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हिन्दी संस्कररप की प्रस्तावना 


झाज जब कि भारत के श्रधिकाश राज्यो ने हिन्दी को राज-भाषा मान लिया 
है श्लरोर सघ सरकार भी ८-७ वर्षो के श्रन्दर ही इसे प्रपने समस्त कार्यों मे श्रयुक्त 
करने लगेगी, यह अतीव आवश्यक है कि उसमे विभिन्‍न सामाजिक और वैज्ञानिक 
विपयो पर उच्च मौलिक साहित्य का निर्माण हो जो न केवल विश्वविद्यालय की ऊँची 
से ऊँची कक्षाओं के छात्रो की श्रावश्यकता पूरी करता हो, प्रत्युत जनसाधारण की भी 
ज्ञान-पिपासा को झ्ञान्त कर सके । यह तभी सम्भव हो सकता है जव कि हमारे मनीषी 
हिन्दी मे ही चितन करे झऔर फिर हिन्दी मे ही अपने विचारो को प्रकट करें। दुर्भाग्य 
से इस समय ऐसे समय विद्वानो और लेखकों का श्रभाव है। जब तक ऐसा नही 
होता, हमारे लिए दूसरा रास्ता यह रह जाता है कि हम विदेशी भाषाओं के, विशेष- 
कर श्रग्नेजी के, विभिन्‍न विपयो से सम्बन्धित प्रामाणिक ग्रन्थों को हिन्दी मे ले प्रायें । 
प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा मे एक लघु प्रयास है । 

इस पुस्तक के लेखक डा० श्रनूपचन्द कपूर, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
(प्राध्यापक, राजनीति-विभाग, महेन्द्र कालिज, पटियाला) राजनीति के ख्यातिनामा 
विद्वान्‌ हैं। डा० साहव की पहले भी राजनीति के विभिन्‍न श्रगों पर कई पुस्तकें 
छप चुकी हैं श्रौर उनमे से कुछ का हिन्दी मे भी श्रनुवाद हो चुका है। यह पुस्तक 
उनकी 'ए7४० ॥७]0०7 00ए०7770700४' पुस्तक का हिन्दी रूपान्तर है। जब इस 
पुस्तक का हिन्दी श्रनुवाद हो रहा था, डा० साहब ने अ्रपती मूल पुस्तक में यत्र-ततन्र 
महत्त्वपूर्ण सशोधन भर परिवतेन किये थे, जिन्हें मैंने भ्रनुवाद मे यथायोग्य स्थान दिया 
है। मुझे हय॑ है कि अनुवाद का कुछ श्रश डा० साहव ने स्वेय देख लिया था और 
उसे पसन्द किया था। जैसा कि कप शबयुण' 00एशशाश०यॉ४ नाम से स्पष्ट है, 
इस पुस्तक में आधुनिक विश्व के पाँच प्रमुख देशो इगलेण्ड, श्रमेरिका, स्विट्ज़रलैण्ड, 
रूस और भारत की शासन-प्रणालियो का वर्णन है । 

यह कहना शायद अश्रप्रासगिक न होगा कि श्राज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर 
राजनीति की छाप है, श्रौर जैसा कि जी० डी० एच० कोल ने कहा है 'हम चाहे राज- 
नीति की परवाह न करें, राजनीति हमारी परवाह श्रवश्य करती है'। राजनीतिक 
सस्थाएँ मनुष्य-जीवन के हर पहलू को नियन्त्रित कर रही हैं । ऐसी स्थिति मे प्रत्येक 
सुसस्क्रत नागरिक के लिए यह श्रावश्यक हो जाता है कि वह विभिन्‍न देशो की 
राजनीतिक सस्थाओ और शासन-प्रणालियो का समुचित ज्ञान प्राप्त करें । इस पुस्तक 
मे जिन पाँच विभिन्‍न देशो की शासन-प्रणालियो का श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है, 
उनमे से प्रत्येक अ्रपने मे एक विश्विष्ट वर्ग है श्रौर उसकी श्ासन-विज्ञान के क्षेत्र मे 
अतुलनीय देन है। इगलैण्ड अपनी ससदीय शासन-प्रणाली के लिए , अमरीका अपने 
सघवाद शोर श्रध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली के लिए , स्विट्ज़रलेण्ड अपनी वहुल काय्ये- 


5 संसार फी प्रमुस शासन-प्रणालियाँ 


पालिका और जनमतन-सग्रह तथा झ्ारम्भक ज॑सी प्रत्यक्ष लोकतग्र की सस्याग्रो 
लिए , और रुस श्रपनी प्रेज़ीडियम, दल तथा शासन की एकमरूपता श्रौर संद्धान्ति 
श्राघार के लिए उल्लेख्य है। भारतीय छात्रों के लिए भारतीय शासन-प्रणाली * 
भ्रध्ययन करना क्यो श्रावश्यक है, इस सम्बन्ध में कुछ विधेय कहने की जरूरत ने 
है | भ्रधिक से श्रधिक यही कहना काफी होगा कि शासन-प्रणाली देश के जीवन : 
प्रतिधिम्व होती है श्ौर यदि हम वर्तमान भारतीय जीवन-प्रवाह को सममना चाह 
है, तो हमारे लिए भारत की राजनीतिक झौर सर्वधानिक सस्याग्रों को समभः 
प्रपेक्षित है । 

जैसा कि पाठकों को पाद-टिप्पणियो श्रौर सदर्भ-निर्देशों से ज्ञात होगा, परत्त 
को लिखने में विद्वान लेखक ने कठिन परिश्रम किया है । श्राज प्रत्येक देश में नि 
नये परिवर्तन हो रहे है। लेसक ने पुस्तक में विवेच्य झासन-प्रणालियों के श्रद्त 
परिवतंनो का समावेश किया है। पुस्तक विभिन्‍न भारतीय विश्वविद्यालयों के वी०ए 
श्रौर एम० ए० के तथा प्रतियोगी परीक्षाओ्रो मे भाग लेने बाले प्रत्याशियों की प्रावश्यव 
ताओ को भली प्रकार पूरा करती है । पुस्तक में सर्वत्र ही तुलनात्मक पद्धति को भ्रपनार 
गया है श्रौर लेखक ने जहाँ तक हो सका है निर्वेबक्तिक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तु 
करने का प्रयास किया है। 

दो शब्द अ्रनुवादक के बारे में । एक भाषा से दूसरी भाषा में श्रनुवाद करन 
काफी मुश्किल काम है क्योकि इसके लिए न केवल दोनो भाषाओं पर अधिकार की । 
श्रावश्यकता है, प्रत्युत विपय का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। मैं इस प्रयास मे कहाँ त 
सफल हुत्ना हैं, इसका निर्णय तो सुविज्ञ पाठक ही कर सकेंगे। मैं श्रपनी शोर से केव 
यही कह सकता हूँ कि मैंने शब्दानुवाद की श्रपेक्षा भावानुवाद पर ज्यादा ध्यान दिया 
ओर भाषा यथासाध्य सरल एवं सुवोध रसी है । जहाँ तक पारिभाषिक शब्दावली 4 
प्रशघन है, इस सम्बन्ध मे हिन्दी-जगत्‌ में श्रराजकता-सी मची हुई है । संविधान की ए 
शब्दावली है , शिक्षा मन्‍्त्रालय विभिन्‍न विपयो के ऊपर भ्रपनी श्नलग से शब्दावलिः 
निकाल रहा है, पारिभाषिक शब्दो के सम्बन्ध मे डा० रघुवीर का अपना एक श्ल 
'स्कूल' है और समाचारपत्र श्रपने ही शब्द गढ रहे है। श्राज के भाषा-सक्रमण युग 
यह स्वाभाविक भी है। मैंने पुस्तक के श्रनुवाद मे सविधान की शब्दावली को सू 
माना है श्रौर जहाँ उससे काम नही चला है, सर्वाधिक प्रचलित एवं बोधगम्य छाब्दों 4 
लेने का श्रयास किया है चाहे वे किसी भी स्रोत से मिले हो या मुझे स्वय गढने प 
हा मैंने कोष्ठो मे प्राय सभी महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों के अग्रेज़ी पर्या 

एहैं। 
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इंगलेण्ड की ज्ञासन-प्रणाली 
(7॥6 6०्एकराप्रणा। ० गिाह्ठीशापे ) 
अध्याय 
सविधान की प्रकृति श्र विषय-वस्तु 
(प्रा. शत (00067 07 #6 00787प॥07) 


इगर्लण्ड के संविधान फी प्रकृति (]ए&७७७ ० ७6 क्ाह्ठाणा 0णरहतप- 
४00) --इ गरलण्ड को छोडकर ससार के श्रन्य प्रत्येक देवा में 'सविधान' का अभिप्राय 
वैधानिक नियमो के एक ऐसे समूह से होता है जो उस देश के शासन को सचालित करते 
हैं और एक या शअनेक प्रलेखो ((0००८७॥॥५४) में लिपिवद्ध रहते हैं । इस प्रकार के 
प्रलेख को (या प्रलेखो को) या तो कोई सविधान सभा (00र४ध्राप्रशा॥ 48807) 
बना सकती है, प्रथवा वह किसी विधानमंडल की कृति हो सकता है| यह भी सम्भव 
है कि उसे कोई राजा प्पनी प्रजा के लिए स्वीकार करे श्रौर यह वचन दें कि वह 
तथा उसके उत्तराधिकारी उद्घोषणा (97००७77७४०४) के उपबन्धों के श्रनुसार 
शासन करेंगे। इस प्रकार, 'सविधान' का अर्थ एक, ऐसा लिखित, निश्चित भ्रौर 
क्रमवद्ध प्रलेख है जिसमें शासन-सचालन के सामान्य नियमो का_ उल्लेख _होता है । 
सविधान का एक विशिष्ट स्वरूप होता है और उसे श्रत्यन्त पवित्र समझा जाता है । 
'सविधान' में सशोधन तथा परिवतेन करने की प्रक्रिया सविधि (६६७७०) या 
सामान्य विधि में सगोधन तथा परिवतेन करने की प्रक्रिया से भिन्‍न हुआ करती 
है। यह प्रावश्यक है कि विधान-मडलो द्वारा निमित विधि (४६४#ए०८७ ]8७) 
सविधान की भ्रन्तरात्मा के अनुकूल हो अन्यथा उसे भ्रवैधानिक (५४४० ७४४८४) माना 
जाता है । 

लेकिन, श्रग्नेजी सविधान का न तो किसी योजनानुसार निर्माण ही हुआ है 
ओर न वह कभी लेखवद्ध ही किया गया है ।! वह अनिद्चित है। श्ग्रेज्ो ने अपनी 
राजनीतिक व्यवस्था का किसी औपचारिक प्रलेख के रूप में कभी निरूपणा नही किया 

। १६५४३ के शासन-उपकरण (तरह्वाता॥७7६ ०0 (30ए०शाशशआा) को छोड कर | 
लेकिन यह शामन-उपकरण जिसने ऋमवेल ((४0779०!) को लॉर्ड प्रोटेक्टर (070 9?706007) 
वना दिया था और एक नए विधान-मडल की स्थापना की थी, केवल कुछ ही वर्षों तक इ गलेण्ड का 
सविधान रद्दा था । १६६० में राजतत्न की पुनर्रनिष्ठा (र०६८०४४४०7) ने इसे समाप्त कर दिया 
और इ गलैण्ड में पुन पुरानी शासन-प्रणाली चालू हो गई । 
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इंगलैण्ड की शासन-प्रणाली 
(476 6०एणएणलाएईं ० प्याट्टोंणवे ) 
अध्याय 
सविधान की प्रकृति श्रौर विषय-वस्तु 
(ए७6प्रा' ४ ते (॥/070७7$ 0 ७06 (०४४४पँ्घ07) 


इगलेण्ड के संविधान फी प्रकृति (]086प7/8 ० शरा6 काहाशा एणाशंवाप- 
४००) --इ गलैण्ड को छोडकर ससार के श्रन्य प्रत्येक देश में 'सविधान' का अ्रभिप्राय 
वैधानिक नियमो के एक ऐसे समूह से होता है जो उस देश के शासन को सचालित करते 
हैं भौर एक या श्रनेक प्रलेखो ((००००7/०॥४७४) में लिपिबद्ध रहते हैं । इस प्रकार के 
प्रलेख को (या प्रलेखो को) या तो कोई सविधान सभा (00प्रश7परथ 58805) 
बना सकती है, श्रथवा वह किसी विधानमडल की कृति हो सकता है | यह भी सम्भव 
है कि उसे कोई राजा अपनी प्रजा के लिए स्वीकार करे और यह वचन दे कि वह 
तथा उसके उत्तराधिकारी उद्घोपणा (970०"७77४४0०7) के उपवबन्धो के अनुसार 
शासन करेंगे। इस प्रकार, 'सविधान' का श्र्थ एक, ऐसा लिखित, निश्चित श्रौर 
क्रमवद्ध प्रलेख है जिसमें शासन-सचालन के सामान्य नियमो का उल्लेख होता है । 
सविधान का एक विशिष्ट स्वरूप होता है श्रौर उसे श्रत्यन्त पवित्र समझा जाता है। 
'सविधान' में सशोधन तथा परिवततेंन करने की प्रक्षिया सविधि (8क#एांणओ) या 
सामान्य विधि में समोधन तथा परिवतेन करने की प्रक्रिया से भिन्‍न हुआ करती 
है । यह श्रावश्यक है कि विधान-मडलो द्वारा निर्मित विधि (8:&प्र/णा'ए &७) 
सविधान की भ्रन्तरात्मा के अनुकूल हो भ्रन्यथा उसे भ्रवैधानिक (५६६४७ ४४४४७) माना 
जाता है । 

लेकिन, श्रग्नेजी सविघान का न तो किसी योजनानुसार निर्माण ही हुग्ना है 
श्रौर न वहू कमी लेखबद्ध ही किया गया है !! वह भ्रनिश्चित है। श्रग्नेज़ो ने अपनी 
राजनीतिक व्यवस्था का किसी श्रौपचारिक प्रलेख के रूप में कभी निरूपण नही किया 

। १६५३ के शासन-उपक्रण (ह#प्रा7९॥६४ 0 (00एथ०याएशं) को छोड कर । 
लेकिन यह शामन-उपकरण जिसने क्रॉमवेल ((४0779०])) को लोर्ड प्रोटेक्टर (00 7200९0007) 
बना दिया था शऔर एक नए विधान-मडल की स्थापना की थी, केवल कुछ ही वर्षों तक इ गलैण्ड का 


सर्विधान रहा था। १६६० में राजतत्र की पुनर्मतिष्ठा (२०४०72807) ने इसे समाप्त कर दिया 
और ह गलेण्ड में पुत पुरानी शासन-प्रणाली चालू हो गई । 





२ इगलेण्ड फी शासच-प्रणाली 


है। फलत , ऐसा कोई एक स्थल नही है जहाँ कि सम्पूर्ण 'सविधान' स्पष्ट श्रौर 
निश्चित रूप से लिखा हुआ हो । ऐसी बहुत सी पुस्तक पाई जा सकती हैं जो ब्रिटिश 
सविधान का वर्शान करती हैं, लेकिन उनमें एक भी ऐसी पुस्तक नहीं होगी जिसमे 
कि ब्रिटिश संविधान मिल सके । यह ठीक है कि ससद्‌ (?७ए8&77०70) के कुछ ऐसे 
अधिनियम (०08०४7०78) श्रवश्य हैं जो ब्रिटिश सविधान का निर्माण करते हैं, 
लेकिन ये भश्रधिनियम एक ही तिथि के नही हैं। जब और जिस रूप मे उनको आव- 
इयकता हुई, उनका निर्माण कर लिया गया | ब्रिटिश सविधान का सबसे महत्त्वपूर्ण 
ग्रश वह है, जो लिखित विधि से वाहर रकखा गया है और केवल लोकाचार 
(०४४४००) के ऊपर टिका हुग्ना है । इगलैण्ड में ऐसी भी कोई विधि नही है जिसके 
सम्बन्ध में हम कह सके कि चूंकि वह सविधान की एक माँग है श्रत वह एक ऐसी 
प्रक्रिया द्वारा बदली जा सकती है जो साधारण विधि को बदलने की प्रक्रिया से भिन्‍न 
होती है। इगलेण्ड में सविधानिक विधि (00080#ए४णाथ ॥४७) भर साघारण 
विधि (०707 ]७४) की स्थिति एक-सी है। दोनो का उद्गम एक है भ्रौर उनके 
पारण तथा सशोघधन की प्रक्तिया भी समान है । 


इसलिए, यह स्पष्ट है कि इगलेण्ड का कोई न्यायालय या ग्रन्य कोई सत्ता 
वैधानिक रूप से ऐसा नही कर सकती कि वह सस॒द्‌ के किसी श्रधिनियम को प्रर्वात्तित 
करना भ्रस्वीकार कर दे श्रौर इस प्रकार उसे तिरस्कृत कर दे । 

अ्रत , श्रप्रेज़ी सविधान अग्रधिकतर भ्रलिखित सविघान है। वह ऐतिहासिक 
विकास का फल है । ब्रिटिश राष्ट्र की वृद्धि के साथ उसका विकास हुआ है, उसकी 
इच्छाओ के अनुकूल वह बदला है श्रौर उसने स्वय को विभिन्‍न युगो की श्रावश्यकताशो 
के श्रनुसार ढाल लिया है । जेनिग्ज (7९॥07788) ने यह ठीक ही तो , “यदि 
सविधान का भ्रर्थ सस्थाएँ हैं श्रौर वह॒ कागज नही है जो उनका वर्णन करता हैं, 
ब्रिटिश सविधान का निर्माण नही हुश्रा हैं, प्रत्युत विकास हुआ है--भौर कोई कागज 
नही है! ज्यो-ज्यो प्रावश्यकता उत्पन्त हुई, समय-समय पर श्ाधुनिक राज्यो के कार्यों का 
सचालन करने के लिए आवश्यक सस्थाझ्रो की स्थापना की गई। इन सस्थाओ का निर्माण 
“तात्कालिक भ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुझ्ना था लेकिन, बाद में, उन्हें श्रघिक 
व्यापक और कभी-कभी दूसरे कार्यो को करने के लिए सशोधित कर लिया गया। 
समय-समय पर राजनीतिक श्लोर आर्थिक परिस्थितियों ने सुधारों को भ्रावश्यक कर 
दिया है । (इगलेण्ड में) भाविष्कार, सुधार भोर शक्तियों के सशोधित वितरण का 
अविच्छिन्न प्रक्तर रहा है। भवन में निरन्तर वृद्धि हुई है, सशोघन-सुधार हुआ है 
श्रौर यत्र-तत्र पुन्निर्माण भी हुआ है जिससे वह प्रत्येक शताब्दी में श्रभिनव हो गया 
है लेकिन ऐसा कभी नही हुआ है कि उसे भूमिसात्‌ कर दिया गया हो श्रौर दुबारा 
नई बुनियादों पर निभित किया गया हो ।”* दूसरे शब्दो में, ब्रिटिश संविधान “ विवेक _ 


] उध्याएएा३85, श | 


है॥। 8 # ए 
सा #च् बात हार एकशाप्राण (!948) 9 8 


हु 


सविधान की प्रकृति श्नौर विषय-वस्तु रे 
और सयोग का जात (७8 णंणावे ० फ्ाधव०७ ४०१ ०७४४०९) हैं ।7 वह एक ऐसे _ 
न जाय 0 कण व दलाल (मारा रो का परिणाम है, जिसमें अधिकार-पत्र (लाछ्ा+७8), संविधियाँ (80&0ए/४४8), 
न्यायिक निर्णय (परताण॥] 0९७87008) पूर्वेहष्टान्त (760०0, ( 97०००१८०७), रीति-रिवाज 
कक लय मम परम 
! 


सस्थाग्रो का रूप- या्‌ लिए, भ्रग्रेज़ी संविधान का सदंव ही विकास 
एवं समोधन हो रहा है । वह एक गतिशील सविधान है, उसकी जड़ शअ्रतीत में और 
हम था कि आज के इगलैण्ड का सविधान क्या होगा और न हमारे काल का कोई 
व्यक्ति यह भविष्यवाणी कर सकता हैं कि अ्रांज से दो झताब्दियों पश्चात्‌ सविधान 
कास्वरूप कसा होगा... 77.८ 
“7 सक्षेप में, ब्रिटिश संविधान ऐसे नियमों का एक समूह है जो राजनीतिक 
सस्थाग्रों के सगठन एवं कार्यों का तथा उनके सचालन के सिद्धान्तो का वर्णांन करते हैं । 
उसका स्वरूप ठीक वैसा ही है जैसा कि श्रन्य किसी देश के सविधान का। भ्रन्तर 
केवल यही है कि अग्रेजी सविधान को कभी क्रमवद्ध, सहितावद्ध भौद सुव्यवस्थित 
रूप मे नहीं रखखा गया है । शायद, भविष्य में भी ऐसी कोई चेष्टा नही की जायेगी 
कि इन समस्त नियमों और सिद्धान्तो को मिला कर एक सुग्रथित श्रौर सुसगत 
सविघधान का रूप दे दिया जाये । वस्तुत , यह एक असम्भव कार्य है क्योकि न केवल 
लोकाचा रो (ए४०४०४) श्रौर परम्पराञझ्ो (#&07098) का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है, 
प्रत्युत उनमे से बहुत से इतने श्रनिश्चित हैं कि उन्हें लिपिवद्ध नही किया जा सकता। 
अ्रपरच, एक राजनीतिक प्राणी के नाते, अग्रेज़ ने ऐसी शासन-प्रणाली को कभी 
पसन्द नही किया है जो कुछ निश्चित सिद्धान्तो और कट्टर नियमो पर आधारित हो । 
वह व्यावहारिक, यथार्थवादी श्रौर व्यापार-पटु होता है। देश-काल के अनुसार कार्य 
करना उसके जीवन का निर्देशक सिद्धान्त है श्रोर वह अवसरो को पहचानने की 
अपूर्व क्षमता रखता है। इस प्रकार, वह किसी तक को नही जानता श्रौर श्ग्रेज़ी 
सविधान में तक का श्रमाव है। इसका परिणाम जैसा कि श्रॉग (0828) ने कहा है, 
“एक ऐसा सविघानिक सगठन है जिसमें एकरूपता नहीं है, एक ऐसी शासन-व्यवस्था 
है, जो बहुत युक्तिहीन है ।” लेकिन इसका यह तात्ययं नही है कि श्रग्नेजी सविधान 
“'भानमती का पिठारा' मात्र है। इगल॑ंण्ड की शासन-प्रणाली के नियम श्रौर सिद्धान्त 
श्रग्नेजो के श्रनुमव से निसुत हुए हैं श्रौर उनका सजगता से पालन तथा प्रयोग 
किया गया है । 
ब्रिटिश सविधान के सम्बन्ध में पेन तथा डी टोक्षियावेली के विचार (५०फ़85 
एण॒ एिल्ा०6 बात ॥6 7062प्राएश]0 णा जाल फ्ाह्ाएा (0णाषआपप्रध0)-- 
] ब्रिटिश सविधान के लिए इस विशेषण का प्रयोग श्री स्यर्ची (४7 80०6०) ने अपनी 


पुस्तक 'क्वीन विक्टोरिया? में किया है । आग (0९8) ने अपनी कृति श्राष्टाहर 00एशप्राशा 
870 ९०॥॥0» में इसे उद्धृत किया दे । देखिए, पृ० ६८ । 





है इगलेण्ड की शासन-प्रणाली 


बहुत से लेखकों का विचार है कि ब्रिटिश संविधान का अ्रस्तित्व ही नहीं है। इन 
लेखको में थॉमस पेन तथा एलेक्सिस डी टोकियावेली प्रमुख हैं| थॉमस पेन लिखित ' 
सविधानी का महान्‌ समर्थक था। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाँ सविधान को 
“आँखों के सामने उपस्थित नही किया जा सकता, वहाँ कोई सविधान नही होता । 
बक ने अपनी पुस्तक 'एिली०छाणा8 णा णा० फफछाणी ऐे०ए०प्र४0०' में अग्रेज़ी 
सविधान का बडी योग्यता से प्रतिपादन किया है। वर्क को दिए श्रपने एक श्रोजपूर्ण 
उत्तर में पेन ने कहा था, “क्या श्री बर्क अग्रेजी संविधान उपस्थित कर सकते हैं ? यदि 
वे नही कर सकते, तो फिर हम यह ठीक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यद्यपि उसकी 
चर्चा तो बहुत हुई है, लेकिन सविधान जैसी किसी वस्तु का न तो अस्तित्व है और न 
कसी था ।” इसके एक पीढी पश्चात्‌ फ्रास के सुप्रसिद्ध शासन-शास्त्री डी टोकियावेली 
ने कहा था, “इगलैण्ड में सविधान निरन्तर बदलता रहता है या यह वहना ज्यादा 
सही है कि उसका श्रस्तित्व ही नही है ।” इन आरोपो के कारण चाहे कुछ भी रहे 
हो, पेन भौर डी टोकियावेली के निष्कर्ष गलत थे। कोई भी राज्य सवि घान-विहीन 
नही हो सकता । यह सही है कि ऐसा कोई प्रलेख नही है जिसे कि श्रग्नेशी संविधान 
का कोई छात्र सन्दर्भ के लिए देख सके। लेकिन, ससार में ऐसा एक भी संविधान नही 
है जो कि पूर्णत लिखित हो या पूर्णंत श्रलिखित हो प्रत्येक सविधान में ही लिखित 
प्रौर श्रलिखित तत्त्व उपस्थित होते हैं। सभी लिखित सविधान समय के साथ-साथ 
परिवद्धित होते है । सविधान के उपबन्धो पर लोकाचारो (०४४॥४०708), प्रौर न्‍्य।यिक 
निर्णयों प्रथवा न्यायिक निवंचनों (]एतालछा ॥/७7७7७४४४४०॥४) का प्रभाव भ्रवश्य 
पडता है। ब्राइस (879००) ने लिखा था, “लिखित संविधान व्याख्या द्वारा 
विकसित, निर्णयों द्वारा आभूषित श्र लोकाचारों (०४४६०००४४) द्वारा विस्तृत 
हो के हैं श्लौर कुछ समय पश्चात्‌ उनके अ्क्षरश पाठ उनका पूरा श्र्थ प्रकट नही 
करते ॥” 

किसी भी शासन-प्रणाली में रीति-रिथाजो और परम्पराओ का कुछ न कुछ 
तत्त्व अबश्य ३ है। लिखित सविधान में, शासन की सभी सस्थाग्रो से सम्बन्ध 
रखने वाले सभी नियमो का समावेज्ञ नहीं रहता । लिखित सविधानो के निर्माता यह 
भी नही कर सकते कि वे भविष्य का पहले से भ्रन्दाज़ कर लें श्र संविधान को इस 
प्रकार निर्मित करे कि भविष्य मे श्राने वाली पीढियो के उपयुक्त शासन का प्रन्तिम 
स्वरूप निश्चित हो जाय । मनुष्य गतिशील है भोर उसी प्रकार उसकी राजनीतिक 
मस्थाएँ भी गतिशील हैं। इसलिये सविधान किसी भी प्रर्थ में स्ट्रेट जेकिट ( 
0०:०४) के रूप में नहीं वनाया जा सकता, अथवा उसे प्रारभ से 
पनाया जा सकता। सविधान में वृद्धि और विकास के लिए 
यदि सविधान को इसलिए भौर इस उद्देश्य से बनाया गया है रि 
साधारण के हितो और भ्रावश्यकताओं की पृत्ति करेगा ) सचि 
में संविधान को एक ढाँचा या ककाल मात्र का स्वरूप प्रदान 


879४६ 
ही पूर्ण नही 
गूजाइश रहनी चाहिये 
के वह भविष्य में सबवे- 
घान के निर्माता प्रारम्भ 
करते हैं भ्रथवा शासन- 


सविधान कौ प्रकृति और विषय॑-वस्तु 4 


यन्त्र का प्रस्थानविन्दु (४६७४8 9०7४४) निर्मित करते हैँ, और उसके वाद आने वाली 
नस्‍्लें उस ककाल या ढाँचे को नियमो, प्रथाओ, ' सकट , काल की आावश्यकताओो 
(&ःष्ट॥०८७), राष्ट्रीय श्रापात्‌ काल की मुसीवतो, श्राथिक विकासो एवं ऐसे अन्य 
क्रिया-कल।पो, जिनका सम्बन्ध राष्ट्र की समृद्धि से हो, के भ्रनुरूप मास-मज्जा से पूरों 
कर लेते हैं । 
इस प्रकार, लिखित श्रौर श्रलिखित सविधानों में केवल मात्रा (०67००) 
का अन्तर हो सकता है, प्रकार (]770) का नही । जहाँ कही शासनिक सस्थाश्रो के 
सृजन और सचालन को निर्धारित करने वाले नियम होते हैं, वही सविधान का 
श्रस्तित्व होता है। इगलैण्ड में ऐसी सस्थाएँ और ऐसे नियम वर्तमान है और जैसा कि 
श्रॉग और जिंक, (088 ४०१ शराए%) लिखते हैं, “यह निब्चित है कि पेन 
(?७0०) तथा टोकियावेली (]००१८्पए०॥०) के कालो से काफी पहले, इगलैण्ड 
में इस प्रकार के नियम थे, भ्रग्नेशों को उन नियमो के श्रस्तित्व का पूर्ण ज्ञान था और 
वे उनके इतिहास पर गव॑ करते थे ।”! 
हि] 
“संविधान के अवयवी भाग 


((70790707 8768 07 ४॥6 (00०॥४8४रप07) 


ब्रिटिश सविधान के स्रोत अ्नेकमुखी हैं भर हम उन्हें छ म्रुख्य श्रेणियों में 
वाँट सकते हैं ।£ पहिली श्रेणी में कुछ बडें-बडे अधिकार-पत्र (.४7/०03) ) आवेदन-पत्र 


पेटीगन श्रॉफ राइट्स (९४७०० ० एश22703, १६३६), १६३६ के एब्डिकेशन एक्ट 
(800०४७० 2० 0०६]986) द्वारा, सशोधित एक्ट गश्रॉफ_सेटिलर्सद (4०६ ० 
5७#/९0७॥५, 70), एक्ट झ्रॉफ यूनियन विद स्कॉटलेण्ड (8७ ० एगसाणा राणा 
80ण7थात0, ।707),_ ग्रेट रिफार्म एक्ट (67९७६ डिरशणए 8०७, 899) पालियामेंट...._ 
एक्ट (एणक्षात७0+ 8०७ 9]) तथा १६४६ में सशोधित उसका नया रूप, १६२०- 
का गवन मेंट श्रॉफ श्रायरलण्ड एक्ट (७&0एथशफणा+ ० 70थ7वे 3०0, 920), १६३६ 
का पब्लिक आड्डर एक्ट (?पएछफए6 07007 4७ ० 936), १६३७ का मिनिस्टसं भ्रॉफ 


दि क्राउन एक्ट (डाश8 ० 06 (०एा 30० ०६१ 987), रिप्रेज्ञेंटेशन श्रॉफ दि 





बे 


| 088 £# 6, थभाव ड्रग, ञन्‍्लन श०त6त रिणलाहा (00ए९॥ा7०78 
(953) 9 26. 

2 मर मोरिस ण्मोस (आए (४०7०७ 09) ने सविधान के नियमों को तीन प्रकारों में 
वाटा है. (१) विधि-नियम (रिणे४5 ० ,29), इन में सामान्य विधि के नियम (रिपौ४5 एा (6 
(7णग्रा70णा [,8५), सविधि-विधि के नियम (रिप्यॉ८5 0 508090० ].,8ए) और विधि (8७), 
या समर के तथाकथित विशेषाधिकार सम्मिलित दे । (>) सविवान के अमिसमय ((णारएशाएणा5 


णए 06 (०॥59(०४००), और (७) वे सिद्धान्त जो प्रजा की खतन्त्रता से सम्बन्ध रखते हैँ । 
(॥॥6 साष्टाशा (070५ञप03, 930, ए 24) ॥ 


न इंगलैण्ड को शासन-प्रणाली 


पोपुल एचट, १६४६९ (8०७एए९०४७०४७४४०७ ए णा० 260फॉ० 800 949),  स्टेट्यूट 
प्रॉफ वेस्टमिनिस्टर, १६३१ ([80६8000० रण शक्छक्राश#७, 99) तथा भारतीय 
स्वतन्त्रता भ्रघनियम, १६४७ (0७७ उ59|०७७ए७१०७०८ 8०४, )047) श्रादि दूसरे हु 
गहान्‌ सीमा- चिन्ह श्राते हैं । इनमें से अधिकाश अधिनियम ससद्‌ द्वारा पास किए गए हु 
हैं, लेकिन मेग्ता कार्ट (9४7७ 0७४») जैसा प्रलेख श्रग्रेज़ी संविधान का एक श्रग 
समझा जाता है क्योकि वह राष्ट्रीय इतिहास का एक महान सीमा-चिन्ह है। ससद्‌ 
के अन्यान्य अधिनियमों को “तथ्यों के साथ विशेष तोड-परोड किए बिवा ही मैग्ना 
कार्टा का सीधा चशज समझा जा सकता है ।/! ज्येष्ठ विलियम पिठ (80०0 एगीक्या। 
06) का कहना था कि म॑स्ता कार्टा, पिठीशन ऑफ राइट्स तथा बिल झ्रॉफ राइट्स 
(87 ०६ छाष्टा।8) भ्रग्रेज़ी संविधान की बाइबिल हैं । इन भ्रधिकार-पन्रो ((७४४४श४) 
तथा सविधियों (8६&6०४७४) के बारे में एक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि वे राजनीतिक 
तनाव एवं सकट के परिणाम थे और उनमें उस सकट के निणुेय की झार्तें समाविष्ट 
हैं। भपने विवेच्य विषय के कारण वे सविधान के भाग हैं। चूँकि वे सविधानिक 
संघ के सदर में उत्तन्‍्न हुए है, श्रत उनके ऊपर सविधासिक विधि ((009४७५७- 
0798] ]89७) का छापा है। 

दूसरे, ऐसी भी बहुत सी साधारण सविधियाँ हैं जिन्हें ससद्‌ ने , समय-समय 
पर सताधिकार, निवचिन-पद्धतियों झोर सार्वजनिक अधिकारियों के अधिकारों तथा 
कर्तंव्यो श्रादि के सम्बन्ध में पास किया है । पहली श्रेणी में उल्लिखित सविधामिक 
सीमा-चिह्नो के प्रतिकूल, ये सविधियाँ किसी सविधानिक संघ की फल नही हैं। जब 
भौर जिस समय उनको श्रावश्यकता हुई थी, उन्हें साधारण प्रक्तिया द्वारा पास कर 
दिया गया था। ढदाहरणार्थ, १७६७ और १६४४ के बीच में मतदान के अधिकार 
को विस्तृत करते वाली जितनी विधियाँ पास हुई थी, उनमें से किसी ने भी १८३२ 
के सुधार अधिनियम (पे०ए 36०६ 0६ 882) की भाँति उत्तेजना पैदा नहीं को 
थी। फिर भी, ये समस्त सविधियाँ राजनीतिक लोकतत्र के विकास के निए अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं श्रौर उनको रह करने की चेष्टा राष्ट्र के सवितनिघक भाव के प्रतिकूल 
समझो जायेगी । वस्तुत , यदि इगलैण्ड में इनमे से एक भी सचिधि को रहू करने की 


कभी कोई चेष्टा की गई, तो इगलैण्ड में शासन का यथावत्‌ संचालन दूभर हो 
जायेगा । 


थे | आरके गुच (श [६ 0000) ने 'दि गवनेमेंट श्रॉफ हगलेसड”, (पक 
एश्टाएणथा। ० 0गट्80, 953) नामक्‌ युस्तक में पृ० ६४ पर लिखा दे, “प्राविधिक दृष्टि 
से मेग्ना कार्य सम्नाद का एक अधिनियम है जिसे उलने अपनी महानू परिषद्‌ की मन्रणा से बनाया 
या। ससद इसी महानू परिपद्‌ से निकली हे । आज मी प्राविधिक दृष्टि से ससद्‌ का अधिनियम “+सत्तद्‌ 
की सहमति ओर मत्रणा सहित? सन्नाट्‌ द्वारा अधिनियमिंत होता है । इसी प्रकार दा० गुच ने यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया है कि सिद्धान्तव पेटीशन आफ राश्टूस (ए&000॥ ० 8॥॥8) ससद्‌ के 
अधिनियम से मिन्‍न नहीं हे, और “साहित्यिक दृष्टि से बिल आफ राहट्स खय द्वी ससद्‌ का एक 
अधिनियम दै ॥” (उपयुक्त, ५० ६४-६५) । है 


संविधान कौ प्रकृति श्रौर विषय-वस्तु ७ 


सविधानिक नियमो का तीसरा ख्रोत उन प्रभियोगो के सम्बन्ध में न्यायाधीशों, 
के निरणंय हैं जिन्हें वे न्यायालयों में सुनते हँ। अ्रभियोगो का निर्णय करते समय 
न्यायाधीश बडे-बडे झ्रधिकार-पत्रो एव सविधियो के उपबन्धो की टीका व व्याख्या 
करते हैं और उनका विकास करते हैं । इस प्रकार के न्यायिक निर्णय श्रमरीका के 
सर्वोच्च न्यायालय के निरणंयो के तत्स्थानी हैँ। प्रमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के 
निर्णायों ने वहाँ के सविधान के उपबन्धों को स्पष्ट और विकसित करने में बडी 
सहायता दी है । 
चौथा स्थान सामान्य विधि (00%राणा ॥,89) के सिद्धान्तो का है। 
सविधानिक महत्त्व के बहूँत से मुख्य मामले उनके श्रन्तगंत श्रात्ते हैं। उदाहरण के लिए, 
राजा ने अपना परमाधिकार (.7०००४०४४०)' तथा ससद्‌ ने श्रपनी सर्वोच्चता 
सामान्य विधि से प्राप्त की है। इगलैण्ड में जनता की लिागरिक स्वतन्त्रताएँ, जो 
बिल श्रॉफ राइट्स (गा ०६ छाष्टा।08) में लिपिवद्ध हैं, सामान्य विधि के नियमो द्वारा 
सरक्षित हैं । 
सामान्य विधि के सिद्धान्तो को न तो ससद्‌ द्वारा पास की गई और न राजा 
द्वारा विनिदिष्ट किसी विधि ने सस्थापित किया है। उनका विकास अकेले रीति- 
रिवाजो (78७8०) के श्राधार पर हुआ है। न्यायाधीशों ने “देश के लोकाचारो” 
(००४४०॥78) को अभिज्ञात किया, उन्हें व्यक्तिगत प्रभियोगो में प्रग्रुक्त्त किया श्रौर 
परवर्ती श्रभियोगो मे निर्णयों के लिए पूर्व दृष्टान्तो या पूर्वोदाहरणो (7776०४0७४/७) 
की स्थापना कर दी । ज्यो-ज्यो “पूर्वोदाहरणो द्वारा इन निर्णंयो का क्षेत्र विस्तृत 
होता गया, साधारण व्यवहार के कुछ ऐसे सिद्धान्त पैदा हो गए जो श्रग्नेजो की“ 
स्वतञ्रता की रक्षा करने में एक प्राचीर का-सा कार्य करते है और ब्रिटिश सविधान 
के आवश्यक भाग हैं ।? इस प्रकार सविधिक विधि (8#फ+०7४ ॥8४9) की भाँति 
सामान्य विधि का भी निरन्तर विकास हो रहा है ।* 
सविधानिक नियमो का एक श्रन्य स्रोत रीति-रिवाजों (प्र5&8०8) भर 


। जिस समय राजा सामन्ती अधिपति था, परमाधिकार शब्द उसके समस्त अधिकारों को 
सूचित करता था । आजकल इस शब्द का प्रयोग राजमुकुट की खविवेकी सत्ता को प्रकट करने के लिए 
होता दे । दूसरे शब्दों में आजकल यह शब्द यह बताता है कि राता अ्रथवा उसके कर्मचारी ससद्‌ के 
अधिनियम के प्राविकार के बिना क्या कर सकते दै । 

2 एथा७, थे 0 भाव एञाथ$ परण्मल ठ00०एलायपला, ण 0768 डउिपाशा 
(्‌ 953), 9 4 

3 सामान्य विधि देश की विधि का वह भाग दे जो परम्परागत और न्यायाधीश निर्मित होता 
है। “सामान्य विशेषण की व्याख्या यह दे कि मध्य युग में राजा के उच्च न्यायालय जिस विधि का 
प्रवत्त न करते थे, वह 'देश का सामान्य लोकाचार! ((00फ्राणा एपकनणा। ० धा6 6०) 
कहलाती थी तथा उन विशिष्ट लोकाचारों से मिन्‍न होती थी जो स्थानीय छेन्राधिकार के अन्तर्गत आते 


ये ।? सथ्ययराइगा, एप 50एथाणला ते फ्रपाशा (952), #ए9ए9थातएऊ ऐ॥, 
ए 6[-62 


छ इंगलैण्ड फौ शासन-प्रणाली 


प्रसिसमयों (5०॥ए७४७०७७) में पाया जाता है। इगरलैण्ड में संविधान के श्रभ्िसमय 
सबिधानिक विधि (००४&छयत्र०ण्छ 8) की श्रन्तरात्मा हैँ। वहाँ आधारभूत 
प्रभिसमय मत्रिमसडलीय शासन (०७०४ 8०ए०याणथा ) का प्रभिसमय है । अन्य 
सभी प्रभिसमय इसी से निकलते हैं | यथपि संविधान के अभिसमयो की बैधता पर 
न्यायालयों सें विचार नही हो सकता, फिर भी वे इग्रलेण्ड की राजनीतिक व्यवस्था 
के सबसे महत्वपूर्ण भ्रग हैँ और उनका बडी सावधानी से पालन होता है । 

ब्रिटिश सविधान के स्रीतो के रूप में भ्रन्तिम स्थान उन प्रख्यात लेखकों की 
टीकाग्रो (००७०४७॥६७७१७४) का है जिनकी रचनाश्रो को इगलैण्ड की सविधानिक 
विधि के सम्बन्ध में प्रामारिणक माना जाने लगा है। इन दीकाओ्रो ने विविध अभि- 
समयात्मक नियमों (00ए०7७०शक्ष 7पो०8) को क़मवद्ध कर दिया है, उनका एक 
दूसरे के साथ सम्बन्ध निश्चित कर दिया है भौर मूल सिद्धान्तों के सन्दर्भ द्वारा उन्हें 
कुछ हद तक एकता की कडी में बाँध दिया है। कुछ स्थितियों में इन लेखको ने 
विशिष्ट श्रेणियों के नियमो के सचालन के सम्बन्ध में बडे विस्तृत भौर सुसगठित 
विवरण प्रस्तुत किए हैं । इस विषय मे तीन प्रमुख उदाहरण हँ--एसन का लॉ एण्ड 
फस्टम श्रॉफ दि फॉस्टीद्यूशन (478०7 8 7,8छ धागे एए४४07/. ते धा8 00ाछता- 
0ए००), में का पॉलियासेंट्री प्रेनिट्स (४७४४ ?8णीाश्षा यश ए78०७१०७), और 
डायसी छा ला श्रॉफ दि कास्टीट्यूशन (7/0७9 8 ].&छ ०६ ४0० एकाध्थाप0४9) ) 


सविधान के अ्रभिसमय 
((४०0ए९४७॥008 6 ७७ (09809 प्र700) 


डायसी (70०5) ने सविधान के अ्रसख्य लोकाचारो (0४8६०५१४), 
परम्पराओं (७६७७०७8) श्रौर पूर्वहष्टास्तो (9/6०८१०७५७७)) को सविधान के 
भभिसमयों ((०क्‍ाए७ए७०78 0 धो ७ 0078060७0४)? का नास दिया था। ये 
अभिसमय ब्रिटिश सविधान के ध्भिन्‍न श्रग॒ हैं। ये अभिसमय श्रग्नेजो के स्वभाव में 
इतने गहरे प्रविष्ट हो गए हैं श्लौर शासन का संगठन उनकी बुनियादोः पर इत्तनी 





4 जॉन रखुअटे मिल (॥0॥७ 8उद४६ शा) उन्हें ८ 
प्रणा।क्षा प्राधा>॥75 ०0 (76 (णगाशाप्रा07) कहता था। एसन (27807) उन्हें ५८ 
०55 ह संविधान 
कै 2 (8 (५७095 ० ६06 (.०7६।एश०॥) के नाम से सम्बोधित करता क । 
जेनिग्ज़ (070॥:8) के विचार से इनमें से कोई भी सत्र वास्तवि 


क्‌ अधे को स्पष्ट नहीं करता । अब 
साधाएणत डायती (008५) का स्तन ही सर्वमान्य हो गया है । ॥96 ॥.8७ धगात (06 (0॥8॥ 
[0#070, 9 80 से उद्धृत । 


2 “ययपि 837 में “सविधान के अमिसमय” 
होता था, फिर भी उनसे अरभिप्रेत वस्तु वडी कारगर मानी 
प्रकार महत्तपूर्ण रदी थी।? ह्क्षती, & 8. पक 
(९९८७ ए[ए(05 (0 (56०९७ ए, ५४०) व, 


सविधान के अलिखित यत्र” (7४6 


शब्दावली का नियमित रूप से प्रयोग नहीं 
नी जाती थी और वह क्राति के वाद से बसी 
एजाञप्रा०्प 0 साहकात ० 
ए 2 


संविधान की प्रकृति श्रौर विषय-वस्तु है 


हृढता से टिका हुआ है कि उनके विना सविधान यदि पगमु नही, तो पूर्णांत श्रव्याव- 
हारिक ग्रवश्य हो जाता है । और फिर भी, वे सविधान की विधि नही हैं । 

विधि श्रौर श्रभिसमय (],9 ध्यते (0०7एआ४४००)--डायसी ने विधियो और 
ग्रभिसमयों में भेद किया है ।! विधियाँ विधायी सत्ता द्वारा निर्मित और न्यायालयों 
द्वारा प्रवत्तित नियम हेँ। श्रभिसमयों का निर्माण विधान-मडल नहीं करते। वे 
सविधान के अश्रलिखित भाग होते हैं भौर न्‍्यायालयो द्वारा प्रवतित नही किए जाते। 
लेकिन विधियों श्रौर भ्नभिसमयो का भेद श्राघारभूत महत्त्व का नही है क्योकि उनमें 
विपय-वस्तु प्रथवा प्रकृति की दृष्टि से कोई श्रन्तर नही होता। जेनिग्ज ने यह ठीक ही 
कहा है, “श्रभिसमय सविधान के सब से महत्त्वपूर्ण नियम इस कारण होते हैं क्योकि 
वे जनसाधारण की स्वीकृति पर टिके होते हैं । अलिखित सविधान इसलिए विधि नही 
होता कि किसी ने उसका निर्माण किया है, प्रत्युत इसलिए होता है क्योकि वह 
स्वीकार कर लिया गया है ।” क्‍या विधि है भ्ौर क्या श्रभिसमय है, “ये मुख्यतत 
पारिभाषिक प्रइन हैं । इनके उत्तर केवल उन्ही को ज्ञात हैं जिनका काय॑ उन्हें ज्ञात 
करना है। जनसाधारण के लिए इस बात का कि कोई नियम न्यायिक श्रधिकारियो 
द्वारा अभिज्ञात है या नही, विशेष महत्त्व नही है ।/* 

प्राविधिक दृष्टि से भी, व्यवस्थापन (0.8&007) और अभिसमयो के बीच 
कोई स्पष्ट विभाजक-रेखा नही खीची जा सकती । उदाहरण के लिए डोमीनियनो 
(१०णागाणाह) और इगलैण्ड के सम्बन्धो का नियमन करने वाले कुछ अभिसमय 
विद्येषकर वे श्रभिसमय जो सम्राट की उपाधियो* तथा ब्रिटिश सस॒द्‌ की विधायी 
सत्ता से सम्बन्ध रखते हैं, १६३१ के स्टेट्यूट श्रॉफ वेस्टमिनिस्टर (8॥8008 ० ज९४४- 
77867 ० 98]) में शामिल कर लिए गए हैं ॥* इनमें से पहले श्रभिसमय का 
महत्व एडवर्ड श्रप्टम्‌ (पतछ० एगा) के सिहासन-त्याग के समय प्रकट हो गया 
था, १६४७ के भारतीय स्वतन्त्रता श्रधिनियम' ([7)087 )0७9०४0०706 (८6, 947) 
के पश्चात्‌ राजकीय उपाधियों में डोमीनियनो की पूर्ण स्वीकृति के साथ परिवर्तन 
किया गया था। 
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3 “जहां तक राजमुकुट ((0ण्ा)) ब्रिटिश राष्ट्रमडल के सदस्यों के खनत्र सहयोग का 
प्रतीक हे भर ये सदस्य राजमुकुट के प्रति सामान्य निष्ठा द्वारा सयुक्‍न दे, राष्ट्रमडल के समस्त सदस्यों 
के पारस्परिक सम्बन्धों को देखते हुए यह उनकी परम्परागत वेधानिक स्थिति के अनुकूल ही होगा कि 
सिंहासन के उत्तराधिकार तथा राजकीय उपाधियों से सम्बन्ध रखने वाली विधि में परिवर्तन करने के लिए 
इ गलेण्ड की ससद्‌ के साथ ही साथ समस्त टोमीनियनों की स्वीकृति भी आवश्यक हो ।”? 

4 “यह परम्परागत वैधानिक स्थिति के अनुकूल ही है कि भविष्य में इ गलेए्ट की ससद्‌ द्वारा 
निर्मित कोई भी विधि कथित डोमीनियनों में से किसी के ऊपर उस डोमीनियन की विधि के रूप में 
उस समय तक लागू नहीं होगी जव तक कि इसके लिए वह डोमीनियन खय प्रार्थना न करे और इसके 
लिए उसकी खीकृति न हो ।? 


१० इंगलण्ड कौ शासन-प्रणाली 


इसी प्रकार, इगलैण्ड की कुछ सस्थाएँ जो प्रभिसमयो के परिणामस्वरूप 
विकसित हुई हैं, विधि द्वारा प्रभिज्ञात हैं। १६३७ के पूर्व प्रधान मत्री का पर्दा तथा 
मज्रिमडल की सस्था विधि द्वारा मान्य नहीं थी । १६३७ के मिनिस्टर्स ऑफ दि क्राउन 
एक्ट (प%6 शाया#शा8 ए शी 6 (7०७) 00 997) ने “उस व्यक्ति के लिए जो 
प्रधान मत्री तथा फर्स्ट लॉर्ड श्रॉफ दि ट्रेजरी (का ॥/0वत ण॑शी८ गफ्लाडत/9 ) 
है, १०,००० पौड वाषिक वेतन की व्यवस्था की है। इसी प्रधिनियम ने उन प्रश्नियो 
के वेतनो की भी व्याख्या की है जो “मत्रिमडल के सदस्य हैं। यह अ्रधिनियम 
“दल”, “विरोधी पक्ष” तथा “विरोधी पक्ष के नेता" को भी अ्रभिज्ञात करता है। 
तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि मिनिस्टर्स श्रॉफ दि क्राउन एक्ट के उपवन्ध इन 
प्रभिसमयों को वैध रूप नही देते | वे तो केवल यह स्वीकार करते हैं कि इन 
अभिसमयो का पस्तित्व है। किन्तु जहाँ एक वार विधि श्रभिसमयों के अस्तित्व को 
स्वीकार कर लेती है, अभिसमय श्रौर विधियों में बहुत कम भ्रन्तर रह जाता है । 
जेनिग्न (0०07789) का कहना है कि “ब्विख्शि- सविधान की ग्रभिममयात्मक 
व्यवस्था वस्तुत बहुत कुछ सामान्य विधि की व्यवस्था के समान है ।* 
ग्रभिसमयों के भेद (70008 ० 0णाएशाध्वणा8)--अभिसमयो के तीन भेद हैं । 
"पहले प्रकार के झभिसमय वे हैँ जो ससदीय प्रभ्नुसत्ता के प्रकाश में ससद्‌ तथा कार्य- 
पालिका के बीच उचित सम्वन्धों की स्थापना करते हैं। १६८८ की गौरवपूर्ण क्राति 
(प%० छ00०घ४ ऐे०एणैप्रण०0 ० 688) ने सदेव के लिए यह निश्चित कर दिया 
कि ससद्‌ की शक्ति सर्वोच्च है श्रौर वह राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू को नियत्रित 
कर सकती है। राजा की शक्तियाँ सीमित हो गई और सविघानिक विकास के परिणाम- 
स्वरूप मनत्रिमडल का उत्थान हुआ । इसलिए, मत्रिमडल के शासन के आवश्यक 
नियमो की व्यवस्था केवल अभिसमय ही करते हैं। अभिसमयो के प्रनुसार यह आवष्यक 
है कि राजा के मत्री ससद्‌ के सदस्य हों, उनका कॉमन सभा (छ्0०४४७ ९ 00707005) 
में बहुमत वाले दल से सम्बन्ध होना चाहिए शोर उन्हें उस दलगत नेता की श्रधीनता 
में कार्य करना चाहिए जो प्रधान मत्री कहलाता है। भ्रभिसमयो के भ्रनुसार यह भी श्राव- 
इ्यक है कि मञ्रिमडल अपने कार्यों के लिए ससद्‌ के प्रति उत्त रदायी है भ्रौर वह उसी 
समय तक पदारूढ रह सकता है जब तक कि उसे कामन-सभा का विश्वास मिलता 
रहता है। यदि बहुमत घटकर अल्पमत रह जाता है भौर कॉमन सभा झपता समर्थन 
वापिस ले लेती है, तो या तो मत्रिमडल त्यागपत्र दे देता है भ्रथवा श्रधिदेश 
(आपगरतेक्क७) के लिए निर्वाचरकों से भ्रपील करता है । यदि निर्वाचको का निर्णय मत्रि- 
मडल के प्रतिकूल जाता है, तो उसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह त्याग-पन्र 





] बअस्तुत, प्रधान मत्री के पद को विधि ने १६१७ में उस 
शिलक, ४ समय अमिश्वात किया था जबकि 
चेकमे एस्टेट ए्वट ((गाध्पुपटा$ 05096 8०) ने “प्रधान भन्नी के नाम से विख्यात”? पदाधिकारी 
को सम्नित ग्राम्यवास के रूप में चेकसे एस्टेट प्राप्त करने का सुअवसर दिया । ह 
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संचिघान कौ प्रकृति भर विषय-वस्तु ११ 


दे दे और विरोधी दल को सरकार का निर्माण करने दे। यदि विरोधी दलो की 
संख्या एक से श्रधिक है और साधारण निर्वाचन के परिणामस्वरूप किसी एक दल 
को स्पष्ट बहुमत नही मिलता तो वह ससद्‌ के सामने श्रा सकता है और कॉमन 
सभा (प्र००४० ० 007॥70॥8) के मत द्वारा प्रपना भाग्य-निर्शय करा सकता है। 
१६२४ में अनुदार दल के मत्रिमडल ने यही किया या। “लेकिन वह दूसरे विघटन 
की माँग नहीं कर सकता और न राजमुक्रुट (४0०७7) को यदि उससे यह माँग की 
जाए, इसे स्वीकार ही करना चाहिए ।! झभिसमय यह भी निश्चित करते हैं कि 
मत्रिमडल को श्रपने सम्पूर्ण प्राधिकार के साथ घरेलू सकट का प्रतिकार करना 
चाहिए लेकिन उसे तुरन्त ससद्‌ श्राहृत करके उससे मतन्रणा भ्रवश्य करनी चाहिए । 
इसी प्रकार, वेदेशिक मामलो के सचालन में भी मत्रिमडल को कॉमन सभा की 
इच्छा का पुरा आदर करना पडता है । “वह कॉमन-सभा की यथाशीघ्र स्वीकृति 
पाए बिना युद्ध, तटस्थता या शान्ति फी घोषणा नही कर सकता और न महत्त्वपूर्ण 
सधियाँ ही कर सकता है । राजमुकुट (07०७) किसी निश्चित कार्यवाही के लिए 
वच्रनवद्ध हो, इसके पूर्व यह्‌ उचित है कि कॉमन-सभा से मत्रणा कर ली जाए ।!» 
(>' ! दूसरे प्रकार के अ्रभिसमय ऐसे हैं जो विघायी प्रक्रिया और ससद्‌ के दोनों 
सदनो के सम्बन्धों से सम्बन्ध रखते हैं । ससद्‌ प्रत्येक वर्ष समचेत होती है और वह 
दो सदनों से मिलकर वनी है, यह वात लोकाचार के ऊपर आ्राघारित है। वित्तीय 
मामलो में मत्रिमडल की सत्ता के अधीन रहते हुए कॉमन सभा ही पहल करती है 
श्रौर लॉर्ड-सभा की स्थिति उससे नीची रहती है, यह सिद्धान्त १९११ के ससदीय 
प्रधिनियम (?887०॥४ ४० ० 9]) के पुरव॑ केवल अभ्भिसमय के ऊपर ही 
श्राश्नित था । १६११ के अधिनियम ने और १९४६ में होने वाले उसके सशोधन ने 
लॉर्ड-सभा की उन विघायी शक्तियों के ऊपर जो श्रव तक केवल श्रभिसमय द्वारा ही 
नियमित होती थी, कुछ निश्चित प्रतिवन्‍्ध लगा दिए । यह सिद्धान्त भी, कि जब 
लॉडं-सभा श्रपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है, उस समय लॉड सभा में लॉ 
लॉर्ड (७७ 7,070) को छोड कर श्रन्य कोई पीयर नही वेठता है, रूढिगत ही है। 
पुनश्च, ऐसे भी बहुत से अभिसमय हैं जो प्सदीय प्रक्रिया को नियमित करते हैं। 
यह एक अभिसमय ही है कि प्रत्येक विधेयक का तीव वार वाचन (7०80708) होना 
चाहिए, तब कही जाकर उस पर श्रन्तिम मतदान होता है । यह भी एक अभिसमय 
ही है कि जब सरकारी पक्ष की ओर से एक भाषण हो चुकता है, तब विरोधी पक्ष 
की ओर से एक भाषण होता है । वस्तुत सम्राद या साम्राज्ञी विरोधी पक्ष (प्रा 
07 म्रक्ष खै७]०७४ए४ 0757०शत्रणा) का सम्पूर्ण विचार भ्रभिसमय का परिणाम है । 
अभिसमय यह भी माँग करते हैं कि कॉमन-सभा (प्र0०४७ ० 007077०४४) के 
स्पीकर (89०8४७०) को निर्देल व्यक्ति हो जाना चाहिए भ्रौर उसे स्पीकर-पद के लिए 
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निर्वाचन में खड़े होने के पूर्व भ्रपने दल की सदस्ण्ता त्याग देनी चाहिए। एक भझन्य 
भ्रभिसमय यह है कि अवकाश ग्रहण करते वाले स्पीकर का निविरोध निर्वाचन होना 
चाहिए शौर जितनी बार वह चाहे, उसे निर्वाचित किया जाना चाहिए। 

अतश , कुछ अभिसमय ऐसे हैं जिनका उद्देश्य एक झोर तो सरकार एव 
विधायी कृत्य तथा दूसरी ओ्रोर निर्वाच्कों (॥००६४०7०७४०) के निर्णय के वीच सामजस्य 
स्थापित करना है फएक प्रभिसमय इस प्रकार का है कि सरकार को किसी विवादास्पद 
विषय पर उस समय तक कोई विधान प्रस्तुत नही करना चाहिए जब तक कि उसे ऐसा 
करने के लिए निर्वाचकों से अधिदेश (9&000#७) न मिल गया हो। यह प्रथा जो 
ग्राजकल “भ्रधिदेश अभिसमय" (7%&70806 6णाए०॥ध००) कहलाती है, लोक-प्रश्नुत्व 
(9०७७०७८ ४०प००६०७५५) के सिद्धान्त की सत्यता प्रमारितत करती है 0७ इसके 
प्रनुसार यह भ्रावव्यक हो जाता है कि यदि सरकार की नीति का कोई अशञ्ञ क्रातिकारी 
परिवतंन करता है, तो इस श्रश को उस कार्यक्रम का एक भाग होना चाहिए जिस पर 
सरकार ने पहला चुनाव लडा था और “यदि ऐसा नही है, तो विरोधी दल को अपनी 
सक्रियता अथवा निष्क्रियता द्वारा यह प्रकट कर देना चाहिए कि यह कोई विशेष 
विवादास्पद विपय नही है।” १६४४५ में श्रमिक दल की विजय के तुरन्त बाद लॉड्ड सभा 
(प्ृ०0४० ० 7,0708) में धनुदार दल के वहुमत ने राष्ट्रीयकरण करने वाले विधेयकों 
तक को इस आ्राधार पर स्वीकार कर लिया था कि श्रमिक दल को इस सम्बन्ध में 
निर्वाचकों का अधिदेश (7&7096०) मिल गया है ।£ यह भ्रभिसमय न केवल विधान 
के ऊपर ही, प्रत्युत विदेश-वीति के ऊपर भी लागू होता है। इस प्रकार का एक श्रन्य 
उदाहरण यह है कि जब मत्रिमडल निर्वाचको से भ्रपील करता है और निर्वाचको का 
निर्णय मत्रिमडल के प्रतिकूल पडता है; तब मत्रिमडल को श्रपने पद से हटना पडता 
है भोर वह दूसरी बार ससद्‌ का विघटन नहीं कर सकता प्रीन्ज (97९४४८७) के_ 
या कल मम पे उजनोतिय महुधारित (एणफथ्ण श्ाकाण) 
जैसी कुछ चीज रहती है । 

4 १६४४ में श्रमिक दल के घोषणा-पत्र में कह! गया था, “हम इस वात की स्पष्ट अधि 
सचता देते है कि हम लॉटंसमा द्वारा जनता की इच्छा के मार्ग में प्रस्तुत की गई किसी वाधा को 
स्वीकार नहीं करेंगे ॥! 

2 लार्ट-ममा में अनुदार दल के नेता विस्काउट कार्नवोर्न (४8००ए॥॥ (०0700॥6) 
ने कहा था, “हमारे व्यगितगत विचार चाहे बुछ भी हों, लेकिन हमें यह साफ तौर से खीकार कर लेना 
चाहिए कि ये प्रस्ताव हाल के साधारण निर्वाचन में देश के सामने रखे गए थे और इस देश की 
जनता को इन अस्तात्ों का पूरा घान था । फिर मी, उसने श्रमिक दल को सत्तारूढ किया है । इसलिए, 
मेरे विचार से सरकार इस बात का उचित ही दावा कर सकती है कि उसे इन प्रस्तावों को पुरोस्थापित 
करने का अपिदेश प्राप्त है। जबकि देश ने श्रमी कुछ ही दिन हुए अपना विचार प्रकट किया है, इस 
सदन का वेयानिक दृष्टि से यह गचत होगा कि वह उत्त अस्तावों का विरोध करे जो निश्चित रूप से 
निरवाचकों के सामने रख दिए गए थे 0? 


३ (छा88ए९5, मर बे 0. पल छराशा 6 णाज्ञाप्मा 
(070, 495), 9 8 शाएपाणा (8९०06 एता- 
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अभिसमयो के इन मेदो में हम एक सेद उत अ्भिसमयों का और जोड सकते 
हैं जो डोमीनियनो तथा इगलैण्ड के सम्बन्ध को नियमित करते हैं। जैसा कि हम पहले 
कह चुके हैं १६३१ का स्टेट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर (8686९ ४ ए़छछ४शारा8॥0' 
98) उन अ्रभिसमयो को एक वैघानिक रूप दे देता है जो एक समय अन्‍्तर्साम्नाज्यिक 
सम्बन्धो का नियमन करते थे। इस प्रकार, स्टेट्यूट ऑफ वेस्टमिनिस्टर डोमीनियनो 
की विधायी स्वतत्नता को वैधानिक अनुशास्ति प्रदान करता है । राष्ट्रमडल के पारस्परिक 
सहयोग की पद्धतियाँ विशुद्ध रूप से श्रभिसमयात्मक हैं । उदाहरण के लिए राष्ट्रमण्डल 
के किसी भाग द्वारा सधियाँ करने के नियम १६२३, १६२६ भ्रौर १६३० के साम्राजिक 
सम्मेलनो (79608 (00०४ए७७४०७४) के प्रतिवेदनो में पाये जाते हैँ । इसी प्रकार 
डोमीनियन के गवनर-जनरल की स्थिति भी १६२६ और १६३० के सम्मेलनो के समभझौतो 
द्वारा निर्धारित होती है। राष्ट्रमण्डलीय देशो का सहयोग-सूत्र श्रौर इस प्रकार एक इकाई 
के रूप में उन्तका कार्य-सचालन उनके सामान्य सद्भाव एवं पारस्परिक समभौते द्वारा 
ही सभव हो सका है । 

श्रभिसमयों की श्रनुशास्ति (8870807 9 ०ंगगा०0 (0०7ए०॥४०78)--श्रामतौर 
पर यह सवाल पूछा जाता है कि इृगलंण्ड में प्रभिसमयों का इतनी हृढता से क्यो पालन 
होता है ? डायसी (/00०9) ने इस शका का कुछ हद तक समाधान किया है |? उसका 
निष्कर्प है कि यदि हम श्रभिसमयों का भ्रतिक्रमरा करते हैं, तो इसका भ्र्थ यह होता 
_ है कि हम भ्रत्ततोगत्वा विधि का भी श्रतिक्रमण करते हैं) उसने इस सम्बन्ध में प्रति 
वर्ष समद्‌ के सत्र (8९४80०7) के सयोजन का उदाहरण प्रस्तुत किया है भौर कहा है 
कि यदि प्रतिवर्ष ससद्‌ का सत्र श्राहूत न किया जाये, तो इससे केवल श्रभिसमय 
ही भग होगा, विधि नही । लेकिन, यदि ससद्‌ का सत्र प्रति वर्ष भ्राहृत न हो, तो 
राजस्व (707०7०७४) एकत्रित करना और सेना तथा वायुबल (वाषिक) भ्रधिनियम 
(हैणाए छा0 677 707०० [#77०७)] 4०७) पास करना सम्भव नही होगा । 
इस स्थिति में भ्रनधिकृत करो द्वारा एकत्रित किए गए धन के श्राघार पर सेना तथा 
वायुवल को रखना श्रवेघ होगा | यदि कोई ऐसा करता है, तो उसे न्यायालय के सम्मुख 
लाया जा सकता है श्रोर विधि के भ्रनुसार दडित किया जा सकता है। इसलिए, यह 
नितान्‍्त भ्रावश्यक हो जाता है कि ससद्‌ वर्ष में कम से कम एक बार श्रवश्य भाहूत 

- होनी चाहिए। यदि ऐसा नही होता, तो इसका भ्रभिप्राय यह है कि परोक्ष रीति से देश 

की विधियाँ मग होती हैं ।* 

| 4.4 50 6 एजाज्ञापाणा, 59 रत (+# ह़ए 

2 यढि मत्रिमटल ने कॉमन-सभा का विश्वास खो दिया हे, तब भी वह काफी लम्बे समय 
तक पदारूढ रह सकता है । जब संसद वार्षिक वजट पास कर चुकती दे और यह आम तौर पर जुलाई के 
प्रारम्भ में होता ढै, कॉमन-सभा मत्रिमडल के ऊपर कोई नियत्रण नहीं रखती । हो सकता हे कि ससद्‌ 
का कोई सत्र आगामी अप्रैल तक आहूत न हो और मत्रिमडल यद्यपिं वह भ्रव कॉमन-समभा का विश्वास- 


भाजन नहीं रहा दै, विधि को भग किए विना ही पदारूढ रद्द सकता दे । मत्रिमडल के लिए सत्तारूद 
चने रहने के और भी उपाय है | [8७0, लत, ऐ६॥0ण०7४०ए ॥7 (पा७8, (४ वा 





हे 
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लेकिन, इससे ही सम्पूर्ण शका का समाघान नही हो जाता | लॉवेल (॥,0७०७॥]) 
ने यह ठीक ही कहा है कि इगलैण्ड प्रतिवर्ष ससद्‌ के सत्र करने के लिए विवश नही है । 
चूंकि समद्‌ प्रसुसस्था (४०४०एथ६० 90०व५9) हैं, भतत वह सेना शोर वायुबल श्रधिनियम 
(000७9 छापे 07 707०४ 8०9) पास कर सकती है भ्रोर वर्तमान वापिक करो को कई 
वर्षों के लिए स्वीकार कर सकती है | भवरच, कुछ प्रभिसमय ऐसे हैं जिनके अतिक्रमण से 
विधि का भग होता प्रावश्यक नही है। उदाहरण के लिए, यदि स्पीकर (89०७४९०) 
पद पर निर्वाचित द्वोने के पश्चात्‌ श्रपने दल की सदस्यता को न त्यागे भ्रथवा सरकार 
विरोधी पक्ष (पा 0०]०४८४ ४ ०0ए०श७/0०)) अभिज्ञात न करे अथवा कॉमन-सभा 
में कार्य-सचालन से सम्बन्ध रखते वाले श्रसिसमयो का पालन न किया जाये, 
तो इससे विधि भग नहीं होती । इसी प्रकार, यदि प्रधान मन्त्री लॉडेसमा से लिया 
जाता है, तब भी विधि भग॒नही होती । इसी भाँति, देश की परिवर्तित राजनीतिक 
परिस्थिति की माँग होने पर पूर्वोदाहरणो या पूर्वहृष्टान्तों (9706००१९७७) को भी 
तोडा जा सकता है | डिज़र॑यली (0॥87७७॥) ने १८६८ में साधारण निर्वाचन में परा- 
जित होने पर ससद्‌ के सम्मुख उपस्थित हुए विना ही त्याग-पत्र देकर परम्परागत रूढि 
(५७४५९०) की उपेक्षा की थी । १६२६ में बाल्दविन (8त७॥7) ने पुत पुराने अभि- 
समय का भ्नुसरण किया था और ससद्‌ के सामने उपस्थित होना तथा उसका निर्णाय 
प्राप्त करना अपने लिए पूर्णत सविधानिक माना था। जैंनिग्ज़ (7७989) का 
कहना है, “अभिसमयो का भ्रस्तित्व केवल भ्रपने लिए ही नही है, उनका भ्रस्तित्व इस- 
लिए है क्योकि इसके कुछ श्रेष्ठ कारण हैं ।"। इसलिए, दायसी (07००9) के निष्कर्प 
सर्वमान्य नही हैं । 

लॉवेल (,0७०॥) का कहना है कि भ्रभिसमयों के समर्थन का कारण केवल 
यही नहीं है कि उनके उललघन से विधि का उल्लघन होता है। उसके विचार से उनके 
समर्थन का कारण कुछ और है। सविधान की विधियों के प्रतिकूल, प्रभिसमय 
व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवितयों के मार्गे-निर्देशन के लिए एक 
नेतिक सहिता का निर्माण करते हैं। लॉवेल (.०छ०)) का विचार है कि, "अभि- 
समयो का पालन इसलिए होता है क्योकि वे म॒दाचार-स हिता (0066 ०६ प्०ा०एा) 
हैं । वे एक प्रकार से खेल के नियम हैं और समाज में जिस अकेले वर्ग ने इगलैण्ड के 
सावंजनिक जीवन के सचालन को अब तक पूरंंत श्रपने हाथ में रकखा है, वह स्वय 
इस प्रकार के दायित्व के प्रति विशेष रूप से सवेदनशील है। अ्रपरच, यह तथ्य ही 
कि एक वर्ग ही सम्पूर्ण राष्ट्र की सहमति के द्वारा जनता के निश्षेपाधिकारी 
(४ए५६७४) के रूप में शासन करता है, उस वर्ग को इस बात के लिए बहुत भ्रधिक 
सजग कर देता है क्रि वह उन सदूभावो का उल्लंघन न करे जिनके ऊपर यह निक्षेप 
(४7986) टिका हुआ है ।“: श्रभ्विसमयो के लिए एक श्रन्य अनुशास्ति (४७००४०॥) लोकमतत 
(07७॥० ०ए॥४०॥) से ब्राती है। प्रतत , शासन को शकित निर्वाचकों की सहमति 


(४०76९ (0ए४ए०॥86९0(६ ०9 ला0 | 7 
2 00एथापादा( ता शाह्ञभा0, ५० 4, 9 42-3, 


सविधान कौ प्रकृति श्रौर विषय-बस्तु १५ 


के ऊपर आधारित है श्लौर ज्ञासन के विभिन्‍न विभागों की शक्तियों का प्रयोग इस 
सिद्धान्त के अश्रनुसार ही होना चाहिए। इसलिए, यदि इस सिद्धान्त का अतिक्रमण 
होता है, तो सरकार का कार्य यद्यपि ग्रवैध नही परन्तु श्रसविधानिक अवश्य हो जाता 
है । यदि प्रभिसमयो का प्रतिक्रमण होता है, तो विधित कोई गलती नही होती । 
लेकिन, इगलैण्ड में एक विधिगत सत्य एक राजनीतिक असत्य बन सकता है । एडवर्ड 
भ्रष्म (॥0४70 शाता) जैसे लोकप्रिय और गतिशील व्यक्ति भी भपनी पसन्द की 
महिला से विवाह करने में प्रपने मन्रियों की इच्छाओ्रो तथा परामश के विरुद्ध नही जा 
सके थे। वास्तव में, अभिसमयों का पालन उन राजनीतिक कठिनाइयो के कारण होता 
है जो उनके उललधन पर उठ खडी होती हैं। उनके उल्लघन का प्रइन उठाना काफी 
हद तक व्यर्थ है क्योकि वास्तव में उनका उल्लघन नही होता । यदि किसी भ्रभिसमय 
का उललघन होता है जैसा कि १६०६ में लॉर्ड-सभा ने लॉयड जा्ज (॥#080 
0७००:४०) के सुप्रसिद्ध वजट को श्रस्वीकार करके किया था, तो तुरन्त ही यह माँग 
उठ खडी होती है कि इस अभिसमय को विधि का रूप दे दिया जाय। 
निर्वाचको ने उदार दल ([ए0००] 78709) को इस वात का पूरा समर्थन दिया 
था कि वह जैमे चाहे, लॉर्ड-सभा की वित्तीय तथा विधायी शक्तियों को निर्धारित 
कर सकती है। इसी का परिणाम १६११ का ससदीय अ्रधिनियम (87090: 
2० ०६ 9) था जिसने यह व्यवस्था की कि लॉडें-सभा घन-विधेयको (7700९9- 
७॥8) को एक महीने से श्रधिक समय के लिए निलम्वित नहीं कर सकती । इसी 
प्रधिनियम ने लॉडं-समा की विधायी शक्तियों को भी सीमित कर दिया था । 

जेनिग्ज (व७॥॥7ए९8) के प्रनुसार “शासन एक सहकारी कार्य है श्रौर केवल 
विधि के नियम ही सामान्य कार्यवाही का उपवन्ध कर सकते हैं ।”! इसका श्रथे यह 
है कि व्यक्तियों की गतिविधियों में एकता होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भ्रपना 
पार्ट भ्रच्छी तरह भ्रदा करना चाहता है तो यह श्रत्यन्त आ्रावग्यक है कि वह कुछ 
नियमो का पालन करे । नियमों का पालन इसलिए नही होता है कि वे श्रभिसमय 
है या विधियाँ हैं, प्रत्युत इसलिए होता है, क्योकि व्यक्तियों का स्वभाव ही यह है कि 
वे उनका पालन करें ।£ 

भ्रभिसमयों के उपयोग (8९8 ० 0०7४७ाश्णणा8)--इगलण्ड में श्रभिसमयो ने 
एकात्मक शासन (एज्राशाए 8०४००) के अन्तर्गत लोकतत्रात्मक व्यवस्था का 
संचालन सुलभ कर दिया है। वे विधि की भांति जड नही हैं। वे विधि की शुप्क 
श्रस्थियो पर मास का काम करते हैं और इस प्रकार उन्होंने शासन के कठोर वैधानिक 





॥ |॥6 [8७ बाते ॥6 एणाज्ञाएणाणा, 0० था| , 9 98 
2 “शोष करने पर यह प्रतीत होगा कि सविधानिक मामलों में रूढि सामायिक सविधानिक 
व्यवस्था के सम्बन्ध में किसी निश्चित सुविधा अथवा उपणेगिता के ऊपर आधारित होती दे और ज्यो-्यों 
समय चोतता जाता है, उसका पालन अनुमरण तथा पूर्वोद्ाहरएण की नकल करने के सामान्य मनोवेष्ानिक्‌ 
प्रभाव के अनुसार होता है ।?? 
«86 फयाशा ए४णआआ८ 8५5९७, ७ णा०0, 9 35, 


सविधान की प्रकृति श्र विषय-वस्तु १७ 


२. घिकास और अविच्छिन्नता का नमूना (& 390०७ग्राशा 06 00ए९०एफ०॥7४ 
बात ००धगरणा३ )--श्रग्नेज़ी संविधान का इतिहास के किसी विशेष काल में निर्माण 
नही हुआा था और वहू एक प्राणी की भाँति निरन्तर विकसित होता रहा है । फलत , 
वह सर जेम्स माइतोश (877 उ8७ ९8 '(०४४०४॥) के इस सूत्र को सार्थक करता है कि 
सविधानो का विकास होता है, वे निर्मित नही होते । इस प्रकार, ब्रिटिश सविधान 
हजारो वर्षों के क्रमक विकास ओर विस्तार का फल है। इगलंण्ड के सम्पूर्ण इतिहास 
काल में उस देश में कभी क्रान्तिकारी राजनीतिक परिवर्तन नही हुए हैँ । वस्तुत , 
इगलण्ड की समस्त राजनीतिक क्रान्तियाँ, यदि उन्हें क्रान्तियाँ कहा जा सकता है, 
रूढिवादी रही हैं । इगलेण्ड सदेव ही अविच्छिन्न वैधानिक विकास के पथ पर बढ़ता 
रहा है और उसने अपनी सस्थाओ को धीरे-घीरे और सावधानी से देश की बदलती 
हुई परिस्थितियों और ध्ावश्यकतागओ के अनुसार सशोवित कर लिया है। श्रॉग (088) 
का कहना है, “राजनीतिक परिवत्तंन नियमत इतने धीरे-धीरे हुए हैं, परम्पराश्रो के 
प्रति निष्ठा इतनी स्वाभाविक रही है, और अन्तरात्मा के बदल जाने पर भी श्रम्यस्त 
नामो तथा रूपों को बनाए रखने की प्रेरणा इतनी बलवती रही है कि इगलेण्ड का 
सविधघानिक इतिहास इतनी अ्रविच्छिन्नता प्रकट करता है कि उसकी श्रन्य किसी देश 
के साथ तुलना करना कठिन है ।7! जिस प्रकार कि अतीत के साथ कभी नाता नही 
हृटा है, ठीक इसी प्रकार सविधान में यह प्रवृत्ति भी नहीं है कि उसका भविष्य में 
वतंमान के साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो । सविधान परिवतंन के मार्ग में कोई प्रतिरोध या 
बाघा उपस्यित नहीं करता । इसलिए, यह कहना काफी सही है कि भ्रग्नेजी संविधान 
का अतीत वतंमान में प्रवाहित हो रहा है श्रौर वतंमान भविष्य में प्रवाहित होगा | 

३ सिद्धान्त और व्यवहार का श्रन्तर (]0#07670०७ 9७60फ़९७॥ ा९०7ए शाते 
97७०४०७)--ई गलेण्ड में वैधानिक विकास की क्रमिकता ने शौर स्थिति में क्रान्तिकारी 
परिवत्तंन हो जाने के वाद भी परम्परागत स्वरूपो को बनाए रखने की प्रवृत्ति ने 
सिद्धान्त और व्यवहार के बीच भारी श्रन्तर पैदा कर दिया है। “इगलंण्ड की शासन- 
प्रणाली श्रन्तिम सिद्धान्त मे निरकुश राजतन्त्र, देखने में मर्यादित वैधानिक राजततल्त्र 
गौर व्यवहार में लोकतन्न्नात्मक गणराज्य है ।” सिद्धान्त में या वैधानिक हृष्टि से 
इगलैण्ड का शासन सम्राट मे निहित है। राज्य के सेनिक श्रौर अ्रसैनिक श्रधिका रियो 
को वही निश्र॒ुक्त एवं भ्रपदस्थ करता है। मन्त्री उसके मन्न्री होते हैं भौर वे उसके 
प्रसादपर्यन्त पद घारण करते हैं । वह सम्पूर्ण विधि का स्रोत एवं न्याय का उत्स है । 
वह ससद्‌ को आहुत करता है तथा उसका विघटन एवं सन्नावसान करता है । उसके 
आदेश के बिना कोई भी ससदीय निर्वाचन नहीं हो सकता | ससद्‌ द्वारा निर्मित 





[ साह्ञाशा 50एथ्णाप्राद्मा कात॑ ?0॥005, ०9 ०0 , 9 68 सन्नदृववीं शताब्दी 
के युद्ध तथा क्रान्ति को भी युगान्तकारी परिवतेन नही समम्का गया था। इसके विपरीत, “निकट का 
परीक्षण करने पर यह प्रकट होता दे कि जो कुछ हो रहा था वह केवल उन्हीं सिद्धान्तों और रूढियों 
की पूर्ण एव शाश्वत विजय मात्र थी जिनका काफी समय पहले से विकास हो रहा था |? ॥00 


सविधान को प्रकृति श्रौर विषय-चस्तु १६ 


झौर वहाँ की शासन-प्रणाली ससार की सबसे भ्रधिक लोकतलन्त्रात्मक श्ञासन-प्रणालियो 
में से एक है 07 
४ ससद की सर्वोच्चता (80ए०७हा।ए ० ?४०॥७४०४)---ब्रिटिश संविधान 
१४ की सर्वोच्चता स्थापित करता है। इसका प्रभिप्राय यह है कि ब्रिटिश संसद्‌ 
निक दृष्टि से किसी भी प्रकार की विधि को बनाने या रद करने के लिए सक्षम 
है और देश का कोई भी है पट सकी वंघता पर सन्देह नही कर सकता। इस 
प्रकार, ससद्‌ का प्राधिकार सर्वग्रासी एव त्तिरकुश है और उसके श्रन्दर साधारण विधियों 
का श्रधिनियमन तथा स्वय शासन के श्रन्दर किए जाने वाले बडे से बडे परिवर्तन तक 
शामिल हैं । इगलैण्ड में न्यायिक पुनरीक्षण (उण्काथथ पे०्श०छ) की प्रथा नहीं है 
ग्रौर कोई भी सत्ता यह नही कह सकती कि ससद्‌ द्वारा निर्मित विधियाँ श्रसविधानिक 
(07४6 ९४ ८४) हैं । भ्रव निषेधाधिकार (७६० 70४७०) भी पुराना पड गया है और 
सम्राट्‌ के लिए यह भ्रावश्यक है कि वे ससद्‌ द्वारा पास किए गए समस्त विधेयकों पर 
अपनी स्वीकृति दे दें। ससद्‌ वास्तव में सर्वोच्च है या नही, यह एक प्रथक्‌ प्रश्न है । 
लेकिन, जहाँ तक विशुद्ध विधि का प्रदन है, वह सर्वोच्च है। 

प्‌ लचीला सविघान (7०5४७ ००ग्र४४४पर०0)--जैसा कि पहले ही कहा 
जा चुका है, इगलेण्ड में ऐसी कोई सहिताबद्ध श्रोर मूलभ्ुुत सविधानिक विधि 
(0णा8&४४ए्प०७] )99) नहीं है जो सविधिक विधि (8880७7%०-४ ]9७) से ऊँचा 
स्थान रखती हो । सविधानिक विधि का निर्माण एवं सशोधन करने की शक्ति ससद्‌ में 
विहित है शऔऔर इसकी प्रक्षिया भी वहो है जो कि किसी साधारण विधेयक के प्रधि- 
नियम की होती है। इसके अ्रतिरिक्त, स्विट्जरलै॑ण्ड औ्रौर श्रॉस्ट्रेलिया जैसे देशो में 
सविधानिक सशोधनो पर जनमत सग्मह के रूप में जनता का झअनुसमर्थन (र&ध्री0७- 
शणा) प्राप्त करना प्रावश्यक होता है) इगलैण्ड में यह प्रथा बिल्कुल प्रचलित नही 
है । इगलैण्ड का सविधान सुपरिवतंनीय श्ौर उत्तरदायी (7३687०7्रष२७) है। उसके 
अन्दर एक बडा ग्रुरा यह है कि वह समय की श्रावश्यकताशो के भ्रनुसार परिवर्तित 
हो सकता है ओर लोकमत को सनन्‍्तुष्ट कर सकता है । 

६ एकात्मक संविधान (& ए7५श'ए 0008रे+छएा००)-इगलैण्ड का 
सविघान एकात्मक (ए0709७५४) है भर वह भारत तथा भ्रमरीका के सविधानो की 
भाँति सघात्मक (7७१०७) नही है । यद्यपि इगलैण्ड में भी विकेन्द्रीकरण है लेकिन वहाँ 
सम्पूर्ण शक्ति लन्दन में अधिष्ठित केन्द्रीय सरकार के पास से निसृत होती हे। 
इगलैण्ड के स्थानीय क्षेत्र श्रपनी शक्तियाँ ससद्‌ के श्रधिनियमों से प्राप्त करते हैं। 
केन्द्रीय सरकार इन शक्तियों को अपनी इच्छानुसार सकुचित या विस्तृत कर सकती 
है । इसके विपरीत सघ का मूलतत्त्व सम्मिलन (एग्राण)) है, एकता (एम्राहछ) नहीं । 
उसके एकको की शव्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार मौलिक श्रौर सुनिश्चित होते हैं भौर वे 


]. वेव दम्पत्ति ने इ गलेण्ट की शासन-प्रणाली के लिए 'मुकुट्युक्त गयराज्यः (000ए॥०0 
ए९एपांण०) सत्र का प्रयोग किया था। 


] 


सविघान की प्रकृति श्रोर विषय-वस्तु २१ 


के लिए किए गए शताब्दियो के सघप का परिणाम हैं। श्रमरीका और भारत के 
विपरीत, इगनैण्ड मे संविधान नागरिकों को विशिष्ट अधिकार नही देता। वहाँ 
ऐसा कोई ससदीय झधिनियम भी नही है जो जनता के पास मूल श्रधिकारों को 
निर्धारित करता हो । फिर भी, इगलैण्ड में श्रधिकतम स्वतत्रता है और इसका 
कारण जैसा कि डायसी ने कहा है, विधि का शासन ('छेण७ ० .9७) है । 


विधि का शासन, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कभी सविधि के रूप में 
ग्रधिनियमित नही हुआ है | वह ससद्‌ के विविध अ्रधिनियमो, न्यायिक निर्णोयों और 
सामान्य विधि में भ्रन्तनिहित है | लॉड हीवट (7,076 प्र०ए७७) के अनुसार, विधि 
के शासन का अर्थ, “व्यक्तियों के अधिकारो का निर्धारण या निवंहन करने के लिए 
विधि की प्रधानता या सर्वेच्चता है। यह स्वेच्छाचार या श्रन्य किसी पद्धति से भिन्‍न 
है ।! यहाँ यह कहना पर्याप्त होगा कि जब शासन की शर्वितयाँ मनमाने ढंग से 
नही, प्रत्युत कुछ सुनिश्चित श्लौर वन्धनकारी नियमो के श्रनुसार प्रयुक्‍त होती हैं, 
तब कहा जाता है कि उस शासन की प्रजा विधि के शासन के श्रन्तर्गंत रह रही है। 
जीवन की ये दशाएँ केवल वही प्राप्त की जा सकती हैं जहाँ विधि के सम्मुख समानता 
हो भ्ौर विधि को सर्वोच्च, एकरूप तथा सार्वभौम माता जाता हो। नागरिक, 
न्यायालय, प्रशासनिक अधिकारी और संम्राटू-ये सभी विधि के शासन के अधीन हैं | 
दूसरे छठदो में, “विधि के शासन के भन्तगंत विधि के स्वीकृत सिद्धान्तों श्रौर 
चैधानिक दृष्टि से सक्षम अधिकारियो की कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार 
से न तो राज्य द्वारा मनमाने दायित्त्वों का श्रारोप हो सकता है,न सम्पत्ति में 
हस्तक्षेप हो सकता है और न वेयक्तिक स्वतत्रता को कम किया जा सकता है।” 
न्यायालय इन सिद्धान्तो को अशभिज्ञात करते हैं श्रौर इसलिए न्यायपालिका जनता की 
स्वतत्रताशो की सशकत सरक्षिका है । 

६ सविषघान में श्रानुवशिकता का तत्त्व (प्र॒छ०ताक्षाए 0]॥क8780६०/ ३0 #0७ 
(!०४४भरांप्प00) --ब्रिंटिंश संविधान की एक अन्य विशेषता आनुवशिकता का तत्त्व 
है | इगर्लण्ड में राजतत्र आनुवशिक सिद्धान्त पर श्राधारित है श्रौर लॉडं-सभा के 
भ्रधिकाश सदस्य श्रानुवशिक पीयर हैं । यह सही है कि सम्राट या लार्ड-सभा देश की 
राजनी तिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भाग नही लेते छेकिन फिर भी उनका श्रस्तित्व उन 
लोकतनन्‍्त्रात्मक आदर्शों के श्रनुकूल नही दीखता जिनके प्रति अग्रेजो के हृदय में इतना 
अधिक स्नेह है । 


5पन्‍्ट2०5८व7 रिव्वप्रंप85 


208, कै प्रपा० क्राशाशं ए0रा5ए0णा (930), फाणए8 7, वा 
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अध्याय २ 


राजा श्रोर क्राउन 
(७ एणट्ट 80०7 पाल (एएजफ) 


राजा शोर क्राउन (७ #एट्ट &76 ४6 07४०फए़फ॑)--प्राचीव काल में शासन 
के सारे प्रधिकार उस व्यक्ति के हाथ में रहते थे जो क्राउन पहिनता था। क्राउन के श्रथ 
हैं वह टोगी जिसको राजा राज्य-पद के चिन्ह स्वरूप पहिनता है। इतिहास के लम्बे 
काल में वे सारी शक्तियाँ व्यक्तिगत रूप में राजा के हाथो से निकल गई हैँ श्रौर वे एक 
जटिल-सी निर्वेषक्तिक संस्था क्राउन के हाथो में भ्रागई है । किन्तु इसके अर्थ यह नही हैं. 
कि देश की राजनीति में सम्राट्‌ का कोई स्थान ही नही है। राप्ट्र के प्रधान के रूप में 
राजा अब भी है भौर वह पहिले की ही तरह क्राउन पहिनता है। झव भी पहिले की 
ही तरह राजा प्रधान श्रधिशासी दाक्तियो का स्रोत है श्रौर ससद्‌ सहित राजा सर्वोच्च 
विधायी शक्ति है | वह न्याय के सम्बन्ध में भी सब से वडी शक्ति है भौर मान-मर्यादा 
की दृष्टि से भी राजा का पद श्रत्यन्त महान्‌ है। वह सारे राज्य की स्थल, जल तथा 
वायु तीनो सैनिक सेवाओं का प्रधान है। सक्षेप में राजा श्रव भी सारी शक्ति एवं 
प्रधिकारो का स्रोत है, एक प्रकार का महान्‌ लेविश्राथन (6788 ॥,०५7800 ७7) है जो 
भ्पने व्यक्तित्व में राज्य के गौरव एवं एकता का प्रतीक है ।- 

आ्राज भी राजा की वंधानिक शक्तियाँ वही हैं। किन्तु वैधानिक सत्य प्राय 
इगलेड में राजनीतिक असत्य होता है । तक १६८८ राजा देश के सविधान में प्रमुख 
स्थान रखता था । वह राज्य भी करता था तथा शासन भी । कुछ दिनो के 
बाद स्थिति बदल गई । फिर राजा केवल राज्य करने लगा, किन्तु धीरे-धीरे शासन- 
सत्ता उसके हाथो से निकलती गई । श्राजकल सविधान का तथ्य यह है कि राजा का 
शासन के मामलो पर व्यक्तिगत रूप से कोई अ्रधिकार नही है । राजा के पद से 
सम्बद्ध समस्त शक्तियाँ श्रौर भ्रधिकार श्रव क्राउन को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं । 

क्राउन (070७9) कोई एक व्यक्ति-विशेष नही है । यह एक गढी हुई योजना, 
एक अमूत्त विचार है। सर सिडनी लो (87 890769 ,09) इसको “सुविधाजनक 
कामचलाऊ उपकल्पना” (0ए0एथआशथाई ए०फंाण मएए०४धारआ5)7 कहते हैं । सर 
भौरिस एमौस (87 शैपात०७ #ए08) ने कहा है, “क्राउन वैधानिक रूप में 
सम्राट की प्रमुु शक्तियों, श्रसाघारण अधिकारों एवं सामान्य झधिकारो का भण्डार है ।2 
ऐतिहासिक रूप सें सम्राट्‌ तथा क्लाउन के श्रधिकार तथा शक्तियाँ समान हैं । वैधानिक 





4. ए७0एश्ाप्रश्ाए8 6 धाष्टीध्ात, ए 255 
2 वफ,;ढ शाष्टाणा (0एक्रापाण, 0० (शांत , छ 88 


राजा और क्राउन २५ 


१७०१ का समभौता अ्रधिनियम (4० ० $७४शाशाए ० ]70) जिसको ससद 
ने पारित किया था । इसमें दिया हुआ है कि राजपद (070७०) हैनोवर वशीय, 
इलेकट्रेस सोफिया ([7]0007०४8 8000॥७)! के वशजों में से आनुवशिक क्रम से चलेगा 
जब तक कि राजा श्रथवा वश प्रोटेस्टेटः वना रहेगा । झ्रानुवणिक सिद्धान्त के साथ 
ज्येप्ठत्व (?त70०2०॥70ण७) का साधारण नियम भी जोड दिया गया । मौलिक 
नियम ये हैँ कि छोटे वशज की अपेक्षा बडे वशज को मान्यता दी जाती है और 
उसी वल्ण में स्त्री की तुलना में पुरुण वशज को श्रेष्ठता प्रदान की जाती है। किन्तु 
हर हालत में उत्तराधिकारी का प्रोटेम्टेंट मतावलम्बी होता श्रावश्यक है। यदि 
उस वश के सभी प्रोटेस्टेट मतावलम्बी उत्तराधिकारी मर जाय और यदि मान्य- 
सगोत्र-सम्बन्ध के आधार पर कोई उचित उत्तराधिकार न मिल सके, तो ससद्‌ 
(?४०॥४०ा०7४५) को अधिकार दिया गया है कि वह राज्य-पद (07०७४) किसी दूसरे 
वश को दे सकती है और इस प्रकार नया राजवश्ञ प्रारम्भ किया जा सकता 
है ।8 जब राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी नाबालिग (१८ वर्ष की आयु से कम 
आयु वाला) होता है अथवा जब कभी शासनऊर्त्ता सम्राट शारीरिक श्रथवा मानसिक 
रोग के कारण शासन करने के भ्रयोग्य हो जाय तो रीजेट (8०४०॥४) की व्यवस्था 
कर दी जाती है जो 987 एवं 948 में ससद्‌ द्वारा पारित रीजेंसी अ्रधिनियमो 
(8९९४९००४ &०४७) के भ्रनुसार होती है। 
वर्तमान सांम्राज्ञी हर मंजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय (प्र ?7९8७/६ 
का9]०8४80ए 0४०७॥ 2०००४ 7) की पदवी, १६३६ के सिहासन-त्यजन झ्रधिनियम 
3900०४४०7० 80०0 0० 986) के श्राघार पर है। राजा एडवर्ड श्रष्टम्‌ (एगाहठ 
ए0४००व शा) ने १६३६ में इस कारण सिंहासन-त्याग किया कि सम्राट श्रीमती 
सिम्पसन (शर्ट शा्ग08०7) से विवाह करना चाहते थे ॥ ड्यूक झ्राफ यार्क 





] सोफिया जेम्स प्रथम की पौत्री था और एक छोट से जर्मन राज्य, इलैंक्ट्रोट आफ दैनोवर 
के शासक की विधवा थी | 

2. यह अधिनियम विलियम तृतीय के राज्य-काल में मेरा ()र्शा9) की मृत्यु के पश्चात 
पास किया गया 3 यह आशा की गई थी किन तो विलियम के, न उसके भाई या भावज के जो 
रानी एन वनी, कोई सन्तान होगी। अत अधिनियम में कहा गया कि यार सभी सन्तान ही न रहें तो 
क्राइन और शासनाधिकार है सारे विशेषाधिकार _ और सारा. शक्तियां महामदिमामयी 
राजकुमारी सोफिया और उसके प्रोगेस्टेन्ट उत्तराधिकारियों को हस्तान्तरित-हों जायेंगी. *। 

3 १६३१ के रटेट्यूट आफ वैम्टमिनिस्ट्स की प्रस्तावना में कहा गया दे कि यह सविधान 
की रीति के अनुसार द्वी होगा कि राष्ट्रमटल के सारे देश आपस में मिलकर तय करें कि गृज्य सिद्दासन 
पर उत्तराधिंकार से सम्बन्धित यदि सम्राट की पदवी में कोई द्वेस्फेर हुए हों तो इसके लिए इ गलेंड 
की ओर सारे राष्ट्रमडलीय देशो की ससदों की स्वीकृति आवश्यक होगी । 

4 श्रीमती सिम्पसन प्रारम्भ में अमरीकी नागरिका थीं किन्तु अपने दूसरे विवाह से वे 
विटिश नागरिका वन गई जवकि उन्होंने अपने अमरीकी पति से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । एडवर्ड 


२६ इगलेण्ड की शासन-प्रणाली 


(707४० ० ए०ए८) जो राजवश में उत्तराधिकारी बनने योग्य अ्रगले व्यक्ति थे, राज्य 
सिंहासन पर जॉर्ज षष्ठम्‌ (७००४७ ए7) की पदवी लेकर श्लासीन हुए ॥? जॉर्ज 
पष्ठम्‌ के कोई पुत्र न था और उनकी ज्येष्ठा पुत्री राजकुमारी एलिज़ावेथ (70688 
छ2०७०४) १६५२ में अपने पिता की मृत्यु पर साम्राज्ञी बना दी गई । 

सम्नाद के विशेषाधिकार श्रौर विमुक्तियाँ (80४७) एकणराएु९8 ध्ाते 
पए्रणाधा॥आ6०४)--स म्राट्‌ अनेको वेयवितक विद्ेपाधिकारों एवं विमुक्तियो का उपभोग 
करता है। वह किसी भी साधारण नागरिक की तरह भूमि झथवा श्रन्य सम्पत्ति खरीद 
सकता है, उसका प्रवन्ध कर सकता है अथवा उसको बेच सकता है। किन्तु सम्राद 
देश की विधि से ऊपर है। उसके वैयक्तिक चरित्र के सम्बन्ध में उसके ऊपर किसी 
प्रदालत में कानूनी अभियोग नही लाया जा सकता । डायसी (])665) ने तो मज़ाक 
में यहां तक कह डाला कि यदि सम्राट्‌ अपने प्रधान मन्नी को ही गोली मार दे तो भी 
उसके विरुद्ध कोई वेधानिक कार्यवाही नही की जा सकती | सम्राद्‌ को गिरफ्तार 
नहीं किया जा सकता। किसी मुकदमे में वह॒जवाबदेही के लिए बाध्य नहीं 
किया जा सकता। देश के वैधिक श्रधिकारी (0/8००४७ ० ७० ,09) क्रिसी देनदारी 
के सम्बन्ध में सम्राट्‌ का माल कुर्क नही कर सकते श्लौर राजभवन में सम्राद्‌ के 
विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही (7४0०79 छ7०००४४९४) उस समय तक नही की जा 
सकती जब तक कि उस भव्ल में सम्राट्‌ निवास करेंगे। 

राजा को राजकोप से वार्पिक ग्राण्ट के रूप में बहुत बडी घन-राशि मिलती 
है । यह धन-राशि, ससद्‌ सम्राट्‌ के लिए सिविल लिस्ट (0पशा 8) के नाम से 
स्वीकृत करती है । यह सिविल लिस्ट प्रत्येक सम्राट्‌ के राज्य-काल के आरम्भ में 
ससद द्वारा निश्चित की जाती है जो सम्राट के राज्य-काल परय्यन्त तथा उसके ६ मास 
वाद तक मिलती रहती है | वर्तमान साम्राज्ञी की वापिक सिविल लिस्ट (0श] ]80 
की घन-राशि ४७५,००० पौंड है । उसका विवरण इस प्रकार है--साम्राज्ञो के निजी 
व्यय का घन (एसरज ०77४७) ६०,००० पौंड, परिवार के वेतन श्रादि श्यए५ू ००० 
पौड, पारिवारिक खर्चे १२१,८०० पौंड दान झ्ादि १३,३०० पौंड और प्रन्य प्राकस्मिक 
आवश्यकताएँ ६५,००० पौंड । इसके अतिरिक्त आधुनिक सम्राज्ञी के पास बहुत बडी 


निजी बन राशि है जो रानी विकटोरिया (९४००० ए7०0०००७) के काल से चली श्रा 
रही है। 








अध्म जा उस समय तक कुआरे थे, श्रीमत्ती सिम्पसन से विवाह करना चाहते थे और श्रमती सिम्पसन- 


ने अदालत मे प्राथंना की कि उन्हें द्वितीय पति से भी सम्बन्ध विच्छेद या (0000८) मिल जाय | 
मत्रिमदल ने इस विवाह पर आपत्ति की और फलस्वरूप सम्राट ने १० दिसम्बर १६३६ को अपनी 
ओर से तथा श्पनी होने वाली सतान का शओर से राज्य-त्याग क्र दिया। 


£ सिहासन-त्यजन्‌ अधिनियम को सारे राष्ट्रमडलीय देशों की ससदों ने पारित किया, इस 


प्रकार १६३१ के स्टेट्यूट भाफ त्रेस्टमिनिस्टर (9[8006 0 ५४९४०, 93] ) के अनुरूप 
कायवादी हो गई । 


राजा और क्राउन २७ 


क्राउन की शक्तियाँ 
(९0०ए०७०४ ० ६96 (70ज्ञा) 


क्राउन को वाक्तियाँ (ए०छ९/४ ० 0० (४०छ7)--+यदि राजा को केवल 
भाववाचक अमूत्तं सस्था मास लिया जाय तो क्राउन की वही शक्तियाँ हैँ जो राजा 
के पद की शक्तियाँ हैं। यह फिर समझ लेना चाहिए कि इन शक्तियों का उपभोग 
सम्राट स्वयं नही करता । मन्त्री लोग सम्राट के नाम में इन शक्तियों का उपभोग 
करते हैं। मन्‍्त्री लोग ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी होते हैं श्रत ससद ने उन्हे अधिकार 
दिया हैँ कि वे इन शक्तियो का उपभोग करे। क्योकि क्राउन की शाक्तियाँ, सम्राद 
की वेयक्तिक शक्तियाँ नही होती, अत उनको सम्राट की अभिहेत शक्तियाँ 
('०णणाक ए०ए०8 ०६ 0० 'धगट्ट) कहा जा सकता है जो सम्राट्‌ की वास्तविक 
शक्तियों से भिन्‍न है | मन्‍त्री ही वास्तव में देश का शासन करते हैं भौर वे सम्राट्‌ 
के नाम में, उसको श्रभिहित शक्तियों का उपभोग करते हैं । 

शक्ति के स्नोत (8007०९७ ०६ 770ए०"--क्राउन की शक्तियों के दो स्रोत 
हैं । वे परमाधिकारों (/7००६०४ए९४) एवं सविधियों श्रथवा परिनियमों (880#ए6०७) 
से प्राप्त होती हैं । क्राउन की परिनियत (808४०४००७) शक्तियों का तात्पयं उन 
कर्तव्यों से है जिनको पूरा करने के लिए ससद्‌ के अ्रधिनियमों द्वारा कार्यपालिका 
को आदेश मिला हो । इन परिनियत (808४०००७) शक्तियों में न केवल' वे 
अधिकाश शक्तियाँ सम्मिलित हैं जिनके श्रादेशानुसार शासन के विभिन्‍न विभाग 
चलते हैं वल्कि वे शक्तियाँ मी सम्मिलित हैं जिनके आघार पर व्हाइट हॉल (फ्]70७ 
प&॥) स्थानीय प्रशासन श्रधिकारियो एव श्रन्य सस्थाओ्रो पर, जो क्राउन से अलग हैं, 
नियन्त्रण रखता है । इस विपय में क्राउन की शक्तियाँ कई प्रकार की हैँ, विस्तृत हैं 
साथ ही वरावर वद्धंमान हैं। ससद्‌ के अधिनियम वास्तव में क्राउव की झवित के 
फलदायक स्रोत बन गए हैं, विशेषकर उस समय से जब से कार्यपालिका को प्रदत्त 
व्यवस्थापन अथवा भ्रत्यायुकत विधान (700०४2०४०१ ॥,68ा४ 80907) का अ्रधिकार 
मिल गया है । 

क्राउन को जो शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार साधारण विधि से प्राप्त हुए हैं, 
उन्हें परमाधिकार (?7०7०४७४४४७) कहते हैं | क्राउन के परमाधिकार की व्याख्या 
करते हुए डायसी (7)0०9) कहता है कि “ये क्राउन की स्वच्छन्द एवं स्वाधीन शक्ति 
का शेप है जो कभी-कभी उसके हाथो में न्‍्यायानुसार छोड दिया जाता है | प्रारम्भ 
में परमाधिकार (7०7०४०४ए०) उन भ्रधिकारों का समृह था जो राजा को सामन्‍्ती- 
भहाराजा होने के नाते प्राप्त होते थे और वे परमाधिकार सम्राट की शक्ति के 
मुख्य श्राघार तव तक बने रहे जब तक कि देश में पूर्ण ससदीय शासन-व्यवस्था 


स्थापित न हो गई । श्छवी झताब्दी में सम्राट द्वारा इस परमाधिकार 
/म कल पक ज आलम परष लक हलक 


॥ वा ए 6 (!0ईता0एा०णा, ०9 (0०9, 9 424 
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(777०7०8०#४7४७) के उपभोग मे शोर दूसरी भर ससद्‌ के इस परमाधिकार के रोकने 
के सतत हढ उद्योग में चाहे वहु सविधि या परिनियम (8॥80४/०)' ढारा रोका जाय 
या ससद के प्रति उत्त रदायी मंत्रियों द्वारा रोका जाय, लगाकर सधर्पष रहा। इस सघप 
में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, ससद्‌ (?६णा७7००॥४) विजयिनी होकर निकली और 
सम्राट की परमाधिकारो सम्बन्धी शक्ति जो उसके व्यक्तित्व में निवास करती थी, 
ग्राय छिन गई। कुछ परमाधिकार (?7०7०४४४४०७), परिनियमों श्रथवा सविधियों 
(8।9६४8४७)' द्वारा रद्द कर दिये गये, कुछ बहुत काल तक प्रयुवत न होने के कारण 
स्वय ही नष्ट हो गये भ्ौर जो परमाधिकार शेप रहे, उन्हे क्राउन ने ग्रहण कर 
लिया । क्राउन के परमाधिकार इतने हैं कि उनकी सुची बनाना असम्भव है। कुछ 
परमाधिकारो की स्थिति और सीमायें ऐसी हैं जिनमें सविधानिक कठिनाइयाँ हैं। 
किन्तु क्राउन के कुछ वास्तविक परमाधिकार (/७००४०४४०७) हैं. जैसे ससद्‌ को 
आहत करना, [507७० ए ऐका।8०0०॥५०), सुद्ध अववा तठस्थना (७७णेक्राशंगणए 
० जश्०० ०» ए०ए४४७॥५४) की घोपणा, सधियो का अनुसमर्थत (फि0ज्ी०७४ध०7 0६ 
गु"०७४७४), सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति (899०76॥ए7/०7४ 00 0#०88), राजसेवको 
का वर्खास्तगी (00 ताक्या88 086 8७०ए७॥४ 0 06 (7०४57): उनकी सैवा-स्थिति 
की उचित व्यवस्था करना और श्रपराधियो को क्षमा करने का भ्रधिकार । 
प्रमाधिकार (?7०0०ह?«४४०) शब्द से श्र्थ निकलता है क्राउन की स्वाधीन 
शक्ति वा श्रधिकार, अ्रथवा राजा या उसके सेवक ससद्‌ द्वारा पारित किसी शभ्रधिनियम 
के बिना भी केवल अपने अधिकार से क्‍या क्‍या कर सकते हैँ, यही परमाधिकारो 
की व्याख्या है। क्राउन के परमाविकार से एक सुगम तच्र (0णाएशआ।शा ग्र०णाक्प्रछा7) 
का जन्म होता है जिससे शासन के विभिन्‍न महत्त्वपूर्ण क्रिया-कलाप चलते रहते हैं। 
यद्यपि परमाधिकार (77०४7०६०४ए०७) मे स विधिक अथवा परिनियत शक्ति (8६७6: ६००9 
एय07४३) का अभाव है, फिर भी अदालतो में इसको मान्यता प्रदात की जाती 
है । क्राउन की अधिकतर परमाधिकारिक शक्तियों का शभ्राधार है देश की सामान्य 
अथवा प्रचलित प्राचीन विधि (००४शाथ 85) प्रौर देश की सामान्य अथवा 
प्रचलित प्राचीन विधि के नियमों (छप्ा९8 ०६ 000707 7,6७) के शभ्राधार पर ही 
इंगल॑ण्ड का सविधान टिका हुआ है । इसके अ्रतिरिक्त क्राउन की कुछ परमाधिकारिक 
शक्तियाँ सविधि अथवा परिनियम (80867५०)* से भी मिली हैं श्रत कोई श्रदालत 
यह निश्चय कर सकती है कि ससद द्वारा पारित अम्ुक अधिनियम परमाधिकार की 





3 अधिकार पत्र (9॥] ० 8॥5) की वाराश्ों को देखिये जिसमें विधियों में विष्न डालने 


अवबवा उनका तिरस्कार करना वर्जित था; उसी प्रकार समझौता श्रधिनियम (९०६ ० 8९(0९॥९४() 
एवं ममद्‌ द्वारा पारित अन्य अधिनियम भी थे । 


2 १८७३ में अपीलेट जूरिसडिक्शन एक्ट (8907००(९४ उणा$070007॥ /८0) ने क्राउन 


को श्रधिफ़ार द लिया कि वद चार न्यायाधीशों को जीवनपर्यन्त लार्ट नियुन्त कर सकता दे और अब 
यह सम्यया वद गई है । 


राजा और क्राउन | 


श्रेणी में आत। है वा नही, अथवा कहाँ तक सविधि वा परिनियम (509600७) द्वार 
क्राउन की परमाधिकारिक शक्ति को कम कर दिया गया है या नष्ठ कर दिया 
गया है । 


क्राउन की कार्यपालिका शक्तियाँ 
(5९०प्रधाए& ए०0०एफ़&९ए8 0 ६06 (जा) 


क्राउन की कार्यपालिका शक्तियाँ इतनी भ्रधिक हैं कि उनमें से कुछ का ही' 
वर्णन किया जा सकता है। पिछले दिनो मे वे बढी हैं, हमारे समय में भी वे बढ 
रही हैं श्ौर वे तब तक बढती रहेंगी जब तक कि आधुनिक राज्यों के कार्य-कलाप 
बढते रहेंगे । क्राउन सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है, इस नाते उसका कत्तंव्य है कि 
उसके अधीन सारी राष्ट्रीय विधियों का यथावत्‌ पालन हो | वह प्रशासनिक विभागों 
एव राष्ट्रीय सेवको के सारे काम-काज की देखभाल करता है। सम्राद्‌ ही देश की 
प्रचलित विधि के श्रनुकून राजस्व इकट्ठा करता है तथा उसमें वृद्धि करता है, वही 
सारे राष्ट्रीय एवं प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियाँ करता है, साथ ही न्यायाघीशो 
(7१8०8), विशपो (887098), तथा सेना, नौसेना एवं हवाई सेना के श्रफसरो 
की नियुक्ति करता है, राष्ट्रीय सेवको की सेवा-स्थिति की उचित व्यवस्था करता है, 
अधिकारियो के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करता है , भ्रथवा उन्हें पदच्युत 
भी करता है, [जज (०१8०8) एवं शासन कुछ श्रन्य के भृत्य इसमे श्रपवाद हैं)! । 
क्राउन ही समस्त राष्ट्रीय सैनिक सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति है। क्राउन ही स्थानीय 
प्रशासन के सारे कार्यों की देखभाल एव कुछ स्थितियो में नियन्त्रण भी करता है, 
विशेपकर पौरो अथवा वौरो (807०घष्टआ9) तथा काउण्टियो (00०घ्रा#७४) के क्षेत्रों 
में | स्थानीय प्रशासन (7,0०8४) (७0४०४77०४४) तथा कुछ श्रन्य निकायो, जैसे ब्रिटिश 
ब्राडकास्टिग कार्परिशन (छाधढा छ7086०8878 00०7-ए०7४७४०॥) के श्रधिकारी, 
क्राउन के सेवक (090००७7७) नही हैं । इसमे सन्देह नही कि ससदीय अ्धिनियमो द्वारा 
ही इन निकायो (9०१०3) का जन्म हुआ है फिर भी वे क्राउन के आश्रित नही हैं। 
क्राउन के इन निकायो के ऊपर केवल कुछ प्रवन्ध सम्बन्धी नियन्त्रण है। इन 
निकायो की कुछ विशिष्ट मामलो पर ही क्राउन को शासन एवं नियन्त्रण का 
श्रधिकार है । 
ऋऊउन ही प्रेट ब्रिटेन के भ्रन्य देशो के साथ सम्वन्धो का निवंहन करता है। 
ह॑ स्वदेश के राजदूतो को विदेशो में मेजता है तथा विदेशी राजदूतो का स्वागत 
करता है । वह उसी प्रकार अन्य राजनयिक शअ्रभिकर्त्ताओ (70790077800० 88०7/8) 
को बाहर भेजता अ्रथवा विदेशो से श्राने वालो का स्वागत करता है, सक्षेप में समस्त 
विदेशी मामले श्रथवा विदेशी कार्य क्राउन की ही भोर से श्रथवा उसके नाम में 


4 न्यायापीशों (77026७) को ससद की दोनों सभाश्रों के सम्मिलित वक्तव्य पर द्वी निकाला 
जा सकता हे---826 ॥009 । 


३० इगर्लण्ड की शासन-प्रणाली 


होते हैं । युद्ध की घोषणा करना और शान्ति सन्धि करना, ये दोनो क्राउन के 
'परमाधिकार (?7०7०8७४7०७) हैं | क्राउन को सन्धि करने का भी भ्रधिकार है श्रौर 
समस्त श्रत्तर्राष्ट्रीय अनुवन्ध क्राउन के नाम में ही किये जाते हैं । क्राउन द्वारा की 
हुई सधियो पर ससद्‌ की स्वीकृति की उस समय तक आवश्यकता नही है जब तक 
कि उसमें ससदीय स्वीकृति सम्बन्धी शर्तं न हो श्रथवा जब तक कि उसमें कोई ऐसा 
मामला ग्रस्त न हो जैसे स्व-भूमाग का परित्याग, धन की श्रदायगी (ए8एए०+ ०६ 
700०५), भ्रथवा देश की प्रचलित विधि में परिवत्तंत, जिनको विध्यनुकूल बनाने के 
लिये सस॒द्‌ की स्वीकृति की आवश्यकता होती है | किन्तु कोई “उच्च नैतिक महत्त्व 
की सन्धि' जैसे कि १९२५ की लोकार्नों सन्धि (॥,00छ&7000 फ९७४ए ०0 926) 
निश्चितत ससद्‌ की दोनो सभाप्रो के समक्ष विचाराथर्थ प्रस्तुत की जायेगी । 

जब सन्‌ १६१६ मे वार्साई की सन्धि (77७४७॥ए ० एथा४७॥]]७४) ससद्‌ में 
'उसकी स्वीकृति के हेतु प्रस्तुत की गई तो कुछ लोगो ने जो विदेशी सम्बन्धी पर भी 
ससद्‌ के नियन्त्रण के पक्षपाती हैं, श्राशा की थी कि भविष्य में कोई भी सधि ससद्‌ 
की स्वीकृति के बिना नही की जायगी । श्रमिक दल के नेताओं की भी यही इच्छा 
व्यी । किन्तु रैम्जे मैफ्डोनल्ड (80389 )७०००००॥१) श्रौर ऐंटली (8४७०) की 
श्रमिकदलीय सरकारो ने इस दिशा में कुछ भी नही किया । सम्भवत उन्हें वह नीति 
व्यावहारिक जान पडी और सन्धियाँ लगातार केवल क्राउन के ही द्वारा तय तथा 
प्रमारित की जाती रही । 

ब्रिटेत के उपनिवेशों तथा सुदूरस्थ भ्रधीन प्रदेशों के शासन का क्राउन ही 
वास्तविक अध्यक्ष है । स्व-शासित राष्ट्रमण्डलीय देशो जेसे कनाडा (४४७०७), 
आस्ट्रेलिया (8०897७॥9), न्यूज़ोचैण्ड (]70७2९७॥७००), पाकिस्तान (?&द8॥90) 
आदि में गवनंर-जनरल को क्राउन ही नियुक्त करता है श्रौर १६२६ में की गई 
व्यवस्था के अनुसार, गवर्नर-जनरल सम्राट्‌ का निकटतम प्रतिनिधि है । 


क्राउन की विधायिनी शक्तियाँ 
(7,०29]98076 ?09678 0० ४06 ()'0७7) 


क्राउन की मुख्य रूप से कार्यपालिका शक्तियाँ हैँ यद्यपि इसका श्रर्थ यह नही 
है कि उसकी केवल यही शक्तियाँ हैं । सयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका, न्‍्याय- 
पालिका तथा विधायी तीनो प्रकार के कत्तंव्यो को तीन झलग-अलग विभागों में 
दिखाया गया है। यद्यपि श्रमरीकी सविधान के निर्माता शक्तियों के पृथक्करणा के 
सिद्धान्त (70066 ० ४6 800878907 ०६ ९०४०४) को पूरी तरह से अन्त तक 
नहीं निभा सके । गेट ब्रिठेन में शक्तियो के इस प्रकार पृथवकरण के सिद्धान्त को कोई 
विशेष महत्त्व नही दिया जाता। विघायी शक्ति स-ससद्‌ सम्राट के हाथो में है। प्रत्येक 
प्रिनियम या सवेधि (8६860०५७७०) जब ससदू्‌ द्वारा पारित होती है तो उसमें लिखा 
होता है “यह सविधि या परिनियम सम्राट के द्वारा तथा ला्ड सभा एवं लोकसभा 
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के सदस्यो की अनुमति से श्लौर उनके श्रधिकार से पारित किया जाता है।” यहाँ भी 
प्रौर स्थानो की तरह राजा ने भ्रपनी विधायी शवित क्राउन को सौंप दी है। भरत 
ऋ्राउन ही राष्ट्रीय विधानमण्डल का अभिन्‍न भाग (]7०४2ए७! 9७76) है, और 
क्राउन की स्वीकृति, सविधि पारित होने के लिये अत्यन्त श्रावश्यक है। 

क्राउन के मत्रीगण जो देश की सर्वोच्च कार्यपरालिका का सृजन करते हैं, 
ससद्‌ के सदस्य भी होते हैं । वे ससद्‌ की कार्यवाहियो पर निगाह एवं नियन्त्रण 
रखते हैं और वे ही यह निर्णय करते हैं कि सस॒द्‌ में अमुक विपय पर किस प्रकार 
चला जाये । इस प्रकार क्राउन ही ससद्‌ को श्राहृत करता है (87770०8), सत्रावसान 
करता है (0707०६००४), श्रथवा विसजित (])85076) करता है। जव नयी ससद्‌ 
का सम्मेलन होता है तो प्राय सम्राट ही राज्य-सिंहासन से भाषण (896९6७॥ #०ए 
90० 7॥7०४०) देता है श्रौर उसके द्वारा ससद्‌ का स्वागत करता है) सम्राट अपने 
भाषण में बताता है कि क्राउन का विधायी कार्यक्रम (,९88907ए6 77087७/४77०) 
क्या है श्र वह शासन के महत्त्वपूर्ण एव विविध राष्ट्रीय एव श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलो पर 
'जो विचार होते हैं, उन्हें व्यक्त करता है । किन्तु सम्रांद के भाषण को वास्तव में मत्री 
लोग ही तैयार करते हैं और सम्राट को पढने मात्र के लिये दे देते हैं । वह उस भाषण 
में कोई परिवत्तंन नही कर सकता ओर न कोई नई बात वढा सकता है । 

ससद्‌ का कोई भी कानून उस समय तक सविधि पुस्तक में दर्ज नही हो सकता 
जब तक कि क्राउन उस पर राजकीय स्वीकृति न दे दे । इसका भ्रर्थ है कि राजा ससद्‌ 
द्वारा पारित किसी कानून पर स्वीकृति प्रदान करने से इनकार कर सकता है श्रथवा 
उसको प्रतिनिषिद्ध (०४०) कर सकता है। किन्तु सन्‌ १७०७ से प्रतिनिषेध श्रधिकार 
(५०७४० ९०४०") का कभी भी उपयोग नही हुआ है । इस प्रकार प्रतिनिषेध अधिकार 
(ए०० 9०४००) स्वय ही लुप्त हो गया है। आजकल तो राजा स्वय विधेयको पर 
अपनी स्वीकृति देता भी नहीं। यह स्वीकृति पाँच कमिश्नरो द्वारा दी जाती है, 
जितकी नियुक्ति क्राउन राजकीय साइन मैन्युञ्बल (989 प्यध्यण्थ) के अ्रनुसार करता 
है । यह समस्त कायंवाही एक सुन्दर झऔपचारिकता के रूप में होती है । 

परिषद्‌-प्रादेश (070०8 70 00ए४०)--क्राउन स्वय यह क्षमता रखता है 
कि वह कार्यंपालिका सम्बन्धी कुछ श्राज्ञायें दे सकता है। इन्ही आज्ञाओ को इगल॑ण्ड 
में परिपद्‌-आदेश (070७४8-॥ (0०एएणा) कहते हैं। ये परिपद्-आदेश दो प्रकार के 
होते हैं । पहिले प्रकार के वे श्रादेश होते हैं जो साधारण प्रशासनिक नियम होते हैं 
और उन नियमों के झाधार पर शासत की विभिन्‍न शाखायें अ्पना-अभ्रपना नैत्यिक 
काम-काज (पे०0०४76७ 9प्7९58) चलाती हैं | दूसरे प्रकार के परिपद्‌-श्रादेश वे होते 
हैं जिनकी आज्ञा ससद्‌ देती है भौर इस प्रकार के झादेशो को प्राय परिनियत झादेश 
(8080ए४07४ ०7१67) कहते हैं । ऐसे झादेशो का वही महत्त्व है जो विधि का क्योकि 
वे ससद्‌ के अधिकार से पास किये जाते हैं । इस प्रकार के आधीन विधान (8प४- 
ता४० 7,०8७8|8४४00) का बहुत अधिक महत्त्व वढ गया है श्रोौर इस विपय पर 


३२ इगलैप्ड की शासन-प्रणालो 


अन्यत्र विस्तार से विचार किया गया है । 
क्राउन की न्यायपालिका शक्तियाँ 


(चंपतालणं 20ए९78 0 06 (70७7) 


राजा को श्ब भी न्याय का स्रोत (0077007 ० ४87०७) कहा जाता है। 
इस ऐतिहासिक कथन का अर्थ यह है कि सम्राट्‌ का सद्विवेक न्‍्याय-व्यवस्था में 
भ्रम्तिम वाक्य है । भ्रव ऐमा नही है। इगलैण्ड में स्वतन्त्र न्यायपालिका के सिद्धान्त के 
अनुसार आचरण होता है । इसके श्रनुसार न्यायाधीश तथा श्रदालतें पूर्ण तौर पर देश 
की कार्यपालिका के श्रधिकार-क्षेत्र से स्वतन्त्र हैं। फिर भी अदालतें क्राउन के अधि- 
कार-क्षेत्र से पूरी तरह बाहर नही है । क्राउन ही न्यायाधीशो को, काउप्टियो ((0घा0- 
0९3) तथा पौरों श्रथवा वौरोज (807०ए९॥8) के न्यायाधीशों (8६0९8 ०६ 9९७००) 
की नियुक्ति फरता है। लाई चामलर (7,00 एशथ्या०्थो००), जो मन्त्रिमण्डल का 
सदस्य होता है, सारी न्यायपालिका के कार्य की देखभाल करता है। सभी मामले 
जो प्रिवी परिषद्‌ (?लर9 0०फएगशणा) की न्यायिक समिति (उप्रधाण्ण 00०07॥॥९०) 
के सम्मुख निर्यार्थ आते हैं, उन पर अन्तिम निर्णय क्राउन ही करता है। भ्रन्तश 
क्राउन के पास क्षमादान का परमाधिकार (777०००४७४४४०) है जिसके द्वारा वह ऐसे 
अपराधियो को क्षमा कर सकता है जो फौजदारी के श्रपराघो के दोपी हो । 

राजा कोई गलती नहीं कर सकता (7%6 छाठहू था 00 7० रए०गहठ)-- 
सक्षेप मे क्राउन की शवितयो का वर्णान किया जा चुका है। इसमे सन्देह नही कि क्राउन 
का सम्राद के व्यक्तित्व से गहरा सम्बन्ध है किन्तु व्यक्तिगत राजा श्रधिकतर, राज्य 
तथा कार्यंपालिका का श्रौपचारिक मुखिया है । किन्तु वास्तविक एवं शक्तिशाली मुखिया 
क्राउन ही है । राजा की स्थिति का लौवेल (प,0ए७॥) ने सही मूल्याकन किया है! 
वह कहता है, “सविधान के पुराने सिद्धान्त के श्रनुसार भत्री लोग राजा के सलाहकार 
होते थे। उनका काम था सलाह देना श्जौर राजा का काम था निणय करना । श्रव 
स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है । राजा से सलाह ली जाती है किन्तु मन्त्री निर्णय 
करते हैं ।'' बहुत से मामलो में सम्राट्‌ की व्यक्तिगत जानकारी प्राय नही के बराबर 
ही होती है किन्तु उने पर मत्री अपना निणय दे देते हें । और यदि सम्राट की जान- 
कारी हो भी तो सम्भव है कि उसकी उन विपयो में बिल्कुल रुचि न हो, यद्यपि 
निश्चित रूप से क्राउन की शक्तियों का प्रयोग सम्राट्‌ के ही नाम में किया जाता है। 

दो मुख्य सिद्धान्त हैं जिन पर इंगलैण्ड के सविधान का ढाँचा स्थिर है। प्रथम 
यह है कि सम्राट कोई सावंजनिक कार्य केवल स्व-विवेक के श्राधार पर नहीं कर 
सकता । उसे सभी कार्य मत्रियों की सलहा पर करने पडते हैं। दूसरा यह है कि 
मत्रीगण जो भी काम सम्राट के नाम में करते हैं उस कार्य के लिए मत्री ससद 
(?87॥877०79) के प्रति उत्तरदायी हैं और यही, इस श्र्थ-पूर्ण वाक्याश का मतलब 
है, “राजा कोई गलती नही कर सकता” (7७ छह व्या १० 7० ए0ाष्ट) 


राजा श्रौर क्ाउन डरे 


' भ्र्थात्‌ राजा कोई भी ऐसा गलत या ठीक काम स्वविवेक से कर ही नही सकता 
जिसमें कोई वैधिक हित सन्निहित हो ।” सम्राट के किसी मामले पर व्यक्तिगत विचार 
कुछ भी हो, किन्तु सविधानिक सम्राट्‌ होने के नाते उसे मन्त्री की वात माननी ही 
होगी क्योकि सम्राट को हर समय याद रखना चाहिए कि मन्त्रियो की पीठ पर 
जनता के प्रतिनिधियों के बहुमत का हाथ है और अपने सभी क्ृत्यो के लिए वे व्यवित- 
गत रूप से भी और समस्त मन्त्रिमण्डल सामुहिक रूप से भी सस्द्‌ के प्रति उत्तरदायी 
है ।? पह लगभग ३०० व की सुस्थापित परम्परा है ।? सविधान में अभिसमयो का 
वडा महत्त्व होता है और इगल॑ण्ड का प्रत्येक सम्राट्‌ राज्यारोहण के समय प्रतिज्ञा 
करता है कि वह सविधान की रक्षा करेगा तथा संविधानिक सम्राट्‌ की भाँति श्राचरण 
करेगा 

इसके श्रतिरिक्त मन्त्री श्रपने द्वारा किये हुए किसी गलत निर्णय के लिए 'राजा 
की श्राज्ञा' की आड नही ले सकता | टॉमस झ्ाँसवौनं, श्रर्ल श्राफ डैन्ची (१रफ०ठ्खा88 
0907७, दि ० ॥08779)* के ऊपर १६७६ में “अभिद्रोहात्मक मुकदमा चलाया 
गया जिसमें उसके ऊपर फौजदारी एवं दृश्चरित्र सम्बन्धी अपराध भी थे ।” डंन्ची 
(709४075) ने भ्पने बचाव में कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह राजा के आदेश पर 
किया भर राजा कोई गलती नही कर सकता । भ्रपने महाभियोग (]799९8.०७४०78) 
के समय उसने राजकीय क्षमा भी उपस्थित की लेकिन ससद्‌ ने इन सव बातो को श्रवेध 
माना ।* इस प्रकार यह सर्देव के लिये निश्चित हो गया कि मन्त्रीगण श्रपने हारा 
किये गये किसी अवैध या असविधानिक कृत्य के लिये “राजा के भ्रादेश/” की शरण 
नही ले सकते प्लौर इस प्रकार मन्त्रीगण सम्राट की बधिक विमुक्तियो («8० 
ग्रणणाप्राफरा९8 04 घ३७ 0००प७४४४ ०६ ४४७ धा०७०) की शरण लेकर अपनी रक्षा 
नही कर सकते । हर 





! १६१३ में एस्किवय (654णाएपं) ने सम्राट के अधिकार तथा कृत्तव्य पर जो ज्ञापन 
लिखा था उसे देखिये । 

नह 07.05 0606 ४6 655दणॉा7”१, 50. ला, एण॑ ऐं, 9 2-39, 

2. चाल्से द्वितीय के शासन-कला में एक दखारी राजा के शयन-कत्त के दरवाजे पर निम्न 
पक्तियाँ लिख दी, “मझठा8 ॥65 0प्ा 850एथढाशा 7.00, 06 &ा82, एॉी058 ए0णव 0० 
प्राबा 78065 00; पलि& गरढएः 5395 8 0णा9४ा पांगड, बिता €फटा 0065 8 एछञा58 
076 ?! 

इस पर सम्राट ने उत्तर दिया था कि “यह वात विल्कुल सद्दी दे वर्योकि वचन तो मेरे होते 
ई लेकिन मेरे कार्य मन्रियों के होते दे ।" 

3. डेन्दी (08779) लाई हाई ट्र ज़रर के पद पर क्लिफर्ड (0४807) के वाद आसीच 
छुआ, और इस प्रकार ऋजउन का सर्वोच्च मन्त्री बना 

4. डेन्बी केस में राजकीय क्षमा के सम्बन्ध में प्रस्ताव के लिए देखिये, “8०६० ]00९7- 
एाशाड छा शाएआाए (णाइणाण्य॥] छाधणए,? 09 था 439, 


झं४ इगलेण्ड फी शासन-प्रणालोी 


' (वीर का औचित्य 


(४8 वेप्रशांगी 88607 ०0 /009700५) * 


अग्रेजी शासन-व्यवस्था में सम्राद की स्थिति केवल औपचारिक मात्र है श्ौर 
यह भी तथ्य है कि ऐसे श्रभिससय (007ए०॥४०7४8) स्थापित हो गये हैँ जिनके कारण 
वह अपनी वैधानिक शक्तियो का भी उपभोग नहीं कर सकता | तो इससे यह प्रइन 
उठता है कि फिर इगलेण्ड में राजपद समाप्त क्यो नहीं कर दिया जाता। कुछ लोगो 
का विचार है कि राजपद पर जितना राष्ट्र को व्यय करना पडता है, उससे राष्ट्र को 
उतना लाभ नही है। कुछ लोग राजपद को राजनीतिक श्रसगति (?गाप्नत्यो 
&700%7ण॥७7१) कहते हैं । किन्तु वास्तविक सत्य यह है कि ब्रिटेन के प्रधिकतर लोग 
राजपद समाप्त करने के पक्ष में नही हैँ | पिछली शताब्दी में १८७० के प्रास-पास लोगो 
में प्रवल गणतन्त्रीय विचारों का उदय हुग्ना । इससे उस समय बडी उत्तेजना फैली 
जब इस विचारधारा को सर चाल्स डिल्के (87 0॥9"०४ 79]8०) जैसे व्यक्तियों 
ने भी ग्रहण कर लिया? भ्रौर जिस समय कि चेम्बरलेंन (008४9७४थ्या) ने भविष्य- 
वाणी की “गणनन्त्र अवश्य स्थापित होगा श्रौर जिस रफ्तार से इस दिशा में हम 
जा रहे हैं, यह हमारे समय में ही स्थापित हो जायगा ।'३ किन्तु कुछ वर्षों में यह 
श्रान्दोलन ठण्डा हो गया “और रानी विक्‍्टोरिया (0४०७ ५७:०७००४७) ने डिल्के 
(070:७) की मन्त्रिमण्डल का सदस्य नियुक्त किरने से पूर्व उसको बाध्य किया कि वह 
अपनी पहिली घारणाओं के विरुद्ध स्व-मत घोषित करे ।” 

तब से इगल॑ण्ड में राजपद अधिक लोक-प्रिय रहा है और अब प्रायः सभी 
राजनीतिक विचारको ने राजपद को बिना बहस के स्वीकार कर लिया है ।+ लास्की 


7 सितखर १८७० मे द्राफनगर स्वेयर ([74/4827 50प्४/९) में गणतन्त्रीय प्रदर्शन 
हुआ और १८७१ में लच्दच ([.07007) में गणतन्त्रीय ब्लव की स्थापना हुई जिसका प्रथम अध्यक्ष 
चाल्से ब्रं डला (008728 8740]40९॥) था । इस क्‍लव के प्रतिष्ठपन के अवसर पर ला जडला ने 
कहा, “राज्य के उत्तराधिकारी के पास न बुद्धि है, न योग्यता है, न गम्भीरता है ओर न प्रतिष्ठा 
का भाव है । इन गुणों के अभाव के कारण वह महान्‌ राष्ट्र में सर्वप्रथम स्थान गहण करने के योग्य 
नहीं हो सकेगा ।? 

2 न्यूकेसिल (१०७८४७॥८) की एक भारी सभा में वोलते हुए टिल्के (0॥]:०) ने 
क्राउन के ऊपर जो भारी न्यय होता दे पसफी आलोचना की । उसने कहा, “मैं विश्वास दिलाता हूँ 
कि गणतन्त्र में वे दोप नही होगे जो राजतन्त्र में निद्धित दे । मैं विश्वासपूर्वक कद्घाता हूँ. कि देश का 
एवं समाज का मध्यवगं गणतन्त्र का खागत करेगा ।? / 3 

3 ड्स आन्दोलन के प्रन्‍ल समयकों में निम्न व्यक्ति भी थे--ट्रं ड यूनियनिस्ट आइट ऑटयर 
([7406 (60ग्राह छह (06267), शेफील्ड के ससद सदस्य मुन्डेला ((एात०॥।३, | ए. 
०६ 88670०8) एव जॉन मार्ले (000 )४(०07९9) । | 

ये शव भी कुद ऐसे व्यक्ति दे जो सिद्धान्त खरूप गणतन्ब्र के समभंक दें । ससद्‌ के,कतिपयू 
तदस्यों ने ए्टवर्ट अष्टम के राज्यत्याग के वाद ३ गलेंड में ययराज्य स्थापित करने की इच्चा 
व्यक्त की थी । > ४ ५ 0! ५ ०7 


राजा श्रोर क्वाउन श्श 


(7.88४) लिखता है, “स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाय तो राजतन्त्र ने अपने झापको 
प्रजातन्‍्त्र के हाथो साकेतिक रूप में बेच दिया है और इस विक्रय से सभी वर्गों को इतनी 
प्रपार प्रसन्‍तता हुई है कि उस सार्वजनिक खुशी के गगनभेदी स्वर में इक्के-दुक्के मत- 
सैद की आवाज़े सुनाई भी नही पडती । यह भी वात ध्यान देने योग्य है कि ट्रेंड यूनियन 
काँग्रेस (०७४१७ एशाणफा 007287०४७) के अधिकारी समाचारपत्र शाही परिवार 
के बारे में ततवीरों और खबरों के लिए और समाचारपत्रो से भ्रधिक स्थान देते 
हैं।!! यद्यपि क्राउन पर इगलैण्ड में जो व्यय होता है, ओर अन्य देशो में जो व्यय 
होता है, उसमे महान्‌ अन्तर है फिर भी ऐसी तुच्छ बात कही जाती है कि “लोगो 
को क्राउन से उतना लाभ नही होता जितना उस पर व्यय होता है।£ इसमें 
सन्देह नही कि राजपद के साथ कुछ आवश्यक शिष्टाचार, श्राडम्वर एवं श्राचार-नियम 
जुडे हुए हैं जिनके कारण कुछ व्यर्थ व्यय होता है और बहुत से लोग इस प्रदर्शन की 
स्वेसाधारण की दरिद्रता और मुसीबतो से तुलना करने लगते हैं । किन्तु गृच (७०००४) 
के अनुसार इस प्रदन को उठाने के यह श्र नही हैं कि “राजतन्त्र को समाप्त कर दिया 
जाय ।”2 जैनिंग्ज (7०९४७) के भनुसार “प्रजातन्त्रात्मक शासन बेजान तकों 
झौर शोभाहीन नीतियो तक ही सीमित नही है। उसमें कुछ रगीती, कुछ तडक-भडक 
होनी ही चाहिए भौर ऐसी स्पष्ट तडक-भडक श्रौर कहाँ देखने को भिलेगी जैसी कि 

शाही पोशाक (छे0४० 7४7७०) में मिलती है ।# चचिल (007००) के अनुसार 
“हमारे समस्त लोगो के हृदयो में राजतन्त्र गहरा पैठा हुआ है और यह सभी को 
भ्रत्यन्त प्रिय है ।/* सम्राट के प्रजाजनो द्वारा राजतन्त्र की ऐतिहासिक एवं सार्वजनिक 
प्रशसा के कारण हैं इतिहास के, मानवी निमित्तो के, भावुकता के एवं लाभ के कुछ 
मिश्रित तथा उलभे हुए परिणाम । 

१ सम्राट का व्यक्तिगत भ्रधिकार (?००४००७ &ए0059 ०६४४७ एएणष्ट)-- 
शासन के व्यावहारिक सचालन में सम्राट श्रब भी व्यवितगत रूप से कुछ विशिष्ट 
कार्य सम्पादित करता है | वह स्वय विदेशी राजदूतो का स्वागत करता है यद्यपि 
यह कार्य पुरांतया औपचारिक है क्योकि यह सर्देव मत्री की उपस्थिति में होता है ।« 
ससद्‌ के उद्घाटन के समय सम्राट्‌ सिहासन से भाषण देता है किन्तु जो ववतृता 


. व॥55, तर 3 एशश।बिगरल्यॉध्राए 00एग्रग्रथां 77 72789700 (938), 
० 392 


। 2 068५९$, स्र॒ ३ 0७. 6 झाजशी एगाशापाणा, ००0 0०, 
9. 83-84 
| ३ पगाह 00फएथ्गराणशा: ठ शाए]शात, 00 ०, 0. 07. 

4. उद्यागराह85. उिलाशी एणाइपरापा0, ए वा 

5. चचिल का १६५२ में जाजें पष्ठम्‌ की सृत्यु पर दिया गया भाषण । 
' 6 १६२६ में जार्ज पत्चम ने रूस के राजदूत का सत्कार करने मे आपत्ति की। विदेश मत्री 


ने नन्नता किन्तु इृढ़तापूर्वक कद्दा कि इस सम्बन्ध में केविनेट निश्चय कर चुकी दे और तव सम्राट ने 
राजदूत का खागत किया । 


शढ उगलेएड की दासन-प्रणा ली 


। पा का औचित्य 


(76 उंपषायरी ०७४०४ 06 ७07४ ०7५9) 


अग्रेजी शासन-व्यवस्था में सम्राद्‌ की स्थिति केवल औपचारिक मात्र है शौर 
यह भी तथ्य है कि ऐसे अ्भिससय (0०7ए०४६४०४४) स्थापित हो गये हैं जिनके कारण 
बह अपनी वैधानिक शवितयों का भी उपभोग नही कर सकता। तो इससे यह प्रश्न 
उठता है कि फिर इगलेण्ड में राजपद समाप्त वयो नही कर दिया जाता। कुछ लोगों 
का विचार है कि राजपद पर जितना राष्ट्र को व्यय करता पडता है, उससे राष्ट्र को 
उतना लाभ नही है। कुछ लोग राजपद को राजनीतिक असगत्ति (एणाभव्ण 
8&7&07०77870) कहते हैं । किन्तु वास्तविक सत्य यह है कि ब्रिटेन के अधिकतर लोग 
राजपद समाप्त करने के पक्ष में नही हैं। पिछली शताब्दी में १८७० के भास-पास लोगो 
में प्रबल गणतन्त्रीय विचारों का उदय हुश्नरा ? इससे उस समय बडी उत्तेजना फैली 
जब इस विचारधारा को सर चाल्स डिल्के (87 (४४८७९४ ॥)॥05७) जैसे व्यक्तियों 
ने भी ग्रहण कर लिया? झौर जिस समय कि चेम्बरलेन (0॥8ण0०7७7४) ने भविष्य- 
वाणी की “गणनन्त्र अवश्य स्थापित होगा और जिस रफ्तार से इस दिशा में हम 
जा रहे हैं, यह हमारे समय में ही स्थापित हो जायगा ।”* किन्तु कुछ वर्षों में यह 
श्रान्दोलन ठण्डा हो गया “और रानी विक्दोरिया (0४७९॥ ५००४०) ने डिल्के 
(70॥७) को मन्ध्रिमण्डल का सदस्य नियुक्त किरने से पूर्व उसको बाध्य किया कि वह 
भ्रपनी पहिली धारणां के विरुद्ध स्व-मत घोषित करे |” 

तब से इगलैण्ड में राजपद श्रधिक लोक-प्रिय रहा है और श्रव॒ प्रायः सभी 
राजनीतिक विचारको ने राजपद को बिना बहस के स्वीकार कर लिया है ।£ लास्‍्की 





] सितापर १८७० में ट्राफलगर स्व्रेयर (789847 5प0०4॥९) में गणतन्त्रीय प्रदर्शन 
इतना और १८७९ में लब्दन (07007) में गणतन्त्रीय क्लब की स्थापना हुई जिसका प्रथम भरध्यच 
चाल्स व डला ((४27]65 छ708प88) था । इस वलव के प्रतिष्ठापन के भवसर पर लाई ओडला ने 
कंद्दा, “राज्य के उत्तराधिकारी के पास न बुद्धि दै, न योग्यता हे, न गम्भीरता है ओर न प्रतिष्य 
का भाव है। इन गुणों के अभाव के कारण वह महान्‌ राष्ट्र में सर्वप्रथम स्थान अहण करने के योग्य 
नहीं हो सकेगा ।7 

_<ड न्यूकेंसिल (४८७०४७८) की एक भारी सभा में वोलते हुए डिल्के ()॥08) ने 
ऋाउन के ऊपर जो भारी व्यय होता हे प्तक्ली आलोचना की । उसने कहा, “मे विश्वास दिलाता हूँ 
कि गणतन्तर में वे दोप नद्दी होगे जो राजतन्त्र में निद्धित हे । मैं विश्वासपूर्वक कद्दता हूँ कि देश का 
एव रसाज का सच्यवग गणतन्त्र का स्वागत करेगा ।? (299 

3 इस आलोलन के प्रवल समभेकों में निम्न व्यक्ति भी थे--ट्रेंड 
(7966 एग्राणाऊ फतह (002०7), शेफील्ड के ससदू-सदस्य म-झला गा , ४०७ 
०4 88०70) एव जॉन मार्ले (/0॥7 ५07०9) । है 


कक 4 अवभी कुब ण्मे व्यक्ति द सिद्धान्त स्वरूप गणतस्त्र के समयंक दें। ससब्‌ फे.कठिपय 
द्‌ उटवट आष्टम के राज्यत्त्याग के वाद इगलेंड में ग्रणराज्य स्थापित ! 
5०20 बे हा की श्च्चा 
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(7७8८) लिखता है, “स्पष्ट शब्दों में यर्दि कहा जाय तो राजतन्त्र ने अपने आपको 
प्रजातन्त्र के हाथो साकेतिक रूप में बेच दिया है और इस विक्रय से सभी वर्गों को इतनी 
अपार प्रसन्नता हुई है कि उस सार्वजनिक खुशी के गगनभेदी स्वर में इक्के-दुवके मत- 
भेद की आवाजें सुनाई भी नही पडती । यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि ट्रेड यूनियन 
काँग्रेस (7४४१० एगाणा 00727०8४४) के अधिकारी समाचारपतन्र शाही परिवार 
के बारे में ततवीरों और खबरो के लिए झौर समाचारपत्रो से श्रधिक स्थान देते 
हैं।”! यद्यपि क्राउन पर इगलैण्ड मे जो व्यय होता है, और अन्य देशो में जो व्यय 
होता है, उसमें महान्‌ अन्तर है फिर भी ऐसी तुच्छ बात कही जाती है कि “लोगो 
को क्राउन से उतना लाभ नही होता जितना उस पर व्यय होता है।2 इसमें 
सेन्देह नही कि राजपद के साथ कुछ झ्रावश्यक शिष्टाचार, भ्राडम्वर एव आचार-नियम 
जुडे हुए हैं जिनके कारण कुछ व्यर्थ व्यय होता है ओर बहुत से लोग इस प्रदर्शन की 
सवंसाधारण की दरिद्रता और मुसीबतो से तुलना करने लगते हैं । किन्तु गूच (४०००४) 
के भ्रनुसार इस प्रश्न को उठाने के यह अर्थ नही हैं कि “राजतन्त्र को समाप्त कर दिया 
जाय ।/3 जैनिग्ज (3७7६७) के भनुसार “प्रजातन्त्रात्मक शासन बेजान तर्को 
भ्ौर शोभाहीन नीतियो तक ही सीमित नही है। उसमें कुछ रगीनी, कुछ तडक-भडक 
होनी ही चाहिए और ऐसी स्पष्ट तडक-भडक श्ौर कहाँ देखने को मिलेगी जैसी कि 
शाही पोशाक (8०7० 707७७) में मिलती है ।! चचिल ((्रक्]) के अनुसार 
“हमारे समस्त लोगो के हृदयों में राजतन्त्र गहरा पैठा हुआ है श्रौर यह सभी को 
भ्रत्यन्त प्रिय है ।/5 सम्राट के प्रजाजनो द्वारा राजतन्त्र की ऐतिहासिक एवं सार्वजनिक 
प्रशसा के कारण हैं इतिहास के, मानवी निमित्तों के, भाव॒ुकता के एवं लाभ के कुछ 
मिश्रित तथा उलभे हुए परिणाम । 

१ सम्राट का व्यक्तिगत श्रधिकार (९७४०७ &एगा०ताए ०४० एण९०)-- 
शासन के व्यावहारिक सचालन में सम्राट्‌ अब भी व्यवितगत रूप से कुछ विशिष्ट 
कार्य सम्पादित करता है । वह स्वय विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है यद्यपि 
यह कार्य पूर्णंतया औपचारिक है क्योकि यह सर्देव मत्नी की उपस्थिति में होता है ।* 
ससद्‌ के उद्घाटन के समय सम्राट सिहासन से भाषण देता है किन्तु जो ववतृता 


, 4७, लू 3. एगगीबाल्यांधर 00एश४7राशा 7 78]870 (938), 
ए 392 
॥ 2 ए068ए65, मी है 6, 76 ऊ्गाओ एणजाइधाएा0ता, 00 ला, 
79? 83-84 
४ 3 पगा8 050ए०्गाशाई ० शाशुशात, 00 ०, 9. 07. 

4 उल्यागाए5 ऊेशाडईी 0णाइएएा0॥, ए ता, 

5. चचिल का १६४२ में जाजे पष्ठम्‌ की मृत्यु पर दिया गया सापण ! 
* 6 १६२६ में जा्ज पज्चम ने रूस के राजदूत का सत्कार करने में आपत्ति की । विदेश मन्नी 
ने नम्नता किन्तु इृढतापूर्वक कहा कि इस सम्बन्ध में केविनेट निश्चय कर चुकी दे और तव सत्नाद ने 
राजदूत का खागत किया । ' ] है 
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के समक्ष विचारार्थ आती हैं। वह मन्त्रिमण्डल के सभी पत्रो को देखता है चाहे उन्हें 
मन्त्रिमण्डल के दफ्तर से घुमाया जाय अथवा विभागों द्वारा मन्त्रिमण्डल की कार्यावलि 
(2४०7०७) उसे पहिले हो भेज दी जाती है और वह ज्ञापन (४७०००7०७४०१७) के 
सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी मन्‍्त्री से वातचीत कर सकता है। यदि सम्राट को 
किसी विभाग (70०0%&797०४) से किसी जानकारी की श्रावश्यकता हो, तो वह 
उसे माँग सकता है। उसको मन्त्रिमण्डल की समस्त कार्यवाही की विवरण पुस्तक 
मिलती है भौर विदेश मन्त्रालय द्वारा प्रसारित समस्त प्रेपण-पत्र (0809 फएुशए0 ते 
त6७०8६०॥९७) प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। ससद्‌ के वाद-विवादों को भी वह “ससदीय 
प्रतिवेदन” (069० ४०७००४) से पढ़ता रहता है। यदि उसको किसी अन्य जान» 
कारी की भ्रावश्यकता होती है तो वह अपने सेक्रेटरी के द्वारा मेंगवा सकता है| इसके 
झ्तिरिक्त उसका निजी कमंचारी वर्ग होता है जो उसको समस्त राजनीतिक महत्त्व 
की घटनाओं से भ्रवगत कराता रहता है। सक्षेप में प्रधान मनन्‍्त्री काः यह ककत्तंव्य 
होता है कि वह सम्राट को उन सभी बातो से अवगत रखे जो देश श्रथवा विदेशों 
में हो रही हो, मन्त्रिमण्डल के सब निर्णय भी बतावे और किसी भी नीति पर चलने 
के कारणो को समझाने के लिये उसे सर्देव तैयार रहना चाहिये | जैनिग्ज (व७ाप- 
7028) कहता है कि “कुछ मामलो पर विशेषकर विदेशी मामलो पर एवं राष्ट्र 
मण्डल सम्बन्धी मामलों पर प्राय सम्राट को प्रधान मन्त्री से भी अ्रधिक जानकारी 
होती है ।” 

इस प्रकार सम्राट को इतनी राजनीतिक जानकारी एवं भ्नुभव हो जाता है 
जितना किप्ती श्रन्य शासनाधिकारी राजनीतिज्ञ को भी होना कठिन है। वेजहॉट 
(328०7०४) ने ठीक ही कहा था कि सम्राट को प्रधान मन्त्री की अपेक्षा दो विशेष 
लाभ हैं। पहिला लाभ तो यह है कि जहाँ प्रधान मन्त्री एवं मम्त्रीगण बदलते रहते 
हैं, सम्राट्‌ अपने पद पर मृत्युपर्यन्त चलता है। अत मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही उसके 
लिये वरावर एक-सी चलती रहती है और यदि शासन कभी बदलता भी है “तो 
सम्राद की दृष्टि में साधारण कार्यकर्त्ता लोगो की अदला-बदली है।” इस सबके 
कारण सम्राट्‌ एक प्रकार से विश्वसनीय मन्‍्त्री के समान है जिसकी सलाह प्रत्येक 
घुद्धिमान्‌ मनत्री श्रवव्य लेना चाहेगा। सक्षेप में कह सकते हैं कि “सम्राट सदेव जानता 
है कि सामयिक प्रधान मन्‍्त्री के पूव्वंगामियों ने क्या गलती की थी और सम्भवत 
घह यह भी जानता है कि उन्होने वे गलतियाँ क्यो की थी ।” 

इसके अतिरिक्त सम्राट्‌ के विचार तथा उद्देश्य इस कारण भर भी लाभदायक 
होते हैं कि वे राजनीतिक विवादों से श्राच्छादित नही होते । सम्राट की किसी दल 
विशेष में आस्था नही होती । और सभी को सम्राट्‌-पद के प्रति परम्परागत झ्ादर- 
भाव है जिसके कारण उसके विचारो का महत्त्व बढ जाता है। श्री एस्विवथ 
(४7 384ण४४३) ने सम्राट के अधिकारो एवं कत्तंव्यो पर ज्ञापन लिखते समय कहा 
है, “सम्राद का यह अधिकार भी है और कत्तंव्य भी कि वह अपने मन्त्रियों को वह 


ड० इगलंण्ड की शासन-प्रणाणी 


सारी जानकारी प्रदाव करे जो उसे हो, उन सभी श्राक्षेपों से श्रवगत करे जो मन्त्रियो 
द्वारा दी गई सलाह पर उचित रूप से लगाये जा सकते हैं भौर यदि सम्नाद्‌ की राय 
में कोई दूसरी नीति उपयुक्त जान पड़े तो उसे मन्त्री के समक्ष श्रस्तुत करे। मन्त्री 
लोगो को इस प्रकार की मन्त्रणाएँ सर्देव आदरपूर्वक स्वीकार करनी पडती हैं और 
उन मन्‍्त्रणमाओो पर किसी भ्रन्य क्षेत्र से दी गई मन्त्रणा की अ्रपेक्षा अधिक समादर से 
विचार किया जाता है ।? 


कित्तु सम्राट्‌ का काम मुख्य रूप से मन्‍्त्रणा देता ही है। वह अपने विचारों 
को हृढतापूर्वक रख सकता है । वह मन्त्रियो द्वारा दी गई सलाह पर विरोध प्रदर्शित 


कर सकता है। किन्तु उसे हठ नही करनी चाहिये । और अन्त में यदि मन्त्री सम्राट 
के विचार से सहमत न हो तो सम्राट्‌ को मान जाता चाहिये । सम्नाट्‌ इस हृद तक 
हठ नही कर सकता कि शासन का स्थायित्व हो खतरे में पड जाय । 

३. सम्नाद सध्यस्थ के रूप में (७०७ एफ़ड़ 88 >०0806)--सम्राट्‌ प्राय- 
मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और शपने प्रतिष्ठा प्रभाव के द्वारा राजनीतिक मत- 
भेदों को तय कराता है या जहाँ तक सम्भव हो “विरोध की प्रचण्ड-भावना की कम 
कराता है ।” क्योकि सम्राट्‌ के पास कोई वास्तविक राजनीतिक शवित नही होवी 
और उसके कोई भी राजनीतिक शत्रु भी नही होते, उसकी मन्त्रणा का भ्रादर किया 
जाता है श्रौर वह प्राय मान ली जाती है। सन्‌ १८७२ में रानी विक्टोरिया ने बिना 
रलेड्स्टन को बताये लॉर्ड रसेल ([,070 हप58७॥) को लिखा था और उससे आग्रह- 
पूर्वक प्रार्थना की थी कि वह प्रल्वामा प्रश्च (89&7७ (९४०४४००) सम्बन्धी पत्रों 
के लिये भाग्रह न करे ताकि शासन व्यग्रता से बचा रहे। पुन १५८५१ में रानी 
विक्टोरिया ने जनरल पौन्सनबी (6७76७ 720780799) से कहा कि वह्‌ सर स्टेफर्ड 
नॉर्थकोट (87 8॥४#7००१ प्र०7४8॥००४७०) तथा लार्ड बीकन्सफील्ड (,070 80800०78- 
॥00) से मिल लें जिससे आयरलैण्ड का विरोध समाप्त कराने के लिये शासन के जो 
प्रस्ताव हैं उन पर सर्वेसम्मत समझौता हो जाय । साम्राज्ञी की मध्यस्थता से एक 
बार पुन बडा लाभ हुग्ना जब कि ससद्‌ के दोनो सदनो के मतभेद दूर हो गये । सन्‌ 
१६१३ एवं १६१४ में सम्नाद्‌ जाज पचम ने प्रयत्त किया कि होम रूल बिल (प्ृ०9७ 
छण० 87॥) पर समझौता हो जाय । कुछ इस बात का भी सबूत मिला है कि १६१६ 
मे लाडे स्टेम्फडेंस (,00 88&9070॥89७) ने, जो सम्राट्‌ के निजी सचिव थे, श्री 
एस्क्विथ तथा श्री लायड जार्ज (0 35परणात्र शा्वे १७ १0094 ७००८७४०) के 
फगडे को सुलकाने का प्रयत्त किया था, जिसके फलस्वरूप एस्क्विथ ने त्याग-पत्र दे 
दिया । सन्‌ १६२१ के आयरिश होम रूल सम्बन्धी विवाद में जाज पचम (6००८४० ए) 
को भी काफी परिश्रम करना पडा था। 

४ सम्राट, राष्ट्र की एकता का प्रतीक (पफ७ ऋणाड़ &8 हज़्यण 6 
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ए॥ा59)--श्गलेड का सम्राट्‌ एक ही साथ कनाडा तथा समस्त राष्ट्रमण्डलीय देशो 
का भी सम्राट्‌ है। विस्टन चचिल कहता है कि, “सम्राट्‌ एक दुर्बोध तथा जादूभरी 
'कडी है जिसने हमारे ढीले बँघे हुए किन्तु हृढता से जुडे हुए राष्ट्रमण्डलीय देशो, राज्यो 
तथा जातियो को मिले हुए रखा है |”? इस प्रकार दूर-दूर बिखरे हुए राष्ट्रमण्डलीय 
देशो के बीच में सम्नाद एकता का श्रपरिहाय॑-प्रतीक ([70;,7७750909 ह89770० 0 
छाए ) है । बेल्डचिन (3806ए7त ) ने एक बार एडवर्ड अ्रष्टम्‌ (70एछ७70 शा) से 
कहा था कि “सम्राट ही हमारे बचे-खुचे साम्राज्य की श्रन्तिम कडी है । यदि इस 
'कडी को तोड दिया जायगा तो स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डलीय देशो के बीच कुछ भी सामान्य 
श्रतीक नही रहेगा।” इन्ही एकता के प्रतीकस्वरूप वन्धनो को सुहृढ बनाने के लिये स्टेट्यूट 
-आफ वैस्टमिनिस्टर (8॥807॥० ०६ ए/९४४7860०) की एक घारा में कहा गया है 
कि जब कभी राज्य-सिहासन के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कोई परिवत्तन हो तो 
उस समय, तदथ, राष्ट्रमण्डल के सभी सदस्य राप्ट्रो की भ्रनुमति श्रावश्यक होगी। 
५ सम्राद, ब्रिटिश जाति के प्रधान के रूप में (४७ (098 ४8 #० एल 
० ७ 'ए७४०॥)--लार्ड वाल्फर (7४० ०£ 8»0४०) लिखता है कि “ब्रिटेन के राजा 
के पद का ब्रिटेन के सविधान के श्रन्य भागो की तरह एक श्रत्यन्त श्र्वाचीन पहलू भी 
है। हमारा सम्राट श्रपनी उत्पत्ति (0०80००४) श्र श्रपने पद के कारण हमारे 
राष्ट्रीय इतिहास का जीवित प्रतीक है। अत सम्राद्‌ हमारी सस्थाञ्रो के स्वरूप को 
आच्छादित नहीं करता, वरन्‌ वह उस स्वरूप को उजागर करता है। वहन तो 
किसी दल का नेता है न॒ किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि है, वह तो सारी ब्रिटिश 
जाति का प्रधान है । ** वह सभी का सम्राट है” ।2 वह वास्तव में सभी का 
सम्राट है और सभी अग्रेज लोग ऐसा ही सोचते हैं। सम्राट के राज्यारोहर, 
'राज्य-तिलक अथवा महोत्सव (७७7०७) के भ्रवसरों पर सभी लोग उसके प्रति राज- 
भक्त का श्रपूर्व प्रदर्शन करते हैं । जोश से भरे हुए राज-भकक्‍त प्रजाजन राज-मार्गों 
पर खडे होकर सम्राट्‌ की सवारी निकलते हुए देखते हैँ जब कि वह राजकीय सजधज 
के साथ ससद्‌ के उद्घाटन के लिये जाता है। वास्तव मे सम्राट्‌ की प्रत्येक हरकत 
अजा के लिये नई खबर (४०७४) है भ्लौर उसको प्रचार (?प७॥ल७) के हर उपाय 
द्वारा लोगो के सम्मुख लाया जाता है। लास्की (70»5) का कथन है कि “लडाई 
के बाद से व्यक्तिगत सम्नाट्‌ के बारे में जो कुछ प्रशसाएँ निकली हैं वे पिछले साठ 
वर्षों के सञ्राटो की अपेक्षा किसी भ्र््ध देवता (0७07॥ 0०0) के बारे में कही जाती 
तो श्रधिक उपयुक्त जान पडती ३ 
किसी राजतन्त्र-प्रणाली वाले देश में, राजपद का माध्यम देश-भक्ति के 
सचार के लिये श्रति उत्तम है, विशेषकर ऐसे देश में जहां राजतन्त्र का लम्बा एव 
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ड२ इगलेण्ड की शासन-प्रणाली 


शानदार इतिहास रहा हो । जैनिग्ज़ कहता है कि “हम एक हो समय में शासन को 
बुरा कह सकते हैं, साथ ही सम्राट का जय-जयकार कर सकते हैं |! एक ही झादमी 
सम्राट्‌ का राजभक्‍त हो सकता है, साथ ही शासन का विरोधी भी हो सकता है। 
श्रनुदार दल के सदस्य (005077४#४०७) सन्‌ १६१४ में सम्राट के प्रति पूर्ण राज- 
भक्‍त रहे यद्यपि वे उदार दल (75०/४)) के शासन की नीति सम्बन्धी कुछ बातो का 
विरोध करते रहे । प्रजा की देश-मक्ति का चाव उस समय और भी तीज हो जाता 
है जब कि सम्राट्‌ युद्ध की घोषणा करता है श्रीर शाही सेनाश्रो के लिये रंगरूटो की 
माँग करता है। देश की माँग--तुम्हारा सम्राद तथा तुम्हारा देश तुम्हारी सेवाएँ 
चाहता है”--सभी को यह याद दिला देती है कि वे सब एक राज्य के लोग हैं । इस 
एकता का अत्यन्त साकार प्रतीक है. सम्राट । श्री लायड जाज॑ (८ 4॥ए00 (००८४०) 
के भ्रतुसार सन्‌ १६१७ में सम्राट के श्रथक परिश्रम एवं सहायता के फलस्वरूप ही 
श्रौद्योगिक भ्रशान्ति श्ञान्त हुई जबकि सम्राट ने गोला-वारूद के कारखानो एव भ्रन्य 
स्थानों पर जा-जाकर युद्ध के निमित्तो के बारे में फैली हुई गलतफहमी को दूर किया ।* 
जाजं छठवें ने भी युद्ध के बहुत से केन्द्रो भर इगलेड के बहुत से बमो से नष्ट किये 
हुए स्थानों को स्वय जाकर देखा जिप्तके फलस्वरूप सिपाहियो तथा नागरिको में देश- 
प्रेम का नया जोश उमडने लगा । सभी ने युद्ध जीतने के लिये जानो की वाज़ी लगा 
दी भौर भन्त में सम्राट की राजभक्‍त प्रजा की ही विजय हुई । इगलेड के राष्ट्रीय 
गीत का श्रर्थ है, “भगवान सम्राट की रक्षा करे” (6०त 887० ४७० ऋण), भौर 
वे सभी कुछ सम्राट्‌ के लिये ही करते हैं यहाँ तक कि उसी के लिये जान भी दे सकते 
हैं; भर सम्राट इगलेड में राज्य का ही प्रतीक है। 

६ सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व (एफ एछरणह्ठ 88 & 80०७) वी8प7०)--- 
सम्राट्‌ केवल राजनीतिक यन्त्र का पूर्जा मात्र ही नही है । वह देश के सामाजिक ढाँचे 
का एक आ्रावदयक अ्रग है श्रोर इस प्रकार उसका पर्याप्त सामाजिक प्रभाव है। शाही 
परिवार कला एवं साहित्य के क्षेत्रों तक में भी सद्व्यवहार (70७४9) लोक- 
व्यवहार (7७507079)? एवं कौदरल (४०0४6४०७) का समावेश कराता है । यदि किसी 
सावंजनिक काय॑ में सम्राट का श्रवलम्बन मिल जाय तो वह वडा लाभकारी होगा 
ओशौर वह ॒ कार्य निश्चित रूप से लोकप्रिय हो जायगा। कोई दूसरा व्यवित, चाहे वह 
कितना ही महान्‌ क्यों न हो, सारे ही राष्ट्र का प्रेम-पात्र नही हो सकता । 
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3 राजकुमारी मारगेरेट (27085 ऐरै७) एवं राजकुमारी रोज़ जो अब साम्राह्ी 
एलिज़ैविथ द्वितीय (8240९0॥ व) है, दोनों ने शाम को १६३६ के वसन्त में विना द्ेट पहिने घूमने 
जाना प्रारम्भ कर दिया | इससे लन्दन के बच्चों का फ़ैशन वन गया और बच्चों के हेठों की विक्नी कम 
हो गई। वच्चों के द्ेट बेचने वालों का एक मडल सापम्नाह्षी से मिला और अपनी परेशानी साम्नाद्ी को 


वताई । साम्रादी ने वच्चों को आया दी कि वे शाम को टइलने जाते समय दैट अवश्य पहिने और वच्चों- 
में फिर द्ेट पहिनने का फेशन दो गया । 





राजा और क्राउन है 


जॉली 


वेजहॉट कहता है कि “इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायगा कि सम्राट के इन 
शानदार उत्सवों का उसके शासन के अन्य उत्सवो की अपेक्षा कही अधिक महत्त्व है।” 
यदि प्रजातन्त्र के माने हैं, प्रजा के द्वारा शासन तथा प्रुजा के लिये शासन--तो सम्राट 
की उपस्थिति एवं उसका योग शासन को प्रजातन्त्रीय बनाता है । लास्की (॥.88त) 
ने ठीक ही कहा कि “सम्राट का वास्तविक कार्य एक महान्‌ औपधिस्वरूप रहा है 
न कि कलह॒पूरणं द्वितो के बीच मध्यस्थ स्वरूप ।” 

७ सम्राद श्ौर संसदीय शासन (पुफ० एछुणाएु शाते ?8लीशाएशा८छएप 
७०२००७॥७७४)--मन्त्रिमण्डल शासन-प्रणाली ऐसे किसी भी देश में सफल नही हुई 
है जहाँ पर नाम मात्र का राष्ट्र का प्रधान न हो--वह चाहे इगलेड की तरह से राजा 
हो भ्थवा फ्रास की तरह राष्ट्रपति हो । किन्तु राजनीतिक दृष्टिकोण से जो व्यवित 
किसी दल विशेष का न हो भौर दलगत श्रास्थाओ से ऊपर हो, वही व्यवित ससदीय 
शासन-प्रणाली के लिये सर्वाधिक उपयुक्त प्रधान होगा । राज्य का चुना हुआ प्रधान 
प्रायः उन्नत पद प्राप्त राजनीतिज्ञ (27070०/०९ ?00५्रणथ्ण) ही होता है, और वह 
चाहे कितनी भी निष्ठापूर्वक अपनी पुरानी दलगत श्रास्थाओरो को भुलाने का प्रयत्न करे 
किन्तु वह ऐसा पूरी तरह नहीं कर सकता । और यदि वह (चुना हुआ्ना प्रधान) भूल भी 
जाय तो भी उसके पुराने साथी तो नहीं मूल जायेगे । किन्तु छुने हुए प्रधान के विपरीत, 
सम्राट्‌ की कोई दलगत श्रास्थाएँ नही होती । उसकी श्रति महत्‌ स्थिति है--एक महान्‌ 
राज्य-सिंहासन का सम्नाट्‌ होने के कारण वह एक बिल्कुल दूसरे ही प्रकार के वातावरण 
में विचरता है । वह्‌ सभी का सम्राट है और किसी दल विशेष से उसका कोई सम्बन्ध 
नही रहता । “इसके फलस्वरूप वह सदेव न केवल पक्षपात-रहित होकर सभी काम 
करता है--वल्कि इससे भी भ्रधिक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि सभी उसकी पक्षपात- 
धून्यता पर पूर्ण विश्वास करते हूँ ।” यदि इगलैण्ड में ससदीय शासन को उसी प्रथम 
श्रेणी की प्रणाली के रूप में रखना है जिसमें उसका विकास हुआ है तो हमको उस 
प्रणाली के प्रतिनिधि के रूप में अत्यन्त महाप्रतापी एवं पूरां पक्षपातहीन सम्राटू-पद 
को रखना ही होगा । 

निष्कर्ष (00००»०)--इगलेण्ड के सम्राट्‌ की लोकप्रियता तथा ब्रिटिश 
राजनीति में उसके प्रमुख स्थान को सभी मानते हैं। इगलैण्ड मे इम वात के 
प्रयत्त हुए हैं कि लार्डे सभा (पत००४७ ० 7,0788) को या तो सुघारना चाहिये श्रत्यथा 
उसका अन्त कर देना चाहिये; और लोकसभा (प्ल००४७ ० 00४70०8) और 
भन्त्रिमण्डल' (08&9766) को भी सुधारने के प्रयत्न हुए हैं । किन्तु राजपद सदेव समय 
के अ्रनुरूप रहा है । सर्वसाधारण अनुभव करते हैं कि “राजपद देश को एकता, गौरव 
एवं स्थिरता प्रदान करता है ।” यदि राजपद को समाप्त किया जाता है तो उसके 
स्थान पर या तो फ्रास के श्रध्यक्ष की तरह या अमेरिका के अध्यक्ष की तरह अध्यक्ष- 
पद (7<छतेथाठए) स्थापित होगा। फ्रास का अध्यक्ष-पयद दीक नही है क्योकि फ्रास 
का भ्रध्यक्ष न शासन करता है न राज्य करता है । यदि हम अमेरिका जैसा श्रध्यक्ष- 


ड़ इगलेण्ड को शासन-प्रणाली 


'वद रखें तो हमको श्रपने देश के राजनीतिक ढाँचे में क्रान्तिकारी परिवत्तंव करने 
पडेगे। अग्रेज़ इसके लिये कभी राजी न होगे। श्रग्रेज अपने स्वभाववश अ-परिवत्तंन- 
वादी है और अपनी पुज्य सस्थाओ को नष्ट करने के लिये कभी तेयार नहीं होगा। 
राजपद के अपने लाभ हैं जो इगलेड में एक सस्था के रूप में स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप 
से दृष्टिगोचर होते हें। लॉवेल (7,०४०॥) ने ठीक ही कहा है, “यदि राजा, राज्य 
के पोत की प्रेरक शक्ति नही है, तो भी वहु उस पोत का मस्तूल है जिस पर पाल 
लटका हुआ है और इस प्रकार वह उस पोत का न केवल लाभदायक श्रपितु भत्यन्त 
आवश्यक भाग है” झौर इस प्रकार चाहे प्रजातन्त्र में राजपद असामयिक जान पडे किन्तु 
वह ब्रिटेन की सविधानिक शासन-प्रणाली मे इतनी पुर्णंता से घिरा हुआ है कि श्रॉग 
(085) के शब्दो में देश इसी प्रकार “राजपदीय गणराज्य” ((7०७7४०० 8०७ए४४०॥०) 
बना रहेगा एवं बना रहना चाहिये । इस दिशा में केवल साम्यवादी (00,रएए्त्रा$53) 
ही विरोध करते हैं । 


शाएडट<छहा रत फिल्वतााड2ु5 
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प्रिवी परिषद, मन्त्रालय श्रोर मन्त्रिमण्डल 





(एलरए एणाजणल], चिैणांडएए ब्णतं €४४ांगर) 


क्राउन की शक्तियाँ कई साधनों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं। कुछ का प्रयोग 
मनन्‍्त्री लोग अपने विवेक से उन विभागों (7069४767/७7५४४) में करते हैं, जो उसके 
श्राधीन होते हैं । कुछ का प्रयोग प्रिवी परिपद्‌ (एलरज 0०४७०!) तथा उसकी विभिन्‍न 
समितियाँ करती हैं, कुछ का प्रयोग मन्त्रिमण्डल करता है और कुछ का प्रयोग स्थायी 
सिविल सविस के भश्रधिकारियों की सहायता से होता है। भ्रव हम विचार करेंगे कि 
वे सभी साधन किस प्रकार अपना-अपना कार्य करते हैं । 


प्रिवी परिषद्‌ 
(:४6 97ए9 0००००!) 


उत्पत्ति तथा विकास (00877 8700 7)07७०७७४७७७४)--इगलैण्ड में प्रारम्भिक 
काल से ही एक परिषद्‌ हुआ करती थी, वह कुछ ऐसे व्यक्तियो की मण्डली थी, जो राजा 
की सेवा में उपस्थित रहा करते थे, कुछ नियमित कत्तंव्य करते रहते थे और राजा: 
को सलाह देने का कार्य करते थे। प्रिवी परिपद्‌ (?घरऊ 0०प्र/णा) एक सरकारी नाम 
है जो विधि में उन लोगो के लिये प्रयुक्त हुआ है जो राजा के सलाहकार होते हैं । 
प्रिवी परिपद्‌ का आदि मूल राजा की वही परिपद्‌ ([राए88 0००७०) अ्रथवा लघु 
परिषद्‌ (0८७ 78९४९४) थी जो मॉरमन काल से विभिन्‍न नामों में किन्तु भ्रविच्छिन्न 
इतिहास के रूप में चली श्रा रही है । लेकास्ट्रियन वश (,80०88४080 2788) के 
राजाओ के काल में प्रयत्त किया गया था कि यह परिपद्‌ ससद्‌ के आधीन रहे किन्तु 
सफलता नही मिली। १६थवो शताब्दी में राजा की परिपद्‌ श्रथवा प्रिवी परिषद्‌ 
ट्यूडर राजाशो की निरकुशता की शक्तिशाली माध्यम बन गई । भ्रगली शताब्दी में: 
इस परिपद्‌ की शक्तियों में कमी आगई । श्रब राजा के सलाहकारों में से भी एक 
अन्तरग सभा ([गराक् थाएु७ 0 ७७ एणाएष्ट|8 80ए8७:3), वन गई जिसके हाथो में: 
वास्तविक शवित आगई और यही श्रन्तरग सभा मन्त्रिमण्डल या केविनेद (08&970०%) 
कहलाने लगी। ह ह 

प्रिवो परिषद्‌ का आधुनिक स्वरूप तथा उसके कार्य (68 ?7०8७॥६ (00990- 
श०7 छ7ते 40766078)--प्रिवी परिषद्‌ इस समय भी वत्तंमान है किन्तु आजकल 
इसके पास मन्त्रणया देने के सम्बन्ध में कोई शविति नही है । यह केवल एक भ्रौपचारिक 
समिति है “जिसके द्वारा बहुत सी प्राचीन रचनाएँ नये रूप में होती रहती हैं, किन्तु 
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जो वास्तव में संसद अ्रथवा मन्त्रियों के विनिश्चयो को व्यावहारिक स्वरूप देती हैं । 
मन्त्रणा देने के सम्बन्ध में सारा भार भ्रब मन्त्रिमण्डल ने अपने ऊपर ले लिया है । 
कर झाजकल प्रिवी परिषद्‌ मे लगभग ३०० सदस्य हैं । किन्तु इसकी सारी 


* कार्यवाही केवल चार या पाँच सदस्यो की उपस्थिति में ही की जाती है जो सदेव 


मन्त्रिमण्डल के भी सदस्य होते हैं । समस्त पिवी परिषद्‌ केवल एक मोके पर सम्मिलित 
होती है--जब कि सम्राट की मृत्यु होती है । उस समय यह समस्त ला सभा 
(॥.0778 छैएएएश गे 7"०००००७) तथा कुछ श्रन्‍्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, लार्ड मेयर 
(7.00 (४५४०), एल्डरमैच ऑफ लन्दन (&]0७णगाछा। ०£व,07१०॥) झादि के सहित 
समवेत होती है शोर राज्य-सिहासन के उत्तराधिकारी को घोषित करती है । 

प्रिवी परिषद्‌ में समस्त केबिनेट मन्‍्त्री जो इस समय हो तथा जो पहिले 
कभी रह ज्ुके हो, सदस्य होते हैं), साथ ही प्रिस श्रॉफ वेल्स ([?छत्र०७ 6 ए&6७), 
शाही ड्यूक गण (8०7७ 70ण०८०७), प्रधान घर्माघिकारीगण (47० 9श70798) 
लन्दन के विशप (989०9 ०१ 7,०76००) भौर बहुत से भ्रन्य व्यक्ति जो राजनीति, 
कला, साहित्य, विज्ञान प्रथवा कानून श्रादि किसी क्षेत्र में विख्यात हो परिपद्‌ के सदस्य 
(एतरज 0०ए0०ा४78) बना दिये जाते हैं। भाजकल राजदूत भी प्राय प्रिवी 
काउन्सिलस बना दिये जाते हैं और सन्‌ १८९७ से ऐसी प्रथा-ती बच गई है कि 
अधिराज्यो (१0०णाण078) के प्रधान मन्त्रियों को भी नियमयूव॑कः प्रिवी परिषद्‌ 
का सदस्य बना दिया जाता है ॥! लोकसभा (प्ल००४७ ०६ 00777०798) के स्पीकर को 
भी प्रिवी परिषद्‌ की सदस्यता विधिवत ग्रथित की जाती है । प्रिवी परिपद्‌ के सभी 
सदस्यो की उपाधि 'सम्माननीय' (8॥896 प्र०४०एए७००) होती है। 

प्रिवी परिपद्‌ की सभाएँ प्राय बकिंघम पैलेस (8००7९ ७० ?&]७०७) में 
दो या तीन सप्ताहो में एक बार होती हैं और साधारणतया राजा उनमें उपस्थित 
होता है। पुरानी प्रथा के अनुसार इस' सभा की गणपूर्ति (00०ए०७) ३ सदर्स्यों 
से हो जाती है भौर ऐसा स्पष्टत इस कारण है कि केवल चार या पाँच सदस्यो 
को आझामन्त्रित किया जाता है जो प्राय सभी मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं। 
बहुत ही कम अ्रवसरो पर मन्त्रिमण्डल के सदस्यो के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को परियद्‌ 
की बेठक में बुलाया जाता है। लाइं प्रेसीडेण्ट (॥,0त 77४४१०७0) जो सर्देव 
केविनेट का मन्त्री (0890७ फंपा80००) होता है, इसकी सभाओझो का सभापतित्व 
करता है। ये चार या पाँच प्रिवी कौंसिलर लाडं प्रेसी ढेप्ट (,000 7?7०80०76) की 
अध्यक्षता में सम्मिलित होकर सारी कार्यवाही, समस्त प्रिवी परिपद्‌ (९99 0०००) 
के नाम में करते हैं । 


2 जो व्यक्ति एक वार मिवी परिषद्‌ का सदस्य वन जाता है वह आमतौर पर जीवनपवैन्त 
स॒द॒स्य बना रदता हे । 

2 जनरल इर्टज्ञॉग (0 पसि&८ा208) तथा मिं० डी० वेलेरा (70० ५०७7०) ने प्रिवी 
परिषद्‌ की सदस्यता अस्वीकृत कर दी थी । 


>> है| 
कहे 


: ५  प्रिवी परिषव्‌, मन्त्रालय और सन्त्रिसण्डल ४७ 
(० 
“प्रिंवी परिपद्‌ एक विचार-शील निकाय नही है। इस श्र में यह मन्त्रिमण्डल' 
से भिन्‍न है। यह मुख्यतः कार्यपालिका सम्बन्धी कत्तंव्यों का निवंहन करती है और 
सन्त्रियो द्वारा किये गए विनिदचयों पर अभ्रपती औपचारिक श्राज्ञा प्रदान करती है। 
प्रिवी परिषद्‌ द्वारा जारी की गई आज्ञाएँ परिपद्‌-आ्रदेश (070०9-7-00एए०)) कहे 
जीते हैं और वे या तो परिनियत या परमाधिकारिक भरादेश (8&#फ०ण'छ ०० "७7०५ 
8०४९०) होते हैं ।॥ परिनियम या सविधि सम्बन्धी श्रादेशो को प्रदत्त या प्रत्यायुक्त 
विधान (9७०2७८०० ,62/880707) समझना चाहिये । ससद्‌ (९थ्णा०्णाथा) विधि 
द्वारा ऐसे मामलो में श्राज्ञा दे देती है कि परिपद्‌-आदेश के द्वारा नियम बना लिये जाएँ। 
राजा के परमाधिकार सम्बन्धी परिपदु-आ्रादेश (076७४8न7ग--00ए0७०]) बिल्कुल भिन्‍न 
हैं । इनके द्वारा क्राउन अपने परमाधिकारों का सीधा उपभोग करता है भर इस 
सम्बन्ध में ससद्‌ से श्रोपचारिक सम्मति लेने की भी आ्रावश्यकता नही है । यह वास्तव 
में अ-ससदीय विघान है । किन्तु इस प्रकार के परिपद्‌-आदेश (07008-7-0०पफथ) 
रझरूढित उपनिवेशों के लिये विधान निर्माण करते समय निकाले जाते हैं क्योकि 
उपनिवेश्ञों मे प्रतिनिधिक सभायें (707९8७0867७ ४880/0]68) नही हैं । 


है। 5 : प्राचीन काल की तरह श्राज भी ग्रिवी परिषद्‌ से ही समितियों के लिये 
तालिका (9&7०) तेयार की जाती है। जर्सी एव ग्वेनेंसे (त०78०ए &7त ६ए७78४०ए) 
के सम्बन्ध मे समिति का पुराना इतिहास है। इसी प्रकार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, 
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तथा स्काटर्लण्ड के विश्वविद्यालयों के लिये समितियाँ हैं । 
रानी विक्टोरिया के आरम्भिक शासन-काल में प्रिवी परिषद को समिति के माध्यम 
द्वारा बहुत से अन्य करत्तेंव्य -सौंप दिये . गये थे,.. किन्तु.वे सब वाद में विभागों 
([00087४0०॥५७) को दे दिये गए । प्रिवी परिपद्‌ का सम्बन्ध शिक्षा के साथ बहुत 
काल तक रहा और श्रन्त में १५६९९ में समिति के स्थान पर शिक्षा-बोर्ड स्थापित किया 
गया जिसका सभापृति, स्वतन्त्र व्यक्ति ,निद्वक्त किया गया । 


इन प्रिवी परिषद्‌ की समितियों में सबसे मुख्य समिति न्यायिक समित्ति 
(उण्वाध्का 007706००७) है जिसका निर्माण १८३३ में किया गया था । इस समिति 
में मुख्य रूप से न्‍्यायाधीशगण शोर भूनतपुर्व लार्ड चासलर (,006 0॥&7०श॥०४) 
होते हैं श्लौर यह चर्च के सम्बन्ध में समस्त मामलो की सर्वोच्च अपीलीय कोर्ट के रूप 
में कार्य करती है ओर समस्त साम्राज्य की भिन्‍त-भिन्‍न श्रदालतो से जो अपीलें श्राती 
हैं. उन पर निरणंय देती है 


प्रिवी परिपद्‌ के कार्यालय का एक मुख्य कत्तंव्य यह है कि वह विभिन्‍न प्रकार 
की खोजो एवं भ्रनुसन्धानो का प्रवन्च एवं देखभाल करे | इसका यह भी कार्य है कि 
आशिक एकीकरण की दिलख्षा मे प्रग्मत्त करे, साथ ही ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिग कार्पोरेशन 


(8. 8 0 ) की नीति निर्धारण करे और केन्द्रीय सूचना कार्यालय के कार्यों की 
भी देखभाल करे। ं 
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डद इंगलेण्ड की शासन-प्रणाली 


(<८त्रिलय 


(786 &7एए७४75ए ) 
मंत्रालय और सत्रिमडल (776 शराणाउइएए श्झत शा०& 0४७7९)--मंत्रालय 


(५पए्ांझाफ) शब्द दो अवबों नें प्रवुक्त होता है। कनी-क॒मी यह मत्रिमडल ((७७7००४) 
के अ्रयों ने भी प्रयुक्त होता है भावों दोनों शब्द समानार्थक्र हो । कमी-कनी इसका 
श्र्थ टोता है मन्रिमइल और उसके साथ सन्मिलित वे सब मन्त्री जो नन्रिमइल के 
सदस्य नहीं होठे | मदग्मालब शब्द का दूसरा अर्थ अधिक उत्तम है। जब नये प्रवान 
मन्त्री की निउृक्षित होती है तो उसे लगभग ७० पदो पर नियुक्तियाँ करनी पडती हैं, 
जिनमें कुछ बडे पद तथा वुछ छोटे पद होते हैं, और वे सब मिलाकर मत्रालय 
(आैशाऊए) कहलाते हैं। उदाहरणावं चचिल (४० (फण्ला) ने १६५१ नें जो 
मत्रिमडल बनावा था उनमें १६ सदस्य थे । मत्रिमडल के इन सन्त्रियो के अतिरिक्त 
२२ अन्य मन्ती थे जो मत्रिमडल में नही थे ) इनके अतिरिक्त ३० से अधिक उपमन्ती 
ये ओर इत लगभग ६० मन्त्रियों के योग से चचिल का मत्रालय (॥ण्या5उ४ए) बना । 
एन्योनी ईडव (3900०75 ९0०७), चर्चिल के क्ार्य-सुक्त होने के उपरान्त प्रधान मन्त्री 


ल्‍ कप 


बना | उसने हुछ ही परिवर्तंत करके लगनग उसी मत्रालय से अपना काम चलावा ॥ 
इस प्रकार नुयमता के अधिप्राय से नच्ालय में सभी प्रक्षार के बडे ओर छोटे मन्त्री 
सामूहिक्ञ रूव ने समझे जाते हैं । 

नामकरण एवं प्रभाव के कारण नी मन्‍्त्री लोग भिन्‍न होते हैं। नत्रालय 
(3ए्शाइ5) के मन्त्रियों में से लगना दीस प्रभावशाली मन्त्रियों कर तो मत्रिमडल 
वनता है। वे सामूहिक रूप से ही सनवेत्त होते, नीति निर्वारित करते और सामान्यतः 
शासन का नाग दर्शन करते हैँं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ननिमड्ल 
का प्रत्येक मनन्‍्द्री आवश्यक्त कषिस्ती न क्षिसी प्रशासनिक विनान (3तएफ्ताउफ़्वपर० 
90०738777९७४) का अध्यक्ष ही हो) रुछ ऐसे पद होते हैँ जिनमें वेतव तो मिलता 
है किन्तु कोई विशिष्ट कार्य उस पद के लिए निर्दिष्ट नहीं है। ऐसे महान्‌ राजनीतिक 
प्रभाव के व्यक्ति जिनकी क्षमता विभागीय काम देखने-नालने योग्य नही रह जाती 
ग्यवा ऐसे लोग जिनकी प्रशासन में दचि न रह गई हो किन्तु जिनक्नी मन्त्रणा का 
सदेव नहत्त्व है, ऐसे पदो पर नियुक्त कर दिये जाते हैं, तबा उन्हें उन पदो के लिये 
कोई विशिष्ट कत्तंव्य करने नहीं होते ! उदाहरणत लाई्ड प्रिदी सोल (.070 एलफए 
86७) के चमस्त कर्तव्य १८८४ में समाप्त कर दिये गये क्ल्तु फिर नी वह मधिमडल 
का सदस्य रहता है। लाई प्रेयीडेप्ट ऑफ़ दी काउन्चिल ([.00 ूपंतेट०& ० 
६5९ 0०णप्णा) को भी उानान्य से कान देखने पडते हैँ। “वूभो-क॒न्ी इन पदो पर 





. १८६ के व्याएर वोड ने (80270 ०6 77895) जॉन झड़ (0007 फएंश॥) उफल 
प्रशानक्ष निद्ध नही हुआ | किन्तु दाद ने वहा चआनतर अऊछ दोड्ची ((मशाएशी०ः ० छीड 
ए00००९) के पद पर ऋचददिक रुछल स्दि रहा ! 


प्रिवी परिषद्‌ , मन्‍्त्रालय श्रौर मन्त्रिमण्डल डछ 


उचित ही ऐसे मन्‍्त्री नियुक्त कर दिये जाते हैं जिन पर महान्‌ उत्तरदायित्व के वे 
काम डाल दिये जाते हैं जो सामान्य किस्म के अधिक किन्तु विभागीय किस्म के काम 
होते हैं ।” यही वात सर जॉन एण्डरसन (87 त०ऋा 5790७80४) के बारे में भी जो 
१६४०-१६४३ तक लाड्ड प्रसीडेण्ट (7,070 ??7०86७70) बना रहा, और इसी प्रकार 
हबंट मॉरिसन १६४५ के श्रमिक दलीय शासन (].8&90पए7 6०ए७०7767/) में लार्ड 
प्रेसीडेण्ट नियुक्त हुआ्ना । इसके अतिरिक्त विभागहीन मन्त्रियों (ख्ाप्रा#श्ड जाि०एु 
ए०7४#००) की नियुक्ति हो सकती है । ि 

द्वितीयत कुछ ऐसे मन्त्री नियुक्त किये जाते हैं जिनका दर्जा मन्त्रिमण्डल के मन्त्री 
के समकक्ष (88 ० 0980॥7० एथ्या7) ही होता है । एटली ('४ &७6०) ने १६४६९ 
में जो श्रमिक सरकार बनाई थी उसमें १५ ऐसे मन्त्री थे |? मन्त्रिमण्डल दर्जे के मन्त्री 
(शाप्ा8४078 ० ६06 0807० 727४) प्रशासनिक विभाग के अध्यक्ष होते हैं, भौर 
यद्यपि औपचारिक रुप से उनका वही दर्जा होता है जो मन्त्रिमण्डल के मन्त्री का, श्रौर 
दोनो को समान वेतन भी मिलता है, किन्तु वे स्वय मन्त्रिमण्डल' के मन्त्री नही होते । 
वे मन्त्रिमण्डल की बैठकों में तमी उपस्थित होते हैं जब प्रधान मन्त्री उन्हें विशेष रूप 
से उनके विभाग से सम्बद्ध किसी मामले पर मन्त्रणा करने के लिये श्रामन्त्रित करे । 

तृतीयत ससदीय सचिव (7?&ए७70 शाह 56076४&776४) श्रथवा प्रवर-सचिव 
(ए7१७० 86०7०४७7१०४) होते हैं जो मन्त्रियों को विभागीय काम निबटाने में सहायता 
देते हैं। इनको कभी-कभी उप-मन्त्री (उप्रात्रणए क्राता8/७४) भी कहा जाता है झ्ौर 
ये अधिकारसम्पन्त पक्ष या दल के युवक सदस्य होते हैं जिनकी योग्यता और कार्य- 
क्षमता की जाँच इन छोटे पदो पर की जाती है भोर इस प्रकार उन्हें वडे पदो के 
योग्य बनाया जाता है । अ्न्तश शाही परिवार के पाँच राजनीतिक श्रधिकारी होते 
हैं जिनमें कोपाध्यक्ष (॥7०४४००७०), नियन्त्रक (009790०॥००) तथा राजमहल का 
प्रधान कर्मचारी (00870799०"]97) भी सम्मिलित होते हैं । इन पदो का राजनीतिक 
महत्त्व है, श्रौर इन पर काम करने वाले लोग मन्त्री समझे जाते हैं । 

इन समस्त श्रेणियों के मन्त्रीगण, जिनको मिलाकर मत्रालय का निर्माण 
होता है, ससद्‌ के सदस्य होते हैं, भर वे सब लोकसभा (प्न०075० ०४ 0०97४०४शे 
के बहुमत दल से सम्बन्धित होते हैं ।! वे सव व्यक्तिगत रूप से एव सामूहिक रूप से 


अननिनीनीनन-ीक बीना तलणद33ल-.न्‍रिनन मनन ना न3खल3ललतभतननन+ 
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2 यह पूर्ण प्रचलित अमिसमय दे कि मन्त्री या तो लाडे सभा (०056 ० ,070») का 
या लोकसभा (70056 ०0 (:०णरा7075) का सदस्य हो किन्तु इस अमिसमय के कृतिपय अपवाद 
भी रहे दे । १८४५ में ग्लेड्टन (5405/076) उपनिवेशिक मन्त्री (00राश 5६०८५) 
था। इस पद पर ग्लेड्रटन ससद्‌ का सदस्य न होते हुए भी नौ मास तक वना रहा | सन्‌ १६२२-२३ 
में सर ए० जो० वॉसकावन (07 & (0 808०८४छ०॥)) कृषि-मन्‍्त्री इसी प्रकार रहे । जनरल 
स्मट्स (90॥69] 570/5) विमागद्दीन मन्त्री रद्या और फिर-्युद्धकाल में १६१६ से युद्ध के अन्त 
तक युद्ध मन्त्रिमण्टल का सदस्य रहा, यथपि वह इस काल में ससद्‌ के सदस्य नहीं थे । रैम्जे मैकडानल्ड 


(५४०) (इगलेण्ड की शासन-प्रणाली ) 


लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं और वे तभी तक मन्त्री बने रह सकते हैँ जब तक 
लोकसभा के विदवास-भाज़न बने रहें । “इस प्रकार मत्रालय में क्राउन के सभी 
श्रधिकारीगरा भी हो सकते हैं। यदि वे ससद्‌ के सदस्य हो और लोकसभा के 
प्रति सीधे उत्तरदायी हो और उन्हें लोकसभा के स्थायी बहुमत का समर्थन प्राप्त 
हो ।” किन्तु सारे मत्रालय के सामूहिक कत्तंव्य कुछ नही हैं । यह काम मन्त्रिसण्डल का 
है। मस्त्रिमण्डल के मन्त्री एक समिति के रूप में समवेत होते हैं, विचार करते हैँ, नीति 
निर्धारित करते हैं, और उन्ही को यह भी देखना पडता है कि उस नीति पर ढीक- 
ठीक झाचरण हो रहा है अथवा नही । समस्त मत्रालय कभी भी एक साथ नही समवेत 
होता और वह कभी भी नीति सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं करता। एक साधारण 
मन्त्री के कर्तंव्य--मन्चत्रिमण्डल मन्त्री की बात ही दूसरी है--अभ्रकेले उसके कत्तंव्य होते 
हैं जिनका सम्बन्ध उस प्रशासनिक विभाग श्थवा विभागों से है जो उसके अधिकार 
में होते हैं । “सक्षेप में कह सकते हैं कि मन्त्रिमण्डल का मन्‍्त्री महत्त्वपूर्ण विषयो पर 
प्िचार करके निईचय करता है, भ्रिवी परिपद्‌ उन विनिदचयों को क्रियान्वित करने 
की आराज्ञप्ति जारी करती है श्रौर उन्हे क्रियान्वित करना व्यक्तिगत मन्त्री का काम है । 
यह तीनो क्रियाएँ अलग-प्रलग चलती हैं श्रौर देखी जा सकती हैं चाहे ऐसा हो सकता 
है कि मन्त्रिमण्डल का मन्त्री,,प्रिवी परिपद्‌ श्रौर मन्‍्त्री तीनो एक ही व्यवित क्यों 


नहों।! 
मन्त्रिमएडल 
(२३8 (28)7095) 


मन्त्रिमण्डल एक प्रकार से ब्रिटिश सविधिक शासन-प्रणाली का हृदय है । यह 
वह सर्वोच्च नियन्त्रक शक्ति है जिसको बाकेर (8&7:७०)१ के शब्दों में नीति का चुम्बक 
कह सकते हैं । वह समस्त कायंपालिका-शक्ति का एकीकरण और नियन्न्रित करता 
है भ्रौर साथ ही व्यवस्थापिका के बिखरे हुए भागों को पूर्ण करता है तथा उन्हें मार्ग- 
दर्शन देता है । वैजहाट के प्रनुसार “ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल एक हाइफन (प्रल्‍ए४००) है जो 
जोडता है, एक बकसुश्रा (8705०) है जो कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका को जकड 
देता है ।” लॉवेल (7,09७॥) उसे “राजनीतिक वृत्तखण्ड के मेहराब के बीच का 
पत्थर कहता है ।” सर जोन मैरियट (87 त०॥ फ्०१०७) के प्नुसार “मन्त्रिमण्डल 
वह घुरा है जिसके चारो शोर सारा शासन चक्र घुमता है ।” रैम्ज़े म्योर (सेक्ााउशछ 
पाए) के अनुसार “मन्त्रिमण्डल राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है ।” सर आइवर 
जैमिग्ज ने ठीक ही कहा है “कि मन्त्रिमण्डल समस्त ब्रिटिश शासन-प्रस्याली को एकता 


(९४07589 ),(8६०70078]0) और उत्तका पुत्र माल्कम मेकटानल्ड (4००० 3४३०० ०००९) 
नवस्वर १६३५ से १६३६ के आरम्भ तक मन्न्रिमए्टल के मन्त्री रहे, ययपि थे दोनों ससद्‌ के सदस्य नहीं 
थे। नवम्बर १६३४ में जो आम चुनाव हुआ उसमें दोनों पिता और पुत्र हार गये । 
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अदान करता है ।” मन्त्रिमण्डल का कैसी भी रंगीन कलम से चित्रण किया जाय और 
इसको किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय, यह निस्सन्देह इगलेण्ड में समस्त राज- 
नीतिक क्रियाग्रों की प्रेरक शक्ति हे। फिर भी मन्त्रिमण्डल की स्थिति कुछ अनियमित- 
सी हेै। 

मन्त्रिमण्डल भी ब्रिटेन को बहुत सी सविधानिक सस्थाञ्रो की ही तरह सयोग 
का जात है। १६३७ तक मन्त्रिएण्डल शब्द किसी ससद्‌ द्वारा पारित विधि में प्रयुक्त 
नही हुआ और मिनिस्टर्स आफ दि क्राउन एक्ट (ा्राहशा४5 ० का७ (फएएए ०, 
987) में इसका सयोगवश नाम आया है | मन्त्रिमण्डल का कोई वंधिक श्रस्तित्व ही 
मही है प्रत इसके कार्य भी श्रतियमित ही हैं। इसीलिए मन्त्रिमण्डल के न्यायिक कत्तंव्य 
ओपचारिक रूप से प्रिवी परिपद्‌ के नाम में किये जाते हैं क्योकि देश की प्रचलित 
विधि के अनुकूल श्रिवी परिपद्‌ का अस्तित्व है। इस प्रकार मन्त्रिमण्डल-शासन-प्रणाली 
का समस्त यन्त्र ग्भिसमयों पर श्राधारित है जो अलिखित होते हुए भी सर्देव उतने 
ही मान्य एवं यथार्थ तथा शुद्ध हें जितने कि विधि के नियम | निस्सन्देह यह ब्रिटिश 
सविधान की शभ्त्यन्त महत्त्वपुर्णा देन है । | 

प्रधान मनन्‍्त्री के पद का विकास शोर मन्त्रिमण्डल ([)67०0एखशा# ० ४॥9 
0968 0६ ए76 'शाक्ता8७० 8०0 (१७००7७४)--म न्त्रिमण्डल शब्द का प्रयोग प्रारम्भ 
में कुछ ऐसे मन्त्रियो की समिति के लिए होता था जिससे स्ट्र॒अर्ट वंश के श्रन्तिम राजा 
अपने पूवंगामियों की प्रिवी परिषद्‌ को त्यागकर मन्त्रणा किया करते थे। इसके 
वाद १६८८ की महान्‌ क्रान्ति हुई और फलस्वरूप ससद्‌ की शक्तियाँ बढ गई । 
विलियम तृतीय (ए॥%0 वा) ने राज्य-सिहासन पर भाते ही श्रपता मन्त्रिमण्डल 
ज्िहग (५788) तथा टोरी (7००८४) दलो मे से बनाया। किन्तु उसने शीघ्र ही 
अनुभव किया कि टोरी (7'0768) दल के सदस्य उसकी नीति की कद्ु श्रालोचना 
करते हैं जिसके कारण उसको शान्तिपूर्वक शासन चलाना कठिन हो गया । इसलिये 
उसने घीरें-घीरे भ्रपने मन्म्रिमण्डल' में से टोरियो (0868) को मिकाल दिया और 
उसने पहिली वार अपने मन्त्रिमण्डल मे सभी मन्त्री एक ही दल के रखे | सन्‌ १६९६ 
की छ्िग पार्टी (४88) की गुप्त समिति (उ०४४०) ही वास्तव में मन्न्रिमण्डल शासन- 
प्रशाली की जननी थी। साम्राज्ञी एन (0०७७७ 47576) के शासन-काल में इसका 
और भी अधिक विकास हुआ, क्योकि भ्रव वह ग्रुप्त समिति (फ़फ्राह 7००४०) नीति 
भी निर्धारित करने लगी जवकि उसके पूर्वंगामी अपने मन्त्रिमण्डलों से केवल मन्त्रणा 
भर कर लेते थे। किन्तु रानी एन (0०७७ 477०) यदि किसी मन्‍्त्री से अ्प्रसन्‍न 
हो जाती थी तो उसे हटा भी देती थी | साथ ही विलियम झौर एन दोनो (शा 
800 8076) मन्त्रिमण्डल की सभाओो मे उपस्थित होकर स्वय अध्यक्षता करते थे । 





 मिनिस्टर्स आफ दी क्राइन खट, १६३७ (]शशाउद3 0ी 6 (श्रठ्खा 20, 


937) मे मन्त्रिमण्डल का जिक्र सयोगवश वहां आया दे जहाँ मन्न्रिमए्डल के मन्त्रियों को अन्य मन्त्रियों 
की अपेक्षा अधिक वेतन की वात कही गई हे । 


घर 


भ्र्र्‌ इगलण्ड की शासन-प्रणाली 


वास्तविक मस्त्रिमण्डल शासन-प्रणाली का जन्म उस समय हुआ जबसे राजा ने 
मम्त्रिमण्डल की सभाओ्रो में स्वयं उपस्थित होना बन्द कर दिया ) ऐसा सयोगवश १७१४ 
में हुआ जब जाज॑ प्रथम (७००:४७ 7) ने परिषद्‌ की सभाओ्रो में इस कारण उपस्थित 
होना बन्द कर दिया कि वह शरग्रेजी भाषा नही जानता था। राजा ने मन्श्रिमण्ल के 
एक शवि्तिशाली मन्त्री सर राबर्द वालपोल (807 छे००७४ ०9०७) को श्रादेश 
दिया कि वह उसके स्थान पर मन्त्रिमण्डल का कार्य-सचालन करे। राजा की अनुपस्थिति 
में वालपोल (फ़७)०००) ही मन्वत्रिमण्डल का भ्रध्यक्ष बन गया भर अब श्रन्य मन्त्री 
उसके नेतृत्व में कायं करने लगे | मन्त्रिमण्डल का सभापति होने के नाते वह मन्त्रिमण्डल 
की सभाओो का सभापतित्व भी करता था, मन्त्रिमण्डल के विनिश्चियो का सचालन एव 
मार्ग-दर्शन भी करता था, मन्त्रिमण्डल द्वारा किये गये विनिश्चयों को राजा की सेवा में 
निवेदित करता था और फिर राजा के विचारो से मन्त्रिमण्डल को श्रवगत कराता था। 
इसके भ्रतिरिक्त ससद्‌ का सदस्य होने के नाते वह ससद्‌ श्रोर मन्नरिमण्डल के बीच कडी 
का काम करता था । वालपोल (ज०/9०७) की इस नई स्थिति श्रौर उसके कत्तेव्यो 
से ही वास्तव में प्रधान मन्‍्त्री के पद का उदय हुआ, यद्यपि वह सर्देव प्रयल्पूर्वंक 
प्रस्वीकार करता रहा कि वह किसी प्रकार अन्य मन्त्रियो का प्रधान है । 

बीस वर्ष तक वालपोल (फ़»9०॥०) शासन का प्रधान बना रहा और इस 
काल में वह प्रणाली, जो श्रमी तक कल्पना में ही थी, मूत्ते रूप घारण करने लगी 
तथा उसमें कुछ स्थायित्व श्राने लगा। वास्तव में वालपोल के शासन भे वह सब 
श्रावश्यक गुणा बीज रूप में वर्तमान थे जो आधुनिक मन्त्रिमण्डल शासन-प्रणाली पें प्रौढ 
रूप में पाये जाते हें। “वालपोल ने ही सर्वेप्रथम देश की राजनीतिक श्रावश्यकताझो 
के अनुसार, देश का शासन स्वयं चलाया। वालपोल ने ही सर्वप्रथम लोकसभा 
(80५४० ० 0०४77०78) में देश-हित के कार्य सम्पादित किये। वालपोल ने ही 
सर्वप्रथम देश का शासन करते समय अनुरोध किया कि उसकी नीति एवं कार्यों पर 
ससद्‌ के सभी सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिये। वालपोल के काल में ही लोक- 
सभा राज्य की प्रभावशाली शवित के रूप में परिणत हो गई भौर अब योग्यता, 
प्रभाव एव वास्तविक शवित के अनुसार लाई सभा (प्००४० ०६ 7,0708) की अपेक्षा 
ऊँची हो गई। श्रौर वालपोल ने ही सर्वप्रथम यह उदाहरण उपस्थित किया कि 
उसने सम्राट का पुरा प्रेम एवं विश्वासपात्र बने होने पर भी इस कारण अपना पद 
त्याग दिया कि श्रव उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त नही रह गया था।” वालपोल 
ने ही अपने कार्य-काल में सर्वप्रथम अ्रपता कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट के न० १० के 
भवन में ([९० 30, 70097ए 80००४) रखा, जो बाद मे होने वाले प्रधान मन्दन्रियों 
का सरकारी निवास-स्थान (0#००ी 7०४70०7०७) बना रहा। 

इन्ही दिनो मन्त्रीय उत्तरदायित्व के सिद्धान्त (7० एशथ्फ़ौ० ए॑ जाजाउ- 
६०00] ह९४७०४आओआफ) का उदय हुआ, अर्थात्‌ यह सिद्धान्त कि मन्‍्त्री ससद के 
प्रति अपने समस्त सामाजिक कार्यों के लिये उत्तरदायी है और यदि कभी ससद्‌ के 
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विचार से मन्त्री ने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे देश का अहित होता हो तो संसद्‌ 
उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। मन्त्रीय उत्तरदायित्व का 
सिद्धान्त धीरे-धीरे विकसित हुग्नमा । सर्वप्रथम, चाल्से प्रथम (00७6४ ॥) के राज्य-काल में 
स्टैफ (86&#0०70) के विरुद्ध ससद्‌ ने इस कारण कार्यवाही की कि उसने राजा को 
गलत सलाह दी थी । राजा ने भरसक उसको बचाने का प्रयत्न किया किन्तु 
स्टैफड को ससद्‌ द्वारा दिया गया दण्ड मुगतना पडा ॥ चाल्से द्वितीय के राज्य-काल 
में डेतवी के मामले (0&79४8 ००४७) में भी वही हुआ । तब से मन्त्रीय उत्त रदायित्व 
के सिद्धान्त को ससदीय शासन-प्रणाली की श्रावद्यक शर्तें के रूप में स्वीकार किया 
जाता है । 

किन्तु इसके यह श्रर्थ नही हैं कि १८वी शताब्दी में ससदीय शासन-प्रणाली 
पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी अथवा राजा की स्थिति मन्त्रिमण्डल के साथ सम्बन्धो में 
बून्यवत्‌ हो गई थी । सर रॉबर्ट वालपोल भी अभ्रपने आपको राजा का सेवक मात्र 
समभता था और वह यह भी समभता था कि राजा उसे पदच्युत कर सकता है। 
जा्ज तृतीय ने चाहा कि कुछ ऐसे मन्त्री मन्त्रिमण्डल में बढ़ा लिये जायें जो विरोधी. दल' 
के सदस्य हो | जार चतुर्थ ने प्रयत्न किया कि मन्त्रियो में फूट पड जाये अत उनसे 
कहा गया कि वे अलग-भ्रलग कनिय (0&7णशपए्) की विदेश नीति पर अपना-अ्पना 
मत दें | विलियम चतुर्थ ने एक वार भ्रथवा सम्भवत दो वार सोचा कि उस मन्त्रिमण्डल 
को भग कर दिया जाय जिस पर लोकसभा तथा निर्वाचकगण ([००४००७७॥७) का 
पूर्ण विश्वास था । 

इस प्रकार मन्सन्िमण्डल प्रणाली का पूर्ण सिद्धान्त तथा व्यवहार जिस रूप में 
१८वीं शताब्दी में विकसित हुआ, वह अपने आघुनिक स्वरूप में रानी विक्टोरिया 
(९४००० ९7०6००४७) के शासन-काल से पहिले विकसित नहीं हुआ । पील (7१९०), 
डिज़रेली (70878०॥) तथा ग्लैंड्स्टन (5]8090099) के कालो में तो मन्न्रिमण्डल' 
शासन-प्रणाली चरम उत्कपं को पहुँच गई थी । ग्लैड्स्टन के सहयोगी, मॉर्ले (॥०7०५) 
ने लाइफ झ्राफ वालपोल (/0० ०£ फ&9००) नामक पुस्तक ग्लैड्स्टन की सहायता 
से लिखी थी । उस पुस्तक में एक भ्रध्याय में मन्त्रि-प्रणाली के क्रिया-कलाप की 
श्रत्यन्त मौलिक एव सुन्दर व्याख्या की गई है ।* 

बीसवी शताब्दी में मन्त्रिमण्डल' शासन-प्रणाली के विकास के सम्बन्ध में विचार 
करना श्रभी जल्दवाज़ी होगी। किन्तु दो झ्रावश्यक विचार प्रस्तुत करना अप्रासगिक 
न होगा । प्रथम यह कि मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियो की सख्या जहाँ पहिले १२ भ्रथवा उससे 


] स्टैफरई्ड के ऊपर लोकसमा ने देश के प्रति विश्वासवात का जुर्म लगाया जिसमें कहा गया 
कि उसने देश की प्राचीन एवव॒ मौलिक विधि को वदलकर देश में मनमाना जालिंम और स्वेच्छाचारी 
शासन स्थापित करने का प्रवत्न किया या । देखिये--$०6७०६ ॥00९ए7थ०78 ० ए्शाओा 
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भी कम थी, अब १८ या इससे भी अधिक होने लगी है। सर राव पील' (87 ०७९०७ 
9८७) ने अपने भस्त्रिमण्डल में १३ मस्ती रखे, डिज़रेली (॥370०0) ने सन्‌ १८७४ 
में १२ मन्त्रियो के मन्त्रिमण्डल से ही काम चलाया | तब से मल्निभमण्डल के मन्त्रियों 
की सख्या बराबर बढ ही रही है । शासन के अधिकार एव कर्त्त॑व्यो में वृद्धि हो जाने 
के फलस्वरूप झ्रव यह प्रथा-सी बन गई है कि मुल्य-मुख्य विभागों के अ्रध्यक्ष मन्म्रियो 
को और कुछ विभागहीत मन्चियों को भी जैसे कि लाड्ड प्रेज़ीडेग्ट आफ दी काउन्सिल 
(,00 ए7९३१त6७४ 6 ४७ "ण्पणा), लार्ड प्रिगे सील (.070 शिलएए 86०)» 
और कभी-कभी चासलर आफ दी डची झ्ाफ लकास्टर ((कशा०७[0७ 0० ६७ 
छण्लाए ०९ ॥,08८75४थ)) मन्त्रिमण्डल में ले लिये जाते हैं । दोनो महायुद्धों के काल में 
मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियो की सब्या वीस से कम प्राय नही रही । १६३४५ में यह सल्या २२ 
हो गई थी । किन्तु मन्न्रिमण्डल का आकार बढ जाने से लोगों में असन्तोप था। उनका 
कहना था कि २१ या २२ मन्त्रियो का मन्त्रिमण्डल इतना वडा हो जाता था कि उसमें 
ठीक-ठीक विचार विनिभय होना कठिन हो जाता था। इस झालोचना के फलस्वरूप 
एटली (3७७०) ने सन्‌ १६४६ में अपने मन्त्रिमण्डल में १६ मन्‍्त्री रखे और चच्चिल ने 
१६५१ मे १६ मन्न्री नियुक्त किये किन्तु कुछ ऐसे मन्त्री भी थे जो मन्त्रिमण्डल के मन्‍्त्री तो 
न थे किन्तु उसी दर्जे के थे । यह निस्सन्देह एक नया आविप्कार है। जो मन्त्री सन्त्रि- 
मण्डल में न होते हुए भी उसी दर्जे के होते हैं (१॥०७ >णा5४७०७ 900 ॥7 ६0० 0४७४7९७) 
उनका दर्जा मन्त्रिमण्डल के समकक्ष ही होता है, मन्श्रिमण्डल द्वारा किये गये प्राय सभी 
निर्णय सिवाय अत्यन्त गोपनीय निर्णायों के उनके पास भेजे जाते हैं, और वे मन्त्रिमण्डल 
की समितियो में पुरा भाग लेते हैं । किन्तु वे मन्त्रिमण्डल की मन्‍्त्रणाओं में तभी भाग लेते 
हैं जव उनको विशिष्द रूप से तदर्थ आमन्त्रित किया जाय और जबकि विचारणीय 
विपय उनके विभाग से सम्बद्ध हो । 
इसी सम्बन्ध में दो बातें झोर ध्यान में रखनी चाहिये । प्रथम तो मन्न्रिमण्डल के 
बढे हुए कार्य-भार को निवटाने के उद्देश्य से मन्त्रिमण्डल समितियों का प्रचलन हो गया है 
जिनमें सारे विवादास्पद मामले तय किये जाते हैं, द्वितीयत श्रमिकदलीय सरकार ने 
यह चलन प्रारम्भ किया कि मन्त्रिमण्डल सप्ताह में दो बार समवेत हो, जबकि युद्ध से 
पूर्वे सप्ताह में केवल एक बार समदेत हो जाना पर्याप्त था। यह प्रथा सम्मवत काफो 
समय तक चलेगी | हैं 
वीसवी शताब्दी का दूसरा महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि अब मन्त्र मण्डल राष्ट्रीय 
ग्रापात्‌ कालो में दल-गत्त निष्ठा को त्याग देता है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एकंता 
को प्रोत्साहन मिलता है । इगलेड के बारे में पुराने जमाने से यही कहा जाता है और 
यह झाज भी सच है कि वहाँ मिलो-जुली सरकार ((०४)्व०४) के प्रति आम घणा 
है, वेयोकि इसे लोग ससदीय शासन-प्रणाली का अशुद्ध रूप मानते हैं। मिली-जुली 
सरकारों में चाहे, कुछ भी दोप हो, किन्तु २०वीं शताब्दी का यह विकास 
महत्वपूर्ण है जिसके भनुसार अग्रेज़ लोग अपने ग्रापको यथा-काल व्यवस्था के 
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अनुरूप बना लेते हैं । युद्ध काल की मिली-ज्ुली मरकार (00शशविणा 60एश७५रग्रा७7४) 
का ज़िक्र करते हुए जैनिग्ज (7७णाए्28) लिखता है कि जिस मिली-जुली सरकार ने 
१६४०-१६४५ के बीच मानव-सम्यता एवं सस्क्ृति को नष्ट होने से बचा लिया, वह 
इतनी ही सम्मिलित सरकार रही जितनी कि कोई श्रन्य साधारण एकदलीय सरकार 
होती । सन्त १९३२ की राप्ट्रीय सरकार ने भी श्रपनी एकता की रक्षा की । भिन्‍न मत 
होते हुए भी वे सम्मिलित रहे ।* 


; भन्त्रिमएडलीय शासन के लक्षण 
(आल्थाप्ए९8 04 ६796 (:७णा 60 (#0ए७/79७7४) 


इस प्रकार मन्त्रिमण्डल एक चक्र के श्रन्दर चक्र (3 ७०९ फ्ोताए ७ 
ज्ञ१०७)) है। उस पहिये की बाहरी गोलाई लोकसभा के बहुमत दल को समझना चाहिये। 
उसके बाद अन्दर की गोलाई मन्त्रिमण्डल' को समभनी चाहिए जिसमें उस दल के 
प्रमुखतम व्यक्ति रहते हैँ । उस पहिये की सवसे छोटी गोलाई मन्त्रिमण्डल को समझना 
चाहिये जिसमें दल के चोटी के नेता ही रहते है । “इस प्रकार पार्टी के समस्त क्रिया- 
कलाप में एकता श्राजाती है और इस एकता को प्राप्त करने के लिए यह श्रत्यन्त 
आवश्यक हो जाता है कि समस्त नियन्त्रण एक छोटे से निकाय के हाथो में रहे 
जिससे मिल-जुलकर और आसानी से काम चलता जाय ।” सक्षेप में मन्त्रिमण्डल ही सारे 
शासन रूपी यन्त्र को चलाने वाली शवित (06 तापरशएह8 शर्ते 8:९७१7॥९ 07०७) 
है। किन्तु मन्त्रिमण्डल, महत्त्वपूर्ण होते हुए भी विधि के श्रनुसार श्रनियमित-सी सस्था 
है। इसका अस्तित्व और इसके क्रिया-कलाप कुछ सुस्थापित भ्रभिसमयो, प्रथाओो और पूर्व 
इृष्ठान्तो पर आधारित है । मन्त्रिमण्डल शासन-प्रणाली की समस्त व्यवस्था का तथ्य 
यह है कि शासन का सारा कार्य मन्‍्त्री लोग राजा के नाम में करते हैं । ये मनन्‍्त्री ससद के 
बहुमत दल के सदस्य होते हैं और अपने समस्त सार्वजनिक तथा बैयक्तिक क्रिया- 
कलापो के लिए वेयवितक रूप में भी एवं मन्त्रिमण्डल के सामूहिक रूप में भी ससद्‌ 
के प्रति उत्तरदायी हैं । मन्त्रिमण्डल शासन-प्रणाली के इन महत्त्वपूर्ण लक्षणों पर हम 
विज्ञदता से विचार करेंगे । ४ 

१ नाम मात्र का कार्यपालिका अ्रघान (3 ॥४४णॉ०ए छ5०९८ए७४७ पे०४१)-- 
प्रथणत यह समभ लेना चाहिए कि मन्त्रिमण्डल शासन-प्रणालोी का श्रर्थ है कि राजा 
के हाथो में न तो नीति-निर्देशन है न वह स्वय कोई निर्णय कर सकता है, न 
बह देश के प्रति, शासन द्वारा किए गये निश्चयों के लिये उत्तरदायी है | क्राउन की 
समस्त राजनीतिक एवं कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कुछ राजनीतिक श्रधिकारी 
व्यक्ति राजा के नाम पर करते हैं । ये व्यक्ति ससद्‌ के बहुमत दल के सदस्य होते हैं । 
इन राजनीतिक व्यक्तियो की श्लालोचना की जा सकती है और उनको प्रश्नो का उत्तर 
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देने के लिए बाध्य किया जा सकता है । और यदि ससद्‌ उनकी नीति से सन्तुष्ट न हो 
तो उनको अपने पदो से हटाया जा सकता है । क्योकि राजा का राजनीति से कोई 
सम्बन्ध नही होता भ्रत वह उन गोपनीय बाद-विवादों मे भाग भी नही लेता जिनमें 
मन्‍्त्री लोग यह निरुचय करते हैँ कि राजा को क्या मन्त्रणा दी जाय । दूसरे शब्दों में 
राजा मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणाओ में समापति का आसन ग्रहण नही करता । प्रारम्भ मे 
सयोगवश्ञ ही राजा ने मन्त्रिमण्डल की सभाझो में उपस्थित होता बन्द किया था किन्चु 
वही पग भागे चलकर भ्रत्यन्त सविधानिक महत्त्व का सिद्ध हुआ । इसी से उत्तरदायी 
मन्त्रिमण्डल के सिद्धान्त का विकास हुआ । 

२ सन्त्रियों का ससद्‌ के बहुमत दल से चुनाव (#75678 ला08७) गण 
एशणाशाशश्याक्ाए ै७]०४००)-+दूसरोी बात यह है कि मन्त्री लोग ससद्‌ के सदस्य 
होते हैं भौर भ्राजकल वे प्राय लोकसभा (7०४५७ ० 0०णघा7०४७) के ही सदस्य होते हैं 
और वे उस दल में से छाँटे जाते हैं जिसका लोकततभा में बहुमत होता है। इन दोनो 
तथ्यों का अत्यन्त मौलिक महत्त्व है। ससद्‌ की सदस्यता के कारण मनन्‍्त्री लोगो का 
स्वरूप प्रतिनिधिक तथा उत्तरदायी हो जाता है) इसके अतिरिक्त शासन की कार्य- 
पालिका तथा व्यवस्थापिका शक्तियाँ एक साथ जकड जाती हैं जिसके फलस्वरूप शासन 
के दोनो आवश्यक अग विपरीत दिश्ञाझ्रों में कभी नही जाने पाते । इस प्रकार कार्य- 
पालिका तथा व्यवस्थापिका में जो अनुरूप सह॒कायेता उत्पन्न होती है उसके फलस्वरूप 
स्थायी एवं कार्यक्षप शासन का जन्म होता है । ऐसी सरकार सर्देव लोक-हित का 
ध्यान रखेगी । इसके अतिरिक्त मन्त्रिमण्डल के मन्त्री लोकमभा के बहुमत दल के नेता 
होते हैं और नेता होने के नाते ससद्‌ में होने वाली समस्त हलचल के वही नियन्त्रक 
होते हैं। इससे शासन की कार्यप्रालिका को अच्छा ग्रवसर मिल जाता है कि वह 
अपने विचारों एवं प्रस्तावों को अच्छे प्रकार से उपस्थित कर सके, उनका समर्थन 
कर सके तथा उतकी जवाबदेही कर सके । 

अब तो यह सुनिश्चित प्रथा है कि ये मन्‍्त्री या तो लार्ड सभा के कुलीन (6९7७) 
हो अथवा लोकसभा के सदस्य हो यद्यपि कुछ इस प्रकार के अपवाद भी रहे हैं जबकि 
कुछ मन्‍्त्री ससद्‌ के सदस्य भी न थे। जनरल स्मद्स (ध७॥०४७ 87008) विभाग- 
होन मन्त्री था और १६१६ से युद्ध के भ्रन्त तक प्रथम युद्धकालीन मन्वत्रिमण्डल का मन्त्री 
रहा यद्यपि इस काल में वह ससद्‌ का सदस्य नथा । सर ए० जी० बॉसकेवेन 
(97 & 6 805०898॥) क्रेंषि-मन्त्री भी १६२२-२३ में इसी प्रकार का मन्त्री रहा । 
रैम्जे मेंकडानल्ड (00509 जे॥०००१७४०) और माल्कम मैकडानल्ड (|(७]0079 
5४०)०7००) दोनो मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे यद्यपि नवम्बर १६९३५से १६३६ के 
प्रारम्भ तक वे दोनों ससद्‌ के सदस्य न थे । 

३ प्रधान मन्त्रो का नायफत्व ([,९४१०४७॥ए ० 06 एवाए6 शाणएछ)--- 
मन्त्रिमण्डल राजनीतिक खिलाडियो की एक टीम के समान है जो प्रधान भन्‍्त्री के नेतृत्व 
में राजनीति का खेल खेलती है । मॉल (१०४७४) के भनुसार प्रधान मन्त्री, मन्त्रि- 
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मण्डल के वृत्तखण्ड की मुख्य शिला (#०ए3४ण॥० ०६ ४७ &7०॥) है। यद्यपि मन्त्रिमण्डल 
में उसके सभी सदस्य समकक्ष ही होते हैँ, सबका समान अधिकार होता है भौर सव 
मिलकर काम करते हैं, फिर भी मन्त्रिमण्डल का प्रधान बराबर वाले दर्ज के मन्त्रियों में 
अधघान' (#7७ &॥०7९४ ५०७४) होता है। इस कारण प्रधान मन्त्री के पद की शक्ति 
सथा अधिकार बहुत अधिक वढ जाता है | ससद्‌ के वहुमत इल का वह नेता होता है 
और समस्त मन्त्रिमण्डल उसके नेतृत्व में कार्य करता है । यह ठीक है कि कहने को 
राजा ही प्रधान मन्त्री को चुनता है किन्तु व्यवहारत* राजा उसी एक व्यक्ति को 
अधान मन्त्री चुनने के लिये वाघ्य है जिसे बहुमत दल ने श्रपना नेता चुना है । 

बालपोल (ए«»ः9००) के काल से ही यह प्रथा चली आ रही है कि प्रधान 
मन्त्री ही अपने मन्त्री स्वय चुनता है| इसमें सन्देह नहीं कि मन्त्रियों की नियुक्त 
राजा ही करता है किन्तु शुद्ध व्यावहारिक दृष्टि से उनकी नियुक्ति प्रधान मन्त्री ही 
करता है। प्रधान मन्‍्त्री, मन्तरियो की सूची तैयार करके सम्राट्‌ की भ्ौपचारिक 
स्वीकृति के लिये उपस्थित करता है श्रौर सम्राट्‌ उसको स्वीकृति प्रदान कर देता है। 
जिसप्त प्रकार कि प्रधान मन्‍्धत्री अपने मन्त्री चुनता है उसी प्रकार उसे सविधानिक 
अधिकार है कि वह उन्हें अ्रपदस्य भी कर सकता है । बिना प्रधान मन्‍्त्री के मन्त्रियो 
का कोई व्यवितत्व ही नहीं है |? १६३१ में रैम्ज़े मैकडानल्ड (छि80889 फ७०- 
7007४ ०) ने अपने सहयोगियों से विना पूछे ही मन्न्रिमण्डल से त्याग-पत्र दे दिया और 
लास्की (7,0»:) के शब्दों में “जब राष्ट्रीय सरकार ('&७णाध्य (0एकणा०ा३) 
की घोपणा हुई तभी मन्त्रियों को अपनी राजनीतिक मृत्यु का चेत हुआ ।” एक दल 
अपनी दलगत निष्ठा वनाये रखता है और प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में शासन के साधन 
रूप में वह अपनी श्रप्रतिहत एवं ससृष्ट (0009०7७४७) सत्ता बनाये रखता है। इस 
सव के फलस्वरूप एक ओर मन्त्रियों में श्रापस में एकता तथा घनिष्ठ सहयोग बना 
रहता है भौर दूसरी ओर मन्त्रिमण्डल तथा ससदीय बहुमत में भी एकत्ता तथा सामम्जस्य 
बना रहता है। 

< मन्‍्न्रीय उत्तरदायित्व (2वाज्ञाउछाणछ्ा ५659०ग्रशप07 )--मन्त्रीय उत्तर- 
दायित्व मल्त्रिमण्डल शासन-प्रणाली का सार है और सामुदायिक उत्त रदायित्व, श्राघुनिक 
राजनीतिक जगत के लिये ब्रिटेन की मुख्य देन है। मन्त्रीय उत्तरदायित्व से हम दो 
बातें समभते हैं । प्रथमत , मन्त्रिमण्डल का प्रत्येक मन्त्री किसी एक विभाग का मार्ग- 
निर्देशन करता है श्रौर उस विभाग के लिये वह स्वय उत्तरदायी है । इस व्यक्तिगत उत्तर- 
दायित्व के अतिरिक्त, हर एक मन्त्री शासन के समस्त मन्त्रियो के सहित सामुदायिक 
रूप से भी “अपने विभाग के अतिरिक्त शासन के अन्य क्षेत्रो में भी जो कुछ महत्त्व- 
पूर्ण कायंवाही होती है उस सब्र के लिये उत्तरदायी ।” मन्त्रिमण्डल एक इकाई है 
“जहां तक उसका सस्वन्ध राजा से है श्रौर जहाँ तक उसका सम्बन्ध व्यचस्थापिका 
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सभा से भी है, वह इकाई ही है ।” सन्त्रिमण्डल एक इकाई के रूप मे ही शासन-सत्ता' 
सँभालता है भ्ौर उसी प्रकार एक इकाई के रूप में ही राज्य-सत्ता त्यागती है । सारे 
ही सदस्य एक ही राजनीतिक दल' के होते हैं भर उसी दल द्वारा मान्य तथा चुने 
हुए एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में कार्य करते हैं श्र इसलिये वे सब साथ-साथ ही 
डूबते तथा साथ-साथ ही तेरते हैं (१फ७ए 8ज्ाण 2॥१ शा 008०067) । यदि किसी 
मन्त्रिमण्डल का पतन हो जाता है तो सारे दल का भी पतन हो जाता है श्रौर 
उसके साथ सारे राजनीतिक श्रधिकारी वर्ग का भी पतन हो जाता है--उन सभी 
का एक साथ पतन होता है चाहे उनमें से कोई किसी भी प्रकार के पद पर हो । 
सन्त्रिमण्डल का सार है परस्पर-प्राधीनता अथवा सम्मिलित मोर्चा (800080509 07 
(००४7००४ 77०79) और यह मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक मन्त्री शभ्रथवा अन्य मन्त्री के लिये 
भी बाध्य है कि वे सब एकमत होकर किसी निर्धारित नीति पर चलेंगे तथा उस नीति 
पर चलने के लिये सब सामुदायिक रूप से उत्तरदायी होगे शौर उस आधार पर सब 
या तो साथ-साथ शासन करेंगे ग्रथवा सबका एक साथ पतन होगा ॥? 

सन्‌ १८७२ में लार्ड तार्थ (,070 प्रै००0) का मन्त्रिमण्डल प्रथम बार ऋुद्ध 
लोकसभा के सम्मुख कुक गया । तब से इगलेड में मल्त्रिमण्डल के मन्‍्त्री इस हृद तक एक 
दूसरे के अधीन हैं कि श्रब. लोकसभा के निन्‍्दा-प्रस्ताव पर कोई भी एक भन्त्री अकेला 
त्याग-पत्र नही देता। अन्तिम उदाहरण जबकि लोकसभा के निन्दा-प्रस्ताव पर 
किसी एक मन्त्री ने त्याग-पत्र दिया हो, १८६४ में लोवे (४० ॥,0७०) और १८६६ 
में लार्ड चासलो वेस्टबरी (,07006 0॥७7०७॥० फ़&४०ए७७४) का था । किन्तु इसके 
यह माने नही हैं कि यदि सस॒द्‌ किसी मनन्‍्त्री से अ्रप्रसन्‍न हो जाये तो भी किसी मस्त्री 
के श्रकेले त्याग-पत्र की नौबत ही नहीं आ सकती । यदि ससद्‌ की अ्रप्रसन्तता 
का कारण पअ्रधिकारी का श्रविवेक अथवा मन्‍्त्री का कोई अ्रविचारपूरणं कृत्य हो तो 
सम्बन्धित मनन्‍्त्री को बाध्य किया जा सकता है कि वह उससे पूर्व ही त्याग-पत्र दे 
दे कि लोकसभा में उस विधय पर विवाद हो भर उसके फलस्वरूप उसे 
लोकसभा के निन्दा-प्रस्ताव द्वारा भ्रपदस्थ किया जाय । जे० एच० टॉमस को १६९३६ 
में बाध्य किया गया कि वह बजट के भेद खुल जाने के कारण त्याग-पत्र 
दे दे ।! सर हाय, डाल्टन (87 घपह्ठ। 70०6००४) वित्त मन्त्री को भी ऐसे ही भ्रविवेक 

4 ला सेलिसवरी ([.070 $4॥50प्रा9) ने यह नियम स्पष्ठत १८७८ में सुनाया । 
“मन्त्रिमण्डल में जो कुछ भी होता दे, उस सव के लिये मन्त्रिमण्डल का प्रत्येक सदस्य, यदि वह त्याग-पत्र 
नहीं देता तो पूर्ण॑रूप से उत्तरदायी दे । उसको यह अधिकार नही रद जाता कि वह वाद में कहे कि वह 
एक वात पर समझौता स्वरूप मान गया तथा दूसरे मामले में उसे साथियों ने राजी कर लिया । यह 
सब कुछ इस सिद्धान्त पर शआधारित दे कि मन्त्रिमण्टल का प्रत्येक मन्‍्त्री हर निश्चय के लिये उत्तरदायी 
है जहां तक कि वह निश्चय टोने पर त्याग-पत्र न दे दे और ससद के प्रति सामुदायिक उत्तरदायित् 


इसी सिद्धान्त पर आधारित हे, श्रौर इसी प्रवार ससदीय उत्तरदायि्र का अत्यन्त महलपूर्ण सिद्धान्त 
स्थर रद्द सकता है? 


2. श्री ज्ञे० एच० यमस (7 मर 0768) उपनिवेशों का सेक्टरी (000प्राक्ष 
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के कारण त्याग-पत्र देवा पडा था ।! सन्‌ १६३५ में सर सेम्युएल होर (89 हिकापढे 
प्ल०४४०) ने स्वय त्याग-पत्र दे दिया था, पूर्व इसके कि लोकसभा उसके द्वारा किये 
गये इटली-इथियोपिया प्रस्ताव पर विचार करे ॥£ 

यदि विवादग्रस्त प्रश्न नीति से सम्वन्ध रखता है, तो प्राय ग्रधिकतर मन्त्रिमण्डल 
उस नीति का उत्तरदायित्व स्वय श्रपने ऊपर ले लेता है झभौर उस स्थिति में यदि 
लोकसभा अ्रविद्वास का प्रस्ताव पास कर देती है तो उस अ्रविश्वास-प्रस्ताव को 
सारे मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास मान लिया जाता है। माँग (022) ने मन्चीय 
उत्तरदायित्व के इस पहललु का विगदता से वर्णन किया है। वह लिखता है, “यदि 
कभी मनन्‍्त्री या तो अपनी भूल के कारण अथवा अपने किसी ऐसे अधिकारी की भूल 
के कारण जिसके लिये वही उत्तरदायी हो, ऐसी कष्टजनक स्थिति में पड जाये तो 
मन्त्रिमण्डल के भ्रन्य साथी उस श्रकेले मन्त्री को श्रकेले इवने झ्रथवा उतराने के लिये छोड 
नही देते--वे दूर से खडे तमाशा भर ही नही देखते रहते श्रपितु या तो वे कूद पडते हैं. 
झौर उसको वाहर निकाल फेंकते हैँ अथवा उसे भी अपनी ठूटी नाव में सवार कर लेते 
हैँ और उसका और अ्रपना भाग्य एक में जोड लेते हैं । दूसरे शब्दो में या तो वे उसकी 
आलोचना कर डालते हैं और उसको भ्रपदस्थ कर देते हैँ, पूर्व इसके कि लोकसभा 
उस पर निन्दा-प्रस्ताव पास करके उसे श्रपदस्य करे अभ्रथवा वे उसकी सहायता पर 
झड जाते हैं श्रौर उसका किसी भी स्थिति में समर्थन करते रहते हैं । दूसरी प्रकार 
का श्रर्थात्‌ मन्‍्त्री के समर्थन का मार्ग प्राय. श्रपताया जाता है--जिसका फल यह हुआ 
है कि सारे मन्त्रिमण्डल का सर्मक्य झ्रथवा सामुदायिक उत्तरदायित्व निश्चित रूप से 
सँद्धान्तिक रूप में माना जाने लगा है ॥ 3 

गोपनीयता (8००:७८४)--इस प्रकार मन्सत्रिमण्डल एक मुप्त निकाय है जो अपने 
निर्णंयो के लिये साम्रुदाग्रिक रूप से उत्त रदायी है | मन्त्रिमण्डल का विचार-विमर्श गुप्त 
रीति से होता है शोर इसकी समस्त कार्यवाही पर गोपनीयता का पर्दा पडा रहता 
है | मन्त्रिमण्डल की समस्त कार्यवाही की गोपनीयता के सम्बन्ध मे विधि ने एवं अभि- 
समयो ने भी सरक्षण प्रदान किया है। प्रत्येक मन्त्रिमण्डल मन्त्री को प्रिवी परिपद्‌ के 
समक्ष शपथ लेनी पडती है कि वह मन्श्रिमण्डल के भेद किसी को नही वतायेग । इसके 


$९ण८शा ५) था । उसने वनट के मेद अपने दो मित्रो को खोल दिये । इस प्रकार उन मित्रों ने 
अवेध रूप से अपने आपको करों से वच्चा लिया । 

।4 सर ह्य डाल्टन (50 पडा 720) ने प्रेस रिपोर्ट (27255 7907०) को 
राष्ट्रीय आय-्ययक (80098) के सम्बन्ध में कुछ पू सूचना दे दी । और इससे वह सूचना उक्त 
पत्र में वित्त मन्‍न्री के लोकसभा के वजट भाषण से १५ मिनट पूर्च छूप गई। 

2 त्तर मैम्युल होर (आ 546] प्र०28) ने फ्रास के प्रधान मन्त्री लावेल (.8९9]) के 
साथ एक गुप्त समभौता किया जिसके अनुसार निश्चित किया गया कि लगभग आधा ईशोषिया 
(£&/॥0979) का भूमाग इटली को दे दिया जाय ओर इस प्रकार इटली और ईशथोपिया का युद्ध समाप्द 
कराया जाय जो इस समय चल रहा था । 

३3 श0्त6णा छए7छएप्र (00ए४०७पा८१05, 00 (7०१, 9 03. 
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'लिये 'शासन-मेंद-प्रधिनियम, १६२०! (0%००७ 88००७४४ 8०७ 920) भी है, जिसके 
अनुसार सरकारी प्रलेखों श्रयवा अच्य गोपनीय सूचना का किसी अवध व्यक्तिया 
व्यक्तियों को देना दण्डनीय है ।! किन्तु शायद इत नियमों के वैधिक्र पालन के लिये 
च्यावह्ारिक उपयोगिता ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वास्तव में इसका सैद्धान्तिक 
आधार यह है कि मन्त्रिमण्डल अपना निरुंय सम्राट्‌ को निवेदन करता है और सम्राट 
की स्वीकृति के बिता कोई निर्णोय प्रकाशित नही किया जा सकता । इसका व्याव- 
हारिक आवार यह है कि नीति निर्धारण करते समय श्रथवा किसी प्रइन पर खूब 
खुलकर वाद-विवाद हो जिससे कि सम्मिलित निर्णय हो सके और इस बात का डर 
न रहे कि हरेक मन्त्री ने वाद-विवाद में क्या कहा अ्रथवा किस मन्‍्त्री की कोई बात 
कहाँ तक मानी गई, ये बातें खुजकर प्रकाश में न श्रावें ।5 लार्ड सेलिसबरी ([[.00 
50॥४0०एण-४) के भ्रनुसार “खूब खुलकर वाद-विवाद होना चाहिये ।”* वह कहता है 
कि “यदि ऐसे आदमियो से, जो सार्वजनिक कार्य के लिये तथा किसी सम्मिलित 
'निर्णाय पर पहुँचने के लिये एकत्रित हुए हैं प्रौढ, विचारयुक्त तथा स्वतनन्‍्त्र विचारों 
पर आधारित नीति निर्धारित कराना चाहते हो तो निश्चय ही उनको वाद-विवाद की 
खुली छूट ही मिलनी चाहिये । यदि मन्त्रिमण्डल के वाद-विवादो की कार्येवाही प्रकाशित 
को जायगी तो इससे मन्त्रियों का परस्पर विचार-स्वातन्त्य नष्ट हो जायगा भ्ौर वे 
सम्मिलित निशुंय सम्मवत कमी न कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि यह पता लग 
जायगा कि मन्त्रियों में क्या-क्या मतभेद थे तो इससे समस्त दल द्वारा झतश्ञ निर्धारित 
नीति के पूर्ण समर्थन में कठिनाई आयेगी । इससे विरोधी दल को भी सरकार के 
ऊपर आक्रमण करते के लिये अवसर प्राप्त होगे क्योकि विरोधी दल तो सदेव ऐसे 
मर्मस्थलो की ताक मे रहता ही है । झ्राजकल उप्र राष्ट्रीयदा तथा विरोधी राष्ट्रवादी 
सावनाओ का प्राबल्य है, अत मन्त्रिमण्डल की गोपनीयता अत्यन्त झ्रावश्यक है ताकि 
मन्त्रिमण्डल की विचारधारा (ूर्ण विचारार्थ एव सुनिर्धारित नीति निश्चित करने से पूर्व 
ही व्यग्र, उन्मत्त तथा उत्तेजित भावनाओं में न बह जाय | अत गोपनीयता, ससदीय 
शासन-प्रणाली के लिये प्रत्यन्त ग्रावश्यक है । गोपनीयता से राजनीतिक एकमतता 
(ए7७०७ण४5) उत्पन्‍्त होती है और राजनीतिक एकमतता पूर्णेरूप से गोपनीयता 





|. जाजे लेन्सवरी (06026 [,050079) मन्त्रिमण्टल का एक मन्त्री था। उसके पुत्र 
एड्गर लैन्सवरी पर १६३४ में जुर्माना किया गया क्योंकि उसने एक ज्ञापन छपवा दिया जिमको उसके 
पिता ने १६२६-३१ में श्रमिक सरकार के समक्ष उपस्थित किया था । 

2. एब्गाएल 59867, 09 (रत , ए 248 

3. लार्ट सेलिखररी (06 $2॥59079) ने कहा कि विवादों की गोपनीयता उस्ती सरत 
में रह सकती है जब कि उस सम्बन्ध में प्रस्ताव खुलकर आवे उतने ही खुलकर जितने कि निजी वात- 
चीत में आते दे । वातचीत करते रुमय सदस्यों को यह भय न रहना चाहिए कि मुंद्द से कोई वात 
अनुकूल अथवा असगत न निकल जावे अथवा जिसको वे भविष्य में स्वय न्याय्य न ठहरा सकें ।? 

एल्ला, एप्ाथावत॒ला यह 00700 इश्याक्राएए, ए०ण 9, 9826 223 
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पर आश्वित है । गोयनीयता (8९०७०७८ए) तथा राजनीतिक एकमतता (?००छ 
पा&शाए॥५9) दोनो के ही कारण मन्त्रिमण्डल में उत्तरदायित्व की भावना का सचार 
होता है, और क्योकि यह बहुत दिनो तक--किसी नीति सम्बन्धी निर्णय के काफी 
लम्बे अर्से तक--पता नहीं चल पाता कि किसी नीति का वास्तविक प्रणेता कौन है, 
कौन नही, श्रत यह बात ध्यान में रखने की अत्यधिक आवश्यकता है कि मन्त्रिमण्डल 
में कैसे व्यक्ति लिये जायें भ्र्यात्‌ कोई ऐसा व्यक्ति न ले लिया जाय जो इतना अविवेकी 
हो कि झपने भ्रविवेक के कारण अपने योग्य साथियो का पतन करादे |? 

प्रथम विश्व युद्ध तक सन्त्रिमण्डल की कार्यवाहियों का श्रभिलेख (००००१) नही 
रखा गया। प्रधान मन्‍्त्री के भ्रतिरिक्त और कोई मन्त्री उस बातचीत के बारे में 
कोई टिप्पणी भी नही ले सकता था । मन्त्री लोग केवल अपने विभागों को यह बताते 
थे कि उनके विभाग के सम्बन्ध में क्‍या निरंय हुए, श्रौर वह भी जब यदि उन्हें याद 
रहे गया । मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही का यह तरीका युद्धकाल में बिल्कुल अ्रनुपयुक्त 
सिद्ध हुआ झ्ौर लायड जार्ज ने सबसे पहला काम यह किया कि मन्त्रिमण्डल सचिवालय 
का सृजन किया जिसके सुपुर्द यह काम किया गया कि वह युद्ध-मन्न्रिमण्डल' की समस्त 
कार्यवाही की उचित व्यवस्था करे । १६१८ में शासन-यन्त्र-समितति (॥७८का०ए ० 
(७०ए०एणा४७ए (/०07॥॥७७) ने सिफारिश की कि “प्न्त्रिमण्डल-सचिवालय स्थायी 
रूप से रहना चाहिए जिसका काय॑ होगा कि मन्त्रिमण्डल के कार्यक्रम को ठीक-ठीक स्वरूप 
प्रदान करे, सभाझ्रो के विचारार्थ समस्त जानकारी एवं सूचना एकन्न करे, श्रौर समस्त 
निणुंयो को सम्बन्धित विभागों को प्रेषित्ञ करे” ।3 १६२२ में श्री बोनर लॉ (7 
(807७ ,09) चाहते थे कि मन्त्रिमण्डल सचिवालय भग कर दिया जाय किन्तु उस 
समय तक इस सचिवालय की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी, श्रत. निर्णाय हुआ कि 
इसको वरावर जारी रखा जाय यद्यपि इसके कत्तंज्य और अधिक स्पष्ट कर दिये गए ॥$ 

मन्मिण्डल के भ्रभिलेख (६७००/०४) भ्रत्यन्त गोपनीय होते हैं प्रौर उनकी 
ओपचारिक रिपोर्ट प्रकाशित नही की जाती ।* मन्चत्रिमण्डल की कार्यवाही का विवरण 


[ पाए 

2 श्री एस्विवय (शा 6500ए०॥॥) के शासन-काल में यह आम तौर पर होता था कि: 
किसी भी मन्त्री का निजी सचिव प्रधान मन्‍्त्री के निजी सचिव से फोन पर पूछ लिया करता था 
कि आज क्या निर्णय हुए । 


उ. 835 परष्चता8त ता उद्याया29 ए0छाढ (0फ्थ्णाला, ०00 (४6०... 
7 226, 


4 मन्त्रिमए्डल सचिवालय के निम्न कृत्त व्य हैं --(क) छापन तथा अन्य प्रलेख घुमाना 
जिनकी मन्त्रिमए्टल अथवा समितियों को आवश्यकता हो । (ख) प्रधान मन्त्री के आदेश पर मन्त्रिभण्टल का 
कार्यक्रम तेयार करना, तथा समिति के सभापति के आदेश पर मन्निमण्टल-समिति के लिये कार्य-क्रम 
तेयार करना । (ग) मन्त्रिमण्डल तथा समितियों की सभाओं की सूचना भेजना | (घे) मन्त्रिमए्टल तथा 
समितियों के निर्णयों को ण्कच्न करना तथा घुमाना और मन्त्रिमए्डल समितियों की रिपोर्ट तैयार करना 
(ड) मन्न्रिमिएडल की झआडानुसार मन्त्रिमण्टल के प्रयत्न तथा निंण॑य रसना । 

3 १६१७ तथा १६१८ में दो अपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की गई । 
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अत्यन्त गोपनीयता से रक्षित रहता है । मन्त्रिमण्डल के सचिव को भादेश मिला हुभ्ना है 
कि मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही का सक्षिप्त विवरण लिखते समय “इस बात का ध्यान 
रखा जाय कि किसने क्या विचार व्यक्त किये, इस सम्बन्ध में मौन रखा जाय और 
जहाँ तक सम्भव हो उस सक्षिप्त विवरण में केवल वे निर्णय ही लिखे जायें जो किये 
गये हो ।” सक्षिप्त विवरण तैयार करने (छे०ए/०१४०४०० ०६ #० फैपिएा४४) में 
कम से कम कर्मचारी रखे जाते हैं भर ज्यों ही प्रतिलिपि उतार ली जाय, हाथ की 
लिखी टिप्पणियाँ नष्ट कर दी जाती है । तब उन भ्रतिलिपियों को खास किस्म के 
लिफाफो में मुहरबन्द किया जाता है और उन पर सम्बन्धित मल्त्रियों या विधि 
ग्रधिकारियों ([.0४छ ०१०७७) के पते लिखे जाते हैं। इन लिफाफों को लोहे की 
तिजोडियो में सुरक्षित करके रखा जाता है भर उनको विशेष दूतो द्वारा भेजा जाता 
है । इस समस्त कार्यवाही के भ्रभिलेख की प्रतिलिपि मन्त्रिमण्डल के कार्यालय में 
मन्त्रिमण्डल के सचिव की देखभाल मे रखी जाती है ।* 


. ए8०॥65६ 50एथ्टापरारफा, 50, (व , 9 254 


अध्याय ४ 
मन्न्रिमण्डल की कार्य-प्ररगाली 
(॥४७ (2097766 ७6 ४०:४२) 


की के कार्य (प/७ा०ण्त8 ० 99 0४००७७)--१६१८ की गासन- 
यन्त्र-समित्ति (॥४०॥४००ए एस 60०ए४००पण्७ए४ (०७70७) की रिपोर्ट के अ्रनुसार, 
मन्त्रिमण्डल के निम्त तीन मुख्य कार्य हैं-- 

(१) ससद्‌ में उपस्थित की जाने वाली नीति का अन्तिम निर्धारण; 

(२) सरुद द्वारा निर्धारित नीति के भ्नुरूप राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च 
नियन्त्रण, झौर 

(३) राज्य के' विभिन्‍न विभागों के प्राधिकारों (8०४४०0०068) का निरन्तर 
'परिसीमन करना तथा उन्हें सम्बन्धित करना । 

(१) नीति-निर्धारण सम्बन्धी कार्य (0॥00ए त९छक्राणाए सिप्रा०ध्रणा8) । 
जैसा कि पहिले भी कहा जा चुका है, मन्त्रिमण्डल एक विचारशील एवं नीति-निर्धारण 
करने वाला निकाय है। यह समस्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं फर विचार 
करता है तथा उन पर निर्णय करता है । इस प्रकार मन्त्रिमण्डल के सदस्य प्रत्येक समस्या 
पर सरकारी नीति सम्बन्धी सर्वेसम्मत निर्णय करने का प्रयत्न करते हैँ । किसी समस्या 
पर चाहे उनमें ग्रापसी मतभेद हो, किन्तु ससद्‌ के समक्ष तथा ससार के समक्ष वे 
सर्वसम्मत निर्णय ही उपस्थित करते हैं । यदि कोई मन्‍्त्री मन्त्रिमण्डल के निर्णायों से 
सहमत नही है, तो वह त्याग-पत्र दे सकता है | 

जब मन्त्रिमण्डल नीति सम्बन्धी निश्चय कर लेता है, तो सम्बन्धित विभाग उसे 
क्रियान्वित करता है । इस क्रियान्विति में या तो वर्तमान वैधिक ढाँचे के अनुसार ही 
विभाग, प्रशासनिक विधि द्वारा काय॑ चला छेता है अ्रथवा संसद्‌ में विधि-परिवर्तत के 
हेतु नया विधेयक उपस्थित करना पडता है । इस प्रकार विधान, प्रशासन की दासी 
मात्र है श्रोर वेजहॉट (8982०7०४) के प्नुसार मन्त्रिमण्डल वह यन्त्र है जो कार्यपालिका 
तथा व्यवस्थापिका को जोडने वाली कडी है । मन्त्रिमण्डल ससद्‌ को किसी कार्य के लिए 
एक विशेष प्रकार से श्राज्ञा देती है ओर जब तक मन्त्रिमण्डल को लोकसभा के बहुमत 
का विश्वास प्राप्त है, तव तक निश्चय ही उसे ससद्‌ की तदर्थ स्वीकृति मिल जायगी । 
इस प्रकार मन्त्रिमण्डल, ससद्‌ को श्राज्ञा देता है श्रौर निर्धारित नीति की क्रियान्विति 
में ससद्‌ की सहायता प्राप्त करता है। 

मुख्यत यही मन्चिसण्डल के व्यवस्थापक कृत्य हैँ । किन्तु मन्त्रिमण्डल के वैधिक 
सथा प्रशासनिक कृत्यो में पूर्णा विभाजन-रेखा नहीं खीची जा सकती। जेनिग्ज 
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(7थाण्प्रा 85) लिखता है, “आधुनिक राज्य मे अधिकतर विधान-निर्माण अ्रशासनिक 
विभागों को अधिकार प्रदान करने के लिये होता है ।” इस प्रकार ससद्‌ के प्रत्येक सत्र 
से पहिले, मन्त्रिमण्डल, समस्त विधान-निर्माण सम्बन्धी कार्य-क्रम तैयार कर लेता है । 

ससद्‌ में सरकारी विधेयको (?ए७॥० ॥9॥]3) को मन्त्रिमण्डल का कोई मन्‍्त्री भ्रथवा 
मन्त्रिमण्डल की शोर से कोई श्रन्य मन्त्री ही उपस्थित करता है तथा उनका मार्य॑-दर्शन 

करता है । विधाव-निर्माण के सम्बन्ध में मन्त्रालय (80796९9) के ऊपर मन्त्रिमण्डल' 
(0४७7७) पूरी तरह छाया हुआ रहता हे क्योकि बिना मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति 

के कोई भी विधेयक उपस्थित ही नहीं किया जा सकता शौर मन्त्रिमण्डल की विधान 

निर्मातूं समिति (7.68948096 0०छाा5९० ० ४॥6 0४97०) ससद्‌ के सत्र 

आरम्भ होने से पहिले विचार करती है कि आने वाले ससदीय सत्र में कौन-कौन 

विधेयक उपस्थित किये जायेगे । सक्षेप में कहा जा सकता है कि इसमे कोई भ्ति- 

दयोक्ति नही है कि मन्त्रिमण्डल ही ससद्‌ की मत्रणा पर विधान-निर्माण करता हूँ। 

श्रॉग (088) ने मन्त्रिमण्डल के नीति-निर्धा रण सम्बन्धी कत्तंव्यो का सक्षेप में इस प्रकार 
वर्णात किया है “मन्न्रिमण्डल के मन्त्री नीति निर्धारित करते हैं, निणंय करते हैं, उन 

सभी बातो पर विधेयको के प्रारूप तैयार करते हैं जिन पर उनके विचार से नव- 

विघान-निर्माण आवश्यक है श्रौर सप्तद को फेवल भ्राज्ञा करते हैं कि वह निर्णायो पर 

आचरण करे, तथा समर्थन मे आवश्यक मत प्राप्त करके उनकी नीति को व्याव- 

हारिक स्वरूप प्रदान करे ।” 

(२) राष्ट्रीय कार्यपालिफा का सर्वोच्च नियन्त्रण (8797006 0०ग्रण्णे गण 
ह७ उ&ताणाण। ॥056०7४४०)--म न्त्रि मण्डल इस भ्र्थे में सर्वोच्च कार्यपालिका नही है 
क्योकि इसके पास कोई वेधिक अ्रधिकार नही हैं । बेधिक रूप से सम्राट्‌ ही सर्वोच्च 
कार्यपालिका है, यथपि व्यवहार में, क्राउन, वास्तविक कार्यपालिका है । किन्तु क्ाउन 
एक कल्पना है, कोई स्पष्ट सत्ता नही है । वास्तविक शक्ति, जो क्राउन के स्थान पर 
कार्य करती है, मन्त्रिमण्डल है। यह्दी मन्‍्त्रीगयण शासन के विभिन्‍न विभागों के मुखिया 
होते हैं, और वे ही ससद्‌ द्वारा स्वीकृत तथा मन्न्रिमण्डल द्वारा निर्धारित नीति को 
क्रियान्वित करते हैं। अपने विभागो के कार्य-सचालन में वे मन्त्री, चाहे वे मन्त्रिमण्डल के 
मन्त्री हो अथवा न हो, सावधानी से मन्त्रि मण्डल के श्रादेशो का पालन करते हैं तथा उसके 
द्वारा निर्धारित नीतियो तथा किये हुए निर्शयो को क्रियान्वित करते हैं। इस सम्बन्ध 
में कोई भी भूल' दलगत शासन के अनुशासन के विरुद्ध अपराध है और इसके फल- 
स्वरूप मन्त्री अपदस्थ किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, यदि मन्न्रिमण्डल चाहे तो, 
सपरिपद्‌ सम्राद्‌ (र7स्‍8-7-0०ण्ा०)) का उपाय ग्रहण कर सकता है जिसके द्वारा 
आम नीति निर्धारण का कार्य प्रिवी परिषद्‌ पर छोड दिया जाता है, जो मन्त्रिमण्डल के 
विनिशचय, परिपद्-आदेशो के रूप में निकाल देती है। इस प्रकार युद्ध की घोषणा तक की 
जा सकती है। इस प्रकार मन्विमण्डल ही सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यपालिका है, चाहे वैधानिक 
रूप में असली कार्यपालिका सम्राट है जिसकी ओर से क्राउन ही सब कुछ करता है। 
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“जिस मुख्य साधन अथवा उपाय के द्वारा राजा श्रथवा क्राउन राष्ट्रीय नीति का 
निर्धारण करता है, साथ ही यह भी देखता है कि उस नीति की क्रियान्विति ठीक-ठीक 
हो रही है भ्रथवा नही, तथा सारे विभागों के कार्य-कलापो में उसी नीति के भनुरूप 
समन्वय है झथवा नही, वह मन्त्रिमण्डल के मनन्‍्त्रीगण ही हैं ।” 

प्रत्यायुक्त अ्रथवा प्रदत्त व्यवस्थान (700०४८2४४९० 7,०8।8/४४००) की शक्ति 
ने तो मन्त्रिमण्डल के कार्यपालिका सम्बन्धी श्रधिकार और भी विस्तृत कर दिये हैं । 
ससद्‌ को अधिकार है कि वह सपरिपद्‌ सम्राद्‌ (६फाहु-9-0०णाणा) को या क्राउन 
के किसी व्यक्तिगत मन्त्री को या अन्य व्यक्तियों ग्रथवा निकायों को नियम बनाने 
अथवा व्यवस्था करने का अधिकार दे सकती है ! इसी को प्रदत्त श्रथवा प्रत्यायुक्त 
व्यवस्थापन (॥)०«22४८०१ .०279900००) का अ्रधिकार कहते हैं । आधुनिक काल में 
व्यवस्थापन का कार्य बहुत बढ गया है तथा अत्यधिक प्रावंधिक (7८००७) हो गया 
है। इसलिये ससद प्राय विधियाँ सक्षिप्त रूप में पारित करती है श्रौर यह कार्य 
मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रियों के ऊपर छोड दिया जाता है कि वे आवश्यक न्यूनताएं पूर्णो 
कर लें और उसी के श्रनुसार नियम (छेणे८४) तथा विनियम (छ०४ण७४०४७) बनालें 
जिनसे उन विधियो को क्रियान्वित किया जा सके | 

(३) मन्त्रिमण्डल का समन्वयफारोी स्वरूप (९ 08७060 88 & (00-070- 
78॥0४)--मन्त्रिमण्डल का मुख्य कार्य है शासन के विभिन्‍न विभागों का मार्ग दर्शन तथा 
उनके कार्यों में समन्वय प्राप्त करना । समस्त प्रशासन बीस या इससे अधिक विभागों 
में पूर्ण रूप से विभाजित नदी किया जा सकता । किसी एक विभाग के कार्ये का दूसरे 
विभाग के कार्यों पर प्रभाव पड सकता है श्रौर निश्चितत प्रत्येक महत्त्वपूर्ण समस्या 
का सम्बन्ध कई विभागों से होता है । किसी विदेश-नीति सम्बन्धी निरुंय का प्रभाव 
श्रवश्य ही प्रतिरक्षा विभाग तथा व्यापार नीति दोनो पर पडेगा | शिक्षा सम्बन्धी नीति 
के किसी निर्णाय का प्रभाव श्रवश्य ही स्वास्थ्य विभाग, श्रम-विभाग अथवा करारोपण 
नीति पर पड सकेता है। यदि किसी एक विभाग के निशंय से किसी दूसरे विभाग पर 
प्रभाव न भी पडता हो, तो भी वित्त विभाग पर तो निदचय ही प्रत्येक निर्णय का 
प्रभाव पडता है । मन्त्रिमण्डल, समस्त विभागों में नीति सम्बन्धी समन्वय प्राप्त करता 
है ।! “इसके द्वारा न केवल प्रशासनिक निर्णायों में एक विशिष्ट नीति सम्बन्धी विल- 
क्षण एकता झा जाती है, वल्कि वही आम निर्धारित नीति समस्त व्यवस्थापन में समन्वित 


५ 


| मन्त्रिम्डल ((8०776) की आहछा दे कि जिन प्रस्तावों का प्रभाव अन्य विभागों 
पर पता हो उनको मन्न्रिमण्डल के सम्मुख उस समय तक प्रस्तुत न किया जाय जब तक कि सम्बन्धित 
विभागों से सरकारी स्तर पर उक्त सम्बन्ध में विचार-विनिमय न किया गया हो, ओर जहां तक सम्भव 
हो, सम्बन्धित मन्त्री के साथ क्चार कर लिया जाय । जव कमी विभागों के द्वितों में इस प्रकार सघर्प 
उत्पन्न हो जाता हे, तो ऐसे विवादगस्त प्रस्ताव उस समय तक मन्न्रिमण्डल के समच उपस्थित नहीं किये 
जाने चाहिएँ जब तक कि समभाते की सारी कोशिशें न कर ली गई हो । 8९७ (१४७०९ 00एथा 
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दिखाई पडने लगती है ।” अन्तविभागीय सम्बन्धों में सव विभाग इस वात का प्रयत्न 
करते हैं कि उनमें कम से कम मतभेद हो और वे यथासम्भव एकमतता प्राप्त करने 
का प्रयत्न करते हैं । यदि विभागो के मतभेद इतने तीत्न हो जायें कि सुलफ्रानें में कठि- 
नाई हो, तो प्रधान मन्त्री मध्यस्थ वतकर समभौता कराता है । यदि किसी भी स्थिति 
में समझौता नहीं हो पाता तो अन्त में उस विवाद की अपील मन्त्रिमण्डल में की 
जाती है । 

किन्तु मन्त्रिमण्डल, इतने वडे सभी काम अपने ही ऊपर नही ले सकता | परम्परा 
के अनुसार मन्त्रिमण्डल सामान्य शासन-कारी निकाय है। यह प्राय' एक सप्ताह में दो 
बार समवेत होता है, वह भी दो-दो घण्टे के लिये | इसके अभ्रतिरिक्‍्त मन्त्रिमण्डल मे इतने 
सदस्य होते हैं कि कोई प्रभावी निर्णय करना कठिन हो जाता है । मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियो 
में अधिकतर विभागों के अध्यक्ष होते है, और उन्हे विभागीय कार्यो से ही फुतत नही 
मिल पाती इसलिये मन्त्रिमण्डल “न तो चाहता है कि शासन की समस्त कार्यवाहियो का 
स्वय ही वियन्त्रण करे न वह, यदि चाहे तो भी, कर ही सकता है” । इसका फल 
यह हुमा है कि मन्विमण्डल की समितियों का विकास हुआ है जो न केवल व्यवस्थापन 
का कार्य करती हैं वल्कि अन्तविभागीय मामलो में भी एकरूपता लाती हैं तथा सभी 
विभांगो के समस्त क्लिया-कलाप, शासन की सामान्य नीति के अनुरूप चलाती हैं । 

मन्त्रिमण्डल की समितियाँ (0७७०९ 0०एणा५६९९७) दो कार्य करती हैं ॥ 
प्रयमत वे उन मामलो पर विचार करती हैं तथा रिपोर्ट करती हैँ जो कि मन्न्रिमण्डल 
के समक्ष विचाराथ्ं उपस्थित होने को होते हैं। इस समय सम्बन्धित मामले के हर 

पहलू पर खूब सोच-विचार किया जाता है और फिर कुछ सवं-सम्मत निर्णय कर 

लिया जाता है। द्वितीयत , कम महत्त्व के प्रश्नो पर समितियाँ केवल उन्ही अधिकारो 
का प्रयोग करती हैं जो तदर्थ मन्त्रिमण्डल उन्हे प्रदान करता है और तदनुसार वे निर्णाय 
करती हैं। यदि यह कार्य समितियाँ न करती तो इसमें मन्त्रिमण्डल का काफी समय 
व्यू व्यय होता । इसके अतिरिक्त, मन्त्रिमण्डल की श्रपेक्षा समिति स्देव छोडी होती 
है और इसके सदस्य ऐसे मन्‍्त्री भी हो सकते हैं जो मन्न्रिम०्डल के मन्त्री न हो। कभी- 
कभी सतदीय सचिव (एउगीश्य्पधाए 8९८८०८००१९३) भी इसकी सदस्यता प्राप्त कर 
सकते हैं । यह भी देखा गया है कि स्थायी सिविल सर्विस के उच्च अधिकारी भी इन 
समितियों में उपस्थित होते हैं और वहाँ के अपने मन्त्रियो को सहायता प्रदान करते 
हैं। मन्त्रिमण्डल की कुछ ऐसी भी समितियाँ (0७७४०४ (0०7्रआ/०९३) होती हैं 
जिनक्ना विशेप राजनीत्तिक महत्त्व नही होता और उनमें सिविल सविस के अधिकारी 
भी पूर्ण अधिकारी सदस्य वना दिये जाते हैँ, और वहाँ वे वरावरी के दर्जे से बोल 
सकते हैं । “किन्तु, सामान्यत नीति के सम्बन्ध में मन्त्रियों का ही उत्तरदायित्व रहता 
है, भौर सिविल सर्विस के अ्रधिकारी धाय- तभी बोलते हैं जब उनसे मन्त्रणा माँगी 
जाती है ४ 

उपयु क्त कार्यो के अतिरिक्त दो कार्य और हैं--- 
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(४) मन्त्रिमण्डल ही राज्य के समस्त व्यय के लिये उत्तरदायी है औ्नौर उंस समस्त 
व्यय की पूर्ति के लिये वित्त जुटाना उसी का काम है। इसमे सनन्‍्देह नहीं कि वाधिक 
भ्रायव्ययक (8008०) उपस्थित करना तथा उस पर निशांय करना मन्त्रिमण्डल का 

, कार्य नही है । किन्तु आयव्ययक (8008७) का अत्यधिक राजनीतिक मदृत्त्व है, 
इसलिये यह मामला सदैव मन्त्रिमण्डल के सम्मुख झाता है श्रौर वित्तमन्त्री (॥ा०णी०० 
०१ $06 #डणा०पुण७०) अपने लोकसभा के श्रायव्ययक सम्बन्धी भापण से कुछ दिन 
पूर्व मन्त्रिमण्डल को कुछ मौखिक जानकारी इस सम्बन्ध में कराता है ।! इस शभनोखे 
व्यवहार का कारण यह है कि आयव्ययक (छप089) के सम्बन्ध में गोपनीयता 
(8९०/७०ए) की अत्यधिक श्रावश्यकता है। किन्तु यदि मन्त्रिमण्डल चाहे तो आयव्ययक 
के बारे में कुछ भ्रधिक समय पूर्व भी जानकारी माँग सकता है और उस पर मन्निमण्डल' 
“में विशद रूप से विचार-विनिमय भी किया जा सकता है ॥? श्रायव्ययक के आगरणनो 
(780778/८8) के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल को पूर्ण अधिकार है ।१ करारोपण के नये 
प्रस्तावों के सम्बन्ध में यदि करारो।ण की नीति में आमूल परिवत्तंन कर दिये गये हैं 
तो उन पर मन्त्रिमण्डल में विशदता से विचार करना होगा, उसके वाद ही झ्रायव्ययक 
(8०१2०४) ससद्‌ में उपस्थित किया जायगा । १६३७ में विस्टन चचिल (ज्ञा्ना8/00 
छाफकाए) ने कहा था, “यद्यपि आर्थिक नीति के सामान्य श्रभिन्‍न्यास (0छाक्को 
[89००७) पर वित्तमन्त्री (0॥07०श८०४ ० ४४० ए>णा०धु०७०) का पूर्ण श्रधिकार है 
झभौर वित्तमन्त्री को मन्त्रिमण्डल के समक्ष श्रायव्ययक अन्तिम रूप में ही रखना चाहिये 
किन्तु नये राज्य-करो के सम्बन्ध में सदेव से एक विशेष तरीका रहा है श्रौर रहना 
“भी चाहिये, “मेरे विचार से यदि कोई वित्त मन्त्री आ्रायव्ययक के सस॒द्‌ में उपस्थित 
किये जाने के दो-चार दिन पहिले ही उसे मन्त्रिमण्डल में उपस्थित करे श्रौर यदि उस 
आयब्ययक में नये करारोपण सम्बन्धी प्रस्ताव हो जिन पर पहिले विचार नही किया 
-गया, तो यह कार्य मेरे विचार से प्रचलित प्रथा के विपरीत होगा ।” इसके अतिरिवत, 
ससद्‌ में झ्रायव्ययक (8708७) उपस्थित किये जाने के बाद भी मन्त्रिमण्डल उसमें सुधार 
कर सकता हैं। पुनइच, मन्त्रिमण्डल ग्रायव्ययक को पूर्ण रूप से श्रस्वीकृत भी कर सकता 
है यदि इस सम्वन्ध में ससद्‌ की ऐसी इच्छा है अथवा सर्वंसाधारण झायबव्ययक से 
'ग्रसन्तुष्ट्‌ू*ही, यद्यपि इसक्रे कारण वित्तमन्त्री का त्याग-पत्र भ्रवश्य भरा सकता है। 

(५) सामान्यत सभी नियुक्ितियाँ मन्त्रिमण्डल नही करता। किन्तु राज्य की ओर 





4 प्राय चार या पाँच दिन का समय दिया जाता दे । 
2 १८६७ में मन्त्रिमण्डल ने ग्लंट्म्ट्न (50]80$0076) के आयबव्ययक (7002८) सम्बन्धी 
आंकड़े वजट के ससद्‌ में उपस्थित होने को तिथि से १ महीने पूर्व माग लिये । क्योंकि वित्तीय वष 
चालू था, अत ग्लेंड्स्टन सहमत नहीं हुआ किन्तु उसने एक सप्ताह पूर्व आयव्ययक दिखा दिया | 

3 आयव्ययक (0ए006]6) के आगणनों (८४४४९) के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल की 
अखीऊति के कारण रेन्टल्फ चर्चिल ([.,070 ७॥08]9॥ ()9णा०८४॥) ने १८६६ में त्याग-पत्र 
दे दिया तथा उलैड्स्टन (0]9050076) ने १८६४ में त्याग-पत्र दे दिया था । 
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से विभिन्‍न देश भौर विदेशों में होने वाली महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ करना मन्त्रिमण्डल 
का उत्तरदायित्व है। शाही परिवार के किसी व्यविंत की गवरन (-जनरल के पद पर 
नियुक्तित सदैव मन्त्रिमण्डल ही करता है। इसी प्रकार कुछ अन्य महत्त्वपूर्णो पदों पर 
भी, जैसे राजकीय कोप का सचिव (8007७४छए ४० घे॥० 7५९७४४:४), मुख्य तियोजन- 
प्राधिकारी (0धा् ?87्रगगाड़ 08०७) की मसन्त्रिमण्डल से पूछकर ह्ठी नियुक्तियाँ 
की जाती हैं । « 


मन्त्रिमएरडल का अधिनायकत्व 
४... [[5%0०षो।ए ० ४४० (७४०१776४) 


रैम्जे म्योर (छछ्ा509 हप्पाए) का कथन है कि “जो निकाय इतना दावित- 
शाली है वह सिद्धान्त रूप में अ्रवश्य ही सवंशक्तिमान्‌ है चाहे व्यवहारत. वहू अपनी 
स्वंशवितमत्ता को प्रयुक्त करने में समर्थ न हो । जब कभी मन्त्रिमण्डल को ससद्‌ के पूर्णो 
बहुमत का विश्वास होता है, तब तो मन्त्रिमण्डल अधिनायक की तरह व्यवहार करता 
है, हाँ, बाहरी दिखावे के कारण वह किसी हद तक मर्यादित रहता है। झाजकल 
का यह अ्रधिनायकत्व दो पीढ़ी पहिले की श्रपेक्षा कही अझ्धिक कठोर है” |? कोई 
सरकार, जिम्का लोकसभा में वास्तविक बहुमत है, निश्चिन्त रहती है कि जब तक 
ससद्‌ रहेगी, तब तक वह भी सत्तारूढ रहेगी। शासन की शक्ति का, यह एक 
प्रकार से यन्त्रवत स्रोत है श्लौर इसके बल पर मन्त्री लोग जो चाहें प्रस्ताव करते हैं 
और उन प्रस्तावों पर मनमाने ढंग से निर्णय कर डालते हैं। वास्तव में शासन के 
हाथ मे वे साधन हैं जिनके बल पर वह श्रपना बहुमत बनाये रख सकता है। दलगत 
प्रनुशासन की बढ़ती हुई कठोरता तथा सचेतक (५४७7७) के सघटन की कार्यक्षमता 
के कारण सभी सदस्य झपने दल का अघे होकर समर्थत करते हैं । इस दिशा में मन्सत्रि- 
मण्डल के पास सबसे प्रभावकारी असम है “सदन को भग करने की शक्ति” । जैनिंग्ज़ 
(7००ए्ाग83) कहता है कि “सदन को भग करते की शक्ति” ससद्‌ के सदस्यों के सर 
पर वडी लाठी की तरह तनी रहती हे ।” कोई भी सदस्य नये चुनाव का रूमट 
मोल लेना नही चाहता । इसमें समय झौर घन दोनो की श्रावश्यकता होती है और 
चुनाव के बाद यह निश्चित नहीं होता कि वह सफल हो ही जायगा । इसलिये सभी 
सदस्य सचेतक (७४77) की आज्ञा का पालन करते हैं और जब तक शासन के सभी 
समर्थक सदस्थ सचेतक (९४४७) की झञाज्ञा-पालन करते रहते हैं, तब त्तक मन्न्रिमण्डल 
सर्वोच्च सत्ता धारण किये रहता है। 

वहुमत द्वारा उत्साहित तथा शवित के नशे में, कोई शासन लोकसभा में 
इस प्रकार के निर्णय भी करा सकता है जो देश के लिये हानिकर सिद्ध हो। यह भी 
हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल अपने उन सब वायदो को भूल जाय श्रथवा उन वायदो 
के विरुद्ध कार्य करे जो उसने भ्राम चुनाव के समय किये ये। ऐसा १६३८ मे हो भी 


है 
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चुका है । १६३५ में अनुदार दल (0075श"एशघााए० रक्षक) का लोकसभा में भारी 
बहुमत था । इस विजय के लिये श्रनुदार दल ने प्रतिज्ञा की थी कि वह राष्ट्रसघ 
(7.०४४८० ०६ ४७७०४) के प्रति वफादार रहेगा श्लौर इटली द्वारा एबीसीनिया 
(4०587) के प्रति किये गये श्रत्याचारों की भत्संना करेगा । किन्तु भ्राने वाले वर्षों 
में शासन की नीति राष्ट्रसघ के सिद्धान्तो के सर्वेया विरुद्ध रही भौर अनुदार दल ने 
जो वायदे श्राम चुनाव के समय किये थे वह उनको भी भूल गया । 

जहाँ शासन एक वार सत्तारूढ हुआ कि उसके ऊपर ससद्‌ के कोई श्रकुश 
नहीं रहते सिवाय कतिपय उन स्थायी आज्ञाओ के जिनके द्वारा लोकसभा का कार्य 
चलता है। ये स्थायी शाज्ञायें (8६88तए8 ०7१७४) किसी भी हालत में परिनियम 
अथवा सविधियाँ (8/807८४४) नहीं हैं। इनको केवल लोकसभा ही बहुमत के 
प्रस्तावों पर पास कर देती है । भ्रत कोई भी शासन, जब तक कि उसकी पीठ पर 
लोकसभा के बहुमत का हाथ है, इन अ्रस्थायी श्राज्ञाओ में अपनी इच्छानुसार 
परिवत्तंन भी कर सकता है यदि ऐसा करने से उसके कुछ प्रस्ताव आसानी से पास हो 
सकते हैं । १६९४४५-५० के श्रमिक दल के शासन-काल में इस बात का बहुत भय था। 
शासन प्रतिज्ञाबद्ध था कि राष्ट्रीयकरण किया जायगा, भ्रत इस दिशा में ससद्‌ में 
जी-तोड प्रयत्न किया गया। लोकसभा में जब परिवहन विधेयक ('फ़/890र्फ 
कऋा॥) तथा नगर एवं काउण्टी नियोजन विधेयक (]'0७7॥ ४70 00प70ए ?]80श॥ए४ 
छा!) पर स्थायी समिति (8६घ0078 (0०७ण्ा७०७७ ) में तथा अगले विधेयक 
प्रक्रम में विचार हो रहा था तो शासन ने बीच ही में गिलोटीन प्रत्तिबन्‍्ध 
(6७ण०४४०) लगाकर वाद-विवाद शीघ्र ही समाप्त करा दिया । लोकसभा के 
इतिहास में यह पहिला श्रवसर था कि स्थायी समिति की कायंवाही में किसी विधेयक 
के ऊपर इतनी कडी कार्य-प्रणाली श्रपनायी गई हो । गिलोटीन (७घ्ाग०७४०) के 
फलस्वरूप परिवहन के विधेयक की ३७ घाराश्रो (08प08६४) तथा ७ अनुसू चियो 
(80४०१४७४) पर स्थायी समिति मे विचार ही नहीं किया गया, झोर इसके अति- 
रिक्त और भी बहुत से विधेयकों पर गिलोटीन (6ए्रात099०) उपाय द्वारा विचार 
रोक दिया गया। नगर एवं काउण्टी नियोजन विधेयक (0७७ 800 (000 
ए]छा708 झा!) के सम्बन्ध में भी लगभग ५० घाराशों तथा ६ अनुसूचियो पर 
स्थायी समिति में विचार नही किया गया। प्रतिवेदन स्तर (॥8७७०४ 50926) 
में पुत गिलोटीन की नीति झ्पनायी गई ४7 इस प्रसग में प्रो०ण कीय (2706 ह०छा) 
ने कहा है, “जिस शासन की पीठ पर विशाल बहुमत का हाथ है, वह मनमान्ता 
व्यवस्थापन कर सकता है, इस सम्बन्ध में यदि कोई श्रकुश उसके ऊपर है, तो वह 
उसी की श्रच्छी विवेक-बुद्धि है श्रववा उसका वाद-विवाद सम्बन्धी उन प्रचलित 
नियमो के प्रति आदर है जिन पर सदैव ही सभी दलों ने भाचरण किया है” ।* 


3. वाह छातवपाओ एगणापयश 59569, 09. (हत , ० 248 
2. वह छताशी (३8०४७ 398०7, 00 (06., 0- 249. 
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किन्तु इसका यह भ्रमिप्राय नही है और जैनिग्ज का यह कथन सत्य भी नहीं 
है कि “जिस शासन की पीठ पर प्रवल बहुमत का हाथ है, वह अल्पकाल के लिये 
अ्रधिनायकवाद स्थापित कर लेता है ।”! लोकसभा ऐसा स्‍थान नही है जहाँ विजेता 
दल, हारे हुए दल पर असयमित अधिकार प्रदर्शित करे, अभ्रथवा निर्बंल राजनीतिक 
अल्पमत दल के ऊपर शासन करे। विजेता दल को बाहरी प्रभावों का भी ध्यान 
रखना ही पडता है। ससदीय शासन-प्रणाली में ससदीय सहनशीलता शअनिवाय है । 
अल्पमत दल मानता है कि बहुमत दल शासक बनेगा, साथ ही बहुमत दल मानता 
है कि भ्रल्पमत्त का कार्य श्रालोचना करना है। निस्सन्देह स्थायी आ्रादेश यही हैं कि 
बहुमत दल की इच्छा ही चलेगी । किन्तु इन श्रादेशो से सरकार की स्थिति का सही- 
सही मूल्याकन नहीं हो सकता । इन आदेशो की न्यूनता को सदन की प्रथायें तथा 
अभिसमय पूर्ण करते हैं। सदन की प्रथाये ये हैं कि “बहुमत दल वाद-विवाद के उन 
समस्त नियमो का पालन करता चले जिन पर सभी दल पीढियों से चलते आा रहे 
हैं ।” प्रारम्भ में इन प्रथाओं का जन्म इस कारण हुआ कि सदन के सभी सदस्यों के 
श्रधिकार सुरक्षित रहे भ्ोर श्राज भी ये प्रथायें प्राइवेट सदस्य अर्थात्‌ सम्राद के 
विरोधी दल की रक्षा के लिये हैं । 

सदन की प्रचलित प्रथायें काफी हृद तक बहुमत के शासन की कठिनाइयों को 
दूर कर देती हैं । उदाहरण के तौर पर प्राइवेट सदस्य के शासन से सर्वंस्ताधारण के 
हित में प्रइन पूछने के भ्रधिकार से सम्बन्धित स्थायी आदेश को ले लीजिये, जिसके 
द्वारा कि वह प्रशासन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सके । किन्तु इस सम्बन्ध 
में प्रथा, स्थायी श्रादेश से भी भ्रधिक महत्त्व रखती है | समद्‌ विरोधी दल को समय 
देती है कि वह शासन के कायें की आलोचना कर सके । जिन विभिन्‍न स्तरो श्रथवा 
प्रक्रमो (85७2०४) में से होकर, सदन मे विधेयक ग्रुजरता है--जिस प्रकार प्रथम 
वाचन, द्वितीय वाचन, समिति प्रक्रम तथा रिपोर्ट प्रक्रर शौर श्रन्तिम तृतीय वाचन--- 
ये सब स्तर या प्रक़्म इसी बात को ध्यान में रखकर स्थापित किये गये हैं । प्रदाय 
भ्रथवा सम्भरण समिति (007४70०० ० 8099) में विरोधी दल ही वाद-विवाद 
का विषय निड्चितत करता है। सदन की कार्यवाही मे विभिन्‍्त स्तरों श्रथवा प्रक्नमो 
(802268) पर कितना-कितना समय व्यय किया जाय, इसका निर्ांय प्राय स्पीकर 
की कुर्सी के पीछे किया जाता है, अथवा साधारण प्रणालियो द्वारा, जैसे शासन-दल 
तथा विरोधी दल के सचेतक् (ज्लप्नाए8) अपने-अपने नेताओं से पूछकर भरीतिक रूप 
से बातचीत के द्वारा निरचय करें कि विभिन्‍न प्रक्रपो पर कितना-कितना समय व्यय 
किया जायगा । वे यह भी निरचय कर लेते हैं कि किन-किन विषयो पर वाद-विवाद 
होगा, किन-किन विपयों पर जानकारी दी जायगी तथा विरोधी दल किस क्रम से 
आक्रमण करेगा । 

सम्राट की सरकार के बाद दूसरा महत्त्वपूर्णा दर्जा सञ्लाट के विरोधी दल का 
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होता है । विरोधी दल का ककत्तंव्य है विरोध करना । यह शासन के ऊपर तथा 
व्यक्तिगत मन्त्रियों के ऊपर भ्राक्षेप करता है। ससदीय शासन-प्रणाली में विरोधी 
दल द्वारा शासन के ऊपर प्रयल्वपूर्णा आक्षेप करते रहने से दोपपूर्ण प्रशासन तथा 
अष्टाचार के ऊपर बहुत कुछ अकुश वना रहता है । इसके द्वारा, व्यक्तिगत श्रन्याय 
भी रोका जा सकता है | शासन भी अपने कतंव्य को समझता है कि उसे न्यायपूर्वक 
शासन करना चाहिये भ्ौर झ्नालोचना की प्रतिक्रियास्वरूप विरोधी दल को दवाना 
नही चाहिये, बल्कि समझदारी तथा तक से काम लेना चाहिए जिससे कि निर्वाचक- 
गण (॥0००४७००७४०) , की स्वीक्ृति प्राप्त हो सके । यदि कोई सरकार सदन की परम्पराश्रो 
का आदर नही करती, अथवा विरोधी दल की अ्रवहेलना करती है, तो इससे वह 
स्वय खतरे में पड सकती है। सम्राट का विरोधी दल कभी न कमी सरकार का 
भी निर्माण कर सकता है । शासन की कमियो से विरोधी दल को थाक्षेप करने के 
उपयुक्त अवसर मिलते हैं और उन कमियो के आधार पर विरोधीगण जनमत का 
घ्यान अपनी ओर भ्ाकपित करते हैं । “सदन ही विरोधी दल का मजू्च (?[&6007) 
है, समाचारपत्र ही उसके ध्वनिविस्तारक यन्त्र (४:०००ए॥०7०७) है, तथा समस्त 
जनता ही उसकी श्रोता-मण्डली है।” जिस शासन की पीठ पर जनता का अनुमोदन 
नहीं रहता, उसका वहुमत (४७]०४॥७) नष्ट हो जाता है, शोर जब बहुमत नहीं 
रहेगा तो शासन भी नही रहेगा । 
कोई शासन अपने साथियों की प्रतिक्रिया की भी अ्वहेलना नहीं कर सकता | 
यह सत्य है कि कोई व्यक्ति ससद्‌ का सदस्य केवल' अपने दल की सहायता से ही 
बन सकता है ओर उसका राजनीतिक जीवन वहुत कुछ इस वात पर निर्भर है कि 
वह धपने दल की कहाँ तक सहायता करता है । किन्तु इसका यह भश्रर्थ नही है कि 
वह पूर्रांतया श्रधीन है श्रथवा उसके ऊपर श्रपने दल के नेताओं के श्रतिरिक्त और 
किय्ी का प्रभाव पड ही नहीं सकता। उसका अपने निर्वाचन-क्षेत्र (0०98६ए९००७) 
से निरन्तर सम्पर्क बना रहता है श्रौर वह जनमत किस शोर जः रहा है इसका सेव 
ध्यान से अध्ययन करता रहता है । यदि उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि शासन 
श्रप्रिय होता जा रहा है तो वह शोर मचाने लगता है अन्यथा इससे उसको निर्वाचन- 
क्षेत्र से मिलने वाले मत कम हो जायेंगे । इसके ग्रतिरिक्त स्वय दल में भी कुछ निहित 
स्वार्थ वाले वर्ग होते हैं । ये वर्ग सदैव शासन की प्रत्येक गतिविधि पर निगाह रखते 
हैं भौर जहाँ उनके व्यक्तिगत हित टकराते हैं, वही वे शोर मचाने लगते हैं । “इस 
प्रकार शासन के कार्य ऐसी पृष्ठभूमि में संचालित होते हैं जिन पर सर्देव बाहरी 
प्रभाव पडते रहते हैं, यहाँ तक कि ये प्रभाव सदन के लॉवी क्षेत्रों में भी पड़ते रहते 
है; भ्रौर सचेतको (शफ्काए53) का यह कत्तंव्य है कि वे शासन को बताते रहे कि 
देश में श्रथवा सदन में जनमत किस दिशा में जा रहा है। यदि निर्वाचन-क्षेत्रों में 
(९०7४धरांप्र७7०६४), अथवा अपने दल के निहित-स्वार्थ वाले वर्गों में भगवा पर्याप्त 
संख्या में पीछे वेठने वाले के निष्क्रिय सदस्यों (88०:-७७क००७) में अशान्ति 
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किन्तु इसका यह प्रभिप्राय नही है और जैनिग्ज़ का यह कथन सत्य मी नहीं 
है कि “जिस शासन की पीठ पर प्रबल बहुमत का हाथ है, वह श्रल्पकाल के लिये 
ग्रधितायकवाद स्थापित कर लेता है ।”7 लोकसभा ऐसा स्थान नही है जहाँ विजेता 
दल, हारे हुए दल पर अ्रसयमित अ्रधिकार प्रदर्शित करे, अथवा निर्बल राजनीतिक 
झल्पमत दल कै ऊपर ज्ासन करे। विजेता दल को बाहरी प्रभावों का भी ध्यान 
रखना ही पडता है। ससदीय शासन-प्रणाली मे ससदीय सहनशीलता श्रनिवायं है । 
अ्रल्ममत दल मानता है कि बहुमत दल शासक बनेगा, साथ ही बहुमत दल मानता 
है कि अल्पमत का कार्य श्रालोचना करना है। निस्‍्सन्देह स्थायी आदेश यही हैं कि 
बहुमत दल की इच्छा ही चलेगी । किन्तु इन भादेशो से सरकार की स्थिति का सही- 
सही मूल्याकन नहीं हो सकता । इन आदेशो की न्यूनता को सदन की प्रथायें तथा 
अभिसमय पूर्ण करते हैं। सदन की प्रथायें ये हैं कि “बहुमत दल वाद-विवाद के उन 
समस्त नियमों का पालन करता चले जिन पर सभी दल पीढियो से चलते आ रहे 
हैं ।” प्रारम्भ में इन प्रथाओ्रे का जन्म इस कारण हुझ्ना कि सदन के सभी सदस्यों के 
भ्रधिकार सुरक्षित रहे श्रौर श्राज भी ये प्रथायें प्राइवेट सदस्य श्र्थात्‌ सम्राद के 
विरोधी दल की रक्षा के लिये हैं । 

सदन की प्रचलित प्रथायें काफी ह॒द तक बहुमत के शासन की कठिनाइयो को 
दूर कर देती हैं । उदाहरण के तौर पर प्राइवेट सदस्य के शासन से सवंसाधारण के 
हित में प्रश्त पूछने के श्रधिकार से सम्बन्धित स्थायी श्रादेश को ले लीजिये, जिसके 
द्वारा कि वह प्रशासन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सके । किन्तु इस सम्बन्ध 
में प्रथा, स्थायी आदेश से भी श्रधिक महत्त्व रखती है । ससद्‌ विरोधी दल को समय 
देती है कि वह शासन के कार्य की आलोचना कर सके । जिन विभिन्‍न स्तरों श्रथवा 
प्रक्रमो (5588०8) में से होकर, सदन में विधेयक ग्रुजरता है--जिस प्रकार प्रथम 
वाचन, द्वितीय वाचन, समिति प्रक्रम तथा रिपोर्ट प्रक्रः और अन्तिम तृतीय वाचन--- 
ये सब स्तर या प्रक्रम इसी वात को ध्यान में रखकर स्थापित किये गये हैं। प्रदाय 
श्रथवा सम्भरण समिति (0०:४776४७७ ०६ $०9ए%) में विरोधी दल ही वाद-विवाद 
का विपय निश्चित करता है। सदन की कार्यवाद्दी में विभिन्‍न स्तरो अ्रथवा प्रक्रमो 
(8॥926७) पर कित्तना-कितना समय व्यय किया जाय, इसका निर्शाय प्राय स्पीकर 
की कुर्सी के पीछे किया जाता है, श्रथवा साधारण प्रणालियों द्वारा, जैसे शासन-दल 
तथा विरोधी दल के सचेतक (फ़्ाए8) अपने-भ्रपने नेताओं से पुछकर भरीतिक रूप 
से बातचीत के द्वारा निश्चय करें कि विभिन्‍न प्रक्रमों पर कितना-कितना समय व्यय 
किया जायगा । वे यह भी निश्चय कर लेते हैं कि किन-कित विपयो पर वाद-विवाद 
होगा, किन-किन विषयो पर जानकारी दी जायगी तथा विरोधी दल किस क्रम से 
आक्रमण करेगा । 

सम्राट्‌ की सरकार के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण दर्जा सम्राट के विरोधी दल का 
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होता है । विरोधी दल का कत्तंव्य है विरोध करना। यह शासन के ऊपर तथा 
व्यक्तिगत मन्त्रियो के ऊपर झाक्षेप करता है। ससदीय श्ासन-प्रणाली में विरोधी 
दल हारा शासन के ऊपर प्रयत्नपूर्ण झाक्षेप करते रहने से दोपपूर्ण प्रशासन तथा 
अ्रष्टाचार के ऊपर बहुत कुछ श्रकुश वना रहता है। इसके द्वारा, व्यक्तिगत अन्याय 
भी रोका जा सकता है । शासन भी अपने कतंव्य को समझता है कि उसे न्यायपूर्वेक 
शासन करना चाहिये और आलोचना की प्रतिक्रियास्वरूप विरोधी दल को दवाना 
नही चाहिये, वल्कि समझदारी तथा तक से काम लेना चाहिए जिससे कि निर्वाचक- 
गण (77००४०7४०), की स्वीकृति प्राप्त हो सके । यदि कोई सरकार सदन की परम्पराओ 
का श्रादर नही करती, अथवा विरोधी दल को अवहेलना करती है, तो इससे वह 
स्वय खतरे में पड सकती है! सम्राट का विरोधी दल कभी न कभी सरकार का 
भी निर्माण कर सकता है! शासन की कमियों से विरोधी दल को आक्षेप करने के 
उपयुक्त भ्रवसर मिलते हैं और उन कमियो के आधार पर विरोधीगण जनमत का 
घ्यान श्रपनी ओर झाकपित करते हैं । “सदन ही विरोधी दल का मज्त्च (?]&ण:४) 
है, समाचारपत्र ही उसके घ्वनिविस्तारक यन्त्र (ै।%0०77॥०7०४) हैं, तथा समस्त 
जनता ही उसकी श्रोता-मण्डली है ।” जिस शासन की पीठ पर॒ जनता का अनुमोदन 
नही रहता, उसका बहुमत (9७]०७८5) नष्ट हो जाता है, श्लौर जब बहुमत नही 
रहेगा तो शासन भी नही रहेगा । 
कोई शासन अपने साथियो की प्रतिक्रिया की भी अवहेलना नहीं कर सकता । 
यह सत्य है कि कोई व्यक्ति ससद्‌ का सदस्य केवल अपने दल की सहायता से ही 
वन सकता है और उसका राजनीतिक जीवन वहुत कुछ इस वात पर निर्भर है कि 
वह श्रपने दल की कहाँ तक सहायता करता है । किन्तु इसका यह श्र नही है कि 
वह पूर्णातया श्रधीन है श्रथवा उसके ऊपर अपने दल के नेताओ्रो के श्रतिरिक्त और 
किग्ली का प्रभाव पड ही नहीं सकता। उसका अपने नतिर्वाचन-क्षेत्र ((४४४४प्रथा०ए) 
से निरन्तर सम्पर्क बना रहता है श्रौर वह जनमत किस ओर जा रहा है इसका स्देव 
घ्यान से श्रष्ययन करता रहता है | यदि उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि शासन 
अप्नरिय होता जा रहा है तो वह शोर मचाने लगता है अन्यथा इससे उसको निर्वाचन- 
क्षेत्र से मिलने वाले मत कम हो जायेंगे | इसके भ्रतिरिक्त स्वय दल में भी कुछ निहित 
स्वार्थ वाले वर्ग होते हैं । ये वर्ग सदेव श्ञासन की प्रत्येक गतिविधि पर निगाह रखते 
हैँ और जहाँ उनके व्यक्तिगत हित टकराते है, वही वे शोर मचाने लगते हैं । “इस 
प्रकार शासन के कार्य ऐसी एप्ठभूमि में संचालित होते हैँ जिन पर सर्देव वाहरी 
प्रभाव पडते रहते हैं, यहाँ तक कि ये प्रभाव सदन के लॉबी क्षेत्रों में भी पडते रहते 
हैं; भर सचेतको (फ़ाए3) का यह कत्तंव्य है कि वे शासन को बताते रहे कि 
देश में अथवा सदन में जनमत किस दिशा में जा रहा है। यदि निर्वाचन-क्षेत्रो में 
(0०8्राए्र०्०८४), श्रथवा अपने दल के निहित-स्वार्थ वाले वर्गों में श्रथवा पर्याप्त 
संख्या में पीछे वेठने वाले के निष्क्रिय सदस्यों (8»०८७९००णा०/७) में अशान्ति 
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पाई जाती है तो इसके फलस्वरूप शासन के कार्यों, उपायो तथा प्रस्तावों में परिवर्तन 
कर दिये जते हैं ।” यदि किप्ती शासन पर ये प्रभाव काम नही करते तथा यदि इन 
प्रभावों के फलस्वरूप वह शासन अपना मार्ग नहीं बदलता, तो वह न तो प्रजा का 
शासन है, न प्रजा के द्वारा शासन है । 

इसलिये मन्त्रिमण्डल ही, बहुमत के विचारो का सर्वोच्च व्याख्याता है, भौर यह 
बहुमत तथा श्रल्पमत सभी पर समान रूप से शासन करता है । किन्तु वह जनमत की 
अवहेलना नही कर सकता । श्रन्तिम शक्ति प्रजा के हाथो में है, श्रौर मन्त्रिमण्डल को 
याद रखना चाहिए कि भविष्य में श्रपने कारतामो का हिसाब किसको चुकाना होगा, 
तथा किसने उसको श्ासन-सत्ता से विभूषित किया था। सन्‌ १६३४ में अशान्ति- 
उत्तेजक विधेयक (]706७.77०7॥ 00 )8थगी००४०४ ठग्री) की कतिपय घाराओो के 
विरुद्ध काफी कोलाहल हुआ । राष्ट्रीय सरकार की पीठ पर असाधारण बहुमत्त था 
और विधेयक पास भी हो गया “किन्तु जिस रूप में वह विधेयक प्रस्तुत किया गया 
था उससे कही ग्रधिक परिवत्तित स्त्ररूप में वह पास किया गया ।” यह परिवत्तंन 
जनमत ने ही किया । दिसम्बर १६३४ में, इटली-इथियोपिया के झगड़े के निपटारे 
के लिए इगलैण्ड तथा फ्राम ने जो प्रस्ताव उपस्थित किये, उनके विरुद्ध इतना प्रबल 
कोलाहल मचा कि मन्त्रिमण्डल को अपने निर्णय पर पुनविचार करना पडा । मन्त्रिमण्डल' 
ने सोचा कि “इतने महत्त्वपुर्णा प्रश्न पर प्रजातन्त्र में जितना जनमत का समर्थन 
रहना चाहिए उतना शासन के पास नही है ।/ तत्कालीन विदेश मन्त्री सर सैम्युएल 
होर (87 8००0० प्त०७7७) ने त्याग-पत्र दे दिया क्योकि “देश के बहुत बडे समुदाय 
का विश्वास उन्हें प्राप्त नही था ।” उन्होने श्रागे कहा कि “में श्रनुभव करता हूँ कि 
विदेश मन्त्री को अन्य किसी मन्त्री से अभ्धिक समस्त देशवासियों का विश्वासपात्र 
होना चाहिए तथा सभी का समर्थन उसके पीछे होता चाहिए । आज सभी का प्रनु- 
मोदन मुझे प्राप्त नही है, और ज्यों ही मुझे इस तथ्य का भान हुआ, बिना किसी 
की प्रेरणा के और बिना किसी की सलाह लिये हुए, मेंने प्रधान मन्त्री से प्राथंना की कि 
मेरा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया जाय ।” सन्‌ १६४० में प्रबल जनमत की माँग पर 
चेम्बरलेन (0787॥0»/४व7॥) की सरकार को त्याग-पत्र देने के लिये बाध्य होना पडा। 
पुन १६४६ में इस्पात बोर्ड (3४०७ 80७7१) के अ्रविकारों तथा कत्तंव्यो के वारे मे 
सरकार को काफी परिवत्तंन करने के लिये बाध्य होना पडा। अत यदि प्रजातन्त्र 
का यह सिद्धान्त-मान लिया जाय कि शासन प्रजा की सम्मति से ही सम्भव हो सकता 
है, तो मन्त्रिमण्डल का अधिनायकवाद सत्य तथ्य नही है । 

५) घ्टता प्रधान मन्त्री 
हु (76 7?7776 'शगा8७7) 

प्ररोतिक झ्राधार (॥7णएए७] 5858)--जॉन मॉर्ले (7णात ०7०5) के 

अनुसार “प्रधान मन्त्रो मन्त्रिमण्डल के वृत्तख़ण्ड का मुख्य पत्थर (7०४-४:००७) है ।” 
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किन्तु जेनिग्ज़ (76७४०४०४४) कहता है कि "प्रधान मन्त्री को सविधान रूपी भवन का 
मुख्य पत्थर ((०४-४४०००) कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा ।” यह वाक्‍्याश जितना सुन्दर 
एवं विचित्र है, उतना ही सही भी है। प्रधान मन्त्री देश का सर्वाधिक शवित-सम्पन्न 
व्यक्त है । सम्राट के जो विशेषाधिकार छिन गये हैं, वे सभी विशेषाधिकार क्राउन के 
उत्तरदायिल्रपूर्ण सलाहकार (१९८४9णाआ०॥० 80086 0 प० 070७7) के रूप में 
प्रधान मन्त्री के हाथो में श्रा गए हैं । सम्राट के जो विशेषाधिकार, प्रधान मन्‍्त्री हाथो में 
नही आए, वे मन्त्रिमण्डल को मिल गए हैं। “किन्तु मन्त्रिमण्डल के निर्माण में, मल्चत्रि- 
मण्डन के जीवन में, तथा मन्त्रिमण्डल की मृत्यु मे भी प्रधान भन्‍त्री ही केन्द्रीय शक्ति है ।”! 
मन्निमण्डल का अशथ्यक्ष होने के नाते वह मन्न्रिमण्डल का पुरोगामी सदस्य (॥,0५१॥ह8 
ख«्ा००) होता है। वही मन्ध्रिमण्डल का निर्माण करता है, वह उसको बदल सकता 
है तथा नष्ट भी कर सकता है। ग्रीव्ज (७7७७ए८४) कहता है कि “शासत समस्त देश 
का स्वामी है और प्रधान मन्त्री शासन का स्वामी है ।2 इतना महत्त्वपूर्ण पद होते हुए 
भी प्रधान मन्त्री के पद का विधि में निकट भूत काल तक में कही उल्लेख नही था। देश 
की भ्रन्य बहुत सी सस्थाओ की तरह ही प्रधान मन्त्री का पद भी आकस्मिक घटना का 
प्रतिफल अथवा सयोग का जात (7४७ क्गत ० ए॥&7००) था। प्रधान मन्सत्री की 
स्थिति के बारे में किसी परिनियम श्रथवा सविधि (808&6706) में कुछ जिक्र नही है 
और प्रधान मन्‍्त्री का वेतन भ्रव भी उसे ट्रेज़री का प्रथम ला्ड (708६ ॥,00 ० 0० 
""०७७ए7०४) होने के नाते मिलता है। ट्रेजरी के प्रथम लार्ड का यह पद प्रधान मन्त्री 
के पद के साथ सन्‌ १७२१ से युडा हुआ है ।१ सन्‌ १८७३ से पूर्व प्रधान मन्‍्त्री शब्द 
का प्रयोग किसी राष्ट्रीय प्रछेख (?प0॥० 700०ए7७४४) में नही हुआ किन्तु उस 
वर्ष जब लार्ड वीकन्सफोल्ड ([,00 9०४००४र्शीश१) ने वलिन की सन्धि पर 
हस्ताक्षर किए तो उस सन्धि की प्रथम धारा में ला वीकन्सफोल्ड को 'महामहिमा 
मयी साम्राज्ञी की ट्रेजरी का प्रथम लार्ड तथा इगलैण्ड का प्रधान मन्‍्त्री” (786 ॥.06 
रण 2० 08]9898 पए९४8एए, शित्रा० - फराउ४०७ ० एशड्ॉ४ा0) कहकर सकेत्त 
किया गया । सर सिडनी लो (87 89097०ए 7,0७) के विचार से “यह नामकरण 
उन विदेशियो की श्रज्ञानता के प्रति कुछ रियायत मात्र थी, जो ब्रिटेन के पूर्ण शविति 
युक्त महादुत की वास्तविक्त स्थिति को समझ न पाते यदि उसका केवल प्रधिकारीय 
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देते हुए कहा था, “प्रधान मन्त्री को इस नाम से वेतन नहीं मिलता । ससद्‌ की किसी विधि में उसका 
उल्लेख नहीं दे । और यद्यपि देश के सविधानिक ढांचे में उसका अत्यन्त महत्वपूं स्थान है, पर उसका 
देश की प्रचलित विधि में कोई स्थान नहीं दे । यह अनोखा-सा विरोधामास दे ।? 
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अभिषान (0#०8] ४॥०) मात्र हो दिया जाता ।”? काफी समय के वाद १६०६ में प्रधान 
मन्त्री की स्थिति को राज्य के उत्सवो से सम्बन्ध रखने वाली सामाजिक प्राथमिकताओो 
की तालिका मे मान्यता प्रदान की गई । प्रधान मन्‍्त्री को राज्य का, आदर की दृष्टि 
से, चौथे नम्बर का प्रजाजन माना जाने लगा। उसे याके के आचंविशप (87० 
छा॥09 ० ए०ए) से निचला दर्जा दिया गया। १६१७ के चेक्त॑ एस्टेट ऐक्ट 
(ए॥०चुए०७ ॥2868&66 8०४ ०६ 97) में “प्रधान मन्त्री पद ग्रहरा करने वाले व्यक्ति 
का जिक्र आया है” और उस पद के घारण करने वाले व्यक्ति के लिए चेकर्स 
(एाथ्वृष७७) प्रयोग करने की अनुमति दी गई है ।/? १६३७ के “क्राउन के मन्त्री 
भ्रधिनियम” (70० गा ण ह० (7०एछा 8० ० 937) ने प्रथम वार प्रधान 
मन्‍्ची के पद को मान्यता प्रदान की है जिसमें उसकों सरकार के प्रथम मन्‍्त्री 
(एए56 ॥,070 ० ॥89 778४७पा०) तथा साथ ही साथ श्रधान मन्त्री दोनों पदों 
के लिए १०,००० पौं० वापिक वेतन स्वीकार किया गया है (१ किन्तु इस विधान 
(7८०एा७०४) से भी प्रधान मन्‍्त्री को वास्तविक शक्ति नहीं मिलती | “इन से तो 
कैवल प्रधान मन्त्री की सविधानिक स्थिति भर को मान्यता मिलती है, किन्तु उस 
स्थिति को सविधानिक स्वरूप देना श्रभी शोप है ।” प्रधान मन्त्री के पास विधि-विहित 
वास्तविक शक्ति बिल्कुल नहीं है। उसको समस्त शक्ति एवं भ्रधिकार सविधानिक 
अभिममयो से ही प्राप्त हुए हैं और वे समस्त अधिकार उन्हीं प्रभिसमयो से मर्यादित 
भी हैं । भ्रत , श्राघार रूप में ग्लेइस्टन (6]०08/0०7०) का वाक्य श्रव भी उतना ही 
यथार्थ है जितना क्रि उस समय था, जबकि उसने कहा था कि “इस विस्तृत विश्व 
में कही भी इतने बडे पदार्थ की इतनी छोटी छाया नही होती । कही भी ऐसा व्यक्ति 
नही है जिसमें इतनी महान्‌ शक्ति निहित हो, किन्तु श्रौपचारिक उपाधि के रूप में 
दिखावे के लिए कुछ भी न हो ।* 

प्रधान मन्त्री की नियुक्त (॥96 (एण०७ ०६ ७ 27778 काता४/०/)--- 
मन्त्रिमण्डल का निर्भाए मुख्यत सम्राट द्वारा प्रधान मन्‍्त्री की निशुक्ति पर निभभेर है| 
१८यवी शताब्दी में प्राय देखा जाता था कि मन्त्रिमण्डल में समन्वय का अ्रभाव था भौर 
उस समय क्राउन के मुख्य श्रथवा प्रधान मन्‍्त्री के लिये यह नितान्त श्रावश्यक था कि 
उसके ऊपर न केवल सम्राट्‌ की कृपा हो, वल्कि सर्वंसाधारण का समर्थन भी उसे 
प्राप्त हो । जाजें तृतीय के श्रारस्भिक शासन-काल में एक वार पुन श्रयत्त किया गया 
था कि सम्राट की शक्ति फिर सम्राट्‌ को मिलनी चाहिये, श्राइघ यह था कि केवल 
ऐसे मन्त्री चुने जायें जो सम्राट को स्वीकार्य हो । यह प्रयत्न विफल रहा, झौर १८३२ 
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2 चेक में आजकल प्रधान मन्त्री का अविकारी देह्मती निवास-स्थान दे । 

3 चोथी पारा में कद्दा गया दे “उस व्यक्ति को जो प्रधान मत्री तथा सरकार 
का अपम मन्त्री दोगा, दस हजार पो० वार्षिक वेतन मिलेगा |”? 

4. (१००७० प शिशड्ाओं ?९गरावो ॥5प7005, ०9 (4, 9 86. 


मन्त्रिमण्डल की कार्य॑-प्रणालो प्‌ 


तक लोकसभा में बहुभत दल के मुखिया के रूप में प्रधान मन्त्री को स्वीकार कर 
लिया गया । 

भाजकल सम्राट्‌ लोकसभा में निर्वाचित बहुसख्यक राजनीतिक दल के मान्य 
नेता को झामन्त्रित करता है भर वही नेता प्रधान मन्त्री बनता है। यदि किसी दल 
को बहुमत प्राप्त हो जाता है, और उस दल का नेता भी है, तो सम्राट को प्रधान 
सन्‍्त्री चुनने की आवश्यकता नहीं पडती। किन्तु सम्राट्‌ को उस स्थिति में चुनाव 
फरना पडता है जबकि किसी दल का बहुमत तो हो, किन्तु उस दल का नेता न हो, 
अथवा जबकि किसी एक दल का स्पप्ट बहुमत न हो । श्रमिक दल (],99007 ?&7(५)> 
की तरह अनुदार दल (0078७एप७४ए०७ ?&759) के लिये यह श्रावश्यक नही है कि 
जब कभी उसका लोकसभा में बहुमत हो तो उसका श्रपना सर्वेसम्मत नेता भी हो। 
मि० वाल्डविन (89009) १६२३ में नेता वने तथा मि० चेम्वरलेन (000७7) 
१६३७ में नेता बने क्योकि वे दोनो प्रधान मन्‍्त्री थे | ऐसी स्थिति में सम्राट्‌ का कत्तेव्य 
है कि वह ऐसा व्यक्ति प्रधान मन्त्री छुने जिसे दल का पूर्ण समथ॑न प्राप्त हो । सम्राट 
को प्रधान मन्त्री के चुनाव के सम्बन्ध में वास्तविक छूट उस समय मिलती है जबकि 
कोई प्रधान मन्‍्त्री अपना त्याग-पत्र दे अथवा उसकी मृत्यु हो जाय, और जबकि उसका 
स्थान ग्रहएा करने वाला कोई दूसरा मान्य नेता न हो । सन्‌ १६२३ में सम्राट्‌ जा 
पञुचम (६००४० ५) को लार्ड कर्जन (॥,0त 0ण८०७) तथा मभि० वाल्डविन 
(० 80970) में से एक को चुनना था, यद्यपि उस समय वास्तविक विवादग्रस्त 
समस्या यह थी कि प्रधान मन्त्री को लाई सभा (प्त०५४७ ० 7,0708) में से लिया 
जाय श्रथवा लोकसभा (प्ृ०7४७ ०६ 00700) में से । इसके बाद १६४० में पुन. 
ऐसी ही स्थिति आ गई, जवकि मि० चेम्बरलेन (० 0॥००७णेश्धाण) ने त्याग-पत्र 
दे दिया। उस समय श्रमिक दल के जो नेता राष्ट्रीय सरकार में थे, वे लोग 
चेम्बरलेन के अ्रथवा “म्यूनिक (शण्ण्ाणा) से सम्बन्धित” किसी अन्य व्यक्ति के नेतृत्व 
में काम करने के लिये तैयार नही थे । सर जॉन साइमन (8 ठग 8007) एक 
राष्ट्रीय उदारवादी नेता ([॥0७:७। '७४०४७)) थे, किन्तु उनका नेतृत्व अनुदार दल 
((0०08७एए४७४० 22870) को मान्य नही था, श्रत सम्राद्‌ ने चचिल को नेता छुना । 

जव किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नही होता, उस समय दो सभावनाएँ 
होती हैँ, या तो मिली-ज्ुली सरकार की स्थापना अथवा ग्रल्पसख्यक दल की सरकार 
की स्थापना जिसकों कुछ विरोधों दलो का भी समर्थन प्राप्त हो जाय । १६२४ में 
बाल्डविन सरकार के त्याग-पत्र पर सम्राट्‌ जाजे पचम को निर्णय करना पडा था कि 
वह उदारदलीय नेता मि० एस्क्विथ (7७ ४४पण७॥) को बुलावें, भ्रथवा श्रमिक दल 
के नेता मि० रैम्जे मकडानल्ड को वुलावें, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को आमम्त्रित 
करें जो मिली-जुली सरकार (0०»॥ध०७) बनाने का प्रयत्न करे। सम्राट ने मि० रैम्जे 
मंकडानल्ड को आमन्त्रित किया, यद्यपि लोकसभा के केवल एक-तिहाई सदस्यो का 
समन उन्हें प्राप्त था । इसके बाद फिर १६२६ में रेम्ज़े मेंकशनल्ड (पलक १ 


हु: 
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-श&०)०४७१) ने दुबारा उदार दल के समर्थेत पर, श्रमिक सरकार का निर्माण 
“किया । 

ऐसे उदाहरण बार-बार नही भझ्ाते । किन्तु जब कभी ऐसे भवसर श्राते हैं. तो 
उनसे उदाहरण की महत्ता पर प्रकाश पडता है। सम्राट के निर्शंय पर राजनीतिक 
अवस्थाओ का भी प्रभाव पडता है । सम्राट का मुख्य ध्येय यह होता है, “कि प्रधान 
मन्त्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसे साथी मिल सके, और उत्त साथियों के सहयोग 
से उसे लोकसभा का सहयोग मिल सके । किन्तु जब कभी सम्राट्‌ का निर्णय स्पष्ट 
नहीं होता, तो उस समय यह अतीव श्रावश्यक है कि सम्राट पूर्णतया निष्पक्ष हो | 
सम्राट्‌ भी किसी-किसी के प्रति भनुकूल शभ्रथवा प्रतिकूल विचार रखते हैँ जिस प्रकार 
कि विक्टोरिया, ग्लैड्स्टन से श्रप्रसन्‍त थी, यद्यपि राजनीतिशो की श्रपेक्षा सम्राट 
ग्रथवा साम्राज्ञी कम पक्षपाती होते हैं । 

अब यह एक सुनिश्चित नियम-सा बन गया है कि प्रधान मन्‍्त्री या तो कोई 
कुलीन पुरुष (28८०) होना चाहिये श्रथवा उसका लोकसभा का सदस्य होना श्रावश्यक 
है । सर राबटं वालपोल (87 905०७ /०)9००) के काल से लेकर अभ्रब॒ तक के 
सभी प्रधान मन्त्री या तो लार्ड सभा या लोकसभा के सदस्य अ्रवश्य रहे हैं | १६०२ 
में लार्ड सेलिसबरी (7,076 8&08७घा5७) के त्याग-पत्र के बाद कोई भी कुलीन पुरुष 
(९०७०) प्रधान मन्त्री नहीं बना हैं। १६२३ में यह समस्या सामने श्राई कि क्या किसी 
कुलीन पुरुष को प्रधान मन्त्री बनाया जाय ! बोनर लॉ (8०7७० 7.७४) के त्याग-पत्र 
से सम्नाट्‌ के समक्ष केवल दो विकल्प रह गये--या तो लार्ड कर्जन या मि० स्टेनली 
वाल्डविन को प्रधान मन्‍्त्री बनाया जाय । इससे पूर्व भी यह अनुभव किया जा चुका 
था कि प्रधान मन्त्री केवल लोकसभा में से लिया जाना चाहिये जहाँ सरकारें या तो 
बनती हैं भ्रथवा अपदस्थ की जाती हैं । यह भी माना जाता था कि लोकसभा की 
यह मान्यता उचित ही थी कि “उसका मुरुष प्रतिनिधि उसके प्रभाव में रहना चाहिये 
ग्रौर वह स्वय लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये ।/? इसमें सन्देह नही कि 
कर्जन (0एए८०॥) कुलीन पुरुष था। किन्तु केवल यही विचारणीय विषय न था । 
उसके व्यक्तित्व के कारण भी निर्णय उसके विरुद्ध हुआ ।? इन दोनो तथ्यों के फल- 
स्वरूप स्टेनली बाल्डविन प्रधान मन्त्री नियुक्त हुआ, यद्यपि उसको मन्त्रिमण्डल के 
मन्त्रित्व का केवल झाठ महीने का झनुमव था जो उसने बोनर लॉ ं के प्रधान मश्रित्व 
में उपाजित फ्रिया था । 

केवल एक ही पूर्व प्रमाण से यह नियम नही बन जाता कि प्रधान मन्‍्त्री का 
लोकसभा का सदस्य होना नितान्‍्त श्रावश्यक है। किन्तु कीथ (£थ+) ठीक ही 
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2 लाई्ड कजन के चरित्र में कतिपय दुर्बंलताएंँ थी जो निम्न पक्त में लक्षित द्दे-- 
“जाज नेयेनियल विसकाउट कृर्जन (08029 'पिशाक्षायाल] श50णाए (एा207) वास्तव में 
आयन्त लोकप्रिय व्यक्ति दे ।? 
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कहता है कि “प्रधान मन्त्री पद के लिये किसी कुलीन पुरुष का चुना जाना एक 
असाघा रण-सी वात होती ।? यदि शासन केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो तो 
लोकसभा में पास किये गये शासन के विरुद्ध श्रविश्वास प्रस्ताव के फलस्वरूप या तो 
शासन को त्याग्-पत्र देना होगा अथवा ससद्‌ भग करने की प्रार्थना करनी होगी। 
इसके भ्रतिरिक्त प्रधान मनन्‍्त्री दलगत सघटन के लिये भी उत्तरदायी होता है। दलगतः 
सघटन का महत्त्व लोकसभा में ही रहता है, लॉर्ड सभा में नही । सल्लेप में कह सकते 
हैँ कि यदि प्रधान मन्त्री ससद्‌ की नाडी ठीक-ठीक परखना चाहता है तो उसे लोक- 
सभा की नाडी परखनी चाहिये। प्रधान मन्त्री लोकसभा में से ही लिया जाना चाहिये, 
यह पुर्व॑ प्रमाण (?7०००१०॥४) सर्देव के लिये एक निश्चित प्रथा बन चुकी है। 

प्रधान मन्त्रो के कर्तव्य (एप्रात्त्ण8 ० धा० 076 ७77800")--जैसा 
कि पहिले भी कहा जा चुका है, प्रधान मन्त्री, सविधान में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है| उसी के हाथ में शासन की समस्त सत्ता रहती है। उसके दु सह कत्तंव्य हैं 
भौर उसका अ्रधिकारू-क्षेत्र ग्रसीम है जिसका वर्णन ग्लेडस्टन (6&680076) ने इस 
प्रकार किया है , “ब्रिटिश शासन का मुखिया किसी भी श्रथ॑ में ग्राण्ड वज़ीर (क्याते' 
'ए)०००) नही है । मन्त्रिमण्डल के भ्रन्य साथियों के ऊपर उमे कोई विशेष अ्रधिकार प्राप्त 
नही हैं। बहुत ही कम अ्रवसरो पर जबकि मन्त्रिमण्डल ग्रपना निर्णय सदस्यों की मत- 
गणना के आधार पर करता है, तो प्रधान मन्त्री की वोट श्रन्य साथियो की तरह एक वोट 
का मूल्य रखती है । किन्तु मन्न्रिमण्डल के अन्य साथियो की नियुवित श्रथवा विद्युक्ति 
(/07877888]) सम्राट प्रधान मन्‍्त्री की मन्त्रणा पर करता है। ऐसे पूर्ण सुयोजित 
शासन में, जैसा कि १८४१-४६ तक सर रॉबर्ट पील का था, कोई भी महत्त्वपूर्ण कार्य 
सम्पन्न नहीं होता, न किसी विभाग में कोई नया काम प्रारम्भ ही किया जाता है 
जब तक कि तत्सम्बन्धी पूर्व जानकारी प्रधान मन्‍्त्री को न हो, श्लौर कोई भी महत्त्वपूर्ण 
वात मन्त्रिमण्डल में निर्णंयाथं प्रस्तुत किये जाने से पूर्व प्रधान मन्त्री के सामने श्रवश्य 
लाई जाती है । वह सम्राट्‌ के समक्ष मन्त्रिमण्डल की समस्त कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत 
करता है, और उसे सम्राट्‌ से बार-बार भेंट करनी पडती है |” ग्लैडस्टन ने जो कुछ 
कहा है, उसमें सचाई का वहुत बडा अश है । किन्तु निकट भृतकाल में प्रधान मन्‍्त्री 
के अधिकारुदक्षेत्र में और भी वृद्धि हुई है । मताधिकार में वृद्धि के श्रतिरिक्त ग्लैंड्स्टन 
(609080076) तथा डिज़रेल्री ()87%०॥) ने जो महिमा प्रधान मन्त्री पद को दी, 
उस सब के फलस्वरूप प्रधान मन्त्री के पद का गौरव, सयुक्त राज्य अमेरिका के 
अध्यक्ष के समक्ष ही हो गया है। आजकल कोई-कोई तो उसे अधिनायक की उपमा 
देने लगे हैं । ग्रीव्ज (57९४४०४) के अनुसार “उसकी श्रौपचारिक शक्तियाँ तो निश्चय 
ही एक अनियत्रित शासक की-सी दिखाई देती हैं ।” यह श्रतिशयोक्ति हो सकती है, 
किन्तु इसमें सन्देह गही कि उसकी शक्तियाँ तथा सामथ्यं विशाल हैं । 
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(१) प्रधान मन्त्री शासन का निर्माण करता है। सम्राट ने जहाँ प्रधान मन्‍्त्री 
का चुनाव किया कि उसका शासन-निर्माण्य के सम्बन्ध में मुख्य कार्य समाप्त 
हो जाता है, क्योकि मन्त्रियों की सूची तैयार करना और उसे सम्नाट्‌ की स्वीकृति के 
लिये प्रस्तुत करना--यह काम प्रधान मन्त्री का है। प्राविधिक दृष्टि से मन्त्रियो की 
“नियुक्ति श्रन्तिम रूप से सम्राट्‌ के हाथो में रहती है क्योकि वही उन्हें नियुक्त करता 
है । किन्तु व्यवहारत प्रधान मन्त्री ही नि्ंय करता है और सम्राट्‌ की स्वीकृति एक 
ग्रौोपचारिकता मात्र है। साम्राज्ञी विव्टोरिया ने भी राजनीतिक कारणो के आधार 
पर कभी किसी मनन्‍्त्री की नियुक्ति पर आपत्ति नही की । 

शासन के निर्माण में प्रधान मनन्‍्त्री को दोनो सदनो के अपने दल के मुख्य नेताओ 
के विचारो तथा स्वत्वों को ध्यान में रखना पडता हूँ । किन्तु जैसा कि मि० एमरी (७४ 
87679) ने कहा है, “जहाँ एक बार ससद्‌ ने प्रधान मत्त्री द्वारा चुने हुए शासन के 
मन्त्रियों को तथा उनके श्रधीन विभागो को स्वीकार कर लिया फिर प्रधान मन्त्री 
पूरं स्वेच्छथा शासन का निर्माण कर सकता है--पअ्रपनी व्यक्तिगत इच्छा से भी जो वह 
ठीक समझे, कर सकता है ।” यह प्रधान मनन्‍्त्री ही निर्णय करता है कि मन्त्रिमण्डल में 
कितने मन्‍्त्री हो और उसमें कौन-कौन मन्त्री लिये जायें । वास्तव में, शासन के निर्माण 
में प्रधान मन्त्री को पूरी छूट रहती हे---“इस सम्बन्ध में न तो ससद्‌, न दलीय कार्य॑- 
पालिका (?०४४४४ ६5०००४०७) ने ही उसके ऊपर कभी कोई दवाव डाला है ।” वह 
अपने दल से बाहर का व्यक्ति भी मन्त्रिमण्डल में ले सकता है, यहाँ तक कि ससद्‌ से 
बाहर का व्यक्ति भी ले सकता है यदि उसके विचार से उसे कोई ऐसा व्यवित मिल 
जाय जो किसी विशिष्ट काम के लिये विशेष योग्य हो । उदाहरणस्वरूप १६०३ में 
बाल्फर (390007) ने उपनिवेश मन्‍्त्री पद लार्ड मिलनर (॥,00 धगा७०) को उस 
समय दे दिया जब कि वह दक्षिणी श्रफ्रीका में उच्चायुक्त (प्रा (077778870767) 
था, और जव कि उसे बिल्कुल ससदीय अनुभव नही था । मैकडानल्ड (]8०)०४७०) 
ने सन्‌ १६२४ में किसी भी दल' से भ्रसम्बद्ध, भारत के अ्रवकाश-प्राप्त वायसराय लाडें 
चेम्सफोर्ड ([,070 (आर०)ग्रई०9) को नौसेनिक मन्‍्त्री का पद दे दिया। इस सम्बन्ध 
में सबसे श्रधिक उल्लेख्य उदाहरण यह है, जबकि १६२४ मे बाल्डविन (896एछए) 
ने चचिल को वित्तमन्त्री ("थ्ग०७]० ०6 06 7रणा०पृण्थ') नियुक्त कर दिया। 
अनुदार दल इस नियुक्ति पर वहुत श्रप्रसन्‍त हुआ । किन्तु “नियुवित हो चुकी थी, 
झोर ससद्‌ का अनुदार दल यद्यपि इससे प्रसन्‍न न था, किन्तु सिवाय असन्तोष प्रकट 
करने के और कुछ न कर सका ।” प्रधान मन्त्री की इस शक्ति का उल्लेख करते समय 
एमरी (॥7॥००५७) कहता है कि “मन्त्रिमण्डल के निर्माण के सम्बन्ध में जितनी स्वेच्छा- 
चारिता से ब्रिटिश प्रधान मन्त्री कार्य करता है, उतनी स्वेच्छाचारिता से बिरले 
अधिनायक ही कार्य करते हैं । 
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विभागों के वितरण के सम्बन्ध में भी प्रधान मन्‍्न्री अपनी इच्छा से कार्य करता 
है यद्यपि यदि कोई अनुभवी राजनीतिज्ञ न चाहे तो किसी विभाग को अस्वीकृत भी 
कर सकते है, बशततें कि उस दल में उनको इतना समर्थन एवं समादर प्राप्त हो कि 
शासन उनकी सेवाओं के बिना चल ही न सके, और दल ऐसा अनुभव करने लगे कि 
ऐसे व्यक्ति की सेवाग्नो से वचित होना श्रवरुद्धिमत्तापूर्णा होगा | किन्तु प्रधान मन्‍त्री 
जो विभागो के वितरण के विपय में अन्तिम निर्णय करता है उपे सामान्यत कभी 
अस्वीकृत नही किया जाता, क्योंकि किसी पद की अस्वीक्ृति का अर्थ हो सकता है 
जू केवल उस ससद्‌ काल के लिये पद-हीनता, बल्कि सर्देव के लिये पद मे वचित 
रहना । सर रावर्ट हाने (87 7809०७ छ०एा०) व्यापार मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय 
के प्रधान के रूप में भ्रत्यनत सफलता के साथ कर चुका था किन्तु ६२४ में उसने 
जाल्डविन द्वारा दिए गए श्रम मन्त्रालय का प्रधान वनना अस्वीकार कर दिया और 
फिर भविष्य में कभी किसी पद के लिए उसके नाम पर विचार ही नही किया गया । 
एमरी (877०/ए) कहता है कि “यह झ्साधारण प्रभावशाली अथवा भाग्यवान्‌ राजनी तिक 
दिग्गज के ही घूते की बात है कि जो एक बार बाहर निकाले जाते के बाद पुन, 
शासन मे स्थान पा सके, जैसा कि चाचिल तथा लेखक (एमरी) के साथ १९२६ के 
बाद दस वर्ष तक हुआ ।! 

(२) यदि शासन-यन्त्र को सुचार रूप से तथा कार्य-साधन रूप से चनाना है 
तो प्रधान मन्त्री का यह श्रसदिग्ध अधिकार है कि वह मन्त्रिमण्डल के मण्न्रियों की 
नियुक्ति करे, उनके विभागों में परिवत्तंन करे तथा यदि कभी श्रावश्यक्र हो जाए तो 
उन्हें श्रपदस्थ भी करे। अपने पक्षपातह्वीन विवेक के 'पप्रनुमार वह जिस व्यक्ति को 
जिस पद पर नियुक्त करना चाहे कर सकता है | यदाकदा उसको वह भी देखते रहना 
चाहिए कि प्रत्येक मन्‍्त्री की देख-रेख में सब विभाग ठीक कार्य कर रहे हैँ या नही, 
झर उसे यह भी देखते रहना चाहिए क्रि प्रत्येक विभाग का कार्य अच्छे ढग 
से चल रहा है श्रथवा नही । एक टीम के कप्तान होने के नाते, साथ ही प्मत्त 
प्रशासन का मुखिया होने के नाते, वह अपने साथियों में से किसी से भी किसी समय 
त्याग-पत्र माँग सकता है यदि उसके विचार अथवा न्याय वद्धि के अनुसार उस मन्त्री 
के मन्त्रिमण्डल में रहने से समस्त मन्त्रिमण्डल की कारय-क्ष मता, योग्यता, ईमानदारी 
शभ्रथवा समस्त शासन की नीति पर कु-प्रभाव पडने की ग्राशका है । 

प्रधान मन्त्री सम्राट्‌ को भी मन्त्रणा दे मकता है कि वह किसी मन्‍्त्री को 
नियुक्त कर दे । विधि के अनुसार कोई मन्त्री अपने पद पर सम्राट के प्रसाद-पर्यन्त ही 
बना रह सकता है, और इसीलिए सम्राट्‌ जब चाहे उसे वियुक्त (7)853) भी कर 
सकता है। अब यह सुनिश्चित प्रया-्सी बन गई है क्रि सम्राट, मन्‍्त्री के वियुक्त 
न 870580)) सम्बन्धी विज्येपाधिकार का प्रयोग केवल प्रधान मन्त्री की मन्त्रणा पर 
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ही करेगा । किन्तु इसमें सन्देह है कि प्रधान मन्त्री मन्‍्त्री के वियुक्‍त (2)5फरा588) 
करने की मन्त्रणा यूँ ही दे देगा जब तक कि यह कार्यवाही श्रत्यन्त श्रावश्यक न होगई 
हो | फिर भी विश्युक्त (;30088() करने सम्बन्धी प्रधिकार तो निश्चय ही प्रधान 

मन्त्री के पास हैं। प्रधान मन्‍्त्री के इस अधिकार की चर्चा करते हुए सर रॉबवर्ट पील 
से कहा था कि “साधारणतया यदि प्रधान मन्‍्त्री तथा उसके एक मन्‍्त्री में गहरे मतभेद 
उत्पन्त हो जाये भौर यदि वह मतभेद भित्रवत वातचीत द्वारा तय न हो सके तो 
इसका फल यह होगा कि मन्‍्त्री को हटना पडेगा, प्रधान मस्त्री! को नही ।” किन्तु ऐसा 
सकट काल सम्भवत कभी नहीं आयगा । इगलैण्ड में ऐसी परम्परा है कि “कोई 
मन्त्री पद का भूखा नहीं है, किन्तु यदि लोकहित के लिये उसे मन्त्री-यद निभाना 
पड़े तो उस पद पर वह बना रह सकता है ।”* इसी परम्परा में पद-त्याग का कत्तंव्य 
भी सम्मिलित है, जब कभी मस्त्री को ऐसा झाभास मात्र भी मिले जाय । इस प्रकार 
मन्त्रियों ने बहुत बार त्याग-पत्र दिये हैं। मि० लोवे (7,0४०) तथा मि० एरीटन 
(07. 37ए॥07) ने सन्‌ १८७३ में त्याग-पत्र दिये. कनल' सीली (60णाथे 9००59) 
ने १६१४ में त्याग-पत्र दिया, मि० भोन्टेग्यू (धर ०त४९2७०) तथा मि० ऑस्टिन 
चेम्वरलेन (३ 48४५ 0क्‍&ा००णे॥7) ने १६१७ में त्याग-पत्र दिये, भोर सेम्यूएल 
होर (87 807०० प्॒०8००) ने १६३४ में त्याग-पत्र दिया । 

(३) फिर प्रधान मन्‍्त्री अपने दल का नेता होता है । ग्राम चुनाव (6७7०७) 
7॥९०४७०४) वास्तव में प्रधान मन्‍्त्री के चुनाव के लिये ही होता है। अनिश्चित मत्त- 
दाता लोग, जो वास्तव में चुनावों का निर्णय करते हैं, न किसी दल विशेष का 
समथंन करते हैं, न॒ किसी नीति का | वे एक नेता का समर्थन करते हैं। इसलिये 
प्रधान मन्त्री को प्रभावी नेतृत्व करना पडता है । वह शिष्टमण्डलो का भ्रादर-सत्कार 
करता है, श्रीर उनसे विचार-विनिमय करता है, दलीय सम्मेलनो में एवं श्रन्य महत्त्व- 
पूर्ण झ्वसरों पर भाषण देता है जिनको देश-विदेश में ध्यान से सुना भौर पढा 
जाता है, और इस प्रकार वह जबमत को दिशा प्रदान करता है । झत , प्रधान मन्त्री 
को न केवल जनमत का वारीकी से झव्ययन करना चाहिए, वल्कि प्रचार-कार्य में भी 
पट होता चाहिए। “उसे मातुम होता चाहिए कि क्‍या कहा जाय, उसे कहाँ कहा 
जाय झौर किस समय विल्कुल मौन घारण करना श्रेयस्कर है ।” बह सव प्रधान मन्च्री 
के व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा एंव ्र कौशल पर अवलम्बित है। जैनिग्ज (उ०्मणणाहु३) ने 
स्पप्टतया कुछ गुण बताये हैं जो एक प्रधान मन्त्री में अवश्य होने चाहिए । वह कहता 
है, “जहाँ तक प्रबान मन्त्री का व्यक्तित्व एव प्रतिष्ठा जनमत पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं 
उसको अपने व्यक्तित्व में फिल्मो के अमिनेताग्रो की-सी आकषंकता पैदा करनी चाहिए 
एवं तदथ अपना वनाव-श्वगार सजबज के साथ उसी भ्रकार करना चाहिए जैसे कि 
स्ल॑ड्स्टन अपने कालरों (ए0ण&7%8) को ठीक-ठीक रखते थे, मि० लायड्‌ जाजं भपने 

|. केशाता क्या (406 895९४7०, 9 82-83 
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मन्त्रिमण्डल की कार्य-प्रणाल परे 


बालो को खूब संवारकर रखते थे, मि० वाल्डविन अपनी पाइप (09०) को हर 
समय मूँह में रखते थे ओर मि० चचिल' सेव पसियारों से अपने आप को 
सज्जित रखते थे । किन्तु फिल्‍मी अभिनेता में जो गुण नही होते, प्रधान मन्त्री की 
कुछ ऐसे भी गुण उपाजित करने चाहिएँ जैसे कि उसे स्वयं भाषण तैयार करने वाला 
होना चाहिये, और उसे श्रच्छा वक्‍ता होना चाहिए । इससे भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं 
उसके ध्वनि विस्तारक यन्त्र के सामने खडे होने के सलीके (#[0७०070 7&ग7०/४) , 
क्योकि वहुत ही कम लोग सभाझ्रो में उपस्थित होते हैं किन्तु करोडो व्यक्ति रेडियो 
(72४9॥०) के द्वारा उसकी वक्‍तृताएँ सुनते हैं । श्रतश , यह भी आवश्यक है कि उसमें 
इतनी योग्यता होती चाहिए कि वह अपने राजनीतिक मित्रों का विश्वासभाजन रहे 
आर उनकी निष्ठा अपने में बनाए रखे, श्रौर इससे इस दिशा में बडी सहायता मिलती 
है यदि वह उनका (राजनीतिक मित्रो) नाम याद रख सके; उनके परिवार के बारे 
में ठीक-ठीक व्यक्तिगत प्रइन पूंछ सके, यह भी याद रख सके कि कव उन्हें सहानुभूति 
की और कब उन्हें बधाई की श्रावश्यकता है, साथ ही यह भी श्रावश्यक है कि वह 
सभी के साथ समान विनम्रता के साथ मिल-ज्ुल' सके । 


विना नेता के किसी दल का काम चल ही नहीं सकता । वास्तव में बिना 
नेता के दल की स्थिति दयनीय हो जाती है । उप्ती प्रकार कप्रज़ोर नेता वाला दल 
भी कमजोर ही रहता है। कमज़ोर नेता वाला दल लोक-प्रिप नहीं हो सकता, न 
वह शासन सचालित करने के योग्य ही हो पाता है। भनुदार दल में तो नेता ही 
सब कुछ है। समस्त दल के सघटन पर तथा उसकी निधि पर नेता का ही नियन्त्रण 
रहता है । उसको सदस्यो के विरुद्ध श्रनुशासनात्मक कार्यवाही करने का भी श्रधिकार 
होता है श्लौर यदि कोई सदस्य उसका विरोध करने का साहस करता है तो नेता 
उसके विरुद्ध कार्यवाही करता है। वास्तव मे प्रधान मन्‍्त्री तथा दल की प्रतिष्ठा एक 
ही चीज़ है । दल ही नेता को चुनता है, किन्तु जहाँ एक वार नेता का चुनाव हुश्रा, 
सारा दल उस नेता का समर्थन करता है। प्ाम चुनाव में दल को जो बहुमत 
मिलता है, उसका श्रेय दल को मिलता है किन्तु समस्त दल की श्रनुझवित नेता के 
प्रति दोती है श्ौर समस्त दल उसी नेता का ही दल माना जाता है। प्रधान मन्त्री 
की यही वास्तविक शक्ति है। श्रत प्रधान मन्त्री के लिए यह अत्यावश्यक 
है कि वह अपने दल में एकता वनाये रखे झोर अपने व्यवितित्व के प्रभाव से अपने 
साथियों की समस्त दल के प्रति निष्ठा बनाये रखे तथा समस्त देश का विश्वास 
वनाये रखे । 

४ प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल का प्रधान होता है। यह भली प्रकार माना 
जाता है कि इ गनलेण्ड में तथा प्रायः सभी ऑआँग्ल-संक्सन देशों में “किसी समिति का 
प्रवान कई प्रक्रारकी निष्ठाओ में झावद्ध रहकर कार्य करता है, उसको कुछ इस 
प्रकार की भावताओो के मध्य कार्य करना पडता है कि समिति की कार्यवाही को 
झादेशों के वल पर श्रधिक श्रच्छा बनाया जाय और प्रत्येक व्यक्ति को तैयार रहना 


पड इगलेड की शासन-प्रणाली 


गडबड पैदा हो जाय अथवा मतभेद के कारण विभाग की गाड़ी चलते-चलते झुक 
जाय तो वह उचित झूप से हस्तक्षेप कर सके । 

६ प्रधान मन्त्री ही लोकसभा (प्ल००8० ०९ 0०७०8) का नेता होता है । 
श्राजकल ऐसा चलन है कि वह अपने किसी साथी को लोकसभा का नेता मनोनीत 
करता है ताकि इस उत्त रदायित्व से उसे छुट्टी मिल जाय,! किन्तु लोकसभा के नेता 
के रूप में भी अन्तिम उत्तरदायित्व प्रधान मन्त्री का ही हैं। इसका श्र है कि मुख्य 
नीति सम्बन्धी घोषणाएंँ प्रधान मन्त्री को ही करनी पडती हैं श्रोर किसी विभाग विद्येष 
से भ्रसम्बन्धित अथवा शासन की आम आलोचनाप्ो से सम्बन्धित प्रश्न प्रधान मन्धत्री 
से ही किये जाते हैं । वही आम महत्त्व के वाद-विवादो को प्ारम्भ करता है भ्रौर वही 
रक्षा विभाग, विदेश विभाग अथवा गृह विभाग से सम्बन्ध रखने वाले वाद विवादों 
में हस्तक्षेप करता है। वास्तव में ससद्‌, प्रधान मन्त्री को ही नीति का स्रष्टा मानती 
है । यह भी माना जाता है कि यदि श्रन्य मन्त्रियों से कोई भूल हो जाय तो प्रधान 

भन्त्री ही उस भुल को सुधार सकता है। 

ससद्‌ के दलीय सचेतक प्रधान भन्‍्त्री के नियत्रण में रहते हैं श्लौर उन्ही के 
द्वारा वह लोकसभा में रहने वाले अपने दल के सभी सदस्यों को आवश्यक प्रादेश देता 
रहता है। मुख्य सचेतक की सहायता से वहू सदन को समय सूचक कार्यवाही निर्दिष्ट 
करता है, कार्य-व्यवहार निर्दिष्ट करता है श्लोर विरोधी दल की राय जानकर प्रत्येक 
कार्यवाही के लिये समय निर्दिष्ट करता है। वह लोकसभा के स्पीकर (89००७/८७7) 
तथा सभापति की इस रूप में सहायता भी करता है कि सदन में व्यवस्था त्था 
मर्यादा वनी रहे। सक्षेप में हम कह सकते हैँ कि सदन प्राय प्रधान मन्‍्त्री के नियन्त्रण 
में रहता है । शासन का बहुमत एवं सभी में झ्रापस में अच्छे सम्बन्ध बने रहें, यह सब 
प्रधान मन्‍्त्री के सुदक्ष नेतृत्व तथा ससदीय योग्यता पर निर्भर है । 

७ जनसाधारण के महत्त्व की बातो को क्राउन तक पहुँचने का माध्यम (एाक्ा- 
घर र्णः (४००४ए०९०४४४०॥) प्रघान मन्‍्त्री ही होता है, यद्यपि ऐसे भी कई उदाहरण 
मिलते हैं जबकि “प्रधान मन्‍्त्री की उपेक्षा करके” कई मन्त्रियो ने भी क्राउन से 
सीधा सम्पर्क स्थापित कर लिया। कहने का तात्पयं यह है कि मन्त्रिमण्डल के निर्णयो 
को मन्त्रिमण्डल सचिवालय लिपिवद्ध करता है और वही उसकी नकल सम्राट को 
भेजता है । इसके ग्रतिरिक्त सम्राट्‌ को मन्त्रिमण्डल के वार्तालाप एवं निर्णयो की कोई 
सूचना नही होती, कक उन वातो के जिन्हें प्रधान मन्‍्त्री स्वेच्छया सम्राट को 
वतावे । एक वार जहाँ प्रधान मन्त्री > 
फिर, “किसी भन्य मन्त्री द्वारा का पा हा 2004 54625 

ट्‌ आवश्यकता नही है ।” वह 





[ सन्‌ 945 की 
जोकमभा का नेता था । 
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अमिक सरकार में मिं० हवेट मार्सिन (सकल श०ण्ाउ०्प्)ो 


मन्न्रिमण्डल की कायें-प्रणाली प्र 


सम्राट का मुख्य सलाहकार होता है भौर श्रापात काल में वह सर्वप्रथम प्रधान 

मच्त्री की ही सलाह माँगेगा। प्रधान मन्चरी सम्नाद्‌ को सलाह देता है कि सम्राट्‌ 
किन-किन सरकारी कार्यों में भाग ले जैसे किसी विदेश में यात्रा, साम्राज्य के किसी 
भाग की यात्रा अ्रथवा राष्ट्रमण्डल के किसी देश की यात्रा | मि० स्टेन्ले वाल्डविन 
(४ 80७76ए 8७070) इसे अपना अधिकार तथा कत्तंव्य समभते थे जिसके 
आधार पर उन्होने सम्राट एडवर्ड अ्रष्टम कौ उनके श्रीमती सिम्पसन के साथ होने 
वाले विवाह के सम्बन्ध में सलाह दी । प्रधान मन्त्री वाल्डविन ने मन्त्रिमण्डल से उस 
समय सलाह माँगी जबकि उनके ओर सम्राट के बीच इतना मतभेद उत्पन्न हो चुका 
था जिसका दूर किया जाना असम्भव था। उस समय प्रधान मन्त्री, “सदेव की भाँति 
सम्राट्‌ और मन्त्रिमण्डल के वीच कडी का काम करने लगा भर इस प्रकार एक के 
निरणंय तथा विचार दूसरे तक पहुँचाने लगा ।” 

८ प्रधान भनन्‍त्री के पास सरक्षण एवं कृपा (?8४7०४७४०) के अपार ख्रोत हैं । 
उपाधियाँ सम्राद की ओर से ही दी जाती हैं, किन्तु कोई भी उपाधि सम्राद्‌ उस 
समय तक नही दे सकता जब तक कि प्रधान मन्त्री तदथे सिफारिश न करे। यदि 
कभी सम्राट्‌ चाहे कि उसके किसी कुद्म्बी को महान्‌ उपाधि (06७) दी जाय, 
भ्रथवा पीयर (76७०) वनाया जाय, तो भी वह सिफारिश प्रधान मनन्‍्त्री की ही सूची 
में श्रायेगी । किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जैसे झ्रार्डर श्राफ सेंट माइ- 
केल एण्ड सेंट जाज (06७७ ० &६ जशात्मब९ ध्यत 8६ ७6४००४०), भ्रथवा नौसेना, 
स्थल सेना एवं वायु सेना सम्बन्धी उपाधियाँ, जिनमें सम्बन्धित मन्त्री स्वय सम्राद्‌ को 
तदर्थ सलाह देते हैं । 

सभी बडे पदो पर नियुक्तियाँ जैसे विशप, राजदूत, न्‍्यायाघीश, विभागीय 
प्रमुखगण, उपनिवेशों के गवर्नर, उन स्थायी आयोगो (0०४८78झ०78) और वोड्डों 
के मुख्य श्रधिकारी जिनके द्वारा सार्वजनिक सेवाझो का नियन्त्रण होता है, प्रधान मन्‍्त्री 
ही करता है। स्वभावत जब यह नियुक्तियाँ की जाती हैं. तो वह विभागीय श्रध्यक्षो 
की भी राय लेता है किन्तु भ्रन्तिम निर्णय प्रधान मन्‍त्री ही करता है । पुन यद्यपि 
विभागीय प्रमुख अपने-अपने विभागीय मन्त्रियो के लिए उत्तरदायी हैं किन्तु समस्त 
सिविल सर्विस के ऊपर वित्त मन्त्रालय का नियन्त्रण होता है और वित्त मन्त्रालय के 
ऊपर प्रधान मन्‍्त्री का प्रथम लाडं होने के नाते नियन्त्रण रहता है । 

€ प्रधान मन्त्री यदा-कदा श्न्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो में श्रौर सभाओं में माग लेने 
जा सकता है। लार्ड वीकन्सफील्ड (070 8९&०००»।८०१) ने वलिन की सभा 
में भाग लिया, लायड जाजं (7॥0794 ७००7४०) ने पेरिस की शान्ति परिपद्‌ (९९४०७ 
(एणाशि०१०७ 86 2978) में भाग लिया, भ्रौर नेषिल चेम्बरलेन (ज०एग० ए॥क7- 
४००१७०४) ने जमंनी में कई सम्मेलनों में भाग लिया जिनके फलस्वरूप म्युनिच समझौता 
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(प्राण 927००४०7०) हुआ। चचिल इस सम्बन्ध में द्वितीय महायुद्ध-काल में बहुत 
श्रागे वढ़ गया । इस काल में उसने ६ बार भ्रध्यक्ष रुज़वेल्ट (एऐफए०8त०70 रि००08०७- 
४७७) से भेट की और दो बार स्टालिन (85७॥7) से मेंट को। रैम्ज़े मेक्डानल्ड 
(87889 7७०००शेत) ने स्वयं १६२६ में मि० डाज (7 ]08फ़०8) से ऑँगल- 
श्रमरीकी सम्बन्धों पर बातचीत की । वह भ्रमरीका भी गया, श्रौर वहाँ जाकर उसने 
श्रध्यक्ष हुवर (76870०00 90०४2) से शस्त्रास्त्र-सचय में कमी करने के सम्बन्ध में 
बातचीत की । 

१० राष्ट्र-मण्डलीय देशो के साथ भी मन्निमण्डल की श्रोर से प्रधान मन्त्री हो 
व्यवहार करता है । इसका श्रेष्ठ उदाहरण उस समय उपलब्ध हुआ जब एडवर्ड श्रष्टम्‌ 
(४9४7० प्रा) के राज्य-त्याय के समय राष्ट्र-मण्डलीय देशो से सलाह माँगी गई 
कि किस प्रकार राज्य-त्याग का मामला निपटाया जाय । 

प्रधान मन्त्री की स्थिति (॥%० एसाए७ शाज्ता8००४४ ?०आध07)--प्रधान 
मन्‍्त्री की शक्तियाँ वास्तव में भ्रति विश्ञाल हैं । किन्तु उसके अन्य साथियों में उसकी 
क्या स्थिति है ? लाडं मॉलें (,070 ७०८०5) ने उसे समकक्षो में प्रथम (2?) ॥97७&8 
706९॥ ०7 ९७) कहा। उसने कहा, “यद्यपि मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्यों का समान 
दर्जा है, समान अधिकार से प्रत्येक सदस्य बोलता है, श्रौर जब कभी सयोगवश मत- 
विभाजन का समय झाता है तो हर एक की एक ही वोट मानी जाती है, फिर भी 
मन्त्रिमण्डल का प्रधान समकक्षो में प्रथम अवद्य रहता है, और जब तक वह प्रधान 

मन्‍्त्री बना रहता है, उसकी स्थिति अ्रत्यधिक अ्रधिकारपूर्णा बनी रहतो है।” आजकल 
ऐसी कोई उपाधि कही श्रधिक सद्धोची मानी जायगी। रैम्जे म्योर (ऐछाइ७ए कप) 
जो आधुनिक लेखक है, प्रधान मन्‍्त्री के सम्बन्ध में इस प्रकार के वर्णन को मूर्खतापूर्णा 
बताता है, यदि यह वर्णन एक ऐसे श्रधिकार-पुरां व्यक्ति के बारे में है जो श्रपने 
साथियों की नियुक्ति एवं पदच्युति के लिये क्षम हैं। वह वास्तव में, चाहे वधिक रूप 
से न सही, राष्ट्र का कार्यकारी प्रधान है जिसके हाथो में इतनी भ्रपार शक्ति है जितनी 
कि ससार के किसी मी सविधानिक शासक के हाथो मे नही है, यहाँ तक कि सम्रुक्त 
राज्य अमेरिका के प्रधान के हाथो मे भी नही है ।! एक भ्रन्य लेखक कहता है कि ब्रिटिश 
प्रधान मन्त्री की श्रद्वितीय स्थिति का वर्णन सर विलियम वेरन हारकोद (8# जप्रादाा 
एकणा प्र०7०००5) ने निम्न लेटिन वाक्‍याश्ष में श्रधिक भ्च्छे ढग से किया है, 
“नक्षत्रों के वीच चन्रमा" (7॥69 880]४७ [एा& एाा70763) । यद्यपि यह लेटिन 
वाक्याश भी प्रधान मन्‍्त्री की अन्य सन्त्रियो के साथ सही सही स्थिति का युल्याकन 
उचित ढंग से नहीं कर पाता ॥४४ जैंनिग्ज़ (7०क्ापठु8) कहता है कि प्रधान मन्त्री 
केवल “ममकक्षों में प्रथम मात्र ही नही है ।” “वह नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा मात्र भी 
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नही है ।” “वह तो वास्तव मे सूर्य है, जिसके चारो ओर उपग्रह चक्कर लगाते 
रहते हैं ।7 
प्रधान मन्त्री वास्तव में सूर्य है जिसके चारो श्रोर उपग्रह चक्‍क्रर काटते रहते 
हैं । प्रधान मन्त्री की वास्तविक शक्ति महान्‌ है यदि वह अपनी पूरी शक्ति और 
अ्रपने समस्त अधिकारो का प्रयोग करने लगे। उसकी वास्तविक शक्ति का कारण 
यह है कि वह सर्वंसाधारण द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है । सन्‌ १८३२ के सुधार भ्रधि- 
नियम से लेकर आज तक जितने भी आम चुनाव हुए हैं वे सब दल के नेता के 
व्यक्तित्व के श्राधार पर लडे गये हैं, न कि किसी सिद्धान्त के आधार पर । वास्तव में 
ग्राजकल जो आम चुनाव लडा जाता है वह दो दलो के होने वाले प्रधान मन्त्रियों के 
सम्बन्ध में लोकमत जानने के लिये होता है। ग्लैडस्टन (6[80656070०) ने सन्‌ १८५७ 
के श्राम चुनाव के ऊपर कटाक्ष करते हुए ठीक ही कहा था, “यह १८८५४ का जैसा आम' 
चुनाव नही है जबकि पिट (?॥09) ने देश से अपील की थी कि क्‍या क्राउन अल्पमत 
वाले शासन का दास रहेगा, न यह चुनावः १८३१ के से चुनाव की तरह है जबकि ग्रे 
(67०9) ने सुधारों के ऊपर जनमत माँगना चाहा था, न यह चुनाव १८५२ जैसा 
चुनाव है जवकि चुनाव व्यापार-सरक्ष ण के आ्राधार पर लडा गया था। देश को इस 
१८४७ के भ्राम चुनाव में कैण्टन नदी की सीमाग्रो के बारे में तय करना नही था, बल्कि 
केवल यही तय करना था कि क्या देश पामस्टेन (?8]7078607) को प्रधान मनन्‍्त्री 
चुनेगा या नहीं!” इसके बाद १८८० के झाम चुनाव में ग्लैंडस्टन ने अपने प्रसिद्ध 
मिडलोथियन प्रान्त के चुनाव दोरे (क॥्षाता०॥0ाश) 0७70०) में, वीकन्सफील्ड के 
शासन की घोर झ्ालोचना की। श्रव निर्वाचकों (॥76०४०४) को केवल यह तय 
करना था कि क्या वे ला्ड बीकन्सफील्ड (7,070 8०8००४४॥००) को प्रधान मन्‍्त्री 
बनाना चाहते हैं श्रथवा ग्लैंडस्टन को, यद्यपि ग्लैडस्टय (५]808007०) झब श्रपने दल 
का नेता भी नही था । यह ग्लैंडस्टन की व्यक्तिगत जीत थी झभौर वह सर्वंसाधारण 
की पसन्द द्वारा प्रधान मन्त्री चुना गया। सन्‌ १६९४५ का आम चुनाव, वास्तव में 
चरचचिल द्वारा अपने को दुबारा प्रधान मन्त्री चने जाने के लिये, व्यक्तिगत अपील थी । 
अनुदार दल को श्राशा थी कि चचिल की लोकप्रियता से दल विजयी होगा । हर एक 
भोजन-भवन में प्रधान मन्‍्त्री की तस्वीर लटकी हुई थी जिसके नीचे ये शब्द लिखे 
हुए थे “उसको युद्ध का अ्रघूरा काम पूरा करने दो” (पछए श़ाण ६0 गंगा ४0 
थ००) । श्रौर उसी के नीचे छोटे अक्षरों में यह असगत आदेशात्मक वाक्याश जडा 
हुआ था, “युद्ध-जन्य क्षति को वोट दो,” (०६७ 407 धा७ 80288) । 
अनुदार दल (007897ए४४४ए७ 78709) ने चुनाव घोपणा-पत्र भी प्रकाशित 
नहीं कराया । किन्तु चचिल ने अपना चुनाव घोपषणा-पत्र प्रकाशित कराया और यह 
ठीक “में” शब्द से प्रारम्भ हुआ । अन्य चुनाव-प्रत्याशियों ने भी अपनी-अपनी दलगत 
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निष्ठा को भुलाकर अपने भ्रापकों “चच्चिल के प्रत्याशी” कहना गरम्भ कर दिया | 
समाचारपत्रो ने भी इस प्रकार के शौषक छाप-छाप कर श्रपता-अपना कर्तव्य पूरा 
किया, "या तो चचिल प्रधान मन्त्री बने या बरबादी” अथवा “चबचिल और लास्की 
जिसमें मि० हैरल्ड लास्की (४7 म्त&णव ॥.98:) को विशेष रूप से शतान बताया 
गया ।? दूसरे शब्दों मे निवरचिकगण से कहा गया कि या तो चचिल को चुनो या 
उसके मुख्य विरोधी को, श्रौर फलत निर्वाचकंगण ने चचिल के विरोधी को चुन 


लिया । 
५इस प्रकार की चुनावबाज़ी (]0०४०४०थगा३ठ) से प्रधान भमन्त्री राष्ट्र का 
प्रतीक बन जाता है और इसीलिये जब तक वह्‌ प्रधान मन्त्री बना रहता है, उसका 


कोई सहयोगी उससे मुकाबला करने का साहस नहीं कर सकता । इससे ससद्‌ मे 
तथा शासन में प्रधान मन्त्री को झपने साथियों पर छा जाने का भ्वसर मिलता है । इसके 
भ्रतिरिवत वह अन्य मन्त्रियो को नियुक्त भी करता है भौर अपने पदो से वियुवत भी करता 
है । बह मन्त्रियो का मनमाने ढग से हेर-फेर कर सकता हैं। यह उसी के निर्णाय पर 
निर्भर है कि ससद्‌ का विलयन (70)8507४0०) होगा या नही, और होगा तो कब । 
विभागों के भापसी मतभेदो में वह मध्यस्थता करता है, और यदि यह मतभेद मत्निमण्डल 
तक पहुँच जायें, तो भी उसी की बात मानी जाती है। इसलिये, यदि कोई मन्त्री 
प्रधान मन्त्री को श्रप्रसन्‍त कर दे अथवा उसके भ्रधिकार को चुनोती दे बैठे, तो इससे 
उस मन्त्री की समस्त राजनीतिक श्राकाक्षायें सदैव के लिये नष्ट हो सकती हैं। हाँ, 
यदि प्रधान मन्त्री ते अपने कत्तंव्य का इतने भद्दे ढंग से निवंहन किया हो कि सब की 
राय में वह प्रधान मन्त्री पद के लिये अयोग्य दिखाई देने लगे, तो सम्भव है कि वह 
मन्त्री ग्रपने स्थान पर बना रहे । 

किन्तु प्रधान मन्‍्त्री की निष्ठा श्रपने दल के साथ रहती है। इसमें सन्देह नही 
कि काफी हद तक दल को उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से सफलता मिलती है | वही दल 
की एकता के लिये उत्तरदायी है । किन्तु दल से विग्र॒ुक्त वह कुछ भी नही हैं। वह 
निर्वाचकगण के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से नहीं जाता, बल्कि किसी दल विशेष के नेता 
के रूप में जाता है । वह जो कुछ भी है, और जो कुछ भी वह अपने आपको भानता 
है वह सब दल का वनाया हुआ है। जब तक उस दल से उसका सम्बन्ध बना रहता 
है, “तव तक वह किसी हद तक नीति निर्धारित करने के योग्य बना रह सकता है ।” 
जहाँ एक वार दल से वह धलग हुआ, तो उसकी दशा रेम्ज़े मंकडानल्ड (]रेप्ा899 
#ाब्ण)०ग्रणत) की-सी हो जाती है। एस्विवथ (88प००४) और लायड जार्जे 
(79०१ 0९०१९०) के जीवन-बृत्त से भी ऐसा ही श्राभास मिलता है। सर राबट पील 
(87 7०0७:४ 776०) का सम्बन्ध भ्पने दल से १८४५ मे छूट गया और इससे उसका 
भविष्य भ्रन्धकारमय हो गया। ग्लैेड्स्टन (ध[905/07०), १८६२ में पुन प्रधान मस्त्री 
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बना क्योकि उसका सम्बन्ध दल से वरावर वना रहा । इसलिये जब प्रधान मन्त्री भ्रपने 
पद पर रहता है उसका अ्रधिकार निम्न वातो पर निर्भर है--(१) उसका व्यक्तित्व, 
(२) उम्तकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, ओर (३) दल के द्वारा उसका समर्थन | सीमित एवं 
निर्धारित शक्तियाँ, चाहे वे वेधिक रूप से प्रधान मन्त्री को प्राप्त भी हो, किसी 
प्रकार प्रधान मन्त्री को सहायक सिद्ध नही होती । जैनिग्ज़ (उ&णाणट्ठ3)) के विचार 
से “प्रधान मनन्‍्त्री का पद उतना ही प्रभावशाली अथवा प्रभावशून्य वन सकता है 
जितना स्वय प्रधान मन्त्री वनाना चाहे भर जितना श्रन्य मन्त्री उसे बन जाने दें।” 
उसका अ्रधिकार एवं उसकी प्रतिष्ठा महानु है, किन्तु किसी प्रधान मन्‍्त्री की प्रतिप्ठा 
उतनी ही होगी जितना समर्थन उसको दल की ओर से मिलता रहेगा । 
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६ इगलेण्ड को शासन-प्रणाली 


युवत सेवा, (२) खुली हुई प्रतियोगी परीक्षाप्रो द्वारा प्रवेश, (३) सेवा पदों का इस 
प्रकार वर्गीकरण कि बौद्धिक विकास-शील व्यक्ति शासन में नीति निर्घारण के लिए 
तथा लिपिक वर्ग रोजमर्स का काम चलाने के लिए नियुक्त हो तथा इन दोनो वर्गों की 
प्रवेश-परीक्षाएँ भी भ्लग-भ्रलग हो ।! १६२० में पुनगंठन समिति (छे-०णएछश्याइशिणा 
(0०फ्ागरा॥७०)--राष्ट्रीय परिषद्‌ की एक समिति (8 (ए०शग्रा6666 ०६ 66 'ै४- 
ध०7क 0०प्घणा)--की सिफारिशों के फलस्वरूप सिविल सर्विस का पुनर्गठन किया 
गया शौर प्रशासनिक एवं लिपिक वर्ग (000००) ०0७४8) के बीच में एक भ्रधिशासी 
वर्ग (0:००ए०४०७ 87०००) की भोर स्थापना कर दी गई । रिपोर्ट में श्रागे कहा गया 
कि जनपद सेवाग्रो (50 8०7४०७) के दो मुरूष भाग होगे । “एक श्रेणी में वह सब 
काम' आएगा जो सीधा-सादा रोज़मर्रा का है जिसमें सुनिर्देशित एवं सुव्यवस्थित 
कार्य आता है एवं साधारण मामलो पर निणय देने होते हें । दूमरी श्रेणी में नीति 
निर्धारण का कायें आता है जिसमें आधुनिक प्रचलित नियमों श्रथवा निर्णयों में 
परिवर्तत करना पडता है तथा जिसमें शासन सघटन एवं शासन चलाने का कार्य करना 
पडता है ।” ये दोनो मुख्य श्रेणियाँ आजकल की प्रचलित चार श्रेणियों में से दो हैं । 
१ प्रशासनिक्त चर्ग (80]778078४ए७ 0]838)--प्रशासनिक वर्ग सारी सिविल 
सविस का मुख्य एवं घुरी के समान वर्ग है। स्थायी सेक्रेटरी से लेकर श्रसिस्टेट 
प्रिसिपल तक, ऊपर से नीचे सारे वर्ग का नामकरण इस प्रकार है--स्थायी सेक्रेटरी, 
डिप्टी सेक्रेटरी, श्रण्डर सेक्रेटरी, श्रसिस्टेण्ट सेक्रेटरी, प्रिसिपल एवं श्रसिस्टेंट प्रिसिपल । 
यह श्रन्तिम वर्ग प्रिसिपल द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और “इसका कत्तंव्य है कि वह 
अपने राजनीतिक प्रभु के आदेशो, घोषणाग्रो एव आज्ञाओ्रो को सिविल सर्विस के श्रन्य 
अफसरो के माध्यम से झ्राम जनता तक पहुँचावे ।” श्रत इस वर्ग पर नीति निर्घारण का, 
तथा विभाग को चलाने का उत्तरदायित्व भरा जाता है। ये लोग परामशं देने वाले 
“एक प्रकार के वोद्धिक सघ” हैं जो हर प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयो के लिए जो 
प्रतिदिन के विभागीय काम-काज में आती हैं हल ढूंढ निकालते हैं, तथा इस प्रकार के 
अपने परामर्श प्रस्तुत करते हैं जो उच्च क्षेत्रो में नीति के निर्धारण में सहायक होते हैं 
तथा जटिल नियमो की इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि कठिन मामले भी सुलभ जायें । 
सर वारेन फिशर (87 ४०7७४ पए७॥००) ने ठोक ही उन नियमों पर प्रकाश डाला 
है जिन पर सिविल सेवक चलते हैं “नीति निर्धारण करना मन्ध्रियो का काम है । जहाँ 
एक बार नीति निर्धारित हुई कि सिविल सेवक परम पुनीत कत्तंव्य हो जाता है कि 
उस नीति को क्रियान्वित करने का पूरांरूपेर प्रयत्न करे चाहे वह स्वय उस नीति से 
सहमत हो या न हो । यह श्रनुल्लघनीय नियम है जिस पर कभी दो मत नही हो 
सकते । साथ ही यह भी सिविल सेवकों की परपरा रही है कि जिस समय नीति 
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निर्धारण्ण सम्बन्धी निर्खेय हो रहे हो तो वह अपने मन्त्री को सारी जानकारी दें, 
अपना सारा अनुभव उस को वता दें। साथ ही ऐसा करने में उसको डरने वा हिच- 
किचाने की आवश्यकता नही है। उसको इसलिये भी डरने की भ्रावश्यकता नही है 
कि उसकी सलाह मनन्‍्त्री की पहली राय से मेल नही खाती । सारे सगत तथ्य मन्त्री 
को देने में, जिनमें कभी-कभी सारे विभाग में ही उयल-पुथल हो सकती है, जनपद 
सेवक (०जशां ४०७४०४४) को बडी होशियारी वर्तनी चाहिये। साथ ही मन्त्री को 
तत्सम्बन्धी पुराने तथ्यो से अवगत कराने में भी उसको वडी ही वुद्धिमानी तथा वैय- 
क्तिक निष्पक्षता से काम करने की आवश्यकता है ।* 

प्रशासनिक वर्ग ने टॉमलिन कमीशन (70 0०7छ5»०॥)* के समक्ष स्वयं 
अपने कत्तंव्यो को एक लिखित बयान में इस प्रकार व्यक्त किया था। इन कत्तंव्यों को 
जेनिग्ज़ (उ०४77728) ने सही-सही लिखा है । वह लिखता है कि जनपद सेवक (०प्या 
8७7ए०॥४) का काम हैँ कि वह सलाह दे, चेतावनी दे, स्मृति-पत्र लिखे तथा वक्‍तृतायें 
तेयार करे जिनमें सरकार की नीति निर्देशित हो। फिर उस नीति के फलस्वरूप 
निर्णय करे । साथ ही उन कठिनाइयो की ओर भी ध्यान झ्राकपित करे जो निर्धारित 
नीति पर चलने में आा सकतो है। आम तोर पर सिविल-सेवक का कत्तंव्य हो जाता 
है कि वह शासन का का उसी प्रकार चलावे जिस प्रकार से मन्त्री ढारा नीति निर्धा- 
रित की गई है ।९ 

इन कठिन उत्तरदायित्वों को क्षमतायूर्वक निभाने के लिए यह श्रावश्यक है 
कि प्रणासनिक वर्ग की वृद्धि परिपक्व हो, तथा वे शिक्षित एवं प्रशिक्षित हो ताकि 
कठिन से कठिन समस्याओ्रों को भी सुलभाने मे समर्थ हो ! प्रशासक में जिन शुणो की 
विशेष ग्रावश्यकता है वे हैं विवेकपूर्ण निरंय, व्यवहार-कुशलता एवं श्रन्तह॑ष्टि तथा 
पक्षपातहीनता | डा० फाइनर (7)7 ऋएा७०) कहता है कि जो लोग सिविल सर्विस में 
प्रवेश करते हैं वे केवल सलाहकार ही नही हैं । वे नये शासक हैं जो बीस वर्ष बाद 
विभाग के स्थायी अध्यक्ष बन सकते हैं अथवा उनका विभाग से निकटतम सम्पके हो 
सकता है ।* 

«५ सिविल सेवक («पा 80एए७7४४) प्राय विश्वविद्यालयों के स्नातक होते हैं 

जो अ्रपने-प्रपने विश्वविद्यालयों मे अग्र श्रेणी के छात्र समझे जाते हैं। सिविल सविस 
में प्रवेश करने पर उन्हें प्रशासन सम्बन्धी प्रत्येक कार्य की प्रशिक्षा दी. जाती है जो 
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९६ इगलंण्ड की शासन-प्रणाली 


युक्त सेवा, (२) खुली हुई प्रतियोगी परीक्षाप्रो द्वारा प्रवेश, (३) सेवा पदों का इस 
प्रकार वर्गीकरण कि बौद्धिक विकास-शील व्यक्ति द्ासन में नीति निर्धारण के लिए 
तथा लिपिक वर्ग रोजमर्स का काम चलाने के लिए नियुक्त हो तथा इन दोनो वर्गों की 
प्रवेश-परीक्षाएँ भी अलग-श्रलग हो १ १६२० में पुनगंठन समिति (छे०-०ए६४शारक।0 
(0070४०76/७७)--राष्ट्रीय. परिषद्‌ की एक समिति (4 (0070776666 04 ० '७- 
5० 0०णाणा])--कौ सिफारिशों के फलस्वरूप सिविल सबविस का पुनर्गठन किया 
गया और प्रशासनिक एवं लिपिक वर्ग (0]07708] ०७४४) के बीच में एक श्रधिशासी 
चर्ग (7756०प्रच्रए७ 872१6) की प्रोर स्थापना कर दी गई । रिपोर्ट में आगे कहा गया 
कि जनपद सेवाओं (2शा 8७7४१००७) के दो मुख्य भाग होंगे । “एक श्रेणी में वह सब 
काम' आएगा जो सीधा-सादा रोज़मर्रा का है जिसमें सुनिर्देशित एवं सुब्यवस्थित 
कार्य ग्राता है एव साधारण मामलो पर निर्णय देने होते हैं । दूसरी श्रेणी मे नीति 
निर्धारण का कार्य आता है जिसमे आधघुनिक प्रचलित नियमों श्रथवा निर्णयों में 
परिवतंन करना पडता है तथा जिसमें शासन सघटन एवं शासन चलाने का कार्य करना 
पडता हैं ।” ये दोनो मुख्य श्रेणियाँ आजकल की प्रचलित चार श्रेणियो में से दो हैं । 
१. प्रशासनिक वर्ग (8 00॥778078676 0]858)--प्रशासनिक वर्ग सारी सिविल 
सर्विस का मुख्य एवं घुरी के समान वर्ग है। स्थायी सेक्रेटरी से लेकर असिस्टेंट 
प्रसिपल' तक, ऊपर से नीचे सारे व्गें का नामकरण इस प्रकार है--स्थायी सेक्रेटरी, 
डेप्टी सेक्रेटरी, अण्डर सेक्रेटरी, भ्रसिस्टेण्ट सेक्रेटरी, प्रिसिपल एवं अ्रसिस्टेंट प्रिसिपल । 
ह अन्तिम वर्ग प्रिसिपल द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है और “इसका कत्तंव्य है कि वह 
प्रपने राजनीतिक प्रभ्न॒ु के आदेशों, घोषणाग्नो एवं श्राज्ञाओ को सिविल स्विस के श्रन्य 
प्रफसरो के माध्यम से आम जनता तक पहुँचावे ।/ झत इस वर्ग पर नीति निर्धारण का, 
तथा विभाग को चलाने का उत्तरदायित्व श्रा जाता है। ये लोग परामर्श देने वाले 
“एक प्रकार के वोद्धिक सध” हैं जो हर प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयो के लिए जो 
प्रतिदिन के विभागीय काम-काज मे आती हैं हल ढूंढ निकालते हैं, तथा इस प्रकार के 
अपने परामर्श प्रस्तुत करते हैं जो उच्च क्षेत्रो में नीति के निर्धारण में सहायक होते हैं 
तथा जटिल नियमो की इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि कठिन मामले भी सुलभ जायें। 
सर वारेन फिशर (87 फ़छ्ण० प्रपआा००) ने ठीक ही उन नियमो पर प्रकाश डाला 
है जिन पर सिविल सेवक चलते हे “नीति निर्धारण करना मन्त्रियो का काम है । जहाँ 
एक बार नीति निर्धारित हुई कि सिविल सेवक परम पुनीत कत्तंव्य हो जाता है कि 
उस नीति को क्रियान्वित्त करने का पूरणंखरूपेण प्रयत्न करे चाहे वह स्वयं उस नीति से 
सहमत हो या न हो । यह प्ननुल्लघनीय नियम है जिस पर कभी दो मत नही हो 
सकते । साथ ही यह भी सिविल' सेवको की परपरा रही है कि जिस समय नीति 
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निर्धारण सम्बन्धी निणंय हो रहे हो तो वह श्रपने मन्त्री को सारी जानकारी दें, 
भ्रपना सारा अनुभव उस को बता दें। साथ ही ऐसा करने में उसको डरने वा हिच- 
किचाने की आवश्यकता नही है । उसको इसलिये भी डरने की झ्ावश्यकता नही है 
कि उसकी सलाह मन्‍्त्री की पहली राय से मेल नही खाती । सारे सगत तथ्य मन्त्री 
को देने में, जिनमें कभी-कमी सारे विभाग में ही उयल-पुथल हो सकती हैँ, जनपद 
सेवक (७णशाों 8०ए७४४0) को बडी होशियारी बरतनी चाहिये। साथ ही मन्त्री को 
तत्सम्वन्धी पुराने तथ्यों से अवगत कराने में भी उसको बडी ही बुद्धिमानी तथा बेय- 
क्तिक निष्पक्षता से काम करने की आवश्यकता है ॥ 

प्रशासनिक वर्ग ने टॉमलिन कमीशन (7007 007र05207)“ के समक्ष स्वय 
श्रपने कर्तव्यों को एक लिखित वयान में इस प्रकार व्यक्त किया था । इन कत्तेव्यो को 
जेनिरज़ (उ०४788) ने सही-सही लिखा है | वह लिखता है कि जनपद सेवक (७ 
४७००७) का काम हैं कि वह सलाह दे, चेतावनी दे, स्मृति-पत्र लिखे तथा वकक्‍तृतायें 
तैयार करे जिनमें सरकार की नीति निर्देशित हो। फिर उस नीति के फलस्वरूप 
निर्णय करे । साथ ही उन कठिनाइयो की श्रोर भी ध्यान श्राकपित करे जो निर्वारित 
नीति पर चलने में श्रा सकती है। आम तौर पर सिविल-सेवक का कत्तंव्य हो जाता 
है कि वह शासन का कार्य उसी प्रकार चलावे जिस प्रकार से मस्त्री हारा नीति निर्घा- 
रित की गई है ।३ 

इन कठिन उत्तरदायित्वों को क्षमतायूवंक निभाने के लिए यह श्रावश्यक है 
कि प्रशासनिक वर्ग की वृद्धि परिपक् हो, तथा वे शिक्षित एवं प्रशिक्षित हो ताकि 
कठिन से कठिन समस्याग्रो को भी सुलभाने में समर्थ हो । प्रशासक में जिन गुणों की 
विशेष आवश्यकता है वे हैं विवेकपूर्ण निरंय, व्यवहार-कुशलता एवं अन्त प्टि तथा 
पक्षपातहीनता । डा० फाइनर (700 77७०) कहता है कि जो लोग सिविल सबिस में 
प्रवेश करते हैं वे केवल सलाहकार ही नही हैं । वे नये शासक हे जो वीस वर्ष बाद 
विभाग के स्थायी श्रध्यक्ष वन सकते हैं अ्रथवा उनका विभाग से निकटतम सम्पर्क हो 
सकता है ।॥* 

, सिविल सेवक (७रशां 8&ए»708) प्राय विश्वविद्यानयो के स्नातक होते हैं 

जो अ्रपने-प्रपने विश्वविद्यालयों मे अग्र श्रेणी के छात्र समझे जाते हैं । सिविल सविस 
में प्रवेश करने पर उन्हें प्रशासन सम्बन्धी प्रत्येक कार्य की प्रशिक्षा दी जाती है जो 
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काफी समय पक चलती रहती है । मेकोले (४०७०७४७ ४) ०वं जीवेट (0७०४४) के 
मतानुसार बौद्धिक कर्तव्यों के निवंइ्ठन के लिये किसी विशिष्ट प्रशिक्षा के मुकावले 
में इस प्रकार की व्यावहारिक प्रशिक्षा कही उत्तम है। उनका यह भी मत है कि इस 
प्रकार की व्यावहारिक प्रशिक्षा से उनके चरित्रगत गुणों पर भी प्रकाश पडेगा । यही 
कारण है कि इसलेड के सिविल सर्विस अधिकारियों का दृष्टिकोण उद्यर होता है । 

२ श्रधिशास्त्री बर्गें (॥75००प४ए० ०४४5)--भ्रगला श्रधिशास्त्री वर्ग है| 
प्राय इस वर्ग के सेवक १८ से १६ वर्ष के युवकों भथवा युवतियों में से छाँटे जाते हैं, 
जिन्होंने उच्चार माध्यमिक (86०००१४०७४) शिक्षा समाप्त कर ली हो तथा साथ 
ही प्रतिस्पर्द्धी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो चुके हो । यदि लिपिक वर्ग के सेवकों में भी 
चातुर्य, आरम्भक-ग्ुण (7४४7०) एवं निर्णाय-करुशलता श्रादि ग्रुण हो तो वे भी 
पदीन्‍तत होकर इस वर्ग मे पहुँच सकते हैं। अ्रधिशासी वर्ग के ककत्तंव्य पुनर्गठन 
समिति की रिपोर्ट के शब्दों मे ही सुनिये। “इस वर्ग को हम हिसाव-किताब की जाँच- 
पडताल तथा रसद आदि का ऊँचा काम सौपना चाहेगे। साथ ही इस विभाग को 
सिविल अ्रधिकारियो के विशिष्ट प्रशासनिक काये सौपेंगे । यह कार्य कई प्रकार के 
हैं तथा कम या श्रधिक मात्रा मे इन सभी कार्यों में निर्शेय-कृशलता, श्रारम्भक गुण 
एव चातुयं भ्रादि गुणों की श्रावश्यकता है । इस वर्ग के छोटी श्रेणी के कमंचारियों 
को उन कुछ विशिष्ट एवं कम महत्त्व के मामलो का श्रालोचनात्मक परीक्षण करना 
होता है जो स्पष्टत मान्य विनियमों (89ए7०४०० #०ट४०7७४००७७) एवं सामान्य 
निणयो के श्रन्तगगंत नहीं आते । वे अ्रधिक महत्त्व के मामलो में प्रारम्भिक शोघ करते 
हे तथा छोटे-मोटे कार्य-व्यापारो में निर्देश भी देते हे ।” इस वर्ग के ऊँचे कर्मचारी 
आन्तरिक संगठन एवं नियस्त्रण तथां विभाग के सामान्य कार्य-व्यापार देखते हैं । 
इस वर्ग के कर्मचारी, सक्षेप में, प्रारम्भिक जाँच-पडताल करते हे इससे पूर्व कि 
विभाग तथ्य एकत्र करे, उन तथ्यों को वर्गक्तित करे और उन पर विचार व्यक्त करे। 
कम भहेत्तत की वातो पर यह वर्ग अपना मत भी व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार 
इनका कार्यक्षेत्र कुछ-कुछ सेना के श्रनायुक्त श्रधिकारियी (पक ००्रागाइआणालते 
०००७४) की भाँति होता है । न 

रे लिपिक वर्ग (7४७ ०७८०७ ००७४४3)--यह एक बहुत बडा वर्ग है जिसमें 
पुरुष भौर स्त्रियाँ सभी हे । १६ और 2१७ वर्ष के युवक एवं युवतिया इस वरगं में 
प्रवेश कर सकते है और एतदसये प्रतियोगी परीक्षा के लिये उच्चतर माध्यमिक स्कूल' 
की इन्टरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए। इस वर्ग में बहुत से पदोन्‍नत होकर 
भी पहुँच जाते है। प्रारम्भ में जो नित्य-प्रति के काम उन्हें दिये जाते हे, उसके 
अतिरिक्त उनको छोटे लिपिको (उप्प्राण- ००7४४) का काय भी देखता पडता है, 
हिसाव-किताव, दावे (0७778) परिलेख श्रादि जाँचने पड़ते हैं तथा तरह-तरह के 
तथ्य एवं आ्रॉँकड़े 'एकत्र करने पडते हैं। इन्हें श्रारम्भक गुण (एगाध७४7७) श्रौर 
स्व-विवेक (ता5००७७६४०॥) गुण की विशेष झावश्यकता नही होती है । उनका काम 
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यन्त्र तुल्य एव वारवार दुहराने वाला है अथवा समय-समय पर जो भी काम उन्हे 
करने को दिया जाय, वे करते हैं । 

४ लेखक-सहायक वर्ग (पफ्र० फत्मए्ण्ड् 4898076 (09883) --स बसे नी चे 
निम्न लेखक सहायक वर्ग है | इस वर्ग में प्राय स्त्रियाँ कार्य करती हैं और वे प्रधिकतर 
इस प्रकार के विभागों में पाई जाती हैं, जेसे डाकखाना, स्वास्थ्य-विभाग, श्रम विभाग 
अन्तरदेशीय राजरव विभाग ग्रादि जिन में श्रधिकतर साधारण कार्य करने पडते हैं । इन 
साधारण कामो में ऐसे काम शाते हैं जैसे कागज में छेद करना, सूचीपत्र बनाना, स्त्रीकृति- 
पत्र भरनां, फाम मरना, पत्नो पर पते लिखना, कार्ड इन्डेकक्‍्स (0४०० ॥79००5) तैयार 
रखना श्रादि श्रादि। इस वर्ग के कर्मचारी १६ तथा १७ वर्ष की श्रायु वालो में से लिये 
जाते हैँ जिसके लिये साल में दो परीक्षाएँ होती है । परीक्षाएँ सामान्य-सी होती हे । 
श्रोर वे देश की शिक्षा-प्रणाली के किसी विशिष्ट दर्जे से मेल खाती हे । किन्तु जो 
लोग इस वर्ग में प्रवेश करते हे उनका शैक्षिक स्तर इस वर्ग के लिए मान्य शक्षिक स्तर 
से ऊँचा होता है । 

व्यवसायी, प्रावेधिक एव वैज्ञानिक कार्यकर्ता (?7068807०), ॥'0०7र्णे 
शते 50०7४ए0० ?०४०77७ )---प्रशासनिक वर्ग के भ्रतिरिक्त, शासन को बहुत से 
व्यवसायी, शिल्प-वैज्ञानिक, एवं वैज्ञानिक कार्यकर्त्ताओ की श्रावश्यक्ता होती है। 
इनमें वैरिस्टर, सोलिसिटर, डाक्टर, शिल्पी, इजीनियर, वैज्ञानिक तथा प्रावैधिक 
एवं भ्नुसन्धानकर्ता होते हैं। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि देश के प्रशासन में 
उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि राज्य कुछ भी 
करना चाहे जैसे विधि का प्रारूप तैयार करना अथवा नीति का निर्धारण, किसी न 
किसी स्थान पर वैज्ञानिक भ्रथवा किसी विपय के प्रवीण व्यवित की सलाह की 
आवश्यकता अवश्य पडेगी । 

इस प्रकार के स्थानों के लिये प्रतियोगी परीक्षाओ्रो की श्रावश्यकता नही है। 
इन विशेषज्ञों के पास मान्य योग्यता एवं विशिष्ट प्रशिक्षण तथा अनुभव होता है 
जो किसी विशिष्ट स्थान के लिये श्रावश्यक हो । रिवत स्थानों का विज्ञापन पत्रों में 
दिया जाता है और प्रतियोगी मौखिक छ:रव्यू द्वारा चुनाव कर लिया जाता है । 


सिविल सर्विस का सल्याकन 
(एसी 867ए708 ०ए४]7०060) 


सिविल सविस का कार्य (8०७ ० ठपज्ा 8७एए४००)--इगलैण्ड में सिविल 
सबिस का उदय हाल की चीज़ है । इस समय ब्रिटिश सिविल सर्विस को सविधानिक 
महत्त्व भी प्राप्त हो गया है। इस सम्बन्ध में तीन वातें ध्यान देने योग्य हैं । प्रथम 
तो यह है कि राज्य श्रव नि्षेधात्मक न होकर निश्चित रूप से लोक-कल्याणकारी 
है । ज्यो-ज्यो राज्य के कत्तंव्य बढे, ध्योग्य एवं सुदक्ष सेवको की भी झ्ावश्यकता 
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का अनुभव हुआ । वास्तव में मन्त्री लोग विवश हुए कि नीतिननिर्धारण सम्दन्धी 
बडे-बडे निर्णयो को छोडकर सब काम अ्रपने विभाग के श्रफसरो पर छोड दिया जाय । 
भौर जव कोई ऐसी समस्या भी आजाय जिसमें मन्त्री के निर्णय की आवश्यकता है 
तो भी इस सम्बन्ध में मन्‍्त्री को पूरा विवरण, तत्सम्वन्धी पूरी रिपोर्ट श्रस्तुत 
करनी होगी ताकि उसके समक्ष विचाराथ्थ सारे तथ्य एवं विचार प्रस्तुत हो । जनपद 
सेवकगण (0एा 8९7४8768) इस बात मे दक्ष होते हैं कि विचारार्थ किसी मामले 
में क्‍या तथ्य एकत्र किये जायें तथा उन्हे किस श्रकार भ्रस्तुत किया जाये । 
भरती की पद्धति (878/७० ० 72०००प्राए7००४)--दूसरी वात यह है कि 
सिविल सविस के लिये भरती एक स्वतन्त्र सस्था द्वारा हो जिसे सिविल सविस 
कमीशन ((एशां 8९-४०७ 0००णा8807) कहते हैं। खुली प्रतियोगी परीक्षा उन 
विशिष्ट एवं व्यावसायिक विपयो में नहीं होती जो व्यावसाथिक-प्रशासन-कार्यों के 
लिये आवश्यक समझे जाते हैं। इस प्रकार की परीक्षाश्रों में निश्चित रूप से कुछ 
दोप हैं। किन्तु ब्रिटेन में प्रतियोगी परीक्षात्रो का जो नियम है उससे प्रत्याशियों 
की सामान्य योग्यता देखी जाती है। मौखिक इन्टरव्यू मे देखा जाता है कि प्रत्याशी 
कितना चतुर है, कितना सावधान है, उसका चरित्र-गठन किस दर्ज का है, तथा 
झारम्भक गुण एव नेतृत्व-ग्रुण उसमें कहाँ तक वर्तमान हैं जिनके बल पर होने वाला 
प्रशासक न केवल सोच सके, बहस कर सके एव लिख सके वल्कि सलाह दे सके, 
निरांय कर सके तथा नेतृत्व भी कर सके । 
किन्तु इसका यह अर्थ नही है कि इगलंण्ड में निशुक्तियों में अथवा पदोन्नति 
वेयक्तिक श्रथवा राजनीतिक प्रभाव नहीं पडते । किन्तु श्रशोभन पक्षपात 
वल्कुल नहीं है। यही मुख्य कारण है कि इगलैण्ड में जनपद सेवकों (फर्ा 
)07ए७॥68) में श्रेष्ठ कार्य-क्षमता पाई जाती है। इगर्लण्ड में जनपद सेवक को उस 
द तक निराश नहीं किया जाता अथवा चिढाया नहीं जाता जितना कि कनाडा 
(४78०9) श्रथवा विज्येप रूप से भारत में जहाँ कम योग्यता रखने वाले, मन्‍्त्री 
£ पिट्टू व्यक्ति जनपद सेवक (0जशा 8०ए०70) के सर पर सवार कर दिये 
बाते हैं। त्रिटिश सिविल सविस कमीशन की यह परम्परा रही है कि व्यवित ईमानदारी 
है साथ अपने विचार व्यक्त कर सके तथा निडर होकर आलोचना कर सके । किन्तु 
वव तक राजनीतिक लोग नियुक्तियो, पदोन्नति श्रथवा उपाधि-वितरण पर अपना 
इह्दा एव झनिच्छित प्रभाव डालना न छोडेंगे। डा० जेनिग्ज़ (7७ 7०एण्णष्ट3७) के 
तत्त से इस बात का पूरा भय है कि सर्वेत्र “मिथ्या प्रशसा, चापलूसी एवं स्वार्थ- 
7रत्ता का ही बोलवाला हो जायगा ।” 
सिविल सविस की झचरण-नियमावली (एफ 8७०००७ 0006 ० 0एणर्वप%७)-- 
तीसरा मुख्य कारण यह है कि ब्रिटिश-जनपद सेवकों का विशिष्ट आ्राचार-सिद्धान्त 
है जिसका पालन करना प्रत्येक ब्रिटिश सिविल सेवक का पुनीत कर्तव्य है। यह 
प्राचारशास्त्र कुछ तो पालियामेंट की विधियों में दिया हुआ है, कुछ श्राज्ञाओ एवं 
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अधिनियमो में दिया हुआ है, कुछ शासन अथवा विभागों द्वारा निकाली हुई झाज्ञाओ 
में दिया हुआ है। बाकेर (887:००) कहता है कि “यह अशिथिल एवं हृढ झ्राचार- 
सहिता है जिसके प्रभाव से आर्थिक भ्रष्टाचार अथवा राजनीतिक कुप्रभाव पर श्रकुश 
रहेगा । जो इस सहिता में निहित हैं, जो ऊँचे आदर्श यह दिखाती है वे इतने 
ही प्रभावी हैं जितने किसी डाक्टर श्रववा वकील के किसी देश में व्यावसायिक 
आदश होते है तथा उन्ही की तरह से ब्रिटेन के प्रशासनिक आचार-सिद्धान्त भी सारे 
ससार के लिये मान्य झादर्श वन गए हैं । 


ब्रिटिश सिविल अधिकारी आधथिक श्रथवा राजनीतिक प्रइनों पर पूर्णतया 
त्तटस्थ एवं पक्षपातहीन रहता है । “उसके लिये वर्जित है कि वह राजनीतिक भापण 
दे, दलगत लेख लिखे अ्रथवा छंपवाए, किसी दल विद्येप का पत्र-सम्पादन करे, अथवा 
किसी दल के प्रत्याशी का चुनाव में समर्थन करें श्रथवा किसी पार्टी की कमेटी की 
किसी प्रकार सेवा करे ।” वह सम्भवत ही, किन्तु विशेषकर अ्रपनी प्रशिक्षा के 
कारण राजनीतिक दलवन्दी से अलग रहता है । उसका न कोई वेयक्तिक स्वार्थ है, न 
भविष्य के लिये कोई आशा । उसका स्थान सुरक्षित होने के कारण, वह इस विचार 
से कार्य करता रहता है कि उसे सवंदा लगातार एक सरकार में ही कार्य करना होगा । 
वास्तव में आने अथवा जाने वाली मन्त्रि-परिपदों के लिये वह कडी का काम करता 
है तथा वह उन सब सिद्धान्तो, नियमों एव पद्धतियों का भण्डार है जो सर्देव चलती 
हैं चाहे सरकारें बदलें या रहें । शासन का स्वरूप चाहे कैसा हो, वह सर्देव समान- 
निष्ठा से अपना काये करता है। जब १६३२ में इगलैण्ड ने सरक्षणवादी (/070॥80- 
50775) नीति अ्रपनाई, वित्त-विभाग एवं वाशिज्य-विभाग के अधिकारियों ने श्रच्छी 
से प्रच्छी सरक्ष शात्मक व्यवस्था को प्रस्तुत करने का प्रयास किया । जब सन्‌ १९२४ 
में मंक्डोनल्ड (08०700726), ला्ड कर्जन (7.00 (प०८४०७) के स्थान पर विदेश 
मन्त्रालय में आये तो वही अधिकारी मैकडोनल्ड का भी निजी सचिव रहा जिसने लार्ड 
कर्जन की सेवा की थी | श्रमिक दल को १६२४-१६२९६ अथवा १९४४५ में यह मौका 
ही नहीं था कि वह सिविल सविस के श्रधिकारियों को इधर से उधर स्थानान्तरित 
करते । जैनिग्ज (7००४ण४्3) ने लिखा है कि “विदेश-नीति में कोई कठिनाई न पड़े, 
इस डर से आर्थर हैंडरसन (37एवए० प्र०्रत०5०४) ने, जो १६२६ में विदेश मनत्री 
बने, विदेश मन्त्रालय में सरकारी श्रमिक दल का कार्यक्रम “श्रम एवं राष्ट्र! (.809णए- 
७70 ४७ ऐरं&४०४७) सबके पास देखने को भेजा | किन्तु १६४५ तक श्रमिक दल के 
राजनीतिज्ञो के विचार सव अधिकारियों की इस हद तक समझ में झा चुके थे कि इस 
प्रकार की सावधानी झ्रनावश्यक मालूम पडने लगी ।” 


ऐसा भी कभी देखने मे नहीं आया कि सिविल सेवकों ने विरोधी दल के साथ 
मिल कर शासक दल के प्रति पड्यन्त्र किया हो। सभी सिविल सेवक॑ शासक दल 
के प्रति सामयिक निष्ठा अनुभव करते हैं तथा उसके कार्यक्रम को पूर्ण करने का प्रयत्न 
करते हैं, भले ही वह कार्यक्रम उनकी रुचि एव मत के भ्रनुकूल न भी हो। सभी 


१०२ इगलेण्ड फी शासन-प्रणाली 


झपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं । चोटी के श्रफसर स्पष्ट एव खुलकर सलाह 
देते हैं जब तक कि मन्त्री कोई अन्तिम निर्ंय नहीं करते। किन्तु जहाँ नीति के 
सम्बन्ध में श्रन्तिम निर्णय हुआ, कि सिविल सेवक का पवित्र कत्तेब्य हो जाता है कि 
वह उस नीति को ईमानदारी एवं वफादारी से निभावें, वे विश्वस्त एव गोपनीय 
लिखा-पढी को भी अपने आगे होने वाले मन्त्री से छिपाते हैं । यदि कोई मन्त्री ऐसी 
स्कीम बनाता है जो क्रियान्वित नही हुई, तो स्थायी सेक्रेटरी उस स्कीम को आगे 
होने वाले मन्त्री को दिखाने से इन्कार कर सकता है, श्रौर सम्बन्धित मन्त्री इस प्रकार 
के व्यवहार को उचित ठहरायगा । सिविल सेवक किसी ऐसी खबर के प्राघार पर 
जो उसे श्रपने कार्य के बीच में मिलती रहती हैं, श्रपना कोई निजी लाभ नही उठा 
सकता । ऐसी मिसालें कम मिलती हैं जब कि कोई स्थायी सेक्रेटरी--जैसे कि १६३६ 
में हवाई मन्त्रालय का सेक्रेटरी (86०७७/ए ०६ ४४० 7) इस आधार पर बर्खास्त 
किया गया कि उसने सरकारी तथ्यो की जानकारी के झ्राघार पर निजी लाभ करना 
चाहा--इस कारण अपने पद से हटाया गया हो कि उसने जनपद-सेवा श्राचार- 


सहिता (उज्य 8००४7०० ००१७) के विरुद्ध काम किया हो । 
क्या मन्‍त्री श्रपने विषय के प्रवीण हो ? (87070 ४०७ 'शा्रा8:भ8 9७ 
फऋऋए०+8 ?)--प्राय शिकायत की जाती है कि मन्त्री को विभागीय विपय की जान- 
कारी नही होती, वे शासन-कार्य में भी प्रवीण नही होते, तथा शासन का सारा 
कार्य सिविल सेवक हो चलाते हैं । यह ठीक है कि मन्‍्त्री उस विपय का ज्ञाता नही 
गैता और उसको अपने विभाग के बारे में विशेष जानकारी नहीं होती। फिर 
उन्त्रियो की नियुक्ति तथा विभागों का वितरण, राजनीतिक प्रभावों पर निर्भर रहता 
ऐ न कि मन्त्री की किसी विशेष विभाग के प्रति रुचि श्रथवा विशेष जानकारी पर। 
ँ्रगर कही मन्त्री को अपनी रुचि का विभाग मिल भी गया तो भी वह उस विभाग का, 
उस विषय का प्रवीण प्रवक्‍ता नही हो सकता । विभागीय शासन में अत्यन्त विस्तारपूर्णा 
_ई प्रकार के विस्तृत प्रशासनिक काय॑ श्राते हैं । मन्‍्त्री के लिए यह सम्भव नही हो 
उ्कता कि वह सब बारीकियों को समझे तथा सारी फाइलो को देखकर किसी मामले 
ग़ निणंय करे, विशेषकर जबकि उनका ध्यान विस्तृत राजनीति में लगा होता है 
जैसे मन्त्रिमण्डल की कार्यवाहियाँ, पालियामेट अ्रथवा प्लेटफार्म । ग्रत मन्‍्त्री लोग 
प्राय किसी मामले पर भी अ्रपना निरणणय देने में श्रसमर्थ रहते हैं । वे प्राय उसी 
7र हस्ताक्षर कर देते हैँ जो कुछ उनके सेक्रेटरी आदि उनकी ओर से श्राज्ञा लिखकर 
नाते हैं। भ्रत यह कहा जाता है कि केवल उन्ही लोगो को मन्त्री नियुक्त किया जाय 
प्रौर विभाग उन्ही को सौपे जायें जिनको उस विभाग की व्यावसायिक जानकारी हो 
तथा उस कार्य का अनुभव हो । यह भी कहा जाता है कि यदि फ्रास श्रादि गूरोपीय 
देशो में प्राय सैनिक श्रफसरो को युद्ध-मन्त्री एव नौसैनिक़ श्रफसरो को नौसेना मन्‍्त्री 
ब्रनाया जा सकता है तो उसी प्रकार इगलेण्ड में क्यो नही हो सकता ? दूसरी मिसाल 
प्रमेरिका की दी जाती है जहाँ रिवाज होता जा रहा है कि कुछ मुख्य दासकीय 
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विभागों में--जैसे कृपि विभाग, श्रम विभाग आदि--सम्वन्धित विभागों के प्रवीरशा 
एव ज्ञाता मन्त्री बनाये जायें । & 

किन्तु जिन देशो में ससदात्मक शासन-प्रणाली (एशीाश्शशाए (0फ७प- 
7706) है, वहाँ की यह समस्या ही नही है। मन्त्रिमण्डलीय शासन का सार यह है 
कि मन्त्रिमण्डल उत्तरदायी होता है । यह उत्तरदायित्व सारे देश ने श्राम चुनाव के 
समथ सौपा था, और शासन को यह ॒ उत्तरदायित्व वहन करना होगा जब तक वह 
दल सत्तारूढ रहेगा । एक विशेष नोति के लिये सरकार जिम्मेदार है श्रौर उसका 
प्रथम कत्तंव्य है कि वह उनकी इच्छा पूर्णा करे जिन्होंने सत्ता सौंपी है। इस सम्बन्ध 
में जार्ज कांनंवाल (66०४० 0077०एथ॥) ने ठीक ही कहा है और बेजहौट 
(828०7०0) ने एवं भ्रन्य छेखको ने भी बार-वार इसको दुहराया है, “विभाग को 
चलाना, मन्त्री का काम नही है । उसका काम यह देखना है कि विभागीय काम ठीक 
से हो रहा है या नही ।” स्वर्गीय रेमज़े मैकडोनल्ड (छे&7889 ४७०००॥४१०) ने 
इसी बात को श्रौर भी स्पष्ट कहा, “मन्त्रिमण्डल एक पुल का काम करता है जो 
शाम जनता को प्रवीण वर्ग से मिलाता है, भ्रथवा यो कहिये की सिद्धान्त को व्यवहार 
से मिलाता है। वह विभागों को सचालित नहीं करता, वह उन्हें एक विशिष्ट 
दिश्या देता है ।” श्रत॒मन्त्री का काम है कि वह नीति निर्धारित करे और देखे कि 
तदर्थे नियुक्त श्रधिकारी वर्ग उस नीति को ठीक-ठीक क्रियान्वित करते हैं कि नही । 
सिविल सर्विस का श्रथिकार श्रथवा प्रवीण वर्ग के श्रधिकार का ज्नोत प्रभाव है, 
शक्ति नहीं। लास्की के शव्दों मे, “सिविल सविस, परिणाम सूचित करती है, 
झ्रादेश नही । जो निर्ंय होता है, वह मन्‍्त्री का होता है। उसका कार्य ऐसी सामग्री 
को प्रस्तुत कर देना है, जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ निर्शाय किया जा सकता है ।” 

यदि मन्त्री विशेपज्ञ न हो तो भी कई लाभ हैं । अ्रविशेपज्ञ सारे विभाग पर 
दृष्टि रखेगा । उसका दृष्टिकोण व्यापक होगा, वह स्वय सममौता-वादी होगा, इस 
प्रकार प्रगतिशील विचारो वाला होगा । किन्तु विशेषज्ञ का हप्टिकोण सकुचित होता 
है और वह छोटी-मोटी पारिभाषिक वातो को वहुत श्रधिक महत्त्व दे बैठेगा । जब 
कोई विशेषज्ञ, किसी विशेषज्ञ के काम की देख-भाल करता है तो सम्भावना रहती है 
कि आपस में श्रसहमति एवं श्रसन्‍्तोप उत्पन्त हो वयोकि विशेषज्ञों का स्वभाव ही होता 
है कि वे एक-मत नही होते । अत जहाँ तक हम चाहते हैं कि काम श्रधिक हो, 
फल लाभदायक हो, कलह न हो, अक्षमता अबवा नौकरशाही (छफ्र०&छाल&०9) सर्वत्र 
न फेल जाय, तो यह ग्रावश्यक है कि विशेषज्ञ तथा श्रविशेपज्ञों का समन्वय हो 
पुन, अविशेषज्ञ मन्‍्त्री एक विभाग तथा दूसरे विभाग के बीच कडी का काम कर 
सकता है, अथवा अपने विभाग ओर निम्न सदन (प्ल०एछ० ० 0०माशणा&) के 
बीच में भी कडी का काम दे सकता है, क्योकि सदन (?॥7॥9ए९॥०४) के प्रति वह 
एक विशेष नीति पर चलने के लिये उत्तरदायी है। सारी सरकार एक इकाई है, 
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झौर उसमें तथा उसके प्रशासन में पूर्ण एकरूपता होनी चाहिए । एक श्रविशेषज्ञ जो 
सारे विभाग को साधारण दृष्टि से देखता है, वह स्वयं को तथा अ्रपने विभाग को 
सारे शासन-यन्त्र का एक पुर्जा समभता है श्लोर अपनी नीति को शासन की आम नीति 
के अ्रनुरूप ढालता है। वह यह चाहेगा कि शासन के विविध भ्रग एक-रूप रहें अर्थात्‌ 
उसकी चेष्टा रहेगी कि सव मिलकर एक टीम (प७४०) की भाँति कार्य करें। 

यह सच है कि विभाग के भ्रव्यक्ष को अपने विभाग के कार्य की पुरी जान- 
कारी होनी चाहिए । किन्तु इसका यह अर्थ नही है कि वह उस विपय का विशेषज्ञ 
ही हो | प्रत्येक विभाग में वंठे काम होते हैं, भौर श्रनेको समस्याएँ आती हैं जिनमें 
ऊँची योग्यता तथा जानकारी की श्रावश्यकता होती है श्नौर ऐसे विभागीय अ्रध्यक्ष 
भी जो वर्षों से स्थायी रूप से उस विभाग में काम कर चुके हो, उन प्रत्येक समस्याश्रो 
पर एक-सी अ्रधिकारपूर्ण जानकारी नहीं रख सकते । तो फिर मन्त्री बेचारे के 
लिए, जिसका कार्यकाल अल्प एवं सकटमय होता है, कैसे सभव हो सकता है कि 
वह अपने विभाग में झाने वाली सभी समस्याओं पर अ्धिकारपुणं विशेषज्ञता प्राप्त 
करे | विभागो के स्थायी सेक्रेटरी या श्रध्यक्ष भी उस माने मे विश्ेपज्ञ नही कहे जा 
सकते हैं जैसे कि कोई वडा वैज्ञानिक, सर्जन या कोई कलाकार अश्रपने-श्रपने क्षेत्र में 
विश्येपज्ञ माने जावेंगे | प्रो० लास्की (7707 ॥.2ंठ) के शब्दों मे वे उस दुनिया में नही 
रहते जिसमें सर्वसाधारण प्रवेश न पा सकें । यदि किसी को मालूम है कि सर जान साइ- 
मन (87 वणा॥। 57707) एवं सर स्टेफर्ड क्रिप्स (87 8607०70 0७७७) कितने योग्य 
बारीकियो को समभने वाले थे तो वह सहमत हो जायगा कि ऐसी ही योग्यता की 
आवदश्यऊता है जिसके द्वारा मन्त्री सफलतापूर्वक भ्रपने विभाग का कार्य चला सकता 
है। भ्रन्त में लास्की (,98:7) कहता है कि हम अ्फसरो को शअ्रथ॑-विभाग में इस कारण 
नही भेजते कि वे सुदक्ष श्रथंशास्त्री हैँ, इसी प्रकार हम उहे कृपि-विभाग में अ्रथवा 
शिक्षा-मन्त्रालय में इसलिए नही भेज देते हैँ कि वे कृषि-विशेपज्ञ या शिक्षा-शास्त्री 
हैं। वे शासको के रूप में महत्त्व रखते हैं किन्तु इस कारण नही कि वे किसी विशिष्ट 
विपय की विशेष जानकारी रखते हैं वल्कि इस कारण कि हमको उनकी प्रश्मासनिक 
योग्यता पर विश्वास है, प्रशिक्षा के कारण उनमें वे गुण विद्यमान हैं जिनके बल पर 
वे आरम्भक एवं निर्णय दोनो काये कर सकेंगे । यही वे गुण हैं जिनके विना शासन 
चलाया नही जा सकता । भौर यही ग्रुण राजनीतिक अध्यक्ष में भी होने चाहिएँ यदि 
वह अपने पद का सफलतापूर्वक निर्वेहन करना चाहता है |? 

“नौक्रशाही शासन” को झ्ोर बढती हुई प्रवृत्ति ((7०ण्णाहु पर॒दाव&ाठफ 
$0फ़्कणवेंड उिप्र'रशप्रण"8600 (०ए०णाा०7४)--ब्रिंटिश शासन यन्त्र के ऊपर यह भी 
श्राक्षेप है कि यह कर्मचारी वर्ग का राज्य बनता जा रहा है । रैम्जे म्योर (२8589 
धाणाए) का कथन है कि इगलंण्ड में नौकरशाही का राज्य इस कारण पनप रहा है 
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'कि वहाँ के मन्त्रिमण्डल सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं । उसका कहना है कि स्थायी 
सिविल सविस के अधिकारियों का प्रभाव लगातार शासन के कामों में, विधि तंयार 
करने मे एवं वित्त के मामलों में पडता है जो ब्रिटिश शासन का एक अग वन गया 
है । झ्त 'कमंचारियों द्वारा शासन' आ्रावश्यक हो गया है, यद्यपि इस की शक्ति 'उत्तर- 
दायित्वपूर्ण मन्त्रिमण्डल' के सिद्धान्त के कारख कुछ मर्यादित है ! इस आलोचना 
का अर्थ है कि स्थायी कमंचारी वर्ग ही सारे राप्ट्र की जीवन-नौका के कर्णधार हैं । 
इस सम्बन्ध में अनेको तक--भौर उनमें पर्याप्त सार भी है--दिये जाते हैं । प्रथमत 
निर्धारित नीति के क्रियान्वित करने में प्रतिदिन बहुत से ऐसे काम किये जाते हैं 
पजिनमें विशिष्ट नीति पर चलना पडता है। मन्त्री तो केवल ससद्‌ द्वारा स्वीकृत नीति 
की दिशा इगित करता है और विभाग से आशा करता है कि वह उसे क्रियान्वित 
करे । उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह प्रतिदिन के काम-काज का 
निरीक्षण करे | स्थायी सेक्रेटरी विशेषज्ञ होता है जो उस सम्बन्ध में सारी बारीकियों 
झर श्रन्तग्रस्त विवादों से भिनज्ञ होता है, अत वही प्रतिदिन की प्रशासनिक नीति का 
संचालन कर सकता है । 

वूसरी वात यह है कि नई नीति निर्धारित करने में--जैसे ससद्‌ के समक्ष 
विघेयक प्रस्तुत करना--सिविल सविस के श्रधिकारी का प्रभाव महान्‌ होता है। 
'पालियामेंट से अथवा दल' से मनन्‍्त्री को नीति के सम्बन्ध में श्रस्पष्ट-सा श्राभास मिलता 
है, किन्तु विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए जिन आझँकडो श्रथवा तथ्यों की 
आवश्यकता पडती है वे सब सम्बन्धित विभाग को ही जुटाने पडते हैं । इसके उपरान्त 
विधेयक का प्रारूप तैयार करता भी एक उलका हुश्रा एव कठिन काम होता है । यदि 
कोई प्रविशेपज्ञ इम काम को अ्रपने हाथो में छेलिगा तो सव गडवंड हो जायगा । इस 
काम को वित्तीय-ससदू-सलाहकार (?क्वागष्ातश०्कए 00णा१क्‍९े ६४0 धा० पफ४४डपएए) 
करते हे । केवल विशेषज्ञ ही नई नीति को पुराने शासन में ठीक बैठा सकता है ॥ स्थायी 
पदाधिकारी को बार-बार मन्‍्त्री को यह वताना भी पड सकता है कि वया किया जा 
सकता है अथवा क्या नहीं हो सकता, शोर साथ ही वह कह देता है कि जो कुछ किया 
जा सकता है वह किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार नई नीति उन सारे 
सशोवनो एवं सुझावों का फल होती है जिसका श्रेय स्थायी सिविल सेवकों को है ।* 
नीति-निर्धारण में जिन अधिकारियो का विशज्वप प्रभाव पडता है वे जीप स्थानीय 
जनपद सेवक ही नही हैं । बहुत से कम महत्त्व के निर्शंय भी करने पडते हे । कुछ 
में नीति-निशंय भी करना पटता हैं । इन पर निचले दर्जे के सिविल सेवकों का प्रभाव 
पड़े बिना नहीं रहता । प्रत्येक विभाग में उत्तरदायित्व बेटा रहता है। इसका श्रय॑ है 
कि निचले दर्जे के जनपद-सेवको का भी नीति-निर्धारण में कुछ न कुछ हाथ है । 

तृतीयत पालियामेंट में प्रइ्न पुछने का नियम बहुत ही श्रच्छा ढग है जिसके 
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श्०्द्‌ इंगलंण्ड की दशासन-प्रणाली 


द्वारा जनता को शासन-विभागों के क्रिया-कलापों पर कुछ कहने का अधिकार मिला 
जाता है और इस प्रकार यदि गासन द्वारा कोई अन्याय हुआझ्आा है तो उसका प्रतिकार 

हो सकता है । किन्तु इगलंण्ड की ससदात्मक शासन-प्रणाली के श्रालोचक मानते हैं 

कि यह ढग प्राय प्रभाव-शून्‍्य है । प्रइनों के उत्तर निश्चय ही मन्त्री देता है किन्तु वे 

उत्तर स्थायी अधिकारियों द्वारा तैयार किये जाते हैं | यदि विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत किया 

हुआ प्रइन का उत्तर सही मामले को छिपाना चाहे तो गैरसरकारी सदस्य (7ए&४० 
ग्राथ7००) के लिए यह अत्यन्त कठिन होगा कि वह सही तथ्य पा सके । इसके 
झ्तिरिक्त स्थायी अधिकारी यदि सारा सत्य बताना भी चाहें, तो भी प्रह्नकर्त्ता 
कठिनाई में पड जाता है वयोकि वह प्रभावी प्रश्न बनाने व पूछने में अ्रशवय है । ओर 

यदि प्रइन प्रभावी भी है, तो भी यह उस समय पूछा गया जबकि शासन ने श्रपना 

काम कर लिया । और अ्रभी तक भी ऐसा प्रभावी उपाय नही निकल पाया है जिससे 

विभाग की प्रतिदिन की नीति पर उसके क्रियान्वित होने से पूर्व कुछ नियन्त्रण स्था- 

पित हो सके । 


बताया गया है कि कर्मचारियों के शासन श्रथवा नौकरशाही में सवप्ते वडा भय 
इस पद्धति का है जिसके द्वारा विभाग देश के लिए ऐसी विधि तैयार करते हैं जो झ्ाज्ञाओ 
भ्रथवा अधिनियमो की शक्ल में होते हें और जो पालियामेंट द्वारा स्वीकृत नियमो का' 
स्थान पा लेते हैं । इस प्रकार विभाग को न्यायाधिकार मिल जाता है, वह इस प्रकार, 
कि वे अपने प्रतिदिन की कायंवाही में बहुत से विवादास्पद विपयो पर न्यायिक 
नणय दे डालते हैं। दूसरे शब्दो में प्रदत्त अथवा प्रतिनिघिक विधि--अधिका र (00688७- 
;०0 08/श०४००) एवं प्रशासनिक न्‍्यायाधिकार, इन दोनो भअस्त्रो से सुसज्जित राज्य 
का शासकीय विभाग श्रत्यन्त सबवल हो गया है। यह ठीक है कि देखने में विधि 
प्रधिकार का प्रयोग विभाग मन्त्री के नाम में करता हैं किन्तु वास्तव में इन अधिकारों 
का प्रयोग स्थायी क्‍ग्मधिकारी ही करते हैं । राज्य का शासकीय विभाग एक पग श्नौर 
बढ जाता है और एक प्रकार की न्याय सभा स्थापित कर देता है जो इन शाज्ञा््रों 
भ्थवा अधिनियमो से उत्पन्न भगडो का निर्णाय करते हैं | जहाँ तक इन न्याय सभाओो 
के निर्णाय, पालियामेंट द्वारा प्रदत्त अधिकारो की प्लीमा में रहते हे, यह वैधानिक है 
श्रौर मन्त्री के निर्णय के श्रौचित्य को अथवा मन्‍्त्री की बुद्धिमानी को किसी न्यायालय 
में चुनौती नही दी जा सकती । यह निरांय अन्तिम है । किन्तु इस भ्रन्तिम निर्णाय के 
पीछे किसी अ्रहश्य सिविल सर्वेण्ट (ऐप 8९००४०४४) का हाथ है। इसके श्रतिरिक्त मन्त्री 
अ्रथवा सिविल सर्वेण्ट (जया 8०एथय) के ऊपर न्यायिक प्रकिया बाघ्य नही है 
किन्तु न्यायालयो के ऊपर न्यायिक प्रक्रिया वाष्य है। अत मन्त्री श्रथवा सिविल सर्वेण् 
(0शां 8७एथाए) प्रभावित पक्ष को विना सफाई झौर सबूत का श्रवसर दिये ही 
निर्णय कर सकते हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि शासन के हाथो में विधायी एवं 
न्याय सम्बन्धी शक्तियों के श्रा जाने से प्रशासनिक विभागो का अ्रधिकार-क्षेत्र 
स्वेच्छाचारी एव निरकुश हो गया है । इस प्रकार प्रशासनिक विभागो ने ससद्‌ को 


शासत का सगठन १०७ 


विधायी अ्रधिकारों से तया न्यायालयों को न्यायिक श्रधिकारों से वचित कर दिया है 
और इस सबका स्वाभाविक फल है सर्वशक्तिमान्‌ नौकरशाही शासन । 

किन्तु यह भी सही मूल्याकन नही है | लोवेल (.0एथ) ने अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक दी गवनंमेण्ट श्रॉफ इगलैण्ड (५७ 0०5०ए/७७7६ ० 'णगष्टॉी४०0) में लिखा है 
कि इगलैण्ड में नौकरशाही (छप7०७प०:७०४) के शासन का मय इस कारण कम हो 
गया है कि वहाँ अ्रविद्यपज्ञ (५00४४७ए०) एवं विशेषज्ञ (?7०७8णाणओ) का विशेष 
प्रकार का मेल हैं जिसके फलस्वरूप राजनीतिक एवं अ्र-राजनीतिक शासन के तत्त्वो 
में स्पष्ट भेद है ।! लास्की (,95:) के अनुसार “नोकरशाही शासन (छ8फ्ा९७ए०८४०५) 
उस शासन-व्यवस्था को कहते हैँ जिसमे सम्पूर्ण नियत्रण अधिकारियों के हाथो में 
इतना अभ्रधिकर रहता है कि उनकी शवित से साधारण नागरिको की स्वतत्रताओं का 
हनन होता है |”? इगलंण्ड में स्थायी भ्रधिकारी पूर्णेपेण स्वेच्छाचारी नहीं हैं ॥ 
इसमें सन्देह नहीं है कि सिविल सविस के पास अपार अनुभव एवं जानकारी है। वे 
मन्त्रिमण्डल को एवं पालियामेण्ट को वे सब तथ्य एवं जानकारी प्रदान करते हैँ जो 
विविध विषयो पर नीति निर्धारित करते समय श्रावश्यकत माँगी जाती है। किन्तु वे 
शासन पर छाये नही रहते, न वे शासन की प्रवृत्ति एवं स्वरूप को बनाते हैं ॥ 
प्रत्येक विभाग के ऊपर एक उत्तरदायी राजनीतिक श्रव्यक्ष अथवा मन्‍्त्री होता 
है जो वास्तव में शासन करता है। वही पालियामेंट के प्रति तथा जनता के प्रति 
भी किसी विशिष्ट नीति पर चलने के लिये उत्तरदायी होता है और सिविल 
सविस के अधिकारियों को अपने आपको इस प्रक्रार ढाल लेना चाहिये कि वही 
नीति ठीक-ठीक क्रियान्वित होती चली जाय । यदि पालियामेंट का कोई सदस्य 
जो जनता का प्रतिनिधि है ऐसा अनुभव करता है कि अमुक व्यक्ति के साथ अन्याय 
हुआ है भ्रथवा कोई काये अनुचित उद्देश्यो द्वारा सम्पादित हुआ्ना है, तो वह निजी 
तौर पर मन्त्री से उसके सम्बन्ध में पुछताछ कर सकता है । प्रायः सब मन्त्री लोग 
प्रसन्‍ततापूर्वक इस प्रकार बातचीत करना चाहेंगे। यदि भनन्‍्त्री द्वारा दिया हुआ्ना 
स्पष्टीकरण असनन्‍्तोपजनक है तो वहू सदन में तत्सम्वन्धी प्रइन पूछ सकता है। 
म॒दि मन्त्री द्वारा दिया हुआ्ना उत्तर फिर सी सन्‍्तोपजनक नही है तो वह इस प्रकार के 
विपय को लेकर बहस कर सकता है। किन्तु उत्तरदायी मन्‍्बी इस प्रकार की 
स्थिति से बचना चाहेगा, क्योकि डा० जेनिग्ज़ (7 उ०॥०म०७) लिखता है कि 
“'प्रइन पूछे जाते हैं, यह ठीक है, किन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण वात यह है कि प्रइन पूछे 
जा सकते हैं ।४ इस कारण मन्‍्त्री सदंव चौकन्ना रहता है। उसको गलती नही 
करनी चाहिए क्योकि वह उत्तरदायी है। जनपद-सेवक (एज्ा 8०ए००४5) भी 
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२१० इगलेण्ड की शासन-प्रणाली 


लिये कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को छइनकर वुलाते थे । इस प्रकार की बातचीत ने सन्‌ 
१२१३ में एक विशेष रूप धारण किया जबकि राजा जॉन (रणह उंणेण) ने, 
पजजिसको धन की श्रावश्यकता थी, भ्रत्येक देश के नगराधिप को श्राज्ञा दी कि वह 
झपने-अपने प्रदेश से चार उपाधियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्ति राजा के साथ राज्य को 
समस्याओं पर बातचीत करने के लिये भेजे | इसी में ससद्‌ शब्द के आधुनिक प्रथे 
चीज रूप में वर्तमान हैं । 
ससद्‌ का विकास (67०४४) ०३ ?&०॥७४०९7४)--ससद्‌ का विकास प्राय 
स्वय प्रवर्तित, दीर्घ॑सूत्री एव देवयोग-श्राश्चित था । पहले वह आधुनिक ससद्‌ से भिन्‍त 
थी । श्राठ शताब्दियों में जाकर पुरानी ससद्‌ का रूप शासी-निकाय (60ए०णागाहढ़ 
कृ०्तर) के रूप में परिवर्तित हुआझ्ना है जिसमें पूर्णा वयस्क मताधिकार के आधार पर 
सारे देश से चुतकर व्यक्ति श्राते हैं और यह सुधार-क्रम हमारे ही समय में पूर्ण हुश्रा 
है । इन ग्राठ शताब्दियो का युग सघपे का काल रहा है श्रौर बुरे राजाओो के राज्य- 
काल में यह सघर्ष राजा जॉन (एण8 7णाए) से प्रारम्भ हुआ । हम सभी जानते हैं 
कि किस प्रकार नैराश्य की अवस्था में कुलीनो ने राजा को बन्दी बना लिया और 
१५ जून सन्‌ १२१५ को राजा को निरुपाय करके महान्‌ चार्टर या मेग्नाकार्टा 
(४७४०४०७/४७) पर हस्ताक्षर करने पर विवश किया । 
यह साधारण प्रजा की राजा के ऊपर विजय नही थी बल्कि इ ग्लेण्ड के घनिक 
एव प्रतिष्ठासम्पन्त व्यक्तियों की राजा के ऊपर विजय थी। मैग्नाकार्टा से कुलीन 
वर्ग को यह आश्वासन मिल गया कि वे मनमाने ढग से गिरफ्तार न हो सर्केगे और 
यह भी भ्राश्वासन मिला कि राजा बिना प्रजाजनो की सलाह लिये कुलीन सरदारो 
'पर कोई कर न लगावेगा । भ्रगले ८० वर्ष तक सघर्ष राजाओं तथा देश के बडे लोगो 
के बीच में रहा । राजा लोग रुपयो की झ्ावश्यकता में थे और देश के प्रतिष्ठित 
व्यक्ति चाहते थे कि वें निश्चय करेंगे कि राजा की माँग न्याययुक्त है या नही। 
इसी सधप के फलस्वरूप इस सिद्धान्त का जन्म हुश्ना, “बिना प्रतिनिधित्व के कोई 
कर नही” (॥९० (#ष्छा0ा जशाएी०पर एशथुए०8उथांधतधर00) श्रौर फिर ये सभाएँ 
विधान-निर्मात्री सभाओो में परिणत हो गईं । 
प्रारम्भ में ससद्‌ तभी बुलाई जाती थी जब राजाश् को धन की श्रावश्यकता 
पडती थी । राजा श्रपनी इच्छानुसार ही ससद्‌ बुलाता था । इसका मुख्य काम यह था 
कि राजा से पूछे कि घन की किस काम के लिये श्रावश्यकता है, यह किस प्रकार 
खच् किया जायगा और यह मिलकर सलाह करना भी था कि इच्छित घन-राशि 
किस प्रकार उपाजित की जाय। आज भी ससद्‌ का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य 
यही है । हर 
पालियामेण्ट या ससद्‌ शब्द के आधुनिक अर्थों में सवसे प्रथम १२६५ भे साइमन 
डी मोटफर्ड (57709 १06 फ़ै०ग्र४०००) ने ससद्‌ को आहत किया, क्योकि उसने 
अत्येक प्रान्त मे से दो उपाधिधारी कुलीनो को आमन्त्रित किया तथा कुछ नगरो में 
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से भी कतिपय प्रतिनिधि बुलाये | उस पालियामेण्ट का प्रतिनिधिक स्वरूप किसी हद 
तक इस कारण कम हो जाता है कि उसने केवल अ्रपने समर्थक वर्ग में से ही लोगो 
को चुना । १२६४५ में एडवर्ड प्रथम (#तछ०त ) ने जिसे युद्धों के लिए धन की 
आवश्यकता थी, आदर पालियामेण्ट (४०१० ?छााध्या०70) को आहुत किया। इसमें 
प्रधान धर्माब्यक्ष (87ण०७एछ॥०78), धर्माष्यक्ष (8ाष078), मठाधिकारी (89008), 
कुलीन (77808) एवं महाकुलीन (3&7078) लोगो को बुलाया गया। ये सब जमी- 
दारो के रूप में सम्मिलित हुए। नगराधिपो को भी शाज्ञा दी गई कि प्रत्येक प्रान्त में 
से दो उपाधिकारी कुलीन चुने जायें, प्रत्येक नगर में से दो नागरिक चुने जायें, और 
प्रत्येक श्रधिकारप्राप्त नगर में से दो नगर-प्रतिनिधि चुने जाये, निचले दर्जे के 
धर्माधिकारियो में से भी पादरियो के द्वारा प्रतिनिधि बुलाये गये | इस प्रकार सामन्त 
शाही सभा (7००१४ 0०पए्ाण) में एक प्रतिनिधिक तत्त्व भी जोड दिया गया। 

इस समस्त कार्यवाही में से दो महत्त्वपुर्ण फल निकले। राजा द्वारा श्राहुत 
ससद्‌ के लिये आमन्त्रित व्यक्ति केवल इसी विपय पर वातचीत करते थे कि घत करो 
द्वारा किस प्रकार एकत्र किया जाय । यद्यपि वे इस स्थिति से पूर्ण सन्तुष्ट तो न थे 
'किन्तु उनमें इतना साहस न था कि वे राजा को अप्रसन्‍्न कर सकते श्रौर उसकी 
'घन सम्बन्धी माँगो पर प्रश्न कर सकते । किन्तु जब कभी वे ससद्‌ में उपस्थित होते 
तो वे अपने साथ स्थानीय कष्ट-गाथाएँ लाते झौर राजा के समक्ष प्रार्थना-पत्र उप- 
स्थित करते तथा उसके द्वारा श्रपने-अपने प्रदेश में हो रहे भ्त्याचारो पर प्रकाश 
डालते तथा उन्हे दूर करने की प्रार्थना करते) यदि राजा उन कष्ट-गाथाओं पर 
ध्यान न देता तो कर देने वालो प्रजा के प्रतिनिधि राजा की घन सम्बन्धी माँगो को 
पूरा करने में अडचनें डालते । धीरे-धीरे यह नियम-सा वन गया कि राजा की धन 
को माँग पूर्ण करने से पूर्व प्रजा की कठिनाइयाँ दूर होनो चाहियें। समय बीतने पर 
एक वात भौर हुई | प्रारम्भ मे लोगो की कठिनाइयाँ विशिष्ट थी तथा व्यक्तिगत 
थी, किन्तु श्रव मालूम होने लगा कि बहुत से व्यक्तियों को तथा बहुत सी जगहो पर 
सवको समान शिकायते थी। झत- उन कठिनाइयो पर ससद्‌ मे विचार-विनिमय होने 
लगा श्रोर यदि श्रन्य सदस्यो ने भी उन सदस्यो का साथ दिया तो वे मिलकर ससदु्‌ 
से राजा के पास प्रार्थना भेजने लगे । यदि राजा उनकी प्रार्थना को मान लेता, तो 
उसी प्रा्थंना-पत्र॒ पर अपनी स्वीकृति देते हुए निम्न शब्द लिख कर लौटा देता 
“स्वीकृत” [4.6 ५०४ १४ ४८७४४) यदि राजा अ्रस्वीकार कर देता त्तो भी निम्न 
शब्दों सहित प्रार्थना-पश्न लौटा देता था “पुन विचार किया जायगा” (/,6 ४०४ 
3 ६०८७८ ७) भ्राजकल भी लोगो के प्रस्ताव विधेयक्र-रप में यदि स्वीकृत होते हैं तो 
उस पर (लिख दिया जाता है (7.८ ४०० 76 ४८७ॉ) लगभग २०० वर्षों से भी 
अधिक से (6 ४०४ ७! 6००७८१ ५८) शब्दो का प्रचलन ही नही है । 

इससे भी महत्त्वपूर्ण दूसरा विकास हुआ । ऐसी प्रथा पड गईं कि राजा उस 
समय तक प्रजा पर कर नहीं लगा सकता था जब तक समसद्‌ अनुमति न दे और 
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घन एकत्र करने का साधन न बनावे । श्रन्त में यह कठोर नियम वन गया और क्रोमवेल 
(07०7ए०॥) तथा चाल्स (0॥80९४) में जो सघर्प चला वह इस सम्बन्ध में श्रन्तिम 
पराकाष्ठा थी । इस सधर्प का दूसरा महत्त्वपुर्णा फल यह था कि इस सघपं से सर्देव के 
लिए निर्णय हो गया कि देश का असली शासक कौन है ? राजा श्रथवा ससद्‌ । इस 
भगडे का अन्त ससद्‌ द्वारा राजा चाल्से को फाँसी देकर हुआ और फिर इसके बाद 
क्रोमवेल (07०7०७०!।॥) द्वारा कुछ वर्षों के लिए ससद्‌ का दमन हुआझा । किन्तु सन्‌ 
१६६८ की क्रान्ति ने निश्चितत सिद्ध कर दिया कि ससद्‌ की शक्ति सर्वोपरि है। 
स्‍्ट्रुआनटे वश (80७7४ 70978509) के श्रन्तिम राजा द्वारा राज्य त्यागने के वाद, ससदु 
ने राज्य-सिहासन के लिए हैनोवर वश (प्रक्ला०एथपक्षया ए0शए89) को आमन्त्रित 
किया । इससे सविधानिक महत्त्व के दो महत्त्वपूर्ण फल निकले | प्रथमत यह कि 
राजतन्त्र ससद्‌ का दास था, तथा द्वितीयत यह कि इगलेण्ड का भविष्य में कोई भी 
राजा भ्रवश्य ही सविधानिक राजा होगा जिसके लिए मत्रिमण्डल की सलाह पर काम 
करना श्रावश्यक होगा । इससे राजाञ्री तथा ससद्‌ के वीच चल रहा ४०० वर्षों का 
पुराना सघपं समाप्त हो गया और इसके उपरान्त ससद्‌ के प्रजातन्व्रात्मक स्वरूप में 
निरन्तर सुधार हुआ है । 

मैगनाकार्टा ने कुलीन वर्ग के ऊपर राजा के फौलादी पजे की पकड कुछ 
ढीली कर दी थी । क्रौमवेल (7०एफ ०॥) तथा चाल्स (009८०७) के बीच जो संघर्ष 
चला वह इस तथ्य का द्योतक था कि एक नया वर्ग पैदा हो रहा है जो शासन 
सम्बन्धी अधिकारों का इच्छुक है । १६८८ की क्रान्ति ने सिद्ध कर दिया था कि ससद्‌ 
सर्वोपरि सत्ता है और राजतन्त्र ससद्‌ का आश्रित है। किन्तु ससद्‌ श्रभी पुणख्पेर 
प्रजातन्त्रात्मक न थी। १८३२ से पूर्व केवल कुछ हजार मतदाता सारे देश में बिखरे 
पड़े थे | ससद्‌ के स्थान (86888) जो पॉकेट वरोज् (20०८७क 807०ण६॥8) अभ्रथवा 
रॉटेन बरोज़ (80४४० 807०एट॥७) कहलाते थे प्राय घनिको के श्राश्नित थे श्रौर वे 
स्थान इस प्रकार बेचे तथा खरीदे जाते थे जैसे कि स्कघ विपरि (8800 ०5६०४४०४०) 
में अश (80768) खरीदे श्रथवा बेचे जाते हैं। इस दिशा में पास किया हुआ्ना सन्‌ 
१८३२ का प्रथम सुधार अधिनियम सावधानीपूर्णा पग था जिसके उपरान्त भी श्रमिक 
वर्ग को देश के शासन में कोई प्रतिनिधित्व नही मिला | सब कुछ होने पर भी केवल 
एक लाख अतिरिक्त व्यक्तियो को मताधिकार और मिला, और इससे मध्य वर्ग को 
भी पूर्णा मताधिकार नही मिल सका । इस प्रकार ससद्‌ श्रभी साधारण जनता की 
ससद्‌ ने थी। 

सन्‌ १८०३२ से १६२८ तक थोडा-थोडा समय छोड कर लगातार मताधिकार 
सम्बन्धी सुधार हुए हैं ! पहले उच्च-मच्य वर्ग को कुछ रियायते मिली, फिर निम्न मध्य 
वर्ग को रियायतें मिली, फिर नगरो के श्रमिकों को मताधिकार मिला, तव बहुत से 
गृह-स्वामियों को, फिर वयस्क पुरुषों को जो २१ वर्षा से श्रधिक आयु वाले हो और ३० 
वर्ष से ऊपर की युवतियों को इनाव-भ्रधिकार मिले, शौर श्रन्त में तो सभी २१ वर्ष 
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मे अधिक आयु वाले स्त्री-पुएपो को मताधिकार मिल गया । 

संसद्‌ सम्बन्धी परिवत्त नो का साराश (8णएागगञाबाह एी 9० गाध्याहुढ8 
#०ए९॥४४ ४४००८७)--संसद्‌ के सम्बन्ध में जो महत्त्वपूर्ण हेरफेर इन आठ शताब्दियों में 
हुए हैं, उनका साराश इस प्रकार है-- 
| (१) भाठ शताबव्दियो पूर्व ससद्‌ राजा की इच्छा पर बुलाई जाती थी। जब 
ससद्‌ का अधिवेशन होता था तो उसके पास इतनी शव्विति नहीं थी कि कानून वना 
सके । इसका काम केवल इतना था कि राजा जितना घन माँगे उसकी मजूरी दे दे 
और वार्तालाप द्वारा निश्चित करे कि किस प्रकार राजा के लिए करो द्वारा घन एकत्र 
किया जाय । आजकल ससद्‌ बुलाने के लिए सम्नाट्‌ वाध्य है । अब ससद्‌ प्रतिदिन की 
साधारण चीज वन गई है और इसकी सभाये कुछ थोडा-सा छुट्टी का समय छोडकर 
भ्राय सारे वर्ष चलती ही रहती हैं । 

(२) पहिले लोग ससदु के लिए राजा द्वारा छाँटे जाते थे। श्रव प्रजा द्वारा 
चुने जाते हैं । 

(३) पहिले बहुत ही कम व्यक्तियो क मताधिकार था, श्रव सारे देश में 
पूर्णा वयस्क मताधिकार है जिसमें स्त्री तथा पुरुष सभी भाग ले सकते हैं । 
| (४) अब शक्ति राजा के हाथ मेन रहकर ससद्‌ के हाथो में झा गई है। 
राजा, राज्य का केवल सविधानिक मुखिया मात्र है जिसको मत्री की सलाह पर 
चलना पडता है, और मन्त्री लोग ससदु के प्रति उत्तरदायी हैं । 

(५) ससद में भी सारी शक्ति लार्ड समा (प्र०४४७७ ०६7.0703) से निकल कर 
सोकसभा (प्न०पए86 ० ९०फाग्मा08) के हाथो में श्रा गई है । 

ससद्‌ की प्रभुता (807००ह8ए४३ ० ए&एभ्य॥7०7)--ससद्‌ के सम्बन्ध में 
इस सक्षिप्त वर्णन से आपने जान लिया होगा कि ससद्‌ का राजा के साथ संघर्ष रहा 
जिसमें यह निश्चित होना था कि प्रभ्रुसत्ता का भोक्ता कोन है, राजा अथवा ससद । 
१७वीं शताब्दी में सघयं का फल प्रकट हुआ और १८वीं शताब्दी में वह फल परिपक्व 
हो गया । इस दिशा में तीन सीमा चिह्न, फल इग्रित करते हैं । प्रारम्भ में ससद अपगु 
थी जिस पर सेना का दवाव था। किन्तु फिर भी वह सस॒द्‌ ही थी जिसने सन्‌ १६४८ 
में चाल्त प्रथम (00०276४ 7) पर अभियोग” चलाया और फिर सन्‌ १६४६ में उसे 
फांसी? दे दी। एक वार फिर ससद्‌ ने अधिनियम पास करके राजतन्त्र को ही समाप्त 
कर दिया* और इगलैण्ड को गणराज्य (007077079९७।४॥ ) घोपित कर दिया ॥# 

| 8०६ ढाध्एताए 4 साशी 00ए7 छा उपद्माएढढ ल्‍णा 6 एप 0ी 
(ावा[€5३ 8099 बात 8(०छ०7०5 5 5९९० 7000प7०॥8 0 ?ाष्टाक (2०ाइप्राप- 
दर०7० पाइ079, 09 णा०१ , 9 389 


ड धध्या(शाए 0 हा लाए (०ण- ० उप्द्माएल पएएणा एथा5] ॥00, 
97 394-393 


3 42० 800णाधाएए धार 0९७ ० (6 एट8- 790, 99 397-399 
4 # 6६ त6्टीशपाए झाहकात 40 98 000रप0०7फ०४ 0 उ७0, फए 400. 
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१६६० में पुन ससद्‌ ने चाल्स द्वितीय (07768 ॥) को राज्य-पिहासन पर दुबारा 
भासीन कर दिया । इस समय यह शर्ते रखी गई कि चाल्से द्वितीय को ससद्‌ के साथ 
सहयोग करना होगा । 
ससद्‌ के विकास में द्वितीय सीमा चिह्न १६८८ की क्रान्ति है जबकि जेम्स 
द्वितीय (0970०8 77) को, ससद्‌ से सहयोग न करने के कारण राज्य-त्याग करना 
पडा और फिर ससद्‌ ने ही श्रॉरेन्‍्ज के विलियम (जाए ० 07०78) को श्रामत्रित 
किया कि वह आभाकर जेम्स द्वितीय (उ&7068 एप) के विरुद्ध इगलेण्ड के स्वत्वो की 
रक्षा करे ! १६८६ में भी बिल आफ राइट्स (7॥॥ ० स्ा8768) द्वारा पालियामेट ने 
न केवल यह निद्चितत किया कि अगला सम्राट कौन होगा, बल्कि वह किन शर्तों पर 
राज्य करेगा ।? सन्‌ १७०१ में ससद्‌ ने एक्ट श्राफ सेटिलमेंट (3० ० 8०४४०४४०१४) 
पास किया । जिसने निश्चित रूप से राज्य-सिंहासन का उत्तराधिकार निश्चित कर 
दिया ।१ 
तृतीय सीमा-चिक्न १७८३ है, जबकि छोटा पिट (श०घ्ग8० 7060) मन्‍्त्री बना 
और उस समय मन्त्रिमण्डलीय शासन-प्रणाली सदैव के लिए परिनिद्चित हो गई, 
और यह वात राजा के श्रधिकार से बाहर की वात हो गई कि वह स्वेच्छानुसार मनन्‍्त्री 
को चुन सके या पदच्युत कर सके। भविष्य में--सचाई यही रही, चाहे ऊपरी 
तौर पर देखने मे न सही--कि ससद्‌ ही मन्त्री को मन्त्री वना सकती थी पशथवा 
पदच्युत कर सकती थी । 
इस प्रकार सस॒द्‌ की शक्ति सर्वोपरि है श्लौर श्रपरिमिय है। इसके काम सभी 
प्रकार के हैं जैसे कानुन बताना, कर लगाना, युद्ध की श्रथवा शान्ति की घोषणा 
करना। यही सारे शासन-यन्त्र को सुचालित करती है। इसके अतिरिक्त यह सम्राट 
को भी सिंहासन से अ्रपदस्थ कर सकती है, यह राजाओो को चुन सकती है तथा यह 
राजतन्त्र को ही समाप्त कर सकती है । सर एडवर्ड कोक (89 ए0फ़क्ात (0०४६०) 
का कथन है कि “ससद्‌ की शक्ति एव अ्रधिकार-क्षेत्र इतना महान्‌, श्रेष्ठ एवं भ्रनियन्त्रित 
है कि उस पर न किसी व्यक्ति का, न कारणो का और न किसी रुकावट का ही बन्धन 
है ।” ब्लकस्टोन (8]82०६80०7७) का भी यही मत था और उसने प्राय इसी भाषा में 
स्व-मत व्यक्त किया है । डी लोमे (706 7,078०) ने तो यहाँ तक कहा कि “ससद्‌ 





, यह कन्वेंशन पार्लियामेंट ((/०7एशगाणा ॥970॥) कहलाती थी। यद्द सब 
बातों में ससद्‌ से मिलती थी ! अन्तर केवल यह था कि यह सम्राट द्वारा आहूत नहीं हुईं थी। तत्कालीन 
परिस्थिति में जिसमें कि जेम्स द्वितीय (]8॥765 ॥[) आग गया था, भौर विलियम (शापराधा)) का 
राज्यामिपेक नहीं हुआ था, यद्द खाभाविंक्‌ भी था। वाद में कन्फर्मेशन पार्लियामेंट एक्ट (00ी- 
7807 94674 300) ने, जो २० फरवरी १६८६ को पास हुआ था, इन कार्यवादियों को 
वैधानिक रूप दे दिया । वही, उपयुक्त, पृ० स० ४५४-४५६ । 

2 वही, उपयु क्त, ए० स० ४६२-४६६ । 
3 बट्दी, उपयु क्त, पृ० स॒० ४७५-४७६ | 
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सभी कुछ कर सकती है, सित्राय श्रौरत को मर्दे और मर्दे को औरत नहीं वना सकती ।” 
किन्तु डी लोमे (70० 7,0790०) का वाक्‍्याश उसके अन्यत्र व्यक्त विचारों की 
ही भाँति श्रस्पप्ट है, यदि ससद्‌ की शक्ति केवल वैधानिक आधार पर जाँची जाय तो 
यह विचार कि ससद्‌ मनुष्य को स्त्री नही वना सकती गलत है। यदि ससद्‌ कोई 
ऐसा नियम वना दे जिससे लिग-विभेद में श्रव्यवस्था हो जाये तो वैधिक रूप से एक 
पुरुष स्त्री वन जायगा | ससद्‌ वैधानिक रूप से भी किसी प्रकार मर्यादित नहीं है । 
डायसी (7)००9) का कथन है कि “वैधिक रूप से ससद्‌ की प्रभुता हमारी राजनीतिक 
व्यवस्था का मुख्य ग्रुण है ।” ससद्‌ की प्रश्नुसत्ता से डायसी का निम्न अर्थ है--- 

(१) ससद्‌ हर नियम वना सकती है, 

(२) सप्तद्‌ हर नियम को भग कर सकती है, श्ौर 

(३) ब्रिटिश सविधान में कोई ऐसा सीमा-चिक्न नहीं है जिससे यह निर्णय 
किया जा सके कि कौन नियम मौलिक हैं तथा कौन श्रमौलिक । 

इन तीन सिद्धान्तो पर डायसी (79०6४) ने और अ्रधिक प्रकाश डाला है ॥ 
वह कहता है कि ससद्‌ जिस नियम को चाहे बनावे तथा जिस नियम को चाहे भग 
करे और कोई भी व्यक्ति श्रथवा व्यक्ति-समूह यह क्षमता नहीं रखता कि सस्तद्‌ द्वारा 
स्वीकृत विधि को अस्वीकार करके | साथ ही ससार की शक्ति एवं भ्रधिकार 
सन्नाट्‌ द्वारा शासित समस्त राज्यों पर भी पूर्ण रूप से लाग्र होगे। 

सक्षेप में ससद्‌ जो कुछ चाहे, जिस किसी भी रूप में विधि-निर्माण कर सकती 
है तथा ससद्‌ जो कुछ कानून स्वीकृत करे वह देश का कानून है । ससद्‌ जो भी कानून 
निर्माण करती है, कचहरियो में उन्हीं पर आचरण होता है, जव तक कि ससद्‌ ही 
उनमें हेर-फेर न करे । ससद्‌ विधान सभा भी है साथ ही सविधान परिपद्‌ भी। 
इगलेड में सविधानिक नियमों एवं अन्य नियमों में कोई भेद नही माना जाता श्रौर 
ससद्‌ ही क्षम है कि एक प्रक्रिया के श्रनुसार किसी भी नियम को वदल दे अ्रथवा भग 
कर दे । सस॒द्‌ द्वारा पारित कोई भी नियम किसी कोर्ट (00७०७) द्वारा अ-उल्लघनीय 
है। न इसको भअवेंघ वा पझ्रश्रामारिणषक ठहराया जा सकता है क्योकि इगलैण्ड में कोई 
कानुन ससद्‌ द्वारा पारित कानून से ऊँचा नहीं है। यद्यपि न्‍्याय-भावना (ऐतुण४३) 
तथा सामान्य विधि (0007707 7.9७) ब्रिटिश सविधान के प्राचीनतम तथा मौलिक- 
तम स्रोत हैं, फिर भी ये दोनो ससद्‌ द्वारा पारित किसी नियम का उल्लंघन नही कर 
सकते । यदि ससद द्वारा ही पारित दो नियम एक दूसरे के विपरीत हैं, तो नया पास 
किया हुआ नियम उसके पहिले के पास किये हुए नियम का स्थान ले लेगा ओर इस 
सम्बन्ध में पूर्व-पारित समस्त वेघानिक नियम अप्रभावी हो जाय॑ंगे। 

ससद्‌ को प्रभुता की श्रालोचना (80एशशहआ0ए ण एचश्यलाए अप" 
०४8०१)--किन्तु ससद्‌ की प्रभुता वास्तचिक सार नही है, वह केवल कानूनी कल्पना है । 
भौर कानुनी कल्पना क्या नहीं हो सकती ? डायसी (7)००5) तथा उसके मत के बहुत 
से भ्रत्य लेखको ने ससद्‌ की प्रभुता के केवल वैधानिक पहलू के बारे मे विचार किया । 
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उसके नित्य-प्रति के वास्तविक जीवन की सचाइयों के बारे में विचार नही किया । 
वास्तविक जीवन का सत्य यह है कि प्राय वेघानिक सत्य राजनीतिक श्रसत्य होते हैं । 
ससद सभी कुछ नही कर सकती | वह हरेक प्रकार्‌ के कानून का निर्माण या भग नही 
कर सकती । बहुत सी भ्राचार-विपयक एवं राजनीतिक रुकावर्टे हैं जो ससद्‌ को शक्ति 
पर बाधा डालती हैं और ससद्‌ को शौर भी बहुत से कार्यो के करने मे उतनी ही बाघा 
श्रायेगी जितनी कि एक पुरुष को स्त्री बनाने में । 
विधि सम्बन्धी सारे प्रस्ताव इस कसौटी पर कसे जाते हैं कि उन्तका व्याव- 
हारिक महत्त्व क्या है तथा उनका नैतिक महत्त्व क्या है। ब्रिटिश जाति जैसी नियम- 
पालक जाति के लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि श्रमुक सम्बन्ध में ससद्‌ ने नियम 
पास किया है और निश्चय है कि उस नियम का पूर्ण पालन होगा। किन्तु आज्ञा पालन 
की भी सीमा है । “यदि विधानमण्डल यह पास कर दे कि सब नीली आाँखो वाले 
बच्चे नष्ट कर दिये जायें तो उन सारे बच्चों की रक्षा प्रवेधानिक ठहराई जायगी । 
किन्तु वह विधानमण्डल निश्चय ही पागलो का समूह होगा जो ऐसा नियम पास करे और 
ऐसे नियम को भानने वाली प्रजा भी निवचय ही मूखे ठहराई जायगी ।” इगल॑ण्ड जैसे देश 
में जहाँ प्रबल जनमत है, जिसको भाषण की स्वतन्त्रता है, प्रभु विधानमण्डल को होश में 
रहना चाहिए। भ्रत जहाँ ससद्‌ की प्रग्मता पर वैधिक बन्धन नही हैं, वहाँ राजनीतिक 
बन्धन श्रवश्य हैं, श्रौर वे ससद्‌ के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसके अ्रतिरिक्त ससद्‌ में 
भी यह निश्चय करना कि वेया करना है, मन्त्रिमण्डल के हाथ में रहता है और साधारण 
सदस्य का न तो कोई महत्त्व है और न वह किसी काम में पहल कर सकता है । इससे 
संसद में वास्तविक मतदाताओ का प्रतिनिधित्व कम रह जाता है, और यह दलगत भ्रकुश 
> तीचे रहने लगता है भोर दल ही मन्त्रिमण्डलो की नीति को निर्चारित करते हैं । 
प्रत्येक ससदात्मक शासन-प्रणाली में हाल में प्रतिनिधिक अथवा प्रदत्त विधान 
माँण (79०682०४०व 7,०2/शे&007॥) का कार्य बहुत तेजी से तथा भारी मात्रा में 
| है। ससद्‌ के पास इतना काम है कि वह सब काम स्वय नह्टी कर सकती । इसलिए 
॥ और सस्थाझ्रो को विधि निर्माण का कार्य सौंपकर वह अपना बोझ कुछ हल्का 
( लैती है। कही-कही सम्नाट्‌ अपने ऐकान्तिक अश्रधिकार के आधार पर श्राज्ञाएँ 
क़ालता है जिसको आइंसं-इन-काउसिल श्रथवा सपरिषद्‌ श्रादेश (07त०8ना॥- 
(0०प्णणा) कहते हैं । दूसरी झोर, शोर अधिकतर, ससद्‌ ऐसा नियम पास कर देती 
है जिससे वह मनन्‍्त्री को, या विभाग को, या किसी सस्था को झ्मधिकार दे देती है कि वह 
श्ाज्ञाएँ निकालें अथवा विधि पास कर दें । इस प्रथा में कुछ भयकर दोष हैं. क्योकि 
इस प्रकार निर्मित वहुत सी श्राज्ञाएँ तथा नियम अधिकारी वर्ग तथ। नियम निर्माता 
वर्ग के अतिरिक्त और लोगो को ज्ञात नही रहती । निश्चय है कि ससद्‌ उन सब पर 
न तो कोई अकुश रखती है शोर न रख ही सकती है । 
ससद्‌ की वैधानिक प्रभ्नुता का सबसे पुष्ट प्रमाण वे नियम हे जो स्वयं ससद के 
जीवन-काल को निश्चित करते हे । त्िवर्षीय श्रधिनियम (प४०णाणक ०) के द्वारा यह 


ससद्‌ ११७ 


निरिचित हुआ कि ससद्‌ का जीवन-काल तीन वर्ष से श्रधिक न हो तथा सप्तवर्पीय 
नियम, १७१६ (8९9४६५णाडं 8८७ 76) से निर्णाय हुआ कि ससद्‌ सात वर्ष तक चले 
वछतें कि राजा उससे पूर्व ही उसे भग न कर दे । इसके अनन्तर ससदू-नियम १६११ 
(एथगाक्षण००४ ० ० 9।) के द्वारा ससद्‌ का जीवन-काल घटा कर पाँच वर्ष कर 
दिया गया । उसी ससद ने, जिसने जीवन-काल में हेर-फेर किये, फिर वरावर अधि- 
नियमों द्वारा श्रपना जीवन-काल लगभग आठ वर्ष तक रखा । किन्तु यह अ्रग्धि युद्ध- 
काल में वढाई गई थी जिसमें सारे राजनीतिक दलों का समर्थन था और साथ ही 
राष्ट्र की मौन सम्मति थी। कोई भी ससद्‌ उस समय तक अपना जीवन-काल नही 
बढा सकती जब तक कि राष्ट्र का मौन समर्थन उसके पास न हो । 

डायसी (70069) ने सत्य ही कहा है कि कानून कानून है चाहे वह नैतिक 
हो या न हो और ससद्‌ द्वारा पास किये गए अधिनियम के लिए यह झ्रावश्यक नहीं है 
कि उसका कोई नंतिक श्राघार हो । किन्तु ससद्‌ कोई ऐसा नियम पास नहीं कर सकती 
जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो अथवा जो सार्वजनिक अथवा असारव॑ज निक आचर रा - 
सहिता के विदद्ध हो । उसी प्रकार ऐसा कोई नियम ससद्‌ नहीं पास कर सकती 
जो देश की प्रचलित प्रथाओ के विपरीत हो, जब तक कि जनता उसे न चाहे । ससदु 
की प्रभ्नुता मौलिक एवं श्रपरिवत्तंनीय नियम है ऐसा कही नही लिखा है । यह केवल 
प्रथा-ली वन कर रह गई है, एक लम्बी एव सफल लडाई का फल है जो श्राम जनता 
ने राजा की अध्यादेश सम्बन्धी शक्ति से लडकर जीती । लोगों की इच्छा विजयिनी 
हुई भश्रौर ससद्‌ प्रभ्नुतासम्पल्त मान ली गई औझऔर इस प्रकार ससद्‌ की प्रग्नुता, ब्रिटिश 
सविधान का अभिन्‍न सिद्धान्त वन गई हैं) इसी प्रकार और भी बहुत संविधानिक 
सममभोते हैं ओर उत सबके पीछे लोगो का मौन समथ्थेन है। ये सविधानिक समभौते 
भी ब्रिटिश सविधान के अभिन्‍न अग हैं, ओर इस प्रकार उन पर ससद्‌ के श्रधिकार 
की व्यावहारिक सम्भावना नहीं है । 

ब्रिटिश सविधान की अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विधि का 
शासन (छेप)७ ० ,89) है। विधि के शासन का विचार डा० डायसी (])०6५) 
ने साठ वर्ष पूर्व दिया था । विधि के शासन का अर्थ यह है कि देश का श्राम कानून 
सव पर लागू होता है तथा किसी के पास कोई मनमानी शव्िति नहीं है, साथ ही 
नियम कई प्रकार के नही हैं जैसे एक नियम झफसरों के लिए तथा दूसरा नियम 
नागरिकों के लिए, आदि । इसके झतिरिकत यह नियम भी है कि साधारण विधि से 
ही साधारण नागरिकों के सविधानिक श्रधिकारों की रक्षा हो जायगी। “विधि का 
शासन (छ०७ ०६ .9७) तथा ससद्‌ की प्रभुता ये दोनो चीज़ें मिली-जुली हैं । इसको 
दूसरी तरह भी कह पकते हैं कि ससद्‌ की प्रभुुता तमी तक सह्य है जब तक “विधि 
का शासन' चलता है । 

वास्तव में जव हम ससद्‌ के सम्बन्ध में सोचते हैं तो विचारों के कल्पना- 
जगत में पहुँच जाते हैं | ससद्‌ किसी संस्था का नाम नही है | ससद्‌ सम्राट, लाइंसभा 


श्१८ इगलेण्ड की शासन-प्रणाली 


(प्र०प४० ० 7.,0708) एवं लोकसभा ([प्ल०प४७ ्ण 0०777०४8) से मिलकर बनी 
है। तीनो श्रवयवी भाग मिलकर ही ससद्‌ का काय॑ पूरा करते हैँ । राजा के बारे में 
विशेष विचार करने की भ्रावश्यकता नही है क्योकि विधान निर्माण करने में उसका 
हाथ आ्रौपचारिक मात्र है। लार्ड समा (8००४० ० 7,०६5) एवं लोकसभा (प्र०738० ० 
(ए०४७ए०णा४8) दो अलग-श्रलग व्यवस्थाएँ हैं जिनके अलग-अलग काय॑ हैं तथा श्रलग- 
ग्रलग गुण हैं । सनु १९११ का अ्रधिनियम पास हो जाने के बाद जिसमें १९४६ में 
पुन कुछ सुधार हुग्रा अब लार्ड सभा (प्रृ०78० ०॥,0748) की क्षमता पर पर्याप्त बन्‍्धन 
लग गये हैं। श्रौर श्राज यदि लोकसभा (प0786 ० 0०707) यह नियम बना दे 
कि लार्ड सभा तोड दी जाय तो राजा को अश्रपनी अनुमति देनी ही होगी, और फिर लाई 
सभा (प॒००७७ ० 7,0708) को कोई बचा नहीं सकता | प्रभु सत्ता के श्र्थों में इधर 
कुछ हेर-फेर हुए हैं । श्राधुनिक परिस्थितियों मे लोक सभा (प्न००8७ ० 007777078) 
ही ससद्‌ है, तथा विस्तृत शभ्रर्थों में ससद्‌ का श्रथे है लोकसभा का बहुमत दल, 
तथा उससे भी अधिक विस्तृत श्रर्थों में वास्तविक ससद्‌ है मन्त्रिमण्डल। किन्तु फिर भी 
साधारणतया, सम्राट्‌ लार्ड सभा (प्र०घ७७ ० 7,0768) तथा लोकसभा ([प्लन०५७७ ०0 
0०णफ०ा३) तीनो ही नियमानुकूल अपना-भ्रपना कार्य करते हैं, तभी विधान निर्मित 
होता हें। यह तथ्य ससद्‌ द्वारा पारित किसी विधि के प्रारम्भिक शब्दो से भी स्पष्ट 
हो जाता है ॥ 
ससद्‌ के क्षेत्राधिकार (7पर78क०४०7४) पर श्रन्तर्राष्ट्रीय कानुन का भी बन्धन 
है। श्रब यह ब्रिटिश संविधान का मान्य नियम है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियम राष्ट्रीय 
नियमों से मिले-जुले होने चाहिएँ। यह निर्णय वैस्ट रैण्ड गोल माइनिंग क० 
तथा सम्राट्‌ के मध्य चल रहे विवाद (७०७ 'डिश्मते ०१0 #ाएहढ़ 00 ७४. 
7७ गा) के निर्रायस्वरूप हुआ था कि “जो कुछ सम्य राष्ट्रो ने नि्ंय किया है, 
वह हमारे देश में भी माना जाना चाहिए |” श्रत कोई नियम जो भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधि 
के सिद्धान्तो के विरुद्ध पडता है, उसे ससद्‌ कदापि पास नहीं कर सकती । 
यद्यपि ससद्‌ न्‍न्यायत उपनिवेशों (7007777078) के लिए विधि निर्माण कर 
सकती है फिर भी इस सम्बन्ध में इसकी शक्ति पर सविधानिक प्रतिबन्ध लगा दिये 
गए हैं। इन सविधानिक बन्घनो के फलस्वरूप यह राष्ट्रमण्डल के सब राष्ट्रो की 
सविधानिक मान-मर्यादा के अनुरूप मान लिया गया है कि परस्पर व्यवहार में जब कोई 
ऐसा विधि निर्माण हो जिससे राज्य-सिहासन के उत्तराधिकार सम्बन्धी कोई हेर-फेर 
हो तो शाही नामकरण एवं उपाधि की हेर-फेर में सभी सम्बन्धित राष्ट्रो की ससदो 
की अनुमति तथा ब्रिटिश ससद्‌ की तदर्थ' अनुमति ग्रावश्यक होगी । इसके अतिरिक्त 
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संसद ११६ 


१९३१ के पदचात्‌ ब्रिटिश ससद्‌ द्वारा पारित कोई नियम उपनिवेश (|00फाप्ता078) 
के ऊपर लागू नही होगा जब तक कि उस नियम में यह स्पप्ट न लिखा हो कि उप- 
निवेश की प्रा्थंना एवं सहमति से ही यह पारित हुआझा है। विधानत १८६७ के 
उत्तरी अमरीका एक्ट (००४७ #&माध्य८& 3०6 ० 867) में ससद्‌ मनमाना 
हेर-फेर कर सकती है। किन्तु सविधानिक हेर-फेर के सम्बन्ध में भी कुछ पुरानी 
प्रथाएँ, कुछ पुरानी मर्यादाएँ हैँ जिनके कारण ब्रिटिश ससद्‌ ऐसा तभी करती है 
जवकि कनाडा की केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें मिलकर तदय्थ प्रार्थना करे। 
अपनी ही शक्ति एवं अधिकार के वल पर ब्रिटिश्ष ससद्‌ इस प्रकार की कोई पहल 
नही करेंगी । जो वात कनाडा के सम्बन्ध में है, वही श्रन्य उपनिवेशों (009770758) 
के सम्बन्ध में भी है । 

स्वय डायसी (7)००5) ने ससद्‌ के प्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्त को केवल झऔप- 
चारिक एवं बंधिक मात्र माना है। वह आगे कहता है कि इस श्ोपचारिक विचार- 
धारा पर भी दो अकुश हैं वाह्म एवं श्रन्तर्गंत । भ्रन्ततोगत्वा वंधिक सम्राद्‌ को शक्ति 
एवं भ्रधिकार तो राजनीतिक सम्राट्‌ से ही मिलते हैं । विवानत सम्राट्‌ किसी प्रकार 
का नियम निर्माण या भग कर सकता है किन्तु व्यवहारत उसको उन सभी तत्त्वो 
का ध्यान रखना पडेगा जिन पर प्रस्तावित विधि का प्रभाव पडेगा। जनमत सग्रह 
(३०४००९४०४७००) के सम्बन्ध में ब्रिटिश सविधान में कही उल्लेख नही हैं ग्रत किसी 
माप्तले पर लोगो की इच्छा जानने का केवल' आम चुनाव (6७0०७)। 7श]०७४०४) ही 
एक मार्ग रह जाता है। इस सम्बन्ध में ससद्‌ अपनी शक्ति का उपयोग जनमत, 
उपयोगिता, नेतिक आचार-व्यवहार तथा अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं श्रन्तर्राप्ट्रीय सम- 
मोतो के भ्ाधार पर करती है ॥ 


लार्ड सभा 


(0758 ०7 7.,0705) 


प्रस्ताववा (760व००००४)--प्तम्नाद्‌ के अतिरिक्त आजकल संसद्‌ के दो 
भाग है, लार्ड सभा अथवा (त्००७० ०१॥.००03) तथा लोकसभा अथवा (प्त0प्र७७ 
०६ 0०णाए०्घ3) | यह स्थिति सदैव ही ऐसी नही थी और श्रत्यन्त श्रौपचारिक 
अवसरों पर झाजकल भी ऐसा नही होता । जव सम्राद ससद्‌ का उद्घाटन करता है 
अथवा सन्नावसान करता हूँ श्रववा जब किसी विधि पर सम्राद की स्वीकृति घोषित 
की जाती है तो सनद्‌ के सभी सदस्य, लाऊर्ड वर्ग, पादरी वर्ग एव साधारण सदस्य 
एक ही सदन में एकत्र होते हें और वहाँ सव मलकर सम्नाद्‌ के मरुखारविन्द से स्वयं 
उसकी श्राजा सुनते हैँ। किन्तु साधारणतया कुलीन वर्ग ([.0705) अपना कार्य एक 
सदन में करते हूँ तथा सर्वमाधारण सदस्य (0००5) दूसरे सदन में । 

डगलैण्ड मे किसी चीज़ की पूर्व व्यवस्था नहीं की जाती । प्रत्येक चीज़ स्वत्त 
विकसित होती हैं। लाई सभा (प्०एघ5७ ०६ ॥,005) भी इसी प्रकार का स्व- 
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विकसित वालक है । जब १२६४ में एडवर्ड प्रथम (7०४०० ॥) ने श्रपनी आदर्श 
पालियामेट (०१७ ?&एाक0०४०) को भाहूृत किया तो भ्राम जनता के सभी 
झ्रामन्त्रित व्यक्ति एक ही सदन में एक साथ वेंठे । किन्तु बाद में वे तीन वर्मों 
(88080०७) में विभक्त हो गए--कुलीन वर्ग (!्र०0॥०), धर्माधिकारी वर्ग (०5), 
एवं साधारण सदस्य (007॥70०७8) । उन्होने अलग-भ्रलग सम्राट की घन सम्बन्धी 
माँग को सुना श्रौर अलग-अलग अपनी-अ्रपन्ती इच्छानुकूल विचार व्यक्त किये। फिर 
धीरे-धीरे व्यावहारिक हितो | के कारण विभिन्‍न व्यवस्थाएं हुई । महाकुलीन वर्गं 
(8&7०४8) एवं महाघधर्माघिकारी वर्ग (97९४६०० 0०४४) के सामान्य हित थे और 
ये दोनो वर्ग मिलकर एक त्रन गए । निम्न वर्ग के घर्माधिकारियों को श्रव ससद्‌ में 
उपस्थित होना क्लेशकारक जान पडने लगा । इसके अतिरिक्त मिम्न वर्ग के धर्मा- 
घिकारी महाधर्माधिकारी वर्ग के विशेषाधिकारो से द्वेप करते थे भ्रौर वे अपनी 
सभाओ में ही घन-दान की घोषणा करना चाहते थे । श्रत उन्होने श्षीध्र ही ससद 
में उपस्थित होना ही छोड दिया । इसी प्रकार उपाधिधारी कुलीन वर्ग भी कुछ 
अ्रनिष्चिततता के बाद उन नगर-प्रतिनिधियो के साथ सदेव के लिये मिल गये जिनके 
सामान्य हितो से उनके हित मेल खाते थे । इसका फल यह हुआ कि ससद्‌ के दो दले 
हो गये । एक भाग में कुलीन वर्ग (7९९८७), ऐहिक वर्ग एवं धामिक वर्ग बैठने लगा--- 
तथा दूसरे भाग में प्रादेशिक-प्रतिनिधिक-उपाधिधारी वर्ग तथा नग्रर-प्रतिनिधि 
वर्ग । प्रथम जो लार्ड सभा (प्लन०७४०७'०ई 7,0709) कहलाया पूर्णातया प्रतिनिधिक भवन 
ने था क्योकि इसमें उपस्थित होने वाले कुलीन जन वेयवितिक श्रामन्त्रण पर उपस्थित 
होते थे । द्वितीय सदन पूणंतया प्रतिनिघिक भवन था जिसे लोकसभा (प्तृ०प्80 0: 
(!००77009) पुकारा जाता था क्योकि इसमें प्रदेशों एव नगरो के प्रतिनिधि बैठते थे । 
कोई नही जानता कि इस प्रकार की व्यवस्था कब और किस प्रकार हो गई । 
यह सव आकस्मिक हुआ भर सामाजिक एवं श्राथिक भ्रावश्यकताओ्रो के परिणाम- 
स्वरूप हुआ । [एडवर्ड तृतीय (00फ&70 वा) के राज्य-काल की समाप्ति तक यह 
द्विसदनात्मक ससद-व्यवस्था पूर्ण हो चुकी थी ।? इसके बाद दोनो सदनो में राज- 
नीतिक मेद प्रारम्भ हो गये । 
भानुवशिक सिद्धान्त का श्रीगरेश भी कुछ इसी प्रकार हुआ । पीयर (7०७०) 
इव्द का श्रर्थ हैं वरावर भौर प्रारम्भ में इस शब्द का श्र्थ था राजा के सामन्तशाही 
जमीदार जो वेधिक रूप में सव वराबर थे । जब १४वीं शताब्दी में ससद्‌ दो भागों 
में विभक्‍त हो चुकी, पीयर (2९७०) शब्द का प्रयोग उन कुलीनो के लिए होता रहा 
जिन्हें पालिमार्मेंट के लिये व्यक्तिगत बुलावा मिलता रहा था। इस बात का कोई 


4. महापादरी अथवा महाधर्माधिकारी केवल धर्माधिकारी ही न थे, वरन्‌ वे वडे जमीदार 
भीये। 

2. हीवंशाऊ, 0 क्ष॒ एणाशापिााठगगंं म्ञाइतए ती शराशष्टांधात (954) 
97 794 95, 


संसद्‌ १२१ 


प्रमाण उपलब्ध नही है कि राजाश्रों को इच्छा आानुवशिक कुलीन प्रथा (?€७:४६०) 
स्थापित करने की थी। किन्तु यह एक प्रकार से प्रथा-लसी वन गई कि राजा जब 
कभी ससद्‌ आहत करता तो उन्हीं कुलीन-जनो (7७७४४) को बुलाता जो उससे पूर्व 
ससद्‌ में घुलाये गये थे अथवा यदि इस श्रवधि में उनमें रे कोई कुलीन जन मृत हो 
गया तो उसके वा उनके सबसे बडे वेटो को बुलाया जाता। समय बीत जाने पर यह 
प्रथा अधिकार में परिणत हो गई झौर लार्ड सभा का रिक्त स्थान पिता के बडे पुत्र 
को मिलने लगा। यह ठीक उसी प्रकार होता था जैसे कि विधि की अज्ञानुसार 
ज्येष्ठत्व के आधार पर पिता की जायदाद पर ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार माना जाता * । 

लाड सभा की रचना (0०0ए०शञााक्‍00 ० ४96 म्ू००४७ ०१ ॥,0१8)--लार्ड 
सभा (प्र००8७ ०६ .0708) में इस समय लगभग ८४९ सदस्य हैँ । इनमें से कुछ स्थान 
तो आचुव शिक हैं तथा कुछ स्थानो के लिये सदस्य नियुक्त किये जाते हैं | अ-श्रानुवशिक 
सदस्यों मे धर्माधिकारी कुलीन जन होते हैं, जेसे केन्टरवरी (॥ॉ/शफथहछ) तथा 
यॉर्क (ए6ए:) का आचंबिशप (47००9), लन्‍्दन (॥,00०), डरहम 
(7007 ४०) तथा विन्चेस्टर (५7४०॥०४६७०) के बिशप (छाशा०98), तथा चर्च आफ 
इगलैण्ड (0007०) ०६ ॥78]970) के इक्कीस श्रन्य विशप (छा&80फ॒छ), इस प्रकार 
पूरी गिनती २६ की होती है। जब कोई विशप सदस्य (8/%778 39009) मरता 
'है भ्रथवा त्याग-पत्र देता है तो उससे निचले पद का विशप उस स्थान के लिये मनोनीत 
हो जाता है। 

इसके अ्रतिरिवत नौ लॉर्ड झ्राफ श्रपील इन आ्डिनरी ([,068 ० 4एएणे 
ग 07077875) होते हैं जिन्हें प्राय विधि-कुलीन जन वा लॉ-लार्ड (7,8ए 7,0708) 
कहा जाता है। ये विधि-कुलीन-जन सदन में ससद्‌ के नियम के अनुसार आसीन 
रहते हैं भर यह श्रधिकार उनके जीवन-पर्यन्त चलता है। कुलीन जनो का यह नया 
विभाग इसलिये बनाया गया था ताकि कुछ योग्य न्‍्याय-विद्‌ लार्ड सभा में हो जो 
उसकी न्यायिक कार्यवाहियाँ उचित ढग से श्रपील के भ्रन्तिम न्यायालय के रूप में 
चलाते रहे । ये विधि-कुलीन जन (].0&छ 7,0703) सदन की राजनीतिक कार्यवाहियो 
में सक्तिय भाग नही लेते । वे प्राय कानूनी विवादों पर ही बोलते हैं । 

सस॒द्‌ के सदस्यों का तीसरा वर्ग उस प्रतिनिधिक कुलीन वर्ग का हैजों 
स्काटलेड (80007) तथा आयरलेड (7७870) के होते हँ--१६ स्काटलेड तथा 
र८ भायरलेड के। स्काटलेड तथा आ्रायरलेड के सामूहिक कुलीन वर्ग मिलाकर इन 
स्थानों के लिये सदस्य चुनते हैं। स्काटलेण्ड (४००४४४ते) के कुलीन ससद्‌ के एक 
सन्र के लिये चुने जाते हैं किन्तु श्रायरल॑ण्ड के कुलीन जन एक वार चुने जाकर जीवन- 
पर्यन्त ससद्‌ के सदस्य बने रहते हैं ।7 सन्‌ १६२२ से जब से स्वतन्त्र आ्रायरलैण्ड 

! आयरलेण्ड के कुलीन वर्ग जो उच्च सदन में अपना स्थान अहण नहीं करते, वे निम्न 


सदन में चुने जा सकते दे । उदाहरणत लार्ड विग्टररन ([.गव जाप्रांधा०ा) जो १६४० में 
निन्‍न सदन के जनक माने जाते थे, एक आयरलैस्टवासी कुलीन झन थे। फितु स्काटलटवासी 


१२२ इगर्लण्ड फी शासन-प्रणाली 


(7०७7१) की स्थापना हुईं है, श्रायरलेण्ड के कुलीन जनो का ब्रिटिश ससद्‌ के 
लिये चुनाव ही नही हुआ है । इस प्रकार भ्रायरल॑ण्ड के कुलीन जनों की सख्या घटते 
चघटते १६३६ में १५ रह गईं तथा १६५२ में पाँच रह गई और वह शीघ्र शुन्य हो 
जायगी ।* 

शाही परिवार के राजकुमारों का दूसरा सम्रुदाय है | इसमें शाही परिवार के 
केवल वे पुरुप-सदस्य हैं जो वयस्क होते हैं धौर जो शाही परिवार के निकट के 
सम्बन्धी होते हैं । इस वर्ग का विशेष व्यावहारिक महत्त्व नही है क्योकि इसमें दो 
या तीन से अधिक सदस्य नही होते । इसके अत्तिरिक्‍त वे प्राय अनुपस्थित रहते हैं 
और ससद्‌ की कार्यवाही से प्राय विलग ही रहते हैं । 

किन्तु इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्णा एवं बहु-सख्यक श्रानुवशिक कुलीन-जन हैं ! 
लाड सभा के सव सदस्यों में आानुवशिक कुलीन €० प्रतिशत हैं । वे अपने सौभाग्य 
के बल पर सदस्य बने रहते हैं क्योकि वे पीढी-दर-पीढी होने वाले उत्त प्रथम प्रत्न के 
प्रथम पुत्र हैं जो प्रथम बार कुलीन जन के रूप मे लार्ड सभा के लिये चुना गया था । 

विशेषाधिकार एवं निर्योग्यताएँ ([एज०8०४ ब्णव 0880776०8)-लार्ड 
सभा (प्॒०ए०5० ० 7.,0083) के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं एवं कुछ उनकी 
निर्योग्यिताएँ हैँ। उनको विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है भौर ससद्‌ के भ्रधिवेशन 
काल में उन्हे गिरफ्तार नही किया जा सकता । कुलीन जन वैयक्तिक रूप से राजा 
के पास पहुँचकर लोक-हित के सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं । उनको यह भी 
अधिकार है कि वे सदन की बहुमत पार्टी द्वारा किये गये निर्रंयो के विरुद्ध ससद्‌ की 
पत्रिकाओं में लिखित विरोध प्रकाशित कर सकें। एक कुलीन जन के ऊपर यदि 
देशद्रोह अथवा श्रन्य महाश्रपराघ का जुर्म लगा होता था तो उसको अ्रधिकार था कि 
वह भ्रन्य कुलीनो द्वारा न्याय की माँग कर सकता था किन्तु सन्‌ १९३६ में महा भ्रपराध 
के सम्बन्ध में यह रियायत वापिस ले ली गई । कुलीन जनो को यह भी श्रघिकार 
है कि वे सारे देश के अन्तिम श्रपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करें किन्तु यह 
अधिकार श्रव वैधिक कुलीन जनो (7.8&फ 7,0705) के हाथो में पहुँच गया है । 

अ्रव कुलीन जनो के अधिकारो पर केवल निम्न बन्धन (॥)889768९०४) हैं. -- 
(१) कुलीन जतो को ससद्‌ के लिए होने वाले छुनावो में मताधिकार नहीं है, श्रौर 
(२) वे लोकसभा के चुनाव के लिये प्रत्याशी के रूप मे खडे नही हो सकते । यह बधन 
आयरलंण्ड के कुलीन जनो के ऊपर लागू नहीं होता क्योकि वे ससद्‌ के कुलीन जन 
(7,0708 ०6 #6 7?७०77७77००४) नही होते । 

प्रक्रि| एव सघटन (770००प१४७७० ब४0 07४००75४४४०७)--पालिया मेंट के 
दोनो सदन एक साथ प्रारम्म होते हैं और उनका सत्रावसान१ भी साथ-साथ ही होता 





कुलीन जन जो उच्च सदन में उपस्थित न हों, उन्हें निम्न सदन में चुने जाने की अचुमति नहीं दे । 
३०6७7 छ0ाचड्प 00एशपाग०ाआ5, 09० ठथा6 , 9 26, 
2 पार्लियामेंट के अधिवेशन ऊे अन्त में सम्नाद सवावसान करता दे और किसी निश्चित तिथि 


ससद्‌ श्श्३े 


है किन्तु दोनो सदनो का स्थगन! अलग-प्रलग होंत है । उच्च सदन का श्रधिवेशन 
सप्ताह में केवल चार दिन होता है--सोमवार से ग़रुब्वार तक--भ्ौर केवल लगभग 
दो घटे प्रतिदिन । यह नियम है कि जब तक कोई श्रावश्यकता न हो, कार्यवाही 
समय पर समाप्त हो जानी चाहिये ताकि महामहिम कुलीन जन सन्ध्या के आठ बजे 
के भोजन के लिये वस्त्र बदल सकें । उच्च सदन की उपस्थिति अत्यन्त क्षीरणा होती 
है। प्राय ७०-८० से अधिक सदस्य उपस्यित नहीं होते ओर इतने भी उस समय 
जव कि विवादग्र॒स्त विषय महत्त्वपूर्ण हो । कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति 
आवश्यक है किन्तु किसी विधि के पारित करते समय कम से कम ३० सदस्यों की 
उपस्थिति श्रावदयक है । लार्ड सभा में वाद-विवाद धीरे-धीरे होता है जब कि निम्न 
सदन (०४5७ ० (0०४४४००४) में वादविवाद जञ्ञीत्र होता है। भापरा की पूर्ण 
स्वतन्त्रता होती है और समापति (7,०70 (४४7००॥००) की शक्ति विवाद के ऊपर 
बहुत ही कम होती है जब कि लोकसभा के समापत्ति (87०४४००) की शक्त्तियाँ 
अधिक व्यापक होती हैं । विवाद का स्तर ऊँचा रहता है श्लौर कभी-कभी वो उसका 
स्तर लोकसभा के स्तर से भी ऊंचा रहता है । 
लार्ड सभा का सघटन निम्न सदन के सहश ही है । लार्ड चासलर (7,000 
00०7०७०॥००) सभापति होता है। समितियों का एक लाड्ड समभापत्ति (0 
(एणार्या) ० 6४० 00णा765:०९४) होता है जिसके काम वही होते हैँ जो निम्न 
सदन के श्रर्थोपाय समिति के चेयरमेच (0॥श7ए७७ ० ७० 007्रएाल्‍6७ ० छक्ज्8 
<70 '७९७॥७) के होते हैँ शौर जो सारे सदन की समिति का सभापति होता है । 
एक लिपिक (0)००४) भी होता है और उसको ससद्‌ का क्लर्क वा लिपिक कहा जाता 
है। लाकसभा में जो सशस्त्र परिचारक (8७72०९०७०६७ ४ &7709) होता है उसी 
के अनुरूप उच्च सदन में जेन्टिलमेंन भ्शर झाफ दी ब्लैक रोड (७७॥४०ए७7 एश०ए 
०६ 0॥० 8]8०: ०१) होता है। 
लार्ड चासलर (१४७३,070 .&08००॥०7०)--लार्ड सभा (प्ल0८७० ०६ 70708) 
का सभापति लाड्डे चासलर कहलाता है जो मन्त्रिमण्डल का सदध्य होता है । लाडें 
चासलर प्रपनी विशिष्ट गद्दी ((ए००४४०-) पर बैठ कर लाड्ड सभा की कार्य- 
वाहियो का मार्ग निर्देशन करता है । लार्ड चासलर प्राय कुलीन होता है और यदि 
ही होता तो उसे नियुवित के बाद बना दिया जाता है। किन्तु इसका यह अर्थ 
नही है कि साधारण सदस्य लार्ड चासलर वन ही नही सकता । ला्ड चासलर की 
गद्दी ला सभा के वाहर रखी रहती है ताकि श्र-कुलीन जन भी सदन की समितियों 
का सभापतित्व कर सके तथा अन्य कार्यवाहियाँ निभा सके । 





को पुन युलाने का आदेश करता हे । इसको सवादतान कहते हैं। सत्रावसान के साथ अधिवेशन 
समाप्त द्वोता ई आ्लोर सारी अनिर्णीत्त कार्यवाही समाप्त समनी जानी द । 

] न्यगन के अर्थ हे कि फार्यवादी स्थागित को जाती दे। प्रतिदिन छी कार्यवादी के बाद 
तथा यदि छुट्टी पह जाव तो अधिवेशन स्थगित हो जाता हे । 


श्एड इगलेण्ड की ज्ञासन-प्रणाली 


लार्ड चासलर के कार्य बहुत हैं भौर विविध हैं | यहाँ हम उन्ही का विवेचन 
करने बैठ हैं जिनका सम्बन्ध इसकी विशिष्ट गद्दी (फ़००ण5००८)? पर बैठने से है। 
उसके सभापति पद पर बैठने के सम्बन्ध में जो शवितयाँ हैँ, यदि उनकी लोकसभा के 
स्पीकर (89००४:९") की शक्तियों से तुलना की जाय तो वे प्राय नगण्य हैं। प्रायः 
लाई चासलर की शक्तियाँ साधारण चेयरमैन की शक्तियों से न्यून हैं ॥ मान लीजिए 
यदि दो या दो से भ्रधिक सदस्य एक साथ बोलने को खडे हो जायेँ ती सदन इस बात का 
निर्णाय करेगा कि कौन पहिले बोले । लार्ड चासलर को यह निश्चित करने का भ्रधिकार 
नही है । लार्ड सभा की कायंवाही पूरा युव्यवस्थित होती है किन्तु यदि बाद-विवाद 
को सयभित करने की श्रावश्यकता झआ पडे तो यह काम भी सदन ही करता है, न 
कि लार्ड चासलर (7,070 07&7००॥००) । जब सदस्यगण बोलते हैं तो वे सभापति 
को सम्बोधित पही करते बल्कि सदन को और वे इस प्रकार प्रारम्भ करते हैं, “माई 
ला्डंस” (० ,0705) । यदि लार्ड चासलर कुलीन होता है तो वह सदन की कार्य- 
वाही भ्रथवा वादविवाद में भाग ले सकता है। जिस समय वह ऐसा करता है तो 
झपनी गद्दी (ए००४७०४६) से श्रलग हट जाता है। दलगत नीति के आधार पर 
चह भन्य सदस्यो की भाँति मत भी दे सकता है किन्तु किसी भी हालत में उसका 
मत निर्णायक मन नही होगा । 


) 


लार्ड सभा के अधिकार तथा ककत्तंब्य 
(?0ए65 क्षा्त ँप्राएा005 0 6 ,005) 


अधिकार-- १६११ से पु्व वित्तीय (707४००४ 9०००० 9]-एफ्राद्मागक्नो ) लक 
हम देख चुके हैं कि सतद्‌ का विकास प्रारम्भ में एक सलाह देने वाले निकाय के 
रूप में हुआ । इसके पास कोई वंधानिक शवितयाँ नही थी । हम यह भी देख चुके 
हैं कि ससद्‌ ने घीरे-धीरे यह मनवा लिया कि राजा, बिना पालियामेट की भ्रनुमति के 
कर नहीं लगा सकता । हमने यह भी देख लिया कि सस॒द्‌ राजा को किसी प्रकार का 
अनुदान प्रदान करने के पूर्व राजा से प्रजा की शिकायतें दूर कराती थी। लेकिन 
जबकि राजा तथा ससद्‌ में यह सघं चल रहा था, उसी समय ससद्‌ के श्रन्दर भी 
यह सघ्े चल रहा था कि वित्तीय मामलो में ससद्‌ का प्रवकक्‍ता कौनसा सदन होगा। 
रिचर्ड द्वितीय ([४70७०० ॥7) के राज्य-काल में लोकसभा (फ्ल०प्र80 ० 00%रप008) 
ने अधिकार चाहा कि वित्तीय मामलो में पूछा जाय शोर चार्ल्स प्रथम (00७८० 65 7) 
के राज्य-काल में उसका कथन था कि राजा को वित्तोय अनुदान केवल लोकसभा 
(प्र०78० ०4 00777०४४8) ही दे सकती है, इसके बाद १६७१ में उसने कहा कि 
यद्यपि नियमत वित्तीय शनुदान में लाड॑ सभा (प्र०ए08० ० 7.,008) की अनुमति 
झावश्यक है किन्तु यह लार्ड सभा की शक्तियों से परे की बात है कि वह लोकसभा 
द्वारा उपस्थित किए हुए किसी वित्तीय श्रस्ताव पर सशोधन उपस्थित करे । 


] ला चासलर के अन्य क॒र्च्॑यों के लिये अध्याय ८ देखिये । 





ससद्‌ श्य्र 


सन्‌ १६७८ में निम्न सदन ने एक और प्रस्ताव पास किया जो इससे भी अधिक 
व्यापक था । उसमें कहा गया था कि “सभी अनुदान एव वित्तीय सहायता जो संसद 
द्वारा सम्राट को दी जाती है उस पर केवल लोकसभा अथवा निम्न सदन का ही 
अधिकार है और वे सारे विधेयक, जो सम्राट को दिये जाने वाले भनुदान से सम्बन्धित 
हो निम्न सदन से ही प्रारम्भ हो सकते हैं तथा यह निम्न सदन का अ्रसदिग्ध अ्रधि- 
कार है कि वह इस प्रकार के प्रस्तावों को घुमावे या उन्हें सीमित करे अथवा उन 
प्रस्तावों की समाप्ति की आ्राज्ञा दे, उद्देश्यों पर प्रकाश डाले, विचार करे, उसकी 
अवस्था में मेद करे, उस पर प्रतिबन्ध श्रथवा नियमन लगावे । किन्तु किसी भी हालत 
में उच्च सदन (०५४० ०६ ,0708) उस प्रस्ताव मे कोई सशोधन नही कर सकता । 
उच्च सदन ने निम्न सदन की वित्तीय मामलो पर परमेष्ठता को कभी स्वीकार नही 
किया यद्यपि धीरे-धीरे व्यवहारत उच्च सदन ने निम्न सदन के इस दावे को प्रायः 
मान ही लिया है | किन्तु १८६० में उच्च सदत ने कागज पर कर लगाने सम्बन्धी 
एक विधेयक को श्रस्वीकार करने का दुस्साहस किया । किन्तु निम्न सदन डटा रहा 
आर उसने उसको पास करा ही लिया | उसने कहा कि वित्तीय मामलो पर केवल 
'मिम्न सदन का ही श्रधिकार होगा श्रौर यदि उच्च सदन निम्न सदन की वित्तीय 
जवितयों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहेगा तो इसे निम्न सदन के विशेषाधिकारों पर 
आधात समझा जायगा । 

बीसवी शताददी के प्रारम्भ में उच्च सदन ने एक बार पुन अपनी खोई हुई 
शक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न किया । १८३१, १८२९ तथा १८६३ में उच्च सदन 
कई वैधिक प्रस्तावों को रह कर चुका था जिससे कुलीन जनो की हिम्मत कुछ 
बढ गईं थी ) अबकी बार उन्होने लायड जाज॑ (4॥03 0 ७०४०:४०) के कुछ प्रस्वावों 
को रह कर दिया जिनके द्वारा जमीदारियों पर कुछ नए कर लगाने का विचार किया 
गया था। निम्न सदन का कथन था कि इस प्रकार के करो का प्रस्ताव करना उसका 
राजनीतिक अधिकार है। यह उदारदलीय सरकार ([/9७70 (७०ए७०००7०७४/) के लिए 
सविधानिक महत्त्व का प्रश्न बन गया क्योकि वे १६०६ मे प्रवल जनमत्त की विजय के फल- 
स्वरूप वे सत्ताह॒ढ हुए थे । फलत १६११ का पालिया मेंट एक्ट (?४णा०:छ९४४ 406 ० 
0]) पास हुआ । इस नियम ने निम्त सदन को न केवल वित्तीय मामलों मे परमेष्ठ 
बना दिया बल्कि साधारण वेधिक मामलो में भी स्वशवितमान वना दिया । 

१६११ से पूर्व दबक्तियाँ, विधायक (ए०फ०एड ४9४६०7०6 9] ],०९27590676) गा 
साधारण विधायक कार्यों में उच्च सदन (क्न०पघ5७ ० 7.508) एवं निम्न सदन की 
शक्तियाँ, प्राय समान थी । वित्तीय प्रस्तावों को छोडकर सभी वैधिक प्रस्ताव उच्च 
सदन में प्रारम्भ किये जा सकते थे और शझ्रव भी किये जा सकते हैं यद्यपि व्यवहारत 
दस में से नौ प्रस्ताव निम्न सदन से ही प्रारम्म होते हँ।! फिर भी उच्च सदन में 


] उच्च सदन में प्रारम्भ होने वाले सभी प्रस्ताव प्राय. प्राइवेट सदस्यों द्वार प्रस्तावित होते 
है या अन्य अ-विवादास्पद विपेयक होते दे जेसे न्याय सम्बन्धी विधेयक आदि । 


१२६ इगलेण्ड की दगासन-प्रणाली 


क्षमता थी और उसने निम्न सदन द्वारा प्रस्तावित वैधिक प्रस्तावों को सशोधित व 
अस्वीकार भी कर दिया । उच्च सदन एक प्रस्ताव को बारम्वार भी श्रस्वीकार कर 
सकता है जिसको निम्न सदन बारम्बार पास करता जाय श्रौर ऐसा कई वार हुआ भी # 
एक बार जब कठिन सघर्ष के वाद ग्लेडस्टन (6]908/00०) द्वितीय होम रूम विल 
(86०००० प्र००७ फेपा० 9) को निम्न सदन में पास करा पाया कि यह विल 
उच्च सदन (प्ल०४४० ० 7,0768) ने श्रस्वीकार कर दिया। यह ग्लेडस्टन (७]80- 
80079) को बडा श्रप्रिय लगा । अश्रपने पद से हटते समय सस॒द्‌ के अपने अन्तिम 
व्याख्यान में प्रधान मन्त्री ने दोनों सदनों के मब्य चल रहे सधर्प के सम्बन्ध में प्रकाश 
डालते हुए झाशा व्यक्त की कि इसका प्रन्तिम निर्णय करना ही होगा। प्रधान मन्त्री 
की भविष्यवाणी सत्य निकली और १६०६९ में यह सघपं पुन उठ खडा हुआ जो' 
१६११ के अधिनियम के पास होने के रूप में समाप्त हुआ जिसके द्वारा उच्च सदन 
की वैधिक शक्ति रूपी पक्षी के एक प्रकार से पर कतर दिये गये। 

१६११ के पालियामेंट अधिनियम (ए079०76 4० ० 9)]) के पूर्व 
निम्न सदन (प्त0०४७ ० (/०0777०४७) किसी प्रकार भी अपनी मनमानी नहीं कर 
सकता था। श्रत प्रधान मनत्री के पास केवल एक ही विकल्प था कि वह ॒ राजा से 
प्राथेता करे कि वह इतने कुलीन जन (],0708) बना दे कि उच्च सदन उसके पक्ष में 
जाय । किन्तु यह सकटपू्ं पप था और कोई प्रधान मन्‍्त्री ऐसी प्रार्थना तब तक 
नही कर सकता था जब तक कि उसे मतदाताश्रो की मतदान सम्बन्धी नीति पर पूर्णा 
विश्वास न हो। श्रत इस स्थिति में उसके पास एक ही विकल्प था कि वह ससद्‌ को 
भग करा दे और झाम चुनाव (७०7०/०४४ 77]00007) में इस समस्या को लेकर जन- 
मत तैयार करे । यदि मत-दाताओो ने इसको मान लिया तो उच्च सदन भी दब 
जायगा और प्राय यही होता भी था। किन्तु जब १६१० में लोगो के सम्मुख यह प्रश्न 
श्राया तो उच्च सदन ने पूर्वंगामी निशायों पर ध्यान नहीं दिया । 

१६११ का पालियार्मेंट श्रधिनियम ([फ्र० एथ-&ए0०78 ॥०॥ ० 9)-- 
१९६११ का पालियामेट एक्ट विशेष वेघानिक महत्त्व रखता है। इसने निम्न सदन की 
जीत पर वैधिक मुहर लगा दी । इस अधिनियम के श्रनुसार निम्न सदन के तीन 
सिद्धान्त मान लिये गये । इस प्रकार निम्न सदन की वैधानिक परमेष्ठता स्वीकार कर ली 
गई । पहिला सिद्धान्त यह मान लिया गया कि समस्त वित्तीय प्रस्तावों पर केवल निम्न 
सदन का ही प्रभु॒त्व रहेगा । इसके फलस्वरूप हमको द्वितीय सिद्धान्त प्राप्त हुआ्ा कि 
सन्त्रिमण्डल पर केवल तिम्ते सदत का अधिकार रहेगा । झौर अ्रन्तिम सिद्धान्त यह 
निश्चित हुआ कि निम्न सदन श्रकेले बिता उच्च सदन की राय पूछे कोई भी विधेयक 
पास करने में क्षम है जिसको निम्न सदन तीन अ्रधिवेशनों में लगातार स्वीकृत कर 
दे। श्रव हम १६११ के पालियामेंट अधिनियम (एघा«्या०7४ 4०७ ० 297) की 
धाराग्रो पर गम्भी रता से विचार करेंगे । 

(१) वित्तीय विषेयको के सम्बन्ध में अधिनियम कहता है, “यदि कोई घन 
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विधेयक जिसको निम्न सदन ने पास करके उच्च सदन में श्रधिवेशन समाप्त होने के 
एक मास पूर्व भेज दिया है भौर यदि उसको उच्च सदन में बिना सशोधतन निम्न सदन 
द्वारा भेजे जाने के एक मास पदचात्‌ भी पास नही किया तो उक्त विधेयक सम्राट केः 
समक्ष भेज दिया जाय--यदि निम्त सदन इसके विपरीत श्राज्ञा न दे--और सम्राद की 
स्वीकृति मिलने पर वह प्रस्ताव श्रधिनियम वन जायगा । इस वात की चिन्ता नही की 
जायगी कि उच्च सदन (पस्ृ०प्र४७ ० 7.0708) ने उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान 
की है भ्रथवा नहीं । 

सक्षेप में इसका श्रथ॑ं है कि यदि उच्च सदन किसी वित्तीय प्रस्ताव पर अपनी 
स्वीकृति एक मास से भ्रधिक रोके रखे, तो वह प्रस्ताव सम्राट के समक्ष उपस्थित कर 
दिया जायगा झौर सन्नाट की भ्रनुमति मिलने पर अधिनियम बन जायगा । 

(२) घन विधेयक की परिभाषा करते हुए बताया गया था कि इसमें न केवल 
कर-मम्बन्धी प्रस्ताव होगे वल्कि उपयोजन (8997०79778009) एव सप्रेक्षर (80०१%) 
सम्बन्धी प्रस्ताव भी शामिल हैं। निम्न सदन के अध्यक्ष (89८४१॥:८०) का कत्तंव्य है कि 
वह इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दे कि अम्मुक प्रस्ताव वित्तीय प्रस्ताव है श्रथवा अ-वित्तीय ४ 

(३) “यदि कोई साधारण विधेयक (अवित्तीय प्रस्ताव अ्रथवा ऐसा प्रस्ताव 
जो ससद्‌ के श्रधिवेशनपय्यंन्त चले) निम्न सदन त्तीन लगातार भ्रधिवेशनों में लगातार 
पास कर दे (चाहे वह तीत अधिवेशन उसी ससद्‌ के हो भ्रथवा अ्र॒लग-भलग ससदो 
के) और यदि उसे फिर अधिवेशन समाप्त होने के एक मास पूर्व उच्च सदन में भेज 
दिया जाय भौर यदि उसे उच्च सदन प्रत्येक अधिवेशन में अ्रस्वीकृत कर दे, तो वह 
प्रस्ताव तीसरी बार उच्च सदन द्वारा श्रस्वीकृत हो जाने पर--यदि निम्न सदन इस 
सम्बन्ध में कोई विपरीत आज्ञा न दे--सम्राट के समक्ष उपस्थित किया जायगा और 
सम्राट्‌ की स्वीकृति मिल जाने पर अधिनियम का रूप धारण कर लेगा, भौर इस 
बात की चिन्ता नहीं की जायगी कि उच्च सदन ने श्रमुक प्रस्ताव पर अ्रपनी सम्मति 
एवं स्वीकृति प्रदान की हैँ वा नहीं । इसमें यह शर्त रहेगी कि यह श्रधिनियम तब तक 
प्रभावी न होगा जव तक कि निम्न सदन के प्रथम अश्रधिवेशन के द्वितीय वाचन की 
तिथि तथा उस तिथि में यह दृतीय श्रधिविशन के लिये निम्न सदन (झ्ल0ए5० ०६ 
(०0०78) में उपस्थित हो, दो वर्ष त गुजर जाये ।” 

इस धारा का अर्थ है कि यदि कोई प्रस्ताव लगातार अधिवेशनों में तीन वार 
पास कर दिया जाय झौर उच्च सदन तीनो वार उसे अरस्वीकृत कर दे तो वह राजा 
की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाय वच्चतें कि प्रस्ताव की आरमि्भिक कार्यवाही में 
जो निम्त सदन में हुई तथा तृतीय श्रधिवेशन में उसी निम्त सदन में अन्तिम बार पास 
करने की तिथि में दो वर्ष का समय ग्रुजर गया हो । 

१६४६ का सशोघन-प्रधिनियम (0७ 3फ्राध्णतेज8 2० ० ]00)--इन 
वेधिक भाज्ञाम्रो के शअत्तिरिक्त यह भी मान लिया गया कि उच्च सदन किसी ऐसे 
प्रस्ताव को अस्वीकृत नही करेगा जिसके सम्बन्ध में मतदाताओं ने झाम चुनाव के 
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समय श्रादेश दिया हो । किन्तु श्रमिक दल उन वन्धनो से प्रसन्‍न नहीं या जो पालिया- 
मेठ एक्ट (?8"ाक्षा7०॥6 80०) ने लगा दिए ,विशेषकर श्र-वित्तीय प्रस्तावों के ऊपर 
जिनके पास होने के लिए दो वर्ष की देर लगाई जा सकती थी। १९४४ के श्रमिक 
दल के चुनाव-घोपणा-पत्र में कहा गया था--“हम स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि हम 
उच्च सदन द्वारा (0796 ०४ 7,0703) श्राम लोगो की इच्छा पर किसी प्रकार का 
प्रतिबन्ध स्वीकार नही करेंगे ।” जब श्रमिक दल सत्तारूढ़ हुआ तो श्राजश्ञा की जाती 
थी कि कुछ नाटकीप परिवर्तन होगे । किन्तु श्रक्तूबरर १९४७ तक कोई घटना नहीं 
घटी जब कि सम्राट ने अश्रपने भाषण में कहा कि सरकार तुरन्त एक प्रस्ताव उपस्थित 
करना चाहती है जिसके द्वारा पालियामेट श्रधिनियम (&7&77०7 ०४) का इस 
प्रकार सशोधन हो जाय जो तीन अधिवेशनो से घटाकर दो अधिवेशन कर दिए जायें 
झौर दो वर्षों की श्रवधि को घटाकर एक वर्ष की अवधि कर दी जाय श्रर्थात्‌ अधिक 
से अधिक लाड्ड सभा दो अधिवेशनों के समय के लिये श्रथवा एक वर्ष के समय के 
लिये किसी श्रवित्तीय प्रस्ताव को रोक सकती है । 

इस शीघ्र घोषणा का कारण यह था कि सरकार लोहा एवं इस्पात के व्यव- 
साय का राष्ट्रीयक रण करते के लिये कृत-सकल्प थी। सरकार ने ठीक ही सोचा था कि 
लाडं सभा विरोध करेगी अत यह आवश्यक समभा गया कि प्रस्ताव पास करने का 
मार्ग साफ किया जाय । यह शासन सत्तारूढ होने के चौथे वर्प में किया गया। सशो- 
धनात्मक प्रस्ताव नवम्बर १६४७ में उपस्थित किया गया श्रोर लार्ड सभा की श्रोर से 
बार-बार इसका डटकर विरोध हुआ |? किन्तु दो वर्ष बाद लार्ड सभा की स्वीकृति 
की श्रावश्यकता पडे बिना ही वह प्रस्ताव पास हो गया, जिसके फलस्वरूप पालिया- 
मेंट के १६११ के अधिनियम (?&ए80९०४ ॥० ० 9]) में श्रवित्तीय॒ वेघिक 
प्रस्ताव के पास होने सम्बन्धी प्रक्रिया में हेर-फेर स्वीकृत हो गया । 

१९४९६ के सशोधन झधिनियम (3797००व४६४ 2०४ ० 949) के भ्रनुसार कोई 
विघेयक विधि के रूप में पारित हो जायगा चाहे उसको लार्ड सभा श्रस्वीकृत करदे--- 
बशर्तें कि लोकसभा उसको दो लगातार अधिवेशनो में पास करदे (१६११ के पालिया- 
मेंट भ्रधिनियम में तीन अ्धिवेशनो की छातं थी) ओर यदि एक वर्ष (आारम्म में दो 
वर्ष) लोकसमा के प्रथम अ्रधिवेशन के द्वितीय वाचच की तिथि तथा उस तिथि में 
जब द्वितीय बार निम्न सदन ने इसको पास किया, बीत गया हो । 

लार्ड सभा के श्रधिकार तथा कत्त व्य (?0ए27/8 क्ात एप्राठग्वणाप त॑ धा७ 
प्र०८७७ ० 7,0008)--पालियामेंट के १६११ के अधिनियम (7&शााव्त0 40 0 
9]) के अनुसार तथा उसके १६४६ के सशोघन की धाराश्रो के ध्नुसार लार्ड सभा 





. लोकसभा में तृतीय वाचन में मतगणना के पक्ष में १२३ और विपक्ष में १६५ मत 
बे । उदाखादियों ने शासन का साथ दिया था । लार्ड समा में विपक्ष में २०४ और पक्ष में ३४ मत 
थे । लाडे सभा में उदाखादियों ने शासन के विरुद्ध मतदान किया । लाडे सभा के लिए यह मतदान 
असाधारण महख का था । 
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्छ 


(००४७ ०६ 7,0708) के भ्रधिकार तथा कत्तंव्य इस प्रकार निश्चित किये गए हैं । 
उनका निम्न तीन वर्गों में वन किया जा सकता है--- 

(१) श्रवित्तीय विभैयकों में सशोधन भ्रथवा उन पर पुन विचार। 

(२) शासन तथा लोगो के ऊपर किसी विधेयक के सम्बन्ध में विचार व्यक्त 
करके प्रभाव डालने की शक्ति । 

(३) कतिपय वेधिक शक्ितयाँ। 

(१) वित्तीय विधेयकों पर लोकमभा का पूर्णा अधिकार है। यदि लाड्ड सभा 
किसी वित्तीय विधेयक पर एक मास से श्रविक तक स्वीकृति न दे [जब कि लोकसभा 
के सभापति [87०४१:७०) ने घोषित कर दिया हो कि अमुक विधेयक वित्तीय है] वो 
वह वित्तीय विधेयक सम्राद्‌ के समक्ष उपस्थित किया जायगा तथा सम्राट की स्वीकृति 
प्राप्त होने पर अ्रधिनियम का रूप घारण कर लेगा | 

ग्रवित्तीय विघेयक के सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला जा चुका है। यदि कोई 
विधेयक लोकसभा द्वारा दो लगातार अ्रधिवेशनो में पास कर दिया जाय जिसमें कम 
से कम उसके प्रथम वार के द्वित्तीय वाचन में तथा निम्न सदन द्वारा अन्तिम रूप से 
पास किये जाने के समय में १ वपं का समय बीत चुका हो, तो वह सम्राट की स्वी- 
कृति प्राप्त होते पर अधिनियम का रूप धारण कर लेगा चाहे उसको लाड सभा ने 
अस्वीकृत भी कर दिया हो । 

लाड्ड सभा का दूसरा कत्तंव्य यह है कि शासन तथा लोगो के ऊपर किसी 
विधेषक के सम्बन्ध में प्रभाव डाले । वे कुलीन जन (2८७४४) जो वाद-विवाद में भाग 
लेते हैं तथा मतदान में रुचि रखते हूँ प्राय ससार विश्रुत्त होते हैं। कोई भी जञासन 
जो आलोचना का स्वागत करता है भौर जो अपने कार्य-कलापो से सर्वमाधारण को 
अवगत रखता है इस प्रकार के विशिष्ट प्रतिभाशाली जनो के विचारो की पूर्ण श्रवहेलना 
कर ही नही सकता । इसके भ्रतिरिक्त वाद-विवाद खुले तथा स्वतन्त्र वातावरण में 
होते हैं और कभी-कभी तो लार्ड सभा के वाद-विवाद का स्तर लोकसभा के वाद- 
विवाद से भी उच्च स्तर पर होता है। प्रत लार्ड सभा के वाद-विवादों का शासन 
पर निश्चित प्रभाव पडता है और समाचारपत्रो द्वारा प्रजा के मन पर भी प्रभाव 
पड़ता है । कभी-कभी तो लार्ड सभा निम्न सदन से भी अ्रधिक प्रभाव डालती है ॥ 

लार्ड सभा का तीसरा कार्य न्यायिक कार्य है। राज्य में यह सव से बढ़ा 
अपीलीय न्यायालय है । किन्तु श्रव पूरी लार्ड सभा उच्च अपीलोय न्यायालय के रूप 
में आराहूत नही होती यद्यपि लार्ड सभा के सारे आठ सो के लगभग सदस्यों का उसके 
निर्णय में हाथ हो सकता है। अ्रव केवल लार्डंस आफ श्रपील ([.,0708 ०६ 997९४] ) 
अथवा लाई सभा के न्यायिक सदस्य (,0७ ॥,0703) ही यह कार्य करते हैं । सभापति 
लाडे चासलर (7,070 0.०7००॥००) होता है । विधि कुलीन जन (3.७७ .0705) 
एक प्रकार से उच्च सदन की विशेषज्ञ समिति हे, जिसको न्यायिक अपील सुनने का 

]. छा0ज॥, भा, 3 छरलाए90१9ए१ ठणचत6 ० एशब्ारट्पा (952), ए 52 
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भधिकार दे दिया गया है । 
ला सभा का सुधार 
(२८(०07पएा8 (6 ],0765) 


लार्ड सभा के विरोध में तर्क (872५77०778 88००75४)--इगलैण्ड में किसी 
राजनी तिक सस्था की इतनी भ्ाालोचना नही हुई है जितनी कि ला सभा की । श्रमिक 
दल' १६०७ से वराबर यही कह रहा है कि अब लाड सभा की श्रावश्यकता नही है 
श्रत इसका भ्रन्त कर देना चाहिये । इसके विपरीत उदार दल का विचार है कि 
इसका सुधार होना चाहिये । मुख्य तर्क जो लार्ड सभा के सुधार के पक्ष मे भ्रथवा इसके 
श्रन्त करने के पक्ष में दिये जाते हैं, वे निम्न हैं-- 

(१) कहा जाता है कि लार्ड समा एक प्रजातन्त्रात्मक देश में निरथंक राज- 
नीतिक सस्था ([20॥00० धा०्माः०्णाआए) है । ला सभा का निर्माण शझ्ब भी उसी 
प्रकार होता है जिस प्रकार कि शताब्दियो पूर्व होता था। कम से कम €० प्रतिशत से 
श्रधिक कुलीन जन ([,0708) अपने स्थानो पर इस कारण पश्रासीन हैं क्योकि उनके 
पितामह सदस्य थे । श्रानुवशिक प्रतिभा भी मानी जाती है किन्तु यहाँ तो 
श्रानुव॒शिक प्रतिभा की बाढ़-सी श्रा गई प्रतीत होती है।यदि यह मान भी 
लिया जाय कि सभी कुलीन जन (],07068) योग्य न्‍्याय-व्यवस्थापक हैं, तो भी 
उनकी न्यायिक योग्यता को जाँचने का कोई पाप नहीं है। भौर यदि सब 
कुलीन जनो की योग्यता पूरी तरह से सिद्ध भी हो गई तो भी डाक्टर फाइनर 
(77 #णा०) के शब्दों में “आधुनिक ससार में पूर्णों योग्यता तो शासन में भी नही 
मानी जाती जब तक कि वह उन लोगों के हितो का प्रतिनिधित्व न करती हो जो 
नियमो का पूर्णेछ्पेण पालन करते हो ।” कूलीन जन (॥,0768) किसी के प्रति 
उत्त रदायी नही होते । वे भ्रपने स्थानों पर झपने विद्येपाधिकार की छ्ञक्ति पर श्रासीन 
होते हैँ। वे किसी पार्टी में भी सम्मिलित नही होते, न किसी निर्वाचन-क्षेत्र में उनके 
लिये मत (५०४७) दिये जाते हैं। न किसी निर्वाचन-क्षेत्र में लोग यह जानने का 
प्रयत्न करते हैं कि वे अपने कत्तंव्यो का नियम-पूर्वंक एवं बुद्धिमानी-पू्वंक निर्वहन कर 
रहे हैं वा नही । दूसरे शब्दो में जेसा कि जेनिग्ज (उ७०75६४) ने कहा है कि “उनको 
था उनकी नोका को जनमत रूपी श्राँधघी की चिन्ता नही है ।/१ और फिर भी उनको 
प्रजा का अ्रतिनिधि समझा जाता है जिनमें प्रजा की पूर्ण आस्था रहती है। इसी 
कारण वेब्स (५४०७००४) ने लिखा है कि “लार्ड सभा के निर्णय इस कारण भ्रष्ट हो 
जाते हैं कि उसकी निर्माण प्रक्रिया (00799०४7४०7) दूषित है । यह ससार की सब 
से बुरी प्रतिनिधिक सस्था है १ 


] जाएश  परगा6 प्रशाह्णप ब्यत ए8०९8 ठी रैश0तटाफ 00एव्यापश्य, 
०9. जात ए 4087 # 

2 उशागाए5 कगाजओ ए०ष्धाएय070, 099 बात , 9 90 

३ काल भा6ह सर909 3 एकाणणाप्र्थंंय 0 (788 फाकाए, 9 63. 





सत्तद्‌ १३१ 


(२) लाई सभा में वहुत ही कम सदस्य उपस्थित होते हैं तथा कुलीन जन 
(7,०008) अपने वैधिक कत्तंव्यो में वहुत ही कम रुचि लेते हैं, यह स्वयं इसका तर्क 
है कि उच्च सदन का या तो सुधार हो या इसे समाप्त कर दिया जाय । प्राय ८० 
यथा ६० सदस्य इसके विचार-विमश में भाग लेते हैं / बहुत से कुलीन जन इस सुनहले 
सदन में इतने कम उपस्थित होते हैं कि सदन के कमंचारी उन्हें पहिचानते भी नही ।* 
कम से कम लाई सभा के आधे सदस्य कभी सदन में बोलने के लिये खड़े नहीं हुए | जिन 
सदस्यों ने सदन में कई वार ठोला है वे सारे सदन के सदस्यों के ड हैं ग्रौर जो बोलते 
हैं वे प्राय मन्त्री या भूतपूर्व मन्‍्त्री ही होते हैं | यह बहुत ही कम मौकों पर देखा गया 
हैं कि वे दलवल सहित उपस्थित हुए हो जब कि विशेष प्रगतिशील विधेयक को हराने 
की सदस्यों की हार्दिक इच्छा भी रही हो ।* और लाड सभा की गणपूर्ति (0९००-०७) 
तीन सदस्यो की सख्या होती है। लाई सेम्युएल (],ग१ 800००) के शब्दों र्मे 
इगलेड की लाड सभा ससार का एक श्रनोखा सदन है जिसके अधिकाश सदस्य श्रनु- 
पस्थित रहते हैं फिर भी सदन सुचालित रहता है। 

(३) इसके अतिरिक्त इन आनुवशिक सदस्यो में से श्रविकाश सदस्य अ्रनुदार 
दल के सदस्य हैँ । इस प्रकार श्रनुदार तत्त्व लार्ड सभा में मजबूती से जमा हुआ है। 
सारी लार्ड सभा में लगभग ६०० सदस्य अनुदारदलीय हैं, 5८० श्रथवा १०० के 
लगभग उदारदलीय हैं, और लगभग २० श्रमिक दल के सदस्य है ॥! इसका फल यह 
होता है कि जनमत का आदेश चाहे कुछ भी हो, भौर चाहे किसी दल का भी लोक- 
सभा पर अधिकार हो, किन्तु लोकसमा की कमान अनुदार दल और उसके भी प्रति- 
क्रियावादी सदस्यो के हाथो में रझ््ती है । 

(४) रैम्जे म्योर (छ४ए8७5 ण्य) के शब्दों में लार्ड सभा घनिक वर्ग 
भ्रथवा पूंजीपतियो का रक्षक दुरगं वन गया है। लास्की (.8850) के कथन के अनु- 
सार देश में ऐसा कोई बडा उद्योग नही है जिसके पूंजीपति नेताओ्ो का प्रतिनिधित्व 
उच्च सदन में न हो ।* वास्तव में घन एवं पूंजी ही लार्ड सभा की आघार-शिला रही 


] ८१६३२-१६३७ में २८७ सदस्यों ने कमी सी सढल में उपस्थिति नहीं दिखाई । १६१६ से 
१६३१ तक १११ सदस्यों ने कनी भी मत नहीं दिये। आधे से अधिक सदस्य कभी वबतता देने 
खड़े नहीं हुए । ४४० में से केवल १३ वार मतगणना हुईं जिसमे २०० ने मतदान दिया। सारे समद 
में केवल ६८ सदस्य वर्ष में एक वार से अधिक वोले । बोलने वालों में प्राय मस्ती या भूतपूर्व मन्त्री थे (7! 

--(397९3ए९5 6 छोपएणं (णाशापधा00, 9 53 

2 सन्‌ १८६३ में जब कि लार्झे (.०705) ने थक्रथ प्रदत्त किया कि द्वितीय दोमरूल विल 
को परास्त किया जाय । ण्क लार्ट को दरवान ने रोक लिया और पूछा कि वया तुम सदस्य हो । लाई ने 
उत्तर दिया, “यदि में सदस्य न होता तो क्योंकर इस दुखदायक काले घर में आता 7? 

3 १६४७ के पार्लियामेंट सशोधन अधिनियम के द्वितीव वादन के समय लाटं सभा के 
सदस्यों ने २०४ मतों फे विरुद्ध ३४ मर्तों से उसे अस्वीक्षन कर दिया। लाई रुभा के इतिहास में यह 
मतदान अताधारण था। 

4 मादा * वारतफज भाव एटालड 0 ी0०9०7 (00ए९४779०70, 0. 407. 

5. [.55दा * ए्ितावशशांवए 00फथ८एएलफा प्रा 83800, ए 72 


१३२ इगलंण्ड की शासन-प्रणाली 


हैं भौर उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व ला समा में है । लार्ड सभा के सदस्यों मे से तिहाई 
से श्रधिक देश के मुख्य उद्योग-धन्धो के डाइरेक्टर हे श्रौर बहुत से तो कई-कई उद्योगों 
के डाइरेक्टर है । लाई सभा के सदस्यों में से एकर-तिहाई बडी-बडी ज़मीदारियों के 
मालिक है । उनमे से बहुत से विवाह, पैदायश वा जन्म ग्रथवा व्यापारिक सम्बन्धो 
के कारण लोकसभा के श्रनुदार सदस्यों से सम्बन्धित हे ।! इस प्रकार कुलीन जन 
(7,0758) मुख्यत एक श्राथिक ग्रुट है । इसमे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि दलो 
का भेद वास्तव में वर्ग-मेद है ओर कुलीन जन (7०९४3) अ्रधिकृतर एक ही वर्ग के हे । 
तो फिर यह केसे सोचा जा सकता है कि पूँजीपति वर्ग जिसके भपने निहित स्वार्थ हें, 
पू्ं सामाजिक एवं आर्थिक सुधारो के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करेगा । 

(५) जब सम्पूर्ण लार्ड सभा निश्चितत एक्र पार्टी के रूप में सिद्धान्तत काम 
करती है और उसने जान-बूक कर सुबार के माग को अ्रवरुद्ध किया है तब लाड्ड सभा 
का अस्तित्व डाक्टर फाइनर (79 7९७०) के शब्दों मे “एक भारी अ्रव्यवस्था है 
जिसका इस काल में झचित्य सिद्ध नही किया जा सकता ।” अ्रत इगलेड में एबेमेई 
(89०० 57०9०) के निम्त कथन को व्यावहारिक ज्ञान समझता जाता है, ' यदि द्वितीय 
सदन (86००7१ (॥8770७७०) प्रथम सदन के श्रनुकूल है तो यह निरथंक है श्रौर यदि 
विरोधी है तो यह श्रनिष्टकारी है ।? श्रमिक दल की नियमबद्ध नौति यही रही है । 
यद्यपि इस दिशा में उक्त दल ने कोई ठोस कदम अभी नहीं उठाया है कि ससद्‌ का एक 
ही सदन हो । लास्की (॥,83]0) का कथन है कि लाडे सभा (प््००७७ ०/ 7.0705) को 
समाप्त कर दिया जाये । वह कहता है कि लाड सभा जैसे अप्रजातन्त्रात्मक समाज में 
एहना कठिन है यदि वह प्रजातन्च्र की बढ़ती हुई माँग के श्रनुरूप श्रपना श्राचरण नही 
ब्ता सका श्रौर प्रजातन्त्र की माँगें हें कि जनमत के श्रागे भुकना सीखो तथा सामा- 
जक आवश्यकताओं का मान करो। लार्ड सभा (प्ल०प४९ ० 7,070&) भश्रजातन्त्र की 
माँगो को पूरा नही कर सकती “क्योकि जिन हितो की यह प्राणपरा से रक्षा करती 
है, उन्ही निहित हिंतो पर प्रजातन्त्र प्रहार करता है ।”» स्पष्ट शब्दों में लाडे सभा 
(०५४० ० 7,0708) पूँजी एवं विशेषाधिकारों का रूप है श्रौर वास्तविक सथधर्ष है 
पूंजी में तथा पूँजी-विहीन जनता में । प्रजातन्त्र ज़नता का हामी है झौर प्रजातन्त्र 
में ऐसी कोई चीज नही पनप सकती जो जनता के हितो से टकराती हो | अत समय 
की श्रावश्यकता है कि लार्ड सभा (प्र००४७ ०६ 7,0768) को समाप्त किया जाय | 





] शाहष्ा य्ढगाए 26 ?चणजाए& णी ०१८7 (0एथ्गाला, ए9. 
407-408 

सन्‌ १६३१ में लार्ट सभा में २४६ जमींदार थे । ६७ बैंकों के टाइरेक्टर थे । ४६ इज्जीनिय- 
रंग के कारखानों के टाइरेक्टर ये । ११२ इन्शोरेंस कम्पनियों के डाश्रेक्टर थे । 

(68ए९5 व॒फ्न6 फ्रापधान्म (0प्रष्यापराणा, 09 ल0 , ए 3534 

2. शथ्ीत्वाणल्ांबाए (0एशापरालाप 5 वशा8970, ००0 ००७ , 9, 23, 

उ शि्ाशाल्याक्षाए 50एवणायाल्ाां व हैग8870, ०9 0०ांवं, 9 236. 


६ 
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लाड्ड' सभा के पक्ष में तक (878 पशा९्ता8 कर किए०ए 0 शी७ म्ठपघ8७ एए 
,0.08]--श्रमिक दल की शक्तिशाली नीति यह है कि लार्ड सभा (प्लर००४० ०६ ,0708) 
को तोड दिया जाए। उदार दल [॥9०थ ९७०४४) ने इस दिशा में सुनिश्चित प्रयत्न 
किया कि आधुनिक लाड्ड सभा के स्थान पर ऐसा सदन स्थापित किया जाय जो 
वशानुगत झ्राधार पर न चुना जाकर लोक-प्रियता के आधार पर चुना हुआा 
निकाय बने । इसके होते हुए भी लार्ड सभा अव भी वही है जो वह शाताब्दियों से 
चली श्राई है । यह मुख्यत वशानुगत कुलीनो का सदन है । उदारदलीय जन कोई 
ऐसा हल नही निकाल सके जिससे यह सदन प्रजातन्त्रात्मक वन सकता । यहाँ तक कि 
श्रमिक दल मे अपने चार शासनो के जीवन-काल में भी कोई प्रयत्त नहीं किया कि 
इसका अन्त हो या इसका यथेष्ट सुधार हो । श्रमिक दल केवल यही कर सका कि 
१६११ के पालियारमेंट अधिनियम (?कशाक्रातग०7४ 8०5 ०६ 0) में कुछ सुधार हो 
गया । वास्तव में सारी समस्या के समाधान में इतनी कठिनाइयाँ हैं कि यह प्रश्न यूँ 
ही पडा रहेगा | यद्यपि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती फिर भी इशगलैण्ड में आम 
घारणा यही है कि उच्च सदन (प्॒०08० ०£ 7,0708) कुछ सुधरी हुई अ्रवस्या में इसी 
प्रकार चलेगा ताकि कुछ ऐसा दिखाई पडने लगे कि इसका स्वरूप कुछ-कुछ प्रजा- 
तन्‍्त्रात्मक हो गया है । 

(१) पहिला जो वास्तव में महत्त्वपूर्णा तर्क इसके पक्ष में है वह यह है कि 
ब्रिटिश जाति इस ऐतिहासिक सस्था को मिटने न देगी। इगर्ल॑ण्ड में कोई नई चीज़ 
पंदा नही होती । हर चीज़ धीरे-धीरे पर्याप्त समय में पतपती है और यही कारण 
है कि प्रत्येक ब्रिटिश ससथा कुछ ऐतिहासिक महत्त्व लेकर रहती है । यदि ब्रिटिश 
जन अपने सारे राजनीतिक यन्त्र को पुन सुचालित करने बैठे तो सम्भव है कि आानु- 
वशिक ला्ड सभा (प्लन००७७ ०६ 7,0709) को उडा दिया जाय । यदि वे अपने सविधान 
को लिखित सविधान के रूप में प्रकाशित करना चाहे तो भी लार्ड सभा सम्भवत 
समाप्त हो जावे । किन्तु यह उनकी प्रकृति नही है, न उनके आचरणा का यह ढग 
है। वे हर चीज़ को उसकी ग्राघुनिक अश्रवस्था मे लेते हैं श्रौर उसको तव तक सहन 
करते हैं जब तक उससे काम निकलता जाय । जब इसमें न्युनताएं आने लगती हैं तो 
उसको सुधारने का प्रयत्व करते हैं किन्तु जब उसकी न्यूनताएँ भ्रसह्य हो जाती हैं तो 
उसको झ्रावश्यकतानुसार सुधारा जाता है ताकि उसकी कमियाँ दूर हो: जाय॑ | विन्तु 
उसको नप्ट नहीं किया जाता क्योकि ब्रिटिश जन अन्तरज्ञान की दृष्टि से जानते हैं कि 
जीवन फल्पना से बडा है, ओर जब यह एक वार मान लिया गया कि वश्ञानुगत्त 
लार्ड सभा का स्थान प्रजातन्त्र में अ्रमान्य है तो जीवन का व्यावहारिक अनुभव उन्हें 
यह बताता है कि झामतौर पर (०0 ४॥७ ७४०७) यह ठीक काम कर रहा है और 
फिन्‍्टी स्थितियों में वहुत्त ही ठीक काम कर रहा है। 

(२) फिर प्रजातन्त्र में द्वितीय सदत्त की आवश्यकता है। सयुवत्त राज्य 
अमेरिका ने जान-वूमकर द्वितीय सदन की रचना की--जिसको सीनेट (865०६०) 


१३२ इगलंण्ड की शासन-प्रणाली 


हैं श्रौर उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व लार्ड सभा में है | लार्ड सभा के सदस्यों में से तिहाई 
से अ्धिक देश के मुल्य उद्योग-घन्धों के डाइरेक्टर हुँ श्रौर बहुत से तो कई-कई उद्योगों 
के डाइरेक्टर हैं। लार्ड सभा के सदस्यों में से एक-तिहाई बडी-बडी जमीदारियों के 
मालिक है । उनमे से बहुत से विवाह, पैदायश वा जन्म प्रथवा व्यापारिक सम्बन्धो 
के कारण लोकसभा के अनुदार सदस्यों से सम्बन्धित हे ।! इस प्रकार कुलीन जन 
(0:08) मुख्यत एक आध्िक गुट है । इसमे यह भी निष्कधं निकलता है कि दलो 
का भेद वास्तव में वर्गं-भेद है और कुलीन जन (०९०७७) अधिकतर एक ही वर्ग के हे । 
तो फिर यह कैसे सोचा जा सकता है कि पूंजीपति वर्ग जिसके अपने निहित स्वार्थ हे, 
पूर्णा सामाजिक एवं श्राथिक सुधारो के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करेगा । 

(५) जब सम्पूर्ण ला सभा निश्चितत एक पार्टी के रूप में सिद्धान्तत काम 
करती है और उसने जान-वूक् कर सुधार के माग को अवरुद्ध किया है तब लार्ड सभा 
का अस्तित्व डाक्टर फाइनर (77 #५४४९०) के शब्दों में “एक भारी श्रव्यवस्था है 
जिसका इस काल में ओऔवित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता |” अ्रत इगलेड में एबेमेई 
(8७9७० 8०9०) के तिम्न कथन को व्यावहारिक ज्ञान समभा जाता है, “यदि द्वितीय 
सदन (86००70 (0४8770०७०) प्रथम सदन के श्रनुकूल है तो यह निरर्थक है और यदि 
विरोधी है तो यह अनिष्टकारी है ।”* श्रमिक दल की नियमब्द्ध नीति यही रही है । 
यद्यपि इस दिशा में उक्त दल ने कोई ठोस कंदम अभी नहीं उठाया है कि ससद्‌ का एक 
ही सदन हो । लास्की (7,937) का कथन है कि लाडे सभा (प्र॒०७४७ ०६ ].0768) को 
समाप्त कर दिया जाये । वह कहता है कि ला्ड सभा जेंसे श्रप्रजातन्ब्रात्मक समाज में 

'हुना कठिन है यदि वह प्रजातन्त्र की बढती हुई माँग के अनुरूप भ्रपता श्राचरण नही 
ना सका श्रौर प्रजातन्त्र की माँगें हें कि जनमत के श्रागे कुकना सीखो त्तथा सामा- 
जक श्रावश्यकताश्रो का मान करो । लार्ड समा (प्ल००४० ०६ 7.070७) भ्रजातन्त्र की 
गँगो को पूरा नही कर सकती “वयोकि जिन हितो की यह प्राणपण से रक्षा करती 
है, उन्ही निहित हितो पर प्रजातन्त्र प्रहार करता है ।” स्पष्ट शब्दों मे लार्ड सभा 
'छ००४७ ०६ 7,0768) पूँजी एवं विशेषाधिकारों का रूप है श्रोर वास्तविक सधषं है 
[जी में तथा पूँजी-विहीन जनता में । प्रजातन्त्र ज़नता का हामी है और प्रजातन्त्र 
में ऐसी कोई चीज नही पन्प सकती जो जनता के हितो से टकराती हो । भ्रत समय 
की आवश्यकता है कि लार्ड सभा (प्र०0५४७ ० ,0703) को समाप्त किया जाय । 


[ छाएशा वगराढठाए कराव ए३लाए€ ण 0० व॑दा (70एथ्गापलां, 9- 
407-408 

सन्‌ १६३१ में लार्ट सभा में २४६ जमींदार ये । ६७ बैंकों के डाइरेक्टर थे । ४६ इच्जीनिय- 
रंग के कारखानों के डाइरेक्टर थे । ११२ इन्शोरंस कम्पनियों के टाइरेक्टर थे । 
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सत्तद्‌ १३३ 


लाड' सभा के पक्ष में तक (372 ए्गराशाछ एप किए०ए० ०0 ६॥6 पि0प8० 0६ 
7,0768)--श्रमिक दल की शक्तिशाली नीति यह है कि लार्ड सभा (प०४७७ ०६ ॥,0708) 
को तोड दिया जाए। उदार दल (7,09«2 79709) ने इस दिशा में सुनिश्चित प्रयत्न 
किया कि आधुनिक लार्ड सभा के स्थान पर ऐसा सदन स्थापित किया जाय जो 
वश्ानुगत झ्राघार परन चुना जाकर लोक-प्रियता के आधार पर छुना हुझा 
निकाय बने । इसके होते हुए भी लार्ड सभा श्रव भी त्रही है जो वह झाताब्दियों से 
चली आई है । यह मुख्यत वशानुगत कुलीनो का सदन है । उदारदलीय जन कोई 
ऐसा हल नहीं निकाल सके जिससे यह सदन प्रजातन्त्रात्मक बन सकता । यहाँ तक कि 
श्रमिक दल ने अपने चार शासनो के जीवन-काल में भी कोई प्रयत्न नहीं किया कि 
इसका अन्त हो या इसका यथेष्ट सुधार हो। श्रमिक दल केवल यही कर सका कि 
१६११ के पालियामेट भ्रधिनियम (?छाताध्मम७॥६ ०६ ०६ 9) मे कुछ सुधार हो 
गया । वास्तव में सारी समस्या के समाघान में इतनी कठिनाइयाँ हैं कि यह प्रइन यूं 
ही पडा रहेगा । यद्यपि भविप्यवाणी नही की जा सकती फिर भी इगलेण्ड में श्राम 
घारणा यही है कि उच्च सदन (प्ृ०78७ ० 7,0:08) कुछ सुधरी हुई अवस्या में इसी 
प्रकार चलेगा ताकि कुछ ऐसा दिखाई पडने लगे कि इसका स्वरूप कुछ-कुछ प्रजा- 
तन्त्रात्मक हो गया है | 

(१) पहिला जो वास्तव में महत्त्वपूर्ण तर्क इसके पक्ष में है वह यह है कि 
ब्रिटिश जाति इस ऐतिहासिक सस्था को मिटने न देगी। इगलेण्ड में कोई नई चीज़ 
पैदा नही होती । हर चीज़ धीरे-घीरे पर्याप्त समय में पनपती है और यही कारण 
है कि प्रत्येक ब्रिटिश सस्या कुछ ऐतिहासिक महत्त्व लेकर रहती है। यदि ब्रिटिश 
जन अपने सारे राजनीतिक यन्त्र को पुन सुचालित करने बेठें तो सम्भव है कि आनु 
वशिक लार्ड सभा (प्र०75७ ० .,0708) को उडा दिया जाय । यदि वे अपने संविधान 
को लिखित सविधान के रूप में प्रकाशित करना चाहे तो भी ला्ड सभा सम्भवत 
समाप्त हो जावे । विन्तु यह उनकी प्रकृति नहीं है, न उनके आचरण का यह ढंग 
है। वे हर चीज़ को उसकी आधुनिक अवस्था मे लेते हैं और उसको तव तक सहन 
करते हैं जव तक उससे काम निकलता जाय । जब इसमें न्यूनताएँ झाने लगती हैं तो 
उसको सुधारने का प्रयत्न करते हैं किन्तु जब उसकी न्यूनताएँ असह्य.हो जाती हैं तो 
उसको आवश्यकतानुसार सुधारा जाता है ताकि उसवी कमियाँ दूर हो- जाय॑ | क््तु 
उसको नप्ट नही किया जाता क्योकि ब्विटिश जन अन्तरज्ञान की दृध्टि से जानते हैं कि 
जीवन फल्पना से वडा है, और जब यह एक वार मान लिया गया कि वशानुगत्त 
सार्ड सभा का स्थान प्रजातन्त्र में अमान्य है तो जीवन का व्यावहारिक ग्नुभव उन्हें 
यह बताता है कि आमतौर पर (०9 ४४७ ४७००) यह ठीक काम कर रहा है और 
किन्‍्ट्ी स्थितियों में बहुत ही ठीक काम कर रहा है। 


(२) फिर प्रजातन्त्र में द्वतिय सदन की आवश्यकता है। सयुवत राज्य 
अमेरिका ने जान-वृककर द्वितीय सदन की रचना की--जिसको सीनेट (8०४४६०) 


१३४ इंगलेण्ड फी शासन-प्रणाली 


कहते हैं और जो लार्ड सभा (प्०75० ०£ ॥.००१9) से कही श्रधिक व्यापक शक्तियों का 
उपभोग करता है। फ्रास के लोग श्रति ताकिक लोग हैं और उन्होने भी द्वितीय 
सदन को श्रपने सबविधान में स्थान दिया। जसी प्रकार स्केन्डिनेविया के देशो 
(8०8009ए7७॥.  ]0600078०९४) ने भी किया है। यहाँ तक कि उन देशो ने 
भी जिन्होंने एकल सदनीय ससद्‌ का प्रयोग किया था, श्रन्त में अपने देशो में द्विसद- 
नात्मक विधान-सभाएं स्थापित की क्योकि यह प्रजातन्त्र की माँग है। जब तक कि 
यह निश्चितता पूर्वक स्थिर नही हो जाता कि प्रजातन्त्र में द्वितीय सदन की आ्रावश्यकता 
नही है, यह श्र-प्रजातम्त्रात्मक होगा कि इगलेड की लाड सभा समाप्त कर दी जाय, 
विशेषकर जब कि पार्लियामेंट एक्ट (एब्णाथ्याथा6 2०65) द्वारा लाई संभा की 
वित्तीय विधेयको के सम्बन्ध में दक्ति नष्ट कर दी गई है और अन्य बंधिक प्रस्तावों 
के सम्बन्ध में भी इसको शक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं जिससे यह अधिक से 
भ्रधिक एक वर्ष के लिये किसी विधेयक को केवल रोक सकती है । 

(३) एक तके यह दिया जाता है कि लार्ड सभा में सर्देव श्रनुदार दल का 
बहुमत नही रहना चाहिए किन्तु वास्तव मे यह कोई तक॑ नही है कि लार्ड सभा नहीं 
रहनी चाहिये । निस्सन्देह लोकसभा की जल्दबाजी को रोकने के लिये श्रनुदारता की 
झ्रावश्यकता है। लार्ड सभा का अनुदार दल' लोकप्रियता के श्राधार पर च्षुनी गई 
लोकसभा (प्ु०४७४७ ० (.०४7०४०0$) की आतुरता से किये गए उन निर्णोयो पर 
निस्सन्देह एक परमावश्यक श्रकुश है जो प्रबल' भावावेश के वश झशीक्रता में किये जाते 
हैं । जब क्रान्तिवाद (३8070४!800) में अनुदारवाद (00788एए४४८४ए) का इजेक्शन 
(77]०0000) लगा दिया जाता है तो उसका फल होता है “आवेशहीन विवेक” 
(॥8०४७४०॥ ए्ाशव०76 ?28&07) श्र कानून भी यही होना चाहिये। श्रव प्रश्न 
केवल यह रह जाता है कि क्‍या लाडे सभा (प्लन००४७ ०र्7 7,0708) वशानुगत रहे या 
लोकप्रियता के भ्राधार पर चुना हुआ सदन रहे । 

(४) बिना चुना हुआ्ना द्वितीय सदन रखने मे भी कुछ लाभ हैं । यदि द्वितीय 
सदन (86०००० 0॥४णा०७०) लोकसभा (प्त०7४७ ० 0०४7४०7४) की तरह ही चुना 
हुआ रहे तो द्वितीय सदन रखना या न रखना एक समान होगा । द्वितीय सदन का 
सार ही यह है कि वह उन प्रेरणाश्रो एव दवावो से सुरक्षित रहे जो लोकसभा पर 
पडते हैं। लोकसभा का कोई भी सदस्य यह नहीं कर सकता कि वह श्रपने इहनने 
वाले मत्तदाताओ की इच्छाओ की अवहेलना कर सके। कुछ सदस्य तो वास्तव में 
अपने मतदाताञरो की इच्छाओ के पूर्ण पिष्टपेपक होते हैं श्लौर लोकप्रिय भावनाओं के 
पीछे-पीछे भागे फिरते हैं । केवल अत्यन्त साहसी और ईमानदार सदस्य ही लोक- 
भावनाओं को विवेक-च्रुद्धि की दृष्टि से जाँचेगे। किन्तु लार्ड सभा का सदस्य केवल 
बोलने के ही लिये प्राय कभी नही बोलता । उसको वाद-विवाद के व्यर्थ जारी रखने 
में कोई रुचि नही होती । न उसको मतदाताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता है । 
बडे-वडे तथा महत्त्वपूर्ण विपयो फर पूर्ण एवं मुक्त वाद-विवाद होते हैं। श्रन्त मे 
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आय मतों की गिनती की श्रावश्यकता नहीं होती । यदि झावद्यकता हुई भी तो 
भी उसकी कोई चिन्ता नहीं होती क्योकि उसका शासन के भाग्य पर कोई प्रभाव 
नहीं पडता । कुलीन जन (4,0705) यह भी जानते हैं कि पालियामेंट अधिनियम ऐसा 
है जिसके कारण वे लोकप्रिय सदन (?०9ए४० प००४७) की इच्छाग्नी की अ्रवहेलना 
अधिक दिनो तक नही कर सकेंगे । 


इसका फल यह होता है कि लार्ड सभा में उन अ्न-विधायी प्रश्नों पर मुक्त 
एव पूर्णा वाद-विवाद होते हैं जिनको लोकसभा अति व्यस्तता के कारण नही लेती 
अथवा दल के नेता जिनको अत्यन्त विवादास्पद समभते हैं। ये वाद-विवाद लाभदायक 
तो होते है किन्तु श्रावश्यक नही । इस प्रकार लार्ड सभा श्राम जनता को महत््वपूरां 
विषयो की जानकारी कराती है, जनमत तेयार करती है और शासन तक जनता 
की इन विययो के प्रति प्रतिक्रिया पहुँचाती है । इस प्रकार लार्ड सभा एक परमावश्यक 
कार्य करती है जिससे सर्वधारण एवं शासन दोनों पर स्वस्थ प्रभाव पडता है । 


(६) इसके श्रतिरिक्त लार्ड सभा विधान निर्मातुं सदन भी है। लोकसभा के 
चजाय लार्ड सभा में विधेयक उपस्थित किये जा सकते हैं । ब्राइस समिति (99ए०७ 
007770606०) ने कहां था कि “कम विवाददपूर्ण प्रस्ताव लोकसभा में आसानी से 
पास हो जाते हैं, यदि वे उच्च सदन मे उपस्थित किये जायें और वही यदि उन पर 
हर पहलू से विचार हो जाय झौर पूर्व इसके कि वे लार्ड सभा से लोकसभा मे श्रा्वें 
उनका श्राकार, प्रकार भौर स्वरूप कट-छुँट कर ठीक हो जाय । इसका यह भी श्र 
है कि इससे लोकसभा का समय व्यर्थ नष्ट होने से बच जायगा वयोकि उसके पास 
बहुत काम होता है ।॥” 

(७) ला सभा एक ओर लाभदायक कार्य यह करती है कि वह उन सभी 
विधेयको या वैधिक भ्रस्तावों की जाँच-पडताल करती है जो लोकसभा की सभी 
प्रतिक्रियाओं को पार कर छुकता है। इसकी इसलिये भी विशेष श्रावश्यकता होती है 
क्योकि लोकसभा को प्राय सभी प्रस्तावों पर कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार चलना 
पडता है जिससे वाद-विवाद झल्प समय ही चल पाते हैं। त्था किसी विपय पर पूर्ण 
एवं मुक्त वाद-विवाद नहीं हो पाता । किन्तु लार्ड सभा के ऊपर इस प्रकार के कोई 
चन्धन नही हैं । इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि लाई सभा, जिसमें देश भर 
के सर्वश्रेष्ठ ऐसे जानकार रहते हैं जिनको हर प्रकार का श्रनुभव होता है, किसी विवादा- 
स्पद विपय के सब तथ्यों पर प्रकाश डालने वाला सदठ है ) इस प्रकार वे व्यावहारिक 
एवं सुदक्ष जानकारीपूर्ण वाद-विवाद करते हैं। इस प्रकार लार्ड सभा प्रस्तावों पर 
पुनविचार करने के लिये लाभदायक सदन है । 

(८) लाडड सभा में प्राइवेट सदस्यों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव ही उपस्थित किये 
जाते हैं जिससे लोकसभा का पर्याप्त समय बच जाता है। प्रथमत ये प्रस्ताव लाड्ड 
सभा की समितियों में विचारा्थ जाते हैं। ऐसे प्रस्ताव अ्रद्वन्यायिक प्रक्रिया में से 
गुजरते हैं जिनमे बहुत समय लग सकता है यदि उनका विरोध होने लगे । यह श्रथा 
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कहते हैं भऔर जो लार्ड सभा (प्र००४७ ०£ 7,0०768) से कही भ्रधिक व्यापक शक्तियों का 
उपभोग करता है। फ्रास के लोग शभ्रति ताकिक लोग हैं और उन्होने भी द्वितीय 
सदन को अपने सविधान में स्थान दिया। उसी प्रक्रार स्केन्डिनेविया के देशो 
(8०७ ती8०780. 0७700780९8) ने भी किया है। यहाँ तक कि उन देशो ने 
भी जिन्होंने एकल सदनीय ससद्‌ का प्रयोग किया था, अन्त में अपने देशो में द्विसद- 
नात्मक विधान-सभाएँ स्थापित की क्योकि यह प्रजातन्त्र की माँग है। जब तक कि 
यह निश्चितता पूर्वक स्थिर नही हो जाता कि प्रजातन्त्र मे द्वितीय सदन की आवश्यकता 
नही है, यह श्र-प्रजातन्त्रात्मक होगा कि इगलेड की ला सभा समाप्त कर दी जाय, 
विशेषकर जब कि पालियामेट एक्ट (एब्णा#्णशा। 2०४) द्वारा ला सभा की 
वित्तीय विधेयको के सम्बन्ध में शक्ति नष्ट कर दी गई है भौर श्रन्य वेधिक प्रस्तावों 
के सम्बन्ध में भी इसकी शक्ति पर प्रतिवन्ध लगा दिये गये हैं जिससे यह अधिक से 
झधिक एक वर्ष के लिये किसी विधेयक को केवल रोक सकती है । 

(३) एक तक यह दिया जाता है कि लाड्ड सभा में सदेव अनुदार दल का 
बहुमत नही रहना चाहिए किन्तु वास्तव में यह कोई तर्क नही है कि लार्ड समा नहीं 
रहनी चाहिये । निस्सन्देह लोकसभा की जल्दबाजी को रोकने के लिये अनुदारता की 
आवश्यकता है। लार्ड सभा का अचुदार दल' लोकप्रियता के भ्राघार पर चुनी गई 
लोकसभा (प्र००४७ ० (००7०४०४७) की श्रातुरता से किये गए उन निर्णंयो पर 
निस्सन्देह एक परमावश्यक श्रकुश है जो प्रबल भावावेश के वश श्षीघ्रता में किये जाते 
हैं। जब क्रान्तिवाद (880८8!787) में भ्रनुदारवाद (007807ए७ ४६०0) का इजेक्शन 
/7००४०४) लगा दिया जाता है तो उसका फल होता है “भावेशहीन विवेक” 

0०४४० ज्राह्रणप+ ?#४8९7०7) भर कानृन भी यही होना चाहिये। श्रब प्रइन 
बल यह रह जाता है कि क्‍या लार्ड सभा (प्लन००४० ०४ 7,0703) वंशानुगत रहे या 
गेकप्रियता के आधार पर चुना हुआ सदन रहे । 

(४) बिना चुना हुआा द्वितीय सदन रखने में भी कुछ लाभ हैं। यदि द्वितीय 
दन' (86००70 (9००७०) लोकसभा (प्॒ञ०78७ ० 0०777०४8) की तरह ही चुना 
ग्रा रहे तो द्वितीय सदन रखना या न रखना एक समान होगा । द्वितीय सदन का 
पर ही यह है कि वह उन प्रेरणाझ्रो एव दबावो से सुरक्षित रहे जो लोकसभा पर 
डते हैं। लोकसभा का कोई भी सदस्य यह नहीं कर सकता कि वह श्रपने चुनने 
प्ले मतदाताश्रो की इच्छाओ की अवहेलना कर सके । कुछ सदस्य तो वास्तव में 
पने मतदाता की इच्छाओ के पूर्णा पिष्टपेपक होते हैं और लोकप्रिय भावनाओं के 
छे-पीछे भागे फिरते हैं । केवल अत्यन्त साहसी और ईमानदार सदस्य ही लोक- 

भावनाग्रो को विवेक-ब्रुद्धि की दृष्टि से जाँचेंगे । किन्तु लार्ड सभा का सदस्य केवल 
बोलने के ही लिये प्राय कभी नही बोलता । उसको वाद-विवाद के व्यर्थ जारी रखने 
में कोई रुचि नही होती । न उसको मतदाताओ की प्रसन्न करने की श्रावश्यकता है । 
बडे-बडे तथा महत्त्वपूर्णा विपयो फर पूछा एवं म्॒ुक्‍तत वाद-विवाद होते हैं। अन्त में 
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स्वरूप १६११ का पालियामेंट अधिनियम पास हुआ जिसके सम्बन्ध मे इसी अध्याय में 
सविस्तार वर्णांन किया जा ज्ञुका है । यह घोपणा की गई कि भविष्य में लार्ड सभा 
का श्रधिक व्यापक सुधार किया जायगा और उस अधिनियम की प्रस्तावना मे आगे 
होने वाले सुधारों का कुछ-कुछ ग्राभास मिलता था | उसमें कहा गया था कि “हम 
चाहते हैं कि वर्तमान लाडे सभा के स्थान पर एक ऐसा द्वितीय सदन स्थापित किया 
जाय जिसका आधार वशानुगत न होकर लोकप्रिय हो ।” किन्तु एस्विवथ मन्त्रिमण्डल 
(4&80चांक हज) अन्य कार्यों में इतना व्यस्त रहा कि लाइंसभा के सुधार का 
कार्य अघुरा ही पडा रहा। फिर प्रथम विश्व युद्ध छिड गया इसलिये १६१७ तक इस 
दिशा में कुछ नही किया गया । १६१७ में ३० सदस्यो की एक समिति नियुक्त हुई । 
इसमें दोनो सदनो मे से वरावर-बरावर सदस्य लिये गये तथा उनमें सभी विचारों के 
लोग ये । इस समिति के अध्यक्ष लाडं त्राइस (५॥6८०घ7४ 979००) नियुक्त किये गये । 

तन्नाइस समिति की रिपोर्ट (879०७ 00777॥:०6 ह०००४)--ब्राइस समिति 
ने अपनी रिपोर्ट १६१८ के वसन्त में प्रस्तुत की । उसमें कहा गया था, “जहाँ तक 
सम्भव हो यही ऐतिहासिक लाड सभा भविष्य का द्वितीय सदन बने। अश्रर्थात्‌ 
लार्ड सभा के कतिपय वर्तमान सदस्य नये द्वितीय सदन के भी सदस्य बने 
रहेंगे !” साथ ही समिति ने सिफारिश की कि लार्ड सभा अ्रथवा प्रस्तावित द्वितीय 
सदन की सदस्यता सभी के लिये खुली रहनी चाहिये ताकि इसमें सब विचारो और 
भावनाओं का प्रतिनिधित्व हो । यह इच्छा भी व्यक्त की गई कि किसी एक ही राज- 
नीतिक दल का सारे सदन पर पूर्णाधिक्रार नही होना चाहिये । 

इन विचारो के श्रनुरूप समिति ने प्रस्ताव किया कि पुनर्गंठित लार्ड सभा मे 
३२७ सदस्य होने चाहियें | उनमें से तीन-चौथाई श्रर्थात्‌ २४६ सदस्य घने हुए हो जो 
लोकसभा के १३ प्रादेशिक भागो में बेटे हुए सदस्यों द्वारा चुने जायें। प्रत्येक प्रदेश 
के लोकसभा के सदस्य श्रपने प्रदेश को मिली हुई सदस्य सख्या चुनेंगे जिसका श्राधार 
जनसख्या होगा । वचे हुए ८१ स्थानों के लिये सदस्य सारे कुलीन जनो में से चुने 
जायेंगे । इस चुनाव का उत्तरदायित्व उस समिति पर होगा जो सदनो के सदस्यों से 
मिलाकर छाँटी जायगी । लार्ड सभा के सदस्यों का जीवन-काल १२ वर्ष रखा गया 
जिनमें से प्रत्येक वर्ग के एक-तिहाई सदस्य स्वत प्रति चौथे वर्ष हट जायेंगे । 

लाड्ड सभा के कत्तंव्यों के सम्बन्ध में समिति ने कहा कि पुनर्गठित लार्ड सभा 
की शक्तियाँ लोकसभा के समान न होगी। न ला्ड-सभा को कभी यह विचार करना 
चाहिये कि वह लोकसभा की प्रतिद्वन्द्दी सस्या बने विशेषकर मन्त्रिमण्डलो के निर्माण 
अ्रथवा भग करने के सम्बन्ध में अथवा वित्तीय विधेयको के श्रस्वीकृत करने में । 

लार्ड सभा के सुधार की योजनाएँ १६१८-१६३४ (२९० शा, 98- 
984)--ब्राइस समिति की रिपोर्ट तथा इसकी योजना एक प्रकार का समभौता मात्र 
थी। इससे न तो अनुदार दल को सन्‍्तोप हुआ, न प्रगतिशील तत्त्वों को । फिर भी 
लायड जाज॑ (7080 ७००४८४०) की सरकार ने १६२२ में पालियामेंट में एक प्रस्ताव 
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सी वन गई है कि जिस प्रस्ताव का एक सदन में विरोध होता है उसका दूसरे सदन 
में विरोध नही किया जाता | इसका फल यह होता है कि लार्ड सभा (स्न००४6 ० 
,099) लोकसभा की व्यर्थ की मेहनत को तिहाई कम्म कर देती है। यदि लाड्ड सभा 
म होती तो वह सारी मेहनत लोकसभा को ही करनी पडती | श्र-स्थायी भाज्ञा 
विधषेयकों.. (?7०शाहात्ाण 0706० माई) तथा विशिष्ट श्राज्ञाओं (899०० 
074608) में भी ऐसा ही होता है । 

(६) अन्तश कुछ वैधिक प्रस्तावों या विधेयक्ो पर जनमत तैयार करने में 
बीच मे देर करने की भी आवश्यकता होती है पूर्व इसके कि वे नियम बनें | वास्तव 
मे इसका बडा लाभ है कि लोकप्रिय सदन के निर्णयो पर पुन विचार हो और वह 
विचार शान्तिपूर्णं वातावरण में ऐसे सदन में हो जिस पर तुरन्त जनता का दबाव 
(ए०क॒णाघए 97०5९) न पड सके । ऐसे विधेयको पर पुन विचार की श्रावश्यकता है 
जो देश के सविधान के भश्रावश्यक अगो पर प्रभाव डालते हैं श्रथवा जो विधेयक नए 
सिद्धातो को जन्म देते हूँ श्रववा जिन पर लोग वराबर-बरावर सबरूया में भिन्‍न मत 
रखते हो । 

लार्ड सभा के सुधार के लिये विभिन्‍न प्रस्ताव (१८६९६-१६१७) (777070- 
888 (07 ०४०77, 869-97)--सनु १९४६ के अधिनियम के पास हो जाने के बाद 
लार्ड सभा समाप्त की जाय या नही यह समस्या सर्देव के लिये सुनिश्चित कर दी गई 
है। भगला प्रश्न लार्ड सभा के सुघार का है। यह प्रश्न बहुत पुराना है। लार्ड रसेल 
(7.0१ फ्पठ8णा) ने १८६९ में एक विधेयक्र उपस्थित किया जिसके द्वारा यह माँग 
की गईं थी कि जीवनपयेन्‍त चलने वाले ला सभा के सदस्य कुलीन घीरे-धीरे छाँट 
दिये जायें । किन्तु यह विधेयक भ्रस्वीकृत हो गया । उसी वर्ष अलंग्रे (78067०9) का 
प्रस्ताव भी भ्रस्वीकृत हो गया, फिर १८७४ में लार्ड रोज़बरी (7.070 78080७75) 
का प्रस्ताव गिर गया भौर लाडं सेलिसबरी का प्रस्ताव १८८८ में गिर गया। फिर 
१६०७ तक लार्ड सभा के सुधार सम्बन्धी कोई प्रयत्न नही किया गया। १६०७ में 
सदन ने एक विशिष्ट समिति स्थापित की जिसको यह कार्य सोंपा गया कि वह उन 
सुधार प्रस्तावों पर विचार करे जो लार्ड सभा की विघायी-क्षमता को बढाने के 
सम्बन्ध में समय-समय पर उपस्थित किये गये थे। उस समिति की रिपोर्ट में बताया 
गया था कि लार्ड सभा का नया सविधान तैयार हो । उस नये सविधान के अनुसार 
उसमें शाही परिवार के कुलीब हो। लाड्डंस श्राफ श्रपील आर्डिचरी (॥,0708 ०ई 
497०० 0707०.) हो, २०० प्रतिनिधि श्रानुवशिक कुलीनो द्वारा चुने हुए हो, कुछ 
वे कुलीन जन हो जिन्हें किसी विपय का विशिष्ट ज्ञान हो, साथ ही पादरी वर्ग के 
सदस्य हो (8970७ 7,0708 ० 7787877०00) तथा आजीवन-कुलीन सदस्य (700 
72००४) हो । 

किन्तु यह प्रस्ताव देर से झाया । इसी काल में लाडे सभा तथा लोकसभा में 
विवाद प्रारम्भ हो चुका था भ्ौर वह भी परे ज्ोर-शोर के साथ | इस विवाद के फल- 
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स्वरूप १६११ का पालियामेंट अधिनियम पास हुआ जिसके सम्बन्ध में इसी अध्याय में 
सविस्तार वर्णान किया जा चुका है | यह घोपणा की गई कि भविष्य में लार्ड सभा 
का अधिक व्यापक सुधार किया जायगा श्रौर उस श्रधिनियम की प्रस्तावना में आगे 
होने वाले सुधारो का कुछ-कुछ झ्ञाभास मिलता था । उसमें कहा गया था कि “हम 
चाहते हैँ कि वर्तमान लाई सभा के स्थान पर एक ऐसा द्वितीय सदन स्थापित किया 
जाय जिसका आधार वशानुगत न होकर लोकप्रिय हो |” किन्तु एस्किविथ मन्त्रिमण्डल 
(45व०ा४ शा) श्रन्य कार्यों मे इतना व्यस्त रहा कि ला्डसभा के सुधार का 
कार्य अधूरा ही पडा रहा । फिर प्रथम विश्व-युद्ध छिड गया इसलिये १६१७ तक इस 
दिशा में कुछ नहीं किया गया । १६१७ में ३० सदस्यो की एक समिति नियुक्त हुई ॥ 
इस में दोनों सदनों मे से वरावर-बरावर सदस्य लिये गये तथा उनमें सभी विचारो के 
लोग थे | इस समिति के अव्यक्ष लाड ब्राइस (५१8९८०प7६ 79०७०) नियुक्त किये गये । 

न्नाइस समिति की रिपोर्ट (877०७ 0०ए८णशा०७ छे००००४)--ब्राइस समिति 
ने भ्रपनी रिपोर्ट १६१८ के वसन्‍्त में प्रस्तुत की । उसमें कहा गया था, “जहाँ तक 
सम्मव हो यही ऐतिहासिक लाड सभा भविष्य का ह्वितीय सदन बने। अर्थात्‌ 
लाडे सभा के कतिपय वतंमान सदस्य नये द्वितीय सदन के भी सदस्य बने 
रहेंगे ।” साथ ही समिति ने सिफारिश की कि लाड्ड सभा श्रथवा प्रस्तावित द्वितीय 
सदन की सदस्यता सभी के लिये खुली रहनी चाहिये ताकि इसमें सब विचारों और 
भावनाओं का प्रतिनिधित्व हो । यह इच्छा भी व्यक्त की गई कि किसी एक ही राज- 
नीतिक दल का सारे सदन पर पूर्णाधिकार नही होना चाहिये । 

इन विचारो के अ्रनुरूप समिति ने प्रस्ताव किया कि पुनर्गंठित लार्ड सभा मे 
३२७ सदस्य होने चाहियें | उनमें से तीन-चौथाई श्रर्थात्‌ २४६ सदस्य चुने हुए हो जो 
लोकसभा के १३ प्रादेशिक भागों में बेंटे हुए सदस्यों द्वारा चुने जायें। प्रत्येक प्रदेश 
के लोकसभा के सदस्य अपने प्रदेश को मिली हुई सदस्य सख्या चुनेंगे जिसका भ्राधार 
जनसख्या होगा । बचे हुए ८१ स्थानों के लिये सदस्य सारे कुलीन जनो में से चुने 
जायेंगे । इस चुनाव का उत्तरदायित्व उस समिति पर होगा जो सदनों के सदस्यों से 
मिलाकर छाँटी जायगी । लाड्ड सभा के सदस्थो का जीवन-काल १२ वर्ष रखा गया 
जिममें से प्रत्येक वर्ग के एक-तिहाई सदस्य स्वत प्रति चौथे वर्ष हट जायेंगे । 

लार्ड सभा के कत्तेंव्यों के सम्बन्ध में समिति ने कहा कि पुनर्गठित लार्ड सभा 
की शक्तियाँ लोकसभा के समान न होगी । न लाइे-सभा को कभी यह विचार करना 
चाहिये कि वह लोकसभा की प्रतिद्वन्द्दी सस्या बने विशेषकर मन्त्रिमण्डलो के निर्माण 
अथवा भग करने के सम्बन्ध में अथवा वित्तीय विधेयको के अ्रस्वीकृत करने में । 

लार्ड सभा के सुधार की योजनाएँ, १६१८-१६३४ (]२९०ए७॥ ?]45, 98- 
934)--ब्राइस समित्ति की रिपोर्ट तथा इसकी योजना एक प्रकार का समभौता मात्र 
थी । इससे न तो अनुदार दल को सनन्‍्तोप हुआ, न प्रगतिशील तत्त्वों को । फिर भी 
लायड जाजे (7090 0००८०) की सरकार ने १६२२ में पालियामेंट में एफ प्रस्ताद 
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रचना एवं सगठन (0०7फ०्शप्रणा थ्गत 08०४8४४०7)-+लोकसभा 
(प००४० ० 0०0977005) सेव से पूर्णतया भश्रतिनिधिक निकाय रही है किन्तु निर्वा- 
चक वर्ग (7]00600780०) एवं निवचिन-क्षेत्र दोनो में शताब्दियों से बरावर हेर-फेर होते 
रहे हैं। भाजकल लोकसभा में ६३० सदस्य हैं ।॥ उनका चुनाव एकल-सदस्य निर्वा- 
चन क्षेत्रों (8णह्ॉ० ७००० 007800ए०००४) से होता है। १६४४ के लोकसभा 
के निर्वाचन क्षेत्र पुनवित्तररा अधिनियम (घ0४७७ ० (070क्‍00०788, हि00#79प्रव05 
्॑ 8९४४४ 20० ० 944) तथा १९४८ के जन-प्रतिनिधित्व श्रधिनियम ([र०एए०- 
8था६&त00 00 ४6 ??९०७९४ ०६ ०६ 948) पास होने के पूर्व लन्दन (7,079009) 
में अनेकी जिले ऐसे थे जिनमें द्वि-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र थे। इससे पूर्व व्यापारिक 
निर्वाचन-क्षेत्र भी था तथा विश्वविद्यालयों के स्तातको के लिये विशेष विश्वविद्यालयीय 
निर्वाचन-क्षेत्र थे । निवास-स्थान पर उन्हें मिले हुए वोटो के अतिरिक्त उन्हें विशेष 
निर्वाचन अधिकार मिला था। किन्तु श्रव प्रत्येक व्यवित केवल एक ही वोट दे 
सकता है । 

ब्रिटिश प्रजा के सारे स्त्री और पुरुष चाहे वे साम्राज्य के किसी भी भाग में 
निवास करते हो, चुनाव के लिये प्रत्याशी बन सकते हैं, केवल श्ं यह है कि वे 
अल्पवयस्क (४7००3) या पागल न हो, दिवालिया या किसी जुर्म श्रथवा अ्रभियोग 
में दोष प्रमाणित या सजायाफ्ता न हो (भ्रष्टाचार भी एक जुम॑ है), स्काटलैण्ड एवं 
इगलैण्ड के सस्थापित चर्च के पादरी न हो, रोमन कंथो लिक चर्च के पादरी न हो, इगलेड 
तथा स्काटलैण्ड के लार्ड (7९००) न हो तथा सम्राट की सेवा में कोई पद घारण न 
करते हो । किन्तु आयरलेण्ड के कुलीन जनो पर जिनका प्रतिनिधि के रूप में चुनाव 
नहीं हुम्ना है, ये श्रतिवन्ध नही है ! 

लोकसभा का जीवन-काल पाँच वर्ष होता है किन्तु उसे उससे पूर्व भी भग 
किया जा सकता है । प्रचलित पद्धति के भ्रनुसार लोकसभा का साल भे कम से कम एक 
खझधिवेशन होना चाहिये । यह इसलिये भी कि कुछ आवश्यक विधेयक जिनमें करो 
एवं भ्रन्‍्य वित्तीय मामले भी हो सकते हैं, एक वार में केवल एक वर्ष के लिये ही पास 
किये जाते हैं शोर ऐसा प्रतिवर्ष होता है। अधिवेशन प्राय अक्तुवर श्रथवा नवम्बर 
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पु 


में प्रारम्भ होता है भौर पूरे वपं चलता है, केवल कभी-कभी छुट्टियाँ होती हैँ । सत्रा- 
वसान होने पर अ्रधिवेशन समाप्त हो जाता है शोर अधिवेशन के अन्त में जो कार्य 
भ्रधुरा रहता है उसे समाप्त कर दिया जाता है । 

१६४७ से लोकसभा के सम्मेलन, सप्ताह के प्रथम पाँच दिनो में होते रहे हैं । 
सोमवार से लगाकर वृहस्पतिवार तक सम्मेलन दोपहर को २-३० पर प्रारम्भ होता 
हैं। शुक्रवार को ११ बजे दोपहर को प्रारम्भ होता है। उसी प्रक्रार लोकसभा 
स्थगन प्रस्ताव के श्राध घण्टे के झन्दर समाप्त हो जाती है यदि स्थगन-प्रस्ताव 
सोमवार से बृहस्पतिवार तक १० वजे रात्रि को या उसके वाद पास किया जाय या 
शुक्रवार को शाम के ४ वजे पास किया जाय । प्राय बहुत से अवसर ऐसे भी आत्ते 
हैं कि म्रघिविशन रात भर चलता रहता है। ऐसे सभी अवसरो पर समय नष्ट नही 
करने दिया जाता । सोमवार से लेकर वृहस्पतिवार तक ढाई तथा पीने तीन बजे के 
मध्य अवित्तीय मामले लिये जाते हैं | इसके उपरान्त साढे तीन वजें तक प्रश्न पूछे जाते 
हैँ । प्रशनो के तुरन्त वाद वह समय होता है जब कि कोई सदस्य चाहे तो किसी विशेष 
श्रावश्यक विपय पर बात-चीत करने के लिये सम्मेलन स्थगित करने का प्रस्ताव रख 
सकता है । यदि स्थगन-प्रस्ताव मान लिया गया तो सम्मेलन सन्ध्या के ७ बजे तक 
स्थगित पडा रहता है । फिर इस प्रकार को प्रारम्भिक कार्यवाहियों के वाद ही कुछ 
मुख्य बातो की शोर आते हैं जिसको सार्वजनिक कार्य-सचलन (7फश88०७07 ०0 
एण०॥० 8787९88) कहते हैँ । यह शाम को ७ वजे तक चलता रहता है तव या तो 
स्थगन-प्रस्ताव (3&0]०प्र०0९०७ ०४०७) लिया जाता है या विरोधी प्राइवेट 
कार्यवाही (099080० ?णरए७० छेपछ768) ली जाती है। इसके बाद ही बीच की 
स्थगित कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है जो रात्रि में १० वजे तक चलती है। 

बाद-विवाद का समापन (0[08४7७ ०६ 0००४६०)--क्योकि निम्त सदन के समय 
को रक्षा का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है ताकि सभी कार्यवाही सुचार रूप से चलती 
रहे, वाद-विवाद को समाप्त करने के लिये भी किसी ऐसे नियम की झ्रावश्यकता रहती 
है जिसका पालन करना श्रावदयक हो । श्रामतौर पर सभापति (55९७६) को कुर्सी 
के पीछे सत्तारढह़ दल एवं विरोधी दल के स्चेतको (५०॥॥७७9) में वाद-विवाद के लिये 
समय निर्वारण सम्बन्धी समभोता हो जाता है कि किस विपय पर क्तिना समय 
दिया जाय और फिर सभापति (89९४८७०) का कत्तंव्य हो जाता है कि उस समझौते 
का पूर्ण रूपेणा पालन कराये । यदि यह प्रवन्ध अ्रसफल हो जाता है तो वाद-विवाद 
को समाप्त करने के और भी बहुत से उपाय हैं। इस प्रकार संदन की राय से वाद- 
विवाद को समाप्त करने के उपाय को समापन ((॥050४७) कहते है । 

सन १८८१ में सदन की राय से वाद-विवाद को समाप्त करना आवश्यक हो 
गया जबकि आयरलेड के राष्ट्रवादियों ने सदन की कार्यवाही में अभिवाधा डालना 
प्रारम्भ किया | वे घटो तक किसी विषय पर बोलते रहते चाहे वह सगत हो अथवा 
भसगत किन्तु सभापति (89285७०) के पास कोई ऐसा उपाय न था जिससे वह उसको 
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रोक सकता । श्रत यह निश्चित किया गया कि वाद-विवाद के नियम बदल दिये जायें 
ताकि समय व्यर्थ नष्ट न किया जा सके और व्यर्थ की बाधाओ्रो को टाला जा सके । 
अरब वाद-विवादो में दुराग्रहपुर्०णां बाधा नहीं डाली जाती और किसी सीमा तक 
सदस्यों पर विद्वास किया जा सकता है कि वाद-विवाद में जहाँ तक सम्भव होगा वे 
सक्षेप में बोलेगे । किन्तु ऐसा श्रवसर आ सकता है जब कि वाद-विवाद पर 
अक्रुश लगाना श्रावश्यक हो सकता है। इस प्रकार वाद-विवाद को सदन की राय से 
समाप्त करने के निम्न उपाय हैं--- 

(१) सामान्य समापन (8079० 0]०877०७)--यदि वाद-विवाद किसी विषय 
पर पर्याप्त समय चल चुका हो तो कोई सदस्य कह सकता है 'पूछ लिया जाय! (४७ 
(४०5४० 956 700) श्रर्थात्‌ जिस विपय पर वाद-विवाद चल रहा है उस पर मत ले 
लिया जाये। यह सभापति (89०४):७7) की इ ऋछा पर निर्भर है कि वह इस प्रस्ताव 
को स्वीकार करे अ्रथवा अस्वीकार करे । वह उसको भअस्वी कृत कर देगा यदि उसका 
विचार हो कि इस प्रकार के प्रस्ताव से सदन के नियमो का अतिक्रमण हुत्ना है श्रथवा 
अल्पसरुयक दल के भ्रधिकारों का हनन होता है । यदि सभापति (89०४०००) इसको 
स्वीकार कर लेता है और यदि यह प्रस्ताव कम से कम १०० मतो से स्वीकृत हो 
जाता है, तो वाद-विवाद समाप्त हो जाता है श्रौर विवादग्रस्त विपय पर मत-गणना 
की जाती है । 

(२) मुखबध (धणा]]0770) श्रथवा भागश* समापन (008० 97 007एवक- 
शछा०70)--वाद-विवाद को रोकने का एक साधारण नियम होता है जिसको किसी भी 
प्रस्ताव पर काम में लाया जा सकता है। उसके अ्रतिरिकत कुछ और भी उपाय हैं जो 
विधेयको के समय प्रयोग किये जाते हैं। मुखबध (ण्ाग]०७४७) का उपाय इस 
प्रकार प्रयोग किया जाता है कि विधेयक के कई भाग कर लिये जाते हैँ और प्रत्येक 
भाग के लिये अलग-प्लग समय नियत कर दिया जाता है झौर प्रत्येक भाग पर 
निश्चित समय पर मत ले लिये जाते हैं । फिर इस बात की चिन्ता नही की जाती कि 
धक्त विधेयक के किसी भाग भ्रथवा महत्त्वपूर्ण भाग पर वाद-विवाद हुआ कि नही । 

(३) कंगरू समापन ([ए०787008 0708779) द्वारा वाद-विवाद फो सीमित 
करना--निम्न सदन की प्रचलित श्राज्ञाओ्रे में वाद-विवादों को सीमित करने 
का एक और भी उपाय है जिसे कगरू समापन (]एह्7/०० 0०४००७) कहते हैं । 
इसका सर्वप्रथम १६०६ में प्रयोग हुआ था । इसके द्वारा सभापति (896४६67) 
को अधिकार होता है कि वह उन धारा्रो अथवा सशोघनो को चुन ले जिनको वह 
वाद विदाद के लिये परमावश्यक समझे। अर्थात्‌ सभापति को अधिकार है कि 
प्रतिवेदन-स्तर (३२०७०००४ 5082०) के समय वह किन सशोधनो पर वाद-विवाद की 
थग्राज्ञा दे, कित पर नहीं । कुल सशोधनो को छोड देने की प्रथा को कगरू समापन 
(7 ०ग870० 00577) कहते हैं, क्योकि सभापति इस प्रकार कुछ सशोघतो को छोड 
जाता है इसका कारण यह हो सकता है कि वे विवादानुकूल न हो श्रथवा उन पर पूर्व 
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विचार हो चुका हो अथवा उन पर वाद-विवाद होने से समय व्यथ॑ नप्ट होने का भय 
हो । कागरू समापन ((&7870० (॥0807०) को मुखबध समापन (णा00ता७ 
00577७) के साथ भी प्रयुक्त किया जा सकता है और अलग से भी । 

सभापति (89०७5:००)--जो समय निम्त सदन के सम्मेलन के लिये 
निर्दिचत है उस पर समापति (59०&8०7) सदन में सुनिश्चित सजघज एवं समादर 
के साथ प्रवेश करता है। आक्सफोर्ड इगलिश डिक्शनरी (080 फ्रगडाड७ 
)०४०7७7०9) स्पीकर (896०5००) के श्र्थ लिखते समय बताती है कि “वह लोक- 
सभा का सदस्य होता है जिसको सदत अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनता है और जो 
सदन के वाद-विवादों मे सभापतित्व करता है ।” यह श्रर्थ ठीक है और इससे स्पीकर 
के सम्बन्ध में तीन मुख्य बातें सामने आती हैं पहली यह कि स्पीकर अन्य सदस्यो की 
तरह लोकसभा का सदस्य होता है ओर सव की तरह से चुना जाकर आता है। दूसरा 
सदन अपना स्पीकर (89०४८००) स्वय चुनता है और तीसरी वात यह है कि वह सदन 
का सर्वमान्य प्रतिनिधि होता है और इसके वाद-विवादों का सभापतित्व करता है | किन्तु 
उक्त कोश ([0807७/४) ने इस तथ्य पर प्रकाश नही डाला कि उसके बिना सदन 
की कार्यवाही हो ही नही सकती है । बिना सभापति (57९४६७०) के सदन का सम्मेलन 
हो ही नही सकता । मि० फिट्जराय (0+ कफड पऐे०9) सभापति की मृत्यु पर सदत 
तुरन्त उठ खडा हुआ झभौर लोकसभा की कोई कार्यवाही नह हो सकी जब तक कि 
नये सभापति का चुनाव नही हो गया यद्यपि उस समय देद्य द्वितीय विश्व-युद्ध में फेसा 
हुआ था ।* ह 

स्पीकर (89९8/:००) के पद का विकास कब और कंसे हुआ, यह भज्ञात है 
किन्तु इस पद के गौरव, आदर एवं अधिकार महान हैं। प्रमाण-पत्रो के अनुसार 
पालियामेंट या ससद का प्रथम स्पीकर १३७७ में सर टॉमस हगरफोर्ड (89% व'फ्०ाणर७ 
मष्णएुण्णणते) था। प्राचीन काल में स्पीकर जनता अथवा (0070४०४) का उस 
समय प्रवक्ता होता था जबकि वे सम्राट के समक्ष अपनी कष्ट-गाथा उपस्थित करते ये 
भोर एक प्रकार से स्पीकर वही काम आज भी करता है। झाज भी अपने सारे क्रिया- 
कलापो में चाहे वह सदन की कुर्सी पर हो भ्रथवा सदन के बाहर हो वह (स्पीकर) 
सदन की इच्छा को व्यक्त करता है । वह सदन के सम्बन्ध में अधिकार से बोलता है 
और सदन को भी सम्बोधित करता है । लगभग ६०० वर्षों में इस पद का विकार 
हुआ है किन्तु इसमें कोई विशेष परिवत्तंन नही हुझ्ना है । 

आरम्भ में सम्राट ही स्पीकर को नियुक्त किया करता यथा, किन्तु वाद में 
जब स्पीकर के पद के प्रत्याशी के लिये चुनाव होने लगा, तो, जैसा कि कोक (८०६०) 
ने १६४८ में बताया, ऐसी प्रथा पड गई कि सम्राट किसी सुयोग्य एवं विद्वान व्यक्ति 





. फिल्जराव (थाट ०५) की सद्यु १६४३ में हुई । 
3 ऊफ्राढा$, 9 शि., शात 065. एकुण5५ 009 शेि्राधबरणव्त, 3 
590ए9050, 9 2 


१४६ इगल॑ंण्ड की शासन प्रण़ालो 


को नियुवत करने लगा और लोकसभा उसी को प्राय _चुन लिया करती थी किन्तु 
जाजें तृतीय (०००४6 पा) के राज्य-काल में स्पीकर के छुनाव के धम्बन्ध में सम्राट्‌ 
का हाथ बिल्कुल भी नही रहा । भ्रव भी स्पीकर का चुनाव क्राउन के भ्रनुमोदन एवं 
स्वीकृति से ही होता है । किन्तु मुख्य रूप से लोकसभा ही स्पीकर को चुनती है भौर 
झ्राजकल की पद्धति यह है कि स्पीकर का चुनाव धर्वेसम्मतत होता है । प्रथानुसार 
सत्तारख्ठ दल अपने दल के किसी व्यक्ति को स्पीकर के पद पर उस समय ले लेता है 
जब किसी कारणवश्ञ वह पद-रिक्त हो जाये | किन्तु ऐसी स्थिति में भी उसका नाम 
प्रस्तावित होने से पूर्व विरोधी दल से तदर्थ मन्त्रणा कर ली जाती है, श्रौर यदि 
विरोधी दल को उस नाम पर कोई आपत्ति होती है तो उस नाम को वापिस ले लिया 
जाता है ? स्पीकर के लिये यह श्रावश्यक है कि वह पूर्ण पक्षपातहीन एव तटस्थ हो, 
इसी लिये ऐसे व्यक्तित को स्पीकर के पद के लिये नामाकित किया जाता है जो कभी 
उग्र दलावलम्बी (७०४४० ]४ए४50०४) न रहा हो शौर जो पर्याप्त समय तक भ्र्थोपाय 
या वेज्ञ एण्ड मीन्स (०७३७३ गत १४68703) की समिति या किसी भनन्‍्य समिति के 
सभापति या उप-सभापति पद पर प्रशिक्षा (8७०77०७7४०७४४७) प्राप्त कर चुका हो। 
इस प्रकार चुना हुआ स्पीकर ससद्‌ के जीवन परयंन्त अपने पद पर बना रहता 
है ।£ किन्तु जहाँ वह्‌ एक बार स्पीकर के पद के लिये चुना गया, तो फिर वह जब 
तक चाहे अपने पद पर बना रह सकता है, चाहे ससद्‌ में उस दल का बहुमत हो या 
न हो, जिमने उसको स्पीकर पद के लिये प्रस्तावित एव नामाकित किया था ॥* तथ्य 
तो यह है कि जहाँ एक बार कोई व्यक्ति स्पीकर बना, तो वह अपनी मृत्यु पर्यन्त 
प्रथवा ऐच्छिक भवकाश ग्रहण के समय तक उक्त पद पर बना रहता है। 


[. स्पीकर पद के लिये सघपे भी दो सकता है । १८३६ में प्रथम वार इस पद के लिये सपघषे 
।भा जिसके फलसरूप शो लेफेवर (9049 7.००ए78) चुना गया और इसी प्रकार १८९५ में गली 
(7४५) का चुनाव स्पीकर पद पर हुआ । १६५१ में पुन नये स्पीकर का चुनाव करते समय सपघर्ष 
जा जब कि अत॒दार दल को लोकसभा में वहुमत प्राप्त हुआ था। विरोधी श्रमिक दल ने स्पीकर पद 
४ लिये भनुदारदलीय प्रत्याशी पर आज्तेप नहीं किया किन्तु साथ ही यह इच्छा व्यक्त की कि पुराना 
सभापति अथवा डिप्दो स्पीकर अपने लम्बे श्रनुभव के कारण अधिक उपयुक्त स्पीकर रहेगा। तदनुसार 
त गणना हुईं, भौर अनुदारदलीय प्रत्याशी का चुनाव कर लिया गया । 

2 ससद के भग हो जाने पर भी स्पीकर अपने पद पर उस समय तक के लिये वना रहता है 
व्‌ तक कि अगला स्पोकर न चुना जाये किन्तु ससदू-भग होने के उपरान्त वह आदेश लेख (ए7प5) 
॥दि जारी नहीं करता, जैसा कि वह ससद्‌ के विधाम काल (7९०८५७) में करता रहता दे । 

3. उदाइरयखरूप अनुदार दल में से १६वीं शताब्दी में केवल तीन स्पीकर चुने गये । 
लुदार दल १८४१, १८७४, १८८६ और १८६४ में सत्तारूढ़ हुआ किन्तु हर वार वही स्पीकर चुन 
नया गया जो पहले से ही उत्त पद पर शआसीन था, यथ्यपि वह व्यक्ति ससद्‌ के लिये उदार दल 
[/9 ५!) की ओर से चुना गया था भौर स्पीकर के आसन पर भी उदारदलीय शासन-काल में चुन 
र आसीन हुआ था ! 


ससद्‌ श्डज 


स्पीकर शा लेफेवर (898फ 7,७0४7०) के समय से ए्पीकर पद, हृढतापूर्वक 
ग्र-राजतीतिक तथा न्यायिक एवं निष्पक्ष पद समझा जाने लगा है। चुनाव के वाद 
स्पीकर दलगत राजनीति से पूर्ण सन्‍्यास ले लेता है और इसके फलस्वरूप स्पीकर 
को कभी चुताव नही लडना पडता | इसीलिए बहुत समय तक यह परम्परा रही कि 
वह निविरोध चुना जाता रहा। १८३२ से तो यह सामान्य नियम-सा वन गया है । 
किन्तु १६३४ में और पुन १६४४ में श्रमिक दल ने फिट्ज़राय ([7७ ०9) श्र 
किल्फ्टन ब्राउन (0॥0०॥ 370७7) नाम के दो अनुदारदलीय स्पीकरो के पु]ननिर्वाचन 
पर आपत्ति की, यद्यपि सघपं मे श्रमिक दल को सफलता नहीं मिली | १६४५० में श्रमिक 
दल की ओर से किसी अधिकारी प्रत्याशी ने स्पीकर के चुनाव का विरोध नही किया 
किन्तु एक स्वतन्त्र श्रमिकदलीय सदस्य ने स्पीकर के विरुद्ध चुनाव लडा, झौर वह बुरी 
तरह हारा । ऐसा प्रतीत होता है कि निर्वाचक समूह महसूस करते हैं कि स्पीकर का 
चुनाव निविरोध होना ही चाहिए, शौर वे इस एक शताव्दी से भी पुरानी परम्परा 
को लगातार चलाये रखना चाहते हैं । 

सदन की कार्यवाही को पूर्ण निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह सम्पादित करने के 
सम्बन्ध में स्पीकर के अनेको कठिन ककत्तंव्य और उत्तरदायित्व हैं। उसके कत्तंव्यो 
में से कुछ का आधार पुरानी परम्पराएँ और प्रथाएँ हैँ, कुछ का श्राघार परिनियत 
आज्ञाएँ (858६ए०7४ &ए०७४०४) हैं, भौर कुछ का आधार सदन के स्थायी श्रादेश 
(5६थगवागरठठ 07098) हैं । तदनुसार हम स्पीकर के समस्त-क्रत्तव्यो-को-तीन-विभागो7"7-: 
में कई हैं 

१) कभी-कभी स्पीकर लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों श्र सदन _ 
की प्रतिष्ठा का सरक्षण एवं भ्रनुसमर्थन करता है, तो वह सदन का अ्रधिवक्‍ता बच 
जाता है| सदन के सदस्य स्पीकर के माध्यम से ही सम्राट्‌ के पास प्रतिवेदन भेज 
सकते हैं श्रथवा यदि सदन का शिष्टमडल सम्राद से भेंट करना चाहे तो उनके साथ 
स्पीकर का नेता के रूप में होना श्रत्यावश्यक होता है। सदन के सदस्यों की शोर से, 
स्पीकर ही सम्राट के पास धन्यवाद प्रस्ताव भ्रथवा भिन्‍्दा प्रस्ताव (0७78४07७) भेजता 
है। वही वित्तीय विधेयको को लाई सभा में प्रस्तुत करता है। 

(२) कई श्रकार से स्पीकर सदन के प्रतिनिधि और अधिशासक के रूप में 
कार्य करता है। वह निस्सन्देह सदन का क्रियाशील एवं सविधानिक प्रतिनिधि 
(3ैकाए० पाते 0०0४४प्रध्रणाणए ऐे०००हग5०१ 70०79ण४) है। विभिन्‍न उद्देश्यों 
की पूत्ति के लिए वह झनेको झादेश एवं समादेश (फ्»7»0६3) सदन की श्रोर से 
निकालता रहता है। उदाहरणस्वरूप जब अधिवेशन काल में लोकसभा का कोई 
स्थान रिक्त हो जाता है, तो सदन की श्राज्ञा पर स्पीकर नये चुनाव की श्राज्ञप्ति या 
आदेश निकालता है । उसी प्रकार यदि किसी सदस्य द्वारा अपराध हो जाय तो स्पीकर 
ही उसकी गिरफ्तारी का अथवा गवाहो के लिए आदेश अ्यवा समादेश दे सकता हैं 

स्पीकर उस प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष भी होता है जिसे लोकसभा के 


१४८ इगलेण्ड को शासन-प्रणाली 


स्पीकर का विभाग कहा जाता है। इस विभाग में सदन का बल, लाइब्र रियन श्ौर 
कुछ श्रन्य सेवकगण होते हैं, साथ ही प्राइवेट विधेयकों के सम्बन्ध में निरीक्षक 
कृतिपय भ्रधिकारी जिनका सम्बन्ध मतदान कार्यालय (५०४७ 090००) से होता है 
एवं कुछ और व्यवित होते हैं । 

कभी-कभी स्पीकर को ऐसे सविधानिक सम्मेलनो का सभापतित्व भी करना 
पडता है जैसे १६१४ का वकिधम महल सम्मेलन (80०2णह्टाक्षा। 7480० एणा- 
40/970०9 ० 94) अथवा १६२० का स्पीकर सम्मेलन (8908ए७४ ए०ाशिशा०० 
्3920) । 

(३) ग्लेड्स्टन (680800॥०) ने एक वार कहा था कि स्पीकर का मुख्य 
कत्तव्य यह है कि वह सदन की रक्षा सदन से करे। सदन की सदन के विरुद्ध रक्षा 
वह उस समय करता है जब वह वाद-विवाद के समय सदन का समापतित्व करता 
है । स्पीकर के आसन पर उसे तीन ककत्तेव्यो का निर्वाहत करना पडता है। प्रथमत , 
सदन में व्यवस्था रखना, द्वितीयत, सदस्यों को श्राज्ञा एवं सयम में रखना, तथा 
तुतीयतः, वाद-विवाद में बोलने के लिए सदस्यों को चुनना। 


स्पीकर लोकसभा के झ्रधिवेशनों का सभापत्वि करता है । यदि सदन, समस्त 
सदन की समित्ति! (009776096 ०६ ४४०७ ए)॥०७) के रूप में समवेत होता है, ऐसी 
स्थिति में स्पीकर ही यह निर्णय करता हैँ कि कौन वाद-विवाद में बोलने के लिए 
श्रावेगा । सभी वक्‍ता, स्पीकर या सभापति को ही सम्बोधित करके जो कुछ भी 
चाहते हैं, कहते हैँ। किसी भी राजनीतिक सम्मेलन में प्राय वातावरण गम हो ही 
जाता है। जब वक्‍ताग्रों में जोश ओर भावेश चरम सीमा तक पहुँच जाता है, तो 
सदन में शान्ति भग भथवा शअ्रव्यवस्था की भ्राशंका बढ जाती है | ऐसे समय में स्पीकर 
का कत्तंव्य हो जाता है कि सदन में व्यवस्था बनाये रखे शोर जहाँ तक सम्भव हो 
सदन की गोरव-गरिसा नष्ट न होने पावे । तदनुरूप स्पीकर के अधिकार में व्यापक 
शक्तिमाँ हैँ जिनके वल पर वह धव्यवस्था, शान्तिभग, श्रप्रासगिक वातें, श्रससदीय 
भाषा पथवा भससदीय व्यवहार पर कठोर नियन्त्रण रख सकता है। यह नियम बन 
गया है कि यदि स्पीकर खडा होगा तो कोई सदस्य खडा नही रहेगा । जब कभी, 
स्पीकर, सदन में शान्ति भग अथवा श्रव्यवस्था के चिह्न देखता है तो वह खडा होगा 
भौर कतिपय घमकी के शिष्ट शब्दों द्वारा अ्रथवा प्रार्थना के द्वारा वह उत्तेजित 
सदस्यों को शान्त करने का प्रयास करेगा, श्रौर इस प्रकार शान्ति मग की अ्रवस्था न 
झाने देगा | प्राय इतना ही उचित प्रभाव उत्पन्न कर देता है, किन्तु इतने पर भी 
कोई सदस्य शान्ति भग पर उतारू हो जाता है, उस स्थिति में स्पीकर उक्त सदस्य 
को बैठ जाने की भाज्ञा दे सकता है । यदि इतने पर भी वह सदस्य गडवडी करता 
ही चला जाता है, तो स्पीकर ऐसे सदस्य को सदन से बाहर चले जाने की शभराज्ञा दे 
सकता है । यदि वह सदन को छोडकर नहीं जाता तो स्पीकर सदस्य को नाम लेकर 
सदन छोडने की श्राज्ञा देता है। इसका अर्थे है कि सदस्य तुरन्त सदन से बाहर चला 
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जाये ।+ यदि इतने पर भी सदस्य, सदन छोडकर नही जाता तो उसको सदन का 
सशस्त्र परिचारक (8072०76 ४&/-०7:४9) सदन से वाहर निकाल देता है । यदि 
आवश्यकता होती है तो सक्ञस्त्र परिचारक वल प्रयोग भी कर सकता है ।* यदि अव्य- 
बस्था अधिक उग्र हो जाती है तो वह सदन की कार्यवाही स्थगित भी कर सकता है । 
एक वार आयरलैण्ड ([089) के कतिपय सदस्यो ने स्पीकर गली (9णो5) को बडी 
सकोचशील एवं कठिन परिस्थिति में डाल दिया था, उस समय उसने सदन को स्थगित 
करने का आदेश दे दिया था। यह आदेश मई १६०५ में प्रथम वार प्रयुक्त हुआ ।* तव से 
यह प्रादेश सदन के स्थायी आदेशों (8६90६ 070७३) में से एक है । किन्तु यह भी 
बताना आवश्यक है कि इगलंण्ड के ससदीय जीवन में इस प्रकार के अवसर प्राय 
बहुत ही कम शाते है । 

स्पीकर का द्वितीय कर्त्तव्य यह है कि वह सदस्यों को पथ-अ्रप्ट न होने दे 
और इसका सम्बन्ध वाद-विवाद की उचित व्यवस्था और क्रम से है । स्पीकर वास्तव 
में वाद-विवाद का स्वामी (7,०05 ०£ 706086०) है। वह देखता है कि संदस्यगरा 
बाद-विवाद के मुख्य विपय से न हें और वे अप्रासगिक वातें न करते लग जायें, 
प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह स्पीकर का ध्यान इस ओर आकपित कर सकता 
है कि प्रमुक सदस्य श्रप्रासगिक (096 ० 070०7) वकवास कर रहा है। किन्तु 
समान्यत, स्वय स्पीकर ही ऐसे सदस्य का ध्यान आकपित करता है ओर उसको 
विवादीय विपय पर ध्यान केन्द्रित करने का श्रादेश देता है। इसके अतिरिक्त बहुत से 
सदस्य सीधे स्पीकर को अपील करते हैँ कि वह सदन के नियमो का निर्वंचन करें । इस 
दिशा में स्पीकर न्यायाधीश के समान आचरण करता है श्रौर ससद्‌ के नियमों का 
निवंचन करता है । उसके समादेश अन्तिम होते हैं जिनकी भ्रपील नही की जा सकती । 
इसी प्रकार वह सदस्यों तथा सदन को वे सीमायें भी वता देता है जिन पर विधि का 
प्रभाव नही है। वह प्रस्तावों भौर प्रश्नो को सदन के सम्मुख रखता है, ओर जब किसी 
विपय पर मत लिये जाते हैं तो मत-गणना के परिणाम भी घोपणा करता हैँ । 

स्पीकर का तृतीय कत्तंव्य यह है कि उसके समभापतित्व में जब वाद-विवाद 

[, जब् सदस्य का प्रथम वार नाम लिया जाता दे, तो परिणामस्वरूप सदस्य को सदन में 


पांच दिन तक आने की आशा नहीं होती । यदि उसका नाम दुवारा लिया जाता हे, तो वह २१ दिन 
सदन से विष्कृत रहता दे । यदि तीसरी वार, फिर उसका नाम लिया जाता हे, तो वह ससद्‌ के उस 
चालू त्षत्र में सदन से वहिष्कृत रूता दे । 

2 स्थीकर को यह भी अधिकार ६. कि भयकर अपराध करने पर वट किसी सदस्व की 
गिरफ्तारी का आदेश दे सकता दे. पर उसको त्िंग बेन (88 ठथ॥) की यबर (॥0फ्र)) में कैद 
कर सकता दे। १६३० में एक सदस्य ने फोध के आवेश में स्पीकर की चौकी से गदा (१४००७) 
उठाली | इत्त वात की आरा थी कि स्पीकर महोदय कोई छा कदम उठावेंगे और उस सदस्य की दठ 
देगे क्योंकि वह बढ़ा अपराध था। किन्तु स्पीकर ने केवल उक्त सदस्य को कुछ समय के लिए सदन से 
बहिष्कृत कर दिया । ह॒ 

3. एक पटे तक सदन ने उपनिवेश मन्त्री (00]0गश्ल 8:८८०७४५७) को वात को नहीं 

सुना । उस समय स्पक्कर के स्थान पर टिप्टी स्पीकर आसीन ये । उन्दनि सदन की स्थगित कर दिया। 


पु 
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चल रहा हो, उस समय बोलने के इच्छुक सदस्यों को बोलने झौर वाद-विवाद में भाग 
लेने के लिए आमन्त्रित करे । श्राजकल' वाद-विवाद के लिए इतना कम समय रहता 
है कि कतिपय भाग्यशाली सदस्य ही स्पीकर के द्वारा बोलने के इच्छुकों में से पहिचाने 
जा सकते है, और केवल उन्ही को वाद-विवाद में बोलने का शभ्रवसर मिलता है) इस 
सम्बन्ध में स्पीकर के ऊपर कई विचारों का प्रभाव पछता है। वह प्राय प्रत्येक सदस्य 
को अपने ससदीय जीवन की प्रथम वकक्‍तृता देने का भवसर श्रवश्य देता हूँ किन्तु प्राय 
वह उन सदस्यों को बोलने का प्रवसर देता हैं जो उसके विचार में भ्रच्छी वक्‍्तृता 
देकर वाद-विवाद का स्तर उच्च रखेंगे ओर जहाँ तक उसका उद्देश्य यह रहता है कि 
सभी प्रकार के विचार रखने वालो को अपने-अपने विचार व्यक्त करने का श्रवसर 
मिलना चाहिए, वह सदस्यों को बोलने के लिए बुलाने में बडी सावधानी से काम करता 
है। सत्य तो यह है कि बहुत से अपने दल के सचेतक द्वारा पहिले से ही स्पीकर से 
प्रार्थना कर लेते हैं कि उन्हें बोलने की अनुमति दी जाय, इस प्रकार स्पीकर की 
वरीयता केवल देवयोग (पछ&ए7४४०४०१) पर ही भ्राश्चित नही होती भौर यह भी सत्य 
हैं कि सदन का नेता तथा विरोधी दल' का नेता दोनो ही यह निश्चय करते हैं कि दोनो 
पक्षो की भोर से उनके कौन-कौन मुख्य वक्ता होंगे । 

स्पीकर का एक भ्रन्य श्रप्रत्यक्ष-सा कार्य यह भी रहता है कि वह शासन के 
सीमोहलघनो (90/०४०७7०१४४) से सदन की मान-मर्यादा की रक्षा करे । जब कभी 
मन्‍्त्री लोग सदस्यो की स्वतन्त्रता पर भाषात करते हैं या जब वे सदस्यो द्वारा पूछे 
गये प्रश्नो का उत्तर नही देते या जब वे माँगी गई सूचना पर्याप्त मानना में नही देते तो 
साधारण सदस्य उस स्थिति में स्पीकर से श्रपील करता है कि कार्यपालिका के विरुद्ध 
सदस्यों की मर्यादा श्रौर उनके श्रधिकारो की रक्षा की व्यवस्था की जाय। 

इसमें सन्देह नहीं कि स्पीकर को अनेकों झौर साथ ही कप्ठसाध्य कत्तंव्यो 
का निर्वहन करना पडता है। लोकसभा के सभी सदस्य * स्पीकर में इस प्रकार का 
विश्वास रखते हैं जैसे दो टीमों के खिलाडी रेफरी या श्रम्पायर (0797७) की न्‍्याय- 
प्रियता एवं निष्पक्षता पर विश्वास रखते हैं। वाद-विवाद के बाद उसका कोई मत 
नही होता । ठाई (7५७) पडने की स्थिति में उसे एक निर्णायक मत देने का भ्रधिकार 
होता है । किन्तु स्पीकर अपना निर्णायक मत प्राय इस प्रकार और ऐसी अवस्था में 
हो देता है कि उसके निर्णायक मत से श्रन्तिम निरंंय न हो, श्रौर इस प्रकार वह सदन 
को एक भवसर और देता है जिसमें उस समस्त विवादग्रस्त विषय पर एक वार पुन 
विचार कर लिया जाय । 

इस प्रकार स्पीकर सदन के सभी सदस्यों के अधिकारों (82808) श्लौर सदन 
की प्रतिष्ठा का पश्षपातहीन सरक्षक द्वोता है । उसकी दृष्टि में सबसे हेच, पिछली बेंच पर 
बैठते वाला सदस्य भी भ्रन्य सदस्यों से घटिया या हेच नही है, और उसी प्रकार सर्वोच्च 
प्रभावशाली मन्ची भी उत्तना ही है जितना कि कोई श्रन्य साधारण सदस्य । स्पीकर 
का यह परम पुनीत कत्तंव्य हैं कि वह लोकसभा के सदस्यों के श्रधिकारों एवं परमा- 


संसद्‌ १५९ 


घिकारों की रक्षा न केवल क्राउन और लाडड सभा के सीमोल्लघन के विरुद्ध करे 
भ्रपितु एक सदस्य के भ्रधिकारों की रक्षा दूसरे के अधिकारों के विरुद्ध करे। इसका 
झभीष्ट फल यह होगा कि ससद्‌ के उस सम्पूर्ण आधार ,की ही रक्षा हो सकेगी जो 
संसद को ऐसा प्लेटफार्म बनाता हैं जहाँ लोगो के सच्चे श्रर्थों में प्रतिनिधि अपने मन 
की सभी प्रिय अथवा अधप्रिय वातो को खुलकर विन्ा हिचक या डर के कह सके ।* 

ब्रिटिश स्पीकर का पद शत्यन्त गौरवपूर्ण है। यह पद न केवल महान्‌ प्रतिष्ठा 
का ही है अपितु दीघ अवधि का भी है। स्पीकर की समाज में बहुत वडी प्रतिप्ठा हैं 
झौर उसका वेतन भी उच्च स्तर का है। उसको ५,००० पॉंड वापिक वेतन के रूप में 
मिलता है और वेस्टमिनिस्टर महल में उसको बिना किराये के श्रावास मिलता हैं । वह 
प्रतिष्ठा के अनुसार राष्ट्र का सातवाँ नगरिक होता हैँ श्लोर इस हिसाव से वह लार्ड 
प्रेसीडेप्ट आफ दी काउन्सिल ([.00 ए7ट्छात०७०४ ० ४३० 0०एणणो) से निचले दर्जे 
का नागरिक होता है। इसके अतिरिक्त समस्त राष्ट्र का वही एक नागरिक हैं जो दरवार 
करता है और जिसके दरवार में दरवारों पोशाक पहिनना श्रावश्यक माना गया हो 
भौर जिसके दरबार के निमन्त्रण एक प्रकार की झआाज्ञाएँ हो । जव स्पीकर अपने पद से 
भ्रवकाश ग्रहण करता है तो उसे ४,००० पौंड वापिक की पेंशन मिलती रहती है भौर 
उसे पीयर बना दिया जाता है| स्पीकर व्हिटले (ए७॥४०५9) पहला स्पीकर था जिसने 
पीयर वनना अस्वीकार कर दिया था। उसके अवकाश ग्रहरा करने पर श्रमिक सदस्यो 
ने इतनी वडी धन-राशि पेंशन के रूप में देने पर आपत्ति उठाई। उनका विचार था 
कि स्पीकर की पेंशन की धन-राशि प्रत्यधिक हैँ जवकि उसका वेतन उसी अनुपात में 
भ्रत्यल्प हैं । 

लोकसभा के कार्य 
(्ंह7घ७:079 04 06 9005७) 
१ व्यवस्थापन 
(7.6९7896707 ) 

ज्यवस्थापन की प्रक्रिया (१४७ ए70०४55 ० ॥.0899007)--कानुन निर्माण 
की प्रक्रिया पुर ब्रिटिश समद के नियन्त्रण में रहती है । पूर्ण ब्रिटिश ससद्‌ का झर्थ 
है सम्राट, ला्ड सभा और लोकसमा। केवल लोकसभा अकेली कुछ नहीं कर 
सकती, यद्यपि सम्राट श्रौर ला्ड सभा की गाक्तियाँ वहुत कुछ मर्यादित एवं नियन्त्रित 
हैं। लोकसभा में किसी भी प्रकार का विधेयक पुर स्थापित किया जा सकता है चाहे 
वह सामान्य हो भ्रथवा वित्तीय ओर अधिकतर विवादास्पद एवं महत्त्वपूर्ण विधियों 


का सूत्रपात लोकसभा में हो होता है । इसलिये व्यवस्थापत् अथवा कानून-निर्माण के 
सत्र में लोकसभा की शक्ति महान्‌ है । 


| डि09७89, 'ैं, 4. : 5एातंड [० एथयाथग6०ां, 9 6. 2 
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प्रत्येक विधि विधेयक के रूप में प्रारम्भ होती है जिसके दोनो सदमनों में तीन- 
तीन वाचन होते हे, और उसके बाद सम्राट्‌ की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर वह 
अधिनियम (305) का रूप धारण करती है । यह कहना कठित है कि प्रत्येक विधेयक 
के तीन वाचन क्यों श्रावश्यक माने गये हैँ। इस सम्बन्ध में केवल इतना जान लेना 
पर्याप्त होगा कि किसी विधेयक पर जब तीन वाचन श्रर्थात्‌ ससद्‌ तीन वार 
स्वीकार कर लेती है, तो इस बात की आराहश्का नही रहती कि कोई विधेयक बिना 
पूरी-पुरी तरह सोचे-विचारे पास हो जाये । किसी विधेयक के तीन वाचनो की प्रथा 
मध्य युग से चली आ रही है, “जिस समय तीन की सख्या को विज्ञेष पवित्र माना 
जाता था भौर १६वी शताब्दी के श्रव्त तक तीन वाचनो की प्रथा सुस्थिर हो चुकी 
थी ।? यह निरसन्देह एक समभदारीपूर्णा व्यवहार है विन्तु यह एक प्रथा मात्र है, 
बेधिक झ्रावश्यकता नही है। 

विधेयकों के प्रकार (६768 ० 878)--इगर्लण्ड विधेयकों का विभाजन 
दो भेदों के श्रनुसार किया जाता है। भ्रथमत विशेयको की प्रकृति के श्ननुरूप उनको 
दो भागों में बाँठा जाता है । सावेजनिक विधेयक (7?एण॥० क्गी8) और प्राइवेट 
विधेयक (ए07ए०/७ छे॥9) सावंजनिक विधेयक सभी के ऊपर लागू होते हैं भौर 
उनके विषय सर्वसाधारण श्रथवा समस्त जनसख्या के कतिपय भाग पर भी लागू 
हो सकते हैं) इसके विपरीत प्राइवेट विधेयक वह हैं जो किसी स्थान विद्येष या जनता 
के किसी वर्ग विशेष से सम्बन्ध रखता है। प्राइवेट विधेयकों का सम्बन्ध इस प्रकार 
के वैधिक उपबन्धों से है जो किसी व्यक्ति विदेष, निगस (007907४४००७४), समुदाय 
(७7०४७) मण्डली श्रथवा लोकसमाज ((!०४7००५) पर लागू होते हैं । प्राइवेट 
विधेयको का सम्बन्ध सर्वताधारणा से नहीं होता श्रौर उनके पास करने की विधि 
सार्वजनिक विधेयकों के पास करने की विधि से भिन्‍न प्रकार की है । 

इसके बाद सार्वजनिक विधेयकों को पुन झोपचारिक विम्ेद के भ्रनुसार 
सरक्वारी विधेयको ( (/0ए6जएागाशएक छ78) भौर प्राइवेट सदस्य के विधेयकों (फिपरक७ 
क्षा७५ ग्री8) में विभाजित किया जाता है। सरकारी विधेयक तथा प्राइवेट 
सदस्प के विधेयक दोनो ही सार्वजनिक विधेयक हैं किन्तु उन दोनों के आरम्भ 
अ्रथवा उद्भव (00877) में सेद है। सरकारी विधेयक, जैसा कि उसके नाम से 
ही प्रकट है, एक सार्वजनिक विधेयक होता है जिसको शासन की ओर से कोई मन्त्री 
पुर स्थापित्त करता है। किन्तु प्राइवेट सदस्य का विधेयक ऐसा सार्वजनिक विधेयक 
होता है जिसको ससद्‌ का कोई ऐसा सदस्य पुर स्थापित करता है जिसका सम्बन्ध 
शासन से नही होता । 

सार्वजनिक विधेयक श्रथवा सरकारी विधेयक (?प्रजआ० मा + ध0एथपए- 
7७॥0 श8)--किंसी सार्वेजतिक विधेयक के विधि बनने से पूर्व उसको लोकसभा में 
तीन वाचन प्रथवा पाँच स्तरों को पार करना पडता है। वे पाँच स्तर (8688०8) 


] पक्शंणा ४ एह घ्र0एछ३९४ छा (ए०प्राणणाड़ व श०ाट, ?ए, 3] 
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निम्नलिखित हँ--(१) पुरस्थापना और प्रथम वाचन, (२) द्वितीय वाचन, (३) समिति 
स्तर (776 00%700०० 5022०), (४) प्रतिवेदन स्तर (००००४ 5६88०), एवं 
(५) तृतीय बाचन (एफ्राप्त ऐलछतााढ) । 

(१) प्रथम वाचन (7780 २०७४१८७४)--जव किसी विधेयक को मन्न्रिमण्डल 
श्रन्तिम रूप से स्वीकार कर लेता है, तो सम्वन्धित मन्त्री उक्त विधेयक को पुर स्था- 
पित करता है। विधेयक को पुरस्थापित करने के दो उपाय हैं। कोई विधेयक, 
प्रस्ताव (०४०४) के रूप में भी पुर स्थापित किया जा सकता है और किसी विधेयक 
का नोटिस भी दिया जा सकता है। जहाँ तक सरकारी विधेयको का सम्बन्ध है, 
प्रस्ताव श्रथवा (०४०४) के रूप में उन्हें पुर स्थापित नही किया जाता। विधेयक के 
पुर-स्थापन के लिये सामान्यत लिखित नोटिस ही दिया जाता है। नोटिस के नियत 
दिन पुन स्थापक श्राता है और विधेयक (7)7775 आग) को क्‍्लके की मेज पर 
रख देता है । लोकसभा का कल (09४ ०६ आशा पस्ष०प४०) उक्त विधेयक के क्षीपंक 
को खूब ज्ञोर से पढता है। इस विधेयक को डमी विधेयक (])07077५ ॥]) कहते हैं 
शौर उसमें विधेयक के शीपष॑क के भ्रतिरिक्‍त कुछ नही होता । यह एक स्टेशनरी का 
विज्ञेप फार्म मात्र होता है जो सरकार से मिलता है, और उस पर कैवल विधेयक का 
शीषंक मात्र लिखा रहता है । इस स्थिति में कोई वाद-विवाद नहीं होता भ्रौर इस 
प्रकार प्रथम वाचन समाप्त हो जाता है। विधेयक ज्योही तैयार हो जाता है, उसे 
छाप दिया जाता है ओर छपी हुई विधेयक की प्रतियाँ सदस्यो को पढने के लिए मिल 
जाती हैं । इस प्रकार प्रथम वाचन समाप्त समझा जाता है और उसके द्वितीय वाचन 
की तैयारी होती है। 

(२) हितोय वाचच (86००7१ पे९४१92)--ट्वितीय वाचन, विधेयक के जीवन 
का निर्णायक स्तर होता है और स्वभावत उसके जीवन का भी द्वितीय स्तर द्ोता है। 
सदन की ग्राज्ञा से एक दिन पहिले से ही निश्चित कर दिया जाता है। उस दिन 
उक्त विधेयक का पुर स्थापक मन्त्री उठता है और प्रस्तावित करता है कि विधेयक 
फो द्वितीय वाचन प्रदान किया जाय । उस समय मन्त्री विधेयक के सिद्धान्तो पर पूर्ण 
प्रकाश डालता है श्रर्थात्‌ विधेयक की भाषा समभझाता है, उसकी सविस्तार व्याख्या 
करता हूँ भोर उसका स्पष्टीकरण करता है । वह यह भी समझाने का प्रयत्त करता 
हैं कि उक्त विधेयक की क्योकर झावश्यकता पडी और यह किस प्रकार उस 
भ्रावश्यकता की पूर्ति करेगा | इसी प्रकार उयत विधेयक के ग्रन्य समर्थक भी प्रकाश 
डालेंगे | इसके विपरीत विरोधी दल के सदस्य उस विधेयक की ग्रालोचना करेंगे शौर 
वे प्राय कठोर सशोघन प्रस्ताव उपस्थित करेंगे जिसमें चाहेंगे कि “इस दिन के ठोक 
६ मास बाद यही विधेयक द्वितोय वाचन के लिये पुन सदन के सम्मुख उपस्थित 
किया जाय । वाद-विवाद के श्रन्त में सश्योघन-प्रस्ताव पर सदन में मत लिये जाते 
हैँ । यदि सरकार की हार हो जाती हैं तो उसको त्याग-पत्र देना पडता हैँ। किन्तु 
सरकार की हार कभी नही होता, चाहे विरोधी दल द्वितोय वाचन के विरुद्ध मत हें + 
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इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिये कि द्वितीय वाचन में न तो विस्तार 
पूवेक वाद-विवाद होता हैं, न सशोधन उपस्थित किये जाते हैं, और न विधेयक की 
एक-एक घारा पर विचार होता है श्लौर न घाराशों पर मत ही लिये जाते हैं । द्वितीय 
वाचन में समस्त विधेयक प्र वाद-विवाद होता हैँ श्रौर विधेयक पर सश्योधन उपस्थित 
नही किये जाते, बल्कि इस प्रस्ताव पर सशोधन उपस्थित किया जाता है कि “विधेयक 
का द्वितीय वाचन कर लिया जाप ॥।” इसका उहेश्य यह होता हैं कि या तो समस्त 
विधेयक को स्वीकार कर लिया जाय या उसे श्रर्थात्‌ समस्त विधेयक को अस्वीक्ृतत 
कर दिया जाय । इस प्रकार इगलेड का द्वितीय वाचन यूरोपीय महाद्वीप में प्रचलित 
साधारण वाद-विवाद (6७छ०छ) 0)80789०)) के समान है जो विशिष्ट भनुच्छेदो 
के पास होने से पूर्व की प्रक्रिया हैं । 

(३) समिति स्तर (00770750७७ ४४७००)--द्वितीय वाचन समाप्त होने के 
उपरान्त साधारण सार्वजनिक विधेयक! यन्त्रवत्‌ स्थायों समितियों के पास चले जाते 
हैं, हाँ, यदि कोई सदस्य द्वितीय वाचन के तुरन्त बाद उठ खड़ा होकर यह निवेदन 
करे कि उक्त विधेयक्र को समस्त सदन की समित्ति (00कछाप00०७ ० धरा० श४09 
प्लञ०४४७) के पास या प्रवर समिति (809०७ (00०075750९४) के पास मेज दिया जाय, 
उच्त स्थिति में वह विधेयक स्थायी समिति के पास न जाकर अन्यत्र उपयुक्त समिति 
के पास भेजा जायगा। जिन सार्वजनिक विधेयको को मन्त्रिमण्डल महत्त्वपूर्ण समझता 
है, उनको प्राय समस्त सदन की समिति के पास विचारार्थ भेजा जाता है । 

समित्ति स्तर में विधेयक के ऊपर विस्तारपूवंक वाद-विवाद होता है। विधेयक 
की प्रत्येक धारा पर विचार होता है भौर उनको स्वीकार करना होता है, या घारा प्रति- 
धारा पर सशोघन उपस्थित किये जा सकते हूँ या उनको वाद-विवाद के फलस्वरूप भी 
प्रौर बिना वाद-विवाद के भी प्रस्वीकृत किया जा सकता है । इस स्तर में वाद-विवाद 
प्राय श्रत्यन्त नियन्त्रित एवं प्रवर्तेक (888४णग०ते 890 ?७४ए४»ए०) होता है। 
समिति स्तर मे मन्त्री प्रायः शानन्‍्त रहता है शौर कम बोलता है, श्रौर श्रालोचको की 
वक्‍्तुताएँ भी प्राय नीरस (779) भौर व्यावहारिक (8प्र7९8-7४8०) होती है । यह 
याद रखना चाहिए कि समिति-स्तर में शासन विधेयक की पूरी रक्षा करता है शोर 
प्रभावी नेतृत्व द्वारा उसको समिति-स्तर में से सफलतापूर्वक बिकाल ले जाता है। 
इसके विपरीत फ्रास (#7७॥००) में यह नेतृत्व वृत्तलेखक (8०90०) के पास चला 
जाता है तथा सयुक्त राज्य में यह श्रधिकार प्रभारी सदस्य (१(८४४४७०-॥-णा४ए४००) 
के पास चला जाता है। इगलेंड में ससद्‌ में मन्त्री ही किसी विधेयक की पुर स्थापना 
(890050०58) करता है, भौर वही विधेयक के सभी स्तरों में से कुशलतापूर्वक उसे 
निकाल ले जाता है। प्राय पुरंतया, किसी सार्वजनिक विधेयक का भाग्य मन्‍्न्री के 
हाथो में रहता है) 

]3 बन विपेयर्कों में वे विधेयक अपवाद दे जिनका सम्मन्ध करारोपण ([352४), सचित 
नि ((00॥5004620 #0706 5॥5) और अस्थायी व्यवस्था-विषेयकों से दै । 
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जहाँ कोई विधेयक द्वितीय वाचन में पारित कर दिया गया, तो प्राय. ऐसा 
माना जाता है कि उसमें निहित सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया गया है भौर फिर 
किसी विधेयक के सम्बन्ध में समिति स्तर में ऐसा सशोघन उपस्थित करना अवैध 
माना जाता है जिसके द्वारा विधेयक में आमूल परिवत्तेन करना प्रभीष्ट हो। 
उसी प्रकार ऐसे सशोधन जो विधेयक के विपय से असगत हैं, अथवा ऐसे सशोघन 
जिनका विधेयक के उद्देश्यों से सामञ्जस्थ नहीं होता, उनको भी नियम 
विरुद्ध उहरा दिया जाता है। इसके श्रतिरिक्त विधेयक के सम्बन्ध में जो वार्तें 
समिति स्तर में मान ली गई हैं, उनके विरुद्ध कोई सशोवन स्वीकार नहीं किया 
जा सकता, श्र सशोधन न तो निरणथंक या क्षुद्र होना चाहिए श्रौर न भ्रस्पप्ट और 
हास्यास्पद होना चाहिये । 


समितियो के प्रकार 
(९7705 07 (०077777/6865) 


(फ) सम्पुर्णं सदन को सम्तिति (00070766९७ ०/ 886 'श॥009 प्नर००४७)--इस 
समिति में लोकसभा के समस्त सदस्य सम्मिलित होते है। किन्तु सम्पूर्ण सदन में भौर 
सम्पूर्ण सदन की समिति में भेद है। इस समिति मे स्पीकर (39०४:७०) ग्रपना श्रासन खाली 
कर देता है। उसका आसन एक ऐसे सभापति द्वारा ग्रहण किया जाता है जो या तो 
समिति का चेयरमेन होता है अथवा उसकी श्रनुपस्थिति में डिप्टी चेयरमेन होता है। गदा 
(१४७००), जो स्पीकर की मर्यादा का द्योतक होती है, चेयरमंन की मेज के नीचे 
तब तक रखी रहती' है जब तक कि समिति की कार्यवाही चालू रहे। समिति में 
कार्यवाही के नियम शिथिल हो जाते हूँ । किसी प्रस्ताव के झनुमोदन की आवश्यकता 
नही हीती श्रीर सदस्यो को बोलने की छूट होती है कि वे एक ही प्रइन पर जितनी 
बार चाहें बोल सकते हे, ओर किसी ऐसे प्रस्ताव की श्राज्ञा नही दी जा सकती जिसके 
द्वारा वाद-विवाद को सीमित करना श्रभीष्ट हो ! 

सम्पूर्ण सदन की समितियाँ चार निश्चित उद्देश्यों को लेकर कार्य करती हे, जो 
इस प्रकार हैं--(१) किसी विधेयक के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सदन की साधारण समिति: 
(२) वित्तीय विधेयक के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सदन की समिति, (३) सप्लाई के सम्बन्ध में 
सम्पूर्णा सदन की समिति, शोर (४) रीतियो श्र साधनो की समिति । जब किसी समिति 
का कार्य समाप्त हो जाता है, तो वह उठ जाती है। इसके वाद समिति सदन का या 
लोकसभा का स्वरूप घारण कर छेती है, स्पीकर पुन अपने आसन पर झा विराजता 
है, झौर उसकी गदा पुन मेज पर रख दी जाती है। इसके उपरान्त समस्त सदन की 
सम्रिति का चेयरमंन सदन के स्पीकर की मेज़ के निक्नट आता है, और प्रार्थना 
करता है, “में निवेदन करता हूँ कि समिति ने अपने कार्य में प्रगति की है और आप 
पुनः समिति को अपना कार्य करने की थआाज्ञा प्रदान करें ।” इस पर स्पीकर पूछता 
है कि प्रव समिति अपना कार्य कव भारम्म करेगी। उस प्रइन का उच्चर शासल 
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का सचेतक (फ़४7) देता है। तव स्पीकर कोई दिन नियत कर देता है भौर 
यह सदन के आदेश के रूप में प्रस्यापित होता है। यह याद रखना चाहिये 
कि कोई समिति स्थायी रूप से सदैव के लिए नियुक्त नहीं की जाती । समिति एक 
अस्यायी निकाय होती है, जो श्रावश्यकतानुसार किसी भी दिन नियुक्त की जा 
सकती है | 

किसी विधेयक के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सदन की समिति प्राय कभी नही बैंठती | 
यदि कभी ऐसा समझा जाता है कि किसी विधेयक को सम्पूर्ण सदन की समिति में 
जेजना आवश्यक है, तो इस श्राशय का प्रस्ताव विधेयक के द्वितीय वाचन के तुरन्त 
बाद श्राना चाहिये | श्रन्यथा वह विधेयक स्वयमेव किसी स्थायी समिति (80800ण88 
(0णा70/९७) के पास चला जायगा । 

(ख) स्थायी समितियाँ ($६छ7कगाठ्ठ 00777008०8)--सम्पुएं सदन की 
समितियाँ, वास्तविक अर्थों में समितियाँ नहीं हैं। लोकमभा की वास्तविक समितियां 
चार प्रकार की हैं जिनमे से एक स्थायी समिति है। प्रथम बार १८८२ में लोकसभा 
के समय की बचत करने के लिये स्थायी समितियों की नियुक्ति हुई थी । प्रारम्भ में 
केवल दो स्थायी समितियाँ थी। १६०७ में चार स्थायी समितियाँ नियुक्त की गईं 
झोर १६१६ में इन समितियों की सर्या ६ होगई । भ्राजजल भी छ. स्थायी 
समितियाँ हैं । 

स्थायी समितियी की नियुक्ति सन्न के प्रारम्भ में की जाती है श्रौर वे ससद्‌ 
के सत्रावसान तक ज्यो की त्यो बनी रहती हैं। प्रत्येक समिति में बीस से लेकर पचास 
त्तक सदस्य होते हे और एक चयन करने वाली समिति ((0फराता७६४७ ०६ 809०४0०7) 
इन समितियों को नामाकित करती है। सभी राजनीतिक दलो के सदस्य इन समितियों 
मैं उसी अनुपात में लिये जाते है जिस अनुपात में सदत में उनकी सख्या होती है । 
इसके भ्रतिरिक्त लगभग २० विशेषज्ञ लिये जाते हैं (विदोषज्ञ ३० से अधिक नहीं 
होते चाहिएँ)। विशेपज्ञ वे सदस्य होते हैं जो विवादीय विपय में विशेष जानकारी 
अथवा रुचि रखते है अथवा जो उस विप्य में विचार करने के योग्य समझे जाते है । 

सदन का स्पीकर, स्थायी समिति के लिये सभापति का चुनाव उन सदस्यों 
में से करता है जिनका नामाकन चयन करने वाली समिति (0०एाव्रा०० ० 
8०००४०४7) करती है । स्थायी समिति के चेयरमैन अथवा सभापति की वही शक्तियाँ 
हुँ जो रीतियों और साधनो की समिति (0०0फ्राक्‍ाक्‍क्‍ ०* ए४ए8 &00 ९७78) 
के चेयरमेत की होती हैं। साथ ही उसको यह भी श्रधिकार होता है कि वह 
चाद-विवाद की समाप्ति का प्रस्ताव स्वीकार करले और कॉँगरू (६७ए87००) उपाय 
द्वारा वाइ-विवाद बन्द कर दे । 

साधारण स्थायी समितियों के श्रतिरिक्त एक शअ्रन्य स्थायी समिति होती है 
जो स्काटलेंड के अधिनियमों (8००9७ छा) के सम्बन्ध में होती है। यह केवल 
उन्ही विधेयको पर विचार करती है जिनका सम्बन्ध स्काटलेंड (82०0&00) से होता 
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है । यह समिति श्रन्य समितियों से आकार में तीन ग्रुनी होती है और इस में कम से 
कम दस विश्वेपज्ञ होने चाहिएँ श्लौर अधिक से अधिक पद्द्रह । 

(ग) प्रवर सम्तितियाँ (800८४ (०0४0#8००३)--ये समितियाँ उन विधेयको के 
लिये बनाई जाती हैं जिनमे कोई नए सिद्धात भन्तर्भूत होते हैं ॥ अथवा ये समितियाँ ऐसे 
विपय के विपय में वनाई जाती हैं जो विधेयक के रूप में कभी सदन के समक्ष उपस्थित 
नही हुए हैं। सदत का कोई भी सदस्य प्रस्ताव रख सकता है कि प्रवर समिति की नियुक्ति 
होनी चाहिये । लोकसभा के नियमानुकूल किसी प्रवर समिति में बिना विशेष प्रस्ताव के 
पेंद्रह से ग्रधिक सदस्य नहीं होने चाहिये । इस प्रकार की समिति में सम्वन्धित विषय के 
विशेषज्ञ ही होते हैं जो विचारा् विपय में पूर्ण प्रवीणता रखते हें ॥ जो विधेयक इन 
समितियों के सम्मुख विचाराथर्थ आते हैं उनका ये परीक्षण करती हैं, साक्षी एकत्रित करती 
हैं, उन सूचनाओ का परीक्षण करती हैं, सगत तथ्य छाँटती हैं, उनके विवेकपूर्णो परिणाम 
निकालती हैं भौर फिर उन पर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सदन के समक्ष उपस्थित 
करती है । रिपोर्ट देने के बाद प्रवर समिति समाप्त हो जाती है। प्रवर समिति के 
निर्णय सदन के लिये झावश्यकत मान्य नही हैँ । प्रवर समिति तो केवल सदन के 
समक्ष किसी विपय पर सिफारिश मात्र करती है। 


(घ) श्रधिवेशन सम्बन्धी प्रवर समितियाँ (8688076] 50९०७ 007्राध/९९८४)--- 
एतदर्थ प्रवर समितियों (80 ०० 50००७ (0००770069) के अतिरिक्त, कतिपय वर्ष 
भर काम करने वाली प्रवर समितियाँ होती हैं जो लगभग स्थायी समितियाँ होती हैं । 
इन समितियों के लिये सदस्य सदन के पूर्ण भ्रधिवेशन के लिये नियुक्त किये जाते हैं 
कौर इसीलिये इन समितियो को अधिवेशन सम्बन्धी प्रवर समितियाँ कहते हे । इनमें 
से कुछ समितियों के नाम निम्नलिखित हैं--प्रवरण समिति (70० 8००७४०७ 
(00777॥/6०), लोक लेखा समित्ति (7४०७ 00ए7776९० ० ?०४७॥० #&००००४४), 
स्थायी झ्रादेशक समिति (४७ 8६४87078 070०7 00077/0००), विशेषाधिकार 
सम्बन्धी समिति (779 (ए०7४००६४७०७ ०६ ?7ए7०8०8), परिनियत विलेख प्रवर समिति 
(क्‍फ० 8०००४ 0००७ 00 डिक ०-ए ाडपरयांड) । 


(5) सयुक्त सम्रितियाँ (उ०गा6 (0घ9॥0००३ )--कभी-कभी लार्ड सभा भौर 
ओर लोकसभा दोनो सदनो की सयुक्त समिति की भी नियुक्ति हो जाती है जो ऐसे 
विपय पर विचार करती हैं और श्रनुमन्धान करती हैँ जिसके बारे में दोनो सदनों में 
उत्तेजना पाई जाती है । किन्तु ब्रिटिश ससदीय जीवन में इसकी प्रथा श्रत्यन्त कम है + 
सम्भवत इस सम्बन्ध में सबसे मशहूर सयुक्त समिति वह यी जो १६३२३ में भारतीय 
सविधान सुधारों के सम्बन्ध में बनाई गई थी । 

(च) प्राइवेट विधेयकों की समितियाँ (?८7४७४० मिड ए०माणाएं/८९४)--ये 
समितियाँ केवल प्राइवेट विधेयकों का परीक्षण करती हें । प्रवरण समित्ति 
((0०णाए७६९०० ०६ 80००४०७) इन समितियों की नियुवित करती है। ये समितियां 
भ्राव उसी प्रकार श्रपना कार्य करती हे जिस प्रकार कि प्रवर समितियाँ करती है ॥ 
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इनमें से प्रत्येक के सदस्यो की सख्या चार होती है । चार सदस्यों में चेयरमेन सम्मिलित 
होता है। प्रवरण समिति (000097#0०० ० 89७०४07) के द्वारा इस समिति के 
चेयरमैन का नामाकन होता है। इसको न केवल एक मत का अधिकार होता है। 
बल्कि निर्णायक मत (0४8४ण९ ४०४०) का भी श्रधिकार होता है। इस प्रकार का 
अधिकार साधारण प्रवर समिति के चेयरमेन को प्राप्त नही होता । 

(४) प्रतिवेदन स्तर (8०००४ 80०8०)--इसके बाद रिपोर्ट करने का स्तर 
अथवा प्रतिवेदन स्तर आता है । यदि किसी विधेयक को समितियों में सशोधित किया 
गया है तो उसको प्रतिवेदन स्तर (8०9०7 50829) पार करना पडता है यदि किसी 
विधेयक पर समभ्पुर्ण सदन की समिति में विचार हो चुकता है, तो उसका प्रतिवेदन 
स्तर केवल उपचार मात्र होता है । किन्तु यदि उस विधेयक पर भन्‍्य समितियों 
(00797976०8 ए७४(७778) में विचार हुआ्ना है, तो प्रतिवेदन स्तर में उक्त विधेयक पर 
चाद-विवाद हो सकता है। इस स्तर में भी सशोधन उपस्थित किये जा सकते हैं। 
सरकार भी इस स्तर में सशोधनो का सूश्रपात कर सकती हैं यदि उसने प्रारम्भिक 
स्तरों में ऐसा वचन दिया हो किन्तु जिनका प्रारूप तेयार करने का अवसर न मिला 
हो भ्रथवा जिनको तैयार तो कर लिया हो किन्तु जिनको श्रभी तक उपस्थित न किया 
गया हो अथवा ऐसे सशोधन भी प्रतिवेदन स्तर में उपस्थित किये जाते हैं जो 
प्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण होने के कारण समिति स्तर पर उपस्थित नही किये गये हो । 
किन्तु श्रधिकतर तो, सदन, प्रतिवेदन स्तर से सीधे तृतीय वाचन के स्तर पर उसी 
दिन भरा जाता है । 

(५) तृतीय वाचन (पाए +०४०ए६ )--सदत में किसी विधेयक का अ्रन्तिम' 
स्तर तुतीय बाचन होता है | तृतीय वाचत के नियम मुख्यत वही हैं जो द्वितीय वाचन 
के हैं । सिद्धान्तत तुतीय बाचन मे भी वाद-विवाद होना चाहिये | तृतीय वाचन के स्तर 
में वाद-विवाद की व्यवस्था का श्राशय यह है कि “जहाँ विधेयक द्वितीय वाचन में 
सिद्धान्तत स्वीकार किया जा चुका है, जहाँ समित्ति स्तर में उसके स्वरूप में 
प्रावश्यक हे्‌र-फेर हो हुके हैं, वही सदन को तृतीय वाचन में पुन भ्रवसर मिल जाय 
कि संशोधित विधेयक को एक बार अन्तिस रूप से और देख लिया जाय भौर उसकी 
परीक्षा कर ली जाय भौर तभी उसको भअ्रन्तिम स्वीकृति प्रदान की जाय ।” इस स्तर 
पर केवल कुछ शब्दों के हेर-फेर के अलावा श्र किसी प्रकार के सशोधनो का प्रस्ताव 
नही किया जा सकता । जब यहूं प्रस्ताव कि विधेयक का तृतीय वाचन कर लिया 
जाय, स्वीकृत हो जाता है, तो विधेयक अन्तिम रूप से स्वीकृत एवं पारित मात 
लिया जाता है, भौर इस प्रकार विधेयक का लोकसभा का जीवन-बृत समाप्त समझा 
जाता हैं! 

विधेयक ससदीय श्रधिनियम के रूप में (5 उग्र छ608050 णा #७ 0६ 
'एछम&ए/०१)-- इसके पश्चात्‌ लोकसभा को विधेयक के सम्बन्ध में कुछ भी करना- 
चरना शेष नही रहता | प्रव विधेयक ला्ड समा में जाता है। वहाँ पर भी वह ऊपर 
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वशित समस्त स्तरों को पार करता है। यदि ला्ड सभा उक्त विधेयक पर बिना कोई 
सशोधन उपस्थित किये उसे स्वीकार कर लेती हैँ, तो वह पालियामेंट या ससद के 
अधिनियम (8०४) का स्वरूप घारण कर लेता है किन्तु उससे पूर्व राजा की 
आपचारिक स्वीकृति उसको लेनी श्रावश्यक होती है जो मिल ही जाती हैं। यह भी हो 
सकता है कि लार्ड सभा उक्त विधेयक में कोई सद्योधन करदे श्रथवा उसे बिल्कुल 
अस्वीकृत करदे। किन्तु लार्ड सभा द्वारा अस्वीकृति देने पर १६११ का संसदीय 
अधिनिमम (?&ताक्मात०ा। 8०४ ०६ 9]) जिसको १६४६ में सशोधित किया 
गया था, प्रभावी हो जाता है। इस अधिनियम के बारे में पहिले ही बताया जा चुका 
हैं । यदि कोई सशोधन उपस्थित किये गये हैं, तो उन सशोचनों का लोकसभा द्वारा 
स्वीकार किया जाना आवश्यक हैं। एक दिन, उन सशोधनों के विचारार्थ निश्चित 
किया जाता है और उस दिन स्पीकर कहता हैं, “अब लार्ड सभा के सशोधनो पर 
विचार होना हैं ।” ज्यो-ज्यो क्लर्क ("७7४) द्वारा प्रत्येक सशोधन पढा जाता हैँ, 
विधेयक से सम्बन्धित मन्‍्त्री उठता हैं और प्रस्ताव करता हूँ, “ला सभा लोकसभा 
द्वारा सुभाये गये सशोधन को स्वीकार करती है “झथवा” लोकसभा लाडं सभा द्वारा 
सुभाये गये सशोधन को स्वीकार नही कर सकती ॥” यदि लार्ड सभा के किसी 
सशोधन पर लोकसभा अस्वीकृति देती है तो एक समिति नियुक्त की जाती हैँ जो 
उक्त सशोघन को अस्वीकार करने के कारण बताती है। इसके उपरान्त दोनो सदनो 
में लिखा-पढ़ी द्वारा विचार-विनिमय होता हैँ । यदि किसी प्रकार दोनो सदनो के मत- 
भेद दूर नही हो पाते और दोनों ही सदत अपनी-अपनी बातों १र हृढ रहते हैं, उस 
स्थिति में विधेयक भरस्वीकृत समभा जाता हैं, हाँ | यदि लोकसभा १६४६ में सशोधित 
१६११ के ससदीय अधिनियम (एकागाध्ण०ा५७ 80० ०६ 90], 83 छगलातल्ते जा 
949) का सहारा लेकर कार्यवाही करे तभी विधेयक की रक्षा हो सकती हूँ । 
जिस आडम्बर और तडक-भड़क के साथ विधेयकों को सम्राट की स्वीकृति 
_प्रदान की जाती है, वह प्राचीन काल की याद दिलाती है। कभी-कभी तो राजा 
स्वय उपस्थित होकर स्वीकृति प्रदान करता है, किन्तु अधिकतर दरवारी कमिश्नरो 
(809४ 0०४ण्ा58०7०5४७) द्वारा यह श्रौपचारिक रस्म अभ्रदा की जाती है।वे 
सम्राट्‌ के सिहासन के सन्म्रुख वेठते हैं। सदन की वार (897) पर लोकसभा का 
स्पीकर खडा होता है। उसको लोक सदन से इसके लिये बुनाया जाता है। क्राउन 
(7०७४) का क्‍्लके (0०४६) प्रत्येक विधेयक के ज्ञीपंक को पढ़ता चलता हैं और 
ससद्‌ का क्लर्क प्रत्येक विधेयक पर सम्नराट्‌ की स्वीकृति पढ़ता चलता है जिसके लिये 
ये शब्द बोलता है---ली राय ली ब्युल्ट' (/,6 2०७ 7४ 7€७/४) । 
रे प्राइवेट सदस्यों के विधेयक (पए०६० 'श्णए००७ 8]]9)--प्राइवेट सदस्यों 
द्वारा सावंजनिक विधेयकों की पुर स्थापना को प्रक्रिया कुछ भिन्‍न है। होता यह है 
कि प्रधिवेशन के प्रारम्भ होने के पूर्व हो प्राइवेट सदस्य अपने विधेयकों को ससद्‌ में 
'पुर स्थापना के हेतु भेज देते हैँ ॥ तव उस पर आवश्यक प्रक्तिया अम्बन्धी मन्‍्त्रणा 
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करली जाती है भौर मत स्थिर कर लिये जाते हैं। प्राइवेट सदस्यो के विधेयक केवल 
शुक्रवार को पुर स्थापित किये जा सकते हैं क्योकि सप्ताह के प्रारम्भ के दिन सरकारी 
विधेयको के लिये निश्चित रहते हैं । जिन सदस्यो को शुक्रवार को अ्रपना विधेयक पुर - 
स्थापित करने की स्त्रीकृति मिल जाती हूँ, वे लिखकर श्रपने विधेयक का नोटिस देते हैं । 
विधेयक के पुर स्थापित करने का एक श्रौर भी नियम है जिसको दस मितट का नियम! 
(प७० हैप्रए४०७ ऐणे०) कहते हैं । इस प्रकार विधेयक के पुर स्थापक को दस मिनिट 
का समय मिल जाता है जिसमें वह उक्त विधेयक के सब्र में छोदी-सी वग्तृता उसके पक्ष में 
दे। इसके बाद उसी प्रकार दस मिनिट का समय क्सी ऐसे सदस्य को दिया जायगा 
जो उसके विरोध में छोटी-सी वक्‍तुता देना चाहे । इसके बाद स्पीकर सदन से प्रदन करेगा 
कि उक्त विधेयक को पुर स्थापन करने दिया जाय या नहीं। यदि प्रस्ताव स्वीकृत 
हो जाता है, तो विधेयक पुर स्थापित किया जाता है और उसका प्रथम वाचन 
होता है । हि 
प्राइवेट सदस्यों के विधेयक को कतिपय कठिनाइयां सहन करनी पडती हैं । 
प्रथमत , इसको श्रत्यल्प समय दिया जाता है। समस्त प्राइवेट सदस्यों के सभी चिघेयको 
को समस्त स्तर पूरे अधिवेशन के केवल दस दिन में पार कर लेने चाहियें, द्वितीयत , मश्रि- 
मडल के सदस्यो की अपेक्षा प्राइवेट सदस्यों को एक भन्य श्रसुविधा का सामना करना 
पडता है, जो विधेयक के प्रारूप को तेयार करने से सम्बन्ध रखती है। भ्रन्तश यदि 
प्राइवेट सदस्य का विधेयक उचित शब्दावली में लिख भी लिया गया, तो भी उसका 
पास होना कई सयोगों पर तिर्भर है। यदि शासन को उक्त विधेयक पर श्रापत्ति है, 
तो उसके पास होने की कोई आशा नहीं की जा सकती । यदि उवत विधेयक वी ओर 
से शासन उदासीन है, तो प्रक्रिया सम्बन्धी प्रनेको कठिनाइयाँ सामने श्रा सकती हैं । 
यदि शासत निश्चित रूप से उस विधेयक के पक्ष में है, और उस पर भ्रपने विधेयक 
की तरह सहानुभूतिपूर्ण सहायता देने को तैयार है, तो निश्चितत वह शासन के 
विधेयक के रूप में पास हो जायगा । “किन्तु इस सम्बन्ध में यहू बताना श्रावश्यक है 
कि यदि प्राइवेट सदस्य लोकप्रिय है, झ्थवा कम्र से कम श्र-प्रिय नही है, श्रौर यदि 
उक्त प्राइवेट सदस्य ससदीय प्रक्षिया के सम्बन्ध में पद्ठ है तो उसके विधेयक के विधि 
हूप में पास हो जाने की पर्याप्त भ्राशा हो सकती है ।” 
इन कतिपय कठिनाइयों को छोडते हुए प्राइवेट सदस्यों के विधेयक भी उसी 
प्रकार समस्त स्तर पार करते हैं जिस प्रकार कि वे सार्वजनिक विधेयक जिनको 
प्रन्त्रमण्डल की ओर से पुर स्थापित किया जाता है पार करते हैं । 
प्राइवेट विधेयक (2?09»65७ कगा3)--हम पहिले ही विचार कर चुके हैं. कि 
ग्राइवेट विधेयक, प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों से भिन्‍न होते हैं। प्राइवेट विधेयक 
एक ऐसा विधेयक होता है जिसके द्वारा कतियय वर्गों के विशज्ञिष्ट हित-साधन की 
कामना की जाती है किन्तु इसके विपरीत अ्रधिकतर सार्वजनिक विधेयकों का उद्देश्य 
होता है कि सम्पूर्ण देश का, सभी जातियो भौर प्रजातियों का हित साथन हो। प्राइवेट 
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विधेयक मी इन झ्रर्थों में सावंजनिक विधेयको के समान होते हैं कि इनका भी अ्धिक- 
तर काम इनके ससद्‌ में पहुँचने से पूर्व ही हो जाता है। जिन लोगो पर उक्त प्राइवेट 
विधेयक का प्रभाव पडने को होता है, उनमें मन्त्रणा, सम्मेलन और वाद-विवाद 

पहिले ही हो लेता हैं। इस प्रकार के विवेयक्रो का विरोध शान्त करने का हर 

सम्भव प्रयत्त किया जाता है, उसके वाद ही विधेयक को उपस्थित किया जाता है, 

ताकि उन समस्त व्ययो और कठिनाइयों से वचा जा सके जिनसे सभी दलो को आराक्रान्त 

होना पडता है और यदि विवादग्रस्त विधेयक (000६७४६९१ 87|]8) पुर स्थापित कर 

दिये जाते हैं तो श्रपार घन-हानि और कठिनाइयो का वरण करना पडता है । 

जो प्राइव्रेट सदस्य, प्राइवेट विधेयक को पुरस्थापित करना चाहते हैं वे 

इसको प्रार्थना-पत्र या आवेदन की शवल में लोकसभा के प्राइवेट विधेयक कार्यालय में 

उपस्थित करते हैं । ये प्राइवेट सदस्य ससद्‌ के सदस्य नही होते, अभ्रपितु बाहर के 

प्राइवेट लोग होते हैं अथवा वाहरी निकायो (800॥69) से सम्बन्धित होते हैं और जो 

ससदीय एजेन्टो फे माध्यम से अपना काम चलाते हूँ | इसके उपरान्त वे एजेन्ट, प्राइवेट 

विधेयक के प्रार्थना-पत्रो के निरीक्षकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं शोर उन्हे सिद्ध 

करना पडता है कि उक्त सम्बन्ध में उन्होंने समस्त स्थायी श्रादेशों का पालन किया है 
जिनका सम्बन्ध समस्त सर्वंसाधघारण एवं उन लोगों को जानकारी कराना है जिनके 

हितो पर उक्त विधेयक का प्रभाव पड सकता है। ये निरीक्षक वृन्द उकत विधेयक 

के सम्बन्ध में ससद्‌ के दोनो सदनो में एक साथ रिपोर्ट करते हैँ । यदि निरीक्षको की 
रिपोर्ट उक्त विधेयक के हित में होतो है, तो ऐसे विधेयकों को किसी भी सदन में 

उन तारीखो में पुर स्थापित कर दिया जाता है जिनकी स्थायी ग्रादेशों में आज्ञा है 

श्रोर इस प्रकार प्राइवेट विधेयको का प्रथम वाचन होता है । 

प्राइवेट विधेयकों की पुर स्थापना और प्रथम वाचन केवल उबत विधेयक का 

रजिस्टर में दर्ज हो जाना मात्र होता है। ससद्‌ के सदस्यो को प्राइवेट विधेयक के 

सम्बन्ध में तव तक कुछ नही करना होता जब तक कि उक्त विधेयक द्वितीय वाचन 

के लिये ससदु के किसी सदन में उपस्थित नही किया जाता। प्राइवेट विधेयक का द्वितीय 

वाचन भी औपचारिकता मात्र है, हाँ यदि किसी विधेयक में कोई नया महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 

निहित है, तो दूसरी बात है । वास्तविक विचार-विनिमय विधेयक के समिति-स्तर पर 

होता है । जिन प्राइवेट विधेयकों पर विरोध प्रकट किया जाता है, उनको साधारण 

प्राइवेट विधेषक समिति (07व/क४ एए७६० जि! 0090५6068 ) भ्यवा 'प्राइवेट विल' 
(07५ ४५० 23॥॥) नाम की समिति के पास भेज दिया जाता हे । इस समिति के पास 
प्राइवेट विधेयक ही आते हैं। इस समिति में ला सभा में से चने हुए चार सदस्य 

होते हैं मौर इसी प्रकार लोकसभा में से इस समितति के लिये सदस्य प्रवरण समिति 

((०४0ल्‍/(६०० ०६ 8०९८४०॥) के द्वारा चुने जाते हैँ। जो सदस्य इस समिति के लिये 

चुने जाते हें उनको लिखकर ऐसा देना पडता है कि वे प्रस्तावित विधेयक में व्यक्तिगत 

झूप से कोई रुचि नही रखते, न उनके निर्वाचक्ो की ही उक्त विधेयक में कोई रुचि है 
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इस विधेयक के समिति-स्तर में श्रर्ध-न्यायिक प्रक्रिया स्पष्टत हृष्टिगोचर 
होती है । प्राइवेट विधेयक की समिति को यह देखता पडता है कि विधेयक न्याय-युक्त 
है प्रथवा नही, साथ ही यह भी देखना पडता है कि उक्त विधेयक के पुर स्थापकों 
(77०४०४श४) को उसकी आवश्यकता है श्ौर यदि है तो कहाँ तक और यह भी तय 
करना पडता है कि क्या केवल उक्त विधेयक के द्वारा ही उक्त विधेयक के पुर स्थापको 
का हित साधन हो सकता है, श्रथवा कोई अन्य उपाय भी हो सकता है । समिति को 
यह भी देखना पडता है कि क्या उक्त विधेयक के अधिनियम के रूप में पास होने से 
सर्वंताघारण का कुछ हित-साधन होगा। और समिति को सबसे भ्रधिक यह भी 
निद्चित करना पडता है कि उक्त विधेयक के विरोधी गरा को जो भय हैं वे कहाँ 
त्तक ठीक हैं। जो लोग विधेयक के समर्थक होते हैं, वे समिति के समक्ष उपस्थित 
होते हे श्ौर उसका स्पष्ट समर्थन करते है । जो लोग विरोधी होते हे, वे समिति के 
समक्ष विरोध में सब कुछ कहते हूँ । दोनो पक्षो की शोर से बडे-बडे वकील काम करते 
हैँ जिनको बडी रकमे मेहनताने के रूप में देनी पड़ती हैं श्ौर जो इस प्रकार के कार्य 
के विशेषज्ञ होते है । 
इसके उपरान्त समिति रिपोर्ट तेयार करती है । यह रिपोर्ट ही वास्तव में इस 
समिति का न्यायिक निर्णय होता है । सदन इस रिपोर्ट को सामान्यतः स्वीकार कर 
लेता है । इसलिये रिपोर्ट भ्रथवा प्रतिवेदन स्तर श्रौर तृतोय वाचन कतिपय ग्रपवादो 
को छोडकर साधारणत झौपचारिकता मात्र हैं । तृतीय वाचन के परचात्‌ विधेयक 
द्वितीय सदन में चला जाता हे और यथा समय यदि उक्त विधेयक किसी दुर्घटनावद 
भस्वीकृत नही हो जाता, तो पास हो जाता है और अधिनियम का रूप धारण कर 
ऐेला है । 
जो प्राइवेट विधेयक निविरोध होते हे, उनको निविरोध विधेयक समिति 
एऋ०एएण९्त का 0०5ण्मा४००) में भेज दिया जाता है । इस समिति में पाँच 
उदस्य होते हे भौर छठा सदस्य स्पीकर का वकील अथवा कानुनी सलाहकार 
'७णएछ०) होता है। इस समिति की प्रक्षियाएँ सक्षिप्त और प्राय भौपचारिक मात्र 
गैती है । ससदीय एजेन्टो की दुकान का बडा मालिक समिति के सम्मुख उपस्थित 
होता है, विधेयक के श्रन्तनिहित उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है, भौपचारिक साक्षी 
उपस्थित करता है, भोौर यदि उक्त विधेयक में कोई पेचीदा घारा होती है तो उरूका 
स्पष्टीकरण करता है। सत्य यह है कि स्पीकर के कानूनी सलाहकार और ससदीय 
ऐजेण्टो के बीच मन्त्रणा द्वारा ही प्राय सारा काम समाप्त हो जाता है। 


२ लोकसभा के वित्तीय कृत्य 


(अपरष्याणन्षों ऊीप्राएग7णाड ० (06 सि०४४४ 04 (०0म्रात्008) 
वित्तीय विधेषक (४००७ झ्गा)-मैडिसन (४०800) ने फेडेरेलिस्ट 
नामक पत्निका में लिखा था, “जिसके पास वित्तीय शक्ति होती है, उसी के पास 
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वास्तत्रिक शक्ति है ।” राष्ट्र के समस्त आर्थिक स्रोतो पर अधिकार होने के कारण 
ही लोकसभा सर्वेशक्तिशालिनी वन वेठी है। इसलिये, इसमें तनिक भी आ्राइचये 
की वात नहीं है कि लोकसभा जितना समय व्यवस्थापन में लगाती है, 
उसका अधिकाश भाग वित्तीय विधेयको में लग जाता है। वित्तीय विधेयको के 
अधिनियमित करने की प्रक्रिया श्रन्य प्रकार के विधेयकों को पास करने की 
प्रक्रिया से भिन्‍न होती है । वित्तीय विधेयको की पुर स्थापना लोकसभा मं 
ही समस्त सदत की समिति में हो सकती है। लोकप्तमा न तो कोई वित्तीय 
अनुदान पास कर सकती है न उस समय तक कोई कर लगा सकती है जब तक 
कि क्राऊन (0०४७) की शोर से तत्सम्बन्धी माँग न की गई हो श्लोर जिस के लिये 
क्राऊन स्वय उत्तरदायी न हो । इस प्रकार वित्तीय अनुदानो के सम्बन्ध में पूर्ण शक्ति 
एवं उत्तरदायित्व शासन के ही हाथो में रहता है और वित्तीय विधेयक की पुर - 
स्थापना शासन की ओर से होना भ्रावश्यक है । उसी प्रकार वित्तीय अनुदानों के 
सम्बन्ध में लोकसभा की शक्ति अन्तिम और निश्चित है । १६११ का ससद्‌ श्रधिनियम 
(?०7॥877०॥# 4०४ ०६ 9) उपवन्धित करता है कि जिस वित्तीय * विधेयक को 
लोक सदन (प्लर००४७ ०६ 0०97्ा०09)) पास कर दे और जो श्रबिवेशन स्थगित 
होने के एक मास पूर्व लार्ड सभा में विचाराय् भेज दिया जाय, उसको एक मास परचात्‌ 
सम्राट्‌ की स्वीकृति के लिये भेजा जा सकता हैँ और वह अधिनियम का स्वरूप 
धारण कर सकता है, चाहे उसको लार्ड सभा पास करे चाहे पास न करे | इस प्रकार 
वित्तीय विवेयको के सम्बन्ध में लार्ड सभा के क्रियाकलाप केवल औपचारिक हैं । 
झ्रायव्ययक (7फ%० 8708०) --लोकसभा का मुझुय वित्तीय कत्तंव्य, जो वह 
प्रतिवर्ष करती है, आयव्ययक (8प08०) की तैयारी, उसके सम्बन्ध में विचार- 
विनिमय और उसका प्राधिकरण (&ए८॥078७007) हैँ । इसकी सामान्य रूपरेखा 
के बारे में इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि एक ओर आयव्ययक में समस्त वर्ष 
के लिये सम्भावित व्यय के अ्रकिडे दिये जाते हैं शोर साथ ही दूसरी ओर वह 
ग्रागामी वर्ष के लिये अनुमानित आय का पुनरीक्षण प्रदान करता है । ससद्‌ इस 
साघ्बन्ध में जो औपचारिक कार्यवाही करती हैं और जिसके द्वारा सार्वजनिक धन के 
व्यय को वेधिक स्वरूप प्रदान किया जाता हैँ, वही ससद्‌ द्वारा पारित वित्तीय अधि- 
नियम का स्वरूप थारण कर लेती हैं। इस प्रकार का वित्तोय अधिनियम सचित निधि 
((0०ा5०॥१०६९० ॥९एश० ) में से विभिन्‍न मदो पर व्यय करने का अधिकार प्रदान 
करता हैँ । स्चित निधि बहुत वडा वन का कोप है जिसमें राज्य की समस्त आय जमा 
की जाती है और जिसमें से वह समस्त रुपया या घन निकाला जाता हैं जो वेश में 
विभिन्‍न कामों पर व्यय होता हैं। सचित निधि का कोई मूत्त स्वरूप नहीं है । यह तो 
केवल एक लेसा या खाता मात्र (3०८०ण्प०) है जो इंगलेड के राष्ट्रीय बेक (80प: 
०६ 2गष्टी४70) में चलता रहता हैँ और उस लेखा या खाने में से कोई घन-राशि तभी 
निकाली जा सकती हैँ जवकि उत्त सम्बन्ध में संसद्‌ का अधिनियम ऐसी आज्ञा प्रदान 
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कर दे। इस प्रकार का मुख्य भ्रधिनियम वापिक विनियोग अथवा सम्भरण भ्रधिनियम 
(49ापक्षी #एए/०एप्रशध०ा 8०) है । 

सचित निधि में से जो कुछ व्यय होता रहता हैं उस कमी की पूति लगातार उस 
घन-राशि से होती रहती हैं जो ससद्‌ के अधिनियम की शभाज्ञाओं के भनुसार उस 
सचित निधि में श्राती रहती हैं और जिसकी भाज्ञा से राजस्व अथवा आगम 
(३०४०४४९४) प्राप्त करते का वंधिक अ्रधिकार प्राप्त होता हैँ । इस सम्बन्ध में मुख्य 
झधिनियम वापिक वित्त अधिनियम (8:%पछ। #५7०0७०७ ०४०) हैं । वापिक श्राय 
व्ययक (8॥7गए०) प029) के द्वारा विनियोग अथवा सम्मरण अधिनियम 
(3ए9ए7णए7र८४०7० 8०४०) तथा वित्त श्रधिनियम (एफ्ा&706 4०%) के पारित होने में 
कुछ सुविधा हो जाती हूँ । 

वित्तीय वर्ष प्रथम अप्रैल को प्रारम्म होता है | अग्रामी वित्तीय वर्ष के लिए 
विभिन्‍न श्रागमणन (॥880778#०8) लोकसभा में फरवरी के द्वितीय झथवा तृतीय सप्ताह 
में उपस्थित किए जाते हैं । इसके कुछ समय बाद वित्त मत्री ((द्या०्णा०० ० धा० 
झआरला०त॒प्र०ट) अपना आाय-व्ययक सम्बन्धी भाषण देता हूँ जिसमें पिछले वर्ष की 
वित्तीय स्थिति का सकेत मात्र रहता है शौर वित्तीय वर्ष के श्राथिक कार्यक्रम का 
पूर्ण विवरण रहता है, विशेष रूप से इस भाषण में नवीन करारोपणा, अथवा बढे 
हुए करो का श्रारोप श्रयवा पुराने करो में कमी का विपद वर्णन रहता है । इन 
श्रागणनो के सम्बन्ध में सदन-सम्भरण समिति (0075796098 ० धा० ए४०७ ०७ 
80995) में वाद-विवाद एवं विचार-वितिमय होता है। यह समिति, रीतियो और 
साधनों की समित्ति (0007॥66० ०६ छ़४४8 &70 ०४४४) की तरह रीतियो भौर 
साधनो की समिति के चेयरमन श्रथवा डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में अ्रपना कार्य 
करती है, न कि लोकसभा के स्पीकर के समापतित्व में । इस समिति की कायं-प्रणाली 
लोकसभा की बैठक की कार्ये-प्रणाली की अपेक्षा श्रधिक भ्नौपचारिक (]70770%।) 
होती है । प्रस्तावों के अनुमोदन की श्रावशर्यकता नहीं रहती, न वाद-विवाद को किसी 
समापत्त के नियम के अनुसार समाप्त किया जा सकता है, श्ौर सदस्य लोग जितनी 
वार भी चाहें, वोल सकते हैं । 

आगरणनों को विभागों में उपस्थित किया जाता है शोर प्रत्येक विभाग पर 
लेखानुदान अथवा कई-कई मदों को मिलाकर (४०४७४ ०7 87078 0६ 7०78) 
विचार किया जाता है । वापिक झागणनो पर विचार करने के लिए केवल २६ दिन 
दिये गये हैं और ये २६ दिन पांच अगस्त तक समाप्त हो जाने चाहियें । सदन-सम्मरण 
समिति में जो वाद-विवाद श्रागणनों के सम्बन्ध में होता है, उसमें प्राय कभी भी 
वित्तीय माँगो पर विचार नही किया जाता | वहाँ प्राय सदेव शासन की नीति के 
सम्बन्ध में और इस सम्बन्ध में कि शासन ने लोक कल्यास के लिए क्या सेवायें झौर 
सुविधाएँ प्रस्तुत की हैं वाद-विवाद होता है | इस वाद-विवाद से मन्त्रिमडल को भ्रवसर 
मिलता है कि अपनी नीतियो भोर प्रस्तावों को सदन के समक्ष रख सके शौर उनका 
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समर्थन कर सकें, साथ ही इस वाद-विवाद से विरोधी दल को इस बात का श्रवसर 
मिलता है कि वे श्रपनी शिकायतें शासन के समक्ष रख सके ओर सरकार की सामान्य 
नीति की आलोचना कर सके । सदस्यो को श्रधिकार है कि वे प्राथित घन-राशि को 
कम या प्रस्वीकार तो कर सकते हैं किन्तु उसे बढाने का श्रधिकार उनको नही है । 
यह समस्त वाद-विवाद निश्चित समय के अन्दर समाप्त हो जाना चाहिये । जब 
समस्त आगरानो (70877५068) पर विचार हो चुकता है, तो सब प्रस्तावों को सम्भरण 
विधेयक (8977ण००७४०४ शी) मे शामिल कर लिया जाता है। यह विधेयक भी 
कार्यक्रम के उन सभी स्तरो अथवा सीढियो को पार करता है और तदनन्तर सदन 
द्वारा पास किया जाता है। 

किन्तु विनियोग श्रथवा सम्भरण अधिनियम (49ए97090७४007 28००) जुलाई 
या अगस्त तक पास नही हो पाता। इसका श्रर्थ है कि शासन को एक अप्रैल से 
वाधिक विनियोग के पास होने तक के समय के लिए थन की व्यवस्था कर देनी 
चाहिए | इसलिए सिविल सेवाझ्रो के विभाग उस धन-राशि के लिए श्रस्थायी श्रागणन 
(ए॥०शब्ाणाणं ९४४700७3) तैयार करते हैं, जिसकी उनको उक्त चार महीनो में आव- 
शयकता पड सकती है । इन झ्गणनो को ससद्‌ में लेखानुदान (०४७ 00 4००८००४४) 
के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इन माँगो पर शीप़ातिशीघ्र विचार किया 
जाता है। जहाँ तक प्रतिरक्षा विभागो--सेना, नौसेना और वायुसेना--का सम्बन्ध है, 
इन पर लेश्ानुदान (०६७ ० &०००णा०) की आभ्रावश्यकता नही है। प्रतिरक्षा 
विभाग के अफसरो और जवानों के वेतन-भत्ते इत्यादि के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के 
प्रारम्भ होने से पहिले ही झ्रागएन ससद्‌ में उपस्थित किए जाते हैँ । उन पर वाद-विवाद 
भी होता है किन्तु उनको सर्देव ज्यों का त्यो पास कर दिया जाता है । इसके भत्तिरिक्‍तत 
प्रतिरक्षा विभाग एक मद ([६७०) के लिए स्वीकृत घन-राशि दूसरी मद के ऊपर भी 
व्यय कर सकता है । किन्तु यह सुविधा सिविल विमागो को प्राप्त नही हूँ । किन्तु इस 
सम्बन्ध में यह जानना नितान्त झावश्यक है कि सदन की सम्भरण समिति ((0फरमां- 
$6७ ०९ 8090।9) उन समस्त वित्तीय भ्रनुदानो को स्वीकृति प्रदान कर देती हैं जिनको 
(१) उसी अधिवेशन में किसी भ्रधिनियम द्वारा श्रस्वीकार न किया गया हो श्रथवा 
(२) सचित निधि (00780॥0:0०0 एप70) में से सीधे अनुदान न मिलता हो ॥? 

रीतियो श्रोर साधनो की समिति को मुख्य रूप से दो काम करने 
पहले हैँं। प्रयमत पूर्व इसके कि सचित निधि (00एछणठ%£०१ एप्यात) में से 


. कतिपव उच्च अधिकारियों को सचित निधि (00750॥090८0 छएप70) में से वेतन 
दिया जाता दे जैंसे न्यायाधीशों को, सीकर को, मद्दा्नियनत्रक (007000०6/) और मद्दालेया 
परीनक (#५०॥07 (0९१९४४|) ज्रादि को । इसका अं दे कि इन सब का वेतन वार्षिक लीकृति 
का विषय नहीं दे । उत्तका वेतन देश की राजनीति से परे स्वीकार कर लिया गया दे । राष्ट्रीय ऋण पर 
जा सूद ([7807650) ;देना पड़ता दे वह भो सीधे सचित निधि में से निकल जाता दे । और इस मद 
(7९00) पर जितना धन सचित पनराशि में से न्यय होता दे वह सबसे अधिक दे । है 
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कोई ऐसा घन निकाला जाय जिसको सम्भरण समिति (0079४/७० ० 8घ9ए59) 
ने स्वीकृत किया है, इसके सम्बन्ध में रीतियों और साधनों की समिति (00:%॥68०७ 
० प़७ए5३ 800 आ०शया8)) का एक प्रस्ताव होना चाहिये और उसके द्वारा तदर्य 
अ्रधिकार मिलना चाहिये । किन्तु रीतियो भोर साधनों की समिति का दूसरा भ्रौर 
अधिक महत्त्वपूर्ण कत्तंव्य है “राजस्व एकत्रित करना'। व्यय (#:9०ए०0०7७) की 
तरह से झ्रागम (8०ए०४०७) भी सविधियों (808६7/०४) की श्राज्ञा से एकन्रित किये 
जाते रहते हैं, भोर रद किये जाने तक सविधियाँ प्रवत्तंन में रहती हैं, और कुछ 
हद तक वाधिक परिनियर्मों श्रथवा सविधियों के श्राघार पर भी श्रागम भ्रथवा राजस्व 
एकत्रित किये जाते हैं। अधिकतर राजस्व भ्रथवा भागम पहली प्रणाली श्रर्थात्‌ 
सबिधियो की श्राज्ञा से एकत्रित किये जाते हैँ । भ्रागम अथवा राजस्व के प्रस्ताव 
समुदायों झथवा विभागों (970098 ० 86०४०॥७) के अनुसार प्रस्तावित किये जाते 
हैं भौर उतको समित्ति प्रस्तावों के रूप में स्वीकर करती है) प्रचलित नियमों के 
झनुसार प्राइवेट सदस्यो को यह भ्रधिकार नही है कि वे करो में वृद्धि का प्रस्ताव करें 
खथवा कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव करें। वे तो केवल स्वीकार कर सकते हैं, 
काट सकते हैँ. प्रथवा उन करो में कमी का प्रस्ताव कर सकते है जिनको शासन ने 
प्रस्तावित किया है । जब रीतियो और साधनों की समिति सब आ्ागम प्रस्तावों को 
स्वीकार कर चुकती है, इसके समस्त प्रस्ताव उसी प्रकार वाषिक वित्तीय विधेयक 
(3पथ 777४००७ ) में सम्मिलत कर लिये जाते हैं जिस प्रकार कि सम्भरण 
समिति (00घ9708७ ०६ 8प95ए9ए) के सभी प्रस्ताव विनियोग श्रथवा सम्भरण 
विधेयक (49ए7००7&४० छा) में सम्मिलित कर लिये जाते हैं । इसके उपरान्त 
वित्तीय विधेयक (#१०७४०७ 97) को पुर स्थापित किया जाता है श्लौर वह उन सभी 
स्‍्तरो को पार करता है जिनको पार करना प्रत्मेक सावेजनिक विधेयक के लिये 
झावदयक है। लोकसभा में पारित हो चुकने के बाद वित्तीय विधेयक लार्ड सभा में 
जाता है जहाँ पर उसके ऊपर १६११ के ससदीय अधिनियम (?छणाध्याा०ा6 86 ० 
97) के अनुसार कायंवाही होती है ।! 
३ कार्यंपालिका का नियन्त्रण 
(5706 (70०70४०072 0०04 506 ४४56८घ(४४४७) 
लोकसभा का तृतीय महान कार्य कार्यपालिका का निमन्त्रण है। ब्रिटेन में 
मन्त्रिमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यह ब्रिटेन की शासन-व्यवस्था की विशेषता 
है, इसलिये लोकसभा शासन के ऊपर पूर्ण नियन्त्रण रखती है । सत्य तो यह है कि 
नियन्त्रण भौर उत्तरदायित्व का चोली-दामन का साथ है| शासन के उत्तरदायित्व 
का यह भर्थ है कि यदि कभी ऐसी भ्रवर॒था उत्पन्न हो जाये कि सदन को शासन की 
नीति बिल्कुल भ्रमान्य है, तो शासन को त्याग-पत्र देता पड़ेगा, इसलिये “लोकसभा 
]. 566 477९ 


ससद्‌ (क्रमश ) १६७ 


का यह आवश्यक कत्तंज्य हो जाता है कि वह मन्त्रिमण्डल के नित्य-प्रति के क्रिया-कलापो 
पर इस प्रकार नियन्त्रण रखे कि कार्यंपालिका और सर्वेसाधारण के प्रतिनिधियों के 
बीच में, यदि कभी मत भेद हो, तो वे स्पप्ठ और श्रप्रच्छन्‍्त हो ।/ लोकसभा शासन के 
ऊपर दो प्रकार से नियत्रण स्थापित करती है । प्रथमत , सदन सवंदा शासन के प्रति- 
दिन के क्लिया-कलापो के वारे में पुरी जानकारी की निरन्तर माँग करता रहता है । 
द्वितीयत , सदन शासन के क्रिया-कलापो की निरन्तर आलोचना करता है। ये दोनो 
विधियाँ एक दूसरे पर बहुत कुछ श्रन्योन्याश्षित हैं, भौर ये दोनो क्रियाएँ कई प्रकार 
से होती हैं । 

सबसे अधिक प्रभावी उपाय, जिसके द्वारा संदतनु शासन के क्रिया-कऋलापो की 
जानकारी माँगता है, मोखिक या लिखित प्रश्नों के द्वारा हे। लोकसभा का कोई भी 
सदस्य निश्चित नियमों के भनुसार मन्त्रियों से सीधे प्रश्त पूछ सकता है और सदन के 
श्रधिवेशन के प्रारम्भिक दिनो में प्रति सप्ताह चार दिन मन्त्री लोग प्राय एक घटा 
प्रतिदिन उन प्रइनो के उत्तर देने में लगाते हे जो उनके विभागों के सम्बन्ध में उतसे 
पूछे जाते हें। प्रश्न करने की विधि के लाभदायक और महत्त्वपूर्ण फल हे। 
प्रयमत , शासन के विभिन्‍्त विभागों का कार्य सवंसाधारण की कठाक्षपूर्णा परीक्षा की 
परिधि में श्रा जाता है। इस तथ्य के कारण विभागीय श्रधिकारीगण चौकन्‍्ने रहते है 
क्योकि उनकी कार्य-कुशलता भर ईमानदारी की लगातार परख हो रही है। द्वितीयतः, 
इसके द्वारा नोकरशाही की भावना का दमन होता है क्योकि “जिन लोगों को नित्य 
प्रति के अपने निरंयों के लिये उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है, वे इस प्रकार 
श्राचरण करने का प्रयत्न करेंगे कि उनकी कम से कम भ्रालोचना हो सके ।” श्रन्तश 
प्रदन-प्रणाली के द्वारा नित्य-प्रति के प्रशासन पर पूर्ण परीक्षण एवं नियन्त्रण रहता है । 
सक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रश्नो के द्वारा कार्यपालिक़ा के क्रिया-कलाप प्रकाश में 
आते रहते है, और शासन स्वंसाधारण की देख रेख झौर परीक्षा का विपय वन 
जाता है । 

लोकसभा एक वाद-विवाद करने वाली सभा है। लास्की (7.७80) ने लिखा 
हैं कि किसी ऐसी सभा या सोसाइटी के लिये, जो विचार एवं वाद-विवाद करने की 
क्षमता रखती हो, लडने की श्रावश्यकता नही है । “ऐसी सभा या सोसायटी जितना ही 
वाद-विवाद और विचार-विनिमय को उच्च स्तर का रखेगी जिसमें लोगो की श्राम रुचि 
बरावर बनी रहे, उतनी ही वह सभा ऐसे समझौते सम्पन्त करा सकेगी जिनके द्वारा 
सामाजिक द्ान्ति बनी रहे ।” यदि पालियामेंट या ससदु (?80॥०7०१४) नामक अग्रेजी 
शब्द के प्रारम्भिक प्र्य बिना सोचे-समके नहीं लगाये गये थे, तो निस्सन्देह से सद्‌ वह 
स्थान है जहाँ सवंसाधारण राष्ट्र के बारे में वाद-विवाद प्रथवा बातचीत करते हैं । यह 
बातचीत उस समय होती है जब विधियों का निर्माण होता है भौर जव शासन की नीति 
को परीक्षा होती है। मम्नाट्‌ के विरोधी दल का यह मुल्य कत्तंव्य है कि यह प्रशासन 
के क्रिया-कलापो भोर नीति सम्वन्धो निर्णयो की आलोचना करे भौर इस प्रकार कार्य- 
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पालिका को विवश करे कि वह अ्रपनी नीतियो, कृत्यो भौर व्यवहारों की सार्वजनिक 
हूप से रक्षा करे । विरोधी दल को शासन की समस्त नीति की श्रलोचना करने का 
श्रेष्ठतम भ्वसर उस समय मिलता है जब वह सम्राट्‌ की राज्य सिहासन की वक्‍तृता 
की भ्रालोचना करता है । इसके उपरान्त सावेजनिक वित्तीय विधेयको पर, विद्येषकर 
व्यय की मदो ([६9778 0 #59०ात76ए०७) पर जो वाद-विवाद होता है, इसके द्वारा 
विरोधी दल को वाद-विवाद और भ्रालोचना का पत्यन्त उपयुक्त भ्रवसर प्राप्त होता 
है । यदि विरोधी दल को शासन की विदेश नीति से सहमति नही है, तो विदेश 
नीति सम्बन्धी वाद-बिवाद में विदेश विभाग के लिये नियोजित होने वाली घन-राशि 
के सम्बन्ध में श्रालोचवा की जा सकती है। तथ्य यह है कि लोकसभा, वह सारा 
समय जो अ्रागणशनो (78070&॥९8) की परीक्षा के लिये नियत है, शासन की भ्रालोचना 
करने मे लगा देती है । 

इन नियमित निर्धारित वाद-विवादों के अतिरिक्त लोकसभा का कोई भी 
सदस्य, सम्यक नोटिस देने के उपरान्त एक प्रस्ताव के द्वारा मन्त्रिमण्डल में ग्रविश्वास 
प्रकट कर सकता है। अविश्वास का प्रस्ताव किसी भी शासन के लिए सकट काल 
उपस्थित करता है क्योकि इसके द्वारा मन्त्रिमण्डल के भाग्य का निर्णय होता है। 
जब तक शासन की पीठ पर बहुमत का हाथ है, तव तक अविदववास का प्रस्ताव पास 
होना कठिन है, फिर भी मन्त्रि परिषधद्‌ (१(७॥8079) में इसके कारण कुछ घब राहुट 
का पैदा हो जाना स्वाभाविक है। कार्यंपालिका के कृत्यों की झालोचना का उचित 
श्रवसर उस समय पाता है जब सदन के स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद होता है। 
किसी भी सदत्य को प्रधिकार है कि सदन की बेठक में उस समय से लेकर जब 
मन्त्रिमण्डल ने सभी प्रइनो के जवाब दे दिये है, उस समय तक जब सदन की सार्वजनिक 
कार्यवाही प्रारम्भ होती है, सदन के स्थगन का प्रस्ताव (86]0ए0शाशए॥ ०॥॥6 
प्र००४०) उपस्थित करके माँग कर सकता है कि कतिपय झावश्यक साव॑जनिक हित 
की वात पर विचार-विनिमय एव. वाद-विवाद कर लिया जाय | यदि स्थगन प्रस्ताव 
पर चालीस सदस्यो का समर्थन है ओर यदि स्पीकर स्वीकार कर ले, कि विषय निश्चित 
एवं भावदश्यक है तो ससद्‌ की वैठक उस समय उठ जाती है भोर शाम को पुन, बंठक 
होती है भोर उस समय उक्त विषय पर वाद-विवाद होता है । 


ससद का ह्वास 
(क्‍0९009586 ०६ ए&"॥५शा९७7४) 
ससद्‌ के कुत्यों का मूल्याकन (फ़0फ8 ० ?&ग&/00०7६ ०ए&४७५०१) ---रैम्शे 
म्पौर (8७ए38७8४ 'शैधाए) का कथन है कि “मन्न्रिमण्डल के भ्रधितायकत्व की स्थापना 
के फलस्वरूप ससद्‌ की प्रतिष्ठा भ्ौर शक्ति का ह्वास हुभा है । यही नहीं, इस 


झधिनायकत्व ने ससद्‌ की कार्यवाहियों को श्रमावहीन एवं फीका कर दिया है 
तथा सर्वेताघारण को ऐंसा प्रतीत कराने का प्रयत्त किया है कि ससद्‌ का काम या 
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तो सर्वेशक्तिमान एवं श्रेष्ठ सन्त्रिमण्डल की रक्षा करना है श्थवा उसकी अलाभ- 
दायक एवं श्रसफल आलोचना करना है और उसने राजनीतिक विचार-विनिमय 
ससद्‌ से हटाकर ससद्‌ के बाहर प्लेटफार्म पर या सदस्यों में स्थानान्तरित कर दिया 
है ।” ससद्‌ के भालोचक कहते हैं कि ससद्‌ सक्षेप में शासन के हाथ का खिलौना 
मात्र बन गई है ओर वह शासन की नीतियो का उस रूमय तक समर्थन भर ही 
करती है, जब तक कि ससद्‌ में शासन का बहुमत है | ससद्‌ की न तो श्रपनी कोई 
इच्छा है, न वह स्वयं किसी कार्य की पहल करती है। ससद्‌ की प्रतिष्ठा शौर 
शक्ति के ह्वास के अनेको कारण बताये जाते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं--- 

(१) पिछले पचास वर्षों में दलो के सचेतको (?४४7४ ऊृगा08) भौर 
दलीय यन्त्रो की शक्ति का प्रभाव ससद्‌ के सदस्यो के ऊपर महानु रूप से पडा है। 
इसका फल यह हुआ है कि उन साधारण सदस्यो के भाषणों में श्रोर मतदान में न 
तो स्वतन्त्रता है और न उनकी कोई इच्छा है, जो किसी दल विशेष से सम्बद्ध हो । 
उदाहरणस्वरूप श्रमिक दल को ही ले लीजिये । ससदीय श्रमिक दल कतिपय नियमों 
के झनुसार कार्य करता है, शोर सदस्यों को भ्पना व्यवहार उन्ही नियमों के श्नुरूष 
ढालना पडेगा। श्रमिक दल के प्रत्याशी को लिखकर यह वचन देना पडता है कि वह 
निश्चित रूप से स्देंव दल के नियमो का पालन करेगा और उन नियमों में से एक 
नियम यह है कि श्रमिक दल का सदस्प दल की नीति एवं आज्ञा के विरुद्ध फभी किसी 
वात पर मत नही देगा । इसमें कोई भ्रापत्ति न होती यदि समस्त दल मिलकर यह 
निश्चित करे कि मतदान किस प्रकार हो। किन्तु दल की बैठक सप्ताह में केवल 
एक वार प्राय एक घटे के लिए होती है “प्रोर स्पष्ट है कि केवल एक घण्टे में उस 
समस्त कायंवाही का छोटा श्रश भी नही निपटाया जा सकता है, जो ससद्‌ के 
सम्मुख प्रगले सप्ताह में विचाराथ॑ प्रस्तुत होगी ।” इसलिए व्यवहार में इसका प्र यह 
है कि ससद्‌ के श्रमिक दलीय सदस्य को दल के नेताग्रो की इच्छा को शिरोधघाय॑ 
करना होगा क्योकि दलीय सचेतक (५४903) दल के नेताओं की श्राज्ञाओ का पालन 
करते हैँ। एक शोर तो सभी सदस्यो का सामान्य ऐच्छिक सहयोग हो जिसके द्वारा 
स्वृत्म्मत्त राजनीतिक प्रोग्राम को कार्पान्वित किया जाय तथा दूसरी भोर श्रशोभन 

यन्त्रवत्‌ भ्रनुशासन हो जिसके द्वारा ससदू-सदस्यो की स्थिति यान्त्रिक मनुष्य 
(०७०७७) से भ्रधिक कुछ नहीं है, इन दोनो पश्रवस्थाओं में श्राकाश-पाताल का 
प्न्तर है। सत्य यह है किइस प्रकार राजनीति को यन्त्रीकृत (08०००४:०९०) कर 
दिया गया है। 

(२) लगभग १०० वर्षों पूर्व किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचकों की सल्‍्या 
अत्यल्प थी । इसलिए भ्रावश्यकता नही थी कि पूर्णां सुगठित राजनीतिक यन्त्र रचा जाय 
जिसके द्वारा प्रत्याशियों श्र निर्वाचको के बीच सम्पर्क स्थापित कराया जाय । उन 
दिनो प्रत्येक प्रत्याशी अपने सभी निर्वाचकगणों से व्यक्तिगत सम्पर्क रख सकता यथा 
भौर भप्रधिकतर ऐसा ही होता था । किन्तु श्राजकल कोई-कोई निर्वाचन-क्षेत्र इतने बड़े 
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हैं कि उनमें ६० या ७० हज़ार तक मतदाता होते हैं इसलिये किसी भी प्रत्याशी के 
लिए यह प्राय अ्सम्भव है कि वह अपने सभी निर्वाचकों से व्यवितगत सम्पके रख 
सके । इसलिए उसके लिए प्ावश्यक है कि यदि उसे चुनाव में जीतना है, तो उसे 
दवितशाली स्थानीय और राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन (ए0॥ध्व९४) ए्&०४7०) की 
सहायता भअवदहय लेनी होगी ओर वह मशीन श्रथवा राजनीतिक सगठन भ्रपनी शर्तों के 
श्रनुसार ही सहायता देगा । भौर वे शर्तें केवल यह हैं कि यदि वह प्रत्याशी चुन लिया 
जाय तो सदस्य रूप में उसे वही करना होगा जो वह यन्त्र श्रथवा सगठन करने को 
कहेगा । 

(३) दलगत भ्रनुशासन के कतिपय स्पष्ठ लाभ भी हैं, किन्तु इसके परिणाम 
प्त्यधिक स्पष्ट हैं। कठोर दलगत अनुशासन ससद्‌ के सदस्यों को डरपोक झौर ग्राधीन 
बना देता है क्योकि वे ईमानदारी, साहस और स्वतन्त्रता खो बैठते हैं । यह गासन को 
भी शिथिल, अ्रसावधान झौर दूपित करता है क्योकि शासन जानता है कि चाहे वह 
बुद्धिमान हो चाहे मूर्ख, चाहे ठीक काम करे या ग़लत, सदन से वह अपने मन की बात 
करा ही लेगा भ्रर्यात्‌ सदन उसकी नीतियो का समर्थन भ्रवश्य ही करेगा | इस प्रकार 
ससद्‌ (?४77870०00) बहुमत दल के हाथो का खिलौना मात्र है जो उसकी नीति का 
श्रनुसमर्थन भ्रवश्यमेव करेगा । भौर नोति-निधरिण का काय दल के नेता लोग साधा- 
रण सदस्यों की भ्रनुपस्थिति में करते हैं। सिद्धान्त्त नीति का उद्गम सावंजनिक 
आवश्यकता होना चाहिए, उसके ऊपर ससद्‌ में खुलकर स्वतन्त्रतापूवक विचार होना 
चाहिए ओर तभी शासन को उस नीति के भनुरूप कार्य करना चाहिए | 

(४) लोकसभा की कार्य-प्रणाली में जो सुधार हुए हैं उन्होने भी व्यक्तिगत 
प्राइवेट सदस्य की स्थिति को कमजोर कर दिया है भर उसी अनुपात में शासन की 
शक्ति में वृद्धि हुई है । विधेयकों की समय सूची, वाद-विवाद के कम करने की मुख- 
बघ (6णा०४7७) विधि, सशोधनों का चयन भौर श्रन्य उपाय जिनके द्वारा बाद- 
विवाद को नियन्त्रित किया जाता है, निस्‍्सन्देह कुशल विधायी भ्रक्रिया के लिए 
झावश्यक उपकरण हैं किन्तु इनके द्वारा सदस्यों का प्रभाव क्षीण होता है। विधान 
निर्माण के सम्बन्ध में पहल श्रव प्राइवेट सदस्यों के हाथो में से निकल गई है और वह 
भ्रव विभागो के अश्रधिकार में है जो भन्ततोगत्वा मन्त्रिमण्डल के नियन्त्रण में हैं । “इस 
प्रकार विभाग (7060»&7/77०78) हमारी विधान निर्मातु मशीन या सगठन के व्याव- 
हारिक प्रथम सदन या चेम्वर वन गये हैँ ।/१ इसका एक कारण यह भी है कि भ्राधु- 
डिक विधान निर्माण वडा ही विशिष्ट और पेचीदा (7'४७77०७)) है जिसको साधा- 
रण ससदीय सदस्य समझ नही सकते। कहा जाता है कि १६२८ के स्थानीय स्वशासन 
विधेयक को केवल दो सदस्य समझ सके थे जिनमें से एक तो वह मन्त्री था जिसमे 
उवत विधेयक को पुरःस्थापित किया था शोर जिसको उन सिविल सेवकों (छा 
8०7ए५7४७) ने उक्त विधेयक की सभी बारीक बातें समझा दी थी जिन्होने उसकी 
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रूपरेखा तैयार की थी ।' इसका फल यह होता है कि ससदीय कार्य-प्रशाल्री शिधिल, 
निरथथक एवं दैनिक नित्यकर्म के समान प्रतीत होने लगती हे। विधान निर्माण के 
सम्बन्ध में वास्तविक कार्य स्थायी सिविल सेवा के भ्रधिकारी करते हैं और भाम लोगो 
की यही धारणा है कि विघान निर्माण का कार्य केवल वही करते हैं । 

(५) आधुनिक विधान की विशिष्टता और पेचीदापन का एक श्रन्य परिणाम 
यह है कि ससद्‌ अपनी विधायिनी शवितयों को स्वतन्त्रतापुवंक विभागो को दे रही 
है (१००४०४०) यद्यपि ससद्‌ के दोनो सदनो के सदस्य पूरी तरह से यह नही समभ पा 
रहे हें कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन प्रदत्त शवितयो के श्राधार पर जो श्रादेश या 
नियम बनते हें वे, यह सही हे कि, ससद्‌ के परीक्षण में से ग्रज॒रते हे, किन्तु “इस 
प्रकार के भ्रादेश इतनी श्रधिक सख्या में होते हें और वे इतने पेचीदा होते हैं कि 
प्राइवेट सदस्य व्यक्तिगत रूप से उन भादेशो का परीक्षण नहीं कर सकते ।”' 

(६) सार्वजनिक वित्त का नियन्त्रण पूर्णात लोक सभा का विशेषाधिकार है + 
किन्तु लोकसभा (के जितने भी कर्तव्य हैँ, उनमें से यह कार्य सबसे बुरे ढग से सम्पन्त 
होता है। “यदि कोई ऐसा विधेयक श्राता है जिसको ससद्‌ की प्ोर से पुर स्थापित 
न किया गया हो, तो उसमें इतना परिवत्तंन श्रथवा काट-छाँट कर दी जाती है, कि 
प्राय वह व्यर्थ को चीज वन कर रह जाती है । किन्तु जब लोकसभा में मन्त्रि- 
मण्डल की सामान्य नीति पर चर्चा होती है उस समय इसके वाद-विवाद, चाहे 
उनके द्वारा कोई निश्चित प्रस्ताव या परिणाम न निकले, किन्तु उस वाद-विवाद का 
महत्त्वपुर्ण प्रभाव ग्रवश्य पडता हैं। किन्तु जब लोकसभा में अपने ही विशिष्ट विपय 
प्र्यात्‌ वित्त पर जो झत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय है, वाद-विवाद होता है, तो लोक- 
सभा पग्मु एव भ्रशवत-सी दिखाई देती है ।/* सम्भरण समिति ((०7%9/6०७ ० 
80799) में जो वाद-विवाद होते हैँ, वे वित्तीय दृष्टिकोर से निश्चितत निरथंक एव 
बेहूदा होते हैं । श्रागणन समिति (]78070709 (१०४ाणा॥७८०) झौर सार्वजनिक लेखा 
समित्ति (?०७॥0 4००००४६५४ (१००7766०७) का कार्य निरोधित रहता है । श्रधिक से 
झ्रधिक देश को केवल इस वात का विश्वास हो सकता है कि जो घन-राशि किसी विशेष 
कार्य के लिये स्वीकृत हुई थी, वह उसी पर व्यय हो गई है । किन्तु देश को इस वात 
का कभी भी पूर्णो विश्वास नहीं हो सकता कि वह घनराश्ि उचित रीति से व्यय की 
गईं। एक प्रन्य दिशा में भी देश की निधि में से जो व्यय होता है, वह भी ससद्‌ के 
नियन्त्रण में विल्कुल नही है, प्रौर उसका सम्बन्ध राष्ट्रीय ऋण (अ्र&४०४०) 70690) 
से है। राज्य के राजस्वो मे से बहुत बडी घन-राशि राष्ट्रीय ऋण पर जो व्याज देनी 





] एक सज्जन भ्री नैविल चेग्वग्लेन (४८४०८ (४४॥082०790॥) थे जो स्वास्थ्य मन्त्री ये 
आर दूसरे सज्जन श्री सिटनी वेव (30769 ५४८४७) थे जिन्होंने महायक अनुदानों (0785-॥- 
२0) के सम्बन्ध में विशेष छान-वोन के साथ अध्ययन किया था। 
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पडती है, उस में चली जाती है श्रोर वह घन-राशि सचित निधि (00छ5णत&6०0 
ऋष्म0१) में से सीधी स्थायी विधि की झाज्ञानुसार दी जाती है । इसके लिये ससद्‌ की 
चापिक स्वीकृति की पग्रावश्यकता नहीं है । 
झालोचना का उत्तर (00#८»9॥ 7000)--लॉर्ड केनेट (प.००60 छू०एा०७४) का 
कथन है कि जिन वर्षों में व्यवस्थापन की कार्य-प्रशाली का निर्माण हो रहा था, उन 
दिनो में विधानमण्डल का क्राउन (070छए) के साथ सघर्प चल रहा था। प्रारम्भ 
में लोकसभा की यही मुख्य इच्छा थी कि सम्राट को घन ससद्‌ की प्राज्ञा से ही 
मिलना चाहिये श्रोर किसी स्लोत से नही, श्रौर फिर बाद के वर्षों में लोकसभा 
चाहती थी कि क्राउन केवल उन्हीं वातो पर घन व्यय करे जिनके लिए ससद झाज्ञा 
अ्रदान कर दे । इसलिये लोकसभा के सदस्यों ने जो ससद्‌ की कार्य-प्रणाली प्पनायी, 
चह क्राउन की दव्तियों पर नियन्त्रण था ओर भपने हित में घन की वचत । किन्तु 
अब समय बदला हुम्रा है। श्रव संसद्‌ के राज्य की स्थापना हो चुकी है भर क्राउन 
की शक्ति समाप्त है। किन्तु लोकसभा की अव भी यह बहुत बडी झ्रावदवकता है कि 
कार्यपालिका का जो घतत पर पूर्ण प्रभुत्व है, उस पर कतिपय नियन्त्रण रखा जाय, 
किन्तु जिस कार्मपालिका के ऊपर अब वित्तीय नियन्त्रण रखने की आवश्यकता हैं, 
चह कार्यपालिका क्राउव (०७०) नही है भ्रपितु उसके मन्त्रीगण हैं जो ससद्‌ के 
अ्रति उत्तरदायी भी हैं । श्रव ऐसी कार्य-प्रणाली की झ्रावश्यकता नही है जिसके द्वारा 
क्राउन की शक्ति पर नियन्त्रण लगाना श्रभीष्ट हो 7 उस उद्देश्य के लिये नियन्त्रण 
की कतई श्रावश्यकता नही है । फिर भी यह श्रत्यन्त वाछुनीय है कि संसद्‌ में कोई 
ऐसी वित्तीय कार्य॑-प्रशाली अपनायी जा सके जिसके द्वारा राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण निय- 
खत्रण स्थापित किया जा सके । “इस सम्बन्ध में जो कार्य प्रशाली इस समय प्रचलित 
है, वह भी भत्यन्त लाभकारी हैं। इस काये-प्रशाली से हृढ सविधानिक आाधारो पर 
हमें यह सिद्धान्त प्राप्त हुआ है कि 'घन की माँग कठिनाइयों के दूर करने पर ही पूरी 
हो सकती है”, झौर साथ ही ऐसे वाद-विवादो को भ्राधार मिलता है जिनके द्वारा- 
कार्यंगलिका के ऊपर बिना किसी विद्येष बन्धचन एवं नियत्रण के लगाये हुए गम्भीरता- 
पूर्वक सदन के विचार व्यक्त किये जा सकते हें ॥”2 
प्रोफे सर लास्की (27700 ॥#४ां०) ने लिखा है कि आधुनिक संसद के आ्लालो- 
चकरो में यह फैशन-सा बन गया है कि वे संसद के प्राइवेट सदस्य की स्थिति के ह्ास 
पर रोना रोते हूँ, किन्तु लास्की के भ्नुसार यह रुदन व्यर्थ है। इन आलोचको के 
झूदन में एक अ्रान्ति छिपी हुई है भ्र्थात्‌ वे लोग नही समझते कि झ्ाधुनिक लोकसभा 
के क्‍या कत्तंव्य हैं, न वे यही समभते हैं कि भाघुनिक राज्य (8६७६७) में दलो के क्या 
उद्देश्य हैं, यह झुदन तो हमारे इतिहास के उस मृत भ्रुतकाल की भ्रमपूर्ण परम्परा है 
जबकि राजनीति कतिपय भक्ठे झादमियों की आझ्रामोद का साधन थी भौर जबकि 
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शासन के क्रिया-कलाप इतने सकी थे कि एटोमिस्टिक (80०७॥8४७०) लोकसभा 
का अस्तित्व सम्भव था । यदि ससद्‌ के प्राइवेट सदस्य को उसकी वही पुरानी स्थिति 
प्रदान करनी है जो उसे ८० या ५० व पूर्व प्राप्त थी तो हम को उसी श्रवस्था को 
प्राप्त होना होगा और उसी काल की श्रवस्थाओ्रो में पहुँचना होगा जिसमें उस प्रकार 
कौ स्थिति सम्भव थी । इतिहास हमको शिक्षा देता है कि हम इस प्रकार की सुख 
कामना न करें ।”! यथेच्छाकारिता (१,883862 ७08०) के वे पुराने दिन प्रमाप्त हो 
चुके हैं । प्रत्येक शासन व्यवस्थापन के सम्बन्ध में ऐसे प्रस्ताव उपस्थित करता है 
जिनको ग्लेड्स्टन (98080076) भ्रथवा डिज़रेली ()878०7) ने समाजवादी विधेयको 
की सज्ञा दी होती भौर जिनके कारण कौब्डेन (0088०9) भ्थवा पील (7९०) फो 
हादिक ठेस पहुँचती ।? श्राघुनिक शासन को विविध प्रकार के भ्नेको क्रिया-कलापो 
में रुचि लेनी पडती है, ओर भाजकल अश्रय॑-व्यवस्था का केन्द्रीकरण का युग है, 
जिनके फलस्वरूप यदि सच्चे श्रथों में व्यवस्थापन की व्यवस्था करनी है, तो वह 
समस्त विधान निर्माण एकीकृत ((०००००४४९१) झौर सम्पूर्णीकृत (777987%॥२१) 
होना चाहिए, भौर इसलिये उसको शासन का व्यवस्थापन (60ए०७शशाशा+ ]028- 
]2000) होना चाहिये भर्थात्‌ समस्त व्यवस्थापन शासन की ही शोर से पुर स्थापित 
होना श्रधिक श्रेयस्कर है । व्यवस्थापन का काय॑ विखरे हुए प्राइवेट सदस्यो के भसम- 
न्वित क्रिया-कलापो के भरोसे नहीं छोडा जा सकता । यही नहीं, कुछ और भी।+ 
प्राधुनिक शासन की समस्या समय की समस्या है भौर लास्की (.5%) के भ्रनुसार 
यही मुख्य कारण है जो प्राइवेट सदस्य के हाथो में से व्यवस्थापन की पहल ([प70७- 
धर०) निकल गई है। 
इसमें सन्देह नही कि प्राइवेट सदस्य के व्यवस्थापन सम्बन्धी कृत्य समाप्त हो 
गये हैं, फिर भी उसे कई महत्त्वपूर्णा कार्य करने पडते हैँ । शासन के विरुद्ध शिकायतें 
उपस्थित करना, विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त करना, प्रशासन की श्रालोचना, 
वाद-विवाद का प्रारम्भ, ये कतिपय ऐसे कृत्य हैं जिनको करके प्राइवेट सदस्य प्रभावी 
सेवा करता है झौर लोकमत को प्रभावित्त करता है भौर उसको दिशा प्रदान करता 
है । वह खोज-पडताल सम्बन्धी समितियों (00776६०९3 ०६ शापुण्पणण) में भी भाग 
ले सकता है । यदि समद्‌ में ग्रावश्यक सुधार प्रभीष्ट हे! भौर यदि प्राइवेट सदस्य 
को उचित मान्यता प्रदान करना है, तो लास्की (.७55) के मतानुसार ये दोनो काम 
उसी भ्रवस्था में हो सकते हैँ जब व्यवस्थापन का सारा कार्य शासन पर ही छोड दिया 
जाय, भ्रर्थात्‌ यह मान लिया जाय कि व्यवस्थापन का कार्य मुख्यत' शासन का उत्तर- 
दायित्व है श्र उसमें कुछ परिवत्तंन न किया जाय । ससद्‌ का केवल एक ही कर्तव्य 
नही है कि वह केवल व्यवस्थापिकामण्डल हो। इसका वास्तविक कत्तंव्य यह है कि 
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चह प्रशासन के ऊपर निगाह रखे श्लोर नागरिको की स्वतन्त्रताओ की रक्षा करे। 
“प्रदत्त व्यवस्थापन (700०2०0०० 4,०४78/98800) के ऊपर कडी निगाह रख कर तथा 
विभागीय प्रशासन में परीक्षण एवं विश्लेषण, प्रालोचना एवं सुभावों के द्वारा कुश- 
लता उत्पन्न करके, भोर खोज-पडताल सम्बन्धी प्रवर समिति (8०6९७ (०फ्राआ४(8०७ 
० छापुणणाओ) में अपना विस्तृत एव लाभदायक स्थान बनाकर प्राइवेट सदस्य, हमारी 
शासन-व्यवस्था में अनेको प्रकार से सेवा कर सकता है, किन्तु हम झाधुनिक सप्तद्‌ 
के सगठन में उन सेवा के भ्वसरो का पूर्ण लाभ नही ले रहे हैं |” 

किन्तु इसके यह श्रथ॑ नहीं हैं कि प्राइवेट सदस्य के कत्तंव्यो में इस प्रकार वृद्धि 
करके हमारा यह भ्रभिप्राय है कि मन्त्रिमण्डल (080977०0) का ससदीय क्रिया-कलापो 
पर प्रभाव क्षीण कर दिया जाय । यदि प्राइवेट सदस्यों के श्रधिकारो में वृद्धि का 
अथ्थ यह लिया जायगा कि केबिनेट का नियन्त्रण ढीला हो जाय तो “इससे नीति की 
समनुगति (0०7०७४०७ ०६ ९०००५) तुरन्त नष्ट हो जायगी श्रोर इसके साथ ही' 
किसी के ऊपर निश्चित उत्तरदायित्व का श्रारोप समाप्त हो जायगा ।” प्रो० लास्की के 
अनुसार “'अग्रेज़ी शासन-व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस तथ्य में निहित है कि 
चस व्यवस्था ने यह सम्भव बना दिया है कि किसी भी कतंव्य का उत्तरदायित्व ठीक 
उसी पर शभ्रारोपित किया जा सकता है जो वास्तव में उत्तरदायी है |” 

न इसका यह श्रर्थ है कि प्रन्त्रिमण्डल का अधिनायकत्व स्थापित हो जाय श्रथवा 
स्थायी सिविल सेवा के अ्रधिकारियों का प्रभ्न॒ुत्व स्थापित हो जाय । लोकसभा का 
मुख्य कत्तव्य यही है कि वह शासन का निर्वाह भौर प्रतिपादन करे । शासन के निर्वाह 
और प्रतिपादन के लिये समनुगत श्रथवा सम्बद्ध बहुमत होना चाहिये, जो मन्न्रिमण्डल 
की सामान्य नीति का समर्थक हो; “जो मन्त्रिमण्डल को महान्‌ प्रइनो पर विनिशचय 
करने का भ्रवसर देने को तैयार हो, जो उसको क्रोर नेतृत्व की झ्राशा से निहारता 
हो भौर जो विस्तृत ध्र्थों मे मन्त्रिमण्डल के सभी मन्त्रियों में पूर्ण विश्वास रखता 
हो ।”* इस सत्य को भ्रब सभी मानते हैं कि आधुनिक राज्य का केन्द्र प्रशासनिक 
विभाग है। शासन के इतने विस्तृत क्रिया-कलाप हैं कि ससद्‌ उत्त सभी पर नियन्त्रण 
नही रख सकती । इसलिये कोई न कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिये जो प्रशासन के 
सम्बन्ध में ति्ंय करे और इस सम्बन्ध में मन्‍्नी ही निर्णय करता है। इमके साथ 
यह भी समभता चाहिये कि मन्त्रिमण्डल क्ता शासन सभी की सहमति का शासन है । 
इसके सारे कार्य व्यापार प्रकाश में होते हैं । इसके प्रत्येक कार्य की ससद्‌ में भर 
ससद्‌ के वाहर भी भालोचना हो सकती है, भोर कभी-कभी तो बड़ी भयकर शभालो- 
चना की जाती है। इसलिये मन्त्रिमण्डल की मुख्य समस्या यह है कि वह अपने 
समर्थकों का विश्वासभाजन बना रहे यद्यपि उन समर्थकों को भी झालोचना की टक्कर 
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का शिकार होने का भय वना ही रहता है । इसका अर्थ यह है कि मन्त्रिमण्डल 
को प्रयलपूर्वक जनमत का अनुसरण करना चाहिये और सर्देव प्रगले झ्ाम चुनाव की 
सम्भावनाओ को ध्यान में रखना चाहिये । 

इस प्रकार शासन इस तथ्य को सर्देव ध्यान में रखता है कि प्रत्येक नीति के 
निर्धारण में कतिपय सीमायें हैं जिनको लाँधना उसके लिये उचित नही है। “अपनी 
पीठ पर वहुमत का वरद हस्त वनाए रखना आसान श्रौर स्पष्ट एवं सरल नही है, न 
अनुसरण करने वाले साथियो (#०0४०78) का अनुशासन इस श्रकार का होता है, 
जिस प्रकार कि प्राइवेट सिपाही अपने कमाण्डरो की गझ्ाज्ञा मानते हैं । उसके समर्थकों 
में प्रनेको प्रकार के मनोवैज्ञानिक विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, और मन्त्रिमण्डल के 
जीवन के लिये उन विचारो की जाँच और परिणाम का भारी महत्त्व है ।” १६३४ में 
चेकारी सम्बन्धी सहायता विनियमों (070099]0ज77696 2588॥87०08 रि९््॒त्ी॥0078) 
के प्रइत पर मेफडानेल्ड (१४४०१००४।॥०) को मुकना पडा था। वाल्दविन (890977) - 
की पीठ पर प्रवल वहुमत का हाथ था किन्तु उसको भी १६३४५ में एबीसीनिया 
(899४88॥7& ) के सकट के समय सर सेम्युएल होर (87 शिया प्र०४४०) को 
स्यागना पडा । इसी प्रकार चेम्बरलेन (002&079००७70) को भी १६३७ में राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा-प्रशदान (प३४४णाण 068०७ 00707प्रश/क ०0 987) के प्रदन पर 
मऋुऊना पडा । यदि कोई मन्त्रिमण्डल श्रप्रिय (ए7509ए४०) नीति का शअ्रनुसरण 
करता है तो उसके दल के अगले आराम चुनाव में हारने का पूरा भयो रहता है, झौर 
सदस्यगण ऐसे शासन के प्रति निप्ठा भाव त्याग देते हे जो यह नही समभता कि 
उसके कृत्य श्रथवा उसकी नीति पराजय की ओर ले जा रही है। यदि वाल्दविन 
(596जम) ने एवीसीनिया (35ए४एा9७) के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल के प्रस्ताव 
वापिस न ले लिये होते, तो यह स्पष्ट है कि ससद्‌ में उसके अनेकों श्रनुयायियों ने उसके 
विरुद्ध मतदान किया होता, जिसका स्पष्टत फत यह होता कि या तो वह स्वय त्याग- 
पत्र दे देता अयवा सम्राट से ससद्‌ भग करने की प्रार्थना करता । इसलिये लास्की (.9&5) 
के निर्ंय का समर्थन करते हुए हमको भी यही मानना चाहिये कि मन्त्रिमण्डल के 
लिये यह उचित नहीं है कि लोकसभा को अप्रसन्न किया जाय | अत्यधिक गोपनीयता, 
भ्रत्यधिक झ्शिष्ट व्यवहार, वार-वार त्याग-पत्र की घमकी अथवा ससद्‌ के भग कराने 
की घमकी, ससद्‌ के वाहर असन्‍्नुप्ट जनमत को शान्त कर सकने की अयोग्यता, इन 
सव के कारण विद्रोह के वीज पैदा होते हें। कोई मन्न्रिमण्डल धपने दल पर उसी 
सीमा तक नियस्चरण रख सकता है जहाँ तक बढ़ उन सीमाओं का प्रनित्मण ने करे 
जिन तक सदन रहना चाहता है अर्थात्‌ जहाँ तक मन्त्रिमण्डल सदन की इच्छाओं का 
अतिक्रमण नहीं करता, वही तक वहू अपने दल को अपने साथ रख सकता है । मन्नि- 
मण्डल को इतनी समझ होनी चाहिये क्रि वह उचित समय पर मुकना सीख जाय 
ओर शोभा के साथ कुकना भ्रच्छा है। जो मन्य्रिमण्डन अपनी नीति पर हठ करता है, 
वसका पतन अवश्यम्भावी है ।? 

३ ऐगाीणार्पाताफ 00एटयाय्राथां 70 हिारडांघयप, 9 72. 
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अध्याय ८ 
विधि श्रौर न्यायालय 
(8७ 935वते ८ (०ग्रा।8) 


इससे पूर्व हमने ब्रिटिश शासन-व्यवस्था के प्रजातन्न्रीकरण के क्रम पर और 
उस प्रजातन्त्रीकरण के फलस्वरूप जिन राजनीतिक सस्थाझ्रों का विकास हुआ है 
उनकी कार्य-प्रणाली पर प्रकाश डाला था। किन्तु प्रजातन्त्र का सधारण बहुत सीमा 
तक वैधिक न्यायालयों के न्यायपूरणं एवं कुशल व्यापार पर निर्भर रहता है । इगलेड 
की न्यायपालिका ने सर्दव वहाँ के नागरिकों की स्व्रतन्त्रताओं की रक्षा की है और 
ब्रिटिश न्‍्याय-व्यवस्था सदेव ईमानदारीपूरां, पक्षपातहीन श्रोर सुयोग्य रही है भौर 
उसने गरीब हर अमीर सब को एकस! न्याय प्रदान किया है। अत शभग्रेजो को 
शताव्दियो से उस पर गवं है। 


विधि के प्रकार 
([९१708 ० 7,9७४) 


सामान्य भ्रयवा सार्वजनीन विधि ((०0णाआत7०0० 7,७छ)--इगलेड में तीन 
प्रकार की विधियाँ प्रचलित हैं * सावंजनीन अथवा सामान्य विधि, (0770० ॥,5७?) 
न्याय-भावना अथवा भ्रपक्षपात विधि (800४9) और सविधि श्रथवा परिनियम 
(8६060॥७ 4,0४) । सार्वजनीन विधि का आधार 5८०० वर्ष पुरानी प्रथाप्रो से मिलता 
है। नॉरमन राजाग्रो की विजय के पूर्व इगलेंड में एकरूप न्याय-व्यवस्था नही थी । 
उन दिनो स्थानीय अयवा क्षेत्रीय निकाय ही न्‍्यायालप थे और विभिन्‍न स्थानों अ्रयवा 
क्षेत्रों में विभिन्‍न प्रकार को न्याय-व्यवस्था थी । नॉरमन शौर अगेविन (ज््राणा 
जात 278०ए77) राजाओं ने प्रण किया कि वे समस्त राष्ट्र को एकीकृत करेंगे 
भ्रौर राजतन्त की सत्ता को प्रभावी बनाने का प्रयत्त करेंगे भ्रथवा बंधिक 
भाषा में राजा के श्रादेश-लेखो का सम्पूर्ण देश में पालन करायेगे (० ऋाणए० 
जाए ।(फहँड फाफ एप जिाए०पट्रीएफ धी०. लाएव छाए फाल्यवता 6 ली० 
फ्रणपे) । उन्होंने अनुभव किया कि इस दिशा में उनकी न्यायिक शक्ति प्रत्यन्त 
प्रभावकारी सिद्ध होगी इसलिये उन्होने अपने न्यायाधीशों को देश के अमरा 
के लिये भेजना प्रारम्भ किया जिनका काम था कि वे यह देले कि देश का शासन ठीक 
चल रहा है भयवा नही। प्रारम्म में उन्होंने (अ्मणशील न्यायाधीशों ने) स्थानीय 
न्यायालयों के मुकदमों को सुना प्रोर उन पर निणंय करते समय उन प्रवाओं का 
सान्नय लिया जो उस समय विभिन्‍न स्थानों पर प्रचलित थी। घीरे-घीरे विभिन्‍न 
प्रयाओ के भेद समाप्त होते गये और फिर सभी स्थानों पर समान सिद्धान्तों के 


श्छ्द इगलेड की शासन-प्रणाली 


अनुसार न्याय-व्यवस्था स्थापित होती गई और तब स्थानीय प्रथाओोों का न्‍्याय-यवस्था 
में विशेष महत्त्व न रहा । इस प्रकार एकरूपता की विधि के द्वारा न्‍्यायाघीशों ने ऐसी 
न्‍्याय-व्यवस्था को जन्म विया जो समस्त देश प्रथवा राज्य के लिये समान प्थवा 
सावंजनीन (0०77४०४) थी । यही सामान्य श्रथवा सार्वजनीन विधि ((एएफ्ाकत 
[.0४) के जन्म की कहानी है। यही उत न्यायालयों श्रथवा कचहरियो के जन्म की भी 
कहानी है जितको ऐसाइयज्रेज़ (88७269) कहा जाता है, श्रथात्‌ वे न्यायालय जिनमें 
राजा के भायोग (ए8/8 0079णा50०7) के अनुसार न्यायाघीश उस समय व्याय 
करते हैं जब वे देश के विभिन्‍न भागों में भ्रमण करते हैं । 

प्रग्नेज्ी वैधिक नियमों में प्रारम्म में ही जो इस प्रकार एकरूपता झा गई उसका 
स्थायी महत्त्व है। इसने देश को सुहढ एवं स्थायी विधि प्रदान की और समवत्तः इसी 
के कारण ग्रग्नेज़ ससार में सबसे भ्रधिक विधि-भक्त भ्रथवा नियम-भक्त जाति बन गई 
है। इस वैधिक एकरूपता का श्रथवा जिस प्रकार यह एकरूपता उत्पन्त हुईं उसका 
ही यह भी फल है कि इगलेड में न्यायाधीश की जो प्रतिष्ठा श्रौर प्रभाव है, वह भौर 
किसी देश में किसी भन्य प्रकार की शासन-प्रणाली में देखने को नहीं मिलता । साव॑- 
जनीन विधि (0097०7 7,0७) प्रारम्भ में न्यायाधीशों द्वारा निर्मित किया हुआा 
कानून था। जो निर्णय, किसी में न्यायाधीश ने दिया, उसी के अनुसार श्रन्य न्याया- 
धीशो ने निर्णय दिये क्योंकि यही सबसे शप्रासान तरीका था। इस प्रकार पूर्वभावियों 
(?7००७१०४५७) का भौर पूर्व नियमो के सिद्धान्त का श्रीयरणेश हुप्रा । इस सिद्धान्त 
में परिनियम या सविधि (8६&६069 7.09) भी भाते हैं झौर श्रग्नेज़ी न्याय-सहिता का 
यह झपरिवत्तंनीय नियम है कि जब कोई न्यायाघीश इस सम्बन्ध में कोई निर्ंय दे 
देता है कि सावंजनीन विधि क्‍या है प्रथवा उस सम्बन्ध में परिनियमोीं या सविधियों 
का क्या भ्र्थ है, तो उक्त निर्णय नियम की तरह से स्वीकार किया जायगा और वह 
उस प्रकार के सभी मामलों पर तब तक लागू होता रहेगा जब तक कि श्रघिक ऊँचे 
न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पिछला निर्णय रह न कर दिया जाय श्रथवा इस 
सम्बन्ध में ससद्‌ कोई अधिनियम न पास करे जिससे उसके सम्बन्ध में समस्त 
आन्ति सदैव के लिये शान्त हो जाये । 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि सार्वजनीन विधि या सामान्य विधि 
((०कण०्म 7.89) झनेको नियमों का समूह है जिनको कभी किसी राजा ने निर्दिष्ट 
नही किया है न किसी विधानमण्डल ने कभी उतको भ्रधिनियमित किया है । यह 
सार्वजनीन विधि निर्णेयों श्रोर लेख प्रमाणों (/४९८००००४) के झ्ाधार पर विकसित 
हुई । अंग्रेज़ी न्याय-व्यवस्था में इसका मौलिक प्रभाव है। विद्येष रूप से सविदा नियम 
और सामाजिक भ्रपराधों (?रात्रए68 ० ध9 7.8एछ ता (07980, 70 ६86 
छा छ7०णट्9) के नियम के सिद्धान्तो पर समस्त भ्रग्नेज़ी न्याय-व्यवस्था भ्राधारित है । 
फौजदारी नियम भी प्रारम्म में सार्वजनीन विधि (007%एरणा 7,७99) थी, यद्यपि 
उसका बहुत वडा भश भ्रव सविधियों की शक्ल में झा गया है । 


विधि झौर न्यायालय १७९ 


न्याय-भावना अ्रथवा अ्रपक्षपात विधि (छ0०ा४ए)--समय के साथ-साथ सावें- 
जनीन विधि (0७छण०णा 7.8७) ने भ्रपना लचीला स्वभाव खो दिया श्रौर इस कारण 
प्रवेको कमियाँ दिखाई देने लगी। न्यायाधीशों ने श्रग्नेज्ी समाज की बदलती हुई 
प्रावश्यकताशो के अनुरूप सावेजनीन विधि मानने से इन्कार कर दिया । ऐसे अनेकों 
मामले सम्मुख आये जिनमें सावंजनीन विधि लागू नही हो सकी और कभी-कभी पूर्व 
निणंयो शौर पूर्वभावियो पर निर्णय होने के कारण स्पष्ट श्रन्याय हो जाता था। 
जागीरदारी (7७प्रतंशाउण) ईसमाप्त हो रही थी जिसके कारण १५वीं शताब्दी 
के आसपास सेवको को सेवा के बदले श्रव जागी रो के वजाय रुपया मिलने लगा था। 
वास्तव में उस काल में देश एक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक शौर राजनीतिक 
प्रस्थिरता में से गुज़र रहा था। उस समय न्याय-व्यवस्था के लिये ऐसी प्रक्रिया की 
आवश्यकता थी जो उतनी पारिभाषिक (7७०४70०७)) श्रोर देर लगाने वाली न हो 
और जिसका प्रमाणीकरण सार्वजनीन विधि की श्रपेक्षा भ्रधिक पूर्ण हो | भ्रपक्षपात 
विधि ([|ंतण६७) जो श्रग्नेज्ी विधि में दुसरा तट है, उसके विकास से सार्वजनीन 
विधि की कई त्रूटियाँ कम हो गईं श्रोर उस समय की स्थिति सुधर गई । 


विधि के अनुत्तार यह माना जाता था कि राजा न्याय का स्नोत है श्रौर समस्त 
न्यायालय राजा के न्यायालय हैं । यदि राजा के न्यायालयो से किसी व्यक्ति को न्याय 
नही मिलता था तो वह पीडित अथवा दु खी नागरिक राजा से श्रपील' कर सकता 
था कि उसको न्यायदान दिया जाय । प्रारम्भ में राजा प्रत्येक न्याय की प्रार्थंथा पर 
स्वये विचार करता था और कभी-कभी उस प्रार्थना के सम्बन्ध में श्रपनी परिषद्‌ से 
भी सलाह माँगता था। किन्तु शीघत्ष ही उसने अनुभव किया कि यदि सभी प्रार्थना- 
पत्रो पर वह स्वय॑ विचार करेगा तो उसके पास अन्य किसी कार्य के लिए समय ही 
नही वचेगा । इसलिये राजा ने इस प्रकार की सभी प्रार्यनाओों को श्रपने चासलर 
((४&०९८०॥००) के पास विचारा् भेज दिया। चासलर उस समय न्यायाधीश नही 
था जैसा कि वह झ्ाज कल है। उस समय चासलर, राजा की परिपद्‌ का वेधिक 
सदस्य था भश्रौर वह राजा के सद्विचार और सद्विवेक (0०॥४००७४०७) का रखवाला 
था। इस प्रकार दीवानी के बड़े न्यायालय (00०0०८७७) का उदय हुमा जो प्रारम्भ 
में न्यायालय न होकर विशेष रूप से राज्य का एक प्रशासनिक विभाग था जिसके 
आ्रावीन विधि श्र न्याय-व्यवस्या का समन्वय था । इस कारण, व्यथित श्ौर पीडित 
नावयरिक जिसको दीवानी झदालत से उचित न्याय नही मिलत्ञा था, चासनर प्रयवा 


प्रमुख न्‍्यायाधिकारी के पास उस समय की प्रथा के अनुसार अपनी शिकायत की 
अपील करता था । 


इस प्रकार कहा जा सकता है कि अपक्षपात विधि (कतदुण८ए) का झाधार 
प्रया नहीं था, बल्कि सदविवेक झौर सदुविचार था। “इस विधि की मान्यता थी 
कि देश की विधि जाति के सदाचार के झनुरूप झौर नीति के अनुसार होनी चाहिये ।” 
पपक्षपात विधि (छपुणा७) उपाय सुझाती थी, किन्तु सार्वजनिक विधि (0०७०७ 


हा 
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],0७) दण्ड का विधान करती थी, शोर क्योकि भपक्ष पात विधि ऐसी नई समस्यापों 
की सत्ता को स्वीकार करती थी जिनके लिये विधि सक्षम नहीं थी, इसलिये दीवानी 
के बडे न्यायालय (0४४४०७-७) में बहुत से मामले भाने लगे। इन प्रमुख न्‍्याय-अधि- 
कारियो (हाक०७॥०८७४) ने जो बार-बार पीढी-दर-पीढ़ी श्रनेको निर्णय दिये, उन सब 
निर्शायो को मिलाकर नियमो का एक समुह चने गया जिसका नाम न्याय भावना 
झथवा अपक्षपात नियम (804ण5) पड गया, जो उस समय की प्रचलित विधि के 
विरुद्ध न होकर उसका अ्रशयोग (808ध0०7) वन गया । 


किन्तु भ्रठारहवी शताब्दी के प्रारम्भ में भ्रपक्षपात विधि (20णाह) धुनि- 
दिचत हो चुकी थी श्रौर उसके सिद्धान्तो के विकास का क्रम लगभग प्रत्येक सामले 
में एक ही सा था। इसका अर्थ यह थाकि चासलर वास्तविक श्रर्थों में न्यायाधीश 
बन चुका था भौर उसका न्यायालय श्रथवा चाँसरी (%४&7००७) एक साधारण 
न्यायालय या कचहरी का झप घारण कर चुकी थी। इसका यह भी श्रर्थ था कि 
इगलेड मे दो प्रकार के स्वतन्त्र न्यायालयों का विकास हुआ जिनमें दो विभिन्‍न विधियों 
के भ्नुसार कार्य होता था । यह असाधारण स्थिति १८७३ तक चली। उस वर्ष 
प्रथम बार न्यायिक अधिनियम (उच्॒त०६४ए००७ 30७) ने यह स्थिर किया कि एक 
ही प्रकार के न्यायालय होने चाहियें, और सावंजनीन विधि (000७०7 [,&फ़) और 
भ्रपक्षपात विधि (80००5) दोनों के नियमों के श्रनुसार दोनो न्यायालयों भ्रर्थात्‌ राजा 
की बेंच (#08/8 8०0०) और दीवानी के बडे न्यायालय (0(0४४००ए४) में न्‍्याय- 
व्यवस्था होनी चाहिये । किन्तु यह्‌ समझ हेना चाहिये कि १५७३ के न्यायिक पधि- 
नियम (उंपता०४४प्रः७ ०४ ०६ 878) ने सा्वजनीन विधि ((0फ्रफ्म० 4.७&छ9) भौर 
झ्पक्षपात विधि (४4ण्पा७) को मिलाकर एक नही कर दिया, बल्कि उन दोनों में 
सामजस्य स्थापित कर दिया, जिसके लिये यह अधिनियमित किया गया कि जहाँ 
सावेजनीन विधि और अपक्षपात विधि में सघर्ष या विरोध हो, वहाँ न्याय-भावना 
भ्रथवा श्रपक्षपात विधि (20०69) की बात मानी जायगी । 

परिनियम विधि श्रयवा संविधि (8६00०५७ ],89)--परिनियम विधि में वे 
झनेकों अधिनियम थझाते हैं जिन्हें ससद पारित करती है भर आधुनिक काल में यह 
विधि (7.७७) का सव से वडा स्लोत है। १६वीं शताब्दी तक प्रायः समस्त दीवानी 
(0णशा) औझौर फौजदारी ((क्र्ाशरथ) विधि या तो सामान्य अथवा सार्वजनीन विधि 
(0०कपा०० 7.5छ७) थी, या न्याय-मावना भथवा अपक्षपात्त विधि (छकणाओ) थी। 
यहाँ तक कि जिस समय दीवानी और फोजदारी विधि ससद्‌ द्वारा पारित अधिनियमों 
में सम्रहीत कर ली गई, फिर भी उनका श्राधार सामान्य या सार्वजनीन विधि ही 
रहा। किन्तु यह जान लेना भ्रावव्यक होगा कि परिनियम विधि या सविधि 
(8६6000० ॥,७फ) के ग्रागे सामान्य विधि ((0छमशाणा 7.छ) श्रप्रभावी हो जाती 
है। यह अपक्षपात अथवा न्याय-भावना विधि (#पृण्याह) के समान नही है क्योकि 
यह सामान्य विधि का निपेघ नही करती । यह केवत्तः सामान्य विधि (0०फरण्म0फ 
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3,0४9) को कुछ लचीला बना देती है (:88०5£०9) भ्रथवा उसकी कतिपय कमियो 
को पूरा कर देती है। यदि परिनियम विधि (8६80ए७ 7.७७) शौर सामान्य विधि 
(0०णाए०7 7.0७) में विरोध हो, तो सामान्य विधि की अपेक्षा परिनियम विधि 
(800800॥७0 [,0४) को मान्यता प्रदान की जायगी । क्योकि परिनियम विधि अन्तिम' 
शाज्ञा है, चाहे सामान्य विधि (00)र0०१ 7.0७) या पिछले परिनियम या सविधियाँ 
अ्रथवा इन दोनो पर श्राधारित कुछ भी निणुंय हुए हो अथवा उनमें कुछ भी आ्राज्ञा 
निहित हो, उन सभी को नये परिनियम श्रथवा नई सविधि के द्वारा रह किया जा 
सकता है या उनमें परिवत्तेन किया जा सकता है । सत्य यह है कि परिनियम विधि 
(8६७६ए४००४ ,0७) की भझ्रावश्यकता उस समय पडी जब ऐसे पूर्व भावियों ने अनिय- 
मितता उत्पन्न कर दी जो समाज की बदलती हुई श्रावश्यकताञो की पूर्ति करने में 
ग्रसमर्थ थे औौर जो नवीन सामाजिक भआाद््ों के विरोध मे थे । 

वीवानी और फौजदारी या दण्ड न्याय विधि (जा छ्ात एफ 
7,5)--विधि के स्रोतों का वर्णन कर चछुकने के पश्चात्‌ अब हम दीवानी (छा 
प.09) झौर दण्ड न्‍्यायविधि ((70ण/ंं 4,0७) में भ्रन्तर समभाने का प्रयास करेंगे । 
दीवानी न्याय-व्यवस्था (0ज्या ?70०००१०४४), जिसको नालिश (4०४०) भी 
कहते हैं, का उद्देश्य यह है कि किसी प्राइवेट पार्टी को यदि कुछ आधिक हानि हुई 
है तो उसे कुछ न्याय एव हानि-पूति मिले, यदि ऐसा श्नुभव किया जाय श्रौर सिद्ध 
हो जाय कि किसी प्राइवेट पार्टी ने उक्त प्राइवेट पार्टी के श्राधिक भ्रधिकारों को 
ग्राधात श्रथवा हानि पहुँचाई है। इसके विपरीत दण्ड-न्याय-व्यवस्था ((;्ाय 
ए?7००९०१॥४४४) में जिसको फौजदारी मुकदमा (?7००९९०४४४) भी कहते हैं, विधि 
ऐसा नहीं मानती कि वलात्कार अथवा नियम भग (५ए४०ण४४्ठ 4०0) किसी के द्वारा 
किसी एक व्यक्षित के विरुद्ध किया गया हैं। इसके विपरीत विधि की ऐसी मान्यता 
है कि इस प्रकार के नियम भग में सार्वजनिक हितों को खतरा है भौर विधि का 
निर्माण्य ही इस उद्देश्य से होता है कि समाज की इस प्रकार के कुकृत्यों से रक्षा की 
जाय श्रौर इसीलिये प्रपराधी को दण्ड दिये जाने का विधान है । 


न्यायालय 
(ए॥8 (ए०घ७४४७) 
भ्रयं वा दीवानी न्यायालय ([॥6 ऐश 0००८७४४)--विधि ने दो अलम-प्रतग 
प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की है, जिनमें अलग-प्रलग नालिशें (एज्या 
<६०७०४४) शोर दण्ड-व्यवस्था (0सगाावों 97०००९००४४७) की जाती हैं । दीवानी 
मुकदमों के लिये सबसे नीचे काउण्टी भदालतें (000.:ए (०घत७) होती हैं. जिनमें 
२०० पौंड तक की नालिशो के मुकदमे शभाते हैँ । प्रत्येक काउण्टी को पचास से 


अधिक सकिटो (0/7०७४६७) में वाँट दिया गया है शोर प्रत्येक सकिट में एक न्यायाधीश 
नियुक्त रहता है। ला्ड चासलर उन बड़े वकीलों में से जिनको सात वर्ष का प्रमुभव 
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होता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। काउप्टी न्यायालयों के ऊपर एक 
सुप्रीम कोर्ट श्राफ जुडीकेचर (8997०7० 0070४ ०६ उष्ताव४४ए००) होता है जिसके दो 
भाग हैं, एक कोर्ट आफ अपील (00४७ ० 070०७) होता है, जिसमें मास्टर 
झ्राफ रॉल्स (88७7 ० ेणा3) तथा श्राठ लार्ड जस्टिस आफ श्रपील (].00 
0560० ० 897०७) बैठते है, त्था दूसरा भाग हाई कोर्ट झाफ जस्टिस (प्ाह्ठ 
(00४७ ०६ उ०४४००) होता है जिसमें न्यायाधीशों के स्थान पर ज्ञार्ड चीफू जस्टिस 
(,00 00र्ण 7४४०७) और लगभग तीस श्रन्य उच्च न्‍्यायाघीशगण (उंधछ/ं॥००3) 
बैठते है । 


हाई कोर्ट (प्ाष्ठा) 0077) तीन डित्रीज़नों में बेठता है। चासरी अथवा 
दीवानी फे बडे न्यायालय । उनमें शभ्रधिकतर वे मुकदमे जाते हैं जो प्रारम्भ में न्‍्याय- 
भावना भ्थवा भ्रपक्षपात सम्बन्धी न्यायालयों को जाते थे। क्रिगूस बंच श्रथवा किगूस 
डिवीज़न (0०६४ -2९0८/) । इसमें सामान्य सार्वजनीन विधि से सम्बन्धित मामके 
जाते हैं। और प्रोबेट, डाइवोसे श्रौर एडमिरेलिटी डिवोज़न ॥9'0966८, /2200/706 
७7वें. 44009 6/% 9 220४00880%) । कोर्ट आफ अपील (000०७ ० 8799००/) भ्ौर 
हाई कोर्ट (साष्टा) 00५०0) लद॒न (7.07407) में स्थित हैं किन्तु किस्स बेच डिवीज़न 
(छएड8 छथाण। 0ए80०0) का न्यायक्षेत्र फौजदारी भर दीवानी दोनों तरह के 
मामलों में होता है । भर्थात्‌ वे दीवानी की नालिशो के सम्बन्ध में देहात में एसाइजेज 
(88४2०8) की अदालतों में भी निरंय देते हैं । भ्राजकल डाइवोसे (7)707००) सम्बन्धी 
मामले भी एसाइजेज (88368) में ही सुने जाते हैं । काउण्टी न्यायालयों (00णाएज 
0०0४४») से जो भपीलें श्राती हैं वे हाई कोर्ट में सुनी जाती हैं। मौलिक क्षेत्र में हाई कोर्ट 
मे केवल वे नालिशें भाती हैं जिनमें दावे की घन-राशि काफी बडी होती है । इसके 
झतिरिकत कोर्ट श्राफ श्रपील (00७०४ ० 599०७) होता है जिसमें काउण्टी 
न्यायालयों (0०४५४ 0०४४७) भर हाई कोर्ट श्राफ जस्टिस (प्ाहा (०ण+ रण 
तच्छ॥00) दोनो से श्रपीलें आती हैं । कोर्ट झ्राफ भ्रपील' की दो या तीन डिवीजनें 
होती हैं भौर कभी-कभी तो समस्त लार्ड जस्टिसेज ([.07त 7०४४०९०४) बडे मुकदमो 
की सुनवाई के लिये साथ ही बेंठते हैँ । इस न्यायालय से भी श्रपीलो को श्रन्तक्ष कुछ 
विज्येष शर्तों के अधीन ला सभा (प००४७ ० ॥.0708) में ले जाया जा सकता है। 
लाई सभा समस्त देश का सबसे ऊंचा भ्रपीलीय न्यायालय है जिसमें दीवानी और 
फौजदारी सभी प्रकार के अभियोगो की अपीले सुनी जाती हैं। समस्त लार्ड सभा 
स्यायालय के रूप में कभी नही वैठती । १८७६ में सात श्राजीवन कुलीन जन (2७७४७ 
407 /०) बनाये गये, जिनको भ्पीलो के निर्णय करने का कार्य प्रदान किया गया; 
भर आजकल उनको लाइंस झाफ अपील इन-आडिनरी ([,0709 ्॑ 290७४) 77- 
"७:कछणा5) श्रथवा ला ला्ड (.0ए १.0708) कहा जाता है । श्रपीलेट जूरिसडिक्शन 
झधिनियम १६४७ (8999०७७ चेंप्एछवाणधाणा 800 ०६ 947) ने लॉ लाडों (.9ण्त 
].०708) की सल्या सात से वढा कर नो कर दी । झ्राजकल सभी अपीलें निम्व दस लॉ 
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लाई (,&फ ,0708) द्वारा सुनी जाती हैं. ला चासलर (7,00 फऋध्यव्ण)००) नी 
लाई भाफ पझ्पील इन-श्राडिनरी (,0705 ०६ ७90०७) 77-0707४7४) । लार्ड चासलर 
भ्रष्यक्ष होता है श्र मन्त्रिमण्डल (0७77०) का भी सदस्य होता है। नौ लॉ लाडे 
(७79 7,0705) निश्चित रूप से या तो उच्च ख्यातिप्राप्त न्‍्याय-शास्त्र-विद होते हैं, 
प्रथवा उच्च ख्यातिप्राप्त न्यायाधीश होते हैं अयवा ऊँचे वकील होते हैं जिनको 
श्राजीवन लार्ड (!॥6 7००८४) वना दिया जाता है । 

प्रिवी परिषद्‌ फी न्यायिक समिति (उ"्घलआे (०0ए्फ्रांध९७ ०तॉ थि० एफरफए 
(0०ण्पणा)--प्रिवी परिपद्‌ की न्यायिक समिति एक उच्चवशीय श्रपीलीय सदन है 
जो वास्तव में अगेज़ी न्‍्याय-व्यवस्था का जात नही हैं। पारिभाषिक रूप मे यह भ्रदालत 
या न्यायालय नहीं है जहाँ निर्णय होते हैं वल्कि ऐसा सदन है जो राजा को उन 
मामलो पर मन्त्रणा देता है जो उसके सम्मुख विचारार्थ उपस्थित किये जाते हैं, यद्यपि 
इसकी सिफारिशों सदेव स्वीकार कर ली जाती हैं । 

जब लोग पालियामेंट ([,ण०6 ९०गाध्मग०७0) ने १६४१ में स्टार चेम्वर 
(४६४० 0087॥0७") को तोड दिया तो उसने उसी आज्ञा से प्रिवी परिपद्‌ का निम्न 
न्यायालयों से भ्रायी हुई भ्रपीलों को सुनने का भ्रधिकार भी छीन लिया, किन्तु उसने 
प्रिवी परिषद्‌ (7४9 0०ण्णण)) का उन श्रपीलों को सुतने का अ्रधिकार नही छीना 
जो समुद्र पार के साम्राज्य के उपनिवेशों से श्राती थी। इसलिये श्राज भी प्रिवी 
परिपद्‌ उन भ्रपीलों के लिये सवसे वडा न्यायालय है जो समुद्र पार के न्यायालयों से 
ग्राती हैँ, किन्तु इस सम्बन्ध में वे श्रधिराज्य (70077प्वभ008) अ्रपवाद हैं जिनके 
विधान मण्डलो ने नियमो के द्वारा उस दिशा में कतिपय वन्धन लगा दिये हैं | प्रिवी 
परिपद्‌ झाजकल १८३३ के भ्रधिनियम के अनुसार न्यायिक समिति के द्वारा कार्य कर 
रही है । न्यायिक समिति के सदस्य प्रिवी परिपद्‌ (पर 0०ण्परणा]003) हैं जिनको 
ग्न्‍्य श्रधिराज्यो के न्‍न्यायाधीशगण अपने देश की न्याय-व्यवस्था के अनुसार श्रावश्यक 
मन्त्र॒णा देते हैं। न्यायिक समिति में लगभग वीस स्मृतिकार अथवा प्रमाण पुरुष 
(एप४४४७) होते हैं, किन्तु इस समिति का भ्रधिकतर काय॑ वे ही न्यायाधीश करते 
हैँ जो लार्ड समा में न्याय करते है किन्तु जब वे न्यायिक समिति में कार्य करते हे तो 
कुलीन जनों (९९०78) के रूप में नही, बल्कि प्रिवी परिपदो (एलएए (०फ्ाथो०ग8) 
के रूप में अपना कार्य करते हैँ। लॉ लाई (.95 7.008) वेत्तनिक कुलीनजन 
(8०0700 ?००४७) होते हैँ पर जिस समय इस प्रकार के कुलीन जनो की उत्पत्ति की 
गई थी, तो यह निश्चित किया गया था कि वे ला्डं सभा में शोर न्यायिक समिति में 
अधिकतर काम निपटा लिया करेंगे। 

ध्रिवी परिपद्‌ की न्‍्यायिक सम्रिति का एक विज्ञयप प्रधिकार क्षेत्र हे जिसका 


[ केवल न्यूजीलेंट (ए८ए2९४)०व0त) को द्ोड़कर अन्य सभी अषिराज्यों (00ा- 
9॥073) ने प्रिपी परिषद (779 ए०णाटा) की न्याय समिति को अपील भेजने पर रोफझ लगा 
दीहे। 
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सम्बन्ध भ्रग्नेजी न्यायालयों से है। युद्धकाल मे यह समस्त साम्राज्य के उच्चतम 
न्यायालय का स्वरूप घारण कर लेता है जिसमें समुद्री लुट के माल का वेंटवारा 
होता है | 

दण्ड न्यायालय (0सणप्ाओंं 00प८8)--इगलेड में जब किसी श्रादमी पर 
किसी अपराध का श्रभियोग लगता है, तो उसे एक या एक से अधिक जस्टिस झाफ दी 
पीस (उ०४६४०० ० ४० ??०&०७) के सम्मुख उपस्थित किया जाता है, अथवा बढ़े 
नगरो में वृत्तिभोगी न्यायालय (809०70079 १७४750780०) के सामने लाया जात्ता है । 
जस्टिस आफ दी पीस अवेतनिक न्यायाधीश होते हे किन्तु वृत्तिभोगी मजिस्ट्रेट 
नियमित रूप से वेतन या स्टाइपेड (889७४5०) प्रपने-अपने बरो (छ०एष्टॉ)9) या 
जिने (एफ्रप्छ 0800०68) से प्राप्त करते हैं जेसा कि उनके नामो से भी प्रकट है। 
वृत्तिभोगी न्यायाधीशों की नियुक्ति ग्रृहमन्त्री (889%#०87ए ० 86866 07 कं0ा0 
&#0॥78) उन उच्च वकीलो में से करता है जिन्हें अपने कार्यक्षेत्र का सात्त वर्ष का 
अनुभव हो । जस्टिस भ्राफ दी पीस की नियुक्ति काउण्टी (0000४6७) के लाई लेफटी- 
नेण्टों ([/00 ॥7०७४७१७7४७) की सिफारिश प्र लाडे चासलर (॥670 (#«॥7००]००) 
द्वारा की जाती है। मजिस्ट्रेट लोग भी वे ही मामले देखते हैं जिन्हें जस्टिस भाफ 
दी पीस (चए8७॥०७8४ ०6 ६0७ 9०8००) देखते हैं किन्तु मजिस्ट्रेटों को कुछ भ्रतिरिकत 
श्रधिकार होते हैं । 

जस्टिसेज़ आफ पीस (ठ0807008 ०६ 7०७८०) भौर मजिस्ट्रेट जब भलग-पलग 
अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो उनके सम्सुख छोटे सुक़दमे शभातते हैं जिनमें 
झधिक से सधिक बीस शिलिंग का जुर्माना या भ्रधिक से भ्रधिक चौदह दिन की सज्ञा 
हो सकती है। यदि प्रधिक सगीन किस्म का मुकदमा हो तो उसके निरणंय के लिये 
दो या दो से भधिक जस्टिस या मजिस्ट्रेट मिलकर बैठते हैं। जब दो जस्टिस 
(उ७४७००४) मिलकर निर्णय करने बैठे, उस स्यायालय को पैटी सैशन न्यायालय 
(0००५ ० 9०४४४ 8०88००) कहते हैं । ऐसे न्यायालय सक्षिप्त न्‍्याय-क्षेत्र-सम्पन्न होते 
हैं, शौर वे ५० पौंड से लेकर १०० पौंड या किसी-किसी सगीन मामले में ५०० 
पौंड तक जुर्माना कर सकते है भौर वे छ महीने तक का भर कतिपय सग्रीन मामलों 
में एक वर्ष तक की सजा का हुक्म दे सकते हूँ । यदि झपराध ऐसा है जिसमें तीन 
मास से अधिक की सजा दी जा सकती है, तो भभियुक्त को जूरी (7७) द्वारा भी 
निर्णय मिल सकता है । 

इसके ऊपर कोर्ट प्राफ क्वार्टर सेशन्स (0०४४६ ० 0ऐप०६०7/ 86988078) 
होता है जिसमें किसी सम्पूर्ण काउण्टी (0००७७५) में से दो या इससे अ्रधिक जस्टिस 
लिये जाते हूँ । बडे-बडे नगरो में इस प्रकार के न्यायालयों का सभापति वृत्तिमोगी 
मजिस्ट्रेट (2४४० »9७९28079/०) होता है जिसकी उपाधि रेकार्डर (77७ 886००१७/) 
होती है, भोर उसकी नियुक्ति गृह मन्त्री (०779० 86००४४४) द्वारा की जाती है। 
कृत्तिपय संगीन अपराधों को छोडकर सभी दोप लगाने योग्य मामले इसी न्यायालय 
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न्‍्याय-ज्यवस्था के विशिष्ट गुर 
(#'७६४ए76६४ 07 ६86 खंप्रतालतों 59806म ) 


(१) समस्त देश में एक प्रकार की न्याय-व्यवस्था नही है! पिछले पृष्ठो में 
जिस प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है, वह इगलेड तथा वेल्स (फ्राह- 
]970 थयव ज़»०७) में पाये जाते हैं । किन्तु स्काटलेड की विधि का सिद्धान्त, कार्य- 
प्रणाली और वहाँ के न्यायालयों का संगठन भिन्‍न प्रकार का है। उत्तरी झायरलेड 
की न्याय-प्रणाली बिल्कुल भिन्‍न है यद्यपि वह इगलेड की न्याय-व्यवस्था से फिर भी 
श्रधिक मिलती है | 


(२) भाजकल इगलेड श्रौर वेल्स के न्यायालयों को समन्वित कर दिया गया 
है। दो पोढ़ी पुर्व॑ समस्त देश में भ्सम्बद्ध, श्रतिछादी (0४०००ए७ए०४) भौर व्यर्थ 
के न्यायालयों की भरमार सी थी । उन दिनो मामले बहुत झ्ाते थे शौर यह निर्णय 
करज्ा कठिन था कि किस मुकदमे को किस न्यायालय के सुपुर्द किया जाय भर प्रत्येक 
प्रकार के न्यायालय की अपनी-अपनी व्यवहार विधि थी। १८७३ से १८७६ तक 
न्‍्याय-व्यव स्था के सुधार भ्रधिनियमों के फलस्वरूप अब इगलेड की न्याय-ब्यवस्था में 
पूर्ण व्यवस्था भरा गई है। लगभग सारे ही न्यायालय! एक केन्द्रीय व्यवस्था के 
झ्राधीन सगठित कर दिये गये हैं, और इस प्रकार न्‍्यायाघिकार के सम्बन्ध में जो 
अ्रव्यवस्था भौर परस्पर विरोध का बोलबाला था, वह समाप्त हो गया है । 

(३) इगलेड में प्रशासन से सम्बन्धित न्यायालय अलग नही है जिस प्रकार 
कि फ्रास अ्रथवा भ्रन्य यूरोपीय देशों में पाये जाते हैं । फ्रास एवं श्रन्य मूरोपीय देशो में 
विधि दो विभिन्‍त प्रकार की है श्रर्थात्‌ साधारण तथा प्रशासनिक और उसी प्रकार दो 
7 प्िन्न प्रकार के न्यायालय हैं--साधारण न्यायालय (0तागरस्णफ 0077४४) भौर 

शासनिक न्यायालय (40:र7877४७४७ 0०ण०४) । शासन के भ्रधिकारियों पर यदि 
॥ई प्रभियोग ऐसी दक्षा में लाया जाय जिसका सम्बन्ध प्रशासनिक कार्यवाहियों से दो 
| उनके ऊपर प्रशासनिक विधि के भ्रनुसार कार्यवाही होगी भौर उनको प्रश्मासनिक 
#यालयो में उपस्थित होना पडेगा । इसके विपरीत इगलेड की सामान्य विधि, 
र्वजनीन विधि (0099० .७७) है । वहाँ की विधि, शासन के श्रधिकारियों 
'र सामास्य नायरिको में कोई मेंद नही मानती । सभी को उन्हीं सामान्य न्यायालयों 
उपस्थित होना पडता है और सबके ऊपर वही सामान्य विधि लागू होती है यद्यपि 
व इगलेड में भी धीरे-धीरे प्रशासनिक न्याय-व्यवस्था का प्रादुर्माव हो रहा है। 

(४) भग्रेजी न्याय-व्यवस्था का सबसे वडा ग्रुर यह है कि वह॒स्वतन्त्र है, 
शीघ्र कार्य करने वाली हैं और पक्षपातहीन है। ध्गलेड के न्यायाघीज्ञों के ऊपर 
बिसी प्रकार के प्रभाव नही पडते, वे तो केवल न्याय-मावना भौर सत्य-निष्ठा से 





] जर्टसिज्ञ आफ दी पीस” (उप्धाए68 0 6 9८४८७) क न्यायालयों को अपवाद 
स्वरूप समभते हुए । 


श्षद इगलंड फी शासच-प्रणाली 


न्‍्याय-त्यवस्था के विशिष्ट गुण 
(#88/प788 07 ६6 चंफ्रताश&) 59887) 

(१) समस्त देश में एक प्रकार की न्याय-व्यवस्था नही है । पिछले पृष्ठो में 
जिस प्रकार के न्यायालयों का वर्सत किया गया है, वह इगलेड तथा वेल्स (छा8- 
[990 ४90 एए8०४) में पाये जाते हैं । किन्तु स्काटलेड की विधि का सिद्धान्त, कार्य- 
प्रणाली और वहाँ के न्यायालयों का सगठन भिन्‍न प्रकार का है। उत्तरी भायरलेड 
की न्याय-प्रणाली बिल्कुल भिन्‍न है यद्यपि वह इगलेड की न्याय-व्यवस्था से फिर भी 
झ्धिक मिलती है । 

(२) आजकल इगलेड भौर वेल्स के न्यायालयों को समन्वित कर दिया गया 
है । दो पीढी पूर्व समस्त देश में भ्रसम्बड्ठ, भ्रतिछादी (0ए७ऐ०्कछगठठ) भौर व्यर्थ 
के न्यायालयों की भरमार सी थी। उन दिनों मामले बहुत श्राते थे भर यह निर्णय 
करता कठिन था कि किस मुकदमे को किस न्यायालय के सुपुर्दे किया जाय श्रौर प्रत्येक 
प्रकार के न्यायालय की श्रपनी-भ्रपनी व्यवहार विधि थी। १८७३ से १८७६ तेक 
न्‍्याय-व्यव एवा के सुधार भधिनियमों के फलस्वरूप श्रव इगलेड की न्याय-व्यवस्था मे 
पूर्ण व्यवस्था भ्रा गई है। लगभग सारे ही न्यायालय! एक केन्द्रीय व्यवस्था के 
प्राधीन सगठित कर दिये गये हैं, श्रोर इस प्रकार न्यायाधिकार के सम्बन्ध में जो 
भ्रव्यवस्था शौर परस्पर विरोघ का बोलबाला था, वह समाप्त हो गया है । 

(३) इगलेड में प्रशासन से सम्बन्धित न्‍्यायालय अलग नही हैँ जिस प्रकार 
कि फ्रास भ्रथवा भ्न्य यूरोपीय देशो में पाये जाते हैं । फ्रास एवं अन्य यूरोपीय देशो में 
विधि दो विभिन्‍न प्रकार की है श्रर्थात्‌ साधारण तथा प्रश्नासनिक श्रौर उसी प्रकार दो 
विभिन्‍न प्रकार के न्यायालय हैं--साधारण न्यायालय (07काछ्यक 0००५) और 
प्रशासनिक न्यायालय (40/0778072#ए७ 00००:४४७) । शासन के श्रधिकारियों पर यदि 
कोई अ्रभियोग ऐसी दक्शा में लाया जाय जिसका सम्बन्ध प्रशासनिक कार्यवाहियों से ही 
तो उनके ऊपर प्रशासनिक विधि के अनुसार कार्यवाही होगी भौर उनको प्रशासनिक 
न्यायालयों में उपस्थित होना पडेगा । इसके विपरीत इंगलेड की सामान्य विधि, 
सार्वजनीन विधि (0०फऋ्राए०० ,8७) है । वहाँ की विधि, शासन के अधिकारियो 
भ्रौर सामान्य नागरिकों में कोई भेद नहीं मानती । सभी को उन्हीं सामान्य न्यायालयों 
में उपस्थित होना पडता है भौर सबके ऊपर वही सामान्य विधि लागू होती है यद्यपि 
धब इगलेड में भी घीरे-घीरे प्रशासनिक न्याय-व्यवस्था का प्रादुर्माव ही रहा है । 

(४) पग्नेजी न्‍्याय-व्यवस्था का सबसे बडा गुण यह है कि वह स्वतन्त्र है, 
छीघ् कार्य करने वाली हैं भर पक्षपातहीन है। इगलेड के न्यायाघीजों के ऊपर 
किसी प्रकार के प्रभाव नहीं पडते, वे तो केवल न्याय-भावना और सत्य-निष्ठा से 





] नस्टिसेज़ आफ दी पीसा (उ08॥0९5 ०0 6 ?८४८४) क न्यायालयों को अपवाद 
स्वरूप समभते हुए । 


श्ष्द इगलेड फी शासन-प्रणाली 


न्‍्याय-व्यवस्था के विशिष्ट गुण 
(#88॥प्ए-88 07 ६86 चंपवा छत 5980०) 

(१) समस्त देदा में एक प्रकार की न्याय-व्यवस्था नही है । पिछले पृष्ठों में 
जिस प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है, वह इगलेड तथा वेल्स (छ8- 
]900 804 ए४४)०७) में पाये जाते हैं । किन्तु स्काटलेंड की विधि का सिद्धान्त, कार्य- 
प्रणाली श्रौर वहाँ के न्यायालयों का सगठन भिन्‍न प्रकार का है। उत्तरी भायरलेड 
की न्याय-प्रशालो बिल्कुल भिन्‍न है यद्यपि वह इगलेड की न्याय-व्यवस्था से फिर भी 
अ्धिक मिलती है । 

(२) शभ्राजकल इगलेड भौर वेल्स के न्यायालयों को समन्वित कर दिया गया 
है। दो पीढी पूर्व समस्त देश में अ्सम्बद्ध, श्रतिछादी (0ए०-०9७एण्ट) और व्यर्थ 
के न्यायालयों की भरभार सी थी । उन दिनो मामले बहुत आते थे श्ौर यह निर्णय 
करता कठिन था कि किस मुकदमे को किस न्यायालय के सुपुर्दे किया जाय शोर प्रत्येक 
प्रकार के न्यायालय की भअ्पनी-भपनी व्यवहार विधि थी। १८७३ से १८०७६ तक 
न्‍्याय-व्यव पवा के सुधार प्रधिनियमों के फलस्वरूप अब इगलेड की न्याय-व्यवस्था रम् 
पूर्ण व्यवस्था श्रा गई है। लगभग सारे ही न्यायालय! एक केन्द्रीय व्यवस्था के 
प्राधीन संगठित कर दिये गये हैं, ओर इस प्रकार न्‍्यायाधिकार के सम्बन्ध में जो 
अव्यवस्था और परस्पर विरोध का बोलबाला था, वह समाप्त हो गया है । 

(३) इगलेड में प्रशासन से सम्बन्धित न्यायालय अ्रलग नहीं है जिस प्रकार 
कि फ्रास श्रथवा श्रन्य यूरोपीय देशो में पाये जाते हैं । फ्रास एवं अन्य यूरोपीय देशो में 
विधि दो विभिन्‍न प्रकार की है भ्रर्थात्‌ साधारण तथा प्रशासनिक झौर उसी प्रकार दो 
विभिन्‍न प्रकार के न्यायालय है--साधारण न्यायालय (07एक7छ७८7४ (0००४४) भौर 
प्रशासनिक न्यायालय (4तफाप्रा४४४४७ 00783) । शासन के भधिकारियों पर यदि 
कोई भ्रभियोग ऐसी दक्शा में लाया जाय जिसका सम्बन्ध प्रशासनिक कार्यवाहियों से हो 
तो उनके ऊपर प्रशासनिक विधि के श्रनुसार कार्यवाही होगी श्लौर उनको प्रशासनिक 
न्यायालयों में उपस्थित होना पड़ेगा । इसके विपरीत इगलेड की सामान्य विधि, 
सार्वजनीन विधि (0007० 7.0७) है। वहाँ की विधि, शासन के अ्रधिकारियों 
झौर सामान्य नागरिकों में कोई भेद नही मानती । सभी को उन्ही सामान्य न्यायालयों 
में उपस्थित होना पडता है भौर सबके ऊपर वही सामान्य विधि लागू होती है यद्यपि 
प्रव इगलेंड में भी घीरे-घीरे प्रशासनिक न्‍्याय-व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो रहा है । 

(४) भ्रग्रेजी न्‍्याय-व्यवस्था का सबसे बडा ग्रुखण यह है कि वह स्घतन्त्र है, 
शीघ्र कार्य करते वाली है और पक्षपातह्वीन है। इगलेड के न्यायाधीशों के ऊपर 
बिसी प्रकार के प्रभाव नही पडते, वे तो केवल न्‍्याय-भावना और सत्य-निष्ठा से 





] 'जर्टिसेज़ आफ दी पीस! (उए50068 ० 6 ९६४०७ क न्यावालयों को अपवाद 
हिल 0०० आय ह ब्कास्ले छएपए ! 


श्प्द इगलेड फी शासन-प्रणाली 


न्‍्याय-व्यवस्था के विशिष्ट गुर 
(#6७४प708 05 6 रंप्रताणश! 598067) 

(१) समस्त देझ में एक प्रकार की न्याय-व्यवस्था नही है। पिछले पृष्ठो में 
जिस प्रकार के न्यायालयों का वर्णान किया गया है, वह इगलेड तथा बेल्स (क्ाए- 
एज #ाते ए़०७) में पाये जाते हैं । किन्तु स्क्राटलेड की विधि का सिद्धान्त, कार्य- 
प्रणाली श्रौर वहाँ के न्यायालयों का सगठन भिन्‍न प्रकार का है। उत्तरी आायरलेड 


की न्याय-प्रणाली बिल्कुल भिन्‍न है यद्यपि वह इगलेड की न्याय-व्यवस्था से फिर भी 
श्रधिक मिलती है । 


(२) भाजकल इगलेंड शोर वेल्स के न्यायालयों को समन्वित कर दिया गया 
है। दो पीढी पूर्व समस्त देश में भ्रसम्बद्ध, श्रतिछादी (0४७780978) और व्यर्थ 
के न्यायालयों की भरमार सी थी । उन दिनो मामले बहुत श्राते थे श्रोर यह निर्णय 
कर्ता कठिन था कि किस सुकदमे को किस न्यायालय के सुपुर्द किया जाय भौर प्रत्येक 
प्रकार के न्यायालय की झपनी-झ्रपनी व्यवहार विधि थी । १८७३ से १८७६ तक 
न्‍्याय-व्यव एथा के सुधार श्रधिनियमों के फलस्वरूप भ्रब इगलेड की न्याय-व्यवस्था मे 
पूर्ण व्यवस्था भा गई है। लगभग सारे ही न्यायालय! एक केन्द्रीय व्यवस्था के 
भाधीन सगठित कर दिये गये हैं, और इस प्रकार न्यायाधिकार के सम्बन्ध में जो 
अव्यवस्था भौर परस्पर विरोध का बोलवाला था, वह समाप्त हो गया है । 

(३) इशगलेड में प्रशासन से सम्बन्धित न्यायालय श्र॒लग नही हूँ जिस प्रकार 
कि फ्रास श्रथवा श्रन्य यूरोपीय देशो में पाये जाते हैं | फ्रास एवं अन्य गृरोपीय देशो में 
विधि दो विभिन्‍न प्रकार की है श्रर्थात्‌ साधारण तथा प्रशासनिक भौर उसी प्रकार दो 
विभिन्‍न प्रकार के न्यायालय है--साधारण न्यायालय (07त9०छ८ए 05०७) भोर 
प्रशासनिक न्यायालय (80:0080780ए० 0००7५) । शासन के भ्रधिकारियों पर यदि 
कोई श्रभियोग ऐसी दक्षा में लाया जाय जिसका सम्बन्ध प्रशासनिक कार्यवाहियों से हो 
तो उनके ऊपर प्रशासनिक विधि के भनुसार कार्यवाही होगी झोर उनको प्रश्मासनिक 
न्यायालयों में उपस्थित होना पडेगा । इसके विपरीत इंगलेड की सामान्य विधि, 
सार्वेजनीन विधि (00077०१ 7.&9) है । वहाँ की विधि, शासन के श्रधिकारियों 
श्रौर सामान्य नागरिकों में कोई भेद नहीं मानती । सभी को उन्ही सामान्य न्यायालयों 
में उपस्थित होना पडता है भौर सबके ऊपर वही सामान्य विधि लागू होती है यद्यपि 
धव इगलेड में भी धीरे-धीरे प्रशासनिक न्‍्याय-व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो रहा है। 

४) प्रग्नमेजी न्‍्याय-व्यवस्था का सबसे वडा ग्रुण यह है कि वह स्वतस्त्र है, 
शीघ्र कार्य करते वाली हैं भर पक्षपातहीन है। इ्गलेड के न्यायाधीशों के ऊपर 
किसी प्रकार के प्रभाव नहीं पडते, वे तो केवल न्‍्याय-मावना और सत्य-निष्ठा से 





! 'जर्टसिज़ आफ टी पीसा (जएरधा06$ 0 ॥6 ९८४०७) क न्यायालयों को अपवाद 
स्वरूप सममते हुए । 


श्प्द इगलेंड फी शासन-प्रणांली 


न्याय-व्यवस्था के विशिष्ट गुण 
(#'९७॥0०7०88 07 ६6 ररतालद्व 598०7) 

(१) समस्त देश में एक प्रकार की न्याय-व्यवस्था नहीं है । पिछले पृष्ठों मे 
जिस प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है, वह इगलेड तथा वेल्स (काइ- 
]970 200 एए»०४) में पाये जाते हैँ। किन्तु स्काटलैंड की विधि का सिद्धान्त, कार्य- 
प्रणाली झौर वहाँ के न्यायालयों का सगठन भिन्न प्रकार का है। उत्तरी आयरलेड 
की न्याय-प्रणाली बिल्कुल भिन्‍न है यद्यपि वह इगलेड की न्याय-व्यवस्था से फिर भी 
झधिक मिलती है । 

(२) भाजकल इगलेड झौर वेल्स के न्यायालयों को समन्वित कर दिया गया 
है। दो पीढ़ी पुर्वे समस्त देश में प्रसम्बद्ध, श्रतिछादी (0र०-०ए७ग) और ब्यर्थ 
के न्यायालयों की भरमार सी थी। उन दिनों मामले बहुत आते थे भर यह निशंय 
करज़ा कठिन था कि किस मुकदमे को किस न्यायालय के सुपुर्द किया जाय भौर प्रत्येक 
प्रकार के न्यायालय की अ्पनी-झ्रपनी व्यवहार विधि थी। १८७३ से १८७६ ते 
न्‍्याय-व्यव एवा के सुधार भ्रधिनियमों के फलस्वरूप झब इगलेड की सन्याय-व्यवस्था में 
पुर्ण व्यवस्था भ्रा गई है। लगभग सारे ही न्‍्यायालय! एक केन्द्रीय व्यवस्था के 
प्राधीन संगठित कर दिये गये हैं, और इस प्रकार न्‍्यायाधिकार के सम्बन्ध में जो 
भ्रव्यवस्था और परस्पर विरोध का बोलबाला था, वह समाप्त हो गया है । 

(३) इगलेड में प्रशासन से सम्बन्धित न्यायालय श्र॒लग नही है जिस प्रकार 
कि फ्रास भ्रथवा भ्रन्य यूरोपीय देशो में पाये जाते हैं । फ्रास एवं अन्य यूरोपीय देझ्षो में 
विधि दो विभिन्‍न प्रकार की है श्रर्थात्‌ साधारण तथा प्रशासनिक और उसी प्रकार दो 
विभिन्‍न प्रकार के न्यायालय हैं--साधारण न्यायालय (07ठ07थए (00०७४) औौर 
प्रशासनिक न्यायालय (40फ्रागा87६४०७ 00ए०७७) । शासन के श्रधिकारियों पर यदि 
कोई श्रभियोग ऐसी दशा में लाया जाय जिसका सम्बन्ध प्रशासनिक कार्यवाहियों से हो 
तो उनके ऊपर प्रशासनिक विधि के अनुसार कार्यवाही होगी और उनको प्रशासनिक 
न्यायालयों में उपस्थित होता पड़ेगा । इसके विपरीत इगलेड की सामान्य विधि, 
सार्वजनीन विधि (0०छण्ाणा ,0७) है । वहाँ की विधि, शासन के अ्रधिकारियो 
झ्ौर सामान्य नागरिकों में कोई भेद नही मानती । सभी को उन्हीं सामान्य न्यायालयों 
में उपस्थित होता पडता है और सबके ऊपर वही सामान्य विधि लागू होती है यथपि 
भव इगलेड में भी घीरे-घीरे प्रशासनिक न्याय-व्यवस्था का प्रादुर्भाव हो रहा है । 

(४) भग्रेजी न्‍याय-व्यवस्था का सबसे बडा शुण यह है कि वह स्वतन्त्र है, 
घीघ्र कार्य करने वाली हैं शोर पक्षपातहीन है। इगलेड के न्यायाधीशों के ऊपर 
किसी प्रकार के प्रभाव नही पडते, वे तो केवल न्याय-भावना भौर सत्य-निष्ठा से 





] जस्ट्सिज्ञ आफ दी पीस! (उंप्रष0065 ० पा ९८४८६) क॑ न्यायालयों को अपवाद 
स्वरूप सममभते हुए । 


श्८६ इगलेड की शासन-प्रणांली 


न्‍्याय-व्यवस्था के विशिष्ट गुर 
(#६६६प7४४ 07 ६6 सवालों 8786०7) 

(१) समस्त देश में एक प्रकार की न्याय-व्यवस्था नही है । पिछले पृष्ठों मे 
जिस प्रकार के न्यायालयों का वर्णान किया गया है, वह इगलेड तथा वेल्स (कक्षा४- 
]990 ७७०१ एए०॥०७) में पाये जाते हैं । किन्तु स्काटलैड की विधि का सिद्धास्त, कार्य- 
प्रणाली और वहाँ के न्यायालयों का सगठन भिन्‍न प्रकार का है। उत्तरी श्रायरलेड 
की न्याय-प्रणाली बिल्कुल भिन्‍न है यद्यपि वह इगलेड की न्याय-व्यवस्था से फिर भी 
अधिक मिलती है । 

(२) श्राजकल इगलेड झौर वेल्स के न्यायालयों को समन्वित कर दिया गया 
है। दो पीढी पूर्व समस्त देश में श्रसम्बद्ध, श्रतिछदादी (0ए०-०४०७एष्ट) और व्यर्थ 
के न्यायालयों की भरमार सी थी । उन दिनो मामले बहुत श्राते थे भौर यह निर्णय 
करता कठिव था कि किस मुकदमे को किस न्यायालय के सुपुर्दे किया जाय भर प्रत्येक 
प्रकार के न्यायालय की अ्रपनी-अ्रपनी व्यवहार विधि थी । १८७३ से १८७६ तेंक 
न्‍्याय-व्यव एथा के सुधार भ्रधिनियमों के फलस्वरूप भव इगलेड की न्याय-व्यवस्था में 
पूर्य व्यवस्था भा गई है। लगभग सारे ही न्यायालय! एक केन्द्रीय व्यवस्था के 
ग्राधीन संगठित कर दिये गये हैं, श्रौर इस प्रकार न्यायाघिकार के सम्बन्ध में जो 
झव्यवस्था और परस्पर विरोध का बोलबाला था, वह समाप्त हो गया है । 

(३) इगलेड में प्रशासन से सम्बन्धित न्यायालय अ्रलग नहीं है जिस प्रकार 
कि फ्रास भथवा भन्य यूरोपीय देशो में पाये जाते हैं । फ्रास एवं अ्रन्य गरोपीय देशों में 
विधि दो विभिन्‍न प्रकार की है श्रर्थात्‌ साधारण तथा भ्रश्नासनिक भौर उसी प्रकार दो 
विभिन्‍न प्रकार के न्यायालय हैं--साघारण न्यायालय (0एत7्नए 0०ण/४७) झौर 
प्रशासनिक न्यायालय (400807४४ए७ 0००73) । शासन के अधिकारियों पर यदि 
कोई भ्रभियोग ऐसी दक्शा में लाया जाय जिसका सम्बन्ध प्रशासनिक कार्यवाहियों से हो 
तो उनके ऊपर प्रश्ञासनिक विधि के भ्रनुसार कार्यवाह्दी होगी ओर उनको प्रशासनिक 
न्यायालयों में उपस्थित होना पडेगा। इसके विपरीत इगलेड की सामान्य विधि, 
सार्वजनीन विधि (0०0७० 7.७फ७) है । वहाँ की विधि, शासन के भ्रधिकारियों 
भ्ौर सामास्य नागरिकों में कोई भेद नही मानती । सभी को उन्हीं सामान्य न्यायालयों 
में उपस्थित होना पडता है भौर सबके ऊपर वही सामान्य विधि लाग होती है यद्यपि 
ध्रव इगलेड में भी धीरे-धीरे प्रशासनिक न्याय-व्यवस्था का प्रादुर्माव हो रहा है। 

(४) श्रग्रेजी न्‍्याय-व्यवस्था का सबसे वडा ग्रुण यह है कि वह स्वतन्त्र है, 
घीघ्न कार्य करने वाली हैं और पक्षपातहीन है । इगलेड के न्यायाधीशों के ऊपर 
बिसी प्रकार के प्रभाव नही पडते, वे तो केवल न्याय-भावना झौर सत्य-निष्ठा से 





] 'जस्टिसिज़ आफ दी पीस! (ज>प्शञाट८5 0 6 ९९४०९) के न्यायालयों को अपवाद 
स्वरूप सममते हुए । 


श्प्द इगलेंड फी शासन-प्रणाली 


न्‍्याय-व्यवस्था के विशिष्ट गुण 
(#७8४प्रा88 07 ६96 उएवालरब 5ए808०) 

(१) समस्त देझ्ष में एक प्रकार की न्याय-व्यवस्था नहीं हैं। पिछले पृष्ठों में 
जिस प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है, वह इगलेड तथा वेल्स (क्राह- 
]970 ७70 ए/००४) में पाये जाते हैं। किन्तु स्काटलेड की विधि का सिद्धास्त, कार्य- 
प्रणाली और वहाँ के न्यायालयों का सगठन भिन्‍न प्रकार का है। उत्तरी आयरलंड 
की न्याय-प्रणाली बिल्कुल भिन्‍न है यद्यपि वह इगलेड की न्याय-व्यवस्था से फिर भी 
ग्रधिक मिलती है । 

(२) श्राजकल इगलेड और वेल्स के न्यायालयों को समस्वित कर दिया गया 
है । दो पीढी पूर्व समस्त देश में असम्बद्ध, श्रतिछादी (07०7००७ए६) और व्यर्थ 
के न्यायालयों की भरमार सी थी । उन दिनों मामले बहुत भाते थे और यह निर्णय 
करता कठिन था कि किस मुकदमे को किस न्यायालय के सुपुर्द किया जाय भर प्रत्येक 
प्रकार के न्यायालय की अपनी-झपनी व्यवहार विधि थी । १८७३ से १०७६ तक 
न्‍्याय-व्यव एथा के सुधार अधिनियमों के फलस्वरूप भ्रब इगलेंड की न्याय-व्यवस्था में 
पूर्ण व्यवस्था श्रा गई है। लगभग सारे ही न्‍्यायालयाः एक केन्द्रीय व्यवस्था के 
भ्राधीव सगठित कर दिये गये हैं, भौर इस प्रकार न्यायाधिकार के सम्बन्ध में जो 
झव्यवस्था ग्रौर परस्पर विरोध का बोलबाला था, वह समाप्त हो गया है । 

(३) इगलेड में प्रशासन से सम्बन्धित न्यायालय अलग नही हे जिस प्रकार 
कि फ्रास भ्रथवा श्रन्य यूरोपीय देझों में पाये जाते हैं | फ्रास एवं श्न्य यूरोपीय देशो में 
विधि दो विभिन्‍न प्रकार की है श्रर्थात्‌ साधारण तथा प्रशासनिक श्रौर उसी प्रकार दो 
विभिन्‍न प्रकार के न्यायालय हैं--साधारण न्यायालय (0का/ए (००7५४) शोर 
प्रशासनिक न्यायालय (4 070/0897&0ए० 00०७४) । घासन के अभ्धिकारियों पर यदि 
कोई भ्रभियोग ऐसी दछ्शा में लाया जाय जिसका सम्बन्ध प्रशासनिक कार्यवाहियों से हो 
तो उनके ऊपर प्रशासनिक विधि के प्रमुसार कार्यवाही होगी और उनको प्रशासनिक 
स्यायालयों में उपस्थित होना पड़ेगा । इसके विपरीत इगलेड की सामान्य विधि, 
सावंजनीन विधि (0०00०7 ].8४) है। वहाँ की विधि, शासन के श्रधिकारियो 
झौर सामान्य नागरिकों में कोई भेद नहीं मानती । सभी को उन्ही सामान्य न्यायालयों 
में उपस्थित होना पडता है और सबके ऊपर वही सामान्य विधि लागू होती है यद्यपि 
इव इगलेंड में भी घीरे-घीरे प्रशासनिक न्‍्याय-व्यवस्था का प्रादुर्माव हो रहा है । 

(४) श्रग्नेजी न्याय-व्यवस्था का सबसे बडा ग्रुण यह है कि वह स्वतन्त्र है, 
दीघ् कार्य करने वाली हैं भर पक्षपातहीन है। इगलेंड के न्यायाधीशों के ऊपर 
विसी प्रकार के प्रभाव नहीं पडते, वे तो केवल न्याय-भावना श्र सत्य-निष्ठा से 





] “जर्टसिज़ आफ दी पीस! (उएषघ0८४ ० 76 ९८४०८) क न्यायालयों को अपवाद 
स्वरूप समझते हुए | 


१८६ इगलेंड की शासन-प्रणाली 


न्‍्याय-व्यवस्था के विशिष्ट गुण 
(#'७६६४प7९०४ 0 ६86 उप्रताणशेों 598९०) 

(१) समस्त देश में एक प्रकार की न्याय-व्यवस्था नही है । पिछले पृष्ठो मे 
जिस प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है, वह इगलेड तथा वेल्स (छा8- 
॥970 ४70१ ए७०४) में पाये जाते हैं । किन्तु स्काटलेड की विधि का सिद्धान्त, कार्य- 
प्रणाली श्रौर वहाँ के न्यायालयों का सगठन भिन्‍त प्रकार का है। उत्तरी श्रायरलेड 


की न्याय-प्रसाली बिल्कुल भिन्‍न है यद्यपि वह इगलेड की न्याय-ब्यवस्था से फिर भी 
अधिक मिलती है | 


(२) भ्राजकल इगलेड भ्रौर वेल्स के न्यायालयों को समन्वित कर विया गया 
है । दो पीढी थुर्व॑ समस्त देश में अ्रसम्बद्ध, अतिच्चादी (0#०-०7एणट्ठ) भोर च्यर्थ 
के न्यायालयों की भरमार सी थी। उन दिनो मामले बहुत श्राते थे और यह निर्णय 
करता कठिन था कि किस सुकदमे को किस न्यायालय के सुपुर्दे किया जाय और प्रत्येक 
प्रकार के न्यायालय की श्रपनी-श्रपनी व्यवहार विधि थी। १८७३ से १८७६ तके 
न्‍्याय-व्यव था के सुधार अधिनियमों के फलस्वरूप श्रव इगलेड की स्याय-ब्यवस्था में 
पूर्ण व्यवस्था भ्रा गई है। लगभग सारे ही न्यायालय! एक केन्द्रीय व्यवस्था के 
प्राधीन सयठित कर दिये गये हैं, श्रौर इस प्रकार न्‍्यायाधिकार के सम्बन्ध में जो 
अव्यवस्था और परस्पर विरोध का बोलवाला था, वह समाप्त हो गया है। 

(३) इगलेड में प्रशासन से सम्बन्धित न्‍्थायालय अ्रलग नही है जिस प्रकार 
कि फ्रास श्रथवा श्रन्य यूरोपीय देशो में पाये जाते हैं। फ्रास एवं श्रन्य यूरोपीय देशो में 
विधि दो विभिन्‍न प्रकार की है भ्र्थात्‌ साघारण तथा प्रद्मासनिक ओर उसी प्रकार दो 
विभिन्‍न प्रकार के न्यायालय हैं--साधारखण न्यायालय (07070 (000४७) श्र 
प्रशासनिक न्यायालय (4कणागाइध्र४७8०७ 00058) । शासन के श्रधिकारियों पर यदि 
कोई प्रभियोग ऐसी दक्षा में लाया जाय जिसका सम्बन्ध प्रशासनिक कार्यवाहियों से हो 
तो उनके ऊपर प्रशासनिक विधि के भनुसार कार्यवाही होगी भोर उनको प्रशासनिक 
न्यायालयों में उपस्थित होना पडेगा । इसके विपरीत इगलेड की सामान्य विधि, 
सावंजनीन विधि (0००० ].0७) है । वहाँ की विधि, शासन के श्रधिकारियों 
झौर सामान्य नागरिको में कोई भेद नही मानती । सभी को उन्हीं सामान्य न्यायालयों 
में उपस्थित होना पडता है भौर सबके ऊपर वही स्तामान्य विधि लागू होती है यद्यपि 
प्रव इगलेंड में भी धीरे-धीरे प्रशासनिक न्याय-व्यवस्था का प्रादुर्माव हो रहा है । 

(४) श्रग्नेजी न्‍्याय-व्यवस्था का सबसे बडा गुण यह है कि वह स्वतन्त्र है, 
धीघ्र कार्य करते वाली हैं भौर पक्षपातह्वीन है। घ्गलेड के न्यायाघीशों के ऊपर 
दिसी प्रकार के प्रभाव नही पढते, वे तो केवल न्याय-मावना भौर सत्य-निष्ठा से 





 “जर्सिज्ञ आफ दी पीस! (30५0०८5 0 06 ९८४०७) क न्यायालयों को अपवाद 
स्वरूप सममते हुए । 


श्षद इगलेड फी शासत्त-प्रणांली 


न्याय-व्यवस्था के विशिष्ट गुण 
(पए6४४प्रा/०8 0६ ४06 उच्दाणानं 59806॥) 

(१) समस्त देदा में एक प्रकार की न्याय-व्यवस्था नहीं है। पिछले पृष्ठी में 
जिस प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है, वह इगलेड तथा वेल्स (छन्‍8- 
]970 ७7 ए४०१०७) में पाये जाते हैं । किन्तु स्काटलैंड की विधि का सिद्धाल्त, कार्य- 
प्रणाली और वहाँ के न्यायालयों का सगठन भिन्‍न प्रकार का है। उत्तरी श्रायरलेड 
की न्याय-प्रणाली बिल्कुल भिन्‍न है यद्यपि वह इगलेड की न्‍्याय-व्यवस्था से फिर भी 
ग्रधिक मिलती है । 

(२) भाजकल इगलेड और वेल्स के न्यायालयों को समन्वित कर दिया गया 
है। दो पीढी पूर्व समस्त देश में अ्रसम्बद्ध, भ्तिछादी (07०7७७०७ग8) भौर व्यर्थ 
के न्यायालयों की भरमार सी थी । उन दिनो मामले बहुत श्राते थे भौर यहू निर्णाय 
करना कठिन था कि किस मुकदमे को किस न्यायालय के सुपुर्द किया जाय श्रौर भत्पेक 
प्रकार के न्यायालय की शझ्रपनी-अपनी व्यवहार विधि थी । १८७३ से १८७६ तक 
न्‍्याय-व्यवमथा के सुधार भ्रधिनियमों के फलस्वरूप अब इगलेड की न्याय-ब्यवस्था में 
पूर्ण व्यवस्था भ्रा गई है। लगभग सारे ही न्यायालय! एक केन्द्रीय व्यवस्था के 
प्राधीन संगठित कर दिये गये हैं, भौर इस प्रकार न्‍्यायाधिकार के सम्बन्ध में जो 
अव्यवस्था भौर परस्पर विरोध का बोलबाला था, वह समाप्त हो गया है । 

(३) इगलेड में प्रशासन से सम्बन्धित न्यायालय ब्रलग नही है जिस प्रकार 
कि फ्रास अथवा भ्रन्‍्य यूरोपीय देशो में पाये जाते हैं । फ्रास एवं अन्य युरोपीय देशो में 
विधि दो विभिन्‍न प्रकार की है प्रर्थात्‌ साघारण तथा प्रशासनिक और उसी प्रकार दो 
विभिन्‍न प्रकार के न्यायालय हैं--साधारण न्यायालय (087 थए (0००४४) भौर 

। प्रशासनिक न्यायालय (8 80राणा४७४७४० 000८७) । शासन के भ्रघिकारियों पर यदि 
कोई ग्रभियोग ऐसी दक्शा में लाया जाय जिसका सम्बन्ध प्रशासनिक कार्यवाहियों से हो 
तो उनके ऊपर प्रद्मासतिक विधि के भनुसार कार्यवाही होगी भौर उनको प्रशासनिक 
न्यायालयों में उपस्थित होना पडेगा । इसके विपरीत इगलेड की सामान्य विधि, 
सार्वजनीन विधि (00790 ,0७) है । वहाँ की विधि, शासन के अ्रधिकारियों 
ओर सामान्य नाग्रिको में कोई भेद नहीं मावती । सभी को उन्ही सामान्य न्यायालयों 
में उपस्थित होता पडता है और सबके ऊपर वही पतामान्य विधि लागू होती है यद्यपि 
धव इगलेड में भी धीरे-धीरे प्रशासनिक न्‍्याय-व्यवस्था का प्रादुभवि हो रहा है। 

(४) अग्रेजी न्याय-व्यवस्था का सबसे बडा भ्रुण यह है कि वह स्वतस्त्र है, 
घीघ्म कार्य करते वाली हैं भोर पक्षपातहीन है। इगलेड के न्यायाधीशों के ऊपर 
किसी प्रकार के प्रभाव नही पडते, वे तो केवल न्‍्याय-भावना और सत्य-निष्ठा से 





] “जस्सिज्ञ आफ दी पीस (30580023 ०7 पी ए८४०९८) क न्यायालयों को अपवाद 
स्वरूप समभते हुए । 


श्ष८ इगलेड की शासन-प्रणाली 


करना चाहें तो वे न्याय के विरुद्ध भी जा सकते हैं। भौर यदि कही देश की विधि 
भ्चलित जनमत से मेल नही खाती, तो वहाँ वे अभियुक्त को दण्ड देना अ्स्वीकार कर 
सकते हैं। कठिन मामलो में विधि के अनुकूल निर्णय करना, जो किसी भी मानवीय 
एवं पक्षपात विमुक्त न्याय-प्रणाली के लिये श्रत्यस्त श्रावश्यक है, उन लोगो के भ्धि- 
कार में नही दिया गया है जो शासन के नियन्त्रण में अधिकारियों के रूप में नियुक्त 
किये जाते हैं, भपितु बिना किसी क्रम के छाटे हुए नागरिकों के हाथो में दे दिया 
जाता है जो हर मुकदमे के निर्णय के लिये सारी जनता में से यूँ ही छाँट लिये जाते 
हैं श्रोर अपना कत्तंज्य समाप्त करने के बाद जो तुरन्त उसी भ्रज्ञात शभ्रवस्था में पहुँच 
जाते हैं जहाँ से वे धाये थे । कई भ्रवसरो पर जहाँ किसी नागरिक की स्वतन्त्रता की 
रक्षा का प्रश्त था इन अ्रमिनिणयिक बृन्द (उप४८०४) ने देश की प्रचलित किन्तु 
सकुचित (]॥067») विधि पर कठोर प्रहार भी कर दिया है। 

(८) पभिनिर्णायकोीं (त007७६) की स्वतन्त्रता पहिले ही मान ली गई थी 
यद्यपि न्यायाघीशो की स्वतन्त्रता उसके पश्चात्‌ मानी गई। न्यायाधीशगरा प्रपने 
पदों पर वैधिक शभराज्ञानुसार सुरक्षित हैं, इसके श्रतिरिक्त जिस प्रकार उनकी नियुक्ति 
होती है, उससे भी उनकी स्वत्तन्त्रता को बल मिलता है। भ्रधिकतर श्वन्य देशो में 
न्यायाघीश प्रपने न्‍्यायाधीश-जीवन को निचले दर्ज से प्रारम्भ करते हैं भ्रौर धीरे-धीरे 
उन्नति करके ऊपर पहुँचते हैँ । स्वभावत वे शासन के मुखापेक्षी बने रहते हैं या फिर 
सम्भवत भ्राम चुनावों पर भ्राशायें लगाये रहते हैं, ओर इस प्रकार कोई कमजोर 
चरित्र वाला व्यक्ति ऐसी प्रवस्था में श्रपनी स्वतन्त्रता बेच सकता है ताकि वे ऐसे 
लोगो को प्रसन्‍न कर सके जो उसकी भविष्य की भ्ाशाश्रो को पुरी कर सकें । इसके 
विपरीत, इगलेड में न्यायाधीश शिखर से जीवन प्रारम्भ करता है न कि सोपान के 
निचले डण्डे से | प्राय न्‍्यायाघीदय अपने पद पर नियुक्त होते समय प्रौढ श्रायु के होते 
हैं भौर वे ऊँचे दर्जे के वकीलो में से चुने जाते हैं। जहाँ एक बार किसी की नियुक्ति 
हुई, फिर न तो उसे शासन से कोई कृपाकाक्षा रहती है न वह किसी श्रन्य व्यक्ति की 
झोर निहारता है। किसी काउण्टी के न्‍्यायाघीश को हाई कोर्ट (पाष्टी] 000क) के 
न्‍्यायाघीश बनने की सम्भावना नही रहती । यदि कोई न्यायाधीश पदोन्‍्नत होकर 
हाई कोर्ट से कोर्ट श्राफ भ्पील (00776 ० 897०७) या लाडें सभा में भी पहुँच 
जाय, तो भी इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पडता, यद्यपि किसी श्रश् तक सम्बन्धित 
न्यायाधीश की प्रतिष्ठा एवं भराय में वृद्धि श्रवर्य हो जाती है। इसका फल यह है कि 
न्यायाधीश ध्ामतौर पर शासन के ग्रुनाम नही होते, बल्कि उसके भ्रालोचक होते हैं 
ओऔर वे प्रपने प्रापतो साधारण नागरिक की स्वतन्त्रताशो का रक्षक मानते हैं भोर 
जहाँ कही नौकरशाही की निरकुशता देखते हैं, उसकी भत्संना करते हैं । 

(६) भन्तश इगलेंड में न्यायिक कार्यवाही शीघ्र होती है भौर मुक़दमो के 
निर्णय शीघ्र होते है। इसके दो कारण हैँ। प्रथमत., इगलेड के न्यायाधीशों को 
वैधिक परिभापाओ्रो (.68० ॥७०७7ा८शा४०४) के निर्वेचन में पर्याप्त स्वतन्त्रता मिली 


श्ष्८ इगलेड की शासन-प्रणालो 


करना चाहें तो वे न्याय के विरुद्ध भी जा सकते हैं। भौर यदि कही देश की विधि 
प्रचलित जनमत से मेल नही खाती, तो वहाँ वे भ्रभियुक्त को दण्ड देना भ्रस्वीकार कर 
सकते हैं । कठिन मामलो में विधि के अनुकूल निर्णय करता, जो किसी भी मानवीय 
एव पक्षपात विम्रुक्त न्याय-प्रणाली के लिये श्र॒त्यन्त आवश्यक है, उन लोगो के भ्रधि- 
कार में नही दिया गया है जो शासन के नियन्त्रण में झ्धिकारियों के रूप में नियुक्त 
किये जाते हैं, श्रपितु बिना किसी क्रम के छटे हुए नागरिकों के हाथों में दे दिया 
जाता है जो हर घ्ुकदमे के निशंय के लिये सारी जनता में से यूं ही छाँट लिये जाते 
हैं भोर श्रपता कत्तंव्य समाप्त करने के बाद जो तुरन्त उसी श्ज्ञात भ्वस्था में पहुँच 
जाते हैं जहाँ से वे प्राये थे । कई भवसरों पर जहाँ किसी नागरिक की स्वतन्बता की 
रक्षा का प्रश्त था इन अभिनिरणययक बृन्द (उप्तत्र०७) ने देदा की प्रचलित किन्तु 
सक्रुचित (॥79०७»!) विधि पर कठोर प्रहार भी कर दिया है । 

(८) प्रभिनिर्णायकों (7प7९8) की स्वतन्त्रता पहिले ही मान ली गई थी 
यद्यपि न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता उसके पश्चात्‌ मानी गई। न्यायाधीशगण अपने 
पदो पर बंधिक भाज्ञानुसार सुरक्षित हैँ, इसके श्रतिरिक्त जिस प्रकार उनकी नियुक्ति 
होती है, उससे भी उनकी स्वतन्त्रता को बल मिलता है। भ्रधिकतर भन्य देशो में 
न्यायाधीश श्रपने न्‍्यायाधीक्ष-जीवन को निचले दर्ज से प्रारम्भ फरते हैं भौर धीरे-धीरे 
उन्नति करके ऊपर पहुँचते हैं ! स्वभावत वे शासन के मुखापेक्षी बने रहते हैं या'फिर 
सम्भवत भाम चुनावों पर झ्ाशायें लगाये रहते हैं, ओर इस प्रकार कोई कमज़ोर 
चरित्र वाला व्यक्ति ऐसी श्रवस्था में झपनी स्वतन्त्रता बेच सकता है ताकि वे ऐसे 
लोगो को प्रसन्‍न कर सके जो उसकी भविष्य की श्राशाओ को पूरी कर सके | इसके 

वपरीत, इगलेड में न्यायाधीश शिखर से जीवन प्रारम्भ करता है न कि सोपान के 
नेचले डण्डे से । प्राय न्यायाधीश अपने पद पर नियुक्त होते समय प्रौढ भायु के होते 
/ और वे ऊँचे दर्ज के वकीलो में से चुने जाते हैं । जहाँ एक बार किसी की नियुक्ति 
हुई, फिर न तो उसे शासन से कोई #पारकाँक्षा रहती है न वह किसी श्रन्य व्यक्ति की 
प्रोर निहारता है । किसी काउप्टी के न्‍्यायाघीश को हाई कोर (साड्टा। 0००७४) के 
यायाधीश बनने की सम्भावना नहीं रहती । यदि कोई न्यायाधीश पदोन्‍नत होकर 
द्ई कोर्ट से कोर्ट प्राफ भपील (0005 ० 497०७)) या लाडे समा में भी पहुँच 
ब्राय, तो भी इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पडता, यद्यपि किसी श्रद्न तक सम्बन्धित 
यायाघीश की प्रतिष्ठा एवं भाय में वृद्धि भ्रवश्य हो जाती है। इसका फल यह है कि 
यायाधीश झामतौर पर शासन के गुनाम नहीं होते, वल्कि उसके भालोचफ होते हैं 
प्रौर वे अपने भ्रापको साधारण नागरिक की स्वतन्त्रताश्रो का रक्षक मानते हैं शोर 
्रहाँ कही नौकरशाही की निरकुशता देखते हैं, उसकी भत्संना करते. हैं । 

(६) भन्तछ्य इगलेड में न्यायिक कार्यवाही शीघ्र होती है झौर मुक़दमों के 
निर्णय शीघ्र होते है । इसके दो कारण हूँ। प्रथमत , इगलेड के न्यायाघीशों को 
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श्ष्८ इगलेड की शासन-प्रणालरी 


करना चाहें तो वे न्याय के विरुद्ध भी जा सकते हैं। भौर यदि कही देश की विधि 
प्रचलित जनमत से सेल नही खाती, तो वहाँ वे श्रभियुक्त को दण्ड देना अस्वीकार कर 
सकते हैं। कठिन मामलो में विधि के श्रनुकूल निर्णय करना, जो किसी भी मानवीय 
एवं पक्षपात विसुकत न्‍्याय-प्रणाली के लिये पझ्त्यन्त श्रावश्यक है, उत लोगो के प्रधि- 
कार में नही दिया गया है जो शासन के नियन्त्रण में ग्रधिकारियों के रूप में नियुक्त 
किये जाते हैँ, श्रपितु बिना किसी क्रम के छाटे हुए नागरिकों के हाथों में दे दिया 
जाता है जो हर शुकदमे के निर्णय के लिये सारी जनता में से यूं ही छाँट लिये जाते 
हैं भौर अपना कत्तंव्य समाप्त करने के बाद जो तुरन्त उसी भ्रज्ञात भ्रवस्था में पहुँच 
जाते हैं जहाँ से वे भाये थे । कई अवसरो पर जहाँ किसी नागरिक की स्वतन्त्रता की 
रक्षा का प्रइन था इन पभिनिर्णायक बृन्द (7एघ०४) ने देश की प्रचलित किन्तु 
सकुचित (].967७) विधि पर कठोर प्रहार भी कर दिया है। 

(८) प्रभिनिर्शायकी (उघ०४) की स्वतन्त्रताँ पहिले ही मात ली गई थी 
अद्यपि स्पायाधीजों की स्वतन्त्रता उसके पदचात्‌ मानी गई। न्यायाघीशगरा अपने 
पदों पर वैधिक भ्राशानुसार सुरक्षित हैं, इसके भ्रतिरिकत जिस प्रकार उनकी नियुक्ति 
होती है, उससे भी उनकी स्वत्तन्त्रता को बल मिलता है। भ्रधिकतर श्रन्य देशो मे 
न्यायाघीश भपने न्‍्यायाधीश-जीवन को निचले दर्ज से प्रारम्भ करते हैं भौर धीरे-धीरे 
उन्नति करके ऊपर पहुँचते हैं । स्वभावत वे ध्ासन के मुखापेक्षी बने रहते हैं था' फिर 
सम्भवव आम चुनावों पर प्राशायें लगाये रहते हैं, श्रौर इस प्रकार कोई कमज़ोर 
चरित्र वाला व्यक्ति ऐसी अवस्था में श्रपनी स्वतन्त्रता बेच सकता है ताकि वे ऐसे 
सोगो को प्रसन्‍न कर सके जो उसकी भविष्य की भाशाझो को प्रुरी कर सकें । इसके 
विपरीत, इगलेड में स्यायाधीश शिखर से जीवन प्रारम्भ करता है न कि सोपान के 
निचले डण्डे से । प्राय, न्यायाधीश अपने पद पर नियुक्त होते समय प्रौढ भाग के होते 
हैं श्रौर वे ऊँचे दर्जे के वकीलो में से चुने जाते हैं । जहाँ एक बार किसी की नियुवित्त 
हुई, फिर न तो उसे शासन से कोई कृपाकाँक्षा रहती है न वह किसी श्नन्‍्य व्यक्ति की 
ओर निहारता है। किसी कारुण्टी के न्‍्यायाघीश को हाई कोर्ट (माह! 0००४४) के 
न्यायाधीश बनने की सम्भावना नहीं रहती ( यदि कोई न्यायाधीक्ष पदोगनत होकर 
हाई कोर्ट से कोर्ट घ्राफ भ्रपील (0007 ० #फ7०थ) या लाडे सभा में भी पहुँच 
जाय, तो भी इससे कोई विशेष श्रन्तर नही पडता, यद्यपि किसी श्रश् तक सम्बन्धित 
न्यायाधीश की प्रतिष्ठा एवं झाय में वृद्धि श्रवर्य हो जाती है। इसका फल यह है कि 
स्यायाधीश श्रामतौर पर शासन के ग्रुलाम नहीं होते, बल्कि उसके ध्रालोचक होते हैं 
और वे अपने आपको साधारण नागरिक की स्वतत्रताशी का रक्षक मानते हैं और 
जहाँ कही नौकरशाही की निरकुझता देखते हैं, उसकी भर्सना करते हैं । 

(६) भन्तश् इंगलेड में न्यायिक कार्यवाही शीघ्र होती है भौर घुकदमों के 
(नर्ण॑य शीघ्र होते है । इसके दो कारण है। प्रथमत , इगलड के न्यायाधीशों को 
वैधिक परिभापाओं (.688॥ ४७०४४८७।४०४) के निर्वाचन में पर्याप्त स्वतन्त्रता मिली 


श्ष८ इगलेंड की शासन-प्रणाली 


करना चाहें तो वे न्याय के विरुद्ध भी जा सकते है। और यदि कही देश की विधि 
अचलित जनमत से मेल नही खाती, तो वहाँ वे भ्रभियुक्त को दण्ड देना अभस्वीकार कर 
सकते हैं। कठिन मामलो में विधि के श्रनुकूल निर्णय करना, जो किसी भ्री मानवीय 
एवं पक्षपात विमुक्‍त न्याय-प्रणाली के लिये भ्रत्यन्त ग्रावश्यक है, उन लोगों के भ्रधि- 
कार में नही दिया गया है जो शासन के नियन्त्रण में भ्रधिकारियों के रूप में नियुक्त 
किये जाते हैं, भपितु बिना किसो क्रम के छादे हुए नागरिको के हाथों में दे दिया 
जाता है जो हर मुकदमे के निर्णय के लिये सारी जनता में से यूं ही छाँट लिये जाते 
हैं भौर भपना कत्तंव्य समाप्त करने के बाद जो तुरन्त उसी भ्रज्ञात अवस्था में पहुँच 
जाते हैं जहाँ से वे श्राये थे । कई अवसरो १र जहाँ किसी नागरिक की स्वतत्त्रता की 
रक्षा का प्रश्त था इन अभिनिर्णायक वृन्द (307०७) ने देश की प्रचलित किन्तु 
सकुचित (गप्ञ/००४)) विधि पर कठोर प्रह्मर भी कर दिया है। 

(5) प्रभिनिर्णायकों (उध०४०४) की स्व॒तन्त्रताँ पहिले ही मान ली गई थी 
यद्यपि न्यायाघीशों की स्वतन्त्रता उसके पश्चात्‌ मानी गई। न्यायाधीशगण पअपने 
चदो पर चैघधिक भ्ाज्ञानुसार सुरक्षित हैं, इसके श्रतिरिकत जिस प्रकार उनकी नियुक्ति 
होती है, उससे भी उनकी स्वतन्त्रता को बल मिलता है। अधिकतर भनन्‍्य देशो भें 
ज्यायाघीश भपने न्‍्यायाधीश-जीवन को निचले दर्जे से प्रारम्भ करते हैं शोर धीरे-धीरे 
उन्नति करके ऊपर पहुँचते हैं । स्वभावत* वे शासन के मुखापेक्षों बने रहते हैं या फिर 
सम्मवत आ्राम चुनावों पर भाशायें लगाये रहते हैं, श्रौर इस प्रकार कोई कमजोर 
चरित्र वाला व्यक्ति ऐसी शअ्रवस्था में अपनी स्वतस्त्रता बेच सकता है ताकि वे ऐये 
लोगों को प्रसन्‍त कर सके जो उसकी भविष्य की भ्राशाश्रों को पूरी कर सके। इसके 
विपरीत, इगलेड में न्यायाधीश शिखर से जीवन प्रारम्भ करता है न कि सोपान के 
निचले डण्डे से । प्राय न्‍्याय(घीण अपने पद पर नियुक्त होते समय प्रौढ भागु के होते 
हैं और वे ऊँचे दर्जे के वकीलो में से चुने जाते हैं। जहाँ एक वार किसी की नियुक्ति 
हुई, फिर न तो उसे शासन से कोई कपाकाँक्षा रहती है न वह किसी भन्य व्यक्ति की 
ओर निहारता है। किसी काउण्टी के न्‍्यायाघीश को हाई कोर्ट (छाड्ा 0०णा४) के 
स्यायाघीश बनने की सम्मावना नही रहती । यदि कोई न्‍्यायाघीश पदोन्‍नत होकर 
हाई कोर्ट से कोर्टे श्राफ श्रपील (000४ ० 507००) या लार्ड सभा में भी पहुँच 
जाय, तो भी इससे कोई विशेष अन्तर नही पडता, यद्यपि किसी झ्श तक सम्बन्धित 
न्यायाधीश की अ्रतिष्ठा एवं झाय में वृद्धि श्रवश्य हो जाती है । इसका फल यह है कि 
न्यायाधीश भामतौर पर शासन के ग्रुजाम नही होते, वल्कि उसके भालोचक होते हैं 
और वे अपने आपको साधारण नागरिक को स्वतस्त्रताओो का रक्षक मानते हैं भौर 
जहाँ कही नतौकरशाही की निरकुशता देखते हैं, उसकी भत्सेना करते हैं । 

(६) भन्तक्ष इंगलेड में न्याथिक कार्यवाही शीघ्र होती है और म्रुक़दमों के 
मिरणंय शीघ्र होते है । इसके दो कारण है। प्रथमत , इमलेड के स्यायाधीशों को 
चैघिक परिभाषाओं [7.28० ६४णाण८्प्रो४०७) के निर्वेचन में पर्याप्त स्वतन्त्रता मिली 


श्ध्ष्द इण्लेड की शासन-प्रणालो 


करना चाहें तो वे न्याय के विरुद्ध भी जा सकते हैं। श्ौर यदि कही देश की विधि 
प्रचलित जनमत से मेल नही खाती, तो वहाँ वे भ्रभियुक्त को दण्ड देना भ्रस्वीकार कर 
सकते हैं । कठिन मामलो में विधि के झनुकूल निर्णय करना, जो किसी भी मानवीय 
एच पक्षपात विसुक्‍त न्याय-प्रणाली के लिये श्रत्यन्त श्रावश्यक है, उन लोगो के भ्रधि- 
कार में नही दिया गया है जो शासन के नियन्नरा में श्रधिकारियों के रूप में नियुक्त 
किये जाते हैं, श्रपितु बिना किसी क्रम के छाटे हुए नाग्ररिकों के हार्थों में दे दिया 
जाता है जो हर श्ुकदम के निर्णाय के लिये सारी जनता में से यूं ही छाँट लिये जाते 
हैं और अपना कत्तंव्य समाप्त करने के बाद जो तुरन्त उसी भज्ञात अवस्था में पहुँच 
जाते हैं जहाँ से वे भ्राये थे । कई भ्रवसरो पर जहाँ किसी नाग्ररिक की स्वतन्त्रता की 
रक्षा का प्रश्न था इन अमिनिणयिक वृन्द (उप्ा०8झ) ने देश की प्रचलित किन्तु 
सकुचित (7॥7#67»)) विधि पर कठोर प्रहार भी कर दिया है । 

(८) प्रभिनिणयिकों (उप्र768) की स्वतन्त्रता पहिले ही मान ली गई थी 
यद्मपि न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता उसके पदचात्‌ मानी गई। न्यायाघीशगरा भपने 
पदो पर वैधिक भाज्ञानुसार सुरक्षित हैं, इसके श्रतिरिक्त जिस प्रकार उनकी नियुक्त 
होती है, उससे भी उनकी स्वतन्त्रता को बल मिलता है। श्रधिकत्तर भ्रन्य देशो में 
न्यायाधीश पपने न्‍्यायाधीश-जीवन को निचले दर्ज से प्रारम्भ करते हैं भौर धीरे-धीरे 

उन्नति करके ऊपर पहुँचते हैं । स्वभावत वे शासन के मुखापेक्षी बने रहते हैं या फिर 
सम्मवत झाम चुनावों पर आशायें लगाये रहते हैं, और इस प्रकार कोई कमज़ोर 
चरित्र वाला व्यक्ति ऐसी अवस्था में अपनी स्वतन्त्रता बेच सकता है ताकि थे ऐसे 
लोगो को प्रसन्‍न कर सके जो उसकी भविष्य की भाशाओं को प्रूरी कर सकें | इसके 
विपरीत, इगलेड मे न्यायाधीश शिखर से जीवन प्रारम्म करता है न कि सोपान के 
निचले डण्डे से । प्राय स्यायाघीश अपने पद पर नियुक्त होते समय भौढ़ भागु के होते 
हैं भौर वे ऊँचे दर्जे के वकीलो में से चुने जाते हैं। जहाँ एक बार किसी की नियुक्ति 
हुई, फिर न तो उसे शासन से कोई #षार्काक्षा रहती है न वह किसी श्रन्य व्यक्ति की 
ओर निहारता है । किसी काउण्टी के न्यायाधीश को हाई कोर्ट (प्रा (0०ए७) के 
न्‍्यायाघीश बनने की सम्भावना नहीं रहती । यदि कोई न्यायाघीश पदोत्नत होकर 
हाई कोर्ट से कोर्ट प्राफ भ्रपील (0077 ० 57००७) या लाड्ड सभा में भी पहुँच 
जाय, वो भी इससे कोई विद्येप अन्तर नही पडता, यथ्पि किसी अ्रश तक सम्बन्धित 
न्यायाधीश की प्रतिष्ठा एवं श्राय में वृद्धि भवध्य हो जाती है। इसका फल यह है कि 
स्यायाधीश प्रामतौर पर शासन के ग्रुजाम नही होते, वल्कि उसके श्रालोचक होते हैं 
और वे अपने आपको साधारण नागरिक की स्व॒तन्त्रताओों का रक्षक मानते हैं और 
जहाँ कही नौकरशाही की निरकुशवा देखते हैं, उसकी मर्त्सना करते हैं | 

(६) भन्तक्ष इगलेड में स्यायिक कार्यवाही क्षीघ्र होती है भौर मुक़दमों के 
निर्संय शीघ्र होते हे । इसके दो कारण है। प्रथमत , इगलेड के न्यायाधीशों को 
वैधिक परिभापाओ्ों (7.०8७ 48८कप्रा९068) के निवंचन में पर्याप्त स्वतन्त्रता मिली 


श्ष्८ इगलेड को शासन-प्रणाली 


करना चाहें तो वे न्याय के विरुद्ध भी जा सकते हैं। और यदि कही देश की विधि 
प्रचलित जनमत से मेल नही खाती, तो वहाँ वे श्रभियुक्त को दण्ड देना अ्स्वीकार कर 
सकते हैं। कठिन मामलो में विधि के अनुकूल निर्णय करना, जो किसी भी मानवीय 
एवं पक्षपात्॒ विमुक्त न्‍्याय-प्रणाली के लिये पअत्यन्त श्रावश्यक है, उन लोगो के भ्रधि- 
कार में नहीं दिया गया है जो शासन के नियन्त्रण में अधिकारियों के रूप में नियुक्त 
किये जाते हैं, भ्रपितु बिना किसी क्रम के छटि हुए नागरिको के हाथो में दे दिया 
जाता है जो हर मुकदमे के निर्शंय के लिये सारी जनता में से यूँ ही छाँट लिये जाते 
हैं और अपना कर्तव्य समाप्त करने के बाद जो तुरन्त उसी भज्ञात अवस्था में पहुँच 
जाते हैं जहाँ से वे झ्ाये थे । कई अवसरो पर जहाँ किसी नागरिक की स्वतन्त्रता की 
रक्षा का प्रदन था इन अभिनिर्णायक वृन्द (7एघ०४) ने देश की प्रचलित किन्तु 
सकुचित (7॥7०7%) विधि पर कठोर प्रद्दार भी कर दिया है । 

(८) प्रभिनिर्शायको (707०७) की स्वतस्त्रताँ पहिले ही मान ली गई थी 
यद्यपि न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता उसके पश्चात्‌ मानी गई। न्यायाधीशगरण प्रपने 
पदों पर वैधिक शाज्ञानुसार सुरक्षित हैं, इसके अतिरिक्त जिस प्रकार उनकी नियुक्ति 
होती है, उससे भी उनकी स्वतन्त्रता को बल मिलता है। भ्रधिकतर भ्रन्य देशो में 
ज्यायाघीश भपने व्यायाधीश-जीवन को निचले दर्ज से प्रारम्भ फरते हैं भौर घीरे-घीरे 
उन्‍नति करके ऊपर पहुँचते हैं ! स्वभावत वे शासन के मुखापेक्षी बने रहते हैं या फिर 
सम्भवत भाम चुनावों पर भाशायें लगाये रहते हैं, और इस प्रकार कोई कमज्ञोर 
चरित्र वाला व्यक्ति ऐसी भ्रवस्था में भ्रपनी स्वतन्त्रता बेच सकता है ताकि वे ऐसे 
लोगो को प्रसन्‍न कर सके जो उसकी भविष्य की भाशाझो को पूरी कर सके । इसके 
विपरीत, हगलेड मे न्‍्थायाघीश शिखर से जीवन प्रारम्भ करता है न कि सोपान के 
निचले डण्डे से । प्राय न्यायाधीश अपने पद पर नियुक्त होते समय प्रौढ श्रायु के होते 
हैं और वे ऊँचे दर्जे के वकीलो में से घुने जाते हैं। जहाँ एक बार किसी की नियुक्ति 
हुई, फिर न तो उसे शासन से कोई $पार्काक्षा रहती है न वह किसी अन्य व्यवित की 
ओर निहारता है । किसी काउण्टी के न्‍्यायाघीश को हाई कोर्ट (प्ाड़ा 00०प:४०) के 
ज्यायाघीश बनने की सम्भावना नहीं रहती । यदि कोई न्यायाधीश पदोन्‍नत होकर 
हाई कोर्ट से कोर्ट प्राफ श्रपील (0०07४ ० 577०७) या लार्ड सभा में भी पहुँच 
जाय, तो भी इससे कोई विशेष श्रन्तर नही पडता, यद्यपि किसी भ्रश तक सम्बन्धित 
न्‍्यायाघीश की प्रतिष्ठा एवं भाय में वृद्धि भ्रवश्य हो जाती है। इसका फल यह है कि 
स्यायाधीश प्रामतौर पर श्ासत के ग्रुनाम नहीं होते, वल्कि उसके भ्ालोचक होते हैं 
शौर वे भपने प्रापको साधारण नागरिक की स्वतन्त्रताओं का रक्षक मानते हैं और 
जहाँ कही नौकरगाही की निरकुशता देखते हैं, उसकी अत्सेगा करते. हैं 

(६) अन्तश इगलड में न्यायिक कार्यवाही श्ञीघ्र होती है भौर मुक़दमों के 
(निर्णय शीघ्र होते है । इसके दो कारण हे। प्रथमत , इंगलेंड के न्यायाधीशों को 
वैधिक परिभाषाओं ([.०8७॥ ६७थण८्शाध०0) के निर्वंचत में पर्याप्त स्वतन्त्रता मिली 


श्ष्८ हगलेड की शासन-प्रणाली 


करना चाहें तो वे न्याय के विरुद्ध भी जा सकते हैं। और यदि कही देश की विधि 
प्रचलित जनमत से मेल नही खाती, तो वहाँ वे अभियुक्त को दण्ड देना अस्वीकार कर 
सकते हैं। कठिन मामलो में विधि के अनुकूल निर्णय करना, जो किसी भी मानवीय 
एवं पक्षपात विमुकत न्याय-प्रणाली के लिये श्रत्यन्त श्रावश्यक है, उन लोगो के भ्रधि- 
कार में नही दिया गया है जो शासन के नियन्त्रण में श्रधिकारियों के रूप में नियुक्त 
किये जाते हैं, श्रपितु बिना किसी क्रम के छाँटे हुए नागरिकों के हाथो में दे दिया 
जाता है जो हर भुकदमे के निशंय के लिये सारी जनता में से यूं ही छाँट लिये जाते 
हैं श्रौर श्रपना कत्तंव्य समाप्त करने के बाद जो पुरन्‍्त उसी भज्ञात प्रवस्था में पहुँच 
जाते हैं जहाँ से वे भाये थे । कई भ्रवसरों पर जहाँ किसी नागरिक की स्वतन्त्रता की 
रक्षा का प्रश्न था इन अभिनिर्णायक वृन्द (उप7०४) ने देश की प्रचलित किन्तु 
संकुचित (]0७7%)) विधि पर कठोर प्रहार भी कर दिया है। 

(८) प्रभिनिर्णायको (उप7०8) की स्वतन्त्रताँ पहिले ही मान ली गईं थी 
यद्यपि न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता उसके पद्चात्‌ मानी गई। न्यायाधीशगरा भ्रपने 
पदो पर वंधिक भाज्ञानुसार सुरक्षित हैं, इसके भ्रतिरिक्त जिस प्रकार उनकी नियुक्ति 
होती है, उससे भी उनकी स्वतन्त्रता को बल मिलता है। भ्रधिकतर श्रन्य देझ्षों में 
न्यायाधीश भ्रपने न्‍्यायाधीदा-जीवन को निचले दर्जे से प्रारम्भ करते हैं और धीरे-धीरे 

उन्नति करके ऊपर पहुँचते हैं । स्वभावत वे शासन के मुखापेक्षी बने रहते हैं या फिर 
सम्भवत झ्ाम चुनावों पर भ्राशार्यें लगाये रहते हैं, श्रौर इस प्रकार कोई कमज़ोर 
चरित्र वाला व्यक्ति ऐसी अ्रवस्था में श्रपनी स्वतन्त्रता बेच सकता है ताकि वे ऐसे 
लोगो को प्रसन्‍न कर सके जो उसकी भविष्य की भ्राशाझ्रो को पुरी कर सकें । इसके 
विपरीत, इगलेड में न्यायाधीश शिखर से जीवन प्रारम्भ करता है न कि सोपान के 
निचले डण्डे से | प्राय न्यायाधीश अझपने पद पर नियुक्त होते समय प्रौढ प्ायु के होते 
हैं शौर वे ऊंचे दर्जे के वकीलो में से छने जाते हैं। जहाँ एक वार किसी की नियुक्ति 
हुई, फिर न तो उसे शासन से कोई क्षपा्काक्षा रहती है न वह किसी भश्रन्य व्यक्ति की 
भोर निहारता है। किसी काउण्टी के न्यायाधीश को हाई कोर्ट (पाष्ठी 0००४) के 
न्यायाधीश वनने की सम्भावना नहीं रहती । यदि कोई न्यायाघीश पदोन्‍नत होकर 
हाई कोर्ट से कोर्ट प्राफ श्रपील (007% ० 577०») या लाड्ड सभा में भी पहुँच 
जाय, तो भी इससे कोई विशेष श्रन्तर नही पडता, यद्यपि किसी श्रश तक सम्बन्धित 
न्यायाधीश की प्रतिष्ठा एवं प्राय में वृद्धि श्रवव्य हो जाती है। इसका फल यह है कि 
न्यायाधीश झामतोर पर शासन के ग्रुजाम नही होते, वल्कि उसके झालोचफ होते हैं 
और वे अपने आपको साधारण नागरिक की स्वतन्त्रताओं का रक्षक मानते हैं और 
जहाँ कही नौकरशाही की निरकुशता देखते हैं, उसकी भत्सेना करते. हैं । 

(६) भन्‍्तणश इगलेड में न्यायिक कार्यवाही श्ीक्र होती है भौर मुकदमों के 
निरणंय शीघ्र होते हें। इसके दो कारण हे। प्रथमत , इगलेड के न्यायाघीशों को 
चैघिक परिभाषाञ्रों (,08४॥ ६४०ारा्शा/०४) के निवंचन में पर्याप्त स्वतन्त्रता मिली 


, विधि और न्यायालय श्ष्् 


हुई है। द्वितीयत्त , न्यायिक कार्य-प्रणाली के नियम एक विशिष्ट 'न्यायिक नियम 
समिति' (80७ 0००४0४४७७) के द्वारा तैयार किये जाते हैं जिनमें लार्ड चासलर 
(7,0०4 (॥४४०ण००) और दस अन्य वैधिक ज्ञान-युवत व्यक्ति होते हैं । वे बैधिक 
परिभापाओों अथवा न्यायिक कठिनाइयो को समभते हे अतः इस प्रकार के नियम 
बनाते हैं जिससे शीघ्र न्याय मिल सके । ऐसा उस समय सम्भव नही हो सकता जबकि 
न्यायिक कार्यें-प्रणाली के नियम विधानमण्डल द्वारा निर्मित हो, जेसा कि सयुक्तराज्य 
्रमेरिका में होता है, जहाँ विधानमण्डल में न्‍्याय-व्यवस्था की दृष्टि से भ्रविशेषज्ञ लोग 
होते हैं । “इसलिये इ गलेंड के न्यायालय वकीलो को कानूनी छल (7०%४ा०्ट्ट8णष्ट), 
दीघ॑सूत्रता (8009), श्रौर वाल की खाल खेंचने की श्राज्ञा नही देते, जैसा कि 
भ्रमेरिका के न्यायालयों में प्रायः देखा जाता है। न्यायाधीश अ्रपने न्यायालय पर 
शासन करता है, काम को जल्दी-जल्दी समाप्त करता है भर जहाँ तक कोई विद्येष 
कारण न हो, वह भपनी भाज्ञाओ के विरुद्ध अपील नहीं करने देता” 7 इसके शअ्रति- 
रिक्त छोटे न्यायालयों से जो भश्रपीलें हाई कोर्ट (पाए 0०ए४७४) को जाती हूं, उनमें 
मिस्‍्त न्‍्यायालयो के निरणुंयो को साधारण पारिभाषिक गलतियो पर उलट नही दियाए 
जाता । 


विधि का शासन 
(छिप्6 ० ॥,७ए) 


विधि के शासन से भाप क्‍या समझते हैं (एए॥७४ १0००७ 76 7०87)--शअग्रेज़ी 
सविधान की एक विशिष्ट देन है 'विधि का शासन! । यह देश की सामान्य विधि 
(00ए४०7 ॥.७७) पर आधारित है झौर सर्वसाधारण की प्पने स्वाभाविक अभ्रधि- 
कारो झौर विद्येपाधिकारों की रक्षाथे संकडो वर्ष तक किये गये सघ का फल है। 
इसके तीन श्रथ हूँ । प्रथमत', ब्रिटेन में विधि ही सर्वोच्च है। स्वेच्छाचारी भ्रधिकार 
नाम की कोई चोज इगलेड भें नही है, श्रौर देश का शासन, प्रशासन के लिये जो भी 
नियम बनावे, वह विधि के श्रनुसार होना चाहिए,--या तो ससद्‌ द्वारा पारित सविधि 
(8:४&60०४०) के भ्रनुसार होना चाहिये श्रथवा सामान्य विधि श्रथवा सावंजनीन विधि 
(0०7ण7०४ ॥,0७) के उन प्राचीन सिद्धान्तो के श्रनुसार होता चाहिये जिनको सैकडोः 
वर्षों से देश में मान्यता प्राप्त है । द्वितीयत , हर एक व्यक्ति विधि के श्राधीन है श्रौर 
कोई यह कह कर श्पने आप को नही वचा सकता कि मेने ऐसा काम किसी अश्रन्य 
व्यक्ति की भ्राज्ञा से किया । हर एक व्यक्ति का कत्तंव्य विधि का पालन करना है । 
तृतीयत , विधि के शासन की इच्छा है कि शासन ससद्‌ का दास होगा, और ससद्‌ 
के माध्यम द्वारा शासन सर्वेसाधारण का दास होगा । दूसरे छाव्दो में इसी को इस 
प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि किसी हद तक सस॒द्‌ को प्रभुता इसीलिये मान्य 
है वषोकि विधि का छ्षासन (छेए)७ ०0 ].99) मान्य है । 
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श्ष्८ इगलेड की शासन-प्रणाली 


करना चाहें तो वे न्याय के विरुद्ध भी जा सकते हैं। भर यदि कहीं देश की विधि 
प्रचलित जनमत से मेल नही खाती, तो वहाँ वे प्रभियुक्त को दण्ड देना भ्रस्वीकार कर 
सकते हैं । कठिन मामलो में विधि के भ्रनुकूल निर्णय करना, जो किसी भी मानवीय 
एवं पक्षपात॒ विमुकत न्याय-प्रणाली के लिये प्रत्यन्त श्रावश्यक है, उन लोगो के भ्रधि- 
कार में नही दिया गया है जो शासन के नियन्त्रण में भ्रधिकारियों के रूप में नियुक्त 
किये जाते हैँ, श्रपितु बिना किसी क्रम के छाँटे हुए नागरिकों के हाथो में दे दिया 
जाता है जो हर मुकदमे के निर्णय के लिये सारी जनता में से यूं ही छाँट लिये जाते 
हैं श्रोर भ्रपना कत्तव्य समाप्त करने के बाद जो तुरन्त उसी अज्ञात श्रवस्था में पहुँच 
जाते हैं जहाँ से वे ध्राये थे | कई भ्रवसरों पर जहाँ किसी नागरिक की स्वतन्त्रता की 
रक्षा का प्रश्न था इन अ्रभिनिर्णायक बृन्द (उणा०४७) ने देश की प्रचलित किन्तु 
सकुचित (70०72) विधि पर कठोर प्रहार भी कर दिया है। 

(5) प्रभिनिर्णायकों (777०8) की स्वतन्त्रता पहिले ही मान ली गई थी 
यद्यपि न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता उसके पश्चात्‌ मानी गई। न्यायाघधीशगणा अपने 
पदो पर वैधिक भाज्ञानुसार सुरक्षित हैं, इसके अ्रतिरिक्त जिस प्रैकार उनकी नियुक्ति 
होती है, उससे भी उनकी स्वतन्त्रता को बल मिलता है। भ्रधिकतर श्रन्य देशो में 
न्यायाधीश श्रपने न्‍्यायाधीश-जीवन को निचले दर्ज से प्रारम्भ करते हैं भौर धीरे-धीरे 
उत्नति करके ऊपर पहुँचते हैं । स्वभावत वे शासम के मुखापेक्षी बने रहते हैं या'फिर 
सम्भवत भाम चुनावों पर श्राश्षायें लगाये रहते हैं, ओर इस प्रकार कोई कमज़ोर 
चरित्र वाला व्यवित ऐसी भ्वस्था में श्रपनी स्वतन्त्रता बेच सकता है ताकि वे ऐसे 
लोगो को प्रसन्‍न कर सके जो उसकी भविष्य की भ्राशाओं को पूरी कर सके । इसके 
पिपरीत, इगलेड मे न्यायाधीश शिखर से जीवन प्रारम्भ करता है न कि सोपान के 
निचले उण्डे से । प्राय न्यायाधीश अपने पद पर नियुक्त होते समय प्रौढ श्रायु के होते 
हैं और वे ऊँचे दर्जे के वकीलो में से चुने जाते हैं। जहाँ एक बार किसी की नियुक्ति 
हुई, फिर न तो उसे शासन से कोई कपार्काक्षा रहती है न वह किसी भ्रन्य व्यक्ति की 
झोर निहारता है । किसी काउण्टी के न्‍्यायाघीश को हाई कोर्ट (प्राह्ठा/ 0००७) के 
स्यायाधीश बनने की सम्भावना नही रहती । यदि कोई न्यायाधीश्ष पदोत्नत होकर 
हाई कोर्ट से कोर्ट श्राफ भपील (007 ० 877०७) या लार्ड सभा में भी पहुँच 
जाय, तो भी इससे कोई विशेष प्रन्तर नही पडता, यद्यपि किसी अ्रश तक सम्बन्धित 
न्यायाधीश की प्रतिष्ठा एव भ्ाय में वृद्धि श्रवश्य हो जाती है। इसका फल यह है कि 
न्यायाधीश ग्रामतौर पर शासन के ग्रुजाम नही होते, बल्कि उसके भ्रालोचक होते हूँ 
ओर वे अपने झापको साधारण नागरिक की स्वतन्त्रताओ का रक्षक मानते हैं भौर 
जहाँ कही नौकरश्ाही की निरकुशता देखते हैं, उसकी भत्सेना करते हैं । 

(६) प्रन्तश इगलेंड में न्यायिक कार्यवाही शीघ्र होती है भौर म्॒क्॒द्मों के 
निणंय शीघ्र होते हे । इसके दो कारण हे। प्रथमत , इगलेड के न्यायाधीशों को 
वैधिक परिभाषाओ (.628 ४००ाएार्शा688) के निर्वंचन में पर्याप्त स्वतन्त्रता मिली 


विघि और न्यायालय श्प्ह 


हुई है । द्वितीयत , न्यायिक कार्ये-प्रणाली के नियम एक विशिष्ट 'न्यायिक नियम 
समिति' (87० 0009७७/७) के द्वारा तैयार किये जाते हैं जिनमें लार्ड चासलर 
(7,0०7 एगश्माव्शा०) और दस धन्य वैधिक ज्ञान-युक्‍त व्यक्ति होते हैं । वे बैविक 
परिभाषाओ झयवा न्यायिक कठिनाइयों को समभते हैं भ्रृतः इस प्रकार के नियम 
बनाते हैं जिससे शीघ्र न्याय मिल सके । ऐसा उस समय सम्भव नही हो सकता जबकि 
न्यायिक कार्य-प्रणाली के नियम विधानमण्डल द्वारा निमित हो, जेंसा कि सयुक्तराज्य 
अमेरिका में होता है, जहाँ विधानमण्डल में न्‍्याय-व्यवस्था की इृ्टि से ग्रविश्येपज्ञ लोग 
होते हैं । “इसलिये इगरलेंड के न्यायालय वकीलो को कानूनी छल (?#४ाग्द्विह्णष्ट), 
दीघंसूत्रता (ञा&6०४), और वाल की खाल खेंचने की आज्ञा नही देते, जैसा कि 
श्रमेरिका के न्यायालयों में प्रायः देखा जाता है। न्यायाधीश अपने न्यायालय पर 
शासन करता है, काम को जल्दी-जल्दी समाप्त करता है ओर जहाँ तक कोई विशेष 
कारण न हो, वह भपनी शभाज्ञा्रो के विरुद्ध श्रपील नही करने देता” 7 इसके पझत्ति- 
रिक्त छोटे न्‍्यायालयो से जो प्रपीलें हाई कोर्ट (छठ 0००८७) को जाती है, उनमें 
निम्त न्यायालयों के निर्णयो को साधारण पारिभाषिक गलतियो पर उलट नही दिया 
जाता । 


विधि का जासन 
(फिपो& 06 4,89छ) 


विधि फे शासन से श्राप क्या समझते हैं (एए४॥७७ १06४ 30 ॥०७०)--अग्रेजी 
सविधान की एक विशिष्ट देन है विधि का शासन! । यह देश की सामान्य विधि 
(0००7७७०० 7.9) पर आधारित है ओर सर्वंसाधारण की भपने स्वाभाविक प्रधि- 
कारो और विशेषाधिकारो की रक्षार्थ संकडो वर्ष तक किये गये संघर्ष का फल है । 
इसके तीन श्र हूं । प्रथमत , ब्रिटेन में विधि ही सर्वोच्च है। स्वेच्छाचारी भ्रधिकार 
नाम की कोई बीज इगलेड में नहीं है, भौर देश का शासन, प्रशासन के लिये जो भी 
नियम वनावे, वह विधि के अनुसार होना चाहिए,--या तो ससद्‌ द्वारा पारित सविधि 
(8॥&#7/०) के अनुसार होना चाहिये भ्रथवा सामान्य विधि भ्रथवा सावेजनीन विधि 
(0०0४77०॥ १,७9७) के उन प्राचीन सिद्धान्तों के भ्रनुसार होना चाहिये जिनको सैकडो 
वर्षों मे देश में मान्यता प्राप्त है। द्वितीयत , हर एक व्यक्ति विधि के श्राधीव है श्रौर 
कोई यह कह कर अपने धाप को नही वचा सकता कि मेने ऐसा काम किसी श्रन्य 
व्यक्ति की भ्राज्ञा से किया | हर एक व्यक्ति का कत्तंव्य विधि का पालन करना है । 
तूतीयत , विधि के शासन की इच्छा है कि शासन ससद्‌ का दास होगा, श्रौर ससदु 
के माध्यम द्वारा शासन सर्वेसाधारण का दास होगा । दूसरे शब्दों में इसी को इस 
प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि किसी हद तक समद्‌ की प्रभ्रुता इसीलिये मान्य 
है क्योकि विधि का शासन (छेण७ ० 7,0७) मान्य है । 
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२१६० इगलेंड की शासन-प्रणाली 


विधि फे शासन के सम्बन्ध में डायसो को व्याख्या ([)68ए 8 ०ऋए०शाणणा 
० 06 िप्री० ०0 ॥,09)--डा० ए० वी० डायसी (%, 4. ए. 70००9) ने विधि 
के शासन के सिद्धान्त की सूत्र रूप में व्याख्या की है । डायसी ने विधि के शासन के 
त्तीन श्र निकाले ।* प्रथमत इसका श्र्थ है कि “न तो किसी को दण्ड दिया जा 
सकता है न किसी को शारीरिक कष्ट श्रथवा श्राथिक हानि पहुँचाई जा सकती है 
जब तक कि कोई व्यक्ति स्पष्टत, विधि के विरुद्ध आचरण न करे और वह विधि 
विरुद्ध आचरण देश के सामान्य न्यायालय में सिद्ध न हो जाये। इस श्र॒थ॑ में विधि 
के शासन की भ्रन्य किसी भी ऐसे प्रकार के शासन से तुलना की गईं है जिसमें ऐसे 
उपक्तियों के हाथो में भधिकार हो जो श्रसीम स्वेच्छाचारी एवं मदपूर्णा स्वविवेकी 
अधिकारो से सज्जित हों श्रोर जिनके द्वारा स्वंसाधारण की स्वतन्त्रताश्रों में भ्भि- 
बाधा (0078#«77४) डाली जाती हो ।/ इस सिद्धान्त का यह प्र्थ भी ध्वनित 
होता है कि मनमाने ढग से किसी व्यक्ति की न तो जान ली जा सकती है, न उसकी 
सम्पत्ति भ्रथवा स्वतन्त्रता का श्रपहरण किया जा सकता है, न किसी को गिरफ्तार 
या सज़ा की जा सकती है जब तक कि उसके विरुद्ध विधि विरुद्ध श्राचरण का 
प्रभियोग किसी ऐसे न्यायालय में सिद्ध न हो जाय जिसकी स्थापना देश की विधि 
के अनुसार की गई हो। किसी भी अ्रभियोग की सुनवाई बन्द कमरे में नही हो 
सकती बल्कि खुले हुए न्यायालय में होनी चाहिये जिसमें सभी जा सकते हैं । अभियुक्त 
को अधिकार है कि वह श्रपनी रक्षा के लिए वकील कर सकता है भौर सभी गम्भीर 
फौजदारी के मामलो में श्रभिनिर्णायकगण (07००४) निर्णय देते हैं । निर्णय खुली 
कचहरी में दिया जाता है श्रोर श्रभियुक्त को छूट रहती है कि यदि वह चाहे तो 
ऊँचे न्यायालयों में श्रपील कर सकता है । इस सबके फल्तस्वरूप अधिश्ञासी स्वेच्छा- 
चारिता और निर्देयता भ्रथवा कठोरता के लिये कम से कम भ्वसर रह जाता है | 

द्वितीयत , विधि के शासन का श्र यह है. “हमारे देश में कोई भी व्यक्ति 
पिधि के ऊपर ही नही है बल्कि इस देश्ष में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बढा 
या महान्‌ हो, इस देश की सामान्य विधि को मानने के लिये बाध्य है भौर देश 
का प्रत्येक नागरिक किसी भी सामान्य न्यायालय के श्रधिकार क्षेत्र की परिधि में 
भ्रा जाता है। प्रथमत इस सिद्धान्त का भर्थे यह है कि देश का प्रत्येक नागरिक 
विधि के सम्मुख समान है चाहे उसका भ्रधिकारी पद भ्रथवा उसकी सामाजिक स्थिति 
कैसी भी हो । ट्वितीयत इसका यह भी श्र है कि इगलेड में सब के लिये एक ही 
अकार की विधि है जो सभी अग्रेज़ो के लिये मान्य है। सभी ऊंचे अथवा नीचे 
भ्रधिकारी भ्रपने प्रत्येक कृत्य के लिये विधि के सम्मुख समान रूप से उत्तरदायी हैं । 
यदि शासन के श्रधिकारी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करते है प्रथवा यदि वे श्रपनी 
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उन शक्तियों प्रथवा अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं जो विधि ने उन्हें दी है तो 
ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सामान्य न्यायालयों में साधारण तरह से साधारण बँधिक 

नियमों के भ्रनुसार दावा किया जा सकता है । विधि के सम्मुख सभो की समानता 
के कारण कार्यपालिका के द्वारा अन्याय, अत्याचार और झनुत्तरदायित्व की सम्भावना 
क्रम होती जाती है । विधि के सम्मुख सभी समान हैं, इस सिद्धान्त की श्र विस्तुत 
व्याख्या करते हुए डायसी (700०7) कहता है, “हमारी सामाजिक शौर राजनीतिक 
व्यवस्था में प्रत्येक भ्रधिकारी--प्रधान मन्त्री से लेकर कान्सटेविल (007४89०) या 
डैकस कलेक्टर (000७6 ० 0४5९७) तक प्रत्येक श्रवैध कृत्य के लिए समान 
उत्तरदायित्व वहन करता है भौर इस सम्बन्ध में सभी भ्रधिकारी श्रौर सभी नागरिक 
समान हैं ।” 

भ्रन्तश विधि के शासन का यह भी श्रर्थ है कि शअग्रेजो में “सविधान के 
सामान्य सिद्धान्त उन न्यायिक निर्णयो के फल है जो न्यायालयो के समक्ष समय- 
समय पर लाये हुए म्ुकदमो में दिये गये श्रौर जिनके द्वारा सामान्य नागरिको के श्रधि- 
कारों की मर्यादा की रक्षा हुई ।” इगलैण्ड में सविधान, नागरिको के प्रधिकारों की 
गारटी नही करता, वल्कि नागरिको की स्वतन्त्रता का श्राघार न्यायिक निणुंय है जिस 
अ्रकार कि प्रसिद्ध विल्वस विवाद (ज्रगरा7०5 088०) के निर्णय के द्वारा एक महत्त्वपूरां 
सिद्धान्त की स्थापना हुई । 

डायसी की ध्यास्या का परीक्षण (प्र 87 ए6०ए8 ७5ए०शणतरणा व8 
+<#776 ?)--प्रोफेसर डायसी विधि के शासन का प्रवल समर्थक था। उसकी मान्यता 
थी कि इगलेड में विधि के शासन के होने के कारण ही स्वतन्त्रता थी। किन्तु वास्तव 
में डायसी ने विधि के शासन के सम्बन्ध में जो व्याख्या प्रस्तुत की है वह पूर्णात्तया 
सही नही है । डायसी ने स्वय इन अ्रसगतियो को स्वीकार किया यद्यवि उसकी 
स्वीकारोक्ति का उस सर्वेत्र फैली हुई श्रान्ति पर प्राय कोई प्रभाव नहीं पडा जो 
वसके भ्रान्त विचारो के कारण पूरी तरह प्रभावी हो चुकी थी 7 

विधि के शासन के सम्बन्ध में डायसी ने जो पहिली व्याख्या की है, उस दिशा 
में स्वेच्छाचारी शक्ति (8790५ 7०४०”) श्रौर स्वविवेकी भ्रधिकार (7)8दछकणा- 
8एए श्याण्ाह) में जो मेंद हे, उसे समझता होगा। इंगलैण्ड के सबविधानिक 
शासन का श्रव भी यह मान्य एवं आरवश्यक सिद्धान्त है कि स्वेच्छाचारी शक्तियों का 
प्रयोग नही होना चाहिये। जहाँ डायसी (])०6४) ने सामान्य विधि (0:ता)शह 
७छ) का प्रयोग किया है, वहाँ उसका अ्रर्थ है इगलेड की सामान्य प्रथवा सार्वजनीन 
विधि (007रणणा ॥,8७) से श्रथवा सविधि (8६8676० ॥,98७) से । श्राज की दण्ड 
विधि (एाणाग्रशे 70छ) में प्रनेक्ो ऐसे भपराध सम्मिलित है जिनका जन्म परि- 
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नियम श्रथवा सविधि विनियमों (8स्‍887०'7 7०९४०)४#०7७)* से हुप्ना है। इस प्रकार 
शासन के विभाग अथवा भ्नुवर्ती निकाय विनियमों (१०४०७४४०१४) द्वारा नये-नये 
झपराधो का स्रजन करते है । इस प्रकार के विनियमो सम्बन्धी अ्रधिकार का प्रयोग 
प्राघुनिक राज्यो के लिये प्राय भ्रपरिहायें हो गया है। प्रदत्त श्रथवा प्रत्याथुक्त 
व्यवस्थापन (70०0०६9॥७० १,6व2960०7) की वृद्धि विधि के शासन के सिद्धान्त से 
मेल नही खाती । 

जहाँ कही प्रदत्त व्यवस्थापन (700089४0०१ ॥,०४8/8009) का व्यवहार है, 
वहाँ स्वविवेकी श्रधिकार का होना श्रावरयक है । यदि स्वविवेकी भ्रधिकार ()8078- 
#०गकाए &एाण7%9) का प्रयोग विधि के शासन (8०७ ता 7.59७) के विरुद्ध है, ऐसी 
स्थिति मे विधि के जासन के लिये किसी भी आ्राघुनिक शासन-व्यवस्था में कोई स्थान 
नही है । जब डा० डायसी (70००9) ने १८८५४ में श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक लॉ भ्राफ दी 
कॉन्सटीट्यूडन (,8छ ०६ ४6० 0०7४7£४ए७४०१) का प्रथम सस्करण निकाला, उस 
समय किसी भी राज्य के कत्तेव्य केवल मात्र शान्ति की व्यवस्था, प्रतिरक्षा भौर 
विदेश सम्बन्धो का निवंहन थे। शझ्राजकल किसी भी राज्य के कत्तव्य भ्रधिक निदिचत 
हैं और वे राष्ट्रीय जीवन पर विभिन्‍न प्रकार से प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार शासन 
के प्रत्येक क्षेत्र में स्वविवेकी झक्तियो का प्रयोग श्रपरिहायं है । कहने का सार यह है 
कि स्वविवेकी शक्तियों (7)80०#07&7ए 7??0ए०/७) का श्रर्थ स्वेच्छाचारी शक्ति 
(8707७ 70४००) नही है। स्वेच्छाचारी शक्ति का श्रथे उस शक्ति वा श्रधिकार से 
है जिस का प्रयोग ऐसे लोग करें जो न तो किसी के प्रति उत्तरदायी हो और न जिनके 
ऊपर किसी का नियत्रर हो । 

डायसी ने जिस द्वितीय श्रर्थ में विधि के शासन को लिया है, वह भी सदिग्ध 
है । प्रथमत , क्राउन प्रोसीडिग्ज श्धिनियम १६४७ ((क0छ7 7700०66707788 ० + 
१947) के प्रवत्तंन के वाद भी शासन के श्रधिकारियों के पास कतिपय विशेषाधिकार 
एव विमुक्तियाँ हैं जिनसे सावंजनिक भ्रधिकारी भ्रौर उनके प्रफसर लाभ उठा सकते हैं । 
१८९३ का पब्लिक श्रॉयॉरिटीज अधिनियम जिसको १६३६ के लिमिटेशन एक्ट की 
घारा २१ ने सशोधित किया (एफ ?प्र0 4एशा०्याप्र०8 ?700%ाणा 2060, 
893, 88 थ्जाव्यतं०त छज 506007 2] ० 6 वशाणा४7ण ० ० 989) के 
द्वारा यह प्रावश्यक कर दिया गया है कि किसी भी राज्य के श्रधिकारी द्वारा श्पने 
प्रधिकारो का प्रतिक्रमणा, उपेक्षा अभ्रयवा त्रूटि प्रदशित करने पर जो उसके विरुद्ध 
कार्यवाही की जायगी वह उस श्रपराध (8०) के छ मास के प्रन्दर प्रारम्भ हो जानी 
चाहिये । यदि ऐसा नही होगा तो वह सारी अनुशासनात्मक कायंवाही ठप हो जायगी। 
यदि इस प्रकार किसी नागरिक का सार्वजनिक अ्रधिकारी के विरुद्ध दावा खारिज हो 
जाता है तो उसे उस मुकदमे के खर्चे के रूप में भारी रकम जुर्माना स्वरूप देनी पडती 
है। अपने न्यायिक निरणयों में न्यायाधीश जो भी कहें या करें, चाहे वे भ्रपने भ्रधिकार 
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क्षेत्रः का अतिक्रमण भी कर जाय, उसके लिये वे किसी के प्रति उत्तरदायी नही हैं । 

द्वितीयत , सभी समय राज्यों के समान इगरलेड भी अन्य राज्यो के नागरिकों 
श्रौर उनकी सम्पत्ति को, उनके शासको एवं कूटनीतिक भ्रधिकारियो को न्यायालयों 
की कार्येप्रयाली, मुकदमा शादि के सम्बन्ध में कतिपय विमुक्तियाँ प्रदान करता है, 
किन्तु इसका यह श्रर्थ नही है कि उनके ऊपर देश की विधि लागू ही नही है ॥* श्रन्त- 
रॉष्ट्रीय नियमो के श्नुसार भन्तर्राष्ट्रीय श्रायोगो के सदस्यो एवं भ्रधिकारियो को इस 
प्रकार की विमुक्तियाँ प्राप्त हैं प्रोर विशेष रूप से १६९४४ के बाद इस दिशा में इन 
विमुक्तियों का पूर्ण पालन हुग्नमा है। तृतीयत , एक या दो ऐसे भी उदाहररा हैं जिनमें 
आ्रान्तरिक राजनीतिक श्रावश्यकताग्रो के कारण विशेष विमुक्तियाँ देनी पडी थी। 
३९०६ का ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट (7७४१० 7)8970७४ 8० ० 906) भाज्ञा देता है 
कि ट्रेड यूनियन (१५४१० एग्रा०7) के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के शरीर या सम्पत्ति 
को कोई हानि (7०७) पहुँच जाय तो भी ट्रेड युनियन के विरुद्ध किसी प्रकार की 
अदालती कार्यवाही नही की जा सकती । उसी प्रकार किसी श्र-समामेलित (एज्र-॥०0०७- 
9078/60) निकाय जैसे सामाजिक समाझ्रो (5००७ 0[098) भ्रथवा दानशील सस्थाओं 
[एएथण॥४०)७ 4780ए0078) के विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नही हो 
सकती, यद्यपि ऐसी सस्थाओं के व्यक्तिगत सदस्य श्रयवा श्रधिकारी झपने किसी व्यक्ति- 
गत दोष के कारण कानूनी पकड में भ्रा सकते हैं । 

यह सत्य है कि राज्य के अ्रधिकारी या कर्मचारी साधारण न्यायालयों के 
प्रधिकार क्षेत्र में भाते हैं भोर इगलेड की विधि के सम्मुख ऐसे कोई विशेष श्रपराघ 
नही होते जिनके लिये विशेष प्रकार के ध्यायालयों की भ्रावशयकता पडती हो । किन्तु, 
पिछले चालीस वर्षों में शासन के विभागों को, जो डायसी के प्रर्थों में न्यायालय नही हैं 
ऐसे अनेको सम्बन्धों में श्रन्तिम निर्णय देने वाले न्यायालय बना दिये गये हैं, जो उन 
विभागो के श्रधिकार क्षेत्र में भ्ाते हैं। उदाहरणस्वरूप ग्रहमन्त्री (०7० 80०:७- 
४००७) को अ्रधिकार है कि चह विदेशियों (/]४७०४) को स्वदेश के नागरिक का अधिकार 
प्रदान कर सकता है । उसको इस वात का भी पूर्ण प्रधिकार है कि वह किसी विदेशी 
नागरिक को देश छोडते का श्रादेश दे दे श्रौर उसके इन क्ृत्यो को किसी न्यायालय में 
बुनोती नही दी जा सकती । केवल क्राउन (97०७7) को ही वैधिक रीति से पासपोर्ट 
(२४४४००7४) निकालने का अ्रधिकार है, फिर भी, इस प्रकार के श्रधिकार के प्रयोग के 
विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वेघिक कायवाही नही की जा सकती । 


उमी प्रकार स्वास्थ्य मन्त्री (70० #प्रा#&७ ० प्त०४9), राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
अत ++त-_+++_ै++_न्नतहततत2ैह 
पि न्यायाधीश को शासन सम्बन्धी नियणणयों में पूर्ण विमुक्ति प्राप्त नहीं दे किन्तु न्यायिक कर्तव्य 
में उन्हें पूर्ण विमुक्ति प्राप्त है । इस प्रकार यदि न्यायाधीश हठपूरवंक किसी मामले की घुनवाई न करे तो 
उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है. किन्तु यदि वह सलत निणेय भी दे डाले, तो भी उससे विरुद् कोई 
कार्यवाही नही की जा सकती --रिलएण। ६० ए/४66 ॥060 एफरए5 ०० णांव , ए9 236. 
2 एछाह्पाइणा ए, 7७०४० (2930), 7. 7 8 376 
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बीमा भायुक्‍त (ज्र्नणाण घल्शात पराहप्रक्काए० 009फ्राहछणा०-), शिक्षा बोडे 
(7४७ 80४०१ ॑ प्तप०४धरणा), व्यापार बोर्ड (7%० 80७70 ० प७१०), यातायात 
मन्त्री (7७ धणाह#७४ ० 7फ७78090% ), दी रेलवे रेट्स द्विव्युनल (१७७ एशछाफ़कज 
छै&६७७ गए7घा०) एवं भ्रन्‍्य श्रधिकारी वर्ग, जो देश के सामान्य न्यायालय नही हैं, 
न जिनको न्यायालयों के रूप में रचा गया था, भ्रन्तिम रूप से ऐसे-ऐसे प्रश्नों का निब- 
टारा कर डालते है जिनका सम्बन्ध व्यवितयों भौर नागरिकों की सम्पत्ति से होता है । 
इस प्रकार शासन की प्रशासनिक शक्ति का काफी हुंद तक बेटवारा हो जाता है, 
झौर इसलिए डायसी के विधि के शासन (छेघा७ ०६ !.8७) सम्बन्धी सिद्धान्त पर 
व्यवहारत' पर्याप्त मर्यादाएँ लग चुकी हैं । 

भ्रन्तिम रूप से डायसी ने विधि के शासन के सम्बन्ध में जो तीसरा भर्थ 
लिया है, उस भोर डायसी केवल मौलिक राजनीतिक भ्रधिकारो को ही स्वीकार करता 
है, भ्रौर उसका कथन है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक श्रधिकारों का अति- 
क़मण होता है, तो वह न्यायालयों की शरण ले सकता है और उस सम्बन्ध में सबि- 
धान उसे गारन्टी नही देगा, अ्रपितु देश की प्रचलित विधि ही उसके मौलिक अधि- 
कारो की रक्षा करते मे समर्थे होगी । किन्तु डायसी का घ्यान उन पनेको प्धिकारों 
की श्रोर नही गया जो सविधियों (8६४67/७8) से प्राप्त हुए है जैसे पेंशन, इन्द्योरेंस 
एवं मुफ्त शिक्षा इत्यादि । यहाँ तक कि सामान्य विधि (0077707 7.49) द्वारा दिये 
गये इस प्रकार के भ्रधिकारो जैसे वैयक्तिक स्वतन्त्रता का प्रधिकार, स्वरक्षा का अधि- 
कार, भ्रनधिका रपूर्णे गिरफ्तारी या आक्रमण या सज़ा के चिरुद्ध न्यायालय की शररा लेने 
का पभ्रधिकार, विचार व्यक्त करने का भ्रधिकार शझ्लादि का जन्म भी वास्तव में 
विभिन्‍न परिनियमो भ्रथवा सविधियों से ही हुआ है । बन्दी प्रत्यक्षीकरण (छ8909688 
0०फण्छ) की व्यवस्था सामान्य विधि में भी थी किन्तु १६७६ भौर १८१६ के बन्दी 
प्रत्यक्षी करण ग्रधिनियमों (प्&७७४७ 00०8 ०७४ ० 679 ४०त 86) के द्वारा 
बदी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया। किसी को गिरफ्तार करने का 
प्रधिकार कुछ तो सामान्य विधि (00:700०४ ,8७) से मिला है भौर कुछ ऐसी सविधियों 
(8४76४) से मिले है जैसे १६२४५ का क्रिमिनल जस्टिस भ्धिनियम (फशाजशे 
उंधह०७ 30० ० 2925) । अ्रपमानजनक लेख की विधि (8७ ०६ /0७]) मरुख्यत 
सामान्य विधि (0097/०5 7,७8४) फा ग्रश है किन्तु अनेको इस प्रकार की सचिधियां 
जैसे अपमानजनक लेख की विधि का सशोधन अधिनियम, १८८८५ (7फ्6 ॥/%छ ० 
उक्रथ [40७007०७॥६] 80०, 888), समाचारपत्रों (7०89) को कतिपय विद्येपा- 
घिकार प्रदान करती हैँ । १६३६ का पब्लिक झा्डर एक्ट (?एा6 फतलक ७ ० 
986), सार्वजनिक मीटिंग सम्बन्धी विधि (॥,8&छ ०६ ?ए7/० #०४७ए१॥) का महत्त्व- 
पूर्ण भाग है । 

निष्कर्ष (0070एश००)--श्रावश्यकता इस वात की है कि डाससी ने जिस 
रूप में विधि के शासन की व्याख्या की है उसमें श्राघुनिक भ्रवस्थाझो एवं श्रावश्यक्ताभों 


विधि झौर न्यायालय १९५ 


के भ्रनुरूप कतिपय सशोधन हो । विधि का शासन (पछेण७ ० ॥,७७) शभ्रव भी ब्रिटिश 
सविधान का सिद्धान्त है किन्तु “इसके साथ श्नुत्तरदायी एवं स्वेच्छाचारी प्रधिकार 
का पूर्ण निपेघ तथा प्रदत्त व्यवस्थापन (70७०९2०४०१ ॥,०889607) के ऊपर पर्याप्त 
नियन्त्रण एवं उसके सम्बन्ध में विज्ञायन, विशेष रूप से जब प्रदत्त व्यवस्थाप न के 
द्वारा दण्ड देने की व्यवस्था हो, सम्मिलित हे और होने चाहियें। साथ ही जब "कसी 

को स्वविवेकी अधिकार (])800#णाशएए 70०४) दिये जायें तो यह भी जहाँ तक 
” सम्भव हो स्पष्ट कर दिया जाय कि वे स्वविवेकी शवितयाँ किस प्रकार प्रयुक्त की 
जायेगी । साथ ही, इसके अतिरिक्त प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह सामान्य नागरिक 
हो झ्र॒थवा शासन का अ्रधिकारी, एक ही प्रकार की विधि के प्रति उत्तरदायी होना 
चाहिए | यदि किसी व्यवित विशेष को कतिपय प्राइवेट श्रधिकार देना श्रभीष्ट है तो 
ऐसे श्रधिकार केवल किसी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायालय के द्वारा ही दिये जा सकते 
हैं भौर साथ ही यह भी होना चाहिए कि मौलिक व्यक्तिगत श्रथवा प्राइवेट श्रघि- 
कारों (#'प्रातशशा०राछों एतए०॥० एट्टी83) की देश की सामान्य विधि से ही रक्षा 
होनी चाहिए ।! जहाँ तक विधि के शासन के सिद्धान्त का सम्बन्ध ससद्‌ की प्रभुता 
से है, श्रन्ततोगत्वा इस सिद्धान्त के भ्रनुसार ससद्‌ के उस राजनीतिक दल को भ्रपना 
प्ाचरण ठीक करना चाहिए जिसका ससद्‌ में बहुमत है, भौर जो व्यवस्थापन के 
ऊपर पूर्ण नियन्त्रण रखता है । 
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अ्च्याय ६ 
राजनीतिक दल 
(एगांपव्ग ?घएतं<ढ) 


दलगत शासन व्यवस्था फी श्रावश्यकता (7५७ छ&88008 (00 & 78४59 
8986००0)---लोकततन्त्रात्मक शासन की सफलता के लिये राजनीतिक दलों का होना 
अनिवार्य है। प्रजानन्‍्त्र में दो कारणों से दलो की भावइ्यकता होती है। प्रथमतत', 
राजनीतिक दल ही ऐसा माध्यम उत्पन्त करते हैँ जिसके द्वारा देश के नागरिकों को 
अपने शासक चुनने का भ्रवसर मिलता है। द्वितीयत, राजनीतिक दल हो देश के 
नागरिको को वैकल्पिक नीतियो की भ्रच्छाइयाँ प्रथवा उनमें निहित खत्तरो की सममाते 
हैं और इस प्रकार उतको राजनीतिक शिक्षा देते है ! मेक भ्राइवर (80 ७) ने 
राजनीतिक दल की निम्न परिभाषा की है, “यह एक ऐसा सगठन है जो किसी 
सिद्धात भ्रथव्रा नीति के समर्थन में सगठित किया जाता है श्लोर वह दल श्रथवा सगठतच 
सविधानिक उपायो के द्वारा उसी सिद्धास्त अथवा नीति वाली सरकार बसाना चाहता 
है ।7 इस भ्रर्थ में दल एक ऐच्छिक सगठन है जो इस प्रकार की ससदीय शासन- 
प्रणाली में जैसी कि इग्रलेंड में वर्तमान है, कार्यक्रम की व्यवस्था करता है, फिर 
निवचिको के सम्मुख उन प्रत्याशियों को उपस्थित करता है जो उस कार्यक्रम में 
विश्वास रखते दें भौर फिर उसके बाद ससद्‌ में श्रधिकतर ऐसे सदस्य मेजने का प्रयत्न 
करता है जो उस कार्यक्रम को उन नेताओं के माध्यम द्वारा जो मन्ध्रिमण्डल का निर्मार 
करेंगे, क्रियास्वित करते का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार समाज और राज्य के बीच 
राजनीतिक दल पुल या कडी का काम करता है भौर दल का प्रभाव निर्वाचकों पर, 
ससंद्‌ पर शोर केविनेद या मन्त्रिमण्डल सभी पर पडता है। 

फिर भी हृ॒गलेड में राजनीतिक दल न त्तो राज्य के उपकरण श्रथवा साधन हैं 
भोर न शासन की कोई ऐसी सस्था ही हैं जो शासन की विधि भथवा नियमों के श्रनुसार 
चलता हो जैसा कि कुछ देशो में पाया जाता है। इगलेड की विधि में राजनीतिक 
दलो का कोई भस्तित्व नही है । राजनीतिक दलो की श्रधिकृत रूप से मान्यता केवल 
उते नियमों में है जिनका सम्बन्ध लोकसभा की समितियों के निर्माण से है किल्तु 
राजनीतिक दलो के श्रभाव में श्रप्नेज़ी शासन-व्यवस्था का समस्त स्वरूप ही बदल 
जायगा और इसकी अनेको परम्परायें शोर भ्रभिसमय नष्ट हो जायेगे । सम्राट का 
शासन (प्ता8 शुघ४०ए 8 60ए००ा७०४) दल का शासन है और प्रधान मन्त्री लोक- 
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समा के बहुमत दल का नेता होता है। विरोधी दल भी सम्राद्‌ का विरोधी दल है 
भौर विरोधी दल को अग्रेज़ी संविधान की सकल क्रियान्विति में शत्यन्त झावश्यक एव 
महत्त्वपूर्ण तत्त्व माना जाता है। विरोधी दल के कत्तंव्य ये हेँ कि वह शासन की भालो- 
चना करे भौर उसकी नीति के विरुद्ध मत व्यतत करे। शासन-सत्ता घारी दल की 
भ्रालोचना भ्रौर उसके विरुद्ध मतदान इसलिये किया जाय कि शासन को उखाड़ दिया 
जाय शौर विरोधो दल स्वय उसका स्थान ग्रहण करे । इसलिये जैनिग्ज (उ०आगट्ठ8) 
ने ठीक ही कहा है कि “यदि ब्रिटिश सविधान का यथार्थ निरूपण श्रथवा परीक्षण 
किया जाय तो यही कहना पडेगा कि वह दलो से प्रारम्भ होता है औौर दलों में ही 
समाप्त हो जांता है श्रौर प्रारम्भ और समाप्ति के बीच मे भी राजनीतिक दलो का ही 
विवेचन कीजिये ।! 

द्विदल पद्धति (7० फ्र्ए0 रिक्राकए 998/070 )---सनु १८८२ में गिलवर्ट 
(ए़ 8. कराए) ने लिखा था, “यह विधि का कंसा विधान है कि इस देश में जो 
भी छोटा लडका अथवा छोटी लडकी पैदा होती है भोर जीवित रहती है, वह या तो 
छोटा उदारदलीय बालक (9«७0), श्रथवा छोटा-सा श्रनुदारदलीय बालक 
(0078९एए७४९76) होता है ।” किन्तु गिलवर्ट (0970००0) उस समय की श्रायरिश्ञ 
नेदनलिस्ट पार्टी एवं कई भ्रन्य छोटे-मोटे दलो झोर समुदायों को भूल गया। पिछले 
एक सौ वर्षो में केवल २८ वर्षों तक ऐसे शासनो का काल रहा जिनके दल का ससदु्‌ 
में बहुमत नही था श्रौर केवल २६ वर्ष तक मिली-जुली सरकारो (0०४]ध०7० 0०0ए७०,- 
एा०॥8) का शासन रहा ।£ फिर भी सारत गिलबर्ट ने ठीक ही कहा था भौर इगलेट 
में प्राकृतिक प्रवृत्ति द्विदल पद्धति की ओर हैं। १६५० के आराम चुनाव का उदाहरण 
लीजिए, उसमें १८६८ प्रत्याशी थे जिनका छुनाव-सघर्प ६२५ स्थानों के लिये हुआ, 
श्रौर सभी प्रत्याशी तीस विभिन्‍न दलों श्रथवा टिकिटो (,80०॥४) के श्राधघार पर 
चुनाव मैदान में उतरे ।१ यह मानना पड़ेगा कि प्रत्येक टिकिट का यह श्र नही था 
कि सभी टिकिट वाले दल अभ्रलग-प्रलग सयठित दल हो, किन्तु फिर भी उन दलो को 
एक साथ मानते हुए जो एक दूसरे के प्रत्याशियो को मदद कर रहे थे, श्लौर उनको 
अलग छोडते हुए जिनके सगठन मौलिक थे, उस चुनाव में ११ सगढित दल प्रथवा 
दलो के समूह थे । श्राइवर टॉमस ([ए० 77४००४७) कहता है “कि ग्यारह दलो की 
सूची क्रिकेट (0०:०७) की टीम के खेल की याद दिलाती है मानो श्रारम्भिक दो 
खिलाडियो ने खूब रन वनाये हो , उसके श्रथवा श्ोपिनिंग पेयर (07%कणड फ़थ्या) के 
वाद जो प्रथम विकिट (पए्ा८८७) गिरा उसने थोडे से रन बनाये , उसके उपरान्त 
एक खिलाडी चोट लगने के कारण खेल में उत्तरा ही नहीं, और श्रन्त के खिलाडी व्यर्थ 
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झाये और घून्य रन बना सके” ॥ १६४५० के भाम चुनाव के सम्बन्ध में दो मुख्य वाः 
सम्मुख आईं। प्रथमत , सभी स्वतन्त्र सदस्य भौर छोटे-मोटे दलों के सभी सदस्य हा 
गये । यहाँ तक कि उदारवादी दल (॥॥9७०७)४) को € स्थानों से श्रधिक स्थान नह्ं 
मिल सके यद्यपि उन्होने अपने दल के ४७४५ प्रत्याशी खडे किये थे और उन नौ सफः 
प्रत्याशियों में भी दो को श्रनुदार दल का समर्थन मिला था। साम्यवादियों (00कराए 
प्णा89) ने सौ प्रत्यात्षी खडे किये थे किन्तु कोई भी निर्वाचित नहीं हो सका | श्रमिः 
दल को ३१४ स्थान प्राप्त हुए भौर श्रनुदार दल (00788०ए७४४९४) को २६८ स्थार 
प्राप्त हुए। १६९५१ के झ्राम चुनाव में जो शत्यन्त कठिन संघर्ष वाला झ्राम चुनाः 
था, अनुदार दल (0०रएधएथ्काए०8) ने ३२२ स्थान प्राप्त किये, श्रमिक दब 
(7.,४००८०) ने २९४ स्थान जीते, श्रौर उदारवादियों एवं भश्रन्य सभी दलों ' 
केवल € स्थान प्राप्त किये। डॉ० मनरो (997 #ए्ाः०) का कथन है 5 
“स्पष्टतः पुर्वकालिक उदारवादी ([9७:७॥४) भ्रब या तो श्नुदार दल (007ह०एः 
४४88) को मत दे रहे थे भ्रथवा श्रमिक दल के प्रत्याशियों को मत दे रहे थे। भौ 
निश्चितत उदारदलीय मतो का बहुत भ्रधिक भाग कन्ज़ रवेटिव (00ग8७"ए७४ए९४) वें 
मिला होगा ।” निम्न तालिका से १६५४ के झ्राम चुनाव के फलस्वरूप लोकसभा व 
दलीय स्थिति का सिहावलोकन किया जा सकता है। कोष्ठो में सम्बन्धित दलो की व 
सदस्या सख्या दी गई है जो १९५५ के चुनाव के पूव॑ लोकसभा में थी--- 

(१६५४ मे) (१६५४ के पूर्व) 
झनुदार दल (0078#7ए७9२०४) ३४५ ३२२ स्पीकर सहित 
श्रमिक दल (4,9800००) २७७ २६४ 
उदारवादी ([9०7०४) ६ ६ 
ग्रायरिश लेबर (पा प,४४0०प०) ० १ 
सिन फीन (807 #थाा) र्‌ ० 
प्रायरिश नेशनलिस्ट (वलछया पिक्काणतशी80) ० २ 








६३० ६२५१ 
१६५०, फिर भ्रक्तूवर १९५१ श्रौर फिर मई १६५४ के भ्राम चुनाव वास्त 
में दो भारी दलीय यन्त्रो की भयानक लडाइयाँ थी, श्रौर द्विदल पद्धति श्राज +* 
भ्रग्मेजी शासन-व्यवस्या का सार है । 
इगलेड में जो लगातार द्विदल पद्धति प्रचलित है, उसका मुख्य कारण ब्निटिः 
जाति के श्राथिक जीवन की सजातीयता अथवा सवर्गता (झ्माण्टकाथाओ ण॑ शी 
छलाएंो। ए००7णाए० 730) है। १८४६ से लगातार दोनो मुख्य दलो ने दो विभिर 
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.. राजनीतिक दल श्६ह 


यर्ग-हितो का प्रतिनिधित्व किया है श्र इन दोनो वर्गों में पुत विभेद इतने उग्र कभी 
नही हुए कि ये दोनों वर्ग भी उपवर्भों में विभाजित हो जाते । ज्योंही भूमि का महत्त्व 
कम हुप्ना, देहात के लोगों को श्रन्य प्रकार की पूंजी का सहारा मिल गया, अज्योंही 
श्रमिकों को निर्वाचन श्रधिकार मिला, स्वामी श्रोर वेतनभोगी सेवक सब जमीनो के 
मालिको श्रथवा पट्टेदारों (६७४०४) के साथ मिल गये | इगलेड में किसानों का 
राजनीतिक दल (?6४४5४म४ ए?&ए7%) इस कारण नही है क्योकि वहाँ किसान नहीं 
है। वहाँ मुमिदारो का दल (88787780 ?&7/5) भी नहीं है क्योकि ज़्मीनो के मालिक 
लोग साथ ही श्रशघारी (8097०07००१०४) झौर कम्पनियों के सचालक (00॥्रएश्गाज 
077०%078) भी हे। इगलेड में कृषको का भी राजनीतिक दल नही है क्योंकि मुख्यत 
जमीन जोतने वालो («70 0७7७08) श्र कृपकों (9४:००:४) के समान हित हें, 
ओर इन दोनो वर्गों मे तो विमेद करना भी कठिन होगा । 

पुन यह भी मान लिया गया है कि इगलेड में मन्त्रिमण्डल ()शा8#7०४8) 
एक ही दल के होने चाहियें। इगलेड में मिली-जुली सरकारें पसन्द नही की जाती, 
यद्यपि श्रापात कालो में इगलेड ने सदंव मिली-झुली राष्ट्रीय सरकारों का सहारा लिया 
और उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय श्रापात काल पार किया । वास्तव में दल के नेताओं ने, 
जत्र कमी मिली-जुली राष्ट्रीय सरकार में फूट के लक्षण देखे, तो तुरन्त यह प्रयत्न 
किया कि पुन द्विदल शासन-पद्धति को श्रपना लिया जाय | डिजुरायली (78४०) ने 
इस तथ्य को सबसे पभ्धिक मान्यता दी कि उसे श्रपनी पार्टी की रक्षा सजातीय वर्ग के 
रूप में करनी चाहिये । लॉर्ड सेलिसवरी (],00 89॥98907%) ने तो यहाँ तक किया 
कि रेण्डल्फ चचिल (४४१०6 एआप्प्का) के साथ समझौता कर लिया किस्तु पन्त 
में उसने भ्रनुभव किया कि यदि वह श्रपने दल को तोडकर चर्चिल के दल में मिलेगा, 
तो उसे भ्रकेले ही जाना पडेगा । “कंम्पवेल बेनरमैन (0फाएफथा फेशागलणणथ्ा) ने 
अ्रथक परिश्रम करके बोश्रर युद्ध (80०७ ए०7) काल में उदार दल (4॥00:0] ए&709) 
के दोनो पक्षों को सम्मिलित रखा, भ्ौर वाल्फर (89]6007) ने तो श्रनोख्खी राजनीति 
श्रोर प्र्थज्ञासत्र का पाठ दिया जब कि उसने चेम्वरलेन (00६फछगेंआ) को दल में 
फूट डालने से रोक दिया था।” स्वय संविधान का विकास भी द्विदल पद्धति में हो 
हुआ है भोर सविधान भी यही चाहता है कि द्विदल पद्धति ही दनी रहे । चुनाव की 
एकल सदस्य प्रणाली का यही श्राशय है कि दो दलों से श्रधिक नही होने चाहियें । 
निर्वाचकगण भी द्विदल पद्धति के इतने श्रम्यस्त हो गये है कि चुनाव वास्तव में सीघे- 
सादे शासन श्रथवा सरकार का चुनाव करता है । सर्वसाघारण का वहुत बडा बहुमत्त 
राजनीतिक सिद्धान्तो में कोई रुचि नही रखता । वे तो केवल यह देखना चाहते हैं कि 
किस दल को बहुमत प्राप्त होता है । 

लोकसभा में समस्त व्यवस्था इस विश्वास पर आधारित है कि उसमें केवल 
दो दल ही भ्रावेगे। लोकसमा में श्रघिकतर बैठने के स्थान दो पक्तियो में बेटे हुए है 
जो आमने-सामने पश्रवस्थित हें। सामने के स्थानों पर जिनको सरकारी स्थान 
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(90एशग्ाणाई ० ए:९४४ए/ए ऐआ०ण) भी कहते हैं, मनन्‍्त्री लोग बैठते हैं प्रौर दूसरी 
दिशा में सामने की ओर विरोधी दल का नेता एव श्रन्य सदस्य बेठते हैं। लोकसभा की 
कार्य-प्रणाली ने ऐसी सुविधा प्रदान की है कि विरोधी दल महत्त्वपूर्ण कार्य करता है, 
श्रौर यह भी झाशा की जाती है कि समस्त विरोधी दल साम्मिलित होकर काम 
करेगा । “इस प्रकार यदि कोई तृतीय दल होता भी है तो वह मान्यताप्राप्त विरोधी 
दल न होकर प्राइवेट विरोधी दल की शक्ल अख्तियार कर लेता है ।” तृतीय दल या 
तो शासन का समर्थन करता है, या विरोधी दल के साथ मत देता है भथवा तटस्थ 
रहता है प्रौर वोट ही वही देता । यदि तृतीय दल सर्दव एक ही दल का समर्थन करता 
रहे भ्रौर दूसरे दल का सदेव विरोध करता रहें तो फिर उस दल का झ्नस्तित्व ही समाप्त 
समझा जाता है। यदि तृतीय दल कभी किसी दल का समर्थेव करे, और कभी किसी 
दल का, तो निर्वाचक ऐसे तृतीय दल' को झसगत भथवा सतत परिवर्तनशील समभने 
लगते हैं भौर ऐसा समझा जाता है कि उक्त दल के पास कोई निश्चित प्रोग्राम नही है 
भ्रौर न किसी नीति में उसकी प्रास्था ही है। उदार दल की अ्रवनति का मुख्य कारण 
यही रहा कि उसने १६२४ में श्रमिक दल का समर्थन किया । १६५० के पश्राम चुनाव 
में उदार दल' ने ४७४ स्थानों पर शपने प्रत्याशी खडे किये किन्तु केवल & स्थान प्राप्त 
किये भौर इस प्रकार उदार दल को समस्त निवचिक मतो में "११% मत मिले । 
उदार दल प्रव मृतप्राय है। १६५४५ के भ्राम चुनाव में उदार दल को केवल ६ स्थान 
प्राप्त हुए । इस प्रकार केवल ३१८,९४४ मत प्राप्त हुए जो समस्त निर्वाचक मतो के 


केवल २ ०५% मत हे । 


ये कतिपय कारण हूं जिनसे इगलेड में द्विदल पद्धति के विकास में सहायता 
मिली है। निस्सन्देह द्विदल पद्धति में कतिपय वास्तविक दोष हे । किन्तु इन दोषों के 
कारण द्विदल पद्धति को समाप्त नहीं किया जा सकता । जैनिरज (उथराणााए्‌8) ने 
ठीक ही कहा है कि "ब्रिटिश सविधान एक पझत्यन्त सघा हुआ उपकरण भ्रथवा साधन 
है श्रत यदि उसमें कही भी कोई परिवर्तत किया जायगा, तो उस परिवतन के फल- 
स्वरूप सारी शासन-व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा ।” ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का 
सबसे वडा ग्रुण यह है कि उसमें द्विदल शासन-पद्धति के द्वारा स्थायी एवं हृढ शासन 
की स्थापना होती है । समस्त मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक एकमतता के द्वारा सुब्य- 
वस्थित एवं उत्तरदायी मन्त्रियों की एक टीम (7७७४ ) बन जाती है जो राजनीति के 
खेल को एकचित्त श्रौर एकमत होकर अपने मान्य नेता की कप्तानी (089#छा- 
धागा) में खेलती है। वे सव मन्त्री या खिलाडी या तो साथ-साथ जीतते हैं या साथ- 
साथ हारते है भ्ौर वे सब व्यक्तिश झभौर सामुदायिक रूप में भी मन्न्रिमण्डल (08766) 
द्वारा निर्धारित की हुई नीति के लिये उत्तरदायी होते हैं । जिन शासनो के पीछे केवल 
झल्प मत का विश्वास है, वह कमजोर होते हैं क्योकि वे शासन नहीं कर सकते | 
मिलौ-जुली सरकार (00श760० 0०ए०ण्म7०३४) की स्थिति सदैव झनिश्चित रहती 
है क्योंकि उसकी स्थिति समभौते के ऊपर ग्राघारित है। मिली-जुली सरकार में 
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विभिन्‍न दल तव तक मिलकर काम करते रहते हैं जव तक किसी बाहरी दबाव के 
कारण वे एकमत रह सकें। “अ्रन्त में,” जंनिग्ज (ए_&77788) कहता है कि “ऐसी 
दुनिया में जहाँ सुदह झौर तीत्र शासन की श्रावश्यकता है, केवल द्विदल पद्धति ही 
सफलता के साथ चल सकती है ।” 


विभिन्‍न राजनीतिक दल 


(7॥6 ?४०7४६४) 


दलों का भ्रम्युवय (0प87 ० ?९87४०४) --प्रा रम्भ में जब ससद्‌ सम्राट की 
मन्नरा-परिषद्‌ (8तए780% 0059) के रूप में कार्य करती थी, तो दलो का अस्तित्व ही 
नहीं था। ससद्‌ (2&7077०॥/) से मन्नणा माँगी जाती थी, और वह मन्त्र देती थी । 
सम्राट के लिए यह भ्रावश्यक नही था कि वह सस॒द्‌ की मन्त्रणा को श्रवश्य स्वीकार 
करे । ससद्‌ में दल-पद्धति के विकास में दो बातों की श्रावश्यकता थी । इस सम्बन्ध में 
प्रथम चात यह थी कि ससद्‌ पूर्णाख्पेणा एक व्यवस्थापिका निकाय बन जाय और 
इसके प्रधिकार पूरी तरह मान लिये जायें । यह स्थिति १७वी शत्ताब्दी के उत्तरार्द्ध 
तक उत्पन्न नही हुई थी, भर दूसरी बात यह थी कि कोई गहन सैद्धान्तिक एव 
राजनीतिक भ्ााधार हो जिस पर बहुत से व्यक्ति एकमत होते हुए दलो का निर्माण 
करें। ऐसी स्थिति भी १७वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में हो उत्पन्त हुई थी। इस 
प्रकार राजनीतिक दलो के उद्भव का यदि कोई निश्चित समय निर्धारित करना 
सम्भव है, तो वह जेसा कि बताया जा खुका है १६७६ का वर्ष था। 

प्रथम बार दलगत विरोध व्हिग्ज (प]728) भ्ौर टोरीज़ (प०७९४) में देखने 
फो मिला । टोरी दल देहात के हितो का समर्थक था । देहातो में जागीरदारी समाप्त 
हो छुकी थी, ओर जागीरदारी समाप्त होने के बाद जो कुछ जागीरदारो का भाधिपत्य 
बचा खुचा था, उनको नगरों के व्यावसायिक हितो से खतरा था। इसके विपरीत व्हिग्ज 
(फ्08४) दल समाज के उन नृतन हितो का समर्थक था जिनके द्वारा इगलेड का नया 
भ्राधिक एँव सामाजिक ढाँचा निर्मित हुझा। अपने हितो के अ्रनुरूप ही, टोरी लोग 
(700९४) इगलेड के चर्च (ष्फणा 0 एगष्टीधमत) को मानते थे किन्तु व्हिग्जू 
(श्र) डिसेस्टर्स ()85८7/078) के साथ थे। टोरी या श्रनुदार दल (705०४) 
ब्रिटिश समाज के एरिसटोक्रेटिक (877600०:७४०) तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करता था, 
किन्तु इस तत्त्व के विरोधी व्हिग्ज (७४89) के पक्ष में थे। १९वीं शताब्दी तक 
टोरीज (7०७८४) भौर व्हिग्ज (ज़ा्र88) क्रमश भअनुदार दल (000807ए७४ए८४) 
प्रौर उदार दल (5७७४8) वन चुके थे श्रौर वावजुद झनेको परिवत्तंनों भौर 
विरोधाभासो के उन दोनो दलो के पुराने मतभेद ज्यो के त्यो बने रहे | दोनो दलो मे 
१६वी दताब्दी के उत्तराद्ध में ओर वीसवी शत्ताव्दी तक दाक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा थी; 
भोर झन्त में श्रमिक दल (],000एा ए&७छ) ने राजनीतिक क्षेत्र में उदार दल 
"(0४ एश+ए) का स्थान के लिया । 


२०२ इगलंण्ड फी शासन-प्रणाली 


बाकर (8&7:6०) ने एक पुरानी कहानी सुनाई है जो किसी समय इगल॑ण्ड में 
सत्य मानी जाती थी। वह कहानी इस प्रकार है कि जब स्वतन्त्रता ([79०/59), 
समानता (77व४४॥४9), भौर आअआतृत्व (फफ&#श०णा।) फ्रास (#780०), इंगलेड 
(फ़ाष्टाआ०१), और सयुक्तराज्य में बाँटे जाने को थे, तो सबसे पहले श्रग्नेज झाये झोर उन्होने 
स्वतन्त्रता को चुना | उसके बाद फ्रासवासी श्राये श्रौर उन्होने समानता (70ए७॥69) 
को लिया झ्लोर अमेरिकावासी सबसे श्रस्त में श्राने के कारण बचे हुए भाग आतृत्व 
(7४809) को पा सके ।! यदि इन तीनो उपहारो को इगलेड के तीनो दलो मे 
बाँटा जाता, तो, बाकंर (88777) के भ्रनुसार माना जायगा कि उदारवादियों (909- 
79]8) ने स्वतन्त्रता ([/9०८४/७) को चुना, श्रनुदार दल (0005७7ए 807०8) ने अतृत्व 
(#78#७०॥४५७) नाम के उपहार को लिया थ्ौौर श्रमिक दल (],8&0077 ?४ए5) ने 
असन्नतापूवंक बचे-खुचे उपहार समानता (प्रवुण्छमाक) को लिया ॥! उदारवादी 
(7॥09०/9/8) उन्नति, सुधार, तरक्की श्रौर स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे। अनुदार दल 
(0०78७०7४४ए०४) शासन भ्रधिकार, परम्परा, सकीरंता भौर अ्रातृत्व के पृष्ठपेषक 
थे। उनके विपरीत श्रमिक दल सभी मनुष्यों को समान मानता है श्रौर वह उन विमेदों 
को मिटाना चाहता है जो मनुष्यों में भेद पैदा करते हैं, भौर उन समस्त विभेदों की 
जड स्वरूप वह दल “सम्पत्ति के भ्समान वितरण” को मानता है । 
श्रनुदार दल (7४७ (०र8०ए४॥ए७ 7००४४) >>जैसा कि पहले भी बताया 
जा चुका है, भ्नुदार दल (एफ्७ 008००ए४४ए० 72&709) ने कई बार नाम बदला 
है। प्रनुदार (007807७४ए०), जो इस दल का लगभग सौ वर्षों से नाम चल 
रहा है, उस दल की वास्तविक प्रकृति को प्रकट नहीं करता। हर्बर्ट मौरीसन 
(प्र७७९०४ ०7१8०) के प्रनुसार अ्रनुदार दल के इस नाम से प्राचीन परम्पराग्रो 
और पूर्वभावियों (ए:७०76078 70 77०००१०॥8) का भ्रर्थे बोध होता है । डॉ० 
फाइनर (777 7४7००) कहता है कि “अनुदार दल की स्थिति-पालकता (00प्रहश- 
अणता80) का सार उन सामाजिक सस्थाओ में देखने को मिलेगा जिनको यह दल 
मान्यता प्रदान करता है तथा उन्नति श्रौर सुधारो के प्रति जो इस दल का दृष्टिकोण 
है, उसमें भी इस दल की नाम-सार्थकता दिखने को मिलेगी | भ्रनुदार दल चाहता है 
कि इगलेड में क्राउन (07०७7) की सत्ता भ्रक्षुण्णा बनी रहे, राष्ट्रीय एकता रहे, चर्च 
का आधिपत्य रहे और व्यक्तिगत सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार न रहे” ।४ इन्ही 
कारणों से भनुदार दल के सदस्य मजबूती के साथ पुरानी परम्पराश्रो झोर तडक-मडक 
एवं दिखावे के उत्सवो में श्रधिक रुचि लेते हैं। वे राजतत्त्र श्रादि पुरानी व्यवस्थाञरो 
की प्रालोचना पसन्द नहीं करते और वे इस वात पर बल ' देते हैं कि सभी राजा के 
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अति निष्ठा रख, साथ ही राज्य के प्रति भी निष्ठा रखें, क्योकि राज्य राजा का ही 
प्रतीक है। अनुदार दल श्रपने श्रयाँ में पूर्ण राष्ट्रीयता का समर्थक है झौर इस दल के 
सदस्यो को “प्रा यह कहते सुना जाता है कि प्रमुक देश अथवा अमुक सम्प्रदाय (88०9) 
आविश्वसनीय है” । इस दल का विश्वास है कि ब्रिटिश जाति ससार की सभी जातियो 
से श्रेष्ठ है। इसका यह भी विश्वास है कि ब्रिटिश प्रथवा गोरी जाति को ईश्वर की 
ओर से भादेश है कि वह सभी को सम्य बनावे, यहाँ तक कि शन्य जातियो की इच्छा 
के विरुद्ध भी, और हिंसा के प्रयोग द्वारा भी और निर्देयता के साथ भी ससार की 
अन्य जातियो को सुसम्य वनावे । इस दल का दृष्टिकोश जैसा कि सौ वर्षों के इतिहास 
से प्रकट है, न तो भ्रनुदार भ्रथवा स्थितिपालक था, झ्ौर व होशियारीपूर्ण । 
चास्तव में तो इस दल का दृष्टिकोण यह रहा है कि यह ह॒ठपूर्वक्र आतृत्व प्रथवा 
एकता की भावना से चिपके हुए है । साम्राज्यवाद के तो ये (007807ए४्नए९४) पूर्रो 
समर्थक हैं और चाचल (0977०ण॥ा) का वह मशहूर वाक्य जिसमें उसने कहा था कि 
चह (चचिल) सम्राट्‌ का प्रधान मन्त्री इसलिये नही वना था कि अपने शासन-काल में 
ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन स्वय करे, यूं ही बिना सोचे-समझके नहीं कहा गया था। 
अनुदार दल १६२२ तक यूनाइटेड किगडम (ए780 छणा९्2009) की एकता पर झड़ा 
रहा यद्यपि इसके विरोध में तूफान खडा हो रहा था। भौर श्रन्त में वह तूफान झआाय- 
रिश होम रूल (पशल्ला स्र०॥0 ए]७) के प्रश्न पर क्रान्ति का रूप घारण कर बैठा । 
एक बार पुन शभ्रनुदार दल डिजरायली (])&0०7) शभ्रौर फिर जौज्ञेफ चेम्बरलेन 
(7०8०७॥ (॥8ए७७४७॥ए) के नेतृत्व में यह प्रयत्न करने लगा कि झ्राधिक सम्बन्धों 
के श्राधार पर ब्रविठिश साम्राज्य की एकता श्रक्षुण्ण वनी रहे। श्राजकल भी यह दल 
सामाजिक एकता, वर्गंगत एवं एकता समस्त राष्ट्र की एकरूपता पर वल देता हैं भौर 
सधपं फा विरोधी है ६ 
श्रमुदार दल की सबसे बडी इच्छा यह है कि किसी भी प्रकार पूजीवादी 
व्यवस्था ज्यों की त्यो वनी रहे, इसलिये यह दल व्यक्तिगत सम्पत्ति और प्राइवेट उद्योग- 
घन्धो एवं व्यापार का समर्थक है । स्वभावत ही यह दल उद्योगों के समाजीकरण का 
विरोध करता है । इसलिये बढे-बडे उद्योगपति अनुदार दल की पुरानी कुलीनतन्त्र 
व्यवस्था (8778:/007809) में मिल गये हैं । १६वीं शताब्दी के उत्तर-पूर्वाद्ध में पील 
(?८०) द्वारा उत्साहित इस प्रकार के सगठन ने वास्तव में उस श्रनुदार दल (00॥- 
अ०एधव०० 770७५) की स्थापना कर दी जो प्रारम्भिक जागीरदारी वर्ग के टोरी (7०८५) 
दल से पूर्णतया भिन्‍न है । भ्रनुदार दल में टोरी लोग श्रव भी हैं भर उन्होंने दल के 
दक्षिण पक्ष का निर्माण किया है। इन दक्षिण पक्षी भ्रनुदारदलीय व्यक्तियों में से 
कुछ भगडालू (7०॥0७708) कहे जाते हैं, जो पूर्ण भ्रपरिवर्ततवादी हैं झथवा पूर्ण 
स्थिति-पालक हूँ। किन्तु भ्रनुदार दल के भ्रधिकतर सदस्यों की मान्यता यह है कि पूंजी- 
चादी व्यवस्था भ्रपने श्रापको इस रूप में बदले कि उसको न केवल घधनिक वर्ग का 
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समर्थन ही भ्राप्त हो, बल्कि वह सभो वर्गों को मान्य हो जाय । वे यह भी चाहते है 
कि प्रजातन्त्र की रक्षा हो और राज्य सामाजिक सेवाप्रो की विकास-वृद्धि की भोर 
अग्रसर होता रहे । उनका यह भी विचार है कि पूँजीवादी व्यवस्था के समर्थन का 
यह श्र नही हैं कि समस्त उद्योगों पर प्राइवेट श्रधिकार स्थापित हो जाय, थे तो 
चाहते हैं कि शासन सहानुभूति के साथ उद्योगो के विकास को देखे भौर जहाँ श्राव- 
श्यकता हो, वही प्राइवेट उद्योग को प्रशुल्को (प७४श७), श्र्थ साहाय्य (8प्)80709) 
श्र बाजार सघटन (७०:०६ 08०7४४४४०7 ) द्वारा सहायता प्रदान करे। राष्ट्रीय 
भावनाझो और उद्योगपतियों के हिंतो, इन दोनो ने मिलकर श्रनुदार दल के ऊपर यह्‌ 
भभाव डाला है कि वह बेकारी को समस्या के विरुद्ध रक्षा करने के लिये गृह-उद्योगों 
के सरक्षण को प्रोत्साहित करता है । बीसवी शताब्दी मे गृह-उद्योगो को साम्राज्य 
पूर्वाधिकार ([रए७पछ ?7र्थ७/७४००) दिया गया और इसके फलस्वरूप भ्रन्त साम्राज्य 
व्यापार ([00-9७प७॥ 7४0७) बढाने का प्रयत्न किया गया है । 
अनुदार दल के युवक सदस्य चाहते हैँ कि दल का प्रोग्राम उतना ही उन्‍नतिशील' 
झौर भ्ोजस्वी (?7०टव7688976 छघते ए४2००००४) बने जितना कि श्रमिक दल का । यह 
इष्टिकोश हाल ही में देखने में श्राया है। इस दल ने १६४७ में इन्डस्ट्रियल भ्राज्ञापत्र 
(उ7078079॥ 0॥878००) नाम का लेख छपवाया जिसमें केन्द्रीय नियोजन ((काण्गे 
2]9गणगह्) की श्रावश्यकता को स्वीकार क्रिया गया और इस चार्टर श्रथवा ब्राज्ञा- 
पत्र को १९४७ के प्रनुदारदलीय सम्मेलन (00हश'ए&धए० (00शश'०0७ ० 947) 
ने स्वीकार कर लिया । इसका श्रथ॑ है कि न केवल श्रनुदार दल के इस उन्‍नतिशील वर्ग 
की विजय हुई, बल्कि भ्रनुदारदलीय सदस्यो के दृष्टिकोश में व्यापक परिवर्तन हुझा 
है। १६४६ में प्रनुदार दल ने अपनी नीति का निर्देश करते हुए एक पत्रिका 
निकाली जिसका नाम था “ब्रिटेन के लिये सही मार्ग” (४० छा्ट॥ ०७४१ ०० 
50970) । इस नीति निर्देशक पत्निका के द्वारा श्रनुदार दल ने प्रतिज्ञा की कि देश 
में सभी को रोजगार मिलेगा, श्रौर साथ ही शासन पूरी तरह से लोक-कल्याशुकारी 
सेवाश्ो की शोर भ्रग्नसर होगा । १६९५१ में श्रनुदार दल ने जो चुनाव-घोपरापत्र 
(3/७७४४४४४/०) जारी किया, उसमें न केवल सभी को उपयुक्त निवास-स्थान मिलने की 
दिशा में श्राइवासन दिया गया वल्कि यह भी बलपुर्वक श्राइ्वासन दिया गया कि 
निवास-स्थान सम्बन्धी समस्या को राष्ट्रीय रक्षा के बाद द्वितीय प्राथमिकता 
(?त०णां) दी जायगी । १६५४५ के श्राम चुनाव मे अनुदार दल ने प्रतिज्ञा की कि 
देश में स्वतन्त्र उद्योग एवं स्वतन्त्र व्यापार (7७७ ॥॥079786) के द्वारा समृद्धि 
लाने का प्रयत्त किया जायगा। 
झनुदार दल के समर्थक घनिक लोग हैं भ्ौर सामान्य भ्रथवा मध्यवर्ग के वे 
लोग भी हैं जो समभते हैँ | क समाजवाद उनकी सुरक्षा के लिये चुनौती है । श्रनुदार 
दल विशेष रूप से भरुमि समस्या में रुचि रखता है श्रौर कृषि की उन्नति का समर्थक 
। इस प्रकार अनुदार दल को देहाती दल (फ्रेणप्छ) ९४:5०) भी कहा जा सकता है ॥ 
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किन्तु यह मानता पडेगा कि इस दल को मध्य वर्ग और श्रमिक वर्ग से भी समर्थन 
मिलता है । 


प्रनुदार दल में दल का नेता ही सब कुछ है । दल का नैता केवल, ससद्‌ के 
सन्न के लिये श्रथवा कुछ समय के लिये ही नियुक्त नहीं किया जाता। जहाँ एक बार 
कोई व्यक्ति दल का नेता चुन लिया गया, वह फिर मृत्युपर्यंन्त अथवा त्याग-पत्र देने 
तक दल का नेता बना ही रहता है जैसा कि चचचिल के सम्बन्ध में हुआ है। जब 
सेता भ्रवकाद ग्रहण करता है, तो वह भपने उत्तराधिकारी को भी नामाकित करता 
है । झौर यदि नेता, बिना अपने उत्तराधिकारी को नामाकित किये मर जाय, तो भी 
उसका उत्तराधिकारी स्पष्टत प्रकाश में होता है। श्ननुदार दल का प्रधान मन्त्री 
सदैव दल का नेता ही होता है, चाहे दल के महत्त्वपूर्ण एव तेजस्वी सदस्य उसको न 
सभी चाहते हो । जब नेविल चेम्बरलेन ()7७४7॥0 00७77००ए४॥१) के उत्तराधिकारी 
स्वरूप चचिल प्रधान मन्त्री बना, उस समय उसका नेतृत्व सदिग्ध था क्योकि चह 
चल के भंगडालू सदस्यों (7)09708) में अ्रप्रिय था, किन्तु फिर भी सामान्य क्रम के 
अनुसार वही प्रधान मन्त्री बना । 
भ्रनुदार दल के नेता को जो भ्रधिकार एव शक्ति्या प्राप्त हैं, वे श्रमिक दल 
के नेता को प्राप्त नही हैं । वही केन्द्रीय कार्यालय के लिये दल के सगठन का सभापति 
१(॥शणा०७॥) नियुक्त करता है भ्रौर वही दल की नीति निर्धारण सम्बन्धी वक्‍तव्यो 
को तैयार करता है भ्रौर उनकी व्याख्या करता है | जब शनुदार दल विरोधी दल के 
रूप में कार्य करता है, तो वही लोकसभा भ्रौर लार्ड सभा में से कतिपय सदस्य 
चुनता है जो उसके साथ श्राभास मन्त्रिमण्डल (89800७ (४७॥7७५) का निर्माण करते 
हैँ | दल के नेता के भ्रधिकारो के सम्बन्ध में दल के चेयरमैन ने १६४७ में स्पष्टत 
कहा था, “उसके अश्रघिकार का श्राघार स्वतन्त्र चुनाव श्रौर उसके पनुगामियों श्रथवा 
समर्थकों का उसमें पूर्णो विश्वास है । दल का राष्ट्रोय सगठन जो भी प्रस्ताव पास 
करता है, वे नेता के पास उसकी जानकारी श्रौर उसके मार्ग-दर्शन के हेतु भेजे जाते हैं 
किन्तु कोई भी प्रस्ताव, चाहे वह कितना ही श्रवधारणपूर्ण हो, नेता को नीति- 
निर्धारण के प्रश्न पर विवश नहीं कर सकता। यह प्रणाली हमारे अनुकूल है, 
झौर सद्देव उन श्रनेको महान्‌ पुरुषों की रुचि के भी श्रनुकूल रही है जिनके 
भादरपूर्ण नेतृत्व में हमने कार्य किया है श्रौर इस प्रकार गौरव झ्जित किया है ।” 
इस प्रकार १६४५ के चुनाव-घोपणा-पत्र का शीपंक था “चचिल की निर्वाचक- 
'मण्डल के नाम वीति सम्बन्धी घोषणा” (७७ एणा8 ७ण७७४श० ०0 छएगादए 
४० गा० गर७०७एा४) । १६५० के चुनाव-घोषणा-पत्र के साथ एक वक्तव्य अथवा 
भस्तावना थी जिसको चचिल (णण्प्णगा) की शोर से छापा गया था और पुन 
१६५१ के चुनाव-घोपरा-पत्र को स्वयं चचिल (%कणथा॥) के हस्ताक्षरों से 
“निकाला गया और उसको चचिल ने "में? श्रथवा (7) णब्द से प्रारम्भ किया । 
उदार दल (४6 ॥,४7७४ ए७79)--उदार दल श्ाजकल मुख्य राजनीतिक 
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दलो में से एक नही है, यद्यपि कई पीढियो से यह दल झुख्य दो दलों में से एक रहा 
है। भोर भ्राजकल भी उदार दल के सदस्य श्रपनी योग्यता प्रथवा श्रपने नेतृत्व के 
गुणो के कारण घटिया पार्टी नहीं है। वास्तव में उदार दल सैनिक भफसरों की 
एक फौज है, जिसमें पर्याप्त सैनिको का भ्रभाव है। जब तक उदार दल का सिद्धान्त 
जीवित है, तब तक दल भी जीवित रहेगा । १६४४ में इस दल को लगभग सवा दो 
मिलियन अ्रथवा २२४६ लाख मत मिले थे श्रौर उन ३०६ प्रत्याशियों में से जिनको इस 
दल ने खडा किया था, केवल १२ प्रत्याशी विजयी हुए | झौर इन बारह विजयी प्रत्या- 
शियो में से सात प्रत्याशी केवल वेल्स (०७॥७७) के जिलो से चुने गये थे। १६५० 
के श्राम घुनाव में उदार दल के पक्ष में ढाई मिलियन श्रथवा २५ लाख मत श्राये, 
किन्तु केवल € प्रत्याशी विजयी हुए, भर इस दल के ३१६ प्रत्याशियों को झ्पनी 
जमानत की रकमो (7०70908) से हाथ घोना पडा। १६५१ के श्राम चुनाव में 
इस दल को बहुत ही कम मत प्राप्त हुए श्र केवल ६ सदस्य उदार दल की शोर से 
ससद्‌ मे पहुँच सके । १६५५ के चुनाव में भी इस दल क़े केवल ६ सदस्य ही 
निर्वाचित हुए। 

इस दल ने सर्देव हर क्षेत्र में स्वतन्त्रता का समर्थन किया है। इसने धामिक 
क्षेत्र में भी विशेषकर नॉन-कनफर्मिस्टो. (ए०7-0०४/००ण४ा७) को स्वतन्त्रतापूर्वक 
घाभिक पूजा करने के सम्बन्ध में तथा उनको कतिपय उन घामिक एवं सामाजिक 
निर्योग्यताओ से मुक्ति दिलाने का सदेव प्रयास किया है जिनके कारण नॉन-कनफर्मिस्टो 
को प्रसुविधा थी, इस प्रकार इस दल ने घामिक स्वतन्त्रता का सदेव पक्ष लिया है। 
साथ ही इस दल ने राजनीतिक स्वतन्त्रता का भी सर्देव समर्थन किया है। इसकी 
सरदेव इच्छा रही है कि सभी को समान मताधिकार मिले, तथा लोकप्रिय आधार पर 
चुनी गई लोकसभा को पूर्ण भ्रधिकार हो श्रौर उसके पास भन्तिम प्रश्नुसत्ता हो ॥ 
१६११ का ससद्‌ श्रधिनियम (ए8087०76 ० ० 9) उदार दल की जीत थी 
ओर उसके स्वतन्त्रता के सिद्धान्त की अ्रन्तिम पुष्टि थी । 

उदार दल ने सर्देव श्षासन की झोर से प्रतिवन्ध लगाने का विरोध किया है 
भौर यथेच्छाकारिता नीति (7,6088८2८ 7०0#८) का समर्थन किया है । १९वी शताब्दी 
के मध्य में उदार दल व्यापारी वर्ग झोर निर्माणकारी बर्ग (#र्चा्र0007णागढ 
05568) का प्रत्तिनिधित्व करता था किन्तु उनके हित जागी रदारो ([,890०0 0988) 
के विरुद्ध थे । उदारवाद का लोकप्रिय समुदाय सदेव यही चाहता था कि सामाजिक 
सुधारों का समथंन किया जाय, किन्तु सामाजिक सुधार १९वीं शताब्दी के व्यक्तिवादी 
सिद्धान्त से मेल नही खाते थे। भ्राजकल उदारवादी मानते हैं कि एक श्रावदयक 
स्वतन्त्रता श्रमिको की स्वतन्त्रता भी है जिसकी व्यवस्था होनी ही चाहिये । उदार- 
वादियो के लिये पूंजीवाद श्रथवा समाजवाद की समस्या का उतना महत्त्व नहीं है 
जितना कि समझा जाता है। अनुदार दल कुलीनतन्त्र के राज्य (8लह0०००5५) 
एवं प्रशुल्को का पक्षपाती है, श्रमिक दल उद्योगो का समाजीकरण चाहता है, किन्तु 
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द्वार दल के समर्थक ([॥09०:थ४) इन दोनो बातो को व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिये 
तक समभते हैं । जहाँ, उदारवादी समाजवाद (80०शशध0) का विरोध करते हैं, 
हरी, वे पूँजीवाद में पर्याप्त सुधार करने के पक्षपाती हैं। वे कतिपय उद्योगों के 
माजीकरण के लिये भी तैयार हैं किन्तु तमी यदि ऐसा सिद्ध हो जाय कि समाजी- 
रण के द्वारा कार्यकुशलता में बृद्धि हो सकती है, किन्तु वे यह नही मानते कि 
ष्ट्रीयकरण के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था ठीक की जा सकती है। उदारवादी 
ऐ इससे भी श्रागे वढ गये हैं शौर वे सम्पत्ति के विस्तार (किक) के पक्षपाती 
, भ्रथात वे चाहते हैं कि किसी भी उद्योग में जितने भी श्रमिक हैं, शने शने लाभ 
' हिस्सेदार हो । उसके बाद वह लाभ पूंजी के रूप में जमा होता जाय जिससे उस 
द्योग में सभी श्रमिको को अ्रन्ततोगत्वा हिस्सेदार मान लिया जाय। वे यह भी 
गाहते हैं कि उद्योगो का प्रजातन्त्रीकरण हो श्रौर प्रत्येक उद्योग का प्रवन्ध 
कक भ्रौद्योगिक काउन्सिल (]तए४#४णे 0०ए४थ) के हाथो में दे दिया जाय जिसमें 
ँ्रमिको एवं मालिकों के प्रतिनिधि हो । उसी प्रकार वे चाहते हैं कि प्रत्येक शिल्पगृह 
ए४०४००ए) में एक वक्‍से काउन्सिल (प्रठऐेड 0०णाणा) हो जिसमें श्रमिक एव 
मल-मालिक दोनो के प्रतिनिधि हो । 

यद्यपि उदारवादी, समाजवादी (80०«!893) नही हैं किन्तु वे दो मार्गों से 
प्रमाजवाद की स्थापना करने का प्रयत्न करते हैँ । प्रथमत , वे उन सभी उद्योगों का 
प्रमाजीकरण करने के पक्ष में हैं जिनका प्रवन्ध राज्य श्रपने हाथो में आसानी से 
ले सकता है। और द्वितीयत , वे सामाजिक सहयोग के सिद्धान्त को उस रूप में 
त्थापित करना चाहते हैं जिसका भभी वर्णन किया गया है। “वे न तो प्राइवेट 
उद्योग-धन्धो के राज्य में विद्वास करते हैं, न पुर्णातः समाजवादी श्रथवा समाजीकृत 
राज्य में, श्रपितु वे तो एक मिली-जुली व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसमें 
प्राइवेट उद्योगो श्रौर समाजीकरण दोनो की श्रच्छाइयाँ सम्मिलित हों श्रौर जो राष्ट्र 
की उचित श्रावश्यकताभ्रो की पूर्ति करती हो भौर जो शने शने राष्ट्रीय प्रावशय- 
कताश्ों के भ्रतुसार प्राइवेट उद्योग श्रथवा समाजीकरण का परिमाण उसी शअनुपात 
में घटाती-वढाती चले ।” इस प्रकार उदारवादियो का कथन है कि वे किसी एक 
वर्ग का प्रतिनिधित्व नही करते अपितु वे समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं श्ौर वे किसी 
एक सिद्धान्त से बँबे हुए नही हँ। वे तो प्रत्येक प्रस्ताव पर खुले दिल से विचार 
करते हैँ । वे भनुदार दल (0०7४००ए४४००७७) की प्रशुल्क नीति का विरोध करते हैं । 
भौर साम्राज्य सम्बन्धी तथा विदेशी मामलों से सम्बन्धित तात्कालिक समस्याओं 
पर वे प्राय वही विचार रखते हैं जो श्रमिक दल के हैं । 

उदार दल का समर्थन साधारण श्रामदनी वाले मतदाता भ्रधिक सख्या में 
फरते हैँ, किन्तु उसे धनिक वर्ग भ्रथवा गरीब वर्ग से बहुत कम समर्थन मिलता है । 
कतिपय ज़िलो अ्रयवा क्षेत्रों में उदार दल वालो को सुहृढ समर्थन मिलता है विशेषकर 
उन जिलो में जहाँ नॉन-कन्फामिस्ट (]ए०7-00ए०7णा०४/) अ्रधिक सख्या में हैं । किन्तु 
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अहुत से उदार दल फे सदस्य ऐसा श्रनुभव करते हैं कि यदि वे पनुदार दल या श्रमिक 
दल का समर्थन करने लगे तो सम्भवत वे भधिक प्रभावशाली हो सकेंगे भौर इस 
अकार वक्त दोनों दलों की नीतियो पर उदारवावी दृष्टिकोण का प्रभाव डाल सकेंगे । 
सत्य यह है कि ऐसे देश में जिसमें द्वितल शासन-पद्धति है--पर्थात्‌ शासन का दल 
एय विरोधी दल--उसमें दोनों दलो की सख्या से कम सख्या वाले तृतीय दल की 
अवस्था निस्सन्देह योचनीय-स बनी रहती है । इसके झ्तिरिक्त सभी मतदाताओं 
की यह स्वाभाविक इच्छा रहती है कि उनके मत का कुछ मृल्य हो श्र्थात्‌ वे ऐसे 
दल का समर्थन करें जिसके जीतने की कुछ न कुछ सम्भावना हो, भर जीतने वाला 
दल या तो श्रनुदार दल (007क्‍8४:ए४४ए७४) है या श्रमिक दल (७900७) है । 
इसका फल यह हुमा है कि उदार दल का निरन्तर ह्वास हुप्ना है। यह जान लेना 
उपादेय होगा कि “जहाँ १६४० में उदारवादियों ([907७8) ने भ्रनुदारवादियों 
की प्रार्यता या निवेदन को ठ्ुकरा दिया था, वही १६५१ के चुनाव में ७ उदारवादी 
प्रत्याशियों को श्रनुदार दल ने सहायता दी थी ।४ फिर भी बहुत से उदारबादी ऐसा 
सोचते हैं कि जब देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व (70090700प७| [७ए7७8७7४४०7) 
व्यवस्था होगी, तब उन्हें कुछ प्रतिनिधित्व ग्रवश्य मिलेगा श्रौर उदारवादी भ्रावा उस 
समय प्रभावी होगी। किन्तु इगलेड में इस दिशा में सुधार होने के लक्षण 
दिखाई नही देते, श्रौर इसमें कोई आरचये नहीं होगा यदि निकट भविष्य में इंगलड 
के राजनीतिक क्षेत्र से उदार दल पूर्ण रूप से वहिष्कृत हो जाय । 

श्रप्तिक दल ([४७ 7,890प7 ?४४)--श्रमिक दल जो श्रमिक वर्ग के 
आन्दोलन का राजनीतिक मरते स्वरूप है, इसी शताब्दी का जात है यद्यपि इस 
ध्रान्दोलन का जन्म श्रोद्योगिक क्रान्ति ([700597७ ि०ए०ए४०४) से हुआ था जिसके 
फलस्वरूप शनेंको ऐसे धाहरी श्रमिक पैदा हो गये जिनका भूमि से एवं पंद्यवार के 
साधनो से सम्बन्ध विच्छेद हो गया । यह श्रान्दोलन कई रूप से उभरा श्रर्थात्‌ ट्रेड 
मूनियनों (१४७०6 एं7000) के रूप में, सहकारी समितियों के रूप (00०फथछ४ए०७ 
$80०७॥४४७४) में, श्रौर चार्टिस्ट प्रानदोलन (0॥8709०6 480»907) के रूप में । इस 
धान्दोलन के द्वारा सार्वजनिक पुरुष मताधिकार (एफ्राए०७» ४७॥० 87४2०) की 
साँग की गई । किन्तु प्रभावी राजनीतिक दल के रूप में श्रसिक दल १६वीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध में उत्पन्न हुआ, जब व्यापक मताधिकार प्रदात किया गया । श्रमिक दल 
की स्थापना १६०० में हुई भौर तव से इस दल की प्रतिष्ठा में निरन्तर वृद्धि हो रही 
है झौर १६२२ के श्राम चुनाव के बाद से तो यह दल देद्य का द्वितीय सबसे बडा दल 
माना जाने लगा है । 

यदि हम श्रमिक दल के कार्यक्रम को समभकने का प्रयत्न करें, जैसा कि इसके 
राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा वत्ताया गया है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यहू 
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एक समाजवादी दल है जिसका ध्येय है कि “उत्पादन के समस्त साधनों पर सर्व- 
साघारण का आधिपत्य होना चाहिये तथा प्रत्येक उद्योग एवं सेवा का नियन्त्रण एव 
लोकप्रिय शासन भच्छी प्रणाली के द्वारा होना चाहिये ।” श्रमिक दल की वास्तविक 
इच्छा सामाजिक समानता (80०४ एपुपशाएओ) स्थापित करने की है, किन्तु समाज- 
वाद की शोर उसकी प्रवृत्ति उतनी नही है । इसलिये श्रमिक दल क्री ईच्छा है कि 
सर्वताधारण को राजनीतिक, सामाजिक एवं श्राथिक सुविधा प्राप्त हो, विशेषकर उन 
लोगो को जो श्रमिक वर्ग के हैं श्लौर जो हाथ की या दिमाग की मेहनत से श्राजीविका 
कमाते हैं श्रौर जिनका अन्य कोई आजीविका का साधन नही है । इस प्रकार श्रमिक 
दल की इच्छा है कि शासन की प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली के द्वारा ब्रिटेन के सख्त पूंजी- 
वादी ढाँचे को बदल दिया जाय । श्रमिक दल वास्तव में ऐसे देश में, जहाँ सामाजिक 
समता की प्रावद्यकता है, समाज में समता ओर एकता पैदा करने वाला दल है । 
'यह दल चाहता है कि सभी के लिए एक समान शिक्षा का स्तर रहे, साथ ही यह 
भी चाहता है कि सभी को शिक्षा की समान सुविधा प्राप्त हो । दल यह भी चाहता 
है कि सब का समान सम्पत्ति पर भ्रधिकार हो और साथ ही सम्पत्ति के बेंटवारे 
की प्रथा में समानता वरती जाय ।” हपि के क्षेत्र में, श्रमिक दल चाहता है कि 
भ्रायात भर पैदावार के वितरण पर इस प्रकार श्रकुश रखा जाय ताकि कृपक 
आदवस्त रहे कि उसे अभ्रपनी पैदावार की निश्चित कीमत मिलेगी, भ्ौर उसके बदले 
में किसान को श्रच्छी तरह से प्रवन्ध करना चाहिये श्रोर मज़दूरो की स्थिति सतोपजनक 
रखनी चाहिये । 

श्रमिक दल (,800ए७ 28789) जब सत्तारूढ होता है तो इन साधनों के 
द्वारा यह प्रयत्न करता है कि राष्ट्र की अर्थे-व्यवस्था पर पूर्ण प्रभाव डाले भशौर फिर 
इस प्रभाव के द्वारा उस अधिकार पर प्रहार करे जो उद्योगो के ऊपर नियन्बित 
प्राइवेट एकाधिकार के रूप में छाया हुआा है तथा उस प्रभाव के द्वारा देश के 
प्राकृतिक सावनो भर वेज्ञानिक शक्यता तथा सामथ्ये (7७७७घ००) 90४27#०)॥४६४) 
से पूरा-पूरा लाभ उठाया जाय । इसके प्रतिरिक्त शासन को व्यवसाय मे घन लगाने 
(77ए९७४४7७7४) का श्रधिकार है, एवं किस स्थान पर उद्योग विकसित किये जायें 
इनका भी अ्रधिकार है । इस भ्रधिकारो के द्वारा शासन बेकारी की ऐसी अ्रवस्था उत्पन्न 
नही होने दे सकता, भर न बेकारी के काररा दुखी क्षेत्र (80:2८६४०त१ 7०४७) 
पैदा होने देगा श्रौर इस प्रकार ऐसी स्थिति नहीं आने पावेगी जैसी कि १६३० के 
आस-पास उत्पन्त हो गई थी । सक्षेप मे श्रमिक दल चाहता है कि “ब्रिटेन समानता 
(एप०४॥४३) के नये युग में पदार्पण करे श्रौर इस प्रकार पदापंण करे कि न शोरगुल 
हो, न इस वात का प्रदर्शन हो कि समानता के नये युग में पदार्पएण समाजवादी था 
अन्य किसी व्यवस्था के भ्रनुरूप हो रहा है भ्रपितु केवल इस स्वेच्छा से कार्य हो कि 
वास्तविक सामाजिक परिवत्तंत हो जाय और वास्तव में ही समानता श्रा जाय ।” 
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साम्राज्य के सम्बन्ध मे श्रमिक दल की यह इच्छा है कि उन सभी प्रदेशों को 
जिनमे स्वशासन नही है, जल्दी से जल्दी स्वशासन दे दिया जाय | उस दिशख्षा मे 
इच्छित उद्देश्यो की प्राप्ति के लिये वे चाहते हैं कि उपनिवेज्ञो के प्राकृतिक साधनों को 
विकसित एवं उन्नत किया जाय, उनमें सामाजिक सेवापओ्नो की वृद्धि की जाय; और 
देशीय ट्रेड युनियन भौर सहकारी आन्दोलन (000ए७/&४ए०७ 8०४शाक) को उत्साहित 
किया जाय । भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे जहाँ इस दल का अन्तिम उद्देश्य यह है कि 
संसार मे सामाजवादी विश्व सरकार (80०8 0077०7ए०७४४४) स्थापित की 
जाय, वहाँ इस दल का तात्कालिक उद्देश्य यह है कि सयुक्त राष्ट्रसघ में सुहढ एकता 
स्थापित की जाय और इसके द्वारा सामूहिक सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय, यद्यपि 
लीग श्राफ नेशन्स (7,08287० ० ७४०४४) इस दिलख्ला मे पूर्ण भ्सफल रही थी । 
किन्तु जिन लोगो ने विभिन्‍न दलो के कार्यक्रम का अ्रष्ययन किया है वे जानते हैं कि 
उनके स्पष्ट भेद श्रधिकतर उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियन्त्रण के 
सम्बन्ध में हैं शोर “सामाजिक, साम्राज्यीय श्ौौर श्रन्तर्राष्ट्रीय मामलो मे सभी 
की घोषित नीतियाँ प्राय समान हैं भौर निर्वाचको को यह निईइचय करना पडता 
है कि क्‍या इच्छित फल प्राप्ति पूंजीवादी व्यवस्था से होगी या समाजवादी व्यवस्था 
से होगी, और सम्भवत यह भी तय करना होगा कि कौनसा दल अपने स्वभाव 
झौर अपने नेताओ्रो और झपने पिछले कार्यों के द्वारा उन्नति के मार्ग पर ले जा 
संकता है ।7 

श्रमिक दल के समर्थेक नगरो में श्रमिक वर्ग हैं, किन्तु गाँवों में इस दल को 
उतना समर्थन प्राप्त नही है । कुछ थोडे से मध्यवर्ग के लोग भी जो पूंजीवादी समाज 
व्यवस्था के विरोधी हैं भौर जो पूँजीवाद को भविष्य के लिये हानिकर समभते हैं, 
श्रमिक दल का समर्थन करते हैं। वास्तव में तथ्य यह है कि उन सभी वर्गों भ्ौर 
स्थितियों के व्यक्ति, जिन्होने समाजवादी दृष्टिकोण श्रपना लिया है, श्रमिक दल का 
समथ्थेन करते हैं। 

दल के सगठन के सम्बन्ध में श्रमिक दल एक प्रकार का सघ (76097४६०7) 
है जिसके श्रवयवी एकक ट्रेड यूनियर्नें (॥780७ एपग्ाण्म8), समाजवादी सभाएं 
(80०था।8$ 8००८४०७) जैसे फेवियन सभा (ए४छाथा 50००४%४) भौर व्यक्तिगत 
सदस्य हैं | भ्रन्य दलो की श्रपेक्षा इसकी रचना अश्रधिक विस्तृत है श्लौर इस दल के 
वाषिक सम्मेलनो में जो प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं, उन्ही के द्वारा इस दल की नीति 
निर्धारित की जाती है । इस दल का कोई भी व्यक्ति उसी अर्थ में नेता नही होता जिस 
भ्र्थ मे भ्रनुदार दल का नेता होता है। ससदीय श्रमिक दल के द्वारा ही नेता का 
चुनाव किया जाता है, जिसमें वे सभी सदस्य भाग लेते है जो लोकसभा के श्रमिक दल 
के सदस्य होते हैं। जब तक श्रमिक दल विरोधी दल के रूप मे कार्य करता रहता 
है, इसकी दिन-प्रतिदिन की नीति प्रसमिलन (0&ए०7०४) में निश्चित की जाती है, 
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किन्तु जब यह दल शासन का निर्माण करता है, उस समय दल की नीति का सचालन 
उन नेताश्रों के हाथ में रहता है जो कैबिनेट अथवा मन्त्रिमण्डल (0&9॥०४) का 
निर्माण करते हैं। श्रौर उस समय भी नेताप्रो और साधारण सदस्यों के वीच 
सम्बन्ध बना रहता है भौर उनमें समय-समय पर बातचीत झौर सम्मेलन होते 
रहते हैं, झौर उन सम्मेलनों में शासन की नीति पर विचार-विनिमय होता 
रहता है । कभी-कभी जब उग्र मतभेदों फी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस 
समय उक्त सम्मेलनो का वातावरण प्रचण्ड क्रोधयुक्त हो जाता है, किन्तु भन्त 
में श्रनुशासन स्थापित हो ही जाता है, भौर दल के नेता की ही वात मानी 
जाती है। ऐसा प्रचण्ड क्रोवयुक्त वातावरण उस समय उत्पन्न हो जाता है 
जव कि दल का वाम पक्ष अ्रप्रसन्‍त हो जाता है। इस सम्बन्ध में हाल ही की घटना 
का उदाहरण दिया जा सकता है जबकि एन्यूरिन वेविन (#7०एाणा फ6एण) को 
ससदीय श्रमिक दल ने निकाल दिया और सिफारिश की कि सचेतक (फ़रहश०) को 
हटा लिया जाय, यद्यपि श्रन्त में दल के श्रधिशासी नेताझ्ो ने बेविन (86077) को 
एक भ्रवसर अपनी स्थिति पर पुनविचार करने का और दिया । 


दल का प्राथमिक झ्राघार पार्टी कान्फ्रेंस (28-79 (0०7/००७४०७) है। इस 
कान्फ्रेंस में सभी श्रवयवी संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। सम्मिलित श्रथवा श्राधीन 
(8780०0) सगठनो के प्रति १००० व्यक्तियों भ्रथवा सदस्पो के लिये एक मत 
दिया जाता है। देश भर के ट्रेड यूनियन (7७6७ एज्ा०ा8) का, जिनकी सदस्य सख्या 
लगभग ४५ लाख (4, शशा!073) है, समस्त दल में बहुमत है। यह पार्टी कास्फ्रेंस 
(28७9 007/०:७7०७), नेशनल एक्ज्ीक्यूटिव कमिटी (]७४ण७। ]ऐ००प्रशए७ 
(00077766) का चुनाव करती है। नेशनल एक्ज़ीवयूटिव कमिटी हो दल के सभी 
मामलो का प्रवन्ध करती है भौर दल के कैन्द्रीय कार्यालय (090७ ०ग०७) का 
सचालन करती है । सिद्धान्तत , एक्जीक्यूटिव कमिटी (]7:6०घ४ए७ (०७४8७), 
थार्दी कान्फ्रेंत के श्राधीन है, किन्तु व्यवहार में वही श्रग्गगण्य है । ससदीय श्रमिक दल 
का नेता, नेशनल एक्जीवयूटिव कमिटी ('ए७00ा० कड९००परवए७ (0०7७॥7//86) का 
पदेन सदस्य (०5-०ी०ण० 77००४००) होता है । एक्जीक्यूटिव कमिटी (]0:56०पव४७ 
(0०777/:69) ही प्राय. दल के समस्त प्रोग्राम को तैयार करती है झौर केन्द्रीय 
कार्यालय के द्वारा दल के समस्त क़्रिया-कलापो का सचालन करती है। एक्ज़ीक्यूटिव 
कमिटी (77%०००४४७ 0०णण्या७॥०७) की शक्ति का मुख्य श्राघार यह नियम है कि 
कोई भी बिना एक्जीक्यूटिव कमिटी की श्राज्ञा के चुनाव मे श्रमिक दल के नाम से 
खडा नही हो सकता । इसके अतिरिक्त इसको यह भी श्रघिकार है कि यह किसी 
व्यक्तिगत सदस्य को दल से वहिष्कृत कर सकती है, श्रथवा किसी सगठन को दल 
के सगठन से भ्रलग (50#80०) कर सकती है, यद्यपि इस प्रकार की कार्यवाही 
पर पार्टी कान्फ्रेंस (8767 007७/७४४०७) में पुनरीक्षण (०४7०७) करना प्रावश्यक 
साना गया है । 
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स्थानीय शासन का महत्व (]77907"6७706 ण [0०8 (0एशफरा०ा)--- 
डी० टॉकियाविले (]6 7००१००जा।०७) ने एक झताव्दी से भी अधिक फाल पहिले 
लिखा था, “नागरिको की स्थानीय नगरपालिकाओ मे ही स्वतन्त्र राष्ट्रों की शक्ति 
निहित है। स्वतन्त्रता के क्षेत्र में नगरपालिकाश्नो का वही महत्व है जो विज्ञान के 
क्षेत्र मे प्राइमरी विद्यालयों का । नगरपालिका के द्वारा लोग स्वतन्त्रता के निकट से 
दर्शन करते हैं, भशौर नगरपालिकाशो के द्वारा नागरिको को शिक्षा मिलती है कि 
स्वतन्त्रता का प्रयोग श्ौर उपभोग किस प्रकार किया जाय । किसी राष्ट्र मे स्व॒तस्त 
शासन-व्यवस्था स्थापित हो सकती है किन्तु जब तक उक्त देश मे स्वतन्त्र नगर- 
पालिकाओं की व्यवस्था नही होगी तब तक स्वतन्त्रता की भावना नहीं झा सकती ।”* 
भप्रतिनिधिक शासन का झैक्षरितिक महत्त्व बहुत कुछ स्थानीय शासन सस्यथाझ्रों के विकास 
पर निर्भर है। स्थानीय शासन ही प्रजातन्त्र की प्रारम्भिक पाठशाला है | इसके द्वारा 
नागरिकों मे नागरिक कर्तव्यों की भावना का उदय होता है श्रौर उनको सामान्य 
हितलो के सावेजनिक प्रशासन की सामाजिक भावना का ज्ञान होता है। प्रशासन की 
सभी समस्याएँ केन्द्रीय समस्याएँ नही होती। इसलिये ऐसी स्थानीय समस्याश्रो का 
जिनका सम्बन्ध स्थान विशेष श्रथवा क्षेत्र विज्येप से होता है, उन स्थानों के नागरिकों 
को ही हल दूँढना चाहिये भौर यह उन्ही का उत्तरदाधित्व है। “पास-पडोस के हित 
हमको सभी की सामान्य आ्रावश्यकताशो का ज्ञान करा देते हैं ।” श्लौर सभी की सामान्‍य 
समस्याभो के हल की दिल्ला मे जो सम्मिलित राय झथवा मन्त्रणा की जाती है और 
जो सम्मिलित कार्यवाही की जाती है उससे सभी को श्रान्तरिक सन्तोष होता है । 
किन्तु यदि उस समस्या का समाधान कोई भ्रन्य सत्ता करती तो सम्मवत्तः वह भ्रान्तरिक 
सन्तोष प्राप्त न होता । 
' इग लेण्ड के स्थानीय स्वशासन के फुछ मोलिक रूप (807० एण्गतेध्शल्ां 
2890० ०0६ 006 7्रष्टीएम 89800) --इयगलेण्ड के स्थानीय स्वशासन का इतिहास 
, क्रमिक विकास का इतिहास है । ब्लैकस्टोन (88०:6०7७) ने ठीक ही कह्दा है कि 
“इंगलेड की स्वतन्त्रताशो का श्रय उप्त देश की स्थानीय सस्थाओं को विशेष रूप से 
है। सेक्सन (8४5०७) काल से ही इगलेड के लोगो को अपने ही घरो मे कत्तंव्यो 
भोर उत्तरदायित्वों की शिक्षा मिली है ।” स्वराज्य एवं स्वशासन की दिश्ञा में 
अग्रेज़ो की भ्रलोकिक प्रतिभा का जो प्रस्फुटन हुआ है, उसका मुख्यतया श्रेय स्थानीय 
स्वशासन को मिलना चाहिये । इगलेण्ड मे ससद्‌ सर्वशक्तिमान बनी झौर श्रन्ततोगत्वा 
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ससदीय छ्ासन-प्रणाली की स्थापना हुई, इसका मुख्य कारण यह था कि काउण्टियाँ 
(0०ण7४०४) भौर बौरो (807००९४०४) जिनमे से ससद्‌ के सदस्य चुनकर श्राये थे, 
पूर्णतया स्वशासन की भावनाशरो भौर स्वदेशीय झ्मभिमान से श्रोत-प्रोत थे । इसमे 
सन्देह नही कि पिछले लगभग १०० वर्षों मे स्थानीय स्वशासन की प्रणाली, व्यवस्था- 
पन के द्वारा बदल गई है, किन्तु जैस्ता कि बा्कर (87%6७०) कहता है, “उस समस्त 
परिवत्तंन के फलस्वरूप उस देश की पुरानी एव प्रचण्ड राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की व्यवस्था 
झौर भी हृढ हो गई है । इगलंण्ड की स्वतन्त्रता की व्यवस्था इतनी प्राचीन है कि वह 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता व्यवस्था से भी पहले की है, भौर वह इतनी प्रचण्ड (ए:०-००७) 
है कि उसने इंगलंण्ड की स्वतन्त्रता को स्वय दाक्ति एव प्रोत्साहन (899 छत 
#7्राप्राप8) प्रदान किया है ।” इगलैण्डवासियो मे प्रारम्भिक गुर ([राह8ए०) का 
श्रीगणोेश नगरपालिकाशो (7,009))7 7700४४० 9००7०७) से ही होता है । ये निर्वाचित 
निकाय (०९०७४७० ४०१९४) स्थानीय नीतियो को निर्धारित करते हैं भौर इस प्रकार 
वे स्थानीय शासन के प्रवक्ता हैं। शासन के साधन के रूप मे वे ही भ्रपने लिये स्थानीय 
नियम अ्रथवा उपविधियाँ (97-7.8७8) बना लेते हैं, स्थानीय कर वसूल कर लेते हैं 
श्रौर उस घनराशि को स्वय खर्च कर लेते हैं, और स्वय अपने प्रशासनिक कमंचारियो 
को नियुक्त कर लेते हैं तथा उनकी देखभाल करते हैं भोर इस प्रकार समस्त स्थानीय 
सेवाशों की व्यवस्था करते हैं । किन्तु जहाँ वे क्षेत्रो मे शासन के उपकरण (07७78) 
हैं, वही वे समस्त देश की सामान्य शासन-व्यवस्था के भी उपकरण श्रथवा साधन हैं, 
झौर इस कारण उन पर केन्द्रीय शासन श्लौर ससद्‌ का नियन्त्रण है। ससद्‌ को अधि- 
फार है कि वह स्थानीय प्रशासनिक सस्थाओरं की शक्तियों श्रीर क्रियाकलापों का 
नियन्त्रण कर सकती है श्रौर उस दिशा मे मनमाना परिवत्तंन कर सकती है । केन्द्रीय 
सरकार के प्रशासनिक सेवक स्थानीय सस्थाग्रो के हिसाब-किताब का लेखा परीक्षण 
(४०१७४) भौर उनकी गतिविधियों भौर क्रियाकलापो का निरीक्षण-परीक्षण एव 
पर्यवेक्षण करते हैं, भोर इस प्रकार का सचालन एव पयंवेक्षण इसलिये शभौर भी 
भझ्रावश्यक हो जाता है कि ससद्‌ स्थानीय करो को कुछ भ्राथिक सहायता, झाथिक 
अनुदान (शश8-7-870 ) के रूप मे केन्द्रीय करो (0०7४७ ४8568) की राशि भे से 
देती है । इस नियन्त्रण के बावजूद, इगलैण्ड का स्थानीय शासन यूरोप के भ्रन्य देशो 
मे प्रचलित स्थानीय स्वशासन की श्रपेक्षा कही भ्रधिक स्वतन्त्र श्रौर श्रात्म विश्वस्त है । 
इगलैण्ड मे फ़रास के समान श्रधिनायक गृह-मन्त्री (6॥ ७90फ७प४ीए /शएा8॥७7 ० ह0 
790०7००) नही होता णो स्थानीय शासन के सम्बन्ध से सर्वे-सर्वा होता है। “ऐसी 
श्रवस्थाशरो मे स्वतन्त्र लोग श्रपन्नी परिषदों (00ए7००॥85) में एकत्र हो सकते हैं उसी 
प्रकार जैसे प्राचीन काल मे एकत्रित होते थे, भौर वे श्रपनी प्रशासनिक योग्यता से 
झौर श्रपने व्यक्तित्व से श्रपने श्रास-पास के लोगो को प्रभावित भौर प्रसन्‍नतर कर सकते 
हैं ।” प्राचीन काल मे भी भोर झ्ाजकल भी देश्ष के ग्रनेको प्रमुख राजनीततिज्ञों ने 
झपना राजनीतिक जीवन स्थानीय नगरपालिकाश्रो (0०प्मणा४ ण॑ ॥/008 (0एशगप- 
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77०॥॥) से प्रारम्भ किया । उदाहरणस्वरूप जौज्ेफ चेम्वरलेन (च08०७ए७ा ए8णएछ- 
गा) भौर नेविल चेम्वरलेन (]ए७ए7॥७ 0॥&779७श७॥7) दोनो वमिघम (फ्ाएया- 
हाथ) के लार्ड मेयर (,0768 १(७४००७) थे, भौर श्री हवेंट मॉरीसन (प्र०७+ 
क०णा80०)) को लन्दन काउपण्टी काउन्सिल ([-क ्रतणा 005४7 0"०5ण्णण) के 
समापति होने के कारण सबसे पहिले ख्याति प्राप्त हुई । 


विकास (70०ए7०।०७०४०७॥४)--हृगलैण्ड के स्थानीय शासन का इतिहास क्रमिक 
विकास का इतिहास है। श्रव से कुछ वर्ष पूर्व तक स्थानीय शासन की व्यवस्था का 
विकास, किसी सुनिश्चित योजना के भनुसार नही हुआ था, वल्कि श्रावश्यकताग्रो के 
झ्नुसार दैवयोग प्राधार पर हुग्रा । क्योकि स्थानीय शासन के विकास मे समन्वय 
नही था, अत श्रव्यवस्था थी, और कार्यकुशलता का पूर्ण श्रमाव था । 

वत्तमान काउण्टियाँ (00०7४६४७) भौर पैरिश्य (एश्यूठा८४) प्रारम्भ मे पूर्व 
नॉर्मन काल (?7०-ए०००७७) में शायर भोर हण्ड्रेड्स, विल्स अ्रथवा टाउनशिप्स 
(क्ञाएट४8 छत )प्राव7९१8, जया 07 #0ण78॥ए४) थी। इशगलैण्ड की केन्द्रीय सरकार 
का स्थानीय शासन-सस्थाझो पर पूर्ण प्रग्ुत्व रहता था | भध्य काल मे प्रत्येक काउण्टी 
(0०००३) श्रथवा शायर (8]77०) मे एक कोर्ट (007७) श्रथवा सरकारी सभा 
((०एथणाएथांध! 288०7०४) रहती थी, जिसका सभापति दोरिफ (8७700 
होता था, जो राजा का प्रतिनिधि होता था श्रौर उस सभा के सदस्यगरण काउपण्टी 
के स्वतन्त्र लोग (ए:९८९७००४० ० ६४९० (0००४५) होते थे । काउपण्टी कोर्ट भ्रथवा न्‍्याया- 
लय को सामान्य शासन सम्बन्धी एवं न्यायिक कार्य करने पडते थे। एक काउपण्टी में 
हण्ड्रेंड कोर्ट (स्॒ण्म0९त 0००८४) थे जिनकी रचना उसी प्रकार की होती थी भौर 
जो शेरिफ (००) की छत्रछाया मे कार्य करते थे । फ्यूडल व्यवस्था (फए०प्रतश 
8एछछ) के जो मेनोरियल न्यायालय (०४००७) 00००७) होते थे, वे छोटी इका- 
इयो श्रर्थात्‌ विल (ज्ञा)) भ्रथवा टाउनशिप (ए७०छाण४॥7) मे स्थापित थे। जिन 
बोरो (8००णष्ठा08) को क्राउन से प्राज्ञापत्र (008७४) प्राप्त थे, उनमे पर्याप्त 
मात्रा में स्वायत्तता थी। हेनरी द्वितीय (छ०ााह 7) के राज्य काल से सम्राट की 
न्याय-व्यवस्था, श्रमणशील न्यायालयों (ठ०ए्रा४ ० रंप४४०८४) के द्वारा सारे देश 
मे फैल गई । स्थानीय मंनोरियल न्यायालय (].0०8 870 ्घाणापणे 00च्रए/४) 
समाप्त कर दिए गये भश्ौर उनके समाप्त होते ही शेरिफ (5०7) के पद का बहुत 
कुछ महत्त्व समाप्त हो गया। १४वी शत्ताव्दी मे नवस्नजित जस्टिस आफ दी पीस 
(एच्छध९९४ रत ध० 7८४०४) ने समस्त न्यायिक, प्रशासनिक श्ौर पुलिस की शक्तियाँ 
हथिया लो । पैरिश, जो अब तक गिरजाधर की शासन सम्बन्धी इकाई थी, झव 
स्थानीय स्वशासन की इकाई बन गई। भव पैरिण (ए४ण४८)) के नियन्बरा में ही 
सडकों की मरम्मत आदि का कायें दे दिया गया; भोर वाद मे रानी ऐलिज़ाबैथ 
(॥:४०७७४४) के निर्घधध विधि (2०० ॥,»७) सम्बन्धी प्रशासन का कार्य भी पैरिशो 
(?४७९४९०४) के ही अधिकार में श्रा गया । 
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१६८६ के क्रान्ति समभौते (86एणपरवणा 5७॥0०४७ ०६ 689) के बाद 
स्थानीय शासन पर केन्द्रीय नियन्त्रण लगाने का कोई प्रयत्न नही किया गया। पौरो 
श्रथवा बौरोज (80०ण६४॥४) को छोड कर जो अधिकतर स्वायत्तशासी थी, शौर जो 
चारटर (0॥७४०८४) की शवित के अ्रन्तगंत कार्य कर रही थी, सामान्य स्थानीय प्रशासन 
काउण्टी जस्टिसो (00069 7प्&४०७४) के नियन्त्रण मे था, जो अपना कार्य ववाट्टर 
सैशन्स (0ए७7४०/ 568&078) नाम के न्यायालयों में करते थे। किन्तु १८३४५ से 
लेकर १९३४ तक इस दिश्षा में जो सुधार हुए, उनसे सारी पुरानी व्यवस्था बदल 
गई। इस उलट-फेर के तीन फल हुए । प्रथमत , स्थानीय शासन-सस्थाओं में सुधार 
हुआ भौर उनका स्वरूप प्रजातन्त्रात्मक हो गया । द्वितीयत, सुधार के साथ-साथ 
स्थानीय शासन की शक्तियों भौर कत्तंव्यो के सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण हो गया। 
तृतीयत , सुधार के साथ-साथ स्थानीय शासन झौर केन्द्रीय सरकार के घीच सम्बन्धो 
की स्पष्ट व्याख्या ([ँ7०७१०४०7) हो गई। स्थानीय शासनिक सस्थाओं का सुधार 
काफी लम्बी भौर पेचीदा समस्या थी क्योकि १८३५४ से १८८८ तक इशगलंण्ड ने प्रजीव 
सी नीति भ्रपनायी जिसके अभ्नुसार एक नई तदर्थ (४८ #०6) सत्ता स्रजित की 
गई जिसके द्वारा उस प्रत्येक स्थानीय झावश्यकता का निराकरण कराना था जो 
कभी भी उत्पन्न हो सकती थी । केवल यही नही, बल्कि प्रत्येक नई सत्ता (8प्रका0- 
शा) अभ्थवा सस्थान को कार्य करने का श्रलग क्षेत्र दिया गया जो पुरानी सत्ता 
या सस्‍था के क्षेत्र से भिन्‍्न था। १८८८ के स्थानीय स्वशासन श्रधिनियम 
(7,0०४। (७0०ए०7४७०६ 8०६ ० 888) ने यह सारी भ्रनियमितता बदल डाली। 
इस अधिनियम ने पुरानी जस्टिसेज़ श्राफ दी पीस (उप्र्ठतव0७8 ० 6 7?०४००) 
प्रणाली को, साथ ही तदर्थ सत्ताओं अथवा निकायो (00768) को भी हटा दिया 
जो हाल ही में बढाये गये थे, और उनके स्थान पर काउण्टी पारिषदों की स्थापना 
की जो प्रजातन्त्रात्मक थी झौर साथ ही सामान्यतया सक्षम भी थी। वह व्यवस्था 
झरने शने वृद्धि को प्राप्त हुई है। स्थानीय स्वशासन की आधुनिक व्यवस्था, मुख्यत 
छ विशिष्ट एवं विभिन्‍न प्रकार की सत्ताओो मे निहित करदी गई है। वेछ 
निम्व हँ---प्रशासनिक काउण्टी (7॥6 407शा#ए४४ए० 0०ए४७), काउण्टी बौरो 
(77० 0०77४ए 807०पष्टा)), काउण्टी रहित बौरो (77० 7४०४-0०००७४ :8070एष्टा)), 
झरवन डिस्ट्रिक्ट (%० ए7७9&॥ 70870), रूरल डिस्ट्रिक्ट (7४० फिपान 708070+), 
ओझौर पैरिश (706 ?०४७)॥) । इन छ सत्ताप्नों के प्रशासन का प्रबन्ध भी विभिन्‍न 
प्रकार प्रारम्भ हुआ --प्रथम भ्ोर द्वितीय का प्रशासन १८८८ से प्रारम्म हुआ, तृतीय 
का प्रशासन १८३४५ से प्रारम्भ हुआ किन्तु जिसका सुधार १८दर में हुआ, चौथी, 
पचंवी भ्ौर छठी सत्ताशो का प्रशासन १८६४ से प्रारम्भ हुआ । लन्दन की काउण्टी 
काउन्सिल (7फ्र6 ॥/णात०णा  0०पणाॉए 0०07०!) की स्थापना १८८६ में हुई, जो 
प्रप्रत्यक्षत निर्वाचित मेट्रोपोलिटन बोर्ड प्राफ ववक्‍र्स (४७४०ए०४४४ फ्रेठ०द्ाते ० 
ए०7:४) की उत्तराधिकारिणी थी । 


स्थानीय शासन “२१७ 


स्थानीय : स्वशासन के अ्रधिकारो 'झौर कत्तंव्यो के सम्बन्ध मे और उसके 
उननतिशील सुधार तथा १८३५ से लेकर भ्रबव तक के तत्सम्वन्धी स्पष्टीकरण 
के सम्बन्ध मे इतना जान लेना आवश्यक होगा कि अब इग्लेण्ड में पूर्णो' स्थानीय 
स्वशासन (]766878॥ ॥,0०80) (०श७णशा॥०॥४) की स्थापना हो चुकी है श्रौर उसके 
नियन्म्रण में प्रत्येक बडी स्थानीय सस्था भअ्रपने-अपने क्षेत्र मे पूर्ण स्थानीय शासन की 
देख-भाल करती है । पूर्णो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली के द्वारा स्थानीय सस्था को 
इस प्रकार के मामलो में--जैसे सडकें, परिवहन (]फथ्मा870%), पुलिस, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य, सार्वजनिक शिक्षा, सावंजनिक साहाय्य, एवं इस प्रकार की सावंजनिक सेवायें 
जैसे निवास स्थानो की व्यवस्था गैस, पेय जल भर विजली व्यवस्था श्रादि मे उचित 
कार्यवाही श्रथवा श्रारस्मिक या पहल (7०9४8४७) करने का अभ्रवसर मिल गया है। 
स्थानीय स्वशासन के द्वारा स्थानीय नीति के निर्धारण झोर क्रियान्विति के पर्याप्त श्रवसर 
प्राप्त होते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि कोई उनन्‍नतिणील स्थानीय सस्था चाहे 
तो भ्रपने क्षेत्र के लोगो के स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे, बुद्धि के विकास के सम्बन्ध मे श्रौर 
सावंजनिक कल्याण की दिशा मे पर्याप्त सेवा कर सकती है । 


स्थानीय शासन का केन्द्रीय सरकार के साथ सम्बन्ध ((079700000 9०४/ए७७७७ 
[0०४७] ध्णते ए७09 ७0०ए०7्ा7०॥४५)--स्थानीय सस्था का केन्द्रीय सरकार के साथ 
सम्बन्ध प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह जान लेना प्रावदयक है कि इस सम्बन्ध का विकास 
किस प्रकार हुआ भौर झ्राजकल यह सम्बन्ध किस प्रकार का है । स्पष्टत केन्द्रीय सरकार 
का कत्तंव्य है कि जहाँ स्थानीय शासन शिथिल हो वहाँ उसको उचित काये करने के 
लिये प्रोत्साहित करे भोर जहाँ वह श्रपने अ्रधिकारों का दुरुपयोग करता है श्रथवा अपनी 
सामथ्यं से वाहर की चीजें करता है वहाँ उस पर नियन्त्रण लगावे । इसके फलस्वरूप 
यह श्रावश्यक हो जाता है कि एक शौर स्थानीय निर्वाचित पस्थाओ्रो श्रौर उनके स्थानीय 
प्रशासनिक भ्रघिकारियो, तथा दूसरी भोर केन्द्रीय शासन के विभागों श्लौर उनके 
प्रशासनिक भ्रधिकारियो के बीच सम्पके (00708०), सहयोग (00००७७:४४०7), भौर 
परस्पर सम्बन्ध (70७7 ४०४०) का मार्ग प्रशस्त रहे । केन्द्रीय सहायक श्रनुदान स्थानीय 
शासन के एकको को घन सहायता के रूप मे दिये जाते है, इसके कारण यह आवश्यक 
हो जाता है कि उनके ऊपर भोर उनके क्रिय[कलापो के ऊपर केन्द्रीय नियन्त्रण और 
पर्यवेक्षण रहे । सत्य यह है कि केन्द्रीय शासन, स्थानीय स्वश्ञासन की सस्थाझ्रो को सहा- 
यक प्रनुदान ((88768-7-%0) इसी शर्ते पर देता है कि उसको और उसके प्नधिकारियो 
को इस बात के परीक्षण और पर्यवेक्षण का अभ्रवसर मिले कि प्रदत्त सहायक भ्रनुदान की 
घन-राशि किन कार्यो पर और किस प्रकार व्यय को जा रही है। केन्द्रीय शासन के घन 
की सहायता ने स्थानीय स्वशासन के ऊपर नियन्त्रण प्राप्त कर लिया है भौर इस 
नियन्त्रण और परयव्रेक्षण के श्रधिकार स्वरूप स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता बहुत्त 
वंढी सीमा तक विक छुकी है। केन्द्रीय शासन द्वारा स्थानीय स्वशासन को सहायता देने 
का एक अन्य उपाय है जिसको सवर्गीय भनुदान (806: हप्ण्मा) कहा जा सकता है । 


श्श्८ इंगलंण्ड की शासन-प्रणाली 


सभी अन्य सस्थाझ्रो की तरह से स्थानीय स्वश्वासन संस्थाओं पर भी ससद्‌ 
का और ससदु द्वारा निित विधियों का पूर्ण श्रधिकार एवं नियन्त्रण है। इसके 
श्रतिरिक्‍त, केद्रीय शासन के विभिन्‍त विभाग स्थानीय स्वशासन के विभिन्‍न क्रिया- 
कलापो का पयंवेक्षण करते हैं और यह भी देखते हैं कि सविधि की छर्तों के भ्रनुतार 
कार्य हो रहा है श्रथवा नही । गृह मन्त्रालय (77० प्तर०0० 079००) पुलिस दल 
के ऊपर पयंवेक्षण भर निरीक्षण करता है किन्तु लन्‍न्दन (,०7607) के मेट्रोपोलिटन 
डिस्ट्रिक्ट (४००६४०ए9०णाफश। जिशापाकर रण ॥/णाव०7) में पुलिस का प्रबन्ध सीधे 
गृह मन्त्रालय द्वारा किया जाता है। इसके श्रतिरिक्त लन्दन का मेट्रोपोलिटन डिस्ट्रिक्ट 
स्थानीय सिविल डिफेन्स (॥,0८७0 0४४7 70००४००) के लिये भी उत्तरदायी है, विशेष- 
कर वह होम गार्ड श्रथवा रक्षक दलो (070० 2०७7१8) के दस्तो का प्रबन्ध करता 
है । विधि मन्त्रालय (706 ००४४ए) को स्थानीय दयासन सस्थाझो को कर्ज लेने की 
पझ्रनुमति प्रदान करनी पडती है। सामान्यतः कहा जा सकता है कि सम्बन्धित 
केन्द्रीय शासन के विभाग स्थानीय स्वशासन के सस्थाओ्रों के कार्य की देखभाल करते 
हैं, उनको ठीक मार्ग पर रखते हैं और उनकी कार्य-प्रणाली, सगठन, उनके सेवकों की 
योग्यताएँ देखते हैं तथा उनके लिये प्रावश्यक सामग्री एवं उपकरण जुटाते हैं भौर 
उनके सामान्य उद्देश्यो का मार्ग प्रदर्शन करते हैं श्ौर उनको इन सम्बन्धों मे श्रावश्यक: 

मन्त्रणा प्रदान करते हैं । 


जहाँ तक स्थानीय शासन-सस्थाओ के श्रधिकारो भर कत्तंव्यी का निरूपण ससद्‌ 
के श्रधिनियमों ने किया है और जहाँ तक न्‍्यायालयो ने उन अ्धिनियमों के पालन की 
दिद्या मे इन सस्थाभ्रो को बाध्य किया है, केन्द्रीय सरकार इन सस्थाश्रो द्वारा किसी वैधिक 
भूल भ्रथवा कत्तंव्य सम्बन्धी भूल के विरुद्ध उच्च न्यायालय (पाष्टा। 0007४) से श्राज्ञा या 
श्रादेश (ए४76) जारी करा सकती है झौर स्थानीय सस्था को बाध्य किया जा सकता है 
कि वह भपनी भूल सुधारे । यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति को स्थानीय सस्था की झसाव- 
घानी के कारण हानि हो जाय तो वह हानि पूरणा के लिए स्थानीय सस्था के विरुद्ध 
नालिश (0फत ००४०४) कर सकता है । उसी प्रकार यदि स्थानीय स्वशासन सस्था 
कोई ऐसा कार्य कर बैठे जो भ्रसविधानिक (पॉ४& शग०8) हो, उसे न्यायालय निषिद्ध 
कर सकते हैं । केन्द्रीय सरकार, स्थानीय स्वशासन सस्था की ऐसी स्थानीय भ्राज्ञाओं 
को निष्फल कर सकती है जो उन सस्थाश्रो के प्रदत्त भ्रधिकारों का अतिक्रमण करती 
हो । स्वास्थ्य, मकान निर्माण अथवा श्रन्य सेवाश्ो के सिलसिले से यदि कोई झसाव- 
घानी हो जाये तो उसके भयकर परिणाम हो सकते हैं, झर इस प्रकार के प्रवसरों 
पर जस्टिस झाफ दी पीस (५४७०७ ० ॥४० 7०४००) या उस क्षेत्र में केवल चार 
करदाता (8806-0०9०४७) स्वास्थ्य मत्रालय को श्रावेदन-पत्र मेज सकते हैं भौर 
प्रार्थना कर सकते हैं कि स्थानीय सस्था की अयोग्यता (77 ०गैशाण००5) की परीक्षा 
की जाय भ्रौर सम्भवत ऐसे भ्रवसर पर स्थानीय सस्यथा के सारे कत्तंव्य स्वय स्वास्थ्य 
मत्रालय अपने हाथ मे ले सकता है । 


स्थानीय शासन २१६ 


सामाजिक प्रवस्थाशो में परिवत्तंत श्ौर छासन के कत्तंव्यो के सम्बन्ध मे 
उदारवादी विचार एवं समाजवादी मान्यता के फलस्वरूप स्थानीय, स्वश्वासन सस्थाओरो 
के ऊपर केन्द्रीय शासन के नियत्रण की सभावनाएं पर्याप्त मात्रा मे बढ़ गई हैं, और 
इस वृद्धि का अ्रन्त दिखाई नहीं देता। सावंजनिक निगम (7ण0॥0 0077०एक#०/) के 
समान नई केन्द्रीय सस्थाएँ नये-तये काम करने के लिए श्रथवा पुरानी स्थानीय स्व- 
शासन-सस्थाभो के स्थान पर स्थापित की जा रही हैं। छोटी स्थानीय सस्थाओ्रो के 
बहुत से कत्तंव्य भ्रव बडी क्षेत्रीय सस्थाओो को सौंपे जा रहे हैं भोर इस प्रकार श्राधुनिक 
स्थानीय शासन के प्रसार मे 'स्थानीय' (7,0०८७)) छाब्द के श्रर्थ भी वदल गये हैं ।* 
झाघुनिक काल में एकीकरण (0०-००0४४०४) और प्रामारिषकता (8रतेशाताढ&- 
४0०7) की नीति स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र मे दूर तक प्रवेश कर गई है। स्थानीय 
सस्थाओ मे सम्मेलन, समितियाँ, लेखा परीक्षण (870०/6) भ्ादि की व्यवस्था देश के 
परिनियमों (8६8&6प४००ए 970ए7&078) के भ्रनुसार की गई है, जिसके फलस्वरूप सभी 
सस्थाओं में एक प्रकार की कार्यवाही होगी चाहे उस कार्यवाही का आकार बडा हो 
या छोटा । उसी के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार अपने निरीक्षको के द्वारा इत स्थानीय 
स्वशासन-सस्थाओ के ऊपर प्रभाव डालती रहती है। उन निरीक्षकों द्वारा स्थावीय 
सस्थाझ्रों के सम्बन्ध मे सतोपजनक प्रतिवेदन पर ही सहायक भ्रनुदान दिये जा सकते 
हैं प्लौर इस प्रकार सभी निरीक्षको की रिपोर्टो से केन्द्रीय सरकार को पता चलता 
रहता है कि स्थानीय शासन-विधि मे क्‍या परिवर्त्तन श्रावश्यक है ? केन्द्रीय सरकार से 
स्थानीय शासन सस्थाओ के पास जो विज्ञापन समय-समय पर जाते रहते हैं, उनके 
द्वारा स्थानीय शासन सस्थाओ्रों को पता रहता है कि केन्द्रीय सरकार उनको किस 
नीति पर चलाना चाहती है, भ्रौर यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा अनुभव करती है कि 
उसके पास श्रावश्यक कार्यवाही के लिये वंधिक शक्ति पर्याप्त नही है तो वह नये 
विधेयको का भ्रस्ताव कर सकती है श्लौर उनको पास कराके श्रधिनियम का रूप दे 
सकती है। कभी-कभी यदि स्थानीय शासन सस्था भ्रपनी शक्तियों का इस प्रकार 
प्रयोग करे कि वह केन्द्रीय सरकार की इच्छाओो के विरुद्ध हो, तो एक विश्येष श्रधि- 
नियम पास किया जाता है जिसके द्वारा स्थानीय सस्था की दाक्तियाँ उन आयुक्तों 
(0०7०णा588070०४४) को दे दी जाती हैं जिनकी नियुक्ति स्वास्थ्य मन्त्री करता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन सस्थाझञ्रो के ऊपर केन्द्रीय सर- 
कार का नियन्त्रण कई प्रकार से है। यद्यपि प्रव भी इगलैण्ड में स्थानीय शासन लोकप्रिय 
है, फिर भी केन्द्रीय शासन की भ्रपेक्षा इसको स्थानीय क्रियाकलापो का एक भ्रस्पष्ट- 
सा निकाय समझा जाता है। कतिपय सेवायें जो कभी किसी समय स्थानीय मात्र 
समभीो जाती थी, झ्नव उनको राष्ट्रीय महत्त्व की सेवायें समझा जाता है। “दोटे 
विद्यालय श्रव राष्ट्रीय शिक्षा योजना के भाग हैं उसी प्रकार सार्वजनिक साहाय्य 
(एप 858808706) श्रव स्थानीय महत्त्व ((०रक्रापाधाज छः) का न होकर 
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राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का विषय बन गया है। यहाँ तक कि गैस भौर बिजली शक्ति का 
जो किसी समय नागरिक सेवायें ([४घा्रथए॥ 8०"श८०९४) समझी जाती थी, पश्रव 
उनका राष्ट्रीयकरण हो गया है ।” हाल के वर्षों में कतिपय विषयो को स्थानीय भौर 
प्रन्य को केन्द्रीय विषय बनाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुविधा को भी श्रत्यधिक 
महत्त्व दिया गया है। श्री जे० एच० वारेन (४७ 7 म्ष॒ ज़ब्ताथा) ने इगलैण्ड 
के स्थानीय स्वशासन के विषय, उद्देश्य भौर कार्य-प्रणाली में जो परिवत्तंन हुए हैं उतका 
विवेचन करते हुए लिखा है, “कि कौन विषय श्रथवा कौनसी सेवाएँ स्थानीय स्व- 
शासन के प्रधिकार क्षेत्र में दी जायें, यह निर्णय पूरी तरह न तो राजनीतिक स्व- 
तन्‍्त्रता श्रौर उत्तरदायित्व के श्राघार पर, न पास-पडौस भर जातीय सद्भावना की 
सम्मिलित कार्यवाही की सुविधा के श्राघार पर, न इस आधार पर कि “स्थानीय 
स्वद्यासन एक शैक्षिक प्रणाली है और इस कारण प्रजातन्त्र के लिये श्रति श्रावदयक 
है! निर्भर करता है। भ्रपितु स्थानीय स्वशासन के कत्तंव्य निश्चित करते समय 
प्रशासनिक सुविधा भी देखनी ही पडेगी ।/” विशेषकर प्रथम विद्व-य्द्ध के बाद जो 
शासन के क्रियाकलाय स्थानीय शासन को सॉौपे गये हैं उसमें प्रद्यासनिक सुविधा की 
ध्यान अवश्य रखा गया है । 

तथावि स्थानीय प्रशासन झौर किसी सीमा तक नीति निर्धारण भ्रब भी 
स्थानीय सत्ताशो के हाथों में हैं। केन्द्रीय सरकार तो स्थानीय सत्ताझ्रों का सहयोग 
आप्त करती है और दोनो सत्ताप्नो का परस्पर सम्बन्ध मंत्रीपूर्ण सहकारिता का 
रहता है। स्थानीय शासन, व्हाइट हाल (एक्रा४० ४7) में अ्रवस्थित विभागों के 
कार्यालय नहीं हैं यद्यपि केन्द्रीय सरकार के नाम में स्थानीय शासन कंतिपय सेवाएं 
करते हैं । स्थानीय नगरपालिकाशों के सदस्य उन्ही जिलो (87877०8) में से चुने 
जाते हैं जिन में उनका सेवा विस्तार होता है। उनकी सेवाश्रो का पर्यवेक्षण भौर 
नियन्त्रण उन्ही के श्रधिकारीगण करते हैं। श्रव तक काउन्सिलों (00प्पथ8) श्रौर 
समितियों (00077766००४) ने जो कुछ भी किया है, उसका शानदार महत्त्व है। 
किसी भी प्रकार की राजनीतिक शासन-प्रणाली में केन्द्रीय सरकार को स्थानीय 
शासन पर नियन्त्रण अवश्य रखना होगा, चाहे स्थानीय ससस्‍्थाएँ कितनी भी स्वाय- 
त्तता का उपभोग करती हो । किन्तु एक झोर इगलैण्ड में तथा दूसरी शोर फ्रास भौर 
अन्य देशों में जो केन्द्रीय सरकार का स्थानीय शासन पर नियन्त्रण रहता है उनमें 
एक महत्त्वपूर्ण प्रन्तर है! फ्रास में केन्द्रीय सरकार का स्थानीय शासन पर जो 
नियन्त्रण है, वह कठोर भ्रधिद्ञासी नियन्त्रण है, यहाँ तक कि स्थानीय हासन की 
स्वायत्तता नष्ट कर दी गई है भौर क्षेत्रीय नीति को भी नियन्त्रित करके उन स्था- 
नीय प्रशासनिक श्रधिकारियों के भ्रधिकार में दे दिया गया है जो पूणंतया केन्द्रीय 
सरकार की शोर से नियुक्त होते हैं। इगल॑ण्ड की स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी व्यवस्था 
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मिली 'जुली-सी है जिसमें श्राधा नियन्त्रण व्यवस्थापिका का है श्र श्राघा 
भ्रधिशासी । वार्कर (8&7:6०) के अ्रनुसार इस प्रणाली का महत्त्व यह है कि “यह 
पूर्ण प्रधिशा्सी नियन्त्रण की श्रपेक्षा स्थानीय स्वशासन के साथ दयालुता का व्यवहार 
करती है, साथ, ही पूर्णतया व्यवस्थापिका के नियन्त्रण की श्रपेक्षा यह प्रणाली श्रधिक 
लचीली है और विभिन्‍न स्थानीय शासन सस्थाप्नो के बीच जो विभेद होते हैं उनके 
प्रत्ति श्पने लचीले स्वभाव के कारण श्रधिक समभोतावादी होती है। ससद्‌ स्थानीय 
शासन सत्ताझ्रो को जो सहायक श्रनुदान देती है, वह एक प्रकार से एक सत्ता अपने 
वरावर वाली अ्रन्य सत्ताशो को अनुदान देती है। कार्यपालिका अथवा अ्धिशासी 
शक्ति का काम तो केवल यह देखना है कि अनुदानो का धन ठीक प्रकार व्यय किया 
जा रहा है या नही भौर वह प्रत्येक स्थानीय छासन में भ्रपने लचीले स्वविवेक 
(08800 7)8०70०४०४) के कारण छोटे-मोटे विभेदों का प्रमाणीकरण (8#छवेशता- 
2७४०) करती है किन्तु ऐसा करते समय मी वह केवल सुस्त वा पिछडे हुए स्था- 
तीय स्वशासन को प्रोत्साहित करती है भौर जो शासन जल्दबाज अथवा श्रविवेकी एव 
प्रचण्ठ (980०7) होते हैं उनको कस देती है, भोर ऐसा वह प्रत्येक शासन की 
माँगो और श्रावश्यकताओो के अनुसार करती है ।” स्थानीय कौंसिलो ((०ए०४०॥४) 
झौर स्थानीय समितियों (007776०698) में प्रशासनिक मामलो में पूर्च सजगता के 
फलस्वरूप प्रत्येक स्तर पर पूर्ण प्रजातन्त्रीय कार्य-प्रणाली का निर्वहन सरल हो 
जाता है। 


स्थानीय स्वशासन के एकक 


(576 एआ६$ 05 7,0080 (0एशश॥॥ाएशा॥) 


स्थानीय स्वशासन के एकक वे भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनमें स्थानीय सेवाश्रो को 
सगठित किया जाता है और जिनके लिये उन्ही क्षेत्रों की निर्वाचित परिपर्दे 
(0०फ्रथा$) उत्तरदायी हैं। स्थानीय शासन के क्षेत्रों में जिस आधार पर भेद किया 
जाता है वह जनसख्या है। इगल॑ण्ड श्ौर वेल्म (फ़ा&6७) में स्थानीय स्वशासन के 
एकको के निम्न नाम हैं .-- 

परिश (77४6 ?०0४४)--यद्यपि चर्च (.ए्णा) के सम्बन्ध में इगलैण्ड 
पैरिशो (2४४०४) में विभक्‍त है, किन्तु स्थानीय सस्था के रूप में पैरिश देहात में 
होते हें। जिस गाँव की भावादी ३०० से कम होती है, उसमे प्राय परिषद्‌ (00एफ- 
५!) नही होती श्लौर इस पेरिश के मामले सभा में त्तय हो जाते हैं और उस सभा में 
प्रत्येक करदाता भाग ले सकता है। वडी पैरिशो में पाँच से लेकर दस सदस्यों तक 
की परिपद्‌ (00०४०), उसी पैरिश की सभा में निर्वाचित कर ली जाती है भ्ौर 
वह तीन वर्ष तक अपना कार्य करती है। पैरिश की कौसिल या सभा के कर्त्तव्य 
सामान्य से होते हैं। यह परिपद्‌ (0०ण्णणा) छोटी-सी शिक्षा-समित्ति (#ग्रात 
मतृप्रक्ा0ाश &प०णणप्) के रूप में भी कार्य करती है, और यह सार्वजनिक 
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निर्माण एवं खेल-कूद के मैदान का प्रबन्ध करती है भ्रौर मार्ग के स्थानीय अ्रधिकारों 
की रक्षा करती है। यदि कभी इस सम्बन्ध में भ्रधिनियम पास हो जाय तो गाँव में 
अकाश की भी व्यवस्था कर सकती है झौर यदि ऊँचे श्रधिकारीगण चाहें तो उत्त 
परिषद्‌ के हाथ में जल-व्यवस्था श्रौर पगडण्डी की मरम्मत व्यवस्था भी दी जा सकती 
है। फिसी पैरिश में एक वेतनभोगी लिपिक (000:) रह सकता है, किन्तु लिपिक 
के भ्रतिरिक्त श्लोर कोई वेतनभोगी भ्रधिकारी नही होता । 

डिस्ट्रिक्ट (776 7080०0)--बहुत सी पैरिशे मिलकर सरल डिस्ट्रिक्ट का 
निर्माण करती हैं भौर यदि कोई पैरिश उद्योगों के विकास के फलस्वरूप छोटे से 
नगर में परिवत्तित हो जाये, तो ऐसी पैरिश, काउण्टी परिषद्‌ (00070 ए०ए- 
०) से प्रार्थना कर सकती है कि उसको भ्ररबन डिस्ट्रिक्ट (07087 )8#70) का 
स्वरूप प्रदान किया जाय । प्ररबन डिस्ट्रिक्टो (ए79&7 7)8#708) श्रौर रूरल 
डिस्ट्रिवटों (#िएा७। 7)800008) के लिये परिषदें (007४०)४) तीन-तीन वर्ष के 
लिये निर्वाचित की जाती हैं किन्तु प्रतिवर्ष एक-तिहाई सदस्य श्रवकाश ग्रहण कर लेते 
हैं। चेयरमैन ((॥धशण्ाा७7) या तो कोई कौंसिलर (0०पए्7था0०) ही हो सकता है । 
या बाहर से भी निर्वाचित किया जा सकता है, किन्तु दोनों स्थितियों में डिस्ट्रिक्ट 
के चेयरमैन को शभ्रपने कार्यकाल में जस्टिस श्राफ दी पीस (उंप8४०७ ० ६86 7०७००) 
के भ्रधिकार होते हैं । 

डिस्ट्रिक्ट की शक्ति भ्रौर प्रतिष्ठा पैरिश की श्रपेक्षा श्रधिक होती है। केन्द्रीय 
सरकार डिस्ट्रिक्ट स्वशासन को निवास स्थान सम्बन्धी सत्ता दे देती है, और इस 
अ्रकार डिस्ट्रिक्टो को भृमि प्राप्त करने श्र मकान निर्माण करने का अ्रधिकार प्राप्त 
हो जाता है, साथ ही मेले स्थानो श्लौर भीड-भाड (छा]प्रक्ठ ध्यत 0ए००-००जछताह) 
भ्रथवा श्रधिक जनसख्या या श्रधिक मकानों के सम्बन्ध में ठीक व्यवस्था करने के 
भी श्रधिकार प्राप्त हो जाते हैं। सफाई एवं श्रारोग्य विषयक भ्रधिकारो के प्रयोग के 
सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट परिषद्‌ जल-व्यवस्था धौर श्रन्य आारोग्य विषयक क्रियाकलाप 
अपने हाथो में ले सकते हैं । राष्ट्रीय सडको (प्णार 70908) का प्रबन्ध तो परि- 
चहन मन्त्रालय के हाथो में रहता है भौर श्रन्य बडी-बडी सडको का प्रवन्ध काउप्टी 
(0०ए7४०४) के हाथो में रहता है ! किन्तु श्र-वर्गीकृत (]ग07-००४87०0) सडकें, 
जिनके लिये मन्त्रालय कोई अनुदान नही देता, श्ररवन डिस्ट्रिक्ट परिषदों (एफ 
8070० 0०णा०!४) के ही श्रधिकार क्षेत्र में हैँ, श्र इनकी मरम्मत झ्ादि उन्ही 
को करानी पडती है । देहातो में, यद्यपि काउण्टी ही उत्तरदायी सत्ता होती है, किन्तु 
कभी-कभी काउण्टी (00075) वहुत से भश्रधिकार रूरल डिस्ट्रिक्टो (छिए्छा 
परआाहाप्र8) को दे देती हें | 

डिस्ट्रिवट परिपदों (78% (०प्राणा8) का प्राय लोकोपयोगी श्रथवा 
सार्वजनिक सेवाश्रो (?ए०॥० एश्रा४०४) में भी हाथ रहा है। किन्तु गैस श्रौर 
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विद्यत्‌ शकित के राष्ट्रीयकररा के साथ डिस्ट्रिक्टो के इस दिश्या में कार्यकलाप प्राय. 
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समाप्त हो गये हैं। डिस्ट्रिक्ट परिपदो (॥)8क्‍७ 0007०8) में प्रायः कई वेतन- 
भोगी प्रधिकारो होते हैं जेसे बलक॑ (097), खजान्वची (77८७४ए7७०), स्वास्थ्य 
अधिकारी (6०१०४ 080००: ० प्त४%), सफाई निरीक्षक (8०शाश्णए प्रा8- 
ए#०७०-), भ्ौर भ्रोवरसीयर (8प7ए०ए०० ० प्रापष्टाए०98) । अरवन डिस्ट्रिक्ट 
परिषद्‌ (07087 7987० 0०ण४णा) के पास कतिपय प्रधिक शक्तियां होती हैं जैसे 
भूमि का श्रावटन (»]०%7070), पुस्तकालय (॥777४०8), झौर सावेजनिक स्नाना- 
गारो (?ए०॥० 9७४78) का प्रवन्ध। जिन भ्रवन डिस्ट्रिक्टो में जनसरूया २५,००० से 
अ्रधिक होती है, उनमें वेतनमोगी मजिस्ट्रेट (899०0१७/४ १४७९280780०७) की नियुक्ति 
की जा सकती है। सत्य तो यह है कि किसी वडे श्ररवन डिस्ट्रिक्ट (ए&॥ 7)8706) 
में और छोटे बौरो (85०पघ९!७) में नाम मात्र का ही भेंद होता है । 

फाउण्टी (ए7० 000709)--इगल॑ण्ड में श्राज भी सैकडो वर्ष पुरानी काउण्टी 
व्यवस्था चल रही है । वत्तंमान ५२ काउण्टियाँ पुरानी व्यवस्था के श्राधार पर चल 
रही हैं । इनके कोई महत्त्वपूर्णा कत्तंव्य नही हैं । इन काउण्टियो में निर्वाचित परिपदें 
(ए000७60 007५8) नही होती भ्ौर केवल तीन मुख्य श्रधिकारी होते हैं । वे हैं 
लार्ड लेफ्टीनेट (,0०0 ॥॥6७०५४९७७7७), शेरिफ (प४७ आ०थ्रा), भौर जस्टिस भ्राफ 
दी पीस (उपह्ा०७ 06 #6 26७०७) । लार्ड लेफ्टीनेंट का पद शअत्यन्त गौरवपूर्ण 
होता है भ्रौर उस पर प्राय देहात के किसी घनिक व्यक्ति को नियुकत किया जाता 
है। काउण्टी के अभिलेख (०००:०४) उसी के उत्तरदायित्व में होते हैं और वही 
जस्टिस श्राफ दी पीस (उए87४०७ ०६ ४6 76४००) पद के लिए योग्य व्यक्तियों के नाम 
की सिफारिश करता है। शेरिफ (पश्व७ 808०त7) एसाइजेज (#४88268) नाम के न्या- 
यालयो की स्थापना की समस्त तैयारी एवं कार्यवाही करता है। 

झाजकल कुल ६२ प्रशासनिक काउण्टियाँ हैं जो पुरानी ५२ ऐतिहासिक 
काउण्टियो के ऊपर स्थापित कर दी गई हैं । प्रत्येक प्रशासनिक काउपण्टी को निर्वाचन 
विभागों (०७००७ 7)पाश्णा) में विभाजित कर दिया गया है भ्रौर प्रत्येक विभाग 
(0/एन्‍807) से चुनावों मे एक पारिपद्‌ (00प्पणा«7) निर्वाचित किया जाता है। ये 
चुनाव प्रति तीसरे वर्ष होते हैं । निर्वाचित पारिषद्‌ भ्रपत्ती सदस्य सस्या के वरावर 
एल्डरमेन (8]0०७7४०॥) चुनते हैं। प्राय स्वय पारिपद्‌ ही एल्डरमेन भी होते हैं, उस 
अवस्था में नये पारिपद्‌ के चुनाव के लिए उपनिर्वाचन (8:-०००४०४) किया जाता 
है। एल्डरमैन शब्द श्रति प्राचीन है भर सैक्सन (895०7) काल में उन प्रौढ वयस्क 
निर्वाचित सदस्यो के लिये प्रयुक्त होता था जो अपने श्रनुभव से शासन को सहायता 
देते थे। प्राजकल एल्डरमन के लिए श्रायु के सम्बन्ध में कोई वन्धन नही है । एल्डरमैनो 
का चुनाव छ वर्षो के लिए होता है किन्तु प्रत्येक पारिपद्‌ के चुनाव (00पताी श९०- 
४00) के समय प्राघे सदस्य श्रवकाश् ग्रहण कर लेते हैं | इसमें सन्देह नही कि भ्रपनी 
लम्बी पदावधि के कारण एल्डरमैन परिपद्‌ के कार्य के प्रनुरूप पर्याप्त अनुभव अजित 
कर लेते हैं । इसके द्वारा वे योग्य व्यक्ति जो चुवाव के कफट से बचना चाहते हैं, इस 
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प्रकार निर्वाचित हो जाते हैं | काउण्टी परिषद्‌ (00प०7४9 0०ण्गथा) के चेयरमैत्त का, 
चुनाव भी उसी प्रकार दह्वोता है जिस प्रकार कि डिस्ट्रिक्ट परिपद्‌ (98 0०पा- , 
०) के चेयरमैन का, ध्रौर उसको भी जस्टिस श्राफ दी पीस (उप्छध06 0 ४6७ 
76७०७) के वही अश्रधिकार होते हैं | परिपद्‌ (00फाथा) अपने चेयरमैन को वेतन भी 
दे सकती है श्लौर सदस्यो को शआ्राने-जाने का भत्ता ,भी उस समय दे सकती है जिस 
समय वे परिषद्‌ के कार्य से यात्रा करें । 

काउण्टी परिषदें, काउण्टी के प्रशासन श्रौर उसकी नीति के लिये उत्तरदायी 
होती हैं भौर वे श्रपने श्रघीनस्थ संस्थाश्रो के कार्य का निरीक्षण श्रौर पर्यवेक्षण करती 
हैं । काउण्टी परिषदें, केद्रीय शासन की ओर से भी कार्य करती है श्रौर उसके साथ 
मिल कर सावंजनिक साहाय्य (79॥0 4588#&70०8) शौर पेंशनो (7७गछाण78) से 
सम्बन्धित प्रशासन में हाथ बटाती हैं। काउण्टी परिषदें ही साधारण स्थानीय सेवाझो, 
इमारतो भर शरणालयो पध्रथवा भ्रनाथालयो (385॥0०778) का प्रबन्ध करती हैं । 
लाइसेस के नियमों ([/००॥रश्गह ॥,#छ8) के सम्बन्ध में भी ये परिषदें (00००७ 
0००००! ४) ह्वी कार्य करती हैं जिनमें शराब सम्बन्धी नियम अ्रपवाद हैं, तथा ये ही 
काउण्टी के लिये झ्रावदयक एवं नियमित प्रशासन के सेवकों की नियुवितर्याँ करती हैं । 

दो महत्त्वपूर्ण सविधियो, १६४४ का शिक्षा श्रधिनियम (7796 फऋताल्/्रणा 
40० 07 4944) झोर नगर एवं काउण्टी योजना श्रधिनियम १९४४ एवं १६४७ ' 
(0४79 00ण7४% ?87ग9 20०8 ०१ 944 ४४0 947) के पास हो जाने से नई 
झौर पर्याप्त महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ एव कत्तंव्य काउण्टी परिपदो के उत्तरदायित्व में भरा 
गये हैं। १९४४ के शिक्षा भ्रधिनियम ने समस्त शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व काउण्टियो 
के ऊपर डाल दिया है। शिक्षा का उत्तरदायित्व पहिले काउण्टियों (0०००४४०७), बौरोज 
(8००ए०९४४७४) भौर पभ्ररबन डिस्ट्रिक्टो (पक ॥)8०४8) में बेंठा हुआ था। 
१६३९-१६४४ के युद्ध के बाद पास किये हुए अधिनियमो ने काउण्टी को स्वास्थ्य सेवाग्रों 
के लिए भी उत्तरदायी सत्ता माना है ओर टाउन एवं काउण्टी के नियोजन के लिये 
भी उत्तरदायी माना है | पिछला प्रर्थात्‌ टाउन एवं काउण्टी नियोजन का उत्तर- 
दायित्व इस कारण भावश्यक हो गया क्योकि समस्त देश की योजना के श्रनुरूप ही 
युद्ध जजरित क्षेत्रों का पुन्निर्माण करना श्रावश्यक था । सामान्य कत्तंव्यो के श्रतिरिक्‍्त 
काउण्टी परिषद्‌ को अपने क्षेत्र की कृषि व्यवस्था भी देखनी पडती है भौर क्ृृपि के 
सम्बन्ध में काउण्टी परिपद्‌ के कत्तंव्य एवं उत्तरदायित्व पर्याप्त मात्रा में बढ गये है । 

ऐसी स्थायी सयुकत समिति (8#&700778 7००४ (0०0777/096) के द्वारा जिस 
के भ्राघे सदस्य जस्टिस (7४४४०७७) होते हैं श्लौर श्राघे सदस्य काउण्टी पारिपद्‌ होते 
हैं, काउप्टी शासन (0०प्माज 90०ए०गा॥३०7४) के पुराने शोर नये दोनो स्वरूपो को 
मिला दिया गया है । यही समिति काउण्टी के चीफ कान्‍सटेंबिल (097७7 0०7४/80०) 
की नियुक्ति करती है भौर काउण्टी में विधि ([,७७) और गृह मत्रालय के विनियमों 
(&०४एण४४४०१४) के भनुसार पुलिस दल (2०7०७ 7707००) की स्थापना एवं नियुवित 
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करती है। यह पुलिस दल, ग्रह मत्नालय (००० 090००) के नियत्रण में रहता है 
प्रौर वर्ष में एक वार उसका निरीक्षण होता है, श्रौर यदि ग्रह मत्रालय पुलिस दल 
के कार्य को सन्‍्तोपजनक समभता है तो उस दल के ऊपर जो व्यय होता है उसका 
श्राघा केन्द्रीय सरकार दे देती है । इस नियन्त्रण के श्रचुमार, काउण्टी की पुलिस 
झपने क्षेत्र में समस्त पुलिस कर्त्तव्यों के लिये उत्तरदायी होती है । 

पोर झयवा बौरो (70० छ००ण्ष्टॉ)--स्थानीय शासन का एके विशेष प्रकार 
का एकक बौरो (8००ए९) होता है जो केवल एक विश्येष श्राज्ञा या चार्टर वाला 
नगर है। कोई भरवन या रूरल डिस्ट्रिक्ट (एफ ०7 छिपाणो 7)807०) जो बौरो 
बनाना चाहे, सपरिपद्‌ सम्राट (पर8 ऐ॥४॥९४४ 30 0०ण्मथा) को चार्टर (070०7) 
के लिए प्रार्थना-पत्र मेजता है । भ्रगर स्थानीय करदाताश्रों में से ५० लोग भी 
श्रापत्ति करें, तो उस दिशा में ससद्‌ के भ्रधिनियम की श्रावश्यकता होगी । 

पौर श्रथवा वौरो का शासन बोरो की परिषद्‌ (80०एढ्ढा। 7००७५) करती 
है जिसकी रचना लगभग उसी प्रकार होती है जिस प्रकार कि काउण्टी परिपद्‌ श्रथवा 
हिस्ट्रिवट परिषद्‌ की । इनाव के उद्देश्य से वौरो को वार्डों (४७7१8) में विभाजित 
किया जाता है और प्रत्येक वार्ड (7) से तीन या तीन के अपवर््यं की सख्या में 
पारिषद्‌ चुने जाते हैं। उन पारिषदो (0०ण्णणा०9) में से एक-तिहाई प्रति वर्ष हट 
जाते हैं। पारिपद्‌ ही श्रपनी सस्या की तिहाई सख्या के लिये एल्डरमैन (4त67शा ) 
निर्वाचित करते हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार काउण्टी परिपदो के 
लिए बताया गया था | वौरो की परिपद्‌ (7५७ 807 पट्टा। 0070०) अपना मेयर 
(४०9०7) या तो श्रपने पारिपदों (00ण0००:8) में से या बाहर से चुनती है । मेयर 
एक वर्ष के लिए चुना जाता है किन्तु वह पुननिवाचित भी हो सकता है। मेयर न 
केवल बौरो परिपद्‌ का चेयरमेन होता है, भ्पितु स्थानीय जस्टिस भ्राफ दी पीस (7प6४- 
06 ० ६80 72020००) में भी सभापति का शासन श्रपनी श्रवधि में ग्रहरा करता है श्रौर 
उस वर्ष के भ्रगले वर्ष भी जस्टिस झ्ाफ दी पीस बना रहता है। प्राय उसके कर्तव्य 
दिखावे मात्र के भ्रयवा केवल भ्ोपचारिक (0&७४०7४)) होते हैं । 

यदि किसी नगर को बौरो या पौर (8००णट्टा)) की स्थिति (8/0605) प्राप्त 
हो जाय तो उसके फलस्वरूप उस पोर (9507०पष्टॉ)) की सम्मानयुक्त स्थिति हो 
जाती है । पौर प्रथवा वौरो की स्थिति का यह भी परिणाम होता है कि उक्त नगर को 
दिखावे और भ्रौपचा रिक रस्मो पर भ्रधिक घन-राशि व्यय करनी पडती है । सभी पौरो 
झ्थवा वौरो (50०६७) के भ्राधीन कम से कम वे शक्तियाँ अवेद्य होती है जो 
बडी-बडी भ्रवन डिस्ट्रिक्ट परिपदो (एक्ल्या एाधए# 0०प्राथो&8) के आधीन होती 
हैं और इनके अतिरिक्त वे भ्नधिकार भी होते हैं जो चार्टर ((४४०४००) के द्वारा प्राप्त 
होते हैं । किसो पौर झथवा बौरो (807०णट्टा)) को प्राचीन प्रया अथवा शाही श्ञाज्ञा 
के प्रनुसार नगर (0) का नाम दिया जा सकता है, किन्तु यह केवल एक झौप- 
चारिफ नामकरण है इससे वैधिक शक्तियो में कोई झन्त नही पडता । कुछ भत्यन्त 
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प्रसिद्ध नगरो (086४) के मेयरों को ला मेयर (7,00 ४०७०८) कहा जाता है । 
काउण्टी परिषद्‌ (00079 0०7एणां) की तरह से पोर परिवद्‌ (8070ए%॥ 0000०) 
भी श्रपता काम-काज समितियों के द्वारा चलाती है | पौर परिषद्‌ ही झपनी भू-संपदा 
(00०79०7७४० #8080०) का और पौर-सचित-निधि (8070ए४॥ एप्ात) का प्रबंध 
करती है। बौरो झ्थवा पौर परिषद्‌ ही बोरो के करो की व्यवस्था करती है। पौर 
झथवा बौरो (87०0०६४) का श्रपना श्राय-व्ययक (808०0) होता है श्रौर यही घन 
को उचित रूप में व्यय करती है अथवा नियोजित करती है। यही पौर परिषद्‌ उद 
नागरिक सेवाश्रो की व्यवस्था करती है जो कभी-कभी वहुत विस्तृत झौर लम्बी-चौडी 
होती हैं । 
लन्दन का नगर प्रशासन (706 60०एशफ््मणाह ० ॥.07007)--लन्दन 
ससार में सबसे बडी राजधानी है श्रौर न्यूयार्क (!२०७७ (४०४) को छोडकर लन्दन 
(7,5त०0) का ससार मे सब राजधानियो से बडा क्षेत्रफल है। श्राज भी पुराना लम्दन 
मगर है जिसकी सौमायें, सडको के नाम भ्ौर स्थानीय प्रशासन-विधि यही हैं जो 
सैकडो वर्ष पूर्व थी । इस शहर के चारो श्रोर लाखो गरीबों और झमीरो के घर और 
इमारते खडी हो गई हैं । इस बडे डिस्ट्रिक्ट के व्यवस्थापूर्ण प्रशासन को प्रारम्म हुए 
केवल लगभग १०० वर्ष हुए हैं । 
वास्तविक लन्दन नगर का क्षेत्रफल लगभग एक वर्ग मील है जो लन्दन के 
बीच में स्थित है भ्रौर जो मुल्यत व्यापारिक और श्राथिक केन्द्र है और जिसमे, दिन में 
तो दस लाख से भी अधिक व्यक्ति कामकाज करते रहते हैं. किन्तु जहाँ रात्रि में पूरो 
निस्तब्धघता रहती है। इस शहर को २६ वाडों में बाँट दिया गया है भ्रौर प्रत्येक 
वार्ड (७70) श्रपने प्राकार के श्रनुरूप कतिपय पारिषद्‌ (0०ए४णा०४७) कोर्ट भ्राफ 
कॉमन कौंसिल (0007७ ० 0०ऋाग07 06षघ्घणों) के लिये निर्वाचित करती है । 
निर्वाचन में वे ही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो या तो इस क्षेत्र भें निवास करते हो 
श्रथवा जो इस क्षेत्र में व्यवसाय करते हो । उन २०६ पारिपदो (0०प्राज्रॉण७) के 
श्रतिरिक्त जो प्रतिवर्ष निर्वाचित होते हैं, कोर्ट आफ कामत कौंसिल, (00ए076 ०7 
(0०प्राणघणा 00ए7०!) में २६ एल्डरमेन (8]0७77०॥) होते हैं, जो नागरिकों द्वारा 
निर्वाचित होते हैं भौर जो श्राजीवन अपने स्थानों पर बने रहते हैं। इन एल्डरमेनो भौर 
लार्ड मेयर ([,09 0७४००) को मिलाकर एक झ्नलग कोर्ट श्राफ एल्डरमेंन (00प्र० 
० #4७४शथा) का निर्माण होता है। एक भ्रन्य तीसरा निकाय भी होता है जिसे 
कोर्ट श्राफ कॉमन हाल (00778 ० 0०छणा०7 प्रा) कहते हैं जिसमें कोर्ट श्राफ 
एल्डरमेन (0077 ० &त७७छथा) के सभी सदस्य तथा नगर कम्पनियों (009 
(007ए०7९७) के कुल वेषधारी (॥॥ए०7एा०४) होते हैं। ये कम्पनियाँ भ्रथवा मण्डल 
(0णग्रएव्णा०8) पुराने सघो (णा68) की वशज हैं। श्राजकल इनके कोई अपने 
कर्तव्य नही हैं श्रौर वास्तव में वे घनिक लोगो की प्राइवेट सभाएँ हैं। कोर्ट आफ 
कामन हाल (00076 एप 007770०7 पथ) प्रति वर्ष दो एल्डरमनों (8]40क्राष्ा) का 


स्थानीय शासन २२७ 


चुनाव करता है, जिनमें से एक को कोर्ट झ्राफ एल्डरमैन (00०७ ० 3]060707) 
के द्वारा लार्ड मेयर (.070 ॥०४००) चुना जाता है। 

कोर्ट आफ कामन कौंसिल (000७ ०६ 0०४णणा 00णाथा) ही लन्दन 
नगर की वास्तविक प्रशासनिक सत्ता है। नागरिक सेवाओं के लिये यह कौसिल या 
काउण्टी (00009) पर निर्भर रहती है यद्यपि स्वय इस परिपद्‌ के पास भी अपना 
पुलिस दल और अ्रपने न्यायालय हैँ। यह परिषद्‌ नगर की सीमाग्रों के बाहर भी 
छुछ क्षेत्रो पर नियन्त्रण रखती है| लनन्‍्दन नगर में श्रनेको शानदार उत्सव होते हैं, 
विशेषकर वापिक लाडे मेयर डे (7,070 ७४००४ 7085) का उत्सव होता है जो 
सभा भवन (6णांत प्त»॥) में मनाया जाता है। 

लब्दन काउण्टी परिषद्‌ (0० ॥,ग्रात०त 00प्पधए 00फाणो)--१८८८ के 
अधिनियम ने लन्दन (7,076070) के लिये काउण्टी परिपद्‌ की स्थापना की । काउण्टी 
परिषद्‌ और मेट्रोपोलिटन पौर या बौरो ((०४7०09०7४४ 807०प९8) को मिला कर 
१६३६ के लन्दन गवर्नमंण्ट अधिनियम (॥.07607 00ए०फाश० 40० ० 988) के 
अनुसार एक कर दिया गया है। लन्दन काउण्टी कौंसिल ([.070०0 009 
(0०प्णथ) भनन्‍य काउण्टी परिषदों (000/9 00पाथा8) से नाम मात्र में मिलती- 
जुलती है, वास्तव में उन दोनो में त्तीन मुख्य भ्न्तर हैं। प्रथमत., लन्‍्दन काउण्टी 
कौंसिल ((, 0 0) की रचना दूसरे प्रकार से की गई है क्योकि इसके निर्वाचक- 
मण्डल वही हैं जो ससद्‌ (?&0॥७77०70) के लिये भी राजघानी की ओर से सदस्य 
चुनते हैं, केवल भ्रच्तर इतना है कि काउण्टी पारिषद्‌ (00पा५7 0०णाथाण४) 
ससद्‌ सदस्यों से दुम्ुनी संख्या में निर्वाचित किये जाते हैँ। निर्वाचित एल्डरमेनों 
(80०77७7) का श्रनुपात १ ६ का है किन्तु श्रपेक्षाकुत पारिषदों (00फ्रथा!ण४) 
का अनुपात १ ३ का है झौर लन्दत काउण्टी परिषद्‌ ([, 0, 0) का चेयरमैन 
(0#_क्षण्ण७॥) अत्यन्त महिमान्वित व्यक्ति होता है, यद्यपि नीति पर उसका कोई 
नियन्त्रण नहीं होता । द्वितीयत , सामान्य काउण्टी परिषद्‌ (00एफए (0०प्णणा) 
समस्त पुराने काउण्टी क्षेत्र पर--काउण्टी पौरो भयवा वौरोज़ (807०एष्टोएछ) को 
छोडते हुए--स्दंव के लिये तुरन्त पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर लेती है। किन्तु लन्‍्दन 
काउण्टी कॉसिल (7,. 0 0) को केवल लन्दन (॥,णात0०) फी काउण्टी कौंसिल 
पर ही प्रशासन को अधिकार मिला है। तृतीय प्रन्तर यह है कि लन्दन काउण्टी 
कॉसिल (7, 0 0) को पुराने बोर्ड आफ वर्स (80छत ० एप) भौर साथ 
ही काउण्टी कौंसिल (0000५४ 0०प०णणा) दोनो के कत्तंव्यो पर नियन्त्रण मिल 
गया है । 

लन्दन काउण्टी परिपद्‌ ([,, 0 0) के १२६ पारिपद्‌ (007्॒रथा।0७5), २६ 
एल्डरमैत (8]त6०७७७७) निर्वाचित करते हैँ जो छ वर्षों तक पग्रपने स्थानों पर बने 
रहते हैं, यद्यपि भ्राघे सदस्य तोनरे वर्ष स्वय हट जाते है। कौंसिल (7, 0 0) का 
चेयरमेन बाहर से भी लिया जा सकता है जिस प्रकार कि लाडड स्नैंल ([.0व 87णा) 
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को १६३४ में बाहर से लिया गया । लन्दन काउण्टी कौंसिल (7, 0 0) के भ्रधि- 
कार झौर छक्तियाँ भ्रत्यन्त विस्तृत हैं। यही (7, 0 0), नालियो (86फ़छछ), मल 
प्रपवहन (86ज&88 0787088/), आग के विरुद्ध सुरक्षा, सुरगो (ग्र'फ्रागा०8), घाटो 
एवं पुलो (#७70708 ७०० फ्रेश१६898) के सुप्रबन्ध के सम्बन्ध में पूर्णतया उत्तरदायी 
सत्ता है। यही परिषद्‌ ([, 0, 0) उन सडको के सुधार के सम्बन्ध में उत्तरदायी 
है जो राजधानी की सहके हैं । इसको ट्रामवेज़ (ए५७एाज्न&४8) के निर्माण शौर 
चलाने के सम्बन्ध में पूरी शक्ततियाँ प्राप्त हैं श्रौर इसने कई बार मकानो के पुनर्निर्माण 
सम्बन्धी योजनाओो को श्रपने हाथों में लिया है, जिसमें मैली-कुचैली गलियो के 
मकानों को गिराना और श्रमिकों के लिये नये निवास-स्थान तैयार कराना भी था। 
यही परिषद्‌ (7.. 0 0.) लन्दन के बडे-बडे पार्कों की सुरक्षा भ्ञोर सर्वसाधारण की 
तफरीह (?प्र9॥० 76०००४४४००४) के साघनों को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही 
यह परिषद्‌ प्राथमिक, उच्चतर-माध्यमिक (86००००७८७) भौर श्रौद्योगिक शिक्षा एवं 
प्रशिक्षण के लिये पूर्रोरूपेर प्रबन्धकारिणी सत्ता है । 

राजघानी सम्बन्धी पोरे श्रथवा बौरोच (7४० ४०४०7०५७॥ 070प्र8)--- 
लन्दन नगर को छोडते हुए, लन्दन काउण्टी ([.कतका 00प्फाष्ठो का क्षेत्र २८ 
राजधानी सम्बन्धी पौरो (॥०४०१णाछ्ण 807०78॥9) में विभाजित कर दिया 
गया है। इन पौरो (80०णष्ट)8) के लिये पारिषद्‌ (00ए0था]०४) तीन वर्ष 
की झवधि के लिये छुने जाते हैं, झोर पुन वे पारिषद्‌ (00७०४) श्रपनी सदस्य 
सख्या के तिहाई एल्डरमेंन (46०77००) छ वर्षों के लिये चुनते हैं, किन्तु उन 
एल्डरमैनो में से श्राघे सदस्य प्रति तीसरे वर्ष हट जाते हैं । मेयर (8४००) का 
घुनाव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार किसी नगर बौरो (४प्रमंणएथ 8070०णए१/)) 
में भर उसके वही भ्रधिकार श्रौर वही शक्तियाँ होती हैं, श्रन्तर केवल यह है कि 
वह केवल अपनी पदावधि के वर्ष के लिये ही पदेन जस्टिस श्राफ-पीस (॥% 0किल० 
तंपरछ०० ० ४6 76०००) होता है, न कि अगले वर्ष के लिये भी | अपने 
कर्तव्यों के सम्बन्ध में, राजधानी के चौरो (र०४०एणाप्शा 380०एढ्ढा8) उन 
छोटे नगर बौरो ($छक्गा67 आधपाणए0४) 807०0ष्टॉ8) से मिलते-जुलते हैं जिनके 
नियन्त्रण मे न तो पुलिस दल रहता है शोर न जो सार्वजनिक शिक्षा फे सम्बन्ध में 
कोई अधिकार रखते हैं| स्वास्थ्य सेवाप्रो (58०0॥॥8 8०7ए7०68) के सम्बन्ध में लन्‍्दन 
काउण्टी कौंसिल (, 0 0.) भर भेट्रोपोलिटन बौरोज़ (#०४०9०७४७ 8००घष्टा।9) 
मिल-छुल कर काम करती हैं । कतिपय पौरो भथवा बौरोज्‌ (807००१६४॥४) की अपनी 
निवास-स्थानो सम्बन्धी योजनाएं हैं। 
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संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासन 
(प॥० ७€०रकणएणलथ्या ० एज्रा्त 5६868 ० 4८४) 
अध्याय १ 
एक राष्ट्र का जन्म 
(४6 ऊ्रांणा ० ॥ पिल्कांगा) 


श्रमेरिका फी झोर (प0एथ/त08 ैफाछ7१०७)--सत्रहवी एवं प्रारम्भिक 
भ्रठारहवी शताब्दियों मे यूरोप से बहुत से लोग स्वदेश छोडकर प्ममेरिका में बसने के 
लिये भ्राये । जिस मुख्य कारणघश यूरोपीय लोग श्रपना घर छोडकर श्रमेरिका जाने 
पर विवश हुए वह भ्राथिक सम्पन्नता की भ्ाकाक्षा थी भौर एस दिशा में इगलैण्ड सर्व- 
प्रथम प्रवृत्त हुआ । १६२० से लेकर १६३५ तक इगलैण्ड के ऊपर भ्पार आर्थिक सकट- 
काल उपस्थित रहा जिसके कारण लाखों व्यक्ति वेकार हो गये । यहाँ तक कि सुदक्ष 
शिल्पियो को भी पेट भरना मात्र कठिन हो गया । उन्हीं दिनों श्रनाज की फसलें भी 
खराब होती रहों, जिसके कारण इगलेण्ड के लोगो की कठिनाइयाँ और भी बढ गईं । 
इसके श्रतिरिक्त इगलेण्ड का ऊन-व्यापार एवं ऊन-उद्योग निरन्तर बढ रहा था जिसके 
कारण झधिकतम कच्चे ऊन की झावश्यकता थी जिससे कि करघे चालू रहे भौर इसी 
लिये भेड पालने वालों ने म्रघिकतम लाभ उठाने की इच्छा से उन जमीनो को भी 
मेड घराने के बाडो में परिणत कर लिया जिन पर श्व तक खेती होती थी । 

इसी के साथ धामिक विप्लवों ने भी लोगों को स्वदेश छोडने पर मजबूर 
किया । प्युरिटन (?प्रात४७9) नाम का एक केट्टर॒पन्थी ईसाई वर्ग था। उसमें एक 
उन्मुलनवादी सम्प्रदाय था जिसे पृथकतावादी सम्प्रदाय (8०7&7७४8४8) कहा जाता 
था, जिसके श्नेको भनुयायी जेम्स प्रथम (777९8 +) के राज्य-काल में होलैण्ड 
(प्णा&0व१) में जाकर बस गये थे जहाँ वे मनचाहे ढंग से अपना-म्रपना धर्म-पालन 
करते थे । कुछ वर्षों के बाद इसी सम्प्रदाय के कुछ लोगो ने निश्चित किया कि वे नई 
दुनिया में जाकर बसें श्नौर इस प्रकार १६२० में उन लोगो ने श्रमेरिका में न्यूप्लीमथ 
(पिथछ ?]ज्ाा००0ष) में यात्रियों की एक नई बस्ती (शाह्रएग४) वसाई । इगलैण्ड में 
भी चाल्स प्रथम (0॥&068 7) के राज्यारोहण के शीघ्र बाद वे प्यूरिटन (?प7/४॥) 
वर्ग के ईसाई लोग, जिन पर धामिक श्रत्याचार हो रहे थे, हॉलैण्ड से अभियान करने 
बाले यात्रियों के पीछे-पीछे श्रमेरिका की शोर चले श्र उन्होने वहाँ पहुँचकर म॑सैचु- 
सेट्स वे कालोनी (](958&०7ए5७#४8 फछे७9 0००५) नाम की नई बस्ती को आवाद 
किया । किन्तु जो लोग घामिक कारणो से स्वदेश छोडकर धमेरिका जाकर बसे थे, 
उनमें केवल प्यूरिटन (?प:६४7) वर्ग के लोग ही न थे। ववेकर (९४०७7) वर्ग के साथ 
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भ्रच्छा व्यवहार न होने के कारण चिलियम पेन (ए़रा॥8४ एऐशए) ने पेनसिलवानिया 
(ए७कए४शोएए॥०) नाम के उपनिवश को बसाया । इगलेण्ड के कैथोलिक सम्प्रदाय के 
लोगो ने भी संसिल कालवर्ट (08० 0&ए४०%) के घामिक नेतृत्व में मेरीलेण्ड (ध७7५- 
]8४09) नाम की नई बस्ती वसाई। चाल्से प्रथम (ए७768 १) के स्वेच्छाचारी एव 
प्रनियत्रित शासन-काल में वहुत अभ्रधिक सख्या में लोग इगलेण्ड छोडकर भ्रमेरिका जा 
वसे । क्रोमवेल (#०४ए९!) की विजय के वाद राजा के श्रनेको भ्रश्वारोही 
पदाधिकारियों ने भी आ्रातकग्रस्त होकर इगल॑ण्ड छोडकर वर्जी निया (श्टा979) बसाया | 

जमंनी में बहुत से छोटे-छोटे राजा थे जो लोगो के साथ निरन्तर श्रत्याचार 
करते थे। इस काररा जर्मनी से भी वहुत से लोग अमेरिका जा बसे । फिर भी सच्नहवी 
शतादव्दी के प्रथम ७४ वर्षों में जितने लोग श्रमेरिका श्राकर बसे, उनमें श्रत्यघिक सस्या 
भ्रग्नेजों की ही थी । मध्य भ्मेरिका मे कही-कही डच (7000०), स्वीडन (8980७॥) 
के लोग, श्रथवा जमेनीवासी भी थोडी सख्या में वसे थे, कारलोनियाँ (087007») के 
दक्षिण में एवं भ्रन्यत्र कही-कही फ्रास के हाय गनौट (पसप्टए०४००४) बसे थे, भौर थोडी 
सख्या में कही-कही स्पेनवासी भ्रथवा इटलीवासी श्रथवा पुतंगाल निवासी भी वस 
गये थे। किन्तु प्रग्नेजो के भ्रतिरिक्त भनन्‍्य लोग कठिनाई से सारी श्रावादी के दस 
प्रतिशत भी न होगे । १६८० के वाद इगलैण्ड से श्रधिक सख्या में लोग भमेरिका की 
झोर नही गये | इस काल में श्रधिकतर लोग जमंनी, आयरलैंण्ड (7श«7 ते), स्काटल॑ण्ड 
(8००४४४०), स्विटज़रलैण्ड (8७॥02९"१४7१) एवं फ्रास ([77870७) से आये । इन सब 
जातियो के लोगों के स्वदेश छोडने के भिन्‍न-भिन्‍न कारण थे । काफी समय तक लोग 
आकर वसते ही रहे और अमेरिका की भ्रावादी जो १६९० में २३ लाख थी, वह बढ 
कर १७७५ में ५ लाख तक पहुँच गई । 


स्वतन्त्रता की झोर (70फ४708 ॥7069०४व१७7०७)--जो लोग इगलैण्ड से 
आये थे, वे अपने साथ न फेवल श्रग्रेज़ी भाषा लाये, वल्कि स्वतन्त्रता एवं स्व-शासन 
की ऑग्ल-सेक्सन (270-98507) परम्परायें भी झपने साथ लाये थे क्योकि श्मग्रेज़ो 
को मेग्ना कार्टा (/एछट्टा७ 0७708), विल श्वाफ राइट्स (छञ] ० छेट्टा।09) एवं 
हेवियस कार्पस एक्ट (प्89०७8४8 009०४ 8०) का ज्ञान था। श्रग्रेज्ञों ने इन सभी 
परम्पराझो का अमेरिका में भी वीनारोपण कर दिया | वास्तव में उन्होने श्रपनी नई 
वस्तियो में सामान्य विधि (00४7०० 7,809) की सृष्टि की। प्राय श्रग्रेज़ों के 
भ्रतिरिवत अन्य यूरोपीय नवागन्तुको ने अपने झापको पहिले से बसे हुए लोगों अर्थात्‌ 
अग्रेज़ो के साथ घुलाना-मिलाना प्रारम्भ कर दिया क्योकि उन्होने अग्रेजी भाषा, श्रग्रेजी 
सामान्य विधि, श्रग्नेजी रीति-रिवाज और श्रग्नेजी श्रादर्ते तक स्वीकार कर ली | इस 
सास्कृतिक मिश्रण का फल यह हुमा कि विभिन्‍न सस्कृतियों का सम्मिश्रण होकर एक 
नई सस्क्ृति का उदय हुआ जिसमें अग्रेजों की सस्कृति एवं यूरोप के प्रन्य देशों की 


सरक्षति थी जिसके साथ-साथ उस नई सम्कृति पर नई दुनिया का प्रभाव भी झवश्य 
पडा । 
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भ्रमेरिका में नई बस्तियाँ वसाने के पूर्व यह भ्रावश्यक था कि इस हेतु झ्ावश्यक 
वैधिक प्रधिकार प्राप्त किये जायें। इगलैण्ड के राजा ने इस प्रकार की झाज्ञा, शासन 
पत्रों में कुछ व्यापारी कम्पनियों को प्रदान की, फिर कुछ व्यक्तियों को भी प्राज्ञायें 
मिली प्र फिर अन्य उपनिवेशियों को भी दी गईं । इस प्रकार प्रत्येक नई बस्ती में 
शासन का श्राधार ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता थी। यद्यपि इगलैण्ड की सरकार इतनी 
दूर से पर्याप्त एवं प्रभावी शासन चलाने में प्रशक्य थी । नई बस्तियाँ श्रपने श्ारम्भिक 
काल में प्राय अपना विकास मतसाने ढंग से कर सकती थी । इन उपनिवेशियो को 
स्वद्यासत की अधिक मात्रा में छूट मिली । उससे वे लोग कुछ-कुछ ब्रिटेन के प्रभाव से 
दूर हो गये, श्रौर यह उस समय स्पष्ट हो गया जबकि कुछ वर्षों के बाद इगलैंण्ड की 
सरकार ने कतिपय मामलो में उपनिवेशियों पर प्रतिवनन्‍्ध लगाने चाहे भौर दृगलैण्ड की 
सरकार को विरोध देखना पडा । वास्तव में समय के साथ-साथ प्रमेरिका में नये वसने 
वाले लोग भ्ब श्रग्नेज न रह गये थे वल्क्रि भ्रमेरिकन होते जा रहे थे भर इस प्रवृत्ति 
को श्रत्य राष्ट्रीय ग्रुटो और पभ्रन्य सस्कृतियों के सम्मिश्नण से और भी बल मिला । 
जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यह सस्क्ृतियों का सम्मिश्रण बरावर जारी था । 
यह सब किस प्रकार हुआ, श्रौर एक नये राष्ट्र का जन्म किन परिस्थितियों में हुमा, 
इसका वरणंन सेंट जान फैवेक्योर (86 त०ाम (7०४०७००घ४०७०) ने १७८२ मे सुन्दर ढग 
से निम्न शब्दों में वर्णन किया है. “तो फिर यह नया जीव, एक प्रमेरिका निवासी 
है क्या ? वह या तो यूरोप का निवासी है, श्रथवा किसी यूरोपीय का वशज है इसलिये 
इस देश में रक्त का एक अजीव सम्मिश्रण आप पाते हैं जो श्रन्य किसी देश में भ्रापको 
देखने को न पिलेगा । में श्राफो! एक ऐसा परिवार दिखा सकता हूँ जिसका 
पुरखा श्रग्नेज था, जिसकी स्त्री डच (7070०) थी, जिसके बेटे ने फ्रास की स्त्री से 
विवाह किया भौर जिसके मौजुदा चार पुत्रो ने चार विभिन्‍न जातियो की स्त्रियों से 
विवाह किया है । श्रमेरिका का नागरिक वह व्यक्ति है जो श्रपने प्राचीन पक्षपातों 
को भुलाकर शअ्रपने नये जीवन से अपनी नई सरकार से एवं श्रपनी नई श्रवस्था से 
नूतन विचार एवं पक्षपातहीनता ग्रहण करता है ।” 


सप्तवर्षीय युद्ध के श्रन्त में सन्‌ १७६३ में अमेरिका महाद्वीप से फ्रास का 
श्रधिकार समाप्त हो गया। कुछ नये प्रदेश ब्रिटेन के श्रधिकार में भ्राये शौर उनके 
सुप्रबन्ध के लिये रुपये की आवश्यकता पडी। सप्तवर्षीय युद्ध में फ़ास के साथ लडते 
समय भग्रेजो के ऊपर बहुत ऋण हो गया था, श्रत यह निश्चित किया गया कि 
झमेरिका की नई वस्तियाँ (000768) स्वय शासन-प्रबन्ध में होने वाले व्यय का तथा 
बस्तियों की रक्षा के ऊपर होने वाले व्यय का कुछ भार वहन करें। साथ ही प्रयत््त 
किया गया कि व्यापार सम्बन्धी नियमो का कठोरता से पालन कराया जाय झोर नई 
वस्तियो के ऊपर कठोर नियन्त्रम रखा जाय। इसके कारुण समस्त उपनिवेक्षियों 
में तीम्न रोप व्याप्त हो गया । “उनमें से जो व्यापारी प्रपने उद्योगो को बढाना चाहते 
थे, वे सौदागर लोग भ्रथवा जहाज़ो की कम्पनियों के मालिक जो इगुलंण्ड के श्रतिरिक्त 
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अन्य देशो के साथ व्यापार-सम्पर्क बढाना चाहते थे, वे खेतो और वगीचो के मालिक 
जिन्हें श्राशा थी कि डचो अथवा फ्रासीसियो के हाथो श्रपती उपज बेचने से उन्हे 
अग्रज्ञो की श्रपेक्षा भ्रधिक मूल्य मिलेगा, वे परिकल्पक झ्थवा सट्टेवाज़ जो पश्चिमी 
प्रमेरिका की जमीनें खरीदना चाहने थे, ये सभी वर्ग श्रधिक कर लगाये जाने से श्रौर 
कठोर नियन्त्रण से क्रद्ध थे ।7 

किन्तु जो भी लोग अप्रसन्‍्न थे अयवा विरोधी थे, उन्होने कभी स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने की वात नही सोची थी । वे केवल यही चाहते थे कि कष्टसाव्य नियम तोड 
दिये जायें श्लोर उपनिवेशियो के ऊपर कम से कम प्रतिवन्ध लगाये जायें । किन्तु उन 
उपनिवेशियो के विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप भ्राम लोगों मे भी जाग्रति हुई भौर 
सैसेचुसेट्स (888०ए८६७४४) का जॉन एडम्स (वणाय &त७णा४) एवं वर्जीनिया 
(एएष्टणा8) के पैट्रिक हैनरी (?&क्राण: सथाएए) तथा टॉमस जेफरसन (सप्रणए88 
शेर ००४००) आदि उन्मूलनवांदी (२80०४) नेताश्रो ने इस परिस्थिति से लाभ 
उठाया भौर उन्होने उपनिवेशियों की भावनाओं को उभारा। उन्होंने--मनुष्य मात्र 
की प्राकृतिक स्वतन्त्रता, तथा 'भासन को शाप्ितो की इच्छाप्रो का दपण होना 
चाहिये-.इ_न उच्च सिद्धान्तो की दुहाई दी । उन्होने वंयक्तिक स्वतन्त्रता तथा मनुष्यों 
के मूल अधिकारों के सम्बन्ध में लॉक (7,0००७८७) की उक्तियो के उदाहरण उप- 
स्थित किये । 

इसका फल यह हुझ्मा कि तिरस्कार-योग्य प्रचलित नियमों एवं श्लाज्ञाओ की 
निरन्तर भ्रवहेलना होती गई। उपनिवेशों के विधानमण्ड्ल प्राय सिपाहियो प्रथवा 
अधिकारियों के वेतत उस समय तक रोके रखते थे जव॒ तक कि उनकी माँँें पूर्णा न 
होती श्रथवा उनकी शिकायतें दूर नकी जाती। १७६० में जब जार्ज तृतीय 
(66०६४० पा) ब्रिटेन के राज्य सिहासन पर बैठा, तो ब्रिटिश सरकार ने निश्चित 
किया कि अमेरिकी उपनिवेशों की श्रविनीत एवं हठी प्रजा फे ऊपर कठोर कदम 
उठाया जाय। इससे उपनिवैशियों में रोप की ऐसी तीन्र लहर उठी कि उनका 
सामान्य विरोध क्लान्तिकारी रूप धारण कर वैठा । अनुरणझ्जन एव सान्त्वना की दिशा 
में सारे प्रयत्त विफल हुए शोर १७७६ में समस्त उपनिवेशियों के सामने केवल दो ही 
विकल्प थे -या तो वे श्ग्रेजी सरकार से क्षमा माँगें श्लौर उनकी वद्यता स्वीकार करें 
अथवा अग्रेज़ो के विरुद्ध क्रान्ति हो, श्रोर जैसा कि सव॑ दिदित है, उन्होने क्रान्ति का 
मार्ग चुना । 

स्वतन्त्रता की घोषणा (४७0७० ७-४७ा०णा ० ग्रात्॒कुछ०0७7०९)---४ जुलाई, 
२७७६ को जो स्वतन्धता की घोपणा की गई, उसमें एक नये राप्ट्र का जन्म हुआ। 
उस घोषरा में उपनिवेशों को राज्यो की सज्ञा दी गई, जो न केवल श्रगेजी क्राउन 
के भ्रधिकार से स्वतन्त्र मान ली गई, वल्कि वे सब राजनीतिक रूप से पूर्ण स्वतन्त्र 
घोषित की गईं। साथ ही इस घोपरा ने मनुष्य मान्न के प्राकृतिक अश्रधिकारो के 
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सम्बन्ध में ऐसी प्रजातन्व्रात्मक विचारधारा को जन्म दिया जिससे लोगो में यह विचार 
घर कर गये कि शासितो की इच्छा के विना शासन नही चल सकता, शासन के 
झधिकार सीमित होने चाहियें। तथा भत्याचारी शासन के विरुद्ध प्रजा को विद्रोह 
करने का अधिकार है । 

कऋान्तिकारी युद्ध प्रत्येक उपनिवेश में लगभग छ वर्षों तक चलता रहा । जब 
१६ भक्‍तूवर १७८१ को कानेवालिस (ए०ण्रक््णी/8) ने भ्ात्मसमरपण कर दिया तो 
क्रान्ति को रोकने के लिये सैनिक वल प्रयोग समाप्त हो गया। जब इयगल॑ण्ड मे 
भ्रमेरिका की जीत का समाचार पहुँचा तो वहाँ की लोक सभा (8०४8९ 0 (एशण्गा- 
०७0७) ने युद्ध बन्द करने के पक्ष मे सम्मति दी । तुरन्त ही लाड्ड नार्थ (7.00 रजण्णी) 
की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया झौर नई सरकार ने निश्चित किया कि 'स्वतन्त्रता कौ 
घोषणा' के झ्राधार पर शान्ति-सम्धि करली जाय । १७८३ मे सन्वि पर हस्ताक्षर हो 
गये । इस सन्धि मे यह बात मान ली गई कि समस्त तेरह उपनिवेश पूर्णतया स्वतन्त्र 
तथा प्रभ्ुुतासम्पन्न राज्य होंगे । 

प्रसंघान में प्रयोग (#50207्राशा। गा 007४िपेश७४०१)--महाद्वीपीय काँग्रेस 
ने, जो क्रान्ति के प्रारम्भिक काल में प्मेरिकी उपनिवेशों का साधारण प्रवन्ध करती 
थी, भव काम करना प्रारम्भ कर दिया, यद्यपि न तो उसका कोई सविधान था, न कोई 
घुनियादी नियम । इसको केवल सकट काल के लिए रचा गया था, अत इसको केवल 
झल्पकालिक साधन मात्र माना गया था । किस्तु जब युद्ध सन्तिकट दिखाई पडने लगा 
और सघ (एमा०४) के लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, तो यह निश्चय किया 
गया कि समस्त राज्यों की मिली-जुली सरकार (00फर्मणा 90एश/ए/९/४) को 
हृढ आधार पर स्थापित किया जाय जिसके पास भ्रधिक शक्तियाँ हों आर निश्चित 
प्रभुत्व शक्ति हो । १२ जुन १७७६ को, जिसके केवल एक दिन पूर्व स्वतस्तता की 
घोषणा करने वाली सम्रिति की नियुवित हुई थी, काँग्रेल नें एक भोर समिति 
नियुक्त की जिसमें प्रत्येक उपनिवेश से एक-एक सदस्य लिया गया और उस समिति 
को यह काम छौंपा गया कि वह एक प्रसंघान ((००४०१९४७४०7) की रूपरेखा तेयार 
करे जो इन उपनिवेशों के ऊपर लागू होगा।” नवम्वर १७७७ में एक विलेख 
(779४7ए०/९०४४), जिसको. प्रसघान का अनुच्छेद (वैए00०९४ (07श्तिश॥7०१) 
भी कहा गया, काँग्रेस ने श्रन्तिम रूप से तैयार किया, जिसका समस्त राज्यों द्वारा 
स्वीकृत हो जाने पर प्रभावी होना निश्चित हुआ | १७७८ एवं १७७६ के बीच केवल 
मेरीलेड (ऐशाफएए़त) को छोड़कर सभी राज्यों ने प्रतघान के अनुच्छेद 
(570ण९४ ० 00र॒०तेशशा००) को स्वीकार कर लिया | पहिली मार्च १७८१ को 
भेरीलैण्ड (भवा5)शा्त) ने भी स्वीकृति दे दी ओर उसी दिन से प्रमधान के प्रनुच्छेद 
प्रभावी घोषित हो गए | ये अनुच्छेद (3ाले९5 (0०7श्तिशा07) ही संयुक्त 
राज्य अमेरिका के प्रथम सविधान घे । 

इस प्रकार निर्मित किये गये प्रसधान को चमुक्त राज्यो की सुहृढ सधीय 
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मित्रता कहकर पुकारा गया झौर इस प्रसधान का उद्देश्य यह घोषित किया गया कि 
यह सभी राज्यो की सुरक्षा करेगा, इसके द्वारा समस्त नागरिकों की स्वतन्त्रताओं की 
रक्षा होगी ओर यह सभी राज्यो का सामान्य हित-साघन करेगा । सव सयुक्त-राज्यों 
के सामान्य हितों की सुरक्षा और सुप्रवन्ध के हेतु सभी राज्यो द्वारा चुने गये प्रति- 
निधियों की एक वापिक सभा (#छापढवं 0०0ाहा०85 ० 066४४४०४) निर्ित हुई + 
यह झावश्यक रखा गया कि प्रत्येक राज्य कम से कम दो और अधिक से झ्रधिक सात 
प्रतिनिधि भेजे श्रौर प्रत्येक राज्य को केवल एक वोट प्रदान किया गया, इस निर्णय में 
न तो इस वात को कोई महत्त्व दिया गया कि कोई राज्य छोटा होगा श्रथवा कोई 
बडा, न किसी श्रन्य विचार को इस शोर श्रावश्यक समझता गया । महाद्वीपीय काँग्रेस की 
श्रपेक्षा, प्रसघान की काँग्रेस के पास निश्चित शक्तियाँ थी जिनके आधार पर वह सभी 
राज्यों का सामान्य हित सावन कर सकती थी । जैसे युद्ध भ्रथवा शान्ति की घोषणा 
करना, दूसरे देशो के लिये राजदूत नियुक्त करना, अथवा दूसरे राज्यों के राजदूतों का 
स्वागत, सधियाँ करना, सिक्‍के का प्रचलन, रेड इण्डियनों ([पत078) के साथ व्यापार 
प्रचलन, रुपया उधार लेना, जहाजी वेडा तैयार करना, डाक व्यवस्था की स्थापना, 
सयुक्त राज्य भ्रमेरिका की सदस्त्र सेना के सचालन के लिए उच्च अफसरो की नियुविति, 
भ्ोर इसी प्रकार की अन्य शवकितियाँ प्रसधान की काँग्रेस के पास थी | यह भी श्राव- 
इश्यक समझा गया कि किसी निर्णय के करने के पूर्व १३ राज्यो में से कम से कम & 
राज्यों की तदर्थ अनुमति प्रावश्यक होगी ) 


किन्तु प्रसधान के प्रनुच्छेदों (879०७४ ०६ 00४/०१७:४४०१) में दो कमियाँ 
रह गई ; भर्थात्‌ इन भ्नुच्छेदों ने काँग्रेस कोन तो करारोपए (पझ॥४००) का 
पभ्रधिकार दिया श्रोर न वाणिज्य (00:00७7०७) की व्यवस्था का अधिकार । काँग्रेस 
केवल राज्यों से घन की माँग कर सकती थी । इस प्रकार केन्द्रीय घासन का अस्तित्व 
राज्यों की सरकारो से प्राप्त हुए दान के ऊपर निर्भर था। प्रसधान के श्रनुच्छेदो ने 
न तो देश के लिये कार्यपालिका की व्यवस्था की, न न्याय-व्यवस्था का ही कोई प्रवन्ध 
किया, हाँ, न्‍्याय-व्यवस्था के सम्बन्ध में एक पुनविचारक कोर्ट (0०एर७ ०६ 397०) 
की स्थापना भ्रवश्य की जिसमें वे मामले जाते थे जिनका सम्बन्ध ग्रुद्ध-काल में समुद्रे 
में पकड़े गये शन्रुओं से होता था। 

क्रान्ति-काल में कोई कठिनाई सामने नही भ्राई किन्तु युद्ध के बाद श्रनेको 
पेचीदा समस्याएँ उठ खडी हुई । युद्ध ने मुद्रा स्फीति उत्पन्न कर दी थी, झौर मुद्राद्रो 
का वास्तविक मूल्य श्रक्ति मूल्य का एक हजारवाँ अ्रश ही रह गया था | प्रत्येक वस्तु 
की कीमतें इतनी वढ गई थी कि समस्त राज्यों का श्रर्थतत्र छिन्त-भिन्‍म हो गया था 
भोर सभी का रहन-सहन ऊँची कीमतो के कारण अस्ठ-व्यस्त हो गया था। विनिमय 
फी दरें अनिद्चिचत होने के कारण पन्तर्राप्ट्रीय व्यापार ठप्प हो गया था । केन्द्रीय कोप 
खाली था झौर राज्यो की सरकारें ठोक समय पर घन नही भेजती थी । ऐसी स्थिति 
में साहुकार लोग घन उधार देने को तैयार नहीं थे, और लोक प्रतिभृतियाँ 
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(?79॥6 860ए०४९४) कम कीसतो पर विक रही थी। काँग्रेस के पास इस भ्रव्यवस्था 
को ठीक करने का कोई उपाय नहीं था | जहाँ राज्यों का झापसी एक-दूसरे के साथ 
सम्पर्क था भ्रथवा जहाँ राज्यो का केन्द्रीय शासन से सम्बन्ध था, वहाँ स्थिति श्र 
भी अभ्रधिक भयावह थी। करेद्रीय श्षासन के अ्रधिकार में, प्रसधान के अनुच्छेदो के 
अनुसार श्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो का अधिकार था किन्तु बहुत से राज्य विदेशी शक्तियों 
के साथ सीधे परक्ामण (]ए०४०४७४००) करने लगे थे ) वौ राज्यो के पास अपनी- 
अपनी स्वतन्त्र सेनायें थी झौर कई राज्यो के पास अपने-अपने छोटे-छोटे जहाजी बेडे भी 
थे। लगभग एक दर्जन विदेशी राज्यो के विभिन्‍न प्रकार-के सिक्‍के देश में चल रहे थे और 
त्तरह-तरह के केन्द्रीय सरकार तथा राज्यो की सरकारों के कागजी विपत्र (?8ए9०ए 
878) चल रहे थे | हर एक राज्य भ्पना-प्रपना स्वतत्र वाशिज्य चलाता था श्ौर 
कुछ राज्यों ने तो अपने पडौसी राज्यों के विरुद्ध वारिज्यीय विभेद स्थापित कर रखे 
थे। इसका फल होता था कि राज्यो में श्रापस में लगातार ईर्ष्या, कपडे, परस्पर 
अदला लेने की भावना का बोलबाला रहता था । विदेशो के साथ वारिज्य प्रथवा 
एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ वारिज्य-व्यापार सम्बन्ध रखने में, प्रत्येक राज्य 
अपने श्रापको सम्पूर्ण राष्ट्र समझ बेठा था और इस श्रर्थ में प्रसचघान (0078९ै७७- 
२$700) का अस्तित्व ही कुछ-कुछ व्यर्थ हो गया था । 

सभोधन के लिए प्रान्दोलन (](०ए४७॥१७४४ ० हि6ए8707)->सन्‌ १७८५६ में 
राज्यों का विभेद पराकाष्ठा को पहुँच गया जबकि प्रसधान के श्रनुच्छेदो में हेर फैर 
करने के सारे प्रयत्त विफल हो गये भौर सारे राज्य गृह-युद्ध की श्रोर अग्रसर हो रहे 
थे । जाजे वाशिगटव (जरतहाए?8४००), हैमिल्टन (प्र&क्ा॥00) और श्रत्थ राज- 
नीत्तिक नेतागण, जो निरन्तर सारे राज्यो को एक सघवद्ध करना चाहते थे, श्रव यह 
सोचने लगे थे कि या तो प्रसघान के शनुच्छेदों में सशोधन होना चाहिए अथवा इस 
शासन के स्थान पर नई शासन-व्यवस्था झानी चाहिये । प्रसघान की काँग्रेस वास्तव में 
लोकप्रिय सरकार न होकर राज्यों की सरकार मात्र थी। यह एस कारण कमज़ोर 
थी कि इसमें उन चार शक्तियो का प्रभाव था जो प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्रीय सरकार 
के लिये भ्रावश्यक होती हैं, भ्र्थात्‌ करारोपण की शक्ति कर्ज लेने की शक्ति, वारिएज्य 
चलाने की शक्ति एवं एक सुहढ सैनिक सगठन जो समस्त राज्यो की सुरक्षा करने की 
क्षमता रखता हो। भौर यदि केद्ध में ऐसी सुहृढ सरकार की स्थापना श्रमीष्ट है 
बजिसके पास ये चारो शक्तियाँ ही तो भावश्यकत ऐसी केन्द्रीय सरकार जनता-जनाद्देच 
की सरकार होनी चाहिये जिसका सम्बन्ध एक राष्ट्र से होता चाहिये। वाशिगठन ने 
कहा था, “में नही समझता कि हम लोग एक राष्ट्र के रूप मे श्रधिक दिनो तक टिक 
सकेंगे यदि हम शक्ति का केन्द्रीकरण इस प्रकार न करें जो समस्त सध के ऊपर 
उतनी ही प्रभावी न हो जितनी कि भ्पने-अपने क्षेत्रो में प्रत्येक राज्य की सरकार का 
अभाव रहता है ।” 

मेरीजैण्ड शौर वर्जीनिया (6छ8त0 8४0 १एह्ठाए7७) नाम के दो राज्यों में 
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पोटोमेक (?०6०४४०) नदी मे व्यापारी जहाज चलाने के सम्बन्ध में कगडा चल रहा 
था। इस भगड़े के निपटारे के हेतु एनापोलिस (॥४7०००॥४) में पाँच राज्यों के प्रति- 
निधियों का एक सम्मेलन सितस्वर १७८६ में हुआ | इन प्रतिनिधियों में एक एलेक्ज़ेंडर 
हैमिल्टन (#०5श्यात० सरछाणा॥07) भी था। उसने इस सम्मेलन में अपने साथियों 
को समझाया कि वारिज्य के नियमों का प्रन्य श्रावर्यक समस्याओं से गहरा सम्बन्ध 
हैं भौर इसलिए यह आवश्यक है कि सभी राज्यो से अ्पने-प्रपने प्रतिनिधि भेजने को 
कहा जाय | इसके वाद उसने बताया कि ये समस्त प्रतिनिधि सघ-शासन की झ्राव- 
इयकताओो के श्रनुरूप ऐसे उपवन्ध सुभावें जिससे हमारा सविधान सकट काल में 
समस्त सघ की सेवा के लिए सामथ्यंवान वत जावे ।” महाद्वीपीय काँग्रेस (007रवाशा- 
$80] 00787888) प्रारम्भ में ऐसा साहसपुर्ण पग उठाने में हिचकिचायी किन्तु श्रन्त में 
काँग्रेस ने स्वीकृति दे दी कि प्रसभा (0०एथआ/्र००) बुलाई जाय । रहोड द्वीप 
(0॥०१७ 7870) राज्य को छोडकर श्रन्य सभी राज्यो ने होने वाली प्रसभा के 
लिये भ्रपने-प्रपने प्रतिनिधि निश्वुवत्त कर दिये । यह प्रसभा-फिलैडेलफिया (]शग्रावत०- 
78) में सोमवार, २ मई सन्‌ १७८७ को होनी निद्चितत हुई। इसका उद्देश्य था 
कि प्रसधान के श्रनुच्छेदों (878०७ ० (079०१७'७७०7) में श्रावश्यक हेर-फेर 
किया जाय । 

फिलेंडेलफिया फी प्रसभा (प्र एप्रोहत९छआ७ 0०ए०/४००)--बारह 
राज्यो ने ७३ प्रतिनिधि चुने, (रहोड द्वीप ने भाग नही लिया) यद्यपि ७३ में से केवल 
४४ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जैफरसन (तउरल्लीआ४5०) ने कहा था कि यह प्रसभा 
देवताग्रो की सभा है। एक फ्रासीसी निसृष्टार्थ (00००४७) ने भ्रपनी सरकार को लिखा, 
“यदि फिलैडेलफिया प्रसभा के नामजद सभी प्रतिनिधियों पर नजर डाली जाय तो से 
कहेँगा कि ऐसी सभा पहिले कभी नहीं हुई, यूरोप में भी नही हुई, क्योकि ये प्रतिनिधि 
योग्यता के भ्राघार पर, गुणो के भाघार पर, निस्वारथता एव निष्पक्षता के श्राघार पर एव 
देश-प्रेम के श्राघार पर सभी से श्रधिक पूजनीय हैं ।” जिन महानुभावों ने मुख्य रूप से इस 
भसभा में राष्ट्र के प्रारव्ध को ही बदल डाला, वे थे जार्ज वाशिंगटन (७००८४० एम्शा- 
78607) जेम्स मैडीसन (70768 (४0807), एलेवजेंडर दवैमिल्टन (8058७१0७- 
पथ्यत॥०9), वेंजामिन फ्रेंकलिंग. (छ0छक्काणा ऑफण्णोंगा।)), एडमण्ड रैण्डल्फ 
(8000० १७7१0०90), गवनेर मोरिस (७0पर/७घा०पए ०778), जेम्स विलसन 
(पंधगा०8 एए॥5०॥) तथा भ्रौर भी पभनेको प्रतिष्ठित भद्द पुरुष । 

यह प्रसमा १४ मई १७८७ फो स्वतन्त्रता भवन (]्र609छ०॥त७॥०७ प्रण) 
में हुई श्रोर इसके लिए जा वाशिंगटन को सभापति छुना गया । साढे तीन मास तक 
वात-चीत चलती रही, भौर यह भी निश्चय हुआ कि सम्मेलन में श्राम लोग न श्रावें । 
इस प्रसभा को अ्रधिकार दिया गया कि वह प्रसधान के श्नुच्छेदों के लिये सुधार 
सुझावे किन्तु मंडिसन (४०१४०) ने लिखा है कि धतिनिधियो ने श्रपने देश के ऊपर 
साहसपूर्ण विश्वास किया तथा प्रसधान के श्रनुच्छेदो (87००४) को एक पोर फेंक 
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दिया झौर झब वे शासन-तन्त्र के एक नूतन सबिधान पर विचार करने लग गये। 
प्रतिनिधिगण समभते थे कि समय की सबसे बडी प्रावश्यकता यह थी कि किसी 
भ्रकार दो विभिन्‍न क्षक्तियों अर्थात्‌ स्वायत्तशासी राज्यों की शक्ति भौर केद्धीय शासन 
की शक्ति को समाहित किया जाय। “उन्होने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया कि 
राष्ट्रीय भ्रथवा केन्द्रीय शासन के क्रिया-कलाप एवं शक्तियाँ नई, श्रस्पष्ट एव समाविष्ट 
हैं इसलिये उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिये, और फिर उन क्रिया-कलापो 
एवं शक्तियों के भ्रतिरिक्त सारी शक्तियाँ एवं सारे क्रिया-कलाप राज्यों को छोड दिये 
जायें ।/ किन्तु वे इस आवश्यकता को भी समभते थे कि केन्द्रीय शासन को वास्तविक 
झवित से सज्जित किया जाय झौर इसीलिये उन्होने स्वीकार कर लिया कि केन्द्रीय 
जश्ञासन को अन्य शक्तियों के साथ-साथ मुद्रा-टंकन, वारिज्य-सचालन, युद्ध घोषणा 
का एवं शाति-सन्धि का भ्रधिकार पभ्रवसय मिलता चाहिये। 


सोलह सप्ताह के विचार-विनिमय के बाद झौर अनेकों उग्र समस्याप्रों के 
सुलझाने के पश्चात्‌ १७ सितम्बर १७८७ को “प्रसभा में भाग लेने वाले समस्त राज्यों 
की सर्वसम्मति से” एक प्रलेख (700०ए०7०००४) पर हस्ताक्षर हुए जिसमें संयुक्त राज्य 
अमेरिका के लिये एक नूतन शासव विधान स्वीकार किया गया । किन्तु इस संघर्ष का 
एक तीब्र एवं निर्णायक निर्णय और छेष था जिससे कि अमेरिकी राज्यो का सघ 
अधिक निर्दोष एवं भ्रधिक पूर्ण हो जाय । प्रसभा (007रशशाए्घ०7) ने निर्णय किया 
था कि नया सविघान उस समय प्रभावी होगा जब कि तेरह राज्यो में से नौ राज्यों 
की प्रसभायें इसको स्वीकार कर लेंगी । किन्तु १७८७ के अन्त तक केवल' तीन राज्यों 
की स्त्रीकृषति प्राप्ति हुई थी । सर्वत्र वाद-विवाद हो रहा था। बहुत सों को भय था कि 
केन्द्रीय शासन को सविधान में बहुत व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं । इस वाद-विवाद 
के फलस्वरूप दो दल मैदान में झ्रा गये । पहिला दल था सघात्मक क्षासन के समर्थकों 
(7९०००७॥४४5) का और दूसरा दल था उन लोगो का जो सघधात्मक श्ासन के विरोधी 
थे (4एध-7०१७ए७॥४७) । श्र्थात्‌ सघात्मक शासन. के समर्थक केन्द्रीय सरकार को 
शव्ति-सज्जित करना चाहते थे । किन्तु सघात्मक शासन के विरोधी केन्द्रीय शासन को 
स्वतन्त्र राज्यों का एक ढीला एवं मुक्त परिषद्‌ सात्र बनाना चाहते थे। यह वाद- 
विवाद समाचारपत्रों में भी चला, विधानमडलो एवं राज्यों का प्रसभाशों (8६86७ 
(0०7्ः७7४078) में भी चला । दोनो ओर ये तीज एवं उत्तेजित तकें-बितर्क उपस्थित 
किये गये। पैट्रिक हैनरी (९४४४० क्त«्याए), रिचर्ड हेनरी ली (क्‍्वणाऋात सत्तातए 
,८०) एवं अन्‍य देश-मवतो ने प्रस्तावित संविधान का इसलिये विरोध किया कि इसमें 
श्रधिकार-पत्र (छग] ०6 फाष्ट708) सम्मिलित नही है भौर इसलिये, उनके विचार से 
प्रस्तावित सविधान व्यवितयों की स्वतन्त्रताओ के लिये हानिकर सिद्ध हो सकता है । 
सधात्मक शासन के समर्थकों ने नये शासन की स्थापना होते ही अश्रधिकार-पत्र (छा 
० एाष्ट्री।8) की माँग मान ली। यह अ्रतिज्ञा नई शासन-व्यवस्था के स्थापित होते 
ही प्रथम दस सशोधनो को स्वीकार करने से क्रियान्वित कर दी गई जिसका फल यह 


एक राष्ट्र का जन्म २३६ 


हुभा कि उन राज्यों ने भी सविधान को स्वीकार कर लिया जो भ्रव तक श्रनिर्णीत 
थे। नया सविधान श्रन्तिमरूपेण २१ जून १७८८ को स्वीकार कर लिया गया | 
“प्रमधान की काँग्रेस ने विधि द्वारा श्राज्ञा दी कि नई शासन-व्यवस्था ४ माचे, १७८६ 
से देश का शासन-भार संभाल लेगी ।” इन्ही दिनो सीनेट के सभासदो एवं नई काँग्रेस 
के लिये प्रतिनिधिगण चुन लिये गये और जाज वाशिंगटन को राष्ट्रपति छुना गया । 
“एस प्रकार पुराने प्रसघान (007०6०:४४००) का श्रन्त हुश्ना शोर नये गणराज्य 
का उदय हुआ ।” 
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(948 ) 


4. उत्तरी कारनोनिया ने संविधान को सत्रम्वर १७८६ में स्वीकार किया, और रहोड द्वीप ने 
मई १७६० में उस समय स्वीकार किया जबकि काम्रेस ने धमकी दी कि र होट द्वीप को रयुफ्त राज्य के 
देशों के माव व्यापार नहीं करने दिया जायगा जौर जवकि रहोट द्वीप के अनेकों जिलों (007769) 
ने, निनमे समामक शासन के समर्थकों का प्रावल्य था, राज्य से विनग हो जाने की धमकी दी । 


का 


संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के संविधान की सुर्ष विशेषतायें 
(7िहशाप्रिश्व8 ण 6 वैफल्पंटवा €०75/प्राईंगाणों $ए8९०) 


सविधान--एक प्रलेख (%० 007४४9एगाणा 88 & 700०77स्‍५७7)--फिलेडे- 
लफिया की प्रसभा (?]78009078 0077०7४०४) ने जो सविधान तैयार किया, वहू 
प्रारूपकर्म (7)78#8778&09॥7), भाषा-प्रवीणता (7/ए8णह6॥० ह02०0०७), संक्षेपता 

(7००7७) एव प्रत्यक्ष स्पष्ठता (897087०7+ (0&पाए) की हृष्टि से भादश संविधान हृष्टि से ! स॒वि 

था । डसके क्ान्तिकारी प्रलेख होने की श्राद्ा भी नहीं कि जा सकती थी | यह उपस्थित 
सकटकाल की श्रावश्यकता के भ्रचुरूप तैयार किया गया था, झौर उस समय प्रबल 
केद्रीय शासन की श्रावव्यकता थी। श्रत सविधान के द्वारा नये राष्ट्र में विभिन्‍नता 
एवं प्रसमानता के स्थान पर एकता एवं समानता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया 
था ) भौर इसीलिये यह सविघान मध्य मार्य एव समभोते का प्रतिफल है, भ्थवा 
राष्ट्रीय प्रेम का प्रतीक है। इस सविधान की पूर्व कल्पना स्वाघीनता की घोषणा में 
निहित भनेकों श्राधारभृत प्रनियमो (फप्रश0४ए००॥४! ?7णए08) के भ्रनुसार की 
गई थी भौर इन्ही मूल प्रनियमो पर अमेरिकी शासत-व्यवस्था श्रव तक चल रही है । 
ये प्राधारभुत प्रतियम इतने चिर-स्थायी एवं स्फूर्ि-वद्धंक हैं कि प्रमेरिका का सविधान 
ससार के लिखित सविधानो में सब से प्राचीन है । क्योकि यह सविधघान इतने दिनों से 
जीवित है भौर इसने समय के पर्याप्त उतार-चढाव देखें हैँ, यद्यपि सारे ससार में बडे 
बडे राजनीतिक उलटफेर (7.०0) 887०2०७) हो गये, तो इसका सारा श्रेय इस 
सविधान के रचयिताश्रो की सूक्ष्म बुद्धि, सयम एवं उनके भविष्य के ज्ञान को मिलना 
चाहिये । यह एक जीवित सविधान है जिसमें वहाँ के लोगों को इतना स्थायी विश्वास 
है कि १९५२ तक इसको स्वतन्त्रता की घोषणा (7060878607 ०६ १7७0०७०४०७7००७) 
के सहित काँग्रेस की लाइब्र री में एक सज्जित पवित्र स्थान पर स्थापित किया गया 
था । ये दोनो प्रलेख (7)00077०४/3) श्रब काँग्रेस की लाइब्र री से हटाकर “राष्ट्रीय 
झभिलेखागार (7७07४) 47०४४०४) की इमारत में सुरक्षित रूप से एक मजबूत 
कमरे में स्थापित कर दिये गये हैं, जहाँ श्राशा की जाती है कि ये दोनो प्रलेख दीमको 
से, मण्वूर से, चोरों से शोर भ्रणु वम से सुरक्षित रहेंगे ।”7 

किन्तु यह सविधान प्रारम्भ से ही स्ट्रेंट जेकिद (8७6 700०६:७७) के रूप 
तैयार नहीं किया गया था। सविधान के निर्माताभ्रों ने इसको ऐसे पूर्णा सविघान के 
रूप मे नही रचा था जो सव कालो में श्रोर सब अवस्थाओ्रों मे शासन की अ्रन्तिम रूप- 
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रेखा प्रकट करता हो । वै तो केवल एक प्ररथान-विन्दु (3६8/छ758 70०7४) दूँढना 
चाहते थे और इसलिये उन्होंने ढाँचा श्रथवा साराश उपस्थित किया । उनका विचार 
था कि इस ढांचे को भविष्य में देश की सन्‍्तानें व्यवहार की आवश्यकतापों, सकट- 
कालीन झावध्यकताग्रो, श्राथिक विकास की भावश्यकताझो, अथवा राष्ट्र की समृद्धि से 
सम्वन्ध रखने वाली श्रन्य झ्ावश्यकताञो के अनुरूप विकसित करेगी । इस सविधान 
के विकास का क्रम श्रभी चालू है और यह विकास तव तक जारी रहेगा जब तक यह 
राष्ट्र जीवित है । पूर्व इसके कि उस काम की सुक्ष्म परीक्षा की जाय जिसके अनुसार 
इस सविधान का विकास हुआ है, इसके मुख्य मोलिक लक्षण एवं विशेपतायें जान 
लेना भ्रावश्यक हो जाता है। 


सविधान के मुख्य लक्षण एवं विशेषताएँ £5 श्र 
(४6६४/पा७३ 0 06 (णाइग्रापा00) न्‍ट 


१ लोकप्रिय प्रभुता (70एणे&० 80ए7४७7००४४/७)--अ्मेरिकी सविधान की 
सबसे पहिली विशेषता यह है कि इसने जनता को प्रभुसत्ता माना है। स्वतन्त्रता की 
घोपणा में यह स्वीकार किया गया था कि जिस प्रकार प्रजा चाहे अपने देश की 
शासन-व्यवस्था को नियुक्त करे, श्रथवा उसको हटा दे या उसमें मनमाने परिवत्तंन 
फरे। लोकप्रिय प्रभुुता की पविश्नता को सविधान ने स्वीकार किया है । सविधान की 
भस्तावना (27०७7]0) इस प्रकार भारम्म होती है : “हम सयुक्त राज्य भ्रमेरिका 
के लोग इस सविधान फी नियुक्ति एवं स्थापना करते हूँ ।” जिस प्रकार सविधान 
में हेर-फेर श्रथवा परिवत्तंन हो सकें, उसका वर्णंन सबिधान के पाँचवें प्नुच्छेद में 
किया गया है । इसका भ्र्थ है कि इस शासन की व्यवस्था को लोगों ने हो जन्म दिया 
है भौर यह लोगो के प्रसाद पयंन्त ही रह सकती है। लोकप्रिय प्रभुता का सिद्धान्त 
जनता को भ्रन्तिम प्रभुता (ए]५708४6० 80४००६०७४) प्रदान करता है भौर उसका 
आशय है कि जहाँ कही किसी प्रफ़ार फा निरकुश श्रथवा श्रत्याचारी शासन हो, तो 
उसके स्थान पर सविधानिक शासन की स्थापना होनी चाहिए। इसके भ्रतिरिक्त लोक- 
श्रिय प्रभुता मनुष्य मात्र के भ्रधिकारों की गारदी करता है भोर सग्त भ्वस्था उत्पन्न 
होने पर वल-प्रयोग एवं स्वच्छुदता को भी मानती है। जेम्स मेडिसन (उंछाप्र०8 
2(90807) ने कहा कि “अमेरिकी शासन व्यवस्था उस श्रेष्ठ हढ इच्छा पर भाघा- 
रित है जो स्वतन्त्रता के प्रत्येक पुजारी को उत्तेजित करती है कि वे सब हमारे राज- 
नीतिक प्रयोगो के मनुष्य मात्र की स्वशासन को योग्यत्ता पर भाधारित करें ।” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगो की सम्मति सभी राजनीतिक निर्णोयों में 
सर्वोच्च है श्रोर वह हृढ सकल्प सारे सविधान में पाया जाता है । ब्राइस (57४००) 
कहता है कि लोकप्रिय प्रश्नुता (ए०एण४७ $05०थह्ठण59) का सिद्धान्त जव से 
अमेरिकी सविधान में ले लिया गया है तव से यह मिद्धान्त प्रजातन्न का झ्ाघार एवं 
भत्यय धाव्द बन गया है। 


र४२ संयुक्त राज्य अमेरिका का शासन 


२ नियन्त्रित द्लासन (3 [07०0 00ए०ए्गा०१४)--लोकप्रिय प्रभ्ुता 
के सिद्धान्त का प्राकृतिक उप-सिद्धान्त निवलता है नियन्त्रित शासन ([,परश्मांश्ते 
ध०एथााण्०7 ) । सविधान के निर्माता वास्तव मे राज्य की अ्रसीमित शक्ति से भय 
खाते थे । सविधान ने केन्द्रीय शासन को स्पष्ट शक्तियाँ प्रदान की भौर राज्यो को 
बची हुई शक्तियों का अ्रपार कार्य-क्षेत्र श्रदान क्या । इस प्रकार सविधान देश के 
लोक-प्रशासन के सभी बडे श्रोर छोटे श्रधिकारियो के ऊपर, उनके क्रिया-कलापों के 
ऊपर अभ्रथवा उन तरीको के ऊपर जिनके द्वारा वे अपना श्रधिकार प्रयोग करेंगे, 
निश्चित भ्रकुश एवं नियन्त्रण स्थापित करता है। ये नियन्त्रण इसलिए लगाये गये 
हैं कि शासन के भ्रधिकारी व्यक्तियों के श्रधिकारो भ्रथवा उनकी सम्पत्ति और उनकी 
स्वतन्त्रताओ का मनमाने ढंग से श्रपहरण न कर सके । कुछ बातो में केन्रीय शासन 
के द्वारा सीमोललघन के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा की गई है, कुछ भव्य वातों में राज्यों 
श्रथवा स्वशासन की सस्थाश्रों के विरुद्ध व्यवित की रक्षा की गई है, भौर कुछ श्रन्य 
बातो में व्यवित के श्नधिकारों की रक्षा सभी शासनो--ते र्वीय, राज्यीय भथवा स्थानी य-- 
द्वारा स्वेच्छाचारी सीमोल्लघन के विरुद्ध की गई है । पाचिवाँ श्र चौदहवाँ सशोधन 
दोनो मिलकर काँग्रेस तथा राज्यीय विधान-मण्डलों, दोनो, को स्पष्ट चेतावनी देते 
हैं कि वे बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकते; किसी की 
स्वतन्त्रता का श्रपहरण नही कर सकते, न किसी की सम्पत्ति छीन सकते हैं । यथाये 
सविधान की प्रत्येक ८क्ति यह प्रमारित करती है कि जनता के हाथो में ही प्रभ्ु्त्ता 
के पूर्णाधिकार हैं भौर शासन के ऊपर नियन्त्रण हैं । 

३, संघीय शासन-प्रणाली (8 #60त७8] [87867 ०९ ७0एश7०7४०7४)-- 
फिलैडेलफिया प्रसभा में प्रतिनिधियों की इच्छा यही थी कि प्रभावी एवं सबल राष्ट्रीय 
सरकार की स्थापना होनी चाहिए । साथ ही प्रत्येक प्रतिनिधि जानता था कि प्रमेरिका 
के अधिकतर निवासी अपने-अपने राज्यो की सरकारो से प्रेम करते हैं भौर वे किसी 
भी हालत में अपने-अ्रपने राज्यीय शासन को केद्रीय शासन की पूर्ण श्रधीनता में 
रखना पसन्द नहीं करेंगे। भ्रत सविधान के निर्माताओं ने शासन की एक नई 
प्रशाली को जन्म दिया जिसको श्राजकल सघ (#७0०७४००७) कहा जाता है। 
सधीय शासन-प्रणाली का लक्ष्य होता है कि भ्रव तक जो प्रभुुसत्तासम्पत्न श्रलग-भलग 
राज्य हैं वे सब राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए एक संघ में परिणत हो जायें। 
किन्तु ऐसे सघ में सम्मिलित होने वाले प्रभुत्व दवितसम्पन्त राज्यो की स्वततन्त्र सत्ता 
भी स्वीकार की जाती है । सघ उन राज्यों को प्राय सभी मामलो में स्वायत शासन 
(&०॥०४०४३५) प्रदान करता है और केवल ऐसे कत्तिपय विपयो पर उन्हें अधिकार 
नही दिये जाते जिनका सम्बन्ध समान राष्ट्रीय हितो से होता है । 

अ्रमेरिका का सविधान कुछ शक्तियाँ राष्ट्रीय भ्रथवा केन्द्रीय सरकार को 
सौंपता है श्रौर अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। दसवाँ सशो- 
धन स्पष्ट कहता है कि, “जो शवितर्याँ सविधान ने सयुकत राज्य श्रमेरिका को प्रदान 
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नही की हैं, न जिनके बारे में संविधान ने राज्यों को देना अस्बीकृत किया है, वे मद 
शवितर्याँ राज्यों के लिए श्थवा प्रजा के लिए रक्षित हैं ।” अत संघीय सरकार को 
कुछ विनिदिप्ट शवितर्याँ ही प्रदान की गई हैं जबकि अवश्िप्ट णविततराँ (छ९8ातेपणफ 
70७०५) राज्यों के लिए सुरक्षित रखी गई हैं । इस प्रकार सघीय शासन में राज्य 
पूर्ण एकक होते हैं साथ द्वी सारे राष्ट्र की पूर्ण प्रजा को वह एंक गक्तिशाली सघधटन 
के रूप में जोड देता है जो समस्त राष्ट्रीय मद्दत््व के मामलो को देखता है । 

४ सधोय प्रधानता (तलाश 8एएथ7००ए)--यवपि सघीय सरकार 
को विनिर्दिष्ट शक्तियाँ (श0ण्आ०००४९०ें 00ए०४७) प्रदान की गई हैं, फिर भी सघीय 
सरकार के नियम श्रथवा विधि (7.89) को अपने क्षेत्र में राज्यों की विधि के ऊपर 
प्रधानता प्रदान की जायगी। सविधान के छठे भनुच्छेद के द्वितीय खण्ड में 
कहा गया है. ''यह सविधान भ्रौर इसके निर्देशन मे सयुकत राज्य श्रमेरिका में जो 
भी विधियाँ ([७४) पारित की जायेंगी, श्रौर जितनी भी सधियाँ श्रव तक की गई हे 
भ्रथवा जो सधियाँ भविष्य में सयुबत राज्य अमेरिका के अ्रधिकार से की जायेंगी, वे 
सब समस्त देश के लिए प्रधान रूप से मान्य होगी , भौर सभी राज्यो के ध्यायालयों 
को वे मान्य होगी चाहे किसी राज्य के सविधान श्रथवा प्रचलित नियम से वह मेल 
न खाती हों ।” इसका श्रर्थ हुआ कि सधीय सविधान हर प्रकार के नियम के ऊपर 
चाहे वह नियम राष्ट्र का हो श्रथवा किसी राज्य का प्रधान माता जायगा । सघीय 
सरकार द्वारा पारित कोई विधि, यदि वह्‌ नियमत सविधान की श्राज्ञा के प्नुतार 
पारित की गई है, तो उसका दर्जा राज्य द्वारा पारित विधि से प्रधानतर माना 
जायगा । यदि राज्यी के नियम केन्द्रीय सरकार के नियमो के विरुद्ध पडते हो अथवा 
केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई किसी सन्धि के उपवन्धों के विरुद्ध पड़ते हो तो उनको 
असंवेधानिक घोषित किया जा सकता है, भ्ोर वाशिंगटन में श्रवस्थित सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय में प्रन्तिम नि 'य के लिए वे कगडे जातें हे जिनमें पन्तग्नंस्त ऐसी विधियाँ हो 
जिन पर केन्द्रीय सघीय सरकार एवं राज्य की सरकार दोनो में विवाद हो | श्रत इस 
उपबन्ध से स्थिर हो जाता है कि सघीय सविधान एवं राष्ट्रीय विधि भपने क्षेत्र में 
सर्वोच्च एवं प्रधाव है भौर इसी उपवन्ध से सविधान के सघीय स्वरूप का पूर्ण सूप 
से वोध होता है । 

४ शपितयों का पृथवकरण (7फ6 80एश/७प्रणा ० 05७७४) -- अमेरिकन 
सविधान की पाँचवी विज्ेषता यह है कि इसने शक्तियो के प्रथवकरण के सिद्धान्त 
(?तण])6 ० शा छल्‍एध7६६४०7 ० 7905००४) की स्वीकार किया है। यह सिद्धान्त, 
सविघान की किसी घारा (86०६०) में स्पपष्टत वर्णित नहीं किया गया है जैसा कि 
बहुत से राज्यों के सविधानो में स्पप्टत वरणणित रहता है, वल्कि समविधान के उन तीन 
भनुच्छेदो के आरम्भिक वाकयों मे सम्मिलित है जिनका सम्बन्ध शासन के व्यवस्थ, पिका 
(०हशश्ताए०), कार्यपालिका (5००ए्रत्तए/०), एवं न्यायपालिका (उप्रताशवों) तीनों 
विभागों से है। भ्रथम श्रनुच्छेद इस प्रकार भारम्भ होता है, "समस्त प्रतिश्रुत 
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(७7०७४ ००) विधायिनी शक्तियाँ (,6.880ए० ??०ए०:४) सुक्त राज्य प्रमेरिका क 
काँग्रेस में प्रधिष्ठित होगी ।” द्वितीय भ्रनुच्छेद इस प्रकार प्रारम्भ होता है, “कार 
पालिका शक्ति (छ856०7्रशए० ?0४००) सम्रक्त राज्य के राष्ट्रपति में अधिष्डि 
होगी ।” तृतीय श्रनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि, "च्यायिक शक्ति (तण्ताला। 
90४७7) एक सर्वोच्च न्यायालय (87ए7०7० 00078) में श्नौर उन निम्न न्यायाल/ 
में जिनका काँग्रेस समय-समय पर शादेश दे सकती है, श्रधिष्ठित होगी।” 


सविधान के निर्माता लॉक (,0०:०) एवं मॉटेस्क्यू ((०७०४घुएणाछा_) ' 
सिद्धान्तों से परिचित थे। वे लोग उपनिवेश्ञो में इस सिद्धान्त का १०० वर्षों से भ 
अधिक से परीक्षण कर रहे थे। वास्तव में नियन्त्रित शासन (॥॥शा४8त0 ध०ए०१५ 
70008) के सिद्धान्त से उनका भ्रठल विश्वास हो गया था कि शासन के तीनों विभा 
पृथक्‌ रखना आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार निरकुशता एवं स्वेच्छाचारिता प 
हम बना रहेगा। 

६ परोक्षणों श्रौर सन्तुलनों का सिद्धान्त (१४००४ गे 8&0088)--किन 
सविधान के निर्माता, शक्तियों के पृथक्‍क्तरण के सिद्धान्त का पूर्णतया पालन नह 
कर सके क्योकि इसमे कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयाँ थी। मैडिसन (.शहवताउ0 
भ्रादि कुछ लोग श्रच्छी तरह समझते थे कि शक्तियों का पूर्ण प्रथक्‍्करण केवः 
कल्पना जगत में ही सम्भव है। इस विषय पर टिप्पणी करते हुए मंडिसः 
(॥(86207) ने फैडरेलिस्ट (#80७७॥59) चामक पत्र में लिखा था कि “शक्तिय 
के एथक्करण के सिद्धान्त के लिए यह प्रावश्यक नही है कि व्यवस्थापिका, कार्य 
पालिका झौर न्यायपालिका ये तीनो विभाग एक दूसरे से सर्वेधा प्रसम्बद्ध रहे ।” आर 
चलकर उसने सिद्ध किया कि, “यदि ये तीनो विभाग उस हृद तक मिलकर संयुकर 
रूप से कार्य न करेंगे कि प्रत्येक विभाग प्रति दूसरे विभाग को सविघानिक नियन्त्रर 
प्रदान करे, तो उसी ह॒द तक शक्तियों का पृयक्‍करण जिसको सिद्धान्त स्वतसत 
शासन के लिए परमावश्यक मानता है, व्यवहार में पूर्णो भ्रष्यावह्ारिक एवं श्रसफल 
सिद्ध होगा ।” झागे चलकर कहा गया है कि भ्रनियन्त्रित शक्ति में सदेव भय निहित 
होते हैं भौर प्रनियन्त्रित शक्ति तथा भ्रनियन्त्रित शासव दोनो एक ही चीज़ है जब तक 
कि एक छ्क्ति दूसरी शक्ति पर सयम न रखे । यह भी सभव है कि विभिन्‍न भ्रधिकार्र: 
विभिन्‍न दक्तियो के बल पर मिल जायें श्रोर वे सम्मिलित श्रधिकार का प्रयोग झन्यग्य 
के रूप में करने लगें। पभ्रत सविधान के निर्माताओो ने परीक्षणों श्र सन्तुलनों का 
अनुक्रम (87899 0० ९०र् 800 8&80०९४) स्वीकार किया जिसके द्वारा शासन 
की शविति परिमित (!॥77060), नियन्त्रित (007%०॥०१) एवं विकीर्णं (])770890) 
बनी रहे । 

वास्तविक संविधानिक व्यवस्था यह है कि शासन के प्रत्येक विभाग को ग्रप 
वर्जी शक्तियाँ (४४णेाशए० ९०४०:४) प्रदान की जाती हैं जो उस विभाग के लिए 
उपयुक्त हो, किन्तु साथ ही इन शक्तियों पर श्रन्य विभागो का भी श्रधिकार रहता है 
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ताकि कहीं श्रप्रतिवन्धित शक्ति पाकर वे विभाग श्रष्टाचारपूर्ण न हो जायें। काँग्रेस 
द्वारा पास किये विधेयको पर राष्ट्रपति अपने निपेघाधिकार (ए०४०) का प्रयोग करता 
है । इसके विपरीत राष्ट्रपति जब घन की माँग करता है, नियुवितियाँ करता है श्रयवा 
सधियाँ करता है तो सीनेट का शनुमोदन श्रावश्यक है । यही तक नही । राष्ट्रपति के 
विरुद्ध महाभियोग भी लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कई वातो में व्यवस्थापिका 
के प्रति ऋणी है जैसे नियोजन (#70970०977४७०४४) शभौर पुनरावेदन का श्रधिकार 
क्षेत्र या पुनविचाराधिकार (3959०90७ 7न्‍्ता०ध00) । राष्ट्रपति को श्रधिकार है 
कि वह सर्वोच्च न्यायालय के जजो की नियुवित करे अथवा क्षमा दान करे, प्रविलम्बन 
प्रदान करे (/३७७7०००४), सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई किसी की सजा को कम 
कर दे (007॥00/800०॥8) श्रथवा पूर्ण क्षमा (8&7्रात०४०९४) कर दे । झौर सर्वोच्च 
न्यायालय ने, ज्यो ही नया सविधान प्रवर्ती (070७7४४४७) हुआ, फाग्रेस द्वारा पारित 
तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अधिनियमो (8०६७) की विध्यनुकूलता (फ्क्चाववा।ए) पर 
ग्राक्षेप करना श्रारम्भ कर दिया । लाडं ब्राइस (॥,0त छ7ए००) नें श्रत्यन्त सुन्दर 
शब्दो भे 'परीक्षणों भोर सन्तुलनों के भ्रनुक्रम' की विवेचना की है। वह लिखता है, 
“लोकप्रिय प्रभुता (709ण७० 80२०:०ष्टा/ए) ही शक्ति का पभ्रन्तिम स्रोत है । वह 
पूर्ण वेग के साथ बहता रहता है क्योकि उस स्रोत में श्रगाध जल हैं। किन्तु बाद में 
वही शर्वित-ल्लोत ऐसी बहुत सी नालियो मे परिणत किया जाता है जिनके किनारे 
इतनी होशियारी से बनाये जाते हैँ कि वे सब नाले न अपने किनारो से ऊपर बहने 
लगें, न एक नाला दूसरे नाले का मार्ग प्रवरुद्ध करे । इसी प्र में न्यायपालिका 
(एण्वाणश्माज) रूपी चौकीदार तेयार रहता है । वह उस नाले के किनारो की तुरन्त 
उसी स्थान पर मरम्मत कर दे जहाँ से वह नाला मागं-भ्रष्ट होने जा रहा है।” 

किन्तु 'परीक्षणों भौर सतुलनो का उपाय (906ए०8 ० (ण्क8 बे 
एछ/870०४) वास्तव में शक्तियों के पुथकक्रण के सिद्धान्त से बिल्कुल उल्टा है। 
मॉटेस्वयू (#०7/९४पुण००) यह नही चाहता था कि शासन की तीन शक्तियाँ तीन 
विलग भागों मे बट जाये । पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होने के वाद श्रन्यायी शासन समाप्त 
हो सकता है किन्तु पूर्ण स्वतन्त्रता सधपं एवं विभेदों को भी जन्म देती है । मेडिसन 
(80807) ने शक्तियों के पृथककरण के सिद्धान्त (00ल्‍छ76 ० $6एक8७णा 
०६ ९०४०४७) की व्यास्था करते हुए ठोक ही कहा था, “एक विभाग की शक्तियों के 
ऊपर दूमरे विभागों में से किसी का श्रधिकार नहीं होना चाहिए ' किन्तु यह भी 
स्पष्ट है कि किसी भी विभाग के पास प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ऐसे पूर्णा-सत्ता-युवत 
अधिकार नही होने चाहिए जिससे किसी विभाग को अपने न्‍्यायोचित्त श्रधिकारो के 
प्रयोग में वाधा उपस्थित हो ।” सविधान के निर्माता शक्तियों के पृुथवकरण के सिद्धान्त 
की श्रेष्ठता को मानत्ते थे, इसलिए उन्होंने शासन को तीन विभिन्‍न एवं सुस्पप्ठ भागों 
में विभाजित कर दिया झौर इस प्रकार राष्ट्रपतीय भासन-प्रणाली (९/्य्रतलातंो 
फए0०॥ 0६ ७०४९:॥श९०॥) को जन्म दिया । इस प्रणाली का श्रय॑ है व्यवस्थापिका 
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एवं कार्यपालिका विभागों में विच्छेद । कभी-कभी तो यहू विच्छेद संघर्ष एवं विभा- 
जित उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लेता था । इसीलिए सयुकत राज्य भ्रमेरिका में 
प्रभावी एवं योग्य नेतृत्व का श्रभाव रहता है, हा, सम्भवत सकटकालीन स्थिति में 
थोग्य नेतृत्व उपलब्ध हो जाय । 'परीक्षणों श्रोर सन्तुलनों के उपाय (]06ए7००6 ० 
(००८४ ७7वें 8&87०68) ने तो श्लौर भी भ्धिक विभागीय सघप, श्रतिछाद (0ए७- 
]079गष्ट) एवं भदक्षता उत्पन्त कर दी है । व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका विभागों 
में शक्तियों के पूर्णा एृधककरणा एवं समन्वय (000077900) के उपायो के पूर्णो 
अ्रभाव में कभी-कभी अत्यन्त प्रावश्यक निर्णयों के करने में भी श्रत्यन्त देर होती है । 
ऐसा भी होता है कि शासन की एक शाखा एक नीति पर चल रही हो किन्तु शासन 
के भ्रन्य॒ विभाग बिल्कुल विपरीति नीति पर चल रहे हो, विशेष रूप से ऐसा उस 
समय सम्भव हो सकता है जब कि कार्यपालिका का किसी दल विशेष से सम्बन्ध हो, 
किन्तु काँग्रेस मे दूसरे दल का बहुमत हो । इसमे सन्देह नही कि कुछ राष्ट्रपति कार्य- 
पालिका एवं व्यवस्थापिका के वीच की खाईं को पाठने में सफल हुए। “किन्तु यह 
मानना ही होगा कि आ्रपात-काल में चाहे प्रल्प काल के लिए समन्वय उपस्थित हो 
जाय, भौर इसमें राष्ट्रपति द्वारा सरक्षण एवं भनुग्रह का भी हाथ रहता है फिर भी 
राष्ट्रीय शासन भागों में वेट जाता है श्रौर इसके लिए 'शक्तियों का पृथवकरण ही 
उत्तरदायी है जिसका उपबन्ध संविधान में किया गया है ।/ जब १६४० में सम्रुवत 
राज्य श्रमेरिका द्वितीय विश्व-युद्ध में श्रघिकाधिक फँंसता गया, तो काँग्रेस ने राष्ट्रपति 
को भ्रपार शक्ति से सज्जित कर दिया जिसका उदाहरण है मार्च १६९४१ का उधार 
पट्टा श्रधिनियम, श्रोर उस समय राष्ट्रपति ने देश का सर्वोच्च सेनापति होने के नाते 
भी हर दिशा में अपनी शवित का उपयोग किया। काँग्रेस में श्लौर काँग्रेस के 
बाहर भी विरोध प्रकट किया गया कि राष्ट्रपति, विघायिनी शक्तियाँ भी श्रपने हाथो 
में ले रहा है भौर इस प्रकार उस सिद्धान्त की श्रवहेलवा कर रहा है जिसके हारा 
सविधान ने शासन की हाक्तियों का पृथवकरणु किया है। कुछ झशो तक इस श्रालो- 
चना के फलस्वरूप ही नई काँग्रेस ने जो जनवरी १६४३ में ज्ञुन कर श्राई राष्ट्रपति 
रूज़वेल्ट के नेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह उपस्थित किया श्रौर राष्ट्रपति द्वारा बनुमोदित 
कई प्रस्ताव भ्रस्वीकृत कर दिये। उस समय कांग्रेस ने कई ऐसे विधेयक पास कर 
दिये जिन पर राष्ट्रपति ने श्रापत्ति की थी । इनमे दो मूल झधिनियम भी थे जिनको 
राष्ट्रपति वीटो शक्ति द्वारा रह कर छुका था। इस प्रकार शवितियों के पृथपषकरण के 
सिद्धान्त को पुन दृढ किया गया | वीयर्ड (870) कहता है कि, “चाहे शक्तियों 
के पथवकरणा के सिद्धान्त में कुछ भी कमियाँ हो, फिर भी यहू सिद्धान्त प्रमेरिकी 
शासन-व्यवस्या की प्रधान विशेषता है प्रौर यह तथ्य श्रमेरिकी शासन भौर राजनीति 
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के व्यवहार मे बारम्वार स्पष्ट और प्रकट हो चुका है।? 

७ फठोर सविधान (& 20 0०78767700)---अमेरिकी सविधान कठोर 
है । संविधान के सशोधन के लिये एक जटिल एवं कठित प्रक्रिया की आवश्यकता है । 
सविधान में उसके सशोधन के लिये दो निश्चित सोपान सुझाये गये हैं। इन सोपानों पर 
हम इस श्रध्याय के भन्‍्त में विचार करेंगे । सशोधन के ये दोनो सोपान श्रत्यन्त जटिल 
एवं विस्तृत हैं ॥ इसी कठिनाई के कारण पिछले १६० वर्षों में उसमें श्रव तक केवल 
२२ सशोधन ही हो सके हैं । 

प. न्यायिक पुनरीक्षण (तप्रतालण पर०ए९७छ)--नियन्त्रित शासन एवं शक्तियो 
का पृथक्करख इन दो सिद्धान्तों के स्व्रीकार कर लिये जाने के पश्चात्‌ यह उपसिद्धान्त 
के रूप में आ्रावश्यक हो जाता है कि न्यायिक पुमरीक्षण (उप्रत्ाणण ॥०एा०ए७) का 
सिद्धान्त लागू हो जिसके अनुसार न्‍्यायालयो को अधिकार है कि वे व्यवस्थापिका भ्रथवा 
कार्यपालिका द्वारा पारित किसी कानून को असवेधानिक घोषित करदे यदि उनके 
निर्णय मे वह कानुन संविधान का उललघन करता हो | श्रमेरिका से सघीय न्याया- 
पालिका सविधात के झ्भिभावक के रूप में कार्य करती है। वह सविधान का निरवंचन 
करती है । इसके भ्रतिरिक्त वह काँग्रेस अथवा राज्यीय विधान मण्डल की क्षमता निर्णय 
करती है। यदि न्यायपालिका के अनुसार कोई कानून जिसको कांग्रेस भ्रथवा राज्यीय 
विधान मण्डल ने पारित किया है किन्तु जो इन दोनो व्यवस्थापिकाशो की शक्ति एवं 
प्रधिकार से परे है भ्यवा यदि वह कानून किसी राज्य के प्रचलित कानून के विरुद्ध 
है, श्रथवा यदि किसी कानून द्वारा लोगो की स्वतन्त्रताश्रो को भ्राघात पहुँचता है, तो 
ऐसी स्थित्ति में वह कानून 'भ्रल्ट्रावायर्स' श्रथवा श्रसवैधानिक घोषित कर देती है भौर 
ऐसी स्थिति में वह कानून विधि का रूप घारण नही कर सकता । उसी प्रकार कार्य- 
पालिका का कोई नियम, यदि वह उसके सविधानिक श्रधिकारो का श्रतिक्रमरा करता 
है, तो उसको भी श्रसवेधानिक घोषित किया जा सकता है । 

न्यायिक पुनरीक्षण के सिद्धान्त की हाल में कटुु श्रालोचना हुई है । इस सिद्धान्त 
के सम्थंक फहते हैं कि यहू स्वतन्त्र एवं नियन्त्रित शासन का रक्षक है। वे यह भी 
कहते है कि व्यवस्थापिका की प्रवलता (7०००४४॥०5) के विरुद्ध न्यायिक पुमरी- 
क्षण न केवन रक्षा करता है वल्कि स्थायी झासन के स्थायित्व में सहायक होता है । 
इसके विपरीत इस सिद्धान्त के विरोधी कहते है कि न्यायालय व्यवस्यथापिका एवं कार्य- 
पालिका दोनो के भ्रघिकारो का श्रतिक्रमण करते है भ्रौर उत्तरदायित्व पूर्ण प्रतिनि- 
घिक शासन के कामों में वाघा डालते हैं । यह भी कहा जाता है कि न्यायिक पुनरी- 
क्षण भ्रावश्यक सामाजिक भ्रथवा आथिक सुधारो की दिशा में भी देर लगाता है, 
जिनका बदलती हुई स्थिति में प्रत्यधिक महत्त्व है। अन्यत्न, जहाँ इस विपय श्रर्थात्‌ 
न्यायिक पुनरीक्षण (तप्रताणण पे०शा०छ) पर पुन आलोचना की जायगी, हम इसके 
बारे में विस्तार से विचार करेंगे । 
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सविधान की वृद्धि 
((म०जा 0 06 (काइशआाप्राण) 


सयुक्त राज्य अमेरिका का सविधान, जिसको फिलेडेलफिया प्रसभा (रा 
१० छ08 000४०09४0०४) ने पास किया था, एक छोटा सा प्रलेख (70007ग्राए७) थ 
जिसमें प्रस्तावना ([7४४४700) थी, भअनुच्छेदव थे श्रौर जो केवल ८९६ वाकयों ई 
बना था। तब से बराबर वह संविधान हढता के साथ बदल रहा है, विकसित हो रह 
है, बढ रहा है भौर वह अ्रपने धापको नर्द अ्रवस्थामों के भ्रनुकूल बनाता जा रहा है। 
इस सविधान के रचयिता जानते थे कि यदि इस सविधान को चिरजीवी बनना है तो 
इसे एक जीवित सविधान होना चाहिये जिसमे लचीलापन (ए७झ्याआ769) एव 
सयोजनियता (40%9/8097॥79) होनी चाहिये श्रोर जो समय की प्रावश्यकता के 
भरतुरूप रूप धारण करले | इसलिये उन लोगो ने सभी बातो को विस्तार नही दिया, 
बल्कि यह भाशा व्यक्त की कि समय के अनुरूप यह स्वय बढेगा श्ौर विकसित 
होगा । भौर इस प्रकार, त्राइस (/97००७) के शब्दो में, “अमेरिकी संविधान ध्रावश्यकत्‌ 
उतना ही बदला है जितना कि राष्ट्र बदला है। और जहाँ तक लोगो के विचार इस 
संबिधान के बारे में बदले हैं वहीं तक इस सविधान की आत्मा एवं श्रथे में परिवत्तेन 
हुआ है ।” लिखित सविधान (फरज्&७7 007958्रध०४) का प्रर्थ भ्रव यह नहीं है 
कि यह्‌॒स्पष्ट-घोषित कुछ नियमों का समुदाय है जो श्रपरिवत्ततीय है भौर जो 
राननीतिक प्राधिकारियो के लोक-कत्तेग्यो पर निमन्त्रण रखता है। चार्ल्स वीयडें 
(078068 8०७74) के श्रतुसार लिखित संविधान की निम्त परिभाषा होनी चाहिये ) 
लिखित सविधान एक छ॒पा हुश्रा प्रलेख है जो न्यायिक निर्णायो, पूर्व निर्णयों एक लोक 
व्यवहारो के अनुरूप है भ्ौर जिसके ऊपर सभी को विश्वास है श्रोर जो सभी की श्राश्ा 
रूपी दीपक से प्रकाशित है। सक्षेप में वास्तविक संविधान व्यापक विनिधानों (/788- 
०7०४०४8) का एक प्राणायुक्त समुदाय है जिस पर जीवित मनुष्य विश्वास करते हैं 
झौर जिसको वे सफल श्रथवा श्रसफल बनाते हैं ।? 

झमेरिकी सविधान के विकास में जिन स्लोतों ने सहायता दी है वे निम्न 
लिखित हैं -- 

१, विधि हारा विकास (700एथ०१छथाएह 997 7.0७)--जैसा कि पहिले 
भी वर्शाव किया जा चुका है, संविधान के रचयिताझों ने बहुत सी बातें छोड दी थीं। 
उनका विचार था कि काँग्रेस अथवा राज्यों के विधान मण्डल समय-समय पर श्रधि- 
वियमो दवा इन न्यूनताश्रो की पृत्ति कर लेंगे श्रौर इस प्रकार शासन का ढाँचा पूर्ण हो 
जायगा | सविघान ने न्यायपालिका के सम्बन्ध में केवल एक सर्वोच्च न्यायालय की 
व्यवस्था की है भौर सर्वोच्च न्यायालय कौ रचना का भार काँग्रेस के ऊपर छोड 
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दिया है। प्न्य सघीय न्यायालयों की व्यवस्था का भार तो पुर्णूूपेण काँग्रेस के 
विवेक पर छोड दिया गया है । इस प्रकार १७८९ के न्यायापालिका अधिनियम 
(उप्रताणक्ाज &क ० 789) ने प्रमेरिकी न्याय व्यवस्था की नीव डाली। उसी 
प्रकार कार्यपालिका के बहुत से विभागों का सगठन भी काँग्रेस द्वारा पारित पीर- 
नियमों (8%७67७७) के श्राधार पर ही हुआ है। १६४६ का राष्ट्रपति-उत्तराधिकार- 
अ्रधिनियम (?7९8शाधरश हिंप९०७४४० 80०5 6 946) ने राष्ट्रपति के उत्तरा- 
घिकारी का ऐसी परिस्थिति के लिये निर्णय किया है जब कि दुर्भाग्यवश राष्ट्रपति 
तथा उप-राष्ट्रपति दोनो की मृत्यु हो जाय । स्वय काँग्रेस की पक्रिया आन्तरिक संगठन 
एवं देनिक व्यवहार के नियम भी परिनियमों (3७७/७४) हारा ही निश्चित हुए हैं । 

काँग्रेस की विभिन्‍न शक्तियाँ चत्ताने के वाद सविघान, श्रस्त में व्यायक अनुदान 
के रूप में काँग्रेस को श्रधिकार देता है कि वह सभी शझ्ावदइ्यक विधियाँ पास करे जो 
अपने शअ्रधिकार-क्षत्र में उसे श्राववयक एवं उचित जान पड़ें | इस धारा को प्राय: 
'लचीली घारा' (7४७ 8890 00808०) कहा गया है भौर बहुत-सी ऐसी वातें भी 
इस उपवन्ध की धाज्ञानुसार काँग्रेस ने भ्रपने श्रधिकार क्षेत्र मे लेली हैं जिनको सभवतः 
अपने भ्रधिकार क्षेत्र में लेना काँग्रेस न चाहती । उसी प्रकार सविधान का स्वतन्त्र एव 
विस्तृत निर्बंचन करके कांग्रेस ने वहुत विस्तृत रक्षा-व्यवस्था का सस्थापन किया है; 
बहुत बडी सख्या में प्रशासी बोर्ड (8 तारा ई॥88ए७ /808708) एवं कार्यालय अथवा 
विभाग (807७४४७) खोल दिये हैं, “दूर-दूर बिखरे हुए विस्तृत साम्राज्य को मिला 
लिया है, साथ ही भ्पने ऊपर शिक्षा, भ्रधिकोपरा व्यापार (8०778), वीमा व्यापार, 
निर्माण एवं रचना (0078४:प०४०४), परिवहन (प५७॥8७००शगह्टो, विद्युत्‌-शक्ति का 
उत्पादन (ध७7००४णाए फि००७४० ?०छ७०) श्रादि ले लिया है, यही नही, काँग्रेस ने 
यह भी भ्रधिकार प्राप्त कर लिया है कि सयुकत राज्य प्रमेरिका जैसे उद्योग-विकसित 
(7 008070॥४९१) भौर सजटिल एवं गहन (0009॥०४/०१) राष्ट्र के श्राधिक एव 
सामाजिक जीवन को भी व्यवस्थित करे | 

२ फार्यपालिका द्वारा विकास (0070009797९06 9 प5९००४४०) ---उसी 
प्रकार सयुक्त राज्य भ्रमेरिका के राष्ट्रपति की राजाज्ञाओं, श्राज्ञाओ एवं कार्यवाहियो 
के कारण सविघान का विकास हुप्रा है। जैक्सन (उ०छ०णा ) लिकन (॥॥70०४७) एवं 
दोनो रूझ्धवेल्ट (२००8०८०६७), इन राष्ट्रपतियो की सविधान के ऊपर उतनी ही स्पप्ट 
छाप ([79००७) है जितनी कि संविधान के रचयिताों में से किसी की हो | श्रपनी 
कार्यंयालिका शक्तियों को श्रोजस्वी एवं प्रवल ढग से प्रयोग करके, इन राष्ट्रपतियो ने 
पपने पद में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका दोनो प्रकार की झबितियों का नेतृत्व 
स्थापित कर लिया। सविधान में कही भी मन्श्रिमण्डल का भस्तित्व नही है न राप्ट्र- 
पति के लिये मन्श्रिमण्डल से परामर्श करना श्रावदयक है। किन्तु वाशिंगटन 
(५४७४॥ए६६०१) ने मन्त्रिमण्डल की रचना की भौर चह उससे परामर्श लेने 
लगा, भ्रोर तभी से मस्त्रिमण्डल शासन का एक पश्रावध्यक अरग वन गया है । 


२४५० सयुकत राज्य प्रमेरिका का शासन 


सविधान ने य्रुद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को दी है, फिर भी राष्ट्रपतियों ने 
कई बार सेनाओोो को युद्ध के मेदान में लडने, अ्रथवा युद्ध करने की तैयारी दिखाने 
के भ्रभिप्राय से भेज दिया है यद्यपि इस सम्बन्ध में काँग्रेस से श्रधिकार प्राप्त नही 
किया गया । 

पुनरच संविधान के उपवन्धों के अनुसार परिनियम (80067६88) पास किये 
जाते हैं और परिनियमों के अधीन विनियम (8०४०४४०7०85) बनाये जाते हैं जिनके 
झनुसार वाशिज्य (007778०९७) के सम्बन्ध में निर्णय किये जाते हैं, देशीयकरण 
(2९७४एाशा2७४०१) की विधि (770०९5४) निश्चित की जाती है, जबगणना करने 
की प्रक्रिया निश्चित की जाती है तथा एकस्व (६७४४७) एवं प्रतिलिपि प्रधिकार 
(0०7४४ 83270) निरणंय किये जाते है। इसके श्रतिरिक्त काँग्रेस से अनेकों 
अधिशासी प्राधिकारियो एवं प्रशासी बोर्डों (46फगाइ४४ए०७ 0७768) को 
अधिकार दे दिया है कि वे परिनियमों (806070०8) की न्युूतताप्रों को विनियमों 
(8९४णं४४०४७) एवं भ्ाज्ञाप्रो से पूर्ण कर लें । ये वितियम, विधियाँ (!.&फ5) 
नही हैं किन्तु विनियम मी विधि के समान प्रभावी हैं। “कहा जा सकता है कि 
सविधान मुख्य पेड का तना (४७४ १५४एए८) है जिसकी शाखें (97870०78४) 
परिनियम (8+&7/०४) हैं भ्रौर विनियम (०६४०७४४००७) ही जिस सविधान रूपी 
तने की टहनी (7 फाह्ठ8) हैं ।? 

३. निर्वंचन हारा विकास (]097९00907०॥ 97 ॥70077०७४००७)--चीफ 
जस्टिज हयूज (एक! त7०0०७ प्रंष्ट्ठा।९४) के प्रसिद्ध वाक्य में यह सत्य निहित है 
कि अमेरिका की श्ञासन-व्यवस्था का विकास न्यायिक निर्वचन (उंप्रताणतों 
प7/०777७४७४००) द्वारा हुआ है । उसने कहा था, “हम संविधान के उपबन्धों के 
प्रसुसार कार्य करते हैं किन्तु संविधान क्या कहता है, इस तथ्य को न्यायाधीश लोग 
ही बतला सकते हैँ ।” जज लोग ही संविधान का निर्वंचन करते हैं, झौर सय्ुक्त 
राज्य श्रमेरिका के जैसे संविधान के भी जो सक्षिप्त एवं व्यापक शब्दों अथवा 
वाक्‍्याशों में लिखा हुआ है, विभिन्‍न निर्वचन हो सकते हैं । ग्रौर यदि किसी 
वाक्याश का नया निर्तचन किया जाय तो इसका श्र होगा उसको नये श्र्थों में लेना 
श्रौर यदि उसको नये श्र्थों में स्वीकार किया जाता है तो उसका श्रर्थ होगा उसको बदल 
देना । न्यायालयों के समक्ष सविधान की प्राय प्रत्येक घारा पर विचार हुआ है झोर 
स्यायाघीओ के निर्वचचनों ([70७7/7०४४४0०7४४8) ने निस्सन्देह सविधान के कई भागों 
को बदल डाला है। उपलक्षित शक्तियों का सिद्धान्त ([7ए०त 70०४8), सहज 
अ्रथवा अन्तवर्ती शक्तियों का सिद्धान्त (रा९७७४ 7०४०४), प्रसविदा की पवित्रता 
का सिद्धान्त (8७7०ध6% ० 007072०९8) एवं अन्यान्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णायो 
ने निस्सन्‍्देह शासन का मार्ग ही बदल डाला है। उदाहरण के रूप में सर्वोच्च 
न्यायालय ने वियुक्ति (/)80589) का अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया, श्रोर इस 
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सम्बन्ध में सीमेंट को कोई अधिकार न रहा । सविधान ने सघीय सरकार को सचारण 
के ताघन (6४78 ० 00ऋरणाप्राए४०१) एवं परिवहन (प्र"्ला500+%) का प्रवन्ध 
सौंपा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णाय ने निवेचन किया कि सचार के साधनों में तार, 
टेलीफोन एवं रेडियो भी सम्मिलित हूँ । परिवहन के साधनों मे रेल, सडक तथा हवाई 
भसार्ग भी सम्मिलित कर लिये गये । इसी प्रक्नर उदारता से सशस्त्र सेनाझ्रो का 
तिवंचन किया गया झौर इस प्रकार सघीय सरकार का श्रधिकार क्षेत्र बहुत विस्तृत 
हो गया । सविधान कहता है कि काँग्रेंस के पास वारिज्य-व्यवस्था करने की शवित 
होगी । प्रव बताइये कि वाणिज्य (0077707८७) शब्द का वया अ्रथे है शोर वारिज्य 
में कौन-कौन सी बाते सम्मिलित हैं। सर्वोच्च न्‍्यापालय ने इसका निर्वेचन नई 
स्थितियों के भ्रनुसार भौर नई समस्याश्रो के समाधान हेतु विभिन्‍न प्रकार से विभिन्‍न 
अर्थों में किया है । 

४ प्रथा एवं रीति द्वारा विकास (7007209फ४०॥४ 97 ए98४७)--भ्रमेरिकी 
संविधान की वृद्धि एव विकास एवं सपरिवत्तंन में प्रथाप्रो, रीतियों तथा ध्ाचारो एवं 
रूदियो का भी हाथ है । एक व्यवित की जो भ्रादत होती है, वही राष्ट्र की प्रथा 
श्रथवा रीति (ए&8०) बन जाती है। राप्ट्र भी व्यवितयो की ही तरह किसी विशेष 
काम को किसी विशेष प्रकार से करने के भ्ादी हो जाते हैं। वही श्रादत (छा) 
निरन्तर अभ्यास के भ्रनन्तर प्रथा श्रथवा रीति में परिवर्तित हो जाती है श्रौर उसको 
चदलना कठिन हो जाता है। ये राजनीतिक रूढियाँ (0प्र८&००७) एवं प्रयायें 
(0588९8), जिनका आधार नतो विधियाँ (7,8४8) हैं, न न्यायिक निर्णय 
(कंवाशण 70०08078) हैं, शासन के मौलिक सियमो के आधारभूत ढचे के पश्रत्यन्त 
आवदयक श्रवयव हैं। वास्तव में प्रथाये एव रीतियाँ एक प्रकार से अलिखित नियम 
हैं, जिनके विकास के द्वारा सविधान बहुत कुछ नवीन एवं श्राघुनिक (.॥०0७7०७०0 ) 
सच्योधित (87000666) एव प्रजातन्वात्मक ([0608००८४मगश०त) हो गया है। प्रथाये 
एवं रीतियाँ, कठोर (छट्टा0) सविधान को भी कोमल एवं लचीला ([765य90) बना 
देती हैं। 

इस सम्बन्ध में सब से मुत्य उदाहरण है राजनीतिक दलो का विकास, जो 
स्विधान में निहित नहीं है। राजनीतिक दलो (7णा6त् 0ह०४०8४४0०78) के 
प्रभाव में हम संघीय अथवा राज्यीय शासन की कल्पना भी नही कर सकते हैं । फिर 
भी सविधान में राजनीतिक दलों का कोई उपवबन्ध नहीं है । राजनीतिक दल ही 

व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में समन्वय स्थापित करते हैं, तथा इन्हीं राजनीतिक 
दली के हारा ही राष्ट्रपति वा पद लोगो के प्रति झ्रधिक उत्त रदायी वना है । 

इस सम्बन्ध में दूसरा उदाहरण, मन्त्रिमण्टल का है जो राष्ट्रपति को घासन में 
सहायता देता है। इस प्रथा का सविधान में कोई झ्ाधार नही है। काँग्रेस द्वारा पास 
किये हुए परिनियमों (5(४४(९४) ने केवल विभागों की रचना की | विभागों 
में मे मन्न्रिमण्डल के सदस्य घुने जाते हैं । राष्ट्रपति वाशिंगटन ( एछफगगाएणा) ने 


२५२ संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासव 
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कुछ मन्त्री परामर्श के लिये लेना श्राववयक समझा, श्रौर बाद में श्रत्य राष्ट्रफतियों ने 
इस प्रथा को जारी रखा है, झओर श्राजकल मन्त्रिमण्डल का पूर्ण परित्याग करके 
शासन चलाना प्राय प्रसम्भव होगा । सीनेटोरियल कटेसी (80&600४७) 0०४८४०७४९), 
राष्ट्रपतीय नामनिर्देशक दल-सम्मे लन (?7080०7शाक्ष ए०फाप्ा2 (07ए७४६४०४8) 
एव प्रन्य दल-गत क्रियाकलाप, तथा प्रतिनिधि सवन के प्रतिनिधियों के निवास-स्थान॑ 
सम्बन्धी ब्रावश्यकताशों का उपबन्ध भी सविधानिक प्रधाग्रो तक रीतियो के उदाहरण 
हैं । सविधान में व्यवस्थापिका-समितियों (॥6हा8%97७ 00फ्ताता606०४) की श्राज्ञा 
नही है किन्तु प्रथा, रीति एवं श्राचार ने उनको ऐसा स्थायी बना दिया है मानो वे 
सविधान के भग हो । 

राष्ट्रपत्ति जाज वाशिंगटन (७४०४० फ़&8॥780०7) ने एक पूर्व भावी 
(7?7०००१७४४) स्थापित किया कि किसी व्यक्ति को दो बार से अधिक राष्ट्रपति नही 
होना चाहिये। यह एक प्रथा-सी बन गई श्र इसका पालन १९४० तक वराबर 
होता रहा किन्तु फ्रेंकलिन डी० रुज़वेल्ट (फटा 7), 7%00807०४) तृतीय वार 
राष्ट्रपति पद के लिये उम्मीदवार के रूप में खडा हुआ भ्रौर वह चुन लिया गया | वह 
चौथी बार भी चुना गया। राष्ट्रीय श्रापात्‌ काल की घडी में रूज़वेल्ट के गतिशील 
एव शक्तिशाली व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण राष्ट्र ने वशीभृत होकर पुरानी प्रथा 
(0प7४80०7४४) का उल्लघन स्वीकार कर लिया । किन्तु समुकत राज्य भ्रमेरिका में 
बहुमत इसी पक्ष मे था कि कोई व्यक्ति दो बार से श्रधिक राष्ट्रपति पद ग्रहण न 
करे, भ्रत १६५१ मे सविधान में सशोधन किया गया जिसके झनुसार कोई एक ही 
व्यक्ति दो बार से श्रधिक राष्ट्रपति नही होगा । 

५. सशोधन द्वारा वृद्धि (क्ण्णमं फडफ़ 47ल्‍७०१०॥००४)--सविधान के 
निर्माता भली प्रकार समझते थे कि भविष्य में नये श्रनुभव एवं नई अवस्थाओं के 
अनुसार सविधान में सुधार करने की श्रावश्यकता पडेगी, श्रत उन्होने श्रौपचारिक 
संशोधन क्री घिधा ([770०858) प्रस्तुत की । सविधान किसी सशोधन के प्रस्ताव के 
लिए दो सोपान निर्धारित करता है तथा दो सोपान उनके श्रभिषोषण तथा अनुसमर्थत 
(8७४५) के लिए निर्धारित करता है। (१) काँग्रेस के दोनों सदनों के दो-तिहाई 
बहुमत द्वारा कोई सशोधन-प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है, तथा उसका श्रनुसमर्थन 
किया जा सकता है, किन्तु इस प्रस्ताव के लिए यह झ्रावश्यक है कि--- 

()) वह तीन चौथाई राज्यों की व्यवस्थापिकाशो द्वारा, श्रथवा (7) वह 
तीन-चौथाई राज्यो में इस उद्देश्य के लिए बुलाये गये सम्मेलनों द्वारा भ्रभिपोषित हो । 

(२) श्रथवा राष्ट्रीय संविधानिक सम्मेलन (]कणणाओं एणाशफ#एणाशे 
0०7४०४४४०४) जिसको दो-तिहाई राज्यो की व्यवस्थापिकाशों की प्रार्थना पर काँग्रेस 
झाहूत करे, सशोधन के लिए प्रस्ताव करे, भौर फिर वह 

(0) तीन-चौथाई राज्यों की व्यवस्थापिकाओो हारा भ्रथवा 

(0) तीन-घोथाई राज्यों के सम्मेलनों द्वारा श्रभिपोषित (॥88&07०0) हो। 


संपुबत राज्य प्रमेरिका के सक्धिन कौ सुख्य विशेषताएं श्श्रे 


यद्यपि सविधान के सशोधन की द विधियाँ हैं किन्तु व्यवहार में केवल एक 
ही विधि भर्थात्‌ काँग्रेस के दोनों सदनो के दो-तिहाई बहुमत द्वारा सथोषन-प्रस्ताव 
सथा त्तीन-चौथाई राज्यों की व्यवस्थापिकाशों द्वारा श्रभिपोपण (छे80709600 ) 
रही है | किन्तु इसका केवल इक्क्रीसवाँ सशोघन अपवाद है। इक्कीसवें सश्योधन में 
काँग्रेस ने एक विश्येप प्रस्ताव पाप किया जिसमें यह स्वीकार किया गया कि “यह 
अनुच्छेद (878००) उस समय तक प्रभावी नहीं होगा जब त्तक कि सविधान में 
चर्णित प्रक्रिया के पशनुसार श्रनेको राज्यों के सम्मेलनो (0णाएथाप्नंणा5) द्वारा 
सविघान के सशोधन के रूप में भ्रभिपोषित नही किया जायगा भीर यह भभिपोपण 
काँग्रेस द्वारा राज्य को भेजे गये संशोधन प्रस्ताव की तिथि से सात वर्ष के भ्न्दर 

माह जाना भ्रावश्यक होगा ।” 

् सशोधन विधि फी श्रालोचना (0ण॥रणरष्मा0 ०0९ ४89 4973९४प४४७ ४00०४४3३)-- 
अमेरिकी सविधान में सशोघन की विधि अत्यन्त कप्टसाध्य एवं उलभाने वाली 
(07०7८००४) है, भौर इसी कारण १७८६ से, जब से कि यह संविधान प्रभावी 
छुश्ा है, भव तक केवेल २२ सशोधन ही स्वीकृत हुए हैं । प्रथम दस सशोघधनों के 
लिये 'अभिषपोपणो की कीमत” चुकानी पडी थी श्र उनका सविधान में समावेश 
१७६१ में हुआ । इसके बाद जो वारह संशोधन हुए हैं उनसे संविधान में विधिघ 
परिवर्तन हुए हैं जिनसे वहुत से उपवन्ध हटा दिये गये हैं, ओर समय की 
थावश्यकतानुसार बहुत से नये उपबन्ध (एः०शश्णा४8) जोड दिये गये हैं। यद्यपि 
उम्र परिवत्तेंत नही फिये गये हैं फिर भी कई प्रकार से सविधघान का स्पष्ट 
प्रिष्करण हुप्ता है। जिन श्राधघारो पर संशोधन विधि की श्रालोचना की जाती है, 
से निम्नलिखित हें-- 

१ बहुमत शासन की स्थापना के लिए दो विभिन्‍न माँगें ([३९एणाशा॥०705) , 
काँग्रेस के दोतों सदनो के दो-तिहाई मत भौर फिर तीन-चौथाई राज्यो की व्यव- 
स्थापिकाओ द्वारा भ्रभिपोपण, यह भ्रसगत एवं परस्पर विरोधी (]7000886९70) 
हैं भौर यह भ्रसगत्ति सरलता से समझ में नही श्राती । काँग्रेस के दोनो 
सदनो में ही दो-तिहाई मत प्राप्त कर लेना सरल नही है। प्रव तक काँग्रेस 
में जो हजारो प्रस्ताव उपस्थित किये गये हैँ, उनमें से केवल २७ प्रस्तावों को दोनो 
सदनो में श्रावव्यक दो-तिहाई मत प्राप्त हुए हैं । इनमें से केवल २२ प्रस्तावों पर 
राज्यो की श्रावश्यक सस्या द्वारा भ्रभिपोपण प्राप्त हो सका भौर वे ही प्रभावी हो 
सके हैं । सुझाव दिया गया है कि काँग्रेस के दोनों सदनो का बहुमत, और दो-तिहाई 
राज्यो द्वारा श्रभिपोपण, यही सविधानिक सशोधनो को पास करने के लिए भावश्यक 
3 चाहिएँ। किन्तु इस सुमाव की शोर किसी ने विशेष उत्साह नहीं प्रकट 

हे । 

२. भ्रसिपोपण के लिए राज्यों की सच्या निर्धारित की गई है और उसके 
लिए समस्त राष्ट्र की जनसख्या का कोई विचार नहीं रखा गया । इस विचार को 


२५४ सयुक्त राज्य प्रमेरिका का शासन 


हृढता के साथ प्रकट किया गया है कि यह्‌ व्यवस्था झत्यन्त प्रगतिविरोधी (005७० 
ए&४०6) है, वयोकि यदि १३ छोटे राज्य आपस में मिल जायें, तो इस प्रकार वे 
समस्त देश की झ्पार बहुमत जनसख्या की श्राशाओ एव आकाक्षाओो (88[॥7900॥8) 
की हत्या कर सकते हैं। यह एक प्रकार से पूर्रा मिरकुश निषेघाधिकार (५७४०) के 
तुल्य है । “दूसरे शब्दों में सारे राष्ट्र की समस्त जनसझ्या का दसवाँ भाग, जो तेरह 
भौगोलिक देश-विभागों में बिखरी हुई है, जनसख्या के (७ भाग को अ्रपती धासन- 
व्यवस्था में तवीन प्रवर्तन ([770४&90०75) करने से वलपूर्वक रोक सकती है।” 

३. सशोघधनों को प्रभिषोषण के लिये श्रसिपोषक सम्मेलनों (88058 
00०7४७॥४४०॥४४) में न भेजकर विघान मण्डलो में भेजना भी झालोचना का विपय 
रहा है भौर इस प्रथा को प्रजातन्त्र-विरोधी कहा गया है। इसका प्रथें है कि प्रसि- 
पोषण कुछ थोडे से गिने-चुने लोगो को करना है जो विधान मण्डल के सदस्य हो, और 
जिनका चुनाव सविधान में प्रस्तुत सशोधन के प्रइन को लेकर नही हुआ था बल्कि 
किन्‍्ही श्रन्य उद्देश्यों को लेकर हुश्ना था । इस झ्राक्षेप का निराकरण हो सकता है, 
यदि श्रभिषोषण, राज्यो के श्रभिपोषक सम्मेलनों (86808 (07एथ।४०08) द्वारा 
हो । जिस समय इक्कीसवाँ सशोधन श्रभिषोषण के लिए राज्यों के श्रभिपोपक- 
सम्मेलनों के पास भेजा गया था, उस समय यह श्राशा व्यक्त की गई थी कि एक पूर्व 
भावी (7779०८0०7४) स्थापित हो गया है भौर भव भविष्य में भी यही प्रजातस्त्रात्मक 
विधि भ्रपनाई जाती रहेगी । किन्तु जब काँग्रेस ने १६४७ में बाईसवाँ सशोघन उपस्थित 
किया जिसमें राष्ट्रपति की पदावधि (7'७०४7७) पर श्रकुश लगाना भ्रभीष्ट था, तो फिर 
पुराती प्रथा श्रपना ली गई झौर उस सशोधन को श्रभिपोषण के लिए राज्यों के 
विधान मभण्डलो के पास भेज दिया गया। 

४, सविधान के सशोघन की जटिल प्रक्रिया के सम्बन्ध में अच्तिम झाक्षेप 
यह किया जाता है कि श्रभिधोषण के लिए समय निर्धारण नही किया गया। इस 
सम्बन्ध में काँग्रेस चाहे तो विश्येप प्रस्ताव द्वारा समय निर्धारित कर सकती है, जैसा कि 
अ्रठारहवें, वीसवें श्रौर इक्क्रीसवें सशोघनों के समय हुत्ना । भ्रभिपोषण-अ्रवधि के अ्रभाव 
में राज्य सश्ोघन-प्रस्ताव से खिलवाड कर सकते हैं भौर इसको झ्ननिश्चित काल तक 
रोके रख उसकी हत्या कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप शिक्ु-श्रम-संशोधन (0गात 
१,890 #पथावा॥०१४) को काँग्रेस ने १६२४ में उपस्थित किया, किन्तु श्रभिपोपरण 
के सम्बन्ध में समय निर्धारित नहीं किया। श्रव तक केवल २८ राज्यों ने उस सशोवन 
को अभिषोपषित किया है, भ्रन्तिम राज्य वीन्‍्सस (७7588) द्वारा १६३७ में अभि- 
पोपण हुआ ॥? एक अन्य भ्रवसर पर शोहियो राज्य (000) ने सशोधन-प्रस्ताव प्राप्त 
होने के ८० वर्षों बाद उस पर अभिषपोपरा व्यकत्त किया ।* कनेक्टीकट (0007००४४०००), 

है ]. 90एशआएशधिध्यां 79 ४॥8 9६०णॉ०९, 09 जात छ 08 

2, जिटाहफ्ण, 3 भे 20 ैग्रालाएओ, 0. हि + पढे 8॒फ्राशाए॥0 
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ज्योजिया (७९०४७) भर मंसेचइुसेट्स (#858४०्६६४5) नामी के तीन राज्यो 
ने जब यह देखा कि उन्होने कभी भी किसी संशोधन-प्रस्ताव पर पझभिपोपणा ही नही 
किया, तो “वे कुछ सकुचाये, भौर उन्होने अध्यन्त पुराने प्रथम दस सशोघन-प्रस्तावो 
का अभिपोपण १६३६ में किया ।/? फिर भी सब मिला कर श्रभिपोपरा में कम ही 
समय लगा है, “१६वें सशोधन में ३ वर्ष श्रौर ७ मास लगे और १२वें सशोधन-प्रस्ताव 
में केवल ७ मास | २१ सशोधन-प्रस्तावो का औसत (4ए०7४४०) २१ मास है ४ 


संघीय केन्द्रीकरण 
(760७६) (८७॥729॥5860॥) 


राज्य फी बढती हुई भ्रावशयक्ताएँ (७705778 7०९१४ छत 06 8000७)--- 
श्राजकल राष्ट्रीय सरकार की प्रवृत्ति सघीय केनद्धीकरण की शोर है जिसके द्वारा 
वह उन कार्यों को भी अश्रधिकार में ले लेना चाहती है जो पहिले एककों अथवा 
राज्यों के भ्रधिकार-क्षेत्र में समझे जाते थे । उन स्थितियों में जिनमे कि सयुक्त राज्य 
अमेरिका ने सधीय स्वरूप घारण किया, यह आवश्यक भी था। मंक-कुलीच विरुद्ध 
मेरीलंड (७००णा००णा ?, ॥४०७०7०) के मामले में प्रमुख न्यायाधीश मारशल 
(धण्णशाश)]) ने प्रतिपादित किया कि सयुकत राज्य श्राम जनता का संघ है औ्ौर 
केन्द्रीय शासन सिद्धान्त एव व्यवहार दोनो प्रकार से राष्ट्रीय सरकार है क्योंकि उसका 
भ्राघार जनता ही है। सविधान ने तो शासन का ढाँचा मात्र रचा था जिसको लेकर 
ही राष्ट्रीय सरकार विकसित होगी । इसी तथ्य पर पुन. जस्टिस होम्स (एप४७४०७ 
प्रण८४) ने मिसौरी विरुद्ध होलंण्ड (880०7 7 प्रणाएणत) वाले मामले में 
प्रवधारण सहित प्रकाश डाला । उसने कहा, “सविधान के शब्दों ने एक ऐसे प्राणी 
को जन्म दिया जिसका विकास किस प्रकार भौर किस दिशा में होगा, इसके बारे में 
फोई पहले से नही जाम सकता था। उनके लिये यही समझ लेना अथवा आशा 
करना पर्याप्त था कि उन्होने एक प्राण युक्‍त प्राणी की रचना की है। वह प्राणी 
सौ वर्षों से जीवित है भौर हम लोगो ने काफी परिश्रम किया है एव खून शौर पस्तीना 
वहाकर यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि उन्होंने (सविधान के छाब्दों नें) एक 
राप्ट्र को जन्म दिया था ।” वह प्राणयुवत प्राणी ही राष्ट्र था जो श्रव विकसित हुआ 
है भोौर उसके विकास के अनुरूप ही उत्तकी झ्रावश्यकताएँ भी बढी हैं। १७८७ से, 
जवकि सयुवत राज्य भ्रमेरिका गरीव, कम ब्राघादी वाला एक खेतिहर देश था, शत 
वह घनी, घनी झावादी वाला, पूर्ण एवं उद्योग-प्रधान देश बन गया है । कुछ ही काल 
पूर्व तक सयुकत राज्य की कोई विशिष्ट विदेश नीति नहीं थी । उसकी प्रयक्‌ भौगो- 
लिक स्थिति, यूरोप में मैत्रीपूर्णग एव हितकारी गक्ति-सतुलन (छ/]ध0०० ०205०), 
भोर एशिया में कसी प्रकार की व्याकुलता का प्रभाव, इन सव के कारण सयुक्त- 
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राज्य भ्रमेरिका सबसे भ्रलग-धलग रहा भौर पूर्ण सुरक्षित रहा | झ्राज परिस्थिति 
बिल्कुल बदल गई है भोर सयुक्त-राज्य प्रमेरिका सारे ससार में शान्ति स्थापित करने 
का ठेका ले रहा है । फलत इन सव परिवत्तेनो के कारण शासन पर पर्याप्त दबाव 
एवं समाघात श्रा पडता है। बदली हुई सामाजिक, श्राथिक, राजनीतिक एव अन्तर्राष्ट्रीय 
परिस्थितियों के कारण उत्तरदायित्वों का पुन' बेंटवारा करना होगा, इसीलिये चारो 
श्रोर यही प्रवृत्ति हष्टियोचर होती है कि एकक राज्यों से शक्तियाँ लेकर केद्धीय राष्ट्रीय 
सरकार को शक्तिशाली बनाया जाय । इन सब परिवत्तंनों के साथ-साय, श्लाम लोगों 
का दृष्टिकोश भी केन्द्रीय सरकार की श्रोर बदल रहा है, चाहे सत्तारूढ़ दल कोई भी 
क्यो न हो। प्रारम्भ से ही घटनाझों के न्याय ([.080 ०६ 777०७३४७) ने राष्ट्रीम 
सरकार के प्रभाव क्षेत्र को वढने एवं विकसित होने में सहायता दी है। क्योकि 
दोनो मुख्य राजनीतिक दलो की घोषणा में वर्ग हित प्रतिविम्बित होते हैं, और दोनों 
ही दल शासन के उन क्रियाकलापो में वृद्धि चाहते हैं जिनके द्वारा केद्दीय शासन की 
वृद्धि होना ध्रावश्यक है| यह पश्रासानी से भविष्यवाणी की जा सकती है कि कैरद्रीय 
शासन की शवितयों एवं अधिकार क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी।” फिर भी 
यह मानना ही होगा कि राष्ट्रीय केद्धीय शासन की सविधानिक शक्तियाँ भाज भी 
वही हैं जो भारम्भ में १७५६ में थीं । 

निम्न स्रोतों ने सधीय केल्रीकरण के विकास की दिशा में सहायता 
पहुँचाई हैं-- 

१. संघीय सहायक-अनुवान (7700०) 0/क्ाना-छ0)--संघीय सहायक 
भनुदान, सघीय केन्द्रीकरण की दिलख्ला में महत्त्वपूर्ण स्रोत (8077०७) हैं । राज्य 
सरकारो की विचार-सभा की एक समिति ने सघीय सहायक भनुदान को इस प्रकार 
परिभाषा की थी । “राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य-सरकारो श्रथवा स्वायत्त शासनों 
को घन की सहायता जिसमें उन क्रियाकलापो की क्रियान्विति में सहायता एवं सहयोग 
की शर्ते रहती हैं जिनका राज्यों की सरकारें शौर उनके झनन्‍्य झाश्वित राजनीतिक 
निकाय प्रबन्ध करते हैँ।” इसका भ्र्थ है कि सघीय सहायक-भनुदान पूर्णाू्प से स-झ्षत्ते 
(0०००ाश्षणाथं) होते हैं और जो निश्चित उद्देश्यों की पूि के लिए उन श्षर्तों के 
भ्ाघीन दिये जाते हैं जिनको काँग्रेस अथवा श्न्य देख-माल करने वाली समिति (2०7०५) 
उचित सममके । साधारण व्यवहार में हम प्रतिदिन देखते हैं कि जो धन व्यय करता 
है उसी फी इच्छानुसार राग बजाया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में सहायक-अनुदान 
केन्द्रीय सरकार के पास (१) राज्यो तथा स्थानीय स्वायत्त स्वशासन की सस्यथाश्रों 
का सपुरां प्रवन्ध श्रपने हाथो में ले या (२) वे सब पूर्ण रूप से राज्य भ्रयवा स्थानीय 
स्वायत्त स्वश्ासन की सस्थाश्रो द्वारा चलाये जाते रहें, जिसका फल हो मनमाने ढंग से 
पूर्ण एवं विभिन्‍न प्रमापो (7ए०88 $6&768708) तथा नियर्मों द्वारा विकास “इन 
दोनो दूरतम शवस्थाश्रो के बीच एक समझौता (#प6त9 07०7४१) उपस्थित करता 
है । सहायक पनुदानों से राष्ट्रीय न्युनतम प्रसापो की उपलब्धि (8्ा०एशणथाई 
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मद्वणाणे शगगाएफ उंण्यावेंध-ते8) सम्भव होती है किन्तु साथ ही प्रशासन का 
लोगो के निकट सम्पर्क में रहने का लाभ भी मिलता है ।” 

२ श्रन्तर्राज्यौय एवं विदेश वाणिज्य-विनियमन फरने की शविति (7४० ए०फछः 
$0 70हुणें॥४४ प्राएधए-छाश७ छापे 700६ 0०प्ाप४-०७)--स्पीय केन्द्रीकरण के 
विकास की दिशा में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार एवं सविधानिक स्तस्म के रूप में 
राष्ट्रीय सरकार की भ्रन्तर्राज्यीय एव विदेश-वारिज्य विनियम करने की दशाक्ति है । 
चारिज्य शब्द (00प्पा7७:०७) के भ्रन्त्गंत वाणिज्य के सभी क्रियाकलाप श्रा जाते 
हैँ जैसे उत्पादन (0000०४०४), मोल लेना, बेचना, तथा वरतुप्रो का परिवहन । 
विनियमन की दाक्ति (20०० 0 ए९६णे०७६७) के अनुसार, वे नियम बनाये जा सकते 
हैं जिनके भ्रनुतार वारिएज्य की व्यवस्था होगी, श्रौर यही वह भ्रधिकार है जिसके 
द्वारा वह सारा वाशिज्य पोषित किया जायगा, व्यवसाय बढाया जायगा एवं उत्त 
समस्त वाणिज्य की रक्षा की जायगी जिसका सम्बन्ध भनेको राज्यो की समृद्धि 
से है। आ्राजकल सपुकत राज्य भ्रमेरिका की श्रर्य-व्यवस्था का शायद ही कोई ऐंधा 
पहलु होगा जिसका प्रभाव श्रनेको राज्यो (8388068) के वारिज्य पर न पड़े । इस 
प्रकार केन्द्रीय सघीय सरकार श्रत्यन्त कुशलतापूर्वक लोगो को श्रौर घन को लोकहित 
में चिनियमन (छे०४ए)७०) करने में सफल हुई है। “१६३० से १६४० के बीच 
के दक्षक में काँग्रेस ने श्रमिक सम्बन्धों का विनियमन किया है, रेडियो प्रसारण 
(870४0०४४४ण१) का नियन्त्रण किया है, रेलरोड में काम करने वाले लोगो के निवृत्ति 
नियम (पै०97076॥8 8585007)) तैयार किये हैं, न्यूनतम मजदूरी एवं श्रत्यधिक काम 
के घटे निश्चित किये हैं, भ्रन्तर्राज्यीय वस सविस एवं ट्रक सविस की व्यवस्था की है, छोटी- 
छोटी नदियो पर भी, जिनमें जहाज़ चलाये जाना सदिग्ध है नियन्त्रण किया है, स्कन्घ 
विनियमो (80००८ ०5णाश्याए्र०8) का विनियमन किया है, हडताल करने वालो को 
वलाद्‌ श्रादान करने वालों (85070०78) को एवं बलापहर्ताशों (ह7070७7०८४) 
एवं मोटर चोरो (एकआण० ध्रा०ए०8) को सज्ञा देने की व्यवस्था की है ।7 

वित्तीय सहायक झनुदान के बल पर सघीय सरकार ने ऐसे विभिन्‍न क्षेत्रो 
में काये करना प्रारम्भ कर दिया है जैसे प्रत्यय सघटनो (९०६ एक्राए०8) का 
समामेलन (0009०:७४गए), सचय-प्रधिकोष निश्षेप (8#णगट्ट 30७70 ॥)06950508), 
संचय-ऋर-पार्षदो को श्रधिकार देवा एवं विनियमन करना (एद्ाकायाह गाते 
फि०एपी४प्ाह ०एगाहुए.. 8घते ॥,08प8 4385007800॥8), भौर अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी- 
करण निधि ([76श७धरणाव] $जाश४० 70708) में साझी होना । 

३ संनिक शबित (ए४७० ए४० ए०क००)--केन्द्रीय सरकार फो सविधान ने 
विदेशी भाक्मरण से स्वदेश की रक्षा का तथा झावश्यकता झा पडने पर युद्ध करने 
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का उत्तरदायित्व सौंपा है। श्राजकल सम्मिलित रक्षा (007० 70७070०) की 
समस्या १७८७ की अवस्था से बिल्कुल भिन्‍त है। आजकल कोई भी देश यह नही 
कर सकता कि युद्ध घोषित होने तक रक्षा-व्यवस्था न करें। देद्य को सदैव तैयार 
रहना चाहिए कि या तो युद्ध की सभावनाएँ ही न रहें या यदि थ्रुद्ध करना ही पढ़े 
तो वह विजय लाभ करे। इसका भ्र्थ है कि देश के श्रौद्योगिक साधनों को तथा राष्ट्र 
के वैज्ञानिक ज्ञान को रक्षा-साधनो की व्यवस्था में लगाना पडेगा । “स्कूलों में भौतिक 
विज्ञान के पाठय-क्रम में जो कुछ शिक्षा दी जाती है वहाँ से लेकर प्राकृतिक ससाघनो के 
संरक्षण (00780"ए४४० ० ४४घ्रा& 8680०.००४) तथा देद की सुह़ अ्र्थे-व्यवस्था 
तक सभी का युद्ध करने की शक्ति एवं युद्ध-साचनों (ज० आशंधाह्ठ 0000709७।) पर 
प्रभाव पडता है ।” जब देश युद्ध में फेंसा हो तो, आवश्यक है कि समस्त राष्ट्र का 
पुरा उत्साह (8 ॥6) युद्ध जीतने की ओर लगा हो । इन भ्र्थों में लोगो की 
भनिवार्य भरती, उत्पादन ( 77000%00) परिवहन (प्रफ्ञा89079#09 ), वितरण 
(080४9ए००), भ्रादि के सभी साधनों एवं मार्गों पर पूर्ण नियन्त्रण करना होगा, 
और वास्तव में देश में सभी की श्राथिक एवं सामाजिक जीवन-चर्या पर नियन्त्रण 
अनिवार्य होगा । 

श्रौर जब युद्ध समाप्त हो जाय, तो शासन को सेन्‍्य वियोजन (706॥0#- 
॥&4त०) एवं युद्धोत्तर पुनर्तिर्माण (086-फः न्‍९०छणाइफपटंधण) की समस्याओं 
को सुलभाना होता है। युद्धॉकालीन अवस्थाओ से शान्तिकालीन अ्रवस्थाञों की भोर 
श्राने में सहज व्यवस्था रहनी चाहिए, जिसके लिये उचित नियोजन ([7079७० शि&7778) 
तथा समन्वय (00007 ४807) की श्रावश्यकता है। शासन को वृद्ध सैनिकों को 
श्राथिक सहायता देनी चाहिये तथा युद्ध के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था में जो दुर्व्य॑- 
वस्था उत्पन्न हो जाये उसको दूर करने का प्रयत्त करना चाहिये। “सक्षेप में राष्ट्रीय 
सरकार को युद्ध करने का ही भ्रधिकार नही है भ्रपितु उसे इस बात का भी अधिकार है कि 
वह युद्ध को इस प्रकार चलावे कि उसमें विजय लाभ हो । यदि युद्ध, राष्ट्र के जीवन- 
मरण का निर्णा यक युद्ध (0४७ ५7७०) है, तो सरकार को पूर्णा शवित से सज्जित करना 
ही होगा । जब तक हम ऐसे ससार में रह रहे हैं जिसमें युद्ध का ख़तरा सर्देव बना 
हुआ है, उस समय तक सरकार को अनेको और विभिन्‍न प्रफार से देश की रक्षा की 
व्यवस्था करनी पड़ेगी और उन रक्षा-व्यवस्था की तेयारियों की हमारे जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र से टक्कर होगी ।”? 

४ केन्रीय झासन में विश्वास (007०8 का 06 खेसताणाों ध0एशफ-- 
7707)--देश के लोगो ने, देश के विकास की हर प्वस्था में श्रपनी कठिनाइयों के 
निराकरण के लिए केन्द्रीय शासन की श्रोर देखा । उचकी इच्छा थी कि देश महान 
एवं समृद्ध बनें जिसके फलस्वरूप महान्‌ व्यापार, बडे पैमाने पर कृपि-उच्चोग एव 
बहुत मजदूरों की आवश्यकता हुई भौर यही सब मिलकर महान्‌ शासन को जन्म देते 
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हैं। इस शताब्दी में सन्‌ १६३० के श्लास-पास के ससारव्यापी झाथिक अवसाद' 
(शल्लव ए००ा०णा० क्‍0०फ०85ड0्फ ) ने केन्द्रीय सरकार की प्रतिष्ठा को काफी' 
वंढाया | समस्त देश में कुल श्रमिको की संख्या ५ करोड (४४% 'गाणा) थी 
जिसमें से १ करोड २० लाख (प'फ्लेए० छाए) श्रमिक बेकार थे ओर इसके 
प्रतिरिक्त लाखों व्यक्ति पूर्ण भ्राश्यहीन थे । राज्यों के पास इतने स्रोतों का अमाव 
था कि वे इतने बडे पैमाने पर आ्ाथिक सहायता देते श्रौर साथ ही साथ ऐमे उपाय 
सोचते कि देश को वित्तीय एवं श्राथिक सकट से बचा लेते । केन्द्रीय सरकार ने देश 
एव प्रजा की रक्षा की झौर राष्ट्रपति रूज़वेल्ट की साहसपूर्णा नीति के फलस्वरूप देद 
झाथिक सकट पार कर गया। 

साथ ही साथ जहाँ लोगो का केन्द्रीय शासन में विश्वास बढ रहा है वही 
राज्यो में उनकी पुरानी निप्ठा कुछ कम होती जा रही है। इसका एक कारण तो 
यह है कि सचारण (0०क्राएए्मा०४४०7४) तथा परिवहन (77४0870070) के साधनों 
में विकास हुआ है, जिसके फलस्वरूप देश की जनसंख्या की चलिप्णुता (४००7६) 
वढ गई है। द्वितीयत , वहुत से राज्य ऐसे हैं, जिनका सघ ( एफा०9) का सदस्य 
राज्य बनने से पूर्व कोई स्वतन्त्र भ्रस्तित्व नहीं था । इसलिए ऐसे राज्यो 
की सीमाझ्नो में रहने वालो के हृदयों में स्थानीय श्रद्धा (.0०४ एपत०) 
के भाव कभी विकसित नही हुए, भौर वहाँ के सबसे पहले श्राये हुए उपनिवेश्ी 
सदैव यह कामना हुदयो में रखते थे कि केन्द्रीय शासन की स्थापना होने के वाद ही 
उनकी उन्नति होगी स्वय राज्य भी एक प्रकार से इसके लिए उत्तरदायी हैं । बहुत 
से राज्यो ने अपने भ्रघिकार-क्षेत्र में श्रोर श्राथिक स्रोतो के होते हुए भी पूरी तरह 
से भ्रपना कत्तंव्य नही निवाहा जिसके फलस्वरूप उन राज्यो में बसने वालो के हृदयों में 
स्थानीय श्रद्धा का प्रभाव है । “वाशिंगटन (५४8४४४ए8४००) नगर प्राय पूर्णेता का 
श्रादर्श है, यदि उसका मिलान'कुछ राज्यों के प्रधान नगरों (0»79/४७8) से किया जाय, 
जहाँ रिश्वतखोरी एवं अ्योग्यता का बोलवाला है भ्ौर जो उन सेवाशो की व्यवस्था 
भी नहीं कर सके हैँ जिनकी वहाँ के निवासी भ्राश्ा करते हैं ।” 
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शअध्यक्ष-पद 
(76 ?<थ४ां१९०८९ ) 
सगठन, निर्वाचन की प्रक्रिया तथा शक्तियाँ 

(0हथगआ5थ007, ४०068 6 छ6९ए५४०ा भात ?0फ767५) 

एकल फार्यपालिका फी श्रावश्यकता (पफ्र७ ग्र००त ०0 ७ शिएहीं० फ९0ए- 
४ए०)--प्रसधान के भ्रनुच्छेदों (8-00०6७४ 06 (ऐ०गरा०्त७४४घ४००) के भ्रनुसार जिस 
शासन-श्यवस्था का सगठन किया गया था, उसमें, जैसा कि हम वर्शान कर चुके हे, 
एक भारी कमी, एक ऐसी कार्यपालिका शक्ति (ह5९०परकए७ #ए०४४७9) का भ्रभाव 
था जो काँग्रेस के विनिदचयो भ्ौर सय्रुक्त राज्य भ्रमेरिका की सन्धियो को क्रियान्वित 
करे । इसलिए सविधघान के निर्माताओं के समक्ष फिलेडेलफिया प्रसभा में मुख्य झ्राव- 
श्यकता यह थी कि एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण किया जाय जिसमें व्यवस्था- 
पिफा का भी समन्वय न हो सके । इसीलिए यह घोषणा की गई कि कार्यपालिका 
की शक्तियाँ सग्रुक्त राज्य के राष्ट्रपति के श्रधिकार में श्रधिष्ठित होगी | 

जिस समय श्रध्यक्ष-पद पर विचार हो रहा था तो दो मुख्य बातें सविधान के 
निर्माताओ्रों के सम्मुख थीं । पहिली बात तो यह थी कि उस समय एक ऐसी छाक्ति- 
दाली (०2०४०) एवं गौरवान्वित (॥)8707०0) कार्यपालिका की आवश्यकता 
थी णो देश के कानूनों की हढतापूर्वक क्रियान्विति करा सके, भौर जो नये श्वासन में 
स्थायित्व (86807705) स्थापित कर सके । दूसरी वात यह थी कि कहीं कार्यपालिका 
इतनी शक्तिशाली तथा अ्रघिकारपूर्णा न हो जाय कि लोग उसमें दोप देखने लगें। 
झनेकों विकल्प छाँटे गये प्रौर उन पर विचार किया गया | जेम्स विल्सन (उककगा685 
एए॥8०१) जैसे लोग ऐसी भ्रघिकारपूर्ण कार्यपालिका के पक्ष में थे जो व्यवस्थापिका 
के भप्रधिकार-छ्षेत्र से भी स्वतन्त्र हो । इस पर बहस हुई भौर लॉक तथा मार्टेस्क्‍्यू की 
उक्तियाँ भ्रपने पक्ष में प्रस्तुत की गई भ्ौर कहां गया कि यदि शक्तियों का पृथक्‍्करण 
(8०ए००८४ध०त ० 7०४०४) वाछनीय है, तो यह भी तर्क-युक्‍्त है कि शासन के 
तीन विभाग स्थापित किये जायें जिनमें झ्रापस में समन्वय हो, किन्तु कोई एक विभाग 
दूसरे विभाग के ऊपर प्रभुत्व स्थापित न कर सके । कुछ ऐसे भी लोग थे जो काये- 
पालिका-मैजिस्ट्रेसी (75९०ए४७ए८ %४ 897०७) की स्थापना चाहते थे जिसको काँग्रेस 
नियुक्त करे धौर जो काँग्रेस की शभाज्ञानुसार कार्य करे | कुछ प्रतिनिधि एकल- 
कार्यपालिका (96 १680 77%८८पत्रए०) चाहते थे, किन्तु अन्य लोग बहुल कार्य- 
पालिका (एफ्तछं एऐरटटपए०ण) के समर्थक थे, जो चाहते थे कि दो या तीन समान 
धाक्ति एव प्रधिकार वाले व्यक्ति मिलकर कार्यपालिका क। निर्माण करें 
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राष्ट्रपति के सम्बन्ध में जो अन्तिम निर्णय हुआ, वह एक समभौता था। 
निश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति एकल होगा, भ्ौर वह्‌॒व्यवस्थापिका के प्रभाव 
से स्वतन्त्र होगा । एकल-कार्यपालिका निश्चित हो छुकने के बाद भी कई प्रतिनिधियों 
ने चाहा कि राष्ट्रपति के साथ-साथ एक कार्यपालिका कौंसिल (॥5००४ाए७ 
0०घ०था) रहे और जो राष्ट्रपति के साथ-साथ कुछ मुख्य मामलो में कार्यपालिका 
वक्ति का उपभोग करे । इस प्रस्थापना (7०००४४०४) को भअ्रस्वीकृत कर दिया 
गया श्रीर इसके स्थान पर सीनेट (8७7०0) को राष्ट्रपति की कार्यपालिका-कौंसिल 
के रूप में रखा गया, जो राष्ट्रपति को सम्धियों के परक्रामरा (]४०९०४४४ाह 0४ 
77७४४6७), तथा नियुक्तियाँ करने में सहायता दे । सक्षेप में प्रसभा (000ए०7907) 
ने अन्तिम रूप से राष्ट्रपति में पर्याप्त कार्यपालिका शक्ति श्रधिष्ठित कर दी किन्तु 
परीक्षणों भौर सन्तुलनो के अनुक्रम (880७० ० (॥००४5 &70 8887088) ने उसकी 
शक्तियों पर कुछ नियन्त्रण लगा दिये। इस प्रकार सविधान के निर्माताग्रो 
की दोनो इच्छायें पूरी हो गईं । राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र रखकर शौर 
उसको पुननिर्वाचतन योग्य बनाकर श्वासन में स्थायित्व एवं श्रविच्छिन्नता स्थापित 
हो गई । राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर पर्याप्त नियन्त्रण लग जाने से उस समय के 
उन लोगो के मय का निराकरण हो गया जो भ्नियन्त्रित शक्ति को श्रवाछुतीय 
समभते थे । 

प्रहुताएँ तथा वेतन (एप एी०8#075 गत (007एश8६४०४७)--+स विधान 
के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी प्रमेरिका का जन्मत* नागरिक हो, ,३५ 
वर्ष की श्रायु का हो चुका हो तथा श्रमेरिका में कम-से-कम १४ वर्ष तक रह छुका 
हो । राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य परिलाभ (ऋऋएणए्ए०्य8) काँग्रेस द्वारा निश्चित 
किये जाते हैं । किन्तु राष्ट्रपति के वेतन एवं परिलाभ उसकी पदावधि में न तो बढाये 
जा सकते हैं न घटाये जा सकते हैं। १६०६ से १९४० तक राष्ट्रपति का वेतन 
७५,००० डालर प्रति वर्ष था। १६४६ में इसको वढाकर १ लाख डालर वापिक कर 
दिया गया, तथा साथ ही ५०,००० डालर वार्षिक कर-म्ुक्त (7७5 7००) भत्ता 
(8॥0%727०७) स्वीकार किया गया । उसकी यात्रा, शासनिक मनोरजन एवं सत्कार 
तथा व्हाइट हाउस (॥7७० छ0०7४०), जो राष्ट्रपति का सरकारी निवास-स्थान है, 
इन सबके लिए भ्रलग से आयबव्ययक उपवन्ध (छप089०999 ?70०रांक्ाणा४8) किये जाते 
हैं । किसी भी अ्रपराघ पर राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता श्रोर 
उस पर किसी न्यायालय में किसी प्रकार का झ्रसियोग नही लगाया जा सकता । उसके 
विरुद्ध किसी प्रकार का भादेशक (7770०९४3) नहीं निकाला जा सकता, न उसको 
किसी कार्य के करने के लिए मजबूर ही किया जा सकता है । उसको केवल महामि- 
योग (7709०8००7४०7४) के द्वारा ही अपने पद से भ्रपदस्थ किया जा सकता है किन्तु 
अपृदस्थ होने के बाद उसको विधि अनुसार गिरफ्तार भी किया जा सकता है भोर 
उसको सजा भी दी जा सकती है । हि 
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उत्तराधिकार (8ए८०८८४४०7)--पअनुच्छेद २ (87%०० वा) की घारा १ 
,६8०७४०॥ 7) का खण्ड ५ (09786 5) निर्धारित करता है कि यदि राष्ट्रपति का 
पद रिवत हो जाये, त्तो उपराप्ट्रपति (एघ०४-०:९5१०७५) उत्तराधिकारी होगा, 
प्रौर यदि राष्ट्रपति एवं उपराप्ट्रपति इन दोनो के पद रिक्त हो जायें तो काँग्रेस 
विधि के भनुसार निर्णय करेगी कि कौन अधिकारी राष्ट्रपति के पद पर कार्य 
करेगा। काँग्रेस द्वारा पारित १८८६ के अधिनियम मे कार्यपालिका विभागों के 
भ्रध्यक्षो का निम्त क्रम दिया गया है जिसके श्रनुसार उत्तराधिकार निश्चित होना 
चाहिये । परराष्ट्र-मन्त्री (8०४७४घ४४ ० 56808), प्रथ-मन्त्री (8९०७७ाःए 0 
गृफश5पाए), युद्ध-मत्री (86०७७ए८४ ए॑ एए०७), न्यायाधिपति (ए४४४००), डाक 
पन्त्री (2088792#07 0०7०४)), नौ-सेना मन्त्री (88०४६४ए४ ० ऐ्र&४८०), भौर 
गुहमन्त्री (३७८००४७०३" ण 700707) । इस सम्बन्ध में १२वाँ सशोवन जो १६३३ 
में स्त्रीकार किया गया था, प्राववान (?7०५70०8) करता है कि यदि श्रगली पदावधि 
के प्रारम्भ होने से पूर्व ही राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता, अभ्रथवा यदि चुना हुप्मा 
राष्ट्रपति पूर्ण भ्रहेताओ्ो से युक्त नही है, तो चुना हुआ उपनराष्ट्रपत्ति राष्ट्रपति का 
आसन, उस समय तक ब्रहरणा करेगा जब तक कि चुना हुआ राष्ट्रपति पूर्ण भर न 
हो जाये । यदि सयोगवश चुना हुत्ना राष्ट्रपति तथा चुना हुआ्ला उप-राष्ट्रपति दोनों 
पूर्ण रूप से श्रहें (0०४॥॥७०) नही हैं तो काँग्रेस इस सम्बन्ध में विधि के अनुसार 
आज्ञा देगी क्लि कौन व्यक्षित राष्ट्रपति के पर्द पर कार्य करेगा; और वह व्यक्ति राष्ट्र- 
पत्ति पद पर उस समय तक कार्य करेगा जब तक कि राष्ट्रपति भ्रथवा उपराष्ट्रपति 
अपने पद के लिए श्रहता श्रजित न कर लें । 

१६४७ में काँग्रेस ने नया प्रधिनियम पास किया जिसमें प्रावधान किया गया 
कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनो राष्ट्रपति-पद के कत्तंव्यो एव अधिकारों के 
अयोग्य हो जायें, तो उत्त राधिकार का क्रम यह होगा : प्रतिनिधि-सदन (प्ल0ए४७ ०६ 
020ए970४0७77४४४७७) का स्पीकर, सीनेट का तत्कालीन सभापत्ति, श्रौर उसके वाद 
१८८६ के अधिनियम में वश्शित कार्यपालिका विभागों के प्रध्यक्ष, जिसमें केवल यह 
भपरिवर्तेत किया गया कि श्रन्त में कृपिमन्त्री (86कलफए रण 4 87०परोधा०), 
वारिज्य मन्त्री (86०र्लशाए ० 007णण००) श्रौर श्रम मन्त्री (8९-९ढकाए ० 
॥,/8०॥7) के पद श्रौर वढा दिये गये । 

राष्ट्रपति को पदावधि (परग्रा० एल्छातेगाधण पणए)--फिलैडेलफिया प्रसभा 
(शाए्रवशण्ञा॥र 0०5ए०॥४०४) में राष्ट्रपति की पदावधि के सम्बन्ध में काफी 
वाद-विवाद हुप्ना । प्रारम्भ में यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति की पदा्रधि 
सात वर्ष होनी चाहिये किन्तु उसके पुननिर्वाचन की श्राज्ञा नहीं होनी चाहिये। 
विननु पुनविचार करने पर पदावधि चार वर्ष कर दी गई किन्तु पुननिर्वाचन के 
सम्बन्ध मे मौन घारण कर लिया गया। जबकि सविधान स्पष्ट कहता है कि 
“राष्ट्रपति चार वर्ष की पदावधि का उपभोग करेगा,” तो सविधान के निर्माताप्रों ने 
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निश्चित रूप से राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की श्राज्ञा दी थी। प्रथम राष्ट्रपति, 
वाशिंगटन (फ़४४780०॥) ने इस प्रथा का सूत्रपात॒ किया कि एक राष्ट्रपति दो 
पदावधियो से झ्नधिक का उपभोग न करे । इस प्रथा का १५० वर्षों तक पालन किया 
गया, यद्यपि इस काल में भी ग्राठ (७7७75) ठथा थियोडोर रुज़वेल्ट ने तृतीय पदा- 
वधि की कोशिश की, यद्यपि वे प्रसफल रहे । ग्राट (७7870) को दल का नामाकन 
(28707 'एण्णागा&ह्र07) प्राप्त नहीं हुआ भ्रौर थियोडोर रूज़वेल्ट (7फ60007७ 
70008०४०४) छुनाव-दगल में हार गया । 

राष्ट्रपति की दो पदावधियो की परम्परा लगभग स्थापित हो गई थी किन्तु 
१९४० में राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट (ए7थ70॥7 7) 008०ए४०४) ने तृतीय 
पदावधि के लिएँ डमोक्रेटिक (7)670०&४०) दल द्वारा नामाकन (]ए०४0॥7४४०7) 
स्वीकृत कर लिया, भ्रौर छुताव में उसके जीत जाने से वह परम्परा खडित हो गई । 
१६४४ में वह पुन चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिये विजयी हुमप्ना । यद्यपि प्रतिष्ठापन 
([78प20०7४४४०४) के शीघ्र बाद शअ्रप्रेल १६४५ मे उसकी मृत्यु हो गई किन्तु फ्रेंकलिन 
डी० रूज़वेल्ट द्वारा द्वि-पदावधि की परम्परा का खण्डन, बारम्बार पुनरननिर्वाचन के पक्ष 
में पूर्व भावी (/278००१०१४) वही हो सकता था। बाईसवाँ सद्योधन, जो १९५१ में 
स्वीकृत कर लिया गया, स्पष्ट रूप से निषेघ करता हूँ कि कोई व्यक्ति दो बार से 
श्रधिक राष्ट्रपति के पद के लिये निर्वाचित नही होगा ।? 

निर्वाचन की प्रक्रिया (१४०१७ ० फ००४००)--सभव त् फिलेडेलफिया प्रसभा 
का इतना समय भर किसी प्रइन के समाधान करने में नही लगा जितना कि राष्ट्रपति 
के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित करने मे लगा | विविध योजनाएं प्रस्तुत की गईं । 
कुछ लोग चाहते थे कि राष्ट्रपति का हइुनाव सीधे जनता द्वारा हो, किन्तु श्रन्य लोग 
चाहते थे कि काँग्रेस द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हो । राष्ट्रपति का सीघे जनता द्वारा 
चुना जाना कई एक कारणो से अ्स्वीकृत कर दिया गया ) सविधान के निर्माता एक 
ऐसा उपाय खोज निकालना चाहते थे, जो हेमिल्टन (प्र७7907) के दाब्दो में, “अव्य- 
वस्था तथा हुल्लड को रम-से-कम अवसर प्रदान करे” तथा देदय में मयकर विप्लव की 
स्थिति उत्पन्न न होने दे । काँग्रेस द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के विरुद्ध यह 
कहा गया कि यह छाक्तियो के पृथककररण के स्वेमान्य एवं सर्वंसम्मत सिद्धान्त के सवंथा 
विपरीत है जौर यह श्रनुभव किया गया कि इस प्रकार की प्रणाली राष्ट्रपति को 
काँग्रेस के हाथो में खिलोना बना देगी 

श्रन्तिम रूप से जो प्रक्रिया स्वीकार की गई वह परोक्ष रीति से निर्वाचन का 
उपकरणा था । सविघान के भ्रनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति यह श्रपनायी गई 
कि वह प्रत्येक राज्य में से छुने हुए निर्वाचको के एक छोटे से सघात के द्वारा निर्वाचित 


१६५१ का सशोषन देरी ट्रमेन (मिधाए॥ पारा) के ऊपर लागू नहीं था, क्योंकि 
जिस समय सशोधन प्रस्ताव उपस्थित किया गया था, वह राष्ट्रपति था। किन्तु द्र,मेन तीसरी वार राष्ट्रपति- 
पद के लिये प्रत्याशी के रूप में खड़ा नहीं हुआ | 





भ्रध्यक्ष-पद कु र्ध्र 


होगा। प्रत्येक राज्य के तदर्थ निर्वाचको की सख्या इतनी ही होनी थी जितनी कि उस 
राज्य के सीनेट तथा प्रतिनिधि भवन के लिये चुने जाने वाले प्रतिनिधियो की । इस 
प्रकार जो प्रक्रिया स्वीकार की गई उसके अनुसार निर्वाचकगण घने शर्न अपने-अपने 
राज्यों में सम्मिलित होते थे और श्रपनी राय लिखित रूप मे दो व्यवितियों के लिये 
देते थे जिन दो में से कम-से-कम एक व्यक्ति उसी राज्य का नागरिक न हो जिसके कि 
निर्वाचक्गण हैं। इन मत-पत्रों (8०!०६७) को मुहरवन्द किया जाता था भौर 
सीनेट के सभापति के पास भेज दिया जाता था। सभापति उन मत-पतश्नो की गणना 
दोनो सदनो की उपस्थिति में करता था शोर निणंय की धोपरणा कर देता था । जिस 
व्यक्ति को प्रधिकतम मत प्राप्त होते थे वह राष्ट्रपति होता था, ; औझऔर जिसको उससे 
कम मत मिलते थे, वह उपराष्ट्रपति घोषित होता था, किन्तु इसमें शर्त यह थी कि 
दोनो को समस्त निर्वाचकगणो के मतो में से पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिये । यदि 
किसी को भी समस्त निर्वाचकगणों में पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो उस श्रवस्था में 
प्रतिनिधि भवन (प07४७ ० 8००४०४०॥४७४ए९४) को राज्यो के मतो मे से राष्ट्रपति 
का चुनाव करने की श्राज्ञा थी । यह चुनाव राज्यो के द्वारा इस प्रकार होता था कि 
प्रत्येक राज्य को एक वोट माना जाता था भौर तव सबसे अधिक मत पाने वाले पाँच 
में एक राष्ट्रवति चुन लिया जाता था। यदि इस प्रकार पडी हुई वोटो के झ्राधार पर 
भी चुनाव-फल निर्णीत न हो त्तो निश्चित हुआझा कि पुन चुनाव-फल इसी भ्राघार पर 
निर्णीत किया जाय । 

सविधान के निर्माताओं को झ्ाशा थी कि विभिन्‍न राज्यो के निर्वाचक्गर 
बुद्धिमान एव मुख्य नागरिक होंगे जो सम्भवत राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशियों की 
श्रहताभ्रों एव गुणों से परिचित होंगे। उन्हें यह भी झाशा की थी कि निर्वाच कंगणा 
अपने-प्रपने राज्यों के मुख्य नगरो में एकत्र होगे, आपस मे प्रत्येक प्रत्याणी की 
योग्यताशो का मिलान करेंगे भ्रौर तब अपने विवेक एवं निर्णाय के श्रनुसार योग्यतम 
प्रत्याशी को श्रपना मत प्रदान करेंगे | प्रथम दो चुनावों मे श्रत्यन्त शान्तिपुर्णा एव 
महिमा मडित ढग से चुनाव सम्पन्त हुआ, जिस प्रकार कि संविधान के निर्माताश्रो 
को प्राशा थी। किन्तु तीसरे चुनाव में, १७६६, में नई भ्रवस्था उत्पन्न हो गई, श्रौर 
निर्वाचक्तों के सम्मेलन के बहुत पहले ही यह सब जान गये कि राष्ट्रपति को चुनने 
वाने अधिकतर निर्वाचकगण या तो जॉन एडम्म (उणतत् ७670७) को चुनेंगे या 
टॉमस जेफरसन को चुनेंगे, यद्यपि इन दोनो प्रत्याणियों में से किसी के पक्ष में कोई 
प्रतिज्ञाएँ नही कराई गई थी ॥' 

इस समय दो राष्ट्रव्यापी राजनीतिक दल मंदान में भ्रा गये थे जिनके नाम थे 
रिपच्लिकन झौर फेडेरेलिस्ट । जिस समय १८०० का राष्ट्रपति-पद के लिए इनाव 
हुआ तो देखने में श्राया कि निर्वाचकगरा शअ्रपने-अपने दलों से सम्वद् कार्यकर्ता थे जो 
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'अपने-भपने दलो के प्रत्याशियों को ही वोट देने के लिए कृतसकल्प थे ।१ रिपब्लिक 
दल ने अप्लिकतर निर्वाचकों को छुना था और उनकी झोर से जेफरसन राष्ट्रपति-प 
के लिए तथा बर्न (छप्ष्ट) उपराष्ट्रपति पद क़े लिये प्रत्याशी थे! उस चुनाव । 
जञेफ़रसन तथा बने (8प्रण्ण) दोनों को ७३-७३ वोट प्राप्त हुए । सविधान के भनुसा' 
यह चुनाव प्रतिनिधि भवन को सौंप दिया गया, जिसमें फेडरेलिस्ट दल के 
प्रभुत्व था । बडी कठिनाई से जेफरसन चुना गया क्योकि कुछ फेंडे रेलिस्ट बने को राष्ट्र 
पति बनाना चाहते थे। किन्तु इस घटना से स्पष्ठ हो गया कि चुनाव-प्रक्रिय 
दोषयुक्त है श्लौर उसमें सुधार होना श्रावश्यक है । इसके तुरन्त बाद सन्‌ १५०) 
में १ २र्वाँ सशोधन स्वीकार किया गया था ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरा 
यृत्ति न हो सके। श्रत्र प्रत्येक निर्वाचक भ्रलग-श्रलग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के 
मत देता है भर वही निर्वाचित हो जाता है जिसको श्रधिक मत अआप्त होते हैं। यब् 
(राष्ट्रपति-पद के लिए प्रत्याशियों में से कोई भी निर्वाचको के मतों में से पूर्स बहुमर 
जहां प्राप्त करता, र प्राप्त करता, तो प्रतिनिधि सदन (म्ृ0०8० ० 4०97४४७४/०४॥४०८४) तीन सबसे 
-ग्रधिक मत्त प्रात्त करने वाले प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति चून लता है 
ओौर यदि कोई भी उपसष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी निर्वाचकों के मतो का पूरा 
बहुमत प्राप्त करने में प्रंसमर्थ रहता हैं तो सीनेट (89008) उन दो अत्याक्षियों 
में से, जिनको सबसे ग्रधिक मत प्राप्त होते हैं, एक को उपराष्ट्रपति चून लेता है। 
शृ८ू८७ की एक विधि में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक राज्य अपने-अपने निवरचिको 
“के चुनाव की प्रामारियकता (87४४8०४४०/५) स्वय देखें । 
इस प्रकार, राष्ट्रपति के चुनाव की सविधानिक परोक्ष प्रक्रिया, राजनीतिक 
दलो के विकास, एवं उतकी राजनीतिक हलचलो के द्वारा पूर्णात छिन्न-भिन्‍न हो गई 
'है । यद्यपि राष्ट्रपति के चुनाव के सम्बन्ध की संविधान की भाषा अब भी वही है, 
किन्तु राष्ट्र पति-पद के लिए प्रत्याशियों का नामाकन (7एणएा॥४8०४), चुनाव- 
आन्दोलनो का गठन औौर शअन्त में मत-पत्र डालने की प्रक्रिया यह सब प्रथम कोटि की 
"राष्ट्रीय महत्त्व की चीजें बन गई हैं । चाल्स बीयर्ड (0॥087068 086970) सुस्पष्ट भाषा 
में कहता है, “यह कार्य भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इसमें व्यक्तियों की लालसायें, वर्गों के 
“हित भौर समस्त राष्ट्र का सौभाग्य जोखिम में रहता है । इस आन्दोलन में श्रमेरिका 
(का हर एक व्यक्ति भाग छेता है। स्वय राष्ट्रपति व्हाइट हाउस (9870७ फ्र0786) में 
या तो अपने पुनर्निरवाचन में सलग्न होता है, भ्रथवा अपने उत्तराधिकारी के चुनाव में 
सहायता देता है, यहाँ तक कि जूतों पर पालिश करने वाले भ्थवा गराजों में काम 
'करने वाले श्रमिक (98798०“7०9४) भी प्रत्याशियों के गुणों श्रौर दोपो पर उसी 
प्रकार विव्वास के साथ बातचीत करते हैं जिस अकार कि किसी इनाम की कुदती 
'के परिणाम पर वे वातचीत कर रहे हो | इस चुनाव दगल में श्ननन्‍्त वाद-विवाद 
सार्वजनिक रूप से तथा मिजी रूप में भी होते हैं, वढी-वडी वक्‍तृतायें, दगे, भगडे, 
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इश्तिहारवाजी, वढे राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिये हजारो प्रतिनिधियों का चुनाव, कुछ 
उत्साही नेताभो पर अपने समस्त ध्यान का केन्‍्द्रीकरण, देशव्यापी प्रचार, क्योकि 
'विभिस्त प्रत्याशियों के समर्थक भ्रपने-अपने प्रिय व्यक्ति की योग्यताम्रों का यश्योगान बडे- 
'वडे जन-समुदायो के समक्ष करते हैं, और पुस्तकों, इश्तिहारों सभाझ्नो का श्रायोजन, 
अतिनिधियो को इकट्ठा करना श्ौर यह भी प्रवन्त्र देखना कि ज्ो सामान जहाँ से, 
भराया था उस्ते यथास्थान पहुँचा दिया जाय, इस सब में करोडो डालरो का खर्चा 
होता है । 
भ्राजकन यह होता है क्वि ऊपर वर्णित जिये हुए सविधान की श्राज्ञानुसार 
प्रत्येक राज्य में समान प्रक्षिया का विकास हुझ्ला है, जिसके श्रनुसार निवर्चिकमर 
सामान्य टिकिट के श्राचार पर (067०० गपल८७ 8888) चुने जाते हैं । प्रत्येक राज्य 
में दलीय सगठन निर्वाचको की लिस्टें या सूचियाँ तैयार करते हैं। यह काम कुछ 
प्रमुख नागरिक प्थवा वे समर्थक लोग झपने ऊपर ले लेते हैँ जो चुनाव श्रान्दोलन में 
अपनी जेंव से व्यय करने की क्षमता रखते हैं। चुनाव के दिन, मतघारक राष्ट्रपति 
या उपराष्ट्रपत्ति को सीघे वोट नही देते वल्कि राष्ट्रपति के उन सब निर्वाचकों को 
वोट देते हैं जिनको उनके दल ने राज्य में तदर्थ नामाक्ति किया है | आमत्तौर पर 
वहू दल जो किसी राज्य में श्रघिक सख्या में वोट प्राप्त करता है. समस्त निर्वाचको 
(780०६४००७) को निवचिकमण्डल में मेज देता है, श्रर्थात्‌ उसको उस राज्य के उन 
सभी निर्वाचक मतो (76८६०७ 9»0६3) पर श्रधिकार हो जाता है जो राष्ट्रपति 
एवं उपराष्ट्रपति के हिन में जायंगी । निर्वाचक लोग अपने श्राप बिना किसी हिच- 
किचाहट के भ्रपने दल के नियुक्त पुरुपो (]ए०७07९०७) को भ्रपना मत देते हैं | वास्तव 
में कोई निर्वाचक (77००६००) साहस नही कर सकता कि वह उस दल के साथ विष्वास- 
घात करे जिसने उसे नामाकित किया था, प्लौर दूसरे दल के प्रत्याशी का समर्थन करने 
लगे। सविधान में निर्धारित राष्ट्रपति को निर्वाचन-प्रणाली की श्रवशिष्ट सीढियाँ 
श्रीपचारिकताएं मात्र ही है । इस प्रकार राष्ट्रपति-निर्वाचको का निर्वाचन ही राष्ट्रपति 
का निर्वाचच निदिचत कर देता है भौर “सविधान के निर्माताओं ने जो विचारणील 
(0णाएलााए०), प्यायानुल्प (उण्तालश) तथा पक्षपातहीन (ए०07-भ7ध58ग ) 
प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्धारित की, उसको राजनीतिक दलो के 
"विकास ने नष्ट कर दिया १ 


उपराष्ट्रपति पद 
(० एाएट-शडतंलाटए) 


उपराष्ट्रपति पद (प्रपा८ एा०० |6श्ेयाणए) -“उपराष्ट्रपति में राष्ट्रपति 
की समस्त ब्रहंताएँ होनी चाहियें, वयोकि राष्ट्रपति की मृन्यु होने पर, त्यागपत्न दे देने 
पर भथवा उसके पदच्चुत किये जाने पर वह राष्ट्रपति पद पर पहुच सकता है। वह 
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भी उसी प्रकार चुना जाता है जिस प्रकार कि राष्ट्रपति, और सविधान के श्रारम्मिक 
उपबन्धो के भ्रनुसार वही व्यक्ति सयुक्त राज्य प्रमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए 
निर्वाचित होता था जिसको राष्ट्रपति के बाद सबसे श्रधिक वोट प्राप्त होते थे। 
बारहवें सश्ोघन ने, जैसा कि बताया जा चुका है, भ्रब चुनाव की प्रक्रिया को बदल 
दिया है। श्राजकल -निर्वाचकगणा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए अभलग झलग 
मत देते हैं । इस पद के लिए प्रत्याशी को चुनते समय दो विचार मुख्य रूप से प्रभाव 
डालते हैं। प्रथम यह कि उपराष्ट्रपति उसी राज्य का निवासी न हो जिसका राष्ट्रपति 
हो। उदाहरणस्वरूप यदि राष्ट्रपति मिडिल वैस्ट (]धत0॥0 ए्०४४) राज्य से है, तो 
उपराष्ट्रपति पूर्व से होगा । विल्सन (फ्ा809) न्यू जरसी (२०७ ठ०78०9) का था, 
माशंल (&-श०) इण्डियाना ([)रठा&8) का था, हार्डिज्ज (प्र&0778०) श्रोहियो 
(0]70) राज्य से भाया था, कूलिज (00०708०) मंसेचुमेट्स (]४४88४००४०४६8) से 
भ्राया था, फ्रेंकलिन डी० रूज़वेल्ट (फश्यांता॥ 0 ॥8008०ए७४) न्यूयाके (0०७ 
ए०ण) से भ्राया था, गानेर (७७77०) टैक्‍सास (7७5७४) राज्य से । द्वितीय विचार, 
जिसका सख्ती से पालन नही किया जाता है, यह है कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति 
पदो के प्रत्याशी एक दल के दो विभिन्‍न पक्षो का प्रतिनिधित्व करते हो । १६४० में 
श्रायोवा ([0४&) का हैनरी वैलेस फ्रेंकलिन डी० रूज़वेल्ट के साथ रहा, भौर चार्ल्स 
मंकनैरी (0४४०९४ १०७) न्यूयार्क तथा इण्डियाना के वेन्डेल विलकी (ज़्ारवथा 
श्गात्ञ०) के साथ रहा ॥? 

उपराष्ट्रपति के फत्तंग्य (7078९8)--सविघान के निर्माताश्रों ने यह उचित 
समझा कि उपराष्ट्रपति को सिवाय इसके कि वह प्रतीक्षा करता रहे कि राष्ट्रपति की 
कब मृत्यु, त्यागपत्र श्रथवा पद-वियुक्ति हो कुछ काम भी सौंपा जाय | इसलिए सविधान 
भ्राज्ञा देता है कि वह सीनेट का सभापति होगा । सीनेट का सभापति होने के श्रति- 
रिक्त, उसके पद के उत्तरदायित्व ग्रधिक नही हैं। सीनेट, रूढियो श्राचारो तथा पर- 
म्पराभो का निकाय (8009) है श्ौर सभापति को उन रूढियो तथा परम्पराश्रो एवं 
भ्राचारों का पालन करना अवद्ययम्भावी होगा । वह अपना निर्णायक मत उसी प्रवस्था 
में देता है जब कि मत वराबर-बराबर हो । शेष, श्रन्य मामलो में, वह तटस्थ रहता 
है । सीनेट ने उपराष्ट्रपत्ति डौस (708&5०8) की बात नही मानी, यहाँ तक कि उसको 
धैर्मंपर्वक सुना भी नही जिस समय वह इस सदन में कुछ नवीन सुधार करना चाहता 
था। इसका फल यह होता है कि उत्साही उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में घेयं खो बैठता 
है , उसका नेराश्य प्रकट होने लगता है भौर इस प्रकार इस पद की मर्यादा कम होने 
लगती है । 

किन्तु हाल के वर्षो मे यह प्रकट हुआ है कि इस पद में भी बहुत बडी-बडी 
सम्मावनाएँ हैं । राष्ट्रपति हार्डिज्ज ने उपराष्ट्रपति कूलिज को मन्त्रिमण्डल का कुछ 

[ छल्वात0, 0 8& : 67दातल्धा 00एटाग्राशा आते 7005 (१947), 
9 53, 
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भार सौंप दिया था | फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट ने हैनरी वैलैस को श्रनेको उत्तरदायित्व 
के काम सौंपे थे यद्यपि रूज़वेल्ट तथा टू मैन के हृष्टिकोशो में भ्रन्तर था, फिर भी उप- 
राष्ट्रपति टू. मैन (7णा०)) ने राष्ट्रपति को काँग्रेस सम्बन्धी समस्याश्रो के सुलभाने 
में पर्याप्त सहायता पहुँचाई । राष्ट्रपति प्राइजनहोवर (#श80ग05७०) ने उपराष्ट्रपति 
निक्‍सन (]ए5०४) को मध्यपूर्व के देशो एव भारत तथा पाकिस्तान के दोरे पर भेजा 
और सयुक्त राज्य भ्रमेरिका ने पाकिस्तान को जो कुछ भी भ्राथिक एवं सैनिक सहायता 
दी, वह सब निवसन की रिपोर्ट के ग्राघार पर ही दी गई। देश के प्रशासन में उप- 
राष्ट्रपति का सहयोग लेने का मुख्य उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार उसको 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीतियो का ज्ञान प्राप्त होगा ताकि यदि उसको राष्ट्रपति 
का पद सम्हालना पड जाय, तो वह इस योग्य हो जाय कि उस पद का उत्तरदायित्व 
निभा ले जाय । 


राष्ट्रपति की शक्तियाँ श्रौर उसके कत्तेंव्य 


(१6 ?०ए८ा5$ भात ]20068 07 हा6 शिवा) 


राष्ट्रपति फी शक्ति के स्रोत ([फ्र० 80०प्7028 07 ७6 एफ९्डातेजाएं8 
8ए०॥०४४४७)--राष्ट्रपति की शक्तियों तथा उसके कतंव्यो का निर्धारण कुछ तो 
सविधान ने किया है, कुछ कांग्रेस के अधिनियमो ने किया है, कुछ सधियों, प्रथाग्रो, 
पूव भावियों भ्रौर कुछ न्यायिक निर्वंचनो ने किया है । सविघान का द्वितीय प्रनुच्छेद 
वह है, जिसका सम्बन्ध राष्ट्रपति के पद से है । उसमें केवल चुनाव की प्रक्रिया, उसकी 
पदावधि, भ्रहंताएं, वेतन-भत्ता धादि तथा पद की दापथ (089 ० 0॥6०) का 
वर्णन है। जिन घारागो (0808८४) का सम्बन्ध राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कत्तंव्यो 
से है, वे थोडी हैं भौर सक्षेप में हैं, भौर इसलिए उनके विभिन्‍न निर्वेचन हो सकते हैं । 
किन्तु काँग्रेस ने समय-समय पर जो विधियाँ पास की हैं, उनके कारण राष्ट्रपति के 
ऊपर महान्‌ उत्तरदायित्व भ्रा पडा है। काँग्रेस के परिनियम (8६॥676०७), राष्ट्रपति 
को उन नीतियो के निर्धारण की भ्राज्ञा प्रदान करते हैं जिनके सुदूर-व्यापी परिणाम 
हो सकते हैं जैसे वह महत्त्वपूर्ण पदो पर नियुक्तियाँ कर सकता है, तथा ऐसी प्राज्ञाएँ 
निकाल सकता है जिनका व्यवहार में विधि के समान ही महत्त्व है। काँग्रेस, 
राष्ट्रपति के हाथो में, भ्रपने द्वारा पारित विधियों के सम्बन्ध में महान स्वविवेक 
शक्ति प्रदान कर सकती है। उदाहरणस्वरूप, १६३३ में काँग्रेस ने राष्ट्रपति को 
झाज्ञा दे दी कि वह स्वविवेक शक्ति के प्रनुसार डालर (0०90) में सोने की मात्रा 
कुछ कम कर सकता है, झौर अतिरिक्त पत्र मुद्रा (289७० फ़ैंगा०ए) निर्गमित 
([887०) कर सकता है, तथा प्राधिक चलाय॑ (एकातए] 0पपशाठत्र) के रूप में चांदी 
खरोद सकता है । १६४१ में उघार-पट्टा प्रधिनियम (/ते-,९४५७ 4०0) ने राष्ट्रपति 
को महान्‌ स्वविवेक दावित (086९#णाढ्एए 2008) प्रदान कर दी जिसके बल 
पर घुरी राष्ट्रो (8>:8 ?०७८:४) के विरुद्ध लड़ने वाले राष्ट्री को जहाज, गोला- 
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बारूद (धााा008) और अन्य सामान दिया गया । उसी प्रकार ससार के विभिन्‍न 
भागो में अमेरिका हारा श्राथिक एव सैनिक सहायता देने का जो कार्यक्रम है उसके 
अ्रन्तगंत राष्ट्रपति धन-राशि के नियत करने में तथा सहायता के सचालन में महान 
स्व-विवेक शक्ति का उपभोग करता है । 

सर्वोच्च न्यायालय ने भी राष्ट्रपति की शरक्तियाँ निर्धारित की हैं, उदाहरणार्थ। 
यह मान लिया गया है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपने पद से वियुक्त (२७070५७) 
कर सकता है, और इसके लिये सीनेट की शप्राज्ञा लेना आवश्यक नहीं है । जहाँ 
सविघान मूक है, उन विषयों पर न्यायपालिका से स्पष्टीकरण माँगा गया है। 
संविधान, राष्ट्रपति को भाज्ञा देता हैं कि वह दोषियों को क्षमा दान कर सकता है 
फिन्‍्तु सविघान ने यह स्पष्ट नही किया कि वह उसको दोष-प्रमाणन (007ए7०8०7) 
के पूर्व क्षमा कर सकता है या नही । सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति 
को ऐसी शक्ति है श्लौर वह चाहे तो किसी दोषी व्यक्ति को दोष-प्रमाणन के पूर्व भी 
क्षमा-दान कर सकता है । कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने सम्बन्धित मामले को श्रपने 
क्षेत्राधिकार में लेना श्रस्वीकार कर दिया, शौर इस श्रस्वीकृति का कारण यह दिया 
कि अम्ुक मामला राजनीतिक प्रः्न है जो राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में झ्ाता है, भ्रयवा 
काँग्रेस के क्षेत्राधिकार में श्राता है। इसका उदाहरण ल्युथर विरुद्ध बॉरडन (,प७/ 
गए छत ्क) का मामला था । 

इस सम्बन्ध में श्रन्तिम बात यह है कि राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ भोौर कुछ कत्तेव्य, 
रुढियों, भ्ाचारो एवं व्यवहार के द्वारा भी प्राप्त हुई हैं । उदाहरणस्वरूप राष्ट्रपति को 
दल का नेता स्वीकार किया जाता है भौर इसलिये दल के हितों से सम्बन्धित सभी! 
मामलो में, चाहे वे काँग्रेस के भन्दर हों या बाहर, उसकी राय पूछी जाती है। सीनेटोरियल 
कट सी. (899000७ 00ए76४9) का श्राचार भी प्रब पूर्ण-प्रस्वीकृत (ज़शा- 
780072778860) नीति के रूप में विकसित हो गया है जिसके द्वारा राजनीतिक सरक्षरा 
का मार्ग प्रसस्त होता है । 

राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार (॥750878 ० ?769ते&१6 8 20एश058) -- 
किन्तु राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक विस्तार उसके व्यक्तित्व पर, उसके श्रपते 
प्रभाव के ऊपर तथा उस स्थिति के ऊपर, जिसमें उस पद का प्रशासन होता है, निर्भर 
करता है। राष्ट्रीय भ्रापात्‌ काल की घड़ियो में राष्ट्रपति की शक्तियाँ इतनी बढ जाती 
हैं कि उन पर नाम मात्र का ही नियन्त्रण रह जाता है| ग्रह-युद्ध के काल में राष्ट्रपति 
लिकन (!/7००४) को इतनी अपार शत्ितयाँ प्राप्त थी कि उसको उन दिलों 
अधिनायक (7)068600") का नाम दिया गया था। राष्ट्रपति विल्सन तथा राष्ट्रपति' 
रूज़वेल्ट (#एगांताए हि०08०४०४) ने भी श्रति विद्ञाल एवं श्रमृतपूर्व शवितियों का 
उपभोग किया । ह 

बयो कि सविधान मे राष्ट्रपति की शक्तियों के सम्बन्ध में श्रनेको उपबन्ध 
सामान्य आपा में दिये हुए हैं, यह राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वह कार्ये-' 
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पालिका का प्रधान होने के नाते प्रपने उत्तरदायित्वों थौर कत्तंव्यों का किस प्रकार निर्वहन 
करता है । वह अपनी वेघानिक स्थिति का सकुचित अर्थ ले सकता है ओर इस प्रकार 
सविधान, विधि एव नैत्यिक प्रशासन-व्यवहार के भ्रनुततार श्रपने कत्तंव्यो के निर्वहन मात्र 
से सतुष्ट रह सकता है । यदि इसी बात को स्पष्टतया कहा जाय त्तो कोई राष्ट्रपति 
कूलिज (00०॥०६०) की तरह से भ्ौसत दर्जे का राष्ट्रपति बना रह सकता है। इसके 
विपरीत कोई राष्ट्रपति अपनी छाक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को विस्तृत श्रर्थों में ले 
सकते हैं जिस प्रकार कि थियोडोर रूजवेल्ट (600०० उ००४5०ए०४६) ने किया । 
उसने आग्रहपू्वंक कहा था कि “यह राष्द्रपति का अधिकार है कि वह राष्ट्र की 
श्रावश्यक्तानुरूप सभी कुछ कर सकता है, जहाँ तक कि सविधान श्रथवा देश की प्रचलित 
विधिया उस कार्य का निपेव नहीं करते ॥” १८२४३ में प्रसिद्द मनरो सिद्धान्त 
(००९ 700ल्‍6ण7०) ने सय्रुक्त राज्य प्रमेरिका की विदेश नीति के निर्देशक तत्त्व 
(ए58शाध७8) उपस्थित किये भौर वही सिद्धान्त श्रव भी प्रभावी है| प्रथम विश्व- 
युद्ध के प्रारम्भिक काल में राष्ट्रपति बुडरो विल्सन (फ्र०००००७ एछगगी507) ने प्रमेरिका 
के वारिज्य एवं यातायात्त के श्रधिकारों को इस प्रकार उपस्थित किया कि फनस्वर्त्प 
देदा फो युद्ध में फेंसना पडा । १६३४ में अपने राष्ट्रपति-पद पर प्रतिष्ठापन के शीघ्र 
बाद राष्ट्रपति फ्रेंकलिन खूजवेल्ट ने राष्ट्र का नेतृत्व इस प्रकार किया कि देश को 
अपनी न्यू डील (४८४७ ७॥) की नीति द्वारा श्राथिक सकट से बचा लिया । इसके 
बाद द्वितीय विश्व-महायुद्ध में उसने घुरी राष्ट्रों (8508 20०7४) के प्रति इस प्रकार 
की विदेश नीति अपनायो कि सयुकत राज्य श्रमेरिका को सचमुच युद्ध मे फँसना पडा । 
इस कारण राष्ट्रपति की स्थिति बहुत बुछ उसके व्यवितत्व श्रौर उसके युग पर निर्भर 
करती है | 

राष्ट्रपति की शक्तियों फा वर्गीकरण (0॥#5झीीट्शाणा ता ॥:९३ञवलातग्रो 
ए०७०४)-+राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्न थणीर्पको में विभाजित क्या जा सकता 
है--(१) कार्यपालिक! शवितयाँ, (२) विधायिनी शवितियाँ, और (३) राष्ट्रीय विपयो 
में नेतृत्व । राष्ट्रपति की कार्यपालिका झक्तियाँ पुन निम्न झीपको में विभाजित की 
जा सकती है--(3) स्तरीय गासन के प्रशासनिक विभागों का पर्यवेत्षण (डल+ - 
४०0), (7) देश के कानूनों की क्रियान्विति, (॥7) नियुकितर्या करना (+गाएगा[।- 
70१६8) और वियुक्तियाँ (७7०४०)७), (7) क्षमा दान, (४) राजदूतो और कूटनी- 
तिक प्रतिनिधियों की निम्रुक्ति एव उनका स्वागत, सन्धियाँ शव देश के वैदेशिक 
सम्बन्धो का सचालन, तथा (व) सयुक्त राज्य अमेरिका की समस्त्र सेनाओ के प्रधान 
सेनापति के रूप में कार्ये । 
ह कार्यपालिका शक्तियाँ 

(+ऋटटफाएट ?९०ए्था$) 

राष्ट्रपति--राष्ट्र का मुस्य प्रशासक (प्रत्राल ए7९डाततला। 88 लो बतायाह- 
ध४०7)-हराप्ट्रपत्ि में राष्ट्र के प्रमुख प्रशासनिक मुखिया के पूर्ण उत्तरदायित्व निहित 
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हैं । कार्यपालिका क्षेत्र में सर्वोच्च होने के नाते, राष्ट्रपति का कत्तंव्य है कि देश के 
सविधान, विधियाँ, सन्धियाँ एवं न्यायपालिका के निर्णंयों की समस्त देश में समुचित 
क्रियान्विति हो । तदनुसार वह विभागों के श्रध्यक्षो श्रौर उनके श्राधीनस्थ कर्मचारियों 
को ग्राज्ञा दे सकता है कि वे काँग्रस द्वारा पारित भ्रधिनियमो की धाज्ञाश्रो के श्रन्तगंत 
ठीक-ठीक काम करें। यह ठीक है कि काँग्रेस ने वह शक्ति भ्रपने हाथो में ले ली है 
जिसके द्वारा वह प्रशासनिक विभागों के श्रधिकारो की रचना एवं विस्तार का स्वय 
निणंय करेगी, किन्तु इससे राष्ट्रपति का प्रशासत्र के ऊपर जो नियन्त्रण है उसमें कोई 
अ्रन्तर नही पडता । कुछ ऐसे विभाग हैं जो वैधिक रूप से सीधे उसके नियन्त्रण में हैं । 
इसके भ्रतिरिक्त, सविधान की श्राज्ञा है कि राष्ट्रपति देश की विधियो का प्रवत्तंक 
होगा। सविधान उसको यह भी श्राज्ञा देता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक कार्यपालिका 
विभाग के भ्रधिकारी से किसी भी विषय पर उसके सम्बन्धित कार्यालयों के कत्तेंव्यो 
की लिखित रिपोर्ट या उसकी सम्मति माँग सकता है। उप्त उपबन्ध के सम्बन्ध में 
सर्वोच्च न्यायालय का निरंय भी यही हुश्ना है कि राष्ट्रपति का कत्तंज्य है कि 
उसके निर्देशन में सब अ्रधिकारी निष्ठापूवंक उन कत्तंव्यो का पालन करें जो देश की 
विधि ने उतको सौंपे हैं शर इससे राष्ट्रपति की वैधानिक स्थिति सर्वोच्च हो जाती 
है । इस सम्बन्ध में प्रन्तिम बात यह है कि राष्ट्रपति के पास उस विभाग के भ्रध्यक्ष 
को विध्ुक्त (8०70०४०) करने की भी शक्ति है जो उसकी श्राज्ञाओ का उल्लघन करने 
का साहस करता है । इसलिये यह स्पष्ट है क्रि राष्ट्रपति के पास भ्रधिकार है कि वह 
विधि के उपबन्धो के प्रनुरूप किसी अ्रधिकारी से अ्रपनी इच्छानुसार कार्य कराने का 
श्रादेश दे सकता है। चालंस बीयर्ड (0797708 86७7१) लिखता है कि “राष्ट्रपति 
छोटी बातो पर अपने मन्त्रिमण्डल' के भ्रधिकारी से कगडा मोल नहीं लेगा किन्तु यदि 
किन्‍्हीं महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियो पर गहरा मतभेद है भौर यदि राष्ट्रपति प्रभाव- 
शाली एवं हृढ विचारो का व्यक्ति है तो उसी की बात मानी जायगी प्रौर मन्ध्रिमडण्ल' 
के अधिकारी को या तो क्रुकना पडेगा, या त्याग-पत्र देना पडेगा भ्रन्यथा उसे वियुक्त 
(7)8778890) कर दिया जायगा । १६२४ में राष्ट्रपति कूलिज (00०॥0£26) के कार्य॑- 
काल में इसी प्रकार का विवाद राष्ट्रपति भ्रौर उसके महान्यायवादी (4४#006५ 
(००) हैरी एम० डौगर्टी (पणरऊ ध 702एष्टीॉ7क्‍७४७) में चल पडा और महा- 
न्यायवादी (800077०ए ७७४०:७)) को सविरोध त्याग-पत्र देने पर बाध्य किया गया 7 

विधि के प्रवत्तन फा भ्रधिकार (20४०० ० ॥,8ए फ्रित/0०७८7४) -- 
सविधघान राष्ट्रपति को भाज्ञा देता है कि यह उसका कत्तंव्य है कि उसकी देखरेख में देश 
की प्रचलित विधियाँ निष्ठापूर्वक क्रियान्वित होती रहे ।! सविधान भरनुच्छेद २ घारा २ 
खण्ड १ में यह भी प्रादेश देता है कि राष्ट्रपति को अपने पद के प्रतिष्ठापन ([782ुपर७- 
रण) के समय यह शपथ लेनी होगी कि “वह समरुक्त राज्य श्रमेरिका के सविधान 
की रक्षा (7०७०७) करेगा भोर उसका पालन करेगा ।” सयुक्त राज्य प्रमेरिका 


१, &एलारत 00एथाशाला६ शत 70॥005 ((947), 9. 470, 


प्रध्यक्ष-पद रहे 


की विधियों में सधियाँ भी सम्मिलित हैँ क्योकि सन्धि भी विधि के समान ही है। यदि 
विधियों या सन्धियो के प्रवत्तन में हिसायुक्त प्रतिरोध (ए३०/७७६ 7७४8४४००) सम्मुख 
भाता है, तो राष्ट्रपति, देश की सशस्त्र सेनाओ के प्रयोग द्वारा देश की प्रचलित 
विधियों एवं सन्धियो के निष्ठापुर्वक पालन कराने के लिये उचित कार्यवाही कर सकता 
है। यदि उसको यह भान भी हो जाये कि सम्मवत देश की विधियों का निरादर हो 
सकता है, श्रयवा उनके प्रवत्तन की दिशा में विरोध किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति 
देश की सशस्त्र सेना को श्रावश्यक श्रादेश दे सकता है। १८६४ में राष्ट्रपति वलीवलेंड 
(0०४०४7०) ने इलिनोइस (]]7708) के गवनेर के विरोध प्रदर्शन के बावजूद 
शिकागो नगर (0०७४०) को सशस्त्र सेनिक भेज दिये, जहाँ पर एक बहुत बडी रेलवे 
हडताल चल रही थी जिसके कारण वारिज्य तथा डाक-व्यवस्था ठप हो रही थी । 
राष्ट्रपति विल्सन (ए॥80०7॥) ने, जिस समय गारी (685) इण्डियाना ([70009) में 
इस्पात कर्मचारियों में श्रमिक विवाद चल रहां था, यही कार्यवाही की थी। राष्ट्रपति 
हाडिंग (प्कतणह्ठ) ने भी १६२२ में सशस्त्र सेनाश्रो को तैयार रहने का श्रादेश दे 
दिया था जवकि एक भीपणा हडताल का भय था जिसमे रेलन्यातायात् ठप हो सकता 
था। इसी प्रकार १६४४ में नार्थ श्रमेरिकन एयरप्लेन कारपोरेशन (जठलं) #प्रछा- 
€का0 #एक्ा० (07000०७०7) की शिल्प यन्त्र सामग्री (?]४॥६) पर अधिकार करने 
के लिये सेनायें भेज दी गई थी जिस समय हडतालियों ने राष्ट्रपति की वारम्वार की 
हुई प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। 


नियुक्तियो की शक्ति (7४० 705०० 060 899०7/४०॥०)--राष्द्रपति की 
शवितियों में नियुक्तित सम्बन्धी जव्ति का शझत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं कार्यमाघक स्थान 
है । इससे राष्ट्रपति के पास एक ऐसा साधन श्रा जाता है जिसके द्वारा भ्रनेको सधीय 
प्रधिकारियों की निष्ठा उसको प्राप्त हो जाती है, साथ ही, इसके द्वारा उसको अ्रपने 
कार्यक्रम की क़ियान्विति में कांग्रंस के सदस्यों की सक्रिय सहायता मिल जाती है । 
सविधान राष्ट्रपति को नामाकन (१४०४॥४४०) करने का श्रथिकार देता है भौर 
सीनेट की अनुमति से चह राजदूतो, मन्त्रियों, वारिणज्य-दूतों (0०॥४४)७), सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाघीश्ो श्रौर सयुक्त राज्य के अन्य ऐसे झ्रधिकारियो, जिनकी 
नियुक्ति की कोई भ्रन्य व्यवस्था सविधान मे प्रस्तावित नहीं की गई है श्लौर जिनकी 
नियुवित की कोई व्यवस्था प्रस्तावित विधि के श्रनुकूल की जायगी, वह नियुक्ति करता 
है, किन्तु कांग्रेस को श्रधिकार होगा कि वह विधि द्वारा ऐसे छोटे अ्रधिकारियो की 
नियुवित का भी भ्रधिकार केवल राष्ट्रपति को दे सकती है, भ्रयवा न्यायालयों को 
सौंप सकती है भ्रथवा विभागों के श्रध्यक्षो को भी दे सकती है। इस प्रकार सधीय 
सेवाप्रो के लिये जो नियुक्तियाँ की जाती हैं, वे दो विभागों में वॉदी जा सकती हैं । 
दे प्रधिकारी जिनकी नियुवित का भ्रधिकार सविधान द्वारा भ्यवा कांग्रेस के भ्रघि- 
नियम द्वारा राष्ट्रपत्ति को दिया गया है शोर सीनेट फो दिया गया है; और वे भ्रन्य 
छोटे भ्रधिकारी वर्ग जिनकी नियुक्ति का भ्रधिकार काँग्रेस में केवल राष्ट्रपति को,' 
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या न्यायालयों को श्रथवा विभागीय अ्रध्यक्षो को दिया है ? ' 

कभी भी उत्कृष्ट प्राधिकारियो (8707078) - तथा श्रवक्षृष्ट अधिकारियों 
(ए४रथिए०: 0#0७9) में कोई तकंथ्॒ुक्त विभाजन नही हो सका है। किन्तु, उत्कृष्ट 
प्राधिकारियों में विभागीय पश्रध्यक्ष, न्यायाधीश, वेतनिक कूटनीतिज्ञ (7)ए0मा8# ), 
ज़िलो के बडे श्रफसर (8687ॉ६४४००५ (०एाफष्छाणा०8), सेनापति ([(६७78॥8)8), 
श्रौर सीमा शुल्क भ्रधिकारीगण (00॥9०० ० 078/008) इनकी गणना की जाती 
है श्रवक्ृष्ट भ्रधिकारियो में कुछ थोडे से विभागीय अश्रध्यक्ष ओर प्राय सभी अधीन 
कमंचारी वर्ग (809070778६९ श0फञ०9००४) श्ाते हैं । 

सब मिलाकर उत्कृष्ट अधिकारियो की इस समय कुल सख्या लगभग १,६०० 
है । इन पदो पर नियुक्तियाँ करने में राष्ट्रपति एवं सीनेट पर कोई बन्धन नही हैँ, हाँ, 
यदि किन्ही विशेष पदो के लिये जब काँग्रेस विधि श्रनुसार कुछ विशिष्ट श्रहंताएँ 
श्रावश्यक कर दे जैसे नागरिकता, व्यावसायिक योग्यताएँ प्रथवा प्रावेधिक शिल्प-प्रशिक्षण 
(फ७०ापा०७] 77७7ण() इत्यादि तो बन्धन हो सकते हैं। १८२० के पदावधि अधि- 
नियम (४७ ए७छाए०७ 0#06० 6९ ०/ 820) ने श्रधिकतर श्रधिकारियों की पदावधि 
चार वर्ष नियत की, ओर जहाँ कही परिनियम (8680०५७०) के द्वारा पदावधि 
निश्चित नही की गई है वहाँ भी परम्परा यही है कि अधिकतर अधिकारी वर्ग चार 
वर्ष की पदावधि के बाद प्रतिस्थापित (+०७]४०७१) कर दिये जाते हैं । इस प्रकार, 
व्यवहारत चार वर्ष की पदावधि सघीय न्यायाधीशों को छोडते हुए स्वेब्यापी 
(एफ्रर०:४४)) है, और प्रत्मेक राष्ट्रपति श्रपनी पदावधि में सीनेट के अनुमोदन सहित 
झनेको लोगो पर सरक्षण (7'४7०7०७४०) का वरदु हस्त रख सकता है। कुछ 
नियुक्तितयाँ ऐसी भी हैं जो केवल राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर निर्भर हैं झौर सीनेट तदर्थ 
श्रपना भ्रनुमोदन बिना किसी प्रकार की श्रापत्ति के तुरन्त दे देता है, चाहे सीनेट में 
बहुमत उस दल का हो जो राष्ट्रपति के विरुद्ध है। 

बहुत से सघीय पदों (#७0००७। 07068) विशेषकर स्थानीय पदों पर, एक 
विशेप पद्धति द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं जिसे सीनेटोरियल कट सी (80&/07प) 
0०ण7४०७5७) कहा जाता है । यह एक भ्रलिखित नियम है जिसके अ्रनुसार राष्ट्रपति 
अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के सम्बन्ध में मन्त्र करता है जो उस 
राज्य की श्रोर से सीनेट-पसदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है। यदि राष्ट्रपति ऐसा 
नहीं करता, और वह पभ्रपनी निजी इच्छा से ही नियुक्ति करता है, तो श्रन्य सीनेट 
सदस्य सीनेटोरियल कट सी नामक नियम के अनुसार सम्भवत राष्ट्रपति द्वारा की 
हुई नियुक्ति को अस्पीकार कर देंगे। सीनेटोरियल कट सी नाम के नियम के प्रवत्तेन 
के सम्बन्ध मे सबसे श्रच्छा उदाहरण १८३८-३९ का फ्लाइड एच० रावटे ([प०४० 





!, न्यायालय केवल लिपिक बे, रिपोर्टर वर्ग तथा अन्य मन्त्रा पक्ष के अश्रधिकारियों की 
नियुक्तियां करते हैं, किन्तु विभिन्‍न विभागों में दोटे श्रधिकारियों की नियुक्तियां विभागीय अध्यक्त 
करते हैं । 
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व छ०9७+) का मामला है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने रावर्ट को पश्चिमी वर्जीनिया 
"जाहछशा एशत878) के सधीय जिला न्यायालय का जज नियुकत कर दिया। इस 
नयुक्ति पर वर्जीनिया (ए/्ट्राए0) राज्य के दोनों सीनेद-सदस्यथी ने आपत्ति की । 
एष्ट्रवति ने उन दोनो सीनेट-सदस्यों की श्रापत्ति वर कोई ध्यान नही दिया शोर रावर्ट 
ए०७०४७) का नाम सीनेट के पास पुष्टिकरण (0एणाशियाक्षाणा) के लिये भेज दिया । 
परीनेंट ने भ्रस्वीकृत कर दिया | यदि वे सधीय पद जिन पर नियुवितर्यां करनी हैं, किसी 
एपे राज्य में हैं जिसमें राष्ट्रपति के दल के सीनेट-सदस्य नहीं हैं, तो राष्ट्रपति किसी 
पीमा तक स्वविवेक से काम ले सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति के लिए 
तरह आवद्यक हो जाता है कि वह सम्बन्धित प्रदेश के दल-नायको (797६४ 04 005) 
पे उस सम्बन्ध में मन्त्रणा करे । 

इस सम्बन्ध में अन्तिम वात यह है कि विविध प्रकार के छोटे सघीय पदो 
पर भी नियुक्तियाँ की जाती हैं जिनके लिए सीनेट के श्रमुमौदन की आवश्यकता 
नही है । काँग्रेस के श्रधिनियमो द्वारा दी हुई, ऐसी नियुक्तियों की शक्ति केवल 
राष्ट्रपति मे निहित है अथवा विभिन्‍न विभागों के श्रध्यक्षों में निहित है श्रौर सघीय 
नियुक्तियों में से लगभग &४५ प्रतिशत पद इस प्रकार के हैं। उनमे से अधिकत्तर भ्रव 
क़म-बद्ध सेवाये (0॥5870त $9"ए7०९७) समभी जाती हैं, और उन पर नियुक्ितियाँ 
सिविल सर्विस के नियमो के अनुसार होती हैं । 

वियुक्त करने फा श्रधिकार (9० 7०5०० ६० ॥१७7०४७)--जहाँ तक 
नियुक्तियों का प्रश्न है, सविधान स्पप्टत श्रादेण देता हु कि राष्ट्रपति सीनेट की 
मन्त्रणा पर अधिकारियों की नियुवित कर सकता है, किन्तु वियुक्तियों (ह०घ॥07०)४) 
के सम्बन्ध मे सविधान मौन है । वियुक्तित के सम्बन्ध में सविधान में केवल एक 
उपवन्ध है कि सावंजनिक दोपारोपण (]79०8०॥ए७०॥५) के द्वारा ऐसा सम्मव है। 
किन्तु वियुवित की यह विधा (!00०९४४), भद्दी, दुखदायी तथा भारी है । इसलिए 
वियुक्ति की समस्या ने गम्भीर स्वरूप घारण कर लिया, और काँग्रेस के प्रथम 
सम्मेलन (8८६807) में इस पर वाद-विवाद हुआ । किन्तु इस सम्बन्ध में मतभेद था 
कि वियुवित का ध्रधिवगर केवल राप्ट्रपति के हाथ में रहे, अथवा वह वियुवित केवल 
सोनेट की मन्‍्तणा पर कर सकता है, श्रथवा यह अधिकार काँग्रेस का है कि वह 
भादेश दे कि किस प्रकार वियुक्तियाँ होगी । अन्तिम रूप से यही निर्णय हुआ कि 
केवल राष्ट्रपति को ही पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी को भी वियुक्‍त्त कर सकता 
हैँ प्लौर उसके लिए तदर्थ सीनेट की आज्ञा लेने की प्रावश्यकता नहीं है । 

किन्तु तीन प्रकार के श्रधिक्रारियों को राष्ट्रपति वियुक्त नही कर सकता। प्रथम 
संघीय न्यायालयों के जज लोग हूँ जो केवल सार्वजनिक दोपारोपण (]790००णागराणा0) 
के द्वारा हो वियुकत किये जा सकते हैं । दूसरे प्रऊार के विभिन्‍न बो्डो (80008) श्रौर 
भायोगो (एकराशाध्डाणा5) के सदस्य गरा हैं जिनको कुछ विधायिनी (7.€टाश4४ 0८) 
धक्तियाँ त्या कुछ न्यायिक (उण्ताणण्) चक्तियाँ प्राप्त हैं, भौर परिनियम (8(5६0- 
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+०8) उनकी वियुक्ति पर नियन्त्रण लगाते हैं | तृतीय प्रकार के वे सब श्रधिकारी श्रौर 
कर्मचारी वर्ग हैं जिनकी नियुक्तियाँ सवचिल सविस (छा! 8७०४००) के नियमों 
के धनुसार हुई हैं। उतको नही हटाया जा सकता । “हाँ, केवल उत्त कारणो पर 
उनको नियुक्त किया जा सकता है जिनके द्वारा सिविल सिविस की कार्यकुशलता 
(००१०१) में वृद्धि होगी ।” 

क्षमादान का श्रघिकार (पफ्व० 00फ़७/ $0 ?०70०7)--राष्ट्रपति को क्षमादान 
तथा प्राणुदण्ड-प्रविलम्बन का जो अधिकार है वह उसकी न्यायिक शक्तियों में से एक 
है, भौर यह अधिकार श्रपवर्जी (7:0०पए&7२०) है। सविधान, राष्ट्रपति को श्रधिकार 
देता है कि “वह प्रारदण्ड-प्रविलम्बन (०७००7०४०४) तथा क्षमादान, सयुक्त राज्य 
भ्रमेरिका के विरुद्ध अपराधों के मामलों मे कर सकता है, किन्तु सार्वजनिक दोषारोपरा 
(॥779०४०॥४७३४५) वाले मामलो में क्षमादान नही कर सकता ।” निश्चित्त रूप से, 
राष्ट्रपति उन लोगो को क्षमादान नहीं कर सकता जो राज्यों के नियम-संग करने 
के श्रपराघी हैं। सार्वजनिक दोषारोपण (708४०07076) के दोषियों को भी वह 
क्षमा नही कर सकता । श्रन्यथा उसकी क्षमादान की शक्तियाँ बडी विस्तृत हैं, श्रौर 
यदि वह चाहे, तो दोष-सिद्धि (007₹709०) से पहले भी और दोष-सिद्धि के बाद 
भी क्षमादान कर सकता है । 

राष्ट्रति की सेनिक शपितयाँ (१४०७ शााछाए ९०7०४ ण धर शिक्षा- 
१०४५४)--स विधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति सेना और नो सेना का प्रधान सेनापति 
होगा श्रौर जिस समय जान्यपद-सेन्य (8४90७ ७७) को सयुकत राज्य अमेरिका 
की सेवा के लिए भाहूृत किया जायगा उस समय वह जान्यपद सैत्य का भी प्रधान 
सेनापति होगा । विधि के उपबन्धों के श्रनुसार राष्ट्रपति को स॑ंनिक तथा नौ-सैनिक 
भ्रधिकारयों को सीनेट की मन्त्रणा पर नियुक्त करने का अ्रधिकार है, और ग्ुद्धकाल 
में वह अपनी इच्छा से किसी भी सेनिक भ्थवा नौ-सेनिक झ्रफसर को विद्युक्त (/0)8- 
गा) कर सकता है। यथ्यपि युद्ध घोषित करने का भ्रधिकार केवल काँग्रेस को है 
किन्तु राष्ट्रपति विदेश-नीति के सचालन द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है कि 
युद्ध की घोषणा तितान्त श्ावश्यकता के रूप में सम्मुख भा सकती है। राष्ट्रपति 
मकिनले (शदर्ा०र) ने युद्ध-पोत (8&#0०809) हवाना (प्त&ए&7७) की भेज 
दिया जहाँ वह नष्ट कर दिया गया, शौर इसके कारण स्पेन (8एव7) से युद्ध छिढ 
गया । १६९१८ में राष्ट्रपति विल्सन (फए्ञा507) ने अमेरिकी सेनाएं, साइवेरिया 
(8060७) को भिन्रराष्ट्रीय सेनाप्रों की सहायतार्थ मेज दी थीं, यद्यपि उस समय 
सयुकत राज्य अमेरिका तथा रूस (8788७) में युद्ध की स्थिति नही थी । हाडिग तथा 
कूलिज (प0ण४ थापे 0०णावट्टठ०0) के समयो में केरीवियन देशो (ए8770७७ 
000056७९७) में उपद्रवो को दबाने के लिए सशस्त्र सेनायें भेजी गई थी | सग्रुक्त राज्य 
अमेरिका ने जर्मनी (9०७7) के विरुद्ध १६४१ में युद्ध की घोषणा की थी किन्तु 
अमे रिका की नेवी ('ए७४७) ने उन जर्मन पनडुव्वियों (3797/&777०8) पर पहले से 
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ही ध्राक़रमण करना प्रारम्भ कर दिया था जो ब्रिटेव को जाने वाले जहाज़ो पर भ्राकरमण 
करती थीं । वास्तव मे तो युद्ध १६४० में ही प्रारम्भ हो छुका था। १६४० में राष्ट्र- 
पति ट्रमेन (एणणण्ण) ने काँग्रेस से झ्नुमति लिए विना ही अ्रमेरिकी सशस्त्र सेनाएँ 
कोरिया (707७७) मे झ्ाक़मर के विरुद्ध मेज दी थीं । 

जब युद्ध प्रारम्भ हो जाता है तब तो राष्ट्रपति की शक्तियों में भश्रपार वृद्धि हो 
जाती है । यह शक्ति कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते तथा सर्वोच्च सेनापति होने 
के नाते बढती है। सर्वोच्च सेनापति होने के नाते वह निश्चय करत्ता है कि सेनाएँ कहाँ 
एकत्रित की जायें भौर कहाँ जहाज़ी वेडा स्थापित किया जाय । उसी की अ्राज्ञाओ्रो 
पर, सैनिको को युद्ध-हेतु बुलाया जाता है, जहाज़ी वेडे को एकत्रित किया जाता है, 
भौर राज्यो की जानपद-सेन्‍्य (ग्राह9) को तैयार होने का भ्रादेश दिया जाता है । 
वह चाहे तो स्वय किसी युद्ध का सचालन कर सकता है, भ्रौर यदि चाहे तो लडाई 
के मैदान में स्वय जाकर सैनिक हलचलो की कमान प्पने हाथो में ले सकता है, यद्यपि 
व्यवहार में वह ऐसा कभी करता नही । कांग्रेस भी यदि चाहें तो ऐसी भ्रवस्था मे 
रिक्त प्रथवा निरक व्यवस्थापन (छा0गी:०४ 7,6288/0000) पास करके राष्ट्रपति फी 
शवितियी से अ्रपार वृद्धि कर सकती है जिसके द्वारा घरेलू एवं विदेशी मामलो में 
भत्यन्त महत्त्वपूर्णा स्वविवेकी श्रघिकार ([80ए०४०णापए> &पएाणा३) उसको मिल 
जाते हैं। प्रथम विद्व-युद्ध मे राष्ट्रपति विस्‍्सन (ए्त5070) को झ्धिकार दिया गया 
था कि वह युद्ध में काम प्राने वाली प्नेको वस्तुश्नो तथा सेनाश्रो के भोजन योग्य 
खाद्यन्पदार्थों के उत्पादन, खरीदारी भ्रौर विक्ली पर नियन्त्रण रखे । उसके पास यह 
भी भ्रधिकार था कि वह कारखानो, खानो भथवा पाइप लाइनो (]290 ॥.90९७) को 
ले ले । वास्तव में उसके पास णक्ति का अ्रपार स्रोत था जिसके बल पर वह व्यूह-रचना- 
नियोजन करता था, देश की सामरिक एवं श्रौद्योगिक शक्ति को बढाता था श्रौर देश 
की भर्थ-व्यवस्था को युद्ध के अनुकूल वना रहा था। द्वितीय चिइ्व-युद्ध में कांग्रेस ने 
पुनः महान्‌ भ्रधिकार राष्ट्रपति को दे डाले झौर रूजवेल्ट ((००5०ए९४६) एक प्रकार 
का सविधानिक प्रधिनायक बन गया । 


घरेलू मामलो में राष्ट्रपति सेनाप्नों के चल पर सधीय विधियों की त्रियान्विति 
करवा सकता है, यदि देश की विधि के विरुद्ध ऐसा विरोध है जो सामान्य व्यवह्यार- 
विधि (ठाशा 7270०९४७) से नही इवाया जा सकता । राष्ट्रपति का यह भी सविधानिक 
कत्तेव्य है कि सघ के प्रत्येक एकक राज्य को गणतन्त्री भासन-व्यवस्था का झ्राष्वासन 
दे, ध्राक्तरमण से उसकी रक्षा करे भौर यदि क्सी भाग में ग्ृह-युद्ध की प्रवस्था उत्पन्न 
हो जाये तो सशस्त्र सेनाप्नो को चुलाकर सम्बन्धित राज्य के कार्यपालिफा-प्रघान 
अथवा विधानमण्डल की तदर्थ प्रार्यना प्राने पर उस गृह-युद्ध की स्थिति का दमन 
कर दे जैसा कि इस प्रध्याय के प्रारम्भिक भाग में वर्णन क्या जा छुका है । 
' 'राष्द्रति श्रोर वंदेशिक सम्बन्ध (7फ८ एस्डतेशा। 800 छ्कालट्ठा 
/भीश्ा8)--स विधान में स्पप्ट रूप से कही भी यह नहीं कहा गया है क्ति राष्ट्रपति ही 
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मुख्य रूप से वैदेशिक नीति का स्रष्टा है श्रथवा स्वीकार किया हुआ देश का वेदेशिक 
सम्वन्धो पर श्रधिकारी प्रतिनिधि (89ण:०४४४०) है। किन्तु सविधानिक निर्वेचनों 
एवं व्यवहारो ने उसे इसी रूप मे स्वीकार किया है और यह सब ककत्तंव्य उसी को 
सौपे हैं। १९३६ के करटिस-राइट (प्राताइ8-हाह्टी)9) मुक़दमे में सर्वोच्च न्यायालय 
ने निर्णय दिया कि “राष्ट्रपति ही पूर्ण रूप से सपघीय शासन का वैदेशिक सम्बन्धो के 
निर्वहन में अधिकृत प्रवक्ता तथा साधन है। इस श्रधिकार के उपभोग के लिये 
राष्ट्रपति को काँग्रेस के अधिनियम की पग्रावश्यकता नही है। इसको शासन के पन्‍्य 
अभ्रधिकारों की भाँति प्रयोग किया जा सकता है, केवल शर्त यह है कि सविधान के 
उपबन्धो के श्रनुसार यह अधिकार प्रयुक्त होते रहें ।” सविधान के उपबन्धों के श्रनुसार 
राष्ट्रपति राजदूतो, भ्रायुकतो एवं प्रत्य राजनीतिक श्रधिकारियो की नियुक्तियाँ करता 
है, जिनमें सीनेट का श्रनुमोदन भ्रावश्यक होता है, और वह विदेशी राज्यो के साथ 
सन्धियाँ करता है जिसमें यह भ्रावश्यक है कि सीनेट के दो-तिहाई बहुमत से वह 
सन्धि प्रमाणित हो जानी चाहिये। वह विदेशी राजदूतो, श्रायुक्तो और श्रन्य विदेशी 
अधिकारियों का स्वागत करता है । 

राष्ट्रपति द्वारा श्रपने देश के राजदूतो की नियुक्ति एवं विदेशी राजदूतो के 
स्वागत करने की शक्षित महत्त्वपूर्ण है क्योकि इसमे किसी विदेशी सरकार को मान्यता 
देने की शक्ति निहित है। यह बात पूर्णा रूप से राष्ट्रपति के विवेक (]0807०0४07) 
पर निर्भर है कि वह किसी नये राज्य भ्रथवा नई सरकारो को मान्यता प्रदान करे 
अथवा न करे। १६०२ में राष्ट्रपति थियोडोर रूज़वेल्ट (ए%७०१०७७ [%०0०8०४०४) ने 
पनामा (7979770&) के नये राज्य को ऐसी स्थिति में मान्यता प्रदान कर दी थी जब 
कि केवल कुछ ही घटे पूर्व सयुक्त राज्य की सशस्त्र सेना्रो की सहायता से उस राज्य 
में विप्लव हुआ था । राष्ट्रपति विल्सन ने मैक्सिकन राज्यो की मान्यता स्वीकृत नही 
की क्योकि वह वहाँ की स्थिति से सतुष्ट नहीं था । राष्ट्रपति हृवर (म्००४००) 
चाहता था क्रि जापान श्रपनी श्राक्रामक नीति त्याग दे, श्नौर इसलिये उसने उसके कठ- 
पुतली (79४०४) राज्य मन्चूकुओ (089५४ए८४०) को मान्यता प्रदान करनः भ्रस्वी- 
कृत कर दिया । रूजवेल्ट ([९००8०४०४) ने सोवियट रूस (80ए70 87७88) की 
सरकार को १६३३ में मान्यता प्रदान की । राजदूतो को वापिस बुला लेना भ्रथवा उनके 
निर्देशों (45डाठा77०१63) में या आाज्ञाओ्रो में परिवत्तंन का भर्थ होता है कि सम्बन्धित 
देश की नीति के प्रति श्रसन्‍्तोप व्यक्त किया जा रहा है। उदाहररास्वरूप, १६३६ में 
जब इटली ने ईंथियोपिया (7097097७) को विजय कर लिया तो आादिस श्रवावा 
(8008 30०७०) में प्रमेरिकी दृतावास (,०४७४०४) को घटाकर वारिज्य दूतावास 
(0०7०ए४४०) में परिवत्तित कर दिया गया | यदि किसी देश के प्रति और भ्रधिक 
असन्‍्तोप व्यक्त करना हो तो अपने वारिज्य दूतावासों (0०5ए७/९४) को सम्बन्धित 
देश में वन्द किया जा सकता है, जैसा कि १६४० में जमंनी के साथ किया गया । 

राष्ट्रपति को जो सन्धियाँ करने का अधिकार है उस सम्बन्ध में सीनेट का 
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अनुमोदन झावश्यक है। परत्तु और कई प्रकार हैं जिनके द्वारा राष्ट्रपति सीनेट की 
उपेक्षा कर सकता है । इस प्रकार का पहला उदाहरण है कार्यपालिका-इकरारनामा 
(॥7६९०फ्राए० #€7०७॥०॥०) । कार्यपालिका इकरारनामे एक प्रकार. की प्रतिज्ञाएं हैं 
जो किसी विशेष काम के लिये दो देशो के कार्यपालिका-प्रधान झापस में करते हैँ । इस 
सम्बन्ध में श्रेष्ठ उदाहरण है दो भले झ्रादमियों के बीच इकरारनामा ((छ७कतशाएप ४ 
8 07०८४९४४५) जो राष्ट्रपति थियोडोर रूजबेल्ट श्रौर जापान के सम्राट के वीच हुआ 
था । इसके भनुसार राष्ट्रपति झूज़वेल्ट ने प्रतिज्ञा की कि वह काँग्रेस पर प्रमाव 
डालेगा शोर काँग्रेस को मनाएगा कि श्रपवर्जी श्रथवा निषेधात्मक कानून बनाना बन्द 
कर दिया जाय श्रौर जापान के सम्राट ने प्रतिज्ञा की कि वह कुलियों का परदेश गमन 
(0ण्णाह्ए४धणा) निपिद्ध करेगा । कुछ कार्यपालिका इकरारनामे प्रसिद्ध हुए हैं जैसे 
१६०१ की वॉक्सर नयाचार (8०5७० 700:०००), एटलांटिक चार्टर (8#ए79४० 
(४५४९०), भौर “डेस्ट्रोयर वेसेज' इकरा रनामा ([008005०7 398९8 48/60४0॥४) । 

कार्यपालिका इकरारनामो के भ्रतिरिक्‍त, कांग्रेस, राष्ट्रपति को अधिकार दे 
सकती है कि वह भअन्य राष्ट्र के साथ इकरारनामे (8४87००७॥०॥४७) फर सकता है। 
काँग्रेस द्वारा इस प्रकार की भाज्ञा देने का सबप्ते श्रच्छा उदाहरण १६३४ का परस्पर 
सम्बन्धसूचक व्यापार अधिनियम (००ए७7००७ 77४१७ 8०७ ०६ 934) है, जिसके 
द्वारा राष्ट्रपति को तीन वर्ष के लिये अधिकार दिया गया कि वह विदेशों के साथ 
व्यापारिक इकरारनामे कर सकता हूँ प्रौर प्रशुल्क-दरो में ५० प्रतिशत तक की कमी 
की घोपणा कर सकता है । काँग्रेस ने यह भी प्रधिकार दिया कि इसके लिये सीनेट 
का अनुमोदन श्रावदयक नहीं होगा | इस भ्रधिनियम की श्रवधि १६३७ में वढाई गई 
श्रौर पुनः १६४० में तीन वर्ष के लिये बढाई गई। १९४३ में इस श्रधिनियम की 
गवधि केवल २ वर्ष के लिये बढाई गई थी ॥ 


राष्ट्रपति को यह भी श्रधिकार है कि वह ग्रुप्त कूटनीति (860९६ 
7फ0०एा४०३ ) का श्ाश्नय ले, श्लौर तदनुसार विदेशी दाक्तियो के साथ गुप्त इकरारनामे 
कर ले, तथा एक विशिष्ट नीति की क्रियान्विति के लिये वचन-बद्ध हो जाय । राष्ट्रपति 
धियोडोर रुजवेल्ट ने १६०४ में जापान को एक उच्च दूत (प्ताह्ठा। साहा 7) भेजा 
और सुदूर पूर्व में जापान के साथ कुछ महत्त्वपूर्ण मामलो पर समझौता किया | जापान 
ने प्रतिज्ञा की कि फिलिपाइन द्वीपसमूह में अमेरिका के राज्य को माना जायगा। 
रुजवेल्ट ने प्रतिजा की कि अ्रमेरिका, कोरिया (२०:०७) में जापान का भ्रभुत्व (8006- 
ए्शष्ट705 ) स्वीकार करेगा। उसने जापान के प्रधान मन्‍्नी को यह भी बताया कि 
प्रमेरिका के लोग किसी भी स्थिति में सुदूर पूर्व में शान्ति रखने का प्रयात्त करेंगे, 
भौर "कसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाये, जापान विश्वास कर सकता है कि प्रमेरिदग 
उस स्थिति के ग्रनुरूप उसी प्रकार कार्यवाही करेगा मानो दोनों देश सन्पि घन्धन 
(7९४५४ 0/8ह80000) में झावद्ध हो ।” यह समस्त बातचीन इतनी गुप्त रीनि से- 

हुई कि रुजवेल्ट की मृत्यु के पूर्व प्रमेरिका मे फुछ भी प्रकट नही हुमा | द्वितीय विश्व- 
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युद्ध में भ्रमे रिका के भाग लेने के पूर्व तथा झनन्तर भी फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट ने ब्रिटिश 
प्रधान मन्त्री एवं प्रन्य मित्र राष्ट्रो के साथ कई वार गुप्त मन्त्रणाएँ कीं । इन सम्मे लनो 
(0०7७००४०४४) में जो इकरारनामे हुए, उनमें से कुछ को तो प्रकाशित कर दिया 
गया, किन्तु कुछ को गुप्त रखा गया । 


विधायिनी शक्तियाँ 
(..087878078 70725) 


राष्ट्रपय शासन-प्रणाली में, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, कार्य- 
पालिका भौर व्यवस्थापिका दोनों भ्रलग-अ्रलग विभिन्‍न रूप से छ्ासन के मुख्य झग 
बने रहते हैं । शासन के इन दोनो भागो को मिलाने का कोई उपाय नही है। किन्तु 
जहाँ राष्ट्रपति विधि की क्वियान्विति के लिये उत्त रदायी है, वही उसको व्यवस्थापन के 
निर्माण में भी कुछ अ्रधिकार प्राप्त है। यह भ्धिकार, निश्चित (??००ध४०७) भी है 
झौर निषेघात्मक (ए०४७४४४०) भी । 

१ राष्ट्रपति के सदेश (?77९&0०70%& 7(९४४७४०४)--सविधान अनुच्छेद 
२, धारा ३ में भ्राज्ञा देता है कि “राष्टपति समय-समय पर काँग्रेस को सघ की स्थिति 
के बारे में सूचना: देता रहेगा श्ौर काँग्रेस के विचारार्थ ऐसी व्यवस्था प्रस्तुत करेगा जो 
उसकी दृष्टि में श्रावश्यक एवं उपयोगी होगी । श्रसाधारण स्थिति के उत्पन्न हो जाने 
पर वह दोनो सदनों को बुला सकता है या दोनो में से केवल एक श्ौर यदि दोनो 
सदनों में स्थगन (409]०ण००77०॥४$) के समय के सम्बन्ध में मतभेद हो जाये तो उस 
स्थिति मे राष्ट्रपति दोनों सदनो को इतने काल के लिये स्थगित कर सकता है जितना 
वह उचित समभे ।” इस स्पष्ट उपबन्ध के होने पर संविधान निश्चय ही व्यवस्था पिका 
के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के नेतृत्व को स्वीकार करता है झभौर चार्ल्स बीयर्ड (0॥87०४ 
86870) के शब्दों में “निस्सन्देह यह कहना श्रत्युक्ति न होगा कि श्रनेको राष्ट्रपतियों 
की प्रतिष्ठा का श्राधार यह रहा कि वे कहाँ तक विधायिनी झक्तियो का उपभोग कर 
सके न कि केवल उनके सफल प्रशासक होने के कारण ।”? 

सविधान में उपबन्धित सूचना, वाषिक सदेश के रूप में काँग्रेस को प्रत्येक 
सत्र (8688707) के प्रारम्भ में भेजी जाती है श्रीर सत्र के दौरान में विशेष सदेशो 
द्वारा यही सूचना समय-समय पर भेजी जाती है। राष्ट्रपति का सन्देश मौखिक रूप से 
दोनो सदनों की उपस्थिति में पढा जा सकता है अ्रथवा प्रलेख के रूप में दोनों सदनों 
को प्रेषित किया जा सकता है। वापिक सदेश का महत्त्व बहुत भ्रधिक है भौर उसको 
इगलैण्ड के राज्य-सिंहदासन से दी गई वक्‍तृता (8966० 4707 ४७ १7०४०) के 
समान समझना चाहिए । राष्ट्रपति वाशिंगटन तथा एडम्स (08708) स्वय काँग्रेस में 
उपस्थित होते थे भोर सन्देश देते थे तथा श्रपने सुकाव प्रकट करते थे। जेफरसन 
(7र्भीकक्ाणा) ने यह प्रथा चलाई कि जो कुछ सदेश उसको देना होता था, उसको 
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वह लिखित रूप में मेज देता था । १०० वर्षों से श्रधिक तक यही नियम चलता रहा, 
किन्तु १६१३ में राष्ट्रपति विल्सन (फ़प500) ने पुन वाशिगटन की प्रथा को श्रगीकार 
किया और वह स्वय काँग्रेस में उपस्थित होकर सदेश सुनाने लगा। कुछ समय तक 
उसके उत्तराधिकारियो ने भी इसी प्रकार भ्राचरण किया । राष्ट्रपति हूवर (प०००) 
ने भ्रपने प्रथम सन्देश को रेडियो (४00) पर सर्वंसाधारण एव काँग्रेस को पढ़ कर 
सुनाया किन्तु वाद में उसने भी प्रलेख ([)00777०॥9) के रूप में अपना सदेश भेजना 
प्रारम्भ कर दिया। फ्रेंकलिन डी० रूज़वेल्ट ने अपना सन्देश स्वयं पढ़कर सुनाना 
प्रारम्भ कर दिया, जिसके द्वारा वह समस्त राणष्ट्र का ध्यान निर्धारित कार्यक्रम की 
ओर खीच सके--रेडियो भौर केमरा (पेशता० छगते ए४पम्राण8) से इस दिशा भे उसे 
पर्याप्त सहायता मिल जाती थी। 

वापिक सन्देश में पूर्व वर्ष के शासन के क्रिया-कलापो का वर्णान रहता है, 
दल की नीतियो के सम्बन्ध में घोषणा रहती है, तथा ऐसे व्यवस्थापन ([,९/ञ89860॥) 
की सिफारिश रहती है जिनकी राष्ट्रपति की सम्मति में देश को आवश्यकता 
रहती है। कभी-क्रमी इस सन्देश में ऐसी महत्त्वपूर्ण घोषणा निहित रहती है 
जिसके द्वारा किसी श्रन्य देश को किसी कार्यवाही के विरुद्ध चेतावनी दी जाती 
है। इसमे किसी महत्त्वपुर्णा सिद्धान्त का विवेचन भी हो सकता है जिस प्रकार 
कि दिसम्बर १८२३ के राष्ट्रपति मनरो के सन्देश में मनरो सिद्धान्त (शण्ता0० 
00०9७॥०) निहित था, अयवा राष्ट्रपति रूज़वेल्ट का चार स्वतन्त्रताग्रों (एप 
पफ०९१०ा8) का सिद्धान्त था, जिसके द्वारा १६४१ में अमेरिका की विदेश 
नीति के लक्षण बनाये गये थे । 

इसी प्रकार, व्हाइट हाउस (पएए॥६० प्ष०ए७) से काँग्रेस को भेजे हुए श्रनेको 
लिखित सन्देश, जिनमें भ्रनेकों सार्वजनिक समस्याग्रो पर विवेचन रहता है, उतने ही 
महत्त्वपूर्ण हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष में उतने महत्त्वपूर्ण दिखाई नही देते । इन सन्देणों को 
प्राय क्‍लक (00०४) श्रस्पष्ट उच्चारण में पढता है, भौर फिर वे काँग्रेस-रेकार्ड 
(0०ग्रहा०४४०ा४ं ०००११) में छप जाते हैं । इन सन्देशो में शासन की श्रावद्यकतामो 
एवं उचित व्यवस्थापक सभा की श्रावश्यकता पर वल दिया जाता है, भौर इस प्रकार 
राष्ट्रपति के सहयोगी, विधानमण्डल के सदस्यो से एक प्रकार की भ्रपीन की जाती है 
कि वे इच्छित भ्रधि नियम पास करने की उचित कायंवाही करें। प्राय इन सन्देशो के 
साथ प्रस्तावित विधान के लिये विस्तृत प्रास्प (70790) सलग्न होता है, भौर 
मंत्रीपूर्णा विधानमण्डल के सदस्य उन विधान प्रारूपो को उसी प्रकार स्वीकार करने 
पी दिशा में उचित कार्यवाही करने लग जाते हैं । 

कांग्रेस के दोनो सदनों पर राष्ट्रपत्ति का कितना प्रभाव है भ्रथवा नहीं है, 
इसी पर यह भ्रवलम्वित से कि काँग्रेस राष्ट्रपति फे सदेशों पर कितना ध्यान 
देती है। यदि राष्ट्रपति का सम्बन्ध किसी ब्लन्य दल से है, किन्तु कांग्रेस में 
चहुमत किसी अ्रन्य दल का है, प्रथवा किन्‍्ही प्रन्य कारणों से कांग्रेस राष्ट्रपति 


र्ध० सयुकत राज्य श्रमेरिका फा शासन 


युद्ध में भ्रमेरिका के भाग लेने के पूर्व तथा अनन्तर भी फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट ने प्लिटिश 
प्रधान मन्त्री एवं प्रन्य मित्र राष्ट्रो के साथ कई बार गुप्त मन्‍्त्रणाएँ की । इन सम्मेलनो 
(0०7०७००४०७४) में जो इकरारनामे हुए, उनमें से कुछ को तो प्रकाशित कर दिया 
गया, किन्तु कुछ को ग्रुप्त रखा गया । 

विधायिनी शक्तियाँ 


(7.6९85/27ए6 ?0फ़&$) 


राष्ट्रपतीय शासन-प्रणाली में, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, काये- 
पालिका झौर व्यवस्थापिका दोनो प्रलग-अ्लग विभिन्‍न रूप से छासन के मुख्य अग 
बने रहते हैं । शासन के इन दोनों भागो को मिलाने का कोई उपाय नही है। किन्तु 
जहाँ राष्ट्रपति विधि की क्रियान्विति के लिये उत्त रदायी है, वही उसको व्यवस्थापन के 
निर्माण में भी कुछ भ्रधिकार प्राप्त है । यह श्रधिकार, निश्चित (7679०) भी है 
झौर निषेधात्मक (]ए८४०५४४०) भी । 

५ राष्ट्रपति के सदेश (#रशतथाधश ४८४४७४८४)--स विधान झनुच्छेद 
२, धारा ३ में भ्राज्ञा देता है कि “राष्टपति समय-समय पर काँग्रेस को सघ की स्थिति 
के बारे में सूचना. देता रहेगा श्लौर काँग्रेस के विचारार्थ ऐसी व्यवस्था प्रस्तुत करेगा जो 
उसकी दृष्टि में श्रावदयक एवं उपयोगी होगी । भ्रसाधारण स्थिति के उत्पन्न हो जाने 
पर वह दोनो सदनों को बुला सकता है या दोनो में से केवल एक भौर यदि दोनो 
सदनो में स्थगन (80]०ण०ण४ा०४४) के समय के सम्बन्ध में मतभेद हो जाये तो उस 
स्थिति मे राष्ट्रपति दोनो सदनो को इतने काल के लिये स्थगित कर सकता है जितना 
वह उचित समभे ।” इस स्पष्ट उपबन्ध के होने पर सविधान निश्चय ही व्यवस्था पिका 
के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के नेतृत्व को स्वीकार करता है शोर चाल्से बीयर्ड (ए॥७008 
8७४70) के छाव्दो में “निस्सन्देह यह कहना श्रत्युक्ति न होगा कि श्नेको राष्ट्रपतियो 
की प्रतिष्ठा का श्राघार यह रहा कि वे कहाँ तक विधायिनी शक्तियो का उपभोग कर 
सके न कि केवल उनके सफल प्रशासक होने के कारण ।/? 

सविधान में उपबन्धित सूचना, वाषिक सदेश के रूप में काँग्रेस को प्रत्येक 
सत्र (8०४80) के प्रारम्भ में भेजी जाती है झौर सत्र के दौरान में विशेष सदेशो 
द्वारा यही सूचना समय-समय पर भेजी जाती है। राष्ट्रपति का सन्देश मौखिक रूप से 
दोनो सदनो की उपस्थिति में पढा जा सकता है अथवा प्रलेख के रूप में दोनो सदनों 
को प्रेषित किया जा सकता है। वापिक सदेश का महत्त्व बहुत श्रधिक है भौर उसको 
इगलैण्ड के राज्य-सिंहासन से दी गई वक्‍तृता (5960णा #०ग ४6 १ए०7७) के 
समान समभना चाहिए। राष्ट्रपति वाशिगटन तथा एडम्स (80778) स्वय काँग्रेस में 
उपस्थित होते थे प्लौर सन्देश देते थे त्तया अ्रपने सुकाव प्रकट करते थे। जेफरसन 
(7र्लीक5००) ने यह प्रथा चलाई कि जो कुछ सदेश उसको देना होता था, उसको 
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चह लिखित रूप में भेज देता था। १०० वर्षों से अधिक तक यही नियम चलता रहा, 
किन्तु १६१३ में राष्ट्रपति विल्सन (फ़507) ने पुन वाशिंगटन की प्रथा को अगीकार 
किया और बह स्वय काँग्रेस में उपस्थित होकर संदेश सुनाने लगा। कुछ समय तक 
उसके उत्तराधिकारियो ने भी इसी प्रकार श्राचरण किया । राष्ट्रपति हूवर (प्ृ0००ए४००) 
ने भपने प्रथम सन्देश को रेडियो (/९४१॥०0) पर सर्वसाधारण एव काँग्रेस को पढ़ कर 
सुनाया किन्तु बाद मे उसने भी प्रलेख (7)0०07/०7॥४) के रूप में श्रपना सदेश भेजना 
प्रारम्भ कर दिया। फ्रोंकलिन डी० रूज़वेल्ट ने श्रपना सन्देश स्वयं पढकर सुनाना 
प्रारम्म कर दिया, जिसके द्वारा वह समस्त राष्ट्र का ध्यान निर्धारित कार्यक्रम की 
ओर खीच सके--रेडियो श्रौर केमरा (8४00 गत 08४००) से इस दिशा में उसे 
पर्याप्त सहायता मिल जाती थी। 

वाधिक सन्देश में पूर्व वर्ष के शासन के क्रिपा-कलापो का वर्णान रहता है, 
दल की नीतियो के सम्बन्ध में घोषणा रहती है, तथा ऐसे व्यवस्थापन ([.,९290007) 
की सिफारिश रहती है जिनकी राष्ट्रपति की सम्मति में देश को शझावश्यकता 
रहती है। कभी-कभी इस सन्देश में ऐसी महत्त्वपूर्ण घोषणा निहित रहती है 
जिसके हारा किसी भ्रन्य देश को किसी कायंवाही के विरुद्ध चेतावनी दी जाती 
है। इसमे किसी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का विवेचन भी हो सकता है जिस प्रकार 
कि दिसम्बर १८२३ के राष्ट्रपति मनरो के सन्देश में मनरो सिद्धान्त (077०० 
700७0770) निहित था, अयवा राष्ट्रपति रूज़वेल्ट का चार स्वतन्त्रताप्रों (077 
ए्7९९००णा४) का सिद्धान्त था, जिसके द्वारा १६९४१ में अमेरिका को विदेश 
नीति के लक्षण बनाये गये थे | 

इसी प्रकार, व्हाइट हाउस (एश7६० प्त0ए४5७) से काँग्रेस को भेजे हुए भनेको 
लिखित सन्देश, जिनमें श्रवेकों सावंजनिक समस्याओं पर विवेचन रहता है, उतने ही 
महत्त्वपूर्ण हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष में उतने महत्त्वपूर्ण दिखाई नही देते । इन सन्देशो को 
प्राय क्लर्क (0०7:) श्रस्पण्ट उच्चारण में पढ़ता है, भौर फिर वे काँग्रेस-रेकार्ड 
((0णाह्/९४8४४०१४] रि०८००००) में छप जाते हैं । इन मसन्देशों में णासन की झ्रावश्यकताओं 
एवं उचित व्यवस्थापक सभा की झ्रावशयकता पर वल दिया जाता है, और उस प्रकार 
राष्ट्रपति के सहयोगी, विधानमण्डल के सदस्यो से एक प्रकार की भ्रपील की जाती है 
कि दे इच्छित भ्रधिनियम पास करने की उचित कायवाही करें | प्राय इन मन्देशों के 
साथ प्रस्तावित विधान के लिये विस्तृत प्रारूप (799) सलग्न होता है, भौर 
मंत्रीपूर्णा विधानमण्डल के सदस्य उन विधान प्रारूपो को उसी प्रकार स्वीकार करने 
यो दिशा में उचित फायंवाही करने लग जाते हूँ। 

काँग्रेस के दोनो संदनो पर राष्ट्रपति का कितना प्रभाव है अथवा नहीं है, 
इसी पर यह भ्रवलम्बित से कि काँग्रेस राष्ट्रपति के सदेशों पर कितना ध्यान 
देती है। यदि राप्ट्रपत्ति का सम्बन्ध किसी श्रन्य दल से है, किन्तु कांग्रेस में 
बहुमत फिसी भ्रन्य दल का है, प्रयवा किन्‍्ही प्रन्य कारणो से फाँग्रेस राष्ट्रपति 


२८० सयुकत राज्य झ्रमेरिका फा शासन 


युद्ध में श्रमे रिका के भाग लेने के पूर्व तथा भ्रनन्तर भी फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट ने ब्निटिश् 
प्रधान मन्‍्त्री एव भन्‍्य मित्र राष्ट्रो के साथ कई बार गुप्त मन्त्रणाएँ की । इन सम्मेलनो 
(0०४००७००४४) में जो इकरारनामे हुए, उनमें से कुछ को तो प्रकाशित कर दिया 
गया, किन्तु कुछ को ग्रुप्त रखा गया । 


विधायिनी शक्तियाँ 
([.6ह९880ए6 207८8) 


राष्ट्रपतीय शासन-प्रणाली में, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, कार्य- 
पालिका भौर व्यवस्थापिका दोनों श्रलग-भ्रलग विभिन्‍न रूप से शासन के मुख्य श्रग 
बने रहते हैं । शासन के इन दोनो भागो को मिलाने का कोई उपाय नही है। किन्तु 
जहाँ राष्ट्रपति विधि की क्रियान्विति के लिये उत्तरदायी है, वही उसको व्यवस्थापन के 
निर्माण में भी कुछ भ्रधिकार प्राप्त है । यह श्रधिकार, निश्चित (2०९४०) भी है 
झौर निषेघात्मक (८८७४०) भी । 

१ राष्ट्रपति के सदेश (#९8त0०रध्नक्ष )(९४४४४८४)--स विधान श्रनुच्छेद 
२, धारा २ में झाज्ञा देता है कि “राष्टपति समय-समय पर काँग्रेस को सघ की स्थिति 
के बारे में सूचना, देता रहेगा ओर काँग्रेस के विचारा्थ ऐसी व्यवस्था प्रस्तुत करेगा जो 
उसकी दृष्टि में आ्रावश्यक एवं उपयोगी होगी । भ्रसाघारण स्थिति के उत्पन्न हो जाने 
पर वह दोनों सदनों को बुला सकता है या दोनो में से केवल एक भौर यदि दोनो 
सदनो में स्थगन (80]0०ण:४०४४) के समय के सम्बन्ध मे मतभेद हो जाये तो उस 
स्थिति मे राष्ट्रपति दोनो सदनो को इतने काल के लिये स्थगित कर सकता है जितना 
वह उचित समभे ।” इस स्पष्ट उपबन्ध के होने पर सविधान निश्चय ही व्यवस्था पिका 
के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के नेतृत्व को स्वीकार करता है झौर चाल्स बीयड्ड (एाशण68 
9७७70) के शब्दो में “निस्सन्देह यह कहना श्रत्युक्ति न होगा कि श्रनेको राष्ट्रपतियो 
की प्रतिष्ठा का श्राधार यह रहा कि वे कहाँ तक विधायिनी शक्तियो का उपभोग कर 
सके न कि केवल उनके सफल प्रशासक होने के कारण 7? 

सविधान में उपवन्धित सूचना, वाषिक सदेश के रूप में काँग्रेस को प्रत्येक 
सत्र (8038४०7) के प्रारम्भ में भेजी जाती है शौर सत्र के दौरान में विशेष सदेशो 
हारा यही सूचना समय-समय पर भेजी जाती है। राष्ट्रपति का सन्देश मौखिक रूप से 
दोनो सदनो की उपस्थिति में पढा जा सकता है प्रथवा प्रलेख के रूप में दोनों सदनों 
को प्रेषित किया जा सकता है । वापिक सदेश का महत्त्व बहुत श्रधिक है भ्ोर उसको 
इगलेण्ड के राज्य-सिहासन से दी गई वक्‍तृता (879९००॥ 0 ४6 707०) के 
समान सममना चाहिए। राष्ट्रपति वाशिगटन तथा एडम्स (802778) स्वय काँग्रेस में 
उपस्थित होते थे शभौर सन्देश देते थे तथा शपने सुझाव प्रकट करते थे। जेफरसन 
(उर्लींआ8०४) ने यह प्रथा चलाई कि जो कुछ सदेश उसको देना होता था, उसको 
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वह लिखित रूप में भेज देता था । १०० वर्षो से भधिक तक यही नियम चलता रहा, 
किस्तु १६१३ में राष्ट्रपति विल्सन (फ़व8०7) ने पुन वाशिंगटन की प्रथा को प्रगीकार 
किया और वह स्वय काँग्रेस में उपस्थित होकर संदेश सुनाने लगा। कुछ समय तक 
उसके उत्तराधिकारियो ने भी इसी प्रकार श्राचरण किया । राष्ट्रपति हुवर (म्००४७०» 
ने अपने प्रथम सन्देश को रेडियो (8०070) पर सर्वसाधारण एव काँग्रेस को पढ फर 
सुनाया किन्तु बाद में उसने भी प्रलेख (॥)007्रा०४/) के रूप में अपना संदेश भेजना 
प्रारम्भ कर दिया। फ्रेंकलिन डी० रूज़वेल्ट ने अपना सन्देश स्वयं पढकर सुनाना 
प्रारम्म कर दिया, जिसके द्वारा वह समस्त राष्ट्र का ध्यान निर्धारित कार्यक्रम की 
झोर खींच सके---रेडियो भौर केमरा (छेघ्ता० छत 0४0००) से इस दिशा में उमे 
पर्याप्त सहायता मिल जाती थी। 

वाधिक सन्देश में पूर्व वर्ष के शासन के क्रिप्रा-कलापो का वर्णन रहता है, 
दल की नीतियो के सम्बन्ध में घोषणा रहती है, तथा ऐसे व्यवस्थापन (,९2998607) 
की सिफारिण रहती है जिनकी राष्ट्रपति की सम्मति में देश को आवध्यकत्ता 
रहती है। कभी-कभी इस सन्देश में ऐसी महत्त्वपूर्णा घोषणा निहित रहती है 
जिसके द्वारा किसी प्रन्य देश को किसी कार्यवाही के विरुद्व चेतावनी दी जाती 
है। इसमे किसी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का विवेचन भी हो सकता है जिस प्रकार 
कि दिसम्बर १८२३ के राष्ट्रपति मनरो के सन्देश में मनरो सिद्धान्त (ज्णाः0७ 
700%लए्०) निहित था, श्रयवा राष्ट्रपति रूज़वेल्ट का चार स्वतन्त्रताग्रो (70परा 
ए४९७त०७४) का सिद्धान्त था, जिसके द्वारा १६४१ में अमेरिका दो विदेश 
नीति के लक्षण बनाये गये थे । 

इसी प्रजार, व्हाइट हाउस (एए॥७७ प्र॒०७५७) से कांग्रेस को भेजे हुए श्रनेको 
लिखित सन्देन, जिनमें श्रनेकों सावंजनिक समस्याझ्रो पर विचेचन रहता है, उतने ही 
महत्त्वपूर्ण हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष में उतने महत्त्वपूर्ण दिखाई नहीं देते । इन सन्देशों को 
प्राय क्‍्लके (ट०') श्रस्पप्ट उच्चारण में पढता है, भौर फिर वे कॉँगस-रेकार्ड 
(007रह7०४४०४] रे०८०:०) में छप जाते हूँ । इन सन्देशों में शासन की झ्रावश्यकताओं 
एवं उचित व्यवस्थापक सभा की झावश्यकता पर बच दिया जाता है, भौर इस प्रकार 
राष्ट्रपति के सहयोगी, विधानमण्डल के सदस्यो मे एक प्रकार की भ्रपील की जाती है 
कि वे इच्छित प्रधिनियम पास करने की उचित कार्यवाही करें। प्राय इन सन्देशों के 
साथ प्रस्तावित विधान के लिये विस्तृत प्रारूप (009) सलग्न होता है, भोर 
मंत्रीपुर्ण विधानमण्डल के सदस्य उन विधान प्रारूपो को उसी प्रकार स्वीकार करने 
थी दिशा में उचित कार्यवाही करने लग जाते हैं । 

काँग्रेस के दोनो सदनो पर राष्ट्रपति का कितना प्रभाव है अथवा नहीं है, 
इसी पर यह श्रवलम्बित से कि काँग्रेंस राष्ट्रपति के सदेशों पर कितना ध्यान 
देती है। यदि राष्ट्रपति का सम्बन्ध किसी श्रन्य दल से है, विन्तु काँग्रेस में 
बहुमत किसी प्रन्य दल का है, पश्थवा किन्‍्ही प्रन्य कारणो मे कांग्रेस राष्ट्रपति 
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की नीतियो से असस्तुष्ट है, तो उसकी सिफारिशों पर बहुत ही कम ध्यान 
दिया जाता है। फ्रेंकलिन ढी० रूजवेल्ट ने व्यवस्थापन की ,दिश्वा में अपूर्व नेतृत्व 
ग्रहण किया और १६३३ से १६४० तक कांग्रेस ने जितना भी “महत्त्वपूर्ण विधान 
निर्माण किया, उसका उद्गम या तो कार्यपालिका विभाग की शोर से हुप्ा 
भ्रथवा उसको राष्ट्रपति की भोर से प्रस्तावित किया गया था। किन्तु १६४२ के 
काँग्रेस के चुताव ने काँग्रेस के दृष्टिकोर में पर्याप्त परिवत्तेन कर दिया था, क्योकि 
काँग्रेस मे डेमोक्रेटिक दल (70070००४४० ?&709) का बहुमत क्षीण हो गया था 
और राष्ट्रपति की गृह-तीति (7007689० ?०॥०५9) से सभी भरसन्तुष्ट थे, इसलिए 
नई काँग्रेस, राष्ट्रपति रूज़वेल्ट द्वारा प्रस्तावित भ्रथवा इच्छित विचान प्रस्तावों को 
एक-एक करके भ्रस्वीकृत करती रही । 

२ ऊाँग्रेस के श्रसाघारण सन्नों को बुलाने का श्रघिकार (0७60 ४0 ०७ 
ए:काबणाताकाए 5७७80०75)--राष्ट्रपति को भ्रधिकार है कि वह महत्त्वपूर्ण एव 
अत्यावश्यक स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर काँग्रेस के श्रसाधारण सन्नो को भझ्ाहुत कर 
सकता है। भारम्भिक दिनो में जबकि प्रत्येक काँग्रेस का द्वितीय साधारण संत्र चार 
मार्च को समाप्त होता था और जबकि भ्रगला साधारण सत्र अगले दिसम्बर के 
समाप्त होने के पूर्व प्रारम्भ नही होता था, भ्रसाधारण सत्र प्राय हुप्ना ही करते थे, 
जो श्रसाधारण स्थितियों के श्रतुरुप उचित कार्यवाही करते थे, विशेषकर ऐसे धसा- 
घारण वर्षों में जैसे १९०६, १६१३, १९२१, १६२६ भौर १६३३ | बीसवें सशोधन 
ने जो सत्रो को नये प्रकार से क्रम-वद्ध किया है, तबसे श्रध्ताधारण सत्रो की श्रावश्य- 
कता बहुत ही कम रह गई है क्योंकि श्राजकल साधारण सतन्नो के बीच का 
प्रन्तर कम है भौर नया राष्ट्रपीत अपने प्रतिष्ठापन के उपरान्त देखता है कि नई 
काँग्रेस पहले ही से श्रपना कायें प्रारम्भ कर चुकी है ।। १६३६ में जब युद्ध छिड 
गया, तो उस वर्ष प्रसाधारण सत्र श्राहृत करना श्रावश्यक हो गया था । किन्तु १६३६ 
के बाद केवल एक अवसर भाया है जबकि राष्ट्रपति ट्रमैन (प्रणाश्य) ने काँग्रेस 
को वाशिएटन में बुला लिया, यद्यपि काँग्रेस सत्र समाप्ति के बाद उठ गई थी, भौर 
प्रतिनिधियों को वापिस झ्राने की कोई श्राद्या नही थी । 

३. श्रध्यादेश निकालने फा श्रघिकार (?0छ७/ 50 ]8876 07/077%06४) --- 
राष्ट्रपति के व्यवस्थापन सम्बन्धी कर्तव्यों में उसकी श्रष्यादेश निकालने सम्बन्धी 
शक्ति को भी समभना चाहिए, श्रर्यात्‌ वह शक्ति जिसके द्वारा वह ऐसी प्राज्ञाएँ 
मिकाल सके जो विधि के समान मानी जायें। प्रध्यादेशों का निकालना, श्रर्थात्‌ 

? ६ फरवरी १६३३ की यह सशोधन स्वीकुत हुआ । धारा ८ कहता है --“राष्ट्रपति एव 
उपराष्ट्रपति की पदावधियां २० जनवरी की दुपद्दर को समाप्त दो जायेगी, तथा सीनेट-सदस्यों एच 
प्रतिनिधियों का पदावधियां 9 जनवरी की दुपहर को समाप्त हो जायेंगी ।”” धारा ? कहती है, “कांग्रेस 
बंप में कम-से-क्रम एक वार अवश्य सत्र में एकत्रित होगी, और ऐसा सम्मेलन 2 जनकरो को दुपहर में 


प्रारम्म होगा जब तक कि इस झआज़ा के विरुद्ध इस कार्य के लिए विधि द्वारा कोई अन्य दिन निश्चित ने 
कर दिया जाय ।? 


” अध्रध्यक्ष-पद र्पर 


ग्रधिशासी आज्ञाएं (756०ए४४७९ 07प०७) राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तिये 
(6हा87 07९ ए0०एश४) में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखनी हैँ कि १६३४ में काँग्रेस 
ने फ़ेडेरेल रजिस्टर एक्ट (#एतशछाता 7२०हा8/0०0 8०) पास किया जिसमें चाहा गया वि 
समस्त अ्रधिशासी भाज्ञाएं, श्राज्ञप्तियाँ (0९००८४) तथा घोपषणाएँ जो सत्र पर लार 
होगी शोर जिनका कानून के समान महत्त्व है नित्य प्रकाशित होने वाले फंडेरल 
रजिस्टर (०0९० २७टा50००) में प्रकाशित होनी चाहिये । 
इन भ्रध्यादेशो में मे कुछ राष्ट्रपति की भ्राज्ञा तया कुछ अन्य प्रशासको 
की प्राज्ञा से निकाले जाते हैं जिनके लिए काँप्रेस अधिनियमों द्वारा श्राज्ञा प्रदान 
कर चुकती है, कुछ अध्यादेश इस श्रावश्यकत्ता के कारण निकाले जाते हैँ कि काँग्रेस 
द्वारा पारित विधियों की क्रियान्विति उन्हीं के द्वारा होगी, तथा कुछ भ्रौर भन्य 
प्रध्यादेश राष्ट्रपति के सविधानिक श्रधिकारो के फलस्वरूप निकाने जाते हैं; इन भ्रव्या 
देशो को वह देश का प्रवान सेनापति होने के नाते निकालता है। काँग्रेस के लिये 
भव यह सामान्य-सा व्यवहार वन गया है कि वह विधियों को व्यापक श्रर्थों में पास 
करती है तथा राष्ट्रपति प्रथवा कार्यपालिका विभागों को स्वविवेकी श्रधिकार होता है 
कि वह श्रावश्यकतानुरूप उनकी भ्रुटियों (७09४) की दौक कर लें (]0॥ ॥0 ४९ 
8०१3) । वास्तव में यह भी व्यवस्थापन ही है । १६३३ के नेशनल रिकवरी एक्ट (]0 
कशंवणाक्े डिएट०एशए 8७ ० ]983) ने राष्ट्रपति को श्रधिकार दिया कि “बह 
सयुकत राज्य के उद्योग-घन्धो की उचित व्यवस्था करे, नई-नई एजेन्सियाँ स्थापित करे 
झोर उनके लिए नियम बनावे, श्रपने भ्रघीन विभागीय पश्रध्यक्षो को कुछ कर्त्तव्यो का 
प्रत्यायोजन (0००८६०६०) करे श्रौर प्रन्य आवदयक कार्यवाही करे जिससे कि देश में 
झ्राथिक समूद्धि आवे ।” १६३४ के व्यापारिक इकरारनामे (70७ प्फ१0० ४870० 
770॥0 ०६ 934) ने राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वह विदेथी राष्ट्रो के व्यापारिक 
इकरारनामे (प"१० ॥ह7०णाशापह) कर सकता है भौर तात्कालिक प्रशुल्क दरों 
(प»णी 7१0॥05) को ५० प्रतिशत तक कम कर सकता है। उससे भी झधिक परिवर्तन 
कारी प्रत्यायोजन (/008४#०7), १६३६ के नवीन क्रम भ्रधिनियम (]0९०:2४9॥84 
०॥ 2७6 ० 939) में दिया गया | इस सम्बन्ध में फ्रंकलिन डी० रूजवेल्ट ने 
सभी को मात कर दिया। प्पने प्रतिप्ठापन (]99परह7४०॥) के श्ौघ्न बाद उसने 
काँग्रेस से प्राथंना की कि उसको अधिक व्यापक शक्तियाँ प्रत्यायोजित फी जायें, भौर 
इस प्रकार उसने प्रधिशासी प्राज्ञप्तियो (8६९०॥४०० 07005) के काल का श्रीगरोद 
किया । सीनेट सदस्य हरनिक शिपस्टेड (पललाए: 80995000) ने आ्ँकडे तैयार करके 
वर्णन किया कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट १६४४ से पूर्व ३,७०३ अ्रधिषासी प्राश्षप्तियाँ 
(56९४५ ७ 0त058) निकाल चुका था। उसी काल में काँग्रेस ने ४,५५३ विधियाँ 
पारित की । 
डे. निर्षेधाधिकार (पप ५९०४० ए०छतल)--निर्षेधाधिकार के द्वारा राष्ट्रपति 
के पास व्यवस्थापन (ह्ाड*धणा) के सम्बन्ध में महत्त्यपूर्ण भक्ति है। संविधान के 


र्पढ सयुकत राज्य प्रमेरिका का शासन 


अनुसार समस्त विधेयकों (978), प्रस्तावों (9०४0ए४०॥४) (केवल प्रस्तावित 
सविधानिक सशोघनों को छोडते 'हुए) के ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने भत्यन्त 
झावश्यक हैं, तभी वह कानून का रूप घारण कर सकता है | यदि वह स्वीकृति प्रदान 
कर देता है तो उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है भश्रौर वह विधि के रूप में प्रर्यापित 
हो जाता है। यदि वह स्वीकृति प्रदान नही करता, तो उस विधेयक को उसी सदन में 
भपनी गझ्ापत्तियो सहित दस दिन के भीतर वापिस भेज देता है जहाँ पर वह प्रारम्भ 
हुआ था । उस स्थिति में काँग्रेस दो-तिहाई मतो के द्वारा दोनो सदनो में उसे पुन 

पास कराकर राष्ट्रपति के निषेघाधिकार के प्रयोगो के बावजुद कानून का स्वरूप दे 
देती है। यदि राष्ट्रपति दस दिन के भीतर रविवारों को छोडकर विधेयक पर न तो 
हस्ताक्षर करे, न उस पर निषेघाधिकार का प्रयोग करे, तो वह विधेयक बिना राष्ट्रपति 
के हस्ताक्षर के भी कानून का स्वरूप घारण कर लेता है । यदि राष्ट्रपति द्वारा हस्ता- 
क्षरार्थ विधेयक प्राप्त होने के दस दिन के श्रन्दर काँग्रेस का सत्र स्थगित हो जाये, 
भौर यदि राष्ट्रपति उस पर कोई कार्यवाही नही करता, तो विधेयक स्वय गिर जाता 
है । इसको पोकिट वीटो (०७८०४ ए०४०) कहा जाता है, झभौर यह पूर्णा एव निर्वि- 
कल्प (89४०0०॥७) है। सत्र के भ्रन्तिम दिनो में श्रनेको विधि प्रस्ताव एव प्रस्ताव 
काँग्रेस द्वारा पास किये जाते हैं ताकि समस्त सचित काम का निपटारा कर दिया 
जाय | इस प्रकार के भ्रनेको श्रन्तिम क्षण वाले विधेयक, जिनको राष्ट्रपति भ्रस्वीकृत 
करना घाहे, अथवा जिनका उत्तरदायित्व वह अपने ऊपर नम लेना चाहे, राष्ट्रपति 
के निर्व्यापार ([7&0007) के फलस्वरूप, कानून का स्वरूप धारण नही कर पाते । 
राष्ट्रपतियो ने पोकिट वीटो (?००८०६ ए०४०) का प्रयोग प्राय खुल कर किया है । 


राष्ट्रपति--राष्ट्र का नेता 
(786 ॥?€४४007 35 8 ४७६४70॥9 ,080027) 


राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से दो श्रधिकारों से सज्जित है, भ्र्थात्‌ वह समस्त 
देश का राजा भी है शोर प्रवान मन्‍्त्री भी । एक शोर वह एक दल का नेता है, 
निर्वाचित वहुमत का प्रतिनिधि है, और वह वहुमत प्राय उस दल का है जिसका वह 
नेता है। प्रारम्भ में कार्यपालिका का प्रधान किसी दल विद्येप से सम्बद्ध नही होता था, 
ध्ोर वाशिंगटन शअ्रपने भाषकों किसी दल से सम्बद्ध नहीं मानता था। किन्तु जब 
राजनीतिक दलो की निश्चित रूप से स्थापना हो गई, तो जेफरसन (7०8०7) के 
समय से राष्ट्रपति का चुनाव एक दल विश्वेप के नेता के रूप में होने लगा, शौर तभी 
से राष्ट्रपति का एक कत्तंव्य “दल का नेतृत्व भी उसी रूप में समझा जाने लगा जिस 
प्रकार कि ब्रिटेन के प्रधान मन्‍्त्री का यह कत्तंव्य समझा जाता है। श्राजकल एक 
दल का राजनीतिक नेता होने फे कारण राष्ट्रपति को उतनी ही शक्ति एवं श्रधिकार 
प्राप्त है जितना भ्रधिकार कि उसको सविधान के द्वारा दी हुई शझक्ित ने प्रदान किया 
है । राष्ट्रपति का चुनाव दलगत निष्ठा के झ्राधार पर उस शासन के मुख्य'पद के 


धष्यक्ष-पद श्णर 


लिये होता है जो दलगत राजनीति पर झाघारित है, इसलिये उसको चारो भ्रोर से 
उसी दल के लोग सलाहकारो के रूप में घेरे रहते है, भौर वह कांग्रेस में भी अपने 
दल के लोगो से ही मन्त्रणा करके नियुक्तियाँ करता है, नीति निर्धारण में भी वह अपने 
दल के नेताग्नो से ही सलाह लेता है, और अपने दल के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने 
के लिये ही वह अपनी सर्वोच्च विधायिनी शवित का उपभोग करता है। 


किन्तु यह तस्वीर का केवल एक पहलू है। जहाँ तक वह सर्वोच्च प्रशासक है, 

उसका ककत्तंव्य है कि वह देश की प्रचलित विधियों की क्रियान्विति निष्ठापूर्वक करे, 
चाहें उन विधियो को काँग्रेस के डेमोक्रेटिक (7)070०0/0०) श्रथवा रिपव्लिकन 
(३०७प्शदफ) बहुमत ने पास किया हो । सर्वोच्च सेनापति के रूप में वह समस्त 
राष्ट्र का नायक है। वह युद्ध का सचालन किसी एक दल शभ्रथवा किसी एक वर्ग के 
दित-साथन के लिये नही करता । वह वास्तव में सभी के हित में कार्य करता है । 
सर्वंसाधा रण लोग राष्ट्रपति को समस्त सघ का नेता मानते हैं, यही तक नही, वल्कि 
उसको अमेर्किन जीवन-व्यवस्था का प्रतीक मानते हैं। व्हाइट हाउस (फ़ञाए६९ 
प्र०ए४०) राष्ट्र की पवित्र इमारतो में से एक है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का ही रूप है भ्रौर 
साथ ही राष्ट्र का नेतृत्व भी करता है। सर्वेसाधारण स्वभावत सभी मामलों में उसके 
मार्ग-प्रदर्श न के भ्राकाक्षी हैं। वही सर्वदा 'इस वात का प्रयत्न करता है कि सयुक्‍त राज्य 
अमेरिका की समृद्धि बढे । प्रजातन्त्र में भी लोगो को एक नेता की श्रावश्यकता होती 
हैं। “उनको एक ऐसे व्यवित की आवश्यकता होती है जो भ्रव्यवतत णाप्तन एवं ग्रधिकार 
कि प्रतिमूरति हो, जो राजनीति को सरल बना दे, जो राज्य के सरक्षक एव लोकरजक 
रूप को स्वय सामने रखे, श्रोर जो सभी से सम्बन्ध रखता हो ॥” वास्तव में समस्त 
राष्ट्र की श्राँखें राष्ट्रनायक (7780 0४४5०७) की श्रोर लगी रहती है । वाशिगठन में 
कुशल पतन्नकारों की एक पल्टन (0०793) राष्ट्रपति के साथ-साथ लगी रहती है । वे 
सर्देव चोकन्ने होकर प्रतीक्षा करते हैं कि प्रेम सम्मेलनों में, निजी वातचीत (]पाएट्डात७ 
(ष्न७) में, अथवा विना किसी प्रस॒ग के यूही राणष्ट्रपात के मुख से क्या बात 
निकले और उसको तुरन्त समस्त देश में ब्नाडकास्ट के द्वारा पहुँचा देते हैँ। राष्ट्रपति 
जो सदेश काँग्रेस को भेजता है, वह समस्त राष्ट्र में हतचल मचा देता है शौर यही 
वह सबसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण सावंजनिक प्रेख होता है जिसको सबसे श्रधिक लोग 
पढते हैं और जिस पर मनन किया जाता है । बुडरो विल्सन (ए००१/०७ श्छत80०ा) ने 
श्रपने राष्ट्रपति पद पर प्रतिप्ठापन के कुछ ही पूर्व कहा था, “राष्ट्र श्राशा करता है 
कि राष्ट्रपति न केवल धपने दल का नेता होगा, वल्कि समस्त शासन का सर्वोच्च 
प्रशासक होगा, शौर देश उसको किसी गलती पर क्षमा नही करेगा । उसको पश्पना 
कत्तेव्य करना होगा, और कत्तंव्य पालन से सफ्ल होना होगा, श्रन्यथा वह राष्ट्र वा 
विश्वास स्रो वँठेगा । उनको देश के प्रधान मन्त्री के रूप में झ्रावश्यक व्यवस्थापन की 
व्यवस्या उसी प्रकार करनी होगी जिस प्रकार कि यह देखना कि देश की विधियों की 
क्ियान्विति न्याय तया भौचित्य के धनुसार हो रही है । साथ ही वह समस्त राष्ट्र का 


अध्याय ४ 
मन्त्रि मण्डल और प्रशासनिक विभाग 
(पफ्० एशाएला शाते ६6 ॥5९९०प्रघर ० 0लथ्ााला8) 


मन्त्रिमण्डल का विकास और प्रकृति (0प्रष्ठण श्यवे [७४78 ० 0४97०)-- 
दस प्रशासनिक विभागों के अ्रध्यक्ष सब मिलाकर राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल 
का निर्माण करते हैं, वे विभाग हैं--परराष्ट्र विभाग (8086०), अर्थ विभाग 
(77०७४पा५), रक्षा विभाग (7060०7००), ग्रह विभाग (7097०), क्षि विभाग 
(887००४००७), न्याय विभाग (78४००), डाक विभाग (70% 0#0७), वारिज्य 
विभाग (00777070०), श्रम विभाग (7,8७०४०), स्वास्थ्य, शिक्षा एवं लोक-कल्यपारा 
विभाग (प्र&क्र, छत7०७४ण०/ ध्यपे ए०)१४७०) । सविधान में राष्ट्रपति के मन्त्रि- 
मण्डल के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नही है | उसमें तो यह केवल यह कहा गया है कि 
“राष्ट्रपति श्र॒पने प्रशासनिक विभागों के श्रध्यक्षो से भ्रपने-प्रपने विभागों के क्रिया- 
कलापो के सम्बन्ध में किसी विषय पर लिखित जानकारी प्राप्त कर सकता है ।”7 
किन्तु सविधान के निर्माताम्नो के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि नीति निर्धा- 
रण में मन्त्रणा की आवश्यकता होती है यद्यपि “इस सम्बन्ध में उन्होने संविधान में 
कोई उपवन्ध रखना प्रत्यक्षत श्रावव्यक नही समझा क्योकि यह मान लिया गया था 
कि राष्ट्रपति को इतनी बुद्धि होगी कि वह महत्त्वपूर्ण मामलों में भ्रवश्य मन्त्रणा लेना 
चाहेगा ।१ किन्तु उन्होने सीनेट को अवश्य ही निधुक्तियो एव सन्धि करने के सम्बन्ध 
में इस प्रकार का श्रधिकार प्रदान किया । 
प्रारम्भ में वाशिगटन का विचार था कि सीनेट वही काम करेगा जो तत्कालीन 
उपनिवेशिक विधानमण्डलो के उच्च सदन करते थे, ध्र्थात्‌ वह मन्त्रणा-परिषद्‌ 
(20ए7809 0०प्णथ) का कार्य करेगा, झौर उसको कार्यपालिका तथा व्यवस्था- 
पिका सम्बन्धी दोनो प्रकार के उत्त रदायित्वों का निवंहत करना होगा । सविधान ने 
सीनेट को मन्त्रणा-परिषद्‌ प्राय मान ही लिया था, जबकि उपबन्धित किया गया कि 
राष्ट्रपति को भ्रधिकार होगा कि वह सीनेट की मन्त्रणा पर उसकी सहमति से सन्धियाँ 
एवं नियुवितियाँ करे। वाशिंगटन ने इडीज़ (]रताआ ४7978) के मामलो में सीनेट 
से भन्त्रणा माँगी किन्तु सीनेट ने उसका तिरस्कार किया | इसके वाद इगलेड भौर उप- 
निवेश के न्‍्यायालयो को प्रमाण मानते हुए राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से मन्त्रणा 
स्वरूप कुछ सहायता चाही किन्तु इस वार भी उसके साथ रुक्षता का व्यवहार किया 
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मन्त्रिमण्डल और प्रशासनिक विभाग र्घ६ 


गया । इसलिए वाशिगटन ने शासन के प्रमुख भ्रधिकारियो से महत्त्वपूर्ण प्रब्नो पर 

भन्त्रणा करना प्रारम्भ कर दिया और १७६१ के बाद तो उसने प्राय नियमित सम्मे- 
लन प्रारम्भ कर दिये जिनमें मुस्य विभागीय प्रध्यक्षों के साथ न केवल उनके सम्बन्धित 
विभागों के बारे भे उनसे मन्त्रणा ली जाती थी, अपितु सामान्य नीति निर्धारण के 
प्रइतों पर भी उनसे राय माँगी जाती थी। इस प्रकार कार्यपालिका कार्यक्रम के 
निवहन में मन्निमण्डल विशिष्ट भाग लेने लगा श्रौर वह्‌ एक स्थायी व्यवस्था 
(]5४ए807) के रूप में स्थापित हो गया । 

-:. सन्त्रिमण्डल की विज्लेपताएं (९४९३४ ् 0० 0४०७॥०)--यद्यपि विधिः 
में मन्त्रिण्डल (000॥०७) का कोई स्थान नहीं है, फिर भी सशुकत राज्य 
प्रमे रिका की वैधानिक शासन-व्यवस्था में यह प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग रखता है। 
झ्रमेरिका में मन्त्रिमण्डल उस प्रकार का नहीं है जैसा कि ससदीय शासन 
प्रशाली (8ल्‍800॥ ण॑ 7000० 00०ए०७7००॥) में होता है। भ्रमेरिकन 
मस्त्रिमण्डल के सदस्य काँग्रेस के सदस्य नही होते, न वें काँग्रेस के वाद-विवादो में 
भाग लेते है, न वे काँग्रेस में उपस्थित रहकर व्यवस्थापन सम्बन्धी किसी कार्य में 
हाथ वँटाते हैं, न थासन की नीति का समर्थत ही करते हैं। उन्हे इस बात की भी 
ग्रावश्यकता नही होती कि काँग्रेस उनमें अपना विद्वास प्रगट करे। वे भुख्य रूप से 
राष्ट्रपति के परामशंदाता (8ब९5०7४) हैं । राष्ट्रपति को श्रधिकार है और वह प्राय 
अपने मन्त्रियो को मन्त्रणा प्रस्वीकृत कर देता है। वह चाहे तो मन्त्रियों से मन्‍्तणा 
ले भ्रयवा न ले। यदि वह मन्त्रणा लेता है, तो वह चाहे 3तो मन्त्रियों से भ्रलग- 
श्रलग विपययो पर ग्नलग-प्रलग मन्त्रणा कर सकता है भ्रथवा समूचे मन्नरिमण्डल से 
एक साथ भी मन्त्रणा कर सकता है । 

सामान्य रूप में मन्त्रिमण्डल को वेठक सप्ताह में एक वार होती है भौर इमकी 
वठकी में किन विषयो पर विचार हो, यह निर्णय राष्ट्रपति करता है ।! समस्त कार्य- 
वाही निश्चित रूप से श्ररीतिक ([ग्राणग्णाश) होती है भौर वाद-विवाद के कोई 
निश्चित नियम नही हैं ४ मन्सत्रिमण्डल में मत-गणना प्राय कभी नही होती भ्ौर इसकी 
कार्यवाही के वृत्त (॥७976०७) भणवा राजकीय प्रभिलिख (0#0श व२९९००:००४) 
सुरक्षित नही रखे जाते। सक्षेपर में, मन्त्रिमण्डल के सदस्य के कोई ऐसे ससृ्ठ (00७ 

] केविनेट शब्द का इस रूप में £८०३ के मारव्री विरुद मरीसन (/शाछपाए ए 
)(58050॥) वाले मुकदमे में चीफ जस्टिस मार्शच (/शिाआवा) ने प्रयोग किया था। 

2 राष्रपत्ति यफ्ट ने का था, “प्रथा यह दे कि गड्॒पति अपने मम्निमण्टज के सदस्यों फे 
सम्मुस वे प्रश्न स्पता जिन पर वह मन्त्रियों की मन्त्रणा लेना चाहता है , और मम्यिगण शपने- 


'प्पने विभागों की उन दातों को उपस्थित करते हैं. जिन पर वे मन्ध्रिमएटल में विचार एय सन्त्रणा करना 
चाहें ४ 





3 कहा जाता है क्लि रा्रपति रूशवेल्ट मन्प्रिमण्टन के सम्मेगनों में झमी-कती कानों या 
चुटकने सुनाया बर्ता था। डटिकिन को भी कणनी मुनाने का शौक था । 


२६० संयुक्त राज्य झ्रमेरिका का शासन 


9०/४४०) भ्रधिकार नही हैं जिनको प्रथा के झनुसार सभी जगह माना जाता हो | यहे 
बाच दो कहानियों से स्पष्ट हो जायगी, जिनमें से एक श्रमेरिका के सम्बन्ध में है भौर 
दूसरी इगलेड के सम्बन्ध में । एक वार श्रत्राहम लिकन ने झपना एक प्रस्ताव अपने सात 
मन्त्रियों के सामने रखा श्रौर उन सब ने उसका विरोध किया । उसके बाद लिकन ने 
कहा, “सात मत विरोघ में, एक मत पक्ष में, श्रत पक्ष वालो की जीत हुई ।” इसे 
अवस्था के मुकाबले में लाई मेलबोर्न ([,00 क्र७७०७४७७) की बात रखी जाती है। 
उसने श्रनगाज नियमों (0०० 7,8४8) के सम्बन्ध मे किसी प्रइन पर मन्त्रिमण्डल के मत 
माँगे शोर कहा, “इस बात को में कोई महत्त्व नही देता कि हम क्‍या कहते है | किन्तु 
हम सभी मन्त्रियो को एक ही बात कहनी चाहिए ।” भ्रमेरिका के भन्त्रिमण्डल के 
सदस्य, प्रशासन की सामान्य नीति के समर्थन में ववतृताएँ दे सकते दूँ । वे किसी 
विशिष्ट नीति के आारम्भक भी हो सकते हैं, भौर यदि राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर 
ले, तो वे उस नीति के ख्रष्टा भी श्रपने प्रापको कह सकते हैं। बैलेंस (फ़&8००) की 
कृषि नीति झ्थवा राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के प्रशासन काल मे हल (प्ल॒णा) के श्रन्योन्य- 
निम्न-अशुल्क-इकरारनामे (३४०७7०००७] ,0फ 'धर्णी 3 87९०77७॥03) इसके उदाहरण 
हैं । “किन्तु सामान्यत श्रमेरिका के मन्त्रिमण्डल का सदस्य, राष्ट्रपति की कृपाकोर पर 
पूर्णत. भ्रवलम्बित है चाहे कोई मल्त्री कितना ही योग्य एव प्रसिद्ध हो, किन्तु वह 
निश्चय ही राष्ट्रपति के सम्मुख सर्देव प्रच्छन्न (0098०0) रहेगा” ॥ 

सयुकत राज्य श्रमेरिका में मन्त्रिमण्डल एक प्रकार से राष्ट्रपति का परिवार 
है। ब्रिटिश प्रधान मन्त्री को अपने विश्वस्त साथियों के चुनने में कुछ छूट हो सकती 
है फिर उसका दल कुछ विद्येप व्यक्तियों का मन्त्रिमण्डल में लिया जाना पसन्द फरता 
है। श्रौर देश भी यही चाहता है। किन्तु ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के विपरीत, श्रमेरिका का 
राष्ट्रपति समान विचारों वाले मन्त्रियों की टीम (७७०४) का निर्माण नही करता । 
भ्रमेरिका का राष्ट्रपति जिन विचारो के भ्रनुसार अपने मन्त्रियो को चुनता है, वे उन 





१ लास्कीक्षत “प॥6 &गव्याल्व्ा] ?०शत०७7०९ए१ पृष्ठ ७६-८० से उदधृत्त । राष्ट्रपति 
रूजवेल्ट ने जो सदेश कांग्रेस को १६३७ में भेजा था उसरुमें सर्वोच्च न्यायालय में कुछ स॒धार करने की 
आवश्यकता पर वल दिया गया था, किन्तु यह वात मन्त्रिमए्टल के समक्ष मन्त्रणा हेतु उपस्थित नहीं 
की गई। इस धटना का वर्णन खर्गीय देरल्ट वकस (प्रा॥0 ॥2(:८७) ने किया है. और इससे पता 
चल, है कि श्स प्रकार राष्ट्रपति प्रशासन के ऊपर जल्डवाजी में इतना उत्तरदायित्व ले सकता दे जवकि 
मन्त्रिमए्टल के सदस्यों से मन््रणा भी नहीं ली गई । द्ेरल्ट इकस कहता है, “मैंने सदैव इस वात को 
नापसन्द किया है कि राष्ट्रपति रूज़वेल्ट अ्रपन्ती केविनेट से परामर्श नहीं करता था और वह पया करने 
जा रहा है, इस तथ्य का सिवाय राष्ट्रपति और महान्यायवादी (80769 (9०॥०४४)) के और किसी 
को कुछ पता नही होता था। ०क दिन प्रात काल जल्दी-जल्दी में केविनेट को बुलाया गया। संदेश 
(0(९४५५४९), कांग्रेस को मेजे जाने के लिए तैयार था । यदि हम से परामर्श मांगा गया होता तो भी 
इमारा परामर्श प्रभावहटीन हो सकता था। हमारे सामने केवल दो विकरप थे, यातो राष्ट्रपति का 
समर्थन करें, या केविनेट से त्याग-पत्र दे दें श्रीर उम संदेश का विरोध करें।? ब्रायन (8088) - 
चूत “6 गा0त/ए0//णा ६0 #शरा2३० ?06त687? पृष्ठ २७६-२७७ से उद्धृत । 
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विचारों पे सर्वेथा भिन्‍न हैं जिनके भ्रनुसार ससदीय शासन-प्रणाली का प्रघान मन्त्री 
भ्रपने मन्त्रियो का चुनाव करता है। यह हो सकता है कि राष्ट्रपति जिन मन्त्रियो 
को चुनता है उनमें से कुछ मन्त्रियो को वह स्वय जानता भी न हो | राष्ट्रपति विल्सन 
की अपने गृह मन्‍्त्री लिण्डले गैरीसन (॥00]०7 (8ाप्ाइ०॥) से कभी भेंद नहीं हुई 
थी । वह ऐसे मन्त्रियों की भी नियुक्ति कर सकता है जो उसके दल से सम्बन्धित न हो, 
यद्यपि १७६५ से दलगत समेकक्‍्य (8७5 8णातेछप5) के सिद्धान्त का प्राय कठोरता 
से पालन किया गया है ।* क्लीवलेड (00४० ७ञत) ने वाल्टर जी० ग्रेशम (एशाठए 
6. क्शाएा) को परराष्ट्र मन्‍्त्री (82०७४७०ए ०६ 8000७) नियुक्त किया, यद्यपि ऐसा 
समझा जाता था कि वह राष्ट्रपति पद के लिये रिपब्लिकन दल की भ्रोर से प्रत्याशी 
के रूप में खडा होगा । थवियोडोर स्जवेल्ट (९०१०० ००४०५०४) एवं टाफ्ट 
(7४४) दोनो ने युद्ध मन्त्रियों के पदो पर डेमोक्रेटिक दल के व्यक्तियों को नियुवत 
किया, भोर राष्ट्रपति हुवर (प्लर००५७) ने डेमोक्रेटिक दल के महान्यायवादी 
(0+६077०9 0७०7॥०४/) को निपुक्‍्त किया | इस सम्बन्ध में दो भ्रन्‍्य प्रसिद्ध उदाहरण 
उपस्थित किये जा सकते हूँ राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने हैनरी एल० स्टिमसन (पत्ता ],, 
5७॥08०७) को युद्ध मन्‍्द्री चुना और फ्रेक नावस (एफछण5 एजठऊ) को १६४० में 
नौन्सेना मन्त्री (8९कलंशाऊ ० ऐे४ए७) बनाया यद्यपि दोनों ही प्रमुख रूप से 
रिपव्लिकन दल के सदस्य थे, भौर फ्रेंक नावस तो चार वर्ष पूर्व उपराष्ट्रपति के पद के 
लिए श्रपने दल की भ्रोर से प्रत्यादी के रूप मे खडा किया गया था । 

जहाँ राष्ट्रपति मन्प्रिमण्डल का निर्माण करता है, वह उसको भ्रपनी इच्छा से 
हटा भी सकता है । यह ठोक है कि राष्ट्रपति की पसन्द पूर्ण स्वच्छन्द नही है जैसा 
बहुत्त से लोग अवप्तर सोचते हैं। दल की आवश्यकताओो का भ्रकुश उसके ऊपर लगा 
रहता है। भोगोलिक प्रतिनिधित्व, भ्रनुभव एवं इसी प्रकार के अनेकों विचारों 
एवं प्रमावो को इस सम्बन्ध में सामने रखना पडता है । विल्सन (ए्गरा80०॥) को बाध्य 
होकर ग्रायन (87989) को उन्ही कारणों से परराष्ट्र मन्री बनाना पडा, जिनसे बाध्य 
होकर ग्लेंड्स्टन (७]8909007०) ने १८८० में चेम्बरलेन (ए/०५ण७गपण ) को अपने 
मन्त्रिमण्डल में लिया था, धौर लार्ड पामसंटन (?00:8000) को बाध्य होकर 
श्रपनी केव्रिनेंट में कौबचडन (000609) को लेना पडा था । किन्तु जहाँ विल्सन के एक 
बार पैर जमे कि उसने बिना किसी परेशानी उठाये ब्रायन (87989) को झ्रपदस्थ घर 
दिया । ऐसा सयुकत राज्य भ्रमेरिका में ही स्म्भव है क्योकि अमेरिका में इगलेंड वी 
त्तरह मन्भिमण्डलीय-सकट ((७)॥ल, एसछा8) की कोई सम्भावना नही होती । लिकन 
झोर विल्सन जैसे घक्तियाली राष्ट्रपतियों की वात तो दूर रही , बम प्रभुत्व वाले 
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१. वाशिगटन ने जेफरसन (टीट509) को पररगापट्रमनत्री बनाया और देमिल्टन 
(उप) को घरषमन्त्री बनाया। किन्तु शत हो अनदन प्रार््म ऐो गई और यह सोचा 
जाने रुगा कि जिनायों के झवत् पद ऐसे लोगों को सौपे झयथें, जो समान गननीतिक विचाणय फे 
समप्क हा । 








श्र सयुक्त राज्य प्रमेरिका का शासन 


राष्ट्रपति भी अपनी केविनेट के किसी सदस्य को अपदस्थ कर सकते हैं जिस भ्रकार 
कि राष्ट्रपति आर ने ब्लेत (8]076) को अपदस्थ कर दिया, यद्यपि ब्लेन रिपब्लि- 
कन दल का सर्वाधिक लोकप्रिय एव सशक्त नेता था । इससे हम इसी स्पष्ट निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं कि सयुक्त राज्य अमेरिका में केविनेट, राष्ट्रपति के हाथो मे खिलौना 
मात्र है | केविनेट राष्ट्रपति के हाथो में एक उपकरण मात्र है श्लोर उसके सदस्यों 
प्रर्थात मन्त्रियों के सम्बन्ध में तो इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि राष्ट्रपति किसी 

मन्‍्त्री को उतनी ही सरलता से किसी भी क्षण श्रपदस्थ कर सकता है जिस प्रकार कि 
वह उसे मत्री नियुक्त कर सकता है । 

केबिनेट की उपयोगिता (ए%॥ए ० ४४० 0थ४०7०)--फिर भी केविनेट 
का प्रभाव और महत्त्व है। झ्राज भी श्रनेको राजनीतिज्ञ मन्त्रिमण्डल के सदस्य होने 
की उत्कट अभिलापा रखते हैं ।! यद्यपि हर एक प्रशासन में मन्त्रिमण्डल का झलग- 

भलग गौरव और प्रभाव रहता है फिर भी मन्त्रिमण्डल की बैठक कम से कम सप्ताह में 
एक वार श्रवश्य होनी चाहिये , और यह दो प्रकार के कार्य सम्पन्न करता है। प्रथमत 
शासन की विस्तृत नीतियो पर विचार होता है। राष्ट्रपति चाहे, तो प्राय , भपने 
मन्त्रिमण्डल से शीष॑ नीति (7०9 ?०णा०ए) पर मन्धवरणा कर सकता है। राष्ट्रपति 
अपने मन्त्रियों की सलाह मानने पर वाध्य नही है, फिर भी वाद-विवाद से लाभदायक 
जानकारी झौर राय का पता चल जाता है, विचार स्पष्ट होते हैं श्रौर इससे प्रशासन 
की नैतिक श्रवस्था ('०7००]०) में सुधार होता है। मन्त्रिमण्डल के विचार-विनिमय 
के फलस्वरूप राष्ट्रपति को उत्साह तथा बल मिलता है, भौर इस प्रकार वह जन 
साधारण के प्रति भ्रधिक उत्तरदायी हो जाता है। किन्तु अमेरिका के मन्त्रिमण्डल का 
मूल्याकन करते समय यह नही भ्ुलना चाहिए कि यह राष्ट्रपति के परामझंदाताञरो का 
एक निकाय है । यह सहयोगी मन्त्रियो की मन्त्रणा परिषद्‌ (00णाथों ० 0णा०2 
28५९७) नही है, जिसके साथ राष्ट्रपति को काम करना आलावश्यक हो श्र॒थवा जिनकी 
सहमति पर वह किसी प्रकार आश्वित हो । प्रोफेसर लास्की के मतानुसार “अ्रमेरिका 
की केविनेट में जो वाद-विवाद होते हैं उनमें राष्ट्रपति मन्त्रियो के विचार तथा मत 
एकत्रित करता है श्लोर उनसे प्रपने विचारो को स्पष्टता देवा है किन्तु इस विचार- 
विनिमय के फलस्वरूप सामूहिक निर्णय (000९०७५० 702०»0०7) का प्रयत्न नही 
किया जाता ॥* 

] इथ सम्बन्ध में प्रोफेसर शोगन (3708॥) ने एक वात वतलाई जो उनकी श्राँखों के 
सामने हुईं | वह लिखता है, “१६४८ के अन्त में मे एक वाद-विवाद में मौजूद था । जिसमें मि० ट्र मेन 
([7एए0शा) अपनी नई केविनेट की घोषणा करने वाले थे । प्रस्ताव किया गया कि मि० टीन अचेसन 
(06४॥ /0०॥९5०7) परराष्ट्मन्त्री होंगे ओर उसो समय आपत्ति उठाई गई कि अचेसन ने 
परराष्ट् उपमन्धी (प्रात 5ल्‍टल॑शाए ० 5086) का पद इस कार्य छोडा था कि वह उस पद 
पर काम करने में अ्रमम५ हैं। अचेनन के एक मित्र ने कहा, “वह परराष्ट्र उपमन्त्री के पद पर काम 


करने में अममर्थ था किन्तु परराष्ट्र मन्‍त्री के पद पर सभी काम करने में समर्थ हो सकते हैं ।? 
2 वाह 8ग्रद्यात्या रशिल्वातधाएए, 9 92 


ग 
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दूसरे प्रकार के काम जो मन्म्रिमण्डल करता है वे साधारण भौर नैत्यक 
(२०७५७) हैं. । राष्ट्रपति विभिन्‍न विभ्ागो के क्विया-कलापो में समन्वय उत्पन्त 
करता है, भ्रन्त.विभागीय विवादों का निर्णय करता है जो इतने विशाल भ्रीर 
उलमके हुए प्रशासन में होने झनिवार्य हैँ ॥ इन विवादों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति यह 
करता है कि वह अलग-श्रलग विभागीय अ्रध्यक्षो एवं एजेन्सी अ्रध्यक्षों (88००5 
(एर्8) से मिलता है , उनकी शिकायतों एवं कठिनाइयो को सुनता है और फिर 
मन्त्रिमण्डल को श्रादेश देता है कि सम्यक समन्वय (00-०त79707) स्थापित किया 
जाय । इसलिये मन्सत्रिमण्डलो के सम्मेलन एव वाद-विवादों के फलस्वरूप विभागीय 
मतभेद श्रौर भ्रम दूर हो जाते हैं । 


प्रशासनिक सघटन 
(307ज्ा ०धाए८ 02थ॥54070) 


संविघानिक एवं परिमियत उपबन्ध ((एा्कापातातों गाते हिक्ञापाणाए 
ए00०५8008)--अ्मेरिका का सविधान, प्रशासन क्री रचना के सम्धन्ध में पूर्ण मौन 
है । सविधान में केवल यह लिखा हे--राष्ट्रपत्ति प्रत्येक कार्ययालिका विभाग के मुल्य 
पदाधिकारी का, उसके पद के कत्तंव्य से सम्बद्ध विषय के ऊपर लिखित रूप में मत 
प्राप्त कर सकता है।” सविधान में यह भी लिखा है कि “विधि द्वारा काँग्रेस छोटे 
प्रधिकारियों की नियुक्ति का श्रघिकार केवल राष्ट्रपति को दे सकती है, भ्रथवा 
न्यायालयों को दे सकठी है श्रथवा विभागीय श्रव्वक्षो को सौंप सकती है ।” एसी प्रस्पठ 
एव अपुष्ट (हाणात७) झाधार पर काँग्रेस ने विभागों, आयोगो (0७॥॥788098) 
एव श्रन्य सघीय सत्ताप्रो (॥४(॥०५९५) की रचना फी है । इसलिये केन्द्रीय शासन 
की विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था प्रधिकतर वग्रेस द्वारा पारित विधियों पर आधारित 
है । दिन्‍्तु विभागो के सघटन में एकरूपता का प्रभाव है । इसका कारण यह है कि 
काँग्रेस के पास काम प्रत्यधिक है, अतएव वह उन्ही कार्यो को करती है जो तातालिक 
प्रावश्यकता के होते हैं। भ्रमरीका की प्रशासनिक घासन-व्यवस्था बिखरी हुई है, न 
कि जुडी हुई भौर पूर्ण । 

फाँग्रेस ने अपने प्रथम श्रधिवेशन में जो १७८६ में हुआ था, पररास्ट्र विभाग 
(उ7कतलहा शन्‍ीगाड, 8प्ड९तुएणा। लाधाए'तें (6 580), युद्र विभाग (५४०), 
भौर भ्र्थ विभाग [77ट४5पए७) की रचना की | प्रत्येक विभाग का ग्रध्यक्ष एक मन्त्री 
(8८९८०७५) वनाया गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता था। प्रथम काँग्रेस ने 
पोस्टमास्टर जनरल (?087॥इ०- दलाश<»!) का पद तथा महान्यायवादी (॥६०0ाप5 
एल) का पद स्थापित किया, किस्नु इन विभागों को कार्यपालिका विभागों का दर्जा 
(8(७(४४) नहीं दिया गया। छुछ वर्षों के बाद नौसेना विभाग (१२०५४ ॥00]व॥॥0॥६) 
की रचना की गई ओर गृह विभाग ([7लाए 0०कघाधाला() वी रचना सयुवत राज्य 
संघ की स्थापना के ६० बर्ष बाद हुई | कृषि विभाग (&.700॥078 ॥)0फ0 709) 
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फिर ४० वर्ष बाद स्थापित हुआ झौर १८८६ में झाठ विभाग थे झौर दो श्रायोग 
(0०कण890०॥8) थे | उसके वाद प्गले ५० वर्षों में दो विभाग श्रौर वढे, तीन एजेन्सियाँ 
(472०7९८९४४) श्रौर बढी जो प्राय विभागों के समकक्ष ही हैं, भोर इनके अतिरिक्त 
५० से प्रधिक स्वतत्र सस्यापन (॥0679कातेशाए ]78089॥58॥790709) स्थापित हुए । 
ग्रजकल घासन के कार्यपालिका विभाग में दस विभाग हैं, २० सरकारी सध श्रथवा 
निगम ((०ए०थग्रशला। 00फणशंग्रण8) हैं, श्रौर ५० भ्रथवा इससे भी भ्रधिक 
स्वतन्त्र एजेन्सियाँ (8207०८४) हैं, “जिनमें सव मिलाकर २,००० से श्रधिक ब्यूरो 
(807९४०४), डिवीजने (0शाश०78), प्रशासनिक शाखायें (8780०7०४), कार्यालय 
(0/80०8), सर्विस (8७7४70०४) भौर भ्रन्य उप एकक (8प/-एग्र) हैं ।* 

विभागीय श्रध्यक्ष (7007%07970॥08] . मै०४१8)--प्रत्येक विभाग का 
ग्ध्यक्ष एक सेक्रेटरी भ्रथवा मन्त्री (8०९ए०४७7५) है किन्तु पोस्ट आफिस विभाग का 
भ्रव्यक्ष पोस्टमास्टर जनरल कहलाता है श्नौर न्याय विभाग का पभ्रव्यक्ष महान्यायवादी 
(5#0०79 6थाथ»ं) कहलाता है। यह मन्त्रीगण मन्त्रिमण्डल (0897०) के भी 
सदस्य होते हैं श्रीर इस प्रकार वे सीधे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं | ये मन्श्री मुख्य 
रूप से राजनीतिक अ्रधिकारी हैं जो व्हाइट हाऊस (५४॥/६७ प्न००४७) में श्रधिकाराख्ड 
पक्ष (20759 77 70५७०) की नीति अभिव्यक्त करते हैं | यदि राष्ट्रपति विरोधी दल 
में से भी कोर्ई मनन्‍्त्री चुन लेता है, त्तो वह ऐसा ही व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति का 
मित्र हो और उसकी नीति के प्रति मित्र भाव रखता हो । विभाग का श्रध्यक्ष प्रशासक भी 
है प्रौर न्याय व्यवस्थापक भी । काँग्रेस के श्रधिनियमो द्वारा उसके कत्तंव्यों की स्पष्ट 
व्याख्या की गई है | विधि की निप्ठापृर्वक क्रियान्विति के लिये वह राष्ट्रपति के प्रति 
उत्तरदायी है । बिन्तु राष्ट्रपति को यह श्रधिकार नही है कि वह भपने मन्त्री के परि- 
नियत दायिलत्रो (६0४०४ 0४8॥8८४०॥४) में हर फेर कर दे श्रथवा कमी करदे 
श्रथवा काँग्रेस को मना करदे कि वह उन दायित्वों का इस प्रकार सूत्रीकरण न करे 
कि व्यर्थ काल-क्षेत्र हो । 

मन्नियो के श्रधिकार श्रौर कर्तव्य (एव 007०8 8॥0 ])प068४)--- 
विभागीय भ्व्यक्ष की धक्तियों एवं कत्तेंग्यों की व्यास्या करते हुए भूतपूर्व श्रथमन्त्री 
जॉन देरमन (गण शाक्रगाणा) ने कहा था, “सविधान श्रोर विधियो ने राष्ट्रपति 
को महत्त्यपूर्ण शक्षितयाँ प्रदान की है किन्तु इसी प्रकार विधि ने विभागीय भ्रध्यक्षो को 
भी वे ही शवितियाँ एवं प्रधिकार प्रदान किये हैँ । जो शक्तियाँ विधि ने विभागीय 
अध्यक्षों को सौपी हैं उन पर राष्ट्रपति उसी प्रक्रार नियन्त्रण नही रख सकता जिस 
प्रकार विभागीय गअध्यक्ष राष्ट्रपत्ति के ऊपर उसके कर्तव्यों के निवंहन के सम्बन्ध में 
कोई नियन्त्रण नही लगा सकते | यदि कोई विभाग प्रव्यक्ष श्रपने कार्यों से जी चुराता 
है तो उसको या तो राष्ट्रपति वियुक्त (०7०५०) कर सकता है प्रथवा उसको 
सार्वजनिक दोपारोपण के द्वारा भी हटाया जा सकता है । किन्तु विधि ने जो स्वविवेक 
अधिकार (7085000807) घशासन के विभागीय श्रव्यक्ष भ्रथवा श्रधीन कर्मचारी वर्ग 
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को दिया है उस पर राष्ट्रपति किसी प्रकार का नियन्त्रण नही लगा सकता ।? किन्तु 
वास्तविक स्थिति यह नही है । जैसा कि वर्णन किया जा चुका है, राष्ट्रपति समस्त 
प्रशासन का सचालक है । उसको वियुक्‍त (ऐ०७770०४०)) करने का झ्नधिकार है, और 
विधियों ने भी उसको महान्‌ स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान की हैं जिनके बल पर उसके 
वास अनेको तरीके हैं ध्ौर वह प्रपने मनन की बात करा सकता है। सिद्धान्त रूप में 
चाहे कुछ भी कहा जाय किन्तु राष्ट्रपति की शवितियों का रहस्य व्यवहार में निहित है। 

जैसा कि पहले भी वत्ताया गया था, विभाग का अ्रध्यक्ष न्याय-व्यवस्थापक 
(7,८8980०) भी है, क्योकि किसी ह॒द तक वह अपने अ्रधीनस्थ विभाग के सम्बन्ध 
में आाज्ञायं जारी करने की स्वत्तन्त्ता का उपभोग करता है। काँग्रेस द्वारा सामान्य 
श्रधिनियम पास किये जानें पर “वह ऐसे विनियम (8०हण७०१४) भी पास कर 
सकता है जो विधि के प्रतिकूल न पडते हो झोर जिनका प्रयोग वह पभपने विभागीय 
शासन में, विभाग के प्रधिकारियो भ्ौर लिपिक वर्ग (0०75) के निर्वाह एवं मार्गे- 
प्रदर्शन के लिए, विभाग के समस्त कार्य-व्यापार को ठीक-ठीक बाँटने के लिए, और 
विभाग के श्रभिलिख (70०००१४), पन्नों, और सम्पत्ति की सुरक्षा, उपयोग एवं 
झ्रापत्ति से रक्षा करने के लिए कर सके |” इतने विस्तृत उपबन्धों के होते हुए भी 
कभी कभी उसको विधान (,८ए॥80७४07) द्वारा किसी-किसी विशिष्ट सम्बन्ध में 
अब्यादेश (0त787००४) जारी करने की भी घक्ति मिल जाती है । 

किसी विभाग का मन्त्री (8९९७७४४श5) विधान निर्माण फे ऊपर भी श्रप्रत्यक्ष 
झरूप से प्रभाव डाल सकता है| वह प्रतिवर्ष काँग्रेस के पास अपने विभाग के क्रिया- 
कलापो के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं निरूषित रिपोर्ट मेजता है। उसको प्राय काँग्रेस की 
विविध समितियों के सम्मुख मी उपस्थित होना पडता है जहाँ वह काँग्रेस के समक्ष 
विचारार्थ उपस्थित विधान के सम्बन्ध में स्पष्ट श्र्थ बता सके, माँगी हुई समस्त 
सूचनाएं दे सके तथा उस सम्बन्ध में प्रश्नो का उत्तर दे सके । कभी-कभी मनन्‍्त्री लोग 
उन सीनेट सदस्यों अ्रयवा प्रतिनिधियों को पत्र भी लिख देते हैं जिनके साथ उनका 
राजनीतिक साहश्य (?7णा0धलय छिण€४३) हो, उन पत्रों में वे विचाराध विपयो के 
विरोध झयवा समर्थंथ पर बल देते हैं। श्रौर वे कभी-क्मी तो भपने ही विचाराय॑ं- 
प्रस्ताव पर (30॥00) काँग्रेस के समक्ष विस्तृत विधेयक का प्रार्यप उपस्थित करते 
हैं, जिसको वे विधि के सर्प में पास कराना चाहते हैं ।/* 

इस सम्बन्ध में भ्रन्तिम बात यह है कि बहुत से विभागीय प्रध्यक्ष ऐसी शक्तियों 
का भी उपभोग करते हैं जो न्यायिक हैं। शासन के क्रिया-कलापों में अपार वृद्धि 
हो जाने के कारण भौर अधीनस्ध विधान निर्माण त्था नियमो एवं विनियमों की 
रचना सम्बन्धी शवितयों के कारण यह झावश्यक समझा गया है कि कृत्तिपय विभागीय 


अजन+ >ल5 -++«5 नर कौ 22७3 अर रिकजनमकक «न. ये -नककेकन०७-+ न 


] ऐ्रच्यात, (याक्षीह५ : कैशलाएशा 505 वाला, 3850 70005, ए 233 
2 फ्िष्छावे (. #.. शाधीएगा 50एथ7रगदा। जात एग/05 9 234 


२६६ सयुक्त राज्य श्मेरिका का शासन, 


प्रध्यक्षों को भ्रधिकार दे दिया जाय कि वे अ्रधीनस्थ निम्त प्रशासनिक विभागों से 
आये हुए मामलो की श्रपील सुनें और उन पर श्रपना निर्णाय दें । 
विभाग की सघटित सरचना (07०7रा8%074] 507प्रलांप्रा8 0 & 007907(- 
77०7४)--यद्यपि श्राकार के हिसाव से सब विभाग विभिन्‍न हैं किन्तु श्राम्यन्तरिक 
सघटन में सभी विभागों में कुछ समानता पाई जाती है । केवल दो विभागो को छोड, 
प्रन्य प्रत्येक विभाग में एक उप-सचिव (ए706७/ 8७७'०४४०9) रहता है जो प्रशासनिक 
उत्तरदायित्व का भारी भाग मन्‍्त्री के कन्धे से श्रपने ऊपर ले लेता है, और कभी-कभी 
बह मन्‍्त्री के स्थान पर भी कार्य करता है। प्राय सभी विभागों मे एक से लेकर 
चार तक सहायक सचिव (88880078 5607०४87768) रहते हैं, जो विभाग के प्रशास- 
निक कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। इसके भ्रतिरिकत प्रशासक श्रथवा प्रवन्धक 
(0 07शा8॥70/0078) सचालक (70770००0०78) एवं श्रायुक्तगण (007णाएथाणाश8) 
होते हैं जो विभिन्‍न प्रशासनिक कार्यालयों (&8०7००४) को सचालित करते हैं, तथा 
जो प्राय राजनीतिक-पद-भोक्तागण (“९००७ »0०7०7:००४”) हैं शौर जो 
पदावधि समाप्त होने वाले राष्ट्रपति के साथ भ्रपने-अपने पदो से वियुकत हो जाते हैं , 
श्रथवा ज्यो ही विधि के श्रनुसार उनके पद की पदावधि समाप्त हो, वे हट जाते हैं ॥ 
विभागों का पुन विभागीकरण इस प्रकार होता है. ब्यूरो (8णा०७०४), 
सर्विसेज्ञ (8७०४०९४), भाफिसेज़ (0॥०68), श्रौर डिवीज़न (])शश्वणा8) । इस 
विभागीकरण के श्राघार में श्रन्तर हो सकता है किन्तु मुख्य श्राधार “कत्तंव्य” 
(प्रा०7078) हैं. श्रीर वास्तव में उन विभिन्‍न उप-विभागो में इतना भ्रन्तर नही है, 
जितना कि उनके विभिन्‍न नामो से जान पडता है। दूसरे शब्दों मे एक विभाग का 
ब्यूरो (307००प) कामो श्रौर श्राक्षति में दूसरे विज्ञाग के डिवीजन (फज्ाश्मणा) के 
समान हो सकता है । यह भी हो सकता है कि किसी विभाग का श्राफिस (080०6) 
एवं किसी अन्य विभाग का संविस (8०७४70०) केवल नाम मात्र को ही विभिन्‍न 
हो सकती हैं । सभी विभाग पुन सेक्शनो (8600078) में विभाजित किये गये हैं, जो 
अपने-अपने विनिदिष्ट कत्तंव्य करते रहते हैं । 


शासन की समस्त सेवाओं मे सघीय सेवको के वर्ग 
((85568 07 9606४] ॥॥7909668 गा [6 ४९८पराए० 80ए८९) 


दो प्रकार की नियुक्तियाँ (90 ४99०४ ० 8979णरंग्राशा3)--जिन सेवको 
को प्रशासनिक कत्तंव्य करने पडते हैं, उनको दो भागों में बाँदा जा सकता है। 
राजनीतिक पद-मोक्‍्तागणा (2०४०० &799०7/०९४४) श्रीर वे लोग जो कार्य- 
पालिका सिविल-मसविस से सम्बन्धित हैं । सेक्रेटरी (86०००७77९8), उप-सचिव 
(एव 8९०७७४४१९७), सहायक सचिव (48३57 8607०४8०6४) , व्यूरो के प्रधान 
4 आयुक्‍्ागण (प्त&808 0 एणाणाइ»079) प्राय चार या छ वर्ष की पदावधि 

के लिए नियुक्त किये जाते है और प्राय वे नियुक्त पटावधिं तक काम कनते रहते है । 
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(877९७४ (0०48), डिवीजनो के प्रधान (9शशञ्अण प्०४05), तथा बोर्डों के एव 
आयोगों के सदस्यगण (]धल्माए० ६ ० ह6 छ0क/08 ध्षात 00क्राशबशणा8), इनकी 
गिनती उन २३ मिलियन श्रथवा २५ लाख स्त्री और पुरुषों में थोडी ही है जो 
राष्ट्रीय शासन में विभिन्‍्त सिविल (0जग) पदों पर काये करते हैं। सधीय शासन 
ने प्रारम्भ में केवल ३०० सिविल सेवक्र (0जशा एछशश्ण्या3) रखें थे और एक सौ 
चर्पों के बाद उन्ही सेवक्रो की सख्या १५ लाख हो गई। युद्धकाल में यह सख्या ३० 
लाख तक पहुँच गई थी । १६५० में यह सख्या घटकर २० लाख के लगभग (१,६६६, 
४४४) हो गई, किन्तु श्रव फिर यह सख्या २० लाख से ऊपर है । 
स्पॉइल सिस्टम (770 890०] 8ए8॥90)--एक पीढी से भी श्रधिक काल 
तक प्रशासमिक भ्रधिकारियों एव सेवकों का चुनाव एवं उनकी नियुवितयाँ योग्यता 
के आधार पर उसी परम्परा के भ्रनुस्तार होती रही जो राष्ट्रपति वाशिगटन ने स्थापित्त 
की थी ! किन्तु राजनीतिक दलों के विकास के साथ जब कोई स्थान रिक्‍त होता था 
ग्रथवा जब कोई नये पदों का खजन होता था तो उनके लिए नियुक्ति करते समय 
राजनीतिक विचारो को विशेष महत्त्व दिया जाता था, योग्यत्ता को कम । किन्तु इन 
बिचारो का प्रभाव केवल उन्ही २४ प्रतिशत सेवकों की नियुक्तियों पर पडता था जो 
सीघे राष्ट्रपति के नियन्त्रण में थी। दलगत निष्ठा के कारण बहुत श्रधिक लोगों 
को वियुक्त भी नही किया गया । हाँ, राष्ट्रपति जेफरसन ("७०४०४) के राष्ट्रपति 
शासनकाल के प्रथम दो वर्षो में थोडे से व्यक्ति अलग किये गये थे । किन्तु १७८६ 
से १८२९६ तक का काल सुयोग्य प्रशासन का काल (?&ण0०त ०ी फेलाफ़ार७ 
ैतेशाशएाएएत९७ 000०9) कहा जाता है । 
किन्तु ज्योही एन्ड्र, जैक्सन राष्ट्रपति हुप्ना, निधुक्तियों के सम्बन्ध में समस्त सिद्धान्त 
एवं समस्त व्यवहार वंदल गये । जब नये राष्ट्रपति ने ४ मार्च १८२६ को भ्रपना पद 
संभाला तो उसने पाया कि अनेको राष्ट्रीय महत्त्व के परो पर राजनीतिक विरोधी दल 
के सदस्य भ्रधिकार किये बेठे हे । उसी वर्ष के दिसम्तर में काँग्रेस को भेजे गए अपने 
प्रथम सन्देश में एन्ड्र जैक्सन ने सिफारिश की कि नियुवितयाँ चार वर्ष की भवधि से 
भ्रधिक के लिये न की जायें। प्रो० प्रॉग (7० 07858) के अनुसार “१८२० के 
पदावधि झधिनियम (7)७ ''७तएा७ ० 080० 4० ० 820) ने स्पॉाइल सिस्टम 
(9एणी5 578७४) के लिए मार्ग साफ कर दिया क्योकि इसके हारा जिला न्यायवादी 
धधिकारियों तथा सीमा घुल्क ग्रधिकारियों (80 4६0ञ्ञ०ए७, शव 0ण]0००८४ 
० 0५४६0778) के लिए एव श्रन्य प्रकार के अधिकारियों के लिए चार वर्ष की पदावधि 
निश्चित हो गईं , जिसके द्वारा प्रत्येक नये राष्ट्रपति को बहुत से नये पदो पर नियुक्तियाँ 
करने का अवसर मिल गया झौर भ्रव यह कारण ज्ञात करने की आवदयकता नही 
रह गई थी कि उन्ही पदो पर से योग्य पदाधिकारियों को क्यो हटाया जा रहा है।!/ 








श्श्८ सयुक्त राज्य अ्रमेरिका का शासन 


प्रपने प्रथम वापिक सन्देश्ष में राष्ट्रपति एन्ड्र, जैक्सन ने काँग्रेस के सम्मुख चार 
कत्तंव्य निर्देश किये  प्रथमत कोई भी साधारण योग्यता एवं परिश्रमशीलता का 
व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक पद के करत्तंव्य-निवृहन के योग्य हो सकता है, द्वितीयत 
यदि उन्ही पदो पर वही व्यक्ति बने रहेंगे तो इससे उनके झनुभव से लाम कम है किन्तु 
हानि भ्रधिक , भ्रौर तृतीयत पिछले दिलों में समुद्र तटीय राज्यो के व्यक्तियों को भ्रधिक- 
तर पद मिलते रहे हैं । “नए राष्ट्रपति ने विरोधी भ्रधिकारियो को एक दम ही नही 
श्रलग कर दिया । फिर भी समस्त नई नियुक्तियो पर अपने दल के ही व्यक्ति लिये 
गये और इसके भ्रतिरिक्त अपनी पदावधि के प्रथम वर्ष में ही उसने ७०० के लगभग 
प्रधिकारी विशुक्त कर दिये । इससे पूर्व कभी इतनी सख्या में श्रधिकारी एक ही वर्ष 
में नही निकाले गये थे।” 

राष्ट्रपति जैक्सन के लिए प्राय यह चुटकुला (?्ा्टप०७) कहा जाता है 
जीतने वाले की लुट-खसोट माफ (० #86 ए700०४3 9९०६४ ४06 8908) । यह चुट- 
कुला सीनेट सदस्य विलियम एल० मरसी (ए)॥एण ॥, (७००४) ने १८३२ मे प्रयुक्त 
किया था, किन्तु ज्योही यह चुटकुला मरसी (]९७०9) के मूह से निकला कि सभी की 
जुबानो पर यही घुटकुला रहने लगा । इस चुटकुले ने जक्सन के समर्थको के दृष्टिकोण 
को सथ की निगाहो में नीचा कर दिया | श्रौर श्रव निश्चित रूप से “नई नियुक्तियाँ तथा 
वियुक्तियाँ (१९०॥078)७) राष्ट्र में, राज्य में एव नगर में दलगत निष्ठा के ध्राधार पर होने 
लगी थी झौर यह व्यवस्था लगभग मान्य-सी हो चली थी ।” १८२६ से लेकर ग्रह-युद्ध की 
समाप्ति तक स्पॉइल सिस्टिम (8905 8780०7 खूब फला-फूला । पदो के भ्रष्टाचार 
(7०७४३०॥४) के साय-साथ श्रन्य भ्रप्टाचार भी फंने जैसे ठेके (00707००७), रिश्वत 
खोरी (6708) श्रादि आदि । गृहबुद्ध के काल में लोकमत, स्पाइल सिस्टिम (890॥8 
5४5०॥) से सम्बन्धित कुछ उग्रतर भ्रष्टाचारों के विरुद्ध हो गया और जब एक निराश 
पदसाधक (0॥0० 86ल:०+) के हाथो राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या हो गई, तो इससे 
लोकमत इतना उभरा जितना कि स्पॉइल सिस्टम की बुराइयो के कारण पहले कभी 
नहीं उभरा था। यद्यपि स्पॉइल सिस्टम (89073 599०४) परी तरह से अरब भी 
नप्ट नहीं हुप्रा है? फिर भी इस दिशा में गृह-युद्ध के वाद बीस वर्षो में महत्त्वपूरां 
सुधारों का प्रस्ताव हुप्रा भौर वे स्वीकृत हो गये । 

सिविल सविस में सुधार (05 ॥ डिए-७7००९ ९४००७) ः»ग्रहनयुद्ध के पूर्व 
भी कुंड सुधारवादी विभागों ने प्रयत्न किया था कि नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को 
पदों पर नियुक्त करने के लिए परीक्षा का सहारा लिया जाय । १८४३ तथा १८५५ 
के तत्सम्बन्धी श्रधिनियमों ने निश्चित किया कि लिपिक वर्ग (00७%४) की चार 
श्रेणियाँ होगी श्रौर उन सब के लिए वेतन-फ्रम निर्वारित कर दिये । किन्तु इस सुधार 


| आतभा ऊुख पे योग्यता झे 'याथार पर भरे जाते है फिर भी ऐसा प्रतीत द्ोता है कि 
उनरो प्रयात योयता वाले पट्गउद्ध नी मिल रहे है। उुड लोगों को विधि द्वारा प्रतियोगी परीता से 


शगाश यार टिया गया है । 
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से भी इस दिशा में पर्याप्त लाभ नही हुआ्ना । राष्ट्रपति ग्राट के प्रशासन काल मे १८७१ 
में काँग्रेस के एक भ्रधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय सिविल सर्विस श्रायोग (्र४धणाओं 
एछजा ह७ए7०७ 0०फरामाहअंणा) की स्थापना हुई जिसने प्रत्याशियों की इच्छित पद के 
योग्य योग्यत्ता जाँचने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा की विस्तृत व्यवस्था की | १८७२ 
में प्रथम प्रतियोगी परीक्षा (0009७शप्नए०७ गिडक00७७०॥) हुई किन्तु नियुक्तियो 
के प्रभाव में श्रथवा उपयुक्त प्रत्याशियों के श्रभाव में (,8०८ ० 8997०७7४078) 
राष्ट्रपति को बाध्य होकर १८७४ में यह व्यवस्था त्यागनी पडी | 

जुलाई १८८१ में राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या करदी गई। इसके कारण 
१८८३ में पैण्डिटन अधिनियम (72000]00॥ 8०४ ०£ 883) पास किया गया । यही 
अधिनियम अब भी वह मौलिक विधि है जिसके श्राधार पर समस्त भ्रधिशासी सिविल 
सबिस (75००ए॥१७ (ज्यों 86४7०७) के लिए नियुवितयाँ की जाती हैं । इस अधि- 
नियम ने उपबन्धित किया है कि तीन सदस्यो का एक सिविल सविस आय्योग (0क्ा 
8७7९70७ 00880) होगा जिसमें एक दल के दो सदस्यों से श्रधिक न होगे शोर 
जिसकी नियुक्ति सीनेट के प्रनुमोदनसहित राष्ट्रपति करेगा । यह कमीशन प्रति- 
योगी परीक्षा द्वारा नियुक्तियाँ करेगा । राजनीतिक निष्ठा के कारण किसी कै साथ 
भेद-भाव नही वरता जायगा । यद्यपि नियुक्तियाँ श्रव भी राष्ट्रपति या विभागीय 
भ्रध्यक्ष ही करते हैं किन्तु नियुक्ति केवल उन्हीं प्रत्याशियों में से किसी की हो सकती हैं 
जो कमीशन की सफल प्रत्याशियो की सूची में प्रथम चार स्थान प्राप्त करते हैं । इस 
प्रधिनियम ने राष्ट्रपति तथा काँग्रेस के हाथो में वर्गीकत सेवाओं का फैलाबव (775060- 
शध०ा) छोड दिया । ये वे सेवक हैं जो नियमानुकूल-योग्यता के झाषार से सुरक्षित रखे 
जाते हैं। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम ने कुछ पदो की नियुक्तियाँ तो योग्यता के भ्राधार 
पर उपवन्वित की शोर कुछ श्रन्य राष्ट्रपति एवं काँग्रेस की इच्छा पर छोड़ दी गई। 
इन सेवाओं में इस प्रकार के फैलाव समय-समय पर या तो श्रधिनियम द्वारा या कार्ये- 
पालिका की किसी श्राज्ञा के द्वारा होते रहे है। उदाहरणस्वरूप १६३८ के अधिनियम 
द्वारा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के पोस्टमास्टर वर्गक्तित सेवा में माने जाते हैं 
श्रौर उत्ती वर्ष की दो भ्रन्ब कार्यपालिका श्राज्ञाश्रो ने जिनको राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने 
निकाला था, सेवाझो का शौर श्रधिक फैलाव सम्भव कर दिया है। इन श्राज्ञाप्रो में 
कहा गया कि झासन-विभाग में वे समस्त पद जो वर्गक्षित सेवाग्रो में नही माने जाते, 
उनको फर्वेरी! १६३६ से वर्गक्नत सेवाओं में मान लिया जाय । इस भाज्ञा में वे 
नियुक्तियाँ सम्मिलित नही होगी जिनको विधि ने सिविल स्विस कमीशन के प्रधिकार 
से ले लिया है भौर जिनके लिए सीनेट का भ्रनुमोदन ग्रावश्यक माना गया है । 

योग्यता के श्राघार से विभुक्त नियुक्तितयाँ (9790 पश०्व(8 ९ड९०ए४ 07 
ऊछिय 89&07)--प्रारम्भ में यह सुधार सुद्रगामी नहीं था श्रीर इसका प्रभाव 
१४,००० पदो से अश्रधिक पर नही पडा । किन्तु शताब्दी के ग्रन्त तक प्रभावित पद- 
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सेवियों की सख्या में पर्याप्त वृद्धि हो गई और १६३७ तक तो समस्त पदो में से 
६० प्रतिशत से श्रधिक पद सिविल' सविस कमीशन के क्षेत्राधिकार में श्रा गये। 
रैम्सपैक एक्ट (२७)४0०८०८ 8८४) के अनुसार, जो पहली जनवरी १६४२ से प्रभावी 
हुआ, बहुत से न्यू डील (!ए८७ 7068) के पद भी जो श्रव तक योग्यता के श्राघार 
(४००६ 8ए2/७॥) से श्लग थे, श्रव सिविल सर्विस कमीशन के श्रधिकार क्षेत्र में 
थ्रा गये । इसका प्रभाव लगभग १,००,००० पदों से अधिक पर पडा !! उस समय 
सिविल सबिस कमीहझन के सभापति ने घोपणा की कि राष्ट्रीय सरकार ने सेवकों में 
से ८० प्रतिशत से श्रधिक सेवको के पद प्रतियोगिता के भ्राघार पर भरे हैं । 

सिविल सविस सुधारवादी सघ (0एश 8#श०० २००७ 7,58६20०) ने 
१३६७ में स्पष्ट कहा था कि इस दिशा में सुधार करने के प्रयत्तो में क्राँग्रेस भ्रढगा 
लगाती है । उस सघ ने श्रागे कहा कि जब कभी काँग्रेस ने श्रतिरिवत पदो के स्रजन 
करने की वँधिक प्राज्ञा प्रदान की है, तो कभी उन पदो को वर्गीकृत पद घोषित नही 
किया है। ऐसे उदाहरण उस समय प्रति स्पष्ट प्रतीत होते थे जब कोई दल बहुत दिनों 
श्रधिकार-छून्य रहने के बाद अ्रकस्मात्‌ काँग्रेस में श्रधिकार-युकत हो जाता था। 
उदाहरणस्वरूप जब १८८४५, १६१३ भौर १६३३ में डेमोफ्रेटिक दल सत्तारूढ हुश्रा, 
झ्रथवा जब १८६७ श्ौर १६०१ में रिपब्निकन दल सत्तारूढ हुआ था ।* १६३३ में 
रूजवेल्ट राष्ट्रपति बना श्रीर उसके वाद उसकी न्यू डील (]ए७७ ॥)6%&) नीति ने 
योग्यता प्रतियोगिता (१७76 8980००) को गहरा श्राघात पहुँचाया । १२ वर्ष की 
प्रधिकार-यून्य श्रवधि के बाद डेमोक्रोटिक दल सत्तारूढ हुआ था, “श्रौर उस दल के 
सभी श्राम व खास व्यक्ति (एम शयपे ता) पदों के भ्रृद्षे थे।” श्राथिक पुनरुद्धार 
से सम्बन्धित बहुत सी नई एजेन्सियो के कार्यालय (88९०7००४) खुले । इसके फल- 
स्वरूप अनेफानेक नये पद खजित हुए । उन नये पदो में से श्रधिकतर पदो को काँग्रेस 
ने नये प्रत्याशियों को लिए योग्यता-प्रतियोगिता की शर्तं से मुक्त कर दिग्रा, झौर इस 
प्रकार स्पॉइल्स प्रथा (8908 85 #थ॥)) के लिए मार्ग साफ कर दिया। राष्ट्रपति ने 
श्रपनी प्रथम श्राज्ञा मे, जैसा कि अभिलेख से ज्ञात होता है, वर्गीकृत सेवाश्रो में से 
ऐसी सेवाश्ोो को निकाल लिया जैसे विदेशी एवं गृह वारिज्य के व्यूरो कार्यालयों से 
सम्बन्धित सेवाएं (3प्रष्णप णी क'छधाए्त णात 7007८४० (0०07॥67०७) जिनको 
रजवेल्ट के पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने वर्गक्तित सेवाग्रो में स्वीकार कर लिया था। इस 
प्रयार बहुत से पदों को परिनियमों ([9४ए(८४) द्वारा योग्यता-प्रतियोगिता से छूट 
मिल गई शौर बहुत से पुराने पदों पर स्पॉइल प्रथा (8508 85४8/27॥) के प्राक्रमरा 
हुए जिनके कारण समस्त मसेवाग्नो की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पडा । १६३६ के 
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मध्य, में समस्त सेवाग्रो में योग्यता-प्रतियोगिता के श्राघार पर पूत्त होने वालो सेवाओरो 
का झनुपात केवल ६० प्रतिषात रह गया था । 

किन्तु 'फिर सुधारो के लिए प्रान्दोलन प्रारम्म हुआ । १६३७ में राष्ट्रपति 
द्वारा मनोनीत प्रशासनिक प्रवन्ध पर सिफारिश करने वाली समिति ने सिफारिश की 
कि योग्यता-प्रतियोगी सेवायें न केवल उच्च पदों पर वहि पदों (07-ए»०70) के 
लिये भ्रावर्यक कर दी जायें वल्कि छोटे पदों के लिये भी योग्यता-प्रतियोगिता 
(०7४ 898४/०0) श्रावश्यक हो जाय ताकि दक्षता प्राप्त (860) कार्येकर्त्ता एवं 
श्रमिक वर्ग भी वर्गीकृत सेवाओ में मानव लिये जायें। राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने भी काँग्रेस 
को बलपूर्वक कहा कि सिवाय कुछ थोडे से नीति-निर्णायक पदो के अन्य सभी पदों 
पर योग्यता-प्रतियोगिता के श्राघार पर नियुक्तियाँ हो। १६३८ में राष्ट्रपति ने न्यू 
डील (]०७ 009! सम्बन्धी उन सभी पदो को जो नीति-निर्धारण से सम्बन्ध नहीं 
रखते थे, वर्गीकृत सेवाग्रो (0]888॥60 ड$७एश7०७) में मान लिया । बाकी सब कमो 
र॑म्सपैंक श्रधिनियम (२७॥8०००: 8०४) ने पुरी कर दी। इस प्रधिनियम ने राष्ट्र- 
पति को अ्रधिकार प्रदान किया कि वह श्रपने विवेकानुसार सभी पदो को वर्गक्षित्त 
सेवाओं में सम्मिलित कर सकता है, केवल उन पदो को छोडते हुए जिन पर राष्ट्रपति 
को सीनेट के भ्रनुमोदन सहित सीधे नियुक्ति करने का श्रधिकार है तथा कुछ श्रन्य 
ऐसे पदो को छोडते हुए जिनमें किसी विशिष्ट योग्यता व कला की श्रावश्यकता रहती 
है। १६५१ में, जिस वर्ष के प्रामाणिक शआँकडे भी प्राप्त हैं, ऐसी सेवायें जो 
थोग्यता-प्रतियोगिता के आधार पर चुनी जातो थी समस्त सेवाओो के श्रनुपात में 
६२ प्रतिशत थी । इन समस्त विचारों पर निष्कर्ष निकालते हुए श्रॉग (088) कहता 
है, “जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि १५ वर पूर्व क्या स्थिति थी श्रौर 
श्रव क्या है, तो हमको मानना पड़ेगा कि इस देद में प्रशासन की दशा सुधारने के 
सम्बन्ध में अत्यन्त सफल प्रयत्न किया गया है ॥!7 
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जब तक कि व्यवस्थापिका के एक भाग में उनका पुराना स्तर स्वीकृत न हो जाता, 
श्रौर जिसमें कि वे सघटक राजनीतिक एकक (007४#/ए७४६ ए०णाह्व०ण एज्रा।8) के 
प्रतिनिधि के रूप मे स्वीकार न किये जाते । इसके विपरीत, बड़े-बड़े राज्य जिन्होंने 
संघ में सघटित होने का प्रयत्न प्रारम्भ किया था, किसी व्यवस्था को उस समय तक 
स्वीकार न करते जब तक कि उनको उनकी अधिक जनसख्या के भ्राधार पर उचित 
प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व न प्राप्त होता । कुछ आथिक कारण भी थे | देश का उत्तरी 
भाग, जो अधिक घना वसा हुआ भाग है मुख्यत उद्योगो और वारिज्यो का प्रदेश है 
किन्तु दक्षिणी भाग, जिसमें भ्रावादी कम है, मुख्यत क्ृषिप्रधान भाग है। व्यवस्था- 
पिका को प्रतिनिधित्व के दो विभिन्‍न सिद्धान्तों के अनुसार दो सदनों में बाँटना किसी 
सीमा तक इन विचारो के श्रनुर्प भी हुआ ताकि दो विभिन्‍न श्राथिक स्वार्थों को 
राष्ट्रीय शासन में उचित एकमतता तथा सनन्‍्तुलन प्रदान किया जा सके। साथ ही 
सविधान के निर्माताश्रों के सम्मुख वबहुमत-राज्य का भी डर था श्रौर उन्होने सीनेट 
का इस प्रकार निर्माण क्या कि वह प्रजातन्त्र की श्राँघी (प'पफछपरौक्ा०७ ० स्‍)000- 
०४०९) से रक्षा करने के लिये सनातन रुकावट करने का माध्यम बनी रहे । यदि 
लोकप्रिय प्रतिनिधि सदन की पूर्ण परिवत्तंनकारी नीति के विरुद्ध भ्रावश्यक रुकावट 
पैदा करना अ्रभीष्ट था तो फिर उसको प्रतिनिधि सदन से भिन्‍न होना चाहिए, श्रर्थात्‌ 
उसकी रचना में भी एव उसकी शक्तियों में भी विभिन्‍तता होनी चाहिये। भ्रत 
काँग्रेस का निर्माण करने में दो विचार सम्मुख रखे गये--एक तो सभी राज्यो को 
राजनीतिक एकक मान लिया गया , भौर दूसरे जनसख्या के आधार पर भी काँग्रेस 
की सरचना हुई । इस प्रकार सीनेट की रचना राज्यो को एकक मानकर की गई, 
तथा प्रतिनिधि सदन की रचना जनसस्या के श्राधार पर की गई | सीनेट का श्राकार 
छोटा रखा गया, इसके सदस्यो की पदावधि लम्बे समय तक के लिये रखी गई शोर 
इसका चुनाव दूसरी विधि से रखा गया, जिसमें अ्रधिक झ्रायु तथा श्धिक लम्बे सवास 
की योग्यत्ताएँ एवं श्र्हताएँ रखी गईं | सीनेट को कुछ निश्चित श्रधिकार प्रदान किये 
गये जिस प्रकार नियुवितयो मे कुछ भ्रधिका र, सन्धियाँ करने में प्रधिकार एव न्यायिक 
शक्तियों के उपभोग में झ्रधिकार किन्तु वे श्रधिकार प्रतिनिधि सदन को प्रदान नही 
किये गये । 
प्रतिनिधि सदन 


(॥6 प्लञ0086 ० २९०ा८६९॥४॥ए८५) 


सरचना एवं सघदन (ए०णए०थधरणा घाव 0एह०गाथ४ध०४)--स विघान ने 
एस सम्पन्ध में कुछ नही कहा गया है कि प्रतिनिधियों की सख्या कितनी होनी चाहिये, 
बह तो भप्रनुन्छेद १, सण्ड २ में केवल इतना ही भ्रादेश देता है कि प्रत्येक तीस हज़ार 
व्यक्तियों के लिये एक प्रतिनिधि से भ्रघिक नहीं होगा! श्ौर यह भी कहा है कि 
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प्रत्येक राज्य का कम-से-कम एक अतिनिधि भझ्वश्य होगा चाहे उसकी जनसंख्या कितनी 
ही कम क्यो न हो ॥? संविधान ने यह भी उपवन्धित किया है कि चुनाव, लोगो द्वारा 
प्रति दुसरे वर्ष हुप्ना करेगा ।१ सविघान में यह भी कहा गया है कि किस समय वा 
समथो पर, किन स्थानों पर एवं क्रिस प्रकार चुनाव हुमा करेगा इसको प्रत्येक रोज्य 
के विधानमण्डल स्वय निश्चित करेंगे किन्तु काँग्रेस किसी भी समय विधि द्वारा इस 
सम्बन्ध में श्रावश्यक नियम बना सकती है अथवा पुराने नियमो में परिवत्तेंत कर 
सकती है ।? 

प्रथम प्रतिनिधि सदन में ६५ सदस्य थे और झ्ाजकल इसकी प्रतिनिधि-सख्या 
सर्देव के लिये ४३५ निध्चित कर दी गई है । हाँ, यदि कांग्रेस चाहे दो विधि द्वारा 
प्रतिनिधियों की समस्त सख्या में परिवत्तंन हो सकता है। प्रतिनिधि सदन के प्रत्ति- 
निधि के लिये निम्नलिखित श्रावश्यक अ्रहताएँ होनी चाहियें : उसकी झ्रवस्था २५ वर्ष 
से कम की नहीं होनी चाहिये, वह कम-से-कम सात वर्षो से झ्मेरिका का नागरिक 
रहा हो , यह भी भ्रावश्यक है कि वह जिस निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो 
उसका निवासी हो। प्रथा ने प्रतिनिधि के निवास-स्थान के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण 
अहता प्रतिपादित करदी है। सविधान तो केवल वंधिक न्यायानुसार उस राज्य में निवास 
चाहता है, किन्मु श्रव प्रथा के भ्रनुसार उसका श्रर्थ यह लिया जाता है कि वह प्रति- 
निधि उसी निर्वाचत्र-क्षेत्र (007|7०88070०)! 7800 ०) का श्रावश्यक रूप से निवासी 
हो । निवास-स्थान सम्बन्धी नियम का प्रथा के भ्रनुसार पूरा पालन किया जाता है 
झभौर इस सम्बन्ध में कोई रियायत्त नही की जाती । 

निर्योग्यिचाएँ (705वए॥०४६0०75)---स विधान ने छुछ निर्योग्यताएँ भी उप- 
वन्धित की हैं । सविधान श्राज्ञा देता है कि कोई व्यक्ति सयुक्त राज्य की सेवा में रहते 
हुए काँग्रेस के किसी भी सदन का सदस्य उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि 
वह उस पद पर बना हुआ है । इस उपबन्ध को स्वीकृत करने में यह उद्देश्य था कि 
जहाँ तक सम्भव हो सके, कार्यपालिका विभाग को व्यवस्थापिका विभाग से श्रलग 
रखा जाय ॥$ द्वितीयत , यह भी चाहा गया था कि कोई भी सीनेट श्रथवा प्रतिनिधि 
सदन का सदस्य प्पने सदस्यता काल में किसी ऐसे सार्वजनिक पद (0प्य 0/800) 
पर नियुक्त न किया जाय जो उसी काल में सजा जाय श्रथवा जिस पद का वेतन 
उसी सदस्यता काल में वह सदस्य अपने व्यवस्थापिका सदस्यता-प्रभाव के कारण 
बहवा ले |? इस उपवन्ध का उद्देश्य यही है कि काँग्रेस नये पदो का झूजन न करे भ्यवा 
वत्तमाम पदो का वेतन उन सदस्यों के स्वार्थ लाभ के लिये न बढावे जो उन पदो पर 





अनुच्चेद १, सस्ट २। 
अनुच्छेद १, सणद २। 
अनुल्देद १, गण ४। 

« अनुच्छेद १, ग्यय्ड ६, धारा २। 
अनुच्छेद १, गण्ट ६, धारा २ । 
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के विद्रोह के पूर्व, जो सदन के समापति के विरुद्ध हुआ था, सभापति ही सब 
स्थायी समतियों (3६६9478 (009॥977/268) एवं प्रवर समतियों (8७0७ 0०फ्राशा- 
४०९७) को नियुक्त करता था, झौर इन समितियों में वे ही सदस्य निग्ुक्त किए जाते थे, 
जो सभापति की इच्छा के इशारे पर चलने वाले समझे जाते थे। चूँकि विधान 
निर्माण वास्तव में समितियों का ही काम है, इस प्रकार विधान तैयार करने मे 
सभापति को वास्तविक शतितययाँ प्राप्त थीं। नियम-समित्ति (छेण९४ 0०ग्रप्पा//००) 
का भी सभापति होने के नाते वह उन्ही विधायी नियमों (3[०४४प7०3) को विचारारथे 
सूची में सम्मिलित करता था जिनको वह पास कराना चाहता था । इसके पतिरिक्‍त 
१६१० तक उसको स्वीकृति (72०००६०४०४) का अधिकार था जिसके भ्रनुसार वह 
किसी विपय पर वाद-विवाद की पनुमति दे भी सकता था, भौर नही भी दे सकता 
था । इस भ्रधिकार के फलस्वरूप समापति प्राय उन विधायी नियमों पर वाद-विवाद 
की प्राज्ञा नही देता था जिन पर उसका विरोघ होता था श्रथवा जिन विपषयी पर 
प्रल्पमत्त-दल के सदस्य वाद-विवाद चाहते थे, उस वाद-विवाद को सीमित कर 
देता था। ' 

जव बार-वार समापति ने सदस्यो के वाद-विवाद सम्बन्धी प्रधिकार पर निपेधा- 
धिकार का प्रयोग किया, श्रौर उसी के साथ पहले से ही शझ्पने कमरे में जाना श्ौर 
वहाँ सनाह-मशा विरा करके वाद-विवाद की स्वीकृति प्रदान करना जारी रखा , तव इन 
सबके फलस्वरूप १६१० में सभापति कंनन के व्यवहार (0४४0०णाष्टा०) के विरुद्ध विद्रोह 
हुआ, जिसका नेतृत्व रिपव्लिकन दल के एक पक्ष ने किया जिनको विद्रोहियो ([#8ए7- 
8०६) की सज्ञा प्रदान की गई । डेमोक्रेटिक दल वालो ने उनका समर्थन किया । 
डँमोक्रेटिक दल के भ्रल्पमत नेताओं झौर प्रगामी रिपब्लिकन विद्रोहियो (7०87०४- 
83970 रेलएएए०0॥ वगठपाष्ठआ॥/9) के सहयोग के फलस्वरूप वाद-विवाद के नियमों 
में कई सशोघन स्वीकृत हुए । नियम-समिति में से समापति को हटा दिया गया भ्रौर 
समस्त स्थायो समितियों के चुनाव का भ्रधिकार प्रतिनिधि सदन को ही दे दिया गया। 
समापति से उप्तका स्त्रीकृति का श्रधिकार (207० ०६ 7१९००४४7४०४) भी छीन 
विया गया जिसके विरुद्ध लोगों को विशेष शिकायत थी। सक्षेप में इतना कहना ही 
पर्याप्त होगा कि समापति की शवितयों को इतना गहरा भाघात पहुँचा कि श्रव उस 
पंद का उतना रोब-दाव नहीं रह गया है 

प्रतितिधि सदन के सभापति के श्राघुनिक कत्तंब्य (7९5०७॥ िपरा#णा5ह 
० (॥6 $09९०,६०)--फिर भी, सभापति भव मी सदन में गौरवशुकत स्थिति का 
उपनोग करता है, तथा इस पद के प्रधीन प्नेकोी महत्वपूर्ण कत्तंव्य हैं। वह सदन की 
बंदयों (8/0025) का समापतित्व करता है, सदन की कार्यवाही को नियमित एवं 
ब्यवस्पित परता है झौर साथ ही सदन की सुव्यवस्या श्रौर गौरव-गरिमा बनाए रखता 
है। यदि सदन में कोब्राहत अभ्रयवा विध्च (0॥50ण7७7०९) अझयवा नियम भग 
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(0805७7ए 0०707०५) की प्नवस्था उतनन्‍न हो जाए, तो उसको अधिकार है कि वह 
या तो सदन की कार्यवाही को स्थगित करदे भथवा सदन के सशस्त्र परिचारक 
(8०.०४॥०॥७/-७७) को भ्राज्ञा दे कि सदन की भझ्रशान्ति को शान्‍्त कर दे । किन्तु 
सभापत्ति किसी सदस्य की निन्‍दा नही कर सकता व उसको किसी प्रकार की सजा दे 
सकता है । यह कार्यवाही केवल सदन ही कर सकता है। इसके भ्रतिरिक्त वही उन 
सदस्यों को प्रस्वीकृत करता है जो मच पर बोलने के लिये श्राना चाहते हैं | यद्यपि 
मंच पर बोलने के लिए भ्राने के सम्बन्ध में सदन के नियमों ने कुछ अनुवन्ध भ्रथवा 
प्रभिसविदा (89एपए/४४णा४8) लगाये हैं, फिर भी सभापति काफी हृद तक इस सम्बन्ध 
में स्वविवेक के अनुसार निर्शय करने मे स्वतन्त्र रहता है ) 


सभापति को ही अ्रधिकार है कि वह सदन के नियमों का निर्वेचन करे | 
यद्यपि उसको सुस्थापित पूर्वभावियों (॥0368ण॥०76व 7?76००१७१४७) के भ्रनुसार 
भ्राचरण करना पडता है, किन्तु यह उसके श्रधिकार में है कि वह उनको न भी माने 
पौर नये पूवंमावी की रचना करे, वशतें कि सदन उसके नये पूर्वभावी को स्वीकार 
फर ले । प्रतिनिधि सदन का बहुमत यदि चाहे तो सदन के समापत्ति के किसी नियम 
सम्बन्धी निवंचन ([7४0707७४४४०॥) को श्रस्वीकृत कर सकते हैं, किन्तु प्राय. प्रति- 
निधि सदन अ्रपने इस परमाधिकार (?7»०४०४४७) का प्रयोग नही करता । इस 
लिए प्रतिनिधि सदन के सभापति का निरंय (ऐेणणष्ठ) उसी श्र्थ में श्रन्तिम (एप7०) 
नही है जिस श्रर्थ में हगलेड की लोकसभा (प्र०प७७ ्ण॑ 0०7श०णा४) के स्पीकर 
(80७8:९०) का निर्णाय भ्रन्तिम माना जाता है। वह प्रइनो पर मत माँगता है एव 
उन समस्त अ्रधिनियमों पर, निवेदनों (8007688९८४) पर, सयुकत प्रस्तावों पर, 
आदेश लेखो (एप) पर, तथा पअ्रधिपन्नों (७८४०७) पर, एवं समनो (8009- 
ए००७४४७) पर हस्ताक्षर करता है जिनका श्रादेश सदन करे। सभापति ही प्रवर 
समितियों (80९७७ (0०००5) तथा सम्मेलन समित्तियो (एकआ०ि०्य०० 
00०ए॥00००8) की नियुक्ति करता है श्रोर उसी को भधिकार है कि विधेयको 
(978) को समितियों के पास भेजे यद्यपि आ्राजजल विधेयक सदन के लिपिक 
(ए60%) द्वारा बिल के विपय के श्रनुसार विभिन्‍न समितियों के पास सीधे 
मेज दिये जाते है। यदि कभी ऐसा अवसर श्रा जाए जब यह वात स्पष्ट रूप 
में निर्शंय न की जा सके कि भ्रमुक विधेयक के लिये भ्मुक समिति के पास भेजना 
उचित है भ्रथवा नही, तो ऐसी स्थिति में समापति निर्णय करता है । 


प्रतिनिधि सदन का सदस्य होने के नाते सभापति को सदन के भ्रन्य सदस्पो 
की ही भांति भाषण देने भ्रयवा मत व्यक्त करने का अधिकार है, यद्यपि वह बोट 
(ए०६७७) उस समय तक नही देता जब तक कि या तो मत-पत्रक (80%) द्वारा 
सदन में मत लिये जा रहे हो प्रथवा जब किसी प्रइन पर बरावर-वरावर मत पड़े हो ।- 
किन्तु यह स्म्तब्य है कि ब्रिटिश कामन सभा श्रथवा लोकसभा का स्पीकर कभी भी 
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चवाद-विवाद में भाग नही लेता भौर वह श्रपना वोट,उसी स्थिति में देता है जबकि 
सदन में बरावर-वरावर मत पडे हो शौर ऐसा भी वहु सदन की प्रचलित रीतियो के 
अनुसार ही करता है! 

ब्रिटिश लोकसभा का स्पीकर उस पद पर अपने निर्वाचन के तुरन्त बाद श्रपनी 
दल-गत निष्ठा त्याग देता है। किन्तु इसके विपरीत श्रमेरिकी प्रतिनिधि सदन का 
समापति सदन में खुल्लम-खुल्ला अपने दल के क्रिया-कलापो से सक्रिय रूप में सम्बन्धित 
रहता है | सदन में बहुमत वाले दल का नेता होने के नाते सभापति को प्राय व्हाइट 
हाउस (ज़॥7० प्र००७०) में बुलाया जाता है जहाँ पर वह राष्ट्रपति के साथ समस्त 
विघायी मामलो पर (7,68889ए० 'शै७७४/७:४) पर मन्त्रणा करता है । 


सीनेट 
(7४6 8279/6) 


सरचना ((०७४७०४7४००)--सीनेट एक छोटा निकाय है । इसके सदस्यो की 
सख्या €६ है जो छ वर्ष के लिये चुने जाते हैं और इनमें से एक-तिहाई सदस्य प्रति 
दो वर्षों बाद हट जाते हैं। फलत सीनेट का जीवन श्रविच्छिन्न ही बना रहता है, 
क्योकि किसी भी कांग्रेस के लिये केवल एक तिहाई सदस्य ही चुनाव लडते हैँ । प्रपनी 
लम्बी पदावधि झौर पुन निर्वाचित होने की पर्याप्त सभावनाश्रों के कारण, सीनेट 
सदस्य की स्थिति प्रतिनिधि भवन के सदस्य के मुकावले में श्रच्छी है। प्रतिनिधि 
सदन का जीवन-काल केवल दो वर्ष है किन्तु उसके मुकाबले में सीनेट सदस्य को एक 
पदावधि में भी पर्याप्त भ्रनुभव हो जाता है, वह विधान निर्माण प्रक्रिया पर भ्रधिकार 
कर लेता है, भौर किसी हृद तक उसमें नेतृत्व के गुण भा जाते हैं। सीनेट सदस्य के 
लिये यह बिल्कुल असाधारण वात नही है प्रौर वह १८ से २४ वर्ष तक सीनेट की 
सेवा फरता रहता है। सीनेट प्राय श्रविच्छिन्न ही वना रहता है; यह भी पर्याप्त 
लामदायक चीज है। प्रतिनिधि भवन प्रति दो वर्ष वाद जिस स्थिति में ग्रा जाता है, 
वैसी स्थिति सीनेट की कभी नही होती। प्रतिनिधि-सदन प्रति दो वर्ष के बाद पुरो- 
रूपेणा नया निकाय वनता है जिसके अभ्रधिकतर सदस्य नये होते हैं भौर प्रति- 
निधि सदन फी व्यवस्था प्रति दो वर वाद नये सिरे से करनी पढती है ! किन्तु इसके 
विपरीत सीनेट सर्देव भ्रविच्छिन्न और सुत्यवस्थित एव सुगठित वना रहता है । इसके 
दो-तिहाई सदस्य तो सर्देव हो पुराने सदस्य बने रहते हैं । इस्त प्रकार सीनेट के पू्व॑- 
भावी एवं उसकी परम्पराएँ, नदी की धारा के ग्रवाध्य प्रवाह के समान सदेव चलती 
रहती हैं। 

समान प्रतिनिधित्व (तए्था६ह ० ]२९ए7८४०४४८००)--जैसा कि पहने 
कभी वर्गशन किया जा चुका है, सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान 
विया गया है शौर संविधान ने इस राजनीतिक सिद्धान्त को पूर्ण मान्यता प्रदान क 
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है । सविधान का कथन है कि “किसी भी राज्य को विना उस राज्य की स्वेच्छा के 
सीनेट में उसके समान प्रतिनिधित्व से वचित नही किया जायगा । समान प्रतिनिधित्व 
का सिद्धान्त वास्तव में एक महान्‌ समझौता था, जिसके फलस्वरूप सयुक्त राज्य 
प्रमेरिका के सघ का निर्माण हुप्रा भौर जो उत्तरी श्रौर दक्षिणी श्रमेरिका के वीच 
सतुलन स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ । 

अहँताएँ (९४४॥१०४४०75)--सीनेट की सदस्यता के लिये जो शरहँताएँ 
निश्चित की गई हैं, वे मिद्धान्तत वही हैं जो प्रतिनिधि भवन के सदस्यो के लिये हैं 
यद्यपि मात्रा में थोडा सा भेद है । सीनेट सदस्य के लिये प्रावश्यक है कि चह्‌ ३० वर्ष 
से कम भ्रायु का न हो , जिस राज्य की श्रोर से चुना जाय उस राज्य का निवासी हो ; 
झौर सयुक्त राज्य का नागरिक कम-से-कम नौ वर्ष तक रह चुका हो। सविघान के 
निर्माताओं ने सोचा था कि लम्बी पदावधि श्रौर ऊेँची भ्रहेताएँ सीनेट को अधिक 
शक्ति शौर गौरव-गरिमा प्रदान करेगी, किन्तु यह शवित एवं गौरव प्रतिनिधि सदन 
को प्राप्त नही हो सकेगा । साथ ही सीनेट में भ्रधिक ऊँची योग्यता पायी जायगी । 

इस सम्बन्ध में संविधान मौन है कि सीनेट सदस्य राज्य के श्रमुक भाग का 
निवासी होना चाहिये । किन्तु कतिपय राज्यो में ऐसी प्रथा स्थापित हो गई कि दोनों 
सीनेट-सदस्य राज्य के विभिन्‍न भागों में से लिये जाएँगे। कभी-कभी जब किसी राज्य 
में वडा नगर होता है तो यह प्रथा पड गई कि एक सीनेट सदस्य उस बड़े नगर का 
हो भ्रौर दूसरा देहात का | वहुत काल तक मेरीलैण्ड राज्य (#०शण्यत) में वैधानिक 
उपवन्ध था कि उस राज्य के दोनो सीनेट सदस्यो में से एक सदस्य पूर्वी समुद्री किनारे 
का निवासी हो, तथा दूसरा पश्चिमी क्विनारे का निवासी हो । 
| निर्वाचन-विधि (१०१०७ ०६ ॥96७70०7)--सीनेट सदस्यों की निर्वाचन विधि 
के सम्बन्ध में प्रसभा (007एथधाणा) के सदस्यों में तीन्र मतभेद था। श्रन्त मे जो 
विधि भ्रपनायी गई उसके अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानमण्डलों द्वारा सीनेट सदस्यो 
का चुना जाना निश्चित हुआ्आा । इस विधि को अपनाने के दो मुख्य कारण थे | प्रथमतः 
सविधान के निर्माताग्रो ने सोचा कि विधानमण्डलो द्वारा चुनाव के फलस्वरूप राज्यों 
को सरकारो एव राष्ट्रीय सरकार के चीच यह चुनाव विधि जोढने वाली कडी का काम 
देगी ओर इस प्रकार राज्यो का सघ सुहृदतर होगा | उस समय राज्यो की सरकारें 
केन्द्रीय शासन के प्रति इतनी हंपपूर्सा वीं कि सविवान के निर्माताश्रों ने हर सम्भव 
उपाय द्वारा यह प्रथल किया कि किसी प्रकार नई-नई स्थापित सरकार का स्वरूप 
ऐसा बने जिससे राज्यो का केन्द्र के साथ सम्बन्ध ग्रक्षुग्टा रहे । द्वितीयत , ऐसा विश्वास 
किया गया था कि विधानमण्डलो द्वारा चुने जाने पर श्रधिक योग्य सीनेट सदस्य चुने 
जाएंगे क्योकि विधानमंण्डलो के सदस्य प्रत्याणियों की योग्यताशो से भ्रधिक परिचित 
होंगे जवकि सर्वसाधारण को इतना ज्ञान नही हो सकता । 


2१२ सयुवत राज्य झ्मेरिका का शासन 


किन्तु सविधान के निर्माताश्रो को जो इस प्रकार के व्यवहृत श्रथवा परोक्ष 
निर्वाचन से लाभ की झ्ाशा थी वह पूर्ण नही हुई । इस प्रकार के निर्वाचन के फल- 
स्वरूप लम्बी और हटठपूर्णो तनातनी बनी रही जिसका प्राय फल होता था गत्य- 
वरोच (060000०58) । कभी-कभी ऐसा भी होता था कि कुछ विधानमण्डल किसी 
सीनेट सदस्प का चुनाव ही न कर सक्के भौर वह राज्य सीनेट मे प्रतिनिधित्व-विहीन 
रह गया तथा उसकी सीट खाली पडी रही । १५६० से लेकर १६९१२ तक किसी-न- 
किसी समय कम-से-क्रम १६१ राज्यो की ओर से सीनेट में केवल एक ही सदस्य प्रति- 
निधि रूप में पहुँच पाये । १६९०१ में डेलवेयर (70७००) राज्य का वाशिगढन 
(ए०४076००) में कोई सीनेट सदस्य नही था जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता । 
फिर इस गत्यवरोध्च को सुलभाने के लिये घूस (छेण्रोणार) तथा प्रन्य अष्ट 
उपाय श्रपनाये जाते थे। निस्सन्देह घूम ध्ौर भ्रष्टाचार के दोषारोपरा प्राय किये 
जाते थे। भ्रनश सीमेट के लिये लम्बे समय तक चलने वाली कलह के कारण राज्यो 
के विधानमण्डलो के नियमित कार्य में बहुत भारी बाधा पडने लगी । इसका प्रत्यक्ष 
फल यह्‌ हुआआ कि लोगो ने संविधान में सशोधन करने के लिये जी तोड आन्दोलन 
(89ए70०व >0४००७१४) किया, और कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ १६१३ में १७वाँ 
सशोधन स्वीकृत हुप्रा । इस सशोघन द्वारा निर्णय किया गया कि प्रत्येक राज्य में से 
जो दो सीनेट सदस्य लिये जायेंगे “वे उमी राज्य के सर्वसाधारण लोगों द्वाराछ 
वर्षों की श्रवधि के लिये चुने जायेंगे ।” वे ऐसे हो लोगो की वोट से चुने जाते हैं जो 
कि राज्यीय विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यो को चुन सकते हैं। इस सशोधन 
ने यह भी प्रनुवन्धित किया कि यदि किमी कारणवश सीनेट का स्थान रिक्त रहा 
तो जिस राज्य की सीट रिततत है, उस राज्य का राज्यपाल (७०४०७:००) श्रस्थायी 
नियुक्ति के द्वारा उस रिक्त स्थान की पुति उस समय तक्त के लिये कर सकता है जब 
तक उस राज्य के लोग स्व्रय एक सीनेट सदस्य न चुन लें | प्रोफेसर यानेर कहता है 
कि “व्प्रवहार में रिक्त स्थानों की पूति के लिये विशेष चुनाव प्रायः कभी नही होते । 
प्रधिकतर राज्यो में जहाँ राज्यपाल सीनेट के स्थान के लिये अस्थायी निमुक्ति कर देता 
है तो प्राय देखा गया है कि नियुक्त्र किया हुम्मा व्यक्ति श्रगले श्राम चुनाव तक प्रपने 
बद पर बना ही रहता है ध्रौर तव उस राज्य के सर्वधासारण उसके उत्तराधिकारी का 
चुनाव करते हैं ।7 

प्रष्यक्ष ((6 0705५॥४ 0॥00)--सीनेट का शभ्रध्यक्ष-पद सम्॒क्त राज्य 
फा उयन्‍णप्ट्रपति ग्रहग्य करता है, श्रौर यय्यवि उसका पद श्रति गौरवान्वित है, किन्तु 
चह न्यय सामान्य समापति प्रयवत्रा मब्यस्थ (9०त००ा००) के सिवा कुछ नहीं है! 
यह सीनेट का सदस्य नहीं होता श्रोर वह स्वमावत्त किसी ऐसे दल से सम्बन्धित हों 
सउता है जिसता सीनेट में बहुमत न हो। वह सीनेट की समितियों की नियुक्तियाँ 





॥ छएथवदा,३ ऐै एकलापाला। ् धार एत्ात्य 8865५, 9 84 


कांग्रेस : संगठन एब सरघना ३१४ 


नहीं फरता इसलिये वह व्यवस्थापन पर विलकुल प्रभाव नही डाल सकता, भोर वह 
अपनी राय (५०४०) उसी स्थिति में देता है जब दोनो पक्षो के मत वरावर हो। इसके 
ग्रतिरिक्त वह किसी सदस्य को वोलने की स्वीकृति (205७० ०६ छे०००६४०४) देने के 
अग्रधिकार से वचित है श्रौर इसलिए वह वाद-विवाद को नियन्त्रित नही कर सकता । 
सीनेट के भ्रध्यक्ष को सभी सदस्यो को बोलने की प्रनुमति उसी क्रम के अनुसार देनी 
होगी जिसके अनुसार वे उठे हो । परम्परा यह है कि श्रध्यक्ष दोनो दलो के सभी 
सदस्यो के साथ समान व्यवहार करेगा भौर निप्पक्षता के साथ उन्हें वाद-विवाद में 
भाग लेने देगा । 

सीनेट श्रपने सदस्यों में से ही एक अ्रस्थायी अ्रध्यक्ष ([7€डतेथ्ा रिए0+७का- 
9०7७) चुनता है जो उप-राष्ट्रपति (५३००-०८७१०७७४) की श्रनुपस्थिति में भ्रध्यक्ष 
पद पर काम कर जाता है। श्रस्थायी प्रध्यक्ष, यद्यपि सामान्यत. सीनेट द्वारा ही ऊना 
जाता है किन्तु वास्तव में उसका चुनाव श्लान्तरिक गुटबन्दी एवं बहुमत का निर्णय है, 
और वह प्रत्तिनिधि सदत के सभापति के समान ही बहुमत दल का चोटी का सदस्य 
होता है । सीमेट का सदस्य होने के नाते वह सभी मामलो पर राय दे सकता है । यदि 
उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति वन जाय तो वह स्थायी तौर पर सीनेट का श्रध्यक्ष आसन 
ग्रहण कर लेता है | 

भ्रपरिमित बाद-विवाद (ऐग्राग्र6९त 70608/०)--सीमेट में वाद-विवाद प्राय 
अपरिमित है । १६१७ तक सीनेट सदस्य के बोलने के श्रधिकार पर कोई बन्धन नहीं 
था, शोर वह जब तक चाहता, बोल सकता था। सीनेट सदस्य भ्पने इस भ्रधिकार 
का लाभ सन्त (86550) के प्रन्त में प्रायः उठाते थे श्र इसके द्वारा वे किसो ऐसे 
विघायी नियम के निर्माण में श्रभिवाघक नीति या झ्रडगा (पा77०४८७7४)) लगाते 
ये जिसका वे विरोध करना चाहते थे । इसका श्रर्थ यहु था कि सीनेट की कार्यवाही में 
देर की जाए ताकि उस विधायी नियम (%०४5पफ7०) पर मत न लिये जा सके | भ्रनेफो 
महत्त्वपूर्ण विधायी नियम (॥(९०४४ण7९७) त्याग दिये गये जबकि इस प्रकार से भ्रभिवाधा 
या भ्रडगे ([0॥908/७70४ की घमकी दी गई । कँग्रेस के एक भ्धिवेशन के प्रन्तिम 
दिनो में एक सीनेट सदस्य जिसका सम्बन्ध विसकोन्सिन ((७४४००॥४०) राज्य से था, 
लगातार सोलह घटो तक बोलता रहा, ताकि एक मुद्रा प्रधिनियम पर कार्यवाही को रोका 
जाय। “६४वी काँग्रेस के भ्रन्‍्त में (मार्च १६१७) कतिपय सीनेट सदस्यों ने मिलकर 
अभिवाधा डाली भ्रथवा श्रढगम लगाया ताकि सीनेट उस विधेयक पर मत-गणशाना न 
कर सके, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को यह भ्रधिकार दिया जाना भ्रभीष्ट था कि अ्रमेरिका 
के सौदागरी जहाजो को रक्षा साधनो से सज्जित किया जाय । उन भ्रभिवाधको भ्रघवा 
अ्रदगा लगाने वालो ने इस बात का विचार नही किया कि लगभग सभी सीनेट सदस्य 
चाहते घे कि वह विधेयक पास होना चाहिए ।” 

इसका फल यह हुग्ना कि श्षीघत्र ही कुछ दिनो वाद सीनेट ने एक नया नियम 
स्वीक्वार किया जिसके शनुसार दो-तिहाई मतो से किसी विधायी नियम के ऊपर चल 
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रिक्त हो भौर तुरन्त वे उस पद के लिए भपना नामाकन राष्ट्रपति को सेवा में प्रस्तुत 
करते हैं । राष्ट्रपति भी उनकी बात प्राय मान ही लेता है, हाँ, यदि उसको कोई 
गम्भीर झापत्ति हो तो दूसरी बात है । 
२ राष्ट्रपति के सधि फरने सम्बन्धों प्रधिकार में सीनेट का भाग (8॥878 
ग 6 ए8४एयाणशेंधा हु 907००)--राष्ट्रपति को जो सधियाँ करने का भ्रधिकार 
है उसमें सीनेद का भी भ्रधिकार है । जितनी भी सधियाँ या तो राष्ट्रपति स्वय करे 
ग्रथवा उसके नाम में की जाएं, वे सब, सीनेट के सम्मुख अनुमोदन के लिये प्रस्तुत की 
जाती हैं, भ्रौर तदर्य सीनेद के सदस्यों के दो-तिहाई मत मिलने पर ही सधि स्वीकृत 
हो सकती हैं। सविधान के निर्माताओं ने सभवत चाहा होगा कि राष्ट्रपति श्रौर सीनेट- 
सदस्य साथ-साथ बैठकर शोर मिल-जुल कर सन्धि का निर्णाय करेगे । यह वात सविघान 
में प्रयुक्त शब्दों--सीनेट की 'मन्त्रणा एवं सहमति” (80ए780 800 0078९४०४) --+ 
से स्पष्ट हो जाती है । एक वार वाशिंगटन (ए४४॥ग्र९४०४) स्वय सीनेट में गया जहाँ 
बह एक ऐसी सन्धि के बारे में सीनेट के सदस्यों की मन्त्रणा एवं सहमति चाहता था । 
जिसे वह दक्षिणी इण्डियनो फे साथ करना चाहता था। जब्न सीनेट ने वाशिंगटन को 
मभिडक दिया तो “उसे क़ोघ भरा गया शऔर उसने कहा कि सीनेट में मेरा आाना व्यर्थ 
रहा ।”? और तब से किसी भी राष्ट्रपति ने सीनेट के साथ सीधे मन्त्रणा नही की है । 
फिर भी सियाँ करने में श्रयवा सधियों का अनुमोदन करने में सीनेट का महत्वपूर्ण 
भाग रहता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा की हुई किसी सधि के सीनेट द्वारा प्रस्वीकृत होने 
का भय हो तो राष्ट्रपति परराष्ट्र-विभाग-सम्वन्ध-समित्ति (एछछशह/) ऐेश॥9्णाह 
(0०77॥४/९०) के सदस्यों से पहले ही मन्त्रणा कर लेता है, और उनके विचार जान 
नेता है। सत्य तो यह है कि परराष्ट्र मन्त्री (32०0०७४४४४ ० 868/6) प्राय सीनेट की 
'परराप्ट्‌ विभाग-मम्बन्ध-समिति के साथ मिल-जुल कर काम करता है । 
३ सोनेट सार्वजनिक पश्रभियोग स्यायालय के रूप में (११७ 80706७ 88 & 
(0०घ०४ ० ॥7ए०७टाएाणा)--प्तीनेठ का दूसरा विशेष कत्तंव्य यह है कि वह 
सावंजनिक भ्रमियोगो के सम्बन्ध में न्यायालय का कार्य करता है। सविधान में 
उपबन्ध है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति श्रोर सिविल सविस के सभी श्रधिकारी अपने 
पदों से हटाये जा सकते हैं यदि उन पर देशद्रोह (77०४४०४)+ घूस (छथ'छ), 
भ्रयवा भन्य दोप तया किसी दुव्यंबहार के कारण सावंजनिक भ्रभियोग. ([#ए०४०॥- 
707) लगाया जाय भ्रौर उसके कारण उन्हें दोपी प्रमाशित कर दिया जाय। 
अतिनिधि सदन भमियोग लगाता है, और सीनेट न्यायालय के रूप में श्रभियोग की 
सुनवाई करता है । ऐमे प्रवसर पर सीनेट न्यायालय का स्वरूप धारण कर लेता है 
भौर श्राज्मापप्र जारी कनता है, गवाहों को बुताता है श्रोर शपथ रखवाता है । 
जब गराडपति पर प्रनियोग लगाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का चीफ 
जस्टिस उप स्यायालय का सभापतित्व गहण करता है। प्रतिनिधि सदन द्वारा 
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नियुक्त प्रतिनिधियों की एक समिति सीनेट के समक्ष वकील के रूप में उपस्थित होती 
है भौर वह अभियुक्त ([779०४०४०८१) भ्रधिकारी पर भ्भियोग लगाती है। 

दोष सिद्धि के लिये सीनेट के दो-तिहाई सदस्यों के मत झ्रावश्यक हैं भ्ौर 
पीनेट या तो सजा के रूप में सम्बन्धित श्रधिकारी को पद से विय्ुक्त (७४05७) 
कर सकता है, अथवा भविष्य के लिये किसी सार्वजनिक पद के लिये प्रयोग्य घोषित 
कर सकता है। यह इस प्रकार की सजाएँ नही दे सकता जैसे कारावास [[एफफ- 
8007090) श्रथवा जुर्माना (77०) | किन्तु जिस व्यक्ति के विरुद्ध सीनेट में दोपा- 
रोपण सिद्ध हो चुका है, श्रौर जो श्रपने पद से पृथक कर दिया गया है, उसके विरुद्ध 
साधारण न्यायालय भी कार्यवाही कर सकते हैं भौर दोप लगा सकते हैं । उस स्थिति 
में साधारण न्यायालय विधि के प्रनुकूल उसी प्रकार की कार्यवाही करेंगे जैसा भ्रन्य 
दोषियों के सम्बन्ध में होता है । 

४ सीनेट के व्यवस्थापिका सम्बन्धी कार्य (7.228908ए6 एथा०/णा8)-- 
सविधान के निर्माताश्रों ने जो तीन सुख्य कत्तेव्य सीनेट को करने को दिये, उनके 
अतिरिक्त यह भी उपवन्धित किया गया कि सीनेट एक व्यवस्थापिका सभा (7,688- 
]00४० 9009) भी है। किन्तु यह समान अधिकारपूर्ण समन्वयकारी निकाय 
(0०-००॥०६७७ 0009) है न कि काँग्रेस का श्रधीन निकाय | इस प्रकार यह देश के 
लिये विघान निर्माण करने में प्रतिनिधि सदन के समकक्ष शवितियों का उपभोग करता 
है। सथुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा कोई नियम नही है जैसा कि इगलेडः? में है, जो निम्न 
सदन (प्र०78० ए्ण 7१००7८४००६४४०८४) को ऐसा श्रधिकार प्रदान करदे कि वह उच्च 
सदन (8०४४७/०) के ऊपर निरयेघाधिकार का प्रयोग कर सके । अमेरिका मे प्रतिनिधि 
सदन सीनेट के ऊपर एक वात में उच्च स्थिति का उपभोग करता है, वह है वित्तीय 
विधेयको के सम्पन्ध में ; श्रौर इस सम्बन्ध में संविधान केवल यही कहता है कि वित्तीय 
विधेयरकों का सूत्रपात प्रतिनिधि सदन में ही होना चाहिये । किन्तु संविधान यह भी 
कहता है कि सीनेट वित्तीय विधेयको में प्न्य विधेयकी की भाँति सशोधन कर सकता है । 
इसका श्रर्य है कि सीनेट वित्तोय विधेयकों को स्वीकार कर सकता है, उनमें सशोघन 
कर सकता है, उनका खूपान्तर कर सकता है भ्रथवा उनको भ्रस्वीकृत कर सकता है 
भ्रौर कभी-कभी तो सीनेट किसी वित्तीय विधेयक्र मे इतनी काट-छाँट कर देता है ध्ौर 
इतना सशोधन कर देता है कि प्रतिनिधि सदन द्वारा प्रारम्भ क्यि गये विधेयक का 
नाम तो वही वना रहता है, वाकी भ्रौर सब कुछ बदल जाता है। ऐसा सीनेट ने 
कुछ वर्ष पूर्व एक प्रशुल्क विधेयक (पायी यश) के साथ किया था। इस प्रकार 
सीनेट, सशोघव के रूप में बिल्कुल नये वित्तीय विधेयक का सूत्रपात भी कर सकता 
है। जिस प्रशुल्क विधेयक्र (हवा शा) के बारे में ऊपर वर्णन किया गया है, बह 
इतना भ्धिक एवं पूर्णतया चद्योधित हुआ कि उस विधेयक में से सभी छुछ काट-छाँट 


4 १६११ का संसद अधिनियम (शगरीश्याण्यं 2० ० 9]]) जे १६४६ में 
संशोधित हुआ, उसको पद़ियगे। 
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आदेश दिये जा सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि सीनेट सदस्य ही, जो परिपकदर 
राजनी तिज्ञ होते हैं, और जिनको श्रधिक -ससदीय भ्रनुभव होता है, भ्रन्त में सफल 
होते हैं प्रौर लाभ की स्थिति में रहते हैं । भौर सीनेट सदस्य जिस हृद तक एकमतता 
एवं हृढता प्रदक्षित करते हैं, उसके कारण सम्मेलन सदस्यों को प्राय सीनेट की 
भी सहायता प्राप्त होती है। सत्य तो यह है कि सीनेट अपने सम्मेलन समिति के 
प्रतिनिधियो को निर्णय करने की एवं विचार-विनिमय करने को पूरी छूट देता है 
जब कि प्रतिनिधि सदन प्राय अपने प्रतिनिधियों को भ्रादेशों से जकडे रखता है। 

७ सीनेट सदस्यों फा देश की राजनीति में स्थान (20960 7०७ ० ४॥० 
80790078)--गरवर्न मेंट श्राफ दी पीपिल (60ए७7७70०70 07 ४06 76०७9।०) नामक 
पुस्तक के लेखक युगल लिखते हैं कि “साधारण प्रत्तिनिधि सदन के प्रतिनिधियों से, 
सीनेट के सदस्य “विभिन्‍न जाति के राजनीतिक जीव” ()ककशा+ 97०6१ ० ए०- 
४०७ 87770) होते हैं /? प्रतिनिधि सदन के सदस्पो के मुकाबले में सीनेट सदस्य 
श्रधिक लोगों का एवं भ्रधिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, भर इस प्रकार जल्दी 
ही उनके ऊपर बदलते हुए जनमत का श्षीघ्र प्रभाव नही पडता, न किसी विशेष 
स्थान के निर्वाचकमण्डल के व्यक्तिगत जाति स्वभाव श्रथवा देह स्वभाव का शीघ्र 
प्रभाव उनके ऊपर पडता है। इसके विपरीत प्रतिनिधि सदन के सदस्य की अपने 
सकुचित निर्वाचन-क्षेत्र की श्रावश्यकताभ्ों को ध्यान में रखना पढता है और उसके 
ऊपर कतिपय स्थानीय हितों (7,0०0 ॥7६०7०७४ 67078) तथा दल के थोडे से 
स्थानीय नेताभ्रो का प्रमाव होता है। श्रधिकतर सीनेट सदस्य भ्रपनी राजनीतिक 
सूक्ष्म बुद्धि के लिये सारे देश में विख्यात होते हैं। उनके मतो (0977०75) का कुछ 
मूल्य होता है, भौर कभी-कभी राष्ट्रपति भी श्रनुभवी (००:४४) सीनेट सदस्पो 
की बात मानने पर मजबूर हो जाता है। इसके शप्रतिरिक्त अपने भपने राज्य की 
राजनी तिक पाटियो में वे महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कभी-कभी तो वे अपने-श्रपने 
राज्यो मे राजनीतिक दलो के पूर्ण श्रधिनायक होते है ।! औौर श्रपने दल मे उनका 
महत्त्वपूर्ण स्थान इस कारण होता है कि केन्द्रीय घासन का सरक्षण एवं शनुग्रह 
(77207०7०5०) उन्हें प्राय स्दव प्राप्त रहता है। सीनेट को राष्ट्रपति द्वारा की 
हुई नियुक्तियो पर मनुमोदन का जो श्रधिकार प्राप्त है, उसका सविधानिक महत्त्व 
भी है भ्रोर राजनीतिक महत्त्व भी। सविधानिक महत्व इस कारण है कि इस प्रकार 
परीक्षणों ग्रोर सन्तुलनों (एक्रालफ़ो९8 ० ॥0 दाएटी,8 घगते 7ंभा००७) के सिद्धान्त 


[ 6०00वएागाहा। 0० 6 ए८०क्ञौॉ०, ? 420 
2 उशरणसब्प लग सियाना (.०पाह्ावा9) का हे लाग (लिए८४ 7078) , पेन्सिल- 
बानिया का जॉपेन गज्नो (305०9 00एी6५१ ० शिश्याग5ज्रण्णा) , रोड यपू दा नेन्सन 
घीयन (रलड४णा #0ाली ० रिध006 ।50॥0) , तौर हात ते में ओ्लोदियों राच्य का रायट 
गज़्द फिठथा 0. गएव 0 000) , प्लीर बजानिया राच का हैरी प्रिट (सिद्याएज्ण ठिल्ठ 
 शाएाए3) । 
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की क्षियान्यिति होती है, और राजवीतिक महत्त्व इस कारण है कि प्रत्येक सीनेटर के 
पास प्पने-पपने राज्य मे की गई बडी निमयुक्तियों के ऊपर प्रायः पूर्ण निषेधाधिकार 
(ए७० 7०४७०) है । 

घ. सौनेट का समंषय (8७॥806 8णातव्त/9) - इसी के साथ यह भी सम- 
मेने की श्रावश्यकता है कि सीनेट में पूर्ण समेवय रहता है। “एक प्रकार से, सीनेट 
पारस्परिक सुरक्षा समाज है ।” प्रत्येक सीनेट सदस्य हर सम्भव उपाय से सीनट सदस्यों 
के श्रधिकारो एव विशेषाधिकारो की रक्षा करता है चाहे दलगत विचार विभिन्‍नता 
पफ्यो न हो भौर जब कभी, किसी ओर से सीनेट फे सरमक्ध (80॥0270७) को 
प्राघात पहुँचा--जैसे कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने १६३८ में मीनेटोरियल कर्टसी नामक 
पुरानी प्रथा को तोडा और सीनेट की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाई--सुरन्त समस्त सीनेटर 
सर्देव मिल जाते हैं। वाशिगठन के पत्रकारों ने वार-वार लिखा हैँ कि दो सीनेट 
सदस्य सीनेठ हाल (8७06 पा) में एक-दूसरे के ऊपर कडी भाषा में प्रहार कर 
सकते हैं किन्तु थोडी ही देर बाद श्राप देखेंगे कि वे एक-दूसरे की बाँह पकड़े धुम 
रहे हैं।” वे 'जियो श्र जीने दो' के सिद्धान्त मे विश्वास करते है। ऐसी समर्मक्‍्य 
फी भावना के कारण ही उन्होने सदेव सफलतापूर्वक अश्रपने भधिकारों की रक्षा की 
है। इसीलिये 'जियो और जीने दो' के सिद्धान्त पर चलकर ही भाज अमेरिका का 
पीनेट ससार की समस्त विघान-सभाओं से श्रधिक शवितशाली सदन बन गया है । 


६ सीनेट की स्वतस्त्र प्रवृत्ति और राजनीतिक ब्नुभव (गञप््कृशातेणा 
8छ 0 छापे 70 ग्ररुएत९ा०० 0 शै७ 8०770०)--जिन कारणों से सीनेट के 
सदस्यों की स्थिति ग्रधिका रपूर्ण एवं प्रदृत्ति स्वतन्त्र वनी हुई है, उनमें मे एक महत्त्व- 
पूर्ण कारण यह है कि उनकी परदावधि छः वर्ष है। जो सदस्य सीनेट का -चुनाव 
तीन बार जीत लेते हैं, भौर इस समय भी ऐसे कई सीनेट सदस्य हैं जिन्होंने भ्रपने 
सीनेट-काल मे छ राष्ट्रपतियो का झाना भोर जाना देखा है, इन भ्म्यास बुद्ध 
(ए७०णाओ सीनेट-सदस्यो को अपने दीर्घ सीनेट-पनुभव पर गर्व है। वे अपने झापको 
देश के ज्पेप्ठ विधि-निर्माता समभते हैं और व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका विभागों 
के बीच शक्तियों का सतुललन ठीक प्रकार से रखने वाना समभत्ते हैँ । 

सीनेट को स्वतन्त्र प्रवृत्ति प्रदान करने की दिशा में प्रन्य महत्त्वपूर्ण कारण 
यह है कि उसको भ्रनियन्त्रित वाद-विवाद का भ्रधिकार है । इसके हारा सीनेट सदस्यों 
को हर वियय पर पूर्ण विस्तार के साथ विचार-विनिमय करने का श्रवसर प्राप्त हो 
जाता है । यह प्रधिफार प्रतिनिधि सदन के प्रतिनिधियों को प्राप्त नहीं है। इनये 
अतिरिक्त भ्रमिवाघक नीति या भडगाबाडी (एप्राएए#लयाए्र भी सीनेट की महान्‌ 
शक्ति का एक कारण है। 

संविधान के निर्माताशो ने सोचा था कि सीनेट एक प्रतिगामी (00७४९) 
सस्या बनेगी, भोर कुछ समय तक ऐसा ही हुप्ला । किन्तु हाल में प्रतिनिधि सदन ने 
मोनेट से अधिक प्रतिगरामिता प्रदर्शित की है। चा्ल्स बीयर्ड (छीफ्रमेल छलातव) 


ग्रध्याय ६ 
फाँग्रेस (क्रमदाः) 
काँग्रेस के कत्तेव्य और अधिकार 
(आ'फाला0ा5$ भाते ?0म्रच्च5 07 (:०ाष्टा/288) 

काँप्रेत फी शक्तियाँ (?०ए००७ ०६ 00787०७७)--सीनेट तथा प्रतिनिधि 
सदन दोनो से मिलकर सयुवत राज्य श्रमेरिका की काँग्रेस प्रथवा राष्ट्रीय विधान- 
मण्डल का निर्माण हुआ है । सविधान का प्रथम' प्रनुच्छेद समस्त विधायिनी शवितियाँ 
फाँग्रेस को सौंपता है श्रोर फिर यथाक्रम उन कत्तंव्यों को गिनाता है जो काँग्रेस को 
फरने है श्लौर उन शक्तियो का भी निरूपण करता है जो इसके भ्रधिकार में रहेंगी । 
यदि सविधान के निर्मातागण प्रारम्भ से ही शवितयों के पृथक्‍्करण के सिद्धान्त 
(700%चतल्‍७ ० 8679४07४४०॥ ० 70४०४) को अपना लेते, तो काँग्रेस केवल एक 
विधान निर्मात्‌ निकाय बनकर रह गया होता | किन्तु 'परीक्षणो प्रौर सन्तुलनो' के 
सिद्धान्त ने काँग्रेस को विधान निर्माण के पअ्रतिरिक्त भी कुछ कार्य सौप दिये हैं , 
प्रौर ये कत्तंव्य किसी भी प्रकार काग्रेस के विधायी कत्तंव्यों से कम महत्त्वपूर्ण नही 
हैं। “व्यापक श्रर्थों मे कहा जा सकता है कि कांग्रेस ही वह साधन है जिसके द्वारा 
सर्वंसाधारणा, राष्ट्र की नीतियो का निर्माण करते हैं, घोषणा करते हैं श्रौर उनकी 
क्रियान्विति की जाँच-पडताल व देख-भाल करते हैं ।” कांग्रेस के श्र-विधायी कत्तंव्यो 
में निम्न कत्तंव्य सम्मिलित हें--(१) सविधायी कत्तंव्य (008#४7०५७), (२) 
निर्वाचकीय कत्तंव्य (०००८४), (३) कार्यप्रालिका कत्तंव्य (75०००४२०) । 
(४) न्यायिक कत्तंव्य (7०००), (५) भ्रादेशक एव पर्यवेक्षी कत्तंव्य ([76०६ए७ छाती 
8प९०५80:9), (६) खोज-पढताल सम्बन्धी कत्तंव्य ([77८४8४2०0५४०) । विधायी 
कत्तंव्यो के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि काँग्रेस श्रकेली ही विधान निर्मातृ 
निकाय नही है, यद्यपि सविधान के प्रथम श्रनुच्छेद मे ऐसा ही लिखा है ॥! 

ग्र-विधायी कत्तेव्य 
(पणानदष्ठाईशाएड कप्राटा09) 

सविधायी फत्तंब्य (0005४/प्रभा। ा०७०75)--सविधान के सशोघन की 
प्रक्ति| का वर्गन करते समय हमने लिखा था कि संशोधन प्रस्ताव काँग्रेस के दो- 
तिहाई बहुमत भ्रयवा दो-तिहाई राज्यो की प्रार्यना पर कांग्रेस द्वारा बुलाये गए 
एक सम्मेलन के द्वारा उपस्थित किया णा सकता है। चाहे कोई भी विधि श्रपनायी 
जाय, भौर ग्रव तक तो काँग्रेस फे द्वारा ही सविधान में समोवन हुए हैं, किन्तु यह 
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निविवाद सत्य है कि सविधान का एक शब्द भी विना काँग्रेस के कोई अन्य सत्ता 
नहीं बदल सकती । इसके अ्रतिरिक्‍त काँग्रेस का यह भी मुख्य कत्तंव्य है कि वह 
प्रारम्भिक सविधान का प्रसार करे सौर उसका निर्दचन 'करे, और जैसा, कि हम पूर्व 
विवेचन कर चुके हैँ, इसी के कारण सविधान गतिशील रहा है । 

निर्वाचकोय फर्त्त व्य (फ०्लण्णों व्राणगणा5)--काग्रेस के निर्वाचकीय 
कत्तंव्य भी हैं। नियमित रूप से हर चार वर्ष वाद काँग्रेस का सम्मिलित सत्र होता 
है जिसमें राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पक्ष मे डाली गई बोटें गिनी जाती हैं । यदि 
किसी भी प्रत्याशी को समस्त राष्ट्रपतीय निर्वाचक मतो का बहुमत प्राप्त नहीं होता 
तो प्रतिनिधि सदन प्रत्येक मत देने वाले राज्य को एकक मानकर राष्ट्रपति का चुनाव 
उन तीन प्रत्याशियों में से करता है जिनको सबसे अधिक मत्त प्राप्त हुए हों । यदि 
किसी भी प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति के समस्त निर्वाचक मतो का बहुमत प्राप्त नहीं 
होता, उस स्थिति में सीनेट सबसे श्रधिक मत पाने वाले दो प्रत्याशियों में से उपराष्ट्रपति 
का चुनाव करता है। इस प्रकार के चुनाव द्वारा केवल एक उपराष्ट्रपति का प्रव 
तक छुनाव हुप्रा है, वह भी १८३७ में जब त्तक कि दल-अ्रथा पुर्णाूपेण चिकसित 
नहीं हुई थी । ऐसी घटना की पुनरावृत्ति श्रव नही हो सकती । काँग्रेस, विधि भ्रनुसार 
निर्णय करती है कि राष्ट्रपति प्रथवा उपराष्ट्रपत्ति की मृत्यु हो जाने पर या 
किसी काररा पश्रयोग्य हो जाने पर कौन राष्ट्रपति होगा अ्रथवा कौन उपराप्ट्रपत्ति 
होगा। कांग्रेस को यह भी अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में विधि द्वारा 
निणेय करे कि फिस समय झयवा किन स्थानों पर श्रथवा किस प्रकार सीनेट और 
प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का चुनाव होगा 7 श्रीर काँग्रेस ही भ्रपने सदस्यों की 
प्रहुताओ (00७॥0४7005) फी जाँच-पडताल करती है, यहाँ तक कि उनके 
चुनावों की विध्यनुकूलता की भी स्वयं परीक्षा करती है १ यदि काँग्रेस के सदस्यों 
के बहुमत द्वारा किसी सदस्य भयवा सदस्यों का चुनाव न्यायसगत नहीं हुप्रा 
है तो कांग्रेस ऐसे सदस्यों को सदस्यता से वचित कर सकती है ।* उदाहरणस्वरूप 
१६२६ में सीनेट ने विलियम एस० वेयर (एशाशा) 8 एछ७0) को सीनेट सदस्यता 
से चचित कर दिया क्योकि उसने घुनाव श्रानदोलत में प्रत्यधिक घन व्यय किया था । 

फार्यपालिका कत्तंव्य (#२००प७४०० एिपर०७०७)--कयपालिका कत्तेंज्यो 
में नियुक्तियाँ और रुधियाँ भ्राती हैं । कार्यपालिका कत्तंव्यो को हम प्रादेशक एवं 
पर्यचेक्षी ()000(ए९ एाते हिए/९एए७०७-) शीर्षक के प्रन्तर्गत लेते हैं । कार्यपालिका 
कत्तंब्यो को दो शाख्रो में बॉटने से स्पपष्डतया समभने में सुविधा होगी। राष्ट्रपति 


द्वारा जो लगभग १५ हजार प्रधिकारी नियुवत किये जाते है श्लौर जिनके सिए सीनेढ 


4. अनुन्देद 2५ वेगट ४। 
2 बे नुच्छेद् !, सण्ट ५। 


पे 3. इस प्रथा की वैधानिकता पर घाद्धप किये गये हैं, यथपि इसके समर्थन में अनेकों पूर्व 
भावी दूँ । 


३२६ संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासन 


प्रनुमोदन प्रदान करता है, उनके सम्बन्ध में, जैसा कि हमने सीनेट के विशेष क््तेव्य 
(89७०७ ईणा०७४०9 ० (० 8078/6) नामक शीषंक के प्रन्तगेत भ्रध्ययत् किया था, 
काँग्रेस भी महत्त्वपूर्ण योग देती है। वैसे तो सीनेट सदस्य एवं प्रतिनिधिगण दोनो 
ही, किन्तु सीनेट सदस्य, विशेष रूप से इन नियुक्तियों में से भ्रधिकतर नियुक्तियों 
पर प्रभाव डालते हैं ।, जो सीनेट सदस्य राष्ट्रपति के दल के होते हैं, वे इस वात की 
प्रतीक्षा नही करते कि राष्ट्रपति उनसे पूछे कि वे किस प्रत्याशी को झ्मुक पद पर 
नियुक्त करना चाहते हैं । ज्यो ही कोई स्थान रिक्त होता है, वे भपनी भोर से पहल 
करते है और स्वय झ्पनी इच्छा के प्रत्याशी का नाम प्रस्तुत करते है, धौर प्राय | 
प्रधिकतर वे भ्रपने मन की करा लेते हैं। यदि किसी राज्य से कोई भी सीनेट 
सदस्य, राष्ट्रपति फे दल का न हो, तो उस स्थिति में प्रतिनिधि सदन के प्रतिनिधि ऐसे 
प्रत्याशी के लिए भपनी और से सुझाव करते हैं, घ्रोर इसको वे भ्रपना अधिकार मानते 
हैं। कभी-कभी जब उसी दल के सीनेट सदस्य उपस्थित हो तो भी ऐसा समभौता 
हो जाता है जिसके पश्नुसार सीनेट सदस्य एवं प्रतिनिधिगण दोनो मिल-जुलकर 
राष्ट्रपति के सरक्षण में माग वाँट लेते हैं । 

सीनेट का एक मुख्य कार्य है राष्ट्रपति फे द्वारा की हुई सन्धियो को शनुमोदित 
करना ।! सधियों की जर्ते निद्चित फरने में राष्ट्रपति ही सर्वोच्च शक्ति है, किन्‍्तु 
घतुर एव द्रदर्शी राष्ट्रपति पहले से ही प्रमुख सीनेट सदस्यों से मन्त्रणा कर लेते 
हैं श्रोर उनकी राय जान लेते हैं ताकि सीनेट द्वारा सम्बन्धित सन्धि के लिए 
झनुमोदन भासानी से प्राप्त हो सके । 

काँग्रस के दोनो सदन ही सयुकत राज्य के धन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो में विशेष 
रुचि रखते हैं। भ्रपने सदेश में राष्ट्रपति प्रन्तर्राप्ट्रीय घटनाश्रो पर प्रकाश डालता 
है भौर कग्रिस, भ्रन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों पर व्यय होने वाछे घन की स्वीकृति प्रदान 
फरती है । युद्ध की घोषणा केवल काँग्रेस ही कर सकती है । श्राजकल सयुकत राज्य 
के शासन की प्रवृत्ति यह हो रही है कि भन्तर्राष्ट्रीय दायित्वो ([768॥रए्नणाएं 
00०॥ह५५०४8) फी पूर्ति, व्यवस्थापन के माध्यम से हो, न कि सधियो के द्वारा, भर 
इससे स्पष्टतया यह ध्वनि निकलती है कि सीनेट शौर प्रतिनिधि सदन दोनो मिलकर 
घथासन के सचालन में भाग लें । 

न्यायिफ फर्तंब्य (तप्रताणाशु एएत्न०८०४४)--राष्ट्रपत्ति, उपराष्ट्रपत्ति एव धन्य 
राष्ट्रीय भधिकारियों के विस्द्ध सावंजनिक दोपारोपण (790080070०४/) की फार्य- 
पाही प्रतिनिधि सदन हो प्राग्म्म कर सकता है होर उस स्थिति में सीनेट न्यायालय 
का स्वरूप धारण करता है । 

प्रत्येक सदन भ्पने-प्रपने सदस्यों के विरुद तो प्रनुशासनात्मक कार्यवाहो करने 
में स्वतन्त्र है ही, साथ ही किसी हृद तक स्वतन्त्र व्यक्तियों के विरुद्ध भी ऐसी कारयें- 


] इस पुस्तक में पिछले पाठ में सीनेट के विशेष कर्त्त न्यः नामक शीर्षक के अन्तर्गत अध्ययन 
न्ीजिए ! 


काँग्रेस (क्रमश ) ३२७ 


वाही की जा सकती है। काँग्रेस के सदस्यो के विरुद्त सार्वजनिक अभियोग 
([79700०४म०७०) नहीं लाया जा सकता वयोकि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णब के 
अ्रनुसार सयुक्त राज्य के सिविल प्रधिकारी नही होते। इसलिये दोनो सदन मित्रकर 
सोचते हैँ प्रौर निर्णय करते हैं कि काँग्रेस के सदस्यों में श्रनुशासन कंसे रखा जाय, 
प्रौर किसी कांग्रेस के सदस्य को प्पने सदन के दो-तिहाई चहुमत-निर्णाय से कांग्रेस से 
निकाला जा सकता है, यद्यपि ऐसा प्रायः कभी नहीं होता । 


काँग्रेस के प्रत्येक सदन को नैसगिक अधिकार हैं कि वह किसी ऐसे व्यवित को 
सजा दे सकता है जिसके व्यवहार से कांग्रेस की कायवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप प्रथवा 
व्यवधान पडता हो । उदाहरणार्थ यदि कोई गव्मह, काँग्रेस की किसी समिति के समद्ष 
किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दे, तो वह सदन जिसकी समित्ति की उपेक्षा 
की गई है, न्यायालय के रूप में कार्य कर सकता है प्रौर उस गवाह के ऊपर सदन के 
तिरस्कार (007/0७099) का भ्भियोग लगाया जा सकता है। सम्बन्धित सदन सक्षस्त्र 
परिचारक (800०७॥४-0॥/-४77४) को प्राज्ञा देकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करा 
सकता है। भफिन्‍्तु उस व्यक्ति फो केवल उतने समय के लिये ही हिरासत में रखा जा 
सकता है जब तक कि ऊाँग्रेस फा सत्र चलता रहे । फिर भी प्राय फाँग्रेस भपने 
इस शधिकार का प्रयोग नहीं फरती । इस प्रकार के मामले राग्रुवत राज्य के महान्याय- 
चादी (8४००३) के पास भेज दिये जाते हैं प्रौर घह विधि प्रनुमार सदन के 
तिरस्कार (007७॥.४७) के धभियोग में उचित सज्ञा की व्यवस्था फर देता है । 
झ्रादेशफ एवं पर्यवेक्षी फत्तेच्य [6०७९० 70 डिप्रतृथ/श8ह०७ए फणा0- 
00०॥8)--काँग्रेंस का भ्रन्य कत्तंव्य यह है कि बह प्रशासन के कार्यों में जाँच-पडताल 
प्रथवा आदेश एवं पर्यवेक्षण फर सकती है। इसमें सन्देह नहीं कि राष्ट्रपति भ्ोर 
उसके मन्त्रिमण्डलीय सदस्य ही वास्तव में प्रशासन को प्लादेश देते है झ्लोर उसके कार्यों 
का पर्यवेक्षण करते हैं किन्तु काँग्रेस ही तो समस्त प्रशासनिक निकायो अ्रषवा सतात्तो 
फी सृष्टि करती हैं। सविधान इन प्रशासनिक सघातो दी रचना एवं सघठन के बारे 
में बिल्कुल मौन है। सविधान इन प्रशासनिक सचातों की शक्ितियाँ भ्रथवा कर्त्तव्यो 
की भी स्पष्ट व्याण्या नही फरता। कराँग्रेंस के श्रधिनियम ही व्याय्या करते हैं 
कि प्रशासनिक विभागों की प्राकृति एव रचना किस प्रकार से होगी झबवा उनका 
संघटवत किस प्रकार होगा, श्रयवा उनको क्‍या शक्तियाँ प्राप्त होगी। भ्रौर 
इसके प्रतिरिवत कांग्रेस ही तो इन विभागों को धन देती है जिसके द्वारा दे 
पपने-पपने क्षेत्रों में कार्य चलाते हैं। इस सबके फलस्वरूप काँग्रेस को झ्धिकार 
मिल जाता है कि वह विभागों के झार्य के ऊपर पर्यवेक्षण रखें; विभागों से 
ताना प्रकार की प्रशासन-सम्बन्धी मूचनाएँ प्राप्त करती रहे, विभागों को विविध 
फार्य और कत्तंव्य करने को देती रहे ; यही तक नही, विभागों के कतिपय ढित्याल लापो 
में कमी करने का भादेश दे दे , भौर घन-राशि स्वीकृत न करके चाहे तो विभागों को 
बिल्कुल समाप्त करदे | हो सकता है कि इस प्रकार स्वय प्रशासनिक सघात पभ्रयवा 


डेश्द समुक्त राज्य ध्रमेरिका का शासन 


निकाय (॥तकाग्राइए४8ए९० 2०7८9) दही समाप्त हो जाय। १६४६ के 'विधान 
पुनर्गठन अधिनियम (0एाशे४४ए७. रि०07एर४पशककाणा 4० 946) ने इस बात 
पर वल दिया है कि दोनो सदनों की स्थायी समितियाँ प्रशासनिक विभागों के ऊंपर 
कडी निगाह रखें। इसके भ्रतिरिक्त काँग्रेस कभी-कभी चाहे तो ऐसी विधि पारित कर 
सकती है, जिनके द्वारा प्रशासनिक विभागों को झादेश दे कि वे प्रशासन की संभी 
सूचनाएं काँग्रेस को पहुँचाते रहें । इस प्रकार महानियन्त्रक (00779णी७/ धा० ७) 
को कांग्रेस के श्राधीन भयवा कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है न कि राष्ट्रपति 
के प्रति। काँग्रेस किसी समय ऐसा प्रस्ताव भी पास कर सकती है जिसके श्रनुसार 
प्रशासन को श्रादेश दे कि इस प्रकार की परिस्थिति में इस प्रकार कार्यवाही करो। 
खोज पडताल तम्बन्धी फत्तंव्य ([7ए०४७४४४ए०)--हँमने सीनेट की खोज- 
पड़ताल करने वाली समितियों के बारे में विस्तारपू्वंक प्रकाश डाला था, श्रीर 
हमने यह भी वतलाया था कि ये समितियाँ किस प्रकार प्रशासन को भ्रपनी सीमाएँ 
उल्लंघन नहीं करने देती किन्तु इस प्रकार की समितियों की नियुक्ति केवल सीनेट ही 
नही करता । तथ्य यह है कि काँग्रेस की खोज-पडतताल करने वाली समितियाँ तभी से 
पपना कार्य कर रही हैं जब से कांग्रेस का जन्म हुमा है । काँग्रेस को अ्रधिकार है कि 
बह जब कभी भावश्यकता श्रनुभव करे किसी भी ऐसे विपय में खोज-पड़ताल कर 
सकती है जिसका सम्बन्ध, काँग्रेस के विधान-निर्माण, सशोधन, निर्वाचकीय, भ्रादेशक 
एवं पर्यवेक्षी (070 वए€ छत हिघ्श5०४8०७) प्रयवा भ्रन्य कत्तंव्यो से है एले- 
पर्जेंडर हैमिल्टन (&]95७8॥96067 सद्यागरा।0ा) तथा प्र्थ विभाग (7७8णाज /09क7- 
धाणा।) की जाँच-पडताल द्वितीय काँग्रेस ने कराई थी। श्रौर तभी से प्राय राष्ट्रपति, 
प्रौर मन्त्रिमण्डल के पदों भौर कार्यालयों की भी वार-वार जाँच-पडताल हुई है । 
फाँग्रेस द्वारा जाँच-पडताल करते रहने से प्रशासन उत्तरदायी बना रहता है। 
किसी देश के प्रजातस्त्रात्मक विधानमण्डल का यह उचित करत्तंब्य हो जाता है कि 
पह उस देण के घाप्तन के विभिन्‍न क्रिया-कलापो पर दृष्टि भौर नियन्त्रण रखे जिसका 
वह समर्थन फरता है, श्रौर वह शासन की नीतियाँ तथा कार्यक्लाप सर्वसाधारण 
फो बताता रहे । संसदीय घासन-प्रणाली में ऐसे बहुत से उपाय है जिनके द्वारा 
घामन के ऊपर नियन्धण रखा जा सकता है और उसको विधानमण्डल के प्रति उत्तर- 
दायी बनने पर बाध्य किया जा सकता है । किन्तु राष्ट्रपतीय शासन-प्रणाली में ऐसे 
उपाय सम्भव नहीं हैं, झौर किसी वात का विशिष्ट उत्तरदायित्व किसी एक पर नहीं 
लाया जा सवता है। इसलिये विधानमण्डल द्वारा खोज-पडताल एव पर्यवेक्षण प्रत्यन्त 
पावध्यक उपाय हैं, चाहें वे किसी हृद तक भह मासुम पढ़ते हैँ शौर इनके द्वारा कार्य- 
पालिका एवं प्रशामनिक विभाग सवोचपूर्ण परिस्थिति में पड जाते हैं श्रौर उनको 
पएटिन जवाबदेटी का शिकार बनना पदता है। फिर भी प्रशासन के क्षिया-कलापों 
पर विन्ञापन (?प्रगोटा(॥) के द्वारा पर्याप्त प्रकाश ठालते रहना घाधुनिकफॉल की 


] दस पुलाद में भाषपय ५ देखिये ! 
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नितार्त भावश्यकता वन गई है | जहाँ काँग्रेस ने भ्ावश्यकतावश शासन के कार्य॑-क्षेत्र 
को विस्तृत किया है, वहीं इसको मजबुरन अपनी नियामक छक्तियाँ (०७४०५ 
7०७७३) प्रत्यायोजित (0062०/०) करनी पडी हैं; भ्नेको प्रशासनिक कार्यालय 
(4 तग्राग्राहधा॥ए० ०७४) बढाने पड़े हैं; “भौर विधि के प्रनुमार तथा बहुत 
बडी धन-राशि व्यय करके एक वहुमुखी एवं श्रत्यन्त जटिल (00४65) शासन यन्त 
चलाने पर बाध्य होना पडा है जिस पर प्रतिवर्य ४२ प्रव डालर से भ्रधिक व्यय 
होता है श्रोर जिसके सचालन में २० लाख स्वत्री-पुरुष घासनिक भृत्यों के रूप में काये 
फरते हैं ।”६ 

बहुत से प्रसिद्ध प्रमेरिकन विद्वानों ने काँग्रेस की खोज-पडताल सम्बन्धी 
(एए९४७४४४४०७) शक्तियों को भ्रमेरिका के लिये लज्जास्पद बताया है , भौर उन्होंने 
कहा है कि इनको त्याग देता श्रेयस्कर है। सत्य यह है कि सविधान ने इस प्रकार 
की खोज-पडताल की श्राज्ञा नही दी है, फिर भी अ्रमेरिका की विधायी प्रक्रिया 
(.0|8007ए९ 7270०८१77०) में यह खोज-पडतानें घर कर गई हैं । इसमें मन्देह नही 
कि इन समितियों के उग्र दलगत राजनीतिक सदस्यों (207#ल्‍०गोए ऋछुणाएएते ग्राण्या- 
9७४ ० ९४९४ 0000४६४६८९४) ने प्रपनी जाँच-पडताल की झक्तियो ([7ए6छ8हु४णए 
70७०8) का व्यापक दुरुपयोग किया है । “किन्तु भ्रष्दाचार तथा रिश्वतखोरी 
के मामलों का पता केवल इन्ही काँग्रेस की जाँच-पडताल वाली समितियों क्रे कार्य के 
हारा चला है। जाँच-पडताल के द्वारा ही यह निश्चित किया जा सका है कि 
कौन पुरानी विधियाँ समयानुकूल एव पर्याप्त हैं तथा किंय नई विधियों भ्रथवा नये 
नियमों की प्रावश्यकता है । कांग्रेस की जाँच-पडतालो (7ए०388०४0॥8) के द्वारा 
ही नही चल्कि उनकी सम्भावना के कारण भी पदी की घक्तियों का दुरुपयोग, धयो- 
ग्यता (्रशीक्णावर) , घक्तियों का ग़लत भ्र्थों में प्रयोग प्लादि पर श्रकुश लगा 
रहा है ।/३ 

विघायिनी कत्तंत्य 


(3,९हा४राए8 #पराणाणा$) 


काँग्रेस मुटयत एफ व्यवध्यापक सघात है. (एणाहा०5५ ॥8  ?/राएशौॉए & 
०हाशकताए० 3005)--पद्यपि काँग्रेस को भ्रम्ेको श्र-विधायिनी कत्तंव्य (प्रा 
एट्राशबधार० फ्राणाणा8) फरने पड़ते हैं जिनका महत्त्व भी है, फिन्‍्नु वास्तव में 
काँग्रेस मुर॒यत एक विधानमण्डल हो है; भोर सविधान काँग्रेस को ही समस्त 


3 कण्पाणीण, 6 8४. वाह दाजणाए ् 89थ7व्या 70005 (950), 
ए9५, 98 


2 श्रमेरिका के उपनिरवेगीय विधानमग्टलों को श्रधिकार था कि ये किसी विशिष्ट मामले पर 
छानचीन कर सकते थे। प्रारस्मिक १३ राज्यों में से वृद्ध रान्यों के सविषानों में पस प्रकार का 
सामान्य झादा का आभास मिलता था । 


उ, ए०णजनाए, 6 89 ग्रह 889गाए त॑ दैच्वाव्या) ए0005 $ 20 99 
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नही देती। काग्रेस को जो श्रठारह स्पष्ट शवितियाँ (फ्रिफुए७४5 ए0०ए०7४) प्राप्त 
हैं उनमें से दो शवितयो का सम्बन्ध करारोपण (॥.७एएणा४ ण॑ 85०8), राज्यन्धन 
के व्यय (87छत7ए एपं० ग्राणाए>) एवं सघीय शासन की श्रोर से कज़े लेने 
से है। तीसरी शविति का सम्बन्ध पर-राष्ट्रो के साथ अ्रथवा भ्रन्तर्राज्यीय वारिएज्य से 
है । इन तीन पदो भ्रथवा मदों ([६७४७४) का ही इतना श्राश्चयेकारी फैलाव हुभा है 
कि जहाँ सविधान की किसी छपी हुई प्रति में यह पद छ पक्तियों भें छप जायेंगे, 
वही उक्त तीन पद सैकडो और हजारो ऐसे सुद्रगामी परिनियमो (80&07/०४8) 
के भ्राधार वन गये हैं जिनको काँग्रेस ने समय-समय पर शासन व्यवस्था के लिये 
प्रधिनियमित किया है । सविधान में वारिज्य के सम्बन्ध में जो धारा है, उसका 
सहारा लेकर पिछले दो दक्षको (6००४१6७) में श्रनेको श्रधिनियम बने हैं जिनसे 
व्यापारिक प्रथाशो का विनियमन, सगठित श्रमिक सस्थाओ के हितो की रक्षा, कोयला- 
खान-उद्योगो का वर्गकरण , तथा स्कन्‍्ध (800०८) एवं प्ननाज वाज़ारो में स्थायित्व 
हुआ है। काँग्रेस की दक्तियो भें वद्धन सावंजनिक लोक-कल्याण सम्बन्धी धारा के 
कारण भी हुमा है शोर भन्तिम रूपेण राष्ट्रीय रक्षा का प्राधार लेकर तो काँग्रेस की 
शक्तियाँ भप्रपरिमित हो गई हैं। जब देश में श्राथिक सकट काल भ्रथवा मदी 
(0007०7० 6७97०5807) फा भय छा गया, उस समय कुछ लोग सोचते थे कि 
प्ाँग्रेस के पास देशव्यापी मंदी से छुटकारा दिलाने के लिये पर्याप्त शक्तियो का 
भभाव है। झ्ाजकल ऐसे डर की कोई सभावना नही है। “सच तो यह है कि श्राज 
बहुत से लोगो को यह भय है कि काँगेस के ऊपर श्रत्यधिक उत्तरदायित्व लाद दिया 
गया है, विशेषकर उन क्षेत्रो मे जो पहले या तो सर्वंसाधारण के नियन्त्रण में थे 
प्रथवा राज्यों के प्रधिकार में थे ॥” 


विधि निर्माण की प्रक्रिया 
(॥॥6 ॥9भेता९ ०0 7,99४8) 

घिभिन्‍न प्रफार के विधेयक ([7505 ० 59॥8)--विधेयक को पास करने की 
प्रक्रि| पर विचार करने के पूर्व यह श्रावश्यक है कि विधेयको (08) भ्रौर सयुक्त 
प्रस्तावों (7070 7९४०४०॥४) के बीच का भेद समझ लिया जाय श्रौर इसके बाद 
विधेयको के बीच में जो भेद है, उस पर विचार किया जाय । सीनेट तथा प्रतिनिधि 
सदन दोनो का प्रधिकतर कार्य विधेयको श्रथवा सयुक्त प्रस्तावों के द्वारा होता है। इन 
दोनों में प्राय कोई प्रन्तर नहीं है, सिवाय इसके कि सयुक्त प्रस्तायों का विषय श्रथवा 
उद्दंदप सकुचित होता है भौर वे थोडे ही समय तक प्रभावी रहते हैं | प्रन्यथा सयुक्त 
प्रस्ताव, विधेयकों के ही समान होते हैँ, उनकी भी वहीं प्रक्रिया होती है। भौर एक-सी 
टी हालत में दोनो प्रभावी होते हैं। किन्तु सयुक्त प्रस्ताव (व]ण7६ 7९४०४४०॥४), 
सवर्ती प्रस्तावों (00०0णथा 7९5००४०४७) श्रौर प्रतिनिधि सदन के साधारण 
प्रस्तावों प्रयवा साधारग्य सीनेट प्रस्ताव (50फ़ञौ७ क्रणा5७ 67 8९ग्रश० 7९४० प्रध09) 
से भिन्‍न होते हँं। सवर्ती प्रस्तावों के द्वारा दोनो सदन अपना स्वरूप (४६६०१०) 
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प्रम्रिग्राय, (09गाणा) तथा लक्ष्य प्रथवा प्रयोजन (00)0७070०) प्रकट करते हैं । 
किन्तु'उनका वैधिक महत्त्व नही के वरावर है श्रोर उनको टाप्ट्रपात्न के समक्ष प्रमुमति 
के लिये नही रखा जाता । प्रतिनिधि सदन का साधारण प्रस्ताव, भ्रथवा साधारण सीनेट 
प्रस्ताव सम्बन्धित सदन: के अ्रभिष्राय (0कगा००), उद्देश्य (07005७) भ्थवा इच्छा 
([7(७॥90०) को प्रकट करते हैं, भौर उनके लिये यह श्रावश्यक नहीं हैं कि उनको 
दूसरा सदन श्रनुमोदित करे | उनका भी कोई वैधिक महत्त्व नही है भोौर इस कारण 
उनको भी राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिये नही भेजा जाता । 

स्वय विधेयक भी कई प्रकार के होते हैं, भौर उनमें भेद होता है। कुछ 
विधेयक प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हैं और उनमें शासन की नीति का बृहत्‌ भ्रायोजन 
निहित होता है । इनमें नीति का विस्तारपुर्वक दिग्दर्शन रहता है, भोर इस प्रकार का 
विधेयक कभी-कभी ७५ छपे हुए पुष्ठो से भी भ्रधिक में छापा जाता है । उपयुक्त 
विधेयकों को सार्वजनिक विधेयक्र (?ए)0० गा) कहा जा सकता है। किन्तु भ्रत्य 
पविधेयको में प्राइवेट मामले निहित होते हैं, भौर इनको प्राइवेट विधेयक समझता 
चाहिये । किन्तु अमेरिका में हगलेड की तरह मन्त्रिमण्डल का नेतृत्व विधेयकों के 
सम्बन्ध में नही है, जहाँ सार्वजनिक विधेयको को जासन ही पुर स्थापित (770080०७) 
करता है, शासन ही उसका मार्य-दर्शव करता है भौर शासन ही उस विधेयक में निहित 
बुराई भलाई का प्रतिभू बनता है। किन्तु प्रमेरिका की कांग्रेस में वहाँ की सरकार 
का कोई दसलल नहीं है भ्ौर सभी विधेयक काग्रेस के सदस्यो द्वारा हो पुर स्थापित 
किये जाते हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में विधेयकों तया समुक्त प्रस्तावों के मेंद की तरह 
इसमें भी मेद व्यवहार के रूप में प्राय नहीं वरता जाता । 

विधेयफों की पुर,स्थापना ([7)/0876009 ० 873)-- प्रायः ऐसा सभक्ा 
जाता है कि विधेयको की पुर'स्थापना या तो सीनेट सदस्य श्रथवा प्रतिनिधि लोग ही 
फरते हैँ । यह पूरां सत्य नही है, यद्यवि कुछ वैधिक प्रस्ताय निश्चय ही दोनो में से 
किसी एक सदन में पुर स्थापित किये जाते हैं। वास्तव में अधिकतर विधेयक कार्ये- 
पालिका द्वारा पुर'स्थापित किये जाते हैं, श्र्थात या तो राष्ट्रपति की ओर से श्रथवा 
किसी कार्यपालिका [विभाग की ओर से भ्रथवा किसी स्वतथ्र एजेन्सी-कार्या लय की 
धोर से | कुछ विधेयक, प्रमावपूर्ण वर्गों श्रथवा ऐसे लोगो की प्रेरणा पर थुर,स्थापित 
किये जाते हैं. जिनका शासन से कोई सम्पर्क नहीं होता । फिर भी, चाहें किसी 
विधेंयक के सम्बन्ध में प्रेरणा किसी शोर से भी हुई हो ; कि तु इसकी वास्तविक 
पुर स्थापना किसी कंग्रिसी सदस्य के नाम से हो होता आवश्यक है। इस प्रकार 
सीनेट भथवा प्रतिनिधि सदन के सदस्य एक प्रकार से मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, 
से कि धिधेयको के वास्तविक पुर स्थापक के रूप में । 

सदस्य लोगो को विधेयरों दे प्रस्ताव, विभिन्न घासनीय कार्यालयों (॥2७70८ह) 
से भ्यवा प्राइवेट सघातों ((:०णा७) से प्राप्त होते हैं । जो सदस्य उक्त विधेयक का 
धुर'स्थापक बनना स्वीकार करता है, विधेयक की प्रति अपने साम से या तो सदन 
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(४) समिति उक्त विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है भौर विरोधी सिफा- 
रिश के साथ उसे लौटा सकती है ; 

(५) समिति विधेयक को फाइल सुपुर्द करके उसकी हत्या कर सकती है, 
भ्र्यात्‌ उस पर कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझ सकती श्रथवा उसके 
सम्बन्ध में रिपोर्ट करने में इतनी देर लगा सकती है कि उस सत्र (86580) में उक्त 
विधेयक पर विचार करने का समय ही न रह जायगा । 

प्राय समिति का सभापति ही, श्रथवा उसके द्वारा नामाकित कोई व्यवित 
सदन को विधेयक के सम्बन्ध में रिपोर्ट श्ेजता है। महत्त्वपूर्ण विवादों पर समिति की 
रिपोर्ट लम्वी-चौडी (7एजाशयाशा5०) ओर पूर्ण (एत्ञा#घ४४४०) हो सकती है किन्तु 
साधारण मामलो में समिति केवल हाँ या ना में रिपोर्ट दे सकती है। बडी समितियों 
के महत्त्वपूर्ण विधेयको के सम्बन्ध में कार्यवाहियो (प्&७-ए्88) को प्रकाशित कराया 
जाता है, जिनमें से कुछ काँग्रेस की प्रलेख माला (7000णरशा5 8७१९३ ० 00ह6858) 
में प्रकाशित होते हें। ऐसे निर्णयों में कभी-कभी समिति की अ्रल्पमत की रिपोर्ट 
(प०0५७ 7009०:६४) भी साथ-साथ फाइल में रखी जाती हैं । 

सदत में विधेयक को पास फरने की प्रक्रिया (7070०९6778 ०7 ४७ 00)-- 
जिस विधेयक को समिति, रिपोर्ट सहित सदन में भेज देती है, उसको मुख्य तीन 
सूचियो (00]००१४78) में से किसी एक समुपयुकत सूची में रख दिया जाता है। 
विघान-सभा की सूची श्रथवा केलेण्डर (08०पवेधा) वह प्रभियोग सूची (700०:०४) 
है, श्रयवा उन विधेयको की वह सूची है जिन्हें समितियाँ सदन के विचारार्थ प्रतिवेदन 
(709०४) सहित वापिस भेज देती है । प्रतिनिधि सदन इस प्रकार की तीन झभियोग 
सूचियाँ (00(0४) रखता है जिनमें विभिन्‍न प्रकार के विधेयक रखे जाते हैं--(१) 
एक समस्त सदन की समिति की भ्रभियोग सूची (00०90/7) होती है जिसका विपय 
'सघ की स्थिति! (इप्ला6 0 ४७॥० एमाणा) है, इस झ्रभियोग सूची में वे समस्त 
सार्वजनिक विधेयक रखे जाते हे जिनका सम्बन्ध राजस्व से होता है श्रथवा किसी ऐसे 
दोपारोपण या श्रभियोग (एवा६० 0७780) से होता है जो शासन के विरुद्ध लगाया 
जय दम सूची को सघन्सूची (एफाणा एशल्ात) भी कहते है। (२) दूसरी 
मदन की सूची (प्०घ5० ए&णातण) होती है जिसमें वे समस्त श्रवित्तीय सार्वजनिक 
विधेयक रखे जाते हैं, जिनका सम्बन्ध न तो राजस्व से हो, न सम्पत्ति भ्रथवा रुपये 
पसे से हो। (३) तीसरी समस्त सदन की समिति की सूची (08/07070) होती है 
जिसमें मभी प्राइवेट विधेयक (]-त00(७ 08) रखे जाते है। इसको प्राइवेट प्रभि- 
योग मूची (7४४६० एथशातग) भी कहते हैं। इन श्रभियोग सूचियों में विधेयकों 
को उसी प्रप्त के प्रनुसार नत्यी किया जाता है जिस क्रम में वे समितियों से प्राप्त होते 
£ैं, भौर थे समस्त विधेयक याँग्रेस के स्थगन (30]०7770९00) तक उसी 
मूची में उसी प्रकार रसे रहते £ै, हां, उतको विचाराय ही उससे (कांग्रेस के स्थगन से) 
पृर्वे हटाया जा सकता है। 
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,... प्रतिवेदन स्तर ((०09777006७ 7000४78)--जव प्रतिनिधि सदन में विघे- 
सक के विचारार्थ उपस्थित करने का समय हो जाता है, उस समय सदन सामान्यतया 
समस्त सदन की समित्ति (00097706० ० ४॥० छा॥00) के रूप में सम्मिलित होता 
है । १६३० के पूर्व, सीनेट समस्त सदन की समिति (007णा७९७ ०4 ४॥० ए]00०) 
का प्रयोग प्रत्तिनिधि सदन की प्रपेक्षा ग्रधिक वार किया करता था , किन्तु श्राजकल 
सीनेट ने सामान्य विधेयकों पर विचार करने के सम्बन्ध में इस व्यवहार को समाप्त 
कर दिया है, केवल जिस समय सन्धियो पर वाद-विवाद होता है, तभी समस्त सदन 
की समिति का प्रयोग होता है। समस्त सदन की समितियाँ दो प्रकार की होती हैं 
प्रथम, समस्त सदन की वह समित्ति होती है जिसमें श्र-सावंजनिक (77९७०) 
विधेयको पर विचार किया जाता है ; ओर द्वितीयत , समस्त सदन की समिति 'सघ 
की स्थिति! (8000० ० ४6० 0:7०) के सम्बन्ध में होती है जिसमें केवल सावंजनिक 
विधेयको (?४०॥० 9॥॥) पर विचार किया जाता है। जब प्रतिनिधि सदन समस्त सदन 
की समिति ((07777/00 ० ४9७ ५४७००) के रूप में परिवत्तित हो जाता है, तो 
सदन का सभापति (४० 87०४४७०) श्रपना श्रासन छोड देता है और किसी श्न्य 
सदस्य से प्रार्थना करता है कि वह सभापति का आसन ग्रह करे। कम-से-कम १०० 
सदस्यो की उपस्थिति से इयत्ता (07००णा) पूर्ण हो जाती है। समस्त सदन की 
समिति में वाद-विवाद खुलकर झौर श्रनौपचारिक रूप से होता है। केवल मौखिक 
ढंग से मत्त गणना (7।एशा”8०१8) की जाती है जिसमें सदस्य या तो केवल खडे होकर 
भथवा मोखिक कहकर (89 ४#टो]९४७) अपना-भ्रपना मत देते हैं। इस वात का कोई 
लिखित प्रमाण नही रखा जाता कि किस सदस्य ने क्सि पक्ष में मत दिया। विवाद- 
ग्रस्त विषय को किसी अन्य व्यक्ति या समिति के पास मत्त जानने के लिये भेजने 
(7७ 7००) की श्राज्ञा नही दी जाती, न समस्त सदन की समिति विदत्रादग्रस्त विषय 
को झ्रागे के लिये टाल सकती है । जब वाद-विवाद समाप्त हो जाता है, झौर समस्त 
सदन की समिति, मतों द्वारा स्वयं भग होने की श्राज्ञा देती है, तव सदन का 
स्पीकर पुन भ्रपनी ही कुर्सी पर भ्रा विराजता है श्रौर पुन सभापतति की गदा (9४०८) 
चौकी (०8४४४) पर समापति के आसन के दाहिनी झोर रख दी जाती है । 

समस्त सदन की समिति श्राहुत करने का तरीका वास्तव में महत्त्वपूर्ण है 
क्योकि इसके द्वारा समस्त वित्तीय विधेयको भौर प्रन्य महत्वपूर्ण विधेषकों पर इस 
प्रकार दिचार हो सकता है, कि प्रत्येक मदस्थ को, जो बोलना चाहे, श्रयथवा उस 
सम्बन्ध में सश्योधन उपस्थित करना चाहें, श्रवटमर मिल जाता है । सत्य यह हैं 
कि प्रत्येक सदस्य को तदर्थ अवसर प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा अनेको सशो- 
घन उपस्थित करने का, व्यास्या करने का एवं उनके निपटारा करने का झ्रवदसर मिल 
जाता है। “इसके हारा सदन में उत्साह झा जाता है, भौर वाद-विवाद का स्तर 
ऊँचा हो जाता है, भौर फतस्वरूप सदन की कार्यवाही प्रतिप्ठा सम्पन्त दिसाई देने 
लगती है। चूंकि सदस्यो द्वारा मतदान का लिखित प्रमाण नहीं रखा जाता, 


-इ्‌४० संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासन 


7009008] एशु०९४०॥४७७०७ 5009)--काँग्रेस की हीनतर प्रतिष्ठा का मुख्य कारण 
यह है कि कांग्रेस सच्चे श्र्थों में राष्ट्र का प्रतिनिधि निकाय नही है। वास्तव में 
काँग्रेस राज्यो के शिष्टमण्डलो का एक समूह है। “राष्ट्रपति पद के विकास के विप- 
रीत, काँग्रेस का विकास प्राय प्रादेशिक उद्देश्यों को लेकर हुआा है । काँग्रेस का प्रायः 
यही मुख्य काय रहा हे कि समभौते के द्वारा विरोधी प्रादेशिक हितों मे सामजस्य 
स्थापित कराया जा सके | राष्ट्रीय विधान निर्माण करते समय कांग्रेस का ध्येय यह्‌ 
देखना रहा हैं कि फिसी विधान का प्रभाव किसी क्षेत्र विशेष पर क्‍या होगा अ्रथवा 
उसकी प्रतिक्रिया उस प्रदेश में क्या होगी जहाँ से प्रतिनिधि या सीनेट सदस्य श्ाये हैं 
धौर जहाँ उनको वापिस जाना है, न कि यह देखना कि किसी विधान का समस्त 
राष्ट्र पर क्या प्रभाव पडेगा झ्रथवा राष्ट्र का हित मगल उसके द्वारा कहाँ तक हो 
सकेगा ।/7 प्रो० लास्क्री का कथन है कि काँग्रेस महाहवीप (00007०७७) का विघान- 
मण्डल है झौर काँग्रेस का सदस्य प्रपने क्षेत्र भ्रथवा महाद्वीप खण्ड के हितों के बारे में 
ही सोचता है । किसी विधेयक के विषय में सोचते समय वह यही सोचेगा कि उसका 
प्रभाव उस क्षीत्र विशेष पर क्या पडेगा जिसका वह प्रतिनिधि है , किन्तु चह यह नही 
सोच सकता कि उसका प्रभाव समस्त देश पर क्या पडेगा। काँग्रेंस के इस क्षेत्रीय एवं 
स्थानीय रवैया (8६७४४ए०१९०) के कारण यह प्रशक्त एवं पिछडी हुई सस्था के रूप में 
विकसित हुई है , भौर निस्सन्देह इस कमजोरी से राष्ट्रप्ति की स्थिति को लाभ 
पहुँचा है , ध्रीर राष्ट्रपति-पद राष्ट्रीय एकता का प्रत्तीक समभा जाने लगा है । 

२. स्थानोय एव क्षेत्रीय हितों का शासन (,0०७॥/9 7%ण०)- काँग्रेस भौर 
उसके सदस्यों के सम्मुख स्थानीय एव क्षेत्रीय हितो की बात ही मुख्य रूप से रहती 
है। सविधान में भी यही लिखा है कि सीनेट सदस्य भौर प्रतिनिधिगण उसी राज्य 
फे निवासी होंगे जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं , भौर प्रथा इससे भी झागे है, जिसके 
श्रवुसार प्रतिनिधि उस राज्य के निवासी तो होंगे ही, साथ ही उनको उसी निर्वाचक 
जिले का निवासी भी होना चाहिए जिसका प्रतिनिधित्व वे करना चाहते हैं । प्रतिनिधि 
सदन का सदस्य सर्देव याद रखता है कि प्रति दो वर्षो बाद उसके निर्वाचकंगणा 
उसको परसेंगे । इस चेतना के फलस्वरूप वह सदेव यह ही सोचता है कि किस वात 
से उसके नि्वाचिकगण प्रमन्न होंगे ॥ इसका स्पष्ट फल यह है कि प्रत्येक काँग्रेस 
सदस्य सचेत रहकर राष्ट्रीय हितो को तिलाञ्जलि दे देता है किन्तु स्थानीय श्रथना 
क्षेत्रीय हितो फी रक्षा करता है। 

एगलण्ड की ससद्‌ का सदस्य दल के सचेतक (ए9७) की प्रवहेलना करने 
या साहस नहीं कर सकता, भौर वह दल के श्रनुशासन श्रथवा श्राज्ा के विरद्ध नहीं 
जा सकता, चाहे दल का निर्णय किसी विपय पर उसके निर्वाचकगण की इच्छाप्ो 
प्रौर उनके हितो के विग्द्ध ही क्यो न हो। श्रमेरिका में न तो सीनेट सदस्य झौर न 
प्रतिनिधि प्रपने राज्य भयवा श्रपने निर्वाचन-क्षेत्र के लोगो की इच्छा के विरुद्ध जाने 
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का साहस करेगा भौर उनकी यह हिम्मत नही है कि वे स्थानीय प्रयवा क्षेत्रीय हितों 
को तिलाझ्जलि देते हुए श्रपने दल की श्राज्ञा एवं प्रनुशासन स्वीकार करें। भ्रमेरिका 
में काँग्रेत का सदस्य जानता है कि यदि वह चुनाव में हार गया तो उसकी फॉंग्रेसी 
सदस्पता की जीवन-बृत्ति (00087०४88०79] ००ए०९०) समाप्त हो जायगी । राष्ट्रपति 
अथवा उसका दल उसकी सहायता नही कर सकते । “वें उसको उसके राज्य प्रथवा 
निर्वाचन-क्षेत्र से वाहर कही से भी काँग्रेस के लिए सीट नहीं दिला सकते । भ्रधिक-से- 
अधिक थे उसको कोई नौकरी दे सकते हँ---भर ऐसा भी वे सदेव नहीं कर सकते ।” 
इसका फल यह होता है कि स्थानीय दल के नेता की इच्छाएँ, यदि उप्तकी इच्छाओं 
पर उसका सौभाग्य निर्भर है, अथवा उसके भास-पास के महत्त्वपूर्ण लोगो की इच्छाएँ ही 
उसके लिए सव कुछ है , श्रौर उनकी इच्छाग्रों श्रयवा उनके हितो के विरुद्ध वह भ्रपने 
दल के राष्ट्रीय नेताओं की उतनी चिन्ता नही करेगा। 

३. फार्यपालिका श्रौर व्यवस्थापिका में बिच्छेद ([)४0700 9७७ए०णथा ि९ 
ऋजटणाधाए6 गगत ॥,0हा80प7०)--राष्ट्रपतीय शासन-प्रणानी में शासन के स्पष्ट 
विभाग होते हैँ । इगलेण्ड में ससद्‌ केवल एक प्ौपचारिक व्यवस्थापक निकाय है। 
वहाँ ससद्‌ का वास्तविक कत्तंव्य यह है कि वह मन्ध्रिमण्डल के निर्शायों का अनुमोदन 
करे, शोर उनको शक्ति प्रदान करे । यह हो सकता है फि किसी विधेयक में संसद 
मामूली हेर-फेर श्रयवा सशोधन कर दे, किन्तु मुरुय रूप से विधान निर्माण व्हाइट 
हाल (ए%॥० प्रध॥) में ही होता है, न कि वेस्टमिनिस्टर (ज़०४७राफ्रा8०) में जहाँ 
पालियामेंट स्थित है । किन्तु काँग्रेस की स्थिति इसके बिलकुल विपरीत है। सयुक्त 
राज्य प्रमेरिका में काँग्रेस के दोनों सदनों का मुझ्य कार्य विधान निर्माण करना है । 
सीनेट झ्थवा प्रतिनिधि सदन दोनो अपने क्षेत्रो में राष्ट्रपति से प्रेरणा नहीं लेते। 
इसमें सम्देह नही कि दोनो सदन राष्ट्रपति के साथ सहयोग करते हैं, विशेषकर राष्ट्रीय 
आपात्‌ कालो (म्रशधणावों डिकहुश्ाणट३) में , किन्तु सामान्यत काँग्रेस शासन की 
एक समन्वयकारी शाखा है जो कार्यपालिका के साथ मिलकर कार्य करती है। भौर 
अधिक स्पष्टीकरण करते हुए कहा जा सकता है कि भ्रमेरिका में कार्यपालिका श्रौर 
व्यवस्थापिका शासन-यन्त्र के दो वरावर भागीदार ((०-९८१घमं 9५77श०४७) हैं ; भौर 
यदि इन दोनो वरावर के हिस्सेदारो में कमी मत विभिन्‍नता हो जाय तो उस स्थिति 
में राप्ट्रति की नहीं चलेगी, वल्कि काँग्रेस की वात ही मानी जायगी। लास्की 
(7.७४) के भ्रनुसार राष्ट्रपति के पास निषेघाधिकार (०६०) प्रवश्य है किन्तु वह 
प्रत्तिम उपचार के रूप में प्रारक्षित अस्त्र (१08००ए० ५ ०४००४) है, न कि प्रति समय काम 
प्राने वाला उपाय । इसीलिए प्रमेरिका में शासन में उसी प्रकार की ससबित (0०॥७- 
दाप्शा९८३७) नहीं पायी जाती और जिस दलगत निष्ठा के कारण कार्यपालिका श्रौर 
व्यवस्थापिका में समन्वय पाया जाता है उसका श्राघार पतला एऐंवं क्षण भगुर है , इस- 
लिए अमेरिकी शासन में नौति सम्बन्धी एकता का पूर्ण भभाव है किन्तु जो एगलैण्ड 
भोर भन्‍्य ससदीय शासन-प्रणाली वाले देशो में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है । 
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४. फाँग्रेस की स्वतन्त्रता ([7600७४0७॥०० ०६ (0००४००४७)--निश्चित रूप 
से कांग्रेस भौर राष्ट्रपति के हित एक दूसरे से टकराते हैं। इसमे सन्देह नही कि दल- 
गत निष्ठा के कारण वे मिले भी रहते हू किन्तु लास्क्री के कयनानुसार “यह समभ लेना 
प्रत्यन्त भ्रावश्यक है कि दलगत निष्ठा भी राष्ट्रपति औौर काँग्रेस में पुर्ण समेक्य नहीं 
पैदा कर सकती ।” सधीय शासन की स्थापना के प्रारम्म से ही कांग्रेस ने सदैव अपनी 
स्वतन्त्र सच्ता श्रौर स्वतन्त्र निश्चयो के लिये प्रयत्न किया है। केवल युद्ध-काल में 
प्रथवा श्रापात््‌ काल में जैसा कि मार्च १६३३ के समय था झौर जवकि राष्ट्रपति भौर 
काँग्रेस में उद्देश्य भोर इच्छा एव निश्चयो की समानता थी, राष्ट्रपति भ्रौर कांग्रेस दोनो 
में पूर्ण एकात्मकता थी । इसके दो कारण हैं---प्रथमत यह निरचित तथ्य है कि तो 
भी यदि काँग्रेस श्रपने ही मन की करनी चाहे , प्रशासन की भाग्य विधाता काँग्रेस नही है, 
श्रौर द्वितीयत* प्रत्येक काँग्रेस का सदस्य प्रयल्वपूर्वक दावा करता है कि काँग्रेस को 
राष्ट्रपति मन्दाभ नही कर सकता । यदि राष्ट्रपति द्वारा पुर स्थापित किये गये किसी 
विधेयक मे कांग्रेस का सदस्य कोई हेर-फेर भथवा सशोघन कर दे, तो इसका केवल यही 
प्र्थ है कि “वह सदस्य श्रपनी ऊंची स्थिति की झोर सवका ध्यान भ्राकपित करना 
चाहता है भोर साथ ही यह भी बताना चाहता है कि राष्ट्रपति ही समस्त राष्ट्र का 
भाग्य-विधाता भ्रथवा भ्रधिनायक (ए्रतृ०॥)॥०0 77०868०) नही है । 

५ फाँग्रेस फी श्रवूरवर्शी नीति (8007+श79॥६60 एणा०ए ० (०7०8४ )--- 
इसका स्पप्ट फल यह है कि चारो प्ोर श्रसद्भतता (7700॥०७॥०५) भौर धनुत्तर- 
दायित्व (॥708900आ969) का बोलवाला है । बेइन्तिहा विधान-निर्माण चल 
रहा है जिसके कारण शअ्रदूरदर्शी काम सम्पन्न होते हैं । काँग्रेस मे सम्भवत कभी भी 
दूरदर्शी एवं स्थायी नीति का परिचय नही दिया है, इसमें केवल वे श्रवसर श्रपवाद 
हैं जबकि किसी सदक्त राष्ट्रपति के दवाव के कारण काँग्रेस ने दुरदशिता का एरिचय 
दिया हो । जब कभी शासन पर कांग्रेस छायी रही, उतने काल में वर्गों एव क्षेत्रो के 
हित स्वप्रधान रहे जैसी कि गृह-युद्ध के पूर्व स्थिति रहो, श्रथवा जिस प्रकार कि गृह- 
युद्ध के बाद अप्टाचारियो (89णाधछात्त ) की चढ बनी थी । “यदि विधि की उचित 
सान-मर्यादा रखी जाय प्रर्थात्‌ विधि को समस्त जाति श्रथवा राष्ट्र के नैतिक जीवन 
की कसोटी एवं नेतिक जीवन से सम्बन्धित फानून समभा जाय, तो काँग्रेस ने निश्चित 
रूप से मूढता एवं मन्दता फा परिचय दिया है भौर उसमे विधि को उस रूप में न 
देया, न सममा ।” यही कारण रहा है जो काँग्रेस, प्रगति में सवंसाधारण से पीछे रह 
गई है भौर जिसके कारण यह सभी लोगों के मज़ाक की चीज़ वन गई , सुसस्कृत एव 
च्युत्नन्न (#ग्रोाफ्री।४शा०१) लोगो में निराथा का कारण वन गईं शोर क्र एवं निर्देय 
(7६०(॥९४७) छोगो के लिये श्राण्रा कौ किरण स्वरूप वन गई ।/5 

६ कांग्रेस फा प्रयोग्य सचालन ([ालीलाला६ ऋ ०.जाए ० 0णाह्ा08४) -- 


4. ॥86 दवा ण 4आआधलात्वा 720005, 9 85 
2 7छां0 





काँग्रेस (क्रमश ) शेढ३ 


यदि कोई व्यक्ति स्थूल दृष्टि से भी काँग्रेस के क्रिया-कलापों पर नज़र डाले तो उसे 
यह देखकर क्षोभ होगा कि व्यवस्थापिका का श्रपार समय छोटी-मोटी व्यर्थ की बातो 
पर नष्ट किया जाता है भ्रौर प्रतिनिधि सदन में विशेष रूप से वडे-बडे महत्त्वपूर्ण 
विपयो पर वडी ही झ्नुचित जल्दवाज़ी की जाती है | इसके अ्रतिरिक्त प्रस्तिवाघक मीति 
प्रयथया पडगेवाजी (7ग7०) भौर सन्वियों के अनुमोदन के लिये दो-तिहाई 
बहुमत की प्रावश्यक्रता भी कांग्रेस शौर उसके वहुमत के मार्ग में बहुत भीषण 
रुफावटें हैं जिनके कारण निश्चित उद्देश्य की पूर्ति में बाधा पड़ती है । दोनो सदनों की 
फाय॑ करने की रीति भी कुछ ऐसी दूपित है कि उससे भ्रल्प मत वालों को बढावा 
मिलता हैं भौर वे सदनों के कार्य में वाद विवाद के नियमों की उचितता की शोर वार- 
बार ध्यान दिलाकर ([फ९पुफ्ला६ एणणांड ण ०0००) , व्यय समय नप्ट करने वाले 
प्रस्तावों को रखकर ([7॥8 ००॥४॥गाए 7०००5) ; वाद-विवाद में असद्भत प्रसग 
प्रस्तुत करके भर वारवार इयत्ता प्रयवा गणपुरक (0ए००॥) की याद दिलाकर 
बाघा उपस्थित करते हैं । 

काँप्रेसी सदस्य न केवल व्यवस्थापक (,..8770०-) है, बल्कि उससे झाशा की 
जाती है कि वह अ्रपने निर्वाचक्रमण्डल की ऐसे-ऐसे विभिन्‍न क्षेत्रों में सेवा करे 
जिनका व्यवस्थापिका से विल्कुल सम्बन्ध नही है । “एक वार एक प्रतिनिधि ने हिसाव 
लगाया था कि किसी सदस्य का तीन-चौथाई समय तो कार्यपालिका विभाग के 
कार्यालयों में मिलने-जुलने में, कोलम्विया जिले (80% ० 0०णण्म़ाणण) के 
मामले निपटाने में, शासन के विरुद्ध दावों वी पैरवी करने में, झ्पने निर्वाचकों के 
लिये नौकरियाँ दिलाने में घोर इसी प्रकार के पन्य छोटे-मोटे कार्मो में नप्ट हो 
जाता है ।! इसका फल यह होता है कि बहुत ही थोड़े सदस्थ व्यवस्थापन-कार्य में 
सम्यकू समय लगा पाते हैं । 

७. न्यापिक पुनरीक्षण (उत्कलाण 8०ए८७)--न्यायिक पुनरीक्षस से भी 
व्यवस्थापकों की हिम्मत पस्त रहती है। सविधान ने वरिधान-निर्माण के सम्बन्ध में 
प्रन्तिम दावित सर्वोच्च न्यायालय को सौप दी है शौर कॉग्रेस सदस्य जब किसी विथे- 
यक का सूत्रपात करते हैं तो उनको न केवल यह सोचना पडता है कि उनके निर्वाचक- 
गए वया चाहते हैं प्रववा वे वया सहन कर सकते हैं , वल्कि उनको यह भी सोचना 
पहला है कि काँग्रेस जो भी विधेयक्र जिस रूप में पास करेगी, उसको सर्वोच्च न्यायालय 
कहाँ तक स्वीकार करेगा यदि उस विधेयक की विध्यनुकूलता पर न्यायानय में झ्राक्षेप 
किया जाय। कोई भी पहले से यह नहीं सोच सकता कि सर्वोच्च न्यायालय फा वया 
रुख होगा किन्तु शका तो वनी ही रहती है। प्रोफेसर ब्रॉगन [7० ॥908ववा) 
कहता है कि “जब सभी विधेयकों को इस प्रकार की चुनौती (60घ०) की भ्राशका 

_रहती है, तो दस शंका के फलस्वरूप सभी व्यवस्थापिका सदस्यों भौर उनके समर्थकों 
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का हतोत्साह हो जाना स्वाभाविक है और फिर स्वभावत काँग्रेस सदस्य तथा उनके 

समर्थक विधाननिर्माण की ओर से कुछ तटस्य से होकर भन्य अधिक व्यावहारिक एवं 

स्पष्ट लाभकारी कार्यों की ओर अपना ध्यान लगाते हैं , जैसे नौकरियाँ दिलाना श्रथवा 
प्रन्य प्रकार से लोगो के हित-साधन करना ॥” 

८, श्राथिक एव सामाजिक हितो का एकीकरण (एग्री०णा 0० 00070- 
फ्रा० धात 800४ 70०7०४४8)--देश की श्राघुनिक स्थिति को देखते हुए यह प्रकट 
है कि श्रमेरिका में भ्राथिक एव सामाजिक हितो का एकीकरण बडी तेज़ी से हो रहा 
है। श्रव वर्गीय अथवा क्षेत्रीय आर्थिक प्रश्नो की ओर लोगो का ध्यान कम है भौर 
सभी विचारो एवं वर्गों के लोग सार्वजनिक हित कल्याण के लिये मिलकर काम करने 
के इच्छुक हैं । पिछने चार राष्ट्रपतीय चुनावो ने स्पष्टत दिखाया है कि केवल दक्षिणी 
राज्यों के लोगो की श्रन्ध भावुक श्रवस्था (छागाते ७क०७०णाएछ] 8४वपरतें8 ० ध० 
807४॥) को अपवादस्वरूप छोडते हुए श्रव देश की राष्ट्रीय राजनीति में वर्ग-हित 
श्रौर क्षेत्र-हित प्राय बिल्कुल नही हैं भौर श्रव प्राथिक प्रश्नो पर देश को क्षेत्रीय श्रप्नवा 
भोगौलिक श्राधार पर विभाजित करना कठिन होगा । 

इमका स्पष्ट फल यह हुता है कि सर्वेसाधारण में नई राष्ट्रीय चेतना का 
शराविर्भाव हुआ है, भोर उन्हे काँग्रेस की श्रोर से विद्येष श्राशाएँ नही हैं । वे श्रमेरिकी , 
विघानमण्डल पर अत्यधिक विश्वास करने में किककते हैं, क्योकि काँग्रेस जहाँ श्रव 
भी स्थानीय हितो की सरक्षिका है, वही भ्रपनी टालमटोल अथवा दीघेंसूत्रता (70- 
००७४४वए60॥ ), प्रनिश्चय प्रथवा भ्रवसरवादी समभौते के द्वारा राष्ट्रीय हितो को 
ख़तरे में डालनी है। वे राष्ट्रपति को राष्ट्रीय एकता एव राष्ट्रीय समेक्‍य श्रथवा श्रवि- 
भाज्यता (स्ाणाव] प्रा शाते तरण्धणारे 8णातेशताओ) का प्रतीक समझकर 
उसी की प्रोर प्राशावान्‌ हृष्टि से निहारते हैं। 


काँग्रेस को शक्तिशाली बनाने के उपाय 
(9/शाईथाए।ए ॥6 (:07९27/858) 


फांग्रेस फे कार्यपालिका के साथ सम्बन्ध (ह0]॥80798 व 0 056- 
०४0४०) +राष्ट्रपति समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि है एवं समस्त प्रशासन का प्रधान 
है श्रोर साथ ही सर्वेताधारण की श्राम पसन्द का नेता है | सर्वेसाधारणा तथा 
गांग्रेस दोनो ही राष्ट्रपति के नेतृत्व में विश्वास करते हैं, यद्यपि राष्ट्रपति झौर काँग्रेस 
में विवाद भी रहता है । किन्तु राष्ट्रपति का नेतृत्व उसी स्थिति में स्थापित हो सकता 
है जबकि कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिक्रा में उचित सम्बन्ध पैदा हो । यह समन्वय 
तभी प्राप्त हो सकता है जव काँग्रेस शक्तिशाली बने । इसका श्रर्थ है कि काँग्रेस 
प्रपती उस स्वाभाविक एवं भ्न्तव॑र्तती प्रवृत्ति को दूर करे जो उसे राष्ट्रपति-विरोधी 
बनाती है । 


॥ वार #गञदाएंओ) ?0॥6093 8५5007, 97 438 


॥]॒ ६4 4 


काँप्रंस (क्रमद ) ३४५ 


'इस समन्वय को प्राप्त करने के दो उपाय हैं। यदि कभी प्मेरिका का सविधान 
घुन तिमित्त हुआ तो निश्चित रूप से ग्रमेरिका में ससदीय शासन-प्रणाली का सूत्रपात 
होगा जिरामे कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका मे आवश्यक समन्वय रहता है । किन्तु 
ऐसा होना कठिन है। इसलिये ऐसे उपाय करने चाहिये जिनसे राष्ट्रपतीय शासन- 
प्रणाली में ग्रावश्यक सुधार हो जाय । इस दिशा में पहला कदम यह होना चाहिये 
कि कांग्रेस राष्ट्रपति का नेतृत्व स्व्रीकार करे | किन्तु इस सम्बन्ध में यह समझ लेना 
चाहिये कि राष्ट्रपति के नेतृत्व का यह प्र्थ नही होगा कि कांग्रेस, राष्ट्रपति अथवा 
कार्यपालिका द्वारा पुरःस्थापित सभी प्रस्तावों को दासी रूप मे स्वीकार करे। काँग्रेस 
को कार्यपालिका की प्रत्येक सिफारिश पर अपना स्वतस्त्र विचार एवं विवेकपुर्ण निर्णय 
करना चाहिये । इसके द्वारा यह स्थिर हो जाता है कि राष्ट्रपति राष्ट्र की सर्वोच्च 
विधायिनी शक्तियो का उपभोग करेगा। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के पारस्परिक 
सम्बन्ध और भी सुधर सकते हैं तथा व्यवधित हो सकते हैं यदि दोनो सदन झपने नियमों 
में सशोघन कर ले और मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को सीनेट तथा प्रतिनिधि सदन में बैठने 
दें श्रौर वहाँ उनको व्यक्तिगत रूप में प्रश्नों के उत्तर देने दें । 

व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में समन्वय लाने की दिया में तीन योजनाएँ 
अस्तुत की गई हैं। एक योजना स्वर्गीय सीनेट सदस्य एम० ला० फॉलेट जूनियर (४ ॥,0 
एजा०ा०, ते ) ने प्रस्तुत की थी। इस योजना के अनुसार काँग्रेम के नेतापो भौर 
मन्व्रिमण्डल के मुख्य मन्तियों का एक निकाय बनना चाहिये जो साथ बैठकर राष्ट्रीय 
नीति की मोटी रूप-रेखा तयार करे। यदि इन दोनों प्रकार के सदस्यों (काँग्रेस के तथा 
मन्त्रिमण्डल के) में बार-बार मन्तणाएं एवं विचार-विनिमय होगा तो इससे वे एक 
दूसरे को समझ सकेंगे , भ्रौर इस प्रकार व्यवस्थाविका और कार्यपरालिका में मिलकर 
टोम की तरह कार्य करने की प्रादत पडेगी । इन सम्मेलनो का सभायतित्व राष्ट्रपति 
करेगा | इस योजना का स्वागत किया गया था, और इसका चारो ओर से समर्थन 
हुप्रा । १६४६ में काँग्रेस के पुनर्गठन के सम्बन्ध में जो समुकत समिति वनी थी, उसने 
चही सिफारिश की थी, किन्तु काँग्रेस ने इस सुझाव को झ्स्वीकृत कर दिया । 

इस सम्बन्ध में द्वितीय योजना लगभग १०० वर्ष पुरानी है भौर इस योजना, 
का सुझाव हैं कि मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को काँग्रेस में स्थान दिये जायें । मन्ध्रिमण्डल' 
के सदस्पो की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता रहेगा किन्तु उन्हे वाद-विवाद में भाग लेने 
की झ्राज्ा होगी झोर वे दोनो सदनो में प्रव्नों के उत्तर देने के लिये वाष्य होगे , किन्तु 
उन्हें वोट देने का अ्धिकार नहों होगा । यह वताया गया था कि इस प्रकार की व्यव- 
स्या से संविधान में कोई परिवर्तन करने को प्रावश्यकता नहीं होगी। रस योजना को 
कुछ बदलते हुए, सीनेट सदस्य ई० केफौर (लाए 9 रल७९८ए) ने प्रस्ताव 
किया कि दोनों सदनों की कार्यवाही में प्रइन-समय (0ध८७०॥ शा0) की व्यवस्था 
कर देनी चाहिये । उस प्रन-समय में मन्त्रिमण्डल के सदस्य एवं पभ्न्य चोटी के प्रधा- 
सनिक प्रधिकारीगण सदन में उपस्यित रहें प्रोर किसी सद्मस्य द्वारा पूंछे जाने पर उत्तर 


३४६ सयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासन 


दें । ऐसा विचार किया गया था कि इस सुधार के फलस्वरूप प्रशासको (#0फ्राप्र&- 
+$78(0/8) भर काँग्रेस सदस्यों ((00९7९६४ 90७७) में सहयोग का विस्तार होगा। 

एक योजना शौर भी हैं| इस योजना के भ्रनुसार राष्ट्रगति को श्रपने मन्‍्त्री 
लोग, कांग्रेस के चोटी के नेताओं में से छाँटने चाहियें भौर उनसे भी मन्त्रणा प्राप्त 
करनी चाहिये, साथ ही श्रपने मन्त्रिमण्डल के महत्त्वपूर्ण सदस्यो से भी मन्त्रणा करनी 
चाहिये । इस विधि के अनुमार चलने पर सविधान में कोई परिवतंत करना श्रावरयक 
नही होगा, शर्ते केवल यह है कि उक्त काँग्रेस के सदस्यो को प्रशासनिक विभागो का 
प्रध्यक्ष न बनाया जाय । इस योजना के समर्थकों का कथन है कि इस प्रकार के 
सलाहकारो भ्रथवा मन्त्रियों का निकाय पअ्रधिक सशक्त, साथ ही श्रधिक सविधानिक 
(7897#ए६07४॥800 ) होगा ॥ प्रोफेमर कॉरविन (रण है०) ५) 70) जो इस योजना 
का समर्थक है, कहता है, “कि ऐसे मन्त्रियों के निकाय (छ009 ० 20ए78878) में वे 
लोग होगे जो राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रपति से दवकर नही रहेगे, जिनकी राजनीतिक 
सफलता का आधार राष्ट्रपति की राजनीतिक सफलता के शझ्राधार से भिन्‍व होगा भौर 
जो राष्ट्रपति की विचार-चपलता (?7०४त०0%0] जरा) पर स्वतन्त्र भ्रकुश रख 
सकेंगे, जिसका आजकल पूर्ण प्रभाव है |” 


5प्ट8०घ2८वें पिलातापड8 
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अध्याय ७ 
संघीय न्यायपालिका 
(_€वेकण बणएतंलं० 9) 


सघीय न्यायपालिका की प्रावइ्पकत्ा ()२६०० ३०7 9९ व्तयों [एशणशए)-- 
प्रसधान के पघनुच्छेदों (07७०४ ० 0०ार्विष्यधाणा) ने, जैसा कि हम चर्णन कर 
चुके हैं, राष्ट्रीय न्यायपालिका की कोई व्यवस्था नहीं की थी । हैमिल्दन ने कहा था 
कि यह पुराने शासन की भारी कमजोरी थी क्योंकि, उसके श्रनुसार, विधियाँ व्यर्थ 
की चीज हैं जब तक कि न्यायालय न हो जो उन विधियों के श्रर्य बतावें श्रोर उनकी 
क़ियान्विति की व्यास्पा करे। प्रसघान भ्रथवा परिसध (0०7र०्तेशब४णा) के काल 
में, समस्त न्यायिक विवाद, राज्यों के स्थायालय ही निपटाते थे, श्रौर चूंकि प्रत्येक 
राज्य में सलग-अलग न्याय-व्यवस्था थी, इसलिए प्राय परस्पर-विरोधी निर्णय हुप्ना 
करते थे श्रौर इस कारण प्रनिश्वितता एवं श्रस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी 
प्रौर अ्रगेको उलभनें सामने श्राने लगी थीं। इसलिए सविधान के निर्माताओं ने शपने 
सम्मुख मुख्य उद्देश्य यह रखा कि एक ऐसी न्याय-व्यवस्था को जन्म दिया जाय जो 
स्थापित होने वाले नये घासन की स्थिरता को बनाये रखे; साथ ही जो उस समय 
प्रस्त-व्यस्तता (08000 0एणरवा०॥8) फैली हुई थी उनका भ्रन्त किया जाय । वे 
यह भी समभते थे कि भविष्य में राज्यों में आ्रापपी विवाद अ्रधिक होगे, शत एफ ऐसे 
सर्वमान्य मध्यस्थ (07050० एआऋए॥०) की झ्रावद्यकता होगी जो समस्त राज्यों 
के हितो से ऊपर हो शौर जो उन सभी राज्यो के विवादों को निपठाये । इसी प्रकार 
ऐमे प्रश्न भी सम्मुख श्रार्येगे जिनका सम्पन्ध संयुक्त राज्य के परगप्ट्र सम्बन्धों से 
होगा प्रयवा जिनका सम्बन्ध विदेशों से की गई सन्धियों से होगा, और इस प्रकार 
की सभी बातो को राज्यों के न्यायालयों के सुपुर्दे नही किया जा सकता, चाहे राज- 
नोतिक रूप से वही उचित जान पड़े । यदि राज्यो के ग्रापमी विवाद अथवा परराष्ट्रो 
के साय की गई सन्धियों से उत्तनन्‍्त विवाद राज्यों के न्‍्यायानयों को सौंपे जायेगे तो 
इसका प्रर्य होगा कि समस्त देश की शान्ति श्रोर समृद्धि को तेरह परस्पर विरोधी 
राज्यों को सत्ताप्रो के विवेक एवं निर्णय पर छोडा जा रहा है। पुन यह भो सोचा 
गया कि संविधान के विभिन्‍न उपबन्धों का निवंचन भी भविष्य में विवाद का बाररा' 
बन सकता है प्रौर काँग्रेस हारा पारित विधियों के नियंचन पर भी विशेद हो 
सकता है। यदि इस प्रकार के विवादों को विभिन्‍न राज्यो के न्यायालयों पर छोड़ 
दिया जायगा तो इसका भब्र्य होगा भव्यवस्था एवं गतिरोध को झामन्भण देना, 
क्योकि प्रत्येक राज्यन्यायालय भिन्‍न झौर परस्पर विरोधी निस्य॑य देगा । 

भ्न्त में संविधान के रचयिताधों ने न्‍्याय-व्यवस्था के निये प्रधिक निर्दोष 


३४८ सयुक्त राज्य पश्रमेरिका का शासन 


संघ की स्थापना का निश्चय किया। यदि नया सविधान भौर उसके तत्त्वावधान में 
बने हुए नियम, विधि अथवा सधियाँ सफल रूप से क्रियान्वित होने हैं, तो उसके लिए, 
उन्होने सोचा, कि देश मे पूर्ण एव प्रथक रूप से (/)5श्ाठ7ए० ४) ऐसे संधीय 
न्यायालय की स्थापना प्रावश्यक होगी जो न्याय-क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता का उपभोग 
करेगा और जो राज्यो के प्रभाव से स्वतन्त्र एव मुक्त होगा । 


सविधान द्वारा सर्वेच्चि न्यायालय का उपबन्ध (एऐणग्राइप्रफाणा एएएएपे०४ ई0. 
4 8ए.7७०॥० 0०ए४४)--इन विचारों एवं तकों के आश्रित, सविधान के रचयितामो 
ने सविधान के भनुच्छेद ३ मे सधीय न्यायपालिका का उपवन्ध किया झौर ऐसा करते 
समय उन्होने न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के वराबर दर्जा दिया । 
संविधान में इसका सक्षिप्त वर्णन है, और न्यायपालिका के सघटन श्रथवा उसकी 
रचना के वियय में विम्तृुत विवेचन नही है । तृतीय झनुच्छेद केचल यही उपवन्धित 
करता है कि समस्त स्यायपालिका शक्ति एक न्यायालय में विहित होगी अथवा भ्रन्य 
छोटे न्यायालयों में विहित होगी जिनको कांग्रेत समय-समय पर श्रपनी प्राज्ञानुसार 
स्थापित करे। इस प्रकार काँग्रेस को प्रधिकार दिया गया है कि वह सर्वोच्च न्यायालय 
के लिये प्रावश्यक स्यायाधीशो की सख्या निर्धारित करे, साथ ही प्रतिरिक्त न्यायालर्यो 
की ज्यो-ज्यो ग्लौर जिस प्रकार आवश्यकता पडे, स्थापना करे । श्रौर इन सभी न्याया- 
लयो के न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता एव स्थिरता बनाए रखने के लिए सविघान ने 
निश्चित किया है कि वे सदाचार पयेन्‍्त प्रपने पदों पर स्थायों रूप से बने रहेंगे, भौर 
उनको जो वेतन प्रादि निश्चित किया जायगा, उसे उनकी पदावधि में किसी प्रकार 
नी कम नहीं किया जा सकता । 

संघीय न्यायपालिका के ऊपर काँग्रेस फा नियन्त्रण (205०7 ० 007्रहाए288 
० ९०7० विविषातों वप्ताणागा>)--ऊपर वर्णोत किए हुए सविधानिक उपबन्धो 
के बावजूद काँग्रेस के पाम अब भी कुछ ऐमे साधन हैं जिनके द्वारा वह संघीय 
न्यायपालिका के ऊपर नियन्त्रण रख सकतो है । यह माना कि काँग्रेस न तो सर्वोच्च 
न्यायालय को भग ही कर सकती है न न्यायाघीशों के वेतव को कम कर सकती है, 
न किसी न्यायाधीश को अपने पद से विश्ुक्त ही कर सकती है जब तक कि उस 
के विर्द्ध सादंजनिक श्रभियोग (7ए०४णाण्०॥४) सिद्ध न हो जाय। फिर भी काँग्रेस 
कई प्रकार से प्रभाव डाल सकती है और परिवत्तंन कर सकती है। काँग्रेस विधि 
पास करके और यह उपवन्ध करके कि, किसी न्यायाधीश की मृत्यु हो जाने पर 
प्रयवा उसके त्यागपत्र भ्रा जाने पर रिक्त पद मन्सूख कर दिया जायगा, न्यायाघीशो 
की निश्चित सरप्रा में घमी कर सकती है । अथवा काँग्रेस किसी ऐसी योजना को 
स्मीकार वर सकती है जैसी कि राष्ट्रपति फ्रेफलिन डी० रूज़वेल्ट ने रखी थी जिसका 
झराशय था कि सर्वोच्च न्यायालय के लिये छा तक नये न्यायाधीज्ञों की निमरुकिति कर 
सी जाय मदि बिसी समय ७० वर्ष की श्रायु पूर्ण करने वाले न्यायाधीश ६ मास 
के प्रनदर प्पने पदों से स्थाग-प्र न दें। उस प्रकार राष्ट्रपति ने चाहा कि न्यायाधीशों 
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की सख्या में वृद्धि हो जाय भर न्यायाधीशों के पदो पर योय एवं उचित व्यवितयों की 
नियुक्तियाँ हो सकें । श्रधीन न्यायालयों के सम्बन्ध में तो काँग्रेस का उन पर वास्तविक 
एवं पूर्ण॑ं-प्राय नियन्त्रण है। राष्ट्रपति जेफरसन (उ्ीथ४8णा) के कार्यकाल में 
सन्‌ १८०२ में काँग्रेस ने पूर्व वर्ष में पारित एक विधि को भग कर दिया जिसके द्वारा 
सोलह सकिट न्यायाधीशों (ऋण 7०्त8०४) के पदों को सुजित किया गया था 
भ्रौर जिन पदो पर झ्पनी पदावधि की समाप्ति पर राष्ट्रपति एंडम्स (80878) ने ऐसे 
व्यक्तियों की मियुक्तियाँ की थी जो सघवाद (70७८७ 0णशा०४णा) के समर्थक 
थे। कांग्रेस, श्रावश्यक विधि पास करके और श्रपीलोय प्रथा को वन्द करके श्राज्षा 
कर सकती है कि कुछ प्रकार के मामले सर्वोच्च न्यायालय के सामने न जायें । किन्तु 
इस प्रश्न के सभी पक्षो पर विचार करने के उपरान्त यही निष्कप॑ निकलता है कि 
“ग्रापात्‌ कालों को छोडकर शेप कालो में, सधीय न्यायपालिका काफी हृद तक राष्ट्रीय 
व्यवस्थापिका के प्रभाव से स्वतन्त्र रहती है ।” 

न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं परावधि (899ण्रातवएँ। ए्ाते शाप 
)रप08०8)--सविधान तो केवल यही निदिष्ट करता है कि राष्ट्रपति एवं सीनेट सर्वोच्च 
न्यायालय के लिये न्‍्यायाघीश नियुक्त करें श्र कॉँप्रेस को श्रधिकार देता है कि वह 
छोटे ध्रधिकारियों की नियुक्ति का भ्रधिकार या तो कैवल राष्ट्रपति को दे सकती है, 
या न्यायालयों को दे सकती है ग्रथवा विभागीय श्रध्यक्षों को दे सकती है । इस प्रकार 
सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाघीशो का नामाकन (0०9॥900००) राष्ट्रपति करता 
है श्रौर उनकी नियुवित राष्ट्रपति सीनेट की सलाह शोर प्रनुमोदत पर करता है । छोटे 
न्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में व्यवहार यह रहा है कि समस्त छोटे सधीय 
न्यायालयों के न्यायाधीशों की गणना छोटे श्रधिकारियों में नहीं की जाती, श्रत 
उनकी नियुक्तित भी राष्ट्रपति श्रोर सीनेट ही कर सकते हैं । 

सविधान इस सम्बन्ध में मोन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाघीशों की क्या 
योग्यताएं भौर भहंताएँ होनी चाहिये, प्र्यात्‌ उनकी श्रायु), मागरिकता, वैधिक योग्यता, 
राजनीतिक विचार एवं उनकी पिछली (एप्ठभूमि किस प्रकार की होनी चाहिए। प्राय. 
ऐसा हुप्रा है कि डिमोक्रेटिक दल के राष्ट्रपतियों ने रिपब्लिकन न्यायाघीजझो को धर्मासन 
(००णा) के लिये प्रथवा रिपब्निकन राष्ट्रपतियों ने डेमोक्रेटिक न्यायाधीशों को बेंच 
के लिये नियुक्त किया है। न्यायाघीशगण सदाचार पर्यन्त शपने पदों पर बने रहते हैं 
झौर उनको सार्वजनिक दोपारोपण (79907७॥7०॥४) के द्वारा ही हटाया जा सकता 
है। केवल नेम्युएल चेज (ऋणचाएश 085०) नाम का एक ही न्यायाधीश ऐसा हुप्रा है 


| ज्ीनेफ स्थोगी (॥05८७॥ 5०9) ३९ वर्ष की घायु में सर्वोच्च स्यायानय का न्यायापीरा 
नियुक्त हुमा, भौर उसने १८४ १-६८४५ तह काये किया । अस्टिमेज (050८४) सर्वश्री सेम्स श्टेंटित 
(72065 [८0८॥), बरागैट (8097700), वाशिंगटन (एशा४भाह/णा), चौर वितियम जॉन्‍्सटन 
चानीम वर्ष की जाय पूरी काने से पृ ऐ अपने जस्िस पद पर नियुल्त दुप थे । 
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जिस पर कभी सावंजनिक दोषारोपण लगाया गया था, यद्यपि वह भी निर्दोष पाया 
गया 7! 


संघीय न्‍्यायालयो का प्रधिकार क्षेत्र 
(760678] >ैणा5ताए।07) 


संघीय न्यायालयों का भ्रधिकार (एफ्७ 50० ० १०७ 00०४४) -- 
केन्द्रीय सरकार की समस्त शक्तियाँ प्रत्यायुक्त (/००2७४००) होने के कारण मर्यादित 
हैं। इसलिये सप्रीय न्यायालयों का श्रधिकार-क्षेत्र केवल कुछ ऐसे ही विषयो तक 
सीमित है जिनको प्तविघान ने स्पष्टत या तो गिनाया है श्रथवा जो विषय सविधान 
मे उपलक्षित (7797०0) हैं ।शेप समस्त विपयो पर राज्यो के न्‍्यायालयो का 
ग्रधिकार है। सधीय न्‍्यायालयो के श्रधिकार क्षेत्र की पूरी जानकारी सविधान के 
अनुच्छेद ३ में दी हुई है। 

१ सविघान, विधियों और सधियो से सम्बन्धित मुकदमे (()8868 छापशाह 
जाते ध0 007#प्रवणा, | 898 धाते 608003)---' सयुकत राज्य श्रमेरिका की 
न्यायिक व्यवस्था उन सभी विवादों पर पूर्ण रूप से लागू होगी जिनका सम्बन्ध सविधान 
में सम्बन्धित सयुकत राज्य की विधि एवं न्याय से होगा प्रथवा जिनका सम्बन्ध पिछली 
सन्धियों से होगा भ्रथवा उन सन्धियों से होगा जो उन शर्तों के भ्रनुसार भविष्य में की 
जायेगी ।/” इसका श्रर्थ है कि केवल न्याय योग्य मुकदमे (08863 04 ४ ]पह्रणक्क)0० 
०॥४४०६००) ही सघीय न्यायालयो में श्रा सकते हैं। किन्तु सनीय न्यायालय कार्यपालिका 
अथवा व्यवस्थायिका से सम्बन्धित विवादों पर निर्णय नही दे सकते । ऐसा तभी हो 
हो सकता है जवकि इस प्रकार के किसी विवाद में सथीय सविधान का, शभ्रथवा किसी 
सधीय विधि का भ्रयवा किसी ऐसी सन्वि का निर्वेचन (प7/0/7०७६४०४) निहित हो 
जिसमें सयुकत राज्य एक पक्ष हो । यदि कोई यह दावा करे कि किसी कार्यपालिका 
श्रथवा व्यवस्थापिका के ग्रधिनियम के द्वारा उस व्यक्ति के उन मौलिक शभ्रधिकारो का 
हनन हुप्रा है जिनकी सविधान ने गार॒टी की है, भ्रथवा जिसकी, विधियो ने या सयुकत 
राज्य की सधियों ने गारटी की है तो वह व्यक्ति श्रपने श्रधिकारो की रक्षा के हेतु 
सगत प्रधिफारी भ्रथवा मत्ता के विरुद्ध दावा दायर कर सकता है। 

२ राजदूतो, राजनीतिक श्रधिकारिषो ([?70॥0 पगा5९०७) भौर वाणिज्य 
बूत्तों (005णी5) से सम्यन्धित मुकदमे (08803 ्ीर्काशए ब्ात98557त0%8, 0गी०ए 
एप्जीरट गरशा#एाडई 0 ०णावणे5)--द्वितीयत , सघीय न्यायालयों के प्रधिकार 
क्षेत्र में वे मुकदमे भी श्ाते हैं जिनका सम्बन्ध उन राजदूृतो (7)/छा०मा००४) से होता 
टैजो पिदेशी राज्यों की शोर से सथुकत राज्य में कार्य करते है। किन्तु प्न्तर्रास्ट्रीय 


] #८०४ से चत (टाव5$८) पर पापात का आरोप लगाकर सार्वजनिक दोपारोपण 
किया गया था | सानह ने आगरा दा समर्थन न किया, और ट्सनिये उसे दोपारोपण से मुक्‍्तकर 
पा गकक । था दाने घयापन के पर (सधाणी) पा दृयुपर्यन्त रच । 
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ज़िधि के सुप्रस्यापित सिद्धान्त के ग्रनुमार विदेशी राज्यों के राजदूतों प्रथवा राजनीतिक 
प्रधिकारियों के ऊपर किसी ऐसे देश के न्यायालयों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता 

जहाँ वे श्रपने देश की झोर से मेजे हुए कार्य कर रहे हो । सविधान में इस उपबन्ध 
का स्पष्ट तात्पयं यह है कि राज्यो के न्यायालयों के ऊपर धकुश रहे कि वे भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
विधि के प्रतिकूल श्राचरण न करें | यदि कोई कूटनीतिक श्रधिकारी किसी अपराध का 
दोपी हो तो सम्बन्धित देश की सरकार से प्रार्थना की जा सकती है कि उसे वापिस 
बुला लिया जाय श्रथवा उसको देश से निकल जाने का भी भादेश दिया जा सकता है, 
फिन्‍्तु जब तक वह अ्रपने देश का नियुक्त राजनीतिक दूत है, तब तक उत्तके विरुद्ध 
फोई कानूनी फरार्यवाही नहीं हो सकती । 

३ नाविक मुकदमे (80॥0४ ०४५०४)--नाविक (एव सामुद्रिक मुकदमो 
झा सम्बन्ध उन श्रमेरिकी जहाजों से है जो दूर-दूर समुद्रो में यात्रा करते हैं प्रथवा 
सयुकत-राज्य के अन्तगंत नौगम्प नदियों भ्रथवा नहरो (फफज्ा29000० उद्याश5ऊ 0# (८ 
एाप्रव्व 890९३) में यात्रा करते हैं, और इनसे सम्बन्धित विवाद मान ढोने के किराये, 
नाविकी का वेतन, दो जहाजो की टवकर से हानि एवं समुद्री वीमे के बारे में हो 
सकते हैं। युद्ध-काल में नाबरिक मुकदमे, उन नावो झौर जहाज़ो से सम्बन्धित भी हो 
सफते हैं जो समुद्दे में पक्रड लिए जाये। सपरीय न्यायालयों को नौव॑धिक क्षेत्र 
(# वगाएक ५ 00०40) प्रदान करने के दो प्रधान कारण थे । प्रथमत ; 
नोविधि (&ताक्राशा०), स्यायशास्त्र (उंपाए8एएरतेशा००) की एक सुन्पप्ट शाखा 
है घोर यह सामान्य विधि एवं श्रपक्षपात विधि या न्याय (00रशाणा ७ छााते 
अपुणा>) में विषय, तत्व एवं क्रियान्विति में मिन्‍न है। द्वितीयत विदेशों के साथ 
चाशिज्य, केद्रीय विषय है श्रौर इसी कारण सविधान के रचयितां ने यही ठीक 
समझा कि नाविक एवं सामुद्रिक विवाद सधीय न्यायालयों को सौपे जाये | 

४. ऐसे मुकदमे जिनमें सयुक्त राज्य प्रयवा फोई एकक राज्य एक पक्ष के 
जूप में विवादग्रस्त हो (00505 गा ऊश्णा धाए एग्॑णवे 880003 67 ७ 5४६६८ 88 
ए४9)--संधीय न्यायालयों के श्रधिकार क्षेत्र में वे सब विवाद भी प्राते हैं जिनमें 
भपुकत राज्य अमेरिका एक पक्ष से विवाद-प्रस्त हो , भ्रववा जिनमे सयुकत राज्य के दो 
एकक राज्यो में विवाद हो प्रथवा जब विवाद किसी एकक राज्य श्रौर किसी भन्य 
कक राज्य के नागरिक के बीच हो | प्रारम्भ में संविधान में यही व्यवस्था की गई 
थी कि कोई नागरिक किसी दूसरे एकक राज्य के विरद्ध संघीय न्यायालम में दावा ला 
सकता था झयवा विदेशी नागरिक किसी एकक राज्य के विकद्ध नालिण संघीय न्याया- 
लग में कर सकता था। किस्तु १७६६८ में स्वीकार किये गये १६वें सथोघन ने स्पप्टत 
श्राना दो है कि सघीय न्यायालय किसी दूसरे एकऊक राज्य के नागरिक द्वारा दूसरे एक्क 
राज्य के विए्द्ध दावे को स्वीकार न करें, और न ऐसे दावे स्वीकार करें जो किसी 
पिदेशी नागरिक ध्वारा किसी राज्य के विग्ड लाये जायें। इस अगर के दावे प्रव 
फैयव सम्बन्धित एकक राज्यों के न्यायालयों में ही त्रिधि म्नुसार उपस्यित किये जा 
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सकते हैं। यदि वैधिक प्राज्ञा या उपबन्ध नही है तो न्यायालय ऐसे दावे स्वीकार नहीं 
कर सकते । किन्तु सघीय न्यायालयों में एकक राज्यो के विरुद्ध ऐसे दावे दायर किये 
जा सकते हैं, जिन मुकदमो में सयुवत राज्य या कोई थ्रन्य एकक राज्य अथवा कौई 
विदेशी राज्य एक पक्ष में हो । 

५ विभिन्‍न एककों के नागरिकों के बीच विवाद (ए०ात०५ श88००3 0९&#- 

%९छत ए/श्शाषउ ण॑ सॉरकिशा 869॥08)---' विभिन्‍न एकक राज्यो के नागरिको के 
बीच के घिवाद भी सधीय न्यायालयो के'्षेत्राधिकार में भाते हैं । श्रर्थात्‌ यदि एक ही 
राज्य के नागरिक विभिन्न राज्यो द्वारा भ्नुदानित भूमि के लिये दावे कर रहे हैं , 
श्रयवा एक राज्य श्रथवा उसके नागरिको का विदेशी राज्यो या विदेशी राज्यो के 
नागरिको या प्रजाझ्रो के विरुद्ध दावा हो तब भी ये सब सघीय न्यायालय के भ्रधिकार 
क्षेत्र में श्रा जाते है ।” इसका तात्पयं है कि यदि कोई विवाद विदेशियो श्रथवा विदेशी 
नागरिकौ का विभिन्‍न एकक राज्यो के नागरिको के विरुद्ध है तो उस पर भी सधीय 
न्यायालय विचार कर सकते हैं । इस श्रनुच्छेद के श्रर्षों में निगम (007907४४०॥) 
भ्यवा कम्पनी (007778श9) को भी उसी एकक राज्य का नागरिक माना गया है जिसमें 
वे समामेलित (7०00707५५९१) हो । 

श्रपवर्जो एवं सवर्त्तों प्रधिकार-क्षेत्र (7४0०घए७ छापे ०णा०प्राफ्शा॥ ]प78- 
१०४०४)--जिस प्रकार के विवादों का ऊपर वर्णन किया गया है वे सधीय न्यायालयों 
के विचार क्षेत्र में श्रा सकते हैं, किन्तु संविधान यह नही कहता कि इस प्रकार के सभी 
विवादों में सघीय न्यायालयों का अश्रपवर्जी भ्रधिकार क्षेत्र है । सत्य तो यह है कि 
सविधान ने सधीय न्यायालयो को कोई श्रपवर्जी श्रधिकार क्षेत्र दिया ही नही है। 
काँग्रेस को इस सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह न्यायिक अ्रधिकार क्षेत्र जिस 
तरह भी चाहे न्यायालयों को सौप दे , भ्ौर यदि कांग्रेस चाहे तो सघीय न्यायालयों से 
कुछ बातो में समस्त न्यायिक श्रषिकार क्षेत्र छीन भी सकती है । जैसी स्थिति कि 
इस समय है, सधीय न्यायालयों को निम्न प्रकार के विवादो में पूर्ण श्रपर्जी श्रधिकार 
प्राप्त हैँ-- 

(१) वे समस्त विवाद जिनका सम्बन्ध सयुत्रत राज्य की विधियों के विरुद्ध 
भ्रपराधो से हो , (२) दण्ड योग्य वे सभी मुकदमे जो सयुकत राज्य की विधि के भ्रघीन 
प्रस्चुत किये जायें, तथा वे समी विवाद जिनका सम्बन्ध नाविक श्रथवा सामुद्रिक 
प्रधिकार क्षेत्र (3 ताक 7009 #फते ग्राधा7070 गपराप8ता०ध०७) से हो , भ्रथवा जिनका 
सम्बन्ध एकस्ब ([28६९॥४) एवं प्रतिलिपि स्वाम्य (0005086 ]058) से हो , (३) 
समस्त नष्टनिधित्व श्रयवा दिवालो से सम्बन्ध रखने वाले विवाद (8] ए७शाराए॥७ए 
]7००९९०९॥म६९5) + (४) वे समस्त दीवानी के मुकदमे (0७५॥] ४०७०8) जिनमें सय्ुवत- 
राज्य प्रयवा उसका कोई एकक राज्य एक पक्ष हो किन्तु इस प्रकार के विवादो में वे 
प्रपवाद हैं जो विसी एकक राज्य झोर उसी के नागरिक के वीच हो , भ्ौर (५) वे सभी 

पैर मुकदमे जो विदेशी राजदूतो, वारिज्य दुतो भौर उन श्रन्य राजनीतिक 
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आऋधिकारियो के विरुद्ध लाये जायें जिन्हें कूटनीतिक मुकित प्राप्त हैं । 

किन्तु प्राय सभी प्रकार के भ्न्य मुकदमों पर, जिन पर सधीय न्यायालयों का 
अधिकार क्षेत्र है, सघीय एवं राज्यीय न्‍्यायालयो का समान रूप से अधिकार है। 
कहने का तात्पयं यह है कि इस प्रकार के सभी विवादों में जो भ्रावश्यकत दीवानी के 
मामले ही होते हैं, शऔौर जो कम-से-क्रम ३००० डालर या इससे ग्रधिक के लिये होते 
हैँ, वादी (0७00५) को अभ्रधिकार रहता है कि वह चाहे तो इस प्रकार की नालिश 
सधीय न्यायालय में करे प्रथवा जिस राज्य में वह निवास करता है उस राज्य के 
न्यायालयों में से किसी न्यायालय में करे भ्थवा उस राज्य के किसी न्यायालय में करे 
जिसमें प्रतिवादी (/000000276) निवास करता हो । किन्तु इस सम्बन्ध में प्रतिवादी 
फो छूट रहती है कि वह यदि चाहे तो ऐसे किसी मुकदमे को सघीय न्यायालय में 
मेजने के लिये प्रतिवेदन कर सकता है यदि वह नालिश किसी राज्य के न्यायालय में 
की गई है, किन्तु शर्ते यह है कि इस प्रकार की प्रार्थना प्राने के पूर्व ही राज्य के 
न्यायालय ने उस नालिश के सम्बन्ध में प्रपना निर्णय न कर लिया हो । 

सघीय न्यायालयों को ऐसे मुऊदमे लेने का प्रधिकार नही है जिनमें दोनो पक्ष 
विभिन्‍न जाति अभ्रथवा नागरिकता से सम्बन्ध रखते हो भ्रथवा जिनमें मुहो की रकम 
३००० डालर से कम हो। ऐसे मुकदमो का निर्णय एकक राज्यो के न्यायालयों में ही 
होगा । 


संघीय न्यायालयों के प्रकार 
(799०5 0 एछ&6679 00778) 


सविधानिक न्यायालय (00750#ए00णाणं 0०78)--सविधानिक न्याया- 
लय वे न्यायालय हैं जिनको सविधान के श्रनुच्छेद ३ की श्राज्ञा के अनुत्तार ग्थापित 
किया गया है भौर जिनमें सयुक्त राज्य की समस्त न्यायिक घवित निहित है। सवि- 
घानिक न्यायालयों में सर्वोच्च न्‍्यालालय, भ्रपीलीय सकिट न्यायालय (ए7०पां४ 
(00708 04 #77०॥), एवं जिला न्यायालय (7॥800 0007४) हैं। सविधान में 
केवल सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है और उसमें काँग्रेस को श्राज्ञा दी गई है कि 
हू निम्न न्यायालयों की श्राज्ञा और स्थापना कर सकती है । इसलिये 
छोटे न्यायालयों की स्थापना सचिधानत श्रावश्यक नही है। उनकी रचना एवं स्था- 
पना हुई है भौर काँग्रेस हारा पारित परिनियमों (500९४) ने इन न्यायालयों के 
भधिकार क्षेत्र की व्यास्या भी की है। इन परिनियमों का श्रीगणेश १७६८६ के 
न्यायिक अधिनियम (उप्ताटबाः ॥०५ ० 789) से हुत्रा घा। इस प्रकार हम 
देसते हैं कि कांग्रेस निम्न न्यायालयों का उत्सादन धथवा प्रन्त कर सकती है, किन्तु 
सर्वोच्च न्यायालय का उत्मादन नही किया जा सऊता । 
सर्वोच्च न्यायालय (8प्ञा०ण० ९०ए७४)--शीप॑ स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय 
है भौर उत्की स्थापना सविधान के उपबन्ध के घनुसार हुई है । प्रयम बार १७८५६ 
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न्यायालय के पास केवल श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुकदमे रह जाते हैं भौर उन्हे सर्वोच्च 
न्यायालय शीघ्रता के साथ निरंय कर देता है । सक्रिट न्यायालय उन मामलो का भी 
पुनरीक्षण (%6४7०७) करते हैं जो व्यवस्थापक न्‍्यायालयो, झ्राभास न्यायिक श्रथवा 
प्र्ध न्यायिक (0००. 7प्रवाणथ)) बोर्डों और श्रधिकार पूर्ण निकायो ((०एणा- 
897078) से आते हैं, साथ ही सकिट न्यायालय इनकी श्राज्ञाप्रो का हढीकरण करते हैं । 

जिला न्यायालय (708:7० 0०ए-४४)--सघीय न्यायालयो में सवसे निचले दर्जे 
का न्यायालय जिला न्यायालय होता है। समस्त देश ८४ जिलो में विभाजित किया गया है 
और प्रत्येक ज़िले में एक जिला न्यायालय है! कुछ राज्य ऐसे हैं जो छोटे होने के कारण 
ज़िले मान लिये गये हैं | कुछ राज्य दो या तीन ज़िलो में विभाजित कर दिये गये हैं , 
झभौर जिलो को पुन डिवीजनो में वाँट दिया गया है। प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक 
जिला जज होगा यद्यपि कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनमें प्रति जिले में सात जज या 
न्यायाधीश तक हैं, भ्रौर प्रत्येक जज का न्यायालय अलग है। 

केवल थोडे से भ्रभियोगो को छोडकर जो सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रारम्भ होते हैं, 
आर वे भी विशेप रूप से ऐसे होते हैं जिनका प्रारम अभ्रथवा सृत्रपात व्यवस्थापक न्याया- 
लयो में हुआ्मा था, शेप सभी दीवानी अथवा फौजदारी अभियोग सथुवत राज्य की विधियों 
के अनुसार इन्ही जिला न्‍्यायालयो में प्रारम्म होते हैं। ज़िला न्‍्यायालयो का अधिकार 
क्षेत्र मोलिक (07ष्टा7४)) है और पुनरावेदन अथवा अ्रपील के श्रभियोग ज़िला न्याया- 
लयो में नहीं श्राते । हाँ, कभी-कभी ऐसा अश्रवश्य होता है कि कुछ श्रभियोग जिनका 
प्रारम्भ किसी एकक राज्य के न्यायालय में हुआ हो, जिला न्यायालयों में तवदील 
(7:७0४/०7००१) कर दिये जाते हैं । प्राय जिला न्यायालयो में केवल एक न्यायाधीश 
ही प्रभियोगो का निरंय करता है। किन्तु १६३७ से श्रधिकतर ऐसे श्रभियोगो की 
सुनवाई के लिये जिनमें सघीय परिनियमों (8806४७७) की सविघानिकता को चुनौती 
दी जाती है कम-से-कम तीन न्यायाधीशों का एक साथ बेठना श्रावश्यक है। ऐसे 
निर्णयों के विरुद्ध पुनरावेदन (857०४) सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जायगा और 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सघीय न्‍्यायालयो के पुनर्गठन के सम्बन्ध मे जो प्रस्ताव रखा था 
उसका सम्बन्ध इसी प्रकार के संघीय न्यायालयों से था। अन्यथा, साधघारणत प्रपील 
प्थवा पुनरावेदन पहले संगत श्रपीलीय न्यायालय में जाता है। 


न्‍्यायिक पुनरीक्षण 
(जण्वाटाभ ८शा०्फ़) 
है न्यापिक पुनरीक्षण फा प्रविफार (06 ए०ए७ए ० 7फ्वाणां [२०एश०छ)-- 
प्रमेरिका फा सर्वोच्च न्यायालय ससार में सबसे शक्तिशाली न्यायिक उपकररा या 
साधन (38०००) है। एलेक्मिय डी० टॉकेविले (8७58 0० 7००५४०५॥०) 
१८४८ में लिखा था, “यदि कोई मुझ से पूछे कि पअ्रमेरिका में कुलीनतत्र 
५ए१०९7४०5 ) पहाँ है तो में बिना सकोच के उत्तर दूंगा कि यह न्यायालबों में 
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विद्यमान्‌ है भ्यौर अ्रधिकृत वर्ग (हा) में है। “ ' श्रमेरिका में घायद ही कोई 
ऐसा राजनीतिक प्रइन उठता हो जो कभी-त-कभी न्यायिक विवाद के रूप में परि- 
वत्तित न हो जाता हो ।” इसके एक शात्ताव्दी बाद प्रोफेसर लास्की ने लगभग उसी 
पाशय में यह लिखा, “इसमें सन्देह नही कि सयुक्त राज्य प्रमेरिका के सघीय न्याया- 
लय श्लौर उससे भी प्रधिक सर्वोच्च न्यायालय को श्रादर की हृ्टि से देखा जाता है 
किन्तु इन न्यायालयों का भ्रमेरिकावासियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर बहुत ही 
ग्रधिक प्रभाव पडता - है ।”” सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिप्ठा और उसके श्रमेरिकन 
जीवन पर गहरे प्रभाव का एक्-प्राव्न कारण सर्वोच्च न्यायालय की सविधान के 
निर्वबंचन की शवित को समभना चाहिए। मि० फ्रेकफर्टर (.7 उफछयॉरप्र०7) 
न्यायाधीश ने और भी प्रधिक स्पष्ट शब्दों में कहा कि “सर्वोच्च न्यायालय ही सबविधान 
है ।” जब न्यायाघीक्ष, सविधान का निर्वचन करते हैं, तो वे नीति निर्धारित करते 
हैं और इस प्रकार न्यायालय ही उन सामाजिक एवं आ्िक प्रशनों का निपटारा करते 
हैं जिनको देश की समस्याञ्रों के रूप में हल करना भभीष्ट है। सर्वोच्च न्यायालय ही 
काँग्रेस द्वारा पारित अथवा एकक राज्यीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित विसी नियम को 
श्रथवा कार्यपालिका के किसी भ्रादेश को था तो स्वीकार कर लेते हैं भथवा उसको 
प्रंसवधानिक घोषित कर सकते हैं यदि वह भ्रधिनियम श्रथवा श्रादेश सविधान के 


विरुद्ध हो । इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय सयुवत राज्य की सर्वधानिक श्ासन-प्रणाली 
का सरक्षक है। 


सविधान के किसी भी श्रनुच्छेद में स्पप्दत यह नहीं लिखा है कि सर्वोच्च 
न्यायालय को राज्य भ्रयवा सघ के अ्धिनियमों को स्वीकार करने श्रयवा भ्रसवेधानिक 
घोषित करने का प्रत्यक्ष श्रधिकार है। परन्तु कतिपय लेखकों का विचार है कि सवि- 
धान के रचयिता ऐसी शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को देना नहीं चाहते थे, वम-से-प म 
संघीय भ्रधिनियमों एवं सयुय्त राज्य के न्‍्यायालशो के ऊपर शासन करने फा भ्रधिकार 
वे सर्वोच्च न्यायालय को बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, भौर इस दिद्ा में प्रधिकारों 
का प्रयोग एक प्रकार से शक्ति श्र श्रधिकार का भ्रपहरण है। राष्ट्रपति जैफरसन 
(7लीशाउछा) ने स्पष्टत कहा था कि सविधान के निर्माताप्रो की इच्छा थी कि शासन 
फे परस्पर स्वतन्त्र तीव विभाग निमित किये जायें झौर सर्वोच्च न्यायालय ये याग्रेस 
पथवा' राष्ट्रपति की श्रान्नात्रों को पुनरीक्षण (२८८८७) करने के अधिकार फा भर्य 
यह है कि शक्तियों के प्थपकर सिद्धान्त के विरद्ध श्रौर मर्यादित एवं नियन्त्रित 
घासन वी भावना के ही विरुद्ध आचरण नहीं किया जा रहा है बल्कि सविधान के 
रचयिताओं की इच्छामो के विरद्ध भी झाचरण हो रहा है। 

झुद्ध प्न्य विद्वान भी हैं जिनका विचार हैं कि न्यायिक पुनरीक्षण, जिसणा 
सयुवत राज्य में प्रचलन है, लिशित सविधान में आावश्यकन., निहित होता है। दो 
मुल्य उपबन्ध हमको संविधान में दृष्टियोचर होते हैं लिनसे संविधान के रचयिताप्ों की 
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इच्छा का आभास मिलता है | प्रथम उपवन्ध प्रनुच्छेद ६ में इस प्रकार है, “यह सविध 
श्रौर सयुक्त राज्य की भ्रन्य विधियां जिनको इस सविधान की धाराशो के भ्रनुरूप पारि 
किया जायगा , साथ ही समस्त पिछली सधियाँ शभ्रथवा वे सधियाँ जो सम्रुवत राज्य ६ 
आज्ञा से भविष्य में की जायंगी , वे सब सधियाँ, विधियाँ एव सविधान समस्त देश < 
सर्वोच्च विधि होगी ।” इस सम्बन्ध में द्वितीय उपबन्ध सविधान के श्रनुच्छेद ३ ६ 
घारा २ में पाया जाता है, जो इस प्रकार है, “विधि भौर निष्पक्षता के श्रनुस! 
देश की न्‍्यायिक शक्ति का श्रधिकार उन सभी विवादों पर लागू होगा जिनका सस्बन् 
इस सविधान से, श्रथवा संयुक्त राज्य की विधियों से श्रथवा देश की पिछली सधिः 
से भ्रथवा उन सधियो से होगा जो सयुकत राज्य के श्रधिकार से भविष्य में ध 
जायेंगी ।” इन दोनो उपवन्धों से वह कमी पूरी हो जाती है जिनकी संविधान 
कमी रह गई है। सविधान के रचथिताश्रो की इच्छा का पता उस लेख से भी चनत् 
है जो इस सम्बन्ध में हैमिल्टन (पछश्म्रा!॥00) ने फंडरेलिस्ट (7७१७७) नामः 
पत्मिका में लिखा था “विधि का निर्वेचन न्यायालयों का मुख्य श्रौर विद्येप कत्तेंड 
है। न्यायाधीशों के लिये यह परम आवश्यक है कि वे सविधान को देश की प्रधा 
एवं मौलिक विधि समभें । इसलिये न्यायाधीशों को सदैव संविधान का बारीकी : 
अव्ययन करना चाहिये श्रौर उसी के अनुरूप व्यवस्थापिका द्वारा पास किये गए किस 
अ्रधिनियम विद्योेप को भी समभने प्रोर पुनरीक्षण करने का प्रयत्न करना चाहिये 
यदि सयोगवश किसी परिनियम श्रौर सविधान के उपबन्धो में तीन्न विरोध हो तो उस 
को मान्यता प्रदान करनी होगी जो दोनो में अधिक मान्य एवं न्याययुक्त होगा , दूस 
धद्दो में परिनियम या स्टेच्यूट (४६४४४५०) की शअ्रपेक्षा सविधान ही अधिक मास्य + 
क्योकि सविधान एक प्रकार से सर्वेसाघारण को इच्छा का प्रतीक है किन्तु परिनियः 
स्वंसाधारण के झुमाशइतो की इच्छा का प्रतीक है ।” प्रोफ़ेसर बीयर्ड के श्रनुसा 
यह मानने के लिये पर्याप्त श्राधार है कि फिलडेलफिया प्रमभा के श्रधिकतर सदर 
न्यायिक पुनरीक्षण के हित में थे। सत्य तो यह है कि न्यायिक पुनरीक्षण भ्रमेरिक 
के राज्यो में उसी समय से प्रचलित था जब से शर्थात्‌ १७७६ से उनका इगलैण्ड रे 
सम्बन्ध विच्छेद हुप्मा । न्यायिक पुनरीक्षण का सविधान में स्पष्ट उल्लेख क्‍यों नह 
किया गया, इसका कारण यह था कि सविधान के रचयिताओरो ने ऊपर निर्देशित अनु 
ब्छेद ३ में स्प्टटया इसका उपबन्ध कर दिया था जो उसकी भापा में स्पष्टत 
उपलक्षित है । 

सविधान के रचयिताओं वी जो भी इच्छा रही हो, किन्तु इस समस्या को प्रपुरू 
न्यायाघीनण मार्थल (ए॥0 उष्००० जवशाणा) ने १८०३ में प्रसिद्ध मारवरी विरुद्ध 
मेडीसन (॥०४ए४आआ5 ए शाध्ताबणा) प्रभिय्रोग के निर्णय में सदेव के लिये निश्चित् 
पर दिया। प्रझुख न्यायाधीश मार्मल (४5) की सक्षेव में यह उक्ति (#कहुत्त 
गण) थी कि संविधान समस्त देश घी सर्वोच्च विधि है और न्यायाधीशों का यह 
प्रसुस कत्तंव्य हो जाता है वि वे उसी के प्रनुरूपष निरशंय द। दसलिये जब न्यायालण् 
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की काँग्रेस द्वारा पारित किसी प्रधिनियम था परिनियम के रुच्बन्ध में निर्शंय करन 
हो, शभ्रौर यदि वह परिनियम या सविधि देश को सर्वोच्च विधि प्र्थात्‌ सविधान र 
उपवन्धों के विरुद्ध पडता हो, तो न्यायालय का यह स्पष्ट कत्तंव्य हो जाता है कि वा 
सविधान को प्रथम स्थान देगा , अन्यथा इस घोपणा का कोई महत्त्व न रह जायय 
कि “सविधान ही देश में सर्वोच्च विधि है। 

प्रमुख न्यायाधीश मार्शल का निर्णय १८०३ में हुमा था तब से कई था 
सर्वोच्च न्यायालय के इस अभ्रधिकार का कि वह काँग्रेस द्वारा पारित किसी भी प्रधि 
नियम को प्रसवंघानिक घोषित कर सकता है, विरोध किया गया है, उसकी उपेक्ष 
करने का भी प्रयत्त किया गया है किन्तु उसके इस भ्रधिकार का वहिप्कार नहीं हं 
सका है। न्यायिक पुनरीक्षण का निद्धान्त (776 फाठफा0 छत उपवाणणों क्‍२0५69 
प्रव झमे रिकन शासन-व्यवस्था का एक अंग है झ्लौर मारवरी प्रभियोग (१«फपाः 
९0880) ने सर्वोच्च न्यायालय के इस अभ्रधिकार को झाधार प्रदान किया । 

न्यायिक पुनरीक्षण के प्रधिकार फी घालोचना (0लात्वणहपरा ० धी0 ए09० 
छत चंपवाणण ॥6णछ0छ)-जिन लोगो ने न्यायिक पुनरीक्षण के सम्बन्ध में गहूर 
अ्रध्ययन एवं सूक्ष्म विचार किया है, उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपन 
भ्रधिकार क्षेत्र इतना बढा लिया है कि यह एक प्रकार से प्रतियन्नित एवं झनिर्वाचि' 
सर्वोच्च व्यवस्थापिका (7ए०ग्र-छीट०७४० 87797 ॥.0हाशैएप7०0) ही बन बैठा है 
न्यायाधीश जब निर्णय देने बैठते हैं, चाहे उत निर्शंयो की भाषा न्यायिक ही क्‍यों * 
प्रतीत हो, किन्तु सारत उनके निर्णय राजनीतिक निर्णय ही होते हैं। वे पश्रपन 
प्रापफो ऐसी चैधिक सीमाग्रो में सीमित नही रखते जैसी की सघीय या राज्यीय भ्रधि 
कार क्षेत्र में श्रावश्यक मानी गई है, भ्रयवा उन वैधिक विनियमो फी क्रियान्विति तब् 
अपने ग्रापको सीमित नही रखते जो विधि की विघा (!70०९४७) के लिये आवश्यप 
होते हैं ; बल्कि वे भ्पने निणयों में कानून व्यवस्था की चावश्यकता (86038४)॥॥// 
० 7.,0हाशेकणा), फानून व्यवस्था की घर्म नीति (808000) श्ौर कानून ब्यवस्थ 
का विवेक-दुद्धि श्रपवा तके से मिलान (0070ििव0ए ५० धी0 फ् ण॑ कलाइणा 
का बस़्ान कर बैठते हैं । विवेक-बुद्धि श्रौर सत्य घर्म नीति (॥.895 एस क्यठणा गा 
€88था४णे तप्8४००) वही होगी जो कुछ कि न्यायाधीशों के स्वभाव श्रथवा प्रर्का 
(पशाफ्शण्या0ाा5)) विभिष्ठ स्थिति (एाधबरलछाप्रवठ औधरंप्रतेत्ठ), प्रौर- उन 
व्यक्तिगत विचार होगे। न्यायाधीयों के भी झपने राजनीतिक, शभायिक एः 
सामाजिक विचार एवं पद्षपात [[#०वी०्लाणा8) होते हैं श्रौर कभी-कभी त॑ 
उनकी न्यायाघोश पद पर नियुवित भी इन विचारों और पक्षपातों के ही कारण 
होती है। शोर जब वे इस प्रडार के वाक्याणों वी व्यास्था प्रयवा निर्बंचः 
करने बैठते है जैसे वितियमन '(२९८१पफ०)', बारिज्य “(0म्राफल-त्०), स्याय पे 
उचित परिपारी “(006 ए7०८९८६७ ० 7,09७)  झादि, तो उनके निर्शयों के ऊपर 
चाहे चेतनापूर्वक झववा भश्रनजाने में, उनके सामाजिक एवं सैद्धान्तिक विचारों प्मौ 
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सामान्य दृष्टिकोण का प्रभाव अवद्य ही पडेगा । १८८८ और १६३७ के बीच में 
सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी अधिनियमों को श्रसवैधानिक घोषित कर दिया जो उन 
न्यायाधीशों की विवेक बुद्धि के भ्रनुसार व्यक्तिगत सपदा (ए7ए869 77०7३) के 
श्रधिकार का श्रन्याय्य रूप से विरोध करते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने भअन्तर्राज्यीय 
(7707 860॥७) वारिए्य की व्याख्या करते समय सकुचित श्रर्थ ग्रह्ना किया, भौर 
इस प्रकार कई तरह से काँग्रेस की शक्तियों शौर भ्रधिकारो पर प्रतिबन्ध लगा दिये । 
सर्वोच्च न्यायालय इतने निम्न स्तर पर उतर आया कि वह काँग्रेस के शिक्षु-क्षम पर 
रोक-थाम लगाने के सम्बन्ध में प्रयत्तो पर भी विशेषाधिकार प्रयुक्त करने में नहीं 
चूका । 

१८९४ में सर्वोच्च न्यायालय ने एक पुराने, पूर्व स्वीकृत भौर प्रभावी पुर्वभावी 
(ए7०००००४) को झअस्त्रीकृत करके केन्द्रीय सरकार को श्रायकर (700776 ६४5) 
वसूल नही करने दिया । इस निर्णय को चार के विरुद्ध पाँच न्यायाधीशों ने किया था 
श्रौर न्‍्यायाघीश फील्ड (7०५) ने बहुमत न्यायाधीशो के विचार को इस प्रकार के 
प्रयोगो के सम्बन्ध में स्पष्टतत व्यक्त किया | उसके विचार में भ्रायकर ([700776 घऊ ) 
पूंजी के विरुद्ध प्राक्मण था झौर उसने निष्कर्प निकाला कि श्रायकर के वाद और भी 
घातक श्राक्रमएण पूंजी के विरुद्ध हो सकते हैं | और श्रन्त में यह परिणाम होगा कि 
हमारी राजनीतिक दलवन्दी गरीबो और श्रमीरो में बेंट जायगी भ्रौर यह राजनीतिक 
लडाई अभ्रधिक उम्र होती जायगी श्ौर गरीवो श्रोर प्रमीरो के सम्बन्धों को कद्ठु बना 
देगी ।१ जब सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार लोकमत के विरुद्ध अपने विचार थोपने 
चाहे भौर अपने मन की सामाजिक एवं ग्राथिक व्यवस्था देश के ऊपर लादनी चाही 
तो उसने सर्वोच्च व्यवस्थापिका का अ्रधिकार स्वय सेमाल लिया यद्यपि उसका स्वरूप 
प्रतिनिधप्रिक व्यवस्यापिका का नही था ॥श्षीत्र ही जनमत ने सर्वोच्च न्यायालय से 
राजनीतिक बदला ले लिया शोर सविधान के १६वें सशोधन को स्वीकार करके सर्वोच्च 
न्यायालय के उक्त निर्णय को बदल डाला | एडकिन्स (40]:98) वाले श्रभियोग में 
न्यायाधीश गि० सदरलेड (87०7४४५) ने वल देकर कहा कि किसी अ्रधिकार की 
मर्यादायें होती हैं श्लोर जब किसी के द्वारा इन मर्यादाणो का उललघन होता है तो 
न्यायालयों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इस प्रकार के सीमोललघन को स्पष्टत्तया 
इग्रित कर दें । सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रकार के निर्णय निस्सन्देह राजनीतिक पुट 
लिये हुए हैं जिस कारण उनका न तो उतना मान है श्रौरन उनका उतना प्रभाव 
होता हे जितना कि सामान्यत न्यायालय के निर्णेयो का प्रभाव होना चाहिये । 

यह भी जाने लेना भावदशयक है कि ये सव निरंय चार के विरुद्ध पाँच के 
वहूसत से किये गये थे , ओर यदि न्यायाधीश मि० सदरलेड की उस उतक्ति को मान 
लिया जाय कि न्यायालयों का यह कत्तेंब्य हो जाता है कि पश्रपने न्याय्य कत्तंव्यों के 
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निर्वहन में जहाँ कही भी वे कसी ध्रधिकारी द्वारा सविधान की सीमाझ्ो का उल्लघन 
पावे तो उसको अ्रसरवैधानिक घोषित कर दें ; तो उक्त उचित के अनुसार यह मानना 
होगा कि चार विरुद्ध मतदाता न्यायाघीशो को अपने कत्तंव्यो का ज्ञान नही था झोर 
यह भी नहीं भूलना चाहिये कि एडकिन्स (00778) श्रभियोग के निर्णय करने वालो 
में विरोधी मतदाता न्यायाधीशों में भत्यन्त सयमी एवं विचारणील (5७/ए ०णाष७ए ७० 
४४०) प्रमुख न्यायाधीश मि० टापट (7"40) भी थे । 

इस समस्या का एक श्लौर भी पक्ष हैे। जब सविधान का निर्वेचन किया 
जाता है भौर उसकी भाषा एव शुद्ध भ्रषों पर विचार किया जाता है, तो न्याया- 
घीशगण उस सम्बन्ध में शासन की वर्तमान नीति पर भी विचार करते हैं। जब 
काँम्रेस द्वारा पारित कोई अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख विचारार॑ श्ाता है 
तो उस समय स्यायाधीशों के सम्मुख दो विकल्प होते हैं कि या तो उक्त प्रधिनियम में 
निहित सामान्य नीति को स्वीकार किया जाय ध्रथवा उसको तिरस्कृत किया जाय । 
यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीक्षों ने एक बार किसी नीति को धस्वीकृत कर 
दिया, तो फिर उसका स्वीकार किया जाना प्राय श्रसम्भव होगा जब तक कि पुनगंठित 
सर्वोच्च न्यायालय किसी प्रन्य समय पर उस सम्बन्ध में विभिन्न मत न अ्रपनावें । 
सर्वोच्च न्यायालय जनमत के प्रति बिलकुल जागरूक नहीं है। “यदि सविधान इस 
फारण सर्वोच्च है कि वह जनता की एइच्छाप्रो का दर्पण है तो वे प्रतिनिधिगण ही 
जो जनता के विचारो के प्रत्यक्ष दर्पण हैं, संविधान के निर्वचन के सवसे भ्रधिक एव 
उचित श्रधिकारी ।॥” इसलिये इस सम्बन्ध में उचित रूप से ही यह णका की जाती 
है कि केवल उन पाँच न्यायाघीणयो को ही, जो सर्वोच्च न्यायालय में बहुमत निर्माण 
करते हैं, क्योकर ऐसी सत्ता प्रदान कर दो गई है जो वे कांग्रेस एवं राष्ट्रपति को 
झादेश देते हुँ कि थे क्‍या करें श्रधवा क्‍या ने करें ; जबकि काँग्रेस एवं राष्ट्रपति दोनो 
सर्वत्ताधारण के प्रतिनिधि हैं श्रोर जबकि न्यायाघीणो की नियुक्ति कतिपय उग्र 
पतक्षपातपूर्णं राजनी तिक, सामाजिक एवं प्राथिक विचारों के कारण समस्त जीवन के 
लिये होती है । सर्वोच्च न्यायालय के अनुचित पक्षपात झौर वँधिक सूत्रों एव नियमों 
की प्रत्यघिक भ्रघीनता एवं श्राश्वय फे कारण ही सय्ुकत राज्य श्रमे रिका की सामाजिक 
प्रगति में मारी दाघा पड़ी है । 

प्रमुख न्यायाधीश हाथ (ग्रण्ठा०५) का यह कथन कि “हम संविधान के 
भनुसार फार्य करते हैं, किन्तु संविधान वास्तव में वह है जो न्यायावीण उसजों बताते 
हैं.” श्रववा जसा कि न्यायाघीश फ्रेकफ्टर (['लमोत्णाएल) ने अधिक भहेे सब्दो मे 
पहा कि “सर्वोच्च न्यायालय ही ज़विधान है”, एन दोनो मान्यताधो फो तव तक 
स्वीवार नही विया जा सकता जब तक कि कतिपय न्यायाधीदा मंजे हुए राजनी तिज् हैं 
धौर “जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाघोश बनने दे बाद भी राष्ट्रपति दनने वी इच्छा 
रखते हैं ।7 इस कथन में तनिक भी झतिशयोबित नहीं है वि विसी-फिसी प्रवसर 
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पर एक न्यायाधीश नियुक्त कर ले जिसने १० वर्ष न्यायालय की सेवा कर ली हैं 
और जो ७० वर्ष की धझायु पार करने पर भी न्यायालय के न्यायाधीश पद पर बना 
हुआ है । इसमें शर्ते यह भी जोड दी गई कि किसी भो हालत में समस्त न्यायाघी शो 
की सख्या १५ से भ्रधिक नही होने दी जायगी । रूजवेल्ट के प्रस्ताव का उद्देश्य यह 
था कि सर्वोच्च न्यायालय का कायाकल्प क्या जाय श्लौर इसको श्रधिक कार्य-कुशल 
बनाया जाय ताकि यह अपना समस्त कार्य कुशलतापूर्वंक पूरा करता चले । 
यह प्रस्ताव पूर्ण रूप से पराजित हो गया । इसके फलस्वरूप केवल एक लाभ- 

दायक परिणाम निकला कि कांग्रेस ने श्राज्ञा दे दी कि जिन सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों ने १० वर्ष श्रपने पदो पर कार्य कर लिया है श्लौर ७० वर्ष की श्रायु पूर्ण 
कर चुके हैं, वे भ्रवकाश ग्रहण कर सकते हैं , ओर तब भी उनको पूरा वेतन मिलता 
रहेगा । यद्यपि यह रूज़वेल्ट की राजनीतिक पराजय थी फिर भी ऐसा माना गया है 
कि उसने [युद्ध जीत लिया | १६३८ में न्यायाधीश राबर्ट्स (०४७०४) ने एक अन्य 
बहुमत विचार पर टिप्पणी लिखते हुए कहा कि १६३८ का एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट 
एबट (2 87०प्रॉपपाणे 209]प४गारा॥ 4० रण ]988) जिसका उद्देश्य क्ृषि-व्यापार 
को नियमित करना था, पूर्ण संविधानिक था और उसी समय न्यायाधीश मि० बटलर 
(8700०) ने विरोध एवं भिन्‍न मत प्रक्ट करते हुए जस्टिस राबटस (उप8॥४08 
7९०0९८७४४) के १६३६ के तदर्थ विचारों को लेते हुए सिद्ध करने फा प्रयत्न किया कि 

ह श्रधिनियम श्रसवेवानिक ही था। यह सत्य है कि १९३७ के श्रन्त तक सर्वोच्च 
न्यायालय में उदारवादी न्यायाधीशों का वहुमत हो गया था झोर १६४२ के सितम्बर 
में तो पुराने न्‍्वायाधीशो में से वबेवल दो न्‍्यायाघीश जस्टिस रावटस (उएड9९९ 
7०७९८८४४) झौर जस्टिस स्टोन (वंप्४ध०७ 50070) रह गये थे । किन्तु पूर्व इसके 
कि न्यायाधीणशों में हेर-फेर हो, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हष्टिकोण में स्पष्ट 
परिवतन प्रदर्शित क्या , श्रौर स्त्रियों के न्यूनतम वेतन के सम्बन्ध में अपने पुराने 
दृष्टिकोण श्रववा रवेये (3६७७४06) में परिवर्तत दिखलाया झौर वारिज्य के 
सम्बन्ध में घारा को पुन सशोधित किया जिसके अनुसार उत्पादन में सोशल 
सिवयूरिटी एक्ट श्रथवा सामाजिक सुरक्षा श्रधिनियम (80०० 86८परावाऋ 8०) 
धोर लेबर रेलवे एवट शयवा श्रमिक रेल यातायात श्रधिनियम (8900७ ऐशाफ४ए 
-०५) सम्मिलित कर लिये गये | प्रायः कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश ग्राम चुनावों के राजनीतिक फलो के अनुसार आचरण करते हैं । इस 
पवन में पर्याप्त सत्य है श्लोर इस झवसर पर हम को सीनेट सदस्य विलियम ची० 
गेल्स (एपका छ 0708) का कथन स्मरण हो झाता है जो उसने १८०८ में कहा 
घा। उनने प्रत्यधिक शिप्टतापूर्वक कहा था, "मुझे ज्ञात हुप्ना है कि न्यायाधीशों के 
विचार उसी प्रगार परिपतंनशील हैं जिस प्रकार कि नकली सिल्क के रम परिवत्तंनशील 
होते हैं धौर वे राजनीतिक घूप के पारण शीघ्र वदल जाते हैं ।” 


सधीय न्यायपालिका ३६५ 
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ग्रध्याय ८ 
राजनीतिक दल 


(?एगांधंट्शों ?87465) 


झमेरिफन सविधान के निर्माताभ्नों की राजनीतिक दलो के प्रति स्पष्ठ घृणा 
(0एए०क्षपणा रण धाल प्रध्गशा8 600 006 ९0४५३ 09800)--सभी अमेरिकन 
सविधघान के निर्माता इस बात पर सहमत थे कि राजनीतिक दलबन्दी के फलस्वरूप 
राष्ट्रीय समैवय को भारी श्राघात पहुँचता है क्योकि उनके द्वारा कलह, विग्रह, छल- 
कपट श्रौर चालाकी को प्रोत्साहन मिलता है। सविधान के निर्माता समस्त सयुक्त 
राज्य के लिये एक शासन-व्यवस्था निर्मित कर रहे ये अ्रत वे ऐसा शासन यन्त्र स्था- 
पित करना चाहते थे, जिसमें दलवदी वर्जित हो । उनको डर था कि यदि उनके 
देश की नव-स्थापित शासन-प्रणाली में परस्पर विरोधी दलीय भावना जाग्रत हो गई, 
तो फही उनका शिशु प्रजातन्त्र भी उन्ही कठिनाइयो में न घिर जाय जिनमे कि पुरानी 
दुनिया के प्रजातन्‍त्र एव मध्ययुगीन इटली के प्रजातन्ध घिर गये ये। इसलिये फिले- 
डलफिया प्रसमा (?शरा80०ए॥० 0०घए०700॥) ने शासन को दलीय शासन-प्रणाली 
से श्रेष्ठतर बनाने की दिशा में यह उपवन्ध कर दिया कि दवितयों के पृथवकरण 
के सिद्धान्त (00२006 न कराशणा ० ए०फ़थ४) एवं परीक्षणी भ्रौर सन्तुलनो के 
सिद्धान्त | (9, &0शा ० 06८६8 ४०१ छ४8०९8) फा शासन मे सूत्रपात हो, 
जिनका एक प्रधान उद्देश्य यह था कि किसी दल का श्रत्यधिक प्रभाव शासन पर न 
रहे चाहे वह प्रभाव श्रेप्ठ उद्देश्यो को लेकर भी क्यो न हो । 

किन्तु सविधान के निर्माताथ्रो की इच्छा के विरुद्ध सघ फी स्थापना के कुछ 
ही वर्षों के भीतर दलगत विभिन्‍नता एवं दलीय भावना स्पष्टत दिखाई देने लगी! 
सत्य तो यह है कि सघ के प्रथम राष्ट्रपति वाशिगटन ने भ्रपनें पद की शपथ ही ली थी 
कि उसने भय के साथ देखा कि दलवन्दी शोर फूट के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। भनु भव- 
हीन एवं शिय्रु शासन को समकय की भावना देने के उद्देश्य से तथा शासन को दलीय 
विरोधी भावना से ऊपर रखने के लिये वार्शिगठन ने श्रपनी केविनेट (0४9॥7७6) में 
प्रमुख सघ समरयक्र (,0तगाहट्ठ 77८व०7७॥७६) ऐलेक्जेण्डर हैमिल्टन (#]०5॥एतेछए 
प्रद्ता।०१) पभौर प्रमुप सफ-विरोधी टॉमस जैफरसन (प्रशणाह8 उ०००४०४) को 
रखा। किन्तु वाशिंगटन की द्वितीय राष्ट्रपतोय पदावधि में जैफरसन ने परराष्ट्र 
विभाग का मन्त्री-पद त्याग दिया ताकि वह बृहद्‌ दल का सघटन करने के लिये पूरा 
समय दे सके। वाधिगटन को भविष्य में श्राने वाली घटनाओं के प्रति घुणा थी शौर 
पपने प्न्तिम विदाई सन्देश में उसने देशवासियों को चेतावनी देते हुए बताया कि 
“दलगत विद्वेप में सभी के लिये बुराई भौर हानि छिपी हुई है श्रत प्रत्येक बुद्धिमान 


इ्दद्८ सयुक्त राज्य पश्रमेरिका का शासन 


आधार बडे और छोटे राज्यो को लेकर था और उतमें भी मुरय रूप से गुलामी की 
अथा को लेकर था, जो विभाजन की पएृ-ठभूमि का निर्माण करती थी। श्रमेरिकी 
गणराज्य के प्रारम्भिक काल में झाधथिक एव क्षेत्रीय हितों तथा उन हितो की भ्रति- 
क्रिया के रूप में दलों का उदय हुआ | सघात्मक दल (#०वेशश्या# फ्य), न्यू इगलेड 
(हलक फिट्टाश्गत) और मध्यवर्त्ती राज्यों के व्यापारिक, झ्राथिक और औद्योगिक 
हितो का सरक्षक था, ध्ौर रिपब्लिकन दल (77० फे०एणंध०छतप 2870) कंपको, 
वगीचो के मालिको भौर उत्तरी देहातो तथा दक्षिणी किसानो के हिंतो को देखता था । 
हैमिल्टन झौर जैफरसन दोनो की ही हादिक इच्छा थी कि सशक्त, एवं 
स्वतस्त्र राप्ट्र का निर्माण हो और दोनो ने ही अपनी पूरी शव्ति इस शुभ इच्छा की 
पूति में लगा दी, किन्‍्तु शक्ति और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के दोनों के भलग-प्रलग 
मार्ग थे । हैमिल्टन णक्तिशाली केन्द्रीय शासन का समर्थक था श्रौर उसी के लिये वह 
वबरावर प्रयत्त करता रहा ॥ वाशिंगटन का प्रथंमन्त्री (8९०७छ&7ए णी ४6 
पृफ्०७धागए) रह चुकने के कारण वह केन्द्रीय शासन को वास्तविक भौर सुहृढ श्राथिक 
श्रावार पर स्थापित करना चाहता था, भौर इस कारण वह भपने प्रतिहन्द्दी से श्रधिक 
लाभ की स्थिति मे था। उसने राष्ट्रीय वेक् की स्वापना कराई थी , उत्पाद करों 
(75059 ४55९5) की व्यवस्था की थी श्रौर सामान्यतः वेन्द्रीय अथवा सघीय छातन 
का प्रधिकार क्षेत्र संविधान के उपबन्धों के भ्रनुरूप इस प्रकार बढाया था कि 
समस्त सयुक्त राज्य के निवासी ऐसा महसूस करने लगे कि वे एक राप्ट्र के निर्माता 
हैँ और राष्ट्रीय सरकार समत्त राष्ट्र की सरकार है ओर यह कि सयुक्त राज्य एक 
ढीला-ढाला राज्यों का परिसघ (009०0९7800००) ने होकर वास्तविक सुददढ सघ है । 
इसके विपरीत टॉमस जैकरसन (प्रफ्र०ा&5 7०(०४8००) को हैमिल्टन के 
विचारो से तीज विरोध था । इस कारण मन्न्रिमण्डल में फूट थी | जैफरसन मे त्याग- 
पत्र दे दिया और प्रपनी सारी शक्ति एक ऐसे दल के सघटन में लगा दी जो हैमिल्टन 
का ओर उसके साथियों का प्रभावपूर्ण विरोध कर सके। जैफ़रसन का विरोध इस 
कारण था कि शासन का समस्त व्यान वारिज्यग्रधान एवं व्यवसायियों के ह्वित- 
साधन की शोर था श्रौर देहात व किसानो के हितो को उपेक्षित किया जा रहा था। 
यह अमेरिका में किसानो का प्रजातन्त्र स्वापित करना चाहता था श्रौर उसका विचार 
या कि सब के समयंको का सारा प्रोग्राम एक भत्पजन झासन (07/8०/०४४७) को जन्म 
देगा जिसमें कतिपय घनी लोगों का राज्य होगा और उस राज्य में केवल धनी लोगो 
का हित साधन होगा । इस धुराई को दूर करने का उसे कोई अन्य उपाय नही सूका 
धोर उसने माँग की कि राज्यों के भ्रधिकारो में वृद्धि की जाय और केन्द्रीय शासन को 
कतिपय घोटी-सी दवितियाँ दी जायें । 
यह प्रडीब सी वात मालूम होगी कि जेवसन (]8८:58०४) पोक (?णा'ट), 
पलीवयेड ((]०ए८९०४४१), विल्सन (एग507), और फ्रेंकलिन रूजवेल्ट (फफामायाफ 
ई१60०5०४९६) झरने दव के सम्यापक जेफ़ रमन से भिन्‍न मत्त रखते थे ओर वे केद्रोय 


राजवीतिक दल श्द८ 


शासन की शक्तियों में वृद्धि चाहते थे भौर सविधान को घारा्ो का विस्तृत प्रर्थों में 
निर्वेचन करते थे । किन्तु जैफरसन की विचारघारा को समभने के लिये उस काल की 
राजनीतिक एवं उस काल की झ्र-राजनीतिक स्थिति को भी सममना होगा। यातायात 
के साधनों का भ्रमाव , प्रान्तीय भ्रथवा क्षेत्रीय प्रेम ; राष्ट्रीय भावना वा पूर्ण भाव ; 
साथ ही कुछ भन्य प्रान्तो का नये राष्ट्र के साथ पूर्ण साहूप्य भ्रथवा एकचित्तता 
(70७0४५४) इन सबने एक साथ मिलकर राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में बाघा 
पहुँचाई श्लौर इस कारण लोगों ने केन्द्रीय शासन को समस्त राष्ट्र के हितों का सरक्षक 
न समझ पाया । इसीलिये जैफरसन ने वल दिया कि घधिकतर शनितर्या राज्यो के 
लिये सुरक्षित रखी जाय॑ धौर तभी सर्वंमाघारण के हितो की रक्षा हो सकेगी । “इस 
पृष्ठभूमि को समभते हुए इसमें कोई विश्व विरोधाभास नही है कि उसने डैमोमरेटिक 
दल की नीव डाली थी, साथ ही उसने राज्यो के हितों में और प्रधिकारो में वृद्धि चाही 
थी श्रौर केन्द्रीय प्रधिकारों और घव्तियो में वृद्धि का विरोध किया घा ॥77 
प्रमेरिका के दोनो ही वडे दल हितो के समुदाय थे भौर ग्रव भी हैं भौर 
उनकी शक्ति का श्राधार स्थानीय हित हैं । सामान्यत सयुक्तराज्य को इस समय चार 
भागो में वादा जा सकता है । उद्योग प्रधान उत्तर-पूर्वी माग मुच्यत रिपब्लिकन दल 
का गढ है। कृपिप्रधान दक्षिण प्रदेश पूर्णात डेमोकरेंटिक दल का शवचित स्थल है | मध्य- 
वर्ती बढे-बडे फार्मों का क्षेत्र ऐसा है जिस पर दोनो दलों को समान झाशाएँ बनी रहती 
हैं। भ्राघुनिक शताब्दी का अन्य विकास यह भी है कि पश्चिमी प्रमेरिकीमूभाग का 
राजनीतिक प्रमाव बढ रहा है । यह भूमाग भ्रव तक मुरयत क्ृपिप्रधान धौर चरा- 
गाही का स्थान था किन्तु वही भ्रव तेज़ी से उद्योगप्रधान बनता जा रहा है । दोनो 
ही दल यह प्रयत्न करते हैं कि इन दोनों भ्रनिश्चित क्षेत्रों को प्रपने पक्ष में कर लें । 
यही दोनो क्षेत्र वास्तव में राष्ट्रपति भ्थवा काँग्रेस के चुनाव में बहुमत देते हैं भौर 
जहाँ तक दोनो दल इन प्रनिश्चित क्षेत्रों में श्रपन्ग प्रभाव क्षेत्र शौर राजनीतिक संघ- 
टन सुदृढ श्रोर श्पने हिल में कर सकते हैं वही तक उनकी सफलता निश्चित हो 
सकती है । किन्तु जब तक उत्तरी भूमाग सुस्यत रिपव्लिकन है ओर दक्षिणी नूमाग 
मुख्यत डेमोक्रेटिक है तव तक देश में दलों की राजनीति का प्राघार क्षेत्र विशेष 
भयवा भूमाग ही वना रहेगा । 
द्विदल पद्धति (एरा०७ $फ़ृ0कृपा॥ 8४छ०9)--पपने सारे जीवन-काल में 
सयुक्तराज्य श्रमेरिका में केवल नगष्य छोटे-मोटे दनो को छोड़ते हुए म्रयत्त दो 
राजनीत्तिक दल ही रहे हूँ | द्विल पद्धति के इस प्रकार विकमिन होने के कई 
फारण बताये गये हैं। प्रयमन बताया गया है कि प्रग्रेजी भाषा-भाषी देशों के 
लोग प्रव्यावहारिक फालयनिक (700०70ंग्राएए) नहीं होते हैं भौर वे समकौताबादी 
प्रधिक हैं । द्वितीयत वश, जाति, राष्ट्रीयका झौर घर्म की समम्यायें श्रमेच्चि। में उतनी 
प्रदल नहीं हैं जितनी कि यूरोप में, जिसके कारण यहां एन भाषारो पर गुटवन्दी 
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7. ३०एा्तांत, है. ऐए.. #व हैप्रगाणाए एी #गञधाएया ?0॥065, 9 468. 


३७० सयुक्त राज्य प्रमेरिका का शासन हे 


श्रधिक उम्र रूप से दृष्टिगोचर होती 'है किन्तु अमेरिका में उसका उतना उम्र रूप नही 
है । तुतीयत हविंदल पद्धति उपनिवेशिक राज्यो की परम्परा है जो लगातार श्रविच्छिन्न 
रूप से चल रही है । चतुर्यत भ्रमेरिका की द्विंदल पद्धति उस देश की निर्वाचन-प्रणाली 
है विशेषकर निर्वाचकगणो एवं एकल-सदस्य-जिला-्चुनाव पद्धति (886 फ्राणाँशः 
98४7० 80) का परिणाम है जिसके भ्रनुसार व्यवस्थापिका के सदस्य चुने जाते 
हैं । निस्मन्देह यह सत्य है कि निर्वाचकरगणों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव श्रत्यधिक 
कठिन और प्रप्रजातान्त्रिक हो जायगा यदि कोई सुहृढ भ्रौर सुव्यवस्थित तृतीय दल 
भी मैदान में श्रा जाय । यदि निर्वाचकंगण (+76०००७] ००॥०४०) में बहुमत प्राप्त 
नही होता, उस स्थिति में प्रतिनिधि सदन कार्येपालिका प्रधान का निर्वाचन सबसे 
ग्रधिक तीन मत थाने वालो में से किसी प्रत्याशी का कर लेता है इस प्रकार प्रत्येक 
राज्य एक वोट देता है । एकल-सदस्य-जिला-चुनाव पद्धत्ति (ह॥8]0 ख्ाशर0' ताह- 
४7०७ 8०॥०००) के द्वारा छोटी-छोटी पार्टियाँ चुनाव मंदान में श्राने का साहस नहीं 
करती । 

डेमोक्रेटिक दल (77० 706070०७:७४० 7287४5)--डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 
१५० वर्ष पूर्व टॉमस जेफरसन ने वाशिगटन के प्रशासन काल में की थी । इस दल के 
विभिन्‍न नाम रहे हैं जेसे सघ-विरोधी दल (80 ४ाा०त०००॥४४४), रिपब्लिकन्स (%०७ए४- 
पर०का8), डेमोक्रेटिक रिपव्लिकन्स (060800०४०० 7रे७एछग्0॥०७7॥8) और डेमोक्रेट्स 
(70090०४५७) ; श्रौर भ्रत्यन्त कठिन परिस्थितियों में से यह दल अब तक जीवित रहा 
है । अपने प्रारम्मिक जीवन-काल में इस दल ने रक्षित प्रशुल्को (70॥90066 ६छाप्रीं5), 
जहाज़ो के प्रवोगमन श्रथवा प्रशमन (809 5ए०80०8), साम्राज्यवाद ([7रएणपश्शाधया), 
झौर केन्द्रीय सरकार की शक्ति वद्धंन श्रादि विपयो के विरुद्ध श्रावाज़् उठाई थी और 
इस विरोध के लिये सविधान के उपवन्धों का सहारा लिया था। प्रारम्भ में इसका 
ऐतिहासिक एवं अत्यधिक प्रभाव, देश के कृपको में था ग्रद्यपि बाद में बहुत 
से श्रायात करने वाले व्यवसायी श्रोर शहरी शिल्पकार भी इस दल में सम्मिलित 
हो गये । जब १८१६ के आस-पास सयात्मक दल (]706७७॥७६ 78709) छिन्‍्न-भिन्‍न 
हो गया तो डेमोक्रेटिक दल ने काफी समय तक देश में एक छत्र राजनीतिक सत्ता 
का उपभोग किया | जैक्सन (७०६८४०४) के काल में दल में फूड पड गई और डेमो- 
क्रेटिक दन के विरोध में सशवत व्हिग दल (एफ्ा्ठ) झा गया । गृह-म्रुद्ध के बाद यह 
दल विरोधी दल के रूप में जमा रहा श्रीर कई दशको तक अ्रल्प मत दल के रूप में 
पडा रहा लेकिन कभी-कभी जोर के साथ काँग्रेस में उभर भी श्राता था भौर दो बार 
राष्ट्रपति बतीवलेड (० ८ैश्यात) के नेतृस्व में, दो वार राष्ट्रपति वुडरो विल्सन 
(४ए००१०७ (४807) के नेतृत्व में श्रोर चार वार फ्रेंडलिन डी० रूज़वेल्ट के नेतृत्व 
में इस दन ने राष्ट्रपति के श्रासन पर अधिकार जमाया । 

रिपब्लिफन दल (7७८० सिल्फृप00०४४ ?&॥७)--प्राज की जो रिपब्लिकन 
पार्टी है, वह वास्तव में प्रारम्मिक काल की वडी पार्टियों की उत्तराघिकारिणी है । 


राजनौतिफ दल ३७९ 


प्रारम्भ में हैमिल्टन के नेतृत्व में सघात्मक दल था जिसने सशवत केन्द्रीय सरकार का 
समर्थन किया था श्रौर सविघान के उदार निर्वंचन पर प्राग्रह किया था , किन्तु इस 
दल ने १५१२ के युद्ध में कई भ्रक्षम्य प्रसावधानियाँ की भरत इसका श्रन्त हो गया। 
उमके वाद यह दल राष्ट्रीय रिप्लिकन (ए४॥०४श छे८एप्ण००४) दल के नाम से 
उभरा भौर उसके बांद जैक्सन काल में यह दल व्हिम दल के नाम से सामने श्ाया । 
रिपब्लिकन दल की स्थापना १८०५४ में हुई और इस दल ने १८५६ के राष्ट्रपत्ति 
चुनाव में जॉन सी फ्रीमॉण्ट (7077 00 77०७००॥॥) को राष्ट्रपति पद के लिये नामा- 
कित्त किया भ्रौर गुलाम प्रया के विदद्ध कडा रुख अपनाया । किन्तु फ्रीमॉण्ट डेमोक्रेटिक 
कोलीगन (7000०:७॥0० ००४॥४००) के मुकाविले में हार गया क्योकि डेमोक्रेटिक दल' 
की दशा सुहढ थी | चार वर्षों के बाद रिपव्लिकन दल की श्रोर से लिकन (॥7००॥) 
राष्ट्रपति पद पर भरा विराजा । इस वार रिपब्लिकनों ने इनाव घोषणा पत्र में गुलाम 
प्रथा के प्रन्त', और श्रान्तरिक सुघारो का झ्राश्वासन दिया था। इन गआ्रान्तरिक सुधारो 
में किसानो के लिये इमारत सहित वगीचो औोर फार्मो का एवं श्रमिकों तथा थिल्पियों 
के लिये ऊंचे वेत्तन का प्राश्वासन निहित था। १८६० से १६१३ तक इस पार्टी के 
हाथो में लगातार शासन की वागढोर रही । इस बीच केवल श्राठ वर्ष के लिये 
यह दल सत्ताहीन रहा जवकि १८८५०१८८६ तक श्ौर १८६३-१८६७ तक डेमोफ्रेटिक 
दल का वलीवलेड राष्ट्रपति रहा । किन्तु अपने इस लम्बे शासन-काल में भी दल सुख- 
पूर्वक समय यापन नही कर सका क्योकि ग्राट (7७70) के प्रश्यासन-काल में इस दल 
के ऊपर भ्रप्टाचार के कई प्रारोप लगे । इस दल को प्रान्तरिक मतमभेदों ने भी झक- 
मोर उाला जैसे पूर्वी भौर पश्चिमी श्रमेरिका के विभेद ; श्रथवा पूर्ण प्रपरिवत्तंनवादी 
(0०ए९"१४७(४०) व्यापारियों एवं कुछ कम अपरिवर्त्तनवादी किसानों भौर श्रमिकतो 
में विभेद ; भ्रयवा सुधारवादी उदार रिपब्लिकनों (का ग्याएठेप्त [गे 
0७प्र0॥०४४७) एवं स्टेण्ड पैय्रे (8४णप-क४४ण७) में विभेद , श्रयवा दल के निय- 
मित्त रादस्यों (2७0७० उलएणोघ०४ 07 8.%०७703) एवं दल के स्वतन्न सदस्यों श्रथवा 
दोगलो (0709 घापेणछशापेणा5 ए रण 07००१७) में विभेद भ्रधवा इनके सबके 
विभिन्‍न समूहों में परस्पर विभेद। विन्तु इतनी विभिन्‍नताम्रों, फूट श्रौर विभाजन 
के बावजुद भी यह दल स्पिरता के साथ न केवल खड़ा रहा बल्कि जीता वयोकि संयोग- 

वश्ष प्रथवा उद्योगपूर्वक इस दल के नेतागण इस दल के विभिन्‍न मतो को एकसाथ 
रुख सके और उनके विभाजन को कायू में रख सके । पिछलो शताब्दी के प्रन्त में उब 
महत्त्वपूर्ण श्नमिक एवं देहाती वर्ग दव फो त्यागने बाते थे, उप समय घिलियन मंत्रिनले 
(एआ0ह0७ अल) के प्रयलो के फ्दस्वलप दल विवटित होने से चचा | जब 
पझगले वर्षों में सुधार्वादियों ने दव की नीति की भ्रनुदारता (0णापश-एएधहय) के 
विरुद्ध धावाक्ष उठाई तो वियोटोर रूड्वेल्ट (प९८०१००७ 7६665९स८६) ने, जो स्वय 


प्रगतिशील प्रथवा प्रगामी रिपब्लिवन था, दल के पार्यक्रम को प्रगतिशीत दिशा 
पघदान की | 


३७२ संयुक्त राज्य प्मेरिका का शासत 


रिपब्लिकन दल सविधान “को उदार भर्थों में ग्रहणा करता है विद्येषकर उन 
भ्रनुच्छेदो को जितका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार की शाक्तियो से है । इस दल ने राज्यों 
को शक्तियाँ प्रदान करने के सम्बन्ध मे डेमोक्रेटिक दल की श्रपेक्षा कम उदारता प्रदर्शित 
की है । साथ ही इस दल ने रक्षित प्रशुल्को (?7006०8४७ #78), सघीय शासन 
के नेतृत्व में भ्रान्तरिक सुधारो, उपनिवेशों की वृद्धि, भ्रभ्यास चुद्धों (०४७७8) के 
लिये उदार पेंशर्ने , व्यापारिक जहाजी बेडे के लिये उदार सरकारी सह्दायता , काले 
हब्शियो के लिये वोट देने का श्रधिकार ओर सोने की प्रमाप मुद्रा (४०० ४707०७५ए 
8:8070270) के सम्बन्ध में अत्यधिक उदार दृष्टिकोण भपनाया है। 

दलों फा मतभेद, प्राधारभूत सिद्धान्तो पर नहीं (2879 तारशछा08 70 
]078०/ ००४० ०70)--प्राजकल दलो का मतसेंद किसी श्राधारभूत सिद्धान्त पर 
नही है भ्रौर उनके कार्यक्रमों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नही खीची जा 
सकती । अमेरिकावासियो का शव क्लषि, प्रधान उद्यम नही है और देश की राष्ट्रीय 
ग्राय में जमीन की पैदावार का स्थान श्रत्यन्त क्षीण है । मध्य पश्चिम और दक्षिण 
के विशाल भूमाग , जो किसी समय खेतिहर प्रजातन्त्र (880७7 007007४०४ ) के 
समर्थक थे, भ्रव उद्योगप्रधान प्रदेश वन गये हैं श्रोर तदनुसार उनके राजनीतिक 
विचारों में भी परिवतेन भ्रा गया है । उनकी शझ्रावश्यकताएँ भी बदल गई हैं, इसलिये वे 
ऐसे शासन के इच्छुक हैं जिसके दृष्टिकोण में परिवत्तंन हो | इसके अतिरिक्त उद्योग, 
व्यापार भौर कृपि एक दूसरे के भ्रन्योन्याश्रित एव श्रतिछ्दादी (07०0७००7्ठ) हैं । 
इन तीनो में पूरा विच्छेद श्रसम्भव हैं । केवल उद्योगों मे ही तीन्र भेद हैं और उन 
श्रौद्योगिक विभेदों भौर कमज्ञोरियों को दूर करने के श्रनेको उपाय सुभाये गये हैं । 
उदाहरणस्वरूप मोटरगाडी उद्योग तथा मिले-जुले उद्योग रक्षित प्रशुल्क (770080- 
४४० ४४०) नही चाहते किन्तु विदेशों में पूंजी लगाने वाले लोग रक्षित प्रशुल्क के 
हामी हैं । 

प्रमेरिका के श्राथिक जीवन की जटिलताशो के कारण ही डेमोक्रेटिक दल वालों 
मे श्रपनी स्थिति में परिवत्तंत कर लिया है। उन्होंने प्रपनी पुरानी जिद छोड दी है 
जिसके झ्नुसार वे राजस्त्र पर ही प्रशुल्क चाहते थे झौर भ्रव वे परस्पर लाभकारी 
व्यापारिक इकरारनामों (छे८्टाएए०८४ ६79१७ &87०९77००/७४) के कुछ परिवत्तित रूप 
द्वारा प्रशुल्को के रक्षण के समर्थक हैं । इस कार्यक्रम का रिपव्लिकन दल (8०७७एंणा- 
०0१ 70009) भी समयंक है । प्रोफेसर वीयर्ड के श्रनुसार "इसका फल यह है कि किसी 
एक ही दल के विभिन्‍न पक्षों में श्रोर उनके दृष्टिकोणो में कही श्रघिक मतभेद हैं । किन्तु 
अपेक्षाकृत दोनों दलों के कार्यक्रम में उतना मतभेद नहीं है। इस मतभेद की 
भ्रपेज्षाद्धत मात्रा सीनेट के पयवेक्षण से विद्येप समझ में भ्रा जायगी वयोक्ति उसमें कृषि- 
प्रधान राज्यों को श्रत्यधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है ॥7 
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लाई ब्राइम ([.075 ॥97ए०0) ने प्रमेरिकी दल पद्धति का मनन करने के बाद 
निष्कप॑ निकाला कि “दोनो बडे दलों को दो बोतलें समझो । दोनों बोतलों पर दो 
विभिन्‍न लेविल (7,09०) लगे हुए समझो जिसका धर्य होगा कि उन लेविलो के अनुसार 
दोनो बोतलो में विभिन्‍न प्रकार की शराब है किन्तु वास्तव में वे दोनो बोतलें खाली 
समभनी चाहिये ।” बीयर्ड (8ल्‍ए०) कहता है कि “यह सच नही है कि दोनो दलों में 
नामों के श्रतिरिक्त प्रौर कोई भेद नही है (॥7 इस सम्बन्ध में दो वातों पर विशेष रूप 
से ध्यान देना चाहिये | प्रथम यह है कि दोनो ही दल परम्परा के भवत हैं जिसके 
कारण दोनो दलो के समर्थक श्रन्धे होकर श्रपनी-अपनी पार्टी का समर्थन करते ही 
जाते हैं । द्वितीयत पुराने विचारों के भनुसार ही विभिन्‍न वर्ग झपने-भपने विचार भौर 
हित निश्चित करते हैं भौर इस प्रकार मतदाताओं में स्पष्ट विभेद पैदा फरते हैं। 
इस वात को इस प्रकार समझाया जा सकता है कि दिसम्वर १६४० में प्रमेरिकन 
इन्सटीट्यूट श्राफ पब्लिक भ्रोपीनियन (8छाव्यव्णा गिषधवपर७ ० ?एं० 0फमा07) 
ने नमूने की मत-यणना की (8979)0 9णेी)) । इसका प्रोफेसर वीयर्ड ने जिक्र किया 
--इस नमूने की मतगणना के श्रनुसार डेमोक्रेटिक दल के नामाकित प्रत््याणी 
राष्ट्रपति रूज़वेल्ट को भ्रधिक श्राय वाले लोगो में २८ प्रतिश्रत वोट मिले, बीच की 
आय वाले लोगो में से ५३ प्रतिशत वोट मिले झोर थोडी प्राय वाले मत्तदाताप्नों में से 
६६ प्रतिशत मत मिले । जबकि रिपब्लिकन दल के प्रत्याज्षी वेन्देल विल्की ((एकतला 
पए)६८०) को ऊँची श्राय वाले लोगो में से ७२ प्रतिणत वोठ मिले, मच्यवर्त्ती श्राय 
वालो में से ४७ प्रतिशत बोट मिले ओर कम झ्ाय वाले लोगो में से केवल ३१ प्रतिशत 
वीट प्राप्त हुए ।” उसी प्रकार १६४३ में पुन मत-गणना हुई भ्रौर प्राय. वही फल 
प्राप्त हुए, केवल कुछ अतिशत्तों का हेर-फेर था । 
सक्षेप में कहा जा सकता है कि श्रमेरिका के दोनो राजनीतिक दल पूंजीवाद 
के समर्थक हैं। दोनो में केवल यह श्रन्तर है कि जहाँ रिपब्लिकन यह सोचते हूँ कि 
घामन पूंजीवाद को छेडे नहीं तो पूंजीवाद फलेगा-फूलेगा ; वही डेमोफ्रेंट दल का कहना 
हैं कि यदि पूँजीवाद को जीवित रहना है तो उसको प्पने श्रापको सामाजिक, कला 
विज्ञान सम्बन्धी एवं प्राथिक परिवत्तेनों के भ्रनुरूप ठालते रहना चाहिये भ्रौर यदि 
पूंजीवाद प्रपना लचीलापन (77०5०) सो देगा तो यह स्वयं नप्ट हो जायगा । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में डेमोफ्रेटिक दल वालो का अश्रजीव दृष्टिकोण हैं और वे 
राप्ट्रवादी प्रयवा राष्ट्रीयवा का स्वाग भरते हैं, सथक्त सेना और नौसेना का समर्थन 
करते हैं, साथ ही भन्तर्राप्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप शोर बुद्ध का समयंन करते हैं फिन्तु 
रिपव्विकृत लोग एक प्रकार से कम दियावा करते हैं भौर वे धैर्य, होशियारी श्ौर 
सावधानी की सलाह देते हैं, यहां तक कि प्रस्तर्राप्ट्रीय विवादों में झपने देश को पृथक 
रखना चाहते हैं । 
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(7706 60शाशा ०0 5ज्रॉश्शोशा0) 
श्रध्याय १ 
देश श्र जनता 
(776 (०एाएए भाएं ॥5 2९०४०) 


स्विस लोकतन्धप फी चिलक्षणता (9900४ गरफा९छ गा. छिफय858 वैद्या0- 
००४९८७)--स्विट्ज़रलेप्ड (8फाट्थाशाते) यूरोप का भोगोलिक केन्द्र भी है भौर 
जातीय (7धगाण०््राट्श) केन्द्र भी। यह देगा चारो प्रोर से भ्रन्य देशों से घिरा 
हुआ है भौर पश्चिमी यूरोप के बीचो-वीच स्थित है। इसका क्षेत्रफत लगभग १५,६७६ 
वर्ग मील है श्लौर जनसझ॒या लगभग ४॥ मिलियन झथवा ४५ लाख (4) 3007) 
हैं। इस देश की सीमा लगभग १,००० मील से भी अधिक लम्बी है जो तीन बढ़े 
पडौसी देशो इटली, जर्मनी और फ्रास (/४गए, पार शावे पफशाए०) से 
मिलतो है, साथ ही, श्रास्ट्रिया (0प५७) भौर लाइटेंस्टीन (॥॥००॥४शा४०ण) के 
छोटे भागों से भी मिल्रती है। कोई ऐसी प्राकृतिक सीमा नहीं है जो इस देश को 
उत्तर भर पृव॑ में जर्मनी से, पद्चिमम में फ्रास से भौर दक्षिण में इटली से प्रलग करती 
हो। प्रात्प्स (8॥99) पव॑त इस देक्ष के मध्य में होने के कारण, यह प्रनेको महत्त्व- 
पूर्ण ध्रन्तराष्ट्रीय नदियों का उद्गम स्थान है। रहाइन (ऐ॥70) सदी इसी देश में 
से निकलकर उत्तर की श्रोर बहती हुई उत्तरी सागर (ऐ०४ी॥ 869) में गिरती है , 
डंन्यूब (776 7)धाण०) झभौर पो (प्श्र० 70) नदियाँ तिकलकर दक्षिण-पूर्व की 
झोर बहती हुई काले सागर (8॥80: 80९9) झौर एड़ियाटिक सागर (7)0 807॥00) 
में गिरती हैं, भौर रहोन (शाण्म०) नदी, दक्षिण-पश्चिम की प्लोर बहती हुई 
भूमध्यतागयर (४८ता८फशाट्का 96॥) में मिरती है। ये सभी नदियाँ या तो स्विट्‌- 
ज़रलंण्ट के श्राल्पस (808) पर्वत से निकली हैं भथवा इन नदियों में उन घातओो 
का पानी प्रवाहित होता हे जिनका जन्म स्विदुज॒ रलेण्ट स्थित श्रात्प्स (8॥95) परवंत से 
होता है, भ्ौर ये नदियां या तो दस देशो में होकर बहती हैं प्रघवा दस विदेशों की 
भूमि को छूनो हुई वहती हैं । 

समस्त स्विस जनता एक ही जाति के लोगो से मिलकर नही बनी है । स्विस 
जाति कई प्रजातियों, कई भाषाप्रो भौर पई घर्मो ने मिलकर बनी है, यहाँ तक कि 
सभी की सम्यता भी एक नहीं है। फिर भी इस विभिन्‍नता में ही स्विम राष्ट्र की 
एकता है, भर एस प्रजातीय, घामिफ़ भौर भापा-सम्बन्धी विविधता के बावजूद 
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भी स्विट्जरलैण्ड, ससार के समक्ष न केवल विलक्षण एकता का उदाहरण उपस्थित 
करता है बल्कि ऐसा भ्रपूर्व उदाहरण उपस्थित करता है जिससे इस देश के निवासी 
यूरोप के सभी देशो के निवासियों से भधिक सुक्त झौर सबसे शधिक देशभक्त हैं । 
द्वितीयत भ्रपनी भोगोलिक स्थिति भौर छोटे आकार के फलस्वरूप, स्विट्ज़रलैण्ड 
स्देव यूरोप के युद्धों से अलग रहा है भौर तटस्थता सम्बन्धी भ्न्तर्राष्ट्रीय गारटी के 
फलस्वरूप यह देश सदैव ससार की हलचलो का केन्द्र रहा है। १८१५ की वियेना सभा 
(007287688 0 'ए7७77०) ने स्विट्ज्रलेण्ड की तटस्थता मान ली थी झौर १६२० में 
राष्ट्रूथ (,68९2०० ० ऐै०४००७) ने पुन उसको स्वीकार कर लिया था, भ्रत 
स्विटजरलैप्ड की विदेश नीति दोनो विश्व-युद्धो में तटस्थता की श्राड लिये रही । 

है स्विट्जरल॑ण्ड ससार का प्रथम देश था जिसमें सबसे पहले लोकतल्त्र की 
स्थापना हुई, भौर आज भी योरप में वही एक ऐसा राष्ट्र है जो सदेव गणतन्त्र रहा 
है। जिस समय सयुकत राज्य अमेरिका (ए770४0 8090०8 0 377007709) स्वतन्त्र 
राष्ट्र के रूप मे प्रकट हुआ, उस समय स्विट्जरलैण्ड को श्रपनी पाँच सौ वर्ष पुरानी 
गणतम्त्रीय परम्परा पर गर्व था । स्विट्जरलेण्ड की गरशतन्त्रीय सस्थाश्रो का सग्रुक्त 
राज्य अमेरिका तथा अन्य ऐसे देशो पर पर्याप्त प्रभाव पडा है जिन्होने प्रजातसन्त्रीय 
छासन-प्रणाली पभ्रपनायी है। इसके श्रतिरिक्त यही एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्यक्ष 
प्रजातन्‍त (7977०८6 १०४००४८७५) के सिद्धान्तो के भ्रनुसार शासन के क्वियाकलाप चलते 
हैँ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के सिद्धान्त प्रथम वार सयुकतराज्य में १८६८ में दक्षिणी डैकोटा 
(80ए॥ 700:०9) राज्य में प्रारम्भ किये गये, श्रौर तव से लोकप्रिय प्रभ्ुसत्ता निर्दोष 
प्रमाणित हुई है। इस प्रकार स्विट्जरलंण्ड ने ऐसी सुन्दर शासन-प्रणाली को जन्म 
दिया है जो किन्‍्ही सीमाश्नो तक श्रमेरिकन श्रध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली फे समान 
स्थायी है श्रौर ससदीय शासन-प्रणाली के समान उत्तरदायी है । 

प्राकृतिक विलक्ष णताएं (एशाइशव्श. लाश्मा|॥०&तहांध08)--स्विटजरलैण्ड 
श्रनेकानेक घाटियो का देश है श्रौर उस देश के लोग ऊँचे पहाडो के दोनो झोर निवास 
करते हैं भौर उनके बीच में उची-नीची विपम पहाडो की चोटियाँ शौर लम्बे-चौडे 
बरफ के मंदान हैं। विस्तृत पहाडी क्षेत्र होने के कारण, उस देश की लगभग एक- 
चौयाई भूमि कसी प्रकार की पंदावार के अ्योग्य है। वचे-खुचे भु-भाग का भ्रधिकतर 
भाग चरागाही या जगलो के लिये उपयुक्त है भ्रौर समस्त भूमि का प्राय ३४ प्रतिशत 
भाग ही खेती के योग्य रह जाता है। सब मिलाकर सारी जनसख्या का २२ २ प्रति- 
घत भाग ही देश की कृषि पैदावार पर जीवित रह सकता है । 
प्रकृति ने खनिज-पदार्थों के सम्बन्ध में भी देश के ऊपर कृपा नहीं की है । देश 

में न तो तेल के स्रोत हैं, श्रौर न कोयले की खानें हैँ, भ्ौर कच्चे माल का भी प्राय 
पूर्ण भरमाव है। देथ की ऊँची-नीची सतह होने के कारण परिवहन भौर यातायात 
फठिन है। प्रवृति ने केवल एक कृपा की है और जल-विद्युत्‌ श्षवित के महत्त्वपूर्रा 
साधन दिये हैं । 
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किस्तु प्रकृति की कठोरता को मनुष्य ने जीत लिया है शौर भपने परिश्रम प्रौर 
कार्यों से प्रकृति को भनुकूल वना लिया है। प्रकृति ने तो केवल इतने साधन दिये थे 
कि स्विट्जरल॑ण्ड केवल जीतामर रह सके, किन्तु मनुष्य ने प्पने परिश्रम से देश को 
पर्याप्त उन्‍नत्तिशील बना लिया है भौर इसकी ध्र्थ-व्यवस्था भ्रथवा प्राथिक स्थिति स्थायी 
हो गई है | कृषि का उत्पादन स्तर, अत्यधिक उच्च है श्रौर द्वितीय विद्वनन्युद्ध के काल 
में वाहलेन योजना (फ़शाशा ए७ण) के अनुसार कार्य करके देश ने मुहृढ खाद्य-नीति 
अपनायी, जिसके फलस्वरूप खाद्य-पदार्थो का झ्रायात कम हो गया। इस दिखा में 
देश पूर्णातया सफल हुआ है भौर इस समय स्विट्जरलेड में देश की भावदयकता का 
८० प्रतिशत श्रनाज पंदा होता है श्रौर केवल २० प्रतिशत ग्रनाज भ्रायात करना 
पडता है । 

यद्यपि यह असत्याभास प्रतीत होगा किन्तु सत्य यही है कि स्विट्जरलैण्ड 
मुय्यत्त श्रौद्योगिक देश है गौर उत्की ४१२ प्रतिभधत जनसल्या शिल्प उद्योग पर 
निर्भर है। श्रपनी घाटे की प्रर्थ-व्यवस्था (0000६ #०णाणाएर) की पूर्ति बह अधिक 
तैयार माल के निर्यात से करता है; भौर सामान्य काल में स्विट्जरलैण्ड ससार के उत 
देशो में से एक देश है, जिनका विदेश व्यापार जननस्या के प्रति व्यवित के श्रौसत से 
सबसे अभ्रधिक रहता है। जल शवित श्रौर श्रेष्ठ कर्म-कौध्दल के कारण, एस देश ने 
श्रत्यन्त श्रेष्ठ एवं विद्येषोपयुवत्त उत्पादन (8०0०7 ९ते शाध्याप्िणााए28). प्रारम्भ 
किया है जिसमें इस प्रकार की चोज्ञो का उत्पादन होता है जैसे मणीनरी, बिजली 
का सामान तथा यन्‍्न घडियाँ तथा कपटा इत्यादि । देश की प्राकृतिक शोभा इतनी 
अनोखी है कि नकडो-हजारो विदेशी यात्री जादो शौर ग्रमियों में इस देश में खिचे 
आते हैँ झोर स्विट्ज रलेप्ड का होटल व्यापार समार में सबसे श्रेप्ठ तथा संचालित 
झौर सुव्यवस्थित व्यापार है। यात्री व्यापार से स्विट्जरल॑ण्ड को जो भ्राय होती है 
वह शोधनाधिक्य (छवीगार० ण॑ ऐशज77०75) की दिशा में वास्तव में सममाकलन खाते 
की ((+८०४४) म्ुर॒प मंद है। बहने का सार यह है कि स्विस जाति के लोन समृद्ध 
एवं उन्‍नतिशील हैं झौर उनकी नमृद्धि के सम्बन्ध में एक मुच्य यह वात है, कि 
जाति के मभी जोग प्राय समान स्तर के हूैं। स्विद्श्वरलण्ट मेंन तो नीच लोग हैं, 
न दरिद्रता है शोर न हूटे-फूटे मकान हैं। जीवन यापन की चिन्ताएँ वही नहीं हैं, 
भौर सभी स्थानों पर सभी व्यवित प्रसन्न एवं समृद्ध है। सभी लोगो के रहन-सहुन 
का स्तर पास-पडोस के प्रनेकों देशों के लोगो के रहन-महन से अपेक्षाइत्त अच्छा है । 
स्विट्जरलैण्ट के लोगो वी यह झाइचर्यजनवा सफलता का सहस्य उनके अपने प्रयक 
परिश्रम में निहित है, भोर परिश्रम के भ्रतिरिबत उनकी प्रलौकिक प्रतिभा भौर व्याय- 
हारिक बुद्धि श्रौर विवेक ने भी उनकी सफ्यता में योग दिया है । 

चहु-नापा सम्पन्धों विभिन्‍नताएँ (॥0 7786 इजाछफिसाटक)--देश के लोगो 
की विभिन्‍न भाषाधों के सम्बन्ध में स्विट्शवरसेण्ड में विजाठीयता बाई जाती 
है भौर इस दिया में स्वित्त राष्ट्र में वर्द ऐसे तत्यों झा प्रभाव है जिससे कि राष्ट्रीय 
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इृढता भौर सास्कृतिक एकता को प्रश्नय मिलता है । स्विट्ज़रलैण्ड की लगभग तीन- 
चौथाई जनसख्या जन भाषा-भाषी है, लगभग पाँचवाँ भाग फ्रेंच माषा-भाषी है भौर 
शेष लोग इटालियन भाषा बोलते हैं; भौर कुछ थोडे-से लोग रोमाश (२००४७7०॥०) 
भाषा बोलते हैं , जो प्राचीन लेटिन भाषा से सम्बन्धित है। किन्तु इस सम्बन्ध में 
यह भी याद रखना द्वोगा कि देश में मोगोलिक स्थिति के कारण तीनो भाषा-भाषी 
क्षेत्र प्ौर तीनो भापाओं के बोलने वाले लोग पूर्णतया विभिन्‍न उपमण्डलो श्रथवा 
प्रान्तो में विभाजित हैं। इस प्रकार टिसिनो (7४०००) प्रान्त (007/०7), प्रायः 
पूर्णतया इटालियन भाषा-भाषी कंण्टन है जिसमें ६० प्रतिदत लोग इंटालियन बोलते 
हैं । जैनेवा (७०॥०४७) में ८० प्रतिशत से श्रधिक लोग, वौड (५७००) में ८६ प्रति- 
छत से भ्रधिक लोग, श्रौर न्यूचैटिल ([ए०प८०४०४०) मे 5५६ € प्रतिशत लोग पूर्णातया 
फ्रेंच भाषा-भाषी हैं श्रौर शेष प्रान्तो मे केवल बने (8७776) और फ्रिवर्ग (#एएपफ्ट) 
को श्रपवाद मानते हुए, पूरी तरह जमंन भसाषा-माषी लोग वसते हैं। वन (86७१०) 
प्रान्त में भी जमंन भाषा-भाषी लोग फ्रेंच भाषा-भापी लोगो की श्रपेक्षा ५ १ के 
प्रनुपात मे श्रधिक हैं श्रोर इसके विपरीत फ्रिवर्ग (एा०णणष्ट) प्रान्त में फ्रेंच भाषपा-भाषी 
जमंन भाषा-भापी लोगो की श्रपेक्षा २ १ के अनुपात में श्रधिक हैं। प्रिसनन्‍्ज 
(6779008) प्रान्त मे रोमाश (]8077७॥०४७) भाषा-माषियो का पूर्ण बहुमत है । 
१८४८ के सविधान को स्वीकार कर लने के वाद से देश की तीनो मुख्य 
भाषाश्रों को परिसघ (007९१७७४०४) की श्रधिक्रत भाषाओ के रूप में स्वीकार 
कर लिया गया है। विभिन्‍न प्रान्त श्रथवा मण्डल (0870०78) श्रपनी इच्छानुसार 
किसी भी भाषा या भाषाओ्रो को भ्रधिकृत भाषा स्वीकार कर सकते हैं । श्राधुनिक 
स्विस जीवन की एक मुख्य विशेषता यह है कि प्रान्ती में भापा सम्बन्धी एकता बढती 
जा रही है श्रौर एक भाषा के लोग दूसरी भाषा के लोगो मे पेठते जा रहे हैं । 
स्विट्ज़रलंड के प्राय सभी शिक्षित लोग दो या तीनो भाषाएँ जानते प्रौर बोलते हैं । 
फिर भी यह मानना ही पडेगा कि स्विट्ज़ रलेड त्रिभापा-भापी देश है भ्रौर उस देश 
के लोगो में भाषा सम्बन्धी विभिन्‍नता को दूर करने का सरकारी तौर पर अथवा प्राइ- 
वेट रूप में कोई सगठित प्रयत्न नही किया जा रहा है। न उस देह्ष में भाषा के श्राधार 
पर किसी प्रकार का प्रचार होता है। सक्षेप में कहा जा सकता है कि स्विस लोगो के 
समृद्ध देश में भाषा सम्बन्धी द्ान्ति का राज्य है और उस देह में भाषा सम्बन्धी 
विभिन्‍नता को राष्ट्रीय एकता के स्थिरीकरण के लिये प्रावरयक समभते हैं । 
घामिक विभिन्‍नताएँ (१०हव०0७ वार्शिषव्षव००४)--स्विट्ज रलैण्ड की घामिक 
विभिन्‍नता ने मृतकाल में गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न कर दी थी, और इसके कारण ग्रह- 
बुद्ध हुमा शोर विदेशी हस्तक्षेप हुआ । किन्तु सौभाग्य से देश की राष्ट्रीय एकता के 
वगरण घामिऊ प्रोर भाषा सम्बन्धी क्षेत्र श्रलग-प्रलग होते हुए भी एक दूसरे में प्रेम 
भाव रखने हैं। १२ कंप्टनो (007#०॥9) में प्रोटेस्टेण्टो (270४0७४४४४) की संख्या 
॥. फैयोलिकों (0४४॥०॥८७) से कही श्रधिक है, और उन १३२ कंप्टनों में नौ कैण्टन जर्मन 


रब 
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भाषा-भाषी हैँ प्रौर तीन कंण्टन फ्रेंच भापा-भापी । इसके विपरीत दस कैण्टनों में 
कंथोलिको (05७॥०॥४००४) की जनसल्या प्रोटेस्टेण्ट मतावलवियों से कही भरधिक है जिनमें 
सात कंण्टन जर्मन मापा-भापी हैं, दो फ्रेंच भाषा-भापी हैं प्लौर एक इटालियन भाषा-भाषी 
है । इमके झतिरिक्त भ्रधिकतर प्रोटेस्टेण्ट-बहुमत-कैण्टनो में सुहृढ कैथो लिक (09000०॥0) 
झल्पसर्यक वर्ग हैँ श्र इसके विपरीत दस कंथोलिक बहुमत-कंण्टनो में से आठ कैण्टनो 
में, कंथोलिक लोग (08/0०॥०७) समस्त जनमख्या के ८० प्रतिशत ही हैं। रैपडे 
(४७एए०००) कहता है कि “इस प्रहार दोनों घामिक सम्प्रदायो का भौगोलिक श्ौर 
सास्यिकीय (868088०७) वितरण, स्पष्टत परस्पर घामिक सहिष्णुता का मार्ग 
प्रशस्त करता है, चाहे यह मान भी लिया जाय कि उस देद्ष में इस सहिष्णुता के 
बावजूद घामिक श्रत्याचार हुए हैं ॥7 सब मिलाकर समस्त देश की जनततस्पा में ५७ 
प्रतिशत प्रोटेस्टेण्ट मतावचम्बी (70:०8&7/8) हैं श्रोर ४१ प्रतिशत कंयोलिक लोग 
(0०णणा८४) हैं । 

अपनी धामिक विभिन्‍नता्रों के सम्बन्ध में भी स्विस लोगो का वही दृष्टिफोण 
है जो भाषागत विभिन्‍नताप्रों के सम्बन्ध में है । घामिक भ्रल्पसल्यक वर्ग का आदर 
किया जाता है और जैसा कि पहले भी वर्णंन किया जा चुका है, धामिक ग्रत्पसस्यक 
बही नहीं हैं जो भाषा सम्बन्धी भ्रल्पसस्पक हैँ । १८४८ में स्विस लोगो के लिये जो 
संघीय सविधान स्वीकार किया गया स्‍श्रोर १८७४ में जिसका सशोघन किया गया, 
उप्तके उद्देश्यों में एक मुख्य उद्देश्य यह भी था फि कैयोलिको (07४0०ाए5) और 
प्रोटेस्टेण्टो (70(०४४४६७) के बीच में जो घामिक विभेदों की दीवारे थी, उनको तोड 
दिया जाय श्रोर देश के सभी सम्प्रदायों मे सच्ची स्विस नागरिकता की भावना भर 
दी जाय , शौर समस्त स्विस जाति के समी लोगो को कतियय मौलिक श्रधिकारों की 
गारटी दी जाय धौर इस सम्त्नन्ध में न तो उस वात का विचार किया जाय कि बोई 
नागरिक किस धर्म में विश्वास रखता है शौर न इस वात का विचार किया जाय कि 
वह देश के किस क्षेत्र में निवास करता है। जिस समय संविधान ने समस्त जाति की 
भ्राथिक समृद्धि के लिये सभी पर पूर्ण विश्वात किया, और सब लोगो मे राष्ट्रीय 
चेतना का सचार फिया, तो इसके फलस्वरूप सभी लोगो में भौर सभी वर्गों में राष्ट्रोय 
भवित प्रौर प्रेम का भी सचार हुआ्ना ) प्राज स्विट्जरलेड में पूर्ण घामिक सहिष्णुता 
है धोर प्रत्येक स्विस नागरिक मानता है कि सभी को शपने मन का घर्तं मानने प्रौर 
पालन करने वा प्रधिकार है। धामिक झल्पसम्पकों को सताना स्विस लोग जानते ही 
नही, और स्विट्जरलेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहू सोचता हो कि किसी 
विशेष धर्म में विदवास रसने से ही राष्ट्रीय एकता को समुन्तत्त फिया जा सकता है। 
एण्टे सीजफायड (2007० 8०हमिव्त) कहता है कि “इसके विपरीत स्विटुजरलेट में 
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विभिन्‍नता ही सधीय एकता की दा है क्योकि स्विस जाति का देश-प्रेम सभी 
जातियो के देश-प्रेम से भ्रनौखा है ।” 
स्विस जाति, एक सपुक्त राष्ट्र है (709 $जछ789, 2. ए7/०6 पप&७07)-- 
इस प्रकार स्विट्जरलेड एक विरोधाभासो का देश है । इस देश ने ऐसी सघीय राज्य- 
व्यवस्था को जन्म दिया है जिसमें राज्यो के परस्पर विरोधी हिंतो को कोई स्थान नही 
है, फिर भी राज्यों की समानता अ्रथवा ऐकात्म्य पर कोई बुरा प्रभाव नही पडा है। 
इस देश की शासन व्यवस्था उस राजनीतिक श्रात्म-निरणंय के सिद्धान्त को चुनौती है 
जो राष्ट्रो को सस्कृति और भाषा के आधार पर श्रात्म-निर्णय का श्रधिकार प्रदान 
करता है भौर यह देश इस सम्बन्ध में भ्रत्यन्त उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत करता है कि 
राष्ट्रवाद, भौर राष्ट्रीय प्रेम के श्रागे झ्ात्मनिर्णेय का सिद्धान्त उपेक्षा योग्य है। 
श्री वुडरो विल्सन (फ़००१7०७ श्7]8०४) ने १८६६ में लिखा था स्विट्जरलेड के 
सारे कंण्टनों ने मिलकर सारे ससार को यह दिखा दिया कि किस प्रकार जमंनीवासी 
((७णशाधा8) » फ्रासवासी (म'970०77०॥) भौर इटलीवासी ([#&08778 , केवल 
यदि वे एक दूसरे की स्वतन्त्रता की उसी प्रकार रक्षा करे जिस प्रकार कि वे श्रपनी 
स्वतन्त्रता की रक्षा करते, तो एक दूसरे की पारस्परिक सहायता द्वारा और परस्पर 
सहिष्णुता द्वारा ऐसा सघ निर्माण कर सकते हैं जो पूर्णतया सुहृढ, स्थायी श्रौर 
स्वतन्त्र है ।? झ्लौर यह नही भूलना चाहिये कि विल्सन ((ए)809) स्वय श्रात्मनिरुंय 
के सिद्धान्त (7०]]6 ० 8०७१९४७४780907) का प्रवत्तंक था । 
स्विट्ज़रलेड में केवल भाषा श्रोर घर्मं सम्बन्धी विभिन्‍नातएँ ही नही हैं। 
उस देश के निवासियों के व्यवसाय भी भिन्‍न हैं, उनके जीवन की दकश्चायें भी 
भिन्‍न हैं, उनकी कल्पनाएँ, भावनाएँ, भ्रादतें श्रौर विचार सभी कुछ भिन्‍न हैं । इसके 
अतिरिक्त उनमें क्षेत्रीय श्रौर स्थानीय प्रमिमान भी है जिसके कारण वे श्रपनी पुरानी 
प्रथाश्रों भरोर श्रादतों को छोडने में भ्रसममर्थ हैं, श्रौर उनके क्षेत्रीय श्रभिमान, उन 
प्रभावों पर ग्रभिवाघा डालते हैं जो एकता भ्रौर सगठन की दिशा में सहायक हो सकते 
हैं। किन्तु इन स्विस विभिन्‍नताओ के बावजूद, स्विस जाति की स्वैंधानिक एकता 
ओर ने तिक एकता बरावर वद्धंमान है | स्विस लोग, श्रादर्श रूप से सयुक्त एवं अ्रत्यन्त 
राष्ट-प्रंमी राप्ट्र का निर्माण करते हैं । युरोप ही नही, सारे ससार में कोई भी ऐसी 
जाति न मिलेगी, जिसके हृदय में राष्ट्रीय एकता भोर देशग-प्रेम का इतना स्थान हो 
जितना कि स्विस लोगों में । लाड्ड ब्राइस ने स्विस जाति के प्रत्यक्ष गुणों का बखान 
फरते हुए लिखा है---/स्विस लोगो में इतनी श्रयाघ देश-भक्ति है कि उसने उसमें 
राष्ट्रीय एकता के भाव और सामाजिक, राजनीतिक श्रौर आर्थिक वि भिन्‍नताएं होते 
हुए भी स्थानीय घासन-सस्याप्रो के प्रति श्रगाघ प्रेम उत्पन्न कर दिया है । प्रारम्मिक 
काटनों ((७7०४५) को श्रपनी स्थानीय सस्याझओ्ो से प्रगाघ प्रेम था, इसलिये वही 
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प्रेम-भाव पश्चातवर्त्ती वशजों में भी पूर्ण रूप से वत्तंमान हुप्रा श्रौर सभी प्रपनी 
प्राचीन परम्पराओों के भवत बन गए और फिर उन सभी ने मिलकर बने (86ए7०) 
जैसे नगरो में से उच्चजनतस्त्र (»आएण्व्णाजु) को उखाड़ फेंका जहाँ वह हृढता से 
जमा हुआ था।” इस प्रकार तीन प्रजातियो के चार भाषा-भापी भौर दो विभिन्‍न 
घर्मावलम्वी सदस्य एक राष्ट्र में परिणत हो गये । 


एकता के लिये प्रयत्न 
(५ #पड्र26 णि एव) 

प्रारम्भिक इतिहास ([%णर पेंछ८०ए४)--एण्ड्रे सीजफ़रायड का कथन है कि 
स्विट्यरलेड एकीकरण (एगा०४४००) के द्वारा नहो वना बल्कि वृद्धिकरण (4 78870- 
ह"आणा) के द्वारा उसका विक्ञास हुग्ना । प्रारम्भ में स्विट्जरलेड में कतिपय स्वतन्त्र' 
राज्य थे जिनमें किसतो नियामक केन्द्रीय शक्ति का श्रमाव था। इन स्वतन्त्र राज्यों में 
प्रात्प्स (898) पर्वत के प्राम-पराम विभिन्‍न जातियो के लोग रहते थे । इन पहाडी 
घाटियों के मिवासी न तो एक ही जाति के थे , न उनका एक ही इतिहास था, न वे 
एक ही भाषा बोलते थे, यद्यपि वे सब एफ द्वी प्रकार का जीवन निर्वाह करते घे । 

किन्तु १३वीं शताब्दी के ग्रन्त में तीन छोटी-छोटी ट्युटानिक जातियो (प०घ- 
६090 ७०॥७ध्रणात७७) ने एक संधि की जिसमें निश्चित किया गया कि तत्कालीन 
जागी रदारो (७४0४ 0708) के प्रमानुपिक भ्रत्याचारों से बचने के लिये सभी मिल 
कर परस्पर एक दूसरे की सहायता और रक्षा करेंगे । उन जागीरदारों में सदमे कठोर 
आस्ट्रिया (3४5४७) देश के हेप्मवर्ग शासक (प्र७ए939ए0४5४ 7णैण४) थे, जो स्वयं 
स्विस वशज थे श्रौर जो उस काल में पवित्र रोमन साम्राज्य (०४ ॥१0990 जि- 
एा०) के सम्राद भी थें। हैप्सवर्ग शासकों ने अपने जागीरदारी भ्रधिकारों को पुनः 
स्थापित करने का प्रयत्व किया किन्तु मॉर्गरटन (१[०8ुए७ाणथा) के १३१४५ के बुद्ध में 
तीन सघटित (0०४णग्पिल॥/०१) कंण्डनो (057/०78) ने हैप्सवर्गो का सफल विरोध 
किया । झगने चालीस वर्षो मे पाँच भ्रन्य कैण्टन ((७७४७॥) प्रारम्मिक तीन फकैप्टनों 
के परिसपष में सम्मिलित हो गये। इस परिनपष (एक्राट्तेश४णा) ने १३४६ में 
प्रास्ट्रिया को पुन. हराया झौर इस प्रकार वस्तुत श्रपनी स्वत्तन्त्रता प्रमाग्णित कर दी । 
इसके बाद लगभग २४० वर्षो त्तक परिसघ हटता के साथ जमा रहा, यद्यपि कभी- 
कभी ऊैण्टनों के भापनी मतभेद चि9ट्रह की सम्भावना उत्पन्त कर देते थे, जिसमे परि- 
सध की स्थिति खतरे में पड जाती थी । घामिक मुधार (7४० पिटणताव॥०॥) के 
काल में जो घामिक मतनेद उप रूप धारण कर गये, उससे भी पुथकतावादी नत्त्वों 
फो प्रोत्याहन मिला। झाथधे कैप्नों ("छा7णा$) के लोगों ने श्रोटेस्टेण्ट मत स्थीकार 
कर लिया किन्तु धेप झाधे कैप्टनों छेः लोग कैयोलिक ही बने रहे | किन्तु इस घापिक 
उयल पुयल के बावजूद परिसंध बचा रहा पयोकि सायूहिफ परन्धा रक्षा के हिसो थे 
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सभी एकक भसदस्प कैप्टनों को सम्मिलित ही रखा | १६४६८ में देस्टफेलिया पे सि 
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(प५०७% ० ज़०३४एाशा&) के फलस्वरूप, परिसघ, पवित्र रोमन साम्राज्य (सगए 
३०ए४० 70078) की श्राघीनता से मुक्त हो गया और इसकी स्वतन्त्र सत्ता स्वी- 
कार करली गई। इस समय, परिसघ (0०7०१०:७४७०४) के एकक कैण्टनो की सख्या 
१३ हो चुकी थी । 
प्राचीन परिसघ का स्वरूप (7ए&607078 0 ७6 कछ्राठटाणाए ००ई४वे७8ध०ा)-+ 
इस प्रकार धीरे-धीरे भ्राघुनिक स्विस मूमभाग के श्रधिकाश भाग पर परिसध का निय- 
न्त्रणा स्थापित हो गया । यद्यपि प्रवयवी कैण्टन विदेशी सत्ता के नियन्त्रण के विरुद्ध 
तो सफलतापूर्वक लडते रहे श्रोर श्रपनी एकता को कायम रख सके, किन्तु शीघ्र ही 
उनमें आपस में कलह प्रारम्भ हो गई | सभी कंण्टन भ्रपने-प्रपने श्रान्तरिक प्रबन्ध में 
अ्रपने आपको रवतनत्र सत्ता समभते थे । प्रत्येक कैण्टन में विभिन्‍न शासन-व्यवस्था 
थी । कतिपय देहाती कैण्टनो ([रेएए७) ०४078) में पूर्णो प्रजातन्त्र था। वहाँ का 
शासन प्रजा की सभाओो द्वारा होता था , किन्तु कुछ वर (80४5०) जैसे कैण्टनें उच्च 
जनतन्‍त्र (0॥80०॥९४) ये जिनमें कुलीन जनो का श्राधिपत्य था , श्रौर कुछ श्रन्य 
कैण्टनें ऐसे थे जिनमें उच्च जनतन्त्र (0॥8०7०॥७) तो था किन्तु उस पर किसी हृद 
तक प्रजातन्त्र की छाप थी । 
एस समस्त काल में स्विटजरलेड ऐसा परिसघ रहा जिसके सभी भ्रवयवी 
कैण्टन केवल युद्ध श्रथवा युद्ध से रक्षा के हेतु ही परिसघ को मानते थे , श्रत परिसघ 
का नियन्त्रण केवल विदेश सम्बन्धी मामलो, युद्ध और शान्ति सम्बन्धी मामलों श्रौर 
श्रत्त कैण्टन विवाद से सम्बन्धित मामलो तक सीमित था । इन सभी मामलों पर 
राज्य-परिपद्‌ (7000) निर्णय करती थी जो कभी किसी कंण्टन में श्रनियमित 
समयो पर समवेन होती थी। जो प्रतिनिधि राज्य-परिपद्‌ (7)66) के सदस्य थे, वे 
छौण्टनों के प्रतिनिधि होते थे भर वे अपने-अपने कैण्टनो के श्रादेशानुसा र कार्य करते थे । 
राज्य-परिपद्‌ (060) में बड़े कैण्टनो जैसे बन भ्रथवा ज्यूरिच (209090)) को श्रपचारिक 
प्रायमिवता दी जाती थी , किन्तु यह वात अन्य कंण्टनो को श्रप्रिय लगती थी झौर वे 
बरावरी के श्रधिकार के लिये आ्राग्रह करते थे भर “वे राज्य-परिपद्‌ (70)08) में इस 
प्रकार सम्मिलित होते थे मानो वे क्रिद्धों श्रन्तर्गाष्ट्रीय सम्मेलन में स्वतन्त्र एवं प्रभु 
सत्ता के प्रतिनिधि के रूप मे सम्मिलित हुए हो ।” इस परिपद (70)90) के निर्णेयों 
को उस समय तक सभी के ऊपर बैधिक रूप से लागू नहीं माना जाता था, जब तक 
कि उक्त निर्णय सवंसम्मत न हो । सत्य यह है कि कैण्टन (0॥078) राज्य-परिपद्‌ 
(०) को सन्देह की हृष्टि मे देखते थे भ्ौर इस मन्देह के फलस्वरूप सुदहृठ स्थानीय 
आास्थाएं प्रोर क्षेत्रीय हित सभी लोगो में घर कर गये। 
एस सम्बन्ध में यह भी जान लेना उचित होगा कि कतिपय कैण्टनो ने विजय 
परके नये मूमाग जीत जिये ये और वे उन विजित प्रदेशों को श्रपना श्राधीन राज्य 
(500]0० एाटा8) समभने लगे थे, श्रौर उन विजित प्रदेशों की प्रजा फो वे 
सभी प्रधिवार देने को तैयार नहीं थे जिन भ्रधिकारों को उक्त विजयी कंण्टन श्रपने 
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नागरिकों के लिये प्रावर्यक समभते थे । 

फ्रेंच राज्य-क्रान्ति भौर पूर्चावस्या की प्राप्ति (फफ्णाणी रिल्सएणेएाणा छोातते 
पिल्डकाएतणा) -+ इसके वाद फ्रेंच राज्य-क्ान्ति श्राई और उसने सभी स्थानीय संस्थाओं 
को समाप्त कर दिया । फ्रेंच राज्य-क्रान्ति की सेनाग्नों ने छलपूर्वक १७६८ में कमज़ोर 
और वेर-भावयुक्त परिस्र के छार हेल्पेटिक गणराज्य (प्ततरुथ्त० ऐेफ्प्जाए) 
की स्थापना कर दी , किन्तु स्विस लोगो ने फ्रास द्वारा थोपे हुए संविधान के विरुद्ध 
ऐसा सम्मिलित विरोध प्रदर्शित क्रिया कि १८०३ के एक्ट झ्राफ मीडिएगशन (4७ ० 
शिण्तातधणा ० 809) के द्वारा नैपोलियन (>०००८०॥) को कण्ठनो का सविधान 
वापिस करना पडा ओर इस प्रकार कंण्टनो को प्पनी पूर्वावस्था प्राप्त हो गई। इस 
ग्धिनियम के अ्रनुपार छ नए कैण्टर्नों की स्थापना हुई, जो एक समान प्रजा वाले 
विजित प्रदेशों को लेकर वनाये गये थे और जो फ्रेंच श्रौर इटालियन भाषा-भापी क्षेत्र 
थे | नपरोलियन के पत्तन के पश्चात्‌ वियेना वी महासभा (0०7ह87९8४ ० ५7]श॥7॥) 
ने स्विदज्ञ रलैण्ड को पुराना परिसव तथा १८वी शताब्दी के समस्त कैंण्टन 
(0त्माणायों आध्धाप्रतण8) दे दिये श्लौर इस समस्त भूभाग में तीन प्रन्य कैण्टन 
और मिला दिये । इस प्रकार स्विस परिसव ($89558 00ए८ते०एाए) में समस्त 
कंण्टनों की सत्या २२ हो गई । 

यद्यपि नये मविधान ने केन्द्रीय घासन की कोई व्यवस्था नहीं की, फिर भी 
राज्य-परिपद्‌ (/)0) की स्थापना हो गई जिसमें प्रत्येक केण्टन का एक प्रतिनिधि 
सम्मिलित होता था, शौर जो अपने कंण्टन के प्रादेशानुसार निर्णयो पर मत दे सकता 
था। परिपद्‌ (7)७) को अधिकार था कि वह युद्ध की घोषणा कर सकती थी, 
शान्ति घर सकती थी, विदेशों के लिये राजदूतो की नियुक्ति कर मकती थी, 
भोर युद्ध के लिये कण्टनो की सैनिक सेवान्नों में से संनिक एकन्र कर सकती थी । 
परिषद्‌ (700) को यह भी अधिकार था कि यदि स्विद्ज्ञ रलेंड के फिसी भाग में 
प्रशान्ति की स्थिति उत्तन्‍्न हो जाये तो वहाँ समम्भ सेना भेज सकती थी । तिन्तु 
सभी फंप्टन पू्णो द्रान्तरिक स्वायत्तता का उपभोग पारते थे, श्लौर मातिपय कौण्टन 
ध्रास्तरिक स्वायतता का लाभ उठाकर अरब अ्रपने-प्रपने क्षेत्र में कुलीनतत्र 
(॥१०००७०१०॥ ) स्थापित करने का स्वप्न देख रहे पे । कुछ बँण्टनो को यह भी 
अधिकार मिल गया था कि वे ऐसी सधियाँ कर सकते थे जो पर्निष ((७॥/८त०कत- 
६0०) के हितों के विरद्ध न हो अथवा प्न्य कैप्टनो के हिलो को प्रापात ने 
पहुचाती हो । 

झाधुनिफ स्विट्सरलेड का जन्म [फ्रत्त। ते अक्तित्ता हिएपॉक्लोव्ा्त)-- 
स्थिदुजरलेए्ए के ऊपर फ्रास का शासन बचरदान मिद्ध हृप्ता बयोकि शै७६८ से सेफर 
१८१५ तक के फाल में ही आधुनिक स्विदसरलैण्ट फा प्रापार न्‍्यापित हुप्ता । एय्ट 
झ्ाप मीछिएशन (लए फत्तावतणा) के फवस्थसप स्पिटृह्वस्संग्य को सेग्डू 
सष्टनो में छ केण्डन प्रौर मित्र गदे। पुन १८१५ में तीन अन्य पूछे फेश 
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तैयार किया भौर जनमत सग्रह द्वारा उसको झ्रावद्यक अ्रनुमोदन प्राप्त हो गया । 
भ्रप्रेल १८७४ में नया स्व्रिस सविधान स्वीकृत हुआ्ना, जिसमें ३ ४०,००० मत श्रौर १४+% 
कैण्टन पक्ष में थे किन्तु केवल १,६८,००० मत और ७३४ कैण्टन विपक्ष में थे । 

जो नया सविघान २६ मई १८७४ को प्रभावी हुप्ना, वही इस समय स्विट्ज र- 
लैण्ड का संविधान है। इस सविधघान ने सघीय सरकार का समस्त सेना के ऊपर 
पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया भौर साथ ही वारिज्य विधि (0०गरक्षणक 
7,8) के सम्बन्ध में भ्रावश्यक परिवतेन करने के लिए भ्रधिकार प्रदान कर दिया। 
१८७४ से लेकर झव तक सविधान में कई बार सशोधन हुए हैं। इन सशोधनो के 
फलस्वरूप सघीय सरकार की शक्तियों का और श्रघिक केन्द्रीयकरण हुभ्रा है श्रौर इन 
सशोधनो ने ग्रार्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में नये शासन को पर्याप्त उत्तर- 
दायित्व सौंप दिये है, श्रौर साथ ही विधान के निर्माण में जनमत सग्रह (]७७०ा- 
तणा।) प्रारम्भ करके लोगो को श्रौर श्रधिक प्रत्यक्ष भाग प्रदान किया है। १६३४ में 
एक प्रान्दोलन हुआ जिसके द्वारा चाहा गया कि सविघान का पुन सशोधन हो । 
इस श्रान्दोलन के समर्थक चाहते थे कि कंप्टनो की शक्तियों में वृद्धि की जाय श्रौर 
विघानमण्डर्लो में श्रौद्योगिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त (एचा०्फा० 0 0०००१४- 
0०॥8] ॥२००7०४९॥(४६४०॥) के भ्रनुसार सदस्य चुने जायें झौर भ्रन्ततोगत्वा स्विटज़र- 
लेड में नियमात्मक राज्य (00प9०&४१६० 86806) की स्थापना हो जाय । किन्तु यह 
माँग श्रस्वीकृत कर दी गई । 


अध्याय २ 
स्विस परिसंघ को सोलिक विशेषताएं 
(8895० ई९६६७७०8 ०६ शा८ 5558 (८05/९ऐ८7पए०0॥) 


ल्विस परिसंघ (पणठ 8558 0० १०त्ा०॥)--स्विदूव् रलैण्ड का लोक- 
नन्‍्त्र, जिसको स्विस परिसर (8फ758 (ल्‍07र०्पेश४00॥)) भी कहते हैं, निम्नलिखित 
२२ प्रभुसत्ताधारी कैण्टनो से मिलकर बना है ज्यूरिव (2णणणा), बर्न (8०0०) 
लुफ़ीन (.,0०:७॥०) उरी (एण७), स्ववीज (80७5४) अन्टरवाल्डेन (एञ(०ए७ हो- 
तक), ग्लेरिस (दा08), जुग (2०8), फिवर्ग ([0०0७प 7४) सोलोचन (80070), 
वेसिल (॥80), स्कासेन (8ण४क६प४घ०७), एपेन्जेल (89फ०णब्शी), सेट गॉल 
(8 0४॥)।, ग्रिसन्स (८७8008), झौरगौ (#पह७प)। घरयौ (परक्राप्ट्ू०७ )| ठिसिनो 
(७४७०), वौड (५७००१), वैले (एशण४७), न्यूचैटिल (२०४णाए/ट) भौर 
जैनेवा (0शाएए७) । निम्न तीन कैप्टन ग्रन्टरवाल्डेन (07(७छ० ००४), वेसिल 
(978०) श्नौर एपेन्जेल (39790"८०ा) पुन अर्द्ध कैण्टनो मे विभाजित कर दिए गये हैं 
श्र प्रत्येक श्रद्ध कैण्दन भी पूर्ण स्वतन्त्र है, श्रौर वह किसी अन्य पूर्ण कैण्टन से केवल 
दो बातो में भिन्‍न है। प्रयमत, भर्द्ध कैण्न संघ के उच्च सदन राज्य-परिपद्‌ 
(0०0्रथा ०( 5४४८४) को केवल एक प्रतिनिधि भेजता है जवकि प्रत्येक कैण्टन को 
दो प्रतिनिधि भेजने का अ्रधिकार है | द्वितीयत , प्रत्येक शर्द्ध कैण्टन को उन सभी प्रश्नों 
पर जिनका सम्बन्ध संविधान में सशोधन करने से है, केवल झाधे मत का अधिकार 
है ।! उक्त तीन कैप्टनो का उप-विभाजन कतिपय घामिक, ऐनिहासिक एवं अन्य 
कारणों से भ्रावश्यक हो गया था | इसलिए यह कहना श्रधिक उपयुक्त होगा कि स्विस 
परिसंघ (8७755 एणाट्तिशग्ञातणा) में २५ कैण्टन हैं, भौर प्रत्येक वीष्टन का झपना 
निजी संविधान है, अपने अलग नागरिकता के नियम हैं श्रौर श्रपनी निजी विधियाँ, 
प्रयाएँ, परम्पराएँ, इतिहास और अपने निजी विचार है । 

ल्विट्वरलंण्ड सच्चे प्र्यों मे सघ है (8७72९ल)१घते 35 ए९ीए 8 (स्तेशा+ 
१॥0॥)--पयपि स्विन सविधान के प्रनुच्छेद १ में इसको स्विस परिसध (8छप55 
(णास्तिता-भणा) की सन्ना दी गई है, किन्तु वास्तव में स्विदृडर्लैण्ट सच्चे प्यों मे 
भघ हू | इसको परिसध कहना गलत होगा, चाहे सबिधात में इसकों परिलध हो कहा 
गया हूं । परिसंघ (एगाल्तिशक्ताणा) का प्रर्य है राज्यों का एक वामचलाऊ संघ 
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2 ३, झप कग्बन या सरधानिक रिति, सिपान के चरुचदेर १०० से ख हो जाए है, 
पारस पाला गया 4६७०० गप्त अनने | गेफ अकनक ध् 5: प्रा 
पर पली गया एैं--एा4। थे संगूदत ही उनने + दे प्रयेक कद बटन ये मात्र को का सत 
आना शझादग्य ॥7 
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(7,0०४७ ]९४४८० ० 86४#५४) जिसमे सशक्त केन्द्रीय सत्ता का भ्रभाव होता है भौर 
जिसके विघटन की पूर्ण समावना रहती है। किल्तु, जैसा कि सविधान की प्रस्तावना 
मे कहा गया है, “स्विस परिसघ (8फ788 0०ग्रौ०वे०७०४४०)) की स्थापना का उद्देश्य 
यह था कि श्रवयवी कैण्टनो (007०१७:४/९४) के सघ को सुहृद बनाया जाय और 
उसके द्वारा स्विस राष्ट्र की एकता, शक्ति और सम्मान की रक्षा शौर वृद्धि की 
जाय ।” उसी प्रस्तावना में आगे कहा गया है कि स्विस राष्ट्र मे पूर्ण समेक्‍्य प्राप्त 
करने के लिए ही देश मे सघीय सविधान की स्थापना की जा रही है। यदि यह भी मात 
लिया जाय कि प्रस्तावना कानूनी श्रर्थों की व्यास्या नही करती, फिर भी यह सविधघान 
की इच्छा अवश्य व्यक्त करती है श्ौर साथ ही प्रस्तावता से उन लोगो की और उन 
सभी कंप्टनो की सम्मिलित इच्छा का बोध होता है जिन्होने जनमत सग्रह के द्वारा 
इस सविधान को स्वीकार किया था । सत्य यह है कि सयुक्त रज्य अमेरिका के तेरह 
राज्यो की तरह स्विट्ज़ रलेण्ड के कैण्टन भी अपनी पुरानी प्रश्नु सत्ता को किसी सीमा 
तक इस शर्त पर त्यागने को तैयार थे यदि उसके फलस्वरूप परिसघ की केन्द्रीय 
सरकार को इतनी शक्ति मिल जाय जो वह राष्ट्रीय महत्त्व के समस्त कत्तेब्यो का 
सुविधापूर्वंक निवंहन करने में समर्य हो सके । परिसघ के उद्देश्यों मे केन्द्रीय शासन 
की शक्तियाँ सक्षेप मे दी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद २ मे कहा गया है-+परिसघ 
की स्पापना का उद्देश्य यह है कि विदेशी आक्रमण के विरुद्ध पितृ-भुमि की स्वतन्त्रता 
की रक्षा की जाय , देश के श्रन्दर शान्ति और व्यवस्था वनी रहे , श्रवयवी एकको 
(0०ग्रा०्पे००४००४) कौ स्वत्तन्त्रता और उनके श्रघिकारो की रक्षा की जाय , और सभी 
कण्टनो मे सामान्य लोक-कल्याण का पोपरण किया जाय ।” इस प्रकार केन्द्रीय सरकार 
के अ्रधिकार क्षेत्र मे वे सभी मामले आते हैं जिनका सम्बन्ध विदेशों के साथ कूटनीतिक 
सम्वन्धो से, झ्ान्ति भौर युद्ध से, सधियो और समैत्री से होता है। इसके अतिरिक्त 
श्रार्थिक क्षेत्र में केन्रीय सरकार ही चला (एएःथा००), यातायात के साधव 

((०ए्रध्माणपा९६ध०5), वाणिज्य, तोल के वादों और मापो, देशीयकरण (]१७४०४७७- 

87000॥) ओर देश-निकाला अथवा निर्वासन (छ5फ्०ंणाणध०0० ), उच्च शिक्षा, प्राकृतिक 
समाबनों (3४४णा०) 7९50प7०९७) की सुरक्षा एवं श्रन्य झआथिक मामलो की देख- 
भाल करती है । 

यहाँ पर सवुक्त राज्य अमेरिका श्रौर स्विट्यरलैण्ड के सविधानों मे साहश्य 

भ्रयवा समान्तरता (एथथेशाह॥) दृष्टिगोचर होती है । स्विस संविधान स्पप्टतया 

बहता है कि “कैण्टन उस सीमा तक प्रमुसत्ताधारी एकक हैं जहाँ तक कि सघीय 

नविधान उनकी प्रच्युता को मर्यादित एव नियन्नित नहीं करता श्रौर इस प्रकार सभी 

एव ह बे प्टन उन समस्त अधिकारों का उपभोग करने है जो केन्द्रीय सरकार को नहीं 

सोपे गये है ।? युक्त राज्य श्रमेरिका का सविधान नी भाज्ञा करता है कि “संविधान 
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में जिन चक्तियो और भझ्धिकारो फो सयुक्त राज्य को नही सौपा है श्नौर जिन थक्तियों 
का सविधान ने राज्यों को दिया जाना भी नियेध नही किया है, थे समस्त भ्रविकार 
सभी राज्यो को श्रथवा उन राज्यो में निवास करने वाली प्रजा के लिए सुरक्षित रसे 
गये हैँ ।/£ 

फेनद्रीफरण फी प्रोर (070फ४80॥ [0ए/7तै५ टशाएक्षीप्रप्धणा )-ज्यो-ज्यो 
समय बीतता गया, केन्द्रीय सरकार फी थक्तियो में वृद्धि होती रही । ज्यो-ज्यों राष्ट्रीय 
एकता की आवध्यकता बढतो गई, झौर ज्यो-ज्यों ऐसी समसस्‍्याएँ सम्मुख थ्राने लगी 
जिनमे शासन के विनियमों श्रथवा साहाय्य की श्रावश्यकता पडने लगी, त्योन्त्यो वे 
समस्याएँ श्रव कीण्टनो की न रहकर राष्ट्रीय महत्त्व घारण करने लगी। इस प्रकार की 
समस्याओं मे कतिपय समस्याएँ निम्न थी--सैनिक शिक्षा, चैक व्यवस्था, एकस्व 
(70000१6) , परिवहन (प्रफशाहए०४/०0॥ ), हथियारों का यातायात, धराव वी भद्।ियाँ, 
साथनदा्थों का उत्पादन और वाजार मगठन, रेल-मार्ग भर रेडियो जिन दोनो का 
शप्ट्रीयकरण हो छुका था । कृषि, निर्माण और यात्री-ब्यापार (7०ए४श४६ #१॥0) 
को केद्रीय सरकार भ्ाथिक सहायता प्रदान करती थी , उद्योगी को सरक्षण मिलता 
या, प्रायात का श्रण्म पूर्व निश्चित रहता था साथ ही बेरोजगारी के विरद्ध सहायता 
दी जाती थी श्लौर अ्रनिवायं बीमा सेवा का सुश्रपात किया गया था । जब केन्द्रीय 
सरकार ने प्रत्यतस कर और देश में बने माल पर कर लगाना प्रारम्भ कर दिया त्तों 
इस नई धाय में से उसने फैण्टनों को भी कतिपय भाग दिया, यद्यपि इस प्रकार वी 
आञ्राय पर श्रव तक पूरी तन्‍ह से कीटठनो का ही श्रधिकार था | 

निम्न चार मुख्य बातो ने केन्रीकरण की दिल्या में मुस्य सूप से प्रभाव टाला 
है--सुद्ध, आथिक अवसाद, सामाजिक सेवाओं के लिए निरन्तर बढती हुई मांग भौर 
यातायात के साधनों तथा उद्योगो मे यन्त्ोकरण और प्रौद्यो गिकीय झ्ञान्ति । ये चारो 
वाते प्रकेले स्विट्जरलैण्ट देश के ऊपर ही प्रभाव नहीं डालती । ये सब बातें स्विदज़र- 
तेण्ड के अतिरिक्त भ्नन्‍्य संघों में भी पाई जाती हैं। किन्तु इस कारणव् कि 
स्विट्ज रन ण्ड तीन बलवान पडीनी राप्ट्रो से घिरा हुआ है, अर्थात्‌ फ्राम, टटली झौर 
जमेनी, इस कारण वेन्द्रीकरण की प्रवृति को बल मिला । १६१४ में और विशेषकर 
१६३६ में केसद्रीय सनई ने केन्रीय शासन को भझपरिमित और स्वेच्टाचारी घन्सधियां 
दें डाली जिनके झ्ाधार पर देश की स्वतन्धता, एकता श्लौर तटस्थता की रक्षा वी 
जा सी भर देश की झाधिक स्थिति, उसके आधिक हिल और भोसन-व्यवस्था 
सुचार रप से व्यवस्पित री । उन सर्व ग्राही शलियों फे कारण स्विस लोगो की स्थ- 
तत्मताओ और ग्रधिययरों बो सहरा झ्ाघात पहुँचा किनु सभी ते एप स्थिति यो एस 
लिये सहन कर लिया कि एसी के दास सभी की स्वतन्धता शोर प्रशुगता मी रुक्षा 
हो सरती "ी। साजी समरेश झौ” साम्यवाद समवक्ष, पोसों प्रशार थे संगझनों तो 
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दवा दिया गया। अ्रगस्त १६३४५ मे बन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पोलिंग ( एटा) 
को श्रपने पद से वियुक्त कर दिया गया क्योकि उसने स्विस नेशनल सोशलिस्ट पार्टी 
(8एछ7898 7४०7७ 8000॥8६४ 78705) का नेता होने के नाते- हिटलर (४०) 
के प्रति भक्ति प्रदशशित की थी । श्रक्तृबर १६३६ मे सघीय परिषद्‌ (#७०१०७था 
(१०ण7णा) ने टिसिनों (प४७४०) नाम के इटालियन भाषा-भाषी कैण्टन से विधि 
द्वारा इरेडेन्टिस्टिक (777०6०7४४४०) श्रान्दोलन को दवा दिया । उसी प्रकार देश भर 
में साम्यवादी हलचलो पर पाबन्दी लगादी गई और १६३५ मे विधि द्वारा सारे देश मे 
साम्यवादी प्रचार पर रोक लगा दी गई। स्विस जाति की उत्कट राष्ट्रीय भावना का 
इस तथ्य से पता चल जायगा कि श्रप्रैल १६३७ मे न्यूचैंटिल (प्रशाणा8०)) नाम के 
कंण्टन ने जनमत-सम्रह के द्वारा यह निश्चित किया--और ऐसा निर्णय देश के इतिहास 
में भ्रथम बार किया गया--कि साम्यवादी सस्थाओ्रो का दमन होना चाहिये क्योकि 
साम्यवादी लोग श्रत्यधिक राष्ट्र-विरोधी कार्यों मे सलयन थे ।! स्विस समाचारपत्रो 
ने शासन की नीति का पूर्ण समर्थन किया और अपने ऊपर कठोर नियन्त्रण 
(९०7४० ७९॥ए) स्वय लगाये रखा और इस प्रकार देश की प्राचीन तटस्थता की नीति 
के पालन में सहायता पहुँचाई। इसलिये समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता पर अकुश लगाने 
की आ्रावश्यकता नही पडी । 
फैण्टनों का सघ मे स्थान (70१७७) 8॥08978 ० 9 0४7४०४8४)-- संघीय 
सरकार की शक्तियों मे निरन्तर वृद्धि को अनेको लेखको ने भय की दृष्टि से देखा है । 
जब युद्धजन्य श्रापातकाल समाप्त हो गया झथवा जब देगा आथिक अवसाद ([80070- 
700 (९7०४७०॥) से मुक्ति पा गया, उस समय ऐसी शाशा की जाती थी कि सघीय 
शक्तियो भर अधिकारों मे कुछ कमी की जायगी। किन्तु यह झाशा पूर्ण नहीं हुई । 
श्रव भी स्विम जाति का आथिक जीवन कई प्रकार से नियन्त्रित है और इसके साथ ही 
सघीय नोकरशाही का प्रभाव वरद्धामान है श्र फलस्वरूप लोगों मे इस प्रवृत्ति के 
विरुद्ध श्राम शिकायत है। एन्ड्रे (8707०) कहता है कि “इस वरद्ध॑मान केद्रीकरण 
की प्रवृत्ति मे यह भय निहित है कि ज्यो-ज्यो केन्द्रीय शक्ति श्रपना अ्रधिकार क्षेत्र 
बढायेगी, त्यो-त्यो कैण्टनो की प्रभुता नप्ट होती जायगी भर अन्त मे वे साधारण 
जिले प्रशासन मात्र रह जायेंगे और केन्द्रीय शासन की प्रत्येक आज्ञा को मानना भर 
ही उनक काम रह जायगा ।” किन्तु कुछ लोगो का विचार है कि एन्ड्रे (496०) 
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२5. जग २६2७ को जैनेवा (9६76४) की सरकार ने सान्यवादी दल पर पावन्दी लगाई 
३० जनवेर 72३5 को वोट (५४४७०) द्वो सरकार ने भी जनमत-मग्ह के आधार पर ऐसा ही किया 
पनम्सतर में ३८,६०० गन माम्बबादी दलों पर पाउन्दी लगाने के पल में थे किन्तु १०,७०० ३ 
विगद्धये ! 

॥90, | ४ 
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के कथन में भ्रतियायोक्ति की पुट है । स्विस परिसघ (8छा58 0०ाशल्तिटप्वणणा) की 
नीति प्रारम्म से ही और विशेषकर १८४८ से, जब से कि स्विट्जरलेण्ड एक वास्तविक 
सघीय राज्य बना, सदैव यही रही है कि कँण्टनो की स्वायत्तता की पूर्ण रक्षा की 
जाय और प्रत्येक कंण्ठन का पृथक्‌ प्रस्तित्व ज्यो का त्यो बना नहे । 

कैण्टन सधीय राज्य के ऐसे भ्रवयवी एकक हैं जो सघ को स्थापना के पूर्व भी 
स्वतन्त्र थे । सत्य तो यह है कि सघीय राज्य की स्थापना ही इसवे अ्वयवी एकको 
को सयुक्त करने और उनकी रक्षा करने के उद्द इय से की गई थी । कैण्टनो की 
वक्तियाँ मौलिक है, और वे उन सभी शक्तियों श्रौर श्रधिकारों का प्रयोग करते है जो 
केन्द्रीय शासन को हस्तान्तरित नही की गई है । 

यद्यपि कैण्टनो की प्रभुता (807०९हष्ट/४) का ह्ास हुआ है श्रौर परिसघ 
के प्रभाव क्षेत्र भे वृद्धि हुई है, फिर भी परिसघ को सारे श्रधिकार श्र सारे सम्मान 
और परम्पराएँ कैपण्टनो से ही प्राप्त हुई हैं। कंण्टच ही सघीय घासन-चव्यवस्था के 
मौलिक अवयव हैं और उन्हें अब भी कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त हैं। 
भ्रान्तरिक शान्ति भशौर सुरक्षा कैण्टनो ही के श्रधिकार छेभ् मे आती है। प्रान्तरिक 
दान्ति और सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा-व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण, राष्ट्रीय सडको 
फी व्यवस्था, सामाजिक साहाय्य की व्यवस्था, आम चुनावो का नियन्त्रण श्रौर स्थानीय 
स्वशासन, ये सभी चीजें कैण्टनो के भ्रधिकार छ्षेत्न में हूँ । स्विट्जरलैंड वी नागस्किता 
तब तक प्राप्त नही फी जा सकनी जब तक कि किसी फैण्टत की नागरिकता प्राप्त न 
वी जाय | नागरिकों के श्रनको नागरिकता सम्बन्धी अधिकार कैण्टनो की विधियों 
के आधार पर ही निर्णीत होते है। केन्द्रीय सरकार के शनेकों मामले कौण्टनों की 
सरकारों द्वारा निर्णीत किये जाते है। दीवानी और फोजदारी की विधियों 
के मुकदमे, जो वान्तव मे संघीय विपय हैं, उन न्यायालयों द्वारा निर्णति किये जाते 
हैं जिन पर पूर्णतया कैप्टनो का नियन्त्रण है। सधीय साकार तो केचल कतिपय 
सनिक विनियम तैयार वाती है और छुछ उच्च सेनिक अफसरों की नियुक्ति फरती 
है, किन्तु उन विनियमों फी क्रियान्विति, झयया राष्ट्रीय सेना फे लिये सेनादल एकत्र 
फरना प्रथवा प्रत्येक मे निक के लिये फौजी शम्व्रास्थों भौर पभ्रन्य सामान की व्यवस्था, 
ये सभी चीजें कोण्दनों ये अधिकार क्षेत्र भें श्लाती है। संघीय न्यायालय वा अपना 
फोई न्यायिक अधिकारी नहीं है। अत नघीय न्यायालय को अपने तिर्णयों श्रयवा 
आदेशों की क्तिपान्विति के सिये कैण्टनो के घासनो पर आखशित रहना पडता है । 

संक्षेप में यहा जा सकता है शि स्विस संविधान संघीय ह्त्यों मेः निर्वहन मे 
कैप्दनो के प्रधिकार क्षेत्र फो मान्यता देता है । राज्य-यरिपद्‌ (00णली ते हताल्यो 
में सभी कप्टनो यो समानता के छाघार पर प्रतिनिधित्व मिला हुप्ता है सौर एस सम्बन्ध 
में यह भमेरिफका थी सीनेट के तुल्य है। गशाप्ट्रीय पर्चिद्‌ (हव७णाएं (ता) मे 
लोगो की प्रतिनिधित्व उसी घनुपात में मिला है, जितने मि प्रत्येद् व प्टन में निर्यादण 
हैं, फिल्तु धर्त घर है कि प्रत्मेझ गप्लन यो घाह बह शिवना भी छोटा हो, रमनो- 
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कम एक डिप्टी या सदस्य (70०0४७) भेजने का श्रधिकार होगा। कैण्टनो को 
संघीय सविधान के सशोघन के सम्बन्ध में भी मान्यता प्रदाव की गई है। सविधान के 
उपवन्धों मे किसी प्रकार के सशोधन पर उस समय तक कोई विचार नहीं किया जा 
सकता जब तक कि सशोघन प्रस्ताव समस्त देश के नागरिको के बहुमत द्वारा और साथ 
ही कैन्टनों के बहुमत द्वारा भी स्वीकार न किया गया हो । 

स्विस सविघान, एक लम्बा प्रलेख (8 ए007फुकाशंाएशए ॥060ए0 000: 
70079/)--स्विस सविधान श्रमेरिका के सविधान के श्राधार पर निर्मित किया गया 
था, किन्तु यह अमेरिका के सविधान से भी काफी लम्बा प्रलेख है। इसमे प्राय सभी 
बातें पर्याप्त विस्तार के साथ दी गई हैं यहाँ तक कि ऐसी-ऐसी वातो को भी स्थान 
दिया गया है जैसे मछली पकडना अश्रथवा शिकार खेलना , मानसिक उद्यमों के करने 
वाले लोगो की योग्यताएँ, दरिद्र लोगो की वीमारी और अन्त्येष्टि, पशुओं की बीमा- 
रियाँ, जुआघर और लाटरी, आदि श्रादि । वास्तव मे ये सभी विपय सामान्य विधेयको 
अथवा विनियमो के अधिकार क्षेत्र मे आने चाहिये थे न कि सर्वधानिक विधि मे । 
इस अत्यधिक विस्तृत विवेचन का सम्भवत यही तात्पयं या कि सविधान के निर्माता 


कैण्टनो और सघीय सरकार के वीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण चाहते थे । 

प्रजातन्त्री राज्य की भावना (897 ० ३०ए७एण।८्ध्शा8॥ ) --सारे स्विस 
सविधान मे प्रजातन्त्रीय राज्य की उत्कट भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। वास्तव 
में स्विस जीवन चर्या ही प्रजातन्त्रात्मक है। स्विस सविधान का छठा श्रनुच्छेद आ्रादेश 
करता है कि सभी कंप्टनो को सविधानो की गारटी मिले, किन्तु “उसके लिये यह 
शर्त रखी गई कि सभी कैण्टनो के लिए यह श्रावरयक होगा कि वे श्रपने-अपने क्षेत्रों 
में अपने राजनीतिक अधिकारों का लोकतन्त्रीय अथवा प्रतिनिधिक श्रयवा प्रजातन्त्रीय 
(२९एएश।लश), 07 7097९8९7(४४ए० 0" तै०70०:४४४०) व्यवस्था के अनुसार प्रयोग 
करेंगे ।” इस उपवन्ध के श्र्थ उस समय और भी स्पप्ट हो जाते हैं जब इसके साथ 
अनुच्छेद ४ भी पढा जाय, जो श्रादेश देता है--“विधि के सम्मुख सभी स्विस लोग 
समान हैं। स्विट्ज़रलेड मे न तो कोई किसी के श्राधीन है, न किसी को किसी प्रकार 
के विशेषाधिकार प्राप्त हैं ।” इस उपवन्ध के सम्वन्ध में क्रिस्टोफर हा ज़ (0ग08- 
०-० प्रपही८8) कहता है कि “यह उपवन्ध निश्चित रूप से स्विद्ज़रलेड मे 
विधि का शारान स्थापित करता है श्रौर यह समस्त सविधान मे अत्यधिक प्रभावी 
विधि का नियम है।?! आधुनिक स्विट्ज़रलेंड के निर्माताओं की यह हादिक 
इच्दा थी कि व्यक्ति फो कुलीनतन्त्रीय और व्यावसायिक (36 ८शाधा।7%0 ) 
ओर चर्च सम्बन्धी उन वन्धचनों और मर्यादाओं से मुक्ति दिलाई जाय जिन्होंने 
शनान्दियों से? व्यक्ति की स्वतन्त्रता को मर्यादित कर रसा है । इसलिये 

॥ यह #ह्तध्ाण टेगराह्ञाणाण त॑ करणायरलथातात, (]954), 79 67. 


2 रिउफएुञ0, १४४8 वाह 00रवायाला। ती $शणाय्ध्यरीथात, 09 ०06, 
ए7ए 308-09 
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उन्होंने समस्त कुलीनतन्तीय (87780"0090०) गौर विशिष्ट जनतस्त्रीय विशेषा- 
घिकारो को समाप्त कर दिय, और सभो स्विस लोगो वो विधि के समक्ष समानता की 
गारटी की । प्रत्येक स्विस नागरिक को, जो बोस वर्य की श्रायु पूर्ण कर 
छुका है और जिसको किसी निर्योग्यतावश नागरिकता के झधिकारों से वचित नही 
किया गया है, अपने देश के घासन के निर्माण करने का अ्रधिकार है , साय ही सभी 
लोगो के बहुमत से ही संविधान स्वीकृत हुआ श्लरौर बहुमत की लोकप्रिय माँग पर 
सविघान मे सयोधन किया जा सकता है । 

इस प्रकार स्विट्जरलेड मे न तो कोई प्रजा है, न किसी के पास स्थिति, 
जन्म, व्यक्तित्व अयब। वुदुम्ध के आधार पर कोई विधेषयाधिकार हैं झौर देश की 
समस्त राजनीतिक सस्थाएँ-- चाहे ठे सथीय हो, या कौण्टनो की हो या सामाजिक 
हो--चुनावो के ऊपर श्राधारित हैं और यदि सविधान में कोई परिवर्त्तन अभीष्ट हो, 
श्रथवा शासन में भी लोगो का प्रत्यक्ष भाग--ये सव राष्ट्र के राजनीतिक न्यवहार के 
मौलिक सिद्धान्त हैं । प्रजातन्त्र का सिद्धान्त अपवा राष्ट्र के हासो में प्रभुसना प्रत्यक्ष ही 
स्विस प्रजातन्त्र के मुन्य सिद्धान्त है, और सर्वंसाधारण ने इस मिद्दान्त को घामिक 
सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया है 

स्विस सविधान में श्रधिकार-पत्र फा शबऋभाव (006 ॥0 007 # कीयो 
० ा्ट्रीा/3)--स्वित सविधान में औपचारिक अ्रधिकार-पत्र (छत ० शाष्टा।ल्‍8) 
नही है । फिर भी वीमियो प्रनुच्छेद सारे प्रलेख में विबरे पढ़े हैं जो व्यक्तियों को 
ईमान, संदृविधिक और धर्म, प्रचार की स्वतन्त्रता, संगठन निर्माण करने की 
स्वतन्त्रता, आवेदन करने की स्वतन्तता, सम्पत्ति धारण की स्वतन्त्ता श्रौर 
विधि के समक्ष सभी की समानता ज्ादि की गारदी करते हैं। सविधान के 
निर्माताओं की सभवत यह इच्छा थी कि नागरिकों के सविधानिक अ्रधिकारो' का 
सकुचित श्र्य लिया जाय झौर वे उन अधिकारी में केवल स्वतप्नता के अधिकारों, 
अयत्‌ समानता, व्यप्पार की स्वतन्त्रता, घर्म और सगठन की स्वतन्त्रता को लेना चाहते 
थे। बिल्तु जैसा फि झ्यज (गरपष्ठाएझ)) कहता है, “सभी संविधानिक अधिकारों मे 
विधि के समक्ष समानता वाला श्रधिकार एक मज़ाक है” ः सघोव न्यायाधिकरण 
(एव्तलत 7तफ्रैणांं) ने पनुल्छेद ४वा निर्वचनन इस प्रकार किया है कि सविधानिक 
ग्रधिझारों मे राजनीतिक प्रधिकार और स्वतन्त्रता सम्बन्धी आअधियार, सभी सम्मिलित 
हैं 0 प्रनुच्देद ४ उन राजनीतिक और स्वनन्नता सम्बन्धी अधिकारों को भी स्वीकार 
वरता है जिनको कैस्टनो के संविधान में भी या तो स्पप्ठत या उपलक्षर के द्वारा 

मै कैगाणे४ 43, (]305० 3, फ्राप "दावापिएा [+िप्पिलएों पृक्तणणात) उन 

प्रगर्त का था गर पे जिनका सदन नाक के हवन ये हक कर्म 7 छय आये हो ० 

2 वार छवलाओं एणाश्ञाजाणा ण॑ फिप्यारतागत, ०0 लात , 9 7, 

3 580, 97 23 
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स्वीकार किया गया है ।॥ 
घ॒रमं फे सम्बन्ध मे उपबन्ध (70०शाधणाह कलेब्गाह ॥0 एशथाह्ाण) --+ 


स्विट्जरलेड मे धर्म के नाम पर जो प्राचीन काल से झंगडे चले आ रहे थे, उनकी 
सम्भावनाओं को सदेव के लिए समाप्त करने के लिए सविधान ने कतिपय उपबन्ध 
प्रस्तुत किये हैं। मनमाने घामिक विश्वास और पूजा की स्वतन्त्रता को भ्रत्येक कैण्टन 
की सीमाओं में सभी नागरिको के लिये गारटी किया गया है किन्तु घामिक विश्वास 
श्र पूजा, सदाचार और सार्वजनिक शान्ति की मर्यादाओं का श्रतिक्रमण न करते हो । 
किसी भी नागरिक को किसी धर्म विशेष के अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा 
सकता, न उसको किसी विश्येप प्रकार की घा्िक पूजा के लिये बाध्य किया जा सकता 
है, न उसको किसी धामिक शिक्षा पर चलने के लिए बाध्य किया जा सकता है। किसी 
व्यक्ति के नागरिक श्रथवा राजनीतिक श्रधिकारो को किसी धामिक पादरी श्रथवा 
धाभिक श्राज्ञा के आधार पर कम नही किया जा सकता । उसी के साथ कोई भी 
व्यक्ति अपने धामिक विश्वास के आधार पर किसी ऐसे उत्तरदायित्व के निवंहन के 
लिए मना नही कर सकता, जिसकी, स्विट्जरलेड की नागरिकता के श्राधार पर उक्त 
व्यक्ति से आद्या की जाती हो । इसके अतिरिक्त किसी ऐसे कर देने के लिए किसी 
व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, जो किसी ऐसी घामिक सस्था को चलाने 
के लिये प्रयुक्त होता हो जिसका वह व्यक्ति अ्रनुयायी न हो । स्विस प्रदेश मे बिना 
संघीय सरकार की आज्ञा के विशप का कोई नया पद (87880770) स्नजित नही 
किया जा सकता। धामिक सस्थाओ् के अ्रधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिये गये हैं । 
कब्रिस्तानो (87770 8०९४) पर नगर सभाझ्रो का श्रधिकार है । विवाह सम्बन्धी 
अधिकार पर न तो कोई घामिक प्रतिवन्ध हो सकते हैं, श्रौर न श्राथिक प्रतिबन्ध । 
जैस्विट धर्माधिकारियों और जैस्विट धर्म से सम्बन्धित सभाओं को देश मे फोई स्थान 
नहीं है । सघीय सरकार को श्रधिकार होगा कि इस प्रकार की निपेधात्मक आज्ञा 
अ्रन्य ऐसी धामिक सस्थाओं के ऊपर भी लगा सकती है जिनकी हलचलो के फलस्वरूप 
राज्य की स्थिति को सतरा हो श्रथवा देश के विभिन्‍न मतानुयायियो मे कलह हो 
जाने का भय हो। नये घामिक भवनों का निर्माण अथवा नये घामिक पथो का 
प्रारम्भ, अथवा उन थामिक पथभो को पुनर्जीवित करना जिनका पहले ही निषेध किया 
जा चुका है, नर्देव के लिये निपिद्ध कर दिया गया है । 

प्रजातन्‍न श्रौर स्विट्त्न रलेंड प्राय. पर्यायवाची शब्द (0700०७४०४ छत 
डिच्ाशतीपाते क९ धेश05 8705 ग008)-जैम्स ब्राइस (78९8 87४06) 
ग्रपनी पुरतक गवर्नमेन्ट श्राफ स्विद्जरलैंड (6०५ शणाणशा ० किज्याश्शोप्या0) के 
प्रारम्मिक अ्रध्याय में जिजता है--“आधुनिक प्रजातन्तों मे कौन देश सच्चा प्रजातन्त्र 





] रपीय न्यायाधिकस्ण (7८06४) [7790॥9]) का विचार दे झि कैण्टन के सविधान 
दग वतिएय 'प्रधिझार अवश्य रा उपलक्षण द्वाग स्वीकार क्रिये गये है, चाहे स्पष्टत उन अ्रषिकार्स 
वा इलागस न हो। 
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है, यदि इनका उत्तर देना हो तो यही कहना होगा कि स्विट्जरलेड ही सच्चा 
प्रजातन्त्र है श्रौर उसी का भ्रव्ययन करना चाहिए। प्रयमत स्विट्जरलेड सबसे प्राचीन 
प्रजातन्त्र है क्योकि इसमे ऐसी जातियाँ निवास करती हैं जिनमे लोकप्रिय शासन का 
प्रादर्भाव उस काल में था जिसमें कि समार के अन्य किसी देख में लोकतनन्‍्त्र का 
अभाव था। झौर इस देश ने प्रजातस्तात्मक सिद्धान्तो का जितना विकास किया है 
झौर उन पर लगातार जितना सफल प्रयोग इस देश में किया गया है, उतना किसी 
भन्‍्य यूरोपीय राज्य मे नही किया गया” ॥ वास्ताव में स्विस प्रजातन्त्र का सिद्धान्त 
“पहने जाति के छोटे वर्गों से प्रारम्म होता है तव कैण्दनो के ऊपर प्रभावी होता है 
भ्रौर उसी प्रर्थ मे पहले कैण्टनो से प्रारम्भ होता है तव सघ पर प्रभावी होता है ।” 
राजनीतिक सत्ता का श्ाधार स्वानीय स्वशासनिक मसस्थाएँ हैं, और लोकप्रिय जनमत 
प्रारम्भिक इकाई से प्रारम्भ होकर समस्त देश पर छा जाता है। स्विट्ज रलेड छोटे- 
छोटे देहाती भौर णहरी समुदायों श्रथवा प्रजातियों (00ग्रागण्त्राध्०७) का देश है , 
भ्रौर प्रारम्भ से ही नगर सस्या (009एण0ए7८) ऐसा साधन उपस्थित करती घी जो 
लोगो को स्वशासन की दिणा में श्रावष्यक शिक्षा प्रदान करती थी | आज भी कम्यून 
या नगर सस्बा (0०माणप्रा7०) राष्ट्र की राजनीतिक इकाई है और उसके सार्वजनिक 
जीवन का केन्द्र-विन्दु है। कम्यून (00छाशणा०) के द्वारा देश में सवंनाधारण को 
नागरिक प्रशासन की प्रायमिक शिक्षा प्रदान की जाती है श्रीर इसी के ढवारा लोगो 
में नागरिक कत्तंव्यो का ज्ञान कराया जाता है। कम्यून (एणगाशणार) श्रौर कृण्टन 
(0४॥600॥) दोनों ही प्रत्येक नागरिक को ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो, उन सभी बातो 
में जिनका सम्बन्ध उनकी तात्कातिक प्रशासनिक समस्याओं से है, वे प्राचीन प्रत्यक्ष 
भ्यवा प्रदँप्रत्यक्ष रोमन मजिस्ट्रेसी (0॥600 ० तृणपहहा ताएल्फ एणाश्पौवणा ) 
की जीवित वास्तविकताएँ हो । 

संघीय संविधान का प्रलेर प्रारम्भ से जेकर श्रन्त तक ऐसी ही प्रजातन्वात्मझ 
भावना से भर पठा है। श्लौर यह नि सकोच कहा जा सकता है कि स्विट्जरलेट 
आर प्रजातन्त्र, ये दोनो घब्द श्र पूर्णतया पर्यायवाची झव्द है । सत्ताओों के केस्द्रीकर्ण 
के बावजूद १५६१ में जो मविवानिक भ्रारम्भक (एणआकगवरणातों वगाध005८) सी 
प्रथा का श्रीगणेथ हुआ अयबा १६१६ मे राष्ट्रीय पन्पिद (१७७छणाएं 00णाटा ) 
के भुनाव के लिये सानुपातिक प्रतिनिधित्व ([70फ0णर0 फलुफर्तलातता) पी 
व्यवस्था की गई शौर १६२१ मे भन्तर्राप्ट्रीय सवियो के सम्बन्ध मे जो ऐन्छिक जनमत 
संग्रह की व्यवस्था की गई , थे संत सिद्ध करते हूँ कि सर्वसाधारण के थे प्रजातस्पात्मय 
उद्देप्य, जिन्होंने आपुनिक स्थिस लोवसन्तध वी १८४८ मे स्थापना की दी, झय भी उो- 
केंत्यो मौजूद हैं। ११ मितम्बर १९४६ या सेतालीसवाँ संशोधन परजातन्‍्ध की भोर 
वापिस घाने झा संकेत था, झौर घव सपीय सरवार के लिये यट सम्भव नहीं ऐै झि 


. +ैएक्‍लाओ एिडटाटलणएांट5, ४० ॥, 9 367. 
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रक्षा का दृष्टिकोण (0००॥ 000१७) अ्रपताया और इन निर्णयो मे यह प्रदर्शित 
किया कि वे किसी भी स्थिति मे श्रपनी स्वतन्त्रताओ की रक्षा करेंगे । 

संघीय कार्यपालिका (४०१७७ ए5००ए४ए०)--स्विस सविघान कार्यंपालिका 
गक्तियाँ स्विस सघीय परिषद्‌ (#७6७७ 00एएण) में विहित करता है । इस परिषद्‌ 
मे सात सदस्य होते हैं जो चार वर्षों की श्रवधि के लिये सघीय ससद्‌ अ्रथवा विघान 
सभा (7७१०४) /४४७7४०५) द्वारा चने जाते हैं | स्विस सघीय कार्यपालिका में सभी 
सदस्य समान शक्तियों का उपभोग करते हैं और उनमे से किसी की भी स्थिति शीर्ष 
स्थानीय नही होती । समस्त कार्यपालिका-शक्ति, समूची परिषद्‌ को सौंपी जाती है, 
न कि किसी एक व्यक्ति को । जिस अधिकारी को परिसघ का प्रधान कहा जाता है, 
वह स्विस सघीय परिषद्‌ (#७१०८०७ 0००००) के सात संदस्यो में से कोई भी एक 
हो सकता है, और उसको सवीय ससद्‌ या विधान समा ([फ0ते०७) 488७० 9 ) 
केवल एक वर्ष के लिये इनती है। परिसघ के प्रधान अथवा राष्ट्रपति का पद संघीय 
परिपद्‌ (7०१०४ 0०ए7०)) के सदस्यों को वारी-बारी से प्राप्त होता है, इसलिये 
राष्ट्रपति और अन्य परिपद्‌ के सदस्थो मे कोई अन्तर नही होत्ता । किसी भी हालत मे 
स्विस राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान नही है, न परिषद्‌ मे उसे परिषद्‌ के भ्न्‍्य सदस्यों 
की अ्रपेक्षा किसी प्रकार की वरीयता प्राप्त होती है, और वह किसी भी प्रकार परिषद्‌ 
के श्रन्य सदस्यो की अपेक्षा राष्ट्र के शासन सचालन के लिये अधिक उत्तरदायी नही 
होता। वह तो केवल राष्ट्र की सर्वोच्च श्रधिशासी समिति (र5००प४ए७ 0070979#०9) 
का चेयरमैन मात्र होता है, और इस स्थिति मे वह कतिपय औपचारिक प्रधान के 
रूप में आानुप्ठानिक क्रियाकलाप (0७०7००७। 0पर०8) ग्रवश्य करता है। इस 
प्रकार स्विट्ञ्वरलेंड की कार्यपालिका एक बहुल प्रकृति की कार्यपालिका (00०6टव77) 
है जो एक साथ देश का सर्वोच्च शासन भी है और राष्ट्र की प्रधान कार्यपालिका भी । 

सधीय विघानमण्डल (ए6त०ण]ं व,08946078 )- केन्द्रीय. विधानमण्डल' 
हिसदनात्मक है| स्विस परिसघ के विधानमण्डल का उच्च सदन श्रथवा राज्य सभा 
(पए० ए०ए्घणा ०६ 8६७६९४) कैण्टनो का प्रतिनिधित्व करती है और शअ्रमेरिका की 
सीनेट (8070०) के समान है । राष्ट्रीय परिषद्‌ (]धणाओं 0०ण7०]) सर्वेसाधारण 
का प्रतिनिधिक सदन है, राष्ट्रीय परिषद्‌ (प्र&०ाण 0०ए््णा) की चुनाव विधि 
ओर सदस्यो की पदावधि प्रत्येक कैण्टन में श्रलग-श्र॒लग हैं । स्विस विधानसण्डल के दोनो 
सदनो को छवियाँ समान है, इस आवार पर डा० स्ट्रीग (07 89००८) कहता 
ऐ कि “स्विस विधानमण्डल भी स्विस कार्यपालिका के समान ही अनोखा है।” 
समार में स्विस वियानमण्डल ही ऐसा विवानमण्डल है जिसके उच्च सदन के कर्त्तव्य 
निम्न सदन के कर्तव्यों के पूर्ण समान ही है । 

किल्तु स्विस विधानमण्डद की दो विशेषताओं को समझे लेना चाहिए । 
प्रयमत संविधान के निर्माताग्रो ने चक्तियों के प्रथककरण के सिद्धान्त (00000 
पाए 5०एणगणा0णा ० 05०73) को कोई महत्व नहीं दिया और इसौलिये सघीय 
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ससद्‌ (707० /88०॥709) को सभी प्रकार की श्रर्यात्‌ व्यवस्थापिका (/68ा8- 
]89४०), कार्यपालिका ([25००४४ए०) भर न्यायिक (70००७) शक्तियाँ दे डाली । 
द्वितीयत ,स्विट्जरलैण्ड मे विधानमण्डल द्वारा पास किये गए किसी भी अधिनियम 
पर, पूर्व इसके कि वह विधि का रूप घारण करे, जनता का मत जनमतनसग्रह के 
साधन (0 ० 6 7९वःथातेषण) के द्वारा लिया जाता है । 
संघीय न्यायमण्डल (7९१त०ततों उप्वाणाएए) -उत्तविवान ने सघीय न्यायाधि- 
करण (7९१० 7००7०) की रचना का प्रदेश किया है, श्रीर यद्यपि बहुत से 
नोग इसी को स्विट्जरलैण्ड का सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं किन्तु, वास्तव मे सघीय 
न्यायाधिकरण (॥7०१लणं पष्रफणाणणों) के पास उन शक्तियों का पूर्ण श्रभाव है जो 
सर्वोच्च न्यायालय के पास होनी चाहिये । सयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्याया- 
लव की तरह, स्विट्जरलैण्ड का सघीय न्‍्यायाधिकरण सविधान का सरक्षक नहीं है 
अयोकि यह संघीय विधान सभा द्वारा पारित किसी भी विधि को असविवानिक घोषित 
नहीं कर सकता । संविधान ने संघीय ससद श्रथवा सघीय विधान सभा (तल्कयों 
2उ5९0॥0॥9) को ही यह अ्रधिकार दिया कि वह सविधान का स्वय निर्वचन करे । 
किन्तु सघीय न्‍्यायाघिकरण (7७१७ "'त)णाएं) को यह अ्रधिकार अ्रवश्य दिया 
गया है कि वह ऐसी किसी भी विधि को रह कर सकता है जो कैण्टनो द्वारा पारित 
की गई हो । द्वितीयत, सघीय न्यय्याधिकरण (77०१०पश गफ्रणाओं) केवल एक 
न्यायालय मात्र है, न कि राष्ट्रीय न्‍्याय-व्यवस्था के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय | इस 
लिये फेडेरल ट्रित्यूनल भ्रयवा सघीय न्‍्यायाधिरकण (#८त०-]। 7पणा७) को वह उच्च 
पदवी नहीं दी जा सकती जो सघीय सर्वोच्च न्यायालय प्रयवा फेंडेरव कोर्ट (/7९0९८७) 
40007) को मिलनी चाहिये । 
फठोर सविधान (4 [शांह्ात 00950६प०)--स्विस सविधान कठोर है प्ौर 
उसके समोघन की प्रक्रिया जटिल है। किन्तु इ्स सविधान के सथोधन की प्रक्रिया 
न्यवहारत उतनी फठिन नही है जितनी कि श्रमेरिकी संविधान को संशोधित करने 
की है। १८७४ के सविवान का जो ५ जुलाई १८६१ को सशोधन हुआ, उसके तृतीय 
प्रज्याय में सवियान को संशोधित करने की रीति पर सम्यक्‌ प्रकाण डाता गया है। 
संविधान के सथोधन का प्र श्रणेप सशोयन (प्र०/ती ए0५भ०म) भी हो सकता है 
भौए भाशिक सशोवन (का +०५8णा) भी हो सवता है। पूर्ण सशोवन का 
अ्र्य होगा कि पुराने सविधान के स्थान पर पूरी तरह नया सवियान स्वीकार वरना 
दिन्तु आशिक सझोवन (वत्ताव] ल्‍0५5०0॥) सवियान की विसी थारा श्रववा किसी 
उपबन्ध या कतिपय उपबन्धों के स्मोधन को गहते है । 
सविधान के सभोधन के जिये स्विस संविधान ने दो साथनो प्रयवा उपन्‍त्य्यो 
प्र उपयन्ध किया है जिनको सविधानिक जनमन-मग्रर (एलानपप्वाणिवों ॥ल्क्ट्प- 
पे) भौर सविधानिक झास्म्मा (ए०ाएव( पाए गत ॥ए%) रते 7ै। सविया- 
लिन जनमत-सप्रह के द्वारा सभी समिधानिश संथोयन-प्रस्ताय 


उने-हसताव संवसाधान्णय का समझ 
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उनकी श्रन्तिम स्वीकृति झथवा अस्वीकृति (ऋणावधों 8एए07०शण ०० व5०977०ए७!) के 
लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। जनमत-सग्रह दो प्रकार से किया जाता है | प्रथम यह है कि 
सभी सविधानिक सशोधन जनता के बहुमत तथा कैण्टनो के बहुमत द्वारा ही 

जा सकते हैं। यदि इन दोनो स्तरो पर आवश्यक वहुमत प्राप्त त हो सके, तो उस 
दशा मे सशोधन क्रियाकारी नहीं हो सकता । सविधानिक आरम्मक (॥फ्र७ एण7४नपि- 
#070) ॥0/080४०) सर्वंसावारण को सीधे अ्रधिकार देता है कि वे संविधान के 
अ्रशेप सद्योधन (7०४४ 7०ए&0॥) प्थवा आशिक सशोघन के लिये स्वय प्रस्ताव 
कर । 


सविधान का सशोधन 
(4ग्राशाता02 (06 (णा5पापा07) 


सविधान के सशोधघन के लिए जो प्रक्तिया निर्धारित की गई है, वह इस 
प्रकार है -- 

(१) यदि संघीय विधघानमण्डल (7८तश' 7.0एराश४/ए0ा७) के दोनो सदन 
श्र्थात्‌ राज्य समा ([0०0णाणो ० 500068) और राष्ट्रीय परिपद्‌ (प४४०रछो 
0०ए7०।) मिलकर निर्णय करें और प्रस्ताव पास करके सविधान में पूर्ण सशोचन 
अथवा आशिक सशोवन करने के लिए निइचय करें, तो यदि पूर्ण सशोबन (०७ 
70०शा80०ा) करना है तो वे दोनो सदन प्रस्तावित नये सविधान का प्रारूप तैयार कर 
सकते हैं और यदि श्राशिक सशोधन करना है तो उसी सशोधन का प्रस्ताव तैयार 
कर सकते हैं , श्रोर फिर उस सशोवन को सवंसाधारण और कैपण्टनो के जनमतनस ग्रह 
((१८७०!तेणा) के लिए प्रस्तुत करते है। यदि जनमत-सगह मे सर्वसाधारण का 
बहुमत उस सशोसन को स्वीकार कर लेता है, और यदि कंण्टनो का बहुमत भी उसे 
स्वीकार कर लेना है तो प्रस्तावित सशोवन स्वीकृत समझा जाता है । कैण्टनो की 
इच्छा जानने के लिए मत गिनते समय प्रत्येक कैण्टन को एक मत (५०॥०) माना 
जाता हे । झौर प्रत्येक अद्द कैप्टन को आधा मत माना जाता है । 

(२) किन्तु यदि संघीय विधानमण्डन का केवल एक सदन प्रस्तावित 
संशोधन के लिए सहमत है, और दूसरा सदन उक्त सशोधन के लिए सहमत नही है 
उस स्थिति मे--- 

(3) पहले यह निर्णय करना श्रावश्यक हो जाता है कि प्रस्तावित सशोवन की 
वास्तव में श्रावश्यक्ता भी है श्रवव। नहीं। यह निर्णय, सर्वसाधारण जनमत-सग्रह 
(पिलक्लापेपण) के द्वारा करते है 

(0) यदि सवंसाधारण बहुमत द्वारा प्रस्तावित सशोवन को स्वीकार कर 
लेते है, तो सधीव ससद्‌ या विध्रानमण्डल के लिए नए चुनाव किये जाते हैं । इस 
प्रसय में यह याद रखना चाहिए कि कैण्टनो की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। 

(70) नये चुनाव हो छुकने के वाद, नव-निर्वाचित राज्य समा (ए०पएलो 
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रण 8७४०४) श्रौर राष्ट्रीय परिषद्‌ (ए४४०गर्श 0०!) प्रस्तावित सथोधन पर 
विचार करते है, 

*.. [।9) यदि संघीय विधानमण्डल के दोनों सदन उक्त सभोवन को स्वीकार 
कर लेते है, जो प्राय निश्चित-सा ही होता है, तो प्रस्तावित सभोधन सर्वसाधारण 
भौर कैण्टनो (00700०7१) के जनमत-सग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है , और 

(९) यदि वह सर्वसाधारण के बहुमत और कैण्टनो के बहुमत द्वारा स्वीकृत 
हो जाता है, तो उक्त सथोवन क़ियाकारी हो जाता है । 

सविधानिक झारम्भक (एजाआाधएरपणाण शाधव ०0)--स विधान का पूर्ण 
सश्योपन (0000० 7९एा80ण) अयवा आशिक नशॉवन (एकलीापो +#०६ ॥ग्रता) ) 
सर्वसाधारण के आर्म्मक के द्वारा भी हो सकता है । आ्रारम्भक से श्रभिप्राय 
है कि किसी सशोघन के लिए कम-से-कम ५०,००० स्विस नागरिक आवेदन-पन 
दे । यदि पूर्ण मथोधन (70४१ 7०पा0807) श्रभीष्ट है तो धाकी प्रशिया वही होगी 
जो उस स्थिति में होती है, जबकि संघीय विवानमण्टल फा एक सदन संशोधन 
के निए सहमति दे दे किन्तु द्वितीय सदन उसके विरोध में जाय। श्रर्थात्‌ 

(0) पहनते यह निर्णय आ्रावध्यक हो जाता है कि प्रस्तावित सथोधन की 
चास्तव में श्रावध्यकता भी है भ्रयथवा नहीं। यह निर्णय सर्वताधारण जनमत-्स ग्रह के 
द्वारा करते हैं, 

(॥) यदि वह सर्वेसाधारण जनमतन्सग्रह मे बहुमत द्वारा प्रस्तावित सहझोबन 
को स्वीकार कर लेते हैं, तो संघीय विधानमण्डल के लिए नये चुनाव होते हैं , 

(श) नव-निर्वाचित संघीय ससद्‌ भ्रथवा विधानमण्णल प्रस्तावित संविधान 
या प्रारूप तैयार करते हैं भ्ौर यदि वे इसको (प्रस्तावित सश्योधित सविपान को) 
स्वीकार कर नेते है , 

(५) तो बह (प्रस्तावित सथोधित सविवान) सर्वसाधारण और फकैण्डनों के 
जनगत-सग्रह के जिए प्रस्तुत विया जाता है , 

(५) यदि वह सर्वसाधारुण के बहुमत झौर फंण्टनो के बहमत द्वारा स्वीएलत 
हो जाता है, तो उक्त संशोधित सवियान क्िप्राकारी हो जाता है ! 

मिन्‍्तु जब अविदन-पत्र में घ्राशिफ सणाचन (/॥00णशे 70५0०॥) की प्रार्यना 
की गई है, उस स्विति में उसके बाद की ्फक्रिया एस बात पर निर्मर बनती हू कि 
समोधन की प्रावेदन-सत्र में विधेवक रूप में प्रत्तुत तिया गया है झआपबा साथारण 
शब्दों मे । यदि साधारग घछ्यों मे सशोपन की सांग की नई हू तो उप घर पर्स है 
कि फम-सेन्कम ४०,००० नागरिक शिरी पशोपन दी माय बर रहे है रिन्‍्यु इसके 
विपरीत थदि गोद बिशिष्द माँग की जातो है, तो बह विधेषा के रूप में यो जाती 
है, जिससे सनी खानापूरी उिस्तार के साथ थी जाती है । 

ऊब हिसी संथोप्तन की माय साथाण शब्दों में थी दानी है, तो संधीए सपद्‌ 
खबवा विधानमण्णल, पदि था उन्हे संशोधन फे अनुरतर हो, सुस्त देन पोगों सो 
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इच्छा के प्रनुसार जिन्होंने उक्त सशोधन का प्रस्ताव किया है, उस सशोघन को 
विधेयक के रूप मे तैयार करता है। तदनन्तर उस विधेयक पर जनता का मत एकत्रित 
किया जाता है, और कैण्टनो का मत जाना जाता है । किन्तु यदि सघीय विधानमण्ड्ल 
उक्त सशोधन के अनुकूल नही है, उस स्थिति मे संघीय परिषद्‌ (पफ७ ऋश्तश&ों 
00०एकणा) उस सशोघन के प्रइन को सर्वंसाधारण के निर्णय के लिए प्रस्तुत करती है 
प्रौर पूछती है कि क्या आशिक सशोधन (?&7४७ 7०ए707) होना चाहिए श्रथवा 
नही । यदि जनमत-सग्रह द्वारा नागरिको का बहुमत सशोघन के पक्ष मे है तो सघीय 
ससद्‌ श्रारम्भक (7७6४०) के श्रनुरूप प्रस्तावित संशोधन को एक विधेयक के 
प्राहप की शक्ल में तैयार करती है और उसके बाद सर्वंसाधारण और कैण्टनों के 
जनमत-सग्रह के लिए उक्त विधेयक भेज दिया जाता है। 

जब श्राशिक सशोघन के लिए कोई प्रस्ताव विस्तृत विधेयक (0०0ए०४० 
9) के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है, तो सघीय ससद्‌ (7€त०७] 88४७७७४५) 
उक्त विधेयक को अ्रपना अनुमोदन देने के पश्चात्‌ सर्वसाघारण और कंण्टनो के जनमत- 
सग्रह के लिए प्रस्तुत करती है। यदि सघीय ससद्‌ उक्त विधेयक के प्रति भ्रनुकूल 
है तो ससद्‌ सिफारिश कर सकती है कि सर्वसाधारण के जनममत-्सग्रह में उक्त 
विघेयक को श्रस्वीकृत किया जाय श्रथवा सघोय ससद्‌ (7७१७७) 888०7705) 
उक्त सशोधन के स्थान पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है और फिर प्रारम्मिक 
सशोवन-प्रस्ताव के साथ अपने तत्सम्वन्धी प्रस्ताव को भी जनमत-सग्रह के हेवु भेज 
सकती है । किन्तु दोनो ही स्थितियों मे सभी नागरिकों का बहुमत श्रौर कैण्टनो का 
बहुमत आवश्यक होगा । 

श्र श्रधिक स्पप्टीकरण करने के लिए, वह समस्त प्रक्रिया जो सर्वसाधारण 
के श्रारम्भक (7778007०) पर श्राशिक सशोधन के लिए की जाती है, इस प्रकार 
हैं 
रु (१) यदि श्राशिक सशोधन की माँग सूत्र रूप मे न होकर साधारण छाव्दो 
में की गई है, तो सघीय ससद्‌, (77०0०४] &58०7709) यदि वह उक्त सशोघन को 
स्वीकार करती है, तो उक्त सशोधन के सम्बन्ध मे विवेयक तंयार करती है श्रौर उस 
बा को सर्वसाधारण और कैण्टनो की स्वीकृति (:४७0९४४०7) के लिए भेज 
देती है । 


..._ (२) यदि सघीय ससद्‌ू (०१०० 8४४७००)9) उक्त सशोघन को स्वीकार 
नहीं करती, तो उस स्थिति मे -- 
() श्राशिक सशोधन सम्बन्धी प्रइन, सर्वंसाघारण के निर्णय के लिये मेज 
दिया जाता है। इस समय कैण्टनो के मत जानने की आवश्यकता नही होती । 
है (४) यदि भ्रधिफ्तर मतदाता-नागरिक, सश्योघन के पक्ष में हैं, तो वही 
संघीय ससद्‌ (एत०कणं औ83०गण०)5) जिसने पहले प्रस्तावित सशोधन के विरुद्ध 
मत दिया था, श्रव लोकप्रिय जनता द्वारा श्रारम्भित (एा४/७०) प्रस्ताव को विधेयक 
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के रुप में तैयार करती है श्ौर इसके वाद इस विधेयक को सर्वसाधारण भौर फैण्टनो 
के जनमतन्सग्रह के लिये प्रस्तुत करती है । 

» (३) यदि प्रस्तावित संशोधन का प्रस्ताव सूत्र रूप मे प्रस्तुत किया गया है 
झर्थात्‌ विधेयक के रूप मे उपस्थित किया गया है, उस स्थिति मे पहले सघीय ससद्‌ 
को उक्त विवेयक पर स्वीकृति प्रदान करनी होती है , और उसके बाद विधेयक को 
सर्वसाधारण भर कैण्टनों के जनमत-सग्रह के लिये भेज दिया जाता है। किन्तु यदि 
सघीय स्सद्‌ प्रस्तावित सशोघन के पक्ष में नही है, तो यह जनमतन-सग्रह के लिये 
निम्न सिफारिशें कर सकती है-- 

(0) कि प्रस्तावित सक्ोघन भ्रस्वीकृत किया जाय, श्रथवा ; 

(9) सघीय ससद्‌ (ए०त०णों ॥85००४०७) उक्त सशोधन के स्थान पर 
अपना निजी प्रस्ताव त॑यार करके उस प्रारश्मिक सश्योधन प्रस्ताव के साथ, जिसको 
श्रारम्मक द्वारा प्रस्तावित किया गया था सर्वसाधारण श्रौर ऊकैण्टनों के निर्णय के 
लिये भेज सकती है । 

सशोघन प्रणाली फा मूल्याकन (75900 ० धर कालः०0 त हाशलाते- 
ग़ाला)--१८७४ से श्रव तक पूर्ण सशोघन (१ 0छव 705807) के लिए केयल 
दो वार प्रस्ताव किया गया--एक वार तो १८८० में जब कि ४०,००० नागरिकि 
की प्रायंना पर आशिक सणोथन कोी प्राययंना की मान्यता नहीं थी और पुन- 
१६३५४ में जब कि स्विद्ज़ रलेड के नाजियो (".छाह), दक्षिणपक्षी फैयोलिकों और 
झन्य लोगो ने सविधान में पूर्ण सघोघन का प्रस्ताव किया धा। ये दोनों ही सथोधन 
प्रस्ताव भल्वीकृत हो गये। यदि उन दोनो अवसरों मे से विसी भी अवसर पर 
संशोधन की माँग स्वीकृत हो गई होती तो श्रत्यन्त भयावह स्थिति उत्तन्‍्न हो सकती 
थी। यह समझ में श्राना कठिन है कि झ्राथुनिक परिस्थितियों मे स्थिस समद्‌ विस 
प्रकार इतने लम्बे समय के लिये श्रपना सारा नैतिक कार्य स्थगित फर देती चौर नया 
सविधान तंयार करती । इसीलिये प्रस्ताव किया गया है कि गदि कभी सविधान का 
पूर्ण सश्लीघन (70७ 70णघन्‍80॥) करना पड़े तो उसके लिये उूसरी संविधान निर्मातृ 
सभा का चुनाव होना चाहिए । 

सविधान मे झाशिक सक्ोघषन (00[70 70578 णा) तो फर्द बार हो चुफ्रे है । 
किन्तु ऐसे सशोधन बहुत ही फम हुए है जिन्होंने संविधान के श्राव्यक भागों यो 
बदला हो , विशेष रुप से प्राय सभी सशोधनो के हारा वेन्द्रीय घासा के श्रधितारों 
में वृद्धि फी गई है, मुप्यत व्यापारों और उद्योगो के सम्बन्ध मे केस्रीय सग्बार को 
विशेष भ्रधियतर प्रदान किये गये है। प्न्य कतनिपय संशोथनों के द्वारा नागरिकों 
के नंतिए झौर चारिधरिय यठन पर वल दिया गया है, विशेषवार शराब पीने घौर झुप्ा 
शेलने थ्रादि के विषय मे । जिन संथोधनों के ट्वाना संविधान के पश्रायध्याह भागों पर 
प्रभाव पटा है उनमे दुदछ्ध निम्न हैं--फों सटीट्यूधनव टनीशिएटिय १८०१, ((0तफ्स॑- 
0एश0ाए घा/8050 580), एंडमिनिस्ट्रेडि: जूरिम्टिबशा १६३१४, (.। ते झछागाह- 
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६789८ तंप्रप8त9#ा00, ]94), डेलीगेशन टू डिपाठंमेण्ट्स, १६१४ (00०ह४शणा 
+&0 9679070॥075 ]94) , प्रोपोशंनल रिफप्रिजेन्टेशन, १६१८ (#079०४णाशे 
0०.7०5ण०६४४४०॥, 98), द्रीटी रेफरेण्डम, १६२१ (7७७४४ हि०ई७7००तैघ४७, 92,) 
आल्टरिंग दी नम्बर आफ इनहुविटेण्ट्स पर नेशनल काउन्सलर, १६३१ और १६५० 
(308४08 68 मप्र ्॑ पग्राध्चणान्रा3 एच 'दए07शे 0०णाथो।क १934 
४०० 950), नेशनल काउन्सलर अथवा राष्ट्रीय परिषद्‌ का कार्य-काल ओर तद॑नु- 
रूप सघीय परिपद्‌ श्रौर चासलर का कार्य-काल चार वर्ष करने वाला सशोधन, १६३६१ 
(रिघाशा 6 76 श्र णी 070० ्॑ उिक्राणाणे ए०्रागौ०ण, धात गर०ाए6 
फएल्ताण 00ण्राणाीण' -छावे सरधारशीकर ४0 एप ए९घा8, )98॥ ), रूलस फार 
डिक्लेयरिंग एरेट्स अ्रजेंग्ट एमेन्डिग श्राटिकल ८६ इन १६३६ एण्ड १६४० ([हेपर०8 
ईगः (8०॥त्पाहु छा।608७ 'पराछणाएं ध्गाढपवागड ह770०० 89 7 999 270 940) + 
जिन सशोधनो के द्वारा सघीय शक्तियों में वृद्धि हुई है, उनमे विशेष रूप से निम्न 
सशोघन उल्लेख्य हैं--फेडेरल सिव्लि एण्ड पीनल कोड झाटिकल्स आफ श८&६ 
(ऋल्तक्क्ण (॥ए॥| ए790 7९७00] (0000 &0०७४ ० 898) और दी इकानामिक 
आउटिकल्स श्राफ १६४७ (7५७ ॥0007णण0० 27००४ ० 947) । 

स्विस सविधान की एक उल्लेस्य विशेषता यह है कि इसका विकास केवल 
श्रौपचारिक सविधानिक सशोधनो के द्वारा हुआ है | स्विट्जरलेड में न्यायिक पुनरीक्षण 
(7एवाल्श] 7०५०४) की प्रथा के श्रभाव मे, इस देश में न्यायिक निर्णयों भ्रौर पूर्व- 
भावियों (2:०००००४) के आघार पर सविवान का विकास विल्कुल भी नही हुआ 
है । समघीय समद्‌ (ए७त७००श 8४8४०४७।४) द्वारा पारित किसी भी विधि को सघीय 
न्यायाधिकरण (तक प्रण्ाण्याएं) अ्सविधानिक घोषित नही कर सकता। स्विप्त 
लोगो की मान्यता है कि श्रन्तिम प्रभुसत्ता या तो सर्वसाधारण के हाथो मे रहनी 
चाहिए भ्रथवा विवानमण्डल में स्वंसाधारण के प्रतिनिधियों के हाथो मे रहनी चाहिए । 
१६३६ में आ्रारम्भक प्रस्ताव (धथ गा 0४४०७ 97०9०8७]) इस श्राशय से प्रस्तुत 
किया गया था कि सघीय नन्‍्यायाधिकरण (7760७७।| ए्णछए्ण७)) को अ्रधिनियमों के 
पुनरीक्षण का अझ्विकार प्रदान किया जाय, किन्तु जनमत-सग्रह (#०ए०7०घ७7) में वह्‌ 
प्रस्ताव श्रस्वीकृत हो गया । इसीलिए हैन्स हा वर (प्रछा8 सा्०००), जो स्वय 
संधोय न्‍्यायाधिकरण का नन्‍्यायावीश था, कहता है कि “स्विस जाति ने सविधानिक 
वियियो का न्यायिक पुनरीक्षण, प्रजातन्त्रीय सिद्धान्तो के विरुद्ध माना था ।/”! 

इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी व्यानमे रखना चाहिए कि स्विस लोग अ्रपनी 
मौजिफ विधि अति संविधान मे सथोवन करना आसान समभले हैं किन्तु विरोधी ससद 
हारा पारित किसी सविधि (8६६/४४०) को वदलवाना उतना सहज नहीं है ।! इसका 


कितनी +-++॒-. _ 








4. म्65 अजाटथाशात 75 00ए०7९०, 7? 0 
2. रि9930, १० वश 060स्थायाला ० 5ज्राटथ]979, ०9० 
एा0, 9 09. 


स्थित परित्तंघ फी मौलिक विशेषताएँ ४०प 


फारण यह है कि स्विस लोगो को सामान्य विधेयकों के सम्बन्ध में आरम्भक 
(77/700०) का अश्रधिकार नहीं है। वे किसी भी संघीय विधि या श्राज्ञा के विरद्ध 
३०,००० नागरिकों के श्रावेदन-पत्र को देकर उस पर जनमत-्सगह की माय कर सकते हैँ 
विन्तु वे सघीय सत्ता के विरद्ध कमी भी यह माँग नही कर सकते कि अमुक विधि को 
स्वीकार कर लिया जाय, या रह कर दिया जाय अथवा सथोधित किया जाय । घ्सी- 
लिए स्विट्जरलेड मे सविधान के संशोघन के लिए नर्वसाघारण की श्रोर से भी 
उतनी ही चहुलता के साथ प्रस्ताव आये है, जितनी कि संघीय परिषद्‌ (एल्वलड 
00फ्ाथी) और सघीय ए₹नद्‌ (एट्तलगा #&8०णाओ9) की भोर से । 


अध्याय ३ 
कैण्टनों का शासव और स्थानीय स्वशासल.. * 


(प्शा& दशा(०णणों शात ३.०८ 6०0र₹थागणथा-) 


नगर संस्थाएँ और कैण्टन (70१७ 00एाएएा९४ 8०० ० 0॥760078)--स्विस 
प्रजातन्‍्त्र का सिद्धान्त, जैसा कि बताया जा चुका है यह है कि “वे लोग कैण्टनो से 
अधिक कम्यूनो (00एण7०७) से प्रेम करते हैं और सघ से अधिक कैण्टनो को 
प्रेम करते हैं ।” स्विट्ज़रलैड श्रत्यन्त विकसित और स्वात्तयश।प्ती प्रजातियों का सघ 
है और उन सबको मिलाकर संघीय राज्य की स्थापता की गई है। स्विस नागरिको 
के राजनीतिक जीवन मे कैण्टव संघीय राज्य की अपेक्षा श्रधिक महत्त्व रखते हैं । 
स्विस प्रजातन्त्र मे नगर सस्या (0०777॥४॥०) पहली सीढी है और स्विस प्रशासनिक 
भवन की प्रथम आधारशिला है , और यह वह स्थान है जो नागरिकों को सार्वजनिक 
समस्याओं का ज्ञान कराता है और उनमे नागरिक कर्तव्यों की भावना का भान 
कराता है । इसके बाद स्विस प्रशासनिक भवन की दूसरी मजिल कैण्टनें हैं जो परिसघ 
((०॥०१७७४४०४) के भ्रवयवी एकक (00०7806ए०॥६७) हैं । 

एण्ड्रें सीजफ्रायड (80१० डि७४/7००) लिखता हैं कि “सामान्य नागरिक 
की निगाहो मे कैण्टन, परिसघ की श्रपेक्षा कही अधिक वास्तविक एवं जीवित सत्ता 
है क्योंकि परिसघ उसके लिए मृत प्रशासनिक यन्त्र से अधिक कुछ नहीं है। 
इसमे सन्‍्देह नहीं कि प्रत्येक नागरिक को स्विस नागरिकता पर गवं है किन्तु 
स्विस नागरिक होने से पहले वह्‌ ज्यूरिच (2&एा५०॥) श्रादि किसी कैण्टन का निवासी 
है | यद्यपि श्राजकज़ राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक भक्ति का केन्द्रीकरण हो रहा 
है, भौर इसफे कारण लोगो के ऐतिहासिक व्यक्तित्व मे ह्वास हुआ है, और कैण्टनो 
के प्रति मोह धीरे-घीरे कम हो रहा है, फिर भी सविधान, श्रव भी कैण्टनो की प्रभुसत्ता 
को उस सीमा तक स्वीकार करता है “जहाँ तक कि सघधीय सविधान कैण्टनो की प्रमुसत्ता 
को मर्यादित नही करता और इस प्रकार कैण्टन उन सभी शक्तियों का उपभोग करते है 
जिनको संघ को हस्तान्तरित नहीं किया गया है ।! कैण्टन भव भी वास्तव मे राष्ट्रीय 
गजनीतिक जीवन के केन्द्र है। रैपर्ड (१५ए9ए४7०) लिखता है “स्विस नागरिक 
अपने प्रत्पयेद कर, या तो अपने कंण्टन को, या नगर को या गाँव को श्रदा कए्ता है । 
स्विस नागरिक या तो ऊषण्टन के समक्ष किसी विवाद के सम्बन्ध में या कम्युन अथवा 
नगर समस्या ((०7ाणए॥०) के समक्ष किसी विवाद के राम्बन्ध में पक्ष या विपक्ष में 
मत देता है अयवा जब वह झऊुनाव में भाग लेता है तो या तो कैण्टन के चुनावों मे 
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अथवा नगर सस्या (00970॥०) के छुनावों मे किसी प्रत्याशी के पक्ष में श्रथवा 
विपक्ष में मत देता है । एक पीढी पहले तो निधचय हो ऐसा होता था और निकट 
भूतकाल में भी भुख्यत कैण्टनो से सम्बन्धित विपयो के पक्ष या विपक्ष मे ही राज- 
नीतिक दल बनते ये और श्रव भी वनते है झौर कंप्टनो में ही अनेकों राजनीतिक गुद्ध 
जीते गये हैं श्रथवा हारे गए हैं । श्रधिकतर सविवानिक सशोवन कैण्टनो में ही आरम्भ 
किये गये और उसके बाद ही संघीय ससद्‌ में उन पर विवार-विनिमय झौर निर्णय 
हुए । इसीलिये स्विस लोग संघीय राजनीतिक नस्याग्नो को उत्तना महत्त्व नद्दी देते 
जितना कि कँण्टनो और नगर सस्पाय्रो की राजनीतिक सस्वाओ्रों को देते हैं। सत्य 
तो यह है कि उस समय तक स्विम राजनीति समभी नहीं जा सकती जब तक कि 
स्विट्जरलैंड फी स्यानीय संस्थाओं वो न समझ लिया जाय । 

फं्नो फो सविधानिरू स्थिति (000300७07व0ं फ्ृणछत00 एा (0 
(५०४७॥४)--चाईस कौण्टनें प्रथवा यूँ फहिये कि पच्चीस कौण्टनें--प्योकि तीन कौण्टनो 
को श्रद्ध फैण्टनो में विभाजित कर दिया गया था और उन सभी श्ररद्ध कैण्टनों की 
अयनी-मपनी सरफारें हैं-->जतसत्या और क्लेश्रफल के श्रतुमार पूर्णतया अ्समान है । 
कैग्टनो के अधिकार और उनकी श्ञाक्तियां प्राय. अमेरिका के राज्यों के समान हैं श्रौर 
प्रास्ट्रेलिया के सवीय राष्ट्रमग्डल के भी समान हैं। स्विस संविधान का प्रनुच्छेद ३ 
स्पष्ठत अश्रादिध देता है कि समस्त भ्रयशिष्ट शाक्तिपाँ बौग्ठनो को ्रम्यपित की जाती 
हैं, श्रौर यह भी फहा गया है कि कैण्टन अपने-अपने श्रधिकार क्षेत्र मे प्रश्नुगता-्सम्पन्त 
राज्य हैं। प्रत्येक कैप्टन का झअयना अझलग संविधान है झौर श्रपना अलग शासन तन्‍्न 
है और क्पती-अपनी श्लग-प्रलग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्याय-नव्यवस्था है 
और अपनी-अपनी रुज्य-कोप व्यवस्था है और सिविल सेवा निकाय है ॥ स्विट्जरलेड 
में कंप्टनें ही स्थानीय स्वशासन सस्बाझों का नियन्त्रण करनी है । 

पच्चीस फण्टनो भर प्रद्ध कीप्दनो के संविधान आवश्यवत्त सपीय सप्रियान 
वे उपपन्धों के अनुरूल ही हैं। परिमषर ((७7लिलका।०क ) ने कप्डनी के सम्रिघानों 
फी गारटी की है किन्तु दाने यह है कि -- 

(वो) सीप्डन के संविधान का घोई उपबन्ध समीय समियान के छिसी उपबन्र 
के परिग्द न पदनता हो , 

(से) फीप्ठनों वो संविधान यो प्रज्यास्वीय भासन-प्रणादी शे घनुरूुप सभी 
मो राजनीतिक श्रधिगर प्रदान करने टॉगे ; शौर 

(मो कदनों पे संवियान यहाँ की ऊनता यो स्थीवार्य शो घोर सादि कभी 
उस प्रदेश णी घनता का बहमत उस्त सिवाय में कोई संथोपन करना हाहे वो उसके 
मशोपन ये लिए झायायक् कम उठाना होगा। इस सीन मर्पादाशों के घस्तर्गत मंष्दन 
प्रपो-प्पने संयिपान दना साझे हैं शौर जप चाहें उनमें सभोपव किया हो सता है । 
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प्रारम्भ में कैण्टनो के सविधानों के वार-बार सशोधन हुए, और कई सबिधानो का तो 
पूर्ण सशोवन करता पडा था। इन सशोधनो का फल यह हुआ है कि अब प्राय 
प्रत्येक कैण्टन मे समान राजनीतिक सस्थाएँ हैं प्रौर समान राजनीतिक श्रधिकार हैं , 
हाँ, चार श्रद्ध केण्टनो मे और एक कैप्टन मे, इस प्रकार पाँच एकको मे प्रजातन्त्र 
का स्वच्छ स्वरूप (?ए०७ 0०00०:४०५) है । 

दो प्रकार के कैण्टन (प'छ० 0/0०8 ० 0070078)--कैण्टन दो प्रकार के 
हैं। निम्न पाँच कैण्टन, प्रजातन्त्र के स्वच्छ स्वरूप हैं--भोबवाल्डेन (00७०6), 
निडवाल्डेन (]70७0७४), श्रान्तरिक एपेन्जिल (87ए&7०20ी [709४0०7), एपेन्जिल 
बाह्य (5970००) ए5७७य०'), और ग्लैरस (6]%&708) । प्रथम दोनो श्रद्ध कैण्टनें 
हैं और वे दोनो मिलकर प्रन्टरवाल्डेन (770०ए४०१७॥), कैण्टन का निर्माण करती 
है। तृतीय और चतुर्थ भी श्रद्धं कैप्टनें हैं और वे दोनो मिलकर एपेन्जिल 
(397०7४०) नाम की कैण्टन का निर्माण करती हैं। ग्लेरस (6]8708) पूर्ण कैण्टन 
है। प्रद्ध कैण्टन नाम के राज्य की स्थापना और विकास का कारण यह था कि इन 
कैण्टनो मे आन्‍्तरिक झगड़े इस सीमा तक पहुँच चुके थे कि वे सिवाय प्रादेशिक 
बंटवारे के श्रन्य किसी भी प्रकार निर्णीत नही हो सके । श्रौबवाल्डेन (0%5०6७9) 
आर निडवाल्डेन (7४0%०१०॥) दोनो ने श्रपनी सम्मिलित ससद्‌ श्रथवा वार्षिक 
सभा लैण्ड्सजैमीन्ड (.870528०70706) को १४३२ मे भग कर दिया । १५६२ में 
रिफार्मशन भ्रथवा घामिक श्रान्दोलन ([३०४०००४४०॥) के फलस्वरूप एपेन्ज़िल के 
भी दो प्रादेशिक टुकड़े हो गये और एक श्रद्ध कैण्टन कैथोलिको (0#8००४) 
का रहा भ्ीर दूसरा प्रोटेस्टेण्टो (7000४४/४7083) का ! शेप १६ कैण्टनो में प्रतिनिधिक 
प्रजातन्‍्धीय शासन-प्रणाली का प्रचलन है । 

लेण्ड्सजैमीन्ड ([./00082०07०70१०)--लै रस (6]97ए४) नाम के कैण्टन और 
चार अरद्ध कैण्टनो ने जो एपेन्जिल (899थ0००!]) भ्ौर श्रण्टरवाल्डेन ( ए7#००ए७ 0७ ) 
नाम के कैण्टनो के विभाजन के फलस्वरूप स्थापित हुए हैं, श्रव भी श्रपनी सारी राज- 
नोतिक शक्ति श्रपनी पचसो वर्ष पुरानी नागरिकों की उन्मुक्त सभा लैण्ड्सजैमीण्ड 
(7,07090०7०70०) में स्थापित कर रखी है, जो विधि निर्माण करती है, झौर 
अधिशासी एवं प्रशासनिक अश्रधिकारियो का चयन करती है। दूसरे छाव्दों मे सर्व- 
साधारण ही अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता का प्रत्यक्ष प्रयोग उन्मुक्त खुली सभा में स्वयं 
ही, वजाय अपने निर्वाचित प्रतिनिधियो के माध्यम द्वारा, करते हैं । 

उन्मुक्त खुली हवा में होने वाली सभा जिसको लैण्डसजैमीण्ड (,900886- 
शाशणते०) भी कहते हैं, प्रतिवर्ष रविवार के प्रात काल मे श्रप्नैल या मई के महीने 
में या तो राजयानी के सार्वजनिक मैदान में या पास के किसी चरागाह में होती है | 
सिद्धान्नत सभी वयस्क पुरुष नागरिकों की उपस्थिति श्रनिवायं होती है किन्तु व्यवहार 
में ऐसा नही होता। उस सभा का सभापतित्व कँण्टन के शासन का प्रधान 
पाता है श्रौर उस समा का वातावरण एकदम गम्भीर होता है जिसमे प्रार्थनाएं श्रौर 
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ईब्वर-भक्ति के गीत गाये जाते है और कभी-कभी सामूहिक सौगन्धे (0णाएलाएट 
05धा०) ली जाती हैं। इस सभा में न त्तो विरोध, न उत्तेजना, न किसी प्रकार के 
भावावेथ का प्रदर्शन किया जाता है । सभा की समस्त कार्यवाही सुब्यवस्थित और 
गौरवपूर्ण होती है, श्रौर इस सभा को देखने के लिए प्राय स्विट्जरलैंड के अन्य भागों 
से भी श्रनेको बच्चे आते हैं । 

यह सभा (7,ध7058०70700) सभासदों के उठे हुए हाथों को गिनकर और 
उन्हीं फो मत मानकर कैण्टन के शासन के प्रधान को तथा कार्यपालिका परिपद्‌ के 
सदस्यों को तथा सघीय राज्य सभा अथवा उच्च सदन ((०घाशा ०६ 89६८४) के 
लिए कंण्टन के प्रतिनिधियों को, न्‍्यायावीशों को तथा अन्य श्रधिकारियों को चुनती है । 
परम्परा यह है कि वत्तमान पदाधिकारी जब तक चाहें अपने-ग्रपने पदो के लिये 
दुवारा चुन लिये जाते है। यही सभा, लेया भ्रथवा खाता को एवं श्रायव्ययक (200/0+) 
को स्त्रीकृति प्रदान करती है, साथ हो उन विधेयको पर भी विचार करती है जो इसके 
सामने उपस्थित किये गये हो। इस सभा को कैण्टन के संविधान में भी परिवर्सन 
करने का श्रधिकार है । 

कैण्टन के सविधानिक ढाँचे में एक ससद्‌ जिसको ल॑ैण्ड्रेट (],॥ता0) श्रववा 
कैण्टन की परिषद्‌ भी कह सऊते हैं, होती हैं श्री८ एक कार्यपालिका, रीगेरग्राट 
(२९ट्टवाणप्राप/आ॥ ०) अ्रथवा कार्यकारिणी परियद्‌ (00पाला ० ६७०) भी होती 
है । समद्‌ श्रथवा लैण्ड्रेट (00780) चार वर्ष के लिए उन्मुक्त वापिक समा 
([.07058थ॥०॥0०) के द्वारा नही चुनी जाती, प्रपितु श्रन्य निवरचिक्मण्डलों द्वारा चुनी 
जानी है। यह कैण्टन वी परिषद्‌ ([/7त70) वास्तय में सहायक विधान सभा है औौर 
एसके सामने वे सब मामले घाते हे जो उन्मुक्त समा (7.05 /९श९॥8पे०) के सामने 
नहीं लाये जा सबते | साथ ही इसी के द्वारा श्रध्यादेश (0707व0८०) पान किये जाते 
हैं, छोटे विनियोग स्वीकृत किये जाने हैं, यही सभा लेया-परी क्षण करनी है| भ्रन्यान्य छोटे- 
मोटे भ्रधिरारी भी बटी चुनती है। यही कैण्टन की परिषद्‌ (]/0त/0) विघान निर्माण 
फे सम्बन्ध में पूरी तैयारी करती है ओर उसको उन्मुककत सभा ([4तेव्कूठआएा॥।ऐ८) 
के सम्मुग उपस्थित करती है । यह कार्य-प्रणाली इसत्रिए अपनायी जाती हे कि कही 
उन्मुक्त समा जल्दी-जन्दी में ग्रवत निर्गेय न कर जाय । गए बार तो कैप्टन की परिषद्‌ 
(,0त70) ने यह प्रयत्न दिया था फि व्ययस्थापन सम्बनरी सारे टियाबदाप झौर 
ग्रधियार प्रपने हाथो मे ले ले और उन्सुताः सभा ([“घ्तेत्ट्त्फ गाते ) है समन 
कोई भी विधान सम्बन्धी प्रश्णय उसती प्राजा के घिना न जाने पाये। विल्लु पर्याप्त 
मरषप के बाद हो स्वंसाथारग अपने ब्यच्चियत प्रार्म्तस (व्ताताहापली प्रसियार 
भी रक्षा कर सो पे । शब बह निपरमन्सा बने गया हैं श्र एसा यथा दो सागश्णि की 
गो रिपेयक उपस्यित बर चाते हैं बसों कि ईडन मे भ्पिवगीयीं मो एस संग्दप 
में पूर शूचना पा था चुजझा हो 

रोगेरपाद (पफ्रत पल्ट्रालफयाटा 7) काया शायंगारियी परिषद (वैशान 
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पर तए० (१०एाणों 0० 0007० ० 8886०) मे सात सदस्य होते है जिनको उन्सुक्त 
हासभा (7.80088०7०7०१०) चुनकर भेजती है। यही कैण्टन की कार्यकारिणी 
रिपद्‌ (5००एरश्ए७ 0०ण्ाणां) है, और इस परिषद्‌ का प्रधान लैण्डामान 
॥,णाते&गगा»7) अथवा शासन का अध्यक्ष (स्र०&१ ० 6 6०ए००॥ा०7०) होता 
/) इस परिषद्‌ का प्रधान, लैण्डामान (॥,074एणशाशा ) ही उन्मुक्त महासभा 
प.&70880॥०700) का भी सभापतित्व करता है । 


प्रतिनिधि कैण्टन 
(२०७॥९६७॥४ए९ (०00785) 
अन्य सभी कैण्टनो मे गणतन्‍्त्रीय प्रतिनिधि शासन-प्रणाली का शासन 
_चलित है । 
बहत्‌ परिषद्‌ (70० 67०४६ 0०ए००णा)--समस्त व्यवस्थापन सम्बन्धी एव 
शासन के निरीक्षण सम्बन्धी अधिकार कैण्टन की एकल सदनात्मक (एप7०७77०/४)) 
_तिनिधिक बृहत्‌ परिषद्‌ को सौंपे गये हैं जिसको कैण्टन की बृहत्‌ परिषद्‌ (ह7०४# 
7०घाथां) अयवा कैण्टन की परिपद्‌ (0970००४] 0०णा०।) भी कहते हैं। सभी कंण्टनो 
के विधानमण्डल परपरानुसार एकल सदनात्मक ही हैं | क्योकि आरम्भक (]प्रहर७ध४०) 
प्रोर जनमत-स ग्र ह (४००एश॥१एण) ये दो ऐसे साधन श्रथवा उपकरण हैं जिनके द्वारा 
पर्वसावारण का व्यवस्थापन के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पडता है, इसलिये व्यवस्थापन 
के ऊपर द्वितीय सदन द्वारा परीक्षण (00००८) और निरीक्षण की श्रावश्यकता नही 
समभी गई | 
कैण्टनो के विधानमण्डलो की सदस्य-सस्या कैण्टनो की जनसख्या की श्रपेक्षा 
भ्त्यधिक है| कुद्ध कंण्टयो मे विधानमण्टनों के सदस्पो की सख्या सविधान ने निश्चित 
कर दी है | उदाहरणत ज्यूरिच (2प्रतणा) के संविधान अपने विधानमण्डल मे १८० 
सदस्यों का उपवन्ध करता है। साधारणत किसी कैण्टन की जनसस्या और उसके विवान- 
मण्डन 3424 88 सदस्यो की सख्या के अनुपात मे पर्याप्त अन्तर है, कही तो २५० 
निव पर एक सदस्य चुना जाता है श्लौर कही ४,००० निवासियों पर एक सदस्य छुना 
जाता है । वित्रान सभाओं के सदस्यो की पदावधि में भी भेद है। भधिकतर कैण्टनों मे 
यह पदावधि चार वर्ष है किन्तु कुछ कैण्टनो मे यह अवधि एक वर्ष से लगाकर छ वर्षों 
तक है। किन्तु कैण्डनों में ब्यवस्थापिका का जीवन-फाल प्राय लम्बा रखने की शोर 
नोगो का भ्रधिक भुकाव है क्योकि स्विस लोग जल्दी-जल्दी छुनाव करना उचित नही 
समझते । स्वित कैण्टन के विधानमण्डल में श्रावश्यकत एक वापिक अ्रथिवेशन श्रवश्य 
टोना चाहिए जिसमे श्रायव्ययक (3708०) पास किया जा सके | कुछ कैण्टनो में 
ऐसी भी प्रया है कि सार्वजनिक बहुमत पर कैण्टनो के विधानमण्डल को भग किया 
जा सकता है। किन्तु अब जब से समी कैण्टनो मे जनमत-सग्रह (8००ः०ार्तेणाण) की 
प्रवा चालू हो गई है, श्रव प्रन्य॒किसी प्रकार से विधानमण्डल को भग करने की 
प्राउस्यरता नहीं रह गई है । कैण्डनों में व्यवस्थापको ([68व0०06०४8) को निश्चित 
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वेतन नहीं मिलता किन्तु नाममात्र को थोडासा भत्ता प्रतिदिन के हिसाव से 
मिलता है। 

कैण्टनो की शक्तियों और अधिकारों मे निम्न विपय झाते है-कैण्टन के 
प्रशासन का नियन्त्रण और पर्यवेश्रण, वायपिक आयव्ययक [छाछशं 9प्र08० ) फर्जे 
श्रौर फरारोपण के ऊपर नियत्थण, आपात्‌ काल की घोषणा करने का अ्रधिकार, 
ग्रौर आवश्यकता झा पड़ने पर कौण्टन की सेनाओं का आद्वान, क्षमादान, श्रन्त कैश्टन 
मन्बियों ([0६०-0व7णा्यं ६०४५८७) का अनुसमर्थन , देशीयवरण , अधिकतर 
कैण्टनों मे प्रमुख न्यायाधीशों की नियुक्ति श्रौर ऐसे श्न्‍्य अधिकारियों की नियुक्ति 
जिनको लिक्षा, चर्च सम्बन्धी कर्तव्यों और बैक व्यवस्था का प्रभार सौंपा गया हो । 

जनमत-सग्रह भोर श्रारम्भक (रिललालातेणा प्यगे पा।00४०)-+ प्रत्येक 
प्रतिनिधिक कैण्टन ने सविधानिक झ्रारम्भक और अनिवार्य सविधानिक जनगतन-सग्रह 
की व्यवस्था की है। इसका यह श्रर्थ है कि सघीय सविवान की झात्ञा से प्रन्येक 
कैप्टन के लिये यह आवश्यक है कि यदि संविधान में कोई संशोधन या परिवर्तन 
ग्रभीष् है तो उस सभोवन के लिये सर्वसाघारण की अनुमति अनिवार्य होगी।! 
सम्रिधान में उस स्थिति में भी त्थोधन हो सकता है, यदि कभी नागरियों का पूर्ण 
बहुमत तदर्य माँग करे ।£ किन्तु समी वौण्टन संविधान के उपवन्धों से भी आगे बढ़ 
जाते हैँ और वे व्यवस्यापन सम्बन्धी जनमत-मंग्रह भी करने हूँ ओर कुछ प्रन्‍्य प्रयोग 
भी करते हैं जो प्रत्येक कैण्टन में भिन्‍त प्रकार के हैं ज॑से आयध्ययक सम्बन्धी जनमत- 
सप्रह (30680 #एलाशाताा), श्रयवा ऐसी विधियों के लिए प्रनिवाय जनमत-सत्रह 
जिनके द्वारा कुछ निश्चित राशि से श्रधिक का व्यय हो सकता है| सामान्य विवेयको 
के सम्बन्ध में झआरम्भक (7॥7005०) की भी प्रथा है। इन लोकप्रिय उपकरणों के 
प्रयोध का फल यह है कि नागरिकों को एक वर्ष मे चार वार, कभी झाठ वार शोर 
कभी इससे भी श्रधिक बार मतदान फरना पहला है श्रौर हर वार नामरियों को बाई- 
कई विपयो पर मतदान करना पडता है । 

फंण्टन की फार्येपालिया शक्ति (0व॥णाशें ॥)52८-॥१९ एु००४०/)->प्रत्वेक 
कटन का शासन एक सामूहिक कार्यपाविता ((जै७हाछ ०१९०/ए००५० ४७०१७) द्वारा 
होता है जिसयो सिद्णरजै्ट के जर्मन भापा-ता्ीं क्षेत्र मे गवर्नभेग्ट फौंसिल 
((०४०पाशला। 06प्राता) बही है और फ्रेच भागा-बाषी सेत्र में कॉयिल प्राछ स्टेट 
(एजाएवों ते 8890) पहनते है । झार्वप्रातिया "ी साप्ूट्टित प:ति स्विस परम्पराप्रो 
ये प्रनुगूत हूं शोर समस्त स्थिदृजरलेप्ट में, झैप्टनों मे और सघ मे भो यहो प्रधावन 
है। इस गवनंभे/ट कोनिल झठवा बौसिल घ्राछ ब्डेट मे ५ से छेएरन ६१ तक मरझूय 
होते # घ्लौर इसमे फैख्डन मे सभी उलो ये प्रतिनिधि प्राय सम्मिलित होने 3 । झभी- 
कभी पयलएुरंय सके दडों को प्ानुपातिय अतिनि्ित्य दिया जाता है मोदे तौर 


4.. #7पले 6 
2, छत #ापधंटाह 6 
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पर कहा जा सकता है कि कैण्टन की कार्यपालिका एक प्रकार को कामचलाऊ सभा 
(8प७083 90४74) है जो राजनीतिक उद्देश्यो से प्रेरित नही होती । इस काये- 
पालिका के सदस्य एक वर्ष से लेकर पाँच वर्ष तक के लिए छुने जते हैं , किन्तु 
झधिकतर कैण्टनों मे इसका कार्य-काल चार वर्ष है । 

कार्यकारिणी परिषद्‌ का चेयरमैन श्रथवा लेण्डामान ([.&708णक्षा)) प्राय 
कमी भी एक वर्ष से श्रधिक के लिए नही चुना जाता, और उसकी एक वर्ष की पदा- 
वधि समाप्त हो जाने पर वह तुरन्त ही पुन नही छना जा सकता । कुछ कैण्टनो मे 
सेयरमनो का चुनाव कैण्टनो के विधानमण्डलो द्वारा किया जाता है, किन्तु कुछ 
कैण्टनो में चेयरमैन को कार्यकारिणी परिषद्‌ (7४७ ॥३०६०"एण४७7७४४) के सदस्य भी 
चुनते हैं श्रौर शेष कैण्टनो मे सर्वसाधारण ही चुनते हैं। किन्तु चेयरमैन को कोई 
विशेष श्रधिकार प्राप्त नहीं हैं। सत्य यह है कि चेयरमन भी कार्यकारिणी के अन्य 
सदस्यो की ही भाँति एक सदस्य होता है । 

कार्यकारिणी परिषद्‌ के पारिपद्‌ (0077७]078) प्राय दुबारा चुन लिये जाते 
हैं और स्विस परम्परा यह है कि श्रच्छे श्रधिकारियो को उस समय तक अपने पदों 
से नही हटने देना चाहिए जब तक कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनमे काम करने 
फा जोश रहे । इसीलिए यद्यपि पारिपदो की पदावधि श्रल्पकालिक होती है, फिर सी 
इस पद को श्राजीवन पद समझा जाता है। कैण्टनो के पारिपदों का काम भी लगभग 
उसी प्रकार का है जिस प्रकार का कि सघीय पारिपदो (7७6१७७] 0०ण्मथा०५४) का । 
सभी पारिपदो में विभिन्‍न विभाग वितरित कर दिये जाते हैं, और प्राय प्रत्येक पारिषद्‌ 
एक विभाग का श्रध्यक्ष होता है । इन पारिपदो को कैण्टन के विधानमण्डलो मे उपस्थित 
होना पडता है, भौर कंण्टन के प्रशाथन के सम्बन्ध मे प्रतिवेदन करना पडता है, वाद- 
विवाद में भी भाग लेना पडता है, श्रावग्यक विधेयको का प्रस्ताव करना पडता है और 
जव विधानमण्डल इस दिख्ला मे थ्राज्ञा दे तो विधेयक का प्रारूप भी इन्हीं को 
तैयार करना पदता है। वे भी सघीय पारिपदों की तरह उस स्थिति में त्याग-पत्र नहीं 
देते यदि उनके किसी प्रस्ताव को विवानमण्टल श्रस्वीकृत कर देता है । 

इसमे सन्देह नहीं कि कैण्टन की कार्यकारिणी परिपद्‌ कैण्टन के विधानमण्डल 
के श्राधीन है, फिर भी यह मानना पटेगा कि पारिपदो को श्रपनी स्थिति और योग्यता 
के कारण कैण्टन की वृहत्‌ परिपद्‌ (0/0९४86 ००7 0&70णा्यों 00०४०) में आदर की 
दृप्टि से देखा जाता है। कार्यकारिणी परिपद्‌ फो अपने लम्बे श्रनुभव भ्रौर पद के 
स्थायित्य के कारण ऐसी झक्ति और श्रथिकार प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण कार्ये- 
वारिणी परिपद्‌, कैप्टन के विधानमण्टल को आवश्यक दिश्ञा प्रदान करती है । 

नगर श्र जिले 
((०॥ल्‍रग्रापा25 870 2505) 
नगर (५0 ('०माशापा८5)--अआजकत स्विट्ज़ रलैण्ड में ३,११८ नगर अथवा 


पम्यून हू जो क्षेत्रफत श्लोर जनसख्या के हिसाव से एक-दूसरे से भिन्‍न है । इन कम्यूनो 
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को, उन मर्यादाग्रो के अन्दर जो कैप्टनो के सविधानों ने लगाई हो, श्रववा कँण्टनो की 
सविधियों (8(60प।०70 7,055) ने लगाई हो, स्वभासन का अ्रधिकार हैं । उन 
शक्तियों और श्रधिकानों के प्रयोग मे, जो इन कम्यूनों को संपि गये हे--जैसे शिक्षा, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, निर्धनो को साहाय्य (00 एणा०), जल-व्यवस्था, पुजिस भादि । 
कृम्यूनो (0090700॥०४) को उतनी ही रवाय तना प्राप्त है और उनके प्रशासन का ढाँचा 
भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार का कि कैण्टनों का है। किसी काम्यून की समस्त 
वयस्क पुस्प नागरिकों की नगरपालिका (85309) में समस्त स्थानीय मामलों 
की देख-माल श्रीर सभी मामलों से सम्बन्धित निर्णय और फम्यून के मुप्य अधिकारियों 
की नियुक्ति श्रादि मे सम्बन्धित अधिकार निहित रहते है । नेत्यिक प्रणासनिक कार्य- 
बाही के लिए श्रौर कम्यून के नियमो को क्रियावारी करने के लिए सभी वम्यून- 
निवासी एक नगर परियद्‌ (00४0७) का छुनाव करने हैं । स्पिट्ज़ स्लण्ड के फ्रेंच 
भआपा-भापी क्षेत्र मे श्र विशेषकर बड़े-बड़े कम्यूनों में सभी नागरिकों थी सभा 
भ्रपना कार्य सीधे स्वय नहीं करती । इसके विपरीत समस्त नागरिकों की सभा कम्यून- 
या नगर परिपद्‌ चुन लेती है और ये नगर-परिपदें ही मगर के नागरिकों की थटी 
सभा की झोर से सारे काम-फाज चलाती है | ध्ललिए फ्रास के कम्यूनों या नगरो 
में दो परियदें होती हैं जिनमे एक बडी होती है जो सामान्य नीति निर्धासर्ति करती है 
पलौर सभी महत्वपूर्ण मामलो का निपटारा करती है। ट्वितीय परिषद्‌ जो कुछ छोटी 
कार्यकारिणी परिषद्‌ या समिति होनी है श्रौर जिसका अध्यक्ष मेपर (१७४४७) होना 
है उसको कम्यून के नियमों और विधियों की क्रियास्विति के सम्बन्ध मे उत्तरदासित्वो 
का निर्वहन करना पठता हैं । कम्यून की बड़ी परिथिद्‌ को ट्रम नगर ससद 
(शप्शालएपे शिफाश्शाला।) भी कह सबते है और इसके निर्णय प्राय. जनमत-मग्रट 
के द्वारा भी किये जात है । 

जिले (१४८ 00%ध7९०७५)--#प्टन शरीर कम्यून के अन्तर्यतती एक राजनीतिक 
सम्पा और है जिसे जिला (7इथल)) कहते है । छिन्‍नु पुद्ध स्थानों को छोटफर 
जिलो में प्राय राजनीतिक सस्याएँ उप रुप में पिकसित नहीं हई है जिस प्रकार हि यम्यूनों 
में हैँ। झिला तो वेयल एक प्रशापनिक उकाई साख है । जिते ये मुस्य झधिगारी का 
चुनाव सर्वमाघारगा + द्वारा रिया जाता है और बुछ्ध स्थानों में जिले ” मुस्य कऋषधियारी 
की सहायता के विश एक दिला पर्सिर होती है जिसका राम गन्त्रणा देता 
है लिले बा मुगय अधिझारी, जिले में, मन के शासन का प्रतिनिधि हैं शौर 
पर अपने झापोनसथ वमंचानियों दी सहायता से कीणन थे शासर थी 
कियान्विति कराना है घोर उिधियी वा पावस कराये है और यही एफ प्रगार से फाटन 
धोद फम्शून के बीय रो कटी है जो काटने और वम्यन णो जोडपा है । 

स्थिदाइलेण्ट के स्थापीय सत्शासन में वहिएय ऐसी विशेषताएं है जो घब्यद 
दैसने शो नहीं सित्ती । प्रधेक स्थिस नागरिक के विए सदू ध्रापायक् है णि गा पहने 
शिसी कम्प्रूप थी सागरिषात् प्रास्स मरे सनी बढ़ पं प्दर की सागस्किया प्राप्त शार 
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सकता है और उसके बाद स्विट्ज़ रलैण्ड की नागरिकता प्राप्त कर सकता है । किसी 
भी विदेशी का स्विट्ज़रलैण्ड मे देशीयकरण उस समय तक नही हो सकता जब 
त्तक कि कोई कम्यून उसको अपना नागरिक बनाना स्वीकार न कर ले । द्वितीयत 
प्रत्येक नागरिक की जन्म-कम्यून (प्त07ा० 009एएा९) ही उसके लिए और उसके 
परिवार के लिए उत्तरदायी है । “सघीय सविधान मान लेता है कि यदि कोई परिवार 
पूर्ण रूप से दरिद्र भर निर्धन हो जाय तो उस परिवार का जन्म-कम्यून (प्रणा० 
(009700॥०) उस परिवार का पोषण करेगा, चाहे वह परिवार कही भी रहता हो, 
यद्यपि उसका जन्‍्म-कम्यून (छ०0॥० 009777४७) उस परिवार को शभ्ादेश दे सकता 
है कि वह अपने राजनीतिक घर को लौट श्रावे ।”? इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक कम्यून 
की भ्रपनी श्रलग जागीर (१798&/०) होती है जो उस जागीर अ्यवा सपत्ति से भिन्‍न 
होती है जिसको सभी नागरिक कर देते हैं । इस जागीर (7986006) का प्रवन्ध कम्यून 
के सदस्य करते है न कि कम्यून के निवासी । विधि के झनुसार एक तो स्थानीय 
कम्यून होती है जिसमे प्रत्येक नागरिक को वोट के समान अ्रधिकार होते हैं और उस 
स्थानीय कम्यून मे वसने के तीन मास पश्चात्‌ उसको कर देना झ्ावश्यक हो जाता है , 
झौर दूसरी उस नागरिक की जन्म-कम्यून (एण्ापरा७ 0 ०ाहा, 0" पघणा० 
00०7०४००) होती है ।* इसके अ्रतिरिक्त श्रनेको मुख्य नगरपालिकाएँ (१००७ ॥0907- 
406 77प00900९8) बहुत से आर्थिक कार्य-क्रम अपने हाथो मे ले लेती हैं जिसको 
समाजवादी प्रवृत्ति कहा जा सकता है। स्विट्जरलैण्ड मे इस प्रकार के नागरिक 
समाजवाद का विकास, ञ्रव स्विट्ज़ रलैण्ड के राजनीतिक जीवन का एक श्रावश्यक 
श्रग बन गया है, यद्यपि देश मे कोई भी ऐसी समाजवादी सस्या या समाजवादी दल 
(8००0७ 9७709) नहीं हैं जिसने अपना विशिष्ट स्थान देश की राजनीकि में 
बनाया हो । 

स्विटज रलैण्ड के स्थानीय स्वशासन की महत्ता श्रीर उसके स्वरूप कीं समीक्षा 
करते हुए लाई ब्राइस (7.णत 50००) ने कहा था, “कम्यून ((०णण्ाण्णा०), 
स्विट्ज़ रलैण्ड के प्रशासनिक भवन का न केवल आधार है, वल्कि सर्वसाधारण ने 
कम्यूनों के प्रशासनिक व्यवहार से जे, शिक्षा प्राप्त की है, वही स्व्रिस लोगो की उस 
सारी सफवता का कारण है जो उन लोगो ने श्रपनी लोकतन्त्रीय सस्याओ्रो को चलाने 
मे प्राप्त की है। यूरोप के किसी भी देश मे प्रशासन का समस्त उत्तरदायित्व इस 
सीमा तक सर्यसाधारण के हाथो में नही छोड दिया गया है । स्वय स्व्रिस लोग इस 
पर बन देते हैं, क्योकि वे समभते है कि इस प्रशासन के द्वारा नागरिको को सार्वजनिक 
फत्तंव्यो का ज्ञान होगा , उनमे नागरिक कर्तंव्यो की भावना का उदय होगा श्रौर 
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स्थानीय स्वद्ासन के द्वारा शासन जो कुछ भी करेगा उससे समस्त जाति का लाभ 
होगा भौर इससे न तो स्थानीय हितों को कोई हानि हो सकती है, न फेन्द्रीय शासन 
फो इस प्रकार का शभ्रवसर मिलेगा कि वह केन्द्रीय श्रधिकारों का वहुत सजी से प्रयोग 
फरे भ्रथवा केन्द्रीय सत्ता एककी के ऊपर भ्नुचित रुप से छा जाय ।/! 
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(फ6 ए+छए०९ ०। पिज्ञांणाणे ७ ०२०णाणशशा।) 


संघीय कार्यपालिका 
(06 ४६१९०) >ऋ८टपाए6) 


कार्यपालिका का सगठन (0720॥3%800॥ ०0६ 0 707००ए०४ए४०)---स्विट्ज़ र- 
लेड के परिसघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति श्रौर समस्त देश के शासन-सचालन का 
प्रभार एक सात सदस्यों के निकाय (0०एण्मा8०7) मे निहित है जिसको सघीय 
परिषद्‌ (छ8ए0फवे९878(, 60 #606-छो (0०णाणो) कहते हैँ और जो बर्ने (86770) भे 
आवस्थित है। इस सात सदस्यो वाली सघीय परिषद्‌ को सघीय ससद्‌ (60७8 
॥85०प०9) चुनती है। सघीय ससद्‌ दो सदनो की ससद्‌ है जिसके दोनो सदन 
राष्ट्रीय परिपद्‌ ( ए007७) 00ए7०) और राज्य-सभा (0०फाण)] ० 868९8) हैं ॥ 
संघीय परिपद्‌ (7४6०४) (0०एश०]) का कोई भी एक सदस्य राष्ट्रीय परिषद्‌ द्वारा 
चुना जाता है जो सघीय परिपद्‌ का चेयरमैन होता है और वही सघ अ्रथवा परिसघ 
का प्रधान होता है और दूसरा सघीय पारिपद्‌ उपप्रधान चुन लिया जाता है। 

सधीय परिपद्‌ का कायं-काल उत्तना ही होता है जितना कि राष्ट्रीय परिपद्‌ 
('राणाएं 00प्राथा) का , क्योंकि सघीय परिपद्‌ प्रत्येक नई राष्ट्रीय परिपद्‌ के 
प्रारम्भ मे चुनी जाती है, और प्रत्येक आम चुनाव के बाद फिर नये सिरे से चुनी 
जाती है | सामान्यत चार वर्ष की पदावधि मे यदि सघीय परिपद्‌ मे कोई स्थान रिक्त 
हो जावे, तो राष्ट्रीय परिषद्‌ की श्रगली बैठक में वह रिक्त स्थान पदावधि के शेप समय के 
लिये भर लिया जाता है। यद्यपि सविधान की ऐसी ग्राज्ञा नही है, फिर भी सघीय पारिपद 
(7व्वेकहो ए०रालो]78) पाय. सर्देव संघीय समद्‌ (66०0 388०)99) के 
सदस्य होते है । जब संघीय ससद्‌ के कोई सदस्य सघीय परिपद्‌ में चुनकर चले जाते 
हैं, उस समय उनके ससद्‌ की सदस्यता त्यागनी पडती है। सविधान का उपबन्ध है 
कि “संघीय परिषद्‌ में एक कैण्ठन से एक से अधिक सदस्यः नहीं होने चाहियें ।” इसके 

विपरीत परम्परा यह है कि बन (8७70), ज्यूरिचि (2770०), भ्रौर वौड (५४००) 

नाम के तीनो कंण्टनो से एकनाक पारिपद्‌ श्रवद्य लिया जाय । किन्तु यह परम्परा 

१८०४ से १८८१ के काल में शोर पुन १६४४ से १६४७ तक के काल में हूट गई। 

प्रव ऐसी सामान्य व्यवस्था हो गई है कि सघीय परिपद्‌ मे चार जर्मन भाषा-भाषी 
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घारिपद्‌ हो, दो पारिपद्‌ प्रेंच भाषा-नापी हो, और एक पारिपद्‌, टिसिनो नाम के 
इटालियन भाषा-भाषी कैण्टन से लिया जाय । इस प्रकार की पारियद्‌ वितरण व्यवस्या 
को लम्बे श्रनुभव ने उचित ठहराया है बयोकि इस प्रवार सभी मापाग्रो को श्रोर दोनो 
धर्मों को सघीय परिपद्‌ में उचित झौर न्याय्य प्रतिनिधित्व मित्र जाता है । 

संघीय परिषद्‌ मे दलगत निष्ठा फा अनाव (7एतटतो ए०णालौ, वर्ण छ 
एव 0003 )--लाई ब्राइस (7.0ते 875८०) बहता है “सपोव पर्यिद्‌ दलों 
से परे है, इसका चुनाव किसी पार्टी के द्वारा पार्टी श्रथवा दल के कार्यक्रम को पूरा 
करने के लिये नहीं किया जाता , न परिषद्‌ किसी दल की नीति का निर्धारण करती है, 
फिर भी वह दलगत निष्ठा से पूरी तरह रहित नहीं है ।! संघीय पारिपद्‌ न तो ससद्‌ 
के वहुमत दल में से छुने जाते है जिस प्रकार कि इगलेड में झौर न वे विभिन्‍न दलों 
अझथया समुद्यायों के नेता हैं जिस प्रकार कि फ्रास से विभिन्‍न दलो के नेता मिलकर 
मिली-जुती सरकार वा निर्माग्य करते हैँ । स्विट्जरलेंट में सतीव परिषद्‌, राजनीतिनों 
का एवा बेमेत श्रववा विजातीय (स्ललाठट्ूला९००७४) समुदाय है जिसके सदस्य चार 
विभिन्‍न दलों में से सफत प्रशासनिक गुणो के आधार पर घने जाते है। स्विद्ज़रलेड 
की कार्यपालिया में न तो श्रेष्ठ वक्तायों की झावध्यवत्ता है श्रौर न श्रेष्ठ प्रुद्ध विद्या 
विनारदों और गृक्तिठुणल व्यक्तियों की। यहाँ तो प्रथासनिक योग्यता, श्रेर्ठ मान- 
सिक शबित, बुद्धिचेतन्य, व्यवह्स्कुशलता, घाल्त स्वभाव आदि गुगो री घरावश्यवता 
है जिनके बन पर कोई व्यप्रित स्विस संघीय परिषद्‌ का पारिपद्‌ बनाया जा सकता हू। 
प्रोफ्सर छायनी ([2र्ण 70003 ) के अनुसार स्विस छासन समस्या्शों के सम्बन्ध में दो 
मुस्य बाते समनना श्रावब्यक है। प्रयम यह है फि राष्ट्र के सभी नागरिकों को प्रश्न 
सन्तधारी माता जाता है ध्ौर दूसरी वात यह है । स्थिस लोग शराजनीनि यो भी 
व्यवितगत व्यापार वे समान ही समसभते है प्नत इप दितीय आधार पर चवफर रियपे 
सोग प्रपने प्रशासक छाले है झौर अपने शासन भे योग प्रशासक द्वी रगे र ।7 

इसके यनलिरिक्त संघीय परिषद सानने की स्पतस्त्र श्रदया समान भगत बाजी 
सह्वा नहीं है । यह तो भय हुप से एगा बार्य झारी नियाय (]ग्राार-5 ४०त६ ) हे, 
भर संघीय सादु है शयीन है । सपीय परन्पिद ने लो शासन की भीति निर्धाति 
परती है श्लरौरग न नियन्त्रितत मरती है। एसवा सतस्य तो प्रशासन को नियन्निर कौर 
संचादित झरना दूं भौर यहू एलिषय विपायह् एप्स भी पारी है झौर ब्ययस्पापन 
सम्बन्धी मस्प्रणा प्रशन सारी है । लीति नि्धारिस करना संपीय सगद पा गास है एरर 
मकीय पारिषर (70॥0] 0जफलाथ७) यो परादु हे झापगायरी प्रदुचा सारा । 


मा मे क्र चय सिपिद ना प्रिम पद नीति दाम: न इंटर 
माप को ये हे थि संनवीय फरिय नीभे सि्माहु और सोति ध्राउ्भर शुगर 3 प्ररचर 


पमिककिर आल पल ५; 
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हश्गादर छर सादर साआ, परपर्‌ पर | एए देह था पारा झा (४८ 
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4. पतला जिव्पाल्पाय0९९, ४० ॥, 93ए८ 394, 
हे >र० + 3७ 0६ धो एठनशातपा,0ा (90 970058), [९ (7-9. 


४१८ स्विद्ज़् रलेण्ड का शासन 


सिद्धान्त के हृढानुग्रही हो । यदि सघीय परिपद्‌ के सदस्यो मे झ्रापस मे कोई मतभेद 
होते है, तो वे श्रापसी समझौता भांवना के अनुसार तय हो जाते हैं क्योकि स्विद्ज़र- 
लैंड का सामान्य जनमत यह आशा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सा्व॑जनीचव भलाई 
के लिये अपने व्यक्तित्व को भूल जाना चाहिये । लावेल (7,०४०) ने ठीक ही कहा 
था कि “सघीय परिषद्‌ का प्रभाव अधिकतर इस कारण है कि सभी को इसकी निष्प- 
क्षता पर पूर्ण विश्वास है और इसीलिये उस हर एक बात से इसकी शक्ति और इसके 
प्रभाव को वल मिलता है जो सघीय परिपद्‌ के निदंलीय स्वरूप को स्थायी श्रौर दृढ 
श्राधार प्रदान करे /! 

सघीय पारिषदो का लम्बा कार्य-काल (.08॥9 प्शापएएढ रण क्तथणे 
0०पएछथा]००8)--ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका फल यह है कि स्विस संघीय 
परिपद्‌ अपने स्थायित्व की दृष्टि से अपूर्व निकाय है । यह तो वास्तव में एक स्थायी-सा 
निकाय है यद्यपि प्रति चार वर्ष वाद इसका नया चुनाव होता है । इसके पुराने सदस्य 
चाहे तो वे प्राय सद॑व पुर्ननिर्वाचित हो जाते हैं । यदि किसी कारणवश राष्ट्रीय परिषद्‌ 
(प४धणादा 0००००!) अपने सामान्य चार वर्ष के कार्यकाल के पहले ही भग कर 
दी जाती है तो नयी ससद्‌ (776त७7७ 288०70]9) के निर्वाचित हो जाने के परचात्‌ 
उसका प्रथम कार्य यह होता है कि वह नयी सघीय परिपद्‌ का चुनाव करे और व्यव- 
हार यह है कि वही पुराने पारिपद्‌ ही पुन चुन लिये जाते हैं चाहे राष्ट्रीय परिषद्‌ के 
गठन में परिवतंत भी हो गया हो । सघीय परिपद्‌ का अराजनीतिक स्वरूप झौर यह 
तथ्य भी कि सघीय पारिपदों को हटाया नही जा सकता, सघीय' पारिपदो की लम्बी 
पदावधि की दिशा में सहायक कारण हैं । सामान्यत सघीय पारिषदो का श्रौसत कार्य- 
काल दस वर्ष से श्रधिक है किन्तु सिन्‍योर गिसेप मोटा (98707 0प्रा8०97० ४०४४७) 
जैसे कई पारियद्‌ हो चुके है जिन्होने पर्याप्त लम्बे काल तक सघीय परिपद्‌ की सदस्यता 
भोगी। स्वय मोटा (४०४७) महोदय टिसिनो नाम के कैण्टन से चुने गये थे श्ौर 
१६११-१६४० तक सधीय परिपद्‌ के सदस्य वने रहे । आधुनिक पारिपदो मे से डा० 
फिलिप एटर (77 #]श5० 7७७7) तेईस वर्ष, डा० काल कौवलेट (07 [छत 
50००७) चोदह वर्ष, डा० मैक्स पेटिट पीयर (9 2४5 7०8४ 777०) १० वर्ष 


भ्रौर डा० रोडोल्फ रुवाटल (77 80409॥6 ॥%ए०७४/७]) श्राठ वर्ष से सघीय 
परिपद्‌ मे कार्य कर रहे हैं ।? 


। 005 शाला धात ?ब९5 ग 0०गपव्ाश एप्ताफता०, 07 था6 , 
ए५०ण ॥, 9 202-3 

2 टा० जोसेक् प्सचर (07 व056ए ॥४णा०ा), टा० ण्नारिको सीलियो (07 
टि00 (०॥०) के स्थान पर १६५० मे रोम से स्विस आयुक्त के अपने पद पर शाया | हर वॉन 
स्दीगा (ला ण्ग् 50|_८) झभौर एर नॉव्य (सलथ्या /१095) अपनी इड्धावग्था के कारण अपने 
पढ़ों से दृट थे लाए उनके स्यानों पर टा० एम० फ्लील्टमान (07 )/ ॥7९]0॥9॥7) और प्रोफेसर 
एम० बार (00. श/ ५४८७६८३) १३७ दिसिम्पर #६५१ को नियुक्त फिये गए । 


स्विस सघीय शासन का स्वरूप ८१६ 


इस लम्बी पदावधि के दो मुस्य कारण हैं। एक तो यह है कि स्विस जोग इस 
वात को अत्यधिक अनुचित समभते है कि मतभेद वे कारण किसी योग्य और सफव 
प्रशासक की सेवाग्रों से वचित रहा जाय | डा० डायसी (07. 70९५४) स्विदतरलेद 
की संघीय परियद्‌ की सयुक्त-्वन्ध-प्रमण्दल के सचालकगग [जण्ा्त ी व70०- 
०8 णी 4 तण7६ 8६०८६ 007रएणा%) से तुलना करता है और कहता है कि संघीय 
परिपद्‌ के सदस्यों में परिवर्तन करने की उस समय तक आवश्यकता नहीं हैं जब तक 
कि वे लोग तुशनतापूर्वक कार्य कार रहे हैं जिस प्रकार कि उक्त प्रमण्डल के 
सचालकगणों में उस समय तव कोई परिवर्तन अ्रवाछनीय है जब तक फि व्यपार नफे 
के साथ और उचित रीति से चलता रहता है। द्वितीयत , जब कोई पारिपद्‌ यातों 
मर जाता है या त्यागपत्र दे देना है, तो उसके स्थान की पूर्ति करने वावे लोगो वी 
सरया भी अधिक नही होती वयोकि व्यवहारत प्राय बिना किसी प्रपयाद के प्रारिपिदों 
का चुनाव सघीय ससद्‌ के सदस्यों में से ही होता है श्रौर वह ससद्‌ छोर्ड बढ़त बा 
निकाय नहीं है। उसके अ्रतिरियत सविधान थी झाज्ञा है कि ल्‍िसी एक ही कंप्डन! के 
दो पारिपद्‌ सथीय परियषद्‌ में, नहीं हो सकते, शौर प्रथा यह है कि वर्न (छता०), 
ज्यूरित (2प्रावणशाी) और योड (४एते) नाम ऊे तीनो कौण्टनों में से एब-एदा पारियिद्‌ 
अवश्य होना चाहिए । 
संघीय प्रशासन दा सगठन (0.०मचा।णा ० 7५१6 4ताता- 
00॥)-- समस्त संघीय प्रशासन का कार्य सात विभागों से बंठा हप्मा है। थे सात रिमाग 
सात संघीय पारिपदों वी सस्या के अनुरूप ही है। सात पारियदों ((छप्रारधीछश) में 
सातो विभागों का प्रितरण आपसी समझते द्वारा हो जाता है । इस पगार प्रत्येक 
पारिपद एक भ्र॒लग विभाग का अ्रष्यक्ष होता है मौर वयोकि परारियद की प्रदायति 
पर्याप्त लम्बी होती है, वह सुद्िवा झौर बचत के हिसाव से उगातार एक ही पिभाग का 
पध्यन्ष बना रहता है। हाँ, नाम मात्र यो प्री पर्ष उसका उसी विभाग के लिये 
नामामन शबश्य वर दिया जाता है| एक बार शिकायन की गई थी फि विभागों के 
सम्बन्ध में जल्दी-जल्दी परियर्तन होता है फिल्तु झ्रव हगप प्रदगर थी शिक्रायत गे विये 
कोर सयसर नहीं है, अपितु प्रवः यह शिकायत की जादी है हि विभागीय परिवतन 
जल्दोी-जल्दी बयो नटी किये जाने । 
पदपि सपीय परियद्‌ का साथ ग्रायवाद्प विभिन्‍न विनायों मे माँद दिया 
गया है भौर रस परिणय शा ही सदस्य प्रति प्रिनाग था बायल्ष होता है, पिर भी 
संविधान की पाला है क्लि “सी गार्यपादिय-निर्मय संघीय परियद्‌ के नाम मे 
गौर उसी णी कंता से गिरे जायेंगे ॥॥ इस झपस्थ के दारा सोयेर परिएर 
गए स्वत हलृप्ट मी माता है। उसके ग्रनपार परिषद सम्मितित शपर में 
उसादादी निशगाय बने जाती 2 पुन संटियात दाउस दैसा है कि ' संयीद पीिएए 
व काफ्लव्फ 
2 -धए८: 403 


४२० स्विट्ज्ञ रलेण्ड का शासन 


उसी समय कोई निर्णय या अन्य कार्यवाही करेगी जब कि उसके कम से कम चार 
पारिषद्‌ (0००४०]०78) उपस्थित हो ।7 सघीय प्रशासन के सम्बन्ध में १९१४ की 
विधि मे आदेश दिया गया है कि संघीय परिषद्‌ (#ध्ठश 0०ण्राां) के विचार- 
विनिमय एकान्त मे अथवा भरसार्वजनिक होंगे, और निर्णय हाथ उठाकर और हाथ 
गिनकर बहुमत के श्राघार पर होंगे भौर निर्णय के पत्ष में कम-से-कम तीन मत होने 
चाहिये और उपस्थित पारिपदो का बहुमत, बहुमत वाले पक्ष की शोर होना चाहिये और 
यह भी उपबन्धित किया गया कि सघीय परिषद्‌ के प्रधान का मत निर्णायक होगा ।* 
सघीय परिषद्‌ के सम्मिलित उत्तरदायित्व के सम्बन्ध मे आलोचना की गई है 
और कहा गया है सात संघीय पारिपद्‌ तो हैं किन्तु सच्चे भ्रथों मे सघीय परिषद्‌ का 
ग्रभाव है । यह ठीक है कि चार विभिन्‍न दलों के सदस्य कठिनता से सम्मिलित नीति 
निर्धारित कर सकते है। इसके अतिरिक्त पारिषदो के लिये श्रावश्यक नही है कि वे 
एक दूसरे का समर्यन करें । उतके लिये यह भी झ्रावश्यक नही है कि वे एक से विचार 
रखते हैं , और प्राय ऐसे अवसर श्राएं हैं जबकि परिपद्‌ के सदस्यो ने ससद्‌ में एक 
दूसरे का उस समय विरोध किया है जब किसी नीति के विपय में तीक्ष्ण मतभेद हो । 
इसके अतिरिक्त सभी निर्णय बहुमत के द्वारा होते है। फिर भी परिपद्‌ के सदस्य 
भ्रपने-ग्पपने दलों के सिद्धान्तो पर अधिक हठ नहीं करते । इसलिये यह सब, कुछ तो 
स्पिस जाति की समभौतावादी ग्रादत के कारण श्रौर कुछ चहुमत के प्रति आदर-भाव 
के कारण निभ जाता है। इसके अतिरिक्ति राष्ट्र के सर्योच्च पद पर उनका श्रकेला 
स्वाम्य और उनके उत्तरदायित्व की महत्ता भी पारिपदो मे ससृष्ठि की भावना पैदा 
करती है । यह ससृष्टि की भावना वास्तविक समझभौतो के लिये श्रत्यन्त श्रावस्यक है। 
और फिर सम्मिलित निर्णय की दिशा में दूसरी आवश्यक शर्तें ---वाद-विवाद की गोपनी- 
यता--तो संघीय परिषद्‌ के निर्णयों मे रहती ही है / और सभी परिपद-सदस्यप 
यह भी तो भली भाँति जानते हैं कि चाहे सो निर्णय करे, किस्तु श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नो का श्रन्तिम निर्णय तो सघीय ससद्‌ (ए€त७छ! /४5०णाओ$) ही करेगी । 
राष्ट्रपति वा श्रध्यक्ष (१0 77०90०70)--यह अधिकारी जिसका सविधानिक 
पद 'परिसघ का रप्ट्ृपति श्रथवा ग्रव्यक्ष' (7080 06 #6 (7078व०/'श।०ा ) 
है, सात सघीय पार्पिदो में से एक पारिपद्‌ ही होता है श्रौर सघीय मसद्‌ (7७०८ 
लगाए) उसको एवं उपाव्यक्ष (५४८७ 7:९छातणाह) को एक वर्य के लिये चन 
के नामाकित करती हैं । स्विस प्रजातन्त की यह मान्यता है कि स्त्रिस सथीय परियद्‌ 
के सदस्य लाग वारी-ारी से अव्यक्ष पद के लिये नामाकित किये जायें और इस 
_स्वल्य में सविधान स्पप्दतया उपबन्धित करता है कि अवकाञ ग्रहण करने वाला 
4 #0एं० ]00, 
2 क70णऐ९६ 4, 6 दाव 7 00॥6 [ ॥७ ० 49[4 


उे समशाल, 0. ॥॥6 7 छः 
अल ल्वैधवां (णाषइ।प्ातात ठी $ज्ागटटाधाएं, 0एछ 


४डए२ स्विद्जर लेण्ड का शांसन 


बे में मेहमानों के सम्मान भ्रादि का व्यय कर सके । क्योकि राष्ट्रपति का पद एक नाम 
मात्र का गौरव प्रदान करता है, इसलिये अक्सर स्विस नागरिक नही जानते कि किसी 
समय वत्तेमान राष्ट्रपति कौन है यद्यपि वे सघीय परिपद्‌ के सदस्यों मे से श्रधिकाश के 
नाम जान सकते हैं। 


यदि स्विट्ज़रलेड के परिसघ के राष्ट्रपति श्रथवा प्रधान की ऐसी ही शक्तियाँ 
हैं, ते। फिर अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के पद की झ्रावश्यकता ही क्या है १ 
इसका उत्तर सहज है। कुछ ऐसे श्रौपचारिक कत्तंव्य हैं जैसे महाराजाश्रो अथवा श्रन्य 
देशो के आयुक्तो का श्रादर-सत्कार जिनको सघीय परिपद्‌ के सातो आदमी एक साथ 
नही कर सकते | इसके अतिरिक्त कुछ ओऔपचारिक राष्ट्रीय कत्तेव्य हैं जिनको भी करने 
के लिये किसी एक व्यक्रित की आवश्यकता है । १६१४ के सघीय प्रशासन के सगठन के 
सम्बन्ध मे जो विधि (0७ ०घ धी6 फेडुआरश्वताणा 0 ०१९७४ #0्ामाईाए8- 
(०॥ ० 9]4) स्वीकृत हुई उसमे राष्ट्रपति के कत्तंव्यो का उल्लेख है । इस विधि ने 
राष्ट्रपति को श्रत्यन्त मर्यादित आपात्‌कालिक शक्तियाँ प्रदान की है , सामान्य से 
निरीक्षक अधिकार प्रदान किये हैं श्र वही समस्त सघीय चासलरी (#'९€१७०») 
6 0श०णी०एए) के लिये उत्तरदायी है । उसी विधि मे यह भी दिया गया है कि राष्ट्र 
पति ही देश मे थ्रोर विदेशों मे परिसघ का प्रतिनिधि और श्रधिवक्‍ता है। प्रारम्भ मे 
उस प्रथा के श्रनुमार जिसको राष्ट्रपतीय विभाग कहते है, परिसघ का राष्ट्रपति ही 
विदेश विभाग का भी अध्यक्ष होता था | किन्तु राष्ट्रपति के प्रतिवर्ष बदल जाने से 
विदेश विभाग भी संघीय परिपद्‌ के सदस्यो में वारी-वारी से घमता रहता था ! इसका 
फ्ल यह होता था कि प्रशासन सम्बन्धी एक विभाग के सचालन शरीर निर्देशन मे निर- 
न्तरता ब्त्रवा श्रविच्चित्नता नही थी यद्यवि इसी विभाग श्रर्थात्‌ परराष्ट्र विभाग मे 
ही सबसे अधिक निरन्तरता श्रोर अविच्छिन्नता की आवश्यकता है । संघीय परिपद- 
सदस्य न्यूमर ड्रीज़ (>घरणएए 70702) के प्रभाव से, विदेश विभाग को राष्ट्रपतीय विभाग 
से भ्तग रसने का प्रयत्त क्या गया और इसका परीक्षण १०८७ से १८६४ के काल 
में किया गया । १६१५-१६१७ तक पुन॒ यह प्रयोग किया गया और १६२० से 
तो लगातार यह स्वीकार किया गया हैं । श्राजकल कोई सपीय पारिपद्‌ (#€त७कको 
(०जाथा07) उसी विभाग में अवसर प्राप्त करने के समय तक बना रह सकता है 
जिसमे सबसे पहनते उसकी नियुक्ति हुई थी । 

(१) सधीय परिपद्‌ की शझक्तियाँ (705 ०४8 ण॑ धा९ एल्तकयों (ए०गाणा)-+ 
समियान के अनुच्ठेद १०२ में सघीय परिषद्‌ की शधितयों की एक लम्बी सूची दी हुई 
हैं जो निम्न है-- 

संघीय परियद्‌ (व८टेट्त़ी 0०7०!) स्विस पस्सिघ की सर्वोच्च कार्यकारी 
सा हैं शोर वह सप्रीय विधियों ओर बआाज्ञाओं के अनुसार समस्त परिसव के प्रशासन 
को निम्नन्तित वर्ती है । द 
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स्विस सघोय घासन फा स्परूप ४२३ 


श्राज्नाओ, विधियों और राजाज्ञाओं श्रोर सघीय सन्धियो का ययावत्‌ पालन हो। श्रन्त- 
रप्ट्रीय सन्वियों की क्रियान्विति के लिये सघीय शासन अपने श्रधिकारियों की नियुवित 
नही करता । ऐसे अधिकारियों की नियुक्तित और ऐसी दान्धियो दी क्रियान्त्रति नियमत 
कैण्टनो की सरकारे करती है । सघीय परिषद्‌ को अधिकार है कि, यदि उसके पास 
ऐसा विश्वास करने का कारण है कि कैण्टन की सरकार सधीय विधियों, राजाज्ञाग्रो 
और अन्तर्राष्ट्रीय सन्वियो की न्यय्य क्रियान्विति में सहयोग नही देती तो बहू हस्त- 
क्षेप करे भौर उचित कार्यवाही करे। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने के जिये 
संघीय परिपद्‌ श्रपनी श्लोर से भी पहल कर सकती हैं श्रयवा यदि किसी को कोई 
शिकायत हुई हो और उसकी शोर से अपील झाई हो, उस पर भी कार्यवाही की जा 
सकती हू , किन्तु शर्त यह है कि अपील इस प्रकार घी न हो कि चह संविधान के अनुच्छेद 
११३ के श्रन्तर्गत संघीय न्‍्यायाधिकरण (तक फाणाएंं) के श्रधिकार-शेश मे 
जाती हो । उन विवादों की श्रेणियों के सम्बन्ध में जो संघीय न्‍्यायाधिफरण के श्रधिकार 
क्षेत्र मे ही पाते है, सवीय परिपद्‌ (7टतसथों ९०एालोी) अपनी ओर से आरम्भ करके 
ऐसी कार्यवाही कर सकती है जिससे संविधान की श्राज्ञाओं का पालन आवश्यक हो 
जाय और जिससे गैरफानूनी कार्यवाही बन्द हो जाय प्रौर यदि सम्मवत उस वायें- 
वाही से हानि हो गई हो उस हानि की भी पूर्ति हो! जाब , किन्तु एस कार्यवाही का 
उस श्रपील पर थोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो अन्ततोगत्या संघीय न्यायाधिकरण मे 
न्‍्यायत जा सबती है ॥ः है 

संधीय परियद्‌ ने अपने एस अधिवागर का प्रयोग बडी ही युतित और विवेक 
के साय किया है और इस सम्बन्ध में संविधान के निवंचन में उदारता से फाम जिया 
गया है । जब कनी ऐसे नी भ्रवसर आए हैं कि कटन की झोर से पर्याप्त श्रवना 
प्रदर्शित की गई है, तय भी संवीय परिषद ने जिस प्रकार सम्बन्धित दैण्दन यो बाध्य 
विया प्रौर जिए अकार के श्रम कीग्टन के विग्द्ध प्रयोग किये गये, थे गाधीदादी फार्य- 
बाही (90)रव॥0णा पल्लेणाव॒ण्ए) की श्षेणी में घाते है। ऊकप्टन वो जो ग्रािफ 
सहावता संधीय झासन से मिलती है उपके बन्द कार दिया जाता हैँ शोर संभात्र 
सनाएँ भेज दी जाती हैं 'जो अपना काम बिना सून बहाये पुरा बरती ४ क्योकि ये 
सेवाएँ न तो जनता फो सूदती हैं, न धात लगाती है ने उसी को भारती है बच्कि 
घाम्तिपूयेक कैटान में पधाए दी जाती हैं प्लौए उन सेनाओं का ब्यय पठन मो देना 
पडता है घौर शर्त: शर्त ये सेनाएँ घोर एन वध्ययन्भार झोप्टन के उपर मा 
पढ्गा है घोर कीटन के दिमाय णुर बनहुद दुरल्त हो जाते है। निश्यम ही यह दोपों 
को विधि के धाग्गतारी बनाने की दिशा में नाग प्रयोग है विल्तु मिख्श्यी स्ग्सि के 
विद यह घत्यत्त यसावी प्रयोग सिद्ध ट्रागा हें 
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(३) सविधान के उपवध के अनुसार कैण्टनो के लिए यह आ्लावश्यक है कि 
वे झपने स विधानो और तत्सम्बन्धी सशोघनों को सघीय ससद्‌ (60७०७ /88७709, 
के समक्ष रखें और स्वीकृत करावें । इसका यह श्र है कि सघीय ससद्‌ को आदेश 
देना होगा और उक्त सविधान भ्रथवा तत्सम्बन्धी सशोधन को या तो स्वीकृत करना 
होगा अथवा अस्वीकृत करना होगा । सघीय परिपद्‌ का यह कतंव्य है कि वह्‌ कैण्टनो 
के सविधानों से सम्बन्धित सघीय ससद्‌ की स्वीकृति का पर्यवेक्षण करे 7 यह स्वीकृति 
( 8०४०७77/2०) दे दी जाती है किन्तु शर्त यह है कि (१ ) कैण्टन का सविधान किसी 
प्रकार सघीय सविधान के उपबन्धों के विरुद्ध न हो, और (२) कंण्टन की सस्थाएँ 
प्रतितिधिक हो और प्रजातन्त्रात्मक हो, श्रौर (३) कैण्टनो की राजनीतिक सस्थाएँ 
सर्वसाधारण की इच्छा की प्रतीक हो । 

(४) सधीय परिपद्‌ विधेयकों और श्रन्य विधि प्रस्तावों को सघीय ससद्‌ 
(#०तकणे 585०० ०9) के समक्ष उपस्थित करती है और उन प्राराम्भक विधेयको 
श्रथवा प्रस्तावों पर भ्रपना मत व्यक्त करती है जो राष्ट्रीय परिपद्‌ भ्रथवा राज्य 
सभा (ए६एणावो 00प्राली 077 (०फालोा 0० 8086९४) श्रथवा कण्ठनो ने इसके 
सम्मुख विचारार्थ भेजे हो। सामान्य प्रक्रिया यह है कि सघीय परिपद्‌ एक सदेश 
भ्रथवा प्रतिवेदन भेजती हैं श्लोर उसी के साथ प्रारूप भेजती है श्रौर सघीय ससदु से 
उसी प्रास्प के श्रनुसार कार्यवाही करने की श्राश्ा व्यक्त की जाती है। यही प्रारूप 
वह श्राघार प्रस्तुत करता है जिस पर ससद्‌ के दोनो सदतों मे विचार और वाद- 
विवाद होगा। इस प्रकार सघीय परिपद्‌ विधेयक का सूत्रपात करती है श्लौर सघीय 
सस॒द्‌ इस विवेयक के स्व॒स्प में सशोधन करती है! विधेयक श्रारम्भक के द्वारा सर्व- 
साधारण के द्वारा भी पुर स्थापित किये जा सकते हैं और ससद्‌ के बहुमत दल के 
द्वारा भी । सघीय ससद्‌ के किसी भी सदस्य की इच्छा पर ससद ऐसा प्रस्ताव पास 
कर सकती है श्रौर सप्रीय परिपद्‌ से प्रार्वंना कर सकती है कि वह प्रस्तावित विपय 
की शोर ध्यान दे श्लौर तदनुमार एक विधेयक प्रस्तुत करे । सघीय परिपद प्राय 
ससद्‌ के किसी भी सदन को श्रथवा कंण्टन को किसी विधेयक के प्रारूप श्रथवा 
तत्सम्वन्धी कोई जानकारी माँगी जाने पर श्रावश्यक भनत्रणा प्रदान करती है! 

(५) नघीय परिपद्‌ (ए७व०४ 0०ण्माथा ), सघीय न्‍्यायाधिकरण (फश्तक्क्या 
पुत्णा॥) के निर्णयों की क्रियान्विति और कैण्टनो के बीच चल रहे विवादों के 
सम्न्बच में समझीते और पचाटों (8छातकणा ४७७:०१४) फी भी क्रियान्विति का 
परीक्षण करती है । न्यायालयों के निर्णयों की क्रियान्विति और संविधान के अनेको 
उपबन्धों और सघीय श्रधितियमों की भी क्रियान्विति का परीक्षण कैण्टनो के श्रधिकार 
क्षेत्र में दे दिया गया है। यदि कैप्टन इस दिया में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन 
नहीं बरते तो अ्रत में इस सम्बन्ध में संघीय परिषद्‌ को तदर्थ श्रपील की जाती है । 


स्विस संधीय शासन फ्ा स्थएप दर 


(६) केवल उन वतिपय नियुवितियों को छोडते हुए जिन पर संघीय र 
झथवा सघीय न्यायाधिकरण प्रथवा किसी श्रन्य सत्ता का अधिकार हो, शेष 5 
संघीय नियुक्तियाँ, सघीय परिषद्‌ ही करनी है। व्यवहार मे सघीय परिषद्‌ 5 
नियुवित सम्बन्धी अश्रधिकारो को प्रशासन के विभिन्‍न विभागों को प्रत्यायोजित कर 
है श्रौर विभिन्‍न निगमों श्र श्रन्य स्वतन्य सत्ताओों क्रयवा निकायों को 
देती है । 

(७) संघीय परिपद्‌ ही उन श्रनेको सन्धियाँ का परीक्षण करती है जो 
तो कंपण्ठन भापस में करते हैँ अबवा कैण्टन विदेशों के साथ करते हैँ और र्या£ 
सधियाँ उचित ठहरती हैं तो उन पर स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, भ्रन्यया सा 
परिषद्‌ भ्रवाछित संधि श्रथवा सधियों के विरद्ध सघीय ससद्‌ ([एपेलाआ 285९७ 
में श्रपील करती है श्रौर उनके रह करने की सिफाडशि करनी है।! 

(८) संघीय परिपद्‌ ही स्विट॒ज़ रलैण्ड के परणप्ट्र सम्बन्यों का निर्वहन का 
है श्रौर परिसव के विदेशी ल्ितो की रक्षा करती है। देश यी सीमाओं की विः 
प्राक्ममण के विर्द्ध रक्षा फरती है साथ ही स्वदेश की स्वतश्नता श्र सटस्थता 
प्राण-पण से रक्षा करनी है। 

(६) संघीय परिपर्‌, परिसय यी श्रान्तरिका सुरक्षा, शान्ति श्र ये 
पी भी देख-माल फरनी है। वैसे तो यबयार्थ में प्रोन्‍्तरिश शान्ति और सूक्षा 
व्यवस्था कैण्टनों या उत्तन्दायित्य है। यदि आान्तरिक गएबदी पारम्भ हो जाय 
संघीय हस्तक्षेप शनिवार्य हो जाता है । सपीय संसद (0त्ेलत हक) नि 
करती है कि क्या कार्यवाही की जाय श्र संघीय परिषद्‌, संघीय ससर्‌ थी चान 
पी क्रियार्विति करती है? संप्रिपान की ”स सम्बन्ध में ऐसी उचछा माद्म होटी 
कि संघीय परिपद्‌, मपीस संसद से आन्‍्तरिण ग्रग्यवस्धा यी दक्ष, में झादेश थी प्रा: 
परे और संसद तदर्थ सावध्यक गादेध दें , श्रौर एस आदेश ही. फ्ष्यारिविति ला 
परिषद्‌ करे । 
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अध्यादेशों का परीक्षण करती है । कैण्टनो के लिए अपनी सभी विधियों और श्रध्या- 
देशो का सघीय परिपद्‌ से स्वीकृत कराना भावश्यक है। साथ ही सघीय परपिद्‌ 
कैण्टनो के प्रशासन की उन शाखाओं पर भी नियत्नण रखती है जहाँ का नियत्रण 
परिषद्‌ के अ्रधिकार क्षेत्र में है। 

(१३) सघीय परिषद्‌ सघीय वित्त साधनों का प्रवन्ध करती है श्लौर आगणन 
(2४ध700/९४), झ्रायव्ययक (छप68००0) और सघीय झाय और व्यय का लेखा 
सैयार करती है । 

(१४) सघीय परिपद्‌ ही सघीय प्रशासत के समस्त अधिकारियों भ्रौर सेवको 
के शासनिक आचरण पर नियत्रण रखती है । 

(१५) सधीय परिपद्‌ अपने समस्त कार्यो और ज़िया-कलापो की रिपोर्ट सघीय 
ससद्‌ (760१९ &58००७॥७) के समक्ष प्रत्येक साघारण सत्र (86580०09) मे प्रस्तुत 
करती है, देश की आन्तरिक स्थिति के सम्बन्ध में भी प्रतिवेदन करती है और परिसघ 
(0०7८१९:७४०४) के विदेशों के साथ सम्बन्धो के ऊपर भी प्रकाश डालती है और 
संघीय संसद के विचाराथ्थ ऐसे प्रस्ताव अ्रथवा विधेयक प्रस्तुत करती है जिनको वह 
सर्वंसाघारण के कल्याणापं लामदायक और श्रावश्यक समझती है। यदि कभी 
संघीय ससद्‌ अथवा ससद्‌ का कोई सदन विशेष जानकारी प्राप्त करता चाहे तो 
संघीय परिपद्‌ आवश्यक रिपोर्ट भेजती है। 

(१६) संघीय परिपद्‌ की शक्तियों और अधिकारो के सम्बन्ध में अन्तिम 
बात यह है कि इसके पास कुछ न्यायिक शक्तियों भी है। यह सर्वसाधारण अथवा 
प्राइवेट व्यक्तियाँ की उन अपीलो पर भी विचार करती है जो वे लोग विभिन्‍न 
प्रशासनिक विभागों के निर्णयों के विरुद्ध अ्रथवा सधीय रेल विभाग के प्रश्नासन के 
निर्णयों के विरुद्ध करते हैँ । उसका उन अभ्रपीलो पर भी अधिकार है जो कैण्टनो की 
सरकारो के उन निर्णयो के विम्द्ध झाती है जो प्रारम्भिक पाठशालाओो मे विभेदो, 
“भ्रयवा उन सधियों पर विवादों से सम्बन्धित हैं जो व्यापार, एकस्व, सैनिक, करारोपण, 
आदि , झववा जो लोगो के रोजगार श्रौर वसने से, प्रतिदिन काम श्राने वाली चीजो 
पर कर से निराक्राम्य शुल्कों (079075), कैण्टनो के चुनावों और सैनिकों के सुख- 
सुविधा सम्बन्धी सामान से सम्बन्धित हो ॥! 

ल्विस कार्यपालिका, स्विस विधानमण्डल को प्रनुचर (]75९०ए।ए० उपे0ए- 
वप्रधणा 40 ० ॥,6873/४४7०)--5समे संदेह नहीं कि सबीय परिपद्‌ की शक्तियाँ 
विशाल है। किन्तु वैविक सप से परिपद्‌ ससद्‌ की भ्रनुचर है। यह मुल्यत स्विस 
संविधान के उस सिद्धान्त के श्नुसार है कि कार्यपालिका शासन की स्वतत्र अथवा 

नियामक शाजा ((००वाप्४/८ 9०ग०णे।) नही है। सघीय सयद्‌ (ए०ठाण 388०४) 


तो सल्यय पारिपदा का चयन करती हैं और उनका कार्यकाल वही है जो राष्ट्रीय परिपद्‌ 
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काणाओं (०पराली) का है। जब कभी राष्ट्रीय परिपद्‌ संविधान के अनुच्छेद १ 
अनुसार सब्रिधान के अणेय सझोवन (ए'०ण कल्साडाणा) के विए भग कर 
ती है, उस स्थिति में सधीय परिषद्‌ का नी विधानमण्डल के जीवन-काल 
प समय के लिए पुन निर्वाचित होना आवश्यक है। पर्िििध के प्रधान झद 
प्ट्रपति भौर उपप्रधान श्रयवा उपराष्ट्रपति भी सधीय ससद्‌ (4८६९०णण३ ) हे 
' नामातित किये जाते हैं । 

संघीय परिवद्‌ के फ्राम समुस्यत प्रवन्ध सम्बन्धी है । सीति का आरम्भ और नी 
| निर्णय सघीय ससद्‌ ही करती है। सविधान के प्रनुच्छेद ७१ का आदेश है 
घीय संसद ही परिसय् में सर्वोच्च सता है।” झोर सत्य भी यही है। सर्थ 
नैपद कोई कार्य स्वेच्छा से सारम्भ नहीं का; सकती। जब यह विदेशी मान 
अ्रथवा सशम्व बलों अ्रयवा सेनाओं के सम्बन्ध मे अ्रववां सामान्य साउजा 
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आचरण करती है ।” इसी सम्बन्ध मे डायसी आगे कहता है, “परिषद्‌ उसी प्रकार 
ससद्‌ के आदेशो पर चलती है जिस प्रकार कि किसी दूकान के गुमार्ते से यह श्ाशा 
की जाती है कि वह अपने मालिक की श्राज्ञाओ का पालन अवश्य करेगा ।7 इसी बात 
को लॉवेल (7,0७०॥) ने श्रधिक वलपूर्वक इस प्रकार कहा है, “स्विट्जरलैड की सघीय 
परिषद्‌ का सदस्य एक वकील अथवा छिलपी की तरह है, उसका परामशे लिया जात्ता 
है, भौर प्राय उस पर ध्यान भी दिया जाता है , लेकिन यदि उसका नियोजक उसके 
पराम्श के विरुद्ध ही कार्य करने का हठ करे, तो उस वकील अथवा शिल्पी से श्रपनी 
वृत्ति छोड देने की आद्या नही की जा सकती ।” यदि कभी किसी पारिपद्‌ (0000- 
]07) की अपनी नीति भी ससद्‌ श्रथवा सर्वसाधारण श्रस्वीकृत करदें, तो भी उससे 
त्याग-पत्र देने की श्राशा नही की जा सकती । हर वेल्टी (७० ए७७) ने १५६१ मे 
उस समय त्यागपत्र दे दिया था जबकि ससद्‌ ने तो उसकी रेलवे के राष्ट्रीयकरण 
सम्वन्बी नीति को स्वीकृत कर लिया था किन्तु बाद मे सर्वसाधारण ने जनमत-्सग्रह 
में उसको शभ्रस्वीकृत कर दिया था । “किन्तु स्विट्ज़रलेड मे इस प्रकार से त्याग-पत्र देने 
को अ्रसविधानिक ([7700787#ए7०7०)) वताया गया ।' * 

स्विस शासन-प्रशाली, ससदीय शासन-प्रणाली नही है (7९०६ 8 ?8०धय॥0ा- 
(छाए 9970० 06 0०७९४7४९४)--इससे यह निष्कय॑ निकलता है कि स्विट्जरलैंड 
की संघीय परिपद्‌ ससदीय मन्त्रिमण्डल (00७॥70) नही है। सत्य यह है कि परिपद्‌ 
को मन्त्रिमण्टल कहना भ्रत्यन्त अभ्रान्तिपूर्ण है। मन्त्रिमण्डल मे दलगत समेवय का 
भाव प्रवल रहता है किन्तु स्विस परिपद्‌ मे उसका पूर्ण श्रभाव है। दलगत समेकक्‍य के 
लिये श्रावब्यक है कि समस्त मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के समान राजनीतिक विचार हो 
श्रौर एक टीम (7९४७) की तरह सव का एक उद्देश्य हो श्रौर एक लक्ष्य हो | जो 
मन्त्री लोग मन्न्रिमण्डल का निर्माण करते है, वास्तव मे अश्रधिकारी होते है, वे ससद्‌ 
के वहुमत दल से सम्बन्धित होते हैँ श्रोर उनको दल के कार्यक्रम को पूर्ण करने के 
उद्देश्य से चुनकर वहाँ भेजा जाता है । सभी मन्त्री व्यवित्गत रूप से झ्रौर समस्त 
सन्त्रिमप्टल सामूहिक रूप से अपने सभी अ्रविकारी कृत्यों के लिये विधानमण्डल के 
प्रति उत्तरदायी है श्रौर वे सव उसी समय तक अ्रपने पदो पर रह सकते हैं जब तक 
कि सनद्‌ का उन पर विश्बास है और ससद्‌ क। विश्वास ही देश के सर्वसाधारण का 
विश्वास है जिन्होंने उनके दव को वहमत दल के रूप में चुनकर ससद्‌ मे प्रतिष्ठत किया ! 
स्सके विपरीत स्विन म घीय परिपद्‌ के सदस्यों के लिये सविधानत यह आवश्यक नही है कि 
वे सघीव मसद्‌ वे सदस्य हो श्रौर यदि वे सघीय परिपद्‌ के लिये नामाकित होने के पूर्व 
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समद्‌ के सदस्य हो भी--और वास्तव में वे पारिपद्‌ बनाये जाने के पूर्व ससद्‌ सदस्य होते 
भी ह--तो उनको पारिपद्‌ वनाये जाने पर तुरन्त त्याग-पत्र देना चाहिये। उनको सधीय 
वरियद्‌ में इस लिये नही लिया जाता कि वे ससद्‌ के बहुमत दल के सदस्थ हो , ने इस 
आधार पर लिया जाता है कि वे राजनीतिक दलो के नेता है, अपितु उनको कुणल प्रशासक 
होने के कारण लिया जाता है और स्थिस लोगों की इस प्रजातन्त्रीय भावना के अनु्प 
निया जाता है कि सभी पारियद्‌ देश के सभी हितो का, सभी लोगों का श्ौर सभी 
प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने है । यह ठीक है कि वे ससद्‌ के दोनो सदनों मे उपस्वित 
होते ६, वाद-विवादों में रुचियू्वक भाग लेते हैं, श्रीर ससद्‌ सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रण्नो 
का उत्तर भी देते हैं, ! किन्तु वह किसी नीति को निर्यारित नहीं करते | न वे मतदान 
में कोर्ई भाग लेते है । इसमे सम्देह नहीं कि विधि की यही श्राज्ञा है कि सथीय परिषद्‌ 
नियमित रूप से सभायें करे, उसकी मन्त्रगाये प्रसार जनिक गय से हो क्र इसके निर्णय 
पारिपदों के बहुमत के श्राधार पर हो ।? श्रीर संविधान यह भी देश देता है कि सभी 
निर्णय संघीय परिपद्‌ के ही नाम मे श्ौर उसी फी श्राज्ा से प्रभावी होगे ।'” फिर 
भी संघीय परिषद्‌ समान जाति का अ्रथवा समान विचार बालो का निऊाय नहीं है 
और विभिन्‍न पारिपदो के बीच मत-विभिन्‍नता वो मान्यता प्रदान की जाती है थोर 
कभी-कभी तो उनके विभिन्‍न मत प्रकाश में लाथे जाते हैं) विधानमण्यल में थे भाय 
एक-दूसरे केः विरोध में बोलते हैं , वच्यपि यह स्पिस प्रजातन्न के गौरय की चीज़ है कि 
इस प्रकार की विभिन्‍ताएं कभी नी किसी प्रकार का समाद उत्पन्त नहीं करती । 
किन्तु मन्ध्रिमण्डलीय घासन-प्रणाली की यह रीति नहीं है । 
संविधान, सव्रीय परियद्‌ को यह भी झ्राज्ञा देता है कि सर्वमासास्ण वीं प्वित 

साधना में यदि वह चाहे तो समद्‌ वे; पिचाराव ऐसे प्रिवेषर उपस्यित बार सती है 

मिनदों पह उचित समझे । संसद प्राय प्रस्याव पास पर सप्रीय परियद से प्रार्दना 
भी फरती हैं कि बह विसी विषय पर विधेषक सैयार को , और साय तो बड़ 
है, हि ये सभी पिपेषा जो परियद्‌ के द्वारा पुर स्वापित नहीं प्रिय थावे, लिया 

परिपर में ही प्रन्‍णर भेजे जाने हैं पूर्प इससे कि उसे दिक्ेयरों यो समिति 
में भेजा जाय प्रपणश उन पर बादद-वियाद शिया जाथ। एस शत्ता पाल्वयितार विधान 
निर्माण भें परियर बहल प्रविता प्रभाव छाती है । राय पर भी पढ़ सही माना जा 
साय कि पघीर परिप्र वैधिंग मप्र से पिधात निर्माण में चेट्रय करनी ह४। “या 
मुगर बलेस्य मरारा रे भदही सौर टी मन्पिमाएत और सपीय परिषरर थे सनद 
श्य्टे। हु 
ससरीय मच्थिमाएव में शोर रिपस स्वीर पीर से दाररीत झापर दियान- 
॥ ल्‍थार्दण 0] 
रे डै, छाएपगारसणा 0 8४चव /दाआश हार 2 75, ]94, रत टड 
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४३० स्विदृज्षरलेण्ड का शासन 


मण्डल के साथ के सम्बन्धो मे है। मन्त्रिमण्डल तो विधानमण्डल का जात है भ्ौर वह 
तभी तक जीवित रह सकता है जब तक कि विधानमण्डल का विश्वासभाजन बना 
रहे । स्विट्जरलैंड मे सघीय परिषद्‌ और विधानमण्डल के बीच सम्बन्ध और ही 
सिद्धान्त पर आधारित है। यद्यपि किसी सीमा तक सघीय परिषद्‌ और सघीय ससद्‌ के 
चीच घनिष्टता रहती है, और कुछ बातो मे तो दोनो के सम्बन्ध उसी प्रकार के हैं 
जैसे कि ससदीय शासन-प्रणाली मे मन्त्रिमण्डल और विधानमण्डल के बीच रहते हैं 
किन्तु मुख्य श्रन्तर यह हैं कि सघीय परिषद्‌ का न तो सस॒द्‌ पर नियन्त्रण है श्रौर न 
वह ससद्‌ की नेता है । स्विटज़रलेड मे ससद्‌ (888०709।9) ही प्रभु है श्रौर परिसघ मे 
“ससद्‌ के ही पास सर्वोच्च सत्ता है !! ससद्‌ की अपेक्षा परिषद्‌ ससद्‌ की प्रनुचर 
झौर उसके अ्रधीन सत्ता है । स्विस सविधान स्विस कार्य-पालिका को न तो स्वतन्त्र सत्ता 
बनाता है न नियामक सत्ता स्वीकार करता है। सघीय परिपद्‌ सघीय ससद्‌ के प्रति 
उन्ही श्रर्थों में उत्तरदायी नहीं है जिन अर्थों मे कि मन्त्रिमण्डल विधानमण्डल के प्रति 
उत्तरदायी होता है। इसके श्रतिरिक्त यदि कोई पारिपद्‌ त्याग-पत्र दे दे तो भी इससे 
कोई सकट आने की सभावना नही है। यदि परिषद्‌ द्वारा निर्धारित नीति ससद्‌ श्रस्वी- 
कार कर दे भ्रथवा परिपद्‌ द्वारा प्रस्तुत किये गये विवेयकों को ससद् न माने तो इसके 
फलस्वस्प सघीय परिपद्‌ के सदस्यों या सदस्य को त्याग-पत्र देने की भ्रावश्यकता नही 
है | वे अपने पदों पर वने ही रहते हैं चाहे ससद्‌ परिषद्‌ के विधेयको को श्रथवा आज्ञाओ 
को स्वीकार करे या न करे | ऐसा इसलिये भी है क्योकि सघीय पारिपद्‌ न तो नीति 
को निर्धारित करते हैं और न नीति के ऊपर उनका कोई नियन्त्रण ही है। श्रीर न 
संघीय परिषद्‌ सामुदायिक रूप से किसी नीति के लिये उत्तरदायी ही है । यही सघीय 
परिपद्‌ की स्थिति का सही-सही मूल्याकन है । 

स्विस शासन-प्रणाली राष्ट्रपतोय शासन-प्रणाली भो नहीं है (7९०४ ७ए७व & 
एटछातेशाधएंं ४55०॥ ०९ 60०एश७४7०९७॥४)-- जहाँ स्विस संघीय परिपद्‌ ससदीय 
मन्तिमण्डल से भिन्‍न है वही वह राष्ट्रपतीय शासन-प्ररणाली की कार्यपालिका भी नही 
है । सत्य तो यह है कि दोनों में कोई साम्य ही नहीं है। स्विस सघीय परिपद्‌ श्रमेरिका 
की कार्यपालिका के समान शासन का स्वृतन्त्र और पृथक भाग नहीं है। श्रमेरिका का 
राष्ट्रपति पद एकल कार्यपालिका है श्रौर सविवान राष्ट्रपति को स्वतन्त्र और अ्रपवर्जी 
धावितयाँ प्रदान करता है और नीति के उपर भी केवल राष्ट्रपति को ही पश्रधिकार है । 
हस प्रयार अमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान तो है ही, स्वयं केवल अनन्य 
वार्यपालिया का निर्माण भी करता है। कग्रेस, श्रमेरिकी राष्ट्रपति के सविधानिक 
अधिवारों को कसी भी प्रकार मर्यादित नहों कर सकती, न उसके किसी कृत्य को 
नियन्पित कर सकती है। अमेरिका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका बिलकुल प्रथक्‌ 
हैं , उनमे तेल राष्ट्रपतीय सदेशों के द्वारा ही ससर्ग होता है , सन्‍्यथा न तो स्वय 
शप्ट्रपति ने उसके मन्न्रिमग्टत के सदस्य ही कमी कांग्रेस के कसी सदन में उपस्थित 

], &तएंह 7]. 
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होते हैं । राष्ट्रपति के मत्नरी लोग (8०56० थ70५), जो भासन के विभिन्‍न विभागों फे 
प्रशाननिक मुस्तिया होते हैं भौर जो राष्ट्रपति के तबाबथित मन्म्िमिण्डत (एश_्शाल ) का 
निर्माण करते हुं, राप्ट्रपति के द्वारा ही नियुवत बिये जाते है झौर वे लोग श्रपने पदों 
पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त बने रहते है । यह राष्ट्रपति वी इच्ठा पर निर्मेर परता 
है फि वह उन मन्त्रियो की सलाह उव ले, कहाँ ले और किस प्रकार ले। यह भी 
राष्ट्रपति की ही उच्छा पर निर्भर है कि वह अपने मन्त्रियो की मन्तणा माने श्रयपा न 
माने । मन्य्रीगण राष्ट्रपति के. मतदाता (/0%509) होते है और वे मितकर राष्ट्र- 
पति के परिवार का चजन करने हैं। राष्ट्रपति का पद फांग्रिस पी हृपाकीर पर निभर 
नहीं है। वह अपनी लोकप्रियता के आधार पर चार वर्षो के लिये चुना जाता € झौर 
उसका पद चार वर्षो के वाद ही समाप्त हो सबता है । उसके पुनियच्चिन पर अब 
संविधान ने कतिपय वधन लगा दिये हैं । 


इसके विपरीत, संघीय परिषद्‌ न तो शासन वा स्वनन्त भ्रणवा पररद्ध लोग है 
न उसकी झपनी कोई स्थ॒तन्त्र नीति है। संघीय पन्पिद के पास विधि के छपर कोड 
्रयुण अथवा नियेध भपित नहीं है जिसके द्वारा वह अपने अ्धिदारों की रज़ा करने मे 
समय हो सकती । झौर परिपद्‌ पूरी तरह से विध्रानमण्टत के प्रभाय से स्वतन्त्र भी 
नहीं है । सघीय परिपद्‌ श्ौर सघीय नस॒द्‌ के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है ।सय तो चए 
है कि सघीय परिपद्‌ यो बहुत से लोग स्विस ससद्‌ वी अधिशासी समिति समझते ह । 
चाहे दुछ भी पहा जाय यह निविवाद सत्प्र हैं कि संघीय परिद्‌ तिपी भी थे मे 
स्वतन्प्त सत्ता नहीं है वये।कि इसके प्रशासनित हत्यो पर संघीय संस था प्रयंवेन्नग 
झौर निरीलण पहूता है श्रौर ससद परिषद्‌ के निणयो को रद पर सतती है । 
तो फिर सघीय परिषद्‌ पया है ? (७१४६ ॥80 0॥0ा२ ]---निरर्प बट निसता 
है कि स्विस सधीय परिपद्‌ श्रायवा झार्यपाविएा ने तो ससदीय यायपालिया # सौर 
न राष्ट्रपतीय कार्यपालिया है | यह अपने ही भें एप बग है श्रौर संसार मे अपने दस 
यी अ्रेली ही कायपातिका है, मयोफि बट नामूहिंतर ((लाठ्का) निगाय है 
जिसमें सात सम्स्य होते है, जो देश णो सर्वोच्च पार्मपातिशा गा निर्माय जाले £ | 
सम्विस समिधान के निर्माताओं ने झमेरिया के नम पर समस्त दामगातिश शीत 
एप ही निर्वाचित झवित के हाथो में दे देना उचित नही समशा। दे सो य« 
वि ये निररचित र्ट्पति ये क्ाथों मे समस्त गार्य्रिश सत्ता देने झे गिषय रो 
में प्रपरिनित न थे, जिसके द्वारा शासन में एपगा, प्रदिनिश्रनता छोर शाउदशरा 
पा समादेश होता है। टिल्लू जैसा कि समपिधन मे निमाताशोें में शर्प फाण 
गसविधात निर्माठु समिति गए ऐसे पद के हल था करराय पर वी होती राणी थी 
जो टिउस सर्वकघारण के पियाशग शोर घादगों पश् प्रयाशधे के सदेधा करीपदत्ाय , 
मणेति रप्टूयाति पद में इस रेघ झे योग शायक्‍स्त्र घायया बरिदघरयार ह छवि हे 
एशेस पाले । रिसदृएररपड में परय परिषयी के फम्याए है। श्री प्राशरर आयशा 
शियों एप ब्यतति के प्रषाग भर एप गशीलाए पार ते सेश विए / 
. १५ वुछ्ानर | सा उन्ठछी, व पर (फरदाध तह ४६ शी - 7 री, ५१ 
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झेरे२ स्विट्ज्षरलंण्ड का शासन 


स्विट्जरलैंड के शासन में बहुल कार्यपालिका अथवा व्यक्ति समूह की 
कार्यपालिका (00॥6ट72 ०६००एणए४०) का निर्माण करके संसदीय और राष्ट्रपतीय 
शासन-प्रण/लियो के विशिष्ट गुणों को लेने का प्रयत्न किया गया है । स्विस कार्य- 
पालिका निस्सन्‍्देह दोनो प्रकार की प्रणालियों का मिश्रण है और स्विस सविधान के 
निर्माताओं ने गपने देश को मौलिक शासन-व्यवस्या दी जिसमे ससदीय शासन-प्रणाली 
के सभी गुण विद्यमान हैं श्रोर साथ ही जिससे राष्ट्रपतीय-शासन प्रणाली के दोष दूर 
कर दिये गए हैं। लाड ब्राइस ([,00 799००) ने ठीक ही कहा था कि “स्विस 
संघीय परिपद्‌ ब्विटेन श्रथवा ब्रिटेन के भादर्श पर स्थापित अन्य मन्त्रिमण्डलीय शासन- 
प्रणाली वाले देशो के मन्त्रिमण्डलो के समान एक मन्त्रिमण्डल नहीं हैं क्योकि न 
सो यह विधानमण्डल का नेतृत्व करती है और न विधानमण्डल इसकी हटा सकता 
है । सघीय परिषद्‌ अमेरिका की कार्यपालिका के समान अथवा उन श्रन्य लोकतन्‍त्रीय 
देशो की कार्यपालिकाओ के समान जिन्होने श्रमेरिका के आदर्श पर तथाकथित राष्ट्र 
पतीय शासन-प्रणाली को श्रपनाया है विधानमण्डल से पूर्ण स्वतन्त्र भी नही है, और 
यद्यपि स्विस कार्यपालिका मे दोनो प्रणालियों के कतिपय ग्रुण विद्यमान हैं, फिर भी 
वह दोनो से इस वातो में भिन्‍न है कि स्विट्जरलैंड के शासन मे दलीय भावना का 
पूर्ण अभाव है ।” 

ल्विस सविधान का यह निश्चित रूप से विशिष्ट गुण है । किसी भी आधुनिक 
गणराज्य मे कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के हाथो मे न देकर परिषद्‌ के हाथो मे 
नहीं सौपी गई है, और किसी भी अन्य स्वतन्त्र देश मे कार्यकारी कार्यपालिका का 
दलगत-राजनीति से इतना कम सम्बन्ध नही है। ब्राइस (879००) कहता है कि 
“स्विस सधीय परिपद्‌ दलगत भावना से परे है, उसको दल का कार्यक्रम पूरा करने 
के उद्देग्य से निर्वाचित नहीं किया जाता, वह दल की नीति निर्धारित नहीं करती 
ओऔर फिर भी वह पूरी तरह निर्देल भी नही है |” 

स्विट्जरलेंड की बहुल श्रयवा सामूहिक कार्यपपालिका के लाभ (#तछाणा६- 
2808 0६ 00 डि785 00०६० 05०७०परश्वर० 5980०7)--वहुल श्रथवा सामूहिक 
कार्यपालिया की सविवानिक स्थिति श्रौर कार्य वास्तव मे प्रशसनीय हैं क्योकि इसमे 
समसदीय शासन-प्रणाली के मुरुष गुण वत्त मान हैं श्रौर उसके सभी दुर्गुण दूर हो गये 
हैं। स्विट्ज्ञरलैड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में वही परस्पर विश्वास श्रौर 
सहयोग रहता है जो ससदीय शासन-प्रणाली मे रहता है। किन्तु भमन्वत्रिमण्डल के 
जिए यह लाभकारी होता है कि वह विवानमण्डल के एक बहुमत दल से श्रथवा ऐसे 
दो या तोन राजनीतिक दलो के संयोग से सम्बन्धित हो जो एक सामान्य एव 
सम्मिलित नाजनोतिक फार्यक्षम को पूरा करने के लिए कृतमकल्प हो । किन्तु इसके 
उिपरीत स्विस संघीय परिषद्‌ देश के सभी विचारों, सभी प्रदेशों की प्रतिनिधि होती 
है शोर यह किसी विशिष्ट राजनीतिक कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए कृतसकल्प नही 
है। उस प्रयार की सर्वसम्मत कार्यप्रातिका के होते हुए विरोधी दल की प्रावव्यकता 


स्विस सघोय शासन का स्वर्॒प 


ही नही रह जाती । जब देश के प्रणशासन में सनी वर्गों, सभी हितो और सभी | 
का प्रभाव रहता है, तभी वास्तविक प्रजातन्त् का जन्म होता है । 
परिषद्‌ सुविस्यात्त निर्देतीय सस्या है और इसलिए उसका मुख्य कार्य सवीय सः 
परामर्श देना और उस पर प्रभाव डालना है , “किन्तु यदि आवश्यकता श्र 
यह विवादग्रस्त दलो में मध्यस्वता भी करती है, उनकी कठिनाटयों को दूर 
है, भौर वीच-बचाव की भावना से उनमे समभौता कराती है ।”! स्पिद्जरू 
यह फठिन नही है क्योकि वहाँ का जन-मत आद्या करना है फ़ि प्रत्येक स्विस ने 
सावंजनिक हितों के स।मने अपने निजी विचारों का दमन बरेगा श्रौर 8 
स्विट्ज रलैंड में व्यक्तिगत लालनसाएँ लोगो पर उतना प्रभाव नहीं झालती जित्त 
प्रन्य स्पृतन्त देशों मे। रसीलिये लावेन (,0% ०) वहता है वि संघीय परिए 

घटी की बडी कमानी (जैशा शुम्माह समभना चाहिए भर वह निश्चय ही २ 
शासन रपी घडी को गति देने वाला मुर्य पहिया है । 

स्विट्जरलैंड वी बहुल अथवा सामूहिक कार्यपालिश व एक खझन्‍्य ला 
है कि इसमें अविच्टिन्नता श्रौर स्थिरता है । स्विस संघीय परिषद्‌ का जीवन | 
मण्दल की कृपाडझोर पर भ्रवलम्बित नहीं है. इसलिए स्विदजरलैठ में बरार्यप 
स्थायी और लगभग अविच्छिन्न है प्रौर वह स्देव सम्बद भ्रौर सग्त नी 
प्रनुनरण करती रहती है। इसके श्रिरियत स्थित श्लासन-प्रणाली में बंह्य प्र 
ही राष्ट्र वी सेव्रा करते है। चाहे उनके राजनीति में श्रववा शिसी विशिष्ट 
पर व्यक्तिगत व्रिचार ऊुछ भी हो। ऐसी विभिन्‍नता मे एक्सा, ह्विर्ता और 
ब्दिलता सयदीय धासन-अ्णाली में सम्भव नही है । 

इस सम्बन्ध में ब्रन्तिम बात बह है ति टयिस शासन-बअणाली ने 
नीति सम्बन्धी ग्रतिच्छिलता प्राप्त होती है और परम्परसएं स्थापित होगी ९ 
ार्यवातिया दो सदस्य एए-एपा करे क्र पर्याप्त समव के झन्‍्तर से नियुय्त 
जाते हू तो एससे सपीय परियद्‌ उन क्षरिक झानुस्ताओशी से झपर उठ छाती 
लोगों में एलचल उत्पन्न तरती है । स्विदेजरलैंट में नेतो दवीय कोजागल रः 
योर ने बहा भाउताओं सथया झालरेंगों जो उमारा साता है। दिसी प्रजा 
इाप्टू मे एन दोनो प्रमूल्य पाम्पराप्रो या रहआ प्रति शान है थी ऐसी ही परः 
नीदि सम्दनरी पररित्दधिलता शो प्रत्षय दी ह2। जनीनाभी यह भी पया 
है शि छविरिदलता प्रौर पररपताों प्रशासन पी हित (हा0० 3) बसा : 
पिलु रििदार"ट मे यहाँ प्रतोेण सापरिंत ने उस रमता है थीए लाई पा 
सपस्यों पर गरईय मय थी पहुंच है प्रौर हीं परियद्‌ लगातार शाणए रे साथ मे 
है एप प्रपर ४ गो खब कगी / । 

स्पीय परिप्रद यी दाशिवियों मे युद्धि (पक रे गय शीए पी हर ६६ 
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ए०तश 0०घ्ाथा)--दैखने मे संघीय परिषद्‌ सघधीय संसद्‌ की अनुचर प्रतीत होती है, 
किन्तु वास्तव मे ऐसा नही है। लार्ड ब्राइस कहता है कि “व्यवहार मे स्विस सघीय परि- 
पद्‌ का उतना ही प्रभाव एवं अधिकार है जितना कि श्रग्नेजी मत्रिमडल का झौर कुछ 
फ्रासीसी मत्रिमडलों की श्रपेक्षां तो निश्चय ही अधिक है, इसलिए कहा जा सकता है कि 
यह नेता भी है और अनुचर भी ।”! पारिपदो के लम्बे कार्यकाल के कारण उनकी 
प्रशासनिक योग्यता, राजनीतिक निर्णय-क्षमता और उनके समादर मे वृद्धि होती है । 
केवल इस कारण कि सघीय ससद्‌ (960०8) &55९॥70ए) ने परिषद्‌ को अधिकतर 
व्यवस्थापक आरम्भन (7.688&056 पणा8४४०७) सौंप दिया है और क्योकि ससद्‌ 
विवेयको के सम्बन्ध में परिषद्‌ की मतन्रणा लेती है, इससे पारिपदो को ऐसे श्रनेको 
प्राय सभी अवसर प्राप्त होते हैं जिनसे वे सावंजनिक नीति पर प्रभाव डालते हैं और 
उसको नियत्रिद करते हैं । आधुनिक विधान निर्माण के लिये पर्याप्त रूप से विद्येप 
योग्यता की आवश्यकता पडती है, इस कारण भी व्यवस्थापक आरम्भन (],6ट्टाहए5७९ 
70705०) संघीय परिषद्‌ जैसी विशेषज्ञों की समिति के अधिकार मे चला 
गया है । 

स्विस सविधानिक इतिहास यही बताता है कि सघीय परिषद्‌ की अवितियों मे 
निरन्तर वृद्धि हुई है । जब से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई है, तब से 
सघीय ससद्‌ पर एक या दो दलो का ही प्रभुत्व नष्ट हो गया है। झव सस दू अनेको 
राजनीतिक दलो का अखाडा वन गयी है। इसका फल यह हुआ है कि अब ससदृश्की 
न तो पुरानी शक्ति रह गई है भौर न उतना त्लादर । और जो कुछ ससद्‌ की हानि 
है, वही परियद्‌ का लाभ है। इसके अतिरिक्त, स्विट्रज़रलैड मे केर्द्रीकर्ण की प्रवृत्ति 
जोर पकठ रही है इसलिये सभी केन्द्रीय सस्थाओो की शक्तियों और अधिकारों में 
वृद्धि हुई है किन्तु यदि संघीय ससमद्‌ से तुलना की जाय तो उसकी अपेक्षा सघीय 
परिपद्‌ वी झवितयों मे अधिक वृद्धि हुई है और वह अधिक स्वतन्त्र हुई है। 

आजकल सारे नसार मे यही प्रवृत्ति देखी जाती है कि कार्यपालिका शक्ति को 
बढाया जाय, और इस ससारव्यापी प्रवृत्ति ने भी स्विट्ज़रलंड के शक्ति सचुलन में 
वाघा पहुँचाई है। एण्ड्र (3७०7८) कहता है कि “सघीय परिपद्‌ को हटाना अत्यन्त 
कठिन है श्लोर जहाँ तव उसके क्रिय्रा-कलाप अत्यन्त जटिल हैं, उसके ऊपर कसी 
प्रवार या नियन्त्रण रखना भी अत्यन्त कठिन है, इसलिये यह श्रद्ध' श्रधिनायकत्व की 
धक्तियों या उपभोग कर रही है ।” दोनो विश्व-युद्धो और १६३० के आ्रधिक अवसाद 
([7००१०णा० 0९97९857009) ने मुस्य रुप से सघोय परिपद्‌ की शक्तियों मे अपार वृद्धि 
वी है। संघीय ससद्‌ चाहती थी कि दोनो विश्व-युद्धों मे स्विट्झ्तरलैंड को परम्पनगत 
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तटस्पता अक्षण्ण बनी रहे और देश फी आ्विर स्थिति घुद्धो ते सबप में श्रोर बाद में 
भी मसतुतित रहे, इसलिए उसने संघीय परिपद फ्ो उन विपयों पर भी उमर्त अधिकार 
है उन जो अभ्रव तझ सविधियों द्ारा नियमित होते थे। उस शक्तियों के प्रयोग में 
संघधीव परियद्‌ ने गेसे ग्रध्ययदेश जारी किये है जिनसे सर्वसाधारग दी व्यक्ति यत रय- 
तन्पतामरी श्रीर उनकी सग्पसियों पर भी प्रभाव पद्ा है। परिषद्‌ ने सायजनिय सुरक्षा 
झौर सार्वजनित ब्ावध्यकता के माम में ऐेसी ऐसी झ्राज्ार (70:0८८-) जारी की हैं 
जिनका प्रभाव व्यक्तिगत जिधियों (%5७६ उ.3७ ) पर भी पठा 
संघीय प्रथासन 
(0 फझट्तहाएी 3ैता।तधराजञाशाणा) 

समस्त संथीय प्रशासन थो सात विनागो में वाँद दिय। गया है शोर प्रत्येद् 
विभाग का प्रध्यन्ष मघीय पारिपद []सल्तेकन) 0छात्रतोण) होना है। १६१८ फें 
गसधीय प्रधासन के सपटन सम्बन्धी विधि के प्नुसार निम्नलिरित्त पिभाग है--(१) 
राजनीतिक पिभाग (7॥6 ?ाएटणं फल्वशशात्मां) (२) गइह विभाग [00]शा4- 
गाता जी ाए गरा।ला॥)। (३) सरगय श्रौर पुलिस विभाग (76कआग0ा+ री 
गेंधज)९0 गाते एला०ट), (४) सैनिक विभाग (शातवा॥ 20कुआधाणा€), (५) 
पित्त और प्रशुगा विभाग (00कुमागरिला। णी वफ्राश०० उत्त 0प्ृ४०ा ९), (६) 
गार्यजनित अर्थ यिनाग (?चाजाल ॥0णाणा३ ), पौर (.) दा्ययनगा झशौर रेल 
बचिभाग (26-5५ फ0 [07575 5) ॥ 

पिभागीय बर्च कन्छषेत्र मे मिसतर परिदर्नन शो "हें है सर ४१६५८ वी विधि 
प्रत्येश पिनाग के अधियार छेत्र को सहीन्‍ही नहीं बसाती | एयो प्रतीत उत्द 
विधि था सनुरटिद २३ संरीय परिपत्र शो अधिकार देता है कि शत मयय निर्णय परे 
हि विभागों थों स्यावयया मत्मी दिये जायें और यारा नी परटैश देता ८४ रिए यदि 
विभागीय वि्णयों के थिए सनियय स्थितियों भें शो प्रापलि को सो धरा होगे 
संघोप बीदद रे धास ज्यय्गों । ? 

राजनोदिय पिनास है अधिशार सेश्र मे रछ छोदे-शोदे रनोविए सास 
धाते कै. पिसतु झुगपा गहे परराद्र विभाग [कराए 06०) # था था परि 
दिद्देधा के साथ मप्यों एा निधषान बाया है। १६१४ थे पु एर रिव्वाग मरे 
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राग्द्रप गिनाग [८#पारोए, (कं 0 हडहकत बेटा उाोता पे रीर इसे सिाग 
वा भापप्त से न्चफ्णे 5 ईः 

ए भापप्त सर जीत ध्यीी पा ४_मे दीसद पए प्रधाद धत्रगा रादिशी जाता 
भा। एस दायाथा मे धापार जब परी दर्ष शापदपलि बट स तो इस विशाग शा 


पायन् भा बाल पागयय प दौर एससे दिमाग एयर सखाला धररवितिएाए स्णया 
वि घागप्दु विभाग के स्यता में झिवखिनाण सतसे धापिए णरदणा रो 


 वग्रट्टात्प्, (, उकेह #6 हवा ए2/बरवाफकत्व कम 5८5 22: ते, 0: 
पक | १ 67. 


४३६ स्विदज्नरलैण्ड का शासन 


अब राजनीतिक विभाग भी किसी एक पारिषद्‌ (#€त८ःछ 0०णाणा।०) के ही 
अ्रधिकार में रहता हैं और उसके अधिकार मे तब तक चलता रहता है जब तक कि 
वह सबीय परिपद्‌ का सदस्य बना रहे । इस राजनीतिक विभाग के सचालन में इस 
से कोई अन्तर नहीं पडता चाहे इस विभाग का अश्रध्यक्ष राष्ट्रपति हो श्रथवा एक 
साधारण पारिपद्‌ मात्र । एम० अनैस्ट नोल्स (व हाग्र०४६ )ी००७3) जो १६४६ में 
स्विस राष्ट्रपति था, वित्त और प्रशुल्क (एपर80९७ धाते 0080०78) का श्रध्यक्ष था, 
श्र डा० मैक्स पैटिटपीयर (070 ४०७5 7०७ 9००) राजनीतिक विभाग का श्रध्यक्ष 
१६४५-१६५१ तक रहा और अब भी वही उक्त विभाग का श्रध्यक्ष है वयोकि पुन 
निर्वाचित होने से वह चार वर्ष के लिये सघीय परिपद्‌ का सदस्य बन गया है। स्विद्‌- 
जरलैड की आन्तरिक शान्ति बहुत कुछ उसकी तटस्थता पर निर्भर रहती है, इसलिए 
राजनीतिक विभाग का कार्यभार वास्तव मे कठिन होता है । और स्विस लोगो ने उक्त 
विभाग के उत्तरदायिव्व॒ के लिये वास्तव में श्रप्यन्त उपयुक्त व्यक्तियों को ही ऋना है 
जिनमे एडर (&0070 को १६१७ मे, मोटा (०४७) को १६२०-१६४० तक यह 
विभाग सौंपा गया और आजकल पैटिट्पीयर (ए७॥६97०9'०) इस विभाग के अध्यक्ष हैं । 

एण्ड (8007०) लिखता है, “ स्विट्ज़ रलैड की तटस्थता के कोई श्रर्थ नही 
हैं जव तक कि अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के सशस्त्र साचन उपलब्ध न हो ।” इसलिये 
तटस्थता के माने यही हैं कि स्विट्ज़ रलेंड श्रपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता की रक्षा करने 
में समय बने और इसके लिये यदि वल प्रयोग भी करना पडे तो भी कोई हानि नही 
है । इसलिये स्विस लोग अत्यन्त तत्परता के साथ अपने पडौसी राष्ट्रों के सम्भावित 
आक्रमण के विरुद्द तैयार रहते है। इसलिये स्विस शासन मे राजनीतिक विभाग के 
वाद द्वितीय महत्त्वपूर्ण विभाग सैनिक विभाग है। सविधान ने परिसघ को यह आज्ञा 
नही दी है कि वह स्थायी सैनिक वलो को रस सके 7 स्थायी सेना को इस देश मे भाड़े 
वी सेना (आ०-०णाशा/ 8775) कहा जाता है।? स्विस सेना में कुछ रगरूट रहते हैं, 
कुछ प्रोडे से नियमित सैनिक श्रथ्रिकारी होते हैं भ्रौर कुछ रक्षक दल (१(४॥९0909 
(7००१७) होते है । स्विट्ज़ रलैड मे सभी, एक विशेष शरीर गठन के हिसाव से, सैनिक 
सेत्रा करने के गिये बाध्य हैं, इसमे कुछ कार्यकारी अश्रधिकारी और कुछ विशिष्ट 
धामक वर्गा के धर्माधिकारी अपवाद हैं । कंप्टनो को भी श्राज्ञा है कि वे कुछ सैनिक 
दस्त रुव सकते है। सधीय सरकार का नियन्त्रण संघीय सशस्त्र बलो, युद्ध के सामान 
सेनिय संगठन झौर सैनिक शिक्षा के ऊपर रहता है । 

गृह विभाग ([)0307 ]009०ए0 धए९॥+) के कत्तंव्य विविध प्रकार के है और 
साय संयुक्त राज्य अमेर्कि के गृह विभाग के समान है। शेप विभागों में डाक-त्यवस्था 
कौर रेववे विभाग (05६ ह्ात पिपयाक् घ5७8) झौर सार्वजनिक अर्थ विभाग (700क07६- 
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स्विस सघोय शासन का स्वरुप ४३७ 


गला. ० 7एशाट ]0ण००ण०७) के ऊपर कुछ विचार बरने की झावश्याता है । 
परिसच (0०रप्तित४80णा) वेग डाक ध्यवस्था, देलीपोन व्यवस्पा, हेलीगराफिक 
व्यवस्था, वायरलेस (५४४८८८७) व्यवस्था और रेल व्यवस्था पर स्वाम्य हुँ भीर 
परिसंघ 2ी उन समस्त ब्यवस्थाओ का संचालन बरता है। रेलवे प्रशासन पृथव्‌ सना 
है यद्यपि वह ठाय व्यवस्था भौर रेलवे विभाग ये नियन्त्रण में कार्य एरती है। रेखवे 
प्रशासन किसी सीसा तथः स्वासलता का उपमोग करता है और उसना प्रवट शाय- 
व्ययक (छप्तह७) होता है। सार्यजनिक झर्ब उिमाग (0क्रापणा, णी (पीर 
ए०णाणा॥ ) के नियन्त्रण में उद्योग, कृषि और सामाजिक वीमा सेवा (850एों 
फाष्प्राणारए) है । मही विभाग प्राइतिए संसाधनों (>धणायों ]€४०एालह९) से देध 
को लाभान्वित कराने था प्रयनन करता है और ऐसे उपाय निकाउता है जिनसे देश 
का उत्पादन बढ़े । 
सिधिल सविस ((॥6 (५५३ ईिल57०) +यपपि केद्धीय शासन थे रिएजलापों 
मे वृद्धि के फतस्थरूप और पेन्‍्द्रीएरण की प्ाम प्रवुनत्ति ये फ्लस्वरप स्थित सिधित 
सचिस के अ्रप्रिजारियों पी सरवा में पुछ पृद्धि हुई है, फिर भी उसे झधिया रियो थी 
इतनी सरशथा नहीं है जिसनी वि अन्य देशों में है। एसय्य मुरय झाप पह है वि 
कीण्टनों में सपीय शासन के भधिता री नही रसे जाते । फिदनों ते रपानीय प्रधितारी 
ही संपीय भानाओं की प्रियान्विति कराते है। कुछ थोटे से डाया स्थायरत्रा मे 
कर्मचारियों, रेदो प्लीर घुछ प्रशासन सम्बन्धी पन्‍्य शासाशों ये कर्मचाीया सो छोट 
गार साधीय प्रधिगरी बस झषिफ नहीं है । 
मिन्‍्तु दोनो विध्व-युद्धों के कपस्वरूप सिधित सेचयों री सरगा में पर्याल एक्ि 
हुई ए। एस दृद्धि या महन्च निम्न सॉयटो से स्पप्द हो जायगा। १६१६ भें स्थिदशर- 
ए में. सिदित सेबशों शी कृत सरया १०,८४5४२ थी और १६४5८ में घट साया 
२६,६३० हो गर। थूप मे बाद उस सरया से हुए उसी दई थी घगते बर्ष यह्सीया 
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शिर्मार ५६,१7६: गा का 7 चषों में के स 2 
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डेप स्विदज्ष रलैण्ड का शासन 


उन पदो पर पुन नियुक्ति की जा सकती है, यद्यपि पुन्नियुक्ति केवल औपचारिकता 
मात्र होती हैं। इसलिये इन नियुक्तियों को स्थायी समझा जा सकता है । स्विट्जरलैंड 
मे मियुक्तियों के सम्बन्ध में अमेरिका की भाँति अष्टाचार प्रथा (89०5 8807) 
नहीं है। राजनीतिक मतभेदो के कारण प्रायः कभी किसी सेवक को नहीं हटाया 
जाता । नियुवितियों के सम्बन्ध मे भी राजनीतिक कारणो को कोई महत्त्व नही दिया 
जाता | इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड मे सिविल सेवकों का वेतन सामान्य है इसलिये 
उस ओर अधिक लोग श्राकपित नहीं होते । यदि राजनीतिक कारणों के आधार 
पर अ्रयोग्य व्यक्तियो की नियुक्तियाँ की जायेगी तो इससे जनमत अग्रसत्न हो जायगा 
और आलोचना करेगा ! 

छेप सभी नियुक्तियाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के झ्राधार पर की जाती हैं । रेलवे 
के अधिकारी और प्न्य सेवक रेलवे सघीय प्रशासन द्वारा नियुक्त किये जाते है। सिविल 
सेवको की नियुक्ति, वियुक्ति और उनकी तरबकी की शर्तें और उनके विशेषाधिकार 
संघीय विधियों और सघीय परिपद्‌ के अव्यादेशों के द्वारा नियन्त्रित की जाती है। 

सघीय सचिवालय श्रथवा चासलरी (7॥6 एशतश७४७! एण्म०श)७४)-- 
स्विट्जरलैंड मे सघीय चासलरी (7०6७४ 0ए/का०शी०७) वाम का भी एक विभाग 
है जिसका अध्यक्ष परिसघ का चासलर ((क्ाट८७॥०ए ०६ 606 00शश्पि००४४००) 
होता है। यह विभाग (77०0७एथ (॥०४००॥०७), सघीय ससद्‌ (7"०6१९४७] 88807" 
७5 और संघीय परिपद्‌ (ए७त७&थ| 00एा०ा) के सचिवालयो से सम्बन्धित समस्त 
कार्य-ब्यापार के लिये उत्तरदायी है ॥! यह सचिवालय (00४7००!००४) परिसर के 
राष्ट्रपति के श्रभी क्षण मे कार्य करता है श्रौर इसके ऊपर अन्तिम नियन्त्रण संघीय 
ससद्‌ (7९१०८४॥ 385०॥४।५) का रहता हैं। चासलर का निर्वाचन संघीय ससद्‌ के 
दोनो सदन चार वर्ष के लिए मिलकर करते है,* किन्तु व्यवहारत वह कार्य-भार मे 
ब्रवसर प्राप्त करने की अवस्था तक अपने पद पर बना रहता है। इस पद के हुनाव 
वे लिये राजनीतिक विचारो का भी स्थान है और प्रत्य शी की भापा और उसके धर्म 
पर सी विचार किया जाता हैं और इस पद के झुनाव में ससद्‌ के गठन मे जो भाषा 
और धम सम्बन्धी? परिवत्तेन होते है उनका प्रमाव पडता है। वाइस चासलरों का 
चुनाव और उनकी नियुक्ति सप्रीय परिषद करती है, श्र वाइस चासलर का स्थान 
एक प्रशार से रिक्‍स होने पर, चासलर के पद के लिये नैतिक अधिकार अवश्य हो 
जाता 8 ।" 

चासजर पे बव्यवितत्व का कोई विशेष महत्त्व नही है क्योकि उसके कर्त्तव्य 
प्राय छपचारित और यन्‍्नवत्‌ हैं। फ़िर भी उसके पद का महत्च्र है वयोकि चासलर 
एकः प्रगार से सप्रीय सिविल सेवा निकाय का अवेतनित अध्यक्ष होता है। प्रिटेन में 
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अध्याय २ 


स्विस संघीय शासन का स्वरूप (क्रमशः) 
(फल एन्चात6 ता पिन्नपगानों 6०7शााारा) (€णाव ) 
सघीय विधानमण्डल 
(7१6 ४९१७४) ॥.6ष्ञा४भपा 6) 


सघीय ससद्‌ (7]० 760७7४ ॥४६४७४7०9)--सघीय विधानमण्डल द्विसदना- 
त्मक है शौर उसको सघीय ससद्‌ कहते हैं । इसके दो सदन हँँ---राज्य सभा (77० 
00प४थ! ० 808॥०8) भर राष्ट्रीय परिषद्‌ (४७ ऐै३धा०णा७ 00णाणथ]) । सपीय 
ससद्‌ (70१७४) 4850०7709) परिसघ (007०१०७/४४०7) की सर्वोच्च सत्ता का, 
जहाँ तक कि स्वंसाधारण भर कंण्टनो के प्रधिकारो का पश्रतिक्रमण नही होता, उप- 
भोग करती है ।! इसका यह श्रर्थ है कि शासन के श्रन्य उपकरण, सविधान के 
उपवन्धों के भ्रनुरूप सघीय सस॒द्‌ के श्राधीन हैं। सघीय ससद्‌ न केवल व्यवस्थापक 
श्रौर सविधानिक विपयो पर विधान निर्माण करती है, श्रपितु सर्वोच्च कार्यपालिका 
श्रौर न्यायपालिका के सदस्यों का भी चयन करती है भर इसके निणंयो को न तो 
कार्यपालिका प्रतिनिषिद्ध (7७०) कर सकती है भ्रौर न न्यायपालिका को उन पर 
न्यायिक पुनरीक्षण (7रताणाण] ऐे०ए7०७) का भ्रधिकार है । 

राज्य सभा 
(7॥6 (०णाएा 0 89/65) 

रचना श्ौर सगठन (0००ए०५४०7 एप 07820७77296807)---राज्य सभा 
परिसध के भवयवी एकको का समानता के श्राधार पर प्रतिनिधित्व करती है भ्ौर वह 
अ्रमेरिका की सीनेट के समान है। प्रत्येक कैण्टन (007009) को, चाहे उसका श्राकार 
झोर जनसन्‍्या कुछ भी हो, राज्य सभा में दो प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है भ्रौर 
प्रत्येक भ्रद्ध कैण्टन को एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है १ इस प्रकार राज्यसभा 
(0०णाथा ० 8६0६९८५) की कुल सदस्य सस्या ४४ है । 

प्रत्येक कैप्टन भपनी प्रचलित विधियों श्रौर नियमो के अनुसार ही भ्रपने ससद 
सदस्यों (70090/7९०७) के निर्वाचन की विधि, उनकी सदस्यता की पदावधि, भौर 
उनको मिलने वाले भत्ते श्रादि की घनराशि निश्चित करता है। संविधान निश्चित 
रुप में भ्रादेश देता है कि “राज्य सभा के सदस्यों (0090068) का भत्ता, वेतन श्रादि 
फैण्टनों से प्राप्त होगा |” इसी।लिये न तो सदस्यों (70०097(69) के निर्वाचन की सभी 

...] ख्ालत्या 
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स्विस संघोष शासन फा स्वरूप (क्रमश ) डेट 


फईण्टनों में समान विधि है, ने समान सदस्यता की पदावधि है, न सबवो समान वेतन 
भत्ता प्रादि मिलता है। कुछ कंप्टनो में सदस्यों (0९9ए४८४) को कौप्टनों के विधान- 
मण्डल प्रधवा कैण्टनों की परिपदें चुनकर भेजती हैं, विन्तु श्रधिकतर वंण्टनों में 
सदस्यों प्रधवा डिप्टी लोगो (009घ0९८४) का छनाव सर्वसाधारण के द्वारा होता है । 
ससद्‌ सदस्यो (7000000०४) की सदस्यतावधि किसी फंण्टन में एक बर्ष है, फिसी में 
दो व, किसी में चार वर्ष तक है भ्रौर सामान्यत सदस्यों (009प705) वी पदावधि 
तीन वर्ष है । दी कप्टने प्रपने सदस्यों (/0090005) को संघीय विधानमण्डल से उनकी 
पदावधि समाप्त होने के पूर्व भी वापस बुला सकते हैं 

राज्य समा ((०णाणां ० 890९७) के लिये यह प्रावशध्यक है फि यह एक 
धर्ष में कम-से-कम एक थार स्थायी प्रादेशों के भनुमार किसी पूर्व निश्चित दिन साथा- 
रगा सन्त के रूप में सम्मिलित हो । संविधान का झादेश है कि या तो सघीय परिषए्‌ 
(7९0७त्रो (छाल) के भ्रादेश पर झ्रयवा एब-चोयाई राज्यसभा [एजफलो र्ण 
809९8) के सदस्यों (7009॥705) मी प्रार्थना पर अ्रववा पाँच कैण्टयों) की प्रार्थना 
पर सधीय समद्‌ के एक सदन या दोनो का विशेष प्रथवा प्रसाधारण सत्र (8०८6१) 
झाठहृत किया जा सवता है । राज्य सभा (00घालो ० 5905) प्रस्येतः साधारण 
प्थवा प्रसाधारण सभ मे लिये ग्रमता प्रगग चेयरमैन ग्रधवा उपचयरमस निर्याथित्त 
करती £ै। किन्तु संविधान चाहता है कि चेयरमैन झौर वाइस चैयरमन दो नी ठप दा 
कीप्टन के निवासी ने हो जिसका ठिप्टी भ्रथवा सदस्य (76903 ) टेस सम्र से पूरे 
फे साधारण सप्न (07तावा3 हट४घघणा) का चेयरमेन रह चुरा हो ॥? एस सविधा- 
निकः उपयपन्ध का प्रभाव यह है हि चैयरमेन का पद विभिसन फैप्टनों के सदस्यों 
(0७ए७०७७९४) को हर बार मिलता रहता है ।? चेयरमंन ((ऐ्लाहावा), दाज्यमना 
पी बैठकों का सभापतित्व परता हैं और वही प्रतिदित को यारयवादी को क्रम निश्चिग 
परता है। यदि किसी प्रश्न पर बराबर-वरायर मत प्रार्वे तो चेगरमन था ि्णयिय 
मत होता है, विन्‍तू शुतावों में यह उसी प्रकार मनदाय बरता है जिस प्रणार रि 
धन्य सदस्य । 

राज्य सभा में निर्णय की गई पीर बात दरसणइनीय उसी समय माती जाएगी 
जब हि राज्य सभा दे ४८४ सदस्यों में से कम-मे-रम २३ सदस्यों (िवृशाधण ") मे 
दपफ़े पन्त में मतदात मिया हो। शोर सभी प्ररत मादान वरने बाले संदग्यों हे 
परत बटमत हारा निर्णय दिये लाने पर ठगी निशीन विये झात्ते /४ राण्य सभा पे 
+.. &6धाल९ 86 
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डड४ड स्विदज् रलेण्ड का ज्ञासन 


स्विस सर्वंसाधारण के प्रतिनिधियो का सदच है। राष्ट्रीय परिपद्‌ की रचना शौर ' 
सगठन सघीय सविधान के उपबन्धो के अनुसार किया गया है यद्यपि राज्य सभा के साथ 
ऐसा नही है । परिषद्‌ में १६६ सदस्य हैं । ये सदस्य (॥0७79ए७०४) प्रत्यक्ष किन्तु 
गूढ मतदान द्वारा (89 8००७ 89॥00) चुने जाते हैं भौर १६१० से इस सदन के 
लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के प्राघार पर चुनाव होता है |! प्रत्येक स्विस पुरुष 
नागरिक को, जिसने बीस वर्षों की भ्रायु पूर्ण कर ली हो भौर जिसको किसी कारण- 
वषश् उस कैण्टन की व्यवस्थापिका ने नागरिकता से वचित न कर दिया हो जिसमें 
उसका निवास स्थान हो, राष्ट्रीय परिपद्‌ के लिए वोट देने का श्रधिकार है।* 
प्रत्येक कैण्टन भ्रथवा पभरद्धे फंण्टन, निर्वाचन-क्षेत्र (]00078) (०9॥8४४४०००५) होते 
हैं झौर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को पूर्णा जनसरूया के २४,००० व्यवित्तयों पर एक स्थान 
दिया जाता है, २४,००० का भाग किन्तु १२,००० से अधिक व्यवितयों वाला क्षेत्र 
भी २४,०००१ के जनसख्या के समान ही माना जायगा | किन्तु प्रत्येक कैण्टन भ्रथवा 
प्रद्धे कैप्टन को कम-से-कम एक सदस्य (70०90०४9) भेजने का श्रवश्य भ्रधिकार होगा 
चाहे उसकी जनसख्या कितनी भी कम हो ॥६ 

राष्ट्रीय परिपद्‌ का चुनाव चार वर्ष के लिए किया जाता है। इसको भग 
नही क्या जा सकता, हाँ यदि सविधान का अशेप सशोघन करना है श्र जब इस 
सम्बन्ध मे एक सदन दूसरे सदन से भिन्‍न मत रखता हो तो भग किया जा सकता 
है । इस सदन की सदस्यता के लिए वही प्रहंताएँ रखी गई है जो मत्तदाताभ्रो की 
श्रहेताएं है ।* किन्तु सभी घर्माघधिकारी (0०५9) परिसघ के सभी श्रधिशासी भौर मुख्य 
प्रशासनिक सेवकगण, राज्यसभा (0०ए्णणी ७६ 500९४) के सदस्यो श्रौर सघीय 
परिपद्‌ (ए८त७४) 0ए०ण्रथी) के सदस्यों श्रादि को वर्जित कर दिया गया है और 
वे राष्ट्रीय परिपद्‌ (00०१७) 0०४7०]) की सदस्यता के लिए प्रत्याशी के रूप में 
खडे नही हो सकते। 

राष्ट्रीय परिपद्‌ प्रत्येक साधारण अथवा ग्रसाधारण सत्र के लिए श्रपना 
क्ेयरमंन शौर उपचेयरमंन चुनता है | किन्तु उन दोनो में से कोई भी व्यवित प्रगले 
साधारण सत्र का चेयरमेन अथवा उपचेयरमन पुन निर्वाचित नहीं हो 


) :7(0५९ 73 ४६१६ से पृत्र चुनाव एकल संठस्य निवाचनन-न्नत्रों के आधार पर होते थे । 
श्र यदि प्रथन लुनाव में पूर्ण वहुमत प्राप्त नही होता था तो दुपारा चुनाव होता वा । 

2 ९) 74 सख्विदज्ञ र्तेट में पूर्ण-पुर्पन्यस्क-मतायिकार (]४वत000 5एग०80०) 
म्पडन में की दे टिया गया था। स्थियों को मताधिफार नही हे यद्यपि सविषान ने कहीं भी स्त्रियों को 
मायथिया। से वच्तित नहा किया है । 

3 &006 72. इस प्रनुन्देट में जनरख्या सखवी जो श्रॉफ दिये गए दे उनझो 
जपन्यर दरता एुट लनपग्या के झारण दो पार बदलना पडा (१६३८ और «#५३१ में)। 
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स्थिस सघोय शासन का स्वरूप (क्रमश ) डड५ 


॥। सत्र (ए८छछाणा) वा प्र्थ वही लगाया गया है जो इस शब्द का प्रयं 
दरद ८६ में लगाया गया है। इस प्रकार साप्ट्रीय परिषद्‌ का चेयरमेन एफ वर्ष 
ये चुना जाता है। उस्त पद का भझ्रावदयतर रेप से एक के बाद दुसरे के पास्त 
स्विस परम्परा के घनुरूप है, पौर ऐसा इसलिये किया जाता है कि एक हो 
गी में सारी धाक्ति केन्द्रित न हो जाय । एम परम्परा में यह इच्छा भी निह्ठित है 
'हू पद मर्देव एक ही दल श्रयवा एक ही कैप्टन श्रयवा एक ही भाषा-भाषपी 
य के प्रधिवार में न पटा रहे । चेयन्मन वी शतक्तियाँ सामान्य-सी है । उसको 
यिक गत प्राप्त है, किन्तु उस मत यो वह वरावर-वराबर मतो की स्थिति में ही 
न करता है, प्रौर यही सदन फी सुस्थापित परम्परा है। किन्तु जय सदन किसी 
व के उद्देश्य मे सम्मिलित होता है, उस स्थिति में स्प्रीवर भी श्रन्य सदस्यों फे 
ही मतदान परता है । 
सत्र श्रौर चादविवाद (8९९३0))9 शाते 00007025)--राष्ट्रीय परियर का साधा- 
सत्र (8(5१०॥) दिसम्बर के प्रारम्न में लगता है सौर उमक्े प्राय ६ सम्मेलन होते 
श्सक्े सत्र प्राय छोटे होते है जो प्राय एक दार में तीन सप्ताह तका चतते हैं। 
ये परिषद्‌ श्रापात्‌ूफाल की प्रवम्था में ग्रमाधारण सत्र भी झाहूत पर सहती है।ः 
गैय परिषद्‌ फी बैठक गर्मियों में प्रात वाल पाठ दणजे प्रारम्भ होती है और जाडो में 
जे। परिषद्‌ की उपस्थिति सभी सदस्यो के लिये प्रनियाय॑ है प्रौर बिना प्रत्यायध्यफ 
णो के किसी सदस्य वा सदन में प्रनुबस्थित रहना, यत्तस्य में जी चुराना 
प्रा जाता है। सदन तुरन्त वासंयाही में जुट जाता है प्रौर सामान्य स्विस समद 
य उन्ही प्रत्छे गुणों का प्रदर्शव करता है जो स्थिस चरित्र फे साय लक्षरा माने 
हैं। म्विम उिप्दी (8%65 ]0९90७४ ) ठोस (००), गम्भीर हौर समनद्यर 
है प्रौर प्रायेयरहित होता है, पयवा शावेग प्रदधित नटी बरता। यह प्रत्येफ 
पर व्यावहारिक मुद्धि मे सोचता है घोर प्राय मध्यमाग प्यनाता है । इसमिये 
मे सपीय ससप समा में सबमे प्रधिश वनियगप्वता ब्यायहारिश गाय सस्ने 
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वाली ससद है भौर अपना समस्त कार्य खामोशी के साथ करती रहती हैं | वाद-विचाद 
सयमित रहते हैं झौर थोडो-सी नपे-तुले शब्दों में ववतृताएं होती हैं। श्रालकारिक 
भाषा में तडकीली-भडकीलो वबष्तुताएँ बिल्कुल नही होती श्रीर प्रचलित तालियो की 
गडगडाहद या प्रणसासूचक नारे श्रथवा निन्दापरक प्रावाओझ़ं कभी भी नहीं सुनाई 
देती । वाद-विवाद में अभिबाधा नही डाली जाती श्रौर विभाजन (7)एशा07) प्राय- 
बहुत ही कम होता है । राष्ट्रीय परिपद्‌ के सदस्य (70097॥९४) चारो राष्ट्रीय 
भापाशो में से किसी में भी बोल सकते हैं झौर प्रत्येक सार्वजनिक महत्त्व का प्रलेख 
जमंन, फ्रेंच और इटालियन भाषाओं में छापा जाता है। सरकारी श्राशुलिपिको 
(80०7०7भ90०:७) की व्यवस्था नही की जाती श्लौर प्रसिद्ध समाचारपत्नो में भी 
चवाद-विवाद सक्षेप में छपते हैं। कभी-कभी यदि राष्ट्रीय परिपद्‌ चाहे तो जबानी कुछ 
सूचना पत्रो को दे देती है श्रौर कुछ महत्त्वपूर्ण वाद-विवादो को छुपवा देती है। 


सान्‍्य विरोधी दल का भ्रम्माव (0० ०रीलवो 0790800०7)-+-स्विस विधान- 
मण्डल में राजनीतिक दलो को वह महत्त्व प्राप्त नही है जो इगलेड झौर श्रन्य रामदीय 
शासन-प्रणाली वाले देशो में है। इसके दो कारण हैं। प्रषम यह है कि राष्ट्रीय 
परिपद्‌ के पास यह भ्रधिकार नही है कि वह सघीय पारिपदो (#60७8॥ (0प्रगाथ- 
]08) को अ्रपदस्थ कर सके। द्वितीय यह है कि व्यवस्थापक क्षेत्र में भी समद्‌ की 
सर्वोच्चता पर स्वंसाधारण की प्रभु शक्ति का श्रकृश रहता है ओर वे किसी जनमत 
संग्रह में ससद्‌ (855०770०) द्वारा किये गये निरंयों को रह कर सकते है । स्विस 
राष्ट्रीय परिपद्‌ में ब्रिटिश लोकसभा की भाँति न तो शासक-दल के लिये नियत स्थान 
(४०४४ए७ 7०70०) हैं श्रौर न विरोधी दल के लिये कोई नियत स्थान हैं क्योकि 
स्विट्ज़ रलेड की ससद्‌ में न तो कोई शासक दल है श्रौरन विरोधी दल। संपीय 
पारिपद्‌ (7८१००) 0०प्णथाण७) विधानमण्डल के सदस्य नहीं होते, यद्यपि दे 
समसद्‌ के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकते हैँ । किन्तु उनको बोट देने का अधिकार 
नही है । जव समद के किसी सदन में किसी विभाग के वारे में कार्यवाही होती है तो 
सम्बन्धित विभाग का श्रध्यक्ष पारिपद्‌ सदन में जाता है, प्रश्नों के उत्तर देता है, 
स्पप्टीकररा देता है, भोर वाद-विवाद में भाग लेता है । किन्तु इस सबके कारण भी 
म्‌ धीय पारिपद्‌ की वह स्थिति नहीं होती न उतना प्रभाव होता है जितना कि 
संसदीय दासन में किसी मन्त्री का होता है । सघीय पारिपदों को सदन के चेयरमैन 
(00गाणाशा) के वाम भर दक्षिण पादवों में बैठने को स्थान दिये जाते है । भ्रौर 
चूंकि वे किसी सदन के सदस्य नही होते इसलिये वे ससदीय बहुमत दल के नेता भी 
नहीं हो सकते, चाहे उनका सदन में व्यक्तिगत प्रभाव कितना भी हो । जब शासक 
दल प्रयवा मन्ग्रिमण्डलीय दल ही नहीं है तो विरोधी दल भी नहीं हो सकता। 
स्विस हे जनमाधारण राजनीतिक विरोध का प्रदर्शन नही करते नवे राजनीतिक 
विशेधियों के विरद्ध सगठित वाकबुद्ध श्रथवा प्रचार युद्र ठानते है । वे व्यवस्थापन के 
राय ता व्यावद्वारिक लाभ की हृष्टि से देखते हैँ श्रौर वे इसकी परवाह नही करते कि 


डडंय स्विट्ज्षरलेण्ड का शासन 


(अनुच्छेद ५-७) जिससे दोनों सदनो के मतभेद ()ए०४०॥००४) दूर किये जा सके । 
किन्तु ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे हठपुूणं गतिरोध दूर किया जा सके। 
यदि गतिरोध दूर करने सम्बन्धी प्रक्रिया के भनुसार प्रयत्न करने के बाद 
भी दोनों सदनों में से कोई भी सदन हठ न छोडे तो उस समस्त परियोजना 
(?7०]००४) को ही त्याग देना चाहिये | यदि कुछ समय पर्चात्‌ उसको पुन पुर 
स्थापित किया जाता है तो उसको फिर प्रारस्मिक स्तर से प्रारम्भ करना होगा। 
जहाँ निर्णय करता भ्रावश्यक है, उसके लिये सविधान चाहता है कि दोनो सदन 
सम्मिलित उपवेशन में एकत्र हो और दोनो सदनो के समस्त डिप्टी या सदस्य 
(70०7४४०४) एक सदन के सदस्यो के रूप में मत दें । क्योकि राष्ट्रीय परिषद्‌ में राज्य 
सभा को अपेक्षा लगभग चोमुने सदस्य होते हैं इसलिये उसी की चलती है । किन्तु इस 
श्रकार के गतिरोध की स्विट्जरलैंड में सम्भावनाएँ वहुत ही कम हैं । 


व्यचस्थापक प्रक्तिया (7,088/9076 ?70००0०७)--स्विस विधानमण्डल के 
दोनो सदनों के समक्ष जितने भी प्रस्ताव भाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, प्रशासन 
सम्बन्धी विधेयक और भ्रन्य श्रभिप्राय के विधेयक । प्रशासनिक विधेयक वे होते हैं 
जिनकी, अ्रपने कत्तंव्यो के निवंहन में कार्यपालिका आवश्यकत्ता समभती है। ऐसे 
प्रस्तावों का प्रार्प सघीय परिपद्‌ तैयार करती है श्लौर वही ससद्‌ में पुर स्थापित 
करती है भौर परिपद्‌ के एक या एक से श्रधिक पारिपद्‌ ससद्‌ में उपस्थित होते हैं और 
प्रस्तावित विधेयक की व्याख्या करते हैं भौर ससद्‌ से सिफारिश करते हैं कि उक्त 
विधेयक पर विचार किया जाय श्रीर उसे स्वीकार किया जाय । विस्तृत श्रभिप्राय के 
विधेयको की माँग सर्वसाधारण की भर से भी झा सकती है श्रौर उनको ससद्‌ 
(7०००० 288०॥०) के किसी सदस्य के द्वारा भी पुर स्थापित किया जा सकता 
है । यदि किसी विघायी परियोजना (7770]०००) का सूत्रपात विधानमण्डल के किसी 
सदस्य द्वारा हुप्रा है, तो प्रथा यह है कि ससद्‌ के दोनो सदन उक्त परियोजना के 
व्यावहारिक लाभो और उसमें निहित राजनीतिक बुद्धिमता का परीक्षण करते हैं । 
यदि इस स्तर में उक्त प्रस्ताव स्व्रीक्ष हो जाता है तो सघीय परिपद्‌ को भाज्ञा दी 
जाती है कि वह विधेयक का प्रारूप तैयार करे भ्रौर सघीय परिपद्‌ (७१७७ 000४०!) 
सत्यनिप्ठा से सघीय सनद की इच्द्धाग्रो के श्रनुमार कार्य करती है । वित्तीय विधेयको 
पर संघीय परिपद्‌ का पूर्ण नियन्त्रण रहता है श्रौर वित्तीय प्रस्तावों को ससद्‌ के 
सदस्य पुर स्थापित नहीं कर सकते । वित्तीय विधेयकों की माँग सर्वंसाधारण की 
श्रोर से भी नही भरा सकती । श्रधिक्तर विधेयको को समितियों के सुपुर्द कर दिया 
जाना है । समितियों का गठन, नमद्‌ में प्रतिनिधित्व-प्राप्त विभिन्‍न दलों की शवित 
के प्रनुपात में किया जाता है। प्रत्येक समिति का एक रिपोर्टर (8०09०7६०७०) होता 
है जो के द्वारा समद्‌ के दोनों सदनो को बहुमत श्रौर श्रल्प मत की रिपोर्ट दी 
जाती है । 


स्थिस संधीय बासन फा स्वरुप (क्रमदा ) ड४डह 


संघीय ससद्‌ की चक्तियाँ 
(?0ए253 ०0 6 #९0८ ४ 8550779) 


जैसा कि पहले भी बताया गया था, संघीय ससद्‌ की शव्तियों पर झपने ही 
अधिकार क्षेत्र में प्राय कोई सविधानिक वधन नही हैं। भनुच्छेद ८४ स्पप्टत, वर्णन 
करता है फि राष्ट्रीय परिपद्‌ (फहणाएं 0०णालो) प्र राज्य सभा ((0फालों ता 
80७९५) उस समस्त कार्यवाही के करने में पूर्ण स्वतन्त्र होगी जो घाघुनिक संविधान 
ने परिसष ((एतालिंटिब00४) फे अधिकार क्षेत्र में मौपी है भौर जिसको किसी प्रन्य 
संघीय सत्ता को विधिस्ट रूप से नहीं सौपा गया है । सविधान के निर्माताप्तों ने यह 
ग्रावप्यक नहीं समझा कि सप्रीय संसद की शक्तियों पर कोई विधिप्ट शपथ लगाए 
जायें, वर्योंकि प्रावइयकता पड्ने पर सर्वभाधारण की इच्छा के प्रनुसार जनमनमसग्रह 
के द्वारा ससद्‌ के प्रभाव को मन्द्राभ किया जा समता है । इसके झतिरियत स्विट्शर- 
लेड जैसे छोटे से देश में जहां कि विधानमण्टल के सदस्यों की संग्यां प्रत्यन्त बम 
झौर जहाँ राजनीतिशो की जाँच परम्परागत ईमानदारी के प्रमापों ये द्वारा होती है 
समद के ऊपर किसी प्रकार के प्रबुध की ग्रावश्यकता मही है वयोकि “जहां ससद के 
सदन झयरनी दाकितियों को, सविधानिक सीमाप्रो फा धत्तिकृमरा करके, बढाने परत प्रयत्न 
परंगे, तुरम्त जनमत ऐसी प्रवृत्ति की रोक देगा । 

स्थिस विध्रानमण्टन की भझन्य विशेषता यह है कि उसके दोनों सदन शव्ितयों 
धौर बर्तंव्यो फे सम्बन्ध में एक-दूसरे के बराबर हैँ । विधेयगी णो विस्ो भी सदन में 
उपस्पित किया जा सकता है स्‍घ्ौर कोर्ट भी सदन दूसरे सदन की शवित्यों झा प्रति- 
निषेध (६५०७०) नहीं झर सरता । सघोय परियद्‌ के परारिपदों ([५त९०्ती (न 
॥ण5) को दोनों सदनों में उपस्थित होना बहता हें घोर प्रध्नो बे उत्तर देने पहते 
हैं यच्पि ये दोनों में से किसी भी सदन के सदस्प नहीं होते। जुष्द हह्ेघ्यों कैप 
संघोप पारियदों का उनाये, प्रयया संधीय सज्ञाप्रों में ग्रधिकार स्षेश्र सम्बन्धी विपादों 
के निर्गायाएं पसया एछमादान (हतत्र(ज्नाए णी एध्वीआार) कै लिए दोनों सदन एड 
ही लाल में एफ होते ६ प्रोर सम्मिलित होरर एव सदन झे शय में सत्र री हैं । 
एस घतिरितय ए शर्ता फे प्रनुधार सदिधाद में सभी मशोपन को संझया 
फि राष्रीय परिरर (उपज ६! )एाएगे) रोर राज्यमना ((तात्तत एं 8९5४ +ै 
दोगो हदर्य समाभत ता । 

सिरिस विधानमाएव की विभेदयायों ये सम्यस्प में धरि्म बात छाए हि 
सिम मे निर्मावा्ा ने शम्गियों गे पृषधारण दे घराते शियाल बेर शोई प्यान 
सी दिया । सादे सपीद मसमट पी रमन शिष्य «7४ दा पर, दजपार) ५। 
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घुनाव व्यवस्था सम्बन्धी विधियाँ भी पारित कर सकती है। संघीय सविधान की 
क्रियान्विति करने के लिए भी जो झ्रावश्यक अधिनियम होगे झौर कंण्टनो के सविधानों 
की क्रियान्विति की गारटी के लिए ध्ौर अन्य सघीय उत्तरदायित्वों के निवंहन के लिए 
जिस प्रकार की भी विधियों की भ्रावश्यकता होगी उनको सघीय सस॒द्‌ पास कर 
सकती है। ससद्‌ ऐसे श्रधिनियम भी पारित कर सकती है जिनसे देश की वाह्य 
भाक़मणो के विरुद्ध रक्षा, अथवा श्रपनी स्वतन्त्रता श्रौर तटस्थता की रक्षा के लिए 
आ्रावश्यक व्यवस्था की जा सके । ससद्‌ ऐसे श्रधिनियम भी पारित कर सकती है 
जिनसे कैण्टनो की प्रादेशिक स्वच्छुन्दता और उनके सविधानो की क्रिया।न्विति, देश की 
प्रान्तरिक सुरक्षा और समस्त देश में शान्ति बनी रहे | ससद्‌ ही परिसघ की वाधिक 
झ्रायव्ययक (9घते8०७)) सम्बन्धी विधि तैयार करती है और उसको पारित करती 
है, राज्यो प्रथवा कैण्टनो के लेखो (8०००४॥7७७) को स्वीकृति प्रदान करती है श्ौर 
उनको ऋण लेने की झनुमति देती है। अन्तश ससद्‌, परिसघ के प्रशासन से सभी 
प्रावश्यक जानकारी जिसको वह श्रावश्यक समझे माँग सकती है भ्रौर ससद्‌, सघीय 
परिषदो से भी श्रावश्यक जानकारी प्राप्त कर सकती है। सघीय परिषद्‌ (656७ 
0०णाणा) सधीय ससद्‌ को परिसव (007४त७:४४०७) की भ्रान्तरिक स्थिति और 
उसके विदेशों के साथ सम्बन्धों के विपय में वापिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करतो है | यदि 
सधीय ससद्‌ श्रथवा उसका कोई सदन चाहे तो सघीय परिषद्‌ को परिसघ के विपय 
में विशेष रिपोट (89००४ 7०7००7६७) भी देनी होगी । 

स्विस सविधान का भ्रादेश है कि ससद्‌ द्वारा पारित समस्त विधियाँ श्रौर 
ससद्‌ द्वारा स्वीकृत सभी भ्रस्ताव जनमतसमगह के लिए प्रस्तुत किये जायें बशर्ते कि 
उबत विधि श्रथवा प्रस्ताव को ससद्‌ ने विद्योप श्रावश्यक (णाह्७०७) घोषित न कर 
दिया हो, किन्तु इस सम्बन्ध में उक्त विधि भ्रथवा प्रस्ताव स्वीकृति होने के ६० दिनों 
में या तो ३०,००० नागरिको द्वारा भ्थवा शभ्राठ कैन्टनो द्वारा तदर्थ प्रार्थना भानी 
प्रावश्यक है । यदि जनमतस ग्रह के फलस्वरूप, सर्वसाधारण का वहुमत उक्त विधि 
के विरुद्ध मत देगा तो उसे रह समझा जायगा | १६३६ के पूर्व जो सघीय भ्राज्ञाएँ 
सामान्य प्रकार की नहीं होती थी श्रौर जिनको विशेष श्रावश्यक घोषित कर दिया 
जाता था, उनको जनमतसग्रह के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता था। २२ जनवरी 
१६३६ के सशोबन ने कसी भ्राज्ञा को विद्येप श्रावश्यक (एा8००० घोषित करने के 
सम्बन्ध में यह उपवन्धित किया कि केवल वही श्राज्ञायें विशेष श्राववयक (78०79) 
घोषित की जा सकेगी जिनको अलग-अलग दोनो सदनो के बहुमतो ने पारित किया 
हो गौर जिनके प्रभावीकरण की श्रवधि निश्चित हो श्र्यात्‌ जो श्ाज्ञायें निश्चित 
काल के लिए ही निकाली गई है |! भ्रनुच्छेद ५६ को १६४६ में पुन सश्लोधित किया 
गया झौर प्राघुनिक स्थिति यह है कि किसी भी संघीय श्राज्ञा के सम्बन्ध मे ३०,००० 
नागरिक श्रयवा झ्राठ कैप्टन जनमतसग्रह की मांग कर सकते हैं, भ्ौर इसका कोई 
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विचार नही है वि उयन घाज्ञा को विशेष प्रायदयक (एाहणा) घोषित दिया गया 
था प्रयवा नही । उस प्रसार की ससदीय ग्रान्ना को यदि सर्वसाधारण एक वर्षके 
प्रदर स्वीकार नही कर “ते तो वह स्वीहृति के एक वर्ष बाद व्यम प्रमायहीन 
हो जायगी । इस प्रकार की ध्राजश्ञा एक बार से अधिक समद्‌ द्वारा ग्धिनियमित नही 
पी जायगी । 
इस सम्बन्ध में सघीय ससद्‌ ही निर्शेय कर सदती है कि वीन विधि घोर 
फौनसा प्रस्ताव विशेष झ्ावश्यक (घाहला,) माना जाय। टा० जेनवीगर (79: 
पती५०६००) संघीय ससद्‌ को दोषी ठहराने हुए कहता है कि ससद्‌ ने एस सम्बन्ध 
में प्रपना स्वविवेक निष्पक्षता के साथ प्रमुतत नहीं किया है भौर इसलिए नसद्‌ द्वारा 
पारित प्रवया स्वीऊत प्रस्तावों पर जनमत संप्रह नही होने दिया गया । इस बारे में 
दो बाते ध्यान में रखनी चाहिएँ । प्रघमत परिसघ में सामान्य विधियों पर जनमत- 
मग्रह (+ललाणातेपा।)) ऐच्छिक (०फ्णणार) है. प्रौर प्रस्थिर (॥0000(95 ०) है ! 
दितीयत स्विस परिसष में व्ययस्थापकऊ प्रस्तावों पर लोफप्रिय प्रारम्भक (70एफ्रोधा 
शाव0६९) नहीं हो सकता । 
कार्यपपालिका शप्तियाँ ([7२९०प्रत१९ एएएटफ़)--राज्य मना (ए०्णाता रण 
हातत्म) धोर राष्ट्रीय परिषद्‌ (>त्ाताणों 005प्राला) दोनों प्रपने सम्मिप्तित 
उपवेशन में राषीय परियिर (76ककक्तों (ठणातो)) के सातो सदस्यों का, भौर उमक्लि 
प्रष्यक्ष गा निर्वायन मरती है, शौर संघीय न्यायाधिकर रण [[600कतो प्रप्नाण्मातो) 
के स्थायाधीशों, सपीय दीमा नियाग के सदस्यों और सर्वोच्ण सेसनापमलि थी भी 
वियुुविति्याँ करती हैं । घन्‍्य प्रधियारियों के चुनाव पा प्रथवा उनके चुनाव छी 
रवीएति या शधिरार स्ीय संसद को संघीय विधि री प्राशानुमार दिया झा सवा 
है । सपीपय सर ही समस्स सिविल सेवकों के क्लियायतापों का प्रधीक्षण परती है 
धौर यदि संपीय प्रधितारियों में झभी ग्रधिषार शेर पम्मस्धी योई विवाद राजा 
हो जाय तो सम ही प्रशासतित भाड़ों को निपदा्ी &ै। संसद) सरीय दिभागों 
धौर सयीप संचियाचय ((॥॥घल्वआ३ ) मे बधिरारियों बा सेवन झौर भला 
शारदि निश्चित बरतनी है, तथा स्यायी संधीय यागलियों रे गमयारियों छा बेबा नी 
मर की दिध्यित एएठी है। 
संधीपष सदाग्प खली वर थी से वेद होठ विधर्ग है । तसर ही इ४ जी पो देगा 
मर्जी है प्रौर शान सी शाी दे प्ोर यही स्पर्श (२ 5७७) घोर मे 
(6 तए 0५) 7 परदामाए १औ१॥ गि मोटनों थे पाप में जियो 
पके हि बहाएं ने फिदेसों के शाप गात्तिषों शो 
प्यृगमदंन घाप छिह दृएम शा समा है हि 
थे एक पर्णा समर ये शमार रेंदव हा प्रोनो श का में छाती 257 डा 
भमधोय धरिए ये गे विशी। धरप बडिए दे प्रशाण हिया ॥ #6ि थोई पंन्दत 
गधोर दिधियों की विपर्सयाति ग्रदफ स्यीद 
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है तो सघीय ससद्‌ ही निश्चित करती है कि दोषी कैण्टन के विरुद्ध क्या कार्यवाही 
की जाय और उक्त कैण्टन के प्रबन्ध में किस प्रकार हस्तक्षेप क्या जाय । 
३० जनवरी १६३१ का सविधानिक सशोधन श्राज्ञा देता है कि जो प्रन्तर्रा- 


ष्ट्रीय सधियाँ श्रनिश्चित काल के लिए की जायें झ्थवा १५ वर्ष से भ्रधिक की श्रवधि 
के लिए की जायें उनको भी सर्वसाधारण की स्वीकृति श्रथवा अस्वीक्षति के लिये 
३०,००० मतदान अ्रहेता रखने वाले स्विस नागरिकों की प्रार्थना पर श्रथवा भ्राठ 
क॑ण्टनो को प्रार्थना पर जनम्तसग्रह के लिए रखा जायें। इसीलिये १६ मई १९६२० 
को जनमतसग्रह के द्वारा ही स्विद्जरलेड का राष्ट्रसघ मे प्रवेश निश्चित भौर स्वीकृत 
किया गया था। 

न्यायिक कतंव्य (उप्वाणा! (ध०5008)--सघी य ससद क्षमादान (9870०7) 
तो दोनो सदनों के सम्मिलित सत्र में करती है किन्तु राजद्रोहि-क्षमादान (6809) 
दोनो सदन अलग-भ्रलग उपवेशनो में करते हैं। यदि सघीय परिषद्‌ [फ०त७पों 
0०ण्पाथों) ने प्रशासनिक विवादों पर कोई निणाुंय दिये हैं तो उनके विरुद्ध श्रपील भी 
संघीय ससद्‌ के समक्ष भ्राती हैं. । 


सविधानिक्त सशोधन के सम्बन्ध में श्रधिकार (008रफातता ध्याशावाई 
7०७४००)-सविधान के सशोघन की विधि और प्रक्रिया के सम्बन्ध में वर्णन किया 
जा चुका है ! जब दोनो सदन सविधान में सशोधन करने के लिएराजी हो जाते हैं-- 
चाहे पूर्ण सशोधन के लिए या झ्राशिक सशोधन के लिये-तो प्रस्तावित सशोधन 
जनमतसग्रह के लिए भेज दिया जाता है जिसे सर्वंसाघारण या तो स्वीकार करें या 
प्रस्वीकृत करें । यदि दोनो सदनो में से एक सदन संशोधन के पक्ष में नही है, तो उक्त 
सशोघन सर्वेसाधारण के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है भौर उनसे पूछा जाता 
है कि वे सशोधन के पक्ष में हैं श्रनवा नही । यदि सर्वंसाधारण का बहुमत सशोधन 
के पक्ष मे हो तो सघीय समद्‌ के लिये नया श्राम चुनाव होता है ताकि सशोधन की 
कार्यवाही पूरी हो जाय । फिर समद्‌ में तत्सम्बन्धी श्रावश्यक कार्यवाही के बाद 
उमको स्वंस्ताधारण श्र कंण्टनो के जनमतसग्रह के लिए मेज दिया जाता है । 

स्विस संविधान ने सविधानिक श्रारम्भक ((०णा8्रापतरणाए! ग्रा0809०) 
वी भी व्यवस्था की है और इस दिशा में भी ससद्‌ श्रपना पार्ट भ्रदा करती है यद्यपि 
प्रन्तिम निर्णय सर्वंसाघारण के द्वारा ही होता है। 


त कयाय २ 


अध्याय ६ 
स्विस संघीय शासन का स्वरूप (क्रमश. ) 
(ाठ [फब्चपा० ० रिगांणायों 6050०07707) ((0४0ं ) 
सधीय न्यायपालिका 
(6 ए#टतढाएो उग्रतालशा 9) 

सघोय न्यायाधिकरण (00 उस ताज एजणाव)--स्विदूजस्लैण्ट के संघीय 
न्याधाधिकरण की सृष्टि १८७४ में एफ नई नसस्पा का प्रवर्नन था । एनसमें सबत्देह 
नहीं कि १८४८ के सबिघान ने सधीय झधिकार क्षेत्र में न्‍्याय-व्यवस्था के लिए एज 
न्यायालय की व्यवस्था की थी यितु इस न्यायालय वो यह प्रधित्वार नद्दी था कि 
यदि पसिष (0०ाटितेकशाणा) भोर फंप्दनों फी पिधियों में यिभिन्‍्दता हो. भथवा 
यदि बृण्टनों के दीच पिविध विधियों के सम्यन्ध में विवाद हो तो बह निर्णय दे से । 
एप प्रकार के बियाद जो श्रव सघीष न्‍्यायाधिकर गण द्वारा सुननाये जाते हैं, पहछे 
संघीय साद्‌ (00७डी 88४०॥00॥8) शभौर सघीप परिषद्‌ (वल्वलातों (७कण्ाता) ये 
सम्मुस जाने से । यहाँ तय फि नागरियों थे भधियारों सम्बन्धी मामने भी उस समय 
तक सपीय न्यायालय वे सम्मुस नी जा साते ये जय ता कि संघीय परिषद्‌ या 
सपीय ससद्‌ ही उस सामसे को संघीय न्यायालय में स्यय ने सेजें । १८७४ के भवि- 
पान ने संपीय न्यायालय की शवरिययों भयवा क्रतरियार क्षेप ये सम्बन्ध में पो् प्रभावी 
परियर्सव नहीं पिये, फिसु व्यवद्धारत' उस न्यायालय के धपियार में रर्याण बृद्धि 
हुई है। भनुसप्र १०६ वेयल यही धादेश देता है हि "एवं सपीस स्यायाधिपरण 
(की पस्तायावो) शी स्थापना की ज्यय जो परयीय प्रत्ियार धेप गे सम्यप में 
शस्वाय थी व्ययूस्या फरे गा ।” चर्ममान सपवीय स्यायादधिवा गा ने 7६5७५ में गाना दा 
प्रास्म्ग विया और “सूद से नई यार एसफ्के प्रधियार क्षेद्र में दृदि हर है घोर एणपे 
धपियार छेए में वृटि ते सास्साय सपीय परिषद णे प्रपिजार क्षेत्र मे फियो सीझा 
तय संयोनस ट्रप्ता है ॥४ 

मधोंप न्यायापिश्रण वो रचना घौर सगठन ((कताफा्यॉाला नहरी 0: 5- 
वर कफ) ७ 6४६ कुछ पफ्रोश्ाषफ्री)-+सवियाए छोदेश देश है हि, /तिदि की 
संधीव स्पायाधियरणश घौर दशओ उबदिनागों मी सगदन दी उिधि, उसे गदायों पौ- 
टस म्शयों थी मरपा छोर उनाशी पद, चौर ग्रेशन छादि व साय में लिशद 
भरपी । 5 दायादँओ कौर एइनपायाधोटगीे था घमाए माई 5५ सतए के ४ मो गहनो 

| किएटरीए5, ए वाह वीदईल्टा एताइाएचत्ल लो $ 57675 < 
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के सम्मिलित सन्न में होता है ।। सविधान न्यायाधीशों की योग्यताओो और भहंताओो 
के सम्बन्ध में मौन है । उसमें तो केवल यही कहा गया है कि कोई भी स्विस वाग- 
रिक जो राष्ट्रीय परिषद्‌ (७४००७) 0०णाणा) की सदस्यता की अ्रहेता रखता हो, 
सधीय न्यायाधिकरण में नियुक्त किया जा सकता है ।* किन्तु सघीय ससद, एवं 
सधीय परिषद्‌ के सदस्य तथा वे श्रन्य भ्रधिकारी जो इन सस्थाश्रो के लिये चुने गए 
हो, एक ही समय में भ्रपने पदो के साथ-साथ सघीय नन्‍्यायाधिकरण के भी सदस्य नहीं 
रह सकते । संघीय न्यायाधिकरण के लिये न्यायाघीशो की निग्ुवित के सम्बन्ध में 
सविधान ने केवल एक शर्त रखी है कि सघीय ससद्‌ (॥78त७०४ 488००४5) जिस 
समय सधीय न्यायाघिकरण के न्‍्यायाघीशो भौर उपनन्यायाघीशो की नियुक्ति करे तो 
यह ध्यान रखे कि परिसघ की तीनो राष्ट्रीय भाषाश्रों को उचित और न्याय्य प्रति- 
निधित्व प्राप्त हो जाय | किन्तु श्रब भ्रत्यन्त योग्य और बेघधिक योग्यता के व्यवित को 
ही छींटा जाता है श्रौर “कभी-कभी राजनीतिक कारणो से भी चुनाव पर प्रभाव पड 
सकता है, फिर भी कभी यह नही कहा गया है कि स्विद्ज़्रलैण्ड में न्यायाधीशों की 
योग्यता इगल॑ण्ड झ्थवा अमेरिका के न्यायाघीशो की भ्रपेक्षा घटिया होती है या स्विट- 
जरलैण्ड मे न्‍्यायाधीशो की नियुक्तियों पर इगलैण्ड या सयुक्‍त राज्य में न्यायाधीशो की 
नियुक्तियों पर पडने वाले प्रभाव की श्पेक्षा प्रधिक प्रभाव पडता है ।” 

१९४३ की न्याय-व्यवस्था सम्बन्धी विधि ही सघीय न्‍्यायाधिकरणा फे सगठन 
पर प्रकाश डालती है । इस विधि ने न्यायाधिकरण (]7०त१००७ 7'फ्ापा॥]) के न्‍्याया- 
घीशो की सख्या २६ से लेकर २८ तक निर्धारित की है श्रोर उसमें २६ न्यायाधीश 
कार्य करते हैं। साथ ही लगभग ११ से लेकर १३ तक उपन-न्यायाघीश (4]66070॥28 
०7 7)090: ठउ५१४०७) होते हैँ। सघीय न्यायाधिकरण के न्‍्यायाघीश सघधीय ससद 
हारा छ वर्षों के कार्यकाल के लिये निर्वाचित होते हैँ। किन्तु सघीय पारिषदो 
(#०१९०ए 0०णाथा]००७) के समान न्यायाधीशों को भी पुनर्निर्याचित कर लिया 
जाता है भौर वे जब तक झपने पदो पर रहना चाहें रह सकते हैँ । इससे न्‍्यायाधीशो का 
कार्यकाल स्थायी-सा हो जाता है। इसके कारण न्यायपालिका की प्राधीनता का भय 
नही रहता किन्तु यदि न्यायाघीशो का कार्यकाल प्रस्थायी होता तो उनके ऊपर वहि 
प्रभाव पडने का भय रहता । सधीय ससद्‌ न्‍्यायाधिकरण के श्रध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का 
भी निर्वाचन करती है। इनमें से प्रत्येक का कार्यकाल दो वर्ष होता है । किन्तु इनका 

तुरन्त पुननिवाचन नही होता । 
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3 १८७४ से पूव सयाय स्यायापिकर्ण की सठस्थता के साथ-साथ राष्ट्रीय ससंद्‌ की सदस्यता 
भो चतती थी परणा ये कोर अन्‍य आदीविक्रा का साधन अपना समते थे। सत्य तो यह है कि संघीय 
स्वायाधियरर थी सहस्यता के साथन्‍्साव कोट और सदस्यता भी चलना थी । 

4 #&एलैट 07, 5८९०० । 
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न्यायाधीधों को ३०,००० फ्राऊ प्रति वर्ष फा वेतना मिलता है प्रौर साय में 
पेशन लाभ | प्रध्यक्ष को २,००० फ्राक शतिस्वित मिलता है। उपन्यायाधीशों को 
दैनिफ क्र मे, जितने दिन थे कार्य करते हैं उसके पैसे मिल जाने हैं। न्यायाधीशों 
को ६० वर्ष की प्रायु पूर्ण कर छेने पर पेंशन मित्रती है, विस्तु घ्तं यह है कि उन्होंने 
सपीय न्‍्यायाधिकरण में फम-से-कम १० वर्ष सेवा की हो। सेवा काल के दिसाब ने 
पेंचघन की घन-रगाशि में ४० प्रतिशत से लेवर ६० प्रतिशत तक फ्ा प्रन्तर पढ़ 
मवत्ा है । 

केवल सघीय न्‍्यायाधघिकरण (]7टतछथों प्नाएणाशी ही एक संघीय न्यायालय 
है। मघ के छोटे न्यायालय नही हैं। फौजदारी विधि के प्रनुसार बाय॑ फरने बाते 
एमाइजेज (28820५) न्यायालय हूँ | इतने कम संघीय न्यायालय रखने का कारण यह 
है कि प्रधिवतर न्यायिक कार्य फैण्टनो के न्यायालयों में होता है । संयुक्त राश्य 
अमेरिका फे समान, म्विस सधीय न्यायाधिक्रण का बढा वमंलारी वर्ग भी नहीं 
होता जो सारे देश में न्‍्यायाधिवरण फे निर्णयों फी दियाग्यिति थे। जिये उत्तरदायी 
होता | स्थिदुज़ रलंण्ड में स्यायाधिकरग के निशंयों पी क्रियान्यिति के लिये सपीय 
परिषद्‌ (7एत०ओं 06पातो) उत्तरदायी है । सपरीय परिषद्‌ कैप्टनों के प्रधितारियों 
फे द्वारा निम्पंयों को फ्रिपान्विति की देख-माल करती है। स्विट्जस्लेण के संघीय 
न्यायाधिकरण फा ऐसा घपूर्व सयठन है जिसके फारण संघीय न्यावन्यवस्थाप्रों श्रयवा 
स्यायवालिकाशों में हसझों ध्रादर फे साथ देसा जाता हे । 

सधोष न्यायाधिवरण फा भपिशार क्षेत्र ([[4 #ैधजावती५(ण्ाऔ--गंपीय 
न्यायाधिकररा वा प्रधियार क्षेत्र ममस्त दीवानी, फ़ौजदारी श्लौर सावजनिय गिधि 
फे ऊपर है। जेसा लि पन्यत्र भी बताया गया था, संघीय न्यायावियरगग संदिधान 
पा सरक्षक प्रथया निर्देचझ नहों है, से वह विसी संघीय विधि को प्रतविधानिक 
पोषित पर सत्ता है। दूसरे शब्से में यहा डा साया हैं हि संधीय समद द्वारा 
पारित किसी विधि को संपीय न्‍्यायाधिकररा चुनौती नहीं दे सता । 

(१) दीवानी ध्प्रिकार क्षेत्र (0.॥ उत्त-वातवत्ती--मंविधान मे झादेशो के 
बपनुमार संदरीय न्‍्यापाधिहरश था दीवानी सधिटार क्षेत्र परिसर तथा एडपों ऐ 
दोच तथा गाडनों के प्रापस री सभी साहियों भौर मियादी को झादव मरना है । 
पदि कोई बपीत था निगम, परिषप (0छालिप्िसाश) में पिस्द्ध नाविय गे बहपे 
कि स्यक्ति प्रयदा निगम गई हो, पौर ना की घन-राधि ४,४०० छा ने बग मे 
हो, तो ऐसे दियाद भी गसपोश स्यायादधिंशरात मे परष्षिणार पेच में घायें। मपीद 
ग्पायधि्रारा से दियादी को भी रुगता है विके राष्द्रीपाव के पविरार्ों मे धति- 
कमाए पी शिएंयद श। धयदरा लिगे गागरिताओ ये सपिशाों। हे उगन के लिशाएण 
(| मोर जो विशिस वंध्टदे शे ण्म्ट्र्य [० कपछार ऊो मे धम्यग्द पश 


एव । 
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सविधान ने जो दीवानी श्रधिकार क्षेत्र सघीय न्‍्यायाघिकरण (फए€तेशाशो 
गुफाएणा॥)) को सौंपा है, उसमे भनुच्छेद ११४ के उपबन्धों ने भौर भ्रधिक वृद्धि की 
है, जिसके द्वारा परिसघ (007०0७/४४००) को अभ्रधिकार मिला है कि वह न्याया- 
घिकररण (0०४७) के सम्मुख श्रन्य विषयो के मामले (0शा6० श्रा#०४) भी रख 
सकता है। यही प्रनुच्छेद न्‍्यायाधिकरण को और भी श्रधिकार प्रदान करते हुए भ्रादेश 
देता है कि वारि[ज्य (007770/०७) भ्रौर चलनशील सम्पत्ति के सौदो पर [इसका 
सम्बन्ध ऋण विधि (,8४ए ०६ 09॥8०7०7) से है जिसमे वारि[ज्य विधि (00फऋराव- 
० 7,05) भौर विनिमय विधि (7,8४ ० 7रणा०72०) भी सम्मिलित है|, कर्जे 
प्रौर दिवालो, प्रतिलिपि श्रधिकार की रक्षा श्रौर श्रौद्योगिक श्राविष्कार श्रादि सम्बन्धी 
मामलों में समान विधि की क्रियान्विति करनी चाहिए। ससद्‌ (55०05) ने 
सघधीय न्यायाधिकरण को प्राय सामान्य शअ्रपीलीय न्यायालय भी बना दिया है जिसमें 
संघीय विधियोः? के श्रन्तगंत समस्त कंण्टनो के न्यायालयों से ऐसी शअपीलें श्राती हैं 
जिनकी विवादग्रस्त धनराशि ४,००० फ्राक से अभ्रधिक हो । 

( २) फौजदारो श्रधिकार क्षेत्र (0लम्माशों उंपात8ता०700)-- फौजदा री 
विधि के मामलो में सघीय न्‍्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र मे निम्न प्रकार के विवाद 
श्राते हैं--- 

(क) ऐसे भ्रभियोग जिनमें परिसघ के विरुद्ध राजद्रोह झौर सघीय कर्म- 
चारियो के विरुद्ध हिसा-प्रयोग तथा सघीय सस्थाओ्रो के विरुद्ध विद्रोह हो , 

(ख) ऐसे अ्रभियोग जिनमें भ्रन्तर्राष्ट्रीय विधियों के विरुद्ध श्रत्याचार तथा 
झपराघ किये गये हों, झौर 

(ग) ऐसे प्रभियोग जिनमें राजनीतिक कारणों से श्रत्याचार भर प्रपराघ 
किये गये हो शोर जो श्रान्तरिक विद्रोह भ्रौर श्रराजकता के या तो कारण हो झथवा 
फल भौर जिनमे सघीय सशस्त्र हस्तक्षेप की भ्रावश्यकता थ्रा पडी हो , झौर 

(घ) ऐसे प्रभियोग जिनमें सधीय सत्ता द्वारा नियुक्त भ्धिकारियो ने श्रन्याय 
किया हो भौर जिनको सघीय सत्ता ने उक्त भ्रधिकारियो के विरुद्ध सघीय न्‍्यायाधि- 
फरण के समक्ष प्रस्तुत किया हो । 

पनुच्छेद ६४ (3) परिनघ को अ्रधिकार देता है कि वह फौजदारी विधि के 
प्रनुमार भ्रावशयक भ्रधिनियम पास करे। ज॑सा कि पहिले बताया जा छुका है, 
फ़ौजदारी के मामलो के सम्बन्ध में सवीय न्‍्यायाधिकरण समय समय पर उन तीन 
विभिन्‍न वेन्द्रों पर्र एमाइज्रेज (4682०७) नाम के न्यायालयों की व्यवस्था करता 
रहता है जिनमें फोजदारी मामलो के लिये समस्त देश को वाँट दिया गया हैं। इन 
न्यायालयों (॥53265) में न्‍्यायाधिकरण का एक भाग न्याय-व्यवस्था का कार्य करता 
हैं प्ौर उनकी सहायता के लिये पास-पढीस के गाँवो से छाँटे हुए जूरी (उप्ा7०७) लोग 
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डै । किसी प्रभिप्रुक्त वे ऊपर दोप तभी प्रमाणित हो सकता है जब €& में से 
_री सहमत हो । 

सधीय न्यायाधिकरण फौजदारी प्रधिफार क्षेत्र के निर्वहन के सम्दन्ध में चार 
में विभकक्‍त हो जाता है, दी फेडेरल क्तिमिनल कोर्ट (6 ]7टतैलकों एवाकाशतों 
), दी कोर्ट श्राफ एक्युजेंशन (0 0०पा+ छा इतलाहइा(70०) [यह न्यायालय 
। क्रिमिनल फोर्ट के विनाराध पग्रावश्यक मामले प्रस्तुत करता हैं भौर गरी 
इृप्टि में निइनय काता है कि मामला किस न्‍्यायालय के घ्रस्चिकार क्षेत्र में जाना 
तृतीय भाग कोर्ट श्राफ कैसेयन (0000 ण॑ (॥हथााणा) है भौर प्रस्तिम 
 भ्राटिनरी कोर्ट श्राफ कमेशन ग्राफ सेंचिन ज्जेस (:5फ्ान्फतीगीता) एएए५ 
5ह्मावेणा ता हलएसा ातेहटग) है 

( ३) सविधानिक श्रधिकार क्षेत्र ((.005 प्राणोय तैंप्राश्वीलाण) ) -+7पीय 
घिफरण को मर्यादित सविधानिक प्रधिकार क्षेत्र भी प्राप्त है। एस ध्रधिवार 
[| निम्न विवाद प्राते है-- 

(क) यदि एप झोर सपीय सत्ताएं हो तवा दूसरी श्लोर पण्ठने हो घोर उस 
फ्रैवीच प्रधिकार क्षेत्र भ्रधवा न्यायिक क्षमता में विवाद हो तो ऐसे गिया5, 

(स) केटनो फे बीस सावजनिफ विधि के सम्पन्ध में वियाद | प्र।र 

(ग) नागरिकों के सविधानिक प्रधिकारों के प्रतिकृमण सम्पन्धी प्रतीते झोर 
ट व्यक्तियों की पस्तर्राष्ट्रीय समझोतो क्लौर सपियों के प्रतिक्रमण विपयत्र 
| 

संविधान में नागरिकों के सयिधानिका धमितारों के सरपाण में जो उपबाण् 
गया है उसमें सविधि के ग्राघार पर ये पधिशाद भी सम्मिलित मर सिव गये हे 
ते मप्डनों के सविधानों ने तमा सपीर सम्रिधान से सास्यता प्रदान शो ऐ । यदि 
कर थी सानूनी क्षमता के घधितरार छत को घनौती दी गई # नी संधीष 
पिकरण [४ त०आ॥ प्रणाणणावा) वा वर्नत्य हो छात्रा है कि वा संदीय 
पुन को बप्टनों हो संयिधानों थी घपेज्ा मार्यता प्रदान कोगा घौर उसी 
' परष्ठगी सी घाक्षाप्रों प्रौर सामास्य विधियों पी घपेक्षा सैग्टनों से झविदधान एव 
ता देगा) 

(४) प्रशासतिषण धपिषार होप (#&ताहशाःप्दपाँघ6 नैधच  ७णायओ +ा 
8 मंधीय स्थायाधिरेश शो दुए मर्मादित प्रशामनिर घधधियार आए छी पाया 
ए प्रश्निश छतियोंगी झा भी 7िग्गय कर या है घौर एऐ सरभारों वझगातियों 
नी खान [७ 2 00काएत *१ ७) वो माँ गिय छह की आप तप 
था भी एथचिशार मिल दस है| थक गटर से | ह्शासार पर्द थी थिधप३ पर 
गगेंप दस, है शोर कापरोपश (प#5 8 रुच) सररायों पापसशरिश ग्यनषोर 
9:५४ । 

स्वप संधीय न्यागपिररध की संदश राज्य प्रमेरिशा को सपोध सर्थोय 
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न्यायपालिका के साथ तुलना (007एछा०ते ज्ञाए फ्० एल्त०८ चएताणणाए 
ए7660 86868) --इस पुस्तक के स्विस सविधान सम्बन्धी भ्रध्याय २ में हमने यह 
चताया था कि स्विस सघीय न्यायपालिका, सयुक्त राज्य श्रमेरिका की सघीय न्याय- 
पालिका से पर्याप्त भ्रशों मे भिन्‍न है । स्विस सरीय न्यायाधिकरण (706 ठिफ़ा88 
एव७० पपफ्रणाशं) यद्यपि राष्ट्रीय न्यायालय है किन्तु उसके भ्रघीन कोई न्यायालय 
नही हैं। वह श्रकेला है। भमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय के झ्रघीन सकिट कोर्ट श्राफ 
भ्रपील व डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भ्रादि कई न्यायालय होते हैं जो सारे देश भें व्यवस्थित हैं । 
संघीय न्यायाधिकररण भ्रथवा न्यायपालिका के भ्रघीन कोई ऐसे भ्रधिकारी वर्ग नहीं हैं 
जो इसके निशणायो की क्रियान्विति का निरीक्षण भौर भ्रधीक्षण करें । सघीय न्याया- 
घिकरण प्पने निर्णयो की क्रियान्विति के लिये सघीय परिषद्‌ (60७७ 0०एराथों) 
का ऋणी है भ्रौर सघीय परिषद उक्त क्रियान्विति कण्टनो की सरकारो द्वारा कराती 
है। किन्तु दोनो देशों की न्‍्यायपालिकाश्रो की शक्तियों में वास्तविक श्रन्तर है। 
सविधान की स्पष्ट श्राज्ञा के अनुसार सघीय न्‍्यायाधिकरण उस प्रत्येक विधि को 
मानने पर बाध्य है जो सघीय ससद्‌ (7७6०७ 8880॥09) द्वारा पारित की गई 
हो, भौर उस प्रत्येक सन्धि को भी मानने पर बाध्य है जिसको सप्तद्‌ ने स्वीकृत फर 
लिया हो | प्रनुच्छेद ११३ श्राज्ञा देता है, “ऊपर वण्ित किये गए सभी मामलों में 
सघीय न्‍्यायाधिकरण (77९0०:8] प्ष्णाएघ्)७)) संघीय ससद्‌ द्वारा पारित सभी विधियों 
को, भौर सभी सर्वमान्य प्रौज्ञाओ को तथा ससद्‌ द्वारा अ्नुसमर्थित सभी सन्धियो को 
मान्यता देने पर बाध्य होगा । इस प्रकार सघीय न्‍्यायाधिकरण संघीय सविधियों 
(7९१७-०४ 8000४/८४) प्रथवा ऐसी सघियो कौटठसविधानिकता की जाँच-पडताल करने 
के लिये सक्षम नही है, जो सामान्यतया सभी के ऊपर लागू होती हैं। सविधान ने यह 
झधिकार सघीय ससद्‌ (०१०४ 585०9) को दिया है कि वही सविधान 
का सविधान की भक्राज्ञानुसार पारित विधियों का भी निवंचन कर सकती है। 
इसलिये ससद्‌ (88507709) को प्रधिकार है कि वह स्व-पारित विधि का मनमाने 
ध्र्थों में निवेचन कर सकती है भौर इस सम्बन्ध में किसी न्यायिक शक्ति को यह 
अधिकार नही होगा कि उन श्रर्थों मे सशोघन कर सके । अमेरिका के विधि विशेषज्ञ 
इस बात से चिढते हैं प्रौर उनकी मान्यता है कि विधानमण्डल उन शक्तियों का 
प्रतिक़मण नहीं कर सकता जो उसको सविधान ने प्रदान की हैं। भ्रमेरिका का मत 
इस सम्बन्ध में भागे यह भी कहता है कि सविधान की प्राज्ञाओं का पालन सही-सही 
होना कठिन होगा यदि सविधान का निर्वचन (]70०७४४07) विधानमण्डल के 
ऊपर छोड दिया जायगा, वयोकि ऐसा भी हो सकता है कि स्वयं विधानमण्डल ही 
स्विधान के उपयन्धों का प्रतिक्रमणा झौर उल्लघन कर रहा हो । संसद्‌ द्वारा संविधान 
का निर्वंचन तो ऐसा है कि मानो अपराधी को ही भपने मामले में निरंय देने के लिये 
न्यायाघीश वना दिया गया हो । 

इमके विपरीत यूरोपीय देशो में इस मिद्धान्त का पालन होता है कि न्‍्याय- 
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पालिका को कार्यपालिका भर व्यवस्थापिका दोनो के भाधीन रहना चाहिये । इसमें 
सन्देह नही कि कतिपय स्विस विधि विशेषज्ञ (छछपारछ टेप्रध७9) अ्रमेरिका की न्याय- 
व्यवस्था को श्रधिक बुद्धिमत्तापूर्ण मानते हैं, फिर भी स्विट्जरलेड में बरावर यूरोपीय 
स्याय-त्पवस्था के झनुसार काम चल रहा है शोर इस दिमा भें परिवत्तन ष्गी कोड 
प्राशा नहीं है । यदि यह भी स्प्रीकार कर लिया जाय कि स्विस संघीय स्यायाधिकरण 
के पाम न्यायिक पुनरीक्षण (उच्तोलणे एएशाण०७) का अधिकार है किन्तु चह भी 
प्रभावी साधन नहीं है क्योकि ह्विदूजरलेड में सर्वभाधारण, जो प्रमुगताधारी हैं, 
प्रपनी दच्डा को सीधे-सीधघे जनमतसग्रह झौर ग्रारम्भक के हारा व्यवत कर सपते 
हैं। इम राम्यस्ध में प्रन्तिम वात यह है कि स्विस संघीय न्‍्यायाधिकरण का सरवारी 
प्रफ़नरों के ऊपर उतना नियन्प्रण नही है जितना झलि सयुतत राज्य में सर्वोच्च न्याया- 
लग का उस देश के सावंजनिक प्रधिकारियों के ऊपर रहता है । बहुन सी महत्त्वपूर्?ा 
बाते संघीय न्‍्यायाधिकरणा के ग्रधिकार क्षेत्र मे बाहर हैँ । इस सबम्न्ध में यह भी 
जान लेना ग्रावशध्यक है कि यद्यपि सपीय सत्ताओ श्रौर कैण्टनों के बीच भ्रधिकार क्षेत्र 
सम्पन्धी विवाद सघोयप स्पायाधिकरगा द्वारा निर्णी होते हैं, परन्तु यदि सधीय 
परिषद्‌ (एटतरक्णे 0०गालो) भौर संघीय न्यायाधिकरग (पएल्तत्तयों पफ्ीफा॥।) 
फे बीच भधिकार छ्षेत्र सम्पन्धी वियाद हो तो उसका निर्माय मंघीय समर (रत6का! 
पैड व) फरेगी | इसलिये प्रमेरिता के सर्वोच्च न्यायालय के समान स्विटजरजेट 
फे सपीय न्‍्यायाधिक्रण के पास ऐसी शक्तियों था प्रभाव हैं शिनसे यह श्रएनों 
यानूनी घोर दंघानिक क्षमता को स्थापित कर सके | स्विस संघीय स्यागराधियरणा ने 
६८४४ में लॉनिन ([.ताह0णाए में स्थापित होते के बाद से पभी भी उसे स्वतन्धता 
भौर प्रतिप्ठा का उपभोग नहीं किया जो प्रमेरिया के सर्वोच्च स्यायालय यो प्रा। 
है। इमलिये गति संघीय स्थायाधिररुयप से बढ प्राथा पी जाय वि वह चतीय 
सविधियों छो चुनौती दे सके, उचित नहीं होगा सयोवि यह ध्ति पशस्त स्थायालय 

गैर जबकि ध्मेरिया शी स्यायपालिशा, जो यही प्रधित्त सशव्तत है, राय संडगरा 
रही है ।7 


संधोय प्रशाननिक नन्‍्यायादस 


(4॥0 [0९०७० # 0570८ (6पा) 
॥6१४ में सदियाव में मधोंद गरके गदोद प्रध्यमतिद नाता 
स्यतया को गई थी । इत संबयिफतिय धारेच ने प्रशावनित रप्रायाय वो झूचीद 
पिपस घोर शेड से के ्धिसा मे सम्यन्‍षिय द्रशाम निया वियादों घोर घने टसम मर 
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कायवाहियो के ऊपर भ्रधिकार क्षेत्र प्रदान किया, किन्तु इस न्यायालय के सम्मुख 
कैण्टनो के प्रशासनिक मामले उसी स्थिति में था सकते हैं जबकि कैण्टनो ने सघीय 
प्रशासतिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया हो । १६२४ में सधीय 
ससद्‌ (77७0०७७ /889७»79) ने प्रस्ताव द्वारा यह स्वीकार किया कि उक्त सधीय 
प्रशासनिक न्यायालय के कत्तंव्यों को न्‍्यायाधिकरण (#८त७७! प्रषःाणाश) ही 
करेगा । 

इसलिये स्विस प्रशासनिक न्यायालय उन्ही श्रर्थों में स्वतन्त्र न्यायालय नही 
हैं जिस प्रकार कि स्विस बीमा न्‍्यायाधिकरण (8एछाछ8 पगाशा ७700 7''्ैणा॥) है 
झ्रथवा फ्रास तथा श्रन्य यूरोपीय देशो के स्वतन्त्र प्रशासनिक न्यायालय हैं । यह सघीय 
न्‍न्यायाधिकरण का एक उपभाग है भ्रौर इस प्रकार सामान्य न्यायालयों का ही एक 
भाग है, श्रत्तर केवल यह है कि प्रशासनिक न्यायालय की फार्य-प्रणाली श्रन्य न्यायालयों 
की कार्य-प्रणाली से भिन्‍न है।..' 


अध्याय ७ 
जनमतसंग्रह श्रौर श्रारस्भक 
(फठ रि०(६ए००ारेपफ बड॥ते लगाव ८) 


प्रत्यक्ष विधान ([0760० ]०ह/89007)--प्रत्यक्ष विधान की व्ययस्या स्विस 
अजातन्त्र की प्रनौखी विशेषता है। लोकप्रिय विधान निर्माण की विधि से तात्पर्य 
है स्वय नागरिकों द्वारा विधि-निर्माण्स का कार्य न कि सर्वसाथारण के प्रतिनिधियों 
द्वारा सर्वमान्य विधियाँ पारित करना , और यह प्रथा उतनी ही प्राचीन है जितना 
कि स्विस इतिहास है, और उन्मुवत नगर-सभा (,शत52७०8७४१०) और नागरिकों 
की घृहत्‌ सभाएं प्रत्यक्ष विधान निर्माण के जीवित उदाहरण हैं। उन्मुक्त नगर सभा 
ग्रयवा नागरिकों की वृहत्‌ सभा श्रव भी प्राचीन परम्पराशों शोर प्रथाग्रो की स्मृति 
स्वछपा एपेन्जिल (897०0०९॥), अन्टरवाल्डेन (ए70677७ॉ6०7) और गेरियस 
(४7०४) में प्रचलित हैं श्रौर इस प्रकार विधान निर्माण के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष 
कार्यवाही का विचार लोगो की स्मृति में सर्देव ताजा बना रहता है । 

शेप कंण्टनों में श्रारम्भक (80७२७) श्रौर जनमत्तसग्रह (पेेणशशातेष) 
की व्यवस्था प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के साधन हैं। स्विस सर्वसाधारण ने इन व्यवस्याग्रों 
को इस सीमा तक विकसित किया है कि अब वे पूर्णतया स्विस व्यवस्थाएँ ही बन 
गई हैं। ब्राइस लिक्षता है, "प्रजातन्त्र का भ्रव्ययन करने वाले विद्यार्थी के लिए 
स्विस व्यवस्थामरो में इतनी शिक्षाप्रद कोई व्यवस्था नहीं है जितनी कि जनमतसग्रह 
और पशारम्मक व्यवस्थाएँ हें क्योंकि इनके द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से सर्वभाधाराण 
के हृदयो के भीतर से दर्शन करते हैं। सवंसाधारण के विचार झौर उनकी भावनाएँ 
इनर्में स्पष्टत दिखाई देती हैं, न कि निर्वाचित सस्याओ के माध्यम से । सत्य यह है 
कि स्विट्ज रलेड एक मिश्रित प्रजातन्त्र है ।? “इसमें लोगो की विधायिनी इच्छाये 
विधानमण्डलो द्वारा भी व्यक्त होती हैं झौर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा [मी जनमतसम्रह 
ओर शभ्ारम्भक के रूप में व्यक्त होती हैं | 

जनमतस प्रह (706 ॥९९८००००९०७०)--रेफेरेण्डम ([२९ै७-शावण) घब्द का 
श्रय॑ है 'अवश्य सम्मति माँगी जायाँ । राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त के रूप में 
इस दाब्द का श्र्थ उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा विधानमण्डल द्वारा पास किये गये 
अधिनियम श्रववा प्रस्ताग्ति विधि--चाहे वह मोलिक विधि हो गझ्रथवा सामान्य विधि 
हो--पर जनता का मत लिया जाता है। यदि जनमतसमग्रह में मतदान करने वाले 

9, खकठला 792०70ए0४९०९८५, ४०) ॥, छए 45. 
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मतदाताओं के बहुमत से उक्त विधि पारित अथवा स्वीकृत हो जाती है तो उसे पारित 
समभा जाता है। यदि उसे अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उसे त्याग दिया जाता है । 

जनमतस ग्रह दो प्रकार का हो सकता है । वेकल्पिक या ऐच्छिक (09४0०7७) 
07 40००ॉ६४४४०) भौर प्रनिवाय॑ श्रथवा आवश्यक (007एणे8०-३ 6० 09॥8०४८०% )। 
जब कोई पझ्धिनियम विधानमण्डल द्वारा पास किये जाने के उपरान्त, पूर्व इसके 
कि वह कानून का रूप धारण करे, नागरिको की निदिष्ट सख्या की प्रार्थना पर 
लोगो के सम्मुख स्वीकृति श्रथवा भ्रस्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे 
जनमतसग्रह को वैकल्पिक श्रथवा ऐंच्छिक जनमतसग्रह (0फ7७णाको 07 &०प्रॉ॥एधए० 
ए७०-०००ए॥) कहते हैँ। किन्तु अनिवायं भ्रथवा स्‍्रावश्यक जनमतसग्रह के लिये विशिष्ट 
प्रकार के भ्रधिनियमों को ग्रावश्यक रूप से, पूर्व इसके कि वह कानून का रूप घारण 
करे, सर्वसाधारण के सामने उनकी स्वीकृति ग्रथवा अस्वरीकृति के लिये मेंजा जाता 
है । जनमतसग्रह का श्निवार्य या आवश्यक स्वरूप प्रजातन्त्रीय विधि है क्‍योंकि इसके 
द्वारा प्रत्येक विधि के सम्बन्ध भे सर्वसाधारण का मत व्यक्त होता है । स्विस लोग भी 
जनमतसग्रह के शनिवायं स्वरूप को श्रधिक्र व्यावहारिक श्ौौर श्रेष्ठ मानते हैं क्योकि 
इस प्रक्रार जनमतसग्रह की प्रार्थना पर सामूहिक हस्ताक्षर कराने से सम्बन्धित 
झानदोलन का भय नहीं रहता । श्ौर इस प्रकार के जनमतसग्रह द्वारा जो विधियाँ 
पारित की जाती हैं उनका श्त्यन्त स्थायी प्रभाव होता है । 

जनमतसग्रहु के स्वरूप (ए0णा8 ०६ ऐशछ०-७7तेघात)--संधीय सविधान 
धौर कंटनो के सविधानो के सशोधनो की जनमतसग्रह द्वारा स्वीकृति अनिवार्य है 
भौर इसके बिना कोई सविधानिक सशोधन प्रभावी नही हो सकता। १८४८ में सघीय 
सविघान में किसी भी प्रकार के सशोधन के लिये श्रनिवायं जनमतमग्रह की व्यवस्था 
की गई झऔर यह उपबन्ध ([7०शाछा०7) १८७४ के सविधान में भी ज्यो का त्यो 
बना रहा। श्राधुनिक सविधान में यह भी व्यवस्था है कि केण्टनो के सविधानों को 
संघीय थासन द्वारा तभी मान्यता दी जायगी जब वे इसी प्रकार जनमतसग्रह के द्वारा 
स्वीकार करा लिये जायेंगे ॥ 

परिसष ((००/०१७८४४४००) में सविधानिक जनमतसग्रह के लिये जो कार्ये- 
प्रणाली श्रपनायी जाती है, उसका वर्णन किया जा चुका है ।? राष्ट्रीय व्यवस्थापक 
जनमनसग्रह (जेशवण्मगों |७ट्वाईंधतए० ;९थिणातेपरा7) सघीय विधियों के ऊपर 
प्रभावी होता है, जिसमें श्रायव्ययक (708०) भर श्राज्ञाएँ श्रपवाद हैं, भौर १६२१ 
से यह (२९(००श०ातेणा)) उन श्रन्तर्राप्ट्रीय सन्धियों पर भी ग्रावश्यक है जो या तो 
पनिश्चित काल के लिये की गई हो भ्रयवा पन्द्रह वर्षों से भ्रधिक के लिये की गई 
ही । प्रत्येफ़ मधीय विधि सघीय ससद्‌ द्वारा पारित होने के पश्चात्‌ सघीय सरकारी 
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जनमतसग्रह शोर प्रारम्भक धघद्३ 


जनेल (0०४0 त०ए४॥) में प्रकाशित की जाती है भ्रौर तव कैण्टनो को इस 
प्राशय से भेज दी जाती है कि उसे कम्यूनों में सूचनायें घुमाया जावे। इस प्रकार 
सूचनार्थ घुमाये जाने के ६० दिन पश्चात्‌ या तो श्राठ कैण्टनें या ३०,००० नागरिक 
प्रार्थना कर सकते है कि उक्त विधि को जनमतमग्नह के लिए प्रस्तुत किया जाय । 

कैण्टनो की भौर से कभी मी जनमतस ग्रह की माँग नही आई | प्राय नागरिक 
ही इसकी माँग करते हैं । भ्रस्तावित विधि के विरोधी उक्त सम्बन्ध भें श्रान्दोलन 
करके सर्वसाघारण की रुचि इस झोर झाकपित करते हैं ओर इसके सम्बन्ध में 
प्रावश्यक हस्ताक्षर कराते हैं। भ्राजकल हस्ताक्षर प्राप्त करने की विधि यह है कि 
मतदाताग्रो के पास डाक द्वारा जवावी कार्ड भेजते हैं भ्रोर मतदाता उक्त कार्ड पर 
हस्ताक्षर करके उसे लेटर बॉक्स (7,000७" 905) में छोड देते हैं ।! जब इस प्रकार 
भेजे हुए हस्ताक्षरो की सख्या को सघीय परिपदे्‌ पर्याप्त मान लेती है, तब परिपद्‌ 
उक्त विधि को प्रकाशित कराती है और देश के सभी लोगो के पास सुचना 
मेजती है झौर प्रकाशित कराने बया विधि को सवकी सूचनार्थ भेजने के 
चार सप्ताह बाद फी कोई तिथि मतदान के लिये निश्चित करती है। मसभायें होती 
हैं जिनमें ससद्‌ के सदस्य और भन्‍्य लोग या तो उवत विधि के पक्ष में भ्रथवा विपक्ष 
में भाषण देते हैं। विवादग्रस्त विधि के उपवन्धों के सम्बन्ध में पत्रों में लेख निकलते 
हैं। मतदान का प्रवन्ध कैण्दनो की सरकारें करती हैं किन्तु मतपत्रकों (800 
ए५ए७:७) की व्यवस्था सघीय सरकार करती है। मतदान रविवार को होता है श्रोर 
समस्त देश में एक ही दिन होता है। मतदान (?०!॥गष्टो प्राय शान्त होता है और 
किसी प्रकार की हुल्लडवाजी नहीं होती । न श्राज तक कभी मतदान के सम्प्नन्ध में 
रिघवत या भेप बदलकर दूसरे के लिये मतदान झ्ादि शिकायतें सुनने में श्राई हैं। 

केवल उन फंण्टनो को छोडकर जिनमें उन्मुक्त नगरमभाओं (07058: 
ग्रा०॥00) द्वारा जनमन संग्रह अ्यवा विधान निर्माण होता है, वाकी सभी कंण्टन 
में विधान निर्माण सम्बन्धी जनमतसग्रह होते हैं । कुछ कंण्ठनों में प्रनिवार्य जनमत 
सग्रह होते हैं भौर कुछ में ऐच्छिक, जिन कैण्टनों में जनमतमग्रह ऐच्छिक होता है 
उनमें कतिपय नागरिकों की भार्थना आने पर जनमतमग्रह भवलम्बित है, भौर नागरिक 
की तदर्थ सख्या हर एक कैँण्टन में अलग-अलग है। कुछ कंण्टनें ऐसी भी हैं जिनके 
जनमतसप्रह महत्त्वपूर्ण वित्तीय विधियों के लिए प्निवार्य है भौर श्रन्य प्रकार क॑ 
विधियों के लिए वैकल्पिक (060०घ0)) है । 

झारम्मक के रूप (0०773 ० पातक४०,--जनमत्तनग्रह वा स्वस्प वेव- 
निपेघात्मक है बयोकि इसके द्वारा सर्वेसाघारण, प्रपने ससद्‌ के प्रतिनिधियों हार 
पारित विधियों का निपेंध कर सकते हैं । प्रत्यक्ष विधि निर्माण के समर्चक, विशेषक 
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'स्विस लोग कहते हैं कि केवल विधानमण्डल के ऊपर ही विधि निर्माण करने का 
सारा उत्तरदायित्व नही छोड देना चाहिये । उनका कहना है कि नागरिकों को भी 
अधिकार होना चाहिये कि वे विधान के सम्बन्ध मे प्रस्ताव रख सकें और यदि उनके द्वारा 
प्रस्तावित विधि सर्वंसाधारण द्वारा स्वीकृत हो जाती है, तो उसको विधि के रूप में 
पारित समझा जाना चाहिए; चाहे विधानमण्डल उसका विरोध भी करे ! लोकप्रिय 
च्यवस्थापन की इस रीति को भ्रारम्भक (]7छ४ए०) कहते हैं । भारम्भक के द्वारा 
मतदाता ऐसे मामलो में प्रभाव डाल सकता है जहाँ विधानमण्डल, सविघानिक सशोधन 
था विधि फे सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना न चाहता हो ! 
प्रारम्भक दो प्रकार के होते हैं--विधेयक के रूप में ([0०7४०४धए०) और 
साधारण शब्दो में ([0 8००७) ४७778) । यदि प्रस्ताव को साधारण बम ही 
व्यक्त किया गया है, तो विघानमण्डल का यह कत्तेव्य हो जाता है कि उक्त वक 
अस्ताव का प्रारूप तैयार करे, उस पर विचार करे शोर उन विधियो को नागरिकों 
की निश्चित सख्या के श्रादेशानुसार पारित करे, जिसमें स्वंसाधारण द्वारा अनुसमर्थंन 
की शर्त होगी । अर्थात्‌ वह सबंसाधारण के अनुसमर्थन के वाद ही पारित विधि का 
स्वरूप घारण करेगी । यदि प्रस्ताव विधेयक के रूप में उपस्थित किया गया है, भौर 
सब प्रकार पूर्ण है तो विधानमण्डल का ककत्तंव्य हो जाता है कि उस पर 
विचार करे ! 
सविधानिक आरम्भक का अधिकार परिसघ (007/०१०:७४००) में भी है 
और कैण्टनों में भी । आरम्मकु ([77%0४०७) की छार्तों के प्रनुसार कम से कम 
४०,००० मतदाताझो को सघीय सविधान में सशोधन के लिये प्रार्थना करनी चाहिए । 
वह प्रार्थना सामान्य शब्दो में भी की जा सकती है प्रथवा पूरी तरह तैयार किए हुए 
विधेयक के रूप में भी की जा सकती है । यदि ससद्‌ सामान्य दाब्दों में किये गए 
अस्ताव को ही स्वीकार कर लेती है, तो यह तुरन्त सशोघन का प्रारूप तैयार करती 
है भोर उस पर कैण्टनो का झौर जनता का मत एकत्र किया जाता है । किन्तु यदि 
संघीय सम॒द्‌ उक्त समोबन के विरुद्ध है तो ऐसी श्रवस्था में उक्त सशोघन लोकमत 
जानने के लिए भेज दिया जाता है और सभी से यह मालूम किया जाता हैं कि 
शोधन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्रागे कार्यवाही की जाय भथवा नहीं । यदि प्रस्ताव 
को लोकमत का पक्ष मिल जाता है, तो यद्यपि ससद्‌ ने इसी प्रस्ताव को एक वार 
भस्वीकृत कर दिया था फिर भी यह ससद्‌ का कर्तव्य हो जाता है कि वह उक्त 
सश्ोघन को विधेयक के रूप में तंयार करे श्रौर उसको सर्वसाधारण झौर कंण्टनो का 
मत्त जानने के लिए प्रस्तुत करे। यदि सर्वक्ताधारण का मत उकत सशोधन प्रस्ताव 
के विरुद्ध होता है तो विधेयक गिर जाता है । 
यदि आारम्भक को विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है श्रौर यदि समद्‌ 
उम्को स्वीकार कर लेती है तो उक्त प्रस्ताव तुरन्त सर्ववाधारण के जनमत और 
कप्दनों की तदयं स्वीकृति के जिए मेज दिया जाता है। किन्तु यदि ससद्‌ विधेयक 
के नप में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव से सहमत नहीं है, तो-समद्‌ मतदाताओं से कह 


जनमतसग्रह भ्ोर श्रारम्भक डद्श 


सकती है कि उक्त भ्रस्ताव अ्रस्वीक्त कर दिया जाय अ्रथवा वक्त प्रस्ताव के स्थान 
पर भ्रपना प्रस्ताव तैयार कर सकती है श्र प्रारम्मिक प्रस्ताव के साथ-प्ताथ अपना 
प्रस्ताव भेज सकती है । 

यदि झ्ारम्भक ([श्च४०४०) में सविधान के श्रणेप सशोचन (007फक्‍४० 
7०पाषा0०ा) की माँग की गई है, तो उस सम्बन्ध में वही कार्य-प्र शाली प्रपनायी जाती 
हैं जिसका वर्णोत इसी पुस्तक के श्रध्याय २ में किया गया था, जबकि सघोय ससद्‌ 
का एक सदन सशोघन का प्रस्ताव करे किन्तु द्वितीय सदन उसका विरोध करे। 

जनमतसग्रह श्रौर श्रारम्भफ फी क्ियान्विति (एकीजाह णी 6 दरिशथिशान 
देणा। शयाते 06 पजाधा॥0५७)--स्विस सर्वेश्ताघारण प्राय सदेव बा तो जनमतमग्रह 
के द्वारा या भ्रारम्भक के हारा किसी न किसी विषय पर मत देते ही रहते हैं । 
१८४८ से १६९५० तक कम-से-फ्म १०० बार तो सधीय सविधान के सशोधन के 
सम्बन्ध में मतदान हो चुके हैं। दो वार संविधान के पूर्ण सभोघन (7'०४को 7०१॥807) 
का प्रस्ताव किया गया--१८८० झौर १६३५ में--शौर दोनो प्रस्ताव श्रस्वीकृत 
हो गए। श्राशिक सशोवन श्रनेको बार हुए हैं किन्तु इन सशोधनो द्वारा सविधान के 
स्वरूप मे प्राय कोई विद्येप भ्रन्तर नही पडा है। विशाल बहुमत ने केन्द्रीय शासन 
की शपितियों में बुद्धि की है। १८६७४ और १६५० के बीच ६२० प्रधिनियमों 
(70ह800९० »० ५8) पर जनमतसग्रह हुम्मा। “इन ६२० श्रघिनियमों में वे सवि- 
धानिक सशोधन भी सम्मिलित हैं जिन पर जनमतसग्रह झनिवार्य होता है और वे 
प्रधिनियम भ्रौर सधियाँ भी सम्मिलित हैं जिन पर वैकल्पिक जनमतसग्रह हो सकता 
है प्रोर इन दोनो में वे सभी मामले सम्मिलित है जो स्वीकृत हुए श्रथवा रह कर दिये 
गए. 7! 

लोकप्रिय आारम्भक का प्रारम्भ १८६१ से हुआ था, तव से १६४७ तक ३७ 
प्रस्ताव, सर्वताधारण की श्लोर से आये । इन ३७ में भी ११तो केवल १६३४५ से 
लेकर १६४७ तक के १२ वर्षो में प्रस्तुत किये गए ॥£ इन समस्त ३७ सर्वसाघारण द्वारा 
प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों में १८ प्रस्ताव प्रन्तिम रूप से स्वीकृत कर लिये गए | 

फैण्टनो के क्षेत्र में जनमतप्तग्रह का प्रचलन भ्रधिक है | किन्तु जर्मन भापा- 
भापषी कीण्टनो में यह प्रचलन और भी अ्रधिक है। जमंन भाषा-मापी कैण्ठनों में 
शासन के प्रति ध्राम अविश्वास और सन्देह है और सर्वसाधारण के निर्णयों पर विशेष 
विश्वास किया जाता है ॥ इनलिये जनमतसंग्रह ([१९छक्ातेप्शी श्रौर धारम्भक 
(000४०) विदयेप रूप से जमंन व्यवस्थाएँ हैं। इसके विपरीत, स्विस श्रथों में, 
फ्रेंच भाषा-मापी लोगो को कम प्रजातन्त्रवादी समकना चाहिये । वे स्वभावत दासन 
का नेतृत्व मान लेते हूँ श्रौर यद्यपि जनमतसंग्रहों का प्रचलन फ्रेंच भाषा-नापी कैण्टनो 
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में भी है, किन्तु प्राय पूर्ण रूप से यह ऐच्छिक हैं भौर उन लोगो ने बहुत ही कम 
बार जनमतसग्रह का आश्रय ग्रहण किया है । 


जनमतसग्रह के पक्ष में तके 
(42प्राशाए पा चए०पा' ० गी8 रिथथिलातवंपा) 

(१) कहा जाता है कि लोकप्रिय प्रभ्रुसत्ता का सिद्धान्त प्रत्यक्ष व्यवस्थापन में 
मृत्त-स्वरूप धारण करता है न कि प्रतिनिधिक श्रथवा ससदीय प्रणाली में। ससदीय 
प्रणाली मे वास्तविक जनमत प्राप्त करना प्राय कठिन है क्योकि ससदीय जनमत के 
ऊपर दलो के, समाचारपत्रों के, वक्‍तुताओ्ो के श्रौर प्रचार के प्रभाव पडते रहते हैं। 
जनमतसग्रह, लोकप्रिय प्रभुसत्ता को स्वीकार करता है और इसके द्वारा सर्वसाधारण 
की वास्तविक इच्छा का पता चल जाता है| इसलिये जनभतप्नग्रह [छोेछछाश्मरतेपाण) 
जनमत जान लेने का सब से श्रेष्ठ ब्ररोमीटर है। इसके श्रतिरिक्त रवय नागरिक 
झपने प्रतिनिधियों की अपेक्षा अपने हितो को श्रच्छी तरह से समझता है । जिस विधि 
की माँग सीघे सर्वंसाधारण द्वारा की जाती है, उसके पीछे सर्वसाघारण की नैतिक 
इच्छा भी रहती है भौर इस प्रकार पारित की हुई विधि का ससदीय प्रतिनिधियों 
द्वारा पारित की हुई विधि की श्रपेक्षा अधिक सर्वेसम्मत भौर निश्चित पालन होता है। 

(२) जनमतसग्रह (॥१७७४०7०४४) के समर्थक यह भी कहते हैं कि इसके 
द्वारा राजनीतिक दलो की श्रावश्यकता भौर मह्त््व कम हो जाता है भौर इससे दलीय 
भावनाओं (?&7080॥ 8.) की प्रवृत्ति भग होती है । इसके भ्रतिरिवत यह विधान- 
मण्डलों की चपलता भौर राजनीतिक यन्त्रों के अ्सयम के विस्द्ध अ्रकुश का काम देता 
है। कई बार ही नही भ्रपितु श्रनवेको वार विधानमण्डल द्वारा पारित विधियों और 
श्राज्ञाओं को सर्वेसाधारण ने श्रस्वीकृत कर दिया है, श्रौर इससे पता चलता है कि 
विधानमण्डल, सर्देव ही न तो सर्वंसाघारण की इच्छा को जानते हैं और न उनकी 
इच्छाग्रो का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनमतसग्रहों से यह भी पता चल जाता है कि 
जिन विधियों के प्रति जनमत की स्वीकृति नहीं है, उनका पास होना श्रत्यधिक 
कठिन हो नही, प्रसम्मव है। सत्य तो यह है कि जनमत्तसग्रह ने सर्वताधारण के 
हाथो में पूर्ण निपेधात्मक शक्ति (७४०) दे दी है। 

(३) जनमतसग्रह के द्वारा बहुमत दल की राजनीतिक उच्छछ्ललता किसी 
सीमा तक दवी रहती है। ससदीय श्रथवा प्रतिनिधिक प्रणाली में विधि का वही 
स्वरूप रहता है जो ससद्‌ का बहुमत दल चाहता है। उक्त विधि में श्रल्पमत वालों 
की इच्छा का ध्यान नही रखा जाता । किन्तु यदि विधि के श्रधिनियम वनने से पूर्व 
उक्त विधि को जनमतसप्रह के हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है तो श्रल्पमतो को भी 
उक्त मम्यन्ध में श्रपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त श्रवसर मिल जाता है, और 
उनको यह भी श्रवसर मिल जाता है कि उक्त चिधि को सगठित विरोध द्वारा अस्वी- 
झनत कर सकें। यही सच्चा प्रजातन्त्र है। इसके भ्रतिरिक्त जनमतसग्रह के द्वारा विधि 
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पारित करने मे कम समय लगता है। लाई ब्राइस (7,070 879००) कहता है, “प्रत्यक्ष 
व्यवस्थापन ([)76० [6टव80007) के द्वारा विधानमण्डल, सर्वेसाधारण के सम्पर्क 
में श्राम चुनाव के समय के ग्रतिरिक्त भ्रन्य श्रवसरो पर भी श्राता है । कतिपय सीमाश्रो 
में जनमतसग्रह द्वारा सम्पर्क श्राम चुनाव के सम्पर्क की श्रपेक्षा अच्छा भी है 
क्योकि इस सम्पर्क के द्वारा मतदाताझो को गम्भीर विपयो पर अपने विचार व्यक्त 
करने का श्रवसर प्राप्त होता है श्रोर इस सम्पर्क में दलगत मावना का विनाशकारी 
प्रभाव नही रहता ।” 

(४) जब सर्वेसाघारण यह अनुमव करने लगते हैं कि वे ही स्वय देश के 
व्यवस्थापक (]88/990073) हैं तो उनमें देश-प्रेम श्रौर उत्तरदायित्व की भावनाभप्रो 
का उदय होता है | इस तथ्य की अनुभूति ही नागरिकों की सच्ची राजनीतिक शिक्षा 
है । प्रजातन्‍्त्र का यही वास्तविक गुण है । इसके अतिरिक्त पत्यक्ष ध्यवस्थापन की 
रीति श्रपरिवत्तेनवादी है। सर्वसाधारण प्रायः कभी भी प्रपनी व्यवस्था में श्रामुल 
परिवत्तंन नही करंगे जब कि वे जानते हैं कि वे स्वय ही व्यवस्थापन के पञ्च भी हैं । 
वे यह भी जानते हैँ कि भ्रावग्यकता पडने पर वे स्वय भझपनी विधियों में अपनी 
आ्रावश्यक्रताझो के अनुरूप परिवत्तंत कर सकंगे। इसीलिए प्रत्यक्ष व्यवस्थापन में 
दूरगामी परिवत्तन नही किये जाते | 

(५) यदि कभी संघीय ससद्‌ के दोनों सदनों मे गतिरोध उत्पन्न हो जाय तो 
जनमतसग्रह के द्वारा ही ऐसे गतिरोधो फो दूर किया जा सकता है। यह विधान- 
मण्डल की शक्तियों पर भ्रकुश हैं। स्विटजरलेड में कार्यपालिका, विधानमण्डल के 
निर्णयों का निषेध (५०७४०) नहीं कर सकती । न एक सदन दूसरे सदन की उपेक्षा 
कर सकता है। दोनों सदनो की शक्तियाँ समान हैं । ऐसी स्थिति मे विधानमण्डल 
के ऊपर कुछ-न-कुछ श्रकुग चाहिए झोर जनमतसगह (7207णे०/ ४०४०) ही बह 
श्रकुश है । 

(६) इस सम्बन्ध में प्रन्तिम वात, जैसा कि ब्राइस (7ए००) कहता है, 
यह है, "प्रत्येक घासन में किसी न किसी स्तर पर एक ऐसी सत्ता भ्रथवा शवित होनी 
चाहिये जिसका निर्णय भ्रन्तिम हो, और जिसके निर्याय के विरुद्ध भागे कोई भ्रपील न 
की जा सके | प्रजातत्न में ऐसी भ्रन्तिम सत्ता केवल लोकमत ही हो सकती है, जो 
सभी प्रकार के विवादों पर प्नन्तिम निर्णय दे सकता है ।” 


जनमतसग्रह के विरुद्ध तके 
(#हपगला। बाएं (6 रिटिटिलातंपा।)) 
(१) जनमतनग्रह के विरुद्ध मुर्य तक बह दिया जाता हैं कि इसने विधान- 
मण्डलो की प्रतिप्ठा को कम किया है शौर इसके कारण पध्रव विधानमण्डलो में 
घटिया दर्जे के सदस्य बाते हैं। जब प्रतिनिधिगण जानते हैं कि उनके निर्णायों को 


रह किया जा सकता है तो स्वमावत वे श्रपने विधायी कर्तव्यों (6ट79070 
तक्चा०8) में बहुन ही कम रवि लेगे | इसके भ्रतिरिक्त जनमतसम्रह में श्रम्तिम उत्तर- 
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दायित्व ऐसे लोकमत के ऊपर छोड दिया जाता है जो गुमनाम है, श्रस्थायी है श्रोर 
श्रमूर्त है, इस कारण वास्तविक उत्तरदायित्व का लोप हो जाता है। यदि कोई 
प्रस्ताव जनमतसग्रह के द्वारा स्वीकृत हो जाता है, उसका श्रेय विधानमण्डल को न 
मिलकर सर्वेसाधारण को ही मिलता है। यदि प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है तो 
उसका दोष विधानमण्डल को दिया जाता है । इस प्रकार दोनो ही स्थितियों भे विधान- 
मण्डल की प्रतिष्ठा घटती है श्ञोर इसका फल यह होता है कि लोकमत की निगाहों 
भें विधानमण्डल का श्रादर कम रह जाता है। ब्राइस (:#9००) का कथन है कि 
“जनमतसग्रह के कारण विधानमण्डल में उत्तरदायित्व की भावना घढ जाती है भौर 
वह ऐसे प्रस्तावों को भी पास कर सकता है जो इसको ठीक न लगत्ते हों क्योकि वह 
समझना है कि श्रन्त में जनमत द्वारा अस्वीकृत होगा ही। यह भी हो सकता है 
कि विधानमण्डल ऐसी विधियाँ पारित करने से भय खाने लगे जिनको वह देश के 
लिए झ्रावश्यक समभता हो, क्योकि उसे जनमतसग्रह द्वारा उचत सम्बन्ध में तिरस्कृतत 
होने का भय बना ही रहता है।” 

(२) एक सामान्य नागरिक का मस्तिष्क न तो इतना विकसित होता हैं 
आर न वह इतना शिक्षित होता है कि विधान के सम्बन्ध में अनेको विषयों पर 
अपनी सही राय वना सके श्रथवा मत व्यक्त कर सके श्रौर विशेषकर ऐसी स्थिति में 
जवकि इन दिनो विधान निर्माण का कार्य श्रत्यन्त जटिल और कठिन हो गया है, 
जनमतसग्रह उचित नही ठहरता । श्लौर केवल हाँ या ना कह देने से ही लोगो की 
वास्तविक इच्छा का पता लगाना कठिन होगा । किसी विधि के पास करने के लिए 
झ्रथवा किसी पारित की हुई विधि के लोकप्रिय अनुसमर्थन के लिए सर्वंसाघारण का 
नैतिक स्तर श्रत्यन्त उच्च होना चाहिए इसलिए जनमतसग्रह का मुख्य श्रौचित्य तभी 
मिद्ध किया जा सकता है जवकि सर्वेंसाधारण का नैतिक स्तर उच्च हो । 

(३) यदि किसी वैधिक प्रस्ताव के समर्थक या विरोधी लोग उक्त प्रस्ताव 
के सम्बन्ध में पत्रिकाग्रो श्रोर भापणो के ही द्वारा सर्वसाघारण को पूरी जानकारी 
करा देने का प्रयत्न करते हैं, तो यह प्रसफल प्रयास होगा। प्रत्यक्ष व्यवस्थापन के 
विरोधियों का कहना है कि सवंसाधारण के हित वास्तव में उन छुने हुए प्रतिनिधियों 
के हायो में ही अधिक सुरक्षित रहते हैं जिनको योग्यता भ्ौर प्रौढ विचार-शक्ति के 
श्राघार पर चुनकर भेजा गया था, न कि लोकप्रिय सवंसाधारण के हाथो में जिनको 
सन्देहयुवतत मत जानने के लिए कोई प्रस्ताव जनमतसग्रह मे भेजा जाता है । 

(४) जनमतमसगह का एक श्रन्य दोप यह है कि इसमें कोई विधेयक या त्तो 
स्वीकार किया जाता है श्रौर या रद्द किया जाता है, किन्तु सशोधनों के लिए 
कोई स्वान नहीं है । मत पूर्ण विधेयक के लिए ही दिया जाता है। सत्य यह है कि 
जब स्वतन्त्र सर्वेमाघारण ही विधानमण्डल का निर्माण करेंगे तो सशोधनों के लिए 
कोई स्थान नहीं है । 

(५) जनमतमग्रह के विरुद्ध एक शभ्रौर तक है भ्रोर उसमे पर्याप्त सार भी है, 
श्रोर वह यह है कि जनमतसग्रह में बहुत ही कम लोग मतदान करते हैं । कहा जाता है 
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कि जनमतसग्रह के मतदान के फल से वास्तविक जनमत नही पाया जा सकता, क्योंकि 
अधिकतर जनमतसग्रहों में किसी विधेयक के विरोधीयण अभ्रधिक सख्या में मतदान 
करते हैं, किन्तु समर्थंकगण उत्तनी सख्या मे नही जाते श्लोर जनमतसग्रहो में बहुत बडी 
संख्या में लोग मतदान ही नही करते, इससे या तो यह निष्कर्प निकलता है कि मतदाता 
लोगो को नागरिक कर्त्तव्यों का भान नही है प्रथवा यह निष्कर्प निकलता है कि वे 
उक्त विपय पर मतदान करने की श्रौर मत व्यक्त करने की योग्यता ही नही रखते । 
इसके श्रतिरिक्त जब वारम्वार लोगो से मत व्यक्त करने को कहा जाता हैँ तो वे इस 
ओर रुचि खो बैठते हैं । इस सव का निर्णायक निष्कपं यही निकलता है कि जनमत- 
सग्रह का फल भी अ्न्ततोगत्वा श्रल्पमत नागरिकों अ्रथवा थोडे से नागरिकों का ही 
निर्णय है। भौर ऐसी स्थिति में यह निर्णाय करना कठिन हो जाता है कि किसी 
प्रथ्न पर कोई निश्चित वास्तविक जनमत है भी या नहीं । 


(६) अन्य तर्क जनमतसग्रह के विरुद्ध यह हैं कि इसके द्वारा कभी-कभी 
श्रत्यन्त श्रावर्यक विधियों में अत्यन्त हानिकर देर हो जाती है। इस दोप के कारण 
जनमतसग्रह के जिन झक्षरशिक लाभो पर चल दिया गया था, उनका कोई महत्त्व 
नही रहता । जब नागरिक स्वय सावंजनिक क़्ृत्यो में रुचि नही लेते तो प्रत्यक्ष 
विधान-निर्माण एक तमाशा भौर दिखावामात्र बनकर रह जाता है । 

(७) यदि जनमतसग्रह के द्वारा कोई विधि केवल थोडे से बहुमत के प्राघार 
पर स्वीकृत होती है जैसा कि १६३८ के फेडरल पीनल कोड (ऋर'लए एल 
(०१७) पश्लौर १६४७ के फेडरल इकॉनॉमिक झ्राटिकल्स (7००७४७ प्रिः्णाणाा० 
2700 ९७) के सम्बन्ध में हुआ जबकि दोनों ५३ प्रतिशत के बहुमत से स्वीकृत हुए 
तो ऐमी विधियो का नंतिक समर्थन भ्रधिक क्षीण हो जाता है किन्तु श्रपेक्षाकृत 
यदि विघानमण्डल में वरावर-वरावर मत होने पर भी इन विधियों को पारित 
कर दिया जाता है तो भी इनका नैत्तिक समर्थन इतना क्षीणा न होता । जिन देशो में 
प्रत्यक्ष व्यवस्थापन का प्रचलन नही है, उनमें विधानमण्डल द्वारा पारित की गयी 
किसी विधि को स्वीकार कर लिया जाता है और कोई यह जानने का प्रथत्न नही 
करता कि उक्त विधि को किस प्रतिशत बहुमत से पास किया गया था। विधान- 
मण्डल सर्वेसाधारण का ही निर्वाचित निकाय हैं। वही से सामान्य रीति से कोई 
विधि जन्म लेती है और वही सामान्य रीति से वह सर्वेसाघारण के ही द्वारा पास 
होती है । किन्तु जब सामान्य रीति के विरुद्ध कोई विधि सर्वत्नाधारण की स्वीकृत्ति 
के लिये जनमतमगरह में मेजी जाती है तो हर एक ग्रादमी यह जानना चाहता है फि 
फित्तने बहुमत से उक्त विधि को पास किया गया। जनमत्तसप्रह मे जिन लोगों ने 
विरोध किया था वे वरावर खुले रूप में विरोध करते ही चले जाते हैं वयोक्ति 
उनको क्षोन होता है कि सामान्य से बहुमत ने उनकी इच्छाओं को छुचल दिया । 

(5) यह भी नहीं माना जा सकता कि प्रत्यक्ष व्यवस्थापन से दल-प्रणाली के 
दोप कम हो जाते हैँ। तथ्य यह है कि जल्दो-जल्दी मतदान के कारण राजनीतिक 
दल प्रधिक क्रियाथील हो जाते हैं। जनमतसग्रह के फारण राजनीतिक प्रत्तियोगिता 
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अधिक तीत्र हो जाती हैं श्रोर दलगत भावना का दबाव बढ जाता है। यद्यपि ऐसी 
प्रवृत्ति स्विट्जरलेड मे प्रबल नही हुई क्योकि स्विस लोगो की आदतें झौर ही प्रकार 
की हैं । ३०,००० नागरिको के हस्ताक्षर प्राप्त करने में जो प्रति हस्ताक्षर व्यय करना 
पडता है उसके कारण किसी विधि को चुनौती देना सहज नही है श्रौर ऐसा केवल 
ससष्ट सस्थाएँ (00000७09 7007०8) ही कर सकती हैँ जैसे राजनीतिक दल, ट्रेड 
यूनियन (78१6 एशं००8), भर भब्रन्य प्रभावी समुदाय । किन्तु इसके फलस्वरूप 
उक्त ससृष्ठ सस्थाओं का नीतियों पर और श्रधिक प्रभाव पडता है। क्रिस्टोफर हाय, जेज्‌ 
(फ्रष्म#०ए॥० मण्डा७४) फहता है, “स्विट्जरलेड में गरसरकारी समुदायों (प०॥- 
एपशत्यं,४फए 3007०8) का पर्याप्त प्रभाव है भौर वे सशक्त हैं भौर सगठित हैं, 
भौर विदेशियों को, स्विस प्रजातन्त्र के लिये ये वरदानस्वरूप दिखती हैं किन्तु स्वय 
स्विस लोग इन समुदायों को सर्वंसम्मति से हानिकर समभते हैं । सम्भवत' इसका 
कारण यह है कि स्विट्ज़ रलेड के लोगों ने अपने देश में ऐसे सशक्त राजनीतिक दलों 
का सगठन नहीं किया है जो सावंजनिक नीति पर विभिन्‍नता रखते हो और जो उक्त 
गैरसरकारी समुदायों के विरुद्ध रक्षा कर सकेते ।7 

(६) जनमतसग्रह का एक स्पष्ट परिणाम यह है कि विवानमण्डल का 
प्रभाव घटा है किन्तु उसी अनुपात में कार्यपालिका का प्रभाव बढा है। प्रथमत ससद्‌ 
ह्पनी विधायिनी शक्तियों को सघीय परिपद्‌ को सौंप देना श्रच्छा समझती है बजाय 
स्वय विधि तैयार करने के, “वयोकि इससे सघीय ससद्‌ (#60978! &88०7४9) 
बहुत सीमा तक झालोचना से वची रहती है । इसलिये विधियों को इस प्रकार 
तैयार किया जाता है कि जहाँ तक सम्भव हो सके, जनमतसग्रह की नोबत ही न 
भावे। द्विवीयत., सघीय परिपद्‌ (#&व७७ 0०ण्ण०)) की भ्राज्ञाश्रो (877९॥९४) 
को चुनौती नही दी जा सकती जबकि ससद्‌ की विधियों श्रौर श्राज्नाप्नरो को चुनौती 
दी जा सकती है, इसलिये ग्रापात्‌ काल में विधि-निर्माण सम्बन्धी सारा काम संघीय 
परिपद्‌ (7०0७४ 0०प्राथा) को ही करना पडता है ।? 

(१०) ब्राइत (379००) कहता है कि “जनमतसग्रह के विरुद्ध सबसे सुगम 
किन्तु सवसे सदिग्ध तक यह है कि इसके द्वारा राजनीतिक, सामाजिक शौर श्राथिक 
उन्नति को व्याघात पहुँचता है ।” सर हैनरी मेव (87 म्र्याए 0076) ने इसी तथ्य 
को श्रपनी पुस्तक दी पापुलर गवर्नमेंट (पृफ्र० ए0फ्पाक्क 60एट्लाशाशा।) में १८८५ 
में समफाकर लिखा भ्रौर इसका प्रभाव विश्येप रूप में प्रग्नेजों पर पडा क्‍योंकि श्रग्नेज 
लोग स्वमावत श्रपरिवत्तंनवादी होते हैँ । किन्तु यह तक स्विट्जरलेड के परी क्षण में 
सही नहीं उतरा है । यह सत्य है कि पक्षपात श्रयवा श्रनावश्यक धावधानी के 
कारण सधीय ससद द्वारा प्रस्तावित क्‍्राथिक भौर सामाजिक सुपारो की दिला में कम 
प्रगति हो सकी किन्तु फिर भी उक्त प्रपरिवत्तंनवादिता श्रथवा प्राचीनता ((एा४७- 
इऋक्ापा) से स्विट्जरलेड (85॥7 07870) को कोई विश्येप हानि नही हुई है । 


] उवीच #लवशाओ (०रञ्ञाधावतणाय ता #॒जॉय्टांथात, 09 ०0 , 9 202, 
2 499, 9 70[. 
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आरम्भक के समर्थन में तके 
(58पाशा( व िए०पा' 0 06 ॥7रंपंाए०) 

जो तक जनमतसग्रह के पक्ष में दिये गये थे, वे ही तके झारम्भक के भी पक्ष 
में हैं। किन्तु जहाँ तक भारम्मक की क्लियान्विति का प्रदन है, वह जनमतसग्रह की 
क्रियान्विति से भिन्‍न है इसलिये आरम्मक (007०) पर भलग से विचार किया 
जायगा । 

कहा जाता है कि श्रारम्भक (ग्राध७ह२७) लोकप्रिय प्रभुन्तता (?0एणे०७ 
80एथशष्टप) का ही प्राकृतिक भौर श्रावद्यक विकास है । यह भी कहा जाता है 
कि यदि सर्वेसाधारण प्रपनी सत्ताश्रो का उपभोग झपमे प्रतिनिधियों के द्वारा करेंगे 
तो सर्वसाधारण प्रभुसत्ताघारी न रह जायेंगे । नागरिक की इच्छा तो केवल अ्रपनी 
प्रावाज श्रौर भपनी वोट (५०४०) के द्वारा ही व्यवत होती है, भ्रन्य किसी माध्यम 
से नहीं । 

चाहे किसी प्रतिनिधि का राजनीतिक नैतिक स्तर कितना भी ऊंचा हो श्रौर 
चाहे उसकी भावनाएँ कितनी ही ईमानदारीपूर्ण वयो न हो, किन्तु यह सम्भावना 
सदेव बनी रहुती है कि वह सर्वताधारण का भौर उनके विचारों का सही-सदही 
प्रतिनिधित्व न करता हो । जनमतसग्रह तो सर्वेताधारण को केवल निर्षेध श्रधिकार 
(0०७४४४० टी) देता है किन्तु झारम्भक (]प्रात्र॥0४०) लोगों को वास्तविक 
प्रत्यक्ष श्रधिकार प्रदान करता है जिसके द्वारा वे ऐसी विधियाँ स्वय तंयार करे 
जिनकी उन्हें श्रावश्यकता हो। “यदि जनमतसग्रह (९ छछातपेणा)) सर्ववाघारण 
को विवानमण्डल द्वारा पारित गलत विधियों श्रथवा विधानमण्डल के दुष्कर्मो के 
विरुद्ध रक्षा करता है तो उन्ही श्रयोँ में श्रारम्भक विधानमण्डलो की भूलो की 
दवा है ।” 


यह भी कहा जाता है कि विधानमण्डल प्रायः सर्वसाधारण की झावदयकतागरो 
की उपेक्षा करते हैं भौर वे जनमत के उन्‍नतिशील विचारों के बहुत पीछे रह जाते हैं । 
इमके प्रतिरिक्त वे तो फेवल दलीय कार्यक्रम को पूरा करने की घुन में रहते हैं । 
“यदि ऐसा है, तो फिर, ससद्‌, जो स्वय सर्वताधारण के द्वारा निर्वाचित निकाय है 
वयो सर्वसाधारण के ही लिये मार्ग वन्‍्दर करती है शौर क्यों नहीं उनको भ्पनी इच्छा- 
नुरूप विधियाँ पारित कराने का प्रवसर दिया जाता ।” जिस विधि का प्रारम्भ सर्व- 
साधारण फी भोर से होगा उसके पीछे जनमत होगा और इसलिये उसका विशेय 
समादर होगा प्रोर इसीलिये ऐसी विधि का क्षीत्र पालन भी होगा। प्रारम्मर्को 
से राजनीतिक विध्जवों की सम्भावना पर्याप्त कम हो जाती है क्योकि इस प्रकार उन 
विधियों के पास करने में कम-से-कम देर लगती है जिनको सर्वेताघारण अ्रपने 
कल्याण के लिये भ्रत्यावश्यक समभते हैं 


ध्रारम्भक के विरद तक (उ5हवपशशा5 अट्टणाक्ष सी९ पप्रातवार्टी-+ 
जनमतसंग्रह की हो तरह प्रारम्भक भी विधानमण्डल की सत्ता पश्लौीर उसके उत्तर- 
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दायित्व को कम करता है। विधियों का निर्माण करना, विशेष रूप से विधेयको का 
प्रार्प तैयार करना एक कठिन झौर जटिल काये है। इस कार्य के लिये विशेष 
योग्यता की पश्रावश्यकता है जो केवल इस कार्य के करने वाले विशेषज्ञों श्रौर 
विधानमण्डलो के सदस्यों को लम्बे अनुभव के बाद प्राप्त होती है। एक साधारण 
नागरिक से यह भ्राशा नही की जा सकती कि वह विधेयक के प्रारूप तेयार करने में 
जिस कौशल की भावश्यकता होती है उसे जानता हो श्रौर फल यह होता है कि 
सावंजनिक प्रारम्भक द्वारा लाये गये प्रस्ताव प्राय अधूरे, भद्दे भौर श्रसस्क्ृत होते हैं 
जिनमें बहुत सीधाराएँ भ्रस्पष्ट रह जाती हैं श्रौर वहुत सी बातें दी ही नही जाती । 
जो विधेषक सर्वंसाधा रण द्वारा आरम्भ किये जाते हैं उनकी भाषा प्राय श्रत्यन्त 
दूषित होती है श्रौर उन विधेयको के कई-कई अर्थ निकल सकते हैं । कैण्टनो में जहाँ 
वैधिक प्रारम्भक बार-बार प्रारम्भ किये जाते हैं, कभी यह देखने मे नहीं झाया कि 
आरम्भक के द्वारा कभी कोई ऐसा सुधार हुआ हो जो विघानमण्डल में पास किये 
गये अधिनियम से न हो सकता हो । इसके विपरीत, सर्वंसाधारण ने भ्रपनी इच्छा से 
जिन कुछ विधियों को पास करके सविधि पुस्तक में दर्ज किया है उनमें से कुछ निद्चिचत 
रूप से अ्रवुद्धिमत्तापूर्णा हैं। ब्राइस (379००) कहता है, “कभी-कभी कैण्ठनो की 
विधानसभाश्रो ने बुद्धिमत्तापू्वक सर्वस्राधारण को चेतावनी दी श्रौर कई बार उनको 
प्रस्तावित विधि की गलतियाँ सुझाई और उनके स्थान पर बेहतर विधेयक का सुझाव 
दिया जिसके फलस्वरूप दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयो से बचाव हुआ श्रौर एक बार भ्रविचार- 
पूर्ण भ्रधिकोपण विधि (3७7 7ए ,05 ) को संघीय सत्ताश्रो ने इस श्राधघार पर रह 
कर दिया था कि वह सविवान के उपवन्धों के विरुद्ध थी । कई बार स्वय जनता ने 
इस प्रकार की उदहृड योजनाग्रों को रह करके भ्रपनी सूकबबूक का परिचय दिया है।” 


निष्कर्प (एणा००पश०३)--स्विट्जरलेड में, प्रत्यक्ष विधान निर्माण के 
सम्बन्ध में विद्वानों में श्रोर राजनीतिज्नों में भी तीन्र मतभेद है । कुछ लोग कहते हैं 
कि यह सिद्धान्त श्रोर व्यवहार दोनो की सुविधा के श्रनुसार अत्यन्त पूर्णा विकसित 
व्यवस्था है। किन्तु भ्रन्य लोग यह कहते हैं कि इसमें सवंसाधारण की राय ऐसे 
मामलो में माँगी जाती है जिनको वे समभते नहीं और वे इसकी इस कारण भी 
झ्रालोचना करते हैं कि इसकी कार्य-प्रशाली व्यवहारत बुरी सिद्ध हुई है। इसके 
प्रतिरिक्त जनमतस ग्रह में जो भ्रनावश्यक देर लगती है भौर अब्नभिवाधाएँ डाली जाती 
हैं, उनको बुछ सुधारक लोग बुरा समभते हैं, श्रोर बहुत से मतदाता लोग कहते हैं 
कि व्यूथं ही उनका सारा अवकाश का समय इन कभटों में समाप्त हो जाता है। 
फिर भी स्विद्ज़ रलेड में कोई भी इन प्रत्यक्ष व्यवस्थापन की प्रणालियों को त्यागना 
पसन्द नही करेगा। रंपर्ट ((२५७७०४०) लिखता है, “यदि कोई श्रादमी स्विट्जरलेड 
के सामान्य नागरिक से यह पूछे कि क्‍या वह श्ौर उसका देश प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के 
प्रयोगो से भौर उन प्रयोगो के फल से पूर्णतया मतुष्ट है तो वह निशचय ही 'हाँ' में 
उत्तर देगा ओर सम्मव है कि वह नागरिक इस प्रसग में 'प्रयोग' (छड्एथ्लाए शा) 
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शब्द से भ्रप्रसन्‍न हो जाय। प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के प्रयोग का समय समाप्त हो छुका है श्ौर 
उसी के साथ प्रारमभ्भक श्रौर जनमतस ग्रह के शत्रुओं के पुराने विचार भी उसी प्रकार 
समाप्त हो गए हैं जिस प्रकार कि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के कट्टर समर्थ को का श्रन्ध समर्थन 
भी समाप्त हो चुका है ।? 

किन्तु प्राय सभी सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रजातस्त्र सम्बन्धी अपने विशेषाधिकारों 
से प्रेम करते हैं। जिस राजनीतिक दल श्रथवा पार्टी का विधानमण्डल मे बहुमत 
होता है, वह चाहे जनमतसंग्रह के परिणाम से कितनी भी चिढी हुई हो, किन्तु यह 
साहस नही करेगी कि सर्वसाधारण के इस अ्रधिकार को वापिस ले ले । रेडीकल दल 
के लोग (06 उस्वाव्या3) प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र को लोकतन्तब्र की श्रावश्यक शर्ते समझते 
हैँ । कन्जर्वेटिव दल (११९ 0०घ६००६ घ्ाएट8) और वरलरीकल दल (7७ 0]00८४8) 
इसको इस कारण श्रावश्यक समभते हैं कि इसके कारण विधघानमण्डल को प्रातुरता 
पर एक अ्रकुश रहता है । इस प्रक्रार यह व्यवस्था स्थायी-मी हो गई है, “जिसका एक 
कारण तो यह है कि सर्वसाधारण इस प्रकार मिले हुए भ्रपने विशेषाधिकारों को 
त्यागने के लिए दैयार नही हैं श्रौर दूसरा कारण यह है कि वह व्यवस्था पूरी तरह 
उनके विचारो के अनुरूप है श्रौर व्यवहार मे भी यह व्यवस्था उतनो ही सफल सिद्ध 
हुई है जितनी कि पूण रूप से प्रतिनिधिक व्यग्ध्या पिछले काल में सफल हुई होती 
अथवा भविष्य में सफल हो सकती है। जनमतसग्रह भौर श्रारम्भक की व्यवस्थाएँ 
उस आ्राधार का निर्माण करती हैं जिस पर समस्त स्विस शासन-व्यवस्था ठहरी हुई 
है । यदि इन व्यवस्थाञ्रो को समाप्त किया जाता है तो “निश्चित रूप से कार्य पालिका, 
व्यवस्थापिका श्रौर न्याग्पालिका के वीच के जो पारस्परिक श्राधुनिक सम्बन्ध हैं, 
उनमें श्रवश्यमेव परिवत्तेन करना होगा श्रौर उक्त परिवत्तंम के फलस्वरूप या तो 
भ्रमेरिका की प्रध्यक्षात्मक घासन-प्रणाली का सृूत्रपात स्विट्जरलेड में होगा या 
ब्रिटेन की संसदीय गासन-प्रणाली श्रपनायी जायगी 7 
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राजनीतिक दल 
(?०रांट्शे 7०0०४) 


राजनीतिक दलों की प्रकृति (08४प7० ०॑ एणाप्र०्छी/ ए&एं7०5)--स्विस 
सविधान में भी सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान की तरह दलो को कोई स्थान 
नही दिया गया है। स्विट्ज़रलेड में राजनीतिक दलो का विकास सविधान के भ्राघार 
पर नहीं हुम्ना है | किन्‍्तु स्विस सविधान में राजनीतिक दलो के सम्बन्ध में भ्रप्रत्यक्ष 
रूप से प्रसग अ्रवद्य भ्राया है क्योकि राष्ट्रीय परिषद (४४०४) 0०प्पणा) के 
चुनाव के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। १३ भ्वतूबर १६१८ 
को भ्रनुच्छेद ७३ का जो सशोधित स्वरूप स्वीकृत हुप्ना उसके भ्रनुसार “प्र राष्ट्रीय 
परिषद्‌ (४०४०० 0०ए४०]) के लिये चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं ॥ वे लोग समानता 
के सिद्धान्त पर चलते हैं झौर प्रत्येक कैण्टन श्रथवा श्रद्धे कंप्टन को एक निर्वाचन 
क्षेत्र (॥७०९०००४ 0877०) मान लेते हूँ ।” 'समानता के सिद्धान्त' (77706 ० 
77079०-धणाश09) के कोई प्र्थ ही न रह जायेगे यदि इमका श्रर्थ दलो से न हो, 
क्योकि उन्ही श्रर्थात्‌ दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच में ही तो अनुपात अ्रथवा 
समानता उस रूप में स्थापित करना भ्रभीष्ट है जिस रूप में कि मतदाताश्रो में 
समानता अथवा भनुपात स्थापित है । 

स्विट्ज़रलेड में भी श्रन्य यूरोपीय प्रजातम्त्रात्मक राज्यों की तरह विविध 
राजनीतिक दल ही राष्ट्रीय. जनमत तैयार करते हैं श्रौर उसका विकास करते हैं । 
तथ्य यह है कि यूरोप के भ्रन्य किसी देश मे राजनीतिक दलो की उपस्थिति की उतनी 
सम्भावना नही है जितनी कि स्विट्जरलेड में है। इसके कारण स्पष्ट हैं। उस देश 
में व्यापक मताधिकार है श्रीर सर्वसाधारण को जल्दी-जल्दी विविध सावंजनिक 
विपयो पर मतदान करना पडता है। इमके प्रतिरिक्त स्विट्ज़ रलेड में विविध विभिन्‍न- 
ताएँ पाई जाती हैं, जैमे जातिगत चरित्र, धर्म, भापा, विविध उद्यम भ्ौर एक-दूसरे 
के विन्द्ध श्राथिक हितो भ्रादि से सम्बन्धित विविधताएँ, ये सब विविध दलो को जन्म 
देनी हैं श्रौर इन्ही भ्रनेको विविघताप्रो के कारण अनेको राजनीतिक दलो में 
गठन-सम्यन्पी परिवर्तत भी वार-वार होने चाहियें। किन्तु स्विट्जरलेड के 
सौभाग्य से उस देश में दलो की स्थापना न तो जाति के श्राधार पर होती है भौर 
न भाषा के श्राघार पर, “प्रौर किसी देश में भी राज्यो के स्थायित्व के ऊपर दलो के 
प्रदोल (0ः0/]8007) का इतना कम प्रभाव नही पडता जितना कम कि स्विट्जरलेड 
में पडता है ।” प्राचीन धर्मोपदेशक भ्रयवा पादरी लोग समाप्त हो चुके हैँ भौर प्नव 
थर्म का राजनीति से सम्बन्ध पूर्णातया टूट चुका है। 
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राजनौतिक दलों का इतिहास (प्राइणाए ० एणाह्एश ?876९४)--स्विस 
परिसप (00प्राथ्तेण&धा००) का राजनीतिक इतिहास सात कैयोलिक कंण्ठनों के 
सोदरबद (80706फप्पाते] नाम के संघ (/002००) के विघटन से, जिसका वर्णन 
पहले ही किया जा चुका है! झौर १८४८ के सविधघान की स्वीकृति से प्रारम्भ 
होता है । इस सविधान ने समस्त कैण्टनो के पुन सम्मिलन को पुष्ट कर दिया भ्रोर 
उनमें घरनिष्टता श्रौर परस्पर प्रेम का मार्ग प्रद्चस्त कर दिया। उस समय सवीय 
प्रबन्ध-सचालन में राजनीतिज्ञो के दो समुदाय थे जिनको मुख्य रूप से प्रोटेस्टेट 
मतावलम्बी जमंन कैण्टनो से झौर प्रोटेस्टेट मतावलम्वी फ्रेंच कैण्टनो से समर्थन प्राप्त 
होता था । राजनीतिज्ञो के ये दोनो समुदाय श्रथवा दल वाद में क्रमानुमार लिवरल 
([,0/०:०४) भौर रैडीकल (8906७88) कहलाएं । लिबरल दल में वयोवृद्ध जन थे जो 
उदार राजनीतिक दर्शनशास्त्र के सिद्धान्तों का समर्थन करते थे श्रौर परम्परागत 
यधेच्छाकारिता पर बल देते थे तथा सभी के लिये नैतिक भौर सास्कृतिक स्पतन्त्रता 
चाहते थे और देश में गए राज्यीय राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। 
परन्तु रैडीकल प्तमुदाय (४0०७४) नौजवानों का दल था शोर वे उन्‍नतिशील 
विचार रखते थे। वे लोग उच्च उदारवाद के पक्षपाती थे। वे राजनीतिक प्रजातन्त्रीय 
भावना्रो का प्रसार आरम्मक (770707०) और जनमतस ग्रह (ऐ०/टशा०४ा) जैसी 
व्यवस्थाश्रों के द्वारा कराना चाहते थे श्र उन्होंने सभी के लिये प्राथिक स्वतन्त्रता का 
नारा बुलन्द किया। किन्तु उनकी श्राथिक स्वतन्धता पर किसी सीमा तक राज्य 
का नियन्त्रण भ्रवश्य होने को था। भ्रपने मतभेदों के बावजूद, लिवरल (].97घ5) 
भौर रंडीकल ([४७00०४8) लोगो ने मिलकर १८७४ का सघीव संविधान तैयार 
किया शौर इस ऐतिहासिक प्रलेख (0075६४४४०ा) में इन दोनो दलो के विभिन्‍न 
दाशंनिक विचारों का सगम है भौर इसीलिए स्विटज़ रलंड का सविधान केन्‍्द्रवादी, 
(00७0॥ए४४४0), उदारवादी, घमं निरपेक्ष्य (8००४४) झौर प्रजातन्त्रीय भावनापों 
का पृप्ठपेपक है । 

इन दोनो दलो के विरोध में कैयोलिक कन्जवेंटिव पीपिल्स पार्डी (0०४णा० 
(07807ए8व5७ 9९०6४ एश75) थी। इस दल में वे लोग थे णिन्‍्होने श्घ्दप में 
सोदरवद (8ण०त0०४पए्मत) नाम के कैयोलिक कैप्टनों के सघ की स्थापना की थी 
ध्रौर जो १८४८ के विच्छेद बुद्ध (एुशमा 0 8९९०७छणा) के लिसे उत्तरदायी थे । 
प्लेरीकल दल (पफ्रल 00सठ्घं5) अपने विचारों में पूर्णा पोपवादी झथवा पोप के 
प्रभाव को बढाने वाले (एच्ययाणात्या०) थे और वे कैंप्टनों की स्वतन्त्रता के 
पक्षपाती थे । जचर (27 ००") का कथन है कि “ब्लैरीबल (४० लेट्पथ्योप) दल 
ने १८४८ के सविधानिक समझौते को ध्रनिच्छा से ही मामा था पयोति वास्तव में उन 
दल को उक्त समझौते को मानने पर बाध्य कर दिया गया था ।” झस दल या समर्घन 
मुच्यत उन कंण्टनों से प्राप्प होता है जिनमें कंधोलिक मतावसम्दी प्रत्यधिक समस्या 
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में हैं। क्लैरीकल दल स्विट्ज़ रलेंड की समस्त राजनीतिक पारियों में सब से श्रधिक 
उत्साहग्ुक्त, सबमे अभ्रधिकर हढ़ झौर सबसे श्रधिक सुसगठित दल है। यह दल प्रव 
भी सघीय सविधान के उन कतिपय उपबन्धो का विरोध करता है जिनको वह 
कैथोलिक भावना-विरोधी भौर पोप-विरोधी समभता है। यह दल पूर्ण सत्तायुक्त राज्य 
का विरोधी है और परिवार, स्कूल भौर घमे के सम्बन्ध में व्यवित को पूर्ण भ्रधिकार 
देने का पक्षपाती है । सक्षेप में यह दल केन्द्रीकरण का विरोधी है । 
इस प्रकार, १८७४ के प्रारम्भ में स्विट्ज़रलेड में मुख्य रूप से तीव राजनीतिक 
दल थे । लिवरलो (/9०/8७॥४) श्रौर रैडीकलो (ऐेश्ता०्छ8) ने १८४८ से कझेकर 
१८९० तक देश का शासन चलाया और इस काल में कैथोलिक कन्जर्वेटिव (089०णा० 
(0078०"ए७/४४९४) दल विरोधो दल के रूप मे बना रहा। लिवरल शोर रेडीकल दलो 
का सघीय सदप्तद्‌ में पूर्ण बहुमत वना रहा प्रौर सवीय परिपद्‌ के सातो स्थान इन्ही दलों 
के हाथो में आगये । किन्तु इस काल की एक महत्त्वपूर्ण घटना यह है कि लिवरल दल 
की शवित क्षीण हो गई और उसी गअनुपात में रैडीकलो का प्रभाव वहुत्त वढ़ गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ रंडीकल दल का समद्‌ के दोनो सदनो में पूर्ण बहुमत हो गया, 
किन्तु सतीय परिपद्‌ में उनका बहुमत नहीं हो पाया, क्योक्ति स्विस प्रथा यही रही 
कि सत्रीय पारिपदों को जब तक वे चाहे, पुन निर्वाचित कर लिया जाय। किन्तु 
जब सभी लिवरनदलीय पारिपदो ने सघीय परिपद्‌ को छोड दिया तो उनके रिक्त 
स्थानों पर स्वभावत रेडीकल पारिपद्‌ पश्राये और १८६० तक सप्रीय परिषद्‌ 
(7०१००४॥ 0०णण०थ)) में केवल एक लिवरल (]॥/9७7७)) पारिपद्‌ वच रहा | 
रंडीकृल श्रोर कन्जर्वेटिव दलों का मेल (फिक्घतात्ती. 008५ शक ९ 
(000)॥07)--जब १८६१ में लिवरल दल का वह अकेला बचा-खुचा पारिपद्‌ भी 
संघीय परिपद्‌ ([०(०७८४ (०णएाणो) से हट गया, तो ससद्‌ ने, जिसमें रेडीकलो 
(उ0त९श5) का बहुमत था, लिवरल पारिपद्‌ के स्थान पर कैथोलिक कन्जर्वेटिव 
दल (070णा० 0075०:ए०ध९० 20709) के एक सदस्य को सवीय परियद्‌ के लिये 
चुना । लिवरल दल विरोधी दल बन गया। रेडीकलो और कन्जर्वेटिवों का मेल 
१८६१ में प्रारम्भ हुम्ना था, और वह श्रव भी ज्यो-का-त्यो चल रहा है, यद्यपि 
प्राजकल कुद्ध ब्रन्‍्य दनो को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । श्राजकल सधीय परिपद्‌ 
का संगठन इस प्रकार है. तीन सदस्य पारिपद्‌ र॑ंडीकल हैं, दो कंयोलिक पस्जर्वेटिव 
है, एक सोगलिस्ट (80०थती5) है क्रोर एक पीजेण्ट और मिडिल क्लास दल 
(7८४87 पाते जेविती० ए858) में से लिया गया है । इस प्रकार लिवरल दल 
घासन में से पूरी तरह वहिप्कृत है श्रोर उसको श्राजजल स्विट्ज्ञरलेड का छोटा-सा 
दतव ममझा जाता है। 
स्विट्ज रेट की राष्ट्रीय परिषद्‌ (४४४४००छ 0०णाणाणा) में विभिन्‍न दलों 
फी स्थिति इस तासिका से प्रकट होगी । 
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राष्ट्रीय परिषद्‌ में विभिन्‍न दलो की स्थिति १६१६-१६५१ ३. 
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एग्रेरियन्स, फार्मेस, वर्केसे एण्ड मिडिल 

क्लास (698, गिजराश३, 





एएठकटाड जात ऐतत]७ (]885) ३१ ३० २२ २३२ २१ २३ 

इण्डिपृण्डेण्ट्स पार्टी (॥70%907त0- 
068 ए४ए५) ह ६ ६ एम १० 

लिवरल वल्जरवेंटिग्ब (ऐश 
(0078भ"7४0४०8) 8६ द६ ६... ८ ७ ४ 
कैयौलिक कन्जर्वेटिव दन डे१ डे ड३. है. ४४ । ४८ 

सोशल डेमोक्रेटिक दन (800० 
7007००2७० 59) ड१े ४8 ड५ ५६ डंपघ. ४६ 
कम्यूनिस्ट्स (00775) र्‌ ७. ५ 
डेमोक्रेटिक (70070०८७४० ) ४. २ ढ़ टू ४ छ 
प्रन्य दल (005) | है । २ ८घ ७, २ १ 
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ऊपर की तालिका से निम्न फल ज्ञात हुए--रैडीकल लिवरल दल (हब्ताल्यों 
पश् 2889) को सबसे भ्रधिक स्थान प्राप्त हैं--५१ स्थान । सोशल डेमोक्रेटिक 
दल (छ०णएं ३0ग्0ए0एत0 ए४77७) को ट्विदीय स्थान प्राप्त है ड़ ग्रौर उसको चल 
४६ स्थान प्राप्त हैं । कंयोलिक कन्जवेंटिवों (0800णा८ट 0णा8शप्श१८७) को ४८ 
स्यान प्राप्त हैं और ऐम्रेरियन्स (8 /87077808) को २३ स्थान प्राप्त हैं । कम्यूनिस्टो 
प्रधवा साम्यवादियों (0०माए्शाहड) को पाँच स्थान प्राप्त हैं। ऐसे सदस्य 
बहुत ही कम हैं जिनका सम्बन्ध किसी भी दल से ने हो। शेप स्वान बाकी 
छोटे-मोद दलो में बेटे हुए हैं। “द्वितीय विद्ध्युद्ध के वाद जो प्रधम श्राम चुनाव 
हुआ उसमें दलों की सदस्य सस्या में समस्त सदन की सदस्य सरया वा 
| प्रदोल (8705) हुमा । इससे भी स्विट्यरलेड की राजनीतिक स्थिरता का 
शान होता है ।7 

सोशलिस्द पार्टी (80भणा5६ ?४709)---१८८० के बाद स्विदज रलेण्ड मे 
स्वित्त सोग्ल डेमोक्रेटिक पार्टी (8783 50०४ 00स0०99० वशिए5) के उदय 
हुआ । समाजवादी लोग (प्रपाल 80056) जैसा कि नाम से हो प्रकट है, फार्ले 
मावस (00 >ाणयऊ) के झनुगामी थे । उद्योगीकरण के विकास के साथ ऐसे 
धोधोगिक केद्रो का भी विकास हुमा जैसे उयुरिच (2म्रतंता), बिन्‍्दर्चर (नैफ्ाप्य- 
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£|००), बेसिल (888७) आदि, और साथ ही बहुत बडी सख्या में जर्मन शिल्पी 
जमंनी छोडकर स्विट्ज़रलैण्ड में ग्रा बसे, इन सब कारणों से समाजवादी सरिद्धान्तो 
के प्रचार का भ्रच्छा श्रवसर मिला और सोशल डेमोक्रेटिक दल की बड़ी उन्नति हुई। 
प्रथम विश्व-युद्ध के वाद इस दल को ४१ स्थान प्राप्त हुए श्लौर १६३४ के श्राम चुनात्र 
मे इस दल को राणष्ट्रीय परिषद्‌ में ५० स्थान प्राप्त हुए शोर इस प्रकार अगले चार 
वर्षों मे यह दल राष्ट्रीय परिषद्‌ में सबसे शक्तिशाली दल बन गया, क्योकि रेंडीकल 
लिबरलो (880०0 90०7७॥8) को ४८ स्थान प्राप्त थे भ्ौर कैथोलिक कन्जबेंटिवों 
(0४॥०१० 0ण७-ए०४ए०४) को ४२ स्थान प्राप्त थे। १६३६ में सोशलिस्ट दल 
को केवल ४५ स्थान मिल सके, इसका कारण यह था कि वामपक्षी रैडीकलो (॥,० 
एएएा6 7200०88) का एक समुदाय दल से विलग हो गया। १६४३ में पुन यह 
दल जोर पक्रड गया श्रौर इसकी राष्ट्रीय परिपद्‌ में सदस्य सख्या ५६ हो गई, किन्तु 
१६४७ में वह फिर गिरकर ४८ रह गई, भौर १६५१ के चुनाव मे इस दल की शवित 
४६ रही । 
स्विट्ज रलैण्ड में दल-प्रणाली की एक विशेषता यह है कि दलो के विकास में 
अपरिवत्तंनबादिता अथवा स्थितिपालकता (0078९४"ए७काष्ाा)) का बडा हाथ रहा 
है और कोई भी दल क्रान्तिकारी श्रथवा आमूल परिवत्तंनवादी (#7#&780) नहीं 
हैं। स्विस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (8छाष8 $0९ए 70॥0०कध० 2079) का 
समाजवाद पूर्णात व्यावहारिक है, शोर क्रान्तिकारी समाजवाद नही है यद्यपि अपने 
प्रारम्भिक काल में यह दल उत्पादन के समस्त साधनों पर साम्रुहिक स्वामित्व का 
पक्षपाती था और वर्ग सघर्प को श्रनिवार्य समझता था और इसीलिये यह दल हिंसक 
शझौर श्रसविधानिक उपायो का श्राश्रय छेने में भी कोई दोष न देखता था। लेकिन 
चूँकि स्विट्जरलैण्ड एक पहाड़ी देश है जिसमे किसानो के पास छोटे-छोटे खेत हैं भौर 
उस देश के किसान खेती के काम में ही लगे रहते हैं शौर उनके विचार देशभवित- 
पूर्ण हैं इसलिये समाजवाद के क्रान्तिकारी कार्यक्रम को किसी ने भी पसन्द नहीं 
किया । इसके अतिरिक्त कम्युनो (00ए्रण7व०७) और कैण्टनों में स्वतन्त्र उद्योग- 
बनन्‍्धो को प्रोत्माहन मिलता है, रेलो, सडको, जगलो, पानी भ्ौर शवित का 
राष्ट्रीयकरण हो गया है, इससे ग्रव समाजवादी प्रोग्राम में किसी की रुचि नहीं रह 
गई है । इसी लिये स्पिट्जरलेण्ड के समाजवादी दल को पश्रपना कार्यक्रम श्रौर देशो के 
समाजवादी कार्यक्रम की प्रपेक्षा कम क्रान्तिकारी बनाना पडा, श्रीर स्विस सोशलिस्ट 
डेमोफ्रेटिक पार्टी (8753 502श5६ 0000० 2४० ०४%) अ्रव केवल प्रजातन्त्रीय 
ओर सविधानिक सिद्धान्तों में विश्वास करती है। उक्त दल ने श्रव खुल्लमखुल्ला 
समाजवाद के क्रमिक विकासवाद से अपना विश्वास प्रकट फिया है । 
स्विट्जरसैण्ट में सोशल डमोक्रेंटिक पार्टी (8०थएण 0७आ०्लथह० रिएा५ ) 
ही सबसे श्रेष्ठ श्रौर सुसगठित राजनीतिक दल है भ्रौर इसकी शाखायें सभी कैण्टनो 
में हूँ। यह दल सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और सभी व्यक्तिगत एकाधिकारों पर 
सामूहिक अ्रधिकार चाहता है, साथ ही मजदूरों के लिये श्रधिक वेतन, सामाजिक 
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सुरक्षा, किसानो के ऋणों की प्रविलम्व वेबाकी, वेकारी में सहायता, सबके 
लिये काम मिलने का झ्राध्वासन और स्त्रियो को मताधिकार देने का पक्षपाती है । 

भ्रन्य दल (080. ?०7४०४)--१६१८ के राष्ट्रीय श्राम चुनाव में झानु- 
पातिक प्रतिनिधित्व के सूत्रपात के कारण झौर भी राजनीतिक दल संदान में श्रा गए 
हैं। दी फार्मर्स, वर्कर्स एण्ड मिडिल क्लास पार्टी (५७ उध्ाक्राश8, जीैत्शैप्तड छाते 
कायतता७ 085 ९८४5) का सगठन १६१८ में उस समय में हुआ जबकि रंडीकलो 
(फिताला5) में फूट पह गई भ्रौर रैंडीकल दल की क्ृपि-नीति पे श्रसन्तोपष प्रकट 
किया गया । १६२६ में रेडीकलो भ्रौर कन्ज़वेंटिवों के सगठन (00000) को भौर 
विस्तृत किया गया और उसमें फार्मर पार्टी (]प7/05 एश्ा+क) का एक सदस्य ले 
लिया गया । इस दल के राष्ट्रीय परिपद्‌ (९४४४०7०]) 00णा०थ]) में ३१ सदस्य थे । 
१६३४ में इस दल के अ्रधिकार में केवल २१ स्थान रह गये श्र वही सदस्य सस्या 
झभी तक चल रही है, कभी कोई एक सीट कम हो जाती है कभी बढ जाती है। 
इस दत की सदस्य सस्या में कमी होने का कारण यह था कि एक झौर किसान दल मेदान 
में थ्रा गया जिसका नाम यग फार्म्स (४०एाड़ त्माश5) था श्रौर जिसको राष्ट्रीय 
परिपद्‌ (हक्त्रणक्ा 00णाथ) भें १६३४५ में चार स्थान प्राप्त हुए, १६४३ में छ 
स्थान प्राप्त हुए, १६४७ में पाँच स्थान प्राप्त हुए भौर १६५१ में चार स्थान प्राप्त 
हुए। फार्मस पार्टी (ए8/छाण5 2७70) अत्यधिक देशभक्तो का दल है भ्रौर यह दल 
देश के रक्षा-साधनों को झत्यन्त सुदहृद चनाना चाहता है। उसका कार्यक्रम विशेष रूप 
से किसानो के हि6तो की रक्षा करता हैं श्रौर यह कृषि की उन्‍नति चाहता है भौर यह 
भी चाहता है कि किसानो को परिसघ से झ्राधिक सहायता मिले जिससे कृपि की 

उन्‍्तति हो । 

प्राजकन राष्ट्रीय परिपद्‌ (ए४&७०7ण 06छाटा) में जिन अन्‍य छोटे राज- 
नीतिक दलो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हे उनमें निम्न प्रमुस हैं . इण्डिपेण्डेण्ट पार्टी 
(7060एथाते०६ एव७) जिसकी स्थापना १६३४ में हुई, इण्डिपेण्डेण्ट सोघल ठेमो- 
फट्स ([60एक्ावेथा। 5020) 7)00002(१), निकोने प्रुप (पफ० >ा०ण०७ 57०७७) 
जो १६३६ में समाजवादियों से झलग होने पर बना; भौर साम्यवादी दल (४७ 
(09्राष्रपग४5) । साम्यवादियों को १६३१ घोर १६३४ में राष्ट्रीय परिपद्‌ में दो 
स्थान प्राप्त हुए, फिर १६३६ झौर १६४३ में उन्हे कोई स्थान नहीं मिला । १६४७ 
में साम्यवादियो को पुन स्रात स्थान प्राप्त हुए भौर झाजकल उन्हे पाँच स्पान 
प्राप्त हैं । 

स्विसदलीय व्यवत््या फे लक्षण ([सश्याएल्ड णी 6. फिवाक कवर 
9४800) --म्विद्जरलैण्ड फी दलीय व्यवस्था प्राजकल फ्रास की दलीय व्यवस्था से 
भ्रधिक मिलती-जुलती है किन्तु वह इगलेण्ड भ्थवा फ्रास की दल-व्यवस्था के! समान 
नहीं है। हम पहले ही स्विट्थरलैण्ड में घनेको राजनीतिक दल होने के कारणों पर 
प्रकाश ढाल चुके हूँ । स्विट्जरलेण्ड में राष्ट्रीय भ्राधार पर दलों को व्यवस्या नहीं है 
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भौर इसका स्पष्टत यह कारण है कि श्रन्य प्रजातन्त्रीय शासनों की तरह स्विट्जर- 
लैण्ड में दतीय शासन नही है । इस देश में किसी राष्ट्रीय महत्व के पदाधिकारी के 
लिये राष्ट्रव्यापी छुनाव नही होते जिस प्रकार कि कुछ प्रजातन्त्रो में राष्ट्रपति पद के 
लिये होते हैं। सधीय ससद्‌ के लिए जो चुनाव होते हैं वे बहुत कुछ स्थानीय भौर 
क्षेत्रीय श्राधार पर होते हैं। श्राजकल कई दलो का राष्ट्रव्यापी सगठन है किन्तु 
वास्तव में वे दल समान राष्ट्रीय उद्देश्यो की प्राप्ति के उद्देश्य से सम्मिलित हो जाते 
हैं भ्रौर श्रद्ध स्वतन्त्र कैण्टोनल पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लडते हैं, केवल 
भ्रपवादस्वरूप सोशल डिमोक्रटिक दल (806 70९7००«७० एथ) है जो 
स्वतन्त्र रूप से सारे राष्ट्र की पार्टी के रूप में काम करता है । 

स्विट्ज रल॑ण्ड का उदाहरण इस मत का भी खण्डन करता है कि प्रजातन्त्रीय 
शासन उस समय तक नही चल सकता जब तक कि निश्चित वहुमत वाला दल न हो 
प्रथवा जब तक कि बहुमत योग्य कई राजनीतिक दलों का सयोग (0०श॥ध्घ००) न 
हो । सघीय परियद्‌ में मी श्रौर प्राय सभी कैण्टनो की कार्यपालिकाश्रो में भी श्रल्पमत 
दलो को प्रतिनिधित्व प्राप्त है । इस प्रतिनिधित्व के कारण अ्रल्पमत दलो को शासन- 
सचालन के ऊपर प्रभाव डालने का श्रवसर मिल जाता है। स्विट्जरलैण्ड में पूर्ण 
दलीय शासन की स्थापना नहीं हो सकती । ससद्‌ में सदस्यो के ऊपर कोई दलीय 
नियन्त्रण नही है | सत्य तो यह है कि कोई भी प्रइदन, सिवाय उन मामलो के जिनका 
प्रभाव दलो के हितों पर पडता है श्रथवा जिनका सम्बन्ध धर्म से हो, दलीय श्राधार 
पर निर्णय नही किया जाता । इसका यह फल होता है कि स्विट्जरलैण्ड में दलीय 
पद्धतियों का अभाव है और इसीलिये न तो कंण्टनो की समित्तियाँ हैं, न दलो के 
प्रसम्मिलन हैं श्रौर न दलो के बडे सम्मेलन या प्रसमाएँ (0०४7ए०४४००४) ही होते 
हैं । रंडीकल दल (77० एता०४8) » वेलेरीकल दल (पफ७० (०7०४8) , श्रौर 
समाजवादी दल (7४० 80०७॥7808) भ्रवश्य कभी-कभी शअ्रपनी-भ्रपनी दलीय सभाएँ 
करते रहते हैं किन्तु उन सभाश्रो की किसी भी हालत में इगल॑ण्ड श्रथवा भारत श्रौर 
अन्य देशो की तदर्थ सभाझ्रो से तुलना नही की जा सकती । 

स्विट्ज़रलैण्ड की दलीय पद्धति की एक श्रन्य विशेषता यह है कि दलो के 
नेता नही होते । दलो के नेताश्रो का श्रभाव कुछ तो इस कारण है कि केन्द्र में और 
प्रवयवी एकको में जो कार्यपालिकायें हैं वे दलगत शभ्राधार पर नही बनी, प्रौर द्विती- 
यत इस कारण है कि विभिन्‍न दलो में जो भेद हैं उनका श्राधार क्षेत्रीय हित है, 
न कि राष्ट्रीय महत्त्व के प्रघन । लॉवैल (7,0%०॥) ठीक ही कहता है, “यह कहना 
प्रधिक सही होगा कि सधीय प्रतिनिधियों को कैण्टनो के दलो के द्वारा चुना जाता 
है ।” इस लिए दलो के नेताओं का प्रभाव केण्टनो तक ही सीमित रहता है श्रौर 
उनकी थाक्ति क्षेत्रीय हे न कि राष्ट्रीय /। दलीय नेताओं के न रहने का एक श्रन्य 
बारण यह भी है कि स्विट्ज़ रलैण्ड में किसी के लिए भी यह अवसर नही है कि वह 
बविसी के ऊपर किसी प्रकार का ब्ननुग्रह कर सके श्रथवा कोई पद श्रादि दे सके + 


राजनीतिक दल ड्पर 


श्ौर स्विट्जरलैण्ड में नतो किसी का राजनीति, व्यवसाय ही है न क्रिसी दल 
के पास घन राशियाँ ही हैं। उपत देश में प्रशासन में व्यवहार-कुशलता के दर्शन 
होते हैं । स्विस लोग प्रजा के दुर्जन नेताप्रो को पसन्द नही करते । इसके श्रतिरिक्त 
स्विस सघीय ससद्‌, वर्ष में दस या वारह सप्ताहों से अधिक सत्र में नहीं रहती 
इसलिए वहाँ पर बातूमी श्र लडाकू सदस्यों को व्यर्थ वकवास करने का श्रवसर 
नहीं दिया जाता । सधीय समद्‌ का सब काम नियमपूर्वक चलता है, यह ससार 
की सबसे अधिक नियमपूर्वक चलनेवाली झौर खामोशी के साथ काम करनेवाली 
संसद है। सत्रीय ससद्‌ की कार्यवाही में कभी कोई श्रभिवाघा नहीं डालता भौर 
प्राय मत्त-विभाजन भी कभी नहीं होता । 
स्विट्ज़रलेण्ड में राजनीति पर जितना कम व्यय होता है उतना घायद कही 
भी न होता होगा । दलों को घन की उसी समय झावश्यकता पडती है जब उनको 
वैज्ञानिक ढग पर सगठित करना हो, निर्वाचन-क्षेत्रो में प्रचार करने के लिए सभायें 
करनी हो भ्रथवा किसी विशेष विपय पर साहित्य का वितरण झौर प्रचार करना हो । 
समाजवादियों सहित सभी राजनीतिक दल तीन मुख्य विपयो पर सहमत है--स्विस 
स्व॒तन्त्रता, स्विस तटस्थता श्लोर स्विस व्यापार-विस्तार। स्विदृजरलंण्ड के राज- 
नीतिक दलो में इन तीनो मौलिक विपयो की वारीकियो और उनको प्राप्त करने 
के साधनों के सम्बन्ध मे तो मतभेद द्वो सकते हैँ । किन्तु इन तीनो मौलिक लक्ष्यों 
के महत्व पर कोई मतभेद नही है। दलों में शासन हथियाने के सम्बन्ध में कोई 
स्र्डा नही है । किसी श्रन्य दल के नेता की चुनावो में हार की न तो कोई इच्छा 
करता है भर न इसक्रे लिए प्रयत्न ही किया जाता है। वास्तव में इस प्रकार की 
स्थिति उतपन्‍न ही न हो, इसका भरसक प्रयल किया जाता है। इसलिए स्विट्जर- 
लेण्ट में राजनीति का खेल गन्दा नही है और उसको शअ्रभ्यास वृद्ध और योग्य लोग 
ही खेलते हैं, श्लोर वे वास्तव में श्रेप्ठ और चरित्रवान खिलाटियो की भावना से 
खेलते हैं । स्विस राजनीति में स्वलाभ की भावना का पूर्ण प्रभाव रहता है ! ब्राइस 
(50००) कहता है, “दल के ऊपर कोई भी घन व्यय नही करना चाहता, जब तक 
कि उस धन के व्यय से किसी सार्वजनिक हित का साधन न होता हो । स्पिट्जरलैण्ड 
में किसी दल की विजय से किसी को कोई व्यक्तिगत लाभ होने को आशा नहीं 
रहती क्योकि वहाँ सभी पदा के वेतन श्रत्यल्प हैं। चुनावों के वाद भी सधीय पदों 
में कोई परिवत्तंन नही होते तथा कंण्टनो के पदो का इतना महत्व नही है कि उनके 
लिए चुनावों में घन व्यय बिया जाय। यदि इनमें छोटे निर्वाचवामण्टलो 
प्रचवा समुदायों ((०कऋ्राशप्र008) में श्रधिक घन व्यय किया जायगा, तो यह तथ्य 
छिपा नहीं रह सकता ॥7 
स्विस दल-प्रणाती फे श्रेष्ठ परिणाम (60०6 |्रीाल्लड 6 हफ्ली 
एश609 95ल्‍०7)--जिम प्रकार की राजनीतिक दल-व्यवस्था स्विट्जरलेण्ट में है, 
उसका प्रभाव प्रवदुय ही शान्तिदायक हृदताकारी, झौर प्रनिष्ठावर्डक होता है। दलो 


डंघर स्विट्ज्नरलृण्ड का शासन 


का संगठन किसी प्रलोभन के वक्ष नही किया जाता भर दलो में श्रान्तरिक 'बिषाद 
की सम्भावनाएँ प्राय बिल्कुल नही रहती । स्विस राजनोतिक जीवन की सबसे बडी 
विशेषता यह है कि स्विटजरर्ल॑ण्ड मे दलो का स्थायित्व पूर्ण है। बडे दल (78]ण7५ 
9४ए४०४) इस बात का कोई प्रयत्न नहीं करते कि उनका बहुमत ज्यों का त्यो बना 
ही रहे | प्रल्पमत दल इसलिए शान्‍्त हो जाते हैं कि वे जानते हैं कि उनके दल के 
लिए यह कठिन होगा कि शासन पर नियन्त्रण प्राप्त कर सके। इसके भ्तिरिक्‍त 
स्विट्जरलैण्ड में राजनीति का सचालन प्राय पूरी तरह दलीय भावनारहित होता 
है। जब कभी किसी एक दल की पीठ पर विशाल जनमत का हाथ भी होता है औौर 
जिस समय उस दल का बहुमत प्राय निश्चित-सा हो जाता है, तो भी यह झावश्यक 
नही है कि उक्त बहुमत दल के सभी सदस्य सभी विपयो पर कम्धें से कन्घा सिलाकर 
साथ-साथ कार्य कर सकें। सभी सदस्यो को अधिकार है कि वे भ्रापस में मत विभिन्‍नता 
रख सकते हैं शौर अपने व्यक्तिगत विश्वासो के अ्रतुसार झ्ाचरण कर सकते हैं । 
संसद्‌ के सभी समुदाय प्राय सम्मेलन करते रहते हैं श्रौर यह निर्णय करते हैं कि 
किस प्रइन पर उवत दल के सभी सदस्य एक साथ मत देंगे श्रथवा वे स्वतन्त्र रूप से 
अपनी-भ्रपनी इच्छानुसार मत व्यवत करेंगे । स्विस सघीय ससद्‌ में दलगत ब्राधार 
वर सदस्यो का विभाजन नही होता, इस तथ्य का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण यह है कि 
यहाँ एक ही दल के सदस्य एक साथ उसी प्रकार नही बैठते जिस प्रकार कि श्रन्य 
ससदो में बठते हैं । सामान्यतः सदस्य लोग कंप्टनो के हिसाव से साथ-साथ वैठते हैं, 
चाहे उनकी दलगत निष्ठा कुछ भी हो । छुनावो के लिए दलीय टिकिट का वितरण 
झथवा दल की झोर से निर्वाचन के लिए नामाकन केवल श्रपने दल के सदस्यो को 
ही प्राप्त नही होता । प्राय ऐसा हुआ्ला है कि “जो व्यवित श्रांदर का पात्र होता है 
भ्रथवा जिसने विद्येप सेवा की है उसको सभी दलो की श्रोर से च्रुनाव टिकिट प्राप्त 
हो जाता है, और छोटे निर्वाचन-क्षेत्रों में तो ऐसे लोगो को छुनाव के लिए प्राय 
नामाकित कर दिया जाता है जो अन्य दलो से सम्बन्धित होते हैं ।” 

स्विट्जरलैण्ड मे छुनावो के समय भारी उत्तेजना नही पाई जाती । न वहाँ 
लम्बे-चौडे जलूम होते हैं, न नारे लगाए जाते हैं, न चुनाव चिन्ह पहने जाते हैं श्ौर 
न भडकाने वाली बक्‍्तृताएं ही होती हैँ । छनाव श्रत्यन्त भान्त वातावरण में होते हैं 
यह वात श्रन्‍्य किसी देश में नहीं मिलेगी। हम लोगो को जो दल्ीयथ शासन के 
प्रम्यस्त हैं, इम प्रकार का थ्ान्त राजनीतिक वातावरण शायद प्रजीव-सा जगे, 
विन्‍्तु जैसा कि लॉवेल (7,05०]) कहता है, "ऐसी श्रेप्ठ जाति में, जिसमें ईमानदारी 
श्रौर बृद्धिमता कूट-कूट कर भरी हैं श्ौर जो भपने सार्वजनिक पदों पर काम करने 
वाले श्रधिकारियों को श्रप्टाचार से दूर रखना चाहती है झ्रौर जो उन्नति के लिए 
दलीय विद्वंप को ग्रावश्यक नही समभती, यह बडे ही सौभाग्य का विपय है कि उस जाति 
ने उत्तेजना, दलवन्दी और कुटिलतापूर्वक विचार-भ्रभिव्यक्ति जैसे दोपो से सर्देव के 
लिए भुवित प्राप्त कर ली है क्योंकि ये सभी दुग्ग णा दलीय शासन के गभिन्‍न साथी हैं । 
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सोवियट रूस की शासन-प्रणाली 
(एफ6 6०र०णएाव्य ण ० ४ 8 8 | ) 


अध्याय १ 
स्टालिन संविधान 


(776 59व॥॥ (ए०णाध्यांप्रा707) 


प्रारम्भिक संविधान (809 0०0890प078)--स्टालिन सविधान से पूर्वे 
१६१८ भौर १६२४ के दो श्रन्य सविधान सोवियट रूस में धिमित हो छुके थे। 
१६१८ के सविधान को लेनिन (7,७77) और स्टालिन (80७0) की देख-रेख में 
साम्यवादी दल (00077प्णा& 7?0ए/5) की केन्द्रीय समित्ति (एशाफछ फऐडशशाधए७ 
(00फ9॥0008७) द्वारा नियुक्त एक झायोग (00णणा8907) ने तैयार किया था, श्रौर 
१० जुलाई १६१८ को साम्यवादी दल की ५वी झ्रखिल सधीय सोवियट (॥ 
छप्रष्छाधाय 0णाष्टा'०5५ ० 80०7९४७) ने इसका श्रतुमोदन किया था | इस सविधान ने 
जिस नये राज्य की स्थापना की उसका नाम रूसी सोवियट संघीय समाजवादी गण- 
राज्य (988 80ण0॥80 ॥760७7७४९० 80४7०% रि०एछ४०॥५) रखा गया, श्रौर 
इस राज्य में पुराने ज़ारशाही साम्राज्य का लगभग तीन-चौथाई भाग था । 

सविधान नव-स्थापित सामान्य जनो श्रथवा कमंकारो (?70७७७७४) के 
भ्रधिनायकवाद की लडाकू भावनाओं से श्रोत-प्रोत है श्ौर इसमे मुख्यत वे सभी 
घोपणाएँ, नियम (8प्रा०5) भोर श्राज्ञाएं सम्मिलित हैं, जो श्रक्‍्तुवर १६१७ की क्राति 
धौर १६१४८ के ग्रीष्म काल के बीच में निकाली गई थी | सविधान का मुख्य उद्देश्य 
पूँजीवाद का पूर्णा दमन श्र समाज के पूंजीवादी ढाँचे का समूल नाश था। भूमि, 
प्राकृतिक ससाधन श्रौर उद्योग-धन्धे, ये सव सर्वंसाधारण के श्रधिकार में इस 
प्रकार भागये, मानो वे सभी की सम्मिलित सम्पत्ति हो, प्रौर राज्य की शक्ति साम्य- 
बादो सम्याझो (830520) में निहित कर दी गई, श्लौर रूस श्रमिको, सिपाहियो भ्रौर 
किसानो के प्रतिनिधियों और उनकी सम्याञ्रों का गणराज्य घोषित कर दिया गया । 

संविधान का स्वरूप सघीय रखा गया । क्न्तु यह एक नये प्रकार का सघ- 
वाद था। सविधान के निर्माताओं ने माक्संवाद से सिद्धान्तो के श्रनुसार यह झ्राशा 
की थी कि निकट भविष्य में समस्त ससार की एक संघ सरकार का निर्माण होगा 
जिसमें समार वी विभिन्‍न राष्ट्रीयताओ का सब होगा और दूर-दूर की प्रादेशिक भूमि 
उस राज्य में सम्मिलित होगी। समभावित मसारव्यापी क्रान्ति के बाद प्रभुसत्ताधारी 
राज्यों को पभ्रपनी व्यवस्या की ओर प्राकपित करने के उद्देश्य से सविधान के निर्माताओं 
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ने प्रस्तावित सघ में श्वयवी एकको का सयोग मुक्त और ऐच्छिक रखा भौर उनको 
इस ठात की छूट दे दो कि यदि वे चाहे तो संघ से विलय भी हो सकते हैं । 

१६१८ का सोवियट रूस का सविधान केवल उसी प्रदेश पर प्रभावी था जो 
रूस का यूरोप में भुभाग था । किस्तु १६२३ में सघ का नाम सोवियट समाजवादी 
गणराज्यो का सघ (एगाणा णी 8006७ $00०५ा४६ ए२९एछप)॥०४) अ्रथवा बू० एस० 
एस० आर० (ए. 8 8 8.) पडा, जिसमें तिम्त चार प्रवयवी एकक गरुराज्य 
सम्मिलित थे रूसी सोवियट सधीय समाजवादी गणराज्य (7॥0 'रिप्ष्शाशा 80009- 
76 फ0त९७ा७०्त 80०एश०७ फ्रपी॥68), यूक्रेन (१४० एाप्शाा०), प्वेत रूस 
(एए॥76७ [र७४७७), भौर ट्रास कौकेशिया (707७08 (४००४४70), उजवैक (ए59९%), 
प्रौर तुकंमेन (प'प्णंएमग०)) नाम के श्रवयवी गणराज्यो की रचना १६२४ में हुई भौर 
तदज़िक (50८0०) गणराज्य की स्थापना १६२६ में हुई, इस प्रकार सोवियट झूस 
के सथ में सात गणराज्यीय एकक राज्य सम्मिलित थे । 


१६२४ का सविधान सब वातो में १६१८ के संविधान के समान है, श्रन्तर 
केवल यह है कि इसमें तीन नये निकायो की रचना की गई है * संघीय 
सोवियट (0]॥ एगरा०7 00पघट्टा०858 ०! 50५०03), सधीय सोवियट केन्द्रीय समिति 
(0॥ एआण  0एक५णें 00णा0४०७) पभौर प्रेसीडियम (8॥ एग्राणा शाल्छाताएणा) । 
संघीय शासन (०6००४ ७०४०४०४/ण॥) भौर श्वयवी एकर्को के वीच शक्तियों का 
वितरण प्राय उसी प्रकार हुआ है जिस प्रकार कि सयुक्त राज्य भ्रमेरिका मे सपीय 
शासन भौर एकक राज्यो के बीच हुप्ना है। विनिदिष्ट शक्तियाँ (890०७॥०१ 720%0०5७8) 
क्षेन्द्रीय शासन फो सौंपी गई हैं श्लौर श्रवर्शिं|्ठ शवितयाँ भ्रवयवी गणराज्यों को 
सौंर दी गई, किन्तु सघीय शासन को जो शवितरयाँ दी गई, उनका श्रधिकार क्षेत्र 
इतना विस्तत था कि उन शवितयो के भप्रन्त्गंत समस्त सोव्रियट रूम (ए. 8. 8 ३) 
का समस्त श्राथिक कार्यक्रम श्रा जाता है। मोवियट शासन-प्रणाली का मुख्य सिद्धान्त 
यह था कि देश के श्राधिक श्रौर राजनीतिक हाँचे में पुर्णा समन्वय हो, इस प्रकार 
सघीय शासन के अ्रधिकारों ने श्रवयवी एकक गराराज्यों के अधिकारों को पराभूत कर 
दिया । संघीय शासन को यह भी अ्रधिकार दिया गया कि यदि सघीय शासन कभी 
ऐसा झनुभव करे कि फिसी अ्वयवी एकक गणराज्य द्वारा पारित कोई विधि श्रथया 
राज्याज्ञा सविधान के विरुद्ध है तो वह ऐसी किसी विधि ध्थवा प्राज्ा (9७ 07 
तेल्‍०००) का प्रतिनिषेध (ए०६७०) कर सकता है। भ्रन्तश्ठ. यह भी निश्चित क्या 
गया कि सबीय सोवियट (एमाणा 0णाट्ठाः४8) द्वारा निर्देशित कतिपय मिद्धान्तों के 
झ्रनुसार ही पवयवी एकक गणराज्यों (00080007 ०फ़ए०॥८७) की दीवानी भोर 
फौजदारी विधि (एसी छातव एशग्राधगोे 9), न्यायिक प्रक्षिया [वए्ताणत ]20९८त- 
पाए) | श्षम-व्यवस्थापन (30077 ]९हाश०5४०7) भौर सार्वजनिक शिक्षा (8०४००) 
के सम्बन्ध में चलना होगा, भौर उसी प्रक्तार प्राचरण करना होगा। 

सोवियट रूस का प्रशाननिक ढाँचा सोवियट पद्धति पर ग्ापारित दे भोर रुस में 
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सोविय्े ही शासन की मूलभूत उपकरण हैं। सबसे नीचे प्रारम्भिक श्रथवा ग्राम 
सोवियटें (५.॥828० 8०४7०४) हैं श्लोर सबसे ऊपर सघीय सोवियट (एऐग्राणा 0णराष्टा०४8 
०६ 8097०५8) है जो समस्त सोवियट सघ की सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता है | प्रारम्भिक 
ग्राम सोचियटें, भर सर्वोच्च सघीय सोवियट के बीच में नगर सोवियटें ((7४ 80४7०08) 
फिर प्रादेशिक सोवियदें (80ए०४8 ० #76 $७ए१६०१०४), फिर प्रान्तीय सोचियदे 
(800०8 0 ० ए7०४770०9), और अ्रवयवी एकक गराएराज्यो की सोवियटे हैं । 
१६१६ के प्रारम्भ मे लेनिन (].77) ने कहा था, “सोवियट रूस में सोवियटेंही 
राज्य की समस्त शक्ति का स्थायी श्रौर एकमात्र आधार प्रदान करती हैं। श्राज भी 
सोवियदें सच्चे श्रथों में लोकप्रिय शासन का निर्माण करती हैं और वे स्वंसाधारण के 
मास धौर हड्डियों से ही बनी हैं ।” 


१६३६ का सविधाव (7॥० 0078#/#ए४०० ०7 3996)--१£३६ में रूस में 

नया सविधान स्वीकार किया गया जो सोवियट रूस का तुत्तीय संविधान था । इस सचि- 
घान को पहले तो सर्वसाधघारण ही स्टालिन सविधान कहकर पुकारते थे और शअ्रब तो 
सरकारी तौर पर भी इसको प्राय स्टालिन संविधान (80.॥7 (00०7क्‍४क/एा०प) ही 
कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस सविधान के निर्माताझ्रों में स्टालिन ने 
मुख्य रूप से कार्य किया था श्लौर इसी को, इसलिए, इस सविधान का मुख्य निर्माता 
कहा जाता है। १६१८ भौर १६२४ के सविधघानो में समाजवादी व्यवस्था का मूत्तें- 
स्वरूप प्रस्तुत नही किया गया था । पाँचवी सबीय सोवियट (एप 8) ऐगशछाक्ा) 
(00787०858 ० 800008) के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए लेनिन ([.6ग॥7) ने 
कहा था, “हमारे सम्मुख समाजवाद का वह स्वरूप नही है जिसको सविधि में लेख- 
वद्ध किया जा सके ।/ १६१८ से लेकर १६२८५ तक का काल, रुस के इतिहास में 
सघपं प्रौर कप्टो का काल था। किन्तु एन० ई० पी० (४ ए 7) के काल के भ्रन्त 
में स्थिति बहुत सीमा तक सुधर गई थी । इसके बाद प्रथम पचवर्षीय योजना ([पए०- 
८७ वा) भाई । इस योजना का उद्देश्य था कि समाजवादी श्रादर्ण पर समाज 
का पुनतिर्माण किया जाय शौर सोवियट रूस के श्राथिक श्रौर राजनीतिक स्वरूप को 
इस प्रकार व्यवस्थित किया जाय कि पूंजीवादी तत्त्वों को बिल्कुल उखाड फंका जाय | 
१६३२ तक सोवियट रूस ने उद्योगीकरग्ग की दिशा में शीघ्र उन्नति की जिसमें 
बहुत बडे पैमाने पर निर्माण हुआ श्रौर प्राकृतिक साधनो से पर्याप्त लाभ उठाया गया ) 
कृषि के क्षेत्र में सामुहिक खेती की विधि ने लामदायक फल दिखाये | योजना मे कृषि 
समूहन (000 णीराथ्एाणा 0 ६०78) की प्रगति के जो झॉँकडे तैयार किये गये 
घे उनको देखते हुए क्रपि में तीन ग्रुनी प्रगति प्राप्त कर ली गई थी इसलिये इसको 
क़ान्तिकारी विकास समझा गया क्योकि इसके द्वारा देश से पूंजीवाद की जडें ही उखड़ 
गईं । 

वेयक्तिक व्यापार (४०४० 7५४80) के स्थान पर सहकारी वाणिज्य बटन 

(0०-०?9थ४४६ ० ता8६वाएा।०7) का प्रचलन हो गया । साहित्य और विज्ञान के क्षेत्रो 
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में भी स्वतन्त्र विचारों का दमन किया गया भ्रौर सभी लोग एक विशेष प्रकार से ही 
सोच सकते थे । देश के समाजवादी कार्येक्रम को प्रपनाना सभी के लिये भ्रनिवार्य कर 
दिया गया, यहाँ तक कि इस ओर किसी की तटस्थता को भी सहन नही किया जा 
सकता था। पज्चवर्पीय योजना की सफलता की दिशा में किसी को विरोध करने की 
श्राज्ञा नही थी, भर्थात्‌ देश में लोह-प्रनुशासन-युक्त दल ही पनप सकता था। समाचार- 
पत्रो शौर रेडियो पर राज्य का अ्रधिकार हो गया श्लौर इस प्रकार प्रचार के समस्त 
साधन भी समाजवादी प्रचार की सहायता में लगा दिये गये । 


द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना ने जो १६३३-३८ तक चली उस काल में समस्त 
पूँजीवादी तत्त्वो को देश के श्राथिक ढाँचे में से निकाल फेका श्रीर साथ ही सवंसाधारण 
के विचारों पर भी इस प्रकार नियन्त्रण रखा कि विचार भी पूंजीवाद-विरोधी हो 
गए। १६३६ के प्रारम्म में स्टालिन (80077) ने गव॑ के साथ कहा, “यह देखकर 
भौर जानकर हम सभी को हादिक प्रसन्नता है कि हमारे वीरो ने जो चलिदान किये 
थे झौर खून वहाया था, वह व्यर्थ ही नही हुआ; और उस खुन ने लाभदायक फल 
दिये हैं ।” एक नयी समाजवादी श्रोद्योगिक व्यवस्था का जन्म हुआ । सामूहिक कृषि- 
व्यवस्था भ्रत्यन्त सफल सिद्ध हुई | समाज फी वर्ग व्यवस्था में श्रामुल परिवत्तंन हो 
गया । मोलोटोव (0000५७०४) कहता है, “ सोवियट रूस (ए 8 8 7९) की समाज- 
वादी जाति में केवल दो वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग प्रौर किसान वर्ग, भौर वे दोनो वर्ग एवं 
दूसरे के प्रति मेत्री भाव रखते हैं, भौर इन दोनो वर्गों प्रौर बौद्धिक वर्ग (7(00- 
०प्रशे8) के वीच में जो विभाजन रेखा थी उसको मिटाया जा रहा है और बह धीरे- 
धीरे लुप्त हो रही है ।” 

वास्तव में प्रथम झौर द्वितीय पण्चवर्षीय योजना ने रूस में श्राथिक ग्यौर 
सामाजिक क्षेत्रों में क्वान्ति उत्पन्न कर दी है और 'स्टालिन संविधान ने न केवल 
समाजवाद स्थापित किया है, भपितु इस दिया में प्राप्त की हुई सफलताझो को सविधि 
में लेखबद्ध किया है। सविघान के महृत्त्व पर बोलते हुए स्टालिन ने गवं के साथ 
कहा, “सधपं, प्रभावों श्लोर कष्ट सहन के बाद हमको इस संविधान पर प्रमन्नता है 
श्रौर गये है क्योंकि श्रव हम अपनों विजयो के फलस्वरूप सुखो का श्रनुभव फर 
रहे हैं।' 

सविधान फा प्राशपण (70078 ० ९ (०गर्श।(00(007)--१ ६३४ मे 
प्रारम्भ में सघीय सोवियट केद्धीय कार्यपालिका समिति (7%० श] एजाणा एलाफिव' 
छरललप्राघ० 0०शाधा६१९०) ने ३१ सदस्यों के एक पश्रायोग ((079775507) पी 
नियुवित वी और स्टालिन (5६07) को उक्त ग्रायोग का चेयरमेन (ए॥कछायणा) 
नियुक्त किया गया। एस ध्रायोग को श्राज्ञा दी गई कि एक सविधान त्तैयार किय! 
जाय जिसमें वे समी तथ्य एकीकृत किये जायें जितके सम्बन्ध में प्रव तक सफवता 
प्राप्त की जा चुकी है। एक वर्ष से श्रधिक फठिन परिश्रम के उपरान्त पभागोंग मे 
संविधान का प्रारूप उपस्थित किया, ज्ुन १६३६ में उसको प्रकाशित किया गया और 


हेंफप्र सोवियट रूस की शासन-प्रणाली 


सर्वसाधारण के समक्ष सुझावों भौर सशोधनो के लिये प्रस्तुत किया गया । सविधान 
के प्रारूप ने सर्वेसाधा रण में भारी खलबली मचादी शोर सभी ने इसमें रुचि प्रदर्शित 
की शौर प्राय सभी रूसी नागरिकों ने सविधान के खण्डन-मण्डन में भाग लिया। 
कहा जाता है कि इस सविधान के सम्बन्ध में पाँच लाख सभायें हुईं श्रौर उन सभाभो 
मे ३६० लाख व्यक्तियो ने भाग लिया । १,५४,००० सशोधन उपस्थित किये गये । 
संघीय सोवियट (007९7०४४ ए 50९7०8 ०१ ४७ ए. 8 8 9 ) का भसाधारण 
सन्न भ्राहूत फिया गया जिसने सविधान के प्रारूप को केवल ४३ मामूली सशोधनों 
सहित ५ दिसम्बर १६३६ को सर्वेसम्मति से स्वीकार कर लिया | इन ४३ सशोघनों 
में से केवल सात सशोघन तो कुछ परिवर्त्तनतकारी थे भ्रन्यधा सभी में शाव्दिक हेर- 
फेर थे । इस प्रकार स्टालिन सविधान १६३७ से प्रभावी हो गया । 


शप्रागामी सविधानिक सशोधन (875860घ९७०६४ 0एणाइ/प्रवणणणशे 8ाशाते- 
गा०ए/3)--अआ्राजकल जिस सविधान के अनुसार सोवियट रूस का शासन चल रहा 
है वह १६९३६ का सविधान ही है। श्रागामी राजनीतिक श्रावश्यकताप्रों ने यह झाव- 
चयक कर दिया कि सचिघान में कतिपय परिवत्तेन किये जायें, किन्तु सविधान के मुख्य 
उपवन्ध भ्रव भी वही हैं भ्ौर स्टालिन सविघधान में कोई क्रान्तिकारी परिवत्तंन नही 
हुआ है । १६४४ में संविधान में परिवत्त न करके प्रेसी डियम (/7०»07070) की रचना 
और सगठन सम्बन्धी कुछ सशोघन किया गया और लोक प्रबन्ध परिपद्‌ भ्रथवा कौसिल 
आफ पीपल्‍म कमीसार्स (0०एशथो ण॑ 0०णणा88078) में भी कुछ परिचर्तेन किया 
गया । १६४६ में प्रेसीडियम के भ्रतिरिक्त सदस्यों की सख्या घटाकर पन्द्रह कर दी 
गई, इस प्रकार इसकी पूर्ण सदस्य सरू्या ३३ हो गई । कौंसिल श्राफ पीपल्स कमीसासे 
श्रथवा लोक प्रवन्धक परिपद्‌ (एफ्रा७ 0ए०णाणथां ० ?९००७०९४ 0०85७ 8) का 
नाम पश्चिमी देशो की कायपालिकाग्रों के श्नुरूप मन्त्रि परिपद्‌ (00फ्राणी ० 
गशागा500०७) रख दिया गया । श्रमिकों के काम के घण्टे सात के स्थान पर श्राठ कर 
दिये गये | कुछ सशोवन नि शुल्क शिक्षा के विपय में भी किये गए। जो प्रत्याणी 
सर्वाच्चि सोवियट या सर्वोच्च परिपद्‌ (50797076 80ए7९9) के लिये चुनाव में खड़ा 
होना चाहे उनकी श्रायु १८ वर्षो के वजाय तेईस वर्ष कर दी गई । प्रवयवी गणराज्यो 
फो प्राज्ञा दे दी गई कि वे अपने-अपने स्वतन्न् सैनिक दस्ते रख सकंगे, विदेशी सत्ताओझञो 
के साथ सीधे सम्बन्ध रख सकेंगे , विदेशों के साथ समभौते श्रौर इकरारनामे कर 
सकेंगे और उनके साथ दौत्य सम्बन्ध भी स्थापित कर सकेंगे। द्वितीय विश्व-युद्ध की 
भमाप्ति के बाद बदली हुई स्थितियों में एस प्रऊफार के सविधानिक सशोधन श्ावष्यक 
हो गये थे । 

सविधान में सशझोधन करने की प्रक्रिया (270०९०घ७:९ ई०- पागशाताए ० 
(०॥७प४०घ)--मोवियट रूस के संविधान में सशोधन की प्रणाली प्रपेक्षाकृत 
वरल है। संविधान का प्रनुच्छटः १४६ सही-मसही प्रक्निया, सशोधन के सम्बन्ध में 
वरशित करता है । यदि सर्वोच्च सोवियट या सर्वोच्च परिषद्‌ (8एए/07० $0ए7९+) 


स्टालिन सविधान ड्घह 


के दोनो सदन कम-से-क्रम दो-तिहाई मतो के बहुमत से सशोघन स्वीकार फरलें तो 
सविधान में सशोधन हो सकता है। कहने का सार यह है कि सविधान के संशोधन 
की माँग संघीय परिपद्‌ (00फाथों ० 980 ए॥०४७) और राष्ट्रीयताम्रो की परिपद्‌ 
(0०छाणा ० ध० फफ्ाणाशाक्ष०्छ) नामक सर्वोच्च सोवियट के दोनों सदनों के 
द्वारा अ्रलग-प्रलग दो-तिहाई के बहुमत से पास होनी चाहिये । 


सविधान का क्षेत्र (8007९ ० धाढ 0णा४प07--सोवियट रूस एक 
भसधीय राज्य है जिसमें १६ झ्रवयवी एकक गणराज्य हैं * 
(१) रूस का सोवियट सघात्मक समाजवादी गणराज्य , 
(२) युक्रेनियन सोवियट समाजवादी गणराज्य ; 
(३) चाइलोरशियन सोवियट सम्राजवादी गणराज्य , 
(४) उज़बैक सोवियट समाजवादी गणराज्य , 
(५) कजख सोवियट समाजवादी गणराज्य , 
(६) जाजियन मोवियट समाजवादी गणराज्य , 
(७) प्रजरविजान सोवियट समाजवादी गणराज्य , 
(८) ल्थिनियन सोवियट समाजवादी गणराज्य , 
(६) मॉल्डेंवियन सोवियट समाजवादी गणराज्य , 
(१०) जलैंट्वियन सोवियद समाजवादी गणराज्य , 
(११) किरधीज सोवियट समाजवादी गणराज्य , 
(१२) तदजिक सोवियट समाजवादी गणराज्य , 
(१३) श्रार्मनियन सोवियट समाजवादी गणराज्य , 
(१४) तुकंमान सोवियट समाजवादी गणराज्य ; 
(१५) एसटोनियन सोवियट समाजवादी गणराज्य , और 
(१६) कारेलियन फिनिश सोवियट समाजवादी गणराज्य । 


जला 


इन १६ गणराज्यो में से पाँच द्वितीय विश्व-युद्ध में विजित प्रदेण है जिनके 
समिम्न नाम हैं कारेलियन फिनिश सोवियट समाजवादी ग्रणाराज्य को फिनलेंड 
(गगोहतते) से जीता गया था, तथा मॉल्डेवियन गणराज्य लिथूनियन गणराज्य, 
लेंट्वियन गणराज्य, धोर एस्टोनियन गणराज्य को हिटलर (प्राण) फी सहमति 
से पुन प्रधिकार में ले लिया था। 


सविधान की विशेपनाएँ 


(#८पि25 णएित [॥6 (-जाह्रापाणा) 


मज़हूरो झौर कित्तानी का समाजवादी राज्य (4 80ल०शीई हिकाल ० (एण- 
हटा8 बाते वकष्या६)--स विधान या पनुच्छेद १ कहता है: "“ममाजवादी मोपियट 
गणशराज्यो का सध मयदूरों शोर विमादों का एक समाजवादी राग्य है।' इससिये 
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स्टालिन सविधान ने राज्य की नई समाजवादी व्यवस्था के सिद्धान्तों का निरूपण 
किया है और राज्य के सोवियट भ्राघार पर वल दिया है। १६१८ झौर १६२४ के 
सविधानो ने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के वारे में मौन रखा है। उस समय 
समाजवाद का आ्राघार तैयार हो रहा था। १६३६ में समाजवाद की पूर्णरूपेण 
स्थापना और व्यवस्था हो छुकी थी | स्टालिन के ही शब्दो में व्यावहारिक समाजवाद 
के अर्थ सुनिये “हमारे कारखाने और पुतलीघर विना पूंजीपतियो के ही चल रहे 
है! 'सर्वंसाघारण ही सारे श्रौद्योगिक कार्यों का सचालन कर रहे हैं ॥ इसी को हम 
व्यावहारिक समाजवाद कहते हैं । हमारे खेतो मे कृपिकार लोग बिना जमीदारो के 
काम करते हैँ । कृषिकर्म का सचालन भी सामान्य लोग ही करते हैं। इसी को हम 
व्यावहारिक नैत्यिक समाजवाद कहते हैं श्रौर इसी को हम स्वतन्त्र सामाजिक जीवन 
कहते है ।” समस्त भूमि पर, समस्त खनिज-पदार्थों पर और उत्पादन के सभी 
साधनो पर राज्य का पूर्णो अधिकार है और राज्य की शोर से सर्वेतराधारण इन ससा- 
घनो से लाभ उठाते हैं । कोई व्यक्ति किसी का न ज्ञोपण कर सकता है न क्सी को 
सता सकता है। इसलिये समाजवादी समाज में जो झापस में सम्बन्ध हैं वही समाज- 
वाद है। समाजवादी झोपरा-मुक्त व्यवस्था में पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्तिगत हित्तो 
पर नही होते वल्कि परस्पर सहयोग और साहाय्य के आधार पर आधारित होते हैं । 
सभी लोग काम करते हैं भर हर एक, व्यक्तिगत लाम के लिये और काम करने वालो 
के समाज के लाभ के लिये काम करता है। 
समाजवादी सम्पत्ति के रूप ([077स्‍8 ०6 800४॥8 7709०४४5४)--गण राज्य 
का सविधान दो प्रकार की समाजवादी नम्पत्ति मानता है, वे है राज्य की सम्पत्ति 
(80506 77707७५ ) और सहकारी तथा सामूहिक फार्म की सम्पत्ति (00-07९-७60७ 
बात 0०स्‍००ध४ए०-शिफा ॥70०9९८७) । राज्य की सम्पत्ति में प्रथमत पुराने श्रौद्योगिक 
आर बडे-बडे मशीन, कारखाने श्रादि हैं जिनको भूतपूव पूंजीपतियो श्रौर जमीदारो 
से छीन लिया गया था और जो सोवियट राज्य के श्रधिकार में ले ली गई थी। 
द्वितीयत वे समस्त उद्यम और उपक्रम जो पचवर्पीय योजनाओं के काल में राज्य ने 
उद्योगो और हृपि के क्षेत्रों में स्थापित किये हैँ । राज्य के उद्यम का सचालन एक 
ऐसा सचालक ()7९2८007) करता है जिसकी नियुक्ति सोवियट अ्रधिकारियो द्वारा 
की जाती है | मज़दूरो और झन्य सेवकों (]799|0४९९७) को वेतन राज्य की ओर 
से हरएक की कायक्षमता के अनुसार दिया जाता है । 
सामूहिक फार्म (00॥०७8ए०७ गाए्7)--कुछ सदस्यों का ऐक्छिक यूनियन वा 
सार है। उन लोगों को राज्य की शोर से कुछ भूमि सर्देव के लिये कुछ लिखित शर्तों 
के प्रनुमार दे दो जाती है । घर्न यह होती है कि उस भूमि पर सभी लोग सम्मिलित 
रुप में मेहनत करेंगे । ओर राज्य की ओर से उस भूमि पर कार्य करने के लिये बड़े- 
बड़े यन्त्र और ममझोनें श्रादि दी जाती हैं तवा घन भी उदार दिया जाता है। इस 
प्रजार क्षिमान लोग सामूहिक फ़ार्म था प्रक्षेत्र के मालिक होते हैं और इस फ़ार्म 


ह्टालिन सविधान ४६१२ 


(ए5णा0) का प्रवन्ध एक प्रवस्धक समिति करती है जिसको उबत फार्म के संदस्य- 
किसान लोग छुनते हैं । यही समिति समस्त फार्म श्रथवा प्रक्षेत्र (एश70) का प्रवन्ध 
फरती है, विविध सदस्यो में काम वाँटती है, श्रामदनी का भी वेंटवारा धन के रूप 
में श्रथया कृषि उपज के रूप में करती है भ्लौर वही भ्रतिरिवत श्रथवा फालतू माल 
(878९४) को बेचती है। किसान सदस्यों को प्रपना-प्रपना भाग उसी अभ्रत्रुपात 
में मिलता है जितने दिन उन लोगो ने काम किया हो, श्रथवा जिस कुशलता के साथ 
उन्होंने कार्य किया हो । सोवियट रूस (8 87,) में वेतन निश्चित करने का 
सिद्धान्त यह है, "हर एक अपनी क्षमता के झनुसार कार्य करे ओर हर एक को उसके 
काय के अनुसार वेतन मिलना चाहिए ।” कार्य-कुबलता अथवा विश्वेष बोग्यता के 
प्रनुतार मजदूरों में जो विविधता होती है उसको इस प्रकार पूरा क्या जाता है कि 
कुछ स्थान अ्रथवा पद योग्यता या क्षमता के हिसाव से ऊँचे पदों के समान माल लिये 
जाते हैँ भौर उनको तदनुसार ऊँचा वेतन दिया जाता है । 

सामूहिक फ़ार्मो के ऊपर भी राज्य के कुछ दायित्व हैं। फार्म को राज्य के 
कोप में कुछ कर (795८५) जमा करने पड़ते हैं श्रौर एक निश्चित मुल्य पर राज्य को 
धपनी उपज का कुछ भाग उत्त परिमाण में देना पडता है जो विधि ने निश्चित क्या 
हो। फार्म को धन श्रौर उपज दोनों ही उस सेवा के उपलक्ष्य में जो राज्य की मणीने 
धोर ट्रंबटर भ्रादि करते है, मशीन भ्ौर ट्रंवटर स्टेणन को भेजने पडसे हैं । 

व्यक्षिगत सम्पत्ति या धस्तित्व श्रोर रोज़्गारो च्यवित [चा5छा०८ 
एशएा० िफ्ूलाए शापे शाह्र"-९ाशाश8३)--सोवियट रस की सामाजिक सम्पत्ति 
के स्वरूप से दो महत्त्वपूर्ण फल निकलते हैं। प्रथम यह है कि भ्रव भी विसी न किसी 
रूप में व्यवितगत सम्पत्ति और प्राइवेट स्वास्थ उस देश में प्रततेमान है। द्वितीय यह 
है कि उस देश में एक वर्ग, भूति कमाने वाला भ्रथवा निजी रोजगार करने वाला है । 
संविधान का अनुच्छेद £ व्यक्तिगत कृपकों श्लौर व्यवितगत कर्मकारों वो श्राशा देता 
है कि वे अपने-अपने प्राइवेट व्यावसायिक सस्धापन रख सकते हैं, किन्तु झर्ते यह है 
कि उनके सस्थापन में वे स्वय मेहनत करते हैं और वे श्रन्य लोगो फी मजदूरी पर 
नही चलाये जाते । एस प्रकार सविधान ने स्पष्टत छोटे पंमाने पर व्यक्तिगत उद्योगों 
भोौर उपक्रमो फो मान्यता दी है । उसी प्रकार श्रनुच्छेद १० नागरिकों के व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के रखने के प्रधिकार को मानता है। “इस सम्पत्ति में नागरियों के धास 
की ग्रामदनी श्रौर बचत हो सकती है, उनके रहने के मकान घोर घर का सामान हो 
सयता है, घर का फर्नीचर बर्तन गौर झपने व्यवितगत आराम शऔर काम मी चोडें 
हो सकती हैं / साथ ही नागरिकों का व्यक्तिगत सम्पत्ति के ऊपर प्रजिक दाय नी 
स्वीपार कर लिया गया है, जो विधि-्संगत है। सोवियट रस में वितनी बड़ी घन- 
राधियाँ लोगो के पास व्यक्तिगत सम्पत्ति के रुप में है, इसका प्रनुमात इसी बात से 
छगाया जा सकता है कि १६४७ में राण्य की शोर से एक ह्टरय एक्ड्ठा किया गया 
या, उस समय एक अलिद्ध वैज्ञानिक की वही प्रद्यता की गई थी जि उसने उस हूण 


४8२ सोवियट रूस की शासन-प्रणाली 


के लिये १,४०,००० ख्बल (&ए००१०४) श्रपित किये, शौर दो श्रन्य लेखको ने भलगं- 
अलग ५७,००० और ४०,००० रूबल ऋणार्थ श्रपित किये | 

सोवियट रूस मे व्यक्तिगत रोज़गार प्रथा का प्रचलन ही नही है, बल्कि उसका 
महत्त्व पर्याप्त बढ गया है श्रौर उसको समाजवादी राज्य में व्यक्तिगत श्रामदनी का 
श्रेष्ठ साधन माना जाता है| इस सम्बन्ध में पूँजीवादी राज्यों श्लौर साम्यवादी सोचि- 
यट रूस में यह अन्तर है कि रूस में तो राज्य ने बहुत भ्रधिक सरूया मे रोजी कमाने 
चालो को काम दे रखा है किन्तु भ्रन्य राज्यो में ऐसा नही है । इसके श्रतिरिक्त घरेलू 
नौकरों को भी घरो पर निजी काम करने के लिये रखा जा सकता है। 

सोवियट रूस में भृत्ति व्यवस्था निम्न समाजवादी सिद्धान्त पर शआ्ाधारित है, 
#हुरएक पपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे श्रौर हरएक को उसके कार्य के अनुसार 
वेतन मिलना चाहिये ।” वेतन देने की इस रीति की कायं-भृत्ति (?0००-फ७£2०७) से 
तुलना की जा सकती है, यद्यपि इस रीति की पूजीवादी देशो में ट्रेड यूनियन 
(प्५४१6७ एगा0॥8) श्रादि निन्‍दा करती हैं । 

सोवियट रूस मे व्यक्तिगत सम्पत्ति की मान्यता, चाहे वह नगण्य ही सही, 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के ऊपर सविधानिक सरक्षण, चाहे उसका कितना भी कम विस्तार 
हो भौर चाहे उसका कुछ भी स्वरूप हो, झौर भ्रृत्ति व्यवस्था की सनन्‍्ततता ये ऐसी 
चीजे हैं जो समाजवाद के मावसवादी सिद्धान्तो से मेल नही खाती । 

भ्राय-सम्वन्धी श्रसमानता (॥7600४॥09 ० [000768) -- भृत्ति के सम्बन्ध मे 
निम्न सिद्धान्त, “हरएक अपनी क्षमता के श्रनुसार कार्य करे भोर हरएक को श्रपने कार्य 
के प्रनुसार वेतन मिले”, बह मान लेता है कि रूस मे श्राय-सम्वन्धी भ्रत्मानता वत्तें- 
मान है | इसमे सन्देह नही कि सोवियट रूस (ए 8 8 १३) में प्रायसस्बन्धी अस- 
मानता उतनी उम्र नही है श्तनी कि पूंजीवादी देशो में है। किन्तु उसी के साथ 
सोवियट रस में जो श्राय सम्बन्धी भ्रसमानता है उसकी सर्वंथा उपेक्षा भी नही की 
जा सकती । १६५० में किसी कुशल शिल्पी का मासिक वेतन लगभग ६०० झूबल था 
जब कि सचालकों शौ र मेनेजरो का मासिक वेतन ६,००० रूवल से लेकर १६,००० 
रूवल तक था। श्रायप्तम्वन्बी इतनी भ्रसमानता के होते हुए भी उच्च वेतनभोगी 
ग्रधिकारियों को भ्रन्य विशेष सुविधाएँ भी दी जाती हैं ज॑से, रहने के भ्रच्छे मिवास- 
स्थान, मोटरकार झौर धनेको सुख-सुविधाएँ श्रादि, भ्रादि | उत्तरदायित्वपूर्ण पदो पर 
काम करने वाले अधिकारियो के इस प्रकार के विशेषाधिकारो को श्रत्यावश्यक माना 
जाता है। श्रधिकारियों की इस श्रेणी में श्रधिकतर वे लोग आते है जो या तो शासन 
के उन्च ग्रधिकारी हैं श्रयवा फंक्टरियो के मैनेजर झ्रादि । 

यह सव क्रान्ति के प्रारम्मिक सिद्धान्तो के सर्वथा विरुद्ध है। बॉल्शेविको 
(70७ 80०५॥०६॥-४) का सगठन इसी सिद्धान्त पर पुष्ट हुआ था कि सभी को समान 
चेतन मिलना चाहिए चाहे कोई श्रच्छा काम करे या बुरा धौर चाहे कोई प्रधिक काप् 
वरे या कम | अवनूचर क्रान्ति (0000० एे०एणेणाणा) से पूर्व लेनिन (प.छगा7) ने 


स्टॉलन सावधान है । 


स्पप्ट शब्दों में कहा था कि घासन के प्रशासक को प्रयवा किसी फैव्टरो के मंनेजर को 
बुदाल शिल्पी को भपेक्ष) श्रधिक वेतन नहीं मिलना चाहिए | युद्ध-रत भयवा यौद्धिक 
साम्यवाद (फै।ए 007%ण्रण्णाछण) के काल में भी इसी सिद्धान्त को माना जाता 
था | एन० ई० पी० (४ 7०) के काल में वेतन सम्बन्धी अधमानता और श्रधिक 
बढ़ गई | जब प्रथम परण्चवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई, उस समय “समान वेतन' के 
सिद्धान्त के विरुद्ध कार्याही फी गई और स्टालिन ने समान वेतन के सिद्धान्त को 
निन्‍दा की श्रीर उसको सयाजवादी सिद्धात्तों का बेहूदा स्वरूप कहा / यह भी स्टालिन 
की व्यक्तिगत जीत थी । 


रुस में वर्गविहोन समाज नहीं है. (१४०५४ ((0६००४४ 800०४४)--सोवियट 
रूस में यद्वपि पूंजीचादी श्रय॑-व्यवस्था का नाश किया जा चुका है, किन्तु इसके यह 
झर्थ नही हैं कि वहाँ वर्भविहीन समाज की स्थापना हो गई है। सोवियट रुस का 
समाज श्रमिकों, कृपकों श्रोर वोद्धिक वर्गो से मिलकर बना है । समाज में वर्ग समठन 
करने से स्टालिन यह चाहता था कि समाज में एक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोपर 

बन्द ही जाय भर्यात्‌ वर्गों के परस्पर विरोध समाप्त हो जायें। १६३६ में संविधान 

के प्रारूप पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए स्टालिन ने कहा था, “४ हमारे समाज का 
वर्ग-सगठन भी बदल ग्रया है इम प्रकार थोपण करने वाले वर्ग को समाप्त कर 
दिया गया है। अ्रव मजदूर वर्ग, किसान वर्ग छझौर बौद्धिक वर्ग है।” ये सभी 
भेहनत करके आजीविका कमाते हूँ इसलिए इन वर्गों में कोई विरोध नही है । यद्यपि 
ये तीनो विभिन्‍न वर्ग हैँ किन्तु एफ-डूसरे के प्रति मेंत्रीआाव रखते हैं, भोर सरकारी 
तौर पर यह माव लिया गया है कि सोवियट रुस में श्रमिक वर्म ही प्रमुस वर्ग है । 

सोवियट रूस में भ्ौद्योगिक मैनेजरों का महत्व चट गया है, उससे यह प्रदन 
सम्मुख भा गया है कि क्या मेनेजर वर्ग को नया झौर स्थायी सारटप वर्ग मान 
तिया जाय | १६४० में दिक्षा-सवधी कतिपय विनियम प्रसारित किये गये थे, उनसे 
वक्त मैनैजर वर्ग को नया वर्ग मान लिया गया था ( इन विनियमो के भवुसार छुघल 
शिल्पिज्नो श्रौर बौद्धिक वर्गों के बच्चों को ऐसी शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान वी 
गई थी जो ऊंचे पदो के लिए भावश्यक होतो हैं 

सोधियट संघवाद (80030+ #रठेकणाइक्र)--मोवियट रूस के छासन का सगटन 
इस प्रकार किया गया है कि यह १६ भ्वयवी एकक गर राज्यों का सघ है । सोवियट 
संघ समस्त भ्रवयवी समाजवादी गणराज्यो को समान अ्रविकार प्रदान गरता है भौर 

सभी एककों फी संघीव नसदस्यद्ा पूर्शूूपेश ऐकच्छिक है। सप शोर प्रवयधी गशा- 

राज्यों के दीच घशमितयो का स्पप्ठ दितरण है। सघीय शासन की शक्तियों को 
संविधान के झनुच्छेद १४ में प्रगशित किया गया है। दोप शबितयाँ प्रवयवी सरसा- 
शज्यो को सौंप दी गई हैं झौर प्रत्येक भ्रवयवी गणराज्य श्पने श्धिकारों के प्रयोग में 
बेन्द्रीय दासन से मुवत हैं । "सोवियट रस (ए 8 58, 7१) शवययी गरणाराज्यों थे: 
प्रभु झधिकारों का सरक्षक है ।” 


डहड सोवियट रूस की शासन-प्रणाली 


सोवियट सघवाद को कुछ विशेषताएं (80006 ई88४प्र/68 ० हि0फ76० 7?९१९- 
एशाह70)--ऊपर उन कतिपय समानताश्रो का जिक़ किया गया है जो रूस के स्टालिन 
सविधान श्ौर सयुक्त राज्य अ्रमेरिका के सवीय सविधान तथा भ्रन्य देझ्यो के सघीय 
सविधानो में पाई जाती हैं । किन्तु सोवियट रूस का सघीय सविधान श्रन्य सघीय 
सविधानो से निम्न बातो मे भिन्‍न है-- 


(१) सोवियट रूस (7889 ) विविध राष्ट्रीयताश्रो का राज्य है 
जिसमें १५० से भ्रधिक जातियाँ निवास करती हैं। ये सभी राष्ट्रीयताएँ (78007०॥- 
#68) एक-दूसरे से भाषा, रीति-रिवाज, इतिहास और सस्क्ृति एवं सम्यता में विभिन्‍त 
हैं । वॉल्शेविक दल ग्रात्मनिशंय (80७6 0७७०४॥7७०००) के [सद्धान्त का प्रवल 
समर्थक्र था किन्तु लेनिन (7,७॥7) शोर स्टालिव (8(७॥7) दोनो ने देश को सुहृढ 
सपय बनाना चाहा, इसलिए उन्होने इन विविधि राष्ट्रीयतशाशो को सघ से परयक्‌ होने 
की छूट दे दी श्रौर समस्त सोवियट प्रजा को श्रपनी-अ्रपनी सस्कृति को अ्रपने भ्रादर्शो 
के प्रनुसार विकसित करने की छूट दे दी श्रौर सभी को अ्रपना राजनीतिक भविष्य 
अपने श्राप निर्णय करने की भी छूट दे दी। 


इस प्रकार स्टालिन संविधान इस दिशा में एक अनोखा उदाहरण उपस्थित 
करता है कि उसने श्रवयवी एकको को सध से भ्रलग हो जाने की छूट दे दी है । किन्तु 
सघवाद के सिद्धान्त के साथ-साथ श्रात्मनिर्णय का श्रघिकार दे देना, एक ग्रुवितपूर्णं 
रियायत थी । लेनिन (॥.,७97) ने स्वय कहा था कि “हमारे सघवाद से विभिन्‍न 
राष्ट्रीयताशो का एकीकररणा होगा और वे एक सुहढ प्रजातन्त्रीय सघात्मक सोवियट 
राज्य का निर्माण करेंगी ।” आत्मनिर्णय के श्रधिकार पर टिप्पणी करते हुए स्टालिन 
(&४0॥)) ने कहा था, “ऐसे भी अभ्रवसर भ्रा सकते हैं जवकि श्रात्मनिर्णाय के श्रधिकार 
का एक उच्चतर अ्रधिकार से सधपं हो सकता है--वह उच्चतर श्रधिकार है श्रमिक 
वर्ग का अपनी शक्ति की रक्षा का अधिकार । इसलिए एकको के सघ से विलग होने 
के सभी प्रयत्नों को निर्देयतापूर्वंक दवा दिया गया, श्राज तो इस अ्रधिकार का केवल 
आदशंवादी महत्त्व ही रह गया है । अनेको लोगो को १६३७-१६३४८ में देशद्रोह 
भ्रौर क्रान्ति-विरोधी हलचलो के श्रभियोगो पर देश से निकाल दिया गया श्रौर उन पर 
मुरय श्रारोप यह था कि वे सोवियट सघ (809०6 ए००७) को छिन्न-भिन्‍न करना 
चाहते थे । 

क्रान्ति के शीघ्र वाद शासन का सघीय स्वरूप स्थापित कर दिया गया था 
भर सोवियट सघ का लगातार प्रत्यक्ष रूप से वही स्वरूप बना रहा है। किन्तु 
साम्यवादी श्रादर्श भ्रव भी पूर्णा एकता है और सघवाद उस एकता को प्राप्त करने 
का एक साधन है, श्रप्रत्यक्ष साधनो के द्वारा श्रौर श्र-रूसी क्षेत्रों और प्रदेशों को मिला 
कर, तथा घासन के सघात्मक स्वरूप को स्थायी बनाकर श्र नव-विजित प्रदेशों 
को भी उनकी श्रपनी सस्कृति बनाए रखने का अ्रद्वासन देकर एकता का प्रादर्श 
प्राप्त किया जा सकता है । इसलिए सोवियट रूस में जो सघात्मक शासन है उसका 


स्टालिन सविधान ४६५ 


ग्रन्तिम उद्देदय एकात्मक शासन-व्यवस्या स्थापित करना है, प्र्थात्‌ रूम सघ के 
छद॒म वेश में केन्द्रित राज्य स्थापित करना चाहता है। 

(२) संघीय सविधान ने प्रत्येक अवयवी एक्क गराराज्य को विदेशी राज्यो 
के साथ सीधे सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार दे दिया है और यह भी भधिकार 
दिया है कि दे सीधे विदेशी राज्यों के साथ समकौते कर सकते हैं। उनके साथ दोत्य 
सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं और वाशिज्य दूत्तो को विदेशों में भेज सकते हैं तथा 
विदेशों में श्रपने वाशिज्य दूतावास खोल सकते हैं ) इसलिए प्रत्येक श्रवयची गणराज्य 
स्वय निर्णय करता है कि वह किन देशों के साथ सीधे दौत्य सम्बन्ध रखे। संघीय 
सरकार तो केवल वह देखती है कवि किसी पश्रवयवी गणराज्य के किसी विदेशी सरकार 
के साथ जो सम्बन्ध हैँ उनकी प्रक्रिया कैसी है । स्विधान के इस उपचन्ध के अनुसार 
ही यूत्रेन (00घ7॥०) भौर ब्वेत रूस (७]॥० एऐेए5४0) को सयथुकत राष्ट्र सघ 
(ए, ऐ 0) भे स्वतन्न्र राज्यो के रूप भें सदस्वता दे दी गई। 

संविधान ने एकक गशाराज्यो को यह भी प्रान्ना प्रदान की है कि थे भ्रपनी 
सेनाएँ, झपने शस्त्र श्नौर अपने-अपने भण्डे रख सकते हैं । 

(३) सोवियट संघ का स्वरूप अत्यधिक जटिल है। सघ के भ्रवयवी एकक 
गणराज्यो को पुन इस प्रकार वाँटा गया है प्रदेश (६ट्पॉणाा०५) ६५ जनपद 
(८१०४४) १२१४, स्वायत्त गणराज्य (8पाणाणा॥०घ७ ऐेटगप्रोश्मात्उ) १५, स्वायत्त 
जनपद (30॥0707 8 'पिल्ट्राणाइ) ६, राष्ट्रीय. लेच्र (४9॥0०)७ 7९७४४) ६०, 
इन सब राष्ट्रीयताप्रों को राष्ट्रीयताशो की सर्वोच्च परिषद्‌ (80९ ० खेशाततायो- 
१02८8) में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रतिनिधित्व का क्रम इस प्रकार है । प्रत्येक प्रवयवी 
यूनियन गणराज्य २५ प्रतिनिधि (त०ए0ए0८७) मेज सकता है, प्रत्येक स्वायत्तमासी 
गणराज्य (80०॥०॥०णा5 ॥रक््प्ल) ११ प्रतिनिधि (9०४ए४७८४) भेज सकता है, 
प्रत्येक स्वायत्त जनपद (8४(६०ा०्ए्आघ००७ ऐिल्ट्राण) ५ प्रतिनिधि भेज सकता है भौर 
प्रत्येक स्वायत्त राष्ट्रीय क्षेत्र (फ७०ण,ं 27था) एक प्रतिनिधि (वेतफ्पाह) भेज 
सकता है। 

(४) निद्धान्तत, सभी प्रवयची एकक गणराज्य बरातर हैं विन्तु व्यवहारत 
इस प्रकार की समानता न तो वास्तविक है श्र न सम्भव हो सकती है । रूस का 
सघात्मक सोवियट समाजवादी गणराज्य (7० उरण्रह्मातत हिएच्वए ॥व्तराकात्त 
302ग्र5६ टफ्पोआ०) सोवियट रूस (छ 5 87२ ) का सचसे बडा एक्फ गशराज्य 
है जिसमें सारे सघ का थू भू-प्रदेश है, सारे सघ की श्राधे मे श्रधिक जनमच्या है श्रौर 
बाल्टिक सागर (फशात5 8९७) से प्रभान्त महानागर [(एशलग० 0ल्‍८टथा) तक विस्तृत 
है। सरकारी भाषा धोर सरकारी प्रचार से भी इसी गणराण्य की महत्ता व्यक्त 
होती है भौर नया राष्ट्रीय गीत भी यही बहता है कि रूस नाम फो ग्रगाराज्य ने 
सर्देव सोवियट रुस के समस्त स्वतन्त्र भ्रवयवी गणराण्ये को प्रहूट बयन में बॉघे 
रसा है । रूस के सोवियट सघात्मक समाजवादी गणराज्य [8. 8 7. 8, 78 ) को 


४8६ सोबवियट रूस की शासन-प्रणाली 


सोवियट रूस के भ्रन्य एकक गणराज्यो में जो प्रधानता प्राप्त है उसको इस तथ्य से 
समझा जा सकता है कि जब द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद पूर्वी प्रशा का उत्तरी भ्रू-भाग 
सोवियट रूस को प्राप्त हुप्ना तो उस भूमाग को रूस के सोवियट सघात्मक समाज- 
वादी गणराज्य (0 8, ए 8 8) में मिलाया गया न कि उन प्नन्य एकक गण- 
राज्यो में जो उक्त भू-भाग से छूते थे । 
केन्द्रित वा एकीकृत प्रशासन (0०7४७॥2०१ 407श॥709७87070)-- किन्तु 
सोवियट रूसी सघ के एकक गणराज्यो को जो प्रश्नु सत्ताधारी श्रधिकार प्रदान किये 
गये हैं श्रौर जिन भ्रधिकारों की गारटी सविघान ने की है, उन पर वास्तविक मर्या- 
दायें थोप दी गई हैं और अन्ततोगत्वा सोवियट रूसी सब का प्रशासन क्सी भी समय 
पूर्ण केन्द्रीकृत श्रोर एकीकृत हो सकता है जिसमें केन्द्राभिग (0000७०9०४४१) शक्तियाँ 
चरम सीमा को पहुँच जाती हैं । संविधान ने सघीय शासन ((क्राएण 60ए०एा7०॥/0) 
को इतनी व्यापक शक्तियाँ प्रदान कर रखी हैँ कि जिनके बल पर वह समस्त देश की 
ध्राथिक व्यवस्था को न केवल नियन्त्रित प्नौर विनियमित करता है प्रपितु, प्रत्यक्ष रूप 
से उसका प्रबन्ध भी करता है । सविधान का झनुच्छेद पा स्पष्ट रूप से कहता है कि 
समस्त सोवियट रूस के श्राथिक ढाँचे का स्वरूप केन्द्रीय श्राथिक योजना (808७ 
ज़र्धाणाणे ए०००णा० श]9७) के भ्रनुसार इस उर्ृंश्य से निमिित होगा कि सावंजनिक 
समृद्धि बढे, श्रमिक वर्ग के भोतिक भौर सास्क्ृतिक जीवन के स्तर में उन्नति हो, 
सोवियट रूसी सब की स्वतन्त्रता की रक्षा पक्‍की हो जाय श्रौर देश के रक्षा-साधनो 
को मज़बूत किया जाय, श्रोर उसी योजना के झनुसार उक्त झाथिक व्यवस्था का 
सचालन होगा । सोवियट रूस (ए 8 8 ६ ) में जो झ्राथिक योजनाएँ निभित होती 
हैं, वे समस्त देश के समस्त जीवन को श्रावृत्त कर लेती हैं, इस कारण संघीय अधि- 
कारियो को ऐसे पभनेको श्रवसर प्राप्त होते हैं जिनसे वे झवयवी एकक गणाराज्यो के 
नैत्यिक प्रशासन में भी विष्नकारी प्रभाव डाल सकते हैं । इसके भ्रतिरिवत सघीय 
शासन का वित्तीय शक्तियों पर एकाधिकार है । सविधान का श्रनुच्छेद १४ सघीय 
शासन को श्रधिकार प्रदान करता है कि “वह समस्त सोवियट स्स (ए 8 8 7२.) 
का एक राज्य के रूप में श्रायव्ययक (छणएत7०90) तैयार करें, साथ ही उन करो 
(१05०७) और राजस्वो ((०ए०॥०७४) की भी व्यवस्था करे जो केन्द्रीय सघ के भाग 
के हो श्रथवा एकक गणराज्यो के भाग के हो अ्रथवा स्थानीय सस्थाश्रो के भाग के 
हो |” सक्षेप में कहा जा सकता है कि एकक गरणराज्यो के वित्तीय साधनो पर भी 
फेन्द्रीय घासन का पूर्ण नियन्त्रण है | “भोर यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि जिसका 
झभ्धिकार किसी के वित्त पर होगा उसी का अधिकार उसकी इच्छाओ्रो पर भी होगा ,'” 
इसीलिए व्यवहारत श्रवयवी एकको की स्वायत्तता प्रत्यन्त सीमित श्रौर मर्यादित है । 
संविधान के भ्रनुच्छेद १४ में सघीय शासन के अ्रधिकार-क्षेत्र को स्पष्ट कर 
दिया गया है । उन सीमाश्रों को छोडते हुए प्रत्येक श्रवयवी एकक गणराज्य श्रपने 
प्रधिकारों का प्रयोग करने में स्व॒तन्त्र है। किन्तु सविधान का अनुच्छेद २०, श्रवयवी 
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दएकक गणराज्यों की स्वतन्त्र सत्ता को किसी सीमा तक मर्यादित करता है। बह 
शादेश फरता है, “यदि कभी किसी झवयवी एफक गणराज्य की विधि सं।वियट रसी 
संघ की विधि के विर्द्ध पहत्ती हो तो नोवियट रसी सप्र की विधि को मान्यता 
घदान की जायगी ।” सोवियट तसी सब करे शासन को यह भी अधिकार है कि वह 
किसी अवयवी एकक गणराज्य की कार्यपालिका द्वारा पारित श्रथवा उसकी ससद्‌ 
(8०२००) द्वारा पारित किसी ब्धिनियम को रद्द कर सकता है। 

इमके भअ्रतिरिक्त सविवान में संशोधन करने की शक्ति केवल सर्वोच्च ससद्‌ 
(8श]0०७४० 50060) को ही प्राप्त है। सर्वोच्च सोवियट, श्रथवा सर्वोच्च समद्‌ 
(80797००७ 50०४7०0) के ही नियन्त्रण में यह देखना है कि समस्त सब में सर्वोच्च 
सविधान की क्रियान्दिति ठीक प्रकार से हो रही है श्रथवा नहीं श्रौर वही यह देखती 
है कि भप्रवयवी एकक गणराज्यों की विधवियाँ सोवियट रूस (ए 58 89) की 
विधियो के भश्नुरूप ही हैं श्रथवा सही | इन तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि 
सोवियट रूसी सघ (ए 8 8 ॥२ ) में पूर्ण एकीकृत झौर केन्द्रीय शासन है । स्टालिन 
का वाथन था कि हमारा समाजवाद एक देश का समाजवाद (802एणोछा। गा 8 जितही० 
६/0धा77%४) है भौर इसके झतिरिवत सोवियट रूस में लोक प्रवन्धक १रिषपद्‌ श्रथवा 
सन्त्रि-परिपद्‌ (00प7/ण 67 ॥पा5०78) के नियन्चरण में यूनियन गणराज्यों शोर 
अखिल सोवियट यूनियन की सर्वोच्च कार्यकारी धौर प्रशासनिक घक्ति निहित है ; 
इसलिए भी 'सोवियट एकक गणराज्यों के प्रभुसत्ताघारी 'प्रधिकार' एक दिखावा- 
साथ हैं । 

इस सम्बन्ध में सब सहृत्त्यपूर् बात यह है कि सोवियट रूस में साम्यवादी 
दल की स्थिति सर्वोच्च और सर्वुब्यापक है ग्रोर यह सथ की ऊफेस्रासिंग प्रवृत्ति के 
ही इगित कन्ती है बहाँ तक समस्त नीति सास्यवादी दल वी झोर से ही प्रर्ति होती 
है, इससे कोड अन्तर नहीं पद्ता है कि शासन का स्वदपष सवीय है श्रयवा नही । 
असिन रूसी संघ के साग्यवादी दल वा राजनी त्तिक ब्यूरो (000 7जाष्5प) ही समस्त 
सोवियट यूनियन (ए 8 8 ॥ ) की नीति वा निर्माण कच्ता है ऑर उसी नीति 
भा समस्त सत्ताएं--भ्रस्िल सयोय श्रौर एफ़्फ गणराज्यीय सत्ताएँ--चलसी हैं श्रौर 
घासनसूच्र चलाती हैं। “इस प्रत्ञार सोवियट रूप में शासन वा स्वस्प सधीय अवश्य 
हैं फिन्तु उसका सचालन प्रौर निर्देशन एफ्रात्मक और कठोर दल के द्वारा होता है 
इसलिये जो घान्माएँ वह दल देना है उन्हीं का णद्ननमात्र सभी एयक गणराज्य 
करते हैं ।” 

सविधानिक शासन पद्धति दे सम्बन्ध में सोपियद मान्यता (पपत हिता(। 
(गारएा री एणरजातएा गा गा) गा पार दा धन्य सभी देशो में यधि 4निय शिव 
पाया मौलिग विधि शो विश्येप सास्यता प्रशा यो जाती #, शोर गाय शाप पार 
पी दिवस मौलिक विद के छाबीय होनी हैं । इसरे ४४दो में दशा था चाता है दि 


सडि फिसी देश शी सर्वोच्च विशि होती 5 । दिखु सोपियट रुप [६ # & 7? ) 
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में ऐसा नही है। विशिस्की (ए५शाशे:) कहता है, “सोवियत रुस में स्वहारावर्ग 
(एल्गटाप०) का पभ्रधि नायकत्व स्थापित हो हुका है भौर इस सर्वहारा-वर्ग 
प्रयवा ध्रमिकों के सर्वाधिकारवादी राज्य पर सविधियाँ (8(00०६०४) भी कोई मर्यादाएँ 
नही लगा सकती ।/! इसका यह भर्थ हुप्ला कि सर्वहारा-वर्ग के श्रधिनायकवाद 
का नियन्‍नण संविधान के उपबन्धों के अनुस्तार न होकर उक्त प्धिनायकवाद ही यह 
निर्णय करेगी कि उसकी नैतिक भौर वेधिक व्यवस्था किस प्रकार की हो भौर वक्त 
व्यवस्था में सविधान को गीर्ष स्थानीय महत्ता प्रदान की जाय श्रथवा नहीं। इस 
प्रकार सोवियट संविधान सर्वहारा-वर्ग के भ्रधिनायकत्व (9॥0४#णशाआ।ए ए६॥॥० 
एप्णीशशाा०४) के हाथो का खिलोनामात्र चनकर रह जाता है| सविधान का उक्त 
झधिनायकवाद के ऊपर कोई नियन्त्रण नही है, भ्रपितु, स्वयं संविधान के ऊपर सववे- 
हारावर्ग के भ्रधिवायफवाद का नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया है । स्टालिन (880॥) 
ने वास्तव में एक तथ्य ही वशित किया जब कि १६३६ में उसमे कहा था हमारा 
संविधान हमारो प्रव तक की सफलताशो का दर्पण है ।” इसका यह भर्थ है कि हमारी 
भविष्य में होने वाली सफलताभो को भी सविधान में स्थान दिया जायगा श्ौर 
संयिधान के पास ऐसी शवितयों का प्रभाव है जिनसे होने वाले परिचर्त्ततो को रोका 
जा सके । दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि सोवियट ह्स में न 
मसविधानिया शासन-पद्धति है, न प्रमचिधानिक । शासन के चिसी हृत्य फो शभ्रथवा 
कमी प्रधिनियम को किसी देधिक न्‍्यायालय में चुनौतो नहीं दी जा सकती धोौर शासन 
जो युद्ध विधि पास करदे श्रयवा समय फी स्थित्ति जेसी विसी समय बदल जाय, उसी 
ये श्रयुसार संविधान भी बदन जाता है। स्टालिन (छरागोण) ने भी कहा था, “हमारे 
राज्य का स्यरूप उसी प्रकार फिर पदल सकता है जिस प्रकार की परिवर्तित स्थिति 
देश में श्रौर बाहर पाई जायगी ॥” विन्तु इसी बात को मोलोटोब (#0०६०५) ने 
धोर भी प्रधित्त स्पपष्टयादिता के साथ इस प्रकार कहा था, “साम्यवादी दल का 
सईय यों प्रयान रहता है झि समाजयाद की भौतिक शध्रावश्यकताओों शौर संहारा-वर्म 
के संधियायय ल्‍थे को दृए बरसे के उद्देश्य से राज्य वा स्प्रूप तदनुसार बदलता रहे ।/* 
यहाँ ता वि सवियान में मशोधन का लेना सामास्य-सी बात है। संशोधन 

प्रकिया साधारग है घोर उसमें कोई व्ययस्या सम्पन्धी श्रट्वन नहीं है। सर्वोच्च ससद 
(5ए *ए0॥ा6 ४०५) ) थे दोनों सदन में दो-पिहाई के बहमस से कभी भी संबिधान 
में झपोघा हों मरवा )ै। किल्‍्लु सर्वोच्च समई में प्रनशासन भौर राष्ट्रीय एकता के 
साम पा सनी सह्स्य सनी प्रशो पर एयक्मल टोते हैं इसलिये एस बात में कोई सदेह 
5 होता है हिस सधोदन या प्रस्ताय सर्वेहारायस के धिनायतत्प की और से किया 

माया, पय7 घयद्प ही सरीषशा होगा । 
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मौलिक श्धिकार और कर्त्तव्य ([पतेशाला।श सिष्ठपड क्ापे फ070/९8) -- 
स्टालिन सविधान के अनुच्छेद ११८ से लेकर श्रनुच्छेद १३३ तक में जिन मौलिक भ्धि- 
कारो और मौलिक कत्तंव्यो का निरूपण किया गया है, वे इतिहास में एक भ्रसाधारण 
झधिकार-घोपणशा-पत्र का निर्माण करते हैं । इस श्रधिकार-पत्र में पाँच अधिकार ऐसे 
हैँ जिनके कारण यह सारे ससार के श्रधिकार-पत्रो से निराला है 

(१) सोवियट नागरिक अधिकारों के साथ एक आवश्यक शर्त जुडी हुई है 
कि वे “प्रधिकार सर्वहारावर्ग के हितों से टकराते न हो श्रौर उन अ्रधिकारों से देश 
की समाजवादी व्यवस्था को श्रावक्यक्त वल मिलता हो ।” सविधान का अनुच्छेद 
१२५ भाषण, समाचारपत्रो श्र सगठन सम्बन्धी नागरिक स्वतन्त्रताश्रो का श्रधिकार 
प्रदान करता है किन्तु यह शर्त है कि उत्त श्रधिकारो का प्रयोग समाजवादी जीवन- 
चर्या श्रौर समाजवादी मान्यताझो के भ्नुरूप ही होना चाहिए । विशिस्की (ए७8॥- 
शशहोएए) ने उक्त अनुच्छेद पर प्रकाश डालते हुए कहा, “स्वभावत हमारे राज्य में 
समाजवाद के शत्रुप्रो को भाषण स्वतन्तता श्रथवा समाचारपत्नो के सम्बन्ध में स्त- 
तन्त्रता आदि नहीं दी जा सकती ।” इसलिये ऐसे मान्य भौर मौलिक नागरिक अधि- 
कारों की भी संविधान गारटी नहीं कर सकता जो सर्वहारावर्ग के हितों श्थथवा रूस 
की सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध हो । 

(२) भनुच्छेद १२६ में लोगो के सार्वजनिक संगठन सम्बन्धी उपबन्ध में भी 
इसी प्रकार की द्वर्ते लगा दी गई है। किन्तु उसी के साथ उक्त सविधानिक पन॒च्छेंद 
ने साम्यवादी दल को विशेष स्थिति प्रदान की है और “उसको राज्य का और सर्वे- 
साधारण का तथा सर्वहारावर्ग का मुख्य संगठन कहकर पुकारा गया है ।” यह ठीक 
है कि सविधान की भाज्ञाप्रो के अनुसार शासन ने “श्रमिकों और उनके सगठनों को 
मुद्रणालय, कागज के ढेर, सरकारी इमारतें, सलकें, पत्र-ज्यवहार और यातायात की 
सुविधा तया इन अधिकारों के प्रयोग के लिये श्रन्य श्रावश्यकताशों को जुटाया है” 
किन्तु उक्त सविधानिक अनुच्छेद का तकेंपूर्ण निर्वेचन यही करना होगा कि यदि 
शासन नागरिकों को उक्त सुविधा देने से मना करदे तो उक्त नागरिक अ्रधिकारों का 
प्रयोग नहीं हों सकेगा । भिस समय स्टालिन संविधान स्वीकार किया गया था, स्टालिन 
ने कहा था, “साम्पयवादी दल के भ्रतिरिक्‍त किसी श्रन्य प्रत्तिद्दन्दी राजनीतिक दल को 
देश में नहीं पनपने दिया जायगा ।7 इसका स्पप्ठ श्र्य है कि सोवियट सध में केदल 
साम्पवादी दल के लिये ही स्थान है । 

सोवियद रूस मे सामाजिक और आधिक श्रथिकारों को प्रथम स्थान दिया 
जाता है श्रोर नागरिक अधिकारों को गोण स्थान दिया जाता है। सोवियट नेताश्रो 
ने मदेव यही कहा है कि बोजू प्रा राज्यों (8098९०5 5६६९8) में प्रजातन्त्र घोखा- 
मात्र है। ब्रिना आर्थिक स्वतन्त्रता के नागरिक स्वतन्त्रता बेकार है| वे कहते हैं, 
'पिसो व्यक्त की चेयक्सिक स्वतन्यता का मुल्य ही कया है यदि वह व्यक्ति वेरोजगार 
है भ्रयवा भुखा घूमता है भ्रयवा उसको श्रपनी योग्यता के भ्नुस्तार काम का प्रभाव है 


प्र्०० सोवियट रूस को झासन-प्रणाली 


सच्ची स्वतन्तत्ता वही निवास करती हे जहाँ शोपणा का अन्त कर दिया गया है, जहाँ 
एक व्यवित को दूसरा सना नहीं सक्रता, जहाँ बेरोजगारी नही है, जहाँ कोई भीख 
नहीं माँगता शऔर जहाँ इस बात का भय नही रहता कि कोई व्यक्ति कल को वेरोज- 
गार हो सकता है, या अपने स्थान से हठाया जा सकता है या उसकी रोटी छीनी जा 
सकती है ।! इसलिये सत्रिधान वा वह शब्याय, जिसमें नागरिको के मौलिक 
प्रधिकारों शौर कत्तव्पो का विवेचन फिया गया है प्रारम्भ में ही कहता है कि सभी 
को काम मिलने का झविकार (दिक्टा। 0 5०%) है, और उसके बाद सभी को काम 
के ग्रतिरिवत श्राराम प्रौर छट्टी का भी भ्रधिवार (08॥8 ॥0 7९७७ शा0 ]0श्याए८) 
प्रदान फरता है, साथ ही बुठाप में, बीमारी में भ्रौर शारीरिक श्रणक्यता की स्थिति में 
भी सवारण पश्ौर भरण-पोपर की गारटी देता है । 

(३) वेबवितिक स्वतन्नता के सम्बन्ध में साम्यवादी मान्यता यह है कि * 
(कफ) बाहतविक स्यतन्त्रता तभी सम्मव है जबकि कोई व्यवित झाथिक रूप से स्वतन्त्र 
है श्रौर उसके पास झाथिक वाहुल्य है श्रीर (व) केवल साम्यवादी राज्य में ही आथिक 
स्यतन्धता झौर श्राथिफक अ्रमृद्धि सम्भव है। इसके विपरीत पश्चिमी प्रजातस्त्रो में 
राजनीतिक झौर नागरिक स्वतन्ञ्ताप्रो को ही वास्तविक स्पतन्धताएँ समझा जाता है 
यद्रपि प्रव उन देथों में भी उस शोर ध्यान दिया जा रहा है कि सर्वसाधारणा वर्ग 
यो झ्रायश्मकताप्रों से मुकित प्राप्त हो श्रीर सब प्रकार के सय से मुक्ति प्राप्त हो ।! 
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११८ में विस्तार के साथ दिया गया है। “समोवियट रूस के नागरिकों को काम का 
अ्रधिकार है अर्थात्‌ सभी नागरिको को रोजगार श्रवष्य मिलेगा श्लौर जितना श्र 
जँसा वे लोग कार्य करेगे उमके हिसाव से उन्हें काम की मजदूरी अवश्य मिलेगी ।” 

(7॥) प्लाराम श्रौर छुट्टी छा श्रधिकार ((शाष्टव)६ ६0 ८४६ शाते .08प7००)-- 
प्रत्येक नागरिक को झ्ाराम का श्रधिकार है। आराम के अवसर इस प्रकार प्राप्त 
होते हैं कि फैक्टरियों श्लौर दफ्तरो में काम करने वालो को दिन में श्राठ घण्टे काम 
करना पडता है, कठोर शारीरिक परिश्रम करने वालो को दिन में छ घण्टे काम 
करना पडता है और ऐसी दृकानो पर दिन में चार घण्टे काम करना पटता है जहाँ 
काम अत्यधिक सस्त है। छुट्री के अधिदगर के सम्बन्ध में वेतन सहित वापिक छुट्टियाँ 
मिलती हैं भौर मनवहलाव के झनेको साधन उपलब्ध कर दिये गये हैं जेसे बलवधर, 
विध्वाम-गरृह और स्वास्थ्य निवास श्रादि । 

(9) भौतिक सुरक्षा का श्रधिकार ((8॥8 ६0 १७९४४) 86०ए७ )--+ 
इस श्रधिकार के अन्तर्गत बुढापे की पेशने मिलती हैं श्रौर बीमारी श्रौर घाग्रीरिक 

अशवक्‍्यता के लिये सहायता दी जाती है | मुफ्त डावटरी सेवा की भी व्यवस्था है और 
सारे देश में भ्रनेको स्पास्थ्य निवासो का जाल-स्ग विछा हुआ है । 

(ए) शिक्षा सम्बन्धी श्रधिकार (छाह्ठा)६ ६० 707०४४०४)--इस अधिकार 
की पूर्ति सार्वजनिक श्रनिवार्य थिक्षा के हारा की गई है। प्रारम्भ में सविधान ने उच्च 
शिक्षा सहित मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था का आश्वासन दिया था। किन्तु १६४७ में उचत 
उपयबन्ध में समोधघन किया गया और तब से केवल सातवी कक्षा तक ही मुफ्त शिक्षा 
फा प्रवन्ध राज्य दी प्रोर से है । 

(४) भ्रधिकारों के सम्बन्ध में स्त्रियाँ श्रौर पुरष बराबर (7000॥9 ण॑ खला 
णाते ऋ०श९३०)--म विधान ने स्त्रियों को भी पुत्पो के ही समान आधथिफक क्षेत्र में, 
घासन के क्षेत्र में, साम्कृतिक राजनीतिक भौर धन्य सावेजनिक क्षेत्रों में पूर्ण श्रधि- 
कार प्रदान किए हैं। राज्य ने माता और शिसुझ्नो के हितो का विभेष घ्यान रखा 
बड़े परिवार दाली पाताम्रो को विशेष राज्यीय नहायता प्राप्त होती है, भ्रविवादित्त 
माताप्नो को भी राज्य की शोर से सहायता दी जाती है, प्रसूतिका काल में माताओं 
को मवेतन छुट्टी प्राप्त होती है, और सम्न्‍्त देश में प्रमृति-गृही, बच्चों के लालन-पालन 
के स्थानों श्रोर थिय्यु शिक्षानलयों का जाल-सा बिछा दिया गया है । 


(४3) सती नागरिकों फो समानता का श्रधिकार (सतफायाऊ ० फत- 
र078)-- समस्त नागरिक सविधानिक विधि के समक्ष वरावर हैं, चाहे थे विसी भी 
राप्ट्रीयवा के हो, किसी भी जाति मे सम्बन्धित हो और चाहे वे किसी लिंग के हो । 
यदि कोई नागरिक जातिगत भ्रथवा राष्ट्रीयतागत्त पृपफता का प्रचार झरता है प्रवत्ा 
उक्त झाधारों पर परस्वर घृणा और ऊँच-नीच की भावना फैलाता है तो उप एफ 
जपन्य राजनीनिक अपराध के लिये वछ्येर दण्ड दिया जा सकता है | 

(5७) धर्म सम्बन्धो स्थतन्तता (?:7९९त०ऋ ०॥ एणाप्णशाए०)--मविघान 
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का अनुच्छेद १२४ झादेश करता है कि राज्य का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। 
चर्च का राज्य से सम्बन्ध विच्छेद हो चुका है भोर सभी को छूट है कि वे चाहे तो 
धर्म का प्रचार करे चाहे धर्म विरोधी प्रचार करे । 

(एप) राजनीतिक श्रौर नागरिक स्वतस्त्रताएँ (?णाश्त्पें छत एकता 
]॥090-0०४) --सविधान ने समस्त नागरिको को भाषपणा, समाचारपन्न और सगठन 
शझौर सभाओ्रो सम्बन्धी पूर्ण स्वतन्त्रता का श्राश्वासन दिया है। इनके अतिरिक्त क्षमिक 
सघो (7४0० ए॥7078), सहकारी पापंदो (00-09०४॥१ ७ 4 88008६079), ग्रुवक 
सगठनो भौर अन्य सभाओ्रो की स्थापना की भी छूट दे दी गई है | सभी व्यक्ति उनके 
निवास-स्थान श्रीर उनका पत्न-व्यवहार सब प्रकार वी मर्यादाश्रों से परे हैं, यहाँ तक 
कि किसी व्यक्ति को उस समय तक गिरफ्तार नही किया जा सकता जब तक कि कोई 
उच्च न्यायिक श्रधिकारी (?००ए०७४००) तदर्थ श्राज्ञा न दे श्रथवा कोई न्‍्याय।लय 
इस प्रकार का निर्णाय न दे । 

(5) शरणाघिकार (शाषट्ठा। ० 889ए०)--सविधान श्राज्ञा देता है कि 
यदि कोई ऐसे विदेशी नागरिक सोवियट रूस मे शरण चाहे जिन पर स्वदेश में श्रमिक 
वर्ग के हितो की रक्षा के विरुद्ध मुकदमा चल रहा हो श्रथवा किसी वैज्ञानिक खोज 
के कारण भ्रथवा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये प्रयलशील होने के कारण उन पर स्व- 
देश में मुकदमा चल रहा हो तो उनको सोवियट रूस में पश्रभयदान झौर शरण 
दी जाय 4 

(६) धष्यक्तिगत सम्पत्ति का श्रधिकार (श8॥60 ६० 788० ए7०09०७% )-- 
राविधान में मौलिक भ्रधिकारोवाने श्रव्याय में सपत्ति विषयक श्रधिकार का स्पष्ट 
उल्लेस नही है । फिर भी सपत्ति घारण के प्रश्न को इतना महत्त्वपूर्णा समा गया 
है कि संविधान के प्रथम प्रध्याय में पूरी तरह से यही विपय प्रतिपादित किया 
गया है । 

मौलिक परंष्य ([परातेशालाएं ]00068)--+ 

(3) सोवियद संविधान शौर सोवियट विधियों का पालन--यह प्रत्येक सोवियट 
नागरिक या प्रथम कत्तव्य है। यह भी उत्ताया गया है कि सविवान झोौर ब्रिवियों के 
पूर्ण पावन से ही सावियट रूप की उन्नति और समृद्धि होगी और सोवियट रस 
(7 ७9 ४ 7 ) की उनाति प्रौर समृद्धि से सोवियट नागरिकों की उन्नति होगी । 

(॥) श्रमिक बर्म में अनुशझानन फो ग्रायश्यकता (7७ ३ 7. 0प7 
900 एऐ--सपिवान प्रत्येक्त नागरिक में झाज्ञा करता है कि श्षमिक वर में पूर्ण 
प्रनधामन बना नक्ैेण । श्रमिरों को चाहिये कि अपने वत्तव्यों के निर्वहन में कत्तव्य 
भावता या प्रहशय जे झोर सभी के लाम को दृष्ठि में रपते हुए मेहनत झौर होशि- 
झा था सास वास 47 । 

(00) सार्यज्निर मैया में ईमानदारों को प्रावइयदता (फणवात्का3 ६० 
0, -०तय रफप्ीन 000९ 3) +प्रस्येषा नागरिया को प्रागपण से राज्य के प्रति शौर 
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समाज के प्रति ग्रपने कत्तंव्यो का निवेहत ईमानदारी के साथ करना चाहिए । 

(77) समाजवादी व्यधस्था के नियमों के प्रति श्लादर (:२९६)60 607 फेपा९४ 
छ 80०लण४६ परांध०० पा5०)--इस कत्तंव्य में श्रादेश है कि काम करना सभी का 
परम कर्तव्य है। किन्तु कोई व्यक्ति दूसरे का योपण नही कर सकता और सावे- 

जमिक ममाजवादी सम्पत्ति को कोई नागरिक हाति न पहुँचावे । 

(5) समाजवादी सार्वजनिक सम्पत्ति की पूर्ण सुरक्षा (80०४०शताषठष्ठ 
कपी)९, 8०७७8 9700005)--सविधान का श्रादेश है कि जो व्यक्ति साव॑ं- 
जनिक समाजवादी सम्पत्ति को हानि पहुँचाते देखे जावेंगे, उनको समाज का शत्रु 
समझा जायगा। 

(४) श्रनिवार्य सार्वजनिप्त सेनिक सेवा (एक काश शैताधधाए 8७५१०0०)-- 
संविधान प्रनिवायं सावंजनिक सैनिक सेवा को रूसी नागरिकों का गझ्ादरपूर्ण और 
गौरवान्वित कत्तंव्य मानता है। समस्त सोवियट पुरुष नागरिको को सोवियट सब के 
सशरन वलो में झ्रावश्यकत एवं श्रनिवायंत सेवा करनी पढत्ती है । 

(एए) देश फी रक्षा ()00000० ०६ ७०७ (!००ा७५७)--सभी नागरिको का 
यह परम पुनीत कत्तंव्य है कि वे प्राशपण से स्वदेश की स्वतन्त्रता की रक्षा करें। 
देश द्रोह को अत्यन्त भयानक भ्रपराध समभा जाता है और विधि ने इसके लिये कठो र- 
तम दण्ड की भ्राज्ञा दी है। देश-द्रोह अ्रपराध में राज्यानुपत्ति-विरुद्धता, सैनिक सेवा- 
सपरित्याग, देश की सैनिक छक्षक्ति को हानि पहुँचाना प्रथवा देश के ग्रुप्त भेद शत्रु को 
भेजना इत्यादि सम्मिलित हैं 

शक्तियों का पृथवक्ररण (800४/०४व४०॥ ०९ ?०ए०७५४)--सोवियत लेखक 
शक्तियों के स्पष्ट पुथवकरण को उस सीमा तक पसन्द नही करते है जिस सीमा तक 
कि सयुक्त राज्य भ्रमेरिका में परीक्षणो और सतुलनो के सिद्धान्त (ए?श्रणणो९ 
(7९०४४ धाते 0०070९४) के श्ननुमार किया गया है। उनका कथन है कि मॉन्टेस्व्यू 
(307९४६४०४) ने शक्तियों के पृथवक्रण को इस कारण ध्ावदयक मात्रा था कि 
फ्रास के नुशम शासकों की अमर्यादित झक्ति पर श्रकुश लगाया जाय । किन्तु सोवियट 
रूम में वर्ग सथर्प का अ्रभाव है इसलिये शासन के एक विभाग (ए्माणी ० 
(०एथण॥्रा०॥४) पर दूसरे विभाग द्वारा वधन लगाना उचित नही है । सोवियट रूस में 
तो सासन के प्रत्येक अ्रवयय को एक ही दिशा गे एक ही हित-साधन की कामना में 
कार्य करना पडता है। १६१८ और १६२४ के सविधानो में शवितियो का स्पप्ट पुथक्‌- 
करगा नही किया गया था; शोर शासन के समस्त क़िया-क्लाप सथ की सर्वोच्च परि- 
पद्‌ (..॥ एजाणा (णाह्रा०5४ ० [॥0 8०5058) वो झौर उसके द्वारा नियुक्त 
निकायों को सोप दिये गए हैं । स्दालिन का संविधान (8(9]॥॥ एणाक्ञा/एशणा), इसके 
विपरीत, एस ग्रिद्धान्त पर श्राधारित है कि शासन के विभिन्‍न क्षिया-कलापो की घासम 
के विभिन्‍त निदायो द्वारा क्रियान्विति होनी चाहिए । १६३६ में स्वय स्दासिन ने कहा 
था, “समय झा गया है कि विधि-निर्माण का कार्य सर्वोच्च परिपद्‌ ही करेगी, न कि 


प्र्ण्ड सोवियट रूस की शासन-प्रणाली 


घापन के विभिन्‍न निकाय जो पत्र तक विधि का निर्माण करते रहे हैं ।” इसलिये 
सविधान का अनुच्छेद ३२ समस्त व्यवस्थापिका शक्ति सर्वोच्च परिषद्‌ (87970॥० 
800%) भर प्रेजी डियम (?7०गञवाए्ण) में व्यवस्थित करता है श्रौर मन्न्रि-परिपद्‌ 
(0०णाण) ० 77898) को केवल कार्य्रालिकरा श्रविकार प्रदान करता है । 
न्यायिक सत्ता सर्वोच्च न्यायालय (8097०796 0००७) में विहित को गई है | 

सामूहिक कार्यपालिका (]ए७ 25९८एं४००) कभी भी किसी सोवियट 
सविधान ने एक ही व्यक्ति को राष्ट्र का प्रधान या राष्ट्रपति नही चुना । औपचारिक 
प्रधान के कतिपय कत्तंव्य जैसे विदेशी राजदूतो का स्वागत श्रादि, क्रेज़ी डियम के प्रधान 
(णञाप्पाणाणा ० ४० ?77०ताण्ाण) को करने पडते हैं किन्तु ये कत्तेज्य केवल झौप- 
चारिक मात्र हैं। वास्तव भें सोवियट रूस [0 8 8, 8 ) मे राष्ट्रपति का पद 
नही है । 

एफदलीय शासन (१४७ 0०9० ए/+7₹ 8ए80००)--सोवियट शासन-प्रणाली 
में केवल एक ही दल को मान्यता प्राप्त है। विधि ने कभी भी केवल साम्यवादी दल 
को ही राजनीतिक मान्यता नही दी है । यह तो १६९३६ के सविधान के साथ प्रारम्भ 
हुगा सौर वास्तव में साम्यवादी दल की श्रपवर्जी मान्यता १६३६ के सविधान की देन 
है | श्रप तो साम्पयवादी दल की पीठ पर सविधान की श्राज्ञा का हाथ है । यही दल 
समस्त सोवियट संघ में प्रधान और नियन्त्रक शक्ति है श्रौर सविधघान कहता है कि 
“यही दल सर्वहारावर्ग की लडाई का सेनामुस है श्र यही दल देश में समाजवादी 
व्यवस्था की स्थापना करेगा और विकास करेगा ।” सविधान यह भी ग्ादेश करत 
है कि 'साम्पवादी दल ही समस्त सर्वेहारावर्ग के संगठनों का एकमान्न सगठन होगा 
जिसको सर्वेमाघारण की श्लोर से भी शौर राज्य की ओर से भी मान्यता प्रदान की 
जायगी। इस दल में राज्य के सभी राजनीतिक चेतना-युक्त प्राणी, सभी श्रमिक 
और कर्मकार सगठित होगे ।” सविधान ने जानयूककर किसी श्रन्य राजनीत्तिक दल 
की स्यापना का जिकू ही नहीं किया है, इसलिये इस मौन फा भी यही अर्य लगाया 
गया है कि सोवियट रूस में साम्यवादी दल का ही एकराधिकार है। 

जनता शोर व्यवस्यथापन प्रधिकार (7॥6 3[६558९5 धतवे ६0 ,९290/07) 
समिधान ने सावंजनिक राष्ट्रीय जनमतसगह (720] ०० ३९/०णातवाा)) की व्यवस्था 
की है। जनमनमस ग्रह के लिये यह श्रावश्यक है कि या तो प्रेज़ीडियम की और से 
उपक्रम ([)007४0) होना चाहिए, या सोवियट सघ के कसी एक एक्क गगाराज्य 
फी थोर से तद्य माँग आनी चाहिए। इस प्रकार सोवियट दस फे नागरियों को 
दत्ियय मर्यादा्ों के प्रन्तगेत मह्न्चपूर्णा वियया पर विधि पारित करने भ्रयवा श्रस्वी- 
कूल बरने शा घधिवार दिया गया है। विन्तु जिस दिन से स्टालिन था संविधान 
प्रभागी टप्पा है, श्राज तव बनी भी जनमतमग्रह द्वारा विसी प्रइन का निर्णाय नहीं 
द्प्रा 2ै। 

सोधियद न्‍्पायपालिएा (९०६१० तफ्तालशाए)--सोवियट न्यायिक पद्धति प्रन्या 


स्टालिन सविधान प्र्ण्प्‌ू 


देशो की पद्धतियों से वहुत सी महत्त्वपूर्ण बातों में भिन्‍त्र है। इस सम्बन्ध में हम 
भ्रागे चलकर विचार करेंगे। यहाँ केवल इतना इंगित कर देना पर्याप्त होगा कि 
सोवियट न्यायालय श्रन्प प्रशासकीय विभागों के समान राज्य के नियमित प्रशासनिक 
ढाँचे के भाग हैं। सोवियट न्यायालयों के निम्न कर्तव्य हैं . 

४(क) सोवियट शासन के विरोधियों भौर झत्र॒ुग्रों मे लोहा छेना, (ख) नई 
सोवियट समाजवादी शासन-व्यवस्था को हृद करना और श्ञानन की सामान्य नीति 
की क्रियान्विति मे सहायता प्रदान करना झभौर समाजवादी अनुघासन को सर्वहारा- 
वर्ग में स्थायी रूप से स्थापित करता ।” सर्वोच्च सोवियट (8०ए7०ए७९ 50085) ने 
अगस्त १६३८ में जो विधि पारित की थी, उसमें सोवियट न्यायालयों के कत्तेंब्यों का 
निर्देश मिलता है। 

केवल राजनीतिक श्पराधों के लिए ही मृत्यु-दण्ड ((एछाि ?एफ्राशाणथा 
गरीब 290क्षण्वो 0807008)--सोवियट रूसी सप में श्ञाति काल में मई १६४७ 
में प्रेज़ीडियम (76शताप्राण) ने थाज्ञा करके मृत्यु-दण्ड निषेध कर दिया था | किन्‍्ह 
१३ जनवरी १६५० को उक्त प्राज्ञा (6७७००) का संशोधन हुम्ना श्र तद ने देश 
द्रोहियो (प०४/४०78), मेंदियों (5908), विव्वसमको भ्ौर विनाशक्तारी तत्व 
(7०००७) को मृत्यु-दण्ड दिया जा सकता है । 


अव्याय २ 
केन्द्रीय शासन-व्यवस्था 


(6०६०णाधशा। का ९ (०४7४७) 


सर्वोच्च सोवियट भ्रथवा परिपद्‌ 
(॥6 5प्र०76 50श6) 


सर्वोच्च सोवियट श्रथवा परिषद्‌ (7१० 8097९07० 80४०)--सोवियट सघ 
में सर्वोच्च सोवियट राज्य सत्ता का सर्वोच्च श्रग है ।! संघ शासन को संविधान के 
१८वे अनुच्छेद प्वारा प्रदान की गई सम्ृची सत्ता को प्रयोग करने का अ्रधिकार 
सर्वोच्च समोवियट को ही प्राप्त है परन्तु यह वही तक जहाँ तक कि वे शक्तियाँ सघ- 
घामनः के किसी दूसरे श्रग के क्षेत्राधिकार में न भ्राती हो। सोवियट सघ की 
*वियायी शक्ति का उपयोग एकमात्र सर्वोच्च सोवियट झ्र॒थवा सर्नोच्चि परिपद* ही 
करती है 
द्विसदनात्मफ विघानभण्डल (9077० ,087/90077०)--सर्वोच्च सोवियत 
झपवा सर्वोच्च परिपद्‌ ([१० 8पफएश770 ४०४१८४) में दो सदन होते हैं । इसके सदन 
क्रमात्‌ सधीय परिपद्‌ (80570 ०६ ४॥० एग्राणा) प्रौर जातीय परिपद्‌ (80ए० ० 
७प्णाट8) के नामों से पुक्रारे जाते हैं। सधीय परिपद्‌ सोवियट संघ 
((, & 8 7२) के समस्त नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। समस्त सोवियत्‌ 
सत्र को निर्वाचन-क्षेत्रों मे वाँट दिया गया है और प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की ३,००,००० 
जनसम्या पर एफ प्रतिनिधि (205 ) निचित किया जाता है। जातीय परिषद्‌ 
(६ »0६ ० जै॥णागा।#09) के लिये भी प्रतिनिधि जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होते 
है वकिन उसकी सीटे विभिन्‍न एऊकयो में निम्न माप के अनुसार बेंटी हुई हैं | क्षेषफ्ल 
ग्रौर जनमन्पा चाहे पुत्दध भी हो, सर वा प्रत्येक गणराज्य जातीय परिपद में २५ 
सदम्प भेतता है । प्रत्येक स्वथासी गणराज्य (.१ँ०१०झा०एछ 05०90०) ११ प्रति- 
नियि भेजता है, प्रत्येक स्घानी जनपद (#फएाणाणा०णप ररेल्टा०्ण) ५ प्रतिनिधि 
सेजया हे गौर प्रयेण जातीप क्षेत्र (हफराणाणओं 37८०) १ प्रतिनिधि भेजता है। 
5६१» में सयोच्च सोपियद अ्रथवा सवोदिय परिषद्‌ (8779० 8०५०) के लिये 
उप चुन ये पम्पन्न हुए थे, उप च्रीय परिषद (४०5 ॥2६ 06 (॥० ए०४) के लिये 
प्रतिनिधि (तएप००) तिये गये थे और ६६३८ प्रतिनिधि जातीय परिषद्‌ 
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48०जा० री शधाणाणा।6४) के लिये निर्वाचित किये गए थे । सर्वोच्च सोबियट के 
दोनो सदन चार वर्षो के लिए निर्वाचित होते है यद्यपि द्वितीय विश्व-्युद्ध के कारण 
६६३७ के निर्वाचन के वाद १६४६ तक निर्वाचन नही हो सके थे । 
सोवियट रूसी सघ के सचीय विधानमण्डल में दो सदन रखने के दो मुख्य 
कारण थे । सधीय परिपद्‌ (80न्‍5% ० ० एपाणा) में समल्‍्त पथ के सभी 
नागरिको को प्रतिनिधित्व प्राप्त है श्र यह समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि मदन है। 
संघीय परिपद्‌ के प्रतिनिधि न तो जातीयता के आधार पर निर्वाचित होते हैं श्रौर न 
पकिसी विशिष्ट वर्ग अथवा हितो का ही प्रतिनिधित्व करते हैं । किन्तु सोवियट रससी 
संघ (ए 58 8 ४8) में श्रनेको जातियाँ निवास करती हैं भौर इन घनेको जातियो के 
अपने-भ्रपने विशिष्ट हित हैं जिमको सर्वोच्च शोवियटद अगवा सर्वोच्च परिपद्‌ में 
अतिनिधित्र मिलना ही चाहिए। जातीय परिपद्‌ का उद्देश्य सध में सम्मिलित गण- 
राज्यों को तथा उन गणराज्यो में बसने वाली भ्रगेकी जातियों और प्रजातियों को 
और उनके हितो को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है | स्टालिन (8007) ने कहा था, 
+सोवियट रूसी सघ (ए 8 8 8 ) की सर्वोच्चि सोवियट (80एएणा० 80५९6) का 
घुम प्रकार गठन आवश्यक है क्योकि इसके द्वारा सोवियट सघ की सर्वोच्च सोवियट 
प्रथवा सर्वोच्च शवितशाली परिपद्‌ में देश के सभी लोगो को, सभी के हित्तो को पूर्ण 
भौर न्याय्य प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। उसने यह भी कहा कि सर्वोक्ष्च सोवियट के 
इस प्रकार के गठन के फलस्वह्प सोदियट रूसी सघ के सभी नागरिकों में, सभी 
अजातियों में प्रेम और अातृत्व का मार्ग प्रशस्त होगा और सभी लोगो में प्रेम भौर 
मैत्री-भाव सुदृद होगा ।” 
इसमें सन्देह नहीं कि संघीय शासन-प्रणाली के लिए द्विसदनात्मक विधान- 
मण्डल आवश्यक शर्त है । किन्तु किसी सघ में जिन उद्देश्यों को लेकर द्विसदनात्मक 
'विवानमण्डल की रचना को जाती है, उन उद्देश्यों में श्रौर॒ सोवियत्‌ रूसी नसघ में 
द्िसदनात्मक विवानमण्डल रचने के उद्देष्यों में साम्य नहीं हैं। मोवियत्‌ रूसी सघ 
(ए 8 8. 77 ) के विधानमण्टन में जातीय परिषद्‌ (90,40 ० >प्ताणाश0रड) 
की रचना भ्रस्यस्त श्रावस्यक थी क्योकि इसमें सोवियट हस में बसने वाली उन 
अनेको जातोयता प्रो ओर प्रज्मातियों को प्रतिनिधित्व दिशा गया है जिन्होंने अपने- 
अपने स्वथासीय राष्ट्रीय प्रदेशों और क्षेत्रों की स्थापना वी है। "स्टालजिन के मतानु- 
रार सर्वच्चि मोवियटद (80फृष्शा0८ 8०५७) में दो सदन इसलिए रखे गए थे कि 
सोधवियट रूसी सथ (ए7 8 8 7९ ) ब्नेको राष्ट्रीयताप्रो फ्ता राज्य है प्रौष इस प्रकार 
के राज्य में शासन उस समय तक ठोक-ठोक नही चल मक्ना जब ता कि देश की 
मॉम्को (305००७ ) म्विव सर्वोच्च ससदू ($णफाल्माठ है०जल) में देश वी नभी 
जानीयताप्रो (+०४णृशाध८९४) के प्रतिनिधि उपस्थित न हों ।” सवॉच्च मोवियट 
(8फाएगा6 छ6जञ2०) में देश को सभी जातीय्ताएँ प्पनें-पपने हिलो वी बान सीधे 
ब्ययत कर सफनी हैं झोर इस प्रकार सती जातीयताएँ (फेसणावीताल्णे आपने- 
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श्रपने लेचों मे आवधिक, राजनीतिक और सास्क्ृतिक उन्‍नति कर सकती हैं। 


दोनों सदनों के समान फत्तंव्य (200४! 77 ए'ए७०४०॥४)-स विधान ने सर्वोच्च 
सोवियट के दोनो सदनो में कोई भेद नही बरता है । दोनों सदतो कै समान श्रधिकार 
हैं। दोनो सदनो की झवितर्याँ भौर कृत्य समान हैं झौर दोनो ही सदन चार दर्ष 
वी प्रवधि के तिए निर्वाचित किये जाते हैं। यहाँ तक् कि दोनो सदन एक ही 
समय में सन में सम्मिलित होते है भौर एक ही समय में झाहूत किये जाते है। 
सर्वोच्च सोवियट के दोनो सदनो (30,70/5) के लिए जितने भी प्रतिनिधि निर्वाचित 
होते हैं सब ही सार्वजनिक, समान शोर प्रत्यक्ष मताधिकार के श्राघार पर ग्रुप्त मत 
पत्रक (8९०८-०७ 90००) द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके भ्रतिरिक्त सविधान ने 
वित्तीय विधेयक श्रौर श्रवित्तीय श्रयवा साधारण विधेयक (]6हाडकतए० ग्राश्यध770) 
में कोई मेंद नही किया है, श्रोौर कोई भी विधेयक यदि दोनो सदनों में साधारण 
बहुमत द्वारा पारित हो जाता है, तो विधि का रूप धारण कर लेता है। सोवियट 
रूसी संघ में दोनो सदनो को उच्च सदन श्रथवा निम्न सदन कहकर नही पुकारा 
जाता । सत्य तो यह है कि सघीय परिपद्‌ (80ए00 ०॥ (9० एआा00) शौर जातीय 
परिषद्‌ (805०8 ० 2९7४०7०॥४०७) को इस सीमा तक समान दर्जा दिया गया 
है कि दोनो सदनों को ही लगभग समान सदस्य-सख्या प्रदान की गई है । 

रचना श्रौर सगठन (009ए०शआंप्णणा घाव 0एण्पाइ७ध०7)--सरत्रे च्चि 
सोवियट प्रथवा सर्वोच्च परिषद्‌ (87फ््रण00 50ए76) के दोनों सदनो (80708) 
का निर्वाचन चार वर्ष के लिए सार्वजनिक, समान और प्रत्यक्ष मताधिकार के प्राधार 
पर गुप्त मत-पत्रक द्वारा होता है। सोवियट रूसी सघ (ए 8 8 १) के वे सभी 
मागरिय जिन्होंने श्रद्ारह वर्ष की श्रायु प्राप्त करली हो, भ्ौर जो पागल पग्रयवा 
किसी न्यायालय द्वारा दण्टित ने हो प्रथवा प्रन्य किसी कारणवश मताधिकार से 
वचित न हो, प्रतिनिधियों ([00ए0४) के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। कोई भीं 
सोधियद रूस का नागरिक जिसने तेईस वर्ष की झ्रायु पूर्ण करली हो, सवच्चि 
सोधियट के फिसी भी सदन (४०५०७) के लिए प्रत्याथी के रूप में खडा हो समता 
है शो” सदस्य प्ववा प्रतितिधि निर्वाचित हो सकता है। संघीय परिपद्‌ (80९70 
0]6 एफाणा) झौर यायीय परियद्‌ (५०५९७ ०6 रेपकताणराणातटछ) प्राय दोनो 
ही की समस्य साथा बार है । १६५० के चुनायों में सघीय परिपद्‌ (80.0६ णी 
!॥ह (शत) में ६७८ प्रनिनिधि (तत्फृप्ाएट5) थे । झौर जातीय परिपद्‌ (8076६ 
ण ऐनतवठागी6) में ६३८ प्रतिनिधि थे। जैसा कि पहले भी बताया जा 
चुरा है, से वेय सोचपियद (६०६7त ०६४९ एमआणा) समस्त देश का प्रतिनिधि सदन है 
धोर उप समन या प्रत्थेत्त प्रतिनिधि ३२,००,००० नागरिकों पर चुना जाता है । इसके 
पिपरोत जातीय परिषद (९०५३७ ० >ेधाणाशोा।त्प) विभिन्‍न राष्ट्रीय हितो और 
संमुहयां या प्ररिनिधित्य परती है झोौर उक्त सदन वा प्रतिनिधित्व इस प्रवार 
तय होया है कि प्रत्ेश एय गरगाराज्य वे २५ प्रतिनिधि जातोय पर्यिद्‌ में 
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लिये जाते हैं । उसी प्रकार प्रत्येक स्वशञासी गणराज्य (&9६60007005 एेपफुप)०) 
आरह प्रतिनिधि उक्त सदनो में भेजता है, प्रत्येक स्वशामी जनपद (७ चणाणा०णाहड़ 
हल्का) पा प्रतिनिधि भेजता है और प्रत्येक जातीय क्षेत्र (१४४६०७००७ 27०७) 
एक प्रतिनिधि भेजता है। 
सर्वोच्च सोवियट (इणुष०ण० 80४९८) को रचना के बारे मे कहा जाता 
है कि यह ससार की सबसे झधिक प्रजातन्त्रात्मक ससद्‌ है वयोकि उसमे सभी वर्नो 
के नोगों को प्रतिनिवित्व प्राप्त है, श्र्थात्‌ इसमें श्रमिक, किसान, विद्वत्‌ू समाज, 
चौडिक वर्ग, सैनिक, अधिशासी वर्ग, सभी शायु के सत्नी- और पुम्प श्रौर विभिन्‍न 
जातीवताग्रो के जनो को स्थान दिया गया है। इस झाधार पर कहा जाता है कि 
सर्वोच्च सोवियट जनमत रूपी वायु के मापने का यन्त्र (9॥707०६४) है। सर्वोच्च 
सोबवियट की प्रतिनिधि सच्या और उसकी रचना को गोर से देखने पर पता चनता 
“है कि उसके समस्त प्रतिनिधियों में ३८ प्रतिशत कर्मकार हैं, २६ प्रतिणषत किसान 
हैं, श्रौर ३६ प्रतिशत बौद्धिक स्तर के प्रतिनिधिगण हैं | सर्वोच्च सोवियट एकल दलीय 
प्विघानमण्डल है प्रौर ई प्रतिनिधि (70097४७०४) साम्यवादी दल द्वारा नामाकित प्रति- 
निधि हें । श्षेप प्रतिनिधि किसी भी दल से सम्बन्धित नही हैं । किन्तु उठको भी निर्देल 
अतिनिधि कहना गलत होगा । “सविधान ने केवल साम्बवादी दल को ही माभ्यता 
अदान की है भौर वह इस दल को श्रमिको और कर्मकारों की लडाई का सेनामुख 
(पधाहात) कहता है और यह भी कहा गया है कि सर्वहारावर्ग ने इसी दल 
माध्यम हारा समाजवादी उ्यवस्या का विकास किया है श्ौर उसको सुहद बनाया 
है ।' यह भी कहा गया है कि साम्यवादी दल हो सार्वजनिक क्षेत्र में भौर राज्यीय 
सत्र में समस्त सगठनों ग्रौर समाजो का श्राकर्पण-केन्द्र हूं और सविधान के अनुच्छेद 
१४८१ में साम्पयादी दल को ही सोवियत झूस मे चनावो में भाग लेने वा प्रधिवार 
दान किया गया है। जिन अन्य सगठनो को उवत सविधानिक अनुच्छेद में चुनाव- 
सधर्प में भाग लेने की भ्राज्ञा प्रदान की गई है वे श्रमिकों के समाज (8000-९४ 
०६ 06 5७ ०ोणारठ ए००एा0०) हैं। जो प्रतिनिधि साम्यवादी दल के नामाजित प्रति- 
निधि नही होते, उनको श्रमिकों के समाज के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में दामाक्ति 
फिया जाता है । फिन्‍्तु सभी प्रतिनिधियों के लिए, चाहे वे साम्पवादी दल की श्रौर 
हे ही अयवा श्रमिक सब ([फशत७ एशाणाप) की ओर से हो, गा सहकारी सत्र 
(00 0एछछ्ाघतएएड) की घोर से हो, या युवक मगठोो से सम्बन्धित हो या जिसी 
सास्कृतिक संगठन की ओर से हो, किन्तु पिष्वासत उनका सम्यवादी होना झत्यस्त 
आवश्यक है धपो।का सोवियद रूसी सघ में साम्यवाद के सतिरियत शिसी दाद में 
विध्वाम कारता या क्िमी प्रन्य दापनोतिक विचारधारा से सह रुशूत्ति “सना देश- 
ग्रह है। 


छा ३ 
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सर्वोच्द सोधियद के सत्र [8--नणाड एण 6 हिप्राष्शयार 8050)--फेच 
नो झाम आुवाव समाप्त हो चुझसे है, सर्नोच्चि सोबियद के दोनो सदन एकप्र होते हैं 
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झ्रौर तुरन्त प्रमाणकारी समितियों ((:९वशाएधे (0एण्या९९४) का निवचिन 
करते हैं । ये प्रमाणकारी समितियाँ श्रपने अपने क्षेत्रों में प्रतिनिधियों के परिचय- 
पद्नो श्रथवा प्रमाण-पत्नो की जाँच-पडताल करती है। प्रमाणकारी समितियों 
(फल्वश्मश्रणो। 007770668) द्वारा प्रमाणित हो जाने पर सर्वोच्च सोवियदटें 
(8777०7० 50ए09) प्रतिनिधियों के छुनाव को या त्तो विधिवत्‌ मानते हुए उन्हें 
प्रतिनिधि (0००४७) स्वीकार कर लेती है श्रथवा उनके चुनाव को भ्रवंघ घोषित 
कर देती हैं । उसके वाद प्रत्येक सर्वोच्च सोवियट भ्रपना-श्रपता चेयरमैन और दो 
उप-चेयरमेन (ए०७ 0क्षा्मणा) चुनती है । चेयरमन ही प्रत्येक सर्वोच्च सोवियट 
का सभापत्तित्व करते हैं भौर सभा-भवनों में समस्त कार्यवाही को सुचारु रूप से 
सचालित करना उन्ही का उत्त रदायित्व है। जब कभी दोनो सदन (909 8097९- 
706 80508) एक सदन के रूप में एकत्र होते हें उस समय वारी-बारी से सधीय 
सोवियट (80१7७ ० 9९ एण००) श्र राष्ट्रीय परिपद्‌ (80ल्‍0 ० ऐिव्वाणाएो- 
30८४) के चेयरमेन सम्मिलित सोवियट का कार्य-सचालन और सभापतित्व 
करते हैं । 
सर्वोच्च सोवियट (8प्र०7००7७ 8053०8) की प्रेज़ीडियम (?7९8ताणा)) वर्ष 
में दो वार दोनो सर्वोच्च सोवियटो को एक ही समय में सत्र में भ्राहृत करती है । 
प्रेजीडियम को यह भी अधिकार है कि वह शभ्रपनी इच्छा पर शअ्रथवा किसी एक 
अ्रवम्नवी एकक गणराज्य की प्रार्थना पर सर्वोच्च सोवियट का सत्र श्राहत कर 
सकती है । सविधान इस सम्बन्ध में मौन है कि सर्वोच्च सोवियत का सत्र कब ग्राहुत 
किया जाय श्रवथवा कितने दिनो के लिए झआाहृत किया जाय । किन्तु प्रायः सर्वोच्च 
सोवियट का सभ्न सात दिन से लेकर दस दिन तक चलता है और इस प्रकार वपं में दो 
यार प्रेजीडियम बिन्‍्ही तारीखो मे स्वाच्च सोवियट के सत्रो को प्रायव्ययक 
(0घते2०४) पर विचार करने के लिए झाठ्त्र करती हैं । 
त्र्वोच्च सोवियट फा विलयन (95%णेए॥०१)--प्रेजी डियम ([%९अतेपमा) 
यो प्रधियार है कि वह सर्वोच्चि सोवियट के दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर 
पथवा उसके चार वर्ष के सामान्य कार्य-काल की समाप्ति पर सर्योच्च परिपद 
(5पएप्पा0० 90,70) को भग कर सकती है। चाहे कसी भी कारणवद् सर्वोच्चि 
सोवियद (७7९४० #०५00) वा विलयन हुम्ना तो उिन्‍्तु विलयन (95500707) 
फे बाद दो मास के भीतर-भीतर सर्वोच्च सोवियत के लिए नये चुनावों वी व्यवस्वा 
शो जागी चाहिए। नये सर्वच्चि सोवियद के सदनों का सन पुरानी प्रेजीडियिम 
(7८ -पाणा) ही नये चुनायों के वाद तीन मास के भीतर झाहन करनी है । 
यदि फभी सपीव परिषद्‌ ((०एाथ! ्॑ धा० एता०्ण) भौर जातीय परपद 
(७ ७४३ ० (४ 2९७ '000770 3) में मतमंद हो जाये तो संविधान ने ममभौता 
समिति ((०ालाॉकणा ("0घा05507 ) की व्यवस्या वी है जिसमे सर्वोच्च सोग्रियट 
ये दोनो सदगो से से दरगाबग्वराबर प्रतिनिधि जिये जाते हैं। बद्ि समकोता 
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समिति भी पूण सहमत न हो तो दोनों सदन श्रथवा दोनो सर्वोच्च सोवियटे 
पुन उक्त प्रइन पर विचार करती हैँ, ओर यदि तव भी वह मतभंद बना ही रहना है 
तो प्रेज़ोडियम दोनों सदनो को भग कर सकती है भश्रौर उनके लिए नये चुनावों 
ग्प आदेश दे सकती है । किन्तु व्यवहार में, इस तीमा तक मतभेद के बने रहने की 
सम्मावना नहीं है। शासन सम्बन्धी नीति का निर्धारण तो साम्यवादी दल 
(0०ए0एणण्तणा& एक) करता है न कि सर्वोच्च सोवियद भौर साम्यवादी दल का 
सर्वोच्च सोवियट के प्रतिनिधियों पर ऐसा पूर्णां नियन्त्रण रहता है कि मतभेद 
प्राय पैदा ही नही होते । 


सर्वोच्च सोवियट की शक्तियाँ 
(?0एश/8$ 07 06 5पकाथा6 80ए60) 


विधि निर्माण सम्बन्धी शक्तियाँ (7१० ॥,०ट्वा४88४७ 905०:४)--सर्वोच्च 
सोवियट (8907०0७ 500०७), साम्यवादी सोवियट रूस में राज्य-शक्ति का सर्वोच्च 
श्रग है, भत उसको सघीय शासन के प्रत्येक क्षेत्र में विधि निर्माण का अधिकार है । 
सर्वोच्च सोवियट के प्रधिकार क्षेत्र का विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद १४ में 
दिया गया है। सत्य यह हैं कि संविधान समस्त विधायी कत्तंव्य केवल सर्वोच्च 
सोवियट को ही सौंपना चाहता है। यदि सर्वोच्च सोवियट का दोनो सोवियटो प्रथवा 
सदनों हारा सामान्य बहुमत से कोई पस्ताव पास कर दिया जाता है तो वह विधि 
का रूप धारण कर लेता है। सर्वोच्च सोवियट द्वारा पारित विधियों को सोवियट 
रूसी सघ (0.8 8 8 ) की सर्वोच्च सोवियट (8प्र]॥०॥० ४०९7०0) की प्रेज़ों डियम 
(7९80त0ा) के अ्रष्पक्ष (7९5त0०70) और सेक्रेटरी के हस्ताक्षरों सहित उन सभी 
भाषाप्रों में प्रशाद्षित कराया जाता है जो रूसी सध के विभिन्‍न भ्रवयवी एकक 
गणराज्यों भें वोली जाती हैं । 

सोवियट रूसी सघ (ए 8 58 १ ) में ऐती कोई सत्ता नही है जो सर्वोच्च 
सोवियट द्वारा पारित विधियों को निपेघ (ए७०) कर सके । इसके दो कारण हैं । 
प्रधमभत सोवियट झूसी सघ में सर्वोच्च सोवियट में ही राज्य फी समस्त सर्वोक्ष्च 
सत्ता निहित है, इसलिये यदि कोई प्रन्य ऐसी सत्ता लजित की जाती जो सर्वोच्च 
सोवियट के कृत्यो पर मर्यादाएँ लगाती, तो उसकी सर्वोच्चता नप्ठ हो जाती; 
द्ितीयत , सर्वोच्च सोवियट जो बुछ भी निरंय करती है वह निर्णय वास्तव में 
साम्यवादी दल का ही निर्णाय होता है; और साम्यवादी दल ही समस्त शानन-यम्त्र 
का सचालन झौर निवन्‍नण करता है। किन्तु नविधान ने प्रेज्ञोडियम को अधिकार 
दिया है कि वह या तो शभ्रपने उपक्रम (0805८) पर झ्थवा रूसी संघ 
(छए 8 8. ए,) के किसी श्रववी एक्क गणराज्य फी माँग पर फिसी स्व-प्रस्नाविस 
विधेवक फे सम्बन्ध मे जनमतम्ग्रह (पिलललातेपण) करा सकती है| विन्तु प्राज तप 
कसी भी स्व-प्रस्तावित विधेयक के सम्बन्ध में कमी कोई जनमतसप्रह नहीं हुप्ा है | 
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सर्वोच्च सोचियट द्वारा पारित कोई विधि समस्त श्रवयवी एकक गणराज्यो 
के ऊपर पूर्ण प्रभावी होगी और यदि कभी सोवियत राघ की विधि और किसी 
एफक गगराज्य की विधि में विरोध हो, तो सघ (0. 8 8 ४ ) की विधि को ही 
मान्यता प्राप्त होगी । 
सविधान सविधायी शक्ति (0078४एच्मणा ध्याशाताधड 79०४०)--सोवियट 
रूपी सप में सर्वोच्च सोवियट ही संविधान सविघायी शवितयो का भी उपभोग करती 
है । सविधान में सशोधन करने की विधि सरल है ! सर्वोच्च सोवियत के दोनो सदनों 
के दो-तिहाई बहुमत के द्वारा सविधान में सशोधन किया जा सकता है। सर्वोच्च 
सोदियट को यह भी अधिकार है कि वह सविधान का नियमित पालन करावे झौर 
ओर यह भी देखे कि सोवियत सघ की विधियाँ तथा भवयवी एकको की विधियों 
में विरोध तो नहीं है । 
वित्तीय फत्तब्य (8768०४४७ ए:०४०१७)--सर्वोच्च सोवियट समस्त रूसी 
सप ( 8 २) के लिये एक सचित आयव्ययक (ए०78०॥08/०१ 768०) 
तैयार करती है भौर प्रायव्ययक-विधि की क्रियान्त्रिति सर्वोच्च सोवियट का उत्तर- 
दायित्व है। सर्वोच्च सोचियट (80एाआ॥० 5007७) ही यह निर्णय करती है कि 
कौन कौन राजस्व भौर कर (76एणथाए०3 छत ६४5९४) संघ में जायेगे तथा वही 
सभी एए्क गणराज्यो के श्रायव्ययको पश्रोर स्थानीय सस्थाझ्नो के श्रायव्ययको वी 
व्यवस्था करती है। सर्वोच्च सोवियट ही घन उधार ले सकती है भौर वही ऋण 
सती है झौर राष्ट्रीय अर्थ योजनाओो का निर्णाय केवल सर्वोच्च सोवियट ही कर 
गफ़ती है। यह उसका सविधानिक विशेषाधियार है। 
नगे गणराज्यो, नये क्षेत्रों श्रीर प्रदेशों फो सोवियत सघ में मिलाने फा श्रधि- 
कार (?0फ50७*' [0 गतेजा। १05० एशफ्शीा2ट5 रात 40 ढए0७५6 ॥6७ 8०४5)-- 
शदानच सोजियट को ग्रधिकरार है कि वह नए गणराज्यों को सोवियत रसी संघ में 
मिला ले श्रयवा नथे स्रणासी गशराज्यों, नये रवशासी जनपदों वा प्रदेशों श्रीर नये 
स्पगासी क्षेत्रों वी स्थापना शर दे । भ्रवयवी एफ्क गणराज्यों की सीमाश्रों में यदि 
नोट परिवर्तन हो जाय, तो उसके लिये सर्वोच्च सोवियट का झ्रन्तिम श्रनुपमथन 
ग्रापय्यक है । 
ध्रन्तर्राप्ट्रीय मामलो शोर वेश के रक्षा-साधनों फे सम्बन्ध में श्रधिफार 
(!' ६० ॥ ला व शावतणाएों ग्राब॥टा5 शावे तर्ललार0 ०0 060 00फ्रावए--+ 
आयात व योटियद ही निग्भय बरती है फि प्रन्ताएट्रीय सम्बन्धो में सोवियट रसी संघ 


लिपि सीस उतर भाग 5 घर रसी यू जी जो जिवियाँ परिदेशों के साथ ह'ती हैं, थे 
सावानव पट सिद [ा।ढ०ा॥ ०7८) के शनुममर्नन वी विपय टै। सर्वोच्च 
“य एय ही एये समाय प्रगावी वा नियनसाश करती है जिसके शनुसार यूनियन 
ह एप तहीकाव शहर ) दिदेशी राज्यों के सब प्रमने सम्प वो मो नि4/न 


जआंआओ 


व्यय 7 से दीय झ्रौवशार यो वि्यय है, ठयलिए संवच्चि सोयियट 
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ही सोवियट रूसी संघ (0 8 8 ए) के रक्षा साधनो की व्यवस्था करती है भ्रौर 
वही सोवियट सघ के सशस्त्र बलो का नियन्त्रण श्लोर सचालन करती है। सविधान 
ने प्रत्येक एकक गराराज्य को अधिकार दिया है कि वे भ्पनी-प्रपनी सेनाएँ रख 
सकते हैं । किन्तु सर्वोच्च सोवियट ही एकक गणराज्यो की सैनिक शक्ति पर निगन्त्रण 
रखती है, श्रौर सर्वोच्च सोवियट ही युद्ध श्रौर शान्ति के प्रश्नों पर श्रन्तिम निर्णय 
दे सकती है | 

सर्वोच्च सोचियट के चुनाव सम्पन्धी फाय (॥70०४0० 0ण०८०)--सर्वोच्चि 
सोवियठ के चुनाव सम्बन्धी कार्य अत्यन्त प्रभावशाली दिखाई पडते है। समवत्तः 
समार के किसी श्रन्य बडे देश के विधानमण्डल को इतने बडे शौर महत्त्वपूर्ण चुनाव 
नही करने पछतते । सर्वोच्च सोवियट के दोनो सदन सम्मिलित सच में एकत्र होते हैं 
शभ्ौर तव सोवियट सघ (ए 8 8 7) की प्रेजीडियम (7९»ताए॥ ), कार्यपा लिका 
अ्रयवा मन्त्रि-परिपद्‌ (00णाणा 0 गा8९०७), सर्वोच्च न्यायालय के तथा श्रन्य 
न्यायालयों के न्यायाधीशों भौर प्रोवयूरेटर जनरल (ए0०प्र्वाकः एलाशण) का 
निर्वाचन करते हैं। प्रेज़ीडियम ([:680707) झौर मन्त्रि-परिपद्‌ (00फाला ०६ 
जाशाआ०:४) सर्वोच्च सोवियट के प्रति उत्तरदायी हैँ। किन्तु सोवियट रूसी मघ 
(ए. 8 8 9.) में मन्न्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व केवल श्रादर्ण भर हैं वयोकि संविधान 
ने राजनीतिक विचारो के सघर्ष को एवं विरोधी राजनीतिक दलो को मान्यता ही 
नही दी है | सर्वोच्च सोवियर्टे एवं भ्रन्य सोवियटे प्रसन्न हैं और उन्हें इस बात 
का प्रभिमान है कि वे भ्र-ससदीय (ऐ०णा-एशताष्याशाश्ा>) भ्ौर एकल दलीय निकाय 
हैं । तथ्य यह है कि सोवियट रूसी सघ (ए. 8 8. 8.) के मन्त्रि-परिपद्‌ को साम्यवादी 
दल की केन्द्रीय समिति की राजनीतिक ब्यूरो (2०॥४ छणाणथ्यए०) ही बनाती है या 
श्रगदस्थ करती है । 

प्रशासन के ऊपर निरीक्षण झ्लौर पर्यवेक्षण तया उसफी प्रालोचना ((टष्घत 
गाते 8प0०१80 0 4 तधागराइड0४07) संविधान ने सर्वोच्च सोवियट (8॥छ/0006 
80०५66) को पश्रधिकार दिया हू कि वह प्रशासन के कार्यो का पर्यवेक्षण झौर निरीक्षण 
फरने फे लिये पर्यचेक्षक एप लेखा-परीक्षक श्रायोगो की नियुक्ति करे । समस्त डटेथ की 
सभी सस्थाप्रो को आदेदा है भौर सभी अ्रधिकारियों का यह कर्तव्य है किये इन 
भायोगो की श्राज्ञात्रो का पालन करें और उनके सम्मुख निरोक्षणार्थ पौर पर्यवेक्षणार्थ 
मभी सामप्री और सब प्रले (0००एण्था5) उपस्थित करें) 

यह भी कहा जाता हैँ कि सर्वोच्च सोवियंट देश की समस्याभ्रो पर वाद-विवाद 
झोर प्रशासन थी श्रालोचना का अ्रवसर प्रदान करती है। किल्‍्तु वास्तव में शासन 
पी प्रालोचना करना सम्भव नहीं हैं । सोवियट रूसी संघ (ए 8 8 ३) में ऐसा 
शासन नही है जो झ्ालोचना का विपय हो । समाजवादी व्यवस्था या समाजवादी 
विचान्घारा की प्रालोचना करना एक प्रवार से राष्ट्रीय सर्मवय भश्रौर समाजवादी 
सन्‍्यता को चुनौती है। फिर झ्रालोचना पही सम्मव हो सदती है जहाँ विरोधी दल 
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हो। सोवियट तसी सघ (ए 8 8 ७8) में विरोधी दल के लिये कोई स्थान ही 
नही है। इसमें सन्देह नही है कि रूस की सर्वोच्च सोवियट मे कुछ लोग ऐसे हैँ 
जिनका किसी दल से सम्बन्ध नहीं है, भौर ऐसे व्यक्तियों की सख्या पर्याप्त है । १६३६ 
में सघीय सोवियट [8090 ० धा6 एप्स) में १०६ निर्देल प्रतिनिधि (४07- 
छपाछणला) थे और १३८ निर्दल प्रतिनिधि राष्ट्रीय परिपद्‌ (805300 ण ६060 
ए४४०४श१६९७) में थे । निर्देल व्यक्तियों का सम्बन्ध साम्यवादी दल से नहीं होता, 
किन्तु विद्वासत वे साम्यवादी (0०07णणा॥७)) तो भ्रवश्य ही होते हैं । इसके 
प्रतिरिवत इन लोगो को समुदाय बनाने की भाज्ञा नही है श्रौर न वे किसी मामले पर 
सम्मिलित होकर मत व्यक्त कर सकते हैं। सविधान ने केवल एक साम्यवादी दल 
को मान्यता प्रदान की है। इसलिये श्रालोचना यदि कोई करे तो केवल साम्यवादी 
दल ही कर सकता है। औौर क्योकि साम्यवादी दल के नेता ही शासन की नीति 
निर्धारित करते हैं, भर वे ही शासन का नियन्त्रण शौर सचालन सभी चुछ करते 
है , यहाँ तक कि दल के नेत्ता ही सर्वोच्च ससद्‌ श्रथवा सर्वोच्च सोवियट (80]70709 
80०९१९५७) के प्रतिनिधियों के ऊपर भी नियन्त्रण रखते हैं, तो फिर यह कंसे हो सकता 
है कि सर्वोच्च सोवियट शासन की झालोचना करे । इसलिये इसमें कोई सन्देह नहीं 
है कि सर्वोच्च सोवियट शासन की झ्लालोचना नहीं करती । 


किन्तु यह माना जा सकता है कि सर्वोच्च सोवियट चैत्यिक प्रशासन की 
गालोचना बार सकती है, किन्तु शासन की नीति की श्रालोचना नही की जा सकती । 
उन लोगो प्रथवा शासन के श्रधिकारियों की झ्ालोचना की जा सकती है जो निर्घारित 
नीति की क्रियान्विति करते हैं किन्तु उन नेताभो की श्रालोचना नही की जा सकती 
जो नीति निर्घार्ति करते हँँ। सर्वोच्च सोवियट के प्रतिनिधिगण किसी विपय में 
निहित सिद्धान्तों पर वबाद-विवाद नहीं करते, वे तो केवल उन सिद्धान्तो फी व्याव- 
हारिक क्लिपान्विति के सम्पन्ध में विचार कर सकते हैं जो पहिले ही निश्चित किये जा 
चुके हैं। इसलिए उस मन्त्रि-परियद के नैत्यिक प्रशासनिक क्रियाकलाप ही प्रानोचना 
या पिपय हो सकते हैं जो निर्वारित नीति की क्रियान्विति के लिये उत्तरदायी हैं । इस 
प्रगार की शभालोचना प्राय श्रायव्ययक श्ौर लेसापरीक्षक धभायोग (80080 (007ए- 
«-07॥) ही करता है, धोर ऐसे प्रमाण है जब कि उक्त श्रायोग की गम्भीर प्रालोचना- 
के फतस्वसप मा चियो को अपने पदों से हटना पडा । 

सर्वोच्च सोवियट फा दैक्षणिक महत्त्व (8प्र0९०॥० 80006 85 छ]७ 8णाए९० 
७ उतप्रत्णाठा घाते वाष्एरणछ/णा)--यदि सर्वोच्च सोवियट का प्रशासन के ऊपर 
पोर्ट नियन्प्रश नहीं है, या यदि तर्योच्च सोवियट झासन वी नीति की अ्रलोचना 
नहीं या सरतो, तो भी एस्रा शेक्षशिव महत्त्व प्रवर्य ऐसा स्थान और 
प्ररयर प्रदान बनती है जहाँ इसने बड़े देश थे कोने कौने से लगभग डेढ़ हज़ार प्रति- 
लिपि सम्मिगित रोते है, पश्लोर दो विन्विस्न बेघ-तूपा, विश्निन्न राष्ट्रीयताओ्रो, विभिन्‍न 
ब्ययतायों भोर दिमिन्‍त टितो वा प्रतिनिधिव बरते हैँ। उन प्रतिनिधियों को मास्कों 
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(3030०४) में एकच्र होना भौर वहाँ उच्चतमदलीय नेताप्नो की बातों को सुनना 
प्रत्यन्त स्फुरणकारी लगता होगा । साम्यवादी दल भी इस भ्रवसर से लाभ उठाता 
है भर प्रत्येक सम्मव प्रचार-साधन के द्वारा सारे देश को शासन की नीतियों और 
सफलताओं से भ्रवगत कराता है। समाचारपत्र श्र रेडियो सभी बवतृताशो की 
रिपोर्ट सविस्तार श्रौर निष्ठापूर्वक ज्यो-की-त्यो देते हैं, साथ ही समस्त वाद-विवाद 
आसन की सभी प्रस्तावित योजनाएँ श्लौर शासन की सफलताझो को खूब बढा-चढ! 
कर बताया जाता है। सभी प्रत्तिनिधि समाजवाद के सन्देश को प्रपने-प्रपने 
दूरस्थ गणराज्य को ले जाते हैं, फिर वहाँ जाकर अभ्पने सगी-साथियो को वत्तात्ते 
कि देश ने ग्राथिक क्षेत्र में कितनी विशाल उन्नति की है भौर इस प्रकार वे अपने-भ्रपरे 
क्षेत्री श्रौर प्रदेशों में समाजवाद की सफलताञो का सन्देश सुनाते हैं। सर्वहारा- 
चर्ग का श्रधिनायकवाद (])060860789॥79 ० ४७० ?70०६४००४४) केवल श्राथिक 
समृद्धि ही तो चाहता है, चाहे इस उद्देदय की प्राप्ति में मानव-प्रात्मा श्रौर मानवीय 
सम्भावनाओो (स्ण्शाणा ?०(७7४४ै।६९४) का खून ही वयो न होता हो । 


दविधायी प्रक्रिया (,०ह89805७ ?7०८०तश्७०)--फोई विधेयक, सर्वोच्च 
सोवियट (8797७9० 809०0) के किसी भो सदन में पुर स्थापित किया जा सकत 
है । सामान्यतः किसी विधेयक की पुर स्थापना मन्त्रि परिषद्‌ के उस सदस्य के द्वार! 
होती है जिसके विभाग से उक्त विधेयक का सम्बन्ध हो, यद्यपि सर्वोच्च सोवियट थे 
सभी प्रतिनिधियों को विधेयक पुर स्थापित करने का भ्रधिकार है। १६३७ से सर्वोच्च 
सोवियट के दोनो सदनो ने तीन स्थायी समित्तियो श्रथवा स्थायी श्रायोगो (807तेगाह 
(०गरात॥९९४ 07 रिपायता।ए 00ग्रणाडडाणा&) का निर्वाचन किया है। (सोवियर 
ससी संघ में इन समित्तियो को स्थायी कमीशन ही कहते हैं) । वे तीन स्थायी श्रायोग 
या स्थायी कमीशन निम्न हैं * विधेयक ग्रायोग ([.6ह्टाषं४0६७ छिती8 (१०एाफा४5०7] 
ग्रायव्ययक सम्बन्धी श्रायोग (8छपत8०६ (00फ5ञए१850७), श्र विदेश सम्बन्धी आ्रायोग 
(एणणए॥ा वध 00शाएरहा0) | ज्यों ही किसी विधेयक फो पुर स्थापित किय 
जाता है, वह सम्बन्धित सदन (8057०) के विधेयक श्रायोग (॥6हा8907० ॥ग। 
<)0एशशाह8णा) में भेज दिया जाता है। उक्त विधेयक के सम्बन्ध में सारी कार्यवा्ई 
विधेयक श्रायोग (8॥5 0०णाश्राइ७०॥) में होती है, न कि सोचियटो के पूर्ण सत्र 
में । भ्रौर इसका मुख्य कारण यह है कि सर्वोच्चि सोवियट तो वर्ष में केवल दो सप्ताह 
के लिए समवेत होती है । सर्वोच्च स्तोवियट के आयोगो (00शाशाश्शणा) फे लिखे 
सह आवश्यक नहीं है कि वे सर्वोच्च सोवियट के सत्रो के काल में ही सम्मिलित हों 
भायोग ((077ए7788078) प्राय एकत्र होते हैं भौर वे विधेवक के ऊपर तफ्सील थे 
साथ विचार करते हैं। वे उक्त मम्पन्ध में तथ्य भौर झआँकडे एकत्र फरते है, फिः 
उम विधेग्रक की प्रत्येक धारा पर विचार करते हैं शोर उनमें सम्योघन नी घुभाये 
जाते हैं। फभी-कमी तो श्रायोग सम्पूर्ण विधेयक फो ही बदल टासते हैं । अन्त मे 
उक्त विवेवकों को सम्यन्धित सदन अथवा सोवियट में प्रस्तुत विया जाता हैं। स्वः 
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कमीशन या श्रायोग भी भ्रपनी श्रोर से विधेयक प्रस्तावित कर सकते हैं। यदि कोई 
विधेयक भायोग (00फघ्ा5४०7) की भ्रोर से प्रस्तुत किया जाता है, तो प्राय सोवियट 
उसको मान ही लेती है । 
सर्वोच्च सोवियट के किसी भी सदन में विधेयक के ऊपर वाद-विवाद केवल 
प्रौपचारिक-सा होता है। प्रतिनिधिगण (70697/7०9) विधेयक से सम्बन्धित सिद्धान्त 
पर वाद-विवाद नहीं करते वल्कि केवल पुर्व-निश्चित सिद्धान्तों की उक्त विधेयक द्वारा 
क्रियान्विति के सम्बन्ध में वे लोग विचार करते हैं । सोवियट रूसी सब (ए. 8, 8 ९ ) 
में सभी विधियाँ साम्यवादी दल की सामान्य नोति के श्रनुरूप ही निमित होती हैं 
वयोकि विधि निर्माण सम्बन्धी सभी निर्णय केवल साम्यवादी दल ही करता है । 
इसलिये सर्वोच्च सोवियट के व्यवस्थापकमण्डल के सम्मुख विधि के शब्दों का उतना 
महत्व नहीं है जितना कि उस विधि की व्यावहारिक क्रिपान्विति का होता है। प्रस्ता- 
वित विधि के शब्दों के सम्बन्ध में वाद-विवाद का समय नष्ट नही किया जाता, अपितु 
उक्त विधि को सम्बन्धित मन्य्री किस प्रकार क्रियान्वित करेगा, इस पर विचार किया 
जाता है । 
सर्वोच्च सोवियट के फत्तंब्य श्रौर उसका मूल्याकन ([२०॥७ ० ६9 57 छ्ाशग6 
80070)--सविधान में कहा गया है कि सोवियट रूसी सध (0 8 8 ४8) मे 
सर्वोच्च सोवियट ही राज्य की घव्ति का सर्वोच्च उपकरण है। यह सधीय शासन 
के उन सभी क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण कर सकती है जिन पर संघीय शासन का 
श्रधिकार है। इसके भ्रतिरिक्त सविधान की यह भी झ्राज्ञा है कि सर्वोच्चि सोवियट में 
ख्सी संघ (ए 8 8 7३ ) की सम्पूर्ण भपवर्जी विधायिनी श्षक्ति निहित है । किन्तु 
सिद्धान्त यह है, व्यवहार कुछ भोर । कोई भी इस बात को स्वीकार नही करेगा कि 
सर्वोच्च सोवियट (8997०7० 50१0) सोवियट रस्सी संघ (ए. 8 8, 8 ) की 
राज्यीय शवित का एकमात्र सर्वोच्च उपकरण है श्लौरन कोई यह स्वीकार करेगा 
कि सर्वोच्च सोवियट ही केवल एकमात्र सर्वोच्च विधान निर्मात्‌ मिकाय है जबकि 
तथ्य यह है कि सर्वोच्च सोवियट (8प97007० 80970() वर्ष मे केवल दो बार समवेत 
होती है भौर वह भी प्रति बार श्राठ या दस दिन के सत्रो में ) सर्वोच्च सोवियट के 
लिये यट सम्मय नहीं है कि वह दलने छोटे प्रधिवेशनों मे उन समस्याझ्ो को समझे 
धर उन पर विचार करे जो इतने विश्ञाल देश के सम्मुख भाती हैं और जित पर 
सर्वोच्ता सोवियट के प्रतुमोदन की भ्रावश्यकता है । विधान निर्माण का कार्य प्रत्यन्त 
विशेषज्ञ योग्यता चाहता है भौर यह बहुत भारी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है, किन्तु 
सर्वोग्यि सोवियट के प्रतिनिधिगण ने तो योग्य भौर झनुभवी स्रसदीय सदस्य ही होते 
£ , झौर ने उनझो पिधान निर्माण के सम्बन्ध में विश्वेपज्ञता प्राप्त होती है इसलिये थे 
विसी विधिम्म्दापी बाद-वरियाद को निर्शायक श्रवस्था तक ले चलने में पूर्णतया 
प्रसममय॑ होते 2 । विन जैसा कि बताया जा चुया है, सर्वोच्च सोवियट का फाम 
पाइ-विवार करना नहीं है । इसका तो वत्तंब्य यह है कि जो कुछ साम्यवादी दल ने 
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ईनेर्ंय किया है उसको स्वीकार करे झौर उस पर शअ्रनुसमर्थन व्यक्त करे। सामान्य 
व्यवहार यह है कि मन्त्रिपरिपद्‌ (00ण्ााणां ० 9०४७) के सदस्यगण या तो 
अतिवेदन प्रस्तुत करते हैं या श्रपनी शोर से विधेयक प्रस्तुत करते हैं श्रौर समस्त 
राष्ट्र भौर शासन के समेक्य श्रौर हृढता की माँग यह है कि सभी विधायी प्रस्ताव 
सर्वसम्मति से पारित हो । “श्राजकल तो प्रत्येक विधेयक के सम्बन्ध में यह सूत्र 
(णणणप्रो») प्रयोग किया जाता है कि शासन ने अमुक प्रतिवेदन श्रथवा प्रस्ताव इतनी 
स्पष्ठता और विशदता के साथ प्रस्तुत किया कि उस पर वाद-विवाद की श्रावश्यकता 
ही मही पडी ।” ऐसे वहुत ही कम अवसर आते हैं किन्तु फिर भी जब कभी किसी 
अ्रस्ताव पर वाद-विवाद करना भावदयक हो जाता है तो सभी लोग प्रस्ताव के पक्ष 
में ही बोलते हैं । जैसा कि पहिले भी वताया जा चुका है, प्रस्तावित विधेयक मे ग्रस्त 
सिद्धान्तो पर कभी भी वाद-विवाद नहीं होता, न कभी उदत विधेयक की भाषा पर 
ही विवाद होता है। समस्त विधान निर्माण साम्यवादी दल की सामान्य नीति के 
अनुरूप ही होता है श्रौर इसकी कोई सम्भ।वना नही है कि सर्वोच्च सोवियत 
(8ए9/०७7० 80ए४70.) कभी किसी साम्यवादी दल द्वारा स्वीकृत विधि प्रस्ताव को 
चुनौती देगी भ्रथवा उसमे सशोधन करेगी। सर्वोच्च सोवियट के प्रतिनिधिगण केवल 
यह करते है कि वे उक्त विधेयक की न्यूनतापोो की शोर ध्यान दिलावे भ्रयवा उक्त नीति 
की क्रियान्विति में जो भद्ापन प्रदर््षित होगा उसकी श्रोर सदन का ध्यान भ्राकपित करें 
ओर तब उसमे कुछ सुधार प्रस्तुत करें । जब यह सव कुछ हो चुकता है तो सभी 
अतिनिधि आवश्यकत विधेयक या प्रतिवेदन के पक्ष में ही मत देते हैँ | ऐसा श्राज तक 
कभी भी नही हुप्ना जबकि सर्वोच्च सोवियट (8097०70 8007०$) के किसी प्रतिनिधि 
ने किसी ऐसे वैधिक प्रस्ताव को स्वीकृत न किया हो जिसको शासन की शोर से या 
तो पुर. स्थापित किया गया हो या जिसका शासन ने प्नुसमर्थन किया हो । इसलिये 
सर्वोच्च सोवियट तो श्राज्ञाकारी श्रनुचर की तरह उन सभी प्रस्तावों को स्व्रीकार कर 
लेती है जिनको स्वीकार करने की सिफारिश की गई है । इसलिये कहा जा सकता 
है कि सर्वोच्चि सोवियट (87ए/९८७० 50५9०) के हाथों में किचितमात्र भी सत्ता 
नही है भोौर उसको राज्यीय शवित का सर्वोच्च सदन कहना हास्यास्पद है क्योंकि वह 
न तो राज्य की नीति निर्धारित करती है श्रौर व उसके अ्रधिकार में नीति-सम्बन्धी 
निर्णय दिये गए हैं । 

यह भी कहना गलत है कवि सर्वोच्च सोवियट ही समस्त सोवियट सपर की 
एकमात्र विधान निर्मानी निकाय है। सोवियट रुसी सध (ए 8 8 7२) में 
अधिकतर विधियाँ प्रेज़ीडियम (7ट्डातापण) द्वारा पारित प्राज्ञाएँ श्नौर आ्राज्ञप्तियाँ 
(000:८०४) होती हैं । बुद्ध विधियाँ उन आज्ञा औौर निर्णोयो के रुप में होती हैं 
जिनको साम्यवादी दल की केन्रीय समिति (000४णे (०फ्राश्ा८० ० !॥0 00शागप- 
75 805) और मन्त्रि-परिपद्‌ ((छणाला ० >फ्ाहशटा3) मिलमर सम्मितित 
शविचार-विनिमय के फतस्वरूप पारित करते हेँ। विपि-निर्माण के सम्बन्ध में यह 


भ्श्८ सोवियद रूस को शासन-प्रणाली 


विकास श्रणीव-सा लगता है क्योकि “इसके कारण सर्वोच्च सोवियट (8पफ्राथ्या० 
8007७) विधान निर्माण के सम्बन्ध में एकमात्र श्रपवर्जी विधायिनी सत्ता नही रह 
जाती । इससे भी भश्रधिक ग्रजीच यह है कि यह विकास स्वय स्टालिन (8६छश॥॥) के 
जीवन-काल में ही परिपक्व झवस्था को प्राप्त हो चुका था। १६३६ में जिस समय 
संविधान स्वीकार किया जा रहा था, यह प्रस्ताव रखा गया था कि प्रेज़ीडियम 
(?:०छताप्ात) को प्रस्थायी विधान निर्माण करने का अभ्रधिकार दे दिया जाय; 
किस्तु स्टालिन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसने उस समय कहा था, “हम 
को ऐसी स्थिति सर्देव के लिये समाप्त करनी है जिसमे एक से अ्रधिक निक्रायो 
(006४) के पास विधान निर्मातु शक्ति हो । ऐसी स्थिति इस सिद्धान्त के विरुद्ध 
है कि विधियाँ स्थायी होनी चाहिये । निश्चय ही विधायिनी शक्ति सोवियट रूसी 
संघ (ए 8 8 7) में एक ही निकाय के अ्रधिकार में रहेंगी और वह निकाय 
सोवियट रूसी सघ की सर्वोच्च सोवियट (8ए007००७ 80२7७ ० ४७ ए 8, 8 98) 
ही होगी ।” 
सोवियट विद्वानो का कथन है कि सर्वोच्च सोवियट द्वारा पारित विधियों 
को सोवियत संघ में अधिक मान्यता श्र समादर प्राप्त होता है, किन्तु प्रेज़ीडियम 
(770०80त0॥0) श्रयवा मन्त्रि परिपद्‌ (0070० ० जा8०७) द्वारा पारित श्राज्ञप्तियो 
(7000००४)। निर्णयों श्रौर श्रादेशों का सर्वोच्च सोचियट (80ए७/७0०७ 80४7०0) द्वारा 
प्रनुसमर्थन श्रावश्यक है। सिद्धान्तत यह कथन कुछ-कुछ ठीक है , किन्तु व्यवह्यारत 
प्रेजीडियम (77९४ताएग) ने न केवल श्राश्वव्तियाँ जारी की हूँ, श्रपितु कई बार स्वय 
सविधान में परिवर्तन कर डाले हैं । श्राज्ञप्तियो (6०००९७४७), निर्णायो (0००क्ष०त8) 
झोर भ्ादेशी (००००७) को तब तक कभी रह नहीं किया गया जब तक कि स्वय 
दासन ने इस ओर पहल न की हो । ओर क्योकि उक्त श्राज्ञप्तियाँ, निर्णय या भादेश 
तुरन्त प्रभावफारी हो जाते हैं श्रीर उनके प्रभावकारी होने के लिये सर्वोच्च सोवियट 
(8एए"०"॥० 8050) के श्रनुसम्ंन की श्रावश्यकता नहीं है, इसलिये इसमें कोई 
प्रत्तर नहीं पटता, चाहे उनको विधि कहिये, चाहे प्रान्नप्ति कहिए, चाहे निर्शाय कहिये 
भोर चाहे श्रादेश कहिये। यदि हम इनमे भ्रन्तर करने का भी प्रयास करें तो भी 
कोई प्रस्तर यरना बेमानी है क्योकि हम भलो भाँति जानते हैं कि सोवियट रूसी सघ 
(0० & 8 ४8) में साम्यवादी दल ही सर्वेसर्या आधित है और सर्वोच्च सोवियट 
(8पफ्ला० 8056९), प्रववा प्रेज्ी डियम (ए7९ताप्ग्) यहाँ तक कि स्वयं संविधान 
नी माम्यवादी दव के द्याधीन हैं । 


अध्याय हे 
केन्द्रीय झासन-व्यवस्था (क्रमशः) 
( 60४फ्णालाई जा 6 ६०ा०० [०४० ] ) 
प्रेजी डियम 
(॥6 ?7९४6[प्राा) 


सामूहिक राष्ट्रपति (8 0७ ?7०हतलाठ )--सोवियत रूसी सघ (0. 5 
8 8 ) की सर्वोच्च सोवियत (8 छाए 80ए700) की प्रेज़ी डियम (7टछातापा॥) 
कई हृष्टियो से एक श्रजीव-सी ओर अद्वितीय सस्था है। नविधानिक रूप में यह एक 
प्रकार का विरोधाभास है । सोवियट व्यवस्था मे यह सामान्य-सी नैत्यिक सस्था है 
किन्तु समार में अन्यत कही भी इसके मुकाबले की कोई सस्ता न मिलेगी। प्रेज्ी उियम 
को जो शक्तियाँ प्राप्त हैं उनके प्राधार पर यह राज्यीय थक्ति का स्थायी एवं सर्वोच्च 
उपकरण है जिसको सोवियट रूसी सथ (छ 8 8 ) की सर्वीच्च सोवियट 
चुनती है श्रोर जो सर्वोच्च सोवियट के प्रति उत्तरदायी है। स्टालिन (8) 
ने इसको सामूहिक राप्ट्रपति (0ण6ट्व00० ?7९डातेल्ाई) फहा था। सोवियद छूस 
में प्रेजी डियम (?7०श0॥णा॥) वह सारे कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य करती है जो श्रन्य 
राज्यों में राजा या राष्ट्रपति को वरने पडते हैं। यह सोवियट मध के उच्च शअ्धि- 
कारियों की निमुधित करती है, विदेशों में सघ के राजदूतो प्रयवा राज्य प्रतिनिधियों की 
नियुक्षित करती है, सोवियट संघ के पारितोपिक, सम्मान पद एवं पदक प्रदान करती 
है; सोवियट सघ की विधियों पर अच्तिम स्वीकृति प्रदान करती है ; सर्वोच्चि सोवियट 
भ्रधवा सर्वोच्च परिषद्‌ के सत्रो को समवेत फरती है ग्रथवा उसके सन्नो का विलयन 
(7550०"४४०ा) करती है , इस प्रकार प्रेजीडियम (]7टछपातण) सोवियट समाज- 
वादी गणराज्य संघ (ए. 8. & ए ) की सर्वोच्च कार्य)ालिका सत्ता है , भौर जहाँ 
तक यह कार्यपालिका ३३ व्यक्तियों से मिलकर चनती है, इसको सामूहिक कार्ये- 
पालिका (शिक्षण छ एणा९०ध० <०ला।१ ०) कहा जा सकता है । 

प्रजी डियम एक सविधानिक विरोधाभान है श्र इसके कृत्य विषम पकुंति के 
हैं बयोंकि सोवियट धासन में दवितियों के पुथवकरण के मिद्धान्त को महत्त्व नहीं 
दिया गया है। प्रेजीडियम को सौपे गए दृत्य मिश्रित प्रकार के है , उनमें मे दुचछ 
फार्यपालिका कृत्य हैं, छझुछ विधायी छत्य है और कुछ हृत्य न्यायिक प्रकृति के 
भी हैं। घूंकि प्रेज़ीडियम सर्देव श्रधिकाराब्द रहती है भौर सर्वोच्च मौधियट 
(डिफ्ाथ्य्र० 5000) केवल अल्प काल के लिये सत्र में रहती है प्र्यात वर्ष मे 
फेवल दो बार और वह भी एक-एक सप्ताह के लिये , अत प्रेजीडियम यो पनेगो 
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ऐसे विधायी कृत्य ([.०890#98 97877९89) करने पडते हैं जिनको सर्वोच्च सोवियट 
के सत्नो तक के लिये नही छोडा जा सकता | यही कारण है कि प्रेज्ञी डियम को व्यव- 
स्थापिका निकाय (.68800ए० ७०१9) कहा जा सकता है । प्रेज़ी डियम द्वारा प्रचा- 
रित आाज्ञप्तियों (4००४०६७) का वही महत्त्व हे जो विधि का श्लौर सोवियट समाजवादी 
गणराज्य सघ (0, 8 8 ३ ) में विधियाँ इसी प्रकार निभित होती हैं | प्रेजीडियम 
मनमाने ढग से श्राज्षप्तियाँ निकाल सकती है, इस सम्बन्ध में उसके ऊपर कोई बन्धन 
नही है, यह वात १६३६ के श्राम चुनाव के पूर्व देखी गई थी । प्रेज़ीडियम ने श्राज्ञप्ति 
निकालकर सर्वोच्च सोवियट (87००० 50४7०) के प्रतिनिधियों की आयु को 
१८ से बढाकर २३ वर्ष कर दिया श्रौर एक श्रन्य भ्राज्ञप्ति हारा उन सोवियट रूसी 
संनिकी को भी सर्वोच्च सोवियट का प्रतिनिधित्व श्रधिकार प्रदान कर दिया जो विदेश 
में कार्य-रत हो । इन दोनो झाज्ञप्तियो ने सविधान में परिवत्तंन किया श्लौर इनको 
श्रन्त में उमी सर्वोच्च सोवियट (8097०70 80४7०७) ने स्वीकार कर लिया जो इन 
सविधानिक सशोघनों के श्रनुरूप निर्वाचित की गई थी। शझ्राजकल कभी भी 
प्रेजी टियम द्वारा पारित किसी आज्ञप्ति को सिवाय शासन की इन्छा के अन्य किसी 
सत्ता ने रह नही किया है ; इसलिये कहा जा सकता है कि प्रेजीडियम के हाथो में 
चास्तविक विधायिनी शवित है । टाउस्टर (ए०७४६७०) ने प्रेजीडियम की सविधानिक 
स्थिति पर प्रकाण डालते हुए ठीक ही कहा था कि “सर्वोच्च सोचियट की प्रेजीडियम 
सविधानिक रूप में राज्य को श्रसीम शक्ति का भण्डार है श्रौर वह श्रपनी पूर्वगामी 
जी० ई० सी० (७ 7४ 0) की प्रेजीडियम की तरह ही भ्रविच्छिन्त रूप से कार्य 
यरती रहती है श्रौर वह देश की समस्त सोवियटो की सर्वोच्च मम्जिल (80क्राग्राए 
० 06 5050 75 एशणात) है श्रीर वह विविध प्रकार के श्रनेको महत्त्वपूर्यों कृत्य 
सम्पादित करती है। यद्यपि आधुनिक प्रेजीडियम को जो शक्तियाँ श्लौर क्षमताएँ 
प्रदान की गई हैं, वे उन शवितयों और क्षमताग्रों से भिन्‍न हैं जो जी० ई० सी० 
(७ 3; 0) की प्रेजोश्यिम को प्रदान की गई थी, विश्येष रूप से सर्वोच्च सोवियट की 
प्रेजीटिपम ([7०ग्रतीपा।) की विवायिनी शक्तियों के सम्बन्ध में फिर भी सर्वोच्च 
सोयियद जी प्रेजीडियम न केवल सामूहिक राष्ट्रपति (एणी००कए० एफट्छात८ग0 है 
प्रतु समस्त सोवियट समाजवादी टांचे की सर्वोच्च विधायिनी सत्ता है ।”! इस 
प्रावर प्रेजीडियम कार्यपालिया सत्ता भी है और विधायिनी सत्ता भी है श्रीर यह थे 
सभी एहन्य बनती है जो प्रन्ग देशो में राज्य का कार्यपालिका-प्रधान श्रथवा राष्ट्रपति 
पफरता  ग्रौर साथ हो वह समस्त उत्य भी करती है जो अन्य देशों के विधान- 
साउतो के उन्य सदन प्रयया सन्च्रि-परिपद्‌ (566४0० (०णाला) करते हैं ।? 
प्रेतीडिपम पी निर्याचन-बिधि (]05 ४॥० ]6उतेपया ॥$ ]70८९१)--- 
प्रेजा।टयम के सत्स्यो या दियाचिात सर्वोच्चि सोवियट के दोनो सदनों शर्यातू सपीय 
! एगाएज्ों 70० दाता ती€ ए 5 5 7? 97--947, 9 272 
> 0958 बाप टाग। #ै।0पकशा एतद्यह्ठा 005 ताणला।5 (953),  36] 
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चपरिपद्‌ (80० 0६ #6 एक्रणणे श्रौर जातीय परिपद्‌ (80ए7७ 0० णा० ऐएाणाघ- 
१7008) के एक सम्रुक्‍त भ्रधिवेशन में किया जाता है । प्रेजीडियम श्रपना कार्य सर्वोच्च 
नसोवियट (8ए97थ॥0 5०0०6) के अ्रधिवेशन-कालो के बीच में करती रहती है । 
प्रारम्भ में १६३६ के सविधान के श्रनुसार प्रेजी डियम (72०80प77) का एक च्ेबर- 
मैन (हाशाए०॥7) होता था, १६ वाइस चेयरमन श्रथवा उपाध्यक्ष (९८०-णाधा- 
770०0॥) भ्रर्यात्‌ प्रत्येक एकक अवयवी गणराज्य मे से एक उपाध्यक्ष , भौर २४ श्रति- 
रिक्त सदस्य होते थे । १६४६ में श्रतिरिकत सदस्यों की सख्या को घटाकर १५ कर 
दिया गया । श्राजकल प्रेजीडियम की सदस्य सख्या इस प्रकार है एक श्रव्यक्ष, १६ 
उपाध्यक्ष (एक उपाध्यक्ष प्रत्येक श्रवयवी एकक गणराज्य के लिये), एक सेफ्रेटरी शोर 
१४ अन्य सदस्य , इस प्रकार सव मिलाकर ३३ सदस्य | प्रेजीडियम का प्रयम चेयर- 
मन के० भ्राई० कैलिनित (९ ॥. एशाशा)) था। १६४६ में उसकी मृत्यु हो गई। उसके 
उपरान्त एन० एम० दोचरनिक (7 ७ छावएशणार) को सोवियट समाजवादी गण- 
राज्य सघ (ए 8 8 9.) की प्रेजीडियम का चेयरमेन चुना गया। 
साधारणत प्रेजोीडियम का कार्य-काल चार वर्ष है लेकिन यदि सर्वोच्च 
सोवियट श्रपने कार्य-काल की समाप्ति के पूर्व ही भग हो जाती है, तो प्रेजीडियम 
की कार्यावधि भी समाप्त हो जाती है प्रोर वह भग समझी जाती है। किन्तु प्रेजी- 
डियम सर्वोच्च सोवियट की भ्रवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ भी उस समय तक पदा- 
सीन रहती है जब तक कि नई सर्वोच्च सोवियट श्राकर नई प्रेजीडियम का निर्वाचन 
करे | सर्वोच्चि सोवियट का सामान्य काय्य-काल चार वर्ष होता है, उसकी समाप्ति पर 
अ्रयवा सामान्य काये-काल के पूर्व ही विलयन (त65०ए४०॥) वी प्रवस्था में विदा 
होने वालो प्रेजीडियम दो मास के श्रन्दर ही देश में श्राम चुनावो की श्राज्ञा देती है 
ओ,्रौर उस प्रकार निर्वाचित की गई सर्वोच्च सोवियट का सन्न चुनावों के तीन मास 
के भीतर ही श्राहृत करती है। प्रेजीडियम (77९80) सर्वोच्च सोवियट (8796- 
70 80070) के प्रति उत्तरदायी है । 
प्रेज्नोडिपम फी शक्तियाँ (70508 ० ॥0 ?थताप्ा॥)-प्रेजीटियम 
पुराने सोवियट सविधानो की उत्तरदान (0000०5) है और स्टानलिन-सविधान (शा 
(०ा४ध४४07) में भी प्रेजीडियम प्राय सभी पुराने कृत्यो को करती है, केवन कुछ 
विधायी कृत्य इसके प्रधिकार क्षेत्र भे निकाल लिए गए है। प्रेबीडियम (709त- 
गण) के जो प्रधिकार झोर शक्तियाँ हैं उनका वन सविधान के पनुच्छेद ४८ में 
किया गया है । 

' प्रेजीडियम भ्रतिवर्ष दो बार सर्वोच्च सोविपट झथवा सर्वोच्च पन्पिद के 
सप्नों को समवेत करती है, यदि सर्वोच्च सोवियट के दोनो सदनों प्र्थात सथीय 
पन्पिद्‌ (एण०णाणों ण'॑ धा० एचाण्)] और जातीय परि ((०्णालों ० 0 
>े७ध०ग्रण।0९३) में अवगत मतभेद उत्पन्न हो जाये तो यह सर्वोच्च सोवियट का 
र्िलिपन करती है, विलयन (ताहइणीएधाणा) के दो मास के भीतर प्रथदा सामान्य 
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कार्य-काल के समाप्त होने के दो मास के भीतर नये छुनावो का आदेश देती है भोर 
नव-निर्वा चित सर्वोच्च सोवियट (9पए7९७7० 50४०४) के प्रथम भ्रधिवेशन को सम- 
वेत करती है । 

प्रेजीडियम श्रानप्तियाँ निकालती है श्लौर सोवियत सघ की वर्तमान विधियों 
का निर्वेचन करती है। प्रेजीडियम द्वारा पारिट ग्राश्षप्तियों का वही मूल्य है जो 
विधियों का और वे समस्त सोवियत सघ के ऊपर समान रूप से लागू हैं। किन्तु यह 
शर्ते है कि प्रेजीडियम द्वारा पारित श्राज्ञप्तियो का श्राधार सघ की विधियाँ ही 
होना चाहिए । जव प्रेजीडियम प्रचलित विधियो का निर्वंचन करती है, उस समय 
वह इन विधियों का उद्देश्य भी समभाती है। उन विधियों के सम्बन्ध में सवे- 
साधारण के कत्तंव्यो का भी विवेचन करती है और यह भी स्पष्ट करती है कि उक्त 
विधि के नियमों का पालन किस प्रकार होना चाहिए | सर्वोच्च सोवियट जो कुछ 
विधान पारित करती है उसऊो प्रेजीडियम के चेयरमैन श्रथवा सेक्रेटरी के 
हस्ताक्षरों सहित सोवियट रुघ के एकक गणराज्यो की भ्रधिकृत भाषाश्रो में प्रकाशित 
कराती है। प्रेजीडियम की यह शवित प्रन्य देशों की श्ासन-व्यवस्थाप्रो में सम्राट 
अयवा राष्ट्रपति की विधेयक के ऊपर प्रन्तिम स्वीकृति के समान है । 


सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ का सविधान विधेयक झौर विधि में 
कोई भ्रन्तर नही देखता । सबिवान का श्रनुच्छेद ३६ श्रादेश देता है कि “यदि सोवियट 
रूसी संघ (7 8 8 7१ ) की सर्वोच्च सोवियट के दोनों सदन सामान्य बहुमत से 
किसी विधि को पारित करदे तो वह विधि पारित मानी जायगी !” इसका श्रर्थ है 
कि प्रेजीडिपम के प्रधिकार में किसी विधेयक को निषेध करने की इस प्रकार शवित 
नही है जिस प्रकार भ्रन्य देशो में कार्यपालिका प्रधानो को श्रधिकार प्राप्त है। किसतु 
प्रेजीडियम यदि चाहे तो क्सी प्रस्तावित विधान को जनमतसग्रह के लिए भेज 
सकती है। किन्तु ग्राज तक कोई भी जनमतसग्रह नही हुआ है । 

सर्वोच्च सोवियट (8ए7एएट्या० छ0ल्‍ा०) ही मन्त्रिपरिपद्‌ [00फाणोी रण 
शत 6०५) की नियुक्ति करती है श्रौर मन्त्रि-परिपद, सर्वोच्च सोवियट के प्रति ही 
उत्तरदायी है किन्तु सोवियट सथ की सर्वोच्च सोवियट अ्यवा सर्वोच्च परिषद्‌ के 
सत्रों के श्रवराथ काल में मन्ध्रि परियद्‌ की सिफारिश पर सर्वोच्च सोवियट के 
पश्चायूपर्ती अनुसमर्थन ((णातिशाणशणा) के भ्रवीन प्रेजीडियम मन्त्रियों को निम्नुवित 
झयवा प्रपदस्य कर सकती है , नये मन्त्रियों फी नियुवित कर सकती है भौर नये 
घासनीय धिमाग सोल सती है, तथा नये क्षेत्रों प्रथवा प्रदेशों का निर्माण कर 
सबरी है । संम्रिधान ने प्रेजीडटियम वो प्रधियार प्रदान कया है कि वह सॉवियट 
झूसी सा यो मन्विन्यन्पिद (एठघाला ते शाजाशल्ठ) के श्रादेशों (.१07४) 
घोर निर्रयों (ततलशणा5) को रह बार मक्‍ती है, साथ ही सोवियट रूसी सध 
(ए 5& 8 !! ) के एकक अवयवी गणाराज्यो थी मन्त्रि-परिपदो द्वारा पारित 
प्रादेशों भौर प्राज्ञाप्रों को भी रह मर सती है, यदि थे सथ कौ विधियों के विरद्ध 
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पड़ती हो । किन्तु इस सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिए कि स्टालिन के संविधान 
में कही भी मन्त्रियों को बर्खास्त अथवा भ्रपदस्थ करना (058 ठ ऐं05/08) 
नही लिखा गया है | वह तो केवल मन्त्रियों को या तो पदो से अवसर ग्रहस्स कराता 
है श्रथवा उनकी नियुवित करता है । 

यदि सर्वोच्च सोवियट (80ए/०म० 5०05०5) का सत्र स्थगित्त है, तो ऐसे 
अवसर पर यदि देश के ऊपर कोई शत्रु देश झ्राक्रमणा करदे श्रथवा यदि अन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धि के दायित्वो के प्रनुसार पारस्परिक सुरक्षा के हितो की रक्षार्थ युद्ध करना पढे 
तो युद्ध की घोपणा प्रेजीडियम (#८अञताष्ण) हो करती है। प्रेजीडियम ही 
सोवियट रसी सघ के सगस्त्र चलो (७77० 40०९४) की सर्वोच्च कमान (प्लाष्टा) 
0०ऋश्ाधग5) को नियुक्त तथा श्रावश्यकता पडने पर वियुवत्त करती है, और झ्रापात 
फाल में देश में भ्राशिक शभ्रथवा पूर्ण संगठन ()४००॥2ड9009) की आग्ाज्ञा देती 
है प्रोर या तो सारे सोवियट रमी सघ (ए 8 8 ॥३.) में या प्रलग-प्रलग क्षेत्रों की 
देश की सुरक्षा की श्रावव्यकताओो के श्रनुरूप फौजी कानून (४70४ ॥0७) की 
घोपणा करती है। इस प्रधिकार की शआाड में प्रेजीडियम ने ज्योही जमंनी 
(७७7शणाए) ने रूस पर झ्राक़मरणा किया था चार श्रान्नण्तियां (6९०७०९४) जारी कर 
दी थी। ये चारो भ्राज्ञप्तियाँ निम्न विषयो से सम्बन्ध रखती थी , (१) सैनिक सेवा 
योग्य कतिपय क्षेत्रों के लोगो को झनिवाय सैनिक सेवा फे लिए बुलाना | (२) फीजी 
कानून का प्रवतंन , (३) कुछ गणराज्यो (ह००ए०७॥८९७) में, कुछ जनपदो में (:०९॥07»)) 
प्रौर कुछ नगरो मे फौजी कानून की घोषणा , तथा (४) कुछ प्रदेशों (ए८ट078) में 
श्रोर कुछ स्थानों (,000॥0०७8) में जहाँ युद्ध चल रहा था, फौजी कानून के पश्रन्त्गंत 
फौजी न्‍्यायाधिकरणो (20077 ४7०एशश:४) की स्थापना करना ! 

सोवियट रूसी संघ (ए 8 8 7 ) की सर्वोच्च सोवियट (छफ्ञाशा० 
8०000) की प्रेज़ी डियम (॥7र8ठाएाणे ही सोवियट संघ के विदेशी सम्बन्धों का 
निर्बंहन करती है । विदेशों के साथ की गई श्रन्तर्राप्ट्रीय सन्धियों का प्रमुसमर्थन प्रयवा 
प्रस्वीकरण प्रेज़ी डियम ही करती है । विदेशों में सोवियट सघ के राजदूनों श्रथण्ा राज्य 
प्रतिनिधियो की नियुक्तित प्रधवा उनका गझ्रावत्तंन (2९०४०) भी प्रेज़ोडियम करती हैं । 
प्रेज़ी डियम यही विदेशी दूतो का स्वायत्त करेगी भ्रथवा उनके ऋधिकार-पत्नो व श्रावत्तंन 
पत्मों को प्राप्स करेंगी । 

प्रेज़्ी डियम ही सोधियट सघ के पारितोपिक, सम्मान पद एवं पदक, सैनिक 
पद, दौत्य पद शोर प्रन्य विधेष सम्मानसूचक पद प्रदान करेगी | प्रेजीडियम ही उन 
समस्त लोगों के भ्रपराघो को क्षमा दे सकती है जिनको सोवियट सघ (ए 8 8 7.) 
के न्यायालयों से दण्ड मिला हो । 

प्रेजीडियम के अधिकारों के सम्बन्ध में प्रन्तिम वात यह है कि संविधान ने 
सर्वोच्चि सोवियट के प्रतिनिधियों को िरफ्तारी के विरद्ध सुरक्षा का आदवासन दिया 
है। इसलिये किसी भो प्रतिनिधि को न तो गिरफ्तार किया जा सझता हैं भौर न उस 


भरद सोवियट रूस की शञासन-प्रणाणी 


पर उस समय तक मुकदमा चलाया जा सकता है जब तक कि सर्वोच्च सोवियट तदर्थ 
ध्राज्ञा प्रदान न करदे और यदि सर्वोच्च सोवियट श्रधिवेशन में समवेत न हो तो प्रेज्ी- 
इियम की प्राज्ञा के बिना किसी प्रतिनिधि को न तो गिरफ्तार किया जा सकता है भ्रौर 
न उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है । 

प्रेज्लीडियम के चेयरमेन का पद (प्रणा० (शशाएाशाहशाए ण॒४6 ?768- 
कपा॥)--प्रेजी डियम जो कतिपय कार्यपालिका प्रधान के कृत्य करती है वह सब 
प्रेजीडियम के चेयरमन द्वारा सम्पादित होते हैं, यद्यपि न तो सविधान ने श्रौर न विधि 
ने ही प्रेजीडियम के चेयरमैन को कोई विशेष भ्रधिकार प्रदान किया है। फिर भी 
सर्वोच्च सोवियट जो विधियाँ पारित करती है उनका प्रवत्तंन प्रेज़ीडियम के चेयरमेन 
के हस्ताक्षरो पर ही होता है भ्रौर वही प्रेजीडियम की श्राज्ञप्तियो पर हस्ताक्षर करता 
है। वही विदेशी राजदूतो भ्रौर भ्रायुक्तो का स्वागत करता है भ्रौर वही भ्रन्य राष्ट्रों 
के प्रधानो से पत्र-ध्यवहार करता है । उसका वही दर्जा है जो किसी राष्ट्र के प्रधान 
का दर्जा होता है। किन्तु प्रेजी डियम का चेयरमैन जो कुछ भी करता है वह प्रेज़ीडियम 
की झोर से ही करता है। इसलिये देखने में प्रेजीडियम का चेयरमैन किसी श्रन्य देश 
के झ्ौपचारिक कार्यपालिका प्रधान के सहश दिखाई देता है , किस्तु प्रेजीडियम के 
चेयरमेन की स्थिति श्रोपचारिक उच्चता की ही है, वास्तव में उसको कोई राजनीतिक 
उच्चता प्राप्त नही है। “जैसा कि श्रन्य बहुत से देशो के प्रधान करते हैं, उसका 
भी एक महत्त्वपूर्णां कत्तंव्य यह है कि वह देदा के सवंसाधारण से हिले-मिले श्रौर इस 
प्रकार सर्वनाधारण को प्रभावित करे कि वह सभी का हित चाहने वाली सरकार का 
एक जीवित प्राणयुकत प्रतीक है ।!! 

प्रेजोडियम फी वास्तविक शक्ति (१९४) ॥ पशा०१६७ ०॑ (8० ]7९8तए)-- 
टा० फाइनर (797 काल) का कथन है कि “प्रेजीडियम, सोवियट रूसी सघ 
(7 $ 8 7) की सतत्‌ प्रवर्त्ती सरकार है जो वैधिक रूप से भी शौर वास्तविक 
रूप में भी सर्देव प्रवर्तन में रहती है ।” किसी सीमा तक तो यह व्यवस्थापिका निकाय 
हे श्रीर किसी सीमा तक यह कार्यकारिणी परिपद्‌ ([2४००ए॥ए० ए0०प्ण्णां) है, तथा 
एस रूप में यह मन्त्रि-परिपद्‌ (06प्राण| ० जैतशा5०:8) के नित्य-प्रति के प्रशासन 
पा पर्याष्स प्रभाव डालती है। जहां तक प्रेजीडियम को श्राज्ञप्तियाँ जारी करने का 
सधियार है, उसकी स्थिति श्रत्यन्त उच्च हो गई है। जैसा कि बताया जा चुका है, 
परोडियम सर्देव ऐसी श्रानप्तियाँ जारी करती रहती है जिनका विधि के समान 
मरन्‍्त है। ये श्राज्नाप्लियाँ कुछ तो प्रेजीडियम श्रपने उस अ्रधिकार के प्रयोग में जारी 
शातोी है जो एसयो संविधान के अनुच्छेद ४६ में दिया गया है, विन्तु प्राय ये 
पान 7र्याँ प्रपनी सीमाप्नों वा प्रतिन्षमण कर जाती हैं श्रौर इस प्रकार सर्वोच्च 
सापियद ये प्रदियारूक्षेत में कार्य फरने लगती हैं श्र उन विपयों पर श्राज्ञप्तियाँ 

| एगारला, 5 जे 70 ताल वाल 500व्यापाटा णी हा 50शर८। 
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केन्द्रीय शासन-व्यवस्या (क्रमश ) भ्र्र 


जारी कर दी जाती हैं जो विषय सविधान ने सर्वोच्च सोवियट के श्रधिकार-स्लेत्र में 
दिये हैं । प्रेजीडियम (7«8ाठाप्ा्) को श्रधिकार है कि सर्वोच्च सोवियट (809- 
70706 5057७0) के अ्रधिवेशनों के विरामकाल में वह मन्त्रियों को अपदस्थ कर सकती 
है भौर उनके स्थान पर नये मन्त्रियो की नियुक्त कर सकती है। यदि सर्वोच्च 
सोवियद के दोनों सदनो में गतिरोध उत्पन्न हो जाये तो प्रेजीडियम नये चुनावो की 
श्राज्ञा दे सकती है। किन्तु प्रेजीडियम के हाथों में वास्तविक शक्ति उस समय तक 
रहती है जब तक कि सर्वोच्च सोवियट (5ए797०07० 5057७) के दोनों सदनो का 
चुनाव नही हो हुकता। 
ऐसा भ्रवसर कभी नही पश्ाया जब कि प्रेजीडियम (?7८डाताएण) ने सर्वोच्च 
सोवियट (8ए97०७०० 50श०) का विलयन (75500ए४०) किया हो । न कभी 
प्रेजीडियम ने किसी प्रश्न पर जनमतसगह कराया है। किन्तु इसने अपने श्रन्य 
विशेषाधिकारो का खुलकर प्रयोग किया है। राज्य की शवित के सर्वोच्च उपकरण 
फे सूप में सर्वोच्च सोचियट (8प97070० 50070) को प्रेजीडियम ([7९४0ए7) ने 
मन्दाभ कर रखा है यद्यपि राज्य-सचालन की वास्तविक वागडोर केन्द्रीय साम्यवादी 
दल की उच्च समिति के हाथो में रहती है। भ्रौर जो लोग साम्यवादी दल का 


निपन्त्रण करते हैँ श्रोर उसको राजनीतिक दिल्ला प्रदान करते हैं, उनका ही प्रेजीडियम्‌ 
में बाहुलय है । 


अध्याय ४ 
केस्द्रीोय शासन-व्यवस्था (क्रमशः) 
( एफ €०रणाणशाथा। था घाठ एल्‍मा० [४०४० ] ) 


भन्त्रि-परिषद्‌ 
(7#76 (०एाटा ० 'शाणइांटा$) 


सन्त्रि-परिषद्‌ की प्रकृति (08६ए7७ ० ७॥6 00णावो त्॑ धीण8/छ४)-- 
वियट समाजवादी गणराज्य सघ में शासन की मुख्य प्रवर्तक शक्ति मन्ध्रि- 
रपद्‌ (0०णाणा तर 'धात्मा४०७) में निहित है। इसी मन्त्रि-परिपद्‌ (00फालो ० 
॥78083) को १६४६ से पूर्व लोक-प्रवन्धक परिपद्‌ (00णा० ०# (० 6०फ०४' 
»घ7880॥8 ) कहा जाता था। यही सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 
7% ) की सरकार है श्रौर यही राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका श्र प्रशासनिक 
ता है ।ः देखने में सोवियट रूम की मन्त्रि-परिपद्‌ ससदीय श्वासन-प्रणाली वाले 
सी देश के मन्निमण्डल जैसी प्रतीत होती है। इसका नाम भी लगभग वही है जैसा 
 भ्रन्‍्य देशो में उसको पुकारा जाता है। यह भी उसी प्रकार विधानमण्डल का 
त है श्रीर यह भी पूर्णतया सर्वोच्च सोवियट (8घफए०७७ 809:०9) के प्रति प्रत्य- 
ते उस समय उत्तरदायी है जब कि सर्वोच्च सोवियट सत्न में समवेत हो भौर 
प्रत्यक्षत प्रेजीडियम (?7०शताए॥) के माध्यम से सर्वोच्च सोवियट के प्रति उस 
मय उत्तरदायी होती है जबकि सर्वोच्च सोवियट सत्र में समवेत नही होती । किन्तु 
द्यान्त श्रोर व्यवहार में भेद होता है श्रोर एक वार कहना पडता है कि सोवियट सघ 
ए 8 8 7 ) में वेधिक सत्य को राजनीतिक श्रसत्य कहते हैं। एकलदलीय 
पसन-पद्धति से मन्न्रि-परिपद्‌ (७875) की स्थापना में कोई सन्देह नही रहता । 
सफ्ने श्रतिरिक्त सोवियट सर में ससदीय दल अपने नेता का चुनाव नहीं करता, न 
ता को घासन निर्माण करने के लिये बुलाया जाता है न नेता श्रपने सहयोगी सन्त्रियो 
नाम पेश वरना है। सोधियत रूसी सघ (ए 8 8 9.) की मन्त्रि-परिपद्‌ को 
॥म्ययादी दल फी राजनीतिक ब्यूरों (20॥09वफ] छा्व्या) नियुक्त करती है श्रौर 
सीजिये मन्न्रि-परिषद्‌ साम्थयादी दल के प्रति उत्तरदायी है न कि सर्वोच्च सोवियट 
 प्रति। सब्तरि-पन्पिद का चेयरमेन (एवामावा ० (॥6 (.०प्रा०॥ ० 3॥779/0798) 
पॉत्य सोजियट ये ससदीय दव की इच्छा का व्यकतित नहीं होता इसलिये उसकी 
[पता समरीय घासन-प्रणाती वाले फ्रिसी देझ के प्रधान मन्त्री से नहींकी जा 
है । /४00]५ 50 ७ 
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सकती । सत्य तो यह है कि सोवियट मन्त्रि-परिपद्‌ किसी भी हालत में मन््रमण्डल के 
समकक्ष नही है। मार्च १६४६ में जिस प्रकार मन्त्रि-परिपद्‌ की स्थापना हुई, उससे 
उम्रकी प्रकृति स्पष्ट हो जायगी | “कामरेड जे० बी० स्टालिन (_0शाएते७ तह, एप 
800॥7) ने जो १६४६ से पूर्व भी प्रधान मनन्‍्त्री था, सर्वोच्चि सोवियद्ध के दोनों सदनों 
के सम्मिलित सत्र फे चेपरमैन को एक लिखित वक्‍्तव्य प्रस्तुन किया शोर प्रार्थना की 
कि क्षासन प्रपनी छावितयाँ श्रौर श्रपने भ्रधिकार सर्वोच्च सोवियट को वापिस करना 
चाहता है । सर्वोच्चि सोवियट ने शासन का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया, झ्लौर सर्वे- 
सम्मति से कामरेड स्टालिन को ही पुन नए शासन की स्थापना के लिये य्ाज्ञा दी 
शई । सर्वोच्च सोवियट के दोनो सदनो के श्रगले सम्मिलित सत्र में उसके चेयरमेन 
ने कामरेड स्टालिन द्वारा प्रस्तुत किये मन्त्रियों के नामो की घोषणा की । इसके वाद 
कुछ प्रतिनिधियों के ववतव्य हुए झौर फिर चेयरमन ने घोषणा की कि कसी भी 
अ्स्तावित मन्त्री के विषय में कोई झ्ापत्ति उपस्थित नही की गई है श्रौर तव भी 
किसी प्रतिनिधि ने उक्त सम्बन्ध में मत गिनने के लिये झाग्रह नही किया । इसके बाद 
सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए. 8 8 ह ) की स्टालिन (छघ्थात) द्वारा 
अस्तावित मन्त्रि-परिषद्‌ की समूची सूची पर एक साथ मत मांगे गये श्रोर वह सर्च- 
सम्मिति से स्वीकृत करली गई प्रौर स्टालिन का जयजयकार किया गया और उसको 
सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ की मन्स्रि-्परिपद्‌ का चेयरमन निर्वाचित किया 
गया श्रीर सघ के सशस्त्र वलो का भन्‍्त्री नियुक्त किया गया। कामरेढ स्टालिन 
(0एणगा00० 8#श॥) के निकटतम सहयोगी कामरेड वी० एम० मोलोटोब (0०मा- 
उ0ते० ४. ५ ४०॥००ए) को विदेश मन्श्री स्वीकार किया गया ।” सोवियट समाज- 
चादी गणराज्य सध में जिस प्रकार की णासन-प्रणाली प्रचणित है, उममें हरेक निर्णय 
सर्वंसम्मति से ही कराया जाता है । किन्तु इसके विपरीत ससदीय शासन-प्रणाली में, 
जो मसार के बहुत से देयों में प्रचलित है, विरोधी दल को प्रादर वी हृष्टि से देग्वा 
जाता है। इगलेंड में सम्राट्‌ के विरोधो दल को श्राजकल सविधानिक मान्यता प्राप्त 
है। फिन्तु सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 ॥ ) में सविधान ने विरोधी 
दल की प्राज्ञा नही दी है । 

मन्ध्रि-परिषद्‌ फी निर्माण-चिधि [प०एछ धार ए०मगाला ० 35५ ३35 
40ए7९त१)--पोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 7 ) की मन्ध्रि-परिपद्‌ 
सर्वोच्चि सोचियद (8एएए7०९ए० 800०0) के दोनो सदनों हारा एक सयुकत श्रधिपेशन 
में निवचित की जातो है। किन्तु यह निर्वाचन केवल श्रौपचानिक होता है। 
साम्यवादी दल की दाजनीतिक ब्यूरो ही, बिसको पॉलिट छ्यूरों भी कहते हैं, 
मन्त्रि-परिषद्‌ ओर उसके चेयरमैन का नामाकन करती है | सर्वोच्चि सोवियट (80ए- 
7णगा0 5०५९0) तो राजनीतिक ब्यूरो के निर्शाय का श्रनुममर्यन बरती है । घिस 
अमय सर्वोच्च सोजियद सप में नहीं होती, यदि उस समय मन्थि-परिसद ये कुछ स्थान 
दिन हो जायें, तो उनवोी पूर्ति मन्दि-यन्पिद्‌ के चेयरमैन या बध्यक्ष यो मिकारिश पर 


५ 


भ््र्८ सोवियद रूस की शासन-प्रणाली 


प्रेजीडिपम करती है भ्ौर प्रेजीडियम ही किसी मन्त्री को सर्वोच्च सोवियठ के सत्र में 
न होने की प्रवस्था में पद से प्रलग भी कर सकती है किन्तु शर्ते यह है कि इस प्रकार 
की किमी भी कार्यवाही के लिये प्रेजीडियम को सर्वोच्च सोवियट का श्रनुसमर्थन प्राप्त 
फरना शझ्रावश्यक होगा । 

१६१७ से लेकर १६२४ तक सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ की मन्त्रि- 
परिपद्‌ का श्रव्यक्ष लेनिन (,७॥7) रहा भोर १६२४ से लेकर १९३० तक रिकोव 
(२४४०४) रहा | इमक्े वाद मोलोटोव (००४0४) मन्त्रि-परिपद्‌ का चेयरमैन रहा । 
कॉमरेड स्टालिन (00770 800७) ने यह पद १६४१ में प्राप्त किया भौर अपनी 
मृत्युपयंस्त ४ मार्च १६५३ तक मन्त्रि-परिपद्‌ का अध्यक्ष बना रहा । ६ मार्च १६५४३ 
को जार्जी एम० मैलेन्कोव (७९७89 ' )शा:००) को मन्त्रि-परिपद्‌ (00प्राथों 
० १फ़ा#05) का श्रष्यक्ष नियुक्त किया गया । १६५४ के प्रारम्भ में मैलेन्कोब 
(शपाठ्वो-०९) ने त्याग-पत्र दे दिया ओर उसका स्थान मार्शल वुल्गानिन (&एछशे.- 
छ068श॥7) ने लिया और वही उक्त पद पर ग्रभी तक श्रासीन हैं । 

मन्त्रि-परिपद्‌ की रचना (00पराफु०्झ्व0त ० 46 00प्राणा ण 078078)- 
सविधान के भ्रनुच्छेद ७० में मन्त्रि-परिपद्‌ की रचना के बारे में विवरण दिया गया 
है । मम्त्रि-परिपद्‌ में निम्न व्यक्ति सम्मिलित होते हैं--- 

(१) सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 7) की मन्त्रि-परिपद 
का प्रष्यक्ष । 

(२) सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 8 ) की मन्त्रि-परिपदु 
का उपाध्यक्ष । 

(३) सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 8 ) की मन्त्रि-परिपद्‌ 
के राज्य योजना झ्रायोग (8000० ॥]0॥7ह8 (०मराणा8807 ) के प्रध्यक्ष । 

(४) सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 78) की मन्त्रि-परिपद के 
सोवियट नियन्पण श्रायोग, कला सम्भरण समित्ति एव राष्ट्रीय भर्थ-व्यवस्था समिति 
ये प्रस्यत । 

(५) सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 9३) की मन्त्रि-परिपद्‌ 
थी उच्य ग्रय-व्यवस्था नियन्नण प्रायोग के प्रव्यक्ष । 

(६) सोवियद समाजयादी गणराज्य सघ (ए 8 8 7) की मन्त्रि-१रिपद्‌ 
में सर्योच्यि निर्माण-मम्यन्धी ग्रस्यक्ष । 

(८) सोवियट समाजवादी गग्गराज्य संघ (ए 8 8 7) के प्नन्‍्य मनन्‍्त्री । 

(८) सास्कृतिय एप कजायिपयक राष्ट्रीय समिति के श्रध्यक्ष । 

मत्यिन्पी पद्‌ वास्तव में एक दीघं निकाय है जो सर्दव वर्दधनशील है । सक्षेपः 
में हुदना जाते वेना पर्या्व छोगा कि प्राजवबल मन्त्रि-परिपद में ६० मन्त्रालय 
(१हाएध67) हैं, इस प्रार २६२८ की प्रपेक्षा इस समय छ ग्र्ना ग्रधिक विस्तार 

॥ मलाययों (भाव 5ध05) में उस प्रकार बृद्धि के फलस्वरूप मब्त्रिनर्पिद 


| 
| 
न्ज्य 


केन्द्रीय शासन-च्यवस्था (क्रमद ) श्र६ 


(ए०एाथों ० जरणाइल३) में उपाध्यक्ष भी वढ गये है ताकि प्रत्वेक उणव्यक्ष 
(ए१०७ छवाएता) ग्रावश्यक्ता आ पडने पर समान हृत्यों वाले मन्‍तालयों के समूह 
पर नियन्त्रण स्थापित कर सके । इस समय मन्ति-परिपद्‌ में १३ उपाध्यक्ष हैं। मस्थि- 
परिपद्‌ (00प्राल] रण 3तशा5छश४) का प्रव्यक्ष (0णाणाणा) और उपाध्यक्षण 
(ए7०० (फर्ययाणा) मिलाकर प्रान्तरिक मन्त्रिमण्डल (राह एकराप्मल) का 
निर्माण करते हैँ । यह आन्मरिक मन्त्रिमण्डल ([पए76: 0४०7९०६) ही समस्त मन्वि- 
परिपद्‌ (00पशाणा ० 'गा5 ०७७) के विभिन्‍न कृत्यो का उचित समन्वय झौर पर्यवेक्षरा 
व निरीक्षण करता हैं। आान्तरिक ग्रथवा अ्रन्तरग मन्त्रिमण्दल के सदस्ग राजनीतिक 
ब्यूरो (06 छप्ा००पण) के भी सदस्प होते हैँ श्रोर क्योंकि राजनीतिक ब्यूरो, नीति 
निर्धारित करने वाला निकाय है इसलिये अन्तरग मन्निमण्टल, साम्यवादी दल 
श्रौर शासन के बीच समनन्‍्वयकारी एवं लचालनकारी कडी का काम करता हैं। इस 
सम्बन्ध में भ्रत्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मन्त्रि-परिपद्‌ ((०णालां ० 35०5) 
के मन्‍्त्री लोग अश्रपने-अपने विपयो और क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं श्रौर उनको मस्नि- 
परिपद्‌ में श्रपने विषय की विशेष योग्यता के आधार पर ही लिया जाता है न कि 
राजना तिन्ञ होने के नाते । वे साम्यवादी दल के नेता नही होते यद्यपि वे सभी 
आरवव्यकत साम्पवादी दल के सदस्य अवश्य होते हैं। सोवियट समाजवादी गरा- 
राज्य सघ (ए 8 8 7) में विभिन्‍व मन्त्रालयो के कामो में एकशपता झौर 
समन्वय उत्पन्त करने को भ्रन्य देशों की श्रपेक्षा भ्रत्यधिक प्रावम्यकता रहती है । 

सन्वि-परिपद्‌ फी शक्त्याँ (05७3 णी॑ धाल 00०णातरो ् आजाशंशा3४)-- 
सविधान के घनुच्छेद ६८ ने मन्वि-परिपद्‌ को जो अ्रधिकार प्रदान विये हैं, वे प्रत्पन्त 

वन्‍्तृत हैं । उनमें निम्नलिसित प्रमुल हैँ 

(१) श्रखिल यूनियन के और यूनियन गशणराज्यों के मन्नाजवों त्तवा भ्रय 
ग्राथिक व रास्क्ृतिक सस्याप्रों के कार्यो का निर्देशन व सयोजन (])7९०(एा मारते 
(०-०0॥040०॥) ) 

(२) राष्ट्र को आथिक योजनाग्रो व राष्ट्रीय झ्राय-ब्यवक्ष (8पत8०0) छा 
फार्यवद्न (०६९८८एा।०॥)) दवा देथ की-मुद्रा व्यवस्या व झुद्रा-सास-पद्धत्ति को घत्ति- 
घाली चनाना । 

(३) सावं॑जनिया व्यवस्था तथा राजवीय हितो दी रक्षा घर नागरिकों ऐ् 
अधितारों का अभिरक्षण, एवं देश की झतनुप्रो से सुस्षा । 

(४) सप्रीय संन्‍्य बल के सामान्य सैन्य चंद की देखभाएग व नागदन एवं 
नागरिकों की सैन्य सेवा का बापिक परिमाण निश्चित काना । 

(५) पिदेगी राज्यों के साथ राज्य के वैदेशिक सम्बस्धो वा सामान्य निरो- 
धछण एवं मार्ग दर्शन । 

(६) पायय्यक्रता पडने पर ध्ाथिक, सास्कृतिक व सैनिक पिपयो के युशव 
प्रशानन के लिये झआयोगी तथा अन्य चासकीय अयो का निर्माण । 


घ३० सावयट रूस का शासन-प्रणाला 


मन्त्रि-परिपद्‌ की कुछ श्रन्य शक्तियाँ ये हैं-- 

(७) श्रखिल सघीय विधियो के प्राधार पर मन्त्रि-परिषद्‌ भ्रादेश भ्ौर निर्णय 
दे सकती है श्ौर अ्रखिल सघोय विधियो की उचित क्रियान्विति की जाँच-पडताल 
करा सकती है। मन्त्रि-परिपद्‌ के भ्रादेश और निर्णय (08080णा8 छते 07005) 
समस्त सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 7३) मे पूर्ण रूप से प्रभावी 
होगे । 

(८) मन्त्रि-परिपद्‌ (0०णाथों ्॑ जाा&६९७४) को भ्रधिकार होगा कि वह 
अवयवी एकक गणराज्यो की ऐसी किसी भी अ्रधिज्षासी श्राज्ञा को निलम्बित कर दे 
जो सघीय विधियों श्रयवा श्राज्ञप्तियों के प्रतिकूल हो । 

(६) सोधियद समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 ४ ) के भमन्‍्त्रीगरा 
केवल ऐसे आदेश और अ्राज्ञप्तियाँ जारी करते हैं जो उनके मत्रालयो के क्षेत्र में 
श्राते है। उन ग्रादेशो श्रोर भ्राज्ञप्तियो का श्राधार श्रखिल सघीय विधियाँ श्रौर 
प्रखिल सघीय मन्त्रि-परिपद्‌ (00घएाणों 06 फैशा&#०७) द्वारा पारित श्रादेश श्ौर 
निर्णय ही होने चाहिएँ। सत्य तो यह है कि मन्त्रि-परिपद्‌ (ए0णथा) ण॑ शंका- 
808) इस वात का श्रत्यधिक ध्यान रखती है कि प्रत्येक मन्‍्त्री के सभी श्रादेश 
प्रौर उसके सभी निर्णय सम्पूर्ण मन्त्रि परिपद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किये जाये ताकि 
मन्त्रि-परिपद्‌ को विस्तृत जानवारी रहे । ऐसा कई वार हुश्ना है कि कई व्यक्तिगत 
मन्त्रियों के निरंयों को मन्त्रि-परिपद्‌ ने रहु कर दिया है। इस सम्बन्ध में यह भी 
जान लेना चाहिये कि प्रेज़ी डियम (7०४00) कई बार मन्त्रि-परिपद्‌ (00णाला 
० शाणाइ।ल8) के निर्णयों को रह कर देती है , भौर उसी प्रकार मन्त्रि-परिपद्‌ 
(0०णाशां ० जाग्राई००४) कई वार व्यक्तिगत मन्त्रियों के निर्शंयों को रह कर 
देती है । 

(१०) भसिल संघीय मन्धि-परिपद्‌ को श्रधिकार है कि वह अ्रवयवी एकक् 
गण राज्यों की मन्त्रि-परिपदों के ऐसे निर्ंयो श्रौर श्रादेशों की निलम्बित कर दे जो 
अखिल संघीय प्रशासन झ्थवा अ्रखिल सघीय श्रथं-व्यवस्था के हितो से टकराते हो , 
ओर जैसा कि प्रभी वताया जा चुका है श्रखिल सघीय मन्त्रि-परिपद्‌ (8]॥ जातक 
("जाली ण 3ाड0३), सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 ३ ) 
के स्यक्तिगत मन्ध्रियों के निर्शंयो और भ्रादेशों को निलम्बित कर सकती है। 

मन्प्रि-परिपद का उत्तरदाधित्व (छट85एणाइफ्ातए ० धाल एण्रालो 
आधा शा) --२ ६३६ के सवियान ने स्पप्ठतया व्यवस्था की है कि सर्वोच्च सोवियत 

(इपणगाल ६0५30), मन्त्रि परिपद्‌ (00घ्राणा ० >त्ाइ४९०७) की नियुक्ति करेगी 
गैर मन्पि-परियद्‌ सामान्यनया सर्वोच्च सोवियट के प्रति उत्तरदायी होगी और जब 
सरेन्चि सोयियट सर में समयेत नहीं होगी, उस समय मन्ध्रि-परिपद्‌ सर्वोच्चि सोवियट 
यी प्रेजील्यिम ([7रब्रताणय) के प्रति उत्तरदायी होगी। संविधान का शनुच्छेद 
£ प्रादेश देता है. दि सोयपियट समाजयादी झणराज्य सथ (ए 8 8 ॥8) वी 
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सरकार या उसके किसी मन्‍्त्री को, जिससे सर्वोच्च सोवियट का कोई प्रतिनिधि कोई 
अबन करे लिखित या जवानी उत्तर तीन दिन के प्रन्दर उसी सदन में देना होगा 
जिस सदन के प्रतिनिधि ने प्रन्‍न किया हो । इसका यह भ्रर्थ है कि सविधान ने न 
केवल मन्‍्त्रीय उत्तरदायित्व को मान्यता दी है प्रपितु इसने सर्वोच्च सोवियट के 
प्रतिनिधियों को ग्रह श्रधिकार भी दिया है कि वे मन्त्रि-परिपद्‌ से या किसी मन्स्री 
से उसके अ्धिकार-क्षेत्र से सम्बन्धित मनचाही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, झोर 
जब कभी इस प्रकार कोई जानकारी माँगी जायगी तो शासन के सम्बन्धित श्रग 
का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह पूछे गये प्रशनन का उत्तर लिखित या जवानी 
रूप में उसी सदन में जिसके प्रतिनिधि ने प्रदन पूछा था, तीन दिन के प्रन्दर दे दे । 
प्रश्न पूछना श्रौर उसके द्वारा शासन के सम्बन्ध में विविध जानकारी प्राप्त 
करना ससदीय विधि है। इस विधि को सविधानिक मान्यता प्रदान कर देना, 
आधुनिक राजनीति का श्राइचर्यंजनक चमत्कार है। किन्तु सोवियट सघ (800४० 
एण०॥) में मन्त्रीय उत्तरदायित्व एक सविधानिक चाल श्रयवा पश्रौपचारिकता है । 
सर्वोच्च सोवियट (8पएतणा० 800०5) या इसकी प्रेज़ीडियम (#८80ताण्ण) का 
सन्ध्रि-परिपद्‌ की रचना श्रथवा उसके सगठन में कोई हाथ नहीं होता न मन्त्रियों के 
अपने पदो पर बने रहने में स्‍प्रौर न ही मन्त्रियों की नीति पर ही सर्वोच्च सोचविग्नट 
या प्रेज़ीडियम का कोई नियन्त्रण होता है ॥ सर्वोच्च सोवियट (हाफ़ाणशा॥० 
5०00०) तो केवल साम्यवादी दल की राजनीतिक व्यूरो श्रयवा पॉलिट ब्यूरो 
के निर्णयो की सही कर देती है। पश्लौर इससे भी भ्रघिक आश्चर्य की बात यह है कि 
स्टालिन के सत्ताल्ड होने के समय से लेकर उसकी मृत्यु तक राजनीतिक ब्यूरो जो 
कुछ भी निरोंय करती थी वह स्टालिन (8४शव्त) का ही निर्णय माना जाता 
था। ज्हेडेनोव (2)00॥00) ने कहा था कि “स्टालिन [8शग्गा) वॉल्शेविक दल 
(छ०जगाल 7: एण५7) के एवं सभी सोवियत सर्वसाधारण का तथा सभी सुधारवादी 
विचारों के लोगो का तया समस्त उननतिथील मनुप्य जाति में भपूर्व बुद्धि का, पुरुष 
था, उसका मस्तिप्फ था भौर हृदय था ।” किन्तु उसके विपरीत सोवियट शासन 
अणाली के एक झालोचक ने कहा था कि "फ्रेमलिन का छोटा पिता प्रारम्भ में जार 
का रूर घारग फरके श्रवतरित हुप्रा था भौर वही भ्रव फ्रेमलिन का जनरल सेक्केटरी 
(&६गाए) वनकर भ्रवतरित हुप्ना है ।” 
पसलिए सोवियट समाजवादी गखाराज्य सघ (छ.8 8 7.) के मन्‍्त्री 
लोग नियुक्त भी होते हैं श्रौर वियुक्त भी होते हैं किन्तु वे न तो विधानमण्डल के 
विश्वासभाजन होने के कारण नियुक्त होते हैं प्रौर न विश्वास सो देने के कारण 
प्रियुक्त होते है, बल्कि वे इस कारण नियुयतत शोर विपुक्त होते हैं कि वे एक दल 
विश्वेप के प्रत्याणी होते हैं घौर उन लोगो के व्यब्नि होने हैं जो उपत दल के ऊपर 
नियन्धण रखते हैं । किमी मन्त्री का अपने पद पर बना रहना प्रयवा उससे हद जाना 
इस तथ्य पर निर्भर करता हे कि उस मन्त्री के उक्त दव के नेताझों से सम्बन्ध कैसे 
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हैं। सर्वोच्च सोवियट (87[7०7० 50४79) भौर मन्त्रि-परिपद्‌ ((०प/णो ० 
जम्मा&०:७) में लगातार श्रौर स्वयमेव अ्रनुसमर्थंथ का ताँता चलता ही रहता है । 
४इस प्रकार जब मन्तरि-परिपद (0०प्णलो रण ामा&०४७8) सर्वोच्च सोचियट 
(8ए7ए००७ 8007०) को कोई प्रतिवेदत भेजती है तो यह ऐसा मालूम होता है मानो 
उसी दल के शासनस्थ सदस्य (?28७ए खाश्रफेश४ गा शि6 2वैशाशा8४07)+ 
उसी दल के सर्वोच्च सोवियट स्थित सहायक एवं शुभचिन्तक सदस्यों को प्रतिवेदन 
भेज रहे हैं, भोर प्रतिविदन का विपय भी वही होता है जिस पर स्वय साम्यवादी दल 
लगातार अभ्रधिकारपूर्ण नियमत्ररण्ण श्रौर पर्यवेक्षण करता रहा है।” ऐसा श्रवसर एक 
बार भी नही श्राया है जब कि सर्वोच्च सोवियट (80फछ/शगा6 $0ए०) ने भन्त्रि- 
परिपद्‌ के किसी निणंय को श्रस्वीकार किया हो । 


मन्त्रालय 
(॥76 श्रा50725) 


मन्त्रालय (70० शाश्आव&ए०४)--समस्त देश का श्रधिकतर शासन भ्रलग- 
गर्ग मन्त्रालयों द्वारा चलाया जाता है। श्रखिल सघीय मन्‍्त्रालयो के श्रव्यक्ष मन्त्री 
लोग होते हैं । मन्त्री लोग ही अपने प्रधीनस्य विभागो का कार्य-सचालन करते है 
श्रौर उन्हे प्रविकार है कि वे अपने प्रशासनिक क्षेत्र में मनमाना प्रादेश दे सकते हैं 
बिन्तु थार्त यह है कि उनके श्रादेश श्रोर भ्राज्ञप्तियाँ श्रसिल सघीय विधियों के 
विग्द्ध नही होनी चाहिएँ श्रौर न मन्न्रि-परिपद्‌ ((०घालणा ०१ 80०58) की 
प्राशनष्तियों के ही विरुद होनी चाहिएँ। श्रौर जैसा कि पहले भी बताया जा चुका 
है मन्त्रि-परिपद्‌ को श्रधिकार है कि वह व्यक्तिगत मन्त्रियो के श्रधिद्ञासी कृत्यो को 
रह कर सकती है। मन्त्रियों के लिए यह भी श्रावश्यक है कि उनसे जो भी प्रश्न 
सर्वोच्च सोबियट के जिस सदन में भी पूछे जायें, उनको तीन दिन के श्रन्दर उसी 
सदन में उत्तर देने होगे । 

सोयियट समाजयादी गगराज्य सघ में मन्त्रि-परिपद्‌ के चेयरमन की स्थिति 
प्रत्यात उच्च मानी जाती है श्ौर यदि चेयरमंन का साम्यवादी दल में पूर्णा प्रभाव 
होता है लग तो मन्पिन्‍-पर्धिद्‌ के चेयरमेन की स्थिति श्रत्वन्त सुहृद होती है जिस 
प्रकार कि लेनिन (वा) सौर स्दालिन (5६४) की स्थिति ग्रत्यन्त उच्च और 
प्रभायपूर्ण थी । उिन्‍्तु यह भी असम्भव नहीं है यदि मन्त्रि-परिपिद्‌ के चेयरमेन वी 
परी दशा या दी जाय जो रियोय (१5) ०४) की हुई | रिकोव (7२५],०५) १६२४ से 
२१६३० ता मन्यि-परिपद्‌ ((०णाला ० जपत्ा४ण5) वा चेयरमेन था। विन्तु अन्त 
में वह धप्रिय हो गया झशौर १६३८ में उसके ऊपर देशद्रोह का जुर्म लगाया गया 
शोर उसे पाँसी दे दी गई | स्टाजिन के उप्र तो ईश्वर या विशेष वरदान था। श्रपनी 
सूउु से दुघ ही दिन पृर्व लेनिन ([८स9) ने भय के साथ देसा यथा कि “'कामरेट 
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स्टलिंव (007णाव० $ग०) ने सेक्रेटरी-जनरल होने के बाद श्रपार क्षवित सचित्त 
कर ली थी ।” लेनिन (.«एां॥) की मृत्यु के बाद मेक्रेटरी-जनरल (8ए९०पाए 
(थाणतो) ने श्रपनी गक्ति का अत्यन्त निर्देयतापूर्वक प्रयोग किया । 

प्रधिकतर मन्नी लोगो का विशेप राजनीतिक महत्त्व नहीं होता भ्ौर विदेन 
मन्नजी (ए6प्णहए ऊैताज४५७) को छोडकर श्रन्य मन्त्रियों का न तो देश में भोर न 
विदेश में कोई विदेप आदर होता हैं। किसी व्यक्ति के मन्त्रि-पद पर पहुँचने में न 
त्तो सप्तदीय दल का प्रभाव काम करता है श्रौर न कोई राजनीतिक प्रभाव ही प्रभावी 
होते हैँ । सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (8050० एंगाणा) में कोई भी व्यवित 
इतना श्रत्यावश्यक नहीं होता कि उसे त्थागा न जा सके। किसी व्यवित को 
मन्त्रि पद पर नियुवत्त करते समय दो विचार विद्येप रुप से प्रभाव डालते है 
जिनमें एक विचार तो यह होता है कि उच्त व्यवित में सम्बन्धित कार्य के लिए 
चैयक्तिक योग्यता कितनी है बयोकि सोवियट संघ में श्रनेको मन्त्रियों के पद विद्येप 
योग्यता की श्रपेक्षा रखते हैँ भौर दूसरा यह विचार भी प्रभाव डालता है कि उबत 
व्यकित ने दल की कितनी सेवा कौ है। किन्तु मन्त्रियो मे जल्दी-जल्दी परन्तु घान्ति 
के साथ परिवर्तन होते रहते हैं श्रोर उत्त परिवर्तनों को समाचारपत्रो में भी नही 
दिया जाता और इस प्रकार के मन्त्रीय परिवत्तनों के सम्बन्ध में कभी सफाई नही 
दी जाती । 

दो प्रक्नार के मन्त्रालय (750 ॥राग्त8 6 जैाशाधा०३)--सोवियट समाज- 
चादी गणराज्य सघ (0, 8 8 ४8) मे दो प्रकार के मन्त्रालय (>्राए/2७) हैँ. 
(१) पहले प्रकार में श्रखल संघीय मन्‍्त्री (कमीसासं) भाते हैं जो उन मामलो का 
या तो प्रत्यक्ष रूप ये या नियुक्त की हुई ऐजेन्सियो के माध्यम द्वारा प्रवन्ध करते हैं 
जिनका महत्त्व सम्पूर्ण सप्र के लिये होता है और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है 
फिये मस्ती सधीय सरकार के प्रधिकार क्षेत्र में श्राने वाले समस्त मामलों का प्रबन्ध 
करते हैं, (२) दूमरे प्रकार में यूनियन गणराज्यो के मन्त्री झाते हैं | ये मन्‍्ती मुरयत 
यूनियन गणराज्यों की सरकारो के श्रधिकार क्षेत्र में श्राने वाछे मामलों का प्रवन्ध 
करते हैं । ये मर्तालय सघ के एकक गणराज्यों के मन्त्रालयी के द्वारा प्रपना कार्य 
करते हैँ भ्ौर प्रत्यक्ष तो केवल कतिपय निद्चितता एवं उन्हीं विषयों का ही निरीक्षग्ग 
श्रीर सचालन करते हैं जो एक सूची में दर्ज हें जिसको मवोच्च मोवियट (89]9०७४० 
805०) की प्रेज्जीडियम ने स्वीकार कर रबखा है । मन्तालयो केः इन दोनो समुदायों 
में स्पष्ट भेद यह है कि अखिल संघीय मन्प्रालय राष्ट्रीय श्ौर भखिल संघीय मामलों 
के निर्णय करते हैँ किन्तु दूसरे प्रकार के प्रर्वात्‌ यूनियन-गगराज्य-मन्द्री उन मामलों 
या प्रचन्ध एवं निर्णाय करते हैं जो भधसिल संघीय शासन भौर एकक गणराज्यों के 
शासन के सम्मिलित प्रधिफार क्षेत्र में भ्राते हैं) किन्तु दोनों प्रकार के मन्त्तालयों पा 
भेद्र प्रत्यस्त छीर है, झौर प्राय कद एक मन्प्रालयों को एक समुदाय मे हटाबार 
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दूसरे समुदाय में रवा गया है। डा० मनरो (707 शण्यए०) ने इन दोनो प्रकार के 
मन्त्रालयों के मेंद को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि श्रखिल सघीय मत्रालयों का 
प्रशासन मास्को (१[08८०७) में केन्द्रित है किन्तु सघ के गणराज्यीय मन्त्रालयों के 
“प्रशासन कार्य का नियन्त्रण तो केन्द्रीकृत है किन्तु उसकी कार्य-प्रणाली और क्रिया- 
न्विति काफी हद तक विकेन्द्रीकृत (70००००४॥260) है ।” 

अखिल संघीय भपष्ना।लप (8) एग्रण७ 7805६७) भ्राजकल ३९१ अभ्रखिल 
सधीय मन्त्रालय सोवियट सघ में हैं । ये मन्‍्त्रालय राष्ट्रीय शासन के उन विभागों को 
सचालन करते हैं जिनका श्रखिल सघीय महत्त्व है । इन भन्त्रालयो का अधिकार 
क्षेत्र समस्त सघ पर छाया हुआ है झौोर ये या तो प्रत्यक्ष रूप से स्वय प्रशासन भौर 
प्रवन्ध करते है श्रथवा स्वय एजेन्सियाँ नियुवत्त करके उनके द्वारा प्रवन्ध सचालन करते 
हैं। प्रारम्भ में केवल पाँच अखिल सघीग मन्त्रालय थे | स्टालिन के सविधात 
(800॥॥ 0०४7४#४प्रणण)) ने भाठ मन्त्रालयों की व्यवस्था की । १६४२ में प्रेज़ी डियम 
([7०85पाएण) ने पाँच अन्य भखिल सघीय मन्त्रालय उत्पन्न किये। १९४७ तक 
एन मन्प्रालयों की सस्या ३६ तक पहुँच गई, जिनमें भारी उद्योगों (प०४एए७ पतातंप8- 
008) से सम्बन्धित ही २७ नये मन्त्रालय सम्मिलित थे। सोधियट सविधान के 
अनुच्छेद ७७ के जून १७, १६५५ के सशोधित रूप ने ३१ मन्‍्त्रालयो को श्रादेश 
दिया है । 

निम्न मन्त्रालय श्रखिल सघीय मन्नालय हैं--- 

वायुवान उद्योग सम्बन्धी मन्त्रालय (एरण० शजाएाए ० 47-०ककि 
प्रात) । 

मोटरगाडी पोर ट्रेक्टर उद्योग सम्बन्धी मन्त्रालय (एप्न७ ज्राष्ा8०४ ०६ (8० 
खैप्राएणा0)6 शाते पाठ ०7 प्रगते्र४एड ) । 

पिदेश-व्यापार सम्बन्धी मन्त्रालय (706 शााइधड ण॑ ए0णहए 7780०) $ 

जहाजी बेडा सम्बन्धी मन्‍्त्रालय (700 >जा४0७ ०६ ४0० 7४५5) । 

युद्ध-मामग्री सम्बन्धी मन्त्रालय (700 फफ़ा809 रण पणराव075) । 

भोमिकी भूमापन विभाग (7फ6 शाताइ/ए ० ए०००ट्ा०यों 87४०७) | 

नगर विकास सम्बन्धी मन्त्रालय (प्रण७ म्राहाए 6 705७7 7005 0- 
]0गा07) । 

राज्य साथ-विभाग श्रौर प्राकृतिक ससाधन सम्बन्धी मन्त्रालय (प्र॥० शा- 
5058 एण॑ 8४6 70०१ शाते ऊैंशिणायो पिट5७7४८७) । 

हुपि-उत्पादन भाडारन्सम्बन्धी मन्त्रालय (४७ जाछधक ० ॥हपव्या- 
पायी 8६00.१, वफ67्प्राशगरणा५) । 

पत्र भोर श्रौज्ार निर्माण उद्योग सम्बन्धी मस्त्रालय (पर॥० वाइफ ० 
चार १8 ०ीााह शाते वाउक्प्रशथा। किए व॥0प575 ) || 

लोटा भौर इस्पात उद्योग सम्बन्धी मन्‍्चरालय (7७० जागाहएए ० ॥९ 


फेन्द्रोय शासन-व्यवस्था (क्रमश. ) प्र 


भल्तीप्रएव्वों [7णा गाते ड€८ ] परताछधाए) । 

सामुद्रिक व्यापार सम्बन्धी मन्त्रालय (पप७ #फ्राझफ ए धा० जैक्षक्राता 
शधा०) । 

तेल उद्योग सम्बन्धी मन्‍न्त्रालय (प्रण० #पज्ाइएए ० ४० 0ग पातए5७०७) । 

सचारण साधन उद्योग सम्वन्धी मच्तालय (एण्ण० >शाहाएए रण ॥0 
(म्रपारत्राव078 गतुणएएथा उंशतेप्रन्‍्ाए) । 

रेल यातायात मन्त्रालय (प्रश6 ज्राशाहए ० रिप्ताफ्)ए5) । 

तदी-तौका परिवहन सम्बन्धी मन्‍्त्रालय (7॥९ #एीरा8४7ए ० [तोधाते एलन 
पुफ्शा8ए०% [छाएक ००७]) । 

यातायात विभाग भ्रथवा मन्त्रालय (7१७ शाग्रा&एए ० 0079पप709(0॥8) 

कृषि यन्त्र उद्योग सम्बन्धी मन्न्रालय (प॥6 शवशाशा> ०॥॥०0 4 एएवप्रीधारो 
श॥त्गग्राणए ॥गतप्रढ05) । 

यन्त्र उपकरण उद्योग सम्बन्धी मन्त्रालय (7० [ज्ाइ9ए ण ४४० जे णाए०- 
पृ०ण प्रतता8ध ) । 

निर्माण और सडक निर्माण सम्बन्धी यन्तो के उद्योग सम्बन्धी मनन्‍्बालय 
(.00 ऐपाडइफए ० 6 फ्रेणोंवागचह छत ऐेण्म्त छणाकाह श्रधरक्रागालए 
पगर00&79) । 

यन्त्र निर्माण सम्बन्धी उद्योग का विभाग (7४० ैम्ाइफ्ए ण 0णाशाएर- 
#07 जऊक्रणा।ए७ फेणोफाह ४०7६७ ) 

जहाज उद्योग सम्बन्धी मन्त्रालय (प्रण० जाधबध्धाए ्॑ शत छपातग्रष्ट) । 

परिवहन यन्य्र उद्योग सम्बन्धी मन्त्रालय (॥6 3ाइकए ०णी 6 एफशाइ- 
एण+ जंवणाशक 7700585-) ) 

श्रम मन्‍्तालय (१४० जाधा8धए ० ].000प7 [रे०३७-४९४) । 

भारी उद्योग-निर्माण्य सम्बन्धी मन्त्रालय (प्राढ जगह णी 0०ाधताए०- 
ध०ा ० प्रचारक वाताहाएए एणोरड) । 

खनिज कोयला सम्बन्धी उद्योग मन्त्रालय (पणठ जागाहाए ० पाल 0०१) 
जययाए तातेप5त5) । 

रसायन विज्ञान उद्योग सम्बन्धी मन्त्रालय (० जैाछा> ० 0० एाणणा- 
रण वण्तत5४० ) । 

विद्युत उपकरण उद्योग नम्बन्धी मन्ध्रालय (प॥० जाग ण 6 फोर 
ईघ6्तं ग्रदुप्ाएणाझञ९७१६ तप ) । 

विजलीघरो से सम्बन्धित मन्त्रालय (पक उाशाशा॥ णी एतफल' $६- 
१३०78) । 

मूनियन गणराज्य मन्त्रालय (प्रश० एकालत पिक्कृुणजालात अाजशाक्ष्नत्प)-- 
गूनियन गणराज्यीय मन्वालय “सशप्लित सघीय महत्व की उस राष्ट्रोय प्र्य॑-व्यवन्पा 


घ्३६ सोवियद रूस की शासन-प्रणाजी 


शौर राष्ट्रीय प्रशासन का सचालन करते हैं जिसका प्रवस्ध किया जा सकता है झौर 
जिसका इस प्रकार केन्द्र से विविध सघीय गणराज्यो के सघीय गणराज्यीय सन्त्रालयो 
द्वारा प्रवन्य फिया जाना वाछनीय है ।” आ्राजकल कुल सघीय गणराज्यीय मन्त्रालयो 
(7० एजाणा डिलकृणर्या 3एशशाहधधए5) की सच्या २१ है किन्तु १६३६ में कुल 
सप्रीय गणराज्यीय लोकप्रवस्चक्ष परिषद्‌ (एग्राणा पिक्तुफणाए्णा ऐ९०फेट्ड 
(०्राणाइडप]१४४ ० 036) में केवल दस मन्व्रालय थे। सचस्त्र सेना-सम्बन्धी 
मन्नालय (पाल शाशज्ञाएए ती 0 #णा्ते क्‍0०९४) प्ौर विदेश मन्त्रालय (णञा8- 
३०५ ० ॥6पटट्टा। भीधाड) को अखिल सघीय मन्त्रालयो के सम्रुदाय मे से १६४४ 
में निकालकर सधोय गणराज्यीय समुदाय में उस समय मिला दिया गया जब कि 
प्रवववी एकफ गणराज्यो को यह अधिकार दिया गयाथा कि वे विदेशी राज्यो 
के साथ सीधे दौत्य सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं और उनके साथ सीघे समझौते 
फर सकते हैं झौर प्रपनी-पअपनी सशस्न सेनाएँ रख सकते है । 

निम्नलिसित मन्त्रालय संघीय गणराज्यीय मन्‍्त्रालय (एफाणा फिल्कृपणाल्था 
७79097708) हैँ--- 

गृह मन्त्रालय (प॥6 3छावरइ७ए ० वालों अरतित8) । 

युद्ध मन्तालय (पा जैगाशफ ण एा)। 

उच्च धिक्षा सम्बन्धी मन्त्रालय (00 ज[णाइ9६  पराष्ठाल' ए0प०४00) 

राजवीय नियनाण मन्वालय (पा शेधाह्कए ० हिवाल 0०रप्ग)। 

राजणीय सुरक्षा मन्नालय (प्रपाल जावह्ञा५ त 5006 $िह०परा5 ) । 

सावजनिए स्वास्थ्य मन्तालय (प6 जाशाइफए ० 7० सत्णात) ! 

विदेश विनाग (पाल जाताहधाए ण॑ "गला अध्थिह) । 

चनवचिगयण सम्बन्धी मन्वालय (एप जशाआएए णी एफलाए(०ट्टागणाह) । 

लघु उद्योग मन्‍्नालय (० जाधाशार ण ॥रीक ताताश 5 )। 

बन परानय (76 जगा एण एकटआफ ) । 

लकटी शोर फागज उद्योगसम्बन्धी मन्‍्नालय (प्रपा० शाजाहाए णी पञशः 
गे ? पूल्ए वंग्रपेए्5७९ ) । 

मास और दूध उयोग सम्यन्वी मन्त्रालय (7४० जैाशाज्ना५ णजेल्य तावे 
90070 फितेध75 ) । 

साथ पदाव उद्योग मम्यन्धी मन्त्रालय (प्राल जैेलाआएफ ० ॥0 ए0०त 
पततए- १३) । 

भयन-निर्माणय सम्बन्धी उद्योग विभाग प्यया मन्‍्नालय (एए९० जागाक्षाए 
्ाई उिपोतात _ 3वि(ल्ानी वतंघदाए ) । 

मटती उद्योग सम्याधी मनन्‍्नालय (70९ गीगाठत त॑ वां वतेंप्र७& ) । 

हुपि-मरपारय (वर जाना ता न टपप्परौप९) । 


धन रोय एपि पार्म उन्दरी मानाजय (परशाह शावावछतए ० 90१६6 पाया) 


फेन्द्रीय शासन-व्यवस्था (क्रमश ) भ्र७ 


व्यापार मन्त्रालय (प्रणा० श्राशाउधाए ० पएक्ते०) । 

वित्त मब्नालय (77% शफाशाए' ए॑ गगाधा९8) ) 

कपास-उत्पादन सम्बन्धी मन्च्रालय (या काशाइक्ए ण 000० ठा०७775) 

न्याय मन्त्रालय (]06 जायाइ07७ रण उंए७%९०) । 

उपदेष्ट्री बोड श्रीर नियोजनमण्डल (40छा80ण7छ छात शिक्षाआहु 007 
कसंड)--इन मन्त्रालयों के भ्रतिरिवत पश्नेको उपदेप्ट्री बोर्ड (05805 0०795) 
हैं । कुछ मन्नालयो के श्रपनें विशेष उपदेप्ट्री बोर्ड हैं श्रौर कई उदाहरण ऐसे हैं 
जिनमें वे वोर्ड उपदेप्ट्री होने से अश्रधिक्र कार्य करते हैं। दन वोर्डो में मुख्य रूप से 
प्रम-परिपद्‌ (ए0ाणणा ० ,089०प४) और सुरक्षा परिपद्‌ ((०एाटा फुसलाल्एे 
हैं भौर राज्य नियोजन श्रायोग (8६४६० ?]0॥णाएु 0०शाजाध्डाणा), उच्च शिक्षा 
सम्बन्धी समिति झौर सास्कृतिक समिति (प्रप० 0०शर्ताह०० ० 29) हैं । 
सोवियत रूसी सघ में 'गोस प्लान! श्रथवा राज्य नियोजन श्रायोग (/00०पागाएं 
07 00० 80906 ?]00च्रञह 0०शण्माष्शणा) के निर्देशन में ही ममस्त अर्य-व्यवस्था 
का नियोजन हो रहा है | किन्‍नु नियोजन फे सम्बन्ध में प्रन्तिम निरशंय साम्यवादी दल 
की केन्द्रीय समिति अथवा राजनीतिक व्यूरो ही करते हैं। मोसप्लान (७05शा) फा 
विशेषज्ञ समिति होने के नाते यह कत्तव्य है कि वह राजनीतिक व्यूरों और कैन्द्रीय 
साम्यवादी समिति के निणंयों फो क्रियान्वित करे झ्लौर उनमें विस्तार करे “ताकि 
आर्थिक विकास ठीक ढंग से हो थौर उसमें विपमता और झसगतता न शझ्ाने पावे ।” 


अध्याय २ 


न्पयायपालिका 
(पार जंपमरेंटंशार) 


विधि के सम्बन्ध में सोवियट मान्यता (06 805700 0070०७४ ० .,80)-- 
विधि के सम्बन्ध में सोवियट मान्यता वही है जो राज्य की प्रकृति की मान्यता है # 
मार्क्स (3४०5) के प्रनुसार राज्य एक दमनकारी यन्त्र है जिसकी उत्पत्ति ही इसलिये 
हुई है कि एक विशेष प्रकार के प्रचलित सामाजिक ढाँचे को सुरक्षित रखा जाय ४ 
इसलिये वह कहता था कि पूंजीवादी समाज-व्यवस्था में विधि शासन के हाथो में एक 
उपकरण हो जाता है जिसके द्वारा पूंजीपति वर्ग के जो समाज के ऊपर छाया हुआ 
रहता है, हितो की रक्षा की जावे । साम्यवादी दल का घोपणा-पत्र कहता है 
कि “वोर्जुप्रावादी राज्य (80ए्र/ट९०ण8४ 5000०) की विधि एक प्रकार से बोर्जुआ वर्ग 
की इच्छा का प्रतीक है झोर उप्ती पूंजीवादी वर्ग की इच्छा को सार्वजनीन विधि का 
नाम दे दिया गया है। वह घोषणा-पत्र (0४)रा०४:०) श्रागे कहता है कि पूंजीवादी 
व्यवस्था में विधि, वोर्जुश्ना वर्ग की ऐसी इच्छा है जिसका स्वरूप बोर्जुआ वर्ग की 
भाथिक स्थिति से प्रभावित होता है ।” 

मावर्स (५प5) भौर ऐन्गिल्स (77/08) दोनो विचारक बवोर्जुआवादी राज्यो 
फी विधि-व्यवस्था के प्रालोचक थे। वे कहते थे कि पूंजीवादी राज्य इस सिद्धान्त 
की पश्राड में गव॑ करते है कि उनकी व्यवस्था में विधि के समक्ष सभी बराबर है, किन्तु 
उनके विचार से पूँजीवादी शासन-व्यवस्था में कोई वरावर ,नही है क्योकि पूंजीवादी 
समाज में सवंसाधारण के पास इतना पैसा ही नही है कि वे वंधिक कार्यवाही का 
ग्राश्नय ले सके । इसके भ्रतिरिकत न्यायाधीश लोग भी सम्पत्ति के हितो के पक्षपाती 
होते हैँ भोर जिस विधि के प्रनुसमार वे भपना निणाय देते हैं, वह विधि तो शक्तिशाली 
पूंजीवादी वर्ग के हित रक्षणायं निर्मित ही हुई थी। विशिस्की (ए५»॥गछ८) 
जिपता है कि “मास्सेवाद (वाद्य) श्रौर लेनिनवाद (7,टज्ाणाइण) ही विधि के 
सम्पन्ध में सच्ची भौर वंज्ञानिक व्यास्या प्रस्तुत करते हैं। मावर्सवाद श्लोर लेनिनवाद 
में हमयोी यह शिक्षा मिलती है कि समाज झ्ौर विधि का परत्पर सम्बन्ध प्राथिक 
जीयन चर्या में निहित है श्लौर विधि शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग की ही इच्छा है जिसको 
सपिधि में दर्न कर दिया गया है ।” 

इसतिये सोवियट न्याय-व्यस्था यह नहीं मानती कि ऐसी विधि ही सार्वजनीन 
स्याय ये उिद्धानों को प्रतिपादित करती है जिसका राज्य के प्राथिक शौर सामाजिक 
जाँच में पोर्ट सम्दाघ ने हो। बहिकि सोगमियट मान्यता यह है कि विधि वास्तव में 
राप्य री इच्छा की ही प्रतीक है, श्रौर उस राज्य वी पृंजीवादी श्रप॑-व्यवस्था वी 
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ही प्रतीक है भौर वर्गवादी समाज-व्यवस्था में विधि केवल शासक वर्ग की इच्छामान्न 
है। इसके विपरीत समाजवादी राज्य में क्मंकार लोग ही शासक वर्ग हैं इसलिये 
ऐसे राज्य में विधि का कत्तंव्य यह होना चाहिए कि वह सर्वहारावर्ग के राज्य को 
धत्रुओं से बचावे श्रोर समाजवादी समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो। श्रन्त में 
जब राज्य की भ्रावश्यकता ही न रह जायगी तो विधि की भी श्रावश्यकता न रहेगी । 
किन्तु जब तक राज्य मौजूद है तव तक सोवियट विधि को भी मज़बूती से दृढ रहना 
चाहिए ताकि वह पूंजीवाद का नाश करदे श्रौर समाजवादी समाज के निर्माण में 
सहायक साधन वना रहे। सर्वहारावर्ग के श्रधिनायकवाद की यह निर्देशक नीति 
रहेगी। लेनिन (7,७गगा) ने कहा था कि “विधि राजनीतिक श्रस्त्र है, और विधि 
ही राजनीति है” | बोजुश्रावादी राज्यो मे विधि को सजाये गये श्रर्थों में लेते हुए 
कहा जाता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, प्रथवा विधि श्रपक्षपाती है श्रथवा 
विधि की क्रियान्विति केवल एक है, किन्तु ये विचार गौण हैं शौर विशेष महत्त्व 
नहीं रखते । भविष्य में जो फल प्राप्त होगे उन्ही से न्‍्याय-व्यवस्था की सफलता 
प्रथवा असफलता श्रौँकी जायगी । इस प्रकार सोवियट मान्यता के प्रनुत्तार विधि एक 
नीति का निर्देशक निमित्त है जिसमे समाजवादी क्रान्ति के उद्देष्यो की पूर्ति होगी श्ौर 
शसीलिये सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ मे न तो प्राकृतिक विधि (यो. 
7.09) के लिये कोई स्थान है शोर न यह स्वीकार किया जाता है कि विधि ही राज्य 
के विरुद्ध व्यक्ति फी रक्षा करने वाला एक-मात्र साधन है । 


सोचियट न्यायपालिका फा उद्देश्य (?070086 ण॑ $0ए6९ तंप्रतोल्क्ष" )--+ 
प्रगसत १६३८ की एक विधि का भ्रादेश है कि सोवियट न्यायालयों के सामान्य उद्देघ्य 
यह है कि वे सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ (ए. 8 8 ४) के नागरिकों को 
देय-प्रेम की शिक्षा प्रदान करे शोर उनमे समाजवादी भावना जाग्रत करें; साथ ही 
सोवियट विधियो के प्रति पूर्ण निष्ठा झौर धन्यून श्राज्ञापालन का भाव भरने। 
शसके साथ ही न्यायालय नागरिको को यह भी शिक्षा दें कि वे समाजवादी सम्पत्ति 
की रक्षा करें, श्रमिक लोग शनुणासन न सोवें, राज्य शौर सर्वमाधारण के प्रति 
झपने कत्तंव्य पुर्णोा करें शोर समस्त सोवियट गणराज्यो (ए०राफ्णाझ्योत) के 
नियमों का पूर्ण पालन करे |” इस प्रकार सोवियट न्यायालयों का मुग्य श्रौर मौतिक 
कत्तेंब्य यह है कि वे “सोवियट समाजवादी गणराज्य नघ (छ. 8 8 ॥२) की समाज- 
व्यवस्था झौर शासन-व्यवस्था की रक्षा करें अर्थात्‌ सावंजनिक समाजवादी सम्प्ति 
धोर समाजवादी प्रयं-व्यवस्था वी रक्षा करें ।” सोवियत न्यायालयों की प्रायध्यवनतता 
पर बल देते हुए लेनिन [.0ण7) शौर स्टालिन (६0ाआ) दोनों ने बहा था कि 
न्यायालय समाजबाद के झन्रुप्रों के विरद्ध खुलकर कार्यवाही बरें। उनके विचार से 
समाजवाद के दाम सावंजनिक झत्रु हैँ, देव-द्रोही हैं, नेदिये हैं, तोटण, फोडफ, वजिना- 
शक हैं। न्यायालयों का यह भी फत्तंव्य बताया गया था कि वे नई सोधपियद घशासन- 
प्रणाली को सुदृद बनावें, नए सोवियंद प्रनुशासन का कर्मरार वर्ग में दृस्तापृर्दफ 
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पालन करावे ।” इसलिये विधि ने सोवियट न्यायालयो को श्राज्ञा दी है कि वे राज्य 
के फार्मो (35888 77978) या सहकारी फार्मो (00 ०फुणशाए०6 78) या सामू- 
हिक फार्मो (एणा९णाए० 7४०7४) की सम्पत्ति चुराने वालो को या श्रमिकों श्रथवा 
राज्य के अनुशासन को भग करने वालो को श्रथवा अन्य ऐसे सार्वजनिक अ्रपराधियों 
को जैसे सट्टेबाजों (59०८०७६०८७) को, बदमाशों को, ग्रुण्डो को तथा ऐसे लोगो को 
जो राज्य को अथवा सामुदायिक या सहकारी फार्मों को श्रथवा अन्य सार्वजनिक 
सन्पाग्रो को किसी प्रकार हानि पहुँचाते हैँ कठोरतम दण्ड दें। दीवानी के न्यायालय 
((५५॥ 00०४४) नागरिकों के उन राजनीनिक श्रधिकारों की रक्षा करते हैं जो 
संविधान ने उनको श्रम, निवास-स्थान, सम्पत्ति तथा श्रन्य हितो की रक्षार्थ प्रदान 
किये हैं । 

श्रपराधियों को दण्टित करने का सोवियट उद्देष्य यह है कि इससे सोवियट 
नागरिकों से क्रान्तिकारी चेतना भर दी जाय और वे उन विदेणी भेदियों श्नौर शन्रुऋे 
से सावधान हो जाये जो देश में घटाधड घुसे चले भ्रा रहे हैं श्रौर जो सोवियट समाज- 
वादी सघ को हानि पहुँचाना चाहते हैं। न्यायालयों का यह भी कत्तंव्य है कि वे 
सोचियट नागरिकों मे यह भावना कूट कूटकर भरदे कि वे सोवियट विधियों का पूर्ण 
पालन करे । इसके अ्रतिरिवत सोवियट न्यायालय यह भी श्रादेश करते हैं कि सभी 
लोग समाजवादी सम्पत्ति को प्राणपण से रक्षा करें, राज्य श्रौर स्वंसाधारण के 
प्रति श्रपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्युक पालन करे श्रौर सोवियट मातृभूमि और साम्यवाद 
चे पिद्दान्तों के हटानुगही बने रहे ।” 

सोवियट न्याय-व्यवस्था की मुए्य चिशेषपताएँ (88॥ला॥ एछ्त्प्राए8 ण॑ ४० 
+50,46 तंप्रतालाण 599४०॥7)--( १) सोवियट न्यायपालिका भ्रन्य मन्त्रालयों जैसे वित्त 
मन्प्नालय श्रयवा क्पि-मन्तालय की ही भाँति राज्य के नियमित प्रण्ासकोय ढाँचे का 
सेवन एफ भाग है। न्यायपालिका को शासन का एक एथक्‌ व स्वतन्त्र श्रग नहीं 
समक्ा जाता । सोवियट समाजवादी गराराज्य सघ के न्यायालयों को प्रोवयूरेटर 
परनरल (%0८णा्गागकः तलाल्) श्रयवा महान्यायवादी (॥६&09०७ (लाल) 
के भ्रादेशानुसार न्याय-व्ययस्था करनी होती है। प्रोवयूरेटर जनरल श्रयवा महान्यायवादी 
वा प्रमुस उत्य है छ्ान्ति द्वारा स्थापित की गई सामाजिक व्यवस्था को विरोधी 
घ्ययितियों प्रयवा यर्गों के भ्राक्रमणों से बचाना भ्ौर समस्त सामाजिक सम्पत्ति की 
रक्षा करना तथा उसको एवं उसके अ्रधीनस्थ कर्मचारी वग को यह देखना पटता है 
थि सायियट सथ की सार्वजनिक सम्पत्ति का बिनाथ तो नहीं किया जा रहा अथवा 
सोवियट समाज-ब्यवस्था ग्रिरोधी श्रपराध तो नही किये जा रहे हैं । सोवियट रूस 
ये स्याधातय समाजवाद के शद्तुग्मो को नई सोवियट व्यवस्था के रक्षणार्थ प्रत्यधिक 
पढार दाए देते हैं | न्याय मन्‍्त्री ((०प्राणाउष्रए ० ठं050८० ) श्री रिइकोब (725 ९०॥- 
]८/) ने १६३८ में बढ़ा था, “हमारे महान्‌ देश में समाजवादी व्यवस्था फो हृढ करने 
में प्रोर प्रत्ूयर क्वति वी महान विजय वो चिरजीवी बनाने में सर्वहारावर्ग के श्रधि- 
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नायकवाद के हाथो में हमारी न्याय-व्यवस्या गक अमोध भ्रस्त्र है। यही कारण है 
कि सभी न्यायिक क्‍ग्रधिकारियो एवं सभी स्थानीय एवं दलोय शाखाओशों का यह परम 
कत्तंव्य हो जाता है कि वे न्‍्याय-व्यवस्था में सुधार करे और न्यायालयों में फाम परने 
के लिए नए, ईमानदार श्रौर साम्बवादी निष्ठा-्युवत्त व्यक्तियों को ही मनोनीत परे 
जो न केवल समाजवाद में निप्ठा रसते हो भ्रपितु साम्यवादी दल श्ौर निर्दल दोर्शे- 
विको के प्रति भी मेन्नी श्रौर निप्ठा भाव रखते हो । 

(२) सम्पूर्ण सोवियट संघ में एकसी फोजदारी झौर दीवानी कायं-विशधि 
भौर एफसी न्याय व्यवस्था है। इसका अर्थ है कि बिना किसी प्रकार के सामाजिक 
उद्भव धर्म, व्यवसाय, सम्पत्ति भ्रथवा प्रजाति श्रादि भेंदमाव के समन्‍त नागरिकों वी 
कानून के समक्ष समानता मान ली गई हूँ । 

(३) यद्यपि न्याय प्रशानन केन्द्रीय विषय नहीं है , फिर भी समस्त सोवियट 
सप्र में समान फोजदारी श्रौर दीवानी कार्यंविधि के श्रनुमार कार्य होता है। सोवियट 
न्यायाधीश श्रपने क्षेत्र में स्वत्तन्त्न होते हैं भर वे केवल देश को विधि के ही ग्लरायीव 
है। इसका यह शअ्र्थ है कि न तो सघीय सत्ता को न किसी श्रवयवी गणराज्य की 
सत्ता को न्यायालयों के श्रधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का श्रधिकार है भ्रौर न बोई 
भत्ता न्यायालयों के निर्शयों को प्रभावित कर सकती है। न्यायाधीशों को प्रचलित 
सोवियट विधि के अनुमार ही निर्णय करने पड़ते हैं, किन्तु जैसा दि पोलिएन्की 
(?०॥एशश८७) ने कहा है, “यह स्पष्ट है कि सोवियट न्यायाधीद स्वतन्त होते हुए 
भी राजनीतिक श्रादेश की अ्रवहेलना नही कर सकते क्योकि राजनीतिफ आदेश भी 
सोवियट विधि के विरुद्ध नही हो सकते झौर स्तोवियट विधि भी सर्वसाधारण सथपा 
विधि निर्माताप्रों की ही इच्छा की प्रतीक है श्रौर विधि का संचालन सर्वहारादर्ग 
के ग्रधिनायकवाद के द्वारा ही नो होता है ।” 

(४) स्विधान के अनुच्छेद १२७ ने ब्यवित ही ब्रदाध्यता (फ्रलत॑वाआ।९ 
० एलन्‍छा) था पूण झ्ाग्वासन दिया है। रविधान प्रादेश करता है, “किसी सम 
व्यक्ति को उस समय तक गिरफ्तार नहीं पिया जा सत्ता यये तक कि प्रोगूरेटर 
अबया मटान्यायवादी ने सदर ग्राज्ञा प्रदानन की हो अवया क्यी न्याबालय ने 
शिन्पतारी का शादेश न दिया हो ॥/ झवब दा कि पिधि से ही वर्जित न किया हो, 
न्यायालय की समस्त कारयवाही सावेजनिक होनी चाहिए भौर शमियुक्त योपाीी 
गूद रहती है कि बह प्रपने दचाव वा प्रवन्ध या तो र्बय बार सपाता है प्रवया 
पड्मेल द्वारा भी पर सत्ता ह। केवल कुछ विधि विहित घसाधारण मामलों में टी 
सार्वजनिक बैधिक कायंवाही निपिद्ध को गए है , किन्तु उस प्रवस्वा में स्यायावप 
पार्म-सचालन तीन न्यायाधीश बनते हुं श्लौर यंसाधारस के मनोनीत पूरी घंयदा 


तर 


न्न्श चअ 


ग्रमेमर ([९०छ९६ 350४०)४5) हृट जाते हैं। न्‍्ययाउयी में स्थानीय भाव दा 
प्रयोग होना हे और उन अस्तर््रस्त व्यक्ियों को णों उस भापा को नटी समार्ये, 
दुमापिये ([॥7077970ण) रखने का अधियार होता है । 


अंडर सोवियट रुस की शासन-प्रणाली 


(५) सभी न्यायाघीश झपने पदो के लिए कुछ विशिष्ट भ्रवधि के लिए ही 
निर्वाचित होते हैं। सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (7 8 8 (६ ) में सर्वोच्च 
न्यायालय प्रौर विशिष्ट न्यायालयों (89९०७) (०घानंड) और उसी प्रकार भ्वयवी 
एकक गणराज्यों श्रौर सधो के सर्वोच्च न्यायालयो के न्‍्यायाघीशो का निर्वाचन पाँच 
वर्ष की अवधि के लिए सम्बन्धित सर्वोच्च सोवियटो (879ा०76 50०8) द्वारा 
होता है। क्षेत्रीय न्‍्यांयालयो के न्‍्यायाघीशो का निर्वाचन भी उसी प्रकार क्षेत्रीय 
सोवियटो (76000) 50500) द्वारा पाँच वर्ष के लिए ही होता है किन्तु निम्न- 
त्तम न्यायालयों (7॥७ 7०००१०४ 0०४7७७) के न्यायाघीशों को उन्ही जिलो के स्वे- 
साधारण तीन वर्षो की अ्रवधि के लिए निर्वाचित करते हूँ । 

(६) सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 7३ ) के सभी न्याया- 
लयो में न्यायाधीश होते हैं प्रोर सवंसाधा रण के श्रभिनिर्धारक (7220.08, .॥58९88078) 
होते हैं, किन्तु सर्वसाधारण के शभ्रभिनिर्धारको श्रथवा अनिपुण न्‍्यायाधीशो को पच 
(7पएणा8) समझना उचित न होगा । सोवियट न्याय-व्यवस्था में पचयो का कोई स्थान 
नही है । भ्रनिपुण न्यायाधीश भी पूर्ण श्रधिकारयुक्त न्यायावीश ही होते हैं किन्तु वे 
अस्थायी न्यायाघीश् ही होते है । सामान्यत. प्रत्येक न्यायालय में दो अ्रनिपुरा न्‍्याया- 
धीम (7,09 708०8) होते हैं श्लोर एक व्यावसायिक श्रथवा विशेषज्ञ न्यायाधीश 
होता है जो मौलिक ब्रथवा प्रारम्भिक मामलो को सुनवाही में सभापतित्व का श्रासन 
गहण करता है , किन्तु प्रपीलीय मामलो में सामान्यत श्रधिक ससया में न्‍्यायाघीषा 
लोग बंठते हैँ। प्रनिपुणा न्यायाधीश विधि श्रौर तथ्यो से सम्बन्धित सभी पहलुग्नो पर 
विचार करते हैँ ध्रौर विशेषज्ञ अ्रथवा व्यावसायिक न्यायाघीश के साथ मिलकर 
निर्णय भी देते हैं। बहुमत के द्वारा ही निर्णाय किये जाते हैं किन्तु प्राय विद्येपज्ञ 
ग्रववा व्यावसायिक न्यायाधीण की बात ही मानी जाती है । 

(७) न्यायाधीशी शौर झअभिनिर्धारकों का निर्वाचन उसी प्रकार और उतने 
ही समय के लिए होता है श्रौर दोनों ही को हटाया जा सकता है। किन्तु जहाँ 
न्यायापीणो को उतनी श्रवधि के लिए जितनी के लिए कि उनका निर्वाचन हुश्ना था, 
न्यायालय के नियमित सदस्य के रुप में कार्य करना पठता है , प्रत्येक श्रभिनिर्धारक 
यो वर्ष में केवल दस दिन के लिए ही कार्य करना पठता है, हाँ यदि कोई विवाद 
लम्पा हो तो यह प्रवधि वढ् भी सकती है, श्रोर इन दिनो में उसको अपने काम 
करने पी जगह से पूरा वेतन भी मिलता रहता है | न्यायाधीशों ग्रयवा अभिनिर्धारको 
(.१६४९५३०४४) के विए कोर्ट निश्चित शिक्षा सम्बन्धी श्रहंताएँ नहीं है किन्तु नियमत 
न्यायाधीण लोग उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होते हैं । 

(८) न्यायाघीशों भ्रौर प्रनिनिर्धारकों (855८९४०००५) को श्रपने पदो से हटाया 
भी जा सकता है शौर वही निवर्चिवमाइल उनके प्रत्याउत्तना (८८७) की माँग 
छा सकता है जिसने उनको निर्वाचित बरके नेजा था। निम्न न्‍्यायानयों के न्याया- 
आयो गौर मनिनिर्धारफों के पिरद्ध जिला प्रोय्य्रो टर यदि चाष्ट तो सम्बन्धित प्रवयवी 


न्यायपालिका प्र४ड३ 


गणराज्य की प्रेज़ीडियम (7७807) की भाजा लेकर फौजदारी झ्भियोग 
ला सकते हैं उसी प्रकार सर्वोच्च न्‍्यायात्रय के न्‍्यायाधीणों और प्रभिनिर्धारको के 
विरुद्ध सोवियट सघ (ए, 8. 8. ४ ) का महान्यायवादी (?70९०॥४४०० .९॥००)) 
सघीय प्रेज़ीडियम (एगर०0 ?7०8ताए्य) की श्राज्ञा लेकर न्यायिक कार्यवाही कर 
सकता है । 


(६) २६ मई १६४७ को सर्वोच्च प्रेजीडियम ने एक प्राज्ञप्ति द्वारा शान्ति 
कान में मृत्यु-दण्ड निपिद्ध कर दिया । किन्तु फिर प्रेजीडियम ने १३ जनवरी १६५० 
को प्रपनी पुरानी प्राज्ञप्ति को सशोधित किया क्योंकि कई भ्रवयदी एकक गणराज्यो 
ने, प्रदेशों भोर क्षेत्रों ने तद्थे प्राथंना फी थी शोर श्रव की वार मृत्यु-दण्ड को कठोरतम 
दण्ड मानकर देण-द्रोहियो (7४0०3), मेदियो श्रथवा ग्रप्तचरो (8छार8) श्रौर 
विनाशकारी त्तत्त्वो (प7००:०४) के लिये मृत्यु-दण्ड की पुन व्यवस्था की गई । 

(१०) सोवियट विधि इस सम्बन्ध में मौन है कि देशद्रोही, गुप्तचर और 
विनाथकारी तत्त्व कौन हैं। किन्तु सोवियट विधि की मान्यता यह है कि बहू (सोवियट 
विधि) सर्वंद्वारावर्ग के श्रधिनायव वाद के प्रमुख वर्ग की इच्छा की प्रतीक है। इस प्रकार 
यह हो जाता है कि वे ही व्यक्ति देम-द्रोही हैं जिनको साम्पवादी दल के नेता लोग सर्व- 
साधारण का शत्रु समभते हैं। रिध्कोव (85०८०) के १५ श्रगस्त १९३८ के 
वक्तव्य से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है | उसने कहा था, “राज्य चाहता है कि सभी 
न्यायालय समाजवाद के सभी द्यात्रुग्रों के विरुद्ध श्राम जिहाद बोलदें | न्यायालय देश के 
प्रति श्रपता कत्तंव्य पालन करेंगे यदि वे ट्राट्स्फीवादियों (770०,६॥०) और 
बुसरनवादियो (8छपरणाधएव॥0९७) शभ्रादि सभी देश-द्रोहियो को सर्द के लिये नप्ट 
करदे ।” सोवियट सघ में यदि कोई व्यक्ति साम्पवादी दल फी भ्रधिकृत्त नीति के विम्द्ध 
मत व्यक्त करे तो उसकी जान खतरे में पड सकती है प्रथवा यदि कोर्ट व्यक्षित सा्वे- 
ज़निक शा्रु की निन्‍दा न करे शभ्रयवा यदि वह सोवियट सध छोडकर जाना चाहे तो 
भी उसकी जान को खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि उन निद्वान्तवादियों को भी, 
जो क़ान्ति की वैधानिकता के सिद्धान्त पर भतभेद रखते थे, सावंजनिक शब, विनाश्यफ 
श्रौर द्वाटदस्फी भवतो वी सज्ञा दी गई। सोचियट संध में किसी को भी किसी 
भी समय सावजनिक दत्रु कहा जा सकता है। उदन देश में न्‍्याय-मावदा राजनीतिक 
उद्देश्यों फी चेरी है । 

(११) सोवियट सम्राजवादी गणराज्य संघ (छ, 8 8. ॥8 ) झी न्‍्याय- 
डावस्वा श्रौर सविधानिक झ्राइवासनो का महत्त्व श्र-राज्नी तिव मामनों के लिये बुछ रो 
भा है। किन्तु राजनीतिक मामसो में जहाँ राज्य वी रक्षा सोवियट विरोधी तत्वों से 
पी जानी है, पूर्ण स्वेच्टाचारिता घोर निर्दंधता फा बोलप्राला रहता है । पायिस्ही [पसा- 
पएृशश्शे>) ते स्रीयार किया है कि "सोवियट न्यायालय निएचय ट्री समाए्पार फे झन्नुग्रों 
फे विम्द्ध कठोरतम दण्ट देते 47 ऐस मामतों में न्‍्येशडायाीता भी घरसी है पर्ोफि 
पंवपीतिम पनियोग राज्य-मुरक्षा घौर इह-यिनागो (8:06 6०घा7 बाते जाल 


पट सोचियट रूस कली शासन-प्रणाली 


एणथे #थि।8) के मन्‍्त्रालयों से सम्यन्धित राजनीतिक पुलिस-व्यवस्या के अ्रधिकार क्षेत्र 
में झाते हैं । राजनीतिक पुलिस को प्रधिकार है कि वह किसी दोपी व्यवित को बिता उस 
पर मुकदमा चलाये ही प्रशासन की सुविधा के लिये देश से निकाल' सकती है। श्र॒र्थात्‌ 
राजनीतिक पुलिस दल यदि चाहे तो किसी राजनीतिक अभियुक्त को बिता उसके 

ऊपर अभियोग लगाये श्लौर बिना किसी प्रवाद की कानूनी कार्यवाही किये भ्रज्ञात्‌ 
स्थान-स्थित-श्रम-शिविरों ([.00००" (४४७8) के लिये निर्वासित कर सकती है । 

जब राजनीतिक पुलिस को क्रान्ति की नगी तलवार समभा जाता है श्रोर जब सवि- 
घान कहता है कि , “मातु-भूमि के प्रति देश-द्रोह को कठिनतम दण्ड दिया जाय झौर 
उसको सबसे भयकर अपराध समका जाय,” तो फिर शभ्नुच्छेद १२७ मे दी गई नाग- 
रिफ की श्रवाव्यता सम्बन्धी गारटी का महत्त्व ही वया रह जाता है । वह तो केवल 
एक राजनीतिक चाल-मात्र है । 


न्यायिक सगठन 
(5५907 0६ (०प्रा5) 


लोक न्यायालय (१० 76०७०४ (००४४)--सोवियट रूस में न्‍्यायालयो 
के क्रम में सबसे नीचे लोक न्यायालय (700 770०79०४ (0०प्रा४७) हैं। इस न्यायालय 
में सीधे जनता द्वारा निर्वाचित एक नियमित न्यायाधीश श्रोर दो लोक-भ्रभिनिर्धारक 
(2००१० ४ 355०58073) होते हैं । इन लोक न्यायालयो के न्‍्यायाधीयों श्रौर लोक 
प्रभिनिर्वा रफो का निर्वाचन तीन वर्ष के कार्यफाल के लिये जिले के नि्वरचचिकमण्डल 
हारा प्रत्यत्ष गुप्त छन्दक श्रथवा मत पत्रक (9 ल्‍7००४ 8००० 50705) द्वारा 
होता हैं । किन्तु लोफ न्यायालय के न्‍्यायावीश गअयवा श्रमिनिर्धारक (885865807) को 
पभपने पद में प्रत्यावत्तित ((००८७)) कराया जा सकता है । 

लोक स्याथालय पूरी तरह के प्राथमिक सुनवाई के न्यायालय हैं श्रीर दीवानी 
ये फोजदारी दोनो प्रक्तार के मामलों वा निपटारा करते हैं भौर वे प्राय भश्रविकतर 
मामलों का निपदारा करते हैँ । किन्तु इन न्यायालयों के समक्ष केवल छोटे विवाद ही 
धात हैं । बड़े ग्रनियोगो के सम्यन्ध में प्राथमिक सुनवाई के लिये स्वेच्चि न्यायालय 
प्रयया झन्य बदे न्यायालयों की घरण लो जाती है । 

प्रादेशिए न्यायालय (एण० पदक्ााण॥)! 00प/8)--लोक न्यायालयों 
प्रदया जिया स्थायाजयों (ए८णुने०७ (०प्राप8) के ऊपर प्रादेशिक (पक्ष ०वो ), 
प्रास्यीय [७ 2णाएं), सेत्रीय (१7०१) तथा स्वायत्तशासी प्रान्तो (4पर/णा07000ए१ 
7 20३०) पौर न्‍्वायत्तणासी राप्ट्रीय क्षेत्रों के न्यायालय (0०णव8 ० 8० 4 प६०- 
03 ॥ रा ५ >प 0यो -70१५) हैं।ये न्यायालय, लोक न्यायालयों के ऊपर ग्यपीनीय 
न्‍्यायाजय टोते है तवा अधिक गम्भीर प्रपरावो पर भी इनका क्षेत्राधिवार होता है । 
एवं यायादयों शो उन विवादों के सम्बन्ध में भी प्राथमिक सुनवाई का अश्रविकार 


. 


है ' जिनाए सम्पन्ध झाह्ति विसोद्ती क्रिपा-यलाबों सते हो, अथवा प्रमासन और 


न्यायपालिका पडप्‌ 


राज्य सम्बन्धी श्रपराधो से हो जबकि ऐसे भ्रपराघ राज्य के लिये खतरा उत्पन्न करते हो, 
श्रयवा सामाजिक सम्पत्ति को लूट-खसोट से हो प्रथवा श्राथिक विनाश से हो ।”* ब्य- 
बहार विधि भ्रथवा दीवानी विधि (0प्ा! आ१0) के सम्बन्ध में प्रादेशिक न्यायालयों 
के प्रधिकार क्षेत्र में ऐसे विवाद श्राने हे जितमें एक पार्टी राज्य हो झौर दूसरी भोर से 
समाजवादी सार्वजनिक सस्थाएँ हो, कारसाने हो अथवा श्रन्य संगठन हो । इन न्‍्याया- 
लथो के न्यायाधीशों का निर्वाचन प्रयने-प्रयने प्रदेश श्रयवा क्षेत्र की श्रमिक वर्गीय 
सोवियटो के द्वारा पाँच वर्ष की पदावधि के लिये होता है श्रीर उन निर्वाचित न्याया- 
धोणशों को उन्ही निर्वाचक्मण्डलों हारा प्रत्यावत्तित (एल्ट्पी]) भी किया जा 
सजता है। 
स्वायत्तशासोी गणराज्यो धौर प्रखिल सघ के सर्वोच्च न्यायालय (१० 8परफाशा० 
(0प708 00 8700707स्‍008 रि०एफ्फ०5 शाते ० एगा०7) 

गणराज्य (१००७०७॥०५)--प्रादेशिक न्यायालयों के ऊपर स्वायत्तशासी गण- 
राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय है। उनके मौलिक प्रधिकार क्षेत्र में व्यवहार विधि 
(0५7) श्र दण्ड विधि (0एण्वाशणे) से सम्बन्धित प्राथमिक सुनवाई के मामले 'भी 
झाते हैं और वे अपने निम्न न्यायालयों के निर्णायों के विरद्ध अपीलें भी सुनते है । 

प्रत्येक श्रवयवी एकक गणराज्य में सर्वोच्च न्यायिक सत्ता सर्वोच्च न्यायालय 
होता है। सर्वोच्च न्यायालय अ्रवयवी एकक गणराज्य की प्रादेशिक सीमाओं में स्थित 
समस्त न्यायालयों के फार्य का निरीक्षण करता है | श्रपील किये जाने पर गणराज्यीय 
सर्वोच्च न्यायालय प्रपने से एक दर्जा न्‍्यून स्यायालय द्वारा दिये गये निर्णशायो भौर शादेथो 
का पुनरीक्षण और निरीक्षण करता है | इस न्यायालय को ऐसे मामलो मे भी मौलिक 
प्रधिकार क्षेत्र प्राप्त है जो भ्त्यन्त मयकफ़र हो शौर ऐसे झ्रभियोग भी सुन सकता है 
जिनमें गणराज्य के उच्च श्रधिकारी अभियुक्त हो । 

सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ फा सर्षोच्च न्यायालय (8परफाल०्णा९ (०घा४ 
० ० ए 8 8 7९ )-सोवियद रूप के न्यायिक सगठन में सधीय सर्वोच्च स्याया- 
नय (8प्एा/णा6 0०प्रा। ण गाल एंणा) का स्थान घीप॑ स्व'नीय है। इसमें एक 
प्रध्यक्ष ("वा ); एक उपाध्यक्ष (५१०० (]ाशाणा), गनेको स्यावाधीय (प्राज- 
कुल ६६८ स्यायाघीय) तथा २५ सहायफ न्यायाधीय प्यवा लोक घनिनिर्धारक [700फ658 
-8509507) हैं । इन सभ का निवर्चित सर्वोच्च सोवियद (इप्रएएण्या० 80500) के 
द्वारा पांच वर्षो के लिये होता है। प्रखिल संघीय सर्तोच्च स्यायालय निश्ल पाँच 
विभागों ((0]0ट्वापण8 ० 9)१3डाणा9) में कार्य करता है पर्बात्‌ फीजदारी ग्रपवा 
दण्ट विधि विभाग, दीयानी प्रयया व्यवहार विवाग , चैसक विभाग , रेलवे बानायास 
विभाग और जत-पातायात विनाग । सर्योच्च न्यायालय का भध्यल, बिसो भी मामले 
पी सुतयाई के समय सर्वोच्च स्यायाद्व की सायंवाही या सभायतित्व कर सतगा है । 
उसकों यह भी अगिवार है कि सोदियन समालदादी गग्गराब्य संघ (0 ४ 8, ॥ ) 
के किसी भी स्यायालय में से किसी भी प्रसियोग झो मिकाव से झौए फिर उसी को 


प्र४८६ सोवियट रूस की शासन-प्रणाली 


प्रपनी विरोध-रिपोर्ट सहित सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण श्रधिवेशन में विचारार्थ प्रस्तुत 
करे | 

सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 ४8) के सर्वोच्च न्यायालय 
का प्रधिकार क्षेत्र मुस्यत पुनरावेदन मूलक और पुनरीक्षण मूलक है किन्तु अखिल 
सधीय महत्त्व के दीवानी और फौजदारी के मौलिक पअ्रभियोग भी इसके समक्ष श्राते 
हैं । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णाप श्रन्तिम होते हैं भौर उन निर्णायो का वही महत्त्व 
है जो देश की विधि का। यह निम्न न्यायालयों को न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में 
झावध्यक झादेश भी देत्ता रहता है । साथ ही सर्वोच्च न्‍्यावालय विधि श्रौर विधेयकों 
का निर्वाचन करता रहता है श्रौर विधान की व्याख्याएँ प्रस्तुत करता रहता है किन्तु 
इसको यह प्रधिकार प्राप्त नही है कि किसी विधि अथवा आदेश या श्राज्ञप्ति को भ्सवै- 
घानिक घोषित कर सके। 

विशेष न्यायालय (87००४ 0०ए७)--सैनिक न्‍्यायाधिकरण (फााह 
प्रण्णोणा॥७), रेलवे न्‍्यायाधिकरण (उ,व० 00058 40 0० फेशोफ89) » जल- 
यातायात न्‍्यायाधिकर , इन तीनो का सम्बन्ध सोवियट सेना श्रोर नौसेना, तथा 
सोवियट रेलवे तथा सोवियट जल यातायात-सम्बन्धी सेवाओं से है | ये विशेष न्‍्याया- 
लग सोवियट समाजवादी गणराज्य सघथ (ए 8 8 7) के सर्वोच्च न्यायालय के 
भ्रधीन होते हैं श्रोर इन विशेष न्यायालयों की भअपीले सर्वोच्च न्यायालय में ही जाती 
हैं । सोवियट संघ में विशेष सेनिक न्‍्यायाधिकरणो की इसलिये आवश्यकता समझी 
जाती है कि सोवियट सघ की संनिक शक्ति बढे श्लौर सेनाओ्रो में श्रनुशासन ठीक रहे । 
रलवे-यातायात न्यायाधिकरणो श्लौर जल-यातायात न्यायाधिकरणो वी शआ्रावश्यवता 
भी इसीलिए पइती है कि उक्त देश की स्थिति ही कुछ ऐसी है । द्वितीय विश्व-युद्ध में 
रेलवे-यात्तायात न्यायाधिकरणों को सैनिक न्यायाधिकरणो में परिवत्तित कर लिया 
गया था। इन विशेष न्यायालयों का पधिकार क्षेत्र श्रपराध की प्रकृति भर भअ्पराधी 
वी स्थिति पर भी निर्भर करता है । इस प्रकार सेनिक न्यायाधिकरणों के सम्मुख 
प्रमेनिय लोगो के मामले भी श्रा सकते हैँ। इन विशेष न्यायालयों (890लक्ा 00ए्5) 
वे न्यायाधीशों को सर्वोच्च सोवियट (8पएए७77० 5007०७४) पाँच वर्ष के लिये निर्वाचित 
करती है । 

प्रोव्यूरेटर जनरल 
(6 ए70९एश0ण एटाटाओ) 


प्रोवप्रेदर जनरस पा पद (प्र 06९ ण 0९ 0०फ्२०० एलाटणओ)--- 
प्रोग्योटर जनरल यो प्रन्य देशों के महान्यायवादी प्रववा अ्रदोर्नी जनरल (40९ 
6.7#न्‍ॉ!) के सुल्य समना जा सहता है। किल्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । सोवियट 
समाजपरादी यर्याज्य मप [छ & 8 ]३) में प्रोफ्यूरेटर जनरल का पद पझ्त्यधिक 


क 
आल फिट: आर सना, 


महतप्वृण पर है। प्रोम्यूरेट: जनरल वा पद संयिधान ने नऋ्जित किया है इसलिये 


न्यायपालिफा पड 


उसके प्रधिकार और उसकी शक्तितियाँ इतनी व्यापक हैं. श्रौर उसका गुप्त चर संगठन 
इतना सर्यब्यापी है कि वह राज्यीय शवित का एक भावश्यक एव मौलिक अय वन गया 
है। प्तोवियट सविधान के भ्रतुच्छेद ११३ ने स्वय प्रोक्यूरेटर जनरल के पद वी झ्ावश्य- 
कताग्रों भ्नौर महत्त्व पर प्रक्राण डालते हुए कहा है, “सोवियट सघ (ए 8 8. 8 ) 
के प्रोक्यरेटर जनरल के श्रधिकार में सर्वोच्च पर्यवेक्षण श्रौर निरीक्षण प्रधिकार 
होगा जिससे वह लगातार पता रखेंगा कि सरकारी विभागो, ससस्‍्वापग्रो तथा भ्रधीनस्थ 
पदाधिकारियों एवं नागरिकों द्वारा कानूनो का ठीक-ठीक पालन किया जाता है या 
नही । इसका भ्र्थ है कि प्रोक्युरेटर जनरल के पद की स्थापना का उद्देश्य ही यह है 
एके वह सर्वोच्च पर्यवेक्षक एवं निरीक्षक शक्तियों से सज्जित हो ध्रौर निरन्तर देखता 
रहे कि सोवियट विधि का पालन सभी शासकीय विभाग और मन्त्रालय तथा सभी 
अधीनस्थ सस्‍्थाएँ एवं पदाधिकारी तथा सभी सोवियट संघ के नागरिक उचित रूप 
से कर रहे हैं भ्रथवा नही ।” कारपिस्की (70शशाछ्ल॑प्छ) ने इस भरनुच्छेद को सुन्दर 
दाब्दो में व्यास्था की है। वह लिखता है, “ऐसे प्रवमर पश्राते हैं जब कि स्थानीय 
अ्धिकारियो भ्रथवा शासन के निर्णय प्रयथवा उनकी श्राज्ञाएँ विधि के प्रतिपूल होती 
हैं ग्रयवा जब कि विधियो को ग्रलत श्र्थों मई समझा जाता है प्रथवा विधियों की 
बक्रैपान्विति गलत ढंग से की जाती है | ऐसी स्थिति में घासन के अ्रधिकारियों द्वारा 
अत्यक्ष रुप से जान-यूककर विधि की प्रवहेलना की जाती है और कानून को विद्वूप 
किया जाता है | ऐसा भी होता है कि प्राय बहुत से लोग जो वास्तव में सर्वेत्ताधारण 
के झन्नु हैं सोवियट सस्थाओर भोर उद्यमों में अपना स्थान बना लेते हैं तथा कानून 
को विद्रूप करने में झौर कानून के प्रयोग में विलम्ब करने में श्रौर राज्य को नुकसान 
पहुँचाने में अपनी शासकीय स्थिति से लाभ उठाते हैं ।” प्रोवयूरेटर जनरल वा यह 
कार्य है कि ऐसे व्यक्तियों फो, भेदियों को ध्रौर विनाथक तत्त्वों को न्यायालयों के 
सम्मुस लावे भोर उन्हें दण्डित करावे । विशिस्की (५५ ७४गाछ-४) लिखता है, “सोवियद 
रूस का सर्वच्चि प्राभियोजन भ्रधिकारी (708००७०7 णीटण) जो १६३० के प्रास- 
थाम सोवियट सप का प्रोज्युरेटर जनरल भी था, समाजवादी विधान का रक्षक है, 
साम्ययादी दल प्रर्वात्‌ सर्वाच्च सोवियट सत्ता पा नीति-निर्णायक नेता है श्ौर समाज- 
याद के रिद्धान्तो का वीर रक्षक है ।! 

सोवियट प्रोक्यूरेटर जनरल का मसुय निरीक्षण मम्बन्धी कत्तेव्य यह 
देखना है कि सोवियट विधि का पालन पहाँ तक ठीव-टठीक टग से हो रहा है। इस 
के लिग्रे उसको सम्भवत सभी सस्याप्नों में अपने स्वयंसेवक चर (970ग5 ० ते) 
रसने पटते हैं। वह उन स्वयमेवक चरो को झ्रावश्यक मन्त्रणाएँ देवा रहता है धौर 
उनमे निरन्तर सम्पर्क बनाए रखता है । कहा जाता है कि प्रोफ्यूरेटर जनरल धपने 
अत्तेंद्यों का निर्वहन बिना दप प्रकार के संगठन सी क्रियाथीन सहायता के बर ही 
नहीं सफऊुता । प्रत्येक स्पयतेवक-चर-मप्टत या एक नेता होता है और उस नेता की 
अध्यक्षता में वे प्राय सम्मितित होने हैं सौर उसी फे निर्देशन में वे प्राय पाय॑ छापे 


भ्रूड८ सोवियट रूस को शासन-प्रणाली 


हैं। इन स्वयसेवक-चर-मण्डलो का काम यह है कि वे अनियमित कार्यवाही की 
सूचना प्रोवयूरेटर जनरल के कार्यालय को देते रहें और वहाँ से नियमित खोज-पड्ताल 
प्रारम्भ हो जाती है । विशिस्की (एहछ७॥ए्रछ:5) लिखता है. “सोवियट समाज के 
सभी अग, अर्थात्‌ युवक साम्यवादी दल (७७ शे०फणाए ए०आशाए्णा# 768६9०), 
ट्रेड यूनियन (77४0० एपाणा5), अमिक पत्रकार (फ०गर७ः (007०४०००१९४/४), 
किसान पत्रकार (९४४७४ 0077९850०॥व१०७॥68) श्रादि सोवियट प्रामियोक्‍्ता (80900 
ए7०४९००एा०/) के कार्यालय के कार्य में भ्रौर समाजवादी न्याय-व्यवस्था को नियमित करने 
में हादिक सहयोग प्रदान करते हैं ।” सरकारी श्रांकडो के श्राधार पर समझा जाता 
है कि इन स्वयसेचक-चर-मण्डलो ने प्राय सर्देव सच-सच सूचना ही दी है, केवल 
उनके द्वारा दी गई सूचनाओं मे कठिनता से दस प्रतिशत सूचनाएँ असत्य सिद्ध हुई हैं । 
प्रोक्यूरेटर जनरल के फत्तंब्य (प्राक्काणा3 ० धा० 700 ण. पशा- 
०४४ )--प्रोव्यूरेटर जनरल और उसके कार्यालय के कार्य का न्यायालयों से घरनिष्ठ- 
सम्बन्ध रहता है । उसको समस्त सार्वजनिक सम्पत्ति का सरक्षक माना जाता है, 
इसलिए जहाँ कही चोरी, विनाश शझथवा सावंजनिक सम्पत्ति का अ्रपहरण आदि ऐसे 
झपराधो का सन्देह होता है जिन्हें सोवियट विरोधी अपराध समभा जाता है वही 
पहुँचकर प्रीक्‍्यूरेटर जनरल खोज-पडताल करता है । प्रोक्यूरेटर जनरल ही नागरिको 
के व्यक्तिगत अधिकारो का सरक्षक है श्रोौर वही नागरिको की व्यक्तिगत अवाध्यता 
का सरक्षण करता है। सविधान का श्रादेश है कि जब तक प्रोक्‍्यूरेटर जनरल का 
झ्रादेश न हो भ्रथवा जब तक किसी न्यायालय ने ऐसा निर्णय न दिया हो, तब तक 
किसी व्यवित को गिरफ्तार नही किया जा सकता । प्रोवक्‍्यूरेटर (770०ए7४४०7) का 
यह अ्रधिकार भी है झौर कर्तव्य भी कि शासकीय विभागों श्लौर उनके भ्रधिकारियों 
की प्रनियमित एवं अ्रवैेधिक कार्यवाहियों श्रौर निरंयों के विरुद्ध अपील करे । प्रत्येक 
नागरिक को भ्रघिकार है कि वह किसी प्रन्याय के विरुद्ध प्रोक्यूरेटर (70०००) 
से शिवायत कर सकता है | 
प्रोवयूरेटर जनरल ही फोजदारी के मामलो की जाँच-पडताल कराता है 
उन स्थितियों की जाँच-पडताल कराता है जिनमें उतत मामलों की खोज-पड़ताल की 
गई थी, मौखिक और लिसित गवाहियाँ एकत्रित करता है भर उसके बाद यदि 
ग्रावश्यक होता है तो दोपी व्यवित भ्रययरा दोपी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा उनके साथी 
प्रयागधियों के विरद्ध कानूनी कार्यवाही करता है । यह देखना भी उसका कत्तंव्य है 
कि प्न्य सोज-पदलाल करने वालो समितियाँ अपने बैधिक अधिकार क्षेत्र का 
प्रतिझगगा तो नहीं करती । जिस समय कोई फौजदारी का मामला न्यायालय के 
सम्दरुप विचागययं प्रस्तुत होता है, उस समय प्रोवयूरेटर ही न्यायालय के समक्ष 
सोपियट राज्य वी घोर से झभियोजन भयया प्राभियोजन ([705९८7७०ा7) का कार्य 
परता ह झुवदमे मी सुनवाई के समाप्त होने पर न्यायातय अभ्रपना निर्णय प्रोव्यूरेटर 
यो दे देता है घोर उस समय प्रोक््यूटेटर देखता है कि निर्णय उचित हुग्ना श्रथवा 


न्यायपालिका प्र्ढ्ह्‌ 


नही । यदि प्रोक्‍्यूरेटर समझता है कि निर्णय गलत हुम्रा है तो वह उक्त निर्णय के 
विरुद्ध अपील दायर करता है, अन्यथा उक्त निर्णय की क्रियान्विति करता है । 

सक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रोक्यूरेटर जनरल का कार्यालय समाजवादी 
न्याय्यता (80०09६ ॥08009) का प्रहरी है। सोवियट समाजवादी गराराज्य सघ 
(0.8 8 7 | के न्यायालयों की तरह, प्रोक्यूरेटर जनरल भी सोवियट न्याथ्यता को 
हढ करता है श्रौर सोवियट समाजवादी विधि श्रौर श्रान्तरिक दान्ति को स्थायित्व 
प्रदान करता है । सोवियट सघ के प्रोक्यूरेटर जनरल की शक्तियाँ, विशेषकर उसकी 
निरीक्षण और परय॑वे क्षण सम्बन्धी शक्तियाँ जिनके द्वारा वह सभी मन्त्रालयो श्रौर 
उनके प्रधीनस्थ सस्थाझ्रो एव सोवियट सघ (ए 8 8. 7 ) के समस्त अधिकारियों 
शोर नागरिकों से विधि का कठोरतापूर्वक पालन कराता है, सर्वोच्च न्यायालय की 
शवितियो की श्रपेक्षा महान्‌ हैं। सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए. 8 8 9) 
का सर्वोच्च न्यायालय, निम्न न्यायालयों के केवल न्यायिक क्रिया-कलापो का ही 
निरीक्षण करता है। 

प्रोक्यूरेटर जनरल फी नियुवित विधि श्र उसके कार्यालय का संगठन 
(30606 ० 4एफुणा्राणरल# गाव 078॥5४07 रण (0 0॥8०0)--प्रीवयूरेटर 
जनरन ([270०ए०/० 0०7०४/) प्रोक््यूरेटर विभाग वा भ्रध्यक्ष होता है श्रौर उसकी 
शवितयाँ भ्रमीम और श्रत्यन्त व्यापक होती है । सविधान ने प्रोवयूरेटर जनरल को 
उन विभागों से स्वतन्त्र माना है जिनका निरीक्षण श्रोर पयंवेक्षण यह करता है। 
समोवियट समाजवादी गणाराज्य मघ (ए 8 8 7 ) की सर्वोच्च सोवियट ($प्रूगशा।० 
8०52०$) द्वारा प्रोक्यूरेटर जनरल की नियुक्ति सात वर्ष के लिये की जाती है, भ्रौर 
प्रोययूरेटर जनरल केवल सर्वोच्च सोवियट के प्रति ही उत्तरदायी है | यहाँ तक फि 
सर्वोच्च मन्नि-परिपद्‌ (00फ्रातां ० 3्राश ९०४) का भी प्रोवयूरेटर जनरल के ऊपर 
कोई नियन्त्रण नहीं है । किन्तु प्रोवयूरेटर जनरल की स्वतन्नता का यह श्र्थ कदापि 
नही है कि वह साम्यवादी दल श्रथवा उसकी राजनीतिक ब्यूरो से भी स्वतन्ध हो। 

क्योकि प्रोग्यूरेटर जनरल का प्रधिकार क्षेत्र समस्त सोवियट सध के ऊपर 
व्याप्त है, इसलिये यह प्रावश्यक्ष है कि उसके सहायक अधिकारी सारे देश में नियुगत 
फिये जायें ताकि सव कही विधि का पालन हो प्रौर विधि की एकरूप क्वियास्विति 
हो | इसलिए वह सभी श्रवयवी एकक गराराज्यों में शौर श्रन्य उपगणाराज्यों और 
क्षेत्रो भोर प्रदेशों में पांच-पाँच वर्षों वी श्रयधि के लिए प्रोक्योटरों की निमुवित 
फरता है। एसके बाद झ्रवयवी गणाराज्यों के प्रोकयूरेटर, प्रोकयू रेटर जनरल की सहससि 
से क्षेत्रीय प्रोवपूरेटर, प्रादेशिक प्रोवयूरेटर और नगर प्रोषयूरेटर (87०३, उरेल्क्ाण्मण 
गाते 5 एए्प्ााणव) की नियुक्ति परने हैं । संघीय प्रोग्य्रेटर जनरल 
([क००घ्रावा० 0छाल्ों) ही प्रधान प्रोग्ूरेंटरो (एफल [|0टााठाण) की नियुक्ति 
करता है जो सेनिया न्‍्यायासयों, रेलवे यातायात नन्‍्यायात्यों घौर जन यातायात 
न्यायालयों में सम्बन्धित होते ह । 


प्रपू० सोवियट रूस की शासन-प्रणाली 


इस प्रकार प्रोक्‍्यूरेटर का कार्यालय प्रुर्णं रूप से एकीकृत झौर केन्द्रीय निकाय 
है, श्रौर इस विभाग के सदस्य स्थानीय शासन सत्ताओ के प्रभाव से भुवत हैं। उनको 
प्रोवयूरेटर जनरल ही निय्रुवत्त करता है श्रौर वे उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 
फारपिस्की (7७7078%%) ने प्रोव्यूरेटर के कार्यालय की केन्द्री कृत प्रवृत्ति को वचित 
ठहराया है | वह कहता है “प्रोक्‍्यूरेटर का कार्य यह देखना है कि सोवियट विधियो 
का ग्खिल सोवियट सघ में उचित पालन हो रहा है श्रथवा नही, श्लौर इस महान 
उत्तरदायित्व के निवंहन के लिये यह भावश्यक है कि प्रोक्‍्यूरेटर अपने कार्य-निवहन 
में सभी स्थानीय शासन सस्थाओ से स्वतन्त्र हो, श्रौर वह केवल श्रखिल सोवियट 
सघ के प्रोक्‍्यूरेटर जनरल के ही भ्राधीन हो। यही कारण है कि प्रोक्य्रेटरो की 
नियुक्ति केन्द्रीय विषय है श्रोर उनका निर्वाचन नहीं होता ।” 


अध्याय ६ 
प्रादेशिक शासन 


(डल्टुण्पवम) 60एशफरामला !) 


सध के श्रवयची एकक (एंकराप8 ०१ 6 #७0९०७४४०7)--जैसा का घताया 
भी जा चुका है, नवम्बर १६१७ में नव स्थापित क्रान्तिकारी सरकार का पहला उद्देश्य 
यह था कि रूस की विभिन्‍न प्रजातियों का एक संघीय राष्ट्र निर्मित किया जाय। 
सभी यह सोचते थे कि सोवियट संघ में अनेकों परस्पर-विरुद्ध राष्ट्रीयताशों के रहते 
हुए सुहृद सोवियट राज्य की कामना व्यर्थ रहेगी । इसलिये इस उहंश्य से कि इस 
समस्त राष्ट्रीयताश्रो की राजनीतिक प्राकाक्षाएँ पूर्ण हो जायें, साथ ही विरोधी श्रौर 
विभिन्‍न जातियो के लोगो में विचार-साम्य और राष्ट्रीय चेतता का सचार हो जाय, 
लेनिन (,000) शभ्ौर उसकी वोल्थेविक पार्टी ने निश्चय किया कि एक ऐसे सघीय 
सोवियट राज्य की स्थापना की जाय जिसमें श्रवयवी एकको को श्रधिक से भ्रधिक 
स्वायत्तता प्रदान की जाब । सम्भवत यह रूस देश की विभिन्‍न जातियो झौर राष्ट्रीय- 
ताझ्नो को इसलिये रियायत या छूट दी गई थी कि वे नई प्राथिक शझ्ौर सामाजिक 
व्यवस्था को स्वीकार करने । किसी प्रकार चार तरह के राष्ट्रीय एकक राज्य निर्मित 
किये गये । वे थे--सघधीय एकक गणराज्य , स्वायत्तशासी गणराज्य , स्वायत्तशासी 
जनपद श्रथवा प्रदेश , शौर राष्ट्रीय क्षेत्र । सोवियट समाजवादी गणराज्य नघ (7, 8. 
8 (३) में विभिन्‍न प्रकार के राज्यत्व के द्वारा यह स्वीकार वर जिया गया है कि 
प्रस्येकत जातीयता के विभिन्‍न हित है प्लौर इस प्रकार हरेक फो पूरी-पूरी छूट दी गई है 
कि उसे श्रपने-श्रपने क्षेत्र में श्राथिक और सास्क्ृतिक विकास का पूरा-पूरा प्रवमर 
प्राप्स हो | किन्तु सोवियत सब में योजना-वबद्ध अर्य-व्यवस्वा है और एक विशेष कऋम- 
बद्ध जीवन है इसलिये ऐसी स्थितियों में विनिन्‍त जातीयताओो को कहाँ तक घार्थिक 
श्र सास्कृतिक विकास करने का ग्रवसर प्राप्त हो सकेंगा, यह बात समय के गर्भ में 
छिपी रहेगी | फिर भी विभिन्‍न ग्रवयवों एककों के विभिन्‍न स्वरूप्र स्पष्डन सोबियट 
समाजवादी गगणशराज्य सघ (ए 58 8 33 ) में विभिन्‍न जातीमत्ताप्नों वाले राय्यों के 
अपयव हैं 

सोचियट समाजवादी गणराष्य (६6जछप८ $86लणगाक २0०एछए)८)--प्रावाल 
सोधियट समाजवादी गणशराण्य मघ (7. 8 8 ) में सोलह प्रवयती एव गण- 
राज्य हैं। प्रत्येक गणराज्य नघ, चाहे उसमें कित्तने भी जोग चसते हो, साहे उपका 
छेत्रफत कितना भो हो, प्रौर चाहे उसके प्राथिक ससाथन बिलने सी हों, प्रापस में 
अधिज्ञारों फी दृष्टि से बरायर हैं। प्रत्येद संघीय गराराज्य थी प्रपनो सत्ता है भौर 
जहाँ तक ममियान थी झाजा का सम्दन्ध ९, प्रच्येझ सधीय गणाएणज्य 'प्रत्षु सता 
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(8०ए७थट्ट75) का उपभोग करता है। अपने-अपने प्रशानन के भ्रधिकार क्षेत्र में, 
प्रत्येक श्रवववी गणराज्य प्रपनी मत्ता का स्वतन्त्रतापर्वककं उपभोग करता है। सवि- 
धान का श्रनुच्छेद १५ ग्रादेश करता है कि “सोविबट समाजवादी गसाराज्य सथ 
(ए & 8 छे ) प्रत्येक अवयवी गणराज्य की प्रभ्ुयत्ता की रक्षा करेगा।” प्रत्येक 
श्रवयवी गराराज्य को सय से श्रलग हो जाने की छूट है । प्रन्येक्त अवपत्री गणराज्य 
को प्रादेशिक स्वायत्तता और स्वराम्व का श्राव्वासन है श्रौर किसी भी अवयवी एकक्र 
गणराज्य की प्रादेशिक मीमाओं में क्रिसी प्रकार का हेर-फेर उप समय तक नही किया 
जावगा जब तक कि सम्बन्धित गगाराज्य स्वय तदर्थ स्वीकृति न दे । सविधान ने प्रन्येक 
गवयवी गग्यराज्य को आता दी है जि वह अपनी सेनाएँ रख नक्ता है; विदेशों से 
सीबे दीत्य सम्बन्ध स्वापित कर सकता है, उनसे सीबे इक्रारनामे कर सकता है श्रौर 
उससे साजदूतो अपवा व्यापारिक दूवावासों का आदान-प्रदाव कर मक़ता है। किल्‍नु 
जैसा क्रि पूर्व के अधच्यावों में बताया जा छुका है, ये सब अवयत्री सखराज्यों के प्रभुता- 
पूर्ण अविकार नाममात्र के हैं भौर इन अधिकारों के ऊपर पब्ननेल्ये मर्बादाएँ लगी हुई 
हैं श्रौर केंद्रीय गान का प्रवयवी गणराज्यो के प्रगामनन पर केठोर अक्ुच नहता है । 

संघीय गणराज्य का प्रआततनिक च्यत्प [8 0:्राशहध्रबता-० 5फ्राकपा8 ० 
६8 एग्रा०्ण फ्ैएए७॥०)--किंसी सबोच गणराज्य की सर्वोच्चि मोवियद्र (॥7.7९७४४७ 
800०9) ही व्यवस्थापिका है और सभी गणाराज्यीय विधियाँ, गण॒न्ाज्यीय सवोच्च 
सोवियद ही पास करती है । सर्वोच्च गणराज्यीय सोवियत के छुछ श्रन्य मुख्य कत्तंव्य 
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(६) गणराज्यीय सर्वोच्च सोवियट ही यह निश्चय करती है कि उक्त गण- 
"राज्य (एजाणा एरेणएप्त070) में किस प्रकार सैनिक सगठन किया जाय ॥ 

प्रेज्ीडियम (77० ॥ल्‍8ाताएगा)--गणराज्यीय सर्वोच्च सोवियट के झधि- 
चेशनों के विराम-कालो में उसका कार्य सघोय गरणाराज्य की प्रेजीब्ियम चलाती है । 
प्रेजी डियम ([7090ए7) में ११ से लेकर १७ तक सदस्य होते हैं भ्रौर वे चार वर्षो 
के लिये निर्वाचित किये जाते हैं । प्रेज़ीडियम की शवितर्याँ श्रौर उसके प्धिकारों का 
पनिर्पण सघोय गणराज्य (एफणा रत्कृपआ०) का सविधान ही कर सकता है। 

मन्च्रि-परियद्‌ (700 00प्राशों ० >॥78:073) +-मंघीय गणराज्य (गाता 
वालएपाशा०) की मन्ध्रि-परिपयद्‌ की नियुवित उक्त गणराज्य की सर्वोच्च सोजियट 
द्वारा होती है प्रौर मन्त्रि-णरिपद्‌ ही गग्राज्य में राज्य शक्ति का सर्वोच्चि कार्यकारी 
कौर प्रशासनिक भग है। गणराज्पीय मन्त्रि-परिपद्‌, गणराज्य की सर्वोच्च सोवियट 
के प्रति उत्तरदायी है अथवा उबत स्वोच्चि सोवियट के श्रधियेशनों वे विराम कालों 
में सघीय गणराज्य (एाणा १९फ॒ुणणाए) की प्रेजीडियम ([7एहातापा) के प्रति 
उत्तरदायी है | यह आवश्यक है कि गणराज्यीय मन्ध्रिग्परिपद्‌ के निर्णय श्रौर उसकी 
'ग्राप्ाएँ सोवियट समाजवादी गणराज्य सव (ए 8 8 ॥२ ) तथा संघीय गगराज्य 
(एजाणा ॥८९एप्रणा०) की विधियों के विरद्र नहों। स्विधान का प्रनुन्छेद ८१ 
आदेश देता है कि किसी सधीय गगराज्य (एगशाणा दिक्कृणशाएं)] वी मन्सत्रि-परिपिद्‌ 
((७णाला रत 3वाष्५टाड) के लिप्रे श्रावग्यकर होगा कि बह सोबियट समाजवादी 
गगराज्य संघ (ए 8. 8 ॥२ ) की मन्त्रि-परिपद्‌ की आाज्ञाप्रों श्रौर निर्गयों को 
क्रियान्वित करें। सोवियत समाजवादी गणराज्य सप (ए & & ११) की मन्ध्रि- 
परिपद्‌ ((०छातलो ० >या%छ३) को श्रधिकार है कि वह इस बात का निरीक्षण 
करे कि श्रवयवी गणराज्यों वी मन्त्रि-परियदे श्रखिल संघीय मन्नि-परिसदीय प्राश्माग्रो 
को ठीक-ठीक फ़रिप्रान्वित कर रही है या नहीं। 

उसी प्रहार सघीय गणराज्य की मन्ध्रि-परिपदों को बह प्रधिकार है कि 
थे स्पायत्तणानी गणराज्यो के निर्णयों को चाहें तो निलम्बित परदे । इसको यह भी 
अ्रधिवार है कि यह प्रपने प्रधीनन्‍्ध प्रदेशों, क्षेत्रो पौर स्वापत्तगासी क्षेत्रों फे सर्दहारा- 
वर्ग की सोजियट की अभ्रधिणामी समिति (]:2२ए०ाध५९ ए०गरणा।(९९ ण (6 ९०५०६ 
9 ० एमए 700० 70फपधल्‍) के निर्णयों को अस्वीक्षत और निधिद्ध कर 
सपती है। 

सधीयप गशणराज्यो के मस्त्रालयो फो निम्न विभागो में समठित किया गया है । 
सपीय गणराज्यीय मन्त्रालय (एजाणा पत्कृषोगाल्या 350705) ग्रौर गशराज्यीय 
मन्परालय (00फ्णशाल्या जैत8ए९३) राज्य के सामान्य प्रशासन या सघालन एरता 
है प्रौर यह मन्पालय सोवियट समाजवादी गगाराज्य मघ [ए. 8 +% 7३ ) ही मरिफ्र- 
पन्ियिर थो” उसके प्रतिस्वरूप सप्रीव गशराज्य के मन्त्रानय (कराता दिल्कृप्ोतीलना 
जंता5ह ) फे भी झाषीन रहता है। उपरी प्ररार गणुराय्योप मन्धावय पज्य के 


ध्पड सोबियट रूस फी शासन-प्रणाली 


उस प्रशासन का सचालन करता है जो उसको सौंपा जाता है भौर यह सीधे सघीय 
गणराज्य (ए707 ?७०ए७॥०) की मन्त्रि-परिषद्‌ के श्राधीन होता है । 
स्वायत्तशासी गणराज्य (87६०7०7४००४ ००ण०॥०)--१६३६ के स्टालिन 
के सविधान ने प्रत्येक राष्ट्रीयता को पूरा श्राशवासन दिया है कि सभी को विकास झोर 
उन्नति के पूर्ण श्रवसर प्रदान किये जायेंगे। इसी श्राश्वासन की क्रियान्विति की दिशा 
में सविधान ने छोटे-छोटे प्रशासनिक एकक स्थापित किये है श्रौर ऐसे सभी प्रदेश 
और क्षेत्र सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ के पूर्ण प्रभ्नुसत्तायुकतत मौलिक श्रवयवी 
एकक ईं । स्वायत्तशासी गणराज्य प्रथम श्रवयवी एकक हैं। ऐसा हो सकता है कि 
किसी सघीय गणराज्य (07०० :४००ए०७॥०) की सीमाश्रो में कुछ स्थानों पर ऐसी 
राष्ट्रीयताए निवास करती हो जो उक्त सघीय गणराज्य की बहुमत जनसख्या में 
विभिन्‍न जाति की हो और उनमे श्रपने भ्रलग-भलग राणप्ट्रीय लक्षण हो । यदि ऐसी 
राष्ट्रीयताएँ जिनकी गणराज्य में प्रलग स्थिति स्वीकार करते हुए उन्हें एक मन्त्रालय 
प्रदान कर दिया गया है , श्रौर यदि वे स्वय चाहें कि श्रपना भ्रलग स्वायत्त शासन 
स्थापित करें तो उनको प्रपता स्वायत्तशासी गणराज्य स्थापित करने की श्राज्ञा प्रदान 
कर दी जाती है। प्रत्येक नये स्वायत्तशासी गणराज्य का नाम उस राष्ट्रीयता के 
नाम से सम्बद्ध रहता है जिसने उक्त स्वायत्तशासी गणराज्य की नीव डाली थी ।' 
उदाह रणस्वरूप रूस के सोवियट सधात्मक समाजवादी गणराज्य में बारह स्वायत्त- 
शासी गणराज्य हैं भर जाजियन सोवियट समाजवादी गणराज्य (९०श्ठाश+ 
78०9ए७॥०) में दो स्वायत्तशासी गणराज्य । उजबंक सोवियत समाजवादी 
गर्राज्य (१7%७ ए०७०८ ॥8००००॥०) में श्रौर ग्रजरबिजान सोवियत समाजवादी 
गणराज्य (8श९४८ध॥६७० ए700 +००प०००) मे केवल एक-एक स्वायत्तशासी 
गणराज्य सम्मिलित हैं। « 
यद्यपि प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य (8०६४०07०४०४8 +७०प०॥०) सघीय 
गणराज्य का अ्रवयवी श्रग है फिर भी वह भ्रपनी प्रादेशिक सीमाशों में स्वतन्त्रता 
भौर प्रभुस्वायत्तता का उपभोग करता है। इसका यह श्र है कि स्वायत्तशासी 
गणराज्य अपने भान्तरिक मामलो में स्वतन्त्र शासन का उपभोग करते हैं। राज्य 
की समस्त प्रशासनिक कार्यवाही स्वायत्तशासी गणराज्य की अधिकृत भाषा में ही 
होती है । प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य (40४०7०7००४ ऐे००ए०॥०) श्रपना श्रलग 
सविघान तैयार करता है किन्तु उस सविधान का का उस सघीय गणराज्य (एम्राए७ 
४8०9ण०७॥०) की सर्वोक्ष्ष सोवियट द्वारा स्वीकार क्या जाना भ्रावश्यक है, जिसके 
प्रादेशिक अधिकार में उक्त स्वायत्तशासी गणराज्य प्रवस्थित है। साथ ही स्वायत्त- 
शासी गणराज्य का संविधान सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ (70 8 8 98) के 
सविधान के विरुद्ध नही होना चाहिए भौर न सघीय गणराज्य (एग्राणा रि०छण०॥०) 
के सविधान के विरुद्ध ही होता चाहिए। स्वायत्तशासी गणराज्य (4पर/एक्‍०ग्राणा& 
ए९७एण०) का श्ञास्त्र और भण्डा वही रहता है जो सघीय गणराज्य का होता 
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है , उसमें केवल स्वायत्तशासी गणराज्य का नाम शौर वढा दिया जाता है । 

स्वायत्तशासी गणराज्य अपने अधिकार क्षेत्र में प्रपनी विधियाँ प्रवत्तित कर 
सकता है । किन्तु साथ ही सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (0. 8 8. 8.) शोर 
संघीय गणराज्य (एग्राए० रि्ृणणा०) दोनों की विधियाँ भी स्वावत्तणासी गणराज्य 
में प्रभावी रहती हैं । प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य के श्रपन॑ नागरिकता सम्बन्धी 
नियम हैं । किन्तु प्रत्येक नागरिक स्वायत्तशासी गशाराज्य का नागरिक होने के साथ- 
साथ अपने सघीय गणराज्य (एंग्राणा पे०एए०॥०) का भी नागरिक है श्रौर सोवियत 
समाजवादी गणराज्य सघ (ए. 8 8 7२) का भी नागरिक है। इसका श्रर्थ है कि 
सोवियट सघ (ए 8 8 ४७ ) के निवासियों की तिहरी नागरिकता है । 

स्यायत्तशासी गशाराज्य में प्रभासन का वही ढंग है जो संघीय गराराज्य 
(एश्मणा ए०एणंआए) में पाया जाता है । राज्य की सर्वोच्च शक्ति उक्त स्वायत्तणामी 
गणराज्य (8०५०॥०००४४ ए०एघ॥०) की सर्वोच्च सोवियट (89॥070 5007७) 
में निवास करती है । सर्वोच्च सोवियत चार वर्षो के लिये निर्वाचित की जाती ह, 
प्रौर यही प्रेजीडियम का निर्वाचन करती. श्ौर मन्त्रिपरिपद्‌ (0णागरणों ० 
शाा8६०७४) की नियुक्ति करती है। स्वायत्तशासी गणराज्य की मन्ध्रि-परिपद्‌ के 
निणुंय धोर झादेश सधीय गरराज्य की मन्त्रि-परिपद्‌ (00प्राणला णी फिवाशाला७ 
०708 ए7705 (०७णों०७) द्वारा निनम्बित किया जा सकता है । 

स्वायत्तशात्ती प्रदेश श्रथवा जनपद (#४४०॥०7700४ 7९९8४१००)--किसी 
सधीय गणराज्य के कुछ ऐसे भाग हो प्कते हैं जिनमें कुछ हजार के लगभग थोड़े से 
ही लोग निवास फरते हो भ्रौर जो स्वशासन के इच्छुक हो और इम प्रकार श्रपना 
स्पष्ट प्रस्तित्व चाहते ही । इस प्रकार के स्वेच्छा ॥रा निर्मित सघ को स्वायत्तथासी 
प्रदेश प्रघवा जनपद कह सकते हैं भौर ऐसे जनपद के साथ उस जाति वा नाम जुड़ा 
हुआ रहता है जिसने ऐसे जनपद का निर्माण किया है | 

एस प्रवार के स्वायत्तणासी जनपद की सम्पूर्ण राज्य शवित स्वहारापर्ग 
के प्रतिनिधियों हारा निमित सोचियट (80536 ०१॥७ ५४७7:७१8 7००९ ॥06ा- 
६09) में नियास करती है । सर्वेहारावर्ग के प्रतिनिधियों की सोबियद को प्रपने 
जनपदीय भधिकार क्षेत्र में स्वशासन का पूरा सविधानिया प्रधिकरार है। इसके सुस्य 

पर्संव्य निम्न सार्वजनिक थान्ति और प्रान्तरिक सुरक्षा विधियों का उचित पालन 

नागरिकों के मौलिक झधिकारों की रक्षा घ्ौर जनपदीय प्रथवा स्थानीय प्राथिक 
धोर सारइतिक विकास वा संचालन । सर्वहारापर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित 
मोवियद (४०५७६ ० ९ एछ)-फह 26गरीत 0 फ्ाएक) को यह भी भ्धिण” 
टे कि बह ऐसी झाशत्तियाँ शरीर प्रदेश नियाल सकें शिनगों सोडियत खमाझयादी 
गशराण्य संघ ([ए 8 8 फू.) और संघीव सणराज्य (एफाण उोेश्यृपओीट फी 
विधियों ने स्वीकार विया है झौर जिन प्ादेशों के निशाउने की श्राणय दी है 

सवंहाराबर्य के प्रतिनिधियों दरार मिशित सोवियद (गर्ल 8०56६ ७ ॥॥७ 


भ्प्६ सोवियट रूस की शासन-प्रणाली 


एणापाए ?९०ए०४ 70०9ए४०४) स्वय अपनी कार्यकारी समिति ([फ्९८पगए० 
()०077%868) चुनती है जिसमें भ्रध्यक्ष (ऐक्वाए्मथा), उपाध्यक्ष (एप०७-एक्‍87- 
गाक), सेक्रेटरी श्रौर सदस्य होते हैं। यह कार्यकारी समिति जनपदीय सोवियट 
(8०६०7४) 809०9) के प्रति उत्तरदायी होती है। इस जनपदीय सोवियट श्रौर 
इसकी कार्यकारी समिति की शक्तियो और अ्रधिकारों का निर्णय सघीय गणराज्य 
(एमा०० ए०क॒ण०7०) की सर्वोच्च सोवियट की विश्येष श्राज्ञा के द्वारा होता है। 
सघीय गणराज्य की मन्त्रि-परिपद्‌ को अधिकार हैं कि वह जनपदीय कार्यकारी 
समिति के निर्णंयों भौर श्राज्ञाप्रो को निलम्बित कर सकती है। 

राष्ट्रीय क्षेत्र (७४०7४ 87०४8)--स्वायत्तशासी जनपद (4 प०॥०४008 
26६०७) का झल्प भाग, राष्ट्रीय क्षेत्र (0७४०४७] 87७७) का निर्माण करता है स्‍धौर 
वह कुछ थोड़े से सोवियट लोगो की स्वेच्छा से बनता है। जो राष्ट्रीयता राष्ट्रीय क्षेत्र 
का निर्माण करती है वह अपने क्षेत्र के प्रान्तरिक मामलो में स्वतन्त्र एव स्वशासन 
के झ्धिकार का उपभोग करती है। 

प्रत्येक राष्ट्रीय क्षेत्र (१७४००४) 87०७) की एक क्षेत्रीय सोवियट होती है 
जो उस क्षेत्र के स्वहारावर्ग के प्रतिनिधियों के योग से निर्मित होती है और एक 
कार्यकारी समिति (7%००प०४०० (!/००77/60७) होती है। शासन के इन दोनो श्रगो 
की शक्तियों का निर्णय एक श्रष्यादेश (0767र&706) हारा निश्चित होता है और 
वह श्रध्यादेश द्वारा किया गया निरंय उस सघीय गणराज्य (9709 7२०७०घ०॥०) की 
सर्वोच्च सोवियट की स्त्रीकृति का विषय है, जिसका उबत राष्ट्रीय क्षेत्र श्रवयवी भाग 
है। क्षेत्रीय कार्यकारी समिति (476७ ॥05००76ए७ 0०7777066) के श्रादेशो भौर 
निरंयो को सघीयव गणराज्य (एऐग्राप्म 8ै००ण७॥०) की मन्त्रि-परिषद रह कर 
सकती है । 


अध्याय ७ 


साम्पवादी दल 
(पार €०णणपाांछा एणाह३) 


प्रेरक एवं नियन्त्रक बल ([,९४०॥68 हप०त 77०ण०7॥78 #0०7००)--साम्यवादी 
दल नये रूस का प्रेरक वल है। यह तथ्य राजनीतिक रूप से भी और वेधानिक रूप 
से भी सत्य है कि साम्पवादी दल की स्थिति समस्त सोवियट जीवन में केन्द्रीय है श्रौर 
सर्वाधिकार पूर्णो है। स्टालिन (झा) ने कहा था, “हमारे सोवियट समाजवादी 
गणराज्य सघ (80१०६ एजशाणा) में सवहारावर्ग का श्रधिनायकवाद है भौर हमारे 
देश मे कोई भी राजनीतिक अ्रथवा सगठन नम्पन्धी प्रध्न सोवियट प्रथवा अन्य 
प्रशासनिक प्रवयव उस समय तक निर्णाय नही फरते जब तक कि साम्यवादी दल वा 
तदर्थ भ्रादेद प्राप्त न हो जाय , इसलिये मानना पड़ेगा कि हमारी शासन-व्यवस्था 
में साम्यवादी दल एक प्रेरक चल है ।” सोवियट सबिधान केवल एक ही राजनीतिफ़ 
दल को मान्यता देता है श्लौर वह है साम्यवादी दल । स्टालिन के संविधान था 
प्रनुच्छेद १२९६ भ्रादेश देता है कि कर्मकार वर्ग के श्रमिक वर्ग प्लौर राजनी तिक चेतना- 
युबत नागरिवों ने संगठित होकर सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (१०५३० 
एगाणा) की वोल्देविक पार्टी श्रयवा साम्यवादी दल की स्थापना की है झौर बह 
श्रमिक जनता के सब प्रकार के सगठनों का, उसकी समाजवादी पद्धति यो शवित 
बढ़ाने और विकसित करने की लडाई में सार्वजनिक क्षेत्र में और राज्य के क्षेत्र मे 
भी गगुप्रा है। सोवियट सविधान के पनुच्छेद १४९१ में केवल साम्यवादी दल ही 
ऐसा दल माना गया है जो सोवियट निर्वाचनों में भाग लि नक्ता द्वे। संविधान के 
इन श्रादेयों ने साग्यवादी दल को सोवियट घासन में श्रधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान की 
है श्रौर प्रन्य सभी संगठनों छा तो इसको ग्रझुग्रा शौर नेता मान लिया गया है। 
एममें सन्देह नहीं कि सदिधान ने रस प्रवार मे प्रन्य संगठनों प्रौर समाजी प्री भी 
प्रान्ना दी है जैसे ठेट यूनियन, सहकारी संघ, युवक संगठन, सारह॒तिफ, बला सम्बन्धी 
एवं वैज्ञानिक संगठन ग्रादि, किन्तु इस प्रवार ये समस्त संगठन पश्ौर समाज 
धााजनीतिक सगठन हैं । एस प्रझार ये साठनों णा उद्देब्य यह होता है कि साध िए 
फायागा यी तृष्धि हो, झोौर देश समाजवादी पंथ से गृजरता हुआ निरन्तर उत्तति 
पी झोर भग्नमर रोता रहे । साम्मवादी दल समस्त ससहारायाों था परर्मिीत्त मोर्चा 
है. जिसमें प्रत्यधिक रापनीतिक चेतसायुयत दायरिया सम्मिखित हैं; प्रह शायदशयात 
पह दल उन सभी सोस्द्रतिण एवं विज्ञान यला शादि सम्पस्धी संगब्नों पर ल्‍व नि 
प्रभाव दालता है शोर इस दल ये सदस्य ही उन समस्त संमद्यों यो भी दिया प्राय 
फरने हैं । 


के औ शतातववपचषण५८ एज 3) अ30्ाष7० 7ै7)०३३ 


सोवियट रूस के साम्यवादी दल के सम्बन्ध में लिखते हुए एण्ड्रो विशिस्की 
(काश 9३शाआछऊ) ने कहा है, “सर्वहारा वर्ग के श्रघिनायकवाद की स्थापना 
की हृष्टि से सोवियट समाजवादी गणराज्य संघ को साम्यवादी दल की आशिक, 
सामाजिक श्र सास्कृतिक क्षेत्रों में नियन्त्रक स्थिति ही राजनीतिक आधार प्रदान 
करती है ।” साम्यवादी दल का सोवियट व्यवस्था पर कितना नेतृत्व श्रौर प्रभाव 
है, इसको दल के श्राज्ञापत्र (0&:0०7) की प्रस्तावता से समझा जा सकता है जिसको 
१८ब्ी काँग्रेस ने सहोधित किया और २० मार्च १६३६ को स्वीकृत किया। प्रस्ता- 
चना इस प्रकार है, “सोवियट सघ (80४० एगा०7 ०० 800॥०शो:८8) का साम्यवादी 
दल, ससार-व्यापी साम्यवादी आ्लान्दोलनन समठन (007राएप्रशा8५ 776४ए४७७०78) 
का भाग होने के नाते श्र्लिल सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8. 8) 
का सगठित सेनामुख अथवा मुख्य मोर्चा (08७४४०१ ४०म४०७०व५) है भौर यह 
सब से श्रेष्ठ वर्गे-सगठन है। प्रपने क्लियाकलापो में साम्यवादी दल मावसंवाद और 
लेनिनवाद के सिद्धान्तो का श्रनुसरण करता है। सर्वहारावर्ग के अधिनायकवाद को 
सुहृढ बनाने के लिये, समाजवादी व्यवस्था को सुहृढ भ्रौर विकासोन्मुख बनाने के 
लिये और साम्यवाद को विजयी करने के लिये साम्यवादी दल समस्त श्रमिक वर्ग, 
कृषक वर्ग, बोद्धिक वर्गे तथा सम्पूरों सोवियट समाज का नेतृत्व करता है। साम्यवादी 
दल ही सावंजनिक क्षेत्र में श्लौर राज्यीय क्षेत्र में स्वहारावर्ग के समस्त सगठनो का 
नियन्त्रक केन्द्रीय संगठन है भ्रोर इसी से भ्राशा की जाती है कि यह साम्यवादी 
समाज की सफलतापूर्वक स्थापना करेगा।” 


सोवियट रूस में साम्यवादी दल के इत्तने सर्वेग्यापी श्रधिकार भौर कार्यंकलाप 
हुँ कि कभी-कभी सोवियट शासन भोर साम्यवादी दल में भेद करना कठिन हो जाता 
है । साम्यवादी दल ही एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में श्र वैधानिक रूप से 
स्वीकृत दल है श्लौर यह माना जाता है कि यही दल सोवियट समाज का नेतृत्व करके 
स्वंहारावर्ग का भ्रधिनायकवाद स्थापित करायेगा भौर यही दल वास्तविक समाज- 
वादी व्यवस्था का विकास करावेगा , इसलिये यह दल शक्ति का श्रन्तिम स्रोत है । 
आसन के नीति-सम्बन्धी समस्त निर्णय साम्यवादी दल के सम्मेलनो में, समितियों में, 
ज्यूरो (87०७०) में शोर विशेषकर राजनीतिक ब्यूरो (?०॥६ 877९७०) में किये 
जाते हैं। शासन तो उक्त निरणणयों को केवल स्वीकार करता है। लेनिन ने कहा 
था, “स्वय श्रमिक लोग शासन करना नही जानते, श्रत उनको वर्षों तक इस कला 
का प्रशिक्षण लेना होगा , इसलिये कुशल शासन करने के लिये श्रनेको क्रान्तिकारियो 
अयवा भ्रम्यास-वृद्ध साम्यवादियो की आवश्यकता होगी । हमारे पास साम्यवादी दल 
हैं जो इस प्रकार की हमारी झ्रावश्यकताप्नो की पूर्ति करेगा ।” “सोबियट क्षासन 
झौर साम्यवादी दल में नीति सम्बन्धी मतभेद नहीं हो सकते वक्‍्योक्ति दोनो की 
सदस्पता, विशेषकर उच्च स्तरों में एक है और वे श्रलग झलग नही किये जा सकते । 
साम्यवादी दल की सदस्यता श्राप्त किये बिचा किसी को कोई महत्त्वपूर्णा पद प्राप्त 
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नहीं हो सकता । अत्वन्त कठिन परीक्षा के वाद ही कोई दया खदस्य बनाया छात्रा 


7"झ-ह] आर त्न्ल ८५ उच्च्यता च्ल्ल्झ्ट रूजझे >> >लजतते -) उसको दनन्‍द की पक दि अपनानी 5 
हैं आदर इल का उदस्यता प्रात नरूव के दाद भा उसका दल का नो अआअपदान 
ह्ञोगी अन्यदा उसको दल से वहल्स्ध्ित किया जा सकता है। चसाम्यवादी दल एक 
होगा अन्यदा उसका दल से दाहादइत कवा जा सकदा ह्‌। चान्यवादा दल एक 
हर ज़््नन्विकारी हैं, इसके सभी एक कठोर अनुझासन 
सम्मिलित किन्तु ह््वन्तिकारी उग्रब्द हैं, इस्क्ते सभी सदस्य एफ कठोर झनुधझ्षात्तन 





देंवे हुए हैं और यह अनुधासनन सभी पदस्यों के ऊपर उमानरूप से लायू 
डडेज (_्‌ हि 

हैं ।' चान्यवादी दल के घोषणा-पत्र की प्रन्दावना में उक्धद विचार व्यक्त 

किए नये हैं श्र उसी प्रस्तावना ने प्राय जहा गया हैं कि “साम्यवादी दल इसलिये 


सुदृद है क्योकि इस दल में समज्य है, सव की समान इच्छा हैं और उछव॒ मिलकर 


॥० ६॥ 
गो 


ये 


चाल (70०7० 6 70०8प585) चलता है ।* 
जो या तो दल के पुरोगन (77027877:४९) 
क्षे भंग करने का प्रदत्त करते है था उसके नियमों छबता शझवुशघासन को रंग 


रहोददल नहीं होठी; न कमी दल में प्रतुआासतीय छूठ पड़ती है व कमी आपस 
दुरुगी 
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करते हुँ। उल्लेप में कहा जा उक्ठा है कि साम्यवादी दल झासन के हूुठव में बसने 


चाला छासन है और सोवियत समाऊदादी ग्रयराज्ण सच (0.85. 8 9) में 
च्वाकहृप्डि-केद्र (027घ8९४ ० फावशाध्वर०ग) है । सर्वहारावग का अधिनावक््वाद, 
वास्तव में सान्यवादी दल का ही ऋधिनावक्त्वाद है । सेनुएल हापर (8०मऋाण्ट 


स्रब्एथो ने लिखा है, “इस प्रजार जहाँ सरकारी तौर पर यह स्वीकार किया दाता 
है कि घासन ही विधियाँ स्वीकार करता है, झादउच हीं राज्य कार्व चलाता है, 
चही उद्योगो का प्रदन्व करठा हैं, वही सेना का संचालन और नियन्त्रदा्य करता 
हैं, दव नहीं; जिल्‍तु अनधिहृत अबबा प्रैरसरक्ारी दौर पर दल ही यह सब 
कार्य करता हैं और किन्हीं श्र्णें में छाम्यवादी दल ही इन उबर ह्वत््यों के लिये 


न 
० 


उत्तरदायी है ॥7 

एकाधिकारपुर्ण कठोर दल शोर प्रज्ञातन्त्रीय केचद्रदाद (प्रढ आठ्ाण्राप्रां० 
छ8्तर ४०१ 702700क200 एशपफ्शा5एछ)--सान्यग्यठी दद उम्स्व दोड्िण्द संघ में 
एकमात्र एक रूप ग्रीन पूरं केन्द्रीक्ृत संगठन है थो अत्यन्त कठोर एवं एकविक्ञारएूर 
सी है। समस्त दल में केवल एक इच्छा और एक संचालनों (096 ऊपी। 8फ़ते 09७ 
त97९८४०प्) के द्वारा सास कार्यो चलता है। दल चाहता है कि उसके चनी सदस्य 








ख्स्तं सा सदर 
चर्देव एक मद हो और सब क्ठोरतम अनुश्याचन के आाधीन काये करें और दल बह 
मी चाहता है कि उसके उसी निशशुव निवमित टंग से ठीक-ठीक समय पर बिना 
फिसी हिचण्चिहट के क्रियान्वित छिये जाये । दल में क्सी प्रकार की ग्रुददन्दी चहन 


चहीं की जाती ; झौर ऐसे सदस्य झीत्र निकाल दिये बाते हैं ज्निकी शोर से ऐसा 


चन्देह किया ऊाता है कि वे सर्वहारावर्गीय अनुशासन का पालन ठीक से नहीं कर 
रहे हैं। इसलिए सान्यदादी दल मारक्य एवं चेनिन (४४८मर्श-,०तांगांझ) के सिद्धान्तों 


हर थत 


[] 
के सपद्क कोगो का रसब्द् एवं पूरा संगठन है । छान्वदादी उल के 7१६६४ अर 
क्रय का छुह्दह एव पर चचठच हू। झान्वदाद ये के ६६- 


भ्रूद्‌ू० सोवियट रूस की शासन-प्रणाली 


१६३६ के नियमी को देखने से पता लगता है कि वे दल की सयुक्तता, समान इच्छा 
झौर समान कायंवाही' प्रदर्शित करते हैं। १७ जनवरी, १६५२ को साम्यवादी दल 
की काँग्रेस ने एक प्रस्ताव पास करके यह इच्छा व्यक्त की कि “दल के कठोर एवं 
एकाधिकारपूर्ण (ध०४०णाशाहाय) होने की आवश्यकता है ।” और वास्तव में यह 
दल कठोर है । जिनोवीयर (27०४7००) के अनुसार, “हमको दल में ऐसी कठोरता 
की आवश्यकता है जो झ्राघुनिक कठोरता से भी हज़ार ग्रुनी श्रधिक हो । हम इतनी 
छूट नही दे सकते कि दल के सदस्यों को काम करने की छूट हो अथवा पार्टीबन्दी 
बनाने को छूट हो ।” 

किन्तु साथ ही साम्यवादी दल को इस बात पर अभिमान है कि दल 
अ्रजातन्त्रीय केद्धवाद' का उदाहरण है। इस सिद्धान्त के विकास के सम्बन्ध में 
बडा उग्र मतभेद रहा । साम्यवादी दल के कुछ सदस्य चाहते थे कि केन्द्रीय दल 
ह्थानीय दलीय सगठनों को अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करे और सिवाय उनसे 
साधारण विकास झौर उन्नति सम्बन्धी रिपोर्ट माँगने के, उनके सेतिक कार्यों में 
हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस विचार के विरुद्ध १६०३ में लेनिन (॥,छगग) ने 
यह विचार व्यक्त किया कि इस प्रकार की स्वतन्त्रता भौर स्वायत्तता दे देने से दल 
के हित स्थानीय मात्र रह जायेंगे। इसलिये उसने हढता के साथ बल देकर कहा कि 
साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति को स्थानीय मामलों में और यदि झ्ावश्यकता पड़े 
तो स्थानीय हितो के विरुद्ध भी हस्तक्षेप करना चाहिए , यदि ऐसा करने से दल के 
उद्देश्य सफल होते हो भ्रथवा यदि एसा हस्तक्षेप दल के हितो के लिये श्लावश्यक और 
लाभदायक जान पड़े । 

लेनिन (7,७००) के विचार स्वीकार कर लिये गये श्रौर श्राजजल दल की 
केन्द्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट मान्यता दी जा रही है। आजकल प्रजातन्त्रीय केद्धवाद 
(0०0700०:४६० 0७॥ल्‍४७थशा४घण) का यह श्र्थ लिया जाता है कि दल के निम्न स्तर 
पर सावंजनीन सदस्यता प्रदान की जाय और शीर्प पर समस्त सचालन 
एक्र केन्द्रीय समिति को सौप दिया जाय । मार्च १६३६ में दल की श८वी काँग्रेस 
ने जो दल का घोषणा-पत्र ((॥878७7) स्वीकार किया वहू इस प्रकार है -- 

(१) शीपं स्थान से नीचे तक दल के नेतृत्व सम्बन्धी निकायो का निर्वाचन ; 

(२) समय-समय पर दल के उपकरण अथवा मनिकाय अपने दलीय सगठनों 
को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते रहे , 

(३) दल में कठोर शअ्रनुशासन और प्रल्प मत का बहुमत की इच्छा के सामने 
पूर्ण प्लात्मसमपंरणा , 

(४) उच्चदलीय उपकरणों के निशंयो की निम्न मिकायो श्रथवा दलीय 
उपकरणो (7,0फ०० 9०07०8) के ऊपर झ्ावश्यक वाध्यता । 

प्रजातन्त्रीय केन्द्रवाद' ([060806छंवए 0शगरण्धाष्ठा0) का वास्तविक एवं 
अ्रधिकृत सिद्धान्त यह है कि दलीय उपकरणों में वाद-विवाद की स्वत्तन्त्रता उस समय 
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तक तो है जब तक कि नीति सम्बन्धी निर्येय न हो, किन्तु एक बार जहाँ नीति निर्धारित 
हुई, उसके बाद सभी को पूरा रूप से उक्त नीति के भ्रनुसार काये करना होगा । दलीय 
आज्ञापत्र भ्रथवा चार्टर ("#छ्ा७०7) में कहा गया है, “दलीय उपकरणों में अश्रथवा 
समस्त दलीय सगठन में दल की नीति से सम्बन्धित प्रश्नो पर स्वतन्त्र विचार-विनिमय 
हो सकता है भौर यह प्रत्येक दलीय सदस्य का श्रटल श्रधिकार है और यह दल की 
प्रजातन्धीय भावना का तकेपूर्णा फल है।” इसका यह श्र्थं है कि नीति सम्बन्धी 
निर्णय दल का शीपं करता है ग्रौर समस्त दलीय शक्ति शीप॑ के पास केन्द्रित है । 
इसी को केन्द्रवाद कहते हे | साम्यवादी दल की राजनीतिक ब्यूरो (7%6 7०॥%४००) 
ही समस्त दल की नीति का निर्माण करती है श्रौर इस प्रकार वही शासन की नीति 
का भी निर्माण करती है । किन्तु पोलिट ब्यूरो भ्रथवा राजनीतिक ब्यूरो (?०६- 
४४7०) में नीति निर्देण्टा कौन है, यह बताना कठिन है । सम्भव है कि राजनीतिक 
ब्यूरो (7०॥%०7०) में उन्मुक्त वाद-विवाद होता हो , और तब बहुमत की 
राय से नीति निर्मित होत्ती हो, भ्रथवा दल का पअ्त्यन्त प्रभावशाली नेता 
ही नीति निर्मित करता हो। १६३६ से लेकर भागे उसकी मृत्युपयंन्त सभी 
लोग स्टालिन (809॥7) की श्रथक प्रशसा भ्रोर चापलूसी करते रहते थे चाहे कंसा 
भी भ्रवसर हो और बातचीत का विषय कुछ भी हो। ज्हैन्डोव (2॥8700४) 
की मृत्यु भ्गस्त १६४८ में हुई। उससे पूर्व उसको स्टालिन (8६8॥7) का सम्भावित 
उत्तराधिकारी समझा जाता था । एक बार उसने भ्रसाधारण भश्रवस्था में एक वक्‍तता 
करते हुए कह डाला, “हमारा स्टालिन महान्‌ चिरजीवी हो | स्टालिन समस्त 
बॉल्शेविक दल का, समस्त सोवियट सर्वहारावर्ग का, समस्त उनन्‍नतिशील पश्लौर 
प्रगतिशील मनुष्यमात्र का एक श्रपूर्व बुद्धि वाला, दिमाग शौर हृदय है।” खुद्चेव 
(70ए्रृ४०४०४) ने भी, जो साम्यवादी दल की राजनीतिक ब्यूरो (?णा४७०००) का 
सदस्य था और जो इस समय सेक्नेंटरटी जनरल है स्टालिन (8६७77) को “समस्त 
मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ एवं श्रपूर्व बुद्धि वाला मनुष्य बताया ।” बेरिया (867७) 
ने भी, जो राजनीतिक पुलिस दल का भ्रध्यक्ष था श्रौर जिस पर वाद में राजद्रोह 
का श्रपरावध लगाया गया भ्रौर जिसको २३ दिसम्वर १६४३१ को गोली मार दी 
डाई । स्टालिन (889॥7) को मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ और श्रपूर्व बुद्धि वाला मनुष्य 
कहा था । इसलिये स्टालिन (8/»॥7) के जीवन-काल में वास्तविक नोति निर्माता 
वही रहा होगा न कि राजनीतिक ब्यूरो (?०7४9०००) | इतने महत्त्वपूर्ण भौर 
अभावषपूर्ण व्यक्ति के सम्मुख न तो कोई स्वतन्प्रतापूर्वकं वाद-विवाद कर सकता है 
झोर न झ्लालोचना ही की जा सकती है। 

किन्तु दल में इतनी प्रजातन्त्रीय भावना भ्वद्य है कि व्यावहारिक वाद-विवाद 
की भ्राज्ञा है, किन्तु वाद-विवाद ऐसा होना चाहिए जो एकता पैदा करे। इस प्रकार. 


].स्थलिन (9) की मरुत्यु ५ माचे १६५७ को हुई थी । 
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लेनिन ([.७गए) ने १६९०६ मे लिखा था कि “प्रजातन्त्रीय केर्द्रवाद में श्रालोचना 
की छूट उस सीमा तक दी जा सकती है जब तक कि उसके द्वारा एकता में बाघा 
न पडे , और ऐसी किसी भी झ्लालोचना को सहन नही किया जायगा जो साम्यवादी 
दल द्वारा निर्णीत नीति श्रथवा निर्णायों की क्रियान्विति को या तो नष्ट करती हो 
भ्रथवा कठिन बनाती हो ।” दलीय नियमों के अनुसार किसी भी सदस्य को पूरी छूट 
है कि वह जो कुछ उचित समझे कह सकता है किन्तु वह श्रपने विचारों को किस 
रीति से व्यक्त करेगा इस पर कतिपय मर्यादाएँ लगी हुई हैं। ऐसी व्यवस्था है कि 
अखिल सघीय स्तर पर दल की नीति पर उन्मुक्त विचार विनिमय हो सकता है, 
किन्तु यह विचार विनिमय और वाद-विवाद इस प्रकार होना चाहिए कि दल का 
प्रल्प मत विशाल बहुमत के ऊपर छा जाने का प्रयत्न न करे , भ्थवा यह वाद-विवाद 
दल मे ग्रुटबन्दी को प्रोत्साहन न दे। यदि कोई कभी आालोचक बनने का साहस 
करता है तो उसे श्रपने विचारो के पक्ष में समर्थक बनाने का प्रयत्न कभी नहीं करना 
चाहिए, श्रथवा कभी कोई ऐसा कार्य नही करना चाहिए जिससे उस पर ग्रुटबन्दी 
प्रोत्साहित करने का भ्भियोग लगाया जा सके क्योकि यह अनुशासन सम्बन्धी गुस्तर 
अपराध है और दलीय एकता के सिद्धान्त के विरुद्ध भी भारी भ्रपराध है । वाद-विवाद 
में कभी नीति के ऊपर प्रत्यक्ष श्राक़मरणा नही करना चाहिए। जैसा कि हम देख 
चुके हैँ, दल' के उच्च स्तर नीति निर्धारित करते हैँ भ्रौर निम्न स्तर उसका पालन 
करते हैं, और इस प्रकार नीति का वास्तविक निर्माण राजनीतिक ब्यूरो (?णा/#- 
४ए००) ही करती है । दलीय नीति पर आक्रमण करना, सोवियट समाजवादी गण- 
राज्य सघ [7 8 8 9 ) में घोर अपराध समझा जाता है शोर वह दलीय 
भनुशासन के अतिक्रमण के समान अभ्रपराध माना जाता है । 

दलीय भनुशासन की यह भी कठोर माँग है कि दल के श्रन्दर पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक 
भ्रनुशासन रहे । साम्यवादी दल की सदस्यता सभी के लिए उन्मुक्त और लम्य नहीं 
है । केवल उन्ही लोगो को दल की सहायता के लिये स्वीकार किया जा सकता है 
जो दल के कार्यक्रम में विश्वास करते हो , जो दल के निर्णंयो को स्वीकार करने 
श्र दल का चदाः देने को तेयार हो । दल के झाज्ञापत्र (?&४5 ८0७४) की 
प्रस्तावेना में, दल के कार्य के सम्बन्ध में कहा गया है, “दल अपने सदस्यो से भाशा 
करता है कि सभी लोग त्याग झौर सेवा-भाव से क्रियाशील सहयोग देंगे तथा दल 
के प्रोग्राम झौर नियमों के अनुसार कार्य करेंगे तथा दल के और उसकी तमाम 
सम्बद्ध शाखाशो के निर्णेयों को क्रियान्वित करेंगे , साथ ही दल में एकता श्रौर सहयोग 
बढाने का प्रयत्न करेंगे श्लोर सोवियट समाजवादी गणराज्य सघ (ए 8 8 ७) 





] दल का चदा वास्तव में अधिक दे । उदाहरस्यस्वरूप सदस्यता का चदा मासिक आय 
पर सदस्यों भौर प्रत्याशी सदस्यों को इस प्रकार देना पड़ता दै--- 

३०१ रूवल से लेकर ५०० रूवल मासिक आय पर ? प्रतिशत चंदा; और ५०० रूवल से 
ऊपर आय वालों को ३ प्रतिशत चदा । 


साम्यवादी दल प्र्द३ 


के सर्वहारावग्ग के भ्रातृत्वपूर्ण सम्बन्ध ससार के सभी देशो के सर्वहारावर्ग के साथ 
मैत्रीपूर्णा रखने का प्रयत्न करेंगे ।” 

दल के प्रन्दर पूर्ण प्रजातन्त्रात्मक प्रनुशासन में दो बातें और श्राती हैं-- 
(१) दल की सभी छाखाओो (08७7७ रण 0० 2४7४9) का निर्वाचन होता है। 
भौर (२) दल की प्रत्येक छोटी शाखा थ्रपनी उस उच्च शाखा के प्रति उत्तरदायी 
है जिसने उस शाखा का निर्वाचन किया था। इसमें सन्देह नहीं कि दल की सभी 
शाखाएं प्रतिनिधिक एवं निर्वाचित निकाय है । किन्तु समस्त देश के राजनीतिक 
जीवन में जहाँ कही भी * निर्वाचन होते हैं वे भ्रौपचारिकतामात्र हैं । सोवियट सघ 
(80070 87898) के लम्बे इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नही मिलेगा जब 
किसी पद के लिये दो प्रतिद्दन्दी प्रत्याशियों में टक्कर हुई हो ! झपचारिक चुनावों 
के पहले प्रतिद्वन्द्दी प्रत्याशियों की योग्यताओों पर विचार किया जा सकता है किन्तु 
पग्रन्तिम चुनाव-सूची में प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही प्रत्याशी रह जाता है। 
इसके अतिरिक्त किसी प्रत्याशी की किसी पद के लिए योग्यता पर निम्न स्तर पर 
विचार कर लिया जा चुकता है। जितने ही उच्च स्तर पर विचार किया जायगा, 
झोर जितना ही उच्च पद होगा जिसके लिये विचार किया जायगा, उत्तनी ही दल 
के उच्च नेता की बात महत््वपूरां मानी जायगी जिसको कभी भी टाला नही जाता । 

समस्त दलीय शाखाश्रो (९४759 9०47०8) का दलीय संगठनो के प्रति उत्तर- 
दायित्व केवल सैद्धान्तिक है। दलीय सम्मेलनो घोर दलीय महासभाशो के सम्मेलन 
ग्रव श्रनियमित ढग से श्रौर लम्वे-लम्वे समय के बाद होते हैं यद्यपि दल के निश्चित 
श्रादेश हैं श्रौर नियम हैं कि दल के सम्मेलब निश्चित कालान्तरो में श्रवश्य होने 
चाहिएँ। न यही सम्भव है कि दल का श्रथवा उसकी किसी समिति का कोई 
भ्रधिकारी अपने पद से आजकल की स्थिति में हटाया जा सके , हाँ यदि दल के जीप 
स्थानीय नेता ही ऐसा चाहें तभी सम्भव हो सकता है। कांग्रेस तो यदि अश्रधिवेशन 
करती है तो केवल दलीय नेताझो की इच्छाग्रो श्लोर निर्णंयो को स्वीकार कर लेती है 
किन्तु १६९३६ से तो काँग्रेस का अधिवेशन ही नहीं हुभा है । 

इस प्रकार व्यवहार में दल की एकता श्रौर दल के कठोर पझनुशासन से दो 
फ्ल भ्राप्त हुए हैं--(१) सर्वसाघारण का महत्त्ववूर्ण नीतिविषयक निर्णायो पर कोई 
प्रभाव नही है ; ओर (२) नीति निर्धारण सम्बन्धी सारा उत्त रदायित्व कुछ छोटे 
से स्थायी वर्ग को दे दिया गया है जिसको राजनीतिक ब्यूरो (209४9०7०) 
कहते हैं। १६२४ में स्टालिन (80७07) का जो ट्रादस्की (प्र००४ऋए) के साथ 
सघर्प चल रहा था उसमें स्टालिन ने एकाधिकारपूर्णं कठोर एकल वर्गीय दल 
(2070०४ष्रा० ९०४४३) का विचार व्यक्त किया था, वह यही पोलिट ब्यूरो (]2006 
०७०००) द्वारा संचालित दल का विचार था, और प्लाज भी दल का यह निर्देशक 
सिद्धान्त है। यहाँ तक कि लेनिन ([,७४7) का यह विचार भी कि “दल के सदस्य 
दल की नीति झौर दल के विचारों की झालोचना कर सकेंगे” सत्य नही है । स्टालिन 


द््ड सोचियट रूस की शासन-प्रणाली 


गा) ने रूसी साम्यवादी दल की वारहवी महासभा में लूटोविनोव (.060एए०९] 
| दवीलों का जो जवाब दिया था उससे सिद्ध हो जाता है कि लेनिन का उपर्युक्त 
थन सत्य नही निकला | स्टालिन (86&७॥9) ने कहा, “लूटोविनोव (],४६0ज76₹) 
हते हैं कि दल में सच्चा प्रजातन्त्र पैदा हो | वे चाहते हैं कि यदि सब प्रश्न नहीं 
|! कम-से-कम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रइत प्रत्येक सेल (0७) अयवा प्रारम्भिक दल 
पकरण [शाशधाए एिश्ात्न 0/23०) में निम्न स्तर से लेकर शी तक 
चारार्थ रखे जायें श्रोर वे यह भी चाहते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पर समस्त दल प्रत्येक 
तर पर विचार करे । क्ल्तु साथियों इस प्रकार की व्यवैस्था करने से हमारा दल 
वल वांद-विवाद करने वाला एक बलब् श्रथवा गोप्ठोमात्र रह जायगा, सर्देव 
कवक करता रहेगा किन्तु कभी भी कोई निर्णय न कर सकेगा । किन्तु झ्रावश्यकता 
स बात की है कि हमारा दल नीति-निर्माता श्रौर अ्धिशासी दल है श्रौर दल को 
पर्णाय करने वाला रोल (706) अपनाना चाहिए, क्योकि हम अ्रथवा हमारा दल 
त्ताघारी दल है ।” इस प्रकार दल की आम्यन्तरिक तथाकथित लोकतन्त्रीय भावना 
[908-०४०४४ त०७०७००:७०८9) केवल एक ऐसी ही राजनीतिक चाल है (०7४८०! 
०0५४) जैसी भनेको श्रन्य चालें हैं भ्रौर कठोर एकाधिकारपू्ं एकल वर्गीय दल 
०१०४० 9०709) ने सिद्धान्तत झर व्यवहारत सोचियट समाजवादी गरणु- 
ँज्य संघ (80 एफाणा) में छीर्प स्थानीय महत्त्व (89०५) प्राप्त कर 
लया है । 

चल फी सदस्यता (3 कथपो)७०३४० ० ६॥० ?४79)--दलीय अनुशासन और 
_लीय एकता के साथ दो प्रश्न जुड़े हुए हैं। वे हैं 'दल का परिमाण' और दलीय 
दस्यता के ऊपर नियस्त्रण । साम्यवादी दल उन्प्रुक्त दल नही है भ्रपितु नये तत्त्वों से 
बनी हुई एक बन्द श्लोर तग-दिल सभा या समाज (08९0 80०७०६७) है । इसको 
बान-चबूक कर छोटा दल रहने दिया यया है ताकि सभी सदस्यो का नैतिक स्तर उच्च 
प्न्‍ना रहे और सभी लोगो में कठोर प्रनुशासनीय भावना रहे । वल देकर कहा जाता 
हे कि दल की मुख्य शक्ति एकता और अनुशासन-पालन में है न कि बहुसख्यक सदस्यों 
हें । दल प्रत्येक सदस्य के ऊपर दवाव डालता है कि वह प्रति दूसरे सदस्यो के सम्मुख 
उदाहरण उपस्थित करे , भ्रपने काम के क्षेत्र में श्रेष्ठतम उत्पादन का उदाहरण उप- 
स्थित करे , अपने व्यवसाय में पूर्ण निषुखता प्रदर्शित करे , झ्रपनी योग्यताओं को 
निरन्तर बढावे , निरन्तर ज्ञानवद्धंन की धोर प्रग्रतर रहे , श्रवुशासनहीन कभी न 
हो और राज्य की विधियों श्रौर शझ्ाज्ञा्रों का सदेव पालन करता रहे । सक्षेप में 
प्रत्येक सदस्य से यह झ्ाशा की जाती है कि उसका सावेजनिक एवं व्यक्तिगत चरित्र 
श्रेष्ण हो। ऐसी श्रेष्ठ योग्यता के व्यक्ति, जिनमें समाजवादी समाज के निर्मास की 
लगन है, प्रारम्म में भी कम थे भझौर इस समय भी ऐसे व्यक्ति कम ही हैं, इसलिये 
सर्देव यही विश्वास किया गया है कि केवल ऐसे थोडे से व्यक्ति ही दल की सदस्यता 
में लिए जायें जिनमें सेवा-माव और कत्तु त्व-भाव कूट-कूट कर भरा हो। इसलिये 


साम्यवादी दल प्र्द्र्‌ 


१६२४ में स्टालिन (80७00) ने कहा था, “हर एक भादमी के बस की बात नही है 
कि वह साम्यवादी दल का सदस्य हो जाय । हर एक श्रादम्मी के वस को यह बात 
नही है कि वह उन सब कठिनाइयो और मुसीवतो के तूफानों को सहन कर ले जाय 
जो इस दल के सदस्यों को पार करने पड्ते हूँ । केवल अमिक वर्ग के पुत्र ही , कठि- 
नाइयो और ग्रावश्यकताओं के लाडले ही , भ्रकथनीय कष्ट सहन करने वालो के बच्चे 
ही, भर अपार परिश्रमशील वर्ग ही ऐमे दल के सदस्य होने की क्षमता रखते हैं ।” 


इन कारणो से दल की सदस्यता आ्रासानी से नहीं मिलती । नियम रहे हैं कि 
नये सदस्य बनने से पूर्व उनके प्रार्थना-पत्र पर दल के पुराने सदस्य की सिफारिए। 
होनी चाहिए कि नया सदस्यता-प्रत्याशी अच्छी योग्यता का व्यक्ति प्रमारितत किय 
जाता है। प्रत्येक सदस्य के प्रार्थंना-पत्न पर कितनी सिफारिशें हो, यह निश्चित नही रह 
है। १६३६ से पूर्व प्राथियों के प्रार्थना-पन्नो को कई श्रेणियों में रखते थे। ये श्रेरिय' 
इस भ्राघार पर निभित की जाती थी कि कौन सदस्यता-प्रत्याशी दल के सिद्धान्तो वे 
प्रति कहाँ तक वफादार रहेगा । १६३६ में सदस्यता के सम्बन्ध में सर्वेश्न समान नियम 
प्रभावी हो गये झोर सब रुकावर्टे समाप्त कर दी गईं । सभी सदस्यता प्रत्याशियों वे 
लिये यह भावश्यक है कि उनके सदस्यता प्रार्थना-पत्न पर कम-से-कम तीन वर्ष पुराने ऐसे 
तीन सदस्य सिफारिश करें जो प्रत्याशी को कम-से-कम एक वर्ष से भ्रवध्य जानते हो 
प्रवेश प्राप्त करने के बाद एक वर्ष की प्रत्याशिता (055508०%) प्राप्त हो जाती ६ 
झौर इस एक वर्ष के काल में प्रत्याशी-सदस्य को दल का इत्तिहास, दल की नीति 
श्रौर इसके कार्य करने के ढग आदि से श्रवगत होना पडता है श्रोर यह उन सब कार्य 
को करता है जो दलीय उपकरण उसे करने को देते हैं । जो प्रत्याशी परीक्षाश्रों रे 
पास ठहरते हैं, उनको प्रारम्मिक दलीय उपकरण (एशजथाए रिकए.- 0:880758 
ध०7) की सामान्य मीटिंग (0७७४ 77०७शाएष्ट) के निशंय से पूर्ण सदस्यता प्राप्त 
हो जाती है । किन्तु यह आवश्यक होता है कि प्रारम्मिक दलीय उपकरण का निर्स॑ः 
या तो जिला समिति या नगर समिति द्वारा स्वीकृत कर लिया जाय । 
युद्ध-काल में नये सदस्यों का साम्यवादी दल में प्रवेश सरल था | इसका कारण 
यह था कि युद्ध में दल के श्रनेकी सदस्य काम झआ गए । दल के सदस्यों से भी झाण 
की जाती थी कि वे त्याग और वीरता की भावना का परिचय दें और जिन लोग 
ने देश की रक्षार्थ वीरतापूर्ण सेवा की उनको उन्मुक्त रूप से दलीय सदस्यता 
भ्रवेश मिला । १६४७ में दल के सेक्रेटरी जार्जी मैलेन्कोब (6० कल्ध्योप0) रे 
कहा था कि ६३,००,००० सदस्यो में से श्राधे सदस्य या तो युद्धनकाल में या युद्ध 
के वाद बने हैं। सोवियट सघ (ए 8 8 छ,) की समस्त जनसख्या की तीन प्रति 
शत जनसख्या साम्यवादी दल की सदस्य है भ्ौर यही सारे दल की जनसख्या है। 
यह निरीक्षण करते रहने के लिये कि सभी सदस्य, दल के कार्यक्रम के प्रति 
वफादार रहे ओर दल के निर्सयो की ठीक-ठीक क्रियान्विति करें, समय-समय पः 
प्रत्येक सदस्य की गतिविधियों और कार्ये-कलापो के सम्बन्ध में पुनरीक्षण शोर 
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पर्यंवेक्षण होता रहता है । इस प्रकार दल में से बहुत से सदस्य निकाले भी जाते रहते 
हैं । कहा जाता है कि १६२१ शोर १६२२ में दल के चोथाई से अधिक सदस्य निकाल 
दिये गए थे। १६२८ से १६२६ के काल में और पुन १६३३ से १६३८ के काल में 
बहुत भारी सल्‍्या मे दल के सदस्य दल से निकाल दिये गए , झौर १६२६ से लेकर 
१६३३ तक के काल मे कुछ कम सख्या में सदस्य निकाले गए । केवल यह डर कि 
समय-समय पर दल में से अवादधित सदस्यों की छंटनी की जाती है, पर्याप्त है और 
साधारण सदस्य को चौकनन्‍ता रखती है और वह अपने उत्तरदायित्वो झौर अनुशासन 
के प्रति जागरूक रहता है | 

साम्पवादी युवक सगठन (ए०णा 0ए8०77४/7०78)--सा म्यवादी दल के 
नियमित सवर्ग (0४१7०) के अ्रतिरिकत कुछ भ्न्य भ्रतिरिक्त वर्ग भी हैं जिनमें 
साम्यवादी युवक सगठन (श०पधा 0एड०ए7थ2७ध०7) मुख्य हैं । 

ये ग्रुवक सगठन तीन प्रकार के है---क्रॉमसोमॉल (7०7807०४), यग पाय- 
नियर्स (श०एणष्ट ए07०९८०७) और लिटिल श्रक्‍ट्ूबरिस्ट्स (7606 0८6050ए%88) । 
ये सगठन न केवल साम्यवादी दल की छत्रछ्धाया में काम करते हैं और उसके सिद्धान्तो 
का प्रचार करते हैं श्रपितु उनका मुख्य काम वालको तथा किशोर युवकों और युव- 
तियो को साम्यवादी विचारधारा में राजनीतिक कार्य करने के योग्य प्रशिक्षित करना 
होता है । साम्यवादी दल का सुल्य ध्यान युवकों और किशोरो की भ्रोर केन्द्रित है 
ताकि इन किशोर वयस्को को सर्वहारावर्गीय नैतिकता से पूरी तरह अ्रवगत करा 
दिया जाय । १४ वषं से लेकर २० वर्ष तक की श्राय्ु के युवक कॉमसोमॉल ([ए०का- 
80703) भ्रयवा अखिल संघीय लेनिनवादी एवं साम्यवादी युवक सघ (4॥_ एसाणा 
प,शाप्राह (०7 एणगाढक 7,68९४० ० ४०४४॥) में भर्ती हो सकते हैं । कॉमसोमॉल 
(+०४३०४४०४७) अखिल सघीय लेनिनवादी साम्यवादी ग्र॒वक सघ का रूसी भाषी 
सक्षिप्त रूप है। सरकारी तौर पर इसको सोवियट सघ के साम्यवादी दल का सहकारी 
सदस्य-दल श्रौर उसका आरक्षित सदस्य-दल (प्रश॥७ #8डा8त्चा॥ 0 ४6 00एणप- 
गाल रिशा४ह ० हाल 80ए0० एग्राणा फिणशार्रशार्डँ 80त 768 7४४०००७) कहा 
जाता है। १६५१ में इस सगठन की सदस्य सख्या १,२०,००,००० थी भौर समय- 
समय पर कॉमसोमॉल (]7०778०700]) की व्यवस्था निम्न प्रकार के विशेष कार्यो के 
लिये की जाती है १६३० के शभ्रास-पास सामूहिक खेती के कार्यों में रुचि लेने के 
लिये , सुदूर पूर्व में तये नगर के निर्माण के लिये , युद्ध से पूर्व देश के रक्षा साधनों 
को सुटृठ बनाने के उद्देश्य से शौर विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति भौर 
जोश पँदा करने के लिये ज॑सा कि भ्राजकल होता है । कॉमसोमॉलो का मुख्य उद्देश्य 
यह है कि देश के युवकों को साम्यवादी श्रादर्शो में प्रशिक्षित किया जाय और उनसे 
दल के कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त किया जाय । कॉमसोमॉल (एर०75०7४०) ही वह 
वर्ग है जिससे भविष्य में दल के सदस्व भर्ती किये जायेंगे । 


१० वर्ष से लेकर १६ वर्षों तक के युवक भ्रौर युवतियाँ पायनियर्स (70- 
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6७४) कहलाते हैं । पायनियर्स (007००8) दल का सगठन प्रथम बार १६२३ में 
किया गया था। पायनियस के लिये १६३२ में यह कार्य सौपा गया था कि वे श्रपते 
समाज में और छोटे बच्चो में विद्याध्ययन में, श्रम-कार्य में, और जातीय सेवा-माव में 
समाजवादी हृष्टिकोश अपनावें श्रौर इस दृष्टिकोश से समवयस्क वालक झौर बालि- 
काग्रो को प्रभावित करें | पायनियर्स (797०७3) सगठन में प्रवेश कठिन नहीं है 
किन्तु बालक अथवा बालिका को प्रवेश के प्रथम दो मास में विकास शौर उन्नति के 
लक्षण प्रकट करने चाहिएँ। १६२४ में पायनियर्स (0076७78) वी सस्या १० 
लाख थी और १६४६ में यह सख्या १ करोड ३० लाख तक पहुँच गई । पायनियर्स 
को ब्रिगेडो में विभाजित किया जाता है और सब ब्रिगेड (8ण8&0०8) कॉमसोमॉल 
नामक प्रारम्मिक दलीय उपकरणो से सम्बन्धित कर दी जाती हैं । कॉमसोमॉल 
(7०78070) उपकरण का एक सदस्य पायनियर ब्रिगेड ([007०७7 छेण8900) का 
नेता बना दिया जाता है । 
युवक संगठनों मे तुतीय सगठन लिटिल श्रक्‍्ट्रवरिस्ट्स ([/80 0609०0808) 
का है । भ्राठ धौर ग्यारह वर्षों के बीच की आयु वाले लडके शोर लडकियो के लिये 
इस दल का सगठन किया जाता है। पाँच-पाँच सदस्यों के समुदायों मे इन लिटिल 
श्रक्टूवरिस्ट्स ([006 0००5९ँ&४) को विभाजित कर दिया जाता है भौर प्रत्येक 
समुदाय (॥ग7॥£ ०० ४7०४०) का नेता एक पायनियर (?070667) सगठन का सदस्य 
बना दिया जाता है। पाँच-पाँच सदस्यो के पाँच समुदायों (]॥ग्रार8 07 हवाए०ए98) के 
ऊपर एक कॉमसोमॉल ([ए०7४5०७०) को नेता बना दिया जाता है। लिटिल 
अक्टूबरिस्ट्स ([7#09 0०00०७7०४४४) को कोई विद्येष कत्तंव्य नही सौंपे जाते। 
किन्तु इस सगठन के नेता लोग बच्चों में सामुदायिक खेल खिलवाते हैं और उनको 
छोटे-मोदे कत्तंव्य दिये जाते हैं. श्रौर इस प्रकार उनमें साथ-साथ मिलकर काम 
करने की भ्रादत श्रौर उत्तरदायित्व की भावना पैदा की जाती है। 
सहयोगी सगठन (877990०79ए४ट 08०7०७/४०78)--सोवियट नागरिको का 
अ्रपार बहुमत न तो साम्यवादी दल से सम्बन्ध रखता है श्लौर न ऊपर वर्णन किये 
गये युवक सगठनों से। सोवियत संघ की सम्पूर्ण जनसर्या लगभग २० करोड 
है। उसमें से अभ्रधिक-से-अ्धिक चार करोड व्यक्ति साम्यवादी दल श्ौर भ्रन्य युवक 
सगठनो से सम्बन्धित हैँ, भौर केवल ६० लाख प्रोढ (&त0०॥8) हैं । इसलिये कुछ 
अन्य सहायक उपकरणो की शावश्यकता है जो दल के कार्यक्रम को सहायता दें। 
स्टालिन (8६2॥9) ने वत्ताया था कि श्रमिक सघो (,89007 एज्रा०088), सहकारी 
सघो (0007०:४४ए९८४) श्रीर सोवियटों (8077०08) के सहयोग के बिना सर्वहारा- 
चर का अधिनायक्रवाद स्थापित नहीं हो सकता । “सर्वहारावर्ग को इन सगठनों के 
सहयोग की झावश्यकता है क्योकि बिना इनके क्रियात्मक सहयोग के बोजु आवादी 
व्यवस्था के विरुद्ध सधपं में समाजवाद के निर्माण में और अपनी शक्ति के हृढीकरण 
में सर्वहारावर्ग श्रन्तवोगत्वा हार जायगा ।” श्रमिक श्रथवा व्यापार सधों 
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(7०१७ 077०8) के सहयोग की श्रावश्यकता पर सविधान ने भी बल दिया है; 
झौर श्रमिक सघ उन सगठनो में प्रथम हैं जिनमें लोगो को सम्मिलित होने का 
अधिकार है। बताया गया है कि श्रमिक सध एक प्रकार के 'साम्यवाद के शिक्षण 
केन्द्र! हैं प्रौर वे श्रमिक्र वर्ग के भ्रम्यासवृद्ध श्रौर उन्नत वर्गों में तथा पिछडे हुए वर्गों 
में कडी का काम करते हैं श्रौर इस प्रकार श्रमिक सघ सर्वंसाधारण से नेताश्नो को 
मिलाते हैं । 

इसके श्रतिरिक्त सहकारी सघ भी हैं। १६३६ के सविधान ने सहकारी 
सम्पत्ति को समाजवादी सम्पत्ति का ही एक रूप मान लिया है भौर सोवियट विधि 
सहकारी सम्पत्ति की उसी प्रकार रक्षा करने के लिये वाध्य है जिस प्रकार कि राज्य 
की सम्पत्ति की रक्षा करना उसका कत्तंव्य है। 


दल का सगठन 
(दा 0ए०गारटथ।07) 


प्रारम्भिक दल उपकरण ([शशर 78797 078078)--साम्यवादी दल 
का सगठन बहुत प्च्छा है। दल की भ्रजेय शवित इस बात में है कि इसका सदैव 
भोर निरन्तर सवंसाघारण के साथ निकट सम्पर्क बना रहता है। “यदि कोई दल 
धपना सर्वंसाघारण के साथ का सम्पर्क खो दे या उस सम्पर्क को कमज़ोर करले 
तो ऐसा दल प्रपना समर्थन एव श्रात्मविश्वास खो बैठता है भ्ौर वह नष्ट हो जाता 
है ।” साम्यवादी दल की सफलता की यह सार्वजनिक सम्पर्क ही रहस्य है और 
इसी कारण इसका सगठन सारे देश में जाल की तरह फंला हुआ है भौर सर्वत्र 
प्रादेशिक भ्रौर क्षेत्रीय उपकरण हैं। साम्यवादी दल की उपमा पिरैमिड (?एुल8- 
गाव) से दी जा सकती है श्रौर उस पिरैमिड (?एथय0) का आाघार प्रारस्मिक दल 
उपकरण (शाग्शाएए एछ"४ह 078878) हैं जिनको पहले मूलभूत एकक 'सेल' (0०) 
कहा जाता था। “दल के नियमो के शपजनुसार प्रारम्मिक दल उपकरणो (कलाकार 
४७9४ 08०08) की स्थापना कारखानो, वर्कशापो, स्टेट फार्मों, मशीनो झौर 
ट्रैक्टरो के कारखानो, कलेक्टिव भ्रथवा सामूहिक फार्मों (00]९000७ 7४४78) श्रन्य 
भ्राधिक सगठनो, सेना श्रौर नौसेना के रेजीमेण्टो, गाँवों, कार्यालयो भौर शिक्षरा 
सस्थाझ्रो भ्रादि आदि में, जहाँ कम-से-कम तीन सदस्य हो, की जा सकती है ।” यदि 
तीन से कम दल के सदस्य हो, तो प्रारम्मिक दल उपकरण की स्थापना कॉमसोमॉल 
(7०ण्घ8०70]) के प्रत्याशी सदस्य श्रौर सदस्यगणा कर सकते हैं जिसका नेतृत्व 
उच्चतर दल उपकरण के नेताप्रो द्वारा होगा । 'प्रवदा' (778४०७) दैनिक समाचार 
पत्र के अनुसार सारे सोवियट सघ में २,५४०,००० दलीय उपकरण (एध7७ 
072%7१8) हैं । 

दल-उपकरण मुख्य रूप से आन्‍्दोलनकारी श्लौर सगठनकारी सगठन हैं। 
प्रारम्भिक दल उपकरण (एणवधाओ ?0४४ए 02थ॥7॥) स्वेसाधारण में पैठकर दल 
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के नारे लगाते हैं भौर उसके निणंयों को क्रियान्वित करते हैं भौर भविष्य में होने 
वाले दल के सदस्यों में राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से नियमित प्रचार 
करते हैं । सभी मामलो में प्रारम्भिक दल उपकरण (ए्लाशाश-' एशएड 0880) 
को उच्चतर-दल-उपकरणो के साथ सहयोग करना पडता है। इसको लगातार यह 
प्रयल करना पडता हैं कि सभी व्यापारों के लिये श्रमिको को एकत्रित करें भर 
उनको उत्तेजित करें ताकि उत्पादन की निश्चित योजना पूर्ण हो शोर श्रमिकवर्ग 
में अनुशासन बना रहे। दलीय उपकरणों (एक्वह 07७78) की प्रतिष्ठावद्धंत 
के हेतु नियम बना दिये गए हैं कि दलीय उपकरणो को अधिकार होगा कि वे किसी 
व्यापार श्रथवा वर्कशाप (७7००-७ए४७) के प्रवन्ध को नियन्त्रित कर सकते हैं । 
सक्षेप में प्रारम्भिक दल उपकरणों का मुख्य कार्य यह है कि वे देश के झाथिक और 
राजनीतिक जीवन में क्रियात्मक भाग लें । 

उच्चतर दल उपफरण [प्राष्टाश' ९४४४७ 0792078)--अत्येक प्रारम्मिक 
दल उपकरण एक निर्वाचित ब्यूरो या कार्यपालिका समिति (फझढ०परधए8 फैथा०७ए) 
चुनता है तथा एक सेक्रेटरी चुनता है जो सारा नैत्यिक काम-काज चलाता है। 
प्रारम्भिक दल उपकरण के ऊपर नगर अथवा ज़िला दल सम्मेलन (0॥0ए 07 )8#प6 
98709 00079/666४) होते हैं जो शहरो श्लौर देहातों, दोनों के लिये श्रलग भ्र॒लग 
होते हैं । नगर भ्रथवा जिला दल सम्मेलन सेलों' (008) श्रथवा प्रारम्मिक दल 
उपकरणो द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बनते हैं। नगर झथवा जिला 
सम्मेलन श्रपना व्यूरों अथवा कार्यपालिका समित्ति एवं त्तीन सेक्रेटरी निर्वाचित करता 
है। इसका निर्वाचन अपने से अगले उपकरण द्वारा, श्रर्थात्‌ उस गणराज्य के 
साम्यवादी दल की जनपदीय, प्रादेशिक श्रथवा केन्द्रीय समिति द्वारा, जिसमें उक्त 
नगर भ्रथवा जिला भवस्थित हो, पुष्ट होने पर वैध मान लिया जाता है। नगर 
झथवा ज़िला समिति अपने श्रधिकार«क्षेत्र में प्रारम्मिक दल उपकरणों के कार्य का 
निरीक्षण करती है भोर सम्पादकीय मण्डल की नियुक्ति करती है श्रौर दल के प्रचार 
सम्बन्धी पुस्तको के ज्ञापन कार्य का निरीक्षण और सचालन करती है। इसका यह 
भी कर्तंव्य है कि ऐसे निर्देश सगठनों जैसे श्रमिक सघ अथवा व्यापार संघ, युवक 
संगठनों श्रोर सहकारी सग्रठनों श्रादि के भस्तगंत दलीय समुदायों के क्रिया-कलापो' 
पर दृष्टि रखे श्औौर उनका निरीक्षण और पर्यवेक्षण करे | 

तगर अथवा ज़िला दल सम्मेलनों के ऊपर क्षेत्रीय दल सगठन (47७0 एक 
फप्टघाा०४ं।०१४) हैं जो बडे जनपदो, प्रदेशों भौर गशराज्यों के उप-विभाग हैं । 
सम्मेलच (000४7७०००) श्रथवा कांग्रेस (0०7९765४) का भ्रधिवेशन अ्रठारह महीनो 
में एक वार होता है शर वह एक समिति का निर्वाचन करती है जिसमें कम-से-कम- 
११ सदस्य होते हैं भौर दो सेक्रेटरी होते हैं। उसके ऊपर दल के वे सगठन श्रथवा 
उपकरण होते हैं जो सारे जनपद या प्रदेश या गणाराज्यो में कार्य करते हैँ । इस 
प्रकार के प्रत्येक सगठन में सर्वोच्च सत्ता, दलीय समिति (एक 0०एथ्रि०ा००) है 
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जो प्रति भ्रठारह मास बाद समवेत होती है। यह एक समिति निर्वाचित करती है 
नऔर फिर यह समिति एक ब्यूरो समिति (छाा7०8४) का निर्वाचन करती है भोर 
साथ ही चार या पाँच सेक़ टरियो का निर्वाचन करती है। इस निर्वाचित ब्यूरो भोर 
सेक्रेटरियो का निर्वाचन तभी वैध माना जायगा जब कि उनके निर्वाचन को भ्रखिल 
सोवियट सब (8०० ए.०७) की साम्यवादी पार्टी की केन्द्रीय समिति स्वीकार 
नकर लेगी । इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि समस्त दलीय सगठन 'प्रजा- 
त्त्त्रात्मक केन््रवाद' [208०००७४० 0७॥%ं४०) के आधार पर कार्य करता है , 
श्रौर हर हालत में निम्न एकक उच्चतर दलीय उपकरणों अथवा एकको के प्रति 
उत्तरदायी होते हैं श्रौर निम्न एकक उच्चतर उपकरणों के निरीक्षण में ही कार्ये 
करते हैं। उसी प्रकार निम्न उपकरणों अ्रथत्रा एकको के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने 
दलीय पदो पर तभी स्वीकार किये जाते हैं जब्रकि उच्चतर एकक प्रथवा उच्चतर 
दलीय उपकरण उनका निर्वाचन वध स्वीकार कर लेते हैं । 
दल का सर्वोच्च उपकरण साम्यवादी दल की अखिल सघीय काँग्रेस (27 
एफ्राण० 007हुए288 ए 007रणप्रयाऊक 9879) है। सिद्धान्त मे दल की सर्वोच्च 
सत्ता अखिल सघीय कांग्रेस में निहित है । श्रखिल सघीय काँग्रेस के लिये प्रत्येक 
१९,००० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि लिया जाता है। काँग्रेस के सत्रो को साम्यवादी 
दल को केन्द्रीय समिति आ्राहृत करती है। दल के नियम हैं कि काँग्रेस का श्रधिवेशन 
तीन व में कम-से-कम एक बार अवश्य होना चाहिए। यह भी नियम है कि अ्रखिल 
संघीय श्रधिवेशनो के बीच में दलीय सम्सेलन (72876६ए 000/००७००७) होना चाहिए । 
किन्तु न तो १६३६ से काँग्रेस का भ्रधिवेशन हुआ है और न १६४१ से दलीय 
सम्मेलन हुश्रा है । दल ने अपना सारा काये १६३६ से श्रखिल यूनियन कांग्रेस के 
बिना ही चलाया है इसलिये काँग्रेस भ्रपरिहार्य नही है, ऐसा माना जाता है कि काँग्रेस 
का यह कत्तंव्य है कि वह दल की मुख्य नीति का निर्देश करती है शोर काँग्रेस ही 
केन्द्रीय समिति का निर्वाचन करती है ।! 
फेखीय समिति (प१७ (0७॥४४४ 0०7777४०९)--भ्रखिल सघीय तृतीय दल 
उपकरणा केखीय स्रमिति है शोर यह वास्तविक रूप से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण दलीय 
उपकरण है जिसमें सोवियट युनियत के निम्नलिखित वास्तविक सत्ताघारी उपकरण 
कार्य करते है प्रर्यात्‌ राजनीतिक ब्यूरो (7४०७ ४?०7॥४००४००) , सग्ठन ब्यूरो 
(१७ 078७०००) + भौर सेक्न टेरियट (प॥७ 8००७७४७&४) । केन्द्रीय समित्ति का 
मुख्य महत्त्व इस वात में है कि यह दल झर शासन के वीच कडी का काम करती 
है | लेतविनः ने कहा था, “हमारे गणराज्य में कोई भी राजनीतिक श्थवा संगठन 
सम्परन्धी प्रश्न किसी एक राज्यीय सगठन श्रथवा सस्था द्वारा उस समय तक निर्णीत 
नही हो सकता जब तक कि उक्त प्रश्न पर केन्द्रीय समिति अपने विचार व्यक्त न 
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करे, और दल के नियमो के प्ननुसार केन्द्रीय समिति ही केन्द्रीय सोवियट के समस्त 
कार्य का सचालन करती है तथा समस्त सावंजनिक संगठनों का भी दलीय समुदायों 
के द्वारा का्यं-सचालन एव मार्ग-दर्शन करती है ।7 
केन्द्रीय समिति में ७० सदस्य श्लौर ७० अवान्तर सदस्य होते हैं भ्ौर केन्द्रीय 
समिति के पूर्ण श्रधिविशन (?]07०75 56857078) प्रति वर्ष तीन या चार बार होते 
हैं। इसके साधारण प्रस्ताव स्दव सावंजनिक प्रकाश में झ्रा जाते हैं। केन्द्रीय समिति 
फे प्रस्तावों को प्रन्य दलीय उपकरणो झथवा सगठनो में विचारार्थ रखा जा सकता 
है किन्तु “उस स्थिति में उन प्रस्तावों की न तो आलोचना की जा सकती है न उन 
पर सशोघन उपस्थित किये जा सकते हैं । 
राजनीतिक व्यूरो (20॥६0७४७००)--सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति की सभाएंँ पर्याप्त 
समय के वाद हुआ करती हैं भ्रौर दल का वास्तविक कार्य दल के श्रन्य उपकरणों 
द्वारा चलाया जाता रहता है जिनमें राजनीतिक ब्यूरो (?0॥%0ए7०) सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है । यह ठीक है कि कुछ समय वाद तो केन्द्रीय समिति केवल राजनीतिक 
व्यूरो (2०69ए0०) के निर्णंयों को पजीकृतकारी उपकरणमात्र बनकर रह गया है 
किन्तु यह नही भूलना चाहिए कि राजनीतिक व्यूरो (20॥897०) केवल एक समित्ति- 
मात्र है श्रौर वह केन्द्रीय समिति का आधीन उपकरण है। केन्द्रीय समिति का आधीन 
उपकरण होने के नाते राजनीतिक व्यूरो (009०7०) अ्रपनी शक्ति से कुछ नही कर 
सकता, वह तो केन्द्रीय समिति की ञक्ति के श्राधीन ही कुछ करता है । किन्तु तथ्य 
यह है कि केन्द्रीय समिति जो कुछ कहती है वह सब कुछ राजनीतिक ब्यूरो की बात 
ही कहती है । सत्य तो यह है कि राजनीतिक ब्यूरो (?०॥7%०7०) ही सोवियट सघ 
में वास्तविक नीति-निर्माता निकाय है। राजनीतिक ब्यूरो ही (?०४४७००), दलीय 
संगठन रूपी पिरेमिड (277०ग006) का शिविर है श्रोर इसी में दल की समस्त नीत्ति 
निर्धारित होती है श्लोर इस प्रकार सोवियट शासन भ्रोर सोवियट समठनो की भ्रतिम 
और सर्वोच्च नीति भी इसी में स्वीकृत होती है । 
इस प्रकार राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यो के हाथो में राज्य झौर दल की 
सर्वोच्च सत्ता निहित रहती है । स्टालिन (8४89) कहा करता था कि, “राजनी तिक 
व्यूरो दल का सर्वोच्चि सगठन भ्रथवा उपकरण है न कि राज्य का, और दल समस्त 
राज्य की सर्वोच्च प्रेरक एवं नियन्त्रक जक्ति है ।” राजनीतिक ब्यूरो (?०769०7०) 
के दस नियमित सदस्य होते हैं और चार या पाँच श्रवान्तर सदस्य होते हैं । 
संगठन व्यूरो (07807००)---राजनीतिक ब्यूरो (20009४:०) से कम महत्त्व 
का संगठन प्थवा व्यूरो, सगठन ब्यूरो (0:80०००) है । सगठन ब्यूरो 
(080०72४४४07%) छप्ा०७प) का निर्वाचन केन्द्रीय समिति द्वारा किया जाता है भर 
इसमें पाँच सदस्य तो सेक्रेटेरियट (86०7०४»7909) के होते हैं श्रौर दस भ्रन्य सदस्य 
तथा अवान्तर सदस्य होते हैं । सगठन ब्यूरो (0:89ए07०) का मुख्य कार्य यह होता है 
., एथा79 एछिप65 0 939, 87006 36 


शभ७२ सोवियट रूस की शासन-प्रणाली 


कि वह साम्यवादी दल के श्रान्तरिक क्रिया-कलापो का सञज्चालन करता है और उसको 
सगठन-सम्बन्धी मामलो को देख-रेख भ्रौर दल का प्रशिक्षण, दल का सवर्ग (0807०) 
भ्रादि निश्चय करना होता है । सगठन व्यूरो (072०४००) ही सेक्रेटेरियट के निर्णयों 
को समस्त दलीय सगठन में कार्यान्वित कराता है । 

सेक्रेटे रियघट (8९००४७7७6)---प्रा रम्भ में सेक्रेटरियट (86०७४७०80) का 
कार्य यह था कि वह केन्द्रीय समिति के निर्णायो को कार्यान्वित किया करती थी । 
“किन्तु भ्राजकल सेक्रेटेरियट, साम्यवादी दल श्रौर सोवियट शासन-व्यवस्था? का 
प्रत्यन्त झ्ावश्यक उपकरण ((८७7 ४०5) वन गया है।” स्टालिन ($&«॥7) स्वयं 
१६२२ में जनरल सेक्रेटरी वना श्रौर अपनी मृत्युपयेन्त १६९५३ तक इसी पद पर 
बना रहा | उसने सेक्रेटेरियट को विल्कुल बदलकर दल की वास्तविक कार्यपालिका 
में परिणत कर दिया । क्योकि श्रनेकों समस्याएँ समान रूप से राजनीतिक व्यूरो 
(?०णक्रण०) भर सगठन व्यूरो (076977०) के सम्मुख श्राती थी, यह निश्चित 
किया गया कि जनरल सेक्रेटरी का इन दोनो उपकरणों श्रथवा सगठनो (88०००९४) 
का सदस्य होना प्रावश्यक है, झौर इस प्रकार वह दोनो उपकरणों का समन्वयक 
((0०-००7७४०7०) है। सेक्रेटेरियट (8९0०7०&१४७) में एक जनरल सेक्रटरी श्रौर 
चार भनन्‍्य सेक्रेटरी होते हैं। स्टालिन की मृत्यु के वाद ख्लुइचेव (7४7प४०४०४) उसके 
पद पर जनरल सेक्केटरी बना। 

दल नियन्त्रण प्रायोग (एफ० ?&7 0077० 00एणाएआ०)--एक भ्रन्य 
दलीय उपकरण “दल नियन्त्रण प्रायोग' (776७ 767 007४० 0णण्मह8्झा००) है। 
उसका काम है कि साम्यवादी दल श्रौर केन्द्रीय समिति के निर्णोयों की पूर्ति और 
क्रियान्विति की जाँच दलीय सगठनो श्रौर श्रन्य सोवियट झाथिक सगठनो“ द्वारा 
कराई जाय । इसलिये दल नियन्त्रण श्रायोग का मुख्य कार्य यह है कि दल के निर्णेयो 
की पूर्ति भौर क्रियान्विति को देखें भ्ौर जो लोग साम्यवादी दल के प्रोग्राम भौर 
नियमों के विरुद्ध कार्य करते हो उनके विरुद्ध भ्रभियोग लगावे । इन श्रथों में दल 
नियन्त्रण श्रायोग (?&07 (0०77० (ए०फणाह्ड070) एक दलीय अ्रनुशासनात्मक 
निकाय है| प्रारम्भ में तो दल नियन्त्रण श्रायोग का निर्वाचन भ्रखिल सघीय काँग्रेस 
द्वारा हुमआ था, किन्तु झ्राजकल इस नियन्त्रण श्रायोग की नियुक्ति केन्द्रीय समित्ति 
करती है । 
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अध्याय १ 


संविधान का निर्माण 
(शशराए् ण ॥6 (०णानराष्ठाणा) 


सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त भारत के लोकतल्त्रात्मक गणराज्यीय संविधान को 
भारत के लोगो ने अपनी सविधान सभा में २६ नवम्बर, १६४६ को अज्भीकृेत किया। 
इस सविधान ने विदेशी शासन को समाप्त किया और भारत को सस्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त 
लोकतन्‍्त्रात्मक गणराज्य घोषित कर के एक नये युग का श्रीगणेश किया । उस दिन 
महात्मा गाँधी का स्वप्त साकार हुआ | यह भारतीय लोगो के १०० वर्षों के सघर्ष 
का परिणाम था जो उन्होने अपने जल्मसिद्ध स्वराज्य के अधिकार को मनवाने के 
लिए किया था। 

सचिघान सभा की नियुक्तित (6 00080#0७०४ 4580779ए ०00९४ 00 
७०ग४्ठ ) --मार्च, १६४२ में पहली वार सविधान सभा की माँग को ब्रिटिश सरकार 
ने स्वीकार किया जबकि मर स्टैफड क्रिप्म (87 8#0णित एसए98) ब्रिटिश 
सरकार की और से सुधार-योजना लेकर भारत श्राये । क्रिप्स-योजना में द्वितीय 
विश्वयुद्ध के तुरन्त बाद संविधान सभा स्थापित करने की बात मान ली गई थी 
श्रौर उक्त प्रस्तावों ते वह योजना प्रस्तुत की जिसके अनुसार सविधान सभा के सदस्य 
निर्वाचित होने को थे। क्रिप्स प्रस्तावों की काँग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राज- 
नीतिक दलो ने भी अपने-अपने दृष्टिकोणो के अ्रनुसार कठु श्रालोचना की, इसलिए वे 
प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए। किन्तु क्रिप्स प्रस्तावों में एक शुभ बात यह थी कि 
उन्होने भारतीय लोगों का यह अ्रधिकार स्वीकार कर लिया कि उन्हे अपनी सविधान 
सभा द्वारा श्रपना संविधान स्वय निर्माण करने का श्रधिकार है । १५ मार्च, १६४६ 
को श्री एटली (07७ 200००) ने भी ज्रिठिश लोकसभा में एक ववतव्य द्वारा यह 
वात मांन ली श्रमिक दलीय ब्िटिश प्रधान मन्त्री ने भारत की स्वतन्त्रता-सम्वन्धी 
साँग को स्वीकार करते हुए कहा था--“इसमे श्राश्चयं ही क्या है यदि श्राज भारत 
जो चालीस करोड जनो का राष्ट्र हे, और जिसने दो बार ससार की स्वतन्त्रता 
की रक्षा के लिए अपने सपूतो को वलि देने के लिए भेजा है, अपना भाग्य और श्रपना 
भविष्य स्वय निर्माण करना चाहता है। यह तो भारत ही स्वय निर्णय करेगा कि 
वत्तेमान शासन-व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शासन-न्यवस्था उस देश मे 
स्थापित होगी | किन्तु हम तो यह चाहते हैँ कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय जिसके 
हारा भविष्य के शासन का निर्णय सुगमता से हो जाय ।” 

जुलाई, १६४६ में मन्त्रिमण्डल मिशन योजना (]%७ 08७0७ कैएश0ा 
श॒क्षा) के अनुसार संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुए। २१० सामान्य स्थानों 
(86७७) में से काँग्रेस ने १ ६ स्थान प्राप्त किए और ७८ मुस्लिम स्थानों में से 
मुस्लिम लीग को ७३ स्थान प्राप्त हुए। काँग्रेस कुछ भ्रन्य स्थानों पर भी प्रभाव 
रखती थी क्योकि उन स्थानों पर या तो कांग्रेस के नामाकित व्यवित थे या काँग्रेस के 
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पक्ष के व्यत्रित थे। इस प्रकार काँग्रेस के अधिकार में २६६ स्थानों में से २११ 
स्थान थे । 

सविधान सभा काँग्रेस प्रौर मुस्लिम लीग के चोटी के नेताझो, अनुमवी 
राजनीतिज्ञो और सफल प्रशासको, प्रसिद्ध न्यायविदो, विद्वानो एव देश के प्रत्येक भाग 
के और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के प्रसिद्ध मनुष्यों का सगम थी। काँग्रेस के नेताओ में 
प० जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेद्द प्रसाद, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मरदार 
वललभ भाई पठेल, प० गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री बी० जी० खेर, बा० पुरुषोतम दास 
ठण्डन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ब्क-प्रच्कुल-शम्फारूखाँ, श्री श्रासफ अली, 
श्री रफी अहमद किदवई, श्रीयुत श्री कृष्ण सिन्हा, श्री कन्हैयालाल मारिएक लाल 
मुन्शी, आचारय जे० बी० कृपलानी, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी आदि थे। श्रन्य 
लोगो में काँग्रेस के पक्ष के भ्रथवा काँग्रेस द्वारा नामाकित ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके 
समर्थत का काँग्रेस को पूर्ण विश्वास था | ऐसे सदस्यो में डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 
डा० सच्चिदानन्द सिन्हा, श्री एन० गोपाल स्वामी आयगर, डा० बी० आार० 
अम्बेदकर, डा० एप० आर० जयकर, श्री अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, प० हृदय 
नाथ कुँज़र, श्री हरि सिंह गौर, प्रो० के० टी० शाह श्रादि थे । सविवान सभा में कुछ 
प्रसिद्ध स्त्रियाँ मी सदस्याएँ थी जिनमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती दुर्गाबाई 
देशमुख, श्रीमती हसा मेहता, और श्रीमती रेणुका रे प्रमुख थीं | मुस्लिम लीग में 
नवाबज़ादा लियाकत श्रली खाँ, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, श्री एच० एस० सुहरावर्दी, सर 
फीरोज खाँ नतून और सर मोहम्मद जफरुलला खाँ प्रमुख थे । 

सविधान सभा का प्रथम अधिवेशन € दिसम्बर, १९४६ को होता निश्चित 
हुआ । संविधान सभा सम्पूर्ण प्रमुत्व-सम्पल्त निकाय नहीं थी, क्योकि इसके ऊपर 
कई प्रकार की मर्यादाएँ लगी हुई थी जिनका सम्बन्ध सिद्धान्तो से भी था और कार्य॑- 
प्रणाली से भी था। इसके अतिरिक्त यह ब्रिटिश ससद्‌ के श्रधिकार की छाया में 
कार्य कर रही थी । किन्तु इन मर्यादाओ के होते हुए भी काँग्रेस ने सविधान सभा में 
भाग लेना स्वीकार कर लिया था। किन्तु मुस्लिम लीग ने उद्धत रुख अपनाया और 
६ दिसम्बर, १६४६ के वक्तव्य के बावजूद जिसमे मुस्लिम लीग की सभी माँगें स्वीकार 
कर ली गई थी, यह अपने वायदों से पीछे हट गई और श्रब उसने दो सविधान 
सभाग्रो की माँग की, जिनमें से एक पाकिस्तान के लिए सविधान बनाती और दूसरी 
भारत अथवा हिन्दोस्तान के लिए | गति-श्रवरोषध चलता रहा और मुस्लिम लीग 
सविधान सभा के वायकाट पर डटी रही यद्यपि उसने निश्चित तिथि पर नई दिल्ली 
में संविधान सभा के प्रारम्भिक अधिवेशन में भाग लिया था। मुस्लिम लीग की 
विष्तकारी और अडगावादी नीति के कारण एटली सरकार का धैयें जाता रहा और 
ब्रिटिश प्रधान मनन्‍्त्री ने ब्रिटिश सम्राट के शासन की इस इच्छा की घोषणा की कि 
जून, १६४८ तक भारत सरकार का शासन उत्तरदायी भारतीय नेताग्रो को हस्तावरित 
कर दिया जायगा | इस के वाद ३ जून, १६९४७ को माउटवैटन योजना (#०घ्रा६- 
७४४४७० 780) प्रस्तुत की गई जिसमें प्रस्ताव किया गया कि भारत का दो भागों 
भारत और पाकिस्तान में विभाजन किया जाय | काँग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही 
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ने इस योजना को स्वीकार कर लिया और उसी के फलस्वरूप १६४७ का भारतीय 
स्वतन्त्रता अधिनियम पास हुप्रा। भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम ने मन्त्रिमण्डल 
मिशन योजना (0&9॥7% [धाहआणा ७7) को कूडें की टोकरी में डाल दिया और 
भारत को सम्पूर्ण वन्धनो से मुक्त कर दिया और इस प्रकार सविधान सभा पूर्ण 
प्रभुत्व-सम्पन्त निकाय के रूप में स्थापित हुई । 

#प्रेमैल १९४७ में ही निम्नलिखित देणी राज्यों के श्रतिनिधि मविधान सभा में 
सम्मिलित हो चुके थे बड़ौदा, वीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, रीवाँ श्रौर पटियाला । 
१४ जुलाई, १६४७ तक सभी देशी राज्यों ने सविधान सभा के लिए अपने-अपने 
प्रतिनिधि भेज दिये थे, केवल दो राज्य जम्मू और कश्मीर तथा हैदराबाद श्रपवाद 
ये। अक्तुवर, १६४७ में जम्मू और कश्मीर राज्य भी भारत में सम्मिलित हो गया 
झौर उक्त राज्य के अतिनिधि ने संविधान समा में भाग लिया | उसी प्रकार नवम्बर, 
१६४८ में हैदराबाद राज्य भी भारत में सम्मिलित हो गया और उसके प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया । इस प्रकार सविधान सभा भारत्त की पूर्ण प्रतिनिधिक सभा बन 
गयी और उक्त निकाय का स्वरूप पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त हो गया । 

सविधान का निर्माणण (7७ धछ्यणएढ़ ० (6 007%एश०० )--भारत 
की पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न सविधान सभा के प्रथम अ्रधिवेशन में सभा के श्रध्यक्ष डा० 
राजेन्द्र प्रसाद ने इच्छा व्यक्त की कि हम भारत में वर्ग-विहीन समाज की स्थापना 
करना चाहते हैं और समस्त भारतवर्ष को सभी नागरिकों का सहयोगपूर्ण संयुक्त 
राष्ट्र बनाना चाहते हैँ और उन्होने माँग की कि सविधात सभा का यह सर्वोच्च 
कत्तंव्य है कि वह उक्त उद्देश्यो को सामने रखकर ही सविधान निर्माण करे। 
प० जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्यो सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान की आवधार- 
शिला का शिलान्यास किया । उक्त प्रस्ताव में कहा गया था--- 

/ (१) यह संविधान सभा भारत को सम्पूण प्रभुत्व-सम्पन्त लोकतन्त्रात्मक 
गणराज्य घोषित करती है श्र उसकी शासन-व्यवस्या के लिए एक सबविधान निर्मित 
करना चाहती है, 


(४) सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त एवं स्वतन्त्र भारत, उसके अवयवी एकको और 
शासन के सभी अमो के समस्त भ्रधिकार और समस्त राजनीतिक शक्ति जनता से 
प्राप्त हुई है, और हे 

(५) भारत के समस्त नागरिको को सामाजिक, आथिक और राजनीतिक 
न्याय प्रदान किया जायगा, सभी को प्रतिष्ठा और श्रवसर की समानता प्रदान की 
जायगी, विधि के समक्ष सभी को समानता प्रदान की जायगी, सभी को विचार, 
प्रभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, उद्यम और व्यापार आदि की पूर्ण स्व- 

तन्त्रता होगी श्रोर सभी लोग स्वतत्त्रतापूर्वक' साहचर्ये और क्रियाकलाप कर सकेंगे , 
केवल देश की विधि और लोक-सदाचार का उक्त स्वतन्त्रताओ पर झकुश रहेगा । और 

(६) भारत में भ्रल्पसख्यक वर्गों को, अनुन्तत और पिछड़े हुए प्रदेशों अयव। 


>> 


अनुसूचित क्षेत्रो को, श्रछ्ृतो भौर श्रन्य पिछडे हुए वर्गों को पर्याप्त सरक्षण प्रदान 
किये जायेंगे, और 

(७) इस प्रकार राष्ट्र की एकता श्रक्षण्ण रखने के लिए, गणराज्य की 
प्रादेशिक स्व॒तन्त्रता को भी अक्षुण्ण रखने के हेतु श्लौर समस्त देश के जल-थल और 
आकाश के ऊपर पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त श्रधिकारो की स्वतन्त्रता एवं गरिमा की रक्षाये 

(८) इस शभ्रति प्राचीन देश ने ससार में अपना भ्रधिकारपूर्ण एवं सम्मान्य 
स्थान प्राप्त किया है और हम सभी भारत के नागरिक ससार में शान्ति स्थापनाथे 
भर समस्त मनुष्य जाति के कल्याराथश्थ प्रत्येक कार्य में पूर्ण योगदान देंगे |”? 

उद्देश्यो सम्बन्धी प्रस्ताव १३ दिसम्बर, १९४६ को प्रस्तुत किया गया था 
श्रौर २२ जनवरी, १६४७ को स्वीकृत हुआ । इस प्रस्ताव के द्वारा उन मौलिक 
उद्देश्यो पर प्रकाश डाला गया था जिनके श्रालोक में संविधान सभा को सविधान 
तैयार करना था। उक्त प्रस्ताव के मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित थे 

(१) भारत पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त और स्वतन्त्र गणराज्य होगा, 

(२) भारत लोकततन्त्रात्सक सघ (एगा०४) होगा और उसके सभी अ्रवयवी 
एकको में समान स्तर की स्वशासन की व्यवस्था होगी | पडित जवाहरलाल नेहरू ने 
बल देकर कहा था कि अलग-अलग रण्ज्यो में स्वतन्त्रता के विभिन्‍न स्तर नहीं 
होगे अर्थात्‌ देशी राज्यों में मी और शेष भारत में भी सभी नागरिको को समान 
स्वतन्त्रता प्राप्त होगी ।? 

(३) भारत की सघीय सरकार एवं भ्रवयवी एककों की सरकारो को समस्त 
राजनीतिक शवित एवं समस्त अ्रधिकार जनता से ही प्राप्त हुए हैं, 

(४) देश का संविधान ऐसी शासन-व्यवस्था को जन्म देगा कि सभी लोगो 
को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के आधार पर, अ्रवसरो की समानता 
के आधार पर श्रौर विधि के समक्ष सभी की समानता के श्राधार पर पूर्ण न्याय 
मिलेगा , 

(५) विधि के अनुसार तथा लोक सदाचार की रक्षा करते हुए सभी नाग- 
रिको को विचार, श्रभिव्यक्ति, विश्वास, घ॒र्मं और उपासना, उद्यम और व्यायार, 
साहचरय श्रौर क्रियाकलाप की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी , 

(६) सविधान अल्पसख्यको, पिछड़े हुए श्र श्नुन्नत प्रदेशों अथवा शअ्रनु- 
सूचित क्षेत्रो, श्रछृत एवं श्रन्य पिछडे हुए वर्गों को न्याय अधिकार प्रदान करेगा 
ताकि सभी लोग देश के शासन में समान भाग ले सकें और सभी को समान सामाजिक, 
आशिक एवं राजनीतिक अधिकार न्याय्य रूप में मिलें , 

(७) सविघान सभा ऐसा सविधान निर्माण करे कि जिसके वल पर ससार 
के राष्ट्रो मे भारत को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो और तब भारत विद्व-शान्ति एव 
मनुष्य-मात्र के कल्याणायये सभी कार्यों मे पूर्ण योगदान दे । 

सविधान की मुख्य सामग्री उन अनेकों समितियो के प्रतिवेदनों से प्राप्त हुई 
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है जिनमे से कुछ ये है--सघीय अधिकार समिति, सघीय सविघान समिति, प्रान्तीय 
सविघात समिति, श्रल्पसख्यक मन्त्रणदायक समिति, मौलिक श्रधिकार समिति , 
चीफ कमिदनरो सम्बन्धी समितियाँ, सधघ और राज्यो के वीच वित्त वितरण करने 
वाली समिति, पिछडे प्रदेश सम्बन्धी मच्त्रणा समिति और . वॉच्च न्यायालय सम्बन्धी 
समिति आदि आदि । किन्तु सविधान को अन्तिम स्वरूप प्रारूप समिति ने दिया 
जिस में सात सदस्य थे और जिसके चेयरमैन डा० श्रम्बेदकर थे । डा० अम्वेदकर 
ने सविधान का प्रारूप सविधान के अध्यक्ष को समपित करते हुए लिखा था-- 
“प्रारूप तैयार करते समय, प्रारूप समिति से यह आशा की जाती थी कि वह या तो 
सविधान सभा के निर्णयो को स्वीकार करे भ्रथवा उन अनेको समितियो के निर्णयो 
को स्वीकार करे जिनको सविधान सभा ने नियुक्त किया था। पभ्राल्प समिति ने 
यथासम्भव अपने इस कत्तेव्य को निवाहा है। किन्तु कुछ म।मले ऐसे भी सम्मुख 
आये जिन पर प्रारूप समिति को कुछ परिवत्तंन करने पड गए /” किन्तु एक सम्बन्ध 
में सविधान का प्रासप उद्देश्यो सम्बन्धी प्रस्ताव से बिल्कुल मेल नहीं खाता । उक्त 
प्रस्ताव में चाहा गया था, “भारत गणराज्य में उल्लिखित प्रदेशों की स्थिति 
स्वायत्तशसी एकको की सी रहेगी श्रौर उनको समस्त अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान कर 
दी जायेगी ।” सविधान के प्रारूप मे सपघीय अभ्रधिकार समिति (एप्राणा ?06जछछाष् 
0०फ्रा77/0०७) की सिफारिश पर यह सुझाया गया है कि अवशिष्ट शक्ततियाँ 
सघ के पास रहे (देशी राज्य श्रपवाद होगे) । प्रारम्भ में श्रवयवी एकको को पूर्ण 
स्वायत्तशासी एकक राज्य बनाने का विचार था, किन्तु अ्व उसके स्थान पर 
शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना का उपवन्ध किया गया है । ऐसा इसलिए आवश्यक 
हो गया क्योकि देश का बेँटवारा हो गया और देश की छाती पर ही एक विदेशी 
राज्य की स्थापना कर दी गई है । 

संविधान सभा के २६ अ्रगस्त, सन्‌ ४७ के प्रस्ताव के अनुसार प्रारूप समिति 
की नियुवित की गई थी, और समिति ने अपना प्रतिवेदन २१ फरवरी, १६४८ 
को प्रस्तुत किया । ४ नवम्बर, १६४८ को उक्त रिपोर्ट संविधान सभा के विचारार्थ 
प्रस्तुत की गई श्रर्थात्‌ उक्त रिपोर्ट प्रकाशित होने के लगभग आठ महीने बाद । 
इस प्रकार इतना पर्याप्त समय दे दिया गया जो सर्वसाधारण, समाचार-पत्र श्रौर 
प्रान्तीय विधान सभाएँ उक्त रिपोर्ट पर विचार करके जनमत तैयार कर सकें । 
इसका प्रथम वाचन सामान्य विचार-वितिमय के साथ ४ नवम्बर को प्रारम्भ होकर 





4 प्रारूप समिति के अन्य सदत््य निम्नलिखित थे--एन० गोपालास्वामी आयगर $ के० 
एम० मुन्शी , सैयद मौहम्मद सादुल्‍्ला , एन० माघषव राव , ढी० पी० खेतान । सर वी० एल० मित्तर 
को प्रारम्भ में सदस्य नियुक्त किया गया था, किन्तु वह संविधान समा के प्रथम अधिवेशन के वाद 
उपस्थित न हो सके क्योंकि वद ह्रविधान समा के सदस्य ही नहीं रहे । 
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3 दद्दश्यों सम्बन्धी प्रस्ताव, १३ दिसस्रर, १६४६ का पुर स्थापित किय गया था और २२ 


जनवरी, १६४७ को खीकृत हुआ । माउस्टबैटन योजना के अनुसार 3 जून, १६४७ को देश का बँटवारा 
निश्चित हो गया। 


है भारतीय गणराज्य का शासन 


अनुसूचित क्षेत्रो को, श्रछृतो और भ्रन्य पिछडे हुए वर्गों को पर्याप्त सरक्षण प्रदान 
किये जायेंगे, और 

(७) इस प्रकार राष्ट्र की एकता श्रक्षुण्ण रखने के लिए, गणराज्य की 
प्रादेशिक स्वतन्त्रता को भी अक्षुण्ण रखने के हेतु और समस्त देश के जल-थल और 
शग्राकाश के ऊपर पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त श्रधिकारो की स्वतन्त्रता एवं गरिमा की रक्षार्थ 

(८) इस भ्रति प्राचीन देश ते ससार में अपना श्रधिकारपूर्ण एवं सम्मान्य 
स्थान प्राप्त किया है और हम सभी भारत के नागरिक ससार में शान्ति स्थापनार्थ 
और समस्त मनुष्य जाति के कल्याणापर्थ प्रत्येक कार्य में पूर्ण योगदान देंगे ।” ? 

उद्देश्यों सम्बन्धी प्रस्ताव १३ दिसम्बर, १९४६ को प्रस्तुत किया गया था 
ग्रौर २२ जनवरी, १६९४७ को स्वीकृत हुआ । इस प्रस्ताव के द्वारा उन मौलिक 
उद्देश्यो पर प्रकाश डाला गया था जिनके श्रालोक में सविधान सभा को सविघान 
तैयार करना था। उक्त प्रस्ताव के मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित थे - 

(१) भारत पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न और स्वतन्त्र गणराज्य होगा, 

(२) भारत लोकतन्‍्त्रात्मक संघ (ए77/0०) होगा श्लौर उसके सभी श्रवयवी 
एकको में समान स्तर की स्वशासन की व्यवस्था होगी | पडित जवाहरलाल नेहरू ने 
बल देकर कहा था कि अलग-अलग राण्ज्यो में स्वतन्त्रता के विभिन्‍न स्तर नहीं 
होगे भ्र्थात्‌ देशी राज्यों में भी और शेष भारत में भी सभी नागरिको को समान 
स्वतन्त्रता प्राप्त होगी ।”” 

(३) भारत की सघीय सरक।र एवं अ्रवयवी एकको की सरकारो को समस्त 
राजनीतिक शवित एवं समस्त अ्रधिकार जनता से ही प्राप्त हुए हैं, 

(४) देश का संविधान ऐसी शासन-व्यवस्था को जन्म देगा कि सभी लोगो 
को सामाजिक, आर्थिक एव राजनीतिक समानता के श्राधार पर, भ्रवसरो की समानता 
के आधार पर श्रौर विधि के समक्ष सभी की समानता के श्राघार पर पूण्णे न्याय 
मिलेगा, 

(५) विधि के अनुसार तथा लोक सदाचार की रक्षा करते हुए सभी नाग- 
रिको को विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, उद्यम और व्यायार, 
साहचर्य और क्रियाकलाप की पूर्ण स्व॒तन्त्रता होगी , 

(६) सविधान अल्पसख्यको, पिछडे हुए और शनुन्नत प्रदेशों श्रथवा अनु- 
सूचित क्षेत्रो, श्रछृत एवं श्रन्य पिछडे हुए वर्गों को न्याय अधिकार प्रदान करेगा 
ताकि सभी लोग देश के शासन में समान भाग ले सकें श्रौर सभी को समान सामाजिक, 
आ्राथिक एवं राजनीतिक शअ्रधिकार न्याय्य रूप में मिलें , 

(७) सविधान सभा ऐसा संविधान निर्माण करे कि जिसके बल पर ससार 
के राष्ट्रों में भारत को गौखपूर्ण स्थान प्राप्त हो और तब भारत विश्व-शान्ति एवं 
मनुष्य-मात्र के कल्याणायथें सभी कार्यों में पूर्ण योगदान दे । 

संविधान की मुख्य सामग्री उन अनेको समितियों के प्रतिवेदनो से प्राप्त हुई 
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संविधान की निर्माण प्र 


है जिनमें से कुछ ये हें--सधीय भ्रधिकार समिति, सधीय सविधान समिति, प्रान्तीय 
संविधान समिति, अ्रल्पसख्यक मन्त्रणादायक समिति, मौलिक अधिकार समिति, 
चीफ कमिश्नरो सम्बन्धी समितियाँ, सघ और राज्यों के बीच वित्त वितरण करने 
वाली समिति, पिछडे प्रदेश सम्बन्धी मन्‍्त्रणा समिति और . वॉच्च न्यायालय सम्बन्धी 
समिति भ्ादि आदि । किन्तु सविधान को अन्तिम स्वरूप प्रारूप समितति ने दिया 
जिस मे सात सदस्य थे शौर जिसके चेयरमैन डा० अम्बेदकर थे । डा० अम्वेदकर 
मे सविधान'का प्राल्प सविधान के भ्रष्यक्ष को समर्पित करते हुए लिखा था--- 
“प्रारूप तैयार करते समय, प्रारूप समिति से यह आशा की जाती थी कि वह या तो 
सविघान सभा के निर्णयों को स्वीकार करे झथवा उन अ्रनेको समितियों के निर्णयो 
को स्वीकार करें जिनको सविधान सभा ने नियुकत किया था। प्रारूप समिति ने 
यथासम्भव अपने इस कत्तंव्य को निबाहा है। किन्तु कुछ मामले ऐसे भी सम्मुख 
श्राये जिन पर प्रारूप समिति को कुछ परिवत्तंत करने पड गए .” किस्तु एक सम्बन्ध 
में सविधान का प्रारूप उद्दे श्यो सम्बन्धी प्रस्ताव से बिल्कुल मेल नही खाता । उक्त 
प्रस्ताव में चाहा गया था, “भारत गणराज्य में उल्लिखित प्रदेशों की स्थिति 
स्वायत्तशासी एकको की सी रहेगी और उनको समस्त शअवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान कर 
दी जायँँगी ।” सविधान के प्रारूप में सघीय अधिकार समिति (एग्राणा ?0फछा8 
0०७णा४/०७) की सिफारिश पर यह सुझाया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ 
संघ के पास रहें (देशी राज्य श्रपवाद होगे) । प्रारम्भ में भ्रवयवी एकको को पूर्ण 
स्वायत्ततासी एकक राज्य बनाने का विचार था, किन्तु अब उसके स्थान पर 
शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना का उपवन्ध किया गया है। ऐसा इसलिए आवश्यक 
हो गया क्योकि देश का बेटवारा हो गया और देश की छाती पर ही एक विदेशी 
राज्य की स्थापना कर दी गई है । 

सविधान सभा के २६ अगस्त, सन्‌ ४७ के प्रस्ताव के अनुसार प्रारूप समिति 
की नियुक्ति की गई थी, श्लौर समिति ने अपना प्रतिवेदन २१ फरवरी, १६४८ 
को प्रस्तुत किया । ४ नवम्बर, १६४८ को उक्त रिपोर्ट संविधान सभा के विचारार्थ 
प्रस्तुत की गई अर्थात्‌ उक्त रिपोर्ट प्रकाशित होने के लगभग श्राठ महीने बाद । 
इस प्रकार इतना पर्याप्त समय दे दिया गया जो सर्वसाधारण, समाचार-पत्र और 
प्रान्तीय विधान सभाएँ उक्त रिपोर्ट पर विचार करके जनमत तैयार कर सकें । 
इसका प्रथम वाचन सामात्य विचार-विनिमय के साथ ४ नवम्बर को प्रारम्भ होकर 


3 प्रारूप समित्ति के अन्य सदत्ष्य निम्नलिखित थे--एन० गोपालाखामी आयगर + के० 
एम० मुन्शी , सैयद मोहम्मद साहुल्‍ला , एन० माधव राव , दो० पी० खेतान । सर वी० एल० मित्तर 
को आरम्म में सदस्य नियुक्त किया गया था, किन्तु बह संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के वाद 
उपस्थित न हो सके क्योंकि वह कविपान समा के सदस्य ही नहीं रहे । 
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3 उद्देश्यों सम्बन्धी प्रस्ताव, १३ दिसम्बर, १६४६ को पुर स्थापित किय गया था और २२ 
जनवरी, १६४७ को स्वीकृत हुआ । माउण्ट्वैश्न योजना के अनुसार ३ जन, १६४७ को देश का बँटवारा 
निश्चित हो गया । 


ड् भारतीय गणराज्य का शासन 


€ नवम्बर तक चला। इसके उपरान्त द्वितीय वाचन प्रारम्भ हुआ जिसमें प्रारूप 
की धाराझ्ो पर विचार किया गया। द्वितीय वाचन १५ नवम्बर, १६४८ से १७ 
अक्तूबर, १६४६ तक चलता रहा। इस पर ७६३५ सशोवन प्रस्तुत किये गए जिनमें 
से २४७३ सशोधन पुर स्थापित किये गए और उन पर वादविवाद हुम्ना | इस के 
उपरान्त संविधान सभा पुन प्रारूप के तृतीथ वाचन के लिए १४ नवम्बर, १६४६ 
को वैठी । “६ नवम्बर को तृतीय वाचन समाप्त हुआ । इसी तिथि को सविधान 
के ऊपर सविधवान सभा के अ्रध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए और सविधान पारित घोषित 
कर दिया गया । 

२४ जनवरी, १६५० को सविधान सभा का अन्तिम अश्रधिवेशन हुआ । इस 
अधिवेशन में संविधान सभा ने डा० राजेन्द्र प्रसाद को नये सविधान के अनुसार 
भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया और २६ जनवरी, १६५० 
से नया सविधान प्रभावी हो गया । गणराज्य के प्रतिष्ठापन के लिए उक्त तिथि 
को इसलिए चुना गया क्योकि इसी तिथि ग्रर्थात्‌ २६ जनवरी, १६३० को ही काँग्रेस 
ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता-सम्बन्धी प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रस्ताव पास 
हक कक कक तिथि को सारे देश में सभाएँ करके स्वतन्त्रता- 
सम्बन्धी प्रस्ताव दुहराया जाता रहा । यह क्रम १६४७ तक चलता रहा जब 
तक कि भारत स्वतन्त्र नही हुआ। यह अत्यन्त शुभ निश्चय था कि गराराज्य के 
प्रतिष्ठायन के लिए वही दिन चुना गया जिस दिन, श्रर्थात्‌ २६ जनवरी को, 
स्वतन्त्रता दिवस मनाया जा रहा था ! 





सविधान निर्माताश्रो का कार्य (४४४ ० ४6 0078#07#07 'धै॥[श७8)-- 
इसमे भन्देह नहीं है कि सविधान के निर्माताश्रो का कार्य श्रत्यन्त कठिन था। 
अनेको और विभिन्‍्त प्रकार की समस्याएँ उनके सम्मुख झ्राई । उनको ऐसे ३० करोड 
व्यक्तियों के लिए सविधान तैयार करना था जो किसी भी प्रकार न तो एक जाति 
के थे और न एक ही प्रकार के लोग थे। हमारे देश में भ्रनेको विभिन्‍न जातियाँ 
निवास करती हैं, जो विभिन्‍त भाषाएँ वोलती हैं, जिनके विभिन्‍न रीति-रिवाज हैं, 
जिनकी विभिन्‍न परम्पराऐं हैं श्रौर जिनकी सस्क्ृतियाँ भी विभिन्‍न समभी जा सकती 
हैं । इसके अतिरिक्त देश में घामिक विभेद भी थे जिनको अग्नेजो ने खब मडकाया था 
और जिन विभेदो के झ्राधार पर वे हमारे देश में फलफूल रहे थे।  घासिक विभेदो 
के श्रावार पर मुस्लिम लीग द्वारा देश के विभाजन की माँग, और श्रन्त में देश के 
पश्चिमी श्रौर पूर्वी भू-भागो के खण्ड-छेदन के कारण वह सारी प्रस्तावित शासन- 
व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई जिसको देश में प्रचलित करने के लिए सोचा जा रहा 
था | भारत की ही छाती पर एक विदेशी सत्ता के थोप देने के फलस्वरूप भ्रब सवि- 
धान के निर्माताश्रो के सम्मुख देश की एकता और सुरक्षा का भी भारी खयाल था । 

इसके अतिरिक्त भारतीय रजवाडो श्रथवा देशी राज्यो की भ्रत्यन्त व्यग्रकारी 
ममस्पा थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्व-परमेण्ठता के त्याग सम्बन्धी घोषणा ने वहुत 
ही पेचीदा स्थिति उत्पन्त कर दी थी। देशी राज्यो को स्वतन्त्र छोड दिया गया था 
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कि वे या तो भारत की उत्तराधिकारी सरकार या सरकारो के साथ सघीय सम्बन्ध 
स्थापित कर लें , या यदि ऐसा सम्भव न हो तो वे “उत्तराधिकारी सरकार या सर- 
कारो के साथ मनोवाछित राजनीतिक सस्वन्ध स्थापित कर लें (5 “मसन्त्रिमण्डल मिशन 
(ए्रणए०, शाहष्ाणा) ने जो ज्ञापन 'देशी राज्यो, सन्वियों और परमेणष्ठता' के 
सम्बन्ध में प्रकाशित कराया था, और जिस पर माउप्टबैंटन (]ध०४४०४४४७०) 
योजना में भी बल दिया गया था, उसकी यदि विधि रूप में व्याख्या की जाय, तो 
उक्त ज्ञापन ने किसी देशी राज्य के राजा या नवाव को अ्रधवा राजाओरो और नवाबों 
को पूरी स्वतन्त्रता दे दी थी कि वे चाहें तो स्वतन्त्र हो सकते हैं या वे किसी विदेशी 
सत्ता से सन्धि कर सकते हैं और इस प्रकार भारत की छाती पर छोटे-छोटे स्वतन्त्र 
द्वीपो के रूप में रह सकते हें ।* सत्य तो यह है कि कुछ राजे विदेशी राज्यो के साथ 
बात-चींत शुरू कर चुके थे और स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के स्वप्त देख रहे थे ॥* 
विभाजन के बाद भारत के बचे-खुचे अग की एकता इतनी आवश्यक थी कि “भारत 
सरकार का उसको वनाएं रखना श्रौर उसके लिए व्यग्न होना स्वाभाविक था ।/« 
प्रो० कृबलैंड (27 0०पण्फरृघा१) ने वहुत ही ठीक कहा था कि भारतवर्ष श्रपने 
शरीर के उत्तर-पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी मुस्लिम-बहुल अगो के कट जाने पर भी 
जीवित रह सकता था। किन्तु क्या भारत हृदय के बिना भी जीवित रहता ? 
इसलिए स्वभावतः नई भारत सरकार का सबसे पहला कार्य यह था कि वह श्रपने 
हृदय की रक्षा करे, और देशी राज्य ही भारत का हृदय था । सविधान के तिर्मा- 
ताओ ने श्रमपूर्वक देशी राज्यो को भारत की सर्वेधानिक शासन-व्यवस्या में ढालने 
का प्रयत्त किया, जिससे उनका उचित श्राकार वन जाय और उनमें शेप भारत के 
समान लोकतत्त्रात्मक शासन-व्यवस्था स्थ,पित हो जाय | १५ मार्च, १९६५० के देशी 
राज्यो सम्बन्धी स्वेत-पत्र (ए७॥७७ ए००७) में ठोक ही कहा गया था कि भारतीय 
स्वतन्त्रता के कोई भ्रथ ही न रह जायेंगे, यदि देशी राज्यो के लोगो को भी वही 
राजनीतिक, सामाजिक और श्राथिक स्वतन्त्रताएँ प्राप्त न हो सकी जो भारतीय 
प्रान्तो के लोगो को प्राप्त है ।” 

इसके अतिरिक्त पिछडी हुई और अनुन्तत जातियो और प्रदेशों, जिनको 
अनुसूचित श्रादिम जातियाँ और अनुसूचित-क्षेत्र भी कहा जा सकता है, की उननत्ति 
का भी उपबन्ध करना था | इसलिए सविवान के निर्माताओं का कार्य अत्यन्त कठिन 
और भारी था। भारत में श्रनेको प्रकार की विभिन्‍नताएं हैँ जिनको ब्रिटिश शासन ने 
और श्रधिक बढाया था और उस दिशा में पूर्ण अस्तव्यस्तता का स्थिति उत्पन्त कर 
दी थी, श्रौर समस्त देश में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से भी वह 


] छाशाफकवण्यगवप्ा 0 (96 एणए७५ उठता ० "8६80९८४, पफटकव68 
छ0ते ?६8४0०7०णा६०9” 0600 है8&४ 2, 946 

2 कि 60 ए रई आापा&8 "706 एजणाह४पघणा छा 700॥9! (950) 
खाए 

3. उदाहरण स्वरूप जूनागढ़ भर हैदराबाद । 

4 भारतीय राज्यों पर रेत पत्र ('॥ा08 79967) 6$ उपाए 948 पुष्ठ ० १८ । 


ष् भारतीय गणराज्य का शासन 


विभिन्‍नता खूब फली-फूली थी, श्रौर सविधान के निर्माताओं को इसी श्रस्तव्यस्तता- 
पूर्ण विभिन्‍लता के प्रॉगरा में एकता स्थापित करनी थी। सविधान सभा ने झाइचरयं- 
जनक सफलता के साथ एक ऐसा सविधान तैयार किया जसके द्वारा वे सभी कठित 
समस्याएँ हल हो गई जो देश के सम्मुख आई हुईं थी । 

सविधान के आ्राधार प्रथवा स्रोत (80प्र068 ० ७6 (0०7४धऑ/पध०४ ) -+ 
सविधान के निर्माताओं ने श्त्यन्त बुद्धिमत्तापू्वक श्लरोर काफी खुलकर ससार के 
अन्य लोकतन्त्रात्मक देशो के गढे श्रनुभवों से लाभ उठाया है। सत्य यह है कि 
ससार के प्राय सभी ज्ञात सविधानो को पढ कर ही सविधान का प्रारूप तैयार किया 
गया था | सविधान के लेखको के समक्ष १६३४५ का भारत सरकार अधिनियम एव 
उसकी क्रियान्विति भी थी | सविधान ने बहुत अरशो में १६३५ के भारत सरकार 
अधिनियम से भी सहायता ली है। प्रो० श्रीनिवासन के अनुसार “हमारा सविधान 
भाषा और विषय की दृष्टि से १६३५ के भारत सरकार अ्रधिनियम का बहुत श्रशो 
में ऋणी है ।/? सविधान का लगभग दो-तिहाई भाग उक्त अ्रधिनियम से ही लिया 
गया है, किन्तु देश की आधुनिक स्थिति श्र १६३५ के भारत सरकार श्रधिनियम 
की व्यावहारिक क्रियान्विति के अनुसार कही-कही श्रावश्यक सशोधन भी कर दिए 
गए हैं। 

सविधान के सैद्धान्तिक भाग श्रर्थात्‌ मौलिक अधिकारो वाले भाग पर सयुक्‍त 
राज्य अमेरिका के सविधाव की छाप है और “किसी सीमा तक नवीनतर अभ्रन्य 
सविधानो, जैसे आयरलैंड के सविधान का भी स्पष्ट प्रभाव पडा है।”* जेसा कि 
सविधान के निर्माताओं ने भी स्वीकार किया है, सविधान के सघीय स्वरूप पर 
मुख्यत कनाडा के सविधान का प्रभाव है और जहाँ तक सविधान की प्रस्तावना 
(7?7०४7४७)०) का सम्बन्ध है, उक्त प्रस्तावना की भाषा “ब्रिटिश-उत्तरी अमेरिका 
ग्रधिनियम' ( फछेणधणं ० #औैश्ाएव09 3 6 ) के अनुसार ढाली गई है, और 
उसमे यत्र-तत्र श्रास्ट्रेलिया के सविधान की प्रस्तावना से भी भाव और भाषा ग्रहण 
किए गए हैँ। समस्त शासन का, श्रर्थात्‌ केन्द्र में भी और राज्यों में भी ससदीय 
स्वरूप, ब्रिटिश परम्पराओ से लिया गया है भर केन्द्रीय शासन एव राज्यो के शासनो 
पर ब्विटिश संसदीय शासन की परम्पराओ का स्पष्ट प्रभाव है । 

इस प्रकार भारतीय गणराज्य का सविधान एक अदुभुत प्रलेख है जिसको 
अनेको खत्रोतो से तैयार किया गया है ।( सविधान के निर्माताओं ने प्रयत्वपूर्वक अन्य 
सविघानो के दोषो को यथासम्भव दूर रखा और उनकी केवल वही विशेषतोएँ ली 
गई जो विभाजन के बाद भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल थी । इस 
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कारश शासन-व्यवस्था के मान्य प्रयोगो और सिद्धान्तो से कही-कही हमारा सविधान 
प्रयाएा कर गया है क्योकि हम अपने देश को शान्ति-काल और युद्ध-काल के श्रापात 
कालो के अनुरूप वनाना चाहते हैं । 
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भारत के संविधान की मुख्य विद्येषताएँ 
($श्लांशाई #६९१४एा-९४ ण 7९ एणाञाआएगण) 


बड़ा प्रलेख (8 00777०7०ा४ाए७ 700०0770१५) ->भारत का सबविधान 
एक बडा प्रलेख है जिसमें प्रारम्भ में ३९५ अनुच्छेद! थे और श्ाठ अनुसूचियाँ थीं 
झौर कुल प्रलेख २५१ पृष्ठो का था। ससार का कोई श्रन्य सविधान इतना बडा 
और विस्तृत नही है श्रौर न किसी सविधान पर इतना विचार किया गया जितना 
कि भारत यूनियन के संविधान पर हुआ । इसके कई कारण थे। भारत की पुरानी 
शासन-व्यवस्था और समस्त देश के राजनीतिक एवं आथिक संगठन के कारण भी 
सविघान के निर्माताओं का कार्य कठिन था | इसके झतिरिक्त विभिन्‍न वर्गों को एक 
शासन-व्यवस्था में सम्मिलित करना था और अति विभिन्‍न एककों को शासन के 
एक सम्मिलित श्रग में घिरोना था। इन विभिन्‍नताञो के कारण सविधान के 
निर्माताओं का कार्य पर्याप्त कठिन हो गया था और ऐसी स्थिति में शासन में 
व्यवस्थापत एवं प्रशासन-सम्बन्धी एकरूपता लाता प्राय पश्रमम्भव दिखाई दे रहा 
था | इसलिए आरम्भ में सविधान ने चार विभिन्‍न प्रकार के अ्रवयवी एकको की 
व्यवस्था की--शभर्थात्‌ चार प्रकार के राज्यों की व्यवस्था की गई । भाग &, भाग 8, 
भाग 0, श्रौर भाग 9) जिनको प्रथम शअ्रनुस्‌ची के राज्यों मे विभाजित कर दिया गया। 
यह भी निश्चित किया गया कि इन चारो प्रकार के राज्यों में विभिन्‍न शासन-व्यवस्था 
प्रचलित होगी । 

देश के विभाजन के उपरान्त जितना खण्डित भारत का भू-भाग बचा था 
उसकी प्रादेशिक एकता, देश की राजनीतिक शक्ति, पूर्ण आधथिक विकास झौर 
भारत के सभी लोगो के पूर्ण सॉस्कृतिक विकास के लिए इतनी आ्रावश्यक थी कि 
संविधान के निर्माताओं ने कनाडा के संविधान को आ्राघार बनाया और इस 
प्रकार न केवल भारतीय सघ के लिए सविधान बनाया अपितु राज्यों के लिए भी 
सबिधान बनाए। सविधान ने सघ और राज्यो के बीच के जठिल सम्बन्धो पर भी 
विस्तृत प्रकाश डाला है, साथ ही श्रन्तर्राज्यीय सस्बन्धो के समन्वय तथा ऐसे विवादों 
के निर्णय की व्यवस्था की है जो विभिन्‍न राज्यों में बहने वाली नदियो के पानी भ्रथवा 
नदियों की घाटियों से सम्बन्धित हो। संविधान सभा ने यह निर्णेय किया कि 
इस प्रकार की विशिष्ट समस्यातओ्रो के लिए, जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक सेवाओं से 
हो, भ्रथवा विशेष वर्गों, जैसे भ्रॉग्ल-भारतीय, अनुसूचित जातियो अथवा अनुसूचित 
प्रादिमजातियों से हो, अलग से संवैधानिक श्रघिनियम॒ बनाना चाहिए । उसी प्रकार 


१ इस समय भारतीय संविधान में ३६७ भरनुच्छेद हें ओर £ भनुसूचियों हैं और 
सविषान फी पृष्ठ सख्या रपड है। 


2 आल कल हे 


भारत के सविधान की मुख्य विशेषताएँ ११ 


देश की अधिकृत भापा और प्रादेशिक भाषाओं के सम्बन्ध में मी संविधान में अलग 
से उपबन्ध रखे गए हैं । 

सविधान में मौलिक अधिकारों की एक सूची दी गई है और साथ हीं राज्य 
की नीति के निदेशक तत्त्व भी दिये गये हैँ) मविघान के निर्माताओं ने सघीय न्याय- 
पालिका और राज्यों की न्‍्यायपरालिकाओ के संगठन और अ्रधिकार-्क्षेत्र पर भी 
प्रकाश डाला है। यह भी हो सकता था कि केन्द्र में और राज्यो में स्यायपालिका 
के सगठन के सम्बन्ध में सामान्य व्यवस्थापन के द्वारा व्यवस्था की जा सकती थी 
जिस प्रकार कि सयुक्‍त राज्य अ्रमरीका और कई श्रन्य देशो में हुआ । 

भ्रन्तश , सविधान में आपातकालीन शवितयो के सम्बन्ध में भी उपवन्ध है । 
संविधान के निर्माताओं ने संविधान मे क्योकर आपातकालीन शक्तियों के सम्बन्ध 
में उपवन्ध रखा, इसका विवेचन उपयुक्त झ्वसर पर किया जायगा | यहाँ पर इतना 
निवेदन कर देना पर्याप्त होगा कि देश के विभाजन से पूर्व और देश के विभाजन 
के उपरान्त समस्त देश में ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि सविधान के 
निर्माता भविष्य के वारे में चितित हो उठे अश्रत उन्होंने केद्ध को भारी शतवितियाँ 
दे डाली जिनसे यदि कभी देश में वाह्य श्रथवा आन्तरिक विप्लव की स्थिति हो 
श्र देश की स्वतस्त्रता को खतरा हो तो केन्द्र स्थिति को उचित ढंग से काबू में 
कर सके । 

इसलिए इसमें कोई आदरचर्य नहीं है कि सविधान के निर्माताओं में सविधान- 
प्रलेख को लम्बा और वडा अलेख रखा, जो कही-कही तो अत्यधिक विस्तृत उप- 
बन्धो से पूर्ण है। यह स्वाभाविक ही था क्योकि किसी देश का सविघान इतिहास के 
तथ्यों से भ्रछृता नहीं रह सकता 

सम्पूर्ण प्रभुत्व-पम्पत्त लोकतन्न्नात्मक गणराज्य (8 80एशशहुए . 7श70- 
णः&४० ००ए४०॥०) -- सविधान की भ्रस्तावना में भारत को पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त 
लोकतन्त्रात्मक गराराज्य कहा गया हैं। इसका अर्थ है कि भारत प्रभु सत्ताधारी 
राज्य है श्रौर वह किसी सत्ता का दास नहीं है, अर्थात्‌ अपने आन्तरिक प्रवन्व में 
ग्रौर विदेशी सम्बन्धो के निर्वहन में वह पूर्ण स्वतन्त्र है। भारत राज्य की शक्ति 
अपने अ्रधिकारज्षेत्र में पूर्ण है और सव प्रकार की मर्यादाओं से परे है । 

इसके भ्रतिरिक्त भारत को लोकतन्त्रात्मक गणराज्य कहा गया है। कुछ 
लोगो का आाक्षेप है कि 'लोकतन्वात्मक' और “गणराज्य' दोनो बणब्दो के एक ही भ्रर्थ 
हैं श्र्थात्‌ सर्वताधारण के निर्वाचित प्रतिनिधियो का शासन हो । किन्तु 'लोकतत्रात्मक 
गणराज्य को अव्दो की पुनरक्ति (7५०४००६7) मात्र कहना उचित नहीं है । 
केवल लोकतन्त्र का अर्थ आवश्यकत गणराज्य शासन नहीं है। लोकतन्त्र, इस प्रकार 
के नूपतन्त्र में भी प्राप्त हो सकता है, जैसे इग्लैड में प्रचलित है। गणराज्य में, 
राज्य का कार्यपालिका प्रधान, आवश्यकत सर्वसाघारण द्वारा निर्वाचित प्रधान होना 
चाहिए, चाहे सर्वसाधारण प्रत्यक्ष रूप से चुनें या सर्वताघारण के प्रतिनिधि चुनें । 
भारत के सविघान में 'लोकतन्त्रात्मक गणराज्य से यह ध्वनि निकलती है कि राज्य 
का कार्यपालिका प्रधान कोई राजा नहीं होगा और इससे यह भी श्र्थ निकलता है 


१२ भारतीय गणराज्य का शासर्न 


कि सविधान समस्त देश में लोकतन्‍्त्रात्मक सस्थाएँ स्थापित करेगा जिनके द्वारा 
सभी नागरिको को न्याय, स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त होगी और सभी लोगो 
में बन्धुत्व की भावना का सचार होगा। दूसरे शब्दों मे भारतीय सविधान की 
प्रस्तावना ने भारत में ऐसा शासन स्थापित किया है जो स्वरूप में और यथार्थ में 
सर्वेसाधारण का शासन है, सर्वेसाधारण के लाभ के लिए शासन है श्र सर्वसाधारण 
के द्वारा शासन है । 

कुछ लोगो का श्राक्षेप है कि भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना हुआ है 
और उसने ब्रिटिश सम्राट्‌ को राष्ट्रमण्डल के स्वतन्त्र राष्ट्रों के बीच स्वतन्त्र सम्पर्क 
का प्रतीक मान लिया है, इसलिए ब्रिटिश सम्नाट्‌ को एक प्रकार से राष्ट्रमण्डल 
के सभी स्वतन्त्र राष्ट्रों का प्रमुख भ्रथत्रा प्रधान स्वीकार कर लिया है, और यह 
भारत की गणराज्यीय स्थिति और सस्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्व स्वरूप के सर्वंथा विपरीत 
है । उन्ही आलोचको की यह सम्मति है कि १६४९ का राष्ट्रमण्डलीय समभौता 
विश्वासघात है श्नौर देश के विभाजन के बाद काँग्रेस की सब से बडी गलती है। वे 
उक्त सममौते को ब्विठिश कूटनीति की विजय समभते हैं और भारतीय लोगो की 
राष्ट्रीय भावनाश्रो के प्रति गद्दारी समभते हैं । 

अप्रैल १६४६ का राष्ट्रमण्डलीय समझौता, जो भ्राठ राष्ट्रमण्डलीय देशो के 
प्रतिनिधियो की सम्मिलित घोषणा में निहित है, वास्तव में एक रियायतपूर्ण 
समझौता था प्रथवा “एक प्रकार की राजनीतिक चाल थी जिसके द्वारा दो भ्रसम्बद्ध 
व्यवस्थाओं में समन्वय कराना अभीष्ट था अर्थात्‌ एकु ओर तो भारत निर्णय कर 
चुका था कि सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त स्व॒तन्त्र राज्य होते हुए वह गणराज्यीय सविधान 
स्वीकार करेगा, और दूसरी ओर वह यह भी चाहता था कि राष्ट्रमण्डल का सदस्य 
बना रहे ।” इसमे कोई सन्देह नही है कि भारत ने कतिपय श्राशाप्रो श्र लाभो 
को लक्ष्य करते हुए राष्ट्रमण्डल में रहता उचित समझा हो भर सम्राट को “राष्ट्र- 
मण्डल का प्रधान श्र राष्ट्रमण्डल के स्वतन्त्र राष्ट्रो के बीच स्वतन्त्र सम्पर्क 
का प्रतीक माना हो, किन्तु यह सवेधानिक विरोधामास अवश्य है ।” सम्राट को 
ऐसे राष्ट्रमण्डल का प्रधान स्वीकार किया जाना जिसका भारत एक सदस्य है, और 
दूसरी श्रोर भारत का पूर्ण गणराज्य होना, परस्पर अ्रसस्बद्ध बातें हें और सर्वैधानिक 
दृष्टिकोण से तो यह बेमानी श्रौर गडबंड स्थिति है। यदि श्री एम० रामास्वामी 
की बात मान ली जाय कि सम्राट्‌, राष्ट्रमण्डल का प्रधान श्रवश्य है किन्तु वह 
प्रधान पद केवल औपचारिक है और उसका स्वैधानिक महत्त्व प्राय बिल्कुल नही 
है, तो भी इसमे सर्वधानिक हीनता का बोध तो अवश्य होता है, जेसा कि 


. २७ अप्रैल, १६४६ को लण्डन कान्फ्रॉंस के समाप्त होने पर राष्ट्रमणटलीय प्रधान 
मन्त्रियों के वक्‍तव्य को देखिये । 

2, 3७760]९७, 0 वर “6 एकआणाफएव्शेतए 487०छ७॥70०7॥ छाते 
पाताब”, पाता चउणणग्रश्े णी एगाध्चल्श हिणणा०७, 2स्‍90ो--ेंप्रा०, 4950, 
9०2० 32 हे 

3 पफ्र6 वश्ताछ्ण ॥.०9फछ एरि०ए७छ, ए0) ग्ा व0490 एछ० ० 


भारत के सविधान की मुख्य विशेषताएँ १३ 


श्री राबटें जी० मेन्जीज़ (00७७ ७ धक्षाद्ा०) ने, जो श्रास्ट्रेलिया के विरोधी 
दल के नेता थे, २८ अप्रैल १९४६ को कहा था कि “यह वात समझ में नहीं आती 
कि कोई राष्ट्र एक भोर तो गणराज्य बनने जा रहा है तथा राजतन्त्र से सम्बन्ध- 
विच्छेद कर रहा है, किन्तु साथ ही मयुक्तत राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से चिपका 
हुआ है जो निश्चित रूप से और मौलिक रूप से सम्राट का राष्ट्रमण्डल है ।” 

किस्तु श्री मेन्जीज ने तथ्यों को समझा नहीं। भारत की स्थिति वही 
नही है जो अन्य श्रधिराज्यो (705०४) की है। भारत की ब्रिटिश क्राउन 
के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। ब्रिटिश सम्राट्‌ को राष्ट्रमण्डल के स्वतन्त्र सदस्यों 
के वीच स्वतन्त्र सम्पर्क का प्रतीक माना गया है। कानूनत भारत की स्थिति 
राष्ट्रमण्डल के भ्रस्य सदस्यो से ब्रिटिश शासन भौर ब्रिटिश संसद के प्रति निष्ठा 
झ्ौर श्राधीनता दोनो विचारों से भिन्‍न है। ग्लैडहिल (9]6तथा) ने इसी 
बहस में भाग लेते हुए कहा था, “यद्यपि वेस्टमिन्टटर सविधि (8६80०७७ ० 
फा०४४७णाए१७") में यह नही कहा गया है कि संव डोमीनियनों अथवा अ्रधिराज्यो 
के विधान-मण्डल इगलैड की ससद्‌ के भाधीन स्वीकार किए जायें श्रौर यह भी सम्भा- 
वना नही है कि इगलैड की ससद्‌ जान-बृूक कर कभी कोई ऐसा अधिनियम पास 
करेगी जिसका अधिराज्य अथवा डोमीनियन पर प्रभाव पड़े, किन्तु यह प्रश्त उठ 
सकता है कि यदि कभ्मी इमलैंड की ससद्‌ कोई ऐसा अधिनियम पास कर दे जो वेस्ट- 
मिन्स्टर की सविधि के विरुद्ध हो तो इगलैड का कोई न्यायालय यह दृष्टिकोण 
भ्पना सकता है कि क्योकि इगलैंड की ससद्‌ प्रत्येक विधि पारित करने के लिए 
सक्षम और स्वतन्त्र है इसलिए उस विधि को अधिनियम ही माना जायगा । इन प्रकार 
की स्थिति भारत के बारे में कभी नहीं आएगी क्योकि भारत के विधान-मण्डल केवल 
अपने सविवान के ही झ्ाधीन हैं [7 

राष्ट्रमण्डलीय समझौते का कोई वैधानिक महत्त्व नही है। यह सविधान से 
परे की चीज़ है। राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहने से भारत को यह अधिकार है कि 
वह राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलनो में भाग लेगा और राप्ट्रमण्डल सम्बन्धी सभी मामलो में 
उससे पूछा जायगा और उसकी राय माँगी जायगी । राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलनो में जो 
निर्णय किए जायेंगे, उत निर्णयों को भारत के ऊपर उसकी इच्छा के विरुद्ध लागु 
नही किया जा सकता । यदि राष्ट्रमण्डज़ का कोई सदस्य-राष्ट्र किसी विदेशी सत्ता 
के साथ सन्धि करता है या किसी विदेशी सत्ता के साथ युद्ध की घोषणा करता है, 
तो वह सन्धि अथवा युद्ध की घोषणा भारत के ऊपर विना भारत की स्वीकृति के 
प्रभावी नही होगी । १० मई, १६४६ को प० जवाहरलाल नेहरू ने एक ब्रॉडकास्ट 
भाषण में देहली रेडियो स्टेशन से कहा था, “हमने वहुत दिन पहले पूर्ण स्वराज्य 
ताप्त करने को प्रतिज्ञा की थी । वह हमने प्राप्त कर लिया है। क्‍या कोई राष्ट्र किसी 
दूसरे राष्ट्र के साथ मँत्री सम्बन्ध स्थापित करने से श्रपनी स्वतन्त्रता खो देता है ? 


॥ पफा6 ऊ्रेपांशोीा एगशावउए7ए०छोंए 776 06ए४९०७णए०ए 0 8 7,8ए8 
870 (00)800ए9078, 76 दिश्फाणा५ ् घावा8, एण एा छएछ 74-75. 
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सन्धियो से परस्पर एक दुसरे के बन्धन स्वीकार करने पडते हैं। किन्तु सम्पूर्ण प्रभुत्व- 
सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डलीय देशो के आपसी स्वतन्त्र सम्पर्क मे किसी प्रकार के 
किसी के ऊपर कोई बन्धन नही हैं । राष्ट्रमण्डल के देशों के समभौते की शक्ति 
उसके लचीलेपन और उसकी पूर्ण स्वतन्त्रता में निहित है। सभी जानते हैं कि हर 
एक सदस्य-राष्ट्र के लिए खुली छुट है कि वह जब जाहे राष्ट्रमण्डल को छोड सकता 
है ।” उसी ब्रॉडकास्ट भाषण को जारी रखते हुए प्रधान मन्त्री ने भागे कहा, “में 
बताना चाहता हूँ कि हमने कुछ भी छिपे रूप में नहीं किया है श्र हमने अ्रपने ऊपर 
कोई ऐसे बन्धन स्वीकार नहीं किए हैं जिनसे हमारी प्रभुसत्ता अथवा परमेष्ठता 
पर आँच आरती हो भ्रथवा जिनसे हमारी गृह नीति झ्रथवा विदेश नीति पर कोई 
बन्धन लगे हो, न हमने राजनीतिक, श्राथिक श्रथवा सैनिक क्षेत्र में कोई मर्यादाएँ 
स्वीकार की हैं । मैने बार-बार अपने देश की विदेशी नीति का यह लक्ष्य निर्धारित 
किया है कि हम सभी देशो के साथ शान्ति श्रौर मेत्री रखेंगे और कभी किसी 
राष्ट्रीय ग्रुट में शरीक नहीं होगे। हमारी त्रिदेश नीति का अरब भी वही निदेशक 
सिद्धान्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त भारत गणराज्य, यदि 
ग्रन्य स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रो के साथ स्वतन्त्र सम्पर्क रखता है, तो भी वह इसी 
नीति पर स्वतन्त्रतापूर्वकं चलता रहेगा, सम्भव है कि अब भारत पहले से भी 
अधिक प्रभाव औौर स्वतन्त्रता के साथ अ्रपनी उसी स्वतन्त्र विदेश नीति पर चले ।” 
हमारे प्रधान मन्‍्त्री प० नेहरू ने ओटावा (0:७७) में २४ अक्तूबर, १६४६ को 
एक प्रेस कान्फरेंस में भी यही विचार व्यवत किए थे । 
जहाँ तक भारत ने ब्रिटिश सम्राट्‌ को राष्ट्रमण्डल का प्रधान स्वीकार किया 
है, इस सम्बन्ध में यह समझ लेना चाहिए कि सम्राट्‌, राष्ट्रमण्डल के स्वतन्त्र देशो 
के बीच के स्वतन्त्र सम्पर्क का प्रतीक मात्र है, और सम्राद को केवल अपनी इस 
स्थिति में ही राष्ट्रमण्डल का प्रधान स्वीकार किया गया है। सम्राट इस समय उसी 
रूप में भारत का सम्राट्‌ नही है जिस रूप में कि उस समय था जबकि भारत भी 
अधिराज्य अथवा डोमिनियन था श्रौर जब॒ तक कि भारत ने अपने आप को सम्पूर्ण 
प्रभुत्व-सम्पन्न स्वतन्त्र गणराज्य घोषित नही किया था। इस भाव को लेते हुए भारत 
के प्रधान मन्‍्त्री प० नेहरू ने १० मई, १६४६९ के श्रपने ब्रॉडकास्ट भाषण में कहा 
था, “यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रमण्डल किसी भी स्थिति में राज्यो से बढ़कर 
राज्य (8090७-8080०) नही है । हमने तो स्वतन्त्र राष्ट्रो के स्वतन्त्र सम्पर्क के 
श्रोपचारिक प्रधान के रूप में सम्राट को स्वीकार किया है। किन्तु राष्ट्रमण्डल में 
सम्राट्‌ की श्रौपचारिक स्थिति के साथ कोई विशेष कत्तंव्यो का उपबन्ध नही है | जहाँ 
तक भारत के सविधान का सग्बन्ध है, ब्रिटिश सम्राट्‌ के लिए कोई स्थान नही है 
और हम किसी प्रकार उनके राज-भकत नही होगे ।” 
सरदार पटेल ने भी २८ अप्रैल, १६४६ को नई दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन 
में लगभग यही विचार व्यक्त किये थे । उन्होंने कहा, “भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न 
स्वतन्त्र गणराज्य है इसलिए भारत के ऊपर हमारे राष्ट्रमण्डल का सदस्य बने 
रहने का कोई प्रभाव नही पडता क्योकि हम ब्रिटिश सम्राट छे प्रति राज-भक्ति 
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की निष्ठा नहीं रखते | सम्राद तो केवल अन्य सदस्यों की भाँति हमारे लिए भी 
स्वतन्त्र राष्ट्रों के स्वतन्त्र सम्पकं का एक औपचारिक प्रतीक होगा ।” जब एक 
पन्नकार ने प्रन किया कि राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप में सम्राट्‌ के कत्तंव्य क्या 
होगे तो उन्होने उत्तर दिया, “सम्भवत राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप में सम्नाट 
के कोई कत्तंव्य नही होगे । किन्तु सम्राट को राष्ट्रमण्डल में कुछ विद्येष स्थिति 
तो अ्रवध्य प्राप्त हुई है ।/ इसलिए ऐसा समझना भूल होगी कि राष्ट्रमण्डलीय 
सदस्यता स्वीकार करके भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग ही वना रहा है 
भ्रथवा भारत -व भी अ्रघिराज्य (7०णाषा०)) ही वना हुआ है। राष्ट्रमण्डल 
की सदस्यता स्वीकार कर लेना, श्रौर ब्विटिश सम्राट को स्वत्न्त्र राष्ट्रो के वीच 
स्वतन्त्र सम्पर्क का प्रतीक मान लेने से, ओर इस प्रकार सम्राट को राष्ट्रमण्डल 
का औपचारिक प्रधान मान लेने से भी भारतीय स्वतन्त्रता और भारत की सम्पूर्ण 
प्रभुत्व-सम्पन्तता १९ कोई आँच नही आती । केवल यही भद्दापन श्रखरता है कि 
गणराज्य के साथ सम्राट्‌ की स्थिति वेमेल है । 

संविधान की प्रस्तावता (?7९७ात०]७ 06 ४० 0008707007 ) --सविधान 
की प्रस्तावना निम्न शब्दो से प्रारम्म होती है, “हम, भारत के लोग भारत को एक 
सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए” और निम्न शब्दो 
के साथ समाप्त होती है, “दुढ सकल्प होकर भ्रपनी इस सविधान सभा में आज 
तारीख २६ नवम्बर, १६४९ ई० (मिती मार्गगीं शुक्ला सप्तमी, सवत्‌ दो हजार 
&* विक्रमी ) को एतद्‌ द्वारा इस सविधान को अज्भीकृत, श्रधिनियमित और श्रात्मापित 
करते हैँ ।” सविधान को भारतीय जनता ने ही तैयार किया है भौर भारतीय जनता 
ने ही उसे श्रधिनियमित और गज्भीकृत किया है। यद्यपि हमारे सविधान मे आयर- 
लैंड! के संविधान की तरह एक स्वतन्त्र श्रनुच्छेद नहीं दिया गया है जिसमें यह 
घोपणा की जाती कि समस्त राजनीतिक शक्ति जनता से ही प्राप्त हुई है अथवा 
सयुक्त राज्य अमेरिकाश के सविधान की तरह हमारे संविधान ने समस्त सचित 
श्रथवा श्रारक्षित शक्तियों की प्रभुता जनता जनादंन को नहीं सौंपी है, फिर भी 
प्रस्तावना में सविधान ने वल देकर कहा है कि भारत के सर्वसाधारण ही अन्तिम 
रूप से सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पल्त (307०छ९० ) हैं और सविधान की स्थापना भी सर्वे- 
साधारण के अश्रधिकार के श्राघार पर ही की गई है । इस प्रकार समस्त राजनीतिक 
शक्ति जनता से ही प्राप्त होती है और जनता ही समस्त शक्ति की भण्डार है। 
गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य वाले मामले में न्‍्यायाघीग श्री ज्ञास्त्री ने कहा था 
“इस में कोई सन्देह नहीं है, कि सविधान की प्रस्तावना के अनुसार, भारत के 
सर्वंसाधारण ने ही अपने सम्पूण प्रमुत्व-सम्पन्त श्रधिकारों के प्रयोग में संविधान 
का प्रजातन्वात्मक स्वरूप स्वीकार किया) सविधान के इस प्रजातन्त्रात्मफ स्वरूप 
ने नागरिको को श्राश्वस्त किया है कि व्यक्ति की गरिमा का झादर किया जायगा 
शौर प्रत्येक व्यक्ति को पूरे अवसर दिये जायेंगे जिससे वह अपने व्यक्तित्व का 

१. अनुच्छेद ६ । 

2. दसवाँं तशोषन । 
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पूर्ण विकास कर सके । उसी प्रकार भारत के सर्वंसाधारण ने ही देश की व्यवस्था- 
पिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सविधान में श्रावश्यक्‌ अधिकार प्रदान 
करते हुए कतिपय मौलिक अधिकार अपने लिए आरक्षित रखे ।” 
क्योकि भारत के सविधान को भारत के सभी लोगो ने सामूहिक रूप से 
अजद्भीकृत, श्रधितियमित और आत्मापित किया है, और भारतीय यूनियन के रॉज्यो 
ने पृथक्‌ राज्यो के रूप में अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ राज्यो के लोगो ने अज्भीकृत नही 
किया है, इसलिए कोई एकक राज्य अथवा अवयवी एकको का समूह भीनतो 
सविघान को समाप्त कर सकता है और न सविधान द्वारा निर्माण किये हुए सघ श्रथवा 
यूनियन से सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है । भारत की सविधान सभा समस्त भारत 
के सर्वसाधारण की प्रतिनिधि सभा थी और उक्त सभा ने जो सविधान तैयार किया 
था, वह अवयवी राज्यो के भ्रनुसमर्थन का विषय नही था, क्योकि स्वयं अवयवी 
एकक राज्यो को भी तो सविधान ने ही निभित किया है। इससिए हर प्रकार से 
भारत के लोग अथवा स्वेसाधारण ही पूर्ण प्रसुत्व-सम्पन्न हैं और पूर्ण प्रभुता 
(8०ए०शष्टा7.9 ) उन्ही में निवास करती है । 
कल्याणकारी राज्य (8 ए०६४० 5080०) --भारत का सविघान भारत में 
ऐसा कल्याणकारी राज्य स्थावित करना चाहता है जिसमें समी नागरिको के लिए 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, उन्हे विचार, भाषण, भ्रभि- 
व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी, और सभी को 
समान स्थिति और समान अवसर प्राप्त होगे। इसके भ्रतिरिक्त संविधान भारत 
के सभी नागरिको मे बन्धुत्व की भावना का सचार करेगा और व्यक्ति की प्रतिष्ठा 
झौर गरिमा तथा राष्ट्र की पूर्ण एकता का पूर्ण श्राश्वासन देगा । 
वास्तविक लोकतनन्‍्त्र का यही अश्रथे है कि सभी नागरिको को न केवल समान 
समभा जाय, अश्रपितु सभी के साथ न्याय किया जाय । वास्तविक न्याय भावना यही 
है कि राष्ट्र के सभी सर्वेसाधारण का कल्याण और हित-साधन किया जाय । किन्तु 
थोडे से गिने-चुने व्यक्तियों का अथवा बहुमत का हित-साधन भी वास्तविक न्याय 
नही है। किन्तु इन ग्रर्थों में उस समय तक सभी के लिए न्याय प्राप्त नही हो सकता जब 
तक कि सभी की समान स्थिति स्वीकार न कर ली जाय और जब तक कि सभी को 
विकास के समान अवसर प्राप्त न हो। किन्तु सभी लोगो को समान स्थिति और 
समान अवसर उस समय तक सम्भवत प्राप्त न हो सकें जब तक कि समाज के सभी 
वर्ग समान स्थिति के न हो जायें जो प्राप्त अ्रवसरो से पर्याप्त लाभ उठा सकें। 
इसलिए हमारे सविधान ने न केवल मूल वश, धर्म, जाति और विश्वास के श्राघार 
पर सब विभेदो और पक्षपातों को समाप्त कर : दिया है, श्रपितु पिछडे हुए वर्गों के 
हितो को समुन्नत करने की भी पूरी-पूरी व्यवस्था की है ।' कुछ लोगो को सम्पत्ति 
के स्वामित्व के कारण अधिक अ्रवसर प्राप्त हैँ, इसके अतिरिक्त मूलवश, जाति और 
धर्म के श्राघार पर भी कुछ व्वक्तियो को अधिक अवसर प्राप्त हैं। सचिधान की 
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भारत के संविधान की मुख्य विश्ेषताएँ १७ 


श्राज्ञा हैं कि राज्य, काम की यथोचित और मानवोचित दक्षा्रो को सुनिश्चित करे? 
तथा प्रत्येक नागरिक को आवश्यकतानुसार प्रसूति सहायता प्रदान करे और प्रत्येक 
नागरिक को अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएँ 
तथा सामाजिक और सास्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का पूर्ण प्रयास करे, और किसी 
के श्रम श्थवा स्वास्थ्य का दुस्पयोग न हो, और सभी नागरिकों के लिए निशुल्क 
और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो ॥६ श्राथिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने की 
दिशा में धविघान ने राष्ट्र की नीति के निदेशक त्त्त्वो में प्रतिज्ञा की हे कि सभी को 
समान कार्य के लिए समान वेतन हो” तथा 'समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वा- 
मित्द और नियन्त्रण इस प्रकार बेटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप 
से साधन हो०, तथा आध्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन श्र उत्पादन के 
साधनो का सर्वेसाधारण के लिए अहितकारी केच्रण न हो ।* 

किन्तु ये सब आदर्श तभी प्राप्त हो सकते हैं जब देश में सभी लोगो मे श्ौर 
सभी वर्गों मे वन्धुता स्थापित हो जाय । बन्चुता से यहाँ यह गभिप्राय है कि “सभी 
मनुष्य जाति के प्रागी अधिकारों और गौरव-गरिसा के अनुसार समान और बरावर 
हैं। सभी मनुष्यों को भगवान्‌ ने अ्रथवा प्रकृति ने विवेक-बुद्धि और विचार-शक्ति 
प्रदान की है इसलिए सभी मनुष्य एक दूसरे के प्रति वन्धुता की भावना के अनुसार 
ग्राचरण करें ।” हमारा सविधान भारत के नागरिको में वन्चुता की उसी भावना का 
सचार करना चाहता है और छुग्माछत की मावना को मिटाकर व्यक्ति की गौरव- 
गरिमा को स्थापित करना चाहता है, साथ ही साम्प्रदायिक, वर्गवादी तथा स्थानीय 
एव प्रान्तीय भावनाओं को सिटाकर समस्त राष्ट्र की एकता प्रस्थापित करना 
चाहता है । 

सक्षेप में हमारा संविधान भारत में 'कल्याणुकारी राज्य अथवा 'समाज 
सेवक' राज्य (ज़लाशु० णः 80ण७ 8७9०० 50७४७) स्थापित करना चाहता है ! 
संविधान ने नागरिको को अनेको अधिकार और स्वतन्वताएं प्रदान की हैं, जिनका केवल 
यही उद्देश्य है कि व्यक्ति का कल्याण हो । किन्तु उसके साथ ही सविधा। ने राज्य 
को भी कुछ ऐसी शक्तियाँ दी हैँ कि व्यक्ति यदि अपने अधिकारो का श्रतिक्रमण करने 
लगे श्रथवा यदि एक नागरिक के अधिकार समाज के लिए अहितकर मिद्ध हो जायें 
तो, राज्य व्यक्ति के श्रधिकारो के प्रयोग पर आ्ावश्यक अकुश लगा सके । 

एकल नागरिकता (805० णषृ०ाष्लाए)--भारत के सविधान ने कनाडा 
और वर्मा के सविधानों के समान किन्तु सयुकत राज्य अमरीका के सविधान”" के विरुद्ध 
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9 सपयुकत राज्य अमरीका में दुहरी नागरिकता दे, शर्थात्‌ एक तो सयुक्त राज्य अमरीका 
, मे नागरिकता झोर दूसरी उस राज्य को नागरिकता जिसमें कोई व्यक्तित निवास करता हो । धयुक्त राज्य 


श्ष भारतीय गणराज्य का शासन 


अथवा विपरीत अपने नागरिको को एकल नागरिकता प्रदान की है, अर्थात्‌ भारत 
की नागरिकता हमारे देश में दोहरी नागरिकता नही है यानी एक तो समस्त देश की 
नायरिकता और दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिसमे सम्बन्धित व्यक्ति निवास 
करता हो । इसलिए सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार के अधिकार हैं जिनका 
सभी क्षोग प्रयोग करते हैं । साथ ही सभी नागरिकों के कत्तंव्य और दायित्व भी 
समान ही हैं । 
मौलिफ भ्रघधिकार (एए्ञातधा०7७) छाष्ट॥&) -अब तक के किसी ससदीय 
ग्रधिनियम में लागरिको के श्रधिकारों की कोई सूची नही दी गई थी । सत्य तो यह 
है कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस बात को पसन्द ही नही करते थे कि किसी सर्वधानिक 
ग्रधिनियम में भश्रधिकारों का समावेश किया जाय | साइमन कमीशन (कण 
0०फागाहशाणा ) और सयुक्त ससदीय समिति (70760 ?कताकए७॥६४7ए४. ए०क्राशा- 
४0८७) दोनो का यही मत था कि इस प्रकार के अधिकारों की घोषणा से विघान- 
मण्डली की शक्तियों पर अकुश लगेंगे और इसीलिए बहुत सी विधियाँ अवैध घोषित 
हो जायेंगी, इसलिए १६३५ के भारत सरकार अधिनियम ने मौलिक अधिकारो को 
स्थान नही दिया, यद्यपि कहा यह जाता था कि उक्त अधिनियम लोकततन्त्रात्मक 
सविधान है । 
इसके विपरीत काँग्रेस सदेव यही चाहती थी कि मनुष्य के अविच्छेश अधि- 
कारों की घोषणा होनी चाहिए और काँग्रेस के दृष्टिकोर से मनुष्य के भ्रविच्छेद् 
प्रथवा मौलिक अधिकार लोकतन्‍्त्रीय शासन-व्यवस्था के लिए अत्यावश्यक हैं। इस- 
लिए यह स्वाभाविक ही था कि सम्पूर्ण प्रशुत्व-प्रम्पन्त लोकतन्त्रात्मक भारतीय 
गशराज्य के सविधान में मौलिक अधिकारों की एक विद्वद सूची होती | एक और 
भी कारण था जिससे हमारे सविधान में मौलिक अधिकारों की सूची सम्मिलित 
होती । अल्पसख्यको को श्राइवस्त करने के लिए भी अधिकारों की घोषणा करना 
आवश्यक समझा गया । श्री जिन्‍ना हिन्दुओं के वहुमत को “निर्देय बहुमत' कहा करते 
ये, इसलिए भी भ्रल्पसख्यक वर्गों को भ्राइवस्त करना झावश्यक था कि उनके अ्रधि- 
कारो की सविधान ने यारण्टी की है और उनको किसी प्रकार का भय अपने मन में 
रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंतिरिक्त आधुनिक ग्राथिक विचारों से भी 
भारतीय सविधान में मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में एक अध्याय रखना आवश्यक 
था, तथा काँग्रेस ने जो समय-समय पर लोगो से वायदे किए थे उनकी पूर्ति करते के 
लिए भी और विद्येषकर अ्रल्पसख्यको को जो घचन दिए थे उनके कारण भी मौलिक 
श्रधिकारों पर एक श्रध्याय सविघान में रखना नितान्त आ्रावश्यक हो गया था । 
सविधान में मौलिक भ्रधिकारो की जो सूची दी गई है वह पर्याप्त घिशद है 
यद्यपि उक्त सूची में समी अधिकारों का समावेश नहीं है। कुछ ऐसे अधिकार हें 


अमराका में दुद्दरी नागरिकता राज्यों के अधिकारों और राष्ट्राय एकता के बोच समझौते की प्रतिफल थी। 

! वर्मा के संविधान का ?० वो श्रनुच्छेद आदेश देता है “मम्पूे यूनियन में केवल 
एक नागरिकता होगी ; अर्थात्‌ सम्पूणं सब भयवा यूनियन को नायरिकश भौर अवेयवी एकक की साग- 
ग्किता अलग-अलग नहीं होंगी ।” 


९ 
भारत के सविधान की मुख्य विशेषताएँ १६ 


जिनको संविधान मे स्थान नही दिया गया है किन्तु उन अ्धिकारो के सम्बन्ध में प्रचलित 
विधियों और विनियमो में समावेश है । सविधान में दिए गए मौलिक अ्धिकारो की 
न्‍्यायालयो से माँग की जा सकती है भ्रौर उनके प्रवत्तेनों का सवैधानिक उपचार 
सुझाया गया है । इस प्रकार सविघान ने देश की न्यायपालिका को सर्वेसाधारण की 
स्वतन्त्रताओं और उनके अधिकारों का सरक्षक स्वीकार किया है । किन्तु कोई भी 
मौलिक झ्मधिकार वास्तविक अथवा निरपेक्ष अधिकार नही है । स्वय सविधान ने उन 
अधिकारो पर मर्यादाएँ” लगा दी हैं श्रौर यदि कभी देश* की सुरक्षा के लिए आपात 
काल उपस्थित हो जाय, तो उक्त अधिकार निलम्बित किए जा सकते हैं । 

राज्य की नोति के निर्देशक तत्त्व (7078008ए७ एतालफ़रह रण 8$॥906 
ए०॥०४ ) --राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व, भारतीय सविधान की एक श्रपूर्व 
विद्येषता है। मौलिक श्रधिकारो का यह उद्देश्य है कि वे व्यक्ति के जीवन और 
उसकी स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति की रक्षा करेंगे। मौलिक भ्रधिकारों का नकारात्मक 
स्वरूप है क्योकि वे राज्य को कुछ कायें श्रथवा कृत्य करने से रोकते हैं किन्तु इसके 
विपरीत राज्य की नीति के पिर्देशक तत्त्व प्राकृतिक अथवा आस्ति-स्वरूप के अधिकार 
हैं । ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व देश के शासन मे मूलभूत हैं और विधि 
बनाते समय इन तत्त्वो को प्रयोग करना राज्य का कत्तंव्य होगा ।* शअनुच्छेद ३७ में 
स्पष्ट रूप से यह कहा गया है, कि इस भाग में दिए गए उपवन्धों को किसी न्यायालय 
द्वारा बाष्यता न दी जा सकेगी, किन्तु तो भी वे “देश के शासन में मूलभूत हैं” ।” 
१६२७ के आयलेंड" के सविधान में भी राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों का ममावेश 
है और इन तत्त्वों को उसी सविधान के भ्राधार पर ही लिया गया है । सविघान के माग 
४ में सामान्य शब्दों मे उस सामाजिक और आाथिक व्यवस्था का चित्रण किया गया 
है, जो सविधान के निर्माता भारत में स्थापित करना चाहते हैँ | सविधान की प्रस्ता- 
वना उन आदर्शों को उपस्थित करती है जिनको सबविधान भारत के सभी लोगो को 
प्राप्त कराना चाहता है और राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व उन आद्शों की स्पष्ट 
व्याख्या है । 

ससदीय शासन-प्रखाली ( ?800990687ए 98607 ० 90एप्यपाए।) डक 
सविधान ने केन्द्र में और एकक राज्यो में भी समदीय शासन-प्रणाली की व्यवस्था 
की है । शासल के सुख्य अधिकारी मन्त्रीगण हैं जिनको विधानमण्डल निर्वाचित करते 
हैं और विधानमण्डल के प्रसाद पयन्त्र ही वे अपने पदो पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति 
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6 आयलेंड के संविधान का अनुच्छेद ४५ भादेश देता दे इस अनुच्छेद में सामाजिक नीति 
के जो मिद्धान्त रखे गए हैँ, उन पर शामन को ध्यान देना चाद्विए। विधि के निर्माण बरते समय 
मरूद के सदस्य इन मिद्धान्तों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे; किन्तु सविधान के किसी भो 
वपषबन्ध के अनुमार इन सामाजिक सिद्धानों को किसी न्यायालय में मान्यता नहीं टी जायगी।” 
१६४८ के बर्मा (छेपएथ7७) के सविषान के अनुच्छेद 8२ में भी इसी प्रकार के उपबन्ध है. ! 


र्‌० भारतीय गणराज्य का शासन 


झौर राज्यपाल सबैधानिक प्रमुख हैँ और वे अ्रपने-अपने उत्तरदायी मन्त्रिमण्डलों की 
मन्त्रणा पर कार्य करते हैं । 
सविधान के निर्माताश्रों ने जान-बूक्कर ससदीय शासन-प्रणाली को चुना । 
भारत के लोग सविधानिक शासन-प्रणाली से परिचित थे और इस शासन-प्रणाली की 
क्रियान्विति सरल होती है श्नौर लोगो की समभ में भी आती है, इसलिए भारत के 
लिए यही उपयुक्त समभी गई ।” ससदीय शामन-प्रणाली सहानुभूति-यूर्ण भी होती है 
और उत्तरदायी भी । सविघान के प्रारूप को सविधान सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करते 
हुए डा० अम्बेडकर ने सविधान सभा में भाषण करते हुए कहा था, “ससदीय शासच- 
प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्याकन प्रतिदिन भी होता रहता है और समय- 
समय पर भी होता रहता है ।”* ससद्‌ के सदस्य सार्वजनिक महत्त्व की समस्यात्रो पर 
प्रदनन करके शासन से जानकारी प्राप्त करते हैं, कभी-कभी ऐसे प्रस्ताव उपस्थित किए 
जाते हैं जितके द्वारा शासन से विशेष प्रकार की नीति पर चलने की श्राशा की जाती 
है, भौर राज्यपाल श्रथवा राष्ट्रपति के भाषण पर वाद-विवाद अ्रथवा स्यगन प्रस्तावों 
के द्वारा शासन की नीति की आलोचना की जाती है। यहाँ तक कि यदि बहुमत 
सदस्य श्रविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करें तो शासन अ्रपदस्थ भी हो सकता है । इस 
प्रकार ससदीय शासन-प्रणाली का नैत्यिक मृत्याकन होता है । किन्तु श्राम निर्वाचन 
के समय ससदीय शासन का श्रन्तिम मूल्याकन होता है । ऐसे श्रवसर समय-समय पर 
ही आते हैं । इस प्रकार ससदीय उत्तरदायित्वपू्णं शासन सदैव चौकन्‍्ना रहता है 
आर वह स्वेच्छाचारी नही हो सकता । 
सम्पूर्ण राज्य का कार्यपालिका-प्रधान राष्ट्रपति है जो पाँच वर्षों के लिए 
निर्वाचित होता है, श्रौर इस सम्बन्ध में वह फ्रेंच गणराज्य के राष्ट्रपति से समानता 
रखता है। भारत भ्रौर फ्रास दोनो ही देशो में निर्वाचित राष्ट्रपति का पद ससदीय 
शासन के लिए उपयुक्त समभा गया है । किन्तु हमारी ससदीय शासन-प्रणाली फ्रास 
की शासन-प्रणाली से दो महत्त्वपूर्ण बातों में भिन्‍न है । प्रथमत , फ्रास के राष्ट्रपति की 
स्वैधानिक स्थिति पूर्णत शक्तिहीन है, जब कि भारत के राष्ट्रपति के पास भ्रपार 
शक्तियों का स्रोत है जिनसे श्रापात काल मे वह श्रत्यन्त प्रभावपूर्ण कार्य कर सकता 
है | द्वितीयत , हमारे सविधान के निर्माताओं ने ब्रिटिश मन्त्रिमण्हलीय शासन-प्रणाली 
के श्राधार पर हमारी शासन-व्यवस्था निर्मित की है, अत हमारे देश में फ्रास श्रथवा 
श्रन्य यूरोपीय देशो के मन्त्रिमण्डलो की अपेक्षा श्रधिक स्थायी मन्त्रिमण्डल होते हैं । 
सघ की प्रकृति (0807० ० ४४७ 7760०:४४०॥ ) ---भारतीय संविधान का 
स्वरूप सघात्मक है यद्यपि सविधान का अनुच्छेद १ इसको राज्यो का यूनियन बताता 
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भारत के संविधान कौ मुख्य विशेषताएँ २६ 


है । सत्य यह है कि पूरे सविधान में कही भी फंडरेशन (#€0७४४०॥) शब्द का 
प्रयोग नही किया गया है | सम्भवत ऐसा जान-बूभकर ही किया गया है। सविधान 
सभा के अध्यक्ष को सविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय, डा० अ्रम्वेदकर ने अपने 
प्रारम्भिक वक्‍तव्य की भूमिका में लिखा था, “आप देखेंगे कि प्रारूप समिति ने 
सघान (९१०७४०१) के स्थान पर सघ (एक्रा०्म) शब्द का प्रयोग किया है । 
यद्यपि नाम का कोई विद्येष महत्व नही है फिर भी समिति ने १८६७ के ब्रिटिश 
उत्तरी अमरीका अ्रधिनियम की प्रस्तावना की भाषा को भझ्राधघार बनाया है, और 
समिति का यह विचार है कि भारत को यूनियन कहना भ्रधिक उपयुक्त हांगा, यद्यपि 
भारत के सविधान का स्वरूप सबानीय (7७१०7७।) ही हो सकता है ।”? इस सम्बन्ध 
में में यह भी निवेदन करूँगा कि उत्तरी अमरीका अधिनियम की प्रस्तावना में कनाठा 
को अधघिराज्य (7)0777707 ) कहा गया है, न कि यूनियन । उक्त प्रस्तावना इस प्रकार 
है-- “कनाडा (087०02), नोवो स्कोशिया (]700790 80008) और न्यू बन्सेविक 
(प०छ ऊप्णाएएा०:) के प्रान्‍्त एक ऐसे अधिराज्य के रूप में सगठित होना चाहते हैँ 
जो इगलेण्ड और आयरैंण्ड के सम्मिलित राज्य (एएछ ) के क्राउन की आधीनता 
स्वीकार करना चाहता है और जिसका सविधान, सिद्धान्तत इगलेण्ड और आयर्लैण्ड 
के सम्मिलित राज्य के सविधान के समान होगा ।” उत्तरी अमरीका श्रधिनियम मे 
किसी भी श्रनुच्छेद में यूनियन अथवा संघ अब्द का प्रयोग नही हुआ है, हाँ केवल 
कनाडा के सविधान के एक अध्याय का शीषंक स्वरूप सघ शब्द का प्रयोग श्रवध्य 
हुआ है | यह सत्य के अधिक निकट होता यदि प्रारूप समिति ने कहा होता कि भारत 
के सविधान ने सघ जब्द के प्रयोग के सम्बन्ध में १६०६ के दक्षिणी अफ्रीका के 
यूनियन श्रधिनियम (एग़ाणा ० 06 8070 &#708 4०७ 909) की भाषा को 
आधार बनाया है और भारत को राज्यों का यूनियन (एछफ्ात्ण ० 88088) कहा 
है, और दक्षिणी अफ्रीका का यूनियन, सधान होने का दावा नही करता । 

डा० अम्बेडकर के मतानुमार “राज्यो का यूनियन (एगाण०ा ० 8680४8 ) 
होने से दो वातें समझ में आती हैं ।! प्रथमतः भारतीय सघान (उ)्रताक्मा 7०त७७- 
ध०7) एकक राज्यों के आपसी समभौते का फल नही है, और द्वितीयत अ्रवयवी 
एकको को सघधान से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने की छुट नही है । इन दोनो बातो 
को समझ लेना आवश्यक है क्योकि भारतीय सधान की प्रकृति पर इन दोनो तथ्यों 
का गहरा प्रभाव है । 

। सैघान निर्माण करने की “दो विधियाँ हैँ, ओर सधान की निर्माण 
विधि पर अश्रवववी एकको कौ पूर्व-स्थिति का भी प्रभाव शअ्रवश्य पड़ता है। 
एक विधि तो यह है कि कुछ सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त ओर स्वतस्त्र राज्य स्वेच्छापूर्ण 
समभौते के द्वारा सघान मे सम्मिलित हो जायें। इस प्रकार के सथान में शरीक 
होने वाले राज्य, सभी राज्यों के सामान्य हितो के विपय नई राष्ट्रीय सरकार को 
सौंप देते हें, ओर श्रवशिष्ठ शक्तियाँ राज्यो के श्रधिकार मे रहती है । इस प्रकार 
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२२ भारतीय गणराज्य का शासन 


सधघान मे शरीक होने वाले श्रवयवी एकक, यूनियन भ्रथवा सध भी बना लेते हैं और 
साथ ही उनकी स्वतन्त्र सत्ता भी अक्षुण्ण बनी रहती है। किसी सघ (णणा०ण४) 
के सघटक एकक ही तो मिलकर सघ का निर्माण करते हैं, और बिता सघटक 
एकको के सघ का अस्तित्व ही नहीं हो सकता । इसमें एक बात और है ' केन्द्रीय 
शासन और सघटक एकको में शक्तियों का जो विभाजन हुआ है, वह सर्वेधानिक 
मान्यता प्राप्त है, इसलिए न तो केन्द्रीय सरकार और न कोई शभ्रवयवी एकक एक दूसरे 
के अधिकारो का अ्रतिक्रमणा कर सकेंगे । यदि शक्तियों के सम्बन्ध में कोई परिवत्तेन 
प्रभीष्ट है तो वह दोनो की सहमति से ही सम्भव होगा । कोई इकतरफा कार॑बाई 
अवैध होगी । 

सधान निर्माण करने की एक दूसरी विधि भी है जिसमें किसी एकात्मक 
राज्य के प्रान्तो को मिला कर सघ का निर्माण कर लिया जाता है, जैसा कि 
कनाडा (08720) में हुआ । १८६७ के उत्तरी अ्रमरीका श्रधिनियम के पूर्व 
कनाडा के प्रान्‍्तो की कोई स्वतन्त्र स्थिति नहीं थी। सब प्रान्त कनाडा के 
उपनिवेशीय शासन के श्रग थे | किन्तु उत्तरी अ्रमरीका अधिनियम के भ्रनुसार वे ही 
प्रान्त कनाडा के सघान (08080780 ४७१०४४०॥ ) के अवयवी एकक बन गये और 
उनको नये अधिकार तथा नया श्रधिकार-क्षेत्र प्राप्त हो गया । इसलिए कनाडा का 
सघान किसी समभौोते का फल नहीं था । यह तो ससदीय अधिनियम की 
ग्राज्ञानुव॒तिता के अनुसार बना । 

१६३५ के भारत सरकार अ्रधिनियम के पूर्व भारत में एकात्मक प्रणाली का 
शासन था | प्रान्तीय सरकारें, देहली की केन्द्रीय सरकार की श्रनुचर थी, और उनके 
सभी श्रधिकार केन्द्रीय सरकार से ही प्राप्त होते थे। १६३५ के मारत सरकार 
ग्रधिनियम के अनुसार ब्रिटिश ससद्‌ ने भारत में उसी प्रकार का सघानीय 
अथवा सघीय शासन स्थापित करा दिया जिस प्रकार का शासन कि कनाडा 
में स्थापित किया गया था । प्रान्तो को सघान का सघटक एकक आवध्यकत 
बनना पडा श्रौर उनकी शक्तियो को १६३५ के अधिनियम ने निद्चित्त कर दिया । 
किन्तु १६३४ के भारत सरकार श्रधिनियम के केन्द्रीय शासन का भाग निलम्बित 
करना पडा औ्रौर केवल प्रान्‍्तीय शासन अधिनियम की शर्तों के अनुसार प्रवत्तेन में 
श्राया । प्रान्त, क्राउन (०७7) के प्रति उत्तरदायी थे और जो अ्धिकारूनक्षेत्र 
उनको दिया गया था, उसमें वे पूर्ण स्वायत्तशासी थे । किन्तु वास्तव में प्रान्तों में 
स्वायत्तता नही थी और केन्द्रीय सरकार ही अ्रब भी प्रान्तों का सचालन और 
नियन्त्रण करती रही। केन्द्रीय शासन के पास प्रान्तीय शासनो को नियन्त्रित करने 
की अनेको युक्तितयाँ थी, जैसे, राज्यपालो अथवा गवरनरो के विशेष उत्तरदायित्व, 
और राज्यपाल के व्यक्तिगत निर्णय का अधिकार और अनेको मामलो में उसका 
विवेक-निर्णय आदि । 

इस प्रकार भारतीय प्रान्त उसी रूप में सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य,नही थे जिस 
रूप मे कि अमरीकन सघ के राज्य स्वत्तन्त्र राज्य थे । प्रान्तो की स्वतन्त्र सत्ता नही 
थी । जब भारत स्वतन्त्र हो गया, तो १६३५ के भारत सरकार अ्रधिनियम ने प्रान्तो 


भारत के सविघान की मुख्य विशेषताएँ रै३ 


में कामचलाऊ स्थित्ति उत्त्न्न कर दी, और जैसा कि ड/० जैनिग्ज़ ने ठीक ही कहा 
है, “जव भूतपूर्व प्रान्त राज्यों में परिणत हो गए, तो सारी की सारी व्यवस्था को 
बदलकर नई व्यवस्था लाना सम्भव नही था ।? भारत के नये संविधान के अनुसार 
“सघान की व्यवस्था मौलिक रूप से वही है जो १६३४५ के अधिनियम की थी | 
सघ श्रौर अवयवी राज्यो के वीच शक्तियों का जो वितरण हुआ है, और अवयवी 
राज्यों को जो स्थिति प्रदान की गई है, वह कुछ मामूली से परिवर्त्तनो सहित प्राय 
वही है जो १६२४ के अधिनियम से थी ।”* सक्षेप में कहा जा सकता है कि भारतीय 
यूनियन या सघ, सघटक एकको के वीच किसी ठोस सन्वि का फल नही है। वह तो 
भारत के सभी लोगो के द्वारा भारतीय संविधान सभा में एकत्र होकर बनाया गया 
है, और इस प्रकार भारतीय सर्वसावारण द्वारा निमित सविधान ने केन्द्रीय शासन 
शझ्यौर सघटक एकको के शासनों के वीचव शक्तियों का विभाजन किया हैं | इस 
प्रकार भारतीय सवान के राज्यों के कोई अधिकार नही हैं शौर न उनकी 
कोई श्रौर शव्तियाँ हैँ, श्रर्थात्‌ सघटक राज्यो की केवल वे ही शक्तियाँ हैं जो 
संविधान ने उन्हे सौंप दी हैं । झौर सघ पूर्ण स्थायी है, इसका विधघटत नहीं हो 
सकता, केवल भारत के सभी लोगो की इच्छा से ही ऐसा हो सकता है । राज्यों 
को सघ (एम्रा००) से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने की छूट नही है, व राज्य सघ को 
विघटित कर सकते हैं । 
डा० जैनिरज़् (707 उछ्माणाणट्ृ8) के अनुसार १९३५ का भारत सरकार अधि- 

नियम “किसी, स्वतन्त्र देश के सविधान का बुरा पूर्वमावी था नवीन 
सविधान के तैयार हो जाने के वाद से ही भारतीय सविधान की प्रकृति के बारे में 
निरन्तर बाद-विवाद चल पडा है। प्रोफेसर व्हीर (7० ए०४7०७) का कथन है 
कि “नया सविधान ऐसी शासन-व्यवस्था को जन्म देगा जो श्रधिक से श्रधिक श्रद्ध 
संघीय (धुध&७ ई९0००७)) होगी, अथवा यह कहिए कि उसका स्वरूप अ्वनतिशील 
भ्रथवा प्रक्रामणशील  (6७ए४णेप४णाक्काफ 2 गोक्ा8०००) है । अथवा भारत 
एकात्मक राज्य है जिसमें कतिपय सघीय विश्लेषताएँ गौण रूप से श्रा गई हैं. किन्तु 
उसको हम ऐसा सघात्मक श्रथवा सघानात्मक राज्य ($००७४)] 8७06) नही कह 
सकते जिसमें गौण रूप से एकात्मक राज्य की विशेषताओं ने प्रवेश पा लिया हो ।/”* 
इष्डियाज़ चार्टर आफ फ्रीडम (7088 एाका0० ॑ ॥7०४१७४ ). नामक पुस्तिका 
को भारत सरकार के इनफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिग (उग्न्णिा&त्रत्त क्ाते डि08त- 
०थ्ंगाह) मन्वालय के प्रकाशन विभाग ने प्रसारित कराया था। उक्त पुस्तिका के 
सस्पादक ने उक्त पुस्तिका में लिखा था, “संविधान के प्रारूप को देखने से ऐसा पता 
चलता है कि भारत राज्यो का सघ बनने जा रहा है। इसका यह अर्थ है कि भारत की 

3, 8076 एफब्मा/६8७छ78#65 07 छं6 7चताह्वा 00०7४पर्वॉणा, ए 56 
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एकत्ता अक्षुण्ण रहेगी । यद्यपि प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्‍न राज्यो में 
विभाजित कर दिया गया है, किन्तु समस्त देश एक पूर्ण इकाई है, ओर इस देश के 
निवासी एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और एक ऐसे शासन के श्रन्तर्गत रहते हैं 
जो केवल एक ही स्रोत से समस्त सत्ता प्राप्त करता है ।? हाल ही के एक लेख में 
जिसका शीर्षक था 'क्या भारत एक संघ है! (उ8 पराता& & ऋछत०७दछ्कत्077 ) डा० 
कृष्ण पी० मुकर्जी लिखते हैं, “मेरा अब यह विचार है कि सविधान के प्रारूप के 
तैयार करते समय अथवा उससे पूर्व की स्थिति कुछ भी हो, किल्तु भारतीय सविधान 
सभा ने श्रगस्त के वाद-विवादों के वाद जो सविधान निर्माण करके जनवरी १६४५० 
में देश को दिया है, वह निश्चित रूप से एक अ्र-सघीय (परार्न०१७७)) अथवा एकात्मक 
सविधान (एपा।७7ए 00760/प्रधठ7 ) है।१ 


तो फिर सघवाद के वास्तविक श्रर्थ हैं कया ”? सघवाद (7#90७:७॥872 ) 
ऐसी शासन-व्यवस्था को कहते हैँ जिसमें शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार और उन अवयवी 
एकको की सरकारो में बाँट दी जाती हैं जो मिलकर सघ का निर्माण करते हैं । 
सविघान दोहरे राजतन्त्र (१०७ 9णा४) का निर्माण करता है। सरकारो की दो 
श्रेणियाँ हैं-“सघ की सरकार और श्रवयवी राज्यों की सरकारें | सरकारो की ये 
दोनो श्रेणियाँ एक ही सघीय सरकार के आघीन होती हैँ । संविधान सघ सरकार 
और राज्य सरकारो के बीच शक्तियो का स्पष्ट वितरण कर देता है । प्रकृत दशाओं 
में प्रत्येक सरकार श्रपने-अ्रपने क्षेत्र मे दूसरे के नियन्त्रण से स्वतन्त्र होती है । राज्य 
झ्पती शक्तियाँ सविधान से प्राप्त करते हैं। ये शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार उन्हें नही 
देती । केन्द्रीय श्रथवा राष्ट्रीय शासत को ऐसे विषयो पर श्रधिकार दिया जाता है जो 
देश के सभी लोगो के समान हितो से सम्बन्धित हैँ, किन्तु वे विषय जिनके हित 
क्षेत्रीय हैँ या जो विशेष लोगो के हितो के विषय हैं, उन्हें अवयवी राज्यों (7०8/०7७] 
8०४००गा०३४) के लिए छोड दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार सभी के हितो का 
प्रतिनिधित्व करती है श्रीर समस्त राष्ट्र के हितो का सज्चालन करती है, इसलिए 
स्थानीय अथवा क्षेत्रीय राज्यो के श्रधिकार-स्षेत्र में वह कोई दखल नही देती । इसका 
यह अर्थ है कि सरकारो की दोनो श्रेरियो की स्थिति बराबर है । कोई एक सरकार 
दूसरी श्रेणी की सरकार के ऊपर अपनी स्थिति के लिए प्राश्चित नही है। दोनो 
प्रर्थात्‌ केन्द्रीय सरकार एवं अवयवी राज्यो की सरकारें समान स्थिति का उपयोग 
करती हैं और दोनो ही एक दूसरे के श्रन्योन्याश्रित होती हैं । 

किन्तु दोनो श्रेशियो की सरकारो की स्थिति सम्बन्धी समानता का यह श्रथथ॑ 
नही लगाना चाहिए कि उनकी शतक्तिरयाँ भी पूर्णतया समान होती हैं। यह असम्भव 
कार्य है और किसी सविधान के लिए सहज नही है । केन्द्र और श्रवयवी एकको के 
बीच जक्तियों का वितरण बहुत सी बातो और कठिनाइयो पर निर्भर करता है, और 
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प्रत्येक देश की अपनी-अपनी विद्येष समस्याएँ होती हैँ । सघवाद, केवल श्रच्छे शासनः 
के लिए एक युक्ति मात्र है, और अच्छे शासन को ध्यान में रखकर ही शक्तियों 
का वितरण किया जाता है। इसलिए विभिन्‍न सवानो मे शवितियों का सतुलन विभिन्न 
सत्ताश्रों के पक्ष में होता है । कुछ सघानो में केन्द्र की शक्तियाँ प्रवल होती हैं और 
कुछ में एकको को अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं । किन्तु इससे सविधान के सघीय 
स्वरूप पर उस समय तक कोई प्रमाव नही पडता जब तक कि “एक की शक्ति इस 
सीमा तक क्षीणा न हो जाय कि वह असहाय हो जाय और अपने अस्तित्व के लिए 
श्रथवा अपने शासनिक क्रिया-कलापो के लिए दूसरे का आश्रित और मोहताज न हो 
जाए ॥” प्रो० व्हीर (2700 ए४७०७००) का कथन है, “सघीय सिद्धान्त से मेरा श्राशय- 
शक्तियों के इस प्रकार वितरण से है कि केनद्वीय शासन और एकको के शासन हर- 
एक स्वतन्त्र भी रहे और अन्योन्याश्रित अथवा सहयुक्त भी रहे ।” इसलिए केन्द्रीय 
शासन और प्रादेशिक शासनों के वीच केवल शक्तियों के वितरण की विधि ही सघ- 
वाद (#०१७:७॥४॥)) की मुख्य विशेषता नही है । 

शासन की दोनो श्रेणियों के स्वतन्त्र और सहयुक्त स्वरूप में दोहरी नाग्र- 
रिकता भी एक भूभट है । सयुक्त राज्य अमरीका में दोहरी नागरिकता है, श्रर्थात्‌ सघ 
की नागरिकता तथा राज्यो की नागरिकता, और दोनो नागरिकताओ से अलग-प्रलग 
लाभ और विमुक्तियाँ प्राप्त होती हें ।। इसके कारण दो श्रेणियो के अ्धिकारी और 
दो प्रकार के न्यायालय भी रखने पडेंगे । 

सधवाद का एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता यह हैं कि सघ में सविधान सर्वोच्च 
होता है । सविधान की सर्वोच्चता के तीन श्रर्थ हें प्रथमत , संविधान आवश्यकत 
लिखित होना चाहिए और यदि कभी कोई विवाद उठ खडा हो, तो वह सविधान के 
उपबन्धो के अनुसार ही निर्णीत होना चाहिए, सविधान कठोर होना चाहिए और 
प्रत्येक विधानमण्डल, चाहे वह केन्द्रीय विधानमण्डल हो, चाहे एककों का विघान- 
मण्डल हो, आवश्यकत सविधान के आधीन ही होगा । सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्तता' 
(80ए०श्टणाज ) राज्य में निवास करती है, ओर इसका प्रयोग सविधान सविधायी 
सत्ता करेगी । 

संघ के लिए अन्तिम णतं यह है कि स्वतन्त्र न्यायपालिका अथवा न्यायमण्डल 
होना चाहिए जिसको सविधान के अन्तिम लिर्वंचन का अधिकार हो । स्वतन्त्र न्याय- 
मण्डल सविधान का अन्तिम सरक्षक होता है और इसको यह देखना पडता है कि 
संविधान का अतिक्रमण न तो केन्द्रीय शासन करे और न एकक राज्यो के शासन ही 
करें | यदि सघीय सिद्धान्त को सफल बनाता है तो यह अतीव श्रावश्यक है कि देश 
की न्यायपालिका सर्देव सतर्क रहे और केन्द्रीय शासन तथा राज्यो के शासन पर 
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२६ भारतीय गणराज्य का शासन 


ग्रावश्यक प्रकुश रखे ताकि केन्द्रापप बल (०श॥ीएण्ट्रिक /ण०७) और केन्द्राभिग 
बल (०७॥४००४» ०:०७) के बीच शक्ति-सतुलन नष्ट न होने पावे। केन्द्रापग 
और केन्द्राभिग शक्तियो के बीच सफल सन्तुलन ही वास्तविक सघवाद है। प्रो डायसी 
(?7०ण 7609) ने बडे सुन्दर ढंग से सघवाद के इस पहलू पर विचार किया है--- 
“सघवाद का सूत्र यह है कि समस्त राज्य एक हो किन्तु राज्य की एकता में भी 
समस्त भ्रवयवी एकको की स्वतन्त्रता निहित हो । एकता (४०४४) पर भी वल दिया 
जाय किन्तु सघ (४००७) पर अधिक बल दिया जाय । अर्थात्‌ राष्ट्रीय एकता की 
इच्छा के साथ प्रत्येक भ्रवयवी एकक की स्वायत्तता की पूर्ण रक्षा का प्रबन्ध किया 
जाए ।” 

कोई सघात्मक सविधान यह दावा नही कर सकता कि वह सघवाद की सभी 
श्रावश्यकताओं को पूर्ण करता हो । यहाँ तक कि सयुक्‍त राज्य भ्रमरीका का सविधान 
भी सघवाद की सभी शर्तों को पूरा नहीं करता यद्यपि वह संविधान आदहों 
उपस्थित करता है । इसलिए प्रो० व्हीर को कहना पडा--“यह श्रावश्यक 
है कि सघीय सिद्धान्त को, अत्यन्त स्पष्टतया समझ लेना चाहिए, किन्तु 'सघीय 
सविधान' हरएक सविधान को सोच-समभक कर ही कहना चाहिए ।॥ यदि किसी 
संविधान में सघात्मक सिद्धान्त की सभी श्रावश्यकताएँ इस सीमा तक पूरी हो जायें 
कि उस सविधान की एकात्मक विश्ेषताएँ ढक-सी जायें तो भी हम ऐसे सचविधान को 
सघात्मक सविधान कहेंगे । सविधानो के वर्गीकरण के इस सिद्धान्त को आधार स्वी- 
कार करते हुए डा० घोषाल का मत है कि “सघात्मक सविधानो को उत्तरोत्तर क्रम 
में इस प्रकार रखा जाय जिस प्रकार कि वे सधात्मक सिद्धान्त की श्रावश्यकताओो की 
पूत्ति करते हो, तो, एक ओर हमको श्रास्ट्रेलिया का सविधान लेना होगा जो सिद्धान्त 
के अ्रनुसार सघवाद के सबसे निकट है, तथा दूसरी ओर के छोर पर कनाडा को 
लेना होगा जहाँ सघात्मक सिद्धान्त के प्रति सब से कम आदर दिखाया गया है। इस 
प्रमाप में भारत का स्थान कनाडा के निकट आवेगा, आस्ट्रेलिया के निकट नही ।”5 

किस्तु सविधानो के सामान्य वर्गीकरण से हमारा काम नही चलेगा | सविधान 
की विधि और उसकी क्रियान्विति में पर्याप्त अन्तर हो सकता है, श्रर्थात्‌ सघीय 
संविधान में और सधीय शासन में पर्याप्त अन्तर हो सकता है । प्रो० व्हीर 
ने इस प्रकार के अन्तर पर विशेष बल दिया है, और वह कहता है--"“किसी 
देश में सघात्मक सविधान हो सकता है, किन्तु व्यवहार में उक्त देश, उक्त 
संविधान पर इस प्रकार अमल करता हो कि उसका शासन सघात्मक शासन न हो । 
अथवा, ऐसा हो सकता है कि किसी देश का सविधान सघात्मक न हो, किन्तु उक्त 
सविधान के अनुसार शासत्त इस प्रकार चलाया जाता हो कि वह सघात्मक शासन का 
श्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है ।» कनाडा के सविघान का उदाहरण लीजिए । लाडे 

] ए९0०७७) (छ0रशएण०णा, ०० अप , ए (7 
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कल्प: आह अशरकट डर 


भारत के सविधान की मुख्य विशेषताएँ २७ 


हैल्डेन ([,ण0 प&087०) का मत था कि १८६७ के उत्तरी अमरीका अ्रधिनियम 
का स्वरूप सधात्मक नही था |? कनाडा के सविघान के निर्माता सघवाद के प्रन्व- 
भवत नहीं थे श्लौर १८६७ के अधिनियम में श्रनेको ऐसे तत्त्व मिलेंगे जिनको 
झ्र-सघात्मक कहा जायगा | प्रो० व्हीर ने कनाडा के सविधान को श्रद्धंसधात्मक 
कहा है। किन्तु वास्तविक व्यवहार में कनाडा की शासन-व्यवस्था के एकात्मक 
शासन के तत्त्व था तो समाप्त हो चुके हैं, या उन पर इस प्रकार व्यवहार हो 
रहा है कि सविधान के सघात्मक सिद्धान्त के साथ समझौता न हो । इसलिए, प्रो० 
वनहीर का कथन है कि “चाहे कनाडा का सविधान सघात्मक न हो, किन्तु कनाडा का 
शासन अवश्य सघात्मक है ।” इसके विपरीत सयुक्त राज्य अमरीका, स्विट्जरलैंड 
और श्ास्ट्रेलिया के संविधान भी सघात्मक हैं और शासन भी सघात्मक है, यद्यपि 
इन तीनो देशो में भी केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बढती जा रही है । यदि केन्द्रीकरण 
की प्रवृत्ति इसी प्रकार वर््धमान रही, तो इन तीनो देशो के शासन भी निकट भविष्य 
में भ्रद्धेंलघात्मक शासन का रूप घारश कर लेंगे । 


जो कुछ ऊपर कहा गया है, वह सघवाद के सिद्धान्त श्र व्यवहार का 
विशद वर्णन था । किन्तु इतनी विश्षदता से इसलिए विचार किया गया क्योकि हमको 
भारतीय सविधान की प्रकृति तिश्चित करना है । हम अपने देश के शासन की 
प्रकृति के सम्बन्ध में श्रभी कुछ निश्चित मत नहीं बना सकते क्योकि हमारे देश के 
शासन की सर्वधानिक प्रथाएँ बनने में श्रमी समय लगेगा । 


डा० सुखर्जी के भ्रनुसार भारतीय सघ (एग्रा०्)), संघीय सिद्धान्त की कोई 
शत्ते पूरी नही करता । उनका कथन है, “इसके विपरीत हमारा सविधान प्रारम्भ 
के चार भ्रनुच्छेदो में स्पष्ट घोषणा करता है कि यह एकात्मक सर्विधान है, और सघ 
के भ्रवयवी एकको को अथवा सघ और अ्रवयवी एकको के वीच जक्तियो के वितरण 
से हमारे सघ को किसी भी श्रेणी में रखिये, किन्तु यह सव, श्रर्थात्‌ एककों की स्थिति 
भर शक्तियो का वितरण प्रशासन की सुविधा के लिए किया गया है, और यदि 
कभी इनके कारण कोई प्रशासनिक असुविघा उत्पन्न हुई तो एकको की स्वायत्तता 
अथवा शक्तियों का वितरण सविधानत वापस लिया जा सकता है, अथवा समाप्त 
किया जा सकता है अथवा उसमें परिवत्तंन किया जा सकता है ।”* भारत सरकार 
के प्रकाशन “इण्डियाज्ञ चा्टर आफ फ्रीडम”! (फ्रता&8 08087 ० [%०९१०॥१) 
के सुयोग्य लेखक ने भी यही कहा था, “यद्यपि सविधात देश को शासन की सुविधा 
के लिए विभिन्‍न राज्यों में बाँठता है. '।”* सविधान का अश्रनुच्छेद ३ उपवन्वित 
करता है 
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र््‌८ भारतीय गणराज्य का शासन 


ससद्‌ विधि द्वारा-- 

(क) किसी राज्य से उसका प्रदेश अलग करके अश्रथवा दो या श्रधिक राज्यो 
या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी प्रदेश को किसी राज्य के भाग क्रे 
साथ मिलाकर नया राज्य बना सकेगी , 

(ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढा सकेगी , 

(ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी , 

(घ) किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी, 

(ड) किसी राज्य के नाम को बदल सकेगी । 

किन्तु उक्त भ्रनुच्छेद उपबन्धित करता है कि इस प्रयोजन के लिए कोई 
विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ससद्‌ में पुर स्थापित नही किया जा 
सकता | इसके अतिरिक्त जहाँ उल्लिखित राज्य या राज्यों की सीमाओं पर 
या नामो पर प्रभाव पडता हो वहाँ, “जब तक कि विधेयक की पुन स्थापना की 
प्रस्थापता के तथा उसके उपबन्ध, इव दोनो के सम्बन्ध से, यथास्थिति, राज्य के 
विधानमण्डल अथवा राज्यो मे से प्रत्येक के विधानमण्डल के विचार राष्ट्रपति ने 
निश्चित रूप से न जान लिये हो, तब तक किसी सदन मे पुर स्थापित न किया 
जायगा ।” इसका यह श्रर्थ हुआ कि राज्यो के विधानमण्डलो के विचार दो बातो 
पर जानने आवश्यक होगे (3) विधेयक की पुर स्थापना के सम्बन्ध मे, और 

(४) विधेयक के उपबन्धो के सम्बन्ध में । किन्तु राष्ट्रपति के लिये सम्बन्धित एवं 
प्रभावित राज्यो के विधानमण्डलो के विचारों को केवल जानना ही श्रावद्यक है, 
श्र यह राष्ट्रपति के विवेक और उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह उक्त विचारों 
की स्वीकार करे अथवा न करे । राष्ट्रपति से यह श्राशा नहीं की गई है कि वह 
सम्बन्धित एवं प्रभावित राज्यों अथवा उनके विधानमण्डलो की स्वीकृति प्राप्त करे ॥? 

सविधान के अनुच्छेद ४ ने उपबन्धित किया है कि सविधान के शनुच्छेद २ या 
३ में निर्दिष्ट किसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के भारतीय सघ में प्रवेश 
या नये राज्य की स्थापना केवल समद्‌ ही अपनी इच्छा और दशार्तों के अनुसार 
करेगी, “कि्तु पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनो के 
लिए इस संविधान का सशझोधन नहीं समझी जायगी |” इसका यह अर्थ' हुआ कि 


] सथुकत राज्य अमरीका के सविधान का अनुच्छेद 7ए, खण्ड 3 (१) देखिए “किन्तु 
किसी राज्य के श्रधिकार छेन्र में कोई नया राज्य स्थापित नहीं होगा। और सम्बन्धित राज्यों के 
विधानमण्डलों और काँग्रेस की स्वीकृति के बिना दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या राज्यों के 
भार्गो या प्रदेशों को मिलाकर नया राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता ।” आस्ट्रे लिया के सविधान के 
१२३-१२७ पनुच्छेदों के अनुमार कॉमनवेल्थ की सस्द्‌ का अ्रधिक्रार है ।क वह किसी राज्य में से 
या राज्यों के भागों को लेकर नये राज्य को स्थापना कर ले, किन्तु इस प्रकार नये राज्य को स्थापना 
कर लेने के लिए मम्बन्धित राज्यों के विधानमण्डलों की तदथे स्वीकृति लेना श्रावश्यक होगा” 
किल्तु राज्यों की सीमाओं में परिवत्त न करने के लिए सम्बन्धित राज्य के विधानमण्डल की स्वीकृति 
आवश्यक होगी--साथ ही सम्बन्धित राज्य के उक्त प्रश्न पर निर्णय करने वाले निर्वाचकों का बहुमत 
प्राप्त कर लेना झावश्यक होगा। 


। 
' 
| 


भारत के सविधान की मुख्य विशेषताएँ २६ 


ससद्‌ सामान्य व्यवस्थापन के द्वारा ही, सम्बन्धित राज्यो के विचार जान लेने के 
पश्चात्‌, भारत का मानचित्र बदल सकती है । 

इस सव का यह अर्य है कि ससद्‌ एक पाश्चिक कारंवाई के द्वारा भारतीय 
संघ के राज्यो की सीमाओं को वना भी सकती है भोर विगाड भी सकती है । किन्तु 
सयुकक्‍त राज्य अ्रमरीका में राज्यो की सीमाओं में सम्बन्धित राज्यों की स्वीकृति के 
विना कोई हेरफेर नहीं किया जा सकता। अश्रास्ट्रेलिया में राज्यो की सीमा में 
हेरफेर तभी किया जा सकता है जबकि (१) सम्बन्धित राज्य का विधानमण्डल 
स्वीकृति प्रदान कर दे, (॥) सम्बन्धित प्रइन पर मतदान करने वाले राज्य के 
निर्वाचकों का वहुमत स्वीकृति प्रदान करे | अवयवी एकक राज्यों की सीमाझरो में 
हेरफेर करने सम्बन्धी निर्णय के लिए सम्बन्धित राज्यो को वरगावर और समान अ्रवसर 
प्रदान करता ही सघीय सिद्धान्त का सार है, और इसलिए सयुकत राज्य झमरीका 
और आस्ट्रेलिया के सविधानो ने यह व्यवस्था की है । यदि हम सभी राजनीतिक 
विचारो को छोड दें श्रौर केवल विधि को विधि के अर्थों मे ग्रहण करें, तो भारतीय 
सविधार के श्रनुच्छेद + एव ४ न केवल संघीय सिद्धान्त के विरुद्ध हैं, श्रपितु वे एका- 
त्मक सविधान की सही परिभाषा प्रस्तुत करते हैँ । 

जहाँ तक भारत का सविघान एक लिखित प्रलेख है, वह संघीय सविधान 
की परम्परागत शर्ते को पूरी करता है । सविधान दोहरे राजतन्त्र का निर्माण 
करता है। सरकार की दो श्रेणियाँ है--सध की सरकार और श्रवयवी राज्यों 
की सरकारें । सविधान ने सरकारो की दोनो श्रेणियों के बीच एक ही राज्य के 
संगठन श्र भ्रधिकार-क्षेत्र में शक्तियो का स्पष्ट वितरण कर दिया है। प्रत्येक 
सरकार अपने-अपने क्षेत्र में दूसरे के मियन्त्रण से स्वतन्त्र है, श्र यदि कभी 
शक्तियों के वितरण के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करना अभीष्ट हो, तो इसके लिए 
संविधात मे सशोधन करना आवश्यक होगा, और तदर्थ कम-से-कमः आधे राज्यो 
के विधानमण्डलो की स्वीकृति श्रनिवार्य होगी ।? इस प्रकार न केन्द्रीय शासन 
को और न झवयवी राज्यों की सरकारो को एक पाश्विक निर्णय करने का अ्रधिकार 
है जिससे शक्तियों के वितरण सम्बन्धी सवैधानिक उपबन्ध का सश्ोघन कर 
सकें श्लौर इस प्रकार केन्द्रीय शासन और श्रवयवी एकक राज्यो के बीच शक्ति-सन्तुलन 
गडबड कर सके । इसके श्रतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय, सविधान का अभिभावक है णो 
तसविधान का निर्वचन कर सकता है, और वह सविधान की सर्वोच्चवा और उसकी 
पवित्रता एवं गौरव-गरिमा का सरक्षक है ।£ इसके श्रतिरिक्‍त सर्वोच्च न्यायालय 
को न्यायिक पुनरीक्षण (]00०७। 7०४6७) का अ्रधिकार प्रदान किया गया है, 
जिससे यदि देश का कोई विधानमण्डल ऐसे कानुन को पास करता है, जो सविघान 
के किसी उपवन्ध का उल्लघतन करता हो तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानून को 
असवेधानिक घोषित कर सकता है, अथवा यदि कोई भी शासन (केन्द्रीय अथवा 
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एकक का) अपने अधिकार>-क्षेत्र का अतिक्रमण करता है श्रथवा अ्रपनी शक्तियों को 
बढाता है, भश्रोर इस प्रकार सघीय सिद्धान्त के विरुद्ध आचरण करके गक्ति-सन्तुलन 
बिगाडता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति में हस्तलेप करने का 
अधिकार है । 

किन्तु वास्तविकता यह है कि सविधान ने अत्यधिक केन्द्रीय शासन की 
स्थापना की है, जो प्राय एकात्मक शासन ही समझा जायगा | सविधान की इन एका- 
त्मक प्रवृत्तियो ने बहुत सीमा तक सघवाद की सामान्य विशद्ेषताओ को भी नष्ट 
कर डाला है और सविघान के निर्माताओं ने ऐसा जान-बूमकर ही किया था। 
डा० जैनिंग्ज़ ने कहा है कि “सभी सविधान भूतकालिक इतिहास के जात होते हैं 
झौर भविष्य के दित्य पत्र लेखक (६०७४४४७०४ ० ४४० एएए००) होते हैं ।” 
सविधान के निर्माता भली भाँति जानते थे कि भारत में प्रारम्भ से ही केन्द्रापग 
शक्तियों (००8४ए2०/ 707०6४) ने प्रभाव डाला है । देश का विभाजन 
भारत के समैक्य और स्थांयित्य के लिए भारी चुनौती था, श्रौर विभाजन के बाद 
भी देश से उन पृथकतावादी तत्त्वों का श्रन्त नहीं हुआ, जिनको विदेश्षी ज्ञासन ने 
अच्छी तरह तैयार किया था, ताकि वे (विदेशी लोग) स्देव के लिए देश्ष में अड्डा 
जमाये रहें । विदेशी शासन भारत छोडवे-छोडते अपने पीछे दुर्भाग्यपूर्ण जातिगत 
भावनाएँ, बिरादरी की मावनाएँ और प्रान्तीयता की सकीर्णताएँ छोड गया, इसलिए 
सविघान के निर्माताश्रो को बडी चिन्ता थी कि केन्द्र को यथेष्ट शक्तियाँ दे दी जायें 
ताकि उक्त दुर्भाग्यपूर्ण तत्त्वों (झाधा8#छः 07088 ) को नियन्त्रण में रखा जा सके । 
इसीलिए हमारे सविधान के जनको ने देश की एकता पर अधिक ध्यान दिया किन्तु 
संघ पर कम। किसी भी देश के सविधान के निर्माता सविधान को समय कौ 
वास्तविकताओं से अछूता नही रख सकते । वे ऐसा सविधान तैयार करने का प्रयत्न 
करते हैं जो सम्बन्धित लोगो का अधिक से अधिक हित साधन करे और फिर वे इस 
बात की चिन्ता नहीं करते कि वे राजनीति विज्ञान ग्रथवा सर्वधानिक विधि के 
सिद्धान्तो से प्रयाण कर रहे हैँ । किन्तु जैसा कि डा० मुखर्जी ने कहा है, “सविधानों 
का वर्गीकरण करने वाला रियायत नही करेगा क्योंकि वह तो वैज्ञानिक है। उसके 
लिए तो या तो सघात्मक और एकात्मक सविधानो में अ्रन्तर है और या नही है । 
यदि दोनो प्रकार के रिद्धान्तो में श्रन्तर नही है, तो व्यर्थ के वाद-विवाद में क्यों कर 
समय नष्ट किया जाय । किन्तु यदि दोनों प्रकार के सविघानो में भ्रन्तर है तो फिर 
वैज्ञानिक के लिए यह मालूम करना झ्रावश्यक है कि उस विभेद का क्‍या सिद्धान्त है 
भर्थात्‌ सघीय सिद्धान्त क्या है, और यदि किसी सविधान मे सघात्मक सिद्धान्त का 
अ्नादर किया गया है, चाहे श्रनादर, राजनीतिक या सामाजिक या आशिक कारणों 
से ही किया गया हो, किन्तु उस सविधान को हम सघात्मक सविधान नही कहेगे ।/? 
प्रव हम विचार करेंगे कि हमारे सविधान में किन-किन महत्त्वपूर्ण बातो में सघात्मक 
सिद्धान्त के प्रति उपेक्षा की गई है । 
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(१) हमारे सविधान ते कनाडा के सविधान की तरह सघ के लिए तथा 
राज्यो के लिए सविधानो की व्यवस्था की है, राज्यो में केवल जम्मू और काइ्मीर 
अपवाद है। इसका यह भ्र्थ है कि अ्रधयवी राज्यो की स्थिति की समानता के सिद्धान्त 
की उपेक्षा की गई है, चाहे उस उपेक्षा के कारण कुछ भी रहे हो । 

(२) भारत के झवयवी राज्यो को सविधान मे सशोधन करने की स्वत्स्त्र 
शक्ति नही है, किन्तु इस प्रकार की शवित कनाडा के भ्रवयवी राज्यो को प्राप्त है। यहाँ 
तक कि यदि कोई राज्य अपने विधानमण्डल की विधान परिषद्‌ (].6ट्राश&छए० 
0०प्णणी ०० ए979०० 00&४79०७०) को समाप्त करना चाहे, तो भी इसके लिए ससद्‌ के 
झधिनियमः की प्रावश्यकता होगी । अन्य बहुत से परिवत्तंत केवल संवैधानिक सशो- 
घन के द्वारा ही लाए जा सकते हैं, और सविधान में सशोधन करने में केद्ध और 
राज्यों को समान शवितयाँ श्र भ्रधिकार प्राप्त नहीं हैं। केवल कतिपय निर्देशित 
मामलो को छोडकर जवकि कम से कम आधे राज्यो के विधानमण्डलो की तदर्थ 
स्वीकृति श्रावरयक होती है, संविधान मे ससद्‌ तभी सशोघन कर सकती है जबकि 
प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की समस्त सदस्य सख्या के बहुमत से तथा उस सदन के 
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यो के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से वह 
विधेयक पारित हो जाता है । 

(३) संघवाद का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त वह है, जिस पर सयुकत राज्य 
ग्रमरीका का संविधान भी आधारित है कि भश्रवयवी एकक राज्य के श्राकार और जन- 
सख्या के ऊपर विचार किए बिना ही सभी सघटक राज्य समान माने जाते हैं । 
सत्य यह है कि सयुकत राज्य अमरीका में यह समभौता हो जाने पर ही सघ बन सका 
प्रौर अमरीका की सीनेट में जो सभी राज्यो को वरावर प्रतिनिधित्व दिया गया है, 
बह इसी समभौते का प्रतिफल है | भ्रम रीकी सविधान का श्रनुच्छेद ए आ्रादेश करता 
है . “किसी भी राज्य को बिना उसकी इच्छा के सीनेट में प्राप्त समान प्रतिनिधित्व 
से वचित नही किया जा सकता ।” आस्ट्रेलिया के सघीय विधानमण्डल के उच्च 
सदन में मी उस देश के संविधान ने सभी सघटक भ्रवयवी राज्यो को समान प्रति- 
निधित्व प्रदान किया है। कनाडा में कताडा, नोवा स्कोशिया और वर्नेस्विक नाम के 
प्रारम्भिक प्रान्तो में से हर एक को सीनेट में २४ स्थान दिए गए हैं, किन्तु उन अन्य 
प्रान्तों के लिए, जो बाद मे सघ में श्राएं, उच्च सदन की सदस्यता-संख्या में भेद रखा 
गया और इस प्रकार कम से कम चार तक स्थान भी दिए गए | हमारे सविधान में 
राज्य सभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नही दिया गया है । बहुत से राज्यों 
के सदस्यों की सख्या में मेद है। इसके भ्रतिरिक्त हमारी राज्य सभा में केवल राज्यों 
के प्रतिनिधि ही नही हैं जबकि कनाडा की सीनेट में केवल राज्यों के प्रतिनिधि ही 
होते हैं । हमारी राज्य सभा में राज्यो के प्रतिनिधियों के श्रतिरिक्त वारह ऐसे सदस्य 
होते हूँ जिन्हें राष्ट्रपति नामाकित करता है ।? यह सघीय सिद्धान्त की घोर उपेक्षा है । 

3, अनुच्छेद १६६, भनुन्दछेद २-४ भी देखिए । 

2 श्रनुच्छेद ३६८, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) भोर (०) । 

$. अनुच्छेद ८० । 
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(४) भारत में जिस रूप में दोहरे राजतन्त्र (6०छ ए9ण/७७३) की व्यवस्था 
की गई है, वह भी सघीय सिद्धान्त की उपेक्षा ही है । राज्यो की प्रभुता (80ए०७ह६०४४) 
को, जिसे प्रो० न्हीर अवयदी राज्यों की सहयुक्त एवं स्वतन्त्र स्थिति कहते हें, 
अमरीकन सविधान ने भी स्वीकार किया है श्रौर इसीलिए उक्त देश में दोहरी 
नागरिकता, दोहरे भ्रधिकारीगण औऔर दोहरी न्यायालय-व्यवस्था कर दी गई 
है | किन्तु भारतीय सविधान ने कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए केवल 
इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की है । यद्यपि भारत मे दो श्रेणियों के श्रधिकारी 
होंगे--राज्य श्रधिकारी एवं श्रखिल भारतीय श्रधिकारी किन्तु सयुक्त राज्य भश्रमरीका 
की तरह हमारे देश में भी अखिल संघीय विधियो और राज्यो की विधियों की 
क्रियान्विति मे स्पष्ट विभाजन-रेखा नही है । व्यवस्था ऐसी की गई है कि राज्य के 
ग्रधिकारी राज्य की विधियों के अनुसार आचरण करेंगे और साथ ही सघीय विधियों 
के अनुसार भी आचरण करेंगे, और ग्रखिल सघीय अ्रधिकारी जिस समय राज्यो में 
कार्य करेंगे तब भी उसी प्रकार राज्य की विधियों के अनुसार प्रशासन करेंगे। 
सविधान का अनुच्छेद २५८ उपवन्धित करता है कि “संघ की कार्यपालिका किसी 
राज्य या उसके प्राधिकारो को किसी ऐसे विषय-सम्बन्धी कृत्य जिन पर सघ की 
कार्यपालिका शर्व्ति का विस्तार है, सौंप सकेगी ।” इसी सम्बन्ध में सविधान के 
प्रनुच्छेद २५६ और २४५७ भी हैं। श्रनुच्छेद २५६ स्पष्ट आ्रादेश देता है कि “यह 
राज्यों का कत्तंव्य होगा कि वे ससद्‌ द्वारा निर्मित विधियों का पालन करें।” 
अनुच्छेद २५७ आदेश देता है कि “प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार 
प्रयोग होगा कि जिससे सघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई ग्रडवन या प्रति- 
कूल प्रभाव न हो ।” सघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे 
निदेश देने तक विस्तुत होगा जो भारत्त सरकार को उस प्रयोजन के लिए श्रावश्यक 
दिखाई दे । इसके अतिरिक्त सघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को किसी 
ऐसे सचार साधनो के निर्माण करने और बनाये रखने के लिए निदेश देने तक भी 
विस्तृत होगा जिनका राष्ट्रीय या सैलिक महत्त्व का होना उस निदेश में घोषित किया 
गया हो । इस सम्बन्ध में श्रन्तिम बात यह है कि सघीय वि।ैयो के प्रशासन के लिए 
अलग से सघीय न्‍्यायालयो की व्यवस्था नहां की गई है | कनाडा के ही समान, हमारे 
देश में भी एक ही प्रकार के न्यायालय राज्य में दोनो प्रकार कौ अर्थात्‌ सधीय 
विधियो और राज्य की विधियों का प्रशासन करते हैँ । राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय एव राज्यो के उच्च न्यायालयो के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 
श्रनुच्छेद २२२ के श्रनुसार, “राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्‍्यायाधिपति से परामर्श करके 
भारत राज्य-क्षेत्र में के एक उच्च न्यायालय से किसी दूसरे उच्च न्यायालय को किसी 
न्यायाधीश का स्थानान्‍्तरण कर सकेगा ।” 

(५) किन्तु सघ शासन को केवल राज्यो को निदेश-मात्र देने का ही अधि- 
कार नहीं है। यदि सघ की कार्यपालिका द्वारा निदेश का अनुवत्तंन करने में या 


] अनुच्छेद ५। 
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उनको प्रभावी करने में कोई राज्य असफल हुआ है, वहाँ “राष्ट्रपति के लिए यह 
मानना विधिसंगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्त हो गई है जिसमे राज्य का शासन 
इस संविधान के उपबन्धों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता ।? और इस प्रकार 
कुछ समय के लिए राज्य का शासन निलम्बित कर दिया जायगा ।£ इसका अर्थ है 
राज्य को सघ के एकात्मक शासन में ले आना । 

(६) किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर किसी राज्य के शासन को 
निलम्बित किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर 
और मुद्रामहित अ्धिपन्र द्वारा नियुक्त करेगा।? इस प्रकार राज्यपाल उप दल का 
नामों कित व्यवित होगा जिसका सघीय शासन पर ग्रधिका र होगा । राष्ट्रपति के प्रसाद- 
पर्यन्त राज्यपाल पाँच वर्ष की भ्रवधि तक पद घारण करेगा ।* इसका यह स्पष्ट अर्थ 
है कि सघीय भासन यदि चाहे तो राज्यपाल को उसके सामान्य कार्यकाल में भी हटा 
सकता है। इसका स्पष्ट फल यह होगा कि राज्यपाल, सघीय शासन के अभिकर्ता के 
रूप में कार्य करेगा । जव तक उसी एक दल का आसन केन्द्र में भी है ग्रौर राज्यों में 
भी है, राज्यपाल और मच्च्रिमण्डल में विरोध हो जाने की कोई सम्मावना नहीं है । 
किन्तु जव केन्द्र मे और राज्य में विभिन्‍्त दलो का भासन है, उस समय ऐसी सम्भा- 
वना भ्रा सकती है, कि राज्य का प्रमुख होने के नाते राज्यपाल और राज्य के मन्सत्रि- 
मण्डल में विरोध की स्थिति उत्पन्त हो जाय, विशेषकर जबकि केन्द्र शोर राज्यों के 
हितो में टकराव हो । उस स्थिति में केन्द्रीय शासन अपने अभिकर्त्ता (४६०४४) 
राज्यपाल को प्रभावित कर सकता है और उसके द्वारा राज्य के झासन की नीति 
और प्रस्तावों को नियन्त्रित शौर प्रभावित कर सकता है। यदि राज्यपाल, केन्द्रीय 
शासन की इच्छानुसार राण्य के शासन को नियन्त्रित करने में श्रसफल रहता हैं, 
झर यदि केन्द्रीय शासन के अभिकर्ता के रूप में उसका राज्य के मन्त्रिमण्डल 
से समझौता नही हो पाता, तो उस स्थिति में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर केच्रीय 
शासन राज्य के शासव को तिलम्बित करके अपने अधिकार में ले सकता है । राज्य 
की सर्वधानिक णासन-व्यवस्था को निलम्बित करने से पूर्व निर्वाचक वर्ग (0९०६०- 
7४८७) से अपील नही की जा सकती । ससदीय झासन-व्यवस्था के साथ यह अन्याय 
है। साथ ही, सम्बन्धित राज्य के शासन से पूछे बिना राज्यपाल वी नियुक्ति प्रणाली 
भी संघीय सिद्धान्त की उपेक्षा है। और सविवान के अनुच्छेद ३५६ के अनुसार राज्य- 
पाल के प्रतिवेदन पर राज्य की शासन-व्यवस्था को निलम्वित कर देना भी संघीय 
सिद्धान्त की भारी उपेक्षा है क्योकि सघीय सिद्धान्त में केन्द्रीय भ्रथवा राष्ट्रीय सरकार 
तथा अ्वयवी एककों की सरकारें एक दूसरे से स्वतन्त्र भी हैं और सहयुक्तत भी हैं । 

(७) किसी राज्य का राज्यपाल केवल स्वधानिक अथवा औपचारिक 
प्रमुख ही नही है। सविघान के अनुच्छेद २०० तथा २०१ इस तथ्य के नाक्षी हैं कि 
राज्यपाल, राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति 

) शभ्रनुच्छेढड ३६४५ । 2 शनुच्छेद ३५६ ॥ 
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रोक सकता है अथवा ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रख सकता 
है । राज्यपाल द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लिया 
जाय, तब “राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो सम्मत्ति देता 
है या सम्मति रोक लेता है ।” ससदीय शासन-व्यवस्था में यह श्रसम्मव है, कि स्व 
मन्त्रिमण्डल, जो व्यवस्थापन में पहल करता है, व्यवस्थापन का समर्थन करता है 
श्रौर उसको विधानमण्डल मे प्राणपरा से प्रयत्त करके पास कराता है, स्वय राज्य- 
पाल से प्रार्थना करेगा कि वह किसी पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले 
अथवा उसे राष्ट्रपति के विचारा् रक्षित रख ले । प्रो० कोगेकर (7० ०६०६४) 
ने पूछा है कि “सिवाय सघीय शासन के स्वेच्छाचारी विवेक के और क्या कारण हो 
सकता है, जो कोई राज्यपाल राज्य के विधान-म्ण्डल के परिश्रम को वृथा करे ।7 
उक्त प्रोफेसर ने श्रागे कहा है, “याद रखिये कि राज्यपाल केवल उन्ही मामलों में 
निषेधात्मक कार्रवाई नहीं करता जिनमें सविधानत राष्ट्रपति की स्वीकृति की श्राव- 
इयकता होती है, उदाहरणार्थ अनुच्छेद ३१, खण्ड ३ देखिये | 

(८) केन्द्र और राज्यो के बीच शक्तियों का वितरण ही संघीय सिद्धान्त का 
सार है। इस सम्बन्ध मे हमारा नवीन संविधान उस १६३५ के भारत सरकार अधि- 
नियम का भनृसरण करता है जो सघीय परम्परा के अनुकूल नही है । भारतीय संविधान 
में विषयों की तीन सूचियाँ दी गई हैँ सघीय सूची, राज्य सूची और समवर्त्ती सूची 
और श्रवशिष्ट दक्तियाँ ससद्‌ को सौंप दी गई हैं । संयुक्त राज्य अमरीका और 
आस्ट्रेलिया में विनिदिष्ट शक्तियाँ केन्द्रीय शासन को दी गई हैं और श्रवशिष्ट 
शक्तियाँ राज्यो को सौंप दी गई हैं । कनाडा के सविधान में शक्तियों की दो सूचियाँ 
हैँ, एक सूची भ्रघिराज्य (70007॥०४) के लिए है, ओर दूसरी सूची प्रान्तो के लिए 
है तथा अवशिष्ट गव्तियाँ भी अधिराज्य को ही सौंप दी गई हैं । डा० जैनिम्ज़ 
के भनुसार “अ्रवशिप्ट शवितयों का कनाडा के संविधान में कोई महत्त्व नहीं है 
क्योकि कुछ प्रगरितत विषय ही इतने विस्तृत हैं जैसे 'प्रानत मे सम्पत्ति सम्बन्धी 
श्ौर नागरिक श्रधिकार' कि अ्वश्िष्ट विषय प्राय कुछ नहीं बचते। कनाडा के 
सविघान में शक्तियों का जो वितररा हुआ है, उसकी महत्त्वपूर्ण विद्येषता यह है कि 
शक्तियों की दोनो सूचियों को साथ-साथ पढ़ना चाहिए क्योकि एक का निर्वेचन 
दूसरी सूची के निर्वेचन पर आधारित है ।” 

सब मिला कर केन्द्रीय शासन को ६७ विषय सोंपे गये हैँ श्रौर राज्यों को 
६६ विषय सॉंपे गये हैं। समवर्त्ती सूची में कुल ४७ विषय हैं ॥* केन्द्र और राज्यों 
दोनों को ही समवत्ती विषयो पर व्यवस्थापन करने की छूट है किन्तु यदि दोनों ही 
उत्ण्तार है कद व किकआ क क575007 30325 0738 

2 फ्राव --0०0 

3 प्नुच्छेद २४८। 

4 १६३५ के भारत सरकार अधिनियम में सघीय सूची में ५६ विषय थे, प्रान्तीय खो 
में ५४ विषय ये और समवत्ती दखी में ३६ विषय ये । 
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उक्त विषय पर विधि तैयार करें, और यदि राज्य द्वारा पारित विधि उसी विषय 
पर ससद्‌ द्वारा पारित विधि के उपवन्ध से मेल न खात्ती हो, तो सघ द्वारा पारित 
विधि प्रभावी होगी भश्रौर राज्य द्वारा पारित उक्त विधि निलम्बित हो जायगी | ससमद्‌ 
को यह भी अधिकार है कि वह राज्यों की सूची के किसी विषय पर विधि तैयार कर 
सकती है, किन्तु शर्त यह है कि राज्य सभा अपने दो-तिहाई के अन्यून बहुमत से 
पास करके यह घोषित करे कि उक्त विषय श्रथवा बहुत से विषय शभ्रखिल संघीय 
महत्त्व के हैं श्रथवा राष्ट्रीय हित से सम्बन्धित हैँ ।! यदि श्रापात की उद्घोषणा 
प्रवर्तन में हो, भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र के अधवा उसके किसी भाग के लिए 
राज्य सूची मे प्रगणित विपयो मे से किसी के वारे में ससद्‌ को विधि बनाने का 
अ्रधिकार होगा ।* अ्न्तश अनुच्छेद २४३ “ससद्‌ को किसी भ्रन्य देश या देशो के साथ 
की हुई किसी संधि, करार या अ्भिसमय श्रथवा किसी श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सस्या 
या अन्य निकाय में किये गये किसी निदपचय के परिपालन के लिए भारत के सस्पूर्ण 
राज्य-क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि वनाने की शवित प्रदान करता 
है ।” यह अनुच्छेद बहुत ही स्पष्ट है और जैसा कि जैनिग्ज ने कहा है “मधीय 
ससद्‌ किसी भी विषय पर अ्रधिकार क्षेत्र प्राप्त कर सकती है यहाँ तक कि इसी 
उपबन्ध के द्वारा विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर भी विधि बना सकती है क्योकि 
यह माना जा सकता हैं कि भारत फा अन्तरविश्वविद्यालय बोर्ड एक अन्तर्राष्ट्रीय 
निकाय है क्योकि उसमें बर्मा और श्री लका के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी 
सम्मिलित हैं ।/ 

(६) शेष अधिकार क्षेत्र आपतकांलीन भ्क्तियों के अन्तगंत प्राप्त कर लिया 
गया है ।( इन शक्तियों के सम्बन्ध में इस समय हम विस्तार से विचार नही करेंगे । 
डा० श्रम्बेदकर ने सविधान सभा में स्वीकार किया था कि “सविधान पूर्णत सघात्मक 
सविधघान नही बन सका है । यह ऐसा सविधान है जो सामान्य काल में सधात्मक 
सविधान रहेगा और युद्ध-काल में अथवा श्रापात कालो में यह एकात्मक संविधान हो 
जायगा, श्रौर उस समय इस सविधान का स्वरूप ऐसा हो जायगा कि इसमें कोई 
सधात्मक ।वेदीषता न रह जायगी। 

(१०) सविघाने के श्रनुच्छेद ३२४ के अनुसार एक निर्वाचन आयोग की 
व्यवस्था की गई है । उक्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । 
निर्वाचन आयोग ही ससद्‌ के तथा राज्यो के विधानमण्डलो के निर्वाचनों का अघी- 
क्षण, निदेशन शौर नियन्त्रण करेगा । 

(११) इस सम्बन्ध में अन्तिम बात यह है कि राष्ट्रपति ही अपने हस्ताक्षर 
और मुद्रा-सहित अधिपन्र द्वारा नियन्त्रणा-महालेखा परीक्षक (00%9#7णी०० छपते 





] अनुच्छेद २४६ । 
2 अनुच्छेद २५०। 
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३६ भारतीय गणराज्य का शासन 


&ए070०-0०४००७)) को नियुवित करता है !? नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक सघ के 
भर राज्य के वित्त घर कठोर नियन्त्रण रखता है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय सविधान में सध और राज्यों की स्थिति 
बरावर की नहीं है और सघ सरकार राज्यो की सरकारो की श्रपेक्षा नि'मन्देह 
सर्वोच्च स्थिति का उपभोग करती है । ऐसी शासन-व्यवस्था को सघात्मक नही कहा 
जा सकता जिसमें एक द्यासन की स्थिति इतनी उच्च हो कि वह दूसरे शासन को नष्ट 
करने की क्षमता रखता हो । यह हो सकता हैं कि इस प्रकार के शासन का स्वरूप 
सघात्मक हो, किन्तु किसी शासन के सघात्मक स्वरूप से ही सघ का निर्माण नही ही 
सकता । भारतीय सविधात में भी सघीय ढाँचा इस प्रकार तैयार किया गया है, कि 
भारत सरकार जब चाहे, स्थानीय मामलो में भी राज्यो की नीतियो को प्रभावित 
कर सकती है । भारतीय सविधान के निर्माताम्रो ने कुछ भी कारणो से ऐसा सविधान 
तैयार किया हो, किन्तु स्पप्टत उनके अथक परिश्रम का फल ऐसी एकात्मक शासन- 
व्यवस्था हैं जो १६३५ के भारत सरकार अ्रधिनियम द्वारा प्रस्तावित शासन-व्यवस्था 
से भी अधिक एकात्मक है। श्री बसु का कयन है कि “भारत का सविधान न तो 
पूर्णत सघात्मक है और न पूर्णत एकात्मक, अपितु अश्रशत दोनो का सम्सिश्रण है । 
यह एक संघ है भ्रथवा विभिन्‍न गुणो अथवा विशेषतामो की समष्टि है | श्री बसु 
भी इस सम्बन्ध में मोन हैं कि हमारे जैसे संविधान को किस प्रकार का सविधान कहा 
जाय । यदि भारतीय सविधान के प्रशसक भारत को सघान (7९१०७४४०४) कहने 
से सन्‍्तोष प्रनुसव करते है तो प्री० न्हीर ने हमारे संविधान की जिन छब्दों में 
व्याख्या की है, वह सर्वश्रेष्ठ है। उनका कथन है. “भारत का नया संविधान ऐसी 
शासन-व्यवस्था” को जन्म देता है जो अ्रधिक से अधिक शब्रद्धासघीय (पृषध्षछ 
००७) हैं, श्रथवा यह कहिए कि उसका स्वरूप अ्रवनतिशील अथवा प्रक्रमणाशील 
(१०ए०एप्चण्ाशए मा कछआा7०००) है, अथवा भारत एक एकात्मक राज्य है जिस 
में कतियय सघीय विशेषताएँ गौण रूप से झा गई हैं किन्तु हम उसको ऐसा सघात्मक 
अथवा सधघातात्मक राज्य चही कह सकते जिसमें गौण रूप से एकात्मक राज्य की 
विद्येषताश्रो ने प्रवेश पा लिया हो ।” किन्तु प्रो० व्हीर भी भारतीय सविधान को 
अधिक से अधिक श्रद्धं-तधीय कहते हैं । 

संविधान का सशोघन श्रौर सबविधान की कठोरता (8क्रल्वतफ़०ा४ ता ६6 
(ए०7४४४एण्घणा ७70 78 शिट्टावा५४ )--जहाँ सविधान सर्वोच्च होगा, वहाँ साथ ही 
साथ कठोर भी होगा। किसी सविधान की कठोरता दो बातो पर निर्मर करती है । 
प्रथम तो किसी संविधान की सगोधन विधि सरल है अथवा कठिन, इस पर सविधान 
की कठोरता निर्भर है, अर्थात्‌ क्‍या किसी संविधान के सशोघन के लिए कोई ऐसी 
प्रक्रिया निर्धारित है जो सामान्य व्यवस्थापन की प्रक्रिया से भिन्‍न हो । द्वितीयत 

3 अनुच्छेद १४८। 
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भारत के सविधान की मुख्य विशेषताएँ ३७ 


सविधान की कठोरता सविधान के उपवन्धों पर भी निर्भर है। प्रो० जैनिग्ज 
का कथन है कि “हम भारतीय संविधान को इसलिए कठोर कहते हैं क्योकि 
एक तो इसकी सशोधन्र विधि कुछ जटिल है, दूसरे यह सविधाव इतना विस्तृत है 
और विधि को बहुत ही व्यापक अर्थों मे लिया गया है, जिससे, अधिकतर सवैधा- 
निक वेधता की वारबार परीक्षा करती पडेगी । किन्तु वास्तव से समोधन विधि 
उतनी जटिल नही है| यह साधारण है यद्यपि सरल नही है । अमरीका और शास्टू - 
लिया के सविधानों की सशोधन विधि कही श्रधिक कठिन है, इसलिए हमारे सविधान 
ने उन कठिन प्रक्रियाझ्रों को दूर रखने का प्रयत्न किया है। हम भारत्तीय सविधान 
को कुछ लचीना और कुछ कठोर कह सम्ते हैं, यद्यपि डा० जैनिग्ज़ का मत इसके 
विपरीत है। सविधान को लचीला बनाने के कारणो पर प्रकाश डालते हुए प० 
जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “यद्यपि हम अपने संविधान को इतना कठोर और 
स्थायी बनाना चाहते हैं जितना कि सभव हो सके किन्तु फिर भी संविधान सर्दव के 
लिए स्थायी चीज़ नही वन सकता । सविघधानो में कुछ लचीलापन होना ही चाहिए । 
यदि हम किपती चीज़ को स्थायी और कठोर बनाते हैं, तो हम राष्ट्र का विकास रोक 
देते हैं क्योकि राष्ट्र जीवित प्राणियों का समूह है । किसी भी स्थिति में हम अपने 
सविधान को इतना कठोर नही बताना चाहते जो, यह बदलती हुई स्थितियों के अनु- 
रूप बदल न सके । जब समस्त ससार सक्रान्ति काल से श॒ुज़र रहा है श्र जबकि हम 
तेज़ी से सक्रान्ति काल के दौर से ग्र॒ुद्गर रहे हैं तो जो कुछ हम आज करते हैँ, वह 
सम्भवत॒ कल को उचित न ठहराया जाय ।” जैनिग्ज़ का भी यही विचार है। 
वह कहता है कि सविधान को न केवल उन अवस्थाओ्रो भे क्रियान्वित होना है 
जिनमें वह निर्मित हुआ था वल्कि वह सँंकडो वर्षों बाद तक प्रभावी रहेगा। 
“इसलिए संविधान आावश्यकत ऐसा होना चाहिए जो नई अवस्थाप्रों के श्रनुरूप अपने 
झापको बनाता चले ।” इसलिए जैनिग्ज ने सलाह दी है कि “सविधान के निर्माताओं 
को यह करना चाहिए कि वे ऐसी कियी चीज़ को सविधान में न लें जिसको सरलता 
से छोडा जा सकता है ।” भारतीय सविवान की समीक्षा करते हुए जैनिग्ज़ ने कहा, 
"संविधान सभा ने एक लम्बा और जटिल प्रलेख तैयार किया है जिसका सशोवन 
करना कठिन होगा । यह स्पष्ट है कि सविधान में कुछ ऐसे खण्ड हैं जिनको सर्वधा- 
निकत संविधान में रखने की श्रावश्यकता नही थी ! उदाहरखार्थ अनुच्छेद २२४ ले 
लीजिए । यह श्रवकाश-प्राप्त अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में 
कार्य करने की श्रनुमति देता है । क्या इस उपवन्ध का इतना संवैधानिक महत्त्व है 
कि इसकी सर्वधानिक रक्षा की जाय और इसका भी गशावध्यकता पडने पर और 
किसी प्रकार संशोधन न हो सके, केवल ससद्‌ के दोनों सदनों के दो-तिहाई मतदान 
करने वाले सदस्यो के बहुमत से ही सशोवन हो सके ॥/”* 
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रेप भारतीय गणराज्य का शासने 


भारतीय सविधान ने सविधान के विभिन्‍न उपवबन्धों के सशोघन के लिए तीन 
विभिन्‍न विधियाँ सुझाई हैं । 

(१) सविधान के कुछ भागो का सशोधन ससद्‌ के दोनों सदनो के सामान्य बहुमत 
हारा स्वीकृत हो जाने पर ही हो सकता है ) किन्तु यह समभ लेना चाहिए कि ऐसे 
बहुत ही कम उपबन्ध हैं जिनका सशोधन सामान्य बहुमत से हो सकता है | इस विधि 
से नये राज्यो का निर्माण हो सकता है, या भ्रन्य वत्त॑मान राज्यों का पुनर्गठन हो 
सकता है / अथवा भारतीय नागरिकता के श्रर्थों में परिवत्तेन किया जा सकता है, * 
राज्यों में उच्च सदत या विघान परिषद्‌ स्थापित की जा सकती है या उसका 
उत्सादन किया जा सकता है अ्रथवा” भाग ग (0) के राज्य में विधानमण्डल या 
भन्त्रिमण्डल (.ाश्ा8४9) या उपदेष्ट्री परिषद्‌ की स्थापना की जा सकती है 
श्रथवा अनुसूचित क्षेत्रो और अनुसूचित आदिम जातियो के प्रणासन-सम्बन्धी उपवन्धों 
में परिवरत्तेत किया जा सकता है ।९ 

किन्तु इन विषयो को संविधान का सशोधन नही कहेंगे यद्यपि इन उपबन्धों 
में कुछ तो सविधान के महत्त्वपूर्ण उपबन्ध हैं । 

(२) अनुच्छेद ३६८ मुख्य रूप से संविधान के सशोधन का उपबन्ध प्रस्तुत 
करता है । कुछ विशिष्ट विषयो जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, सघ अथवा 
राज्यों की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शक्तियों का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय 
अ्रथवा उच्च न्‍्यायालयो के सम्बन्ध मे उपबन्ध, राज्यों का सत्तद्‌ में प्रतिनिधित्व, 
झौर संविधान के सशोधन की विधि आदि में सशोधन० करने के लिए (क) ससद्‌ 
के दोनो सदनो मे कुल सदस्पो का सख्या के बहुमत द्वारा, (ख) संसद के दोनो 
सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यो के दो-तिहाई बहुमत, और (ग) के 
शभौर ख भाग के राज्यो में से कम-से-कम आधे राज्यों के विधान-मण्डलो द्वारा 
अनुसमथित होने पर सम्बन्धित सच्योधन स्वीकृत समझा जायगा और प्रभावी हो 
जायगा । इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि सयुकत राज्य भ्रमरीका में काँग्रेस, 
अथवा केन्द्रीय विधानमण्डल मे उपस्थित अथवा मतदान करने वाले सदस्यों के 
दो-तिहाई बहुमत हारा तथा समस्त राज्यो के ३/४ राज्यो द्वारा अनुसम्थन प्राप्त 
होने पर ही सविघान में सशोघन हो सकता है । 

(३) सविधान के शेष उपबन्धो के सशोधन के लिए (क) ससद्‌ के दोनो 
सदनो में से प्रत्येक में समस्त सदस्य सख्या का बहुमत, (ख) भर प्रत्येक सदन के 
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यो में दो-तिहाई के बहुमत से पारित होने 
पर संविधान में सशोधन हो सकता है। 

सझोधत विधेयक के पास करने की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में भी कुछ वर्णन 
कर देना झावश्यक प्रतीत होता है । अस्थायी ससद्‌ के अध्यक्ष ने यह आदेश दिया था 
कि “सविधान के सशोधन सम्बन्धी विधेयक को सदन खण्ड पारित करे झौर 


] झ्नुच्छेद ४। 2 भनुच्छेद ११। 
3 अनुच्छेद १६६ । 4. अनुच्छेद २४० । 
8 पचम भनुयची, साय (घ) 6 भनुच्छेंद २६८ का प्रावपान (900ए780 


॥]॒ 
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प्रत्येक खण्ड के पारित करते समय श्रावग्यक बहुमत की श्रावश्यकता होगी ।” सर्वोच्च 
न्यायालय ने श्री शकरप्रसाद के विरुद्ध भारत सरकार वाले मामले में यही दृष्टिकोण 
अपनाया । सर्वाच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि संविधान के सप्योघन की प्रक्रिया 
विघायी प्रक्रिया है और ससद्‌ ने जो नियम अनुच्छेद ११८ के अन्तगगेत सामान्य 
विधायी प्रक्रिया के लिए स्वीकार किये हैँ, उन्हीं का ग्रनुच्छेद ३ ८ के उपवन्धों के 
ग्रन्तगंत, सशोधन विधेयक के बारे में भी प्रयोग होगा । 

सयुकत राज्य भ्रमरीका के सविघान की ही तरह हमारे सविधान ने भी समय 
की कोई पावन्दी नही दी है, जिसमे राज्यो के विधानमण्डल उनके पास निर्णयार्थ 
अ्रधवा अनुसमर्थतार्थ भेजे गये सशोधन को या तो स्वीकार कर लें अथवा रद्द कर 
दें ! सयुकत राज्य प्रमरीका मे कोलमैन विरुद्ध मिलर (006छ७४ 7” शा]७) 
वाले मामले में यह निश्चित किया जा चुका हैँ कि यदि राज्य सशोधन के सम्बन्ध में 
अपना निर्णय श्रनिश्चित काल तक रोके रखें, तो यह काँग्रेस का कत्तंव्य है न कि 
न्यायालयों का कि वह निर्णय करे कि सभोघन सम्बन्धी विधेयक समाप्त समभा जाय 
अथवा नही । 


जब सर्वधानिक सशोवन सम्बन्धी प्रक्रिया को सामान्य विधायी प्रक्रिया के 
समान समझा जाता है, तो फिर क्‍या सामान्य विधेयकों के समान राष्ट्रपति सशोघन 
विधेयकों पर भी अपनी अनुमति रोक सकता है । भ्रनुच्छेद ३६८ ने राष्ट्रपति की एतद्‌- 
विषयक द्ाक्ति पर प्रकाश नही डाला है। उसमे तो केवल इतना कहा गया है*** “तब 
वह राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए रखा जायेगा तथा विधेयक को ऐसी 
अनुमति दी जाने के पश्चात्‌ विधेयक के निवन्धनों के श्रनुसार संविधान सशोधित हो 
जायेगा ।” भ्रनुच्छेद १११ सामान्य विधेयको के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की अनुमति 
के बारे में निम्न गन्दों में उपवन्ध करता है ” जव ससद्‌ के दोनो सदनो द्वारा 
कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो, तव वह राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया 
जायेगा तथा राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर यातो अश्रनुमति देता है 
या अनुमति रोक लेता है ।” जब अनुच्छेद ३६८ ने स्पष्टतया यह नहीं बताया कि 
राष्ट्रपति किसी सशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है, तो यह मान 
लेना स्वाभाविक है कि यदि कोई त्श्ोघन विधेयक ससद्‌ द्वारा पारित हो जाता है 
तो उस पर राष्ट्रपति की अनुमति नियमतः हो ही जायगी। सशोधन विधेयक के 
सम्बन्ध में राष्ट्रपति अपनी भ्रनुमति तभी रोक सकता हैं जबकि अनुच्छेद ३६८ से 
वशणित प्रक्रिया पर ठीक-ठीक पालन न हुआ हो । यह भी जान लेना रोचक होगा कि 
सयुकत राज्य अमरीका मे संविधान के सशोधन सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष 
उसकी स्वीकृति के लिए नही रखे जाते, इसलिए उक्त विधेयकों का राष्ट्रपति द्वारा 
प्रतिनिषेंघ किये जाने का प्रश्न ही नही उठता । 

इस सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि संविधान के सशोधन का 


]. सयुवत राज्य अमरीका में राज्य का पनुममर्भन भावश्यक्ष है, न कि राज्यों के विधान- 
मरहतों का । 


३० भारतीय गणराज्य का शासने 


विधेयक केवल संघीय ससद्‌ में ही पुर स्थापित किया जा सकता है। राज्यो को 
यह अधिकार वही दिया गया है कि वे सविधान के सशोवन का प्रस्ताव पुर स्थापित 
कर सके, हाँ, अनुच्छेद १६६ के अन्तगेत यदि किसी राज्य की विधान सभा, राज्य 
के विधानमण्डल में विधान परिषद्‌ के सुजन या उत्सादन के लिए सकल्प पारित करे 
तो समद्‌ तदर्थ उपबन्ध कर सकेगी ।£ जैसा कि हमने इसी अध्याय में पहिले भी 
कहा था, यह व्यवहार संघीय सिद्धान्त के विरुद्ध है और अन्य सघात्मक देशो मे जो 
व्यवहार प्रचलित है, उसके पूर्णतया विरुद्ध है। प्रारूप समिति ने अधिकतर कनाडा 
के सविधान का श्रनुसरण किया था । किन्तु कनाडा में भी प्रान्तीय विधानमण्डलो 
को पूरा अधिकार है क्रि वे प्रान्तीय सविधान को व्यवस्थापन की सामान्य प्रक्रिया के 
द्वारा ही सगोधित कर सकते हैं, “हाँ केवल लेफ्टीनेण्ट गवर्नर के पद से सम्बन्धित 
सशोघन श्रपवाद है ।/! 

सक्षेप में इतना ही पर्याप्त है कि संविधान के सशोघन की प्रक्निया उतनी 
सरल नही है जितनी सरल समझी जाती है । ससद्‌ के प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य 
मख्या का बहुमत प्राप्त करना और पुत उपस्थित और मतदान करने वाले' सदस्यो 
का दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करता सरल नही है । जब तक कि केवल एक ही राज- 
न्तीतिक दल का राज्यों के विधानमण्डलो श्र सघीय ससद्‌ में श्रावश्यक बहुमत 
है, आवश्यक दोहरा बहुमत (70009० ७]०7४9) प्राप्त करना सरल होगा । 
किन्तु जहाँ राज्यों के विधानमण्डलो मे श्जोर ससद्‌ में अनेको राजनीतिक दलों का 
बाहुल्‍थ हुम्ना, कि श्रावश्य बहुमत प्राप्त करके श्रनुच्छेद ३६८ के अनुसार संविधान 
मे सघोधत करना अतीव कठिन होगा । इसलिए डा० जैनिग्ज़ ने ठीक ही 
कहा था कि “यदि सविधघान का सशोधन करना सरल नहीं है तो फिर सविधान 
ग्रत्यधिक सरल और श्रत्यधिक छोटा होना चाहिए ।”/ हमारा सविधघान श्रावश्यकता 
में श्रधिक लम्बा प्रलेख है और बहुत ब्योरेवार भी है। उसके सशोधन की प्रणाली 
भी आसान नहीं है, केवल ऐसे उपवन्धो का सशोघन करना अ्रवश्य सरल है जहाँ 
ससद्‌ के सामान्य बहुमत की ही आवश्यकता है । भारतीय सविधान की यह कमजोरी 
है । इसमें सन्देह नहीं कि संघीय ससद्‌, राष्ट्रीय महत्त्व के किसी भी विषय पर 
व्यवस्थापन कर सकती हैं जैसा कि अनुच्छेद २४६,२५० और २३३ में उपबन्वित 
किया गया है, किन्तु यह व्यवहार भी किसी ऐसे शासन के लिए उचित नही है जो 
संघीय स्वरूप दा शासन होने का दावा करता है । 

न्यायिक पुनरीक्षरा (7प्रकागणे [७४76७ ) हमारे संविधान में न्यायिक 
पुनरीक्षण का सिद्धान्त नि सन्देह उपलक्षित है । शासन के विभिन्‍न भगो पर सविधान 
ने निश्चित मर्यादाएँ श्रौर अकुश लगा दिए हैं और यदि शासन का कोई उपकरण 
उक्त मर्यादाओं का उल्लधन करेगा तो सम्बन्धित अधिनियम या विधि अवैध हो 


। राज्य की विधान सभा, विधान परिषद्‌ फे उत्सादन अथवा सृजन के लिए समस्त सदस्य 
सख्या के इहुमने से तथा उपस्थित भर मत देने वाले रदस्यों की संख्या के दो तिहाई से अन्यून 
बहुमत से तद्थ सशोधन फी प्रार्थना कर सकता है । 

2 (४0४१४७ एणाएशप्रव0, 598ल्‍७907 92 () 
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जायेंगे । उदाहरणस्वरूप अनुच्छेद १३ श्रादेश देता है कि “राज्य कोई ऐसी विधि 
नही बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो 
ग्रौर इस खण्ड के उललघन में वनी प्रत्येक विधि उल्लघन की मात्रा तक शून्य 
होगी ।” उसी प्रकार अनुच्छेद २५१ श्रौर २५४ का आदेण है कि यदि संसद द्वारा 
पारित विधियों और राज्यों के विधानमण्डलो द्वारा नि्चित विधियों में असगरत्ति हो, 
तो कतिपय हालतो में राज्य की विधि अवैध हो जायेगी । यह निर्णय न्यायालय ही 
करेंगे कि क्या किसी विधि द्वारा सवैधानिक मर्यादाग्रो का उललघन हुआ है अथवा 
नहीं, और यह भी न्यायालय ही तिर्णय करेंगे कि सघ की विधि और राज्य की 
विधि में कोई असगति है श्रथवा नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरीक्षण 
के सम्बन्ध में अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमाओ की परीक्षा करते हुए कहा था, 
“मौलिक अधिकारो को मर्यादित करने वाला विधान तभी वैध माना जायगा यदि 
उसने साथ ही उन अधिकारो के प्रयोग के सम्वन्ध में भी न्‍्याययुक्त एवं यथार्थ भ्रकुश 
उपवन्धित कर दिये हो, और न्याययुकतता और यथार्थता का निर्णय केवल न्यायालय 
ही करेंगे । विधानमण्डल को यह निर्णय करते का अधिकार नहीं हैं कि कोई 
मर्यादा या अकुश (768070807 ) न्‍्याययुकत अथवा यथार्थ हैं अथवा नहीं, यह इस 
न्यायालय के निर्णय का विपय है ।* 

घर्म-निरपेक्ष राज्य (8 89०पो४० 808&00)---“बमं-निरपेक्ष राज्य का केवल 
यही उद्देश्य रहता है कि देश में राजनीतिक शान्ति बनी रहे और देश की स्वतन्त्रता 
वनी रहे, और ऐसा राज्य अपनी सारी योजना श्रौर सारी शवित लोगो की आधिक 
समृद्धि श्रौर सामान्य जन-कल्याण के लिए ही व्यय करता है। इसलिए घर्म- 
निरपेक्ष राज्य का अर्थ ऐसी मासन-व्यवस्था है जो सासारिक आवश्यकताओं के प्रनु- 
सार, तथा आधुनिक विज्ञान पर आधारित आधुनिक मस्क्ृति के मूल मन्त्रो के 
अनुसार क्रिया-कलाप करती हो ।” धर्म-निरपेक्ष राज्य अपने शासनिक क्रिया-कलापो 
में किसी ऐसे घर्मं विशेष की शिक्षाओ या विश्वासो पर भ्रमल नहीं करता जो उबत 
राज्य की सीमाशओ्ो में माना जाता हो, चाहे उत्त धर्म के मानने वालो की सख्या 
कितनी भी हो । इसलिए धर्म-निरपेक्ष राज्य किसी विशेष धर्म के प्रचार पर न तो 
व्यय कर सकता है और न उसके साथ अपने झ्रापको किसी प्रकार सम्बद्ध कर सकता 
है । ऐसा राज्य सभी नागरिको को घर्म की पूरी छूट देता है, किन्तु ऐसी छूट विधि 
ग्जौर _तिकता का अतिक्रमण न करे । धर्म व्यवितगत मामला है और यह व्यक्ति 
की अपनी इच्छा श्रीर उसके विश्वास की चीज है। "किन्तु इसका यह अर्थ भी 
नही है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य अपने शासनिऊ क्रिपरा-कलापो मे नास्क्रतिक और नैतिक 
विपषयो पर भी तटस्थ रहेगा धर्म-निरपेक्ष राज्य ऐसे सास्कृतिक और नैतिक विपयो 
से अपने भाप को सम्बद्ध रखेगा जिनको सामान्य बहुमत का समर्यन प्राप्त है और 
जो राज्य की सामान्य नीति के उद्देश्यो और लक्ष्यो की प्राप्ति में सहायक होगे ४ 
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४२ भारतीय गणराज्य कां शासन 


भारतीय सविधान ऐसा पूर्ण धर्म-निरपेक्ष राज्य स्थापित करता है जिसमें 
किसी प्रकार के घामिक अथवा जातिगत पक्षपात को कोई स्थान नहीं होगा | 
सविधान ने यह भी आदेश दिया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, 
सावेजनिक स्वास्थ्य भ्रौर सदाचार को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियो को धमे, 
उपासना श्रौर अन्त करण की स्वतन्त्रता का पूरा अधिकार होगा । इसके श्रतिरिकत 
सभी नागरिको को, बिना किसी ऐसे विभेद के, जिसका सम्बन्ध घामिक विश्वास, 
जाति, धर्म अ्रथवा लिग से हो, समान अधिकार प्रदान किये गये हैं । 

हमारे देश में राजनीति का सदैव घ॒र्मं के साथ अरटूट सम्बन्ध रहा है किन्तु 
हमारे नये राज्य का धर्म-निरपेक्ष आधार हमारी पुरानी परम्पराश्रो से क्रान्तिकारी 
प्रयाणा इगित करता है । किन्तु हमारे इतिहास के तथ्य, हमारी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के जन्म से पूर्व की घटनाएँ श्रोर हमारी भारत को सुदुढ और सयुकत बनाने की 
दृढ़ इच्छा इन सव ने मिलकर, भारत की द्रष्टव्य विभिन्‍नताओो के बावजूद, हमको 
मजबूर किया कि राज्य का स्वरूप घर्म-निरपेक्ष रखा जाय, क्योकि श्रोर कोई मार्ग 
ही नहीं था । 

वयस्क सताधिकार (40०६ 8०7798० )--देश को घमं-निरपेक्षता के आदर्श 
की श्रोर ले जाते हुए, सविघान ने जातिगत निर्वाचकमण्डल और जातिगत प्रति- 
निधित्व को सर्देव के लिए समाप्त कर दिया है। इससे राष्ट्रीय समेक्य बढेगा | 
हमारे सविधान की एक श्रन्य कान्तिकारी विशेषता है वयस्क मताधिकार । 
प्रो० श्री निवासन ने लिखा है कि “देश में पूर्ण वयस्क मताधिकार का सूत्रपात करके 
ओर उसके साथ, भर किसी प्रकार की अहंताएँ आरोपित तन करके सविधान सभा 
ने अत्यन्त साहस और निष्ठा का कार्य किया था //! १९३५ के भारत सरकार 
अधिनियम ने केवल १४ प्रतिशत जनसख्या को मताधिकार प्रदान किया था। इस 
१४ प्रतिशत में भी स्त्रियो को तो नाममात्र का मताधिकार दिया गया था। नये 
सविधान ने स्त्रियो और पुरुषो को मतदान का बराबर श्रधिकार दिया है और मता- 
घिकार का विस्तार तो इसी तथ्य से जाना जा सकता है कि “भारत में प्रथम 
बार १४ करोड ऐसे व्यक्तियो को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ है जिनमें न तो 
समान सस्क्ृति और सभ्यता है शौर न समान विद्या श्र शिक्षा का स्तर है, और 
जबकि सन्पूर्ण निर्वाचकंगण की सख्या लगभग १७ करोड है, और निर्वाचको की 
यह सख्या समस्त ससार के देशो में सबसे अ्रधिक है ।”* 
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भ्रध्पाय २ 


सौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व 
(एफ्रापब्राशाश ऐश्टा5 धाएं 6 णशार्लाएर एच्राशए९5 ण 596 एगाएर) 


भौलिक अधिकारों का महत्त्व (एफ [क्रुणछा०० ० कपराते्ा शा 
फ़ाह्ठ।/8)--“भ्रधिकार ही किसी राज्य के श्राधार हैँ | अधिकार ही वे गुण हैं जो 
शासन-सत्ता को नैतिक स्वरूप प्रदान करते हैं । मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार 
हैं क्योकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति के पूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक 
विकास के लिए वे आवश्यक हैं |” यह स्वीकार किया जाता है कि देश के सविधान 
में मौलिक प्रधिकारों के सम्मिलित कर देने से व्यक्ति को ऐसे मूल श्रधिकार, जैसे 
जीवित रहने का अधिकार, स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति, धर्मं और विश्वास श्रादि के अधि- 
कार हर स्थिति मे अनु लघनीय हैं और उन्हे सत्तारूढ बहुसख्यक दल मनचाहे तरीके 
से प्रासानी से नही बदल सकता !! सयुकत राज्य अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश श्री जैक्सन (४7 उ79०४४००) ने पश्चिमी वर्जीनिया के राज्य शिक्षा 
झ्रायोग विरुद्ध बानेंट (948) (ज़९७४ भफट्टण08 8६80० 80870 ० फितप्रतक्षत्णा 
ए8 छ8८7०५७७७ [948 |) वाले मामले मे कहा था “सविधान में श्रधिकार घोषणा 
पत्र (8 ०६ 870४७) इसीलिए सम्मिलित किया जाता है कि कुछ विषय राज- 
ततीतिक दलबन्दी से अलग कर लिये जाएँ । मूल अधिकार बहुमत दल वाले लोगो और 
ग्रल्पमत वाले लोगो को भी समान रूप से प्राप्त होने चाहिएँ। मूल अधिकार एक 
प्रकार से वैधिक सिद्धान्त हैँ जिन्हे सभी न्यायालयों को मानना ही पडेगा। इसलिए 
इस प्रकार के अधिकार जैसे जीवित रहने का अधिकार, स्वतन्त्रता का भ्रधिकार, 
सम्पत्ति का अ्रधिकार, स्व॒तन्त्र अभिव्यक्ति का अधिकार, मत प्रदर्शित करने का 
शअ्रधिकार, सघ बनाने की स्वतन्त्रता का अ्रधिकार, उपासना करने का अधिकार आ्रादि 
कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन पर निर्वाचनों के फल का प्रभाव नही पडना 
चाहिए | ये अधिकार राजनीतिक भ्ल्पमत और बहुमत से परे हैं ।” 

मौलिक अधिकारो के सिद्धान्त का यह अर्थ भी है कि शासन स्वतन्त्र हो 

श्र मर्यादित हो । मौलिक अविकार शासन और विघानमण्डल के ऊपर श्रकुश 
स्वरूप रहते हैं। उनके काररा विधानमण्डल स्वेच्छाचारी नही बन पाते । न्यायालयों 
का यह कत्तेव्य है कि वे मौलिक अ्रघिकारो की रक्षा करें । इसीलिए मौलिक अधिकारो 
की माँग न्यायालयों में की जा सकती है। अ्रमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 





] गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य वाले मामले में थी जरिटिस शास्त्री ने कहा था कि मौलिक 
अधिकारों का दर्जा राज्यों की विधियों से ऊपर है | इसके अतिरिक्त 7,0787शता8000०7 
छफछश्ायाश 5 (0०एण््न में & 7४ 80798 भी देखिये । 


3.५ 


मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व. ४५ 


जस्टिस मैथ्यूज़ (४७ 0४४०७ 0696698) ने हटेंडो विरुद्ध कैलीफोनिया (प्र ७-६७0० 
ए& 7ए००फ७ ० 08007) के नागरिकों वाले मामले में कहा था “हमारे 
संविधान ने केन्द्रीय शासन और राज्यो की सरकारो के विरुद्ध जो मर्यादाएँ आरोपित 
कर दी हैं, वे अतीव प्रावश्यक हैँ अन्यथा व्यक्तिगत और सार्वजनिक अधिकारों की 
रक्षा कठिन हो जाती यद्यपि हमारे शासन की सभी राजनीतिक सस्थाओझ्री का स्वरूप 
पूर्ण प्रतिनिधिक है । स्वतन्त्र राष्ट्र इन मर्यादाग्रो को न्‍्याय-व्यवस्था के द्वारा क्रिया- 
न्वित कराते हैं । इस युक्ति से व्यक्तियों और अल्पसख्यको के अ्रविकारों की रक्षा 
होती है, साथ ही वहुसख्यक लोग अल्पसख्यको को सता नहीं पाते, शासन के श्रधि- 
कारी झ्ञासन के अभिकर्ताओो के रूप में काम करते हुए भी श्रपने अ्धिकार-स्षेत्र -का' 
उल्लघन नही कर पाते ।” मद्रास राज्य विरुद्ध वी० जी० रात्र (85७6 ० ६0788 
फऊ& ए 6 58०७) वाले मामले में जस्टिस शास्त्री ने कहा था “हमारे संविधान 
नें निश्चित रूप से व्यवस्थाविका के ऊपर न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षणु प्रदान 
किया है, श्रत न्यायालयों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह देखें कि देश का व्यव- 
स्थापन सविधान के उपवन्धों के सगत है अथवा नहीं | तव यदि हमारे व्यायालय इस 
कठिन किन्तु महत्त्वपूर्ण कार्य को अपने हाथ में ले लें तो, इसमे न्यायालय, व्यवस्था- 
पिका सत्ता के विरुद्ध कुछ करने की इच्छा नही रखेंगे, श्रपितु वे सीधा अपना कर्तंव्य 
पूरा करेंगे जो सविधान ने उन्हें करने को सोंपा है। यह वात विशेष रूप से मौलिक 
अधिकारो के सम्बन्ध में सच है क्योकि यह न्यायालय उक्त मौलिक अधिकारो का सर- 
क्षक श्र प्रहरी है ।” 

मूल अ्रधिकारों का भ्रष्ययन करते समय यह याद रखना आवश्यक है कि वे 
अधिकार निरकुण (2980)४४७) नही हैं। मूल प्रधिकारों पर कतिपय अकुश रखना 
आवद्यक हो जाता है ताकि सम्पूर्ण समाज अथवा राज्य के हित सुरक्षित रहें । 
स्वतन्त्रता का श्रर्थ विप्लव अथवा कुव्यवस्था नही है । इसलिए अधिकारों के साथ- 
साथ अंकुश नितान्त श्रावश्यक है, और कई सविधानो ने इस प्रकार की मर्यादाएँ लगा 
दी हैं । जब सविघान विस्तृत भ्रधिकार दे देते हैं, किन्तु उन अधिकारों का निर्वेचन 
न्यायालयों पर छोड देते हैँ, तो इस प्रकार सार्वजनीन हित में मूल अ्रधिकारों के 
ऊपर उचित और श्ावश्यक अकुश लगा दिए जाते हैं) उदाहरणस्वरूप आस्ट्रेलिया 
के सविधान के अनुम्तार विभिन्‍न राज्यों के वीच वाणिज्य (४४१७), व्यापार (0०छा- 
प्रा००) और यातायात (79थ०००४७) पूर्णत स्वतन्त्र और मुक्त होगा, किन्तु 
प्रास्ट्रेलिया के स्यायालयो श्र प्रिवी परिषद्‌ की स्यायिक समिति की यह राय है कि 
इस प्रकार की स्वतन्त्रता पर कतिपय मर्यादाएँ होनी चाहिएँ, अर्थात्‌ वारिज्य और 
व्यापार की स्वत्तन्त्ता पर भी अन्य स्वतन्त्रताओं की तरह सार्वजनिक हित में कुछ न 
कुछ मर्यादाएँ भौर भ्रकुश लगा देने चाहिएँ । 

भारतीय सविधान में मौलिक भ्रधिकार (फएप्ाते8शाश्वास िट्ी08 70 ४९ 
छावाबत 00रषधराव00) “>भारतीय सविधान के निर्माताओं ने जानवूक कर ही 
अधिकारो सम्बन्धी ब्रिटिश मान्यता को स्थीकार नही किया और अमरीकत संविधान 
की त्तरह भ्रपने सविधान में अधिकारों सम्बन्धी घोषणा को स्थान दिया। संविधान 


द 
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में मौलिक भ्रधिकारों पर एक श्रष्याय रखना, वास्तव में आधुनिक राजनीति विज्ञान 
के सिद्धान्तों के प्रति आदर है! श्रौर ये मौलिक अधिकार भारतीय राष्ट्रीय भावनाओो 
और ग्राकाक्षाओं के प्रति भी श्रद्धा प्रकट करते हैं| भारतीय काँग्रेस ने पूरे स्वत्तन्त्रता- 
सघर्ष काल में यही कहा था कि स्वतन्त्र देश के स्वतन्त्र संविधान में मौलिक 
प्रधिकारो का समावेश आवश्यक है और इस प्रकार के श्रधिकार स्वतनन्‍्त्र समाज के 
लिए भ्रपरिहायें हैँ ॥ मोलिक मानवीय अधिकारों के भारतीय सविधान में रखने का 
एक अन्य कारण यह भी था कि अल्पसख्यकों को सरक्षण प्रदान करता आवश्यक 
था । इन पअनेको प्रकार के श्रल्पसख्यको में बहुत से लोग साम्प्रदायिक भावनाओं से 
ग्रोत-प्रोत थे, बहुत सो में श्रादिम जातियो के प्रति विशेष मोह था | इसके अतिरिक्त 
यह भी सोचा गया कि मौलिक श्रघिकार प्रदान कर देने से ऐसी बहुत सी सामाजिक 
कराइयाँ स्वत दूर हो जायेंगी जैसे छुम्नाछृत अथवा व्यवितगत दासत्व भावना श्रादि ।१ 

ग्रल्पसख्यको सम्बन्धी मौलिक अ्रधिकार उपसमिति ने सिफारिश की थी कि 
"सविधान में मौलिक अधिकारो की दो सूचियाँ दी जायें । पहली सूची में वे श्रधिकार 
हो जितकी माँग न्‍्यायालयो में की जा सके । तथा दूसरी सूची में वे अधिकार सन्ति- 
हित हो, जो राज्य की सामाजिक नीति के निदेशक सिद्धान्त हो, जो चाहे न्‍्यायालयो 
द्वारा न माने जायें, किन्तु देश के शासन में उनको मौलिक स्थान अवश्य प्राप्त 
हो ।* संविधान सभा ने उक्त उपसमिति की सिफारिश को पूर्णतया स्वीकार 
कर लिया । 

मौलिक अधिकारो को सविधान में स्पष्टतया दे देने से कतिपय श्रधिकार पूर्ण 
सुरक्षित हो गए हैं श्रौर राजनीतिक दलो के श्रथवा शासन के परिवत्तंन से उक्त 
अधिकारो में परिवत्तंन नही होगा । टद्वितीयत अ्रल्पसख्यक वर्ग आश्वस्त हो गये हैं । 
इसके अतिरिक्त भी एक बात और है जो महत्त्वपूर्ण है। अधिकारो सम्बन्धी घोषणा 
से भारतीय लोगो को झपनी नई किन्तु स्वतन्त्र स्थिति का वास्तविक बोध हुआझा है । 
मोतीलाल विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार वाले मामले में जस्टिस सप्र्‌ ने कहा था' कि 
“इस सविधान को पढकर मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि मौलिक अधिकारो का 
केवल यही उद्देश्य नही था कि इस देद में रहने वाले नागरिको को सुरक्षा श्र 
समानता प्रदान की जाय और इस प्रकार एक राष्ट्र का निर्माण किया जाय, 
अपितु यह भी उद्देश्य था, और यह उद्देश्य कम महत्त्वपूर्ण नही है, कि नागरिको 
का नैतिक और चारित्रिक स्तर ऊँचा हो, तथा उनमें नागरिकता, न्याय- 
भावना और पक्षपातहीनता के उच्च आदर्शों का समावेश और सचार हो। 
भारतीय सविधान की पृष्ठमूमि में मौलिक अधिकारों ने सभी नागरिको और सभी 


। मोतीलाल विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार । 

2 0078व7९४६ 23535श॥7ए 770०९6१ण४४, एण सा, 9 422 

3 मौलिक भपिकारों के सम्बन्ध में सरदार पटेल की वक्‍्तृता को देखिए जो ठन्दोंने श्रन्तरिम 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए दा थी। 00फग्राप्रणाई 888७॥79]7 ?70०९९०7६४४, ए० गा, 
9 422 

4 | 7, 8 (957) शत 269, (7 8) 
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व्यक्तियों पर प्रभाव डाला और सभी लोगो ने स्पष्टतया अनुभव किया कि देश की 
सर्वोच्च विधि श्रर्थात्‌ सविधान ने विशेषाधिकारो को समाप्त कर दिया है, और 
प्रत्येक वर्ग को अन्य वर्गों के पूर्णतया समान स्थिति प्रदान की है और जित अधिकारों 
की सासारिक एवं भौतिक सुखो तथा सास्क्ृतिक एवं नैतिक उन्नति के लिए 
श्रावश्यकता है, उनके प्रयोग में सभी वरावर समझे जायगे । 

भारतीय सबिधान के सौलिक अश्रधिका रो फी कुछ विशेषताएँ (80776 7९४४-९5 
ण॑ एणातद्ाणातं डिष्टाआ8 7 078) -इन मूलभूत अधिकारों की प्रथम 
विद्येपता यह है कि भारतीय सविधान का तृतीय भाग, जिसमें मौलिक अधिकारो का 
विवेचन किया गया है, ससार के किसी अन्य ऐसे संविधान से अधिक विस्तार और 
परिश्रम से तैयार किया गया है जिसमें अधिकारों सम्बन्धी घोषशा-पत्र दिया गया 
है । मौलिक श्रधिकारो के सम्बन्ध में संविधान के उपवन्ध पर्याप्त विस्तार के साथ 
दिये गये हैं और विभिन्‍न प्रकरणों प१र पूर्ण प्रकाश डाला गया है । इनमें से कुछ 
प्रकरण तो भारत की विशिष्ट सामाजिक अवस्थाग्रो का परिणाम हैं । इसके 
ग्रतिरिक्त सविधान ने जो अ्रधिकार प्रदान किए हैँ उनमें कुछ तो केवल देश के नाग- 
रिकों तक ही सीमित हैं ।£ किन्तु कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो नागरिकों एवं 
विदेशियो सभी के ऊपर प्रभावी हैं ।* 

मौलिक अधिकारो के सम्बन्ध में कुछ उपबन्ध निषेबाज्ञाओ (छः०क्राग्रधणा8) 
के समान हैं और वे राज्य के अधिकारों पर मर्यादाएँ श्रारोपित करते हैं . उदाहरणाये 
किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समाव सरक्षण से 
राज्य द्वारा वचित नहीं किया जायेगा ,* ग्रथवा किसी नागरिक के विरुद्ध किसी 
ग्राधार पर विभेद का प्रतिषेघ,5 अथवा सेना या विद्या-सम्बन्धी उपाधि के सिवाय 
और कोई खिताव राज्य प्रदान नहीं करेगा ।" किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से ऐसे 
अ्रधिकौरो को निषेधात्मक भश्रधिकार कहा जायगा । मौलिक अधिकारों सम्बन्धी 
श्रध्याय के अन्य उपवन्धो में व्यक्ति के प्राकृतिक अथवा अस्ति अधिकार (08७ 
एष्ट।६8) दिये गए हैं। इस ग्रन्तर के होते हुए भी दोनो प्रकार के अधिकारों में 
स्पष्ट विभाजन-रेखा नही खीची जा सकती । किस्तु दोनो में एक महत्त्वपूर्ण मेद 
है। जिन सवेधानिक उपबन्धों द्वारा राज्य की अभ्रधिकार-शक्तति पर प्रतिवन्ध लगते 


! अनुच्छेद १५(२) दृकानों, सावेजनिक भोजनानर्यों झादि से धमे, मूल वंश, जाति के श्राधार 
पर किमी नागरिक का प्रवेश निपिद्ध नहीं होगा । 
». १६ (४) पिछड़े हुए वर्गो + अनुसूचित जातियों झोर झादिम जातियां के सम्बन्ध 
में उपबन्ध । 
». १७ अस्पश्यता का झन्त । 
2 अनुच्छेद १५७ १६, १६, ३० । 
3 99 ३४, १७, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, 3०, 3१, ३२ । 
रक $5 उहषत 
छः... रैर। 
6, »  रैंठ (१) । 
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है, वे पूर्ण रूप से बाध्य हैं, और यदि राज्य की कार्यपालिका या व्यवस्थापिका कोई 
ऐसा इत्य करेगी जिससे उक्त उपबन्धो की श्रवहेलना होती है, तो वे कृत्य अवैध 
ठहराये जायेंगे । इसके विपरीत व्यक्तिगत नागरिको के भ्रधिकारो सम्बन्धी उपबन्धो 
पर राज्यो के श्रधिकारु्षेत्र की मर्यादाएँ हें, और कतिपय निर्धारित सीमाओो! मे 
यदि राज्य नागरिक अधिकारों को सीमित और मर्यादित करेंगे तो ऐसी मर्यादाएँ 
श्रौर ऐसे निर्बेन्ध अवैध न ठहराए जायेंगे । दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत श्रधिकार परम 
अधिकार नही हैं | 

जैसा कि पहले भी बताया गया था, परम अधिकार अथवा निर्वाध श्रधिकार 
दे देना सम्भव नही है । इगलैड मे भी यही स्थिति है, यद्यपि उस देश में मौलिक 
श्रधिकारों के सम्बन्ध में संवैधानिक गारटी नहीं है ।* सयुक्तः राज्य अमरीका में 
प्रथम दस सविधानिक समोधनों ने अमरीका के अधिकारों के घोषणा-पत्न पर कोई 
निर्बन्ध (7९४४५०४०४४) आरोपित नहीं किए हैं । किन्तु पुलिस अधिकार-क्षेत्र की 
व्याख्या करते हुए अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि राज्य 
को पूर्ण अधिकार है कि वह व्यक्तियों के मूल अधिकारों पर ऐसे निर्बन्ध लगा सकता 
है जो सार्वजनिक हित में आवश्यक जान पड़ें । किन्तु इस सम्बन्ध में भ्न्तिम निर्णय 
सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है कि इस प्रकार के निर्बन्च, सार्वजनिक हित में 
झ्रावश्यक हैं श्रथवा नही । किन्तु इस सम्बन्ध सें यह याद रखना चाहिए कि सयुक्त 
राज्य प्रमरीका में 'राज्य की सुरक्षा' का सिद्धान्त सर्वग्राही नही है, और इस आधार 
पर कि राज्य की सुरक्षा खतरे में है, व्यवितयों के किसी मौलिक अधिकार का कोई 
व्यवस्थापिका अतिक्रमरा नहीं कर सकती । इसके विपरीत भारत के सविधान ने ही 
मौलिक अधिकारो पर प्रत्यक्ष निर्बेन्ध श्रारोपित किये हैं| ढा० श्रम्बेदकर ने संविधान 
का प्रारूप प्रस्तुत करते हुए और मौलिक अधिकारों पर निर्बन्ध लगाने वाली धाराश्रों 
का समर्थन करते हुए कहा था- "हमने यह नहीं किया कि सविधान में निर्बाध 
मौलिक अधिकार प्रदान करके सर्वोच्च न्यायालय से यह आशा करते हैं कि वह 
पुलिस शक्ति के सिद्धान्त का आराश्नय लेकर ससद्‌ की सहायता करता, किन्तु इसके 
विपरीत हमने संविधान में राज्य को प्रत्यक्ष श्राज्ञा प्रदान की है कि वह मौलिक 
झधिकारो पर सीधे निर्वेन्ध लगा सकेगा ।”* इसलिए भारत के न्यायालय ऐसी किसी 
विधि को अवैध घोषित नही कर सकते, जो व्यवितगत स्वतन्त्रता को मर्यादित करती 
हो, यदि ऐसा स्वीकार कर लिया जाय कि उक्त विधि पास कर देना विधानमण्डल 
के अधिकार-स्षेत्र में हैं ।7* 

इस प्रकार भारत के सविधान ने उसी रूप में विधान मण्डल-के ऊपर न्याय- 
पालिका की सर्वोच्चता को स्वीकार नही किया है जैसा कि सयुक्त राज्य अमरीका 


] अलुच्चेद १६ (२)--(६) । 

2 लिवरमिज विरुद्ध ऐण्डरसन (१६४०२) । 

3. 0079 ए९७7६ /4ै550ओज 2700०8९7 १४, ए०ण पर, 9 की. 

4 48घंगाधाए#एछा 86 छ&एरए. रण शराब (949). 880 एर्ण० ६० 
छ0एवॉ४ा 75, प9 50886 0० फैशव788, 
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में है, यद्यपि संविधान ने न्यायपालिका को ऐसी विधियों के ऊपर न्यायिक पुनरीक्षरा 
का अधिकार प्रदान किया है जो मौलिक अ्रधिकारों का अतिक्रमण करती हो । 
संघीय विधानमण्डल अथवा समसद्‌ को अधिकार है कि वह अनुच्छेद ३६८ में वरणित 
प्रक्रिया के श्रनुनार सविवान में सद्योवन करके मौलिक अधिकारों को कम कर 
सकती है अथवा उन्हें समाप्त भी कर सकती है। सयुक्त राज्य अमरीका की 
प्रथा के विपरीत इस कार्य के लिए राज्यों के विधानमण्डलो का अनुसमर्थेन आवश्यक 
नही है) इस प्रकार ससद्‌ को अधिकार है कि वह विशेष बहुमत प्राप्त करके, न्यांय- 
पालिका के श्रवाछित निर्णयों को स्वीकार न करे । १६५१ में सविधान का जो प्रथम 
सशोघन हुआ था, उसकी झावब्यकता केवल इसीलिए पडी थी कि सर्वोच्च न्यायालय 
के कुछ निर्णयों को प्रभावहीन करता श्रमीप्ट था । 
किन्तु यह ससद्‌ की सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्तता नहीं है। भारतीय ससद्‌! उस 
अ्रनत्त शक्ति का भण्हार नहीं है, जो ब्रिटिश ससद्‌ का सार है | स्वयलिखित 
सविधान भी सम॒द्‌ की प्रमुसत्ता के ऊपर अकुण हैं| यह वात मारवरा विरुद्ध मैडीसन 
(आक्राणपाए 76 शटा४०) वाले मामले मे सिद्ध हो गई है। प्रमुख न्यायावीश 
मारशल ((फार्श 789०७ >॥एछा& ) ने न्यायालय का निर्णय देते हुए कहा था, 
“विधानमण्डल की शक्तियाँ मर्यादित हैं, और इन मर्यादाओओं के सम्बन्ध में ग़लत- 
फहमी नही होनी चाहिए क्योकि सविधान लिखित प्रलेख है ।” लगभग यही विचार 
गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य वाले मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के हैं । 
मि० जस्टिस मुकर्जी ने कहा था, “भारतीय सविधान लिखित प्रलेख है और यत्यपि 
हमारे सविवान ने ब्रिटिश ससदीय शासनन-व्यवस्था के अनेकों सिद्धान्तो को ज्यों का 
त्यो स्वीकार कर लिया है, झिन्तु इसने व्यवस्थापन के सम्बन्ध में ससद्‌ की निर्वाध 
सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। इस सम्बन्ध में हमारे सविधान ने श्रमरीका 
के सविधान और उसके सदुद्य श्रन्य शासन-व्यवस्थाओ का अनुसरण किया है ।” 
इस प्रकार भारतीय संविधान ने मौलिक अ्रधिकारों के सम्बन्ध में न्‍्याय- 

पालिका की सर्वोच्चता और ससद्‌ की सर्वोच्चता के वीच का मार्ग ग्रहण किया 
है। अनुच्छेद १३ ने स्पष्ठतया ससद्‌ की सर्वोच्चता के सिद्धान्त को तिरस्कृत 
कर दिया है। उक्त भ्नुच्छेद न्यायालयो को अविकार देता है कि वे विधानमण्डल 
द्वारा पारित विधियों की वैधता की परीक्षा कर सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं 
कि किसी विधि के द्वारा सविवान द्वारा प्रदत मौलिक अधिकारों का हनन तो नहां 
हो रहा । किन्तु साथ ही सविवान ने विधानमण्डल को यह भी झ्राज्ा प्रदान की है 
कि थे सविधान द्वारा स्वीकृत मर्बादाओं के भीतर उक्त अ्रधिकारों में न्‍्यायोचित 
कमी कर सकते हैं । नन्‍्यायालगों को यह श्रधिकार प्राप्त नही है कि वे उक्त न्यायोचित 
कमी (६७॥0 ९5०००४०४४) की परीक्षा कर सकें। सविधान ने न्यायपालिका की 
शक्तियों पर भी मर्बादाएं लगा दी हैं । इस प्रकार न्‍्वायपालिका को भारतीय सविधान 
ने सर्वोच्च स्थिति प्रदान नही की है । 


] ग्रोपाचन विरुद्ध मद्रास राज्य । 


प्र्ू० भारतोय गणराज्य का शासन 


भारत में मौलिक अ्रधिकारो के सम्बन्ध में एक श्रन्य विशेष महत्त्वपूर्ण बात 

यह है कि उनके प्रवत्तंव के लिए सविघान ने व्यवस्था की है। मौलिक अधिकारों के 
सरक्षण के लिए सर्वोक्षष न्यायालय की शरण ली जा सकती है, यह भी मान्य 
अधिकार है जिसको सविधान के श्रनुच्छेद ३२ मे स्वीकार कर लिया गया है। इस 
प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का सरक्षक है।! भारत का कोई 
नागरिक जिसके मूल अधिकारो का भारत के किसी अ्रधिकारी द्वारा श्रतिक्रमण हुआ 
है, सर्वोच्च अथवा उच्चतम न्यायालय से अपने श्रधिकारो के प्रवत्तंन की माँग कर 
सकता है और न्यायालय को अधिकार है कि “वह ऐसे निदेश या आदेश य। लेख, 
जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेघ, अ्रधिकार-पृच्छा और 
उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, जो भी समुचित हो, निकाल सकेगा ।”? राज्यो के 
उच्च न्‍्यायालयो को भी भ्रधिकार है कि वे श्रनुच्छेद २२६ के प्रनुसार प्रादेश लेख 
जारी करके अपने अधिकार-सक्षेत्र की सीमाओं में नागरिकों के मूल झग्धिकारो का 
प्रवत्तेन करावें । इस प्रकार प्रत्येक नागरिक के श्रपने मौलिक श्रधिकारो के सरक्षण 
और प्रवत्तंन के लिए सविधान ने ऐसे उपचार सुभाए हैं जो प्रत्येक नागरिक के लिए 
सुलभ हैं । 

“किन्तु भारत में मोलिक श्रधिकारो को नि्वेन्धित और निराक्ृत भी किया 
जा सकता है। अनुच्छेद ३३ के अनुसार मौलिक अ्रधिकारो वाले उपबन्धों को 
निर्वन्धित किया जा सकता है और ससद्‌ विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस 
भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सशस्त्र बलो अथवा सार्वजनिक शान्ति स्थापित करने 
वाले बलो के लिए प्रयोग होने की श्रवस्था में किस मात्रा तक निर्बन्धित या निराकृत 
किया जाय ।” हमारे सविधान की भ्रनोखी विशेषता यह है कि अनुच्छेद ३३ 
के उपबन्ध न केवल देश के सशस्त्र बलो पर प्रभावी होगे श्रपितु सार्वजनिक शान्ति 
स्थापित करने वाले सामान्य पुलिस दल के ऊपर भी प्रभावी होगे। अनुच्छेद ३४ 
ससद्‌ को अधिकार प्रदान करता है कि वह क्षति पूर-विधि (]8फ ०0 ॥तशणा॥४छ ) 
पास करे जिसके द्वारा भारत राज्य-द्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ सेना विधि 
(78708) &ज ) प्रवृत्त थी, उन सब कछृत्यो को न्याय्य ठहरा दे, जो सामान्य विधि 
की दृष्टि में नागरिकों के अधिकारों का हनन ठहराया जाता । अन्तश जब आपात 
की उद्घोषणा प्रवत्तंन में है, तो अनुच्छेद ३२५८ और ३५६ के श्रनुसार अधिकार 
निलम्बित हो सकते हैं । 

भारतीय सविधान में न तो प्राकृतिक अधिकार स्वीकार किये गये हैं 
गौर न श्र-प्रगरितत अधिकारों को ही मान्यता दी गई है । इस सम्बन्ध में हमारे 
सविधान में और सयुकत राज्य श्रमरीका के सविघान में भारी अन्तर है। श्रमरीका के 
संविधान का जो नवम सशोधन किया गया था उसमें उपवन्धित किया गया है कि 
“सविधान में कतिपय श्रधिकारो को प्रगणित कर देने के यह अर्थ नही लेने चाहिए 


] रमेश थापर विरुद्ध मद्रास राज्य में जस्टिस पातम्जलि शास्त्री का निर्णय ! 
2. अनुच्छेद 3२ (२) । 


मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व ५१ 


कि अन्य श्रधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व है, उपेक्षित अथवा शअ्रमान्य होगे।* 
इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि यदि विधानमण्डल द्वारा पारित 
कोई अधिनियम सामान्य सामाजिक आचरण के विंरुद्ध पडता है, तो वह अ्सवैधानिक 
माना जायगा ४ सामान्य सामाजिक आचरण के प्रारम्भिक सिद्धान्त क्या हैँ, इसका 
निर्णय न्यायालय ही करेंगे । इस सम्बन्ध में सयुक्त राज्य अमरीका का सर्वोच्च 
न्यायालय विधानमण्डलो से अ्रधिक श्रेष्ठ स्थिति का उपभोग करता है, अथवा सर्वोच्च 
न्यायालय स्वय अ्रधिक श्रेष्ठ विधानमण्डल वन बैठा है। भारतीय सविधान ने अपने 
उच्चतम न्यायालय को यह ॒ स्थिति प्रदान नही की है। भारत के उच्चत्तम न्यायालय 
की भी यही राय है कि जब तक विधानमण्डल द्वारा पारित कोई भ्रधितियम सविधान 
के किसी उपबन्ध से स्पष्ट श्रसगति न रखता हो, उक्त अधिनियम को केवल इस 
झ्राधघार पर, कि न्यायालय उसे सविधान की भावना के विरुद्ध सममभता है, अ्सवैधा- 
निक नही ठहराया जा सकता | दूसरे शब्दों में, ऐसा कोई भ्रधिकार, जिसको संविधान 
ने स्पष्टतया भाग 7 मे प्रगणित न किया हो और मौलिक अधिकार न माना हो, 
किसी भी स्थिति में मौलिक श्रधिकार नहीं है। किन्तु इसका यह अर्थ भी नही लेना 
चाहिए कि केवल वे ही अ्रधिकार हैं जिनको मौलिक अ्रधिकारो में प्रगरणित किया 
गया है, तथा और कोई भ्रधिकार ही नहीं है। किन्तु वे सभी अ्रधिकार सामान्य 
वैधिक भ्रधिकार हैं, मौलिक भ्रधिकार नही, झौर उनके प्रवत्तेन के सम्बन्ध में अनु- 
च्छेद ३२ के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की शरण नही ली जा सकती । अनुच्छेद 
३२ के अस्तर्गत जो वैधिक उपचार सुभाये गये हैं, वे केवल मौलिक अ्रधिकारों के 
सम्बन्ध में हैँ । उदाहरणस्वरूप श्रनुच्छेद २६५ को ले लीजिए, जिसमे कहा गया है 
कि “विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित और न सग्रहीत किया 
जायगा ।” यद्यपि उवत श्रविकार, सर्वधानिक श्रधिकार है किन्तु यह मौलिक अधि- 
कार नही है। श्रनुच्छेद ३२ के श्रन्तर्गत उक्त अधिकार का प्रवत्तंव उच्चतम न्यायालय 
नहीं कर सकता क्योकि उक्त श्रनुच्छेद में जो सवैधानिक उपचार सुभागे गए हैँ, वे 
केवल मौलिक अ्रधिकारो से ही सम्बन्ध रखते हैं ।* 

अन्तिम वात इस सम्बन्ध में यह है कि संविधान के ग्रध्याय ४ में राज्य की 
नीति के निदेशक तत्त्व दिये गये हैं। संविधान सभा की उपदेष्ट्री समिति ने, जिस 
समय वह मौलिक अधिकारों पर और उनको सविधान में सन्निहित कर लेने पर 
विचार कर रही थी,* यह निश्चय किया कि मौलिक अधिकारो को दो भागों में 
विभाजित किया जाय, एक भाग में न्याय योग्य (]ए४४०९७७०७)०) भ्रधिकार दिये जाएँ 
तथा दूसरे भाग में जो भ्रधिकार हैं उन पर न्यायालयो द्वारा वाघ्यता न दी जायेगी 
(707-ं०४४०९७४७)७) । ऐसे अधिकारों को जिन पर न्यायालयो द्वारा बाघ्यता न दी 
जा सकेगी, अलग अध्याय में दिया गया है जिसका शीर्षक है 'राज्य की नीति के निदेशक 


] क्ैल्डर विरुद्ध वुल नामक मामले में प्रमुख न्यायाधीश चेज्ञ का निर्णय । 
2 गोपालन विरुद्ध मद्राम राज्य । 

3 रामजोलाल विरुद्ध आयकर अधि 7री। 

4 7४ जनवरी, १६४७, के संविधान समा के प्रस्ताव को देखिए । 


श्र भारतीय गणराज्य का शासन 


तत्त्व! । अनुच्छेद ३७ के अनुसार राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों से सम्बन्धित 
“उपबन्धों को किसी न्यायालय द्वारा वाध्यता न दी जा सकेगी। किन्तु तो भी इनमें 
दिये हुए तत्त्व देश के शासन में मूलभूत हैं श्रौर विधि बनाने मे इन तत्त्वों का प्रयोग 
करना राज्य का कत्तंव्य होगा ।” व्यावहारिक ग्रथवा दो टूक भाषा में कहा जा सकता 
है कि “भारतीय सविधान के 'मौलिक अ्धिकार' तो एक प्रकार की नियेब-आज्ञाएँ हैं 
जो शासत को कुछ काम करने का निषेघ करती हैं। और “राज्य की नीति के निदे- 
शक ठत्त्व' कुछ पवित्र आदर्श हैं जिनको प्राप्त करना शासन का कत्तैव्य होगा । 


कुछ विशिष्ट मौलिक अश्रधिकार 


(80706 $96०॥0 ऊ'प्रात087९०६७] 'छि868) 
समता का भ्रधिकार (7१७ 95870 $0 #0५०४॥४४ )--संविधान के भाग गा 
में जो समता का अधिकार प्रदान किया गया है, उसका यह अर्थ नही करना चाहिए कि 
भारत में समाजवादी व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है | समत्ता के अधिकार का स्वरूप 
निरषेघात्मक है । और यह अ्रधिकार उन सामाजिक और नागरिक निर्योग्यताओ को 
दूर करना चाहता है जिनसे भारतीय सर्वेसाधारण बहुत दिनो से अ्रपार कष्ट सह रहे 
हैं। समान स्थिति वाले लोगो के समाज में ही लोकतन्त्र सफल हो सकता है, इसलिए 
भारतीय सविधान, भारतीय राज्य-व्यवस्था के लिए सामाजिक और नागरिक समता 
को आधार मानता है | सविधान, विधि के समक्ष सभी को समान स्थिति देता है,* 
प्रोर आदेश देता है कि किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धमम, मूलवश, जाति, लिग, 
जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के श्राधार पर कोई विभेद नहीं किया जायगा,% 
तथा राज्याधीन नौकरियो या पदो पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए 
झवसर की समता होगी (* सविधान एक ओर अस्पृश्यता* का अन्त करता है तथा 
दूसरी ओर खिताबो* का भी श्रत्त कर दिया गया है। राज्य द्वारा पोषित अथवा 
राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-सस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक 
को केवल घमे, मूलवश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के श्राघार पर वचित न 
रखा जायगा ।” शिक्षा-सस्थाओ को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध 
इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी प्ल्प- 
सख्यक वर्ग के प्रबन्ध में है ।* 
तथापि संविधान द्वारा प्रदत्त समता के अधिकार मे भी कुछ अपवाद हैं । 
सविधान, स्त्रियों और बच्चो की उन्‍नति के लिए विशेष उपवन्ध कर सकता है ।९ 
सविधवान का १६५१ में जो प्रथम सशोघन हुआ, उसने उपवन्वित किया कि इस अन- 
च्छेद मे अथवा अ्रतुच्छेद २६ के खण्ड (२) में जो कुछ कहा गया है, वह किसी राज्य 
को रोक नही सकते और राज्य पिछडे हुए वर्गों को समाज के श्रन्य वर्गों के समान 


 छाश्का।, 8 7४७ स९एएण॥० ० पारता9, ०० ०६४१ , ए 36] 
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मौलिक अभ्रधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व. ५३ 


घरातल पर लाने के लिए विशेष उपबन्ध कर सकता है । सार्वजनिक सेवाओ के सम्बन्ध 
मे भी सभी नागरिकों को अवसर की समता प्रदान नही की गई है, यह भी समता के 
श्रधिकार का श्रपवाद है। ससद्‌ चाहे तो किसी राज्य के या स्थानीय पद को वही के 
निवासियों के लिए झ्रारक्षित कर सकती है ।* राज्य पिछडे हुए किसी नागरिक वर्ग 
के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय मे राज्याधीन सेवाओ में पर्याप्त नही 
है, नियुवितयो या पदो के रक्षण के लिए उपबन्ध कर सकता है ॥8 किसी धामिक या 
साम्प्रदायिक सस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई पदघारी सम्बन्धित धर्म या सम्प्रदाय का 
ख्रनुयायी भी हो सकता है ।४ ऐसे पद उक्त धर्म श्रथवा सम्प्रदाय के अनुयायी के लिए 
आरक्षित भी किए जा सकते हैं । 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि समता का अ्रधिकार प्रशासन और व्यवस्था- 
पन के क्षेत्रों मे नागरिकों की राज्यो के विभेदमूलक वर्ताव के विरुद्ध रक्षा करता है 
झ्ौर सामाजिक रूप से श्रनुन्नत वर्गों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 
उनको कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है और इस प्रकार समाज में से सामाजिक 
श्रसमानता के अभिशाप को दूर भगाने का प्रयत्तन करता है। भारत में जो लगभग 
५ करोड भ्रछत हैं, उतको जन्म-जन्मान्तर की हीन श्रवस्था से ऊपर उठाता है। सवि- 
घान श्रस्पृश्यता का अन्त करके और दूकानो, कुओ, सडको, स्कूलो शौर पूजा के 
स्थानों तथा सार्वजनिक समाग्रम के स्थानों के उपयोग का श्रधिकार सभी को देकर 
समता-अधिकार को मृत्तेरूप प्रदान करता है, तथा पृथकतावादी सामाजिक प्रथाओ 
झौर निर्योग्यताओ को अवेघ घोषित करता है ।* सत्य तो यह है कि सविधान ने सब 
प्रकार की अस्पृश्यता का श्रन्त कर दिया है । 

स्वातन्त्य श्रधिकार (706 ाएु06 ६० एफ९९तेण७ )->-सविधान के अनुच्छेद 
१६ से लेकर अनुच्छेद २२ तक मे स्वातन्त्र्य श्रधिकार का विवेचन किया गया है, जिस 
में व्यक्ति की सैद्धान्तिक स्वतन्त्रताओ का वर्णन है। इन तीनो अनुच्छेदो में भी अनुच्छेद 
१६ अ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योकि यह सात मौलिक अधिकारों की गारण्टी करता है 
और इन अधिकारो को सात मोलिक स्वतन्त्रताएँ कहा जा सकता है, जो निम्नलिखित 
हैं (क) वाक-स्वातन्व्य और अभिव्यवित-स्वातन्त्य का अधिकार, (ख़) शात्तिपूर्वक 
और तिरायुध सम्मेलन का भ्रधिकार, (ग) सस्था या सघ बनाने क़ा श्रधिकार, 
(घ) भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र ्रवाध सचरण का अधिकार, (ड) भारत राज्य- 
क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और वस जाने का अधिकार, (च) सम्पत्ति के 
अजेन, धारण और व्ययत का अधिकार , तथा (छ) कोई वृत्ति, उपजी विका, व्यापार 
या कारोबार करने का अधिकार | 

अनुच्छेद १६ को दो भागो में विभाजित किया जा सकता है| प्रथम भाग त्तो 
अधिकारो की घोषणा है, और जेसा कि अभी वताया गया था, उसमे सात स्वतत्त्रतातओो 


- 4, अनुच्छेद १५ का स्शोष्न । 2 अनुच्छेद १६ (३) | 
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का समावेश है | द्वितीय भाग में कतिपय परिसीसाएँ हैं जो खण्ड (२) से लगाकर 
खण्ड (६) तक दी गई हैं और इनमें से प्रत्येक खण्ड में प्रथम भाग का कोई न कोई 
खण्ड दिया गया है | इस सिद्धान्त के प्रसग में कि श्रधिकार कभी प्राकृतिक अ्रथवा 
परम अथवां निरपेक्ष (४०8००४७) नही होते, सविधान ने उक्त अधिकारो के प्रयोग 
झौर उपभोग पर कुछ विशिष्ट मर्यादाएँ और प्रतिवन्‍्ध श्रारोपित किए हैं । यह किसी 
सीमा तक श्रमरीका के सविघान का सुधरा हुआ स्वरूप है, क्योकि श्रमरीका का 
सविधान व्यक्तियो और समाज के वीच विरोधी हितो का सामजस्य और व्यक्तियों 
के ऊपर मर्यादाश्रो की आवश्यकता का निर्चयकरण न्यायालयों के निर्णय पर छोड 
देता है । इसके विपरीत भारतीय सविधान तत्सम्बन्धी निर्वन्धनों (]786078) 
की सीमा निर्धारित करता है और राज्य को श्रधिकार दे देता है कि अनुच्छेद १६ में 
जो स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गई हैं उनके उपभोग और प्रयोग पर वे प्रतिबन्ध प्रभावी 
किए जा सकते हैं जो उसी अनुच्छेद के मर्यादाकारी खण्डो में उपवन्धित किये गए हैं । 
ऐसा माना गया है कि ये प्रतिबन्ध श्रथवा मर्यादाएँ वास्तव में श्रमरीका के पुलिस 
सम्बन्धी सिद्धान्त का कानूनी स्वरूप है ! 
वाक्‌ स्वातन्थ्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त््य, तथा सम्पत्ति के श्र्जंन, धारण तथा 
व्यय सम्बन्धी स्वतत्रताझो पर जो प्रतिबन्ध थे, उनमे १६९५१ के संविधान सशोधन अधि- 
नियम ने कई परिवत्तंन कर दिए । सविधान पर १६ मास तक शासन-व्यवस्था का शअनु- 
भव प्रर्जन करने के बाद १२ मई, १६५१ को ससद्‌ में सविधान में सशोधन करने के 
उद्देश्य से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। १६ मई को प्रधान मन्त्री ने उक्त विधेयक 
को प्रवर समिति के पास भेजने की प्रार्थना की श्लौर उक्त समिति ने २५ मई को प्रति- 
वेदन प्रस्तुत किया । २९ मई को ससद्‌ ने प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना 
प्रारम्भ किया श्रौर २ जून, १६५१ को उक्त विधेयक पास कर दिया गया । १८ जून 
१६४५१ को राष्ट्रपति ने उक्त विधेयक पर श्रपनी स्वीकृति दे दी, और इस प्रकार 
यह सविधान का प्रथम सशोधन था । सविधान को सशोधित करने के क्या उद्देश्य थे, 
यह उद्देश्यो और कारणो पर प्रकाश डालने वाले उसी वक्‍तव्य से स्पष्ट होगे जो 
उक्त सशोधनकारी विधेयक के साथ सलग्न था ।॥ उक्त वक्तव्य इस प्रकार था 
“संविधान की क्ियान्विति के पिछले पन्द्रह महीनो मे न्यायालयों के निर्णयो के फल- 
स्वस्प हमारे समक्ष कतिपय कठिनाइयाँ उपस्थित हुई हैं जिनका सम्बन्ध विशेषकर 
मौलिक अधिकारों के अध्याय से है । सविधान ने श्रनुच्छेद १६ के खण्ड (१), उपखण्ड 
(क) में नागरिको को वाक्‌ स्वातन्त्य और अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का अ्रधिकार प्रदान 
किया है । उक्त अधिकार इतना व्यापक और परियण्राही है कि यदि कोई नागरिक 
हत्या अधवा हिंसक कृत्यो की उत्तेजना देने का भी दोषी हो तो भी उसको दोषी 
छहराना कठिन है । श्रन्य ऐसे देशो में जहाँ लिखित सविधान हैँ, वाक्‌ स्वातन्त््य और 
अ्रभिव्यक्ति स्वातन्व्य को इतने व्यापक श्रर्थों में नही लिया जाता कि उक्त स्वतन्त्रता 
का अतिकमण करने वाले व्यक्ति को दण्ड नही दिया जा सके | श्रनुच्छेद १६ के 


3 छ:०608 04 एातवा&, 987, 9876 ॥, 860007 2, 9 357 


मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व. ५५ 


खण्ड (१) उपखण्ड (छ) ने नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या 
कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया है, किसु उक्त उपवन्ध पर साधारण 
जनता के हितो में कोई राज्य युक्तियुक्ततत प्रतिवन्‍्ध लगा सकता है । यद्यपि 'साधारण 
जनता के हितो में कह देने से सारा उपबन्ध इतना व्यापक और परियग्राही हो जाता 
है कि राष्ट्रीयकरण की कोई भी योजना, जिसको सम्बन्धित राज्य चाहे, उक्त ग्र्थों 
में ली जा सकती है; फिर भी यह वाछनीय है कि अनुच्छेद १६ के खण्ड (घ) का 
स्पष्टीकरण किया जाय और उक्त उपवन्ध को सदेह की स्थिति से परे कर लिया 
जाय 

इसमें सन्देह नहीं है कि वाक्‌ स्वातन्थ्य का क्षेत्र तथा विस्तार प्रारम्मिक 
उपवन्ध के अनुसार भ्रत्यन्त व्यापक और परियग्राही था। उक्त अधिकार को मर्यादित 
करने वाले केवल चार प्रतिबस्ध थे। श्रर्यात्‌ अपमान लेख ([फ०), अपमान वचन 
(छ970ं ७) / मान-हानि ( 0९६8708007 ) / सयायालय-अवमान (००0९श०७७४ 0 ००07), 
शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले अथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बल 
करने वाले विषयो आदि से सम्बन्धित विधियाँ । इस प्रकार स्पष्ट है कि सार्वेजनिक 
शान्ति और सुरक्षा को ऐसा कारण नही माना गया था जिसके लिए वाक्‌ स्वात्तन्त्य 
को मर्यादित किया जाय । उसी प्रकार हिसक क्ृत्यों के लिए उत्तेजना देने को ऐसा 
विपय नहीं समझा गया जिसके लिए वाक्‌ स्वात्तन्व्य के श्रधिकार को मर्यादित किया 
जाय । भारत के उच्चतम न्यायालय ने कई मामलो में यह दृष्टिकोण अ्रपनाया कि ऐसी 
कोई विधि जो वाक स्वातन्त्य पर तो वन्धन लगाती हो किन्तु साथ ही जो मान-हाति 
(98०६६००४४०ण ). अथवा न्यायालय-अवमान के सम्बन्ध में मोन हो, भ्रथवा जिसका 
सम्बन्ध शिष्टाचार और सदाचार पर आ्राघात करने वाले पापो से न हो, उसको 
असवैधानिक घोषित कर दिया जायगा यदि उसका सम्बन्ध राज्य की सुरक्षा को 
दुवेल करने अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले किसी विपय से न हो । रमेश 
थापर विरुद्ध सद्रास राज्य वाले मामले में यह निर्णय हुआ कि सविधान ने "ऐसे 
भ्पराधो को एक श्रेणी मे रख दिया है जो सार्वजनिक शान्ति भग करने के सम्बन्ध 
में हो श्र जो राज्य की सुरक्षा को दुर्वेल करने श्रथवा राज्य को उलटने वाली 
प्रवृत्ति के हो, और उच्चतम न्यायालय ने ऐसे अपरायो के तिराकरण को ही मुख्य 
श्राधार माता जिसके लिए व्यवस्थापन पर मर्यादा लगाई जाय और वाक स्वातन्ध्य 
को मर्यादित किया जाय, अर्थात्‌ राज्य की सुरक्षा को दुर्बल करने वाले अथवा राज्य 
को उलटने वाले अपराधो के निराकरण के लिए ही वाक्‌ स्वातन्ध्य और श्रभिव्यक्ति 
स्वातन्त्य के अधिकार को मर्यादित किया जा सकता है ।” 

१६५१ के सविधान के सभोवन के कारण श्रनुच्छेद १६ (२) के उपचन्धों 
में तीन सीमाएं श्रीर जोड दी गई हैं। वे त्तीन सीमाएँ निम्न हैं . राज्य, वाक्‌ 
स्वातन्ब्य के अधिकार को “राज्य की सुरक्षा के हित में', विदेशी राज्यों से मित्रता- 
पूर्ण सम्बन्ध रखने के हित में; सार्वजनिक सुरक्षा के छवित में', और “अपराधों को 


रमेश थापर विरुद्ध मद्रास राज्य, जजभूषण विरुद्ध देइलों राज्य वाले निययों को 
देखिये । 


प्र्द्‌ भारतीय गणराज्य का शासन 


उत्साहित करने के हित में! सीमित कर सकता है । अनुच्छेद १६ का खण्ड (२) भ्रव 
इस प्रकार है . “खण्ड (१) के उपखण्ड (क) की कोई बात श्रपमान लेख, श्रपमान 
वचन, मान-हानि, न्यायालय श्रवमान से अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात 
करने वाले श्रथवा राज्य की सुरक्षा को दुर्बंल करने श्रथवा राज्य को उलटने की 
प्रवृत्ति वाले अथवा राज्य की सुरक्षा के हित में, अ्रथवा विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण 
सम्बन्ध: रखने के हित में श्रथवा श्रपराधो को उत्साहित करने के हित में किसी विषय 
से !” उपर्युक्त तीन अतिरिक्त परिसीमाओ को सम्मिलित कर देने से 
अ्रभिव्यवित स्वातन्त्य पर पर्याप्त मर्यादाएँ लगा दी गई हैं और न्यायालयों के हस्तक्षेप 
की सभावनाएँ पर्याप्त बढ गई हैं यदि न्यायालयों को इस प्रकार की मर्यादाएँ उचित 
जान पडें। न्याययुकत श्रायन्त्रशो से उच्चतम न्यायालय का यह अर्थ है कि ऐसे 
आायन्त्रण लगाये जा सकते हैं जो अत्यधिक श्रनुचित और कठोर न हो और जो 
सार्वजनिक हितों की श्रावश्यकता से अत्यधिक न हो । उच्चतम न्यायालय ने यह 
भी निर्णय दे दिया है कि “विधानमण्डल यह निर्णय नही कर सकता कि न्याययुक्त 
प्रतिबन्ध क्या है, यह निर्णय तो उच्चतम न्यायालय हो कर सकता है। मौलिक 
अधिकारो के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय उन अश्रधिकारो का सरक्षक और प्रहरी 
है जिनको सविधान ने सौंपा है, शोर यह उसके अ्रधिकार-सश्षेत्र में है कि विधान- 
मण्डल के किसी श्रधिनियम अथवा किसी विधि को रह कर दे, यदि उक्त विधि 
सविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारो का अ्रतिक्रमण करती हो ।”! 


जिन अन्य अधिकारों के सम्बन्ध में सविधान के श्रनुच्छेद १९ ने उपबन्ध 
किया है, वे निम्न हैं शान्तिपूर्वक श्रौर निरायुध सम्मेलन का अ्रधिकार सार्वजनिक 
शान्ति और सुरक्षा के हित से मर्यादित कर दिया गया है ।* सस्था और सघ वनाने 
के अधिकार पर सार्वजनिक शान्ति और नैतिकता के न्याय्य प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गए 
हैं १ इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्व॒तन्त्रता पर जो प्रतिवन्ध लगाये गए हैं वे प्रथमत 
न्याय्य श्रथवा उचित होने चाहिएँ श्लौर द्वितीयत सार्वजनिक शान्ति श्रौर नैतिकता के 
रक्षार्थे ही होने चाहिएँ। मद्रास राज्य बनाम वी० जी० राव वाले मामले में निर्णय 
देते समय प्रमुख न्यायाधीश पातञ्जलि शास्त्री ने कहा था “सस्था और सब बनाने 
का अभ्रधिकार तथा शान्तिपूर्वक श्रौर निरायुव सम्मेलन के अधिकार का इतना व्यापक 
और सर्वग्राही क्षेत्र है और इसका प्रयोग इतने विभिन्न क्षेत्रों मे हो सकता है और 
इस श्रधिकार पर प्रतिबन्ध लगाने से घामिक, राजनीतिक और श्राथिक सभी प्रकार 
के क्षेत्रों में ऐसी गम्भीर प्रतिक्रिया हो सकती है कि शासन की कार्यपालिका को 
ऐसे अधिकार दे देना, जिससे वे उक्त अधिकार पर प्रतिवन्व लगा सकें, किन्तु यदि 
ऐसे प्रतिवन्‍्ध लगाने के कारण न दिये जायें, उचित नही होगा । यह श्रावश्यक है कि 
कार्यपालिका ऐसे प्रतिबन्ध लगाने के कारणो की व्याख्या कर दे । हमारे विचार से 
यह वाछनीय है कि जब कार्यपालिका ऐसे प्रत्तिवन्ध लगाये तो उनके श्रौचित्य की 


ह 4 चिन्तामनदास बनाम मध्य प्रदेश राज्य । 
2 शअनुच्छेद १६ (३)। 3 अनुच्छेद ६ (४) | 


मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व. ५७ 


एक न्यायिक जाँच (]प्रछाणण् ्पुणाओ) में परीक्षा हो जाय । जब सरकार या 
उसके अधिकारी अपनी किसी मन्‍्त्रणा समिति की राय पर नागरिकों के मूल 
अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं तो उनका यह कार्य कुछ असाधारण परिस्थितियों 
में ही उचित ठहराया जा सकता है । सामान्यत न्यायालय मूल अधिकारों पर प्रति- 
वन्धो का झारोपण उचित नही ठहरायेंगे ।” फलत दण्ड विधान सशोधन अधिनियम, 
१९०८ [ फरफ्णापथे ॥.8एछ 4प्र्ातंघला। 3०%, 908 की घारा १५(२) (8 35 
(2) | को दण्ड विधान सशोधन (मद्रास) अधिनियम, १६५० [ छाफ्याए&) छत 
#ागातेखा०३ (िता88) 32% 7950 ] ह्वारा सशोधित रूप में अचैधानिक घोषित 
कर दिया गया । इसका कारण यह था कि उवत घारा संघ वनाने की स्वतन्त्रता पर 
कुछ अनुचित प्रतिवनन्‍्ध लगाती थी 


अनुच्छेद १९ के खण्ड (१) के उ१खण्ड (घ) द्वारा सारे भारत की सीमा 
के अन्दर बिना किसी रोकटोक के आने-जाने की स्वतन्त्रता प्राप्त है। साथ ही भारत 
की सीमा के अन्दर कही मी बस जाने को अश्रथवा सम्पत्ति के अरजन, धारण और 
व्ययन के अधिकार पर भी साधारण जनता के हितो के अ्रथवा किसी अर सूचित 
आदिम जाति के हितो के सरक्षण के लिए न्याग्य प्रतिवन्‍्ध लगाये जा सकते हैं । 

किसी वृत्ति, उपजीविका, व्यायरार या कारवार सम्बन्धी भ्रधिकार पर भी 
श्रावदयक वृत्तिक या शिल्पिक श्रहत्ताश्रों के प्रतिवन्ध हैं | १६५१ के सर्वधानिक 
सशोघन ने राज्यों को अधिकार दे दिया है कि वह या तो सीधे या राज्यावीन निगमो 
हारा कोई पेशा या व्यापार चला सकते हैं और इस पेशे या व्यापार से प्राइवेट 
व्यक्ति पूर्णत अथवा अगत वचित किये जा सकते हैं। इस सश्योधन की इसलिए 
आवश्यकता आ पडी थी कि इलाहावाद के उच्च न्यायालय ने मोतीलाल बनाम उत्तर- 
प्रदेश सरकार वाले मामले में जो निर्णय दिया, वह उक्त उपवन्ध के विरुद्ध था। 
१६३६ के यू० पी० मोटर वेहीकल्स, एचट ([ए ए श०-०ए ए«्जालेर्8 2०४, 3989) 
को न्यायालय में चुनौती दी गई क्योकि वह संविधान के अनृच्छेद १४ के उपवबन्धों 
से टकराता था। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य की मोठरो 
को उक्त अधिनियम के खण्ड ४३ उपखण्ड (३) घारा (१) से विलग नही किया 
जा सकता, क्योकि उक्त श्रधिनियम की शर्त है कि सभी मोटरगाडियाँ उन आज्ञाओ 
अथवा अनुमति पत्रों (9७:८णा७) की आाज्ञाओ्री के अनुसार ही चलाई जायेगी जिनको 
प्रादेशिक अथवा प्रान्तीय सरकार प्रदान करेंगी। केन्द्रीय विधि मन्त्री (ए्राठ्य 
॥,08४ ाणा8६७०) ने सभोधन विधेयक पर हो रही वहस के दौरान में सशोधन के 
उद्देदयो पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि राज्य सरकारें शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण की 
ओर जा रही हैं, श्रत यह द्रावश्यक है कि सविधान में आवश्यक सशोधन हो जायें 
श्र प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण का श्रधिकार प्राप्त हो जाय । 

इसलिए यह स्पष्ट है कि सशोघन विधेयक के खण्ड (६) के अनुसार वृत्ति, 
उपजीविका अ्रथवा व्यापार के अधिकार के ऊपर प्रतिवन्धों' को तीन भागों में 


]. अनुच्छेद १६ (५)। 


प््८ भारतीय गणराज्य का शासन 


विभाजित किया जा सकता है। (क) सर्वंसाधारण के हित में सामान्य श्रधिकारो के 
आ्राधार पर उचित प्रतिबन्ध, (ख) श्रावश्यक वृत्तिक और शिल्पिक श्रहताओ के 
प्रारोप सम्बन्धी प्रतिबन्ध, श्ौर (ग) राज्य द्वारा, या राज्य द्वारा नियुक्त निगम 
द्वारा वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के सम्बन्ध मे वैधिक अधिकार | 
किन्तु इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि जो प्रतिवन्ध सार्वजनिक हित 
में लगाये जाते हैं, वे प्रत्यन्त विस्तृत और सर्तग्राही श्र॒र्थों में लिये जाते हैं पर उनके 
द्वारा राज्य को हस्तक्षेप करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो जाते हे और इनमें सभी 
बातें ली जा सकती हैं, जैमे सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक 
नैतिकता आदि आदि । 

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता ([ एश80790 ॥/70७०+%फए ) --श्रनु च्छेद २० से लेकर 
ग्रनुच्छेद २२ तक जिन व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओ का वर्णन किया गया है, वे सब 
'स्वातन्त्य अधिकार' के श्न्तगंत श्राती हैं । अनुच्छेद २० किसी ऐसे व्यक्ति के मौलिक 
अ्रधिकारो का वर्णन करता है जिस पर दोषारोपणश किया गया है और उक्त अनु- 
च्छेद में दण्ड-विधान के कतिपय महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का निरूपणः और विवेचन 
किया गया है । श्रनुच्छेद २० का खण्ड (१) यह सिद्धान्त निरूपित करता है कि 
कोई व्यक्ति किसी श्रपराघध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि 
उसने अपराधारोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया 
हो । और न कोई व्यक्ति उससे अ्रधिक दण्ड का पात्र होगा जो उस अपराध के करते 
समय प्रवृत्त विधि के श्रधीन दिया जा सकता था। द्वितोय खण्ड में यह मौलिक 
सिद्धान्त निहित है कि कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से श्रधिक 
अभियोजित और दण्डित न किया जायेगा । इस खण्ड में वही सिद्धान्त है जिसको 
अमरीका में 'दुहरे मय का रिद्धान्त' (00प0०० 7०००४०१७) कहते हैं, यद्यपि 
शब्दों का कुछ हेर-फेर है । तृतीय खण्ड उक्त सिद्धान्त पर आधारित है कि किसी 
अपराध में श्रभियुकत्त कोई व्यक्ति स्वय अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य न 
किया जायेगा । इस खण्ड की भाषा में प्राय वही शब्द हैं जो अमरीका के सविधान 
के पचम सश्योघन मे हैं, यद्यपि हमारे सविधान मे जिस नियम के श्राधार पर इस 
खण्ड को निर्मित किया, उसकी सीमा उतनी व्यापक नही है जितनी कि अमरीकन 
नियम की है क्योकि “वह निवंचनो के द्वारा श्रत्यधिक व्यापक श्रर्थोंमे लिया जाने 
लगा हैं।* 

श्रनुच्छेद २१ प्रत्येक व्यक्ति को सब से महत्त्वपूर्ण प्राण और दे हिक स्वाधीनता 
का सरक्षण प्रदान करता है और आदेश करता है कि किसी व्यवित को श्रपने प्राण 
अथवा देहिक स्वावीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोडकर श्रन्य प्रकार वचित 
न किया जायेगा । यद्यपि सविधान वन्दीकरण श्ौर निरोध की कतिपय अ्रवस्थाओ में 
झाज्ञा देता है किन्तु ऐसा वन्दीकरण और निरोध केवल तदर्थे वैधिक आज्ञा के अनुसार 
ही हो सकता है । यह अनुच्छेद इस श्रभिग्राय से नही लिखा गया था कि यह विधान- 
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मौलिक अधिकार शौर राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व. ५६ 


मण्डलो के भ्रधिकारों पर सर्वधानिक प्रतिवन्ध लगावे । “इसका उद्देश्य तो केवल यह 
है कि यह देश की कार्यपालिका शवित के ऊपर अकुश रहे और कार्यपालिका किसी 
व्यक्ति के प्राणो और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से, सिवाय किसी विधि की श्राज्ञा और 
उसमे वर्शित प्रक्रिया के अनुसार, खिलवाड न करे ।” उवत वैधानिक कारंवाई को 
जो वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित की जायगी उसका संविधान के अनुच्छेद २२ के अनु- 
सार होना झावश्यक है । 

भारतीय सविधान के अनुच्छेद २१ के उपवन्ध वही हैं जो श्रमरीकन सविधान 
के पाँचवें और चौदहवें सशोचनो के हैं। अमरीका के सविधान के पाँचवें सशोघन के 
अनुसार किसी व्यक्ति को प्राणो, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति से विना वैधिक प्रक्रिया के 
वचित नहीं किया जायगा। और चौदहवें सशोधन के अनुसार कोई राज्य विना 
वैधिक प्रक्रिया के किसी व्यवित को प्राणो, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति से वचित नही 
करेगा | भारतीय सविधान ने सम्पत्ति के अधिकार को अलग लिया है श्र “ैधिक 
प्रक्रिया' के स्थान पर “विधि सम्मत प्रक्रिया अपने सविघान में रखा है। “विधि सम्मत 
प्रक्रिया! को १६४६ के जापानी सविधान के श्रनुच्छेद ३१ में से लिया गया है ।? 

हमारे सविधान का अनुच्छेद २२ वन्दी व्यवितयों को कुछ सवैधानिक अ्रधि- 
कार प्रदान करता है, और बन्दीकरण तथा विरोध के सम्बन्ध में कुछ मोलिक नियम 
निर्धारित करता है । यहाँ पर यह समझ लेना श्रावरयक होगा कि बन्दीकरण और 
निरोध के सम्बन्ध में जो उपवन्ध दिए गए हैं वे अजीव से हैं क्योकि भारत के 
सविधान ने तो बन्दीकरण की श्राज्ञा शान्ति काल में भी दे दी है। अश्रन्य लोक- 

तन्त्रात्मक देशो में वन्‍्दीकरण एवं मनिरोध का झाश्रय केवल युद्ध अथवा आपात-क्रालोः 

में ही लिया जाता है। 

राज्य की सुरक्षा अथवा सार्वेजनिक शान्ति अथवा प्रदाय या रसद या सार्व- 
जनिक सेवाओ्रो के आधार पर निवारक अवरोध (फा४एथाप्ए० त&आा9०प्) की 
व्यवस्था समवर्त्ती सूची? है (007०प७०७१६ ॥80) में की गई है । किन्तु रक्षा, विदेशी 
सम्बन्ध श्रथवा संघ (एछम्नाण्ण) की सुरक्षा के लिए निवारक श्रवरोध की व्यवस्था 
केवल ससद्‌ ही कर सकती है ॥४ 

सामान्यत किसी विधि के श्राघार पर निवारक अवरोध की आज्ञा तीन मास 
से भ्रधिक प्रवत्तेन में तही रहती । ऐसी कोई विधि किसी व्यवित को तीन महीने से 
अ्रधिक कालावधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि 
ऐसे व्यवितयों को, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हे, रह चुके हैँ अबवा नियुक्त 
होने की अ्रहता रखते हैँ, मिलकर वनी मन्वरणा मण्डली (05805 80%70) ने तोन 


१ जापानी सबिधान का अनुच्छेद झे5 हा! अ्रादेश देता है “किसी व्यक्ति को जीवन 
अथवा स्वतन्त्रता से बचचित नहीं किया जायगा, न कोई अन्य दण्ड दिया जायया, मिवाय जब तदा कि 
(विधिसम्मत प्रक्रिया” से उक्त दण्ड उचित हो 7? 

2 गोपालन बनाम मद्रास राज्य । 

3 समवत्ती यत्री, पद ३। 

4 सधोय यची, पद ३। 


६० भारतीय गणराज्य का शासन * 


महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नही किया है कि ऐसे निरोध 
के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण हैं, तो ससद्‌ कतिपय विशिष्ट परिस्थितियो के 
आधीन कतिपय प्रकार के मामलो में निवारक अ्रवरोध की मुदहृत बढा सकेगी और 
ऐसी स्थिति में ससद्‌ के लिए यह झावदश्यक नहीं होगा कि वह मन्त्रणा मण्डली से 
पुछे और पूछकर हां तीन महीने से श्रधिक के लिए निवारक अवरोघध की श्राज्ञा दे।* 

निवारक निरोध उपवन्धित करने वाली किसी विधि के श्रधीन दिए गए 
आदेश के श्रनुसरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है तब श्रादेश देने वाला 
प्राधिकारी यथाशवय शीघ्र उस व्यक्ति को जिन श्राघारों पर वह श्रादेश दिया गया 
है उनको बताएगा तथा उस श्रादेश के विरुद्ध श्रभ्यावेदन करने के लिए उसे शी घ्राति- 
शीघ्र श्रवसर देगा | किन्तु यदि आदेश देने वाला प्राधिकारी ऐसे तथ्यो को प्रकट 
करना लोक-हित के विरुद्ध समझे तो उसके लिए उपयुक्त तथ्यों का प्रकट करना 
आवश्यक नही होगा ।* 


शोषरा के विरुद्ध भ्रधिकार (छ8॥6 480॥78॥ 77%ए9]0/890० ) --भनुच्छेद 
२३ और २४ में शोपरा के विरुद्ध श्रधिकार का वर्णन है। भ्रनुच्छेद २३ स्पष्टतया' 
मानव के पण्य और बलात्‌ श्रम का प्रतिषेघ करता है। तथा बेट बेगार अथवा 
जवर्देस्ती लिये हुए श्रम को अपराध घोषित करता है । मनृष्यो का पण्य अथवा क्रय- 
विक्रय स्पष्टत व्यापक और विस्तृत अर्थों में लिया गया है और इनमें न केवल 
गुलाम प्रथा का प्रतिषेष सम्मिलित है अपितु स्त्रियो का दुराचार और वेश्या-वृत्ति 
श्रादि वार्ते भी सम्मिलित हैं । इस उपबन्ध का उललघन अपराध होगा और विधि 
के अनुसार दण्डनीय होगा। किन्तु अनुच्छेद २३ का ख़ण्ड (२) राज्य को श्राज्ञा 
देता है कि वह सार्वजनिक प्रयोजन के लिए वाष्य सेवा (6009णे80०"ए 807ए06 ) 
लागू कर सकेगा । सार्वजनिक प्रयोजन (छ9ण०॥० ४००४7०७) शब्दों की व्याख्या कही 
भी नहीं की गईं है, किन्तु इसका यह उद्देश्य प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजन 
से समस्त जाति का हित समभना चाहिए न कि किसी एक व्यक्ति का प्रयोजन श्रथवा 
कतिपय व्यक्तियों का प्रयोजन ।* यह जान लेना रुचिकर होगा कि अमरीका में ऐसा 
विश्वास किया जाता है कि राज्य को श्रधिकार है कि वह किसी भी अपने अधिकार 
क्षेत्र के स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को कुछ थोडे से उचित समय के लिए उसके निवास- 
स्थान के समीप की सार्वजनिक सडको पर काम करने के लिए बुला सकता है, और 
यह श्रावश्यक नही है कि उस व्यवित को प्रत्यक्ष वेतव या मज़दूरी दी जाय ।* सयुक्त 
राज्य अमरीका में सैनिक सेवा को सावेजनिक सेवा समभा जाता है, और भारत में भी 
ऐसा ही समझा जायगा । अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने आावे र बनाम सयुकत राज्य 
अमेरिका (87ए०० 73 एमा(०त 880०४) वाले मामले मे निर्णय देते समय कहा था 
कि “न्यायी शासन की परिभाषा करते समय और उसके नागरिको के प्रति कत्तेव्यो 


[ श्नुच्छेद २२ (४) । 2 घनुच्चेद २? (५)। 
3 भ्रनुच्छेद २२ (६) । 4. विद्ार राज्य बनाम कामेश्वर सिद्द । 


5 बट्लर बनाम पेरी । 


सौलिक्‌ अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व ६१ 


का विवेचन करते समय यह समझता आवश्यक होगा कि बदले में सागरिको के भी 
राज्य के प्रति कुछ आवश्यक कत्तेव्य हैं औऔौर उन कत्तंव्यों मे सैनिक सेवा भी है भर 
यदि आवश्यक हो तो सैनिक सेवा के लिए नागरिकों को बाध्य भी किया जा 
सकता है। 

प्रनुच्छेद २४ में कहा गया है कि चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी वालक 
को किसी कारखाने श्रथवा खान में नोकर न रखा जायगा और न किसी दूमरी सकठ- 
मय नौकरी में लगाया जाएगा । इस उपवन्ध में हमारा सविधान अमरीका के सविधाव 
से आगे वढ गया है क्योकि अमरीका के सविधान में किसी बालक के किसी कारखाने 
अ्रथवा खान में अथवा किसी अन्य सकटमय नौकरी में लगाए जाने को निपिद्ध नही 
किया गया है । 

घमें-स्वातन्त्रय का श्रधिकार (फ्ाट्टठॉ08 ६0 #7९७१०४७ ०१ ऐेशाह्वाण ) -- 
संविधान के अनुच्छेद २५ से लगाकर अनुच्छेद २८ तक जिन विशिष्ट धामिक अधि- 
कारो का वर्णन किया गया है. उनका क्षेत्र बहुत व्यापक है, और उक्त अनुच्छेद धर्म 
के वैयक्तिक एवं सामाजिक स्वरूप पर भी प्रभाव डालते हैँ | भारत मे रहने वाले 
सभी लोग, चाहे वे भारत के नागरिक हो श्रथवा विदेशी हो, इन भ्रधिकारो का 
समान रूप से उपभोग करते हैँ । सविधान शआ्रादेश देता है कि सार्वजनिक व्यवस्था 
सदाचार भ्रौर स्वास्थ्य एवं अन्य उपबन्धों के श्रवीव रहते हुए सब व्यवितयों को, 
अन्त करण की स्वतन्त्रता का तथा घर्म के श्रवाध रूप से मानने, आचरण करने और 
प्रचार करने का समान हक होगा । चूंकि घाभिक सस्थाएँ समवर्त्ती सूची में हैं, इसलिए 
धम्म-स्वातन्त्य के अधिकार के होते हुए भी किसी राज्य के विधानमण्डल को यह 
अधिकार वना रहता है कि वह घामिक भाचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय 
या राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रिपागों का विनियमन अथवा 
निर्दन्धत करने वाली विधियाँ पास करे और इसीलिए जहाँ हिन्दुओ की सार्वजनिक 
प्रकार की धर्म सस्थाओ को हिन्दुओ के सव वर्गों और विभागों के लिए खोला जा 
सकता है, वही हिन्दुओ के प्रत्ति निर्देश में सिक्ख, जैन या वौद्ध घर्मं के मानने बाले 
व्यक्तियों का भी निर्देश अन्तर्गत है और तदनुसार राज्य ने हिन्दू, मिक्ख, जैन तथा 
वोद्ध धाभिक श्ृस्थाएँ सव वर्गों के लोगों के लिए एक समान खोलने का अधिकार 
प्राप्त कर लिया है 7? सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए 
प्रत्येक घामिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को धाभिक सस्याओं की स्था- 
पना और पोपण का, उनके प्रवन्ध करने का, जगम और न्‍्यावर सम्पत्ति के प्र्जन 
और स्वामित्व का पूर्ण श्रधिकार टोगा ।३ किसी भी व्यज्ति को ऐसे करो के देने के 
लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिनके आगम किसी विशेष घर्मं की उन्‍्नत्ति के लिए 
था पोयण में व्यय करने के लिए विनियुक्त कर दिए गए हो ।१ राज्य निधि से पूरी 
तरह से पोषित किसी शिक्षा-सस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायगी । किस्तु 





॥ अनुच्छेद २५। 2. भनुच्छेद २६। 
3. अनुच्छेद २७। 


२ भारतीय गणराज्य का शासन 


प्राइवेट सस्थाओं में धामिक शिक्षा दी जा सकेगी जिन्हें सरकार या राज्य ने मान्यता 
दे दी है या जिन सस्थाओ को सरकारी घन से सहायता मिलती है या जिन सस्थाओ 
का प्रबन्ध तो सरकार करती है परन्चु जो गैर-सरकारी घन से बनी हैं भौर चलती 
हैँ और जिनके निर्माताओं और दाताओ् ने साथ में यह शर्तें लगा दी है कि उनमें 
धामिक शिक्षा दी जायगी, किन्तु शर्ते यह होगी कि उक्त सस्था में पढने वाले किसी 
व्यक्ति को उक्त सस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा मे भाग लेने के लिए अथवा 
धघामिक उपासना में भाग लेने के लिए उक्त सस्था की इमारत में उपस्थित होने के 
लिए उस समय तक बाध्य नहीं किया जायगा जब तक कि उक्त व्यवित ने या यदि वह 
वयस्क न हो तो उसके सरक्षक ने इसके लिए अश्रपनी स्वीकृति न दे दी हो [? 

सस्कृति ्ौर शिक्षा सम्बन्धी श्रधिकार (0ण६णा७ &70 एतालाा009ो 
छ8॥098 ) ->सविधान का अनुच्छेद २९ समस्त अल्पसख्यक वर्गों को आश्वस्त करता 
है कि उन्हे अश्रपनी विशेष भाषा, लिपि या सस्क्ृति को बनाये रखने का भ्रधिकार 
होगा और इस अधिकार पर सविधान के शनुच्छेद ३४३ के उपबन्धो का प्रभाव नही 
पडेगा जिसमे समस्त सध के लिए देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा को अधिकृत भाषा 
के रूप में स्वीकार किया गया है । अनुच्छेद २६ के खण्ड (२) ने उपबन्धित किया है 
कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-सस्था 
में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल घ॒र्मं, मूलवश, जाति, भाषा श्रथवा इनमें से 
किसी के भ्राधार पर वचित न रखा जायगा ।* धर्म या भाषा पर आधारित सब ग्रल्प- 
सख्यक वर्गों को श्रपनी रुचि की शिक्षा-सस्थाओ की स्थापना का श्रधिकार होगा श्रौर 
उक्त शिक्षा-सस्थाग्रो को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार 
पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर भ्राधारित किसी श्रल्पसख्यक वर्ग के 
प्रशासन में है ।९ 

सम्पत्ति फा भ्रधिकार (छ्टा॥8 ॥0 77०7००४७ ) --भ्रनुच्छेद ३१ सम्पत्ति के 
अनिवाय अर्जेन के अधिकार को स्वीकार करता है। भ्रनुच्छेद १६९ के श्रन्तर्गत सम्पत्ति 
के अरजेन, धारण और व्ययन का सभी नागरिको को अधिकार प्रदान किया गया है।* 
श्रनुच्छेद ३९ के खण्ड (१) के श्रनुसार कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना 
ग्रपनी सम्पत्ति से वचित नहीं किया जायगा । इस प्रकार केवल काप्जेपालिका श्रादेश 
पर ही किसी व्यक्ति को श्रपनी सम्पत्ति से वचित नही किया जा सकता, और यदि 
कार्यपालिका सत्ता विधि के भ्रनूसार आचरण नही करती, तो ऐसा झादेश सविधान 
के श्रनुच्छेद ३१ के प्रतिकूल होगा श्रत उक्त आदेश अ्रवैध माना जायगा। इसके 
अतिरिक्त अनुच्छेद ३१ का खण्ड (२) उपवन्धित करता है कि कोई सम्पत्ति केवल 

2 मद्रास राज्य वनाम चम्पकम दोराइ राजन वाले मामले में मारत के उच्चतम न्यायालय 
ने आदेश दिया कि किसी राज्य सरकार को यह्द अधिकार नहीं है कि वह किसी शिक्षा-सस्था में जाति 
या धर्म के भाधार पर विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्थानों की सख्या निर्धारित करे । 

3. अनुच्छेद ३० । 

4 प्रनुच्छेद १६ (?) (च) 


मौलिक अ्रधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व ६३ 


सार्वजनिक प्रयोजन के लिए तभी कव्ज्ञाइत या अजित की जा सकती है जबकि उक्त 
झजित या कव्ज्ञाकृत सम्पत्ति के लिए प्रतिकर की राशि दे दी गई हो । अनुच्छेद ३१ 
के खण्ड (३), (४), (५) और (६) और शभरनुच्छेद ३१ (क) ओर ३१ (ख) में 
वे अपवाद दिए गए हैं जिनके आधार पर किसी की सम्पत्ति श्रजित की जा सकती 
है । इनका उद्देष्य यह है कि जमीदारी-उन्मूलन या भूमि-सुधार-सस्वन्बी जो भी 
कानून बनाए जाएँ वे इस कारण अमान्य न ठहराये जाएँ कि सविधान में दिए हुए 
मूल अ्रधिकारो का वे अतिक्रमण करते हैँ । इत उपवन्चों के अनुसार सावंजनिक प्रयो- 
जन के लिए प्रतिकर देकर किसी की सम्पत्ति अजित की जा सकती है। ये दोनों 
प्रनुच्छेद अर्थात्‌ ३१ (क) और ३१ (ख) मूल सविधान में नही थे | ये सविघान में, 
प्रथम सशोधन कानून १६५१ द्वारा शामिल कर लिये गए थे। इन श्रनुच्छेदों का 
प्रभाव अत्यन्त विस्तृत है और इनको इस उद्देश्य से सविधान में शामिल किया गया 
था कि जमीदारियों को लिया जा सके और स्थायी बन्दोवस्त (छल्णाएक्षार्त 8९छो6- 
गण) को समाप्त किया जा सके किन्तु इस कारंवाई में न्‍्यायालयो का हस्तक्षेप न 
हो | अनुच्छेद ३१ (क) उपवन्वित करता है कि कोई पुरानी अथवा भविष्य में 
तनिमित होने वाली विधि जो किसी सम्पत्ति के स्वामी अभ्रथवा ज़मीदार के अधिकारो 
को सीमित या समाप्त करती है, केवल इसी भ्रावार पर अमान्य अथवा अवेध नही 
ठहराई जाग्रेगी कि इस भाग में दी हुई धाराओो का उल्लघन करती है अथवा अपहरण 
करती है ग्रथवा सीमित करती है। इसका यह अर्थ हुआ कि न्यायालय में किसी 
ऐसी विधि को चुनौती नहीं दी जा सकती कि प्रतिकर की न्याय्य-व्यवस्था नही की 
गई है, अथवा सम्बन्धित सम्पत्ति के श्रजेन में कोई सार्वजनिक प्रयोजन नही था, 
अथवा उबत अर्जेन सविधान के भाग तृतीय के उपचन्धों का भ्रतिक्रमणश करता है। 
इस प्रकार यह अनुच्छेद पटना के उच्च न्यायालय हारा दिए गए 'कामेइवर्रासह वनाम 
विहार राज्य वाले मामले के निर्णय को रह कर देता है जिसमें माननीय न्यायाघीद् 
ने यह मत लिया कि न्यायालय इस बात पर विचार नही कर सकते कि कोई सम्पत्ति 
सार्वजनिक उपयोग के लिए भ्रजित की जा रही है अथवा नही ४ इसलिए चूंकि 
विहार स्टेट मैनेजमैण्ट आफ इस्टेट एण्ड टेन्यूसे ऐक्ट, २१ आ्राफ १६४६ (फ्राधाए 
50806 ऐशफश्न्टणगलय रा फ्ीहछ५७ छयते पक्राणा८8 8०0, 2! 66 949) किसी 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नही था इसलिए वह वैध नहीं था । अनुच्छेद ३१ (ख) 
को इसलिए जोडा गया ताकि सविधान में दी गई अनुसूची £ के कोई भी कानून 
झौर नियम अमान्य न समझे जाएँ । इस अनुच्छेद का यह भी उद्देश्य था कि उक्त 


] पप्सू के उच्च स्यायालय ने भी पृथी सिंद वनाम राज्य वाले मामले में यही दृष्टिकोण 
लिया था | इसके विपरोत, अमरार अहमद वनाम राज्य वाले मामले में अजमेर के उच्च न्यायालय 
ने यह मत लिया कि चूं कि उत्तर प्रदेश के अस्‍््यायी एकोमोडेशन रिविवज्तिशत ऐक्ट, २५ आफ़ १६४७ 
(ए ए ए०शाएगक्षाए 20०0शप्रा0ठवैदधणा पेथ्वुप्राशण्नणा 406 25 06 947) के पअनु- 
सार, जो अजमेर पर भा लागू इन, के ऋनुमार घर लिया गया था, श्मलिए जिलाधीश छा यह कद देनः 
काझ्की था कि उक्त घर सार्जनिक प्रयोजन ये लिए जा रहा था भोर उच्च न्यायालय ज़िजापीत के उप््त 
कथन ऊे झञागे कुछ नहीं करेगा । 


है. 


द्‌्ड भारतीय गणराज्य का शासन 


अनुसूची के श्धितियम यह कह कर अमान्य नही ठहराये जा सकते कि इस भाग में 
दी हुई घाराग्रो और नियमोी का वे उल्लघन करते हैँ या विरोध करते हैं । उक्त ३१ 
(ख) अनुच्छेद के होने से किसी न्यायालय के फंसले या श्राज्ञा द्वारा भी अनुसूची € 
के कानून अमसान्य घोषित नहीं किए जा सकते । किन्तु फिर भी उक्त अनुच्छेद ने 
विधानमण्डल को यह अधिकार प्रदान किया है कि वह नवो अनुसूची ('्शाक 
8००6०) के किसी कानून को रह कर सकता है अयवा सशोधित कर सकता है । 

प्रतिकर (००777ए७॥78४४०॥) के सम्बन्ध मे सयुकत राज्य अमरीका! और 
श्रास्ट्रेलियाश के सविधानों ने यह श्रादेश दिया है कि दोनो देशो मे किसी की सम्पत्ति 
ले लेने पर उसके लिए उचित और न्याय्य प्रतिकार दिया जाए, और उक्स दोनो 
देशो के न्यायालयों की यही मान्यता है कि न्याय्य प्रांतकर की राशि न्यायालय ही 
तय कर सकते हैं, विधानमण्डल अ्रथवा कार्यपालिका* के श्रधिकार-श्षेत्र से यह निर्णय 
परे है । इसके विपरीत भारतीय सविधान ने श्रन्तिम भ्रधिकार व्यवस्थापिका की 
दिया है, “न्यायालय केवल ऐसी हालत में पुनरीक्षण कर सकते हैं जहाँ सविघान के 
साथ धोखा किया गया हो, अर्थात्‌ जहाँ साव॑जनिक प्रयोजन की बात केवल धोखे के 
रूप में कही गई थी, वास्तविक उद्देश्य व्यवस्थापन का यह था कि जबरदस्ती श्रधिकार 
कर लिया जाए, अथवा जहाँ विधानमण्डल ने किसी की सम्पत्ति को बिना उचित 
प्रतिकर के छीत लिया हो ।/4 

किन्तु पटना और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों ने भिन्‍न दृष्टिकोण अपताया । 
पटना उच्च न्यायालय ने कामेश्वर्रसह बनास बिहार राज्य वाले मामले में यह 
निर्णेय दिया कि न्याय्य या उचित (]080 ०7 $७7) शब्दों के श्रमाव में प्रतिकर की 
राशि न्‍्याययो ग्य (]०४४०७४०॥७) नहीं है । कलकत्ता के उच्च न्यायालय का भी 
यही मत था ।* यदि विधि द्वारा प्रतिकर रूप मे दी जाने वाली धन-राशि न्याय्य 
श्रथवा उचित नही है तो उवत प्रतिकर को अनुच्छेद ३१ के खण्ड' (२) के अनुसार 
प्रतिकर नही माना जायगा और इस प्रकार उक्त विधि श्रमान्‍्य और असवैघानिक 
घोषित हो जायगी । 

इस निर्णयो को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया । दिसम्बर १६२३ 
में उच्चतम न्यायालय ने बम्बई के उच्च न्यायालय का द्वारकादास श्रीनिवास बनाम 
शोलापुर एस एण्ड डव्ल्यू क वाले मामले के निर्णय को अमान्य करते हुए यह निर्णय 
दिया कि शोलापुर भिल्स ग्रॉर्डनीन्स और झ्धिनियम (0०890 ैगीह ठताते- 





] पचम सशोधन | सयुवत्र राज्य अमरीका के लविधान का पाँचवों सशोधन । 

2 श्रास्ट्रे लिया के सविधान का अनुच्छेद ५१ (३१) 

3 सी बोर्ड एयर लाइन क्‌० बनाम सयुक्रत राज्य अमरीका (१६२३), भ्रास्ट्रे लियन मार्केटिंग 
वो बनाम टोंकिंग (2६४२) । 

4 फ्िहा, ॥फ22१६88.. एमए 0 प6 एणा50प्राण) एवता& 
9 26 

5 बेस्ट बगाज्ञ सेटिलमैण्ट कानूगोज़ कोओपरेटिव फट सोस्ताश्टी लि० वनाम बेला बनर्जी 
(१६५१) । 


मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व. ६५ 


ए%॥08 &7त 8०) श्रनुच्छेद ३१ के अ्रनुसार श्रसविघानिक ये । इसलिए अनुच्छेद 
३१ के सशोधत की आवश्यकता अनुभव हुई और १२ अप्रैल १६५५ को चतुर्य 
संविधान सशोधन विधेयक पास हो गया जिसमें ३०२ मत सभोवन के पक्ष में थे और 
५ मत विपक्ष में थे ।! अ्रन्तिम मत-गराना के पूर्व ही प्रधान मन्त्री प० नेहरू ने कहा था 
कि इस विधेयक के पास होने से उनके मार्ग की कुछ बाघाएँ हट जावेगी और फल- 
स्वरूप वे देश के सामाजिक ढाँचे में बिना किसी वर्ग के हितो को किसी प्रकार हानि 
पहुँचाये इच्छित परिवत्तंन ला सकेंगे । उक्त सशोधन के उद्देष्य को प० नेहरू के निम्न 
शब्दों में ही सुनिये---“हम इस विधेयक के द्वारा कोई स्वेच्छ अथवा निरकुश (&7- 
एक ), समपहारी (०००४०७०८ ), अथवा स्वामित्वहरणकारी या, सम्पत्तिहरण- 
कारी (७>झएाणएए७० 5) कार्रवाई नहीं करना चाहते । सत्य त्तो यह है कि विधि ने 
यही उपवन्धित किया है कि सम्पत्ति विधि के अनुसार ही श्रजित की जाए और उचित 
प्रतिकर (००४०७7४४४०॥ ) दे दिया जाए । किन्तु प्रतिकर की प्रमात्रा अथवा विशेष 
मात्रा (धुप्छआ/एा। 07 ०07एथआ४०४07) विधानमण्डल ही निश्चित करेंगे । इस 
समय मेरे लिए यह कह देना सरल नही है कि विधानमण्डल किसी विशिष्ट मामले 
में प्रतिकर किस प्रकार निर्णेय करेंगे। किन्तु फिर भी यदि आप इस देश में प्रजा- 
तन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, तो श्रापको व्यवस्थापिका के 
ऊपर विश्वास करना ही पडेगा | इसके आगे प्रधान मन्ती ने यह भी कहा कि 
प्रस्तावित सशोघन, प्रतिकर (०००एथा४&४०॥) के मामले में उच्चतम न्यायालय के 
अधिकार क्षेत्र को पूर्णेत समाप्त नही करता, वह तो उसे केवल कुछ मर्यादित कर 
देता है । फिर भी श्री नेहरू ने यह झाशा व्यक्त की कि हमारे उच्चतम न्यायालय के 
समक्ष जिस समय विधियो के निरवंचन का उत्तरदायित्व आवेगा, तो वह इस सम्बन्ध 
में देश के और सदन के बदले हुए वात्तावरण को भी ध्यान में रखकर ही विधियों का 
निर्वेचन करेगा ।* 
सविधानिक उपचारों के झ्रधिकार (छोाह87॥ ६0 0078धाप/008७) 3७79- 
706०४) --स विधान का श्रनुच्छेद ३२ उन सविधानिक उपचारो के अधिकारों का भी 
उपवन्ध करता है, जिनके हारा उपर्युक्त अधिकारो को प्रवतित कराने के लिये उच्चतम 
न्यायालय की शरण में कोई नागरिक जा सकता है। इन मौलिक ग्रधिकारो में से 
किसी भी अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए उच्चत्तम न्‍्यायांलय को ऐसे आदेश 
या लेख या निदेश (070078, छापा 07 त780४०78) जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षी- 


3 -कक्‍्त सशोधन विधेयक १५ मा १६५४ को प्रवर ममिति (5छ797र्ठ 007777%०७) 
को लोकममा में दिया गया था जिसमें ३२२ मत पत्त में थे और £ मत विपक्ष में । 


2 प्रधान मन्त्री की ११ अप्रैल १६५४ को वक्‍तृता जो विधेयक पर प्रवर समिति के विचारों 
पर विचार करने के लिए दी थी । --पाणणा6 08, 72-4-85 9 3), 00 य 


3, १५ मार्च १६५५ को लोकममा में दी गई प्रधान मन्त्री की बक्‍तुना । एर7 ६0 पृष्ठ- 
5०१०७, 05 '४ए०॥ 6, 955. 


६६ भारतीय गणराज्य का हासन 


करण (७०४४ 0०७०७), परमादेश (](&00७ए0४) , प्रतिषेध ([7णाएणा ), 
अधिकार-पृच्छा ((७0-०0०7४०४४४०) श्रौर उत्प्रेषण (06४०:»९) के प्रकार के 
लेख भी हैं, निकालने की शक्षित प्राप्त है 


सविधानिक उपचारो से सम्बन्धित उपबन्ध को डा० श्रम्वेदकर ने संविधान की 
जान बताया था । तथ्य यह है कि मौलिक अधिकारो का ढिंढोरा पीटना व्यर्थ होगा 
यदि उक्त अधिकारों के परिवत्तंन के लिए प्रभावी सविधानिक उपचार नहो। 
इंगलैड में मौलिक भ्रधिकारो का घोषणा-पत्र नहीं है, फिर भी वहाँ व्यक्तियो के 
भ्रधिकारों को परमाधिकार आादेश लेखों ([7००६४४४० क्षप7व७8) के द्वारा पूर्ण 
सरक्षण प्राप्त है, भऔर आचाये डायसी (7)70०9) ने इन परमाधिकार श्रादेश लेखों 
को ब्रिटिश सविधान का सिद्धान्त (9पज्क7 07 7फाइ्ाशा 007४४0ए४0०ा) कहा है । 
सयुक्‍त राज्य श्रमेरिका के सविधान में इस प्रकार के श्रादेश लेखो (708) का कोई 
उपबन्ध नहीं है । श्रमेरिका के सविधान के निर्माताओं ने सोचा होगा कि ये सामान्य 
विधि के श्रादेश लेख सयुकत राज्य में आसानी से निकलते रहेगे, इसीलिए उन्होने 
स्पष्टतया बन्दी प्रत्यक्षीकरण (पछ9०७8 0०७८७) के निलम्बन पर रोक 
लगा दी । 

किन्तु भारत में यदि आपात्‌-उद्घोषरणा प्रवत्तेन में हो तो वे मौलिक 
अ्रधिकार जिनका सम्बन्ध सात स्वतन्त्रताओ्रों से है, श्रापात काल के लिए निलम्बित 
कर दिये जाते हैं |? श्रापात्‌ काल में राष्ट्रपति को श्रधिकार होगा कि वह व्यक्तियों 
के मौलिक श्रधिकारो के प्रवत्तेन के सम्बन्ध में न्यायालय के प्रचालन के अ्रधिकार 
का निलम्बन कर सकता है किन्तु उक्त निलम्बन भ्रादेश के दिये जाने के पदचात्‌ 
यथासम्भव ज्षीत्र वह ससद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायगा ।£ 

राज्य फी नीति के निर्देशक तत्त्व 
(0760ए6 एगाथए०8 0 5080० 77०॥०5 ) 

निर्देशक तत्त्व श्रथवा सिद्धान्त ([)7800876 एशाण०॥०७)--राज्य की 
नीति के निर्देशक तत्त्वो का सविधान के भाग ४ में वर्णन किया गया है, जो देश 
के शासन में मूलभूत हैं ।! इन राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तो में सामान्य 
शब्दों में उन उद्देश्यों ओर पवित्र इच्छाओ का वर्णन किया गया है जिनके श्रनुसार 
सविधान के निर्माता देश के शासन को चलाना चाहते थे । राज्य की नीति के निर्देशक 
तत्त्व एक प्रकार से शासन को भ्रादेश है कि वह देश में लोक-कल्याणकारी राज्य 
की स्थापना करे और उन उच्च श्रादर्शों को प्राप्त करने का प्रयास करे जिनकी 


. भनुच्छेद ३५८। 
2 अनुच्छेद ३५९। 
3. भनुच्छेद ३७। 


सौलिक अ्रधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व. ६७ 


संविधान की भ्रस्तावना में शुभ कामना प्रकढ की गई है । सविधान की प्रस्तावना में 
कहा गया है कि सभी नागरिकों को सामाजिक, श्राथिक और राजनीतिक न्याय मिले , 
विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, घर्म की स्वतन्त्रता मिले, प्रतिष्ठा और अवसर की 
समानता मिले, ओर सभी में वन्धुता के भाव बढ़ें और इस प्रकार व्यक्ति की गरिमा 
तथा राष्ट्र की एकता सुनिदिचित हो । 

सविधान में सामाजिक श्रौर श्राथिक नीति की घोषणा करने का प्रयोजन 
यह था कि अब राज्य का कार्य केवल नियामक सस्या ही वने रहता नहीं है, 
झपितु श्रव तो राज्य का कल्याणकारी स्वरूप ही माना जाता है। राज्य को 
कल्याणकारी सस्था बनाने का श्रेय वेमर सविधान (फ़ल्लाण87० 0078४७४५४ए४०४ ) 
को है । तव से कई लोकतन्त्रात्मक देशो ने अपने सविधानों' में इस प्रकार के नीति 
निर्देशक सिद्धान्तो को स्थान दिया है । किन्तु आयरलैंड के सविधान को छोडकर 
अन्य किसी संविधान ने न्याय योग्य (तप्छण&00०) और अन्य अधिकारों के अन्तर 
को नहीं समझा । झ्ायरलैंड के सविधान ने व्यक्ति के अ्रधिकारों को न्याय योग्य 
माना किल्तु सामाजिक नीति* के अधिकारों को न्याय योग्य नही माना और इस 
सम्बन्ध में भारत के सविधान ने आयरलैंड का अनुसरण किया है । 

नीति निर्देशक सिद्धान्त श्रोर मोलिक श्रधिकार (परफ़्० 70फ76०७ए९ शिया 
जंएछा65 800 एप्रात8&77०7४७) पह्ठ॥08)--राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तो को 
मौलिक अधिकारों की श्रपेक्षा अधिक व्यापक अर्थों में लिया जाता है। मौलिक 
अधिकार एक प्रकार से शासन को नियेधात्मक गाज्ञाएँ हैँ कि वह कुछ विश्येप प्रकार 
के कार्य व करे किन्तु निर्देशक सिद्धान्त कुछ अस्ति श्रादेश (207७ 007708॥08 ) 
हैँ जिनके श्राधार पर शासन से श्राशा की जाती है कि वह कतिपय आवदयक 
एवं पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति करे । किन्तु एक बात में निर्देशक तत्त्व मौलिक अधि- 
कारो से विल्कुल भिन्‍न हैँं। जहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व न्याय योग्य नहीं 
(]ए००-३०४४णढ्व06) हैं, मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं। अर्थात्‌ मौलिक अधि- 
कारों का, न्‍्यायालय प्रवत्तंत करा सकते हैँ क्योकि वे शासन के प्ाज्ञापत्र*” के समान 
हैं जब कि निर्देशक तत्त्व (70780४ए७ एजंप०णफ्ञौ०8) केवल पवित्र इच्छायें मात्र हैं, 
और न्यायालय* उन तत्त्वो को प्रवत्तित नही करा सकते । यदि शासन उन उद्देश्यों 
की पूर्ति के लिए कोई प्रयत्त नहीं करता जिवको निर्देशक तत्त्वों में स्थान दिया 
गया है, तो भी शासन के विरुद्ध न्यायालयों में कोई कारंवाई नहीं की जा सकती । 
किन्तु यदि कोई विधि मौलिक अ्रधिकारो के प्रतिकूल है, तो ऐसी विधि को न्यायालय 
प्रवध्य अवैध धोषित कर देंगे । किन्तु न्‍्यायालय किसी ऐसी विधि को, जो बैसे तो 


प 


3 आस्ट्रिया का सविधान (१६२६), स्पेन का सबिधान (१६३१), भावरलैंड (१६३७), 
बाज़ील (१६४२), फास (१६४६), इटली १६४७, वर्मा (१६४८) और जमेनी का सविधान (१६४४६) । 

2. अनुस्छेंद ५५ (ऐघंह0 0075६0४०७) । 

3 शनुन्द्ेद ३२। 

$ भनुच्चेद ३७ । 


द््द भारतीय गणराज्य का शासन 


सब प्रकार वैध है किन्तु नीति के निर्देशक तत्त्वो से मेल नही खाती, उसको केवल 
इसी आधार पर कि वह निर्देशक तत्त्वो के अनुकूल नही है, अवैध घोषित नही किया 
जा सकता । यदि मौलिक शभ्रधिकारो और राज्य का नीति के निर्देशक तत्त्वो में 
विरोध हो, तो न्यायालयों में मौलिक ग्रधिकारो को ही मान्यता दी जायगी। भारत 
के उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम चम्पकन दोराइराजन (808४७ ० 
जघत88 78, एाध्याएथएशा 700छाए2]धग ) के निर्णय में कहा था . “राज्य की 
नीति के निर्देशक तत्त्व न्यायालयों के लिए बाध्य और न्याय योग्य नहीं (एणा- 
९०४०००७४७७) हैं शौर वे भाग तृतीय के शन्य अ्रधिकारों का अतिक्रमण नही कर 
सकते जो निश्चित रूप से न्‍्यायालयो के लिए मान्य हैं । भ्रनुच्छेद ३२ के अनुसार 
मौलिक शअ्रधिकारो के सम्बन्ध में आावद्यक निदेश, आदेश या लेख निकालने 
की शक्ति न्यायालयो को प्राप्त है। मौलिक अधिकारो वाला अध्याय श्रपरिवत्तेनीय 
है भौर पविन्न है भौर इन अ्रधिकारों को न तो कार्यपालिका की झाज्ञा से और न 
व्यवस्थापिका के अधिनियम से ही मर्यादित किया जा सकता है, हाँ, केवल सम्बन्धित 
अ्रध्याय में जो उपबन्ध हैँ उन्ही के भाधार पर उक्त श्रधिकारों का न्यूनन हो 
सकता है | इसके विपरीत राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व मौलिक अधिकारों के 
श्रष्याय के सन्दर्भ में ही लिए जा सकते हैँ । यही सही तरीका होगा जिसके अनुसार 
सविधान के भाग तृतीय और भाग चतुर्थ के उपबन्धो को समझा जा सकता है । 
फिर भी जब तक मौलिक अधिकारों का झतिक्रमण भाग तृतीय के उपबन्धों के श्रनु- 
सार न होता हो, इसमें कोई आपत्ति नही हो सकती यदि राज्य, संविधान के चतुर्थ 
भाग में वरित नीति के निर्देशक तत्त्वों के श्रनुसार कार्य करे, किन्तु फिर भी 
निर्देशक तत्त्वों पर व्यवस्थापिका श्र कार्यपालिका की मर्यादायें तो हैं ही, साथ 
ही सविधान के विभिन्‍न उपबन्धों की मर्यादाएँ भी राज्य के ऊपर प्रभाव डालती 
हैं ।” 
इसलिए राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व निदेश का विलेख (]#89एग्राशा६ 
० [ग्रशएप०॥008 ), भ्रथवा पवित्र आदेश और पवित्र श्रादर्श हैँ जिनको राज्य की 
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनो को ही मानना चाहिए और आदर करना 
चाहिए । प्रारूप समिति के चेयरमैन श्री अम्बेदकर ने सविधान सभा की श्रपनी 
वक्‍तृता में यह बात वल देकर कही थी। उन्होने कहा था “राज्य के नीति निर्देशक 
तत्त्व प्राय निदेश का विलेख (0७#ए४०॥४ ०६ ]7807०४०78) हैं. जिनको पहिले 
ब्रिटिश सरकार गवर्नर जनरल (ध0ए७ए७० 0०४०७) को या उपनिवेश्ञो के 
गवर्नरो को या भारत के वायसराय को १६३५ के भारत सरकार अधिनियम 
के अनुसार भेजा करती थी । इस समय उसी निदेश के विलेख का नाम बदल कर 
उसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व कहना प्रारम्भ कर दिया है। अन्तर केवल यह 
है कि झ्व निर्देशक तत्त्व राज्य की कार्यपालिका ्रौर व्यवस्थापिका को दिया गया 
श्रादेश श्थवा निदेश का विलेख है। मैं समझता हूँ कि हम सबको इसका आदर 
करना चाहिए। जहाँ कही सामान्य शब्दों में शान्ति, व्यवस्था भौर श्रेष्ठ शासन 
| के लिए अधिकार सौींपे जाते हैँ, यह भी आवद्यक है कि उस अधिकार के साथ-साथ 


मौलिक अ्रधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व... ६६ 


कुछ निदेश हो जिनके अनुसार अधिकारो का प्रयोग होता है ।? वर्मा (8ण:7७७) 
के सविधान के अनुच्छेद 32£ मे भी लगमग वही उपबन्ध हैं जो हमारे सविधात के 
श्रनुच्छेद ३७ के हैं, उनकी विवेचना प्रस्तुत करते हुए स्वर्गीय श्री वी० एन० राव 
(8. प्र छ७ए) ने कहा था “वर्मा के सविधान के उपवन्ध राज्य के श्रधिकारियो 
के लिए नैतिक शिक्षाएँ हैं, श्रोर उनकी इस आधार पर आलोचना की जा सकती है 
कि सविधान में नैतिक शिक्षाओं के लिए स्थान नही होता । किन्तु उन शिक्षाओ्रो का 
भी शैक्षरिएक महत्त्व है और अनेको आधुनिक सविधानो ने इस प्रकार के सिद्धान्तो 
को स्थान दिया है।। ये निर्देशक तत्त्व उन्हीं पुराने निदेशों के विलिख (])80एप00708 
० 778707000०78 ). के समान हैं जिनसे हम पूर्व परिचित हैं श्रौर जिनका भारतीय 
सविधघान में स्थान था। श्रन्तर केवल यह है कि जहाँ निदेश का विलिख (शक 
77076 ०। 7/7ए7080०॥8). गवर्नर जनरल या गवर्नर को भेजे जाते थे, राज्य की 
नीति के निर्देशक तत्त्व राज्य अथवा राज्यो के अ्रधिकारियो को भेजे जा रहे हैं । वे 
अधिकारी व्यवस्थापिका के भी होगे और कायंपालिका के भी होगे ।”२ 

राज्य की नीति फे निर्देशक तत्त्वों का महत्त्व (ए७॥7० ० ४० )760४४७ 
एत7००.९४)--राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वो की कई आ्राघारो पर आलोचना 
की गई है । श्रालोचको का कहना है कि चूंकि इस भाग के उपवन्धों को न्यायालयों 
द्वारा वाध्यता नही दी जा सकेगी, इसलिए इनका सविधान में होना न होना बराबर 
है। इसलिए इन तत्त्वो का केवल यही महत्त्व है कि वे राजनीतिक घोपराएं हैं 
जिनका कोई सविघानिक महत्त्व नही है । श्री नासिरउद्दीन (#+ ऐे४डाएपतेताफ़) 
ने, जो सविधान सभा के सदस्य थे, कहा कि निर्देशक तत्त्व नव वर्ं के बधाई सन्देशो 
से भ्रधिक कुछ नही हैं। प्रो० के० ट्री० शाह (९०६ छू ' 80७0) ने कहा कि ये 
ऐसा चैक (०॥९५०४०) है जिसका भुगतान बैक की पवित्र इच्छा पर छोड दिया गया 
है । डा० व्हेयर जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होने नीति के निर्देशक 
तत््वो को “उद्देश्यो और श्राकांक्षाओं की घोषणा मात्र कहा है ।” उनका विचार है 
कि संविधान में केवल उन्हीं वातो श्रथवा उपवबन्धों को स्थान देना चाहिए जिन पर 
न्यायालयो में परिवत्तेन हो सकता है श्रर्थात्‌ जो न्याय योग्य हैं, और इस प्रकार जो 
राज्य के लिए वाध्य और मान्य हो । डा० जैनिग्ज की निम्न आलोचना अनुचित 
प्रतीत होती है. ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय सविधान के भाग ४ पर सिडनी 
और ब्रीट्रिस वेव (8707०ए &॥0 ९800०७ फ़७७७) की प्रेत छाया का प्रभाव है । 


३ 0078घधरापशाई 38077 ?70००९प्राहुए एण शा, ऊ 4. 2650 
ए8607 60 006 ईए। एश्शणीा चेल्शघाणा तेशारकशत एज 0 7 काइड्ओी8& गा फिाा 
विप्डछाएका ये 888 ४ 50800 ० 807208ए (95]) 

2. बर्मोा का सविधान उपश्धित करता है . “इस अध्याय में जिन तत्तों का निर्देश किया गया 
है, वे राज्य को भादशे मानने चाहिए | इन सिद्धान्तों को मानना और इन पर स्यवस्थापन भौर प्रशासन 
आधारित करना राज्य का पुनीत कत्त व्य होगा, किन्तु श्नकों किसी न्यायालय में न्याय योग्य नहीं 
ठहराया जायगा । 

3 0७ ऐपछल००४, ४० १9. >, 2 


७० भारतीय गणराज्य का शासन 


संविधान के भाग ४ में देर करने वाली भ्रथवा टालू समाजवादी भावना (किंग 
80०) व्यक्त की गई है किन्तु वास्तविक समाज के दर्शन नही होते, क्योकि न 
तो उत्पादन के साधनो का, न वितरण का और न विनिमय का राष्ट्रीयकरण किया 
गया है । किन्तु फैबियन संभ्गजवादियो के लिए राष्ट्रीयकरण, उद्देश्य-प्राप्ति का साधन 
था, वह उनका भ्रन्तिम उद्देश्य नही था । किन्तु भारतीय सविधान में श्रन्तिम लक्ष्य 
स्पष्टतया इगित कर दिया गया है ।? एक श्रन्य स्थान पर डा० जैनिग्ज़ ने सविधान 
मे राजनीतिक सिद्धान्तो को दे देने पर आ्ाइचर्य प्रकट करते हुए पूछा है कि “ऐसे 
भिद्धान्तो को २०वीं शताब्दी के पध्य में देने की क्या श्रावश्यकता थी जो इगलैंड में 
१६वी शताब्दी में उपयुक्त समझे जाते थे ।”श आगे वह कहता है कि “सविघान के 
चौथे भाग के विचारों को काफ़ी समय तक पढा जायगा, सम्भव है कि वे एक पीढी 
से भी भ्रधिक मान्य रहें । इस समय इस बात को दुढतापूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि उक्त निर्देशक तत्त्व २१वीं शताब्दी में सी उपयुक्त रहेंगे, क्योंकि तब तक सम्भवत 
यह सविधान प्रभावी रहेगा । किन्तु श्रधिक सम्भांवना यही है कि ये तत्त्व उस समय 
तक अत्यधिक पुराने और असगत हो जायेंगे ।” 
किन्तु उक्त आझ्ालोचको से विनम्न निवेदन है कि यद्यपि भारतीय सविधघान के 
चतुर्थ भाग के सिद्धान्त न्‍्यायालयो में न्याय योग्य अथवा प्रवत्तनीय नही हैं फिर भी 
उनको निरर्थक कहना श्रत्यधिक श्रनुचित होगा | जैसा कि बताया भी जा चुका है, 
“ऐसी सविधानिक घोषणाओ का यही उद्देश्य होता है कि सविधान में कल्याणकारी 
राज्य के मानवीय अ्रधिकारों का समावेद् हो जाये ।”* राज्य की नीति के निर्देशक 
सिद्धान्त कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं और इस तथ्य पर बल 
देते हैं कि भारत का पूर्वगामी राज्य केवल नियामक (]8९४०७४०७) था किन्तु 
उसके स्थांन पर श्रब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो चुकी है। अनुच्छेद ३८ 
मे कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, शभ्राथिक 
झौर राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी सस्थाओं को श्रनुप्रारणित करे, भर- 
सक का्यंसाधक रूप में स्थापना श्लोर सरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का 
प्रयास करेगा | भ्रनुच्छेद ३६ में कहा गया है कि राज्य अपनी नीति का विद्येष रूप से 
ऐसा सचालन करेगा कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने 
का भ्रवसर मिलेगा। देश के साघनों का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बेटा 
होगा, जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो | झाथिक व्यवस्था इस 
प्रकार चले कि घन और उत्पादन के साधनों का सर्वेसाघारण के लिए श्रहितकारी 
केन्द्रण न हो | पुरषो श्र स्त्रियो दोनो का समान कार्य के लिए समान वेतन हो । 
श्रमिक पुरुषो और स्त्रियो के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार 
अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा श्राथिक श्रावव्यकता से विवश होकर नागरिको को 
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मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व. ७१ 


ऐसे रोज़गारो मे चल जाना पडे, जो उनकी आयु अथवा उनकी शक्ति के अनुकूल न 
हो | इसके अतिरिक्त राज्य प्रयत्न करे कि सभी को आजीविका के पर्याप्त श्रवसर 
हो, सभी के रहत-सहन का स्तर उच्चतर बनाया जाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य की 
उन्‍नति हो | शैशव और किशोर अवस्था का शोपण से तथा नैतिक और आर्थिक 
परित्याग से सरक्षण हो । राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के भीतर और विकास की 
सीमाशो के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, व॒ृढापा, वीमारी और 
श्रग-हानि तथा श्रन्य अभाव की दशाओ में सार्वजनिक सहायता पाने के श्रधिकार को 
प्राप्त कराने का यथाशक्ति प्रयत्न करेगा । इसके अतिरिक्त सभी के लिए मुफ्त और 
अनिवार्य शिक्षा होगी तथा कृषि की उन्‍्तति शऔर सामूहिक संगठन की ओर विशेष 
ध्यान दिया जायगा ॥ सक्षेप में देश में आथिक लोकतस्त्र का विकास होगा ।* 

राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तो को न्याय योग्य और कठोर न वनाकर 
इसमें एक लाभ ही हुआझा । नीति के निर्देशक तत्त्व राज्य से आशा करते हैं कि वह कुछ 
अस्ति (908४०) प्रकार के कत्तंव्य अवश्य करेगा, किन्तु राज्य के कृत्य समय भौर 
अवस्थाओ्रो के अ्रनुसार ही हुआ करते हूँ। समय तीत्र गति के साथ बदलता चलता हैं 
ओर उसी प्रकार अवस्थाएँ भी तीज गति के साथ वदलती हैँ, और तदनुसार ही न्याय 
के सम्बन्ध में हमारे विचार भी वदलते रहते हैँ । यदि राज्य की नीति को सर्वेसाधारण 
की आवश्यकताओं की पूर्ति के हित में लगाना श्रभीप्ठ है, और यदि राज्य की नीति 
न्याय-भावना के भी अनुकूल है, तो यह, न तो उचित होता और न॒व्यवहारिक ही 
होता यदि हम भ्रपने नीति के निर्देशक तत्त्वो को कठोर श्रथवा न्याय योग्य (क्राण- 
०७०१०) वना डालते । राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों का स्पष्टीकरण करते हुए 
श्र उनके महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए डा० भ्रम्बेदकर ने सविधान सभा में कहा था - 
“जन्ीति के निर्देशक सिद्धान्तो की भाषा को हमने ऐसा स्वरूप दिया है, जिससे ऐसा 
प्रतीत होता होगा कि वे न तो स्थायी हैं और न कठोर हैं । हमने विभिन्‍न समय के 
झौर विभिन्‍न विचारों के लोगो के लिए पर्याप्त श्रवसर देने का प्रयास किया है कि वे 
अपने-अपने विचारो के भ्रनुसार आशिक लोकतन्‍्त्र स्थापित करने का प्रयास करें ,और 
अपने विचारो एवं रुचि के अनुकूल निर्वाचको पर प्रभाव डालें। मेरे विचार से यही 
झाथिक लोकतन्‍्त्र के स्थापित करने का सर्वोत्तम उपाय है भौर केवल इसी प्रकार प्रागे 
आने वाली नस्‍लो को अपने मनचाहे तरीके से कार्य करने का पूर्ण भ्रवसर दिया जा 
सकता है ४ 

राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों पर यद्यपि न्यायालयो के द्वारा अमल नहीं 
कराया जा सकता, फिर भी सविधानिक तथ्यो के बारे में इन तत्त्वों का प्रभाव न्‍्याया- 
लयो के तिर्णयो पर पडे बिना नही रह सकता । स्वर्गीय प्रमुख न्यायाधीश केनिया 
(579) ने कहा था “राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त सविधान के अमग हैं 
इसलिए उनको बहुमत दल की इच्छा मात्र मान लेना ग़लत होगा । ये तत्त्व तो सारे 

. अनुच्छेद ३६ । 
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७२ भारतीय गणराज्य का शासेने 


राष्ट्र की इच्छा के प्रतीक हैं, जिनको उस सविधान सभा के माध्यम से व्यक्त किया 
गया है, जिसको समस्त देश की सर्वोच्च विधि निर्मित करने के लिए आज्ञा दी गई 
थी 7” “जहाँ तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्व सविधानिक शासन-व्यवस्था के 
अग हैं और जहाँ तक उनमें व्यक्त राजनीतिक, सामाजिक और झाथिक आदझे देश 
के शासत में मूलभूत हैं, स्पष्ठत न्यायालयों का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वे इन 
पवित्र सिद्धान्तो का श्रादर करें, ताकि समय-समय पर जो राजनीतिक दल श्ावेंगे या 
जायेंगे, उनका इन तत्त्वो पर विपरीत और अनुकूल प्रभाव न पडने पावे ।” निर्देशक 
तत्त्वो से यह आशा की जाती है कि उनमें निहित झादर्श राष्ट्रीय नीतियो में एक- 
रूपता और निरनन्‍्तरता बनाए रखेंगे और न्‍्यायालयो का यह्‌ कत्तंव्य हो जाता है कि 
यह नीति की निरन्तरता श्रौर एकरूपता दलगत नीतियो का खिलौना बनकर न रह 
जाय श्रौर किसी समय इसका विक्वत स्वरूप सामने न आने लगे। 

इसके अतिरिक्त, लोक-हित में बहुत से मूल श्रधिकारों पर उचित और न्याय्य 
मर्यादाएँ भ्रारोपित कर दी गई है | भ्रत जब न्यायालय उन मूल अधिकारो का निर्वेचन 
करेंगे जो न्याय योग्य हें, तो न्यायालयों का कत्तेब्य होगा कि वे उन नियमो की 
भी व्याख्या करेंगे जिनके भ्रनुसार उन्हें यह्‌ निणेय करना होगा कि उचित श्रथवा न्याय्य 
(7०४४07७००) क्‍या है और सार्वेजनिक हित (9ए0 7रा।७००४७) क्या है। और 
ऐसा करते समय उनको नीति के निर्देशक तत्त्वो पर विचार करना ही होगा, क्योंकि 
सविधान उक्त निर्देशक तत्त्वो को देश के शासन में मूलभूत मानता है। यह बात 
सुर्येपालसिह बनाम उत्तर प्रदेश वाले मामले में स्पष्टत सम्मुख श्रा चुकी है ।* 
“सार्वजनिक उद्देश्य अथवा लोकहित और सार्वजनिक नीति भ्रथवा लोकनीति का भैद 
स्पष्ट हो जायगा यदि सार्वेजनिक नीति का यह श्रर्थे लिया जाय कि यह उस राज- 
तीतिक दल की नीति है जो किसी समय सत्तारूढ है। किन्तु लोक-हित (9ण्फ॥० 
एणाए०8०) और लोक-नीति (9णए७॥० 9णा०9) का विभेद समाप्ल' हो जाता है यदि 
लोक-नीति से मतलब उस राज्य-नीति अथवा नीति से है जो सविघधान में स्पष्टतया 
दे दी गई है और जिस नीति के सिद्धान्त देश के शासन में मूलभूत स्वीकार कर लिये 
गए हैं । यदि कोई विधि किसी निद्चित उद्देश्य को लेकर निर्मित की गई है, और 
जिसको सविधान में राज्य की नीति का निर्देशक सिद्धान्त मानकर रखा गया है, वह 
निश्चय ही लोक-हित प्रदर्शित करती है । इसलिए यदि उत्तर प्रदेश ज़मीदारी-उन्मूलन 
और भूमि सुधार कानून, १६५१ (ए ९ शब्णाएवेश्ण 00७णाध्रणा छत ॥.छात 
० 8+% ॥ ० 957) के अनुसार जञमीदारो की सम्पत्ति छितन गईं, किन्तु यदि 
उक्त सम्पत्ति हरण राज्य की नीति के निर्देशक त्त्त्वों की क्रियान्विति श्रथवा उनके 
ऊपर झमल करने के अभिप्राय से हुआ, तो यह हरण भी सविधान के उपबन्धों के 
श्रनुकूल ही लोक-हित (9ए७॥० एएा9०४७) के लिए ही हुआ, भ्ौर इस विषय में 
न्यायालयों को यह सोचने की श्रावश्यकता नही है कि विधि के ग्रन्य श्रथों में उक्त 


] गापालन बनाम मद्रास राज्य । 
2. 6.7 & 957 8, एछए 674 


मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व. ७३ 


सम्पत्ति हरणु उचित है अथवा नही । इस प्रइन का उत्तर देने के लिए न्यायालय को 
इस बात की आवश्यकता नहीं है कि वह उन समस्त साधनों पर विचार करे जो 
विधानमण्डल के उद्देश्य को सार्थक करने के लिए अधिनियम (8०४) में उपवन्वित 
हैं। न्यायालय उसको न तो स्वीकार ही करेंगे श्लौर न अस्वीकार ही करेंगे | यू० पी० 
(ए. ए.) अधिनियम ने सम्पत्ति का अ्र्जेन (8०(णाञआध०४) किया है, इसका उद्देश्य 
किसी न किसी राज्य-तीति के निर्देशक सिद्धान्तों का ही कार्यान्वित करना है, श्रत वह 
लोक-हित (9ण»० एप०७०४०) के लिए है । 

इसलिए केवल इस कारण, कि नीति निर्देशक तत्त्वो पर न्यायालयो के द्वारा 
अमल नही कराया जा सकता, उक्त तत्वों का सविधानिक महत्त्व नष्ठ नहीं हो जाता | 
इन तत्त्वो का उल्लघन भी उतना ही असविधानिक है जितना कि किसी ऐसे उपवबन्ध 
का उल्लघन शअभ्रसविधातिक माना जाएगा जिस पर न्यायालय द्वारा अ्रमल कराया जा 
सकता है। यदि सरकार ऐसी नीति पर चले जो निर्देशक सिद्धान्तो का अतिक्रमण 
करती हो, तो उक्त नीति अ्रसविधानिक मानी जाएगी । ओर कोई भी ऐसा मन्त्रि- 
मण्डल जो सर्वसाधारण के प्रति उत्तरदायी है, कभी ऐसा दुस्माहस नही करेगा। श्री 
एलेन ग्लैडहिल ने ठीक ही कहा था “यदि भारतीय सबविधान को अपना पविन्न 
स्वरूप बनाएं रखना है और यदि इसको स्थायी रहना है तों किसी भी लोक-प्रिय 
मन्त्री के लिए ऐसा व्यवस्थापन प्रस्तावित करना कठिन होगा जिसका झ्राधार मौलिक 
अधिकार भ्रथवा निर्देशक तत्त्व न हो । भौलिक अधिकारो श्रथवा निर्देशक तत्त्वो से 
विरोध रखने वाले वैधिक प्रस्तावों को विरोधी दल श्रसविधानिक कहकर अस्वीकृत 
कर देंगे ।” 

ससदीय शासन-प्रणाली में शासन के सभी कृत्यो पर विरोधी दल की आलो- 
चक अंखिं टकटकी लगाये रहती हैँ । सर्वसाधारण और उनके नेता कठिन आलोचक 
दृष्टि से शासन के क्रियाकलापो को देखते हैं श्रोर वे किसी शासन की सफलता 
ग्रथवा असफलता उस लक्ष्य-प्राप्ति के श्राधार पर करते हैं जो उस शासन ने सविधान 
के मार्ग को भ्रपनाकर प्राप्त किया हो । यदि कोई भासन ऐसी नीति पर चलता 
है, जो सविघान के सिद्धान्तों के अनुकूल है ओर जो सर्वेसाधारण की न्याय भावना 
के अनुसार कार्य करता है, उसको सदेव सर्वसाधारण का समर्यन प्राप्त होता रहेगा 
ओर ऐसा शासन सत्तारूढ रहेगा, किन्तु यदि कोई शासन इसके विरुद्ध चलता हे 
त्तो उसे शासन-सत्ता त्यागनी होगी। इस प्रकार प्रवुद्ध जनमत ही राज्य की नीति 
के निर्देशक तत्त्वों के पीछे शक्ति है । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि 
वैधिक रूप से सविघान के भाग ४ के निर्देशक तत्त्वों को न्यायालयों द्वारा न्याय 
योग्य नही ठहराया जा सकता, फिर भी उक्त सिद्धान्तो के पीछे लोकमत का समर्थन 
है जो झाम चुनावो के द्वारा व्यवत होता है। श्लौर लोकतन्त्र की पीछ पर वास्तविक 
दावकिस तो जनमत की हो होती है । 

और यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाय कि राज्य की नीति के निर्देशक 
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तत्त्व पवित्र सकलप श्रथवा श्रेष्ठ नैतिक आदर्श हैं, तो उक्त तत्त्वों का महत्त्व है ही । 
एलेन ग्लैडहिल ने लिखा है कि, “अनगिनती व्यक्तियों के जीवन नैतिक आदशों के 
फलस्वरूप सुधरे हैं, ओर यह भी कठित नही है कि ऐसे उदाहरण अश्रवश्य मिल 
जावेंगे जब कि उच्च नेतिक श्रादर्शों से राष्ट्री के इतिहास पर प्रभाव पडा है ।7 
भ्रग्नेत्त जाति के श्रधिकारो के विकास में मैग्नाकार्टा (७७0४०७7४७) नामक अ्रधिकार 
पत्र का भारी प्रभाव पडा है और “ससद्‌ द्वारा पारित अनेको अधिनियमो को निश्चित 
रूप से मैग्नाकार्टा का जात कहा जा सकता है ।7£ १७७६ की श्रमरीकी स्वतन्त्रता 
घोषणा की प्रस्तावना (7०७770)०) ने उक्त देश के सामाजिक और राजनीतिक 
विकास का पथ-प्रदर्शन किया है। यद्यपि उक्त प्रस्तावना न तो अमेरिकी सविधान का 
श्रग है और न जिन सिद्धात्तो को उक्त प्रस्तावना में अज्भीकृत किया गया है, उन्हें 
न्यायालयों द्वारा न्याय योग्य ठहराया जा सकता है। सक्षेप में कहा जा सकता है कि 
जिस अ्रकार मै ग्नाकार्टा के उपबन्धों ने सदेव ब्रिटिश न्‍्यायाघीशो के निर्णयों पर प्रभाव 
डाला है, और जिस प्रकार श्रमेरिकी स्वातन्त्य-घोषणा की प्रस्तावना (70877) 
ने; अमेरिका के न्यायाधीशों के निर्णयों पर प्रभाव डाला है, उसी प्रकार नीति के 
निर्देशक तत्त्व भा भारत सरकार की नीति का निर्माण भी करेंगे, और मार्ग-दर्शन 
भी करेंगे, उस समय उनके निर्णयों पर भी उक्त तत्त्व अ्रवद्य प्रभाव डालेंगे । 

किन्तु निर्देशक तत्त्वों की सफलता वास्तव में भारत के सर्वंसाधारण और 
उनकी राजनीतिक शिक्षा पर अ्रवलम्बित होगी। प्रो० लास्की (706 ॥8७४) ने 
ठीक ही कहा था “से हुए चमडे या काग्रज के दुकडे (१४४७ एथ/णणाथा8] 
अर्थात्‌ सविधान के कागज पवित्र माने जा सकते हैँ, किन्तु उक्त चघमडे के या काराज 
के पन्ने सविधान के आदर्शों की पूर्ति नही करा सकते ।/* सविधान की वास्तविक 
सफलता सर्वेसाधारण की सतकता और उनकी सामाजिक चेतना पर ही निर्भर करती 
है । श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संविधान भी केवल कागज के ढेर मात्र रह जायेंगे यदि उस देश के 
नागरिक सार्वजनिक मामलों में उदासीनता श्रथवा लापरवाही से काम ल। 
यह पुरानी कहावत है कि लोगो को वैसा ही शासन प्राप्त होता है जिस प्रकार के 
शासन के वे लोग योग्य होते हैँ। इसलिए यह भारतीय लोगो के ही हांथो में है 
कि वे सविधान से पूरा लाभ उठावें और जो शभ्रवसर सविधान ने दिए हैँ उनसे लाभ 
प्राप्त करें चाहे वे अवसर भ्रथवा सविधानिक उपबन्ध न्याय योग्य (उप्र४ध्रण&90 ) 
हो अथवा न हो । यदि भारत के नागरिक अपने नागरिक कत्तंव्यो की उपेक्षा करें 
श्रौर यदि सत्तारूढ राजनीतिक दल राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों के अनुसार 
आचरण न करे, तो इसमें संविधान का दोष नही होगा । इसीलिए वारम्बार कहा 
जा रहा है कि बडे पैमाने पर सभी वर्गों को और सर्वसाघारण को राजनीतिक 
शिक्षा प्रदान की जाए और उक्त शिक्षा के द्वारा उचित जनमत के प्रकाशन की 
अवस्था का निर्माण किया जाए । इस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु यह आवश्यक है कि 
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प्रत्येक स्कूली छात्र और छात्रा को भारतीय स्कूलो में मौलिक अधिकारों और नीति 
के निर्देशक तत्त्वो के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाए । 

राज्य फी नीति फे निर्देशक तत्वों फा वर्गोकरण (08860##0 रण 909 
97600४७ एशा०णए०४)--राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वो के अध्याय के 
प्रथम तीन भनुच्छेद (अनुच्छेद ३६, ३२७ और ३८) सामान्य प्रकृति के हैं. जिनमें 
सामान्य परिभाषाएँ, वैधिक मान्यता और सामान्य उद्देश्य दिये गये हैँ | शेप अनुच्छेदो 
को हम सुविधा के लिए तीन भागो में वर्गीकृत कर सकते हे-- (१) वे अनुच्छेद 
जो भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं, (२) वे श्रनुच्छेद जो भारत को 
गाधीवादी राज्य अथवा राम राज्य बनाना चाहते हैं, और (३) वे शभनुच्छेद जो 
भ्रन्तर्रोष्ट्रीय शान्ति को बढाना चाहते हैं । 

(१) अनुच्छेद ३८ उपवन्धित करता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था 
की जिसमें सामाजिक, आधिक और राजनोतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी 
संस्थाओं को अनुप्रारित करे, भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण 
करके लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। इस प्रकार लोक कल्याण की 
उन्नति ही वह उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति संविधान करना चाहता है और उस दिशा में 
ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करता चाहता है जिसमे सभी को सामाजिक, 
भाधिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो । इस प्रकार हमारे सविधान के दो मुख्य 
उद्देश्य हैं, लोक कल्याण और न्याय । अनुच्छेद ३६ वह मार्ग बताता है जिसके अनु- 
सरण के द्वारा लोक कल्याण और न्याय सभी को प्राप्त हो सकें भ्ौर इस प्रकार 
नई समाज-व्यवस्था का आधार स्थापित हो सके | इस भाग के श्रन्य श्रनुच्छेद 
प्राय इसी भ्रनुच्छेद की विशद व्याख्या करते हे, और प० जवाहरलाल नेहरू के 
शब्दों में वे ऐसे जाति-विहीन और वर्ग-विहीन समाज की स्थापना का आरादर्श 
उपस्थित करते हैं जिसकी प्राप्ति शान्तिपूर्ण और सहयोगपूर्ण आधार पर होगी । 
उक्त उद्देह्य की प्राप्ति के लिए राज्य अपनी नीति का विशेपतया ऐसा संचालन 
करेगा कि सुनिश्चित रूप से-- 

(क) सभी नागरिको को श्रर्थात्‌ पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से 
जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो सकें, 

(ख) देश के साघनो भश्रयवा समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व 
शौर नियन्त्रण इस प्रकार वेँटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधनः 
हो सके , 

(ग) आधिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन के 
साधनो का सर्वेसाधारण के लिए भ्रहितकारी' केन्द्रण न हो सके , 

(घ) पुरुषों भौर स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन« हो; 

(ड) श्रमिक पुरुषो, स्त्रियो और वालको के स्वास्थ्य और शक्ति तया बालकों 
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की सुकुमार प्रवस्था का दुरुपयोग न हो; तथा श्राथिक झ्ावद्यकता से विवश 
होकर नागरिको को ऐसे रोज़गारो में न जाना पेड जो उनकी श्रायु या शक्ति के 
अनुकूल न हो , 

(च) शैशव और किशोर श्रवस्था का शोषण से तथा नैतिक और आ्थिक 
परित्यागः से सरक्षण हो , 

(छ) राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति काम पाने के, 
शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अग-हानि तथा अन्य अनहँ श्रभाव 
की दकाओं में सावंजनिक सहायता पाने के श्रधिकार को प्राप्त कराने का कार्य साधक 
उपबन्ध करेगा , २ 

(ज) राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दक्षाओ का तथा प्रसूति 
सहायता के लिए उपबन्ध करेगा ,* 

(भ) राज्य श्रमिको के निर्वाह, मजूरी तथा शिष्ट जीवन-स्तर श्रादि का 
प्रबन्ध करेगा ताकि अ्रवकाह और श्राराम के समुचित उपभोग की दशाओ तथा सामा- 
जिक और सास्क्ृतिक उन्नति की दह्ाओं को प्राप्त कराया जा सके, 5 

(बज) राज्य सब बालको को चौदह वर्ष की भ्रवस्था समाप्ति तक नि शुल्क 
आर पनिवाय॑ शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा ,९ 

(2) राज्य अपने लोगों के श्राह्दर पुष्टितल और जीवन-स्तर को ऊँचा 
करने तथा लोक-स्वास्थ्य के सुधार को श्रपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा,? 

(२) कतिपय नीति निर्देशक सिद्धान्त गाघी जीवन-व्यवस्था पर आधारित 
हैं श्र थे गाधी जी के सपनों का भ्रहिसक राज्य निर्माण करते हैं : 

(क) राज्य ग्राम पचायतो का सगठन करेगा और उन्हें ऐसी शझवितर्यां भौर 
श्रधिकार प्रदान करेगा जो उनको स्वायत्त शासन की इकाइयो के रूप में कार्य करने 
योग्य बना सकें , 

(ख) राज्य ग्रामो में कुटीर उद्योगो को वैयक्तिक तथा सहकारी श्राधार पर 
बढ़ाने का प्रयास करेगा ।* 

उपरोक्त दोनो उपबन्ध सर्वोदय भ्राप्स करने के उद्देश्र को इगित करते हैं । 
प्रो० श्रीमन्‍नारायरा अग्रवाल” का कथन है कि सर्वोदिय श्रथवा शुद्ध समाजवाद, 
विकेन्द्रीकृत श्रथें-व्यवस्था (१6०७॥एशा४९०१ ०००॥०एण७) और समष्ट्यात्मक लोक- 

तन्त्र (60790806 0०080०869) के आझ्ाघार पर गाघीवादी समाज-व्यवस्था 
स्थापित करना चाहता है। गाघीवादी समाज-व्यवस्था का पश्राघार स्वतन्त्र एव 
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8 अनुच्छेद ४३ । 6 अनुच्छेद ४५ । 

7 झनुच्छेद ४० । 8 अजुच्छेद ४० । 

9 अनुच्छेद ४३ | 


मौलिक अधिकार भौर राज्य की नीति के निदेशक तत्व. ७७ 


स्वायत्तञासी ग्राम पचायतें (ए॥॥88० 0०7रणप्णा७९४) ही होगी । भारत की भप्रर्थे- 
नीति सम्बन्धी वाद-विवाद का श्रीगणेश करते हुए भारतीय वित्त मन्त्री श्री सी० ढी० 
देशमुख ने कहा था कि बड़े उद्योगो का उत्तरोत्तर विकास वाछनीय है क्योकि 
इससे राष्ट्रीय हित होगा, किन्तु साथ ही ग्रामीण गृह-उद्योगो का भी विकास 
झ्ावदयक है क्योकि ग्रामीण कुटीर उद्योगो से अधिक लोगो को रोजगार प्राप्त होगा 
भर सर्वंसाधारण की आय वढेगी ।” प्रधान मनन्‍्त्री ने वादविवाद में हस्तक्षेप करते 
हुए कहा था कि हम नि स्सन्‍्देह शान्तिपूर्ण श्राधार पर सभी के सहयोग से जाति-विहीन 
भ्ौर वर्ग-विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैँ । उन्होने यह भी कहा कि देदा 
में सव से बडा प्राइवेट खण्ड छोटे-छोटे खेतों वाले किसानों का है ॥* 

(ग) राज्य जनता के दुर्बंलतर विभागो के, विश्येषतया श्रनुसूचित जातियो 
झौर अ्रनुसूचित भ्रादिम जातियो के शिक्षा तथा श्रर्थ सम्बन्धी हितों की विजद्येप साव- 
घानी से उन्‍तति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका 
संरक्षण करेगा, * 

(घ) राज्य बिश्येपतया स्वास्थ्य के लिए हानिकर मादक पेयो भ्रौर भ्रौषधियो, 
श्रौषधीय प्रयोजनो से अभ्रतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा, 2 

(ड) राज्य कृपि और पशु-पालन को आवुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से 
सघटित करने का प्रयास करेगा, * 

(च) राज्य गायो और बछडो तथा अन्य दुघारू और वाहक ढोरो की नस्ल 
के परिरक्षण भ्ौर सुधारने के लिए तथा उनके वध का प्रतिपेघ करने के लिए 
अग्रसर होगा ,* 

(छ) राज्य, राष्ट्रीय महत्त्व वाले तथा ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्थानों 
और स्मारकों तथा चीजो का सरक्षण करें ;* और 

(ज) राज्य देश की त्यायप्रालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करे, तथा 
समस्त देश के लिए एक व्यवहार-विधि (छज्णो ०000) का प्रचलन करे ॥" 

(३) भन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति के सम्बन्ध में, 

(क) राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उत्तति का प्रयास करे, ? 

(ख) राज्य, राष्ट्रो के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्वन्धो को बनाये रखने 
का प्रयास करे, * 

(ग) राज्य, भ्रत्तर्राष्ट्रीय विधि श्रौर सधि बन्धनों के प्रति श्रादर बढाने का 
प्रयत्व करे; * 

(घ) राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्यता द्वारा निवटारे का प्रयास करे 
झौर तदय प्रोत्साहन दे ।९ 
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9. भनुच्छेद ५१ (ग) 0, अनुच्छेद ५१ (१)। 


छ्८ भारतीय गणराज्य का शासन 


अनुच्छेद ५१ के उपबन्धों के श्रनुसार हमारे देश की विदेश-नीति पूरी तरह 
क्रियान्वित हो रही है, और प० जवाहरलाल नेहरू की शक्तियुक्त श्रौर क्रियाशील 
तठस्थता की नीति (700काणा० ० 0एधणगा6 ग्रगाएथआए) भी संविधान के 
गनुच्छेद ५१ का ही व्यावहारिक स्वरूप है । भारत का सहग्नस्तित्व (00-०>घ80०7०७) 
में पूर्ण विश्वास, उसकी पचश्ील (?%०«॥ £॥8 ) की हिमायत, और इन महानतम 
शान्ति और परस्पर-सहिष्णुता के सिद्धान्तों का भारत द्वारा स्वीकार कर लिया जाना 
ही स्वतन्त्र भारत की ससार को बहुत भारी देत माना जायगा । सत्य यह है कि भारत 
ने ससार को विनाश से बचा लिया है । माइकेल फूट (]४क्‍008७ 7००४) ने लिखा है 
“शक्ति हम सभी को बिगाडती है ओर ससार स्वतन्त्र भारत का ऋणी है कि 
उसने हम सभी को बल्कि सारे ससार को शक्ति-जन्य दोषों से बचाया है, नही तो 
सम्भव था कि हम सभी विनाश के गर्त्त में पहुँच गये होते ।! पचरशील के पाँच प्रसिद्ध 
सिद्धान्तो।! (क) सब देशो द्वारा परस्पर एक दूसरे देश की प्रादेशिक श्रखण्डता एवं 
प्रभुसत्ता का सम्मान, (प्रापएर्ने #९8]06060 [0' ९8६७ 0000७/8 $श॥पा0७ ॥08- 
8709 &0व 8०एथथट्र777), (२) परस्पर अनाक्रमण (7ए०7-४४६ए०४४० ) 
(३) भ्राथिक, राजनीतिक या सैद्धान्तिक कारणों से परस्पर किसी देश के प्रान्तरिक 
मामलो में हस्तक्षेप का ग्रभाव (प्रण्गरना॥७र्घकछ७१०७ एप 098 ग्राप्शप्रकव धरींाएड 
ई07 छाए 70880ण8, श्र! छत &॥ 6000706, एणाएठों 07 उ4606०७] 
था&०४०४७/) , (४) परस्पर लाभ की समानता (०पएथ४ए ते कराएं 
७०४०१) , भश्रौर (५) शान्तिपूर्ण सहग्नस्तित्व ((99&8०७६प ००-००४४५४०४०७ ), ने बडें- 
बडे राज्यो के प्रधान श्रधिकारियो के दिमाग्यो में से युद्ध की सम्भावन्ताशं को दुर कर 
दिया है । 


5एए2९४(९० ॥२९३०॥९5 
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2 पचशोल सिद्धान्त को तृतीय पारा का सशोधन करके ही मौस्कों (०8००७) में भारत 
और सोवियत्‌ यूनियन के अधान मंत्रियों ने सम्मिलित घोषणा करते हुए पचशील में विश्वास प्रकट 
किया था। प्रारम्भ में हतीय धारा इस प्रकार थी “परस्पर किसी देश के भान्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 
का अभाव ।” किन्तु सशोधन ने निम्न शब्द भौर नोढ़ दिये “आर्थिक, राजनीतिक या सैदान्तिक 
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सौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व. ७६ 
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प्रध्याय ४ 


केन्द्रीय शासन 
(ए०शशाएशा ४ 6 (शा०९) 


राष्ट्रपति 
(77७ ?7०870०7५ ) 


भारत का राष्ट्रपति (प४७ ए7८४००7॥ ०६ 77079 )---भारत के सविधान ने 
व्यवस्था की है कि भारत का एक राष्ट्रपति! होगा । सघ की कार्यपालिका शक्ति 
राष्ट्रपति में निहित होगी, और सघ के रक्षाबलो का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में 
निहित होगा । किन्तु राष्ट्रपति उक्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग सविधान' के 
अ्रनुसार करेगा, और सविधान ने उपबन्धित किया है कि राष्ट्रपति को अपने क्ृत्यो 
का सम्पादन करने में सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद्‌ होगी 
जिसका प्रधान, प्रधान मन्‍्त्री होगा ।। जब उक्त उपबन्ध को सविधान के अन्य उप- 
बन्धों के साथ पढठा जाएगा, तो, राष्ट्रपति की सर्वेधानिक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी । 
प्रनुच्छेद ७५ (३) के अन्तर्गत, मन्नरि-परिषद्‌ लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तर- 
दायी होगी | श्रनुच्छेद ७८ (क) के श्रन्तगंत प्रधान मन्त्री का कत्तंव्य होगा कि वह 
संघ कार्यों के प्रशासन सम्बन्धी मन्त्रि-परिषद्‌ के समस्त विनिर्चयो को राष्ट्रपति को 
पहुँचावे | पुन श्रनुच्छेद ७८ (ग) उपबन्धित करता है कि प्रधान मन्‍्त्री का कत्तेव्य 
होगा कि राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर कोई विषय, जिस पर किसी मन्त्री ने 
विनिश्चय कर दिया हो किन्तु मन्त्रि-परिषद्‌ ने विचार नही किया हो, मन्त्रि-परिषद्‌ 
के सम्मुख विचारार्थ रखवायेगा । 

उक्त सब उपवन्धों से यही ध्वनि निकलती है कि भारत के राष्ट्रपति को अपने 
उत्तरदायी मन्त्रियो की मन्त्रणा पर ही चलना होगा, यद्यपि सघ की समस्त कार्य- 
पालिका सत्ता राष्ट्रपति में ही निहित है और भारत सरकार के समस्त कार्पपालिका 
कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए हुए कहे जायेंगे |” सविधान में ऐसा उपबन्ध नही है 
जिसमें राष्ट्रपति को शासन के सभी कृत्यो के लिए उत्तरदायी ठहराया गया हो | 
इसके विपरीत मन्त्रि-परिषद्‌ को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ठहराया ग्रया है। 
मन्त्रि-परिषद्‌ को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ठहराना उचित न होता यदि कायें- 
पालिका सम्पन्धी निर्णयो का अन्तिम भ्रधिकार सविधान ने मन्त्रियो में निहितः न किया 
होता । अनुच्छेद ७८ के खण्ड (क) और (ग) मन्त्रियो को उक्त अधिकार स्पष्ट 


] झनुच्छेद ५२ । 2 अनुच्छेद ५३ (१) । 
3 एात 4 अनुच्छेद ७४ (१) । 


5 अनुच्छेद ७७ (१)। 
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शेब्दों में देते हैँ यद्यपि कुछ विद्वानों ने उक्त खण्डो को सबिग्ध अर्थों में ग्रहण किया 
है / खण्ड (क) उपवन्वित करता है कि प्रघान मन्त्री प्रशासन सम्बन्धी, मन्त्रि-परिपद्‌ 
के समस्त घिनिरुचय राष्ट्रपति के पास पहुँचावे । खण्ड (ग) उपबन्धित करता है कि 
यह प्रधाच मन्त्री का कत्तेव्य होगा कि राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर प्रधान मन्त्र 
किसी ऐसे विपय को जिस पर किसी मन्‍्त्री ने तो विनिद्चय कर दिया हो कित्तु मन्त्रि- 
परिषद्‌ ने विचार नही किया हो, मन्सत्रि-परिषद्‌ के समक्ष उसके विचाराय रखे । इस- 
लिए 'विनिरुचर्या (06०००) दाब्द का प्रयोग निश्चित रूप से यही वताता है कि 
समस्त विनिदुचय मन्त्री और मन्त्रि-परिपद्‌ ही करते है और सबविधान ने उनको 
मन्त्रणा या सलाह देने मर के लिए मन्त्री नही वनाया है। मन्नियो की राय आवदयकत 

मान्य है और राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रियों के विनिश्चयो का तिरस्कार असवैधानिक 
होगा।|प्रारूप समित्ति के चेयरमैन डा० अम्वेदकर ने सविधान के निर्माताओो की इच्छाओं 
पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा था “हमारे राष्ट्रपति की वही सबव- 
धानिक स्थिति है जो अग्रेजी सविधान में राजा की है। वह राष्ट्र का प्रधान अवश्य 
है किन्तु कार्यपालिका-प्रवान नही है । वह राष्ट्र का प्रतिनिधि अवश्य है किन्तु वह 
देश का शासक नही है । वह सामान्यत मन्त्रियो की मन्त्रणा मानने के लिए बाघ्य 
है । वह मन्न्रियों की मन्‍्त्रणा के विरुद्ध कुछ नही कर सकता ।” कुछ इसी प्रकार के 
विचार मविधान के तत्कालीन सभापति डा० राजेंन्द्रप्रसाद ने, जो इस समय हमारे 
राष्ट्रपति हैं, व्यक्त किए ये | उन्होने कहा था, “यद्यपि सविधान में स्पष्ट उपबन्ध 
नही है जिससे राष्ट्रपत्ति को मन्त्रियो की मन्त्रणा मानना आवश्यक होता किन्तु ऐसी 
ग्राशा की जाती है हमारे देश में भी ऐसी ही प्रथा अथवा श्रभिसमय स्थापित हो 
जाएगा जैसा कि इगलैड में है, जिसके अ सार राजा सर्दव मन्त्रियों की मन्त्रण। पर 
ही चलता है, भ्ौर इस प्रकार हमारा राष्ट्रपति भी सभी निर्णयों में 'मवधानिक 
राष्ट्रपति! (0008#00४०7७) 77680०४४५) की भाँति ही आचरण करेगा।” लावेल 
(7,05०॥) ने उपर्युक्त अमिसमय ((0०77०॥४०॥ ) की अच्छे ढग से व्याख्या की है ) 
वह कहता है. “सविधान का प्राचीन सिद्धान्त यह था कि मन्त्री लोग राजा के उप- 
देष्टा (0007०४००४) या समुपदेप्टा होते थे। मन्त्री लोग सलाह अथवा भन्त्रणणा 
देते थे किन्तु सम्राट्‌ विनिश्चय करता था| अब पासा पलट गया है । राजा से मन्त्रणा 
ली जाती है, किन्तु मन्‍्त्री लोग विनिश्वय करते हैं ।/ भारत के सविधान ने भी 
विनिश्चय करने का अधिकार मन्त्रियों और मन्स्रि-परिपद्‌ का दिया है । 

संसदोय शासन-प्रणाली ही क्यों (एफ एकशीइाएशासाए 58000 ते 
(0ए९7776०६ एैंघ5ठ 0008०) ?--ससदीय जासन-प्रणाली में राज्य के प्रधान की 
तितान्त श्रावश्यकता है, चाहे वह प्रधान राजा हो या राष्ट्रपति हो किन्तु वास्तविक 
प्रधिकारी, उत्तरदायों मन्त्री लोग ही होते हैँ जो शासन का निर्माण करते है और 

] 8तए28४8ए७, ४ ऐर *रफ्र७ एकफाणा जिदएरठफ्वाए० गा धार एगाहगाप- 
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शासन चलाते हैं । किन्तु जब सविधान ने राष्ट्रपति की व्यवस्था की और उसका निर्वा- 
चन एक विशेष निर्वाचकमण्डल से कराया, तो फिर भारतीय सविधान के निर्माताग्रो 
ने ससदीय शासन-प्रणाली को ही क्यो चुना ? इसका उत्तर स्वयं सविधान के 
निर्माताओं ने ही दिया है।! वे ऐसी शासन-व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो स्थायी 
हो और साथ ही उत्तरदायी भी हो, और उक्त निर्णय करते समय उन्होने उत्तरदायी 
शासन-व्यवस्था को अधिक महत्त्व दिया । इसलिए उन्होने ऐसी शासन-व्यवस्था स्था- 
पित की जिसकी 'नीति की परीक्षा अथवा 'जिसकी नीति का 'मूल्य निर्धारण' प्रति- 
दिन होता चले (7)877 3886587707$ ० ?०॥०ए9) न कि पर्याप्त समय के परचात्‌ 
(7?४१०१० &886857707/0) जैसा कि अमरीका की शासन-व्यवस्था में होता है । 
इसके ग्तिरिक्त अमरीका की शासन-व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका 
में सम्पके (0०४०७००) नहीं है | उक्त दोनो विभागों में सामजस्यथ केवल 
राजनीतिक दलीय निष्ठा का है , किन्तु दलीय निष्ठा ऐसा आवश्यक बन्धन नहीं है 
जिसके कारण दोनो विभागो की नीति समान दिशा में चले । अमरीका के 
शासन में नीति सम्बन्धी सामजस्यथ श्रोर उत्तरदायित्व का प्राय अभाव रहा है 
आर इस कमी को अमरीका के राजनीतिज्ञो ने भय के साथ देवा है और इसीलिए 
बारम्बार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच साप्जस्य लाने के लिए श्ननेको 
उपाय सुमाये गये हैं, यद्यपि उस दिशा में ग्रभी कोई सुधार नही हुआ है । भारत 
ऐसा सकट मोल लेने को तैयार नही था। लगभग १५० वर्षों की पराघीनता के 
बाद भारत को तुरन्त ऐसी शासन-व्यवस्था की श्रावश्यकता थी जो सर्वेसाधारण 
की आ्रावश्यकताश्रो के प्रति जागरूक भी हो और सर्वेसाघारण के प्रति उत्तरदायी 
भी हो ताकि राष्ट्रीय विकास की अनेको नीतियो और योजनाओं पर सुचारु 
रूप से अ्रमल किया जा सके गौर शासन के विभिन्‍न अगो और विभागों में तनिक भी 
विरोध या सघषे न हो । इसके अ्रतिरिक्त भारत को ससदीय दासन-प्रयाली का कुछ 
शान भी था। १६३७ से भारतीय प्रान्तो में ससदीय शासन-प्रणाली के अनुसार 
सफलतापूर्वक शासन चल भी रहा है । ससदीय शासन-प्रशाज्ी प्रत्यधिक जटिल 
व्यवस्था नही है और हमारे सर्वसाधारण उन सिद्धान्तो से पूर्व परिचित थे जिन पर 
उक्त व्यवस्था आधारित है । इप्तीलिए हमारे सविधान के निर्माताओं ने ससदीय शासन 
ही श्रेयय्कर समझा | और इ प्रकार की शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को र/ज्य का 
प्रमुख बनाने से कोई विद्येष भ्रमगति नही है । 

राष्ट्रपति की श्रहताएँ प्रोर उपलब्धियाँ (00थक्‍0०8७008 छत 007एवच- 
8धणणा ०0 0० ?7०8॥०7४) --संविघान ने उपवन्बित किया है कि राष्ट्रपति भारत 
का नागरिक हो, पैतीस वर्ष की श्रायु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा के लिए 
सदस्य निर्वाचित होने की अरहंता रखता हो ।ः किन्तु यह शर्तें है कि कोई व्यक्ति जो 
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2 अनुच्छेद ५८ । अमरीका के सविधान में राष्ट्रपति के निवोचन के सम्बन्ध में निम्न उप- 
बन्ध है, “केवल वहीं व्यक्ति अमरीका का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है जो अमरीका में पैदा इचा 
ह्वो भ्रथवा इस सविषान की स्वीकृति के समय स्थुक्त राज्य का नागरिक रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति 
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भारत सरकार के ग्रघीन अ्रथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा किसी स्था- 
भीय गासन के अधीन कोई लाभ का पद घारण किए हुए है, वह राष्ट्रपति निर्वाचित 
होने का पात्र न होगा । लेकित इस सम्बन्ध में कोई व्यक्ति लाभ का पद घारण किए 
हुए केवल इसी कारण नहीं समझा जायगा कि वह भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्र- 
पति या किसी राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख है, अथवा सघ या 
किसी राज्य का मन्‍्त्री है। इसके अतिरिवत राष्ट्रपति ससद्‌ के किसी सदन का अथवा 
किसी राज्य के विधानमण्डल के सदन का सदस्य नहीं होगा । यद्दि उक्त सस्थाग्रो का 
कोई सदस्य राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो जाए तो पद ग्रहण करते ही उसकी 
सदस्यता समाप्त हो जायगी ॥ राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्याणियों द्रा कोई गडवडी 
न हो, इसलिए सविधान ने राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधी क्षण, निदेशन और नियन्त्रण 
करने के लिए उदत अधिकार एक “निर्वाचन श्रायोग' (९७७० (0फ्रणाएश०॥) में 
विहित किया है, श्रौर उवत्त निर्वाचन आयोग ससद्‌ के नियन्त्रण में कार्य करेगा ।* 
राष्ट्रपति या उपराप्ट्रपति के निवाचिन से उत्पन्त या ससकक्‍त सब शकाग्ो और विवादों 
की जाँच प्रौर विनिश्चय उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका विनिश्चय भ्रन्तिम 
होगा ।* उक्त निर्वाचन से उत्पन्न विवाद और गकाएँ किस प्रकार निर्णात की जागें, 
यह विधि एवं प्रक्रिया स्वयं उच्चतम न्यायालय ही तय करेगा । 

ससद्‌ ही राष्ट्रपति का वेतन और ग्रन्य उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकारो 
के सम्बन्ध में निर्णय करेगी ।४ किन्तु राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ श्रौर भत्ते उसके पद 
की भ्रवधि में न तो बढ़ाये जा सकते है और न घढाये जा सकते हैं ।” बेतन और 
भत्तो के अतिरिक्त राष्ट्रपति को बिना किराया दिए अपने पदावासों के उपयोग 
का हक होगा । जैसा कि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित है, राष्ट्रपति का वेतन 
१०,००० रुपये प्रति मास होगा और ससद्‌ ने यही स्वीकार किया है । 


राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहां दो सकेगा जिसने 3५ वर्ष की शन्लायु पूर्ण न कर ली हो और जो 
राष्ट्रपति निर्वाचित होते समय सयुक्रत राज्य अमरीका सें कम से कम १४ वर्षों तक न रह चुका दो 7? 
पनुच्छेद ११, खण्ड-₹ उपखण्ड (५) । 

राष्ट्रपति के निवोचन के समन्ध में आयलेण्ड (70870) के संविधान में निम्न उपचन्ध 
है. “प्रत्येक नागरिक मिलने ३५ वष की भायु पूर्ण कर ली हो, राष्ट्रति के पद पर निर्वाचित हों 
सकता # ।” अनुच्छेद १२ (४) (१)। 

] अनुच्छेद ५६ (१) | झ्ायलेंण्ड ये सविधन के अनुच्छेद ४२ में उपबन्ध है. 
“ (५) राष्ट्रपति व्यानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा , (२) यदि विधानमण्ड- के किसी 
सदन का मदर « राष्ट्रपल निवोचित हो जाता है तो उसे अपनी विधानमणडल की सदस्यता सत्यागनी 
होगा; एवं (३) राष्ट्रपति अपनी पदावधि में भर कोई लाम का पद धारण नहीं करेगा 7 

2 भ्रनुच्छेद ३२४। 3 अनुच्चेद ७२ । 

4 अनुच्छेद ५६ । 

8 १६ १ के राष्ट्रपति पंशन भ्रधिनियम के अनुसार उपत्रन्धित किया गया हद कि यदि 
राष्ट्रपति पदावधि समाण हो जाने के कारण या त्याव-पत्र दे देने के कारण अपने पद मे भनग हो 
जाए, उसे १५,००० २० वार्षिक पेंशन शेष जीवन भर मिलती रहेगी। यदि बद पुनर्निवाचित हो जाय 
तो उक्त पेंशन नहीं मिलेगी। राष्ट्रपति को पशन मारत को सचिन निधि में से दी जायगी ! 


प८॑ भारतीय गणराज्य का शासन 


पदातधि ('.७४७ ० 0#09)--राष्ट्रपति पाँच वर्षों तक अपने पद पर 
बना रहता है और वह पुनर्निर्वाचित हो सकता है । किन्तु वह अपनी पदावधि में 
भी त्यागपत्र दे सकता है और ग्लैडहिल का विचार है कि “यदि राष्ट्रपति और 
उसकी मन्त्रि-परिषद्‌ में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति सम्भवत. 
त्यागपत्र दे सकता है ।* सविधान ने उपवन्धित किया है कि राष्ट्रपति अपना त्याग- 
पत्र उपराष्ट्रपति को सम्बोधित करेगा और उपराष्ट्रपति उक्त सूचना, तुरन्त लोक- 
सभा के श्रध्यक्ष को देगा ।* राष्ट्रपति, सविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग 
द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, यद्यपि उक्त अनुच्छेद ने 'सविधान के श्रतिक्रमण' 
वाक्याश (ए४०॥४४०॥ ० ४० 00780797907 ) पर प्रकाश नही डाला है। अमरीका 
के सविधान के श्रनुसार केवल देशद्रोह, रिश्वत और अन्य दुराचार अथवा श्रपराधो 
पर ही राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है ।* श्रायलैंड के सविधान 
ने उपबन्धित किया है कि दुराचारी सिद्ध हो जाने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग 
लगाया जा सकता है । बर्मा के सविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर देदद्रोह, सविधान 
का अ्रतिक्रमण और भ्रष्ट दुराचार के कारण महाभियोग लगाया जा सकता है ।* 

भारतीय सविधान के श्रनुच्छेद ६१ ने विस्तारपूर्वक वह सारी प्रक्रिया वर्णित 
की है जिसके श्रतुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जायगा। राष्ट्रपति पर 
महाभियोग चलाने के लिए ससद्‌ का कोई सदन दोषारोप करेगा। ऐसा दोषारोप तब 
तक नही किया जायगा जब तक कि ऐसे दोषारोप की प्रस्थापना किसी सकतप में न 
हो, जो कम से कम चोदह्‌ दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिये जाने के पद्चात्‌ प्रस्तुत 
किया गया है, जिस पर उस सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर कर 
के, उस सकल्प को प्रस्तावित करने का विचार प्रकट किया है, तथा उस सदन के समस्त 
सदस्यो के कम से कम दो तिहाई बहुमत से ऐसा सकलल्‍प पारित न किया गया हो । 
जब दोपारोप ससद्‌ के किसी सदन द्वारा इस प्रकार किया जा चुके तब दूसरा सदन 
उस दोपारोप का अनुसन्धान करेगा या करायेगा ।£ राष्ट्रपति को उक्त अनुसन्धान में 
उपस्थित होने का तथा श्रपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा । यदि अनुसधान 
के फलस्वरूप, राष्ट्रपति के विरुद्ध किये गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करने 
वाला सकलप दोषारोप के श्रनुसन्धान करने या कराने वाले सदन के समस्त सदस्यों 
के कम से कम दो-तिहाई वहुमत से पारित हो जाता है तो ऐसे सकलल्‍प का प्रभाव 
उसकी पारण तिथि से राष्ट्रपत्ति का अपने पद से हटाया जाना होगा । 





] अनुच्छेद ५७। 
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3 श्रनुच्छेद ५६ (२)। 

4 अ्रनुच्छेद ५६ (१) (स) ! 
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6. आयलेंण्ड का सविधान, अनुच्छेद १२ (१०) (7) । 

पे. अनुच्छेद ५४। (वर्मा का सविधान) 

8. भारतीय संविधान के भ्रनुच्चेद ६१ के रण्ट (३) को अनुच्छेद २६१(१) के साथ पढिये' 


केन्द्रीय शासन दे, 


अमरीका के सविधान ने, जो ब्रिटिश आदशं पर गझ्राधारित है, लोकप्रिय सदन 
श्र्धात्‌ प्रतिनिधि सदन (प्र० 8० ०६ 8०97०४०४/६-७४०७४) को अधिकार दिया है कि 
वह महाभियोस की कार्रवाई करे । कार्रवाई प्रारम्भ करने के वाद, सदन एक विशेष 
समिति नियुक्त करता है जिसमें सदन के ही सदस्य होते हैं श्रौर उक्त समिति से 
दोषारोप में अनुसन्धान करने के लिए कहा जाता है । इसके उपरान्त यह समिति सदन 
से सिफारिश कर सकती है कि ग्रभियोग सूची को महाभियोग के अन्तनियमो (87९९४ 
० 7्राए68४०॥४००४७) में सलग्न कर दिया जाए और उचित कार्रवाई हेतु सीनेट के 
पास प्रेषित कर दिया जाए। जब यह हो चुकता है, सीनेट एक न्यायालय के रूप में 
परिवत्तित हो जाता है और उसका सभापति सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश 
बनता है श्र उक्त सीनेट न्यायालय के रूप में महभियोग सुनता है | दोषारोप की 
सिद्धि के लिए उपस्थित सीनेट सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना 
आवश्यक है ॥? 

पुर्ननिर्वाचन योग्यता (0879फ7५ए ई॥ण 7९-७९०७०४) --राप्ट्रपति की 
पुनर्तिर्वाचन योग्यता के सम्बन्ध में भारतीय सविधान ने कोई बाबा या झ्ायन्त्रण 
नही लगाया है । इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति कितनी ही वार राष्ट्रपति 
निर्वाचित हो सकता है, चाहे लगातार कई पदावधियों के लिए चाहे अन्यथा । 
संविधान ने तो केवल यही उपबन्ध किया है कि "कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में 
पद धारण कर रहा है श्रथवा कर चुका है इस सविधान के अन्य उपवन्धों के अधीन 
रहते हुए, उस पद के लिए पुननिर्वाचन का पात्र होगा ।” श्रमरीका के सविधान का 
२२वाँ सशोधन उपचन्धित करता है कि कोई व्यक्ति ग्रधिक से श्रधिक दो पदावधियों 
के लिए राष्ट्रपति चुना जा सकता है । आयर्लैण्ड का सविधान उपवन्धित करता है कि 
राष्ट्रपति श्रघिक से अधिक एक वार अपने पद के लिए पुर्ननिर्वाचित हो सकता है १ 
वर्मा के सविघान ने भी राष्ट्रपति के केवल एक पुननिर्वाचन की श्राज्ञा दी है ।* किन्तु 
भारतीय सविधान में इस प्रकार का कोई उपवन्ध न होने के कारण भारत मे राष्ट्रपति 
कई कई वार पुननिर्वाचित हो सकता है यदि वह लगातार सर्वसाधारण का विश्वास- 
भाजन बचा रहे । भारतीय सविधघान में कई कई बार राष्ट्रपत्ति के पुननिर्वाचन की 
सम्भावना भ्रापत्तिजनक हैं क्योकि इससे अधिनायकत्व की गन्ध निकलती है । किन्तु 
आशा की जाती है कि भारत भी इस सम्बन्ध में भ्रच्य लोकतन्वात्मक देशो का अनु- 
सरण करता हुयग्ना राष्ट्रपति के लिए अधिक से श्रधिक दो पदावधियों की आज्ञा करेगा । 

राष्ट्रपति के पद की रिक्‍्तता-पूत्ति (5४९०९९४५०॥ ६० ?:९80त९0०ए)--सविधान 
ने उपचन्धित किया है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति अथवा उसकी मृत्यु 
अथवा उसका त्यागपत्न या पदच्युति के कारण हुई रिक्‍तता की पूत्ति कर ली जाए । 


१, अमरीका में श्रव तक केवल एक राष्ट्रपति एण्ट पॉन्‍सन (70760 तें०मा8०7) पर 
ही मदहाभियोग चला था किन्तु चह केवल एक मत से अपदस्थ होने और दोषी सिद्ध होने से बच गया। 
सीनेट ने तीन मास तक महामियोग के घिचार करने के लिए न्यायालय के रूप में कारय क्रिया था । 

2, भायलणड के संविधान का झनुच्छेदर १२ (३) (ध)।॥ 

3 पर्मी के मविधान का अनुच्छेद 8, ४८ (०)।॥ 


दर भारतीय गणराज्य का शांसने 


राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता की पूर्ति के लिए निर्वाचन, अवधि- 
समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर लिया जायगा । यदि नये राष्ट्रपति का निर्वाचन न हो 
सके तो पिछला राष्ट्रपति ही उस समय तक अपने पद से श्रलग नही होगा जब तक 
कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपत्तिपद पर न आवे ॥ राष्ट्रपति की मृत्यु या किसी 
अन्य कारण से सिवाय पदावधि की समाप्ति से हुई उसके पद की रिक्‍तता की पूर्ति 
के लिए निर्वाचन, रिकतता होने की तारीख के पदुचात्‌ यथासम्भव शीघ्र और हर 
अवस्था में छ मास बीतने के पहिले किया जायगा ।* जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित 
होकर अपना पद न सम्हाले, उपराप्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगाः और 
उन सब कत्तेंव्यो का निवेहन करेगा जो राष्ट्रपति के पद से सम्बन्ध रखते हैं !4 

सयुकत राज्य श्रमरीका (0 8 & ) के सविधान ने भी ऐसी सम्भावना के 
लिए उपबन्ध किया है। किन्तु अमरीका के सविधान ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है 
जिसके अनुसार कोई उपराष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति का स्थान ऐसी स्थिति में ग्रहण 
कर सके जबकि राष्ट्रपति अपने करत्त॑व्यो का निर्वेहन करने योग्य न रहे शौर जबकि 
राष्ट्रपति स्वय अपनी प्रद्यकयता श्र अयोग्यता का अनुभव न करे । प्रमरीका के 
किसी राष्ट्रपत्ति ने आज तक ऐसा नही किया यद्यपि गारफील्ड (9&ण८ी००१) और 
विल्सन (५/॥४०४) कई कई महीने तक अपने कत्तंव्यो का निर्वहन नहीं कर सके ॥ 
यहाँ तक कि कई राष्ट्रपति जैसे वृ(इरो विल्‍्सन (ज्००१:०७ ज्ग्रा80), फ्रेकलिने 
रूजवेल्ट (#:&णंगाए ००8९ए०॥७) और हैरी ट्र मैन (प्र#&ए-ए पफएण्रध्छ) पर्याप्त 
समय तक सयुक्‍त राज्य अमरीका से बाहर रहे किन्तु उनकी श्रनुपस्थिति को भी 
“उनके काये करने की भअ्रशक्यता' नही माना गया । अमरीका के सविधान की ही 
तरह भारतीय सविधान ने भी ऐसी व्यवस्था नहीं की है, जिससे उपराष्ट्रपति ऐसे 
राष्ट्रपति का स्थान ले सके जो स्वय इस बात का अनुभव नही करता कि वह अपने 
कत्तंव्यो के निर्वेहन के भ्रयोग्य है । 

निर्वाचन विधि (१00७ ० ॥॥९०४8०7 )--हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की 
विधि मौलिक है और ऐसी विधि किसी अ्रन्य सविधान ने नहीं दी है । राष्ट्रपति का 
निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें (क) ससद्‌ के दोनो सदनो 
के निर्वाचित सदस्य तथा (ख) राज्यो की विधान समभाझ्रो के निर्वाचित सदस्य 
होगे । इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के प्रतिनिधि, करते हैँ, और तागरिक 
लोग उवत निर्वाचन में सीधा भाग नही लेते। सविधान सभा ने राष्ट्रपति के 
चुनाव को श्रप्रत्यक्ष क्यो रखा इसके मुख्य कारण निम्न थे-- 

(१) सविधान ने देश के लिए ससदीय शासन-प्रणाली की व्यवस्था की है 
और इस प्रकार की शासन-व्यवस्था में वास्तविक शक्ति मन्त्रिमण्डल और विघान- 
मण्डल में निवास करती है जिनके सदस्यो को सर्वंसाघारण प्रत्यक्षत निर्वाचित करते 
हैं । ऐसी व्यवस्था में राष्ट्रपति को भी पूर्ण वयस्क मताधिकार के झ्ाघार पर निर्वाचित 





] भनुच्देद ६२ (१) | 2 शअश्रनुच्छेद ६२ (२)॥ 
3 शभनुच्छेद्र ६९ (१)। 4 अनुच्छेद ६५ (२)। 


केन्द्रीय शासन पं 


कराना असंगत है, क्योकि इस प्रकार निर्वाचित राष्ट्रपति कह सकता है कि उसे 
शासन-प्तत्ता सीधे सर्वसाधारण से प्राप्त हुई है और तव वह मन्त्रिमण्डल और ससद्‌ 
से विरोध की स्थिति उत्पन्त कर सकता है। हमारे सविधान के निर्माता चाहते थे कि 
“ज्ासन का मन्त्रिमण्डलीय स्वरूप वना रहे और वास्तविक सत्ता मन्सत्रिमण्डल और 
विधानमण्डल में निहित हो ।” इस उद्देश्य की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय यही 
था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भश्रप्रत्यक्ष हो और इस प्रकार संघर्ष और राजनीतिक 
घषड़्यन्त्रो से यथासम्भव वचा जाये | 

(२) यह भी भय था कि यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा तो उसके 
फलस्वरूप दलीय प्रतिद्वन्द्रिता बढेगी और उसका फल देश की समस्त राजनीति पर 
पडेगा और उसके कारण समस्त सामाजिक जीवन का स्वरूप ही पूर्णतः बदल 
जायगा । राष्ट्रपति, उस अश्रवस्था में किसी एक दल का प्रत्तीक वन जायगा या कई 
दलो के सगठन का एक हिमायती वन जायगा | उस अवस्था में राष्ट्रपति से यह 
आशा करनता व्यर्थ होगा कि वह समस्त राष्ट्र के प्रतीक के रूप में मध्यस्थ झौर 
तटस्थ की तरह कार्ये करेगा । यदि राष्ट्रपति लोकप्रिय आधार पर सिर्वाचित होता 
है, तो वह भ्रपनी शक्ति और अ्रधिकार का इस प्रकार प्रयोग कर सकता है कि 
सत्तारूढ दल सकोची स्थिति में पड सकता है, और यदि लोकप्रिय राष्ट्रपति का 
सत्तारूढ़ दल से विरोध हो जाए तो राष्ट्रपति, स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर 
राष्ट्र का नायक (7७०) वनने का प्रयत्न भी कर सकता है। भारत में प्राचीन 
काल से वीर पूजा (॥०० छणश।9) की परम्परा रही है, किन्तु डा० भ्रम्वेदकर 
इस वीर पूजा की परम्परा से इतना भय खाते थे कि उन्होने संविधान के तृतीय 
वाचन में वीर पूजा का विशेष रूप से जिक्र किया 7 

(३) राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक्मण्डल, ससंद्‌ और राज्यों के 
विघानमण्डलो के सदस्यों से मिलकर बनता है, इसलिए सब लोगों को ऐसी श्राभा 
थी कि ऐसे निर्वाचकमण्डल द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति किसी दल विश्येष का व्यक्ति न 
होकर सारे राष्ट्र की पसन्द का व्यक्ति होगा । 

(४) भारत लगभग एक बडा महाद्वीप हे जिसमे लगभग १७ करोड निर्वाचक- 
गश हैं । प्रत्येक पाँच वर्ष वाद इतने बडे पैमाने पर प्रत्यक्ष चुनाव करने पर हर बार 
बहुत भारी निर्वाचन तैयारियो की आवश्यकता पडती | किन्तु जब हम अपने राष्ट्र- 


] ढा० अम्बेदकर ने कद्दा “लोकतन्त्र का रक्ार्व दूमरो सावधानी, जिसको जॉन रट्झार्ट 
मिल ने भी लोकनन्त्र को रक्षाथे आवश्यक माना दे, भर यह ऊदा दे कि “हम अपनो स्वतन्धता को 
किसी एक ही व्यक्ति के चरणों को अर्पित न कर दें, चाहे वद्द कितना द्वी दड़ च्यक्ति क्यो न हो , झौर 
उस बढें व्यक्ति को वह सभी शक्तिया न दे ढालें जिनके आधार पर वह सभी सरथाश्रों का सर्वेशर्वा वन 
बैठे ।” आगे ढा० भम्बेदकर ने कद्दा कि “यह सनकेता भारत में तो श्र भी श्रावश्यक है, वर्यो कि हमारे 
देश में भवित या वीर पूजा को राजनीति में भो अत्यधिक स्थान प्राप्त है, सम्भवत समार के किसो अन्य 
देश में मक्ति अथवा व'र पूजा को इतना मदत्त न दिया जाता हो । धम में भक्ति की भावना से चांत्मा 
की मुक्ति हो सकती दे । किन्तु राजनोति में भविति अथवा बीर पूजा पतन के मांगे पर ले जाती है, और 
झन्तश भधिनायकवाद की स्पापना का मा प्रशरत करतो दे?! 


द्द भारतीय गणराज्य का शासन 


नायक को केवल औपचारिक प्रधान मात्र बनाना चाहते हैं तो फिर इतना समय, 
धन और श्रम क्यो कर व्यर्थ किया जाए 

राष्ट्राति के निर्चाचत फी रोति (?70०860ए७ ० ४086 छ|8०७४०० रण॑ शी० 
एश्काव००%)--अनुच्छेद ५४ में उपबन्धित किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक 
ऐसे निर्वावकगण के सदस्य करेंगे जिसमें-- (क) ससद्‌ के दोनों सदनी के निर्वाचित 
सदस्य, तथा (ख) राज्यो की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होगे । उसके 
उपरान्त प्रनुच्छेद ५५ उपबन्धित करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपाती प्रति- 
निधित्व पद्धति (8980800 ण॑ छ7090०%णाके 7०97६8०/४७७०॥) के अनुसार एकल- 
सक्रशणणीय मत (878)9 ४ए७॥8/०7४७)७ ४०४७७) द्वारा होगा ।* राज्यों में एकरूपता 
और समस्त राज्यो तथा सघ मे समतुल्यता » प्राप्त कराने के लिए संविधान ने 
उपबन्धित्त किया है, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से भिन्‍त भिन्‍न राज्यों का प्रतिनिधित्व 
एक से सापमान से होगा | राज्यो और सघ से एकरूपता और समतुल्यता प्राप्त करने 
के लिए निम्त विधि भपनायी जाती है (१ इस विधि अथवा प्रक्रिया से भारतीय 
राष्ट्रपति की निर्वाचन-पद्धति कुछ जटिल हो गई है । 

(१) विभिन्‍न राज्यो में प्रतिनिधित्व सम्बन्धी एकरूपता प्राप्त करने के 
उद्देश्य से उपबन्धित क्रिया गया है कि किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वा- 
चित सदस्य के उतने मत होगे, जितने कि एक हजार के ग्रुसिणित (ऋ्रप्रन0।६४), उस 
भागफल में हो जो राज्य की जनसख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की 
सम्पूर्ण सख्या से भाग देने से झ्राए। सक्षेप में कहा जा सकता है कि निर्वाचकंगरा 
के प्रत्येक सदस्य की, जो किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्य हो, निम्न सूत्र 
के अनुसार जितने मतो का अधिकारी होगा उत्तने मत प्राप्त होगे-- 

किसी राज्य की सम्पूर्ण जनसरूपा 
उसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यो 
की संख्या 
तथा उवत संख्या में यदि भिन्‍न आये तो भ्राधे से अधिक भिन्‍न को एक गिना जायगा । 
संविधान के प्रारूप* मे निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त 
हिसाव लगाया जा सकता है | सविधान का अनुच्छेद ५५ भरारूप संविधान के अनुच्छेद 
४४ के समान है| 

/()मान लीजिए कि बम्बई प्रान्त अथवा राज्य की कुल सख्या २, ०८५,४६,८४० 
है । मान लीजिए कि वम्बई की विधान सभा के सदस्यों की सख्या २०४ है श्रर्थात्‌ १ 
सदस्य लगसग एक लाख जनसख्या पर निर्वाचित हुआ है | यदि हम २,०८,४६,८४० 
को, जो वम्बई राज्य की जनसख्या है, २०८ से, जो उक्त चिवान सभा 


को १७७०७ से भाग 





अनुच्छेद ५५ खण्ड (३) । 

अनुल्चेंद ५५ सण्ड (८) भौर (२) ! 

अनुच्छेद ५५ सण्ड (२), उपसण्ड (क), (ख्) भौर (ग)। 

प्राहुप संविधान के अनुच्छेट ४४ (२) पृष्ठ १७ पर नीचे की टीका देखिए। 
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के निर्वाचित सदस्यो की कुल सख्या है भाग दें तो १.००,२३६ भागफल आता है। 
इस भागफल में एक हज़ार के ग्रसित निकालने के लिए हम इसे १,००० से विभाजित 
करते हैं । यह हमे (२३६ के शेष को छोडते हुए जो ५०० से कम है), १०० ग्रुणित 
देता है। इस प्रकार चम्बई विधान सभा के प्रत्येक सदस्य के १०० मत होगे । 

(9) दूसरा उदाहरण बीकानेर राज्य का ले लीजिए । मान लीजिए कि 
बीकानेर राज्य की कुल जन संख्या १२,६२,६३८ है । मान लीजिए कि बीकानेर के 
विधानमण्डल के निर्वाचित सदस्यो की सख्या १३० है (शभ्रर्थात्‌ एक सदस्य लगभग 
१०,००० जनसख्या पर निर्वाचित हुझा है) । ऊपर वाले सूत्र के अनुसार यदि 
हम १२,६२,६३८ (अर्थात्‌ जनसख्या) को १३० ([श्र्थात्‌ निर्वाचित सदस्यों की 
सख्या) से भाग दें तो भागफल ६,६४५ भाया। इसलिए वीकानेर के विधानमण्डल 
के प्रत्येक सदस्य को ६६४५/१००० श्रर्थात्‌ १० मत या बोट देने का अधिकार होगा 
क्योकि ६४५ शेप श्राघे अर्थात्‌ १०० से अधिक है इसलिए उसे १,००० ही मान 
लिया गया (* 

(२) समस्त राज्यो और समस्त सघ मे एकरूपता लाने के अभिप्नाय से 
संसद्‌ के प्रत्येक सदस्य के मत निम्न सूत्र के अनुसार निश्चित किये जायेंगे . 

सभी राज्यो के विधानमण्डलो के निर्वाचित सस्ती कक नपया गण राज्यो के विधानमण्डलो के निर्वाचित सदस्यो के लिए निर्धारित मतसख्या 
ससंद्‌ के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्थी की सख्या, 
उक्त सूत्र के अनुसार आधी से अधिक भिन्‍न को १ मान लिया जायगा। इस सम्बन्ध 
में सविधान के प्रारूप (7007 (00080एप०7 ) में जो उदाहरण दिया गया है उसी 
को लेते हुए 

मान लीजिये कि सभी राज्यो के विधानमण्डलो के सदस्यों को कुल मत्त 
ऊपर की गणना के अनुसार ७४,६४० मिले हैं और ससद्‌ के दोनो सदनो के निर्वाचित 
सदस्यों की संख्या ७५० है, तो समद्‌ के दोनो सदनो के सदस्यों को जितने मत 
राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्राप्त होगे, वह जानने के लिए हमें ७४,६४० को ७५० से 
भाग देता होगा । इस प्रकार *हुए/+ ८ ६६ड्ुड अर्थात्‌ १०० (क्योकि भिन्‍न डेट 
प्राघे से अधिक है इसलिए १ मान लिया गया) है। 

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान (080 ० अशिए'/ण एज ध० 
77९86०7४) --जत्पेक राष्ट्रपति गौर प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य 
कर रहा है अघवा उसके कृत्यो का निर्वेहन करवा है अपने पद ग्रहण करने से पूर्व 
भारत के मुख्य न्‍्यायाधिपति अथवा उसकी अनुपस्यिति में उच्चतम न्यायालय के 
अन्‍य अग्रतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप से शपथ (0०099) या प्रत्तिज्ञान 

(3कप्पर४४०४ ) करेगा झौर उस पर श्रपने हस्ताक्षर करेगा 7 राष्ट्रपति जो शपय 
इंखर की शपथ लेता हूँ 
सत्य निष्ठा से प्रतिदान करता हूँ 
राष्ट्रपति पद का दाये पालन (अगवा राष्ट्रपति के हस्त का निरंदनन) करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यत् 
से सविधान और विधि का परिरवण और मरचण ओर प्रतिरत्तण करूग' और में मारत को जनत् 
की सेवा और कल्याय में निरत रहूँगा ।? 


३ “# अमुक कि में अद्भापूर्क भारत ये 
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या प्रतिज्ञान करेगा उसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति से श्राशा की जायगी कि वह 

(0) श्रद्धापूवंक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्य पालन या राष्ट्रपति के 
कृत्यो का निर्वहन करेगा , 

(7) अपनी पूरी योग्यता से सविधान और विधि का परिरक्षण, सरक्षण 
श्र प्रतिरक्षण करेगा, और 

(2) सदैव भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेगा। 
अमरीका के राष्ट्रपति को भी अपने पद पर भ्रासीन होने के पूर्व शपथ श्रथवा प्रति- 
ज्ञान करना पडता है जिसमें उसे प्रतिशञा करनी होती है कि वह “निष्ठापूर्वक 
राष्ट्रपति के कत्तेब्यो का निर्वेहन करेगा और अपनी पूरी योग्यता से संयुक्त राज्य 
ग्रमरीका के संविधान का परिरक्षण (७8०४०), सरक्षण (770७७) भौर 
प्रतिरक्षण (706७४०) करेगा ।! यहाँ तक भारत और सयुकत राज्य अमरीका समान 
हैं और शपथ या प्रतिज्ञान की भाषा दोनो देशो के सविधानो की एक सी है। सर्वे- 
साधारण की सेवा और कल्याण सम्बन्धी प्रतिज्ञान के शब्द जो भारतीय सविधान 
में हैं, उनको आायलेंड के सविघ'न से लिया गया है ।* 

विलोबी (ज्ञ॥0ण०्ष्टा7०9) का विचार है कि किसी राज्य के कार्यपालिका 
प्रधान को जो अपने पद ग्रहण के पूर्व गपथ लेनी पडती है उससे न तो सविधान 
द्वारा प्रदत्त उसके अ्रधिकारो और शक्तियों में वुद्धि होती है और न उसकी वैधिक 
शकक्‍्यताओो मे कोई वृद्धि होती है ।* ऐसी शपथ अथवा प्रतिज्ञान का कु 5 नैतिक महत्त्व 
अवदध्य है । 

उपराष्ट्रपति 
(7७ ४१००-?7७आ००॥४ ) 

उपराष्ट्रपति का पद ('फ्रा७ ए॥००-?०७०७४००००५ )--स विधान ने उपराष्ट्रपति 
के पद की व्यवस्था की है श्रौर उक्त पद सयुकक्‍त राज्य अमरीका के उपराष्ट्रपति 
के पद के भअभ्रनुसार ही रखा गया है। अमरीका के उपराष्ट्रपति के समान ही 
भारतीय उपराष्ट्रपति को भी केन्द्रीय विधानमण्डल के उच्च सदन (राज्य सभा) 
का सभापति बनाया गया है । किन्तु सयुकत राज्य श्रमरीका और भारत के उप- 
राष्ट्रपतियो के पदों का साम्य यही समाप्त हो जाता है। सयुकत राज्य श्रमरीका में 
उपराष्ट्रपति के लिए भी वे ही अरहंताएँ रखी गई हैँ जो राष्ट्रपति के लिए हैं, 
झौर वहाँ पर उसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से उसी निर्वाचकमण्डल (#]0९०७०07४) 00॥०४8०) 
के द्वारा उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है जिस प्रकार कि राष्ट्रपति । इसका 
कारण भी स्पष्ट है । अमराका में राष्ट्रपति के त्यागपत्र, मृत्यु अथवा उसकी पदच्युति 


] श्रमरीका के सविधान वा अनुच्छेद ।, खण्ड ते (८)। 

2 आयलैंट के सविधान का अनुच्छेद १२ (८) | इसके अतिरिक्त वर्मो के सविधान का 
मो अनुच्छेद ५१ देखिये। उवत सविषान ने राष्ट्रपति से माँग की दे कि “वह वर्मा के सब को सतकंता 
से प्रत्येक हानि से वचाने का प्रयत्न करे ।? 
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के कारण रिक्‍्तता की स्थिति मे उपराप्ट्रपति ही राष्ट्रपति का रिक्त स्थान लेता 
है और राष्ट्रपति की पदावधि के शेष समय तक वही राष्ट्रपति वना रहता है, जिस 
प्रकार कि फ्रेकलिन डी० रूज़वेल्ट (#फमांयाफ़ 0 ॥9००४०ए०४) की मृत्यु पर 
हेरी टू मैच (सथ्ाऊ़ ग7एणा४) राष्ट्रपति बन गया था। किन्तु इसके विपरीत 
भारत का उपराष्ट्रपत्ति, स्थानापन्‍्त राष्ट्रपति केवल थोडे से समय के लिए ही होता 
है और उक्त पद प्र उस समय तक बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति 
सविधान के उपवबन्‍न्धो के श्रनुसार निर्वाचित होकर अपना पद न सम्हाले ॥* सयुक्त 
राज्य अमरीका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनो की पदावधियाँ समान हैं और 
दोनो अपनी-अपनी पदावधियों से पूर्व केवल महाभियोग के झ्राघार पर ही हटाये जा 
सकते हैँ । भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ससद्‌ के दोनों सदन सम्मिलित सत्र 
में पाँच वर्ष की पदावधि के लिए करते हैं भ्रौर उसको राज्य सभ्मा (0०एाणो ० 
8868) के प्रस्ताव पर तथा लोक सभा (प्लन००७७ ० 9७ ?९०9०) की सहमति 
पर अपने पद से हठाया जा सकता है । 

किन्तु दोनो पदो में सबसे अधिक विभिन्‍नता उक्त दोनो पदो के कत्तंव्यो से 
सम्बन्धित है । भारतीय उपराष्ट्रपति पदेन (७४-०ँ७०) राज्य सभा का सभापति है 
ओर उसको इसी रूप में वेतन मिलता है । राज्य सभा के सत्रो के विराम कालो में, 
वह सौहार्द पूर्ण दूतकर्म (8०००७) ] ए्राह5श०7 ) के लिए विदेशों के भ्रमण के लिए जा 
सकता है , जिस प्रकार कि डा० राधाकृष्णन्‌ कई वार जा चुके हैँ , किन्तु देश के शासन 
में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भाग भारतीय उपराष्ट्रपति नही लेता | न वह भारतीय 
सरकार का अधिकृत अधिवफ़्ता है। अमरीकी सविधान के निर्माता भी उपराष्ट्रपति 
के पद के प्रति विशेष उत्सुक नही थे । वेंजामिन फ्रेंकलिन (छ8७7]0णाए उफब्मायोरा) 
उपराष्ट्रपति के पद को इतना तिरस्कार योग्य समझते थे, कि उन्होने मज़ाक में उप- 
राष्ट्रपति को व्यर्थ के हिज हाईनेस जॉन एडम्स! कहा और यह भी कहा कि “आज 
तक उपराष्ट्रपति के पद से अधिक व्यर्थ का कोई पद सृजित नही किया गया है ।” 
एक श्रन्य उपराप्ट्रपति ने श्रपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि मैं तो एक 
प्रकार से मिर्गी अथवा अ्पस्मार के दौरे मे फँसा हूँ । अर्थात्‌ “उपराष्ट्रपति को इतनी 
तो चेतना रहती है कि उसके चारो ओर क्या हो रहा है, किन्तु वह कुछ कर नही 
सकता ।” किन्तु पिछले कुछ दिनो में उपराष्ट्रपति पद के कृत्यो की सम्मभावनाएँ विक- 
सित हुई हैं। राष्ट्रपति हाडिंग ने उपराष्ट्रपति कॉलिज (0000/७) को मन्न्रिमण्डल 
का कुछ काम सौंप दिया था। फ्रेंकलिन रूज़वेल्ट ने हैनरी ए० वैलेस (प॒ल्याह & 
फ़»8००७) को कई उत्तरदायित्व सौंप रखे थे। यद्यपि उपयप्ट्रपति ट्रमेन (प्रणया- 
गा)» राष्ट्रपति रूज़वेल्ट (8008८:७६) से भिन्न प्रकृति का था फिर भी उपराप्टू- 
पति ने राष्ट्रपति को काँग्रेस की अनेको समस्याओं को सुलभाने में सहायता दी थी । 
रिचर्ड निक्सन (फाणाएात २5००७) पहिला उपराप्ट्रपति है जिसको नीति निर्धारण 
और नीति के स्पष्टीकरण का कार्य सौंपा गया है, भौर जो राष्ट्रपति का अभिन्‍न 


] अनुच्छेद ६२ (२)। 
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साथी रहा है । राष्ट्रपति झ्राइज़नहोवर ([श्राहघण०फ़०') स्वय जानते थे, कि जिस 
समय उपराष्ट्रपति द्रूमैन (प्रप्रा॥७70) ने राष्ट्रपति रूज़वेल्ट (98००४०ए४०४) की मृत्यु 
हो जाने पर राष्ट्रपति पद प्राप्त किया था, चारो शोर पूर्ण भ्रव्यवस्था थी। चूँकि राष्ट्र- 
पति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति की स्थित्ति में उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति का 
पद सम्हालना पडता है, इसलिए इस समय यह राष्ट्रीय आ्रावइयकता है कि उपराष्ट्र- 
पति देश के प्रशासन में क्रियात्मक सहयोग दे ताकि उसको बडी-बडी राष्ट्रीय श्रौर 
भ्रन्तर्राष्ट्रीय समस्यात्रो का ज्ञान हो। इसीलिए राष्ट्रपति प्राइजनहोवर ([श8शा- 
#०क्ष७) ने अपने राष्ट्रपति की पदावधि के प्रारम्भ से ही चाहा है, कि उपराष्ट्रपति 
निक्‍्सन (75०७) प्रत्येक शासन से सम्बन्धित कागज को देखें, और राष्ट्रपति की 
अ्रनुपस्थिति में मन्त्रिमण्डल की सभाओं का सभापत्तित्व करें और राष्ट्रीय रक्षा परिषद्‌ 
(उप्छ०णा० 5००7४ 0०ए7०॥) के कार्य का भी सचालन करें। भारत में ऐसा 
सम्भव नही होगा । भारतीय उपराष्ट्रपति को श्रमरीकन उपराष्ट्रपति की तरह शासन 
के शिक्षण की श्रावश्यकता नही है क्योकि वह तो केवल प्रत्यल्प काल के लिए ही 
राष्ट्रपति के रिक्त पद को लेता है और ज्योही राष्ट्रपति भ्रपने कत्तेंग्यो पर आ जाता 
है, या यदि नए राष्ट्रपति का त्तिर्वाचन होता है तो वह हट जाता है, और किसी भी 
स्थिति में राष्ट्रपति के पद की रिकतता छ महीने से श्रधिक तक नही चलती । 

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन (]0]00007 ० ए7०७ ?7०७5१९४७)-- उपराष्ट्रपति 
का निर्वाचत ससंद्‌ के दोनो सदनों की सयुकत बैठक में सानुपात प्रतिनिधित्व के भनु- 
सार एकल सक्रमणीय मत के द्वारा गुप्त मतदान के अनुसार होगा ॥? कोई व्यक्ति 
उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक कि वह (क) भारत का नागरिक 
न हो, (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो, (ग) राज्य परिषद्‌” के लिए 
सदस्य निर्वाचित होने की अरहँता न रखता हो, (घ) यदि बह भारत सरकार के 
अथवा किसी राज्य की सरकार के आधीन अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी के 
आधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, (छ&) यदि वह ससद्‌ के किसी सदन 
का अथवा किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्प होगा । यदि कोई व्यक्ति ससद्‌ 
के किसी सदन का सदस्य है या किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्य है, तो उसे 
उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होने से पहिले अ्रपनी ससदीय या विधानमण्डलीय 
सदस्यता को त्यागना श्रावरयक होगा । 

उपराष्ट्रपति की पदावधि ५ वर्ष है ॥९ किन्तु वह अपनी सामान्य पदावधि?ः 
समाप्त होने के पहिले भी त्यायपत्र दे सकता है | उपराष्ट्रपति यदि श्रपना पद त्यागता 
है तो उसे त्यागपत्र राष्ट्रपति को सम्बोधित कर के देना पडेगा । यदि राज्य सभा के 
उपस्थित सदस्यो का बहुमत ऐसा सकल्प पास करे कि उपराष्ट्रपति हट जाय, और 


] अनुच्छेद ६६ (१)। 2 अनुच्छेद ६६ (9) (क), (ख) और (ग)। 
3 भनुच्छेर ६६ (४)। 4 अनुच्छेद ६६ (२)। 

5 भरनुच्छेदर ६६ (२) । 6 श्रनुच्छेद ६७ । 

7. अनुच्छेद ६७ (क) । 


केन्द्रीय शासन ६३ 


यदि लोक सभा ने उक्त सकलप स्वीकृत किया है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से 
हटना पडेगा। किन्तु इस आशय का कोई भी सकल्‍प तब तक प्रस्तावित न किया 
जायगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव के प्रस्तावित करने के अभिप्राय की 
सूचना कम से कम चौदह दिल पूर्व न दे दी गई हो ॥ किन्तु उपराष्ट्रपति अपने 
पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद 
धारण किए रहेगा ।* राष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह से ही उपराष्ट्रपति के निवर्चिन 
से उत्पन्न सव शकाग्रो और विवादों की जाँच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय 
करेगा और उसका घिनिश्चय अ्रन्तिम होगा ।* अपने पद पर आसीन होने के पूर्व उप- 
राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा उस लिए नियुक्त किसी व्यवित 
के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा श्रौर उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा ।$ वह दापथ 
लेकर प्रतिज्ञा करता है कि भारत के सविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखेगा और 
झपने पद के कत्तेंव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेगा । 

उपराष्ट्रपति के कत्तंब्य ((0प्रधश०3 0 ० ए०७ ?7०छात०१6)--उपराष्ट्रपति 
के दो प्रकार के कत्तंव्य हैं ॥ वह पदेन (०5-०णी००) राज्य सभा का सभापत्ति है भौर 
उसकी सभाओं का सभापतित्व करता है और उसको इस पद के लिए ही वेतन 
मिलता है । उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नही है । किन्तु जब कुछ काल के लिए 
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है अभ्रथवा भारतीय गणराज्य के 
राष्ट्रपति के कत्तेव्यो का निवेहन करता है, तो वह उस काल में राज्यसभा का सभा- 
पतित्व नही करता, अत उक्त काल में उसे राज्यसभा के चेयरमन की हैसियत से 
मिलने वाला वेतन नही मिलता । 

द्वितीयत , राष्ट्रपति की मृत्यु, पद-त्याग भ्रथवा पद से हठाए जाने के कारण 
उसके पद में हुई रिक्‍्तता की अ्रवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में उस समय 
तक काये करेगा जब तक नया राष्ट्रपति अ्रपना पद ग्रहण करे' और नया राष्ट्रपति, 
राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की तिथि के ६ मास के भीतर आ जाता चाहिए ॥९ 
अनुपस्थिति, वीमारी अथवा अ्रन्य किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने क्ृत्यो को 
करने में असमर्थ हो तव उपराष्ट्रपति उसके कत्तेंब्यो का निवेहद उस तारीख तक 
करेगा जिस तारीख को कि राष्ट्रपति अपने कत्तेब्यो को फिर से सभाले ।* जब कि 
उपराप्ट्रपति, राष्ट्रपति के स्प में कार्य करे और उसके कत्तंव्यो का निर्वहन करे, उप- 
राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सव शक्तियाँ और विमुक्तियाँ प्राप्त होगी तथा उसे वे 
सब उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होगे जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं १० 

सविधान ने किसी को यह निर्णय करने का श्रधिकार प्रदान नही किया है कि 


. अनुच्छेद ६७ (ख) । 2 श्रनुच्चेद ६७ (ग) । 
3 श्रनुच्छेद ७१। 4 अनुच्छेद ६६ । 
5 अनुच्छेद ६७। 6 शभरनुच्चेद ६४। 
| अनुच्छेद ६५ (१)। 8 अनुच्चेद ६२ (२) । 
9, भनुन्छेद ६५ (२) । 0 अनुच्छेद ६५ (३)।॥ 


8४ भारतीय गणराज्य का शासन 


क्या राष्ट्रपति अपने कृत्यो को करने में श्रसमर्थ है ग्रथवा नही ”? जब सविधान इस 
सम्बन्ध में मौन है तो इसका निर्णय स्वय राष्ट्रपति ही करेगा कि किसी समय वह 
अपने कृत्यों के निरवेहनन के योग्य है श्रथवा नही | किन्तु यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्णय 
करने में असमर्थ हो--आरकस्मिक भयकर वीमारी के कारणं--तो उस स्थिति में 
अनुच्छेद ७० के झनुसार सस॒द्‌ उक्त सम्बन्ध में निर्णय कर सकती है। उक्त श्रनुच्छेद 
ग्रादेश करता है “इस ग्रध्याय में उपबन्धित न की हुई किसी आकस्मिकता में राष्ट्र- 
पति के कृत्यो के निर्वेहन के लिए ससद्‌ जैसा उचित समझे वैसा उपबन्ध बना 
सकेगी ।” सयुकत राज्य अमरीका के सविधान में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नही है। 
उक्त सविधान के अनुच्छेद ॥ खण्ड ॥ (६) में उपबन्धित किया गया है “राष्ट्रपति 
की पदच्युति, मृत्यु, त्यागपत्र श्रथवा कत्तंव्यो के निर्वेहेन सम्बन्धी उसकी अदशक्‍्यता 
से हुई रिक्तता की स्थिति में उक्त पद राष्ट्रपति के अधिकार में चला जायगा ।” इस 
प्रकार भारतीय सविधान ने “अ्रशक्यता' (7७009) के श्रर्थ स्पष्ट नही किए हैं, 
ग्रौर किसी को यह निर्णय करने का अधिकार नही दिया है कि क्या किसी समय 
राष्ट्रपति किसी अ्रशक्यता के कारण अपने कत्त॑व्यो के निर्वेहन के लिए अदछाक्‍्य है। 
संयुक्त राज्य के समूचे इतिहास में ऐसा अवसर कभी नही आ्राया जब कि राष्ट्रपति 
अपने कत्तंव्यो के निवेहंद के लिए आशक्य ठहराया गया हो और इस कारण उप- 
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पद पर पहुँच गया हो । 


राष्ट्रपति की शक्तियाँ श्रौर कत्तेव्य 
(76 ए०ज़०ण5 870 0प९०४ 0 0४७ ?7680070 ) 


सविधान ने राष्ट्रपति को निम्न शक्तियाँ प्रदान की हैं. 

कार्यपालिफा शक्तियाँ (ए5००ए४४७ ?०फ़७०8) --सयुकत राज्य श्रमरीका 
का राष्ट्रपति प्रशासव का मुखिया अथवा सर्वोच्च प्रशासक है । शासन के कुछ विभाग 
तो विधि द्वारा सीधे उसी के नियन्त्रण मे रख दिए गए हैं । कुछ श्रन्य विभाग उसके 
अधीक्षण और सचालन में हैं । किन्तु भारत के राष्ट्रपति को कोई प्रशासनिक कृत्य 
नही करने पड़ते और शासन के विभागों पर राष्ट्रपति को कोई अ्रघीक्षण श्रथवा 
सचालन सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नही है । सघीय अथवा केन्द्रीय शासन के विभिन्‍न 
विभागो के अध्यक्ष उत्तरदायी मन्त्री लोग हैँ, और सब विभाग उन्ही के नियन्त्रण 
और उत्तरदायित्व मे कार्य करते हैँ । राष्ट्रपति तो आवश्यक कडी के रूप में शासन 
के विभिन्‍न विभागो को जोडता है । यद्यपि राष्ट्रपति की शक्ति औपचारिक है, तथापि 
केन्द्रीय शासन की समस्त कार्यपालिका कारं॑वाई राष्ट्रपति के नाम में ही की हुई कही 
जायगी |! सघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई सब सबविदायें राष्ट्रपति 
हारा की गई कही जायेंगी और वे राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित रीति के श्रनुमार लिखी 
जायेंगी ॥ इसके भ्रतिरिकत संघ के सभी अधिकारी इसके अधीनस्थ श्रधिकारी है ।१ 


जन 


] अनुच्छेद ७७। 2 भनुच्छेद २६६ (१)। 
3 श्रनुच्चेद ५३ (१)। 


केन्द्रीय शासन प्‌ 


राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सघ कार्यों की प्रशासन सम्बन्धी समस्त जानकारी 
माँग सकता है 7 राष्ट्रपति ही भारत सकार का कार्य अधिक सुविवायूवंक किए जाने 
के लिए तथा मन्त्रियो में उक्त कार्य के बेंटवारे के लिए ग्रावश्यक नियम बनाता है । 

राष्ट्रपति ही प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य महत्त्वपूर्ण 
नियुक्तियाँ भी वही करता है ।* इन अन्य महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों मे सघ के अन्य मन्त्रियो 
की नियुक्ति,, सघ के महान्यायवादी (4६89769 ७८४०४ )/” भारत के नियन्त्रक- 
महालेखा परीक्षक (007फ्एणा०- श्रात &ए०0007-0०/७:७ ),' उज्चतम न्यायालय 
तथा उच्च न्यायालयों के न्‍्यायाधीशो की नियुक्ति” और राज्यो के राज्यपालो (8020० 
0०₹०7०४) 5 की नियुवितियाँ भी सम्मिलित हैं। न्यायाधोद्षों को नियुक्त करने से 
पूर्व राष्ट्रपति को सेवारत न्यायाघीशो से पूछना होगा और वह इन नियुक्तियो को 
मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा पर ही करेगा । जहाँ तक प्रधान मन्त्री की नियुक्ति का प्रइन 
है राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को ही प्रधान मन्‍्त्री चुन सकता है जिसको लोकसभा का 
समर्थन होगा क्योकि “प्रधान मन्‍्न्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा” और “मन्त्रिपरिपद्‌ 
लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।” सामूहिक उत्तरवायित्व 
तभी प्रर्वात्तत हो सकता है जबकि समस्त मन्त्रिमण्डल एक टीम की भाँति काय॑ करे 
और जो टीम राजनीति का खेल एक ऐसे कप्तान के नेतृत्व में खेले जो लोकसभा के 
वहुमत दल का नेता हो । प्रधान मन्‍्त्री की नियुवित के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को कुछ 
छूट उस स्थिति में मिल सकती है जब लोक सभा में किसी भी एक दल का स्पष्ट 
बहुमत न हो । किन्तु उस स्थिति में भी राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्ति को ही प्रधान 
मन्‍्त्री चुतना चाहिए जिसे कुछ मन्त्रियों का सहयोग मिल सके और जो उन सह- 
योगियो के सहयोग से लोकसभा का सहयोग भोर विश्वास प्राप्त कर सके ! इसलिए 
ऐसी स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर भी राष्ट्रपति की वरीयता प्रधान मन्त्री की नियुक्ति 
के सम्बन्ध में राजनीतिक प्रभावों से श्राच्छादित रहती है। वैधिक रूप से भी वह 
मनमानी नहीं कर सकता क्योकि सविधान का आदेश है कि वह सघ की कार्यपालिका 
शक्ति का निर्वहन सविधान के उपबन्धो के प्रनुसार ही कर सकता है । 

राज्य के जिन उच्च अधिकारियो की नियुक्ति का राष्ट्रपति को अ्रधिकार 
पिछले अनुच्छेद में वताया गया था, उनके अतिरिवत राष्ट्रपति को निम्न प्रशासनिक 
श्रायोगो अथवा परिपदों को भी नियुक्त करने का अधिकार है एक श्रन्तर्राज्य 
परिपद्‌ (40 77// 50808 0077०! ) १९ सघीय लोकसेवा आयोग (एंफ्राण्म ?एं।० 
8९7ए709 00०एणा8809 ), तथा राज्य आयोग या सयुकत झ्रायोग (चणा+ 00फ्राषान 
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8हणा 00 & 670०० ण 808088)7, वित्त आयोग (फ्र्भा०० 007णाहल्ा0ा ) । 
निर्वाचन आयोग (००8४० 007776807),* अनुसूचित प्रदेशों के प्रशासन पर 
प्रतिवेदन देने वाल( श्रायोग (8 0050 60 ९907 ० 6 &00/रहांत&- 
प्राण ० $००१००१ 276४७ ) ,* श्रनुसुचित जातियो तथा श्रनुसूचित श्रादिमजातियो 
के लिए एक विद्येष पदाधिकारी (8 89९0 0०गी0७/ 407 50764760 (४8068 
थाते 806१ ०१ 7्ञ००७७)* राज भाषा और भाषा ग्रायोग (8 00०एरग्राशश०गा 
णा ॥,छा?2०७४९2९४ )९ । पिछछे वर्गोकी दशा सुधार सम्बन्धी ग्रायोग (8 007रतरा8850ण8 
॥0 ग्राए08 8806 7700 007त#08 ०980:ए७7००१ ०88५९४)  । किन्तु उपर्युक्त 
सभी आयोगो श्रथवा परिषदो की नियुक्ति, राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की मन्‍्त्रणा पर 
ही करता है । 

भ्रमरीका के राष्ट्रपति को अनेको ऐसे पदाधिकारियो को भी नियुक्त 
करने का अधिकार है जिनकी सविधान ने स्पष्ट श्राज्ञा नही दी है किन्तु भारतीय 
राष्ट्रपति को इस प्रकार की शक्ति नही है । समुचित विधाममण्डलो को ग्रधिकार 
है कि वे श्रधिनियम के द्वारा सघ या किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध लोक सेवागओरो 
आर पदो के लिए भर्ती का विनियमन करेंगे ।8 सविधान ने सघ के लिए और प्रत्येक 
राज्य के लिए एक एक लोक सेवा श्रायोग (?ए॥0 8७०४706 0०एरणाए्छाण) का 
उपबन्ध किया है ।” उक्त लोक सेवा आयोग सम्बन्धित शासन को सेवाओं और 
भर्त्ती के सम्बन्ध में सलाह देते हैं मौर उनकी मन्त्रणा को प्राय मान लिया जाता है । 

राष्ट्रपति को यह भी श्रधिकार है कि वह मनत्री को श्रपने पद से हटा सकता 
है," या भारत के महान्यायवादी (860ण9०7 ध«]७छ ० फ़ता&)7 को 
भ्रधवा राज्यो के राज्यपालो को भी हटा सकता है ।* किन्तु राज्य के कार्यपालिका 
प्रधान द्वारा मन्‍्त्री को पदच्युत कर देना ससदीय शासन प्रणाली का सार नही है । 
इगलैड में १७८३ से श्राजतक राजा के द्वारा कोई भी सरकार पदच्युत नहीं की गई 
है और आज किसी राजा की यह हिम्मत नही हो सकती कि वह सरकार को 
भ्रपदस्थ कर सके जबतक्क कि राजा भयकर जुआ खेलने को तैयार नच्हो, चाहे 
वैधिक रूप से राजा का यह शभ्रधिकार मान भी लिया जाए। अपने मन्त्रियों के 
सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रपति की वही स्थिति है जो इगलेड के राजा की श्रपने 
मन्त्रियो के साथ है। डा० अम्बेदकर ने इस तथ्य पर सविधान सभा में बल दिया 
था । उन्होने कहा था “भारतीय गणराज्य और सयुकत राज्य अमरीका के राज्यो 
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के प्रधानो का नाम तो अवद्य एक-सा है किन्तु अमरीका की शासन-प्रणाली और 
भारतीय सविधान में प्रस्तावित शासन-प्रणाली मे आकाश पाताल का अन्तर है ।” 
इसके आगे उन्होने यह भी कहा कि “भारतीय शासन मे राष्ट्रपति की स्थिति केवल 
औपचारिक है, और उसकी नाम मुद्रा (5९४॥) के सहारे राष्ट्र के मारे निर्णय किए 
जाएँगे । उसको प्राय अपने मन्त्रियो के निर्णयो को मानना ही होगा । वह मन्त्रियो 
की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकेगा । इसके विपरीत श्रमरीका का रण्ष्ट्रपति 
किसी भी समय अपने मन्त्री को हटा सकता है । भारतीय सघ के राष्ट्रपति को ऐसा 
अधिकार उस समय तक नही है, जवतक कि मन्त्रियों को ससद्‌ के बहुमत का समर्थन 
प्राप्त है ।/ 

राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियो के सम्बन्ध में अन्तिम वात यह है कि 
वह प्रथम अनुसूची के भाग (ग) के राज्यो का प्रणासन राज्यपालों (]॥0प्र।शा0६ 
(७०ए०७:४078) के द्वारा अथवा श्रायुक्तो (0९ 0०0फ्राश्छणा०5) के द्वारा करेगा 
तथा इसी प्रकार श्रण्डमान (8700%877७॥) और निकोवार (]४८०४७०) टापुओ का 
भी प्रशासन करेगा, और उत्रत राज्यपालो एवं ग्रायुक्‍तो की नियुवित स्वय राष्ट्रपति 
करेगा । 

सेनिक शक्तियाँ (धगशा/ह 70४०४)--भारतीय राष्ट्रपति की सैनिक 
शव्तियाँ, सयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति एव इग्लैड के राजा दोनो की श्रपेक्षा 
कम हैं | इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय सविवान ने राष्ट्रीय सुरक्षा वलो की सर्वोच्च 
कमान राष्ट्रपति को सौंपी है किन्तु उससे यह आशा की गई है कि उबत शक्ति को 
वह विधि की मान्यता के अनुसार प्रयोग करे ।' देश के सशस्त्र त्लो एवं युद्ध और 
शान्ति” के सम्बन्ध में अन्तिम विधायिनी सत्ता& राष्ट्रपति में निवास करती है। 
भ्रग्ेजी संविधान के ही समान युद्ध और शान्ति की घापणा कार्यपालिका कृत्य माना 
जाता है, किन्तु भारतीय राष्ट्रपति ससद्‌ू की बिना अनुमति के अथवा ससद्‌ की 
पद्चातृवर्त्ती श्रनुमति के विश्वास पर न तो युद्ध की घोषणा करेगा और न सम्मस्त्र 
वलो का प्रयोग करेगा । सयुवत राज्य अमरीका के संविधान में ऐसा उपबन्ध नही 
है कि राष्ट्रपति के सर्वोच्च स्थल और जल सेना के कमाण्डर के रूप मे कृत्यो 
पर विधियों का नियन*ण है । यद्यपि युद्ध के घोषणा करने की शक्ति केवल काँग्रेस 
को है, फिर भी राष्ट्रपति देश की विदेश नीति का सचालन इस प्रकार कर सकता 
है जिसमे युद्ध की घोषणा नितान्त आवश्यक बच सकती है। राष्ट्रपति मंक किन्‍्ले 
(0७० पणो०छु) ने एक युद्धपोत हवाना (प्र&एकआ&) को भेज दिया जहाँ उसे 
नष्ट कर दिया गया और इसी कारण स्पेन के साथ युद्ध छिड गया। १६१८ में 
राष्ट्रपति बुडरो विल्सन ने भ्रमरीकी सेनाएँ साइवीरिया (80७79) में मित्र राष्ट्रो 
की सेनाझ्रो को सहायता देने के अ्रभिष्राय से भेज दी, यद्यपि उस समय सयुवत्त राज्य 
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श्रमरीका श्रौर सोवियत रूस में युद्ध की स्थिति नहीं थी । सयुक्‍त-राज्य 
प्रमरीका ने जमंती के विरुद्ध १६४१ में युद्ध की घोषणा की थी किन्तु 
अमरीका के युद्धपोतो ने जमेनी की उन पनडुब्यियो के विरुद्ध जो ब्रिटेन को 
जाने वाले जहाज़ी बेडो को निशाना बनाती थी, कारंवाई काफी पहिले ही से प्रारम्भ 
कर दी थी । सत्य यह है कि लडाई १६४० में ही प्रारम्भ हो चुकी थी। १६४५० में 
राष्ट्रपति दर मैन (77एशा७7) को काँग्रेस ने अ्रधिकार नहीं दिया किन्तु फिर 
भी राष्ट्रपति ने अमरीका की फौजो को कोरिया के आक्रमण को विफल 
करने के अभिप्राय से भेज दिया था। यद्यपि भारतीय राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार 
नही है, किन्तु श्रमरीका का राष्ट्रपति अपने सर्वोच्च कमाण्डर के श्रधिकारों के 
प्रयोग में अपार आपातकालीन शक्तियो का उपभोग कर सकता है, जैसा कि दोनो 
विद्वयुद्धों में हुआ । इगलैंड में राजा ही समस्त सशस्त्र बलो का सर्वोच्च कमाण्डर्‌ 
माना जाता है शौर युद्ध और ज्ञान्ति की घोषणाएंँ राजा अथवा क्राउन के परमा- 
धिकार हैं । ब्रिटिश ससद्‌ को युद्ध की घोषणा करने का अ्रधिकार नही है। १६१४ 
झौर फिर १९३६ में युद्ध की घोषणा शाही घोषणा के रूप में की गई जिस पर 
सपरिषद्‌ श्रादेश (0760न॥7-00ण्णथ! ) का प्रमाणीकरण था। 
विदेश सम्बन्ध शोर फूटनीतिक श्रघिकार (ए00867 वींशा8 ७70 ॥॥90- 
7800 720०७) --विदेशो से सम्बन्धित सभी मामले ससद्‌ के अधिकार क्षेत्र में 
आ्राते हैं ।! इस प्रकार विदेशी मामलो से सम्बन्धित कार्यपालिका शक्तियाँ सघ के 
भ्रधिकार-क्षेत्र में आती हैं, और सारी कूटनीतिक कारंवाई राष्ट्रपति के नाम से 
सम्पादित होती है | कूटतीतिक दूत श्रौर व्यापार दूत राष्ट्रपति के नाम से ही नियुक्त 
किये जाते हैँ । सारी सधियाँ श्रौर सारे अन्तर्राष्ट्रीय करार राष्ट्रपति के नाम में ही होते 
हैं, किन्तु ऐसे समी करार (867००॥7०7७) और सभी सधियाँ ससद्‌ की श्रतुमति के 
विषय हैं । श्रमरीका के राष्ट्रपति को पूरा-पूरा श्रधिकार रहता है कि वह किसी नई 
सरकार या किसी नये राज्य को स्वीकार करे या न करे। राष्ट्रपति द्वारा की हुई 
स्धियो पर सीनेट के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थन की भ्रावश्यकता रहती 
है। किन्तु राष्ट्रपति के पास कई मार्ग रहते हैं जिनके द्वारा वह सीनेट की उपेक्षा 
कर सकता है | इनमे से एक मार्ग है कायंपालिका करार (०८६००ए७ए०७ 8870७४7676) । 
कार्यपालिका करार दो देशो के कार्यपालिका प्रधानो के वीच करार या प्रत्तिज्ञाएँ 
(2287९०77०7४४) होते हैं जिनमें कतिपय मामलो पर वायदा या सममौता हो 
जाता है। इस प्रकार के कार्यपालिका करारो के लिए सीनेट के अनुसमर्थन की 
ग्रावदयकता नही है। भारत में इस प्रकार के करारो की सम्भावना नही है । 
इगलैंड का सम्राद्‌ विदेशी राजदूतो का स्वय स्वागत करता है यद्यपि यह 
केवल एक उपचार है, क्योकि सम्राट की किसी विदेशी राजदूत के साथ भेंट के समय 
मन्त्री की उपस्थिति आवश्यक है। १६२६ में सम्राट जाजे पत्चम ने सोवियत 


१- भनुसची सातवीं, सूची पहिली, मद १०--१४, १६--२१ । 
9, शअनुच्टेद ७93 ॥ 
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सघ के एक राजदूत से भेंठ करना अभ्रस्वीकृत कर दिया। विदेश मन्त्री ने शिप्टता 
किन्तु दुढ़ता के साथ निवेदन किया कि मत्रिमण्डल ने उक्त सम्|न्‍्च में निर्णय कर 
लिया है और तब सम्राद ने उक्त राजदूत से भेंट की । सभी सधियाँ और अन्तर्राष्ट्रीय 
करार क्राउन के द्वारा ही किये जाते हैं । ऐसी सन्वियो और तअन्तर्राप्ट्रीय करारो 
पर ससद्‌ के अनुसमर्थन की उप समय तक आवश्यकता नही होती जब तक कि उनको 
विश्येषप रूप से सस॒दु के बनुसमर्थन का विपय न बना दिया गया हो अथवा जब 
चक फि उक्त सन्वियो अथवा करारो में ऐसे विषय अन्‍्तर्ग्ंस्त न हो जंसे भू-भाग 
का त्याग, धन की अदायगी, देश की प्रचलित विधियों में परिवत्तंन, श्रादि, जिनके 
वैविक स्वरूप को स्वीकार किये जाने के लिए ससद्‌ का अनुसमर्थन नितान्त श्रावश्यक 
माना गया है । किन्तु अब ऐसी प्रवृत्ति दिख रही है कि कोई भी उच्च नैतिक महत्त्व 
की सधि जैसे वार्साई की सन्धि (पफर७&/ए ० ए०६७॥॥]०७) और लोकार्नों सन्धि 
(7,0०077० प7८म#छ)) निश्चित रूप से ससद्‌ के दोनों सदनों के समक्ष रखी 
जानी चाहिए | 

राष्ट्रपति की विघायिनी इक्ष्तियाँ (7,02988976 ?0४९५78) --इगलैण्ड के 
राजा की ही तरह भारत का राष्ट्रपति भी सघीय ससद्‌ का एक अग है । संविधान 
का आदेश है कि “सघ के लिए एक ससद्‌ होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनो से मिल 
कर बनेगी ।! भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित विधायिन्ी शक्तियां हैँ 

(१) राष्ट्रपति को श्रधिकार है कि वह ससद्‌ को अधिवेशन के लिए आहूृत 
करे, तथा वह सत्नो का सत्रावसानश एवं लोक-सभा का विघटन» भी कर सकता है । 
यह श्रावश्यक है कि सदन वर्ष में दो वार आ्राहूत किए जायें और एक नत्र के शअ्रन्त थ 
दूसरे सन्न के प्रारम्भ में छ मास से अधिक का व्यवधान नही होता चाहिए । यदि छ* 
मास के भीतर राष्ट्रपति ससद्‌ को आहूृत नहीं करता तो यह सविधान के विरुद्ध 
होगा । यदि ससद्‌ के दोनो सदनों के बीच अवित्तीय विधेयक के विपय में गतिरीघ 
उत्पन्न हो जाय, तो राष्ट्रपति ससद्‌ के दोनो सदनो की सयुवत बैठक फा भी सयोजन 
कर सकता है ।* अमरीका के राष्ट्रपति को काँग्रेस के साधारण सत्र आहूत करने का 
अधिकार नही है । सविधान का झादेश है कि : “वर्ष में कम से कम एक वार काँग्रेस 
अवश्य सत्र में सम्मिलित होगी और उक्त अधिवेशन दिसम्बर मास के प्रथम सोमवार 
को प्रारम्भ होगा, हाँ, यदि काँग्रेस विधि द्वारा कोई और दिन निश्चित कर दे नो 
इसमें परिवत्तंव भी हो सकेगा ।/5 किन्तु यदि कोई आ्रावश्यक और महत्त्वटर्ण वात 
विचारार्थ हो तो भ्रमरीका का राष्ट्रपति काँग्रेस के श्रसावारण सन्त श्राहतत कर सकेगा 
फिल्तु सामान्यत नतो राष्ट्रपति काँग्रेस का सप्नावसान कर सकता है सौर न प्रतिनिधि 
सदन को विघटित कर सवत्ता है । 


] अनुच्छेद ७६। 2 अनुच्छेद ८० (१), (२?) (दा) । 

3 अनुच्चेद 5५ (२) (ख) । 4 अनुच्छेद ह्०्८ (#)। 

5 अमरीका के सविधान का भनुच्छेद १ खण्ठ ४ (२)। उक्त उपबन्ध का भ्गो तक सप्ो- 
धन नहीं हुआ है । 


१०० भारतीय गणराज्य का शासन 


ससदीय शासन-प्रणाली में, विधान-मण्डल को विघटित करने की शक्ति केवल 
राज्य के कार्यपालिका प्रधान को है श्रौर वह भी ऐसा, प्रधान मन्त्री की मन्त्र पर 
ही कर सकता है । विघटन से लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है और उसके 
फलस्वरूप नए चुनाव आवश्यक हो जाते हैँ । पिछले १० वर्षों में ऐसा अ्रवसर कभी 
नही आया जबकि प्रधान मन्‍्त्री की ससद्‌ के विघटन-सम्वन्धी मन्त्रणा पर राजा ने 
ससद्‌ का विघटन न किया हो । फिर भी इगलैण्ड में लोगो का ऐसा विचार रहा है 
कि राजा विघटन सम्बन्धी प्रधात्त मच्च्ी की मन्त्रणा को अस्वीकार भी कर सकता है, 
यदि राजा ऐसा समझे कि प्रधान मन्त्री के ससदू-विघटन-सम्बन्धी अधिकार से बेजा 
लाभ उठाया जा रहा है। उदाहरणस्वरूप इस प्रकार की स्थिति उस समय उत्पन्न 
हो गई थी जबकि मई १६४० में जमंन लोग एल्बटे नहर (&]96०7% 0७0७) ) 
पार कर रहे थे और उस समय सम्भवत मि० चेम्बरलेन (४७ (कछा7०७"७॥०) 
ससद्‌ के विघटन की प्रार्थंता कर सकते थे। “ऐसे नाजुक मौको पर”, जैसा कि 
स्टैनर्ड (8(४णाक्षापे) ने लिखा है, “उस अभिसमय की परीक्षा का समय आ जाता है 
जिसके अनुसार क्राउन अथवा सम्राट्‌ को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, और उस 
समय सम्राट्‌ को निश्चय करना पडता है कि उसका ककत्तेव्य क्या है ।” पिछले ४६ 
वर्षो में दो ऐसे भ्रवसर निश्चित रूप से आए जबकि केवल सम्राट्‌ की इच्छा पर ही 
ससद्‌ विघटित हुई । प्रथम ससदीय विघटन एडवर्ड सप्तम (0००१ शा]) की 
इच्छा पर १६१० के आयन-व्यय के प्रश्न पर हुआ, और उसी वर्ष दूसरा विघटन 
सम्राट्‌ जाजें पचम की इच्छा पर लार्ड सभा की जक्तियो के प्रव्न पर हुआ था, यद्यपि 
इन दोनो अवसरो पर प्रधान भनन्‍त्री ने सकोचपूर्वक सम्राट्‌ की इच्छा के आगे सर 
भुंका दिया था, “और उक्त दोनो विघटन,” प्रो० लास्की के अनुसार “मन्त्रि- 
मण्डलीय उत्तरदायित्व के आवरण में अच्छी तरह ढके रहे ।” सामान्य श्रभिसमय यह 
है कि सम्राट्‌ प्रधान मन्‍्त्री की ससदीय विघटन की प्रथम प्रार्थना को स्वीकार न करे | 
इसके विपरीत कनाडा में गवनेर जनरल को अधिक स्वविवेकी स्वच्छन्दता है और 
वह ससद्‌ का विधघटन उस समय तक नही करेगा जबतक कि वैकल्पिक मन्त्रि-मण्डल 
की कोई भी सम्भावना दिखाई देगी । 

ग्राजकल ससदीय शासन-प्रणाली मे राज्य के प्रधान का यह अधिकार स्वी- 
कार कर लिया गया है कि वह विधान-मण्डल को विघटित कर सकता है । सामान्यत 
वह उक्त अधिकार का प्रयोग अपने मन्त्रियों की मन्‍्त्रणा पर ही करता है, और हम 
आशा करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भी इसी प्रथा का अनुसरण करेगा | किन्तु 
राष्ट्रपति उस स्थिति में विधटन अस्वीकार कर देगा यदि उसे ऐसा अनुभव हो, कि 
विघटन की झ्ावच्यकता नही है अ्रथवा “विघटन सम्बन्धी प्रा्थंना को स्वीकार कर लेने 
से शक्ति का दुरुपयोग होगा । कुछ लोगो का विचार है कि भारत के राष्ट्रपति को 
कनाडा के ग्रभिसमर्या का अ्रनुसरण करना चाहिए, और प्रधान मन्त्री की ससदीय 


4 वफ6 एच0 एणाईतएणा३, ए 47 
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विघटन सम्बन्धी प्रार्थना को स्वीकार करने से पूर्व दूसरी वैकल्पिक मन्वि-परिषद्‌ की 
सम्भाववाओं पर विचार कर लेना चाहिए | यदि इस प्रथा को स्वीकार किया जाता है, 
तो यह भ्रतीव आवश्यक होगा कि राष्ट्रपति दलगत राजनीति से दूर रहे शौर वह 
श्रपने सब क्रियाकलापो में केवल सर्वसाधारण के कल्याण की भावना को ही स्थान 
दे । ससद्‌ के विधटन-सम्वन्धी कनाडा की प्रथा का ज़िक्र करते हुए रिडेल (26०॥ ) 
कहता है. “कनाडा का गवर्वर-जनरल श्राम चुनावों की श्राज्ञां देया न दे, इस 
सम्बन्ध में हमारा अभिसमय सुस्थापित सैधानिक नियमों और परम्पराश्ो पर आाधा- 
रित है। गवरनर-जनरल का दलीय भावनाओं से परे रहना चाहिए। उसे दलगत 
राजनीति और दलीय पड्यन्तों से बचना चांहिए । सभी राजनीतिक दलो को समान 
मान्यता देनी चाहिए और उसे श्रप्े सामने केवल लोक-कल्यागा के विचार ही रखने 
चाहिएं । उसे विधान-मण्डल का विघटन केवल इसीलिए नही करना चाहिए कि एक 
राजनीतिक दल ही सत्तारढ वना रहे और जबकि विभिन्‍न दलो में कोई महत्त्वपूर्ण 
प्रदन॑ विवादग्रस्त भी नही हैं ।7 भारत का राष्ट्रपति स्वयं संविधान के श्रनुसार 
प्रतिज्ञा करता है कि “में भारत की जनता की सेवा में और कल्यारा में निरत रहेंगा ।/ 

(२) भारतीय राष्ट्रपति ससद्‌ को सम्बोधित कर सकता है। और वह ससद्‌ 
को संदेश भी भेज सकता है ।* श्राजकल हगलैण्ड का सम्राटू, ससद्‌ के समक्ष केवल 
औपचारिक झवसरो पर ही अभिभाषण देता है जिसे 'राज्यसिहासव का भाषण 
कहते हैं । 'राज्यमिहासन के भाषण में जिसे समद्‌ के प्रत्येक श्रधिवेशन के प्रारम्भ में 
या तो सम्राट स्वयं पढता है या किसी के द्वारा पढवाता है, सम्राट श्रधिवेशन के भारी 
व्यवस्थापक प्रोग्राम की रूप-रेखा प्रस्तुत करता है और विभिन्‍न राष्ट्रीय एवं श्रन्तर्रा- 
ष्ट्रीय समस्याओं पर शासन के विचार व्यवत करता है । उक्त भाषण भ्रथवा सदेश 
प्रधान मन्त्री तैयार करता है ओर सम्राट उसे पढता है । सम्राद न तो उतत भाषण 
अथवा संदेश को वदल सकता है श्रौर न उसमें कुछ बढा सकता है । 

भारतीय राष्ट्रपति का स्रभिभाषण वैसा ही होता है, जैसा कि इगलैंण्ड में 
ससद्‌ के सम्मुख राजा का भ्रभिभापण होता है । उतत श्रभिभाषण मे राष्ट्रपति शासन 
की गृह नीति भ्रौर विदेश नीति पर थकाभ डालता है । सयुकत राज्य अमरौका में कोई 
ऐसा सर्वधातिक उपबन्‍्ध नही है जिसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए काँग्रेस के प्रारम्भिक 
प्रधिवेशन में भाषण देवा आवश्यक माना गया हो । साथ ही यदि राष्ट्रपति काँग्रेस 
के प्रारम्भिक अधिवेशन में भ्रभिभाषण करना चाहे अयवा अपनी नीतियों पर प्रकाणथ 
डालना चाहे तो उसे रोका भी नहीं जा समता | सविबान का आरादेश है कि “राप्ट्र- 
पति समय-समय पर समस्त सघ की स्थिति के बारे से काँग्रेस को सूचना देता रहे, 
झौर साथ ही काँग्रेस के विचारायय ऐसी सिफारिश भेजता रहे जिन्हे वह श्रावश्यक 


3 छि05फ9, फिप्राहु8089.. ए0फ्रशथाबवाए ता धार (गाईताएण 0 पता, 
0ए ०५६, 9. 288 


2 अनुच्छेद ६०, राष्ट्रपति दास शप+ पभवा प्रतिगान । 
3. भनुच्छेद ८६ । 


१०२ भारतीय गणराज्य का शासन 


प्रथवा लाभकर समभता हो ।” काँग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन के प्रारम्भ में आवश्यक 
सुचना भेजी जाती है और अधिवेशन के मध्यकाल में प्राय विशेष सदेण भेजे जाते हैं। 
वाधिक सदेश का महत्त्व अधिक है जिसमे शायन्त के पिछले वर्ष के क्रियाकलापो का 
सिहावलोकन रहता है, दल की नीतियो की घोषणा रहती है और साथ ही व्यव- 
स्थायन सम्बन्धी ऐसी सिफारिशे रहती हैं जिन्हे राष्ट्रपति देश के हितार्थ आवश्यक 
समझता हो । उक्त सदेश कॉग्रेस के दोनो सदनों के समक्ष राष्ट्रपति पढ़कर भी सुता 
सकता हैः या वह प्रलेख (6०००ा४०॥४) के रूप में भी भेजा जा सकता है। इस 
प्रकार प्रभरीका के राष्ट्रपति के वाधिक सदेश को इगलैण्ड के सम्राट के अभिभाषण 
ग्रथवा भारतीय राष्ट्रपति के ससद्‌ को दिए गए सदेदा के समान माना जा सकता है । 

भारत का सविधान राष्ट्रपति को यह भी अधिकार देता ह कि वह किसी 
ऐसे विधेयक के साथ, जो या तो ससद्‌ के समक्ष विचारार्थ हो अथवा जो अन्यथा 
महत्त्वपूर्ण हो, भ्रपना सन्देश ससद्‌ को मेज सकता है। ससद्‌ का वह सदन जिसको 
राष्ट्रपति द्वारा उक्त सन्देश भेजा गया है, यथाशीघ्र उक्त सदेश पर विचार करेगा । 
सन्देश के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार मिल गया है, जिसके द्वारा 
राष्ट्रपति ससद्‌ के ऊपर न केवल विचाराधीन विधेयक के बारे में श्रपितु श्रन्य किसी 
भी मामले में प्रभाव डाल सकता है । किन्तु आशा करनी चाहिए कि हमारा राष्ट्रपति 
कोई भी सन्देश बिता सन्त्रियो की राय. के कभी नहीं भेजेगा, और यदि वह ऐसा 
करेगा तो वह समद्‌ के प्रति मन्त्रि-मण्डल के उत्तरदायित्व की सवैधानिक भावना 
के विरुद्ध माना जायगा 

(३) राष्ट्रपति ससद्‌ के समक्ष वाधषिक-वित्त-विवरणु4 (8ण48०) रख- 
वायेगा श्रथवा यदि कोई श्रनुप्रक आयव्ययक' (80एएा०ए०फंशआाए छप68७) 
होगा तो उसे भी रखवायेगा, तथा भारत सरकार के लेखे के विषय में भारतीय 
नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (00099%णा०् ब्यते #ए007 ०००७) ०६ ]7078) 
के प्रतिविदन को भी रक्लवायेगा,* साथ ही वित्त आयोग (प्पत७॥0७ (0977॥68807) 
की सिफारिशों को एवं उक्त सिफारिशो पर की गई कार्रवाई को भी ससद के समक्ष 
रखवायेगा ।' राष्ट्रपति लोक सेवा श्ायोग (एक्राता 26 806७॥०७ एमए: 


] श्रमराक्नन ८विषान का भनुच्छेद ।3॥ खण्ड ३ । 

2 र ट्रवति वाशिंगटन भ्ोर एडम्म (शे&छापए४07 ७70 50808) स्वय कौंगेस में 
उपस्थित द्वांते थे और तदश पढकर सुनाते ये । राष्ट्रपति जैक्वरसन (ते०मैिश४०णा) ने लिखित सदेश 
मेजना प्राग्म्म किया अर यह प्रथ १६१३ तक चली । उसके बाद राष्ट्रपति विल्‍्मन (जेा5०7॥) ने 
राष्ट्रपति व शिगटन का प्रथा को प्रास्म्म कर दिया। राष्ट्रति हूवर (सि०0ए७) ने फिर उस प्रथा को 
बन्द कर दिया किन्तु के कलिन रूजवेल्ट (#7छगोपाए प्रे00807०॥9) ने पुन वही प्रथा अर्थात्‌ स्वय 
संदेश पड़ना भाग्म्भ कर दिया । 

3 भाग्तोय सविषान का अनुच्छेद ७४ (5) उपबन्धित करता दै कि मन्त्रिपरिषद सामूहिक 
रूप से लोझ उम के प्रति उत्तरदायी होगी । ध 

4 अनुच्चेद ?१२(०)। 5. भनुच्चेद ११५ (१) । 

6 प्रनुच्देद १५१ (१)। 7 अनुच्छेद र८१ । 


केन्द्रीय शासन १०३ 


890०7) के विभिन्‍न प्रतिवेदनो' श्र अन्य ऐसे प्रतिवेदन जैसे अनुसूचित झ्रादिम 
जातियो के विशेष अ्रधिकारी के प्रतिवेदन” तथा पिछडे हुए वर्गों की दशाओ के भनु- 
संघान के भ्रायोग5 के प्रतिवेदन को भी ससद्‌ के समक्ष रखवायेंगा। राष्ट्रपति ससद्‌ 
से ऐसे विधेयकों पर विचार करने के लिए कह सकता है जिनका सम्बन्ध संघ के 
वित्त-तयय से हो | किन्तु राष्ट्रपति के उक्त सब कृत्य मन्त्रियों की राय पर ही 
किये जाते हैं । 

(४) समद्‌ में किसी ऐसे विधेयक की प्रस्थापना, जिसका सम्बन्ध किसी नगे राज्य 
को मान्यता देने से हो प्रथवा अपने देश के विभिन्‍न राज्यों की सीमाश्रो में परिवत्तेन 
से हो विना राष्ट्रपति की तदर्य सिफारिश के नहीं की जा सकती ॥* सम्बन्धित 
राज्य के विवानमण्डल या विधानमण्डलो के विचार भी मालूम कर लेने चाहिएऐं; 
किन्तु उक्त विधानमण्डल के विचार राष्ट्रपति के लिए सर्वेथा मान्य नहीं हैं । चूकि 
राष्ट्रपति सघीय मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा पर चलेगा इसलिए यह निर्णय करना 
मन्त्रि-मण्डल का कार्य है कि सम्बन्धित विधेयक राज्य विधानमण्डलों के विरोध के 
बावजूद भी उपस्थित किया जाय श्रयवा नही । 

(५) उसी प्रकार वित्तीय विधेयक (:707०४ 78), अथवा ऐसा विधेयक 
जिसके अ्रधिमियमित किये जाने और प्रवत्तेत में लाये जाने पर भारत की सचित 
निधि से व्यय करता पडेगा; अ्रथवा ऐसे विधेयक्र जो राज्यों के हितों से सम्बद्ध 
करो (+8508) पर प्रभाव डालने वाले है विना राष्ट्रपति की पभ्रनुमति झौर सिफारिया 
के पुर' स्थापित ही तही किये जा सकते । राज्यों के विधान-मण्डलो में ऐसे विधेयक 
विना राष्ट्रपति ९ की शआ्राज्ञा के पुर स्थापित नही किये जा सकते जिनका सम्बन्ध 
ग्रन्तर्राज्यीय वारिएज्य व्यापार पर निर्वन्चन लगाने से हो । 

(६) राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह ससद्‌ द्वारा पारित किसी 
विधेयक को स्वीकार करे या उसमे प्रतिनिषेध कर दे। यदि उक्त विधेयक बित्त 
विधेयक नहीं है, तो राष्ट्रपति उसे झपनी सिफारिश सहित ससद्‌ के पुन्विचारार्थ 
वापिस भेज सकता है । किन्तु यदि इस वार ससद्‌ के दोनो सदन उतत विधेयक को 
बिना सशोवन के ही पास कर देते हैँ तो राष्ट्रपति को उक्त विधेयक पर भपनी 
स्वीकृति देनी ही पड़ेगी ।? इस वार राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति को रोक नहीं सकता । 

राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा पारित ऐसे विधेयकों पर राष्ट्रपति अ्रपनी 
ग्रनुमति दे सकता है या रोक सकता है, जिनको किसी राज्य के राज्यपाल 

(8०ए०7॥०7) या राजप्रमुख ” ने राप्ट्रपति के विचारार्य रक्षित रख लिया हो | 


] भनुच्चेद ३२३ (१)। 2 अ्रनुच्छेद 28८ (१) । 
3 श्रनुच्छेद ३४० (३) यै, अनुच्छेद 2१३ । 

6. भनुच्देंद ३। 6 घनुन्द्रेद ११७। 

गए, अनुच्छेद ११७ (३) | 8, झनुच्चेद २७४ (१) ! 
9. भनुच्चेद ३०४ का परादिकू । 0, अनुच्छेद १११। 


3॥, प्रनुच्छंदर २०१॥ 


५१०४ भारतीय गणराज्य का शासने 


इगलैड में कोई विधि तब तक सविधि पुस्तक में दर्ज नहीं की जा सकतोौ 
जबतक कि उस पर सम्राट की अनुभति प्राप्त न हो जाय, चाहे ससद्‌ के दोनो 
सदनो ने उक्त विधि को पास भी कर दिया हो। किन्तु आज कल सम्राद्‌ की 
अनुमति केवल उपचार मात्र है। सत्य यह है कि स्वय सम्राटु विधेयकों पर श्रव 
अनुमति नहीं देता । उक्त अनुमति अब पाँच आयुक्त (00णापा8807९8) देते हैँ 
जिनको क्राउन (००४०), शाही साइन मैन्युप्रल, (70जछी 889 7ए्रगक्षाप्ते ) के 
अनुसार नियुक्त करता है, श्रौर यह विधेयकों की श्रनुभति सम्बन्धी सारी प्रक्रिया 
एक सुन्दर उपचारपूर्ण दिखाबा सात्र है। इसलिए इगलैड मे किसी विधेयक को 
सम्राट्‌ द्वारा प्रतिनिषेध नही किया जा सकता । ऐसी कार॑वाई असवैधानिक मानी 
जायेगी । प्रायल ड! और बर्मा दोनो देशों के सविधानो ने श्रपने-अपने राष्ट्रपति को 
प्रतिनिषेघ (४०८०) का अधिकार नही दिया है । किन्तु इसके विपरीत अमरीका के 
राष्ट्रपति को निलम्बन-निषेधाधिकार प्राप्त है। यदि मरीका का राष्ट्रपति किसी 
ऐसे विधेयक को भ्रस्वीकार कर देता है जिसे काग्रेस पास कर चुकी है, तो राष्ट्रपति 
को उक्त विधेयक १० दिन के भीतर अपनी आपत्तियो सहित उसी सदन को वापिस 
भेजना पडता है जहाँ से वह चला था श्रथवा प्रारम्भ हुआ था । यदि काग्रेस के दोनो 
सदन पुन उक्त विधेयक को दो-तिहाई के बहुमत से पास कर देते हैँ, तो उक्त 
विधेयक बिना राष्ट्रपत्ति के हस्ताक्षरो के भी विधि रूप में पारित समझ लिया जाता है। 
यदि विधेयक को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति का 
निषेध प्रभावी माना जाता है। यदि विधेयक प्राप्त होने के १० दिन के श्रन्दर 
राष्ट्रपति न तो चिघेयक पर हस्ताक्षर करे और न उस पर निषेधाधिकार का प्रयोग 
करे, तो भी विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षरो के भी विधि रूप मान लिया 
जायगा । किन्तु, यदि राष्ट्रपति द्वारा विधेयक प्राप्त होने के दस दिन के भीतर 
काप्रेस स्थगित हो जाय, और यदि इन दिनो में राष्ट्रपति ने उक्त विधेयक के सम्बन्ध 
मे कोई कार्रवाई नही की, तो विधेयक स्वयमेव समाप्त समभा जायेगा । 

भारत में जब कोई विधेयक समद्‌ के दोनो सदनो द्वारा पारित हो जाता है 
और जब वह राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत किया जाता है, उस समय राष्ट्रपति निम्त 
तीन मार्गों मे से कोई मार्ग अपना सकता है --- 

(क) राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार करके अ्रपनी श्रनुमति दे सकता है, 

(ख) वह उक्त विधेयक पर अ्रपनी स्वीकृति रोक सकता है। किन्तु मस्त्रीय 
उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार राष्ट्रपति को व्यवस्थापन के ऊपर जो निपषेघधा- 
घधिकार दिया गया उसमें यह उद्देश्य निहित है कि उक्त निषेधाधिकार कभी भी 
प्रयुक्त न किया जाय । जब तक मन्त्रि-मण्डल की पीठ पर ससद्‌ के वहुमत का हाथ 
है, भौर जब तक ससद्‌ सर्वेसाधारण की प्रतिनिधि सभा है, तव तक ससद्‌ की पीठ 
पर सर्वंसाधारण का समर्थन भी है । अत ऐसी स्थिति मे निपेघाधिकार के प्रयोग की 
प्रावव्यकता ही नही है । 


]. आयनैंड के संविधान, भनुच्छेद १३ (3) ) 


केन्द्रीय गासने १०४ 


(ग) भ्रवित्तीय विधेयको के सम्बन्ध में राष्ट्रपति यह कर सकता हैं कि वह 
उक्त विधेयक को किसी सन्देश सहित श्रथवा रहित सभोवन सुभाते हुए वायिस भेज 
सकता है। किन्तु यदि इस बार भी ससद्‌ के दोनों सदन सशोवनों सहित अथवा बिता 
सशोधनो के उक्त विधेयक को पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक को 
स्वीकार करना ही पडेगा। यहाँ यह वात याद रखनी चाहिए, कि सयुकत राज्य की 
प्रथा के विरुद्ध भारत मे किसी विधेयक क्रो पुत पास करने के लिए विशेष वहुमत 
की श्रावदयकता नही है। छ्वितीयत भारतीय सविधान ने समय की कोई श्रवधि 
निर्चित नहीं की है जिसमें राष्ट्रपति को किसी विधेयक के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति 
अथवा अपना निषेध प्रकट कर देना चाहिए, या उसे पुनविचार के लिए वापिस कर 
देना चाहिए । अनुच्छेद १११ केवल यही आ्रादेश देता है कि “राप्ट्रपति, किसी 
विधेयक को अनुमति के लिए अपने समक्ष रखे जाने के पश्चात्‌ यथाशीघक्र उसको 
लौटा दे ।” इसके विपरीत अमरीका के सविधान ने दस दिन की श्रवधि निब्चित 
कर दी है, भौर इसी अवधि में र्ट्रपति को विधेयक, पुनविचारार्थ उसी सदन को 
लौटा देता चाहिए जिस सदन में वह पुर स्थ्यपित किया गया था। यदि अमरीका 
का राष्ट्रपति इस दस दिन की अवधि में न तो विधेयक को अनुमति प्रदान करे और 
ने निषिद्ध करे, तो वह विधेयक स्वयमेव दस दिन की अ्रवधि के पदचात्‌ विधि रूप 
धारण कर लेगा । किन्तु भारतीय राष्ट्रपति के लिए इस प्रकार विधेयक के सम्बन्ध 
में देर लगाकर उस पर निषेध (ए९६०) प्रयोग करना सम्भव नहीं होगा | भन्‍्त्रीय 
उत्तरदायित्व का सिद्धान्त उसे ऐसा नहीं करने देगा ! 

(७) ससद्‌ के विश्रान्ति-काल में यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि 
तुरन्त कारंवाई करने के लिए उसे बाधित करने वाली परिस्थितियाँ वत्तंमान है तो 
यह ऐसे अध्यादेशों का प्रर्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित 
प्रतीत हो ।॥! ऐसे प्रस्यापित श्रध्यादेश का वही बल और प्रभाव है जो सस॒दु के अधि- 
नियम का होता है । राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अध्यादेदा 
प्रख्यापित करने के कारण बतावे । स्वयं वह ही निणरायिक है कि किसी समय ऐसी 
स्थिति चत्तेमान है जिसके कारण अध्यादेश द्वारा विधि निर्माण श्रावश्यक है | न्‍्यावालय 
इस प्रकार की कार॑वाई को अवैध नही ठहरा सकते, न न्यायालय यही सवाल कर 
सकते हैँ कि इस प्रकार की कारंवाई की वास्तव में भ्रावश्यकता थी अथवा नहीं । 

किन्तु इस प्रकार प्रस्यापित श्रध्यादेश समद्‌ के दोनो सदनों के समक्ष रखा 
जाता है, ज्यो ही ससद्‌ पुन समवेत हो । किन्तु यदि ससद्‌ उक्त अ्रध्यादेश को 
स्वीकार नही करती, तो चह तुरन्त समाप्त हो जाता है । यदि ससद्‌ उबत श्ध्यादेश 
को भ्रस्वीकार नहीं भी करती तो भी वह ससद्‌ के पुन समवेत होने की तिथि से 
छः सप्ताह पव्चात्‌ स्वय समाप्त हो जायगा और प्रवर्नन में न सहेगा । समसद्‌ के सदनों 
के एक मन्न की श्रन्तिम बैठक तथा आगामी सत्र की प्रयम बैठक के लिए नियुक्त 
तारीख के वीच छः मास से श्रधिक का श्रन्तर नहीं होना चाहिए। इसलिए 


. भनुच्छेद १२३ । 2 भनुच्छेद ५५ । 


१०६ भारतीय गणराज्य कां शासन 


किसी अ्रध्यादेश (०0707787०9 ) की श्रत्यधिक अवधि, यदि ससद्‌ इस अवधि से पूर्व 
ही उसे समाप्त न कर दे, ६ मास और ६ सप्ताह है। 

राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रर्यापित करने की शक्ति, १६३४५ के भारत सरकार 
अधिनियम की देत है । इगलैड में का्यंपालिका सत्ता को विधान निर्माण सम्बन्धी 
ऐसी स्वच्छन्द सत्ता प्राप्त नही है | श्रध्यादेश प्रस्यापित करने सम्बन्धी शक्ति का 
उदाहरण न तो किसी भ्रधिराज्य (700ण0एा०7) में मिलिगा और न आयरलैंड में । 
किन्तु भारत में श्रध्यादेश सम्बन्धी शवित का प्रयोग करने में राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद्‌ 
की भमन्नणा श्रवध्य लेगा । 

(८) राष्ट्रपति राज्य-परिषद्‌ (00पाणा ० 808068) के लिए १२ सदस्य 
मनोनीत करता है | ये व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हे साहित्य, विज्ञान, कला या सामा- 
जिक सेवा के बारे मे विज्येष ज्ञान या व्यावहारिक श्रनुभव होता हैं ।१ यदि राष्ट्रपति 
की राय हो कि लोक-सभा में ऑल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही 
है तो वह लोक-सभा के लिए उस समुदाय के दो सदस्य मनोनीत कर सकता है । 

न्यायिक शक्तियाँ (उएताणक! 0जछ8 )- राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को 
क्षमा कर सकता है या उसके दण्ड को प्रविलम्बित (7००४४०४७) कर सकता है। 
निम्नलिखित बातो में सजा पाये हुए श्रपराधियो की सज्ञाएँ, राष्ट्रपति स्थगित कर 
सकता है, कम कर सकता है श्रोर माफ कर सकता है. () उन सब बातो में जहाँ 
सज़ा सैनिक न्यायालय (0००७ ॥४&८४७)) द्वारा मिली हो, (॥) उन बातो में 
जहाँ मृत्यु दण्ड दिया गया हो । किन्तु राष्ट्रपति की क्षम।दान सम्बन्धी शक्ति का 
राज्यों के राज्यपालो अ्रथवा राजप्रमुखो श्रौर सैनिक न्यायालयों के सैनिक श्रधि- 
कारियो की क्षमादान सम्बन्धी शक्ति पर कोई प्रभाव नही पडेगा। राष्ट्रपति का 
क्षमादान अधिकार उन सब मामलों पर और श्रपराधों पर प्रभावी होगा जिनका 
सम्बन्ध सघ की शक्तियों से सम्बन्धित अपराधों से होगा किन्तु राष्ट्रपति, समवर्त्ती 
सूची वाले मामलो से सम्बन्धित श्रपराघो पर क्षमादान उस समय तक नही करेगा 
जब तक कि मसद्‌ ने उक्त मामलो पर से राज्य की का्यंपालिका शवित को भ्रलग 
न मान लिया हो । 

(“धष्टद्पति अपने क्षमादान के अधिकार का अपने मत्रियो की मत्रशा पर ही 
प्रयोग करता है | इगलैड में क्षमादान सम्राट का परमाधिकार है। किन्तु क्षमादान 

] डा० अम्बेदकर ने भारतीय राष्ट्रपति की अ्रष्यादेश सम्बन्धी शाक्‍्त की तुलना इगलेंड 
के क्राइन की १६२० के श्रपातकालीन शक्ति अधिनियम के अनुमार आपातकालीन घोषणा से 
की थी, जिसके अनुसार क्राउन विनियय जारी कर सबता दै। किन्तु ऐसी तुलना असगत दै । 
(0०रडप्रापरणाक #580फजए 270०९९0गा88, ए० शा, ?ए 274) इगलेंढ में जो 
विनियम 'भाषानकालीन शक्ति अधिनियम के अनुमार वनाये जाते हैं, उनको सविधि का भपिकार 
प्राप्द है भौर उनका निर्माण संविधि की शर्तों के अनुसार ही होता है । यदि उक्त विनियम सविधि 
की शर्तों के अनुसार नहीं हैं तो वे न्यायालर्या द्वारा अमान्य घोषित कर दिये जा सकते हैं। भारतीय 
सविधान के भनुच्छेद १०३ ने कोई शर्त नहीं रखी ई । इसके अतिरिक्त सविधान ने उन उद्देश्यों 

का भी स्पष्टीकरण नहीं किया है जिनके लिए भध्यादेश निकाले जा सकते द्व । 


2 अनुच्छेद ८० (३)। 


केन्द्रीय शासन १०७ 


में मुख्यत गृह सचिव का निर्णय ही मुख्य रूप से माना जाता है और सम्राद्‌ की 
इच्छा का तो केवल श्रौपचारिक महत्त्व है। सामान्यत क्षमादान दोप-प्रमाणुन 
के बाद किया जाता है किच्तु प्राय दोष प्रमाणित होने के पूर्व भी अभियुक्त को 
क्षमा कर दिया जाता है। सयुक्‍त राज्य अमरीका मे राष्ट्रपति को भ्रधिकार है कि वह 
संयुक्त राज्य अमरीका के विरुद्ध किये गए ऐसे अपराधो में क्षमादान श्रौर प्रविलम्बन 
कर सकता है जिनमें दोप-प्रमाणित व्यक्ति के ऊपर महाभियोग न लगाया गया 
हो | यह भझमरीकन राष्ट्रपति की इच्छा पर है, वह चाहे तो दोप-प्रमाणन (000ए०- 
४0७) के पूर्व भी क्षमादान कर सकता है, शौर दोषप्रमाणन के वाद भी। इसके 
विपरीत भारत का राष्ट्रपति केवल दोपसिद्धि के बाद ही क्षमा कर सकता है । 
यदि राजद्रोही-क्षमा (0॥०8५७) करना हो तो राष्ट्रपति को ससद्‌ की अनुमति 
लेती पडेगी । अ्रमरीका मे राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के मामले में क्षमादान कर 
सकता है । 

प्रकीर्ण शक्तियाँ (|8800॥07९००४ ?0७७०/8)--राष्ट्रपति की शनेको प्रकीर्ण 
घक्तियाँ हैं । राष्ट्रपति के नाम से दिए और निष्पादित भारत सरकार के आदेशों 
और श्रन्य लिखतो का प्रमाणीकरणु इस रीति से होता है जो राष्ट्रपति द्वारा वनाये गए 
नियमो में उल्लिखित हो |! द्वितीयत., भारत सरकार का कार्य श्रधिक सुविधापूर्वक 
किए जाने के लिए तथा मस्त्रियो मे उक्त कार्य के बेंटबारे के लिए राष्ट्रपति ही नियम 
चनाता है ।* तृतीयत , राज्य परिषद्‌ के समापति और लोक-सभा के श्रध्यक्ष से परा- 
भर करने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति दोनों सदतो की सयुकत वैठको सम्बन्धी, तथा उनमें 
परस्पर सचार सम्बन्धी प्रक्रिया के नियम वनाता है ।१ चतुर्थेत , उच्चतम न्यायालय 
समय-समय पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया 
के साधारण विनियमन के लिए नियम बनाता हैं ६ पाँचवी वात यह है कि राष्ट्रपति 
ही सघीय लोक-सेवा आयोग के सदस्यो तथा कर्मचारी-वृन्द की सेवाओं की शर्तों के 
बारे में विनियम बनाने की शक्ति रखता है ।* राष्ट्रपति ही ऐसे मामलो में विनियम 
बनाता है जिनमे यह निर्णय कर दिया जाय कि सघ की किस-किस प्रकार की सेवाझो 
के सम्बन्ध में सपीय लोक-सेवा आ्रायोग से पूछने की प्रावश्यकता न होगी ।* 

सविधान ने राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया है कि वह सार्वजनिक 
महत्त्व के किसी ऐसे प्रश्न पर सर्वोच्च अथवा उच्चतम न्यायालय की नसम्मति मांग 
सके जिसमे विधि ग्रोर तथ्य के प्रदन ग्रस्त हो सकते हैं ।? इसका यह श्रर्व है कि 
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास किसी प्रस्तावित विधेयक को भेज सकता है श्रौर 
«छठ सकता हैं कि अमुक विधेयक विधान-मण्डल के अधिकारु-्षेत्र में श्राता है श्रथवा 
नहीं । इसके माघ ही उच्चतम न्यायालय की मन्‍्चणा मानना राष्ट्रपति के विवेक 
एव निर्णय पर निर्भर है । 


] अनुच्छेद ७७ (२)+ 2 अभ्रनुच्छेद ७७ (३)। 
3 भनुच्छेद ११० (३२)।॥ 4 बअलजुन्धेद १४४ । 
8 भनुच्छेद ३१२८। 6. अनुच्छेद ३२० (३) का परादिकू । 


पे. अनुच्चेद १७३ ॥ 


श्०्८ भारतीय गणराज्य का शासन 


राष्ट्रपति की श्रापात शक्तियाँ 
(फफ्ाशप्टुआ०ए 207०5 ० +76 ९80०5 ) 
विभिन्‍न प्रकार के झ्रापात (]0)060६ एणत8 ० एशशएथाटए )-- 
राष्ट्रपत्ति की जिन शवितियो का ऊपर वर्णन किया गया है उनके अतिरिवत भारत 
के राष्ट्रपति को ऐसी अश्रनेको श्रापात शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिनको तीन विभागों 
में बाँठ॒ जा सकता है। इन आपात शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति तीन प्रकार के 
राष्ट्रीय सकटो का सामना करने के लिए करता है 

(१) श्रापात की उद्घोषणा (7060 087&७० ०६ ा०८छुथा०ए )--भारत 
या भारत के किसी मूभाग को युद्ध, विदेशी श्राक्रमण भ्रथवा आतरिक उपद्रवों द्वारा 
प्रादुर्मुत्त सकट के कारण आपात्तकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है । ऐसी स्थिति 
के उत्पन्त हो जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि भारत की सुरक्षा 
ख़तरे में है या खतरे की सम्भावना है, तो वह श्रापात काल की उद्घोषणा कर 
सकता है 

(२) फिसी राज्य में सवेधातिक तन्‍त्र की विफलता (फक्याप्रा० रण फ० 
007क्‍8४/पवणा०।] (४००७॥९०:७ 77 & 80809 )--किसी राज्य में स्वधानिक तन्‍्त्र के 
विफल हो जाने की अवस्था में यदि उक्त राज्य का राज्यपाल था राजप्रमुख राष्ट्रपति 
से प्रतिविदन करे या श्रन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्त 
हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन सविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया 
जा सफृता, तो राष्ट्रपति आ्रापात की उद्घोषणा कर सकता है और भाग (क) या 
भाग (ख) के किसी राज्य का शासन अपने हाथो में ले सकता है ।* 

(३) वित्तीय श्रापात (फफाश्याथकं फ्श००४०१००४७) --यदि राष्ट्रपति का 
समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्त हो गई है जिससे भारत या उसके किसी 
भाग के वित्तीय स्थायित्व पर सकट है तो वह वित्तीय श्रापात की उद्घोषणा निकाल 
सकता है ।२ 

श्रापात की उदृघोषणा श्रोर किसी राज्य में सवेधानिक तनन्‍्त्र की विफलता में 
प्रन्‍्तर (फ्रार्विश्शा०७ एजएढला 8 ?ि07 7४७०0 ० फ्मकटुणा०तए छत & 
ए0ले8जकग्णा.. ए कैशीप्रा8 ए 0णा४7/0परशण0े ैं8&०ाा7७००ए पर & 8080०) --+ 
उपर्युक्त दोनो प्रकार की उद्धोष णाएँ अर्थात्‌ आपात की उद्धोषणा और किसी 
राज्य मे सर्वधानिक तन्त्र की विफलता की उद्धोपणा एक दूसरे से उद्घोषणा के 
कारणो और उद्घोषणा के प्रभावों के सम्बन्ध में अलग-भ्रलग हैं और विभिन्‍न हैं । 
आपात काल की उद्घोपणा इस कारण की जा सकती है यदि कभी विदेशी आक्रमगा 
या आन्तरिक अश्ञान्ति के कारणा भारत की सुरक्षा या शान्ति खतरे में हो, श्रथवा 
यदि भारत का वित्तीय स्थायित्व सकट मे हो । इसके विपरीत स्वैधानिक तन्त्र की 


]) भनुच्छेद ३५२ । 
2 पशनुच्चेद ३५६ । 
3 भनुच्छेद ३६० (१)। 
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विफलता की उद्घोषणा इस कारण की जाती है कि सर्वंधानिक उपवन्धों के अनुसार 
किसी राज्य का आसन चलाना कठिन हो जाता है । भारत की सुरक्षा अथवा शान्ति 
के खतरे मे पड जाने से श्रथवा भारत का वित्तीय स्थायित्व सकद में पड जाने से 
यह भ्रावदयक नही है कि किसी राज्य में सर्वधानिक तन्त्र की विफलता की उद्घोषणा 
कर दी जाय । किसी राज्य के सर्वधानिक तन्‍्त्र वी विफलता की उद्घोपणा का 
कारण या तो किसी राज्य की सवंवानिक तन्‍त्र की विफलता है श्रथवा किसी राज्य 
द्वारा अपने सवैधानिक दायित्वों को पूरा करने से इन्कार हो सकता है । 

जब आपात की उद्घोपणा प्रवत्तंन में होगी, तो संविधान द्वारा प्रदत्त सात 
स्वतन्त्रताओ्ओों के अधिकार--भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक 
सभा करने की स्वतन्त्रता, सघ बनाने की स्वतन्त्रता, अवाध सचरण की स्वतन्त्रता, 
किसी भाग में निवास करने की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति धारण की स्वतन्त्रता श्रौर 
व्यवसाय सम्बन्धी स्वतन्त्रता-स्वय निलम्वित हो जाते हैं! और आपात की 
उद्घोषरणा काल मे राष्ट्रपति यह भी श्रादेश निकाल सकता है कि मौलिक अ्रधिकारों 
के निलम्बन के सम्बन्ध में न्‍्यायालयो की शरण नही ली जा सकती ॥ किन्तु किसी 
राज्य में सवैधानिक तन्त्र के विफल हो जाने पर न तो मौलिक अ्रधिकार निलम्बित 
किये जाते हैं और न मौलिक श्रधिकारो के प्रवर्तत सम्बन्धी न्यायालय की कारंबाई 
से नागरिक वचित किये जाते हैं । 

द्वितीयत', श्रापात पद्धोषणा का उद्देश्य ही यह होता है कि सघीय शासन 
को श्रधिक विस्तृत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका शक्तियाँ प्रदान की जायें ताकि वह 
भारत की सुरक्षा को उपस्थित चुनौती श्रथवा देश के वित्तीय स्थायित्व के खतरे का 
सामना कर सके । किन्तु राज्य के अधिकारी भ्रपना-अ्रपना कार्य यथाविधि करते चलते 
हैं। राज्य-शासनो के विभिन्‍न श्रग यथापूर्व कार्य करते रहते हैँ, श्रन्तर केवल यह होता है 
कि (१) भारत सरकार राज्यो को भ्रादेण दे सकती है और विश्येप प्रकार से राज्य 
की कार्यपालिका शवित का प्रवत्तंन करा सकती है, (२) सघीय ससद्‌ की व्यवस्था- 
पक क्षमता विस्तृत हो जाती है और ससद्‌ को उन्त विपयो पर भी विधि निर्माण 
करने का अधिकार मिल जाता है जो राज्यो की सूची में सम्मिलित हैं, * और 
(३) राष्ट्रपति को ग्रधिकार मिल जाता है कि वह अपनी आज्ञात्रो से ही वित्तीय 
मामलो से सम्बन्धित सविधान के उपबन्धों में सशोवन कर सकता है। किन्तु जब 
किसी राज्य के सवैधानिक तन्त्र की विफलता की उद्घोपणा की जाती है तो उक्त 
राज्य की सरकार के स्थान पर सघ सरकार की मत्ता स्थापित हो जाती है, केवल 
उच्च न्यायालय वही रहता है । राज्य का विधान-मण्डल पूरी तरह निलम्बित हो 
जाता है ओर राज्य की कार्यपालिका पूरी तरह या श्राशिक रूप में निलम्बित हो 
जाती है | 

चाह्य भ्राकृमणा श्रथवा प्रान्तरिक श्रशान्ति के कारण भाषात उद्घोषणा 
(फगलहुणा०ए 9५ जिडणटावों एए [ताणयाणे 4प6०080)--यदि राष्ट्रपति का 

3 झनुच्छेद ३५८ (२) 2 अनुच्छेद 3४६। 

3 झनुन्देद ३५३ (को)! 4 अनुच्छेद 3५३ (स)। 
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समाधान हो जाय कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिससे कि युद्ध या बाह्य ग्राफमरण 
से या आाभ्यन्तरिक प्रशान्ति से सारत या उसके राज्य-क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा 
सकट में है तो राष्ट्रपति झ्रापात की उद्घोषणा कर सकता है । सविधान ने निश्चितत 
उपबन्धित किया है कि यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि भारत की या भारत 
के राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा सकट में है, चाहे वास्तव में युद्ध भ्रथवा ऐसा 
कोई आक्रमण या भ्रश्मान्ति नही हुई हो तो भी राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर 
सकेगा ।" केवल राष्ट्रपति का समाधान होने की आवश्यकता है कि सकटकालीन 
परिस्थिति विद्यमान है, और आपात्त की उद्घोषणा की जा सकती है । न्यायालयों 
को यह पश्रधिकार नहीं है कि वे आपात सम्बन्धी उद्घोषणा की वैधता भ्रथवा भ्राव- 
इयकता १र सशय कर सकें । आपात उद्घोषणा के सम्बन्ध में केवल राष्ट्रपति ही 
निर्णय कर सकता है, और उसके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता । किन्नु 
राष्ट्रपति के समाधान का श्रर्थ है मन्त्रि-परिषद्‌ का समाधान, और प्रापात की 
उद्घोषणा करते समय, राष्ट्रपति अपने मस्न्रियों की मनन्‍्जणा पर कार्य करता है । 

आ्रापात उद्धोषणा, उत्तरवर्त्ती उद्घोषणा (800७३९९घ९७१४ एछा'0०४78&007 ) 
द्वारा प्रतिसहत (70ए०:९१) की जा सकती है,” अथवा यदि आपात उद्घोषणा 
प्रवत्तेंन के दो मास के भीतर ससद्‌ के दोनो सदनों के सकल्पो द्वारा अनुमोदित न 
कर दी जाय तो उवत उद्घोषणा दो मास की समाप्ति पर प्रवत्तेन में न रहेगी ।५ 
परन्तु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा उस समय निकाली गई है जब कि लोक सभा का 
विघटन हो चुका है श्रथवा उसका विधटन दो मांस की कालावधि के भीतर हो जाता 
है तो उद्घोषणा सम्बन्धी समथेन करने वाला सकलप राज्य परिषद्‌ द्वारा दो मास 
के भीतर पास होना चाहिए भौर तीस दित की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उद॒- 
घोषणा को अनुमोदित करने वाला सकल्प नव-निर्वाचित लोक सभा द्वारा भी पारित 
होना चाहिए। यदि नव निर्वाचित लोकसभा अपने जीवन के प्रथम ३० दिन की 
कालावधि में ग्रापात उद्घोषणा का समर्थन नही करती तो आपात उद्घोषणा, उस 
तारीख से जिसको कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ, ३० दिन की कालावधि 
की समाप्ति पर प्रवर्लेन में न रहेगी ।* 

आपात की उद्घोपणा जब तक प्रवत्तेन में रहेगी, उसके मिम्न वैधानिक 
प्रभाव हो सकते हैं । 

(१) (क) जब तक आपात की उद्घोषणा अवत्तंन में है, भारत के सम्पूर्ण 
राज्य-क्षेत्र के अथवा उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में प्रगरिगत विपयो मे से 
किसी के बारे में ससद्‌ को विधि बनाने की णक्ति रहती है ।! आपात काल में ससद्‌ 
द्वारा निर्मित विधिया, आपाठ उद्घोपषणा के प्रवत्तंत मे न रहने के ६ मास वाद 
प्रभावशून्य हो जायेंगी ।? 


] भनुच्चेद ३५२ (१)। 2 अनुच्छेद ३५२ (३) । 
3 » हर (२) (क)। 4 अनुच्छेद १५२ (२) (ग) ! 
5 » “रे (२) (ग) का परादिक्‌ । 


हि ३० (एप 5 व ध्ताक्‍सओंड ०१७» ६०) ० 
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(ख) यदि राज्य-विधान-मण्डल द्वारा निमित कोई विधि, आपात उद्घोपणा 
के भ्रन्तगंत ससद्‌ द्वारा निर्मित किसी विधि के उपवन्धों से भ्सगत ठहराई जाय, तो 
राज्य विधान-मण्डल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक श्रवैध मानी जायगी ॥? 

(ग) जब श्रापात उद्घोपणा प्रवत्तन में है, किन्तु जब ससद्‌ सत्र में नही है, 
तो राष्ट्रपति उन विपयो पर भी अध्यादेश निकाल सकता है जो राज्य सूची में 
प्रगरशित हैं। और उसी प्रकार अनुच्छेद १२३ के प्रनुसार राष्ट्रपति की शक्तियो में 
वृद्धि हो जाती है । 

(घ) ससद्‌ को अधिकार है कि विधियाँ वनावे और भारत सरकार को 
शवितियाँ प्रदान करे और मारत सरकार के प्राधिकारियों को कत्तंव्य सौंपे कि वे उन 
विधियों को क्रियान्वित करें जिनको ससद्‌ ने सापात उद्घोषग्णा के प्रवर्तन के कारण 
अपने विस्तुत भ्रधिकार-क्षेत्र में निर्मित किया है ।? 

(ड) ससद्‌ विधि द्वारा अपनी कालावधि को, जबतक आपात की उद्घोषणा 
प्रवर्तन में है, एक बार में एक वर्ष तक के लिए वढा सकती है, किन्तु किसी भी 
अवस्था में उद्घोपणा के प्रवत्तेंत का श्रन्त हो जाने के पढचात्‌ ससदु की विस्तृत 
कालावधि छ मास से अ्रधिक विस्तृत नही हो सकती ॥* 

(२) आपात की उद्घोपणा के प्रवत्तेन काल में सघ की कार्यपालिका शक्ति 
का विस्तार यहाँ तक हो जाता है कि वह राज्यो को आ्रादेश दे सकता है कि राज्य 
ग्रपनी-अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करें । 

(३) भापात उद्घोषणा के प्रवत्तेन काल में राष्ट्रपति को अधिकार होगा 
कि वह केन्द्र और राज्यो* के बीच राजस्वो के प्रकरत वित्तरण में सशोधन कर सके , 
ताकि भारत सरकार को पर्याप्त घन प्राप्त होता रहे, और इस प्रकार भारत 
सरकार आपात काल की परिस्थितियों को पार कर ले जाय | किन्तु ऐसे आदेशो को 
उनके दिए जाने के पश्चात्‌ यधासम्भव जथीघ्र ससद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा 
जाना श्रावश्यक है । किन्तु ऐसे आदेश किसी भी स्थिति मे उस वित्तीय वर्ष से 
झ्रागे वैध न होगें जिस वर्ष की आपात उद्घोपरणा प्रवत्तेन में नही रहती ।९ 

(४) (क) आपात की उद्घोपणा के प्रवत्तेंन काल में सविधान के प्रनुच्छेद 
१६ के आधीन गारटी किए गए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सात स्वतन्प्रताओं के मौलिक 
अधिकार स्थगित हो जाते है ।” सविधान ने मात स्वतस्प्रताओ के अधिकारों फे स्थगन 
के सम्बन्ध में यह स्पप्ट विभाजन-रेखा नही खीची फ्ि युद्धकाल में श्र शान्ति-काल 
में उदत प्रधिकारों के स्थगन में कुछ भेद होगा भ्रधवा नही । सविधान ने तो केवल 
यही उपवन्धित किया है कि ज्यों ही आपात की उद्घोषणा की यायगी, चाहे वह 
उद्घोपणा युद्ध के कारण हो, श्रान्तरिक श्रशान्ति के कारण हो, या इन दोनो के 
भय के कारण हो, भ्रनुच्छेद १६ में प्रदत्त अधिकार स्थगित कर दिए जायेंगे । 


. अनुच्छेद २५१ । 2 झनुच्छेद ३५३ (म्वी ! 
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(ख) जिस समय भ्रापात की उद्धोषणा प्रवत्तेव में हो, उस समय वे सब 
प्रतिवन्‍्ध भी स्थगित हो जाते हैँ जो सविघान के अनुच्छेद १६ ने सघ, राज्यों और 
स्थानीय अधिकारियो की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के ऊपर लगाए हैं, और 
तदनुसार किसी विधि या प्रशासनिक आज्ञा के विरुद्ध न्यायालयों में इस आधार पर 
शरण नही ली जा सकती कि उक्त विधि अथवा आज्ञा से संविधान के उपवन्धो का 
उल्लघन होता है । हे 

(५) राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह किसी अन्य मौलिक अधिकार 
की माँग के लिए न्यायालय से जाने से नागरिको को रोक दे । उक्त अधिकार का 
निलम्बन आपात काल की उद्घोषणा के प्रवत्तेत काल में प्रभावी रहेगा श्रोर राष्ट्रपति 
से आशा की गई है कि वह उक्त निषेधाज्ञा को जारी करने के यथाशीघ्र बाद ससद्‌ 
के दोनो सदनो के समक्ष रखे । 

इस उपबन्ध से प्रकट होगा कि राष्ट्रपति का मौलिक अश्रधिकारों का निलम्बन 
सम्बन्धी आदेश अन्तिम नहीं है। सस॒द्‌ विधि द्वारा राष्ट्रपति के उक्त आदेश को 
रह कर सकती है। फिर भी राष्ट्रपति यदि चाहे तो देर लगा सकता है भौर इस 
प्रकार ससद्‌ उक्त आदेश पर देर से कारंवाई कर सकेगी ।! संविधान ने कोई समय 
निर्धारित नहीं किया है जब कि राष्ट्रपति उक्त आदेश ससद्‌ के समक्ष रख दे। 
संविधान ने तो केवल यही आदेश दिया है कि राष्ट्रपति अपने प्रत्येक श्रादेश को 
जारी होने या निकालने के यथाशी प्र वाद ससद्‌ के दोनो सदनो के समक्ष रखे। 
इसलिए झ्व यह निर्णय करना तो राष्ट्रपति का ही कार्य है कि वह अपचा उक्त 
ग्रादेश ससंद्‌ के समक्ष कब रखे । 

किसी राज्य में स्वेघधानिक तनन्‍त्र की विफलता (फल्योए्ा७ ० 007म/प- 
धणाणं ै६णागलणए 7 & 5080०) --भारतीय सविधान का अनुच्छेद ३५५ भादेश 
देता है कि वाह्म आक्रमण और गाभ्यन्तरिक अशास्ति से प्रत्येक राज्य का सरक्षण 
किया जाय, तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस सविधान के उपबन्धों के अनुसार 
चलाई जाय, यह्‌ सुनिश्चित करना सघ का ककत्तंज्य होगा । इसलिए यदि किसी राज्य 
के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख का प्रतिवेदन आने पर अथवा अन्यथा राष्ट्रपति का 
समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्त हो गई है जिसमे किसी राज्य का शासन 
संविधान के उपबन्धों के अनुसार नही चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति, उद्घोषणा 
द्वारा -- 

(क) उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य तथा यथास्थिति राज्य- 
पाल पा राजप्रमुख में अथवा राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या 
तत्तद्‌ द्वारा प्रयोक्तनव्य सव या कोई थक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है, और 

(ख) वह घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान-मण्डल को शक्तियाँ 
सनद्‌ के प्राधिकार के द्वारा या अबीन प्रवोक्‍तव्य होगी ।£ 
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किन्तु किसी राज्य में शासन-तन्त्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उन 
शक्तियों को स्वय ग्रहण नही कर सकता जो उच्च न्यायालय में विहित हैँ श्रथवा जो 
उसके द्वारा प्रयोक्तव्य हैँ । न राष्ट्रपति, भारतीय सविघान के उच्च न्यायालयों से 
सम्बद्ध किन्‍्ही उपवन्धों के प्रवत्तेन को पूर्णत या श्रशत निलम्बित कर सकेगा । 
किसी राज्य के सवधानिक तस्त्र की विफलता सम्बन्धी उद्घोपणा किसी उत्तरवर्त्ती 
उद्घोपणा द्वारा प्रतिसहुत या परिवर्तित की जा सकती है ॥ किन्तु उदत उद्घोपणा 
संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी तथा जहाँ वह पू्व॑वर्ती उद्घोषणा को 
प्रतिसहुत करने वाली उद्घोपणा नही है, वहाँ वह दो महीने की अवधि से पूर्व, 
यदि सस॒दु के दोनो सदनो के सकल्‍पो द्वारा वह अनुमोदित नही हो जाती तो, प्रवर्तेत 
में नही रहेगी । किन्तु यदि उक्त उद्घोषणा ससद्‌ द्वारा भ्रनुमोदित हो जाती है तो 
वह छ मास तक प्रवर्तन में रहती है, किन्तु ऐसी उद्घोपणा किसी श्रवस्था 
में भी तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नही रहेगी, फ़िन्तु इस प्रकार की कालावधि वृद्धि 
एक वार में ६ मास से अधिक के लिए नही की जाएगी । 

सबिधान के श्रनुच्छेद ३५६ का यह उपबन्ध “उस राज्य का शासन इस 
संविधान के उपबन्धों के अनुसार नही चलाया जा सकता” व्यापक अश्रर्थों में प्रयुक्त 
हुआ है । एक ओर तो युद्ध, वाह्य आक्रमण, आ्रन्तरिक श्रग्ान्ति श्रथवा इनमे से किसी 
के लिए खतरे के कारण श्ापातकालीन स्थिति उत्पन्त हो सकती है, तथा दूसरी श्रोर 
किसी राज्य में सवधानिक शासन-तन्त्र की विफलता की स्थिति उत्पन्त हो सकती 
है, इन दोनो स्थितियों में कोई श्रावश्यक सम्बन्ध नही है। किन्तु किसी राज्य या 
राज्यों मे स्वेधानिक तनन्‍्त्र की विफलता की घोपणा इस स्थिति में भी राष्ट्रपति 
कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि श्रनुच्छेद ३५२ शभौर ३५३ के 
ग्रनुतार युद्ध अथवा आभ्यन्तरिक अशान्ति के कारण जो उपवन्ध किये गये वे स्थिति 
को काबू में लाने के लिए पर्याप्त श्र पूर्ण प्रभावी नहीं हैँ । राष्ट्रपति ऐसी स्थिति 
में भी किसी राज्य मे सवैधानिक तनन्‍्त्र की विफलता की उद्घोषणा कर सकता है 
यदि उसका समाधान हो जाय कि उवत राज्य में राजनीतिक गतिरोध है भ्रौर राज्य 
के विधानमण्डल में ऐसा स्थायी बहुमत नहीं है जो मन्न्रिमण्डल का निर्माण कर 
सके । ऐसी घटनाएँ निम्त चार राज्यों में सम्मुख श्राई । पजाव, ट्रावनकोर-कोचीन, 
पटियाला भौर पूर्वी पजाव राज्य संघ, और झाश्च । इसके अतिरिक्त, यदि कोई 
राज्य झेन्द्रीय शासन के अनुदेशों का पालन करने में श्रसमर्थ रहता है तो भी उत्तत 
राज्य में सवेधानिक तन्‍्त्र की विफलता की घोषणा की जा सफ़्ती है । यह भी 
जान लेना आवश्यक होगा कि किसी राज्य में सर्वधानिक तन्‍्म्र क्री विफलता की 
उद्घोपणा करने के लिए राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नही है झि वह राग्यपाल या 
राजप्रमुख के प्रतिवेदन पर ही उवत उद्घोषणा फरे। राष्ट्रपति उत्त उद्घोपणा 
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अपने विवेक और अपने समाघान होने पर भी कर सकता है, केवल उसका समाघान 
हो जाता चाहिए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है । 

राष्ट्रपति के अधिकार में अत्यन्त व्यापक और प्रभावी शक्तियां हैं जिनके 
आधार पर वह किसी राज्य के शासन का उलल्‍लघन कर सकता है। किन्तु ऐसी आशा 
करनी चाहिए कि राष्ट्रपति ऐसी कठोर कार्रवाई केवल शअ्रन्तिम उपचार के रूप 
में हा करेगा जबकि भ्रन्य सवैधानिक उपाय जैसे निदेश (6॥605०78), चेतावनी 
(फध्यणाएट्ठ ), पुन निदेश आदि व्यर्थ हो चुके हो ! किन्तु राष्ट्रपति ने जिन परि- 
स्थितियों में पजाब, द्रावनकोर-कोचीन, पैप्सू (९०७४०) और भपश्रान्ध्र में सवै- 
धानिक तन्त्र की विफलता उद्घोषित की थी, उनको देखते हुए राष्ट्रपति से उदारता 
की आशा करना क्‍या उचित होगा ? इस सम्बन्ध में विभिन्‍त लोगों की विभिन्‍न 
रायें हो सकती हैं । 

किसी राज्य में सवैधानिक तन्त्र की विफलता के निन्‍न सत्रधानिक प्रभाव 
हो सकते हैं 

(१) राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य के शासन के सभी कृत्य अपने अधिकार में 
ले सकता है श्र उन सभी शक्तियों और अधिकारो को भी स्वय ले सकता है जो 
संविधान ने राज्यपाल श्रथवा राजप्रमुख में विहित की हो, 

(२) सम्बन्धित राज्य का विघानमण्डल निलम्बित हो सकता है और उसके 
सब अधिकार श्र कृत्य या तो केन्द्रीय ससंदू स्‍्वय॒ कर सकती है या उन कत्यो को 
अपने झ्धिकार-स्षेत्र में किसी भ्रन्य निकाय या सस्था को सौंप सकती है, 

(३) राष्ट्रपति संविधान के उपबन्धो को बदल सकता है, और इस प्रकार 
उनमें ऐसे भ्रावश्यक श्राकस्मिक श्रौर श्रनुवर्त्ती परिवत्तंव कर सकता है कि उद्घोषणा 
के उद्देश्य सफल हो सकें , 

(४) किसी राज्य के सर्वधानिक तन्‍्त्र की विफलता की उद्घोषणा के 
प्रवत्तेन काल में ससद्‌ राष्ट्रपति मे वे विधायी अ्रधिकार विहित कर सकती है जो 
राज्य के विधानमण्डल के हो | ससद्‌ ऐसा इसलिए कर सकती है, ताकि उसके ऊपर 
उद्घोपणा के कारण अत्यधिक कार्य-मार न झा पडे। किन्तु, इस प्रकार विधायी 
सत्ता का हस्तान्तरण केवल ससद्‌ की स्वीकृति से ही सम्मव है । स्वय राष्ट्रपति 
इस उत्तरदायित्व को अपने ऊपर से झपने श्रघीनस्थ अधिकारियो के ऊपर डाल 
सकता है , 

(५) समद्‌, या राष्ट्रपति या श्रन्य अधिकारी-वर्ग जिनको सर्वधानिक तन्त्र 
की विफलता की उद्धोपणा के प्रवत्तंन-काल में प्रभावित राज्य के सम्बन्ध में विधि 
बनाने का श्रधिकार है, अपने उक्त अधिकारों को सघ को या सघ के अधिकारियों 
को या प्राधिकारियो को प्रत्यावत्तित कर सकते हैं , और 

(६) जव लोक-सभा सत्र में न हो, उस समय राष्ट्रपति अपनी अ्धिणासी 
श्राज्ञा के द्वारा, राज्य की सचित निधि में से आवश्यक खर्चे की अनुमति दे सकता 
है, किन्तु ऐसी अनुमति ससद्‌ के अनुसमर्थन की विषय होगी । 

] (७78४7 ए०7४ 5556४) ?2700९68 778. ए०, [ए ++ ०?कत 


केन्द्रीय शासन श्श्श 


वित्तीय भापात (एफ्रद्गणणं िए्रणष्टआ०9) --यदिं राष्ट्रपति का समाधान 
हो जाय कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्त हो गई हैं जिनसे देश का या देश 
के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व सकट में है श्रयवा भारत की आ्थिक साख को 
खतरा है तो वह वित्तीय श्रापात की उद्घोषणा निकाल सकता है ॥१ इस उद्घोपणा 
का प्रवरत्तनकाल भी, युद्ध, बाह्य झाक्रमण अथवा आाभ्यन्तरिक अ्रशान्ति के कारण 
बाली आ्रापात उद्घोषणा के ही समान दो मास ही है । परन्तु यदि इसी बीच में 
समद्‌ के दोवों सदन अपने-अ्रपने प्रस्तावों द्वारा इसे स्वीकृति दे दें तो यह श्रवधि 
चढ़ भी सकती है । यदि यह उद्घोपषणा ऐसे समय में हो जबकि लोकसभा विधघटित 
हो चुकी हो अथवा लोकसभा-विघटन उक्त दो मास के भीतर हो जाय, तो उक्त 
उद्घोपणा का समर्थन दो मास की श्रवधि के भीतर राज्य सभा के हारा भ्रावश्यक 
होगा, और नब-निर्वाचित लोकसभा के द्वारा सी निर्वाचित होने के उपरान्त 
पहिले अ्रधिविशन की तिथि से ३० दिन के अन्दर समर्थन होना चाहिए । यदि नव- 
निर्वाचित लोकसभा उक्त वित्तीय आपात उद्घोषणा का समर्थन नही करती तो 
उक्त आपात उद्घोपणा लोकसभा के प्रथम भ्रधिवेशन की तिथि से ३० दिन के 
उपरान्त प्रभावशून्‍्य हो जाती है ॥ः 

वित्तीय श्रापात की उद्घोपणा के अ्रघीन केन्द्रय सरकार की कार्यपालिका- 
दाक्ति किसी राज्य को वित्तीय ओऔचित्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का पालन करने 
के लिए निर्देश देने तक जिन्हे राष्ट्रपति, भारत के वित्तीय स्थायित्व और आधिक 
दृढ़ता और आ्राथिक साख के लिए देना आवश्यक और समुचित समके, विस्तृत होगी ॥९ 

(१) इस सविधान में किसी बात के होते हुए भी ऐये क्रिसी निदेश के 
अन्तर्गत, राष्ट्रपति (क) राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के 
वेतनों श्रौर भत्तो में कमी के लिए निर्देश निकाल सकेगा, (ख) वह इस बात वा 
भी उपबन्ध कर सकता है कि राज्य विधानमण्डलो द्वारा पास किये गए धन विधेयक 
राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रखे जाएँगे । 

(२) इस कालावबि में जिसमे कवि वित्तीय आपात उद्घोपणा प्रवत्तन में है, 
उच्चतम न्यायालय और उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों के सहित संघ के कार्यों के 
सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किसी वर्ग के वेतनों और भत्तो 
में कमी के लिए निदेश निकालने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होगा। 

राष्ट्रपति फी श्रापात शक्तियों का मूल्यांकन (प्रिातल-हुला०ए़ 205०४ 
एप्शंघ४०प)-+ इसमें सन्देह नही है कि प्रत्येक राप्ट्र के जीवन में श्रापात फाल श्राते 
हैं शौर ऐसे श्रापात कालो का सामना करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को पर्याप्त 
उपबन्ध करने चाहिएँ। एक लेखक ने लिखा था कि 'त्वसक्षा' (हलॉनु-ल्वशन 


3., अनुच्छेद ३६० (१)। 

2 भनुच्छेद ३६० (२), झनुच्छेद ३५२ (२) को भी पिहोय भाषाव ददघोषणा के छपरा 
लागू करता है रपांक्ति वे ठपदन्ध चुझ, बाण्य भाक्रमय एक साम्यनरिक भशाम्ति के कारण भापास 
उद्घोपणा से सम्सन्ध रछ्ते हैं । 

8. भनुच्चेद २६० (३)। 
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8४00) प्रत्येक राष्ट्र की प्रथम विधि होती है भौर हर एक राष्ट्र को ऐसी सक्षमता 
पाजित करनी चाहिए जिससे वह सामने झाये हुए झापात काल का सामना कर 
के । प्रत्येक सम्पर्ण प्रभुत्वसम्पत्न राज्य और राष्ट्रीयता के लिए यह अतीव 
रवश्यक है कि वह अपनी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हो | इसीलिए प्रत्येक राज्य मैं 
न्द्रीय शासन को उत्तरदायी ठहराया जाता है कि वह सम्पूर्ण देश की वाह्य आक्रमरा 
। और आमभ्यन्तरिक शअ्रशान्ति एव हिसा से रक्षा करे । 

४ सयुक्त राज्य अमरीका के सविघान ने किसी प्रकार की आपातकालीन 
[वितियो का उपबन्ध नहीं किया है । अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय की भी यही राय 
। कि श्रापातकालीन शक्तियों से कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं होती, और न 
ग़पात शवितयों से उन शक्तियों में वृद्धि होती है जो सविधान ने दी हैं ।! उक्त 
[विधान तो केवल यही उपबन्धित करता है कि "सयुकत राज्य श्रमरीका की सरकार 
घ के प्रत्येक राज्य को पूर्ण आइवस्त करेगी कि वे हर स्थिति में पूर्ण स्वत्तन्त्र गण- 
"ज्य वच्े रहें श्रौर यदि बाह्य श्राक्मण होगा श्रथवा यदि किसी राज्य का विधान- 
(एडल , अथवा यदि विधानमण्डल सन्न में न हो तो उक्त राज्य की कार्यपालिका 
[र्थना एवं प्रतिवेदन करे कि श्रान्तरिक विद्रोह की सम्भावना है तो सयुक्त राज्य 
उमरीका की राष्ट्रीय सरकार ने अपार शक््तियाँ श्रजित कर ली हैँ । यदि देश के किसी 
गग पर झाक्रमरा हो जाय तो राष्ट्रीय सरकार अ्रपनी पूरी शक्ति से उक्त श्रापात 
हा सामना करेगी। इस प्रकार के सभी शआआपातो का सामना करने के लिए 
गग्रेस ने सदेव राष्ट्रपति को विशाल शक्तियाँ प्रदान की हैं जिनके श्राधार पर वह 
हत्वपूर्ण विदेशी और घरेलू समस्याओं का स्वविवेक के भ्रनुसार सफलतापूर्वक 
गमना कर सके । प्रथम विद्व-युद्ध में राष्ट्रपति विल्सन (५9)8००) को सब प्रकार 
गि चीजों के उत्पादन, क्रय आदि का पूरा अश्रधिकार था, जिनमें युद्ध के काम की 
उभी चीजें, भोजन और सैनिकों की आराम व्यवस्था की चीजे सम्मिलित थी! 
इसके अ्रधिकार मे युद्ध-नीति नियोजन, सैनिक क्षमत्ता, औद्योगिक क्षमता और युद्ध 
प्रथे-व्यवस्था को सुनियोजित एवं वृद्धि करने की पूरी शक्ति थी ) द्वितीय विश्व-युद्ध 
ई राष्ट्रपति रूज़बेल्ट लगभग सर्वधानिक अधिनायक ही बन गया। किन्तु इस 
पारी प्रयत्न में सर्वमाधारण की स्वतन्त्रताओं पर भी आवश्यकत प्रतिबन्ध लगे 
प्रे। किन्तु अमरोकन सविधान में ऐसा उपबन्ध नही है जिसके अनुसार वन्दी भ्रत्यक्षी- 
शरण (प्र&०98४8 (०ए७४७)४ के सिवाय कोई अ्रन्य मौलिक श्रधिकार युद्ध अथवा 
कसी प्रकार के आयात काल में स्थग्रित किये जा सकें । और श्रमरीका में बन्दी) 
रत्यक्षीकरण का आदेश (77६ ० ॥80९88 ०07908) भी उसी अ्रवस्था में निलम्वित्त । 
रो सकता है जब या तो देश पर श्राक्रमण हो गया हो या देश में मुक्तत विद्रोह की- 
स्थति उत्पन्न हो गई हो । 

] घछणआए ऊणावाएए शाप 4.087 488008007 ए 8]&॥540०॥] 
2 अमरीका का संविधान, अनुच्चेद ४ (४) | 
3 अमरीका का संविधान, »# ९१ (६)॥ 
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सयुकत राज्य अमरीका में ऐसा अवसर कभी नहीं आ्राया जब कि केन्द्रीय 

शासन ने राज्य के मामलों में हस्तक्षेप किया हो या राज्यों के अ्रधिकारों को निल- 
म्वित इस आधार पर फ़िया हो कि सघ्वन्धित राज्य ने अपने संवैधानिक दायित्वी 
को पूर्णो नही किया यदि ऐसी आस्तरिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पस्न हो जाय 
फजिमससे अ्रवयवी एकक राज्य का शासन चलाना प्रसम्भव हो जाय, तो केस्रीय 
प्रथवा राष्ट्रीय मरकार सम्बन्वित राज्य द्वारा प्रार्यना करने पर अपने सशस्त्र चलो 
के बल पर राज्य की सहायता करती है। किल्तु यदि राज्य सरकारें आन्तरिक 
अउपद्रवों के शमनाय राष्ट्रीय सरकार की सहायत्ता की अपेक्षा करें और यदि वे 
स्वयं उचत उयद्रव शास्त करने में श्रसम्थ ठहराये जाते हैँ तो गप्ट्रीय क्ासन राज्यों 
में वायवार हस्तक्षेप कर सकता है । सामान्यत किसी राज्य का विधानमण्डल 
शप्ट्रपति से आन्तरिक उपद्रवों की स्थिति में सहायता की याचना करता है श्ौर 
यदि विधानमण्डल सत्र में नही है तो राज्य का गवर्नर अ्रथवा राज्यपाल ही राष्ट्रपति 
से महायता की याचना कर सकता है । किन्तु बिना किसी प्रार्यववा के आने पर 
स्वय राष्ट्रपति भी अपनी इच्छा से ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है यदि वह 
ऐसा अनुभव करे कि संघीय विधियों और सघीय सधियों के प्रवर्तन में सशस्त्र प्रति- 
रोध की आशका है अथवा यदि राष्ट्रीय शासत की सम्पत्ति खतरे में हैं। यदि 
राष्ट्रपति को आशंका हो कि सधीय विधियों का प्रवत्तंव कठिन होगा अथवा यदि 
संघीय विधियों का विरोध हो सकता है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति समस्त्र 
बलो के द्वारा हस्तक्षेप करके भान्ति स्थापित करा सकता हैं। १४६४ में राष्ट्रपति 
चलीवलैंड ने इलिनोइस (प॥0०७) के राज्यपाल के विरोध के बावजूद शिकागों 
(फ्आंट्ष्ठ०) नगर में सैनिक मेज दिये श्रौर शान्ति स्वापित करा दी, जहाँ इतनी 
भयंकर रेलवे हडताल चल रही थी कि सारी व्यापार और डाक-च्यवस्था ठप्प हो 
गई थी । इसी प्रकार ग्रे, इण्डियाना, (99, 70878) में श्रप्रिक झगड़े ने उम्त 
रूप घारण कर लिया था इसलिए राष्ट्रपति चुडरों विल्‍्वन (एछञा००07०% १97807) 
ने भी सशस्त्र सै निको की सहायता लेकर झान्त स्थापित करा दी थी । इसी प्रकार 
राष्ट्रपति हाडिग (प्ृत्ताएह) ने रेलवे हडताल को रोकने के लिए सैनिकी को तैयार 
रहने का आदेश दे दिया था। १६४४ में जब हट़तालियो ने राष्ट्रपति की चेतावनियों 
पर कोई ध्यान नही दिया तो राष्ट्रपति ने सेना को श्रादेश दे दिया कि नाये अमेरिकन 
एयर प्लेन कारपोरेणन (श्रेणी &एलाव्या सीए शिंद्रा० 009फुणनध09) की 
घमाम मगीनरी एवं सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया जाय। किन्तु राष्ट्रपति एस 
प्रकार के हस्तक्षेप अपनी ही इच्छा से प्राय, नहीं करता, और यदि राष्ट्रपति कभी 
ऐसा हस्तक्षेप करता है, तो वह इस कारण ऐसा पंत नहीं उठाता कि राज्य के 
ग्धिकारियों ने शान्ति रखने में योई कोर-कसर की श्रौर स्थिति को संभाल न सके, 
झपितु इसलिए कि संघीय प्रयवा राष्ट्रीय सस्कार बंग भ्भिवार है प्रि वह संघीय 
विधिय्रों छा यथायोग्य प्रवत्तेत कराठे और सारे देश थी सारी भूमि पर “प्ट्रीय 
सरकार दा आधिपत्य चले । राष्ट्रपति बतीवलेड की कार्रदार थो उचित प्रमानित्त 
करते हुए सर्वोच्च न्‍्यायातय ने प्रपने निर्णेय में जहा बचा: !संबिधान नें राप्ट्रीय 
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सरकार को जिन विधियो के प्रवर्तन का श्रधिकार सौंपा है और जिन श्रधिकारो 
की सुरक्षा का भार सौंपा है, उत विधियो का प्रवत्तेव और उन अधिकारों की 
सुरक्षा राष्ट्रीय सरकार को अवद्य करनी होगी और उसके लिए समस्त राष्ट्र की 
समस्त शक्ति भी देश के किसी भाग में लगाई जा सकती है । राष्ट्रीय सरकार अपनी 
पूरी शक्ति के साथ अन्तर्राज्यीप वाणिज्य और डाक एवं सचार-व्यवस्था की रक्षा 
करेगी और हर प्रकार की रुकावटो को दूर करेगी ।* 

२ इणलैंड में क्रादन को यह परमाधिकार (?7»०72&४7०) नही दिया गया। 
है कि किसी समय श्रापात की उद्घोषणा कर सके । किन्तु देश की कार्यपालिका को। 
युद्धछाल के लिए एवं आशभ्यन्तरिक असुरक्षा के काल के लिए कुछ श्रापात शक्तियाँ 
प्रदान की गई हैं, किन्तु उक्त शक्तियों पर ससद्‌ का अधिकार है । ससद्‌ के अधिनियमो हु 
के आधार पर ही क्राउन श्रापात की उद्घोषणा कर सकता है और उन्ही श्रधि- 
नियमो के श्राधार पर परिषद्‌ आदेश के रूप में राज्य की सुरक्षा के हित में विनियम' 
निकाले जा सकते हैं । चूँकि यह्‌ विनियम सविधिक श्रधिकार के शाघार पर बनाये 
जाते हैं, इसलिए ये विनियम स्वयं सविधि की शर्तों के प्रनुसार ही होने चाहिएँ । यदि 
ये विनियम सविधि के विरुद्ध हैं तो न्यायालय उनको श्रवैध घोषित कर सकते हैं ।४ 

जमेनी के वीमर सविधान के श्रनुच्छेद ४५ में श्रादेश है “जहाँ जमंन देश में 
सार्वजनिक सुरक्षा और शान्ति को खतरा विद्यमान है, जर्मन राष्ट्रपति ऐसे उपाय कर 
सकता है जिनसे सुरक्षा और शान्ति स्थापित हो जाय और यदि इस दिशा में सदास्त्र 
वलो के प्रयोग की भ्रावश्यकता पडे, तो वह यह भी कर सकता है । देश की शान्ति भौर 
सुरक्षा के स्थापित करने में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि कुछ समय के लिए 
मौलिक अ्रधिकारो को पूर्णत या श्रशत' मर्यादित किया जा सकता है जो भ्रनुच्छेदो में 
दिये गए हैं। जमंन राष्ट्रपति (/7&8007# ०६ ६४० ०४) को तुरन्त जमेंन ससद्‌ 
(8००॥४/७४) को बताता चाहिए कि उसने श्रनुच्छेद के अनुसार क्या कार्रवाई 
की । जमंन ससद्‌ (१७०॥४४७०) की शथ्राज्ञा पर उक्त कारंवाई वापिस ले ली 
जायगी ।” सविधान के इस उपवन्ध ने राष्ट्रपति को श्रधिकार दिया है कि यदि 
उसका समाधान हो जाय कि किसी समय जम॑न भूभाग में सार्वजनिक शान्ति श्रौर 
सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह कुछ भी आवद्यक कारेंवाई 
कर सकता है और इस कार॑वाई में मौलिक अश्रधिकारों को पूरी तरह या झाशिक 
रूप से मर्यादित किया जा सकता है। राष्ट्रपति वॉन हिण्डनवर्गं (एक म्राशतशा- 
#णष्ट) ने इसी सर्वधानिक उपबन्ध के बल पर १६२० में बलिन नगर को और 
१६२४-१ ६२५ में समस्त जमेन राज्य को सेना-विधि (का ॥,9फ ) के मातहत 
रखा । इसलिए राष्ट्रपति की श्रापात शक्तियाँ वाह्य आक्रमण और भान्तरिक 
प्रसुरक्षा के लिए कठोर थी । 

स्विट्ज़रलेंड के रविधान ने भी आपात शक्तियों की व्यवस्था की है । सघीय 
परिषद्‌ को श्रधिकार दिया गया है कि वह सघ के सविघान, विधियों, श्राज्ञप्तियो 
की झोर सघीय सन्वियो की रक्षा करे | तदनुसार सघीय परिषद्‌ को श्रधिकार दिया 
गया हे कि वह अपनी शोर से भी भ्रथवा शझ्िकायत आने पर हस्तक्षेप करे और 
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उचित कार्रवाई करे और प्रवन्ध करे ताकि कैण्ठनो के शासन सहयोग करें श्र 
संघीय विधियो, श्ाज्ञप्तियों और अन्तर्राष्ट्रीय सन्वियों की उचित क़ियान्विति करें । 
सघीय शासन, कैण्टन के विरुद्ध कारंवाई में कैण्टन को दी जाने वाली सहायता रोक 
सकता है, भर उक्त कार॑वाई के प्रवर्तन में सशस्त्र बलो से सहायता ली जा सकती 
है। १६१४ और विद्येष रूप से १६३६ में सघीय सभा ने सघीय शासन को अ्परिमित 
शवितयाँ दे डाली थी जिनसे शासन देश की सुरक्षा, प्रादेशिक एकता और तटस्थता 
की रक्षा करे, और साथ ही समस्त देश की साख (०80॥9), भर्थ-व्यवस्था (७००॥०- 
700 7/#8708/) और भोजन-व्यवस्था सुचारु रूप से बनी रहे । 

सविघान का उपवन्ध है कि कैण्टनो के संविधान, समस्त देश के सविधान 
के उपवरन्धों के प्रतिकूल न हो । सघ ने कैण्टनो के सविधानों की गारन्टी की है बश्चर्ते 
कि (क) कैण्ठब के संविधान का कोई उपवन्ध सघीय सविधान के किसी उप- 
बन्ध से टकराता न हो, (ख) कंण्टनो के सबिधान ऐसे राजनैतिक अधिकार प्रदान 
करते हो जो प्रजातन्त्र श्रथवा गणराज्यो की झासन-प्रणाली के श्रनुरूप हो, और 
(ग) कैण्टनो के संविधान सर्वसाधारण को स्वीकार हों और यदि सर्वसाधारण 
का पूर्ण बहुमत उक्त सविधान में सशोघन करना चाहे तो कैण्टन के शासन, सविधान 
मे सशोधन की सुविधा प्रदान करें । किन्तु स्विट्जरलैड में ऐसा कभी नही हुआ जब 
कि सधीय शासन ने कैण्टन के शासन को केवल इस कारगा निलम्बित किया हो 
श्रथवा उसमें हस्तक्षेप किया हो कि कैण्टन के शासन ने अपने सर्वधानिक दायित्वों 
को पूरा नही किया । 

इन उदाहरणो से यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक देश का सविधान ऐसी आपात 
शक्तियों का उपवन्ध करता है जिनसे बाह्य आक्रमण अथवा आन्तरिक अशान्ति का 
एवं अन्य राष्ट्रीय आपातो का सामना किया जा सके, और आपात कालों में 
नागरिको के श्रधिकार तथा श्रन्य संवैधानिक सुविधाएँ उस सीमा तक प्रतिबन्धित 
झ्ौर मर्यादित कर दिये जाते हैं कि कार्यपालिका यथा श्रावद्यकता उपर्युक्त आपातो 
का सफलतापूर्वक सामना कर सके। इशगलैड में प्रसिद्ध कहावत है कि जब देश 
युद्धर्त होता है, उस समय विधियाँ मौत रहती हैं श्रौर न्यायालय देश के हितो 
पर न्याय का बलिदान कर देते हैं (फराध्छः छा78 होशा ०22९४) | किन्तु प्राय 
प्रत्येक देश में कार्यपालिका सत्ता व्यवस्थापिका श्रधिकारो के झ्ाधीन श्रापात शक्तियाँ 
श्रजित कर लेती है | इगलैंड में स्वयं ससद्‌ कार्यपालिका को ऐसे अधिकार दे देती 
है, जिनसे सन्देहयुकत व्यक्तियो को बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तार किया जा 
सके । इस सम्बन्ध में 'दी डिफैन्स भ्राफ दी रैल्म ऐक्ट, १६१४ (पफ्ठ० 7७0०० ०६ 
४० 9०४77 8० 94), ओर 'एमर्जेन्सी पॉवस्स (झिफैन्स) ऐक्ट, १६३६! (उफ्राण- 
हणा०ए ?0प्ण४8 0७क्‍०7०० 8० 939) उदाहरण हैं । इसके अतिरिक्त 'युद्ध के 
कारण झापात' और “थओआन्तरिक अशान्ति के कारण आपात, में भेद रखा जाता है 
तथा युद्ध-काल में विधि का शासन (छ्ेण6 ० 7.89) अवद्य रखा जाता है। 
सयुकत राज्य अमरीका का सविधान श्रादेश देता है : “बन्दी प्रत्यक्षीकरण के आादेदा 
का अधिकार उस समय तक निलम्बित नही किया जा सकता जब त्तक कि युद्धकाल 
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में श्रथवा विद्रोह की स्थिति में उक्त अधिकार का निलम्बन अत्यावश्यक न हो 
जाय |”! उक्त उपवन्ध से यह स्पष्ट होगा कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण श्रादेश का अधिकार 
केवल श्राक्रमण या श्रान्तरिक विद्रोह की स्थिति में ही निलम्बित किया जा सकता 
है । यह भी कहा जाता है कि उक्त आदेश को केवल कांग्रेस ही निलम्बित कर 
सकती है ।* और यह निर्णय करना न्यायालयों का काम है कि क्‍या देश में वास्तव में 
ऐसी स्थिति वत्तेमान है जिससे काँग्रेस का बन्दी प्रत्यक्षीकरण के सम्बन्ध में अधिकार 
का प्रयोग उचित हुआ प्रथवा अनुचित ।१ और जैसा कि बताया जा चुका है, अ्रमरीका 
के सविधान में ऐसा उपवन्ध नही है, जिसने देश की कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका 
को ऐसा श्रधिकार प्रदान किया हो कि वह युद्ध-काल में या किसी अन्य श्रापात काल में 
नागरिकों के मौलिक अ्धिकारो को निलम्बित कर सकें | हाल ही के एक सुकहसे में 
न्यायालय ने निर्णय दिया था कि “युद्ध-काल मे भी सवैधानिक मौलिक स्वतन्त्रताओ 
का हनन नही किया जा सकता ।** नागरिको की स्वतन्त्रताओं और उनके प्रधिकारो पर 
राज्य की नियामक शवित (90॥06 79०७०) द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धो की न्याय के 
ग्रनुसार परीक्षा करनी चाहिए । श्रायरलैड के सविधान ने कार्यपालिका को व्यवस्था- 
पिका से स्वतन्त्र कोई ग्रापात शक्तियाँ प्रदान नही की हैं ।९ हाँ, कार्यपालिका ऐसी 
कार्रवाई अवश्य कर सकती है जो वास्तविक बाह्य आक्रमण की दशा मे राज्य की 
सुरक्षा के लिए तुरन्त श्रावश्यक प्रतीत हो | किन्चु साथ ही सविधान ने यह भी आदेश 
दिया है कि “यदि श्रायरिश विधानमण्डल (70७॥ एफथ्छा) सत्र में नहीं है तो 
उसे जल्दी से जल्दी आहूत किया जायगो | स्विदृज़रलैड में संघीय परिषद्‌ 
राप्ट्रीय सभा की श्रनुचर है । सघीय परिषद्‌ अपने भ्रधिकार से कुछ भी नहीं कर 
सकती, और जब विदेशी मामलो अथवा सशस्त्र बलो अथवा सामान्य प्रशासन से 
सम्बन्धित किसी मामले में सघीय परिषद्‌ अपने विशेषाधिकारो के प्रयोग द्वारा कुछ 
करना चाहती है तो ऐसी किसी कारंवाई के लिए या तो सघीय परिषद्‌ के पास 
राष्ट्रीय समा की ओर से कुछ अधिकार मिला होना चाहिए या बाद में राष्ट्रीय 
सभा का उक्त कारंवाई पर शअ्रनुसमर्थन श्रावइ्यक होगा। इस प्रकार स्विट्जरलैंड 
में सघीय परिषद्‌ किसी भी हालत मे राष्ट्रीय सभा के ऊपर शासन नही कर सकती | 
«कंवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसने जमेंनी के वीमर संविधान का 

अ्रनुसरण करते हुए राष्ट्रपति को झ्रापात शक्तियाँ प्रदान की हैं। यह सही है कि 
भारत का राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा केवल अपने मत्रियो की मत्रणा पर ही 
करेगा और प्रापात शक्तियाँ ग्रहण करने के पदचात्‌ वह श्रपने उन मत्रियों की राय 

4 अमरोका का सविधान अनुच्छेद १, खए्ट ६, उपखण्ड (२) । 

2 ग्रिड 98४06 3उ30]छछा 

3 खंड एणश"0० कैयीएशा 

4 -पिठ्राह झगावागड़ 388002800 ए छाष्मछतणा 


| 5 झायरलेंड के सविपान का अनुच्छेद २८, सण्ड (३) उपखण्ड (3) भौर उक्त अनुच्छेद 
का सनोपन १६३६ । ट् 
6 प्ायरलेंड के सविधान का भनुच्छेद २८ (३२) । 
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पर हो चलेगा जो ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी हैं और जो समद्‌ से ही शासन-सत्ता 
प्राप्त करते हैं । यह भी ठीक है कि आपात की उद्घोषणा ससद्‌ के दोनो सदनो के 
समक्ष विचारार्थ रखी जायेगी, और आपात की उद्घोषणा जारी किये जाने के दो 
मास पद्चात्‌ प्रवत्तेन में नहीं रहेगी जब तक कि इस दो मास की अवधि में ससद्‌ 
के दोनों सदन सकलपों द्वारा उक्त श्रापातकालीन उद्घोषणा का समर्थन न कर दें । 
इसके प्रतिरिक्त, सविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत राष्ट्रपति को जो भ्रधिकार 
दिया गया है कि वह आपात काल में नागरिकों के, संविधान के भाग पत्र के मौलिक 
अधिकारो का न्यायालयो द्वारा प्रवर्तन निलम्वित कर सकेगा, केवल थोडे समय का 
अस्थायी अधिकार है, क्योकि उपबन्धित किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा पारित 
कोई भी भादेश शीघ्र से शीघ्र ससद्‌ के समक्ष उसके विचारार्थ रखा जाय ) इसलिए 
ऐसी स्थिति में श्रापात उद्घोषणा के प्रवर्तन और जारी रखने के सम्बन्ध में 
अ्रन्तिम शक्ति एक प्रकार से ससद्‌ ही में निवास करती है | 


किन्तु भारत में आपातकालीन शक्तियों के प्रवर्तेन और प्रयोग के सम्बन्ध 
में यह सही मूल्याकन नही है । इस सम्वन्ध में निम्नलिखित तथ्यों को भुलाया नहीं 
जा सकता । 

(१) बिना ससद्‌ से पूछे हुए भी झ्रापात उद्धोषणा दो मास तक वैध रूप 
से प्रवत्तेन में रह सकती है । यदि दो मास वाद भी उक्त उद्घोषणा को प्रवत्तेन 
में रखना श्रमीष्ठट हो तभी ससद्‌ की स्वीकृति आवश्यक होती है और ऐसी स्वीकृति 
दो मास्र की प्रवर्तन-अवधि में ही प्राप्त हो जानी चाहिए। इसलिए कार्यपालिका 
को भ्रापात उद्घोषणा के दो महीनो के लिए प्रर्वात्तित करने का अधिकार तो मिल 
ही जाता है | 

(२) राष्ट्रपति ही निर्णेय कर सकता है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई 
है जिसमें आपात उद्घोषणा की जाय, और राष्ट्रपति के उक्त निर्णय की न्याय्यता 
पर न्यायालय विचार नही कर सकते । 

(३) 'बुद्ध के कारण श्रापात' और “शान्तिकालीन आपात श्रर्थात्‌ 
आभ्यन्तरिक श्रशान्ति के कारण आपात्‌' में कोई भेद नही किया गया है। देश में 
किसी भी प्रकार की अशान्ति हो, या भ्रशान्ति का ख़तरा उत्पन्न हो जाय, जैसे श्राम 
हडताल के कारण गड़वडी की श्राशका हो, तो मी शआ्रापात्त को उद्घोषणा फी जा 
सकती है, और उसी प्रकार यदि देश पर बाह्य आक्रमण हो जाय या देश में विद्रोह 
की स्थिति उत्पन्न हो जाय तो मी उतनी ही सरलता से श्रापात की उद्धोषणा की 
जा सकती है । 

(४) ज्योही श्रापात काल की उद्घोषणा होगी, सविधान के अनुच्छेद १६ 
द्वारा प्रदत सात मौलिक स्व॒तन्त्रताओं के प्रधिकार मनिलम्बित हो जाते हैं । 

(५) सामान्‍य अवस्थाझं में, संविधान के भाग तृतीय में चरणित मौलिक 
अधिकारों को न तो संसद न्‍्यून कर सकती है और न राज्यो के विधानमण्डल मर्या- 
'दित कर सकते हैं। किन्तु जब तक श्ञापात उद्घोपरा प्रवर्तन में रहेगी; सघ और 


१२२ भारतीय गणराज्य का शासन 


राज्यो की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के ऊपर मौलिक अधिकारो के सम्बन्ध में 
प्रतिबन्ध निलम्बित हो जाते हैं और मौलिक अधिकारो के हनन के सम्बन्ध में यदि 
उक्त आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में न्यायालयों की शरण ग्रहण की जायगी 
तो न्यायालय न्याय नही दे सकेंगे, अर्थात्‌ न्यायालयों में श्रपील नही की जायगी । 


(६) राष्ट्रपति को श्रधिकार है कि आपात उद्घोषणा के प्रवत्तेन काल में 
मौलिक अधिकार निलम्बित किए जा सकते हैं। किन्तु यह आवश्यक नही है कि 
राष्ट्रपति एकबारगी सभी मौलिक अश्रधिकारों को निलस्बित करे। अपने आदेश के 
हारा वह निर्णय करता है कि किन-किन मौलिक अधिकारो का निलम्बन वह आवश्यक 
समभता है। किन्तु राष्ट्रपति को कोई रोक नही सकता यदि वह सभी मौलिक अ्रघि- 
कारो को निलम्बित कर दे । 


(७) सविधान का आदेश है कि मौलिक अधिकारो के निलम्बन का राष्ट्रपति 
का श्रादेश ससद्‌ के दोनो सदनो के समक्ष रखा जाय । किन्तु उक्त आदेश ससद्‌ के 
समक्ष कब रखा जाय, यह निर्णय राष्ट्रपति ही कर सकता है । सविधान का तो केवल 
यही शआ्रादेश है कि मौलिक श्रधिकारो का निलम्बन-प्रादेश जल्दी से जल्दी ससद्‌ के 
दोनो सदनो के समक्ष रखा जाय । 


(८) यह एक अनहोनी-सी चीज है कि सघीय शासन-व्यवस्था इतनी एका- 
त्मक शासन की ओर उतर आए कि अपने अवयवी एकको के शासम-तन्त्र को समाप्त 
कर दे शौर उनके सविघानों को श्रापातकालीन उद्घोषणा के प्रवत्तेन काल में निल- 
म्वित कर दे । किसी एकक राज्य में शासन-तन्त्र की विफलता की उद्धोषणा ऐसी 
स्थिति में भी की जा सकती है जबकि किसी राज्य में राजनीतिक गतिरोघध उत्पन्न हो 
जाय, जैसा कि पजाब, पैप्सू, ट्रावतकोर-कोचीन श्र श्रान्त्र में हुमा । यही श्रन्त नही 
है, यदि कोई भ्रवयवी एकक राज्य केन्द्रीय शासन के भ्रादेशों का पूर्णत पालन न कर 
सके तो भी उक्त राज्य मे सवधानिक तन्त्र की विफलता की घोषणा की जा सकती है । 


हमारे सविधान में जिस रूप में आपात शक्तियों की व्यवस्था की गई है, उसके 
बारे में विभिन्‍न लोगो ने विभिन्‍त मत व्यक्त किए हैं । श्रनुच्छेद ३५६ ने राष्ट्रपति 
को श्रधिकार दिया है कि आपात काल की उद्घोषणा के प्रवत्तंन-काल में मौलिक 
श्रधिकार निलम्बित किए जा सकते हैं और वे न्‍्यायालयो द्वारा न्याय्य नही ठहराए 
जा सकेते। सविधान सभा में उक्त अनुच्छेद की खरी आलोचना की गई थी । कुछ लोगो 
ने इसको संविधान का श्रत्यन्त प्रतिक्रियावादी अ्रष्याय बताया था । कुछ अन्य लोगो 
ने इसको भ्रत्यन्त निरकुश एवं प्रतिक्रियावादी अध्याय बताया और कुछ भ्रौर लोगों ने 
इसे १६२० के ब्रिटिश आपातकालीन अधिनियम की भदट्दी प्रतिकृति कहा । यह भी 
कहा गया कि किसी अन्य देश की कार्यपालिका को इतनी कठोर प्रकृति की शक्तियाँ 
नही दी गई हैं जितनी कि भारत की कार्यपालिका को । डा० अम्बेदकर ने भी सवि- 
घान सभा में स्वीकार किया था कि भारत श्ञान्ति-काल में सघ होगा किन्तु युद्ध-काल 
में एकात्मक राज्य हो जायगा । केन्द्र की स्थिति पर मत व्यक्त करते हुए डा० बोघराज 
दर्मा ने लिखा है. “इसलिए भी भारतीय सविघान के निर्माताओं ने केन्द्र को शक्ति- 
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शाली बनाकर और आपात काल में ऐसी शक्तियाँ देकर जिनसे एकको के शासन में 
हस्तक्षेप किया जा सके, वुद्धिमत्ता का काम किया 7 

इस सम्बन्ध में यह जानना चाहिए कि इगलैंड का शासन भी एकात्मक है 
फिर भी उस देश में ऋरउन को श्रापात की उद्घोपणा करने का परमाधिकार प्राप्त 
नही है। क्राउन को आपात शव्तियाँ ससद्‌ से ही प्राप्त हुई हैं और प्रत्येक नागरिक 
को अधिकार है कि वह न्यायालय में जाकर यह निर्णय करा सकता है कि उसके मौलिक 
ग्रधिकारो का जो हनन हुआ है, वह ससद्‌ द्वारा अधिनियमित विधि के अनुकूल है 
अथवा नही । इगलैंड में आपात काल चाहे युद्ध के कारण हो अथवा आन्तरिक 
अज्ञान्ति के कारण हो, किन्तु हर अवस्था में ससद्‌ पूर्ण प्रभुत्व-सम्पत्त निकाय रहता 
है और देश में विधि का शासन सदैव श्रक्षुण्ण बना रहता है। 

इसमें सन्देह नही है कि श्रापात काल में राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय गासन सुदृढ 
झौर शक्ति-सज्जित होना चाहिए । प्रत्येक देश का इतिहास हमको यही शिक्षा देता 
है । भारत में पूवंगामी शासन की अवस्थाओ ने भी सविधान के भावी स्वरूप पर 
प्रभाव डाला था, और साथ ही देश के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे ने भी सविधान 
के निर्माताओं को सविघान के निर्माण करने में एक दिशा प्रदान की थी। इसमें इस- 
लिए कोई आइचय नही है यदि आपातकालीन शक्तियाँ कई प्रकार से कठोर हो गई 
हैं। किन्तु आपात शक्तियो का प्रयोग सविधान के श्रनुसार होना चाहिए | कुछ लोगो 
का विचार है कि सविधान ने पर्याप्त उपबन्ध सुकझाए है, जिनके अनुसार सघीय कार्ये- 
पालिका शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकेगी । कहा गया है कि चूकि सघीय कार्य- 
पालिका ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी है यही आपात शक्तियो के दुरुपयोग के विरुद्ध 
पर्याप्त सरक्षण होगा । और इसके भ्रतिरिक्त श्रापात उद्घोषणा तभी तक प्रवत्तेंन 
में रह सकती है जब तक कि ससद्‌ तदर्थ श्रनुमति दे। फिर भी स्थिति तो भद्दी है 
ही । राष्ट्रपति कम से कम दो महीने के लिए तो बिना ससद्‌ से पूछे श्रापात की उद्‌- 
घोषणा कर ही सकता है। श्ौर भझापात की उद्धोषरा के भ्रवत्तेन में श्राते ही साग- 
रिको की स्वतन्त्रताएँ निलम्बित हो जाती हैं और उनका न्यायालयो से न्याय माँगने 
का अधिकार भी समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद ३५६ के कारण नागरिको 
को यह अवसर नही रहता कि कार्यपालिका के भ्रन्याय के विरुद्ध वे न्याय करा सके । 
यह स्थिति किसी भी लोकतलन्‍्त्रात्मक शासन के लिए भ्रनहोनी-सी है, चाहे इसे हम 
अन्याययुक्त न भी मानें। हमारे सविधान के आपातकालीन, शक्तियों से सम्बन्धित 
उपबन्धो के समान उपबन्ध न तो भ्रमरीका के सविधान में मिलेंगे और न ब्रिटेन के 
सविधान में ।? चाहे लोगो को यह श्रच्छा लगे या न लगे, किन्तु यह वचन सर्वथा 
सत्य है जो श्रमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रसिद्ध अभियोग 'ऐक्स पार्टी मिलिगन' 





, “एठछाप्नणा णी 499 ९०४४6 णा 6 उै6ए गाता 608प्रवणा!? 
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2 अमरोका के सविधान में विदेशी आक्रमण अथवा शआञन्तरिक विद्रोह् की स्थिति में बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण निलम्बित रहता दे, और इ गलैण्ट में प्रथम विश्व-युद्ध के वाद से बन्दी प्रत्यक्षीकरय 
का निलम्बन समाप्त कर दिया गया दे । र है 
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(६ ?७४६७ ऐगाहुआ)) के सम्बन्ध के निर्णय में दिया था। सर्वोच्च न्‍्यायालये ने 
कहा था “आज त्तक मनुष्य ने इतना हानिकारक कोई सिद्धान्त नहीं बनाया जितना 
यह सिद्धान्त बनाया कि नागरिकों के अधिकार आपात कालो में सीमित किए जा 
सकते हैं ।” 
राष्ट्रपति की स्थिति (7१७७ 80७ ० ४6 ?7६80०00) -- देश की शासन- 
व्यवस्था में भारत के राष्ट्रपति का जो गौरव-पूर्ण स्थान है उसके सम्बन्ध में विभिन्‍न 
लोगो के विभिन्‍न मत हैं । ग्लैडहिल ने लिखा है कि “समय ही बताएगा कि अपने 
कर्तेंव्यों के निर्वहन में राष्ट्रपति श्रपनें व्यक्तिगत विचारों के अनुसार कहाँ तक कारये 
करेगा ।” उसने भ्रागे लिखा है कि “कनाडा और भ्रास्ट्रेलिया के सविधानों ने शासन के 
दो विभिन्‍त प्रकार के कृत्यो में भेद रखा है, प्रर्थात्‌ वे कृत्य जो गवर्नर-जनरल श्रपने 
विवेक से करे और वे कृत्य जो वे भ्रपतती मन्त्रि-परिषदों की सलाह पर करें, किन्तु 
अभिसमयो ने उवत विभेद को भ्रव प्राय समाप्त कर दिया है और श्रव गवर्न र-जनरल 
केवल अपने मन्त्रियो की सलाह पर ही चलते हैं ।” ग्लैडहिल आगे कहता है कि “चाहे 
भारत में ऐसा ही विकास हो, किन्तु सम्भवत* सविधान के निर्माताओं की ऐसी इच्छा 
नही थी कि राष्ट्रपति मन्त्रियो की सलाह पर ही चले |”? इसके आगे वह कहता है 
“यह मान लेना सम्भव होगा कि सविधान ने ऐसी व्यवस्था पर्याप्त रूप से नहीं की 


' है भौर पर्याप्त भय है कि शायद भारत का राष्ट्रपति अधिनायक बन बैठे ।” ग्लैडहिल 


को भय है कि कोई श्रत्यधिक महत्त्वाकाक्षी और अश्रसावधान राष्ट्रपति सविधान की 
भावना के विरुद्ध कारंवाई कर सकता है फिर भी सविधान का उल्लघन किए बिना 
वह अपनी महत्त्वाकाँक्षाएँ पूर्ण कर सकता है श्रौर प्राधिका रवादी शासन की स्थापना 
कर सकता है ।” ड[० बी० एम० शर्मा ने इण्डियन जनेंल आफ पॉलिटिकल साइस मे 
"भारतीय गणराज्य का राष्ट्रपति! नामक शीर्षक के लेख में लिखा है * “भारतीय 
सविधान ने राष्ट्रपति को अत्यधिक विस्तृत शवित्तयाँ प्रदान की हैं, किन्तु इस सम्बन्ध 
मे कोई उपवन्ध नही दिया है कि राष्ट्रपति उक्त शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार 
करे। सविधान ने यह अभिसमयो पर छोड दिया है कि राष्ट्रपति अपने कत्तेंव्यों का 
निर्वेहन किस प्रकार करेगा, अर्थात्‌ क्‍या वह सवैधानिक प्रधान वना रहेगा पभ्रथवा 
क्या वह राज्य की कार्यपालिका का भी प्रधान वनना चाहेगा ।” प्रो० मृत्युञ्जय 
बनर्जी ने भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति शीषंक पर कठोर भाषा में लिखा है 

“राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी, यह तो भविष्य ही बताएगा, फिर भी भारतीय 
सविधान के निर्माताओं ने भारी गलती की है और एक सदिग्व और द्वयर्थक सवि- 
धान तैयार किया है जिसमे उपवन्वित कुछ किया है, किन्तु जिसके श्र कुछ निकलते 
हैं। लिखित सविधान, सदेव स्पष्ट शब्दों मे विभिन्‍न निकायो और शासन के श्रगो के 
कार्यो और शक्तियो का निरूपण करते हें ताकि विभिन्‍न शासन के अगो में विरोध 
श्रौर सघर्प की सम्भावना न रहे । किन्तु भारतीय सविधान के निर्माताभो ने संविधान 


34 96 मि०ए9फप्0० ण ॥ावा&, ०एू थांत , छए 307-08 
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लिखते समय इस वात पर विल्कुल ध्याव नहीं दिया और सम्भवत' झाने वाली 
पीढ़ियाँ उन्हे दोषी ठहराएँ | इसमें कोई हानि न होती और सविधान के निर्माताओं! 
की इसमें मान-हानि भी न होती यदि सविधान मे केवल यह उपवन्ध स्पष्ट भाषा में । 
दे दिया गया होता कि राष्ट्रपति अपने कर्तेंव्यो के निर्वहन में अपनी मन्त्रि-परिषद्‌ की 
सलाह पर चलेगा |? 

जिस समय सविघधान समा में सविधान पर विचार हो रहा था, राष्ट्रपति की 
शक्तियों सम्बन्धी उपवन्धी की कठोर पश्लालोचना की गई थी। कहा गया था कि 
राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने 
के लिए, 5 मन्त्रियों के निर्णयो को मन्त्रि-परिषद्‌ के सम्मुख रखवाने के लिए,» ससद्‌ में 
उस समय लम्बित किसी विधेयक विषयक अ्रथवा श्रन्य विषयक सन्देश भेजने के 
लिए* या विधेयक पर भअ्रनुमति देने या रोक लेने के लिए दी गई है, वे 
ससदीय शासन-प्रणाली के विरुद्ध हैं। कहा गया है कि भारत क्के राष्ट्रपति की 
ये शक्तितियाँ भ्रमरीका के राष्ट्रपति की शक्तियो के समान हैँ शौर इनके कारण 
राष्ट्रपति और ससद्‌ में सघर्ष रहेगा और राष्ट्रपति इन श्रधिकारों के बल पर सदैव 
मल्त्रिमण्डल के कार्य में हस्तक्षेप करेगा । कुछ लोगो ने यहू भी भय प्रकट किया है 
कि सविधान में ऐसा स्पष्ट उपबन्ध नही है कि राष्ट्रपति सदेव मन्सत्रि-परिषद्‌ की 
मन्त्रणा मानने पर बाध्य होगा, श्रौर इस तथ्य से लाम उठाकर कोई राष्ट्रपति किसी 
समय अपने मन्त्रियो की सलाह की उपेक्षा कर सकता है और स्वतन्त्र विवेक के 
अनुसार शासन कर सकता है। ऐसे झालोचक अपनी आलोचना के समर्थन में डा० 
राजेन्द्रमसाद के कथन को उद्धृत करते हैं। सविधान के श्रनुच्छेद ७४ (१) के 
सम्बन्ध मे डा० राजेन्रप्रसाद ने संविधान सभा में कहा था “मुझे सन्देह है कि इन 
शब्दो से राष्ट्रपति के ऊपर कोई प्रभावी श्रकुश लगेगा। उक्त भनुच्छेद स्पष्टत यह 
उपबन्वित नहीं करता कि राष्ट्रपति मन्त्रणा स्वीकार करने पर वाध्य होगा । इसमें ४ 
दिक्कत ही क्‍या है यदि स्पष्ट उपवन्ध कर दिया जाय कि राष्ट्रपति को मन्‍्त्रणा 
स्वीकार करनी पडेगी ।” 

कुछ लोगो का विचार है कि जैसे अभिसमय इगलैंड मे विकसित हुए हैँ 
जिनके अ्रनुसार सम्राट्‌ मन्त्रियों की सलाह मानने पर विवश है, वैसे अभिसमय भारत 
में विकसित नहीं होगे। सविधान भी एक वृक्ष के समान किसी विद्येष देश की मिट्टी में 
ही विकसित होता है और वह विदेशी मिट्टी पर नहीं पन्प सकता । इगलैड में श्रलिखित 
संविधान है किन्तु भारत में लिखित सविवान है। इसके अतिरिक्त दोनो देशो के 
लोगों के राजनैतिक प्रशिक्षण मे भारी भेद है । भ्रग्ने जी झासन-व्यवस्था में अभिसमयों 
को भारी महत्त्व दिया जाता है किन्तु यह श्रावश्यक वही है कि भारतीय लोग भी 


4 पफ6 एर्छतेथां; 6 ० फिवाधण ि०एप।०--वज्ताक्या त0पगह ० 
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राजनीति के क्षेत्र में श्रभिसमयो को वही महत्त्व देंगे। इसलिए ऐसी सम्भावनाएँ 
स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं जिनसे राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी शासक बन बैठे , और जमेंनी 
का वीमर सविधान हमको स्पष्ट चेतावनी देता है कि ऐसा सम्भव हो सकता है | 

किन्तु ऐसा सोच लेना बाल की खाल खेंचने के समान होगा। जब तक कि 
राज्य का औपचारिक प्रधान न हो, ससदीय झासन-प्रणाली किसी भी देश में सफल 
नही हुई है, चाहे वह प्रधान इगलैड के राजा के समान स्वेधानिक राजा हो श्रथवा 
भारत या फ़रास के राष्ट्रपति के समान राष्ट्रपति हो । सविधान ने भारत में ससदीय 
लोकतन्‍्त्र की स्थापना की है और ससदीय लोकततन्‍्त्र का प्रथम मौलिक सिद्धान्त यह 
है कि राज्य का प्रधान प्रशासन का प्रधान नही होता । राष्ट्रपति की यही वास्तविक 
स्थिति है। वह राष्ट्र का प्रतीक है किन्तु राष्ट्र का शासक नही है । राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त मन्सत्रि-परिषद्‌ में प्रशासन की सत्ता तिवास करती है, किन्तु यह भ्रावश्यक है 
कि मन्‍्त्री लोग आ्रावश्यकत ससद्‌ के सदस्य हो ।” यद्यपि मन्त्री लोग राष्ट्रपति के 
प्रसाद-पर्येन्त अपने पदो पर रहते हैं? किन्तु उसका प्रसाद वास्तव में यसद्‌ का ही प्रसाद 
है श्रौर ससद्‌ के ही प्रसाद-पर्यन्त मन्त्री लोग अपने पदो पर बने रहते हैँ, क्योकि संविधान 
ने स्पष्टत उपबन्धित किया है कि मन्त्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति 
उत्तरदायी होगी ।१ लोक-सभा के प्रति उत्तरदायित्व के अर्थ हैँ कि मन्त्रि-परिषद्‌ 
को लोकसभा का विश्वास प्राप्त है श्रौर ऐसी स्थिति में यदि कोई राष्ट्रपति भ्रपनी 
मन्त्रि-परिषद्‌ को अपदस्थ करने का साहस करेगा तो उक्त कृत्य असैधानिक माना 
जायगा भ्रौर ऐसे दुस्साहस के फलस्वरूप स्वय राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति पद को भी 
खो सकता है । यह भी सम्भावना है कि उक्त कारंवाई के कारण राष्ट्रपति के ऊपर 
महाभियोग (॥79०8&०॥77०७०॥) लगाया जा सके क्योकि ससद्‌ कभी भी राष्ट्रपति 
का अ्रसवैधानिक कृत्य सहन नही करेगी, विशेषकर जत्र कि सस॒द्‌ के विश्वास-माजन 
सन्त्रि-परिषद्‌ को अ्रपदस्थ करके स्वयं ससद्‌ की राजनैतिक सत्ता को चुनौती दी गई 
है ।' सविधान ने राष्ट्रपति से प्रतिज्ञा ली है कि “मै श्रपनी पूरी योग्यता से सविधान 
और विधि का परिरक्षण, सरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा ।”* सविधान की आज्ञा है 
कि मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, श्रौर उत्तरदायी 
शासन का नियम यह है कि राष्ट्रपति भ्रपनी मस्त्रि-परिपद्‌ को तभी श्रपदस्थ कर 
सकता है जब कि मन्त्रि-परिपद्‌ ने लोकसभा का विश्वास खो दिया हो। 

राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा की उपेक्षा नही कर सकता ! जैसा कि 
इस अध्याय के प्रारम्भ में बताया भी गया था, राष्ट्रपति को श्रपने मन्त्रियों की 


मन्त्रणा स्वीकार करनी ही होगी । मन्त्रिमण्डलोय शासन-प्रणाली के सिद्धान्त और 
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4 » ५११ (१)। जज राष्ट्रपति के ऊपर सविधान के श्रतिक्रमण के लिए मद्ठाभियोग 
घलाना हो 
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व्यवहार के अनुकूल ही यह प्रथा नही है, श्रपितु भारत के संविधान ने इस दिश्षा में 
स्पष्ट आ्रादेश भी दिया है। सविधान ने स्पष्ट श्रादेश दिया है कि प्रधान मन्त्री सघ 
कार्यो के प्रद्यासन सम्बन्धी मन्त्रि-परिषद्‌ के समस्त विनिश्चयों को राष्ट्रपति के पास 
पहुँचावे ।! पुन प्रधान भनत्री का यह भी कत्तंव्य है कि यदि राष्ट्रपत्ति चाहे तो किसी 
विषय को जिस पर किसी मन्‍्त्री ने विनिश्चय कर दिया हो किन्तु मन्त्रि-परिषद्‌ ने 
विचार नही किया हो, परिषद्‌ के सम्मुख रखे ।* 

सविधान के श्रनुच्छेद ७८ में शब्द 'विनिर्च्य जान-वूमकर रखा गया है। 
इसका प्रर्थ है कि सविघान चाहता है कि मन्‍्त्री लोग और मन्त्रि-परिषद्‌ ही निर्णय 
या विनिश्चय करें। विनिश्चय अथवा निर्णय करना राष्ट्रपति का काम नहीं है 
झर सविधान नही चाहता कि राष्ट्रपति विनिद्चय करे । सविघान चाहता यह है 
कि मन्‍्त्री और मन्त्रि-परिषद्‌ विनिश्चय करें, किन्तु वे विनिश्चय राष्ट्रपति के नाम से 
प्रवत्तित किए जाएँ । इगलैड में भी मन्‍्त्री लोग ही विनिश्चय करते हैं और यह प्रया 
लम्बे श्रभिसमय पर श्राधारित है। भारत में भी मन्‍्त्री लोग ही निर्णय और 
विनिइचय करते हैं क्योकि सविधान की भी ऐसी ही भ्राज्ञा है । 

इसका निर्वेचल एक श्रन्य प्रकार से भी किया जा सकता है। मभविधान में 
ऐसा कोई उपवन्ध नही है जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उत्तरदायी ठहराया गया 
हो । किन्तु मन्त्रि-परिपद्‌ को विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी ठहराया 
गया है। मन्त्रि-परिषद्‌ को उत्तरदायी बनाने के कोई श्रर्थ ही न रह जाएँगे यदि 
संविधान की इच्छा यह न होती कि शासन की नीतियो के निर्माण करने में श्रन्तिम 
निर्णय मन्त्रि-परिषद्‌ का ही होगा । सत्य तथ्य यह है कि सविधान ने अनुच्छेद ७८ के 
अन्तर्गत नीतियो के निर्माण और विनिद्चय सम्बन्धी सारा उत्तरदायित्व भन्त्रिमण्डल 
को ही सौंपा है । 

जब हर वात में राष्ट्रपति को मन्त्रियो की ही मन्त्रणा पर चलना है तो 
सविधान के अनुच्छेद ७७ (३) के इस उपबन्ब का कि “भारत सरकार का कायें 
अ्रधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए तथा मन्त्रियों में उक्त कार्य के बंटवारे के 
के लिए राष्ट्रपति नियम बनावेगा” कोई स्वैधानिक महत्त्व नही रह जाता ॥९ यदि 
उक्त उपवन्ध का कुछ सवैधानिक महत्त्व मान भी लिया जाय तो भी जब राष्ट्रपति को 
सविघान के मन्त्रिमण्डल की सभाओ्रो का सभापततित्व करने की श्राज्ञा नही दी है 
और जब समस्त विनिश्चय मन्त्रिमण्डल की सभाओरों में किए जाते हैं तो कैसे माना 
जा सकता है कि राष्ट्रपति नियम बनाता है श्रथवा राष्ट्रपति विनिश्चय करता है । 
शासन के विभिन्‍न विभागों के अध्यक्ष मन्‍्त्री लोग ही होते हैं और अपने-प्रपने 
विभागों के प्रशासन में वे असदिग्ध रूप से मन्त्रिमण्डल के निर्णयो का अनुसरण 
करते हें और तदनुसार उन्हीं निर्णयो, विनिद्वयो श्रौर नीतियो की क्रियान्विति 
कराते हैं। इसलिए इस प्रथा के विरुद्ध कारंवाई करना उस मन्त्रिमण्डलीय सामूहिक 
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उत्तरदायित्व की ज्ावना के विरुद्ध होगा जिसकी सविधान ने आज्ञा दी है । 
सलैडहिल के इस कथन में कोई सार नही है कि राष्ट्रपति बिना संविधान का 
उल्लघन किए हुए भी एकाधिकारवादी शासन-व्यवस्था स्थापित कर सकता है ।* 
उसका कहना है कि “कोई महत्त्वाकाक्षी राष्ट्रपति अपनी सामान्य शक्तियों के प्रयोग 
के द्वारा ही अपने मन्त्रियो को बर्खास्त कर सकेगा और नये श्राम चुनाव की आज्ञा 
दे सकेगा ।* इसके श्रतिरिक्‍त, राष्ट्रपति यदि चाहेगा तो छ मास तक नव-निर्वाचित 
लोकसभा को आहत नही करेगा" और उस लोकसभा के श्रनुपस्थिति-काल में 
अपनी इच्छा के मन्त्री नियुक्त कर सकेगा क्योकि छ मास की कालावधि के समाप्त 
हो जाने पर ही मन्‍्त्री ससद्‌ की सदस्यता के अभाव में मल्त्री नहीं रह सकता ।* 
इसके बाद राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी कर सकता है, जो ससद के श्रघिनियमो के 
समान ही प्रभावी होते हैं ।” ऐसी स्थिति में श्रापात की उद्धोषणा की जा सकती है 
और ऐसी उद्घोषणा के विरुद्ध न्यायालयों में ्रपील नही की जा सकती । इसके 
उपरान्त ग्रापात शवितयो का सहारा लेकर राष्ट्रपति मौलिक अ्रधिकारो को निलम्बित 
कर देगा श्रौर राज्यो के शासन को अपने हाथो में ले लेगा, और चूंकि वह समस्त 
सशस्त्र बलो का सर्वोच्च सेनापति भी है, इपलिए वह सेना की सहायता से और 
सिविल प्राधिकारियो को अपने साथ मिलाकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है 
जिससे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य उसकी इच्छाओं के दास हो और इस प्रकार 
वह ससद्‌ को पूरी तरह प्रभावित कर सकेगा ।” 
श्री ग्लेडहिल ने स्वय स्वीकार किया है कि उपर्युक्त स्थिति दु स्वप्न जैसी 
प्रतीत हो सकती है. किन्तु ऐसी ही स्थिति में जमंती का वीमर सविघान नष्ट किया 
गया था। जहाँ तक श्री भ्लेंडहिल की कल्पना का प्रश्न है, हमें कुछ भी नही कहथा 
है क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ भी कल्पना करने में स्वतन्त्र है। यदि यह भी मान 
लिया जाय कि उक्त कल्पना सविधान-विधि के आधार पर की गई है तो भी यह 
सत्य नही है। वेधिक सत्य सदेव ही राजनीतिक सत्य नही हो सकते, और कोई 
भी समभदार राष्ट्रपति, केवल इसलिए कि वह महत्त्वाकाक्षी राष्ट्रपति है भौर 
इसलिए कि वैधिक रूप से वह ऐसा कर सकता है, वह यह सब कभी नही करेगा 
जिसकी श्री ग्लेंडहिल ने कत्पना की है । जैनिग्ज़ के अनुसार, “शासन एक सहकारी 
कृत्य है भ्ौर केवल वैधिक नियमो के आधार पर ही सामुदायिक एवं सहकारी शासन 
नही चलाया जा सकता ।” शासन में ऐसे बहुत से व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना 
पडता है जो शासन और प्रशासत में सहयोग देते हैं । ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को किसी 
न किसी नियम का अनुसरण तो अ्रवश्य ही करना पडेगा यदि उसे श्रपना कार्य 
] अनुच्छेद ७५ (3)। 
2 बग्र6 छै०एणंआ6० ण एता&, 09 ८+त , ए 08 
3 अनुच्छेद ७५ (२) | 4 श्रनुच्छेद 5३ (२)। 
6 » (“४(१)। 6. » ७५ (५)। 


केन्द्रीय शासन १२६ 


ग्रच्छे ढंग से सम्पादित करना है, अब उन नियमों को चाहे तो शासन के नियम 
(जे रण एणाशव्य >शाकणा०४०) कह लीजिए, चाहे विधियाँ (898) केंह 
लीजिए और चाहे श्रनभिसमय (००४२०७४४०४४) कह लीजिए । मन्त्रिमण्डलीय शासन- 
प्रणाली के तियमो श्र भ्रभिसमयों की यही माँग है कि ऐसे राज्य का प्रमुख आव- 
प्यकत गौरवपूर्ण ओर तटस्थ व्यक्ति ही होता चाहिए । सविधान ने देश मे ससंदीय 
शासन-प्रशाली की आधार-शिला रखी है, भौर राष्ट्रपति उस शासन-व्यवस्था का 
ग्रावश्यक भ्ग है| इसमें कोई सन्देह नही है कि वह राज्य का प्रथम कोटि का नागरिक 
(8 था) ० ० 55808) है किन्तु देश की राजनीतिक और प्रशासनिक 
व्यवस्था में वह सर्वेसर्वा नही है। प्रधान मन्त्री ही वास्तव मे शासन का मुखिया है । 
वही राप्ट्र का मार्ग-दर्शन करता है और वही देश के राजनीतिक जीवच-पीत का 
कर्णघार है। राष्ट्रपति की शक्तियो की परीक्षा करते हुए प्रधान मन्त्री श्री नेहरू 
मे कहा था “हमने अ्रपने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नही दी हैं, फिर 
भी हमारे राष्ट्रपति की स्थिति महान्‌ अधिकारों और गोरव से पूर्ण है ।” 

राष्ट्रपति, उपदेष्टा के रूप में (४6 #९8तेथा॥ 88 40शा897)--डा ० 
जैनिगज़ ने ब्रिटिश सम्राट की शक्तियों और स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा 
है कि “जो कृत्य किसी की मन्त्रणा पर किए जाते हैं, आवश्यकत औपचारिक अथवा 
यब्त्रवत्‌ नही होते।” ऐसे श्रवसर कई बार झा सकते हैँ जबकि सम्राट को मनाना 
पडता है और ऐसे भी अ्रवसर झ्रा सकते हैँ जबकि स्वय सम्राट्‌ मन्न्रियो की खुशामद 
करे | श्री एस्क्विथ ने सम्राट के भधिकारों और उत्तरदायित्वों की विवेचना करते 
हुए लिखा है कि “सम्राट को श्रधिकार है झौर यह उसका कर्तव्य भी है कि वह 
मन्त्रियो को वह सारी जानकारी दे जो उसे हो, मन्त्रियों के सुझाये गए मार्ग के 
सम्बन्ध में सारी श्रापत्तियाँ मन्त्री को बतावे जिन्हे वह उचित स्मभता हो भ्रौर यदि 
उसके विमाश में कोई वैकल्पिक नीति हो तो उसे भी मन्त्री को सुझा दे। ऐसी 
मच्जणाओ को सभी मल्त्री पूर्ण समादर के साथ सुनेंगे श्रौर सम्राट की मन्त्रणा का 
श्रन्य सामान्य व्यक्तियों की मन्त्रणा की अपेक्षा श्रधिक श्रादर होचा भी चाहिए [”? 
इसी तथ्य को वेजहॉट ने इस प्रकार व्यक्त किया है. “सम्राट के तीन अधिकार हैं, 
प्र्थात्‌ परामर्श देने का अधिकार, प्रोत्साहन देने का अधिकार और चेतावनी देने 
का अधिकार ।” बेजहाँट ने आगे यह भी लिखा है कि “बुद्धिमानू सम्राद को इन , 7 
तीन अधिकारों के अतिरिक्त चौथे अधिकार की कामना भी नही करनी चाहिए ।” 

भारतीय संविधान ने विल्कुल यही रोल (7००) भारतीय राष्ट्रपति को सौंपा 
है। यद्यपि, राष्ट्रपति, मन्त्रिमण्डलो की बैठकों मे न तो उपस्थित होता है और न 
उनका सभापतित्व ही करता है, फिर भी उसे उव सभी विनिश्वयों और निर्णयो का 
पूर्ण ज्ञान होता है जो मन्न्रिमण्डल , करते हैं। प्रधान मन्‍्त्री का कर्तव्य है कि 
वह भन्त्रि-परिपद्‌ के समस्त निर्णय राष्ट्रपति की सेवा में पहुँचावे, यदि राष्ट्रपति शासन- 
सम्बन्धी कोई सूचना माँगे तो उसे राष्ट्रपति को दे श्नौर यदि राष्ट्रपति चाहे तो 


] #फणावेक् है #.. 4.66 ० 0्क्व ढणवे 48दृष्पी, एण गा, ए 29. 
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ऐसा कोई मामला जिसे किसी एक मन्त्री ने तो निर्णय कर दिया हो किन्तु 
पर समस्त मन्त्रि-परिषद्‌ ने सामुदायिक रूप से विचार न किया हो उसे मन्त्रि-प 
के समक्ष विचाराथे रखे। मन्त्रि-परिषद्‌ के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धाः 
रक्षा के लिए व्यक्तिगत मन्त्रियो के निर्णय, समस्त मन्त्रि-परिषद्‌ के विचारार्थ रः 
जा सकते है । 

सक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति अपने सन्दत्रिर 
आलोचक है, परामशंदाता है और मित्र है | परामझंदाता के रूप मे वह अपने चि 
को मन्त्री के समक्ष बल के साथ रख सकता है। श्रालोचक के रूप में वह उस म 
पर श्रापत्ति कर सकता है जो मन्‍्त्री ने उसे किसी विषय पर दी हो । किन 
जिद या हुठ नही करनी चाहिए, और श्रन्तिम उपचार के रूप में यदि भन्त्री राए 
की बात को न मानना चाहे तो उसे मान जाना चाहिए । मन्त्रिमण्डल के रि 
रूप में राष्ट्रपति को इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कि श्रपनी बात पर 
लिए ही भ्रडढ्मा न रहे जिसके फलस्वरूप शासन का स्थायित्व खतरे में पड ऊ 
जब तक राष्ट्रपति ऐसे मस्त्रि-परिषद्‌ की मन्त्रणा पर चलता है जिसको लोक 
का विश्वास प्राप्त है, वह फोई असवेधानिक कृत्य नही कर सकता । 

राष्ट्रपति के सम्बन्ध में श्रन्तिम बात यह है कि वह राज्य का निव 
प्रधान होगा और एक शअ्रम्यास-वृद्ध और वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ होगा, जिसको ९ 
राजनीतिक ज्ञान ओर पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव होगा श्रीर सम्भवत देश के श 
तन्त्र में उसके समाच योग्य राजनीतिज्ञ और प्रशासक कोई दूसरा कठिता 
मिलेगा । सविधान के आदेशानुसार वह भारतीय जनता की सेवा और कल्या 
निरत रहेगा | इसलिए मस्त्रि-परिषद्‌ के विनिश्चयों पर राष्ट्रपति का प्रभाव सुदूर 
होगा। वह शासन की नीति के निर्माण में सहायक हो सकता है फिर भी 
निश्चितत* राज्य का सर्वधानिक प्रधान है। १८४५० से डा० राजेंन्द्रप्रसाद ' 
के राष्ट्रपति रहे है। इस भ्रल्पकाल का इतिहास हमको बताता है कि राष 
अ्रपनी वुद्धिमत्ता से किस प्रकार सभी सन्देह, चाहे वे वास्तविक हो प्रथवा * 
दूर कर सकता है प्रौर किस प्रकार राष्ट्रपति श्रपनी शक्तियो का प्रयोग कर २ 
है जिससे उनका दुरुपयोग न हो। डा० प्रसाद ने ऐसी परम्पराएँ स्थापित * 
जिनसे सविधान के निर्माताशरो के उद्देश्य पूरे होगे और ऐसे अभिसमय स्थापित 
जो डा० जैनिग्ज़ के शब्दों में संविधान रूपी विधि के ककालकाय में रक्त और 
की व्यवम्था करेंगे। और इस प्रकार ये अभिसमय कठोर सविधान को ऐसा ल 
ओर समयानुसार बनायेंगे कि वह बदलते हुए राजनीतिक विचारों और सर्वंसा८ 
की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता जायेगा । 
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केन्द्रीय दासन (कऋमदाः ) 
(6णशशााशा ॥ परा€ एशाए०) ८णाव॑ं 


सन्त्रि-परिषद्‌ 


(796 ए0पएणां 07 [धीग्रा8/७:8) 


सन्त्रि-परिषद्‌. (१७ 0०ण्णणो ० शाह॥श8) --यंदि राष्ट्रपति, राज्य 
का स्वैधानिक प्रधान है, तो ममन्त्रिपरिषद्‌ देश की वास्सविक कार्मपालिका है । 
सविघधान का अनुच्छेद ७४ आदेश देता है कि राष्ट्रपति को अपने केत्यो का सम्पादन 
करने में सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रि-परिषद्‌ होगी, जिसका प्रधान, 
प्रधान मन्त्री होगा। राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मत्रियों 
की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की मन्नणा पर करता है। राष्ट्रपति के 
प्रसाद-पर्यन्त मन्‍्त्री भ्रपने पदों पर बने रहते हैं ।! मन्त्रिपरिषद्‌ लोक सभा के प्रति 
सामूहिक रूप से उत्तरदाया होती है ।? किसी मन्‍्त्री के अपने पद ग्रहण करने से 
पहिले राष्ट्रपति उससे तुतीय अनुसूची में इसके लिए दिये हुए पत्रों के श्रनुसार पद 
की तथा गोपनीयता की शपथें कराता है ।! यह आवश्यक है कि मन्‍्त्री ससद्‌ के 
किसी सदन का सदस्य हो । यदि कोई मन्‍्त्री निरन्तर छ मास की कालावधि तक 
ससद्‌ के किसी सदन का सदस्य न रहे तो उस कालावधि की समाप्ति पर वह मन्त्री 


3, अनुच्छेद ७५ (१) ॥ 
2 9. ७४५ (रो । 
3 » ४७५ (३)। 
4. #» ७५ (४)। सघ के भन्‍्त्री के लिए पद शपथ का प्रपनश्न 7 


ईश्वर की शपथ लेता हूँ 


ध्ध्मँ श्र्मु हि इरघर की शपथ ले; ५4 अल हे 
। सत्य निष्ण से प्रतिह्षान करता हूँ कि में विधि द्वारा स्थापित 


भाग्त के सविषान के प्रति अद्धा और निष्ठा रखूंगा। सध के मन्‍्त्री के रूप में अपने कत्त'न्यों का अड्धा- 
पूवेफ और शुद्ध भन्तश्करण से निवेदन करूँगा, तथा भय या पक्तप्रात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं 
सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान भोर विधि के अनुसार न्याय करूँगा ।०? 

सध के मन्त्री के (4० गोपनीयता शपथ का प्रपत्र 7 
ईश्वर को शपथ लेता हूँ 
सत्य निष्ठा से प्रतिक्षान करता हूँ आप 
रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायगा, अथवा मुमे ज्ञात होगा, उसे किसी म्यक्ति या व्यक्तितयों को 
उमर अब्स्था को छोड़ कर जव कि ऐसे मन्त्रो के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निवेदन के लिए ऐसा 
करना भपेदित हो, प्न्य भबस्था में, में अत्यक्ष भ्रयवा परोक्ष रूप में ससूचित या प्रक८ नहीं करूंगा ।! 


प्पमँ श्रमुक 
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नहीं रह सकता !! मत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होगे जैसे समय-समय पर संसद 
विधि द्वारा निर्धारित करती है ।* 

क्या मत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मन्त्रणा दी और यदि दी, तो क्या-दी, 
इस प्रदत की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जा सकती ॥* प्ननुच्छेद ३६१ उप- 
बन्धित करता है कि राष्ट्रपति अपने कत्तेव्यों के पालन में अपने किसी कृत्य के लिए 
किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा । इसलिए मन्‍्त्री द्वारा राष्ट्रपति को. दी 
गई मन्त्रणा न्यायालयों के श्रधिकार-क्षेत्र से परे है और राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल 
में और उसके उपरान्त भी पूर्ण वैधिक उन्मुक्ति प्राप्त है। उक्त उपबन्ध यह भी 
निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति और उसके मन्त्रियो के सम्बन्ध पूर्णतया गोपनीय हैं । 
४सविधान के इन उपवन्धो में वही सिद्धान्त काम कर रहा है जिसके अनुसार अग्रेजी 
सविधान में * ब्विटिश राजा कोई ग़लती नही या (एफ़७ एुफाए्ट एक त0 7० 
ज्ा०ग६|)” । इस वाक्याश का वास्तविक अर्थ यह है. कि राजा विधि से ऊपर है 
और अपने किसी व्यक्तिगत दोप के लिए उसे न्यायालय में उपस्थित नही किया जा 
सकता, न उसके विरुद्ध कोई वंधिक कार्रवाई की जा सकती है, यहाँ तक कि, 
जैसा कि डायसी ने मज़ाक में लिख मारा कि यदि सम्राट अपने प्रधान मन्त्री को ही 
गोली मार दे तो भी उसके विरुद्ध कोई वैधिक कार्रवाई नही की जा सकती । उसी 
प्रकार भारत में भी राष्ट्रपति के कार्यकाल में भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई 
दण्ड विधि की कारंवाई नही की जा सकती, यद्यपि यदि राष्ट्रपति महाभियोग के 
प्रपराध मे पदच्युत हो जाय तो उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है ।५ 

किन्तु इस वाक्याश का कि “राजा कोई गलती नही कर सकता” वास्तविक 
श्र्थ यह है कि संम्राट्‌ कोई सा्वेजनिक कृत्य अपने विवेक के अनुसार करता ही नही 
वह तो सभी कुछ अपने भन्त्रियो की मन्‍्त्रणा पर ही करता है। और भन्‍्त्री लोग 
यद्यपि श्रपने सभी कृत्य सम्राट के नाम में करते हैं, किन्तु वे ससद्‌ के प्रति उत्तर- 
दायी हैं । इसको सीधी-सादी भाषा में व्यक्त करते हुए कहा जा सकता है कि “सम्राट 
कुछ भी सही या ग़लत ऐसा काम अपने विवेक के श्रनुसार कर ही नहीं सकता 
जिसका कोई वैधिक महत्त्व हो ।” किसी भी सार्वजनिक कृत्य के लिए न्यायालयो में 
अथवा ससद्‌ के अन्दर या वाहर कोई मन्त्री सम्राट का नाम लेकर किसी सार्वजनिक 
अत्य के उत्तरदायित्व से भ्रपने आपको बचा नही सकता । यदि मन्‍त्री से कोई ग़लती 
हो जाय या कोई भूल हो जाय तो भी वह अ्रपने बचाव में यह नहीं कह सकता 
कि उसने उक्त कार्य सम्राट के आदेशो के अनुसार किया था। भारत के सविधान 
ने भारतीय शासन के लिए भन्त्रि-परिषद्‌ की नियुक्ति को आवद्यक माना है और 
राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मन्त्रियों की मन्च्रणा पर ही शासन 


, अनुच्छेद ७५ (५)। डर 
2. 9» ७४५ (६)।॥। 

3 »9 ७४ (२)। 

4...» ३२६१ (२) (३)। 
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करे । राष्ट्रपति भौर उसकी मन्सत्रि-परिषद्‌ के बीच के सम्बन्ध गोपनीय (००7 
4९७७!) ठहराए गए हैं और सम्बन्धी की इस गोपनीयता को इस उपबन्ध के द्वारा 
सरक्षणश प्रदान किया गया है कि मन्त्री लोग राष्ट्रपति की क्या मन्त्रणा देते हैं, इस 
बारे में स्याथालयो में विचार नहीं हो सकता । मन्त्रियो द्वारा राष्ट्रपति को दी गई 
मन्त्रणा राष्ट्रपति को सर्वथा मात्य है क्योकि सविधान ने यही उपबन्धित किया है 
कि मन्‍्त्री लोग ही विनिशचय श्रथवा निर्णय करेंगे ।7 इसलिए यही निष्कर्ष निकलता है 
कि भारत का राष्ट्रपति भी इगलैड के सम्राट्‌ की ही तरह कोई सार्वजनिक कृत्य 
स्वविवेक के भ्रनुसार नहीं करता, वह तो सभी कुछ श्रपने मन्सत्रियो की मन्त्रणा पर 
ही करता है । यह भी आवश्यक है कि मन्त्री लोग ससद्‌ के सदस्य होते हैं और समस्त 
मन्त्रि-परिषद्‌ लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है । संविधान ने 
यह भी निर्धारित किया है कि मन्त्रियों के वेतत तथा भत्ते ऐसे होगे जैसे, समय- 
समय पर, ससद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करे १ इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि 
मन्‍्त्री लोग जो कुछ भी राष्ट्रपति के नाम में करते हैं, उसके लिए वे इगलैंड की ही 
तरह ससद के प्रति उत्तरदायी होते हैं । चूँकि राष्ट्रएति और उसके मल्त्रियो के दीच 
के सम्बन्ध गोपनीय होते हैं, इसलिए मन्त्री लोग अपने किसी अवैधिक अथवा असवै- 
धानिक कृत्य के लिए राष्ट्रपति के आदेश की श्राड नही ले सकते और न राष्ट्रपत्ति 
की वैधिक उन्मुक्तियों (०28) एरशशप्रा7॥९४) की आड लेकर मन्‍्त्री श्रपती रक्षा कर 
सकते हैं । 

इस प्रकार भारत के संविधान मे ससदीय शासन-प्रणाली के सभी झावश्यक 
गुर विद्यमान हैं। इगलैंड में मन्विमण्डल सयोग का जात है, और उस देश की 
मन्न्रिमण्डलीय शासन-प्रणाली समय की आवश्यकताओं श्रौर सकट कालो का प्रति- 
फल हैं। इसलिए मन्त्रि-मण्डलीय-प्रणाली का समस्त शासन-सन्त्र अभिसमयों पर 
ग्राधारित है। ये अभिसमय अलिखित अवश्य हैं किन्तु इनको सद्दैव उतनी ही 
बैधिक मान्यता प्रदान की जाती है जितनी कि विधि के किसी नियम को । अधघिराज्यों 
में भी कबिनेट शासन-प्रणाली इगलैड की प्रचलित प्रथाओ, रिवाजो श्र अभिसमयों 
के श्राधार पर श्राधारित है यद्यपि श्रधिराज्यो के संविधान लिखित हैं । तृतीय गण- 
राज्य द्वारा निभित फ्रास के सविधान ने भी उत्तरदायी शासन के कतिपय सिद्धान्तो 
को स्वीकार किया था और मन्त्रिमण्डल को कुछ सर्वधानिक शासन-सम्बन्धी कृत्य 
सौंपे थे, यद्यपि उवत्त सविघान ने अनेकों बातें अस्पष्ट ही छोड दी थी । आयलैड* 


] अमगुच्छेद छप (ग)। 2 अनुच्छेद ७५ (६) । 


ठे भनुच्चेद १३ (६) (११) श्रादेश करता है द्लि राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की मन्नरणा के 

अनुसार निर्णय करे डिन्तु ऐंसे प्रधान मन्त्रा क मस्त्रणा के अनुसार सदन का विधटन न करे जो 

खन का विखास वव' खुका दो । इस सखथ में हमारे राष्ट्रपति को पूर्ण स्वविवेक के अनुसार निर्णय 

सने का अधिकार है। दिन्तु इसनैंड में ऐसा नहीं है । आयरलैंड का राष्ट्रपति अधिराज्यों के गवर्नेर- 

गा भपेज्ा भी सदन के वियटन करने को शक्ति को अधिक स्वच्छन्दता के साथ प्रयोग कर 
कूना ६ । 


केन्द्रीय शाससें १३५ 


कै सविधान ने तथा चतुर्थ गणराज्य के फ़ास के सविधान ने और इटली के भी सविधान 
ने कैविनेट शासन-प्रणाली को स्वेधानिक मान्यता दे दी थी, और उक्त सविधानों 
में कैबिनेट के कृत्यो का स्पष्ठ निर्देश और उपबन्ध था। श्रीलका (06ए0०7) का 
सविधान, जो सर आ्राइवर जैनिंग्स के सिद्धान्तो का मूत्ते स्वरूप है, वास्तव मे एक 
यथार्थवादी प्रयत्न है जिसमे मन्त्रिमण्डलीय शासन के अभिसमयो को लिखित रूप में 
मूत्तें स्वरूप प्रदान किया गयः है ।* 

सन्त्रि-परिषद्‌ और सन्सत्रिमण्डल (परफ्र० 00घाणा ण शाछछा४5 छापे ह8 
0४90०७)---इगलैड में जिस रूप में मन्त्रिमण्डलीय शासन-प्रणाली का उदय हुम्ना 
है उससे मन्त्रि-परिषद्‌ और मन्त्रिमण्डल में भेद किया जाता है। जब प्रधान भन्त्री 
को कहा जाता है कि वह मन्न्रि-परिषद्‌ का निर्माण करे तो उसे लगभग ७० स्थानों 
की पूर्ति करनी पडती है जिनमें कुछ उच्च पद होते हैं और कुछ निम्न श्लौर सभी को 
मिलाकर मन्त्रि-परिषद्‌ कहा जाता है । उक्त मन्त्रि-परिषद्‌ मे लगभग २० अत्यन्त 
भहत्त्वपूर्ण सदस्य सन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हैं । ये मन्त्रिमण्डल के सदस्य सामू- 
हिक रूप से एकत्रित होते हैं, और सामूहिक रूप से ही नीति-सम्वन्धी निर्णय करते हैं 
और सामान्यत वे ही झगसन को चलाते हैं | इसके श्रतिरिक्‍त कुछ ऐसे मन्‍्त्री होते हैं 
जो कैबिनेट की स्थिति (०४४०४ ए्थ्याः) के मन्‍्त्री होते हैँ ।४ कैबिनेट की स्थिति 
के मन्‍्त्री भ्रपने-अपने प्रशासनिक विभागों के श्रध्यक्ष होते हैँ और यद्यपि प्नौपचारिक 
रूप में उनका दर्जा मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों के समान ही होता है फिर भी वे मन्त्रि- 
मण्डल के सदस्य नही होते | यदि कझ्ी प्रधान मन्त्री उन्हें कुछ ऐसे मामले निर्णय 
करने के लिए आमन्त्रित करता है जिनका सम्बन्ध उनके विभागों से हो तो वे कैविनेट 
की सभाझ्रों में उपस्थित होते हैं । प्रतण ससदीय सचिव अथवा उपमन्त्री होते हैं प्रौर 
इनके अतिरिवत शाही घराने के पाँच राजनीतिक प्राधिकारी होते हैँ | ये सब प्रकार 





| अनुच्छेद ३९ के अनुसार फ्रास का राष्ट्रपति मन्य्रि-परिषंद्‌ को बेठकों का समापतित्व 
करता है किन्तु अनुच्छेद ३८ ठपबन्धित करता दे कि गणराज्य के राष्ट्रपति के प्रत्येक निर्णय पर 
मन्त्रि- परिषद्‌ के प्रधान के भी प्रति-स्ताक्षर होने चाहिएँ झोर साथ में एक मन्‍्त्री के मी प्रति-हस्ताक्षर 
होने चाहिएँ। किन्तु तृतोय गणराज्य के सविषान में राष्ट्रपति के प्रत्येक निर्णय पर केवल एक सस्‍्त्री 
के प्रति-हस्ताक्वरों की आवश्यकता थी । हे 

2 ओलका के सविधान के खण्ड ४ (२) के अनुसार १६४६ के सपरिपद्‌ आदेश में कहा 
गया था “सम्राट या गवनंर-जनरल में विद्वित समस्त शक्तितियोँ, सत्ताएँ और कृत्य इस्त आदेश के 
पअथवा तत-समय-प्वत्त अन्य किसी विधि के ठपबन्धों के अधीन रहते हुए जहाँ तक दो सकेगा, उन् 
वेधानिक अमिसमयों के अनुसार प्रयुक्त होंगे जो इगलेंड में मम्नाट्‌ को इस प्रकार की शक्तियों ण्व 
सत्ताओं के क्ृत्यों के प्रयोग के सम्बन्ध में लागू होती हैं। लेकिन शर्तें यह द्वे कि गवर्नर-जनरल के 
किसी कार्य या भूल पर किसी न्यायालय में इस आपार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि इस उपयारा 
के उक्त उपवन्धों का पालन नहीं हुआ दे | 

धारा ४६ (१) में यह भी कद्दा गया हे कि “एक मन्न्रिमण्डल होगा जो गवनेर-जनरल द्वारा 
नियुक्त किया जायेगा भर श्रीलका के शासन का नियन्त्रण और निर्देशन करेगा 

3. १६४६ में श्री एटली की जो सरकार बनी थी उसमें मन्त्रिमण्डल के १५ सदस्य थे किन्तु 
१६४१ के भी चचिल के मन्त्रिमण्डल में १८ सदस्य थे ! 
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के मनन्‍्त्री जो मिलाकर मन्त्रि-परिषद्‌ का निर्माण करते हैं ससद के सदस्य होते हैं और 
सब व्यक्तिगत रूप मे भी और सामूहिक रूप में भी ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी होते हें 
झौर वे तभी तक श्रपने पदो पर रह सकते हैं जब तक कि उनको ससद्‌ का विश्वास 
प्राप्त रहता है। किन्तु मन्त्रि-परिषद्‌ के सामूहिक कृत्य कुछ नही होते | केवल कीवि- 
नेट श्रथवा मन्त्रिमण्डल ही सामूहिक रूप से कार्य करता है । कैबिनेट के मन्‍्त्री लोग 
सब साथ समवेत होते हैं, साथ विचार करते हैं, एक साथ नीति निर्धारित करते हें 
आझ्रौर वे सभी इस बात्‌ का प्रयत्न करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित नीति सफलता- 
पूर्वक क्रियान्वित हो र किन्तु समस्त मन्त्रि-परिषद्‌ एक साथ कभी समवेत नही होती 
झौर न वह कभी नीति निर्घारित करती है । 
भारतीय सविधान ने कही भी मन्त्रिमण्डल शब्द का प्रयोग नही किया है । 
संविधान ने मत्त्रि-परिषद्‌ की व्यवस्था की है जिसका प्रधान, प्रधान मन्त्री है और जिस 
का कत्तेंब्य है कि राष्ट्रपति की सहायता करे और उसके कर्तव्यों के निवेहन के सम्बन्ध 
में उसे मन्त्रणा दे । किन्तु प्रधान मन्‍्त्री श्री नेहरू ने जो मन्सत्रि-परिषदो का निर्माण 
किया है उनमें चार प्रकार के मन्त्री रखे गए और उनमें मन्त्रिमण्डल के मन्सत्रियो और 
कैबिनेट स्थिति के मन्त्रियों में स्पष्ट विभेद रखा गया । प्रधान मन्‍्त्री श्री नेहरू की 
१६५० की मन्सत्रि-परिषद्‌ में १४ कैबिनेट भ्र्थात्‌ मन्त्रिमण्डल के भनन्‍्त्री थे श्रोर ५ राज्य 
मन्त्री थे । किन्तु प्रधान मन्धी श्री नेहरू की आधुनिक मन्त्रि-परिषद्‌ में १६ मन्ति- 
मण्डल के मन्त्री हैं, १३ कैबिनेट स्थिति के मन्त्री हैं, १५ उपमन्त्री हें और ६ सस- 
दीय सचिव हैं । इगलैंड के ही समान भारत में भी कैबिनेट स्थिति के मन्त्रियों का 
श्रौपचारिक रूप से वही पद होता है और उन्हे वही वेतन मिलता है, जो मन्सत्रिमण्डल 
के मन्त्रियों को मिलता है। वे प्रशासनिक विभागों के या शासन के उप-विभागों के 
श्रध्यक्ष होते हैँ । किन्तु वे मन्त्रिमण्डल की बैठकों मे उपस्थित नही होते, हाँ यदि 
प्रधान मन्त्री उन्हे किसी ऐसे विषय पर बातचीत करने के लिए आमन्तरित करे जिसका 
सम्बन्ध उनके विभाग से हो, तो मन्त्रिमण्डल की बैठक में वे भाग ले सकते हैं ! कैबि- 
नेट की स्थिति के मन्त्रियो से घटिया दर्जे के उपमन्त्री होते है । उपमन्तियों को न तो 
किसी विभाग का श्रध्यक्ष बनाया जाता है श्रौर न उन्हे उत्तना बेतव मिलता है जितना 
कि कैबिनेट की स्थिति के मन्त्रियों को मिलता है। उपमन्धत्रियो का काम यह है कि वे 
सम्बद्ध विभाग से सम्बन्धित प्रशासनिक और ससदीय ककत्त॑व्यो के निर्वेहन में मन्सध्रियों 
को सहप्यता दें | भारत के उपमन्त्रियो की तुलना इगलैंड के ससदीय सचिवो अथवा 
उपसचिवों से की जा सकती है, जो सत्तारूढ दल के नवयुवक सदस्य होते हैं और 
उक्त पदो पर उनकी योग्यता की जाँच होती है, तथा उस जाँच के बाद ही वे बडे 
पदो के लिए निर्वाचित हो सकते हैं | सवंश्री के० डी० मालवीय, एम० सी० शाह 
श्रौर ए० सी० ग्रह ७ दिसम्बर, १६५४४ तक उपमन्त्री ही थे, और तभी उन्हें राज्य 
मन्‍्ध्री के पदों पर लिया गया । इसके अतिरिक्त ससदीय सचिव भी हैं । यद्यपि मन्त्रि- 
परिषद्‌ में उनकी भी गराना की जाती है किन्तु वे मन्‍्त्री नहीं हैं श्रौर न उनको 
मन्त्रियो की कोई शक्ति ही प्राप्त है। ससदीय सचिवो को ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं 
जिन्हें सम्बन्धित विभाग का मस्त्री सौपना चाहे । 
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द्स प्रकार भारत में भी मन्त्रिमण्डल का विकास सर्वधानिक श्राधार पर नही 
हुआ है । जिस प्रकार कि इगलैंड के १६३७ के मिनिस्टर्स श्राफ दी क्राउन ऐक्ट ने 
कैविनेट के मन्त्रियो का वेतन निश्चित किया है, उसी प्रकार भारत में १६५२ के 
सेलरीज़ एण्ड एलाउस्सेज़् आफ मिनिस्टर्स ऐक्ट ने भारतीय मन्त्रियो के वेतन श्रादि 
का निईुचय किया है। किन्तु उपर्युक्त दोनों अधिनियमो ने न तो इगलैड में और व 
भारत में ही मन्त्रिमण्डल की श्रभिसामयिक प्रकृति को वैधिक स्वरूप प्रदान किया है। 
उक्त दोनो अधिनियम केवल मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों की स्थिति को स्वीकार करते 
हुं, साथ ही अन्य श्रेणी के मन्त्रियों की स्थिति को भी स्वीकार किया गया है। किन्तु 
यह भी समझ लेना ग्रावश्यक होगा कि जहाँ किसी अभिसमय को व्यवस्थापन द्वारा 
स्वीकार कर लिया जाता है, तो उक्त अभिममय प्राय विधि के समान ही मान लिये 
जाते है । 

यद्यपि सविधान में मन्त्रिमण्डल का उपवन्च नहीं है फिर भी यह भारतीय 
शासन-व्यवस्था का हृदय है । मन्त्रिमण्डल ही सर्वोच्च नीति-निरर्णायक निकाय है जो 
न केवल समस्त कार्यपालिका सत्ता का सचालन और समन्वयन करता है, अपितु 
विधानमण्डल के विधान-निर्माण को भी दिशा प्रदान करता है। मन्श्रिमण्डल के 
सन्‍्त्री लोग सामूहिक रूप से समवेत होते हैं, तथा नीति-निर्णय करते हैं और यह 
उन्ही मन्त्रियो का दायित्व है कि नीति की सही-सही क्रियान्विति हो । भारतीय मन्त्रि- 
परिषद्‌ को भी इगलैड की मन्सत्रि-परिपद्‌ के ही समान कोई सामूहिक कृत्य नही सौंपे 
गए हैं। समस्त मन्च्रि-परिषद्‌ कभी एक साथ एकत्रित नही होती और वह कभी नीति 
निर्धारित भी नही करती । नीति-निर्वारण मन्त्रिमण्डल (08077०5) का कत्तंव्य है । 

मन्त्रि-परिषद्‌ का श्राकार (826 ० 6 0०एाथां 0 (78७४8) --सवि- 
धान ने मन्त्रि-्परिषद्‌ का आकार निश्चित नहीं किया है । समय की आवश्यकता के 
अनुसार प्रधान मन्‍्त्री स्वय निर्णय करता है कि वह अपनी मन्त्रि-परिषद्‌ में कितने 
मन्त्री रखे। ३१ दिसम्बर, १६५२ को भारतीय मन्त्रि-परिषद में १५ मन्त्रिमण्डल के 
मन्त्री थे जिनमें प्रधान भी सम्मिलित ये, ६ कंविनेंट की स्थिति के मन्त्री थे और 
१५ उपमन्त्री थे तथा ४ संसदीय सचिव थे, इस प्रकार समस्त मन्ति परिषद्‌ में 
४० मनन्‍त्री थे । १ जनवरी, १६४५४ को मन्शध्रि-परिषद्‌ में कुल ४४ मन्त्री थे जिनमें & सस- 
दीय सचिव थे और आजकल मन्त्रि-परिषद्‌ में कुल ५३ मन्त्री हें, जिनमे १६ मन्त्रि- 
मण्डल के मन्त्री हैँ, १३ कैविनेट की स्थिति के मन्‍्त्री हैं, १५ उपमन्त्री हैं और ६ 
ससदीय सचिव हैं ।! पिछले पाँच वर्षों में मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियो की सख्या १४ और 
१६ के मध्य वदलती रही है, शौर सम्मवत यह सख्या इगलैण्ड के सन्त्रिमण्डल के 
सन्त्रियों को सल्या के अनुसार ही है । दोनो विश्व-युद्धों के विराम-काल में ब्रिटिश 
मन्त्रिमण्डल की सदस्य सस्या सदेव लगभग २२ रही श्रौर वारम्वार शिकायत की 


१ तोन ससदीय सचिव विदेश मन्त्री विभाग में दें, दो ससदोय सचिव सिक्षा मन्‍त्री विभाग 
में हैं, एक ससदीय सचिव रेल और यातायात्त मन्त्री विभाग में दे, एक उत्पादन मन्त्री विभाग में हे, 
भर एक ससदीय सचिव सूचना एव प्रसारण मन्‍्नत्रों विभाग में दे । 
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नही ठहराया है। केवल इस कारण ही कि भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट उँपबेन्ध' 
नहीं है कि राष्ट्रपति आवश्यकत मन्त्रियों की मन्त्रणा पर ही कार्य करेगा, कैविनेट 
शासन-प्रणाली का यह श्रटल सिद्धाना विकृृत नही हो जाता कि राज्य का प्रवान 
केवल औपचारिक कार्यपालिका प्रधान मात्र होता है । और "सविधान में मन्त्रि-परिषद्‌ 
राष्ट्रपति को सहायता और मन्त्रणा देती है”, इसका भी यह अर्थ नही है कि कैबिनेट 
शासन-प्रणाली का यह सिद्धान्त विकृत हो गया कि “राज्य के प्रधान को सदेव अ्रपने 
उत्तरदायी मन्त्रियों की मन्त्रणा पर ही कार्य करना वाहिए ।” ब्रिटिश उत्तरी श्रमरीका 
अधिनियम ने भी कुछ-कुछ इसी प्रकार का उपबन्ध किया है किस्तु फिर भी कनाडा 
का गवर्नर-जनरल बहुत काल से राज्य की कार्यपालिका का स्वेधानिक प्रमुख के रूप 
में कार्य कर रहा है। इसलिए सविधान के अनुसार भारत मे मन्त्रि-परिषद्‌ के कृत्य 
केवल परामछंदाता के से नही हैं । स्थिति वस्तुत बिल्कुल विपरीत है, भ्रौर राष्ट्रपति 
का सर्वधानिक कर्तव्य है मन्त्रणा देना तथा मन्त्रियो का कत्तेज्य है विनिश्चय करना | 
ब्षविटिश उत्तरी भ्रमरीका अ्रधिनियम की प्रस्तावना मे जिन शब्दो का प्रयोग हुआ्ना 
है, वैसा स्पप्ठ उपबन्ध भारतीय सविधान में कही देखने को सही मिलता यद्यपि उक्त 
सविधान इशगलैंड के सविधान से मिलता-जुलता हैं। श्रीलका सविधान सपरिषद्‌ 
आदेश. (7७ 06ज0 0जग्राए#एा00 00व७ 79 00प7७०), 946) कहता है 
“सम्राद्‌ या गवर्ने र-जनरल में विहित समस्त शव्तियाँ, सत्ताएँ ,्रौर कृत्य इस आदेश 
के अ्रथवा तत्समय भ्रवृत्त भ्रन्य किसी विधि के उपबन्धों के आधीन रहते हुए यथा- 
सम्भव उन वैधानिक अभिसमयो के श्रनुसार प्रयुक्त होगे जो इगलैड में सम्राद की 
इसी प्रकार की शक्तियो, सत्ताझ्रो और कृत्यो के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।” 
हमारे सविधान में कुछ ऐसे उपबन्ध भी हैँ जो उत्तरदायी शासन के अग्रेजी 
सिद्धान्तो के विपरीत हैं। श्रनुच्छेद ७७ (२) उपबन्धित करता है कि राष्ट्रपति द्वारा 
निष्पादित आ्रादेशों का प्रमाणीकरण राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अनु- 
सार होगा । जिस प्रकार कि १६३५ के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथा 
थी भ्राज भी, राष्ट्रपति की श्राज्ञाओ का प्रमाणीकरण एक सचिव द्वारा होता है। 
इ्गलैड मे इस प्रकार का प्रमाणीकरण मन्त्री के द्वारा होता है । फ्रास के चतुर्थ गरा- 
राज्य का सविधान उपवन्धित करता है कि “गणराज्य के राष्ट्रपति के प्रत्येक 
निर्णय व कृत्य पर या तो मन्दत्रिन्‍्परिपद्‌ के प्रधान के या किसी मन्त्री के प्रति-हस्ता- 
क्षर (00णराश४-5९४7४५४०००७) होने चाहिएँ |” द्वितीयत ब्रिटिश प्रधानमन्त्री स्वय 
प्रपने सहयोगी मन्त्रियो को वुनता है श्रौर वही उन्हे विभाग सौंपता है । इसके श्रति- 
खित प्रवान मन्‍्त्री समय-समय पर विमागो के वित्तरणा या चिभाजन पर पुन विचार 
करता रहता है श्र उसे यह देखना पडता है कि क्या कार्यक्षमता की दृष्ष्ट से उक्त 
विभाग विभाजन (७]00&७०5 ० ००४७) सर्वश्रेष्ठ है भ्रथवा नहीं। भारतीय 
सविवान का भ्रनुच्छेद ७७ (३) उपबन्बित करता है कि भारत सरकार का कार्ये 
रब्षिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए तथा मन्त्रियो मे उक्त कार्य के बेंटवारे के लिए 


] अप्नुच्छेद ३८। 
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राष्ट्रपति नियम बतावेगा । किन्तु यदि एक वार उत्तरदायी शासन के सिद्धान्तो को 
स्वीकर कर लिया जाता है तो उक्त ग्रनुच्छेद किसी भी हालत में प्रघान मन्त्री के इस 
झधिकार को विकृत नही करता कि “वही मन्त्रियो में विभागों का विभाजन करे । 
मस्त्रिमण्डलीय इशसन-प्रणाली में मन्त्री लोग ससदीय बहुमत में से लिये जाते 
है (शवा४एएश४छ8 गा0शा परिणा रि&णाक्रााशका'ए ै8]०7६9 )--ट्वितीयत , सन्धरि- 
मण्डलीय शासन-प्रणाली में मन्त्री श्रावद्यकत विधानमण्डल के सदस्य होते 
हैं और वे उस दल मेसे लिये जाते हैं जिसका निर्वाचित सदन में वहुमत 
होता है । इन दोनो तथ्यो का मौलिक महत्त्व है। विधानमण्डल की सदस्यता के 
कारण मन्त्रियो का स्वरूप प्रतिनिधिक और उत्तरदायी हो जाता है और इसके 
कारण देश की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में आपस में सामजस्य रहता है, 
और फलस्वरूप शासन के इन दोनो अगो में उद्देश्व-विरोध नहीं होने पात्ता। इस 
प्रकार की सहयोगपूर्ण सहकार्यता के फलस्वरूप स्थायी और सहानुभूतिपूर्ण एवं 
उत्तरदायी शासन की सृष्टि होती है । इसके अतिरिक्त विधानमण्डल के सदस्य होने 
के नाते मन्त्रियो को पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैँ जब कि वे विधानमण्डल के समक्ष 
ग्पने विचारों और भ्रस्तावों को प्रस्तुत करें, उनकी वकालत करें और उनका 
समर्थन करें । 
इगलैंड में अ्रव यह सुस्थापित अभिसमय है कि मन्त्री लोग या त्तो ला सभा 
के सदस्य (9०७78) हो या लोकसभा के सदस्य हो । किन्तु ऐसा कोई लिखित 
वैधिक नियम नही है कि मन्‍्त्री नियुक्त होते समय उसे ससद्‌ का सदस्य श्रवश्य 
होना चाहिए । ऐसी भी कोई निश्चित कालावधि नहीं है जिसमे उक्त भनन्‍्त्री को 
ससद्‌ की सदस्यता अजित कर लेनी चाहिए । जनरल स्मट्स विभाग विहीन मन्त्री 
थे और १६१६ से प्रथम विश्व-युद्ध के अन्त तक युद्ध-मन्त्रिमण्डल के सदस्य रहे 
यद्यपि वह ससदु के सदस्य नहीं थे । रौम्ज़े मैक्डानल्ड और माल्कम मैक्डानल्ड 
दोनो मन्त्रिमण्डल के संदस्य थे यद्यपि नवम्बर १६३५ से १९३६ के प्रारम्भ तक 
वे ससद्‌ के सदस्य नहीं थे । किन्तु ऐसा कभी-कभी ही हो सकता है और मन्ती लोग 
ससद्‌ से बाहर केवल इतने समय तक के लिए ही रहते हैं जितने में उन्हे ससद्‌ के 
लिए निर्वाचित होने को स्थान मिले। यदि वे किसी प्रकार ससद्‌ में स्थान प्राप्त 
करने में असफल रहते हैं और यदि वे लार्ड सभा में जावा पसन्द नहीं करते तो 
उनको मन्‍्त्री पद से त्याग-पत्र देता पडता है। कनाडा में विधानमण्डल का सदस्य 
न होने पर भी कोई व्यक्ति सन्‍्त्री बताया जा सकता है । कम से कम विधि का इस 
दिक्षा में प्रतिवन्ध नहों है। किन्तु श्रभिसमय के श्रतुसार उचित समय के भीतर ऐसे 
मनन्‍्त्री को ससद्‌ के किसी सदन की सदस्यता श्रजित कर लेनी चाहिए श्रन्यथा उसे 
त्याग-पत्र देना होगा । आस्ट्र लिया के संविधान का उपबन्ध है कि “राज्य का कोई 
मन्त्री यदि सीनेट (857७७७) या प्रतिनिधि भवन का वह सदस्य नहीं है तो तीच 
मास से अ्रधिक अपने मन्त्रि पद पर नही रह सकता /”? दक्षिणी अफ्रीका के सविधान 


3. आस्ट्रे लिया के सविधान का अनुच्छेद ८४ । 
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में भी लगभग ऐसा ही उपवन्ध है जैसा कि आस्ट्रेलिया के सविधान में है ४ श्री- 
लका का सविधान-सपरिषद्‌-आदेश कहता है : "यदि कोई भन्‍्त्री लगातार चार मास 
तक विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य नही है, तो उक्त कालावधि के समाप्त 
हो जाने पर उक्त मन्‍्त्री अपने पद से हट जायगा ।” 

भारतवर्ष में ऐसे व्यक्ति के मन्त्री बनने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है जो ससद्‌ 
का सदस्य न हो । भारत में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे, जिनमें ऐसे व्यक्ति मन्‍्न्ी 
नियुवत कर दिए गए जो ससद के सदस्य नहीं थे । उदाहरणार्थे डा० जॉन मधाई, 
श्री राजगोपालाचायं, श्री श्रीप्रकाश, श्री सी० डी० देशमुख, सरदार स्वर्णसिह, 
प० गोविन्द वलल्‍लभ पन्‍्त भर हाल ही में श्री मोरारजी देसाई के नाम लिये जा 
सकते हैं । किन्तु श्रनुच्छेद ७५ (५) में भारतीय सविधान का श्रादेश है कि कोई 
मन्‍्त्री जो निरत्तर छ मास की किसी कालावधि तक ससद्‌ के किसी सदव का सदस्य 
न रहे, उस कालावधि की समाप्ति पर मन्‍्त्री नहीं रहेगा । इस उपबन्ध का स्पष्ट 
अर्थ है कि प्रत्येक मन्त्री के लिए मस्त्री पद अर्जित करने के उपरान्त, यदि वह पहिले 
ही से ससद्‌ का सदस्य नहीं है, छ भास की कालावधि में ससद्‌ के किसी भी सदन 
की सदस्यता अजित कर लेनी होगी । 

कैबिनेट शासन का श्रर्थ है दलीय शासन और इशगलैंड में जो सफल दलीय 
शासन चल रहा है, उसका मुख्य ग्रुण यह रहा है कि दलीय शासन ने इंगलैड को 
सर्देव एक ही विचारधारा के अनुशासनयुकत नेताओं के नेतृत्व में एकरूप और 
स्थायी शासन दिया है ! इगलैड में मिली-जुली सरकारें पसन्द नहीं की जाती क्योकि 
मिली-जुली सरकार सिद्धान्तव कैबिनेट शासन के इस प्रकार विपरीत शासन है कि 
जहाँ मन्त्रिमणएडल (०४७१०९५) ऐसे दल का पतिनिधित्व करता है जिसके सभी सदस्य 
एक सिद्धान्त को मानने वाले हैँ, मिली-जुली सरकार उस सिद्धान्त के विपरीत 
मिर्माण की जाती है। हाँ, भयकर आपात कालो में जैसे कि दोनों विश्व-युद्धो में 
तथा १६३१ के महान्‌ श्राथिक अवपात (]7000077० 70077०७४४07 ) काल में मिली* 
जुली सरकारें भी इगलैड में रही |» भारत के सविघान ने स्पष्ठत उपबन्धित नहीं 
किया है कि प्रधान मन्‍्त्री श्रावरयकत ससद्‌ के बहुमत दल ही का नेता हो । सविधात 
ने यह भी नही बतलाया कि प्रधान मन्त्री अ्रपने मन्त्रियो का चयन किस प्रकार करे । 
किन्तु संविधान ने उपवन्धित किया है कि समस्त मन्त्रिन्परिंषद्‌ सामूहिक रूप से 
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसलिए यह स्वाभाविक है कि मन्त्रि-परिषद 
के सभी सदस्य किसी एक ही ऐसे दल के व्यक्ति हो जिनका एक नीति में विश्वास 
हो। मन्त्रिमण्डल का स्वाभाविक अर्थ है एकता और इस एकता को प्राप्त करने 
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। दचिय शफ्रीका के सविधान का अनुच्छेद १४ (१) । 

2 शीलका के सविधान का भरनुच्छेद ४६ (२) । 

3 १६३८ भोर १६४५ के बीच में वेवल छ वर्ष ऐसे थे जब कि सामान्य सरकारें रही 
किन्तु श्स काल को एक दलोय सरकारें अत्यन्त छीण बहुमत की सरकार थीं) किन्तु मई १६५५ के 
आम चुनाव के फलस्वरूप पुन भनुदार दल को पयोप्; बहुमत प्राप्त हो गया है । १६२४ और १९२६ 
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का साधन है सामूहिक उत्तरदायित्व । मन्त्रिमण्डलीय शासन-प्रणाली में मुख्यत 
एक टीम (४७४०७) की भाँति सारा काये चलता है और यह दीम भावना ($#&७ए 
8009) और किसी प्रकार प्राप्त नही की जा सकती । प्रधान मन्‍्त्री श्री नेहरू ने 
१६४५० में जिस मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया था, उसमें ससद्‌ के अन्य दलों के 
सदस्य भी लिये थे और कुछ स्वतन्त्र सदस्य भी थे 7 श्री नेहरू का प्रथम मन्नि- 
मण्डल हर प्रकार से राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप था। इस सम्बन्ध में भी श्री नेहरू 
ने ब्रिटिश परम्पराओं का अ्रनुसरण किया । उस स्थिति में भारत को सभी दलो के 
सहयोग की नितान्त आवश्यकता थी ताकि कठिनाइयो का सफलतापूर्वेक सामना किया 
जा सके भर राष्ट्रीय पुरन्निर्माण को सही दिल्ला प्रदान की जा सके | आधुनिक मन्धि- 
परिपद्‌ में केवल कांग्रेस के ही सदस्य हैं भौर यह केवल एक दल की ही सरकार है। 
प्रधान मनत्री का नेतृत्व ([,९8१७8॥09 ० धरा शित्रा० शीशाए४/)--मन्चत्रि- 
मण्डल श्रथवा कैविनेट खिलाडियो की एक टीम होती है जो राजनीति का खेल 
प्रधान मनन्‍्त्री की श्रघीनता (०४७#७7०ए) में खेलती है। मॉर्ले ('०ण१०5) के 
अनुसार प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल के वृत्तखण्ड का मुख्य पत्थर (॥6ए ४६०४०) है । 
यद्यपि मन्त्रिमण्डल मे सभी मन्‍्त्री समान हैं, रुभी समान प्रभाव के साथ बोलते हैं 
और सब समान दिशा में कार्य करते हैं, फिर भी कंविनेट का अध्यक्ष समान स्थिति 
वालो में प्रथम होता है श्रौर उसकी स्थिति विज्येप गौखपूर्ण भ्ौर अधिकारपूर्ण 
होती है । ससद्‌ के बहुमत वाले दल का वह नेता होता है भौर अन्य सभी मस्ती 
उसी के नेतृत्व में कार्य करते हैं । इसमें सन्देह नहीं है कि वैधानिकत मन्त्रियों की 
नियुवित राष्ट्रपति करता है किन्तु वास्तविक व्यवहार में वे प्रधान मन्त्री के ही नाम- 
निर्देशित व्यवित होते हैँ और राष्ट्रपति तो उस सूची की स्वीकृति भर करता है 
जिसको प्रधान मन्‍्त्री राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है। यदि प्रधान 
सन्श्री को मन्‍्त्री नियुक्‍त करने का अधिकार है तो उसे मन्त्री को अ्रपदस्थ करने का 
भी अधिकार है । मन्त्रिमण्डलीय शासन-प्रणाली में बिना प्रधान मस्त्री के मन्त्रियों 
की कोई स्थिति नही है । सक्षेप में, दल, दलीय भावना के श्रनुसार कार्य करता है 
झौर शासन के भश्रग के रूप में दल, प्रधान मस्त्री के नेतृत्व में अपनी निरन्तर ससुष्ठ 
स्थिति को कायम रख सकता है। इस सब के फलस्वरूप एकता प्राप्त होती है और 
मन्त्रियों में, कैबिनेट में प्लौर ससदीय बहुमत में निकट सहयोग बना रहता है । 
भारत के सविधान ने प्रधान मन्त्री की भत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थिति को स्वीकार 
किया है । सविधान का आादेक्ञ है कि “एक मन्त्रि-परिषद्‌ होगी जिसका प्रधान, प्रघान 
मन्त्री होगा ।”? पुन संविधान का आदेश है कि “प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति 
करेगा तथा स्रन्य मन्तरियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधान मस्च्री की मन्चणा पर 
करेगा ।”* इगलैड में वॉलपोल के समय से ही, स्वय प्रधान मन्त्री ही अपने मस्नी 


]. स्वतन्त्र सदस्य निम्त थे. डा० बी० आर० श्रम्बेदकर, डा० श्यामाप्रमाद मुकर्नी, सरदार 
मलदेव सिंह, था गोपाल रवामी आवम्नर, और श्री पनूमुखम्‌ चेट्टी । 

2 शनुच्छेद ७४ (१)। 

3. भनुच्छेद ७२५ (१)॥ 


हे 


१४४ भारतीय गणराज्य का शासन 


चुनता है । भारतीय सविधघान ने भी उक्त अ्रभिसमय का श्रादर किया है। यद्यपि 
पुविधान का उपबन्ध तो यह है. कि राष्ट्रपति, प्रधान मन्‍्त्री की मन्नरणा पर भअ्रत्य 
स्त्रियों की नियुक्ति करेगा किन्तु राष्ट्रपति श्रधान भस्त्री की भस्त्रणा मानने पर 
बाध्य है, जिस प्रकार कि इंगलैड का राजा प्रधान मन्‍्त्री की मन्तरियो की सूची को 
स्वीकार कर लेता है। इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए डा० भ्रम्बेदकर 
ने सविधान सभा में कहा था “जैसा कि मैं पहिले भी कह चुका हूं, सामूहिक 
उत्तरदायित्व केवल प्रधान मन्त्री के फारण ही प्राप्त किया जा सकता है। इथलिए 
प्रधान मन्त्री ही वास्तव में मन्न्रिमण्डल रूपी वृत्त-खण्ड की मुख्य शिला (॥६6ए8(07० 
०६ ६0० &7०॥9 ०4 (8० ०४४०77०0) है श्रौर जब तक प्रधान मल्त्री का पद इस सविधिक 
प्रधिकार से सज्जित न होगा जो मन्नियो को नियुक्त वा वियुकक्‍त कर सके, तब तक 
सामूहिक उत्तरदायित्व केवल दिवा-स्वप्त के समान होगा |” 
सन्त्रीप. उत्तरदायित्व (जाज्ाउ06ण७) पे०89०ा४०ए४0 ) --मन्त्रिमण्डलीय 
झासन-प्रणाली का सार, मन्त्रीय उत्तरदायित्व है, और सामूहिक उत्तरदायित्व, 
ब्रिटेन की महान्‌ देन है जो उसने श्राघुनिक शासन-व्यवस्थाओं को दी है। मन्‍्त्रीय 
उत्तरदायित्व के दो श्र्थ हैं । प्रथमत , कैबिनेट का मन्त्री प्रशासनिक विभाग का 
प्रध्यक्ष होता है और उक्त विभाग के समस्त क्रियाकलापो के लिए वह व्यक्तिगत 
रूप से उत्तरदायी होता है । उक्त उत्तरदायित्व के अलावा प्रत्येक मन्त्री बहुत सीमा 
तक सामूहिक रूप से शासन के श्रन्य सदस्यो के साथ उत्तरदायी होता है | इस प्रकार 
अपने विभाग के भ्रतिरिक्त जो कुछ भी श्रन्य सार्वजनिक विभागों में कार्यकलाप 
होते हैं उन सब के लिए समस्त कैबिनेट सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है | समस्त 
मस्त्रि-परिषद्‌ एक इकाई है। सभी मन्‍्त्री एक इकाई के रूप में भ्रपने पदों पर भाते 
हैं भौर इन्हें इकाई के रूप में ही श्रपने पद छोडने पडते है । सभी मन्‍्त्री एक ही दल 
के व्यक्ति होते हैं और वे सब एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में काये करते हैं जिसको 
दल अपना नेता मानता है; भश्रौर इसीलिए सभी मन्नी साथ-साथ ही इबते 
हैं भर साथ ही तैरते हें। मन्त्रिमण्डल का सार है परस्पर श्रधीवता भ्रथवा समान 
उद्देश्य (००००० 7070), इसलिए मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक सदस्य के ऊपर यह बाध्य 
है श्रौर मन्त्रिमण्डल के बाहर प्रत्येक राजनीतिक भ्रधिकारी के ऊपर भी यह बाध्य 
है, चाहे उस अधिकारी की स्थिति कुछ भी हो, कि एक ऐसी सर्वनिद्चितत नीति 
पर चले, जिसके लिए सभी समान रूप से उत्तरदायी हैं. शोर जिस नीति पर चलने 
के फलस्वरूप सभी या तो साथ-साथ शासन मे रहेगे या साथ-साथ शासन छोड 
देंगे । ऐसा मन्त्री जो मस्त्रिमण्डल के विनिदचय का समर्थन न कर सके, मन्त्रिमण्डल 
में नदी रह सकता, उसे पद त्याग देना चाहिए । यदि कोई मन्त्री त्यागपत्र नही देता, 
हज के हल 20 मल 8288 हा सममभा जायगा, चाहे सन्ति- 
सत्मी का कर्सव्य केवल यही नहीं है कि वह व भी प्रकट किया हो | इसलिए एक 
हू विधानमण्डल में शासन का समर्थन 
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करे, बल्कि यह भी उसका परम पुनीत कर्तव्य है कि वह विधानमण्डल के बाहर भी 
कोई ऐसी बात न कहे जो मन्त्रिमण्डल की नीति के विरुद्ध हो श्रथवा वह नीति 
सम्बन्धी कोई ऐसी घोषणा न करे जिस पर के विनेट ने अभी निर्णय न किया हो । 

भारतीय सविधान ने स्पष्टल उपबन्धित किया है कि मन्त्रि-परिपद्‌ लोक 
सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरवायी होगी । “मन्त्रिमण्डल का ससद्‌ के प्रति 
सामूहिक उत्तरदायित्व” ब्रिठदेत की आधुनिक शासन-व्यवस्था को अनुपम देन है, 
झौर उक्त उपबन्ध, ब्रिठेन की इसी देन की सवैधानिक मान्यता है। फ्रास के चतुर्थ 
गणराज्य का सविधान उपबन्धित करता है कि सभी मन्त्री सामूहिक रूप से सन्सच्रि- 
मण्डल की सामान्य नीति के लिए राष्ट्रीय सभा (]्न्‍७0७07७। &88७775|9) के प्रति 
उत्तरदायी होंगे और प्रत्येक मन्त्री श्रपने-अपने व्यक्तिगत कृत्य के लिए भी राष्ट्रीय 
सभा के प्रति उत्तरदायी होगा । वे गणराज्य परिपद्‌ (00घघाण०। ०१ 08७ ऐे०एप०७॥०) 
के प्रति उत्तरदायी नही होगे ।* श्रायरलैंड का संविधान उपवन्धित करता है कि “(१) 
शासन भ्रायरिश ससद्‌ (था! छाए€छणा ) के प्रति उत्तरदायी होगा, (२) समस्त 
शासन अथवा मन्ध्रिमण्डल सामूहिक रूप से समवेत होगा और सामूहिक रूप से निर्णय 
करेगा, और शासन के सदस्य जिस जिस झासन के विभाग का सचालन और प्रशासन 
करेंगे उन सब के लिए समस्त मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा ।/* श्री- 
लका (06ए॥००) का सविधान उपवन्धित करता है. “ एक मन्त्रियो की कंबिनेट होगा 
श्रौर वे सब मन्त्री सामूहिक रूप से ससद्‌ के प्रत्ति उत्तरदायी होगे ।/* इसलिए 
भारतीय सविधान के निर्माताओं ने इस आधुनिक प्रथा को अ्पनान हुए उस ब्रिटिश 
अभिसमय को सविधान में स्थान दिया जिसके अनुसार समस्त मब्त्री लागो की प्रति- 
निधि सभा के अति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैँ । इसऊं यह अर्थ हैं कि मन्त्रि- 
परिषद्‌ तब तक शासन पर पदासीन रह सकती है जब तक कि उसे लोकसभा का 
विश्वास प्राप्त रहे, और लोकसभा का विश्वास तव तक उसको प्राप्त रह सकता 
है जब तक कि लोकसभा का बहुमत मन्त्रि-परिपद्‌ की नीति और प्रशासन का 
समर्थन करता रहे । 

हमारे सविधान में प्रत्येक मन्त्री व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तर- 
दायी नहीं ठहराया गया है । सविवान में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का उपबन्ध ही 
नहीं है । इसके विपरीत सविधान उपवन्वित करता है कि “मन्त्री लोग राष्ट्रपति 
के प्रसाद-पर्यन्त श्रपने पद घारण करेंगे, और “मन्त्रि-यरिपद्‌, लोकसभा के प्रति 
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।/* इससे यह अर्थ निकलता है कि राष्ट्रपति प्रपने 
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मन्त्रियों को तो हटा सकता है किन्तु उसे मन्त्रि-परिषद्‌ को हटाने का श्रधिकार नहीं 
है । ससदीय कार्यप्रणाली नियम, १६५० (गफ6 फ्ेप०8 ०त 7270060 779 (08 6 । 
(ण-४१6०४०४ ० 8प080688 ॥0 ?8॥8&7४7०७४॥, 4950 ) ने भी यही व्यवस्था की है कि 
समूची मन्त्रि-परिषद्‌ के विरुद्ध ही श्रविश्वास का श्रस्ताव लाया जा सकता है किन्तु 
व्यक्तिगत मन्त्रियो के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव नही लाया जा सकता। उक्त 
नियमो का १२७वाँ नियम इस प्रकार है. “(१) मन्त्रि-परिषद्‌ के विरुद्ध भ्रविश्वास 
का प्रस्ताव निम्त प्रतिबन्धों के अधीन प्रस्तुत किया जा सकता है. ।” डॉ० अ्रम्बैदकर 
मे, जो सविधान प्रारूप समिति के चेयरमैन थे, इस प्रए्न के सम्बन्ध में विचार 
व्यक्त करते हुए सविधान सभा में कहा था “सभा के सभी सदस्य चाहते हैं कि 
हमारा मन्त्रिमण्डल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करे श्रौर सभी 
एकमत हैं कि यह श्रच्छा सिद्धान्त है। किन्तु मैं नहीं कह सकता कि कोई सदस्य 
यह भी समभते हैं. कि उक्ते उत्तरदायित्व किस प्रकार प्रवत्तित किया जाए। स्पष्ट 
है कि विधि के दबाव से सामूहिक उत्तरदायित्व प्रवत्तित नहीं कराया जा 
सकता । मान लीजिए कि कोई मस्त्री, मन्त्रिमण्डल के अन्य मन्त्रियों के विचारों से 
सहमत नहीं है श्रौर उसने अपने उन विचारो को व्यक्त कर दिया जो मन्त्रिमण्डल 
के विचारो से विरुद्ध हैं, तो ऐसी स्थिति में विधि कुछ नही कर सकेगी श्र न मंन्त्री 
के विरुद्ध सामूहिक उत्तरदायित्व के उल्लघन के लिए मुकदमा चलाया जा सकता 
है । स्पष्ट है कि सामूहिक उत्तरदायित्व विधि के बल पर प्रवत्तित नही कराया जा 
सकता । केवल प्रधान मन्‍्त्री के पद के द्वारा ही सामूहिक उत्तरदायित्व प्रवत्तित 
कराया जा सकता है। मेरा विचार है कि सामूहिक उत्तरदायित्व दो सिद्धान्तो के 
आधार पर प्रवत्तित कराया जा सकता है। प्रथम सिद्धान्त तो यह है कि मन्त्रिमण्डल 
में कोई मन्त्री विना प्रधान मन्त्री की मन्त्रणा के नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए । 
द्वितीय सिद्धान्त यह है कि यदि प्रधान मनन्‍्त्री चाहे कि कोई मन्त्री उसके मम्सत्रिमण्डल 
में से हट जाना चाहिए तो वह मन्त्री अवश्य हट जाए। जब कैबिनेट के सभी मम्त्री 
यह समझ लेंगे कि उनकी मन्त्री-रूप में नियुक्ति और वियुक्ति प्रधान मन्‍्त्री के अधिकार 
में है, तभी हम समस्त मन्न्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्रवत्तित कर सकेंगे । 
मेरी समझ में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को और किसी श्रन्य साधन के 
द्वारा प्रवत्तित नही कराया जा सकता ॥”? 
किन्तु क्‍या प्रधान मस्त्री किसी ऐसे मन्‍्त्री को अ्रपदस्थ कर देंगे जो या तो 
समूचे मन्सत्रिमण्डल की नीति से सहमत न हो या जो कोई ऐसा कार्य कर बैठे जिससे 
समूचे मन्त्रिमण्डल की परस्पर श्रावीनता या पूर्णता श्रथवा स्थिरता में बाघा पहुँचती हो । 
इसमें सन्देह है कि प्रधान मन्त्री सिवाय अत्यन्त चिकट परिस्थिति के कभी मन्‍्त्री को 
अपदस्थ कराना चाहेगा और हमको आ्राशा करनी चाहिए कि ऐसा सकट-काल कभी 
नहीं भागेगा । इगलेड में ऐसी परम्परा है, अथवा कहानी है कि “कोई मन्त्री मन्त्री-पद 
का भूखा नहीं हैं, किन्तु चह सार्वजनिक हित से अपने पद पर बना रह सकता है ।”? 
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इस परम्परा के अनुसार ज्यो ही प्रधान भन्‍त्री का इश्चारा होगा, कोई भी मन्सत्री 
त्यागपत्र देने को प्रस्तुत हो जायगा । श्राश्ा करनी चाहिए कि यह परम्परा भारत 
में भी घर कर लेगी और यहाँ भी सार्वजनिक जीवन में सभी लोग केवल सार्वजनिक 
हित की भावना से ही प्रवेश करेंगे। और यह भी आग! करनी चाहिए कि प्रधान 
मनन्‍्त्री से इशारा पाते ही कोई भी मन्त्री त्यागपत्र देने को प्रस्तुत हो जायगा, श्रन्यथा 
स्वय मन्त्री लोग अपनी ओर से ही त्यागपत्र दे देंगे जिस प्रकार कि सर्वश्री पण्मुखम्‌ 
चेट्ी, डा० जॉव मथाई, डा० इश्यामा प्रसाद मुखर्जी, के० सी० नियोगी, एच० सी० 
भाभा, मोहनलाल सक्सेना और वी० वी० गिरि ने त्यागपत्र दे दिये थे । 

गोपनीयता (86०४०० )--यदि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को 
प्रभावी ढग से प्रवत्तित कराना है तो यह श्रावश्यक है कि कैविनेट के विचार विनिमय 
गोपनीय हो और इसकी कारंवाइयाँ पूर्ण सुरक्षित एवं गोपनीय रखी जाएँ। लाई्ड 
सैलिसवरी ने कहा था “मन्न्रिमण्डल में ऐसे लोग विचार विनिमय करते हैं जो नीति- 
निर्माण-सम्बन्धी निर्णय करने के उद्देश्य से मिलकर एक सार्वजनिक कार्य के रूप 
में कार्य करते हैं | यदि श्राप चाहते हैं कि ऐसे लोग वुद्धिमत्तापूर्वंक समभदारी एवं 
विवेक के साथ स्वतन्त्र विचार प्रस्तुत करें तो वादविवाद की गोपनीयता की रक्षा 
के लिए वादविवाद पर एकदम कठोर प्रतिवन्‍्ध लगाने ही पडेंगे !! विचार-विनिमय 
में व्यवत किये गए विचारो को प्रकाश में लाने से मन्‍्त्री लोग एक दूसरे के सामने 
खुलकर विचार न रख सकेंगे, और इस प्रकार विचारों मे एकरूपता कभी न झा 
सकेगी । मन्त्रिमण्डल कौ कारंवाइयों को गोपनीय रखने का व्यावहारिक लाभ यह 
होगा कि वादविवाद खुलकर हो सकेंगे, ग्लौर मुक्त वादविवाद के फलप्वरूप समभौता 
हो जायगा और यह भय नहीं रहेगा कि किसी मन्‍्त्री ने वादविवाद में क्या बात कही 
श्र किस वात में वह रुक गया, यह तथ्य प्रका झा में नहीमावेंगे ।/? इसके श्रतिरिक्त 
यदि यह प्रकाश में आ जायगा कि मन्त्रियों में क्या मतभेद थे, तो समस्त दल उस 
निर्धारित नीति को समर्थन नहीं कर सकेगा | पुन्त , मतभेद प्रकाश में भा जाने से 
विरोधी दल को शासन के विरुद्ध आक्रमण करने के अपार श्वसर प्राप्त होते हैं 
क्योकि विरोधी दल तो सर्देव इस ताक मे रहता है कि सत्तारुढ दल को किघर से 
दवाया जाए । 

इस प्रकार गोपनीयता, ससदीय शासन-प्रणाली की जान है । गोपनीयता से 
राजनीतिक एकमतता प्राप्त होती है। और राजनीतिक एकमतत्ना, गोपनीयता को 
आवद्यक शते है | इगलैड में मन्त्रिमण्डल की कारंवाइयो की गोपनीयता विधि श्रौर 
श्रभिसमयो द्वारा पूर्ण सुरक्षित रहती है। सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के वादविवादों की 
गोपनीयता के सम्बन्ध में केवल एक अपवाद है कि यदि मस्न्रिमण्डल में विचार- 
विभिन्‍नता के कारण कोई मन्त्री त्यागपत्र देता है, तो उसे सदन के समक्ष व्यक्तिगत 
सफाई देने की छूठ रहती है, यद्यपि उस पर वादविवाद की माँग नहीं की जा 
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सकती । किन्तु यह आवश्यक है कि इसके लिए त्यागपत्र देने वाले मन्त्री को प्रधान 
स्त्री के माध्यम द्वारा सम्राट की तदर्थ अनुमति लेनी होगी । और ऐसी श्रनुमति 
अ्रवश्य मिल जाती है। मन्‍्त्री अपनी सफाई केवल त्यागपत्र से सम्बन्धित विवाद 
पर ही दे सकता है श्रोर वह मन्त्रिमण्डल के अन्य गोपनीय विपय प्रकाश में पही 
ला सकता ।” 

भारत मे भी मन्न्रिमण्डल एक गोपनीय निकाय है श्रौर वह विनिदचयों के 
लिप सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रत्येक मनन्‍्त्री को मन्त्री-पद पर आासीन होने से 
पूर्व गोपतीयता की शपथ लेनी पडती है। उक्त शपथ के द्वारा प्रत्येक मन्त्री सवै- 
घामिक रूप से बाध्य है कि वह किसी कंबिनेट के भेद को नही खोलेगा ।१ इसके 
अतिरिक्त कैबिनेट के विनिश्चय राष्ट्रपति की सेवा मे उसकी स्वीकृति के लिए भेजे 
जाते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति आवद्यक है, तभी मन्त्रिमण्डल द्वारा की गई 
मन्त्रणा प्रकाश मे लाई जा सकती है । यदि कोई मन्त्री मतभेद के कारण त्यागपत्र 
देता है तो ससदीय कार्य-प्रणाली के नियमो ने ऐसे मनन्‍्त्री को झ्राज्ञा दी है कि वह सदन 
के समक्ष व्यक्तिगत सफाई दे सकता है, किन्तु उक्त सफाई पर वादविवाद की श्राज्ञा 
नही मिल सकती ॥४ श्री सी० डी ० देशमुख ने राज्य पुनर्गठन के प्रइन पर त्यागपत्र देते 
समय इस प्रकार व्यक्तिगत सफाई सदन के समक्ष दी थी । इस प्रकार भारतीय ससद्‌ 
की कार्य-प्रणाली के नियम में ब्रिटिश भ्रभिसमयों पर प्रयोग हो रहा है । 

कुछ श्रन्य उपाय भी हैं जिनके द्वारा लगभग विश्वसनीय ख़बरें मिल ही जप्ती 
हैं कि मल्तिमण्डल में किसने वया विचार व्यक्त किए और क्या विनिश्चय हुए । 
प्रो० लास्की का कथन है कि “ऐसी शायद ही कोई मन्त्रिमण्डल की बैठक होती हो 
जिसमें समाचारपत्रों को कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व प्राप्त न होता हो ।”* प्रत्येक 
देश में या तो प्रधान मन्त्री या उसकी ओर से कोई मन्त्री समाचारपत्रो को कछ 
ऐसे समाचार अवश्य देता है जिनमें मल्त्रिमण्डल के विनिश्चयों का सकेत रहता. है 
ताकि शासन जिस नीति पर चलना चाहता है, उस पर जनमत तैयार किया जा 
सके ' मन्त्रिमण्डल के विनिश्चयों के भेद खुल जाने के सम्बन्ध में अपने विचार रखते 
हुए प्रो” लास्की ने कहा है कि 'ऐसे मन्चरिमण्डल वहुत ही कम हुए हैं जिनका कोई 


7 १६३४ में लाई मेलवोन ने आपत्ति की थी कि क्या सम्राद ने बिना प्रधान मन्त्री से 
पूछे भाषा दो । उन्‍्दोंन कहा कि “सम्राट सौधे, विनय प्रधान मन्‍्न्री के पूछे कारेबाई नहीं कर सकता 
ओर इस प्रकार उन हछिद्धान्ता पर श्रांच झातो द्वे जिन पर इस देश का शासन सदैव से चलता भा 
रहा है । 

2 भ्रनुच्छेद ७५ (४)। 

| 3 नियम १९८ इस प्रकार हे “(१) किसी ऐसे सदस्य को जिसने भन्‍्त्री पद त्याग दिया दे, 
स्पीकर का आठा पर अपने त्यागपत्र॒ के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सकाई देने की छूट होगी। (२) इस 
मकर का सकाई सम्बधी वक़तन्‍्य प्रश्नों के वाद किन्तु दिन की अन्य कार्रवाई प्रारम्भ होने से पूर्व 
पढ़ जायगए (३) इस प्रकार के वक्तव्य के समन्ध में कोई वादविवाद नहीं होगा, किन्तु वक्तव्य दिये 
जाने के पश्चात्‌ कोर्ट मन्‍्त्री यदि चाह्दे त्तों उक्त वव्तब्य के सम्बन्ध में भपना वक्तव्य दे सकेगा 7? 
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त॑ कोई सदस्य देश के किसी प्रसिद्ध पत्रकार का मित्र या रिस्तेदार न रहा हो ॥/ 
प्रो" लास्की का उवत कथन फिलहाल भारत के ऊपर लाग्रू नहीं है । 

भारत ने मन्व्रिमण्डल-सचिवालय की स्थापना करके ब्रिटिश उदाहरण का 
अनुसरण किया है। सन्त्रिमण्डल-सचिवालय के निम्न मुख्य कत्तेव्य हैं. प्रधान मन्त्री 
के निर्देशत में मन्त्रिमण्डल की सभाओं के लिए कार्यक्रम तैयार करना, मन्न्रिमण्डल 
के विनिश्वयो को लेखबद्ध करके सम्बन्धित विभागों को प्रेषित करता, और मन्चि- 
मण्डल के विचारार्थ आवश्यक सामग्री जुटाना । मन्त्रिमण्डल की सारी कार्रवाई ग्रुप्त 
रखी जाती है और कार्रवाई के सम्बन्ध में कोई वक्‍तव्य समाचारपत्रों को नही विए 
जाते । मन्त्रिमण्डल की कार्रवाइयो के समरत विवरण पूर्ण गुप्त रखे जाते हूँ । इंगलैड 
में मन्त्रिमण्डल के सचिव को स्थायी आदेश है कि /_ स समय वह कार्रवाई के 
विवरण तैयार करे, व्यक्तिगत मन्त्रियो के किसी विषय पर व्यवितगत विचार उक्त 
विवरण में त दिए जायें, और कारंवाइयो के विवरण इतने सक्षिप्त होने चाहिएँ 
कि प्राय केवल मन्दधत्रियो द्वारा किये गए विनिश्चय ही दिये जाएँ। भारत में इस 
दिशा में क्‍या प्रक्रिया अपतायी जा रही है, इसका कोई पुष्ट प्रमाण नही है फिर भो 
ऐसी आशा करनी चाहिए कि इस ओर भी ब्रिटिश प्रथा के अनुसार ही कार्य हो 
रहा है । 

कंबिनेट के कृत्य (प्रारक्ता008 ० ह6 0897० )--शासन-तन्त्र समिति 
की १६१८ की रिपोर्ट के अनुसार इगलेड के मन्त्रिमण्डल के तीन मुख्य कृत्य हैं । 

(क) मन्वत्रिमण्डल श्रन्तिम रूप से मीति निर्धारित करके ससद्‌ के विचारार्थ 
प्रस्तुत करता है, 

(ख) ससद्‌ द्वारा व्यवस्थित सर्वोच्च कार्यपालिका नीति के अनुसार राष्ट्र 
की कार्यपालिका सत्ता का सर्वोच्च नियन्त्रण करता है, 

(ग) शासन के विभिन्‍त विभागों में सामजस्य और उनके हिनो की सीमाओं 
का स्थिरीकरण करता है । 

कैविनेट के कृत्यो के सम्बन्ध में इससे अधिक सही वक्तव्य आज तक नहीं 
दिया गया है | चूँकि भारत ने स्वेच्छया ससदीय शासन-प्रशाली को अपनाया है, 
श्रौर ससदीय प्रणाली मे, कैबिनेट ही वह चूल या घुरी है जिसके चारो ओर समस्त 
शासन-यन्त्र घूमता है, इसलिए कैबिनेट के क्ृत्यो की परीक्षा उन्ही कृत्यो की छाया 
में करनी चाहिए जितका शासन-तन्त्र समिति ने भी वर्णन किया है। 

नीति-निर्धारण सम्बन्धी कृत्य (?0०॥0०ए 90शक्राग्रागह कीत्रएीा०ए98 )--- 
जैसा कि वताया भी जा चुका है, कैव्नेद्र एक विचारशील और नीति-निर्णायक 
निकाय है । कंविनेट ही सव प्रकार की राप्ट्रीय ओर श्रन्तर्राप्ट्रीय समायाओो परी 
विचार-वितिमय करती है, और उक्त विचार-विनिमय के फनम्वस्प एकगत होकर 
शासन की नीति पर विनिर्चय किये जाते हैं | कैविनेट, ससद्‌ और सारे ससार के 
समक्ष एक नीति प्रस्तुत करती है और यही उस सामूहिक उत्तरदायित्व का सार है, 
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जिसकी सविधान ने आाज्ञा दी है। यदि कोई व्यक्तिगत मन्त्री कैब्निनेट द्वारा निर्धारित 
नीति से सहमत नही है, तो वह केवल त्यागपत्र दे सकता है, जैसा कि डा० इथामा 
प्रसाद मुखर्जी, श्री के० सी० नियोगी, श्री सी० डी० देशमुख तथा कई अन्य मल्ल्रियों 
ने किया था। 

जिस समय कैबिनेट नीति निर्धारित कर चुकती है, सम्बद्ध विभाग, उक्त 
निर्धारित नीति की क्रियान्विति या तो प्रवत्तित विधि के श्रनुसार करते हैं या ससद्‌ में 
तदर्थ नया विधेध्रक पुर स्थापित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका, श्रशासन की 
चेरी है और कैबिनेट ही वह सावन है जो शासन के कार्यपालिका श्रग को व्यवस्था- 
पिका से जोडता है । इस प्रकार कैबिनेट ही ससद्‌ को कारंवाई करने का आदेश देती * 
है शोर जब तक ससद्‌ के बहुमत का हाथ कैबिनेट की पीठ पर रहता है, कैबिनेट 
अपनी नीति, ससद्‌ में स्वीकार करा ही लेती है ।४४ 

ये कैबिनेट के मुख्य-मुख्य व्यवस्थापक कंत्य हैँ । “किन्तु आधुनिक राज्य में”, 
जैनिग्ज़ के अनुसार, “अधिकतर व्यवस्थापिका कृत्यो का उद्देश्य यह होता है कि 
प्रशासनिक अधिकारो में रूप भेद किया जाये”, इसलिए व्यवस्थापन और प्रशासन मे 
स्पष्ट विभाजन-रेखा खीचना सरल नही है ससद्‌ के प्रत्येक भ्रधिवेशन के प्रारम्भ में 
कैबिनेट ही व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करती है, और शासन की ओर से 
पुर स्थापित किए जाने वाले विधेयको को या तो कोई कैबिनेट का मन्‍्त्री या कैबिनेट 
की स्वीकृति पर कोई भ्रन्य मन्‍्त्री पुर स्थापित करता है । कोई मन्त्रो स्वेच्छया किसी 
विधेयक को ससद्‌ से पुर स्थापित नही कर सकता, और यह निर्णय करना कैबिनेट का 
काम है, कि ससद्‌ के किसी अधिवेशन में किस किस विधेयक को पुर स्थापित किया 
जाय । इसलिए व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कैबिनेट का सन्त्रि-परिषद्‌ के ऊपर पूर्ण और 
प्रभावी नियन्त्रण रहता है | इगलैड की कैबिनेट के नीति-निर्रायक कृत्यों को गिनाते 
हुए श्रॉग (0288) ने ठीक ही कहा था “कविनेट के मन्त्री लोग नीति निर्घारित करते 
हैं, विनिश्वय करते हैं, और प्रत्येक ऐसे ग्रावर्यक विषय पर विधेयको के प्रारूप तैयार 
करते हैं जिनको वे विधि रूप मे पास कराना चाहते हैं श्रोर इसके बाद ससद्‌ को 
शाज्ञा देते हैं कि वह उनकी नीतियो और विनिश्चयों पर विचार करे तथा श्रावश्यक 
मतदान करे तथा उन्हें स्वीकृत भी करे ।” इसमे तनिक भी भ्रतिशयोवित नही है कि 
वास्तविक व्यवस्थापन, सस॒द्‌ की मन्त्रणा और स्वीकृति पर, कैबिनेट ही करती है । 

राष्ट्र की कार्ययालिका सत्ता का सर्वोच्च नियन्त्रण (जा कआालाए6 एणाएणे 
् पी० उरघताणाएओं 7च४९९प५ा 76) --भारतीय मन्त्रिमण्डल को कायपालिका सत्ता इस 
श्र्य॑ में नही कहा जा सकता कि विधि ने कोई कार्यपालिका सत्ता मन्त्रिमण्डल को 
नही सौपी है । सविधान ने तो सघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की है 
ग्रौर वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वय करे या अपने 
प्रवीनस्य पदाधिकारियो के द्वारा करे ।' 'ास्तविक अधिकारी मन्‍्त्री लोग होते हैं. हक 
ये सनन्‍्त्री लोग आसन के विभिन्‍न विभागों के अ्रष्यक्ष होते हैं और॑वे ही मन्त्रिमण्डल , 
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द्वारा निर्धारित एवं ससद्‌ द्वारा स्वीकृत नीति को क्ियान्वित कराते हैं। इस समय 
केन्द्रीय शासन के २२ विभाग हैं ।' अपने-अपने विभागों के कार्य-सचालन में सभी 
मन्त्रियों को, चाहे वे मन्त्रिमण्डल के मन्त्री हो, चाहे न हो, कैबिनेट के विनिश्चयो 
और नीतियो की क्रियान्विति मे केविनेट के आदेशो का अनुसरण करना आवश्यक है। 
कैबिनेट के विनिश्चयो और उसकी निर्धारित नीतियो के विरुद्ध श्राचरण को दलीय 
श्रनुशासन की अवहेलना समझा जाता है, और फलस्वरूप ऐसा कोई मन्‍्त्री जो 
दलीय एकता को झ्ाक्रान्त करता है, हटाया जा सकता है ।“इस प्रकार भारतीय 
मन्त्रिमण्डल वास्तव में नर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यपालिका है यद्यपि सविधान ने कार्य- 
पालिका सत्ता राष्ट्रपति में निहित की है । 
कंविनेट और मन्त्रियो को जो प्रत्यायुक्त व्यवस्थापन (60०९६॥७० 0.8- 
]9५७०॥) का अधिकार मिल गया है उससे भी उत्तकी कार्यपालिका शक्तित में वृद्धि हुई 
है । इन दिनो व्यवस्थापन का कार्य बहुत बढ गया है और बहुत कुछ प्रावेधिक 
(४००॥7०७ ) हो गया है, और ससद्‌ प्राय विधियो को रूपरेखा मात्र स्वरूप में (॥9 
छंग्शण॑०णा 0०४) पारित करती है और उक्त रूपरेखा को मन्त्रि-परिषद्‌ अथवा 
सम्बन्धित विभागों के ग्रध्यक्ष मन्‍्त्री पूर्ण करते हैं और वे ही नियम (7०8) श्रथवा 
विनियम (7०६४ण४४०7४) वनाकर उक्त विधियों 'को क्रियान्वित करते हैं । 
फंबिनेट, विभिन्‍न विभागों का समन्वयकारी साधन (प%० 08970 88 & 
00-०7०077४/07) --कै विनेट का मुख्य काम यह है कि वह शासन के विभिन्‍न विभागों 
के क्ृत्यो का मार्गं-दर्शन करती है और उन सव में समन्वय स्थापित करती है। यह 
सम्भव नही है कि इतने बडे देश का समस्त प्रशासन बाईस या अधिक विभागों में 
पूर्णतया बाँट दिया जाए हो सकता है कि एक विभाग के किसी कृत्य का दूसरे 
विमाग पर प्रभाव पडता हो । सत्य यह है कि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण समस्या एक से अधिक 
विभागो को प्रभावित करती है शौर कैविनेट ही नीति सम्बन्धी समन्वय स्थापित 
करती है । भ्रन्त विभागीय मामलो मे स्वय विभाग प्रयत्न करते हैं और इस प्रकौर 
अ्रपने मतभेदो को दूर करके स्थिति को ठीक कर लेते हैं । यदि विभाग आपस में किसी 
समभौते पर नही पहुँच पाते, तो प्रधान मन्त्री मध्यस्थ और समन्वयकारी के रूप में 
कार्य करता है ।थैंदि फिर भी निर्णय नही हो पाता तो अन्तिम अपील मन्न्रिमण्डल में 
की जाती है । «४ 
इसमें सन्देह नही है कि कैविनेट को बहुत भारी कार्य निपठात्ता पडता है । 
मन्त्रिमण्डल की बैठक प्रति सप्ताह एक वार एक या दो घण्टे के लिए होती है । 
मन्त्रिमण्डल में इतने अधिक सदस्य होते हैं कि प्रभावपूर्ण विचार-विनिमय नही हो 
पाता और मन्त्रिमण्डल के सदस्य विभागों के अध्यक्ष होले हैं जिनको अपने विभागों 
के कार्य से ही छुट्टी नहों होती । इसलिए क॑ विनेंट के पारा इतना समय ही कहाँ है कि 
त १६५४ के प्रारम्म में केन्द्रीय शासन के २० विभाग थे । मई १९१५४ में नया मन्त्रि-विभाग 
खुला जिसका नाम था लोहा भौर इस्पात विय्ाग (7708 छा 8090 ॥00907%ण०7४) झौर तत्‌- 


पश्चात्‌ १९५६ में मारी उद्योगों और नित्य प्रति की आवश्यक वस्तुओं सम्तरन्धी िं०8४४ए एत०४- 
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वह शासन कौ विश्रिन्न तन बारीकियो पर समय दे | फलस्वरूप कैबिनेट समरितियेका 
विकास हुआ है [कैबिनेट की समितियों से दो लाभ हैं| प्रथमत , उक्त समितियाँ 
विचार-विनिमय करने के वाद प्रत्येक प्रश्न पर अपना प्रतिवेदन देती हैं भोर उदते 
प्रतिवेदन पर कैबिनेट को अपना निर्णय देना पडता है। समितियो मे प्रेत्येक प्रश्न पर 
खुलकर विचार-विनिमय होता है और कुछ न कुछ निर्णय या समझौता कर लिया 
जाता है। द्वितीयत , कम महत्त्व के प्रदनो पर समितियाँ उन कृत्यो को करती हैं जिन 
के लिए कैबिनेट उन्हे आदेश देती है, और इस प्रकार समितियाँ उन प्रश्नों का निर्णय 
कर डालती हैं, जित पर, शव्यथा, मन्त्रिमण्डल को श्रपना अमूल्य समय देना पडता । 
वित्त के ऊपर नियन्त्रण (()0770 0ए०/ प्प870०४)--मन्त्रिमण्डल भश्रथवा 
कैबिनेट (०७४७॥०७०४) के जिन कृत्यो का ऊपर विव्रेचन किया गया है, उनके भ्रतिरिकत 
उसके दो कृत्य और भी हैं । प्रथम यह है कि मन्त्रिपण्डल ही राज्य के ऊपर व्यय 
होने वाली समस्त धनराशि के लिए शौर उस व्यय को पूरा करने के लिए आवश्यक 
! राजस्व एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है। इगलैंड मे वाधिक आय-व्यय सम्बन्धी 
विवरण पर समस्त कैबिनेट को विनिश्चय करने का अधिकार नही है । किन्तु 
जहाँ त्क वाषिक आयव्ययक एक राजनैतिक महत्त्व का भी विषय है, यह सदैव 
मन्त्रिमण्डल के समक्ष लाया जानता है और वित्त मन्त्री (ह्द्याव्णीतः ० ४४७ 
ए& 9०पएश") अपने श्रायव्ययक सम्बन्धी भाषण से कुछ दिन पूर्व मौखिक रूप से 
कंबिनेट के ससक्ष श्राय-न्ययक के सम्बन्ध मे मोटी रूपरेखा प्रस्तुत कर देता है ! 
आगणनों (०४७४४५८४) के सम्बन्ध में सन्त्रिमण्डल को झायव्ययक के ऊपर पूरा 
नियन्त्रण प्राप्त है। यदि आयव्ययक में करारोपण सम्बन्धी नये प्रस्ताव हैं, जिनके 
फलस्वरूप करारोपण सम्बन्धी नीति में भारी परिवत्तेन होता है, तो ऐसे प्रस्तावो 
पर आयव्ययक प्रस्थापित करने से पूर्व मन्त्रिमण्डल विस्तारपूर्वक विचार करेगा। 
अभी तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि एतद्विषयक भारतीय प्रक्रिया 
क्या होगी। सम्भवत हमारे देश में भी इगलैड के अनुसार भाचररा होगा । फिर 
भी कैविनेट को अधिकार है कि आयव्ययक के ससद्‌ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के 
बाद भी उममें सुधार किये जा सकते हैं । यदि कंविनेट अनुमव करे कि ससद्‌ या 
विशाल जनमत ने प्रायव्ययक को सराहा नही है तो वह ऐसे आयव्ययक को रही 
की टोकरी में फेंक सकती है, किन्तु ऐसा करने में वित्त मन्‍्त्री के त्यागपन्न देने का 
खतरा उठान्ग होगा । 

४ नियुक्तियो नियुवितयो फे ऊपर नियन्त्रण (0एकफण तरल 4ए9ए9णाणिाशा॥8 ) -+ 
सामान्यत नियु से सम्बद्ध प्रइन मन्त्रिमण्डल के समक्ष नहीं आते । किन्तु सभी 
ऐसी नियुवितयाँ जो बडे पदो पर की जाती हैं, मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति की अपेक्षा 
रखती हैं । 

प्रधान सन्‍्त्री 
(पफ्र७ एलाए७ 8667) 
स्विघान में प्रधान मन्त्री के पद का स्पष्ट उल्लेख (ए?ला०  जाशाह0', 8 


एात्याणा एणाी (0० 00०म006फ9४07 में मन्त्री 
। )-भैविधान में प्रधान मन्त्री के पद का स्पष्ट 
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उल्लेख है और उचत पद का अधिकारी सविधान भ्रथवा शासन का मुख्य भ्रधिकारी 
है । शासन ही, संघीय कार्यपालिका का सुख्य अगर है और प्रधान मस्त्री शासन का 
मुखिया है। प्रधान मन्त्री, मन्चि-परिपद्‌ का प्रधान है! और यद्यपि कहने को तो भ्रन्य 
मन्त्रियो की नियुक्ति राष्ट्रपति करता* है, किन्तु व्यवहारत प्रधान मन्त्री ही करता 
है भ्ौर राष्ट्रपति तो प्रधान मन्त्री की सनन्‍्त्रणा को कंवल स्वीकार करता है । समस्त 
मन्धत्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है । किन्तु मन्ची 
लोग राष्ट्रवति के प्रसाद-पर्यन्त ही अपने पदों पर रह सकते हैँ,“ और मन्त्रिमण्डलीय 
शासन-प्रणाली में इसके भी यही श्रर्थ हैँ कि मनन्‍्त्री, लोग तथ्यत प्रधान मन्‍्धत्री के 
प्रसाद पर्यन्त ही अपने पदों पर रह सकते हैं । ्् ० अम्वेदकर ने भी कहा था कि 
“सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधान मन्त्री के पद के द्वारा ही प्रवत्तित कराया जा 
सकता है ।” डॉ० असम्वेदकर ने यह मी कहा था कि यदि प्रधान मन्त्री चाहेंगे तो 
ही कोई व्यक्ति मन्न्रिपरिपद्‌ का सदस्य वना रह सकता है भ्न्यथा नहीं ।” 
डॉ० अम्बेदकर ने आगे यह भी कहा कि “जव सभी मन्‍्त्री श्रयनी नियुक्ति और वियुक्तित 
के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री के श्राश्चित होगे, तभी हम मन्त्रिमण्डल के सामूहिक 
उत्तरदायित्व के आदश् को प्राप्त कर सकेंगे ।” इसलिए ग्रो० लास्की (70० ,88॥7) 
के धब्दो में “प्रधान मस्त्री ही मन्त्रि-परिषद्‌ का निर्माण करता है, उसके प्रसाद- 
पर्यन्‍्त ही मन्न्रि-परिषद्‌ जीवित रहती है शोर उसकी इच्छा पर ही मन्त्रि-परिपद्‌ की 
मृत्यु होती है ।” प्रधान मन्त्री ही मन्त्रि-परिषद्‌ को वनाता है, वही उसमे परिवर्त्तन 
कर सकता है और वही उसको विघटित कर सकता है । और इस सम्बन्ध में संविधान 
की श्राजा हो चाहे इस सम्बन्ध में सवेधानिक उपवन्ध पूर्ण स्पष्ट न भी हो, फिर भी 
सविधान की भावना यही है, श्रीर सविधान ने जो संसदीय शासन-प्रणाली की 
स्थापना की है, उसकी भी यही माँग है । 

प्रधान सन्‍्त्री की नियुक्ति (पर॥४७ 8॥एएणाफ्राशा। 60 का एज 
शाधा8७/)--मन्त्रिमण्डलीय घासन-प्रणाली का यह मौलिक सिद्धान्त है कि कैबिनेट 
की पीठ पर विधानमण्डल के लोकप्रतिनिधि सदन के वहुमत का हाथ रहना 
चाहिए इसलिए प्रधान मन्त्री का चयन अ्रत्यन्त सरल है और राज्य का प्रधान कार्य- 
पालिका अध्यक्ष विधानमण्डल के लोकप्रतिनिधि सदन के वहुमत दल के नेता को 
बुलाता है और उसको मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रि-परिपद्‌ निर्माण करने का निमन्त्रण 
देता है । इगलैड में सम्राट की व्यवित्िगत पसन्द के लिए कोई अवसर नही रहता 
जबकि किसी दल का स्पष्ट बहुमत होता है और जब उम स्पप्ट बहुमत का नेता भी 
हो । किन्तु सम्राट को अपनी इच्छा से प्रधान मन्त्री चुनने का अवसर तब प्राप्त 
हो जाता है जवकि किसी दल का बहुमत तो हो 'किन्तु नेता न हो, अथवा जबकि 
किसी एक दल का स्पप्ट बहुमत न हो । इसके भ्रतिरिकत सम्राद्‌ को ऐसे समय पर 
भी प्रघात मनन्‍्त्री के चयन में छूट मिल जाती है जब कि प्रधान मन्‍्त्री अपने पद से 





] अनुच्छेद ७४ (१)। 2. अनुच्छेद ७५ (१)।॥ 
3. अनुच्छेद ७५ (3) । 4 पनुच्छेद ७५ (?)। 
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त्यामपत्र दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाय और ऐसी अवस्था में यवि हटने वाले या मृत 
प्रधान मन्त्री का स्थान ग्रहरा करने वाला उसके दल में कोई दूसरा व्यक्ति न हो 
अथवा दूसरे नम्बर का मान्य नेता न हो । ऐसी स्थिति में सम्राट ने सदैव प्रधान 
मन्‍्त्री के चयन मे पूर्ण तटस्थता के साथ कार्य किया है । यदि कोई मन्त्रिमण्डल हार 
जाता है और उवत द्वार जाने के परिणारुस्वरूप वह ॒त्यागपत्र दे देता है, तो प्रथा 
यह है कि विरोधी दल के नेता को भ्रामन्त्रित किया जाय शर उसी को मन्त्रिमण्डल 
निर्माण करने के लिए कहा जाता है । 

भारतीय सविधान इस सम्बन्ध में मौन है कि राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री का 
चयन कैसे करे । सविधान ने यह भी नहीं कहा कि प्रधान मन्‍्त्री आवश्यकत, लोक- 
सभा का ही सदस्य हो झथ्वा क्‍या वह ससद्‌ के किसी भी सदन का सदस्य हो 
सकता है । यदि सविधान विधि के शब्दों का पालनु करें तो ऐसा व्यवित भी छ. मास 
के लिए प्रधान मनन्‍्त्री नियुक्त किया जा सकता है जो ससद्‌ के किसी भी' सदन का 
सदस्य न हो । किन्तु मन्तिमण्डलीव शासन-प्रणाली का यह नियम ही नहीं है । इस 
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सम्बन्ध में सुस्थापित अभिसमय यह है कि राज्य का प्रधान ससदीय बहुमत दल के 
नेता को श्राहुत करता है और यदि ऐसा कोई नेता नही है, तो किसो ऐसे व्यक्ति को 
बुलाता है जो विधानमण्डल के बहुमत का समर्थन न प्राप्त कर सकने में समर्थ हो. 
सके, यदि किसी एक ही दल का बहुमत न हो, और ऐसे व्यक्ति को प्रधान मन्‍्त्री 
नियुक्त कर दिया जाता, है श्रौर उसी को मन्त्रिसण्डल निर्माण करने को कहा जाता 
है | ऐसा कोई व्यक्ति'जो विधानमण्डल का सदस्य न हो, मन्त्री तो नियुवत किया 
जा सकता है किन्तु ऐसे व्यक्ति को प्रधान मन्त्री नियुक्त नहीं किया जा सकता | 
समूची मन्त्रियपरिषद्‌ का विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायित्व और विधानमण्डल के 
प्रति ही नही, श्रपितु लौकसमा के प्रति उत्तरवायित्व के कारण इस सम्बन्ध में 
राष्ट्रपति के सामने श्रौर कोई विकल्‍प ही नहीं रह जाता यदि लोक सभा में किसी 
दल का स्पप्ट बहुमत हो जाय और उक्त बहुमत दल का नेता भी हो । १६९४२ में 
लोकसभा में काँग्रेस को ४६६ सदस्यों के सदन में ३६३ स्थान प्राप्त हुए थे । ऐसी 
स्थिति में यदि राष्ट्रपति कॉग्रेस दल के नेता को छोडकर किसी श्रन्य व्यवित को 
सन्त्रिमण्डल निर्माण करने के लिए वुलाता, तो राष्ट्रपति का उकत कृत्य श्रसवैद्यानिक 
कहा जाता ! 

किन्तु राष्ट्रपति स्वविवेक के अनुसार भी प्रधान मन्‍्त्री का चयन कर सकेगा, 
यदि कोई एक दल ऐसा नही है जिसके अधिकार में स्पप्ट वहमत हो । ऐसी स्थिति 
की सम्भावनाएँ हैं श्रौर ऐसी स्थिति कई बार भी झा सकती है | श्राजकल लोक 
सभा में काग्रेस के अतिरिकत १२ अन्य राजनीतिक दल और समुदाय हैं और मय 
है कि दलो की संख्या में और अधिक वृद्धि हो जाय और हमारा विधानमण्डल 
फ्रॉंस के विवानमण्डल जैसा हो जाय । ऐसा विकास भयावह होगा किन्तु आशा करनी 
चाहिए कि जब लोकसभा मे किसी एक ही दल का स्पष्ट बहमत ने होगा और 
जव ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को प्रवान मन्‍्त्री के चयन में स्वविवेक के अ्रनुसार कार्य 
करना पड़ेंगा, तो राष्ट्रपति सदंव तटस्थता के साथ प्रधान मन्‍्त्री को चुनेगा। ऐसी 
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स्थिति में राप्ट्रति को केवल यह देखना चाहिए कि वह ऐसा व्यवित प्रधान मन्‍्त्री 
के पद के लिए चुने जिसे मन्त्रि-परिषद्‌ निर्माण करने के लिए कुछ साथी मिल सकें 
और साथ ही जो लोकसभा का विश्वास प्राप्त कर सके । यह ठीक हैं कि राष्ट्रपति 
एक श्रमभ्यास-वृद्ध राजनीतिश होगा और वह सम्भवत दलग्त निष्ठा से ऊपर न 
हो। किन्तु भारतीय राष्ट्रपति एक महान राष्ट्र का महान्‌ प्रधान है । उससे शपथ 
ली है कि वह पूरी योग्यता के साथ संविधान श्रौर विधि का परिरक्षण, सरक्षण 
झौर प्रतिरक्षण करेगा और श्रद्धापुर्वक राष्ट्रपति के क्तेब्यों का निर्वहन करेगा । 
इसलिए राष्ट्रपति को इसमे कोई रुचि नहीं होनी चाहिए कि कौनसा दल या 
कौनसे दल शासन का निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति की भी इच्छा और अनिच्छा 
के व्यवित हो सकते हैँ जिस प्रकार कि सम्राट भी पक्षपातजून्य नहीं होते, उदा- 
हरणार्थ सम्राज्ञी विक्टीरिया प्रधान मन्त्री ग्लेंडस्टन से चिढ़ी हुई थी, किन्तु हमे 
विष्वास करना चाहिए कि हमारा राष्ट्रपति न तो पक्षपातपूर् होगा और न वह 
राजमीतिज्न होगा। उससे तो अपेक्षा की जाती है कि वह सभी का राष्ट्रपति है न 
कि किसी एक दल का या किसी एक वर्ग का ' 

प्रधान मन्त्री के कत्तंव्य (फ्राक्राणाए छण धात एक पैजाह#श' )-जजैसा 
कि बताया भी गया था, प्रधान मन्त्री ही सविधान-भवन-रूपी वृत्तखण्ड की मुख्य 
शिला है। उसी के हाथो में शासन का सारा उत्तरदायित्व है। इसलिए उसके कर्तव्य 
कठिन हैं और उसका अधिकार महान्‌ है। इगलैंड के प्रधान भन्‍्त्री को बहुत से लोग 
अधिनायक कहते है | प्रीन्‍्ज (9768४९४) का कथन है कि ब्रिटिश प्रधान भन्‍्त्री की 
ग्रौोपचारिक शर््तियाँ किसी एकाधिकारपूर्णो सम्राट से कम नहीं हैं) यह वक्तव्य 
अ्तिशयीक्तिपूर्ण हो सकता है फिर भी उक्त वबतव्य से यह तो अवश्य ज्ञान होता 
है कि मन्त्रिमण्डलीय शासन-व्यवस्था से प्रधान मन्‍्त्री की शक्तियों का पर्याप्त विस्तार 
हो सकता है, श्र भारत का प्रधान मन्‍्ती भी उवत लाछन से विलकूल ही अ्छता 
नहीं बचा रहेगा। सक्षेप में प्रधान मन्त्री के निम्न कर्तव्य हैँ 

(१) प्रधान मन्‍्त्री ही शासन का निर्माण करता है। जहाँ राष्ट्रपति ने प्रधान 
मन्‍्त्री को नियुक्त कर दिया, उसका मुख्य कार्य समाप्त हो जाता है क्योकि अपने सह- 
योगी मन्त्रियो का चयन तो प्रधान मनन्‍्त्री करता है श्नौर वही मन्त्रियो की सूची को 
राष्ट्रपति के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए भ्रस्तुत करता है। भाब्दिक श्रर्थों में . 
मन्त्रियो की नियुक्ति पर राष्ट्रपति का अधिकार होना चाहिए क्योकि वही उन्हे 
नियुक्त करता है | किन्तु वास्तविक व्यवहार में मन्शत्रियो के सम्बन्ध में विनिश्वय करना 
प्रधान मन्‍्त्री का भ्रधिकार है और राष्ट्रपति त्तो उक्त सम्बन्ध में केवल एक औप- 
चारिक स्थिति का उपयोग करते हैं । 

सन्नि-परिपद्‌ के साथियों को चुनने में और फिर मन्त्रियो को विभाग सौपने 
में प्रधान मन्‍्त्री को पर्याप्त छूट रहती है। प्रधान मन्त्री ही निर्णय करता है कि 
सन्त्रिमण्डल में कितने मन्‍्त्री हो और कौन-कौन मन्‍्त्री हो । प्रधान मस्त्री यदि चाहे तो 

दल से बाहर के व्यवित भी मन्त्रि-परिपद्‌ में लिये जा सकते हैं जिस प्रकार कि प्रधान 

मन्‍्त्री श्री नेहरू ने प्रथम यूनियन सन्त्रिमण्डल में गेर-काँग्रेसियों को लिया था, यही 


१५६ भारतीय गणराज्य का शासन 


नही, प्रधान मन्‍्त्री अल से बाहर का व्यक्ति भी मन्त्रिमण्डल में ले सकता है यदि वह 
ऐसा श्रावश्यक समझे और यदि उसके विचार से कोई व्यक्ति किसी विशेष विभाग 
के लिए विशेष उपयुक्त जान पडे । इस सम्बन्ध में ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री को बहुत 
भ्रधिक छूट रहती है, परन्तु भारत के प्रधान मन्त्री को उतनी स्वतन्त्रता नही है। 
ऐमरी ने प्रधान मन्त्री की अपने सहयोगी नियुक्ति करने की शक्ति के सम्बन्ध में कहा 
है कि “शायद किसी अधिनायक (0/09007) को इतनी एकाधिकारी छूट या स्व- 
तन्‍्त्रता नही रहती जितनी कि स्वतन्त्रता ब्रिटिश प्रधान भनन्‍्त्री को अपने मन्त्रिमण्डल 
के निर्माण करने में रहती है।” किन्तु इसके विपरीत भारत के प्रधान मन्त्री को 
मन्त्रि-परिषद्‌ के सहयोगियो की नियुक्ति करते समय दल की आवश्यकता म्रो, भौगो- 
लिक आवश्यकताओं, और विभिन्‍न जातियो के प्रतिनिधित्व की श्रावश्यकताग्रो 
को ध्यान में रखना पडता है। यद्यपि सविधान ने कोई उपबन्ध नही किया है जिससे 
छुट मर्यादित हो किन्तु व्यावहारिक श्रावश्यकताओ के कारण उसको अपनी 
सन्त्रि-परिषद्‌ में विभिन्‍न हितो और विभिन्‍न वर्गों को प्रतिनिधित्व देना ही पडता है। 
मन्त्रियों को विभाग सौपते समय भी प्रधान मन्त्री स्वविवेक के अ्रनुसार ही 
कार्य करता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यदि कोई शअभ्यास-बुद्ध राज- 
नीतिज्ञ ऐसा अनुमव करे कि जो विभाग उसको दिया गया है, वह उसकी राजनीतिक 
स्थिति के प्रतिकूल है तो वह उक्त पद को श्रस्वीकृत भी कर सकता है । परन्तु प्रधान 
मन्‍्त्री द्वारा श्रन्तिम विभाग वितरण पर शायद हो कभी कोई आपत्ति की जाती हो 
क्योकि, जैसा कि मि० एमरी (७७ 65०४5) ने लिखा है, “यदि किसी ज़िद्दी 
राजनीतिज्ञ ने एक बार प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए पद को ठुकराया तो प्राय उसका 
राजनीतिक जीवन समाप्त ही हो जाता है ।” प्राय १६२६९ से लगभग १० वर्ष तक 
श्री चचिल और स्वय एमरी को पुन मन्त्रिमण्डल में स्थान नही मिला ।* 

(२) यदि शासन-तम्त्र को ठीक-ठीक और कुशलतापूर्वक चलाना है तो 
फिर प्रधान मन्‍्त्री को पूरी छूट देनी ही होगी कि वह अपने साथियो को स्वतन्त्रतापूर्वक 
चाहे तो नियुक्त करे, चाहे पदो का परिवत्तेन करे और चाहे अपने साथियों में से किसी 
को अपदस्थ करे । वह पूर्ण स्वतन्त्रता और तटस्थता के साथ जिस व्यक्ति को भी 
मन्त्री पद पर नियुक्त करना चाहे कर सकता है । यह भी उसका असदिग्व अ्रधिकार 
है कि वह समय-समय पर पुनरीक्षण करता रहे कि विभिन्‍न मन्त्रियो में उसने जो 
विभाग वितरण कर रखा है, वह क्या अ्रव भी सर्वेश्रेष्ठ प्रबन्ध है अथवा उसमें किसी 
पद पर परिवत्तेन अभीष्ट है । इस प्रकार वह मन्त्रि पदो में जिस प्रकार चाहे और जब 
चाहे परिवर्त्तन कर सकता है। जहाँ तक वह मन्त्रिमण्डल रूपी टीम का कप्तान है भौर 
पगासन का सुखिया है, प्रधान मन्‍्त्री को श्रधिकार है और उसका कत्तंव्य भी है कि 
वह किसी ऐसे मन्त्री से कह दे कि वह त्यागपत्र दे दे जिसकी उपस्थिति से मन्स्रिमण्डल 
की कार्यकुशलता ईमानदारी या शासन कौ नीति पर आँच आती हो या लाछन लगता 
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र्ध्ट 
हो । इसलिए, डा० अम्वेदकर ने कहा था कि “प्रधान मन्‍्त्री वास्तव में मन्त्रिमण्डल- 
भवन के वृत्तखण्ड की मुख्य शिला है और जब तक हम उक्त पद को इतनी अधिकार- 
पूर्ण स्थिति प्रदान न करें कि वह स्वेच्छया मन्त्रियो को नियुक्त या वियुक्त कर सके, 
तव तक मन्त्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नही हो सकता । 

प्रघान मनन्‍्त्री को यह भी अधिकार है कि वह राष्ट्रपति से किसी मन्‍्त्री के 
अपदस्यथ करने को कहे । सविवान के अनुसार कोई मन्‍्त्री अपने पद पर केवल राष्ट्र 
पति के प्रसाद-पर्यन्त ही रह सकता है और इसलिए राष्ट्रपत्ति जब चाहे, किसी मन्त्री 
को हटा भी सकता है किन्तु मन्त्रिमण्डलीय घासन-प्रणाली की यह एक सुस्थापित्त 
प्रथा बन गई है कि राष्ट्रपति किसी मन्त्री को केवल प्रधान मन्‍्त्री की मच्त्रणा पर ही 
ग्रपदस्थ कर सकता है। प्रश्त के इस पहलू पर विचार करते हुए, डा० शअम्बेदकर ने 
संविधान सभा में कहा था “मेरे विचार से सामूहिक उत्तरदायित्व दो सिद्धान्तो से 
प्रवत्तित किया जाता है | प्रथम सिद्धान्त यह है कि कोई व्यक्ति मन्त्रिमण्डल में प्रधान 

मन्त्री की इच्छा के विरुद्ध नही लिया जाएगा । द्वितीयत , यदि प्रधान मन्त्री किसी 
व्यक्ति को अपने मस्त्रिमण्डल से हटाना चाहे तो वह व्यक्ति किसी भी हालत में मस्चि- 
मण्डल में नहीं वना रहना चाहिए । जब मन्त्रिमण्डल के सभी मन्त्री अपनी नियुक्ति और 
वियुक्ति के सम्बन्ध में पूरी त्तरह प्रधान मन्‍्त्री के आश्रित होंगे, तभी हम मन्निमण्डल 
के सामूहिक उत्तरदायित्व के श्रादर्श तक पहुँच सकेंगे । मेरी समझ में सामूहिक उत्तर- 
दापित्व का प्रवत्तेत प्रभावी कराने के लिए अन्य कोई उपाय नही है ।” किन्तु प्रधान 
मन्त्री केवल अत्यधिक असाधारण स्थिति में ही किसी मन्त्री को अपने पद से वियुक्त 
करानेकी सिफारिश करेगा। फिर भी प्रवान मन्‍्त्री को किसी मन्त्री के अलग करने का 
अधिकार तो अक्षुण्ण है, इसमें कोई सन्देह ही नही है ! 

(३) महानिर्वाचन, वास्तव में प्रधान मन्त्री के निर्वाचच के लिए ही होता 
है । पिछले महानिवचिन का यही नारा था “काँग्रेस को वोट देकर नेहरू के हाथो को 
मज़बूत बनाओ । सत्य तो यह है कि आज नेहरू और काँग्रेस दो नहीं हैं । देखने में, 
दलीय तन्त्र पर नेहरू जी का एकाधिपत्य नहीं है किन्तु सवंसाधारण परनेहरू जी का 
जो प्रभाव है वह इतना पूर्ण है कि शायद ही किसी अन्य लोकतन्‍्त्रात्मक देश में किसी 
राजनी तिज्ञ का अपने देश के लोगो पर इतना प्रभाव होगा । और पिछले कुछ वर्षों मे 
नेहरू जी को सारे ससार में इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, कि उस प्रतिप्ठा के सामने 
सभी मन्दाभ हो गए हैं। श्री के० आर० श्री निवास आायगर ने 'प्रधान मनन्‍्त्री, (7४७ 
977० फैणाशंश') नामक जीप॑क के अन्तर्गत लिखा है * “जब वे (श्री नेहरू) किसी 
सभा में पहुँचते हैं चाहे वह स्थायी सप्तिति (80९०६ 00फ770६6७) की सभा हो 
और चाहे कोई सार्वजनिक सभा हो, दोनो प्रकार की सभाओं में, वे समान रूप से 
प्रभाव डालते हैं । सभी की आँखें उन्ही की ओर लग जाती हैं, सभी के हाथ प्रेम- 
पूर्ण सत्कार के रूप में इस प्रकार तालियाँ पीटने लगते हैं मानों उन हाथो से कोई पूर्व 
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निश्चित लय निकल रही हो, और सारा वातावरण शान्त होकर सभी लोग प्रधान 
मन्त्री की निर्भध गतिविधियों को ताकते हैं और उनके एक-एक शब्द को पकडने की 
कोशिश करते हैं । पुरुष लोगो की सांस कुछ-कुछ रुक-सी जाती है भर स््रियाँ 
कुछ घबरा सी जाती हैं ।”” इस प्रकार प्रधान मन्त्री वास्तव में भ्रपने दल का नेता 
है । प्रधान मन्‍्त्री प्रतिनियुक्त प्रतिनिधियों (6०970७४००४) से मिलकर, श्रौर उनसे 
विचार-विनिमय करके सार्वजनिक भाषण देकर तथा दलीय सम्मेलनों का श्रायोजन 
करके, तथा अन्य महत्त्वपूर्णा अवसरों से लाभ उठाकर जनमत का मार्ग दर्शन कराते 
हैं । किन्तु प्रधान मन्त्री का दलीय नेतृत्व उसके व्यक्तित्व, उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा 
और उसकी कार्यपटुता (899/८ट£9) पर निर्भर है | जैनिग्ज़ ने लिखा है “प्रधान 
मन्‍्त्री की वैयक्तिक प्रतिप्ठा और व्यक्तित्व का जनमत के ऊपर काफी प्रभ्नाव पडता है 
इसलिए उसको फिल्म अभिनेता की तरह अपने आपको सजघज के साथ पेश करना 
चाहिए जिस प्रकार कि मि० ग्लैडस्टन अपने कॉलर ठीक रखते थे, मि० लायड जाजें 
अपने बालो को बनाकर रखते थे, मि० बाल्डविन (8&0छ77) अपनी पाइप (7०) 
को सम्हाल कर पकडा करते थे और श्री चचिल श्रपने कीमती सिगार सदेव मुंह में 
रखकर बाहर निकलते थे |” उसी प्रकार श्री नेहरू श्रपने हाय में छोटा सा रूल 
(४४४००) और श्रपनी भ्रचकन के बटन के छेद में ग्ुलाब का फूल रखते हैं । 

(४) पुन प्रघान मल्त्री अपनी कैबिनेट का चेयरमैन होता_ है और प्राय 
“सामान्यत किसी भी समिति के चेयरमैन के प्रति सभी को निष्ठा रखनी पड़ती है 
क्योकि सभी समभते है कि समिति की कारंवाई को सुचारु रूप से चलाने और उन्नत 
करने के लिए आदेश और व्यवस्था कौ आवश्यकता होती है और सभी लोग यह भी 
समभते हैं कि सम्मिलित कार्य को सुचारु रूप से गति देने के लिए चेयरमैन के निर्णयो 
को स्वीकार करना शअत्यावश्यक है ।”“ मन्त्रि-परिषद्‌ में विचार-विनिमय करते समय 

| मस्त्रियों में मत-विभिन्‍नता हो सकती है, किन्तु अन्त मे सभी को सर्वेसम्मत्ति से एक 
| विनिश्चय करता होगा, और तभी दल में एकता और परस्पर-अधीनता रह सकती 
! है। सत्य यह है कि मन्त्रि-परिषद्‌ में विरोध की सम्भावनाएँ बहुत ही कम होती हैं । 
यदि दो मन्त्रियो में या दो विभागों में विरोध हो तो आपसी बातचीत के द्वाराया 

! प्रधान मन्‍्त्री की पचायत (0४9%86०॥ ) के द्वारा विवाद सुलभ सकता है। यदि 
» | कविनैठ के वादविवादो में विरोध निकल आयें तो मन्त्रिमण्डल या कैविनेट के चेयरमेन 
; के नाते प्रधान मन्‍्त्री अपनी उच्च स्थिति का लाम उठाते हुए उक्त विरोध को शान्त 
करा देता है और कुछ न कुछ फैसला करा ही देता है । इसके भ्रतिरिक्त वह सारे दल 
का नेता है और उसके १५ या श्रधिक मन्शत्रिमण्डल के सहयोगी उसके प्रति, व्यक्ति- 
गत रुप में भी और दलगत निष्ठा के कारण भी भक्ति और निष्ठा के भाव रखते हैं । 
श्रौर वही सारी कार्यावलि (४2०॥१&) नियन्त्रित करता है । यह उसी की इच्छा पर 


4. म्राधवाऊऑणा प्रीणा68, डिपातछए चंध्ट४था70, प0ए 3, 7958, 9 ॥ 
2 वचेशाजाए8.. 08४976४ (७०ए०णाग०ा, ए 63 


3 गायक, क 6 एप्र००ए धाते 778०00७ ० ॥ 
॥. (954) 9 592 रे 8०086 ता 09603 ७०१०० 


केन्द्रीय शासन १५६ 


निर्भर है कि किसी विषय को मन्त्रिमण्डल के विचारार्थ रखे या रखने की श्राज्ञा न 
दे | इगलैड की प्रथा यह है कि हर एक मन्त्री किसी विधेयक पर विचार होने से पूर्व 
अपने प्रधान मन्त्री की भ्राज्ञा लेता है और उसकी सहायता की और उसके समर्थन की 
याचना करता है। किन्तु इस सीमा तक परस्पर-अधीनता तभी प्राप्त की जा सकती 
है जवकि ससद्‌ में केवल एक ही दल का स्पष्ट बहुमत हो । और यदि मिली-जुली 
सरकार (00000०० 0०ए०ण7७७५) हो और विशेषकर ऐसी स्थिति में सरकार 
में पाँच या छ दलो का सहयोग हो तब मन्त्रियो में परस्पर-प्रघीनता कठिन होती है 
और ऐसी स्थिति में मन्त्रियो की, प्रधान मन्त्री के प्रति न तो वेयक्तिक निष्ठा रहती 
है और न दलीय निष्ठा ही रहती है । 

(५) प्रधान मन्‍त्री एक प्रकार से ज्ासन-व्यापार का प्रधान मैनेजर होता 
है । वही विभिन्‍न मन्त्रियों श्रीर मन्त्रि विभागों की नीतियो में सामजस्य और एक- 
र्पता प्राप्त करता है। वह सारे शासन को एक इकाई के रूप में देखता है शौर 
शासन के विभिन्‍न क्रियाकलापो में उचित सामजस्य स्थापित करता है। किन्तु 
ससार के किसी भी लोकतलन्‍्त्रात्मक देश में प्रधान मन्त्री के लिए सम्भव नही है कि 
वह शासन के सभी विभागों १र नियन्त्रण रख सके और उनका मार्म-दर्शन कर 
सके । शासन के क्रियाकलाप इतने वढ गए हैं और इतने विभिन्‍न प्रकार के हो गए 
हैं और साथ ही इतने जटिल हो गए हैं कि यदि कोई प्रधान मन्त्री सभी विभागों 
पर व्यक्तिगत नियन्त्रण रखने का दुस्साहस करता, तो सम्भवत न केवल प्रधान 
मन्त्री ९285 में पड जाता, अपितु सारे देश के लिए भी ऐसा दुस्माहस अ्रनिप्टकर 
होता ।४इसलिए प्रधान मन्त्री के उत्तरदायित्वों को श्रन्तरग मन्त्रिमण्डल (हरग6० 
०४०7060) के मन्‍्त्री लोग बाँट लेते हें श्रौर सब मन्त्रि-विभागो मे समन्वय स्थापित 
करने का कार्य मृल्त्रिमण्डल्-की समितियों के ऊपर छोड दिया जाता है। फिर भी 
माना यही जाता है कि गासन के सभी विभाग प्रधान मनन्‍त्री की देख-रेख में चलते हैं 
और यह आवश्यक है कि शासन-सम्बन्धी सभी मामलों पर चाहे वे महत्त्वपूर्ण हो 
या साधारण, विवाद-ग्रस्त हो या विवाद-शून्य, प्रधान मन्‍्त्री की राय ली जाय । 

(६) प्रधान मन्‍्त्री लोकसभा का नेता होतो है । इगलैंड में ऐसी प्रथा है 
कि प्रधान मन्ची अ्रपने किसी साथी को लोकसभा का नेता नामाकित कर देता है 
ताकि उसे इन कर्तंव्यों से छुट्टी मिल सुके । किन्तु लोकसभा के नेतृत्व की अन्तिम 
जिम्मेदारी प्रधान मनन्‍्त्री की ही है । सन की नीति और लोकसभा की कारंबाही 
के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ प्रधान मन्त्री को ही करनी पडती हैं और ऐसे 
सभी प्रश्न जिनका सम्बन्ध किसी विज्ञेप विभाग से न हो, अथवा अत न्तजीघ्र 
निर्णय वाले प्रदन अब भी प्रधान मन्‍्त्री को ही सम्बोधित किए जाते हैं । लोकसभा 
की महत्त्वपूर्ण वहसो या वाद-विवादों का वही सूत्रपात करता है और आवश्यकता 
श्राने पर वही ऐसे वाद-विवादो में हस्तक्षेप करता है। सत्य यह है कि “लोक सभा 
प्रधान मन्‍्त्री को नीति का स्नोत समझती है ।४इसके अतिरिक्त प्रधान मनन्‍्त्री को ही 
अधिकार है कि यदि उसके किसी सहयोगी मन्‍्त्री से कोई भूल या गलत काम बन 
पड़े तो वही उक्त भूल को तुरन्त सुधार सकता है । 
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(७/ सार्वजनिक महत्त्व के मामलों पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रधान 
मन्‍्त्री के माध्यम के द्वारा ही सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। वही राष्ट्रपति 
को मन्त्रिमण्डल के विनिश्चयों से अवगत कराता है। यदि कोई मन्त्री, प्रधान मन्‍्त्री 
द्वारा दिए गए विवरण की नुक्ताचीनी करता है, श्रथवा यदि वह राष्ट्रपति के पास 
सीधे मन्त्रिमण्डल की सूचनाएँ पहुँचाता है, तो यह मन्त्रिमण्डलीय शिष्ठाचार के 
विरुद्ध व्यवहार होगा । राष्ट्रपति का मुख्य परामशैदाता, प्रधान मन्त्री ही है, और 
ग्रापात-कालो मे राष्ट्रपति सर्वेप्रथम प्रधान मन्त्री से ही परामर्श करेगा । 

(८) प्रधान मन्‍्ची लोगो के ऊपर अनेको प्रकार से अनुग्रह कर सकता है। 
सभी बडे पदो पर प्रधान मन्त्री ही नियुक्तियाँ करता है। इस प्रकार की नियुक्तियाँ 
करते समय, प्रधान मन्त्री श्रत्य मन्त्रियो से सी परामर्श करता है किन्तु श्रन्तिम रूप 
से उसी के मन की चलती है । 

प्रधान मन्‍्त्री को स्थिति (४6 रिलात6 'ीठा86९४ं8 20800॥) +>अभी 
निददिवत रूप से यह कहना कठिन है कि प्रधान मन्नी की स्थिति पअ्रन्य मन्त्रियो के 
प्रसग में क्या है। किन्त सामान्यत यह समझा जाता है कि प्रधान मस्त्री समकक्षों में 
प्रथम (छताशए8 ॥70९7एछ७7/७४) है । रैम्ज़े म्योर ने इस स्थिति को ठीक नही बताया 
श्रौर उससे 'समकक्षो में प्रथम” वाक्याश को बकवास कहद्दा है क्योंकि “प्रधान मन्त्र 
तो ऐसा शकक्‍्य भर अधिकारी पुरुष है जो अपने साथी मन्त्रियों को नियुक्त या 
वियुवत कर सकता है ! प्रधान मन्त्री तो तथ्यत राष्ट्र का और राज्य का कार्यकारी 
प्रधान है चाहे वैघानिकत ऐसा न भी हो और उसको इतनी अपार शतरित और 
अधिकार प्राप्त है जितनी शक्ति कि ससार के किसी अन्य सर्वधानिक शासक को भी 
प्राप्त न होगी; यहाँ तक कि सयुक्‍त राष्ट्र अमरीका के राष्ट्रपति को भी इतनी 
शक्ति श्रौर इतना श्रधिकार प्राप्त नही है ।/” जैनिस्ज़ का कथन है कि “प्रधान मन्त्री 
समकक्षो में प्रथम मात्र ही नही है', वह तो वास्तव में सूर्य है जिसके चारो श्रोर 
ग्रह अथवा नक्षत्र घूमते रहते हैं ।* 

प्रधान मन्त्री वास्तव में सूर्य ही है जिसके चारो ओर नक्षत्र घूमते रहते हैं । 
यदि प्रघान मन्‍्त्री अपने पूरे अधिकारों का प्रयोग करना चाहे, तो वास्तव में उसकी 
स्थिति महान्‌ है। भारतीय प्रधान मन्त्री का पद सविधान का जात है और इस 
प्रकार प्रधान मन्त्री के पद के पीछे संविधान की अधिकारपूर्ण स्वीकृति है। वह 
मन्त्रि-परिषद्‌र का प्रधान हैं और मन्नियो की नियुक्ति, राष्ट्रपति केवल प्रधान मन्त्री 
के परामर्श पर ही करता है (* मन्त्री लोग राध्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्तब् ही अपने पदी 

पर रह सकते हैं, किन्तु मन्त्रि मण्डलीय शासन-प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति अपनी 
शक्ति का प्रयोग प्रधान मन्त्री के परामर्श पर ही करेगा । डा० अम्वेदकर ने कहा था 
कि प्रधान मन्‍्त्री को अपने मन्त्रियो को नियुवत॒ या वियुकत करने का पूरा अधिकार 
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मिलता चाहिए और यह अधिकार ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा मन्त्रिमण्डल के 
सामूहिक उत्तरदायित्व का श्रादश्श प्राप्त किया जा सकता है |! यदि कोई मन्त्री, 
प्रधान मन्त्री की झवज्ञा करे श्रथवा उसके अ्रधिकार को चुनौती दे, तो ऐसा करना 
मन्त्री के हित में घातक होगा, और उसकी समस्त राजनैतिक महत्त्वाकाक्षाओ्रो पर 
पानी पड जायेगा, हाँ यदि प्रधान मन्त्री ने अपने पद पर अ्रयोग्यता दिल्लाई है और 
यदि सभी लोग उसको अयोग्य प्रधान मन्‍्त्री समभत्ते हैं तो कोई भी मन्‍्त्री प्रधान 
मन्‍्त्री को चुनौती दे सकता है। 

जैनिंः्ज़ ने कहा है कि प्रधान मन्त्री का पद बहुत कुछ स्वय प्रधान मन्त्री के 
ऊपर निर्भर करता है कि वह उसे कैसा वनावे और इस पर भी निर्भर करता है कि 
श्रन्य मन्‍्त्री उस पद को किस रूप में विकसित होने दें । प्रधान मन्त्री की अधिकार- 
पूर्ण स्थिति का विस्तार कुछ तो प्रधान मन्‍्त्री के व्यक्तित्व, कुछ उसकी व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठा और कुछ दल के समर्थन पर निर्भर करता है। नेहरुजी की वास्तविक 
शक्ति है उनका गतिशील श्र शक्तिशाली व्यक्तित्व । नेहरूजी स्वय वास्तव में एक 
सस्था हैं भौर दल के ऊपर और शासन के ऊपर वे एकछत्र शासन करते हैं । 
डा० राघाकृष्णन्‌ ने लिखा है कि “जब नेहरूजी के सहयोगी मन्त्री या दल के उच्च 
नेताग्रो को नेहरूजी का ऐसा पत्र मिलता है, जिसमें वे किसी समाचारपत्र की 
किसी भश्रसुण्ष्ट खबर पर उनकी रिपोर्ट माँगते हैँ और जिस पत्र के साथ सम्बन्ध्ति 
समाचारपत्र की कटिंग सलग्न होती है तो श्रच्छो-अच्छो के होश विगड जाते हैं |”? 
कहा जाता है कि-नेहरूजी-ने-फमिछले-मझमनिर्वाचन-में-जोे-मररे-देश-क्ा-कीस-किया 
अ-उतना-व्झ-विर्वाचन--दोस-समाअ-के--किसि--देख-के-किसी-अचान-मन्त्री-ने-तत्त 
क्रिया. है; भ्रौ र-इतना-भस्लि-चेस-स्वय- पेहछजी-ने-भी-काँ परे स--के--स्भस्पत्तिस्व--का ल 
में.भी-नही किया /थ+। श्रौसतन, नेहरूजी ने प्रतिदिन दस सभाओ्रों में भाषण दिये, 
प्रतिदिन १,००० मील का सफर किया और ऐसा कार्यक्रम तीन महीने तक चला ।* 

मेहहजी-की-प्रतिष्ठा-प्रर-लेकम्रियतय-देश-में--औऔर-चिदेशे-में-वढ-स्ही-है. । 
नेहरूजी-की-वसस्तविक-कप्ति-का-काय्ण-यह-है--कि--वे--सब्टूनायक--[ताए0 
भश्ष०)-है।-बलगत-दयाजवीति- से. परे.है-मर-पे--छोटीन्छोटी-बातो-के--विवा दे-में-कह्ी 
पड़ते । “यद्यपि नेहरूजी जन्मत कुलीन भौर ठाठबाटी हैं किन्तु उन्होने भपने 
भ्रापको सर्वसाधारण का एक पुरजा मात्र बना लिया है भौर अपने जीवन को 
स्ववल-भारत-के-सिर्म ण-में-लगफ-दियर-है--और-उन्होने-त्तीप--कसेड--नरू-नसरियो- के -. 
स्वतल्--जीवन-को-उन्नत्त-कस्ने--वग“वीडा--उठाय-है ।” नेहरूजी इस समय 
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त व्यक्ति हैँ प्ौर उनका प्रभाव ससार की मुख्य घटनाओं पर 
पडे बिना नही रहता, और इस समय तो उन्तका महान्‌ ध्येय, ससार में शान्ति स्थापित 
करना है । इसलिए इस समय नेहरूजी की देश में और विदेश में मी महान्‌ ख्याति 
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है और सम्भवत जब तक श्री नेहरू प्रधान मन्त्री बने रहेंगे, उनके किसी सहयोगी 
मन्‍्त्री के लिए इतना सम्मानपूर्ण स्थान बनाना कठिन होगा । 

किन्तु प्रधान मन्‍्त्री की स्थिति दल के साथ बँघी हुई है । इसमें कोई सन्देह 
नही है कि श्री नेहरू की प्रतिष्ठा भी काँग्रेस की सफलता का कारण है भौर उनके 
व्यक्तित्व के कारण काँग्रेस में एकता बनी हुई है, किन्तु दल से श्रलग नेहरूजी कुछ 
नही है । नेहरूजी जो कुछ भी हैँ भ्रथवा जो कुछ बनने का दावा करते हैं, यह सव 
कुछ पार्टी का ही बनाया हुआ है । जब तक नेहरूजी का प्रभाव दल पर है, तब 
तक वह दल की नीति निर्माण करते रहेंगे। जहाँ दल ने उन्हे बाहर निकाला कि 
तुरन्त वे रैम्ज़े मैक्डानल्ड की तरह कही के न रहेगे । एस्क्विथ और लॉयड जार्ज का 
भी यही हाल हुआ था। 


श्रध्याय ६ 


केन्द्रीय शासन (क्रमशः ) 
(6णशथ्ाएशा # थै€ एशाएए) ८०ाव॑ 


ससद्‌ 
(?8778070॥6 ) 


ससद्‌ का संविधान (00रएस्‍क्लापश्नणा ० 6 ए2ग07०6) --भारतीय 
सविधान ने सघीय विधावमण्डलां का नाम ससद्‌ रखा है। ससद राष्ट्रपति और दो 
सदनो से मिलकर वना है जिनके नाम क्रमश. राज्य-परियद्‌ अथवा राज्य सभा और 
लोक सभा हैँ ।* इस प्रकार राष्ट्रपति, सस॒द्‌ का अ्वयवी अ्ग है जिस प्रकार कि 
इगलैड का राजा ब्रिटिश ससद्‌ का अभिन्‍त भ्रग है। किन्तु अभ्रमरीका का राष्ट्रपति, 
उक्त देश के विघानमण्डल का अभिन्‍न श्रग नहीं है। सयुकत राज्य भ्मरीका का 
संविधान उपवन्धित करता है. “समस्त विघायिनी शक्तियाँ सयुकत राज्य श्रमरीका 
की काँग्रेस में निहित होगी जिसमें दा सदन होगे जिनके नाम सीनेद (8९90७) शौर 
प्रतिनिधि सदन होगे ।”? 

यद्यपि भारतीय सविधान ने केन्द्रीय विधानमण्डल को वही स्वरूप प्रदान 
करने का प्रयत्त किया है जो इगलैड की ससद्‌ का है और इगलैंड के राजा के समान 
भारत के राष्ट्रपति को ससद्‌ का सघटक भाग माना है, फिर भी भारतीय ससद्‌ 
इगलैंड की समद्‌ के समान सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न विधानमण्डल नही है| डायसी का 
कथन है कि इगलैड की स्सद्‌ सस्पूर्ण प्रमुत्वसम्पन्न निकाय है और वैधिक दृष्टिकोण 
से इगलैड के शासन के सभी भ्गो पर ससद्‌ छायी रहती है। ससद्‌ की सम्पूर्ण 
प्रभुत्वसम्पन्तता का यह अर्थ है कि ससद्‌ जो कुछ भी चाहे भौर जिस रूप में चाहे 
विधि निर्मित कर सकती है श्रौर ससद्‌ जो कुछ भी निर्णीत करेगी, वह देश की 
सर्वोच्च विधि होगी। ससद्‌ जो कुछ भी अ्रधिनियमित करेगी, न्यायालय उसी को 
प्रमाण मानकर उसी का निर्वेचन करेगे और ससद्‌ ही जब तक उस श्रधिनियम 
को रह करके दूसरा अधिनियम भ्रधिनियमित न करेगी, न्यायालय उसी बिधि की 
क्रियान्विति करते रहेंगे । इस प्रकार ससद्‌ व्यवस्थापिका सभा भी है और सविधान 
सभा भी, और ससद्‌ के किसी श्रधिनियम को किसी न्यायालय मे चुनौती नही दी 
जा सकती । 


] अनुच्छेद ७६ । 
2. भनुच्छेद ७६ । 
3 अमरीका के सविधान का भनुच्छेद १, खण्ड १। 
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किन्तु भारतीय ससद्‌ की विधायी क्षमता शान्तिकाल में केवल उन विषयों 
तक सीमित है जिनको संघ सूची में और सविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्त्ती 
सूची में प्रगरिणित कराया गया है। इसके अतिरिक्त ससद्‌ की सर्वोच्चता अपने 
ग्रधिकार-क्षेत्र में भी उन मौलिक अ्रधिकारो के द्वारा मर्यादित है जिनकी सचिधान के 
तृतीय भाग में व्यवस्था की गई है। सविधान का अनुच्छेद १३ (२) उपवन्धित 
करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि पारित नहीं कर सकता जो मौलिक अधिकारो 
को छीनती या त्यूत करती हो । यदि राज्य ने कोई ऐसी विधि बनाई हो जो मौलिक 
झअधिकारो का उललघन करती हो, तो ऐसी प्रत्येक विधि उल्लघन की मात्रा तक 
शून्य हो जायगी । इगलैंड में सविधान-विधि श्रौर सामान्य-विधि में कोई श्रन्तर नहीं 
किया जाता, और ससद्‌ ही किसी विधि को बदल सकती है या रह कर सकती है, 
आर विधि के बदलने या रद्द करने की प्रक्रिया मी एक ही है। किन्तु इसके विपरीत 
भारत में सविधिक विधि और सविधान विधि में श्रन्तर किया जाता है, और 
सविधान के परिवत्तेन के लिए एक विशेष प्रक्रिया निश्चित की गई है !! सविघान 
ने न्यायालयों को भी श्रधिकार दिया है कि वे निर्णय कर सकते हैं कि कोई विधि वैध 
है था नही । 

ससद्‌ की सर्वोचक्चता के ऊपर लगे इन प्रतिबन्धो के बावजूद, ससद्‌ चह धुरी 
या कील है जिसके सहारे सारा शासन-तन्त्र घुमता है। इसका व्यवस्थापक अ्रधिकार- 
क्षेत्र अत्यन्त विशाल है और इसकी वित्तीय शक्तियाँ भी अ्रपरिमित हैं । युद्ध की 
घोषणा झौर शान्ति सन्धि करने के लिए भी ससद्‌ की स्वीकृति श्रनिवायं है। सत्य 
यह है कि केन्द्र में सारे शासन-तन्त्र को ससद्‌ ही सचालित करती है और वस्तुत 
सारे देश में श्रच्छे शासन के लिए ससदु्‌ ही उत्तरदायी है । श्रापातकाल की उद्घोषणा 
होने पर ससद्‌ के ऊपर लगे विघायी या वित्तीय प्रतिबन्ध समाप्त हो जाते हैं । 
वास्तव में, श्रापात उद्धोषणा के प्रवत्तेत काल में राष्ट्रपति श्रौर मम्त्रि-परिषद्‌ सहित 
ससद्‌ ही सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न अ्रधिकार प्राप्त कर लेती है । 

ससव्‌ टह्विसदनात्मक हैँ (?&7[40०॥६ 78 ०थ77००७))--संघीय स्वरूप 
वाले राज्यो में विधानमण्डल के द्वितीय सदन अपरिहाय होते है, और इसीलिए हमारी 
ससद्‌ भी द्विसदनात्मक है । प्रतिनिधि सदत अथवा लोक सभा में जनसख्या के आधार 
पर लोगो को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और राज्य परिषद्‌ या राज्य सभा में 
सम्पूर्ण सघ के भ्रवयवी एकक राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । सघवाद का 
यह मान्य सिद्धान्त है कि उच्च सदन में सभी अभ्रवयवी राज्यो को बिना उनके झ्राकार, 
क्षेत्रफल, जनसख्या या साधन स्रोतों पर विचार किये समान प्रतिनिधित्व दिया 
जाता है, किन्तु भारतीय सविधान ने समान प्रतिनिधित्व के उक्त सिद्धान्त का पालन 
नही किया है, बल्कि विभिन्‍न श्रवयवी राज्यों को प्राय जनसस्या के ही श्राधार 
पर राज्य सभा के स्थान निर्धारित किये गए हैँ ।? किसी राज्य को एक स्थान प्राप्त 





] पनुच्चेद रृ६८। 


५ 2 अनुयचो चतुर्थ विल्तु यदि राज्य की सोमाओ्रों में अन्तर हुआ तो सदस्य सख्या में भी 
परिवत न किया जा मकता ह । 
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है तो किसी राज्य को ३१ स्थान दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सभा में 
१२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित (7०7ए७#४१) होते हैं, जो राज्यो के 
प्रतिनिधियों के भ्रतिरित हैं । यह भी सघीय सिद्धान्त के विरुद्ध है ! 
राज्य सभा या राज्य परिषद्‌ 
(पफ्७ 00णाओरी ० 8॥8॥88) 
रचना (0०77स्‍7०४ंध्०१)--सविधान ने उपबन्धित किया है कि राज्य परिषद्‌ 
में कुल २५० प्रतिनिधि होगे जिनमें से १२ प्रतिनिधि राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित 
किये जायेंगे । जैसा कि वताया भी जा चुका है विभिन्‍न अवयवी राज्यों को राज्य 
सभा के लिए जो स्थान दिये गए हैँ, वे समान प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार 
पर नही दिये गए हैँ। प्रत्येक श्रवयवी राज्य को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है 
उसका आ्राधार यह है कि प्रत्येक दस लाख जनसख्या पर एक स्थान दिया गया है 
किन्तु इस प्रकार प्रथम ५४० लाख जनसल्या तक ४५ प्रतिनिधि उक्त राज्य से आ 
सकते हैं श्लौर यदि किसी राज्य को जनसख्या ५० लाख से ग्धिक होगी तो ५० लाख 
से ऊपर प्रत्येक २० लाख जनसख्या पर एक प्रतिनिधि भेजा जा सकेगा । इस आधार 
पर छोटे एकको को कुछ सामान्य सा प्रभार (एछहष्ट॥४४४०) मिल गया है। 
राज्य परिषद्‌ के लिए जो १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित किये जाते हैं वे 
ऐसे होने चाहिएँ, जिन्हें निम्मलिखित विषयो में से किसी एक का विशेप ज्ञान या 
व्यावहारिक अनुभव हो--साहित्य, कला, विज्ञान श्रीर समाज-सेवाएँ ।१ इस प्रकार 
राज्य सभा ऐसे योग्य व्यक्तियों को भी राजनीति में पदार्पएा करने का भझ्रवसर 
प्रदान करती है जो चुनाव दगल में भाग न लेना चाहते हो । सविधान सभा में नाम 
निर्देशन के सिद्धान्त की कदु श्रालोचना हुई थी और इस प्रथा को लोकतस्त्रात्मक 
गणराज्य में प्रतिक्रियावादों एवं अ-लोकतस्वात्मक कहा गया था| यह सही है कि 
थोडे से श्रत्यधिक योग्य भर व्यावहारिक अनुभव के व्यक्तियों को राज्य सभा में 
नाम-निर्देशन के श्राघार पर ले लेने से देश का लाभ होगा और राज्य सभा के 
सम्मान की वृद्धि होगी, किन्तु सघ में उच्च सदन, राज्यो का प्रतिनिधि सदन है 
न कि वह समस्त देश का प्रतिनिधि सदन है। सविधान ने वास्तव में राज्य सभा 
को भी सर्वसाधारण का प्रतिनिधि सदन ही बत्ता दिया है क्योकि यह उप- 
बन्धित किया गया है कि राज्य सभा उपस्थित श्लौर मतदान करने वाले सदस्यों की 
दो-तिहाई सख्या द्वारा समर्थित सकल्प द्वारा घोषित करे कि ससद्‌ राज्य सूची में 
प्रगणित किसी विपय पर विधि वना सकेगी ।१ परन्तु जहाँ राज्य मभा में राज्यों के 
प्रतिनिधि जनसस्या के आवार पर निर्वाचित होते हैं और जहाँ राज्य समा में 
१२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित भी होते हैँ, ये दोनों ही तथ्य सघवाद के 
सिद्धान्त के विपरीत हैँ । 


3. अनुच्छेद ८० (क)। 
2 अनुच्छेद ८० (३)! 
3 अनुच्छेद २४६ (१)। 
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इस समय राज्य सभा में १२ नाम-निर्देशित सदस्यों सहित कुल २१६ 
सदस्य है । 

राज्य सभा की श्रवधि (० 7७ रण धर० फ४]98 8980)8 )- राज्य 
सभा स्थायी सदन है । उसका विघटन नहीं होता !! जिस समय लोक सभा का विघ- 
टन हो जाता है, उस समय भी राज्य सभा सत्र में हो सकती है झौर अपना कार्य 
करती रहती है। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि लोक सभा के विधटित हो जाने पर 
राज्य सभा के सकलप की झ्रावद्यकता श्रा पडे जिसके अनुसार झ्रापात उद्घोषणा का 
प्रवर्तत काल दो मास से भ्रधिक बढाना भ्भीष्ट हो तो राज्य सभा अपना काये श्रवश्य 
करेगी यद्यपि लोक सभा विघटित हो चुकी है ।* इस प्रकार राज्य सभा एक स्थायी 
सदन है ।* लेकिन प्रति दूसरे वर्ष उसके एक-तिहाई सदस्य अपना स्थान खाली कर 
देते हैँ । इस प्रकार राज्य सभा के किसी सदस्य का सामान्य कार्यकाल ६ वर्ष है । 

सदस्यों की भहुंताएँ (0प्रद्यावि०%क्मणत8 ई०' 'पशएँश४8) --कोई व्यक्ति 
राज्य सभा में के किसी स्थान की पूत्ति के लिए चुने जाने के लिए अर न होगा जब 
तक कि--* 

(क) वह भारत का नागरिक न हो, 

(ख) कम-से-कम ३० वर्ष की आयु पूर्ण न कर चुका हो , 

(ग) भर वे सब शर्तें पूर्ण न करता हो जिन्हें ससद्‌ निर्धारित करे । १६५१ 
के लोक-प्रतिनिषित्व-प्रधिनियम के अश्रनुसार राज्य सभा के लिए चुने जाने वाले 
प्रत्याशी का उस राज्य का ससद्‌ के लिए निर्वाचक होना आवश्यक है जिसमें वह 
निवास करता हो । 

राज्य सभा की सदस्यता श्रजित करने के लिए वही भ्रह्ताएँ रखी गई हैं जो 
लोक सभा के लिए हैँ, भ्रन्तर केवल यह है कि लोक सभा की सदस्यता के लिए 
प्रत्याशी की आयु कम-से-कम २५ वर्ष होनी चाहिए। सविधान के निर्माताओं ने सोचा 
था कि राज्य सभा के सदस्यो की उच्चतर अहंँताएँ निर्धारित करने से सदन के मान 
में वृद्धि होगी, साथ ही सदस्यों की सामान्य योग्यता अधिक होगी | डा० अ्रम्बेदकर ने 
कहा था कि "राज्य सभा के सदस्पो को जिस प्रकार के कृत्य करने होंगे उनमें पर्याप्त 
श्रनुभव और योग्यता की भ्रावश्यकता होगी, साथ ही ससार के मामलों का व्याव- 
हारिक अनुभव भी अपेक्षित होगा, इसलिए भेरा विचार है कि यदि ये भ्रतिरिक्‍त 
योग्यताएँ भर अहंताएँ स्वीकार कर ली जाती हैं तो हम को ऐसे प्रत्याशी सदस्य 
मिल सकेंगे जो सदन की सेवा सामान्य निर्वाचक की अपेक्षा अच्छे ढग से कर सकेगे ।” 
सयुकक्‍त राज्य अमरीका में सीनेट सदस्य के लिए श्रावश्यक है कि वह कम से कम ३० 
वर्ष का हो, जिस राज्य से निर्वाचित होना चाहता है, उस राज्य का नागरिक हों, 


और सयुक्तत राज्य का कम से कम € वर्ष से नागरिक रहा हो । 


] अनुच्छेद ८३ (१)! 2 अनुच्छेद ८३ । 
3. +» (८३) (१)॥ 4. +» एप४)। 
5, €0980#0९४४ 383७777ए 977००९०गटढ्8ठ, एण जा, 9 89 
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सभापति (४७ ए7€छव7ष्ट 06००) --भारत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य 
सभा का समापति होता है, और इस सम्बन्ध में वह सयुक्त राज्य श्मरीका के 
उपराष्ट्रपति के समान है जो पदेन सीनेट का सभापति होता है। भारत का उप- 
राष्ट्रपति भी अ्रमरीका के उपरा-ट्रपति की तरह राज्य सभा का सदस्य नहीं होता और 
इस प्रकार दोनो मे से किसी को सिवाय किसी प्रदन पर वरावर-वरावर मत होने के, 
मत देने का अधिकार नही है। किन्तु सीनेट का सभापति केवल सभापति अथवा 
मध्यस्थ (707०078607) मात्र है। पहचान (7९००४०४०॥) के अधिकार के द्वारा वह 
वादविवाद को नियन्त्रित नही कर सकता | वह सदस्यो को उसी क्रम से बोलने के 
लिए बुलाने को वाघध्य है जिस क्रम से कि वे खडे हो । इसके विपरीत राज्य सभा के 
चेयरमैन या सभापति की स्थिति अधिक गौरवपूर्ण है। वह सदन के सदस्यो को 
बैठ जाने का आदेश देता है, श्रौचित्य प्रश्नों (90708 ० ०706०) पर निर्णय देता है, 
वादविवादो में व्यवस्था और क्रम बनाये रखता है और प्रइन करता है तथा निर्णय भी 
घोषित करता है। अमरीका वा उपराप्ट्रपति सीनेट का समापति पद सर्देव के लिए 
छोड देता है ज्योही वह राष्ट्रपति के पद पर पहुँच जाता है, किन्तु भारत का 
उपराष्ट्पति, राष्ट्रपति के पद पर केवल थोडे समय के लिए जाता है और ज्यो ही 
नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपने पद पर श्रा जाता है, तुरन्त उपरास्ट्रपति भी 
राज्य सभा का सभापतित्व पुन ग्रहरा कर लेता है । 

राज्य सभा अपने किसी सदस्य को ही भ्रपना उप-सभापति चुनती है! भ्रौर 
उक्त उपसभाषति ही ऐसे समय में जबकि सभापति का पद रिक्त हो अ्रथवा जब उप- 
राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तव सभापति के पद के कत्त॑व्यो का 
पालन? करता है, श्रौर, यदि राज्य सभा की किसी बैठक में सभापति और उपसभा- 
पति दोनो अनुपस्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति जो परिपद्‌ की प्रक्रिया के नियमों द्वारा 
निर्घारित किया जाए सदन के सभापति के रूप में कार्य करता है। और यदि कोई 
ऐसा व्यक्ति उपस्थित नही है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे राज्य परिपद्‌ निर्धारित करे, 
सभापति के रूप में कार्ये करता है ।* 

उपराष्ट्रपति, राज्य परिपद्‌ के ऐसे सकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे 
लोक सभा ने स्वीकृत किया हो ।५ किन्तु जबकि उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने 
का कोई स कल्प राज्य परिषद्‌ में विचाराबीन हो तव सभापति को परिपद्‌ में बोलने 
तथा दूसरी प्रकार से उसकी कारंवाइयो में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु ऐसे 
सकल्प पर अथवा ऐसी कारंवाइयो में किसी अन्य विपय पर मत देने का विल्कुल 
हक नही है ।” राज्य परिपद्‌ का उपनमापति भी परिपद्‌ के समस्त संदस्यो के बहुमत 
से पारित सकल्‍्प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है !* सभापति की तरह से 
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उपसभापति भी उस समय परिषद्‌ में पीठासीन न होगा जिस समय उसको अपने पद 
से हटाने का कोई सकलप विचाराघीन होगा 7 


सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तो के सम्वन्ध मे ससद्‌ ही निर्णय 
कर सकती है और उनको देश की सचित निधि से वेतन आदि दिया जाता है । डा० 
सर्वपल्ली राघाकृष्णन्‌ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैँ और तदनुसार प्रथम राज्य 
सभा के प्रथम चेयरमैन हैं । राज्य सभा या राज्य परिषद्‌ के उपसभापति श्री एस० 
वी० कृष्णामृत्ति राव हैं । 


राज्य सभा के कृत्य 
(एप्राएवणा8 ० ४० छे8.]ए०७ 5७०08 ) 

राज्य सभा के कृत्यो का अध्ययन पाँच विभिन्‍न भागो में किया जा सकता 
है * वे हैं व्यवस्थापक कृत्य, वित्तीय कृत्य, प्रशासनिक कृत्य, सविधान सम्बन्धी 
कृत्य, और मिले-जुले कृत्य । 

व्यवस्थापक क्ृत्प (॥,62व8[8&0ए७ कष्प्राकाणा8 ) -+-विधि-निर्माण का कार्य 
समस्त ससद्‌ सम्मिलित रूप में करती है जिसमें राष्ट्रपति, राज्य समा और लोक 
सभा सभी का योग रहता है । अकेली लोक सभा कुछ नहीं कर सकती यद्यपि 
राष्ट्रपति श्ौर राज्य सभा की शवितियो पर लोक सभा के श्रकुश रहते हैं | वित्तीय 
विधेयको को छोडकर कोई श्रन्य विधेयक ससद्‌ के किसी भी सदन में आरम्भ हो 
सकता है ।१ और कोई विधेयक उस समय तक विधि रूप घाररा नहीं कर सकते 
जब तक कि ससद्‌ के दोनो सदनों द्वारा पारित न हो जाएं ।४ इसका यह श्रर्थ है कि 
वित्तीय विधेयको को छोडकर अन्य सभी विधेयक दोनो सदनो में से किसी भी सदन 
में आ्रारम्भ किए जा सकते हैं, तथा कोई विधेयक तभी विधि रूप घारण कर सकता 
है जबकि ससद्‌ के दोनों सदन उसे पारित कर दें। यदि किसी विधेयक को किसी 
एक सदन द्वारा सशोधित कर दिया जाता है तो उक्त सशोधन पर दोनो सदनो की 
स्वीकृति आवश्यक होगी । यदि किसी विधेयक में किये गए सशोघन पर दोनों सदन 
श्रसहमत हैं, या सम्पूर्ण विधेयक पर ही दोनो सदन असहमत हैं तो राष्ट्रपति को 
अ्रधिकार है कि वह लोक सभा और राज्य सभा का सम्मिलित अधिवेशन ग्राहृत 
करे ग्लौर उक्त सम्मिलित सत्र में विधेयक या विधेयक के सशोघन के विषय में 
पर्यालोचन कराके मतदान कराए।* सम्मिलित अधिवेशन में सभी प्रइन समस्त उप- 
स्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के वहुमत्त के समर्थन पर निर्णीत किए जाते 
हैं। इस प्रकार जो विधेयक पारित हो जाता है उसे दोनो सदनो द्वारा पारित मान 
लिया जाता है। सम्मिलित अधिवेशन की विधि किसी ऐसे विधेयक के ऊपर भी 
प्रभावी होगी जिसको किसी एक सदन ने तो पारित कर दिया हो और जो दुसरे सदन 
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को भेज दिया गया हो किन्तु दूसरे सदन ने उक्त विधेयक को प्राप्त करने के ६ मास 
तक पारित न किया हो, किन्तु ऐसी ६ मास की कालावधि की सगणता मे ऐसी 
कालावधि को सम्मिलित नही किया जाता जिसमें निदिष्ट सदन निरन्तर चार दिनो 
से भ्रधिक के लिए सन्नावसित (छा070ट2ू0०० 67 80]0प्राप्र०त ) रहता है ।' 

इस प्रकार राज्य सभा श्रौर लोक सभा की समान व्यवस्थापिका शक्तियाँ 
हैं। सामान्य व्यवस्थापन के सम्बन्ध में राज्य समा की शक्तियों पर किसी प्रकार के 
प्रतिवन्‍्ध नही हैं । किन्तु इगलैंड की लार्ड समा की शक्तियो पर १६११ के ससद्‌ 
अधिनियम (ए8णा#णशा। 8० 9]) ने तथा पुन उसके १६४६ के सशोधित 
रूप ने प्रतिवन्‍्ध लगा दिए हैं । राज्य सभा और लोक सभा का इस सम्वन्ध में समान 
दर्जा है, और राज्य सभा यदि चाहे तो किसी विधेयक पर दो सदनों के विरोध को 
निबटाने के उद्देश्य से सम्मिलित अधिवेशन श्राह्ृत करा सकती है । किन्तु सम्मिलित 
अधिवेशन में राज्य समा की स्थिति कमज़ोर पडती है। राज्य सभा की सदस्य 
सख्या २१९ है जबकि लोक सभा मे ४६६ सदस्य हैँ, और इस प्रकार राज्य सभा 
लोक सभा की अपेक्षा लगभग आधी से भी कम है। इस प्रकार लोक सभा श्रासानी 
से राज्य सभा को हरा सकती है । राज्यमभा तो केवल लोक सभा द्वारा पारित 
किसी विधेयक को पास करने में अधिक से अधिक छ मास की देर लगा सकती है 
किन्तु वह किसी विधेयक को समाप्त वही कर सकती । 

वित्तीय इत्य. (फप्राद्मागरन शित्रक्वाणा8 )-किन्तु वित्तीय विधेयको के 
सम्बन्ध में राज्य सभा की स्थिति, लोक सभा की अपेक्षा निश्चित रूप से घटिया है । 
सविधान ने घन विधेयको की स्पष्ट परिभाषा की है? और उपवन्धित किया है कि 
यदि ऐसा प्रइव उठे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नही तो इस सम्बन्ध में 
लोक सभा के अध्यक्ष का विनिद्चय अन्तिम होगा ।* सविधान ने स्पष्ठत उपवन्बित 
किया है कि राज्य परिषद्‌ में वन विधेयक पुर स्थापित नहीं किया जा सकता,५६ 
झौर घन विधेयक के सम्बन्ध में राज्य समा या राज्य परिपद्‌ की स्वीकृति की 
प्रावश्यकता नही है। जब लोक सभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, 
तो वह राज्य परिषद्‌ या राज्य सभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता 
है” तथा राज्य परिषद्‌, विधेयक की अपनी प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन की 
कालावधि के भीतर उक्त विधेयक को भ्रपनी सिफारिशों सहित लोक सभा को लौटा 
देती है, तथा ऐसा होने पर लोक सभा राज्य परिपद्‌ की सिफारिशों में से सब को 
या किसी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि राज्य परिपद्‌ की सिफा- 
रियो में से किसी को भी लोक सभा स्वीकार नहीं करती हे, त्तो धन विधेयक उस 
रूप में दोनो सदनो द्वारा पारित समझा जायगा जिस रूप में कि वह लोक सभा 
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द्वारा पारित किया गया था ।? यदि राज्य परिषद्‌ किसी धन विधेयक को अपनी 
सिफारिशो सहित या रहित चौदह दिन के श्रन्दर लोक सभा को वापिस नही करती 
है तो भी उक्त विधेयक उस रूप में दोनो सदनो द्वारा पारित समझा जायगा जिस 
रूप में कि वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था । प्रदायो (8ण००७॥०४) के 
सम्बन्ध में ग्रधिकार विधानमण्डल का सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार है । भारतीय 
सविधान ने प्रदायों सम्बन्धी श्रधिकार केवल लोक सभा को सौंपा है। अनुदान 
(27०0७ ) सम्बन्धी माँगें राज्य सभा में नही जाती हैं ।* 
प्रशासनिक कृत्य (8ताप्राशधाछध २8 फपा०धण३) “>संविधान ने मस्त्रि- 
परिषद्‌ को लोक सभा के प्रति उत्तरदायी ठहराया” है इसलिए राज्य परिषद्‌ या 
राज्य सभा का देश की कार्यपालिका के ऊपर कोई नियन्त्रर॥) नही है । सत्य यह है 
कि नियन्त्रण और उत्तरदायित्व अ्रलग-अलग नही किए जा सकते । किन्तु राज्य सभा 
दो प्रकार से देश की कार्यपालिका पर प्रभाव डाल सकती है। राज्य सभा शासन से 
उसके ऋृत्यो के बारे में जानकारी माँग सकती है और वह शासन की श्रालोचना भी 
कर सकती है । मोखिक ओर लिखित प्रइनों के द्वारा तथा प्रक प्रश्नों के द्वारा राज्य 
सभा शासन से शासन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करती है | कार्यपालिका की भालो- 
चना का अवसर सामान्यत स्थगन प्रस्ताव (80]०0ए77ए9७॥४ 70007) के समय झाता 
है और यह अधिकार लोक सभा के समान राज्य सभा को भी प्राप्त है। राज्य सभा 
ऐसे प्रस्ताव उपस्थित कर सकती है जिनके द्वारा शासन से एक विद्ेेष प्रकार की 
नीति पर चलने के लिए प्रा्थेना की जा सकती है। जिस समय विधि का निर्माण 
होता है, उसी समय शासन की नीति की परीक्षा होती है। और विधि-निर्माण में 
लोक सभा और राज्य सभा दोनो को समान श्रघिकार प्राप्त हैं । शासन की नीति की 
हिसायत करने के उद्देश्य से राज्य समा में कुछ मन्त्री उपस्थित रहते हैं, और कुछ 
मनन्‍्त्री तो राज्य सभा के सदस्यों में से ही लिये जाते हैं । संविधान ने किसी ऐसे मस्त्री 
को भी राज्य सभा की कारंबाई मे भाग लेने की श्राज्ञा प्रदान की है जो राज्य सभा का 
सदस्य न हो, और उसे बोलने का भी अधिकार दिया है किन्तु वह मतदान में भाग 
नही ले सकता ।* किन्तु राज्य सभा को यह श्रघिक।र नही है कि वह शासन को अप- 
दस्थ कर सके । 
सविधायी या सविधान सम्बन्धी कृत्य (00800ए0०॥४ मष्रात०४०7७) --राज्य- 
सभा लोक-सभा के साथ-साथ सविधान सविधायी कृत्य भी करती है। सविधान में 
संशोधन करने वाला विधेयक ससद्‌ के किसी भी सदन में पुर स्थापित किया जा 
सकता है ।* सविधान में सशोधन करने वाले विधेयक के लिए यह झ्रावश्यक है कि 
वह प्रत्येक सदन की सम्पूर्ण सदस्य सख्या के बहुमत से तथा उपस्थित श्रौर मतदान 
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करने वाले सदस्यो के दो-तिहाई बहुमत से पारित हो, तभी सविघान में सशोधन हो 
सकता है! 

यदि सविधान में सशोधन करने वाले किसी विधेयक के सम्बन्ध में दोनो सदनो 
मे विरोध हो जाए तो ऐसे विरोध को श्ञान्त करने के लिए सविधान ने कोई उपाय 
नही सुझाया है। शकरी प्रसाद वताम भारत सरकार वाले मामले में भारत के उच्च- 
तम न्यायालय ने फैसला दिया था कि संविधान मे सशोधन करना और उसकी प्रक्रिया 
निश्चित करना सामान्य विधायी प्रक्रिया है, शऔर ससद्‌ ने सचिघान के अनुच्छेद 
११८ के अनुसार सामान्य विधायी कार्य-प्रणाली के लिए जो नियम बनाए हैं, वे 
नियम ही भ्रनुच्छेद ३६८ के उपबन्धों के अन्तर्गत भी किसी ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में 
भी लागू होगे जिसका उद्देश्य सविधान में सशोधन करना हो | उच्चतम न्यायालय के 
उक्त निर्णय के भ्रनुसार यह निश्चित हो गया है कि सविधान-सशोधन-विधेयक के 
बारे में यदि दोनो सदनो में विरोध उत्पन्न हो जाए तो वह विरोध उसी प्रक्रिया के 
श्रनुसार सुलझाया जाएगा जिस प्रकार कि सविधान के अनुच्छेद १०४ के अनुसार 
सामान्य विधेयक के सम्बन्ध में विरोध को सुलकाया जाता है । इसका यह श्रर्थे हुआ 
कि दोनों सदनो का सम्मिलित अधिवेशन हो । किन्तु सम्मिलित अधिवेशन मे राज्य 
सभा प्राय प्रभावहीन हो जाती है, वयोकि वहाँ राज्य सभा १ २ के हिसाव से 
भ्रल्प मत में होती है । 

मिले-जुले भ्रथवा प्रकीर्ण कृत्य (](800]8060प8 +'ए7०७०४४) --राज्य सभा 
के प्रकीर्ण या मिले-जुले कृत्य निम्नलिखित हैँ-- 

(१) राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में 
भाग लेते हैं । राष्ट्रपति का तिर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करते हैं 
जिसमें ससद्‌ के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यो की विघान सभाग्रों के 
निर्वाचित सदस्य होते हैं । 

(२) भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है भौर 
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग सम्बन्धी सकल्प समद्‌ के किसी भी सदन में पुर स्था- 
पित किया जा सकता है, शौर यदि उक्त प्रस्ताव, सदन की सम्पूर्ण सदस्य सख्या के 
दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है, तो ससद्‌ का दूसरा सदन उक्त अभियोग की 
जाँच-पढताल करता है या सदन अभियोग को किसी न्यायाधिकरण (00ए7७६ ० 
गफ्फए॥8)) के झोधनार्थ भेज देता है, किन्तु महाभियोग तभी सफल तथा सिद्ध माना 
जाएगा जबकि अनुसघान करने वाले सदन की मम्बूर्ण सदस्य सख्या के दी-तिहाई 
बहुमत से महाभियोग समरथित हो ॥* इसका यह श्रर्थ है कि यदि दोपारोप सम्बन्धी 
प्रस्थापना राज्य सभा में प्रस्तुत की जाती है तो लोक सभा उबत दोपारोप का अनु- 
सधान करेगी किन्तु यदि दोपषारोप सम्बन्धी सकल्प लोक सभा में पुर.स्यापित्त किया 
जाता है तो राज्य समा उक्त दोपारोप का अनुसघान करेगी ! महाभियोग सम्बन्धी 
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दोषारोप तभी सिद्ध और सफल माना जाएगा जबकि अनुसधान करने वाले सदन की 
सम्पूर्ण सदस्य सख्या के दो-तिहाई बहुमत से दोषारोप सम्बन्धी सकल्प पारित हो 
जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग के सम्बन्ध में राज्य सभा और 
लोक सभा का दर्जा बराबर और समान है । 

(३) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सयुकत अधिवेशन में समवेत ससद्‌ के दोनों 
सदनो के सदस्यों के द्वारा किया जाता है,” और वह राज्य परिषद्‌ के ऐसे सकल्प 
के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों 
के बहुमत ने पारित किया हो तथा जिसे लोक सभा ने स्वीकृत कर लिया हो 

(४) उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय (प्वाह्या 000%)* 
के किसी न्‍्यायाबीश को अ्पने पद से तभी हटाया जा सकता है जबकि सिद्ध कदाचार 
अथवा असमर्थता के लिए ऐपे हटाए जाने के हेतु प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य सख्या 
के वहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो- 
तिहाई के बहुमत द्वारा समथित समाबेदन पर राष्ट्रपति ने आ्रादेश दिए हो । 

(५) राज्य सभा या राज्य परिषद्‌ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों 
की दो-तिहाई से भ्रन्यून सख्या द्वारा सर्माधत सकलल्‍प द्वारा घोषित कर सकती है कि 
राष्ट्रीय हित में श्रावश्यक या इष्टकर है कि ससद्‌ राज्य सूची” में प्रगरिणित किसी 
विषय के बारे में विधि बनाए । ऐसा पारित राज्य सभा का सकल्प एक से अ्रनधिक 
वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा । 

(६) आपात की उद्घोषणा चाहें वह वित्तीय श्रापातर की उद्घोषणा हो, 
चाहे सामान्य आपात्तर की हो, ओर चाहे किसी राज्य सें शासन-तन्त्र के विफल हो 
जाने की उद्घोषणा हो, केवल दो मास तक प्रवत्तेत में रहेगी, किन्तु यदि ससद्‌ के 
दोनों सदनो के सकल्पो द्वार; वह उस श्रर्थात्‌ दो मास की कालावधि की समाप्ति से 
पहिले ही अनुमोदित कर दी जाती है तो उक्त उद्घोषणा के प्रवत्तेन की कालावधि 
बढ जाएगी । उसी प्रकार यदि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में 
मोलिक अधिकारो को निलम्वित करेगा तो ऐसे प्रत्येक आदेश के दिए जाने के पश्चात्‌ 
उक्त आदेश यथासम्भव शीघ्र समद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा | 

राज्य सभा या राज्य परिषद्‌--एक कमजोर सदन (8]98 59908, & 
'फज़टा० 0080 0९०)--सविधान के निर्माताओं की ऐसी ही इच्छा थी की राज्य 
सभा, लोक सभा की अपेक्षा कमज़ोर सदन रहे । और ससदीय शासन-प्रणाली की भी 
यही माँग है कि राज्य परिपद्‌ अथवा उच्च सदन एक कमज़ोर मदन रहे | सविधान 
ने राज्य सभा को ऐसी शक्तियों से सज्जित नही किया है जो वह कार्येपालिका सत्ता 
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को नियन्त्रित कर सके | यद्यपि राज्य सभा प्रण्नो और पूरक प्रदतो के द्वारा शासन 
से किसी भी विषय पर जानकारी माँग सकती है और स्थगन-पअस्ताव के द्वारा शासन 
की नीति की आलोचना भी कर सकती है किन्तु राज्य सभा मन्त्रि-परिषद्‌ को अप- 
दस्थ नहीं कर सकती । यदि राज्य सभा में शासन की हार भी हो जाए तो भी मन्त्रि- 
परिषद्‌ के लिए त्यागपत्र देना झ्रावर्यक नही होगा | सविघान ने मन्त्िन्‍्परिषद्‌ को 
केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी माना है । 

राज्य परिषद्‌ या राज्य सभा के बारे में कहा जाता है कि सामान्य व्यवस्थापन 
में उसका दर्जा लोक सभा के समान है । किन्तु यह तथ्य नहीं है | राज्य सभा किसी 
विधेयक को निषेध (५०७०) नहीं कर सकती । यह तो केवल देर लगा सकती है। 
यदि राज्य सभा किसी विधेयक को अस्वीकार कर देती है, या यदि उसको छ महीने 
के अन्दर पारित नही करती है, या यदि राज्य सभा किसी विधेयक में ऐसे सशोधन 
कर देती है जिन पर लोक सभा सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ससद्‌ के 
दोनो सदनों का सम्मिलित सन्न आहूृत कर सकता है और उक्त सम्मिलित अधिवेशन 
में विधेयक पर विचार और मतदान हो सकता है। इस प्रकार लोक सभा, अपनी 
अधिक सदस्य सख्या के वल पर अपने मन की करा लेती है । घन विधेयको के सम्बन्ध 
में राज्य परिषद्‌ पूर्ण अशवत है । घन विधेयक केवल लोक सभा में ही पुर स्थापित 
किए जा सकते हैं । संविधान ने घन विधेयक की स्पष्ट परिभापा की है श्रौर लोक 
सभा के अध्यक्ष या सभापत्ति को भ्रधिकार प्रदान किया है कि वही अन्तिम झूप से 
निर्णय करेगा कि कौन विधेयक घन विधेयक है, और कौनसा विधेयक घन विधेयक 
नही है । और राज्य सभा के पास कोई अन्य प्रभावपूर्ण वित्ताय अश्रधिकार भी नही 
हैं । लोक सभा किसी धन विधेयक को राज्य सभा के पास उसकी सिफारिशो के लिए 
मेजती है श्रोर यह आवश्यक है कि राज्य सभा उक्त घन विधेयक को श्रपनी सिफा- 
रिशो सहित चौदह दिन के श्रन्दर लौटा दे ॥ यदि राज्य सभा, चौदह दिन के अन्दर 
उवत घन विधेयक को अपनी सिफारिशो सहित न लौटावे, श्रथवा यदि राज्य सभा 
उक्त घन विधेयक को ऐसी सिफारिशो सहित लौठावे जो लोक सभा को मान्य नही 
हैं तो लोक सभा की इच्छा ही सर्वोपरि होगी । इसके श्रतिरिक्त अनुदानों सम्बन्धी 
माँय या भ्रभियाचना (6७०8ए० ई07 8४70) राज्य सभा के समक्ष प्रस्तुत नही की 
जाती और सार्वजनिक व्यय की स्वीकृति केवल लोक सभा ही करती है । 

राज्य सभा की हीनता की कहानी श्रभी और शेप है। यह सघीय द्वितीय 
सदन भी तो नही है। सघात्मक शासन-व्यवस्था का यह सुपरिचित सिद्धान्त है कि 
उच्च सदन अवयवी एकक राज्यो का प्रतिनिधि सदन होता है, और ऐसी शासन 
व्यवस्था का सविधान इस आवार पर निर्मित होता है कि सघ के सभी अवयवी एकक 
राज्यो को उच्च सदन में या द्वितीय सदन में, विना राज्यों के ग्राकार या जनसल्या 
पर विचार किए समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है । किन्तु भारतीय राज्य समा में 
सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है । साथ ही राज्य सभा राज्यों की 
हित रक्षिका नही है, और इसको कोई ऐसी यक्ति पाप्त नही है जिससे शह राज्यों 
के हितो का सरक्षण कर सके । 
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किन्तु इसके यह अर्थ भी नहीं हैं कि राज्य सभा की स्थिति उतनी ही दयनीय 
है जितनी कि फ्रास के उच्च सदन (7०5७७ 00एफला 0 छे०एफी ) की है। 
भारतीय राज्य सभा कन्ताडा की सीनेट के समान नही है क्योकि वह न तो जल्दबाजी 
के विधान निर्माण पर किसी प्रकार का प्रभावी अकुश रखती है, और न वह 
ऐसा सदन होता है जिसमें निम्न सदन द्वारा पारित विधेयकों पर सुचारु रूप से 
पुनविचार हो सके । राज्य सभा निद्चित रूप से अपने वादविवादों के हारा शासन 
और सर्वेंसाधारण के ऊपर प्रभाव डालती है । राज्य सभा ऐसा अवसर प्रदान करती 
है, जहाँ वक्‍ता लोग विवादग्रस्त विषयो पर जानकारीपूर्ण प्रकाश डालते हैं और 
ऐसा वे तटस्थ भाव से करते हैँ। राज्य सभा के वादविवाद प्राय उन्समुक्त भर 
स्वतन्त्र होते हैँ क्योकि राज्य सभा के मतदात का सरकार की सत्ता पर कोई प्रभाव 
नहीं पडता । ऐसा शासन जो जनमत की चिन्ता करता है और जो लोगो के प्रति 
उत्तरदायी होता है, इतना खतरा उठाने को तैयार नही होगा कि श्रत्यन्त समझदार, 
योग्य और अनुभवी व्यवितयों की राय पर विचार भी न करे | 

भारतीय राज्य सभा ने अपने छोटे से जीवन-काल में कई बार अवित्तीय 
विधेयकों के सम्बन्ध में लोक सभा के समकक्ष स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न किया 
है । राज्य सभा ने विधि मस्त्री को, जो राज्य सभा का सदस्य भी था, आज्ञा नही दी 
कि वह लोक सभा में जाकर किसी गलतफहमी को दूर करे, क्योक्ति इसमें राज्य 
सभा ने अपनी हीनता का अनुभव किया। इसके अतिरिक्त लोक सभा ने एक बार 
राज्य सभा से प्रार्थना की कि वह अपने सात सदस्य लाम-निर्देशित करे जो लोक 
लेखा समिति के कार्य में सहयोग दें किन्तु राज्य सभा ने स्वीकार नहीं किया | 
राज्य सभा का कहना था कि लोक लेखा समिति (7ए७॥७ &०००७०६४ (00097070९७ ) 
लोक सभा की समिति थी, न कि ससद्‌ की समिति । इसलिए राज्य सभा की शान 
के खिलाफ था कि वह अपने सदस्यो को लोक सभा की किसी समिति में कार्य करने 
के लिए भेजती । इन दोनो प्रवसरो पर प्रधान मन्त्री ने होशियारी से स्थिति को 
संभाल लिया । 

इसलिए राज्य सभा विल्कुल ही वेजान सस्था नहीं है। फिर भी इसकी 
स्थिति निम्न है, इससे भी इनकार नही किया जा सकता । सविधान ने भी इसे लोक- 
सभा से घटिया दर्जे का सदन बनाया है और ससदीय शासन-व्यवस्था का यह नियम 
भी है । ससदीय शासन-प्रणाली में उच्च सदत्त पुनविचारक सदन होता है। उज्ब 
सदन एक प्रकार का भ्रकुश या ब्रेक (७798७) है, किन्तु यह ब्रेक ऐसा सख्त नही 
होना चाहिए जो दोनो सदनो में विरोध उत्पन कर दे। भारतीय सविघान के 
निर्माताश्रो की यही इच्छा थी कि राज्य सभा को ऐसे श्रधिकार दिए जाएँ जो वह 
प्रभावी रोक या अकुश लगा सके किन्तु राज्य सभा को ज़िद नही करनी चाहिए । 

लोक सभा 
(एफ म्ू०ए०5०७ ०६ छा 9७०७७) 
लोक सभा (प्र० 7.05 8०७४७)---लोक सभा ससद्‌ का निम्त सदन है और 
7ह कई प्रकार से इगलैंड की लोक सभा से मिलती-जुलती है । भारत की ससदु 
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भी इगलैड की ससद्‌ की ही तरह एक सस्था नहीं है। ब्रिटिश ससद्‌ राजा, लाई्ड 
सभा और लोक सभा से मिलकर वनती है । तीनो सत्ताएँ मिलकर ही ससद्‌ का 
निर्माण करती हैं ! उसी प्रकार भारतीय ससद्‌ भी राष्ट्रपति, राज्य सभा श्रौर लोक- 
सभा से मिलकर बनती है। दोनो ही देशो में राज्य का प्रधान केवल औपचारिक 
प्रधान है और देश के व्यवस्थापन में वह केवल ओपचारिक भाग लेता है श्रौर 
ससदीय शासन-प्रणाली मे ऐसा ही होता चाहिए यद्यपि भारतीय सविवान ने राष्ट्रपति 
को कतिपय विश्विष्ट विधायी शवितयाँ प्रदान की हैं। १६११ के ससदीय शअधि- 
नियम के पास होने और पुन १६४६ में सशोधित होने के पश्चात्‌ इगलैड की लार्ड 
सभा की वैधानिक क्षमता अत्यन्त मर्यादित हो गई है । उसी प्रकार राज्य सभा भी 
एक अदाक्‍्त निकाय है । और इगलैड की लोक सभा के समान भारत की लोक सभा 
भी वास्तविक श्राकर्षण का निकाय है, यद्यपि राष्ट्रपति, राज्य सभा और लोक सभा 
तीनो के सम्मिलित योग से ही विधि तैयार हो सकती है ! 

लोक सभा की रचना (0०ए००»४०7)--लोक सभा प्रतिनिधि सदन है 
जिसके सदस्य प्रत्यक्षत सर्वसाधारण द्वारा निर्वाचित होकर श्राते हैं। केवल जम्मू 
श्रोर कश्मीर, भ्ासाम के आदिम जाति क्षेत्रो, अण्डमान और निकोवार द्वीपो, 
प्रौर कुछ अन्य ऐसे क्षेत्रों जिनका उदय राज्य पुनगंठन के फलस्वरूप हुआ है, और 
श्रॉग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियो को निर्वाचन के आधार पर न लिया जाकर 
नामनिर्देशन के आधार पर लिया जाता है । जम्मू और कश्मीर को लोक सभा में 
६ स्थान प्रदान किये गए हैं और इन छ प्रतिनिधियों का नाम-निर्देशन, राष्ट्रपति 
जम्मू और कश्मीर राज्य की सिफारिश पर करता है, आसाम के आदिम जाति 
क्षेत्रो और अण्डमान और निकोबार द्वीपो को एक-एक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार 
है तथा आँग्ल भारतीय समुदाय को दो प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार प्रदान किया 
गया है---इत सबको राष्ट्रपति ही नाम-निर्देशित करता है । सविधान ने निश्चित 
किया है कि लोक सभा में पाँच सौ से अनधिक सदस्य होगे ।/ इस समय लोक सभा 
की समस्त सदस्य सख्या ४६६ है जिनमें ४८५९ तो निर्वाचित सदस्य हैँ और १० सदस्य 
राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित हैं । 

निर्वाचन के प्रयोजन के लिए भारत के राज्यो का प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रो 
में विभाजन, वर्गीकरण या निर्माण किया गया है तथा प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को 
वाँट में दिये गये सदस्यो की सख्या इस प्रकार निर्वारित की गई है जिससे यह सुनि- 
दिचत रहे कि प्रति ७,५०,००० जनसल्या के लिए एक से कम सदस्य तथा प्रति 
५,००,००० जनमख्या के लिए एक से अ्रधिक सदस्य न हो ।* १६४२ के सविधान 
(हितीय सशोधन ) अ्रधिनियम ने यह उपबन्ध समाप्त कर दिया है कि ७,५०,००० 
जनसख्या पर एक से कम सदस्य न हो । इस सझोवन की आवश्यकता इसलिए 
पडी कि १६५१ की मर्दुमशुमारी (०7878 ०६ 909णें७४००) ने जनसल्या में वृद्धि 
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इगित की । परिसीमन (6७ए7६&700) केवल ससद्‌ द्वारा पारित अ््रिनियम 
के द्वारा ही हो सकता है, किन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र से कितनी जनसख्या पर कितने 
सदस्य निर्वाचित किये जायें, यह तो पिछली जनगणना? के भ्राधार पर ही हो सकता 
है । प्रत्येक दस वर्षों बाद जो जनगणना होती है उससे निवर्चिन-क्षेत्रीं में समायोजन 
था परिवत्त॑न होते रहते हैँ, किन्तु ऐसे पुत समायोजन से लोक सभा के प्रतिनिधित्व 
पर तब तक कोई प्रभाव नही पडेया जब तक कि उस समय वर्तमान सदन का 
विघटनथ न हो जाय । ससद्‌ की किसी ऐसी विधि की जो निवर्चित-क्षेत्री के परि- 
सीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रो को स्थानों के बाँटने से सम्बद्ध है, मान्यता पर किसी 
न्यायालय में श्रापत्ति नहीं की जा सकती । 

भारत ने भी इृगलेंड के ही समान, एकल सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र रखे हैं यद्यपि 
कुछ निर्वाचन-क्षेत्र ऐसे भ्रवश्य हैं जहाँ से कई-कई सदस्य निर्वाचित होने हैं, किन्तु 
इसका उद्देष्य केवल यह रहा कि कतिपय अनुसूचित जातियों (इ०४6०0।०० ०880०8) 
श्रौर प्रनुसुचित श्रादिम जातियों (80४#००र०० ४७७०४ ) को कुछ सरक्षित स्थान प्राप्त 
हो सके (5 

लोक सभा वास्तव में लगभग सभी भारतीय सर्वेसाधा रण की प्रतिनिधि सभा 
है क्योकि २१ वर्ष की ग्रायु के ऐसे सभो स्त्रियों और पुरुषों को निर्वाचन में मतदाता 
के रूप में पजीबद्ध होने का हक है जो किसी विधि के श्रधीन अनिवास (ग्रणा- 
7९806॥06 ), चित्त-विक्षृति (ज्रा80प707९88 ० प्रणव ), प्रपराध, अथवा अ्रष्ठ वा 
अ्रवेध भ्राचार के आधार पर अनह घोषित नहीं किए गए हैं |" निर्वाचनो के लिए 
नामावली तैयार करने श्रौर निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्वाचन श्रायोग (००४० 
0०7्णा४७०7 ) करेगा जिसके सदस्यों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।* 
सुख्य निर्वाचित श्रायुकत्त (000 कश००ध्घाणा (०णाषाड807०7) की वियुक्ति उसी प्रकार 
हो सकती है जिस भ्रकार कि उच्चतम न्यायालय के किसी त्यायाघीश को वियुकत 
किया जा सकता है । 

लोक सभा की सदस्यता फे लिए श्रहेताएँ (९प्रथो०8४०798 (07 (७ण्रछ- 
छंगए) “जोक सभा की सदस्यता के लिए आवश्यक है कि कोई व्यवित भारत का 
नागरिक हो, और कम से कम २५ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा ऐसी अन्य 
अहताएँ रखता हो जो इस सम्बन्ध में ससद्‌ निमित किसी विधि द्वारा या विधि के 
भ्रधीन विहिंत की जाएँ ।” कोई व्यक्ति एक ही समय में ससद्‌ के दोनो सदवों का 
सदस्य नही रह सकता, थ्रौर उसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय में ससद्‌ के 


किसी सदन का तथा किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्य साथ-साथ नहीं हो 
सकता ।* 
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कोई व्यक्ति ससदु के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य 
होने के लिए भ्रन्ह होगा यदि-- (१) वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की 
सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोडकर जिसे घारण करने वाले का अनह न होना 
ससद्‌ ने विधि द्वारा घोषित किया है,' कोई भ्रन्य लाभ का पद धारण किए हुए है, 
(२) यदि वह विकृत चित्त (पागल) है और सक्षम न्यायालय की तदर्थ घोपणा हो 
चुकी है, (३) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया (फाताइकाहुट्त प्रा8णेए०७॥५) हैं, 
(४) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है ग्रथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता 
को स्वेच्छया अजित कर चुका है अ्रथवा किसी विदेशी राज्य के श्रति निष्ठा या पनु- 
शक्ति को अविस्वीकार किये हुए है, भौर (५) यदि वह सस्तद्‌ निर्मित किसी विधि 
के द्वारा या भ्रधीन अनह घोषित कर दिया गया है ।* 

यदि ससद्‌ के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की 
अनुज्ञा के विना उसके सब अ्रधिवेशनों से अ्रनुपस्थित रहे तो सदन ऐसे सदस्य का 
स्थान रिक्त घोषित कर सकता है ।* 

लोक सभा की कालावधि (])प7&७४०० ०६ ४७० प्र००४७) --लोक सभा की 
सामान्य कालावधि पाँच वर्ष है, किन्तु वह इससे पूर्व भी विघटित की जा सकती है। 
किन्तु जब श्रापात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, ससद्‌ विधि द्वारा उक्त पाँच वर्ष की 
कालावंधि को बढ़ा सकती है, किन्तु वह एक बार में एक वर्ष से अ्रधिक के लिए नही 
बढ़ाई जा सकती तथा किसी श्रवस्था में भी उद्घोपणा के प्रवत्तेन का भ्रन्त हो जाने 
के पढ्चात्‌ छ मास की कालावधि से श्रधिक के लिए नहीं वढाई जाएगी ॥ 

संघीय संविधान समिति (एशाणा 0णाएप्राफ्ाणा 0०ग्राता४९०) ने 
सिफारिश की थी कि सदत का कार्यकाल चार वर्ष हो। परन्तु प्राह्प समिति ने 
कालावधि पाँच वर्ष रखी । प्रारूप सविधान की एक टिप्पणी में पाँच वर्ष की श्रवधि 
का प्रौचित्य सिद्ध किया गया है । उक्त टिप्पणी में कहा गया है--“प्राहूप समिति 


] अनुच्छेद १०२ (२) का निर्देश दे कि केन्रीय सरकार भर राज्य मरकारों के मन्त्री 
लोगों के पद लाम के पद नहीं सममे जायेगे भ्रोर इस कारण वे झनह न होंगे। सतदीय अनहँता 
निरोधक अधिनियम, २६४० (?गीछतआणएं ?76एथाप्रणा ए एी5पृपशाीप्क्वाणा 8०, 
950) के अनुसार आदेश इआ कि किसी राज्य का मन्त्री या उपमन्त्री या समदोय सचिव या संसदीय 
उपसचिव के पर्दों पर काम करने वाले समद्‌ को सदस्यता के लिए भनह न हंगे। यदद अनहता सम्बन्धी 
विमुक्ति १९५१ में विभिन्‍न झायोगों, अनुमन्धान समितियों तथा निगर्मो के ऐसे सदस्यों को मी दे दी 
गई जो वेतन या मानवेतन (8070/७80७) पाते हों किन्तु उक्त मानवेतन अ्रथवा वेतन उस भत्ते और 
या्नान्व्यय से अधिक न हो जो उन्हें समद्‌ सदस्य के रूप में प्राप्त होता हैं। १६५४ में विज्वविद्यालयों 
के उपकुलपतियों, ससद्‌ फे उपसचेतकों (/0009ए59 0४० ज़र+्रा59) तथा सेना के कई प्रकार के 
अधिकारियों को भी समदीय सदस्यता भनहंता से वियुवित मिल गई । 

2 श्रनुच्चेद १०२ (१)। 

3 श्रतुच्छेद १०१ (४) । 

4, पनुच्छेद ८३ (२)। 

6. पृष्ठ ३० । 
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ने लोक सभा का सामान्य जीवन चार वर्ष के बजाय पाँच वर्ष रखा है क्योंकि प्रारूप 
समिति का विचार है कि ससदीय शासन-प्रणाली मे यदि मच्ती का कार्य-काल चार 
वर्ष रखा जाता है तो उसका पहिला वर्ष तो उसको प्रशासन की जानकारी प्राप्त करने 
में लग जाएगा और भ्रन्तिम वर्ष महानिर्वाचन की तैयारी में व्यय हो जाएगा, तथा इस 
प्रकार उसके पास कार्य करने के लिए केवल दो वर्ष का समय बचेगा, और नियोजित 
प्रशासन के लिए दो वर्ष का समय अत्यल्प है ।” 
ग्रध्यक्ष (११० 89०४४७/)--लोक सभा अपने एक सदस्य को अध्यक्ष चुनती 
है जो उसके अधिवेशनो का सभापतित्व करता है तथा सदन का कार्य सचालन करता 
है । यदि अध्यक्ष लोक सभा का सदस्य नही रहता तो उसे श्रपना पद त्यागना पडता 
है ।* अध्यक्ष किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है,? श्रथवा लोक सभा के 
तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित सकलप के द्वारा अध्यक्ष को अपने पद 
से हटाया जा सकता है ४ किन्तु उक्त प्रयोजन के लिए किसी सकल्प के प्रस्तावित 
करने के अभिप्राय की कम से कम चौदह दिन की सूचना आ्रावश्यक होती है । लोक 
सभा के विघटित होने पर अध्यक्ष तुरन्त अपने पद से नही हट जाता, किन्तु विघटन 
के पश्चात्‌ होने वाले लोक सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहिले तक श्रध्यक्ष भ्रपने 
पद पर बना रहता है । सविघान ने लोक सभा के लिए एक उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था 
की है श्रोर उपाध्यक्ष श्रष्यक्ष की अ्रनुपस्थिति में उसका काये करता है” भ्रथवा वह 
उस समय भी भ्रध्यक्ष पद पर कार्य करता है जबकि श्रष्यक्ष पद रिक्त हो । इगलड 
में स्पीकर के विना सदन की कोई कारंवाई नही चल सकती । उदाहरणार्थ १६४३ में 
जब स्पीकर श्री फिट्ज़ रॉय (7१७ 809) की मृत्यु हो गई तो लोक सभा उठ गयी 
ओर उसकी सारी कारंवाई तब तक रुकी रही जब तक कि नये स्पीकर का निर्वाचन 
न हो गया, यद्यपि वह श्रापात-काल था और देश द्वितीय विद्व-युद्ध में फेंसा हुआ 
था । इसके विपरीत भारतीय संविधान ने उपबन्धित किया है कि जब श्रध्यक्ष का 
पद रिक्त होता है तो श्रध्यक्ष पद के कत्तंव्यो का निर्वहन उपाध्यक्ष करता है। और 
यदि किसी कारणवश उस समय उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो ऐसे समय पर 
श्रष्यक्ष पद पर काम करने के लिए राष्ट्रपति लोक सभा के किसी सदस्य को नियुक्त 
करता है और वही भश्रध्यक्ष के कत्तंव्यो का निवहंन करेगा ॥* यदि सदन के किसी 
अधिवेशन में अ्रध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष दोनो श्रनुपस्थित हो तो ऐसी अवस्था में ऐसा 
व्यक्ति सदन का श्रध्यक्ष होगा जिसके वारे में सदन की कार्य-प्रणाली के नियमों 
(7प्र९४ ० 97००९१ँ७ ० ४॥७ प्र008७) ने श्राज्ञा दी हो । १६५० के सदन की 
कारंवाई के नियमो (ध७ जप 0 छए70ए७वपरा6 छात ढ०णातवेए% ्ी 9प्रशा०88 ॥ 


] अनुच्छेद ६३ । 2 भनुच्छेद ६४ (क)। 

3 » ह्ंड (ख)। $ भनुच्छेद ६४ (ग) । 

8 अनुच्छेद ६३ ण्व 8५ (१) । 6 श्रनुच्छेद ६५ (२)। 

प. क्रैशणढ़ छापे णाशर8 ऐ४एच४ गा ऐशगात्गाणाा, हिश्ाए०छपाव, 9 2 
8 भनुच्छेद ६५ (१)। 


केन्रीय शासन १७६ 


॥.07: 88909) ने आ्रादेश दिया है कि “ससव्‌ के जीवन के प्रारम्म में भ्रथवा यथा 
श्रावश्यकता, सदन का श्रध्यक्ष ससद्‌ के सदस्यों में से छ से अनधिक चेयरमनो को 
चुनता है,! ओर यदि कभी ऐसा अवसर आता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनो 
प्रनुपस्थित हो तो उन छ में से एक सदस्य अध्यक्ष के स्थांव पर उसके कत्तेंव्यो का 
निर्वहन करता है ।” यदि उक्त छ सदस्प-चेयरमेनो मे से भी कोई व्यक्ति उपस्थित 
न हो तो स्वय सदन अपने ही सदस्यो में से किसी सदस्य को चुनता है जो सदन का 
अस्थायी अध्यक्ष होगा ।? जिस समय लोक सभा के श्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से 
हटाने का सकल्प सदन के विचाराधीन होता है, उस समय न तो श्रध्यक्ष और न 
उपाध्यक्ष लोक सभा की बैठको में पीठासीन होगा ।* किन्तु जब लोक सभा में अध्यक्ष 
को अपने पद से हटाने का कोई सकल्प विचाराघीन हो, उस समय उसको लोक सभा 
में बोलने, उपस्थित रहने और अपनी सफाई देने का हक होगा ।* 

सविधान ने अध्यक्ष को केवल निर्णायक मत का अधिकार ऐसी अवस्था में दिया 
है जब कि किसी प्रश्न पर मत साम्य (पा ०४88 ०६ ०धुण०थ॥एए ० ४०५०४) हो ।* उक्त 
उपबन्ध इगलैड के इस ग्भिसमय (०००४०॥४०४) पर आधारित है कि लोक सभा का 
स्पीकर केवल मत साम्य की श्रवस्था में ही निर्णायक मत देता है । किन्तु इगलैठ का 
स्पीकर प्राय अपना निर्णायक मत इस प्रकार देता है कि उसके मत से श्रन्तिम 
निर्णय नही होता और इस प्रकार वह कुछ समय श्नौर देता है जिसमे सदन प्रइन पर 
पुन विचार करे। 

भारतीय सविधान ने उपवन्धित किया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे 
वेतन और भत्ते दिए जाएँगे जैसे ससद्‌ू विधि द्वारा नियत करे ।* अध्यक्ष और 
उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते भारत की सचित निधि पर भारित व्यय होता है [? 
ग्रध्यक्ष को ३,००० रुपए मासिक और उपाध्यक्ष को १,५०० रुपए मासिक वेतन उन 
कालावधियो के लिए मिलता है जिनमें ससद्‌ कार्य करती है, श्रर्थात्‌ वास्तविक सेवा 
में बिताये समय के वारे में उक्त दर से वेतन मिलता है । कुछ लोगो का ऐसा प्रस्ताव 
था कि श्रष्यक्ष का वेतन घटाकर २,२५० रुपए प्रति मास कर दिया जाए | 

ग्रध्पक्ष की स्थिति और शक्तियाँ ( 2?08ण0णा &त0 ए?0ए08 ० $॥6 
89८७४४४४०) “>भारत में लोक सभा के अध्यक्ष का पद महान्‌ झ्रादर और गौरव का 
पद है | वरीयता के हिसाव से देश में यह सातवाँ पद है और उक्त पद का वही 
महत्त्व है जो उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश का है । इगलैड की लोक सभा 
के स्पीकर के समान भारतीय लोक समा का श्रध्यक्ष भी सदन की इच्छाग्रो का 
निर्वेचन भी करता है और वह सदन की ओर से बोलता है तथा सदन को भी 





] नियम न० ७। 

2 पनुच्छेद ९५ (२) । 3 भनुच्चेद्र ६ (१)! 

4. 9  ह#६ (२)। 4 १००१॥ 

6 ३3 €७। प्र | श्श्र (३) (ख) ॥ 
8, 88 7 89 954, ॥प078 955, ७ 629, 
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सम्बोधित करता है । वह सदन के गौरव का रक्षक है श्रौर सदन की कारंवाइयो में 
वह पूर्ण तटस्थता से भाग लेता है । इगलैड में शा लेफवेयर (8#&ण /०9०/७) के 
काल से सभी समझते हैं कि स्पीकर का पद एक न्यायिक पद है और इसीलिए उक्त 
पद का राजनीति से कोई सम्बन्ध नही रहता । ज्यों ही किसी व्यक्ति को निर्वाचित 
करके स्पीकर पद दिया जाता है, वह तुरन्त निर्देल व्यक्ति हो जाता है और राजनीत्ति 
से सदैव के लिए सनन्‍्यास ग्रहण कर लेता है। इसलिए इगलैंड में ऐसा अभिसमय है 
कि प्रत्येक ससद्‌ के प्रारम्भिक श्रधिवेशन में स्पीकर को सर्व-सम्मति से चुन लिया 
जाता है! और वह ससद्‌ के जीवन-पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है। यदि गत 
ससद्‌ का पूर्व सभापति नई ससद्‌ मे भी सदन का सदस्य निर्वाचित होकर भाया है 
तो प्रथा यही है कि उसी को पुन स्पीकर चुन लिया जाता है । यह भी श्रभिसमय है 
कि अवकाश प्राप्त करने वाले स्पीकर को ससद्‌ के लिए अवश्य ही चुन भी लिया 
जाता है ।* 

श्री विद्वु्ष भाई पटेल भारत के प्रथम स्पीकर थे यद्यपि सरकारी तौर पर 
उनको विधान सभा का अध्यक्ष कहा जाता था, और पटेल महोदय ने श्रग्रेजी 
परम्परात्रों के श्रनुसरण में उक्त पद का श्रीगणेश किया था। १६२४ में ज्यों ही' 
श्री विद्ुल भाई पटेल विधान सभा के श्रष्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए उन्होने 
अपने श्राप को निर्दंल व्यक्ति घोषित कर दिया और राजनीति से श्रपना हाथ खीच 
लिया। निष्पक्ष स्पीकर के रूप में उनकी ऐसी धाक बेंघ गई थी और उनकी स्थिति 
इतनी दृढ़ थी कि उनको तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा के सरकारी और गैर- 
सरकारी सभी सदस्यो का समर्थेत मिला और वे पुन निर्वाचित हुए, यद्यपि उन्होने 
कई वार ऐसे भी निर्णाय दिए जो तत्कालीन ब्रिटिश शासन को भ्रप्रिय लगे | 
जब १६३० के श्रसहयोग आन्दोलन में पटेल ने भाग लेना चांहा तो उन्होंने श्रपने पद 
से त्यागपत्र दे दिया । किन्तु इगलैड में स्पीकर के पद के साथ जो पुराने अभिसमय 
जुडे हुए हैं उनका उत्लघन भी सर्त्प्रथम काँग्रेस ने ही किया, यद्यपि पल महोदय 
ने उन भभिसमयो और प्रथाश्रो की प्राणयण से रक्षा की थी । श्री पटेल का स्थान 
श्री मोहम्मद याकूब ने लिया किन्तु वे केवल एक सत्र उक्त पद पर रहे । याकूब 
महोदय के स्थान पर श्री इम्नाहीम रहोमतुल्ला आए किन्तु उन्होंने शीघ्र ही खराव 


3 रपरोकर के पद के लिए मय भी हो सकता दे । १६५४ में श्रमिक दल ने अनुदार दलीय 
प्रत्याशी को लेने पर आपत्ति नहीं का किन्तु यह मो स्पष्ट कद्दा कि पूर्व ढिप्टो स्पीकर अपने अधिक 
भनुमव के कारय अधिक उपयुक्त स्पाकर रदता । इसके पश्चात्‌ मतदान हुआ जिसके फलस्वरूप 
भनुदार दलोय प्रत्याशों विजयी इंच । 

2 किन्तु 7९३४ में और पुन १६४५ में श्रमिक दल ने अनुदार दलीय स्पोकरों फ़िदज 
राय (श5 ऐे०७) भोर क्लिक्गतन आउन (एार्दगा फा्फ़ण) के पुनर्नित्रावन पर संघर्ष किया 
यपपि समिक्ध दल द्वार गया । १६४० में अधिकृत श्रमिक दलीय प्रत्यागी ने विरोध नहीं किया । किन्तु 
एव सतन्य अ्भिक प्रययारी ने विरोध किया किन्तु वह बुरी तरद द्वारा ! 


3 कण, है र. छ0रऋूपा ० ४60 ?05007 हमते ?6एछछ-8 ०/६086 
5९5९7, स्वाद एराह३, हिप्राते१ए कै 928276, चेंशापणणत् 24, 984 
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स्वास्थ्य के कारण पद त्याग दिया । रहीमतुल्ला साहव के स्थान पर श्री शण्मुखम 
चेट्टी आए। किन्तु भ्रगले महानिर्वाचन मे काँग्रेस के प्रत्याज्ञी ने चेट्टी महोदय को 
हरा दिया। काँग्रेस कार्यकारिणी समिति ने सकल्‍प द्वारा निर्णय किया कि राज्यो 
और केन्द्र के स्पीकर लोग काँग्रेस के चुनावों से दूर रहे । किन्तु काँग्रेस कार्यकारिणी 
समिति के उक्त सकल्‍प के यह श्रर्थ नही थे कि काँग्रेस के स्पीकर लोग काँग्रेस की 
सदस्यता भी त्याग दें । जिस समय वाबव्‌ पुरुषोत्तमदास टण्डन संयुक्त प्रान्त की 
विधान सभा के अध्यक्ष ये, उन्होने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी कि स्पीकर पद के 
सम्बन्ध मे यह आवश्यक नहीं है कि भारत में भी इगलैड की प्रथा का अनुसरण 
किया जाए । श्री टण्डन का विचार था कि सदत में स्पीकर निर्देल व्यकवित के समान 
श्राचरण करे किन्तु सदन के वाहर वह दलगत निष्ठाएँ रख सकता है। इसी प्रकार 
के विचार भारतीय लोक सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री जी० वी० मावलकर के भी थे । 
श्री मावलकर ने कहा था “भारत का स्पीकर इस समय उसी प्रकार राजनीति से 
दूर नही रह सकता जिस प्रकार कि ब्रिटिश लोक सभा (प्न0786 ० (0फाएणा8 ) 
का स्पीकर राजनीति से सनन्‍्यास ले लेता है। फिलहाल भारत का स्पीकर राजनीति 
में भाग लेता रहेगा यद्यपि राजनीतिक क्रियाकलायों मे उसको सोच-समभकर ही 
मर्यादित भाग लेना चाहिए । वह अपने दल का सदस्य वना रह सकता है किन्तु दल 
के विभिन्‍न क्रियाकलापो से उसे हाथ खीच लेना चाहिए; विश्येषकर ऐसे मामलो में 
उसे विशेष रुचि नही लेनी चाहिए जो ससद्‌ में विचाराय आने को हो । सक्षेप में 
उसे ऐसे किसी प्रचार-कार्य में रत नही होना चाहिए या अपने विचार इस प्रकार 
प्रकट नही करने चाहिएँ जिससे ऐसा आभास मिले कि स्पीकर किसी दल-विज्येप का 
झादमी है । माना कि स्पीकर किसी दल-विशेष के कार्यक्रम में विश्वास न करता हो 
फिर भी वह किसी एक दल में निष्ठा तो रखता ही है, और जहाँ कोई व्यक्ति एक 
दल विश्ेष से सम्बद्ध हुप्ला कि उसके विचारों में पक्षपात्त श्रा जाते हैं। श्र फिर 
प्रस्यास-वृद्ध राजनी तिज्ञो के पक्षपात अत्यन्त कठिन होते हैँ ।” इसलिए भारतीय स्पीकर 
को उतना सर्वदलीय आदर प्राप्त नही हो सकता जितना कि इगलैड के स्पीकर को 
भ्पनी पूर्ण तटस्थता के कारण प्राप्त होता है । 

जब स्पीकर सभी प्रकार की राजनीति से पूर्ण संन्यास ग्रहण कर लेता है तो 
यह भी आवद्यक है कि उसे चुनाव में न लडना पड़े । यह सच है कि श्रमिक दल ने 
१६३४ में और पुन १६४४ में प्रनुदारदलीय स्पीकरों के पुन्निर्वाचनों में सघर्ष करके 
१०० वर्ष पुरानी प्रथा को तोड दिया। किन्तु दोनो वार श्रमिक दल के प्रत्याशी 
हार गए और ऐसा प्रतीत होता है कि निर्वाचकगण भी झनुभव करते हैं कि स्पीकर 
का निविरोध चुना जाता श्रेयस्कर है। भारत के निर्वाचकों का ऐसा दृष्टिकोण उस 
समय सक नही बनेगा जब तक कि स्पीकर राजनीतिज्ञ वना रहेगा भौर स्पीकर का 
निविरोध निर्वाचन कठिन होगा । मावलकर महोदय जैसी स्थित्ति के महान्‌ व्यवित 
को भी १६५२ के महानिर्वाचन में विरोध सहन करना पडा था। भअध्यक्ष पद पर भी 
उनका निर्वाचन सर्वेसम्मत नहीं था । 

लोक सभा के स्पीकर की शक्तियाँ प्राय वही हैं जो इगलैंड की लोक सभा के 
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स्पीकर की हैं ! अध्यक्ष! लोक सभा की बैठकों का सभापतित्व करता है और उसकी 
समस्त कार्रवाई सचालित करता है। श्रष्यक्ष ही निर्णय करता है कि कौन बोलेगा 
और सभी लोग बोलने में भ्रध्यक्ष को ही सम्बोधित करते हैँ । सदन में वह शान्ति 
और व्यवस्था बनाए रखता है भ्रौर उसके श्रधिकार में व्यापक शक्तियाँ हैं जिनके 
द्वारा वह अव्यवस्था या व्यथं बकवास प्रथवा अससदीय भाषा श्रथवा अससदीय 
व्यवहार को नियन्त्रित कर सकता है । हठी और दुर्मुख सदस्यों को पहिले तो वह 
चेतावनी देता है ओर यदि कोई सदस्य चेतावनी के बावजूद अव्यवस्था श्रौर अ्रशान्ति 
पर डटा रहता है, तो श्रघ्यक्ष या स्पीकर ऐसे सदस्य को सदन से निकल जाने का 
आदेद दे सकता है । यदि सदस्य फिर भी अपनी हठ नही छोडता तो स्पीकर सदन 
के सशस्त्र परिचारक (७7808) ०६ ४४७ स॒००४७) की सहायता से उसको सदन 
से बाहर निकलवा सकता है। यदि सदन में अव्यवस्था इस हद तक पहुँच जाए कि 
सदन की कार्रवाई चलाना कठिन हो जाए तो स्पीकर सदन की कार्रवाई को 
निलम्बित कर सकता है । यदि स्पीकर निर्णय दे कि वादविवाद मे जिस भाषा या 
जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वे श्रपणाानजनक या गेंवारू या अससदीय अथवा सम्मान- 
विरुद्ध हैं तो वह ऐसे शब्द या शब्दों को सदन की कारंबवाई के अभिलेखो से हटवा 
सकता है । 

सदन के नेता के परामर्श से भ्रध्यक्ष ही निर्णय करता है कि सदन की कारंवाई 
का क्रम क्या होगा, राष्ट्रपति के श्रभिभाषण पर वादविवादों पर कितना समय व्यय 
किया जायगा, और प्राइवेट विधेयको को कितने दिन दिये जायेंगे । श्रध्यक्ष ही अन्तिम 
रूप से निर्णय करता है कि किन प्रइनो को, प्रस्तावों को, विधेयको को, स्थगन 
प्रस्तावों को, श्रथवा सदन की कार्रवाई से सम्बन्धित बातो को स्वीकार किया जाए 
श्रौर किन को नहीं। सविधान के श्रनुच्छेद ११० के श्रनुसार श्रध्यक्ष को हो विनिश्चय 
करना होता है कि कौन विधेयक घन विधेयक है भ्रथवा नही । 

किन्तु लोक सभा के श्रध्यक्ष का मुख्य और सबसे कठिन कार्य यह है कि वह 
वादविवादो का न्यायपूर्वक श्रौर विवेकपूर्ण हम से सचालन करे । वक्‍तृताओं के 
लिए वह समय निर्धारित करता है, और किसी विधेयक या प्रस्ताव पर सदन के 
विचारायय जो सशोधन आते हैं उनमें कुछ सशोधनो को वही छाँटता है। वास्तव 
में स्पीकर या अध्यक्ष 'वादविवादों का मालिक! ([.500 ०६ 706006०8 ) ही है। वही 
यह्‌ देखता है कि वादविवाद मुख्य प्रइन से हटने न पावे, तथा वक्‍ता लोग सदन 
में भाषण करते समय श्रनजाने या जानवूककर विचाराघीन विपय से हटकर 
७) की बकवास ने करने लग जाएँ। इसके श्रतिरिकतत सदन की कार्य-प्रणाली 
के सम्बन्ध में चारम्बार लोग उससे अ्रपील करते हैँ । इस सम्बन्ध में स्पीकर ससद्‌ 
प्री विधि का निवंचक होता है । उसकी व्यवस्था या उसका निर्णय अ्रन्तिम है श्रौर 
हब क 2385 कक हे संदन को अथवा सदस्यो को सदन 

। वह प्रइन द्वारा भी सदस्यों की राय 





3. १६५० को समद ज्वी कारवाई और प्रक्रिया के नियमों को देखिए । 
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माँग सकतो है और मतो के निर्णयो को भी वही निश्चित करता है। स्वयं श्रष्यक्ष 
अपना निर्णायक मत केवल तभी देता है जब किसी प्रइन पर मत साम्य हो भश्रर्थात्‌ 
दोनों पक्षो के वरावर-वरावर मत हो । 

स्पीकर लोक सभा को श्ञासन के अतिक्रमणो से बचाता है । जब मन्‍्मी लोग 
सदस्यो की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण करते हूँ, या उनके प्रश्नों का उत्तर देने में 
भानाकानी करते हैं, या पर्याप्त सूचना नही देते तो सदस्य स्पीकर से मन्त्री के विरुद्ध 
झपील करते हैँ कि सदस्यों के श्रधिकारो की रक्षा कार्यपालिका के श्रतिक्रमशो के 
विरुद्ध की जाए। स्पीकर ही विभिन्‍न स्थायी समितियों के लिए लोक सभा के 
सदस्यों में से ही सभापति नाम-निर्देशित करता है। कुछ सदन की समितियों का 
तो वह स्वय पदेन सभापति होता है, जैसे नियम भर विशल्येपाधिकार समिति और 
कार्रवाई परामर्शदात्री समिति (छेप्श्मार्ठ8 ॥093809 00788) । 

ससद्‌ और राष्ट्रपति के वीच की सारी लिखा-पढ़ी या पत्र-व्यवहार स्पीकर 
के ही माध्यम द्वारा होता है। वही सारे विधेयको पर हस्ताक्षर करता है और उसके 
हस्ताक्षर हो जाने पर ही कोई विधेयक लोक सभा द्वारा पारित माना जा सकता 
है। उसके हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक राज्य सभा या राष्ट्रपति के पास 
भेजा जाता है । 

लोक सभा का अपना सचिवालय है और संसद्‌ के किसी भी सदन के 
सचिवालयो में जो व्यक्ति नियुक्त होते हैं, उनकी सेवा की शर्तें ससद्‌ की विधि द्वारा 
नियमित होती हैं। लोक सभा के सचिवालय में कार्य करने वाले लोग सीधे स्पीकर 
के नियन्त्रण में कार्य करते हैँ भौर वे उसी के प्रति उत्तरदायी हैं । स्पीकर का सदन 
की सारी भूमि पर नियन्त्रण है और सदन के अन्दर और बाहर उसके अधिकार 
पर कोई नियन्त्रण नही है । नवागन्तुकों भ्रथवा दर्शकों के ससद्‌ में श्राने-जाने पर 
वही भ्रकुश रखता है और वह किसी भी दर्शक को किसी भी समय सदन से निकल 
जाने का श्रादेश दे सकता है । 

लोक सभा के फृत्य 
(॥या00०78 ए ४४० 7.0: 889॥& ) 

व्यवस्थापक कृत्य (7,९/88 076 फपा०४०8)-विधि-निर्माण की विधि ससद्‌ 
निद्चित करती है जो राष्ट्रपति राज्य समा और लोक सभा से मिलकर बनती है 
बिता राष्ट्रपति और राज्य सभा के केवल लोक सभा कुछ भी नही कर सकती, 
यद्यपि राष्ट्रपति और राज्य सभा की शवितयो और अ्रधिकारों पर कई प्रकार की 
भर्यादाएँ लगी हुई हैं। श्र-वित्तीय विषेयक ससद्‌ के किसी भी सदन में पुर स्थापित 
किया जा सकता है ।! कोई विधेयक तभी विधि रूप धारण कर सकता है जबकि 
उसे ससद्‌ के दोनो सदनों द्वारा पास कर दिया गया हो |? यत्पि इगलैंड की 
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लोक सभा, ला सभा की पृ्णे उपेक्षा कर सकती है, किन्तु भारतीय लोक सभी, 
राज्य सभा की उपेक्षा नही कर सकती। यदि ससद्‌ के दोनो सदनों में मतभेद हो जाए, 
अथवा यदि किसी विधेयक के किसी सदन में भेजे जाने के छ मास तक उक्त 
सदन विधेयक को पास करके न लौटाये, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों 
सदनो की सम्मिलित बैठक बुलाता है। यदि उक्त सयुक्‍त बैठक में उपस्थित भौर 
मतदान करने वाले समस्त सदस्यो के बहुमत से विधेयक पास कर दिया जाता है, 
तो वह विधेयक ससद्‌ के दोनो सदनो द्वारा पारित माना जायगा ।” यही लोक सभा 
की वास्तविक उच्च स्थिति है। सयुक्‍त बैठक में लोक सभा के मत की बात होगी 
क्योकि लोक सभा की सदस्य सख्या दूनी से अधिक है । 

वित्तीय कृत्प (१0७7० ०७) फप्रा०0078 ) --मैडिसन (]४६8॥809 ) ने फंडे- 
रलिस्ट (7०0०:४॥७७) नामक पत्निका में लिखा था कि जिसके हाथ में घन होता 
है उसी के हाथो में शक्ति केन्द्रित रहती है। लोक समा का राष्ट्रीय वित्त के ऊपर 
नियन्चरण है इसलिए उसका"राज्य सभा के ऊपर भी पूरा नियन्त्रण है! संविधान 
का आदेश है कि “कोई धन विधेयक राज्य सभा में पुर स्थापित नही होगा ।” 
घन विधेयक केवल लोक सभा में ही पुर स्थापित किया जा सकता है और 
लोक सभा जब किसी घन विधेयक को पास कर चुकती है, तभी वह राज्य 
सभा के पास उसकी सिफारिशो के लिए भेजा जाता है। तथा राज्य सभा के 
लिए विधेयक की श्रपनी प्राप्ति की तारीख से चोदह दित की कालावधि के भीतर, 
विधेयक को झपनी सिफारिशों सहित लौटा देता आवश्यक होगा |» यदि राज्य 
सभा की सिफारिशों में से किसी को लोक सभा स्वीकार कर लेती है तो धन 
विधेयक राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गए तथा लोक सभा द्वारा स्वीकृत 
सणोधनों सहित दोनो सदनों द्वारा पारित समझा जाता है ।* यदि राज्य सभा 
की सिफारिशों में से किसी को भी लोक सभा स्वीकार नहीं करती है, तो भी 
धन विधेयक दोनो सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जायगा जिसमें 
कि वह लोक मसभा द्वारा पारित किया गया था ॥* यदि लोक सभा द्वारा पारित 
तथा राज्य मभा को उसकी सिफारिशों के लिए पहुँचाया गया घन विधेयक उक्त 
चौदह दिन की कालावधि के भीतर लोक सभा को लौटाया नही जाता, तो उक्त 
चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर यह दोनो सदनो द्वारा, उस रूप में पारित 
समझा जायगा जिसमें लोक सभा ने उसको पारित किया था ।९ इस प्रकार राज्य 
सभा वी वेवल यही शत है कि वह किसी घन विधेयक के ऊपर अधिक से प्रधिक 
चौदह दिन का विलम्ब लगा सकनी है । इस प्रकार राज्य सभा भी इगलैंड की लाई 
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सभा के समान ही अ्शकक्‍त सदन है यद्यपि लार्ड समा किसी घत विधेयक पर एक 
मास तक का विलम्बव लगा सकती है। 

इसके भ्रतिरिक्त अनुदान-सम्वस्धी माँगें राज्य सभा के समक्ष नहीं जाती। 
समस्त व्यय की स्वीकृति (887७णगणट्ट ण ०5एथाता।या०) केवल लोक सभा 
ही करती है । 

तिर्वाचक कृत्य ([860600७] एा८ध०४) ---ससद्‌ के दोनो सदनो के निर्वा- 
चित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण के भाग हैं ।! इस सम्वन्ध में लोक सभा और 
राज्य समा की शक्ति समान है। उसी प्रकार सयुक्त अश्रविवेशन में समवेत समद्‌ के 
दोनो सदनो के सदस्यों के द्वारा भारतीय गणराज्य के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 
होता है ४ 

फार्येपालिका का नियन्त्रण भौर निरीक्षण (00४णीफमट्ठ 0० #:९०ए४०७)-- 

लोक सभा का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि वह मन्त्रिमण्डल के कार्य का नियन्त्रण 
और निरीक्षण कर सकती है । सविधान ने मन्त्रि-परिपद्‌ को लोक सभा के प्रति 
सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया है, * और मन्सत्रि-परिषद्‌ का लोक समा के प्रति 
उत्तरदायित्व यह सिद्ध करता हैं कि सदन का शासन के ऊपर सर्देव नियन्त्रण बना 
रहेगा । नियन्त्रण श्रोर उत्तरदायित्व का चोली-दामन का साथ है । मन्त्रिमण्डल के 
उत्तरदायित्व का यह अर्थ है कि वह उसी समय तक सत्तारूढ रह सकता है जब तक 
कि वह लोक सभा का विश्वास-पात्र बना रहे । और यदि ज्ञासन की नीति से लोक 
सभा का विरोध है तो शासन को त्यागपन्न देना होगा । इसलिए लोक सभा का भी 
यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह शासन के विभिन्‍न क्रिया-कलापो पर इस प्रकार 
दृष्टि रखे कि कार्यपालिका और लोक प्रतिनिधियों के वीच नीति सम्बन्धी मौलिक 
विभेद स्पप्टतया सम्मुख झाते रहे । यदि शासन की वास्तविक और सम्भाव्य गलतियाँ 
स्पष्ठतया दिखाई न देंगी तो डर है कि शासन शअनुत्तरदायित्वपूर्ण हो जाए । 
लोक सभा का जो नियन्त्रण, कार्यपालिका के ऊपर रहता है, उसके फलस्वरूप शासन 
उत्तरदायी वना रहता है क्योकि मन्त्रियों को सर्देव भय वना रहता है कि उससे 
जवाब-्तलब किया जा सकता है । 

लोक सभा, कार्यपालिका के ऊपर दो प्रकार से नियन्त्रण रख सकती है। 
प्रथमत., शासन के विभिन्‍न कूत्यों के सम्बन्ध में सदन में लगातार जानकारी और 
सूचना को माँग वनी रहती है । द्वितीयतः सदन में शासन के प्रत्येक कार्ये की आलोचना 
होती रहती है । ये दोनो विधियाँ एक दूसरे से सम्बन्धित हैँ श्र इनके कई रूप 
हो सकते हैं। लोक सभा मौखिक या लिखित प्रश्नों के द्वारा मन्त्रि-परिपद्‌ से हर 
प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकती है । लोक सभा का कोई भी सदस्य, नियमा- 
नुसार मन्त्रियों से प्रश्न पूछ सकता है, और मनन्‍्त्री लोग सदन के अधिवेशन के प्रारम्भ 
में लगभग एक घण्टे तक उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो उनसे पूछे जाने हैं । यदि 
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के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है और तदर्थ दोषारोप किया जा सकता है। 
जब दोषारोप लोक सभा द्वारा किया जाय, तो राज्य सभा उक्त दोषारोप का अनुसधान 
करती है या कराती है, यदि राज्य सभा दोषारोप करती है, तो फिर लोक सभा उक्त 
दोषारोप का अनुसधान करती या कराती है | यदि श्रनुसधान करने या कराने वाले 
सदन के समस्त सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति के विरुद्ध किए 
गए दोपषारोप की सिद्धि को घोषित करने वाला सकल्प पारित हो जाता है तो दोषा- 
रोप सिद्ध माना जाता है और उसका प्रभाव उसकी पारण तिथि से राष्ट्रपति का 
अपने पद से हटाया जाना होता है |? यदि राज्य सभा, उपराष्ट्रपति को अपने पद से 
हटाने के सम्बन्ध में सकलप पारित करे, तो ऐसे सकल्प की लोक सभा द्वारा स्वीकृति 
भी श्रावश्यक होती है ।! किन्तु उपराष्ट्रपति को हटाने के सम्बन्ध में कोई सकल्‍प 
लोक सभा में पुर स्थापित नही किया जा सकता । राष्ट्रपति द्वारा प्रर्वात्तित विभिन्‍न 
प्रकार कौ आपात उद्घोपणाओं का लगातार प्रवत्तेन लोक सभा श्रौर राज्यसभा की 
सम्मिलित सम्मति से ही सम्भव हो सकता है । 


विधान-निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया 
(॥,6ट8॥807० ?700७०07७ ) 

विधान-निर्माण्य सम्बन्धी प्रक्रिय (,6ट88&076 ए70००७०४७७) --सविधान 
ने ससद्‌ के दोनो सदनो द्वारा विधेयको के पास करने की विस्तृत प्रक्रिया नहीं वताई 
है | सविधान ने केवल यही बतलाया है कि कोई सामान्य विधेयक (श्र-वित्तीय) ससद्‌ 
के किसी भी सदन में पुर स्थापित किया जा सकता है, और कोई विधेयक उस समय 
तक ससद्‌ के दोनो सदनो द्वारा पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि उक्त विधेयक 
को दोनों सदनो ने स्वीकार न कर लिया हो । चाहे तो बिना किसी सशोघन के श्रौर 
चाहे ऐसे सशोवन सहित जिनको दोनो सदनो ने स्वीकार कर लिया हो यदि कोई 
विधेयक किसी सदन के विचाराधीन है श्रौर यदि ऐसी स्थिति में ससद्‌ स्थगित हो 
जाए, तो उक्त विधेयक समाप्त नही होगा | किन्तु लोक सभा के विघटन के फलस्वरूप 
ऐसा विवेयक समाप्त हो सकता हैं जो लोक सभा के विचाराघीन हो श्रथवा जिसको 
लोक सभा तो पारित कर चुकी हो किन्तु जो राज्य सभा के विचाराधीन हो । किन्तु 
ऐसा विधेयक लोक सभा के विघटन के फलस्वरूप समाप्त नही माना जाएगा, जो 
राज्य सभा में पुर स्थापित किया गया हो और जो विघटन के समय भी उसी सदन 
में विचाराधीन हो । जब राष्ट्रपति श्रादेश देता है कि ससद्‌ के दोनों सदनो का सम्मि- 
लित भ्रधिवेशन श्राहुत किया जाए, तो उसके फलस्वरूप लोक सभा के विर्घाटत होने से 

भी कोई विचाराधीन विधेयक समाप्त नहीं होगा । 
शेप विधान-निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया समद्‌ के नियमों में दे दी गई है | इन 
नियमों के द्वारा ससद्‌ के दोनो सदनों में समान प्रक्रिया स्थापित की गई है । प्रत्येक 
विधेयक के आवध्यक्त तीन बाचन होते हैं और उसे प्रत्येक सदन में पाँच स्तर पार 
फरने पठते हैं तमी वह ससद्‌ के किसी सदन द्वारा पारित माना जा सकता है । वे 
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पाँच स्तर निम्न हैं . (3) प्रथम वाचन, (7) हितीय वाचन, (77) पश्रवर समिति 
स्तर, (१४) प्रतिवेदन स्तर, और (४) तृत्तीय वाचन । 

प्रथम चाचत (गप्न७ कपाझ 36७वत58 )--प्रथम वाचन में कोई विवेयक 
पुर'स्थापित किया जाता है, और उसे भारतीय गज़ट में प्रकाशित कर दिया 
जाता है । सामान्य विधायी प्रस्ताव, किसी भी सदस्य द्वारा पुर स्थापित किया जा 
सकता है । जो सदस्य किसी विधेयक को पुरःस्थापित करना चाहता है, उसके लिए 
झावश्यक है कि एक मास पूर्व भ्रपती विधेयक सम्बन्धी इच्छा की सूचना दे दे, और 
तदर्थ भ्राज्ञा प्राप्त कर ले । उक्त सूचना में विधेयक का प्रारूप, उक्त विधेयक के 
उद्देश्य भौर कारण तथा ज्ञापन भी सलग्न रहना चाहिए जिसमें तत्सम्वन्धी आवर्त्ती 
(7९०पा०१72 ) श्रौर श्रनावर्त्ती ( 7रणान००पराणाए ) व्ययों का लेखा रहे तथा यदि 
आवश्यक हो तो तदर्थ राष्ट्रपत्ति की स्वीकृति भी सलग्न हो | ऐसे विधेयक जिनका 
प्रभाव प्रथम अनुसूची के भाग (क) शौर भाग (ख़) में! उल्लिखित राज्य या राज्यो 
की सीमाशो पर पडता हो अथवा ऐसे विधेयक जिनका प्रभाव सरकारी भाषा को 
बदलने पर पडता हो जिससे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों या अ्धिनियमो 
झथवा विधेयको में प्रयुवत होने वाली भाषा को सविधानः के प्रभावी होने के प्रथम 
१४ वर्षो में बदला जा रहा हो, तो वे सव विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से ही 
पुरस्थापित हो सकते हे । ., 

विधेयक की पुर स्थापना के निश्चित दित विधेयक का प्रस्तावक या पुर.- 
स्थापक सदस्य सदन की अनुमति से विधेयक का दीपक पडता है । यदि विधेयक की 
पुर स्थापना का विरोध किया जाता हैं, लोक सभा का अध्यक्ष विधेयक के 
प्रस्तावक अ्रथवा पुर स्थापक और विरोधी सदस्यो को विधेयक के सम्बन्ध में 
अपनी-अपनी बात कहने का श्रवसर देता है । इसके बाद प्रश्न पर मत लिये जाते 
हैं और यदि उपस्थित सदस्यो में से बहुमत सदस्य विधेयक का समर्थन करते हैँ, तो 
मान लिया जाता हैँ कि विधेयक पुर स्थापित हो गया । ज्यो ही विधेयक के पुर - 
स्थापित करने की श्राज्ञा सदन देता है कि विधेयक भारतीय गज़ट में छपने भेज दिया 
जाता है। किसी सदस्य की प्रार्थना पर भी सदन का अध्यक्ष विधेयक को भारतीय 
गज़ट में छपने के लिए भेज सकता है । ऐसी स्थिति में विधेयक के पुर स्थापित करने 
के लिए सदन की आज्ञा लेने की आवश्यकता नही रहती । 

द्वितीय चाचच (एफ्र७ 860000 एछे८४त४5४ )--जिस दिन विधेयक पर विचार 
होना निश्चित होता है, विधेयक का प्रस्तावक या पुर स्थापक सदस्य निम्न प्रस्तावों 
में से कोई एक प्रस्ताव रख सकता है 

(3) कि सदन विधेयक पर या तो तुरन्त विचार करे या प्रस्ताव में निर्देशित 

किसी भ्रन्य दिन उक्त विधेयक पर विचार किया जाए, 

(9) कि विधेयक प्रवर समिति में भेज दिया जाए, 

(90) कि विधेयक को घुमाया जाए श्रीर उस पर जनमत नसग्रह किया जाए। 
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किसी विधेयक पर तुरन्त विचार तो प्राय कभी नही किया जाता; हाँ यदि 
कोई विधेयक विरोध शून्य हो और शासन द्वारा पुर स्थापित किया गया हो, तो 
शायद उस पर तुरन्त विचार करने की श्रनुमति मिल जाए। सामाजिक महत्त्व के 
ऐसे विधेयको को जिनका राष्ट्र के जीवन पर प्रभाव पडना सम्मव है, अ्रथवा कोई 
ऐसी नई बात जो राष्ट्र के जीवन में उथल-पुथल मचा दे, और जिसके कारण विवाद 
शभ्ौर विरोधी भाव जाग्रत हो श्रवश्य ही जनमत के लिए प्रसारित की जाती है। 
और सव प्रकार के विधेयक अवद्य ही प्राय प्रवर समिति में विचारार्थ भेज दिए 
जाते हैं । 
जब ऊपर वर्णन किए गए तीनो प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रख दिया 
जाता है, तो, या तो उसी दिन अ्रथवा किसी श्रन्य दिन, विधेयक के मुख्य सिद्धान्तो 
पर विचार किया जाता है। विधेयक का प्रस्तावक विस्तारपूर्वक श्रोर स्पष्टतया 
समभाता है और व्याख्या करता है कि प्रस्तावित विधेयक की क्यो भ्रावश्यकता है 
झर उसकी आवश्यकता का क्‍या महत्त्व है। विधेयक के श्रन्य समर्थक भी यही 
करेंगे । किन्तु उक्त विधेयक के विरोधी सदस्य उक्त विधेयक की आलोचना करेंगे । 
किन्तु यह समझ लेना श्रावश्यक होगा कि यह समय न तो विस्तारपूर्वक विधेयक 
पर विचार करने का है, न इस समय विधेयक पर सशोवन उपस्थित किए जा सकते 
हैं भौर न धारा प्रति घारा पर मतदान हो सकता है । इस समय तो समूचे विधेयक 
पर विचार किया जाता है, ओर यदि सशोधन प्रस्तुत भी किए जाते हैं. तो वे 
विधेयक पर नही, भ्रपितु उस प्रस्ताव पर जिसके द्वारा तुरन्त विचार करने की प्रार्थना 
की गई थी, अ्रथवा जिसके द्वारा जनमत संग्रह करने की बात कही गई थी श्रथवां 
जिसके द्वारा उक्त विधेयक को प्रवर समिति में विचारार्थ भेजने के लिए कहा गया 
था। यदि उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो विधेयक श्रपने जीवन के तृतीय 
स्तर में पहुँच जाता है । 
समिति स्तर (00770700०७ 508०)--यदि सदन, विधेयक को प्रवर 
समिति मे भेजने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो एक समिति तदर्थ 
नियुयत्त की जाती है। उक्त समिति में अन्य सदस्यों के श्रतिरिक्त दो सदस्यो का 
होना अत्यावध्यक है--एक तो विधेयक का प्रस्तावक और दूसरा विधि सदस्य जो 
पदेन प्रवर समिति का सदस्य होता है। सदन के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को, 
सदन का भ्रष्यक्ष श्रथवा स्पीकर प्रवर समिति का चेयरम॑न नियुक्त कर देता है। 
यदि किसी समिति में सदन का उपाध्यक्ष भी सदस्य हो तो वही समिति का चेयरमैन 
भी होगा । समिति, विधेयक की सुक्ष्म परीक्षा करती है । समिति को अधिकार है 
कि वह तिसी भी व्यक्ति को बुना सकती है श्रौर उसकी गवाही कराके उससे ऐसे 
कागज़ या सयूतत मांग सकती है जो उसके पास उक्त विधेयक के सम्बन्ध में हो । 
समिति, विधेयक के विपय से सम्बन्पित विदश्येषज्ञो या ऐसे लोगो की राय ले सकती 
है जिनवे हितों पर उक्त विधेयक का प्रभाव पडने बाला हो | प्रवर समिति, विधेयक 
में सभोधन नी उपस्थित कर सकती है। यदि समिति ने विधेयक में परिवत्तंन कर 
दिए हूँ, तो समिनि, विवेयफ के प्रस्तावक से सिफारिश फरती है कि वह सदन से 
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गर्थना करे कि उक्त विधेयक को प्रसारित किया जाए, और यदि विधेयक एक 
पर पहिले ही प्रसारित हो चुका है तो उसको पुन प्रसारित कराए। समिति के लिए 
[ह आ्रावश्यक है कि वह उक्त विधेयक के सम्बन्ध में तीन मास के श्रन्दर या सदन 
प्रा निर्धारित कालावधि में सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । समिति का प्रतिवेदन, 
दन के समक्ष समिति का चेयरमैन प्रस्तुत करता है, और यदि चेयरमैन उपस्थित 
इ हो, तो कोई अन्य सदस्य भी कर सकता है 

प्रतिवेदन स्तर (8०9०७ ५688०) -विमति टिप्पण. (ग्राधाप्रंध्ठ रण 
॥88०79) सहित, यदि कोई हो, समिति का प्रतिवेदन, सदन के सचिव के झादेश से 
काशित कराया जाता है और उसकी मुद्रित प्रतियाँ सभी सदस्यों को दे दी जाती 
१ । प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्‌, विधेयक का प्रस्तावक निम्न प्रस्ताव रख 
प्रकता है . 

(3) कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिनिवेदित विधेयक पर विचार किया जाए, 
प्रा 

(7) कि समिति द्वारा प्रतिनिवेदित विधेयक को पुन प्रवर समिति के पास 
प्राज्ञाओ सहित अथवा आज्ञाओ रहित भेजा जाए, या 

(70) कि प्रतिनिवेदित रूप में विधेयक को जनमत-सग्रह के लिए प्रसारित 
प्रा पुन प्रसारित किया जाए। 

यदि सदन विधेयक पर उसी रूप में विचार करना स्वीकार कर लेता है जिस 
छप में प्रवर समिति ने प्रतिनिवेदित किया है, तो सदन में विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर 
विचार किया जाता है और इस स्तर पर सशोधन प्रस्तावित किए जा सकते हैँ | सदन 
का स्पीकर ही ननेर्णय करता है कि सशोवन स्वीकार किए जाएँ अथवा नही और वहौ 
प्रनेको सशोधनो में से कुछ सशोधन स्वीकार करके उन पर विचार करने की श्राज्ञा 
प्रदान करता है । विधेयक का प्रथम खण्ड, प्रस्तावना (97९७7 ) और विधेयक के 
शीर्षक को विचारार्थ सब से श्रन्त में लेते हें । किन्तु प्रत्येक खण्ड पर मतदान अलग- 
अलग होता है ! 

तृतोय वाचन (7४० ए४्रात १०७१॥६४)--प्रतिवेदन स्तर और विचार विनि- 
मय के पद्चात्‌ विधेयक तृतीय वाचन के स्तर पर पहुँचता है | तृतीय वाचन में विधे- 
यक के पक्ष में दलीलें दी जाती हैं । व्यर्थ की बारीकियो को दलीलो में नही देने दिया 
जाता, केवल ऐसे तथ्य उपस्थित किए जा सकते हैं जिनकी श्रपने वकक्‍तव्यों के समर्थन 
में श्रावश्यकता जान पडें । इस स्तर पर मौखिक सशोधन भी रखे जा सकते हैं । 

तृतीय वाचन के पश्चात्‌ यदि सदन के उपस्थित सदस्यो के वहुमत से उक्त 
विधेयक पास कर दिया जाता है तो उसे उस सदन द्वारा पारित मान लिया जाता है 
जिसमें कि वह पुर स्थापित किया गया था। इसके वाद सदन के भ्रध्यक्ष (स्पीकर 
या चेयरमेन) द्वारा या सदन के सेक्रेटरी द्वारा उक्त विधेयक का प्रमाणीकरण 
(४एंँ१७7०७४४०॥१) किया जाता है और प्रमाणीकरण के पश्चात्‌ विधेयक को दूसरे 
सदन में भेज दिया जाता है जहाँ फिर उसी प्रकार की सारी कार्रवाई होती है । यदि 
दूसरा सदन भी विधेयक को उसी रूप में पास कर देता है जिस रूप में कि उस सदन 
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ने भेजा है जिसमें विधेयक पुर स्थापित किया गया था, तो विधेयक को राष्ट्रपति की 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है । राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार भी कर 
सकता है भौर उस पर अपती स्वीकृति को रोक भी सकता है और यदि वह चाहे तो 
विधेयक को दोनों सदरनों के पुतविचार के लिए वापिस भेज सकता है, और ऐसा 
करते समय उक्त विधेयक में सशोधन सुझाते हुए अपना सदेश सी वह भेज सकता है 
या बिना ऐसे सदेश के भी वापिस भेज सकता है । किन्तु यदि दुबारा ससद्‌ के दोनो 
सदन, उक्त विधेयक को सश्योधनों सहित या सश्योधनों रहित पास कर देते हैं, तो 
राष्ट्रपति को अवश्य ही स्वीकृति प्रदान करनी होगी । इस प्रकार कोई विधेयक विधि 
का रूप घारण करता है । 
विवादग्रस्त विधेयक पग्रौर सयुकत बेठकें ()897४०0 8 800 तेणा+ 
97788 )--यंदिं विधेयक को दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, 
अथवा दूसरा सदन ऐसे सशोघनों सहित उसे पारित करता है जिन्हें वह सदन स्वीकार 
नही करता जिसमें विधेयक पुर स्थापित किया गया था, श्रथवा दूसरे सदत मे जब 
विधेयक विचारार्थ भेजा गया था तो उसे ६ मास तक लौटाया न जाए, ऐसी स्थितियों 
में राष्ट्रपति ससद्‌ के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है, जहाँ दोनों 
सदन मिलकर विधेयक पर विचार करें और मतदान करें । राष्ट्रपति के तदर्थ आदेश 
के उपरान्त ससद्‌ के दोनो सदनों की सयुकत वैठक कभी भी हो सकती है । यदि सयु- 
क्त बैठक सम्बन्धी आदेश निकल चुका है तो उसके वाद यदि लोक सभा विघटित भी 
हो जाए, तो भी विधेयक समाप्त नही होगा । सयुकत बैठक के लिए दोनो सदनों की 
सम्पूर्ण सदस्य सख्या का दसवाँ भाग गणापूरत्ति ((००७०७) के लिए पर्याप्त है। सयुक्त 
वैठक में लोक सभा का स्पीकर, और यदि स्पीकर अनुपस्थित हो तो डिप्टी स्पीकर 
सभापति का झासन ग्रहरा करता है भौर सयुक्त बैठक में लोक सभा की प्रक्रिया के 
भ्रनुमार कारंवाई होती है, यदि स्पीकर आवश्यक समभ्रेः तो कारंवाई की 
प्रक्रिया मे परिवत्तन भी हो सकता है । दोनो सदनो की सयुक्त बैठक में सशोधन 
भस्तावित किए जा सकते हैं, किन्तु केवल ऐसे सशोवन प्रस्तावित किये जा सकते हैं 
जो विधेयक के पारित होने में देर लग जाने के कारण आवश्यक हो गए हैं भ्रथवा जो 
उन मशोबनो से सम्बन्ध रखते हें जिनको किसी एक सदन ने प्रस्तावित किया था 
किन्तु दुसरे सदन ने जिन्हें तिरस्कृत कर दिया था। सश्ोवनो की श्राज्ञा दी जाए या 
नही, इस सम्बन्ध में सभापति का श्रादेण झौर निर्णय श्रन्तिम होता है । यदि सयुक्त 
बैठक के उपस्थित भौर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उक्त विवादग्रस्त 
विधेयक पार्ति हो जाता है तो उसे दोनो सदनो द्वारा पारित मान लिया जाता है । 


वित्तीय कानून निर्माण 
(काग्रष्णल्ों 468 0007 ) 


वित्तीय प्रच्ष्या ([काब्मलह 270०४१४7०)--भारतीय ससद्‌ की वित्तीय 
कानून निर्माण को प्रक्रिया में वही सिद्धान्त काम करते हैँ जिन पर ब्रिटिश समद्‌ में 
वित्तीय विधान निर्माण होता है। प्रथमत , घन विधेयक दोनो देशो में मन्त्रिमण्डल 
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की झोर से ही पुरस्थापित किए जा सकते हैं । द्वितीयत' भारतीय लोक सभा ही 
ब्रिटिश कॉमन-सभा की तरह प्रदाय (8ए797॥8४) स्वीकृत कर सकती है झौर वही 
करारोपरा श्रथवा प्रवेश्य कर (॥97०9/8) लगा सकती है। अन्सश , दोनो ही देशों 
में करारोपण (६७58000 ), विनियोग (89ए7०एशक०॥8), झौर सार्वजनिक निधि 
(9४४॥० ०४१४) से व्यय करने के लिए व्यवस्थापिका की आ्ाज्ञा आवश्यक है । 


घन विधेयक (१०0९४ 88) --सविधान ने घन विधेयकों के लिए विशेष 
प्रक्रिया निर्वारित की है । ऐसा इसलिए निर्धारित किया गया है कि घन विधेयको के 
सम्बन्ध में लोक सभा की स्थिति सर्वोच्च रहे | सविधान ने स्पष्टतया उपवन्वित 
किया है कि घन विधेयक राज्य सभा में पुर स्थापित नहीं किए जा सकते । जब कोई 
घन विधेयक लोक समा द्वारा पारित कर दिया जाता है, उसे लोक सभा के स्पीकर 
के इस झ्रादेश सहित राज्य सभा को भेज दिया जाता है कि उक्त विधेयक धन विधे- 
यक है, श्र इस सम्बन्ध में स्पीकर का निर्णय अन्तिम है। राज्य सभा किसी घन 
विधेयक को श्रस्वीकृत नही कर सकती, किन्तु राज्य सभा धन विधेयक के प्राप्त होने 
के चौदह दिन के श्रन्दर उसे अ्रपनी सिफारिशों सहित लोक सभा को अवश्य वापिस 
कर देती है। यदि लोक सभा चाहे तो राज्य सभा की किसी सिफारिश या सिफारिशों 
को माने या न साने । यदि लोक सभा, राज्य सभा की किसी सिफारिश को स्वीकार 
करती है, तो उक्त घन विधेयक सम्बन्धित सशोचनों सहित दोनो सदनो द्वारा पारित 
मान लिया जाता है। यदि लोक सभा, राज्य सभा के किसी सशोवन को स्वीकार नही 
करती है, तो भी उक्त घन विधेयक दोनो सदनों द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया 
जाता है जिस रूप में कि वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। यदि राज्य 
सभा, धन विधेयक को चौदह दिन के अन्दर लोक सभा को अपनी सिफारिशों सहित 
वापिस नही करती, तो भी चौदह दिन की कालावधि के बीत जाने पर उक्त घन 
विवेयक उसी सर्प में दोनो सदनो द्वारा पारित मान लिया जाएगा जिस रूप में कि 
लोक सभा ने उसे पास किया था । 

सविधान ने घन विधेयकों की परिभाषा की है । कोई विधेयक धन विधेयक 
समझा जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित विषयों में से सव अथवा किसी से सम्बन्ध 
रखने वाले उपवन्ध अन्तविष्ट हैँ, अर्थात्‌. 

(क) किसी कर का आरोपण (7ए90०8#07), उत्सादन (&9०॥ध०7), 
परिहार (8॥६००७४०॥) या विनियमन (70ू०५४०४) , 

(ख) भारत सरकार द्वारा घन उधार लेने का, भ्रथवा कोई प्रत्याभूति 
(०७:७/००) देने का श्रथवा भारत सरकार द्वारा लिये गए श्रथवा लिये जाने वाले 
किन्ही वित्तीय भ्राभारों से सम्बद्ध विधि के सशोघन करने का विनियमन , 

(ग) भारत की सचित निधि (००॥४०॥०४४४१ प्रात) अथवा आकस्मिक 


निधि (०००४मट्ठआ०ए #ए5०) की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में घन डालना अथवा 
उसमे से घन निकालना; 
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(घ) भारत की सचित निधि में से धत का विनियोग , 

(ड) किसी व्यय को भारत की सचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना 
थवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढाना , 

(च) भारत की सचित निधि के या भारत के लोक लेखे (9एो)॥० 
०००००७४७) के मद्दे घन प्राप्त करना अथवा ऐसे घन की श्रभिरक्षा ( ००४४०१५ ) 
। निकासी (7880०) करना अथवा संघ या राज्य के लेखाओ का लेखा परीक्षण 
&०१॥9) और 

(छ) उपखण्ड (क) से (च) तक में उल्लिखित विषयो में से किसी का श्ानु- 
गिक कोई विषय । 

घन विधेयक की परिभाषा करते समय प्रारम्म के यदि (०४5) शब्द पर 
'शेप ध्यान देने की ज़रूरत है । सविधान ने दो शर्तें निर्धारित की हैं और उन्ही शर्तों 
: पुरा करने पर कोई विधेयक धन विधेयक माना जा सकता है । प्रथमत , धन विधे- 
क का सम्बन्ध उन सभी बातो से होता चाहिए जिनका प्रनुच्छेद ११० (१) में 
णॉन किया गया है। टद्वितीयत , किसी धन विधेयक के उपबन्धों का सम्बन्ध केवल 
नही विपयो से होना चाहिए, इनके अतिरिक्त किसी अन्य विषय से नहीं । इसलिए 
'सा कोई घन विधेयक अ्रधिनियमित नही हो सकता जिसके द्वारा सविधान विधि के 
एदिययों के पालन में अन्यथा वाधा उपस्थित होती हो । धन विधेयक तो सीघा-सादा 
(न विधेयक ही होना चाहिए । ऐसा कोई विधेयक जिसके द्वारा जुर्मानो, अन्य श्र्थ 
ए्डो का आरोपण (ए9००४।७४९४), अथवा अनुज्ञप्तियो के लिए फीसो (]06०७ ९९४) 
गी शथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा करारोपण की व्यवस्था होती हो, घन 
वेघेयक (9०7०४ 9॥) या वित्त विधेयक (एग्रश्मणण्! 8) नही माना जाएगा ।* 
जेस समय कोई घन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी स्वीक्रति के लिए प्रस्तुत 
केया जाता है, उम समय उक्त विधेयक के साथ लोक सभा के त्रव्यक्ष या स्पीकर 
का यह प्रमाणपत्र या सर्टीफिकेट भी होना चाहिए कि सम्बन्धित और सलग्न विधेयक 
एक धन विधेयक ही है । 

आ्रायव्ययक (१7४७ 8708०)--प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ससदु के दोनो 
सदनों के समक्ष राष्ट्रपति, भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राककलित प्राष्तियो 
और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसका नाम 'वाषिक वित्त विवरण' अथवा झाय- 
व्यय होगा । वित्तीय वर्ष का अ्र्य उस वर्ष से है जो प्रथम अप्रैल को प्रारम्भ होता 
है । भारत में आ्रायव्ययक या वापिक वित्त विवरण, समद्‌ के समक्ष दो भागों में प्रस्तुत 
ज्यिा जाता है। पक तो रेववे का आ्रयव्ययक्त और दूसरा सामान्य आवव्ययक । रेलवे 
धाय बपक में आेबच उन्ही प्राप्लियो और व्ययो का समावेश रहता है जिनका सम्बन्ध 
हैलो ने ता है और इस रेलवे आायब्ययक को अ्रलग से रेल मन्त्री (जायाह#कक 07 
ह ॥४॥४५) प्रस्तुत रस्‍्ता है। इसके विपरीत सामान्य झछायव्ययक में भारत सरकार 
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के सभी विभागों के प्राककलन (€४६४779/88) रहते हैँ, केवल रेलवे विभाग छोड 
दिया जाता है और इस आयबव्ययक्त को वित्त मनन्‍्त्री (क््रक्चा०७ कैश») समद्‌ के 
समक्ष प्रस्तुत करता हैं। किन्तु आयव्ययक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दोनो आयव्ययको 
में समान है चाहे वह रेलवे का श्रायव्ययक हो, चाहे सामान्य आवव्ययक हो । 

आयव्ययक अथवा वापिक वित्त विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनो में 
जो व्यय इन संविधान में मारत की नचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वरणित 
है उसकी पूत्ति के लिए अपेक्षित राणियाँ तया भारत की सचित निधि से किए जाने 
वाले अन्य प्रस्यापित व्यय की पूत्ति के लिए अ्रपेक्षित राशियाँ पृथक्‌-पृथक््‌ दिखाई 
जाती हैं तवा उनका राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय से भेद किया जाता है ।* भारत 
की सचित निधि में से निम्न व्यय किए जाते हैं 

(क) राष्ट्रपति की उपलब्बियाँ (७॥०४४९०४७) और भत्ते और उस पद 
से सम्बन्धित अन्य व्यय; 

(ख) राज्य सभा के सभापति और उयमसभापति के वेतन और भत्ते तथा 
लोक सभा के श्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, 

(ग) भारत सरकार पर भारित कर्ज़े श्लौर उनका व्याज, तिक्षेप निधि व्यव 
(87:08 शिए्ते कशाट्टू०83) , निप्क्रमण व्यय (720007#00 ०8०8) तथा ऐसे 
ग्रन्य व्यय जिनका सम्बन्ध कर्जे लेने से हो अथवा कर्जों के निष्कयरण या तदर्थ सेवाग्रो 
से हो, 

(घ) (7) उच्चतम न्यायागय के न्यायाबीशों को श्रथवा उनके सम्बन्ध में 
दिए जाने वाली उपलब्धियाँ, भत्ते और पेंशनें, 

(४) संघीय न्‍्यावालय को था उसके सम्बन्ध में दी जाने वाली पेंशनें , 

(770) ऐसे किसी उच्च न्यायालय के न्यायाथीन को या उसके सम्बन्ध में दी 
जाने वाली पेशनें जो भारत भू-भाग में सम्मिलित किसी क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखता 
हो भ्रथवा जो इस सविधान के प्रवर्त्ती होने से पूर्व किसी ऐसे प्रान्त में क्षेत्राविकार 
रखता हो जो श्रव प्रथम अनुसूची के भाग (क) का राज्य माता जाता हो । 

(ड) भारत के नियन्त्रक और महलिसा परीक्षक (00एरएफरगीक बाते 
4घ्रता७07० ७९॥रथ॥) ० 770॥89) को या उसके सम्बन्ध में दिये जाने वाले वेतन, भत्ते 
और पेंशनो के सम्बन्ध में धन राशियाँ, 

(च) किसी न्यायालय या पचाट-त्यायाधिकरण के निर्णय, आदेश या पचाट 
निर्णय (»फ़छ्ा0) की शर्तों के अनुसार दायित्वों को मरने, तथा 

(छ) ओर कोई विश्येप व्यय जिसे समद्‌ या सविवान विधि द्वारा देना 
आवश्यक कर दे । 

भारत की सचित नि्ि में से जो कुछ व्यय किया जाता है उस पर ससद्‌ 
अपना निर्णय नहीं दे सकती किल्‍्लु ऐसे व्ययों पर ससद्‌ के किसी भी सदन में विचार- 
विनिमय किया जा सकता है। किन्तु अन्य प्रकार के व्ययो के बारे मे लोक सभा की 
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भ्रनुमति श्रावश्यक है श्लौर उनक्े बारे में अर दान सम्बन्धी माँग (त०गछापे ईणः 
87७7६७) ससद्‌ में की जाती है। लोक सभा को अधिकार है कि वह किसी माँग को 
स्वीकार कर ले, या अस्वीकृषत कर दे अयवा स्वीकार तो कर ले किन्तु माँग के धन में 
कुछ कमी कर सकती है । किन्तु राष्ट्रपति की सिफारिश के विना किसी भी अनुदान 
की माँग नहीं की जा सकती ॥? 

वित्तीप विधान निर्मारण में विभिन्‍न स्तर (868868 7 फशाणणे ॥,6.88- 
]8000) --वार्षिक वित्त विवरण अथवा आयव्ययक को पाँच स्तर पार करने पडते 
हैँ जो निम्न हैं. (१) पुर स्थापना श्रथवा उपस्थापन ([#60त7०४०7 07 ?7९४शा- 
६8000), (२) पर्यालोचन अथवा सामान्य विचार-वितिमय ((छाशक्क 08- 
०एर5श०8) , (३) मांगों पर मतदान (प्र०णड्ठ ० ]06078705) , (४) विनियोग 
विधेयक पर विचार करके उसे पारित करना (0णाशतकाछधा०ा छापे ?कराश्याए ० 
७३७ 3 ए707००४४४०४ 9॥]), और (५) करारोपण सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार 
करके उन्हे पास करना तथा वित्तीय विधेयक पर श्रन्तिम विचार (0णाशतेलकण०ा 
800 7858 ० घधा6 "858७० ?7090988, 6 फीयछ॥ा०० छी]) । 

(१) श्रायव्ययक अ्रथवा वाषिक वित्त विवरण की पुर स्थापना श्रथवा 
उपस्थापन (]्र्नण्वेपकाणा 607 77688708#०॥ ०९ ४३० 00१8०) --आयव्ययक 
अथवा वजट अधिवेशन (१४७ छणए62०४ 8९०४४07॥) सामान्यत फरवरी के मध्य में 
प्रारम्भ होता है, जवकि रेल मन्त्री रेलवे का वाषिक विवरण पुर स्थापित करता है 
आर उसके वाद वित्तमन्त्री लोक सभा मे वापिक वित्त विवरण विचारार्थ प्रस्तुत 
करता है । वापिक वित्त विवरण के साथ-साथ वित्त मन्त्री श्रायव्ययक सम्बन्धी 
भाषण (95१8० 890९७७) भी करता है । ससद्‌ के जीवन में यह महत्त्वपूर्ण घटना 
होती है क्योकि वापिक वित्त विवरण से सरकार की आगामी वर्ष की वित्त नीति 
श्रौर श्र्थ नीति पर प्रकाश पडता है। आयव्ययक श्रथवा वाधिक वित्त विवरण एवं 
वित्त मन्‍त्री के आयव्ययक सम्बन्धी भाषण (उरपराक्ररणछ 8$08007०5४) की मुद्रित 
प्रतियाँ सभी सदस्यो के अ्रवलोकनायथे दी जाती है ! 

(२) सतद्‌ के दोनो सदनों में पर्यालोचन भ्रयवा विचार-विनिमय (7%७० 
(छाणाकोें 0800580 ॥ ४9000 प्ल0घ्र७७)--आंयव्ययक अथवा वापिक वित्त 
विवरण की पुर स्थापना के उपरान्त वित्त मन्‍्त्री के वापिक वित्त विवरण सम्बन्धी 
भाषण पर दोनों सदनों में पर्यालोचन और विचार-विनिमय होता है । इस स्तर पर 
न तो विन्तार के साथ चादविवाद होता है, श्नौर न कटौती प्रस्ताव (09६ 700#078) 
उपस्थित विये जा सकते हैँ | यह सामान्य पर्यालोचच (6880एकछाला ) होता है, जो 
दोनो सदनों में त्तीन या चार दिन तक चलता है, और ध्यय की सभी मदो पर विचार- 
विनिमय होता है, इन मदो (॥९४घ8) में वे मर्दे भी झामिल होती हैं जो प्रमृत 
ब्यय [लाउच्टटल्ते लएकाते+प्रा०3) हैं और जिन पर ससद्‌ निर्गेय नहीं दे सकती। 
इस स्तर पर झासन की नीति पर वादविवाद होता है और प्रशासन के विभिन्‍न 
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विभागों के कार्यों की भी श्रालोचना हो सकती है; और इस अवसर पर सर्वसाधारण 
की आम शिकायतें भी शासन के कानो तक पहुँचाई जाती हैं । 

(३) लोक सभा द्वारा माँगो पर मतदाद (ए०४णए्ट ० 70008॥708 9ए #॥० 
१,0: 880॥9 ) --सामान्य पर्यालोचन और वादविवाद के पश्चात्‌ राज्य सभा को 
वाषिक वित्त विवरण सम्बन्धी भाषण से श्रौर कुछ करता धरना नहीं रहता । किन्तु 
ज्यो ही सामान्य पर्यालोचन (ु्राशाहों ताहइएणप्रछशणा ) समाप्त होता है, लोक सभा 
उन विभिन्‍न माँगो पर मतदान करना प्रारम्भ करती है जो भारत की सचित निधि 
पर प्रभृत व्यय नही हैँ। केवल लोक सभा ही श्ञासन की माँगो पर मतदान कर 
सकती है, राज्य सभा इस अधिकार से वचित है। प्रत्येक माँग के सम्बन्ध में लोक 
सभा को निम्न शवितयाँ हैं. (7) वह माँग को स्वीकृत कर सकती है, (7) माँग 
को भ्रस्वीकृत कर सकती है, श्रथवा (7) माँग की राशि को घटा सकती है। 
किन्तु लोक सभा किसी माँग की राशि को वढा नहीं सकती, किसी श्रनुदान के 
लक्ष्य को नही वदल सकती भौर न किसी अनुदान के विनियोग पर कोई शर्तें लगा 
सकती है । 

आगरानो के सम्बन्ध में वादविवादों पर कितना समय व्यय क्या जाय, 
यह निर्णय सदन के नेता से परामश करके किया जाता है। विभिन्‍न मन्त्रालयों के 
पिछले वर्ष के क्रियाकलापो से सभी सदस्यो को अ्रवगत कराया जाता है । जिस समय 
किसी मन्त्रालय की माँगो पर अनुदान का समय आता है, उस समय सम्बन्धित 
मन्वरालय की पिछले वर्ष की कारंवाइयो की परीक्षा होती है, शऔर वादविवाद का 
लक्ष्य मुख्यत' मन्त्रालय के पिछले वर्ष के क्रियाकलाप और उसकी प्रशासनिक नीति 
ही रहते हैँ । किन्तु वास्तविक वादविवाद उस समय होता है, जबकि माँगो पर 
सभोधन उपस्थित किये जाते हैं । 

माँगो पर मतदान निश्चित दिन समाप्त हो जाना आवद्यक है श्रन्यथा 
समापन (००876) का भय है श्रौर सभी बची हुई माँगो पर मतदान हो जाएगा 
शझौर तदनुसार उनको समाप्त कर दिया जाएगा, चाहे उन पर वाद विवाद और 
विचार-विनिमय सम्यक्‌ रीति से हो सका हो श्रथवा नही । 

(४) विनियोग विधेयक (7४० #एए7०फ्ुणश्श०ा कर])--श्रगला स्तर 
विनियोग विधेयक पर विचार-विनिमय करना है श्रौर उसे सविधि का स्वरूप प्रदान 
करना है । लोक सभा द्वारा सभी स्वीकृत माँगें और जितना भी व्यय देश की सचित 
निधि पर प्रभृत है, सभी को मिलाकर एक विधेयक का स्वरूप दे दिया जाता है 
जिसको वापिक विनियोग विधेयक्र कहते हैं। इस विधेयक के विभिन्‍न स्तरो को 
कितना-कितना समय दिया जाए, इसका निर्णय लोक सभा का स्पीकर ही करता है; 
आर उक्त विधेयक का द्वितीय वाचन सामान्य होता है। जिस समय विधेयक पर 
विचार होना प्रारम्भ होता है, वाद-विवाद केवल उन्ही मदो पर होता है जिन पर 
झागणानो के वाद-विवाद में विचार नही हुआ हो | प्रस्तावित व्ययो को कम करने 
वाले सशोघन ही उपस्थित किए जा सकते है । सदन ने जिन श्रनुदानों को पहिले 
ही स्वीकृत कर लिया है, उन पर सशोधन प्रस्तुत नही किए जा सकते; न अनुदान 
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के लक्ष्य को बदला जा सकता है श्रौर न उस घन-राशि में परिवत्तंन किया जा 
सकता है जिसकी अदायगी भारत की सचित निधि से होनी है । 

जब विनियोग विधेयक अपने जीवन के सभी स्तरो को पार कर लेता है, 
तब उस पर अन्तिम मतदान होता है, श्रौर यदि लोक सभा उसे पास कर देती है, 
तो सदन का स्पीकर उसको घन विधेयक के रूप में प्रमाणीकृत करता है श्रौर तब 
वह राज्य सभा में भेज दिया जाता है) राज्य सभा अपनी सिफारिशो सहित उक्त 
विधेयक को चौदह दिन के अन्दर लोक सभा को वापिस कर देती है। लोक सभा 
यदि चाहे तो राज्य सभा की सिफारिशो को स्वीकार करे, चाहे तो स्वीकार न करे । 
राष्ट्रपति की विनियोग विधेयक प्र स्वीकृति केवल एक श्रौपचारिक क्रिया है। 
राष्ट्रपति किसी घन विधेयक को पुनविचारा्थ नहीं लौटा सकता ) 

(५) वित्तीय विधेयक (7%० प्प१७7०७ छे॥) --सरकार, आगामी वर्ष के 
लिए जिन वित्तीय प्रस्तावों को ससद्‌ में प्रस्तुत करती है, उन्ही प्रस्तावों को लेकर 
वित्तीय विधेयक की रचना होती है और यह विधेयक भी ससद्‌ मे उसी समय 
पुर स्थापित किया जाता है जिस समय कि वाषिक वित्त विवरण या आयव्ययक । 
वित्तीय विधेयक के सम्बन्ध में भी वही कार्य-प्रणाली भश्रयतायी जाती है जो प्रन्‍्य 
घन विधेयको के सम्बन्ध में श्रपनायी जाती है । द्वितीय वाचन में वित्तीय विधेयक के 
ऊपर जो पर्यालोचन होता है, वह केवल सिद्धान्तों तक सीमित रहता है। केवल 
प्रवर समिति में विवेयक पर विस्तारपूर्वक विचार किया जाता है श्रौर तभी सशोघन 
उपस्थित किए जा सकते हैं । प्रतिवेदन स्तर के बाद प्रत्येक खण्ड श्लौर धारा पर 
कझलग-भ्लग विचार किया जाता है श्रौर सशोधन केवल ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में 
प्रस्थापित किए जा सकते हैं जिनमें किसी कर में कमी करना या उसको समाप्त 
करना अभीष्ट हो | प्रावीज़नल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज ऐक्ट १९३१ (न्‍०राशणाशत 
(0०॥6९०४० ० 7७5०४ 8०, 798) के अनुसार वित्तीय प्रस्ताव, वाषिक वित्त 
विवरण के पुर स्थापित करते ही प्रभावी हो जाते हैँ । वित्तीय विधेयक का श्रप्रैल के 


श्रन्‍्त तक पारित हो जाना अत्यावश्यक होता है । 
$प02९2९5(९० ॥१९8०॥॥725 
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अध्याय ७ 


उच्चतम न्यायात्षय 
(376९ 5पक्राशा8 (€0फा) 


संघीय न्यायपालिका की श्रावदयकता (१%९ 7ए७४०१ [07 ४6 म९0श+क्को सएत- 
अणए )-- सधात्मक सविधान में सघीय न्यायपालिका अपरिहाये है। यह एक ही साथ 
संविधान का निर्वेचक्त भी है ओर सरक्षक मी श्ौर सध के श्रवयवी एकक राज्यो के 
विवादो को निर्णय करने वाला न्यायाधिकरण भी है ।” सघ की यह आवश्यक झार्ते 
होती हैं कि सघ और झवयवी एकको के बीच ऐसा समभझोता हो जाए जिसके अनुसार 
उनमें विधायी, वित्तीय और कार्यपालिका शक्तियों का बँँटवारा हो जाएं। सघीय सर- 
कार और राज्य सरकारें दोनों ही अपने-अपने अधिकारों के लिए सविधान के पति 
ऋचा हैं और दोनो के अ्रधिकार-क्षेत्री पर सवेघानिक उपबन्धों की मर्यादाएँ लगी हुई 
हैं । जहाँ दोनो प्रकार की सरकारों के अधिकार-क्षेत्र टकराते हैं श्रथवा परिसीमित होते 
हैं, वही या तो सविधान के विभिन्‍न निर्वचन के कारण, अथवा केन्द्र और एकको के 
प्रधिकारी के कारण विवाद उठ खड़े हो सकते हैं । इसलिए सघात्मक शासन-व्यवस्था 
में यह श्रावश्यक है कि एक तटस्थ और निष्पक्ष निकाय हो जो सघ और सघ की 
व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के प्रभाव से ऊपर ही, साय ही एकको की सरकारों 
के प्रभाव-क्षेत्र स भी बाहर हो और इस प्रकार उबत स्वतन्त्र तिकाय आपस के 
विवादों को निपटा सके और सविधान की पवित्रता की रक्षा कर सके । हैमर बनाम 
डैगनहारद ([88एण6ए ४४ 708897087) वाते मामले में सयुक्त राज्य अमरीका के 
सर्वोच्च न्यायालय ने लिखा था . “सर्वोच्च न्यायालय का केवल यही महत्त्वपूर्ण कार्ये 
है कि वह देखे कि सधीय सरकार तथा राज्य सरकारें अ्रपतने-भपने सवैधानिक अधिकार- 
क्षेत्र की मर्यादाओ के भीतर रहे ताकि एक सत्ता दुसरी के साथ मिलकर वे कार्य करती 
रहे जिनको सविधान ने इन दोनो सत्ताओ को सौंपा है |” और सयुकत राज्य श्रमरीका 
के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान किया है कि “वह उन सभी 
विवादों का समाघान करे जिनमें सयुवत राज्य ग्रस्त हो और उन सब विवादों का भी 
निर्णय करे जो दो या अधिक राज्यों में हो । 

जिस सध की भारतीय सविधान ने रचना की है बह प्रवयवी एकक राज्यों 
के वीच किसी सधि अभ्रथवा करार का प्रतिफल नही है । फिर भी सघीय सरकार शौर 
श्रवयवी एकक राज्यो के वीच विधायी और प्रभासनिक अधिकारों का स्पष्ट विभाजन 
है। इसलिए सविधान ने उच्चतम न्यायालय को भ्रधिकार दिया है कि वह भारत 
सरकार श्रौर राज्य सरकारो के वीच श्रथवा दो या दो से अधिक राज्यों की सरकारों 


4 अमरीकन सविधान का अनुच्छेद ॥77, खण्ड २ (१) । 


१६६ 


है. 


२०० भारतीय गणराज्य का शासन 


के बीच के विवादो में मौलिक अ्रधिकार-क्षेत्र का उपभोग करे और विवादो का निर्णय 
करे |! एक भ्रन्‍्य महत्त्वपूर्ण कारण है जिस लिए भारत में स्वतन्त्र न्यायपालिका की 
नितान्त आवश्यकता है । सविधान ने सघ को कुछ ऐसी शवितयाँ प्रदान की हैं जो 
सघात्मक शासन-व्यवस्था के मौलिक अधिकारों से मेल नही खाती और भारतीय 
शासन-व्यवस्था सघात्मक होने की अपेक्षा एकात्मक ही अधिक है। श्री दुर्गादास बसु 
ने ठीक ही कहा है कि “उच्चतम न्यायालय के स्वैधानिक निवंचनो के द्वारा ही केन्द्रा- 
भिग (०९७॥४7७०४७) ) तत्त्वो और केन्द्रापप (ढशाप्राणिए्ट ) तत्त्वो को वश में रखा 
जा सकेगा और तभी सविधान द्वारा शक्तियों के वितरण की सघधीय सरकार के 
अतिक्रमण से रक्षा की जा सकेगी ।* 

उच्चतम न्यायालय की इस सम्बन्ध में उपयोगिता का वर्णन करते हुए श्री 
झल्लादि कृष्णस्वामी एय्यर ने कहा था “भारतीय सविघान का विकास वहुत कुछ 
उच्चतम न्यायालय के निर्णयो पर श्रौर उस दिशा पर निर्भर करेगा जो वह सविधान 
को देगा | समय-समय पर जब सविधान का निवेचन किया जाएगा, उच्चतम न्याया- 
लय को समाज के परस्पर विरोधी वर्गों के हितो को ध्यान में रखना पडेगा । यह ठीक 
है कि सविधान का निर्वेचन ही सर्वोच्च अथवा उच्चतम न्यायालय का मुख्य कत्तेंव्य 
है परन्तु फिर भी अपने कत्तंव्यो के निवेहन में समय और समाज की उन सामाजिक, 
शआ्राथिक और राजनीतिक परिस्थितियो की उपेक्षा नही की जा सकती जिन्होने सवि- 
घान की पृष्ठभूमि तैयार की है। उच्चतम न्यायालय को परस्पर विरोधी शक्तियों में 
सन्तुलन रखना ही होगा । जिस समय सविधान का निर्वेचन होगा, कभी तो ऐसा 
प्रतीत होगा मानो सघ को एकको की अपेक्षा वल दिया गया है भ्लौर कभी ऐसा भी 
प्रतीत होगा कि प्रान्तो और राज्यो को राष्ट्रवाद की श्रपेक्षा श्रधिक बढावा दिया 
जा रहा है ।९ 

उच्चतम न्यायालय सविधान का सरक्षक भी है | भारत के सविघान ने 
नागरिको* के कुछ मोलिक अधिकारों की घोषणा की है और उन श्रधिकारों का 
भारवासन दिया है श्रौर यदि उक्त मौलिक अधिकारो का शअ्रतिक्रमण हो तो उच्चतम 
न्यायालय के द्वारा उक्त अ्रधिकारो की रक्षा कराई जा सकती है |” तदनुसार बारम्बार 





] अनुच्छेद १३११ किन्तु भारतीय उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार-केत्र उसी 
प्रकार प्राप्त नहीं हैं, जिस प्रकार कि भमरोका और भोस्‍्ट्रेलिया के सविधानों ने अपने-अपने सर्वोच्चि 
न्यायालयों को प्रदान किए हैं , जिनके आधार पर वे विभिन्‍न राज्यों के निवासियों फे आपसी भगड़ों को 
अयवा एक राज्य के चिवासी का दूसरे राज्य के निवासो के साथ के मगड़े को निबय सकें । 
भारतीय पविधान के भनुमार ऐसे विज्वाद उच्चतम न्यायात्रय के समक्ष केवल अपील के रूप में ही आते 
हैं, यदि सवैधानिक उपबन्धों के अनुसार वे विवाद उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं । 
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उच्चतम न्यायालय २०१ 


उच्चतम न्यायालय का दरवाज्ञा खटखटाया जाता है जब कभी कार्यपालिका द्वारा कोई 
आदेश या कोई ऐसी विधि पारित की जाती है जो मौलिक भ्रधिकारो का अतिक्रमण 
करती हो, और ऐसी श्रवस्थाओ में उच्चतम न्यायालय से सम्वन्वित भ्रादेश या विधि 
की न्यायसजूुतता पर निर्णय की वाचना की जाती है | भारत के प्रयम महान्यागवादी 
(2%0०7९ए-0८7०७] ) श्री एम० सी० सीतलवाड ने २८ जनवरी, १६५० को उच्च- 
तम न्यायालय के प्रतिष्ठापन के झवसर पर उच्चतम न्यायालय के गौरव पर बोलते 
हुए कहा था “सविधान ने विस्तार के साथ मौलिक अधिकारो को गिनाया है और 
कुछ ऐसे सी उपबन्ध सविधान मे हैँ जिन्होने उक्त मोलिक अधिकारो को मर्यादित 
किया है इसलिए उच्चतम न्यायालय को श्रत्यन्त बुद्धिमानी और नीर-क्षीर विवेक के 
साथ उवत उपबन्धों का निर्वेचन करना होगा। न्यायालयों का दायित्व होगा कि वे 
नागरिकों को गारन्टी किए गए श्रधिकारो की रक्षा करेंगे साथ ही मागरिकों के 
भौलिक श्रधिकारों की रक्षा करते हुए समाज के भ्रधिकारों भौर राज्य की सुरक्षा का 
भी खयाल रखेंगे ।” 


उच्चतम न्यायालय फी स्थापना श्र संविधान (773680]॥800860 ०७ ६8 
डिएफाश06 0०५ छ0ते 006 0०89ए०४०४)-- सविधान ने भारत के उच्चतम 
न्यायालय की स्थापना का आदेश किया है जिसमे एक प्रमुख न्यायाघी९श श्रथवा मुख्य 
न्‍्यायाधिपति (काश 7०४४०९ ० 77078) होगा, और जब तक ससद्‌ विधि द्वारा 
और अधिक सख्या निर्धारण नहीं करती, तब तक अन्य सात से अनधिक न्यायाधीश 
होगे ।! मुख्य न्यायाधिपति की नियुकति भौर श्रन्य न्‍्यायाघीशों की नियुवित भी 
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किन्तु मुख्य न्यायाधिपति की नियुवित करते समय, 
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श 
करता है जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, और जब कमी राष्ट्रपति 
उच्च न्‍्यायालयो के छोटे न्‍्यायाघीशों की नियुवित करता है, उस समय वह अवश्य 
ही भारत के मुख्य न्यायाधिपति का परामझश लेता है। सामान्यत राष्ट्रपति इस 
प्रकार की सभी नियुवितियाँ परामर्श पर ही करता है। 

इस समय उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति और सात अन्य छोटे 
न्यायाधीश हैं । यद्यपि सविधान ने उपवन्धित किया है कि ससद्‌ विधि द्वारा उच्चतम 
न्यायालय के लिए सात से भ्रधिक न्यायाधीशों की व्यवस्था भी कर सकती है किन्तु 
सविधान ने ऐसा उपवन्ध नही किया है कि उच्चतम न्यायालय में न्‍्यायाघीशो की 
कम से कम सख्या क्या हो ? किन्तु जब सविघान का आदेश है कि ऐसे किसी मुकदमे 
में जिसमें विधि भ्रन्तग्रेस्त हो जेसे संविधान का निर्वेचन* अ्रथवा अनुच्छेद १४३ के 
भ्न्तगेत मामलों के निर्णय में कम से कम पाँच न्यायाधीश निर्णय करेंगे, तो यह 
निष्कर्ष निकलता है कि उच्चतम न्यायालय किसी सर्वधानिक सुकदमे के सम्बन्ध में 
अथवा श्रनुच्छेद १४३ के श्रन्त्गंत परामक्ंदायक कोई इृत्य उस समय तक नही कर 


]. अनुच्छेद श्श४ । 
2 अनुच्छेद १४५ । 


२०२ भारतीय गणराज्य का शासन 


सकता जब तक कि उसका बेंच पूरा न हो और बेंच में कम से कम पाँच न्यायाधीशों 
की उपस्थिति आवश्यक ठहराई गई है । इसके अतिरिक्त यह भी उपवन्वित किया 
गया है कि किसी साधारण अपील को सुनते समय यदि कोई न्यायिक बेंच ऐसा 
अनुभव करे कि विवाद मे सविधान-विधि अन्तग्रेस्त है तो उवत न्यायिक वेंच उस 
प्रइन को किसी ऐसी स्वैधानिक बेंच के निर्णयार्थ भेज सकती है जिसमें कम से कम 
पाँच न्यायाधीश हो । 

यदि किसी समय न्यायाधीशो की गणापूत्ति न! हो जो उच्चतम न्यायालय के 
सपश्न को चालू रखने के लिए पर्याप्त मानी जाती हो तो राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से 
तथा सम्बद्ध उच्च न्यायालय के सुरुय न्‍्यायाधिपति से परामर्श करके भारत का मुख्य 
न्‍्यायाधियति किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्‍्यायावीश से, जो उच्चतम न्याया- 
लय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए यथारीति श्रहँ है, तथा जिसे भारत का 
मुख्य न्यायाधिपति नामोहिंष्ट करे न्यायालय की बैठकों में इतनी कालावधि के लिए, 
जितनी ग्रावर्यक हो, तदर्थ-न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लेख द्वारा 
प्रार्थना कर सकेगा । इस प्रकार नामोहिष्ट न्यायाधीश का कत्तेव्य होगा कि वह 
ऐसी कालावधि में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी बना रहेगा और उच्चतम 
न्यायालय की बैठकों में वह अपने पद के अतिरिक्त कत्तेब्यों का निर्वहन करेगा, 
तथा जब वह इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में उपस्थित होगा, तब उसको उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीश के, सब क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त 
होगे ।£ भारत में एतदर्थ (४० ४००) न्यायाधीशो की नियुवित की प्रथा कनाडा की 
प्रथा का अनुसरण है जहाँ इसी प्रकार एतदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति किए 
जाते हैं ।? भारत के सविधान ने यह भी उपबन्धित किया है कि अवकाशम-प्राप्त 





] जहाँ सविधान ने उपबन्धित किया है कि ऐसे मामलों को तय करने के लिए जिनमें सवे- 
धानिक टपबन्ध अन्तग्रेस्त हैं. अथवा अनुच्छेद १४३ के शअन्तगंत परामशेदायक कहत्यों के निवेहन में 
उच्चतम न्यायालय के कम से कम पाँच न्यायाधीशों की बेंच बेठे, र्वय उच्चनम न्यायालय फे नियमों 
में उपत्न्धित है कि इन नियर्मों के अन्य उपबन्धों के रहते हुए प्रत्येक अमियोग या पशपील या विषय 
पर निर्णय देने के लिए एक ऐसा बेंच आवश्यक होगा जिसमें कम से कम तीन न्‍्याय।धीश होंगे जिनकी 
नियुक्ति प्रमुख न्यायाधिपति करेगा 7? 

2 शपनुच्छेद १२७। 

3 कनाडा के सविधान का झअनुच्छेद ३० बपबन्धित करता है. “एतदर्थ न्यायावीशों की 
नियुक्ति--यदि क्रिमी समय सर्नोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गयपूर््ति शतनी न हो कि जो नन्‍्याया- 
लय की बेठऊ द्दो सफे, जिसका कारण एक या अधिक पद-रिक्‍्तना हो सकता दे या किसी न्यायाधीश 
को वामारी के कारण छुट्रा दो या किसो अन्य कारण छुट्टी हो या सपरिपद्‌ श्रादेश पर कोई न्यायाघीरा 
किसी अन्य कार्य पर लगा दिया गया हो या कोई न्यायाधाश या कई न्यायाधीश अनह घोषित कर दिए 
गए हों तो मुख्य न्यायाधिपति या उमकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश लिखित प्रार्थना पर किसी 
एक्मचेकर न्यायालय (75णा९पुप७० 06प्न:0)) के न्यायाधीश को 'भथवा यदि उक्त न्यायालय के 
न्यायाधीश ओयावा (0:08४&) में उपस्थित न हों अथवा भन्‍्य किसी कारणवश सर्वोच्च न्यायालय को 


सेवा कप्ने के अयोग्य हों, तो किपी प्रान्तीय उच्च न्यायालय के न्याग्राषीश को लिखित प्राथना पर 
बुलाया जा सकता द |! 


उच्चतम न्यायालय, २०३ 


न्‍्यायाघीश भी उच्चतम न्यायालय में सेवा करने के लिए वुलाए जा सकते हैं । मारत 
का सुरुय न्‍्यायाधिप्ति, किसी समय, राष्ट्रपति की पूर्व-सम्मति से उच्चतम न्यायालय 
या फेडरल न्यायालय के किसी अवकाशत-प्राप्त न्यायाधीश से प्रार्थवा कर सकता है 
कि वह उच्चत्तम न्यायालय मे न्यायाधीश के रूप में वेंढे और कार्य करे ।* किन्तु 
इस सम्बन्ध मे यह जान लेना उपादेय होगा कि जहाँ उच्चतम न्यायालय में स्थायी 
न्यायाधीजो की गणपूर्ति का न होना आवश्यक है और तभी एतदर्थ न्यायाधीश 
(६0 ॥०० ]70९०8) नियुकतत किए जा सकते हूँ, उच्चतम न्‍्यायालयो के अ्रवकाश-प्राप्त 
स्यायादीश या किसी फेडरल न्यायालय के अवकाझ-प्राप्त न्‍्यायाधीश की नियुक्ति 
के सम्बन्ध मे कोई ऐसी शर्त नहीं है। राष्ट्रपति की पूर्व-सम्मद्ि से, भारत का 
मुख्य न्यायाधिपति किसी भी समय किसी श्रवकादा-प्राप्त न्यायाधीश को नियुवत कर 
सकता है। 
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तव तक अपने पद पर बना रहता है जब 
तक कि बह पैसठ वर्ष की झायु प्राप्त न कर ले । न्‍्यायावीश अ्रपने पद से त्यागपत्र 
दे सकता है श्र न्यायाधीश के सिद्ध कदाचार अभ्रथवा उसकी श्रसमर्थता के लिए 
हटाये जाने के हेतु ससद्‌ के प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य सख्या के बहुमत द्वारा, 
तथा उपस्थित श्रौर मतदान करने वाले सदस्यो में से कम से कम दो-तिहाई के बहुमत 
द्वारा समर्थित समावेदन के राष्ट्रपति क॑ समक्ष रखे जाने पर न्यायाधीश अपने पद 
से हटाया भी जा सकता है | उच्चतम न्यायाधीश को अपने पद से व्गुक्त 
करने के हेतु समावेदत के रखे जाने की तथा उसके कदाचार या श्रसमर्थता के अनु- 
संधान तथा सिद्ध करने की, प्रक्रिया का ससद्‌ विधि द्वारा विनियमत कर सकती है | 
उच्चतम न्यायालय के व्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए प्रावइयद 
अ्रहूताएँ (0प॥श०४४008 607 49907#97०7%$ 0 8 उपत86) --भारतीय उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीश पद के प्रत्याशी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक 
है, साथ ही वह एक या अ्रधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश कम से कम पाँच 
वर्ष तक लगातार रह चुका हो, अथवा वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों 
का लगातार दस वर्षों तक अधिवक्ता (80४००७५७) रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति 
के विचार से वह पारगत विधिवेत्ता अथवा कानून-प्रवीण (]००७७) हो । सविधान 
के प्रारूप मे ऐसा उपवन्ध नही था कि वकालत न करने वाले विधिवेत्ता लोग भी 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुवत्त हो सकते हैं। किन्तु जिम समय 
सविधान के प्रारूप पर विचार हो रहा था, उस समय प्रसिद्ध कानून-प्रवीण या 
विधिवेत्ताओं को भी उच्चतस न्यायालय के न्यायाघीश होने के लिए श्रह मान 


] शनुच्छेंद्र १२८। 

2 अनुच्छेद १२८ (२)। 

3 सयुक्‍त राज्य अमरीका (एऐ 5 42 ) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, रदाचार-पर्रस्त 
अपने पदों पर बने रहते हैं, और वे अन्य सधीय अधिकारियों की भांति मह्।मियोग के द्वारा ही हटाये 
जा सकते दें । हर 

4. प्नुच्छेद १२४ (५) ! 


् 


र्‌ण०्४ड भारतीय गणराज्य का शासन 


लिया गया और इस प्रकार वकालत न करने वाले भौर प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं और 
कानून-प्रवीणो की सेवाओ से उच्चतम न्यायालय को लाभान्वित कराया गया । 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए इस अहंता को स्वीकार करने में संविधान 
सभा को सयुक्‍त राज्य अमरीका की प्रथा से बल मिला जहाँ अनेक वार वकालत 
न करने वाले कानूत-प्रवीण लोगो को उच्चतम न्यायालय के न्‍्यायाघीश पदो पर 
नियुक्त किया गया है| इस सम्बन्ध मे हाल ही में श्री फ्रैलिक्स फ्रैकफर्ट र (#शार 
प्ष्श्यारटापी ५००), जो हारवर्ड विश्वविद्यालय में विधि (]8क) के प्रोफेसर थे, उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं । श्री श्रनन्तशयनम श्रायगर मे इस बात 
की सिफारिश की थी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो में प्रमुख एवं प्रसिद्ध 
कानुन-प्रवीणो श्रौर विधि-वेत्ताओ को भी स्थान मिलना चाहिए । उन्होने सविधान 
सभा में कहा था “श्रीमन्‌ ! में माननीय श्री कामथ की उक्ति से सहमत हूँ । 
उन्होने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्‍्यायावीशो का चुनाव करते समय केवल 
ऐसे न्‍्यायाघीशों पर ही विचार न किया जाय जो दस वर्षों से न्यायाधीश पदो पर 
कार्य कर रहे हो । श्री कामथ चाहते हैँ कि राष्ट्रपति को स्वतन्त्रता रहनी चाहिए 
कि यदि थे उचित समझें और न्याय के प्रशासन में हितकर सममें, तो उक्त पद पर 
कोई प्रसिद्ध कानून-प्रवीण अथवा विधिवेत्ता भी ले लिया जाय । उन्होने आगे कहा 
कि सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख बहुत से ऐसे मामले भी आते हैं जिनमें सवैघानिक 
महत्त्व के विवादों पर निर्णय करने पडते हैँ । वकालत करने वाले सामान्य वकील 
को सर्वधानिक समस्याओ से प्रायः कभी सामना नहीं होता। प्राय लोग एकदम 
वकालत पास करते ही वकील बन जाते हैँ । किन्तु इसके विपरीत कानून-प्रवीण 
या पारगत विधिवेत्ता किसी विश्वविद्यालय के विधि विभाग का प्रोफेसर हो सकता 
है अथवा किसी कानूनी कालिज का सदस्य या प्राध्यापक हो सकता है। हमारे देश 
में अ्रनेको प्रसिद्ध न्‍्यायविद और कानून-प्रवीण लोग हैं, अनेको प्रसिद्ध लेखक हे, 
और अनेको प्रसिद्ध पारणत विधिवेत्ता हें । तो फिर क्यो न सविघान में ऐसा उपबन्ध 
कर दिया जाय जिससे राष्ट्रपति यदि श्रावश्यक समझे तो फ्रिसी पारगत विधिवेत्ता 
(७एरा7००४ ]07४०) को भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकें । 
वास्तव में, मेरी तो यह राय है कि उच्चतम न्यायालय के सात न्यायाधीशों में कम 
से कम एक न्यायाघीश कोई प्रसिद्ध पारगत विधिवेत्ता अभ्रवद॒य हो ।”” 
उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को सेवा-भार ग्रहण करने के पूर्व 
राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रतिज्ञा करनी पडती 
है और शपथ लेनी पडती है कि “मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के सविधान के 
प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं सम्यक्‌ प्रकार से और श्रद्धापूवंक तथा भ्रपनी 
पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से प्रपने पद के कत्तेव्यों को भय या पक्षपात, 


अनुराग या द्वेष के विना पालन करूँगा, तथा मैं सविधान श्रौर विधियों की मर्यादा 
बनाये रखूंगा ।2 


7 000४ 2358479]ए 770०९०१/६४, एण पा, ७. 254 
2 तृतीय भनुसचो, चतुर्थ प्रतित्षा 
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न्यायाघीज्ञों के वेतन श्रादि (88068, 9४० ० ४6 उ०१४०8)--उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतव उसी क्रम से मिलेगा जिस प्रकार कि भारतीय 
सविघान की द्वितीय अनुसूची मे दिया गया है। सुख्य न्‍्यायाधिपति को ५,०००) 
मासिक तथा श्रन्य न्यायावीशों को ४,०००) मासिक । इस प्रकार उच्चतम न्यायालय 
के न्यायावीशो के वेतन सविधान ने निश्चित कर दिये हैँ श्रोर वे ससद्‌ द्वारा निश्चित 
किये हुए नही हूँ । किन्तु उस कालावधि में, जिसमें कि आपात उद्घोषणा प्रवतेन 
में है, राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि उक्त न्यायाधीशों के वेतनो और भत्तों में कमी 
कर सके !* 
इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को विना किराया दिये निवास-स्थान का हक 
है, और उन्हें यात्रा-सम्बन्धी सुविवाएँ भी हैँ जिस समय वे भ्रपने कर्त्तव्यों के निवेहन 
के सम्बन्ध में यात्रा करते हैं, कुछ सवेतन छुट्टियो का भी हक है और श्रवकाश 
ग्रहण करते पर पेंशन का भी अधिकार है। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन 
झ्ादि भारत की सचित निधि पर भारित व्यय होगा । इसलिए ये व्यय ससद्‌ की 
स्वीकृति के विपय नहीं हैं। प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तो 
का तथा अनुपस्थिति छुट्टी और पेंशन के वारे में ऐसे भ्रधिकारों का जिन्हे ससदु 
समय-समय पर निर्धारित करे, हक होगा, किन्तु उक्त विशेषाधिकारो, भत्तो, 
अनुपस्थिति छुट्टी या पेंशन विषयक किसी न्यायाघीश के भ्रधिकारो में उसकी नियुक्ति 
के पदचात्‌ उसको श्रलाभकारी कोई परिवत्तेंन नही किया जा सकता ॥» 
इस प्रकार सबविवान ने उच्चतम न्यायालय के न्‍्यायाघीशो को उपलब्वियो, 
सेवा शर्तों भर सेवा सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया है | इन उपवन्धों का यह प्रयोजन 
है कि न्यायपालिका स्वतन्त्र हो, निष्पक्ष हो, भ्रश्नप्ट हो. और न्यायावीशों में इतना 
साहस हो कि वे विधि-अनुकूल उचित न्याय करें | एलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था 
कि “हमको पहिले तो न्‍्यायाघीशो के पदों की स्थिरता का श्राश्वासन देना होगा 
और इसके बाद यह भी अतीव आवश्यक है कि न्यायाधीशों को भविष्य मे भरखु& 
पोषण का झाश्वासन देना चाहिए । जव तक ये दोनो बातें न होगी, न्‍्यायाघीश कभी 
स्वृतन्त्र त होगे। सामान्यत. मनुष्य की प्रकृति यही है कि अ्रभावों के कारण मनुष्य 
अपनी शभ्रात्मा भी बेच देता है । 
उच्चतम न्यायालय का स्थान (8688 ० ६७ 577७9 (0प््७)--उच्चतम 
न्यायालय का स्थान दिल्ली में हे। किन्तु राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत का 
मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय की वैठकें अन्य स्थानों पर भी कर सकता है ।* 
उच्चतम न्यायालय, श्रभिलेख न्यायालय होगा (87फाशा8 00प्राक ॥0 50 & 
/ 00०7७ ० 7%९८९००7० )--उच्चतम न्यायालय श्रभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने 
। भरनुच्छेद ३६० (४) (ख) । 
2 अनुच्छेद ११९ (२) (घ) (0) 
$ भ्रनुच्छेद १२५ (?)। 
4. 7609658॥50 90 79 
5 अनुच्छेद १३०। 
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अ्रवमान के लिए भी दण्ड देने की शक्ति है ।! श्रभिलेख न्यायालय ऐसा न्यायालय 
होता है जिसके सभी कृत्य और सभी कारंबाइयाँ सदैव के लिए यादगार भ्ौर प्रमाण 
रूप में सुरक्षित रखी जाती हैँ। इन अभिलेखो का इतना सर्वोच्च महत्त्व है कि इन 
की पवित्रता के ऊपर उंगली नही उठाई जा सकती और न कोई न्यायालय इन 
अभिलेखो के विरुद्ध जा सकता है, यद्यपि स्वयं अभिलेख न्यायालय अपने अभिलेखो 
की लिपि सम्बन्धी भूलो को सुधार सकता है। अभिलेख न्यायालय को अधिकार 
होता है कि यदि कोई व्यक्ति उसके अश्रधिकार अथवा उसकी सत्ता का अवमान करे 
तो वह अपराधी पर जुर्माना या जेल की सज़ा तक दे सकता है। 

सविधान के प्रारूप में उच्चतम न्यायालय की स्थिति विपयक कोई अनुच्छेद 
नही था। इसके बाद डा० शअ्रम्बेदकर के कहने पर श्रनुच्छेद १२९ बढाया गया था। 
उक्त सशोधन प्रस्तुत करते हुए डा० अम्बेदकर ने कहा था “श्रीमन्‌ | नम्बर १०८ 
का नया श्रनुच्छेद श्रावश्यक है क्योकि सविधान के प्रारूप में हमने ऐसा कोई उपबन्ध 
नही रखा है जो उच्चतम न्यायालय की स्थिति के विषय में कुछ प्रकाश डाले । यदि 
सदन अनुच्छेद १६२ पर दृष्टिपात करेगा, तो वे बिल्कुल इसी प्रकार का एक 
पनुच्छेद पावेंगे जिसका सम्बन्ध भारत के उच्च न्यायालयों से है। इसलिए यह भी 
झावश्यक प्रतीत होता है कि ऐसा ही उपबन्ध सविधान में जोड दिया जावे जो 
उच्चतम न्यायालय की स्थिति की परिभाषा करे | मै यह बताने का प्रयत्न करके सदन 
का समय बर्बाद नही करना चाहता कि अभिलेख न्यायालय के कया श्रथ हैँ । सक्षेप 
में इतना कहना पर्याप्त होगा कि श्रभिलेख न्यायालय ऐसा न्यायालय होता है जिसके 
अभिलेख प्रमाण माने जाते हैं और उनको प्रमाण मानने से कोई न्यायालय इनकार 
नही कर सकता | अ्रभिलेख न्यायालय के यही भ्रर्थ हैँ। इसके भ्रतिरिक्त श्रनुच्छेद 
१०८ का द्वितीय भाग आदेश करता है कि अभिलेख न्यायालय को अधिकार होगा 
कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड दे सकेगा जो उक्त न्यायालय का श्रवमान करेगा । 
सत्य यह है कि जहाँ श्राप विधि द्वारा किसी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बना 
देते हैं, तो वह स्वयमेव यह अधिकार प्राप्त कर लेता है कि अपनी बेइज़्ज़ती करने 
वाले को सज़ा दे सके । किन्तु हमने यह सोचा था कि चूंकि इगलैंड में यह शक्ति 
सामान्य विधि (0०णएा्० 7,89) से प्राप्त होती है, भौर चूंकि हमारे देश में 
सामान्य विधि को मान्यता नही दी गई है, इसलिए उचित यही समझा गया है कि 
सारी स्थिति को सविधि (888७४७७) में ही स्पष्ट कर दिया जाये ।”” 

अभिलेख न्यायालय की दो मुख्य विश्येषताएँ निम्न हैं. (१) अभिलेस न्याया- 
लय की कारंवाइ्रयाँ सुरक्षित करके भ्भिलेखो के रूप में रखी जाती हैं और जिन 
प्रशनो पर उक्त अभिलेख मत व्यक्त करते हैं, वे श्रन्तिम प्रमाण हैं, और (२) 
अभिलेख न्यायालय को अधिकार है कि यदि कोई उसकी अवज्ञा या श्रवमान करेगा 
तो वह उसे दण्ड दे सकता है। विन्ायकराव बनाम मोरेइवर घोष वाले विवाद में 


१. अनुच्छेद १२६। 
2 (ए०्र४एफए्शाए 888९0फ09ए ?770९०९१४४४, प्रण शा, ए 3582 
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न्‍्यायमूत्ति बोस महोदय ने कहा था : “अभिलेख न्यायालय का यही तो सार है । 
अभिलेख न्यायालय के सभी निर्णाय सुरक्षित करके रखे जाते हैं; न कि केवल वही 
निर्णय जिनको पसन्द किया जाता है या जिन्हे विशेष रूप से स्वीकृत किया गया हो । 
ऐसा वयों ”? कारण यह है कि भ्रभिलेख न्‍्यायालय के निर्णय पूर्वभावियों के रूप में 
प्रयुतत होते हैँ और कभी भी कोई न्यायालय उन्हे माँगकर पढ़ सकता है और 
ग्रावश्यकतानुसार उन निर्णयों के अनुसार निर्णय दे सकता है ।” 


उच्चतम न्यायालय के कार्य 
(मपाला0्8 ्ी स8 हिप.छ्राणा6 0०7८) 


उच्चतम न्यायालय के कार्य ([णाक्राणा8 ० 6 छिएएाश॥७ 00प्राक ) --- 
उच्चतम न्यायालय के कार्यो का पता उसके अधिकार-क्षेत्र से चलता है। १६३७ 
में सघीय न्यायालय की प्रस्थापना करते समय सर मॉरिस ग्वायर ने कहा था ३ 
“पुरानी कहावत तो यह है कि श्रच्छे पच का काम यह है कि वह अपने अधिकार-ओद्षेत्र 
को वढावे, किन्तु यह तो भविष्य में देखा जायगा, इस समय तो मुझे न्यायालयों 
के आधुनिक कत्तंव्यो और कार्यों पर प्रकाश डालना चाहिए। और इस समय इन्हीं 
कार्यो और कत्तंव्यो का महत्त्व भी है। न्यायालयों का मुख्य कत्तंव्य यह होना चाहिए 
कि वे शासन से तथा राजनीतिक दलो के प्रभाव से स्वतन्त्र रहे और उनके ऊपर 
नीतियो का प्रभाव न पडने पावे । शौर इस प्रकार न्यायाधीश सविधान का सही-सही 
निर्बंचन करे श्रौर ऐसे विवादों का उचित, न्याय श्ौर जान्तिपुर्ण हल खोजें जिनके 
निष्पक्ष श्र स्वतन्त्र हल न निकलने की अवस्था में खून-खरावी और हिसा का भय 
निहित हो । हम स्देव यही प्रयत्त करेंगे और भारतीय सविधान को सेव एक ऐसे 
जीवित प्राणी के रूप में देखेंगे जिसमे जीवन है, और जिसमे विकास और उन्‍्नत्ति 
की अपार सम्भावनाएँ हैं, चाहे मौजूदा सविधान हो श्रथवा भविष्य में निरमित होने 
बाला सविधान हो। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि हम जिस प्रकार भी 
सविधान का भविष्य में निर्वेचन करें, हम सदेव सर्वधानिक अभिसमयो और प्रथाओं 
का विकात श्रवरुद्ध नहीं करेंगे, चाहे विधि ने ऐसी प्रथाओ और ऐसे अभिसमयो 
के लिए कोई आज्ञा नहीं दी है, फिर भी यदि अभिसमयो को अवसर दिया गया तो 
भविष्य के राजनीतिज्ञ इन सर्वेवानिक भ्रभिसमयों में फलदायक और प्रभावी राज- 
नीतिक भ्रकुर प्रस्फुटित पावेंगे ।” 


मुझे विश्वास है कि सघीय न्यायालय विधि का निर्वेचच्त करेगा और इसमें 
वह केवल औपचारिक भअ्र्थों में विधि को स्वीकार नहीं करेगा । किन्तु ब्राप मुझे 
गलत न समर्के । यह न्यायालय अवसर देगा कि विभिन्‍न राजनीतिक दल और धाराएँ 
केवल जो सविधान को जीवन-दान दे सकती हैं, विधि की मर्यादा के भीतर अपने 
'कार्यकलाप जारी रखें किन्तु यह न्यायालय विधि के निर्वेचन करते समय न तो विधि 
को बदल सकता है शोर न उसमें सशोवन कर सकता है। विधि को सशोधित फरना 
या वदल देना, यह दूसरी सत्ता का कार्य है। फिर भी, मुझे कोई सच्देह नही है कि 
चशित मर्यादाओं के भीतर सधीय न्यायालय, भारत के विकास में पूर्णा सहयोग देगा 


२०८ भारतीय गणराज्य का शासन 


भ्रौर भारत को महान्‌ श्रौर प्रनुशासनमुक्त राष्ट्र के रूप मे परिवत्तित करेगा, तभी 
भारत पूर्व श्रौर पश्चिम मे कडी का है देगा से ही के भारत की शासन- 
व्यवस्था श्र भारत की मस्क्ृति श्रपनी विशिष्ट सस्कृति है ३ 
कक 08 ग्वायर का उक्त भाषण एक लम्बा वक्‍तव्य है, फिर भी वह सक्षेप 
में किसी देश के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों पर प्रकाश डालता है कि किस ६४०8 
वह सम्बन्धित देश के भाग्य का निर्माण कर सकता है। भारतीय सविधान हक 
न्यायालय को प्रारम्भिक एवं अ्रपीलीग दोनो प्रकार का 0 कक प्रदान किया है । 
इसके अतिरिवत उच्चतम न्यायालय को परामशे देने का भी आपका र-ैत्र प्राप्त 
है । उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक अधिकारुजषेत्र में मुख्यत ऐसे जिवाद आते हैं 
जिनमें सघ और राज्यो के बीच के विवादों में सविधान का निर्वचन श्रावश्यक होता 
है, भ्रथवा जिनमे स्वय राज्यों के बीच के विवादों में सविधान का निर्वंचन श्रावश्यक 
हो । प्रारम्भिक अधिकार-क्षेत्र मे आदेश लेख (का78) भी दिए जा सकते हैं यदि 
मौलिक अधिकारो का प्रवर्तेत श्रावदयक हो । इन दोनो प्रकार के विवादों के अति 
रिक्त और किसी प्रकार के विवाद में उच्चतम न्यायालय को मौलिक भ्रधिकारु-स्षेत्र 
प्राप्त नही है किन्तु उच्चतम न्यायालय का भ्रपीलीय श्रथवा पुनरावेदन मूलक श्रधिकार- 
क्षेत्र उन सभी श्रपीलो पर है जो राज्यो के उच्च न्यायालयो के निर्णयो के विरुद्ध 
प्राती हैं अ्रथवा श्रन्य विशिष्ट न्‍्यायाधिकरणो (४श०एण॥७)४) से श्राती हैं । 

उच्चतम न्यायालय का प्रारम्भिक शअ्रधिकार-दक्षेत्र 

(0एह8॥्ो उप्ाहताकाएणा 0 06 5एए7/०॥० 00०५) 

(१) बिवादों के सम्बन्ध में श्रधिकार-क्षेत्र (7परण8त0007 एलु&धाहू ६० 
7)877॥९8) जैसा कि पहिले भी कई बार बताया जा चुका है, सघात्मक शासन 
व्यवस्था में, शवितियाँ केन्द्रीय सरकार और राज्यो की सरकारो के बीच वितरित और 
परिसीमित कर दी जाती हैं, इसलिए स्वतन्त्र न्यायपालिका की नितान्त आवश्यकता 
होती है जो सविधान का न्याय्य निर्वेचत करके सघ और श्रवयवी एकको के उचित 
श्रधिकारों की व्याख्या करे। इसलिए भारतीय सविधान ने उच्चतम न्यायालय को 
निम्त प्रकार के विवादों पर अ्रपवर्जी प्रारम्मिक अधिकारु-्षेत्र प्रदान किया है -- 

(क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यो के बीच के घिवाद, अथवा 

(ख) एक शोर भारत सरकार ओर कोई राज्य या राज्यो तथा दूसरी श्रोर 
एक या श्रधिक राज्यो के बीच के विवाद, अथवा 

(ग) दो या अधिक राज्यो के बीच के किसी विवाद में, यदि भ्रौर जहाँ 
तक उस विवाद में ऐसा कोई प्रइन अन्तग्रेंस्स है (चाहे तो विधि का चाहे तथ्य का) 
जिस पर किसी वैध अधिकार का भ्रस्तित्व या विस्तार निर्भर है ! कहने का तात्पर्य 
यह है कि चाहे तो भारत सरकार और राज्यो के बीच कोई विवाद हो, श्रथवा 
राज्यों के श्रापस में विवाद हो, उस विवाद का आाधार कोई न्याय योग्य भ्रधिकार 

(]ए88०९७७]७ 78॥5) ही होगा । किन्तु यदि विवादइग्रस्त पक्षो में से कोई पक्ष 





3 अनुच्छेद १३१। 
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ऐसा दावा करता है जो विधि पर आधारित नहीं है अपितु वेधिक विचारों शझ्थवा 
वैधिक मान्यताग्रो पर आधारित है, तो ऐसे विवादों में उच्चतम न्यायालय को 
प्रारम्भिक अधिकारूक्षेत्र (०सहएणो वृष्ण्श्ताकाणा) प्राप्त नहीं होगा । इसलिए 
उच्चतम न्यायालय में उसके प्रारम्भिक अधिकार-श्षेत्र से लाभ उठाने के लिए दो शर्तें 
प्रावश्यक हैं. (१) विवादग्रस्त पक्ष, (२) विवादग्रस्त प्रश्न की प्रकृति । यदि 
ये दोनो शर्तें पूरी नही होवी तो कोई दावा उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ 
नही लाया जा सकता । 
जहाँ भ्रमरीका के सर्वोच्च न्यायालयः को ऐसे विवादों पर भी प्रारस्मिक 
अधिका--प्लेत्र है जिनमें विदेशी राजदूत (&ग्रॉ7858800०:8), या सार्वजनिक अधिकारी 
या मन्‍्त्री (ण)॥० स्याग्माहल8) या सन्वियाँ (#6४४४९४) अ्रन्तग्रेस्त है, भारतीय 
उच्चतम न्यायालय को ऐसे विवादों पर प्रारम्भिक अधिकार-क्षेत्र प्रदान नहीं किया 
गया है । भारतीय उच्चतम न्यायालय ऐसे दावे (5णा8) भी स्वीकार नहीं कर 
सकता जिनमें नागरिक एक पक्ष में हो । यदि नागरिक, सघ या किसी प्रवयवी एकक 
के विरुद्ध दावा करना चाहें तो वे किसी सामान्य न्यायालय मे जा सकते हैं. किन्तु 
ऐसे विवाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष केवल अपील के रूप में आएंगे, बशचतें कि 
अन्य शर्तों के अनुसार उक्त विवाद की भ्रपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती 
है । संविधान उपवन्वित करता है कि उच्चतम न्यायालय को किसी श्रन्तर्राज्यिक नदी 
(ग्राश-8080० गरए67) या नदी दून (घर एक्ा०ए४४8) के या में जलो के प्रयोग, 
वितरण आदि से सम्बन्धित ऐसे विवाद पर भी प्रारम्मिक अधिकारुज्षेत्र नही होगा& 
जिसे विशेष सविधिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया हो, तथा ऐसे विवादों पर 
भी प्रारम्भिक अधिकार-द्षेत्र नही होगा जो वित्त आयोग ([पतक06 00प्ाशाइ807) 
के अ्रधिकार-क्षेत्र मे आते हैं, तथा सघ भ्ौर राज्यों के बीच कतिपय व्ययों के विषय 
में समायोजन (&0]ए5677०॥७) से सम्बन्धित मामलो पर भी उच्चतम न्यायालय को 
प्रारम्भिक अ्धिकार-क्षेत्र प्राप्त नही होगा” तथा कतिपय सन्धियो, करारो इत्यादि से 
उद्भूत विवादों में भी उच्चतम न्यायालय या किसी मी स्यायालय द्वारा हस्तक्षेप 
वर्जित होगा (९ 
(२) मौलिक श्रधिकारों के प्रवत्तेन-सम्बन वै-विवादों में मौलिक श्रथवा 
प्रारम्भिक श्रधिकार-प्षेत्र (उ्चए8तणाणा जा #6 प्राछ#छ णी फ्तात-ठशाणा३ ठ 
एप्रावतक्षा।ध्णॉख डिह्टाल्‍8)--उच्चतम न्यायालय को विशेष अधिकार-क्षेत्र प्रदान 
किया गया है जिसके द्वारा वह मौलिक अधिकारों का प्रवत्तंव करा सकता है, और 
इस श्रधिकार-क्षेत्र के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि वह ऐसे 
निदेश (007809075 6० 070०8), आदेश या लेख जिनके श्रन्तगेंत बन्दी प्रत्यक्षी- 
करण, परमादेश या परमलेख (780प७008 ), प्रतिषेध (छ०्क्रैशध०४), अधिकार 
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पृच्छा (धचुए० प्र्ञापध्या० ), और उठोषण (००ए०४०४॥ ) के प्रकार के लेख भी हैं, 
निकाल सकता है । सविधान ने यह भी उपवन्वित किया है कि मौलिक अ्रधिकारो के 
प्रवर्तन के श्रतिरिकत अन्य प्रयोजनों के लिए भी उच्चतम न्यायालय ऐसे निदेश, 
भ्रादेश या लेख जिनके श्रन्तर्गत वन्दी प्रत्यक्षीकरण, परम लेख या परमादेश प्रतिषेघ 
आ्रादि लेख भी हैं, श्रथवा इनमें से किसी को निकालने की शवित ससद्‌ विधि द्वारा 
उच्चतम न्यायालय को दे सकती है ।! इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपने मौलिक 
श्रधिकार-प्षेत्र के प्रयोग मे, उच्चतम न्‍्याश्रालय, मौलिक अधिकारों के प्रवत्तंन के 
हेतु ऐसे निदेश, श्रादेश या लेख जारी कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे, तथा 
श्रन्य प्रयोजनो के लिए वह तब जारी कर सकेगा जव ससद्‌ विधि द्वारा उसे अधिकार 
प्रदान करे । किन्तु यह भी समझ लेना आवश्यक होगा कि मौलिक अधिकारों के 
प्रवर्तत के लिए उच्चतम न्यायालय का निदेश और आदेश, लेख के रूप में निकालने 
का अ्रधिकार श्रपवर्जी ( 65० ए87७) नही है । उक्त अधिकार उच्च न्यायालयों के 
भ्रधिकार के साथ समवर्त्ती है ।! उच्च न्यायालयों को भी श्रधिकार है कि वे मौलिक 
अ्धिकारो के प्रवत्तंन तथा अन्य प्रयोजनों के लिए निदेश, झ्रादेश और लेख निकाल 
सकते हैं । किन्तु सविधान ने विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया 
है कि वह “मौलिक अ्रधिकारो को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कारंवाई करे ।”* 
किन्तु अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों पर उक्त उत्तरदायित्व नही डाला 
गया है| रमेश थापड बनाम सद्रास राज्य के विवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय 
दिया था क्रि सविधान का अनुच्छेद ३२, उच्चतम न्यायालय को केवल उसी प्रकार 
झ्रधिकार नही देता जिस रूप मे कि श्रनुच्छेद २२६ ने उच्च न्यायालयों को श्रधिकार 
प्रदान किया है, कि वे मौलिक शभ्रधिकारो के प्रवत्तेन के लिए अ्रथवा किसी श्रत्य 
प्रयोज़न के लिए श्रादेश लेख अपने सामान्य श्रधिकार-क्षेत्र के प्रयोग में जारी कर 
सकते हैं । श्रनुच्छेद ३२ ने मौलिक अधिकारो की रक्षा के लिए निश्चित गारन्टी दी 
है श्रौर मौलिक श्रधिकारो के प्रवत्तेन-सम्बन्धी उपाय को सविधान में स्थान देकर 
स्वय यह उपाय भी एक मौलिक अधिकार वन गया है। इस प्रकार उच्चतम न्याया- 
लय को मौलिक अ्रधिकारो का प्रत्याभू (80०७78&7607) और सरक्षक मान लिया गया 
है । इसलिए यह अपने महान्‌ उत्तरदायित्व के निर्वहन करने के लिए किसी ऐसी 
प्रार्थना को लेने से इनकार नहीं कर सकता जिसमें मौलिक अ्धिकारो की रक्षा की 
दुह्ाई दी गई हो । अब मौलिक अधिकारो के सरक्षण के लिए कोई नागरिक सीधे 
उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है और उसको सविधान के अनच्छेद २२६ 
के अन्तर्गेत पहिले उच्च न्यायालय में जाने की आवश्यकता नही है ।” ह 

उच्चतम न्यायालय का पुनराघेदन-मूलक श्रधिकार-म्षेत्र (899०७४० तएा१8- 
छाक्ाणा ०7 0० 5097७06७ 0077४)--भारत राज्य क्षेत्र में के किसी उच्च न्याया- 
लय के तथा अन्य न्यायाधिकरणो द्वारा दिए गए निर्णयो के विरुद्ध अपील उच्चतम 


] अनुच्छेद १३६। 2 अनुच्छेद २२६। 
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स्यायालय में हो सकती है | इस प्रकार उच्चतम न्यायालय देश का अन्तिम भ्रपीलीय 
न्यायालय हैं। सभी प्रकार के विवादों की श्रपीले उच्चतम न्यायालय में की जा सकती 
हैं चाहे वे व्यवहार-विपयक (७र्ग) हो, चाहे दण्ड-विपयक (७770779)) हो चाहे अन्य 
कार्रवाइयो से सम्बन्धित हों, अरे केवल यह है कि उच्च न्यायालय यह प्रमारित कर दे 
कि उक्त मामले में इस सविधान के निर्वेचन का कोई सारवान विधि प्रदन अन्तम्रेस्त 
है ।! निर्वाचन आयोग बनाम बेंकटराव के विवाद में निर्णय देते समय उच्चतम न्याया- 
लय ने कहा था “उच्चत्तम न्यायालय के पुनरावेदन-मूलक अ्रधिकार-क्षेत्र की सारी 
योजना ही स्पष्टत' इग्रित करती है कि संविधान के निर्वेचन सम्बन्धी प्रश्नों का अलग 
महत्त्व है चाहे विवाद की कारंबाइयाँ किसी प्रकार की हो, और ऐसे प्रश्नों से 
प्रन्तग्रेस्त अपीलो को प्रावश्यक स्वीकार करना होगा ।” व्यवहार-विपयक विवादो में 
जहाँ उच्च न्यायालय ने प्रमाणित कर दिया कि आवश्यक घन-राशि उक्त विवाद में 
अन्तर्ग्रेस्त है, तुरत उच्चतम न्यायालय में अपील ली जा सकेगी ॥४ दण्ड-विषयक विचादो 
में भी ऐसे विवादों में उच्चतम न्यायालय को अपील की जा सकेगी जिनमें या तो 
अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दिया गया हो श्रथवा किसी उच्च न्यायालय ने प्रपील मे किसी 
पभियुकत व्यक्ति की विमुक्ति के आदेश को उलट दिया हो तथा उसको मृत्यु दण्डा- 
देश दिया हो अथवा उसने प्रमाणित किया हो कि मामला उच्चतम न्यायालय से 
अपील किए जाने योग्य है। इसके भ्रतिरिवत उच्चतम न्यायालय को विस्तृत भ्रधिकार 
है कि वह स्वविवेक से भारत राज्य-श्षेत्र के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा 
किसी विषय या वाद में दिए गए किसी निर्णाय, आाज्ञप्ति, निर्धारण, दण्डादेश या 
आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है ।* 
इसलिए भारतीय उच्चतम न्यायालय भारत में सर्वोच्च पुनरावेदन-मूलक् 
स्पायालय है और भारतीय न्यायालयों का जिखर)है । इसका श्रपीलीय अधिकार-क्षेत्र 
सयूकत राज्य श्रमरीका के सर्वोच्च व्यायालय से भी झ्धिक विस्तृत है क्योंकि अमरीकत 
सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसी ही श्रपीले आरती हैँ जिनका सम्बन्ध सघीय श्रधिकार 
' क्षेत्र से हो श्रथवा विधियों की वेधता से हो । २८ जनवरी, १६५० को श्री एम० सी० 
सीतलवाड ने भारतीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिष्ठापन के समय कहा था . “इस 
महान्‌ न्यायालय के आदेश २० लाख वर्गममील के क्षेत्र में प्रभावी होगे जिसमें लगभग 
३० करोड नर-नारी रहते हैं। यह ठीक ही कहा गया है कि हमारे उच्चतम व्याया- 
लग का अधिका र-जक्षेत्र राष्ट्रमण्डल के अन्य किसी देश या संयुक्त राज्य श्रमरीका के 
सर्वोच्च न्यायालयों के श्रधिकार-फ्षेत्रो से कही श्रधिक विस्तृत है।” इस प्रकार भार- 
तीय उच्चतम न्यायालय का श्रपीलीय अ्रधिकारु-क्षेत्र दो प्रकार का है. (१) उन 
अ्रपीलो का अभ्रधिकार-प्षेत्र जिनका सम्वन्ध व्यवहार, दण्ड और अन्य विधियों से 
सम्बन्धित सविधान के निर्वेचन से हो, और (२) प्रन्य प्रकार के व्यवहार भीर दण्ड- 
विषयक मामलो में श्रपीलीय भ्रधिकार-क्षेत्र । के 
[. अनुच्छेद १३२ (१) । | 
2 भ्ुच्छेद १३३ (१) (क-ख)। ५ 
3 भरनुच्चेद १३६। | कल 
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(१) सर्वेधानिक श्रभियोग (0078#0ध0798] 08805 )->-+भारत राज्य-क्षेत्र 
में के किसी उच्च न्यायालय के, चाहे तो व्यवहार-विषयक, चाहे दण्डिक चाहे श्रन्य 
कार्रवाई मे दिए निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम श्रादेश की झ्रपील उच्चतम न्यायालय में 
की जा सकती है यदि वह उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उस मामले में इस 
सविधान के निर्वचन का कोई सारवान विधि प्रइन अन्तर्ग्रस्त हैं । जहाँ कि उच्च- 
न्यायालय ने ऐसा प्रमारा-पत्र देता श्रस्वीकार कर दिया हो वहाँ, यदि उच्चतम न्याया- 
लय का समाधान हो जाए कि उस मामले में इस सविधान के निर्वेचन का सारवान 
विधि प्रश्न अन्तप्रस्त है तो, वह ऐसे निर्णय, भ्राज्ञण्ति या अन्तिम श्रादेश की श्रपील के 
लिए विशेष इजाज़त दे सकता है ।? जब किसी पक्ष को आवद्यक प्रमाण-पत्र उच्च 
न्यायालय से प्राप्त हो जाता है या जब उच्चतम न्यायालय अ्रपील के लिए विशेष 
इजाजत दे देता है तो विवादग्रस्त कोई भी पक्ष उच्चतम न्यायालय में यह भी अ्रपील 
कर सकता है कि उच्च न्यायालय ने सविधान का निर्वेचन गलत आधार पर किया है 
अ्रथवा विधि प्रश्नो को गलत शअर्थों में लिया है। अपीलार्थी उन्चतम न्यायालय की 
आज्ञा से अन्य आधारो पर भी अपील कर सकता है +४ अन्य अभ्रथवा नया आधार जो 
उच्चतम न्यायालय की श्राज्ञा से लिया जायगा, या लिया जाता है, उसके लिए यह 
ग्रावश्यक नही है कि वह आधार सर्वैधानिक श्राधार ही हो । 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी विधि की बैधता या कोई ऐसा प्रश्न 
निर्णय करने में जिसमे सविधात का निर्वेचन अन्तग्रेस्त हो, उच्च न्यायालय का निर्णय 
अन्तिम नही है। सविधान के निर्वेचन के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ही भ्रन्तिम 
निर्णय दे सकता है चाहे मुकद्द मे की प्रकृति कैसी भी हो । किन्तु यह निविवाद है कि 
जिस मुकहमे की श्रपील उच्चतम न्यायालय में श्राती है--चाहे उच्च न्यायालय ने 
प्रमाण-पत्र दिया हो और चाहे उच्चतम न्यायालय ने विशेष इजाजत दी हो, उस 
मुकहमे में किसी विधि का प्रश्न अन्तर्गस्त होता चाहिए और यह विधि का स्पष्ट प्रदन 
होना चाहिए जिसमे संविधान का निर्वेचन अन्तग्रेस्त हो । उक्त अपील केवल तथ्यो 

से ही सम्बन्धित न हो और उक्त अपील में किसी ऐसी अन्य विधि का निर्वेचल भी 
अन्तग्रेस्त न हो जिसमें संविधान का निर्वेचन अन्त्ग्रस्त ही न हो । सविधान के निर्वे- 
चन का कोई सारवान विधि प्रश्न जिस मामले में अन्तग्रेस्त है, उसका विनिश्चय 
करने के प्रयोजन के लिए, अथवा इस सविधान के अ्घीन सौंपे गए प्रइन को सुनने के 
प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्‍्यायाघीशो की न्यूनतम सख्या पाँच निश्चित की गई है ।* 
अर्थात्‌ उच्चतम न्यायालय में किसी स्वधानिक प्रइन को निर्णय करने के लिए कम से 
कम पाँच न्यायाधीणों का गण (9७7०) या धर्मासन होना चाहिए । 

(२) व्यवहार विधि के मुकद्दमो में श्रपीरलें ( &99०७8 ग 0शो श॥॥#७०७)- 
प्नुच्छेद १३३ उपवन्धित करता है कि भारत राज्यजक्षेत्र में के उच्च न्यायालय की 

) अनुच्छेद १३२ (१)। 

4 श्रनुच्छेद १३२ (२)। 

3 अनुच्छेद १३२ (३) | 

4 अनुम्धेद १४५ (३) । 
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व्यवहार कारंवाई मे के किसी निर्णय, भाज्नप्ति या अन्तिम श्रादेश की भ्रपील उच्चतम 
न्यायालय में हो सकती है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मामला उच्चतम 
न्‍्यायालय में अपील लायक है ॥! यदि उच्च न्यायालय यह भी प्रमाणित कर दे कि 
विवाद-विषय की राशि या मूल्य प्रथम वार के न्यायालय में वीस हजार रुपये से कम 
ने थी और भ्रपील गत विवाद में भी इससे कम नही है, तो भी उच्चतम न्यायालय में 
भ्रपील की जा सकती है ।* अथवा यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि निर्णय, 
आाज्ञप्ति या अन्तिम आदेश मे २०,००० रु० की मूल्य की सम्पत्ति से सम्बद्ध दावा 
था प्रदन श्रन्तग्रेस्त है, तो भी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है । किन्तु 
यदि उच्च न्यायालय का निर्णय निम्नतर न्यायालय के निर्णय को सही करता है, तो 
फिर एक और प्रमाण-पत्र झ्रावश्यक होगा जिसमें उच्च न्यायालय प्रमाणित करेगा कि 
शमी और भी विधि प्रश्न श्रन्तग्रेस्त है। यदि कोई पक्ष ऐसा प्रमाणीकरण प्राप्त कर 
लेता है कि सारवान विधि प्रश्न भन्तग्ग्रस्त है, फिर भी उसको अधिकार होगा कि वह 
स्वंधानिक प्रश्न पर भी विवाद उठा सकता है । 

किन्तु उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम 
झादेश की भ्रपील उच्चतम न्यायालय में उस समय तक न होगी जब तक कि ससद्‌ 
विधि द्वारा श्रन्यथा उपवन्धित न कर दे |» 

(३) दण्डविधि के मुकहमो में श्रपील (8998&8 79 (फ्राशाए8) 08808)-- 
भारत राज्य-क्षेत्र में के किसी उच्च न्यायालय के किसी दण्ड कार्रवाई में दिए हुए 
निर्णय प्रन्तिम श्रादेश या दण्डादेश की उच्चतम न्यायालय मे अ्रपील हो सकती है 
यदि (१) उस उच्च न्यायालय ने श्रपील में किसी अ्रभियुकत व्यक्ति की विमुक्ति के 
श्रादेश को उलट दिया है तथा उसको मृत्यु दण्डादेश दिया है, श्रथवा 

(२) उस उच्च स्यायालप ने अपने अधीन न्यायालय से किसी मामले को परी- 
क्षण करने के हेतु अपने पास मेंगरा लिया है तथा ऐसे परीक्षण में अभियुक्त व्यवित 
को सिद्ध-दोष ठहराया है और मृत्यु दण्डादेश दिया है, अथवा 

(३) उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में 
श्रपील किए जाने लायक है ।* 

इसके अतिरिक्त सविधान ने ससद्‌ को अधिकार प्रदान किया है कि वह 
विधि द्वारा दण्डविधि के मामलों में उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अभ्रधिकार-जु्षेत्र 
विस्तुत कर सकती है ।* किन्तु जब तक भअनुच्छेद १३४ (२) के श्रन्तर्गंत ससद्‌ विधि 
नही निर्मित करती, सविधान की यही इच्छा है कि जिन बातों अथवा अवस्थाओ 
का ऊपर वर्णन किया गया है उनके सिवाय श्रन्य मामलो में राज्यों के उच्च न्यायालय 
ही सामान्यत” फौजदारी के अभियोगो के सम्बन्ध में अन्तिम अपीलीय न्यायालय 


] अनुच्छेद १३३ (१) (ग)। 
2 भनुच्छेद १३३, (१) (क)। 
$ अनुच्छेद १३३ (३) । 

4 अनुच्छेद १३४ । 

5. अनुच्छेद १३४ (२) 
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रहेंगे । इसलिए यदि कभी उच्च न्यायालय ऐसा प्रमाणपत्र दे देता है कि मामला 
उच्चतम न्यायालय में अपील किये जाने लायक है, तो ऐसा प्रमाणपत्र उच्च 
न्यायालय को बहुत ही सोच-समझ कर देना चाहिए श्रौर वहाँ देना चाहिए, “जहाँ 
यह स्पष्ट है कि विधि की उपेक्षा से अ्रथवा प्राकृतिक या स्वाभाविक न्याय के 
सिद्धान्तो के उल्लंघन से भारी अ्रन्याय हो सकता है श्रथवा अन्याय हुझ्ना है ।7 
उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रपील के लिए विद्येष इजाज्ञत (5ए९००] 7९७५७ 
$0 800०७ 9ए ४४० 57 97७॥6 00०७)--उच्चतम न्यायालय स्वविवेक से भारत 
राज्य-क्षेत्र में के किसी न्यायालय या न्‍्यायाधिकरर द्वारा किसी वाद या विषय में दिए 
हुए किसी निर्णय, भ्राज्ञप्ति, निर्धारण, दण्डादेश या आदेश की अपील की श्रपील के लिए 
इजाज़त दे सकता है, किन्तु सशस्त्र बलो से सम्बद्ध किसी न्‍्यायाधिकरण के किसी 
निर्णय, निर्धारण, दण्डादेश या श्रादेश को उक्त कोई वात लागू नहीं होगी |॥* इस 
उपबन्ध ने उच्चतम न्यायालय को श्रपार और अत्यन्त विस्तृत शक्तियाँ दे डाली हैं । 
अनुच्छेद १३२-१३५ का सम्बन्ध उन सामान्य अपीलो से है जो उच्चतम न्यायालय 
में की जा सकती हैं श्नौर उक्त भ्रनुच्छेदो मे वे शर्तें दी गई हैं जिनके मातहत सामा- 
न्‍्यत उच्चतम न्यायालय में श्रपील की जा सकती है। किन्तु श्रनुच्छेद १३६ में 
सविधान ने उच्चतम न्यायालय को स्वविवेक प्रयोग करने का श्रधिकार दिया है कि 
वह सैनिक न्‍्यायाधिकरण के निर्णय को छोडकर श्रन्य न्यायालयों या न्‍्यायाधिकरणो 
के निर्णयो के विरुद्ध अपीले स्वीकृत कर सकता है । इसका यह श्रर्थ है कि अनुच्छेद 
१३२ से लगाकर १३५ तक के अनुच्छेदों में अपीलो के सम्वन्ध में जो प्रतिवनन्‍्ध 
लगाए गये हैँ तथा यदि कोई उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय में अपील की 
आज्ञा न दे तो भी श्रनुच्छेद १३६ के श्रनुसार अपील की इजाज़त दी जा सकती है । 
इस प्रकार उच्चतम न्यायालय को जो अ्रपील करने की विद्येष इजाज़त देने का 
प्रधिकार है, उस पर किसी प्रकार का सर्वधानिक प्रतिवन्ध नही है । श्रपील के लिए 
विशेष इजाज़त देना न देना पूर्णत उच्चतम न्यायालय के स्वविवेक पर छोड दिया 
गया है। श्री दुर्गादास बसु लिखते हैँ कि “मोटे तौर पर उच्चतम न्यायालय इस 
श्रधिकार का प्रयोग पीडित पक्ष को सहायता देने के श्रभिप्राय से ऐसे मामलो में 
कर सकता है जहाँ यह अनुभव किया जाता हो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का 
अ्रतिक्रमरा हुमा है, चाहे पीडित पक्ष को न्यायिक और वैधिक अधिकारत अपील 
करने का श्रधिकार न भी होता हो ।* 
इसके श्रतिरिक्‍त अनुच्छेद १३६ ने भारत राज्य-स्षेत्र में के किसी न्यायालय 
या न्‍्यायाधिकरण और साथ ही किसी उच्च न्यायालय के निर्णय, श्राज्ञप्ति, निर्धारण, 
श्रादेश श्रादि के विरुद्ध अपील की विशेष इजाज्ञत देने का अधिकार उच्चतम 
न्यायालय को दिया है । इस प्रकार यह भी माना जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय 
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उच्चतम न्यायालय २१५ 


किसी उच्च न्यायालय के ऐसे निम्न न्यायालय के निर्णय के बिरुद्ध भी श्रपील 
करने की इजाजत दे सकता है जिसके कत्तेब्य श्ञोर कृत्य उसी प्रकार के हो जिस 
प्रकार के किसी न्यायालय के होते हैं । भारत वैक विरुद्ध भारत बैंक के कर्मचारियों 
के मामले मे निर्णय देते हुए जस्टिस फजञलश्नली ने कहा था “तो क्या हम यह 
मान लें कि औद्योगिक न्यायाधिकरण, अनुच्छेद १३६ की सीमाग्रों में नहीं श्राता ? 
यदि हम केवल नाम पर जायें तो हम निश्चित रूप से श्रौद्योगिक न्यायाधिकरण को 
अनुच्छेद १३ - के अन्तगगंत ले सकते हैँ। किन्तु हम को इससे आगे देखना चाहिए, 
और इस पर विचार करना चाहिए कि न्यायाधिकरण के मुख्य कृत्य क्‍या हैं और 
बह अपने कृत्यो का सपादत किस प्रकार करता है। यह झावद्यक है क्योकि मैं 
यही समभझ्तता हें कि केवल ऐसे नन्‍्यायाधिकरण की श्रपील ही उच्चतम न्यायालय में 
की जा सकती है जो किसी प्रकार के न्यायिक कृत्य सपादित करता हो और किसी 
न किसी रूप में न्यायालयों के से कृत्य करता हो ।” 

उच्चतम न्यायालय के क्षेत्रधिकार की चृद्धि (फ्ब्रा्ुक्ााथा ० 09 
कंप्राव8060907 ण 6 5079०॥08 0075)--सविवान ने यह भी उपबन्धित किया 
है कि ससद्‌ विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिकार-जक्षेत्र में वृद्धि कर सकती, 
है ।! किन्तु यदि उक्त अ्रधिक र-प्षेत्र की वृद्धि के फलस्वरूप सघ सूची के विषयों 
पर प्रभाव पडता है ती आवद्यकत राज्य सरकार के साथ करार करना होगा । 
उच्चतम न्यायालय के मौलिक अ्रधिकार-्षेत्र मे भी वृद्धि हो सकती है और अपीलीय 
झ्रधिकार-क्षेत्र मे भी । उच्चतम न्यायालय को यह भ्रविकार-क्षे त्र ससद्‌ के उस अधि- 
कार से मिला है जिसके द्वारा वह उक्त विपयो पर मनचाहे ढग से विधि निर्मित, 
कर सकती हैं । उच्चतम न्यायालय की तदर्थ समित्ति (80॥0० 00%777/66) ने 
कहा था “यदि किसी विषय पर विधि निर्मित करने का अधिकार ससद को प्राप्त 
है, तो ससद्‌ को यह भी अधिकार है कि वह किसी व्यायाधिकरण को न्यायिक 
शवितयाँ प्रदान कर सके, श्रोर यदि ससद तदर्थ शवितर्या उच्चतम न्यायालय को 
सौंपती है, तो उच्चतम न्यायालय प्रदत्त भ्रधिकार-क्षेत्र का उपभोग करेगा (४४ 

ससद्‌, विधि द्वारा उच्चतम न्याथालय को मौलिक शअ्रविकारो के प्रवर्तन से 
भिन्‍न किन्‍्ही अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे निदेश, श्रादेश या लेख निकालने की आज्ञा दे 
सकती है जिन्हे वह उचित समझे ।? इस सम्बन्ध में यह याद रखना आवश्यक होगा 
कि जहाँ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के हेतु उच्चतम न्यायालय को श्रादेश, निदेश 
श्रौर लेख जारी करने का अधिकार सविधान ने दिया है, अन्य प्रयोजनो के लिए 
आदेश और लेख झादि निकालने का अधिकार ससद्‌ के अधिनियम के अधीन है और 
इस प्रकार ससद्‌ के विनियमन के अधीन है । 

ससद्‌ विधि हारा ऐसी अनुप्रक अथवा सहायक दक्तियाँ उच्चतम न्यायालय 
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२१६ भारतीय गणराज्य का शासन 


क्रो दे सकती है जो सविधान के उपवन्धों में से किसी से श्रसगत न हो और जिनके 
प्राधार पर वह उन ककत्तंव्यो का निर्वेहत कर सके जो सविधान द्वारा उच्चतम 
न्यायालय को करने को सौंपे गए हैं |! 

निर्णयों या श्रादेशों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनविलोकन (0एश' ६० 
३७ए४7०छ ॥08 0ज7 70608708)--श्रन्य देशों के उच्चतम न्‍्यायालयो के समान 
भारतीय उच्चतम न्यायालय को भी प्रपने निर्णयो या आरादेशो पर पुनविलोकन का 
प्रधिकार है और वह अपने पुराने निर्णयो पर सदेव के लिए बाध्य नही है ।? जब 
उच्चतम न्यायालय किसी विषय पर अपना निर्णय दे चुके, उसके ३० दिन बाद उवत 
न्यायालय के रजिस्ट्रार को प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है श्रौर जिन आधारो पर 
पुनविलोकन की प्रार्थना की जा रही है, उनको स्पष्टतया लिखसे हुए निर्णय का 
पुनविलोकन या पुनरीक्षण कराया जा सकता है|? इस प्रकार की प्रार्थना के 
साथ किसी अधिवक्ता का प्रमाण-पत्र होता चाहिए कि निर्णय का पुनविलोकन न्याय- 
संगत है ।* 

उच्चतम न्यायालय की श्राज्ञप्तियों श्रौर श्रादेशो का प्रवृत्त कराना (]क्राणि- 
००॥ा०१४ 07 70९%९68 धाते 0वे8 00 ४96 50एफा०ा6 00४५)--उच्चतम 
न्यायालय द्वारा घोषित विधि या निर्णय भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर सब न्यायालयों 
को सर्वेथा मान्य होगे । अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में उच्चतम न्यायालय कोई 
भी श्राज्ञप्ति या आदेश जारी कर सकता है, और उक्त आज्ञप्तियाँ या श्रादेश भारत 
राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से, जैसी कि ससद्‌ किसी विधि के द्वारा या आघीन 
विहित करे, प्रवर्तनीय हैं ।९ मारत राज्य-क्षेत्र के सभी असनिक और न्यायिक 
प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता और अधीनता में कार्य करने को बाध्य हैँ ।” 

इस प्रकार सविधान ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयो को बन्धनकारी माना 
है श्रौर इसलिए इन निर्णयो और आदेशो की सर्वोच्चता श्रौर श्रनुल्लघनीयता के 
विरुद्ध साघारण विधायी अधिनियम प्रभावी नही हो सकते । 

उच्चतम न्यायालय के परामशदायक कृत्य (0078ण४0७ए6 67 #0र7- 
8079 ऋप्रा00078 04 ४9० 8$०७7७४86 0००७४) -+यदि किसी समय राष्ट्रपति को 
प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रइन उत्पन्न हुआ है, जो सार्वजनिक 
महत्त्व का है, तो सविधान द्वारा प्रदत्त श्रधिकार के अनुसार, राष्ट्रपति उबत प्रदन 
पर उच्चतम न्यायालय का परामश माँग सकता है ।१ इस प्रकार जो प्रहइत उच्चतम 
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उच्चतम न्यायालय र्श्७छ 


न्यायालय के परामर्शार्थ भेजा जायगा, उस पर उच्चतम न्यायालय के पाँच 
न्यायाधीशों की बेंच विचार करती है और सामान्यत इस प्रकार के परामर्श- 
दायक कृत्यो के निर्वहन में भी वही कार्य-प्रणाली श्रपनायी जाती है जो सामान्य 
मुकदमो की सुनवाई में । न्यायालय का परामर्श उन्मुक्त न्यायालय में सुनाया जाता 
है और उक्त निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से किया जाता है किन्तु यदि कोई 
न्यायाधीश विभिन्‍न मत रखता है भ्ौर भ्रपना मत उच्चतम न्यायालय के बहुमत 
निर्णय के साथ नत्थी कराना चाहता है तो उस न्यायाधीश के विमत को भी रख 
लिया जाता है। किन्तु उच्चतम न्यायालय का परामझश राष्ट्रपति के ऊपर वाध्य नही 
है क्योकि यह न्यायिक निर्णाय नही होता । 

इस प्रकार सविधान का अनुच्छेद १४३ राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता 
है कि वह विधि के किसी सार्वजनिक महत्त्व के सारवान प्रश्न के समाधान हेतु 
उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। और जिस प्रश्न पर राष्ट्रपति ने 
उच्चतम न्यायालय से परामर्श माँगा है वह विधि का प्रदन भी हो सकता है और 
तथ्यों का प्रइत भी हो सकता है श्रौर उसको परामर्श लेने का केवल उस समय ही 
झ्रधिकार नही है जब॒ कि विधि अथवा तथ्य का कोई प्रइन उत्पन्न हुआ हो अपितु 
वह उस समय भी परामर्श ले सकता है जबकि ऐसे प्रश्न के उत्पन्न होने की सभावना 
हो । तदनुसार राष्ट्रपति उस समय भी किसी प्रइन पर उच्चतम न्यायालय से 
परामर्ण माँग सकता है जब विधानमण्डल के समक्ष कोई विधेयक विचाराधीन हो 
ओर वह पूछ सकता है कि उक्त विधेयक विवानमण्डल की जवित के अन्तर्गत है 


अथवा नही । 
उच्चतम न्यायालय के परामर्शीय कृत्य लगभग उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार 


के कि प्रिवी परिषद्‌ (?तएछ 00ण०४०॥) कत्य किया करती थी । १८३३ के न्यायिक 
समिति अधिनियम ने उपबन्धित किया है कि “सम्राट्‌ प्रिवी परिषद्‌ की न्यायिक 
समिति से ऐसे किसी प्रइत पर परामर्श कर सकता है जिसे सम्राट्‌ उचित समझे ।” 
जिस प्रइन पर न्यायिक समिति से परामर्ण माँगा जाएगा, समिति उस पर विचार 
करेगी और सम्राट्‌ को उचित परामर्श प्रदान करेगी । किन्तु प्रिवी परिपद्‌ में विमत 
(0४8९७7वप8 ०एग70०78 ) नही दिए जाते और इस सम्बन्ध में प्रिवी परिषद्‌ की 
कार्य-प्रणाली भारत की कार्य-प्रणाली से भिन्‍न है । 

इसी प्रकार १६०६ के कनाडा के सर्वोच्च अ्रधिनियम के रूण्ड ६० ने अ्धि- 
नियमित किया है कि कनाडा का गवर्नर-जनरल विधि और तथ्य के प्रब्नों पर 
सर्वोच्च न्यायालय का परामझश्)ं प्राप्त कर सकता है । सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा परा- 
मर्श देता हा होगा और उवत परामर्ज के उत्तर मन्त्रणा के रूप में दिए जाते हैं । 
किन्‍्तू सयुकत राज्य अमरीका के सविधान में ऐसा कोई उपवन्ध नही है भर उक्त 
देश के सर्वोक्ष्द न्यायालय ने सदेव इस प्रकार के भावसूक्ष्म विधि ग्रस्त प्रशइनो पर 
परामशं देने से श्रानाकानी की है | अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि इस 
प्रकार के परामझी देने से सर्वोच्च न्यायालय की सवैधानिक स्थिति खराव हो जाएगी 7 


] शण्णश्ाणआक 7? एगा६०१ 80868 


र्श्८ भारतीय गणराज्य का शासन 


भारत के प्रवीण न्यायशास्त्रियो (7०ण5४७8) और राजनीतिज्ञो मे इस सम्बन्ध 
में विभिव्न मत रहे हैँ कि न्यायालय देश की कार्यपालिका को विधि के प्रश्नो पर परा- 
मर देने के लिए वाध्य ठहराए जाएँ पश्रथवा नहीं ।! किन्तु सविधान के निर्माताओं ने 
यही उचित समभा कि उच्चतम न्यायालय को कतिपय परामझांदायक कत्तंव्य भी सौंपे 
जाएँ । उच्चतम न्यायालय पर तदर्थ समित्ति ने कहा था “इस प्रइन के पक्ष और 
विपक्ष के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त हमारा यह मत है कि यही 
उत्तम होगा कि नए सविधान के प्रारम्भ होने पर भी उच्चतम न्यायालय के उबत 
श्रधिकार-क्षेत्र को ज्यो का त्यो रखा जाए। ऐसा मान ही लेता चाहिए कि उच्चतम 
न्यायालय को उक्त अधिकार-स्षेत्र के प्रयोग की वारम्वार आवश्यकता नही पडेगी ।” 
श्री दुर्गादास बसु ने उक्त सम्ब्नन्ध मे अधिकार-द्षेत्र शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की है । 
उन्होने इगलंण्ड की हैलिसबरी विधियों (प्रथ्लाष्षपाए ॥#एछ8 ० फ्रागष्टी&४0) का 
हवाला दिया है जहाँ किसी न्यायालय के अ्रविकार-क्षेत्र को ऐसा माना जाता है कि 
वह उस न्यायालय की शक्ति या भ्रधिकार में है कि किसी शिकायत को सुने और 
उस पर शअ्रपना निर्णय दे ।! बसु महोदय का कथन है कि उच्चतम न्यायालय को जो 
इस सम्बन्ध में अधिकार प्रदान किया गया है वह किसी शिकायत या वाद को सुनने 
से सम्बन्ध नही रखता । यहाँ तो उच्चतम न्यायालय को सार्वजनिक महत्त्व के किसी 
प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा परामर्श माँगे जाने पर भ्रपना मत देना है । 
उच्चतम न्यायालय, सविधान का सरक्षकु (8779ए७96 (00070, 88 8 
छैप्रण/ता80.. 00 ४०. 007क्‍8#पएत्वणा ) -+उच्चतम न्यायालय. सविधान का 
सरक्षक भी है। जिस किसी सविधान में शासन की शक्त्तियाँ प्रगणित होती हैं, उस 
सविधान को सर्वोच्च प्रमाणित करने के लिए उस देश के न्‍्यायालयो को सविघान के 
निर्वेंचन का श्रधिकार द्वोता है। श्री हैमिल्टन ने फेडे रलिस्ट न० ३६ में लिखा था कि 
“मर्यादित संविधान उस सविधान को कहते हैं जिसमें व्यवस्थापिका की शक्तियों पर 
कुछ अकुश रहते हैँ, उदाहरणार्थ मर्यादित संविधान में कालुष्य विधेयक (छा8 ० 
»#एत७०) श्ौर घटनोत्तर विधि (6८६ 90०४६ 48०0० ]9७४) श्रादि। सविधान के 
ऊपर इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने का उपाय केवल न्यायालय ही हो सकते हैं 
जिनका ककत्तंव्य है कि वे ऐसी सभी विधियो को अवैध कर दें जो सविधान के विरुद्ध 
हो । इसके बिना भ्रधिकारो और विशेषाधिकारो के सरक्षण की बात निरर्थक है ।” 
इसी बात को सयुकत राज्य अमरीका के प्रमुख न्यायाधीश मारशल ने मारबरी बनाम 
मैडीसन वाले विवाद के निर्णय में बल देकर व्यक्त किया था। उन्होने कहा था 
“विघानमण्डल की शक्तियाँ सीमित होतो है ' और इन मर्यादाओ को दिमाग में ताज़ा 
रखने के श्रभिप्राय से ही सविधान का लिखित होना आवश्यक माना जाता है | सवि- 
घान या तो सर्वोपरि और सर्वोच्च विधि है जिसको सामान्य विधायी विधि से बदला 


] इस सम्बन्ध में प्रोफेसर फेलिक्स फ्रंकफ्र (#छे०र पफ्छाोरएए ७०) के जो इस समय 
अमरीका सवोच्च न्यायालय के म्यायाघीश हैं, के विचारों को मी देखिए--0००४१ ४७ए ४ ऐप._ 
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उच्चतम न्यायालय २१६ 


नहीं जा सकता या फिर यह स्वीकार करना होगा कि इसका वही महत्त्व है जो 
सामान्य अधिनियम का, और अन्य साधारण अधिनियमो की तरह सविधघान में भी 
विधानमण्डल जब चाहे रहोवदल कर सकता है । यदि पिछली बात सच है तो फिर 
लोग व्यर्थ ही लिखित सविधानो पर समय खोते हैं ओर'**” 

“यह निश्चित करना कि विधि क्या है, केवल न्यायपालिका का ही कर्तव्य है 
झौर उसी के श्रधिकार-क्षेत्र का विपय है। यदि न्यायालय सबविधान का उचित मान 
करेंगे भर यदि सविधान, किसी सामान्य विधान मण्डल के अधिनियम से उच्चतर है, 
तो निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि न्यायालयों को सविधान को ही प्रमुख मान्यता 
देनी होगी, न कि साधारण अधिनियमो को, इसलिए निर्णय देते समय सविधघान को 
प्रमाण माना जा सकता है 

सयुक्त राज्य भ्रमरीका के सविधान ने स्पष्टतया उच्चतम न्यायालय को यह 
अधिकार प्रदान नही किया है कि वह सघीय विधियों की वैधानिकता की परीक्षा 
करे | किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिकार नविधान के दो महत्त्वपूर्ण उपबन्धों 
से ग्रहण किया है जिनसे सविधान के निर्माताओं की भी यही इच्छा प्रतीत होती है । 
अमरीकी सविधान के शभ्रनुच्छेद एव ने सविधान को देश की सर्वोच्च विधि माना है; 
झौर अनुच्छेद तृतीय ने समस्त सधीय न्यायिक शक्ति उच्चतम न्यायालय को उन सभी 
मामलो मे प्रदान की है जिसका सम्बन्ध इस सविधान के श्रन्तगंत विधि और न्याय- 
भावना से है। प्रमुख न्यायाधीश मारशल ने इन्हीं उपवन्धों के आधार पर मारवरी 
बनाम मैडीसन के विवाद में निर्णय किया कि सर्वोच्च न्यायालय ही सघ और राज्यो 
की विधियों की वैधानिकता की परीक्षा कर सकता है और जब सविधान को देश की 
सर्वोच्च विधि स्वीकार कर लिया गया हो, तो यह अधिकार स्वत सिद्ध है। श्रन्यथा 
चीफ जस्टिस मारशल के अनुसार सविवान को सर्वोच्च विधि मानने का कोई अर्थ ही 
न रह जाएगा । 

श्री मारणल ने उक्त निर्णय १८०३ में दिया था और तब से अमरीकन शासन- 
व्यवस्था में न्यायिक पुनविचार का परीक्षण या परीक्षण का सिद्धान्त घर कर गया 
है और आचार्य डायसी के अनुसार अमरीका के प्रत्येक न्यायाधीश ने यह रवैया अख्ति- 
यार कर लिया है कि ऐसे भी अधिनियमो को अवैध घोषित कर दिया जाए, जो 
सविधान विधि का उल्लघन करते हो | 

भारतीय सविधान में भी स्पष्ट उपवन्ध नही है जिसके द्वारा संविधान को देश 
की -सर्वो कवच विधि स्वीकार किया गया हो । सम्मभवत सविधान के निर्माताओ्रो ने ऐसी 
घोपरणा श्रावरयक न समझी हो, क्योकि जब शासन के सभी सघीय और राज्यीय 
श्रग सविधान के जात हैं और शासन के सभी श्रम अपने-प्रपने अधिकारो और शक्तियों 
के लिए सविधान के प्रति ऋणी हैं और जवकि सविधान मे और किसी प्रकार सशो- 
घन नही किया जा सकता, यदि किया जा सकता है तो उस प्रक्रिया के द्वारा, जो 
स्वय संविधान ने श्रनुच्छेद ३६८ में स्वीकार की है, तो यह निविवाद सत्य है कि 
सविधान भारत की सर्वोच्च विधि है । 

पुन यह भी मानना पडेंगा कि सविधान ने स्पप्टतया न्यायालयों को यह 


२२० भारतोय गणराज्य का शासन 


प्रधिकार प्रदान नही किया है कि वे विधियों को भ्रसवैधानिक घोषित कर दें । किस्तु 
यदि सविधान में ऐसा उपवन्ध नही है, तो भी न्यायालयों का यह अधिकार 'छिन नहीं 
जाता जिससे वे प्रमाणित कर सकें कि कोई विधि सवैधानिक है श्रथवा नही | सवि- 
घान की सर्वोच्चता का यह श्रावश्यक प्रतिफल है। इसके श्रतिरिक्त सघीय शासन- 
व्यवस्था निर्धारित और परिसीमित क्षेत्रों में कार्य करती है । फलस्वरूप, सविधान 
शासन के विविध श्रगो पर निश्चित म्यदाएँ श्रारोपित करता है श्नौर यदि शासन का 
कोई अगर भ्रपने अधिकार-क्षेत्र का उल्लघन करता हो, तो यह शासन के उक्त भ्रग 
हारा स्वधानिक मर्यादाओ का अतिक्रमण माना जाएगा और इस प्रकार असवैधानिक 
भाना जाएगा । यह निर्णय तो न्यायालय ही कर सकते हैं कि शासन ने अथवा उसके 
किसी श्रग ने सवेधानिक मर्यादा का उल्लघन किया है अथवा नही । 

भारतीय सविघान ने विधानमण्डल की शक्तियों पर दो प्रकार के प्रतिबन्ध 
लगाए हैं. (कर) विधायिनी क्षमता और (ख) सविधान के भाग तृतीय मे प्रदत्त 
मौलिक अधिकार । 


(क) विघायिनी क्षमता (,68889ए४6 0079०४९४०७)--सविधान के 
अनुच्छेद २५१ औ्ौर २४५४ उपबन्धित करते हैं कि यदि कभी ससदू-निर्मित विधि 
श्र राज्यों के विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि में श्रसगति हो तो ससद्‌ द्वारा विमित 
विधि मानी जायगी और राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि श्रवैध घोषित 
कर दी जायगी ) किन्तु ऐपता कोई तत्स्थानी उपबन्ध नही है जिसके द्वारा राज्य 
सूची सम्बन्धित किसी विपय पर सघीय विधि श्रवैध घोषित की जा सके । किन्तु 
सविधान के अनुच्छेद २४६ ने विधियों के विषय को स्पष्टतया समद्‌ की क्षमता और 
राज्य विधानमण्डलो की क्षमता के बीच बाँट दिया है और इस प्रकार सची १ 
तथा २ में सारे विषयों को बाँट दिया गया है | यह भी स्पष्टत उपबन्धित कर दिया 
गया है कि ससद्‌ को उन विषयों पर विधि निर्मित करने की पूरी छूट होगी जो सघ 
सूची में प्रगरितत किए गए हैं और राज्यो के विधानमण्डलो को उन विषयों पर 
विधि निर्मित करने का पूरा अधिकार होगा जो राज्यो की सूची में प्रगणित किए 
गए हैं। इसमें सन्देह नही है कि सघीय ससद्‌ को प्रनुच्छेद २४५ के अन्तर्गत अधिकार 
है कि वह सम्पूर्ण भारत क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, 
किन्तु ससद्‌ के इस पूर्ण प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र पर सविधान के उपबन्धों का नियन्त्रण 
है और सविधान के उपवन्धो ने ससद्‌ के श्रधिकार-क्षेत्र को सीमित करके केवल 
संघ सूची के विषयो तक मर्यादित कर दिया है । इस प्रकार यदि ससद्‌ प्रत्यक्षत 
कोई ऐसी विधि बनाती है जिसका विषय राज्य सूची में प्रगशित है भ्रौर यदि वह 
सविघान के उपवन्बों के अनुकूल नही है, तो न्यायालयों का यह स्पष्ट कत्तेव्य हो 

संविधान के भाग (थ) के राज्य क्षेत्र के विष यं 
राष्ट्रति के विनियर्मों द्वाध क्रिए गए सशोधनों को विषय हैं. हल 5430 08008: 
विनियर्मों द्वारा ऐसी किसी विधि को रद्द या सशोधित कर सके जिसे ससद ने अनुच्छेद २४५ (१) के 


नुस्तार किसी राज्यन्लेत्र के लिए बनाया हो; और राष्ट्रपति के उक्त विभियम्रों ही प्रभात्र होगा 
गे ससद्‌ के किसी अधिनियम का । का वही प्रभाव हो 
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जाता है कि वे संसद्‌ द्वारा निभित ऐसी किसी विधि को असवैधानिक घोषित कर दें ।? 
इस प्रकार भारतीय न्यायालयों को अधिकार है कि वे विधियो की वैधानिकता के 
सम्बन्ध में विधायी शक्तियों के अतिक्रमण के प्रसंग मे अ्रपना निर्णेय दे सकते हैं, 
यद्यपि यह जतज्िति सविधान ने केवल उच्च त्यायालयोँ" और उच्चतम न्यायालय» को 
ही प्रदान की है। सविधान ने इस प्रकार की शक्ति निम्न न्‍्यायालयो को नही दी है । 

(ख) कुछ अन्य उपवन्ध जो ससद्‌ और राज्यो के विधानमण्डलो की 
शक्तियों को प्रतिवन्बित करते हूँ, सविधान के भाग तृतीय में वर्णित मौलिक अधिकार 
हैं । अनुच्छेद १३ उपवन्धित करता है कि भारत राज्य-श्षेत्र में वे सब प्रवृत्त विधियाँ 
शून्य होगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लघन करती हो । सविधान में अनुच्छेद 
१३ का उपवन्वित करना शअ्रत्यन्त सावधानी और वृद्धिमानी का काम था। यदि 
उक्त उपवन्ध न भी होता, ओर यदि कोई विघानमण्डल मौलिक अधिकारो का 
हनन करते, तो भी न्यायालयों के पास श्रधिकार है कि मौलिक अधिकारों के उल्लघन 
की सीमा तक उक्त अधिनियम को अ्रसवेधानिक घोषित किया जा सकता है। 

संविधान ने जिन मौलिक अधिकारों की घोषणा की है वे असीमित और 
मर्यादित नही हैं। उन पर मर्यादाएँ लगी हुई हैं। कुछ मोलिक अधिकारों के 
सम्बन्ध में तो स्वयं संविधान ने मर्यादाएँ आरोपित कर दी हैं। कुछ श्रन्य 
अधिकारों के सम्बन्ध में न्यायालयों के ऊपर छोड दिया गया है कि वे जैसा उचित 
समर प्रतिवन्‍्ध लगा सकते हैं । किन्तु यह बात मार्के की है कि हर हालत में अधि- 
कार ही मौलिक हैं, प्रतिवन्‍्ध मौलिक नही हैँ । इसलिए उच्चतम न्यायालय का यह 
कत्तंव्य हो जाता है कि वह प्रयत्नपूर्वक यह देखे कि जिन अधिकारों को मौलिक 
माना गया है, वे मौलिक ही रहे और यदि कोई विधि उक्त मौलिक अधिकारों का 
अतिकमण करती है, तो वह उच्चतम न्यामालय की छानवीन का विषय है | यदि 
उच्चतम स्यायालय निर्णय करेगा कि विधि के द्वारा सीमाग्रो का भ्रतिक्रमरा हुआ है, 
तो ऐसी विधि असवैधानिक घोषित कर दी जायगी। उच्चतम न्यायालय का यह 
कर्त्तव्य है कि उसकी देख-रेख में न तो ससद्‌ और न कार्यपालिका उन सीमाझो का 
अतिक्रमण करे जो सविधान ने ससद्‌ तथा कार्यपालिका पर आरोपित कर दी हैं । 

उच्चतम न्यायालय का कार्य (06 ०६ ६४७ 8ए97०77७ 00४७०४)--निस्सन्‍्देह 
उच्चतम न्यायालय का कार्य महान्‌ है और उसकी शवक्तियाँ व्यापक हैं. श्री अल्लादि 
कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में भारतीय उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ ससार 
के किसी अन्य उच्चतम न्यायालय से श्रधिक हैं । भारतीय उच्चतम न्यायात्य एकी- 
कृत न्यायपालिका के शिखर पर अवस्थित है और यह न केवल सविधान का अपितु 
सामान्य विधि का भी निर्वेचत करता है। तदनुसार इसका मुख्य कत्तंव्य यह है कि 
इसकी देख-रेख में विधियों का यथाविधि पालन होता रहे, और कोई न्यायालय या 
न्यायाधिकरण किसी के साथ अन्याय न करे। वैधानिकत तो उच्चतम न्यायालय 

! अनुच्छेद १३१--१३२--१३३ देखिए । 

2 भनुच्छेद २२८। 

3 अनुच्छेद १३१ से लगाकर १३१६ तक । 
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में ग्रपील की ही जा सकती है, इसके अ्रतिरिक्त सविधान ने उच्चतम न्यायालय को 
कतिपय श्रसाधारण श्रधिकार दिए हैँ जिनके द्वारा वह न्याय के पक्ष में हस्तक्षेप कर 
सकता है । उच्चतम न्यायालय को जो अ्रधिकार प्रदान किया गया है कि वह किसी 
न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण के फैसले के विरुद्ध अपील की विश्येप इजाज़त दे सकता 
है, उस पर किसी प्रकार का सर्वधानिक बन्धन नही है। इस प्रकार की अपीलो की 
विशेष इजाज़त देना पूर्णातया उच्चतम न्यायालय के स्वविवेक पर ॒ छोड दिया गया 
है और उक्त न्यायालय किसी पीडित पक्ष को ऐसी हालतो में कुछ राहत दे सकते 
हैं जहाँ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का अतिक्रमण हुआ है । 

उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय भी है औझर उसको वे सब 
अधिकार हैं जो श्रभिलेख न्यायालय को प्राप्त होते हैँ, जिनमे एक अधिकार यह भी 
है कि वह अपना अवमान करने वाले व्यक्ति को स्वय दण्ड दे सकता है। अभिलेख 
न्यायालय के निर्णय ग्रौर उसकी कारंबाइयो का इतना भारी महत्त्व होता है कि 
उनकी सत्यता को किसी भी न्यायालय मे चुनोती नहीं दी जा सकती । इस कारण 
उच्चतम न्यायालय की स्थिति अत्यन्त उच्च हो जाती है। उच्चतम न्यायालय के 
निर्णय भारत के सभी न्‍्यायालयो को मान्य हैं, और इसके निर्णयो की सर्वयाह्य और 
सर्वमान्य स्थिति को व्यवस्थापिका के अधिनियम से भी प्रतिबन्धित नही किया जा 
सकता । उच्चतम न्यायालय के परामशंदायक कत्तंव्यो का भी महत्त्व है क्योकि 
यह विधि-तम्बन्धी मावसूक्ष्म प्रश्नो प्र भी परामर्श के रूप में अपने विचार और 
निर्णय दे सकता है । 

किन्तु उच्चतम न्यायालय का मौलिक कत्तेंव्य यह है कि वह सविधान का 
निर्वेचच करे और विधियो की घोषणा करे। जहाँ केनद्ध और राज्यो के अधिकार 
क्षेत्र में टक्कर होती है, वहाँ उच्चतम न्यायालय ही सविधान का निर्वेचन करके 
विधियो का निर्धारण करता है। इस सम्बन्ध में भारतीय उच्चतम न्यायालय के 
कृत्य सयुकत राज्य भ्रमरीका के कृत्य से भिन्‍न हैं । इस भिन्‍नता का एक कारण यह 
है कि दोनो देशो के सघो की प्रकृति में पर्याप्त श्रन्तर है । 

भारतीय सविधान की सातवी प्ननुसूची में सथ सरकार झौर राज्यो की 
सरकारो की शवितयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। हमारे यहाँ 
अवशिष्ट शवितयाँ मी सघ सरकार को सौंप दी गई हे ! सघ सरकार समय-समय 
'पर राज्य-सरकारो को निर्देश दे सकती है । इसके श्रतिरिकक्‍्त आपात-कालो में वह 
राज्यो की सत्ता का अतिक्रमण कर सकती है । इन समस्त कारणो की वजह से 
भारत में सघ सरकार और राज्य सरकारो के बीच विवाद की बहुत कम सभावना 
रहती है । फलत भारत में उच्चतम न्यायालय भी न्यायिक पुनरीक्षण की उतनी 
विशाल शक्तियाँ ग्रहण नहीं कर सकता जितनी अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय को 
प्राप्त हैं । 

भारतीय सविघान में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन है, और जिन 
उपवन्धो ने उक्त अधिकारो पर कतिपय न्याय्य प्रतिवन्‍्ध भी लगाए हैं, उच्चतम न्‍्या- 
यालय को न्यायिक पुनविचार अ्रथवा पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया है, वास्तव 
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में न्यायिक पुनविचार आवद्यक हो गया है | किन्तु जिस रूप में भारतीय उच्चतम 
न्यायालय मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण करने पर विधियों को अवैध घोषित 
कर सकता है, वहू अधिकार अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय के तत्सम्बन्धी अधिकार 
से भिन्‍न है। हमारे सविधान में न तो 'यथोचित विधि प्रक्रिया (606 फएए००९४8) 
को स्थान दिया गया है और न॒'स्यायिक परमेष्ठता' (]एतालछ 8एए/क्ष7००८४) के 
सिद्धान्त को ही मान्यता दी गई है । सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान में 'यथोचित 
विधि प्रक्रिया' नाम की घारा को और “न्यायिक परमेणष्ठता' के सिद्धान्त को मान्यता 
प्रदान करके प्रमरीका के सर्वोच्च न्यायालय को सयुकत राज्य श्रमरीका की सामाजिक 
नीति के निर्माण में महत्त्वपर्ण और निर्शायक भाग लेने का अवसर प्राप्त हो 
गया है। इस प्रकार अमरीकन सर्वोच्च न्यायालय विधानमण्डल से भी उच्चतर 
स्थिति (579७7 )९९88 ६778७) का उपभोग करता है, और इसी के आधार पर 
जस्टिस ह्व जेज्ञ ने कहा था कि “यद्यपि हम सविवान के अनुयायी हैं, परन्तु सविधान 
वही है जो न्यायाधीश कहे और जिस प्रकार वह संविधान का निर्वचन करे ।” इस 
के विपरीत भारत में 'ससद्‌ की परेमष्ठता' के सिद्धान्त पर कार्य होता है यद्यपि उक्त 
ससदीय परमेष्ठता पर भी कतिपय स्वेधानिक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। भारत में 
उच्चतम न्यायालय किसी श्रधनियम को अ्रसवेधानिक घोषित कर सकता है, यदि 
वह सर्वधानिक प्रतिवन्धो का अतिक्रमण करेगा, किन्तु भारतीय उच्चतम न्यायालय 
विधान निर्माण-मम्बन्धी नीति की वैधानिकता की परीक्षा नही कर सकता | यद्यपि 
यह ठीक है कि उच्चतम न्यायालय को खोज और छानवीन के साथ यह देखते 
रहना चाहिए कि विधानमण्डल मौलिक अ्रधिकारों का शभ्रतिक्रमण न कर सकें, फिर 
भी यह अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह विधान मण्डल का तृतीय सदन नहीं 
है और भारतीय उच्चतम न्यायालय को विवानमण्डल की नीति पर निर्णय देने का 
अ्रधिकार नही है श्रौर न उच्चतम न्यायालय विधि में निहित नीति की परीक्षा कर 
सकता है । स्वय उच्चतम न्यायालय ने गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में 
अपने अ्रधिकारी की सीमाओं की व्याहया की थी। भारत में न्यायपालिका की 
स्थिति कुछ-कुछ सयुकत राज्य भ्रमरीका और इगलैंड की न्‍्यायपालिकाओ के बीच 
की सी है । भारतीय न्यायपालिका वह कार्य कदापि नहीं कर सकती, जो 
सयुवत राज्य भ्रमरीका का सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में उच्चतम न्यायालय 
इस प्रकार भ्रपना कार्य करेगा कि न तो ससद्‌ ओर न कार्यपालिका ही स्वेधानिक 
सीमाओं का अ्रतिक्रमण कर सके । 

किन्तु जिस समय उच्चतम न्यायालय विधियों का निर्वचत्त या विधि को 
वैधानिक घोषित करता है उस समय न्यायालय को चाहिए कि वह संविधान को मृत 
प्राणी न समझे बल्कि उसे प्राणयुकतत सजीव प्राणी समझे जिसमें सभी जीवित प्राश्णियों 
के समान वृद्धि और विकास की सभावनाएँ हैँ । सक्षेप में कहने का अर्थ यह है कि 
उच्चतम न्यायालय को नई परिस्थितियों और नये वातावरण का ध्यान रखना 
चाहिए, जैसा कि प्रधान मन्त्री प० नेहरू ने सविधान के चतुर्थ सशोबन विधेयक पर 
शासन की स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था। सर मॉरिस ग्वायर ने भी 
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१६३७ में उच्चतम न्यायालय के प्रतिष्ठापन के अवसर पर यही कहा था “मुझे 
विश्वास है कि सघीय न्यायालय विधियो का निर्वेचन शौर विधियों की वैधानिकता 
की घोषणा करते समय केवल झ्ौपचारिक और क्षुद्र विधि परायणता (एिएा्श 
भाते 987७॥ )९2४॥80 ) के अनुसार ही आचरण नही करेगे |”? सर मॉरिस 
ग्वायर का उक्त कथन, उच्चतम न्यायालय के यथार्थ कार्यों पर सम्यक्‌ प्रकाश डालता 
है | यदि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्र की स्थिति का ज्ञान नही है भौर यदि उसे 
देश की आवश्यकताग्रो का भान नहीं है और यदि वह केवल झऔऔपचारिक ओर क्षुद्र 
विधि-परायणत्ता के पीछे पडा रहा तो निश्चित रूप से संविधान में सशोधन करने 
की आवश्यकता श्रा खडी होगी, यद्यपि संविधान में सशोघन करना कठिन है । 

सत्य यह है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य कत्तंव्य यह है कि वह 
कार्यपालिका द्वारा श्रतिक्राणो पर नियस्त्रण रखे किन्तु व्यवस्थापिका के कत्यो के 
ऊपर उतने कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता नही है। कार्यपालिका के ऊपर 
नियन्त्रण रखने के लिए सविधान ने उच्चतम न्यायालय को पर्याप्त शक्तियाँ और 
अधिकार प्रदान किये हैं। प्रथमत अ्रपीलो की श्राज्ञा देकर उच्चतम न्यायालय 
प्रवैधानिक अधिनियमों को रहू कर सकता है, इसके अतिरित उतल्मेषण लेख तथा 
परमलेख आदि के द्वारा भी उच्चतम न्यायालय को पुनरीक्षण प्रथवा पुनविचारक 
अ्रधिकार प्राप्त हो गए हैं । ये आदेश लेख (क्ा08) वास्तव मे नागरिकों की स्व- 
तन्त्रताश्रो के प्रहरी हैँ, ओर जहाँ राज्य के क्रियाकलापो में श्रपार वृद्धि हुई है, 
इन लेखो की उपयोगिता में भी उतनी ही वृद्धि हुई है। श्री भ्रल्लादि कृष्ण स्वामी 
अ्रय्यर ने ठीक ही कहा था “यद्यपि इगलैड के लार्ड चीफ जस्टिस (स्वर्गीय) ने इसे 
अनुचित माना है फिर भी आधुनिक परिस्थितियों में शासन के क्रियाकलापो में 
अपार वृद्धि हुई है, अत , फलस्वरूप प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरण तथा अन्य न्यायिक 
और श्रद्ध न्यायिक कृत्यो को करने वाले शासनिक उपकरण, आधुनिक शासत- 
व्यवस्था के आवश्यक श्रग बने रहेंगे, सत्य तो यह है कि वे अ्रपरिहार्य हो गए हे । 
इस प्रकार के प्रशासनिक न्‍्यायापिकरण और भ्रद्ध न्यायिक न्‍्यायालयो से डर है कि 
वे श्रपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे, अत इसका केवल एक ही उपाय है कि देश 


के उच्च न्‍्यायालयो अथवा सर्वोच्च न्यायालय को पुनरीक्षण या पुनविचार का 
अ्धिकार-झ्षेत्र प्रदाव कर दिया जाय ।”? 
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संघ और राज्य 
(४९ एश्जणा 870 (6 5496७) 


सघ के एकक (१७ एंफ्राड ० ४० कछत७०६७००)--भारत, श्र्थात्‌ 
इण्डिया राज्यों का सघ है । सविधान प्रारूप समिति” ने सघ के लिए यूनियन शब्द 
का प्रयोग जान-बूक कर इसलिए किया था कि सविधान जिस सघ की स्थापना 
करने जा रहा था, वह अवयवी राज्यो के बीच किसी प्रकार के समझौते का प्रतिफल 
नही था, और अ्रवयवी एकको को सघ से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने की भी छूट 
नही है | भारतीय सघ सदेव के लिए स्थिर है झोर उसका विघटन नही हो सकता । 
सघ के भ्रवयवी राज्य सविधान के जात हैं और राज्यों में जिस प्रकार की शासन- 
प्रणाली श्र भ्रर्थ-व्यवस्था चालू होगी श्लौर शासन-व्यवस्था के अन्तर्गत जितनी 
स्वायत्तना राज्यो को प्राप्त होगी, यह सब कुछ सविधान ही निश्चित करता है । 
राज्यों की वास्तविक स्थिति का वर्णन डा० भ्रम्वेदकर ने सबिधान सभा में किया 
था। उन्होनें कहा था “यद्यपि हम देश को और प्रजा को विभिन्‍न राज्यों में 
प्रशासनिक सुविधा के लिए विभाजित कर सकते हैं, किन्तु समस्त देश एक इकाई 
है, इसकी समस्त प्रजा एक राष्ट्र का निर्माण करती है और एक विधि की परम 
सत्ता (॥0००ए४ए४) के नीचे निवास करती है और वह परम सत्ता एक ही स्रोत से 
प्राप्त हुई है ।* इस प्रकार भारत सघ का स्वरूप एकात्मक है, यद्यपि सघ प्रथवा 
यूनियन सघान ($०१०७४०४ ) को कहते हैं । 

सविधान ने सघ के सभी एकको को राज्य कहा है चाहे इस सविधान के 
प्रभावी होने के पूर्व वे गवर्नरों द्वारा शासित प्रान्त थे, चाहे चीफ कमिश्नरो के प्रान्त 
थे और चाहे वे भारतीय नरेशो के रजवाडे अथवा राज्य थे। ब्रिटिश शासित भारत 
के प्रशासनिक एकक स्वतन्त्रता के बाद भी ज्यो के त्यो बने रहे, किन्तु भारतीय 
नरेशो के राज्य जो भारत सघ में विलीन हो गए, विभिन्‍न प्रकार की शासन-व्यवस्था 
रखने थे और सघ के विभिन्‍त एकको का उक्त प्रशासनिक भेद सविधान नें ज्यों का 
त्यो जारी रखा यद्यपि राज्य पुनर्गठन श्रायोग (808068 3०० ुण्याहककणा 
005फ्ता8807) की सिफारिशों के फलस्वरूप वहु भेद बाद में समाप्त कर दिया 
गया । ठदनुसार सघटक श्रथवा भ्रवयदी राज्यो को तीन श्रेशियों में विभाजित किया 
गया कुछ राज्यो को प्रयम भनुसूची के भाग (क) में रखा गया, कुछ राज्यो को 

) अनुच्चेद १ (१)। 

2 भारत के सविधान का प्रारूप, 9 ए, 
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भाग (खत) में रखा गया और कुछ राज्यो को भाग (ग) में रखा गया। भाग 
(क) में प्रगणित राज्यो में सात राज्य, भूतपूर्व गवर्नरों के प्रान्त ये जिनके निम्न 
नाम थे आसमाम, विहार, वम्वई, मध्य प्रान्त श्रथवा मध्य प्रदेश, मद्रास, उडीसा 
और सयुकत प्रान्त श्र इन सात प्रान्तो के अतिरिवत्त दो विभाजित प्रान्त भी थे 
जिनके नाम वगाल और पजाव थे जिनका ब्रगभग १६४७ के देश के विभाजन के 
फलस्वरूप हुआ था। १६४५३ में मद्रास राज्य के तैलुगु मापाभापी भागो को मिला- 
कर शआन्ध्र नाम के राज्य की स्थापना की गईं, इस प्रकार कुल दस राज्य तो यह 
रहे । इसके अ्रतिरिक्त भाग (क) के राज्यो में उनके प्रणासन के श्रत्तर्गत वन्यजाति 
क्षेत्र (७१७४) ४7९४8) भी ये और वे भारतीय नरेशो के राज्य भी थे जो उवत राज्यो 
के साथ मिला दिए गए थे । 

भाग (ख़) के राज्यों में वे एकक थे जो पहिले भारतीय नरेणो द्वारा शासित 
राज्य कहलाते थे । भारतीय नरेशो के राज्यो को भारत सघ में मिलाने में चार 
शैलियाँ भ्रपनायी गयी 

(१) २१६ राज्य, जितकी समस्त जनसख्या लगभग १९० लाख थी, झ्रास- 
पास के प्रान्तो में मिला दिए गए, उदाहरणाथे वडौदा और कोल्हापुर को वम्बई 
राज्य में मिला दिया गया, वगनपाले (8&न्‍8४7780) और प्ुदुक कोटाई 
(?प्रतणत:०४४७) को मद्रास राज्य में मिला दिया गया, श्रौर लोहारू, दुजुना 
(79्पूण०७) और पटोदी (780७४व) को पूर्वी पजाव राज्य में मिला दिया गया । 

(२) ६१ राज्यों को, जिनकी जनसख्या लगभग ७० लाख थी, नए केन्द्र- 
प्रशासित एकको में परिणत कर दिया गया । 

(३) २७४५ राज्यों को, जिनकी समस्त जनसख्या लगभग ३५० लाख थी 
इस प्रकार मिला दिया गया कि उनमे से निम्न नए प्रशासनिक एकक निर्माण किए 
गए राजस्थान, मध्य भारत, ट्रावनकोर-क्रोचीन, सौराष्ट्र भर पैप्सू (पटियाला 
और पूर्वी पजाव राज्यों का सघ) । 

(४) हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर श्लौर मैसूर अपनी अलग सत्ता बनाए 
रख सके । किन्तु उनका आन्तरिक प्रशासन और उनके भारत राज्य के साथ सम्बन्ध 
इस प्रकार वनाएं गए ऊ#ि वे सुविधापूर्वक मारत के नए सर्वेधानिक ढाँचे के अनुरूप 
वचन गए । 

इस प्रकार प्रथम अनुसूची में भाग (ख) के जिन राज्यों की गणना की गई, 
थे निम्नलिखित थे हैदराबाद, जम्मू और कद्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पैष्पू 

(7 9 ए 8 ए ), राजस्थान, सौराप्ट्र और ट्रावतकीर-कोचीन--इस प्रकार सब 
मिलाकर श्राठ राज्य थे। जम्मू शौर कश्मीर का राज्य यद्यपि प्रथम अनुसूची के 
भाग (ख) के राज्यो में माना गया, किन्तु उसको विशेष स्थिति प्रदान की गयी 
झौर सविधान के भनुच्छेद ३७० में इस स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया गया है । 
भाग (ख) के अन्य राज्यों को संविधान के सातवें भाग के अनुच्छेद २३८ में लिया 
गया है । 

भाग (ये) के राज्यों में अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्‍ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, 
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मणिपुर, त्रिपुरा भ्रौर विन्ध्य प्रदेश थे । इनमे से दिल्‍ली, श्रजमेर-मेरवाडा और कुर्गे 
पहिले केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्र माने जाते थे । भोपाल, कच्छ, मणिपुर श्रौर त्रिपुरा 
पहिले देशी नरेज्ञों के राज्य थे जिन्होने श्रपती पूर्व स्थिति ज्यो की त्यो बनाए रखी, 
किल्तु उत्तको भाग (ग) के राज्यों में प्रगशितत किया गया। हिमाचल प्रदेश और 
विच्घ्य प्रदेश दोनो कई-कई नरेशो के राज्यो को मिलाकर बने हुए सघ थे। कूच 
हार जो पहिले भाग (ग) का राज्य था, बाद में पश्चिचमी बंगाल में मिला दिया 
गया । उसी प्रकार बिलासपुर भी पहिले भाग (ग) का पृथक्‌ राज्य था किन्तु बाद 
में उसको भी हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया । 
भारत सघ के श्रवयवी एकको की श्रसमान स्थिति को समाप्त कर दिया गया 
है (/89870609 5080५8 ० धा8 0008#0ए५7 ऐग्रा8 7088996878 ) “भारतीय 
सविवान की एक अनोखी विद्येपता यह थी कि सध के झ्वयवी एकको की स्थिति में 
थ्राकाग-पाताल का अन्तर था। सविधान के प्राहप मे, प्राहूप समिति ने इस अस- 
मानता के कारणों पर प्रकाश डाला था। उसमें कहा गया था “प्रारूप के श्रनु च्छेद 
१ में भारत को राज्यों का सघ कहा गया है। सारे राज्यों में एकरूपता लाने के 
लिए प्रारूप समिति ने यह उचित समझा कि नए सविधान में भारत सघध के सभी 
भ्रवयवी एकको को राज्य कहा जाए, चाहे उनको इस समय गवर्नरों का प्रान्त कहा 
जाता हो, चाहे चीफ कमिइनरो का प्रान्त कहा जाता हो और चाहे भारतीय नरेशो 
के राज्य कहा जाता हो । नए सविधान में भारत के भ्रवयवी एकको में कुछ न कुछ 
श्रच्तर तो अ्रवश्य रहेगे ओर इन्हीं विभेदों श्रथवा ग्नन्तरों के विचार से राज्यों को 
तीन श्रेणियों में वाँटा गया है। श्रर्थात्‌ वे राज्य जो प्रथम अनुपषची के भाग १ में 
प्रगरिणत कराए गए हैं, वे राज्य जिनको संविधान के भाग २ गिनाया गया है भौर 
वे राज्य जो संविधान के भाग तृतीय मे गिनाए गए हैं ।!! सविघान ने राज्यो के 
इस विभेद अथवा भ्रत्तर को स्वीकार क्रिया झौर जैसा कि बताया भी जा चुका है, 
राज्यो की तीन श्रेणियाँ रखीं और प्रत्येक श्रेणी को उसका अलग स्वरूप दिया और 
हर एक की स्थिति भी अलग रखी । 
भाग (क) शौर (ख) के राज्यों की स्थिति सघवाद के सिद्धान्त के आधार 
पर रखी गई किन्तु दोनो प्रकार के राज्यों की शासन-व्यवस्था में कुछ महत्त्वपूर्ण 
भेद थे। भाग (क) के राज्यो का प्रघात गवर्बर या राज्यपाल होता था जिसको 
राष्ट्रपति पाँच वर्ष की भ्रवधि के लिए नियुक्त करता था । इसके विपरीत भाग (ख) 
के राज्य का श्रमुख था प्रधान राजप्रमुख कहलाता था और उब्त पद हैदराबाद 
भ्ीर मैसूर में विशेषकर वा गत अथवा पितरागत (#७७०६७४ ) रखा गया था । 
जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रधान सदर-ए-र्थासत कहलाता है, भर उसको 
राज्य का विवानमण्डल पाँच वर्ष के लिए तिर्वावित करता है। कई देशी राज्यों के 
सघ के राजप्रमुख को उन देशी राज्यो के नरेझ्रों को परिषद्‌ चुनती थी जिससे मिल- 
कर उबत सघ संघटित होता था, और यह आवश्यक था कि राजप्रमुख मुख्य अब- 
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यवी राज्यों में से किसी राज्य का नरेश हो | यह भी आवश्यक था कि राजप्रमुख को 
भारत का राष्ट्रपति स्वीकार कर ले । राष्ट्रपति जम्मू भौर कश्मीर राज्य के सदर- 
ए-रियासत को भी स्वीकृति प्रदान करता है किन्तु यह स्वीकृति केवल औपचारिक 
है । किन्तु भाग (क) और भाग (ख) के राज्यो में सुरूय श्रन्तर सविधान के अनुच्छेद 
३७१ के उपबन्ध के कारण था, जिसने सघ सरकार को अ्रधिकार प्रदान किया कि 
वह भाग (ख) के राज्यो पर सविधान के प्रवर्ती होने से दस वर्यों तक अ्रपना सामान्य 
नियन्त्रण रख सकेगी, अथवा यदि ससद्‌ विधि द्वारा अन्यथा समयावधि निर्धारित 
करे तो उस समय तक अपना साधारण नियन्त्रण रख सकेगी | यह भी उपवन्धवित 
किया गया कि भाग (ख़) के राज्यो को राष्ट्रपति की ओर से समय-समय पर जो 
आदेद्ष प्राप्त हो, उनका पालन अनिवार्य होगा किन्तु राष्ट्रपति की श्रोर से भाग (ख) 
के राज्यो को जो आदेश और निर्देश मिलते थे वे इतनी जल्दी-जल्दी और इतने सर्वे- 
व्यापी (एणावुण००४) होते थे कि सघ सरकार का भाग (ख) के राज्यों के ऊपर 
जो नियन्त्रण था, उसे कई लेखको ने नये प्रकार का साम्राज्यवाद कहा था। किन्तु 
मैसूर राज्य को इस प्रकार के नियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया था [४ 

राज्यो के उत्तरोत्तर क्रम में भाग (ग) के राज्य निम्नतम श्रेणी के थे, और 
सध सरकार उनका प्रशासन प्रत्यक्षत एकात्मक शासन के रूप में करती थी । सविधान 
ने स्पृष्टत उपवन्धित किया कि राष्ट्रपति प्रथम ग्रनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित 
राज्यों का प्रशासन करेगा, तथा वहू इस वारे में अपने द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 
मुख्य भाायुक्त या उप-राज्यपाल (॥6प्राधाक्वाई 0०ए४००००) के द्वारा अथवा पडोसी 
राज्य की सरकार के द्वारा कार्य करेगा । पुन सविधान ने यह भी उपवन्धित किया 
कि प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित तथा मुख्य आयुक्त या उप-राज्यपाल 
द्वारा प्रशासित किसी राज्य के लिए सस॒द्‌ विधि द्वारा स्थानीय विधानमण्डलो का 
निर्माण कर सकती है भौर ऐसे विधानमण्डलो के कत्तंव्य निर्देशित कर सकती है ।* 
ससद्‌ को यह भी अधिकार प्रदान किया गया कि वह भाग (ग) के इन राज्यो के 
लिए मन्त्रणादाताओ की परिषद्‌ अथवा मन्तियों की परिषद्‌ सुजित कर सकती है ।* 
तदनुसार भारतीय ससद्‌ ने भाग (ग) राज्य शासन अधिनियम, १६५१ (ध0ए०पा- 
गा0 ० 987 0 80083 80, 395]) पास किया, जिसके अनुसार भाग (ग) के 
राज्यो में विधानमण्डेलो की स्थापना की गई और मन्त्रिमण्डलो की भी स्थापना कर 
दी गई। किन्तु इस प्रकार भाग (ग) के राज्यों को भौर उनके विधानमण्डलो को 
सारी शत्रितयाँ सौंप देने मे भी न तो ससद्‌ की उक्त राज्यों के ऊपर विधायी अभ्ुमत्ता 
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मे किसी प्रकार की कमी आई श्रौर न सघ सरकार का जो भाग (ग) के राज्यों पर 
शासन करने का ससद के प्रति उत्तरदायित्व है, उसमें किसी प्रकार कमी हुई । वास्तव 
में भाग (ग) के राज्यों को सघ के अवयवी एकक समभना भी संघवाद के विरुद्ध है । 

सघ के राज्यो के प्रशासन के अतिरिवतत संविधान ने भाग (घ) के राज्य- 
क्षेत्रों के प्रशासन की भी व्यवस्था की है तथा कुछ श्रन्‍्य प्रदेशों, जिनमे ऐसे प्राप्त या 
विजित प्रदेश भी सम्मिलित हैं जिनको अ्रलग से सविधान में निर्दिप्ट नहीं किया गया 
है, के प्रशासन की भी व्यवस्था की है । भाग (घ) के राज्यो में केवल अण्डमन और 
निकोबार टापुओ का ही निर्देश किया गया है। प्रदेश या राज्य-क्षेत्र और राज्य में 
अन्तर है। प्रदेश या राज्य-क्षेत्र को भारत सघ का एकक नही माता गया, और 
इसलिए सघीय ससद्‌ के प्रतिनिवित्व मे राज्यो और प्रदेशो में अन्तर रखा गया । 
राज्य सभा में केवल राज्यो? को ही प्रतिनिधित्व दिया गया और चूंकि प्रदेश सघ का 
एकक नहीं था, इसलिए उसको राज्य सभा के प्रतिनिधित्व से वचित रहना पडा । 
विभिन्‍न राज्यो की प्रजा को लोक सभा में सविधान के उपवन्धों के अनुसार प्रति- 
निषित्व प्राप्त हुआ्ना, जबकि भारत राज्य-स्ेत्र मे समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के 
अ्न्तगंत न होने वाले राज्य-क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व लोक सभा मे वैसा होता है जैसा 
कि ससद्‌ ने विधि द्वारा उपबन्धित किया है ।* 


किसी राज्य-क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति मुख्य भ्रायुक्‍त के द्वारा करता था या 
अपने भ्रधिकार द्वारा नियुक्त किसी अ्रधिकारी द्वारा करता था और ऐसे विनियमो के 
आधार पर उक्त राज्य-क्षेत्रो का प्रशासन होता था जो ससद्‌ के श्रधिनियमो के समान 
प्रभावी थे ।! ससद्‌ की विधायिनी शक्ति उन विषयो पर भी थी जो राज्य सूची 
मे प्रगणित थे ।( इस प्रकार सघ सरकार को सभी प्रकार की पूर्ण शक्तियाँ थी और 
उनसे प्रशासन सम्बन्धी, व्यवस्थापिका सम्बन्धी और विनियम बनाने सम्बन्धी सभी 
प्रकार की शक्तियाँ सम्मिलित थी । 


किन्तु भाग (ख) के राज्यो के अन्दर भी ओर बाहर भी इस स्वैधानिक 
स्थिति के प्रति घोर भ्रसन्तोष था, क्योकि सब के विभिन्‍न श्रवयवी एकको को जो 
सिद्धान्तत समान दर्जा मिलना चाहिए, उसके यह विरुद्ध था। आलोचको का यह भी 
कथन था कि जहाँ सविधान ने भारत के सभी लोगो को समान अवसर प्रदान करने 
का वचन दिया है, उस वचन अथवा उपबन्ध के भी उक्त स्थिति विपरीत थी । इस 
सम्बन्ध में प्रबल जनमत से प्रभावित होकर ही राज्य-पुनगंठन-आयोग ने सिफारिश 
की थी कि राज्यो के पुर्नेगठन के फलस्वरूप भारत सघ के विभिन्‍न अवयवी एकको में 
जो सर्वेधानिक असमानता है वह नष्ट हो जायेगी । राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी 
रिपोर्ट में कहा था---“इस गम्भीर समस्या को सुलभाने का केवल एक ही उपाय है 
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कि भारत सघ के सभी श्रवयवी एकको को समान स्थिति प्रदान की जाए श्र सभी 
एकक राज्यो का सघ के साथ समान स्तर का सस्वन्ध रहे, हाँ यदि किसी छोटे राज्य 
क्षेत्र को देश की सुरक्षा अथवा किसी युद्ध-तीति के रक्षणार्थ किसी सर्वाज्भपूर्ण एकक 
के साथ मिला देना अ्रभीष्ट न जान पडे तो दूसरी बात है और ऐसी स्थिति में ऐसे 
किसी राज्य-क्षेत्र को भी एकक के रूप मे रखा जा सकेगा । कमीशन श्रथवा झायोग 
की राय थी कि भारत के विभिन्‍न राज्यो को तीन श्रेणियों में केवल सक्तान्तिकालीन 
व्यवस्था के लिए ही बाँटा गया था, और उक्त व्यवस्था को स्थायी राजनीतिक 
व्यवस्था के सम कमी भी स्वीकार नहीं किया गया था। राज्य पुनर्गठत आयोग ने 
सिफारिश की थी कि सविधान के अर _च्छेद ३७१ को उडा दिया जाए और राजप्रमुख 
का पद समाप्त कर दिया जाए तो इस प्रकार भाग (ख) के राज्य भाग (क) के 
राज्यों का दर्जा प्राप्त कर लेगे | आयोग ने यह भी लिखा था कि राजप्रमुख के पद 
का राजनीतिक महत्त्व भी है और बहुत भ्रधिक सख्या में लोग राजप्रमुख पद को 
श्रादर की दृष्टि से नहीं देखते और अपार जवमत इस पद को इस कारण समाप्त 
करना चाहता है कि राजप्रमुख हमारे देश के लोकतन्त्रीय ढाँचे में उपयुक्त नहीं 
लगते ।? | 

भाग (ग) के राज्यो के सम्बन्ध में राज्य-पुनर्गंठन आयोग ने यह सिफारिश 
की कि केवल दिल्‍ली, मरिपुर, अ्ण्डमान टापू और निकोधार ठापू को छोडकर बाकी 
सभी भाग (ग) के राज्यो को पास-पडोस के राज्यो में मिला देना चाहिए, तथा 
उक्त चार राज्य (अर्थात्‌ दिल्‍ली, मणिपुर, अण्डमाव और निकोवार) केन्द्र द्वारा 
शासित राज्य रहे ।% श्रायोग ने यह भी छूट दे दी कि यदि माग (ग) के किसी राज्य 
को देश की सुरक्षा अथवा किसी श्रन्य श्रावश्यक कारण से पास-पडोस के राज्यों में 
मिलाना सम्भव न हो तो ऐसे प्रत्येक राज्य को भी केन्द्र द्वारा शासित राज्य-प्षेत्र के 
रूप में गठित किया जाए ।$ 

इस प्रकार राज्य पुतर्गठझत आयोग की सिफारिशों के श्रनुसार भारत सघ में 
दो श्रेणियों के अवयवी एकक राज्य हैँ 

(क) वे राज्य जो भारत सघ के मौलिक अश्रवयवी एकक हैं, 

(ख) वे राज्य-क्षेत्र जो केद्ध दारा शासित हैं । 

भारत सरकार ने १६ जनवरी, १६५६ को घोषित किया कि उसे राज्य 
पुनर्गठन श्रायोग की सिफारिश स्वीकार हैँ और फलस्वरूप भाग (क), (ख) और 
(ग) के राज्यों के बीच की सर्वधातिक असमानता को समाप्त कर दिया जाएगा और 
साथ ही राजप्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया जाएगा । 
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राज्यों के पुनर्गठन की समस्या 
(% एफ ्॑ ऐ९कुढगाह४पर07) 0 50668) 


राज्यों की सरचना (8६70०प:७ रण ६॥७ 9६8०8)--पूर्वकालिक भारत के 
प्रान्त, जो फिर भारत सघ के राज्य वन गए, न तो किसी वैज्ञानिक आधार पर और 
न किसी युक्त के श्राधार पर ही प्रान्तो के रूप में गठित हुए थे | वे मनमाने निर्णयों 
के फल थे, केवल प्रशासनिक सुविधा और इष्टानुकूलता (७29९०7०००४) को सभवत्त 
भ्रवश्य ध्यान में रखा गया था। ज्यो-ज्यो ब्रिटिश लोग विजयी होते गए और ज्यो- 
ज्यों उनका प्रभाव-क्षेत्र वढता रहा, त्यो-त्यो प्रान्तीय प्रशासव के समठन को इस प्रकार 
नियोजित किया गया कि उससे दो लाभ हो ४ प्रथमत आथिक और सामाजिक महत्त्व 
के क्षेत्रों में सर्वोच्च सत्ता का प्रत्यक्ष प्रभाव-क्षेत्र अ्रक्षण्ण रहे श्रौर द्वितीवयत नव- 
विजित प्रदेशों मे समुचित शासन-व्यवस्था स्थापित हो जाए। इन दोनो उद्देष्यो में से, 
राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार, “प्रथम उद्देश्य ही मुख्य उद्देश्य था भौर इस उद्देश्य 
की प्राप्ति मे श्रावव्यकत परम्परागत और प्रादेशिक राजवशीय भवित या निष्ठाओ 
का दमन करना जरूरी था। अत इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए पुराने सीमान्तो 
(०१ #7०४४०४) को नष्ट करके ऐसे नए प्रान्‍्तो का निर्माण किया गया जिनके 
निर्माण में न तो बन्चुता अथवा सादृश्य (४#7709) पर कोई विचार किया गया भौर 
न सबके सामान्य श्राथिक हितो पर ही विचार किया गया ।”7 इस प्रकार प्रान्तो का 
प्रशासनिक सगठन ऐसा किया गया कि वे [प्रान्त) पूरी तरह केन्द्रीय सरकार के 
भ्रधीन रहें, और जबकि स्वय केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश सरकार की भ्रनुचर थी ही, 
भौर वह साम्राज्य के हितो की पोषण करने वाली एक उपकरण मात्र थी । 

इन प्रशासनिक एककों का सतमाना सीमा-निर्धारण इस द्वताब्दी के प्रारम्भ 
तक चलता रहा, और फिर यह भनुभव किया जाने लगा कि प्रशासनिक सुविधा के 
लिए भी ऐसे सहत (0०7४स्‍७४०७७) प्रशासनिक एकको की आवश्यकता होती है जिनमें 
किसी न किसी प्रकार की एकरूपता और समानता विद्यमान हो । इसलिए नए प्रान्त 
निर्माण करते समय ऐसी अनेक बातो पर भी विचार किया गया जिनसे प्राकृतिक 
एकको के विकास में सहायता मिलती है, यद्यपि इन सब विचारों को भी उतना 
मुख्य महत्त्व नही दिया गया जितना कि प्रशासनिक सुविधा और सामरिक सकट- 
कालीन आवश्यकताओञो की दिया गया | इसके बाद सतुलनो और प्रतिभार की नीति 
प्रारम्भ हुई भौर उसके फलस्वरूप जितने भी प्रादेशिक सीमा-निर्घारण सम्बन्धी परिं- 
वत्तेंन हुए उन सब का केवल एक ही उद्देश्य था कि देश में राष्ट्रीयता के बढते हुए 
उमार को दवाया जाए श्रौर जहाँ कही सम्भव हो, मुसलमानों को हिन्दुशो के समान 
दर्जा तो दिया ही जाए यदि यह सम्भव न भी हो कि उन्हे हिन्दुओं से अधिक श्रेष्ठ 
स्थिति प्रदान की जा सके । 

सन्‌ १६३० में परिनियत आयोग ने स्वय स्वीकार किया था कि “भारतीय 
पान्त केवल ऐसे प्रशासनिक क्षेत्रफल थे जो विजयो, देशी नरेशों को विस्थापित करने, 
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अथवा प्रशासनिक सुविधाओं के फलस्वरूप बने थे )/7 परिनियत आयोग ने प्रान्तो की 
उत्पत्ति के जो तीन कारण गिनाए हैं उनमे चौथा कारण यह भी जोडा जा वकता 
है कि हमारे पुराने झ्राकाओों (00 77&8६८०४) ने सतुलनों और प्रतिमार की नीति पर 
बडे परिश्रम शौर तत्परता से कार्य किया था । 

१६४७ में जब भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की तो उसे उत्तराधिकार में बिल- 
क्षण भौर गलत प्रान्तीय सीमाएँ मिली ।? भारत की भौगोलिक स्थिति और भी 
पेचीदा उस समय हो गई जब पुराने देशी राज्य विधटित हो गए जिनके विघटन के 
फलस्वरूप विलीनीकरण की विधि (970०७७४ ० 7एआ27) के द्वारा कुछ प्रान्तो की 
तो सीमाओ मे आकस्मिक वृद्धि हो गई और कुछ राज्य सघो में सघटित कर दिए 
गए और कु राज्यो को केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य-न्नेत्रो में परिवत्तित कर दिया 
गया। इसी लिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा था कि “भारतीय गणराज्य के प्रति- 
घ्ठापन के भ्रवसर पर भारत सघ के राज्यो का जो स्वरूप था वह कुछ तो सयोग का 
श्रौर कुछ घटनाश्रो का प्रतिफल था श्रीर किसी हृद तक वह पूराने देशी राज्यो के 
बिलीनीकरण की ऐतिहासिक कहानी का भी फल था ।/* 

राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता (कैटटत ई#णः ॥6०४४४ाश॥३ह ४06 
808068)--१६३० के परिनियत आयोग ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि 
भारत के लिए सघीय भासन-व्यवस्था में पहिले प्रान्ती के पुनर्गठन की आवश्यकता 
है । परिनियत झ्ायोग ते अ्रनुभव किया कि प्रान्तीय सीमाओं का पुनर्निधरिग पहिले 
होना चाहिए, तभी सघात्मक छ्ासन-व्यवस्था की नई योजनाञी पर विचार होगा । 
सघ का जैसा साँचा तैयार होगा, उसके वाद फिर पुनर्गठन अ्रथवा पुनरवितरण कठिन 
हो जाएगा । राज्य पुनर्गठन भ्रायोग ने परिनियत आयोग के उक्त वदतव्ण या विचार 
पर सहमति प्रकट करते हुए लिखा था “उक्त विचार श्रधिकतर ऐसे एकक राज्यो 
प्र सही-सही लागू होते हैँ जो बिना सोचे-समम्के निरभित हो गए हैं और जिनमे कुछ 
पुराने देशी राज्यो के क्षेत्र भी शामिल हो गए है, श्रत ऐसे प्रान्तों अ्रथवा एकको के 
भविष्य पर पहिले विचार कर लेना चाहिए नहीं तो भय है कि निहित स्वार्थ घर कर 
जायेंगे भऔौर तव उचित समाधान कठिन हो जाएगा ।” सत्य यह है कि देशी राज्यो 
के विघटन के फलस्वरूप जो भारतीय सघ के अवयवी एकक राज्य बने, वे ब्रिटिश 
भारत के शान्तो की श्रपेक्षा श्रधिक तकरहित थे और उनकी सीमाएं अपेक्षाकृत 
झधिक चेडोल थी । राज्य पुनर्गठन प्रायोग ने ठीक ही कहा था कि राज्यो के पुनर्गठन 
की झावश्यकता न केवल नीततिपुर्ण है अपितु इसकी तुरन्त आवश्यकता है वयोकि 
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भारत बहुत बड़े पैमाने पर नियोजन करने जा रहा है श्रोर ऐसे वडे नियोजनो के 
लिए स्थायी राजनीतिक एकक झ्रावदयक बऋर्त हैं ।! 

भाषावार प्रान्तो का श्रान्दोलन (फ्छ७ ४0ए०ए०७त 6ि वशाहुणशा6 
ए7०ए४॥००8) --भ्रव॒प्रइन यह है कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया 
जाए । राज्यो के पुनर्गठन की माँग के साथ-साथ प्राय भाषा के आधार पर प्रान्तों के 
पुनननिर्माण की माँग वी गई है। भाषावार प्रान्‍्तों के निर्माण की वात सबसे पहिले 
श्री रिसले (छो809) के परिपत्र (क्रा०्णेशः ।7७७०) में १६०३ में सुझाई गई थी 
जिसमें वगाल के विभाजन को सापा के आधार पर न्याय्य ठहराया गया था । १६०५ 
के बगाल के विभाजन के प्रस्ताव में भी भाषा के सिद्धान्त को भारी महत्त्व दिया गया 
था और पुन १६११ में भी भापा के सिद्धान्त को ही मुख्य रूप से महत्त्व दिया गया 
था जबकि लॉडे हाडिज्ज की सरकार ने भारत सचिव से यह सिफारिश की कि उबत 
विभाजन रह कर दिया जाए । किन्तु, जैसा कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने ठीक ही कहा 
है, “भाषा के सिद्धान्त पर इन अवसरो पर जो चल दिया गया उसकी आड में मुख्य 
रूप से प्रशासनिक सुविधा का विचार प्रमुख था और किसी हद तक राजनीतिक 
श्रावश्यकता ग्रो का भी उनमें हाथ था । वास्तव में, जिस रूप में वगाल का विभाजन 
किया गया था, वह भाषागत समानता के सिद्धान्त का घोर तिरस्कार था। १६१२ 
में जो समझौता हुआ, उसमे भी भाषागत सिद्धान्त को विशेष आदर प्रदान नहीं किया 
गया क्योकि उक्त समझौते के फलस्वरूप बगाल के हिन्दुओं और सुमलमानों में स्पष्ट 
विभाजन-रेखा खीच दी गई । इस प्रकार उबत दोनो विभाजन इस सिद्धान्त के सर्वेथा 
विरुद्ध थे कि विभित्त भाषाभाषी समुदाय ऐसे थे जो समान सामाजिक अवस्था वाले 
एकको का निर्माण करते थे और जिनके समातल राजनीतिक और आथिक हित थे ६४ 

मॉन्ठेग्यू श्नौर चेम्सफर्ड ने जो मिलकर रिपोर्ट लिखी थी, उसमें भी स्वीकार 
किया गया था कि प्रास्तीय सीमाओं का पुनवितरण वाछनीय है जिसके फलस्वरूप 
छोटे और समान एकक सगठित कर दिये जाएँ, किन्तु “उनके विचार से वह समय 
उपयुक्त नहीं था जबकि देश के सभी राजनीतिक एकको का भौगोलिक पुनवितरण 
किया जाये, क्योकि इसे वे अतीव कष्ट-साध्य कार्य समभते ये ।”* छोटे और एकरूप 
प्रशासनिक राजनीतिक एकको की सिफारिश करते हुए उन्होने कहा था "हमें इस में 
में सन्देह नही है कि यदि भारत के प्रशासनिक एकक (प्रान्त) छोटे हो और साथ ही 
एकरूप (४०77०६०॥९००७) भी हो तो शासन को सुविधा होगी, और जब हम यह 
भी सोच रहे हैं कि भारत में शासन का उत्तरदायित्व कुछ-कुछ अनुभवहीन लोगो 
के हाथो में आने को है, तो प्रान्तों के पुतगेंठन की हमारी तिफारिश का वज़न कुछ 
वढ जाता है। इसी आवबार पर हम भाषा-सम्बन्धी या जाति-सम्बन्धी प्रशासनिक 
एकको के निर्माण की भी पघ्िफारिश करते हैं क्योकि इन आधारो पर प्रान्तो की 
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स्थापना करने के बाद प्रान्तो मे व्यवस्थापन का सारा कार्य प्रान्तीय भाषा में ही 
होगा, और फलस्वरूप सार्वजनिक जीवन में ऐसे योग्य और प्रतिमाणाली व्यक्तियों 
का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकेया जो अग्रेजी नही जानते ।7 इस सम्बन्ध सें 
यह भी बताना आवश्यक है कि मॉन्‍्टेग्यू-चेम्सफर्ड ने श्रपनी रिपोर्ट मे इस सम्भावना 
की भी परीक्षा की थी कि बड़े प्रान्तों से भाषा श्रथवा जाति के आधार पर उप- 
प्रान्तों की स्थापना कर दी जाए ताकि ऐसे छोठे-छोटे एकको का निर्माण हो सके 
जिन पर उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया जा सके । किन्तु इस सुझाव को अव्या- 
वहारिक सानकर त्याग दिया गया । 

भारतीय परिनियत आयोग ने, जिसका वर्णत पहिले भी किया जा चुका है, 
जवर्दसत सिफारिश की कि प्रान्तो का पुनग्नेठन ग्रावश्यक ही नही है, वरत्‌ वह सघात्मक 
शासन-व्यवस्था की पहिली शथर्त है। इसमें भी सन्देह नहीं है कि परिनियत आयोग 
ने प्रान्तो के पुनर्गठन के लिए भाषा के सिद्धान्त पर वल दिया, परन्तु केवल भाषा 
को ही एकमात्र प्रमाण भ्रथवा सिद्धान्त नहीं माना | पुन्ग्रेंठडन के लिए कुछ श्रन्य 
सिद्धान्तों को मी स्वीकार किया गया जिनमें एक यह था कि प्रान्तों के पुतरमेठन के 
फलस्वरूप जिन लोगो पर प्रभाव पडने वाला है, उनकी पूर्व सहमति श्रावश्यक है । 
परिनियत भ्रायोग ने उत कारकों [48०08) पर प्रकाश डानते हुए, जिनके आ्राघार 
पर प्रास्तो का पुनर्गठन होता था, लिखा “यदि एक ही भाषाभाषी लोग किसी 
ऐसे सहत राज्य-क्षेत्र में निवाप्त करते हैं जो सहत होने के साथ-साथ अनन्यापेक्ष या 
स्वत पूर्ण भी है, और जी इस प्रकार श्रवस्थित है श्रोर उसके ऐसे भ्राथिक स्रोत हैँ 
कि बहू पृथक प्रान्त के रूप में रह सकता है, तो इससे कोई मन्देह नहीं है कि प्रान्तों 
के पुरर्गठन में भाषा एक मज़बूत और प्राकृतिक आधार प्रदान करती है। किन्तु 
केवल भाषा'ही एक कसोटी नही है जिसके आवार पर प्रास्तो का पुनर्तिर्माण हो, 
कुछ श्रत्य आवार भी हैं. जिनमे जाति, धर्म, श्राथिक हित, भौगोलिक समीपता, देश 
श्ौर नगर के बीच उचित सन्तुलन, तथा समुद्र किनारे आन्तरिक भाग के बीच 
उचित सन्तुलन भ्रादि भी ऐसे आवार हैं जो प्रातों के पुर्र्गठन में विचारणीय हैं । 
इस सम्बन्ध में व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उन सभी लोगो की सहमति अत्यन्त 
भ्रावह्यक है जिन पर पुनर्गठन सम्बन्धी परिवर्तनों का प्रभाव पडने वाला है अर्थात्‌ 
उस प्रान्त के लोगो की सहमति भी झ्रावश्यक है जिसमे क्षेत्र मिलाया जा रहा है 
भ्ौर उस प्रान्त के लोगो की सहमति भी झ्रावश्यक है जिसमें से भूभाग काटकर 
दूसरे प्रान्त को दिया जा रहा है । 

यद्यपि परित्ियत आयोग नें भाषावार प्रान्तो के पुनर्गठन के सिद्धान्त का 
केचल मर्यादित समर्थथ किया, फिर भी भारत सरकार ने १६३१ में उडीसा आयोग 
की स्थापना की जिसके चेयरमेन सर सेम्युएल ओ डोनेल थे और उक्त आ॥रायोग को 
आदेश दिया गया कि वह परीक्षा करें कि कहाँ तक उडिया भाषाभाषी लोगों का 
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अलग प्रशासनिक एकक स्थापित हो सकता है, और यदि इस प्रकार विभाजन सम्भव 
हो तो श्रायोग नवनिमित उडिया भाषा-भाषी प्रान्त की प्रादेशिक सीमाएँ निर्धारित 
करे और ऐसे नए प्रान्त के कारण क्या-क्या प्रशासनिक झौर वित्तीय परिवत्तेन करने 
होगे उन पर भी प्रकाश डाले ।! इस प्रकार भारत सरकार ने उडीसा प्रान्त के निर्माण 
में भाषा के सिद्धान्त को मान्यता दे दी । किन्तु सेम्युएल ओ डोनेल समिति ने भाषा 
के अतिरिवत और भी विचारों को स्थान दिया जैसे जाति, लोगो की स्थिति और 
विचार, भौगोलिक स्थिति, आधिक हित और प्रशासनिक सुविधा और जहाँ कही 
सम्भव हुआ, सम्बन्धित प्रदेश के निवाध्तियों की इच्छा को जानने का प्रयास क्रिया ।* 
किन्तु १६३३-३४ की सयुक्त समदीय समिति ने और किसी विचार को स्थान नहीं 
दिया और कहा कि “उडीसा का अलग प्राप्त ब्रिटिश भारत में सजातीयता और 
भाषा-भाषिता के हिसाब से सव से एकरूप और समान प्रकार के लोगो का प्रान्त 
होगा ।”» समिति ने उडीसा प्रान्त के निर्माण मे कथित वित्तीय कठिनाइयो पर कोई 
ध्यान नही दिया बल्कि यह कहा “उडीसा के नये प्रान्त के निर्माण में मुख्य कठिनाई 
श्र्थ-सम्बन्धी है क्योकि उडीसा एक घाटे का प्रान्त है और सम्भवत कुछ समय तक 
घाटे का प्रान्त रहेगा । किन्तु हम समझते हैं कि श्राथिक कठिनाई को इतना महत्त्व 
नही देना चाहिए क्योकि अपेक्षाकृत विभाजन से लाभ अधिक होगे ।”« भारत सरकार 
ने ओ डोनेल समिति की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, ग्रौर फल- 
स्वरूप १६३६ में जिस उडीसा प्रान्त की स्थापना हुई, वह उक्त समिति की सिफारिशों 
में आवश्यक परिवत्तंन और सुधारो का फल था। 


सिन्ध पानत की स्थापना भी १६३६ में हुई और स्पष्टत भापषा-प्म्बन्धी 
सिद्धान्त को इस प्रान्त के निर्माण में भी मान लिया गया था। भारतीय परिनियत 
आयोग ने सिन्ध को बम्वई प्रान्त से अलग करता अस्वीकार करते हुए कहा कि 
सिन्ध को अलग प्रान्त बचाने में मयकर प्रशासनिक कठिनाइयाँ हैँ, क्योकि फलस्वरूप 
सिन्ध बम्बई की सहायता से वचित हो जायगा यदि शअ्रलग प्रान्त बनने से पहिले 
ही सक्‍कर बाँध की समस्या हल नहीं हो जाती और यदि तत्सम्वन्धी अन्य आवश्यक 
चातें पहिले से ही निर्णय नही हो जाती ।” किन्तु सयुक्त ससदोय समिति ने सिन्‍व 
को वम्बई प्रान्त से श्रलंग करना स्वीकार कर लिया क्योकि इसके लिए न केवल 
लिन्ध के मुसलमानों ने इच्छा प्रकट की थी अभ्रपितु समस्त भारत के मुसलमान नेता 
भी यही चाहते थे कि सिन्ध बम्बई से अलग हो जाय । समिति ने यह भी कहा कि 
अन्य विचारो के अलावा पस्िन्ध को वम्वई से प्रशासित करने में कई प्रकार की 
साम्प्रदायिक कठिनाइयाँ उपस्थित होंगी और अपेक्षाकृत सिन्ध को स्वतन्त्र एकक 
के रूप में प्रशासित करने मे उतनी कठिताइयाँ न होगी ।”६ तदनुसार सिन्ध का जन्म 
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ब्रिटिश मनमानी का प्रतिफल था, न कि भापा-सम्बन्धी सिद्धान्त की रक्षा अथवा 
पुष्टि । 

भाषायार प्रान्त और भारतीय राष्ट्रीय काँप्रेसल ([॥78फा800 ?70ए770९७ 
भागते धा6 वाताक्ा पिकध0गछी 00787९88)--भारतीय राप्ट्रीय काँग्रेस ने जिस 
समय १६०४ में वगाल के विभाजन के विरुद्ध आन्दोलन किया था जिसके फलस्वरूप 
बंगाली भाषाभाषी लोग दो भागों मे अ्रथवा दो एककों मे विभकत हो गए थे, उस 
समय भाषा के आधार पर प्रान्तो के पुनर्गठन की हिमायत की थी। किन्तु १६२० 
के नागपुर अधिवेशन में काँग्रेस ने सभी प्रान्तों का भापा के आधार पर पुनर्गठन 
करना स्वीकार करके उसे अपना राजनीतिक उद्देश्य स्वीकार किया | इस नीति के 
फलस्वरूप काँग्रेस ने अगले वर्ष अपने प्रादेशिक सगठन के लिए भी क्षेत्रीय भाषा को 
आवार मान लिया । १६२७ मे जब भारतीय परिनियत आयोग की नियुवित हो 
गई, तो काँग्रेस ने प्रस्ताव पास करके घोषणा की कि “अव भाषा के आधार पर 
प्रान्तो के पुनर्गठन का समय ञ्रा गया है”, भौर फिर यह प्रस्ताव रखा कि उस दिया 
में पहल करने के लिए आन्ध्र, उत्कल, सिन्ध और कर्नाटक को प्रान्तो का दर्जा प्रदान 
कर दिया जाय । जिन लोगो"*ने उक्त प्रस्ताव का समर्थन किया, उन्होने तो यहाँ 
तक कह डाला कि एक भाषाभाषी और एक सी सास्कृतिक परम्पराञ्रो के लोगो को 
हक है कि वे श्रपना भविष्य स्वय निर्णय करें । उनका मतलब सर्वसाधारण के 
आत्म-निर्णय के श्रधिकार (760छ6४8 एट्टा5 ० 8शे-त०६७एआाए४४००) से था । 

१९२८ में सर्वदल सम्मेलन ने नेहरू समिति को नियुवत किया था कि वह 
भारत का सविघान तैयार करे | उक्त समिति (प्र्माण्प 007॥॥0७७) ने पान्तों के 
पुनर्गंठत के लिए एक भाषा के सिद्धान्त का समर्थव किया श्रौर कहा . “यदि किसी 
प्रान्त के लोगो को शिक्षित बनाना है श्रौर यदि उसे भपना सार्वजनिक और प्रशासनिक 
कार्य अपनी ही भाषा में चलाना है तो यह आवश्यक है कि प्रान्त एक भापा- 
भाषी लोगो का प्रदेश या क्षेत्र हो । यदि किसी कारणवश कोई प्रान्त अथवा एकक 
विभिन्‍न भाषाओं का क्षेत्र बना रहा, तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न होगी ; 
श्ौर शिक्षा के माध्यम तथा सार्वजनिक क्रियाकलापो के लिए दो या दो से भी झधिक 
भाषाओं का सहारा लेना होगा । इसलिए यह अतीव आवश्यक है कि प्रान्तो का 
पुतर्गंडन भापा के आधार पर हो | नियमत , भापा भी सस्क्ृति, परम्पराओ्नो और 
साहित्य के समान ही उन्हीं का एक विशेष रूप है । एक मापाभापी क्षेत्र में सस्क्ृति, 
परम्पराएँ श्रौर साहित्य तीनो मिलकर प्रान्त के विकास में सहायक होगे ।” नेहरू 
समिति ने बताया कि “प्रान्तो के पुनर्गठन में लोगो की इच्छा, भापा एवं भौगोलिक, 
ग्राथिक और वित्तीयप रिस्थितियो पर भी विचार करना होगा, किन्तु उक्त सभी 
विचारो में मुख्य रूप से लोगो की “इच्छा! और “'भाषागत एकता” को विशेष महत्त्व 
दिया जाना चाहिए ।£ 
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कांग्रेस ने पुन. १६९२७ और १६४५ के मध्य काल में दो अ्रवसरों पर प्रान्तो 
के पुनर्गठन के सम्बन्व में भाषा के सिद्धान्त को मान्यता दी। १६३७ मे कलकत्ता 
ग्रधिवेशन में यह स्वीकार करते हुए कि काँग्रेस का राजनीतिक ध्येय भाषा के श्राधार 
पर प्रान्तो का पुनर्गठन है, काँग्रेस ने माँग की कि तुरन्त श्राप्न और कर्नाटक प्रान्त 
बना दिये जाएँ । जुलाई १६३८ में काँग्रेस कार्यकारिणी ने श्राध्र, कर्नाटक और 
केरल (०७७) के नियुत्त प्रतिनिधियों (१७9०७७०४४) की शआ्राभ्वासन दिया 
कि जब कभी काँग्रेस के हाथो में सत्ता होगी, वह अवश्य भाषा के आधार पर प्रान्तो 
का पुनर्गठन करेगी । 
काँग्रेस प्रपनी नीति से हट गई (80006 7 ४३० 007ष्ठा०88 ?णा०9)--किन्‍्तु 
१६४४५ में काँग्रेस ने जो चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया, उसमें काँग्रेस श्रपती पुरानी 
और प्रतिज्ञात नीति से हट गई ! पिछले आश्वासनो को दुहराते हुए चुनाव घोपणा- 
पन्न में कहा गया कि प्रान्तो अथवा प्रद्यामनिक एककों को जहाँ तक सम्भव हो, 
भाषा श्रौर सस्क्ृति के प्राधार पर पुनर्गठित किया जाय । भाषा-सम्बन्धी सिद्धान्त 
पर यह मर्यादा आरोपित कर दी गई कि सभी प्रान्तो को तो नहीं किन्तु जहाँ तक 
सम्भव होगा, और जहाँ उचित परिस्थितियाँ वत्तंमाम होगी, उन प्रान्तो को भाषा 
और मसस्क्ृति के भ्राघार पर पुनर्गठित कर लिया जायगा । काँग्रेस की नीति में परि- 
वत्तेव २७ नवम्बर, १६९४७ को सविधान सभा भवन में स्पष्ट दीख पडा जब कि भारत 
के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने भाषावार प्रात्तो के पुन॒गंठडन की वात को स्वीकार 
करते हुए कहा कि “प्राथमिक श्रावश्यकता की बात पहिले होनी चाहिए और इस 
समय हमारे लिए भारत की सुरक्षा और भारत का स्थायित्व प्रथम महत्त्व की 
चीजें हैं ।” प्रधान मन्‍्त्री के उक्त वक्तव्य के बाद बर आयोग (7080 00एणाश्ष्शणा) 
की नियुक्ति हुई । 
धर भ्रायोग की नियुक्ति सविघान की प्रारूप समित्ति की सिफारिशों के 
आधार पर हुई थी। सविधान की प्रारूप समिति ने सविधान सभा से सिफारिश 
की थी कि एक भाषावार प्रान्त पुनर्गेडन श्रायोग (॥पण8४०  ?70ए॥00०8 
007णाह8707) की नियुत्रित की जाए जो जाँच करके प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत 
करे कि आश्च, कर्नाटक, केरल श्रौर महाराष्ट्र के अलग प्रान्त बनाना कहाँ तक 
उचित होगा और साथ ही यह भी जाँच करे कि उक्त पुनर्गठन के वित्तीय, श्राथिक 
और प्रशासनिक अश्रसर सम्बन्धित प्रान्तो मे और पास-पडौस के प्रान्तों में कैसे होगे 
और साथ ही उक्त श्रायोग को प्रस्तावित नए प्रान्तो की सीमाएँ निर्घारित करने का 
भी आारेश दिया गया । घर श्रायोग को जो आदेश दिए गए, उनसे स्पष्ट है कि 
प्रान्तो के पुनगंठन में श्रव केवल भाषा ही एकमात्र आधार नही था । उक्त सम्बन्ध 
में अन्य विचार भी उतने ही महत्त्वपूर्ण थे जितना कि भाषा-सम्बन्धी विचार । 
घर आयोग ने संविधान सभा के समक्ष दिसम्बर १६४८ में अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । आयोग ने सिफारिश की, कि यद्यपि प्रान्तीय सीमाशो के पुनर्निर्धारण 
में भाषा का सिद्धान्त महत्त्व रखता है, किन्तु उक्त भिद्धान्त हमारे सामने न तो मुख्य 
सिद्धान्त था हगैर न वह अपवर्जी सिद्धान्त था। भाषा के साथ-साथ हम को, भौगोलिक 
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विचारो, भ्राथिक विचारो, वित्तीय विचारों और प्रशामनिक सुविवाग्रों को भी देखना 
था और इन सभी का समान महत्त्व था। इन सभी वातों पर विचार करने के वाद 
श्रायोग ने सिफारिश की कि आधुनिक अवस्था में प्रान्तो के किसी प्रकार के पुनर्गठन 
का उचित अवसर नही है । आयोग ने स्वीकार किया कि भापा-सम्वन्धी एकरूपता 
भी प्रशासनिक सुविधा के भ्रन्तर्गत एक सुविधा ही है। भ्रायोग ने पुत यह भी वल 
देकर कहा कि “राज्यो के पुनर्गठन के सम्बन्ध मे उन तत्त्वों को कोई बढावा नहीं 
दिया जाना चाहिए जो राष्ट्रीयता के विकास के मार्ग मे बाधक हैँ। जब भारतीय 
रियासतो का विघटन हो चुके, और देश में स्थिरता उत्पन्न हो जाए तथा एक- 
राष्ट्रीयता स्थापित हो जाए, केवल तभी कुछ प्रान्तों के पुनर्गठन के वारे में सोचा 
जा सकता है 

ज्यों ही घर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने 
झपने जयपुर भ्रधिवेशन में एक समिति नियुक्त की जिसके सदस्य प० जवाहरलाल 
नेहरू, सरदार वललभ भाई पठेल और डा० पट्टाभि सीतारमण्या थे । इस समिति को 
आदेश दिया गया कि माषा के श्राधार पर प्रान्तो के पुनर्गठन के प्रवन पर घर आयोग 
की रिपोर्ट और स्वतन्त्रता के बाद की नयी समस्याशञ्रो के श्रालोक में विचार किया 
जाए। उक्त समिति (6 ए४ 7. 0०७७ा४७७) ने यथायंत घर झायोग की मिफा- 
रिशो को ही दुहराया । समिति ने आगे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने प्रान्तो 
के पुनर्गठन के सम्बन्ध में भाषा के सिद्धान्त को उस समय स्वीकार कर लिया था 
जब कि उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसे उक्त सिद्धान्त की क़ियान्विति में क्या व्याव- 
हारिक कठिनाइयाँ होगी और इसीलिए उस समय काँग्रेस यहू नही समझ सकी कि 
उसके क्या परिणाम होगे । समिति के सदस्यों ने श्रागे कहा कि हम सभी का सुख्य 
ध्येय तो भारत की सुरक्षा, एकता और श्राथिक समृद्धि है, अ्रत प्रत्येक विभाजनकारी 
और तोडक फोडक प्रवृत्ति को कुचल देता चाहिए। समिति ने यह भी कहा कि भाषा 
लोगों को जोडती भी है और अलग भी करती है। “इसलिए काँग्रेस की पुरानी 
भाषावार प्रान्तो की नीति पर श्रव वडुत सोच-विचार कर ही आाचरणा किया 
जाएगा और भाषा के आधार पर प्रान्तो का पुनर्गठन तभी किया जाएगा यदि उसके 
फलस्वरूप भयकर प्रशासनिक उलट-फेर न हो, या ऐसे आपसी भंगडो को प्रोत्साहन 
न मिले जिनसे देश की राजनीतिक और शआाथिक स्थिरता और समृद्धि खतरे में 
पड जाए ।” 

किन्तु समिति ने स्वीकार किया कि यदि प्रवल जनमत भाषा के आधार पर 
प्रान्तो का पुनर्गठन चाहेगा तो ऐसी माँग की व्यावहारिकता पर और उसके प्रतिफलो 
और उसकी प्रतिक्रियाओं पर विचार किया जाएगा किन्तु उसमे दो शर्तें होगी . 
प्रथम शर्ते यह होगी कि प्रारम्भ में भाषा का सिद्धान्त केवल ऐसे क्षेत्रो पर प्रयोग 
किया जाएगा जिनके लोगो में परस्पर मतेव्य है, और ह्विनीय शर्ते यह होगी कि 
भाषावार प्रात्तो के पुनर्गठन के सम्बन्ध में एक ही साथ उन सभी प्रास्तों का 
पुनर्गठन नही किया जाएगा जिनका भापा के झाघार पर पुनर्गठव करना वाठनीय 
है। इस दिल्ला में पहल करने के लिए सव से पहिलि आन्ध्र प्रान्त को श्रलग प्रान्त 
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बना दिया जाना चाहिए। प्रप्रैल, १६४६ में काँग्रेस कार्यकारिणी ने जें० वी० पी० 
समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और आध्र राज्य की स्थापत्रा करना 
निश्चित करा लिया । 
काँप्रेस १६९५३ तकर तो जे० वी० पी० समिति की रिपोर्ट में प्रतियादित नीति 
को पकडे रही । १६५१ के चुनाव घोषणा-पत्र मे घोषणा की गई थी कि राज्यो का 
पुनगेठन अस्तत्तोगत्वा, सम्बन्बित लोगो की इच्छानुसार ही किया जाएगा। चुनाव 
घोषणा-पत्र मे यह भी कहा गया था कि इस सम्बन्ध में भाषा-सम्बन्धी एकहुपत्ा 
का अपना महत्त्व है, किन्तु राज्यो के पुनर्गठव मे कुछ श्रौर विचार पर भी निर्णेय 
किया जाएगा और उनमे श्राथिक, प्रशासनिक और वित्तीय विचारों का मुख्य स्थान 
होगा । इसके बाद १६४५३ मे काँग्रेस का वाषिक अधिवेशन हेदरावाद में हुश्रा , ओर 
उक्त अधिवेशन में काग्रेस की नीति फिर बदली | १६५१ मे प्रथम पचवर्षीय योजना 
का श्रीगणेश हुआ था और इसकी सफलता में सारी भारत सरकार श्र काँग्रेस की 
पूर्ण रुचि थी | विस्तृत नियोजन के फलस्वरूप एकीकृत नीति आवश्यक हो जाती है 
क्थोकि नियोजन सारे राप्द के सस्पू्ण जीवन से सम्बन्ध रखता है। ऐसी स्थिति में 
राज्य का कोई कर्तव्य राष्ट्र के कर्तव्यों से अलग-धलग नहीं रह सकता । विभिन्‍न 
एकको के क्रियाकलाप भी राष्ट्रीय महत्व धारण कर लेते हैं, और यद्यपि राज्यो 
के क्रियाकलापो के स्थानीय प्रशासत की सीमाओं में सीमित करने के लाभ हैं, फिर 
मी उक्त स्थानीय कृत्यों का उच्चतलीय प्रमापीकरण (७४छातेदता800 ४४ शाह्ठी 
(०४०) श्रावद्यक है । इसके लिए आ्रावश्यक है समस्त कारंवाई एकीकृत नियन्त्रण 
में हो । इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि राज्यो के पुनर्गठन के सम्बन्ध में काँग्रेस 
की तीति में परिवत्तंत हो गया ५ १६५३ के काँग्रेस के हैदराबाद प्रस्ताव से पास किया 
गया कि राज्यो को पूनर्गैठित करते समय इन सभी आवश्यकताओं पर विचार किया 
जाएगा जैसे भारत की एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और शान्ति, सास्कृतिक और भाषा 
सम्बन्धी एकरूपता, तथा सम्बन्धित राज्य अथवा प्रान्त की और सारे राष्ट्र की 
वित्तीय स्थिति तथा आर्थिक समृद्धि श्रादि | श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने तो यहाँ 
त्तक कह डाला कि भाषावार प्रान्तों के निर्माण का आदशे अ्रमभ्य कालीन ज़हनियत 
या मनोवृत्ति का परिचय देता है ) 
मई १६१५३ में कांग्रेस कार्यकारिशी ने जो प्रस्ताव पारित किया उसमे वही 
नीति घोषित की गई जो हैदराबाद श्रविवेशन में निश्चित की गई थी । जनवरी 
१६५४ से कल्याणी अधिवेशन में भी वही नीति दुहरायी गई। कल्याणी अधिवेशन 
में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें यह्‌ घोषित किया गया कि हर कीमत पर 
भारत की एकता और राष्ट्रीय नुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी । 
राज्य पुनर्गठन श्रष्योग की नियुक्ति (&छ5छण्ञा७त ० %7० 5६8५४०8 
छ९०7.2४980607॥ (00शाधा8"07)--२२ दिसम्बर, १६५३ को प्रधान मन्त्री १० नेहरू 
ने ससद्‌ में घोषणा की कि एक उच्चस्तरीय श्रायोग की नियुक्ति की जाएगी जो 
निष्पश्नता और जान्तचित्तता से भारत सघ के राज्यो के पुनर्गठन की समस्या पर जाँच 
करेगा ताकि उक्त पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रत्येक अवयवी एकक का और साथ ही सारे 
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राष्ट्र का हित वरद्धन हो सके ।” प्रधान मन्‍्त्री ने उक्त घोषणा करते समय उन महत्त्व- 
पूर्ण अवयवी कारणों की भी चर्चा की जिनको ध्यान मे रखकर ही आयोग राज्यो 
का पुन्निर्माण करेगा । उन्होने कहा--“किसी प्रदेश के लोगो की भाषा श्र सस्क्ृति 
का निस्सन्देह भारी महत्त्व है क्योकि भाषा और सस्क्ृति ही किसी क्षेत्र के लोगो के 
जीवन के मापो का प्रतिनिधित्व करते हैं । किन्तु राज्यो का पुनर्गठन करते समय कुछ 
ओर विषयो अथवा अवयवी कारणों पर भी ध्यान रखना होगा । इस सम्बन्ध में 
प्रथमत भारत की एकता और सुरक्षा का स्थायित्व ध्यान देने योग्य है । इसके 
प्रतिरिक्त वित्तीय और आर्थिक स्थायित्व एवं प्रणासनिक सुविधा का भी प्रत्येक 
सम्बन्धित राज्य के हितो में श्रौर सारे राष्ट्र के हितो में उतना ही महत्त्व है। भारत 
ने आशिक, सास्कृतिक और नैतिक उन्नति के लिए महान्‌ नियोजन प्रारम्भ किये 
हैं। ऐसे भारी राष्ट्रीय नियोजन के मार्ग में यदि प्रस्तावित राज्य-पुनर्गठन के फल- 
स्वरूप बाधाएँ उपस्थित हो गईं, तो यह सारे राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा ।/7 
राज्य पुनर्गठन आयोग मे तिम्त तीन सदस्य थे सर्वेश्री सैयद फजल अली, 
चेयरमैन, डा० हृदयनाथ कुजरू श्रौर सरदार के० एम० परिकक्‍्कर सदस्य गण, 
और उक्त झ्रायोग की नियुक्ति गृह मन्त्रालय (भारत सरकार) के २६ दिसम्बर, 
१६४५३ के प्रस्ताव के घनुसार हुई थी। आयोग को निर्देश दिया गया था कि वह राज्यो 
के पुनर्गठन के सम्बन्ध में सारी स्थिति का अवलोकन करे, समस्या की ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि का अ्रष्ययन्न करे, और साथ ही वत्तंमान परिस्थितियों का भी भ्रध्ययनत 
करे और तत्सम्बन्धी सारी महत्त्वपूर्ण जानकारी:एकत्रित करे | राज्य पुनर्गठन ्रायोग 
को पूरी छूट दे दी गई थी कि वह राज्य पुनर्गठन के सम्बन्ध में किसी भी प्रस्ताव 
पर विचार कर सकता है। शासन या सरकार को आराशा थी कि प्रारम्भ में श्रायोग 
समस्या की वारीकियों में न जायेगा वल्कि मोटे सिद्धान्तो के सम्बन्ध में पहिले 
प्रतिवेदन करेगा, और पुन उन मोटे सिद्धान्तो के आधार पर ही समस्या का समा- 
धान सुझायेगा । और यदि कुछ राज्य किसी विशेष श्रकार से पुनगंठित होना चाहे 
तो झरायोग उस सम्बन्ध मे भी मोटी रूपरेखा प्रस्तुत कर सकेगा और इसलिए 
राज्य पुनर्गठन श्रायोग को यह भी श्रादेश दिया गया था कि वह “सरकार के विचार 
के लिए भ्रन्तरिम प्रतिवेदन (700077 7००००) भी प्रस्तुत कर सकता है ।* 
' राज्य पुनर्गंठन आयोग को भ्रादेश दिया गया था कि वह ३० जून, १६५५ तक 
सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दे। पुन उक्त कालावधि ३० सितम्वर, १६५४५ के 
लिए बढा दी गई । आयोग को १,५२,२५० सन्देश प्राप्त हुए जितमें तार भी थे, 
प्रस्ताव भी थे और स्मृति-लेख भी थे । उक्त सन्देणों में विभिन्‍न क्षेत्रों के लोगो 
ने श्रपनी-अपनी इच्छाएँ किसी विशेष क्षेत्र मे रख दिए जाने के लिए व्यक्त की थी । 





] ७७ प्राधतप्र४छ॥ एप, ०0७॥ए७/ 23, 4983 880 #७७४७ 0 
ए878 4 07 +॥0 7९४०] पएरध्चरणा, ए 06 चवीशाहाप्रजए ए मएणा8 अरीका8, धएए 
फिता& 080०0 2900 7000७77७7, 4983 
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किन्तु आयोग के कथनानुसार “वास्तव में विचार-योग्य स्मृति-पत्र जो आयोग 
को विचारार्थ प्राप्त हुए, वे २,००० से श्रधिक न थे ।”” राज्य पुनर्गठन आयोग ने 
लगभग सारे देश का दौरा किया और १०४ स्थानों पर कयाम किया, तथा 
कुल यात्रा में आयोग ने ३८,००० मील का सफर ते किया और लगभग ६,००० 
व्यक्तियों से भेंट की ।* स्वय आयोग ने स्वीकार किया है कि “उसने सभी के मतों 
को अथवा विभिन्‍न मतो को जानने का पूरा प्रयत्न किया | इस वात का प्रा प्रयत्त 
किया गया कि सामान्य जनमत के ऐसे प्रतिनिधियों की वात अवश्य सुनी जाय 
जो जनता के मान्य प्रतिनिधि होने का दावा करते हो, और जो लोग स्वय श्रायोग 
के सम्मुख आकर अपने विचारो को व्यक्त करने के अनिच्छुक नही थे, ऐसे सभी 
व्यक्तियों से श्रायोग ने भेंट की और उनको श्रपने विचार व्यक्त करने का अवसर 
दिया । जिन विभिन्‍न लोगो से आयोग ने भेंट की, उनमें राजनीतिक दलो के लोग 
थे, सार्वजनिक सस्थाओ के सदस्य थे, सामाजिक कार्यकर्त्ता थे, पत्रकार थे, नगर 
प्रशासन बोर्ड तथा ज़िला प्रशासन बोर्ड के सदस्य अथवा प्रतिनिधि थे, और श्रन्य 
बहुत से ऐसे लोग भी थे जो सास्क्ृतिक, शैक्षरिौक, भाषागत और स्थानीय हितो का 
प्रतिनिधित्व करते थे । राज्य पुनर्गठन आयोग ने सारे भारत का भ्रमरा केवल इस- 
लिए ही नही किया कि उक्त प्रदन पर जनमत जान लिया जाग्र, वरन्‌ इसलिए 
भी क्रिया था कि विभिन्‍न स्थानों में जाकर स्थानीय पूछ-ताछ श्रौर जाँच-पडताल की 
जाय और समस्या की पृष्ठभूमि को समझ लिया जाय और राज्यो के पुनर्गठन के 
सम्बन्ध में समस्या के विभिन्‍न पाश्वों को भी समझ लिया जाय ।४ 

आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष ३० सितम्बर, १६५५ को 
प्रस्तुत की । किन्तु उक्त रिपोर्ट सवेसाघारण के समक्ष १० भ्रक्तुबर, १६५५ को 
भ्राई । रिपोर्ट को सर्वताघारण के अवलोकनार्थ प्रकाशित करने से पूर्व प्रधान मन्त्री 
ने अपने ब्रॉडकास्ट भाषण में कहा “आयोग की कतिपय सिफारिशों ने तो मुमे 
आइचयें में डाल दिया है। मैं समझ सकता हूँ कि और भी बहुत से लोग जब इस 
रिपोर्ट को पढेंगे तो मेरी ही तरह शभ्राश्चय करेंगे ।” अपने उक्त ब्रॉडकास्ट भाषण 
को जारी रखते हुए प्रधान मन्त्री ने आगे कहा “कोई भी रिपोर्ट या कुछ भी सिफा- 
रिशें सभी को प्रसन्‍त नही कर सकती थी । इसलिए हमें उक्त रिपोर्ट में से ऐसी 
चीजें स्वीकार करनी होगी जो सारे देश के हित मे होगी और जिन पर अधिक से 
अधिक लोगो की सहमति और समर्थन होगा ।”4 

राज्य पुन्रगंठन श्रायोग को सिफारिश (छ86००००९७०8६४०078 ० ४)० 
8६008 560728॥880000 (४0णग्र8807 ) --आायोग ने इस प्रस्ताव पर भी विचार 
किया कि क्या इस समय बडे पैमाने पर भारत के मौजूदा राजनीतिक स्वरूप को 


3 9690४ ०ई 6 908085 'सि९०७४गा8&७00 007ाहइणणा, ७78 
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बदल देता वाँछनीय होगा, और इस प्रश्न पर श्रायोग का मत यह था कि “सारत के 
राजनीतिक एकको का पुनर्गठन टाला नहीं जा सकता और इसलिए राज्यो का 
पुनर्गठन इस आशा में तुरन्त कर डालना चाहिए कि पुनर्गठन के फलस्वरूप जो 
परिवर्तन होगे, उनसे भारत के अधिकतर लोग सन्तुष्ट हो जायेंगे |”! 

आयोग ने यह भी कहा कि जहाँ किसी राज्य में सीमा-सम्बन्बी कोई परि- 
वत्तेन किये जायें, वहाँ इस बात को भी ध्यान में रखा जाय कि पूनर्गठन के फल- 
स्वरूप सम्बन्धित राज्य में व्या-वया गडबडियो की सम्भावना है । इसलिए पुनर्गठन 
सम्बन्धी जो परिवत्तेत किए जाएँ वे ऐसे हो कि लोगो को सुख-समृद्धिदायक 
ही ताकि प्रशासन के ऊपर जो पुनर्गठन के फलस्वरूप भारी बोका आ पडेगा भर 
राज्य के ऊपर जो वित्तीय बोका भी भा पडेगा, उसका लोगो की सुख-समृद्धि से 
निराकरण हो सके ।* 

आयोग ने यह विचार भी व्यक्त किया कि राष्ट्रीय एकत्ता के हित में यह 
आवद्यक है कि देश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढाँचे को गौण स्थान दिया जाय 
किन्तु राष्ट्र के छिंतों को प्राथमिकता दी जाय ॥* किन्तु सामरिक महत्त्व के क्षेत्रों की 
प्रशासनिक स्थापना, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर की जाय | यदि 
भारत की सीमाओ को छुने वाले क्षेत्र सीधे केन्द्र के श्रघीत नही हैँ, तो यह अ्रधिक 
उपयुक्त होगा कि भारत की सीमा के राज्य या प्रान्त बडे और समृद्धिशाली 
एकक हो ।४ 

पुनर्गठन सम्बन्धी सभी तथ्यो पर विचार करने के वाद राज्य पुनर्गठन 
झायोग इस नतीजे पर पहुँचा कि केवल भाषा या केवल सस्कृति के अष्यार पर राज्यो 
का पुनर्गठन न तो सम्भव है और न वाछतींय ६ इसलिए झ्ायोग के मत से राष्ट्रीय 
एकता के हित में उक्त समस्या का समाधान संतुलित आधारो पर होना चाहिए । 
उसने श्रर्थात्‌ श्रायोग ने निर्धारित किया कि पुनर्गठन के लिए सन्छुलित आधार 
यह होगे -- 

(क) भाषा-सस्वस्बी एकरूपता को प्रशासनिक सुविधा के लिए एक महत्त्व- 
पूर्ण कारण के रूप में स्वीकार किया जायगा, किन्तु भाषा को राज्यों के युनर्गठन के 
लिए एकमात्र आधार नहीं माना जायगा जिससे कि प्रशासनिक, वित्तीय अ्रथवा 
राजनीतिक भ्राधारो की पूर्ण उपेक्षा कर दी जाय | 

(ख) इस वात का पूर्ण प्रथत्त किया जायेगा कि विभिन्‍च भापा-भाषी 
समुदायों को सचार, शिक्षा और सस्क्ृति के सम्बन्ध में पूरी श्राज्ादी होगी, चाहे 
तो वे भाषा-सापी समुदाय ऐसे एकक या राज्य में निवास करते हो जहाँ एक भाषा 
बोलने वालो का अपार बहुमत हो और चाहे दे ऐसे क्षेत्र में या एकक में निवास 
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करते हो जिसमें विभिन्‍त भाषाओं के बोलने वाले विभिन्‍न प्रदासनिक एकक हो । 

(ग) जिन राज्यो की स्थिति सतोषजननक है श्रौर जहाँ आर्थिक, राजनीतिक 
भौर प्रशासनिक सुविधाएँ ऐसी हैं कि विभिन्‍्त भाषाओं और विभिन्‍न सस्कृतियों के 
लोगो के एकक बन सकते हैं, उन राज्यो को उसी रूप में चलने देना श्रेयस्कर है, 
केवल यह भ्रावश्यक सरक्षण बाध्य कर दिया जाय कि सभी वर्गों के लोगो को समान 
अधिकार और समान अवसरो की गारठी होगी । 

(घ) भारतीय सविधान का यह मौलिक सिद्धान्त हैं कि सारा भारतवर्ष 
सभी का घर है, इसलिए इस प्रवृत्ति को बढावा नही दिया जाना चाहिए कि प्रान्तो 
को लोग अपनी पितु-सूमि समझते लगें, क्योंकि भारतीय सविधान ने मौलिक अ्रधि- 
कारों में सभी नागरिकों को सारे भारत सघ में समान अधिकारों और समान सुविधाओो 
का आश्वासन दिया है । 

(&) यह सिद्धान्त तिरस्कार योग्य है कि 'एक राज्य में एक ही भापा होनी 
चाहिए । यह सिद्धान्त भाषागत एकरूपता के आधार पर भी उचित नही ठहरता 
क्योकि एक से श्रधिक राज्य भी ऐसे हो सकते हैं जो एक ही भाषा बोलते हो झौरः 
इससे भाषा सम्बन्धी सिद्धान्त विकृत नही होता, और उक्त सिद्धान्त कि 'एक राज्य 
एक भाषा व्यावहारिक भी नही है, क्योंकि विभिन्‍त भाषा-भाषी समुदाय जिनमें 
भारत सघ के अपार हिन्दी-माषी लोग भी सम्मिलित हैँ निश्चित रूप से अलग-अलग 
भाषावार प्रान्तो मे विभाजित नही किए जा सकते । और 

(च) जहाँ तक एक भाषा-भाषी राज्यों के निर्माण से पृथकतावादी भावनाप्रो 
को बढावा मिलता हो, उस भावना के निराकरण के लिए ऐसे निह्चित उपाय किए 
जाएं जिनसे भारतीय राष्ट्रीयवा को बल मिले, और उक्त उपायों की दिश्षा में 
विभिन्‍न क्षेत्रों में सास्कृतिक श्ादान-प्रदान कराएं जाए और विभिन्‍न राफज्यों में 
पारस्परिक सहयोग झौर सम्पर्क को बढ़ावा दिया जाय और केन्द्र अथवा सघ भर 
राज्यों मे सहयोग श्रौर मेल वढे ताकि राष्ट्रीय नीतियो भ्ौर योजनाञ्रों की क्रियान्विति 
में अधिक सहयोग और सफलता प्राप्त हो सके ।? 

राज्य पुनर्गठन श्रायोग की सम्मति में किसी राज्य की वित्तीय समर्थता 

(7०७) ए8७॥69) के लिए यह भ्रावदयक है कि उसके पास अपना खर्चा चलाने 
के लिए तथा अपने विकास के लिए सांघन उपलब्ध हैँ । जहाँ तक सम्भव हो, प्रत्येक 
प्रशासनिक एकक आात्म-निर्भर हो और उसका संगठन ऐसा हो कि वह विकास के 
सम्बन्ध में उपक्रम कर सके शौर अपने विकास के लिए कुछ न कुछ साधन जुटाने 
के योग्य हो । किन्तु श्रागे चलकर श्रायोग ने यह भी कहा कि राज्यो का पुनर्गठन 
इस प्रकार करना सम्भव नही होगा कि वे आर्थिक क्षेत्रों का स्वरूप घारण कर सके । 
किसी प्रश्ञासतिक एकक के लिए आर्थिक श्रात्म-निर्मरता की झते राज्यो के पुनर्गठन 
के लिए श्रावश्यक प्रमाण नहीं माना जा सकता। वित्तीय समर्थता के साथ-साथ 
अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्यों को भी सोचना होगा और तब राष्ट्र के हितो को ध्यान में 
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रखते हुए ही पुनर्गछन के पक्ष में निर्णय करना होगा ।? इसलिए इन विचारो से प्रेरित 
होकर आ्रायोग इस निर्णय पर पहुँचा कि जहाँ तक सम्भव हो, विभिन्‍न राज्यो के 
वित्तीय साधनों में कम से कम अन्तर हो, अर्थात्‌ विभिन्‍न एकको के वित्तीय और 
श्राथिक साघन जहाँ तक सम्भव हो समान हों | आयोग इस निर्णय पर भी पहुँचा 
कि भारत के एकक इतने बडे भी हो जो सुविधापूर्वक प्रशासित हो सकें और साथ 
ही साथ भ्राथिक विकास और लोगो का कल्याण-साधघन साथ-साथ चलता चले 

राज्यो के पुनर्गठन के सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन आयोग ने लोगो की इच्छा 
को महत्त्व भ्रवश्य दिया किन्तु केवल लोगो की इच्छा को ही प्रमाण नहीं माना ॥* 
लोगो के ऐतिहासिक समागमो की चर्चा करते हुए श्रायोग ने कहा कि तकों को ही 
विशेष महत्त्व नही दिया जा सकता। आ्राघुनिक स्थिति का श्रधिक महत्व है चाहे 
भूतकाल में कैसे भी ऐतिहासिक सम्पर्क रहे हो ।” आयोग ने कहा कि प्रशासनिक 
सुविधा के लिए भौगोलिक समीपता भी आवश्यक है “किन्तु भौगोलिक समीपता का 
अर्थ भौगोलिक सरहद नही है यद्यपि कुछ स्मृति-पत्रो में प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं 
पर बल दिया गया था और यह चाहा गया था कि प्रत्येक राज्य की सामान्यत 
ऐसी प्राकृतिक सीमाएँ होनी चाहिएँ जैसे पहाड या नदियाँ या जल-प्रपात आदि ।”९ 

राज्यो के पुतर्गठत के सम्बन्ध में सभी आाघारों पर विचार करने के वाद 
आयोग इस निर्णय पर पहुँचा कि राज्यों का पुनर्गठन किसी एक श्राघार पर नहीं 
किया जा सकता | प्रत्येक राज्य का पुनर्गठन करते समय सभी तथ्यो पर विचार करना 
श्रतीव आवद्यक होगा । इसलिए आ्रायोग ने सिफारिश की कि--- 

(१) भारत सघ के राज्यों में भाग (क), भाग (ख) और भाग (ग) के 
राज्यो का विभेद समाप्त कर दिया जाय, क्योकि राज्यो के पुनर्गठन की किसी भी 
योजना में प्रदेशों और क्षेत्रों की श्रेणियाँ बनी नहीं रह सकती , * 

(२) भाग (ख) के राज्यो को भाग (क) के समान स्तर पर ले आया 
जाय और इसके लिए सविधान का झनुच्छेद ३७१ समाप्त कर दिया जाय । 

(३) राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया जाए,?? 

(४) भाग (ग) के राज्यो में से केवल दो राज्यो को तो केन्द्र द्वारा शासित 
रखा जाय, किन्तु शेष भाग (ग) के राज्यो को पासनयठौस के राज्यों में मिला दिया 
जाय।* 
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(५) कुछ निद्िचत समय के लिए केचद्धीय सरकार हिमाचल प्रदेश, कच्छे, 
और त्रिपुरा राज्यो के ऊपर प्रबन्ध-मम्बन्धी नियन्त्रण रखे ताकि उबत राज्यों का 
विकास अवरुद्ध न हो जाए, और 

(६) भाग (ग) के ऐसे राज्य जिनको देश की सुरक्षा अ्रथवा श्रन्य किसी 
कारणवश पास-सडौस के राज्यो में विलीन नही किया जा सकता, उन्हें लगातार 
केनद्र ही प्रशासित करता चले और वे केन्द्र-प्रशासित प्रदेश बने रहें ।! 

आ्रायोग की पुनर्गठन योजना के भ्रनुसार भारत सघ के १६ एकक राज्य होंगे 
जिन्हे राज्य (8६४६७७) कहा जायगा, तथा तीन केद्ध द्वारा प्रशासित प्रदेश होंगे । 
आयोग द्वारा प्रस्तावित राज्यों और प्रदेशों के नाम निम्न तालिका में दिए जा रहे 
हैं। साथ ही प्रत्येक राज्य और प्रत्येक प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसरुपा भी साथ 


ही दी जा रही है 
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3 राज्य पुनगेठन आयोग के चेयरमैन, श्री फत्नल अली अपने भ्न्य दोनों साथियों से 
इस सम्बन्ध में भ्रसहमत ये कि हिमाचल प्रदेश को पजाव में मिला दिया नाय । आयोग को रिपोरई में 
सलग्न एक टिप्पणी में भी श्री कत्ल झली ने विमति लेख में लिखा और सिफारिश की कि हिमाचल 
प्रदेश को केन्द्र द्वारा प्रशासित भ्रदेश रखा जाय। 

4 उत्तर प्रदेश के विघटन के सम्बन्ध में सरदार के० एम० परिवक्र 

बकर ने एक विमति लेख 
(वा8820 गढ़ 7०५७) लिखा भर सिफारिश की कि उत्तर प्रदेश के दो खएड कर दिए जायें, किन्तु 
आयोग के चेयरमेन भोर तीसरे सदस्य श्री कु जरू ने यही सिक्कारिश की है कि राज्यों को पुनगठन 
_+ ओच्नार्े मो उत्तर प्रदेश का यही स्वरूप बना रहेगा । 
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केन्द्र द्वारा प्रशासित प्रदेश 
(॥'श00ए००७७ ६0 98 एशाप्रशीए 3वक्ात्ाइ४छा७१ ] 








प्रदेश का नाम वर्गमीलों में क्षेत्रफल सही जनसंख्या 
दिल्‍ली (])0ा॥) प्रछ८ १७,४४,०७२ 
मणिपुर (#89907) ८5,६२८ 2,७७, ६३२ 
भ्रण्डसान और निकोबार 

(4)वैधाछ7० 800 त000७7) ३,२१५ ३०,६७१ 








राज्य पुनगेठन श्रायोग को रिपोर्ट का मूल्यांकन (एप४०त ० धैह७ 
808068. फि€णए्ाए80७0णा. 00शाधाएशणा फ्ि0एण+) --प्रायोग की उपपत्तियों 
(अफावणहर8) के प्रकाशित होते ही पहिली प्रतिक्रियाएँ आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध 
थी। स्वय प्रधान मन्‍्त्री ने भी ्राश्चयं प्रकट किया और उक्त रिपोर्ट के प्रकाशित 
होने से पूर्व अपने ब्रॉडकास्ट भ.परा में उन्होंने स्वीकार किया कि “राज्य पुनर्गठन 
ग्रायोग की कुछ सिफारिशें श्रवश्य अजीव हैं ।” श्री नेहरू ने यह भी कहा “उक्त 
रिपोर्ट पर मत देते में पहिले मैं अपने मन्त्रिमण्डल के साथियों के साथ विचार- 
विनिमय कछेंगा । मैं समभता हूँ और लोग भी इस रिपोर्ट के पढने पर यही श्रनुभव 
करेंगे ।” काँग्रेस कार्यकारिणी समिति ने अपने १४ अ्रक्तूवर, १६५५ के प्रस्ताव में 
सभी काँग्रेस जनो से अपील की कि वे रिपोर्ट पर किसी प्रकार के भान्दोलन का 
समर्थन न करें श्र न वे अन्य दलो के लोगो के साथ मिलकर प्रादेशिक माँगो के 
सम्बन्ध में कोई श्रान्दोलन करें । सब से ज्यादा शिकायत इस बात की थी कि महा- 
राष्ट्रियों को बम्बई श्ौर विदर्भ नाम के दो राज्यो में बाँट दिया गया था और यह 
भी शिकायत थी कि तैलुगसु भाषा भाषी लोगो को हेदरावाद के शेष भाग से वचित 
कर दिया गया | पजाबव के सम्बन्ध मे आयोग ने जो सिफारिणें की थी उनको 
मास्टर तारासिह ने 'सिखों के विनाश का आदेश बताया ॥ सिवाय मध्य श्रेणी के 
लोगो के, प्राय सभी ने--कम्यूनिस्टो ने, व्यापार सघ वालो ने, सराजवादियो ने, 
श्रकालियो ने, हिन्दू महासभाइयों ने कुछ काँग्रेस वालों ने भी रिपोर्ट की 
श्रालोचना की । 
इसमें सन्देह नही है कि राज्य पुनर्गठत आयोग को जो कार्य मौंप गया था, 
वह जटिल भी था और विवादग्रस्त भी था। भाषा के आधार पर राज्यो को 
पुनर्गेठित करने की समस्या इसलिए आयोग को सौंपी गई थी कि प्रान्तो का पुनर्गठन 
परेशानी श्रथवा व्याकुलता-वद्धेंक था और साथ ही लोगो में भ्रष्टाचार और विद्रोह 
भावना को प्रोत्याहन देने वाला था क्योंकि सभी अपनी-अपनी माँगो पर डटे हुए ये 
और श्रान्दोलन पर उतारू थे और इस प्रकार समय की परिस्थितियों के अनुसार 
राज्यों के पुन्गेंठन की समस्या का हल होने को था और उसी के अनुसार लोगो के 
दावे या त्तो स्वीकार किए जाते या उन्हें भ्रस्वीकार किया जाता। इस दिशा में 
..._ ] गुफ७ पण्णए००, 0७00७ 0, 7955 , छ 3 
2 पछ्ात, 7958 , छ ॥ 
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आन्ध्र ने भ्रन्य राज्यों को सकेत दिया था और भाषा के आधार पर प्रान्त बनाने के 
इच्छुक लोग तदर्थ श्रान्दोलत की तैयारी कर रहे ये । इसमें भी सन्देह नही है कि 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद राज्यो का पुनर्गठन अनिवार्य हो गया था । काँग्रेत वचनवद्ध 
थी और उसने वायदा किया था कि प्रान्तो को भाषा के आवार पर पुनर्गेठित किया 
जायगा । किन्तु स्वतन्त्रता के बाद के झ्राठ वर्षों के अनुभव, नई राष्ट्रीय और 
श्रत्तर्राष्ट्रीय समस्याओो का उद्भव, और प्रथम पचवर्षीय योजना की क्रियान्विति-- 
इन सब ने काँग्रेस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वास्तव में भाषावार 
प्रान्तो का पुन्गेंठल उचित होगा, और इसी के फलस्वरूप भाषा-सम्वन्धी सिद्धान्त 
कुछ फीका पडने लगा । किसी राज्य के निर्माण में केवल भाषा को ही श्राधार और 
प्रमाण नहीं माना जा सकता जब कि वह राज्य सघ का अवयवी एकक भी है। 
अन्य आ्राधारों जैसे मोगोलिक आधार, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वित्तीय स्थायित्व और 
प्रशासनिक सुविधा प्रादि पर भी विचार करना ही होगा तभी उचित सतुलन प्राप्त 
होगा श्रौर एकरूपता श्राएगी जो सारे राष्ट्र की शक्ति और स्थायित्व के लिए 
प्रत्यावश्यक हैं, यद्यपि विभिन्‍न एकको के निर्माण में विभिन्‍न विचारो श्रथवा आधारो 
पर विशेष बल दिया जा सकता है। यदि पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट या प्रतिवेदन 
को इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो मानना पडेगा कि श्रायोग ने निष्पक्ष और ससन्‍्तु- 
लित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट का आधार अनेको तथ्य रहे हैं भौर बहुत से 
परस्पर-विरोधी आधारो औ्रौर तथ्यो में समभोता भी रहा है। श्रायोग ने ठीक ही 
कहा था कि एक ही कसौटी पर किसी भी प्रस्ताव या प्रस्तावों को नही जाँचा जा 
सकता | विन्तु पक्षपाती और स्वार्थपूर्ण राजतीतिक दलो श्लौर समुदायों ने उबत 
रिपोर्ट को केवल अपने हित की कसौटी पर जाँचा है श्रौर इसीलिए उन्होने उसमें 
कोई श्रच्छाई नही देखी | झ्रायोग की रिपोर्ट की उपपत्तियो (ए५४०॥789) के मूल्याकन 
के लिए और उसके तिर्णयो को समभने के लिए यह समझना श्रावश्यक होगा कि 
सारी पुनर्गठन की योजना में क्या-क्या मूल तत्व निहित थे और मल तत्त्वों का किस 
प्रकार देश की एकता से सामजस्य पैदा करना श्रावश्यक था। इसमें सन्देह नहीं है 
कि राज्यो के पुनर्गेंठन की समस्याओं में श्रवेको उलभें होती हैं और इसलिए 
पुनर्गठव के किसी भी पहलू पर मतैक्य प्राप्त करना सदैव कठिन होता है। 
१४ अक्तुबर, १६५४ के प्रस्ताव में काँग्रेस कार्यकारिणी समिति ने सभी से याचना 
की कि “ग्रायोग की रिपोर्ट पर सहयोगपूर्ण विचार होता चाहिए, साथ ही उत सभी 
समस्याओ पर भी सहयोगपूर्ण विचार की याचना की गई जिन पर उक्त रिपोर्ट मे 
विचार किया गया है ।! आचार्य जे० बी० कृपलानी ने कहा कि आयोग ने रिपोर्ट 
तैयार करने में परिश्रम से कार्य किया है और कोई श्रन्य आयोग इससे श्रच्छा काम 
नही कर सकता था ।” श्रायोग के लिए यह कंसे सम्भव हो सकता था कि विभिन्‍न 
भाषा-भापी समुदायों की विभिन्‍न प्रकार की माँगो ओर इच्छाओं को सस्तुष्ट कर 
सकता । 


4 पहल छाप्रताए४ाणशा प्रग०७७8, 00 5, 955, छ | 
3 ७ ॥्रश्रणणा०, 0७% 5, 955, 9 9 
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भारत का नया सानचिनत्र (१४७ शे०एछ ७७ ० व॒णता9) --असीम वाद़- 
विवाद, विचार-विनिमय और समभाने-्रुकाने के बाद भारत सरकार ने राज्यो के 
पुनग्गंठन की योजना को लेते हुए एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया और उक्त 
विधेयक के प्रारूप पर राज्यों के विधानमण्डलों के मत माँगे गये। १६ मार्च, १६५६ को 
राज्य पुनर्गेठन विधेयक का प्रारूप ससद्‌ के दोनों सदनों की मेज पर रख दिया गया । 
राज्य पुतर्गठन आयोग के प्रस्तावों में १६ राज्य और ३ केच्ध-प्रशासित प्रदेशों की 
योजना प्रस्तुत की गई थी। किन्तु राज्य पुनर्गठन विधेयक के प्रारूप में भारत सघ को 
१४ राज्यो और ७ केन्द्र-प्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने की योजना प्रस्तुत की 
गई | प्रस्तावित राज्यो के नाम ये थे : आन्ध्र-तैलगाना, आसाम, बिहार, ग्र॒ुजरात, 
केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उडीसा, पजाव, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 
पक्चिमी बगाल और “जम्मू और कश्मीर । और प्रस्तावित केन्द्र-प्रशासित प्रदेशों के 
निम्न नाम थे * वम्बई, मणिपुर, जिपुरा, अण्डमान और निकोवार द्वीप, लक्का दीव, 
मिनिकॉय (?१(णा००७) और अ्रमिनिडाइव (४४घाण्ाता२०) द्वीप-समूह । 

राज्य पुनर्गठन के सम्बन्ध में अन्तिम योजना जो १ नवम्बर, १६५६ को 
प्रभावी हुई, उसके प्रनुततार अब भारत सघ में १४ राज्य हैं श्रौर ६ केन्द्र-प्रशासित 
प्रदेश हैं । नीचे दिखाया गया है कि भारत के नए राज्य उसी प्रकार के अन्य देशो की 
तुलना मे कैसे है 

(१) अम्बई (क्षेत्रफल १,६९०,६१६ वर्गमील, जनसख्या ४८० लाख अथवा 
४८ प्रयुत (0(078) । वम्बई राज्य लगभग उतना ही बडा है जितना कि थाइलैंड 
(१फञ४४0) किन्तु बम्बई की जनसंख्या थाईलैंड की जनसख्या की लगभग ढाई 
भ्ुनी है । 

(२) मध्यप्रदेश (क्षेत्रल १,७१,२०१ वर्गेमील, जनसर्या २६० लाख अथवा 
२६ प्रयुत) । मध्य प्रदेश राज्य का लगभग वही आकार है जो स्विटज़रलैड (8ज्या- 
थ०ण६7त) का है किन्तु जनसख्या मध्यप्रदेश की स्विट्जरलैंड की अ्रपेक्षा लगभग 
चौग़ुनी है । 

(३) उत्तर प्रदेश (क्षेत्रल १,१३,/४१० वर्गमील, जनसख्या ६३ प्रयुत 
उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल ईराक (ए&५) अथवा इटली (7089) से केवल 
३,००० वर्गमील कम है किन्तु, उत्तर प्रदेश की जनसख्या ईराक और इटली की जन- 
सख्याश्रो को मिलाकर भी १२ प्रयुत श्रधिक है । 

(४) राजस्थान (क्षेत्रफल १,३२,०८८ वर्गमील, जनसख्या १६ प्रयुत)। 
राजस्थान राज्य वियतनाम (ए०४७7०) से क्षेत्रफल में वड़ा है किन्तु जनसंख्या 
वियतनाम की अपेक्षा केवल दो तिहाई है। 

(५) आन्ध्र (क्षेत्रफल १,०५,६६३ वर्गमील, जनसख्या ३१३ प्रयुत) । 
श्रान्ध्र राज्य का क्षेत्रफल पोलैण्ड की अपेक्षा ५,००० वर्गमील कम है किन्तु पोलैण्ड 
की जनसख्या केवल १६ २ प्रयुत है । 

(६) जम्मू और कद्मीर (क्षेत्रफल ६२,७८० वर्गमील, तथा जनसख्या 
४४ भ्रयुत्त) । जम्मू और कश्मीर राज्य झ्राकार में लगभग उतना ही वडा है जितना 
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कि यूनाइटेड किगडम है किन्तु जनसख्या उक्त देश की अ्रपेक्षा केवल १(१२ है । 

(७) प्रासाम (क्षेत्रफल ८४,६२४ वर्ममील, तथा जनसख्या ६ श्रयुत)। 
झासाम राज्य ब्रिटिश गायना की प्रपेक्षा क्षेत्रफल मे कुछ बडा है किन्तु आसाम की 
जनसख्या अपेक्षाकृत दुग्गुती है । 

(८) मैसुर (क्षेत्ररल ६७,३०० वर्गमील, तथा जनसख्या लगभग १६ 
प्रयुत) । मैसूर राज्य का क्षेत्रफल उरुग्वे (07ए९४०७७) की श्रपेक्षा कुछ बडा है किन्तु 
उक्त राज्य की अपेक्षा मैसुर राज्य की जन-मख्या लगभग श्राठ ग्रुनी है । 

(६) बिहार (क्षेत्रकल ५७,३०० वर्गमील, तथा जनसख्या ३८८५२ 
प्रयुत) । बिहार का प्राकार लगभग उतना ही है जितना कि कम्बोडिया (0ए०्रफ०- 
6) का किन्तु बिहार की जनसख्या अपेक्षाकृत दस ग्रुनी श्रधिक है । 

(१०) उडीसा (क्षेत्रकल ६०,१४० वर्गंगील, तथा जनसस्या १४८ 
प्रयुत) । उडीसा की तुलना सीरिया (89779) से की जा सकती है जिसका क्षेत्रफल 
६६,४६४ वर्गमील है किन्तु जिसकी जनमख्या केवल ३० लाख अ्रथवा ३ प्रयुत ही है। 

(११) मद्रास (क्षेत्रफल ५०,११० वर्गमील, तथा जनसख्या लगभग ३० 
प्रयुत) ) मद्रास राज्य का क्षेत्रफल लगभग मलाया के बराबर है किन्तु मद्रास की 
जनसख्या मलाया की श्रपेक्षा लगभग छ भुनी है । 

(१२) पजाब (क्षेत्रफल ४७,४५६ वर्गंगील, तथा जनसख्या १६ प्रयुत) । 
पजाब का क्षेत्रफल क्यूबा (0009७) अ्रथवा बल्गेरिया (8ण8७०७) से बडा है। 
किन्तु जनसख्या पर यदि विचार किया जाय तो दोनो देशो (क्यूबा और बल्गेरिया) 
की जनसख्या का योग भी केवल १२२ प्रयुत है। 

(१३) पश्चिमी वगाल (क्षेत्रकल ३३,८०५ वर्गगील, तथा जनसख्या 
२६२४ प्रयुत) | पदिचमी वगाल का क्षेत्रफल ऑस्ट्रिया की श्रपेक्षा बडा है और 
जनसख्या तो पश्चिमी बगाल की आस्ट्रिया की अ्रपेक्षा लगभग चौग्ुनी है । 

(१४) केरल (क्षेत्रफल १५,०३४ वर्गगील, तथा जनसख्या १३ ५५ 
प्रयुत) । केरल यद्यपि सबसे छोटा भारतीय राज्य है, फिर भी केरल, बेल्जियम अथवा 
नीदरलेण्ड्स की अपेक्षा आकार श्रौर जन-सरूया के हिसाब से बडा है। बेल्जियम की 
जनसख्या लगभग ८३ प्रयुत है और त्ीदरलेण्ड्स की जनसख्या लगभग १० प्रयुत है । 

निम्नलिखित केन्द्रखशासित राज्य हैं (१) मणिपुर, (२ ) त्रिपुरा, 
(३) दिल्‍ली, (४) हिमाचल प्रदेश, (५) अ्ण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह, 
(६) लक्का दीव, सिनिकौय (॥7क्‍70०5) और अभिनडाइव (4४ाणाताए०) द्वीप- 
समूह । 

/ डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था कि “भारत का नया राजनीतिक स्वरूप एकी- 
करण (7॥6:78/0700 ) और समेकन (00०708णा0&॥09 ) को रीति का स्वाभाविक 
परिणाम है । भारत के नागर राजनीतिक मानचित्र के फलस्वरूप भारत के आन्तरिक 
मानचित्र में भी पर्याप्त अन्तर ही नही हुआ है वरन्‌ कई प्रकार के श्रन्तर हुए हैं, 
फिर भी हमारे आन्तरिक राजनीतिक ढाँचे में अधिक एकरूपता श्राएगी | इन नए 
राज्यों की स्थापना का भारी राष्ट्रीय महत्त्व है ।” 
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विधायी सस्वन्ध (],6टा889ए० +७४४०णा४) --जैसा कि बताया भी जा 
चुका है, सघवाद के वास्तविक श्र्थों मे राष्ट्रीय सरकार झश्ौर राज्य की सरकारो के 
बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण अत्यन्त आवध्यक है। अपने-अपने अ्रधिकार-क्षेत्र में 
राष्ट्रीय और राज्य सरकारें पूण्ण प्रमुत्वन्सम्पन्न भश्रोर सर्वोच्च होती हैं और उनके 
अधिकार समकक्ष और परस्पर अ्रधीन होते हैँ । यदि श्रघिकारुक्षेत्र के सम्बन्ध में 
विभिन्‍न राज्यो श्रथवा केन्द्रीय सरकार और किसी राज्य के बीच विवाद उठ खडा 
हो तो उसका निपटारा स्वतन्त्र न्यायपालिका द्वारा किया जाता है---उसे चाहे तो 
संघीय न्यायालय कहिए और चाहे उसे उच्चतम न्यायालय भी कह सकते है । 

प्रत्येक सघ में शक्तियों का विभाजन उन विद्धिष्ट राजनीतिक श्रवस्थाझो के 
आधार पर होता है जिनमें उक्त सघ का निर्माण हुआ हो । सयुक्त राज्य अमरीका 
में जिस समय पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त राज्य, सघ में सम्मिलित होने को तैयार हुए, वे 
यह कभी नही चाहते थे कि हर विपय मे राष्ट्रीय सरकार की अबीनता स्वीकार 
करनी पड़े । वे सघ अथवा केन्द्रीय सरकार को सामान्य हितो के श्रौर राष्ट्रीय महत्त्व 
के कुछ विषय तो सौंपने को तैयार थे किन्तु शेष भ्रधिकार वे भ्रपने लिए अक्षुण्ण रखना 
चाहते थे । तदनुसार, सयुक्त राज्य अमरीका के सविघान में विषयो की केवल एक 
सूची है जिस पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार है और श्रवशिष्ट शक्तियाँ राज्यो में 
निहित हैं ! किन्तु कनाडा का सविधान इसके विष्रीत है। कनाडावासियों ने सयुक्त 
राज्य भ्रमरीका की सधीय घासन-व्यवस्था की क्रियान्विति लगभग १०० वर्षों तक देखी 
थी। उन्होने १८६१ के अमरीका के ग्ृह-युद्ध की विभीषिका को भी देखा था। इस- 
लिए स्वाभाविक ही था कि कनाडावासी राष्ट्रीय सरकार को मजबूत बनाते और 
केन्द्र में ग्रधिक शक्तियाँ निहित करते | १८६७ के उत्तरी अमरीका अधितियम 
(फठाक0 8०८०० 8० ०६ 867) में शक्तियों की दो सूचियाँ दी गई हैं. जिनमें 
केन्द्र और एकको अथवा प्रान्तो की शक्तियों को अलग प्रगण्तित कर दिया गया है, 
और भ्रवशिप्ट शक्तियो को अधिराज्यीय ससद्‌ को सौंप दिया गया है। भश्रास्ट्रेलिया 
ने भ्रमरीका के आदर्श को चुना क्योंकि उस देश की राजनीतिक अवस्थाएँ प्रमरीका 
के आदर्श को स्वीकार करने के योग्य थीं। फलस्वरूप आस्ट्रेलिया के सविधान में 
शक्तियों की केवल एक सूची है जिसमें सघ सरकार की शक्तियो को प्रगरित कराया 
गया है और अ्रवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को सौंप दी गई हैं ! 

१६३४ के भारत सरकार अ्रधिनियम में श्रितयों की तीन सूचियाँ दी गई 
थीं--सघीय सूची, प्रान्तीय सुची और समवर्त्ती सुची--ओऔर शभ्रवशिप्ट शक्तियाँ 
गवर्नेर-जनरल के स्वविवेक पर छोड दी गई थी। भारत सरकार श्रधिनियम १६३५ 





] दशम सशोधन इस प्रकार है 'सिविधान ने मिन शक्तियों को न तो केन्द्र (एग्रा४20 
50%£2७) को सौंपा है. भीर न जिनक्ता राज्यों के लिए स्पष्टट निषेष किया है, वे राज्यों के लिए 
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अथवा म्वेसाथारण के लिए सुरक्धित रख ली गई है ।? 
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में जिस रीति के अनुसार शक्तियो का वितरण किया गया था, वह न तो अमरीका 
की रीति से और न कनाडा की रीति से ही मिलता था! भारत की तत्कालीन 
राजनीतिक परिस्थितियों का वह प्रतिफल था । १६३४ के भारत सरकार अधिनियम 
के अधिनियमित होने से पूर्व जो तृतीय गोलमेज्ञ कान्‍्फेंस हुई थी उसमें हिन्दू और 
मुसलमान प्रतिनिधियों (तथाकथित) में भ्रवशिष्ट शवितयों के सौंपने के सम्बन्ध में 
भारी मतभेद था। हिन्दू लोग शक्तिशाली केन्द्र के पक्ष में थे इसलिए वे चाहते थे 
कि भ्रवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को दे दी जाएँ, किन्तु इसके विपरीत मुसलमान लोग 
शक्तिशाली प्रान्तो के पक्ष में थे इसलिए उन्होने चाहा कि अ्रवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तो 
को सौंप दी जाएँ। इन परस्पर-विरोधी माँगो में सामजस्य लाने श्र समस्या का 
उचित समाघान ढूँढने के अभिप्राय से यह उपाय किया गया कि केन्द्र और प्रान्तो 
की अ्पवर्जी शक्तियों को श्रलग-अलग प्रगरित कर दिया गया, “फलस्वरूप अवशिष्ट 
शक्तियाँ इतनी कम्‌ और नग्रण्य रही कि किसी भी पक्ष को उनकी ओर से कोई भय 
और सन्‍्देह नही रहा ।? सयुकत ससदीय समिति ने समवर््ती सूची रखने की आव- 
श्यकता को भी समझाया श्रौर कहा “भारत और अन्य देशो के अनुभव ने सिखाया 
है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो श्रपवर्जितया न तो केन्द्रीय विधानमण्डल को सौंपे 
जा सकते हैं और न प्रान्तीय विधानमण्डल को ही सौंपे जा सकते हैं । कुछ विषयो के 
लिए यह भी आवश्यक है कि उन पर केन्द्रीय विधानमण्डल को भ्रधिकार-्षेत्र मिलना 
चाहिए, यद्यपि यह भी माना जाता है कि कुछ विषयो के प्रान्तीय श्रधिकार-दक्षेत्र में 
रहने से सारे देश में विधि के मुख्य सिद्धान्तो के सम्बन्ध में एकरूपता बनी रहेगी तथा 
केन्द्र प्रान्तीय उपक्रमो में निरस्तर सहायता और मार्ग-दर्शन देता रहेगा, श्रौर कतिपय 
परिस्थितियो में जहां प्रान्त कुछ ऐसी गडबडी करेंगे जिसका एक प्रान्त से भ्रन्य प्रान्तो 
में फेलने का भय होगा वहाँ केन्द्र ऐसी शरारतो का इलाज भी कर सकेगा ।* 
भारतीय सविधान में भी शक्तियों के वितरण की योजना और वितरण वे 
सिद्धान्त प्राय वही हैं जो १६३५ के भारत सरकार अ्रधिनियम में थे । शक्तियों क॑ 
तीन सुचियाँ हैं . सघ सूची, राज्य सूची और समवर्त्ती सुची। भारतीय ससद्‌ के 
केवल उन विषयो पर विधि-निर्मास्स करने की अ्रपवर्जी शक्ति है जो सघ सूची रे 
दिये गए हैं । राज्यो के विधानमण्डलो को केवल उन विषयो पर विधि-निर्माण करऊः 
की श्रपवर्जी शक्ति है जो राज्य सूची में प्रगशित हैं । किन्तु उन विषयों के विषर 
में जो समवर्त्ती सूची में प्रगरणित हैं, ससदू भी और राज्यो के विधानमण्डल भभ॑ 
समवर्च्ती अधिकार रखेंगे, केवल शर्ते यह होगी कि जहाँ केन्द्रीय विधि और राज्य 
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जायगी |! किन्तु फिर सी ससद्‌ यदि चाहे तो किसी समय कोई ऐसी विधि निर्मित 
कर सकती है जो राज्य के विधानमण्डल द्वारा इस प्रकार निर्मित विधि को प्रमाव- 
हीन कर सकती है ।* 

सविधान ने श्रवश्षिष्ट शक्तियाँ ससद्‌ को दी हैं ।१ १६३४ के भारत सरकार 
अधिनियम में ऐसा नहीं था। उक्त अधिनियम ने अ्रवशिष्ठ शक्तियों को गवर्नर- 
जनरल में विहित किया था और इसको अ्रधिकार था कि वह स्वेच्छया ऐसी कोई 
शक्ति चाहे तो केन्द्र को दे सकता था और चाहे राज्य या प्रान्‍्त को भी दे सकता 
था जो किसी भी सूची में प्रगशित नही थी । 

भारतीय सविधान की शक्तियों के वितरण सम्बन्धी तीनो सूचियो में विषयों 
का प्रगशन अत्यन्त विस्तृत है और कोशिश यह की गई है कि एक सामान्य शासन 
के सारे कार्यकलाप उक्त विषयो मे समा जायें। सघ और राज्यो की कार्यपालिका 
शक्ति एव उनकी व्यवस्थापिका शक्ति यथास्थिति अन्योन्याश्रित है। किन्तु उन 
विषयो के सम्बन्ध में जो समवर्त्ती सुची में प्रगणित हैं, सारा अधिकार राज्यों 
को ही प्राप्त है, जहाँ तक कि सघ सरकार ने उक्त विपयो पर अपवर्जी अधिकार- 
क्षेत्र प्राप्त मही कर लिया है। सविधान ने सघ सरकार को अधिकार प्रदात किया 
है कि वह राज्यों की सरकारो के द्वारा केन्द्रीय विधियों की क्रियान्विति करा सकेगी 
बतें कि ऐसी क्रियान्विति में राज्यों के ऊपर वित्तीय भार न पडता हो । 

यद्यपि सविधान ने राज्यों के विधानमण्डलो को उन विपयो पर विधि 
बनाने का अपवर्जी श्रधिकार प्रदान किया है जो राज्य सूची में प्रगणित हैं,/ फिर 
भी सविधान के अनुच्छेद २४६-२५३ उपबन्धित करते हैँ कि राज्य सूची में प्रगरणित 
किसी विषय पर भी ससद्‌ विशेष अवस्थाओं में विधि निर्माण कर सकती है। 
सामात्यत संसद को अधिकार नही है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर विधि 
निर्मित कर सके । अनुच्छेद २४६ ने ससद्‌ को अधिकार दिया है कि यदि राज्य 
परिषद्‌ उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो-तिहाई से अ्रन्यून सख्या द्वारा 
समर्थित सकह्प द्वारा घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और हितकर 
है कि ससद्‌ “राज्य सूची' में प्रगरिणित किसी विपय के वारे में विधि बनाये--त्तो 
सस॒द्‌ राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। अमरीका के 
सविधान में शक्तियों का वित्तरण स्थायी मौर कठोर है और उस देश में शक्तियों 
के वितरण मे बिना सविधान को सशोधित किए कोई पर्रिवत्तेव नही किया जा 
सकता । ऑस्ट्रेलिया में भी यदि उन शक्तियों में कोई परिवर्तन श्रमीष्ठ है जो 
राज्य को सविधान हारा सौंप दो गई हैं, तो तदर्थ संविधान का सशोघन श्रभीष्ट 
होगा और तभी उक्त राज्य की शक्तियाँ केन्द्रीय ससद्‌ की दी जा सकती हैं। 
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२५४ भारतीय गणराज्य का शासन 


कनाडा में केन्द्रीय ससद्‌ को श्रधिकार है कि वह ऐसे प्रान्तीय या स्थानीय विषयों 
पर भी विधि बना सकेगी जिनका राष्ट्रीय महत्त्व है। किन्तु केन्द्रीय ससद्‌ को किसी 
ऐसे विषय पर प्रत्यक्षत विधि बनाने का श्रधिकार नही है जो अ्पवर्जितया प्रान्तीय 
सूची में प्रगरिणित है । यदि कोई विषय राष्ट्रीय महत्त्व घारण कर ले, तो ऐसे विषय 
पर केन्द्रीय ससद्‌ श्रपनी श्रवद्धिष्ट शक्तियों के श्राधार पर कनाडा की शान्ति, 
व्यवस्था श्रौर अच्छे शासन के हित में विधि निर्मारण कर सकती है ।! किन्तु इसका 
निर्णय न्यायालय ही कर सकते हैं, ससद्‌ नही कि ससद्‌ द्वारा इस प्रकार प्रान्तीय 
शक्तियो का प्रपहरण आवश्यक था अ्रथवा नहीं । इसके विपरीत भारत में ससद्‌ के 
एक ही सदन को निर्णय करना पडता है कि किसी प्रान्तीय विषय का राष्ट्रीय महत्त्व 
है श्रथवा नहीं, और यदि राज्य परिषद्‌ आवश्यक बहुमत द्वारा तदर्थ प्रस्ताव 
पास कर देती है तो ससद्‌ को तुरन्त श्रधिकार मिल जाता है कि वह राज्य सूची के 
किसी विषय पर राज्य सभा द्वारा पारित सकल्प की सीमाओं तक विधि निर्मित कर 
सके । इसमें सन्देह नहीं है कि इस सम्बन्ध में ससद्‌ की शक्तियाँ श्रस्थायी हैँ । फिर 
भी इससे यह बोध होता है कि भारत का सविधान एकात्मक प्रकृति का है। किसी 
श्रन्य सघात्मक सविघान ने ऐसा उपवबन्ध नहीं रखा है क्योकि यह व्यवस्था सघीय 
सिद्धान्त से मेल नहीं खाती । 

सविधान ने सघ में ही सारी शक्ति विहित की है कि वह आपात कालो में 
सर्वग्राही शक्तियों और श्रधिकारो का उपभोग करे । सविधान के अनुच्छेद २५० ने 
ससद्‌ को अ्रधिकार प्रदान किया है कि यदि श्रापात की उद्घोषणा प्रवत्तंन में है तो 
राज्यसूची में के किन्ही विषयो के बारे में ससद्‌ को विधि बनाने की शर्वित होगी । 
यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आश्यन्तरिक 
अशान्ति का सकट सन्निकट है तो वह आपात-काल की उद्घोषणा कर सकेगा | 
ग्रापात की उद्घोषणा का श्चित्य ससद्‌ ही निर्णय कर सकती है, व्यायालयों को यह 
श्रधिकार नही है कि वे आपात की उद्घोषणा का झऔचित्य निर्णय कर सकें । और 
जहाँ एक बार आ्रापात की उद्घोषणा प्रवत्तंत में श्राई, कि उसके प्रवत्तेन-काल में 
सविधान प्रभावत एकात्मक हो जाता है और ऐसी स्थिति में ससद्‌ को पूरा-पूरा 
अधिकार रहता है कि वह तीनो सूचियों के किसी भी विषय पर मनमाने ढंग से 
विधि निर्माण करे । सघ की कार्यपालिका सत्ता, सघ की व्यवस्थापिका सत्ता के 
समकक्ष श्रौर श्रन्योन्याश्रित है, इसलिए आपात की उद्घोषणा के प्रवत्तंन-काल में 
संघ सरकार को अधिकार रहता है कि वह राज्य सरकारों को आदेश दे सके कि 
वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे ।* 

किसी राज्य में सवेधानिक तन्‍त्र के विफल हो जाने की अवस्था में भी 
संविधान ने भ्रापातकालीन उद्घोषणा के प्रवर्तन का उपबन्ध किया है ।* यदि किसी 
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सघ और राज्य २५१ 


राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हूं 
जाय कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन इस सविघधाः 
के उपवन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, भ्रथवा यदि कोई राज्य सरका 
संघ के किसी निदेश का अ्रनुवत्तन करने में या उसको प्रभावी करने में भश्रसफल हु 
है, तो भी राष्ट्रपति आ्रादेश दे सकता है और उक्त राज्य के समस्त विधायी कृत 
ससद्‌ को सौंथ सकता है । ऐसी उद्घोषणा ससद्‌ की स्वीकृति की विषय है किन 
समसद्‌ की स्वीकृति के बाद भी उक्त घोषणा केवल छ मास तक प्रभावी रह सकत॑ 
है । हाँ यदि छ मास में पुन' ससद्‌ उक्त उद्घोषगा की अवधि वढा दे तो फिर श्र्वा' 
आऔर बढ सकती है । 

राज्य सूची की भ्रतन्‍्यता («ूणेप्शाए००४४) पर सविधान के अनुच्छेद २५' 
ने भी मर्यादा आरोपित की है, जिसने ससद्‌ को श्रधिकार प्रदान किया है किया 
राज्य सूची में प्रसरितत किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है यदि किन्‍न्‍हँ 
दो श्रथवा अधिक राज्यो के विधानमण्डलो को यह वांछनीय प्रतीत हो और 
सकलपों द्वारा ससद्‌ से प्रार्थना करें कि ससद्‌ उनके लिए विधि निर्माण करे 
ससद्‌ द्वारा इस प्रकार पारित विधियाँ अथवा अधिनियम ऐसे श्रन्य राज्यों प' 
भी लागू हो सकते हैं जो तत्पश्चात्‌ उसी प्रकार ससद्‌ से प्रार्थना करें और उः 
विधियों को स्वेच्छया भ्रगीकार करें । जहाँ राज्य के विवानमण्डल की प्रार्थता प 
सस॒द्‌ को किसी राज्य के लिए विधि निर्माण करने का अधिकार मिल जाता है 
वहाँ उन विपयो पर राज्य के विधानमण्डल का श्रधिकार-क्षेत्र छिन जाता है 
श्री जोशी लिखते हैँ कि “इस शक्ति भे ही पता चलता है कि सविधान के निर्माताप्र॑ 
ने सघीय सिद्धान्त पर विशेष बल नहीं दिया था अन्यथा ऐसी शक्ति कभी न द॑ 
गई होती । इससे यह भी पता चलता है कि राज्यों के विधानमण्डल स्वय अप 
अधिकार-स्षेत्र के प्रयोग में भी कितना अविश्वास और सकोच करते हैं। इस उपबरः 
से भी भारतीय संविधान का एकात्मक स्वरूप ही प्रतिविम्बित होता है 7 * 

सध सूची के १४वें अनुच्छेद ने ससद्‌ को अनन्य अधिकार दिया है «कि वह 
विदेशों से संधि और करार करने तथा विदेशों से की गईं सधियो, करारों और प्रभि 
समयो की पूर्ति के लिए आवश्यक विधियाँ बना सकती है। अनुच्छेद २५३ र 
ससद्‌ को अधिकार प्रदान किया है कि वह किसी अन्य देश या देशों के साथ क॑ 
हुई किसी सधि, करार या अभिसमय ग्रथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सस्था य 
किसी अन्य निकाय के लिए किये गये किसी विनिश्चय के परिपालन के लिए भारत् 
के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने मे सक्षम है 
इस प्रकार किसी विदेश के साथ की गई सधि या करार के परिपालनार्थ ससद 
को पूरा-पूरा अधिकार है कि चह चाहे तो मघ सूची के किसी विषय पर, चाहे ते 
राज्य सूची के किसी विषय पर और चाहे तो समवर्त्ती सूची के किसी विपय पर 
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२५६ भारतीय गणराज्य का शासन 


विधि बना सकती है ! ससद्‌ राज्य-सूची में प्रगणित किसी विपय पर भी अभ्रधितियम 
बनां सकती है यदि विदेश के साथ की गई किसी सधि या करार के परिपालनार्थ 
ऐसी आवश्यकता झा पडे। और ऐसी अवस्था में ससद्‌ द्वारा अधिनियमित की हुई 
कोई विधि केवल इस काररा श्रवेघ नही ठहराई जा सकती कि उक्त विधि के कुछ 
उपबन्धो में ऐसे विषय श्रन्तग्रेस्त हैं जिनका सम्बन्ध राज्य सुची से है । 
प्रशासनिक सम्बन्ध 
(40रपरा89४४०७ 7१०]६078 ) 

सघ और राज्यों के बोच सम्बन्ध श्रथवा राज्यो के परस्पर सम्बन्ध (]र९७- 
ण०ाए ऊ>60छ60ा एग्ञातकत ध्यत 8080९8 शत 920छ6७॥. डि00998. छः 86' )-- 
सघात्मक शासन-व्यवस्था में शासन-तन्त्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए श्रौर 
संघर्ष को मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनो ओर से सहयोग भश्रौर परस्पर 
प्रीति हो । किन्तु प्रत्येक सघात्मक शासन में कुछ न कुछ दृश्य श्रथवा अदृश्य शक्ततियाँ 
इस प्रकार काम करती ही रहती हैँ जिनको यदि कानून द्वारा मर्यादा मे न रखा 
जाय तो वे विवाद और विग्रह को प्रोत्साहन देती हैं और श्रन्ततोगत्वा राज्य के 
स्थायित्व को खतरे में डाल देती हैँ। आपातकालीन अवस्थाओ्रो का सामना करने के 
लिए भी कुछ न कुछ प्रवन्ध कर लेना चाहिए क्योकि सघीय शासन-व्यवस्था में ऐसी 
भवस्था का आराजाना स्वाभाविक है या शासन के दोनो प्रकार के अ्वयधो--सघ और 
राज्यों --के स्वतन्त्र श्रधिकार-क्षेत्र में टक्कर होने के फलस्वरूप भी आ्रापातकालीन 
झवस्था आ सकती है, और इस प्रकार की स्थिति क/ सामना करने के लिए पहले 
से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। सारे देश और राष्ट्र में शान्ति, सुव्यवस्था, 
सुशासन ्रोर सुरक्षा बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय या केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी 
है । इन सब कारणो से यह भ्रावश्यक हो जाता है कि केन्द्र और राज्यो के प्रशासनिक 
क्षेत्रो में समन्वय और सहयोग रहे और सत्य तो यह है कि सघात्मक शासन-व्यवस्था 
की सफलता और शक्ति इसी बात पर अ्रवलम्बित है कि सघ और राज्यो की 
सरकारो में अ्रथवा राज्यों की सरकारो में सम्बन्ध परस्पर सहयोग के आधार पर बनें। 

किसी सघात्मक शासन-व्यवस्था वाले देश में सघ और राज्यो के प्रशासनिक 
सम्बन्धों की निम्त दो शीर्षको के अन्तर्गत परीक्षा की जा सकती है (१) राज्यो 
के ऊपर सघीय नियन्त्रण की विधियाँ श्लोर (२) राज्यो मे परस्पर सौजन्य । 

राज्यों के ऊपर संघोय नियन्त्रण की विधियाँ ( 4 6फ्रगापुण्९्० ण एगाणा 
0ए०क्‍फको 07७7 णे॥७ 508063 )--आपात-कालो में सघ का राज्यों के ऊपर सब 
प्रकार से पूर्ण नियन्त्रण रहता है और जसा कि बताया भी जा चुका है, भ्रापात 
कालीन उद्घोषणा के प्रवत्तेन-काल में भारतीय सविधान का स्वरूप एकात्मक शासन 
में वदल जाता है | सामान्य कालो में सघ, राज्यो के ऊपर विभिवन विधियों और 
विभित्त उपकरणो के माध्यम द्वारा नियन्त्रण स्थापित रखता है जो निम्नलिखित 
हैं (१) राज्य सरकारो को निदेशो के द्वारा, (२) सघीय सरकार श्रथवा सघ 


के कुछ कृत्य राज्यों को सॉंप कर, (३) अखिल भारतीय सेवको के द्वारा, और (४) 
सहायक अनुदानो के द्वारा । 
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(१) राज्य सरकारो को निदेश (॥)7269078 ४0 ह6 8866 00एशप- 
70078 ) --- सयुक्त राज्य अमरीका मे राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्यों की सरकारों 
को निदेश देना अश्रिय माना जाता है। किन्तु भारतीय सवियान के निर्माताथरो ने 
यह प्रथा १९३५ के भारत सरकार अधितियम से ग्रहण की है। इस समय सविधान 
ने उपबन्धित किया है कि सघ राज्य-सरकारो को निम्नलिखित विपषयो पर निदेश दे 
सकता है * 

(क) ससद्‌ द्वारा निर्मित विधियों तथा वत्तेमान विधियों का पालन कराना 
संघ की कार्यपालिका शक्ति का कत्तेंव्य है। संविधान का अनुच्छेद २५६ उपवन्धवित 
करता है कि “प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि 
जिसमे ससद्‌ द्वारा निर्मित विधियों का तथा किन्‍्ही वत्तेमान विधियों का, जो उस 
राज्य में लागू हैँ, पालन सुनिश्चित रहे, तथा सघ की कार्यपालिका जक्ति का विस्तार 
क्रिसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत सरकार को उस 
प्रयोजन के लिए आवश्यक दिखाई दे ।” इसलिए प्रत्येक राज्य का यह वैधानिक 
कत्तेव्प है कि वह सघीय विधियों की क्रियान्विति कराये और सघीय सरकार को 
अधिकार है कि वह राज्य सरकारो को निदेश दे सकती है ताकि वे सघीय विधियों की 
क्रियान्विति और उनके प्रवत्तेन के सम्बन्ध में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें 

(ख) सधीय कार्यपालिका का यह देखना कर्त्तव्य है कि राज्य की कार्य- 
पालिका सत्ता का सघ की कार्यपालिका सत्ता से संघर्ष न होने पावे । अनुच्छेद २५७ 
(१) उपबन्धित करता है कि “प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार 
प्रयोग होना चाहिए जिससे सथ की कार्यंपरालिका बवित के प्रयोग मे श्रड्चत या 
प्रतिकूल प्रभाव न पडे तथा सघ की कार्यपालिका अवित का विस्तार किसी राज्य 
को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए 
ग्रावश्यक दिखाई दे (” श्रनुच्छेद २५७ का उद्देग्य यह है कि सथ सरकार और राज्य 
सरकारों की कार्यपालिका नीतियो में विरोध न होने पावे । इस प्रकार राज्य सूची 
में प्रगरित विपयो के क्षेत्र मे भारत सरकार को अधिकार होगा कि वह राज्य 
सरकारो को ऐसे निदेश दे सके ताकि राज्यो की कार्यपालिका शविति का प्रयोग किसी 
प्रकार सघ सरकार की कार्यपालिका शवित के प्रयोग का विरोध न करने लग जाय, 
अर्थात्‌ उन॒विपयो के प्रशासन में जो रुघ सूची भौर समवर्त्ती सूची मे प्रगरित्त हैं, 
केद्रीय सरकार और राज्य सरकारो के वीच संघर्ष की नौवत नहीं आनी चाहिए । 

जब अनुच्छेद २५६ और २५७ को साथ-साथ लिया जाता है तो उनसे 
भरत सरकार की शर्वितयाँ और उसका राज्यो के अधिकार-द्षेत्र मे प्रवेश अ्रसाधारण- 
तया बढ जाते हैं। उक्त दोनो अनुच्छेद राज्यो की कार्यपालिका सत्ताओ पर 
मिश्चित रूप से विधेयात्मक (90०9#२०७) और निपेधात्मक (7रष्ट४४२०) प्रतिवन्ध 
लगाते हैं और भारत सरकार को विस्तृत अ्रधिकार प्रदान करते हैँ कि वह राज्यों 
में किसी भी प्रकार के निर्वाघ गति से प्रशासनिक कृत्य कर सकती है । अनुच्छेद ३६५ 
ने भी भारत सरकार को अधिकार प्रदान किया है कि वह राज्य सरकारो को निदेश 
दे सकती है, जिसमें उपवन्धित किया गया है “जहाँ इस सवियान के उपबन्धों में से 
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विधि बना सकती है। समद्‌ राज्य-सूची में प्रगशित किसी विषय पर भी भ्रधिनियम 
बना सकती है यदि विदेश के साथ की गई किसी सधि या करार के परिपालनार्थ 
ऐसी आावद्यकता भरा पहें। और ऐसी अवस्था में ससद्‌ द्वारा अधिनियमित की हुईं 
कोई विधि केवल इस कारण अवैध नही ठहराई जा सकती कि उवत विधि के कुछ 
उपबन्धो में ऐसे विपय अच्त्नेस्त हैं जिनका सम्बन्ध राज्य सूची से है । 
प्रशासनिक सम्बन्ध 
(40ाग्राणा860/&४२० ॥8०७४००४ ) 
सघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध श्रयवा राज्यों के परस्पर सम्बन्ध (॥३७४- 
७008 96०७0 एग्राणा 800 588९8 क्षाते 969600. हि808. गा 86) -- 
सघात्मक शासन-व्यवस्था में शासन-तन्त्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए श्नौर 
सधर्ष को मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनो श्रोर से सहयोग और परस्पर 
प्रीति हो । किन्तु प्रत्येक सघात्मक शासन में कुछ न कुछ दृश्य अथवा अदृश्य शक्तियाँ 
इस प्रकार काम करती ही रहती हैँ जिनको यदि कानून द्वारा मर्यादा में न रखा 
जाय तो वे विदाद और. विग्रह को प्रोत्साहन देती हैँ और अन्ततोगत्वा राज्य के 
स्थायित्व को खतरे में डाल देती हैं। आपातकालीन श्रवस्थाओ का सामना करने के 
लिए भी कुछ न कुछ प्रबन्ध कर लेना चाहिए क्योकि सघीय शासन-व्यवस्था में ऐसी 
श्रवस्था का आ्राजाना स्वाभाविक है या शासन के दोनो प्रकार के भ्रवयवो---सघ और 
राज्यों --के स्व॒तन्त्र अधिकार-झेत्र में टक्कर होने के फलस्वरूप भी श्रापातकालीन 
अवस्था आ सकती हैं, और इस प्रकार की स्थिति कः सामना करने के लिए पहले 
से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। सारे देश और राष्ट्र में शान्ति, सुव्यवस्था, 
सुशासन झौर सुरक्षा बनाये रखने के लिए राष्ट्रीय या केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी 
है । इन सब कारणो से यह श्रावश्यक हो जाता है कि केन्द्र श्रौर राज्यो के प्रशासनिक 
क्षेत्रों में समन्वय श्रौर सहयोग रहे झौर सत्य तो यह है कि सघात्मक शासन-व्यवस्था 
की सफलता शौर शक्ति इसी बात पर अवलम्बित है कि संघ और राज्यो की 
सरकारों में भ्रथवा राज्यों की सरकारो में सम्बन्ध परस्पर सहयोग के आ्राघार पर बनें । 
किसी सघात्मक शासन-व्यवस्था वाले देह में सघ और राज्यो के प्रशासनिक 
सम्बन्धों की निम्न दो शीर्षेको के श्रन्तगंत परीक्षा की जा सकती है (१) राज्यो 
के ऊपर सघीय नियन्त्रण की विधियाँ और (२) राज्यो में परस्पर सौजन्य । 
हे राज्यों के ऊपर सघोय नियन्त्रण को विधियाँ (प७करागवुण्ढ्8ठ एण एगाग 
(१७7078) ०7९०७ 06 50965 ) >+आपात-कालो में सघ का राज्यो के ऊपर सब 
प्रकार से पूर्ण तियन्त्रण रहता है ओर जसा कि बताया भी जा चुका है, आपात 
कालीन उद्घोषणा के प्रवर्तन-काल में भारतीय सविधान का स्वरूप एकात्मक शासन 
में बदल जाता है । सामान्य कालो में सघ, राज्यो के ऊपर विभिन्‍न विधियों भौर 
विभिन्‍न उपकरणों के माध्यम द्वारा नियन्त्रण स्थापित रखता है जो निम्नलिखित 
हैं (१) राज्य सरकारों को निदेशो के द्वारा, (२) सघीय सरकार भ्रथवा सघ 


के कुछ इत्य राज्यों को सोंप कर, (३) अखिल भारतीय सेवकों के द्वारा, श्रौर (४) 
सहायक श्रनुदानों के द्वारा । 
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भारत सरकार राज्य सरकारो को यह भी आाज्ञा कर सकती है कि वे रेलो अथवा रेल- 
मार्गों की रक्षा तथा रेल सम्पत्ति की रक्षा के हेतु पुलिस दल नियुवत्त करें और यदि 
आवश्यक हो तो अनुच्छेद २१७ (४) के उपवन्धों के श्रधीन ऐसे भ्रतिरिक्त पुलिस- 
दइल नियुक्त करे जिनके ऊपर खर्च होने वाली घनराशि भारत सरकार अदा करेगी । 

(२) सघोय कृत्यों का राज्य सरकारों फो सोपना (7७6७४2७४४०७० ्॑ एफाणा 
कृश्रा०धणा8)-- भरनुच्छेद २५८ उपवन्धित करता है कि किसी राज्य की सरकार 
की सम्मति से राष्ट्रपति उस सरकार को या उसके पदाधिकारियों को ऐसे किसी 
विषय सम्बन्धी कृत्य, जिन पर सघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, शर्तों के 
साथ या विना शर्तों के सौंप सकता है। कोई सघीय विधि, जो किसी राज्य पर 
शसे विपय पर भी लागू होती है जिस पर राज्य के विधानमण्डल को श्रधिकार-से तर 
प्राप्त नही है, किसी राज्य को कुछ भी अधिकार प्रदान कर सकती है और उस पर 
अथवा उसके अधिकारियों पर तत्सम्वन्धी कुछ भी कृत्य सौंप सकती है। इस प्रकार 
ससद्‌ का कोई अधिनियम किसी राज्य या उसके श्रधिकारियों के ऊपर सघ सूची 
अथवा समवर्त्ती सूची के किसी विषय के सम्वन्ध में कुछ भी कत्तेंव्य सौंप सकता है 
अथवा कुछ भी अधिकार प्रदान कर सकता है । 

यह उपवन्ध कुछ अ्रजीव सा है क्योकि सघीय सिद्धान्त केन्द्र और अवयवी 
एकको में समानता का दर्जा स्थापित करता है। अनुच्छेद २५८ ने यूनियन को अथवा 
क्ेद्ध को राज्यो अथवा एकको का मालिक वना दिया है और राज्यों को उसका 
अनुचर बना डाला है, और स्वाभाविक है कि एजेण्ट या सेवक, मालिक की सभी 
इच्छाओं की पूर्ति करने को बाध्य है । 

(३) अखिल भारतीय सेवाएँ (4॥-770/9 8७एए०४)--सधीय शासन 
व्यवस्था मे दो प्रकार के शासन होते हैं, उसी प्रकार दो भिन्न श्रेरिषयों के सार्वजनिक 
सेवक भी होते हैँ, एक श्रेणी के सेवक राज्यों के लिए होते हैं और दूसरी श्रेणी 
के सेवक सघीय सरकार के लिए, और वे दोनो श्रेणियों के सेवक अपनी-प्रपनी 
सरकारो की विधियों की क्रियान्विति करते हैं । भारतीय सविधान ने भी उपवन्धित 
किया है कि सघ सरकार और राज्य सरकारो के अलग-भ्रलग सार्वेजनिक अधिकारी 
होगे और वे अपने-अपने अ्रधिकारज़ेत्र में कार्य करेंगे। किन्तु साथ ही सविधान 
वे यह भी उपवन्धित किया है कि भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय आरक्षी सेवा 
सघ और राज्यो दोनो में समान रूय से कार्य करेंगी । नसविधान के श्रनुच्छेद ३१२ ने 
ससद्‌ को अधिकार प्रदान किया है कि वह राष्ट्र-हित में विधि द्वारा सघ और राज्यो 
के लिए अखिल भारतीय सेवकों के सृजन के लिए उपवन्ध कर सकती है । यह 
उपवन्ध भारतीय सविधान की एक अनोखी विश्वेपता है | डा० वी० आर०» श्रम्वेदकर 
ने अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की श्रावश्यकता पर प्रकाश डाला था और 
उन्होने यह भी बताने का प्रयत्न किया था कि सघ सरकार का नियन्त्रण राज्यो के 
प्रशासन के ऊपर कहाँ तक विस्तृत होगा । डा० अम्वेदकर ने कहा था “प्रत्येक 
सघात्मक शासन-व्यवस्था में दो श्रेणियों के राज्य होते हैं और इसलिए प्रत्येक सथ 
में दो श्रेशियों के सेवक भी होते हैँं। सभी सघो में अग्यिल सघीण सिविल सेवाएँ 
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किसी के अ्रधीन सघ की कार्यपालिका शर्वित के प्रयोग में दिए गए किन्‍्ही निदेशो का 
प्नुवत्तेन करने में या उनको प्रभावी करने में कोई राज्य अ्रसफल हुगआना है, वहाँ राष्ट्रपति 
के लिए यह मानना विधिसगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्त हो गई है जिसमे 
राज्य का शासन इस सविधान के उपवन्धों के अनुकूल नही चलाया जा सकता । १ 

(ग) सघ कार्यपालिका का बह देखना कर्तव्य है कि राज्य सरकारें सामरिक 
महत्त्व की सडको श्रीर अ्रन्य सचार साधनों की उचित देखभाल और मरम्मत करती 
हैं ग्रथवा नही | सामान्यत सचार साधन (००एपरण्रा०४४०8). राज्य सूची कर 
विषय है 7 श्रनुच्छेद २५७ (२) सघ सरकार को अधिकार देता है कि वह किसी 
राज्य को ऐसे सचार साधनो के निर्माण करने और बनाये रखने के लिए निदेश दे 
सकती है जो भारत सरकार को राष्ट्रीय या सैनिक महत्त्व के प्रतीत हो । इसका 
यह अर्थ है कि भारत सरकार स्वय भी ऐसे सचार साधनों का निर्माणा और उनकी 
देखभाल, मरम्मत आदि करेगी जिन्हे वह सैनिक, नौसैनिक अ्रथवा वायुसैनिक आव- 
इयकताञो के लिए उचित समझे,” साथ ही संघ सरकार को श्रधिकार होगा कि वह 
ऐसे सचार साथनो के निर्माण या मरम्मत आदि के लिए राज्य सरकारो को भी 
निदेश दे सकती है जिन्हे वह राष्ट्रीय या सामरिक महत्त्व का समझती हो । 

राज्यो को निदेश देने सम्बन्धी सवंधानिक उपबन्ध ससंद की शक्तियों पर 
किसी प्रकार की मर्यादाएँ आरोपित नही करते, और ससद्‌ उक्त उपबन्धों के बाव- 
जूद किन्‍्ही राजपथों या वडी सडको (फ्रान्‍्टीफ्घ&४8) या नहरों या जलपथो अथवा 
नौकागम्य नदियों (ए़&शफ७98) को राष्ट्रीय राजपथ या राष्ट्रीय जलपथ 
घोषित कर सकती है । उक्त उपवन्ध सघ सरकार की जक्तियों पर भी किसी प्रकार 
के प्रतिबन्ध नही लगाते और वह किसी भी राजपथ या जलपथ को राष्ट्रीय राजपथ 
या राष्ट्रीय जलपथ घोषित कर सकती है । उक्त उपवबन्ध सघ सरकार की 
इस शवित पर भी कोई मर्यादा नही लगाते कि वह नो, स्थल ओर विमान बल की 
कर्म शालाएँ निर्मित करे या उनकी मरम्मत करे और उक्त बलो के लिए सचार साधन 
निर्मित करे ।* 

(घ) सघ की कार्येपालिका शवित का विस्तार किसी राज्य में की रेलो की 
रक्षा के लिए किए जाने वाले उपायो के बारे मे उस राज्य को निदेश देने तक भी 
है । रेलें संघ सूची में प्रगणित विषय हैं” और रेलवे पुलिस सहित सामान्य पुलिस 
राज्य सूची का विषय है । इस प्रकार सघ की कार्यपालिका सत्ता किसी राज्य को 
रेलो के सरक्षण के हेतु निदेश देने तक विस्तृत है श्ौर इस प्रकार उक्त निदेश में 





क्च् 


ज्य सूचा न० +, पद १३। 

सर सूची न० , पद ४ और अनुच्छेद २५७ (२)। 
संघ सूचा न० -, पद २३, २४ । 

मघ सना न +, पद ५ । 

अनुच्छेट २५७ (३) | 

छत्र सूचा न० 4, पद २२ । 

राज्य सचा न० 7.7, पद २।॥ 
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विनियमो के प्रधीन ही होते हैं । सभी जानते हैं कि जो घन व्यय करता है वही अपनी 
इच्छा के श्रनुसार निर्धारित करता है । 

राज्यों में परस्पर सोजन्य (॥70७-86009 00779 )--यद्यपि घ के सभी 
अवयवी एकक अपने-अपने प्रादेशिक अ्रधिकार-क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता का उपभोग 
करते है फिर भी कोई एकक पूर्णतया अलग या किसी से विना सम्बन्ध रखे हुए नही 
रह सकता । सत्य यह है कि किसी एकक की स्वायत्तता के यही श्रर्थ हैं कि प्रत्येक 
एकक परस्पर सहयोग के कुछ सिद्धान्तो का श्र सरण करे। तदनुमार सभी संघीय 
सविधान कुछ ऐसे परम्पर-सौजन्य के नियम रखते हैं जिनका पालन आपसी 
सम्बन्धो के निर्वहन में प्रत्येक एकक के लिए आवश्यक माना जाता है । भारतीय 
सविधान ने ससद्‌ को अधिकार प्रदान किया है कि वह विधि द्वारा किसी 
अ्न्तर्राज्यिक नदी या नदी दून के, या में, जलो के प्रयोग वितरण या नियन्त्रण के 
बारे में किसी विवाद या फरियाद के न्‍्याय-निर्णयत के लिए उपवन्ध कर सकती है । 
ससद्‌ को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वार उपवन्ध कर सकेगी 
कि न तो उच्चतम न्यायालय श्र न अन्य कोई न्यायालय किसी विवाद या फरियाद 
के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा । सविधान ने अन्तर्राज्य-परिषदों (90- 
8080० 00एाणी8)* की स्थापना का भी उपवन्ध किया है। यदि किसी समय राप्ट्र- 
पति को यह प्रतीत हो कि ऐसी अनन्‍्तर्राज्य-परिपद्‌ की स्थापना से लोक-हितो की सिद्धि 
होगी, जिस पर---(क) राज्यो के बीच जो विवाद उत्पन्त हो चुके हो उनकी जाँच 
करने और उन पर मन्त्रणा देने, (ख) कछ या सब राज्यो के, श्रथवा सघ श्र एक 
या अधिक राज्यो के, पारस्परिक हित से सम्बद्ध विपयो के अनुसबान और चर्चा 
करने, अथवा (ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने, और विद्येषतत इस विपय 
के बारे में नीति श्र कार्रवाई के अधिकतर अच्छे समन्वय के हेतु सिफारिश करने 
का भार हो तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिसगत होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी 
परिषद्‌ की स्थापना करे तथा उस परिपद्‌ के द्वारा किए जाने वाले कर्त्तव्यो के स्वरूप 
को और उसके सघटन और प्रक्रिया को परिभाषित करे । 

अनुच्छेद २६१ ने उपवन्बित किया है कि भारत के राज्य-स्षेत्र मे सत्र, सघ 
की और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओ, अभिलेखों और न्यायिक कारंवाइयो 
को पूरा विश्वास श्र पूरी मान्यता दी जायगी । किन्तु ससद्‌ विधि द्वारा सार्वजनिक 
क्रियाओं, अभिलेखो और न्यायिक कारेंवाइयो की सिद्धि की रीति तथा उनके 
प्रभाव अन्य राज्यों में स्व्य उपवन्धित करेंगी । यह भी उपवन्धित किया गया है कि 
मआरत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग मे के व्यवहार न्यायालयों (छा 0०एा७) द्वारा 
दिए गए श्रन्तिम निर्णय या आदेश भारत राज्य-क्षेत्र के अन्दर कही भी विधि अनुसार. 
निष्पादन योग्य होगे ।३ 





] शनुच्छेद रबर । 
2 अनुच्छेद २६३। 
3. अनुच्छेद २६१ (३3) । 


२६० भारतीय गणराज्य का शासन 


और राज्य सेवाएँ होती हैँ । यद्यपि भारतीय सघ मे भी दो श्रेणियों के राज्य 
(१४४ 9०४5) हैं श्ौर उनमें दो श्रेणियो के सेवक भी होगे, किन्तु एक महत्त्वपूर्ण 
अर तर होगा । यह माना जाता है कि प्रत्येक देश की प्रशासन-व्यवस्था में कुछ पद 
ऐसे होते हैँ जिनको उच्च प्रद्यासनिक स्तर की हैसियत से मुस्य महत्त्व के पद कह 
सकते हैँ । इसमे कोई सन्देह नहीं है कि श्रच्छा या बुरा प्रशासन सिविल सेवको की 
योग्यता पर निर्भर है और महत्त्व के पदो पर इन्ही सिविल सेवकों को नियुक्त किया 
जाता है। सविधान ने उपबन्धित किया है कि अखिल भारतीय सेवा की स्थापना 
होनी चाहिए जो अखिल भारतीय श्रावार एवं समान योग्यताओो के आधार पर 
समान वेतन क्रम के अनुसार हो और केवल भ्रखिल भारतीय सेवक ही सारे सघ में 
महत्त्वपूर्ण पदो पर नियुक्त हो । किन्तु उवत उपवन्ध ने राज्यों का अधिकार नही 
छीवा है और राज्य भी अपनी सिविल सेवाएँ कायम कर सकते है ।” 

(४) सहायक अ्नुवान (679708-7-#0 ) --सघीय वित्त-व्यवस्था का 
सामान्‍य सिद्धान्त यह है कि वित्त के सम्बन्ध में सघ सरकार और राज्य सरकारें पर- 
स्पर स्व॒तन्त्र रहे और सबके पास अपने योग्य पर्याप्त वित्तीय साधन हो । किन्तु इस 
सिद्वान्त की इतनी कठोर क्रियान्विति कही भी पूर्णतया सम्भव नही है और प्रत्येक 
सघात्मक सविधान ऐसी व्यवस्था करता है कि करो से प्राप्त कुछ घनराशि सघीय 
सरकार और राज्य सरकारो के बीच वँँट जाया करे । किन्तु अ्वयवी राज्यों की 
वित्तीय श्रावव्यकताएँ इतनी बढती जा रही हैं कि उबत व्यवस्था से भी पूरा नही 
पडता, और इसलिए राज्यो को केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान स्वीकार करने 
पडते हैँ । सविधान के अनुच्छेद २७५ ने उपबन्धित किया है और ससद्‌ को 
अ्रधिकार दिया है कि वह उन राज्यो के राजस्वो के सहायक श्रनुदान के रूप में ऐसी 
राशियाँ विधि द्वारा उपबधिन्त करे और निर्धारित करे कि उन्हें कितने धन की 
आवश्यकता है और यह भी उपबन्धित किया गया है कि सहायक अनुदानो के रूप में 
राज्यो को दी गई घनराशियाँ भारत की सचित निधि (6078008666 फ़पात 6 
[790/8) पर भारित होगी । ससद्‌ को यह अधिकार तो है ही कि वह कभी भी धन 
को आवश्यकता वाले किसी राज्य को सहायक अनुदान कर सकती है, इसके अ्रति- 
रिक्त सविधान ने भी दो अ्वसरो पर राज्यो को केन्द्र द्वारा आर्थिक सहायता दिलवाने 
की व्यवस्था की है. (१) यदि कभी किसी राज्य ने भारत सरकार की पूर्व सहमति 
से ऐसी विकास योजनाओं की क्ियान्विति अपने हाथ में ली हो जिनका उद्देश्य अनु- 
सूचित आदिम जातियो का कल्याण हो, अयवा जिनका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रो के 
सामान्य प्रशासन का स्तर ऊँचा करना हो, तो तदर्थ सहायक श्रन॒दान सम्बन्धित 
राज्य को दिया जा सकता है किन्तु उक्त श्रनुदान भारत की सचित निधि प्र भारि* 
होगा । (२) आमसाम राज्य को भी उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के 
लिए सहायक अनुदान दिए जा सकते हैं । 

सहायक अनुदानो के द्वारा वित्तीय सहायता के कारण केन्द्र 
सरकार को सम्वन्बित राज्यों के मामलो में नियन्त्रण और हस्तक्षेप के जे 2 

जाते हैं। सहायक अनुदान स्देव सणते दिए जाते हैं श्रोर वे सघ सरकार के 


सघ और राज्य २६१ 


विनियमो के अधीन ही होते हैं | सभी जानते हैँ कि जो घन व्यय करता है वही अपनी 
इच्छा के श्रनुसार निर्धारित करता है । 

राज्यों में परस्पर सोौजन्य (॥7६७-8६0७७ 00ए राह )--यद्यपि घ॒ के सभी 
अवयवी एकक अपने-अपने प्रदेशिक अधिकार-स्षेत्र मे पूर्ण स्वायत्तता का उपभोग 
करते है फिर भी कोई एकक पूर्णतया श्रलग या किसी से बिना सम्बन्ध रखे हुए नही 
रह सकता । सत्य यह हैं कि किसी एकक की स्वायत्तता के यही श्रर्थ हैँ कि प्रत्येक 
एकक परस्पर सहयोग के कुछ सिद्धात्तो का श्र _सरण करे। तदनुसार सभी सधीय 
संविधान कुछ ऐसे परम्पर-सौजन्य के नियम रखते हैं जिनका पालन आपसी 
सम्वन्धों के निव॑ हन में प्रत्येक एकक के लिए ग्रावश्यक माना जाता है । भारतीय 
सविधान ने ससद्‌ को श्रधिकार प्रदान किया है कि वह विधि द्वारा किसी 
अन्तर्राज्यिक नदी या नदी दून के, या में, जलो के प्रयोग वितरण या नियन्त्रण के 
बारे में किसी विवाद या फरियाद के न्याय-निर्णयन के लिए उपवन्ध कर सकती है । 
ससद्‌ को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वार उयबन्ध कर सकेगी 
कि न तो उच्चतम न्यायालय और न अन्य कोई न्यायालय किसी विवाद या फरियाद 
के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा । सविवान ने अन्तर्राज्य-परिषदों ([7॥0- 
8690० 00ए7णा५) * की स्थापना का भी उपवन्च किया है । यदि किसी समय राप्ट्र- 
पति को यह प्रतीत हो कि ऐसी अन्तर्राज्य-परिषद्‌ की स्थापना से लोक-हितो की सिद्धि 
होगी, जिस पर-- (क ) राज्यों के वीच जो विवाद उत्पन्न हो चुके हो उनकी जाँच 
करने और उन पर मन्त्रणा देने, (ख) कछ या सव राज्यो के, अथवा सघ और एक 
या अधिक राज्यो के, पारस्परिक हित से सम्बद्ध विपयो के अनुसधान और चर्चा 
करने, अथवा (ग) ऐसे किसी विपय पर सिफारिश करने, और विशेषत इस विपय 
के बारे में नीति और कार्रवाई के अधिकतर अच्छे समन्वय के हेतु सिफारिश करने 
का भार हो तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिसगत होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी 
परिषद्‌ की स्थापना करे तथा उस परिपद्‌ के द्वारा किए जाने वाले कत्तेंव्यो के स्वरूप 
को और उसके सघटन और प्रक्षिया को परिभाषित करे । 

अनुच्छेद २६१ ने उपबन्धित किया है कि भारत के राज्य-श्षेत्र मे सत्र, सघ 
की और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाश्रो, अभिलिखों और न्यायिक कारंवाइयो 
को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जायगी | किन्तु समद्‌ विधि द्वारा सार्वजनिक 
क्रियाओ, अभिलेखो और न्यायिक कारंवाइयो की सिद्धि की रीति त़या उनके 
प्रभाव श्रन्य राज्यो में स्व्य उपवन्बित करेगी । यह भी उयवन्धित किया गया है कि 
भारत राज्य-श्षेत्र के किसी भाग में के व्यवहार न्यायालयों (छा 00णए०८७) द्वारा 
दिए गए अन्तिम निर्णय या आदेश भारत राज्य-क्षेत्र के अन्दर कही भी विधि अनुसार 
निष्पादन योग्य होगे ।३ 





२६२ भारतीय गणराज्य का शासन 


सविघधान ने यह भी उपबन्धित किया है कि भारत राज्य-स्षेत्र में सर्वत्र व्या- 
पार, वारिज्य और समागम स्वतन्त्र और अवाध है ।' किन्तु अ्रन्य स्वतन्त्रताओ के 
समान ही व्यापार, वारिज्य और समागम भी पूर्ण श्रवाव (&980०७०) नहीं हैं । 
ससद्‌ को अविकार है कि वारिज्य, व्यापार और समागम पर ऐसे निर्वन्चन लगा 
सकती है जिन्हे वह लोकहित में उचित समझे या जो लोकहित में अपेक्षित हो |? 
किन्तु लोकहित को इतने व्यापक अर्थों में लिया जा सकता है कि इससे ससदु को 
अत्यन्त विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं । यदि लोकहित में ससद्‌ चाहे तो अन्तर्रा- 
ज्यिक वारिएज्य श्र व्यापार पर निर्बन्धन लगा सकती है। अनुच्छेद ३०३ ने ससद्‌ 
से भी और राज्यो के विधानमण्डलो से भी, ऐसी कोई विधि बनाने की शर्वित छीन 
ली है जिसका सम्बन्ध सप्तम अनुसूची की किसी सूची में प्रगरिगत किसी वारिएज्य या 
व्यापार से हो, भौर जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान (9/०६४००॥००) देती 
हो अथवा एक राज्य श्रौर दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती हो । किन्तु वही 
श्रनुच्छेद ससद्‌ को अधिकार भी प्रदान करता है कि वह ऐसी विधि बना सकेगी नो 
एक राज्य को दूसरे राज्य पर कोई ऐसा अधिमान (छ०००७४०७) देती हो श्रथवा 
जो विभिन्‍न राज्यो में ऐसा कोई विभेद करती हो वबचर्ते कि ऐसी विधि द्वारा यह 
घोषित किया गया हो कि भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग मे वस्तुओं की दुर्लभता 
से उत्पन्न किसी स्थिति से निबटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना प्रावश्यक है | यहाँ 
यह सममने की जरूरत है कि जहाँ अनुच्छेद ३०३ ने ससद्‌ को श्रधिकार प्रदान किया 
है कि वह एक राज्य को दूसरे पर अधिमान दे सकती है या राज्यों मे विभेद भी कर 
सकती है बशतें कि भारत के किसी भाग मे वस्तुओं की ऐसी दुलेभता उत्पन्न हो गई 
है और उससे निबटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना श्रावश्यक है, वही सविधान 
ने वस्तुओं की दुलेभता के कारण राज्यो के विधानमण्डलों के सम्बन्ध मे कोई श्रपवाद 
नहीं बतलाया है । सविधान ने राज्यो के विधानमण्डलो को किसी प्रकार का भ्रधिमान 
देने या विभेद (4ा8०्णाणा7&७०४) वतेने से पूरी तरह वजित कर दिया है ] 

किन्तु राज्य विधानमण्डलो को अ्रधिकार है कि वे विधि द्वारा अन्य राज्यों 
से आयात की गई वस्तुओं पर ऐसे कर आरोपित कर सकेंगे बशर्ते कि उस राज्य में 
निर्मित या उत्पादित बसी ही वस्तुओं पर वेसे ही कर लगते हो ।5 इसके श्रतिरिक्त 
राज्य विधानमण्डल उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार-वारिज्य और समागम 
की स्वतन्त्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बेन्धन लगा सकता है जैसे कि लोकहित में 
अपेक्षित हो । किन्तु उपर्युक्त निर्वन्चन आरोपित कर सकने के प्रयोजनो के लिए कोई 
विधेयक या सशोघन राष्ट्रपति की पूर्व मजूरी के बिना राज्य के विघानमण्डल में 
प्रस्तावित नही किया जा सकता ।* भारतीय सविधान के उपयुवत उपबन्धो का वहीं 


। अनुच्छेद ३०१ । 2 अनुच्छेद ३०२॥ 

3 'नुच्छेद ३०४ (क) | 4 अनुच्छेद ३०४ (ख) का परादिक (970०एा80) । 

कनाडा में भो यही माना जाता है कि प्रान्तीय विधान्मण्डल पुलिस या स्युनिसिपैलिटी 
रप्यालएक59) या स्वास्थ्य के सम्बन्ध में स्थानीय प्रकार के विनियम पारित कर सकते हैं यद्यपि 
ब्टीय ससद्‌ (980॥877०70) को वाणिज्य और व्यापार के विनियमन करने की व्यापक श क्ितियाँ हैं ॥ 


चल आए जल र्पर 


प्रयोजन है जो अ्रमरीका के राज्यों की पुलिस शक्ति (कुणा९ 7०एछ) का अर्थ हैं, 
जिसके अनुसार उस देश के राज्य अन्तर्राज्यिक वाशिज्य और व्यापःर पर निवेन्धन 
लगा सकते हैं । किन्तु अमरीका में राज्यों के उक्त ऋधिकार के ऊपर न्यायालयों का 
नियन्त्रण है इसलिए उस देश में राज्यो को उक्त अधिकार न्यायिक सिद्धान्त के 
आधार पर प्राप्त हुआ है । किन्तु इसके विपरीत भारत में राज्यो को मविधान ने 
ग्रधिकार प्रदान किया है। इसके अभ्रतिरिक्त भारतीय सविधान के उत्रत उपबन्धों की 
सीमाएँ ग्रत्यन्त विस्तृत हैँ, जब कि सयुकत राज्य अमरीका में राज्यों की पुलिस 
बग्ति (90॥06 ए०७९०) के सिद्धान्त का व्यवहार श्रपेक्षाकृत सीमित है ! 

सविधान के अनुच्छेद ३०७ ने समद्‌ को अधिकार प्रदान किया है कि वह 
ग्रन्तर्राज्यिक वारिज्य और व्यापार पर निर्वन्चन लगाने के प्रयोजनो को कार्यान्वित 
करने के लिए जो कुछ उचित समझे कर सकती हैं, तथा इस दिशा में ऐसे प्राधिकारी 
की नियुक्ति कर सकती है तथा इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी गक्लियाँ 
और ऐसे कर्तव्य सौपे जा सकते हैँ जिन्हें समद्‌ आवश्यक समझे। भारत में इस 
प्रयोजन के लिए नियुवत प्राधिकारी कौ लगभग वही स्थिति होगी जो सयुक्त राज्य 
श्रमरीका मे भ्रत्तर्रज्यिक वाशिज्य ग्रायोग ([7#95-558॥8 (00000008. 00: प्ा- 
85छाण ० एं 8 8) की है। 

वित्तीय सम्बन्ध 
( ए850०७ .०७४०४४ ) 

एककों की वित्तीय स्वायत्तता या राजकोषीय स्वायत्तता (कप8८७ &60- 
ए्रण्णए ० $96 एऐप्रा8)--सधात्मक शासन-व्यवस्था में वित्त-व्यवस्था और प्रकार 
की होती है किन्तु एकात्मक झासन-व्यवस्था में दुमरी प्रकार की । सघवाद का सार 
है--कर्तंव्यों का विभाजन, किन्तु कर्तव्यों के विभाजन के लिए यह भी आवश्यक है 
कि देश के द्रव्य साधनों का भी वेंटवारा हो जाय ताकि कर्त्तव्य कुशलतापूर्वक श्ौर 
उचित ढय से हो । इसलिए संघीय वित्त-व्यवस्था की पहली आवश्यकता तो यह है 
कि राष्ट्रीय सरकार ओर प्वयवी राज्यो की सरकारों के पास इतने और पर्याप्त 
द्रव्य साधन हो कि वे दोनो अपने-अपने अ्रधिकार-ल्षेत्रों मे अपने-अपने निर्धारित 
कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ हो सके । प्रत्येक सरकार (अर्थात्‌ सघ सरकार और 
राज्य सरकार ) को पूरी स्वतन्त्रता हो कि वह उपक्रम ले और व्यापार या कार्य करे 
और इस प्रकार अपने द्रव्य सावनो के अनुसार उपक्रम भर कार्ष करते हुए स्वय 
व्ययो के वहन करने में समर्थ हो। समेप में कहा जा सकता है कि सघीय झासन- 
व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता के समान ही वित्तीय अधिकार भी पूर्णतः विकेद्धीकृत 
(96०७॥ए४2९6 ) होना चाहिए क्योकि “वित्तीय या आथिक स्वतन्त्रता भी सामान्य 
स्वतन्त्रता का ही एक भाग है ।” सघात्मक झासन-व्यवस्था में यदि राजनीतिक 
एककों अथवा राज्यों को आधिक स्वायत्तता नही है तो उनकी राजनीतिक स्वायत्तता 
भूठी है। राष्ट्रीय सरकार और राज्यो की सरकारो के वीच उचित सम्बन्ध यही 
होगा कि उनके बीच समन्वय और नियन्त्रण दोनो का सामजस्य रहे । सधीय पित्त- 
व्यवस्था की जटिल समस्या पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर आदरकर ने 
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लिखा है. “उपक्रम और कार्य करने की स्वतन्त्रता का विस्तार दोनो सरकारों 
श्र्थात्‌ संघ सरकार श्लौर राज्य सरकारों को भी रहना चाहिए। यह इसलिए 
झ्रावश्यक है क्योकि किसी भी सरकार को श्रपने निदिष्ट कत्तेव्यो के निवेहन में किसी 
प्रकार का सकोच न होने पावे और वे अपने-अपने क्षेत्र में सामाजिक और श्राथिक 
विकास के द्वारा अपनी न्याय्य श्ाकाक्षाओ की पूत्ति कर सके |? 

किन्तु किसी भी सघ में इस सिद्धान्त का कठोरतया पालन नहीं किया जाता। 
ग्राजकल इस सिद्धान्त का इस प्रकार सुधार कर दिया गया है कि इसके द्वारा 
सम्बन्धित राज्य श्रथवा देश की अपनी विशिष्ट आथिक और वित्तीय श्रावग्यकताएँ 
पूरी हो सकती हैं। सघवाद के सिद्धान्त मे हाल ही में कुछ नये विकास हुए हैं, उन 
विकासो के कारण भी यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि उक्त सिद्धान्त के प्रयोग 
में कुछ सुधार अथवा परिवत्तेन कर दिये जायें । इसलिए द्रव्य साधनों के वितरण का 
आधार प्राय प्रत्येक सघ में अलग-प्रलग ढग से होता है | सयुकत राज्य अमरीका में 
केन्द्रीय विधानमण्डल अ्रथवा काँग्रेस को भ्रधिकार है कि वह कर लगा सकती है और 
करो को एकत्रित कर सकती है, साथ ही चंगी कर, श्रायात-कर और उतलाद-कर लगा 
सकती है ओर उक्त करो को एकत्रित कर सकती है । काँग्रेस को यह भी अधिकार है 
कि वह सयुकत राज्य के ऊपर के ऋणो को चुकाये, और देश के रक्षा साधनों तथा 
सामान्य कल्याण के लिए धन जुटाये श्लौर यदि आवश्यकता झा पडे तो सयुक्‍त राज्य 
अमरीका की साख पर धन उधार ले ले । कनाडा में सघीय नस॒द्‌ को श्रधिकार है कि 
वह किसी भी प्रकार या किसी भी प्रकार के कर द्वारा बच एकत्र कर सकती है और 
वह सार्वजनिक साख पर घन उदार ले सकती है । आस्ट्रेलिया में केन्द्र और राज्यों 
को समवर्त्ती शवितयाँ हैं और वह॒ दोनो ही कर लगा सकते हैं, श्रपवाद केवल यह है 
कि चुंगी-कर, श्रागम-शुल्क और उत्पाद-कर पर केवल केन्द्रीय सरकार को ही भ्प- 
वर्जी भ्रधिकार है । 

भारतीय सविधान की प्रारूप समिति ने सिफारिश की थी कि १६९४८ की 
भारत की अस्थिर स्थिति को देखते हुए यह वाछनीय होगा कि १६३४ के भारत 
सरकार अधिनियम ने जिस रीति से द्रव्य साधनों का केन्द्र और प्रान्तों के बीच वित्तरण 
किया था उसी योजना को पाँच वर्षों तक चालू रखा जाये और पाँच वर्षों के वाद 
वित्त आयोग की स्थापना की जाय और उदत भ्रायोग इस समस्या पर पुनविचार 
करे । तदनुसार सविधान ने गणराज्य की प्रस्थापना के दो वर्षों के भीतर और उसके 
बाद प्रति पाँच वर्षों वाद या उससे पहिले भी एक ऐसे वित्त आयोग की नियुवित की 
व्यवस्था की है जिसका एक चेयरमैन होगा और चार अन्य सदस्य होगे । आ्रायोग को 
सिफारिश करनी होगी कि केन्द्र और राज्यों के बीच करो द्वारा प्राप्त द्रव्य साधन 
किस प्रकार विभाजित किया जाय और सघ सरकार राज्यो को सहायक श्रन॒दान किस 
सिद्धान्त के श्रावार पर दे । इस प्रकार भारत सरकार ने सार्वजनिक राजस्वो के 
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वितरण की समस्या को नये ढग से हल करने का प्रयास किया है। यह लचीली 
विधि है तथा राजस्वों के वितरण से सम्बन्धित सारी समस्या पर प्रति पाँच वर्षो 
वाद पुनविचार हो सकता है या उससे पहिले भी विचार किया जा सकता है। पहिला 
वित्त श्रायोग १६ श्रवतुवर, १६५१ को नियुक्त किया गया था। उबत आयोग के श्री 
के० सी० नियोगी सभापति थे तथा सदस्पो मे श्री वी० पी० मैनन, श्री न्यायमूर्ति 
आर० के० राव, डा० वी० के० मदान और श्री एम० वी० रगाचारी थे । द्वितीय 
वित्त आयोग की नियुवित जून १६५६ में हुई उवत भ्रायोग के चैयरमैन अथवा सभा- 
पति श्री सनन्‍्धानम हैं और ऐसी आशा की जाती है कि यह श्रायोग १६५७ के प्रारम्भ 
में श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा । 


राजस्वो का वेंटवारा (43॥]0०8७07 ०६ ०एशशप7९७)--वैधानिक चूचियों 
(0६79967० ॥508) के कर तो अब भी प्राय वही हैं जो भारत सरकार अधिनियम 
१६३५ के अनुसार थे। राज्य सूची के करो से नम्वन्धित सारा द्रव्य राज्यों के 
कोषो में जाता है और सघ उन करो से प्राप्त घन को लेता है जो सध सूची में 
प्रगरित हैं, साथ ही सघ सरकार ऐसे करो से प्राप्त घव को भी लेती है जो किसी 
भी सूची मे प्रगणित नही हैं । समवर्त्ती [ची (००००००९७॥६ ॥80) में करो का कोई 
जिक्र नही हैं। राज्य- ची में प्रगणित करो से प्राप्त घन राज्यों के कोप में जाता 
है किन्तु सघ सूची में प्रगरितत कुछ करो से प्राप्त धन का बेंटवारा पूर्णत या अ्रशत 
राज्य के हित में हो सकता है । सविधान ने सघीय करो की चार श्रेणियाँ निर्धारित 
की है जिनसे प्राप्त घन पूर्णत या श्रशत राज्यों के कोपो में जाता है 

(१) सघ द्वारा श्रारोपित किये जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा समहीत और 
'विनियोजित किए जाने वाले शुल्क विनिमय-पत्रो के सम्बन्ध में, धनादेशों के स वन्च 
मे, प्रतिज्ञा, अ्र्थपन्रों अथवा वचन-पत्रो के साम्वन्ध में, वहन पत्रों (99॥8 ०६ ]80॥0/) 
के सम्बन्ध मे, साख पत्रों (]8#2४8 ० ८०१४४) के सम्बन्ध में, आगोप लेखा 
(॥5प7७7०० एणा००४) के सम्बन्ध में, अग सक्रामण (#श्यार्शश्ण ० छा६5) 
के सम्बन्ध में, ऋणपत्रो (0७०७४४ए:७७) , प्रतिपुरुप पत्रों ([7057९०8), श्रौर रसीदो 
(7००29४७) के सम्बन्ध में त्वया औपधीय और प्रमाधनीय सामग्री के सम्बन्ध में 
ऐसे शुल्क्र जो संघ सूची में वर्णित हैं भारत सरकार द्वारा आारोपित किए जा सकते 
हैं किन्तु राज्यो द्वारा सम्रहीत और विनियोजित किए जाते हैं । 

(२) दूसरी श्रेणी के वे शुल्क हैं जिनको सघ आरोपित भी करता है और 
सग्रह भी करता है किन्तु जो राज्यों को सौंपे गए हैं । वे निम्न हैं २ 

(क) कृपि-भूमि से अन्य सम्मत्ति के उत्तराधिकार-विपयक शुल्क , 

(ख) कृपि-भूमि से अन्य सम्पत्ति-विपयक्त सम्पत्ति शुल्क, 

(ग) रेल, समुद्र या वायु से वाहित उन्तुओ या यात्रियों पर सीमा कर , 

(घ) रेल-भाडो श्रौर वस्तु-भाडो पर कर, 
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(ड) श्रेष्ठिचत्वरो (४४००८ ०:८०॥०॥९०७) और वायदा वाज़ारों के सौदो पर 
मुद्राक शुल्क से अन्य कर, 

(च) समाचारपत्रो के क्रम-विक्रय तथा उनमे प्रकाशित विज्ञापनों पर कर । 

उपर्युग्त शुल्को से जो शुद्ध आय होती है उसका कुछ अ्रश निश्चितत केन्द्र- 
प्रशासित प्रदेशों को जाता है, और शेष द्रव्य भाग ससद्‌ के निर्णय के अनुपार राज्यो 
में बाँट दिया जाता है । 

(३) तीसरी श्रेणी के वे शुल्क हैं जो सघ द्वारा आरोपित और नग्रहीत 
किए जाते हैं किन्तु जो सघ और राज्यों के बीच वितरित कर दिये जाते हैं । इस 
श्रेणी में केवल आय-कर ही आता है । निगम-कर का बेंटवारा नही होता, उस पर 
केवल सघ का अधिकार हैं। क्ृपि-ग्राय-क्र पर राज्य का भाग है इमलिए वह 
निगम-कर की श्रेणी मे नही आता । आय-कर से प्राप्त द्रव्य धन का कुछ श्रश केन्द्र- 
प्रशासित प्रदेशों को निश्चितत जाता है और उसका कुछ भाग संघ के व्ययों श्रौर 
परिलब्बियो (णयाणा ७०घणोए्रघथ७ा७) की ओर चला जाता है तथा शेष शुद्ध आय 
जो आय-कर से प्राप्त होकर बचती है वह संघ और राज्यो में और पुन विभिन्‍न 
राज्यो में इस रीति से बाँट दी जाती है जिस प्रकार कि वित्त आयोग की रिपोर्ट पर 
विचार करने के उपरान्त राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्वारित करता है ॥१ 

भारत सघ के प्रयोजनो के लिए ससद्‌ यदि चाहे तो ऐसे शुल्को या करो में 
अधिकार द्वारा वृद्धि कर सकती है जो राज्यो को बाँटे जाने वाले हैं ।! किन्तु ससद्‌ 
बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के ऐसे किसी कर या शुल्क मे वृद्धि नहीं कर सकती 
जिन करो का सम्बन्ध या प्रभाव राज्यो के हितो पर पडता हो ॥९ 

(४) चतुर्थ श्रेणी में वे कर आते हैं जो सघ सूची में वर्णित श्रौषधीय तथा 
प्रसाधन सामग्री पर उत्पादन-शुल्क से अन्य सघ-उत्पादन-शुल्क भारत सरकार द्वारा 
उद्गृहीत और सग्रहीत किए जाते हे किन्तु वे शुल्क ससद्‌ की श्राज्ञा द्वारा ही 
वितरित किये जा सकते हैं ।६ इस श्रेणी में वर्णित औषधीय और प्रसासन सामग्री पर 
लगने वाले उत्पादन-शुल्क पूर्णतया राज्यो को सौंपे गए हैं जैसा कि पद (१) में 
प्रभी-प्भी वर्णित किया जा चुका है ९ 

सहायक अनुदान (67०४४४न7-७70 ) --स विधान ने सघ की ओर से राज्यो के 
लिए तीन प्रकार के सहायक अनुद्दानो की व्यवस्था की है । अनुच्छेद २७३ के अनु- 
सार भ्रसम, बिहार, उडीसा और पश्चिमी वगाल को पटसन और पटसन से बनी 
हुई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम के किसी भाग को सौंपने 
के स्थान में उवत राज्यो को सहायक अनुदान के रूप में भारत की सचित निधि 
से ऐसी राशियाँ दी जाती हैं जसी कि राष्ट्रपति द्वारा विहेत की जाएँ । पटसन या 
पटसन से बनी हुई वस्तुओं पर जब तक भारत सरकार कोई निर्यात शुल्क उद्गृहीत 
करती रहेगी अथवा इस मसविधान के प्रारम्भ से दस वर्षों की समाप्ति तक, या इन 
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दोनो में से जो भी पहिले हो उत्तके होने तक इस प्रकार विहित राशियाँ भारत की 
सचित निधि पर भारित बनी रहेगी, और वे राज्यो को दी जाती रहेगी । 

अनुच्छेद २७४ में सघ हारा कतिपय राज्यो को दिए जाने वाले अनुदान सम्बन्धी 
सामान्य उपबन्ध है । ससद्‌ विधि द्वारा उपवन्धित कर सकती है और ऐसे राज्यों को 
सहायक अनुदानों के रूप में ऐसी ञ्राथिक सहायता दिला सकती है जिन्हे घन की आव- 
इयकता है | किन्तु ससद्‌ ही निर्वारित करती है कि किसी राज्य को दी जाने वाली 
धन-राशि अथवा अनुदान की घन-राशि कितनी हो, और ऐसी घन-राशि विभिन्‍न राज्यो 
की आवश्यकताओं के अनुरूप भिन्‍न होती है । इसके अतिरिक्त सघ का यह वैघानिक 
कत्तेव्य है कि वह अनुसूचित झादिम जातियो के कल्याणार्थ स्वीकृत विकास योज- 
नाओ की घन से सहायता तथा पृति करे और अनुसूचित क्षैत्रो के प्रशासन का स्तर 
उच्चतर बनाने के लिए भी उचित घन-राशि के अनुदानों से सहायता करे । अनुसूचित 
वनजाति क्षेत्रों (#798] ४7०88) को विकसित करने के उद्देश्य से सविधान ने 
आराम राज्य को विशेष सहायक अनुदान देने की व्यवस्था की हे । 

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद २८२ सघ और राज्य सरकारों को आम श्राज्ञा 
देता है कि वे किसी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई भी अनुदान दे सकते हैँ चाहे 
वह प्रयोजन ऐसा न भी हो कि जिसके विपय में यथास्थिति ससद्‌ या उस राज्य का 
विधानमण्डल विधि वना सकते हो । 

करों से विमुक्ति ([:ऋछ९एए॥०) फ0फा गु'४5७४०४० ) -“> भारतीय सविधान ने 
भी १६३५ के भारत सरकार अधिनियम का अनुसरण करते हुए उपबन्धित क्या 
है कि एक राज्य की सम्पत्ति पर दूसरा राज्य कर नही लगा सकता। अनुच्छेद २८५ 
उपवन्धित करता है कि जहाँ तक ससद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपवन्धित न करे, वहाँ तक 
किसी राज्य द्वारा आरोपित सब करो से सघ की सम्पत्ति विम॒ुक्त होगी। किन्तु 
साय हो सघ ऐसे चालू और प्रचलित कर स्थानीय अधिकारियो को उस समय तक 
देता रहेगा जब तक ससद्‌ उक्त करो के विषय मे निषेधाज्ञा न करे। भारत सरकार 
के प्रयोग में अ्रथवा रेल-प्रगासन के प्रयोग में आने वाली बिजली के लिए कोई राज्य 
विना संसद्‌ की आज्ञा के कोई कर या फीस वसूल नहीं कर सकते । विना राष्ट्रपति 
की शाज्ञा के कोई राज्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा नियन्त्रितया दी गई पानी या 
बिजली को सुविधा पर करारोपण नही कर सकता जिसने उक्त पानी या विजली 
की व्यवव्था अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के विकास या विनियमन के लिए 
की हो ।* 

राज्य की सम्पत्ति और आय पर सघ सरकार कर नहीं लगा सकती | किन्तु 
उपयुक्त विमुक्ति राज्य की सरकार हारा या उसकी ओर मे किए जाने वाले किसी, 
प्रकार के व्यापार या कारवार के वारे में उस समय तक प्रभावी नहीं होगी जब तक 
कि ससद्‌ विधि द्वारा घोषित न करे कि उपर्युवत् व्यापार या कारवार भी सम्बन्धित 
राज्य के सामान्य कर्तव्यों का भाग ही है ।* 
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राज्य की कार्यपालिका 
(चग6 5ाग्रां8 ४5९९०॥ा१९) 


राज्यपाल को नियुक्ति (49ए9णंम७१ ०६ & 0०एशफण) राज्य के 
राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा-सहित श्रधिपत्र द्वारा नियुक्त करता 
है। राज्यपाल की पदावधि पाँच वर्ष है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद 
पर बना रहता है। सविधान सभा ने जिस प्रान्तीय सविधान समिति की स्थापना क़ी 
थी, उसने सिफारिश की थी कि राज्यपाल सर्वसाधारण द्वारा निर्वाचित हुआ करे। 
किन्तु प्रारूप समिति (7०४8 (०077/06०७) ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं 
किया और यह राय व्यक्त की कि “विधानमण्डल में जब राज्यपाल और मुख्य मन्त्री 
दोनो सर्वसाधारण द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगे तो इससे सघर्पों की सम्भावना 
हो सकती है |” प्रारूप समिति ने राज्यपालो की नियुक्ति का एक वैकल्पिक मागे 
सुझाया, कि “किसी राज्य का विधानमण्डल चार नाम चुने जिनके उसी राज्य के 
निवासी होने की शर्ते नही होगी, श्रोर उन चार नामों में से भारत का राष्ट्रपति 
किसी एक को राज्य के राज्यपाल के लिए नामाकित कर दे ।”? किन्तु सविधान सभा 
ने उबत दोनो प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया और यह निश्चय किया कि राज्यपाल 
राष्ट्रपति द्वारा नामाकित हो । 
इस प्रकार राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार का नियुक्त पुरुष होता है 
छोर उसे भारत सरकार ही किसी भी समय अ्रपदस्थ भी कर सकती है। यह प्रथा 
उस संघीय सिद्धान्त के विरुद्ध है जिसके अनुसार सयुकत राज्य पश्रमरीका मे भ्राचरण 
होता है । सयुकत राज्य अमरीका में किसी राज्य के गवर्नर या राज्यपाल को उसी 
राज्य के लोग निर्वाचित करते हैं श्रौर उसको केवल राज्य के विधानमण्डल द्वारा सफल 
महाभियोग के द्वारा ही अपदस्थ किया जा सकता है ! श्रास्ट्रेलिया के किसी राज्य के 
गवर्नर की नियुक्ति, इगलैड का सम्नाट्‌, ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा पर करता 
है। किन्तु ब्रिटिश मन्तनरिमण्डल, सम्राट्‌ को राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में 
मन्त्रणा देने से पूर्व सम्बन्धित राज्य के प्रधानमन्त्री की राय जान लेता है| इस प्रकार 
आस्ट्रेलिया के किसी राज्य का गवनेर ब्रिटिश सम्राट्‌ के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर 
बना रहता है और वह किसी भी प्रकार आस्ट्रेलिया के गवने र-जनरल के प्रति उत्तर- 
दायी नही है । इसलिए श्रास्ट्रेलिया के राज्यो के गवनर राज्य के प्रयोजनो के 
लिए उतने ही ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि हें जितने कि सारे आस्ट्रेलिया देश के 
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प्रयोजनो के लिए गवर्न्‌र-जनरल ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि है। इसके विपरीत 
कनाडा के प्रान्तों के लेफ्टिनेन्ट गवर्नरों को सपरिषद्‌ गवनेर-जनरल नियुक्त करता 
है, श्रर्थात्‌ गवर्नर-जनरल, कनाडा के मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा पर लेफ्टिनेण्ट गवन्नेरों 
की नियुक्ति करता है और उनको गवनेर-जनरल ही किसी निश्चित और सिद्ध 
आरोप के श्राधार पर अपदस्थ भी कर सकता है। यद्यपि कनाडा का लेफप्टिनेष्ट 
गवनर कनाडा की सघध सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है श्रौर उसी सरकार 
की सत्ता द्वारा वह अपदस्थ किया जा सकता है, फिर भी वह कनाडा अधिराज्य 
का सेवक नही है और उसके ऊपर कनाडा के मन्त्रिमण्डल का सीधा नियन्त्रण नही 
है ।! कनाडा में जहाँ किसी लेफ्टिनेण्ट गवनंर की एक बार नियुक्ति हो गई, फिर, 
वह भी आस्ट्रेलिया के किसी राज्य के गवर्नर के समान स्थिति का उपभोग करने 
लगता है। वह सम्राट्‌ का प्रतिनिधि है, न कि सघ सरकार का अभिकर्त्ता, और वह 
प्रान्त के शासन का सर्वेसर्वा होता है। “इसलिए कनाडा में जिस प्रकार प्रान्तीय 
कार्यपालिका प्रधान की नियुक्ति होती है, वह सघीय सिद्धान्त के अधिक विरुद्ध 
नही है ।” 

भारतीय सविधान ने राज्य के राज्यपाल की नियुवित के सम्बन्ध में कनाडा 
की पद्धति का अनुसरण किया है | किन्तु कनाडा के विपरीत किसी भारतीय राज्य 
का राज्यपाल अपने आपको संघ सरकार का श्रभिकर्त्ता समझता है श्ौर वह प्राय 
उसी प्रकार आचरण भी करता है। यह अभिसमय भी है कि किसी राज्य के लिए 
राज्यपाल नियुक्त करते समय सम्वन्वित राज्य के मुल्य मन्‍्त्री से भी पूछ लिया 
जाता है, किन्तु इस अभिसमय से भी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पडता । राज्यपाल 
यह कंसे भूल जायगा कि वह सघ सरकार के सत्ताघारी दल का नामाकित प्रौर 
नियुक्त व्यवित है और उसका सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष है और वह उस काला- 
वधि में राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद से नहीं हठाया जा सकता, शोर 
राष्ट्रपति के 'प्रसाद-पयेन्‍्त' के माने हैं कि वह सघ की सरकार के प्रसाद-पर्यन्त अपने 
पद से हटाया नही जा सकता । इसलिए प्रधीय मन्त्रिमण्डल किसी राज्यपाल को 
उसके सामान्य कार्यकाल में भी केवल किसी राजनीतिक आधार पर हटा सकता है, 
यद्यपि राज्यपाल को अपने पद से हटाने के लिए कोई कारण देने की श्रावश्यकता नही 
है । यह कनाडा की प्रथा के प्रतिकूल है । कनाडा के किसी प्रान्त के लेपिटनेण्ट गवर्नर 
को गवर्नर-जनरल किसी “निश्चित श्रौर सिद्ध आरोप' के आधार पर ही अपदस्थ कर 
सकता है । सविवान ने राज्यपाल से अपेक्षा की है कि वह कुछ मामलो में स्वविवेक 
से विनिश्चय कर सकता है ।* यह गम्भीर खतरे की बात हैँ क्योंकि राज्यपाल, सघ 
सरकार का नियुक्त अधिकारी होने के कारण कुछ ऐसे कृत्य कर सकता है जो उसकी 
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मब्धि-परिषद्‌ की रुचि के अनुकूल न हो, विशेषकर ऐसी स्थितियों में जहाँ केन्द्र 
और राज्य के हिणे में सघर्ष हो, ऐसी सभावना बढ जाती है । भ्रनुच्छेद ३५६ स्पप्टत 
इग्ित करता है कि राज्यपाल केन्धीय शासन का अभिकर्त्ता है क्योकि राज्यपाल की 
रिपोर्ट पर ही तो राष्ट्रति किसी राज्य में गासन-तन्त्र के विफल हो जाने की 
घोषणा कर सकता है और फिर उक्त राज्य का शानन-सचालन अपने हाथो में ले 
सकता है । 

राज्यपाल नियुक्त होने के लिए श्रहताएँ श्रौर उक्त पद के लिए इातें 
(0ए७आी0क०णा8 ई0ए' 39एणापाशाफ 88 (७ 0ए९7०  80त 0०ताप्वण8 ० धी७ 
0598००)--कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र न होगा जब तक कि वह 
भारत का नागरिक न हो तथा पैतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो । राज्यपाल 
को न तो समद्‌ का सदस्य होना चाहिए और न किसी राज्य के विघानमण्डल के 
किसी सदन्त का सदस्य होना चाहिए। तथा यदि ससद्‌ के किसी सदन का या राज्य 
के किसी विधानमण्डल का वह सदस्य है तो ऐसे किसी सदस्य के राज्यपाल नियुक्त 
हो जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने राज्यपाल होने की तिथि से सम्वन्बित 
विषानमण्डल की सदस्यता त्याग दी है !! राज्यपाल लाभ के किसी श्रन्य पद को 
पारण नही कर सकता । राज्यपाल को बिना किराया दिए, अपने एदावासो के 
उपयोग का हक हैं तथा उसको उन उपलब्धियो, भत्तो और विशेषाधिकारो, जो ससद्‌ 
निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किए जाएँ हक है। जब तक ससद्‌ विधि हारा अन्यथा 
निर्णय न करे,, सविधान ने आदेश दिया है कि राज्यपाल को ५,५०० रु० मासिक 
वेत्तन तथा ऐसे भत्ते भी दिए जाएँ जैसे कि भारत के भूतपूर्व गव "रो को इस सवि- 
धान से ठीक पहिले दिए जाते थे । राज्यपाल की पदावधि में उसकी उपलब्धियाँ 
और भत्ते घटाए नहीं जा सकते ।* 

प्रत्येक राज्यपाल तथा प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्यपाल के कृत्यो का निर्वेहन 
करता है अपने पद ग्रहण करने से पूवे, सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय के सुख्य 
न्यायाधिपति के समक्ष एक निश्चित और विहित शब्दों में शपथ या प्रतिज्ञान 
करता है |” 

राज्यपाल अपने पद के निर्वहन में जो कृत्य करता है अथवा अपने अधिकारों 
और कत्तंव्यों के निर्वहन में वह जो भी कृत्य करता है, उनके लिए वह किसी च्याया- 


] श्रनुच्छेद १५८। 

2 द्विलीय अनुसूची भाग (को) । 

3 अनुच्छेद १५८ (४)। 

4 अनुच्छेद १५९ । शपथ या अतिक्ञान का विदित स्वरूप यह है. “पते अमुक 

इज्वर की शपथ लेता हूँ 

सत्य निष्ठा से प्रतिश्ान करता हूँ 
(अथवा राज्यपाल के क्त्यों का निवेदन) करूँगा तथा अपनी पूरो योग्यता से सविघान भौर विधि का 
परिरक्षण, सरक्षण आर प्रतिरक्षण करूगा और में (राज्य का नाम) को जनता की सेवा पर 
कल्याण में निरत रहूँगा ।?! 





च् 
कि में ्रद्धापूवेके. (राज्य का नाम) के राज्यपाल का कार्यपलन 
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लय को उत्तरदायी नही है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि में 
किसी न्यायालय में दण्ड विधि के अनुसार कोई कारंवाई नहीं की जा सकती और न 
ऐसी कोई कार्रवाई चालू ही रखी जा सकती है । उसकी पदावधि में उस बन्दी 
या कारावासी करने के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जा 
सकती । राज्यपाल के विरुद्ध अयने वैयव्रितक रूप में किए गए किसी कार्य के बारे में 
राज्यपाल के विरुद्ध अनुतोष की माँग करने वाली कोई व्यवहार कार्रवाइयाँ उसकी 
पदावधि में किसी न्यायालय में तव तक सस्थित नहीं को जा सकती जब तक कि 
कारंबाइयो के स्वरूप, उनके लिए वाद वा कारण, ऐसी कार्रवाइयो के सस्थित करने 
वाले पक्षकार का नाम, विवरण तथा उससे माँग किए जाने वाले अ्नुतोप का वर्णन 
करने वाली लिखित सूचना को राज्यपाल को दिए जाने के पश्चात्‌ दो मास का समय 
न बीत गया हो ॥* 

किसी ग्राकस्मिकता में किसी राज्य के राज्यपाल के क्ृत्यों के निवंहन के 
लिए अथवा किसी राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके क्रृत्यों के निर्वेहन के लिए 
राष्ट्रपति जैसा उचित समभे, वैसा उपवन्ध बना सकेगा ।* प्रान्तीय संविधान समिति 
ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक राज्य में एक उपराज्यपाल की भी नियुवित होनी 
चाहिए । किन्तु प्रार्प समिति ने इस प्रस्ताव को रह करते हुए कहा था “हम 
उपराज्यपालो को आवश्यक नहीं समभते क्योंकि राज्यपाल जब तक शअपने पद पर 
है, उपराज्यपाल के करने के लिए कोई काम ही नहीं होगा | केन्द्र में वात ही और 
है क्योकि उपराष्ट्रपति पदेन राज्य परिषद्‌ का सभापति भी है, शिन्‍्तु अधिकतर 
राज्यों में उच्च सदन या द्वितीय सदन नहीं होगा इसलिए ऐसे राज्यों में उपराज्य- 
पालो को वे कृत्य नहीं सौंपे जा सकते जो केन्द्र में उपराष्ट्रपति को सौपे गए हैं । 
संविधान के प्रारूप में इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि या तो सम्बन्धित राज्य 
का विधानमण्डल या सघ का राष्ट्रपति झ्राकस्मिक आवश्यकता आने पर राज्यपाल के 
पद के कर्तव्यों के निवृहन के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर सकता है ।”* 

राज्यपाल की शक्तियाँ 
(?0एथ४ ० ० 00ए००००) 

राज्यपाल की घेधानिक स्थिति (0णाएइपरप्रध्ठपष्ठों 2085॥007 ० (७ 
(०ए०77०') --केन्द्र के समाच ही राज्यो वी शासन-व्यवस्था भी ससदीय प्रणाली 
की है । संविधान ने उपवध किया है कि “जिन बातो में सविधान द्वारा या सविधान 
के आधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कृत्यों को स्वविवेक से 
करे, उन बातो को छोडकर राज्यपाल को अपने ऋृत्यों का निर्वहन करने में सहायता 
और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्त्रि-परिपद्‌ होगी । “संविधान ने राज्यपाल की 
स्वविवेकी शक्रितमों की परिभाषा नहीं की है, केवल एक स्थान पर सकेत प्रिलता है 
कि राज्यपाल, राष्ट्रपति के पूर्वानुमोदन से कुछ आदिम जाति क्षेत्रों का प्रमासन 


] ऋनुच्छेद ३६१ । 2 प्नुन्देद #६०॥ 


तक 


3 978 007806पए07 ० साकड, एए. 0ा-प्रा 
$ श्रनुच्छेद १६३ (१) । 
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स्वविवेक से करेगा किन्तु उवत प्रशासन भी राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्तता के 
रूप में ही करेगा श्र वह्‌ भी स्वायत्तणासी ज़िलास्तर्गंत किसी आरादिम जातिः क्षेत्र 
की जिला परिषद्‌ को दिए जाने वाले ऐसे स्वामित्व के अ्रश के बारे में यदि कोई 
विवाद पैदा हो तो ही वह (राज्यपाल) स्वविवेक से राशि निर्धारित कर सकेगा 
और इस प्रकार वह एक ओर आताम सरकार तथा दूसरी शोर श्रादिम जाति क्षेत्र 
की ज़िला परिषद्‌ के बीच के विवाद को स्वविवेक से श्ञान्त कर सकेगा ।”? 
इस सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रपति श्रौर भारत के किसी राज्य के राज्यपाल 
की स्थितियों में भिन्‍नता है यद्यपि देखने में यही प्रतीत होता है कि जिस प्रकार का 
ससदीय शामन केन्द्र में है उसी प्रकार का ससदीय शासन राज्यो में भी है। एक 
शोर राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह गपनी मन्ति-परिषद्‌ वी मन्‍्तणा 
के अनुसार ही आचरण करे और सविधान ने राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार के ऋत्यो 
के निर्वहन में स्वविवेक की छूट नहीं दी है, किन्तु इसके विपरीत सविधान ने राज्य- 
पालो को अधिकार दे दिया है कि वे श्रपने स्वविवरेकी कृत्थो के निवेहन में स्वविवेक 
से काम ले सकते हैं, और इस प्रकार के निर्णयो के करने में राज्यपालो को अपने 
मन्त्रियो से परामर्श लेता या उस परामर्श पर आचरण करता आवद्यक नहीं समझा 
गया है। संविधान में प्रयुवत वाक्याश 'स्वविवेक से! १६३५ के भारत सरकार अ्रधि- 
नियम की याद दिलाता है जिसमें यह वाक्‍्याश प्रयुक्त किया गया था | किन्तु 
१६३५ के भारत सरकार श्रधिनियम ने प्रान्तीय गवर्नर के स्वविवेकी प्रधिकार-क्षेत्र 
की स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित कर दी थी किन्तु भारतीय सविधान ने ऐसा नही किया 
है। भारत सरकार श्रविनियम १६३५ के विपरीत भारतीय सविधान ने राज्यपाल 
में श्रधिकार विहित किया है कि वह निर्णय कर सकता है कि किस विषय को वह 
स्वविवेक से निर्णय करे और उक्त विषय मे स्वविवेक से दिया गया उसका निर्णय 
अन्तिम होगा । कई लेखको ने बताया है कि केवल आसाम के राज्यपाल को छोडकर 
और किसी राज्यपाल को स्वविवेक के प्रनुमार कार्य करने की छूट नही है, और 
आासाम के राज्यपाल की स्वविवेकी स्वतन्तता भी अनुसूचित आदिस क्षेत्रो के प्रशासन 
से सम्बन्धित विषयों तक ही सीमित है श्रौर वह भी विशेष रूप से खनन-प्रधिकार 
शुल्मो (77 707०)४०४) के सम्बन्ध में हें । इसलिए श्री दुर्गादास बसु का 
कथन है. “इसलिए किसी सीमा तक सविधान के अनुच्छेद १६३ में 'स्वविवेक से” 
(79 धा8 07807600०॥) वाक्‍्याश् के प्रयोग को नीति-विरुद्ध या नियम-विरुद्ध फहा जा 
सकता है ।/* 
कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने सुनिलकुमार बोस एवं साथी बनाम झुख्य 
सचिव, पश्चिम बगाल सरकार के मामले में निर्णय देते हुए कहा था * “प्ाघुनिक 


] छठी भनुयचो, अनुच्छेद १८ (3)॥ 
9 वही ६ (२)। 
3 झअनुच्छेद १६३ (?)। 
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सविवान के अनुमार कोई राज्यपाल विता मन्त्रियो का परामर्श लिये कोई निर्णय 
कर ही नही सकता । १६३४ के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार स्थिति दूसरी 
थी। उस सयय प्रान्तीय गवर्नर स्वविवेक से कुछ इत्य कर सकता था अर्थात्‌ वह 
बिना अपने मन्जरियो की सलाह लिये स्वविवेक से स्वय लिर्णय कर सकता था, श्र्थात्‌ 
कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ग्रधिनियम के अन्तर्गत प्रान्तीय राज्यपाल 
या गवर्नर अपने मस्त्रियो का परामर्श लेकर भी व्यत्ितगत रूप से कुछ भी निर्णय 
कर सकतः था किन्तु अपने व्यक्तिगत निर्णयो में उसे मन्त्रियों का परामर्श स्वीकार 
करना अनिवार्य नही था। किन्तु ध्राधुनिक सविधान के अनुसार राज्यपाल न तो 
स्वविवेक से” कार्य कर सकता है भ्रौर न “अपनी व्यवितगत हैसियत से! ही वह कोई 
काम कर सकता हैं, इसलिए अभ्रव आवश्यक है कि राज्यवाल अपने मन्त्रियो के 
परामर्श के अनुसार कार्य करे । भारत के महाथधिववता के अनुसार राज्यपाल की 
वैधानिक स्थिति यही है और हम उसके विचारो से सहमत हैं ।” 
किन्तु वास्तविक स्थिति यह नही है । १६३४ के भारत सरकार अधिनियम 
के श्रनुसार गवर्नेर को अपने स्वविवेक्री कंत्यो के करने में गवर्नेर-जनरल के यादेशो 
का पालन करना आवश्यक था । भारतीय सविधन ने भी ऐसे श्रनेक़ो अवसरो पर 
यह आवश्यक माना है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति से आदेश प्राप्त हो और राज्यपाल 
का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राष्ट्रपति के उक्त ग्रादेशों का पालन करे चाहे 
फिर उसकी मन्त्रि-परिपद्‌ उसे उस सम्बन्ध में कुछ भी परामर्श दे। साथ ही राज्य- 
पाल को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वह सध सरकार द्वारा नियुक्त ग्रधिकारी 
है और वह केवल राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त ही अपने पद पर बना रह सकता हु। 
और यह अनिवार्य सत्य है कि राज्यपाल त्व तक सदेव ही संघीय सरकार के आदेशो 
का पालन करने को बाध्य है जब तक कि राज्य सरकार सधीय सरकार के आदेशो 
का ठीक ढग से पालन नहीं करती । राज्य सरकारें उस समय तक तो सम्भवत: 
सधीय सरकार के आदेशो की अवहेलना नही करेंगी जब तक कि केन्द्र में और राज्यो 
में एक ही दल की सरकारें शासन करती हैं । किन्तु फिर भी विरोध की सम्भावनाएँ 
तो हैं ही भौर यदि केन्द्र में शर राज्यों मे विभिन्‍न दलो की सरकारे हैं तो ऐसा 
सम्भव हो सकता है कि कोई राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के आदेशों की अ्रवहेलना 
कर दे । यह राज्यपाल का वैधानिक कर्त्तव्य है, और इस कर्तव्य के निर्वहन मे 
राज्यपाल को स्वविवेक के अनुसार मिर्णय करना चाहिए, कि यदि राज्य में किसी 
प्रकार की आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह राष्ट्रपति को तत्सम्बन्धी 
सूचना दे दे । यदि उक्त राज्य में संविधान निलम्बित हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति 
राज्य का प्रशासन स्वय राज्यपाल के माध्यम से चलाता है । 
उपर्युक्त मर्यादात्रों के श्रन्तगेंत राज्यपाल, उाजय का सर्वधानिक प्रधान मा 
श्रध्यक्ष होता है, और राज्यपाल तथा उसकी प्रान्तीय या राज्य की मन्त्रि-परिपद्‌ के 
बीच ऐसे ही सम्बन्ध होते हैँ जैसे कि राष्ट्रपति के सम्बन्ध संघीय मन्त्रि-परिपद्‌ के 
ताथ हैं । फिर भी राज्यपाल की स्थिति सन्देहयुवत हैं। उसे दो स्वामियों की सेवा 
करनी है । एक तो राज्य के मन्त्री हैं जो सर्वताघारण के प्रतिनिधि हैं और जिनकी 
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मन्त्रणा मानना राज्यपाल के लिए आवश्यक है । राज्यपाल का दूसरा स्वामी 
राष्ट्रपति है जो सघ कार्यपालिका का प्रधान है । किसी ससदीय शासन-प्रणाली वाले 
देश में वैधानिक प्रधान के कर्तव्यों की प्रकृति ऐसी नही है जैसी कि मारत के राज्य- 
पाल के कत्तंव्यो की प्रकृति है । 

राज्यपाल की शक्तियाँ (70०४8 ० 00० 60ए०7०) - राज्यपाल की 
वैधानिक श्यिति को ध्यान मे रखते हुए हम उसकी शवितयों को निम्न चार भागो में 
बाँट सकते हैं. (१) कार्यपालिका शक्तियाँ, (२) विवायिनी शवितयाँ , (३) वित्तीय 
शक्तियाँ, और (४) न्यायिक शक्तियाँ। 

(१) कार्यपालिका शक्तियाँ . (एह९०परणए७ ए०ए०७ ) --राज्य की कार्य- 
पालिका राज्यपाल में निहित है, तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या 
तो स्वय या अपने अधीनस्थ पदाविकारियो के द्वारा करता है !! किसी राज्य की 
सरकार की समस्त कार्यपांलका कारंवाई राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाती 
है (४ राज्यपाल के नाम से दिये श्रौर निष्पादित श्रादेशो और श्रन्य लिखतो का प्रमाणी- 
करण उसी रीति से किया जायगा जो राज्यपाल द्वारा बनाये जाने वाले नियमो में 
उल्लिखित हो, तथा इस प्रकार के प्रमाणीकृत श्रादेश या लिखत की मान्यता पर 
किसी न्यायालय मे श्रापत्ति इस आधार पर न की जा सकेगी कि वह राज्यपाल द्वारा 
दिया या निष्पादित आदेश या लिखत नही है ॥३ 

जिन विषयों में राज्यपाल से यह श्रपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्वविवेक 
से कार्य करे, उत बातो को छोडकर राज्यपाल को शरपने कृत्यो का निर्वहन करने मे 
सहायता श्रौर मन्त्रणा देने के लिए एक मस्त्रि-परिषद्‌ होती है जिसे राज्यपाल स्वय 
नियुवत करता है और जिसका भ्रधान मुख्य मनन्‍त्री होता है ।। यह विनिर्चय स्वयं 
राज्यपाल ही कर सकता है कि किस विषय पर उसे स्वविवेक से निर्णय करना 
चाहिए. । राज्यपाल का स्वविवेक से किया हुआ विनिश्चय श्रन्तिम होता है श्रौर उस 
के किसी निर्णय पर किसी न्यायालय में जाँच-पडताल अ्रथवा आ्रापत्ति नहीं की जा 
सकती ।* क्‍या मन्त्रियो ने राज्यपाल को कोई मन्त्रणा दी, और यदि दी तो क्या दी, 
इस प्रइन की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जा सकती ॥९ राज्य की सरकार का 
काये अधिक सुविधापूवेक किये जाने के लिए तथा विभिन्‍न सन्त्रियो मे शासन के कार्य 
के बेंटवारे के लिए राज्यपाल ही नियम बनाता है ।” मन्त्रीगण वैधानिकत राज्यपाल 
के प्रसाद-पर्यन्‍्त अपने पदों पर बने रहते हैं यद्यपि व्यवहारत वे विधान सभा के 
प्रसाद पर्यन्‍्त अपने पदो पर बने रहते हैं । 

सविधान उपवन्धित करता है कि प्रत्येक राज्य के मुख्य मनन्‍्त्री का यह कर्तव्य 

होगा कि वह राज्य-कार्यों के शासन सम्बन्धी मन्त्रि-परिषद्‌ के समस्त विनिश्चय तथा 
विधान के लिए सभी प्रस्थापनाएँ राज्यपाल के पास पहुँचाए ।* मुख्य मन्त्री का यह 
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भी कत्तंव्य होगा कि वह राज्य-कार्यो के प्रशासन-सम्बन्धी तथा विधान के लिए 
प्रस्थापनाओ सम्बन्धी जिस जानकारी को राज्यपाल मंगात्रे उसे वह दे ॥ साथ ही 
मुख्य मन्त्री का यह भी कर्त्तव्य है कि वह किसी विषय को, जिस पर भन्‍्नी ने विनि- 
इचय कर दिया हो किन्तु मन्त्रि-परिषद्‌ ने विचार नही किया हो, उसे राज्यपाल की 
उपेक्षा करने पर परिषद्‌ के सम्मुख विचारार्थ रखवाये ।* 

पजाब, श्रान्ध्र और तंलगाना राज्यो में जिन प्रादेशिक समितियों का निर्माण 
हुआ है, वे यदि अपने अ्रधिकार-स्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ परामर्श राज्य की सम्बन्धित 
सरकार को देंगे, तो सामान्यत उनका परामर्श शासन को और राज्य के विघान- 
मण्डल को स्वीकार्य होगा, किन्तु यदि इस सम्बन्ध में कोई विरोध होगा तो उवत 
विवाद राज्यपाल के निर्णयार्थ प्रेषित किया जाएगा और इस सम्बन्ध में राज्यपाल का 
निर्णय श्रन्तिम और बाध्य होगा । 

राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाघीशो की नियुक्ति राज्यपाल नही करता 
किन्तु सघ का राष्ट्रपति उ्त नियुक्तियाँ करते समय सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल 
का परामर्श प्राप्त कर लेता है ॥* राज्यपाल ही राज्य के महाधिववता की नियुवित 
करता है ।५ राज्यपाल ही ऐसे राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुवित 
करता है ।* 

(२) विधायिनी शक्तियाँ (],€वा880ए० ?०ए७४)-- किसी राज्य के 
विधानमण्डल का राज्यपाल उसी प्रकार एक श्रग” है जिस प्रकार कि राष्ट्रपति ससद्‌ 
का अ्रग है । राज्यपाल को अधिकार है कि वह राज्य विधानमण्डल के एक सदन को 
या दोनो सदनो को आाहूत करे (यदि उक्त राज्य में द्वितदनीय विधानमण्डल है) । 
उसे यह भी भ्रधिकार है कि वह किसी समय श्रौर किसी स्थान पर विधानमण्डल का 
सन्न श्राहृत कर सकता है, किन्तु जर्ते यह है कि विधानमण्डल के पिछले अधिवेशन की 
अन्तिम बैठक और अगले अधिवेशन की प्रथम बैठक के वीच छ मास से अधिक का 
अन्तर न होना चाहिए । राज्यपाल विधानमण्डल को या उसके एक सदन को स्थगित 
कर सकता है और वह विधान सभा को विघटित भी कर सकता है। वह विधान- 
सण्डल के किसी एक सदन को अ्रथवा साथ समवेत॒ दोनो सदनो को सम्बोधित कर 
सकता है । वह धन विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विवेवको को पुनविचार के लिए 
विधानमण्डल के पास वायिस भेज सकता है | यदि राज्यपाल विधानमण्डल के किसी 
सदन को कोई भनन्‍्देश भेजता है तो सम्बन्धित सदन उस सन्देश पर जीघ्रातिशण्रीघ्र 
विचार करता है । राज्यपाल के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक महानिर्वाचन के 
वाद और प्रतिवर्ष के प्रथम अधिवेशन में विधान सभा को, या यदि उक्त राज्य में 
द्विसदनात्मक विधानमण्डल है तो साथ समवेत दोनों सदनो को एक साथ सम्बोधित 
करे । 
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राज्य के विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई विधेयक राज्यपाल के पास 
उसकी अनुमति श्रौर श्रनुमोदन के लिए भेजा जाता है । राज्यपाल चाहे तो विधेयक 
पर अपनी अनुमति दे सकता है, और चाहे तो उसे रोक सकता हैं और विधेयक को 
राष्ट्रपति के विचारा् रक्षित रख सफता है। वह घन विधेयको को छोडकर बाकी 
विधेयको को पुनविचार के लिए विधानमण्डल के पास भी वापिस भेज सकता है। 
किन्तु यदि विधानमण्डल उक्त विधेयक को सशोचनों सहित या बिना सशोधनो के 
दुबारा पास कर देता है तो उस पर राज्यपाल को अ्रपत्ती श्र मति देनी ही होगी । 


विधानमण्डल के विश्वान्ति काल में राज्यपयाल को उसी प्रकार अध्यादेश 
निकालने की णवित है जिस प्रकार कि राष्ट्रपांत को है। लेकिन विधानमण्डल की 
बैठक आरम्भ होने के ६ सप्ताहो के अन्दर ऐसे सव अध्यादेश समाप्त हो जायेंगे । 
अ्रथवा यदि छ हफ्तों के भीतर विवान सभा उस अध्यादेश को अस्दीकृत करने का 
प्रस्ताव पांस करती है तो ऐसी स्थिति में उस अध्यादेश को रद्द या समाप्त समझा 
जाएगा | राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्यपाल कोई ऐसा अध्य|देश जारी 
नही कर सकता--(१) यदि उसी प्रकार का विधेयक विधान सभा मे पेश करने के 
लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की ग्रावश्यकता होती , अथवा (२) यदि उसी प्रकार 
के विधेयक का राज्ययाल राष्ट्रपति द्वारा विचार होता आवश्यक समभतता, अथवा 
(३) यदि विधानमण्डल का उसी प्रकार का कानून रास्ट्रपति द्वारा विचार करने के 
लिए रोका जाता भ्रौर राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर वह अमान्य समझा जाता। 


(३) वित्तीय शक्तियाँ (फ्लो ए०एछ०४) --धन विधेयको और वित्तीय 
विधेयको के सम्बन्ध में राज्यपाल की वही शवितयाँ भौर उत्तरदायित्व हैँ जो उक्त 
सम्बन्ध में राष्ट्रपति को हैं । राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक 
श्रथवा वित्त विधेयक विधान सभा में पुर स्थापित नही क्रिया जा सकता । बिना राज्य- 
पाल की सिफारिश के विधेयको मे ऐसे सशोधन भी पुर स्थापित नही किये जा सकते 
जिनका वित्तीय विषयो पर प्रभाव पडता हो । किन्तु यदि किसी सशोधन या विधेयक 
द्वारा किसी कर मे कमी या उस कर का उत्सादन अश्रभीष्ट है तो ऐसी स्थिति में 
राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता नही है | 


प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ मे राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के समय 
(भन्त्रियो द्वारा) वार्षिक वित्त विवरण रखवाता है । राज्यपाल की मिफारिण के 
बिना कोई अनुदान की माँग नही की जा सकती । इसी प्रकार विघानमण्डल के सदन 
या सदनो के सामने राज्यपाल पूरक अ्रथवा अतिरिक्त खर्च सम्बन्धी विवरण पेश 
कराता है तथा अधिक भ्राथिक अनुदान की माँग भी पेश कराता है । 


न्यायिक शक्तियाँ (उण्वाणध एठकछाछ )--जिन बातो के सम्बन्ध में राज्य 
को कार्पपालिका के अश्रधिकार प्राप्त हैं, उनके कानुनो के विरुद्ध श्रपराध करने वाले 


नवितयो के दण्ड को राज्यपाल कम कर मकता है, स्थगित कर सकता है, बदल 
ता है, तथा क्षमा भी कर सकता है । 
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सन्त्रि-परियद्‌ 
((०णालो )ध90678 ) 

अस्त्रि-परिष हि (एफणा& 0०णालों ० १पताहछ8 )-सविधान में 
कि एक सन्त्रि्नरिपद्‌ होगी जिसका प्रधान सुख्य मस्त्री होगा । सविधा 
राज्यपाल जिन कार्यों को स्वेच्छानुसार करेगा, उनको छोडकर शेष क 
परिषद्‌, राज्यपाल के कार्यों में सलाह और सहायता देगी 7! जैसा *ि 
जा चुका है, सविधान ने राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों की परिर 
है; हाँ केवल शआ्रासाम राज्य के राज्यपाल के विपय में यह बताया गदर 
श्रनुसुचित आदिम क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अभिक 
स्वविवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। किन्तु किन विपयो पर राज्यप् 
से निर्णय करेगा, यह निर्णय भी राज्यपाल ही स्वविवेक से ही करेगा औः 
में राज्यपाल का निर्णय अन्तिम होगा । 

मुख्य मच्त्री की नियुक्तित राज्वयाल करता है तथा पझ्न्य सन्वियों 
राज्यपाल सुख्य मन्‍्त्री की सलाह के अनुसार करता है ।£ मन्त्रियो का का 
पाल की इच्छा पर निर्मर है (* किन्तु मन्नि-परिपद्‌ सामूहिक रूप से राऊ 
सभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका यह अर्थ है कि जहाँ व्यक्तिगत मन 
हारा अपदस्थ किया जा सकता है, समस्त मन्धरि-परिपद्‌ को केवल राज 
सभा ही अपदस्थ कर सकती है । सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धार 
राज्यपाल सामूहिक रूप से सारी मन्नि-परिपद्‌ को अपदस्थ नही कर : 
सम्बन्ध में यह याद रसतना चाहिए कि सविवान से कहो भी मन्त्रियों 
रूप सेविघान सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं माना गया है | व्यत्ितग 
इस उपवन्ध में निहित है कि “मन्त्री लोग राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त हूं 
पर रह सकते हैं” और इस वाक्याग का ससदीय शासन-प्रणाली दे 
अनुसार यह श्रर्थ है कि 'मन्त्री लोग मुख्य मन्त्री के प्रसाद-पर्यन्त ही २ 
रह सकते हैं !! यदि कभी कोई मन्त्री मन्त्रि-परिपद्‌ की नौति से सहमत 
कोई मन्त्री कुछ ऐसा काम करता है जिससे मन्न्रिमण्डल का स्थायित 
ईमानदारी खतरे में पड जाती है, तो बैवानिक सद्व्यवहार और ८ 
का यही तकाज़ा है कि वह मन्‍्त्री मुख्य मच्त्री से सक्रेत मिलते ही तु 
दे दे। किन्तु यदि जिहदी मन्त्री त्यागप्रत् देने को उच्चत नही है, तो य 
का कत्तंव्य है और अधिकार भी है कि वह राज्यपाल को उक्त मन्त 
करने की सिफारिश करे । डा० अम्वेदकर ने विधान नभा में इस ताः 
डालते हुए कहा था “मेरे विचार से सामूहिक उत्तरदायित्व दो मिद्धा 
से प्रभावी हो जायगा। प्रथम सिद्धान्त तो यह है कि म»्च्रिमण्डल 
विना प्रधान मन्त्री की इच्छा जाने हुएन लिया जाय । द्वितीय मिद्ध 
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जिस भन्‍्त्री को प्रधान मन्‍्त्री अपने मन्त्रिमण्डल से हटाना चाहे, वह मन्त्री किसी भी 
हालत में मन्त्रिमण्डल में न रहते पावे । हम अपने शासन में सामूहिक उत्तरदायित्व 
का भ्रादर्श तभी प्राप्त कर सकेंगे जब मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य नियुक्ति और 
वियुक्ति के सम्बन्ध मे प्रधान मन्‍्त्री के आश्रित होगे। सामूहिक उत्तरदायित्व के 
सिद्धान्त को क्रियान्बित करने का और कोई उपाय ही नही है ।” 

मन्त्रियो की साख्या सदैव के लिए निश्चित नही है। मुख्य मन्त्री ही निर्णय 
करता है कि अ्रपनी मन्त्रि-परिषद्‌ में कितने मन्त्री रखे और वह समय की आवश्य- 
कताओं के अनुसार मन्त्रियो की सख्या निर्धारित करता है । स्वेवानिक उपबन्ध 
तो केवल यह है. कि विहार, मध्यप्रदेश और उडीसा में एक मन्त्री श्रादिम जातियो 
के कल्याण हिंतो को देखे और उसी को साथ-साथ अनु चित जातियो और पिछदे 
हुए वर्गों के कल्याण का भी कार्य-भार बहन करना होता है ।! 


किसी राज्य के मन्‍्त्री के पद ग्रहण करने से पूर्प राज्यपाल उससे पद की 
शपथ और ग॑ पनीयता-शपथ लेता है जो भारतीय तत्रिधान को तृतीय अनुसूची में 
विहित प्रपत्र के अनुसार होती है ।१ यदि किसी राज्य के विधानमण्डल के दो 
सदन हैं तो यह श्रावश्यक होगा कि मन्त्रो उन दोतों सदनों में से किसी एक का 
सदस्य अवद्य हो । किन्तु यदि कोई मन्त्री निरन्तर छ मासो तक राज्य के विधान- 
मण्डल का सदस्य नहीं रहता तो छ मास की समाप्ति पर वह मन्त्री नहीं रह 
सकता ।* मन्त्रियो के वेतन तथा भत्ते ऐसे होते हैं जैसे समय-समय पर उस राज्य 
का विधानमण्डल विधि द्वारा निर्धारित करे !* क्‍या मन्त्रियों ने राज्यपाल को कोई 
मन्त्रणा दी और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्त की किसी न्यायालय में जाँच नही 
की जा सकती ।* इसलिए मन्त्रियो द्वारा दी गई मन्त्रणा के विषय से व्यायालयो में 
श्रापत्ति नही की जा सकती । इस उपबन्ध से यह भी सुनिश्चित हो जाता है कि 
राज्यपाल और मन्त्रियो के बीच के सम्बन्ध गोपनीय हैं । 


संविधान में कही भी न तो सध के बारे मे और न राज्यों के बारे में ही 
भन्त्रिमण्डल शब्द का प्रयोग हुआ है । विधान ने केन्द्र और राज्यों के लिए मन्त्रि- 
परिपदो की स्थापना की है। कित्तु केन्द्र श्रथवा सघ में संविधान के उपबन्धों के 
श्रतिरिवत मन्त्रिमण्डल का विकास हो गया है। प्रधान मन्त्री, प० नेहरू ने सब 
शासन में अब तक जो दो मन्ति परिषदें निर्माण की, उन दोनो में दो ४रकार के मन्त्री 
रखे जिनमे कुछ तो 'मल्त्रिमण्डल के मन्‍्त्री' थे और कुछ 'मन्त्रिमण्डल की स्थिति के 
सन्त्री' थे | राज्यो की मन्त्रि-परिपदो में इस प्रकार का विभेद नहीं किया जाता, यद्यपि 
कुछ राज्यों की मस्न्ि-परिषदो में उपमनन्‍्त्री ओर संसदीय सचिव भी हैं । किन्तु राज्यो 
में केवल मस्त्री ही एक साथ समवेत होते हैं, विचार करते हैँ शऔौर नीति निर्घारित 
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करते हैं। राज्य-सरकार के विभिन्‍न प्रभासनिक विभागों के वे अ्रध्यक्ष होते हैं और 
उनको यह देखता पडता है कि जो नीति सारी मन्त्रि-परिपद्‌ ने सामूहिक रूप से निर्णय 
की है उसकी उचित ढग से क्रियान्विति हो। ऐसा कभी भी नही होता कि मन्‍्त्री, 
उपमन्नी और ससदीय सचिव एक साथ मिलकर समवेत होते हो या एक साथ 
विचार करके नीति निर्धारित करते हो। नीति निर्माण करना केवल राज्य के 
मन्त्रियों का कम है और समझता चाहिए कि वे ही राज्यों की कंविनेट या मच्नि- 
मण्डल का निर्माण करते हैं । उप-मन्त्रियो को मन्त्रियों की अपेक्षा कम वेतन मिलता 
है और वे शासन के किसी विभाग के स्व॒तन्त्र रूप से अध्यक्ष नही होते । उप-मन्त्री 
तो केवल उन मन्त्रियों की सहायता करते हैँ जिनके मातहत वे काम करते हैं और 
विभागीय भ्ौर ससदीय कर्त्तव्यों के निर्वेहन में वे मन्‍्नी का हाय वेंदाते हैँ | समदीय 
सचिव न तो मन्‍्त्री हैँ और न उन्हे कोई भ्रधिकार हैं। उनको ऐसे कार्य सौंपे जाते 
हैँ जिन्हे विभागीय ग्रध्यक्ष या मन्‍्त्री उनको सौंपना चाहे । किन्तु यह आवश्यक है 
कि मन्त्रिनपरिषद्‌ के सभी मन्‍्त्री राज्य-विधानमण्डल के संदस्य हो, विधान राभा के 
बहुमत दल से सम्बन्धित हो और सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी 
हो | मन्त्रि-परिपद्‌ के मन्‍्त्री तमी तक अपने पदों पर वने रह सकते हैँ जव तक कि 
उन्हे विधान सभा का विव्वास प्राप्त रहे । 


मुख्य मन्‍्त्री (7४० (शार0 3छ89)--किंसी राज्य की मन्व्रि-प्रिपदु का 
प्रधान मुख्य मन्त्री होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। किन्तु अन्य 
मन्त्रियों वी. नियुक्ति, राज्यपाल मुख्य मन्त्री की मन्त्रण पर करता है। वास्तव में 
मुख्य मन्‍्त्री ही मन्त्रि-परिषद्‌ के अन्य सन्त्रियों का चयन करता है और राज्यपाल तो 
मुख्य मन्‍्त्री के विनिश्चयों को स्वीकार भर करता है। इसलिए राज्यपाल के द्वारा 
मन्त्रियों की नियुक्त केवल कहने भर की है। समस्त मन्त्रि-परिपद्‌ सामूहिक रूप से 
राज्य की विवान सभा के प्रति उत्तरदायी है, किन्तु व्यक्तिगत मन्चरियों को राज्य- 
पाल अपदस्थ कर सकता है, यद्यपि अपदस्ध कराने में भी जैसा कि बताया जा 
चुका है, मुख्य मन्त्री की वात ही मुल्य रूप से मानी जाती है। भारत के प्रवान मन्‍्धत्री 
की तरह से किसी राज्य का मुख्य मन्‍्त्री भी सम्वन्बवित राज्य के मविधान रूपी भवन 
की मुख्य शिला है और वही राज्य की मन्त्रि-्परिपद्‌ का निर्माण करता है । बही 
अपनी मन्दव्रि-परिपद्‌ का निर्माण करता है और वही उसे वर्खातत करा नकता है 
श्रौर जब यह चाहे और जिस प्रकार वह चाहे अपनी मन्त्रि-परिपद्‌ का पुनर्गठन कर 
सकता है | 

मुख्य मन्‍्त्री की स्थिति और उसके कृत्यो की जो ऊपर सामान्य परीक्षा की 
गई है, उससे ऐसा लगता है मानो राज्यो की झानन-व्यवस्था उसी धकार की है जैसी 
कि इगलैड में प्रचलित है | यह सन्तोष की दात है कि काफी हद तक डगलेंड के घासव- 
सचालन की प्रथाओं का भारत के केन्द्रीय शासन में अनुसरण हो रहा है और इगनैड 
के प्रधान मनन्‍्त्री के समान ही भारत के प्रवान मन्त्री की भी स्थिति अग्नगण्य है और 
कोई पन्य मन्त्री भारतीय प्रधान मन्त्री को चुनौती नहीं दे सकता । किन्तु श्रविकतर 
राज्यों के मुख्य मन्‍्त्री, विशेष रूप से पजाव का मुख्य सन्‍्त्री ऐसी सुज्द स्थिति का 
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उपभोग वही करता और उसका वह रौब और दवदवा नही है जो प्न्य राज्यो के 
मुख्य मन्त्रियों का हैं श्रथवा होता चाहिए । कई राज्यो के विधानमण्डलो में काँग्रेस 
दल के बहुमत मे और मन्नियो से श्रनुशासन, स्थायित्त और एकरूपता का सर्वेया 
अभाव रहा है। व्यक्तिगत मतभेद, दल के झान्तरिक विरोध, पदो की लोलुपता, 
पक्षपात, यहाँ तक कि साम्प्रदायिकता शौर प्रान्तीयता या प्रादेशिकता का राज्यो के 
विधानमण्डलो में इतना वोलबाला रहा है कि काँग्रेस दल के मुख्य ग्रटो में भीषण 
कलह केवल काँग्रेस के उच्च स्तरों द्वारा कठोर मध्यस्थता से ही वच सकी । कई 
बार केन्द्रीय पालियामेण्ठरी बोर्ड ने भी मध्यस्थता की और श्रपने निर्णय दिये 
झौर फलस्वरूप कई बार मन्त्रि-परिषदो के पुनर्गठन हुए श्रौर कई वार सुख्य मन्त्री 
भी बदले । कांग्रेस दल के उच्च स्तरों के आदेशों पर ही श्री भीमसेन सच्चर को 
पजाब के काँग्रेस दल का नेता बनाया गया था। पुन जब श्री भीमसेन सच्चर से 
त्यागपत्र दिलाकर श्री प्रतापसिह करो को जाब का सुख्य मनन्‍्त्री बनाया गया था 
उस सभय मी कांग्रेस हाई कमाण्ड के आदेश पर ही मह समझौता हुआ था । किन्तु 
क्या वे तरीके ससदीय लोकतलनत्र में होने चाहिएँ ? काँग्रेस जिस पकार के ओोछे 
व्यवहारों पर उत्तर आई है, उनसे कुछ समय के लिए कांग्रेस दल में स्थायित्व और 
मन्त्रिमण्डलो में परस्पर अधीनता श्रा सकती है किन्तु इन झ्ोछे व्यवहारों से प्राप्त 
एकता श्रौर परस्पर भ्रधीनता थोडे दिनो तक ही रह सकती है। इस प्रकार प्राप्त 
एकता और पररपर अधीनता से न तो मुख्य मन्त्री का प्रभाव रह सकता है और न 
सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना वनी रह सकती है। सत्य यह है कि इससे ग्रुटवन्दी 
को बढावा मिलता है झ्योर मन्त्रिमण्डल में फूट फैलती है जिससे भुर्य मनन्‍्त्री को स्थिति 
सेभालना कठिन हो जाता है। दल को अ्रपना नेता चुनने में पूरी स्वतन्त्रता होनी 
चाहिए श्लौर फिर नैता को श्रपने शासन के निर्माण में पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 
यदि दल का नेता उच्च स्तरों से चुनकर भेजा जायगा तो ऐसा नेता मन्त्रियो के 
आदर और श्रद्धा का पात्र न होगा । यह भी आवश्यक है कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य 
मुख्य मन्त्री के प्रति व्यवितगत निष्ठावान भी हो श्रोर दलगत निष्ठावान भी हो ! 

सुख्य सन्त्री के कत्तेद्य (प868 ० ६06 एक्ना० धाता8७७)--सविधान! 
आदेश देता है कि प्रत्येक राज्य के मुख्य मन्‍्त्री का-- 

(क) राज्य-कार्यों के शासन-सम्बन्धी सन्त्रि-परिषद्‌ के समस्त विनिइचय तथा 
विभान के लिए प्रस्थापनाएँ राज्यपाल को पहुचाने का, 

(ख) राज्य-कार्यों के प्रशासन-सम्बन्धी तथा विधान के लिए प्रस्थापनात्रो 
सम्बन्दी जिस जानकारी को राज्यपाल मेंगावे, उसको देने का, तथा 

(ग) किसी विपय को, जिस पर मन्‍्त्री ने विनिस्चण कर दिया हो किन्तु 
मन्त्रि प्रिपद्‌ ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल की श्पेक्षा करने पर परिषद्‌ के 
सम्पुख विचारार्थ रखने का कर्त्तव्य होगा । 


किन्त्‌ जहाँ एक वार, मन्त्रि-परिपद्‌ के समक्ष रखी हुई कोई बात विनिश्चित हो 
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चुकी, फिर राज्यपाल को उस पर अपनी सम्मति देनी ही होगी । सविधान ने राज्य- 
पाल को यह अधिकार प्रदान नही किया है कि जिस विषय पर मन्त्रि-परिपद्‌ त्रिनिश्चय 
कर घुकी है, उस पर वह पुनविचार करा सके | केवल किसी व्यक्तिगत मन्त्री के 
विनिश्चय को ही सारी मन्त्रि-परिपद्‌ के विचारार्थ भेजा जा सकता हैं। 

इस प्रकार का उपवन्ध सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुरूप है । 
सभी मस्त्री सामूहिक रूप से राज्य की विवान सभा के प्रति मन्त्रि-परिपद्‌ के सभी 
विनिइचयो के लिए उत्तरदायी होते हैं, और यदि विवान सभा मन्त्रि-परिपद्‌ के 
किसी विनिश्चय को स्वीकार नहीं करती तो सभी मनन्‍्त्री एक साथ त्यागपत्र दे देते 
हैं। यदि कोई व्यक्तिगत मन्‍्त्री मन्त्रि-परिपद्‌ के किसी विनिष्चय से महमत नही है 
तो उसे त्यागयत्र दे देना चाहिए | यदि वह त्यागपन्र नही देता, तो यह माना जायगा 
कि मन्त्रि-परिषद्‌ का विनिर्चय उसका ही विनिशुचय है, चाहे उससे मन्त्रि-परिपद्‌ में 
उक्त विनिश्चय करते समय विरोब भी प्रकट किया हो । इसका यह निष्कर्य निकलता 
है कि विधानमण्डल मे सभी मन्तियो को उक्त विनिश्चय पर पक्ष मे मत देता होगा 
झौर यदि आवश्यकता आ पडे तो उस विनिर्चय का विधानमण्डल में भी और 
बाहर भी समर्थन करना होगा । इसका यह भी निष्कर्ष निकलता है कि कोई मन्त्री 
उस समय तक न॒तो नीति-सम्वन्धी कोई घोषणा कर सकता है न उस सम्बन्ध में 
कोई महत्त्वपूर्ण कारंवाई कर सकता है जब तक कि उस सम्बन्ध में सारी मन्त्रि-पर्पिद्‌ 
ने नीति सम्बन्धी विनिश्चय न कर लिया हो । इसलिए भारतीय सविवान ने उचित 
ही राज्यपाल को अधिकार दिया है कि वह किसी ऐसे विपय को सारी मन्त्रि-परिषद्‌ 
के समक्ष विचारार्थ रखवाये जिस पर किसी एक भन्त्री ने तो विचार कर लिया हो 
किन्तु जिस पर मन्त्रि-परिषद्‌ ने विचार नही किया हो । 

जब तक किसी राज्य के विधानमण्डल में किसी एक दल का स्पप्ट बहुमत 
है और जब तक सन्चि-परिषद्‌ मे समान विचारों वाले लोग हैँ, त्व तक इस वात 
की बिल्कुल सम्भावना नही है कि कोई मन्‍्त्री नीति-पतम्वन्बी ऐसी घोषणा कर दे 
या किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर ऐसी कार्रवाई कर डाले जिस पर सारे सान्त्रमण्डल 
का निणॉय नहीं हुआ है, या कोई मन्‍्त्री मन्त्रिमण्डल के विनिश्चय के विरुद्ध आचरण 
करे । किन्तु जब विधानमण्डल में किसी एक ही दल का स्पष्ठ बहुमत नहों है, और 
यदि मन्त्रिपरिषद्‌ मिली-जुली हो, अर्थात्‌ यदि मिली-जुली सरकार हो, 
उस स्थिति में ऐसा होना सम्भव है कि कोई मन्‍्न्री कुछ ऐसी कार्रवाई कर डाले 
या किसी ऐसी नीति की घोषणा कर दे जो मन्नि-मण्डल के विनिश्चय 
के विरुद्ध हो या जिन पर मन्त्रिमण्डल का विनिश्चय ही न हुप्रा हो । केवल ऐसी 
स्थिति में राज्यपाल का हस्तक्षेप आवश्यक होगा । राज्यपाल पश्षपात-हित पत्र की 
माँति आचरण करे भशौर निगाह रखे कि राजनीति का सेल नियमों के अनुसार 
खेला जा रहा है और उसे यह भी देखना है कि प्रत्येक सिलाडी खेल को ठीक 
प्रकार से खेलता है अयवा नहीं। राज्यपाल की इस णवित की व्याव्या करते 
हुए श्री के० एम० मुन्शी ने सविधान सभा में कहा था “यदि राज्यताल मन्ति- 
मण्डल के ऊपर अपना भ्रभाव रखें, तो इससे मारी लाभ होगा, तथा इससे हानि 
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की कोई सम्भावता नही है। जैसा कि मैने बताया था, इस समय सभी प्रान्तो में 
केवल एक ही दल का बहुमत है, किन्तु ऐसा भी समय आ सकता है जब कि प्रान्तो 
के विधानमण्डलो में ग्रनेको दल होगे और जब सुख्य मन्त्री इस योग्य न हो सके कि 
ग्रपात काल में विभिन्‍न दलो मे सामञ्जस्य स्थापित करा सके, ऐसे समय में राज्यपाल 
की स्थिति अत्यन्त लाभकर होगी श्रौर इसी दृष्टिकोण से सै निवेदन कर रहा हूँ कि 
जो शक्तियाँ राज्य के वेवानिक प्रधान को सौपी जा रही हैं वे प्रजातन्‍त्र की सफल 
क्रियान्विति मे आवश्यक ही नहीं हैं श्रपितु इन शवितयो से स्वय मन्त्रियों को लाभ 
होगा क्योकि तब मन्त्री लोग एक ऐसे व्यत्षित से गोपनीय और विश्वसनीय मन्त्रणा 
प्राप्त कर सकेंगे जो न केवल उतका (मन्त्रियों का) विश्वास-भाजन है वरन्‌ सभी 
दलो का समान रूप से विश्वास-पात्र है |” 

राज्यपाल और मन्त्रि-परिषद्‌ के बोच सम्बन्ध (80 &६४0709 9७४ए४७७॥ 8 
60एल.0: धात ४86 0०ण्7ञणा. ० धाधा४श०४ )--राज्यपाल की स्थिति से 
सम्बन्धित बहस में भाग लेते हुए डा० अम्बेदकर ने सविधान सभा मे कहा था कि 
कृत्यो और कत्तंव्यो के विभेद को समझ लेना आवश्यक होगा । यद्यपि राज्यपाल के 
कोई कृत्य नहीं हैं श्रौर उसको ऐसा अ्रधिकार नही होगा कि वह॒ किसी मामले में 
मनन्‍्त्री की वात को उलट दे, फिर भी यह राज्यपाल का कत्तंव्य होगा कि वह मन्त्रि- 
परिषद्‌ को किसी दल-विशेष के व्यक्ति के रूप में परामर्श नहीं देगा बल्कि वह इस 
रूप में मन्त्रणा और परामर्श देगा मानो वह सभी का राज्यपाल है और उसके 
परामर्श और मन्त्रणा का केवल एक ही प्रयोजन होगा कि उसके प्रान्त या राज्य में 
कुशल, पक्षपात-शून्य और शुद्ध एव न्याय्य प्रशासन हो । हम यह भी बता चुके हैं. 
कि सामान्यत् राज्यपाल, राज्य के वैधानिक प्रधान के रूप में आचरण करेगा, 
क्योकि संविधान ने स्पष्टतया मन्त्रि-परिषद्‌ की व्यवस्था की है और उसको राज्य के 
विधानमण्उल के प्रति उत्तरदायी ठहराया है । किन्तु साय ही सविधान ने राज्यपाल 
को मन्त्रियो की मन्त्रणा के अनुसार आचरण करने पर बाध्य नही ठहराया है । और 
सविधान ने राज्यपाल के कृत्यो के लिए मन्त्रियो को उत्तरदायी भी नही ठहराया है । 
इधके श्रतिरिक्त सविषान ने राज्यपाल को अधिकार प्रदान किया है कि वह स्वविवेक 
के अनुसार भी आचरण कर सकता हु यद्यपि राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के 
विस्तार की व्याख्या नही की गई है, और सबिधान ने यह भी कहा है कि जिन 
सामलो में वह स्वविवेक से निर्णय करेगा, वे निर्णय श्रटल होगे | सविधान ने ऐमे 
अनेको अवसरो की कल्पना की है जब राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश देगा, झौर 
राज्यपाल के लिए यह श्रावश्यक होगा कि वह राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करें 
चाहे उस सम्बन्ध में उसको राज्य की मन्त्रि-परिषद्‌ ने कुछ भी मन्त्रणा दी हो। 
क्योंकि राज्यपाल, केन्द्रीय अथवा सघ सरकार का अभिकर्त्ता है इसलिए वह अपनी 
मन्त्रि-परिपद्‌ की मन्‍्त्रणा के विरुद्ध भी स्वतन्त्र कारंवाई कर सकता है, विशेषकर 
ऐसी स्थिति में जवकि सघ सरकार और राज्य की सरकार में नीति-सम्बन्धी क्लेश 


3. ए०ाधष्धाएथा 3886770॥ए 9700९०व788, ए०ण पता, ७, 80 


[उबर का बीज पा।।एक)। रुप 


हो शभ्रथवा जब राज्य सरकार, सघ सरकार के श्रादेशों की उपेक्ष। करने पर उत्तर 
आवे । इस प्रकार राज्यपाल की स्थिति कठिन है वयोकि एक श्रोर तो उसे देखना है 
कि उसके मन्‍्त्री लोग विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी हैँ तथा दूसरी शोर उसे यह 
भी देखना है कि वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है और सविधान के प्रति भी उत्तर- 
दायी है | इसके अ्रतिरिक्त राज्यपाल ने सवेधानिक शपथ ली है कि वह श्रद्धा और 
नि८्ठा के साथ राज्यपाल के कत्तेव्यो का निर्वहन करेगा और पूरी योग्यता, ज्ञान और 
विवेक से संविधान और विधि का परिरक्षण, सरक्षण श्ौर प्रतिरक्षण करेगा | सवि- 
धान ने राज्यपाल को अधिकार प्रदान किया है कि जब उसे ऐसा लगे कि ऐसी स्थिति 
उत्पन्त हो गई है जिसमे कि उक्त राज्य का शासन इस सविधान के उपवन्धों के 
अ्रनुसार नही चलाया जा सकता ,? अथवा यदि राज्यपाल अनुभव करे कि राज्य का 
शासन ससद्‌ द्वारा निर्मित प्रचलित विधियों के अनुसार नही चलाया जा सकता, * 
अ्रथवा यदि राज्यपाल अनुभव करे कि राज्य के शासन मे सघ की कार्यपालिका शक्ति 
की क्रियान्विति में डचन» पड रही है तो वह स्वविवेक से कार्य कर सकता है और 
ऐसी स्थिति में राज्यपाल को मन्नरिमण्डल से परामझ लेना अपेक्षित नहीं होगा। 
राज्यपाल के सामान्य कत्तंत्यो के अतिरिक्त उपर्युक्त निश्चित कृत्य हैँ। डा० श्रश्वेदकर 
ने सही स्थिति का वर्णन नही किया जिस समय उन्होने यह कहा कि राज्यपाल को 
स्वय कोई कृत्य करने नही होगे भर राज्यपाल को श्रधिकार नही होगा कि वह कसी 
विपय में मन्त्रियो की इच्छा के विरुद्ध श्राचरण कर सके । डा० अम्बेदकर ने जो कुछ 
राज्यपाल के विषय मे कहा, वह राष्ट्रपति के विषय में सच है, क्योकि उसे स्वविवेक 
से कोई #त्य या निर्णय नही करना होगा”, न राष्ट्रपति के ऊपर कोई उत्तरदायित्व 
हैं? और न उसे कोई भ्रादेश दे सकता है जिनका मानना उसके लिए श्रावश्यक हो । 
किन्तु इसके विपरीत राज्यपाल को स्वविवेकी इृन्य करने पडते हैँ, उसके ऊपर कति- 
पय उत्तरदायित्व भी हैं और उसे राष्ट्रपति के आदेशो का पालन भी करना होता है। 

तीन अवसर और भी भा सकते हैं जब कि राज्यपाल स्व॒तन्त्र होकर निर्णय 
करता है और वास्तव में उन कर्त्तव्यो के निर्वेहन में कुछ न कुछ स्वविवेक के प्रयोग 
की गूँजायश अवश्य ही रहती है। वे निम्नलिखित हैं. (१) मुख्य मन्त्री की नियुवित 
में, (२) मन्त्रियो के श्रपदस्थ करने में, और (३) विवान सभा के विघटन में । 
किन्तु यह भी याद रखना चाहिए कि उपर्युक्त निर्णयो के करने मे स्वविवेक का 
प्रयोग ससदीय प्रथाओ और झभिसमयो के अनुसार ही किया जा सकता है । 

(१) सुरुष सन्‍त्री की नियुक्ति (899णग्रापयला। ० ४6 (फार्स रैवीपराहश')--- 
मुख्य मन्‍्त्री का चयन स्पष्ट होता है यदि राज्य के विवानमण्डल में किसी दल का 
स्पष्ट बहुमत हो और यदि उक्त दल का नेता भी हो । किन्तु यदि किसी एक दल 
का स्पष्ट वहुमत न हो, तो राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है । किन्तु ऐसी 





] झनुच्छेद ३५६८ ॥। 2 श्रनुच्देद २५६ । 
3 भनुच्छेद २५७। 4 शभनुच्छेद ७४ (१)। 
8 अनुच्छेद २५६ भोर २५७ । 


२६० भारतीय गणराज्य का शासन 


का परामर्श मानने पर बाध्य होगा। यदि कोई राज्यपाल जिह्दी है और अपने 
सन्त्रियों की बात नही मानता तो वह शासन के स्थायित्त को खतरे में डाल सकता 
है | डा० अम्बेदकर ने भी यही कहा था कि राज्यपाल के अपने मन्त्रिमण्डल के प्रति 
दो प्रकार के कत्तंव्य होगे “राज्यपाल का प्रथम कर्नव्य यह होगा कि बहू मन्त्रि- 
मण्डल को कायम रखे क्योकि मन्त्रिमण्डल या मन्त्रि-परिपद्‌ राज्यपाल के प्रमाद- 
पर्यन्‍्त ही सत्तारुढ रह सकती है । राज्यपाल का द्वितीय कत्तंव्य यह है कि वह मर्त्रि- 
मण्डल को समभावे और उसे वैकल्पिक नीति का मार्ग सुझावे और इस प्रकार 
मस्त्रियों से कहे कि वे अपने निर्णयो पर पुर्नावचार करे |” 

प्रदेशिक समितियाँ (]२७६00०॥ 00०0000:0९४)--राज्यो की पुनर्गेठन 
योजना में प्रस्तावित किया गया है कि पजाब भर भर न्ध्र-तैलगाना में सम्बन्धित राज्य 
विधान सभा की प्रादेशिक समितियाँ स्थापित हो। पजाव राज्य में पजावी भाषा- 
भाषी प्रदेशों को हिन्दी मापा-मापी क्षेत्रों मे अलग विभाजित किया जायगा और 
प्रत्येक क्षेत्र या प्रदेश में उसकी श्रपनी प्रादेशिक समिति होगी। उबत प्रादेशिक समिति में 
उस क्षेत्र या प्रदेश के राज्य विधान सभा के सदस्य होगे और कुछ ऐसे मन्‍्त्री भी होंगे 
जो उस क्षेत्र या प्रदेश से राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए हो | किन्तु उवत 
प्रादेशिक समिति में राज्य का सुख्य मन्‍्त्री सदस्य नहीं होगा। उसी प्रकार श्रान्न्न- 
तैलगाना राज्य में दो प्रादेशिक समितियाँ होगी, जिनमें एक आन्ध्र के लिए होगी तथा 
दूसरी तैलगाना के लिए होगी | पजाव की प्रादेशिक समितियों की योजना की रूप- 
रेखा के श्रनुसार सारे पुनर्गठित पजाब राज्य के लिए एक ही विघानमण्डल होगा, 
जो सरि राज्य के लिए विधान तैयार करेगा तथा सारे राज्य के लिए केवल एक ही 
राज्यपाल होगा जिसकी सहायता करने और जिसको मन्त्रणा देने के लिए एक मस्त्रि- 
परिषद्‌ होगी । उक्त मन्त्रि-परिषद्‌ सारे राज्य के समस्त प्रशासन के लिए राज्य की 
विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी । यदि कोई विधि किसी विशिष्ट विषय पर 
तैयार करनी होगी तो ऐसी विधि के सम्बन्ध मे प्रस्ताव प्रादेशिक समितियों को भेज 
दिये जायेंगे । विशिप्ट विषयो के सम्बन्ध में प्रादेशिक समितियाँ अपनी शोर से भी 
राज्य सरकार को सामान्य नीति के सम्बन्ध में ऐसे सुझाव दे सकती हैं जिनमें विशेष 
वित्तीय दायित्व निहित न हों । सामान्यत प्रादेशिक समिनियाँ जो परामर्श सरकार 
को देंगी उतकों मानता शासन के लिए भी और राज्य के विधानमण्डल के लिए भी 
प्राय आवश्यक होगा । यदि मतभेद हो तो राज्य का राज्यपाल निर्णय करेगा और 
उसका निर्णय श्रन्तिम होगा और वाध्य भी होगा । 

भारत सरकार ने जिन प्रादेशिक समितियों की योजना का विकास किया हैं, 
उस विकास के फलस्वरूप सम्बन्धित राज्य के विभिन्‍न क्षेत्रों और प्रदेशों मे रहने वाले 
सभी लोगो के अधिकारों और हिनो की रक्षा हो सकेगी, इसलिए यह एक नया 
सवैवानिक प्रयोग है । प्रो० व्हीर ने प्रादेशिक समिति के विचार के बारे मे लिखा 
है “प्रादेशिक समिति की कल्पना करने समय हम एक ऐसे निकाय की कल्पना करते 
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हैं जो किसी न किसी रूप से उस सत्ता या उस व्यवित के प्रति उत्तरदायी है जिसने 
प्रादेशिक समिति की स्थापना की है या जिसने उदत निकाय को कुछ श्रधिकार या 
कत्तंव्य सौंपे हें ।/ यह ठोक है कि प्रादेशिक समिति के पास भब्रन्तिम निर्णय करने की 
सत्ता नही है, और यदि उसके पास अन्तिम निर्णय करने की सत्ता होती तो हम उसे 
समिति नही कह सकते । प्रो० व्हीर ने पुत लिखा है कि “समिति का श्रर्थ ही ऐसे 
निकाय से है जो किसी अन्य सत्ता या निकाय के भ्रघीन हो या जिसने किसी श्रन्य सत्ता 
से भ्रधिकार ग्रहण किया हो, वास्तव में समिति के पास कोई मौलिक अ्रधिकार-झ्षेत्र 
नही होता । समिति या तो किसी अन्य निकाय की शोर से या किसी ग्रन्य निकाय के 
प्रति उत्तरदायी होकर अपना कार्य करती है । 

कोई समिति अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रही है या नही, इसका निर्णय 
ग्रो० व्हीर तीन प्रमाण से करते हे? प्रवमत, समिति को किसी निर्णय पर पहुँच 
जाना चाहिए | समित्ति का निर्णय यह भी हो सकता है कि वह कोई तथ्य ढूंढे या 
किसी तथ्य पर प्रकाश डाले, और समिति का निर्णय यह भी हो सकता है कि 
चह अपने से उच्चतर निकाय से कुछ सिफारिश करे, या कुछ प्रशासनिक आदेश दे 
या किसी की नियुक्तित करे या किसी विपय पर विचार करना स्थग्रित कराए । 
समिति अपने हाथ में कुछ भी कर्तंव्य ले, किन्तु उसका यह कत्तेंब्य हो जाता है कि 
चह विचाराधीन विषय पर कुछ न कुछ निश्चित निर्णय करे, और यदि समिति 
पिश्चित निर्णय नही करती तो यही माना जायगा कि वह अपना कार्य नही कर रही 
है। किन्तु केवल किसी निर्णय पर पहुँच जाता ही पर्याप्त नही है। समिति को अच्छा 
निर्णय भी करता चाहिए। भ्रन्तिम वात यह है कि वया समिति अपना कार्य कर 
रही है ? 

अभी इतनी जल्दी यह कह देना कठिन है कि प्रादेशिक समितियाँ अ्रपना 
कार्य भ्रच्छी तरह निवाहेगी, अथवा जो निर्णय समितियाँ करेंगी वे अच्छे निर्णय होगे । 
"किन्तु समितियाँ लाभदायक कार्य करेगी यदि उनको अ्रच्छा नेतृत्व मिले और बदि 
उनको प्रोत्साहन मिले । प० गोविन्दवल्लभ पतन्‍्त ने पजाव की प्रान्तीय समितियों 
की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा था “यह अच्छी और शुभ योजना है 
जिससे जाव के सभी लोगो में एकता और समानता का विकास होगा श्र उनके 
कल्याण की प्भिवृद्धि होगी ।/4 मास्टर तारासिह जी वयोवृद्ध भ्रक्ताली नेता हैं । 
उन्होने 'ट्रिब्यून' नामक पत्र में एक लेस >पवाया जिसका जीप॑क था “मैंने बह सम- 
आता वयों स्वीकार किया” (७॥ए 3 23०८९एा०ते ॥78 0०77ए97०शा8४०) । उात 
लेख के श्रस्तर्गत मान्टरजी ने लिखा “पजाबी सूवे के लिए जिन प्रान्तीय समितियों 
प्र समझौता हुआ है वह तव छुछ भी है और कुछ भी नहीं है । यह सेव उु् है 
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र्श्र आरतीय गणराज्य का शासन 


यदि हम सिखो के दिलो में से ऋ्रीव, उत्तेजना और भय को भावना को दूर कर सके 
ग्रौर साथ ही ऐसी भावनाएँ हिन्दुओं में भी पैदान कर सके। किन्तु यह समभौता 
व्यर्थ होगा यदि इस समभोते के फलस्वरूप हम हिन्दुओं और सिखों क्ते सम्वन्धो 
को सुखद न बना सके ।” मास्टर तारासिह जी ने श्रागे कहा “मैने इस समझोते को 
स्वीकार किया है और इस पर मैं ईमानदारी श्रौर निष्ठा के साथ प्रयोग करना 
चाहता हूँ ।” इसलिए पजाब की प्रादेशिक समितियों की योजना तभी सफल हो 
सकती है यदि हिन्दू और सिख दोनो सम्प्रदायो के लोग मिलकर पूर्ण सहयोग के 
साथ कायें करें | ऐसा न हो कि पजाव का समभौता केवल उदासीन स्वीकृतिन्मात्र 
सिद्ध हो । 

प्रादेशिक समितियों के कृत्यो को समझ लेना भी उपादेय होगा । पजाब की 
प्रादेशिक समितियाँ जिन विषयो पर कार्रवाई करेंगी, उनमे से कुछ विषय ये हे 

(१) राज्य का विधानमण्डल समस्त राज्य के लिए जिन विकास योजनाओं 
को मिश्चित करेगा और लिन योजनाग्रो के सम्बन्ध में नीति निर्माण करेगा, उन्हीं 
विकास योजनाओं और नीतियो की क्रिप्रान्विति के श्रच्तर्गंत प्रादेशिक समितियाँ 
अपने-प्रपने प्रदेशी बे. लिए विकास योजनाएँ और ग्राधिक योजनाएँ तैयार करेंगी । 

(२) प्रादेशिक समितियाँ स्थातीय स्वश्ञासन का कार्य करेंगी अर्थात्‌ नगर 
प्रशासन सम्बन्धी निगर्मों, सुधारमण्डलो, जिला वोर्डों और अन्य अधिकारियों के 
स्थानीय स्वशासन या गाँव प्रशासन या ग्राम पचायतो के सम्बन्ध में उन्तको मन्त्रणा 
देंगी और उनका मागगे-दर्शन करेंगी । 

(३) प्रादेशिक समितियाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य, आ्रारोग्य और सफाई, छोटे 
अ्रस्पतालो और दवाखानो की भी देखभाल करेंगी । 

(४) बे प्रारम्मिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का सचालन भी करेंगी । 

(५) कृषि-विकास भी उन्हें सौंपा गया है । 

(६) कुटीर उद्योग-घस्धों को प्रोत्साहन देगी । 

(७) पशुओ की नस्लो का परिरक्षण, रक्षण और सुधार करेंगी तथा 
पशुओं को छूत की बीमारियों से बचाने का प्रयत्न करेंगी एवं पशु-चिकित्सा का भ्शि- 
क्षण देंगी तथा ऐसे पशु-चिकित्सालयों को खुलवायेंगी । 

(८) पशुओं को बन्द करने के बाडो श्रथवा कानन्‍्जी हाउसो की व्यवस्था 
करेंगी ताकि इस प्रकार जानवर खेतो का या घरो का नुकस्तान न कर सकें । 

(६) जंगली जानवरो भ्रोर चिडियो का सरक्षण । 

(१०) मत्स्य-्पालन (१७॥७०६४) को प्रोत्साहन । 


(११) सरायो या धर्मशझालामो की व्यवस्था और उनके रखवालो की 
व्यवस्था 


के (१२) वाज़ारो, हाटो और मेलो को प्रोत्साहन देंगी तथा उनकी व्यवस्था 
करेंगी । 


(१३) सहकारी समितियों या सभाओं की स्थापना करेंगी और उन्हें 


गिज्यि लय ऋंयाी 
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(१४) दान और दानशील अथवा परोपकारी स्रस्थाओ्रों दानशील श्रथवा 
परोपकारार्थ तीवि भौर अन्य धाभिक सस्थाओरो का प्रवन्ध आदि करेगी । 

किन्तु यह सम्भव नही है कि सारे राज्य के विधानमण्डल का और प्रादेशिक 
समिति के श्रधिकार-क्षेत्रो का पूर्ण विभाजन किया जा सके । इसका सीधा सा कारण 
यह है कि प्रशासन को पूर्णतया विभाजित नहीं किया जा सकता। सत्य तो यह है 
कि राज्य का कोई भी कार्य कोप्ठीकृत अर्थात्‌ केवल राज्य का कार्य नही कहा जा 
सकता । राज्य का प्रत्येक कृत्य कुछ न कुछ राष्ट्रीय महत्त्व लिये हुए होता है, भौर 
यद्यपि प्रत्येक कार्य को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से करने के कुछ न कुछ ग्रुण हैं 
फिर भी उन क्ृत्यो को उच्चस्तरो के अनुभार प्रमाणीकृत करना आवश्यक होगा । 
इसके प्रतिरिक्त सफल नियोजन के लिए सारे राष्ट्र का सम्मिलित प्रयास शोर 
सहयोग झ्ावश्यक है । जहाँ राजनीतिक सत्ता विभिन्‍न केन्द्रों में केन्द्रित होती है वहाँ 
का विकास असन्तुलित और श्रव्यवस्वित होता है, और इस कारण नियोजन भ्रत्यन्त 
कठिन हो जाता है। इसलिए प्रजातन्‍्त्र की सफल कियान्विति के लिए सत्ता का 
विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तत झ्राकर्षक लग सकता है किन्तु व्यवह्रत विकेन्द्रीकृत सत्ता 
के भ्रन्तगंत यदि प्रजातन्‍्त्र का प्रयोग किया जायगा तो सामाजिक आ्राथिक गठवडियाँ 
पैदा हुए बिना मे रहेगी । इस समय सारे ससार में सामाजिक, आशथिक और राज- 
नीतिक परिस्थितियाँ बदली हुई हैं इसलिए हर एक देश में सत्ता का केन्द्रीकरण हो 
रहा है । ४ 

विशिष्ट विपयो पर विधि निर्माण करते समय प्रादेशिक समितियों का परामर्ण 
अवश्य लिया जायगा और विशिष्ट विपयो के सम्बन्ध में स्वय प्रादेशिक समितियाँ 
भी राज्य सरकार के पास अपने प्रस्ताव भेज सकती है और विधान निर्माण श्रथवा 
सामान्य नीति के विपय में वे राज्य की सरकार को अपनी ओर से भी परामर्णु 
भैज सकती हैं । प्रादेशिक समितियों द्वारा दी गई मन्त्रणा या सलाह सामान्यत राज्य 
सरकार को श्रौर राज्य के विधानमण्डल को माननी होगी । वदि किसी प्रस्ताव 
के सम्बन्ध में मतभेद होगा तो राज्यपाल निर्णय करेगा और उसका निर्णय सभी पर 
मान्य और बाध्य होगा ' यदि प्रादेशिक समितियाँ अपना कार्य अच्छे ढग से करेंगी 
झौर यदि उनके निर्णय उचित होगे, तो सामान्यत समितियों की सलाह को राज्य 
की सरकार भी मानेगी और विधानमण्डल थी मानेगा। प्रादेशिक समितियों के 
कार्य में अधिक सफलता तब मिलेगी जब उसी एक ही दल का बहुमत विधान सभा 
में भी हो और प्रादेशिक समितियों मे भी हो, या फिर उन्हें अधिक सफलता तब 
मिलेगी जब सम्बन्धित राज्यों में सयुब्त सरकारों का निर्माण हो । यदि राज्य बिवान- 
मण्डलो में और प्रादेशिक समितियों में एक ही दल का स्पष्ट बहुमत हो, तो प्रादेशिक 
समितियों की सफलता के लिए शआ्रादर्श स्थिति उलन्न हो सकती है, किन्तु श्राधुनिक 
परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि भ्रमी छुछ समय तक पजाव को स्वपिति 
श्रस्थिर ही बनी रहेगी । यदि एक ही दल का स्पष्ट बहमत दोनों में (राज्य के 
विधानमण्डल में और प्रादेशिक समितियों में) न हो तो फिर वही भ्रच्छा होगा कि 
शाज्य में मिली-जुली सरकार हो । मिली-जुली या संयुक्त सरकार निम्मन्देह एक 
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विरोधाभास है क्योकि यह मन्ध्रिमण्डल के उस मौलिक सिद्धान्त के विरुद्ध है जिसके 
अनुसार मन्त्रिमण्डल एक ऐसे दल का प्रतिनिधित्व करता है जिसके सभी सदस्य एक 
सिद्धान्त के मानने वाले हो । किन्तु यदि प्रादेशिक समितियों की योजना को सफल 
बनाने के लिए सयुक्त सरकार का निर्माण करना पडे, तो कोई विशेष हानि न होगी। 
यदि पजाब के हिन्दू और सिख नेता मिलकर सच्चे दिल से हिन्दुझों और सिखो के 
दिलो में से पृथकतावादी भावनाग्रो के दूर करने का प्रयास करें और इस दिशा में 
मास्टर तारासिह और उनके अनुयायियो ने काये करने का वचन भी दिया है--तो 
फिर कोई कारण नही है कि पजाब के राजनीतिक जीवन मे शीतघ्रातिशी प्र सुधार 
न हो । जब साम्प्रदायिक्ता का श्रन्त हो जायगा और प्रादेशिक भाषा का प्रइन 
बैधानिकत हल हो जायगा, तो फिर प्रान्तीय समितियों की सचसुच आ्रावश्यकता ही 
न रह जायगी, और फिर सयुक्त या मिली-जुली सरकार की भी आवश्यकता न 
रहेगी । यह एक कहावत सी वन गई है कि इगलैड में सयुवत सरकारे पसन्द नही की 
जाती, फिर भी १६१८ से लेकर १६४५ तक के काल में केवल ६ वर्ष तक तो सामान्य 
सरकारो ने शासन किया जिनमे प्रभावी बहुमत के आ्राधघार पर एक दल की सरकारो 
का शासन रहा, अ्रन्यथा इतने लम्बे काल तक इगलेड में भी मिली-जुली सरकारो 
का शासन रहा | इगलैड का इतिहास साक्षी है कि जब्र कभी इगलैड के ऊपर झापत्ति 
के बादल घहराये, उस समय देश को आपात से बचाने और देश की एकता और 
स्थिरता की रक्षा के हेतु इगलैड के मन्त्रिमण्डलो ने सदेव अपने दलीय स्वरूप को 
त्याग दिया है। काँग्रेस सरकार ने भी देश का एकता को बनाये रखने के लिए 
प्रान्तीय समितियों की योजना की है, और यदि काँग्रेस पजाव मे मिली-जुली या 
सयुत्रत सरकार बनाने की श्रनुमति दे दे, तो यह काँग्रेस का बहुत बडा त्याग होगा । 
शानी करतार सिंह ने जो निम्न वत्तव्य दिया था कि “शासन के क्षेत्र में हम सहयोग 
कर सकते है यदि शासन हमारा सहयोग अकालियो के रूप में चाहे” उसका कुछ 
गम्भीर श्रर्थ है। काँग्रेस इतनी नीचे भी नहीं गिर सकती कि वह अ्रकालियो के 
साम्प्रदायिक दल के साथ सयुक्त सरकार बनावे । किन्तु यदि श्रकाली दल अपनी 
उन्मादपूर्णा और ही साम्प्रदायिकता को त्याग दें और सच्चे मन से वचन दें कि 
पजाब के दोनो सम्प्रदायो मे सहयोग बढ़ाने का प्रयास करेगा, तो यह हानि-रहित 
राजनीतिक बुद्धिमत्ता होगी कि भ्रवसर से लाभ उठाया जाय चाहे किन्‍्ही कारणों 
से अकाली दल का नाम साम्प्रदायिक ही जान पड़े | श्रकालियो ने सदैव यही कहा 
है कि उनका धर्म राजनीति से श्रलग नहीं हो सकता, इसलिए उनसे ऐसी आशा 


नही करनी चाहिए कि वे इस समय घर्म को राजनीति से श्रलग करके अपनी राज- 
नीतिक आत्महत्या कर डालेंगे ॥ 





हाल दो में सरदार छान मिद्द राढेवाला ने एक वक्तव्य में कहा था कि जब प्‌ जाव और 
पैप्सू के पुनगैठन के सम्बन्ध में सरकार और अकालियां में समभोता हो चुका है तो फिर सिखों के एक 
राजनीतिक सगठन के रूप में अकाली दल का आवश्यकता द्वी क्या रह गई । उन्होंने यह भी घोषणा 
की #ि वे अपने समर्थक्षों ओर सहयोगियों फ़े सश्ति काँग्रेस में मिल रहे हैं। इस नई परिस्थिति से 
सम्भवन +जाव छो राजनीनि दा पॉसा पलट जायगा। किन्तु मास्टर तारामिंह ऐसा नहीं समझते कि 


राज्य की कार्यपालिका रह 


इसके अतिरिक्त यह भी ससदीय जासन-प्रणाली के सर्वथा विरुद्ध है कि 
राज्य के कार्यपालिका प्रधान को ऐसी शक्ति दे दी जाय जिससे वह मन्त्रिमण्डल और 
प्रादेशिक समिति के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थता करे। इससे राज्यपाल 
राजनीतिक विवादों में फंस जायगा और फलस्वर्प उसकी वैधानिक स्थिति ख़राब 
हो जायगी । यह सिद्धान्त अपनी जगह श्रटल है कि, “राज्य का प्रधान दलगत राज- 
तीति से दूर रहे, साथ ही उसको केवल इतना ही श्रधिकार रहना चाहिए कि वह 
उत्तरदायी मन्त्रियो की आलोचवा करे, उन्हें परामश दे, और उनका मित्र बना 
रहे ।” यदि राज्यपाल इस निदिप्ट मार्ग से इधर-उधर हटता है तो बुरे परिणाम हो 
सकते हैं, और राजनीतिक सकट स्देव बने रह सकते हैं । 











अकाली दल की श्रावश्वकता समाप्त हो चुद्दी है श्लीर वे 'हऋकाती दल को स्क रावनीरिक दल के 
रूप में समाप्त करने को अभी तैयार नही है । वे इसके लिए नी तैयार नी हैं. कि श्र तल दल केबच 


एक अ्र-राजनीतिक सास्कृतिक दच के रूप में बना रहे जैसा कवि शो गदेवाला ने सुझाव दिया हैं । 


अध्याय १० 


राज्य का विधानसण्डल 
(7.९ 546 3,९2792607९) 


राज्य का विधानमण्डल (७ 868/6 7,028]8607०) >+तये सविधान के 
प्रधीन प्रथम भ्रनुसूची के भाग (क) में के प्रत्येक राज्य मे एक विधानमण्डल है जो 
राज्यपाल और यथास्थिति एक सदन या दो सदनो से मिलकर बनता है । प्रारम्भ 
में माग (क) के राज्यों में बिहार, बम्बई, मद्रास, पजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी 
बगाल में और भाग (ख) के राज्यो में मेसूर मे द्विसदनात्मक विधानमण्डल थे । 
मध्य प्रदेश का नया राज्य, जिसकी स्थापना चार राज्यो के मेल से हुई है, भी दिस- 
दनात्मक विधानमण्डल वाला राज्य होगा ॥? जिन राज्यो में द्विसदनात्मक विधानमण्डल 
हैं, उनमें निम्न सदन, विधान सभा कहलाता है और उच्च सदन, विधान परिषद्‌ के 
नाम से विख्यात है। किन्तु उन राज्यो में, जिनके विवानमण्डल में एक सदन होगा, 
उनका विधानमण्डल विघान सभा कहलाता है । 

द्विसदनात्मक विधानसण्डल (]छा०&77७:७) 7.,0288४००७४ ) --सविधान सभा 
ने प्रान्तीय संविधान के निर्माण के लिए प्रान्तीय सविधान समिति की स्थापना की 
थी और यह उसी की सिफारिशों का फल था जो कुछ राज्यो में तो द्विसदनात्मक 
विधानमण्डलो की स्थापना की गई और कुछ राज्यो में एकल सदनीय विधानमण्डलो 
की । समिति ने सिफारिश की थी कि किसी प्रान्त में द्वितीय सदन रखा जाय या 
नही, यह प्रश्न सम्बन्धित प्रान्त को स्व्रय निर्णय करना चाहिए। यदि कोई प्रान्त 
यह निर्णय करे कि उसे द्विसदनात्मक विधानमण्डल रखना चाहिए, तो ऐसे प्रान्त में 
विधान परिषद्‌ की स्थापना हो जानी चाहिए | किन्तु यदि कोई प्रान्त विधान परिषद्‌ 
रखना न चाहे तो उसको मजबूर नही किया जा सकता । प्रान्तीय सविघात समिति 
को उक्त सिफारिश के फलस्वरूप निर्णय किया गया कि सविधान सभा में विभिन्‍न 
प्रान्तो के जो प्रतिनिधि हैं उनको श्रलग-श्रलग अपने-अपने प्रान्त के लिए निर्णय करना 
चाहिए कि क्‍या वे अपने-अपने प्रान्त में द्वितीय सदन रखने के इच्छुक हैं अथवा 
नही । झासाम, मध्यप्रदेश और उडीसा, इन तीन प्रान्तो के प्रतिनिधियों ने द्वितीय 





 चुकि मध्य प्रदेश के लिए विधान परिष्द्‌ की स्थापना में अभ्रभी कुछ समय लगेगा, इसलिए 
यह व्यवस्था का गडं है कि सविषान के भनुच्छेद १६८ (१) में ऐसी तारीखों से सशोषन कर लिया 
जाए जिन्हें राष्ट्रपति निश्चित करे । १९५७ के निर्वाचन में ज्योंद्या मध्य प्रदेश की विधान सभा 
निर्वाचित होकर भा जायगो ऋर ज्योंदीठक्त नव निवाचित विधान सभा के सदस्य विधान परिषद्‌ 
के लिए आवश्यक रुख्या में सदस्य निर्वाशचत कर लेंगे, त्योंद्दी बवत अनुच्छेद में इच्छित मशोषन 
की भनुमति राष्ट्रपति प्रदान कर देगा । हु 
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सदन के विरुद्ध निर्णय किया, किन्तु अन्य सभी प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने द्वितीय सदन 
रखने के पक्ष मे निर्णय किया ! १६४५६ के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने व्यवस्था 
की है कि पुनर्गठित और वृद्धि-प्राप्त मध्य प्रदेश राज्य में द्विंसदनात्मक विधानमण्डल 
होगा । राज्य पुनर्गठन विधेयक के प्रारूप में एक टिप्पणी दी गई है, जो इस प्रकार 
है “प्रस्तावित मध्य प्रदेश का नया राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सघ का 
सब से बडा राज्य होगा और वह चार वत्तेमान राज्यों से मिलकर बनेगा इसलिए 
उक्त मध्य प्रदेश राज्य के लिए जितनी जल्दी व्यावहारिक हो, हिसदनात्मक विधान- 
मण्डल की स्थापना होनी चाहिए ।”१ इसीलिए मध्य प्रदेश के नये राज्य में द्वितीय 
सदन की स्थापना सघ सरकार के विनिश्चय का फल है जिनकी आवश्यकता राज्य 
के पुनर्गठन के फलस्वरूप पैदा हो गई, यद्यपि प्रारम्भ मे मध्य प्रदेश ने द्विसदनात्मक 
विघानमण्डल रखने के विरुद्ध निर्णय किया था । 
सविघधान ने ससद्‌ को यह शवित दी है कि वह विधान परिपद्‌ को उस राज्य 
में, जिसमे वह नहीं है, स्थापित कर सकती है और उसे उस राज्य में जिसमे वह 
है, समाप्त कर सकती है । किन्तु विधान परिपद्‌ का उत्मादन या सृजन सविधान 
का सशोधन नहीं समझा जायगा । ससद्‌ विधि द्वारा किसी विघान परिपद वाले 
राज्य में विधान परिषद्‌ के उत्सादन के लिए अथवा वैसी परिपद्‌ से रहित राज्य 
में उसके सुजन के लिए उपबन्ध कर सकती है यदि सम्बन्धित राज्य की विधान 
सभा ने इस उद्देश्य का सकलप सभा क्यो समस्त सदस्य सख्या के बहुमत से तथा 
उयस्यित और मतदान करने वाले सदस्पों की सझ्या के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत 
से पारित कर दिया हो | कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कि ] राज्य की 
विधान सभा ने अपने राज्य में विधान परिपद्‌ के सृजन (७९४४४०॥) या उत्सादन 
(४००॥५७०७) के लिए एक नकलल्‍प, सभा की समस्त सदस्य सख्या के वहुमत से तथा 
उपस्थित और मत देने वाले सदस्यो के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पास कर 
दिया हो, तो ससद्‌ तदर्थ विधि पास करके झ्रावश्यक कारंवाई करेगी । 
विवान परियपद्‌ के सृजन या उत्लादन के लिए जिस प्रणाली को अपनाया 
गया है, वह प्रणाली १६३४ के भारत सरकार अधिनियम की तदर्थ प्रणाली के ही 
समात है | डा० अम्बेदकर ने सविघात सभा में राज्यो की विधान परिपदो के सृजन 
या उत्सादन के सम्बन्ध में अपनायी यई प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा था 
“इस अनुच्छेद के उपवन्ध लगभग वही हैं जो १६३५ के भारत सरकार अधिनियम 
के अनुच्छेद ६० में विधान परिपद्‌ के सृजन के लिए और अनुच्छेद ३०८ में उसके 
उत्सादन के लिए दिये गए है । हमने विधान परिपद्‌ के सृजन या उत्लादन के सम्बन्ध 
में जो प्रणाली स्वीकृत की है उसके अनुसार किसी राज्य का निम्न सदन सकृलव द्वारा 
970०९९१॥ह8 ० गिी९ एणा8गञाप्ां 285९० 09, ५० एा, ७ 830--9 
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अनुच्चेद १६६ (३) । 
अनुच्छेद १६६ (१)! 
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र२€छ भारतीय गणराज्य का शासन 


सिफारिश करेगा कि विधान परिषद्‌ सुजित हो या उत्सादित की जाए। इस प्रकार 
विधान परिषद्‌ वाले राज्य में विधान परिषद्‌ के उत्सादन के लिए और विघान 
परिषद्‌ से रहित राज्य में विधान परिपद्‌ के सृजन के लिए जो परिवत्तंन होगे उनको 
सुगम बनाने के विचार से उपबन्धित किया गया है कि सस॒द्‌ की तदर्थ विधि संविधान 
का सशोघन नहीं समझी जायगी क्योंकि सविधान का सशोवन ज़रा ठटेढी खीर है |” 

विधान परिषदो की उपयोगिता (0967 ०६४४6 [,0ट88५ए७ (00ए०००॥७) - 
प्रान्तीय संविधान समिति ने द्वितीय सदनो की स्थापना के लिए जो प्रणाली अपनायी, 
उसके लिए उनके पास कुछ भी कारण या श्राधार रहे हो, किन्तु यह निस्सन्देह स्पष्ट 
है कि भारतीय सविधान के स्वय निर्माता भी विधान परिषदो की उपयोगिता के 
सम्बन्ध में पूर्णतया निश्चित नहीं थे। विधान परिषदो के उत्सादन की व्यवस्था 
करके सविधान के निर्माताओं ने विधान परिषदो को राज्य शासन-व्यवस्था में अत्यन्त 
हीन और अस्थायी (६०॥५४॥॥ए७) स्थिति प्रदान की । इस प्रकार विधान-परिपदें न 
केवल द्वितीय सदन हैं. वरन्‌ वे घटिया दर्जे की और श्र-प्रधान भी हैँ । विधान परिषदो 
का धत विधेयकों के ऊपर कोई नियन्त्रण नही है । घन विधेयक केवल विधान सभा 
में पुर स्थापित किया जा सकता है, और जब विधान सभा उसे पास कर चुके, तब 
वह विधान परिषद्‌ के पास उसकी सिफारिशो के लिए भेजा जाता है । विधान परिषद्‌ 
के लिए यह आवश्यक है कि वह धन विधेयक के प्राप्त होने की तारीख के चौदह 
दिनो के अन्दर उबत विधेयक को अपनी सिफारिशो सहित या बिना सिफारिशों के 
भी विधान सभा को वापिस भेज दे । किन्तु विधान परिषद्‌ की सिफारिशों विधान 
सभा के लिए सर्वथा मान्य नही हें । यदि विधान सभा, विधान परिषद्‌ की सिफारिशों 
को अ्रस्वीकृत करे अथवा यदि विधान परिषद्‌ चौदह दिनो के श्रन्दर कोई सिफारिश 
ही न करे, तो भी विधेयक राज्यपाल की श्रनुमति प्राप्त होने पर विधि का रूप 
धारण कर लेगा । विधान परिषद्‌ श्रधिक से अधिक किसां धन विधेयक को चौदह 
दिन तक रोके रख सकती है। अ-वित्तीय विधेयको के सम्बन्ध मे भी विधान 
परिषद्‌ के पास कोई प्रभावी शज्ितियाँ नहीं हैं। किसी अ वित्तीय विधेयक के पांस 
होने मे विधान परिषद्‌ अधिक से अ्रधिक्त चार मास की देर लगा सकती है । यदि 
राज्य के विधानमण्डल के दोनों सदनो में किसी बात पर मतभेद हो जाए तो सविधान 
ने उक्त मतभेद को सुलभाने के लिए दोनो सदनो के सम्मिलित अधिवेशन की व्यवस्था 
नही की है | अन्त में विधान सभा ही जो कुछ चाहती है वही होता है । 

विधान परिषद्‌ में विभिन्‍न तत्त्वों का प्रतिनिधित्व होता है तथा उसमें कुछ 
नामाकित सदस्य भी होते हैं । ऐसा बेमेल सदन न तो ठीकू-ठीक पुनविचारक सदन 
के रूप में कार्य कर सकता है श्रौर न यह विघान सभा द्वारा जल्दवाज़ी में पास 
किए गये किसी विधान को उचित जाँच-पडताल या परीक्षा कर सकता है । सत्य 
यह है कि प्रत्येक राज्य के दोनो सदनो के लिए योग्य प्रतिनिधियो की कमी है और 
विधान परिपदें अपनी ओर योग्य व्यक्ति आकर्षित नही कर सकी हैं | कई ऐसे राज्य 
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जिनमें ह्विसदनात्मक विधानमण्डल हैँ यह अनुभव करने लगे हैं कि राज्यो में द्वि- 
सदनात्मक विवानमण्डलो का रखना निरी मूर्खता है। वे यह भी अनुभव करते हैँ कि 
यह मेहगा प्रयोग है और राज्य के स्वल्प द्रव्य-साधनो पर भारी भार है। वम्बई 
राज्य की विधान सभा ने ४ दिसम्बर, १६५३ को ३१ मतो के विरुद्ध १८२ मतों से 
विधान परिपद्‌ के उत्सादन-सम्बन्धी सकल्प को पास किया। यदि विधान परिपदे 
द्वितीय सदन की लोकततन्‍्त्रात्मक श्रावश्यकताग्रो की पूत्ति नही करती तो उनका जारी 
रखना भारी छलपूर्ण मज़ाक है। 


विधान परिषदो को रचना (007ए०शध्व07 ०0 धा6 /6हवा880ए९ 0०णाणो8) 
सविधान ने तो केवल यही उपवन्धित किया है कि प्रत्येक राज्य की विधान सभा में 
अ्रधिक से ग्रधिक और कम से कम कितने सदस्य होने चाहिएँ। प्रारम्भ में सविधान 
ने उपबन्धित किया था कि किसी भी विधान परिपद्‌ में चालीस से कम सदस्य न 
हो और उसके सदस्यों की श्रधिक से अधिक सख्या उस राज्य वी विधान सभा के 
सदस्यों की समस्त सख्या के २५% से अधिक नहीं हो । राज्यों के पुनर्गठन के कारण 
संविधान मे कुछ सशोधन करने के उद्देश्य से नवे. विधान सशोवन अधिनियम ने 
उपबन्वित किया है कि विधान परिपद्‌ के सदस्यो की समस्त सदस्य सर्या उस राज्य 
की विधान सभा के सदस्यो की समस्त सख्या की एक-तिहाई से अधिक न होगी । 
वत्तेमान उपबन्धो के अधीन, जब तक कि ससद्‌ विधि द्वारा अन्यथा निर्णय न करे, 
राज्य की विधान परिपद्‌ की रचना निम्न रीति से होगी -- 

(क) यथाशक््य एक-तिहाई सख्या उस राज्य की नगरपानिकाग्रो, जिला- 
मण्डलो तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियो के, जैसे कि ससद्‌ कानून हारा निर्घा- 
रित करे, सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचकमण्डलो द्वारा निर्वाचित होगी । 

(ख) यथाअवय वारहवाँ भाग उस राज्य में निवास करने वाने ऐसे व्यक्तियों 
से मिलकर बने हुए निर्वाचकमण्डलो द्वारा चुना जायगा, जो भारत राज्य-क्षेत्र के 
किसी विश्वविद्यालय के कम से कम ३ वर्ष के रनातक हैं, अयवा जो कम से कम 
३ वर्ष से ऐसी शर्तों को पूरा करते है, जो ससद्‌ निर्मित किसी कानून के द्वारा था 
ग्रवीन वैसे किसी विश्वव्द्यालय के स्तातक की उपाधियों या अहेंताग्रो के वरावर 
ठहराई गई हो । 

(ग) यथाशव्य वारहवाँ भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने निर्वाचकमण्डलो 
द्वारा निर्वाचित होगा, जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओ से अनिम्त स्तर 
की ऐसी शिक्षा-पस्थाग्रों में पटाने के काम में कम से कम # वर्ष से लगे हुए हैं, जैसी 
कि सदू निर्मित कानून द्वारा या श्रवीन निर्वारित वी जाए । 

(घ) तृत्तीयाश राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यवितयो में से 
निर्वाचित होगा, जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं । 

(ड) शेष सदस्य राज्यपान द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किये जायेंगे 
जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा के विपयो के 
बारे में विद्येप ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है । 


॥ अनुच्चेद १७१ (३)। 
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विधान परिषद्‌ की रचना सक्षेप में इस प्रकार होगी (१) विधान परिषद्‌ 
के तृतीयाश सदम्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होगे, (३२) विधान परिपद्‌ के 
तृतीयाश् सदस्य राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित 
होगे जो सभा के सदस्य नही हैं, (३) शेष तृतीयाश सदस्यों के लिए अर्थात्‌ विधान 
परिषद्‌ के सदस्यों के है सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, (४) भ्रव 
शेष बचे विधान परिषद्‌ की समस्त सदस्य सख्या के है सदस्य जिनमें से (क) दादशाश 
विश्वविद्यालयों के उन स्नात्तक्रो द्वारा निर्वाचित होगे जो कम से कम तीन वर्षों से 
विश्वविद्यालयों के स्नातक हैं, श्रौर जो उसी राज्य में निवास करते हैँ तथा (ख) शेष 
द्वादशाश सदस्य ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होगे जो माध्यमिक पाठशालाओ से 
अनिम्त स्तर की शिक्षा-मस्थाओ में पढाने के काम में लगे हुए हैं । 
जो सदस्य स्थानीय सस्याग्रो, स्नातकों और शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होगे 
उनके निर्वाचन-क्षेत्र प्रादेशिक होगे जिन्हे सस॒द्‌ निर्मित कानून के श्राधार पर बनाया 
जायगा । नागरिको के प्रतिनिधित्व कानून, १६५० के श्रनुच्छेद ११ ने ऐसे निर्वाचन 
क्षेत्रो की सीमाग्रो को परिसीमित किया है। विधान परिषदो के लिए होने वाले सभी 
निर्वाचन, प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली से एकल क्रमणीय मत (8078० 
शाश्यार्शश'&0!० ए00९) द्वारा होगे। विधान परिषद्‌ का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 
किसी व्यक्ति को--भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी गायु तीस वर्षों से कम 
नही होनी चाहिए, और उसे वे सब शर्तें पूरी करनी चाहिएँ जिन्हे केन्द्रीय विधान- 
मण्डल अर्थात्‌ ससद्‌ निर्धारित करे । यह भी उपबन्धित किया गया है कि यदि विधान 
परिषद्‌ का कोई सदस्य, णरिषद्‌ की सभाओं से ६० दिनों तक लगातार बिना आज्ञा 
लिये अनुपस्थित रहे तो परिषद्‌ उसके स्थान को रितित घोषित कर सकती है। 
विधान परिषद्‌ वा संघटन [ (>हुपा६00. 6 ४6. 7,6.2वश98॥76 
(०णा०ण। ) --विधान परिषद्‌ एक स्थायी निकावब है जिसका विघटन नही हो सकता। 
उसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष हट जाते हैं और इस प्रकार एक सदस्य का 
सामान्य कार्यकाल ६ वर्ष है । यह श्रावश्यक है कि विधान सभा के सहित विधान 
परिपद्‌ वर्ष मे कम से कम दो बार अधिवेशन के लिए आहत हो और इसके पिछले 
सत्र की अन्तिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठकों के बीच का समय छ मास से 
श्रधिक नहीं होना चाहिए ।* राज्यपाल विधान परिपद्‌ को कुछ काल के लिए स्थग्रित 
कर सकता है । राज्यपाल यदि चाहे तो केवल बिघान परिषद्‌ को अलग से सम्बोधित 
कर सकता है या वह दोनो सदनो को साथ समवेत करके सम्बोधित कर सकता है 
और ऐसे अवसर पर इस प्रयोजन के लिए विधानमण्डल के सदस्यो ब्गे उपस्थित होने 
का प्रदेश दे सकता है। वह परिषद्‌ से उस समय लम्बित किसी विधेयक विषयक 
भ्रथदा ग्रन्य विषयक सन्देश भेज सकता है, और परिपद्‌ के लिए आवश्यक होगा कि 
वह सदेश द्वारा श्रपेशित विचारणीय विपण पर यथासुविया शीघ्र विचार करे। 





] अनुन्देद १७३ । 
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प्रत्येक सत्र के आरम्भ में विधान सभा को, अथवा राज्य में विधान परिषद्‌ होने की 
भ्रवस्था में साध समवेत हुए दोनो सदनो को, राज्यपाल सम्बोधित करता है तथा वह 
श्राद्वान का कारण भी विधानमण्डल को वताता है | परिषद्‌ के विनियामक नियमो 
से राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिप्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के लिए 
तथा सदन के अन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्व्वातिता देने के लिए व्यवस्था की जाती 
है । राज्य के प्रत्येक मन्‍त्री और महाधिवकता को अधिकार है कि वह उस राज्य की 
विधान सभा में भ्रथवा राज्य में विधान परिपद्‌ होने की श्रवस्था में दोनों सदनों मे 
बोले तथा दूसरे प्रकार से उनकी कार्रवाइयो में भाग ले, तथा विधानमण्डल की किसी 
समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिशा गया हो, वोले तथा दूसरे प्रकार 
से कारंवाइयो में भागू ले, किन्तु उसको मत देने का श्रधिकार न होगा ।* 

प्रत्येक राज्य की विधान परिपद्‌ श्रपने दो सदस्यों को श्रपना सभापति और 
उपसभाष ति चुनती है ' परिषद्‌ के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण 
करने वाला सदस्य यदि परिपद्‌ का सदन्‍्यथ नही रहता तो वह अपना पद भी रिक्त 
कर देता है । परिपद्‌ के सभापति या उप॑त्तमापति को, परिपद्‌ के तत्कालीन समस्त 
सदस्यों के बहुमत से पारित सकल्‍प के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है ॥२ 
परिषद्‌ की वैठक में सभी प्रइन उपस्थित श्रोर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत 
से निर्णीत होते हैँ किन्तु सभापति मतदान नहीं कर सकता । यदि किसी प्रशइन पर 
वराबर-वरावर मत आवे, तो सभापति मतदान करता है और उसका मत निर्णायक 
होगा । 

विधान परिषद्‌ के विधायी छवत्य ( 7,९87/980ए०. ऑएण्ररा0ग्ाह ० ४09 
00णएा०])--अ्-वित्तीय. विधेयक (# जी] ०:७० धाध्य 0०7९५ 73॥]) राज्य के 
व्धानमण्डल के किसी भी सदन में पुर स्थापित किया जा सकता हैं भर्थात्‌ जिस राज्य 
में विधान परिषद्‌ है, उसकी परिपद्‌ में भी अ-वित्तीय विधेयक पुर स्थापित किया 
जा सकता है । कोई श्र-वित्तीय विधेयक उस समय तक ऐसे राज्य के विवानमण्डल 
द्वारा पारित नही माना जा सकता जिसमें विधान परिपद्‌ भी है जब तक कि उक्त 
दोनो सदनो ने उस विधेयक पर अपनी-अपनी स्वीकृति न दे दी हो। घन विधेयको 
को छोडकर भ्रन्य प्रकार के विधेयक के सम्बन्ध में विधान परिपद्‌ के अग्रधिकारों पर 
जो सीमाएँ लगा दी गई हैँ, उनका वर्णन अनुच्छेद १६७ में फ्रिया गया है। यो विधे- 
यक विधान सभा में पास हो गया है झ्लौर विधान परिपद्‌ में विचार के लिए भेजा 
गया है उसमे सशोधन करने की शक्ति भी प्राय विवान परिपद्‌ से छीन ली गई है। 
जब ऐसा कोई विवेयक (क) विवान परियद्‌ द्वारा श्रस्वीफार कर दिया जाता है, 
अथवा (ख) परियपद्‌ के समक्ष विधेयत्त रखे जाने की तारीख से, उससे विश्वेयक पारित 
हुए बिना, तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है, झ्चवा (ग) ऐसे सझोवनों 





] ऋनुच्छेदर १७७ । 
2 'प्रनच्चेद १८३ (क)। 
3. 'भनुच्छेद्र १८३ (ग)। 
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सहित पास किया जाता है, जिन्हे विधान सभा स्वीकार नहीं करती, तो विधान सभा 
उस विधेयक को अपने उसी अधिवेजन अथवा वाद के अधिवेशनो में परिपद्‌ द्वारा 
सुझायें गये सशोचनो सहित अथवा उनके बिना फिर से पास कर सकती है भौर उसे 
फिर से विधान परिषद्‌ में भमेजती है। अब यदि विधान परिषद्‌ (क) उवत्त विधेयक 
को पुन अस्वीकार कर देती है, श्रथवा (ख) परिपद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने 
की तारीख से, उससे विधेयक पारित हुए बिना एक मास से भ्रधिक समय व्यतीत हो 
जाता है, अथवा (ग) परिपद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे सशोघनो सहित पारित होता है 
जिन्हें विधान सभा स्वीकार नहीं करती, तो वह विधेयक्र राज्य के विधानमण्डल के 
दोनो सदनो द्वारा उसी रूप मे पास समभा जायेगा, जिस रूप में विधान सभा ने उसे 
दुबारा पास किया था, और उसमे केवल वही सशोघन होगे ज़िन्हे विधान सभा ने 
स्वीकार किया है। इस प्रकार राज्यो के विधानमण्डलो के दोनो सदनो की विधायिनी 
शक्तियाँ बराबर नही हैं | विधान-परिषद्‌ तो केवल किसी विधेयक के पास होने में 
कुछ देर लगा सकती है और देर भी केवल चार महीने से अधिक नही । 
विघान परिषद्‌ के वित्तीय कृत्य (पर्यालक्नो फ््ाछाणा8 6 ४6 
0००्प्रण!] -- धन विधेयकों के सम्वन्ब में विधान परिषद्‌ के प्राय वे ही कृत्य हैं जो 
ससद्‌ के उच्च सदन भ्र्थात्‌ राज्य सभा के हैँ । विधान परिषद्‌ में घत विधेयक पुर - 
स्थापित नहों किया जा सकता ।* जब विधान समा में कोई धन विधेयक पास हो जाता 
है, तब बह विधान परिपद्‌ से उसकी सिफारिशो के लिए भेजा जाता है । परिषद्‌ में 
प्रस्तुत होने के १४ दिन के भीतर यदि वह धन विघेयक विधान परिषद्‌ की घप्तिफारिशों 
के सहित सभा में वापिस नहीं आता, तो वह विधेयक दोनो सदनो द्वारा पारित हुआ 
भान लिया जाता है । किन्तु यदि इस समय में परिषद्‌ उस विधेयक को अपत्ती सिफा- 
रिशो सहित सभा में भेज देती है, तो उन सिफारिशो को स्वीकार करने ग्रथवा अस्वी- 
कार करने का अधिकार सभा को है । यदि विधान परिपद्‌ विधेयक को अस्वीकार 
कर देती है तो भी विधेयक उसी रूप में दोनो सदनो द्वारा पारित माना जायेगा जिस 
रूप में उक्त विधेयक को विधान सभा ने पास किया था। 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घन विधेयको के सम्बन्ध में विधान परिषद्‌ के 
पास न तो कोई शवितियाँ हैं और न धन विधेयक परिषद्‌ से प्रारम्भ ही हो सकते हैं। 
धन विधेयको के सम्बन्ध मे परिषद्‌ तो केवल कुछ पवित्र सिफारिशों मात्र कर सकती 
है और विधान सभा चाहे तो उन पविन्न सिफारिशो को स्वीकार करे चाहे न करे । 
यदि परिपद्‌ मे प्रस्तुत होने के चोदह दिनो के भीतर भी परिषद्‌ किसी विधेयक पर 
अपनी सिफारिशें नही करती है तो भी ऐसा विधेयक राज्य के विधानमण्डल के दोतो 
सदनो द्वारा उसी रूप मे पारित माना जाता है जिस रूप में उस विधेयक को विधान 


सभा ने स्वीकार किया था। इसलिए वित्तीय विषयो से सम्बन्धित विधेयको के विषय 
में वास्तविक शक्ति विधान सभा के पास है। 





] अनुच्छेद १६८ (१) । 


राज्य का विवानमण्डल ३०३ 


विघान परिषद्‌ के प्रशासनिक कृत्य (406फ्राणा8 श्राप ७ उचाए।ए03 ० हीछ 
(०प्ाथ! )--मन्त्रि-परिपद्‌, विधान परिपद्‌ के प्रति उत्तरदायी नही है । सविधान ने 
स्पप्ट आदेश दिया है कि मन्त्रि-परिपद्‌ सामूहिक रूप रे विधान सभा के प्रति उत्तर- 
दायी है । फिर भी विवान परिषद्‌ को अधिकार है कि वह प्रइनो और पूरक प्रश्नों के 
द्वारा ऐसे विषयों पर वाद-विवाद कर सकती है जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक प्रशासन 
से हो और सार्वजनिक महत्त्व के ऐसे प्रस्ताव पर भी वाद-विवाद और विचार विनि- 
भय कर सकती है जिसका सम्बन्ध राज्य के प्रशासन से हो । 

विधान सभा 
(77७ 7,689 0ए९ 885९|9 ) 

विधान सभा की रचना ([ (6णएणएशणा एणी॑ ० ॥९हाशहकाए० 
488०709 )--विंधान सभा ही राज्य का लोकप्रिय सदन है और इसी सदन में 
वास्तविक शक्ति निवास करती है। विधान सभा ऐसे सदस्यों से मिलकर बनती है 
जो सर्वमावारण द्वारा प्रत्वक्ष रीति से निर्वाचित होते हैं, तथा वे उन प्रादेशिक 
निर्वाचन-क्षेत्रो से निर्वाचित होकर आते हैं जिनमें राज्य को विभाजित कर दिया 
जाता है। निर्वाचन वबस्क मताधिकार के आधार पर होता है प्र्बात्‌ प्रत्येक नागरिक 
को जिसकी झायु २१ वर्ष से कम नही है, और जो निवास-स्थान, पागलपन, अपराध 
आर भ्रष्टाचार के कारण मतदान करने से वचित नही कर दिया गया है, मताधिकार 
प्राप्त है । किसी नागरिक को वश, मूल जाति, धर्म या लिग के श्राधार पर मता- 
घिकार से वचित नहीं किया गया है। निर्वाचन आयोग के सचालन और निर्देशन 
में निर्वाचक नामावलियाँ प्रतिवर्ष तैयार कराई जाती हैं श्रौर उनका सथोबन किया 
जाता है । 

सविधान का आदेश है कि किसी भी राज्य की विधान सभा में ५०० से 
अधिक और ६० से कम सदस्य नहीं होगे। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-श्षेत्र में प्रति- 
निधित्व का आधार प्रति ७५,००० व्यवितयों पर एक नसदस्थ से अधिक नहीं होना 
चाहिए । निर्वाचन-क्षेत्रो को परिसीमित करने का सारा उत्तरदायित्व सयद्‌ के सपि- 
कार में दे दिया गया है भर प्रत्येक जनगणना के वाद विभिन्‍न प्रादेशिक निर्वाचन- 
क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को ऐसी सत्ता इस रुप में नगोवित और पुन प्रमबद्ध दर लेती 
हैं जैसा इन सम्बन्धों मे समद्‌ विधि द्वारा उपवन्धित करे । इन सामान्य उपबन्धों को 
छोडकर राज्यो के विधानमण्डलो में अल्पसस्यक वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए कुछ 
विशेष उपवन्ध बनाये गये हैं । श्रनुच्छेद ३३२ में कहा गया है कि ध्यसाम के आदिम 
जाति क्षेत्रों को छोटकर राज्यों के विधानमण्डलो में अनुसूचित जातियो झौर बनुमू चित 
श्रादिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रहेगे। साथ ही आसाम राज्य की विधान सभा 
में स्वायत्तशासी जिली के लिए भी कुछ न्थान सुरक्षित रप दिये गए हैं ।! एँंग्लो-2ण्डियन 
जाति के लिए भी एक विशेष उयवन्ध वनाया गया है) यदि किसी राज्य के राज्ण्याल 
का यह मत है कि उस राज्य की विधान नभा में ऐंग्लो-इण्टियन जाति का प्रतिनिधित्व 
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३०४ भारतीय गणराज्य का शासन 


उपधुकत रूप मे नही हुआ है, तो वह उस जाति के उपयुक्त व्यवित या व्यक्तियों 
को विधान सभा के लिए नामनिर्देशित कर सकता है | श्रनुपूचित जातियो, श्रनुसूचित 
आदिम जातियो तथा ऐग्लो-इण्डियन जातियो के लिए जो ये विशेष उपवन्ध वनाए 
गए हैँ श्रथवा जो स्थान सरक्षित रखे गए हैं वे सविधान के प्रारम्भ होने के १० वर्ष 
बाद समाप्त हो जायेंगे ।* 
विधान सभा की सदस्पता फे लिए ऋहंताएँ (0ण0७ए७ग०8७४०ा85 07 
श७्रएश्तए ्ण ४१० ,62व0987० 488०00)9 ) --किसी राज्य की विधान सभा 
का सदस्य निर्वाचित होने के लिए प्राय वहा श्रहंताएँ और झवे रखी गई हैं जो 
लोक सभा की सदस्यता के लिए रखी गई हैं ! विधान सभा के लिए निर्वाचन में 
खडे होने वाले प्रत्याशियों के लिए यह आवश्यक है कि वे भारत के नागरिक हो, 
उनकी श्रायु २५ वर्ष से कम न हो, और वे उन सारी शर्तों को पूरा करते हो जिन्हे 
ससद्‌ निर्धारित करे । एक ही व्यक्ति, राज्य के विधानमण्डल के दोनों सदनों का 
एक साथ सदस्य नहीं रह सकता, यदि उस राज्य में विधान परिपद्‌ भी है। उसी 
प्रकार एक ही व्यक्ति, दो या दो से श्रधिक राज्यों के विधानमण्डलो का एक ही 
समय में सदस्य नही हो सकता । और राज्य के विदवानमण्डल के किसी सदन का 
सदस्य, यदि सदन की आज्ञा के बिना लगातार ६० दिनो तक उसकी बैठकों से अनु- 
पस्थित रहता है तो सदन उसका स्थान रिवत घोषित कर देता है । 
संविधान ने कतिपय ऐसी श्रनहँताएँ (080००४॥0४078) भी निर्धारित 
की हैं जिनके कारण कोई व्यक्ति राज्य की विधान सभा का सदस्य चुने जाने के 
लिए श्र त होगा । ये श्रनह ताएँ निम्नलिखित हैं. (क) यदि वह भारत सरकार 
या किसी राज्य सरकार के श्रधीन किसी ऐसे लाभ के पद पर हो, जिस पद को कानून 
द्वारा राज्य के विधानमण्डल ने उन्मुक्ति नहीं दी है, (ख) यदि उसका दिमाग़ 
ठीक नही है तथा किसी मान्य न्यायालय ने उक्त घोषणा कर दी है, (ग) यदि वह 
दिवाजिया है, (घ) यदि वह भारत का नागरिक नही है, अथवा स्वेच्छापू्वंक किसी 
अन्य राज्य की नागरिकता उसने प्राप्त कर ली है, अथवा यदि उसकी राज्य भक्ति 
किसी अन्य विदेशी राज्य के प्रति है, (ड) अथवा यदि वह राज्य के विधानमण्डल 
के किसी कानून के द्वारा विधानमण्डल की सदस्यता के अ्रविकार से वचित कर दिया 
गया है। शर्ते न० (क) के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया है, कि यदि कोई 
व्यक्ति भारत सरकार का अथवा किसी अन्य राज्य का मन्‍्त्री है तो उसका पद इस 
सम्बन्ध में या इस प्रयोजन के लिए लाभ का पद नहीं समझा जायेगा। यदि कभी 
यह प्रइव उठे कि किसी राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन के सदस्य पर इनमें 
से कोई शर्ते लागू होती है या नही तो इस सम्बन्ध में राज्य के राज्यपाल का 
विनिश्चय अन्तिम होगा । किन्तु भ्रपना विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपाल के लिए 
प्रावश्वक होगा कि वह उवत विषय में निर्वाचन आयोग की सम्मति ले ले और राज्य- 
पाल भ्रपना विनिश्चय, निर्वाचन आयोग की सम्मति के आधार पर ही देगा ।* 





3 अअनु्लद के 2 भरनुच्छेद १६२। 


राज्य का विधानमण्डल ३०प्र्‌ 


इसलिए राज्यपाल का विनिच्चय एक प्रकार से निर्वाचन आयोग का ही विनिग्चय 
श्रथवा सहमति होगा । 

विघान सभा की अदधि (0एप७व४णा ० ६86 ॥.0एाड॥तए७ 40छशातप)+-- 
विधान सभा की अवधि पाँच वर्ष है। तथापि उसका इस अवधि की समाप्ति के 
पूें भी विघटन किया जा सझता है। जब आपात की उद्घोपणा प्रवत्तेन में है, 
संघीय ससनद्‌ विधान सभा की अवधि एक वार में एक से अनधिक वर्ष के लिए बढा 
सकती है। लेकिन जब आपात की उद्घोषणा समाप्त हो चुक्री है, तव यह अवधि 
किसी भी दा में छ मास से अधिक के लिए नही बढ़ाई जा सकती । 

राज्प के विघानमण्डल के सत्र, सत्नावतान और दिघटन (868ग्रणा8, ?7070- 
8807 000 ॥)880पध07 ) ->राज्य का राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल को 
ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह उचित समझे, अधिवेशन के जिए आहूत कर 
सकता है | किन्तु राज्य के विधानमण्डल को प्रति वर्ष कम से कम दो वार श्रण्रिवेशन 
के लिए ब्राहृत किया जाना आवश्यक है, तथा उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक 
तथा गअ्रगामी सन्न की प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच छ मास से अधिक 
का अन्तर नही होना चाहिए | किन्तु राज्यगाल सदन का सन्नावसान कर सकता है 
झौर विधान सभा का उसकी पाँच वर्ष की सामान्य ऋवधि से पूर्व भी विधघटन कर 
सकता है 2 

राज्यपाल विधान सभा को अथवा राज्य में विधात परिपद्‌ होने की अवस्था 
में उस राज्य के विधानमण्डल के किसी एक सदन को, अ्रयवा साथ समवेत दोनों 
मदनों को सम्बोधित कर सकता है ।? राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के किसी 
सदन से उस समय लम्बित फ्रिसी विधेयक-विपयक अ्रथवा प्रन्य-विषयक सन्देश उस 
राज्य के विधानमण्डल के सदन अयवा सदनो को भेज सकता है तथा जिस सदन को 
कोई सन्देश इस प्रकार भेजा गया हो वह सदन उस सन्देश द्वारा भ्रपेक्षित विचारणीय 
विषय पर ययथासुविधा शी क्र विचार करता है ।? 

सविधान ने राज्यपाल के ऊपर करत्तेव्य-भार सौंपा है कि प्रत्येक महानिर्वाचन 
((शाथ७ 6०४०१) के वाद नये विधानमण्डल को तथा प्रत्येक सत्र के आाउम्म 
में सदन या सदनो को सम्बोधित करे तथा आह्वान का कारण बतावे । विधानमण्डल 
के सदन या सदनो की प्रक्रिया के विनियामक नियमों में राज्यपाल के अभिभाषण 
में निदिप्ट विषयों की चर्चा के हेतु समय रखने के विए व्यवस्था की जाती हैं । 
राज्यपाल के अभिभाषण पर जो वादविवाद और मतदान होता है, वह वास्तव में 
मन्त्रि-परिपद्‌ के समयेन में प्रतिवर्ष विज्वास के प्रस्ताव का अवसर प्रदान वरता है । 

राज्य के प्रत्येक मन्‍्त्री को प्रौर राज्य के महाविवयता को अधिकार है कि वह 
उस राज्य वी विवान सभा मे, अयवा राज्य में विवान परिपद होने की अवस्था में 
दोनों सदनो में वोने तथा दूसरे प्रकार उनकी कार्ंवाइयो में भाग ले तथा विधानमण्डल 
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2 भनुच्चेद १७५ (2)। 
3 भनुच्छेद १७५ (?) | 


३०६ भारतीय गणराज्य का शासन 


बी समितियों में भी भाग ले। किन्तु मन्‍्त्री मतदान केवल उसी सदन में कर सकता 
है जिसका वह सदस्य है । 
जब तक राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा श्रन्यथा उपबन्ध न करे, राज्य 
के विधानमण्डल के किसी सदन की कार्रवाई के हेतु आवश्यक गणपूर्ति (8००००) 
दस सदस्य भ्रथवा सदन की समस्त सदस्य सख्या के जह सदस्य, इन दोनो सख्याओ 
में से जो भी अधिक होगी, वही सख्या आवश्यक गणपूरत्ति रहेगी । 
भ्रध्यक्ष (प0० ?7०शतागह्ठ 0#0०07) --प्रत्येक राज्य की विधान सभा अपने 
दो सदस्यों को क्रमश अ्रपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। तथा जब-जव श्रध्यक्ष 
अ्रथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब-तब सभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति 
श्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनती है। विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद 
घारण करने वाला सदस्य यदि सभा का सदस्य नही रहता तो अपना पद रिक्त 
कर देता है। विधान सभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने पद को किसी भी समय 
त्याग सकता है। यदि विधान सभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देता है तो उसे अपना 
त्यागपन्र सदन के उपाध्यक्ष को सम्बोधित करना चाहिए, किन्तु यदि उपाध्यक्ष त्याग- 
पत्र देता है तो उसका त्यागपत्र अध्यक्ष को सम्बोधित किया जायगा । विघान सभा 
के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य विधान सभा के 
तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित सकल्प द्वारा श्रपने पद से हटाया जा 
सकता है, किन्तु उबत पयोजन के लिए कोई सकल्‍्प तव तक प्रस्तावित नही किया 
जा सकता जब तक कि उस सकलप के प्रस्तावित करने के भ्रभिप्राय की कम से कम 
१४ दिन पूर्व सूचना न दे दी गई हो ।* किन्तु विधान सभा के विघटित होने पर भी 
अ्रध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है, और विघटन के पश्चात्‌ होने वाली विधान 
सभा के प्रथम प्रधिवेशन के ठीक पहिले तक अ्रध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करता । 
जब ग्रध्यक्ष का पद रिक्त होता है, उस समय उसके कत्तेंव्यों का निरवेहन उपाध्यक्ष 
करता है | यदि किसी समय प्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनो के पद रिक्त हो तो विधान 
सभा का ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल उस प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से नियुवत 
करे, अध्यक्ष पद के कत्तेव्यो का पालन करता है। यदि विधान सभा की किसी 
बैठक से अध्यक्ष श्रौर उपाध्यक्ष दोनो श्रनुपस्थित हैँ, तो ऐसा व्यवित अ्रध्यक्ष के रूप 
मे कार्य करता है जो सभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार तदर्थ निर्धारित किया 
जाए। किन्तु यदि ऐसा भी कोई व्यक्ति उपस्थित नही है तो ऐसा अन्य व्यग्ति, 
जिसे सभा निर्धारित करे, भ्रष्यक्ष के रूप में कार्ये करता है। विधान सभा की किसी 
बैठक में, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अ्रपने पद से हटाने का कोई सकल्प विचारा- 
घीन हो, तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभा में उपस्थित रहने पर भी पीठासीन (४० 
ए7०४7१७) नहीं हो सकता । किन्तु जिस समय विधान सभा में ऐसा कोई सकलप 
(अब्यक्ष को हटाने सम्वन्बी) विचाराधीन हो उस समय भ्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष को बोलने 
तथा दूसरे प्रकार से उसकी कारंवाइ्यो में भाग लेने का अधिकार है और ऐसे सकलल्‍्प 
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पर वह प्रथमत. ही मतदाव करने का हकदार होगा। श्रर्थात्‌ ऐसे अवसर पर अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष सामान्य सदस्य की तरह मत दे सकता है और इसलिए उसका निर्णायक 
मत (08४गाए ४०४७) नहीं रहता । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्ते 
मिलते हैँ जैसे राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा नियत करे श्र इस वेतन और 
अत्ते की घनराशि राज्य की सचित निधि पर भारित व्यय होगा । 

राज्य की विधान सभा के अव्यक्ष या उपाध्यक्ष की प्राय' वे ही शक्तियाँ 
और ककत्तंव्य हैं जो लोक सभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की हैं। विधान सभा का 
अध्यक्ष एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष अधिकारी है और उसको वे सारे अधिकार प्राप्त 
हैं जिनके श्राधार पर वह सदन की कार्रवाई सुनिश्चित और व्यवस्थित ढग से 
चलाता है । उसको अधिकार है कि वह प्रइन स्वीकृत करे, और सकलल्‍प तथा प्रस्ताव 
स्वीकार करे और वहीं विधान सभा के विधाराधीन सारी और विभिन्‍न कार्रवाई 
के लिए समय निश्चित करता है । सदन के नेता से परामर्श करके वह सदन की कारें- 
वाई की सूची तैयार करता है प्रौर यह निश्चित करता है कि निश्चित कार्रवाई किम 
क्रम से निपटायी जाय, और फिर वही प्रत्येक सदस्य के भाषण के लिए समय भी 
निर्वारित कर देता है । अ्रध्यक्ष सदन मे शान्ति और गौरव-गरिमा वनाये रखता है 
और उसे अधिकार है, कि यदि कोई सदस्य सदन के नियमो को तोडता है तो वह उस 
सदस्य को सदन से वाहर जाने का श्रादेश दे सकता है, और यदि उवत सदस्य का व्यव- 
हार अत्यन्त अ्रभद्र है और उसने अ्रध्यक्ष के आदेशों की वारवार अवहेलना वी है, तो 
'ऐसे सदस्य को अध्यक्ष सारे अ्रधिवेशन के लिए भी सदस्यता से निलस्वित कर सकता 
है। यदि सदन में भीषण गडवडी उत्पन्त हो जाय तो अध्यक्ष सदन की कारंवाई को 
स्थगित कर सकता है या उसके सत्र को निलम्बित कर सकता है। अध्यक्ष ही कई नाम 
सभापति पद के लिए तथा विधेयको से सम्बन्धित प्रवर समितियों के सभापतियों त्या 
विधान सभा की अन्य समितियो के लिए भी वही सभाप तियो का नाम निर्देशित कन्ता 
है | सभा के निवमो का निवंचन वही करता है और वही श्रादेश दिन्दुओं (9075 
:0 0७) को तय करता है। सदन की कार्ये-प्रणाली उसी की इच्छानुसार निश्चित 
की जाती है । उसके समादेश (#णंशाए्ृ७) अन्तिम (80०!) होते हैँ । उनके विरुद्ध 
सदन से अपील नही की जा सकती । 

विधान सभा के कार्य और उसकी शक्ष्तियाँ 
(70७९8 छावे एपराद्गणा8 0 ९ 385९एणए ) 

विघायी छत्य (॥,6ट्राशघधए० फ्ीणा०्धणा5)--राज्य-विधानमण्डल राज्य- 
सची मे प्रगणिणत विपयो पर कानून बनाने के लिए सल्मम है। कौर साथारग॒तया उन 
विपयो के सम्बन्ध में उन्हे अपवर्जी अधिकार-ओज प्राप्त हैं । राज्य-सूची के कुछ 
महत्त्वपूर्ण वियय ये हैं. सार्वजनिक व्यवस्था, आरल्ली दल, न्‍्यायअथासन, काराबा, 
सुधारालय, बीस्टेल सस्याएँ और तद॒रूप अन्य सस्थाएँ ( एलइजाप, रिश05एछा६ठापलल्‍्प 
छ०88] ॥5वप्रतणा5, छा 0पाल गाहधपराणार ० 8 ॥६6 प्रणांणाए) , स्वानीय 
स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, तीये-बातलाएँ और तीर्वे-स्थान, प्रग- 
हीनो प्लीर नौकरियों के लिए अ्योग्य व्यवितयों वी सहायता, शिक्षा, पुस्तवालय , 
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सचार भ्र्थात्‌ सडकें आ्रादि, कृषि, पशुओो की नस्‍्लों का परिरक्षण, सरक्षण और 
उन्नति, जल श्रर्थात्‌ सिंचाई आदि, भूमि, वन, खनिजों का विकास, उद्योग 
व्यापार, बाज़ार और मेले, वाट और माप , सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, उच्छुल्क 
अथवा उत्पादन-शुल्क आदि । 
उन विषयो के अतिरिक्त जो राज्य सूची में प्रगण्ित हैं, राज्य के विधान- 
मण्डल उन विषयो पर भी विधि बनाने में सक्षम हैं जो समवर्त्ती सूची (००००८प८ा४/ 
]॥&) में प्रगणित हैं । समवर्त्ती सूची के कुछ महत्त्वपूर्ण विषय निम्नलिखित हैं * 
दण्डविधि, दण्ड प्रक्रिया (करार /7००९१७००) । निवारक निरोध (76ए७१॥ए७ 
त९७७१४०॥) , विवाह और विवाह-विच्छेद, संविदा (00778०8) , न्यास ग्रौर 
न्यासी (॥7प5४ छत 7 ए58॥888 ), व्यवहार प्रक्रिा, अश्राहिण्डन (ए४६&70०5 ) , 
उन्‍्माद और मनोवैकल्य ([,078०ए थ्णते #रै०्ता४ ॥0शीथथाल्र), खाद्य-पदार्थों 
और अन्य वस्तुओं में अपमिश्रण (8900छ७'छग078 ६000860प778 &700 00067 
20०१8) , औषधियाँ और विष , आधथिक और सामाजिक योजना, व्यापार सघ, 
श्रमिको का कल्याण, व्यावसायिक और शिल्पी प्रशिक्षण , विधि वृत्तियाँ, वैद्यक 
वृत्तियाँ और अन्य वृत्तियाँ (॥,०8७), 760०७] छ70 ०067 एार्ण९89078 ) , विस्था- 
पित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास, व्यापार और वारिज्य, मूल्य नियन्त्रण , 
कारखाने, विद्युत आदि । समवर्त्ती सूची के विषयो पर समद्‌ और राज्य के विधान- 
मण्डल, दोनो को ही विधि बनाने का अधिकार है, किन्तु यदि समवर्त्ती सूची के 
किसी विषय पर समसद्‌ द्वारा विधि बन चुकी है तो राज्य का विधानमण्डल उसी 
विषय पर विधि नहीं बना सकता । इसके विपरीत यदि समवर्त्ती सूची के किसी 
विपय पर राज्य के विधानमण्डल ने कोई विधि बना रखी है तो भी ससद्‌ उसी 
विषय पर विधि निर्मित कर सकती है, और राज्य की विधि जहाँ तक ससद्‌ की 
विधि के विरुद्ध होगी, वहाँ तक प्रभावहीन हो जायगी | किन्तु ससद्‌ की विधि के 
विरोध होने की दशा में भी राज्य की विधि प्रभावयुक्त रहेगी यदि राज्य की विधि 
को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित करके रख लिया गया हो और यदि राष्ट्रपति ते 
अपनी श्रनुमति प्रदान कर दी हो । 
संविधान ने राज्यो के विधानमण्डलो की शवितियों पर उनके श्रपवर्जी श्रधिकार- 
क्षेत्र में भी कतिपय प्रतिबन्ब आरोपित किए हैं, जो निम्त हैँ 
(१) राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनायी गयी कुछ विवियाँ तब तक प्रभावी 
नही होगी जव॒ तक कि ऐसी विधियों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित किए 
जाने के पश्चात्‌, उसकी अनुमति न मिल गई हो !! उदाहरणार्थ समवर्त्ती सूची के 
ऐसे विपयो के बारे मे वित्रियाँ जो समद्‌ द्वारा पूर्व पारित विधियों वेः उपबन्धों के 
विरुद्ध हो,* अथवा ऐसी विधियाँ जो ऐसी वस्तुओं के क्रम और विक्रय पर करारोपित 
काती हो जिन्हे समद्‌ ने राष्ट्र और समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक घोषित 
कर दिया है ।* 
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(२) कतिपय विधेयक राज्यो के विधानमण्डलो में त्तमी पुर स्थापित किए 
ला सकते हैं जब तदर्थ राष्ट्रपति की पूर्व श्रनुमति मिल जाय, उदः्हरणार्थ ऐसे 
विधेयक जो राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वारिज्य श्रौर समागम की स्वतन्वता 
पर प्रतिवन्‍्ध झ्रारोपित करते हो ॥* 

(३) ससद्‌ को राज्य सूची में प्रयरिणतत किसी विपय पर भी विधि बनाने 
का अधिकार प्राप्त हो जाता है यदि राज्य सभा ने उपस्वित श्र मत देने वाले 
सदस्यों की दो-तिहाई से श्रन्यून सख्या द्वारा समथित कल्प द्वारा घोषित किया है 
कि रक्त विषय पर समसद्‌ द्वारा विधि निर्माण करना राष्ट्रीय ह्वित में इप्टकर है ।! 
किन्तु ऐसा सकलप कूछ निश्चित ग्रवधि तक ही प्रवृत्त रह सकता है । 

(४) जब तक आपात की उद्घोपरा प्रवत्तंन में रहती है, ससद्‌ को अधिकार 
होगा कि वह राज्य सूची में प्रगरित किसी भी विपय पर विधि वना सकती है |? 

(५) किसी राज्य में सवेधातिक तन्त्र के विफल हो जाने की अवस्था में 
राष्ट्रपति उक्त राज्य के विधानमण्डल को निलम्बित कर सकता है तथा उस राज्य 
के विधानमण्डल की शवितयाँ ससद्‌ में निहित कर सकता है ।* 

किसी ऐसे राज्य के विधानमण्डल के किसी भी सदन में अधित्तीय विधेवक 
घुरस्थापित ऊझिया जा सकता है जिससे विधान परिपद्‌ हो । कोई विधेशक्र विवान- 
मण्डल के दोनो सदतों द्वारा पारित तभी माना जायगा जब उस पर दोनो सदनो ने 
अनुमति प्रदान कर दी हो यद्यत्रि हर प्रकार विवान सभा की ही बान मानी जाती 
है। विधाद परिषद्‌ किसी भी विषय पर विधान सभा को मानने के लिए मजबूर 
नहीं कर सकती । विधान परिपद्‌ केवल किसी अवित्तीय विधेयक को श्रधिक से अधिक 
चार मास की देर लगा सकती है। सझछेत में राज्य की समन्‍्त विधाधयिनी णवित 
विवान सभा मे केन्द्रित हैं, हाँ, जब विधानमण्डल सत्र में नहीं होता उस समय 
राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है । 

वित्तीय कृत्य (0870७ 7य्राकाणा8)--राज्य के वित्तो पर विधान सभा 
का पूर्ण नियन्त्रण रहता है। घन विवेयक केवल विवान नभा में हो पुर स्थापित 
किये जा सकते हैं और घन विधेयको के सम्बन्ध में विधान सभा ही सव कुछ है । 
बदि फिसी राज्य में विधान परिषद्‌ भी है, वहाँ परिषद्‌ को घन विधेवक को भ्रपनी 
सिफारिशों सहित या बिना सिफारियों के प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन के ग्रन्दर 
वापिस कर देता जरूरी है । यदि परिषद्‌ धन विधेशक को चौदह दिनों के अन्दर 
बापिस नही करती, या यदि उक्त विधेयक के सम्पन्त में परिषद्‌ की लिफारियें 
विधान समा को मान्य नहीं हैं तो भी वह विधेयक दोतो सदनो द्वारा उस रूप में पारित 
फिया हम्या मात लिया जाता है जिय रूप में उसको विधान सभा ने स्वीकार किया 
था। वापयिक वित्त विवरण या आायव्ययक राज्प के विवानःण्डन के एए सदन या 
भदि दो सदन हो तो दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है । राज्य की मजित निधि 
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प्र भारित व्यय से सम्बद्ध प्रावकलतो को छोडकर श्रन्य सब व्यय-सम्बन्धी प्रस्तावो 
पर विधानमण्डल में मतदान नही हो सकता, यद्यपि उन पर विचार-विनिमय और 
चर्चा हो सकती है। तथा ऐसी सब प्रावकलनें विधान सभा के समक्ष अनुदान माँग 
के रूप में रखी जाती हैं। अनुदानो सम्बन्धी माँगो के सम्बन्ध में विधान समा की 
ही चलती है और सभा किसी माँग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है या 
किसी माँग की राशि में कमी कर सकती है यद्यपि सभा को भी यह अधिकार नही है 
कि वह अ्रनुदान की माँग की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि कर सके। सविधान ने 
यह भी उपबन्ध किया है कि किसी राज्य में कोई कर विना विधान सभा की अनुमति 
के नही लगाया जा सकता । 

प्रशासन के ऊपर नियन्त्रण (00760 ०४७० 3070फ्रा४४४४07 ) ---राज्यो 
में ससदीय शासन-प्रणाली का यह अनिवार्य परिणाम है कि विधान सभा का प्रद्ा- 
सन के ऊपर पूर्ण नियन्त्रण हो । विधान सभा के बहुमत-दल में से ही मन्त्रि-परिषदु 
का निर्माण किया जाता है और सामूहिक रूप से मन्त्रि-परिषद्‌ विधान सभा के प्रति 
उत्तरदायी होती है । जब तक कोई व्यक्ति राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन 
का सदस्य न हो तब तक वह राज्य का मन्‍्त्री छ मास से अधिक लगातार नही रह 
सकता । मन्त्रियों के वेतव और भत्ते पर विधानभण्डल की स्वीकृति आवश्यक है । 

सभा को अधिकार है कि प्रदनों और पूरक प्रइनो के द्वारा शासन से सार्व- 
जनिक प्रशासन के सम्बन्ध में प्री जानकारी प्राप्त कर सकती है। विधान सभा ऐसे 
सकलप भी पारित कर सकती है जिनके द्वारा वह शासन से सावेजनिकर महत्त्व के 
किसी विषय पर कुछ करने की सिफारिश करे | यदि सभा को सरकार की नीत्ति से 
सनन्‍्तोष नही है, तो वह अविश्वास का प्रस्ताव पास करके सरकार को हटा सकती है । 

निर्वाचन सम्बन्धी छृत्य (प्लोौ००४०:७ एप०७०ा४)--भारत गणराज्य के 
राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए राज्य की विधान सभा एक निर्वाचक मण्डल 
का रूप घारण कर लेती है। 

विधान प्रक्रिया 
(,९ट288097० ?70००९0१ण०७) 

विधान प्रक्रिया ([.0ट89078 7००७त४०७) --राज्यो के विधानमण्डलो के 
लिए विधान प्रक्रिया सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नियम सविधान के अनुच्छेद १९६ से लगा- 
कर २०१ तक दिए गए हैं। कम महत्त्व के और अधिक विस्तार के नियमों को, 
राज्यो के विधानमण्डलो के ऊपर ही छोड दिया गया है कि वे स्वय निर्धारित करें । 
सविधान ने जो नियम राज्यो के विधानप्रण्डलो की विधान प्रक्रिया के लिए निर्धारित 
किये हैं वे प्राय वही हैं जो सविधान के अनुच्छेद १०७ से लगाकर अनुच्छेद १११ 
तक ससद्‌ की विधान क्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्धारित किये गए हैँ । राज्यो के 
विधानमण्डल भी ससद्‌ की प्रक्रिया के नियमो का अनुसरण करते हैं । 

श्रवित्तीय. विधेयक (],९88809७ 75 )-भ्रचलित विधान प्रक्रिया के 
अनुसार घन विधेयक या वित्तीय विधेयक (शणा०ए 67 फ्रणाक्तात8 शेर को छोड 
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स्थापित किया जा सकता है जिसमें विधान परिषद्‌ हो । कोई विधेयक, विधान परिषद्‌ 
वाले' राज्य के विधानमण्डल के दोनो सदनो द्वारा तव तक पारित नही समझा जायगा 
जब तक कि या तो बिना सशोधनो के या केवल ऐसे सश्योवनों के सहित, जो 
दोनों सदनो द्वारा स्वीकृत कर लिये गए हैँ दोनो सदनों द्वारा वह स्वीकृत न कर 
लिया गया हो ॥ किसी राज्य के विधानमण्डल में लम्बित विधेयक उसके सदन या 
सदनो के सत्रावसान के कारण व्यपयत नहीं हो सकता ।* किसी राज्य की विघान 
परिपद्‌ में लम्बित विधेयक, जिसको विधान सभा ने पारित नहीं किया है, विधान 
सभा के विघटन पर व्यपगत नही होता ॥१ कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधान 
सभा में लम्बित है, अथवा जो विधान सभा से पारित होकर विवान परिपद्‌ में 
लम्बित है, वह विधान सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है ।* 

यदि किसी विधेयक के सम्बन्ध में विधान सभा और विधान परिपद्‌ मे मत- 
भेद हो, ऐसी स्थिति के लिए सविवान ने विधानमण्डल के दोनो सदनों की सयुकत 
बैठक का उपवन्ध नही किया है जिस प्रकार कि सघीय विधानमण्डल” में ऐसे मतभेद 
उत्पन्न हो जाने पर लोक नभा और राज्य परिपद्‌ की सयुकत बैठक में उक्त मतभेद 
सुलमभाने की व्यवस्था की गई है| यदि राज्य के विधानमण्डल के दोनो सदनो मे किसी 
विधेयक के सम्बन्ध में मतभेद हो तो उसका केवल यही स्ीवा सा उपाय है कि उसे 
विघान सभा दुवारा पारित कर दे | सविधान ने उपवन्वित किया है कि यदि विधान- 
परिषद्‌ वाले राज्य की विधान सभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया है और 
वह विधान परिषद्‌ को पहुँचा दिया गया है; और यदि (क) परिषद्‌ द्वारा उक्त 
विधेयक श्रस्वीकार कर दिया जाता है, श्रथवा (ख) परिपद्‌ के समक्ष विधेयक रखे 
जाने की तारीख से उससे विधेयक पारित हुए बिना तीन मास से श्रविक समय 
व्यतीत हो जाता है, अथवा (ग) परिपद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे सशोघनो सहित पारित 
होता है जिनसे सभा सहमत नहीं होती तो विधान सभा विधेयक को ऐसे किन्‍्ही 
सशोधनो सहित या बिना, जो विधान परिपद्‌ ने सुमाए हैं या स्वीकार किए हूँ, पुन 
पारित कर सकती है । यदि विधान सभा द्वारा विधेयक के इस प्रकार दोवारा पारित 
हो जाने तथा विधान परिपद्‌ को दोबारा प्रेषित किए जाने के पश्चात्‌ -- (क) परिषद्‌ 
द्वारा विवेवक अस्वीकार कर दिया जाता है, श्रथवा (ख) परिषद्‌ के समक्ष विधेयक 
रखे जाने की तारीख से, उससे विधेयक पारित हुए बिना एक मास से श्रधिक समय 
व्यतीत हो जाता है, अथवा (ग) परिषद्‌ द्वारा विधेयक ऐसे सथोवनों सहित पारित 
होता है जिन्हे विधान सभा स्वीकार नहीं करती, तो विवेयक राज्य के विवानमण्डल 
के दोतो सदनो द्वारा उस रुप में पारित समझा जाएगा जिसमें कि वह विधान सभा 
द्वारा दूसरी वार पारित किया गया था । 

जव उपर्युतत प्रक्रिया के अनुसार कोई विधेयक राज्य के विधानमणष्डल द्वारा 
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पारित हो चुकता है, तो वह राज्यपाल के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता 
है । राज्यपाल या तो विधेयक पर अनुमति देता है, या शनुमति रोक लेता है श्रथवा 
वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लेता है । परन्तु राज्यपाल भ्रनुमति 
के लिए अपने समक्ष विधेयक रखे जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र उस विधेयक को सदन 
या सदनो को ऐसे संदेश के साथ लोटा सकता है कि सदन या दोनों सदन सम्पूर्ण 
विधेयक पर या उसके किन्ही उपबन्धों पर पुनविचार करें और इस प्रकार पुनविचार 
के लिए लौटाए जाने के पश्चात्‌ सदत यथा ज्ञीत्र विधेयक पर पुनविचार करते हैं । 
तथा यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा सशोबन सहित या रहित पुन॒पारित हो 
जाता है तथा राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तो राज्यपाल उस 
पर अनुमति नहीं रोक सकता। 

सार्दजनिक या श्रवित्तीय विधेयको को पारित करने की प्रक्रिया (॥)कणिशाई 
8088९8 ॥ 06 7?089826 ० & ,688807ए९ 8] ) --धर्न विधेयको को छोडकर 
अन्य सार्वजनिक विधेयकों को राज्य के विधानमण्डल में या दीनो सदनो में यदि उक्त 
राज्य में द्विसदनात्मक विधानमण्डल है, तीन स्तर या वाचन पार करने पदते हैँ, तथा 
उसके बाद वह विधेयक राज्यपाल के पास उसकी शअ्रनुमति के लिए भेजा जाता है । 
ज्योही किसी विधेयक का नोटिस दिया जाता है और उसकी पुर स्थापना की प्रार्थना 
प्रस्ताव के रूप में सदन मे प्रस्तुत की जाती है, प्रयम वाचन प्रारम्भ हो जाता है । 
मन्‍त्री के भ्रतिरिक्त कोई अन्य सदस्य जो थिधेयक को पुर स्थापित करना चाहता है, 
सबसे पहिले विधेयक का नोटिस देता है। ऐसे प्रयोजन के लिए दिए गए नोटिस का 
समय १४ दिन होता है, तथा ऐसे नोटिस के साथ विधेयक की छ प्रतियाँ सलग्न 
करनी पडती हैं, श्रौर साथ हो उक्त विधेयक्र मे निहित मिद्धान्त और प्रयोजनो 
सम्बन्धी वक्तव्य भी साथ में नत्यी करना पडता है। यदि विधेयक की पुर स्थापना 
सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध किया जाता है, तो सदन का अध्यक्ष विधेयक के प्रस्तावक 
को उज्त विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए सदन के समक्ष श्राहृत करता है 
झौर उसके बाद उसी प्रकार पुर स्थापन का विरोध करने वाले सदस्य को भी बोलने 
का अवसर दिया जाता है और फिर उवत पिधेयक पर प्रइन किए जाते हैं श्र उत्तर 
दिए जाते हैं और तब मतदान होता है | यदि पुर स्थापना भम्बन्धी प्रस्ताव पास हो 
जाता है तो सदन का सचिव विधेयक के शीर्षक को जोर से पढता है और तब यह 
मान लिया जाता है कि विधेयक पुर स्थापित हो गया । इसके बाद विधेयक गज़ट में 
प्रकाशित कराया जाता है | राज्यपाल को अविकार है कि वह किसी ऐसे विधेयक को 
भी गज़ट में छपवाने की आज्ञा दे दे जिनकी पुर स्थापता की श्रनुमति सदन ने नही दी 
है। इस स्थिति में विवेयक की पुर स्थायना की अनुमति लेना आवश्यक नही होता , 
और यदि इसके बाद विधेयक पुर स्थापित किया जाता है, तो उसको पुन, गज़ट में 
छपवाना आवश्यक नही है । 


विधेयक की पुर स्थापना के पश्चात्‌ या तो शीघ्र बाद या कुछ समय पर्चात्‌ 
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जिस सदस्य के नाम से विधेयक पुर स्थापित किया गया है, वह्‌ निम्नलिखित में से कोई 
एक प्रस्ताव सदद मे रखता है. (१) कि विधेयक पर सभा या तो तुरन्त या किसी 
अन्य दिन जिसकी तारीख तुरन्त निर्वाँगित कर दी जाय विचार करे, अथवा (२) 
कि विधेयक प्रवर समिति में भेज दिया जाय, अयवा (३) कि उक्त विवेयक पर 
जनमत सम्रह कराने के लिए उसे प्रकाशित कराया जाय । इसी स्तर पर विधेयक के 
सिद्धान्तो के ऊपर वादविवाद होता है और उसके सामान्य उपबन्धों की परीक्षा होती 
है किन्तु विधेयक की सूक्ष्म परीक्षा नहीं होती । विधेयक के ऊपर कैवल इतने विस्तार 
के साथ विचार होता है कि उसके सिद्धान्तो का विश्लेपण हो जाए | इस स्तर पर 
संशोधन उपस्थित नही किए जाते किन्तु यदि विधेयक के प्रस्तावक ने यह प्रस्ताद रखा 
हो कि विधेयक पर विचार किया जाए तो विधेयक को प्रवर समिति के विचारार्थ 
रखने या उसके ऊपर जनमत जानने के अभिप्राय से प्रकाशित कराने का प्रस्ताव 
किया जा सकता है । 

प्रवर समिति में प्राय दस से लेकर पन्द्रह तक सदस्य हूंते हैं । विधेबक से 
सम्बन्धित विभाग का मन्त्री, विधेषक-प्रस्तावक़-संदस्य त्तथा प्रवर समित्ति के भ्रन्य 
सदस्यों का नाम उस प्रस्ताव में रख दिया जाता है जिसके द्वारा प्रवर समिति की 
प्रस्थापना की जाती है । यदि विधेयक्र से सम्बन्वित विभाग का श्रष्यक्ष श्र्थात्‌ मस्ती 
सभा का सदस्य है, तो सामान्यतः उसी को प्रवर समिति का सभापति भी नियुत्त 
किया जाता है । किन्तु यदि द्विनदनात्मक विधानमण्डल है और मन्‍्तरी इसरे सदन का 
सदस्य है तो ऐसी स्थिति में प्रवर समिति रवय अपने एक सदस्य को अपना सभापति 
जुनती है। समिति विधेयक का सुक्ष्म परीक्षण करती है, उसके सभी उपबन्धों पर 
विचार करती है और विधेयक की एक-एक घारा पर विचार फरती है | यदि समिति 
चाहे तो विधेयक के विषय के विशेषज्ञों की राय पूछ सकती है या ऐसे लोगो की 
गवाही ले सकती है जिनके हितो पर उउ्त विधेयक के उपवन्धों का भाव पता हो । 
समिति चाहे तो विधेयक में सशोवन भी किए जा सकते हैं। समित्ति दी रिपोर्ट, 
सहित विमतो के भी, यदि कोई हो, प्रकाशित की जाती है श्रौर सदन क्े सदस्यों के 
पास पहुँचाई जाती है । इसके बाद समिति का सभापति उक्त रिपोर्ट या प्रतिवेदन 
को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है । प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय समिति 
का सभापति यदि चाहे तो तथ्यों से सम्वन्ण्ति छोटा सा वज़्तव्य भी दे चकवा है । 

जब प्रवर समिति की विधेयक्र के सम्वन्ध में रिपोर्ट सदन के समक्ष पहुँच 
जाती है, उस समय विधेयक का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कोई प्रस्ताव कर सकता 
है (१) कि जिस रूप में प्रवर समिति ने विवेयक की पिफारिम वी है, उस पर 
विचार किया जाय, श्रथवा (२ ) विधेयक को पुनत्पापेंग (70-९०्राफ्राप्धपश्ता ) 
के लिए (क) विना किन्‍्ही प्रतियन्धों के, या (स) केवल कुछ विशिष्ट धारादो था 
सशोधनों के विपय में ही, या (ग) प्रवर समिति को इझुछ निश्चित आदेशों के साथ 
कुछ प्रन्य उपवन्ध जोड़ने के लिए भेजा जाय। किन्तु इसके विपरीत यदि विधेयक 
का प्रस्तावक सदस्य यह प्रस्ताव करे कि विवेयक पर विचार कर जिया जाप तो 
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कोई भ्रन्य सदस्य भी प्रस्ताव कर सकता है और सशोधघन रख सकता है कि विधेयक , 
को पुनरूपापित किया जाय । 


जब सदन उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो विधेयक के ऊपर 
धारा प्रति घारा विचार किया जाता है। इस स्तर पर सश्योधन प्रस्तुत किये जा 
सकते हैं भौर विधेयक पर सूक्ष्म विचार-विनिमय होता है और उसकी सुक्ष्म आलो- 
चना भी होती है । इसी समय विधेयक के समर्थकों श्रौर विरोधियो में वास्तविक 
टक्कर होती है। पहिले तो सशोधनों पर मतदान होता है और उसके वाद सशोषित 
घाराशो पर मतदान होता है । इसके बाद श्रन्तिम स्तर श्रा पहुँचता है जब कि यह 
प्रस्ताव किया जाता है कि विधेयक को पास किया जाय | इस स्तर पर फेवल कुछ 
शब्दों के हेर-फेर के अलावा और किसी प्रकार के सशोघधनो का प्रस्ताव नही किया जा 
सकत्ता, न कोई वादविवाद हो सकता है । जब सदन विधेयक को पास कर चुकता है, 
उसे विघान परिषद्‌ को, यदि उस राज्य में विधान परिषद्‌ है, भेज दिया जाता है। 
विधान परिषद्‌ में वही सारी प्रक्रिया होती है जो विधान सभा में हुई थी । 

जब अन्तिम रूप से विधेयक सदन या सदनो द्वारा पारित हो चुकता है, उस 
के बाद उसको राज्यपाल के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है । राज्यपाल 
स्वय भी अनुमति दे सकता है या उस विधेयक को राष्ट्रपति की श्रनुमति के लिए 
रक्षित कर के रख सकता है । यदि राज्यपाल श्रथवा राष्ट्रपति उक्त विधेयक पर 


स्वीकृति दे देते है, तो वह गज़ट या राजपत्र में राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित 
अ्रधिनियम के रूप मे प्रकाशित होता है । 


घन विधेयको को पारित करने की प्रक्रिया ([70086077७ 77 7०8९७ ० 
०7१०४ 878)--धन विधेयको की पुर स्थापना विधान सभा में ही होना आवश्यक 
है । यदि किसी राज्य के विधानमण्डल में विधान परिषद्‌ है, तो भी घन विधेयक 
विधान-परिषद्‌ में पुर स्थापित नहीं किया जा सकता । जब घन विधेयक विघान सभा 
पास कर चुकती है तो उस विधेयक को विधान परिषद्‌ की सिफारिशों के लिए उसके 
पास भेजा जाता है! विधान परिषद्‌ के लिए यह आवश्यक है कि वह विधेयक के 
प्राप्त होने के चोदह दिनो के भीतर ही उसे अ्रपनी सिफारिशों सहित विधान सभा को 
वापिस कर दे । विधान सभा को अश्रधिकार है कि वह परिषद्‌ की सिफारिशो को 
स्वीकार करे या न॒ करे । यदि विधान सभा, परिषद्‌ की विधेयक के सम्बन्ध में की 
गई किसी सिफारिश को नही मानती तो भी वह घन विधेयक दोनों सदनों द्वारा उसी 
रूप में पास किया गया माना जाता है जिस रूप में उसको प्रारम्भ में विधान सभा ने 
पारित किया था | यदि विधान परिपद्‌ चोदह दित की निश्चित श्रवधि में विधेयक को 
न तो पारित करती है भ्ौर न उसे अपनी सिफारिशों सहित वापिस भेजती है, तो 
भी उक्त घन विधेयक चोदह दिन के पश्चात्‌ राज्यपाल की भ्रनुमति प्राप्त होने पर, 


उसी रूप में अधिनियम का स्वरूप धारण कर लेता है जिस रूप में उसको प्रारम्भ में 
विधान सभा ने पास किया था । 


राज्य का विधानमण्डल ३१५ 
वित्तीय विषयो में प्रक्रिया 


[एप्राक्माणक ?700९0७78) ; 

वित्तीय दिपयो में प्रक्रिया (एफ्राछपघण/०॥ं 970००१७०७)--राज्यों के विधान- 
मण्डलो में वित्तीय विपयो में जो प्रक्रिया श्रपतायी जाती है उसके पीछे बही सिद्धान्त 
काम करते हैँ जो ससद्‌ की वित्तीय प्रक्रिया मे कार्य करते हैं और वे सिद्धान्त 
प्रतिनिधिक शासन-प्रणाली के और राज्य-वित्त-प्रवन्ध के सिद्धान्तों से स्वंधा मेल 
खाते हैं। प्रथमत वित्त-विधेयकों का पुरस्थापन केवल शासन को श्रोर से ही हो 
सकता है। समस्त व्यय राशियाँ अनुदान माँगो के रूप में विधान सभा के सम्मुख 
रखी जाती हैं श्रौर राज्य के व्ययो की विभिन्‍न मदो के लिए विधान सभा ही घन- 
राशियाँ नियत करती है। विधान सभा किसी अनुदान माँग को स्व्रीकार, भ्रस्वीकार 
या घटा सकती है। सभा के श्रनुमोदत के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता । 
इसके अतिरिवत विधान सभा की स्वीकृति के बिना राज्य की सरकार कोई ऋण 
भी नही ले सकती । इस सम्बन्ध में श्रन्तिम बात यह हैं कि उस समय तक न तो 
राज्य की सचित निधि में से कुछ व्यय किया जा सकता है और न कोई कर लगाया 
जा सकता है जब तक कि तदर्थ वेघानिक या परिनिबत आज्ञा न हो । 

बापषिक बित्त-विवरण . (#शापणे ाधयालतों ०//0॥  30] | “प्रत्येक 
वित्तीय वर्ष के बारे में राज्य के विधानमण्डल के सदन अथवा सदनों के सामने, 
राज्यपाल ((0एश॥००) उस वर्ष के लिए श्रनुमानित प्राप्तियों और व्ययो का 
विवरण या झ्रायव्ययक रखवाता है। वापिक वित्त-विवरण में या झायव्ययक में निम्न 
दो बाते अलग-प्रलग दिखलाई जाती हँ--(१) जो व्यय राज्य की सचित निधि 
पर भारित व्यय के रूप में व्शित हैं उसके लिए आवश्यक रकमे तथा (२) सचित 
निधि से अन्य जो खर्चे किये जायेंगे, उनके लिए श्रावश्यक रमें। वापिक वित्त- 
विवरण श्रधवा प्रायव्ययक मे यह भी स्पप्टतया दिखाना चाहिए कि कौन से व्यम 
राजस्वो पर भारित होगे तया कौन से सचित निधि पर भारित होगे | निम्नलिखित 
व्यय प्रत्येक राज्य की सचित निधि पर भारित व्यय होता है * 

(१) राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उसके पद से सम्बद्ध 
अन्य व्यय , 

(२) विवान सभा के ग्रध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के, तथा जहाँ विधान परिपद्‌ है, 
वहाँ विधान परिपद्‌ के सभापति और उपसनापति के वेतन और भत्ते, 

(३) ऋण भार और तत्सम्वन्धी ग्रन्य खर्चे, पा ेु 

(४) किसी उच्च न्यायालय के न्‍्यायावीणों के वेतनो और भनत्तों सम्बन्धी 
332 (५) किसी न्यायालय या मच्यस्व स्यायाधिकरण के निर्णय, प्राप्ति (6९०८० ) 
या पचाट (#पछव) के भुगतान के लिए झ्रावश्यक कोई राशियाँ, 

(६) श्न्य कोई खर्च जो भारतीय सविवान हारा या राज्य के विधानमण्टल 
के कानून द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाय । 


।, झअनुच्चेद २०२ (३)। 


३३१८ भारतीय गणराज्य का शासन 


आन्ध्र-तैलगाना और पजाब के पृनर्गठित राज्यों मे उनकी विधान सभाझञ्रो की 
प्रादेशिक समितियो की स्थापना कर सकेगा, और शासन के नियमो मे कुछ हेर-फेर 
करके और विधान सभा की कार्थ-प्रणाली के नियमों में कुछ सशोधन करके वह उक्त 
'दोनो राज्यो में प्रादेशिक समितियों का सहयोग प्राप्त कर सकेगा । 

पजाब राज्य के लिए प्रादेशिक समितियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए 
भारत के गृह मन्‍्त्री प० गोविन्दवल्लभ पन्त ने ३ अप्रैल, १६५६ को लोक सभा में 
कहा था कि “पुनर्गठित द्विभाषा-भाषी पजाब राज्य को दो प्रदेशों में विभाजित किया 
जाएगा जिनमें एक पजाबी भाषा-भाषी प्रदेश होगा तथा दूसरा हिन्दी भाषा-भाषी 
प्रदेश होगा। प्रत्येक क्षेत्र या प्रदेश मे पजाब राज्य की विधान सभा की प्रादेशिक 
समितियाँ होगी । उक्त प्रादेशिक समितियों में भ्रपने-अपने क्षेत्र या प्रदेश के पजाबी 
विघान सभा के सदस्य रहेगे ओर कुछ ऐसे मन्‍्त्री भी उक्त समितियों के सदस्य 
होगे जो उस क्षेत्र या प्रदेश से राज्य की विधान समा के लिए निर्वाचित हुए हो, 
किन्तु उक्त भ्रादेशिक समितियों में से किसी मे राज्य का मुख्य मन्‍त्री सदस्य नही 
होगा । विशिष्ट विषयो पर विधान निर्माण करते समय, प्रादेशिक समितियो की 
सन्त्रणा माँगी जायगी। विशिष्ट विषयो के सम्बन्ध में प्रादेशिक समितियाँ भ्रपनी 
ओर से भी राज्व की सरकार को सामान्य नीति के सम्बन्ध में श्रथवा विधान-निर्माण 
के सम्बन्ध में ऐसे ठुझाव दे सकती हैं जिनमे विशेष वित्तीय दायित्व निहित न हो । 
सामान्‍्यत प्रादेशिक समितियाँ जो परामर्श सरकार को देंगी, उसको मानना शासन 
के लिए भी और राज्य के विधानमण्डल के लिए भी आ्रावश्यक होगा । यदि मतभेद 
हो तो राज्य का राज्यपाल निर्णय करेगा और मतभेद के सम्बन्ध में राज्यपाल का 
निर्णय भ्रन्तिम होगा और सभी के ऊपर वाघ्य होगा । 

जिन विशिष्ट विषयो पर राज्यो की प्रादेशिक समितियाँ कारंवाई करेंगी, 
उनमें से कुछ निम्नलिखित है * 

(१) राज्य का विधानमण्डल समस्त राज्य के लिए जिन विकास योजनाओं 
को निश्चित करेगा भर जिन योजनाग्रों के सम्बन्ध में नीति निर्माण करेगा, उन्ही 
विकास योजनाओो श्र नीतियो की क्रियान्विति के अन्तर्गत प्रादेशिक समितियाँ अपने- 
अपने पदेशो के लिए विकास योजनाएँ और आशिक योजनाएं तैयार करेंगी । 

(२) प्रादेशिक समितियाँ स्थानीय स्वशासन का कार्य करेंगी अर्थात्‌ नगर 
प्रशासन सम्बन्धी निगमो, सुधारमण्डलो, जिला बोर्डों और अन्य अधिकारियों के 
स्थानीय स्वशासन या गाँव प्रशासन या ग्राम पचायतो के सम्बन्ध में उनको मन्त्रणा 
देंगी और उतका मार्ग-दर्शन करेंगी । 

(३) प्रादेशिक समितियाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य, आरोग्य और सफाई, छोटे 
अस्पतालो और दवासानो की भी देख-भाल करेंगी | 

(४) वे प्रारम्भिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का सचालन भी करेंगी । 

(५) कृषि-विकास भी उन्हे सौंपा गया है । 

(६) कूटीर उद्योगों को वे प्रोत्साहन देंगी । 

(७) पशुश्रो की नस्‍्लो का परिरक्षण, सरक्षण और सुधार करेंगी तथा 


राज्य का विधानमण्डल ३१६ 


पशुओ को छूत की बीमारियों से बचाने के प्रयत्न करेंगी एवं पशु-चिकित्सा का प्रशि- 
क्षण देंगी तथा ऐसे पश्ु-चिकित्सालयों को खुलवायेंगी । 

(८) पशुओ को बन्द करने के वाडो भ्रथवा कान्‍जीहाउसो की व्यवस्था करेगी 
ताकि इस प्रकार जानवर खेतो का या घरो का नुकसान न कर सकें । 

(६) जगली जानवरो और चिडियो का सरक्षण करेंगी । 

(१०) मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देगी । 

(११) सरायो या घर्मंशालाञो की व्यवस्था करेंगी और उनके रखवालों 
का प्रवन्ध करेंगी । 

(१२) वाज़ारो, हाटो ओर मेलो को प्रोत्साहन देंगी तथा उनकी व्यवस्था 
करेंगी । 

(१३) सहकारी समितियों या सभाझो की स्थापना करेंगी ओर उन्हे 
प्रोत्साहन देंगी । 

(१४) दान और दानशील अथवा परोपकारी सस्थाग्रो, दानशील अथवा 
परोपकाराथे नीवि और अ्रन्य धामिक सस्थाओ का प्रवन्व करेंगी । 

प्रादेशिक समितियाँ_ विधान निर्माणकारी निकाब नही है श्रौर उनको किसी 
विपय पर भी पूर्ण श्रधिकार प्राप्त नही हैं । प्रादेशिक समितियों की योजना की रूप- 
रेखा के प्रथम श्रनुच्छेद मे ही यह तथ्य स्पष्ट कर दिया गया है, जो इस प्रकार है : 
“सारे पुनर्गेठित पजाव राज्य के लिए केवल एक चविधानमण्डल होगा शौर वही सारे 
राज्य के लिए विधियाँ निर्माण कर सकेगा ।” प्रादेशिक समितियों को दो ककत्तंव्य 
सौंपे गए हैं. (१) प्रादेशिक समितियाँ राज्य के विधानमण्डल को विशेप विपयो पर 
विधि निर्माण के सम्बन्ध में मन्‍्त्रगा और परामर्श दे सकती हैं, और (२) विशिष्ट 
विपयो के सम्बन्ध से स्वय प्रादेशिक समितियाँ भी राज्य वी सरकार के पाल अपने 
प्रस्ताव भेज सकती हैं भौर विधान निर्माण के विपय में श्रपनी ओर से प्रस्ताव भेज 
सकती हैं । इस प्रकार यह स्पप्ट है कि प्रादेशिक समितियाँ केवल परामर्श देने वाले 
निकाय मात्र हैं, यद्यपि अपने अ्रविकार-न्नेत्र में सामान्यतया जो परामर्ण प्रादेशिक 
समितियाँ देंगी उसको राज्य की सरवार और राज्य के विधानमण्टल द्वारा माना 
जायगा । यदि किसी प्रस्ताव या परामर्श के सम्बन्ध मे मतभेद होगा, तो राज्यपाल 
मिर्णय करेगा और उसका निर्णय सभी पर मान्य और वाध्य होगा । माना यह जाता 
है कि राज्यपाव एक तटस्थ व्यवित है, तो किर राज्यपाल ने ऐसे विवादों में पचायत 
कराना उचित नही है जो किसी समय राजनीतिक स्वरूप बारण कर सकते है, फ़िर 
भी उक्त उपवन्ध से बह निश्चित हो जाता है कि प्रादेशिक समित्तियाँ केवल परामर्स 
और मन्त्रणा देने वाले निकाय हैं । 


अध्याएद ११ 


राज्य की न्यायपालिका 
(7.6 86 उँफ्कलभए) 


उच्च न्यायालय (776 प्ाह॥ 0०ण४)--उच्च न्यायालय राज्य का उच्चतम 

न्यायालय है और वह राज्य के न्यायिक उत्तरोत्तर क्रम में शीषं-स्थानीय न्यायिक 
नकाम है। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख का न्यायालय (8 ए०ए४ रण ९८००० ) 
भी है, थ्रत ऐसे न्यायालय को श्रयने अवमान (0०09४९०७७४) के लिए दण्ड देने का 
अधिकार होता है। भश्रभिलेख न्यायालय की दो विश्येपताएँ होती हैं, शर्थात्‌ ऐसे 
न्यायालय के प्रभिलिख साक्षिक-ग्रर्ह पूर्ण (० ०ए70०॥धशाए ए»।००) होते हैं और 
यदि ऐसे किसी न्यायालय के किसी अभिलेख को किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत 
किया जाता है तो उसको मान्यता प्रदान की जाती है श्रौर दूसरी विद्येपता यह है 
कि अभिलेख न्यायालय अपने अ्रवमान के लिए किसी को दण्डित कर सकता है। 
मूलत सविधान ने भाग (क) और भाग (ख) के राज्यो के लिए एक-एक उच्च 
न्यायालय की व्यवस्था की थी | ससद्‌ को यह शक्ति भी दे दी गयी थी कि वह भाव 
(ग) के राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दे या उसके किसी न्यायालय को 
उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियाँ दे दे या पडौस के किसी ,भाग (क) या भाग (ख) 
के राज्यो के उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को उस तक विस्तुत कर दे। इस 
व्यवस्था के अनुसार भारत में कुल श्रठारह उच्च न्यायालय थे और सात न्यायिक 
आ्रायुक्तो के न्यायालय थे | ये अठारह उच्च न्यायालय भाग (क) और भाग (ख) 

राज्यो में से प्रत्येक के लिए थे। ये सात न्यायिक श्रायुक्तो के न्यायालय कुर्ग और 
दिल्‍ली को छोडकर भाग (ग) के राज्यो में से प्रत्येक के लिए थे । राज्यो के पुनर्गठन 

के फलस्वरूप, राज्यों के उच्च न्यायालयो की सख्या कम हो गई है । श्रब भारत में 
कुल चौदह उच्च न्यायालय और तीन न्यायिक शआआायुक्तो के न्यायालय हैं । 

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाथिपति तथा कुछ न्यायाघीश होते 

हैं । उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और उनकी श्रधिकतम सख्या राष्ट्रपति 
समय-समय पर निर्धारित करता है। प्रारम्भ में सविधान के श्रनुच्छेद २१६ के परन्तुक 

(7०४5०) ने उपवन्धित किया था कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के लिए समय 
समय पर जितने नन्‍्यायाघीशो की श्रावश्यकता समझे उतने नियुक्त कर सकता है और 

समय-समय पर न्यायालय के लिए श्रधिकतम न्यायाधीशो की सख्या भी वही निर्धारित 
करेगा। किन्तु नवम संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद २१६ के उक्त परन्तुक को 
समाप्त कर दिया है क्योंकि अब उसका कोई व्यावहारिक महत्त्व नही रह गया है । 


३२० 


राज्य की न्यायपालिका ३२१ 


उण्य न्यायालय फे न्यायाधीश फी नियुक्ति तथा उसके पद की शर्तें (8 9900॥- 
पाशा। बरतें एगावाप्रष्गा8 ० छाल 0906 णी & रघव6० गी & मराह्। 0000) -- 
प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय के मुज़्य न्यायाधीण की नियुवित में राष्ट्रपति भारत के 
प्रधान न्यायाधिपति तथा उन राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख की सलाह लेता है और 
प्रमुस न्यायाधीश को छोडकर श्रन्य न्यायाधोशो की नियुक्ति के सम्बन्ध में वह उस राज्य 
के उच्च न्यायालय के मुझप न्‍्यायावीश की भी सलाह लेता है । मुय्य न्यायाधीश श्रौर 
अन्य न्यायाधीशों की नियुवित राष्ट्रपति स्वय अपने हस्ताक्षर और मुद्रा-सहित झधिपत्र 
द्वारा करता है। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाघीदथ के रूप में नियुक्ति के लिए 
कोई व्यक्ति तब तक अर न होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो, तथा 
(क) भारत राज्य-क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण न कर चुका 
हो, अथवा (ख) किसी राज्य के उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम दस वर्ष 
तक अ्रधिववता न रह चुका हो । सविधान ने ऐसे वकीलो को उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश पद के लिए श्रह नही माना है जो वकालत न करते हो । किन्तु कोई 
व्यवित, उच्चतम न्यायालय का न्यायावीश नियुक्त हो सकता है, यदि राष्ट्रपति के 
विचार से वह व्यक्ति प्रसिद्ध विधिवेत्ता (वा87पष्टणाश।९१ ]ण78५) हो । न्यायाधीशों 
की अपने पद से अ्रवकाश ग्रहण करने की श्लायु ६० वर्ष की निर्धारित की गई है । 
उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश उसी प्रकार ऋपना पद त्याग सकता है भ्थवा उसी 
प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार कि उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश को हटाया जा सकता है । इस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाघीश श्रपने 
पदो पर उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीद् अपने पदो 
पर सुरक्षित हैं श्र्थात्‌ उनको तभी पदच्युत किया जा सकता है जव ससद्‌ का प्रत्येक 
सदन एक ही अधिवेशन में श्रयोग्यता या दुब्यं बहार का आरोप प्रमाणित करके राष्ट्र- 
पति से उसे पदच्युत करने की माँग करे | तभी राष्ट्रपति के श्रादेश द्वारा उसे पदच्युत 
किया जा सकता है। उस माँग या प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों की सख्या फा 
बहुमत तथा उपस्थित श्रौर मतदान करने वाले सदस्यों की दो-तिहाई नसझूया का 
समर्थन प्राप्त होना चाहिए । 

प्रारम्भ में संविधान ने उपवन्धवित किया था कि सविवान प्रारम्भ होने के वाद 
जौ व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्‍्यावाघीश के पद पर नह चुका है, वह फिर भारत क्षेत्र 
के किसी न्यायालय में अथवा अन्य छिसी श्रविकारी के सामने वकालत या कार्य नई 
कर सकता | किन्तु संविधान नवम सशोधन अधितिबम ने उच्च न्यायालयों के म्रवकाप- 
प्राप्त न्‍्यायावीज्ञों के ऊपर अनुच्छेद २२० में वशित प्रतिवन्ध में कुछ संशोधन कर 
दिया है ! उक्त प्रनुच्छेद २२० के सशोधित स्वच्प ने उच्च न्यायादथो के प्रवकाग- 
गैशो को आजा दे दी है कि वे उच्चतम न्यायालय में दकालत कर सनते 


प्राप्त न्‍्यायाघव या 582 
ह् ऐसे उच्च स्यायालय में भी वकालत कर सवते हूं जिसके थे स्वयं 
हैं अथवा किसी ऐसे उच्च नया 


स्थायी न्‍्यायाधीण न रह चुके हो । 





] शक्लनुच्छेद २२०। 


३२२ भारतीय गणराज्य का शासन 


न्‍्यापाधीशो के वेतन इत्यादि (897९8 ९४० ०६ ७76 7ए्त8०8)--सविधान 
नवम सशोवन अधिनियम ने केरल, मैसूर और राजस्थान के उच्च न्यायालयों के 
मुख्य न्यागाधीशों का वेतन अन्य राज्यों के मुख्य न्‍्वायाषीणमों के वेतन की श्रपेक्षा 
कम उपबन्धित किया है। उपर्युक्त तीन राज्यो को छोडकर शोप राज्यो के मुख्य 
न्‍्यायावीशों का वेतन ४०००) रु० है तथा अन्य न्यायावीशो का वेतन ३५००) 
रु० है। उच्च न्यायालयो के न्‍्यायाधीशो के वेतनो में कमी नही हो सकती और इस 
सम्बन्ध में व तो ससद्‌ को और न राज्य के विधानमण्डल को कोई अधिकार प्राप्त 
है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा के प्रवत्तंन-फाल मे राष्ट्रपति को भ्रविकार है 
कि वह न्यायाधीशों के भी वेतन आदि में कमी कर सकता है | न्यायाधीशों को 
ऐसे भत्तो, श्रनुपस्थिति-छुट्टी और निवृत्ति-वेतव के बारे में ऐसे अधिकार होगे 
जैसे कि ससद्‌ निर्मित विधि के द्वारा निर्धारित किये जाएँ । परन्तु किसी न्यायाधीश 
के, न तो भत्ते और न उसको अनुपस्थिति-छुट्टी या निवृत्ति-बेतत-विपयक, उसके 
अधिकारो मे उसकी नियुक्ति के पज्चात्‌ कोई अलाभकारी परिवत्तेंन नही किया जा 
सकता है ।* उच्च न्यायालय के न्‍्यायाधीशो के वेतन आदि राज्य की सचित निधि पर 
भारित हैं श्रत उन पर मतदान नहीं हो सकता । किन्तु उनके निवृत्ति-वेवन (छुछा- 
87078 ०६० ) भारत वी सचित निधि पर भारित व्यय हैं ।१ 

एक उच्च न्यायालय से बूसरे को किसी न्यावाधीक्ष का स्थानास्तरण 
(फशशर्शश रण गंघते8९8 000 006 माह 00प70७ ६0 8000067 )--राप्ट्रपति भारत 
के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके भारत राज्य-क्षेत्र मे के एक उच्च न्यायालय 
में से दूसरे उच्च न्यायात्रय को किसी न्यायाधीश का स्थाचान्तरण कर सकता है। 
सविधान के अनुच्छेद २२२ के उपवन्धो के अनुसार इस प्रकार स्थानान्तरित न्याया- 
घीणो को प्रतिकारात्मक भत्तों का हक है। किन्तु ऐसा सम्का जा रहा है कि उक्त 
उपवन्ध अनुचित है, इसलिए संविधान नवम सशोवन अविनियम के द्वारा अनुच्छेद 
२२२ में उस सीमा तक सशोधन कर दिया गया है । 

अस्यायी न्यायाधीशों को नियुक्ति (89एणाशाठता 0६ ए७ण्फएणाशाज 
तंपवह8०8)--प्रारभ्म में सविघान के अनुच्छेद २२४ ने किसी राज्य के उच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधीश को जधिकार दिया था कि वह किसी भी समय रास्ट्रपति की 
पूर्व सम्मति से, किसी व्यवित से, जो उस न्यायालय के या किसी अ्रन्य उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है उस राज्य के न्यायालय में न्‍्याथाघीश्ञ के 
रूप में बैठने और कार्य करने की प्र।धता कर सकेगा । किन्तु उग्त उपवन्ध को उचित 
नही समझा गया, दसेलिए संविधान तवम सशोधन ग्धिनियम ने झ्रादेश किया है 
कि अवशिष्ट कार्ग को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अस्थायी न्‍्यायाबरीश दो वर्ष से 
श्रनधिक काल के लिए नियुकत्त कर सकता है| यदि कोई स्थायी न्यायावीश ऊपने 


] अनुच्छेद ३६० (४) | 
2 झनुन्टेद २२१ (?) तथा अनुच्छेद २.८ (१३) । 
3 अनुच्छेद ११२ (३) (घ) (३)। 
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पद से गैरहाजिर है अथवा यदि वह मुझुय न्यायाधीश के स्थान पर कार्य कर रहा है, 
तो राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश पद की अहंताएँ रखने वाले व्यक्ञित को भ्रस्थायी तौर 
पर न्वायाधीग पद पर नियुद्त कर सकता है। 

उच्च न्यायालयो का क्षेत्राधिकार (एपरतइ्तावाणा ० छा० साहा 00प ए.) -- 
उच्च न्यायालयो के क्षेत्राषिकार के विस्तार के सम्बन्ध में श्रनुच्छेद २३०, २३१ और 
२३० का इस प्रकार सगोवन रूर दिप्रा गया है कि दो या दो से अ्रधिक राज्यो के 
लिए एक या एक से अधिक सम्मिलित उच्च न्यायालय स्थापित किए जा सके झौर 
जिसके फलस्वरूप किसी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसी सघ-राज्य-क्षेत्र तक 
विस्तृत हो सके अ्रथवा जिसके फरलस्वत्प उससे ऐसा कोई अधिकार-श्षेत्र छीना 
जा सके । 

व्यवहार-विधि और दण्ड-विधि दोनों प्रकार की अपीलो के लिए उच्च न्याया- 
लय राज्यो के सर्वोच्च अ्रपीलीय न्यायालय हैँ। उच्च न्यायालय को मौलिक अ्धिकार- 
क्षेत्र तो केवल नौवेधिक मामलों (40गा०६ए ८४४८४), सेप्रमाण मामलों (77098(0 
028०७), वैवाहिक विवादों (#8७प्रात्णाह। ०४४९४), और न्यायालय-प्रवमान 
सम्वन्बी मामलो' (0070०99% ० ०००7४ ०४५९४) में ही प्राप्त है ) किन्तु पत्लि की 
ही तरह प्रव भी कलकत्ता, मद्रास और वम्बई के उच्च न्यायालयों को दोनो प्रकार 
का श्र्थात्‌ अपीलीय और मौलिक अधियार>क्षेत्र प्राप्त है । व्यवहार-विधि से सन्‍्वन्पित 
मौलिक मामलो में उवत न्यायालयों का प्रधिकार-क्षेत्र ऐे मामलो तक सीमित हैं 
जिनमें विवादग्रस्त राशि २०००) रु० से श्रधिक है। दण्द-विधि से सम्बन्वित 
मौलिक मामलों में उनका क्षेत्राथिकरार ऐसे सामलो तक ह जो महाप्रान्त-दण्डायियारी 
से भेजे गए हैं। उनका ग्रपीलीय अपिकारु/क्षेत्र उन सारी व्यवहार-विधि और दण्ट 
विधि सम्बन्धी मुकदमों की श्रपीलों तक विस्तृत है जो निम्नतर स्यायालयों ने शझ्रात 
हुँ अथवा जो उन्हीं के यहाँ प्रारम्भ हुए हो। दुछ तो ऐतिहासिक कारस्यों भे श्रौर 
कुछ १६३५ के भारत सरकार अधिनियम के विशिष्ट उपकन्धों के कारगा, भारत में 
किसी उच्च न्यायालय को राजस्व के सम्बन्ध में कोई मौलिए क्षेगविवार प्राप्त नही 
था !! किन्तु अनुच्छेद २२५ के परन्तुव ने अब उस निर्वन्यन को नमाप्तर दिवा €। 

उच्च न्यायालय के क्षेत्राधकार १९ तथा उन विधियों पर जिन पर उन 
ज्यायालय निर्णय देते है, सनद्‌ तथा राज्य के वित्वावमण्डल छ्रमाव टाल सकते है । 
समद का अपवर्जी अधिकार है कि वह न्यायालयों के जेनाधिकार, शा तयपों थी” अधि- 
कारों को प्रभावित 'रने वाले ऐसे विपयो पर विदियाँ पारित का सत्ठी है जिन पर 
उसत्तो विधि बनाने का अविक्तार टै। ससद्‌ उन विषयों पर भी 'ेपि निर्माग गर 
सकती है जो नमवर्ती सूची में प्रगित हैं । उसी उबर राज्य के वियानसण्डल थे 
भी अ्रधिकार है कि वह राज्य सूची और समवर्ती सूची में प्रगशित उन सभी दिप्पो 
प्र विधियाँ निर्धित करे जिनसे राज्य में दाये वबरने यादे स्यायातयों के अधिसमा- 
क्षेत्र, भवितयाँ और अधिकारों पर प्रभाव पद्ता छे ! फिन्तु समवर्नी सूची में प्रपरियत 
7 की जन 5 ट 

], 5९७४०) 226 


३२४ भारतोय गणराज्य का शासन 


विषयो पर बनी हुई ससद्‌ द्वारा पारित विधि, राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधि 
को विरोध की दशा में प्रभावहीन कर देती है । 
कुछ लेखों को निकालने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति (?0फएल" 
० ४० पाह्ठी। 00708 $0 एछठ76 0०5७॥। ज़ता3)--इस सविवान के प्रारम्भ 
होने के पूर्व १९५० तक केवल कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालयों को 
अधिकार था कि वे अपने सीमित क्षेत्राधिकार में कुछ आदेश या लेख निकाल सकें । 
किन्तू सविधान के अनुच्छेद २२६ ने सभी उच्च न्यायालयों को भ्रधिकार प्रदान किया 
है कि वे मौलिक अधिकारो क्रे प्रवत्तत के निए तथा भश्रन्य प्रयोजनों के लिए अपने 
श्रधिकार-क्षेत्र-सम्बन्धी सारे राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के प्रति 
समुचित निदेश, आ्रादेश या लेख निकाल सकने हैँ | इस प्रकार यह ध्यान देने योग्य है 
कि जहाँ उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के रक्षण और प्रवत्तंन के लिए 
आदेश और लेख जारी करने का अधिकार सविधान ने प्रदान किया है? वहाँ भारत 
के प्रत्येक उच्च न्यायालय को भी श्रधिकार दे दिया गया है कि उन्हें भी किसी व्यक्ति 
या प्राधिकारी के प्रति अथवा शासन के प्रति अ्रपने श्रधिकार-क्षेत्र-सम्बन्धी राज्य-क्षेत्र 
में ऐसे आदेश, निदेश या लेख जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, 
अधिकार-पृच्छा श्रौर उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा उनमें से किसी को 
निकालने की शक्ति है । 
यद्यपि मौलिक अधिकारो के प्रवत्तंन के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च 
न्यायालयों को समवर्त्ती क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, फिर भी सविधान ने 
मौलिक अधिकारो के सरक्षण और प्रवत्तंत की जिम्मेदारी उच्च न्यायालयों पर खुसी 
रूप में नही सौपी है जिस रूप मे कि उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई है । सविधान 
ने भ्रनुच्छेद ३२ के श्रन्तगंत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारो का प्रत्याभू 
(६०४:७०४००) और सरक्षक स्वीकार किया है, किन्तु जहाँ तक उच्च न्‍्यायालयो 
का सम्बन्ध है, उनके क्षेत्राधिकार का यह एक भाग है कि वे मौलिक अधिकारों के 
प्रवर्तन की दिशा में कार्य करें । न्यायमूत्ति श्री पातञ्जलि शास्त्री ने रमेश थापड 
वनाम मद्गास राज्य के मामले में निर्णय देते हुए इस सम्बन्ध मे उच्चतम न्यायालय 
की विशिष्ट स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था “वह श्नुच्छेदश इस न्याया- 
लय को सविधान के भाग ३ में दिए गए अधिकारों के सरक्षण के लिए अथवा भ्रन्य 
किसी वात पर आदेश देने का अधिकार केवल उसके कार्य॑-श्षेत्र के अ्रद्य के रूप में नहीं 
देता जेसा कि अनुच्छेद २२६ उच्चतम न्यायालयो का प्रदान करता है| यदि ऐसा 
होता तो यह श्रनुच्छेद (अनु० ३२), अनुच्छेदो १३१ और १३६ के बीच मे कही 
रखा जाता, जो कि कार्यक्षेत्र की व्याख्या करते हैं । श्रनुच्छेद ३२ उन भ्रधिकारों की 
रक्षा की गारटी देता है । इसके द्वारा उपचार की एक प्रकार की सनद प्राप्त हो 
जाती है । और भाग ३ में शामिल करके, इस गारठी को स्वय एक मूल अ्रधिकार 
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चना दिया गया है। इस प्रकार यह न्यायालय मूल अ्रधिकारों का सरक्षक और अभि- 
भावक वन गया है। श्रौर इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उच्चतम न्यायालय 
ऐसी किसी प्रार्थना की उपेक्षा नहीं कर सकता है, जिसमे यह दुह्मई दी गई हो कि 
मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है प्रौर उनकी रक्षा होनी चाहिए ।” 

सब न्यायालयों के श्रधोक्षय की उच्च न्यायालय फी शक्ति (ए6फछछ 
डिपछ0१7॥006७॥08) ---प्रत्ये उच्च न्यायालय उन राज्य-द्लेत्रो में सर्वेश्न सैनिक 
न्यायाधिकरणो को छोडते हुए उन सव न्यायालयों श्रौर न्‍्यायाधिकरणों का अधीक्षरय 
कर सकता है जिनके सम्बन्ध में उसे क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय ऐसे 
न्‍्यायालयों या न्यायाधिकरणों से विवरणी (7०४ए८४) मेगा सकता है, उनकी कार्य- 
प्रणाली और कारंवाइयो के विनियमन के हेतु साधारण नियम वना और निकाल 
सकता है तथा प्रपत्रो को विहित कर सकता है ।! इस प्रकार संविधान ने उच्च 
स्यायालयो को अपने-अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में ऐसे विशेष श्रधिकार पश्लौर उत्तर- 
दायित्व प्रदान किए हैँ, जिनके कारण वह सेनिक न्यायालयों के शभ्रतिरित्त भय सभी 
न्यायालयों और न्यायाधिकरग्गों से उच्चतर स्थिति का उपभोग करते हैँ, और 
उनका अधीक्षण करते हैं ताकि राज्य के भ्रन्य सभी अधीनस्थ न्‍्वायालय और न्याया- 
घिकरण ठीक ढग से विष्यनुकूल अपने कार्य करते चलें । उच्च न्यायालयों को निम्न- 
त्तर न्यायालयों के ऊपर अ्रवीक्षण सम्बन्धी जो अधिकार प्रदात किए गए हूँ, वे 
न्यायिक भी हैं और प्रशासनिक भी । उच्च न्यापालयो के प्रधीक्षण सम्बन्धी प्रधि- 
कारो पर संविधान ने कोई प्रतिवन्‍्ध आरोपित नही किए हूँ। इस तथ्य पर न्यायमूर्ति 
श्री नसीर उल्ला वेग ने इलाहावाद उच्च न्यायालय में जोधे वनाम राज्य के वियराद 
पर निर्णय देते समय स्पप्ट रूप से प्रकाश डाला था “यदि में इस घारा पर विचार- 
पूर्वक गौर करता हूँ, तो इसका यही निर्वंचन कर पाता हूँ कि उच्च न्यायालय का 
मिम्त न्यायालयों के ऊपर प्रधीक्षण केवल प्रशाननिक विपयो तक ही सीमित नहीं 
है । इस धारा में उच्च न्यायालय के प्रधीक्षण सम्बन्धी अ्रधिकारों पर कोई प्रतिवन्ध 
नही हैं, और सम्भवत इस धारा का उद्देघ्य ही यह है कि उच्च न्यायालय को अपने 
क्षेत्राधिकार की प्रादेशिक सीमाओं मे ऐसे पूर्ण अधिकारों से सज्जित कर दिया जाय 
जिनके झ्राधार पर वह अपने निम्नतर न्यायालयों वा अ्धीक्षर करता रहे शोर देखता 
रहे कि वे सव न्यायपृर्वक व्यायदान कर रहे हैं । कु 

विशेष मामलो का उच्च न्यायालय फो हस्तान्तरण (प्रफ्शाहशि ण 0ल१ांग्र 
(08365 (० घिही। 00०४)--यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाय कि उसके 
ग्रवीन न्यायालय में लम्बित किसी मामले मे इस सवियान के निर्वेचन का कोई सारवान 
विधि-प्रश्न भन्तप्रेस्त है जिसका निर्वारित होना मामले को निवठाने के लिए ग्रावश्यक 
है तो वह उस मामले को अपने पास मेंगा सकता हैं, तथा उस समय या तो सामने 
को स्वय निवटा सकता है, या उत्तत विधि-प्रइन वा निर्धारण घर सकता है, तथा 
ऐसे प्रइव वर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस मामले को उसी न्यायालय यो, 
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जिससे मामला इस प्रकार मेगा लिया गया है लौटा सकता है । इसके वाद निम्न 
न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय का श्रनुसरण करते हुए उस मामले को 
निबटाने के लिए शआ्रागे कार्रवाई करेगा |! इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सविधान ने 
निम्त न्यायालयों को सविधान के निर्वंचन का अधिकार नही दिया है, श्रौर ऐसा केवल 
इसीलिए किया गया है ताकि सर्वेधानिक मामलो के निर्णयो में अधिक से अधिक 
एकरूपता बनी रहे | इस प्रकार निम्न न्यायालयों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे 
ऐसे किसी मामले पर उच्च न्यायालय की सम्मति प्राप्त कर लें जिसमें कोई सारवान 
विधि-प्रशइन श्रन्तर्ग्रस्त है और जिसके निर्णय करने के लिए सविघान का निर्वेचन 
प्रावरयक है और जो मामला विना स्वेधानिक निर्वेचन के निर्णय नही किया जा 
सकता । यदि पीडित पक्ष भी उच्च न्यायालय को प्रार्थना करे कि उसका मामला निम्न 
न्थायालय से उठाकर स्वय उच्च न्यायालय निर्णय करे तो भी उच्च न्यायालय किसी 
ऐसे मामले को अपने पास मँगा सकता है । 
श्रघरिक या श्रधीन न्यायालय 
(979070ा866 007५8) 

अ्रघरिक या श्रधीन न्यायालयों की व्यवस्था (४० 89ए8007॥ ० 00078) -- 
उच्च न्‍्यायालयो के श्रथधीन या अ्रधरिक न्‍्यायालयो की वही शक्तियाँ और वही अश्रधि- 
बार हैं जो इस सविधान के प्रवत्तन में आने से पूर्व थे ।? निम्न या अधीन न्यायालयों 
के क्षेत्राधिधारों और शक्तियो का वर्णन विभिन्‍न केन्द्रीय और प्रान्तीय सविधियो में 
मिलता है। किन्तु उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालयों का गठन एवं सगठन, और 
उनका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पूरी तरह राज्य के अधिकार-दक्षेत्र के विषय हैँ ।१ तदनु- 
सार किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित किसी अधिनियम के द्वारा आधुनिक 
श्रधीन या निम्न न्यायालयो के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में या न्यायालयों में (उच्चतम 
न्यायालय को छोडकर ) ली जाने वाली फीसो में परिवत्तंत किया जा सकता है । तथा 
ऐसी विधि के द्वारा वत्तेमान न्यायालय व्यवस्था में भी परिवत्तंन किया जा सकता है। 

दण्ड-्याघालय (08 0०ए०७४)--प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में 
दण्ड-न्यायालय भी हैं ओर व्यवहार-न्यायालय भी हैँ । दण्ड न्यायालयों की कार्य- 
प्रणाली के सम्बन्ध में सारे भारत में एकरूपता है क्योकि दण्ड-प्रक्रिया-सहिता सारे 
भारत के न्यायालयों पर समान रूप से लागू है। प्रत्येक जिले की न्‍्यायालय-व्यवस्था 
के उत्तरोत्तर क्रम में एक सत्र न्‍्यायालय है जिसका अध्यक्ष सत्र न्यायाधीश होता 
है। किसी मत्र न्यायालय का न्यायाधीश या तो सप्तजनी (ण>) के साथ या 
अ्रभिनिर्धारकोी (888688078) के साथ निर्णय करने बैठता है, किन्तु अभिनिर्धा रको 
का निर्णय न्यायालय को मानना श्रावश्यक नही है | तथा सत्र न्यायालय का न्याया- 
घीश कुछ भी वंधिक निर्णय देने मे सक्षम है, किन्तु यदि वह मृत्यु-दण्ड देगा तो उसकी 


] श्रनुच्छेद २२८ । 
2 शप्रनुच्छेद ३७२ । 
3 सप्तम अनुखज्वो, राज्य सच, पद ३ 


राज्य की न्‍्यावपालिका ३२७ 


पुष्ठि उच्च स्यायालय द्वारा होनी आवश्यक है। सन्न न्यायालयों के अधीन प्रथम, 
दितीय तथा तृतीय श्रेणी के या वर्ग के दण्डाथिकारियों (ग्राम 87०8९४) के न्याया- 
लय होते हैं । प्रत्येक वर्ग के दण्डाविक्ारी का क्षेत्राधिकार विभिष्ट प्रकार के अपराधों 
तक सीमित होता है, और प्रथम वर्ग का दण्डाविकारी दो वर्षों से श्रनविक झारावास 
श्रववा एक हजार रुपये तक के जुर्माने की सज़ा दे सकता है । द्वितीय वर्ग का दण्डा- 
धिकारी छ' मास तक का कारावास झौर दो सौ रुपये तक के जु्मने की राजा दे 
सकता है, तथा तृतीय वर्ग का दण्डाविकारी एक मास तक की सजा या कारावास 
एय पचास रुपये तक का जुर्माना कर राबता है । कुछ राज्यों मे गाव पओ्चायतों को 
भी ऐसे छोटे-मोदे दण्ड-विधि के मुकदमों के निर्भय का अधिकार दे दिया गया है 
जिनमें मामूली मारपीट या अ्नविवार प्रवेग या पयुप्रो की चोरी प्रादि सम्मिलित 
हैं । ग्राम पञ्चायते सी रुपयो तक का जुर्माना कर सकती हैं, किन्तु उन्हें कारावात्त 
का दण्ड देने का श्धिकार प्राप्त नही है। ग्राम पव्यायतों फे निर्णयों के विरद्ध श्रणिल 
नहीं की जा सकती । 

सन्न स्यायाधीय और शिलाबीम झअपने-ग्रपने अधीन दण्डाधिकारियों के भयायवा- 
लयो के ढार्यों का अश्रवीक्षण करते हैँ योर उनता ग्रवीक्षण न्यायिक भी है और प्रशापत- 
निक भी । द्वितीय और सृतीय वर्गों के दण्डाधथिकारियों के निर्णयो के वियद्व गपीलें 
ज़िलाबीसण या जिलादण्डाधिका री के न्‍्यावालय में की जाती हैं किन्तु प्रन्य दण्ड(घिकानियों 
के निर्णयो के विस्द्ध प्रमीने सब्र स्थायालय मे की जाती हैं । सम्च स्यायायय के मिर्णय 
के विरुद्ध श्रपील उच्च व्यायानय (पाष्टा। "०४४) में की जाती है। फ्रेचल ऐसे दण्डा- 
देशों को छोडकर जिनमें सत्र न्‍्याबालय ने एक सास से अति» के कारावास 
का दण्ड दिया हो; या ५० रुपये का जमला (अथवा २०० रुपये वा जुर्माना छदि 
मामला, दण्डाधिकारी ने सक्षेपत्त अनन्‍्दीक्षा [8फ्राश्यए पका |] के हारा निर्भय 
किया हो) किसी सनल न्यायालय, जिलाधीश या प्रथप वर्ग तो दण्प्रधिज़ारी ने विया 
हो, सब दण्डादेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है । स्भिसुवित या परविमोचन 
(४०पुए्मा/|]) के विरद्ध भी प्र्रीले स्वीकार एर दी जाती हैं #स्तु ऐसी अपीने प्राप 
नही की जाती । दण्डाभियोंग के पीडिन पक्ष को यह भी अधिकार है कि बह छिजा- 
घीज, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायाययव से पपने शामले पर पुनविचार करने के 
लिए प्रार्थना करे। जिलाधीश ज्ौर सत्र न्यायालय के अधितार पुन्नतिचार के 
मामलों में श्रत्यन्त सीमित हैं । किन्तु वे यह विफ्ारिश कर समते है प्रि यदि पअन्याद 
हमा है तो उच्च स्थावालय उतत मामले पा हस्तभप करे । 
दण्ड न्‍्याणलगों के लिए यह जावम्यद है झि ये अपने उज्चतर श्रवीक्षण 
स्यायालथों के द्वारा समवनगमथ पर उच्च स्थायालय को ये पूचता देते ऋहें कि 
उन्होंने फ्रितनें झामलो को निवठावा। इन्हीं ब्लावेदी ण विउ्ाण्यों से ऋरधीयक 
न्यायालय टीका-डियणी तैयार रखते हैं श्लौर उत ढीगरो या दिप्पणशियों णो ये 
मिम्ततर स्यायालयों थो वापिस वारते हैं और उन पा उिम्नतर स्वायालयो में या तो 
स्पप्टीकच्णा माँगते हैँ, या निम्त न्‍्यायालयों से हपरैणो दो छाती है दिये उउव 
टीकाग्रो और टिप्पशियो के अनुसार आचरण को । प्रधीक्षा न्यायालय अपने विम्द या 


श्र्८ भारतोय गणराज्य का शासन 


भ्रधीन न्यायालयों से फाइलें या अभिलेख भी मेंगा सकते हैं श्रोर उनकी परीक्षा कर 
सकते हैं, और यदि कार्य-प्रणाली में कोई कमी देखते हैं या यदि वे देखते हैं कि श्रादेशो 
कौर विनियमो का उचित ढग से पालन नही हो रहा है तो वे ऐसे मामलो को उच्च 
न्यायालय के पास भेज देते हैं श्रौर वे सिफारिश कर सकते हैं कि उच्च न्यायालय या 
तो हस्तक्षेप करे या पुनविचार करे। 
व्यवहार-न्यायालय ((५छ! 00ए४४७)--सारे भारतवर्प मे, केवल महाप्रान्तीय 
नगरो (707686०709 70७78) को छोडकर, ज़िला व्यवहार-न्यायालय का अ्रध्यक्ष 
जिला न्यायाधीश होता है जो जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीनग 
भी होता है । जिला मा मण्डल न्यायाधीश का न्यायालय किसी जिले में मुख्य व्यवहार 
न्यायालय होता है और यह न्यायिक एवं प्रशासतिक दोनो प्रकार के अधिकारों का 
उपभोग करता है। व्यवहार-विधि सम्बन्धी मामलों में इस न्यायालय को मौलिक 
शौर पुनरावेदनमूलक दोनो प्रकार के श्रधिकार हैं श्रौर कुछ ऐसे विशेष शभ्रधिनियमों 
जैसे उत्तराधिकार अधिनियम, प्रतिपालक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम (५४० छप्थएताणा 
870 फ़एत8 4०), प्रान्तीय शोघाक्षमता अधिनियम (6 #०शालकतो 0880- 
४०१०9 8०0) और विवाह-विच्छेद अधिनियम में ज्ञिला या मण्डल व्यवहार न्यायालय 
को विस्तृत शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त हैं। ज़िले या मण्डल के अधीन व्यवहार- 
न्यायालयों के ऊपर ज़िला व्यवहार-न्यायालय को अ्रधीक्षण सम्बन्धी श्रधिकार भी 
प्राप्त हैं । 
जिले के व्यवहार-न्यायालयो के क्रम मे जिला या मण्डल व्यवहार-न्याथालय 

के नीचे व्यवहार-न्यायाघीश का न्यायालय होता है, जिसे ज्येष्ठ अधरिक न्यायाधीश 
का न्यायालय 'पी कह सकते हैं । व्यवहार-न्यायाधीश या ज्येष्ठ अधरिक न्‍्यायाघीश 
के न्यायालय में सब व्यवहार-विधि-सम्बन्धी मामले जा सकते हैं चाहे उन विवादों 
में भ्रन्तग्रंस्त राशि कितनी भी हो । उन राज्यो में, जिनमें व्यवहार-न्यायाधीशो 
के न्यायालय हैं, उतको अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि ज्येष्ठ अ्रधरिक 
न्यायाथीशो के न्यायालयों को छोटे-मोटे मामलों में पुनरावेदनमूलक अधिकार 
भी प्राप्त हैं । व्यवहार-त्यायाघीशो या ज्येष्ठ श्रधरिक न्‍्यायाधीशो के नन्‍्यायालयो के 

नीचे भ्रधरिक न्यायाधीशों या मुसिफो के न्यायालय होते हैं। (बिहार, उडीसा, 

उत्तर प्रदेश और आसाप में मुसिफ ही पुकारा जाता है जिसको अन्य राज्यो में अ्रध- 
रिक न्यायाधीश कहते हैं ।) मुसिफो या अ्धरिक न्यायाधीशों में भी कोई प्रयम वर्ग 

या श्रेणी का हो सकता है और कोई द्वितीय श्रेणी का हो सकता है, और तदनुसार 

उनके भधिकार-श्षेत्रो में भी अन्तर होता है | प्रथमत, अधरिक व्यवहार-न्यायालयों 

के निर्णयो के विरुद्ध श्रपील ज़िला या मण्डल व्यवहार-न्यायालय को जाती है यदि 

अन्तग्रंन्‍्त धन-राशि पाँच हज़ार रुपये से अधिक नहीं है। यदि अन्तग्रेंस्त 

घन-राशि पाँच हज़ार रुपयो से श्रधिक है, तो अ्रपील सीधे उच्च न्यायालय में की 

जाती है| द्वितीय श्रपील के श्रधिकार विभिन्‍न राज्यो में भिनन्‍न हैं, किन्तु ऐसे किसी 

प्रश्न पर द्वितीय श्रपील की ग्ााज्ञा मिल जाती है जिसमें सारवान विधि-प्रदन श्रन्तर्ग्रस्त 

हो, न्षथवा यदि मामले मे अ्रपनायी गई कार्य-प्रणाली दोषपूर्ण रही हो, अ्रथवा यदि 


राज्य की न्यायपालिका श्र 


प्रथम श्रपील का न्यायालय, मौलिक न्यायालय से तथ्यो के प्रघत्त पर सहमत न हो । 

कुछ बडे नगरों में लघुवाद न्यायालय स्थापित कर दिये गए हैँ ताकि ऐसे 
छोठे-मोटे मुकदमे ज्ीक्षता से निवठायें जा सकें जिनमें अन्तर्गस्त धन-राशि राज्य 
सरकार द्वारा निर्घारित, किसी राज्य में दो हज़ार रुपये से श्रनधिक है, किसी राज्य 
में एक हजार से अनधिक है और किसी राज्य में पाँच सौ रुपये से अनधिक है । 
लघुवाद न्यायालय सक्षेपत ब्रन्वीक्षा की प्रक्रिया के अनुसार मामलों को निबदाते हैँ 
ओर सामान्यत लघुवाद न्यायालयो के निर्णयों के विरुद्ध अपील नही वी जा सकती , 
यद्यपि यदि विधि के सम्बन्ध में कोई भारी भूल हुई है तो वह भूल या अश्ुद्ध 
पुनविचार में सुधारी जा सकती है ! 

कुछ राज्यो में ग्राम पचायतो की स्थापना हुई है जिन्हें छोटे व्यवहार-विधि 
से सम्बन्धित ऐसे मामलो के निर्णय करने का अ्रधिकार है जिनमें चल सम्पत्ति भ्रन्त- 
प्रे्त हो । पच्रायतो के निर्णायो के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती । 

न्यायिक सेदा में जिला स्यायाधीशों श्रोौर उनसे श्रन्य व्यक्तियों की भर्ती 
(4ए90णापला( ० हक सएठ8०९8 घाव 0 एशहणाह तविण धाणा 80706 
यंघत8०8)--सविधान ने न्यायिक पदो को दो श्रेणियों में विभाजित किया है ॥7 
प्रथम या उच्चतर श्रेणी में ज्ञिला या मण्डल सत्र न्यायावीण, नगर व्यवहार-न्यायालयों 
के न्यायाधीश, सहायक जिला या मण्डल सत्र न्यायाधीश, लघुवाद न्यायानयो के मुख्य 
न्‍्यायावीश और मुख्य प्रेसीडेंसी दण्डाधिकारी श्राते हैँ । द्वितीय या निम्दतर श्ेगी 
में भ्रत्य वे व्यवहार न्यायिक पद (छत ]ए०क्ेणपं ए०४७) आते हैं जो जिलाया 
मण्डल न्यायाधीश के पद से निम्नतर हैँ । उच्चतर या प्रथम श्रेणी के न्यायिक पदों 
पर नियुवित राज्य का राज्यपाल उम्र राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राधिवार प्रयाग करने 
वाले उच्च न्यायालय से परामर्ण करके करता है । कोई व्यवित जो सघकीया 
राज्य की सेवा में पहिले से ही नही लगा हुआ है, जिला या मण्डत्त न्यायावीय होने 
के लिए केवल तभी पात्र हो सकता है जब कि वह सात से अन्यून वर्षो तक अधिवक्ता 
या वकील रह चुका है तथा उसह्ती नियुब्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफान्णि 
की है ।१ 

निम्न श्रेणी के न्यायिक पदो पर ब्रर्यात्‌ जिला न्‍्यायावीणों से भ्न्य व्यवितपो 
की जिनमे नगर व्यवहार-न्यायालयों के न्‍्यायाघधीण, सहायक जिला था मण्डल सप 
स्यायांघोण, लघुवाद न्यायालयो के मुल्य न्यायावीन ओर मुस्य प्रेसीदेंसी दण्डाधथिकारी 
सम्मिलित हैं, राज्य की न्यायिक सेवा में निमुवितर्या, राज्यपाल द्वारा, राज्य लोक 
ओवा श्रायोग तथा उस राज्य के सम्बन्ध में क्षेत्राथितार का प्रयोग करने वाने उन्च 
स्यायालय से परामर्श के पश्चात्‌ की जाती हैं * 

) अनुच्छेद २३६॥ 

2. अनुच्छेद २३३ (१)। 

3 परनुच्छेद २३३ (२?) | 

4 अनुच्छेद १३४॥। 
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झधघीन न्यायालयों पर नियन्त्रण (0079० ०0ए७०/ 5प्र)0007806 00पए0४)- 
जिला या मसण्डल न्यायालयों श्रौर उतसे तिम्नवर न्यायालयों के ऊपर राज्य के उच्च 
स्यायालय का नियन्त्रण रहता है। अनुच्छेद २३५ उपवन्बवित करता है कि जिला 
न्यायाधीश के पद से सिचले किसी पद को धारण करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा 
के व्यक्तियो की पद स्थापना पदोन्‍त्ति और उनको छुट्टी देने के सहित जिला न्या- 
यालयों तथा उनके अ्रधीन न्‍्यायालयो का नियन्वरणा राज्य के उच्च न्यायालय में निहित 
है । इस प्रकार उच्च न्यायालय का नियन्त्रण ग्रवीत न्यायालयों पर उनमें किस्ती निचले 
पद को घारण करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पद स्थापना, 
पदोन्नति, और उनऊो छुट्टी देने के सम्बन्ध में है, किन्तु यह नियन्त्रर जिला जज या 
मण्डल न्यायाधीश से निचले पदो वाले न्यायिक अधिकारियो पर ही लागू होता है | सक्षेप 
में सारे निम्नतर न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में प्रा गये हैं । 

कार्यपालिका का न्‍्यायपातिका से विच्छेद (3०एक/&607 ० 00 [ऐडर0प्राए० 
॥00 ७6 77्ताणशाए ) --भारतीय सविधान भी यही चाहता है कि कार्यपालिका 
का न्यायपालिका से विच्छेद रहे। श्राजकल ज़िलाधीशो या ज़िला दण्डाधिकारियो भौर 
अवीन दण्डाधिकारियो के ऊपर पद स्थापना, पदोन्नति श्रौर अन्य बातो मे राज्य की सर- 
कार का नियन्त्रण है किन्तु उच्च न्यायालय को उपर्युवत दण्डाधिकारियों के ऊपर पद 
स्थापना, पदोत्तति आदि विषयो में कोई नियन्त्रण नही है । अनुच्छेद २३७ उपबन्धित 
करवा है कि अधीन दण्ड न्यायालयों के ऊपर प्रशासनिक नियन्त्रण उच्च न्यायालय 
का रहता चाहिए। सविधान का आदेश है “राज्यपाल सार्वजनिक प्रधिसुचना द्वारा 
निदेश दे सकता है कि इस श्रध्याय के पूर्वंगामी उपबन्ध तथा उनके श्रधीन बनाये गये 
कोई नियम ऐसी तारीख से जो कि वह इस वारे से नियत करे, राज्य के किसी प्रकार 
या पकारो के दण्डाधिफारियों के सम्बन्ध में ऐसे श्रपवादों और रूप भमेदो के अधीन 
रहकर जैसे कि अधिसूचना में उल्लिखित हो, वैसे ही लागू होगे जैसे कि वे राज्य की 
न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।” 

राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तों से सम्बन्धित श्रनुच्छेद ५० मे सविधान 
राज्य को परामर्श देता है कि “राज्य की लोक गेवाओ में, राज्य, न्यायपालिका को 
कार्यपालिका से पृथक्‌ रखने का प्रयास करे ।” सभी लोगो की स्वतन्वताश्रो की रक्षा 
के लिए यह आवश्यक हैँ कि न्‍्यायपालिझा को कार्यपालिका से पृथक्‌ रखा जाय भौर 
जमा कि मॉण्टेस्क्यू ने कहा है. “उस देश मे स्वतन्त्रता नही रह सकती, जिसमें न्‍्याय- 
पाविका को व्यवस्थापिका और कार्यवालिका से अलग न रखा जाता हो ।” भारत के 
पूरे गमों शासन में जिला स्तर पर एक ही अधिकारी में का्यंपालिका और न्याय- 
पाजिका अधिकार निहित थे, श्रौर उस व्यवस्था के दोष भी सर्वेविदित थे । न्‍्याय- 
पातिका के उच्च आदणों के अनुमार जिस स्त्रतन्त्ता और पक्षपातहीनता की श्रपेक्षा 
की जाती है, उसका सर्वेथा श्रभाव था। इसलिए भारतीय जनमत ऐसी स्थिति से 
चमन्नुष्ट था और बार-बार न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ कराने के लिए 
आन्दोलन चने । ता 

पटना के उच्च न्यायालय के न्यायावीद श्री मेरेडिथ ने न्यायपालिका को 


राज्य की न्यायपालिका 3३९ 


वार्यपालिका से अलग रसने की सिफारिश की थी। उन्होने कहा था “सबसे पहिले 
यह समझने की जरूरत है कि न्यायिक श्रोर कार्यपालिका सम्बन्धी कृत्यों को पृथक्‌ 
रखने का अर्थ क्‍या है और इसमें क्या समस्याएं अन्तमगस्त हैं ? इसका श्रर्थ उस 
सिद्धान्त को मान लेना होना कि जो न्‍्यायाधीणग किसी विवाद पर निर्णय देता है, उस 
को पूर्ण पक्षपातहीन होना चाहिए, किसी भी पक्ष की हार-जीत की ओर से यह 
उदासीन होना चाहिए तथा उस पन बाहरी प्रभाव ने पड सहने चाहिऐं । ** यदि 
इस सामान्य सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे दो महत्त्वपूर्ण 
निष्कर्ष निकलते हैं प्रथमत जो न्यायाबीश या दण्टाधिकारी फ़िसी मुकदमे का निर्णय 
करने बैठता है, वह किसी प्रकार प्राभियोजन (?708९०ए४०णा) से न तो सम्बद्ध रहा 
हो श्रौर न किसी प्रकार प्राभियोजन में अभिरुचि रखता हो | द्वितीयत वह न्याबावीण 
या उण्डाधिकारी किसी ऐसी सत्ता दे श्रवीन न हो जो 'प्राभियोजन या प्रतिरक्षा से 
सम्बन्धित हो | इस समस्या के ये दोनो पहलू समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं; पीर इन 
पहलुग्नो के प्रन्तर्गत यदि हम अपनी आधुनिक व्यवस्था को समभने का प्रयास करेगे 
तो हमे स्पष्ट कमियाँ दिखाई देंगी, प्योकि हमारी न्‍्याव-य्यवस्था में दण्डाधिकारी जो 
या तो किसी दण्डाभियोग की सुनवाई कर-ा है या किसी दण्डासियोग के सम्बन्ध में 
अपील की सुनवाई करता है, प्राय स्वयं या तो उय-विपर-प्रधिकारी होता हैँ अवबबा 
जिलाबीण या सर्वोच्च ज़िला दण्डाधिकारी होता है जिसत्ा सम्बन्ध पुलिस और श्रभि- 
योजन शसधिकारियो से होता है, और वह स्वयं उस मापले की जीत में रुचि रखता है 
क्योंकि कार्यपालिका का उच्च श्रविकारी होने ऊे नाते बह जिले में थान्ति प्रौर 
व्यवस्था वनाये रखने के लिए उत्तरदायी है, णौर पदि कोई दग्डाधिकात उप सामले 
की सुनवाई करता है तो वह स्वय उप-विपय-अधिकारी (87090 ), जिलाधीक्ष या 
श्रायुबतत (007रणा5ड्गणाल) और / अथवा गासन के बन्य वार्यपालिका अपितारियों 
का अश्रवीन अधिकारी होता है और चंकि उपर्युवत्त सभी अधिफारी सम्राट के मुकदमों 
(फक०्फ्श 08508 ) में सरकारी पक्ष की जीत चाहते हूं, इसलिए चटन तो निष्पक्ष 
हो सकता है और न बाहरी प्रभावों से मुक्त । 

न्यायमूत्ति श्री मेरेडिथ शागे पहले हैं कि “त्पप्टन कोई न्यायाधीश न्याय 
करने में पूर्ण निष्पक्ष नही हो सकता यदि वह कियी पक्ष झी जीत में रुचि न्‍खता 
हो । यह इस समस्या का पहिला पहलू है। प्रत्यक्षत बह मी जिसी न्यायाधीश के 
लिए असम्भव होगा कि वह किसी ऐसे मामते में निष्पक्ष और तंटस्थ भाज से न्याय 
कर सके जिसमें जिले के उसके उच्च अधिकारी जैसे डिलायेश या पुचिस के अधि- 
करी एक पक्ष में रुचि रखते हो और जब कि स्वयं न्‍्यायादीश वा दणष्डातिगासी री 
पद स्थापना, पदोत्नति और प्रत्याशसा प्लादि जिले के प्रयान छार्पसादिया ग्रतिकारी 
की इच्छा पर निर्भर हैं, विगेष रूप से जब हि बत कार्यपातियां अ्रत्रियारी जिले 
की सारी पलिस बाभी प्रथम झधिकारी है और छझित्रे बी सारी पुर्दिस व्यवस्था का 
नियन्त्रण उसके हाथ में है। इसलिए मेरे विचाए से पद्रि बाय फा से स्यायपायिया 
स्व॒तन्च हो, तो उपरयक्तत दोनों दोप समाप्त त्िए जा सकते हैं। और सन्‍्मवत रभी 
लोग स्वीकार करेंगे कि उपर्युवत दोनो भारी दोप हैं । 
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न्यायमूत्ति श्री मेरेडिय के विचारों का यह एक लम्बा उद्धरण है, किन्तु 
न्यायपालिका और कार्यपालिका संत्ताओों के पृथक्‍्करण के सिद्धान्त को न्यायमूर्ति श्री 
भेरेडिथ के विचारो से पुष्टि मिलती है । यद्यपि राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तो 
में उक्त सिद्धान्त को भारतीय सविधान ने स्वीकार कर लिया है फिर भी कुछ लोगों 
का विचार है कि जब भारत स्वतन्त्र हो चुका है श्रौर भारत के सभी श्रवयवी राज्यो 
में उत्तरदायी सरकारें कार्य कर रही हैं तो फिर अ्रब॒ न्यायपालिका को कार्यपालिका 
से अलग रखने की आवश्यकता ही क्‍या रह गईं है। यह सत्य है कि सविधान ने 
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया है फिर 
भी अधीन दण्डाधिकारीय न्‍्यायालयो की स्थिति उतनी श्रच्छी नही है जितनी कि 
होनी चाहिए | सत्ता के अनुचित केन्द्रीकरण से, सभी वे अधिकारी, जिनमें भ्रत्यथिक 
सत्ता केन्द्रित हो जाती है, अवश्य ही बिगड जाते हैं, फिर चाहे देश स्वतन्त्र भी हो 
और लोकतन्त्रात्मक भी हो श्रथवा पराधीन हो, यद्यपि इतना अश्रवर्य मानना पडेंगा 
कि देश की पराधीनता की अवस्थां मे न्यायपालिका और काय॑पालिका सत्ताश्रो को 
एक ही हाथो में दे देने के दोष भ्रधिक भयावह होगे। लार्ड हीवर्ट ने श्रपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक दी न्यू डेस्पॉटिक्सा' (एफ 7९०छ 40687008४ ) में लिखा है. “सा्वेजनिक 
अधिकारी स्वतन्त्र नही हैं। * यह सामान्य समझ-बूक की बात है कि किसी प्रशास- 
निक्र अधिकारी को उसी के विभाग से सम्बन्धित न्‍्यायिक कृत्य नहीं सौंपे जाने 
चाहिएँ । दोतो प्रकार के कृत्य श्रसगत श्ौर बेमेल हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी 
सावंजनिक श्रधिकारी के लिए यह कठिन होगा कि वह निष्पक्ष भाव से अपने व्यायिक 
कृत्य सम्पादित कर सके । यद्यपि सार्वजनिक अधिकारी अपना कार्य ईमानदारी से 
करेगा और यथाशकक्‍्य सही निर्णय करेगा, फिर भी किसी विभागीय विवाद पर 
तिर्णय देते समय उसक्रा विभागीय मस्तिष्क अवष्य ही उसके साथ ही रहेगा, और 
विभागीय मस्तिष्क और न्यायिक मस्तिष्क दो श्रलग प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, 
जैसा कि उन सभी लोगो को अनुभव है जो ऐसे सार्वजनिक अधिकारियो के बारे में 
जानते हैं जिन्हे विभागीय कृत्यो के साथ-साथ न्यायिक कृत्यो का भी निर्वहन करना 
पडता है | इसके श्रतिरिकत प्रत्येक अधिकारी का यह कत्तेंव्य है कि वह श्रपने से बडे 
झ्रधिकारियो की श्लाज्ञाओ का पालन करे, और यदि किसी विशिष्ट विषय प्र कोई 
विशिष्ट श्रादेश न भी हो, तो भी उस अधिकारी का यह कर्सब्य हो जाता है कि वह 
विभाग की नीति के अनुसार निर्णय करे। इस प्रकार प्रत्येक अधिकारी के ऊपर 
राजनीतिक प्रभाव पडने सम्भव हैं ।” 

भारत संघ के कुछ राज्यों ने तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से भ्रलग 
कर दिया है। पजाव सहित कुछ राज्य इस सम्बन्ध में परीक्षण कर रहे हैं, और 
उन्होने कुछ ज़िलो में न्यायिक दण्डाधिकारियो की नियुक्तियाँ थी हैं। किन्तु यह 
समझ लेना उपादेय होगा कि केवल नाम बदल देने मात्र से और दण्हाधिकारियों 
को न्यायिक दण्डाधिकारी मात्र कह देने से न्‍्यायपालिका और कार्यपालिका का सम्बन्ध 
विच्छेद नही हो जाता और न सविधान के तत्सम्बन्धी उपवन्धों का पालन हो जाता 
है । न्यायपालिका का कार्यप्रालिका से पूर्ण सम्बन्ब-विच्छेद तभी माना जायगा, जब 


राज्य की न्यायपालिका ३३३ 


कि राज्य के दण्डाधिकारियो की नियुक्तियाँ, पद स्थापनाएँ, पदोन्‍नतियाँ, और अन्य 
तत्सम्बन्धी बातें राज्य के उच्च न्यायालयों के अ्रधिकार में सौंप दी जायें। तमी 
श्रौर केवल तभी न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होगी । श्री हैमिल्टन 
ने ठीक ही कहा था #ि “यह अत्यन्त भयावह स्थिति होगी यदि देश के न्‍्यायाबीणों 


को कार्यपालिका के प्रभाव में रखा जाय, वयोकि इनसे देश की न्यायपालिका भ्रप्ट हो 
सकती है ।” 
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अपने अध्यक्ष अथवा मन्‍्त्री को वह सारी सूचना और सारी जानकारी दे दे, जिसके 
द्वारा मन्‍्त्री विभाग के कृत्यो का विधानमण्डल में और सर्वसाधारण में समर्थन 
कर सके । इसलिए विभाग का कार्य इस प्रकार चलाना चाहिए, श्शौर उसकी नीति 
इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए कि उसकी नीति और उसके कछत्य समर्थनीय 
हो और उनका न्यायपूर्वक रक्षण किया जा सके । 

विभाग का दूसरा मुख्य कार्य है नीति-निर्धारण श्रथवा नीति-निर्माण । 
वास्तव में नीति-निर्घारण का कार्य मन्त्रिमण्डल करता है। किन्तु उक्त नीति के 
भिर्धारण के सम्बन्ध में सारी विस्तृत वाते भर सारी बारीकियाँ, शासन के विभिन्‍्त 
विभागो के ऊपर छोड दी जाती हैं। प्राय ऐसा होता है कि विभाग स्वय शासन 
की नीति के दायरे में नीति की क्रियान्विति निर्णय कर लेता है | इस प्रकार के नीति 
की क्रियान्विति सम्बन्धी प्रस्ताव स्वयं विभाग के प्रशासनिक अनुभव के फल हो सकते 
हैं, या वे मन्त्री द्वारा दिए गए आदेशो के भी फल हो सकते हैं । चाहे उत््त प्रस्तावो 
का ख्रब्टा स्वय विभाग हो या मन्त्री हो, किन्तु विभाग ही उक्त नीति की क्रिया- 
न्विति सम्बन्धी योजना को तैयार करता है, फिर मन्त्रिमण्डल की सामान्य नीति 
के अनुरूप उत्रत योजना के विस्तृत विवरण तैयार करता है, और फिर उन्त विभागों 
की भा राय ली जाती है जिन पर उक्त नीति का प्रभाव पडना सम्भव है। 
यदि उवत नीति की योजना प्रवत्तित विधियों के द्वारा क्रियान्वित नही की जा सकती 
तो उक्त योजना पर विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है। जब विधेयक का 
प्रारूप मन्त्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसको विधेयक के रूप में 
तैयार किया जाता है और फिर विधानमण्डल में प्रस्तुत किया जाता है। यह सारी 
प्रक्रि] ससद्‌ में श्नौर राज्य के विधानमण्डलो में प्राय समान है । जिस विभाग से 
सम्बन्धित विधेयक होगा, उसी विभाग के मन्‍्त्री को विधेयक की पुर स्थापना करनी 
पडती है, और यह उसी का उत्तरदायित्व है कि उस विधेयक को विघाममण्डल 
में पास करावे । किन्तु सम्बन्धित विभाग के सिविल सेवक विधानमण्डल में सदैव 
मनन्‍्त्री की सहायता के लिए खडे रहते हैं और जब कभी मन्त्री को जिस जानकारी 
की आवश्यकता होती है, वे तुरन्त अपने अ्रध्यक्ष की तन-मन से सेवा करके उसको 
सफल बनाते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विधेयक चाहे मन्त्री की ओर से प्रेरित 
भी किया गया हो, फिर भी किसी विधेयक के सम्बन्ध में सारी प्रारम्भिक अ्रथवा 
सज्जात्मक कारंवाई विभाग को और विशेषकर विभाग के स्थायी सचिव को ही 
करनी पडती है। श्री एटली ने लिखा है कि “जब कोई नया मन्‍्त्री श्रपने पद पर 
पहुँचता है तो उसे ऐसा अनुभव होगा कि (विभागीय) सिविल सेवक मन्त्री की नीति 
के विरुद्ध हर प्रकार की आपत्तियाँ उपस्थित करता है, किन्तु शनै दाने मन्‍्त्री 
जान लेता है कि सिविल सेवक केवल विरोव के लिए विरोध नही करता, 
वल्कि यह उसका कत्तंत्य है कि मन्त्री उस नीति के अ्रनुतरण के सम्बन्ध में सारी 
कठिनाइयाँ समझ ले, जिस पर वह चलना चाहता है”? 
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सघ और. राज्यो के भ्रधीन सेवाएँ ३३७ 


आधुनिक मविधियाँ, प्राय विधि की स्परेसा मात्र प्रस्तुत करती हैं । विधान- 
मण्डल, सामान्य शब्दों में विधि का निर्माण करते हैँ, और विभागों को भ्रधिकार 
दे देते हैं कि वे उवत विधियों के सम्बन्ध में विस्तृत विनिमय बनावें और इस प्रकार 
उक्त विवियों की क्रियान्विति करे । इस प्रकार जो नियम और विनियम बनाये 
जाते हैं उनका वही महत्त्व है जो विधि का | विभाग सम्भवत विधेयक फी तैमारी 
के साथ-पाथ वितियम और उप-भ्धिनियम भी तैयार करता है और ज्योंही विधेयक 
विधि का रूप धारण कर लेता है, विभाग उन विनियमों और उप-पअधिनियमों को 
उस रूप में निकाल देता है जिस रूप में कि विधि विभाग उनके प्रारूप तैयार करता 
है । नियमों एवं विनियमो के प्रयोग के सम्बन्ध में अथवा किसी विशिष्ट विषय 
पर उनको लागू करने के सम्बन्ध में कार्यालिका प्राय अद्-न्यायिक सत्ता का स्वरूप 
घारण कर लेती है। सार्वजनिक सेवाग्नो के प्रथासन में अनेकों प्रकार के ऐसे 
अ्रवसर श्राते है, जिनमें श्रनेको लोगों के वल्यारा से सम्बन्धित मामलों में विभागों 
अयवा कार्यपालिका को न्यायिक ब्रथवा श्रद्धं-न्यायिक कृत्य करने पड़ते हैँ । सत्य 
यह है कि कहाँ तो पहिले राज्य केवल निपेधात्मक प्रकार के हृत्य ही किया करता 
था, और श्रव राज्य कल्याणुतारी कार्य करने लग गया है, इस कारण श्रव यह 
आवश्यक हो गया है कि विधानमण्डल दो प्रकार के इत्य करते हैं। विधानमण्डनो 
ने प्रथमत प्रणासन अथवा विभागों को विनियम और उप-अधिनियम बनाने 
वी भ्राज्ञा प्रदान की है श्र द्वितीयत प्रमासव को अ्रधिकार दे दिया है कि थे 
किन्‍्ही विशिष्ट हालतो मे विरोधों और विवादों में श्रधिनिर्णय दे दे । इस प्रवार 
के अ्रधिनिर्णय, वास्तव में न्‍्यथिक निर्णय नहीं होते, क्योंकि वे वैधिफ श्रधिकारों 
के सम्बन्ध मे निर्णय नहीं होते। फिर भी उउत अधिनिर्णय, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
सावन उपस्थित करते हैं, जिसके द्वारा कार्यपरालिका अपनी नीति निर्धारित करती 
है और सनद्‌ द्वारा प्रदत्त भवितयों भौर श्रधिकारों के द्वारा राष्ट्र वा भविष्य निर्माण 
करती है। 
अन्तश विभाग ही नीति की क्रिय'न्विति करता है। जब +िर्वारित हो चुबने 
के बाद नीति ससद्‌ के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और जब ससद्‌ भी उउ्त निर्धारित 
नीति को स्वीकृत कर चुकती है, तो फिर विभाग के स्थायी सिविल सेवज़ो की बारी 
ग्राती है और यह उनका पुनीत कत्तव्य हैं कि वे उस नीति सो निष्ठापूर्वक क्रिया- 
न्वित करे, चाहे उक्त नीति, उप नीति से विरुद्ध हो जिसे उन्होंने पमन्द क्तिया 
था। सर बारेन फिघर (87 एशाशा सिश्लएए) ने उन सिद्धान्ती रा सहीनमही 
निरूपण किया है जिन पर इगलैड के सिविल सेवक चलते हूँ। उन पविद्धान्तों का 
उद्धरण यहाँ देना उपादेव होगा । फिर महोदब लिसते हैं * “नीति फा निर्धारित 
करना मन्त्रियां का कार्य है, और जहाँ नीति निर्धारित हो गई, वहाँ यह पिविल 
सेवक का ध्रसदिग्ध कर्तव्य हो जाता है कि वह प्राग्पपणा से उतत नीति को श्रिया- 
स्वित कराने का प्रबत्त करें; झौर चाहे उतउत सिविल सेवक उस नीति से सन्पुष्ठ को 
या न हो, उसे समान सदिच्छा के साथ ही उस नीति पर चलना चाहिंग। यह सर्वे 
मान्य सिद्धान्त है और इस पर फभी दो मत नहीं हो सदते । साथ ही सियिन्न छेदयों 
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का यह कत्तंव्य भी है कि जिस समय नीति के सम्बन्ध में निर्णय हो रहा हो, उस 
समय वे अपने विभागीय अध्यक्षो श्रथवा मन्त्रियो के समक्ष वह सारी सूचना शौर 
सारा श्रनुभव उँडेल दें और वे सारी आपत्तियाँ और कठिनाइयाँ अपने मन्त्री की सेवा 
में प्रस्तुत कर दें जो उस नीति पर चलने के मार्ग मे बाधक हो सकती हैं, और 
इस दिशा में सिविल सेवक को न तो डरने की जरूरत है और न किसी नीति के 
प्रति पक्षपात करने की ही प्रावश्यकता है । उसे इसकी भी चिन्ता करने की झाव- 
एयकता नही है कि उसके द्वारा सुझाई गई वैकल्पिक नीति पर मन्त्री सहमत होगा 
श्रथवा नही । किन्तु मन्त्री के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करने में सिविल सेवक को पूरी-पूरी 
सावधानी बरतनी चाहिए, क्योकि इस दिशा मे तनिक भी अ्रसावधानी होने से सारे 
विभाग की प्रतिष्ठा पर भ्रा बनती है। पुराने तथ्यो के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करने में भी सिविल सेवक को श्रत्यन्त वुद्धिमानी और निष्पक्षता के साथ कार्ये 
करना चाहिए ।” इगलैड में ऐसा उदाहरण शायद ही मिलेगा, जबकि सिविल सेवकों 
ने अ्रपने विभागों के श्रध्यक्षो श्रथवा मन्त्रियो द्वारा निर्धारित नीति की क्रियान्विति 
में श्रढगा लगाया हो । 
जानपद सेवा या सिविल सेवा का सगठन (0ए४080४०त ता धा० एज्ो 
807ए700)--जानपद या सिविल सेवा के सगठन के सिद्धान्त श्रत्यन्त सरल और स्पष्ट 
हैँ । उवत सिद्धान्त तीन हैं एकीकृत सेवा, प्रतिस्पर्दधी परीक्षाओं के श्राधघार पर 
सेवा में प्रवेश, श्र समस्त सेवाश्रो का नीति-निर्घारण से सम्बद्ध बौद्धिक वर्ग, एवं 
लिपिक वर्ग के कार्यों से सम्बद्ध लिपिक वर्ग में वर्गीकरण , तथा दोनो वर्गों के सिविल 
सेवको की दो विभिन्‍न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के आ्रधार पर भर्ती | दोनो 
प्रकार के कत्तंव्यों के निर्वेहन के लिए और उनमें उचित सामजस्य लाने के लिए यह 
झ्रावरयक है कि जानपद या सिविल सेवको को दो भागो या वर्गों में वर्भीकृत किया 
जाय । शौर तभी उत्तरदायी और प्रतिचारी नीति की क्रिप्रान्विति हो सकती है। 
लिपिक वर्ग ऐसे कृत्य करता है जो या तो सामान्य यान्त्रिक प्रकार के कार्ये होते 
हैं श्रथवा ऐसे कार्य होते हैँ जिनमें सुनिश्चित विनियमो, निर्णयो और व्यवहारों की 
विशिष्ट मामलो में क्रियान्विति करनी पडती है। दूसरे प्रकार के कर्त्तव्यों श्र्थात्‌ 
नीति-निर्वा रण से सम्बन्धित बौद्धिक कृत्यो में वे सब कृत्य आते हैं जिनका सम्बन्ध 
नीति-निर्वारण से होता है अथवा जिनका सम्बन्ध प्रचलित प्रथाओ या प्रचलित 
विनियमो या निदेशो में परिवत्तंन करने से या शासन-सचालन श्र शासन के 
सगठन में परिवत्तंन करने से होता है । 
(१) समस्त जानपद यां सिविल सेवा में प्रशासनिक सेवा वर्ग ही सचालक 
वर्ग है । ब्रिटिश प्रशासनिक सेवको के सम्बन्ध में डा० फाइनर ने कहा है कि “वे ही 
मन्त्री द्वारा निर्धारित नीति के सम्बन्ध में सारी कारंवाई के लिए उत्तरदायी हैं भ्रर्थात्‌ 
सविधियो के आ्राधार पर विनियम तैयार करते हैं, फिर नीति की घोषणा वे ही करते 
हैं झौर अन्तश सर्वेसाधारण तक में उस नीति की क्रियान्विति के लिए भी वे ही 
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उत्तरदायी हैं ।” इगलैड की ही तरह भारत मे भी प्रशासनिक सेवक वर्ग ही विभा- 
गीय नीति का निर्धारण करते हैं, शौर वे ही विभिन्‍न विभागो को नियन्तित और 
सचालित करते हैं | प्रशासनिक सेवक वर्ग ऐसे परामशंदाता लोगों का निकाय है 
जो ऐसे मामलो का भी निर्णय करते हैं जो विभागेतर हो, वे ऐसे प्रस्ताव उपस्वित 
कर सकते हैं जो सर्वोच्च नीति के निर्माण में सहायक हो सकते हैं, और वे ही 
विभिन्‍न विनियमो का निर्वेचन करते हैं । भारत के सविधान में राज्य वी नीति के 
निदेशक सिद्धान्तो ने आदेश दिया है कि समाजवादी ढाँचे पर कल्याणकारी राज्य का 
निर्माण किया जायें, और पचवर्षीय योजनाओ् को क्रियान्वित करने में जो अ्रपार श्रम 
और उद्योग करना होगा उसके फलस्परूप समस्त प्रभासन के ऊपर और विद्येपफर 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऊपर अपार उत्तरदायित्व आ पडा है। पचवर्षीय योज- 
नाओझो को क्रियान्वित करने के लिए प्रणासनिक सेवको को सारे राष्ट्र के सामाजिक एवं 
ग्राथिक जीवन का तियोजन, नियन्त्रण और मार्ग-दर्शन वरना पठता है । मन्य्रिमण्ठल 
के सचिव श्री सुक्याकर (कस $9:0श7%४7) ने लिखा है कि “जव राज्य का मुख्य 
कार्य यह होता है कि वह लोकतस्प्रात्मक मूल्यों और पद्धतियों के प्रति निष्ठा स्खते 
हुए भी स्वतन्त्रता की भावना को ठोस सामाजिक और आाधिक श्राधार प्रदान करे, 
सब के लिए समान पअ्रवसर सुलभ करे तथा विज्ञाल देय के मानवी शरीर भौतिक 
ससाधनो का श्रधिकतम विकास करे तव प्रशासन के सामने नयी और बहुत महृत्त्यपूर्ण 
समस्याएँ आती हैं ।/£ इन नयी और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्यात्रों के सममावान के 
लिए “सामाजिक श्र आथिक नीति के नये तपरों को ठीक से विकसित करने की 
ख्रोवश्यकता होती है 3 

इन भारी श्रौर कठिन दायित्वों के निर्वेहन के विए प्रभासनिक अधियारियों 
में उच्च कोटि की मानलिक शवित होनी चाहिए जिससे वे जटिल समस्यात्रो वा समा- 
घान कर सकें | साथ ही उनमे मनुप्य के प्रति सहानुभूति भी होनी चाहिए । 
६ दिसस्वर, १६५५ को कुरतूल (7पए्र८०००) की एक पभा में सार्वजनिक सेवयी के 
समक्ष १० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था “देश की सार्यणनिक नस्‍्व एँ सेवा करेंगी । 
किन्तु वे किसकी सेवा करें ? निदचय ही भारत के सार्वजनिक सेव सवाज, सर्व- 
साथारण और देश की सेवा करगे । मैं ऐसा एसलिए कह रहा हैं क्योकि अन्तयोयत्वा 
हर एक सेवक की कार्य-कुमलता की परीक्षा की कसौटी यही होगी पि समस्त सेगश प्रो 
मे या किसी एक सेवक ने, समाज दी या राष्ट्र के हितो की कह्यं तक सेवा थी है” | 
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३४० भारतीय गणराज्य का शासन 


इसलिए सार्वजनिक सेवकों में जिन विद्येष ग्रुणो की झ्रावश्यकता होगी वे हैं उपक्रम 
(हा/ा&#ए०७) और उद्यम (७॥॥६०"8७), नियोजन और सगठन-सम्बन्धी क्षमता , 
कार्य-कुशलता, ईमानदारी, निष्ठा, राजनीतिक तटस्थता, सामाजिक दृष्टिकोण की 
व्यापकता भर सामाजिक सेवा की लगन । 
सेवाओं का वर्गीकरण ((0]88970%86007 0० 9679॥068 )--संघात्मक शासन- 
व्यवस्था वाले देशो में प्राय केन्द्रीय या राष्ट्रीय सरकार तथा एकको श्रथवा राज्यो की 
सरकारें श्रलग-अलग अपनी-श्रपनी सेवाएँ सगठित करते हैं जो दोनों प्रकार की सर- 
कारो के क्षेत्राधिकार में श्राने वाले विषयो का प्रशासन करते हैँ । भारत में भी दोनो 
प्रकार के सेवको के वर्ग अलग-अलग हैं अर्थात्‌ केन्द्रीय या अखिल भारतीय सेवाएँ 
ग्रौर राज्य की सेवाएं । केन्द्रीय श्रथवा अखिल भारतीय सेवक ऐसे विषयो का प्रशासन 
करते हैँ जो राष्ट्रीय सूची के विषय हूँ, जैसे विदेशी मामले, प्रतिरक्षा आयकर, सीमा- 
शुल्क, डाक श्ौर तार विभाग आदि, और उपर्युक्त विभागों के सेवक पूरी तरह 
संघीय सरकार के सेवक माने जाते हैं । श्रीर राज्यो के अ्रधिकार-दप्षेत्र में निम्त प्रकार 
के विषय श्ाते हैं, जैसे भूमि कर या भूमि राजस्व, कृपि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु- 
चिकित्सा आदि, जिनका प्रशासन राज्यो की सेवाग्नो द्वारा किया जाता है श्र इनके 
श्रविकारी वर्ग राज्यो की सरकारो के अधीन होते हैँ । सेवाग्नो के इन दो वर्गों के 
अतिरिकतत सविधान ने एक भन्य अ्रखिल भारतीय सेवा वर्ग की व्यवस्था की है जो 
एक प्रकार का सेविवरगं सगठन है । इस प्रकार का सेविवर्ग सगठत और किसी सघा- 
त्मक शासन-व्यवस्था वाले देश में नहीं मिलेगा, केवल पाकिस्तान में अ्रवश्य है । 
अखिल भारतीय सेवाएँ समान रूप से सघीय सरकार श्रौर राज्य की सरकारों से 
सम्बद्ध रहती हैँ और “इन श्रखिल भारतीय सेवको को किसी भी समय राज्यो की 
सेवाओं में भी लगाया जा सकता है और संघ की सेवाओं में भी लगाया जा सकता 
हैं, तथापि उपर्युक्त अखिल भारतीय सेवक पूरी तरह न तो सघ के श्रधीन हैं. भ्रौर 
न राज्यो के अधीन हैं ।” सविधान ने भारत प्रशासन सेवा ([88 ) और भारत 
आरक्षी सेवा (778 ) को ससद्‌ द्वारा सूजित सेवा समभा है।? किन्तु यह भी 
उपवन्बित किया गया है कि अन्य सेवाओ को सस॒द्‌ यदि चाहे तो अखिल भारतीय 
सेवाएँ घोषित कर सकती है बदतें कि राज्य परिपद्‌ उपस्थित और मतदान करने वाले 
सदस्यो की दो-तिहाई से अ्रन्यून सख्या द्वारा समथित सकल्प द्वारा घोषित कर दे कि 
राष्ट्र-हित में ऐसा करना इष्टकर है ।? डा० श्रम्वेदकर ने उन कारणो पर प्रकाश 
डालते हुए संविधान सभा में कहा था जिनके आधार पर अखिल भारतीय प्रशासन 
सेवाश्रो के उपवन्ध की आवश्यकता भ्रा पडी थी। उन्होंने कहा था “किसी भी 
सघात्मक झासन-व्यवस्था वाले देश में दो प्रकार की शासन-व्यवस्थाएँ रहती हैं और 
फलस्वरूप प्रत्येक सघ में दो श्रकार की सेवाएँ भी आवश्यकत होती ही हैं, जिनमें 
से एक अखिल सघीय सिविल सेवा होती है श्रौर दूसरी राज्य सिविल सेवा होती है । 





] अनुच्छेद ३१२ (२)।॥ 
2 अनुच्छेद ३११२ (१)। 


सघ और राज्यो के भ्रघीन सेवाएँ ३४९१ 


भारतीय सघ भी श्रन्य सघो के समान दुहरी झासन-व्यवस्वा वाला सघ है श्रौर उस- 
लिए इस देश में नी दो प्रकार की सेवाएँ ही होगी, किन्तु एक महत्त्वपूर्ण अन्तर 
होगा । ऐसा स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक देश की शासन-व्यवस्था में कुछ ऐसे 
महत्त्वपूर्ण पद भ्रवश्य होते हैं जिनको उच्च प्रशासनिक स्तर की दृप्टि से भ्रत्यधिक 
ओर मामिक महत्व दिया जाता है. *'' । इसमें कोई सदेह नहीं है कि प्रशासन की 
कुशलता इन्ही मामिक महत्त्व के सिविल सेवकों की कार्य-कुशलता पर निर्भर है जिन्हें 
उक्त महत्त्वपूर्ण और मामिक पदो पर नियुक्त किया जाता है। *** “'स्विवान ने 
आदेश किया है कि राज्यों को भी श्रधिकार रहेगा कि वे अपनी-अपनी भिविल सेवाएँ 
स्थापित कर सकेंगे, व्न्‍्तु फिर भी अखिल भारतीय सेवा की स्थापना वी जाग्रेगी। उक्त 
सेवा के लिए सारे भारत में से समात योग्यता-मापदण्डो के अनुसार समान वेतन-फक्रम 
में बिमा किसी प्रवार के भेदभाव के लोगो की भर्च्ती की जायगी पश्रीर उप्ुपतत श्रखिल 
भारतीय सवा ऊे व्यक्ति या सदन्य ही त्तारे भारत सघ में महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुवत्त 
किये जायेगे ।” इस प्रकार अखिल भारतीय प्रशासन सेवा (॥ 88 ) के सदस्व ही 
केद्ध मे भी और राज्यो में भी सारे प्रभासन का सचालन करते हैं । 

झखिल भारतोय प्रशासन सेवा (४० वशताकय #केशायाबधाधधर० इिल- 
शा००) “श्री एम० वी० वापत ने लिखा है कि “भारतीय प्रशासनिक सेवा का 
नियन्त्रण और प्रवन्ध एक सयुवत्त और सहकारी कार्य है ।/? इस सेवा बा समठन 
इस श्राधार पर किया जाता है कि प्रत्येक राज्य के लिए कई-फई वर्गों करे श्रोपत 
भारतीय प्रभासनिक सेवक ([ & 8) रहे। इस सेवा के लिए केन्द्रीप सरपार 
प्रतियोगी एय प्रतिस्ण्डी परीक्षा के शझ्रावार पर योग्वतम व्यवितयों वा चयन करती 
है और ये परीक्षाएँ सघीव लोक-सेवा श्रायोग सग्रठित करता है। इन परीक्षाओं के 
आधार पर जो श्रधिकारी चुने जाते हैं उन्हें विभिन्‍न राज्यों के विभिन्न सवर्गो 
(०४१:९४) के लिए नियुवत॒ कर दिया जाता है। प्रत्येक संवर्ग के लिए इतने प्रफमर 
या सेवक नियुक्त किए याते हैं, कि उस सवर्ग में कुछ सतिरिकत सेदक रहे ताकि उन 
झतिरित नेवको को एक या कर वार चार-पाँच वर्ष के कार्याल के विश सथ 
सरकार की सेवा मे नियुवत्त किया जा सके श्ौर उस तीन, चार या पांच वर्ष के याये- 
काल के पश्चात्‌ उक्त प्रणाननिवा सेव को पुत्र राज्य-सेवा संवर्ग में बापिस भेज 
दिया जाता है। इस व्यवस्था या यह लाभ हे हि सथ सरणर के पाप फझुछ ऐसे 
योग्य और अनुभवी सेवक रहते हैँ जिन्हे राज्यों के प्रधासनन था भी पूर्ण जान भोर 
प्रनुभव होता है। झौर उसी प्रकार गज्यों कण पास झुठ ऐसे योय कौर प्रनुभयपरी 
सेवक रहते हूँ जिन्हें केन्द्रीय सरवार पी नीतियो छोर प्रार्यक्रम वा पूरायूरा प्रउभत्र 
होता हैं । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा डी एड गन्‍्य विशेषता नो ४। या पहुरेम्पीय 
सेवा वर्ग है जिसमें सभी प्रकार के प्रशासनिक अधियारी रहते हैं । उनसे घादा को 
जाती है कि वे समयनमय पर विभिन्‍न छृत्यो झोर पिशिन्त कर्तंब्योंके पदों पर 

१. ब्क॥0 प्रष्णाणा ० ६0 इह्ताहय मैतवंशांशिक्वाा एल हठत्छाटट,! 
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लगाये जा सकते हैं । श्रावश्यकता भ्रा पडने पर उन्हें शान्ति शौर व्यवस्था स्थापित 
करने के लिए लगाया जा सकता है, कभी उन्हे राजस्वों के एकत्रित करने के कार्य 
में लगाया जा सकता है, या व्यापार, वारिए्य श्रथवा उद्योग के विनियमन के लिए 
प्रयुकुत किया जा सकता है, और यदि भ्रावदयकता आा पडे तो उन्हें राज्य के ऐसे 
कल्याणकारी कत्तंव्यो में भी लगाया जा सकता है ज॑से शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम श्रथवा 
विकास योजना की क्रियान्विति अथवा कृषि और पुनर्निर्माण से सम्बन्धित विकास 
झभौर विस्तार योजनाओं की क्रियान्विति श्रादि आ्रादि। इस प्रकार इन प्रशासको को 
प्रशासन की प्राय प्रत्येक शाखा में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो जाता है । सेवा की ऐसी 
व्यवस्था के दो निश्चित लाभ है । मैकॉले और जावेट के अनुसार, वौद्धिक क्रियाकलापो 
को सम्पन्न करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने की श्रपेक्षा यह श्रच्छी योग्यता 
का आ्राधार है, और जो प्रशासक इस प्रकार के प्रशिक्षण में सफलता लाभ कर लेगा, 
उसमे श्रेष्ठ चारिन्िक ग्रुणो का विकास श्रवश्य होगा। द्वितीयत, इस प्रकार के 
प्रशिक्षण-श्राप्त प्रशासको का दृष्टिकोश उदार बनेगा । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा (॥ & 8) की भर्त्ती के लिए ऊँचे दरणे की 
लिखित प्रतियोगी परीक्षा में बैठना आवश्यक है | लिखित प्रतियोगी परीक्षा में कुछ 
भ्रनिवाये प्रश्नपत्र होते हैं भर कुछ वैकल्पिक प्रश्नपत्र भी होते हैँ, किन्तु वैकल्पिक 
प्रइनपत्रों के विषय इस प्रकार रखे जाते हैं. कि प्रत्येक परीक्षार्थी को कुछ ऐसे विपय 
भी आवश्यकत इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करने पडते हैं. जिन्हे सम्भवत- 
उसने विश्वविद्यालय में न पढा हो । लिखित प्रतियोगी परीक्षा के उपरान्त कुछ 
प्रत्याशियों को व्यवितत्व की कठोर परीक्षा से भी ग्रुज्नरना पडता है । किन्तु समक्षकार 
भेट (77/6४6७) के लिए किसी प्रत्याशी को तभी बुलाया जाता है, जब कि 
अनिवायं और वैकल्पिक पत्रो में उसने कुछ निश्चित प्रतिशत श्रक प्राप्त कर लिये 
हो । व्यक्तित्व की परीक्षा के लिए भी कुछ निश्चित अ्रक प्राप्त करना आवश्यक माना 
जाता है । यदि कोई प्रत्याशी लिखित परीक्षाओं में कितने भी भ्रधिक अ्रक प्राप्त कर 
ले, किन्तु यदि वह व्यवितत्व वी परीक्षा में आवश्यक श्रक प्राप्त नहीं कर पाता, 
तो उसे प्रशासनिक सेवा के लिए नही लिया जा सकता | श्री एस० बी० बापत ने 
लिखा है कि “भर्त्ती की इस प्रणाली के अनुमार यह निरचय है कि केवल ऐसे ही नव- 
युवक भारतीय प्रशासन सेवा में प्रवेश करेंगे जो न केवल उच्च बौद्धिक एवं पुस्तकीय 
ज्ञान से सज्जित होगे वल्कि जिनमे ऐसे उच्च चारित्रिक और वैयक्तिक ग्रुण भी 
होगे--जैसे दूरदर्शिता, विचारों श्रोर श्रभिव्यक्ति सम्बन्धी स्पष्टता, ईमानदारी, 
प्रात्मविव्वास, आत्मनिर्भरता, उदार दृष्टिकोण, नैतिक और सामाजिक मून्यों का 
बोच झादि--जिनका किसी लोकतन्त्रात्मसक कल्याणकारी राज्य का उत्तरदायी प्रश्ा- 
सनिक अधिकारियों में होना अतीव आवद्यक है ।”” 

सघ या राज्य फी सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्त्ती तथा सेवा की शर्तें 
(पेल्कणापाशा शाते ए०वंप्रणा8 रण $िकराट७ 0 एश8०ा8, 80एशाए ० 
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एगाणा ०' & 50४४०)--१६३३-३४ के भारतीय सर्वधानिक सुधारों की परीक्षा 
करने वालो सयुक्तत प्रवर समिति ने लिखा है कि किसी शासन-व्यवस्था में उत्तरदायी 
शासन की स्थापना के लिए यह अतीव आवश्यक है कि उस शामन की सेवा में ऐपे 
योग्य और स्वतन्त्र पिविल सेवक हो जो जाने और श्ञाने वाले मन्त्रियों को अपने 
लम्बे प्रभासनिक अनुभव के श्राधार पर सही परामशं दे सकें, जो अपने सदाचार- 
पर्येन्त अपने पदो पर सुरक्षित हो, और जो उस नीति के क्रियान्वित करने के लिए 
उत्तरदायी हो, जिस पर सरकार और विधानमण्डल पूर्व निर्णय कर चुके हो ।” 
डा० जैनिग्ज ने ठीक ही लिखा है कि यदि राजनीतिज्ञों का भद्दा प्रभाव सिविल 
सेवको की नियुवित और पदोन्नति पर पडेगा, तो पूरा भय है कि ऐसे शासन में 
चापलूसी और स्वार्थपरता का बोलवाला रहेगा ।! और फिर ऐसे धासन में मन्त्री के 
पास सिवाय अपने चापलूसो को प्रसन्न करते रहने के शोर कोई काम ही न रहेगा । 
ऐसी स्थिति में सारा प्रशासन ही दूषित हो जायगा और सेवाओं में योग्य, वार्यकुणल, 
ईमानदार और श्रनुभवी प्रशासको का पूर्ण श्रभाव हो जायगा । इसलिए सार्वजनिक 
सेवाओं में भर्ती और सेवकों की सेवा की शर्तो का अत्यविक महत्त्व है, प्नन्‍्यथा मय 
है कि ठीक प्रकार के योग्य व्यवित इन सेवाओं में न श्रा सकेंगे । 

प्रारूप समिति ने यह उचित समझा कि सेवाओं के सम्बन्ध में विस्तृत उपयन्धों 
का विनियमन विधानमण्डलों के द्वारा होना चाहिए न कि सर्वधानिक उपवन्धों के 
द्वारा ।? सविधान सभा ने प्रारूप समिति की उफ्त सिफारिय यो स्वीकार कर लिया; 
श्रौर तदनुनार सविधान ने कुछ सामान्य उपवन्ध तो श्रवश्य फिए है, किन्तु सघ भ्ौर 
राज्यो में कार्य करने वाले सेवकों की भर्त्ती श्रौर उनकी सेवा की थर्तो के विपय में 

विस्तृत नियमों की व्याख्या श्रादि को सम्बन्यित विधानमण्डलो के निर्णगगों पर छोड़ 

द्विया गया है । 

संविधान ने उपबन्वित किया है कि ऐसा प्रत्येक्त व्यक्ति जो सथ की प्रतिरक्षा 
सेवा या श्रमैतिक सेवा का मा अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा गप के 
अधीन प्रतिरक्षा से सम्बन्बित किसी पद को झबपा किसी अपैनिरश पद को धारण 
करता है, केवल राष्ट्रपति के प्रमाद पर्वन्त ही पद घारग कन्‍ता है। तथा प्रस्येक 
ऐसा व्यविति जो राज्य की श्रतैनिक सेवा का सदस्प है अ्यवा ऐसी राज्य के ग्धीन 
किसी बअ्मैनिक पद को धारण करता है, पाज्य के राज्यपाल फे प्रसादसय॑न्त पद 
घारण करता है ।5 जो व्यक्ति सघ की ग्रमेनिकत सेघा दा या झधिल भारतीय सेवा 
काया राज्य वी अमैनिक सेवा वा सदस्य 2 अगवा संघ के था पाज्य ये ऋघीन 
झमैनिक पद को घारण करता हू, वह सपनी नियुद्तित करने बाते प्रावियारों ते नियले 
किसी प्राधिहारी द्वारा न तो पदच्युव किया था समता हैँ ओर ने पद मे हदाया था 
सकता है। उपर्युक्त प्रदार का कोर्ड संचार तथ सझ नसों परमच्छुत ट्थिा छा 
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सकता है, न पद से हंटाया जा सकता है श्र न उसे पव्तिच्युत किया जा सकता 
है जब तक कि उसे उसके बारे में प्रस्थावित की जाने वाली कार्रवाई के खिलाफ़ 
कारण दिखाने का युवितयुकत अवसर उसे न द॑ दिया गया हो | परत्तु यह खण्ड वहाँ 
लागू न होगा[--- 

(क) जहाँ कोई व्यक्ति ऐसे आचार के श्राघार पर पदच्युत क्रिया गया या 
हटाया गया या पक्तिच्युत किया गया है जिसके लिए दण्ड-दोषारोप पर वह तिद्ध- 
दोष हुआ्ना है, 

(ख) जहाँ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पतवितच्युत 
करने की शर्त रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है, कि किसी 
कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायगा, यह युकति युक्त रूप में 
व्यवहार नही है, कि उस व्यक्ति को कारण दिखाने का अवसर दिया जाय, अथवा 

(ग) जहाँ यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि 
राज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नही है कि उस व्यक्ति को ऐसा श्रवसर 
दिया जाय ॥ 

यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्या उपर्मुक्त किसी सेवक को कारण 
दिखाने का अ्रवमर देना युक्‍क्तियुक्त रूप में व्यवहार्य है या नही, तो ऐसे व्यक्ति को 
यथास्थिति पदच्युत करने या पद से हटाने भ्रथवा उसे पवितच्युत करने की शक्ति 
वाले प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय श्रन्तिम होगा ।? ऐसे विनिश्चय के ऊपर 
कोई न्यायालय आपत्ति नही कर सकता । 

लोक सेवा श्रायोग 
(?प्जा० 80७7ए0९ 00फ्रण्णा88009 ) 

सघ और राज्यों के लिए लोक सेवा श्रायोग (?प७9॥0 8७7ए०00 00गरगाए- 
80 ई07 ४6 एगा०्7 ७0 0०० 0७ 8६960९8) ---सविघान ने सघ के लिए एक सघीय 
लोक सेवा आयोग की तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक-एक राज्य लोक सेवा आयोग 
की व्यवस्था की है। किन्तु दो या दो से अधिक राज्यो के विधानमण्डल सकल्पो द्वारा 
विनिश्चय करें कि उन राज्यो के समूह के लिए केवल एक ही लोक सेवा श्रायोग 
होगा, तो ससद्‌ उन राज्यो या राज्यों के समूह के लिए अथवा उनकी आवश्यकत्ताग्रो 
की पूत्ति के लिए सयुक्त आयोग का उपबन्ध कर सकेगी। यदि किसी राज्य का, 
राज्यपाल सध के लोक सेवा आयोग से ऐसा करने की प्रार्थना करे, तो राष्ट्रपति के 
अनुमोदन से, वह उप्त राज्य की सब या किन्‍्ही आवश्यकताप्रो की पृत्ति के लिए 
कार्य करना स्वीकार कर सकता है ।* 

सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि (43ए9एणएकणल०ा ते "'७ग्रा8 ० 000 
०६ ००७७४ )--लोक सेवा झ्ायोग के अध्यक्ष और शन्य सदस्यो की नियुक्ति, यदि 
वह सघ-श्रायोग या सयुक्त झायोग है, तो राष्ट्रपति द्वारा, तथा यदि वह राज्य झायोग 
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है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। परन्तु प्रत्येक्ष लोक सेवा आयोग के 
सदस्यों में से यथाशवय निव्टतम आधे ऐसे व्यक्ति होगे, जो अ्पनी-भ्रपनी नियुत्तितियो 
वी तारीख पर भारत सरकार या फिसी राज्य की सरकार के शधीन कम से दम दस 
वर्ष तक पद धारण कर चुके हो । लोक सेवा झ्रायोग का रादस्य, अपने पद ब्रहगा की 
तारीख से छ वर्ष की अवधि तक, अ्रधवा यदि वह सघ आयोग है तो पैसठ वर्ष की 
आयु को प्राप्त होने तक त्तया यदि वह राज्य ग्रायोग है तो, साठ वर्य की आयु को 
प्राप्त होने तक, जो भी इनमें से पहिले हो अपना पद धारण करता है | कोई व्यवित, 
जो लोक सेवा श्रायोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की 
समाप्ति पर उस पद पर पुननियुक्ित के लिए अपान नही माना जाता |! सब लोक 
सेवा आयोग का समापति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के श्रधीन 
किसी भी और नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। विन्तु सघ लोक सेवा आयोग का 
सदस्य, सघ भ्रायोग का सभापति या फ़िसी राज्य सेवा श्रायोग का सभापति नियुक्त 
हो सकता है | किसी राज्य लोफ सेवा श्रायोग का सभापति सध आयोग का सभापति 
या सदस्य नियुक्त हो सकता है, या किसी अन्य राज्य लोक सेवा श्रायोग का सभापति 
भी नियुतत्त हो सकता है। उसी प्रकार किसी राज्य लोक सेवा श्रायोग का कोई 
सदस्य सघ झायोग का समापति या सदस्य नियुत्तत हो सकता है, अबवा वह कियी 
अन्य राज्य के लोक सेवा श्रायोग का सभापति भी नियुक्त क्रिया जा सकता है 
किन्तु सघ लोक सेवा आयोग का सभापति या सदस्य श्रथवा किसी राज्य लोक सेवा 
ग्रायोग का सभापति या सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के प्रवीन सी 
ग्रल्य नौकरी के लिए पान्त नहीं होगा ।* 

संघ झायोग या सयुतत श्रायोग के बारे में राष्ट्रपति त्या राज्य आ्रायोग के 
बारे में सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल विनियमों हरा आयोग के ज्दन्यों वी फस्या 
तथा उनकी नैवाश्रो की शर्तों का निर्धारण करता है ॥१ किन्तु बाद में यह भी निर्णय 
कर दिया गया है कि सघ लोकन्सेवा श्रायोग में छ से लेकर श्राठ तक सदस्य होगे; 
और राज्य लोक सेवा आयोग में लगभग तीन सदस्य होगे । परन्तु रिसी लोक गेवा 
आयोग के सदम्य की सेवा की दर्तो में उसकी नियुवित के पश्चात्‌ उसझो झलानकारी 
परिवर्तन नही किया जा सकता । 

लोक सेवा प्रायोग फे फिसी सदस्य फा हटाया जाना या नित्म्बित स्पा 
जाना (श्याणच्छो शाते $िएफफुशाकएणा 0 2 जैलाएफलण 6 8 रिचजाए ०३९९ 
(ए०्म्राणाश्भाणा) -+लोऊ सेवा ग्रायोग का समापतति या प्रत्य फोई सदस्य अपने एद में 
क्ेवल शप्ट्रपति द्वारा कदाचार के झावार पए दिए गए उस जादेश पर दी हटाया रा 
सकता है, जो कि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति टाहा पृच्छा बिए गाने पर उस 
न्यायालय द्वारा की गई जाँच पर उस न्यायालय धागा किए गए इश प्रत्बिदा ये 


] बनुच्देट 37६ । 
० चनुच्छेदर ३१६॥ 
3 अनुन्देद ३१८।॥ 
4. झनुच्देद ३१८ बा परन्उक् ([705४50) । 


३४६ भारतीय गणराज्य का शासन 


पश्चात्‌, कि यथास्थिति सभापति या ऐसे किसी सदस्य को, ऐसे किसी श्राघार पर 
हटा दिया जाय, दिया गया है । आयोग के सभापति या भ्रन्य किसी सदस्य को जिसके 
सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय से पृच्छा की गई है, राष्ट्रपति, यदि वह सघ झायोग या 
सयुकत श्रायोग है, या राज्यपाल यदि बह राज्य श्रायोग है, उसको पद से तब तक के 
लिए निलम्बित कर सकता है जब तक कि ऐसी पृच्छा की गई वात पर उच्चतम 
न्यायालय के प्रतिवेदन के मिलने पर राष्ट्रपति श्रपना आदेश न दे ।? किन्तु राष्ट्रपति 
अपने आदेश द्वारा किसी लोक सेवा आयोग के सभापति या सदस्य को श्रपने पद से 
हटा सकता है यदि किसी आझायोग का सभापति या सदस्य * 

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाता है, अथवा 

(ख) अपनी पदावधि में अपने पद के कत्तव्यो से वाहर कोई वैतनिक नौकरी 
करता है, अथवा 

(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दौर्वेल्य के कारण भपने 
पद पर बने रहने के अयोग्य है ।३ 

यदि लोक सभा प्रायोग का सभापति या अ्रन्य कोई सदस्य भारत सरकार के 
या राज्य की सरकार द्वारा, या ओर से, की गई किसी सविदा या करार में, निगमित 
समवाय (77०077907&/४१ ००77७७7०५) के सदस्य के नाते तथा उसके श्रन्य सदस्यों 
के साथ-साथ के सिवाय किसी प्रकार से भी सम क्त या हित सम्बद्ध है या हो जाता 
है श्रथवा किसी प्रकार से उसके किसी लाभ में श्रथवा तदुत्पन्न किसी फायदे या उप- 
लब्धि में भाग लेता है तो वह कदाचार का अपराधी माना जायगा ।* 

१६३५ के भारत सरकार अधिनियम में लोक सेवा श्रायोगो के सदस्यो को 
अपने पदो से हटाने के सम्बन्ध में अथवा उन्हे मिलम्बित करने के सम्बन्ध में कोई 
उपबन्ध नहीं था। इस सम्बन्ध में सारी बातें उत्त नियमो के श्राधार पर निर्णीत होती 
थी जिन्हे गवर्नेर-जनरल या गवर्नर यथास्थिति केन्द्रीय लोक सेवा श्रायोग या प्रान्तीय 
लोक सेवा शायोग के लिए स्वविवेक के आवार पर विनियमित करता था ।* सविधान 
का अनुच्छेद ३१७ राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है कि केवल वही किसी लोक 
सेवा श्रायोग के किसी सदस्य को अपने पद से पृथक्‌ कर सकता है। जब कभी कोई 
सदस्य दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाता है, या वह अपनी पदावधि में कोई वाहर 
की वैतनिक नौकरी कर लेता है, या वह मानप्तिक दौरवल्य के कारण श्रपने पद के 
कर्त॑व्यो के निर्वहन के लिए श्रयोग्य ठहराया जाता है तो राष्ट्रपति अपने श्रादेश से 
ऐसे, आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है। किन्तु कदाचार के 
झ्ागेप पर यदि किसी श्रायोग के किसी सदस्य को हटाया जाता है, तो सविधान में 
उपवन्धित कुछ झ्लौपचा रिवता का सहारा लेना श्रावश्यक हो जाता है। अनुच्छेद ३१७ 
(४) में संविधान ने कदाचार का एक उदाहरण भी उपबन्धित किया है । यदि 
कढाचार (780९॥8५४700०) के सम्बन्ध में किसी सदस्य को अपने पद से हटाना 
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अभीष्ट है तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना झावव्यक ठहराया गया 
है । उच्चत्तम न्यायालय ग्रावश्यक जाँच-पड़ताल करेगा। यदि उच्चतम न्यायालय 
राष्ट्रपति को प्रतिवेदव दे, कि सम्बन्धित सदस्य निद्ध कदाचार के ग्रारोप पर भपने 
पद से हटा दिया जाय, तो राष्ट्रपति आदेश दे देता है सौर राष्ट्रपति के भादेश पर 
किसी भ्रायोग का सम्बन्धित सदस्य अ्रपने पद से अलग कर दिया जायगा । 

लोक सेवा श्रायोगो के छत्यव (पावर ण॑ ता० एफ इशणा०० 
(00०णणा88078 )--संविधान ने लोक सेवा श्रायोगो के निम्न कर्त्तव्य निर्मारित 
किए हैं ! 

(१) संघ लोक सेवा श्रायोग भ्ौर राज्य लोक सेवा श्रायोग प्रतियोगी परी- 
क्षात्रो के आधार पर सघ और राज्यों की सेवाग्नो के लिए व्यवितयों का चयन फरेंगे; 

(२) यदि संघ लोक सेवा झ्रायोग से कोई दो या प्रधिक राज्य ऐसा परने 
की प्रार्थना करें तो उसका यह कर्तव्य होगा कि ऐसी किही सेवाओं के लिए, जिनके 
लिए विश्ेप अ्रह ता वाले श्रभ्यर्थी अपेक्षित हैँ, मिली-जुली भर्ती की योजनात्रो के 
बनाने तथा प्रवर्तन में लाने के लिए उन राज्यों वी सहायता करे । 

(३) यथास्थिति संघ लोक सेवा झायोग या राज्य लोक सेवा श्रायोग से-- 

(क) अत्तेनिक सेवा में और अरनैनिक पदों के लिए भर्त्ती की रीतियो से 
सम्बद्ध समस्त विपयो पर, तथा ऐसे पदों पर नियुत्त्त करने वेः तथा एक सेवा से दूसरी 
सेवा मे पदोन्नति और चदली करने के विषय पर , 

(स) तथा ग्रभ्यथियों की ऐसी नियुक्षि, पदोन्नति अ्रपवा बदली की उप- 
युवत्तता के बारे में श्रनुमरण फ़िए जाने वाले सिद्धान्तो पर 

(ग) समस्त असैनिक सेवकों पर प्रभाव डालने वाले शनुशासनात्मक दाय॑- 
बाइयो के विपयो पर 

(ध) ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्त, जो भारत सरकार या किसी राज्य फी सरकार 
के अधीन प्रसैं निकर हैसियत से सेवा कर वटा है या कर चुगा है, प्रववा वँसे व्यग्ति 
के सम्बन्ध में कृत, जो कोई दावा है वि ग्रयने कर्वव्य-पालन में किए गार, या र्तुस- 
भिम्नेत, कार्यों के सम्बन्ध में उसके विशद्ध चलाए सर्ड किन्‍्ही विधि बारंबासयों मे जो 
सर्चा उत्ते श्रपनी पर्तिरला में करना पटा है यह ययाम्विति भारत की स्ित निधि में 
पे या राज्य की सचित निवि में से दिया जाना सलाहिए उस दावे पा" 

( | भारत सरप्भार था वियी राज्य की सरकार दे परीन झै्मेसिक है सिब्त 
से सेवा करते समय फिसी ब्यतित छो हा क्षति के बारे में नियूत्ति बेएन दिए झाने के 
लिए किसी दाये पर तथा ऐसी दी जाने वाड़ी राशि 5या हो, एस प्रग्न ध्र--परामर्भ 
किया जायगा, तथा उस प्रायर उनसे पृष्ठा किए हुए हिसो दियय पर संया तिसी 
प्रस्य विषय पर, लिए पर ययारिदिति रुष्ट्रपति था रापपपाद छगरे पृष्ठ एरे, पयपर्ण 
देने या लोफ सेवा प्रायोग रंग ततच्य होगा 7 

इस प्रागर यह क्ाप्द है मि सापार्या लोग सेवा क्रायोग से छत सभी दि 
पर सवध्य परामर्य माँगा जायगा सिर हस्बस्त्र हर्मनिक पैद्ो पर भागी छा बाप 
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सम्बन्ध मे श्रनुमरण किए जाने वाले सिद्धान्तो से होगा, या जिनका सम्वस्ध अम्य- 
पथयों की पदोस्नति, बदली श्रादि से होगा”, या जिनका सम्बन्ध अ्र्भ्याथियो की उप- 
युक्‍तता से होगा, या जिनका सम्बन्ध असैनिक सेवकों पर प्रभाव डालने वाली 
झनुशासनात्मक कारंवाइयों से होगा, या जिनका सम्बन्ध ऐसे दावों से होगा जो 
अ्सैनिक सेवकों ने किन्ही विधि कार्रवाइयो में श्रपनी प्रतिरक्षा के ऊपर किए गए खर्चे 
के दावे के रूप में किया हो, या जिनका सम्बन्ध किसी श्रधीन असनिक हैसियत से 
सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति वेतन की राशि के 
निश्चय करने में से हो। किन्तु साथ ही सविधान ने राष्ट्रपति श्र राज्यपालों को 
ग्रधिकार दिया है कि वे कुछ विषयो पर ऐसे विनियम बना सकेंगे और निर्धारित कर 
सकेंगे कि कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में लोक सेवा आ्रायोगो से परामर्श लेना 
आवद्यक भी नही होगा | उदाहरणार्थ इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से परामर्श 
'माँगना आवश्यक नही है कि पिछड़े वर्गों, श्रनुपृचित जातियो और श्रनुसूचित भ्रादिम 
जातियो के लिए कितने पद या स्थान सुरक्षित रखे जायें ।8 सविधात उपवन्धित करता 
है कि जित विषयो पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल विनियम के द्वारा आदेश 
करे कि लोक सेवा आयोग का परामर्श लेता श्रावश्यक नही है, वहाँ ऐसे सब विनियम 
उनके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथासम्भव शीघ्र यथास्थिति सम्बन्धित विधानमण्डल 
के समक्ष रखे जायें, तथा ऐसे सव विनियम ससद्‌ या राज्य के विधानमण्डल की स्वी- 
कृति के विषय होगे ।* 

ससद्‌ के अधिनियम के द्वारा सघ लोक सेवा आयोग के कृत्यो का विस्तार हो 
सकता है, भौर उदी प्रकार राज्य लोक सेवा झायोग के कृत्यों का भी विस्तार राज्य 
के विवानमण्डल द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर हो सकता है | 

लोक सेवा झायोगों के प्रतिवेदन (डि०एण-8 ण॑ एप्णाल हिश-एा०७ 00गरापा- 
88078) --+स विधान उपवन्धित करता है कि सब तथा राज्यों के लोक सेवा झायोगो 
का कत्तंब्य होगा कि वे क्रमश संघ की सेवाश्रों और राज्यो की सेवाओं में नियुक्तियो 
के लिए परीक्षाओं का सचालन करें | सविधान ने यह भी उपवन्धित किया है कि सेवाश्ो 
में भर्ती के विषय में लोक सेवा आयोगो का परामर्श लिया जाना चाहिए ।* फिर भी 
लोक सेवा आयोगो की थ्थिति विशेष रूप से परामशंदाता निकाय की सो है। लोक 
सेवा आयोग सामान्यत. राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपना परामश मात्र या सिफारिश 
सात्र देते हैं कि किस पद या स्थान के लिए कौन प्रत्याशी उपयुत्तत है, किन्तु आयोग 
का परामर्श मानना राप्ट्रगति या राज्यपाल के लिए नितान्त आवश्यक ही नही है ९ 


अनुच्छेद ३२० का परन्तुफ (?70एा80 छा छाद्राणी8 ३२०) । 

अनुच्चेद ३२० (४) | श्रनुन्णेद १६ (४) और अनुच्छेर 37५ भी देग्पिण । 
अनुन्धेद 3२० (५) । 

अनुच्छेद 27१ | 

अनुच्छेद ३२० । 


बे अमुच्छेद ३२० (३) ॥ परगमशे किया यायगा (हआणशी 9७ 0078प६००) का विशेष 
अधथ दे । 


ह था ७ ४२ जि बन 


5 जे ्क 


संघ और राज्यो के अधीन सेवाएँ ड्डट 


|) 


2 5 
दात्ठावक वयुच्तया उपर 


जाती सदिधान ५० इंवद नि न्ड््प्लिजण्ज ड् उच्च कऋादोग अदिदर्य राप्टप 
जाती हैं। किन्तु सव्िवान ने उपदन्यित किया हैं कि लघ आयोग शत्तिवर्ष राष्ट्रपति 


59 साल रन नल ल जा ००“ ७०2 ०० क्त्ज्््िल्लि सिठेदित ०. अन्य 
को चाल भर के अपने कृत्या का दिचरण प्रन्द्त करे ओर प्रतिवेदन निठेद्धित करें। 


नम 


रापष्टपति के दास और राज्यों 
राष्ट्रवाद के छत कार राज्य न ताज्यपातल के द्वद्य जय 


|; ५ । । # /|( 


उपर्युक्त विवस्यस अयबा प्रतिवेदन के धाप् होने पर राष्ट्रपति उदत प्रत्विदन 
की प्रतिलिपि केल्द्रीय विध्यनमण्डल के दोनों सदनो के समक्ष रखता त्प है; और पति- 
बेदन के साय एक ज्ञापन ही दत्वी कराया है जिंदमें उन नानदों कया पूरा विवरय 
रहता है जि पर राष्ट्रपति ने स्थीय लोक सेदा आयोग कये सिफारिशों को स्वीजार 
नहीं किया; और पुन उक्ता सिफ्तारियों को स्दीजार न ऋरने के ब्यस्खों पर भी 


अ्रकाध पक अल्सर कक, जझ्वाचा आल न. जा हअकार र राज्य शझायोग योग का भी कत्तत्य हे जज लक 
अकाध डाला हाद्या ह ४ उदी प्रकार राज्य आयोग का सी कत्तेत्य ह कि राज्य के 


5. कि द्वारा क्ष्ए अन्का:- . 222४9: पल, काम अड2 छान्दिय रे अतिवेदन 2505 

राज्यपाल के नन्‍ भले दादांद ट्वात्म क्रु गएु कान न बार सम भाप पउ्ात्तवंदन द; 
प्रसिदेदत 23»: 50:24 पर न्ज्ज्य्गल 4 जब बन त्नोई ०० 

दया ऐसे प्रतिदेदइत के मिलने पर राज्यगाद उन न्‍ानलो के दारे ने यदि लोई हों, 





॥ 


जिनमें कि आयोग जा पउनर्थ स्वीक्षार नही किया गया है, ऐसी अच्वीद्धति ले लिए 


कारणों को स्पप्ठ करने वाले आपन के उहित उस उत्तविदन की प्रदिलिदि राज्य के 











० अ०- न से हे अआरनीय सांविधाद कहो 3 &० >> 

इस अऊच्यर बह स्पण्ड है । सारताव घादवान ली भावना यहा ह्‌ 5 स्थ 

3 प्िसाएँ शासन के निर्णेयों की पच्ेक्षा करें में रुच्ति- 

आर राज्यों की व्यवस्थानवशाए शान जे दिलया आा पराजक्षा कलर । दास्देद मे रम्रि- 

न्यिव्तियों के सम्बस्ध में अच्लिन न 5 एज अज्यर से विषानन्प्ड्लों चयेदी 

घान ने न्विवल्तियो व सन्वस्कध मे अत्यन चाहत एक अज्यर स दछमतन्ब्ड्दा कादाः 
5 





पक अक  अिअाक ७ 3०कं-:जकन० कक क, व 

है। जैसा कि श्री एसम० दी ० वापत (8छण & छ छ्ए40) ने लिखा हैं, “दविद्वन न 

ह 30 72%» 225 नियुक्चियों के सम्बन्ध के जप कि >- जेंदा आवोग 

उण्यनच्त उपदन्ध स्िध्चित चद्ध न्द्धा हूं 23 धुपु वयथा ? इशन्‍जच्ल थे दक आदा ऋावाध 
च्य 


3३ 2 अद् लोक ऊ्ज्ज दाज्जललनल उत्प पराःरर्ध स्ामगुनूतः 
हे भार लांच सदा ऋत्याव कया पच्यन्य सान्मन्ूत: साददा 


से पदामर्ने करता काजब्व5 

ही होवा; और झासन केवल कुछ ऐसे नपन्‍लो में आयोग ज्षा परान्रच अन्दीह्ृत कर 

स्वता हल न्‍ जहाँ कई गन्भीर सिद्धान्त उन्दर्यस्त हैं और जहाँ घानन अपने निर्णय का 

ओऔचित्य विधानमप्डल के समक्ष निद्ध ऋरने की टह्िन्वित रखता हो | * भारतीय सघ 

मरकार प्रतिदर्ष लगभग ४: हार नावलों पर तप लोक सेश आयोग वा परानरे 

माँगती हैं; और छित सानलों पर संघ सरकार ने आवयोग की फिप्सस्यो को नहों 
साना, ने प्राय दबष्य हू | निन्‍न तालिजा से यह दव्य स्पप्ट हा ऊाएया 


्य ऐसे कुल मामत दिन पर आपोग की सिम्मरिलझ 


स्दीक्ार ना नही ज््यिा यया 
वो स्वीक्षार चटहा जया यदा 


२६५०-५१ ड 
श्ह्श्श्न्श्र दर 
१६५२-११ न 
१६४३-श४ ्य 
१६४४-५५ १ 


3 छ4एवा, है फे ६: शरण शिशरा०७. ए०णधांध्श००--वैच उंप्रतांडा 
5एए708७) 6 7णठ&9 चण०ण्फरादों 0 एवा।० 5तेमाफांडकडतिएतत, खेंब०,-४४फ्रो+ 
956, 9986, 095 


३३५० भारतीय गणराज्य का शासन 


5022€४९त ]९४0॥725 
77००५, 7८, एफकाआआ० &ताप्राइफ्शाता गा ्रवी8, ०७907 0 
& जिप्रा'ए69 
-6/2९, (० २ 0छजा 860ए879/8, 8068, एपीहएछणशाए क्यापे 


एचफएठ, एफ० वंछताब्क उठ्पच्ाएशे ० ?एफ्ी6 #पऐं- 
खाधाह॥8॥07, एपो तेच्चात6 956 

कऊक्रदा, $ 8 + फल पफछाप्राहु ० धरा वाठाबा /ैवेणागररकरदतवाए0 
ह७ए०7०९, 7॥0090 ताक्र0. चें०्फागशं 04 रैष्फेश6 
4 तक्राधाह8६07, 6 [-वऐंग्राक्‍6 58 

हि एप $8ए७ए०७. 007फ्राइड008--67 गिवेीधः 

2 एए77०8४०, 776 'एताब्वए उ0प्रायाद्ं 0 ?ए०॥0 
30 फाह(7&४०, जें४8॥ -्ँंिक्रला १656 

-00, 7२ ९ एलप्रणाए88 ० 80९७ाणा ग्रा 75 80४ए6088, 
तुफछ पावा8० उ0ण्णान्े णु एच000 <09फणाए- 
४8५07, ठंप्रौए्-5600 3955 


स्‍काशा, से, गृफ० छतलाणशीा एऐशो ९०००० 

काश, मर - 7७ ४९००७ए छत ?778९600७ 6 046७7 50ए2९77- 
7070 (3954), ए४॥8&9॥९/ जज ऋछ़ 

6प्वंहां, पर 7. 200०० ४०ाफए ०00 ४४७ #वेकाएराए४॥88009, "9 


प्शता॥0 उ०एणछो ० ?िप्री।0 3(एप्रा8878&007, 
बंजेए-5०७६ 7985 
गेंशाओप्राहुह मं 7 (8०70०: (०ए०४77070, 97 7]0-728 
अऑफ्ा०आा4, |: हे ए768घते७आा।9ो 3097888 तेशाए००९०१ 8६ ४0७ फिवाछा 
90090०७ 8ठश॥06 (007क0€९१०७ 'फरणशआपे/प्रा0, 
8९88079 तें&छ80०७एप 48, एफ्राएारत0 9 ४०७ 
कातवाशा वे०प्णाओं ० ?एणगा0धव्णे 50१0९७ 


उकरांद, सर, | 2ताहएशाधए. 00सलफशाई गा. शिह्रींध00, 
छ97 263--308, 854 (॥589४&७ए एप. 
772, >> 7. # 7४073 (0 ४6 8$0एश66४, ।फ्6 शितवाहच उ0पाजरां 


णए ?एए॥० 306ज्ञाप्रा#798(9090, 00६ -]066 ]955 
अ_द्यां, 907 मं्यांध्8॥ 2ए०॥० 9९ए७ए ॥ & ॥0९7000"809, 79७ ताश्य 
गे०एयाशें ० शिप्रजा०. 309फ्राप्राए।छंाणा, तेंप्रोप- 
56% 955 
खदाव 06कर्वाचलॉबाई, ७ 7... 7६६०) ैटफण्मश १,७०७४ए७४ ण॑ # ] छ , प्राततपन- 
हाथ ॥रत88, 3402 325, 958 


अध्याय १३ 


राजनीतिक दल 
(?ग्रा८श 7965) 


राजनीतिक दल श्लौर लोकतन्त्र (?णाधव्क ?६7068 बाते 0060007809)--- 
लोकतन्त्र की सफल क्रियान्विति के लिए राजनीतिक दलों का होता अत्यन्त भ्रावश्यक 
है, क्योंकि बिना राजनीतिक दलों के. लोकतन्त्र श्रधिनायकवाद का स्वरूप धारण 
कर लेता है। मैकग्राइवर (॥०४ए७) ने लिखा है, “बिना राजनीतिक दलो के 
न तो सस्यक्‌ नीति निर्धारित की जा सकती है, न सवैधानिक श्राधार पर विधान- 
सण्डलो के लिए निर्वाचनों की उचित व्यवस्था की जा सकती है, और न विना राज- 
नीतिक दलों के ऐसी मान्य राजनीतिक सस्थाओ्रो शोर निकायो की स्थापना की जा 
सकती है जिनके द्वारा दल सत्ता और अधिकार भ्राप्त करते हैं ।/? जो लोग राज- 
नीतिक् दलो के वढते हुए प्रभाव और उनकी स्थिति से चिढते हैं, वे वास्तव में 
लोकतन्त्र की क्रियान्विति से श्रनभिन्ञ हैं। लॉविल (7,0%०॥) ने ठीक ही कहा था 
कि "किमी बड़े देश में सर्वतावारण के शासन की कल्पना कोरी मवगढ़न्त कल्पना 
मात्र है क्योंकि जहाँ कही व्यापक भौर विस्तृत मताधिकार है, वहाँ दलो की उप- 
स्थिति अनिवार्य है और निस्सन्देह शासन का नियन्त्रण उस दल के हाथो में रहेग। 
जिसका बहुमत होगा भ्र्थात्‌ जिसके पक्ष में सर्वेसाधारण का बहुमत होगा ।” दलीय 
सगठन के विना मागडे-ठण्टे बढ़ेंगे श्रौर लोग या वर्ग अपने-अपने कष्ठों के निवारणाय 
सीधे सरकार के पास पहुँचने का प्रयत्न करेंगें। राजनीतिक दल केवल णासन 
को प्रभावित या उसका केवल समर्थन मात्र नही करते । वास्तव में राजनीतिक दल 
ही शासन का निर्माण करते हैं भौर वे ही शासन चलाते हैं । राजनी तिक दलो का 
मुख्य कार्य तो यह है कि वे निर्वाचकों को प्रभावित करते हैं, फिर चुनाव जीतते 
हैँ श्रौर फिर वे श्रपने चुनाव घोषणानत्र भें घोषित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने 
के उद्देश्य से शासन का निर्माण करते हैँ । राजनीतिक दल एक संगठित इकाई है 
जिसकी प्रेरणा पर समान विचारधारा के लोग एक निश्चित कार्यक्रम पर चलते हे 
झौर उसकी क्रियान्विति के लिए सम्मिलित प्रयास करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक 
दल सर्वसाधारण के समक्ष एक निश्चित व्यवस्था श्रौर कार्यक्रम उपस्थित करके 
और नीति-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर सर्वसाधारण का अनुमोदन प्राप्त 
करके प्व्यवस्था में व्यवस्था और क्रम का सचार करते हैँ । राजनीतिक दल ही 
निर्वाचनों का सयोजन करते हैं, भौर वे निर्वाचनों मे विजय लाभ करने का प्रयत्न 
करते हैं। निर्वाचन में कोई दल तभी विजयी हो सकता है जबकि उसके कार्यक्रम 
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बन जाती है, और यह मन्त्रि-परिषद्‌ राजनीति के खेल को एक टीम के समान एक 
उद्देश्य के आसरे भ्रपने मान्य नेता की कप्तानी में खेलती हैं। सभी मन्‍्त्री एक साथ 
पदो पर श्राते हैँ श्रौर एक साथ पदो को छोडते हैं और वे सब व्यक्तिश और 
सामूहिक रूप से उस नीति के लिए उत्तरदायी होते हैं जिसे मन्त्रिमण्डल निर्घारित 
करता है और जिसे वे सब क्रियान्वित करते हैँ । यदि निम्त सदन या लोकप्रिय सदन 
शासन की नीति को स्वीकार नही करता श्रौर शासन के विरुद्ध श्रविश्वास का प्रस्ताव 
पास कर देता है तो निम्न दो बातों में से एक बात अवदय होगी। या वो विरोधी 
दल शासन सत्ता को सँभमालता है, यदि विरोधी दल को लोकप्रिय सदन के 
बहुमत दल का समर्थन प्राप्त हो सके, भ्रन्यथा प्रधान मन्त्री प्रार्थना कर सकता है 
कि विधानमण्डल को विघटित कर दिया जाय, और ऐसी स्थिति में महानिर्वाचन 
होगा ओर नीति के सम्बन्ध में देश श्रपता मत व्यक्त करेगा। महानिर्वाचन के फल- 
स्वरूप निम्न श्रथवा लोकप्रिय सदन में जिस दल का बहुमत वन जायेगा, उसी की 
सरकार बनेगी । 

किन्तु अधिकाण यूरोपीय देशो में दो से अ्रधिक राजनीतिक दल हैं, और 
कुछ देशो में तो १७ से लेकर २० तक राजनीतिक दल हैं, और उन देशो में एक देश 
फ्रास भी है। वहुदल पद्धति वास्तव में कुछ परेशानी की स्थिति है | जहाँ दो से श्रधिक 
राजनीतिक दल हैं, वहाँ उन्हे राजनीतिक दल कहता भी उचित नहीं होगा। 
तथ्यत वे राजनीतिक समुदाय हैं । जब ऐसे श्रमेको राजनीतिक समुदाय होते हैं, तो 
किसी दल को इतना सुनिश्चित बहुमत प्राप्त नही हो सकता कि वह स्थायी सरकार 
का निर्माण कर सके । ऐसी स्थिति में बहुमत तभी प्राप्त हो सकता है जबकि कई 
कई राजनीतिक समुदाय मिल जायें, किन्तु मिलने पर भी उनमे साम्य नही होता -- 
न तो उनमें समान भक्ति होती है श्रोर न समान निष्ठा । ऐसे राजनीतिक समुदायों 
के गठबन्धन से प्राप्त बहुमत को हम सौदेबाज़ी और समभौते का प्रतिफल कह 
सकते हूँ । ऐसी मन्त्रि-परिषद्‌ जो समभौता और सौदेबाज़ी के आधार पर बनी 
हो तनिक से मतभेद भौर बहाने पर टूट सकती है। मिली-जुली या सयुकत सरकार 
का कोई सर्वेमान्य या सामान्य नेता नहीं होता, जो सब दलो के प्रतिनिधियों को 
एक मार्ग पर चला सके। प्रत्येक मन्‍्त्री प्रधान मन्‍्त्री बनने का आकाक्षी होता है। 
इसलिए इस श्रकार बने हुए मन्वत्रिमण्डल अत्यन्त श्रस्थायी और कमजोर होते हैं । 
श्री ब्रायण्ड ने एक श्रवसर पर कहा था कि जिस दिन फ्रास का प्रधांन मन्‍्त्री अपना 
पद सेभालता है उसी दिन से उसके मन्त्रियों में से कोई न कोई मन्‍्त्री अपने प्रधान 
मन्‍्त्री की जड खोखली करने लगता है : 

बहुदल पड़ति के कुछ भी गुण हो, और चाहे यहाँ भी मान लिया जाय कि 
बहुदल पद्धति विभिलनत लोगो के विभिन्‍न मतो के अनुरूप है, फिर भी यह मानता ही 
पडेगा कि यह अव्यावहारिक है ओर इसकी क्रियान्विति कठिन है। अ्रच्छे प्रशासन के 
लिए सब से भ्रधिक भ्रावश्यकता इस वात की है कि श्रनिश्चितता का भ्रन्त हो । शांसन 
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को प्रवसर मिलना चाहिए कि वह एक निश्चित नीति के अनुसार लगातार आगे 
वढ़े । इसके लिए यह झतीव आवश्यक है कि किसी एक दल को या कई सयुकत दलों 
को स्थायी वहुमत प्राप्त हो। “अन्यथा स्थिति में विधानमण्डल कार्यपालिका के 
ऊपर इस वुरी तरह छा जाता है कि कार्यपालिका बडी प्रशासनिक योजनाओं को हाथ 
में लेने का साहुस नहीं कर सकती, और जो समय देश के लिए कल्याणकारी सेवा में 
विताया जाना चाहिए था, वह समय वास्तव में जोड-तोड और पड़यन्त्रों में वर्बाद 
किया जाता है और फलस्वरूप ज्योही कोई नया पद प्राप्त किया जाता है, कि उसके 
छिन जाने की भी तैयारी पूरी हो चुकती है ।”! डा० फाइनर (7% कशाक) का 
कथन है कि “हद्विदल पद्धति देश के कल्याण और हित का साधन करेगी किन्तु बहु- 
दल पद्धति अहितकर होगी । किन्तु यदि केवल दो दल ही राजनीति के मैदान में 
होगें तो उसका यह लाभ होगा कि ऋूठ श्रोर दोप पकड लिये जायेंगे, और काफी 
हद तक लोगो की इच्छाग्रो का न तो हनन होगा श्रौर न दृष्टिकोण का विघटन 
ही होगा । 

भारत के राजनीतिक दलों का विकास (70ए४॥ ० ?0म्नत्छ 8768 
7 700॥&)--प्रो० लास्की (27० ॥,छट) के झनुसार राजनीतिक दलों का मुख्य 
कार्य यह है कि वे राज्य के श्राथिक संविधान की रचना करते हैँ । यदि इस आधार 
पर देखा जाय तो कहना पडेंगा कि भारतीय स्वतन्बता से पहिले भारत में कोई ऐसा 
राजनीतिक दल नही था जिसने भारत के श्राथिक स्वरूप को प्रभावित करने का 
प्रथत्त किया हो श्रथवा भारत के झ्राथिक सविवान के निर्माण करने का प्रयत्त किया 
हो, यद्यपि उस काल में मी तीन मुख्य और महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल वत्तंमान 
के, जिनके नाम निम्तलिखित थे (१) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, जिसकी स्थापना 
१८८४ में हुई, (२) श्रखिल भारतीय मुसलिम लीग जिसकी स्थापना १६०६ में 
हुई, और (३) भ्रखिल भारतीय हिन्दू महासभा जिसकी स्थापना १६१६ में हुई 
थी । भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (काका पंडका0णवों 00ग्रष्टा:88) में विभिन्‍न विचार- 
धाराओ्ों के लोग थे और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार भारत को 
विदेशी गुलामी से भुक्ति मिले। प्रो० अवस्थी के अभ्नुमार “काँग्रेस एक राजनीतिक 
दल नहीं था बल्कि वह तो मारे राष्ट्र की प्रतीक थी जिसने देश की स्वतन्यता 
प्राप्त करने का वीडा उठा रखा था ।* जहाँ तक काँग्रेस राष्ट्रीय आन्दोलन की 
अग्रुआ थी, इस राष्ट्रीय संगठन के लिए स्वाभाविकत अनिवार्य था कि वह राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के हेतु सभी को अपने कार्यक्रम की ओर श्राकपित करती । 
इसलिए काँग्रेस के सदस्यों में और समर्थकों में जमीदार थे, किसान थे, पूंजीवादी भी 
थे और मजदूर भी थे, डाक्टर भी ये और रईस थे, बैंकर भी थे, प्रौर सभी व्यव- 
स्थाओं, सभी व्यवसायों सभी जातियो, सभी वर्मो श्लौर मतो के लोग थे, यहाँ 
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तक कि काँग्रेस में पर्याप्त सख्या में अछत और पिछडे वर्गों के लोग भी थे। ऐसे 
बेमेल (॥०५७००४०१९०४४) सगठन के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह किसी 
निश्चित सामाजिक या आधिक कार्यक्रम को अपने हाथों में लेता, क्योकि ऐसा करने 
में भय था कि “काँग्रेस को दो मोर्चों पर श्र्थात्‌ साम्राज्यवाद के विरुद्ध और आान्तरिक 
या सामाजिक विद्रोह के विरुद्ध लड़ना पडता, और सम्भवत कोई अनुभवी सेनानी 
इस स्थिति के लिए तैयार न होता ।” उस समय ऐसा शअ्रनुभव किया जाता था 
कि काँग्रेस का समर्थन ही देशप्रेम था और काँग्रेस का विरोध ही देशद्रोह या विदे- 
शियो की चापलूसी (४० &09787) थी | प० जवाहरलाल नेहरू ने ठीक कहा था 
कि भारत में केवल दो दल हैँ, एक दल उन देश्प्रेमियो का है जो देश की आज़ादी 
के दीवाने हैं गौर दूसरा दल उन लोगो का है जो ब्निटिश साम्राज्यवाद का समर्थन 
कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब काँग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रही 
थी, उस समय भी “उसने देश की स्वतन्त्रता के ध्येय से मुख नहीं मोडा और काँग्रेस 
ठांक ही दावा करता थी कि वही देश के सभी वर्गों औऔौर सभी जातियो की वास्तविक 
प्रतिनिधि सस्था थी ।* 

काँग्रेस के विपरीत अखिल भारतीय मुसलिम लीग एक साम्प्रदायिक दल था 
ओर उसको राजनीतिक दल कहना उचित नही होगा । लीग की सदस्यता केवल 
मुसलमानों तक ही सीमित थी भौर १६०६ में इसकी स्थापना के पीछे दो मुख्य 
उद्देश्य थे (१) भारतीय मुसलमानो में ब्रिटिश शासन के प्रति बफादारी की भावना 
भरी जाय और यदि सुसलमानो के हृदय में ब्रिटिश शासन के किसी कृत्य के विरुद्ध 
विरोध भाव हो तो उसे शमन करना, और (२) सम्यक्‌, भ्रपितु अधिक प्रतिनिधित्व 
प्राप्त करके मुसलमानों के राजनीतिक हितो का सरक्षण करना ॥१ किन्तु उन्हीं 
दिनो कुछ ऐसे कारण* उपस्थित हो गए जिनकी वजह से मुसलिम लीग के दृष्टिकोण 
में भारी परिवत्तेन हो गया और १६१३ मे लीग का सविधान इस प्रकार सशोधित 
किया गया कि लीग का श्रादर्श भारत के लिए उपयुक्त स्वशासन की स्थापना बन 
गया और भारत की स्वतन्त्रता के झ्राद्श की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय एकता पर बल 
दिया गया | १६९१६ का लखनऊ समभौता वास्तव में राष्ट्रवादी मुसलमानों की 
विजय थी। मुसलिम लीग ने श्रपने १६१६ के अ्रविवेशन में भारत के लिए आत्म- 
निर्णय की मांग की और १६२० में तो लीग ने काँग्रेस के श्रसहयोग झान्दोलन का 
समर्थन किया । इसके बाद १६२७ में लीग में फूट पड गई जिसके फलस्वरूप उसी 
वर्ष उसके दो अलग-अलग अ्रधिवेशन हुए । एक अधिवेशन मियाँ सुम्हमद शफी के सभा- 
पतित्व में लाहौर में हुप्ना और दूसरा अधिवेशन श्री मौहम्मद याकूब के सभापतित्व में 
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4 मुसलिम लीग के इष्टिकोण में फरवत्त न लाने वाले मुख्य कारण निम्नलिखित थे 


टर्की या तुर्की के प्रति यूरोपीय देशों का दृष्टिकोण, तुर्की और फ़रारस के राष्ट्रीय झानदोलन भौर 
में ब्गाल विभाजन रद्द किया जाना । 


शजनीतिक दल ३५७ 


कलकत्ता में हुआ । मिरयाँ क्फ्की के दल ने सिफारिश की थी कि लीग सविधि आयोग 
के साथ सहयोग करे किन्तु दूसरे दल ने जिन्‍ना साहब के नेतृत्व मे उवत झ्ायोग के 
वायकाट की माँग की | इसके वाद १६२८ मे नेहरू रिपोर्ट (पम्नाए ॥०एण४) झाई 
जिसने मतभेदो को कम करने में सहायता दी, यद्यपि लीग के आ्रान्तरिक विभेद १६३४ 
तक बने रहे । उसी वर्ष लीग का पुनर्गठन किया गया। 

हिज़ हाईनेस आगा खाँ के सभापतित्व में सर्वेदलीय मुसलिम कॉन्फ्रेस दिल्ली 
में हुई । उक्त कॉन्फ्रेंस में जहाँ एक ओर नेहरू रिपोर्ट को अश्रस्वीकृत किया गया, वही 
यह भी प्रस्ताव पास किया गया कि तत्कालीन शासम-व्यवस्था से मुसलभानों को 
ग्रधिक से अ्रधिक लाभ उठाना चाहिए | इस श्रोर मुसलिम लीग अपनी पहली नीति 
से हट गई यद्यपि दिखावे भर को लीग अरब भी राष्ट्रीय और लोकतन्त्र का दम 
भरती थी । अगले वर्षो में लीग की नीति विल्कुन वदलने लगी, श्रौर अ्रक्तूबर 
१६३७ में लखनऊ अधिवेशन में श्री जिन्‍ना ने अपने श्रध्यक्षीय भाषण में कहा कि 
“मुसलिम लीग भारत के लिए पूर्ण लोकतस्त्रात्मक शासन की माँग का समर्थन करती 
है। परन्तु काँग्रेस के वत्तमान नेताओ्ो ने पिछले दस वर्षों में हिन्दू-समर्थक नीति का 
ग्राश्नय लिया हैं, जिसके कारण मुसलमान आमतौर पर काँग्रेस से विलग हो रहे हैं, 
भ्ौर जिन छ' प्रान्तो में काँग्रेस का बहुमत होने के कारण काँग्रेस का शासन है, 
उन प्रान्तों में काँग्रेस के नेताओं ने श्रपने शब्दों से, कृत्यो से भौर प्रोग्राम से यह सिद्ध 
कर दिया है कि मुसलमानों को उनसे न्याय या ईमानदारी की आशा करना व्यर्थ 
है। जो कुछ थोडी सी शक्ति मिली है उसी से फूलकर वहुसस्यक जाति भ्र्थात्‌ 
हिन्दुओं ने हमारे समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि हिन्दुस्तान को वे केवल हिन्दुओं के 
लिए ही रखना चाहते हैं ।” मुस॒लिम लीग की नीति और कार्यक्रम में इस परिवर्तन 
का तात्कालिक कारण यह था कि काँग्रेस और लीग मे उन प्रास्तो में मिली-जुली 
सरकारें बनाने के सम्बन्ध में समझौता नहीं हो सका जिनमें काँग्रेस के स्पष्ट बहुमत 
थे, और जिनमे बाद में काँग्रेस के मस्त्रिमण्डल बनाये गए। प्रिंसिपल श्री ग्रुरमुख 
निहालसिह के शब्दों मे “भ्रव लीग को ज्ञान हुआ कि भारत में मुमलमान तो सर्देव 
ही विरोधी दल की हैसियत से ही रहेंगे भर उन्हें काँग्रेस के बहुमत वाले प्रान्तो 
में शासन-सूत्र सेंमालने का अवसर शायद कभी न मिलेगा और सम्भवतत केद्ध में 
भी शासन-सत्ता हथियाने का कभी अवसर हाथ न लगेगा क्योंकि उपर्युक्त सभी 
प्रान्तो और केन्द्र में वे (मुसलमान) अल्पमत में ही रहेंगे ।! 

लीग के काँग्रेस के साथ चल रहे विरोव के फलस्वरूप लीग ने कहा कि 
भारत में हिन्दू और मुसलमान दो पृथक्‌ राष्ट्र हैं, और इस दिशा में जिन्‍ना साहव 
एवं श्रन्य मुसलमान नेताझो ने भारी आन्दोलन किया । जब १६३६ में कांग्रेस ने 
देखा कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से विना पूछे युद्ध में भारत को भी 
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१५८ भारतीय गणराज्य का शासन 


अपने पक्ष में घसीट लिया है तो काँग्रेस के मन्त्रिमण्डल ने इसके विरोध मे त्यागपत्र 
दे दिए। उस अवसर पर मुसलिम लीग ने जहइन मनाया और काँग्रेस के राज्य से 
मुक्ति पाने पर प्रसन्‍तता प्रकढ की । लीग की इस हरकत के कारण काँग्रेस और 
लीग के बीच किसी प्रकार के समभौते की आशा धूमिल पड गई। इसके बाद 
मार्च १६४० में लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की माँग की । १६४१ 
में लीग का अगला अधिवेशन मद्वास में हुआ, जिसमें लीग का सविधान इस प्रकार 
सशोधित हुआ कि लीग का ध्येय पाकिस्तान की प्राप्ति बत गया। भारी सख्वा में 
मुसलमान लीग के भण्डे के नीचे आ गए, और १६४७ में भारत का विभाजन हुआ 
और पाकिस्तान का जन्म हुआ । 

मुसलिम लीग के विरोध मे हिन्दुओ के हितो की रक्षा के लिए हिन्दू महासभा 
का जन्म हुआ | प्रारम्म में हिन्दू महासभा एक सास्क्ृतिक सस्था थी, किन्तु मुसलिम 
लीग की साम्प्रदायिक नोति श्रौर घोर साम्प्रदायिक प्रोग्राम ने हिन्दू महासभा को भी 
राजनीतिक क्षेत्र में उतर आने के लिए मजबूर कर दिया, और अब हिन्दू महासभा 
ने लीग के विरुद्ध कठोर रुख भ्रपनाया । हिन्दू महासभा का श्रव यह उद्देश्य बन गया 
कि हिन्दुओ की प्राचीन गौरवपूर्ण रण-गाथाओ्रो को सुना सुना कर लोगो को पूर्ण 
स्वराज्य का सन्देश सुताया जाय और हिन्दू राष्ट्र का सस्थापन किया जाय । श्रहिसा 
की नीति, जो कांग्रेस को मार्ग-द्न कराती थी, महासभा द्वारा त्याग दी गयी। 
श्री सावरकर ने, जो १६३३ मे हिन्दू महासभा के सभापति थे, घोषणा की कि 
/हिन्दू महासभा हिन्दू जाति, हिन्दू सस्क्ृति, हिन्दू सम्यता श्रोर हिन्दू राष्ट्र के मौरव 
को बढ़ाना चाहती है श्लौर इस प्रकार हिन्दुओ को पूर्ण स्वतन्त्रता या स्वराज्य ग्रर्थात्‌ 
वैध साधनों द्वारा राजनीतिक स्वतन्त्रता दिलाना चाहती है ।” 

मुसलिम लीग और हिन्दू महासभा के समान ही और भी कई साम्प्रदायिक 
दल थे जिनमें श्रॉग्ल-भारतीय, भारतीय ईसाई वर्ग, सिख वर्ग और दलित वर्ग प्रमुख 
ये। ये सब साम्प्रदायिक दल अपने-अपने वर्गों के हितो का सरक्षण चाहते थे, किन्तु 
इनमें से श्रथवा अन्य किसी वर्ग को सारे भारत के कयाण की कोई चिन्ता नही थी । 
उपर्युक्त सव॒साम्प्रदायिक दल अत्यन्त विषाक्त वातावरण में उत्पन्न हुए थे, और 
हर एक साम्प्रदाय्रिक दल का दृष्टिकोण और कार्यक्रम प्रतिक्रियावादी था । इन सब 
दलो के कार्यक्रम के फलस्वरूप राष्ट्रवादी तत्त्वों के मार्ग मे बाधा खडी होती थी और 
सत्य यह है कि ब्रिटिश सरकार इन साम्प्रदायिक दलो को छिपे-छिपे श्रौर खुलकर 
भी प्रोत्माहन दे रही थी । 

वत्तमान स्थिति (४४ ए7७8७॥६ ?08#07/ )-किन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
वाद जब भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, तो राजनीति में घरमनिरपेक्षता 
का उदय हुआ । भारतीय सविधान ने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व और साम्प्रदायिक 
निर्वाचकमण्डलो को समाप्त करा दिया । सविधान ने पूर्ण वयस्क मताधिकार 
किया, जिसके फलस्वरूप सभी २१ वर्ष की झायु हर कक 

४ मा यु वाले नागरिको को बिना किसी 
प्रकार के हे के समान मताधिकार मिल गया । तदनुसार सभी राजनीतिक दनो 
गजनीतिक क्षेत्र में पदाप॑णा किया । पुराने साम्प्रदायिक दल स्वय समाप्त हो गए, 


राजनीतिक दले 


और कई नए राजनीतिक दल मैदान में श्रा गए, जिनमें प्धिकाण दल साम्प्रदा| 
श्राघार पर सयठित नही हुए थे। कई दल तो अ्रखिल भारतीय दल ये । अक्त 
१६४१ से लेकर मई १६५२ तक जो महानिर्वाचन हुग्रा था, उसमें निम्नलि/ 
अ्रखिल भारतीय राजनीतिक दलो को निर्वाचन आयुक्त के द्वारा चुनाव-चिह्ध प्र 
किए गए थे । 


(१) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस । 

(२) समाजवादी दल । 

(३) अखिल भारतीय साम्यवादी दल । 

(४) किसान मजदूर प्रजा पार्टी । 

(५) दलित जाति सघ। 

(६) फारवर्ड ब्लाक--मा्सवादी दल | 

(७) फारवर्ड ब्लाक--सुभाप बोसवादी दल । 
(८) कान्तिकारी समाजवादी दल | 

(६) अखिल भारतीय वॉल्शेविक दल | 

(१०) अखिल भारतीय क्रान्तिकारी साम्यवादी दल । 
(११) कृषिकार लोक पार्टी । 
(१२) रामराज्य परिषद्‌ । 
(१३) जन संघ । 

(१४) हिन्दू महासभा । 


उपर्युक्त चौदह अखिल भारतीय राजनीतिक दलो के अतिरिक्त बहुत 
स्थानीय दल थे । कुछ स्थानीय दलो के नाम ये थे 


(१) तामिलनाड का किसान दल। (२) त्रावशकोर तामिलनाड काँग्रेस 
(३) लाल साम्यवादी। (४) आदिवासी महासमा। (५) किसान जनता सयुक 
दल । (६) खेदत सघ। (७) गणतन्त्र परिषद्‌ । (८) अखिल मरिएुर राष्ट्री 
संघ । (६) मुस्लिम लीग । (१०) उत्तर प्रदेश प्रजा पार्टी । (११) केरल समाज 
वादी दल। (१२) पर्वतीय जनजाति दल। (१३) छोटा नागपुर और सन्याल् 
परगना जनता दल । (१४) न्यायवादी दल । (१५) त्रावशकोर तामिलनाड कांग्रेस 
(१६) पजावी जमीदारा लीग | (१७) भ्रकाली दल। (१८) पुरुषार्थी पचायत । 
(१६) अनुसूचित श्रादिम जाति । (२०) माओ्नो मेरियन यूनियन । (२१) गाघी 
सेवक सघ। (२२) त्रिपुरा गणशतान्त्रिक संघ आदि आझ्लादि। सक्षेप में समर लेना 
होगा कि सारे भारतवर्ष मे ७५ से अधिक राजनीतिक दलो ने स्वतन्त्र भारतवर्ष के 
प्रथम महानिर्वाचन में भाग लिया था। इनके अतिरिक्त हजारो स्वतन्त्र प्रत्याशियों 
ने भी चुनावों में भाग लिया था । 


३६० भारतीय गणराज्य का शासने 


देश में द्वितीय साधारण निर्वाचन ४ फरवरी १६५७ को प्रारम्भ हुए और 
२६ फरवरी, १६५७ को समाप्त हुए। इस वार कुल मतदाता प्राय १९६ करोड ३० 
लाख थे । प्रथम साधारण निर्वाचनों मे मतदाताओ्रों की सख्या १७ करोड ३० लाख 
थी । इन मतदाताओो ने लोकसभा के ४६४ सदस्यो को और राज्य विधान सभाग्रो 
के २,६०६ सदस्यों को चुना । १६५७ में लोकसभा की कुल सदस्य सख्या ५०५ 
है । सविधान में लोकसभा के लिए जो अधिकतम सख्या निश्चित की गई है, यह 
सदस्य-सर्या उससे केवल १५ कम है। ३ सदस्य झआसाम के भाग (ख) जनजाति 
क्षेत्रो और ऑग्ल-भारतीयो का, ६ प्रतिनिधि जम्मू श्रौर काश्मीर राज्य का और 
१ अंडमान और निकोबार द्वीपो का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 
क्ये गए हैँ। ७६ स्थ न अनुसूचित जातियो और श्रनुसुचित जनजातियों के लिए 
सरक्षित रखे गये हैं । निम्नलिखित तालिका निर्वाचनो के परिणामों का राज्यवार 
विश्लेषण करती है-- 
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कुछ दलो का संगठन श्र राजनीतिक कार्यक्रम 
(078शाए४007 छाते 8 ० 8006 ० ४6 7?87068 ) 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेल (7४७ वावाछा प्थधणाओं एणाष्टाए288)--इस 
समय भारतवर्ष में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ही सत्तारढ दल है और इसी दल का 
सबसे अ्रच्छा सगठन है श्रौर सारे देश में यही सब से सशक्त राजनीतिक दल है। 
काँग्रेस की स्थापना श्री ए० औ्रों० हम (७ 0 प्तण्णा०) ने की थी। वे ब्रिटिश 
भारत सरकार के भ्रवसर-प्राप्त सचिव ये । काँग्रेस की स्थापना करने में हा म महोदय 


। आध्र में केवल तैलगाना क्षेत्र में ही १०५ सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था। 
आग विधान सभा की कुल सदस्य सख्या ३५३ दे । उक्त आँकड़े केवल १०५ स्थानों ओर पदवेवर्ती 
भात्र के २ उपनिर्वाचनों से सम्बन्ध रखते हैं । पुराने आध्र की विधान सभा के १६४ सदर्स्यों की, जो नए 
आध प्रदेश की विधान सभा के भी सदस्य हैं, ठलगत स्थिति इस प्रकार हैं-- 


सयुक्त कांग्रेस विधानमण्डल दल १४७ 
साम्यवादी हरे 
समाजवादी रा 
राष्ट्रवादी नई ; श्् 
स्व॒तन्त्र ह 5 रे 
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३६२ भारतीय गणराज्य कां शासंन 


का यह उद्देश्य था कि देश में सामाजिक सुधार करने वाली एक सस्था को जन्म 
दिया जाय । किन्तु भारत के तत्कालीन वायसराय लाड्ड डफरिन ने यह चाहा कि 
काँग्रेस नाम के नये सगमठन को राजनीतिक दल के रूप मे सगठित किया जाय । 
लार्ड डफरिन चाहते थे कि “भारत में मारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस वे ही कृत्य करे जो 
इगलैंड में सम्राट्‌ या साम्राज्ञी का विरोधी दल करता है। उस समय के भारत के 
समाचारपत्र विश्वसनीय नहीं थे, इसलिए भारतीय वायसराय लार्ड डफरिन ने 
सोचा कि इससे भारत सरकार और“मारतीय प्रजा सब ही का हित होगा यदि भारत 
के राजनी तिज्ञ प्रतिवर्ष एकत्र हो और शासन को बतावे कि प्रशासन में क्‍या दोष 
हैं और उन दोषो को दूर करने के उपाय भी सुझाएँ |” भारतीय कंग्रेस, अपने 
शैशवकाल के प्रथम बीस वर्षों में प्रतिवर्ष ऐसे प्रस्ताव पास करती थी जिनके द्वारा 
सरकार का ध्यान सार्वजनिक शिकायतो की ओर खीचा जा सके, और इस प्रकार 
के प्रस्तावों मे राजनीतिक सुधारों और राजनीतिक अधिकारों की भी माँग की 
जाती थी । डा० चन्द्रशेखरन्‌ ने लिखा है “प्रारम्भ में काँग्रेस पूर्ण वैधानिक साधनों 
का प्रयोग करती थी, किन्तु प्रारम्भ से ही काँग्रेस का आदर्श यदि व्यक्त नहीं था, 
तो भी उपलक्षित श्रवश्य था ।”* मार्च १८८४ में कांग्रेस के तत्कालीन नेताश्रो ने 
जो घोषणा को थी, उससे काँग्रेस का ध्येय अथवा श्ादर्श स्पष्ट घ्वनित होता है । 
“भप्रत्यक्षत यह सभा राष्ट्रीय ससद्‌ का स्वरूप घारण करने जा रही है और यदि 
इस सस्था का सचालन ठीक रीति से होता रहा तो कुछ ही वर्षों में काँग्रेस उन 
लोगो को मुँह-तोड जवाब देगी जो यह बकते हैं कि भारत प्रतिनिधिक शासन के 
श्रयोग्य है ।/% 

वत्तेमान शताब्दी के प्रथम दशक मे लार्ड कर्ज़न की नीति के फलस्वरूप, 
विद्येषकर बगाल के विभाजन के फलस्वरूप सारे भारतवषं में रोष की तीम्न लहर 
दौड गई; श्रौर उसके फलस्वरूप स्वदेशी आ्रान्दोलब का जन्म हुआ । इस राष्ट्रीय 
आन्दोलन का नेतृत्व काँग्रेस ने ही किया, और तभी मे काँग्रेस का सगठत सुदुढतर 
होता रहा है श्रौर इसके क्रियाकलापो का उद्देश्य और ध्येय. म्रित्तर यह रहा है कि 
भारतीय जनमत को ग्रुलामी के विरुद्ध जंगाया जाय श्रौर विदेशी शासन को हटा 
कर भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त की जाय । इस प्रकार काँग्रेस एक राष्ट्रीय सगठन 
अथवा ऐसा राजनीतिक दल बन गया जो निरन्तर विदेक्षी सत्ता के विरुद्ध सघर्ष 
करता रहा और श्रन्त मे १५ अ्रगस्त, १६४७ को काँग्रेस के प्रयत्तो के फलस्वरूप ही 
भारत स्व॒तन्त्र हुआ । किन्तु स्वतन्त्रता के साथ-साथ राजनीतिक दृश्य भी पूर्णतः 
बदल चुका था। भारत मे ब्रिटिश अधिकार का दायित्व काँग्रेस के कधो पर श्रा 
पडा | उस समय काँग्रेस में पर्याप्त विचार मनन्‍्धन हुआ और गरम्भीरता के साथ इस 
वात पर विचार किया गया कि जव काँग्रेस का उद्देश्य और ध्येय पूर्ण हो गया तो फिर 


[ #8 गाछत 9 ए ए एाथाताबधाण्ाबाबााह ऐगागटवों #वाांल, 
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काँग्रेस को विघटित कर दिया जाय अथवा नही । स्वय गाघी जी का भी यही विचार 
था कि काँग्रेस को विधटित कर दिया जाय और वह केवल एक लोक सेवक सघ के 
रूप में बनी रहे, ताकि अपने श्रपार परिश्रम से पालित और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक 
काँग्रेस राजनीतिक दलदल न वन जाय और फलस्वरूप शक्ति हथियाने और 
पडयन्त्र करने का श्रखाडा न बन जाय । किन्तु, प्रो० अवस्थी के शब्दों में “काँग्रेस के 
आधिकतर लोगो ने काँग्रेस को विधटित नही होने दिया भौर निश्चित किया कि भविष्य 
में कॉग्रेस भी एक राजनीतिक दल के रुप में भारत में कार्य करेगी ।? किन्तु इस 
निर्णय के साथ ही साथ काँग्रेस का वियोजन (काक्मा०टए४#४०त ) भी प्रारम्भ हो 
गया । समाजवादी लोग, जो काँग्रेस के वाम पक्ष का निर्माण करते ये काँग्रेस से हट 
गए और उन्होने श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में श्रनग दल वना लिया । स्वर्गीय 
श्री शरतचन्द्र वोस ने एक अलग दल बनाया जिसका ताम था समाजवादी गणतन्तर 
दल । काँग्रेस के कुछ अन्य केन्द्रीय विधानमण्डल के सदस्यों ने प्रो० के० टी० शाह 
के नेतृत्व में एक नये दल का निर्माण किया जिसका नाम था समाजवादी लोकततन्त्रा- 
त्मक दल । 

जब काँग्रेस भी अन्य दलों के समान ही एक राजनीतिक दल वन गईं, तो 
यह आवश्यक ही हो गया कि काँग्रेस की नीति और उसके कार्य करने के तरीकों 
में परिवर्तन हो । जयपुर श्रधिवेशन के समय काँग्रेस ने राष्ट्र को निम्न सन्देश दिया 
था “महात्मा गाघी के नेतृत्व में श्रहिसा के द्वारा राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
लेने के पश्चात्‌ भ्रव काँग्रेस पूरा-पूरा प्रयत्व करेगी कि देश को सामाजिक श्रौर श्राथिक 
स्वतन्त्रता दिलाई जाय ।” १६४८ में काँग्रेस का नया सविधान स्वीकृत हुआ । 
“अब काँग्रेस का ध्येय यह था कि सभी भारतीयो को उन्नति के समान श्रवसर मिलें 
और जञान्तिपूर्ण एव वैधातिक उपायों से भारत में सभी राज्यो और सभी वर्गो में पूर्ण 
सहयोग स्थापित हो, और इस सहयोग का प्रावार सभी लोगी और सभी वर्गों में पूर्ण 
झवसर समानता, और समान राजवीतिक, श्राथिक भौर सामाजिक अधिकार होने 
चाहिएँ, और भारत में उक्त लक्ष्य-पाप्ति के उपरान्त सारे ससार में शान्ति और भातू- 
भावना के लिए प्रयत्त किया जाना चाहिए ।” काँग्रेस के नये सविधात के अनुसार वह 
क्तसकल्प है कि भारत में वर्ग विभेद नही रहेंगे, तथा वैधानिक उपायो के द्वारा बर्गे- 
विद्ीन लोकतस्त्रात्मक समाज की स्थापना की जायगी। श्रव काँग्रेस प्रत्यक्ष कारंवाई 
(0९% 8०४०७ ) में विश्वास नही रखती और अव वह इस प्रकार की कारंवाइयो 
की निन्‍दा करती है, जैसे कानूनो का भग करना, हंडताता का करना, जुलूस निकालना, 
नारे लगाना, घरना देना, भूख हंडताल झादि आदि, जिनकी पहिले कांग्रेस ही ने 
प्रेरणा दी थी और देश की आजादी की लडाई के दोर में जिन उपायो का काँग्रेस 
ने स्वय झाश्रय लिया था । प्रो० अवस्थी ने लिखा है कि “सत्तास्ढ होने के पश्चात्‌ 
स्वय काँग्रेस अपने उत्ही पुराने उपायो को दमन करने में जिन्हे अ्रव अन्य दल शात्तन 


लत टन 
3, एगाप्रष्डो शिक्ष/पर९8 वा पछ्ता&, फिर विवाडय 70ण्ाणे 0 ?णाह्र०्णे 


हे . + _ "३.०० 05]. 9 398. 


३६४ भारतीय गणराज्य का शासन 


के विरुद्ध प्रयोग कर रहे हैं, उन्ही साधनों का प्रयोग कर रही है जिनके विरोध में 
वह ब्रिटिश शासन की भरपेट वुराई किया करती थी ४? 

भारतीय राप्ट्रीय काँग्रेस ने अपने श्रावडी (89७०॥) श्रधिवेशन में जो सकल्‍्प 
पारित किया उसका उद्देश्य यह था कि भारत मे वर्ग विहीन लोकऊतनन्‍्त्रात्मक समाज- 
वादी ढग के समाज की स्थापना होती चाहिए | प्रो० श्रीमन्नारायण, जो भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, कहते हें कि समाजवादी समाज की स्थापना के 
लिए तिम्न सात मौलिक आवश्यकताएँ हैं 5 

(१) सभी को सेवा-योजन और काम का अश्रधिकार | 

(२) राष्ट्रीय धन और सम्पत्ति का अधिकतम उत्पादन । इसके लिए देश 
का आध्थिक जीवन इस प्रकार सगठित किया जाय कि देश में उपभोक्‍ता वस्तुश्रो का 
अधिकाधिक उत्पादन हो और उसके फलस्वरूप सर्वसावारण का जीवन-स्तर श्रेष्ठतर 
बने। ग्रामोद्योगो ओर कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहन दिया जाय । इनसे सभी लोगो 
को पूरे काम के श्रवसर प्राप्त होगे । इसलिए देश के आर्थिक विकास में ग्रामोद्योगो 
का वही महत्त्व है जो भारी उद्योगो का है । 

(३) देश को यथाशकक्‍य आत्म-निर्मर बनाया जाय । 

(४) देश में श्राथिक और सामाजिक न्याय हो। इसके लिए छम्माछृत का 
अन्त करना होगा, स्त्रियो की दशा को सुधारना होगा, शराब और वेश्यावृत्ति को समाप्त 
करना होगा, रईसो और गरीबो के बाच की चौडी खाई को कम करना होगा, और 
गाँवो शोर झहरो में आथिक असमानताझो को समाप्त करता होगा । 

(५) समाजवादी समाज की स्थापना के लिए केवल शाात्तिपूर्ण, श्रहिंसक 
आर लोकतन्‍्त्रात्मक अथवा वैधानिक उपायो का ही सहारा लिया जाय । 

(६) गाँव पञचायतो और श्रौद्योगिक सहकारी सस्थाग्रो की स्थापना की 
जाय और इस प्रकार ग्राथिक और राजनीतिक ज़त्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय । 

(७) समाज में जो वर्ग सबसे गरीब है और सबसे अधिक पिछडे हुए हैं, 
उनकी श्रावश्णकताओ् को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाय । 

उपर्युक्त मात सिद्धान्त ही सर्वोदय का सार हैं और ये महात्मा ग्राघी की 
शिक्षाओं का भी सार हैं । किन्तु प्रो० श्रीमन्नारायण ने लिखा है कि “सर्वोदय शब्द का 
प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है कि इसके द्वारा हम एक उच्च आदश से कोई राज- 
नीतिक लाभ नही उठाना चहहते हैँ । किन्तु सत्य यही है कि महात्मा गाथी की शिक्षाग्रो 
के अनुसार भारत निश्चित रूप से सर्वोदिय के सिद्धान्तों पर आचरण करने के लिए 
क्ृतमकल्प है ।* इस प्रकार काँग्रेस क्रिसी विशिष्ट सिद्धान्त या वाद ( 7870) पर 
चलने के लिए वाध्य नही है। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के श्रमुतसर* भ्रधिवेशन के 
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झ्रवसर पर प्रधान मन्त्री श्री जवारलाल नेहरू ने आाथिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव को 
प्रस्तुत करते हुए कहा था कि “भारत ससार के समक्ष औद्योगिक ऋान्ति लाने का 
एक नया उपाय अश्रच्तुत कर रहा है। यह उपाय अमरीका या इगलैड या सोवियत 
रूस के उपायो से सर्वथा भिन्‍न है । श्री नेहरू ने श्रागे कहा “हमने अन्तिम रूप से 
तिदचय कर लिया है कि हमारा लक्ष्य समाजजाद की स्थापना है, शौर हम श्षीश्रा- 
तिशीघ्र शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा अपने देश और समाज में समाजवादी व्यवस्था लाना 
चाहते हैं ।” उस नये उपाय को समभाते हुए, जिसको भारत ने औद्योगिक क्रान्ति 
लाने के लिए अपनाया था, श्री नेहरू ने कहा था कि “ब्रिठेव अ्रमरीका, फ्रास और 
जर्मनी ने अपने-अपने देशों में जिस उपाय से कार्य हिया था उसके अनुसार वहाँ 
१००-१४० वर्षो मे औद्योगिक क्रान्ति पूर्ण हुई थी। उत्तत देशों ने इतने लम्बे समय 
तक धीरे-धीरे क्रान्ति को पूर्ण क्रिया । किन्तु रूस ने दूसरे उप्राय से काम किया । 
सोवियत रस ने केवल २० या ३० वर्षो में ही श्रौद्योगिक क्रान्ति का लक्ष्य प्राप्त 
कर लिया । किस्तु उपर्थवत लक्ष्य की प्राप्ति में रूस की सरकार ने पर्याप्त दमन 
क्रिया, और वहाँ की तत्फालीत सरकार सर्वािकारवादी (#एक्रोणपाह्षण४७) थी; 
इसलिए रूस के सर्वसावारश को झौयोगिक कान्ति के लिए मेंहगी कीमत चुकानी 
पडी थी | श्री नेहरू ने दोनो प्रकार के तरीकों को अनुपयुक्त बताया श्रौर इसलिए 
कहा कि “हमारे देश में वे उपाय सफल नही होंगे ।” प्रत्येक देश श्रौद्योगिक और 
सामाजिक क्रान्ति लाने के लिए अपने ही उपायों से सफल हो सकता है। भारत भी 
अपने देश में श्रौद्योगिक क्रान्ति उतनी ही जीघ्रता के साथ लाना चाहता है जितनी 
शीघ्रता के साथ कि रूस में औद्योगिक उन्नति हुईं। किन्तु श्रागे चलकर श्री नेहरू 
ने यह भी कह दिया कि “हम अपने देश में लोकतन्‍्त्रात्मक और ज्ञान्तिपूर्ण उपायो 
के द्वारा ही औद्योगिक ऋान्ति लाना चाहते है ।7 

विदेश नीति के सम्बन्ध में काँग्रेस विश्व में गरान्ति चाहती है और उसका 
विश्वास है कि यदि ससार के राप्ट्र सह-विनाथ अथवा परस्पर-विनाश के इच्छुक 
नही हैं, तो यह अतीव झावद्यक है कि ससार के सभी देश पचरणील (कण 
&0॥8 ) के भिद्धान्त के अनुसार आचरण करे। संसार के विभिन्‍न राप्ट्रो में कलह 
का एक ही कारण है और वह यह है कि आपस में एक राष्ट्र दूसरे के प्रति सन्देह 
रखता है। पचशील पर आचरण करने से आपसी अ्रविश्वास और तनाव कम 
होगा । इस प्रकार काँग्रेस ने सारे सार को सत्य और अहिंसा का उपहार दिया है । 
काँग्रेस के थ्रमृतसर अधिवेशन में विदेश नीति सम्बन्धी प्रस्ताव को प्रधान मनन्‍्त्री 
श्री नेहरू ने पुर'स्थपित किया था। उबत प्रस्ताव को बुद्ध का सन्देश”! कहकर पुकारा 
गया था। उक्त प्रस्ताव में समार के विवेक को चुनौती दी गई थी कि वहया त्तो 
गौतम बुद्ध और गाघी के सार्ग पर चले या अशुवम हारा विनाश का मार्य स्वीकार 
करे। श्री नेहरू ने उक्त प्रस्ताव पर बोलते हुए विपय समिति में कहा था . “मनुष्य 
जाति को या तो गौतम बुद्ध और महात्मा गावीं का मार्य चुनना है या हाइड्रोजन 
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बम द्वारा स्व-विनाश का पथ प्रजस्त करना है। इन दो विकल्पो के अतिरिक्त और 
कोई मार्ग ही तही है ।” 

१६५७ के साधारण निर्वाचनों में काँग्रेस पुन देश के सबसे महत्त्वपूर्ण राज- 
नीतिक दल के रूप मे उदित हुई है। वह केन्द्र में और केरल को छोड़कर श्रन्य 
समस्त राज्यो में सत्तारूढ है। केन्द्र में उसकी स्थिति मजदूत है, लेकिन राज्यो में 
उसकी स्थिति कमजोर पड गई है। यदि प्रथम साधारण निर्वाचनों से तुलना की 
जाये, तो ज्ञात होगा कि काँग्रेस ने बिहार में २७, उत्तर प्रदेशों में १००, गुजरात में 
३० और महाराष्ट्र में १३५ स्थानों से हाथ घोया है । उडीसा में काँग्रेस के हाथ से 
११ स्थान निकल गये हैं और उसे वहाँ मिली-जुली सरकार का निर्माण करता पडा 
है। काँग्रेस की पहली वास्तविक पराजय केरल में हुई है । वहाँ १२६ सदस्यों की 
विधान सभा में उसकी सदस्य संख्या केवल ४३ रह गई है। वगाल में उसने अपनी 
स्थिति को कायम रखा है । पजाब और मद्रास में काँग्रेस को अवश्य लाभ हुए हैं, 
लेकिन इन पर साम्प्रदायिक तत्वो का प्रभाव है। राजस्थान में काँग्रेस की सफलता 
का कारण यह है कि उसने राजाग्रो, जागीरदारों भर जमीदारो को श्रपने श्रन्दर 
शामिल कर लिया है । 


प्रजा समाजवादी दल (७ 78] 80०७!।॥ह8॥ २7% )--पूर्वकाल की 
समाजवादी पार्टी और आचार्य कृपलानी द्वारा सस्थापित कृषक मज़दूर प्रजा पार्टी 
के मिल जाने के फलस्वरूप प्रजा समाजवादी दल का जन्म हुआ । जैसा कि बताया 
भी जा चुका है, पहिले समाजबादी पार्टी, काँग्रेस का वामपक्ष थी, किन्तु मार्च १६४८ 
में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के शीघ्र बाद समाजवादी काँग्रेस से विलग हो गए, और उन्होने 
श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की । 
समाजवादी दल कृतसकल्प था कि भारत में लोकतन्त्रात्मसक समाजवादी समाज की 
स्थापना होनी च्हिए ५ समाजवादियों की मान्यता थी कि लोकत्तत्त्रात्मक समाजवादी 
समाज में “हर एक व्यक्ति की श्रम करना पडेगा, और सभी व्यवित स्त्रियो सहित 
समान होगे, उस समाज में सभी को उन्नति और काम के समान अ्रवसर उपलब्ध 
होगे और व्यक्तियों के वेतनो मे इतना भारी अन्तर नही होगा कि वर्ग-विभेदो को 
प्रश्नय मिले, उस समाज में सारी सम्पत्ति पर सारे समाज का बझाधिपत्य होगा, तथा 
उस समाज में नियोजन के अनुसार विकास होगा, परिश्रम का पारिश्रमिक मिलेगा 
और किसी से जवर्देस्ती बेट वैगार नही ली जायगी, सक्षेप में उस समाज में जीवन 
सुखी होगा, पूर्ण होगा श्रौर सुन्दर होगा |”? उपर्युक्त लोकततन्त्रात्मसक समाजवादी 
समाज की स्थापना के लिए क्रान्ति को आवश्यक माना गया । समाजवादी दल लोक- 
तन्त्रात्मक समाजवाद में विश्वास करता है, और सर्वाधिकारवादी साम्यवाद में 
निहित खतरो से भी बेखवर नही है। इस प्रकार समाजवादी पार्टी ने अश्रपने नीति 
सम्बन्धी वक्‍तव्य में कहा था “हम लोकतलन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना के लिए 
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क्रान्ति का मार्ग ग्रहण करेंगे। शासन-सत्ता हथियाते के लिए वैधानिक उपाय ऐसे 
ही देश में प्रभावी हो सकते हैं जहाँ पूर्ण लोकतत्त्र के श्रनुसार व्यवहार होते हैं, और 
जहाँ श्रमिक वर्ग, कृपक वर्ग, और सिम्त मध्य वर्ग के लोगो के दिल और दिमाग 
वयस्क हो चुके हैं और जहाँ सशक्त राजनीतिक दल हैं । जिस देश में ऐसी अ्रवस्थाओं 
का अभाव है, वहाँ लोकतन्त्ात्मक समाजवाद की स्थापना के लिए वैधानिक उपाय 
प्रभावशून्य, अपर्याप्त और भयातक सिद्ध होगे ।”” सक्षेप में समाजवादी दल वैधानिक 
उपायो का तभी श्राश्रय ले सकता था जब देश मे पूर्ण लोकतन्त्र का श्राधिपत्य हो । 
यदि लोकतन्‍्त्रात्मक राजनीतिक सस्थाओ को फलने-फूलने से रोका गया तो कान्ति 
का मार्ग प्रशस्त हो सकता है । 

समाजवादी दल और कृपक मज़दूर प्रजा पार्टी के मिल जाने के फलस्वरूप, 
नव-निर्मित प्रजा समाजवादी दल का कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया गया है कि 
अब यह दल शान्तिपूर्ण उपायो से ऐसे लोकतन्त्रात्मक समाजवादी समाज की स्थापना 
करना चाहता है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक अ्रथवा आर्थिक ज्ञोपण वर्जित हो । 
इस प्रकार प्रजा समाजवादी दल, समाजवादी समाज की स्थापना के लिए शान्तिपूर्ण 
उपायो में विद्वास करता है। निष्क्रिय (0४०7०) समाजवादी दल की तरह, प्रजा 
समाजवादी दल इस बात के लिए जिद नहीं करता कि यदि देश में उन्मुक्त और 
पूर्ण लोकतन्त्र नही है तो क्रान्ति का मार्ग ग्रहण करना झ्ावव्यक होगा । प्रजा समाज- 
वादी दल (7 8 9.) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने जो नीति सम्बन्धी 
वक्‍तव्य तैयार किया और जिस पर दिसम्बर १६५४ में गया में विचार-विनिमय 
हुआ, उसमें स्पष्ट शब्दों मे उस समाज की स्परेखा भ्रस्तुत्त की गई है, जो पार्टी का 
लक्ष्य है, भौर उक्त वक्तव्य के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है कि वत्तेमान पूँजीवादी ढाँचे 
के स्थान पर समाजवादी समाज की स्थापना के लिए केवल वैधानिक और लोक- 
तनन्‍्न्रात्मक उपायो को ही काम में लाया जायगा । 

प्रजा समाजवादी दल (9 8 9) का शान्तिपूर्ण, वैधानिक और लोक- 
तन्त्रात्मक उपायो में विश्वास है, इसलिए यह दल काँग्रेस के निकट है। काँग्रेस और 
प्रजा समाजवादी दल (7 8 9) के सामाजिक और आशिक प्रोग्राम में पर्याप्त 
समानता है। दोनो दल शान्तिपूर्ण उपायों हारा समाजवादी व्यवस्था लाना चाहते 
हैं। दोनो दलो को विश्वास है कि लोगो के जीवन-स्तर को उठाया जा सकता है, 
देश में पूर्ण रोजगार की अवस्था लाई जा सकती है, उद्योगीकरण भश्रौर राजकीय 
सहायता के द्वारा आथिक समानता प्राप्त की जा सकती है, ग्रामोद्योगो और कुटीर 
उद्योगो को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, भूमि का इस प्रकार पुनवितरण होना चाहिए 
कि हर एक को शुज्ञारे के लायक जमीन मिल जाय, समाज का सगठत सहकारी 
आधार पर किया जाय, फैक्टरियो के प्रवन्ध में श्रमिको का भी हाथ हो, गाँव 
पचायतो का विकास हो और बडे पैमाने पर समन्वित नियोजन हो । किन्तु सामाजिक 
आ्ाधिक प्रश्नो पर समाजवादी दृष्टिकोण और काँग्रेस के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण 
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प्रन्तर है । प्रजा समाजवादी दल (2 8, ? ) के नीति-सम्बन्धी ववतव्य के अनुसार 
बडे उद्योगो पर सारे समाज का स्वामित्व होगा । इसके विपरीत, इस समय, काँग्रेस 
वत्तंमान उद्योगो के राष्ट्रीयकरण के लिए उद्यत नही है, और वह चाहती है कि 
द्वितीय पचवर्षीय योजना में प्राइवेट उद्योगो के लिए स्थान रहे और यही द्वितीय 
पचवर्षीय योजना का लक्ष्य है । 

विदेश नीति के सम्बन्ध में काँप्रेस और प्रजा समाजवादी दल (? 8 ?) 
में कोई मतभेद नही है। दोनो दल यही चाहते हैं कि किसी शक्ति गुट में न मिला 
जाय, शान्ति का क्षेत्र बढ़ाया जाय, एक तृतीय ग्रुट (शान्ति ग्रट) की स्थापना की 
जय, श्रणु श्रायु ओ के युद्ध पर रोक लगायी जाय, प्रत्येक देश के शस्त्रास्त्रों मे कमी 
की जाय, जातीयता के भाव को निरुसाहित किया जाय, साम्राज्यवाद और श्रन्य 
शोषण की सस्थाओ्रो का उन्मूलन किया जाय, पिछडे झ्राथिक वर्गों का बिकास किया 
जाय जिमके लिए बिना राजनीतिक शर्तो के विदेशी सहायता मिलनी चाहिए और 
सभी देशों को पचशील में निहित सिद्धान्त स्वीकार्य हो । 

प्रजा समाजवादी दल चाहता है कि भारतीय सविधान पर पुनविचार हो, 
ताकि नागरिक स्वतन्त्रताओो का विस्तार हो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 
कम की जाएँ तथा राष्ट्रपति की अ्रध्यादेश जारी करने सम्बन्धी जक्तियाँ मर्यादित 
की जाएँ, साय ही सम्पत्ति के अधिकारो सम्बन्धी सर्वेवानिक उपवन्धो को इस 
प्रकार सशोधित किया जाय कि यथा आवश्यकता प्राइवेट सम्पत्ति को सार्वजनिक 
उपभोग के लिए आसानी से श्रजित किया जा सके । 

प्रजा समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के नीति-सम्बन्धी 
वक्तव्य से दो तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं । इन तथ्यो को समझ लेना उपादेय होगा 
क्योकि तभी इस दल के भविष्य के बारे में कुछ मत बताया जा सकता है । प्रजा 
समाजवादी दल ऋुछ बुनियादी बातो में अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है, जो काँग्रेस 
के दृष्टिकोण से भिन्‍न है । काँग्रेस समझती है कि समाजवाद के सिद्धान्त इस सीमा 
तक काल्पनिक, कठोर, सैद्धातिक और श्रस्पष्ट हैं कि उत्त पर व्यावहारिक श्रमल 
नही हो सकता । इसके विपरीत प्रजा समाजवादी दल काँग्रेस को प्रतिक्रियावादी और 
अलोकतन्त्रात्मक संगठन समझता है । फिर भी काँग्रेस और प्रजा समाजवादियों 
में जो सैद्धान्तिक मतभेद हूँ, वे उत्तते मौलिक और उग्र नही हैं जितने कि उक्त दोनो 
सगठनों या दलों के साम्यवादियों से भिन्‍न हैं । साधारण बुद्धि का कोई व्यवित काँग्रेस 
और प्रजा समाजवादियो में भेद नही कर सकता । १६४५४ के प्रारम्भ में प्रजा समाज- 
वादी दल ने काँग्रेस के समर्थन पर जावण कोर-कोचीन में मन्त्रिमण्डल का निर्माण 
किया था, यद्यपि ११६ सदस्यों के सदन में प्रजा समाजवादियों को केवल १६ स्थान 
हस्तगत थे। पुन, प्रजा समाजवादी दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मत है कि 
दल की सर्वोच्च परिषद्‌ की आज्ञा से श्रापात काल की अवस्था में सयुक्तत या मिली- 
जुली केन्द्रीय सरकार के निर्माण में प्रजा समाजवादी दल सहयोग कर सकता है | 


इससे भी यही अनुमान लगाया जा सकता है कि काँग्रेस और प्रजा समाजवादी दल 
$ मौलिक मतभेद नहीं हैं । 
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हाल ही में प्रजा समाजवादी दल में फूट के लक्षण दिखाई दिए थे । इससे 
लोगो के दिमागो में खलबली मच गई है, और नही कहा जा सकता कि प्र० स० 
दल (7? 8 ९ ) कहाँ तक सर्वमाघारण की झाशाओं को पूर्ण करेगा, क्योंकि प्रजा 
समाजवादियों के अनुसार स्पष्टत काँग्रेस शासन भ्रयोग्य सिद्ध हो रहा है। तथ्य यह 
है कि दल विघटित हांने की स्थिति में है, इसलिए श्षीक्षातिशीघत्र उसको श्रपनी 
कमियो की ओर ध्यान देवा चाहिए । उसने राज्य विधानमडलो में कुल १६९६ स्थान 
प्राप्त किये हैं। उसकी सदस्य-सख्या यू० पी० में ४४, वम्बई में ३६ और बिहार में 
३१ है। श्री एन० आर० मलकानी का कहना है कि “यह दल काँग्रेस को कही भी 
चुनौती नही देता । उसने महाराष्ट्र मे भाषा--तूफान पर सवारी की है, और विहार 
तथा यू० पी० में काँग्रेस के विघटन से लाभ उठाया है। उसके पास नेतृत्व भौर 
कार्यक्रमों का अभाव है। अपने अ्रपवित्र गठवधनो के कारण उसकी स्थिति और 
खराब हो जायेगी । वह पूर्ण त्ता तो कही भी प्राप्त न कर सकेगी । हाँ, जहाँ-तहाँ 
मिली-जुली सरकारो का भले ही निर्माण कर ले ।” 

साम्पयवादी दल (५४७ 007्राएघ्णा8 ?&7४9)--साम्यवादी और प्रन्य 
वामपक्षी दलो का संगठन ही लोक सभा में विरोधी दल का निर्माण करता है। 
इस दल ने १६५२ के प्रथम सवारण निर्वाचनों की तुलना में अ्रधिक स्थान प्राप्त 
किये हैं । उसने अपना ध्यान मुख्य रूप से केरल, पश्चिमी वयाल और पग्राप्न मे केशद्रित 
रखा है | केरल मे उसने पहली वार सम्म्यवादी सरकार का निर्माण किया है। 
भारतीय साम्यवादी दल चाहता है ”क्रि गरीव और मजदूर वर्ग को सगठित किया जाय 
और तब साम्राज्यवाद विरोधी श्रौर कृपकरर्गीय क्रान्ति के लिए प्रयत्न किया जाय । 
उक्त सफल कार्ति के फलस्वरूप पूर्ण राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त की जाय । पूर्ण राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने के वाद सर्वहारावर्गीय लोकतन्त्रात्मक राज्य की स्थापना की 
जाय । उक्त राज्य की प्रशासनिक वायडोर श्रमिक वर्ग अथवा सर्वहारा वर्ग के हाथो में 
होगी । इस प्रकार साम्यवादी दल देश में माक्स और लेनिन के सिद्धान्तो पर समाज- 
वादी समाज वी स्थापना करना चाहता है ।” साम्यवादी दल के कार्यक्रम में निम्न- 
लिखित ध्येय बताये गए हैँ । भारत का ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद , 
भारत में निवास करने वाली रापष्ट्रीयताओ को आत्म-निर्णय का अधिकार दिया जाय 
और यदि वे भारत संघ से विलग होना चाहे तो उन्हे तदर्य छूट दी जाय; भारत 
का पूर्ण ऐज्छिक सघ बने जिसमे स्वायत्तशासी एवं एक भाषाभाषी राज्य हो, श्रत्प- 
सख्यकों को अ्रपनी-प्रपती भाषा और सस्कृति बनायें रखने का अधिकार हो, सारे 
राजे, महाराजे और मूतपूर्व सामन्‍्त समाप्त कर दिये जाएँ, विदेशी पूंजी को जब्त 
कर लिया जाय, सारी भूमि किसानों में वितरित कर दी जाय, सारे उद्योगों का 
राष्ट्रीयररण कर दिया जाय, सभी को कम से कम ग़॒ज़ारे और वसर के लायक 
वेतन दिया जाय, काम के घटे श्राठ से अधिक न हो , स्त्रियों के विरुद्ध सारी आधिक 
ग्रौर सामाजिक निर्योग्यताएँ समाप्त कर दी जाएँ, स्त्रियों को पुरुषों के समान 
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काम के लिए समान वेतन मिले, सभी बच्चो के लिए मुफ्त और श्रावरयक रूप से 
शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय, सभी लोगो को सुफ्त डाक्टरी सेवा और मुफ्त दवाएँ 
मिलें, नौकरशाही प्रशासन के स्थान पर निर्वाचित अ्रविकारी नियुक्त किए जाएँ 
जिनके मार्ग-दर्शन के लिए सर्वेहारावर्गीय समितियाँ नियुवत्त की जाएँ, लोकतन्‍्त्रात्मक 
ग्राधार पर सेना का सगठन किया जाय और सभा नागरिकों को हथियार रखने 
की छूट हो । 
भारतीय साम्यवादी दल (0 ? 7 ) पअ्रपने उद्देश्य और घ्येय की प्राप्ति के 
लिए जिस मार्ग को ग्रहरा करता था, वह कुछ दिन पहिले तक तो पुराना वही 
श्रान्दोलन और प्रत्यक्ष कार्रवाई का मार्ग था, ग्र्थात्‌ हडताल, तोड-फोड श्रादि, और 
उदत उपाय मावर्स और लेनिन की शिक्षा्रों के अनुरूप ही थे। किन्तु आजकल 
सोवियत साम्यवादी दल की नीति में श्राकाश-पाताल का अ्रन्तर है। अभ्रव यह स्वीकार 
किया जाता है कि शाच्तिपूर्ण उपायो के द्वारा भी समाजवादी व्यवस्था लाईजा 
सकती है, और जिस देश में ससदीय शासन-प्रणाली प्रचलित है, वहाँ शान्तिपुर्ण 
उपायो के द्वारा विना हिसक क्रान्ति का सहारा लिये पूंजीवादी व्यवस्था को बदल 
कर समाजवादी व्यवस्था लाना सम्भव है । इस प्रकार लगभग लोकतस्त्रात्मक दुष्टि- 
कोण को स्वीकार कर लिया गया है, तथा अ्रव मातर्स के वर्ग-पथधषं के सिद्धान्त 
और सर्यहारावर्गीय क्रान्ति को तिलाञजलि दे दी गई है। भारतीय साम्यवादी दल 
की चतुर्थ काँग्रेस का अधिवेशन पालघाट में पिछले वर्ष ही हुआ था। उक्त 
काँग्रेस में जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ, उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए, साम्ब- 
वादी दल के जनरल सेक्रेटरी श्री अजय घोष ने बताया था कि भारतीय साम्यवादी 
भी सोवियत दल के नये और परिवत्तित विचारों से पूणतया सहमत हैं । 
भारतीय साम्यवादी दल (0 ? 7 ) की नई नीति के अनुसार श्रव साम्य- 
वादी नेहरू जी की विदेश नीति का समर्थन करते हैं । घरेलू मामलो में भी भारतीय 
साम्यवादियो का रुख उतना कठोर नही है जितना कि पहिले था। पालघाट काँग्रेस 
के अवसर पर साम्यवादियो ने उन सम्भावनाम्रो पर विचार किया था जिनके आधार 
पर नेहरू सरकार का समर्थन किया जा सके। इस प्रकार पालघाट की चतुर्थ 
काँग्रेस में सवेसम्मति से राजनीतिक प्रस्ताव का पास हो जाना यह इंगित करता है 
कि दल के वाम पक्ष और मध्य पक्ष की जीत है, फिर भी दलीय नीति में भारी 
परिवत्तेन भ्रवश्य दिखाई देता है । १९ मई, १६५६ को भारतीय साम्यवादी दल के 
जनरल सेक्रेटरी ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मे कहा था कि “द्वितीय पचवर्षीय 
योजना के जो लक्ष्य और उद्देश्य बताये गए हैं, और तत्सम्बन्धी जो प्रस्ताव 
सामने आये हैं, उतद॒ पर हमारा सरकार से सतैक्य है ।” उन्होने यह भी कहा कि 
“साम्यवादी दल किसी भी दल और काँग्रेस के साथ भी किसी ऐसी योजना को 
क्यान्वित करने मे सहयोग देने को तैयार है जिसका सम्बन्ध देश के आर्थिक विकास से 
हो अथवा जिसका सम्बन्ध सर्वसाधारण के जीवन-स्तर को सुधारने से हो /”! इन 
परिवर्ततों की पृष्ठभूमि में कहा जा सकता है कि भारतीय साम्यवादी दल (0797) 
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ने भारत सरकार को विदेश नीति, गृह नीति, रक्षा नीति अथवा आशिक नीति 
आ्रादि सभी वातो में विरोध का अपना पुराना हठ छोड दिया है, और इस समय 
साम्यवादी (0 ? ॥ ) सहयोग और समझदारी से काम करने को तैयार दिखाई 
देते हैं । 

हिन्दू महासभा (प्रपा० प्रागत० ॥४७॥88898 )--भारत के स्वतन्त्र होने के 
चाद भी हिन्दू महासभा साम्प्रदायिक ससथा ही बनी रही, यद्यपि भारतीय सविधान 
ने स्पप्टत धर्म॑निरपेक्ष राज्य की स्थापना की है । हिन्दू महासभा ने देश के विभाजन 
का कठोर विरोध किया था और उस सम्बन्ध में काँग्रेस की कार्रवाई को अर्थात्‌ 
काँग्रेस द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने को मुसलिमपरस्ती (8&990886- 
१0९॥$ ० ४७ 'पशए8) कहा था। हिन्दू महासभा के एक अददूरदर्शी सदस्य 
ने ही राष्ट्रपिता महात्मा गाघी की हत्या की थी। इसके कारण दल की प्रतिप्ठा 
घट गई, और हिन्दू महासभा के श्रनेको समझदार नदस्यों ने यह इच्छा व्यतत की 
कि हिन्दू महासभा को केवल साम्क्ृनिक क्षेत्र में कार्य करता चाहिए। किन्तु उन्हें 
सफलता नही मिली और हिन्दू महासभा अब भी उसी प्रकार चल रही है 

हिन्दू महासभा चाहती है कि देश का जो १६४७ में विभाजन हुआ, वह 
रह हो जाय और अजण्ड हिन्दुस्तान की स्थापना हो, तथा भारत में हिन्दू राष्ट्र का 
तथा हिन्दू राष्ट्रीयता का जन्म हो। किन्तु उक्त ध्येय किस प्रकार प्राप्त होगा, 
यह अभी व्यक्त नही किया गया है। दल को केवल ऐसे हिन्दुओं से समर्थन मिलता 
है जो हिन्दू घर्म श्र हिन्दू सस्कृति पर गवे करते हैं और जो हिन्दू गौरव को पुन 
सम्थापित करना चाहते हैं। हिन्दू महासभा के समर्यक्र विशेष रूप से महाराष्ट्र, 
पश्चिमी वगाल और पजाव में अविक सख्या में मिलेंगे । किन्तु देश की राजनीति में 
हिन्दू महासभा का कोई स्थान नही हैं। पिछले महानिर्वाचत्र में हिन्दू महासभा को 
कुछ थोडी-सी सीटें तो ससदु में प्राप्त हुई थी श्ौर कुल बीस सीटे राज्यों के विधान- 
मण्डलो में प्राप्त हुई थी | इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हिन्दू सान्प्रदायिक्ता 
ने देश के निर्वाचकों को बिल्कुल प्रभावित नही किया, श्ौर त्तारे देश में घर्ममिरपेक्ष 
दलो (86०प्रोष्ट' 7९४8 ) को अपेक्षाकृत अधिक समर्थन मिला । 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ (7४७ 8005७ 99858 86४२ शिव्ग्ही)-- 
यह दल राजनीतिक सगठन तो नही है किन्तु इसके झादर्श और ध्येय वही हैं जो ह्न्दि 
महासभा और अन्य हिन्दू संगठनों जेसे भारतीय जनसघ आदि के हैँ । इस दल की 
स्थापना १६२४ में इन उद्देश्य से की गई थी कि हिन्दुश्रो को सैनिक प्रथिक्षण दिया 
जाय और उनमे सामाजिक चेतना का वियान हो, साथ ही हिन्दुओं की झारीन्कि, 
बौद्धिक शौर नैतिक उन्‍तति हो श्र इस कार भारत में हिन्दू राष्ट्र की स्थापना हो। 
ख्री एम० एस० गोलवलकर राष्ट्रीय स्वव सेवक सघ के प्रधान हैँ। उनवी ४०वी 
वर्षगांठ के अवसर पर एक उत्सव मनाना गया था। उतस पश्रवसर पर उन्होने कहा था 
कि “भारतीय राप्ट्र का नाम हिन्दू राप्ट्र होगा; और राष्ट्रीय स्वव सेवक सघ ही एक 
ऐसा सगठन है जिसके प्रयत्नो के फलस्वल्प भारत में हिन्दू राज की स्थापना होगी ।” 
झ्रागे चलकर श्री गोलवलकर महोदय ने कहा, “राप्ट्रीय स्वय सेवक सब के मार्ग में छ्छ 


३७२ भारतीय गणराज्य का शासन 


भी बाधाएँ उठ खडी हो, किन्तु हम भारत में हिन्दू राष्ट्र की स्थापना करके रहेगे ।/ 
राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ मारत की एकता में विश्वास करता है क्योकि एकता से ही 
देश समृद्ध और सुदृढ होगा। सघ, भापावार प्रान्तों के पुनर्गठन के पक्ष में नही है, 
और प्रान्तीयता की भावना को सघ हेय दुष्टि से देखता है । श्री गोलवलकर ने दिल्ली 
की एक महती सभा में घोषणा की थी कि “प्रान्तीयता या भाषा के सम्बन्ध से 
पृथकता की भावना रखना देशद्रोह है ।* किन्तु उन्होने यह नही समका कि भारत की 
एकता और हिन्दू राष्ट्र के मन्सूबे दो परस्पर-विरोबी सिद्धान्त हैं ! 
भारतीय जन-सघ (7७७ 898709& 7७9 5%980 )--स्वततन्त्र भारत के प्रथम 
महानिर्वाचन के पूर्वे स्वर्गीय डा० व्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जन- 
संघ का जन्म हुआ । जन-सघ, वास्तव में राष्ट्रीय स्वय सेवक सघ का ही श्रग है, और 
इस संगठन में राष्ट्रीय स्व4 सेवक सघ के कार्यकर्ता हैं श्रथवा वे लोग हैं जो एक देश, 
एक सस्क्ृति और एक राष्ट्र में विश्वास करते हैं । जन-सघ को पिछले महानिर्वाचन 
में सफलता नही मिली श्रौर ससद्‌ के लिए सघ ने €४ स्थानों पर सघ५षं किया, किन्तु 
वह केवल तीन स्थान प्राप्त कर सका। दूसरे साधारण निर्वाचनो में उसने लोकसभा 
में ४ स्थान प्राप्त किए हैँ । जन-सघ का प्रभाव विशेष रूप से भध्य प्रदेश, पजाब- 
राजस्थान और यू० पी० में है । 
भारतीय राजनीतिक दल व्यवस्था की कुछ महत्त्वपुर्ण विशेषताएँ 
(8076 शएणांध्ा 687९8 ० 0० शतक एच्वकर 89ए8॥00 ) 
एक दल फी प्रधानता (१४७ 7)0मश7%&00० ० & 80806 7?87७४४)--भारतीय 

राजनीतिक दल-व्यवस्था की सबसे मह्त्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि केद्ध और राज्यों 
में काँग्रेस की ही प्रधानता है और सभी लोगो ने काँग्रेस के प्रति प्रेम और भवत्रित का 
भाव प्रदर्शित किया हैं। इसके कई कारण हैं | देश की स्वतन्त्रता की लडाई में जिन 
अनेको शहीदो ने प्राण त्याग किए, उन्ही के खूत और हड्डियो के ढाँचे पर काँग्रेस का 
निर्माण हुआ , इसलिए भारतीय सर्वेसाधारण की निगाहो में काँग्रेस के प्रति महान्‌ 
झ्ादर है । वे समभते हैँ कि काँग्रेस उन करोडो ज्ञात और अज्ञात हुतात्माश्रो की 
पविन्न यादगार है जिन्होने काँग्रेस के तिरंगे के नीचे भारत माता की स्वतन्त्रता की 
खातिर अपना सभी कुछ वलिदान कर दिया। काँग्रेस ने ही ब्रिटिश भारतीय सरकार 
का उत्तरदायित्व सँमाला, और महान्‌ श्रापात के काल में काँग्रेस ही स्वतन्त्रता- 
प्राष्ति के बाद देश को सुरक्षित रूप से वचा ले गई, और यह काँग्रेस के त्याग और 
गौरव का सूचक है कि उसके प्रयत्तों के फलस्वरूप नया शिशु-भारत-राज्यरूपी जहाज 
सुसीवत के भमावातो से साफ वचाकर किनारे लगा दिया गया। कॉग्रेस की पुरानी 
सफलताओो को देखते हुए अब भी लोगो को काँग्रेस में विश्वास है । और जिन लोगो 

के हाथो में देश और जासन की वागडोर है, वे ऐमे त्यागी और कर्म॑निष्ठ राजनीतिज्ञ 
हैं जिनके देश-प्रेम, सचाई, ईमानदारी और राजनीतिक योग्यता की भारी घाक 

है । जहाँ गाधी जी और उनकी कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, नेहरू जी और 


य ॥॥0 वाफ॥0०, 8709]9 0876 , &फएचो 7, 3956, $ 8 
2 वात, 23फछगणा 0, 956, छ 5. 
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उनकी सरकार ने देश को श्रन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में प्रमुख स्थान दिला दिया है । 
जहाँ गाधी जी ने काँग्रेस में क्रान्ति की लहर फूंक दी और उसे स्वतन्त्रता की लडाई 
का सेना मुख बनाया, नेहरू जी ने ऐसी लहर फूंक दी है जिससे काँग्रेस सरकार ने दो 
ऐसी पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात किया है जिनका आदर्श है देश में समाजवादी 
समाज की स्थापना करना । सत्य यह है कि झ्राज नेहरू जी ही काँग्रेस है, श्रौर कांग्रेस 
ही नेहरू की वाणी है | नेहरू जी का गतिशील व्यक्तित्व सारे देश की राजनीति पर 
छाया हुआ है, और विरोधी दलो के सदस्य भी मुक्त कण्ठ से नेहरू जी की प्रणसा करते 
हैं ।! भारतीय सम्यवादी दल की नीति में परिवर्तत और उसका नेहरू सरकार की 
विदेशी नीति के प्रति समर्थन, और द्वितीय पचवर्षीय योजना एवं अन्य कई प्रस्तावों 
झौर उद्देश्यों के प्रति मरकार और साम्यवादियों में मतैवय-ये सब ऐसे तथ्य हैं 
जिन्होंने काँग्रेस और साम्यवादियों के बीच के विभेदों की दीवार को छाँट दिया 
है, और विशेष रूप से जब साम्यवादी यह कहते लगे हैं कि समाजवादी व्यवस्था 
श्ान्तिपूर्ण उपायो के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है और नामाजिक विकान के 
पियम सभी देशो में समान नहीं हैँ, तो निश्चित रूप से यह सव नेहैझू और काँग्रेस की 
मअहान्‌ सफढूता का द्योतक है ।? 

श्री अजय कुमार घोष, भारतीय साम्यवादी दल के जनरल नेक्रेटरी ने साम्य- 
थादी दल की चौथी कांग्रेस की स्वागत समिति के समक्ष पालघाट में कहा था कि 
“हाल के वर्षों में भारत की अन्तर्राष्ट्रीय लेत्र में ख्याति बढ़ी है, और अब भारत 
अन्तर ट्रीय मामलों में एक शव्तिशाली मसत्ता है जो सस्तार में शान्ति स्थापना में 
योग दे रहा है ।* 

इस प्रकार विरोधी दल के द्वारा, झामन की ग्ृहनीति और विदेशी नीति की 
सराहना, वास्तव में ससदीय लोकतन्‍्त्र के लिए एक अनहोनी-सी चीज़ है। झौर 
कौग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य दल का न तो सर्वसाधारण पर इतना प्रभाव है और 
न सर्वसाधारण में इतना मान है। सत्तारढ दल होने के कारण, काँग्रेस को अन्य दलो 
की अपेक्षा अधिक प्रचार सुविधाएँ हैं और उसके श्ाथिक स्लीत भी श्रन्य दलो की 
ग्रपेक्षा भचच्छे हैं। इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि कांग्रेस का संगठन 
मारे देश में जाल की तरह फैला हुम्रा है। और यह संगठन सुदृढ़ और सुव्यवस्थित 
है। काँग्रेस का सदेश और काँग्रेस सरकार की सफलताओं के भारत के कोने-कोने में 


] ओर एम० वी० कामब (व ए. फण्याओ0)) समदू-सदस्य ने, ७ भ्रप्रेल, १६५६ को 
एक साहित्यिक ग्रोष्ठा में एक भाषण डिया था, जो ट्रिब्यून (7फ्रफैणा०) नामक पत्र में € श्रप्न न, 
२६५६ के भक में १०वें पृष्ठ पर प्रकाशित हुझा था। टये देखिए । 

० भारतीय साम्यवादी दल (0 ? 7) की चतुर्थ कॉग्रेम के राजनातिक प्रस्ताव को 
देसिए। ?४ अप्रैल, १६४५६ को श्री गोपानन ने विचूर में ण्क वक्तव्य दिया यथा उसे नी देखिए । उस्त 
वक्तस्य ट्रिब्यून नामक पत्र में १४ अग्रेल, ?६५६ के अक में पृष्ठ ६ पर दुपा या । 

3 एफ पफ्रपाल, ठैएगो 4, 956, 9 0 इसके भतिरिक्त थी ऋजय कुमार घोष 
की प्रेस कॉन्फरस की वत्तों भी देखिए जो उन्होंने दिल्वी में १६ मई, १६४६ को दी यी। इसके लिए 
२० मई, १६५६ का ट्रिब्यून पत्र देखिए । 
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डके पिट रहे हैँ । इसलिए स्वाभाविक ही है जो इस समय काँग्रेस ही देश की राज- 
नीति पर छायी हुई है । निश्चित है कि प्रभी कुछ वर्षों तक काँग्रेस की ही तूती 
बोलेगी । विरोधी दल भी ऐसा ही समझते हैं । 

सगठित विरोधी दल का प्रभाव (89५७७०७ ० [००४२० 09ए०शणणा ) -- 
भारतीय राजनीति में यह भी ग्लाइ्वर्यजतक विशेषता है; और सम्भवत यह 
काँग्रेस की सर्वप्रियता का आवश्यक परिणाम है कि देश मे, काँगेस के विरोध में 
प्रभावी और सगठित विरोधी दलो का पूर्ण श्रभाव है। यद्यपि काँग्रेस अब संसदीय 
कार्यक्रम में विध्वास करती है, फिर भी उसने अपने पुराने रवैये को नही त्यागा है । 
काँग्रेस अब भी अपने आपको राष्ट्रीय संगठन समभती है, और प्ब भी उसने भपना 
पुराना हठ नहीं छोडा है जिसके अनुसार उसके नेता कहा करते थे कि “जो काँग्रेस 
के साथ नही हैं, वे देश की समृद्धि श्रोर स्थायित्व के लिए खतरा पैदा करते हैं ।” 
दूसरे जब्दो में कहा जा सकता है कि काँग्रेस को ऐसा श्रभिमान हो गया है मानों 
देश-भवित का काँग्रेसियो ने ही ठेका ले लिया है और काँग्रेसी अन्य दलो की देश-भवित 
पर सन्देह करते हैं । तथ्य यह है कि काँग्रेस विरोधी दलो से घबराती है क्योकि बह 
काँग्रेस के विरोधियों को देश के विरोधी समझ रही है। स्थिति यहाँ तक विगड 
गई है कि सामान्य काँग्रेसी ईमानदारीपूर्ण मतभेद को भी सहन करने के लिए तैयार 
नही है। 

किन्तु बिना शक्तिशाली और संगठित विरोधी दल के लोकतलन्त्र अधिनायक- 
वाद से भ्रधिक भयावह वन सकता है। कहावत है कि यदि विरोधी दल नही है 
तो सच्चा लोकतन्‍्त्र भी नही है । विरोबी दल वह है जो सत्तारढ दल का विरोध 
करे, उसकी कमज़ोरियो पर श्राक्षेप करे श्रौर यदि सम्भव हो तो उसको पदच्युत कर 
दे। विरोधी दल सर्देव इस ताक में रहता ?े कि सरकार की या व्यक्तिगत मन्न्रियों 
की गलतियो पर आक्षेप करे और इस प्रकार सामान्य जनमत उनके विरोध में उभाडे | 
विरोधी दल अपने इस कर्तव्य का धेयंपूर्वक निर्वेहन करता रहता है, और यह, ससदीय 
शासन-प्रणाली मे, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और कुशासन को बदलने के लिए 
अ्रत्यन्त प्रभावी अकुश है। यही वह सावन है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अन्याय का 
निराकरण हो सकता है । यदि किसी देश में उत्तरदायी ओर सहानुभूतिपूर्ण शासन की 
सृष्टि करना है, तो उस देश के शासन में आलोचना का श्रादर करना ही होगा । 
झ्ालोचना सहत करने वाला शासन उन्मुकत श्लौर ईमानदारी पूर्ण शासन करता है। 
ऐसा शासन, आलोचना के जवाब में विरोधियों का दमन नहीं करता, अ्रपितु वह 
विवेग्युक्त तर्कों से विरोधियो को समभाने का प्रयत्त करता है, किन्तु उक्त विवेकयुवत 
तर्को के पीछे जनमत का समर्थन होना चाहिए | यदि कोई शासन विरोध को सहन 
करने के लिए तैयार नही है, तो वह स्वय खतरा मोन लेता है । 


| श्री एम० बी० कामथ ने ७ अ्रप्नल, (६५६ को एक साहित्यिक गोष्ठी में भाषण दिया 
था, नो द्विब्यून नाम पत्र में € अप्र ल, १६५४ को पृष्ठ ६ पर छष्ण था। उसे देखिए । 


राजनीतिक दल ३७५ 


इसलिए ससदीय शासन-प्रणाली के लिए विरोधी दल श्रत्यन्त श्रयरिहार्य 
है | अत , यह वहुत आवश्यक है कि यदि भारत में शक्तिशाली समदीय लोकतन्त्र 
की स्थापना वाछनीय है, तो शक्तिशाली विरोधी दल बनाना ही होगा । सत्तारूढ दल 
का भी यह कत्तेव्य है कि वह अपने राजनीतिक दायित्वों को पूरा करे क्योकि शासन 
के वाद दूसरा दर्जा विरोधी दल का है। साम्यवादी दल की नीति मे परिवत्तंन 
हुआ है और इस दल की यह इच्छा भी है कि देश में शान्तिपर्ण उपायो के द्वारा 
समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जाय, तो फिर “निश्चित रूप से सभी देशभक्‍त 
ग्ौर लोकतन्‍्त्रात्मक दलो को मिल जाना चाहिए ।” श्री श्रजय कुमार घोष 
के शब्दों में “सम्मिलित प्रयत्नो के फलस्वस्प अपने देश के महान्‌ गौरव को अधिक 
बढाना चाहिए ।? २५ फरवरी, १६५६ को ससदीय लोकतन्‍त्र के ऊपर एक तत्त्वान्वे- 
षक गोष्ठी हुई थी जिसके सभापति डा० रावकृष्णन्‌ थे, ग्रौर जिसका उद्घाटन प्‌० 
जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उक्त गोष्टी (8९४977००) ने निर्णय किया था कि 
सत्तारूठ दल और विरोधी दल मिलकर ही ससदीय लोकतन्त्र को सफल बना सकते 
हैं। डा० राधाकृष्णुन्‌ ने अपने श्रसिमाषण में कहा था क्रि ससदीय लोकतन्‍्त्र की 
परीक्षा इस वात से होगी कि वह श्रपने देश के श्रल्पसख्यको के साथ कैसा व्यवहार 
करता है। उन्होने श्रागे चलकर कहा कि “अल्पसल्यक चाहे श्रधिक न हो, फिर 
भी यह समभना ही होगा कि ससदीय लोकतनन्‍्त्र पर शासन का भी उतना ही अधि- 
कार है जितना कि विरोधी दलो का। लोकतनन्‍्त्रात्मक व्यवस्था में यह आ्लावश्यक है 
कि शासन अथवा सत्तारूढ दल और विरोधी दल एक साथ बैठें और अपने मतभेदो 
को दूर करें श्रौर सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप देश को उन्नत करें ।”* 

साम्प्रदाधिक दल (एरण७ 00ज्रागण्णछो ?878९8)--भारतीय राजनीतिक 
रगमच पर एक अन्य महत्त्वपूर्ण विकास यह हुआ है कि साम्प्रदायिक भावनाग्रो को 
उभार मिला है श्रौर साम्प्रदायिक दलो को प्रश्नय मिला है। साम्प्रदायिक दलो का 
जन्म ब्रिटिश सरकार का उपहार था, और ऐसा विश्वास किया जाता था कि 
भ्रग्नेज़ों के चले जाने के पश्चात्‌ श्रौर भारत में घमंनिरपेक्ष राज्य स्थापित हो जाने 
के पश्चात्‌ साम्प्रदायिकता का विय दूर हों जायगा, श्रौर सभी साम्प्रदायिक दल 
स्वत समाप्त हो जायेंगे । पिछले महानिर्वाचन में साम्प्रदायिक दलो को विल्कुल 
सफलता नहीं मिली और निर्वाचकों ने निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष दर्लो को श्रधिक 
मत दिए । किन्‍्तु पूर्वी पाकिस्तान से बहुत बडी सझ्या में हिन्दुओं को निकाला जा 
रहा है। इम कारण हिन्दू सम्प्रदायवादियों को एक वहाना मिल गया है कि वे 
श्रपनी गतिविधियों को बढावें और इस प्रकार हिन्दुओं के वास्तविक मित्र बनने का 
दावा करें । हिन्दू महासभा और राणप्ट्रीय स्वय सेवक संघ ने हिन्दू शाप्ट्र का नारा 
बुलन्द किया है श्लौर श्री एन० सी० चटर्जी (आप ऐर 0 0॥४४५८१००) कहते हैँ 








] आरतीय साम्यवादी दल (0 ए 3) की चतुर्थ कग्मेत की स्वागत समिति रू समन 
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कि हिन्दू राष्ट्र का विचार शुभ है ! यद्यपि मुसलिम लीग का श्रस्तित्व समाप्त हो 
चुका था, फिर भी वह पुनरुज्जीवित हो चुकी है श्रौर पिछले वर्ष अलीगढ कॉन्फ्रेस 
में मुसलिम नेताग्रो ने फिर पुरानी साम्प्रदायिक जहनियत का प्रदर्शन किया । २८ 
दिसम्बर, १६५४ को प्रधान मन्‍्त्री श्री नेहरू ने कालीकट में एक सार्वजनिक सभा में 
कहा “मुझे बताया गया है कि मालाबार मे मुसलिम लीग के वशज अभी मौजूद 
हैं । यह श्राश्चर्य को बात है कि लीग जैसा बदनाम सगठन, जिसने भारत की श्राजादी 
के मार्ग में रोहे श्रतकाएं और भारतवासियो को शअ्रपार कष्ठ दिए, पुन मालाबार 
में अपना कृष्ण मुख चमका रहा है ।/” इधर सिखो ने भी पजाब मे पजाबी सूबे 
की माँग की थी क्योकि “पंजाबी सूबे के बनने से न तो किसी सम्प्रदाय को किसी 
अन्य सम्प्रदाय के आधीत रहना पडेगा और इससे भाषा की समस्या भी हल हो 
जायगी ।”* श्राजकल श्रकाली दल राजनीतिक दल नही रह गया है, क्योकि इसने 
सिखो मे धार्मिक, सास्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी विकास को ही झपना कार्यक्रम 
बना लिया है ! 


भारत में न तो ससदीय लोकतनन्‍्त्र सफल होगा और न घधमंनिरपेक्ष आदर 
प्राप्त किया जा सकेगा, यदि साम्प्रदायिक तत्त्वो को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाथगी और 
यदि साम्प्रदायिक दल इसी प्रकार देश के राजनीतिक वातावरण को दूषित करते 
रहेगे और 'हिल्दू राष्ट्र' जैसे पुराने और सिरफिरे विचारों का प्रचार करते रहेगे । 
साम्प्रदायिक दल औचित्य का भ्रतिक्रमण करते हैं और विचार-स्वातन्त्य का नाश 
करते हैं। ऐले दल एक नागरिक और दूसरे तागरिक के बीच द्वेषपूर्ण विभेद मानते 
हैं, और वे असहिष्णु, आक्रामक और उदूण्ड होते हैँ, वे देश की एकता और स्थिरता 
का नाश करते हैं। यदि भारतीयों को उन्‍ततिशील और लोकतलन्‍्त्रात्मक राष्ट्र के रूप 
में सगठित करना है तो हम को अपने साम्प्रदायिक विचारों पर पुनविचार करना ही 
होगा | हमारे राष्ट्र में समी विश्वासी और सभी धर्मों के व्यवित निवास करते हैं 
झौर लोकतन्त्र मनुष्यों में भेद नही करता । सभी नागरिको के समान श्रधिकार हैं 
श्रीर समान विशेषाधिकार हैं | 


बहुदल पद्धति (7१०७ शणरधए०-ऐ७/5 है980७॥)--चूँकि भारत मे कई 
साम्प्रदायिक दल हैं और सदवत एव सगठित वरोधी दल का अभाव है, इसलिए 
अनेको राजनीतिक दलो की मानो वाढ-सी आ गई है। केवल लोक सभा मे ही 
अनेको राजनीतिक दल हैं (४ इसके श्रतिरिक्त बहुत से निर्देल सदस्य भी हैँ । भारत 





] “चर्जी का नेहरू के नाम जवाब 7-76 एफ्णा०, 4ण्राए०89 0०७76 , 
कीएपी 32, 3956, एछ्‌ 8 
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नागामिह ने जो अध्यक्ष पद से भाषण दिया था, उसे देखिये । 
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एक विश्ञाल देश है जिसमें विभिन्‍न लोग निवास करते हैं जिनकी अलग भाषा है 
और जिन्हे अपनी-अपनी सस्क्ृतियों पर अ्रभिमान है। ऐसे देश में इतने अधिक 
राजनीतिक दलो और समुदायों का उद्भव भविष्य के लिए कप्टकारी होगा क्योकि 
इससे लोगो मे प्रान्तीय और क्षेत्रीय भावना का जोर होगा और पृथकतावादी हितो 
को प्रोत्साहन मिलेगा । ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय मतेवय समाप्त हो जायगा । इसके 
अतिरिक्त वहुसरूयक दलो के कारण पड्यन्त्रों को प्रश्रय मिलता है, और यदि क्षेत्रों 
और सम्प्रदायों के श्राधार पर परस्पर-विरोधी दलो में समभोते के द्वारा सयुक्त 
मन्न्रिमण्डल बनता है, तो ऐसा मन्त्रिमण्डल कमज़ोर होगा और अस्थायी होगा। 
इसलिए यह भत्यन्त युक्तियुक्त होगा यदि विभिन्‍न राजनीतिक दल अपनी नीतियों 
और विधियो को इस प्रकार निर्धारित करें कि देश में हिदल पद्धति का श्रीगणेश हो , 
और समसदीय लोकतन्‍न्त्र की यही माँग है। इस समय देश का वातावरण इसके लिए 
अनुकल है। साम्यवादी दल के इस निर्णय के फलस्वरूप कि 'मामाजवाद जान्‍न्तिपूर्ण 
उपायो द्वारा स्थापित किया जा सकता है, देश के राजनीतिक वातावरण में ऋान्ति- 
कारी परिवत्तत होगा । श्रौर यह भी आशा करनी चाहिए कि भारत के लोगो को 
राजनीतिक वृद्धि और न्याय्य प्रेरणा मिलेगी ताकि भारत के राजनीतिक रग्मच से 
साम्प्रदायिक दल तिरोहित हो सकें । 

काँग्रेस फी शुद्धि (?प्शजिएट्ु 0०७ 0087९४५)--यद्यपि इस समय कांग्रेस 
केन्द्र और सभी राज्यों में सत्तास्ढ दल है फिर भी यह कहना पढ़ेगा कि काँग्रेस 
अपनी और इस समय आदर्श वादी युवकों को झआकपिलत नहीं करती । शासन सत्ता ने 
काँग्रेस के नेताओं को अभ्रप्ट कर दिया है, और सत्ता हथियाने के नम्वन्ध में जो 
काँग्रस के नेताओं में परस्पर होड है, उसके कारण काँग्रेस की प्रतिष्ठा कम हो गई 
है। दल में गुटवन्दी का बोलवाला है और इस समय एक सामान्य काँग्रेसी अपने 
पिछले त्यागों से श्रत्यधिक लाभ उठावा चाहता है। इस समय सामान्य काँग्रेंसी, 
परमिटो, लाइसेन्सो, नौकरियों भ्रादि के चक्कर में रहता है, और उसे काँप्रेंस या 
उसके उद्देश्यों की किचित्‌ मात्र चिन्ता नही है। हाल ही में राज्यो के पुनर्गठन झौर 
भाषा के प्रदन पर कंग्रेसियों ने जिस काली ज़हुनियत का परिचय दिया, वह देश 
के लिए अशुभ है। प्रसिद्ध और सम्मानित काँग्रेसियो द्वारा राष्ट्र-विरोधी कृत्यों का 
करना और प्रोत्माहित करना और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता को धक्का पहुँचना 
दुखभरी कहानी है और इस वात का सूचक है कि काँग्रेस औौर देश का भविष्य 
खतरे से खाली नहीं है । 

इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं है कि १६४७ के महानिर्वाचन में काँग्रेस की विजय 
हुई किन्तु विजय के कारण कांग्रेम को निष्किय होकर नहीं वेठ जाना चाहिए । यदि 
काँग्रेस ऐसी ग़लती करेगी, तो यह उसको महान्‌ भूल होगी | यदि काँग्रेस को बहुमत 
मिला तो इसका कारण केवल यह था कि विरोधी दल आपस में संगठित नहीं थे । 
लेकिन केरल में साम्यवादी दल को जो सफलता मिली है, उससे कंग्रेस को सावधान 
हो जाना चाहिए । वास्तव में काँग्रेस का कार्य अत्यन्त कठिन है। साम्यवादियों ने 
यह घोषणा कर दी है कि वे मविवान के अन्तर्गत और योजना श्रायोग वी सिफारिशों 
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के अनुसार कार्य करेंगे। यदि वे राज्य को सुचारु प्रशासन दे सके श्र अष्टा- 
चार का जिससे प्रब जनता तग आ गई है, निवारण कर सके, तो वे जनता के 
हृदय में अपना स्थान बना लेगे और हो सकता है कि झ्रागामी साधारण निर्वाचनों में 
फिर जनता उन्ही को मतदान दे । द्वितीय साधारण निर्वाचनों में कई स्थलो पर 
काग्रेस को जो मूँह की खानी पडी है, इसके कारणो का विश्लेषण करते हुए 
श्री जवाहरलाल नेहुरू ने अप्रैल, १६५७ में काँग्रेस ससदीय दल में भाषण देते हुए 
कहा था “कि भव काँग्रेस मे उस गतिशीलता (8ए४&णाश०) का अभाव पाया जाता 
है जो उसमें १९२० और १६३० के बीच रहा था ।” उन्होने कहा, “इसलिए यह 
प्रति भ्रावश्यक है कि काँम्रेस ऐसी नीतियों को बनाये और कार्यान्वित करे जिससे 
कि वह जनसावारण से कभी दूर न रह सके ।” उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया 
कि काँग्रेस संगठन की त्रुटियों को दूर किया जाये और मत्री अश्रपनी शान-शौकत में 
कमी करें । 

काँग्रेस को वास्तविकताओशों का सामना करना चाहिए और अपनी 
अशुद्धियों और कमियो की शोर ध्यान देना चाहिए। काँग्रेस के नेताओं भौर सदस्यों 
को अधिक घेयें और सयम से काम लेना चाहिए। प्रत्येक कांग्रेसी का यह कत्तंव्य होना 
चाहिए कि काँग्रेस सगठत में वही महत्ता, वही पवित्रता, वही निष्ठा और वही 
लगन बनी रहे जिन्हें जवाहरलाल जी चाहते हैँ। तभी काँग्रेस के द्वारा गतिशील 
सामाजिक परिवत्तंतो का मार्म ग्रहण किया जा सकेगा, और तभी काँग्रेस की ओर 
लोगो का भुकाव होगा । उच्चादर्शों के ऊँचे नारो से काँग्रेस की खोई हुई प्रतिष्ठा 
भौर शक्ति वायिस नही भ्रा सकती । काँग्रेस की शक्ति के लिए उसके समथेको में 
आदर्शवाद की भावना रहती चाहिए, और उसके छोटे और वडे नेताओ में कर्तव्य 
की भावना भी रहनी चाहिए । 


5घष्टएए०5५९ऐ ९४४४४५ 
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खध्याय १४ 
क्षेत्रीय परिषदे 
(2०99 (०एाराड5) 


प्षेत्र भर क्षेत्रीय परिषदें (20766 5४१ 207तनो 0०णाणी8)--राज्य पुनर्गठन 
अधिनियम ने राज्यो और सच प्रदेशों (एग्राण्त ६श०एा०००४०४) को पाँच क्षेत्रों में 
विभाजित किया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिपिद्‌ की योजना की है । 
किन्तु सघ के प्रदेशों में त्दर्थ श्रण्डमन, निकोबार, लका-दीव, मिनिकॉय श्ौर श्रमि- 
न्दिवी टापू सम्मिलित नही किये गये हैं । निम्न पाँच क्षेत्र हें -- 

(क) उत्तरी क्षेत्र जिसमें पजाव, राजस्थान जम्मू और कर्मीर राज्य होगे 
तथ्य दिल्‍ली और हिमाचल प्रदेश होगे । 

(ख) मध्य क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेण के राज्य होगे । 

(ग) पूर्वी क्षेत्र जिसमे विहार, पद्दिचमी वगाल, उडीसा, भ्रमम राज्य होगे 
तथा मणिपुर एव भिपुरा होगे । 

(घ) पश्चिमी क्षेत्र जिसमे केवल वम्बई का राज्य होगा । 

(ड) दक्षिणी क्षेत्र जिसमे आध्र-तैलगाना, मद्रास, मैसूर और केरल के 
राज्य होगे । 

क्षेत्रीय परिषदों को रचना (0०09०ड७0त ० 0७ (०णालो8) --:प्रत्येक 
क्षेत्र के लिए जो परिपद्‌ बनेगी उसमे निम्नलिखित सदस्य होगे--- 

/१) राष्ट्रपति द्वारा नियुवत एक सधीय मन्सती , 

(२) प्रत्येक क्षेत्र मे जितने राज्य होगे, उनमे से प्रत्येक का मुख्य मन्त्री श्र 
प्रत्येक ऐसे राज्य के दो-दो अन्य मन्त्री जिन्हे सम्बन्वित राज्य का राज्यपाल नाम 
निर्देशित करे, 

(३) यदि किसी क्षेत्र में सघ का प्रदेश (एग्राणा #्याणाह) १४ता है, 
तो ऐसे प्रत्येक प्रदेश के लिए एक-एक सदस्य होगा जिसे राष्ट्रपति द्वाग् नियुक्त किया 
जायगा । 

(४) पूर्वी क्षेत्र के सम्बन्ध में वह व्यक्ति भी लिया जायगा, जो आजकल 
प्रसम के राज्यपाल का शअ्नुमूचित आदिम जाति क्षेत्रों के लिए परामर्मदाता 

(5चवह७7 +0 जि० ध0एश0प07 0 शैघ5477 एणि गया 37०४७) है ) 

क्षेत्रीय परिषदो के परामशेंदाता (.$तर8९४8 ६० 6 207४ 0०प्राला3) -- 
प्रत्येक क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्रीय परिषद्‌ जा निर्माण होगा, उसमें निम्न पराम्दे- 


दाता होंगे--- 
इ्छछ 
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(क) एक व्यक्ति भारतीय आयोजना श्रायोग (]80/फ्रष 00फजाशछ0 ) 
द्वारा नामाकित किया जायगा, 

(ख) सम्बन्धित क्षेत्र मे जितने राज्य होगे, उनमें से सब राज्यों के चोफ 
सेक्रेटरी, और 

(ग) सम्बन्धित क्षेत्र में जितने राज्य होगे, उनमें सभी राज्यों के विकास 
कमिश्नर । 

परामशंदाताओ का कत्तंव्य होगा कि वे क्षेत्रीय परिषदों को उनके कत्तेंग्यों के 
सम्बन्ध मे परामशों दें और सहायता करें | यदि क्षेत्रीय परिषद्‌ में किसी विपय पर 
विचार-विनिमय होगा तो उस परामशंदाता को क्षेत्रीय परिषद्‌ के विचार-वितिमय 
में भाग लेना होगा यदि वह परामर्शदाता उक्त परिषद्‌ का सदस्य नाम निर्देशित कर 
दिया जाता है। किन्तु परामश्दाता को परिपद्‌ की सभा मे मतदान का अधिकार 
नहीं होगा, और न उसे किसी समिति में ही मतदान करने का श्रधिकार होगा । 

समितियाँ नियुक्त करने का भ्रघिकार (0०760 &000॥76 007760९68)- 
क्षेत्रीय परिषद्‌ यदि चाहे तो समय-समय पर भ्रपने सदस्यो और परामशंदातागओं के 
योग से समितियों का निर्माण कर सकेगी और उन समितियो को ऐसे कृत्य करने को 
सौंपे जा सकते है जैसे कि सकलप द्वारा विनिश्चित किये जाएँ | परिषद्‌ यदि चाहे तो 
किसी समिति के साथ कार्य करने के तिए किसी सध मन्त्री को या किसी ऐसे राज्य 
के मन्‍्त्री को जो क्षेत्र मे सम्मिलित हो, या सघध सरकार के किसी अधिकारी को या 
राज्य सरकार के किसी अधिकारी को जिस रूप मे चाहे लगा सकती है। क्षेत्रीय 
परिषद्‌ की किसी समिति से सम्बद्ध किसी व्यवित को अधिकार होगा कि वह समिति 
की कारंबाई में भाग ले सकेगा, किन्तु उसे मत देने का श्रधिकार नहीं होगा । 
परिषद्‌ के उन परासर्शदाताश्रों को भी मत देने का भ्रधिकार नही है, जो समितियों 
के सदस्य हैं । इस प्रकार नियुक्त की गई समिति कारंवाई के सचालन के सम्बन्ध में 
कार्य-प्रणाली सम्बन्धी ऐसे नियमों का आ्राश्रय लेती है, जिन्हे क्षेत्रीय परिषद्‌ समय- 
समय पर भारत सरकार की स्वीकृति से निर्धारित करे। 

परिषद्‌ का कार्यालय श्रौर उसके सेवक (80७7 870 090०० रा ६४० 
0०ण४णो) -- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद्‌ का भ्रपना सचिवालय होगा जिसमे एक सेक्रेटरी 
या सचिव श्रौर एक सयुवत्त सचिव तथा कुछ अन्य अधिकारी होगे जिनकी सख्या 
परिषद्‌ का चेयरमैन निश्चित करेगा। क्षेत्र के अन्तग्रेत राज्यो के जो मुख्य सचिव 
क्षेत्रीय परिषद्‌ के सदस्य होगे, वे ही परिपद्‌ के सचिव होगे, किन्तु प्रत्येक मुख्य 
सचिव परिपद्‌ का सचिव वारी-वारी से एक वर्ष के लिए होगा। परिषद्‌ के सयुक्षत 
सचिव पद के लिए उन अधिकारियों मे से कोई व्यक्ति परिषद्‌ के चेयरमैन के द्वारा 
“नियुकत्त किया जायगा जो परिपद्‌ मे प्रतिनिवित्व प्राप्त किसी राज्य के सेवक न हो । 
प्रत्येक क्षेत्रीय परिपद्‌ का सचिवालय ऐसे स्थान पर स्थापित किया जायगा जो क्षेत्र 
की सीमाओं में हो और जिसे परिपद्‌ स्वीकार कर ले | 

क्षेत्रीय परिषद्‌ का सभापति और उपसभापति (एशश्नाकाह्वा छत 908 
एफशप्णणा ० धा० 00००)--राष्ट्रपति द्वारा नामाकित सघ मन्त्री (एप 


क्षेत्रीय परिपदे उपर 


शाजा४० ), क्षेत्रीय परिषद्‌ का सभापति होगा। क्षेत्र में सम्मिलित राज्यो के मुख्य 
मन्त्री बारी-वारी से परिषद्‌ के उपसभापति होगे | श्रर्थात्‌ प्रत्येक राज्य का मुस्य मन्त्र 
वारी-वारी से एक-एक वर्ष के लिए एक वार में परिपद्‌ का उयसभापति होगा | 
परिषद्‌ फी बेठकें (॥[०९४०४8 ० 0० 00एणा ) --प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद्‌ 
सभापति द्वारा शआाहृत होने पर बैठक में समवेत होगी। यदि परिपद्‌ स्वयं अन्यथा 
उपबन्वित न करे, तो क्षेत्रीय परिषद्‌ क्षेत्र मे सम्मिलित राज्यो में से प्रत्येक राज्य मे 
बारी-बारी से समवेत हुआ करेगी । परिषद्‌ की बैठकों का सभापतित्व सभापति 
करेगा, और उसकी अझनुपस्थिति में उपसमापति सभापति का आसन ग्रहरा करेगा । 
यदि सभापति और उपस वापति दोनो अनुपस्थित हो, तो परिपद्‌ के उपस्थित सदस्यों 
में से उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य सभापति का आसन ग्रहण करेगा । परिषद्‌ का 
सभापति कार्य-प्रणाली सम्बन्धी ऐसे तियमों के आधार पर परिषद्‌ की कार्रवाहियों 
का सचालन करेगा जिन्हें समय-समय पर परिपद्‌ केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से 
निर्धारित करे । 
क्षेत्रीय परिषद्‌ की बैठकों मे सभी प्रश्त उपस्थित और मतंदान करने वाले 
सदस्यों के वहुमत से निर्णीत होंगे। यदि किसी प्रइव पर वरावर-वरावर मतदान 
हो तो सभापति का मत, और यदि सभापति अनुपस्थित हो तो उसके स्थान पर 
स्थानापनन सभापति का मत निर्णायक मत होगा । क्षेत्रीय परिषद्‌ की समस्त कार्रवाई 
ग्रौर सभी निर्णय सघ सरकार को और सर्म्वान्धत राज्य सरकारों को भी भेजना 
प्रावध्यक होगा । 
परिषद्‌ के कृत्य (फप्रा०तणाड एम (8७ 00ण०])--प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद्‌ 
(209 0०प०णा) पूर्णत परामजंदान्री निकाय होगा। परिपद्‌ मे ऐसे किसी भी 
प्रदन पर विचार हो सकेगा, जिसमे क्षेत्र के एक या एक से भ्रधिक राज्य की रुचि हो , 
अ्रथवा जिस प्रइन में सघ श्रौर एक या एक से अधिक क्षेत्र में सम्मिलित राज्य को 
रुचि हो । परिपद्‌ ततसम्वबन्धी परामर्श या मन्त्रणा, सम्बन्धित राज्य या राज्यों को 
दे सकती है । यह भी उपवन्वित किया गया है कि क्षेत्रीय परिपद्‌ विचार करने के 
उपरान्त निम्नलिखित विपयो पर सिफारिश कर सकती है-- 
(क) राज्यो के पुनर्गठन या सीमा-विवादों या भाषा सम्बन्धी अ्ल्पमतों या 
अल्प्सख्यको अथवा अन्तर्राज्यीय परिवहन के सम्बन्ध में सभी विपय या प्रश्न, 
(ख) आधिक नियोजन ने सम्वन्बित कोई प्रश्न, और 
(ग) सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में सभी लोगो और सभी वर्गों के सामान्य 
हित के सभी प्रश्न । 
क्षेत्रीय परिपदो के विचार का जन्म (्राफ्त छत घा० ३06० णी॑ 20वीं 
06ण्पथो8) --जिन स्थितियों में किसी नये विचार का जन्म होता है, उन्ही परि- 
स्थितियों के अनुसार उत्त विचार को पुप्ठता मिलती है| राज्य पुनर्गठन आ्रायोग 
के प्रत्तावों पर भाषाबार प्रान्तों के आन्दोलनशारियों ने जिस काली और भद्दी 
जह॒नियत का प्रदर्शन किया उसी का परिणाम क्षेत्रीय परिषदों का विचार था| 
२१ दिसम्बर १६५४ को राज्य पुनर्गेठन आयोग के प्रतिवेदन पर अपना नापण समाप्त 
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करने से पूर्वी लोक सभा के मच पर १० जवाहरलाल नेहरू ने उस समय सदन को 
आइचयंचकित कर दिया जब उन्होने कहा कि राज्यो के पुनर्गठन के पश्चात्‌ समस्त 
देश को चार या पाँच क्षेत्रो मे बाँठ दिया जायगा, और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक 
क्षेत्रीय परिषद्‌ होगी जो सभी लोगो को सहकारिता के श्राधार पर सोचने भश्रौर कार्य 
करने की प्रेरणा देगी । प्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में अपने विचारो को भी स्पप्ट 
रूप से प्रकट किया । उन्होने कहा--“राज्यो के पुनर्गठन के सम्बन्ध मे जितना मैने 
विचार किया है उतना ही मै क्षेत्रीय परिषदों के विचार की ओर आक्ृष्ट हुआा हूँ, 
यद्यपि पहिले, मै देश को पाँच या छ क्षेत्रों में विभाजित करने के पक्ष में नही था ।” 
किन्तु श्री नेहरू ने यह भी स्वीकार किया कि सारे देश को पहिले ही चार-पाँच क्षेत्रो 
मे विभाजित कर देना चाहिए था। श्रागे चलकर प्रधान मन्त्री ने कहा-- “मैं चाहता 
हुँ कि सदन विचार करे कि क्या क्षेत्राय परिषदों की स्थापना सम्भव है । मेरा मतलब 
यह है कि ससद्‌ राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में श्रच्तिम निर्णय कुछ भी करे, तो भी 
हम क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कर सकते हैं | क्षेत्रीय परिषदों से मेरा मतलब यह है 
कि तीन या चार-पाँच राज्यो का सगठन बने और उनकी एक क्षेत्रीय परिषद्‌ हो ।” 
प्रारम्भ में क्षेत्रीय परिषदे परामशंदाता निकाय होगे। श्री नेहरू ने कहा--“फिर हमे 
देखना है कि इनका क्या विकास होगा। श्राथिक समस्याप्रो और सीमा सम्बन्धी 
विवादों के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार भी इन परिषदो के कार्य मे पूरा 
सहयोग देगी ।” 
श्री नेहरू ने यह योजना सदन की प्रतिक्रिया जानने के अ्रभिप्राय से प्रस्तुत की 
थी किन्तु सदन ने इस योजना का स्वागत किया। न केवल सत्तारूढ दल ने बल्कि 
विरोधी दल ने भी स्वीकृति प्रदान की । फलस्वरूप क्षेत्रीय परिषदों का विचार घर 
कर गया और भारत सरकार ने एक सकलप पारित किया जो १६ जनवरी १६५६ 
को प्रकाशित हुआ । उक्त सकलप मे राज्य धुनर्गठन आयोग के प्रायः समस्त प्रस्ताव 
सम्मिलित थे । उक्त सकत्प में विनिर्वय किया गया कि “नये राज्यो के गठन के 
साथ भारत सरकार क्षेत्रीय परिषदें स्थापित करना चाहती है । उबत परिषदें राज्यों 
के सामान्य हितो की वातो का निर्णय करेंगी और उन ग्राथिक समस्याओं पर भी 
विचार करेंगी जो राज्यो के पुनर्गंठच के कारण उठ खडी हुई हैं ।” भारत सरकार 
के उक्त सकलप मे क्षेत्रीय परिषदो के क्रियाकलापों का विशद वर्णन है, और उक्त 
सकल्प राज्य पुनर्गठन विधेयक के रूप में ससद्‌ के समक्ष विचाराघीन है । 
क्षेत्नीय परिषदों फे लाभ (ए६6ए ०६ #० 2099] (०ण्ाणा8)-- जिस समय 
भारतीय सविधान तैयार हो रहा था, कुछ राजनीतिक नेताओं की राय थी कि भारत 
फी शासन-व्यवस्था एकात्मक हो न कि सघात््मक । उन्होंने कहा था कि सघवाद के 
कारण फूट और काह को प्रोत्साहन मिलेगा, श्राथिक नियोजन कठिन हो जायगा 
और प्रशासनिक एकरूपता कठिन होगी । किन्तु सविधान के निर्माताश्रो ने एकात्मक 
सविधान के स्‍थान पर सघात्मक सविधान को अ्रच्छा समझा क्योंकि उनके विचार से 
सधवाद के द्वारा ही विभिन्‍न सामाजिक और सास्क्ृतिक स्तरों के लोगो मे और देश 
एकता स्थापित की जा सकेगी, भौर सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीकरण होने से बच 
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जायगा । वे सत्ता के अ्रत्यधिक केन्द्रीकरण को लोकतस्त्रात्मक भावना के विरद्ध समझते 
थे। फिर भी वे सघवाद के विरोधियों के विचारो का महत्व भी समझते थे । इसलिए 
उन्होने सघात्मक गासन-व्यवस्था को तो रखा, किन्तु उक्त सघवाद के साबन्याय 
झ्रत्यधिक एकात्मक स्वरूप की सघात्मक शासउनव्यवस्या का सूत्रपात किया । 

हाल ही में दो घटनाएँ ऐसी हुई हैँ जिनके कारण लोगो ने पुन एकात्मक 
शासन की माँग करना प्रारस्स कर दिया है। एक घटना तो राज्य पुनर्गठन श्रायोग 
की रिपोर्ट पर भीपरणा वाद-विवाद और दगो का होना था। द्वितीयत , श्रव लोगों में 
समझ झाई है कि सघ के छोठे-छोठे अवयवी एकक राज्य, देश की विकास योजनायों 
की क्रियान्विति में वाधा उपस्थित करते हैं । किन्तु अ्रव एकात्मक शासन-व्यवस्था 
स्थापित करने से भी भारत की कठिनाइयाँ हल नहीं होगी । नेहरू जी मे सत्द्‌ में 
मार्मिक शब्दों मे कहा था कि निस्मन्देह भारत में एकता का नितान्त श्रभाव है भौर 
क्षेत्रीय परिपदों की योजना उस कमी को पूरा कर सक्केगी | क्षेत्रीय परिपदे पूर्णतया 
विचारशील और परामशंदाता निकाय होगी जो प्रत्येक श्लेत्र के राज्यों मे आशिक 
सहयोग और प्रशासनिक समन्वय की सस्थाओ्रो श्रौर प्रथाओ को प्रोत्साहन देंगे । क्षेत्रों 
में स्थित राज्यो की नई सीमाओं की कठोरता के कारण जो सीसा विवाद और 
प्रशासनिक असुविधाएँ हो सकती हैं उतको निवटाने में क्षेत्रीय परियदों द्वारा पैदा 
किया हुआ विभिन्‍न राज्यों में परस्पर सहयोग झौर समन्वय अत्यधिक लाभदायदा 
सिद्ध हो सकता है औौर अन्तश उक्त परिपदे पुनर्गठित राज्यों के कारण उठी हुई 
भाषागत और प्रान्तीय कुभावनाएँ और देप-भावनाएँ शान्त कर सर्केंगी ओर लोगो 
के परस्पर विरोध और उनकी पृथकतावादी भावनाएँ स्वय भान्‍्त होगी। क्षेत्रीय 
यरिपदो के सम्बन्ध में प० पन्‍त ने समद्‌ में ठीक ही कहा था “नदियों का दहाव 
उनके किनारे पर वसने वाले लोगो की भाषा के अनुसार नहीं प्रवाहित होता । उसी 
प्रकार पहाडो और खानो की वनावट पर भी किसी भाषा की छाप नही है । इसलिए 
कम से कम आर्थिक विकास के लिए हमें क्षेत्रीय परिपदों का आसरा लेना ही होगा । 
इसके भ्रतिरिक्‍त क्षेत्रीय परिपदों से वह कंदुता कम होगी जो राज्यो के पुनर्गेठन के 
'फ्लस्वरूप कुछ स्थानों में पैदा हो गई प्रतीत होती है ।” 

प्रप्रेल, १६५७ में उत्तरक्षेत्रीय योजना (सकता 2काण 0०घघ्ला) का 
उद्घाटन करते समय पण्डित पन्‍्त ने क्षेत्रीय योजना के निम्नलिखित मुह्य रुट्टेम्य 
निर्वारित किये थे . 

(१) देश का भावात्मक एकीकरण करना, 

(२) राज्य-सावना, प्रादेशिक भावना, भाषावाद और पृथक्तावादी भाव- 
नाग्ो को रोकना, 

(३) कुछ स्थितियों में पृथकत्व के बाद के परिणामों को दूर करना झिससे 
कि पुनर्गंठव, एकीकरण क्लौर झाधिक विकास की प्रक्रिया सयुक्ष त्प से आगे बढ सके ; 

(४) केचद्ध और राज्यो कों जो श्राविक और सामाजिक छाबेक्रमों को 
झधिकाधिक पूरा कर रहे हैं, आपस में सहयोग झौर विचार-विनिमय वसने के 


था 
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प्रवसर देना जिससे कि समाज के सामान्‍य हित की एक सी नीतियो का विकास 
क्रया जा सके और समाजवादी समाज का आदर्श मिद्ध क्रिया जा सके , 

(५) प्रमुख विकास-परियोजनाओ के सफल और द्रुत क्रियान्चीकरण में एक 
दूसरे के साथ महयोग करना, और 

(६) देश के विभिनन क्षेत्रों मे कुछ राजनीतिक सतुलन प्राप्त करना । 

सक्षेप में कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय परिषदो की योजना सह-अस्तित्व की 
दिशा में एक परीक्षण है । परिषदे ऐसी लचीली मस्थाएँ हैं जो श्रन्तर्राज्यीय सहयोग 
उत्पन्त करेगी और इस भ्रन्तर्राज्यीय सहयोग से ही देश का भावमय समेवय और 
एकता का मार्ग प्रश्ग्त होगा श्रौर नेहरू जी का स्वप्न पूर्ण होगा । प० पन्त जी 
ने भी कहा था कि “जब तक हम देश की सुरक्षा और एकता की ओर से निश्चिन्त 
झऔर आश्वस्त नही हैं तव तक देश में कोई धर्म भी उन्नति नही कर सकता ।” 

फिर भी लोगो को पर्याप्त सन्देह है कि क्षेत्रीय. परिषदो के द्वारा राज्यों के 
पुनर्गंडन से उत्पन्त कदुता और विवादों का शमन हो सकेगा अथवा सीमा-विवाद 
या भाषागत अ्रल्पमतो की शिकायतें या अ्रन्तर्राज्यीय परिवहन सम्बन्धी विवाद 
शान्त हो सकेंगे । यह हम सभी का कदु अनुभव है कि सीमा-विवादो या श्रन्तर्राज्यीय 
परिवहुत्त से उत्पन्न समस्याग्रो या श्रन्य विवादग्रस्त समस्याग्रो का समाधान पडौसी 
राज्य श्रापसी बातचीत या समझौते के द्वारा तय नहीं कर सकेंगे । मद्रास और 
श्रान्ध्र के राज्य, मामूली सीमा-सम्बन्धी भंगड़ो को भी तय करने में असमर्थ रहे । 
सत्य यह है कि कभी-कभी व्यक्तियों या स्थानों से सम्बन्धित छोटे-छोटे विवाद भी 
इतना उग्र रूप धारण कर लेते हैँ, जितना बडे-बडे नीतिसम्बन्धी प्रश्न उग्र रूप 
धारण नही करते | राष्ट्रमण्डल के देशो मे पूर्ण सहयोग के साथ जो काये हो रहा 
है, उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि यदि कभी राष्ट्रमण्डल के दो सदस्य 
राष्ट्रो में कोई विवाद उठ खडे होते हें तो ऐसे विवादो को सम्मेलनो की कार्यावलि 
में स्थान नही दिया जाता। कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से भारत का रूगडा 
चल रहा है भ्रथवा दक्षिणी अफ्रीका के साथ भारतीयों की स्थिति के सम्बन्ध में भी 
हमारा दक्षिणी अफ्रीका के साथ विरोध है, यदि इन प्रइनो को मुक्त रूप से उन्मुक्त 
सम्मेलन में सुलझाने का श्रयत्त किया जाता तो राष्ट्रमण्डल कभी का विघटित हो 
गया होता । इसलिए उचित ही था कि सयुकत राष्ट्र सूथ (ए ४ ०0) को राष्ट्र- 
मण्डल के इस प्रकार के विवादों को हल करने के लिए उपयुक्त माध्यम समभा 
गया । उसी प्रकार श्रन्तरोज्यीय विवादों का निर्णय करने के लिए सघ सरकार या 
समद्‌ या तो प्रत्यक्षत हस्तक्षेप कर सकते हैं या कोई ऐसी अभिकरण सस्था स्थापित 
कर सकते हैं जिसके द्वारा सारे विरोध ज्ञान्त किए जा सकते हैं. ्रौर प्रपेक्षाकृत, 
प्रस्तावित क्षेत्रीय परिपदें इस दिशा मे उतनी सफल होगी, इसमें सन्देह है । 


